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मूमिका 


“सार को प्रमुख शासन प्रालियाँ” पुस्तक के इस संस्करण में इंगर्लड, 
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रिसा है, पृस्चक विद्याधियों के लिए उपयोगी शिद्ध होगी । 
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इंग्लेण्ट की शासन-प्रणाली 
(पार 5 ०थ्राधशाई ० पाहात्राए) 


अध्याय १ 
संविधान की प्रकृति और विषय-वस्तु 
(पकपाढ गाए ए०राा। ण (6 (07शॉप०7) 


ब्रिदेन के संविधान की प्रकृृति ([एदव0९ ० ४6 कयोंजा! एग्राशाप- 
४०॥)--इंग्लैण्ड को छोड़कर संसार के श्रन्य प्रत्येक देश में संविधान का प्रभिप्राय 
वैधानिक नियमों के एक ऐसे समूह से होता है जो उस देश के शासन को चलाया 
करते हैं भ्ौर एक या भनेक प्रलेखों (60०ए॥7/०75) मे लिपिबद्ध रहते हैं । इस प्रकार 
के प्रलेख (या प्रलेखों) को या तो कोई संविधान सभा (०7४८० 855थ॥0५) 
बना सकती है, भ्रथवा वह किसी विधानमंडल की कृति हो सकता है | यह भी सम्भव 
है कि उसे कोई राजा अपनी भश्रजा के लिए स्वीकार करे भोर यह वचन दे कि वह 
तथा उप्के उत्तराधिकारी उद्घीषणा (छा०्णथ्याशां०0) के उपबन्धों के अनुसार 
शासन करेंगे। इस प्रकार, 'संविषश्यन' का श्र्थ एक ऐसा लिखित, निश्चित और भम- 
वद्ध प्रलेख है जिसमें शासन-संचालन के सामाग्य नियमों का उल्लेख होता है । सबि- 
धान का एक विशिष्ट स्वरूप होता है और उसे अत्यन्त पवित्र समझा जाता है। 
संविधान! में संशोधन तथा परिवर्तेव करने की प्रत्रिया सदिधि (&ध्वाएव८) या 
सामान्य विधि में संशोधन तथा परिवर्तव करने की प्रक्षिया से भिन्न हुआ करती 
है। यह श्रावश्यक है कि विधान-मंडलों द्वारा निमित विधि (अआश्रापा09 8४) 
संविधान की अंतरात्मा के श्रनुकूल हो श्रन्यथा उसे श्रवेधानिक (उध/6 ॥772७) माना 
जाता है। 

लेकिन, अंग्रेजी संविधान का न तो किसी योजनानुसार निर्माण ही हुआ है मोर 
ने वह कभी लेखबद्ध ही किया गया है ।? वह परिभाषा के बिना है ॥ श्रंग्रेजो ने श्रपनी 
७७७७७७॥७४््ल्‍७/७एए"--ए७छरशऋणण्ण 
5, 3, १६५३ की शासन-लिखत ([750एग्रव्या ० 00४67प्राध्या) को छोड कर | 
लेकिन यद शासन-लिसत ज्सने क्रोमबेल (0707५८]) वो लाई ग्रोटेबटर (0.00 ॥थ066- 
१07) बना दिया था भौर एक नए विधान-मंटल की स्थापना की थी, केवल कुछ ही वर्षो तक इ'ग्लेए्ड 
की संविधान रही थी | १६६० में राजतन्त्र दी पुनप्र त्िष्शा (२०७०७४००) ने इसे समाप्त कर 
दिया और इश्लैणड में पुनः प्‌ रानी शासन-प्रणाली च्यलू हो गई | 


डर इंग्लेण्ड की शासन-प्रणाती 


राजनीतिक व्यवस्था का किसी ब्नोगवारिक प्रलेस के रूप में कमी निरूपण नहीं किया 
है। फनत, ऐसा कोई एक स्थल नहीं है जहाँ कि सम्पूर्ण 'संविधान' स्पष्ट श्रौर निश्चित 
रूप से लिखा हुआ हो । ऐसी बहुत-सी पुस्तकें पाई जा सकती हैं जो ब्रिटिश संविधान 
का वर्णन करती है, लेकिन उनमें एक भी ऐसी पुस्तक नहीं होगी जिसमें कि ब्रिटिश 
संविधान मिल सके । यह ठीक है कि संसद्‌ (एत04गाध08) के कुछ ऐसे भ्रधिनियम 
(७॥॥०।४९॥४७) भवश्य हैं जो ब्रिटिश संविधान का निर्माण करते है, लेकिन ये प्रशि- 
नियम एक ही तिथि के नही हैं। जब धौर जिस रुप में उनकी भ्रावद्यक्षता हुई, उनका 
निर्माण कर ४ लिया गया । ड्रिटिश संविधान का सच महृत्त्यपूर्ण भ्रंश वह है, जो 
लिखित विधि से बाहर रखा गया है, भौर लोकाचार (८४७८या) के हपर टिका 
श््मा है। इग्लैग्ड मे ऐसी भी कोई विधि नही है जिसके सम्बन्ध में हम कह सके कि 
चूंकि वह संविधान का एक भाग है भरत: वह एक ऐसी प्रक्रिया हारा बदली दा 
सकती है जो साधारण विधि को बदलने की प्रक्रिया से भिन्‍न होती है। इंस्लैपड में 
संईध्र।निक विधि ("णा5धप्/ंणाव (49) श्रौर सापारण विधि (9709 99) 
की स्थिति एक-पी है। दोनो का उद्गम एक है भौर उसके पारण तथा संशोधन की 
अकिया भी समान है । 
इसलिए, यह स्पप्ट है कि इंग्लैंप्ट का कोई न्यायालय या भ्रन्य कोई सत्ता 
वैधामिक रूप से ऐसा महा कर सकती कि वह संसद के फिसी श्रधिनियम को प्रवत्तित 
करना स्वीकार कर दे श्रौर इस भकार उसे तिरस्कृत कर दे । ह 
श्रत:, अंग्रेजी संविधान भधिकतर अलिफित संविधाद है | वह ऐतिहासिक 
विकास का फल है। प्रिटिश राष्ट्र की वृद्धि के साय उसका विकास हुआ है, उमवी 
इच्छाम्रों के अनुकूल वह बदला है प्रौर उसने स्वयं को विभिन्‍न युगों की आावश्यकताधों 
के प्रनुमार ढाल लिया है। जेनिग्ज (3०07788) ने यह्‌ ठीक ही कहा है “यदि 
संविपान का ग्रथे संस्थाएँ है और वह कागज नहीं है जो उनका बर्णेन करता है, तो 
ब्रिटिश संविधान का निर्माण नहीं हुआ है, प्रत्युत्‌ विकास हुआ है->और कोई कागज 
नहीं है।”” ज्यों-ज्यों प्रावश्यका उत्पन्‍्त हुई, समय-समय पर आधुनिक राज्यों के कार्यों 
का संभालन करने के लिए झ्ावश्यक सस्थाप्रों की स्थापना को गई। इन संस्थानों का 
निर्माण “वात्कालिक ग्रावश्यकतामों की पूर्ति के लिए हुम्रा था लेकिन, बाद में,, उन्हें 
अधिक व्यापक ग्रौर कभी-कभी दूसरे कार्यों को करने के लिए संशोधित कर लिया 
शया । समय-समय पर राजनीतिक और झआधिक परिस्थितियों ने सुधारों को आवश्यक 
कर दिया है । (इंग्तैण्ड में) श्राविष्कार, सुधार और शक्तियों के संशोधित वितरण 
का अटूट प्रक्रम रहा है। भवन में निरंतर वृद्धि हुई है, संशोधन-मुधार हुआ है भौर 
शब-सप्र पुनर्निर्माण भी हुमा है जिससे वह प्रत्येक शताब्दी में नया हो गया है लेकिन 
ऐसा कभी नही हुप्रा है कि उसे भुमिसात्‌ कर दिया गया हो झौर दुबारा नई बुनि- 
पादों पर मिमित किया गया हो ।” दूसरे शब्दों में, ्रिटिश संविधान “विवेर श्र 
], उलाप्र्ह5, १४५ 7.: 786 ६.3७ बचत (6 (0०75 00०0 (948), 9.8. 
3. गाव, हि 


नि संविधान की प्रझृति प्रोर विषय-वस्तु 3 
संयोग का जात" (धोड लाए१ 0 एोइपैणाय बाएऐं थाोगा०८) है ।* 


संत्ेप में, प्रिद्शि संविधान ऐसे नियमों का एक समूह है जो राजनीतिक 
संस्याप्रों के संगठन एवं कार्यों झा तथा उनके संचालन के छिद्धांतों का वर्णन करते 
हैं। उत्तका स्वरुप ठीक वैत्ता हो है जैसा कि भ्रन्य विसी देश के संविधान का । श्रंतर 
फेवल यही ह कि पंग्रेजो संविधान को कभी फ्रमबद्ध, सहिताबद्ध भौर सुब्यवस्थित रूप 
में नही रासा गया है । शायद, भविष्य में भी ऐसी कोई घेप्टा नहीं की जागेगी कि 
इन समत्त नियमों भौर सिद्धांतों को मित्रा कर एक सुग्रथित ओर सुसंगत संविधान 
का रुप दे दिया जाये । वस्तुतः यह एक भरसंमव कार्य है क्योकि न केवल लोकाचारो 
(४४०४०) प्रोर परम्पराप्रो (४००॥0075) का क्षेत्र भत्यन्त व्यापक है, प्रत्युत्‌ उनमें 
से बहुत से इतने भमिश्चित हैं कि उन्हे लिपिवद्ध नही किया जा सकता। भ्रपरंच, 
एक राजनीतिक प्राणी के नाते, प्रग्नेण मे ऐसी ध्ासन-प्रणाली को कभी पसंद नहीं 
किया है जो! कुछ निश्चित सिद्धांतों भौर कदुटर नियमों पर भ्राधघारित हो । वह 
व्यावहारिक, ययायवादी धोर व्यापार-पहु होता है । देशकाल के प्नुमार कार्य करना 
उसके जीवन का निदेशक सिर्धांत है भौर वह भवसरों को पहचानने की प्रपूर्द क्षमता 
रखता है। 


प्रिदिश सबिधान के सम्यन्ध में पेन तथा डो टोकियावेलो के विचार (५॥०७५ 
7 फ8॥6 ग्रघ्0 06 ए००बर्णश्लील 9 6 ऐड (0०7४४/४४०॥)--अहुत से 
लेखकों का विचार है कि ब्रिटिश संविधान का भ्रस्तित्व ही नहीं है। इन लेखकों मे 
थॉमस पेन त्या एलेक्सिस डी टोकियाबेली प्रमुख है । थॉमस पेन लिखित सविधानों 
का महानु सप्रपंक था | उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि जहूँ संविधान को “प्राँखों के 
सापने उपस्थित नही फिया जा सकता, वहाँ फोई संविधान नहीं होता !” .वर्क मे 
अ्रपनी पुस्तक '९९॥९०७०॥४ 00० 06 क्गदाणा १२९४०!ए४०४! मे अंग्रेजी संविधान का 
बड़ी योग्यता से समर्थन किया है। बर्क को दिए अपने एक ओजपूर्ण उत्तर में पेव ने 
कहा था, “वया श्री बर्क अग्नेजी संविधान उप्रत्थित कर सकते है ? यदि वे वही कर 
सकते, तो फिर हम यह्‌ ठीक निष्कर्ष निकाल सकते है कि यध्वप्रि उसकी चर्चा तो बहुत 
हुई है, तेकिन संविधान जैसी किसी वस्तु का न तो अस्तित्व है भौर न कभी था ।” 
इसके एक पीढ़ी पश्चात्‌ #्राँस के सुप्रसिद्ध शासन-आस्त्री डी टोकियावेली (706 
49०्पणंशथ्यी)०) ने कहा था, “इंग्लैण्ड मे संविधान निरन्तर बदलता रहता है या यह्‌ 
कहना ज्यादा सही है कि उसका श्रस्तित्व ही नही है ।” इन झारोपोों के कारण चाहे 
कुछ नी रहे हो, पेन भोर डो टोकियाबेली के निष्कर्ष गलत थे । कोई भी राज्य 
संविधान-विहीन नही हो सक्त्ता | यह सही है कि ऐसा कोई अलेख नही है जिसे कि 
अग्रेजी संविधान का कोई छात्र निर्देश के लिए देख 'सके जैसा कि वह (प्रलेख) 

++++तततत-++त>व 

. जिटिश संविपान के लिए इस विशेषय का प्रयोग औ स्ट्रेची ()/7. 5ध4०४०५) ने 
अपनो पुस्तक 'कवीन विव्टोरिया? में किया दे । भोग (088) ने भपनी कवि फयाहालत 
00०९श7्रए वां थ१० ?०॥805? में इसे वद्धृत किया दे | देखिए पू ० दुख 


ध् डुंग्लैण्ड फी शासन-प्रणाली 


प्रमेरिका में देखा जा सकता है। लेंकिंने, संसार में ऐसा एक भी संविधान नहीं हैं जो 
कक पूर्णत- लिखित हो या पूर्णतः अलिखित हो । अत्येक संविधान में ही लिखित झ्और 
गलिखित तत्व उपस्थित होते हूँ । सभी [लखित संविधान समय के साथ-साथ लोवा- 
चारो के परिणामस्वरूप अपवा अदालती ब्यास्यात्रों के कारण परिवर्द्धित होते 


रहते हैं । 


गतिशील हैं १ इसलिए संविधान (कसी भी अर्थ में स्ट्रे ८ जे 
रूप में नहीं बताया जा सकता; अथवा उस्ते भरारम्भ से ही पूण नही बनाया जा सकता । 
स्विधान में दूर्डि और विंकास के (लिए गुजाइश रहनी चाहिए, मदि संविधान 
इसलिए और इस उद्दंश्य से बनाया गया है (क वह भविष्य मे सर्वेसाधाएण के हितों 
और प्रावदयकताभों की पूर्ति करेगा । संविधान के निर्माता प्रारम्भ में संवि को 
एक ढाँचा या कोकाल-मात्र की स्वझूप प्रदात करते हैं भयवा शासन-मस्त कीं प्रश्धान 
बिन्दु (इकाफड ए०ंए) (निर्मित करते है, भौर उसके बाद आने वाली नस्‍्लें उस 
कंकाल गा ढाँचे को मयमों, प्रधाओं, संकेट काल की आवश्यकताभों (8०४०) 
राष्ट्रीय श्रापातः काल की मुसीवतों, आधिक विकासों एवं ऐसे भव्म स्रिया-कलापों+ 
छजनका सम्बन्ध राष्ट्र की समूर्डि से हों। के अनुरूप मांस-मज्जा से पूर्ण कर लेते हैं । 
इस प्रकार, लिखित और अलिखिंत संविधानों में केवल मात्रा (च्डा००) की 
झब्तर हो सकता है, प्रकार (674) की नहीं । जहां कहीं शासनिक सस्थामी की 


ओँग और जिंक (088 भाए 27) लिखते हैं, “वास्तव मे पेन (27५) तघा 
टोकियादेली (प००्वर्णश्णा०) के कालों से काफी पहले, इंग्लेप्ड मेइस 

(यम थे, सेंगरेजों को उन नियमों के अस्तित्व का पूर्णे ज्ञान था झौर वे उसे इतिहास 
पर गये करते 


संविधान के खवबददी भाग 


(एगाएगाशा एथा5र्ण 6 ट०ाषपणीणा) 


बाँट सउते हैं. ४ पहली श्रेणी में _। 
चत्र (9०४४०१४) हा स॒विधियाँ (४॥0/०४०४) और मैग्ना कार्टा (४किड्ा३ ट्वाधि 


संविधान की प्रकृति शोर विषय-वस्तु है 


25), पेदीशन झॉफ राइट्स (?०#४४ं० ० ा8॥5, 628), १६३६ के एब्डि- 
केशन ऐव्ट (50062॥#0०॥ ४० ० 936) हारा संशोधित ऐक्ट ग्रॉफ सेटिलमेंट 
(2०६ थी $60००थ०॥, 70), ऐक्ट श्रॉफ यूनियन विंद स्कॉटलैप्ट [सैलरी 
एग्ांण जाता 50ण879, 4707), ग्रेट रिफार्म ऐक (+€क केशणिण 340०, 
832), पालियामेद ऐक्ट (एक्व]8णथा 8०६, 298) तथा १६४६ में सशोधित 
उसका नया रुप, १६२० को गवर्नेमेट भॉफ भ्रायरलेण्ड ऐक्ट (00ए2फशाशाई 0 
परधशा0 80, 920), १६३६ का पब्लिक आर्डर ऐवट (?पणा0 0080 क्षण 
936), १६३७ का मिनिस्टर्स झॉफ दि क्राउन ऐक्ट (उशीग्रांडधा$ 06 ० एप०छा 
58८ ० 937), रिप्रेजेंटेशन ्रॉफ दि पीपुल ऐक्ट, १६४६ ([रेट्फा०डथा।शांणा णी 
06 7००7८ 8०, 2949), लाइफ पीमरेज ऐक्ट, १६५४५ (76० #९९७४४० 20 
958 ), पीश्वरेज ऐक्ट, १६६३ (?०४४४४० 8०, 4963) , स्टेट्यूट आफ वेस्टमिन्स्टर, 
१६३१ ($बाएण6 ० ७/९अंघातई०, 93) तथा भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम, 
१६४७ (हाताभा ॥7क्‍6एलातंथा०४ 8०, 3947) श्रादि दूसरे महान सीमा-चिह्न 
भत्ते है । इनमें से झधिकांश अधिनियम संसद्‌ द्वारा पास किए गए हूँ, लेकिन मैग्ना 
कार्टा (१9809 0४03) जैसा श्रलेख श्रंग्रेजी सविधान का एक अंग समझा जाता 
है बयोंकि वह राष्ट्रीय इतिहास का एक महान्‌ सीमा-चिह्न है ! संसद्‌ के ओर दूसरे 
अधिनियमों को “तथ्यों के साथ विशेष तीड़-मरोड़ किए विना ही मैंग्ना कार्टा का 
सीधा वंशन समझा जा सकता है ।” ज्येष्ठ विलियम पिटद (0७ जाता 
शाह) का कहना था कि मैग्ना कार्ट, पेटीशन ऑफ़ राइट्स तथा बिल ऑफ राइट्स 
(8॥॥ ० 'शां8॥/) अंग्रेजी सविधान की बाइबिल है । इन अधिकार-पतन्नों (था 
१९5) तथा संविधियों ($४8765) के बारे में एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि वे राज- 
नीतिक तनाव एवं संकट की उपज थे और उनमे उस्त सकट के निवटारे की शर्तें रखी 
गई है। अपने विवेच्य विषय के कारण वे सविधान के भाग है। चूंकि वे संबंधानिक 
संघर्ष के प्रसंग में उत्पन्न हुए हैं, श्रतः उनके ऊपर सर्वधानिक विधि (00ह्नाए- 
रंणाव। |49) की छाप है । 


दूसरे, ऐसी भी बहुत-सी साधारण संविधियाँ है जिन्हे ससद्‌ ने समय-समय 
पर मताधिकार, निर्वाचन-पद्धतियों और सार्वजनिक अधिकारियों के भ्रधिकारों तथा 
कत्त व्यों झादि के सम्बन्ध मे पास किया है । पहली श्रेणी मे गिनाए गए सर्वैधानिक 
सीमा विह्धों से भिन्‍त्र, ये सविधियाँ किसी संवैधानिक संघर्ष की फल नहीं है। जब 
और जिस समय उतकी आवश्यकता हुई थी. उन्हें साधारण प्रक्रिया द्वारा पास कर 
दिया गया था ॥ उदाहरणार्थ, १८६६७ और १६४८ के बीच मे मतदान के अधिकार 
को विस्तृत करने वाली जितनी विधियाँ पास हुई थी, उनमे से किसी ने भी १८३२ के 
सुवार अधिनियम (८077॥ 2०६४ ० 832) की मभात्ति लोकप्रिय उत्तेजना पैदा नहीं 
की थी। फिर भी, ये समस्त संविधियाँ राजनीतिक लोकतन्म के विकास के लिए 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं और अब उनको रद्द करने की चेष्टा राष्ट्र की संवैधानिक 
भावन के प्रतिकूल समझी जाएगी । वस्तुतः, यदि इंग्लैण्ड में इनमे से एक भी संविधि 
है 


(] इंग्लेप्ड फो शास्तन-प्रणालो 


को रह करने दी कभी कोई चेप्टा की गईं, तो इंग्लैण्ड में घासम का यथावत्‌ संचा- 
लगन दूभर हो जाएगा | 


संदंधानिक नियमों का तीसरा स्रोत न्यायालयों में सुने जाने वाले भपियोगों 
के सम्दन्ध में न्यायाधीशों के निर्णय है। घमियोगों फा निर्णय करते समय न्यायाधीश 
बड़े-बड़े श्रधिकारपन्नों एवं मंविधियों के उपबन्धों की दीका थर व्याश्या करते है भौर 
उनके क्षैत्र को विस्तृत करते हैं। इस प्रकार के न्यायिक निर्णय प्रमेरिका के सर्वोच्च 
न्यायालय के निर्णयों के समान है | भमेरिका के सर्वोच्च स्यायालय के निर्णयी ने वहाँ 
के संविधान के उपबन्धों को स्पष्ट भ्रौर विकक्ित करने में बड़ी सहायता दी है । 


चौथा स्थान सामान्य विधि (00700॥ .89) के मिद्धास्तों का है। संवेधा- 
लिक महत्व के बहुत से मुख्य मामले उनके प्रन्तर्थेत झात्ते हैं॥ उदाहरण के लिए, 
राजा ने भ्रपना परमाधिकार (छाल्वण्ड॥/४०) तथा संसद्‌ ने अपनी सर्वोच्चता 
सामान्य विधिसे प्राप्त की है। इंग्लैप्ड मे जनता की नागरिक स्वनंभ्ताएँ, जो 
प्रमेरिका में विल प्रॉफ राइट्स (छा॥ ०६ छां्ठो/5) में लिपिबद्ध हैं, सामान्य विधि 
के नियमों हारा सरक्षित है । 


सामान्य विधि के सिद्धांतों को न तो संसद्‌ द्वारा पास कौ गई झोर ने राजा 
द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विधि ने सस्यावित किया है । उनका विकास प्रकेले रौति- 
रिवाजों (५४४४८) के भ्राधार पर हुआ है । न्यायाधीशों ने "देश के सोकाचार्से" 
(०४४०॥४) को पहिचाना, उन्हें अलग-अलग प्रभियोगों में प्रयुक्त किया झौर १२० 
वर्ती प्रभियोगों में निर्णयों के लिए पूर्व दृष्टांत्तों या पूर्वोदिहरणों (9720८ ध४॥5) की 
स्थापना फर दी । ज्यों-ज्यों "पूर्वोदिहरपों द्वारा इस निर्णयों का क्षेत्र विस्तृत होता 
गया, साधारण व्यवहार के कुछ ऐसे सिद्धान्त पैदा हो गए जो थंग्रेजों की स्वतस्तवतता 
की रक्षा करने में एक मजबूत दोवर का-सा कार्य करते है. और ब्रिदिश संविधान के 
आवश्यक भाग हैं (”” इस प्रकार संधिधिक विधि (5६४(७०५ 8७) दी मंर्ति 
सामान्य विधि का भी निरन्तर विकास हो रहा है ।* 





. जिस समय राजा सामन्ती अधिपति था, परमाधवार शब्द उतठके समस्त अजिकारों 
को सूचित करता था । आजकल इस शब्द का प्रयोग राहजमुदद की स्तवित्रेकी सत्ता को प्र+द करन 
के लिए होता है | दूसरे शब्दों में श्राजकल' यह शब्द यढ़ बताता दे कि राजा छषदा उस प वीम 
चारी संसद के अधिनियम के प्राधिकार के विना कया कर सकते दें । 

2. एशाक, वर, छ. क्राव 0फदा३ + पी ध0्रथाशाका। णी फलों 
छा$(छांत् (3953), 9. 4. 


$, सामान्य लियि देश की विधि का वह भाग दे को परम्प्गगत और स्वामापीश निर्मेत 
होता है) “सामान्य विशेषण की च्यास्या यद् दे कि मध्य युग में राजा के उच्च न्यायालय जिस 
विवि का प्रहर्सत करते थे, बह 'देश का सामान्य लोकाचार (एणणशाणा ए७४०॥ रण धीढ 
(६४॥0) फदलादी थी ता उन विशिष्ट लोका चरों से मिन्‍न घोती था जो स्थानीय चेभाविकार कै 
अन्दगत भणे ये 0१ पिक्षाएं5०0, ७४. + गरधह 50एकाफशा। ० छागगा। (॥952); 
/५09८705 8, 9. 6-62, 
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संवैधानिक नियमों का एक पन्य स्रोत रीति-रिवाजों (प्588८5) श्ौर 
प्रभिसमयों (णाएशाए्रणा5) में पाया जाता है। इंग्लैण्ड में संविधान के प्रभिसमय 
संवैधानिक विधि (€णाह्राणांणाओ 77४) की भनन्‍्तरात्मा हैं। वहाँ प्राधारभूत 
प्रभिसमय मंत्रिमंडलीय शासन (८्४७४॥०६ ह०४थगणा८ा) का प्रभिसमय है। अन्य 
सभी उग्रभिसमय इसी से निकलते हैं। सद्यपि संविधान के प्भिसमयों की वेघता पर 
न्यायालयों में विचार नही हो सकता, फिर भी वे इंग्लैण्ड की राजनीतिक व्यवस्था 
के सबसे महत्त्वपूर्ण भंग हैं भौर उनका बड़ी सावधानी से पालन होता है । 


ब्रिटिश संविधान के स्रोतों के रूप में अन्तिम स्थान उन प्रख्यात लेखको की 
दीकाप्रों (०णरागाथा/शां८5) का है जिनकी रचनाओ्रों को इंग्लेण्ड की संवैधानिक 
विधि के सम्बन्ध में प्रामाणिक माना जाने लगा है। इस टीकाकारों ने प्रभिसमयात्मक 
निम्रमों (८एणाए्थ्यां007) 705) को सुब्यवस्थित रूप दिया है। उनका एक दूसरे 
के त्वाथ सम्बन्ध निश्चित कर दिया है भ्रौर मूल सिद्धान्तों की भोर संकेत करते हुए 
उन्हें कुछ हृद तक एकता की कडी में बाँध दिया है । कुछ स्थितियों में इन लेखकों 
ने विशिष्ट श्रेणियों के नियमों के संचालन के सम्बन्ध में बड़े विस्तृत भ्रौर सुसंगठित 
विवरण प्रस्तुत किए हैं । इस विपय में तीन प्रमुख उदाहरण है--एसन का लॉ एण्ड 
शस्टम प्रोक दि कांस्टीट्यूडन (#वाइछा5 प.१७ बाव ए४०ा ती हा एणाओन 
07/०ा), में का पालियामेंद्री प्रेश्टिस (४०७४४ एक7क्राशाश, 229०४००७), और 
शायसो फा सां प्रो फ दि फॉस्टीट्यूसव ([00०/5 [.89 णी पर ८०६धप्रां००) । 


संविधान कै श्नभिसमय 
((07एशायणा$ 0 8 एणराआएांगा) 


डायसी (706०७) ने सविधान के भ्रसंख्य लोकाचारों (००४०६), परम्प- 
राप्रों (४90४०४$) भौर पूर्वदृष्टान्तों (97००८००॥/$) को संविधान के श्रभिसमयों 
(0०ल्‍एथ॥४णा$ ० ह6 0०॥४एएत०) का नाम दिया था। ये श्रभिसमय ब्रिटिश 
संविधान के प्रभिन्‍्त अंग हैं। ये भ्रभिसमय श्रंग्रेजों के स्वभाव में इतने गहरे ५विष्ट 
ही गए हैं और शासन का संगठन उनकी बुनियादों पर इतनी दृढता से टिका हुश्रा है 
कि उनके बिना संविधान यदि पूरी तरह प्रव्यावहारिक नही तो हीनांग प्रवदय हो 
जाता है.। शोर फिर भी, वे संविधान की विधि नही हैं ! 

विधि धर प्रभिसमय (4.995 शा0 007रएवथ्यां०75)--डायसी ने संविधान 
सम्बन्धी विधियों और भ्रभिसमयों में भेद किया है 7 जेनिग्ज़ ने यह ठोक ही कहा है, 
“झभिसमय किसी भी संविधान के सबसे भ्रधिक बुनियादी नियमों के समान होते हैं 
क्योंकि वे मुख्यतया जनसाधारण को स्वीकृति पर टिके होते हैं ॥ अलिखित संविधान 
इसलिए विधि नही होता व्योकि किसी ने उसका निर्माण किया है, प्रत्यूत्‌ इसलिए 
होता है क्योंकि वह स्वीकार कर लिया गया है ।” वया विधि है और वया अ्रभिसंमय 


>+++++-+-_+.नह2त8नतहतन 


3, [8७ थी 00, 9. 23, 
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8 तु इंग्लेष्ड की शासन-प्रणाती 


है, “ये मुह्पत्त: पारिभाषिक प्रइन हैं। इनके उत्तर केवल उन्ही को ज्ञात है जिमका 
कार्य उन्हें ज्ञात करता है। जनसाधारण के लिए इस बात का कि कोई नियम न्यायिक 
अधिकारियों द्वारा अ्रभिज्ञात हे या नहीं, विद्येप महत्त्व नही है ॥”! 


प्रविधिज्ञों के भ्रनुसार, विधियों और अभिसमयों में पाया जाने वाला अन्तर 
तीन नरह से है। पहली वात यह है कि विधियाँ किसी वैधानिक सत्ता से उत्पन्न, 
होती हैं श्नौर उनमें ग्रधिक पवित्रता होती हैं। अभिसमय विधि-वाह्य होते है गौर 
प्रथा द्वारा उत्पन्त होते है। दूसरे, कानून साम्रान्य रूप से सटीक भौर सुनिश्चित 
दाब्दावली में व्यक्त होता है तथा समी लोग उसका अनन्य भाव से पालन करते हैं। 
अ्भिम्तमयों का निर्माण कदापि नही होता । वे प्रथा और परम्परा पर प्राधारित 
होते हैं श्रोर उनमे परिवर्तन प्रचलित प्रथा के झ्राधार पर ही होता है । कभी-कभी 
यह ज्ञात करना कठिन हो जाता है कि कोई प्रथा अभिसमय चन गई है या नहीं । 
तीसरे, न्यायालय कानूनों को लागू करते है। वे ग्रभिसमयों को लाए नहीं कर सकते 
क्योकि उन्हें लाश करने के लिए कानूनी मजूरी नहो होती । 


प्राविधिक दृष्टि से भी, व्यवस्थापन ([८४/४०४णा) और झभिसमयों के बीच 
कोई स्पष्ट विभाजक रेखा नहीं खीची जा सकती । उदाहरण के लिए डोमीनियतो 
(007र०7$) और इंग्लेण्ड के सम्बन्धों का नियमन करने वाले कुछ झभिसमय, 
विशेषकर वे अभित्तमय जो सिहासव के उत्तराधिकार विपयक विधि-परिवर्तनों से, 
सम्राद्‌ की उपाधियो तथा ब्रिटिश संतद्‌ की विधायी सत्ता से सम्बन्ध रखते है, 
१६३१ के स्टेट्यूट प्रॉफ वेश्टमितस्टर (58006 ० (४८ऋरधमंतशरधए ०१ 93) पी 
प्रस्तावना में शामिल कर लिए गये हैं।* इनमें से पहले प्रभित्मय का महत्व एडबर्ड 
भष्दम (80० पता) के सिहासन-त्याग के समय सिद्ध हो गया था। १६४७ के 
भारतोप स्वत्तस्त्रता भधिनियम ([एठणा पातेढए थ्ातथा०० 8०६, 947) के पश्चात्‌ 
राजकीय उपाधियों में डोमीनियनों की पूर्ण स्व्रीकृति के साथ परिवर्तन किया गया 
था। 


इसी प्रकार, इंग्लेण्ड की कुछ संस्याएँ जो श्रभिसमपों के परिणामस्वरूप 


]. उल्या78$, !. १४, ; (४७० 00४वाप575, 9, 3. 


“2. "जहीं तक यनवुकुटद (0.09) बिटिश राष्ट्मंडल के सदस्यों फे सवतत्त समयोग का 
प्रतोक है और ये सदस्य राज्शुकुर के घनि सामान्य निष्णा द्वारा छंगुवत ६, राष्टूणंदल ये. समस्त 
सदस्यों के पाएगपरिक ससतस्यों छो देखते जुए यद उनको परम्पाागत यैधानिक स्थिति के भनुझण ही 
होगा | सिंदासन के उत्तताविशार सया राजकीय उपराधियों से सम्बन्ध रफने वाली विधि मैं 
50 फरने के लिए इम्जैंएट का संस३ के साथ सना दोनानिवर्नों का सोकुति मी भावाकर 

पर 5 
3. “मद परग्परायत वैधानिक रिंदति फे अनुठहल हो है. कि मादेश्य में 4 म्तैणड की संग्रए, 
डारा मि्ित को मो विधि कथित घोदी नेयतों में से किसी के ऊपर उस शो्म/नियन की विि के 
झूप में उत्त समय तक मगंगू नहीं घोगो जर तक ढि इसके लिए बह टोमीनियन रगयं ब्रार्पनां ने को 
और इसके शिए उसी स्टकति ने दो 


संविधान की प्रकृति फ्लोर विषय-वस्तु 0, 


विकपित हुई है, विधि द्वारा प्रभिज्ञात हैँ ॥ १६३७ के पूर्व श्रधान गन्जी एा पथ! पा 
मच्विमण्डल की संस्था विधि ह्वारा मान्य नहीं थी । १६३७ के मिगिरदसे भाप दि 
ब्राउन एक्ट (प॥6 शायाबरदा5 ण ७ 0४07 60०५ 937) मे "उसा शावित है 
लिए जो प्रधान मनी तथा फरस्ट लॉई भोफ दि देजरी (नि 7.00 0 ॥७॥ 
पाध्यया9)” है, १०,००० पौंड वापिक वेतन को व्यवस्था की है। इसी भभितिशा 
मे उन मंत्रियों के वेतनों की भी व्याइ्या की है जो “मंत्रिमंषत मे रादरग" है । गढ़ 
अधिनियम 'दर्ा, 'विरोधी पक्ष" त्तवा विरोधी पक्ष के मैता' को भी भपिज्राते 
करता है। 
ग्रभित्तमयों के शेद ((0॥05 ७॥ 0०एथ्राप०॥5)--भवियमभों है पी वी 
हैं। पहले प्रकार के झमिसमय वे हैं जो रांसदीय प्रभुशता की सहायता से चंगव सभा 
कार्यपालिका के बीच उचित ताल-्मेल की स्थापता फरते हैं। १६८८ मे) हौावपुण 
त्राति (पण९ 0000३ ॥१९४०७४०१ ० 688) ने रादेय के छिए गह वरिहिचत ॥7 
दिया कि संसद्‌ की शावित सर्वोच्च है और वह राष्ट्रीय भीषग कि 4 कद की 
वियन्तित कर सकती है । राजा की झम्तियाँ सीमित हो गई भौर आवआि८ (4५ ॥॥ 
के परिणामस्वरुप संजिमंडल का उत्पान हुआ। दराशिंत, आफि[हिक $ है| # 
आवश्यक नियमों की व्यवस्था केवल अ्भिसभय ही फरत है। भ्रत्रिवाओ #॥ हगर 
हे शावश्यक है कि राजा के मंत्री संसद्‌ के शादरग हीं, ए्७। ॥|४॥ ॥॥। (॥॥॥॥ 
| एशागग0॥$) में बहुतम वाले दल से सम्बन्ध होगा भाहिए #7 ३9 | ॥॥॥॥ 
नेता को श्रवीनता में काये करना चाहिए जो प्रधात भैभी ॥४०)7) $ । ॥6॥॥॥॥ ४ 
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दुधरे प्रकार के प्रभिसमय ऐसे हैं जो विधायी प्रक्रिया और संसद के दोनों सदनों 
के परस्पर सम्बन्धों से सम्बन्ध रखते हैं। संसद्‌ का श्रधिवेशन प्रत्तिवर्ष होता है श्रौर वह 
दो सदनों से मिलकर बनी है, यह बात लोकाचार के ऊपर आधारित है। वित्तीय 
मामलों में मन्त्रिमण्डल की सत्ता के ग्रवीन रहते हुए कॉमन सभा ही पहल करती है 
श्र लार्ड सभा की स्थिति उससे नीची रहती है, यह सिद्धान्त १९११ के संसदीय 
अधिनियम (सागाव्याध्वा 2९६ ०१ 9) के पूर्व केवल अभिसमय के ऊपर ही 
ग्राश्चित था । १६११ के अधिनियम ने और १६४६ में होते वाले उसके संशोधन ने 
लॉर्ड सभा की उन विधायी झक्तियों के ऊपर जो श्रव तक केवल अझभिसमय द्वारा ही 
नियमित होती थी, कुछ निश्चित प्रतिवन्‍्ध लगा दिए। यह सिद्धान्त भी, कि जब 
लार्ड सभा भपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य करती है, उस समय लॉर्ड सभा में लॉ 
लॉर्ड ([.4७ 7,070) को छोड़ कर अन्य कोई पीयर नहीं बैठता है, रढिगत ही है । 
पुनइच, ऐसे भी बहुत से भ्रभिसमय हैं जो संसदीय प्रद्चिया को नियमित करते हैं ! यह 
एक अभिसमय ही है कि प्रत्येक विधेयक का तीन बार वाचन [#८80728) होगा 
चाहिए, तब कही जाकर उस पर अन्तिम मतदान होता है। यह भी एक झभिसमय ही 
है कि सरकारी पक्ष की शोर से एक भाषण के बाद, विरोधी पक्ष की झोर से एक 
भाषण हो । वस्तुतः सज्जाद या सम्रान्ञी के विरोधी पक्ष (8 ण सत्य बुध) ३ 
097०आंध००) की सारी भावना प्रभिसमय का परिणाम है । अभिसमय यह भी माँग 
फरते है कि कॉमन सभा (प्०ा४८ / 2०ताधाणा5) के स्पीकर (5फ2वांत्व) को 
निर्देश व्यवित हो जाना चाहिए और उसे स्पीकर-पद के लिए निर्वाचन में खड़े होने के 
पूर्व भ्रपनि दल की सदस्यता त्याग देनी चाहिए। एक श्रन्य भ्रभिसमय यह है कि 7३ 
मुक्त होते वाले स्पीकर का निर्विरोध निर्वाचित होना चाहिए और जितनी दार वह 
चाहे, उसे निर्वाचित किया जाना चाहिए । 


अन्तत:, कुछ झभिसमय ऐसे हैं शिनका उद्देश्य एक ग्रीर तो सरकार एवं 
विधायी कूत्य तथा दूसरी श्रोर निवर्चिकों (४०८४०7०८) के निर्णय के वीच सामजत्य 
स्थापित करना है एक प्रभिसमय इस प्रकार का है कि सरकार को किसी विवादास्पद 
विषय पर उस रूमय तक कोई विधान प्रस्तुत नहीं करना चाहिए जब तक हि उसे 
ऐमा करने के लिए निर्वाचकों से भ्धिदेश (गगश्यर्त/०) न मिल गया हो । वह शा 
जो प्राजकन्न 'अधिदेश अभिसमय (ठगात30० ट्णाएशाएंणा) कहलाती है, सलाम? 
प्रभुंच (90एए/थ 50ए७०ंहा(५) के मिद्वान्त की सत्यता प्रमाणित करती है। इक 
प्रतुयार यह भावश्यक हो जाता है कि यदि सरकार की नीति के किसी ग्रंश में मुख 
परिक्तेव होता है, तो इग धंश को उस कार्यक्रम पा एक भाग होना चाहिए जिस पर 
सरकार ने पटला चुनाव लड़ा था भौर “यदि ऐसा नहीं है, तो विरोधी दल को ण्पनी 
सक्रियता भयया निब्कियता द्वारा यह प्रबट कर देवा चाहिए कि यह परशिवर्तत कोई 
तीया विवाद का विपय नहीं है।” १६४४५ में श्रमिदर दल को विजय के दुरस्त बाद 
लोड सभा (प्ृ०05८ ० .0:745) में भनुदार दल के बहुमत से राष्ट्रीसकरण फरने 
वाले विपेयरों सक झो इस भाधार पर स्वीकार कर लिया घा कि श्रमिक दस की इ_ 


] 
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है है कि परोक्ष रीति से देश की विधियाँ भंग होती है । 


लेकिन, इससे ही सम्पूर्ण शंका का समाधान नहीं हो जाता। लॉवेल 
(7,०9७॥) ने यह ठीक ही कहा है कि इगलैण्ड प्रति वर्ष संसद्‌ के सथ बिठाने के लिए 
अनन्त काल तक विवश नही है । चूंकि संसद्‌ प्रभुसंस्था (50एश०ं27 ७००१५) है, 

हु एक स्थायी सेना और वायुवल श्रधिनियम (& गाए बात &ए म0ा०8 
2०/) पास कर सकती है और वर्तमान वापिक करों को कई वर्षो के लिए स्वोकार 
ऋर सकती है । इसके प्रतिरिक्त कुछ अभिसमय ऐसे है जिनके उल्लंधन से विधि का भंग 
होना आवश्यक नहीं है ! उदाहरण के लिए, यदि स्पीकर (5ए८्याप्टा) पद पर निर्वा- 
चित होने के पश्चात्‌ अपने दल की सदस्यता को न त्यागे, अथवा सरकार विरोधी पक्ष 
(प्रा5 शव 5 099०आध०). अ्भिनज्ञात न करे, झथवा कॉमन सभा में कार्य- 
संचालन से सम्बन्ध रखने वाले अभिसमयों का पालन न किया जाये, तो इससे विधि 
भग नही होती । इसी प्रकार, यदि प्रधान मंत्री लॉर्ड सभा से लिया जाता है, तब भी 
विधि भंग नहीं होती । इसी भाँति, देश की परिवर्तित राजनीतिक परिस्थिति की 
माँग होने पर पूरोदाहरणी या पूर्वदृष्टान्तों (97९०८०६॥७) को भी तोड़ा जा सकता 
है । डिजरैती (089०) मे १५६८ में साधारण निर्वाचन में पराजित होने पर 
संसद के सम्मुख उपस्थित हुए बिना ही त्यागप्र॒ देकर परम्परागत रूढ़ि (७४४2०) 
की उपेक्षा की थी । १६२६ में बाल्डविन (9/0097॥) ने पुनः पुराने अभिसमय का 
अनुसरण किया था और संस्द्‌ के सामने उपस्थित होना वथा उसका निर्णय प्राप्त 
करना अपने लिए पूर्णतः संवेधानिक माना था। जैनिंग्ज (उकव0085) का कहना है, 
“अ्भिम्तमयों का अल्तित्व केवल अपने लिए ही नहीं है; उनका अस्तित्य इसलिए है 
क्योकि इसके कुछ श्रेष्ठ कारण हैं ।”? इसलिए डायसी (7)0८७) के हिप्कर्ष सर्वे 
मान्य नहीं हैं 


लॉवेल (7,09०।) का कहना है कि भ्रभिसमयों के समर्थन का कारप पेंबल 

हैं अगुभूति नहीं है कि उनके उल्लघन से किसी विधि का उल्लंघन होता है । उसके 
विचार से उनके समर्थ वा कारण कुछ और है । संदिए"्न वी विधियों के अ्सदृश 
अपिसमय व्यावहारिक राजनीति के क्षेत्र में सावंजनिक व्यक्तियों के मार्य-निर्देशक के 
लिए एक नेतिक संहिता का निर्माण करते है । लॉवेल ([.0४०॥) वा विचार है 
कि, “झमभिसमयों का पालन इसलिए होता है क्योंकि वे सदाचार-संहिता (6006 
० प्रणाएणा) हैं । ये एक प्रकार से जेख के नियम है भौर समाज में जिस अकेले 
बर्ग में इंग्सैए्ड के सार्वजनिक जीवन के संचालन को गब तक पूर्णतः अपने हाथ मे 
रबणा है, वह स्वयं इस प्रकार के दायित्व के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हैं। इसके 
अनिरिवत्त, गही तथ्य कि एक चर्गे ही सम्पूर्ण राष्ट्र की सहमति द्वारा जनता के निश्लेषा- 
घिकारी (॥708८८) के रुप में शासन करता है, उस वर्ग को इस बात के लिए बहुत 
के सावधान कर देता है कि वह उन झदभावों कया उल्लधन न करे जिसके ऊपर 
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पभिम्ममयों के उपयोग (505 ० 007५०70075) --६इंग्लैण्ड में ग्रभिसमयों 
ने एकात्मक शासन (एतराओ 8०एव्थागाशा) के ग्न्तगंत लोकतन्वात्मक व्यवस्था 
का सचालन गुलभ कर दिया है| वे विधि की भाँति जड़ नही हैं। वे विधि वी घुप्क 
अस्थियो पर मांस का काम करते हैं पौर फलत: उन्होंम शासन के कठोर वैधानिक 
ढ़ाँचे को बदलते हुए राजनीतिक विचारों तथा जनता की आ्रावश्यकताशों के प्नुमार 
सश्योध्चित कर दिया हैँ । “नई झ्रावश्यकताएँ नई शवित श्ौर नई दिशा माँगती हैं चाहे 
विधि निरन्तर निश्चिचत ही बनी रहे । मनुष्यों को नई झ्रावश्यक्रताओों की पूर्ति करने 
के लिए प्राचीन विधि को कार्यान्वित करना पड़ता है,” और घझभिसमय मंग्रेज़ी संविधान 
की प्रेरक गवित है। इग्लैण्ड में प्रचलित मंत्रिमंडलीय व्यवस्था ने संसद्‌ को गुरुत्वाकपंप 
का केन्द्र बनाकर कार्यपालिका का लोकतन्त्रीकरण कर दिया है। संसदीय प्रथाएँ सर- 
कारी पक्ष और विरोधी पक्ष दोनो को राष्ट्रीय प्रम्युत्यान के लिए मिलकर कार्य करने 
क॑ क्षमता प्रदान करती है | इंग्लेण्ड में मभिसमयो ने लॉ लाडों (7.8४ 7.०705) को 
व्यवहार श्रपील का सर्वोच्च न्यायालय (प्राइ॥०४8 0०07 ण (४शं 879००) बना 
कर देश की न्याय-व्यवस्था का कायाकल्प कर दिया है। पुनश्च, प्रभिसमयों के फल- 
स्वरूप ही डोमीनियन तथा इंग्ल॑ण्ड पर-राष्ट्र नीति के क्षेत्र में एक दुसरे के साथ 
सहयोग कर सकते है । 


कोई भी लिखित संविधान चाहे वह कितना ही विशद व्यों न हो, समाज की 
समस्त अ्रावश्यकताग्रो को पूरा नही कर सकता । वास्तविक और सजीव संविधान के 
लिए यह आवश्यक है कि वह समाज की बदलती हुई श्रावश्यकताग्रों को पूरा करे । 
अभिसमय इस कार्य को बहुत अच्छी तरह कर सकते है । वे किसी समस्या के वास्त- 
विक समाधान और व्यावहारिक समाधान के बीच संतुलन स्थापित करते हूँ । 


संविधान की प्रमुख विशेषताएं 
($्लॉशा फल्वए्ाढ5 ० ध68 (०7आाएाणा) 

अंग्रेजी सविधान की प्रकृत्ति से हम उसके निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण स्वरूप का 
ज्ञान प्राप्त करते है । 

१. तह अ्रंशत, लिखित है ([75 थ्ाधंश!/ छऋर/67)--पग्रेजी संविधान 
काफी हद तक अलिखित है। यह ऐसी कोई पूर्वनिश्चित व्यवस्था नही है जिसके भ्रनुसार 
शासन का संचालन होना चाहिए। उसका कभी जान-बुभकर निर्माण नही किया 
गया था | उसके स्रोत अ्नेकमुखी है श्रौर उसका विकास “कभी तो सयोग द्वारा श्लौर 
कभी सुनिश्चित योजना हारा निदिष्ट हुआ है ।” इस प्रकार चूंकि वह विशेक तथा 
संयोगजन्य है, अ्रतः उसका विकास धीरे-धीरे हुआ है झोर उसने स्वयं को समय की 
आवश्यकताओं के भनुसार विभिन्‍न श्रधिकारपत्नों, संविधियो, पूर्वोदाहरणो, रूढ़ियों 
झौर परम्पराओं के रूप में व्यक्त किया है। इसलिए, ऐसा कोई एक भ्रलेख नहीं है 
जिसके सम्बन्ध मे यह कहा जा सके कि इसमें राजनीतिक शासन के समस्त सामान्य 
सिद्धात समाविष्द हैं 


है. हो 
संविधान की श्रकृति शौर विषय-वस्तु हठ 


२. विकात भ्रौर प्रविच्छिन्नता का नमूना (6 57०एं68 ० 06ए९००- 
गधा बाएं ध्याधाएं[9)--पंग्रेजी संविधान का निर्माण इतिहास के किसी विद्येप 
कान में न होने के कारण वह एक प्राणी की भाँति निरन्तर बढ़ता रहा और प्रत्येक 
युग गे दिकसित होता रहा । फलत . वह सर जेम्स मेकाइंतोश (8 उत्चा॥८४ #शंगा- 
000) की इस कहावत को सार्थक करता है कि संविधान स्वय उपजते है, वे गिमित 
नही होते । इस प्रकार, ब्रिटिश संविधान हजार वर्षो से भी अधिक समय मे होने वाले 
क्रमिक विकास और विस्तार का फल है। इग्लैण्ड के सम्पूर्ण इतिहास काल में उस 
देश में कभी क्रांतिकारी राजनीतिक परिवर्तन नहीं हुए हैं। वस्तुत, इग्लेंण्ड की 
समस्त राजनीतिक तप्रान्तियाँ, यदि उन्हे क्रान्तियाँ कहा जा सकता हैं, रूढिवादी रही 
हैं। इग्लैण्ड सदेव अविच्छिन्न वैधानिक विकास के पथ पर बढ़ता रहा है श्रौर उसने 
श्रपनी संस्थाओं को धीरे-धीरे और सावधानी से देश की बदलती हुई परिस्थितियों 
भौर श्रावश्यकताप्ों के श्रमुसार फिर ठीक कर लिया है। झ्ांग (088) का कहना 
है, “राजनीतिक परिवत्तेंन नियमतः इतने धीड़े-धीरे हुए है, परम्पराओं के प्रति निष्ठा 
इतनी स्वाभाविक रही है, झ्ौर ग्रन्तरात्मा के बदल जाने पर भी अ्रभ्यस्त नामो तथा 
रूपो को बनाएं रखने की प्रेरणा इतनी वलवती रही है कि इंग्लैण्ड का संवेधानिक 
इतिहास इतनी अविच्छिन्तनता प्रकट करता है कि उसकी अन्य किसी देश के साथ 
तुलना करना कठिन है ।?” 


३. पिद्धांत श्रौर व्यवहार में भ्रन्तर ([9#०7९06 7९6९४ 46079 धात॑ 
797807०८) --ंग्लैण्ड में वेवानिक विकास की क्रमिकता ने शोर शक्ति की स्थिति 
में क्रातिकारी परिवर्तन हो जाने के बाद भी परम्परागत स्वरूपों को बनाए रखने की 
प्रवृत्ति ने सिद्धान्त भरौर व्यवहार के बीच भारी अन्तर पैदा कर दिया है। “इंग्लैण्ड 
की झासन-प्रणाली भ्रन्तिम सिद्धान्त में निरंकुश राजतन्त्र, देखने में मर्यादित वैधानिक 
राजहन्त्र और ध्यवहार में लोकतन्त्रात्मक गणराज्य है।” सिद्धान्त में या वैधानिक 
दृष्टि से इंग्लैण्ड का शासन सज़ाद में निहित है। राज्य के सैनिक और अ्रस्तेनिक 
श्रधिकारियों को वही नियुक्त एवं भ्रपदस्थ करता है। मन्‍्त्री उसके मन्‍्त्री होते है 
शौर वे उसके प्रसादपर्यन्त पद धारण करते है । वह सम्पूर्ण विधि का स्रोत एवं न्याय 
का मूत्र हेतु है। बहू संसद्‌ को बुलाता है तथा उसका विघटन एवं सन्नावसान करता 
है | उसके झादेश के बिना कोई भी संसदीय निर्वाचन नहीं हो सकता। संसद 
हारा निर्मित विधियाँ सम्राद्‌ की स्वीकृति के बिना लागू नहीं की जा सकती और 
यदि सम्राद चाहें तो वे संसद्‌ द्वारा. पास किए गए किसी भी विधेयक को प्रतिपिद्ध 
कर सकते हैं । ना 


सम्राट्‌ शन्ति धोर युद्धकाल मे इंग्लेण्ड को सारी सेनाम्ों के प्रधान सेनापति 
भी हैं। युद्ध की घोषणा उनके नाम से होती है भौर ध्न्ति एवं सन्धियाँ भी सम्राट 
की प्रोर से हो की जाती है। सरकारी प्रलेख सझ्नाटू के स्टेशनरी कार्यालय हारा 
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प्रकाशित होते है । इंग्लैण्ड करी समस्त जनता सम्राट की राजभवत प्रजा है भ्रौर उसका 
राष्ट्रीय गीत “506 898४6 #6 फट है। संक्षेर में सरकार का ऐसा बोर भी 
कार्य नही है जिसके ऊपर सम्राटु का नाम एवं व्यक्तित्व आरोपित न क्रिया जा सके। 
इसलिए सम्राट की शवित असीम, श्रबाघ झौर निरंकुश है। 


लेकिन, यह सब मिद्धान्त की बात है। व्यवहार में, सम्राट्‌ सद कुछ करते 
हुए भी कुछ भी नही करते । १६८८ की त्रान्ति ने यह ग्रन्तिम रूप से निश्चित कर 
दिया था कि ग्रन्ततोगत्वा सम्राट को ससद्‌ के सम्मुस भुकना चाहिए । इसके परवात्‌ 
वे समस्त शवितियाँ श्रौर श्रधिकार जो पहले एक व्यवित्त के रूप में सम्राद्‌ के हाथों में 
थे, भ्रव धीरे-धीरे एक संस्था के रूप में राजमुकुट (ट0७॥) के हाथो में श्रा गए 
है। सम्राट श्रव काफी समय से शासन में निदेशक तत्त्व नहीं रहे है श्रोर वे. केवल 
अपनी पहल पर कोई भी सरकारी कार्य नहीं करते । वास्तविक शवित सम्राट के 
मन्त्रियों के हाथीं मे है भ्रौर सम्नाद सत्ता के प्रतीक-मात्र रह गए हैं। इस प्रकार, 
इग्लैण्ड में ध्यवहार सिद्धान्त से झगे निकल गया है श्र वहाँ की शासमन्प्रणाली 
ससार की सबसे ग्रधिक लोकतन्त्रात्मक शासन-प्रणालियों में से एक है । 





४. संसद्‌ फी सर्वोच्चता (50एट४ढंहा ० एशंग्राल्या )--ब्रिव्श संवि- 
घान ससद्‌ की सर्वोच्चता स्थापित करता है । इसका अभिप्राय यह है कि प्रिटिश 
ससद्‌ बैधानिक दृष्टि से किसी भी प्रकार की विधि को बनाने या रदे करने के लिए 
समर्थ हैं श्रौर देश का कोई भी न्यायालय उसकी बैधता पर सन्देह नहीं कर सकता । 
इस प्रकार ससद्‌ का प्राधिकार सवंग्रासी एवं निरकुझ है और उसके भ्रन्दर साधारण 
विधियों का प्रधिनियमन तथा स्वयं शासन के अन्दर किए जाने वाले बड़े से बड़े परि- 
बर्तन तक शामिल हैं । इंग्लैण्ड में न्यायिक पुनरीक्षण (उप0०७] ॥२८शं८७) ही प्रथा 
नही है श्रौर कोई भी सत्ता यह नहीं कह सकती कि संसद्‌ द्वारा निर्मित विधियाँ 
असंवैधानिक (ः्य//४ 7४/०५) है। अब निपेघाधिकार (५८४० फ0एथ) भी पुराना 
पड़ गया है और सम्राट के लिए यह झावश्यक है कि वे संसद्‌ द्वारा पास किए गए 
समस्त विधेयकों पर अपनी स्वीकृति दे दें । संसद्‌ वास्तव भे सर्वोच्च है या नही, यह 
एक पृथक प्रब्त है | लेकिन, जहाँ तक तिश्युद्ध विधि का प्रश्न है, वह सर्वोच्च हैं 


५. लचीला संविधान (प्प«झांण० ९0०7ध्माप्रांण०)--जैसा कि पहले ही कहा 
जा चुका है, इग्लैण्ड मे ऐसी कोई संहितावद्ध और मूलभूत संवैधानिक विधि 
((णाशपरणांणाश 749) नहीं है जो सविधिक विधि (87४/ण०79 80४) से ऊँचा 
स्थान रखती हो | सर्वेधानिक विधि का निर्माण एवं संध्योधन करने की झवित संत्तदु 
में विहित है और इसकी प्रक्रिया भी वही है जो कि किसी साधारण विधेयक के बधि- 
विभम की होती है । इसके अतिरिक्त, स्विट्जरलैण्ड और आ्रास्ट्रेलिया जैसे देगो में 
संवैधानिक सश्योधनों पर जनमत संग्रह के रूप में जनमत का झनुसमर्थन (7२703 
धणय) प्राप्त करना आवश्यक होता है। इंग्लैण्ड में यह प्रथा बिल्कुल प्रचलित नही 
है । इंग्लैण्ड का संविधान नमनशील और उत्तरदायी (९क्र०म४०) है। उसके 


संविधान फी प्रकृति झौर विषय-वस्तु ॥६॥ 


प्रन्दर एक बड़ा गुण यह है कि वह समय की झावश्यकताझों के अनुसार परिवर्तित हो 
सकता है ग्रौर लोकमत को सन्तुष्ट कर सकता हैं। 


६. एकात्मक संविधान (4 एशाबाए ए०णाध्धाएा०ा)-इंग्लैण्ड का 
संविधान एकात्मक (एाप्र/ध>) है झौर वह भारत दथा श्रमेरिका के संविधानों की 
भाँति संघात्मक (#८०८०]) मही है । यद्यपि इंग्लैण्ड में भी विकेन्द्रीकरण है लेकिन 
वहाँ सम्पुर्ण शक्ति लन्दन में श्रधिष्ठित कैद्रीय सरकार के पास से प्रवाहित होती है। 
इंग्लैप्ड के स्थानीय क्षेत्र अपनी शवितियां संसद्‌ के अ्धिनियमों से प्राप्त करते हैं । केन्द्रीय 
सरकार इम झव्तियों को अपनी इच्छानुसार संकुचित या विस्तृत कर सकती है। 
इंगलैण्ड बिमा लिखित-संविधान के होते हुए भी शासन-व्यवस्था का कार्य चला रहा 
है, इसका एक कारण दासन की एकात्मक (0789) स्वरूप की विद्यमानता है । 
संघात्मक राज्य-शासन-व्यत्रस्था के लिए तो संविधान का लिखित और कड़ा होना 
पूर्वाकांक्षित है | 


७. संघदीय शासन-प्रणाली (?8४बिशव्याक्राए णित ० 60ए076॥/--- 
अंग्रेजी संविधान देश में श्रध्यक्षात्मक शासन-प्रणाली (छाल्झ्रतध्णात्र [796 णी 80४- 
शगा7८7) से भिन्‍न संसदीय शासन-प्रणाली (श्राशिल्याशिए शियय णी॑ 8०ए- 
शाा०ा) की स्थापना करता है । सम्राट की, जो वैधानिक प्रभु हैं, उनकी समस्त 
शक्तियों तथा सत्ता से वंचित कर दिया गया है। शासन की वास्तविक दवित उन 
मन्ध्रियों के हाथों में है जो संसद्‌ में बहुमत वाले दल के सदस्य होते हैं। मंत्री उसी 
समय तक पदारूढ रहते हैं जव तक कि संसद्‌ का उनमें विश्वास रहता है। चूंकि 
मंत्री अधिशासी प्रधान (8५6८७४४४० 8६४05) भी होते है और ससद्‌ के सदस्य भी, 
इसलिए वे शासन के विधायी श्रोर ब्रधिशासी भागों में उचित सम्बन्ध स्थापित कर 
सकते है । वैजहॉट (728०॥0०॥) ने कहा है, 'ईंग्लैण्ड में मंत्रिमंडल एक ऐसा योजक 
है, जो जोड़ता है, एक ऐसा बवसुश्रा है जो भ्रधिशास्ती भर विधायी विभागों को झ्रापस 
में बाँघता है ।” इसलिए, इंग्लैण्ड में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के दौच कभी 
कोई मतभेद नहीं हो सकता । वे आपस में मिलकर कार्य करती है भौर दिधि बनाने 
बाली सत्ता, कर लगाने वाली सत्ता और कार्यपरालिका के बीच गतिरोध ([0८400८०८) 
के खतरे अनुपस्थित रहते हैं । यदि कभी कॉमन सभा कार्यपालिका के विरुद्ध मत देती 
है श्रोर उसकी नीति को पराजित कर देती है या यदि वह ऐसे विधान को पास करती 
है जिसे मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त नही होता, तो इसके परिणामस्वरूप निम्नलिखित 
दो बातों में से एक होती है । या तो मन्त्रिमंडल को त्याय-पत्र देना पड़ता है श्ौर फिर 
विरोधी पक्ष सरकार का निर्माण करता है या मंत्रिमंडल सम्नाट्‌ को यह परामर्श देता 
है कि वे संसद्‌ का विघटव कर दें और नये चुनावों की झ्ाज्ञा दें जिससे कि निर्वाचकों 
को मत्रिमंडल के कृत्य का अमुमोदत या निरनुमोदन करने का श्रवसर मिल जाये । 
इस प्रकार, इंग्लैण्ड में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच नीतिविषयक संघर्ष 
की कोई सम्भावना नहीं रहती । अमेरिका में स्थिति इससे भिन्‍न है । बहाँ कार्य- 
पालिका श्र व्यवस्थापिका का आपस में पूरी तरह से विच्छेद है ॥ 


]8 इग्लेण्ड की शासन-प्रणाली 


घ. द्वि-दल पद्धति (प्र्ू0-0थ+7 8४छ०॥)--संसदीय शासन की सफलता 
के लिए राजनीतिक दल, विशेषकर दो राजनीतिक दल आवश्यक होते हैं। इंग्लैण्ड 
ढ्वि-दल पद्धति का श्रेष्ठ उदाहरण है। वहाँ यह पद्धति सन्रहवी शताब्दी में पैदा हुई थी 
झौर पिछले दो-सो वर्षों से बराबर काम करती रही है। इंग्लैण्ड में संयुक्त सरकारों 
का रिवाज नही है । 


६. विधि का शासन झौर नागरिक स्वतन्त्रताएँ (प॥6 |शए6 ० 7.29 शाते 
(भी ए०७॥६७)--पंग्रेजी संविधान का एक आराधारभूत सिद्धांत विधि का शासन 
(ण००१.४७) है। वह देश की सामान्य विधि (00फऋशा०॥ 7.8 ४) पर आधारित 
है भर जनता के भ्पने प्रन्तभूंत भधिकारों और विशेषाधिकारों (एसशा«०४8०४) के 
लिए किए गए शताब्दियों के सघर्ष का परिणाम है। श्रमेरिका प्रौर भारत के विपरीत 
इग्लैण्ड में संविधान नागरिकों को विशिष्ट अधिकार नहीं देता । वहाँ ऐसा कोई 
ससदीय अधिनियम भी नही है जो जनता के मूल भ्रधिकोारों को निर्धारित करता 
हो । फिर भी, इग्लैण्ड मे ग्रधिकतम स्वतन्त्रता है श्रौर इसका कारण जैसा कि डायसी 
ने कहा है, विधि का शासन (|रण्ॉॉ८ ० ॥.29) है । 


विधि का शासन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, कभी संविधि के रूप में 
अधिनियमित नही हुआ है। वह ससद्‌ के विविध अधिनियमों, म्यायिक निर्णयों झौर 
सामान्य विधि मे श्रन्तनिहित है । लॉर्ड हीवर्ट ([.ण० ०४7६) के अनुसार, विधि 
के शासन का अर्थ, “व्यक्तियों के भ्रधिकारों का निर्धारण ,या निवंहन करने के लिए 
विधि की प्रधानता या सर्वोच्चता है। यह स्वेच्छाचार या श्रन्य किसी पद्धति से भिन्‍न 
है ।”! यहाँ यह कहना पर्याप्त होगा कि जब थ्वासन की शक्तियाँ मनमाये ढंग से 
नहीं, बल्कि कुछ सुनिश्चित और बंघनकारी नियमों के अनुसार श्रयुक्त होती है, 
तब कहा जाता है कि उस शासन कं प्रजा विधि के शासन के भन्तगंत रह रही है। 
जीवन की वे दश्याएँ केवल वहीं प्राप्त की जा सकती है, जहाँ विधि के सम्मुख समानता 
हो और विधि को,सर्वोच्च, एकरूप तथा सावंभौम माना जाता हो | नागरिक, 
न्यायालय, प्रशासनिक अधिकारी और सम्राद--ये सभी विधि के शासन के अधीन हैं। 
दूसरे शब्दों मे, “विधि के शासन के श्रन्तगेत विधि के स्वीकृत सिद्धातों और वैधानिक 
दुष्टि से सक्षम भ्रधिकारियों की कार्यवाही के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से न तो 
राज्य द्वारा मनमाने दायित्वों का झारोप हो सकता है, न सम्पत्ति में हस्तक्षेप हो 
सकता है भौर न वैयवितक स्वतन्त्रता को कम किया जा सकता है ।” न्यायालय इन 
सिद्धातों को भ्रभिज्ञात करते हैं प्लौर इसलिए न्यायपालिका जनता की स्वतन्वतामों की 
सशवतत संरक्षिका है । 
१०, संविधान में झानुवंशिफता का त्तत््व (प्छाव्वायज एकशशगशटाद 0 6 
(007#/(ए७/०07) --ब्रिटिश संविधान की एक प्रन्य विश्लेपता भ्रानुवंश्विकता का तत्व 
है। इंग्लैण्ड में राजतंत्र भानुवंशिक सिद्धांत पर श्राधारित है भौर लॉर्ड सभा क्के 


. प6 7२९एछ 70९59080570, 9. 29. 
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अधिकांश सदस्य आनुवंशिक पीयर हैं । यह सही है कि सम्राद या लॉर्ड सभा देश की 
राजनीतिक व्यवस्था में महत्त्वपुर्ण भाग नही लेते लेकिन फिर भी उनका अस्तित्व उन 
लोकतंत्रात्मक आदश्ों के अनुकूल नहीं दीखता जिनके श्रति भग्रेजों के हृदय में इतना 


अ्रधिक स्नेह है । 
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राजा और क्राउन 
(776 छाए बात ह6 ट0छ7) 


राजा और करायन (96 एटफ8 200 006 0४०७॥)--प्राचीन काल में 
शासन के सारे अधिकार उस व्यवित के हाथ में रहते थे जो क्राउन पहिनता था। त्राउन 
के भ्रथ है वह टोपी जिसको राजा राज-पद के चिह्न के रूप में पहनता है। इति- 
हास के लम्बे काल में वे सारी शवितयाँ राजा के हाथ से निकल गई है झौर वे एक 
जटिलनसी निर्वेबक्तिक सस्था क्राउन के हाथों में आ गई है । किन्तु इसके प्र्थ यह नही 
हैं कि देश की राजनीति मे सम्राद्‌ का कोई स्थान ही नही है। राष्ट्र के घाव के रूप 
मे राजा भ्रब भी है भ्रौर वह पहले की ही तरह क्राउन पहनता है। सव भो प्ह्ले 
की ही तरह राजा प्रधान श्रधिशासी शक्तियों का स्रोत है झौर संसद्‌ सहिंत राजा 
सर्वोच्च विधायी शवित है। वह न्याय के सम्बन्ध में भी सवसे बडी धक्षित है प्ौर 
मान-मर्यादा की दृष्टि से भी राजा का पद प्रत्यन्त महान्‌ है । 

प्रब भी राजा की वैधानिक शक्तियाँ वही हैं। किन्तु वैधानिक सत्य प्रायः 
इंग्लैण्ड में राजनीतिक असत्य होता है। १६८८ तक राजा देश के सविधान में प्रमुख 
स्थान रखता था। वह राज्य भी करता था तथा शासन भी । कुछ दिनों के बाद स्थितिं 
बदल गई । फिर राजा केवल राज्य करने लगा, किन्तु धीरे-धीरे शामन-सत्ता उमके 
हाथों से निकलती गई । भ्राजकल संविधान का तथ्य यह है कि राजा का शासन के 
मामलों पर व्यक्तिगत रूप से कोई प्रधिकार नही है । राजा के पद से सम्बद्ध समस्त 
शकितियाँ झोर भषिकार प्रव भ्राउन को हस्तान्तरित कर दिये गये है । है 

क्राउन (070७४) कोई एक सजीव सुस्पध्ट व्यवित नहीं है । यह एक बनावटी 
उपाय, एक भरमूत्त विचार है। सर सिडनी लो (87 590769 7.0४) इसको असुविधा- 
जनक फामचलाऊ उपकल्पना” ((णाएव्यांथा। ए/०ापाह प:7०7न्‍्थं$)7 बहते 
है । सर मौरिस एमौस (37 [४७घा१८०८ 8705) ने कहा है, “प्राउन बैघानिफ रूप 
में सम्नाद की प्रभु ध्क्तितयों, प्रसाघारण प्रधिकारों एवं सामात्य अधिकारों का मगर 
है ।? ऐतिहासिक रूप में सम्राट्‌ या क्राउन के भ्धिकार तत्रा शवितियाँ समान है। 
वैधानिक रूप में भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। फिन्तु संमद्‌ ने भ्राजकल राजा का 
जंजीरों में जफड लिया है भौर संविधान के पनुसार सम्नाट्‌ प्रपने प्रधिरारों ब्रौर 





. यहाँ "राजा" शब्द रामा भौर रानी दोनों फे लिए प्रदृस्त है । शल समय इश्जैंदः 
के प्रधान रानी एचिजादेथ टिीय हैं! 

2, 005४6चावाव्पा ण टिपशाआएं, 255 

3, वाह एजह॥508 (075४/ध707, ०. थां., 9- 88. 


शजा और ऋछाउद श्र 


अपनी शक्तियों का व्यक्तिगत रूप से स्वयं उपभोग नहीं कर सकता । मन्‍्त्री लोग जो 
केवल संत्तद्‌ के प्रति उत्तरदायी हैं और जिनको संसद्‌ ने महान्‌ शवितियाँ दे रखी हैं वे 
उन शक्तियों का उपभोग सम्नाट्‌ के दाम से स्वयं करते है। “हम सत्ता के इसी कुछ- 
कुछ श्रव्यकता सम्मिषण. [व्ाब्राडण९ 3>गाशश्शं5$ ० 8पाणयं0) को क्राउन 
(टा०शा) कह सकते है ।” इस प्रकार क्राउन एक प्रकार का पेचीदा-सा संगम है 
जिसमें राजा, मन्‍्त्री एवं संसद्‌ तीयों का मेल है। इन्ही तीनों को मिलाकर एक 
सर्वोच्च सत्ता का श्राभास-सा क्राउन शब्द में मिलता है। वस्तुतः राजा (॥0॥78), 
क्राउन ((70७॥) का भौतिक प्रतीक है, लेकिन मन्त्रिमण्डल जो संसद्‌ का जात है, 
उम्तका 'सबसे श्रधिक स्थूल एवं द्रष्टव्य' प्रतीक है । 


"राजा मृत्र हो गया; राजा चिरजीवी हो” (778 वाह 5 0880, ॥078 
॥५6 (४6 #(प8) इस जय-घोष से राजा के व्यवितगत रूप और राजतन्त्र की संस्था 
में भेद समझा जा सकता है। यह घोषणा किसी सम्राद की मृत्यु होने के समय की 
जाती है। ब्लैंकस्टीन (8/80:४07०) इस घोषणा के श्रथों पर कहता है कि “हेनरी, 
एडबडर्ड या जाजे (८४7४, 80970 07 0८०४७) मर सकते है किन्तु राजा जो एक 
संस्था है, कभी नहीं मर क्कता ।” अर्थात्‌ राजा एक स्वाभाविक व्यक्ति है, वह मर 
सकता है, लेकिन ऋाउन जो एक पद श्रौर एक सस्‍था है, कभी नहीं मर सकता । पद 
या संस्था के झूप में क्राउन एक सम्राट से दुसरे के पास स्थानान्तरित होता रहता है। 


संक्षेप में कह सकते है कि राज्य एक प्रकृत प्राणी है जो क्राइन पहनता 
है। क्राउन के प्र्थ है,वहू टोपी जिसको राजा राज्य-पद के चिह्नंस्वरूप” पहनता 
है । किन्तु जब क्राउन को विशिष्ट अर्थों में लेते है तो उत्तका प्र्थ है 'राजा का पद 
एक संस्था के रूप में ।/ इस प्रकार राजा (778) झौर क्राउन का विभेद स्पष्ड हो 
जाता है । मोटे तौर पर दो भेद है। प्रथम यह कि राजा (7८०४) एक व्यवित है, 
किन्तु काउन एक संत्या है । व्यत्ित होने के नाते राजा (7६) मरता है, किन्तु 
संस्था होने के नाते क्राउन स्थायी है, वह कभी नहीं मरता । द्वितीयव: राजा (॥008) 
क्रीउन की शक्तियों का अपने मन से और अपने अधिकार से मतमाना प्रयोग नहीं कर 
सकता | काउन की शक्तियों का उपभोग राजा (&॥8) उन लोगो के द्वारा करता 
है जो सामान्य जनसाधारण के प्रतिनिधि है--अर्थात्‌ उन मन्त्रियों के द्वाया जो संसद 
के प्रति उत्तरदायी होते है। राजा, मन्त्रिपपरिपद्‌ और संसद तोनों मिलकर सर्वोच्च 
सत्ता का संगम निर्माण करते है और इसी को क्राउन (070७7) कह सकते हैं । 
फक्राउन ही देश के सवैधानिक भवन को मुख्य शिला (८/७६०८) है । 


राजा की पददी श्ौर राजपद्त उत्तराधिकार नियम (यर06 छापे $00०९5४०० 

40 (४६ (70७४)--१६८६६-८६ की घटना ने झन्ततः सत्तर्‌ के प्रभुत्व को स्थापित 
कर दिया श्रोर निश्चित कर दिया कि राजा का झासव करने का अधिकार समद 
द्वारा प्रदटट की गई शासितों की स्वीकृति पर आश्रित हैं। सम्राट्‌ की पदवों के 
सम्बन्ध में मुख्य अधिनियम (8०६) है १७०१ का समभौता श्रधिनियम (न्‍ल रत 
4धधषपाध्ता ०0! 70]) जिसको संसद्‌ से पारित किया था । इसमें दिया हुभा है 
हि 


22 इलेण्ड की झासन-प्रभाली 


कि राजपद (07०७४) हैनोवर बंशीय, इलैक्ट्रॉस सोफिया (8]007658 80.9) 
के वंशजों में से भ्रानुवंशिक क्रम से चलेगा जब तक कि राजा श्रथवा वंश प्रोदेस्टैंट 
बना रहेगा। श्रानुवंशिक सिद्धान्त के साथ ज्येष्ठल (0?7॥7708०0(ए7९) का साधारण 
नियम भी जोड़ दिया गया | मौलिक नियम ये है कि छोटे वंशज की अपेक्षा बड़े 
वंशज को मान्यता दी जाती है श्रौर उसी वंश में स्त्री की तुलना में पुरुष-वंध्ज को 
श्रेष्ठता प्रदान की जाती है । यदि पुरुष-सन्तान न हों तो वरिष्ठता के क्रम से स्त्री- 
सन्‍्तान सिंहासन पर बैठेगी । किन्तु हर हालत में उत्तराधिकारी का प्रोटेस्टेंट मताव- 
* लम्बी होना श्रावश्यक है । यदि उस वंश के सभी प्रोटेस्टेंट मतावलम्बी उत्तराधिकारी 
मर जाएँ भौर यदि मान्य सगोत्र-सम्बन्ध के भााधार पर कोई उचित उत्तराधिकारी 
न मिल सके, तो संसद्‌ (07 |0ए८०४) को झधिकार दिया गया है कि राज्य-पद 
((:०७॥) किसी दूसरे वंश को दे सकती है भोर इस प्रकार एक नया राजवंश 
प्रारम्भ किया जा सकता है। रायल मैरिजिज ऐक्ट १७७२ (२09४ ४ ४7980% 
0०, 772) के अनुसार सिंहासन के उत्तराधिकार को प्रभावित करने वाली, २५ 
वर्ष से कम भ्ायु वाले किसी राजवंश के व्यक्ति की दादी के विषय में सम्राट की 
स्वीकृति श्रावश्यक है। २५ वर्ष पूरे होने पर स्वीकृति की भ्रावश्यकता नहीं है, 
पुर प्रिवि काउंसिल को एक साल का नोटिस देना भावश्यक है । परन्तु ससद्‌ विवाह 
को अस्वीकार कर सकती है। सम्राज्ञी एलिज़ाबेथ की बहिन राजकुमारी मार्ग्रेंट का 
पीटर टाउनसेन्ड से विवाह करने का विचार त्यागना उपयुक्त नियम का एक 
भ्रच्छा उदाहरण है | जब राज-सिहासन का उत्तराधिकारी नावालिंग (१८ वर्ष से 
कम झाथु वाला) होता है भ्रथवा जब कभी शासनकर्त्ता सम्राट शारीरिक प्रथवा 
मानसिक रोग के कारण शासन करते के भयोग्य हो जाए तों रीजेंट (१८४५॥) बी 
व्यवस्था कर दी जाती है जो १६३७ एवं १६४३ में संसद्‌ द्वारा पारित रीजेंत्ती 
अधिनियमों (7९०४८०८७ ४58) के शनुसार होती है । 
वर्तमान सम्राजशी हर मेजेस्टी क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय (मर 7रधश०४0 
(९००७० छांय्व००॥ ]) की पदवी १६३६ के पसिंहासन-त्यजन प्रधिनियम (80 
८4४०० 8०६ ० 936) के भ्राघार पर है । राजा एडवर्ड भ्रष्टम (778 रि7फ्ञश् 
शा) ने १६३६ में इस कारण सिंहासन-त्याग किया कि सम्राट श्रीमती सिम्पसन 
(355. 8ग्रा05०7) से विवाह करना चाहते थे जिस पर मन्दत्रिमण्डल को आपत्ति 
थी। ड्यूक श्राफ यार्क (008 ण॑ ४०7८) जो राजवंश में उत्तराधिकारी बनने योग्य 
प्रगले व्यक्ति थे, राजसिंहासन पर जॉर्ज पष्ठ (06०8० शा) की पदवी लेकर 
आसीन हुए । ' जा्ज पष्ठ के कोई पुत्र न था और उनकी ज्येष्ठा पुत्री राजकुमारी 
एलिजाबेय (?:070०55 ए8॥220०४७) १६५२ में भ्रपने पिता की मृत्यु पर सम्राज्ञी 
बना दी गई । 
_सन्नाट के विशेषाधिकार भ्रौर विमुक्तियाँ (पे०/व एाशो०्टू०३ था गिर 





[. सोफिया जेम्स प्रयम की पौद्री थी भोर एक छोटे से जमेव राज्य, इलेकटे ट श्रॉफ दैनोवर 
के शासक को विधवा थीं। 
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गाए॥॥०४)--सझआाद भ्रनेकों वेबक्तिक विशेषाधिकारों एवं विमुक्तियों का उपभोग 
करता है। यह छिसी भी साधारण नागरिक की तरह भूमि भ्रथवा प्रन्य सम्पत्ति 
सरीद सकता है, उसका प्रवन्ध कर सकता है प्रयवा उसको बैच सकता है। किन्तु सआाद 
देश की विधि से ऊपर है। उसके व्यक्तिगत चरित्र के सम्बन्ध में उसके ऊपर किसी 
पभ्रदालत में कानूनी प्रभिय!त नहीं लगाया जा सकता । ठायसी (706०9) मे तो मजाक 
में यहां तक फह डाला कि मदि सम्राट धपने प्रघान मन्त्री को ही गोली मार दे तो भी 
उसके विरुद्ध फोई वंधानिक कार्यवाही नहीं की जा सकती । सम्रादु को गिरफ्तार नहीं 
किया जा सकता। किसी मुकदमे में वह जवाबदेही के लिए बाध्य नहीं किया जा 
सकता। देश के वैधिक भ्रधिकारी (0ग्नी८८5 ० ॥॥० [.890) किसी देनदारी के 
सम्बन्ध में सम्राद्‌ का मांस कुक नहीं कर सकते और राजभवन में सद्भाट्‌ के विरुद्ध 
कोई स्यायिक कार्यवाही (370829 970०८5४) उस समय तक नही की जा सकती 
जब तक कि उस भवन में सम्लाट्‌ निवास करेंगे। 


राजा को राजकोप से वापिक ग्राण्ट के रूप में बहुत बड़ी धनराशि मिलती 
है । यह धनराशि, संसद्‌ सम्राट के लिए सिविल लिस्ट (0ंथो 7/8) के नाम से 
स्वीकृत करती है । यह सिविल लिस्ट प्रत्येक सम्लाट्‌ के राज्य-काल के भारम्भ में 
संसद्‌ द्वारा मिश्चित की जाती है जो सम्राट के राज्य-फाल-पयंन्त तथा उसके ६ मास 
बाद तक मिलती रहती है। वर्तमान सम्राशी की वापिक सिविल लिस्ट (शा ॥/9) 
की धनराधि ४७५,००० पौंड है। उसका विवरण इस प्रकार है--सम्राज्ञी के मिजी 
व्यप का घन (/:४५ एणश5०) ६०,००० पौंड, परिवार के वेतन भादि १६५,००० 
प्रौंड, पारिवारिक खर्चे १२१,८०० पौड, दान झ्ादि १३,२०० पौंड प्रौर प्रन्य झ्राक- 
श्मिक भ्रावश्यकताएँ ६५,००० पोंड । इसके श्रतिरिकत श्राधुनिक सम्राज्ञी के पास 
बहुत बड़ी निजी घनराशि है जो रानी विवदोरिया (0ए०८॥ शंटणगां3) के काल 
से चली भरा रही है। ड्यूक प्रॉफ एडिनवरा (70:०० एत्ंत्रएण80) के लिये 
४०,००० पौंड के वाधिक प्रनुदान (8775) का विधान है । 


क्राउन को दावितयाँ , 
(?07श३5 ० 76 (४०एछ7) 


क्राउन की शवितयाँ (ए0फ25 ०ी 06 (एणशआ)--स्दिं राजा को केवत 
भाववाचक श्रमूर्च संस्था मान लिया जाए त्ो क्राउन की वही शवितयां है जो राजा के 
पद की ध्ावितयाँ है। यह फिर समझ लेना चाहिए कि इन शवितयों का उपभोग सआट 
स्वयं नहीं कर सकता । मन्‍्त्री लोग सम्राट्‌ के नाम में इन शक्तियों का उपभोग करते 
है। मन्‍्त्री लोग संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होते है भ्रतः संसद्‌ ने उन्हे अधिकार दिया 
है कि वे इन शवितियों का उपभोग करें । चूँकि क्राउन की शवितियाँ, सम्लाद की वैय- 
कित शक्तियाँ नहीं होतीं, श्रटः उनको सञआ्जाट्‌ की शाब्दिक शक्तियाँ (०शायावा 
9०प्रष्ा$ ० ४0० [088) कहा जा सकता है जो सम्राद की वास्तविक शक्तियों से 
भिन्‍न है। मन्त्री ही वास्तव में देश का शासन करते हैं श्ौर वे सआआट के नाम मे, 
उसकी शाब्दिक शक्तियों का उपभोग करते हैं । 


24 इग्लेण्ड को शासन-प्रणाली 


शक्तित के स्रोत (5000०५ ० 9०७८०)--क्राउन की शक्ति के दो स्रोत है । 
वे परमाधिकारों (श८/०24४४६०७) एवं संविधियों अथवा परिनियमों ($0ए०४) 
से भाप्त होती है। क्राउन की परितियत (8970079) शक्तियों का तात्पर्य उन 
कत्तेंव्यों से है जिनको पूरा करने के लिए संसद्‌ के अधिनियमो द्वारा कार्यपातिका को 
भादेश मिला हो । इन परिनियत ($/80॥09) शक्तियों' मे न केवल वे भ्रधिकाश 
शक्तियाँ सम्मिलित हैं जिनके श्रादेशानुसार शासन के विभिन्‍न विभाग चलते है बल्कि 
वे शक्तियाँ भी सम्मिलित है जिनके आधार पर व्हाइट हॉल (१/४॥6 पर) स्थानीय 
प्रशासव अधिकारियों एवं अन्य संस्थाओ्रों पर, जो क्राउन से भ्रलग है, नियन्त्रण रखता 
है । इस विषय में ऋउन की शवितियाँ कई प्रकार की है। ससद्‌ के झ्रधिनियम वास्तव 
में ऋउन की शक्ति के बहुत उपजाऊ स्रोत वन गये हैं, विशेषकर उस समय से जब 
से कार्यपालिका को प्रदत्त व्यवस्थापन ग्रथवा प्रत्यायुक्त विधान (0268००व ॥.685- 
(800॥) का अधिकार मिल गया है। 


क्राउन को जो श्षक्तियाँ एवं विशेषापिकार साधारण विधि से प्राप्त हुए है, 
उन्हे परमाधिकार (07८0०890४०) कहते है । क्राउन के परमाधिकार की व्यास्या 
करते हुए डायसी (707०09) कहता है कि “यह क्राउन की स्वच्छन्द एवं स्वाधीन शब्ति 
का अवशेष है जो कभी-कभी उप्तके हाथों में न्‍्यायानुसार छोड़ दिया जता है” प्रारम्भ 
से परमाधिकार (7९०;५7५०) उन अधिकारों का समूह था जो राजा फो सामत्ती 
महाराजा होने के नाते प्राप्त होते थे शौर वे परमाधिकार सम्रादु की शवित्त के मुख्य 
आधार तब तक बने रहे जब तक कि देश में प्रर्ण सप्तदीय शासन-व्यवस्था स्थापित न 
हो गई । १७वी शताब्दी में सम्राद्‌ द्वारा इस परमाधिकार (काश्व०2का४०) के उप- 
भोग में और दूसरी शोर ससद्‌ के इस परमाधिकरार के रोकने के सतत दृढ़ उद्योग मे 
चाहे वह संविधि या परिनियम (5/40८) द्वारा रोका जाए या संसद्‌ के प्रति उत्तर- 
दागी मंत्रियों द्वारा रोका जाए, लगातार संघर्ष रहा । इस संघ में, जैसा कि हम पढ़ 
घुके हैं, संतद्‌ (?»7!/97767/) विजयी होकर निकली और सम्जादू की परमोधिकारों 
सम्बन्बी शक्ति जो उसके व्यक्तित्व में निवांस करती थी, प्राय: छिन गई। कुछ परमा- 
घिशार (:८०827४८५) परिनियमों अथवा सविधियों (872065) द्वारा रह कर 
दिये गये, कुछ बहुत काल तक प्रयुक्त न होने के कारण स्वयं ही नष्ट हो गये भोर जो 
परमाधिकार शेप रहे, उन्हें श्राउन ने गहण कर लिया। क्ाउन के परमाधिकार इतने 
है कि उनकी मूंची बनाना अमम्भव है। कुछ परमाधिकारों कंगे स्थिति झौर सीमाएँ 
ऐसी हैं जिनमें संवैधानिक कठिनाइयाँ हैं ॥ किन्तु क्राउन के कुछ सन्देहरहित परमा- 
घिवार (7श०ह०५४४८७) है, जैसे ससद्‌ को भाहूत करना (डझाधागठधाड़ 
ए277977675), युद्ध अथवा तटस्थता (एच्लवानरांणा णी॑ एशव्ा ०7 'सवपरा्ीए ) 
को धोपणा, सधियों का अनुसमर्चन (सिथ०9पंणा ता प्राध्यधं८४), सार्वजनिक पर्दों 
पर नियुक्ति (#.7०॑ग्राणया 4० 0०05), राजसंत्रकों वी वसस्वियी (7० 
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एंफट/5 पैड 5धध०७७ ए ४:६8 0:४%%/, रदेसगी टेदा-गडिति की रचिद पाया 
इतता भर भषयपियों को हुमा हरदे झए ८प्िश्ञर । 


प्रमाविगर (फ्पिद्चश्टृ8भार) इरद मे डिश देता है धरपत होन्‍ गदापीन 

शसि दा प्रपिशर, प्रघदा राणा थे उतरे मेदर मं हा बाहित डियी रवितिधम 
है हिता भी रेवल पपने प्रपिरार मे बघनरा रए मरते है, बहों बरमाषिदारों हो 
झा है। पाउन के प्रमाषिशर मे एक गृदम सर्द [एक ब्धा पका अल्टडमोदया) 
पी बल होठा है डिससे शायन के विजिख महहाएर्द सिशन्‍श्माव दवा रहे है । 
पद परपापिशर (/॥८४0 20) में मविलि मय दरिदिस्त शत (प780- 
9 हैण शो) एग प्रमोद है, फिर भी प्रशमदों थे दमदते गाम्दतां प्रात मी 
उठी है। ऋत्न प्रपिर्वर पर्मािशारिर झरिउ्ों दा घाधार है। देश वी 
दैपान प्ररध प्रदत्षित प्रायोन विधि (व्छाग्ाग0ा ॥4४) घोड़े देध वो सागान्य 
ता प्राचीन दिपि करे निम्भों (70 '४$ ८ ("0 ह्ाए्ता [3७ ) ब्रा पा, 
भाप पद मंदिधान टिपा हमा है। दगके पकिरिकतत ह।उनस मो हुए परयाि+ 
| मविधि भदवा परिनिदम (5096) में भी मिनी है। धत पोई 

निपर कर सबदों है कि संपद द्वारा पारित पगुझ घधिवियस पर्या 
मे प्राह्म है गा नहीं; प्रषया वह हक संविधि था वीगियम 


सटपाह. पग की परमादिद्रारिव भवित को बस एुए दिया गया है हां 
प्ट्श़्दिणि गया है 
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छाउन दी छ्रायंप्रालिझा शवितप्पाँ 
िए्लाहए 90525 0! ॥06 ९:09) 
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४ ॥ भर हर 

है ३ हु फपपानिश् सविव्यों इतमी पपिश है कि गहाँ उ ९ ते है 
ह$%३... 3 है। पिछले दिलों में ये यही है. हमारे !ह॥ हे ॥4॥१ 


पद कक बढती रहेंगी. जद तक दि प्रायुनिश रखो हक है 


। आन हो है 7 ४ 
 पेदाच्च छार्यदाविका सत्ता है, दंग खाते 7 (॥हक कहर 


ज्न्न्फ ॥ 
दिशिएं का यदावद्‌ पादन ही । ५ टी 
(५ 
प्र सारे काय-काज की देशना! 7 थी 
5 277 पद हे 
हैक 2५ ैपि डे प्रदूवार राष्टीय राज्य्व इतटदां करी क (हर १ हि 
छोर ग्ड्ीद चर | है हक हा: छः 
> एवं प्रभानिद बर्दों वि 
2; 


(| 
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३9), विदयनों (2छ8654), दवा देता: हे हि टी डिे 
गरदिद करता | छार्मवॉर्टियों /7 #हैँ 
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है । क्राउन ही स्थानीय प्रशासन के सारे कार्यो की देखभाल एवं कुछ स्थितियों मे, 
विशेषकर पौरों भथवा बौरों (80707) तथा काउण्टियों (000८8) के क्षेत्रों 
पर नियन्त्रण भी करता है । स्थानीय प्रशासन (,0०४ 00एव्याधाला।) तंथा कुछ 
श्रन्य निकायों, जैसे ब्रिटिश श्राडकास्टिग कार्पोरेशन (फ्पपशा 8040०55४78 ए०- 
ए००४०॥) के श्रधिकारी, क्राउन के सेवक (090०5) नहीं है | इसमें सन्देह नहीं 
कि संसदीय अधिनियमों द्वारा ही इन निकायों (900/65) का जन्म हुआ है, फ़िर भी 
वे क्राउन के आश्रित नहीं हैं। क्राउन के इन निकायों के ऊपर केवल कुछ प्रवन्ध 
सम्बन्धी नियन्त्रण हैं । 


क्राउन ही ग्रेट ब्रिटेन के अन्य देशों के साथ सम्बन्धों का निर्वहन करता है। 
बह स्वदेश के राजदूतों को विदेशों में भेजता है तथा विदेशी राजदुतों का स्वागत 
करता है। वह उसी प्रकार भ्रन्य राजनयिक प्भिकर्त्ताशों (29/002४० 286०३) 
को बाहर भेजता श्रथवा विदेशों से ग्राने वालों का स्वागत करता है । संक्षेप में समस्त 
विदेशी मामले झथवा विदेशी कार्य क्राउत की ही भोर से झ्रथवा उसके नाम में होते 
है | युद्ध की घोषणा करना और शान्ति सन्धि करना, दोनों क्राउन के परमाधिकार 
(77८० ४भ९८४) हैं । क्राउन को सन्धि करने का भी अधिकार है श्रौर समस्त 
अ्रन्तर्राष्ट्रीय अनुबन्ध ऋाउन के नाम में ही किये जाते हैं । क्राउन द्वार की हुई संधियों 
पर संसद्‌ कौ स्वीकृति की उस समय तक आवश्यकता नहीं है जब तक कि उसमें 
संसदीय स्वीकृति सम्बन्धी शर्तं न हो ग्रथवा जब तक कि उसमें कोई ऐसा मामला ग्रस्त 
न हो जैसे स्व-भूभाग का परित्याग, धन की श्रदायगी (एववड्राक्ाह ०ं7707०0/)+ 
अथवा देश की प्रचलित विधि मे परिवर्तन, जिनको विध्यनुकूल बनाने के लिए ससद्‌ 
की स्वीकृति की भ्रावश्यकता होती है | किन्तु कोई “उच्च नैतिक महत्व की सन्वि” 
जैसे कि १६२५ की लोकार्नों सन्धि ([.0८क70 प्रप८४ध/ ० 925) विश्चिततः 
संसद्‌ की दोनों सभाओं के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है । 


ब्रिदेन के उपनिवेशी तथा सुदुरस्थ प्रधीन प्रदेशों के शासन का त्राउन ह्दी 

बास्तविक भ्रध्यक्ष है! सम्राद्‌ राष्ट्रमण्डलीय देशो का भी औपचारिक प्रधान है! 
क्राउन फी विधायिनों शक्तियाँ 
(7.68959)90ए8 705 0 हा एप0एशग) 

क्राउन की मुख्य रूप से कार्यपालिका शक्तियाँ है यद्यपि इसका भ्र्थ यह नहीं 
है कि उसकी केवल यही शक्तियाँ है | यद्यपि संयुक्त राज्य श्रमेरिका में कार्यपालिका, 
न्यायपालिका तथा विधायी तीनों प्रकार के कत्तंव्यों को स्पप्टतया तीन भलगर-अलग 
विभागों में दिखाया गया है, तथापि अमेरिकी संविधान के निर्माता शर्कितयों के 
पृथवकरण के सिद्धान्त (0नागाढ ण हा उच्फुवाबांणा ० ए०फ़थ5) को पूरी 
तरह से अन्त तक नही निभा सक्के। ग्रेट ब्रिटेन में शक्तियों के पृथक्‍करण के सिद्धान्त 
को कोई विशेष महत्त्व नहीं दिया जाता । विधायी छ्क्ति स-संसद्‌ सझ्लाद्‌ के हाथों मे 
है । प्रत्येक परिनियम या संविधि (38/0०) जब संसद्‌ द्वारा पारित होती है तो 


राजा और क्राउन श्य 


उसमें लिखा होता है “यह संविधि या परिदियम सम्राद के द्वारा तथा लॉरड सभा एवं 
लोक सभा के सदस्यों की अनुमति से श्रौर उनके श्रधिकार से पारित किया जाता 
है ।” यहाँ भी और स्थानों की तरह राजा ने अपनी विधायी शवित प्राउत को सौप 
दो है। झ्रतः काउन ही राष्ट्रीय विधान-मण्डल का अ्भिन्‍न भाग ([!ाध्ड्राश का) 
है, भौर ऋाउन की स्वीकृति, संविधि पारित होने के लिए भ्रत्यन्त श्रावश्यक है । 


ऋतउन के मंत्री जो देश की सर्वोच्च कार्येपालिवा का सूजन करते है, ससद्‌ 
के सदस्य भी होते हैं। वे संसद्‌ की कार्यवाहियों पर निगाह एवं नियन्त्रण रखते हैं 
श्रौर वे ही यह निर्णय करते हैं कि संसद्‌ में श्रमुक विपय पर किस प्रकार सुगमता से 
कार्यवाही की जा सकती है। इस प्रकार क्राउन ही संसद्‌ को आहूत करता है (5प्राग- 
7005), सभ्ावसान करता है. (?:0०६०८७), भ्रथवा संसद्‌ को विसर्जित करता है 
(05०४८) । जब नई संसद्‌ का सम्मेलन होता है तो प्रायः सम्राद ही लॉड सभा 
में जहां कॉमन्स सभा के सदस्य भी होते हैं, स्वयं उपस्थित होकर राजसिहासन से 
भाषण (5966०॥ ०0 धा6 7४7076) देता है और उसके द्वारा संसद्‌ का स्वागत 
करता है। सम्राद्‌ अपने भाषण में बताता है कि क्राउन का विधायी कार्यक्रम (7.८85- 
[4006 970०हएथ॥ग6) क्‍या है और वह शासन के महत्त्वपूर्ण एवं विविध राष्ट्रीय 
एवं भ्रन्तर्राप्ट्रीय मामलों पर जो विचार होते हैं, उन्हें व्यकत करता है । किन्तु सम्राद 
के भाषण को वास्तव में मन्त्री लोग ही तैयार करते हैं ग्रौर उसे सम्राट को पढ़ें 
मात्र के लिए दे देते हैं। वह उस भाषण में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता श्ौर न 
कोई नई बात बढ़ा सकता है। 
संसद्‌ का कोई भी कानून उस समय तक संविधि पुस्तक में दर्ज नहीं हो 
सकता जब तक ऋउन उस पर राजकीय स्वीकृति न दे दे । इसका प्र्य है कि राजा 
सेसद्‌ द्वारा पारित किसी काप्ून पर स्वीकृति प्रदान करने से इन्कार कर सकता है 
प्रयवा उसको प्रतिनिषिद्ध (४८४०) कर सकता है। किन्तु सन्‌ १७०७ से प्रतिनिषेष 
प्रधिकार (ए८६० ए०फ़दा) का भी उपयोग नही हुप्ना है । इस प्रकार प्रतिनिषेध भ्रप्रि- 
फार (५८४० 70७८४) स्वयं ही घुप्त हो गया है। भाजकल तो राजा स्वयं विधेयकों 
पर भपनी स्वीकृति देता भी नहीं । यह स्वीकृति पाँच कमिश्नरों द्वारा दी जाती 
है, जिनकी नियुवित क्राउन राजकीय साइन मैन्युम्नल (8 'विधाएश) के 
भ्रनुतार करता है। यह समध््त कार्यवाही एक सुन्दर भौपचारिकता के रूप में 
होती है । ४ 
परिषद्‌-प्रादेश (0:628चा-00एकणी )--क्राउत स्वयं यह क्षमता रखता है 
कि वह कार्यपालिका सम्बन्धी कुछ प्राज्ञाएँ दे सकता है । स्‍घ्रौर ये सआदू भौर प्रिवी- 
ररिपद्‌ द्वारा निःसृत होती हैं। इन्हो भाजापमों को इंग्लेण्ड मे परिषद्‌-भादेश (07005 
77-00णालो) कहते हैं। ये परिपद्‌-प्रादेश दो प्रय्यर मे होते हैं ॥ पहले प्रकार 
के थे भ्ादेश होते हैं जो साधारण प्रशासनिक नियम होते हैं भौर उन निम्रमों के 
प्राधार पर शासन की विभिन्‍न झासाएँ भपना-मपना प्रतिदित प्रा बासन 
(॥०णा६८ ७४भंप८४४) चसाती हैं। दूसरे प्रकार के परिपद्‌-परादेश वे होते हैं *: 
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साज्ञा ससद्‌ देती है भोर इस प्रकार के भादेशों छो प्रायः परिनियत प्रादेश (8780 
एा०9 णपला) कहते हैं । ऐसे पादेशों का यही महृत््य है जो विधि का, गयोंकि ये 
सतद्‌ के प्रधिकार से पास किए जाते है । इग प्रकार के भ्रापीन यिघान (50900 
गाल 4.6हांडभा0॥) पा महत्य बहुत मधिक बद गया है भौर इस विपय पर प्रस्पतर 
विद्यार किया गया है । 


ऋ्राउन फी न्‍्यायपालिफा शवितयाँ 
(7०१9लंग 70ए९०४४ 0 ॥॥0 (70एश) 


राजा फो पद भी न्याय का सोत (#0ण0॥५॥०व ॥05॥०४ ) पहा जाता है ! 
इस ऐतिदासिक कथन का भय यह है कि सम्राद या सद्दियेष स्थाय-व्ययस्था में प्रन्तिम 
घायय है। भ्रय ऐसा नहीं है। इ'ग्सप्ड में स्वतन्त्र स्यायपालिका के पिदधास्त के 
भनुसार प्राचरण होता है। इसके झनुसार न्यायाधीश तथा भदालतें पूर्ण तौर पर देश 
फी कार्यपरालिका के प्रधिक्ार-देतर से स्वतन्त्र हैँ। फिर भी भदालतें प्राउव के प्रधि- 
कार-दी” से पूरो तरह बाहर नहीं हैं। क्राउन ही न्यायाधीशों की, काउप्डियों (00ए७॥- 
0०5) तथा पौरों प्रथवा बौरोड (707०ए६॥5). के स्यायाषीशों (उएशॉ०४४ रण 
9८४०८) की नियुष्रित करता है। साई चांसतर ([.00 ८॥व॥०४|०४), जो मस्ि- 
मण्डल का सदस्य होता है, सारी न्यायपालिका के कार्य की देपभास करता है। सभी 
मामले, जो प्रिवी परिपद्‌ ([॥५9 0०णालो) फी न्यायिक समित्ति (7एवंल्रंज 0007 
77806) के सम्मुस निर्णयार्थ शाले हैं, उद पर भन्तिम निर्धय न्राउन ही करता 
है। अन्तश' त्राउन के पास क्षमादान का परमाधिकार (पाथ्ा०./४०) है जिसके 
द्वारा वह ऐसे प्रपराधियों को क्षमा कर सकता है थो फौजदारी के अपरापों के दोपी 
हो । यह कार्य गृह-साचिव (प्र०ा॥6 5९0४८४»३५) द्वारा होता है । 
राजा कोई गलतो नहीं कर सकता (7॥० (ग्रह धथ३ 80 30 छाणा8)-7 
संक्षेप में क्राउऩ की शक्तियों का वर्णव किया जा चुका है। इसमें सन्देह नहीं कि 
भाउन का सम्राटु के व्यवितत्व से घना सम्वस्ध है किन्तु व्यकितगत राजा प्रधिकतर 
राज्य तथा कार्यपालिका का औपचारिक मुख्तिया है ! किन्तु वास्तविक एवं शक्तिशाली 
तत्व क्राउन ही है। राजा की स्थिति का लौवेल (7,0%०) ने सही मूल्याकन किया 
है। वह कहता है, "संविधान के पुराने सिद्धान्त के श्रदुसार मत्री लोग राजा के सलाह- 
कार होते थे । उनका काम था सलाह देना और राजा का काम था निर्णय करना! 
अब स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई है । राजा से सलाह ली जाती है किन्तु मत्री 
निर्णय करते हैं।” बहुत से मामलों में जिन पर मंत्री मिर्णय देते है सम्राट की 
व्यक्तिगत जानकारी प्रायः नही के बरावर ही होती है प्रौर यदि सञ्लाद की जानकारी 
हो भी तो सम्भव है कि उसकी उन बिययो में बिल्कुल रुचि न हो, तथापि निश्चित 
रूप से ऋराउन की शक्तियों का प्रयोग सम्राट्‌ के ही नाम में किया जाता है) सम्नाद्‌ 
के सेवक सम्राद्‌ के स्वामी बन गए हैं। 
दो मुख्य सिद्धान्त है जिन पर इंग्लैण्ड के संविधान का ढाँचा स्थिर है । प्रथम 
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यह है कि सम्राद्‌ फोई सार्वजनिक कार्य केवल स्थ-वियेक के झ्राघार पर नहीं कर 
सकता । उसम्रे सभी कार्य मन्त्रियों की सलाह पर करने पड़ते हैं, बुरा यह है कि 
मन्त्रियण जो भी काम सम्राद्‌ के नाम में करते हैं उस कार्य के लिए मंत्री ससद्‌ 
(?शांधाथा।) के प्रति उत्तरदायी हैं भौर यही, इस प्र्य॑-पूर्ण वाक्यांश का मतलब 
है, "राजा कोई गलती नहीं फर सकता” (वाठ हएह ला प० 20 एाणाह)। 
“भर्यात्‌ राजा फोई भी ऐसा गलत या ठीक काम स्वविवेक से कर ही नहीं सकता जिसमें 
फोई बंघिक हित सन्निहित हों ।” सप्राद के किसी मामले पर व्यवितगत विचार 
कुछ भी हों, फिन्तु संवैधानिक सम्राट होने के नाते उसे मंत्री की वात माननी ही 
होगी बयोंकि सम्रादू को हर समय याद रक्षना चाहिए कि मन्नियों की पीठ पर जनता 
के प्रतिनिधियों के बहुमत फा हाथ है प्रौर भपने सभी कृत्यों के लिए ये व्यवितगत 
रुप से भी भौर समस्त मंत्रिमण्डल सामूहिक रूप से भी ससद्‌ के प्रति उत्तरदाबों है । 

यह लगभग ३०० वर्ष की सुस्थापित परम्परा है ।? सविधान में श्रभिसमयों का बड़ा 
महत्त्व होता है प्रौर इंग्लैण्ड का प्रत्यक सम्राट राज्यारोहण के समय प्रतिज्ञा करता 
है कि बह संविधान की रक्षा करेगा तथा संवैधानिक सम्राट्‌ की भाँति ग्राचरण भी 
करेगा । 


इसके भतिरिवत मन्‍्त्री प्रयने द्वारा किए हुए किसी गलत निर्णय के लिए 
'राजा की प्राजा' की श्राड़ नही ले सकता । टॉमस श्रॉसवर्निं, भर्ल श्रॉफ डैस्वी (7॥0- 
7745 0$590076, हर] 0। 7027709)* के ऊपर १६७६ में “अभिव्रोह्ात्मक मुकदमा 
चलाया गया जिसमें उसके ऊपर फौजदारी एवं दुश्चरित्र सम्बन्धी श्रपराध भी थे ।” 
डेस्बी (8789) में श्रपनें बचाव में कहा कि उसने जो कुछ भी किया वह राजा के 
झादेश पर किया श्रौर राजा कोई गलती नहीं कर सकता । अपने महाभियोग ([॥- 
968९॥07९७५) के समय उसने राजकीय क्षमा भी उपस्थित की लेकिन संसद ने इन 





हु . १६१३ में एस्कविथ (85000) ने सम्राद के भभिकार तथा कत्तंब्य पर जो क्ापन 
नखा था, उसे देखिए | _ 
“गु॥6 007.03 0ड्रगठ ब56 55वर्णा#”, 09. था, श०. 7, 9. 2, 39. 
५. 2 चाल्से दितीय के शासन-काल में एक दरवारी ने राजा के रायन-कक्ष के दरवाजे पर 
निम्न पंक्तिया लिख दीं, 
झिद्यठ ॥65 ठप्ा 50ए2व०ंडा 7,070, 0३6 गए, 
फर्086 जगत 0 ात्मा 7४65 07; 
घि& १८४९७ 5895 8 40०5४ गए, 
वा ९एलए 6065 3 शांड8 छा०,7 
होते इस पर सम्राद्‌ ने उत्तर दिया था कि “यह बात बिल्कुल सही दे क्योंकि दचन तो मेरे 
होते द लेकिन मेरे कार्य मन्त्रियों के होते दे ।? 
8, डैन्बी (08709) लाई हवाई ट्रेजरर के पद पर क्लिकर्ड (0700) के वार आसीसय 
हुआ, और इस प्रकार क्राउन का सर्वोच्च सनन्‍्त्रो बना । 
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सब वातों को भ्रवंध माता ।! इस प्रकार यह सर्देव के लिए निश्चित हो गया कि 
मन्विगण अपने द्वारा किए गए किसी अवध या भसंवंधानिक कृत्य के लिए "राजा के 
भ्राद्देश' की शरण नहीं ले सकते झौर इस प्रकार मन्त्रिगण सम्राद की बैधिक विमु- 
क्तियों. (३,०89 उक्यपयंधंदक. ' हाल. ००००फुआम णी शै8 धाणा०) की झरपण 
लेकर अपनी रक्षा नहीं कर सकते । 


राजपद का श्रौचित्य 
(॥6 उधर ट्यांणा 0 ैजागलाए) 


अंग्रेजी शासन-व्यवस्था में सम्राट की स्थिति केवल भौपचारिक मात्र हैं श्रौर 
यह भी तथ्य है कि ऐसे भ्रभिसमय (007९८४४०॥५$) स्थापित हो गए है. जिनके 
कारण वह भ्रपनी वैधानिक शवितयों का भी उपभोग नही कर सकता । तो इससे यह 
प्रइन उठता है कि फिर इंग्लैण्ड में राजपद समाप्त वयो नहीं कर दिया जाता ? 
कुछ लोगो का विचार है कि राजपद पर जितना राष्ट्र कौ व्यय करना पड़ता हैं, 
उससे राष्ट्र को उतना लाभ नहीं है। कुछ लोग राजपद को राजनीतिक प्रसगति 
(ए?गा0०॥ शरण णांशा) कहते हैं । किन्तु वास्तविक सत्य यह है कि ब्रिटेन के 
अधिकतर लोग राजपद समाप्त करने के पक्ष मे नही है । पिछली शताब्दी में १८७० 
के आश्ष-पास लोगों में प्रबल गणतन्त्रीय विचारों का उदय हुआ । इससे उस समय 
बड़ी उत्तेजना फैली। जब इस विचारधारा को सर चाह्स डिल्के (आ (कध्य८५ 
0॥66) जैसे व्यक्ितयों ने भी ग्रहण कर लिया भौर जिस समय कि चेम्बरलेन (0॥- 
बागएक्षाशंत) से भविष्यन्वाणी की “गणतन्त्र भ्रवइ्य स्थापित होगा ,भौर जिस 
रफ्तार से इस दिल्ञा में हम जा रहे है, वह हमारे समय में ही स्थापित हो जाएगा ।” 
किन्तु कुछ वर्षों में यह भ्रान्दोलन ठण्डा हो गया “भोर रानी विक्टोरिया ((ए८थ॥ 
शात्याणं४) ने डिल्के (॥)6) को मन्त्रिमण्डल का सदस्य नियुक्त करने से पूर्व 
उसको बाध्य किया कि वह अपनी पहली धारणाओं के विरुद्ध स्व-मत घोषित 
करे 

तब से इंग्लैण्ड मे राजपद अधिक लोकप्रिय रहा है और व प्रायः सभी 
राजनीतिक विचारकों ने राजपद को बिना बहस के स्वीकार कर लिया है ॥? इसमे 
सन्देह नही कि राजपद के साथ कुछ आवश्यक द्विष्टाचार, आडम्बर एवं प्राचार-नियम 
जुड़े हुए है जिनके कारण कुछ व्यर्थ व्यय होता है और बहुत से लोग इस प्रदर्शन की 
सर्वेसाधारण की दरिद्वता झौर कष्टों से तुलना करने लगते हैं । किन्तु गच (60००7) 





4, डैन्बी केस में राजकीय चमा के सम्बन्ध में प्रस्ताव के लिए देखिए, “88०06 700०0- 
ग्राध्यड ए फशशाशा एणाआफपपंणाओं म्षाडईाणाए ०9. जा. 9,439, 

2, अब भी कुछ ऐसे व्यकित दैँ. जो सिद्धांत खरूप गणतन्त्र के समर्थक दें | संसद के 
कतिपय सदस्यों ने एडवर्ड अष्यम के राज-त्याग के बाद इ स्लेणड में गणराज्य स्थापित करने की इच्चा 
व्यक्त की थी | + 
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के घनुस्तार इस प्रइन को उठाने के यह भर्य नहीं हैं कि “राजतन्त को समाप्त कर 
दिया जाएं।"! जैंतिंग्द (3लगगा25) के प्रनुसतार, 'प्रजातस्वात्मक शासन वेजान 
तरको धौर नीरस नीतियों तक ही सीमित नहीं है। उसमे कुछ रंगीनी, कुछ तड़क-भडक 
होनी हो घाहिए भौर ऐसी स्पष्ट तड़क-भड़क और कहाँ देखने को मिलेगी जैसी कि 
दाही पोशाक (१052 एश.०) में मिलती है।'? चाचिल ((#णक्कयो।) के प्रनुसार 
"हमारे समस्त लोगों के हृदय में राजतन्त गहरा पैंठा हुप्मा है और यह सभी को 
भायन्त प्रिय है ।* लाई एटसी तक जो गत पचाप्त वर्षों से समाजवादी प्रारदोलन के 
भग्रणी रहे हैं, राजपद को कायम रखने के पक्ष में हैं । सम्राट के प्रजाजनों द्वारा राज- 
तंभ् की ऐतिहासिक एवं सावेजनिक प्रशसा के कारण है इतिहास के, मानवीय 
विमित्तों के, भावुकता के एवं लाभ के कुछ मिश्रित तथा उलभे हुए परिणाम | हाल 
में ल्ञाडे एल्ट्रियम ने रानी एलिजाबेथ की स्‍प्रालोचना की थी। लेकिन जनता ने इसकी 
प्रोर कोई ध्यान नहीं दिया ।* 

१. सम्राट का व्यक्तिगत भषिकार (?८5०)ण 8०079 ण (6 ;8)-+ 
बासन के व्यावहारिक संचालन में सम्राद श्रव भी व्यवितगत रूप से कुछ विशिष्ट 
कार्य सम्पादित करता है । वह स्वयं विदेशी राजदुतों का स्वागत करता है यद्यपि यह्‌ 
कार्य पूर्णतया श्रोपचारिक है वयोकि यह सर्देव एक मंत्री की उपस्थिति में होता 
हैं संसद्‌ के उदघाटन के समय सम्राट सिंहासन से भाषण देता है किन्तु जो वक्‍तृता 
समप्राट्‌ पढ़ता है उसको वह स्वर्य तैयार नहीं करता । सन्‌ १६४१ से यह सारे संसार 
में माना जाता है कि वह भाषण मंत्रिमंडल की नीति उद्घोषित करता है शोर उस 
भापण का उत्तरदायित्व सआदू के ऊपर दही है ! उस भापण को सम्ाद के नाम में 
लाई चासलर (.00 ८४ध८८!०) भी पढ़ सकता है। सम्रादु स्पीकर ($.9८46४) 
के चुनाव को स्त्रीकार कर लेता है किन्तु उसके लिए भी वह प्रॉक्सी (77०5७) के 
श्रगुसार भ्राचरण कर सकता है । परिपद्-आदेश सम्राट की उपस्थिति में ही पारित 
किए जाते है । इसी प्रकार लॉ चांसलर भौर सेक्रेटरी श्रॉफ स्टेट (5००7९घ५ ० 
&26) की निग्रुकित भी सम्रादु स्व-विवेक से ही कर सकता है । इन नियुक्तियों की 
रस्मो में, नियुवत मन्सत्रियों को छतके पदों की औपचारिक मुद्राएँ सौपी जाती हैं। 
सम्राट दलों के वेताओों का सम्मेलन बुला सकता है, जैसा कि जाजे पञ्चम वे १६१४ 
में किया था जिसका उद्देश्य संवैधानिक सकटों को दालना था । इस प्रकार की कार्ये- 
बाही अपने मन्त्रियों की सलाह पर ही सम्राद्‌ कर सकता है । 
ए४+++३-+- 

4. प॥6 60एशणाला। ० छडड्ाबपठ, ०00, ७, 9. 407. 

२. वच्यगा।एड ; छपरा एऐगाइपं(एांणा, ए. पर, 

3. चचिल का १६५२ मे जाज पष्ठ को मृत्यु पर दिया गया भाषण | 

4, 5 7९ए08व्कप हर 27702, 4 एर०व६ (६76., 408. 6,8957 9. 5. 

5, १६२६ में जाज॑' प“वम्त ने रूस के राजदूत का सत्कार करने में आपत्ति की | विदेश- 
अन्तर ने नज्नता किन्तु दुढतापूदुंक कद्दा कि इस संबंध में केविनेद निश्चय कर चुकी दै और तब 
सम्राट ने राजदूत का स्वायत किया ) * 
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इनके भ्रतिरिवत कुछ झौर भी कार्य हैं जिनको सआट मंत्रियों की सताह पर 
नहीं करता । इस कर्चव्यों में से मुख्य है प्रधान मनन्‍्म्री की नियुक्त । सिवाय सम्राद के 
और कोई भो नये प्रधान मन्धी की नियुकित प्रचलित प्रया के अनुसार नही कर सकता । 
प्रधानुसार सज्जाटू भाम चुनाव (6छक्‍टव! टॉल्टांणा) के बाद बहुमत-दन के नेता 
को भामस्थ्ित करता है भ्रौर उसको मन्न्िमण्डल बनाने का प्रदेश देता है) यदि उसके 
द्वारा निर्मित सरकार लोक सभा के प्रतिकृत मत (0%86 ४०१८) से हार जाती है 
तो सञ्ादु विरोधी दल के नेता को प्रामन्त्रित करता है और उसको मंभिमंडल बनाने 
का भार सौपता है। इस प्रकार साधारणतया सझ्राट्‌ भ्पती इच्छा से प्रधान मस्ती 
को नहीं चुन सकता । किन्तु यदि संसद्‌ में किसी भी दल का वास्तविक बहुमत 
ने हो प्रथवा जब कोई प्रधान मनन्‍्ती भ्रवकाश ग्रहण कर रहा हो भौर बहुमत-दल 
से श्रपना नेता न चुना हो तो उस समय प्रधान सस्ती का चुनाव भासान कार्य नेही 
रह जाता । ऐसी अवस्था में सझ्ादू झपती इच्छानुस्तार चुनाव कर सकता है; यद्यपि 
बह सर्देव सतर्क रहता है श्रौर केवल वही मार्ग प्रपनाता है जिसकी कम-से-कम भालो* 
चना हो । यदि संध्तद्‌ में किसी भी दल कत स्पष्ट बहुमत ने हो तो उसे शासन चलाने 
के लिए उस दल की झोर देखना चाहिए जिसको लोक-सभा का सर्वाधिक समर्थन 
मिलते की आशा हो । सन्‌ १६२४ में जाजे पण्चम (0६08० ५४) ने रैस्जे मरा 
नलड (]२89899 'व०0०॥46) को श्रामन्त्रित किया न कि एस्विवस (234१० 
छा) को, यद्यपि लोक-सभा के केवल एक-तिहाई सदत्य ही श्रमिक दल के ये । 
सन्‌ १६३१ को घटनाएँ शोर भी श्रधिक पेचीदा थीं और सझआाद द्वारा टैम्ले मेंवडा- 
नहड (०9899 १(६९०७०७छा१) को भिली जुछी सरकार ((०शेंध०॥ 90- 
एथशागाला() बनाने के तिए झमन्वित करवा, यह जाजें पञ्चस (600786 ४) की 
उसी प्रकार व्यक्तिगत इच्छा थी जिस प्रकार कि जाज तृतीय (06086 या) है 
अपने स्व-विवेक से लाई बूट ([.090 80॥6) को चुना था ॥' 
संसद्‌ में जब कभी श्रमिक दल का बहुमत हो जाता है तो श्रमिक दल के 
सदस्यों का यह आाग्रह होता है कि वे प्पना नेता स्वयं चुनें। इसमे सम्राद की पं" 
का प्रत्यक्ष पता चल जाता है । परन्तु भ्रतुदार दल इस प्रया का प्रगु्तरण नहीं करता। 
अतः अनुदार दल का वहुमत होने पर और दल के नेता के अभाव में सम्नाद को नेता 
के चुनाव करते का अवश्षर प्राप्त हो जाता है। श्रमिक दल ने प्नुदार दल की इस 
प्रया की बड़ी आलोचना की है। १६६३ में जब सर एलक डयलस होम (झा 
6० 00प्री58 छ०घा०) को हैरत्ड मैकमिलन (पा्ाण6 8०88) से कोर्य- 
भार संभालने के लिए कहा यया तब अनुदार-दल के नेता के चुनाव की विधि 
पर फाफी सनाव पड़ा । इस घटना ने अन्तत, आर० एू० वटलर (हे. 8. फ्रणणीकष) 
को राजनीति से अवकाश भी दिलवा दिया । भ्रव अनुदार-दल ने निवरदय कर तिया 
है कि उसका भ्रगला नेता दल के संसद सदस्यों हारा स्वतन्त्र गुप्त-्बोढ से चुवा 


$, #88ते ;. शि्रडिएद्ादाए एकटा्क्षाई 49 छाह्ञॉगाए, 09. प्र 
9. 303. 
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नही लेता बल्कि मन्त्रियों की सलाह पर चलता है और ऐसे ग्रवसरों पर प्रधान मन्त्री 
की सलाह ली जाती है किन्तु उपाधि-वितरण के सम्बन्ध में भी केवल प्रधान मस्त्री 
की इच्छा ही सब कुछ नही है । यदि कोई नाम सम्राद्‌ को स्वीकार नही है तो वह 
आपत्ति कर सकता है | इसके विपरीत सम्राट्‌ अपनी श्रोर से कुछ लोगों को उपाधि- 
दान के लिए आग्रह कर सकता है। झाईडर बॉफ दी मेरिट (0760 ण धो 
शल्य); गार्टर (70४० 5शाथ/); थिसल (786 प४5४०) झौर रायल विवदो- 
रियन आर्डर (7॥6 २०५७ एॉंत्रण्गंणा 060) का सम्मान देते समय सम्राद्‌ 
अथवा सम्राज्ञी इसके प्रतिग्राहको के विषय में स्वय निर्णय करते है । 


२. सम्नाट, उपदेष्ठा फे रूप में (प॥९ ॥(॥8 8४ 80फाॉ5४) --इससे भी 
कही भ्रधिक महत्त्वपूर्ण सम्राट्‌ का वह रूप है जिसके झनुसार वह झासन का 
अ।लोचक, परामशंदाद्या और मित्र है। बैजहॉट (828०08)? के प्रनुततार राजा को 
तीन महत्त्वपूर्ण राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, “परामशं देने का पझ्धिकार, प्रोत्साहन 
देने का भ्रधिकार और चेतावनी देने का झ्नधिकार” (96 789॥ 00 ७6 ००757/00, 
॥6 एंड्ठा। 00 €ाल०प्रा॥म8९, 200. 06 पं (0 एद्त) । वह पुनः कहता है, 
“बुद्धिमानू तथा समझदार सम्राद्‌ को इन'अ्रधिकारों के प्नतिरिक्त और किसी 
झधिकार की ग्रावश्यकता नहीं होगी ।” जाजं॑ प्रथम (0078० 7) के समय से ही 
किसी सम्राट ने केभी किसी मन्त्रिमण्डल की बैठक में भाग नहीं लिया है किन्तु 
साधारण मन्‍्त्री की अपेक्षा राजा को उन सब बातों की ज्यादा जानकारी रहती है 
जो मन्त्रिमण्डल (0४७7९) के समक्ष विचाराय झाती हैं। वह मन्त्रिमण्डल के 
सभी पत्रो को देखता है चाहे उन्हे मन्त्रिमण्डल के दफ्तर से घुमाया जाए ग्रयवा 
विभागों द्वारा । मस्त्रिमण्डल की कार्यसूची (92०॥09) उसे पहले ही भेज दी जाती 
है और वह ज्ञापन (](८॥॥०7४009) के सम्बन्ध में सम्बन्धित उत्तरदायी मन्त्री से 
बातचीत कर सकता है। यदि सम्राट्‌ को किसी विभाग (0०9407007£) से किसी 
जानकारी की पभ्रावश्यकता हो तो वह उसे माँग सकता है। उसको मन्त्रिमण्डल की 
अमए्त बगयेयाही थी। स्वियएण 'पुस्तभ, एिस्टली, है ग्रोएए त्क्दिश फरत्यक दाएए प्रगति, 

समस्त प्रेषण-पत्र (20॥9 ए:॥॥ ० ०594/०४९$) प्रतिदिन प्राप्त होते है। ससद्‌ 
के बाद-विवाद को भी वह “संसदीय प्रतिवेदन” (0/०ं० 7०००४) से पढ़ता 


१, सन्‌ १८५६ में मलिका विग्योरिया (0ए८७॥ प००59) ने ब्राइट (3 छि78॥7) 
को प्रिदी कौसलर वनाना अस्वीकार कर दिया | १८६६ में उत्तने सर रौग्सचाइलड (57 2९०05- 
«0॥0) वो पीयर बनाना भस्दीकार कर दिया | पुनः १८८१ में उसने ग्लेट्म्टन (0905707%) 
की सलाह पर सर गाररट बूल्जले (07 0. ७४०)४८४८५) को पोयर बनाने सखन्धी सलाइ का 
विरोध किया । १६०६ में एडव्ड' सप्तम (20: ४) ने कई पीयर बनाने एवं प्रिवी कौस* 
लर बनाने के सम्बन्ध में ऐतरान किया यंणव जब सम्राट पर जोर छाल गया तो बढ मान गया | 
देखिए (णगढटा 50४८7प67, 09- था, 99, 4428-30, 


2. छ28०४०, १४५. : उठ छवएक ए०7४४ए्मं०ए (पट ज़ग्पर दाकपंठ 
एवा।णा), 9. 97. 


राजा और क्राउन भ्ठ्‌ 
रहता है । यदि उसको किसी अन्य जानकारी को भावश्यकता होती है तो वह अपने 
सेफ्रेट्ररी के द्वारा मंगवा सकता है । इसके भ्रतिरिक्त उत्तका निजी कर्मचारी वर्ग होता 
है जो उसको समस्त राजनीतिक महत्व की घटनाओं से जानकार करता रहता है । 
सक्षेत मे प्रधान मन्‍्त्री का यह कर्तव्य होता है कि वह सम्राद को उत सभी बातों से 
अवगत रखे जो देश भ्रथवा विदेशों मे हो रही हों, मम्त्रिमण्डल के सब निर्णय भी 
बतावे धौर किसी भी नीति पर चलने के कारणों को समभाने के लिए उसे सर्देव 
तैयार रहना चाहिए। जैनिग्त (7०77725) कहता है कि “कुछ मामलों पर विद्येष- 
कर विदेशों एवं राष्ट्रमण्डल सम्बन्धी मामलों पर सम्राट को प्राय; प्रधान सन्नी से 
भी भ्धिक जानकारी होती है ।” 


इस प्रकार सम्राट्‌ को इतनी राजनीतिक जानकारी एवं भ्रनुभव हो णाता है 
जितना किसी प्रन्य शासनाधिकारी राजनीतिज्ञ को भी होना कठिन है । बेजहॉट 
(898०00०8) ने ठीक ही कहा कि सम्नाद्‌ को प्रधान मन्त्री की भ्रपेक्षा दो भ्रधिक 
सुविधाएं प्राप्त हैं । पहलो सुविधा तो यह है कि जहाँ प्रधाव मन्त्री एवं मन्थ्रिगण 
बदलते रहते है, सम्राद भपने पद पर मृत्युपयंन्त चलता है। श्तः मन्त्रिमण्डल की 
कार्यवाही उसके लिए बरावर एक-सी चलती रहती है भोर यदि शासन कभी बदलता 
भी है “तो वह सम्राद की दृष्टि से साधारण कार्यकर्त्ता लोगों की भदला-बदलो है ।” 
इत सवे के कारण सम्राद एक प्रकार से विश्वसनीय मनन्‍्त्री के समान है जिसकी सलाह 
प्रत्येक बुद्धिमान्‌ मन्‍्त्री श्रवश्य लेना चाहेगा। सक्षेप मे कह सकते है कि "सम्राटू सर्देव 
जानता है कि सामयिक प्रधान मन्त्री के पूव्वेंगामियों ने कया गलती की थी श्रौर 
सम्भवतः वह यह भी जानता है कि उन्होंने वे गलतियाँ वयों की थी ।” 


इसके प्रतिरिक्त सम्राट्‌ के विचार तथा उद्देश्य इस कारण झ्रौर भी लाभ- 
दायक होते हैं कि वे राजबीतिक विवादों से ध्राच्छादित नही होते !सम्राद्‌ की किसी 
दल विशेष में श्रास्था नही होती भ्रौर न वहूु दलगत क्पट प्रब॒न्धों में हो रुचि रखता 
है । फिर सभी का सआदट पद के प्रति परम्परायत भ्रादर-माव है जिसके, कारण उसके 
विचारों का महत्त्व बढ़ जाता है। श्री एस्विवध (१४7. 45407) ने सैज्आाद के प्धि- 
कारों एवं कतंव्यों पर ज्ञापन लिखते समय कहा है,--“सम्राट्‌ का यह भ्रधिकार भी है 
भ्रौर कर्तव्य भी कि वह अपने सन्त्रियों को वह सारी जानकारी प्रदान करे जो उसे 
हो; उन सभी भ्राक्षेपों को बताए जो मन्त्रियों द्वारा दीं गई सलाह पर उचित रूप से 
लगाए जा सकते हैं शौर यदि सम्राट्‌ की राय में कोई दूसरी नीति उपयुक्त जाम पड़े 
तो उसे मनन्‍्त्री के समक्ष प्रस्तुत करे । मन्‍त्री लोगों को इस प्रकार की मन्त्रणाएँ सर्देव 
आदरपूर्वक स्वीकर करनी पड़ती हैं भौर उत मन्त्रणाओं पर किसी अन्य क्षेत्र से दी 
गई मन्त्रणा की अपेक्षा अधिक समादर से विचार किया जाता है ए! 


किन्तू सप्नाटू का काम मुख्य रूप ने मन्त्रणा देना ही है। 'वह अपने विचारों 
को इच्छानुसार अधिक से अधिक प्रभावशाली ढंग से रख सकता है । वह मन्त्रियों 
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4, [46 ० १,णत 02776 शत #5पराती, ०9. था, १०, ॥, 79. 29-37 दे 


इग्लण्ड को शासन-प्रणालों 


द्वारा दी गई सलाह पर विरोध प्रदर्शित कर सकता है, किन्तु उसे हठ नहीं करना 
चाहिये । और श्रन्त में यदि मन्‍्त्री सम्राद्‌ के विचार से सहमत न हो तो सम्राद्‌ को 
मान जाना चाहिये | सम्राद्‌ इस हृद तक हठ नहीं कर सकता कि शासन का स्थायित्व 
ही खतरे मे पड़ जाए। 


३. सम्राट मध्यस्थ के रूप में (प॥6 एटा 5 |(८तांब०ण)--स बाद प्रायः 
मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है ओर अपने प्रतिष्ठा प्रभाव के द्वारा राजनीतिक मत- 
भेदों को तय करता है या जहाँ तक सम्भव हो “विरोध की प्रचण्ड-भावना को कम 
कराता है।” चूकि सम्राट्‌ के पास कोई वास्तविक राजनीतिक शवित नही होती और 
उसके कोई राजनीतिक शछात्रु भी नही होते, उसकी मन्त्रणा का आदर किया जाता 
है और वह प्रायः मान ली जाती है। सन्‌ १८७२ मे रानी विवटोरिया ने बिता 
ग्लैंडस्टन को बताए लॉ रसेल (,070 २०७५६७८॥) को लिखा था झौर उससे भ्राग्रह- 
पूर्वक प्राथंना की थी कि वह अल्बामा प्रश्न (8॥0878 (0७८४४०॥) सम्बन्धी पन्नों 
: क्ले लिए श्राग्रह न करे ताकि शासन व्यग्रता से बचा रहे। पुनः १८८१ में रानी 
विक्‍्टोरिया ने जनरल पौन्सनबी (06क0४] ९०78०779) से कहा कि वह सर स्टैफई 
नॉयकोट (80 88074 ]प०7॥४०००) तथा लाई बीकन्सफील्ड (7.00 8८३००75$- 
१00) से मिल लें जिससे भ्रायरलैण्ड का विरोध समाप्त कराने के लिए शासन के जो 
प्रस्ताव हैं उन पर सर्वेश्तम्मत समझौता हो जाए । सम्राज्ञी की मध्यस्थता से एक बार 
पुन बड़ा लाभ हुआ जबकि संसद्‌ के दोनों सदनों के मतभेद दूर हो गए। सन्‌ 
१६१३ एवं १६१४ में सम्राट्‌ जाज॑ पंचम ने प्रयत्न किया कि होम रूल बिल (फ०76 
एणा८ 9॥) पर समझौता हो जाए। कुछ इस बात का भी संबूत मिला है कि १६१६ 
में लार्ड स्टेमफर्डम (00 $धग्ा00097) ने जो सम्राद्‌ के निजी सचिव थे, श्री 
एस्विवय तथा श्री लायड जाजे (0४४. 85वर्ण श्ात हा. ॥॥090 0608०) के 
भगड़े को सुलभाने का प्रयत्न किया था, जिसके फलस्वरूप एस्क्विथ ने त्यागपत्र दे 
दिया । सन्‌ १६२१ के भ्रायरिश होम रूल सम्बन्धी विवाद में जाज पंचम (00078 
५) को भी काफी परिश्रम करना पड़ा था । एटली के शब्दों मे, “सम्राट्‌ एक रेफी की 
तरह है यद्यपि भ्रव ऐसे प्रवसर वहुत कम आते हैं जब उसे सीटी बजाने की प्रावश्य- 
कता पड़े ।! 

४. सम्नाट्‌ राष्ट्र को एकता का प्रतोक (पक6 फगा३ 284 5॥ए०॑ रण 
एणा9)--ईंग्लैण्ड का सम्लाद्‌ एक ही साथ कनाडा तथा समस्त राष्ट्रमप्डलीय देशों 
का भी सम्राद है । विस्टन चचिल कहता है कि, “सम्राट्‌ एक रहस्यमय प्रयंवा एक 
जादुमरी कडी है जिसने हमारे ढीले बंधे हुए किन्तु दृढ़ता से जुड़े हुए राष्ट्रमण्डततीय 
देशों, राज्यों तथा जातियों को मिलाए रखा है ।” इस प्रकार दूर-दूर विसरे हुए 
गष्ट्रमण्डलीय देशों के बीच में सम्रादू एकता का भ्रपरिहाय॑ प्रतीक (!7059०॥520० 
5५700 ० एथाए) है! बैल्डविन (छातछतर) ने एक बार एडवर्ड भप्टम 





. जागे पष्ठ (0८026 ५7) की मृत्यु पर चर्चिल द्वारा मादकारट सापण | 


राजा और काउन करा 


(&0एथप शातर) से कहा था कि “सम्राट ही हमारे बचे-खुचे साम्राज्य की प्रन्तिम 
कड़ी है । यदि इस कड़ी को तोड़ दिया जाएगा तो स्वतन्त्र राष्ट्रमण्डलीय देशों के 
बीच कुछ भी सामान्य प्रतीक नहीं रहेगा।” इन्ही एकता के प्रतीक स्वरूप बन्धनों को 
सुदृढ बनने के लिए स्टरेट्यूट आफ वैस्टमिन्स्टर (50७06 ० ए७फ्रांपहढ) की 
एक घारा में कहा गया है कि जब कभी राजसिहासन के उत्तराधिकार के सम्बन्ध 
में कोई परिवर्तत हो तो उस समय तद्थ, राष्ट्रमण्डल के सभी सदस्य राष्ट्रों की 
अनुमति आवश्यक होगी । इसके भ्रतिरिक्त सम्रादू, राष्ट्रमण्डलीय देशों के सदस्यो के, 
जिनमें भारत गणराज्य भी सम्मिलित है, स्वच्छन्द साहचर्य का प्रतीक है । 


४५ सन्नाटू, ब्रिटिश जाति के प्रधान के रुप में (प्रशा6 फतह 8४ धा8 
(आल ० ए४707)--लार्ड बारफ़र (807/ ० ए०एा7) लिखता है कि ब्रिटेन 
के राजा के पद का ब्रिठेन के संविधान के बहुत से श्रन्य भागी की तरह एक अत्यन्त 
अर्वाचीन पहलू भी है । हमारा सम्राट अपनी उत्पत्ति (065००70) श्रौर अपने पद के 
कारण हमारे राष्ट्रीय इतिहास का जीवित प्रतीक है। झत: सम्राट्‌ हमारी संस्याझों 
के स्वरूप को प्रन्तर्धान करने की गपेक्षा उनके स्वरूप को उजागर करता है। वह न 
त्तो किसी दल का नेता है न किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधि है; वह तो सारी ब्रिटिश 
जाति का प्रधान है......वह सभी का सम्राट्‌ है ।? वह वास्तव में सभी का सम्राट 
है श्र सभी अंग्रेज लोग ऐसा ही सोचते है । सभ्राट के राज्यारोहण, राज्य-तिलक 
अथवा महोत्सव (>7४0॥6०) के भ्रवसरों पर सभी लोग उसके प्रति राजभक्ति का 
अपूर्वे भ्रदर्शन करते हैं । जोश से भरे हुए राज-भवत प्रजाजन राज-मार्गों पर खड़े होकर 
सम्राट्‌ की सवारी निकलते हुए देखते हैं जबकि वह राजकीय सज-धज के साथ संसद्‌ 
के उद्घाटन के लिए जाता है। वास्तव मे सम्राद्‌ की प्रत्येक मतिविधि प्रजा के लिए 
नई खबर (१८७४) हैं ग्रोर उसको प्रचार (?एणा०॥9) के हर उपाय द्वारा लोगों 
के सम्मुख लाया जाता है। लास्की (7.82) का कथन है कि “लड़ाई के बाद से 
व्यक्तिगत सम्राद्‌ के बारे में जो कुछ प्रशंसाएँ निकली हैं वे पिछले साठ वर्षो के 
सम्रार्टी की प्रपेक्षा किसी प्रद्ध देवता (70०0 (०0) के बारे मे कही जाती तो 
अधिक उपयुवत जान पड़ती ।”* 


किसी राजतन्त्र-प्रणाली वाले देश में, राजपद का माध्यम देश-भवित के सं चार 
के लिए प्रति उत्तम है, विशेषकर ऐसे देश मे जहां राजतस्त्र का लम्बा एवं शानदार 
इतिहास रहा हो । जैनिंग्ग कहता है कि “हम एक ही समय में शासन की बुरा कह 
सकते है, साथ ही सम्राद्‌ का जय-जयकार कर सकते हैं ।”* एक आदमी सम्राट का 
राज-भक्‍त हो सकता है साथ ही शांसन का विरोधी भी हो सकता है। झनुदार दल के 
सदस्य ((०॥६५४०४४८४) सन्‌ १६१४ में सम्राट के प्रति पूर्ण राज-भवत्त रहे यद्यवि 
अमल ये 


4, [्राहठतालांग 00 छेब३टीणाड साह्योंका 207०, 9, ऊऋए, 
2. 435 ; एड्ञांविवाशान्वाए 00शथागाला व धछाष्टागाएं, 0. 385 
ह. उद्यया॥85 , 76 एग्झ्ाओं ए०7श्रोणाणा; 09. था. छ. ॥7 


हर 
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वे उदार दल ([/090०) के ब्यासन की नीति सम्बन्धी कुछ बातों का विरोध करते 
रहे । प्रजा की देश-भक्ति का चाव उस समय और भी तीत् हो जाता है जबकि सम्राट 
युद्ध की घोषणा करता है भौर शाही सेनाप्रों के लिए रंगरुटों की माँग करता है । 
देश की माँग--“तुम्हारा सम्राद्‌ तथा तुम्हारा देश तुम्हारी सेवाएँ चाहता है”--सभी 
को यह याद दिला देती है कि वे सब एक राज्य के लोग हैं। इस एकता का भ्रत्यन्त 
साकार भ्रतीक है, सम्राट्‌ । जाजं पष्ठ ने भी युद्ध के बहुत से केन्द्रों भोर इंग्लैण्ड के बहुत 
से बसों से नष्ट किए हुए स्थानों को स्वय जाकर देखा, जिसके फलस्वरूप स्तिपाहियों तथा 
मागरिकों मे देश-प्रेम का नया जोश उमड़ने लगा । सभी ने युद्ध जीतने के लिए जाब 
की बाजी लगा दी श्र प्रन्त में सज्ाद की राज-भवत्त प्रजा की ही विजय हुई । इंग्लैण्ड 
के राष्ट्रीय गीत का श्रर्य है, भगवान्‌ सम्राट्‌ की रक्षा करें” (606 88४8 (6 
पा?) औौर वे सम्राद्‌ के लिए जो इग्लेण्ड में राज्य का ही प्रतीक है, सभी कुछ 
करते हैं। यहां तक कि उसी के लिए जान भी दे सकते हैं । 


६. सम्राट का सामाजिक व्यक्तित्व (7॥6॥(शरा्ठ 85 8 500०४ गी80०)-“ 
सम्राट्‌ केवल राजनीतिक यस्‍्त्र का पुर्जा मात्र ही नही है । वह देश के सामाजिक ढाँचे 
का एक झ्रावश्यक अंग है भ्रौर इस प्रकार उसका पर्याप्त सामाजिक प्रभाव है। शाही 
परिवार कला एवं साहित्य के क्षेत्रों तक में भी सद्व्यवहार (70ाआ59), लोक- 
व्यवहार (£8६॥07) * एवं कौदल (890706) का समावेश कराता है। यदि क्सी 
सावंजनिक कार्य में सम्राट का भ्रवलम्बन मिल जाए तो वह बड़ा लाभकारी होगा 
और वह कार्य निश्चित रूप से लोकप्रिय हो जाएगा । कोई दूसरा व्यवित, चाहे वह 
कितना हो महान्‌ क्‍यों मं हो, सारे ही राष्ट्र का प्रेम-पात्र नहीं हो सकता। १८८६७, 
१८९७ और १६३४५ के सप्राट्‌ सम्बन्धी जुबिली उत्सवों ने तत्कालीन सरकारों 
को लोकप्रिय श्रवलम्ब देने की दिशा में बड़ा कार्य किया था । 


बैजहॉट कहता है कि “इस प्रकार यह स्पप्ट हो जायगा कि सम्राट्‌ के इन 
शानदार उत्सवों का उसके शासन के भ्रन्‍्य उत्सवों की प्रपेक्षा कहीं प्धिक महत्त्व है।" 
यदि प्रजातन्त्र के माने है, प्रजा के द्वारा शासन तथा प्रजा के लिए शासन--वो सम्राट 
की उपस्थिति एवं उसका योग शासन को प्रजातन्त्रीय बनाता है। मारिसन कहता 
है, “जब प्रजा सम्राज्ञी की जय-जयकार करती है ओर उमकी प्रश्नस्तियाँ गाती है तब 
बह स्वतन्त्र भ्रजातन्‍्त्र की जय जयकार कर रही होती है ।” लारकी (7.2) ने ठीक 
ही कहा कि “सम्राट्‌ का वास्तविक कार्य एक महान्‌ औपधिस्यरूप रहा है न॑कि 
पूर्ण हितो के बीच मध्यस्थ स्वरूप ।” 


] राजकुमारी मारगैरेड (ऐ700695 )शैवा22760) एवं राजकुमारी रोज जो अब स्शशे 
एलिजाबेथ द्वितीय (2॥29960 ॥]) हैं, दोनों ने शाम को १६३६ के वद्चन्त में विना है& पहने 
धूमने जाना प्रारम्भ कर दिया | ब्ससे लन्दन के वच्चों का फैशन बन गया और बच्चों के हैटो क 

"बिक्री कम कम हो गई । बच्चों के हट बेचने वालों का एक मंडल सम्राज्षी से मिला और उसने £ उरी 
परेशानी सम्नाहो को वताई । सम्राधों ने बच्चों को आह्या दी कि शाम को टइलने जाते संग्य दे 
अवश्य पदनें और बच्चों में फिर दैर पहिनने का फो शान हो गया ) 
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७. सम्राट झोर संसदीय शासन (र॥6 ऋणड शाव एकानियशांबिए 
(000शग्रा7८7)--मन्चिमण्डल शासन-प्रणाली ऐसे किसी भी देश में सफल नही हुई 
है जहाँ पर नाम-मात्र का राष्ट्र का अधान न हो--वह चाहे इग्लैण्ड की तरह से राजा 
हो भ्रथवा फ्रांस की तरह राष्ट्रपति हो | किन्तु राजनीतिक दृष्टिकोण से जो व्यवित्त 
किसो दल विशेष का न हो श्रौर दलगत आस्थाओ से ऊपर हो, वही व्यक्ति संसदीय 
शासन-प्रणाली के लिए सर्वाधिक उपयुक्त प्रधान होगा । राज्य का चुना हुआ* प्रधान 
प्रायः उन्‍नत पद प्राप्त राजनीतिन्ञ (00700 ?०!॥८ंथा) ही होता है, शोर वह 
चाहे कितनी भी निष्ठापूर्वक भपनी पुरानी दलग्रत आ्रास्थाओ्रों को भुलाने का प्रयत्न 
करे किन्तु वह ऐसा पूरी तरह नही कर सकता | और यदि वह (चुना हुआ प्रधान) 
भूल भी जाए तो भी उसके पुराने साथी तो नही भूल जायेंगे । किन्तु चुने हुए प्रधान 
के विपरीत, सम्राट की कोई दलगत श्रास्थाएँ नही होतीं । उसकी प्रति महृती स्थिति 
है---एक महान्‌ राजसिंहासन का सम्राट होने के कारण वह एक बिल्कुल दूसरे ही 
प्रकार के वातावरण में विचरता है। वह सभी का सम्राट है भौर किसी दल विशेष 
से उसका कोई सम्बन्ध नही रहता । “इसके फलस्वरूप वह स्देव न केवल पक्षपात- 
रहित होकर सभी काम करता है--बल्कि इससे भी श्रधिक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 
सभी उसकी पक्षपात-शुन्यता पर पूर्ण विश्वास करते हैं ।” यदि इग्लेण्ड में ससदीय 
शासन को उसी प्रथम श्रेणी की प्रणाली के रूप में रखना है जिसमे उसका विकास 
हुआ्ना है तो हमको उस श्रणातली के प्रतिनिधि के रूप में श्रत्यन्त महाप्रतापी एवं पूर्ण 
पक्ष-पातहीन सम्राद-पद को रखना ही होगा । 

निष्कर्ष (207०ए४००)--इंग्लेण्ड के सम्राद्‌ की लोकप्रियता तथा ब्रिटिश 
राजनीति में उसके प्रमुख स्थान को सभी मानते है । इग्लैण्ड में इस बात के प्रयत्न 
हुए है कि लाड-सभा (0४56 ०6 7.0705) को या तो सुधारना चाहिए भ्न्यथा 
उम्रका झनन्‍्त कर देना चाहिए; भर लोक-सभा [फ्र०४६४४ ० 00एाा०75) शौर 
मम्त्रि-मण्डल (0४७०) को भी सुधारने के प्रयत्त हु हैं। किन्तु राजपद सर्देवा 
समय के प्नुरूप रहा है। सर्वंसाधारण अनुभव करते है कि “राजपद देश को एकता, 
गोरव एवं स्थिरता अदान करता है ।” यदि राजपद को समाप्त किया जाता है तो' 
उसके स्थान पर या तो फ्रांस के श्रध्यक्ष की तरह या अमेरिका के अध्यक्ष की तरह 

भ्रष्यक्ष पद ([7८हंतश०५) स्थापित होगा। भ्रमरीकी ढंग की अ्रध्यक्षात्मक शासन 
प्रणावी ठीक नहीं रहेगी वयोकि इसको अपनाने पर देश के राजनीतिक ढ॑चे में कांति- 
कारी परिवत्तेन करने पड़ेंगे । अंग्रेज इसके लिए कभी राजी न होगे । पंग्रेज अ्रपने 
स्वभाववद अ्र-परिवतंनवादी है भ्रौर श्रपनी पूज्य संस्थाओं को नष्ट करने के लिए 
कभी तैयार नही होगे । राजपद के अपने लाग है जो इंग्तैण्ड में एक संस्था के रूप 
में स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से दृष्टिगोचर होते हैं। लॉवेल (7.0४०|) ने टीक ही 

कहा है, “यदि राजा, राम|ष्य के पोत की प्रेरक झवित नहीं है, तो भी बह उस पोतत 
का मस्तूल है जिस पर पाल लटवा हुमा है श्रौर इस प्रकार यह उस पोतत कान 
केवल लाभदायक झवितु पत्यन्त झावश्यक भाग है” झौर इस प्रकार चाहे प्रजातन्त् 
में राजपद अ्रसामयिक जान पड़े किन्तु वह ब्विटेन की संदेधामिक शासन-प्रणाली में 
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इतनी पूर्णता से घिरा हुआ है कि भाग (082) के शब्दों में देश इसी प्रकार “राज- 
पदीय गणराज्य” (८:0%760 एे८एप७॥०) बना रहेगा एवं बना रहना चाहिए। 
इस दिशा मे केवल साम्यवादी ((०गाशपाआंआ$) ही विरोध करते है । ये साम्यवादी 
मुठ्ठी भर है और झ्ाम जनता पर इनका कोई प्रभाव नही है। संसद्‌ में भी एक 
लॉ के प्रतिरिक्त इनको कोई प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है। लाई मिलफोर्ड, (.07 
॥4ा[00) जो अपने पिता की मृत्यु पर लॉड बने हैं, भ्रमी तक लॉर्ड सभा में अपना 
स्थान ग्रहण नही कर सके है क्योकि नियमानुसार उनका नाम किन्‍्ही दो लॉर्डों द्वारा 
अब तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है । 
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अध्याय ३ 


प्रिवी परिषद्‌, मन्त्रालय शौर समस्न्रिमण्डल 
(एसएए 0०चालो, गाए शा (४७०) 


फ्राउन की शवितयाँ कई साधनों द्वारा प्रयुकत को जाती है। कुछ का प्रयोग 
भन्त्री लोग एकाकी अपने विवेक से उन विभायों (06एशघधा०7(5) में करते है, जो 
उनके अधीन होते हैं । कुछ का प्रयोग प्रिवी परिषद्‌ (977४9 00०7०) तथा उसकी 
विभिन्‍्तर समितियाँ करती हैं, कुछ का प्रयोग मन्त्रिमण्डल करता है तथा कुछ का 
प्रयोग स्थायी सिविल सविस के अधिकारियों की सहायता से होता है । श्रब हम 
विचार करेगे कि वे सभी साधन किस प्रकार भ्रपना-प्रपना कार्य करते है । 


,  प्रिवी परिषद्‌ 
(76 शए९ए ए०णाणों) 


उत्पत्ति तथा विकास (0797 4॥व 0०ए८०७/था। )--इंग्लैण्ड में प्रारम्भिक 
काल से एक परिषद्‌ हुआ्रा करतो थी ! वह कुछ ऐसे व्यक्तियों की मण्डली थी, जो 
राजा की सेवा में उपस्यित रहा करते थे कुछ नियमित कत्तंव्य करते रहते थे भौर 
राजा को सलाह*देने का कार्य करते थे । प्रिवी परिषद्‌ (2077५ 0०७३०) एक सर- 
आारी नाम है जी विधि में उन लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो राजा के सलाहकार 
होते हैं । प्रिबी परिषद्‌ का श्रादि मूल सजा की वही परिपद्‌ (क98'5 00फ्राला) 
अधधदा सधु परिषद्‌ ((णा३ 7२८४८६) थी जो नॉरमन काल से विभिन्‍न मामो में 
क्स्सि अविच्छिन्न इतिहास के रूप में चली श्रा रही है । लेकास्ट्यत वंश (.800- 
गंदा ए॥85) के राजाप्रों के काल मे अयत्न किया गया था कि यह परिपद्‌ 
सेग्रद्‌ के प्रधीन रहे किन्तु सफलता नही मिली । १६वीं शताब्दी मे राजा की परि- 
पद भ्रयवा प्रियी परिषद्‌ ट्यूडर राजाओं की निरकुशता की शुव्तिशाली माध्यम बन 
गई । अगली शताब्दी में इस परिषद्‌ की शक्तिमों में कमी झा गई। श्रव राजा के 
सलाहकारों में से भी एक पन्तरंग सभा (ह॥द7 टाल ० एल ए्ध्ा85 4क्‍श5८:४) 
पैन गई जिसके हाथों में वास्तविक झवित श्रा गई और यही प्रन्तरंग सभा मम्त्रिमण्ठल 
या केविनेट ((०छाट) कहलाने लगी। 


... प्रिय परिषद्‌ का आधुनिक स्वरूप तया उसके कार्य (705 क687 00990- 

र घ0४ फ्रालां०ा5)--प्रिदी प्रियद्‌ इस समय भी वर्तमान है किन्तु प्राजकल 
लि हु पास सन्यणा देने के सम्बन्ध में कोई झव्ित नही है। यह केयल एक धौपचारिक 
समिति हूं * जिसके हारा बहुत सी प्राचीन रचनाएँ नये रूप में होती रहती है, किन्‍्सु 
सी बात्तव में संसद्‌ अथवा मन्थियों के विनिश्ययों फो व्यावद्यारिक स्वरूप देती है, 
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मन्त्रणा देने के सम्बन्ध में सारा भार अब मन्त्रिमण्डल ने भपने ऊपर ले लिया है 
शोर प्रिवी परिषद्‌ द्वारा किया जाने वाल बहुत सा कार्य भ्रद सरकारी विभाग करने 
लग पड़े हैं। 


आजकल प्रिवी परिषद्‌ में लगभग ३०० सदस्य हैं| किन्तु इसकी सारी कार्ये- 
वाही केवल चार या पाँच सदस्यों की उपस्थिति में ही फी जाती है जो स्देव मस्त्रि* 
मण्डल के भी सदस्य होते हैं । समस्त प्रिवी परिषद्‌ केवल दो ग्रवसरों पर सम्मिलित 
होती है--प्रथम जबकि सम्राट फी मृत्यु होती है; द्वितीय जब सम्राद्‌ या सम्राज्ञी 
अपने विवाह की इच्छा की घोषणा करते हैं । 


प्रिवी परिषद्‌ में समस्त केबिनेट मन्‍्त्री जो उस समय हों तथा जो पहले कभी 
रह चुके हों, सदस्य होते हैं,' साथ ही प्रिस प्रॉफ वेल्स (907०6 ० ५४०८७), शाही 
ड्यूक गण (]२०9० ॥00765), प्रधान धर्माधिकारीपण (8०ी छ59005), लन्दत 
के बिशप (98709$ ० [,07600) और बहुत से भ्रन्य व्यवित जो राजनीति, कैला, 
साहित्य, विज्ञान अथवा कानून प्रादि किसी क्षेत्र में विख्यात हों परिषद्‌ के सदस्य 
(ए7५५ 0०घ४०॥०१५) बना दिए जाते हैं । भ्राजकल राजदूत भी प्रायः प्रिवी काउ- 
न्सिलस बना दिए जाते हैं प्रौर सन्‌ १८६७ से ऐसी प्रथा सी बन गई है कि झधिराज्यो 
(0०फरांधं०॥$) के प्रघान मन्त्रियों को भी नियमधूर्वक प्रिदी परिषद्‌ का सदस्य 
बनने का निमन्त्रण दिया जाता है ! लोक-सभा ([्र098९ ण 00ग7008) के 
स्पीकर को भी प्रिवी परिषद्‌ की सदस्यता विधिवत्‌ भ्रदित की जाती है । प्रिवी परि- 
पद के सभी सदस्यों की उपाधि 'सम्माननीय' ([२8॥0 पर०00००४४४/८) होती है। 


प्रिवी परिषद्‌ की सभाएँ प्रायः बकिंघम पैलेस (छपलताष्ठाभाय 28०४) में 
दो या तीन सप्ताहों में एक बार होती हैं श्रौर साधारणतया राजा उनमें उप्थित 
होता है। पुरानी प्रथा के प्रयुस्तार इस सभा की गणपूति (0९७०७) रे सदस्यों ते 
हो जाती है भौर ऐसो स्पष्टत. इस कारण है कि केवल चार या पाँच सदस्यों को 
आमन्श्ति किया जाता है जो प्रायः सभी मन्त्रिण्डल के सदस्य होते हैं ! बहुत ह्दी 
कम अवसरों पर मन्त्रिमण्डल के सदस्यों के भ्रतिरिवत् किसी व्यवित को परिषद्‌ की 
बैठक न॑ बुलाया जाता है। लाई प्रेसीडेण्ट ([.00 सस्ञ्त०४६) जो सदैव केदिनेट 
का मन्‍्नी (02७८ 'शांगांशथ ) होता है, इसकी सभाझो का समापतित्व करता 
है ' ये चार या पाँच प्रिवी कौप्तिलर लाडं प्रेसीडेण्ट ([.07व ए८अंतथ) की प्रध्यक्षता 
मे सम्मिलित होकर सारी कार्यवाही, समस्त प्रिदी परियद्‌ (४५ ए०णाों) के 
नाम में करते है । 
. जो व्यक्ति एक बार प्रिवी परिषद्‌ का सदस्य वन जाता है वद आम तौर पर मसनः 


पय॑म्त सदस्य बना रहता है | 
2. जनरल इर्टनोग (067. प्रधा६ट०४) तथा मि० टी वेलेरा (26 शा») ने व्रिवी 
परिषद्‌ को सदस्यता भस्वीकृत कर दी थी। 
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प्रिदी परिषद्‌ एक विचारश्ील निकाय नही है! इस अर्थ मे यह मन्त्रिमण्डल 
से भिन्‍न है। यह मुख्यतः कार्यपालिका सम्बन्धी कत्तंब्यों का निर्वेहन करती है और 
भन्थियों द्वारा किए गए विनिशचयों पर झपनी औपचारिक प्राज्ञा प्रदान करती है। 
प्रिवी परिपद्‌ द्वारा जारी की गई आ्राज्ञाएँ परिषद्‌-प्रादेश (07005न॥-0007वा ) 
केहे जाते है और वे या तो परिनियम या परमाधिकारिक आदेश (84/एण9 0 
शरधय०28॥४४) होते हैं। परिनियम या संविधि सम्बन्धी आदेशों को प्रदत्त या प्रत्या- 
युक्त विधान (०686० [,6ह8480॥) समभना चाहिए। संस्द्‌ (शक्ाय्ायलाओ 
विधि द्वारा ऐसे मामलों में श्राज्ञा दे देती है कि परिपद्-भ्रादेश के द्वारा नियम बना 
लिए जाएँ । राजा के परमाधिकार सम्बन्धी परिपद्‌-श्रादेश (07वेशना।-0०णालो ) 
बिल्कुल भिन्‍न है। इनके द्वारा क्राउन अपने परमाधिकारों का सीधा उपभोग करता 
है और इस सम्बन्ध में ससद्‌ में से औपचारिक सम्मति लेने की भी भावश्यकंता नही 
है। यह वास्तव में असंसदीय विधान है। किन्तु इस प्रकार के परिपद्‌-प्रादेश 
(0:वल४ना-ए० जानो ) रूढ़ितः उपनिवेशों के लिए विधान निर्माण करते समय 
निकाले जाते है क्योकि उपनिवेश्ञों में प्रतिनिधिक सभाएँ. (उ€छ65९॥8ए९ 45507- 
णं४) नहीं हैं । 


प्राचीन काल की तरह श्राज भी प्रिवी परिषद्‌ से ही समितियों के लिए 
तालिका (धा८) तैयार की जाती है । समितियों की सभाएँ प्रिवी परिधद्‌ की 
पैभाओं से भिन्‍न है क्योंकि उनमें सम्राट्‌ संवैधानिक रूप से उपस्थित नही हो सकता। 
ईन समितियों का कार्य केवल सलाह देना ही होता है। जर्सी एवं स्ेनंसे (उ८४०७ 
बाप 60075८9) के सम्बन्ध में समिति का पुराना इतिहास है ।, इसी प्रकार 
भोविसफोईड विश्वविद्यालय, क्म्ब्रिज विश्वविद्यालय तथा स्काटतलंण्ड के विश्वविद्यालयों 
के लिए समितियाँ हैं, रानी विकटोरिया के झारम्भिक शासन-काल में प्रिवी परिपद्‌ 
को एक समिति के माध्यम द्वारा बहुत से प्रन्य कत्तंव्य सौंप दिए गए थे, किन्तु वे 
सेब बाद में विभागों (0०9470767(5) को दे दिए गए। प्रिवी परिपद्‌ का सम्बन्ध 
शिक्षा के साथ बहुत काथ तक रहा झौर प्रन्त में १८६६ में समिति के स्थान पर 
शिक्षा-बोर्ड स्थापित किया गया, जिसका सभापति स्वतन्त्र व्यक्ति नियुयत किया गया । 


प्रिद्री परिपद्‌ को इन समित्तियों में सबसे मुख्य समिति न्यायिक समिति 
(उत्पात ए०गाशां((०८) है जिसका निर्माण हैकरे३े में किया गया था। दस 
मेमिति में मुख्य रूप से न्‍्यायाधीशगण और भूतपूर्व लाई लांसलर [7.04 ए॥४- 
7008) होते हैं। न्यायिक समिति -(7एकालंग 00राग्मा/०८) निर्णय नहीं 
नानी अपितु सझ्ाद्‌ को सलाह देती है। सआद्‌ समिति की रिपोर्ट पर कार्य करता 
ईप्रा दिए गए सम्बन्धित परिपद्‌-प्रदेश (0700-॥-0०णाणो) का अदृमोदन 
करता है । यही समिति ग्रेट ख्विटेन, इसके श्राधीन राज्यों भ्ौर राष्ट्रमण्डस के कुछ 
पदस्प देशों को अदालतों से प्राप्त होगे वाली झपीलों के लिए, झोर घर्मोपदेश-विपयक 
भोर प्राइज-को (020-८००४) सम्बन्धी समस्त मामलों के लिए भी सर्वोच्च 
भपीसोय-कोर्ट के रूप में कार्य करती है । 


बे इंगसर्ड को शारान-प्रधापती 


द्रियी परिषद्‌ के कार्यातय का एड सुझेय कर्शम्य मह है हि बड़ विमिल 
अगर की शोजों एवं पनुगंधानों का प्रदग्ध एवं देशभास मरे । इसडा बहू भी हा 
है कि प्राथिक एशैकरण मी दिशा में प्रयात मरे; सांप ही विदिश दोघारििि 
कार्पोरेशन (8. 8. 0.) की मीहि वि्धरिद बरे घोर कैस्टोय सृपना गार्माविम के 
कार्यों की भी देशामात्त बरे । 


मंप्रातय 
(6 'या579) 


मंप्रातव धौर मत्रिमश्त (ग॥6 कैश) गग6॥ एकशाध)--मेंरतिय 
(399) दाब्द दो प्र्षों में प्रयुकत होता है॥ दमी-कभी यह मशिसशल (25 
एंग८) के प्रषों में भी प्रयुक्त होता है मानों दोनों शब्द समानापंद हीं । इमीलमी 
इस भर्य होता है मग्विमष्दस भौर उगरे साथ राग्मिलित ये पन्‍्य मस्त्री जो मलि- 
मण्डस के सदस्य नहीं होते। मम्तास्म शब्द या दूसरा प्रपे संधिक यह़िया है। जब 
नये प्रधान मस्ती की नियुवित होती है सो उसे सगमय ७० पर्दों की निमुक्तियाँ करती 
पहती हैं जिनमें झुछ बड़े पद तपा कुछ छोटे पद होते हैं; भौर ये सब मिलाकर 
सस्प्रासय (39) पहलाते हैं। उदाहरघाय पबित (१॥. 00णण०णंप्र)) ने 
१६५१ में जो मन्प्रिमण्डल बनाया था उसमे १६ सदस्य थे। मंत्रिमण्ठलत के इस 
मन्त्रियों फे प्रतिरिगत २२ भन्य मन्त्री थे जो मतत्रिमण्यल में नहीं थे । इसके प्रतिरिस्त 
३० से भधिक उपसन्तरी थे प्ौर इन लगभग ६० मन्त्रियों के योग से घवित की 
सप्ालय (/४४09) बना। प्रव्दूबर १६६४ में हैरल्ड विल्सन (900 (जाग 
द्वारा बनाई गई श्रमिक-दल्त मो सरकार में १०१ मन्‍्त्री प्रोर ससदीय सबिव हैं। 
सपने पूर्ववर्तों प्रनुदार दस के नेता सर डगलस होम (&॥# ए0०ए.295 पा) की 
सरकार के समान ही इस मन्तप्रिमंडल में २३ सदस्य हैं। इस प्रकार सुगमता मर 
अभिप्राय से मत्ालय में सभी प्रकार के बड़े भौर छोटे मन्त्री सामूहिक रूप से समरभे 
जाते है । 


नामकरण एवं महत्त्व के झ्ाधार पर मस्त्रों लोग भिन्‍न होते हैं। मंत्रालय 
(धाए॥9 ) के सन्त्रियों में से लगभग बीस प्रभावशाली मन्वियों का तो मल्त्रिमंडल 
बनता है | ये सामूहिक रूप से ही समवेत होते, मीति निर्धारित करते झौर सामान्यतः 
धासन का मार्गदर्शन करते है । किन्तु इसका भर्य यह नहीं है कि मंत्िमण्डल की 
प्रत्येक मन्‍्त्री किसो न किसी प्रशासनिक विभाग (#वीयंगांआाशारट फच्कभाए८ा) 
का भ्रध्यक्ष भ्रवश्य ही हो । कुछ ऐसे पद होते हैं जिनमें वेतन तो मिलता है किन्तु 
कोई विशिष्ट कार्य उस पद के लिए निदिष्ट नही है | ऐसे महान्‌ राजतीतिक प्रभाव 
के व्यक्ति जिनकी क्षमता विभागीय काम देखने-भालने योग्य नहीं रह जाती भयवा 
ऐसे लोग जिनकी प्रशासन में रुचि न रह गई हो किन्तु जिनकी मन्त्रणा को सर्देव 
भहृत्त्व है, ऐये पदों पर नियुक्त कर दिए जाते है, तथा उन्हें उन पदो के लिए कोई 
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विशिष्ट कत्त व्य नहीं. करने होते !' उदाहरणतः. लॉर्ड प्रिवी सील ([.00 शा 
5थां) के समस्त कर्तव्य १८८४ में समाप्त कर दिये गये किस्तु फिर भी वह मस्सच्रि- 
गएले का सदस्य रहता है। लॉ प्रेसीडेण्ट घॉफ दी काउन्सिल ([.04 िद्छातेथा। 
४६ (०णाण।) को भी सामान्‍य से मगम देखने पडते हैं ! “कभी-कभी इन पदों 
१२ उपयोगिता की दृष्टि से ऐसे मन्नी नियुक्त कर दिये जाते है जिन पर महान्‌ 


' पततरदायित्व के वे काम डाल दिये जाते हैं जो विभागीय किस्म की प्रपेक्षा सामान्य 


किस्म के भ्रधिक होते हैं ।” यही बात सर जॉन एण्डरसन (9॥ 70०॥0 800८5०॥ ) 
के बारे में भी है जो १६४०-१६४३ तक लॉ प्रेसीडेण्ट ([.076 थव्ञ्रत20 बना 
रहा भौर इसी प्रकार हर्ट मॉरिसन १६४५ के श्रमिक दलीय शासन (00 
0०सथाप्रधा) में साड प्रेसीडेप्ट नियुक्त हुआ। १६६१ में मेकमिलन की सरकार में 
साई प्रेस्ीेण्ड ग्राफ दी काउन्सिल को वन्नानिक तथा प्राविधिक विकास की अभिवृद्धि 
के लिए विज्ञान-मन्त्री के रूप में सामान्य काम सौंपा गया । लॉर्ड प्रिवी सील लोक> 
सभा में विदेश-विभाग का कार्य संभालते थे । पर्स होम (वा! ण 0प्रा०) जो कि 
विदेश विभाग के सचिव ये, लार्ड-सभा से थे । इसके भ्रतिरिक्त विभागहीन मन्त्रियों 
(धांडटा5 शयं00६ ऐ०/0॥0) की नियुक्तित हो सकती है । 


द्वितीयतः, बुछ ऐसे मन्त्री नियुक्त किये जाते हैं गिनका दर्जा मन्त्रिमण्डल के 

मन्त्री के समक्ष (8६ 66 0706; ए४॥८) ही होता है। एटली ()था. &॥४०८) 
(६४६ में जो श्रमिक सरकार यनाई थी उसमें १४ ऐसे मन्त्री थे । मस्त्रिमण्डल 
देने के मन्‍्त्री (धववांह्लड ०ी ॥॥० बाल ७॥:) प्रशासनिक विभाग के श्रष्यक्ष 
होते हैं, प्रौर यद्यपि भ्रोपचारिक रूप से उनका वही दर्जा होता है जो मम्तरिमण्डल के 
मल्यी का; भौर दोनों को समान वेतन मिलता है, किन्तु वे स्वयं मन्त्रिमण्डल के 
सन्नी नहीं होते । दे मन््रिमण्डल को बैठकों में तभी उपस्थित होते है जब प्रधान 
मन्मी उन्हे विशेष रूप से उनके विभाग से सम्बन्ध किसी मामले पर मन्मणा करने 
न आ्रामन्त्रित करे । १६५१ में चचिल की सरकार में ऐसे मंत्रियों की संख्या 

ची। 


+ __ इसके बाद राज्य मन्त्रियों (थाए50७:$ ० 0० 5:86) का दर्जा आता है । 
पे उन सरकारी विभागों में उपमन्‍त्री होते हैं जहाँ काम भ्रधिक रहता है या श्रनेक 
र का होता है। उनकी स्थिति पूर्ण मन्‍्त्री तथा संसदीय सचिव के बीच की होती 
है। लाई वीवरबुक को १६४१ में सर्वप्रथम राज्य मन्त्री बनाया गया भौर तब से 
कस कायम है। ह॒बंट मोरीसन (प्रश०छ६ (०75०7) के विचार से राज्य 

न््री के दद का निर्माण करने का मंतव्य यह है कि संसदीय सचिव से ऊँचे पद का 
2059७++ने->+++०+.००........ 
के कक द क के ब्यापार बोर्ड (छ026 ० ग्रबव०) में जॉन आइद (0था फ्रडगा) 
है ७८8३) के नहीं हुआ | किन्तु वाद में वद्दी चांसलर भॉफ दी डची (टशा०८॥०८ ० 

पद पर अत्यधिक सफल सिद्ध रहा 
2, उल्लापरा88 : एचण॥०६ ठ5एएश॥ गाल, 09« था. 9, 505. 
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मन्त्र नियुक्त किया जाए जो कार्य के वो से दबे हुए मन्त्रियों के भार को मंतदीय 
सचिव की श्रपेक्षा भ्रधिक उत्तरदागत्वपूर्ण रीति से हल्का कर सकता है। हैरत्ड 
बिल्सन (प्रश०७ ५७॥5०७) की सरकार में राज्य मन्त्रियों (क्ावराश्ञत: थे 
$04८) की सस्या १६ है, जब कि होम (प्र॒०7५) की सरकार में ऐसे मन्‍्दी १० 
ही थे। 


तृतीयत:, संसदीय सचिव ([09]विधव्काथाए $56९0०४765). प्रयवा ग्रवर 
मन्त्री (7070 'शांशधा$) होते हैं। प्रायः प्रत्येक विभागीय मन्त्री के पास्त एक 
ससदीय सचिव होता है । यदि विभाग बड़ा हो तो दो संसदीय सचिव भी हो सकते 
है । ससदीय सचिव उस स्थायी सचिव से भिन्‍न द्वोता है, जो विभाग में सिविल सबित्त 
का वरिष्ठ ग्रधिकारी द्वोता है | सं सदीय सचिव प्रायः कॉमन सभा के सदस्य होते हैं, 
श्रन्यथा वे ला्ड सभा के सदस्य होते हैं। उनका सम्बन्ध बहुमत दल से होता है भौर 
उनकी नियुक्त प्रधान भन्‍्त्री सम्बद्ध मन्‍्त्री की मन्त्रणा से करता,है। वे उसी समय 
तक प्रपने पद पर रहते हैं जब तक कि प्रधान मन्त्री उन्हे पद पर रखना चाहता है। 
वे क्राउन के मन्‍त्री नही होते भ्रौर संवैधानिक रूप से उन्हें कोई शत प्राप्त नहीं 
होती है। भ्रन्तशः शाही परिवार के पाँच राजनीतिक भ्रधिकारी होते है, जिनमें 
कोपाध्यक्ष (7९9४ए८ ), नियन्त्रक (007ए7०)०) तथा राजमहल का प्रधान कर्म- 
चारी ((शक्ा0०]५॥) भी सम्मिलित होते हैं! इन पदों का राजनीतिक महत्त्व 
है, और इन पर काम करने वाले खोग मन्त्री समझे जाते हैं । 


इन समस्त श्रेणियों के मन्त्रिगण, जिनको मिलाकर मन्‍्व्रालय का निर्माण 
होता है, संसद्‌ के सदस्य होते है, भौर वे सब लोक-सभा (प्र०प5९ छा (०फा४०॥5) 
के बहुमत दल से सम्बन्धित होते है ।! वे सब व्यक्तिगत रूप से एवं सामूहिक रूप से 
लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी हैं प्रौर वे तभी तक मन्‍्त्री बने रह सकते है जब तक 
लोक-सभा के विश्वास-भाजन बने रहे । “इस प्रकार मन्‍्त्रालय में ऋ्राउन के सभी 
प्रेधिकारीगण भी हो सकते हैं यदि वे संसद्‌ के सदस्य हो झौर लोक-सभा के ग्रति 
सीधे उत्तरदायी हों श्रौर उन्हे लोक-सभा के स्थायी बहुमत का समर्थन प्राप्त हो ।* 


. यह पूँदे प्रचलित अमिसमय दे कि मन््री या तोलॉर्ड-समा (स्र०७४८ ० [.0705) 
या लोकसभा (्रणा५४ 0 (१0777075$) का सदस्य हो किन्तु श्स अभिसमय के क तिपय अपवाद 
भी रहे है | १८४५ में ग्लै्टटन (0]905६07०) उपनिवेश मन्त्री (200गंत! इल्टाधाश9) 
था | इस पर ग्लैडरटन संसद का सदस्य न होते हुए भी नौ मास तक बना रहा | सब्‌ १६३२० 
श३ में सर ए० जी० बासकावन (97 है. 0. 8052०४७७८॥) कृपि मन्‍्त्रो इसी प्रकार रहे | जनरल 
स्मदूस (0वश।ं 597/5) विभागदीन मन्त्री रहा, और। फिर युद्ध-काल में १६१६ से युद्ध के 
अन्त तक युद्ध मन्त्रिमए्डल का सदस्य रहा, यथपि वह इस काल में संसद्‌ का सदस्य नहीं था | रैम्पे 
मैकडानल्ड (२8889 |/४०००॥४6) भौर उसका पुत्र माल्कम मेकडानल्ड ()र्थश००72 
(४०००7) नवम्बर १६३५ से १६३६ के आरम्भ तक मन्त्रिमण्डल के मन्‍नी रहे, यथपि वे 
दोनों संसद के सदस्य नहीं थे । नवम्बर १९३४ में जो आम चुनाव हुआ उसमे दोनों पिता भौर 
पुत्र द्वार गये । 
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किन्तु सारे मन्त्रालय के सामूहिक कत्तंव्य कुछ नहीं है। यह काम मत्निमण्डल का 
है। मन्दत्रिपण्डन्ष के मन्‍्त्री एक समिति के रूप में समवेत होते है, विचार करते है, 
नीति निर्धारित करते हैं, श्रोर उन्हीं को यह भी देखना पड़ता है कि उस नीति पर 
ठीक-ठोक प्राचरण हो रहा है झ्थवा नहीं। समस्त मन्त्रालय कभी भी एक साथ 
नहीं समवेत होता भ्ौर वह कभी भी दीति सम्बन्धी कोई निर्णय नहीं करता। एक 
साधारण मन्‍्त्री के कर्त्तव्य--मन्त्रिमण्डल के मन्‍्त्री की बात दूसरी है--प्रकेले उसके 
कत्तंव्य होते है जिनका धरबन्ध उस प्रशासनिक विभाग अथवा विभागों से है जो 
उसके अधिदार में होते हैं ! “सक्षेप मे हम कह सकते है कि मन्दत्रिमण्डल का भन्‍्त्री 
महत्त्वपूर्ण विषयों पर विचार करके निश्चय करता है, प्रिवी परिषद्‌ उन विनिश्चयों 
को क्रियान्वित करने की प्राज्ञप्ति जारी करती है प्रोर उन्हे क्रियान्वित करना 
व्यक्तिगत मन्‍्त्री का काम है। वे तीनों छियाएँ भ्रलग-प्रलग चलती है श्रौर देखी जा 
सकती हैं भले ही ऐसा बहुधा हो सकता है कि मन्त्रिमण्डल का मन्‍्त्री, प्रिवी परिपद्‌ 
का सदस्य भौर मन्त्री, तीनी एक ही व्यक्ति रो ।क्‍ 


सन्त्रिमण्डल 
(76 (०४०॥7९) 


विधि के निकट अ्रपरिचित (स्‍प0 (त0छा ग 4,89) +--मन्त्रिमण्डल एक 
प्रकार से ब्रिडिश सरवेधानिक शासन-प्रणाली का हृदय है। यह वह सर्वोच्च नियंत्रक 
शवित है जिसको वार्कर (837॥:८:) के शब्दों मे नीति का चुम्बक कह सकते है । वह्‌ 
समस्त कार्यपालिका-शक्ति का एकीकरण झौर नियन्त्रण करता है और साथ ही 
व्यवस्थापिका के बिखरे हुए भागो को पूर्ण करता है तथा उन्हें मार्यदर्शव देता है । 
बैजहाट के प्नुसार, “ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल एक हाइफन (99॥०४) है जो जोड़ता है, 
एक बकसुप्रा (87006) है जो कार्यंपालिका तथा व्यवस्थापिका को एक साथ वाँध 
देता है ।” ज्रॉवेल (7,0ए८॥ ) छसे “राजनीतिक वृत्तखण्ड के मेहराव के बीच का 
पत्थर बहता है ।” सर जोन मैरियट (आः 3007 )शैध्वा70/) के अ्रनुसार, “मन्ति- 
मण्डल वह घुरा है जिसके चारों भीर सारा शासन-चक्र घूमता है।” रैम्जें म्योर 
(#270539 ४०४) के अनुसार, “मन्त्रिमण्डल राज्य के जहाज का परिचालक चक्र 
है।” सर भाइवर जैनिग्ज ने संक्षेप मे कहा है कि मन्त्रिमण्डल समस्त ज़िटिश शासन 
प्रणाली को एकता प्रदान करता है।” मन्न्रिमण्डल का कैसी भो रंगीन कलम से 
चित्रण किया जाए श्रौर इसको किसी भी दृष्टिकोण से देखा जाए, यह निस्सन्देह 
इंग्लैण्ड में समस्त राजनीतिक क्रियाओों की प्रेरक शक्ति है। फिर भी मन्त्रिमण्डल 
विधि के निकट भपरिचित है । 
मन्त्रिमण्डल भी ब्रिटेन की बहुत-सी संर्वधानिक संस्थाओ्रों की ही तरह संयोग 
का जात है। १६३७ तक मन्त्रिमण्डल शब्द किसी संसद्‌ द्वारा पारित विधि में प्रयुवत 
नही हुआ और मिनिस्टसे ऑफ दि क्राउन ऐक्ट [कशीवांझलड ण 06 एप०शा 8९६, 
राणा जे 


3. ऊताभ्े॥ बात कह छा ?४०फ्र४ (934), 9, 54. 
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937) में इसका संयोगवश्ञ सलाम झाया है । घू'कि मम्प्रिमण्डल का कोई वैधिफ 
प्रस्तित्व ही नहीं है श्रतः इसके कार्य के पीछे विधि की शक्ति नहीं है। इसलिए 
मन्त्रिमण्डल के न्यायिक कर्तव्य झौपचारिक रुप से प्रिवी परिषद्‌ के नाम में किये 
जाते है क्‍योंकि देश की प्रचलित विधि के प्रनुकूल प्रिवी परिपद्‌ का प्रस्तित्व है। इस 
प्रकार मन्त्रिमण्डल-शासन-प्रणाली की समस्त व्यवस्था भ्रभिसमयों पर ग्राधारित है जो 
अलिखित होते हुए भी सदेव उतने ही मान्य एव ययार्थ तथा शुद्ध है जितने कि विधि 
के नियम । निस्संदेह यह ब्रिटिश सविधान की प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण देन है । 
प्रधान सन्‍्त्री फे पद का झोर सन्त्रिमण्डल फा विकास (06:2०क्पाल्यां णी 
06 0#68 ० एग्ा6 ींप्रां#ध 20 0997९) --मन्त्रिमण्डल शब्द का प्रयोग 
प्रारम्भ में कुछ ऐसे मन्त्रियों की समित्ति के लिए होता था जिससे स्ट्रगर्ट वश के 
ग्रन्तिम राजा अपने पूर्वगामियों की प्रिवी परिपद्‌ को त्यागकर मस्त्रणा किया करते 
थे । इसके बाद १६८८ की महान्‌ क्रान्ति हुई और फलस्वरूप संसद्‌ की शक्तियाँ बढ 
गईं । विलियम तृतीय (७/४४म०४ 77) ते राजसिहासन पर भाते ही प्रपता सत्ति- 
मण्डल छ्विग (५४/७४५) तथा टोरी (7०56७) दलों में से बनाया । किन्तु उसने शी धम 
ही अनुभव किया कि टोरी (7०7०४) दल के सदस्य उसकी नीति की कटु ्रालोचना 
करते हैं जिसके कारण उसको श्ान्तिपूर्वक शासन चलाना कठिन हो गया। इसलिए 
उसने धीरे-धीरे श्रपने मन्त्रिमण्डल में से टोरियों (707८४) को निकाल दिया भौर 
उसने पहली धार अपने मन्त्रिमण्डल मे सभी मन्त्री एक ही दल के रखे । सन्‌ १६६६ 
की छ्िंग पार्टी (४४४५) की गुप्त समिति (3070०) ही वास्तब में मन्त्रिमंडल 
शासन-प्रणाली की जननी थी । सम्नाज्ञी एन (९४००० 8776) के शासन काल मे 
इसका झौर भी श्रधिक विकास हुआ क्‍योंकि भ्रव वह गुप्त समिति ( १४ 207/०) 
मीति भी निर्धारित करने लगी जबकि उसके परूव॑ंगामी अपने मन्त्रिमंडलों से केवल 
मन्त्रणा भर कर लेते थे । किन्तु रानी एन ((९ए८७॥ 8॥72) यदि किसी मस्त्री से 
अप्रसन्‍त हो जाती थी दो उसे हटा भी देती थी । साथ ही विलियम झौर एन दोनों 
(एरब्रण ॥70 8776) मन्त्रिमण्डल की सभाझों मे उपस्थित होकर स्वय प्रध्य 
करते थे । ; 
वास्तविक मन्त्रिमंडल झासन-प्रणाली का जन्म उस समय हुआ जब से राजा 
ने मस्त्रिमंडल की सभाश्रों मे स्वयं उपस्थित होना बन्द कर दिया। ऐसा सयोगवश 
१७१४ में हुआ जब जाजें प्रथम (0608० 7) ने परिषद्‌ सभाझ्रो में इस कारण 
उपस्थित होना बन्द कर दिया कि वह अंग्रेजी भाषा नही जानता था । राजा ने मन्दतरि 
मंडल के एक प्रमुख सदस्य सर राबर्ट बालपोल (5 96068 एबाए००| को 
श्रादेश दिया कि वह उत्तके स्थान पर मन्त्रिमंडल का कार्य-संचालन करे । राजा की 
पनुपस्थिति में वालपोल ( ५४७9०!४) ही मन्त्रिमंडल का अध्यक्ष बन गया और पझब 


]. मिनिरट्स झॉफ दी क्राउन ऐेवट, १६३७ (]वाग्माबल5 णी 6 टा0जा सै०॑ 
937) में मन्ब्रिमश्डल का जिक्र संयोगवर वहा आया दे जहा मंप्रिमण्डल के मंत्रियों को अर्न्य 
मंत्रियों की अपेज्षा अधिक वेतन देने की बात कही गई है । 
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भन्य मन्‍्त्री उसके नेतृत्व में कार्य करने लगे। मन्त्रिमंडल का सभापति होने के नाते 
वह मन्यिमंडल को सभाश्रों का सभापतित्व भी करता था, भन्त्रिमंडल के विनिदचयों 
का संचालन एवं मार्ग-दर्शन भी करता था; मन्त्रिमण्डल हारा किये गये वितिदचयों 
वी राजा की सेवा में निवेदित करता था और फिर राजा के विचारों से मन्त्रिमंडल 
वी अभ्रवगत कराता था । इसके प्रतिरिवत संसद्‌ का सदस्य होने के नाते वह ससद्‌ और 
मन्त्रिमंडल के बीच कड़ी का काम करता था | वालपोल (५29००) की इस नई 
स्थिति भौर उसके कत्तंब्यों से ही वास्तव में प्रधान मनन्‍्त्री के पद का उदय हुआ, यद्यपि 
बह सर्देव प्रयत्नपूर्वक भस्वीकार करता रहा कि वह किसी प्रकार अन्य मंत्रियों का 
प्रधान है। 


बीस वर्ष तक वालपोल (५०9०७) शासन का प्रधान बना रहा और इस 
काल में वह प्रणाली, जो श्रभी तक कल्पना में ही थी, मूत्ते रूप धारण करने लगी 
त्तथा उसमें कुछ स्थायित्व झ्ाने लगा । वास्तव में वाल्पोल के शासन में वे सब झाव- 
इयक गुण बीज रूप में वर्तमान थे जो झाधुनिक मन्त्रिमंडल शासन-प्रणाली में श्रौढ़ 
रूप में पाये जाते है । “वालपोल ने ही सर्वप्रथम देश की राजनीतिक भावश्यकताश्रों 
के प्रनुसार, देश का घासन स्वयं चलाया। वालपोल ने ही सर्वप्रथम लोक-सभा 
(प्०४४६ ० 0०7्रणा०॥8) मे देश-हित के काय॑ सम्पादित किये । वालपोल ने ही 
सर्वप्रथम देश का शासन करते समय श्रतुरोध किया कि उसकी नीति एवं कार्यो पर 
संसद्‌ के सभी सदस्यों का झनुमोदन होता चाहिये । वालपोल के काल में ही लोक- 
सभा राज्य की प्रभावशाली शक्षित के रूप में परिणत हो गई झभौर अब योग्यता, प्रभाव 
एवं वास्तविक शक्ति के प्नुसार वह लार्ड-सभा (उ07५८ ० 7.0705) की अपेक्षा 
ऊँची हो गई। झभ्ौर वालपोल ने ही सर्वेश्रथम यह उदाहरण उपस्थित किया कि उसमे 
सम्राट का पूर्ण प्रेम एवं विश्वासपात्र बने होने पर भी इस कारण अपना पद त्याग 
दिया कि अब उसे लोक सभा का विश्वास प्राप्त नही रह गया था ।” वालपोल ने 
ही भ्रपने कार्य-काल में सर्वप्रथम भपना कार्यालय डाउनिंग स्ट्रीट के नं० १० के भवनः 
में (0, 0, 0097/78 807०७) रखा, जो बाद में होने वाले प्रधान मन्त्रियों का 
सरकारी निवास-स्थान (0फिछंंद्रा 70४06०7०८) बना रहा । 


इन्ही दिनों मन्त्रीय उत्तरदायित्व के सिद्धान्त (ह॥6 कांजल6 ० थींपाइ- 
उधांथ 7०४७०४अंशध9) का उदय हुआ, अर्थात्‌ यह सिद्धान्त कि मन्तरी संसद्‌ के 
प्रति भ्रपने समस्त सार्वजनिक कार्यों के लिए उत्तरदायी हैं श्रौर यदि कभी संसद्‌ के 
विचार से मन्त्रो ने फोई ऐसा कार्य किया है जिससे देश का अहित होता हो तो संसद 
उसके विरुद्ध मनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है । मन्त्रीय उत्तरदायित्व वय 
सिद्धान्त धीरे-धीरे विकसित हुप्रा। सर्वश्रयम, चाल्से प्रथम ("0०76४ ]) के राज्य-बात्त 
में स्टैफई (६/४व070) के विरुद्ध संसद्‌ ने इस कारण कार्यवाही की कि उसने राजा 
फो गलत सलाह दी थी। राजा मे भरसक उसको बचाने का श्यत्त किया किस्तु स्टैफरई 
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को संसद्‌ द्वारा दिया गया दण्ड भुगतना पड़ा ।! चाल्स द्वितीय के राज्य-काल मे 
डैनबी के मामले (08009 ०४६८) में भी वही हुआ । तब से मन्त्रीय उत्तरदायित 
के सिद्धान्त को संसदीय झासन प्रणाली की प्रावश्यक शा्त के रूप में स्वीकार क्या 
जाता है । 

किन्तु इसके यह श्र नही हैं कि १८वीं शतान्दी में संसदीय श्यासन-प्रणात्री 
पूर्ण रूप से स्थापित हो गई थी भ्रथवा राजा की स्थिति मन्स्रिमंडल के साथ सम्बन्धो 
में शुन्यवत्‌ हो गई थी । सर रॉबर्ट यालपोल भी अपने आपको राजा का सेवक मात्र 
समभवा था शौर वह यह भी समझता था कि राजा उसे परदच्युत कर सकता है। 
जाजें तृतीय ने चाहा कि कुछ ऐसे मन्त्री मन्त्रिमडल में बढ़ा लिए जाएँ जो विरोधी 
दल के सदस्य हों ! जाजं चतुर्थ ने प्रयत्न किया कि मत्त्रियों में फूट पढ़ जाए प्रतः 
उनसे कहा गया कि वे भ्रलग-प्रलय कैनिय (097772) की विदेश नीति १९ भपना- 
अश्रपना मत दें । विलियम चतुर्थ ने, एक बार झ्थवा सम्भवतः दो घार, विचार किया 
कि उस मन्त्रिमंडल को भग कर दिया जाए जिस पर लोक-सभा तथा निवर्चिकग् 
(छ0्ल०8०) का पूर्ण विश्वास था । 


इस प्रकार मत्त्रिमडल प्रणाली का पूर्ण 'सिद्धान्त तथा व्यवहार जिस रूप मैं 
१८वी झताब्दी मे विकसित हुप्रा, वह अपने झ्राघुनिक स्वस्थ से रानी विक्टोरिया 
(९0०७७ ५१०(०४8) के शासन-काल से पहले विकसित नही हुआ | पील (7०४), 
डिजरैली (0574०!) तथा ग्लैंडस्टय (0905007०) के कालों में तो मन्तरिमंडल 
शासन-प्रणाली चरम उत्कप॑ को पहुंच गई थी । ग्लेडस्टन के सहयोगी, मार्ले (४०० 
09) ने लाइफ ऑफ वालपोल (7.#८ ० ५/श9००) नामक पुस्तक ग्लैंडस्टव की 
सहायता से लिखी थी। उस पुस्तक में एक भ्रध्याय में मन्त्रिमंडल झासम-प्रणाली के 
क्रिया-कलाप की अत्यन्त मौलिक एवं सुन्दर व्याख्या की गई है ।* 


बोसवी शताब्दी में मन्त्रिमंडल शासन-अणाली के विकास के सम्बन्ध में विचार 
करना अभी जल्दबाजी होगी । किन्तु दो भ्रावश्यक विचार प्रस्तुत करना भप्रासंगिक 
न होगा । अथम यह कि मन्सत्रिमंडल के मन्त्रियों की संख्या जहाँ पहले १२ भगवा ड्ज््से 
भी कम थी, भव १८ या इससे भी अधिक होने लगी है। सर राबर्ट पील (8 रि०/था 
7८४) ने अपने मन्त्रिमण्डल में १३ मन्‍्त्री रखे, डिज़रेली (058०!) ने सन्‌ (८७४ 
में १२ मन्त्रियों के मन्त्रिमण्डल से ही काम चलाया ॥ तब से मन्त्रिमंडल के मन्त्रियो 
की संख्या बराबर बढ ही रही है । शासन के अश्रधिकार एवं करत्तंब्यों में वृद्धि हो जाने 
के फलस्वरूप झव यह प्रथा-सी वन गई है कि मुख्य-मुख्य विभागों के अध्यक्ष म्त्री 





. स्टैकड़ के ऊपर लोक-समभा ने देश के प्रति विश्वासघात का जुर्म लगाया 6 
गया कि उसने देश की आर्चान एवं मौलिक विधि को बदलकर देश में मनम।ना वर और हा 
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(0काइाप्रांग्जथ म्ां॥09, ०9. था, 9. 36. 
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ब्रिदो परिषद्‌, मन्‍्न्रालय झोर मन्प्रिमण्यल हा 


झौर कुछ विभागहीन मन्‍्त्री भी जैसे कि लाई प्रेजीडेण्ट श्रॉफ दी काउन्सिल 
(7.तए ्डांवध्या रण पर6 ए०णाणो), लाई प्रिदी सील (7.00 एमए इव्श), 
और कभी-कभों चासलर ऑफ दी डची झ्रॉफ लंकास्‍्टर ((#छाल्थाता ० 6 
एए्ता३ ० .ए7८व।०) मन्विमंडल में ले लिए जाते है । दोनो महायुद्धों के काल में 
सन्त्रिमण्डल के मन्त्रियो की संस्या बीस से कम प्राय: नहीं रही । १६३५ में रह सल्या 
२२ हो गई थी । किन्तु मन्त्रिमण्डल का आकार बढ जाने से लोगो में ग्रवतोप घा । 
उनका कहना था कि २१ या २२ मन्त्रियों का मन्व्रिमण्डल इतना बढा हो जाता था 
कि उसमें ठोक-ठीक विचार-विनिमय होना कठिन हो ज'ता था। इस भ्रालोचना के 
फलस्वरूप एटली (8॥7८७) ने सन्‌ १६४६ में अपने मत्रिमण्डल में १७ मन्‍्त्री रसे और 
चचिल ने १६५१ में १६ मन्त्री नियुक्त किये किन्तु कुछ ऐसे मन्त्रो भी थे जो मन्स्रि- 
मण्डल के मन्‍्त्री तो न थे किन्तु उसी दर्जे के थे । बाद मे झ्ाने वाले मन्प्रिमण्डलों का 
भी यही भाकार रहा भौर उनमे भी ऐसे मन्त्री रहे जो मन्त्रिमण्डल में न होते हुए भी 
उम्री दर्जे के होते थे । यह निस्सन्देह एक नया प्राविष्कार है कि मन्त्री सन्विमण्डल 
में न होते हुए भी उसी दर्जे के हीते है । उनका दर्जा मन्त्रिमण्डल के समकक्ष ही होता 
है, मन्त्रिमण्डल द्वारा किए गये प्रायः राभी निर्णय, सिवाय प्मत्यन्त गोपनीय निर्णयो 
के, उनके पास भेजे जाते हैं, प्रौर वे भन्त्रिमण्डल की समितियों में पूरा भाग लेते है 
किन्तु वे मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणामों में तभी भाग लेते हैं जब उनको विशिष्ट रूप से 
तंदर्थ झ्रामन्त्रित क्रिया जाए और जबकि विचारणीय विपय उनके विभांग से 
सम्बद्ध हों । 


इसी सम्बन्ध में दो बातें श्रौर ध्यान में रखनी घाहिएँ । प्रथम तो मन्सत्रिमण्डल 
के बढ़े हुए कार्य-भार को निबटाने के उद्देश्य से मन्त्रिमण्डल समितियों का प्रचलन हो 
गया है जिसमे सारे विवादास्पद मामले तय किए जाते है; द्वितीयत., श्रमिकदलीय 
सरकार ने यह चलन प्रारम्भ किया कि मन्व्रिमण्डल सप्ताह में दो बार समवेत हो, 
जबकि युद्ध से धूर्व सप्ताह में केवल एक बार समवेत हो जाना पर्याप्त था । पर युद्ध 
के दिनो में तो मन्त्रिमण्डल के कई विश्येप अधिवेशन भी होते रहे थे । ग्राजकल, संसद 
की बैठक के दिनों में मन्त्रिमण्डल, सप्ताह में कुछ घण्टों के लिए एक बार श्रथवा दो 
बार समवेत होता है ओर जब बँठक नही होती तो उसका कम बार समागम होता 
है। वैसे प्रधान-मस्त्री कमी भी मन्तिमण्डल का अतिरिक्त अधिवेशन बुला सकता है । 


बीसबी जताब्दी का दूसरा महत्त्वपूर्ण विकास यह है कि झवब मन्त्रिमण्डल 
राष्ट्रीय आपात कालों में दल-गत निष्ठा को त्याग देता है जिसके फलस्वरूप राष्ट्रीय 
एकता को श्रोत्साहन मिलता है। इंग्लैण्ड के बारे मे पुराने जमाने से यही कहा जाता 
है और यह झ्राज भी सच है कि वहाँ मिली-जुली सरकार (0०थ्रधंणा) के श्रति 
भाम घृणा है, क्योंकि इसे लोग संसदीय झासम-प्रणाली का अशुद्ध रूप मामते है। 
मिली-जुल्ती सरकार में चाहे, कुछ भी दोष हो, किन्तु २०वी झताह्दी का यह विकास 
महत्त्वपूर्ण है जिसके अनुसार अंग्रेज लोग अपने श्रापको यथा-काल व्यवस्था के अब 
बना लेते है । युद्धकाल की मित्री-जुली सरकार (ए०शांधणा 0०एढायाय्ा) 


53 , इग्सैप्ड की शासन-प्रणाली :,* 


हि हक 
जिक्र करते हुए जैनिग्ज (९7785) लिखता है कि जिस मिल्री-जुली' सरकार ने 
१६४०-४५ के बीच मानव-सम्यता एवं संस्कृति को नप्ट होने से बचा लिया, वह 
इतनी ही सम्मिलित सरकार रही जितनी कि कोई पन्‍्य साधारण एकदलीय सरकोर 
होती । सन्‌ १६३२ की राष्ट्रीय सरकार ने भी प्रपनी एकता की रक्षा की | भिल्‍ल 
मत होते हुए भी वे सम्मिलित रहे ।? 


सन्त्रिमण्डलोय शासन के लक्षरा 
(झल्याव65 णी (6 ए४णंल- 00एव्य्राशशा), +  - 


इस प्रकार मन्त्रिण्डल एक चक्र के प्रन्दर क्र (6 छव्ट जोगोंग 9 
#श६८)) है। उस पहिए की बाहरी ग्रोलाई लोक-सभा के बहुमत दल को समभना 
चाहिये। उसके बाद पग्रन्दर की गोलाई मन्त्रिपरिषद्‌ को समझना चाहिए जिसमें उ्स 
दल के प्रमुखतम व्यवित रहते हैं! उस पहिए की सबसे छोटी गोलाई मस्त्रिमण्डल को 
समभना चाहिए जिसमें दल के चोटी के नेता , ही रहते हैं । “इप्त प्रकार पार्टी के 
समस्त क्िया-कलाप में एकता प्रा जाती है भौर इस एकता को प्राप्त करने के लिए 
यह प्रत्यन्त भ्रावश्यक हो जाता है कि समस्त नियंत्रण एक छोटे से निकाय के हाथों 
मे रहे जिससे मिल-जुलकर और भ्रासानी से काम चलठा जाए।!” संक्षेप में मस्त्रिमण्डल 
ही सारे शासन-रूपी यन्त्र को चलाने वाली शब्ति (706 ठापंशा।ड़ शाए शल्धांड़ 
#07००) है। किन्तु भन्त्रिमण्डल, महत्त्वपूर्ण होते हुए भी विधि के प्रतुसार प्नियमित- 
सी संस्था है । इसका श्रस्तित्व भोर इसके क्रिया-कलाप कुछ परम्परागत प्रभिसमयों 
प्रथाप्रों और पूर्व-दृप्टान्तों पर भ्ाधारित है । मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली को समस्त 
व्यवस्था का तथ्य यह है कि धासन का सारा कार्य मन्‍्त्री लोग राजा के नाम मैं 
करते हैं । ये मन्‍्त्री संसद्‌ के बहुमत दल के सदस्य होते हैं झौर अपने समस्त सर्वे 
जनिक तथा वैयक्तिक क्रिया-कलापो के लिए वैरक्तिक रूप में भी एवं मस्त्रिमण्डल के 
सामूहिक रूप में भी संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी हैं । मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली के ईत 
महस्त्वपूर्ण लक्षणों पर हम विशदता से विचार करेंगे । 


१. नाम मात्र का कार्थपालिका प्रधान (6 प्रोोणश ८०एएट घर684)-7 
प्रथम्तः, यह सम| लेना चाहिए कि मम्त्रिमण्डल्‌ शासन-प्रणाली का अर्थ है कि राजी 
के हाथो मे म तो नीति-निर्देशन है न बह स्वयं कोई निर्णम कर सकता है, न वह देश 
के प्रति, शासन द्वारा किए गए निश्चयों के लिए उत्तरदायी है। क्राउन की समस्त 
राजनीतिक एवं कार्यप्रालिका शक्ति का प्रयोग कुछ राजनीतिक अ्रधिकारी व्यक्ति 
राजा के नाम पर करते है । ये व्यक्ति संसद्‌ के बहुमत दल के सदस्य होते हैं| ईग 
राजनीतिक व्यक्तियों की आलोचना की जा सकती है और उनको प्रइनो का उताः 
देने के लिए बाघ्य किया जा सकता है! यदि संसद्‌ उनकी नीति से सदुष्ट व हो तो 
उसकी अपने पदों से हटाया जा सकता है। चुकि राजा का राजनीति से कोई सम्बन्ध 





4, [चर : टांजंड शाव (९ एणाह्वंणांणा (932). 
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मही होवा अतः बह उन गोपनीय वाद-विवादों में भाग भी नहीं लेता जिनमे मन्त्री 
लोग यह निश्चय करते है कि राजा को कया मन्वणा दी जाय । दुसरे शब्दों में राजा 
सल्तिमण्डल नी मग्मणाररं में सभापति का आसन ग्रहण नही करता । प्रारस्भ में सयोग- 
वश ही राजा से मन्व्रिमण्डल की सभाओं में उपस्थित होना बन्द किया था किन्तु 
चही प्रग आगे चलकर अत्यन्त राविधानिक महत्त्व का सिद्ध हम्मा । इसी से उत्तर- 
दायी अग्त्रिमएडल के सिद्धान्त का विकास हुआ + 


२. भन्त्रियों का संसद्‌ के बहुमत दल से चुनाव (/जषीजरांआाश5 005९॥ 0 
शि्यीथियक्ाधवा> 'चिश्॑०गं।४)५-दूसरी बात यह है कि मत्वी लोग संप्तद्‌ के सदस्य 
हँंते हूँ प्रौर प्राजकल आथ. लोक-संभा (प्ठ9ए5८ ० (०श0०१$) के ही सदस्य 

होते हैं ग्रौर,वे उस दल में से छांदे जाते है जिसका लोक-सभा में बहुमत होता है । 
इन दोनो तथ्यों का अत्यन्त मौलिक महत्त्व है। संसद्‌ की सदस्यता के कारण मन्त्री 
लोगो का स्वरूप प्रंतिनिधिक तथा उत्तरदायी हो जाता है। इसके भ्रतिरिकत शासन 
की कार्यपालिदा तथ्य व्यवस्थापिका शकितियाँ एक साथ जकड़ जाती है, जिसके फल- 
स्वरूप शासन-के दोनों अवश्यक ग्रग विपरीत दिल्याओ्रों में कर्भो नहीं जाने पाते । इस 
प्रकार कार्यपातिक्ा तथा व्यवस्थापिका में जो अनुरूष सहकारिता उत्पन्न होती है उसके 
फलस्वरूप स्थायी एवं कार्यक्षम शासन का जन्म होता है.। ऐसी सरकार सदैव लोक- 
हित का ध्यान रखेगी । इसके अतिरिक्त मन्त्रिमडल के मनन्‍्त्री लोक-सभा के बहुमत 
दत के नेत' होते है भ्रौर नेता होने के भाते संस्द्‌ में होने वाज्नी समस्त हलचल के 
वही नियस्त्रक होते है। इससे शासन 'की का्यंधरालिका को ग्रच्छा अवसर मिल जाता 
है कि बह ग्रपने विचारो एवं अस्तावों को अच्छे प्रकार से उपस्थित कर सके, उनका 
समर्थन कर सके तथा उनकी जवावदेही कर सके । 

: अब तो यह सुनिश्चित प्रथा है किये मन्त्री या तो लॉ्ड-सभा के कुलीन (2९९६) 

हो भ्रथवा .लोक-सभा के सदस्य हो यद्यपि कुछ इस प्रकार के प्रयवाद भी रहे है जबकि 
“कुछ मन्त्र संग्रद्‌ के सदस्य भी न थे । 'जनरल स्मट्स (0थालक्ष ध्याप्ा5) विभाग- 
हीन मन्त्री था श्रीर १६१६ से युद्ध के अन्त तक प्रथम युद्धकालीन मन्त्रिमण्डल का मन्‍्त्री 
रहा यद्यपि इस काल में वह ससद्‌ का सदस्य न था। सर ए० जी० बॉसकैवेन ($7 
2 0. 80524/थ॥) कृपि-मन्त्री भी १६२२-२३ मे इसी प्रकार का मन्त्री रहा । रंम्जे 
मेकडानल्ड [ 8७॥539 ०००4) और माल्कम मेकटानल्ड (४००० कै(९- 
700॥84) दीनों मन्त्रिमण्डल के सदस्य थे यद्यपि नवम्बर १६३५ से १६३६ के प्रारम्भ 
तक वे दोनो मंसद्‌ के सदस्य न थे । परन्तु मन्‍्त्री तभी तक सस्तर॒ से बाहर रहते है 
जब तक वे मंसद्‌-की सदस्यता प्राप्त करने का यस्‍्त करते रहते हैं । बदि उन्हें सदत्यता 
प्राप्त नही होती झौर वे कुलीन (7८८४७) बनना भी नही चाहते तव उन्हें अपने पदों 
े त्याग्रपत्र देना पड़ता है। तथापि, सामान्यत: इंग्लेण्ड मे इस प्रकार के अपवादों को 
पसंद नहीं किया जाता । 
रे, प्रधान मन्‍्त्रो का नायकत्व ([.८४6९8 99 ण [6 शांग्रा८ १(णांधटा)-+ 
सन्ध्रिमण्डल राजनीतिक सिलाड़ियों की एक टीम के समान है जो प्रधान मन्त्री के 
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नेतृत्व में राजनीति का सेल खेलती है। मॉर्ले (४०7०५) के श्रनुसार प्रधान मन्त्री, 
मन्त्रिमण्डल के वृत्तसण्ड की मुदय शित्रा (०५४०८ ० क्षरट)) है । यद्यपि मच्तरि- 
मण्डल में उसके सभी सदस्य समकक्ष ही होते हैं, सबका समान प्धिकार होता है 
श्रौर सब मिलकर काम करते हैं, फिर भी मन्त्रिमण्डल का प्रधान बराबर वाले दर्ज 
के मन्त्रियों में प्रधान (75 धमणाह ट्रवणथ5) होता है । इस कारण प्रधान मन्त्री 
के पद की शक्त तथा श्रधिकार बहुत भ्रधिक बढ़ जाता है । संसद्‌ के वहुमंत दल का 
वह नेता होता है श्रौर समस्त मन्त्रिमण्डल उसके नेतृत्व में कार्य करता है। यह ठीक 
है कि कहने को राजा ही प्रघान मन्‍्त्री को चुनता है किन्तु व्यवहारतः राजा उसी 
0७% व्यक्ति को प्रधान मन्त्री चुनने के लिये बाध्य है जिसे बहुमत दल ने प्रपना नेता 
चुना है । 


वालपोल (५७७।००७) के काल से ही यह प्रथा चली भरा रही है कि प्रधान 
सन्‍्त्री ही भ्रपने मन्‍्त्री स्वयं चुनता है। इसमें सन्देह नहीं कि मन्त्रियों की नियुक्ति 
राजा ही करता है किन्तु शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से उनकी नियुवित प्रधान मन्‍्जी ही 
करता है। प्रधान मन्‍्त्री, मन्त्रियों की सूची तैयार करके सम्राद की श्रौपचारिक 
स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता है भोर सम्राद्‌ उम्को स्वीकृति प्रदान कर देता है। 
जिस प्रकार प्रधान मन्त्री अपने मन्‍्त्री चुनता है उसी प्रकार उसे सांविधानिक 
अधिकार है कि वह उन्हें श्रपदस्थ भी कर सकता है। बिना प्रधान मन्‍्त्री के मन्त्रियों 
का कोई व्यक्तित्व ही नही है। १६३१ में रंम्जे मेकडानल्ड ([रि4॥589 )४५०० 
9०780) ने भ्रपने सहमोगियों से बिना पूछे ही मन्त्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दिया 
झर लास्की (.88) के शब्दों में, “जब राष्ट्रीय सरकार (क्वणा&!/ 00ए8/7" 
7008) की घोषणा हुई तभी मन्त्रियों को अपनी राजनीतिक मृत्यु का चेत हुमा । 
एक दल श्रपनी दलगत निष्ठा बनाये रखता है। और प्रधान मन्‍्त्री के नेतृत्व में 
शासन के साधन रूप में वह भ्रपनी अभ्नतिहत एवं संसृपष्ट ( (०7०2०) सत्ता 
बनाये राखता है । इस सबके फल्लस्वरूप एक ओर माण्त्रियों में प्रापस में एकता तथा 
घनिष्ठ सहयोग बना रहता है झोर दूसरी ओर मन्त्रिमण्डल तथा संसदीय बहुमत मं 
भी एकता तथा सामझ्जस्य बना रहता है । 


४, मन्त्रीय उत्तरदायित्व (शगग्रांआल्यांद (०5७०घ४४एंएज ) “- मन्त्रीय उत्तर- 
दायित्व मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली का सार है श्रौर सामुदायिक उत्तरदायित्व, श्रा3- 
निक राजनीतिक जगत के लिये ब्रिटेन की मुख्य देन है । मन्त्रीय उत्तरदायित्व से हम 
दो बातें समभते हैं | प्रथमत", मन्त्रिमण्डल का प्रत्येक मन्‍्त्री किसी एक विभाग का, 
मार्य-निर्देशन करता है श्रौर उस विभाग के लिए वह स्वय उत्तरदायी है। इस ब्यवितगत 
उत्तरदायित्व के अतिरिवत, हर एक मन्त्री दासन के समस्त मन्त्रियों के सहित सामु- 
दामिक रूप से भी “अपने विभाग के अतिरिक्त शासन के झन्य क्षेत्रों मे भी जो कुछ 

महत्त्वपूर्ण कार्यवाही होती है उस सब के लिए उत्तरदायी है ३” मन्त्रिमण्डल एक इकाई 
है। “जहाँ तक उसका सम्बन्ध राजा से है और जहाँ तक उसका सम्बन्ध व्यवस्थापिका 
सभा से भी है, वह इकाई ही है ।” मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप में हो शासन-स्त्ता 


प्रियो परिषद्‌, सन्भ्ालय श्ौर मन्म्रिमण्डल ८] 


संमातता है। उस्तो प्रकार वह एक इकाई के रूप में ही राज्य-सत्ता त्यागता है । सारे 
सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होते हैं भ्ौर उसी दल द्वारा मान्य तथा चुने हुए 
एक ही व्यक्त के नेतृत्व में कार्य करते हैं भौर इसीलिये वे सब साथ-साथ ही डूबते हैं 
तथा साथ-साथ ही तैरते है. (7॥69 जय थात झा 08०76) । यदि किसी 
मन्विनण्दल का पतन हो जाना है तो सारे दल का भी पतन हो जाता है गौर उसके 
साथ सारे राजनीतिक अधिकारी-वर्ग का भी पतन हो जाता है--उन सभी का 
एक साथ पतम होता है, चाहे उनमें से कोई किसी भी प्रकार के पद पर हो । मन्त्रि- 
मण्डल का सार है परस्पर-प्राधीनता भ्रथवा सम्मिलित मोर्चा ($06879 0 
(०07 ई70गां) भौर यह मन्त्रिमण्डल के प्रत्येक मन्त्री प्रथवा प्रन्य मत्त्री के लिए भी 
बाध्य है कि वे सब एकमत होकर किसी निर्धारित नीति पर चलेंगे तथा उस नीति पर 
चनने के लिए सब सामदामिक रूप से उत्तरदायी होगे भौर उस आधार पर सब या 
तो साय-साथ शासन करेंगे भयथवा सब का एक साथ पतन होगा । 


शासन-प्रवन्ध के भ्रन्य सदस्यों के समान सब प्रकार के मन्त्री मन्त्रिमण्डल के 
निर्णयों से बंधे रहते हैं। जो मग्त्रिमण्डल के किसी निर्ण्र की रक्षा के लिए तैय्यार 
नहीं है उसे त्यागपश्न देना पडता है। लॉर्ड मॉरले ((,०० (४०769) और बसे 
(875) को १६१४ में इस्तीफा देना पड़ा बयोकि वे लड़ाई मे कूदने के निर्णय का 
प्रनुमोदन नहीं कर सके । १६३८ में एन्योनी ईडन (8॥00॥9५ 208॥) ने त्यागपत्र 
दे दिया था क्योंकि वह नेवाइल चेम्बरलेन (0८७४॥८ (॥क्षा0क्षांआ/) भ्ौर मन्त्रि- 
मण्डल द्वारा स्वीकृत की गई विदेश नीति से सहमत नही हो सके थे । 


यदि विवादग्ररत श्रदन नीति से सम्बन्ध रखता है, तो प्राय: भ्रधिकतर मन्त्रि- 

मण्डल उस नीति का उत्तरदायित्व स्वयं ग्रपने ऊपर लेता है भौर उस स्थिति में यदि 
लोक-सभा भ्रविश्वास का भ्रस्ताव पास कर देती है तो उस भ्रविश्वास-प्रस्ताव को सारे 
मन्प्रिमश्डल के विरुद्ध प्रविश्वास मान लिया जाता है। भाग (028) ने मन्‍्त्रीय उत्तर- 
दायित्व के एस पहलू का विद्यदता से वर्णव किया है। वह लिखता है, “यदि कभी 
मन्‍्त्री या तो श्रपनी भूल के कारण प्थवा झ्पने किसी ऐसे अधिकारी की भूल के 
कारण जिसके लिए वही उत्तरदायी हो, ऐसी कप्टजनक स्थिति में पड़ जाए तो मन्त्रिन 
मण्डल के भ्रन्य साथी उस अकेले मनन्‍्त्री को झकेले डूबने ग्रथवा उतराने के लिये छोड 
नही देते--वे दुर से खड़े तमाशा भर ही नही देखते रहते अपितु या तो वे कूद पड़ते 
है भ्रौर उप्तको बाहर निकाल फेंकते है ग्रथवा उस्ते भी अपनी टूटी नाव में सवार कर 
लेते हैं ग्रोर उसका श्र प्रपना भाग्य एक में जोड़ लेते है। दूसरे शब्दों मे या तो वे 
उसकी झालोचना कर डालते है और उसको अपदस्थ कर देते है, पूर्व इसके कि लोक- 
धभा उस पर निन्दा-प्रस्ताव पास करके उप्ते अपदस्थ करे अथवा वे उसकी सहायता 
पर ग्रड़ जाते है झ्नौर उसका किसी भी स्थिति में समर्थन करते रहते हैं। दूसरी प्रकार 
का अर्थात्‌ मन्‍्त्री के समर्यन का मार्ग प्राय: अपनाया जाता है--जिसका फल यह 
हुआ है कि सारे मग्त्रिमण्डल का सर्मवय',झुजेआ श्वामुदायिक उत्तरदायित्व निश्चित 
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नेतृत्व में राजनीति का सेल सेलती है। मॉल (१0769) मे धमुसार प्रपान मत्ली, 
मन्त्रिमण्डल के वृत्तराण्ड की मुझय दिला (०४०6 णी गायों) है। यद्यपि मसत्रिन 
मण्डल में उसके सभी सदस्य समयक्ष ही होते हैं, सबका समान प्रधिकार होता है 
झौर सब मिलकर काम करते हैं, फिर भी मन्व्रिमष्झस का प्रधान बराबर बाले दर्गे 
के मन्त्रियों में प्रधान (5 शशाणा8 ए्4४७५) होता है। इस कारण प्रधान मस्ती 
के पद की शाबित तया भ्रधिकार बहुत भ्रधिक बढ़ जाता है । संसद्‌ के बहुमत दल का 
बह नेता होता है प्रौर समस्त मन्त्रिमण्डल उसके नेतृत्व में कार्य करता है। मह ठीक 
है कि कहने को राजा ही भ्रपान मन्त्री को चुनता है डिन्‍नु व्यवहारतः राजा उसी 
शक व्यकित को प्रधान मन्त्री घुनने के लिये बाध्य है जिसे बहुमत दल ने अपना नेता 
चुना है । 

वालपोल (१४०७०) के काल से ही मह प्रथा चली प्रा रही है कि प्रधान 
मन्‍्त्री ही प्रपने मन्‍्त्री स्वय चुनता है। इसमें सन्देह नहीं कि मस्त्रियों की नियुर्वित 
राजा ही करता है किन्तु शुद्ध व्यावहारिक दृष्टि से उनकी निमुवित प्रधान मन्‍्त्री ही 
करता है। प्रधान मन्‍्त्री, मन्त्रियों की सूची तैयार करके सम्राद्‌ की प्रोपचारिक 
स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करता है भौर सआद उम्रको स्वीकृति प्रदान कर देता है। 
जिस प्रकार प्रधान मम्त्री झपने मन्‍्त्री चुनता है उसी प्रकार उसे सांविधानिक 
अधिकार है कि वह उन्हें भपदस्यथ भी कर सकता है। बिना प्रधान मस्त्री के मत्त्रियों 
का कोई व्यवितत्व ही नहीं है। १६३१ में रैम्जे मेंकडानल्ड (रेथाग589 20: 
700720 ) ने भ्रपने सहयोगियों से बिना पूछे ही मन्प्रिमण्डल से त्याग-पत्र दे दिया 
झौर लास्की (.280) के शब्दों में, “जब राष्ट्रीय सरकार (]पक्ांणाश 00४श॥ 
पथ) की घोषणा हुई तभी मन्दत्रियों को भपनी राजनीतिक मृत्यु का चेद हुप्रा । 
एक दल भपनी दलगत निष्ठा बनाये रखता है। झौर प्रघान मन्‍्त्री के नेतृत्व मं 
शासन के साधन रूप में वह भपनी अ्रप्नतिहत एवं संसृप्ट ( (०77ण2०) सत्ता 
बनाये राखता है। इस सबके फलस्वरूप एक झोर मनज्त्रियों में प्रापस में एंकता तथा 
घनिष्ठ सहयोग बना रहता है भौर दूसरी शोर मन्त्रिमण्डल तथा संसदीय बहुमत रम 
भौ एकता तथा सामज्जस्य यना रहता है । 

४. मन्त्रीप उत्तरदामित्व (शा्रांअल्यंदी (९८४ए०ाश५ ) - मस्त्रीय उत्तर 
दायित्व मन्त्रिमण्डल शासन-प्रणाली का सार है और सामुदायिक उत्तरदायित्व, झाएु- 
निक राजनीतिक जगत्‌ के लिये ब्रिटेन की मुख्य देव है । मन्त्रीय उत्तरदायित्व से हंग 
दो बातें समभते हैं | प्रथमतः, मन्न्रिमण्डल का प्रत्येक मन्‍्त्री किसी एक विभाग की 
मार्ग-निर्देशन करता है श्रौर उस विभाग के लिए वह स्वयं उत्तरदायी है । इस ब्यवितगत 
उत्तरदायित्व के अतिरिक्त, हर एक मन्‍्त्री शासन के समस्त मन्त्रियों के सहित साठ 
दामिक रूर से भी “अपने विभाग के अतिरिक्त शासन के अन्य क्षेत्रों मे भी जो हुछ 
महत्त्वपूर्ण कार्यवाही होती है उस सब के लिए उत्तरदायी है ।” मन्निमण्डल एक इकाई 
है। “जहाँ तक उसका सम्बन्ध राजा से है और जहां तक उसका सम्बन्ध व्यूवस्थापिका 
सभा से भी है, वह इकाई ही है ।” मन्त्रिमण्डल एक इकाई के रूप में ही झासन-संत्ता 


प्रियो परिषद्‌, मस्त्नालय झौर सस्व्रिमण्डल ह5 


संभालता है। उसो प्रकार वह एक इकाई के रूप में ही राज्य-सत्ता त्यागता है । सारे 
सदस्य एक ही राजनीतिक दल के होते है भोर उसी दल द्वारा मान्य तथा चुने हुए 
एक ही व्यक्त के नेतृत्व में कार्य करते हैं भोर इसोलिये वे सब साथ-साथ ही डूबते हैं 
तथा साथ-साथ हो तैरते है. (7॥०9 #णघंक् क्ात झा (08भ॥८7) । यदि किसी 
मन्त्रिमण्डल का पतन हो जाता है तो सारे दल का भी पतन हो जाता है श्रोर उसके 
साभ सारे राजनीतिक श्रधिकारी-वर्ग का भी पतन हो जाता है--उन सभी का 
एक साथ पतन होता है, चाहे उनमें से कोई किसी भी प्रकार के पद पर हो । मत्वि- 
मण्डल का सार है परस्पर-प्राधीनता प्रथवा सम्मिलित मोर्चा ($00व9 07 
(07707 4707/) भौर यह मन्त्रिमण्डल कै प्रत्येक भन्‍त्री भ्रयवा शन्य मन्‍्ची के लिए भी 
बाध्य है कि बे सब एकमत होकर किसी निर्धारित नीति पर चलेंगे तथा उस नीति पर 
भनते के लिए सब सासदायिक रूप से उत्तरदायी होगे श्रौर उस श्राधार पर सब या 
तो साथ-साथ शासन करेंगे भथवा सब का एक साथ पतन होगा । 


शासन-प्रवन्ध के प्रग्य सदस्यों के समान सब प्रकार के मन्धत्री मश्त्रिमण्डल के 
निर्णयों से बंधे रहते है। जो भन्त्रिमण्डल के किसी निर्णय की रक्षा के लिए तैय्यार 
नहीं है उस्ते त्यागपत्र देना पड़ता है। लॉर्ड मॉरले (,000 ४०४०४) झौर बर्न्से 
(800) को १६१४ में इस्तीफा देना पड़ा क्योकि वे लड़ाई में कूदने के निर्णय का 
भ्रनुमोदन नहीं कर सके । १६३८ में एन्योनी ईडन (8ग्र0णा३ 8060) ने त्यागपत्र 
दे दिया था वयोकि वह नेवाइल चेम्बरलेन (२८७॥९ (शा शाश। ) और मस्ति- 
मण्डल द्वारा स्वीकृत की गई विदेश नीति से सहमत नहीं हो सके थे । 


यदि ब्रिवादग्रस्त प्रधन नीति से सम्बन्ध रखता है, तो प्रायः श्रधिकतर सन्वि- 

मण्डल उस, नीति का उत्तरदायित्व स्वय अपने ऊपर लेता है भौर उस स्थिति में यदि 
लोक-सभा भ्रविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती है तो उस भ्रविश्वास-प्रस्ताव को सारे 
मन्त्रिमण्डल के विरुद्ध अविश्वास मान लिया जाता है। श्रॉग (088) ने मन्त्रीय उत्तर- 
दायित्व के इस पहलू का विशदता से वर्णन किया है। वह लिखता है, “मदि कभी 
मन्त्री या तो श्रपमी भूल के कारण श्रथवा श्रपने किसी ऐसे अभ्रधिकारी की भूल के 
कारण जिसके लिए वही उत्तरदायी हो, ऐसी कप्टजनक स्थिति में पड़ जाए तो मन्ति- 
मण्डल के अ्रन्य साथी उस अकेले मन्त्री को झकेले डूबने श्रथवा उतराने के लिये छोड 
नही देते--वे दुर से खड़े तमाशा भर ही नहीं देखते रहते भ्रपितु या तो वे कूद पड़ते 
है श्ौर उप्तको बाहुर निकाल फेंके है भ्रथवा उसे भी अपनी टूटी नाव में सवार कर 
लेते हैं और उसका झौर अपना भाग्य एक मे जोड़ लेते हैं । दूसरे शब्दों में या तो वे 
उसको आलोचना कर डालते है और उसको अ्रपदस्थ कर देते हैं, पूर्व इसके कि लोक- 
सभा उस पर निन्दा-प्रस्ताव पास करके उसे अपदस्थ करे अथवा वे उसकी सहायता 
पर ग्रड्ज जाते है श्लौर उसका किसी भी स्थिति में समर्थन करते रहते है । दूसरी प्रकार 
का अर्धात्‌ मन्त्री के समर्थन का मार्ग प्राय. अपनाया जाता है--जिसका फल यह 
हुआ है कि सारे मन्त्रिमण्डल का सर्मेद्य पथवा सामुदायिक उत्तरदायित्व निश्चित 


ढ6 इंग्लैण्ड फी शासन-प्रणालो 


रूप से संद्धान्तिक रुप में माना जाता है।"! 
गोपनीयता ($८०४८०७)--इस प्रकार मन्त्रिमण्डल एक गुप्त निकाय है णो 
प्रपने निर्णयो के लिए सामुदायिक रूप से उत्तरदायी है । मन्त्रिमण्डल का विचार- 
विमर्ष गुप्त रीति से होता है भौर इसकी समस्त कार्यवाही पर ग्रोपनीयता का पर्दा 
पड़ा रहता है। मन्त्रिमण्डल की समस्त कार्यवाही की गोपनीयता के सम्बन्ध में विधि 
ने एवं प्रभिसमयों ने नी संरक्षण प्रदान किया है । प्रत्येक मन्त्रिमण्डल मन्‍्त्री को भरती 
परिषद्‌ के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है कि वह मम्त्रिमण्डल के भेद किसी को नहीं 
बतायेगा । इसके लिये 'शासन-भेद-प्रधिनियम, १६२० (0गीठंथे- 5९८८५ हैए॑, 
920) भी है जिसके श्रनुसतार सरकार प्रलेखों भथवा अन्य योपनीय सूचना का किसी 
अवैध व्यक्ति या व्यक्तियों की देना दष्डनीय है । किन्तु द्ायद इत नियमों के वैधिक 
पालन के लिये व्यावहारिक उपयोगिता ही मुस्य रूप से उत्तरदायी है। वास्तव में 
इसका संद्धान्तिक आधार यह है कि मन्त्रिमण्डल प्रपना निर्णय संम्राद्‌ को निवेदन 
करता है शौर सम्राद्‌ की स्वीकृति के बिना कोई निर्णय प्रकाशित नहीं किया जा सकता। 
इसका व्यावहारिक आधार यह है कि नीति निर्धारण करते समय भ्रथवा गिसी प्रश्त 
पर खूब पुलकर वाद-विवाद हो जिससे कि सम्मिलित निर्णय हो सके म्ौौर इस बात का 
डर न रहे कि हरेक मन्त्री ने वाद-विवाद में क्या कहा झ्थवा किस मन्त्री की कोई बात 
कहाँ तक मानी गई, ये बातें खुलकर प्रकाश में न भावें ।॥ गोपनीयता से राजनीतिक 
एकमतता (ए7रध्पांगा७) उत्पन्न होती है भौर राजनीतिक एकमतता पूर्णरूप से गोप- 
नीयता पर झ्राश्नित है । गोपनीयता ($०८८००) तथा राजनीतिक एकमतता (णी॥- 
62 णाधांगां।9) दोनों के ही कारण मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व की भावना का 
संचार होता है; भौर चू'कि यह बहुत दिनों तक--किसी नीति सम्बन्धी निर्णय के 
काफी लम्बे भर्से तक--पता नहीं चल पाता कि किसी नीति का वास्तविक प्रणेता 
कौन है, कौन नही, श्रतः यह बात ध्यान में रखने की भ्रत्यधिक प्रावश्यकता है कवि 
मन्त्रिमण्डल में कंसे व्यक्ति लिये जाएँ अर्थात्‌ कोई ऐसा व्यक्ति न ले लिया जाए 
जो इतना अभ्रविवेकी हो कि अपने अविवेक के कारण अपने योग्य साथियों का पतन 
करादे * 
प्रथम विश्व-युद्ध तक मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही का भभिनेख (/१८००7०) 
नही रखा गया) अ्रधान-मग्त्री को छोड़कर भौर कोई मन्‍्त्री उस बातचीत के वारे मे 
कोई टिप्पणी भी नही ले सकता था। भनन्‍दरी लोग केवल. अपने विभागों को यह बताते 
मझे कि उनके विभाग के सम्बन्ध में क्या निर्णय हुए, और वह भी जब॑ यदि उन्हे याद 
रह गया ॥* मन्त्रिमण्डल की काम्रेंबाही का यह तसीका युद्ध-काल में बिलकुल पनुपयुक्त 
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श्री एस्किंय (ऐह7. /ै50पां४४०) के शासव-काल में यह आम तौर पर होता था जि 
किसी भीं सन्ती का सिजी संचितर प्रधान सन्‍्त्री के निजी सचिव से” फोन , पर पूछ लिया करता थी कि 
आग क्या निर्णय हुए" 


प्रियी परिषद्‌, सन्‍्त्रालय और सन्त्रिमण्डल हप 


सिद्ध हुआ भोर लायड जाजे ने सबसे पहला काम यह किया कि मन्िमण्डल सचि- 
वालय सृजन किया जिसके सुपुर्द यह काम किया गया कि वह युद्ध-मन्त्रिमण्डल की 
समस्त कार्यवाही की उचित व्यवस्था करे । १६१४५ में शासन-यस्त्र-त्मिति (श४छां- 
गधा ० 00 धग्ाल। (0०प्रपएं॥0०८) ने सिफारिश की कि 'मन्त्रिमण्डल-सचिवालय 
स्थायी रूप से रहना चाहिए जिसका कार्य होगा कि मन्त्रिमण्डल के कार्यक्रम को ठीक 
ठीक स्वरूप प्रदान करे; सभाप्नों के विचाराथ समस्त जानकारी एवं सूचना एकत्र 
करे; और समस्त निर्णयों को सम्बन्धित विभागों को प्रेषित करे |! १६२२ में श्री 
बोनर माँ (2४7, छ8ठगववा 7.90) चाहते थे कि सम्त्रिमण्डल सचिवालय भय कर दिया 
जाए किन्तु उस समय तक इस सचिवालय फी उपयोगिता सिद्ध हो चुकी थी, अतः 
निर्णय हुआ कि इसको बराबर जारी रखा जाएं यद्यपि इसके कर्त्तव्य और अधिक 
स्पष्ट कर दिये गए ।* 
मन्व्रिमण्डल के अभिलेख (7२९८०:7०५) प्रत्यन्त गोपनीय होते है और उनकी 
झौपचारिक रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की जाती ।* मन्सत्रिमण्डल की कार्यवाही का विवरण 
अत्यन्त गोपनीयता से रक्षित रहता है। मम्प्रिमण्डल के सचिव को प्रादेश मिला हुमा 
है कि मन्त्रिमण्डल की कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण लिखते समय “इस बात का ध्यान 
-रंखा जाए कि किसने क्‍या विचार व्यक्त किए, इस सम्बन्ध मे मौन रखा जाए और 
जहाँ तक सम्भव हो उस संक्षिप्त विवरण में केवल वे निर्णय ही लिखे जाएँ जो किये 
गये हा ।” संक्षिप्त विवरण तैयार करने (॥१७ए०00०४०॥ ०९ ४6 )शाग्र४०5) मे 
कम-से कम कर्मचारी रश्ले जाते है और ज्योंही प्रतिलिपि उत्तार ली जाए, हाथ की 
निखी टिप्पणियाँ नष्ट कर दो जाती है । तव उन प्रतिलिपियों को खास किस्म के 
लिफाफों में मुहरबन्द किया जाता है श्र उन पर सम्बन्धित मन्त्रियो या विधि अजि- 
करारियो ([.4५४ 09७७५) के पते लिखें जाते है । इन लिफाफों को लोहे की तिजोरियो 
मे सुरक्षित करके रखा जाता है और उनको विशेष दूतों द्वारा भेजा जाता है। इस 
मभस्त कार्यवाही के प्रभिलेख की प्रतिलिपि मन्त्रिमण्डल के कार्यालय में मन्त्रिमण्डल 
के सचिव की देखभाल में रखी जाती है ।* 


किल्लत ता 
, 48 प्रएए लव ॥॥ उग्राणा।हओ (4कञ० (0एथफा/लाई, ०9. ०(,, 9. 226, 
2. सन्त्रिमएडल सलिवालय ऊ निम्न कत्त न्य है :--(को ज्ञापन तथा भ्रन्य प्लेख धुमाना 
जिनकी मब्त्रिमएडल अथवा समितियों को आवश्यकला हो । (ज) अपाने मन्‍्दी के भादेश पर मस्वि- 
मण्डल का कार्यक्रम ठेयार-करना, तथा समिति के सभापति के आदेश पर मन्त्रिमएडल समिति के 
लिए कयेक्रम हयार करनो | (ग) मम्त्रिमएडल तथा समितियों की सभाझों को सूचना मेजना । (पघ) 
मन्मगटल तथा समितियों के निर्णयों को धकत्र करना तथ्य घुमाना और मन्यरिमएल समितियों की 
तेयार करना] (ड) मन्द्रिमगडल की भाशानुसार नन्व्मिएडल, के प्रवत्न दया निर्णय रखना | 
3. १६१७ तथा १६६८ में दो अपूर्य रिपोर्ट प्रकाशित की गईं । 
<. एकतंणटा 00४वाग्राउण7, ०0ए ०४६., 0. 254, 


का बा 


अध्याय ४ 


सन्त्रिमण्डल की कार्ये-प्रणाली 
(॥6 (बणाल 2 ०7८) 


मन्त्रिमण्डल को बेंढकें (१८८४॥85६ णी 06 0४७॥०)--भाजकल जब संग्रद्‌ 
का अ्रधिवेशन हो रहा होता है, मन्श्रिमण्डल की सप्ताह में दो बार बठक होती हैं। 
जब अधिवेशन न हो रहा हो, तव उसकी सप्ताह में सिर्फ एक बार ही बैठक होती है। 
साधारणतया उसकी बैठक प्रधान मन्त्री के निवास-स्थान १० डाउनिग स्ट्रीट पर होती 
हैं। कभी-कभी यह बैठक लोकसभा में ही प्रधान मन्मरी के कमरे में हो जाया वरती 
है । बैठक की कार्यपूची मन्त्रिमण्डल सचिवालय तैयार करता है, जो बैठक होने के 
पूर्व ही सदस्यों के पास भेज दी जाती है । मन्त्रिमण्डल के सदस्य कार्य सूची का 
अपने विभाग के दृष्टिकोण से पहले से प्रध्ययन कर लेते है ग्लौर यदि वे उसमे इछ 
परिवतंन कराना चाहते है, तो करा सकते हैं । 

मन्त्रिमण्डल की बैठक प्रधान मन्‍्त्री प्रारम्भ करता है । यदि वह प्रावश्यक 
समझे तो ऐसे किसी विषय को भी वह प्रस्तुत कर सकता है जिसको कार्म-सूची पर 
नहीं दिखलाया गया है। मन्त्री विस्तार की बांतों में नही जाते, वे केवल नीवि- 
विपयक प्रश्नों को ही तय करते है। सामान्यतः उम्रके निर्णय सर्वसम्मति से 
होते है 

मम्त्रिमष्डल की समितियाँ (089९ 0०शाध/६०४)--मस्तरिमष्डल के 
कन्धों पर कार्य का बहुत भ्रधिक वो रहता है । वह सारे बोक को स्वयं नही उठा 
सकता । फल्नतः मन्त्रिमण्डल के कार्य में सहायता देने के लिए बहुत-्सी समितियों का 
निर्माण हो गया है! 


मन्त्रिमण्डल की कुछ समितियाँ लगातार यनी रहती है, वे स्थायी होती हैं। 
इसके विपरीत मन्त्रिमण्डल की कुछ तदर्थ (८८००) समितियाँ भी होती है । हैं 
कुछ विशेष समस्याश्रों के समाधात के लिए बनती है और जैसे ही उन समस्यात्रा रा, 
समाधान हो जाता है, वे समाप्त हो जाती हैं । स्थायी समितियाँ निम्नलिखित कि 
(१) विधान "मिति ([.688809 0०ग0४४६८) । यह पहले गृह-कार्य-समिति 
(प्रत्गाव 8#क्षां5 000॥7/००) कहलाती थी । इस समिति का कार्य मस्त्रियों द्वारा 
प्रस्तावित विधात की जाँच करना और विधेयकों के पारण में सहायता करना है। 
(२) प्रतिरक्षा समिति (060०४ 00ग्रगप/००) सबस्ले वड़ी समितियों में से एक 
है भौर बड़ी महत्वपूण है। इसका निर्माण द्वितीय विद्-युद्ध के समय में हुप्रा वा 
और प्रधान मन्‍्त्री उसका सभापति होता है। इसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं” 
प्रतिरक्षा मन्त्री, लाई प्रेसीडेन्ट ऑफ दी कौंसिल, वित्तमसत्री (टश०८/० री 06 
हप्णाव्पृणथा), भ्रम मच्जी, संभरण मनन्‍्ती 09 धार ण 5णए0)/ हैं 
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फट लॉ झॉफ दि एडमिरेल्टी और युद्ध, वायु, राष्ट्रमण्डल सम्बन्धों और उपनिवेश्ञों 
के सचिव । जल-घल झौर वायु-सेनाओं के प्रध्यक्ष भी इस समिति को सलाह देते 
रहते हैं। प्रतिरक्षा समिति देश की प्रतिरक्षा सम्बन्धी समस्याओों पर विचार करती 
है। (३) लाई प्रेसीडेण्ट की समिति (7.00 य्य्ंतलाँ३ ए०गाएरत6) । लाई 
प्रेसीडेण्ट इस समिति का सभापति होता है। (४) पब्राधिक नीति समित्ति (78० 
80070770 ?0॥609५ (0०घा॥आ।6०) जिसका सभापत्ति मन्‍त्री होता है। (५) उत्पा- 
देन समिति [वशरठ ए7००१लांगा 0०का्णां।००) । 


मन्ध्रिमण्डल की समितियों में कौन-कौन सदस्य हों, इसका निर्णय प्रधान 
मन्‍्त्री करता है| प्रतिरक्षा समिति को छोड़कर समितियों में सदस्यो के नाभ गोपनीय 
रसे जाते हैं । इससे सामूहिक उत्तरदायित्व (एगाल्लार० ८क्०ाओंशओए9) के 
सिद्धान्त को कायम रखने मे सहायता मिलती है । 


डॉ० फाइनर का कहना है कि “मन्त्रिमण्डल की समितियों विचारात्मक या 
कार्य-समन्दयक या कभी-कभी दोनों ही होती है ।” समितियों मे ऐसी समस्याभ्रो पर 
जिनका कुछ मन्सत्रियों से विशेष सम्बन्ध होता है, गम्भीरतापूर्वक विचार-विनिमय 
हो सकता है । उन्हें मस्त्रिमण्डल के सामने उपस्थित किया जाए, इसके पहले ही उन 
पर कुछ समभीता हो जाता है। चुकि प्रन्तग्रंस्त समस्या पर विशदता से पहले ही 
विचार हो चुकता है, भ्रतः मन्ध्रिमण्डल को उसकी बुनियादी बातों पर विचार करने 
में सहायता मिलती है । मम्श्रिमण्डल की समित्तियाँ प्रशासन और नीति के क्षेत्र में 
समन्वय स्थापित करती हैं। चूकि इन समितियों में, जहाँ आवश्यक होता है, मन्त्रि- 
अण्डल के सदस्यों के श्रततिरिक्त भी कुछ व्यक्ति शामिल हो सकतें हैं, श्रतः मन्त्रि- 
मण्डल का समन्वय सम्बन्धी कार्य शासन के वृहत्तर क्षेत्रों मे भी विस्तृत हो जाता 
है। स्थायो सेवाशों के सदस्य भी परामशंदाताओं के रूप में इन समितियों के सदस्य 
बन जाते हैं । 


मन्त्रिमण्डल सचिवप्य ((०छंग्रट! 82८०४7784)--पिछले प्रध्याय मे 
हमने मम्प्रिमण्डल सचिवालय की उत्पत्ति का वर्णन किया है| श्राज यह सचिवालय 
शासन-व्यवस्था का एक अप !हाये भाग बन गया है| वह प्रधान मन्‍्त्री की निगरानी 
में मन्त्रिमण्डल की बैठकों की कार्पसूची तैथार करता है झौर उसे बैठक घुरू होने से 
काफी पहले सदस्यों के पास भेज देता है जिससे कि वे उसका अध्ययन कर सरके। 
भह बैठक की कार्यंवाहियों का उत्तान्त.लिखता है एवं बैठकों में जो निर्णय होते है, 
उस सम्बन्ध में सदस्यों को सूचना देता है। दह्‌ मन्त्रिमण्टल की विभिन्‍न समितियों 
कै लिए भी उपयोगी सिद्ध हुआ है और उनके कार्य की प्रगति का एकीकरण 
फरता है । 


द्वितीय विश्व-युद्ध के समय मम्सत्रिमण्डय के सचिवालय का विस्तार कर दिया 
जग था झौर उसमें एक मितव्ययिता अनुभाग (86णा०ए७ $०८४०7) तथा एक 
केन्द्रीय सांस्यिकीय कार्यालय (८००७५ 8(385५0०8॥ 0#0८) की स्थापना की गई 
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थी । मितव्यप्रिता प्रनुभाग मितव्ययित्ता के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल को सुझाव देता है। 
केन्ीय सांस्यिकीय कार्यालय देश को विभिन्‍न सामाजिक प्ौर प्राधिक गतिविधियों के 
सम्बन्ध में प्राकड़े तैयार करता है । सचिवालय मन्यली डाइजेस्ट श्रॉफ स्टैंटिसटिवर्स 
(१०7गा/ ए865॥ ० $4805005) नामक पत्र भी छापता है । ४ 

मन्म्रिमण्डल के फार्य (एजा०४०75 ० 0० 0४०0॥०)--१६१८ की शामत- 
ग्न्त्र-समिति (विगवत्मागल> ० 050४व27गवां 0०घ्रा०/॥०६) को रिपोर्ट के प्रनु- 
सार मन्त्रिमण्डल के निम्न तीन मुख्य कार्य हैं-- 

(१) संसद्‌ मे उपस्थित की जाने वाली नीति का गक्‍़्नन्तिम निर्धारण; 

(२) संसद द्वारा निर्धारित नीति के प्रनुरूप राष्ट्रीय कार्यपालिका का सर्वोच्च 
नियन्त्रण; श्रौर गन 

(३) राज्य के विभिन्‍न विभागों के प्राधिकारियों (40॥07॥) का: 
निरन्तर परिसीमन करना तथा उन्हें सम्बन्धित करना । 

(१) नीति-निर्षारण सम्बन्धी कार (एगाल्ए तह लाययंगरोगड़ - सिएए० 
ध०॥$)-जैसा कि पहले भी कहा जा चुका है, मन्त्रिमण्डल एक विघारशील एवं 
नीति निर्धारण करने वाला निकाय है । यह समस्त राष्ट्रीय एवं मन्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रा 
पर विचार करता है तथा उन पर निर्णय करता है। इस प्रकार मग्त्िमप्डल के 
सदस्य प्रत्येक समस्या पर सरकारी नीति सम्बन्धी सर्वेसम्मत निर्णय * करने का प्रयत्न 
करते है । किसी समस्या पर चाहे उनमें आपसी मतभेद हों, किन्तु संस्द्‌ के समक्ष 
दथा ससार के समक्ष वे सर्वंसम्मत निर्णय ही उपस्थित करते हैं। यदि कोई मस्त्री 
मत्रिमण्डल के निर्णयों से सहमत नही है, तो वह त्यागपत्र दे सकता है। 

जब मम्त्रिमण्डल नोति-सम्बन्धी निश्चय कर लेता है, तो सम्बन्धित विभाग 
उमे क्रियान्वित करता है । इस क्रियान्विति मे.यां तो वर्तमान वैधिक ढोचे के अनुर्तार 
ही विभाग, प्रशासनिक विधि द्वारा कार्य चला लेता है अथवा ससद्‌ में वित्रि-परिवर्तत 
के हेतु नया विधेषक उपस्थित करना पडता है। इस प्रकार विधान, प्रशानन की दास 
मात्र है और वैजहॉट (8772थ०४) के अनुसार, मंतिमण्डल वह यंत्र है जो कार्म- 
पालिका तथा व्यवस्थापिका को जोड़ने वाली कड़ी हैं। मंत्रिमण्डल संसद्‌ को कसी 
कार्य के लिए एक विशेष प्रकार से ग्राज्ञा देता है और जब तक मन्त्रिमण्डल को लोक- 
सभा के बहुमत का विश्वास प्राप्त है; तव तक निश्चय ही उसे संसद्‌ की तदयथे स्वी- 
कृति मिल जाएगी । इस प्रकार मत्रिमण्डल' ससद्‌ को आराज्ञा देता है शोर निर्धारित 
भीति की क्रियान्विति में संसद्‌ की सहायता प्राप्त करता है । 

. मुख्यतः यही मंत्रिमण्डल के व्यवस्थापक कृत्य है। किन्तु मन्त्रिमण्डल के 
वैब्िक तथा प्रशासनिक कृत्यों मे.पूर्ण विभाजन रेखा नही खीची जा सकती। संत 
के अत्येक सत्र से पहले, मन्त्रिमण्डल, समस्त विघान-निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार 
कर लेता है।, संसद्‌ में सरकारी विधेयकों (2००8० छग्ा$) को मस्त्रिमण्डल की 
कोई मस्त्री अथवा सस्लिंसष्डल की झोर से कोई अन्य मन्‍्दी ही उपस्थित करता है 
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तथा उनका मार्गं-द्शन करता है । विधान-निर्माण के सम्बन्ध में मन्ब्नालय (॥/ग75- 
॥9) के पर मन्त्रिमण्डल (0४७॥7०0) पूरी तरह छाया हुआ रहता है क्योकि बिना 
मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति के कोई भी विधेयक उपस्थित ही नहीं किया जा सकता 
भौर मन्त्रिमण्डल की विधान समिति (7.6859#06. 007प्र(९९ ०णी ॥6 020- 
ग) संसद के सत्र झारम्म होने से पहिले विचार करती है कि ग्रामे वाले संसदीय 
सत्र में कौन-कौन विधेयक उपस्थित किए जाएँगे । संक्षेप मे कहा जा सकता है कि 
इसमें कोई भरतिशयोक्ति नही है कि संसद्‌ मन्त्रिमण्डल ही की मंत्रणा पर विधान 
निर्माण करती है । 

(२) राष्ट्रीय कायपालिका का सर्वोच्च नियन्त्रण ($पछा८छ८ 0०० ० 
ए6 [प४४०॥३ 8/6८घ४४८)--मन्त्रिमण्डल इस भर्थ में सर्वोच्च कार्यपालिका नहीं 
है कि उसके पास कोई वैधिक झधिकार हो । वँधिक रूप से सम्राट ही सर्वोच्च कार्य- 
पालिका है, यद्यपि व्यवहार में क्राउन वास्तविक कार्यपालिका है। किस्तु क्राउन एक 
कल्पना है, कोई स्पष्ट सत्ता नहीं है । बात्तविक शवित, जो त्राउन के स्थान पर कार्ये 
फरती है, मन्प्रिमण्डल है। यही मन्त्रीगयण शासन के विभिन्‍न विभागों के मुखिया होते 
हैं, भौर वे ही संसद्‌ द्वारा स्वीकृत तथा मन्प्रिमण्डल द्वारा निर्धारित नीति को क्रिया- 
न्वित्त करते हैं। भपने विभागों के कार्ये-संचालन में वे मन्‍्त्री, चाहे वे मस्त्रिमण्डल के 
भन्‍्त्री हों श्रषवा न हों, सावधानी से मन्त्रिमण्डल के आदेशों का पालन करते हैं तया 
उसके द्वारा निर्धारित नीतियों तथा किए हुए निर्णयों को क्रियान्वित करते है । इस 
सम्बन्ध में कोई भूल दलगत शासन के अनुशासन के विरुद्ध श्रपराध है भौर इसके 
फरस्वरूप मन्त्री श्रपदस्थ किया जा सकता है। 

अपने विभागों के भ्रन्तगंत मन्‍्त्री बहुत कुछ स्वतन्त्र होते है। मन्स्रिमण्डल 
द्वारा निर्धारित नीति की स्थूल रूपरेखा के आधीन रहते हुए वे भ्रपने विभाग के 
प्रन्दर उठने वाली समस्याप्रों का स्वयं ही समाधान करते है। चुौंकि मन्‍्त्री अपने 
विभागों के लिए संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होते हैं, श्रतः उन्हें यह ध्यान रखना पड़ता 
है क्षि उनके विभागों का प्रशासन सुचारु रीति से चलता रहे । 

यदि भन्त्रिमण्डल चाहे तो, सपरिपद्‌ सम्राट ((08-7-0०प्राल]) का उपाय 
प्रहण कर सकता है जिसके द्वारा आम नीति निर्धारण का कायें ब्रिवी परिपद्‌ पर 
छोड़ दिया जाता है, जो मन्त्रिमण्डल के विनिश्चय, परिपद्‌ ब्रादेशों के रूप में मिकाल 
देती है। इस प्रकार युद्ध की घोषणा तक को जा सकती है। पिछले दोनों महायुद्धों 
की घोषणा परिषद्‌ श्रादेश्ों द्वारा ही हुई थी । इस प्रकार मन्त्रिमण्डल ही सर्वोच्च 
राष्ट्रीय कारंपालिका है। 

प्रत्यायुकत झथवा प्रदत्त व्यवस्थापन (0०८४३४९० ॥८ह/४8805) की दावित 
ने तो मस्जिमण्डल के कार्यपालिका सम्बन्धी अधिकार झौर भी विस्वृत कर दिए है । 
सेसदू को भ्रधिकार है क्वि वह सपरिपद सआद (ता8-7-0०एालो) को या क्राउन री 
कै विसी व्यवितगत मस्त्री को या भरन्य व्यवितयों भयबा निकायों को नियम बन 
भधवा ब्एवस्था करते का भ्रधिकार दे सकती है। इसो को प्रदत्त भ्रथवा प्रत्या 
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व्यवस्थापन (72०84०० ॥,68ं54007) का श्रधिकार कहते है । श्राधुनिक काल मे 
व्यवस्थापन का कार्य बहुत बढ़ गया है तथा अत्यधिक प्राविधिक (7«्णाणां८॥) हो 
गया है। इसलिए संसद्‌ प्राय. विधियाँ संक्षिप्त रूप में पारित करती है और यह कार्य 
मन्त्रिमण्डल अथवा मन्दत्रियों के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि वे ग्रावश्यक न्यूवताएं 
पूर्ण कर लें और उसी के अनुसार नियम (२०06७) तथा विनियम (]२६४०ं॥०॥5) 
बना ले जिनसे उन विधियों को काम में लाया जा सके । 


(३) मन्त्रिमण्डल का समस्वयकारी स्वरूप (8 (गी।हं 88 8 (०- 
०र्धप्रशल)--मन्त्रिमण्डल का मुख्य का है थासन के विभिन्‍न विभागों का मार्ग 
दर्शन तथा उनके कार्यों में समन्वय प्राप्त करना। समस्त.प्रशासन बीस या इससे 
श्रधिक विभागों में पूर्णरूप स्रे विभाजित नहीं किया जा सकता है । किसी एक विभाग 
के कार्य का दूसरे विभाग के कंगर्यों पर प्रभाव पड़ सकता है और भमिश्चिततः प्रत्येक 
महत्त्वपूर्ण समस्या का सम्बन्ध कई विभागों से होता है । मन्स्रिमण्डल, समस्त विभागों 
में नीति सम्बन्धी समन्वय प्राप्त करता है। “इसके द्वारा न केवल प्रशासनिक निर्णयो 
में एक विशिष्ट नीति सम्बन्धी विलक्षण एकता आ जाती है, बल्कि वही भ्रम निर्धा- 
रित नीति समत्त व्यवस्थापन मे समन्वित दिखाई पड़ने लगती है।” अन्तविभागीम 
सम्बन्धों में सब विभाग इस बात का प्रयत्न करते है कि उनमे कम-से-कम मतभेद हो 
भ्रौर वे यथासम्भव एकमतता प्राप्त करने का प्रयत्व करते है। यदि विभागों के मत- 
भेद इतने तीब्र हो जाएँ कि सुलभाने में कठिनाई हो, तो अ्रधान मन्त्री मध्यस्थ बवर्कर 
समभीता कराता है। यदि किसी भी स्थिति मे समभौता नही हो पाता तो प्रत्त में 
उस विवाद की शअ्रपील मन्त्रिमण्डल में की जाती है । 


मन्त्रिमण्डल की समितियों के उत्थान और समस्वय की विकट समस्या ने 
मन्ध्रिमण्डल के दफ्तर के कार्य को बहुत बढ़ा दिया है। प्रधानमन्त्री और मन्व्रिमण्डल 
की समितियों के प्रध्यक्ष आवश्यक सूचना के लिए भपने विश्वेषज्ञ सहायकों के ऊपर 
निर्भर रहते है । मन्त्रिमण्डल का सचिवालय जिसका हम ऊपर उल्लेख कर थुके हैः 
झाघुनिक शासन-व्यवस्था का एक महत्त्वपूर्ण अंग हो गया है और वही मन्त्रिमण्डल 
के समन्वयकारी #त्यों का सम्पादव करता है । है 


उपयुवत कार्यो के भ्रतिरिवत दो कार्य और हैं-- 


(४) मस्त्रिमण्डल ही राज्य के समस्त व्यय के लिए उत्तरदायी है भौर उर् 
समस्त व्यय की प्रूति के लिए वित्त जुटाना उसी का काम है । इसमें सन्देह नही जि 
वाषिक श्रायव्ययक (8068०) उपस्थित करना तथा उस पर तिर्णय करता मच्चिः 
मण्डल का कार्य नही है । किन्तु प्रायव्ययक (80088) का भ्रत्यधिक राजनीतिक 
महत्त्व है, इसलिए यह मामला सर्देव मन्प्रिमण्डल के सम्मुख भाता है भोौर वित्तमन्त्री 
(कागाव्लाण ण फल फिणात्पुण्टा) प्रपने लोक-राभा के झायव्ययक सम्बन्धी 
भाषण से चार-पाँच दिन पूर्व मन्त्रिमण्डल को कुछ मौखिक जानकारी इस सम्बन्ध मे 
कराता है ! इस भनोखे व्यवहार का कारण यह है कि प्ायब्ययक (80784) के 
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सम्बन्ध में गोपदीयता (5९८:००५) की अत्यधिक आवश्यकता है। किन्‍्तु यदि मन्चरि- 
मण्डल चाहे तो ग्रायव्ययदः के बारे में कुछ अधिक समय पूर्व भी जानकारी माँग 
सकता है। और उस पर मन्त्रिमण्डल में विशद रूप से विचार-विनिमय भी किया जा 
सकता है। झायव्ययक के आंगणनों (85सपाक८७) के सम्बन्ध में मन्त्रिमण्डल को 
पूर्ण भ्रधिकार है। झरारोपण के नये प्रस्तावों के सम्बन्ध में यदि कशारोपण की नीति 
में आमूल परिवर्तत कर दिए गये है तो उन पर मन्त्रिमण्डल में विश्वदता से विचार 
करना होगा, उसके बाद ही ग्रायव्ययक (8002९८४) ससद्‌ मे उपस्थित किया जाएगा । 
इसके झतिरिक्त, संसद्‌ मे झायव्ययक (8008०) उपस्थित किए जाने के बाद भी 
मन्न्रिमण्डल उसमे सुधार कर सकता है। पुनश्च, मन्व्रिमण्डल झ्रायव्ययक को पूर्णरूप 
से भ्रस्वीकृत भी कर सकता है यदि इस सम्बन्ध भे ससद्‌ की ऐसी इच्छा है अथवा 
सर्वेताधारण झायव्ययक से असन्तुष्ट हो, यद्यपि इसके कारण वित्तमन्त्री का त्याग- 
पत्र अवश्य आ सकता है । 


(५) सामान्यतः सभी नियुक्तियाँ मन्त्रिमण्डल के सामने नहीं श्राती ! किन्सु 
राज्य की शोर से विभिन्‍न देशों भर विदेशों मे होने वाली महत्त्वपूर्ण नियुक्तियाँ करना 
मग्त्िमण्डल का उत्तरदायित्व है! शाही परिवार के किसी व्यक्ति की गवरनेर-जनरल 
के पद पर नियुक्ति सदेव मन्त्रिमण्डल ही करता है । इसी प्रकार कुछ अन्य महत्त्वपूर्ण 
पदों पर भी ज॑से राजकीय कोप का सचिव (3०८७9 ०86 प7०8४ए४), मुख्य 
नियोजन-प्राधिकारी (४० /छगांए8 0०2) की मन्त्रिमण्डल से पुछकर ही 
नियुक्तियाँ की जाती है । भारत के वायसराय की नियुक्त के प्रइन पर मग्जिमण्डल 
मे कई बार हस्तक्षेप किया था क्योकि यह पद अत्यधिक महत्त्व का समझा जाता था । 
जब श्री सिन्हा को गवर्नेर-जनरल की परिषद्‌ में नियुक्त करने का प्रश्न उठा था, 
मन्त्रिमण्डल से सलाह ली गई थी ।' 


सन्त्रिमण्डल का अधिनायकत्व 
(एातशगजञांए ण ॥6 (8)7०) 


रैम्जे म्योर (७7599 'थिणा) का कंधन है कि "जो निकाय इतना शक्ति- 
धाली है वह सिद्धान्त रूप मे अवश्य ही सर्वशवितमान्‌ है चाहे व्यवह्ारतः वह झपनी 
सम्पूर्ण शवित को प्रशुवत करने में समर्थ न हो। जब कभी मल्त्रिमण्डल को संसद्‌ के 
पूर्ण बहुमत का विश्वास होता है, तब तो सन्त्रिमण्डल अधिनायक की तरह व्यवहार 
फरता है, हाँ, बाहरी दिखावे के कारण वह किसी हृद तक सीमा में रहता है ! प्राज- 
फल का यह अधिनायकत्व दो पीढ़ी पहले की श्रपेक्षा कही म्धिक कठोर है ।/ कोई 
सरकार, जिसका लोक-सभा में वास्तविक बहुमत है, निश्चित रहती है कि जब तक 
सत्तद्‌ रहेगी, तब तक बह भी सत्ताछढ रहेगी । झस्तन की शक्ति का, यह एक प्रठार 
४७७... 
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से यम्त्रवत्‌ स्रोत है श्लौर इसके बल पर भन्‍्त्री लोग जो चाहें प्रस्ताव करते हैं भौर 
उन प्रस्तावों पर मनमामे इग से निर्णय कर डालते हैं। वास्तव में शासन के हाथ में 
वे साधन हैं जिनके बल पर वह अपना बहुमत बनाये रख सकता है। दलगत झनु- 
शासन की बढती हुई कठोरता तथा सचेतक (५/॥४9) के संघटन की कार्यक्षमता के 
कारण सभी सदस्य अपने दल का अंधे होकर समर्थन करते हैं | इस दिश्ला में मन्ति- 
मण्डल के पास सबसे प्रभावकारी प्रस्त्र है "सदन को मंग्र;करने की झक्ति/। 
जैनिग्ज (उ7785) कहता है कि “सदन को भंग करने की शक्ति ससद्‌ के सदस्यों 
के सर पर बडी लाठी की तरह तनी रहनी है।” कोई भी सदस्य नये चुनाव का 
भंभट मोल लेना नहीं चाहता । इसमें समय भौर घन दोनों की भावश्यकता होती है 
भौर चुनाव में यह निश्चित नहीं होता कि वह सफल हो ही जायगा | इसलिए सभी 
सदस्य सचेतक (१४४9) की श्राज्ञा का पालन करते हैं भौर जब तक शासन के सभी 
समर्थक सदस्य सचेतक (५७७9) का ्राज्ञा-पालन करते रहते हैं, तब तक मत्ति- 
मण्डल सर्वोच्च सत्ता धारण किये रहता है । 


बहुमत द्वारा उत्साहित तथा शक्ति के नशे में, कोई शासन लोक-सभा में इस 
प्रकार के निर्णय भी करा सकता है जो देश के लिए हानिकारक मिद्ध हों। यह भी 
हो सकता है कि सत्तारूढ़ दल अपने उन सब वायदों को भूल जाएं भ्रथवा उन बायदो 
के: विरुद्ध कार्य करे जो उसने झ्राम घुनाव के समय किए थे । ऐसा १६३८ में हो भी 
चुका है। १६३४ में प्रनुदार दल ((णाइवशक्ाए८ 2०9) का लोक-सभा में भारी 
बहुमत था, इस विजय के लिए झनुदार दल ने प्रतिज्ञा की थी कि वह राष्ट्रसंप 
(,८9९०९ ० )५४॥०/४) के प्रति वफादार रहेया और इटली द्वारा एबीमीनिया 
(४०५४४आंगरं४) के प्रति किए गये अत्याचारों की निन्‍दा करेगा । किन्तु झाने वाले 
वर्षो में शासन की नीति राष्ट्रसंघ के सिद्धादों के स्वंधा विरुद्ध रही झौर प्गुदार देखे 
ने जो वायदे ग्राम चुनाव के समय किए थे वह उनको भी भूल गया । कीथ ने ठीक 
ही कहा है कि “यदि हम इसे एक पूर्वोदाहरण मानें, तो कोई भी सरकार एक बार 
सत्तारूढ़ होने पर श्रपना यह हक समझ सकती है कि निर्वाचन के समय किए गए 
भ्रपने वचनो को भूल जाए ।” 


जहाँ शासन एक वार सतारूढ़ हुआ कि उसके ऊपर संसद्‌ के कोई अंकुश 
नही रहते सिवाय कतिपय उन स्थायी झाज्ञाओ (8क्राताग्ठ 0608) के जितके 
द्वारा लोकसभा का कार्य चलता है। ये स्थायी आज्ञाएँ (50870 077५३) किसी 
भी हॉलत में परिनियम श्रथवा संविधियाँ (5६800(९5) नही है । इनको कैवल लोक 
सभा ही बहुमत के प्ररतावों पर पास कर देती है । झ्त' कोई भी शासन जब तक कि 
उसकी पीठ पर लोक-सभा के वहुमत का हाथ है, इन स्थायी झाज्ञाओ में अपनी इच्छा- 
नुसार परिवर्तन भी कर सकता है यदि ऐसा करने से उसके कुछ प्रस्ताव आसानी में 
पास हो सकते है। १६४५-५० के श्रमिक दल के शासव-काल में इस बात का पा भय 
था। शासन प्रतिज्ञावदध था कि राष्ट्रीयकरण किया जाएगा, भरत, इस दिश्ा में संसद 
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जी त्षोड प्रयत्त किया गया । लोक-सभा में जब परिवहन विधेयक (यन्‍्रा5ए907/ 
छा) तया नगर एवं काउप्टी नियोजन विधेयक (वठछा शात्र ९0070 ![क्षा- 
गंगए श॥) पर स्थायी समिति (50778 (0०घाागर(2८) में तथा भगले विधेयक 
प्रभम में विचार हो रहा था तो द्यासन ने बीच ही में गिलोदीन (6णा॥०80४) 
प्रतिवन्‍न्ध लगा कर वाद-विवाद शीघ्र ही समाप्त फरा दिया | लोक-सभा के इतिहास 
में यह पहला भ्रवसर था कि स्थायी समिति की कार्यवाही मे किसी विधेयक के ऊपर 
इसमनी कड़ी कार्य-अरणाली झ्पनाई गई हो । ग्रिलोटीन (0ए0/0770) के फलस्वरूप 
परिवहन के विधेयक की ३७ धाराप्रों (0)805०5) तथा ७ भनुसूचियों (50॥८6४/65) 
पर स्थायो समिति में विचार ही नहीं किया गया, और इसके भ्रतिरिक्‍्त श्रौर 
भी बहुत से विधेयकों पर गिलोटीन (0ए/॥0४7०) उपाय द्वारा विचार रोक 
दिया गया । नगर एवं काउण्टी नियोजन विधेयक (उ०क 76 एएणयाज 
है ह)) के सम्बन्ध में भी लगभग ५० धाराओं तथा ६ प्रनुसूचियों पर 
स्थायी समिति में विचार नहीं किया गया । प्रतिवेदन स्तर (7रे६००॥ $880) में 
पुनः गिलोटीन की नीति भ्पनायी गई ।? इस प्रसंग में प्रो० कीय (77 एफ) 
ने कहा है, “जिस शासन की पीठ पर विज्ञाल बहुमत का हाथ है, वह मनमाना 
व्यवस्थापन कर सकता है; इस सम्बन्ध में यदि कोई भ्रकुश उसके ऊपर है, तो वह 
उम्ी की भ्रच्छी विवेक-बुद्धि है भ्रथवा उसका वाद-विवाद सम्बन्धी उन प्रचलित 
नियमों के प्रति भादर है जिन पर सदेव सभी दलों ने श्राचरण किया है ।/ यह भी 
कहा जाता है कि अब वाद-विवाद केवल झौपचारिकताएँ ही बन गए हैं भर इनसे 
सत-विभाजन पर कोई भसर नहीं पड़ता । 
यह भी कहा जाता है कि प्रत्यायुक्त विधान (72268४॥८१ 7.68 ध90/07) 
तथा प्रशासनिक विधि (46॥05020५० 7.8७) की वृद्धि के परिणामस्वरूप विधि 
शासन (२०॥९ ० 7.8५) एवं नाग्ररिकों की स्वतन्त्रता के लिए खतरा उत्पन्न हो 
गया है। बाकंर के शब्दों में, “जब व्यवस्थापिका कार्येपालिका को कुछ विधायी शक्ति 
देती है, तब वहू अपने से कुछ चीज विलग करती है । लेकिन जब वह कार्यपालिका 
को कुछ न्मायिक शक्ति देती है, तब वह न केवल अपने को ही हीन करती है, बल्कि 
अपने से श्रन्य एक विभाग को भी हीन करती है ।” 
किन्तु इसका यह अ्रभिश्नाय नही है झौर जैनिंग्श का यह कथन सत्य भी नहीं 
है कि “जिस णासन की पीठ पर प्रबल बहुमत का हाथ है, वह प्ल्पकाल के लिए 
भधिनायकवाद स्थापित कर लेता है (”* लोक-सभा ऐसा स्थान नही है जहाँ विजेता 
4., प्रतल छह्नध# (्रकार। 895000, ०9. सं, 9. 248. 
2. “जमा 45 लेल्का, 707८९एटा, 45 बा 8 00एशशग्राशद्य जो 8 2226 
एथुणा 45 शत गा ७ ल्टांडेश्रघंएट ए/णड्पदरशाार 0ए99ए 0 0ए7 ह00व 
55756 द्रव व$ 059९० एए. धी05६ उ्जाल्ड णी त्कश० फांगी इद्यालबांगर ० 
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दल हारे हुए दल पर श्रसयमित प्रधिकार प्रदर्शित करे, ध्थवा निरंतर राजनीतिक 
अल्पमत दल के ऊपर शासन करे। विजेता दल को बाहरी प्रभावों का भी घ्याव 
रखना ही पड़ता है। ससदीय शासन-अणाली में संघदोय सहनशीलता प्रनिवार्य है। 
प्रल्पमत दल मानता है कि बहुमत दल शासक बनेगा, साथ ही यहुमत दल मानछा है 
कि झल्पमत दल फा कार्य आलोचना करना है। निस्सन्‍्देह स्थायी भादेश यही है कि 
बहुमत दल की इच्छा ही चलेगी । किन्तु इन प्रादेशों से सरकार की स्थिति का सही* 
सही भूल्याकन नही हो सकता । इन प्रादेशों की न्यूनता को सदन की प्रयाएँ तथा 
अभिसमय पूर्ण करते है । सदन णी प्रयाएँ ये है कि “बहुमत दल वाद-विवाद के उन 
समस्त नियमों का पालन करता चले जिन पर सभी दल पीढ़ियों से घलते-आा रहे 
हैं।" 
सदन की प्रचलित प्रयाएँ काफी हृद तक बहुमत के शासन का कठिनाइयों को 
दूर कर देती है। ससद्‌ विरोधी दल को समय देती है कि वह छ्ासन के कार्य की 
शालोचना कर सके । जिन विभिन्‍न स्तरों अथवा प्रक्रमों (8782825) में से होकर, 
सदन मे से विधेयक गुजरता है-- जिस प्रकार प्रथम वाचन, द्वितोय वाचन, समिति प्रकम 
तथा रिपोर्ट प्रक्रम भौर प्रतिम तृतीय वाचन--ये+ सब स्तर या प्रक्रम इसी बात को 
ध्यान में रखकर स्थापित किये गये हैं। प्रदाय भ्रथवा सम्भरण समिति (ए०एणां०० 
० 5099!9) में विरोधी दल ही बाद-विवाद का विषय निश्चित करता है। सदन 
की कार्यवाही में विभिन्‍न स्तरों प्थवा प्रकरमों (538८5) पर कितना-कितना समय 
व्यय किया जाए, इसका निर्णय प्राय: स्पीकर की कुर्सी के पीछे किया जाता है, प्रधवा 
साधारण प्रणालियों द्वारा, जैसे शासन दल तथा विरोषी दल के सचेतक (४75) 
अपने-अपने नेताों से पूछकर भरीतिक रूप से बातचौत के द्वारा निश्चय करें कि 
विभिन्‍न प्रक्रमों पर कितना-कितना समय व्यय किया जायेगा | वे यह भी निश्चय कर 
लेते हैं कि किन-किन विपयों पर वाद-विवाद होगा, किन-किन विषयों पर जातकारी 
दो जाएगी तथा विरोधी दल किस क्रम से झाक्रमण करेगा । 


सम्राट की सरकार के वाद दूसरा महत्त्वपूर्ण दर्जा सम्राट के विरोधी दल की 
होता है । विरोधी दल्न का कत्तेव्य है विरोध करता ) यह धास्तन के ऊपर पा 
व्यकितगत मन्त्रियों के ऊपर भ्राक्षेप करता है | संसदीय शासन-प्रणाली में विरोधी दल 
द्वारा शासन के ऊपर प्रयत्लपूर्ण ग्राक्षेप करते रहने से दोषपूर्ण प्रशासव तथा अष्टाचारे 
के ऊपर बहुत कुछ भंकुश बना रहता है। इसके द्वारा व्यक्षिगत अन्याय भी रोका 
जा सकता है। शासन भी अपने कर्त्तव्य को समझता है कि उसे न्यायपूर्वके शातने 
करना चाहिए और प्ालोचना की प्रतिक्रियास्वरूप विरोधी दल को दबाना नहीं 
चाहिए, बल्कि समझदारी तथा तक से काम लेता चाहिए जिससे कि तिवचिकान 
(8९००759०) को स्वीकृति प्राप्त हो सके । यदि कोई सरकार सदन की परम्पराश्री 
का आदर नहीं करती, अथवा विरोधी दल की अवहेलना करती है, तो इससे वह स्वमं 
खतरे में पड़ सकती है । सम्राट का विरोधी दल कभी-न-कभी सरकार का भी 
कर सकता है। शासन की कमियों से विरोधी दल को आाक्षेप करने के उपपुर्ती 
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अवसर मिलते है भौर उन कर्मियों के प्राधार पर विरोधीगण जनमत का ध्यान अपनी 
झोर धाकयित करते है । 


कोई शासन भपने साथियों की प्रतिक्रिया की भी भ्रवहेलना नही कर सकता। 
यह सत्य है कि कोई व्यकित ससद्‌ फा सदस्य केवल भ्रपने दल की सहायता से ही बन 
सकता है भौर उसका राजनीतिक जीवन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर है कि वह 
झपने दल की कहाँ तक सहायता करता है। किस्तु इसका यह अर नहीं है कि वही 
पूर्णतया भ्रधीन है भ्रथवा उसके ऊपर अपने दल के नेताभ्रों के भ्रतिरिकत भ्रौर किसो 
का प्रभाव पड ही नहीं सकता। उसका भ्रपने निर्वाचन-क्षेत्र (0009॥॥76709) से 
निरन्तर सम्पर्क बना रहता है । और व्‌ जनमत किस भोर जा रहा है इसका सर्देव 
ध्यान से ग्रध्यपत करता रहता है। यदि उसे ऐसा मनुभव होने लगता है कि शासन 
अ्रप्रिय होता जा रहा है त्तो चह भपनी नीति में झ्ावश्यक परिवतेन करने के लिए 
बाध्य हो जाता है। इसके भतिरिकत स्वय दल में भी कुछ भिहित स्वार्थ वाले वर्ग 
होते हैं। ये वर्ग सदेव शासन यी प्रत्येक यत्तिविथि पर निगाह रखते हैं भौर जहाँ 
उनके व्यक्तिगत हित टकराते हैं, वही थे शोर मचाने लगते हैं । श्रवएवं जो शासन 
वाह्म-प्रभावों से प्रभावित नही होता भ्रौर भपनी दिद्दा मे परिवर्तन नहीं करता, वह 
जनता हारा जनता का शासन नहीं कहलाया जा सकता । 


इसलिए मम्न्रिमण्डल ही, बहुमत के विचारों का सर्वोच्च व्याख्याता है, भौर 

यह बहुमत तथा भल्‍्पमत सभी पर समान रूप से शासन करता है। कितु यह जनमत 
को भवहेलना नहीं कर सकता । भ्रन्तिम शक्षित प्रजा के हाथों में है, भौर मन्त्रिमण्डल 
को याद रक्षता चाहिए कि भविष्य में भ्रपने फारनामों का हिसाब फिस को चुकाना 
होगा, तथा क्रिसमे उसको शासन-सत्ता से विभूषित किया था) सन्‌ १६३४ में भ्शान्ति- 
उत्तेजक विधेषक [])क्षात्याध्यां 4० 70क००४०० 97) की कतिपय धाराप्रों के 
विरद्ध काफी कोलाहल हुआ । राष्ट्रीय सरकार की पीठ पर भ्रसाधारण बहुमत था 
श्रौर विधेयक पास भी हो गया । “किन्तु जिस रूप में वह विधेयक प्रस्तुत किया गया 
था उससे कही भ्रधिक परिवर्तित स्वरूप में वह पास किया गया ।” यह परिवर्तन 
जनमत ने ही किया । दिसम्वर, १६३५ में, इटली-इथोपिया फे ऋषड्े के निपटारे के 
लिए इंग्लैण्ड तथा फ्रांस ने जो प्रस्ताव उपस्यित किये, उनके विरुद्ध इतना प्रयल 
कोलाहल मछया कि मन्त्रिमण्डल को अपने निर्णय पर पुनविचार करना पढ़ा। मस्त्रि- 
सण्डल ने सोचा कि “इतने महत्त्वपूर्ण प्रश्न पर प्रजातंत्र मे जिलना जनभत का समर्थन 
रहना चाहिए उतना शासन के पास नहीं है। तत्कालीन विदेश मन्त्री सर सेम्प्रुएल 
होर (आ छव्जापद छ0ता&) ने त्याग-पत्र दे दिया क्योकि “देश के बहुत्त बड़े समुदाय 
का विश्वास उन्हें प्राप्त नहीं था।” १६४७ में जनमत ने ही नेवाइत चैम्वरलेन 
(]२८७||६ ९७४ए ४०४9) की सरकार को त्यायपत्र देने के लिए बाध्य कर दिया 

था। अतः यदि प्रजातेत्र का मह सिद्धान्त मान लिया जाए कि शासन प्रजाकी 

जो से ही सम्भव हो सकता है, तो मन्त्रिमण्डल का अधिनायकबाद सत्य नथ्य 

नहीं हूँ ॥ 
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प्रधान सन्‍्त्री 
(॥]6 शांग्रा6 /शगरांशश ) 


अनौषचारिक झाघार (]तिए्श 88४५)--जॉन मॉल (॥00॥ )/००) 
के अनुसार, ' प्रधान मम्त्री मन्त्रिमण्डल के वृत्तखंड का मुख्य पत्थर (६८४-४४०४८) 
है ।” किन्तु जैनिंग्स (उध्यणांप४$) कहता है कि “प्रधान मन्‍्त्री को संविधान ख्पी 
भवन का मुख्य पत्थर (॥८५-४०॥०) कहना प्रधिक उपयुक्त होगा।” यह वाबयाश 
जितना सुन्दर एवं विचित्र है उतना ही सही भी है। प्रधान-मन्त्री देश का सर्वाधिक 
झकितसम्पन्न व्यक्ति है। सम्राट के जो विश्लेषाधिकार छिन गये हैं, वे सभी विशेषा- 
धिकार क्राउन के उत्तरदायित्वपूर्ण सवाहकार (]२६्र॒णांण० 49४5५ रण ॥6 
(7०७7) के रूप में प्रधान मन्‍्त्री के हाथों में भ्रा गए है। सम्राद्‌ के जो विशेषा- 
धिकार प्रधान मन्‍्त्री के हाथो में नही झ्राए, वे मन्त्रिमण्डल को मिल गए हैं। “किन्तु 
मस्त्रिमण्डल के निर्माण मे मन्त्रिमण्डल के जीवन मे, तथा मन्त्रिमण्डल की मृत्यु में भी 
प्रधान मन्‍्त्री ही केन्द्रीय शक्ति है ।”? मन्त्रिमण्डल का अध्यक्ष होने के नाते वह मन्ति- 
मण्डल का पुरोगामी सदस्य ([,८४0॥78 उरश८वग०७:) होता है। वही मन्त्रिमण्डल की 
निर्माण करता है, वह उसको बदल सकता है तथा नेष्ठ भी कर सकता है। प्रीव्ग 
(07८8९८४) कहता है कि "शासन समस्त देश का स्वामी है और अधाव मस्ती 
शासन का स्वामी है ।”? इतना महत्त्वपूर्ण पद होते हुए भी प्रधान मन्त्री के पद की 
विधि मे श्रभी हाल तक कहीं उल्लेख नही था । देश की प्रन्य बहुत-सी संस्याम्रों की 
तरह ही प्रधान मन्त्री का पद भी झाकस्मिक घटना का प्रतिफल झथवा संयोग का 
जात (प॥० (0 ०6 एशश्ा०८) था। अ्रधान मन्‍्त्री की स्थिति के बारे में किसी 
परितियम भ्रथवा सविधि (5(0(6) में कुछ जिक्र नही है झौर प्रधान मल्त्री का 
चेतन भ्रब भी उसे ट्रेजरी का प्रथम ला्ड (स॥.00 ० ॥6 प768४४१) होने 
के नाते मिलता है । ट्रेजरी के अथम लॉर्ड का यह पद प्रधान मन्‍्त्री के पद के सार 
सन्‌ १७२१ से जुड़ा हुआ है। सन्‌ १७७३ से पूर्व प्रधान मस्ती शब्द का प्रयोग किसी 
राष्ट्रीय प्रलेख (?प्रणआ० 00०ए०7८०५) में नहीं हुआ किन्तु उस वर्ष जब लीड 
बीकन्सफील्ड (:09 8८४००/आ८6) ने बलिन की सर्वि पर हस्ताक्षर किये तो 
उस सब्धि की प्रयम धारा में लार्ड वीकन्सफील्ड को “महामहिमामयी सम्राजञी की 
ट्रेशरी कां प्रथम लार्ड तया इंग्लैण्ड का प्रधान मन्त्री” (प87,06 ० पस्ध्य फैशृं८/) ४ 
प्राछ5छ७३, शरण 'ीएंडध्ए छप्रष्ठाआ70) कहकर सकेत किया गया पके 
सिडनी लो (57 $9076५ 7.09) के विचार से “यह नामकरण उन विदेशिय 
प्रजान के प्रति कुछ रियायत मात्र था, जो ब्रिटेन के पूर्ण शक्तियुक्त महाँद्वुत कः 
वास्तविक स्थिति को समझ न पाते, यदि उसका केवल प्रधिकादीय अभिधार 
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(0०झठश प्रंत०) ही दिया जाता 7” काफ़ी समय के बाद १६०६ में प्रधान 
अन्त्री की स्थिति को उत्सवों से सम्बन्ध रखने वाली सामाजिक प्राथमिकताओं 
की तालिका में मान्यता प्रदान की गई। प्रधान मन्त्री को राज्य का, आदर की 
दृष्टि से, चीथे नम्बर का प्रजानव माना जाने लगा। उसे यार्क के आचच-बिझ्प 
(6ाणा 95807 ए॑ ४०८) से मिचला दर्जा दिया गया। १६१७ के चेकर्स 
एस्टेट ऐकट ((॥८वृा७5 छ5/80० 8०: ० 97) में “भ्रधान मन्त्री पद ग्रहण करने 
वाले व्यक्ति का जिक्र आया है! और उस पद को धारण करने वाले व्यकित के लिए 
चेकर्स ((॥९९१०८४७) प्रयोग करने को अनुमति दी गई है ।// १६३७ के क्राउन के 
मन्‍्त्री अधिनियम (॥॥6 'थागरांडाक ० प्र 0707 8० ० 937) मे प्रथम बार 
अ्धान मन्त्री के पद को मान्यता प्रदान की है जिसमे उसको सरकार के प्रधान मन्‍्त्री 
(साए5६ 7.0:व 06 एढ ए7६85प7४) तथा साथ ही साथ अ्रधान-मन्त्री दोनों पदों के 
लिए १०,००० पौं० वाधिक वेतन स्वीकार किया गया है ।/* किन्तु इस विधान 
(?7०घंभंणा) से भी प्रधान मन्‍्त्री को वास्तविक शक्ति नही मिलती । “इनसे ती 
केवल प्रधान मन्त्री की साविधानिक स्थिति भर को मान्यता मिलती है, किन्तु उस 
स्थिति को साविधानिक स्वरूप देना पश्रभी शेष है ।” प्रधान मन्‍्त्री के पास विधि- 
विहित वास्‍्तविक्र शक्ति बिल्कुल नहीं है। उसको समस्त शक्ति एवं अधिकार सावि- 
घानिक प्रभिस्मयों से ही प्राप्त हुए हैं भौर वे समस्त भ्रधिकार उन्हीं झभिसमयों से 
भर्यादित भी हैं । 


प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्त (वश6 (#०॑०९ णी 8 कांग्राह 'थागांआध )- 
मन्न्रिमण्डल का निर्माण मुख्यत- सम्राद्‌ द्वारा श्रधाव मन्‍्त्री की नियुक्ति पर निर्भर है। 
१८वी शताब्दी में प्रायः देखा जाता था कि मन्त्रिमण्डल में समन्वय का भ्रभाव था 
और उस समय क्राउन के मुख्य अथवा प्रधान मन्त्री के लिए यह नितान्त झ्रावश्यक 
था कि उसके ऊपर न केवल सम्राट्‌ की कृपा हो, बल्कि सर्वताधारण का समर्थन भी 
उद्चे प्राप्त हो | जार्ज तृतीय के आरम्भिक झासन-काल में एक वार पुनः प्रयत्त किया 
गया था कि सम्नाट्‌ की शवित फिर सम्राद को मिलनो चाहिए । ग्राश्यय यहू था कि 
कैवल ऐसे मन्त्ी चुने जायें जो सम्राद्‌ को स्वीकार्य हों । यह प्रयत्व विफल रहा, और 
१८३२ तक लोकसभा में बहुमत दल के मुखिया के रूप में प्रधान स्त्री को स्वीकार 
कर लिया गया । 
अब यह एक सुनिश्चित नियम-सा बन ग्रया है कि प्रधान मन्त्री या तो कोई 
कुलीन पुएष (एटा) होना चाहिए भ्षवा उसका लोकसभा का सदस्य होता आव- 
श्यक है। सर राबरद वालपोल (आः ०८ ४४9०८) के काल से लेकर श्रव तक 
5:33 
4, १.6 00एहआबग०8 6 छिाह्टॉड76, 9. 56. है 
2, चेक्से में चरायकल प्रधान मंत्री का भपिकारी देहाती निदास-रथान है | 


3. चौथी धारा में कहा गया दे* “उस ज्यवित वो जो प्रपन मंत्री हथा सरकार 
का प्रयप्त मंप्री दोगा, दस इजार पौ० वार्षिक वेतन दिलेया ["* 
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क्ैंमभी प्रधान मस्त्री यातोलॉई सभा या छोक-सभा के सदस्य भव्य रहे हैं । 
१६०२ में लॉ सेलिसबरी (00० 84507) के त्याग पत्र के बाद कोई भी 
कुलीन पुरुष (7८८४) प्रधान मन्‍्द्री नहीं बना है। १६२३ में यह समस्या सामने भाई 
कि क्या किसी कुलीन पुरुष को प्रधान मन्त्री बमाया जाए। बोनर लॉ (80727 ].2ण७) 
के त्याग-पत्र से सम्राद्‌ के समक्ष केवल दो विकल्प रह गये--या तो लॉह्ड करन था 
मि० स्टेनले बाल्डविम को प्रधान-मन्त्री बनाया जाए। इससे पूर्व भी यह भनुभव 
किया जा घुका था कि प्रधान-मन्त्री केवल लोकसभा में से लिया जाना चाहिए जहाँ 
सरकारें या तो बनती हैं भ्रयवा भ्रपदस्थ की जाती हैं। यह भी माना जाता था कि 
लोक-सभा की यह मान्यता उचित ही थी कि “उसका मुस्य प्रतिनिधि उसके प्रमाव 
में रहना चाहिए भौर वह स्वयं सोक-समा के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए ।”” इसमे 
सन्देह नहीं कि कर्जन ((प्राट07) कुलीन पुरुष था। किन्तु केवल यही विचारणीय 
विषय न था। उसके व्यक्तित्व के कारण भी निर्णय उसके विरुद्ध हुमा । इन दोनों 
तथ्यों के फल-स्वरूप स्टेनले बाल्डविन प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त हुप्ना, यधपि उसकी मल्ि- 
मण्डल के भन्त्रित्व का केवल भाठ महीने का भनुभव था जो उसने बोनर लॉ के प्रधान 
मन्त्रित्व में उपाजित किया था। 


प्रधान सन्‍्त्री के फर्तव्य (एालां०घ5 ० धाढ छा शधागंडथ) “जैसा 
कि पहले भी कहा जा चुका है, प्रधान मन्त्री, संविधान मे भत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान 
रखता है । उसी के हाथ में शासन की समस्त सत्ता रहती है। उसके दुःसह कर्तव्य रह 
झोर उसका भ्धिकार-क्षेत्र भ्रसीम है जिसका वर्णन स्लैंडस्टन (0!908070) ने इस 
प्रकार किया है, “प्रिटिश शासन का मुखिया किसी भी प्रर्थ में प्रण्ड वजीर टिक 
शंशांश) नहीं है । मन्त्रिमण्डल के झन्‍्य साथियों के ऊपर उसे कोई गा भधिकार 
प्राप्त नहीं हैं । बहुत ही कम झवसरों पर जबकि मन्त्रिमण्डल प्रपना ्ं सदस्यों 
“की मतगणना के भ्राधार पर करता है, तो प्रधान मन्‍्त्री का वोट प्न्‍्य सा क्री 
तरह एक वोट का मूल्य रखता है। किन्तु मन्त्रिमण्डल के भप्रन्य साथियों की नियत 
भ्रथवा वियुक्ति (0/577554) सम्राट्‌ प्रधान मन्‍्त्री की सन्‍्त्रणा पर करता है। ऐ छ 
पूर्ण सुपोजित शासन में, जैसा कि १८४१-४६ तक रॉबर्ट पील का था, कोई भी हक 
पूर्ण कार्य सम्पन्न नही होता, न किसी विभाग में कोई नया काम प्रारम्भ ही का 
जाता है जब तक कि तत्मम्बन्धी पूर्व जानकारी प्रधान मन्‍्त्री को न हो, और कोई के 
महत्त्वपूर्ण बात सन्त्रिमण्डल में निर्णयायं प्रस्तुत किए जाने से पूर्व प्रधान मल्त्री ही 
सामने भ्रवश्य लाई जाती है । यह सम्राट्‌ के समक्ष मन्न्रिमण्डल की समस्त कोल 
कौ रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, और उसे समा से बार-वार भेंट करनी पड़ती है। ! 
ग्लैंडस्टन ने जो कुछ कहा है, उसम्रे सचाई का बहुत बड़ा ग्रश है। किन्तु निकट पा 
काल में प्रधान मन्‍्त्री के अधिकार-क्षेत्र मे भर भी वृद्धि हुई है। मताधिकार में ६ 6 
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मन्त्रिमण्डल को कार्य-प्रणाली है । 


के प्रतिरिकत ग्लैंडस्टन (08058076) तथा डिजरेली (08०7) ने जो महिमा 
प्रधान मन्त्री पद को दी, उस सब के फलस्वरूप श्रधान मन्त्री के पद का गौरव, संयुक्त 
राज्य श्रमेरिका के भध्यक्ष के समकक्ष ही हो गया है । ग्राजजल कोई-कोई तो उसे 

* झधिनायक की उपमा देने लगे है। ग्रीव्ज (0०8४85) के अनुसार, "उसकी झ्ौप- 
चारिक शक्तियाँ तो निश्चय ही एक श्रनियंत्रित शासक की-सी दिखाई देती हैं ।” यह 
अतिशयोक्ति हो सकती है, किन्तु इसमे सन्देह नहीं कि उसकी शक्तियाँ तथा सामर्थ्य 
विशाल है। 


प्रधान मत्म्री श्वासन का निर्माण करता है । सम्नाद ने जहाँ प्रधान मन्त्री का 
चुनाव किया कि उसका शाौसन-निर्माण के सम्बन्ध में मुख्य काये समाप्त हो जाता 
है, क्योंकि मन्त्रियों की सूची तैयार करना झौर उसे सम्राद की स्वीकृति के लिए 
प्रस्तुत करना--यह काम प्रधान मन्त्री का है। प्राविधिक दृध्टि से मन्त्रियों की नियुक्ति 
अश्रन्तिम रूप से सम्राद के हाथों में रहती है क्योंकि वही उन्हें नियुक्त करता है । 
किन्तु ध्यवहारतः प्रधान मन्त्री ही निर्णय करता है भ्ौर सम्राट्‌ की स्वीकृति एक औप- 
चारिकता मात्र है। सम्राज्ी विकटोरिया ने भी राजनीतिक कारणों के आधार पर 
कभी किसी मन्‍्त्री की नियूक्ति पर भ्ापत्ति नही की । 


शासन के निर्माण में प्रधान मनन्‍्त्री को दोनों सदनों के अपने दल के मुख्य 
नेताओो के विचारों तथा स्वत्वों को ध्यान में रखना पड़ता है। किन्तु जैसा कि मि० 
एमरी (//. ॥गाध्य9) ने कहा है, “जहां एक बार संसद्‌ ने प्रधान मन्त्री द्वारा चुने हुए 
शासन के भन्त्रियों को तथा उनके प्रधोव विभागों को स्वीकार कर लिया फिर प्रधान 
मल्यी पूर्ण स्वेच्छया शासन का निर्माण कर सकता है--भपनी व्यक्तिगत इच्छा से भी 
जो वह ठीक समझे, कर सकता है।”” यह प्रघान मन्‍्दी ही निर्णय करता है कि मन्त्रि- 
भण्डल में कितने मन्‍त्री हों भौर उसमे कौन-कौन मन्त्री लिये जायें । वास्तव में, शासन 
के निर्माण में प्रधान-मन्त्री को पूरी छूट रहती है--“इस सम्बन्ध में न तो संसद, न 
दलीय कार्यपालिका (?9779 ४5८०ए४४८) ने ही उसके ऊपर कभी कोई दबाव डाला 
है ।” वह अपने दल से बाहर का व्यक्ति भी मन्त्रिमण्डल में ले सकता है, यहाँ तक कि 
संसद्‌ से बाहर का व्यक्ति भी ले सकता है यदि उसके विचार से उसे कोई ऐसा व्यवित 
मिल जाए जो किसी विशिष्ट काम के लिये विशेष योग्य हो । उदाहरणस्वरूप १६०३ 
में घाल्फर (82॥007) ने उपनिवेज्य मन्ब्री पद लॉर्ड मिलनर (7.०4 था) को 
उस समय दे दिया जबकि वह्‌ दक्षिणी झ्रफ़ीका में उच्चायुक्त (प्लांहां। ए0गाएं5- 
भंणाध) था, भौर जबकि उसे बिलकुल संसदीय झनुभव नही था। मेंबडानल्ड (»8०- 
70720) ने सन्‌ १६२४ में किसो भी दल से भ्रसम्बद, भारत के अवकाप्च-्प्राप्त 
वायसराय साई बेम्सफोर्ड ([.णव (#लंग्राईटा०) को नौसेंनिक मन्‍्मी का पद दे दिया । 
इस सम्बन्ध में सबसे पश्रधिक उल्लेख्य उदाहरण वह है, जबकि १६२४ में वाल्डबिन 
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73 इश्लैण्ड को शासन-प्रणाली 


(89097) ने चचिन को तित्तमन्त्री (ट0गा०थात | 6 8४८॥०4१७) नियुक्त 
कर दिया । हैरल्ड विल्सन (प्रधा०० 0७507) ने पैड्रिक गार्डन वाकर (शवांट 
60:0०7 ए०:७) को विदेश विभाग के सचिव जैसे ऊँचे पद पर नियुक्त किया 
यद्यपि वह श्राम चुनाव में हार गया था । 


(१) विभागों के वितरण के सम्बन्ध में भी प्रधान मन्त्री अपनी इच्छा से 
कार्य करता है। यद्यपि यदि कोई प्रनुभवी राजनीतिज्न न चाहे तो किसी विभाग को 
प्रस्वीकृत भी कर सकते है, बशर्ते कि उस दल मे उमको इतना समर्थन एवं समादर 
प्राप्त हो कि शासन उनकी सेवाओ्रों के बिता चल ही न सके, - भ्रौर दल ऐसा पनुभव 
करने लगे कि ऐसे व्यक्ित की सेवाग्रो से वंचित हीना भ्रबुद्धिमत्तापूर्ण होया। किन्तु प्रधान 
मन्‍्त्री विभागों के वितरण के विपय में जो अ्रन्तिम निर्णय करता है, उसे सामान्यतः 
कभी ग्रस्वीकृत नही किया जाता, क्योकि किसी पद की अस्वीक्ृति का अर्थ हो सकता 
है न केवल उस ससद्‌-काल के लिए पद-हीनता, बल्कि सदैव के लिये पद से वंचित 
रहना । सर राषवट्ट हारने (876 ॥09०६ 807) व्यापार मन्त्रालय तथा वित्त 
मन्त्रालय के प्रधान के रूप मे ग्रत्यन्त सफलता के साथ कार्य कर चुका था किन्तु (६२४ 
मे उसने बाल्डविन द्वारा दिए गए श्रम मम्त्रॉलय का प्रधान बनना प्रस्वीकार कर 
दिया भ्लौर फिर भविष्य मे कभी किसी पद के लिए उसके नाम पर विचार ही गहीं 
किया गया । पर कभी-कभी जोरदार और भाग्यवान राजनीतिक व्यवित इस नियम 
के अपवाद सिद्ध हो जाते हैं । 


(२) यदि शासन-यस्त्र को सुचारु रूप से चलाना है तो प्रधानी मस्त्री का 
यह अ्रसंदिग्ध भ्रधिकार है कि वह? मन्त्रिमण्डल के मन्त्रियों की नियुक्ति करे, उनके 
विभागों में परिवर्तन करे तथा यदि कभी आवश्यक हो जाएं तो उन्हें प्रपदस्थ भी 
करे । अपने पक्षपातहीन विवेक के अनुसार वह जिस व्यवित को जिस पद पर नियुर्ती 
करना चाहे कर सकता है । यदाकदा उसको यह भी देखते रहता चाहिए कि अर्लेक 
मल्त्री की देख-रेख में सब विभाग ठीक कार्य कर रहे है या नही, भौर उस्ते 80% 
देखते रहना चाहिए कि प्रत्येक विभाग का का अच्छे ढंग से चल रहा है भ्रथवा नहें । 
एक टीम के कप्तान होने के नाते, साथ ही समस्त प्रशासन का मुखिया होने के नाते, 
वह प्रपने साथियों मे से किसी से भी किसी समय त्याग पत्र माँग सकता है यर्दि उसके 
विचार प्रथवा न्याय-बुद्धि के अनुसार उस मन्‍्त्री के मन्सप्रिमण्डल में रहने से समस्त 
मन्त्रिमण्डल की कार्य-क्षमता, योग्यता, ईमानदारी अ्रथवा समस्त शासन की नीति पर 
कुप्रभाव पड़ने की श्राश्चंका है। 


अ्धान मन्‍्नरी सम्राद को भी मन्‍्त्रणा दे सकता है कि वह किसो मन्त्री ४28 
नियुक्त कर दे । विधि के अनुमार कोई मन्त्री अपने पद पर सम्राद के प्रसाद“ 
ही बना रह सकता है, और इसीलिए सम्राद्‌ जब चाहे उसे वियुक्त (छ5फा59) भी 
कर सकता है। भ्रव यह सुनिश्चित प्रया-सी वन गई है कि सआदू मस्त्री के वियुर्वित 


है इग्लेण्ड की घासन-प्रणातो 


४०६) भी समिति के प्रधान का ही भ्रधिकार होता है । इससे भी प्रधान का झ्धि- 
कार बढ़ णाता है, यद्यपि इंग्लैण्ड मे, केविमेट, कोई निर्णय मत के द्वारा नही करता ।* 
चन्द कमरे में मन्द्रियों मे झापसी मतभेद हो सकते हैं किन्तु भ्न्त में सभी को एक- 
मत होना पड़ेगा भौर केवल इसी प्रकार समस्त दल की परस्पर-आधीनता सुरक्षित 
रखी जा सकती है। तथ्य यह है कि परस्पर-असहमति अभ्यवा विरोध की सम्मावना 
बहुत ही कम है । यदि दो मन्त्रियों में भववा दो विभागों में मतभेद हो जाए, तो 
वह प्पनी बतचीत द्वारा भ्रथवा प्रधान-मन्त्री की मध्यस्थता द्वारा तय हो सकता है। 
यदि मन्त्रिमण्डल के विचार-विमर्श में मतभेद उत्पन्न हो जाये, तो मन्सप्रिमण्डल का 
प्रधान होने के नाते प्रधान मन्त्री की स्थिति श्रत्यन्त सुदृढ़ होती है, भौर भपनी उच्च 
स्थिति के कारण वह कुछ न कुछ निर्णय करा ही देता है । इसके झतिरिवत प्रधान 
मन्त्री श्रपने दल का नेता होता है भौर उसके १० या उससे भी भ्रधिक साथी उसके 
प्रति वैयवितक एव दलगत निष्ठा रखते हैं। उसका कार्यावलि (88०708) पर 
मियन्त्रण होता है । मन्त्रिमण्डल के सदस्य, वाद-विवाद के लिए जो भी विषय विची- 
शर्थ प्रस्तुत करें, उन्हें प्रधान मन्‍्त्री चाहे तो माने, चाहे न माने। व्यवहारतः प्रत्येक 
मन्‍्त्री किसी मुख्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने से पूर्व प्रधान मन्‍्त्री की राय भवश्य लेता 
है भौर उसकी सहायता याचना करता है। बाहफर (0007) का कार्य मस्तिः 
मण्डल के प्रधान के रूप में सर्वोत्तम माना गया है । 


(५) मम्स्रिमण्डल के पथ-प्रदर्शक के रूप में प्रधान मन्ची सभी मन्थियों एवं 
मन्भ्ालयों की नीतियो का मुख्य रूप से समन्वयक होता है । उसी का यह परम पुनीत 
कत्तंव्य दे कि वह समस्त शासन के कार्य की देखभाल करता रहे भौर धासन 
विविध क्रिया-फलाप एक-दूसरे से सम्बद्ध रहे । वास्तव में वही समस्त शासने ह्पी 
व्यापार का मुख्य प्रबन्धक है। प्रादश्श प्रधान मन्‍्त्री के रूप में सर राबदे पील (87 
]९०४७८४४ 7८८४) की सब जगह प्रशंसा होती है । 


आजकल प्रधान मन्त्री के विविध कर्तव्यों को ठीक-ठीक समभ लेना उतनी 
आसान नहीं है। राज्य का प्रभाव इतना व्यापक हो गया है झौर इसके कार्य-कलाप 
नतने जटिन हो गए हैं कि यदि कोई प्रधान मन्‍्त्री सभी विभागों के सभी कार्यों की 
स्वयं देखने का प्रयत्न करे तो इसका फल उसके स्वयं के लिए तथा देदा के लिए समार्ते 
हानिकारक होगा । प्रघान मन्त्री को कठिन कक्तंब्यों के पालन में अपने उन साथियों 
की सहायता मिलती रहती है जो प्रन्तरंग मन्त्रिमण्डल (]एगढा 28णंएथ) कहताएँ 
हैं। अन्तरंग मन्त्रिमण्डल (हा ८४७८0 ही प्रायः सभी मुख्य एवं महत्व 
निर्णय करता है। मस्त्रिमण्डल की विभिन्‍न समितियाँ ही समन्वय का कार्ये पूर्ण करती 


!, सन्‌ शरू5३ में डिल्लन (/9॥07) को गिरफ्तार करने का निर्णय मि० ग्लैडरटन के 
निर्धायक मत के द्वारा किया गया था| 

2, मत गिनने की प्रथा एवं बहुमत के अनुसार निर्णय करने की प्रथा सन्‌ १८८० तक नही 
थी । द्वाइड पाक से दूयूक शोक वेलिंगटन की अस्तर-मूर्ति इथने का पश्न (८८३ में दाय उठाने 
गिनने से हुआ था । कितु बोट लेने की प्रथा उस समय प्रायः नहीं थी । 


ने 
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परिस्थितियाँ बया हो सकती है, इसकी कल्पना करना कठिन है। पिछले १०० वर्षो 
में सम्राद ने ऐसए नड्ठी किया है। 


(८) जनसाधारण के महत्त्व की वात्तों को क्राउन तक पहुँचाने का माध्यम 
(एकभ्ागर ती 0०णगाप्रांट्आंणा). प्रधान मन्‍त्री ही होता है. यद्यपि ऐसे भी कई 
उदाहरण मिलते है जबकि “अ्रधान मन्त्री की उपेक्षा करके” कई मन्त्रियों ने भो 
ऋाउत से सीधा सम्पर्क स्थापित कर लिया | कहने का तात्पप॑ यह है कि मन्त्रिमण्डल 
के निर्णयों को मन्त्रिमण्डल सचिवालय लिपिबद्ध करता है और वही उसकी नकल 
सम्राद्‌ को भेजता है। इसके अतिरिक्त सम्राद्‌ को, मस्त्रिमण्डल के वार्तालाप एवं 
निर्णयों को कोई सूचना नही होती, सिवाय उन बातों के जिन्हें प्रधान मग्त्री स्वेच्छया 
संम्राद्‌ को बतावे । एक बार जहाँ प्रधान मन्त्री ने सम्राद्‌ को इस सम्बन्ध में सूचना 
दे दी, फिर “किसी भ्रन्य मन्‍्त्री द्वारा इसके दुहराये जाने को प्रावश्यकता नहीं है।' 
वह सम्राद्‌ का मुख्य सलाहकार होता है और आपातकाल में वह सर्वश्रथम प्रधान मत्त्री 
की ही सलाह माँगेगा । प्रधान मन्त्री सम्राद्‌ को सलाह देता है कि सम्राद्‌ किन-कित 
सरकारी कार्यों में भाग ले जैसे किसी विदेश में यात्रा; साआाज्य के किसी भाग की 
यात्रा अथवा राष्ट्रमण्डल के किसी देश की यात्रा । मि० स्टैनले बाल्डविन (हा. 
इशा69 82097) इसे भ्रपना अधिकार तथा कर्तव्य समभते थे जिसके ग्राधार 
पर उन्होने सम्राट्‌ एडवर्ड अष्टम को उनके श्रीमती सिम्पसन के साथ होने वाले विवाह 
के सम्बन्ध मे सलाह दी। प्रधात मन्‍्त्री वाल्डविन ने मन्ध्रिमण्डल से उस समय सलाह 
मांगी जबकि उनके और सम्राद्‌ के बीच इतना मतभेद उत्पत्त हो चुका था जिसकी 
दूर किया जाना असम्भव था । उस समय प्रधान मन्त्री, “सर्देव की भाँति सम्राद्‌ प्रौर 
मन्त्रिमण्डल के बीच कड़ी का काम करने लगा और इस प्रकार एक के निर्णय तथा 
बिचार दूसरे तक पहुँचाने लगा । 


(६) प्रधान मन्त्री के वास संरक्षण एवं कृपा (70728) के प्रपार स्रोत 
है । उपाधियाँ सम्राट की श्रोर से ही दी जातो है, किन्तु कोई भी उपाधि सम्राद्‌ उस 
समय तक नही दे सकता जब तक कि प्रधान मन्‍्त्री उसके लिए सिफारिश ने करे। 
यदि कभी सम्राद चाहे क्रि उसके किसी कुटम्वी को महान्‌ उपाधि (008) दी 
जाए, अथवा पीयर (7८८०) बनाया जाएं, वो भी वह सिफारिश पग्रधात मन्‍्त्री 
ही सूची में आयेगी । किन्तु इस सम्बन्ध मे कुछ ऐसे भी भपवाद है जेसे झाडडर झा 
सेट माइकेल एण्ड सेंट जाज (0706 ० 5. 'धालाइल् था0 5. 0००2०)+ झधवां 
नौसेना, स्थल सेना एवं वायु सेना सम्बन्धी उपाधियाँ, जिनमे राम्बन्धित मनन्‍्त्री सआद 
को उच्त विषय में सीधी सलाह देते हैं । 


, पद : व86 परवरलछाए शत एकटपटल ली कर0वंलाए 66एथागएशा: 
9. 592. 
2, 05764४५९5 ४ प्रशठ फतवा एगाषा।एा०0, 9. 0. 
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सभी बड़े पदों पर नियुक्तियाँ जैसे विशप, राजदूत, न्यायाधीश, विभागीय 
प्रमुखयण, उपनिवेश्ञों के गवर्नर, उन स्थायी झायोगों (0०7शणआं$भं०7५) श्ौर बोर्डों 
के मुख्य अधिकारी जिनके हारा सार्वजनिक सेवाओं का नियत्रण होता है, प्रधान मंत्री 
ही करता है । स्वभावतः जब ये नियुवितियाँ की जाती है तो वह विभागीय अध्यक्षों 
की भी राय लेता है किन्तु अ्रन्तिम निर्णय प्रधान मन्त्री ही करता हैं। पुन. यद्यपि 
विभागीय प्रमुख श्रपने-अपने विभागीय मन्त्रियों के लिए उत्तरदायी है किन्तु समस्त 
सिविल सबिस के ऊपर वित्त मन्त्रालय का नियन्त्रण होता है भ्रौर वित्त मन्वालय के 
ऊपर प्रधान मन्त्री का प्रथम लाड्ड होने के नाते नियन्त्रण रहता है । 


(१०) प्रधान मन्त्री यदा-कदा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में श्रौर सभाझ्मो मे भाग 
सैने जा सकता है। लार्ड वीकन्सफील्ड ([.0० छ८३८००॥आ८४) ने वलिन की सभा 
में भाग लिया; लायड जा (7097 66०78०८) ने पैरित्त की शास्ति परिषद्‌ 
(2९8०७ (0०गदधिल्व०७ 2६ 045) में भाग लिया, झौर नेविल चेम्वरलेन []४८७॥९ 
सिथाऐशोश्ा) ने जमनी में कई सम्मेलनों में भाग लिया जिनके फलस्वरूप म्यूनिच 
सममोता (](एप०॥ 88०८्०था) हुआ । चचिल इस सम्बन्ध में द्वितीय महायुद्ध- 
काल में बहुत आगे बढ़ गया । इस काल में उसने ६ वार अध्यक्ष रूजवेल्ट (छाह्ओे- 
तथा 7१00४८ए८६) से भेंट की ग्रौर दो बार स्टालिन (5/2॥) से मेंट की। 
रैम्जे मेवडानल्ड (२७759 )(४८०००७००) ते स्वयं १६२६ में मि० डाज (शथा- 
7049६४) से ऑग्ल-अमेरिकी सम्बन्धों पर बात-चीत की । वह भ्रमेरिका भी गया, 
प्रौर वहाँ जाकर उसने श्रध्यक्ष हुवर (77600 प्र००४थ) से वस्त्रास्त्र-सचय में कमी 
करने के सम्बन्ध में बातचीत की । 


(११) राष्ट्रमंडलीय देशों के साथ भी मंत्रिमंडल की श्रोर से प्रघानमन्त्री 
ही व्यवहार करता है। इसका श्रेष्ठ उदाहरण उस समय उपलब्ध हुप्ना जब एडवर्ड 
प्रप्टम (तछवआ० शत) के राज्य-त्याय के समय राष्ट्रमंडलीय देशों से सलाह 
माँगी गई कि किस प्रकार राज्य-त्याग का मामला निपटाया जाए । 


(१२) कमी-कभी प्रधान मन्‍्त्री मन्त्रिमण्डल से कोई राय लिये बिना भी कार्य 
करता है। लायड जाजें ने भपनी ही इच्छा से इम्पीरियल वार कास्फ्रेन्स का झधि- 
बैशन किया था श्र मन्त्रिमण्डल से प्राधिकार प्राप्त किए बिना ही संसद्‌ में उसकी 
घोपणा कर दी थी । स्देनले वाल्डविन ने मन्त्रिमंडल से राय लिये बिना ही संरक्षण 
की प्रश्व उठाया था। द्वितीय युद्ध के समय विस्टन चचिल ने मन्सत्रिमण्डल से सलाह 


किए बिना ही सोवियत संघ को समस्त सहायता देने फा पस्ताव उपस्थित किया 
या। 


प्रधान मन्त्री को स्थिति (उठ एप्पल एंड 20ञआंध०0)-प्रपान 
मनी को शक्तियाँ वास्तव में भति विशाल हैं। किन्तु उसके झन्य साथियों में उसकोे&«७. 
क्या स्पिति है ? लाई माल ([.06 2व०7०9) ते उसे समकक्षों में प्रथम ("५ 
गयल #4705) कहा । उसने कहा, “मद्यपि मन्ध्रिमष्डल के सभी सदस्यों बा ५ 


कि 
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दर्जा है, समान श्रधिकार से प्रत्येक सदस्य बोलता है, और जब कभी संयोगवश्ञ मत- 
विभाजन का समय झाता है तो हर एक का एक ही वोट माना जाता है, फिर भी 
सम्बिमण्डल का प्रधान समकक्षों मे प्रथम अवश्य रहता है, झौर जब तक वह प्रधाव 

मन्‍्त्री बना रहता है, उसकी स्थिति अत्यधिक प्रधिकारपूर्ण बनी रहती है ।” भ्राजकल 
ऐसी कोई उपाधि कही अधिक संकोचशील मानी जाएगी । रैम्जें म्योर (९४59) 
शण ) प्रधान-मंत्री के सम्बन्ध में इस प्रकार के वर्णन को मू्तापूर्ण बताता है, यदि वह 
चर्णन एक ऐसे प्रधिकारपूर्ण व्यवित के बारे में है जो अपने साथियों की नियुत्रित एवं 
पदच्युति के लिए समर्थ है। वह वास्तव में, चाहे वैधिक रूप से न सही, राष्ट्र का का्य- 
कारी प्रधान है जिसके हाथो में इतनी प्रपार शक्षित है जितनी कि संसार के किसी भी 
साविधानिक शासक के हाथों मे नही है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य भमेरिका के प्रधान 
के हाथों मे भी नहीं है ।! एक प्रन्य लेखक कहता है कि ब्रिटिश प्रधान मन्त्री को 
अद्वितीय स्थिति का वर्णन सर विलियम वेरम हारकोर्ट (झा शा॥क्षा शैध०ा 
प्रक्म००४४) मे. निम्न लेटिन वाक्यांश में अधिक भ्रच्छे ढंग से किया है, “क्षत्रों के 
बीच चद्धमा” (प्रांधा 8098 [७8 ग्रंण८७) । यद्यपि यह लेटिन वाक्‍्याश भी 
प्रघान मन्‍्त्री की भन्‍्य मन्त्रियों के साथ सही-सही स्थिति का मूल्यांकन उचित ढंग से 
नही कर पाता ।* जैनिग्ज (7०॥7785) कहता है कि प्रघान-मन्‍्त्री केवल “समकक्षों 
में प्रथम मात्र ही नहीं है। वह नक्षत्रों के बीच चन्द्रमा मात्र भी नहीं है। वह तो 
चास्तव मे सूर्य है, जिसके चारों भोर उपग्रह चक्‍्कर लगाते रहते हैं ।”? 


प्रधाम मन्‍्त्री के सम्बन्ध में यह उक्ति कि वह “समकक्षों के बीच प्रधम” है, 
उसकी तथा मम््रिमण्डल के प्रन्य सदस्यों की स्थिति के झंतर को उचित रीति से 
व्यक्त नही करती ! इस सम्बन्ध में चचिल का कहना सही है कि! “नम्बर एक तथा 
नम्बर दो, सीम और चार की स्थिति का कीई मुकाबला ही नही है। नम्बर एफ को 
छोड़कर प्न्य व्यक्तियों के कर्तव्य तथा समस्याएँ बिल्कुल भिन्‍न तथा प्रधिक किंग 
हैं । वास्तव मे प्रधान मन्ध्री की श्वक्ति बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व पर निर्भर है, फिए 
भी सामान्य वृद्धि की सीमाप्रो के भीतर रहते हुए वह ऐसी निदेशक शक्ति का प्रयोग 
करता है, जिस पर भ्रन्य राज्यों के राजनीतिक नेताओं को ईर्ष्या हो सकती है ।" 


प्रधान मन्त्री की वास्तविक शक्ति का कारण यह है कि बह 8200 
चुना हुमा व्यवित है । सन्‌ १८६७ के सुधार प्रधिनियम से लेकर प्राज तक जि 
भी झाम चुनाव हुए हैं वे सब दल के नेता के व्यक्तित्व के आधार पर बड़े गए है! * 
कि किसी सिद्धान्त के झ्राथार पर । वास्तव में भ्राजकल जो भाम चुनाव लड्टा जाता 


], छ०एछ फिलाबां। 5 50४67092८0, 09. था, 9. 83, 

2, ित्यला एठालंड्० 00शटाए॥९95, 09. था, 9. 90. 
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4, छज़प्रगा टब्रतंक, तर 0766 णी धर एसाग्रल वींधांध।४, 72. 334 
5. 09छां7८४ 50रवचाग्व्पा, 6क- था. 9. 83,_ 


50 इग्लेण्ड की शासन-प्रणाली 


तथा शासन मे प्रधान मनन्‍्त्री को अपने साथियों पर छा जाने का भ्रवसर मिलता है। 
इसके अतिरिक्त वह अन्य सन्त्रियों को नियुक्त भी करता है और अपने पदों से 
विय्ुक्त भी करता है। वह मन्त्रियों का मनमाने ढंग से हेर-फेर कर सकता है। यह 
उसी के निर्णय पर निर्भर है कि ससद्‌ का विलयन (70550प07) होगा या नही, 
श्रौर होगा तो कब । विभागों के आपसी मतम्रेदों में वह मध्यस्थता करवा है, और 
यदि ये मतभेद मन्त्रिमण्डल तक पहुँच जाएँ, तो भी उसी की बात मानी जाती है। 
इसलिए, यदि कोई मन्‍्त्री प्रधान मन्त्री को प्रभ्नसन्‍्त कर दे भ्रथवा उसके अधिकार को 
चुनौती दे बैठे तो इससे उस मन्त्री की समस्त राजनीतिक आकाक्षाएँ सदंव के लिए 
नष्ट हो सकती हैं। हाँ, यदि प्रधान मन्त्री ने अपने कर्तव्य का इतने भद्दे ढंग से 
निवंहन किया हो कि सब की राय में वह प्रधान मन्‍्त्री पद के लिए अ्रयोग्य दिखाई 
देने लगे, तो सम्भव है कि वह मन्त्री अपने स्थान पर बना रहे । 
किन्तु प्रधान मंत्री की स्थिति श्रपने दल के साथ रहदी है । इसमें सन्देह नहीं 
कि काफी हद तक दल को उसकी व्यवितगत प्रतिप्ठा से सफलता मिलती है। वहीं 
दल की एकता के लिए उत्तरदायी है । किन्तु दल से वियुक्त वह कुछ भी नहीं है। 
वह निर्वाचकगण के सम्मुख व्यक्तिगत रूप से नही जाता, बल्कि किसी दल विश्लैष के 
नेता के रूप में जाता है । वह जो कुछ भी है, भौर जो कुछ वह झपने झ्रापकों मानता 
है वह सब दल का बनाया हुआ है। जब तक उस से उसका सम्बन्ध बना रहता 
है, “तब तक वह किसी हद तक नीति निर्धारित करने के योग्य बना रहें सकता है । 
जहाँ एक बार दल से अलग हुप्रा,तो उसकी दशा रेैम्जे मेकडानल्ड (8590 
(2४४०००॥०१४) की-सी हो जाती है। एस्क्विम (25वर्णा॥) श्ौर लायड जाजे 
(7.096 06०8०) के जीवन-वृत्त से भी ऐसा ही प्राभास मिलता है। सर राबट 
पील (आ7 १०७९८॥ ए८८) का सम्बन्ध झपने दल से १८४४ में छूट गया झौर इससे 
उसका भविष्य भ्रन्धकारमय हो गया। ग्लैंडस्टन (6/80907०) १८७२ में पुनः 
प्रधान भन्‍त्री वना क्योकि उसका दल से सम्बन्ध घेराबर बना रहा । 
ब्रिटिश प्रघान मन्त्र तथा भ्मरोको राष्ट्रपति की तुलना ((०गाएश्वाइणा 
जात 06 श्षेयालपंट्वा] ८४०९१०७)--इंग्लैंड के प्रघान मन्‍्त्री के पद की अमेरिकी 
राष्ट्रपति के पद के साथ भ्रक्सर तुलना की जाती है । यह ठुलना बहुत रोचक है, फिर 
भी यह कहना गलत होगा कि झ्राघुनिक प्रधान मन्त्री की स्थिति प्मेरिकी राष्ट्रपति 
के समान हो गई है यद्यवि प्रधान मन्त्री के रूप मे चचिल की शक्तियाँ वहुत ठ्यापक 
थीं भौर इस बात को चचिल ने स्वयं स्वीकार किया था, फिर भी इट प्रमेरिकी 
राष्ट्रपति की वैयक्तिक शवितयों झौर प्राधिकार के निकट नही पहुंच सका था। सैहिंत 
चचिल की इस असाधारण शवित का कारण यह था कि उसे संयुक्त मस्व्रिमण्डल, 
संगुबत संसद्‌ भौर संगत जनता का पूरा समय॑न प्राप्त धा। वह सन्विमण्डल के 
बिना रूजवेल्ट को तरह कार्य नही कर सकता था। 
ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री भौर भमेरिकी राष्ट्रपति फी स्थिति में मुख्य प्रस्तर मई 
है कि प्रधान म्त्री को झपनी किसो नीति के खिए मन्त्रिमण्डल का झौर मन्त्रिमस्डल 


को लोक गप्त करता होता 4 | प्रमे१३) पष्टपत्ति ३ भाँति प्रधान 
म्न्त्री मन्त्रिमण्ड् की स्वामी गही होता । पष्ट्पति क. मेन्विमण्डल ज्स्ले पैचाहकरो 
के जियष्ड्स होता है। ३ चोग उसके अति पत्तदाफी होते & ओर ज्त्को 
हैं। 


होता है जिसमें क्ेन्टीय कं बहुत कम डियत्रण रहता है । अमर मे दल 
पेंगठन के पेस्तविक् आशा मे रहता है । इसके विपरीत गन मन्‍्यी एक 
भनुशात्तित देख का नेक होता & प्र झकज- मे नेमणी के क्तत्क 
भाषार- पर हैं । 

यह हे कवि में विध भोर कायंकार ग्ेंज्ले पेमन्क्य 
हीवा तब पष्टपति $ लिए पह सह पैम्मव नही. होका को के प्रपने का 
से फल सैडिन फ़िर |] 4 जे हि. इसे | मे प्र से ब्र्हा 
गा दा पष्ट्कति माया करता है केक्स अपने इस प्प् केक 
है भलुत्‌ प्रकार काभी फयकारी सफ़र हो। ३, अपना खाए परत: 
करना चाहिए प्रन्ययाः है देश क- विश्वासप्ाक पही रेड ० पार्क) + इग्प्रैपड के. 
अयान भो भौर प्रमेरि; 2 ते पैलेना 9) है । 
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एएब्गज़ाण & 065 : कांड &ठटकाशा 0९ 98 (95)) साथी, 
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(॥39. ५. 
7.0%2॥, 8. 7.. ; 206 दमकल की खझगाव (१99, ५४०, # 


(४० वा & वा. 
कैश, &06 ४ 2/6 #ताओं झगांधरव।/ 6)5/28, 99. 235-63. 
]श०णव507, प्रलफरशव ; (णशक्राशां द्वावें #वंवा/27, 0895 7-५५ 


(पा, हे. 2 सगए कताबाद # 0007 ((938), टाभ्क, व, 

088, 5. ४ खाझओ 60/शक्राशां दबे 20० (996), ५020$ 
प्रा 8०४ पा. 

088, ए. भात शाग्राच, घ्‌ : #ण्वैका करंदव 0गशाक्राशाड (99), 0भ$ 
(५&७०. 


87790, प्र, ४ 7276 7५0 0काहमग्धाभड (949), एकधांक्ि वी 


गा ०6) 
फयं-विध्ि) 
एक, गपयाह ३ न का 
भासन के गे के कार्य 
पाश) हम यह र 
मेम्निमण्ड्क तो केक 


थ॒ समाप्त हो 
भरोर मनी के 
होते यों के अतिरिक्त, जो 
करी भी होड़ है तथा त 
सैकेटर): ग्पक्लः 5८ 
“हात हक । डक कोर 
४ ए०७, *व्पट 'ध), 
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भ्रम्य बहुत से भ्रधिकारीगण हैं जो साधारण सचिवालय-कार्य चलाते रहते है। प्रशाधव 
के ये समस्त उच्चतम और निम्नतम अराजनीतिक. कर्मचारी सिविल सर्विस (थीं 
8८7शं८०) का निर्माण करते हैं॥ उनका कार्यकाल स्थायी होता है भौर वे काम १९ 
डटे रहते है चाहे देश में कुछ भी राजनीतिक हेरफेर श्रा्ें । दलगत राजनीति से 
उनका कोई सम्बन्ध नहीं होता और यही सिविल सविस का महान्‌ ग्रुण है। प्रायः 
विभागीय अ्रध्यक्ष भ्रपने विभाग मे इतने दिनों तक काम करते रहते हैं कि उस 
विभाग की पूरी जानकारी उनको हो जाती है। झपनी सुदक्ष जानकारी एवं योग्यता 
के बल पर ही वे मन्त्री को सहायता देते हैं तथा विभाग का कार्य सुधार रूप प्ले 
तथा निश्चित दिशा में चलता है । 


विभागों के कार्म (ए0०/०75 ण॑ (० 70८7क॥्ष000)--विभागों के चार 
कार्य होते है । प्रथम तो विभाग को श्रपने प्रशासन के बारे में लोगो को जानकारी 
करानी होती है। उसका श्राशय यह है कि विभाग के भ्रधिकारियों का कर्त्त व्य है कि 
वे सम्बन्धित मन्त्री को अपने विभाग की पूरी जानकारी कराएं ताकि वह गे 
विभाग के क्रिया-कलापों का पालियामेट मे एवं भ्रन्यश्ष श्रनुमोदत कर सके । ग 
का दूसरा कार्य है नीति-निर्धारण करना । इस कार्य भे विभाग को झपने लम्बे झतुभव 
एव व्यावहारिक ज्ञान से सहायता मिलती है तथा विभागीय अध्यक्ष झभवा मल्त्ी 
उमका मार्ग-निर्देशन करता है। विभाग सारी व्यवस्था की भूमिका बनाता है, फिर 
मस्ध्रिमण्डल की नीति के झनुरूप उस व्यवस्था का विवरण तैयार करता है तथा इसे 
सम्बन्ध में जिन विभागों से सम्पर्क भाने की भराशा होती है उनसे सलाह ली जाती 
है । यदि मौजूदा नियमों के भ्रन्तगंत उस व्यवस्था का विवरण निभा ले जाना कठिन 
मालूम पड़े तो वह विधेयक की प्रस्थापना का रूप ले लेता है । 


अन्तिम बात है निर्धारित नीति की क्रियान्विति । जब नीति निर्धारित 
तथा स्वीकृत हो चुकती है तो विभाग के स्थायी श्रधिकारियों का कत का हो 
जाता है कि उस नीति पर झमल हो, चाहे वह नीति उन झधिकारियों द्वारा उपस्थित 
की हुई नीति से पूर्ण रूप से मेल न भी खाती हो | इंग्लैण्ड में प्रायः ऐसा कभी नहीं 
हुआ जबकि सिविल सविस के भ्रधिकारियो ने भपने विभाग के प्रध्यक्ष द्वारा निर्धारित 
नीति की क्रियान्विति में बाधा डाली हो। 


प्राजकल की अ्रधिकाँश संविधियाँ (8/4008) प्रारम्भ में केवल रूपरेसा 
मात्र (566० ैव्ट्रांअ800०7) होती हैं। संसद्‌ सामान्य दाब्दों में विधि तैयार 
करती है श्ौर सम्वन्धित विभाग को भ्रधिकार प्रदान करती है कि वह उर्त विधि के 
विह्तृत विनियम (9८क्षॉटव 7०8ण-४४०75) तैयार करे । यह भी हो सकता है ड्ि 
संसद्‌ सम्बन्धित विभाय को किसी विशिष्ट वात के सम्बन्ध में नियम बनाने भी 
भादेश दे । विभाग द्वारा पास किये गये इस प्रकार के विनियमों (एव्डणेभांग5) 
का वही महत्त्व है जो विधि (7.39) का । ये संविधि विषयक नियम (आए 
इतने हैं कि सन्‌ १८६० में पात्तियामेंट ने इन्हे वापिक जिल्‍्द के रूप में 'संविधि 


(००९ फ्रणा 
77 मन्‍्कातत (ः ४६७ ६ 
मन्‍्क्रत्क /,, रू 
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वैज्ञानिक एवं झौद्योगिक अनुसन्धान विभाग (786 96एगागाल्प 
इलंलगांएद ब0व ॥900न्‍तंक् ह८४०क्काएं) 
४. साम्राज्यीय एवं विदेश विभाग (गरापथांवा बात छणशंड्ा ऐएशशा- 
ग6मा) 
विदेश मनन्‍्त्रालय (॥56 &०छं87 0966) 
उपनिवेश मन्त्रालय (7१6 (००णं॥। 0#०8) 
राष्ट्र-मण्डल सम्बन्धी मन्‍्त्रालय (प॥6 (0णव०७ ०० रिशर्शीणाह३ 
0606) 
५. प्रतिरक्षा विभाग 
नौसेना विभाग (7॥6 20/ग309) 
युद्ध विभाग (प॥6 जय ांगांआ३) 
हवाई सेना-मन्त्रालय (॥6 67 शा ) 
उड्डयन मन्त्रालय (॥6 !५ए्रांडव रण #शंगरांणा ) 
प्रतिरक्षा मन्त्रालय (पर6 थग्रांइध॥ ० ए८विप्ट) 
यह विभागीय सूची पूर्ण नही है । समय-समय पर स्टेशनरी झफसर (89807 
गा 08600), "हिज़ मैजेस्टीज़ मिनिस्टर्से एण्ड हैड्स प्लॉफ पब्लिक डिपार्टमेण्ड्स 
(प्रांड भंब्ज/ 5 उधफ्रांजलर आप म्ल्१त5 ती 2090 089शग्राधा5) के गर्में 
से पुस्तक रूप में पूर्ण सूची छापते रहते है। सन्‌ १६५१ में श्री चिल की मह्ि- 
परिषद्‌ के कार्य-काल में ३८ विभाग थे। श्री मेकमिलन के दार्य-काल में (मवदूवर 
१६६१) इन विभागों की संख्या ३५ हो गयी थी। हैरल्ड विल्सन (सक्ञ०व ५४४50॥ ) 
द्वारा बनाई गयी श्रमिक दल की सरकार ने ५ झौर मये विभागों का निर्माण किया 
है । उनके नाम इस प्रकार है-- 
आधिक मामलों का विभाग (पध6 06एकरध्यालवा णी रिएणाणां० /गीभा) 
प्राविधिक विज्ञान मन्त्रालय (76 )शाएंशा३ ० वृल्णणणंण्ः१) 
समुद्रपार विकास मन्त्रालय (96 शाशाह्रा> ण 0ए88888 0८ए८४०९ 
%७६०७५) 
भूमि एवं प्राकृतिक साधन मन्त्रालय (6 कविग्ांप्रा> री (का शा 
फरशणप8] १८४००८०5) 5 
बैल्श कार्यालय (० लक 0॥06) * 


सिविल सविस | 
(ए्ता $0शं०्ड) 
77 सिदिल सयिस का विकास (ठार्शा् टाणी इटाश०८)--मिविल से 
के सम्बन्ध में ग्राहम वालाम (छाशीशा फशक्ा३5) ने ठीक ही कहा है. कि ६ 
इंस्लैप्ड की १६वीं शताब्दी को महान्‌ राजनीतिक खोज है /” श्रारम्म में शा 


3. मिंगध, में, + ताल एत्तान् टाजा इत्तश्ट (937), 9. 5« 


विस 


झासन का साठत हा 


कार्य राज-धराने के लोग चलाते थे । किन्तु ज्यो-ण्यों शासन की बागडोर मन्निमण्डल 
के हाथों में ग्राठी गई, शासन को चलाने के लिए भ्रधिकारियों का चुनाव मेंस्विमण्डल 
की कृपा-कोर पर होता रहा यद्यपि यह प्रधा भी इतनी दूषित नहीं हुई जितनी 
अमेरिका में जहाँ इस प्रकार के उच्च पदों की एक प्रकार से लूट होती थी। जहाँ एक 
हार किसी की नियुक्ति हो गई, कार्यकर्ता को श्राशा थी कि जब तक उसका रवास्थ्य 
काम करने योग्य रहेगा तया जब तक वह सुचारु रूप से कार्य कर सकेगा, वह नौकरी 
पर लगा रहेगा । किन्तु १८वी शताब्दी के भन्‍्त में एवं १६वीं शताब्दी के प्रारम्भ मे 
बर्क (कत्ता:6), वेन्चम (थयााग्या), कार्लायल ((9798), झ्रादि लोगो ने इस 
प्रकार से नियुक्षित की प्रथा पर भ्राक्षेप किए। भारत मे ईस्ट इण्डिया कम्पनी में सेवा 
करने बाले कुछ अफसरों का चुनाव एवं प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्य हेलीबरी (्रश्ा०४- 
४ए३) ने किया । इससे प्रिटिश सिविल सर्विस की ब्रुटियों को दूर करमे की ओर 
विश्वेप प्रोत्साहन मिला । १६वों शताब्दी के मध्य तक पहले तो भारतीय सिविल 
संविस के लिए, फिर १८७० मे ब्रिटिश सिविल सर्विस के लिये भी प्रवेश के लिए 
आवश्यक प्रतियोगिता परीक्षाप्रों का श्रीगणेश हो यया। ग्लेडस्टन (0805706) के 
अनुरोध पर सिविल सर्विस भायोग की नियुक्ति हो गई! श्रव यह भ्रायोग ही सिविल 
मिस के लिए ध्रधिकारियों को भर्ती कर सकता था। तब से पर्याप्त विचार-विमर्श 
के बाद इस सम्बन्ध में कई राजाजाएँ (0क्‍:5ना-(०णाथां) भी मिकल चुकी है, 
और नियुवितयों के सम्बन्ध में काफी सुधार हुआ है । साथ ही ये सेवाएँ विभिन्‍न 
श्रेणियों मे वर्गीकृत कर दी गई है। स्त्रियों को इस सेवा में प्रवेश मिल गया है तथा 
वेनन, तरबकी झ्रादि सब कुछ निश्चित हो गया है । इस सब के फलस्वरूप सम्पूर्ण 
ब्रिटिश सिविल सबिस मे एकरूपता झागई है। सिविल सेवकों की संख्या लगभग दस 
लाख है। 
सिविल सबिस का संगठन (02शाब्थ्वाएण ०० एश! 8०शं००) -- 
सिविल सविस के संगठन के मूल उद्देश्य सीधे एवं सुस्पष्ट हैं । थे तीन हैं--( १) एक- 
रूपता युक्त सेवा, (२) खुली हुई प्रतियोगी परीक्षाओं द्वारा प्रवेश, (३) सेवा पदों 
का इस प्रकार वर्गीकरण कि बौद्धिक विकास शील व्यक्ति शासन में नौति-निर्धारण 
के लिए तथा लिपिक वर्ग रोजमर्रा का काम चलाने के लिए नियुक्त हो तथा इन 
दोनों वर्गों को प्रवेश-परीक्षाएँ मी भलग्र-मलग हों ।/ १६२० में पुनर्गेशन समिति 
(३६-णहब्कांटवणा (०एआ४॥०८)--राष्ट्रीय परिषद्‌ की एक समित्ति (& 0०ए- 
708 ती (6 िबााणावा (०णा०!)--की सिफारिशों के फलस्वरूप सिविल' सविसत 
का पुनर्गठन किया गया और प्रशासनिक 'एवं .लिपिक्‌ वर्ग (८८४09! ०४5४) के बीच 
में एक अधिज्ञासी वर्म (8>«०एधं४८ 8906) की आर स्थापना कर दी गई । रिपोर्ट 
में आगे कहा गया कि जनपद सेवाओ्रों (शो 57श८८) के दो मुख्य भाग होगे। 
एक ध्रेणी में वह सब कार भाएगा जो सीधा-सादा रोजमर्रा का है जिसमे झुनिदें- 
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शित एवं सुब्यवस्थित कार्य आता है एवं साधारण मामलों पर निर्णय देने होते है। 
दूसरी श्रेणी में नीति-निर्धारण का कार्य आता है जिसमे झाधुनिक प्रचलित नियमों 
ग्रथवा निर्णयो मे परिवर्तंत करना पड़ता है तथा जिसमें शासन संघटन एवं श्ासत 
चलाने का कार्य करना पड़ता है ।” ये दोनों मुख्य श्रेणियाँ श्राजकल प्रचलित चार 
श्रेणियों मे से दो हैं । 

१. प्रशासनिक बर्ग (8०077रंआावधंए४० (/455)--प्रशासनिक वर्ग सारी 
सिविल सविस का आधार है। सितम्बर १६६४ में इस वर्ग की संख्या २५५० थी। 
स्थायी सेक्रेटरी से लेकर असिस्टेन्ट प्रिस्रिपल तक, ऊपर से नोचे सारे वर्ग का नाम- 
करण इस प्रकार है--स्थायी सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, भण्डर सेक्रेटरी, प्रसिस्टैन्ट 
सेक्रेटरी, प्रसिपल एवं अप्तिस्टेण्ट प्रिसिपल । यह अन्तिम वर्ग प्रिद्िपल द्वारा प्रशिक्षित 
किया जाता है और “इसका कर्तव्य है कि वह भपने राजनीतिक प्रभु के भादेशों, 
घोषणाग्रो एवं श्राज्ञा्रो को सिविल सर्विस के भ्नन्‍्य प्रफसरों के माध्यम से श्राम 
जनता तक पहुँचावे ।” अत. इस वर्ग पर नीति-निर्धारण का, तथा विभाग को चलाने 
का उत्तरदायित्व श्रा जाता है। ये लोग परामर्श देने वाले “एक प्रकार के बौद्धिक 
संघ” हैं जो हर प्रकार की प्रशासनिक कठिनाइयों के लिए जो प्रतिदिन के विभागीय 
काम-काज में प्राती हैं हल हंढ निकालते हैं, तथा इस प्रकार के श्रपने पर/मर्श प्रस्तुत 
करते है जो उच्च क्षेत्रों मे नीति के निर्धारण मे सहायक होते हैं तथा जटिल वियमों 
की इस प्रकार व्याख्या करते है कि कठिन मामले भी सुलभ जाएँ | सर वारेन फिशर 
(87 एख्याका कयजञाव) ने ठीक ही उन नियमों पर प्रकाश डाला है जिन पर 
सिविल सेवक चलते हैं : “नीति-निर्धारण करना मन्त्रियों का काम है । जहाँ एक 
बार नीति निर्धारित हुई कि सिविल सेवक का परम पुनीत कर्त्त व्य हो जाता है कि 
उस नीति को क्रियान्वित करने का पूर्णरूपेण प्रयत्व करे चाहे वह स्वयं उस नीति से 
सहमत हो या न हो ।” 

प्रशासनिक वर्ग ने टॉमलिन कमीशन (० 00एण5अं०0)* के समक्ष 
स्क्‍यं अपने कर्तव्यों को एक लिखित बयान में इस प्रकार व्यक्त किया था। ईं 

. करत्तंव्यों को जेनिग्न (॥००४४ं॥85$) ने सही-सही लिखा है । वह लिखता है कि जनपद 
सेवक (०ंशो। 5८४७॥६) का काम है कि यह सलाह दे, चेतावनी दे, स्मृति-पत्र लिखे 
तथा बक्‍्तृताएँ तैयार करे जिनमें सरकार की नीति निर्देशित हो । फिर उस नीति कै 
कनस्वरूप निर्णय करे । साथ ही उन कठिनाइयों की भोर भी ध्यान भ्राकपित करे 
जो निर्धारित नीति पर चलने में भ्रा सकती है। भ्राम तौर पर सिविल सैवकका 
कर्तव्य हो जाता है कि वह शासन का कार्य उसी प्रकार चलावे जिस प्रकार से मरी 
द्वारा नीति निर्धारित की गई है ।* 

]. 65 पृष्ण॑९्त वा उल्यागाहुड एवशंडल 50एशग्रश67, 09: छा. 27: 
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प्रायः किसी मामले पर भी अपना निर्णय देने में असमर्थ रहते है। वे प्राय' उसी पर 
हस्ताक्षर कर देते है जो कुछ उनके सेक्रेटरी श्रादि उनकी और से ग्राज्ञा लिखकर लाते 
है । श्रत यह कहा जाता है कि केवल उन्ही लोगों को मन्‍्त्री नियुक्त किया जाए प्रौर 
विभाग उन्ही को सौपे जाएँ जिनको उस विभाग की व्यावसायिक जानकारी हो तथा 
उस कार का झनुभव हो । यह भी कहा जाता है कि यदि फ्राँस श्रादि गूरोपीय देशों 
मे प्राय. सैनिक भ्रफसरों को युद्ध-मन्त्री एवं नौसेनिक प्रफसरों को नौसेना मन्त्री बताया 
जा सकता है तो उसी प्रकार इंग्लैण्ड भें क्यों नहीं हो सकता ? दूसरी मिसाल प्रम- 
रीका की दी जाती है जहाँ रिवाज होता जा रहा है कि कुछ मुख्य शासकीय विभागों 
में--जैसे कृषि विभाग, श्रम-विभाग आदि--सम्बन्धित विभागों के प्रवीण एवं ज्ञाता 
मन्त्री बनाये जाएँ । 


किस्तु जिन देझ्ञों में संसदात्मक शासन-प्रणाली (एव7क्राधा/शथ) 0000७7॥- 
ग्ाथा।) है, वहां की यह समस्या ही नही है । मन्श्रिमण्डलीय धासन का सार यह है 
कि मन्त्रिमण्डल उत्तरदायी होता है। यह उत्तरदायित्व सारे देश ने ग्राम चुनाव के 
समय सौंपा था, और शासन को यह उत्तरदायित्व वहन करना होगा जब तक वह दल 
सत्तारूढ रहेगा । एक विशेष नीति के लिए सरकार जिम्मेदार है श्र उमका प्वम 
कर्तव्य है कि वह उनकी इच्छा पूर्ण करे जिन्होंने सत्ता सौपी है । इस सम्बन्ध मे जाजे 
कानंबाल (06086 0०गाज्आ!) ने ठीक ही कहा है श्रौर बेजहोद (898००) ने 
एवं अन्य लेखकों ने भी वार-बार इसको दुहराया है, “विभाग को चलाना, मस्त्री का 
काम नही है। उसका काम यह देखना है कि विभागीय काम ठीक से हो रहा है या 
नही ।” स्वर्गीय रैमज्े मैकडोनल्ड (&७0589 ?४००००॥००) ने इसी बात को और 
भी स्पष्ट कहा, “मन्त्रिमण्डल एक पुल का काम करता है जी श्राम जनता को प्रवीण 
वर्ग से मिलाता है, अथवा यों कहिए कि सिद्धान्त को व्यवहार से मिलाता है। वह 
विभागों को संचालित नहीं करता, वह उन्हें एक विशिष्ट दिशा देता है।” श्रतः मी 
का काम है कि वह नीति निर्धारित करे और देखे कि तदर्थ नियुक्त प्रधिकारी-वां 
उस नीति को ठीक-ठीक क्रियान्वित करते हैं कि नही । सिविल सर्विस का अधिकार 
अथवा प्रवीण वर्ग के अधिकार का स्रोत प्रभाव है, शवित नहीं । लास्‍्की के झब्दी मे। 
सिविल सर्विस, परिणाम सूचित करती है, आदेश नही । जो निर्णय होता है, वें 
मन्‍्त्री का होता है | उसका कार्य ऐसी सामग्री को प्रस्तुत कर देना है, जिसके ग्राधार 
पर सर्वश्रेष्ठ निर्णय किया जा सकता है ।” 

यदि मन्त्री विशेषज्ञ न हो तो भी कई लाभ है। अविशेपज्ञ सारे विभा' 
दृष्टि रखेगा । उसका दृष्टिकोण व्यापक होगा, वह स्वयं समभौतावादी होगा, शी 
प्रकार प्रगतिशील विचारों वाला होगा । किन्तु विज्येपज्ञ का दृष्टिकोण संकुचित होता 
है श्रौर वह छोटी-भोटी पारिभाषिक बातों को बहुत अ्रधिक मह्दत्त्व दे बैठेगा । हे 
कोई विशेषज्ञ, किसी विश्लेपज्ञ के काम की देख-भाल करता है तो सम्भावना रहते है 
कि झरपस में असहमति एवं असन्तोद उत्पन्न हो बयोंकि विशेषज्ञों का स्वभाव हा 

होता है कि थे एक-मत महीं होते । भ्रतः जहाँ तक हम चाहते हैं कि काम प्रधिक हो, 


यू पर 
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फल लाभदायक हो, कलह न हो, ग्रक्षमता भचवा नौकरघाही (छपव३ए८३०५४) 
सवंत्र न फैल जाए, तो पावश्यक है कि विशेषज्ञों तया प्रविद्येपज्ञो का समखय हो ॥ 
यह सच है कि विभाग के प्रध्यक्ष को भपने विभाग के का की पूरी जान- 
बारी होनी चाहिए। किन्तु इसका यहू प्र्थ नही है कि वह उस विपय का विश्येपज्ञ 
ही हो। प्रत्येक विभाग मे बंटे काम होते है भौर भनेक समस्‍्याएँ झाती हैं जिनमे 
ऊँची योग्यता तथा जानकारी थी झ्रावश्यकता होती है झौर ऐसे विभागीय अध्यक्ष भी 
जो वर्षों से स्थायी रूप से उस विभाग में काम कर चुके हो, उन सब समस्याओं पर 
एकनसी प्रधिकारपूर्ण जानकारी नही रस सकते । तो फिर मन्‍्त्री के लिए, जिसका कार्य 
काल भल्‍्प एवं संकटमय होता है, कैसे संभव हो सकता है कि वह अपने विभाग मे 
पाने वाली समस्याप्रों पर प्रधिकारपूर्ण विश्वेषज्ञता प्राप्त करे । विभागों के स्थायो 
सेक्रेटरी या प्रध्यक्ष भी उस माने में विशेषज्ञ नही कहे जा सकते है जैसे कि कोई 
बड़ा वैज्ञानिक, सर्णन था कोई कलाकार प्पने-अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ माने जायेंगे ! 
प्रो० लास्वी: (९06, 7.358) के शब्दों मे, वे उस दुनिया मे नही रहते जिसमे सर्व- 
साधारण प्रवेश न पा सकें । यदि किसी को मालूम है कि सर जॉन साइमन ($7 
गण॥ $ग्रणा) एवं सर स्टेफई क्रिप्प (आः 8/8ींग0 ८पं995) कितने योग्य 
बारीकियों को समभने वाले थे तो वह सहमत हो जाएगा कि ऐसी ही योग्यता की 
प्रावश्यक्ता है जियके द्वारा मस्त्री सफलतापूर्वक झपने विभाग का कार्य चला सकता 
है। भ्रन्त में लास्की (.2४0) बाहता है कि “हम व्यक्तियों को प्र्थ-विभाग में इस 
कारण नही भेजते कि वे सुदक्ष श्र्थशास्‍्त्री हैं, इसी प्रकार हम उन्हें कृपि-विभाग मे 
प्रथवा शिक्षा-मन्नालय में इसलिए नही भेज देते हैं कि वे कृषि-विशेषज्ञ या शिक्षा- 
शास्त्री हैं। दे शासकों के रूप में महत्त्व रखते है किल्तु इस कारण नही कि ये किसी 
विशिष्ट विषय की विद्येप जानकारी रखते हैं बल्कि इस कारण कि हमको उनवी 
प्रशासनिक योग्यता पर विश्वास है, प्रशिक्षा के कारण उनमे वे मुण विद्यमान है जिनके 
बल पर वे प्रारम्भक एवं निर्णय दोनों कार्य कर सकेंगे । यही वे ग्रुण हैं जिनके बिना 
दास्नन चलाया नहीं जा सकता । और यही ग्रुण राजनीतिक श्रध्यक्ष में भी होने चाहिएँ 
यदि वह श्रपने पद का सफलतापूर्वक निरवंहन करना चाहता है ।” 


5722९5(९० २९म४०॥९95 
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अध्यार ६ 


संसद 
(एथाग्याणा ) 


सपहद ढा मृत्त (0589 ली पद्ध2फथ2)--पंसर (73 ग्रत्ा), के 
प्रातोवर्कों ने ध्राए: इससे यप्शप की दुषान' की रूष्य दो है। यह वर्घन निन्‍्दा के 
भयों में रिया टाता है डिन्‍्तु संघद शब्द के पही पर्य हैं भोर र्ूफो हद तक इस शब्द 
से संगद का प्र्ष स्पष्ट हो जाता है। निस्सन्‍देंद यह यह रस्पान है जहाँ बेठकर सोग 
राष्ट्र के सम्दन्ध में शातें करते है । 


सदसे पहले का प्ररेस, शिसमे दालियामेद शब्द मिलता हो, ११वीं शताब्ये 
वा 'बेन्सन-डी-रोलेक्ड (टआ5०वच 6० 80574) है जहाँ पर इस शब्द का भर्य है 
दो ब्यतितयों में परस्थर बातचीत'। हिन्तु प्रारम्भ में इसके गोघ प्य थे--कुछ 
व्यवितयों का समुदाय जा बुछ परामर्श होता हो ।!! उस समय मेः एड ब्यकित ने 
रनीमीद (एणा7)॥7८0८) शी सभा को ससई की संशा दी जिसमे राजा जॉन (॥रा8 
उणाए) ने कुच्चीन वर्ग को प्राज्चा-पत्र ((शश।८ा) प्रदान किया ।! रिस्तु १२५८ तक 
मंस्द्‌ धब्द विशिष्ट भर्य में प्रयुवत होने लगा था। उसी वर्ष जून में छुलीनों ने भावस- 
फ्रोई में एक सुधार यह भी मौगा कि बर्ष में तीन सत्दों की व्यवस्था की जाए जिसमे 
“राज्य भौर राजा के सम्बन्ध में परामर्श हो ।7 ध्तः स्पष्ट है कि पालियामेंट शब्द 
का प्रथ॑ है 'पराम्' भौर जब प्रथम बार यह शब्द संग्रेज राजाभों द्वारा भाहूत 
समाप्रों के लिए भ्रयुक्त हुभा तो इसका भर्य था सप्तद्‌ का विचार-दिभर्श सम्बन्धी 
कार्यत्रम 


संसद्‌ के मूल में दो विचार थे भोर ये दोनो ही विचार प्रति प्राचीन है । 
अबय यह कि राजा, यद्यपि स्वयं कानून प्रदास करने वाला था, डिन्तु वह सेव 
भ्रतुभवी एवं बुद्धिमान प्रजाजनो से इस सम्बन्ध में सच्ाह लिया करता था। दूसरा 
विचार है प्रतिनिधित्व वा ! नारमत वंद्य के राजा लोग देश के विभिरन भागों मे 
अपने दरबार किया करते थे भ्रोर उन दरबारों मे राष्ट्रीय महत्त्व के वार्तालाप के 
लिए धर्माधिकारियों भौर जमीदारों को बुलाते थे । यह ठीक है कि वे उसी धर्थ में 
लोगों के प्रतिनिधि नहीं थे जिस श्रथं में भ्राजकल होते हैं। किन्तु इससे महू झाभारा 
अवश्य मिलता है कि नारमन राजा भो, जिनकी शकित पभ्पार थी, सलाह और बात 
चीत के लिए कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को चुनकर बुलाते थे । एइश प्रशार की मातपौत 
ने सन्‌ १२१३ में एक विशेष रूप धारण किया जबकि राजा जाग (सह २०ेवा) 


अर कट कर्ज न पक 
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ने, जिसको धन की आवश्यकता थी, प्रत्येक प्रदेश के नगराधिप को झाज्ञा दी कि वह 
अपने-अपने अदेश से चार उपाधियुक्त प्रतिष्ठित व्यकित राजा के साथ राज्य की 
समस्याओं पर बातचीत करने के लिए भेजे । इसी में संसद्‌ धब्द के प्राधुनिक पर्ष 
बीज रूप में वतंमान है। 


संसर्‌ का विकास (ता) ० एवधंधा८7)--संसद्‌ का विकास बाय: 
अपने झाप, पीरे-धीरे भौर कभी बिना विचारे हुआ । पहले वह प्राधुनिक संसद से 
भिन्‍न थी। ससद्‌ ने श्राठ शताब्दियों के संघर्ष के उपरान्त वर्तमाग रूप धारण किया 
है । यह सघर्प राजा जॉन (कड गगाए) से प्रारम्भ हुआ । १४ जून सत्‌ १२१४ 
को रनीमीड (रप्रपाश्राध्वू८) में सम्राट ने मग्ताकार्टा पर हस्ताक्षर किए थे 


यह साधारण प्रजा की राजा के ऊपर विजय नही थी बल्कि इंग्लैण्ड के धनिक 
एवं प्रतिष्ठासम्पन्न व्यवितयों की राजा के ऊपर विजय थी । मैँग्नाकार्टा से ऊुलीने 
चर्ग को यह ध्राभवासन मिल गया कि वे मनमाने ढंग से गिरफ्तार न हो सकेंगे भ्रौर 
यह भी आइवासन मिला कि राजा बिना प्रजाजनों की सलाह लिये कुं्नीन सरदारो 
पर कोई कर न लगावेगा । भ्रगले ८० वर्ष तक संघर्ष राजाओं तथा देश के बढ़े लोगो 
के बीच मे रहा । राजाओं को रुपये की जरूरत थी झौर देश के प्रतिष्ठित व्यित' 
चाहते थे कि वे निश्चित करेंगे कि राजा की माँग न्याययुवत है या नहीं । इसी से 
के फलस्वरूप इस सिद्धान्त का जन्म हुमा, “बिना प्रतिनिधित्व के कोई कर नहीं 
(7० (28४07 स्थो॥०ए६ 720705०78 ४०7) झर फिर ये सभाएँ विधान-निर्मात्री 
सभाओ्रो में परिणत हो गईं । 

प्ररम्भ में ससद्‌ तभी बुलाई जाती थी जब राजाओं को धन की घावइमकर्ता 
पड़ती थी । राजा अ्रपनी इच्छानुसार ही संसद बुलाता था । इसका मुख्य काम यह थीं 
कि राजा से पूछे कि धन की किस काम के लिए झ्रावश्यकता है, यहाँ किस अकाई 
खर्च किया जाएगा और यह मिलकर सलाह करना भी था कि इच्छित प्रवराशि 
किस प्रकार उपाजित को जाए। प्राज भी संसद्‌ का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण का 
यही है। 


पालियामेट या संसद्‌ शब्द के आधुनिक भ्रथों में सबसे प्रथम १२६४५ में सौई- 
मन डी मोंटफर्ड (80007 0० |श०॥४/००) ने संसदू को झाहूत किया, क्योकि उधते 
प्रत्येक प्रान्त में से दो कुलीनों को आमन्त्रित किया तथा कुछ भगरों मे से भी कृतिपय 
प्रतिनिधि बुलाएं । उस पालियामेंट का प्रतिनिधिक स्वरूप किसी हृद तक इस कारण 
कम हो जाता है कि उसने केवल अपने समर्थक वर्ग में से ही लोगों को चुना। ११६६ 
में एडवर्ड प्रथम (80७४7 ) ने जिसे युद्धों के लिए धन की श्रावश्यकता थी, पर्दिश 
पॉलियामेंट (४०००७ ?27#0767/) को झहूत किया । इसमें प्रधान-पमष्यिक्ष 
(#7थाणज्ना०75), धर्माष्यक्ष (858075), मठाधिकारी (८४9०४), कुलीन 
(5275) एवं मह्ाकुलीन (8270॥5) लोगों को बुधाया गया । इसमें कुछ निर्वाचित 
प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया था । 
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सवोपरि है भर प्रपरिभेय है। यही सारे द्ासन-पन्त्र का संचालित करता है। इसके 
भ्रतिरिवत यह सम्राद को भी पघ्विहासन से भ्रपदस्थ फर सकती है, यह राजाओों को 
चुन सकती है तथा यह राजतन्त्र को ही समाप्त कर सकती है। सर एडटवर्ट बोझ 
(80 एवछ्बात (०५८) का कथन है कि “संसद की शक्ति एवं भ्रधिकार-क्षेत्र इतना 
महान्‌ श्रेष्ठ एवं भ्रनियंत्रित है कि उस पर न किसी व्यकित का, न कारणों का भौर 
न किसी सकावट का ही बन्‍्धन है ।” ब्लैकस्टोन (8!72०50०४९) का भी यही मत 
था भौर उसने प्रायः इसी भाषा में स्व-मत व्यवत किया है । डी लोमे (06 .0ए०) 
में तो यहाँ तक कह्दा कि "संसद सभी कुछ फर सकती है, सियाय भौरत को मर्द भौर 
मर्द को औरत नही बना सकती ।” किन्तु डी लोमे (0०॥.006) का वावयांश प्रत्पाट 
है। यदि संसद्‌ की शक्ति केवल वेघानिक भाधार पर जाँची जाए तो यह विचार 
कि संस्द्‌ मनुष्य को स्त्री नही चना सकती गलत है। यदि संसद्‌ कोई ऐसा नियम 
बना दे जिससे लिग-विशेद में पभ्रव्यवस्था हो जाए तो वेधांनिक्‌ रूप से एक पुरुष 
स्त्री बन जाएगा । संसद्‌ वैधानिक रूप से भी किसी प्रकार मर्यादित नही है ) डायती 
(70009) का कथन है कि “वंधिक रूप से संसद्‌ की प्रभुता हमारी राजनीतिक 
व्यवस्था का मुख्य गुण है ।” संसद की प्रभु-सत्ता से डायसी का निम्न भर्य हैर--.. हे 

(१) ससद्‌ हर नियम बना सकती है ; 

(२) संसद्‌.हर नियम को भंग कर सकती है; ह 

(३) ब्रिटिश संविधान में कोई ऐसा सीमा-चिह्न नहीं है जिससे यह निर्णय 
किया जा सके कि कौन नियम मौलिक है तथा कौन भ्रमौलिक; 

(४) इंग्लैप्ड का कानून ऐसे किसी प्राधिकार को मान्यता भही देता का 
संसद्‌ हारा बनाए गए किसी मियम को रह कर दे झ्थवा उमे भव घोषित 
करे; भौर - 

(५) संसद की प्रभुता समाद के प्रधिराज्य (0०ग्राणां०)) के प्रत्येक माग 
के उपर व्याप्त है।.. ५ 


इन सिद्धान्तों पर डायसी ( 906०४) ने और पभ्रधिक प्रकाश डाला है $ बह 
कहदा है कि संसद्‌ जिस नियम को चाहे बनावे तथा जिस नियम को चाहे भंग करे 
असरूकौई भी व्यक्षित प्रथवा व्यक्ति-समूह यह क्षमता नही. रखता कि संसद्‌ द्वारा 
स्वीहृत विधि को अस्वीकार कर सके । साथ ही संसद्‌ की घक्ति एवं प्रधिकार समद 
द्वारा शासित समस्त राज्यों पर भी पूर्ण रूप से लागू होगे । 


संक्षेय में संसद्‌ जो कुछ चाहे, जिस किसी भी रूप में चाहे, विधि-निर्माण 
#कती है तथा संसद्‌ जो कुछ कानून स्वीकृत करे वह देश का कामुन है । संसद्‌ जो पर 
बावून-निर्माण करती है, कच॒हरियों मे उन्ही पर आ्राचरण होता है, जब तक कि संगेद 
ही उनमें हेर-फेर न करे । संसद्‌ विधान सभा भी है साथ ही संविधान परियद्‌ का रे 
इस्नेण्ड में सवेधानिक नियमों एवं अन्य नियमों में कोई भेद नही माना जांदा 
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संसद्‌ को यह झक्ति है. कि वह एक प्रक्रिया के अनुसार किसी भी नियम को बदल 
दे भ्रथवा भंग कर दे । संसद द्वारा पारित कोई भी नियम किसी कोर्ट ((०ए८) 
हारा अनुल्लंघनीय है । न इसको ग्रदेध या अ्रप्रामाणिक ठहराया जा सकता है वर्योकि 
इंललेण्ट में कोई कानून संसद्‌ द्वारा पारित कानून से ऊँचा नहीं है। यद्यपि न्याय- 
भावना (पवाधो५) तथा | सामान्य विधि (0०्रशाणा .4७) ब्रिटिश संविधान के 
ग्राचीनत्तम तशा मौलिकतम द्वोत हैं, फिर भी ये दोनों यंसद्‌ द्वारा पारित किसी नियम 
बा उल्लघन नहीं कर सकते । यदि संसद द्वारा ही पारित दो नियम एक-दूसरे के 
विपरीत हैं, तो नया पास किया हुआ नियम उसके पहले के पास किए हुए नियम का 
स्थाद ले लेगा और इस सम्बन्ध में पू्-पारित समस्त बंधानिक नियम शअ्रप्रभावी हो 
जाएंगे। इंग्लैण्ड में संसद्‌ को ही कानून बनाने.का अधिकार है। वहाँ संसद की 
स्वीजृति के बिना कार्यपालिका ऐसे अादेश नहीं मिकाल सकती जो कानूनों के समान 
प्रभावशाली हों । है 


संसद्‌ की श्रभुता का मूल्यांकन (80एथार्लश्ाउ/ थी कश्यावरिगथा। 
एशशभत्ा०0)---किन्तु संसद्‌ की प्रभुता वास्तविक तत्त्व नहीं है वह कैचल कानूनी 
कल्पना है ओर कानूनी कल्पना क्‍या नहीं हो सकती ? डायसी (726०७) दा 
उसके भत के बहुत भ्रन्य लेखकों ने संसद्‌ की श्रभुता के केवल बेधानिक पहलू के बारे 
में विचार किया । उन्होंने उसके नित्य-प्रति के वास्तविक जीवन की सचाइयों के वारे 
में विचार नहीं किया । वास्तविक जीवन का सत्य यह है कि प्रायः वैधामिक सत्य 
राजनीतिक असत्य होते हैं। संसद्‌ सभी कुछ नहीं कर सकती । वह हरेक प्रकार के 
कानून का निर्माण या उत्ते-भंग नहीं कर सकती । बहुतन्सी झ्राचार-विपयक एवं 
राजनीतिक रुकावटें हैं जो संसद्‌ की दावित पर बाधा डालती हैं शोर संसद्‌ को झौर 
भी बहुत से कार्यो के करते में उतनी ही वाघा आयेगी जितनी कि एक पृरुष को 
स्त्री बनाने मे । 


विधि सम्बन्धी सारे प्रस्ताव इस कसौंटी पर कसे जाते है कि उनका व्याव- 
हारिक भहत्त्व क्या है तवा उनका नैतिक महत्त्व बया है ॥ “यदि विधानमण्डल यह 
पास कर दे कि सब नीलो झाँखों दाले वच्चे नप्ट कर दिए जायें तो उन सारे बच्चों 
नी रक्षा भ्वैधानिक ठहराई जाएगी । किन्तु दह विधानमण्डल निश्चय ही पायलों का 
समूह होगा जो ऐसा नियम पास करे झौर ऐसे नियम को मानने वात्ती प्रजा भी 
निश्चय ही मूर्ख ठहराई जाएगी ।” इग्लेंड जैसे दैभ में जहाँ प्रबल जनमत हैं. जिद्न 
को भाषण की स्वतन्त्रता है, प्रयु विधानमण्डल को होथ में रहना चाहिए। श्रजावत्त 
में शासन सहमति से होता है और प्रडातस्व्रात्मक सरकार में विधियां ऐसी होनी 
चाहिएँ जो वस्तुततः प्रजा की भ्भिलापाओं को प्रकाशित कर ब्के । बहि ऐ्ता नहीं 
ही पाता तो राजनीतिक अ्रभु अपना बदला लेता है। श्रतः उच्चतम विधादमसडल 
सदा इस बात का ध्यान रखता है कि वह झपने झाप को व्यावहारिक मर्यादा में 
रखे यद्यपि कातून की दृष्टि से ऐसी कोई मर्यादा नहीं है 
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प्रत्येक संसदात्मक शासन-अ्रणाली में हाल में प्रतिनिधिक श्रथवा प्रदत्त 
विधान निर्माण (06०8३०० :.८हांध8व००) का कार्य बहुत तेज़ी से तथा भारी 
मात्रा में बढ़ा है। संसद्‌ के पास इतना काम है कि वह सब काम स्वयं नहीं कर 
सकती । इसलिए कुछ संस्थाप्रो को विधि निर्माण का कार्य सौंप कर वह प्रपता 
बोक कुछ हल्का कर लेती है। कहीं-कद्दी सम्राट प्रपने ऐकान्तिक भ्रधिकार के 
झ्राधार पर प्राज्ञाएँ मिकालता है जिनको भाडंसे-इम-काउंसिल प्रथवा सपरिषद्‌ प्रादेश 
(0:405न॥-८०पफ०)) कहते हैं । दूसरी भोर, भ्रौर भधिकतर, संसदु ऐसा नियम 
पास कर देती है जिससे वह भनन्‍्त्री को, या विभाग को, या किसी संस्था को प्रधिकार 
दे देती हैं कि वह भाज्ञाएँ निकाले भ्रथवा विधि पास कर दे । निश्चय है कि ससद 
उन सब पर न तो कोई अंकुश रखती है और भ ही रख सकती है | 


संसद्‌ की वैधानिक प्रभुता का सबसे पुष्ट प्रमाण वे निम्नम हैं जो स्वर्य संतद्‌ 
के जीवन-काल को निश्चित करते हैं। त्रिवर्षीय अधिनियम (व्रगर्णयांश #०) के 
द्वारा यह निश्चित हुआ कि संसद्‌ का जीवन-काल तीन वर्ष से झधिक न हो तथा 
सप्तवर्षीय नियम, १७१६ (5८9थापांक! 8०, 76) से निर्णय हुआ कि संसद 
सात वर्ष तक चले बशतें कि राजा उससे पूर्व ही उसे भंग न कर दे । इसके झनन्तर 
संसद्‌-नियम १६११ (एशंध्याधा। 8०४ ०६ 9[व) के द्वारा संसद्‌ का जीवन-काल 
घटा कर पाँच वर्ष कर दिया गया। उसी संसद्‌ ने, जिसने जीवन काल में हेस-पेर 
किए, फिर बराबर भ्रधिनियमों द्वारा अपना जीवन-काल लेगमग प्राठ वर्ष तक रखा । 
किन्तु यह अवधि युद्ध-काल में बढ़ाई गई थी जिप्तमें सारे राजनीतिक दलों का समर्प्े 
था झौर साथ ही राष्ट्र की मौन सम्मति थी। पर १६४५ में युद्ध के दिनों में श्रमिक 
दल के सदस्यों ने चचिल के इस अनुरोध को नहीं माना कि बिता झाम घुनाव कक 
दे ग्रनुदार दल की सरकार में बने रहें ओर इस तरह संसद्‌ का जीवन काल बडे 
जाय । परिणामतः झ्राम चुनाव हुए भौर मतदाताओं ने श्रमिक दल को बहुमत दिया 
प्रौर उसने सरकार बनाई । अ्रतः कोई भी संसद्‌ उस समय तक झपना जीवन-कीर्ल 
नहीं बढा सकती जब तक कि राष्ट्र का मौन समर्थन उसके पास न हो । 


.डायसी (0|०८५) ने सत्य ही कहा है कि कानून कातून है चाहे वह नैतिक 
हो या न हो श्ौर संसद्‌ द्वारा पास किए गए अधिनियम के लिए यह पग्रावश्यक नही 
है कि उसका कोई नैतिक श्राधार हो । किन्तु संसद्‌ कोर्ट ऐसा नियम पास नहीं के 
सकती जो प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो अथवा जो सार्वजनिक प्रथवां असार्वेजर्तिक 
झाचरण-संहिता के विरुद्ध हो ! उसी प्रकार ऐसा कोई नियम संसद्‌ नहीं पास कर 
सकती जो देश की प्रचलित प्रथाओों के विपरीत हो, जब तक कि जनता उसे मे चाहे 
ससद्‌ की प्रभुता मौलिक एवं अपरिवतंनीय नियम है ऐसा कही नही लिखा है । 78 
केवल प्रथा-ली बन कर रह गई है; एक लम्बी एवं सफल लड़ाई का फल है गे 
श्राम जनता ने राजा की प्रध्यादेश सम्बन्धी शक्ति से लड़कर जीती । लोगों की इच्छा 
विजयिनी हुई झोर संसद प्रभुतासम्पन्व मान ली गई झौर इस प्रकार संसद की अपु्त 
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ब्रिटिश संविधान का भ्भिन्‍न सिद्धान्त बन गई है। इसी भ्रकार और भी बहुत से 
संवैधानिक समझौते हैं और उन सबके पीछे लोगों का मौन समर्थन है । ये संवैधानिक 
समभोते भी ब्रिटिश संविधान के अ्भिन्‍न अंग हैं; झोर इस प्रकार उन पर संसद्‌ के 
अधिकार की व्यावहारिक सम्भावना नहीं है । 


ब्रिटिश संविधान की भनन्‍्य महत्त्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह विधि का 
शासन (7२एं८ ० 7.89) है। विधि के शासन का भ्र्थ यह है कि देश का श्राम 
कानून सब पर लागू होता है तथा किसी के पास कोई मनमानी शक्षित नहीं है, साथ 
ही नियम कई प्रकार के नहीं हैं, जैसे एक नियम प्रफसरों के लिए तथा दूसरा नियम 
नागरिकों के लिए, झादि । इसके भ्रतिरिक्त यह नियम भी है कि साधारण विधि से 
ही साधारण नागरिकों के संवैधानिक भ्रधिकारों की रक्षा हो जाएगी ) विधि का 
शासन! (१०८ ० 7.8७) तथा ससद्‌ की प्रभुता ये दोनों चीजें मिली-जुली है । 
इसको दूसरी तरह भी कह सकते हैं कि संसद्‌ की प्रभुता तभी तक सह्य है जब तक 
विधि का शासन! चलता है । 


वास्तव में जब हम संसद्‌ के सम्बन्ध में सोचते हैं तो विचारों के कल्पना" 
जगत्‌ में पहुँच जाते हैं ।॥ संसद्‌ किसी संस्था का नाम नहीं है। संसद्‌ सम्राटू, लॉड्ड- 
सभा (छ0756 ० 7.0705) एवं लोकसभा (00६७ ० (0ए7र075) से मिलकर 
बनी है। तीनों भ्रवयवी भाग मिलकर ही संसद का कार्य पूरा करते हैं। राजा के 
बारे में विशेष विचार करने की भावश्यकता नहीं है क्योंकि विधान निर्माण करने में 
उसका हाथ झोपचारिक मात्र है! लॉड सभा (प्ल००5६४ ० 7,070$) एवं लोक सभा 
(प्र०५४८ ०6 (०7005) दो भ्रलग-झलग व्यवस्थाएँ हैं जिनके प्ललग-प्रलग कार्य 
हैं तथा भ्रलग-भलग गुण हैं । सन्‌ १६११ का अधिनियम पास हो जाने के बाद जिस 
में १६९४६ में पुनः कुछ सुधार हुमा श्रव लॉर्ड सभा (म्र0756 ०! 7.0798) की क्षमता 
पर पर्याप्त बन्चन लग गए हैं । भ्राज यदि लोकसभा (7075९ ० (0797078) यह 
नियम बना दे कि लॉ समा तोड़ दी जाए ती राजा को अपनी भ्रनुमति देनी होगी, 
झौर फिर लॉर्ड सभा (00५४८ ० 7,0705) को कोई बचा नहीं सकता । प्रभु सत्ता 
के प्रथों में इधर कुछ हेर-फेर हुए है । झ्राधुनिक परिस्थितियों मे लोकसभा (प्ल०ए४० 
०4(००्घाणा5) ही संसद्‌ है, तथा विस्तृत अ्र्थों में ससद्‌ का श्र है लोक सभा का 
बहुमत दल तथा उससे भी भ्रधिक विस्तृत ब्रर्थों मे वास्तविक संसद्‌ है मन्त्रिमण्डल । 
किन्तु फिर भी साधारणतया, सम्रादु, लॉर्ड सभा (्र०75८ ० 7.005) तथा लोक- 
सभा (प्र0088 ० (.0॥॥7075) तीनों ही नियमानुकूल भ्रपना-अपना का करते है, 
तभी विधान निर्मित होता है। यह तथ्य संसद्‌ द्वारा पारित किसी विधि के प्रारम्भिक 
शब्दों से भी स्पप्ट हो जाता है । 


संसद्‌ के क्षेत्राधिकार (उपाग50ा०8०0) पर अन्तर्राष्ट्रीय कानून का भी 
बन्धन'है । अ्रद यह ब्रिटिश संविधान का मान्य नियम है कि अन्तर्राष्ट्रीय निगम 
राष्ट्रीय नियमों से मिले-जुले होने चाहिएँ। 
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यद्यपि संमद्‌ कानूनी दृष्टि से उपनिवेश्ञों (00गांग्रॉणा5) के लिए विधि 
निर्माण कर सकती है किर भी इस सम्बन्ध में इसकी दावित पर संयेधानिक अतिवस्य 
लगा दिए गए है। इन संबंधानिक बन्धनों के फलस्वरूप यह राष्ट्रमण्डल के सब राषों 
की संब्धानिक मान-मर्यादा के झनुरूप मान लिया गया है कि परस्पर व्यवहार में जब 
कोई ऐसा विधि-निर्माण हो जिससे राज्य-सिहासन के उत्तराधिकार सम्बस्धी कोई 
हेस्‍-फेर हों तो शाही नामकरण एवं उपाधि की हेर-फेर में सभी सम्बन्धित रा्द्रो 
फी संसदों की श्रनुमति तया ब्रिटिश संसद्‌ की तदर्य भमुमति स्‍भावश्यक होगी । इसे 
प्तिरिवत १६३१ के पश्चात्‌ प्रिडिश संत्तद्‌ द्वारा पारित कोई नियम उपतिवेध 
(0शपाएं०१5) के ऊपर साथ नहीं होगा जब तक कि उस नियम में बह स्पष्ट 
लिखा हो कि उपनिवेश की प्रायंमा एयं सहमति से ही यह पारित हुम्ना है 


स्वयं डायसी (7८८५) ने संसद्‌ के प्रचुता सम्बन्धी सिद्धान्त को केवल 
भौपचारिक एवं वैधिक मात्र माना है। यह श्रागे कहता है. कि इस झोपचासि 
विध्यरधारा पर भी दो अ्रंवुश हैं, बाह्य एवं प्रांतरिक । भन्ततोमगत्वा वैधिक संम्राई 
को शक्ति एवं भ्रधिकार तो राजनीतिक सम्राद से-ही मिलते हैं । 
लॉर्ड संभा 
(्र०75९ 07 7.0705) 
जन्म भौर विकास (0गांहांए शाए 0008) --सआदू के अतिरिकत भाज- 
कल संसद्‌ के दो भाग हैं; लॉ सभा (प्र०05४ ० 7,005) तथा लोकसभा [807४ 
० (०प्राग्रणा$) । यह स्थिति सदैव ऐसी नहीं थी भौर अत्यन्त ग्रौपचारिक झवप़रों 
पर प्राजकल भी ऐसा नहीं होता। जब सझआद संसद्‌ का उद्घाटन करता है भ्वता 
सप्रावसान करता है भयवा जब किसी विधि पर सम्राट की स्वीकृति घोषित की जाती 
है तो संसद्‌ के सभी सदस्य, लॉर्ड, पादरी बर्ग एवं साधारण सदस्य एक ही सदन ह 
एकत होते हैं भोर वहाँ सब मिलकर सम्राद-के मुखारविन्द से स्वय उसकी प्रा 
शुनते हैं । किन्तु साघारणतया कुलीन वर्ग ([.0705) भपना कार्य एक सदन में कसी 
है तया स्वेत्ाधारण सदस्य (८०व्ाणणाड) इवरे सदन में / 
इंग्लैंड में किसी चीज की पूर्व व्यवस्था नहीं की जाती । प्रत्येक चीज स्वर 
विकसित होती है । लाई सभा (प्र०7४८ ० 7.065) भी इसी प्रकार की स्वविक- 
पित संस्था है। जब १२६४ में एडवर्ड प्रथम (0०7०0 7) मे झपनी झादा 
वालियामेंट ()व००८ एक्रपंधगणा) 'को झाहृत किया तो भाभ जनता के सभी 
झामन्त्रित व्यक्ति एक ही सदन में एफ साथ -बंठे । किन्तु बाद में वे तीन व 
(858०5) में विभक्‍त हो गए--कुलीन वर्ग ()४०७०), घ॒र्माधिकारी व 
((ल्य89)» एवं साधारण सदस्य (007एरणा५) । उन्होंने अलग-प्रलय सआई 
>को धन सम्बन्धी माँग को सुना और अलमग्र-्भलग अपनी-अपनी इच्छानुकूल विचाए 
व्यक्त किए । फिर धीरे-धीरे व्यावहारिक हितों के कारण विभिन्‍न व्यवस्था५ हुई 
महाकुलीन वर्ग (क्षण) एवं महाधर्माधिकारी वर्य (ठव्श्वाथ टागछ99) 
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सामान्य हित ये भौर ये दोनों वर्ग सिलकर एक बन गए। निम्न वर्ग के धर्माधि- 
कार्रियों को भ्रब संत्तद्‌ में उपस्थित होना क्लेशकारी जान पड़ने लगा । इसके अति- 
रिक्त निम्न वर्ग के धर्माधिकारी महाधर्माधिकारी वर्ग के विशेषाधिकारों से दे प करते 
थे भौर वे अपनी सभाझ्नों में ही धव-दान की घोषणा करना चाहते थे । भरत: उन्होने 
धीघ्र ही छंसद्‌ में उपस्थित होना ही छोड़ दिया | इसी प्रकार उपाधिधारी $लीन 
वर्ग भी कुछ भ्रनिश्चितता के बाद उन नयर प्रतिनिधियों के साथ सदा के लिए मिल 
ग्रए जिनके सामान्य हितों से उनके हित मेल खाते थे। इसका फल यह हुम्ना कि 
संत्रद के दो दल हो गए॥ एक भाग में कुलीन वर्ग (८८०५), ऐहिक वर्ग एवं 
धामिक वर्ग बैठने लगा--तथा दूसरे भाग में थे--प्रादेशिक-प्रतिनिधिक-उपाधिधारी 
वे तथा नगर-प्रतिनिधि वर्ग । प्रथम जो लॉ सभा (]70756 ० .,0705) कहलाया 
पूर्णतया प्रतिमिधिक भवन द था क्योकि इसमे उपस्थित होने वाले कुलीन जन 
वैयमितिक पामन्त्रण पर उपस्थित होते थे । द्वितीम सदन पूर्णतया प्रतिनिधिक भवन 
था जिसे लोकसभा (प्0056 0। (०ग्रणणणा5) कहा जाता था वयोकि इतमें अदेशों 
एवं नगरीं क्षे प्रतिनिधि बैठते थे | 


कोई नहीं जानता कि इस प्रकार की व्यवस्था कद और किस प्रकार हो गई । 
यह सब प्लाकस्मिक हुम्आा श्रौर सामाजिक एवं प्राथिक झावश्यकताग्रो के परिणाम- 
स्वरूप हुआ । एडवर्ड तृतीय (80५20 ॥[) के राज्य-काल की समाप्ति त्तक यह 
द्वित्दनात्ाक संसदु-व्यवस्था पूर्ण हा। चुकी थी। इसके बाद दोनों सदनों में राज- 
नीतिक भेद आरम्भ हो गए । 


*. प्रानुवंशिक सिद्धान्त का श्रौगणेश भी कुछ इसी प्रकार हुगा है | यह एक प्रकार 
से प्रया-सी वन गई कि राजा जब कभी संसद्‌ आहुत करता तो उन्ही कुनीन-जनों 
(ए८थ$) को बुलाता जो उससे पूर्व संसद्‌ में बुलाएं गए ये अथवा यदि इस अवधि 
में उनमें से कोई कलीन जन मृत हो गया तो उसके व उनके सबसे बड़े बेटों को 
बुलाया जाता । समय बीत जाने पर यह प्रथा श्रधिकार में परिणत हो गई और लाड्ड 
सभा का रिक्त स्थान पिता के बड़े पुत्र को मिलने लगा । यह ठीक उसी प्रकार होता 
था जैसे कि विधि की श्राज्ञानुसार ज्येष्ठत्व के श्राधार पर पिता की जामदाद पर 
ज्येष्ठ पुत्र का ध्रधिकार माना जाता है । 


.,.. तार सभा फी रचना (ट०माएएशॉगणा ० ॥6 क्वणा5० ० 7.०१8)-- 
लोड सभा (छ०॥5६४ ० 7.0705) में इस समय लगभग ६०८ सदस्य हैं। इसके 
सदस्यों को सात श्रेणियों में बांटा जा सकता है-- 

(१) राजवंश के सदस्य ) वे सभा की कार्यवाहियों मे कोई भाग नहीं लेते । 

(२) २६ स्प्रिचुप्रल लॉ; २ भाचे बिशप, लन्दन, डर्वंत तथा तविन्वेस्टर 
क्कै हे बिशप, तया इंग्लैण्ड के चर्च के २१ सब से वरिष्ठ विश्यप । जब कोई विद्यप 
भदस्म (50078 छ09) मरता है भ्रथवा त्याय-पत्र देता है तो नससे निचले पद 
का विशप उस स्थान के लिए मनोनीत हो जाता है * 


04 इंग्ले्ड की शासन-प्रणाली 


(३) समस्त प्लानुवंशिक पुरुष तथा स्थी पीयर जिन्होंने १६६३ के पीयरेज 
ऐक्ट (7९८०६४८ ४०) के भ्रनुसार पीयर बनना अ्रस्वीकृत न किया हो । 


(४) १६ स्काटलैड के आनुवंशिक पीयर । 

(५) & लॉर्ड ऑ्रॉफ़ अपील इन झाडिनरी जिन्हें प्रायः ला लॉडड ([2४ 
7.0748) कहते है । १८७६ के श्रपीलीय क्षेत्राधिकार ऐक्ट (477थ!४० /ए3वी- 
वा 5०) के भनुसार नियुक्त किए गए ये लॉर्ड सभा की न्यायिक कायवाहियों 
में सहायता देते हैं प्रौर सम्पूर्ण जीवन के लिए निर्वाचित होते हैं । 

(६) श्राजीवन पीयर (स्त्री भौर पुरुष दोनों) । इन्हें १६५८ के लाइफ 
पीयरेज ऐक्ट के भ्रधीन बनाया जाता है। १६६१ में इस प्रकार के ३३ पीयर ये 
जिनमें ६ स्त्रियाँ थीं । न 

हि किन्तु इनमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण एवं वहु-संख्यक भानुवंशिक कुलीन जन हूँ 
लॉड सभा के सदस्यों में प्रानुवशिक कुलौम €० प्रतिशत हैं। वे अपने सौभाग्य के 
बल पर सदस्य बने रहते हैं क्योंकि वे पीढ़ी-दर-पीढ़ी होने वाले उस प्रथम पुत्र कै 
प्रथम पृश्न है जो प्रथम बार कुलीन जन के रूप में लॉर्ड सभा के लिए चुना गया था | 


प्रानुवशिक पीयर बनाने की राजमुकुट की शवित असीम है। भ्राघुनिक कात 
में राजमुकुट ने अपनी इस शक्ति का पर्याप्त स्वतन्त्रता से प्रयोग किया है। कभी- 
कभी सत्तारूढ़ सरकार को लॉर्ड सभा में अपने प्रववताओं की प्रावश्यकता होती है 
भौर वह भ्रपने विश्वास-पात्र प्रतिभाश्षाली सदस्यों को वहाँ नियुक्त कर देता है। 


विशेषाधिकार एवं निर्योग्यत्ताएँ (शशा८8८४ ०0 एडबशध०४) -- वॉर 
सभा (प्ल०॥४० ० 7.005) के सदस्यो के कुछ विशेषाधिकार है एवं कुछ उनकी 
निर्योग्यताएँ हैं । उनको विचार व्ययत्त करने की स्वतन्त्रता है भौर संसद्‌ के श्रधिवेशन 
काल में उन्हे गिरपतार नही किया जा सकता । कुलीन जन वैयबितक रूप से राजा 
के पास पहुंच कर लोक-हित के सम्बन्ध में बातचीत कर सकते हैं। उनकी यह भी 
पधिकार है कि वे सदन की वहुमत पार्टी हारा किए गए निर्णयों के विरद्ध संसद क्री 
पश्मिकाशों में लिखित विरोध प्रकाशित कर सकें ॥। एक कुलीन जन के ऊपर यदि 
देशद्रोह भ्रथवा श्रन्य महा भ्रपराध का जुर्म लगा होता था तो उसको श्रधिकार थी कि 
“बह भ्रन्य कुलीनों द्वारा न्‍याय की माँग कर सकता ,था किन्तु सत १६३६ में महा 
झपराध (०79) के सम्बन्ध मे यह रियासत वापस ले ली गई।, 0087 जनों 
को यह भी झधिकार है कि वे सारे देश के भ्रन्तिम श्रपीलीय न्यायालय के हप में कार्य 
करें किस्तु यह प्रधिकार अ्रव वैधिक कुलीने जनों (75% .0708) के हाथों. में पहल 
ग्रया- है 
05480॥7/%) 
मताधिकार नहीं 
हो सकते । 


..श्नव कुलीन जनों के श्रधिकारों पर केवल निम्न बन्धव ( 
हैं-“(१) कुलीन जनों को संसद्‌ के लिए होने वाले धुनावों- में म' 
है; भोर (२) वे लोकरामा के चूनाव के लिए प्रत्याशी के रुप में सड़ें नहीं 
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लिविक (टाथा/) भी होता है भौर उसको संसद्‌ का पल व लिपिक बहा जाता 
है। लोक सभा में जो सद्दस्ध परिचारक (5८४2८७॥६ ४६ 7708) होता है उसी के 
पनुरूप उच्च सदन में जेप्टिलमेन भशर भाफ दि ब्लैक रोड (0वाशिव ऐंशोल 
ण॑ धाव छा80०: १०१) होता है । 


लॉ सभा की समित्ति पद्धति कामन सभा की समिति पद्धति से प्रासान है। 
सॉर्ट सभा प्रपता रुछ कार्य सम्पूर्ण सदव की समिति (06 ए0णा।॥०० थे ५ 
शश।ण८ प०05८) में करती है। इसमें उपस्यित सदस्य शामिल होते हैं ।- लॉ उमा 
की एक ही स्थायी समित्रि है जो सम्पूर्ण सदन की समिति द्वारा पास फिए गए विधे- 
यको के पाठ में संशोधन करती है। सभा की सप्कासीन भौर प्रवर समितियाँ विशय 
प्रकार के फानूनों पर विचार करती हैं। 

साई चांघतर (वर6 7.0० टथात्शा०7)--लॉर्ड सगा (प०४४० र्ण 
[.७05) का सभापति लॉ चांसलर कहलाता है जो मन्व्रिमण्डल का सदस्य होता है। 
लॉ चांसलर भपनी विशिष्ट गद्दी (००६४८) पर बैठ कर लॉर्ड सभा की वावे- 
घाहियो का मार्य-निर्देशन करता है। लॉर्ड चांसतर प्रायः कुलीन होता है भौर यदि 
नही होता तो उसे निमुक्तित के बाद वना दिया जाता है । किन्तु इसका यह भ्र्थ नहीं 
है कि साधारण सदस्य ला्ड चांमलर बन ही नहीं सकता । लॉ चांससर की पी 
लॉ सभा के बाहर रखी रहती है ताकि प्र-कुलीन जन भी सदन की समितियों का 
सभापतित्व कर सके तथा प्रन्य कार्यवाहियां निभा सके । 


लॉई चांसलर के कार्य बहुत हैं भौर विविध हैं। यहाँ हम उन्हीं का विवेधत 
फरने बैठे हैं. जिसका सम्बन्ध इसकी विशिष्ट गहदी (४००४४०६)! पर बैठने से है। 
उमके सभापति पद पर बैठने के सम्बन्ध में जो शक्तियाँ है, यदि उनकी लोक सभा कै 
स्पीकर (5८४८४) की दाक्तियों से तुलना को जाए, तो वे प्रायः नगप्प हैं। प्राः 
लॉड चांसलर की शर्ितयाँ साधारण चेयरमैन की दवितयों से न्यून है । मान लौर्लिए 
यदि दो या दो से भ्रधिक सदस्य एक साथ बोलने को खड़े हो जाएँ तो सदन इस बर्ते 
का निर्णय करेया कि कौस पहले वोले । लॉर्ड चांसलर को यहे निश्चित करने का 
झधिकार नही है। लॉई सभा की कार्यवाही पूर्ण सुव्यवस्यित होती है किस्तु यदि वाद 
विवाद को संयमित करने को झ्रावश्यकता भा पड़े तो यह काम भी सदन ही करता 
हैं, न॒क्ति लॉ चांसलर (.00 टकक्षाण्शा०7) ।: जब सदस्यगण बोलते हैं. तो ब् 
सभापति को सम्बोधित नही करते मल्कि सदन को झौर वे इस प्रकार भारम्भ करते 
है, “माई लॉर्ड्स” (॥४५ [.0705) । यदि लॉड चांसलर कुलीन होता है तो वह सदा 
की कार्यवाही भ्रथवा वाद-विवाद में भाग. ले सकता है। जिस समय वह ऐसा करती 
है तो भपनी गद्दी ((४००४०८८) से घलग हट जाता है | दलगत नीति के भाधार पर 
हू भनन्‍्य सदस्यों को भांति मत भी दे सकता है किन्तु किसी भी हालत में उसका मत 
निर्णायक मत नही होया । 


. लडड चांसलर के भअन्य कर्तव्यों फे लिए भध्याव ८ देसिए । 


हैं का प्रवक्ता सा सदन 
पन्य्कात में पोकस्मा सिठ्फ& ० (००४०००१७) ने अर 
मतों $ २३ पैछा जाए भर पाल्स परचम (एकबार 7) के रज्य वित्त में उसका 
डैयन क्षिस्त् को वित्तीय भजुदान केवल लोकसभा (घ०6 ७ 
ही है पकत्ती है, इसके आाद १६७१ मे 3, ः क्षि 
में कोई "भा (0७७ थक) फी प्नुमतति भाषश्यक है किन्तु यह लंड प्भा 
की शक्तियों से परे की जात है कि १ह लोकसभा हमरा उपस्थित किए हुए किसी 

सो. यन उप. वे करे। 


६७५८ निम्न ये नेएक और उस्त क्रिया जो इयहे भी 
अधिक ब्या था। उससे ऊह गया क+ कि सत्र प्रनुदान वित्तीय सहायता जे) 
पद मद को ही) जाती है उछ पर केवल लो, प्रभा प्रथव, सदन कप 
ही प्धिकार है भौर के करे विधेवक, जो के को दिए जाने अनुदान के 
'म्बेमि हों! निगम पदन से ही रस्म हो सकते है तथा यह निम्न ग्रनदिग्ध 
पथ हे इस प्रकार कै अस्तावों को इमावे था उन्हे सीमित ॥ 
म्वावों टीम की ऋाजा उड़े्यों पर पास डाले, किक्षार करे, 
ज्बको मेवेस्य ६ है करे, उस पर - प्रतिबन्ध अ्यका नियमन / क्रिन्हु 
भी हादत के ज्च सदक (स०७७ ०६ ०7६४) उस अस्ताव मे कोई सो नही कर 
व ।6 सदन ने सदन की वित्तीय म। कभी स्की- 
रद नही क्रय है: पोरे-छी२ पहारत उच्च पदन के किम इस दाके 
की ध्रय, गन लिया है । किन्तु १५६७ में उच्च सदन के कर तयाने 
म्वन्धी एक भि को अस्वीकार का इुस्ताहस किया किन्तु तिम्ते सदन 
रह और उसके जैकी प्रात कर। ही लिया । 3 जहा कि वित्ती: गगलों बर 
उैवल विम्त जप का है अपिकार हे ग्रौर सदन (नि; दन की 
वित्तीय गक्तियों पर विव्ध- उहेया को इसे पदन के जे पेकारों 
*र पराषात्ष समझा जाएगे | 
वीतकी झतावई रस्म के उच्च संत वार पुत्र, अपनी: सोई हुई 
तप को मैयत्व क्रिया । 2 ५ १८८६ तथा १ रे में उच्च सदन 
हई वि अस्वाक्ो का) हैं कर चुका था. जि जनों की हि उँछ बढ़ 
गईबी। भव को कर जन्होने पायड काल (77०्त 0००78८) क्के रो के 
रेहे कर दिया जिनके: शर, पेमीदारियों कर सकने विचार /# 
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गया था । निम्न सदन का कथन था कि इस प्रकार के करों का प्रस्ताव करना उसका 
राजनीतिक अभ्रधिकार है। यह उदारदलीय सरकार (दक्ष 5०:थ॥पराथा) के 
लिए संवेधानिक महत्त्व का प्रघन बन गया क्योंकि ये १६०६ में प्रवल जनमत की 
विजय के फलस्वरूप सत्तारूढ़ हुए थे। फलतः १६११ का पालियामेंट ऐक्ट 
(एशांश्याधय है': ० 9) पास हुआ । इस नियम ले निम्न सदन को ने कैवल 
वित्तीय मामलो में परमेष्ठ बना दिया बल्कि साधारण बैधिक मामलों मे भी सर्वशक्ति- 
मान धना दिया। है 


१६११ से पूर्ष द्ादितयाँ, विधायक (70फ65 एश०० 9]] : [.62/88 
#४०)--साधारण विधायक कार्यो में उच्च सदन (0058 ० 7,045) एवं नि 
सदन की शव्तियाँ प्रायः समान थी । वित्तीय प्रस्तावों को छोड़कर सभी बेधिक 
प्रस्ताव उच्च सदन में प्रारम्भ किये जा सकते थे भौर भय भी किए जा सकते हैं यद्यपि 
व्यवहारत: दम में से नौ प्रस्ताव निम्न रूदन से ही प्रारम्भ होते है। फिर भी उच्च 
सदन में क्षमता थी भौर उसने भिम्न सदन द्वारा प्रस्तावित बैँधिक प्रस्तावों को संझो- 
घित व भ्रस्वीकार भी कर दिया। उच्च सदन एक प्रस्ताव को चारम्वार भी अस्वीकार 
कर सकता है जिसको निम्न सदन बारम्वार पास करता जाए भौर ऐसा कई बार हुए 
भी । एक बार जब कठिन संघर्ष के बाद ग्लैडस्टन (080%07०) द्वितीय होम छल 
बिल (86००6 प०॥6 'रेधा& छा) को निम्न संदन में पास करा पाया 20/0% यह 
बिल उच्च सदन (प्ल०7५६ ०६ 7,0705) ने श्रस्वीकार कर दिया। यह ग्लैंडस्टन 
(50००) को बड़ा भ्रप्रिय लगा । अपने पद से हृटते समय संसद के धप 
पन्तिम व्यास्यान में प्रधान मन्‍्त्री मे दोनों सदनों के मध्य चल रहे संघर्ष के सम्बन्ध 
में प्रवाश डालते हुए श्राशा व्यवत की कि इसका भ्रन्तिम निर्णय करना ही होगा | 
प्रधान मन्‍्त्री की भविष्यवाणी सत्य निकली झौर १६०६ में यह संपर्ष पुनः फिर उ6 
खड़ा हुआ जो १६११ के भ्रधिनियम के पास होने के रूप में समाप्त हुआ जिसके द्वारा 
उच्च सदन की बैधिक शवित रूपी पक्षी के एक प्रकार से पर कतर दिए गए | 


१६११ में पालियामेंट भधिनियम (एकयंशाला॥ ० ० 9) के पूर्व 
निम्न सदन (005९ ० 0००5) किसी प्रकार भी भपनी मनमानी नहीं का 
सकता था । भ्रतः प्रधान सन्‍्त्री के पास केवल एफ ही विकल्प था कि वह राजा 
प्रार्थना करे कि वह इतने कुलीन जब (7.0705) बना दे कि उच्च सदन उसके पक्ष मै 
हो जाए। किन्तु यह संकटपूर्ण पग था भौर फोई प्रधान सन्‍्त्री ऐसी प्रार्थना तब तने 
नही कर सकता था जब तक कि उसे मतदाताभों की मतदान सम्बन्धी नीहि पर ए 
विश्यास न हो । अतः इस स्थिति में उसके पास एक ही विकल्प था कि वह संस डी 
अंग करा दे भौर भ्राम चुनाव (ठल्याध्/ 8०८४०४) में इस समस्या गे 
जनमत तैयार करे । यदि मतदातामों ने इसको मान लिया तो उच्च संदन 








होते दा ४ बित 
. उच्च सदन में प्रारम्म होसे वाले प्रायः सभी प्रस्ताव प्राध्वेट सदस्यों ढारा 2220 


होने ६ या अन्य अ“विशादारपद वियेयड़ दोते दं, जैसे स्पाय उम्दग्धी विषेषक भारि। 





+ 
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सम्बन्ध में कोई विपरीत प्राज्ञा न दै--सम्रादू के समक्ष उपस्थित किया जाएगा श्ौर 
सम्राट की स्वीकृति मिल जाने पर प्धिनियम का रूप धारण कर लेगा, प्लौर इस 
बात की चिन्ता नहीं की जाएगी कि उच्च सदन ने भ्रमुक प्रस्ताव पर भपनी सम्मति 
एवं स्वीकृति प्रदान की है या नहीं । इसमें यह शर्त रहेगी कि यह भधिनियम तब तक 
प्रभावी न होगा जब तक कि निम्न सदन के प्रथम श्रभिवेश्न के द्वितीय वाचन की 
तिथि दथा उस तिथि में यह तृतीम _अ्रधिवेशन के लिए निम्न सदन ईसिणए७४ रण 
(०गण07$) में उपस्थित हो, दो वर्ष न गुजर जाएँ।” . 

१६४६ का संज्ञोधन-प्रधिनियम (पर॥6 5प्राथावगाह हैण रण 949)-- 
पालियामेट प्रधिनियम (]!शग60८ 8०) की धारां के भनुसार १६१६ पे 
लेकर १६४७ तक केवल दो ही विधेयक जो कि उच्च सदन द्वारा भस्वीकृत किए गए 
थे, प्रधिनियम बन सके । १९६६ में एक विधेयक, शिक्तका उद्देश्य पानियामैंट अधि- 
नियम में संशोधन करना था, इसी अधिनियम की धाराशों के भनुसार वाजून वन गया ह॒ 
और इसके ग्रनुसार उच्च सदन लोक सभा द्वारा पास किए गए विधेयकों में दो सात 
के स्थान पर एक साल की हो देर लगा सकता था । हु 

इन बैधिक आाज्ञामों के भ्रतिरिक्त यह भी मान लिया गया कि उच्च सदन 
किसी ऐसे प्रस्ताव को अ्रस्वीकृत नही करेगा जिसके सम्बन्ध में मतदाताग्रो ने आम 
चुनाव के समय झ्रादेश दिया हो। किन्तु श्रमिक दल उन बन्धनों से अससन्न नहीं थाणी 
पालियामैंद ऐबट, १६१६ (एश्ाशिएथ): 8० 9) ने लगा दिए, विशेषकर भवित्तीय 
प्रस्तावों के ऊपर जिनके पास होने के लिए दो वर्ष की देर लगाई जा सकती थी 
अवतूबर १६४७ में सम्राद ने श्रपने भाषण में कहा कि सरकार तुरन्त एक प्रस्ताव 
जझपस्थित करना चाहती है जिसके द्वारा पालियामेंट झधिनियम (एगगदिणक्षा। 8०५) 
का इस प्रकार संशोधन हो जाएं जो तीन अधिवेशनों से घटाकर दो झधिपेशन कर 

दिए जाएँ झौर दो वर्षों की श्रवधि की घटाकर एक वर्ष की प्रवधि कर दी जाए भर्था्त 
ग्रधिक से प्रधिक लॉई सभा दो भधिवेशनो के समय के लिए झथवा एक वर्ष के समर 
के लिए किसी अ्रवित्तीय प्रस्ताव को रोक सकती है। यह संशोधनात्मक प्रस्ताव तब॑- 
स्वर १६४७ मे उपस्थित किया गया भर लॉडे सभा की शोर से बॉर-बार इसकी 
डटकर विरोध हुआ ।' किन्तु दो वर्ष बाद ला्ड सभा की स्वीकृति की झावश्यकता 
पढे विमा ही बह प्रस्ताव पास हो गया, जिसके फलस्वरूप पालियामेंट के १६११ के 
श्रधिनियम (?थांथा/क्रा। 8०६०१ 9]) में श्रवित्तीय वैधिक प्रस्ताव के पास होने 
सम्बन्धी प्रक्रिया में हेर-फेर स्वीकृत ही पाया । 

१६४६ के संशोधन अधिनियम (8पल्यवांण8 ८६ ० 949) के पनुमार 
कोई विधेयक विधि के रूप में पारित हो जाएगा चाहे उसको लॉर्ड सभा प्रस्वीकृत 


]. ल्ऐेकसभा में तर्तःय बाचन में मतगणना के पक्ष में ३९३ और विपक्ष में १६५ मत थे | 
उदास्वादियों मे शासन का साथ दिया था | लो सभा में दिपछ्ष में २०४ और पछ में १४ मत बात 
लाई समा में उदारादियों ने शासन के विरुद्ध मतदान ढिया! लॉर्ट समा के लिए यह मेते 
असाधारण महख का था। 


> 


का संसतद्‌ गा 
कर दे--दह्तें कि लोक सभा उसको दो लगातार भ्रधिवेशनो में पास कर दे (१६११ 
के पालियामेट अधिनियम में तीन भ्रधिवेशनों की झूते थी) और यदि एक वर्ष (प्रारम्भ 
में दो वर्ष) लोकत्भा के प्रथम भ्रधिवेशन के द्वितीय वाचन की तिथि तथा उस तिथि 
में जब द्वितीय बार निम्न सदन मे इसको पास किया, बीत गया हो । 


लॉर्ड सभा के वर्तमान श्रधिकार और करत्तव्य (76 00925 शाएं 
मग्राणांणा$ 0! 86 स०५६८ ०६ 7.0705)--पालियामेंट के १६११ के भषिनियम 
(?थंध्याथाा 80६ ० 9!) के अनुसार तथा उसके १६४६ के संशोधन की 
धाराप्रों के श्रनुसार लॉर्ड सभा (प्र०56 ० 70765) के श्रधिकार तथा कत्तंव्य 
इस प्रकार निश्चित किए यए हैं। उनका निम्न तीन वर्गों में वर्णन किया जा सकता 


(१) प्रवित्तीय विधेयकों में सशोधन झथवा उन पर पुन: विचार । 

(२) शासन तथा लोगों के ऊपर किसी विधेयक के सम्बन्ध में विचार व्यक्त 
करके प्रभाव डालने की शक्ति । 

(३) कार्यकारी दवितयाँ । 

(४) कतिप्रय न्यायिक शक्तियाँ । 


(१) वित्तीय विधेयकों पर लोकसभा का पूर्ण अधिकार है । यदि लॉर्ड सभा 
किसी वित्तीय विधेयक पर एक मास से अभ्रधिक तक स्वीकृति न दे [जबकि लोकसभा 
के सभापति (506४८) ने घोषित कर दिया हो कि भ्रमुक विधेयक वित्तीय है] तो 
वह वित्तीय विधेधक सम्राट के समक्ष उपस्थित किया जाएगा तथा सम की स्वीकृति 
प्रीप्त होने पर अधिनियम का रूप धारण कर लेगा । 

- भ्रवित्तीय विधेयक के सम्बन्ध में काफी श्रकाश डाला जा चुका है। यदि कोई 
विधेयक लोक सभा द्वारा दो लगातार अधिवेश्वनों में पास कर दिया जाए जिसमे कम 
से कम उसके प्रथम बार के द्वितीय वाचन मे तथा निम्न सदन द्वारा भ्रन्तिम रूप से 
पास किये जाने के समय में १ वर्ष का समय बीत चुका हो, तो वह सम्राट की स्वीकृति 
प्राप्त होने पर प्रधिनियम का रूप धारण कर लेगा, चाहे उप्तको लॉर्ड सभा ने अस्वी- 
कृत भी कर दिया हो । 

(२) लॉ सभा का दूसरा कत्तंव्य यह है कि शासन तथा लोगो के ऊपर 
किसी विधेयक के संबन्ध में प्रभाव डाले । वे कुलीन जन (7८०४४) जो वाद-विवाद 
में भाग लेते है तथा मतदान में रुचि रखते हैं प्रायः संसार भे पसिद्ध होते हैं । कोई भो 
शासन जो झालोचना का स्वागत करता है भौर जो भपने कार्य-कल्षापों से सर्वसाधारण 
को भ्रवगत रखता है, इस प्रकार के विशिष्ट प्रतिभाशाली जनों के विचारों की पूर्ण 
उपेक्षा कर ही नहीं सकता । इसके भ्रतिरिक्त वाद-विवाद खुले तथा स्वतन्ध बाता- 
परण में होते हैँ और कभी-कभी तो लॉर्ड सभा के वाद-विवादो का सदर लोक सभा 
के वाद-विवाद से भी उच्च स्वर पर होता है। झतः लॉर्ड सभारके वाद-विवादों का 
घासन पर निश्चित प्रभाव पड़ता है और . समाचारपत्रों द्वारा प्रजाके मन पर भी 
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प्रभाव पड़ता है। कभी-कभी तो लॉर्ड सभा निम्न सदन से भी प्रधिक प्रभाव डालती 
है ।! 

(३) कार्यकारी शक्ति (&/८८ए॥४४० 90७८) --लॉडड सभा के सदस्य सरकार 
से प्रश्न पूछ कर प्रशासन के किसी भी पहलू के सम्बन्ध में सूचना माँग सकते हैं! 
न्यायाधीशों को अपदस्य करने में लोकसभा की तरह लॉर्ड सभा का भी हाथ रहता है। 
लॉर्ड सभा का भव सरकार के ऊपर वास्तविक नियन्त्रण नही है लेकिन मन्सत्रिमण्डल 
में उसके भी कुछ सदस्य रहते हैं ! न 

(४) न्यायिक शक्ति (॥एठाठंशी 900८)--लॉर्ड सभा का चौथा कांय॑ 
न्‍्यप्यिक कार्य है । राज्य में यह सबसे बड़ा झपीलीय न्यायालय है| किन्तु प्रव पूरी 
लॉर्ड सभा उच्च भ्रपीलीय न्यायालय के रूप में श्राहुत नही होती यद्यपि लॉर्ड सभा के 
सारे श्राठ सौ के लगभग सदस्यों को उसके निर्णय में हाथ हो सकता है ! भव केवल 
लाइ'स प्रॉफ भ्रपील (.0705$ ० ०7:८4) प्रथवा लार्ड सभा के न्यायिक सदस्य 
(.09 .0:0$) ही यह कार्य करते हैं। सभापति लॉर्ड चोसलर (!.00 (फऋथ्रा०४।०) 
होता है। विधि कुलीन जन (7.89 7,0705) एक प्रकार से उच्च सदन की विशेषज्ञ 
समिति है, जिसको न्यायिक प्रपील सुनने का भ्रधिकार दे दिया गया है। 


लॉ्ड सभा का सुधार 
(रि४णियआ॥ंपर४्ठ [06 7,0705) 


लॉड्ड सभा के विरोध में तक (48ण77०8 484४) --इंग्लैण्ड में किसी 
राजनीतिक संस्था की इतनी झालोचना नही हुई जितनी कि लॉर्ड सभा की । श्रमिक 
दल १६०७ से बराबर यही कह” रहा है कि प्रब लॉर्ड सभा की प्रावश्यकता नहीं है 
श्रतः इसका भ्रन्त कर देना चाहिए । इसके विपरीत उदार दल का विचार है कि 
इसका सुधार होना चाहिए। मुख्य तर्क जो लॉर्ड सभा के सुधार के पक्ष में अयवां 
इसके श्रन्त करने के पक्ष में दिए जाते हैं, वे निम्न है--- 

(१) कहा जाता है कि लॉ सभा एक प्रजातन्त्रात्मक देश में निर्यक यार 
नीतिक संस्था (0०0०0 393९८०७०7ंआए) है। लार्ड सभा का निर्माण झब भी उत्ती 
प्रकार होता है जिस प्रकार कि शताब्दियों पूर्व होता था। कम से कम ६० प्रतिशत 
से श्रधिक कुलीन जन (.0705) अपने स्थानों पर इस कारण आसीन हैं क्योकि उरी 
पितामह सदस्य थे । वे न किसी का प्रतिनिधित्व करते है, न किसी के प्रति उत्तर- 
दायी हैं भोर न उन्हें जनमत की कोई परवाह है । हे 

(२) लॉड सभा की गणपूर्ति केवल ३ है । साधारणतया इसकी बैठकों में 
६० से लेकर ७० तक सदस्य उपस्थित होते है। विचार-विमर्श मे भाग लेने बाले 
सदस्यों की सख्या और भी कम है। यह स्वयं लॉर्ड सभा को समाप्त करने या उसमे 
सुधार करने के लिए यपेष्ट तक है । 
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(३) इसके झतिरिवत इन भानुवंशिक सदस्यों में से अधिकांश सदस्य अनु- 
दार दल के सदस्य हैं! इस प्रकार भ्नुदार दत्त्व लॉड सभा में मजबूती से जमा 
हुप्रा है। जारी लॉड सभा में लगभग दो-तिहाई सदस्य श्रनुदार दलीय हैं, शेप एक- 
तिहाई उदार दल श्रौर श्रमिक दल के सदस्य हैं । इसका फल यह होता है. कि जन- 
मत का झादेश चाह कुछ भी हो, भौर चाहे किसी दल का भी लोक सभा पर 
भरविकार हो, किन्तु लोकसभा की कमान भनुदार दल झौर उसके भी प्रतिक्रियावादी 
सदस्यों के हाथ में रहती है । 

(४) रंम्जे भ्योर (/९२४७४05४9 'शैश) के शब्दों में, लॉ्ड सभा घनिक वर्ग 
भयवा पृ'जीपतियों का रक्षक दुर्ग वन गया है । लास्की (].०90) के कथन के अनु 
सार, देश में ऐसा कोई बड़ा उद्योग नही है जिसके पूजीपति नेताशों का प्रतिनिधित्व 
उच्च सदन में न हो। वास्तव में घन एवं प्रजी ही लॉ्ड सभा की श्राधार-शिला रही 
है भोर उसका प्रू्ण प्रतिनिधित्व लाई सभा में है । ऐसी अवस्था में यह स्वाभाविक ही 
है कि लॉई सभा की प्रगतिशील सामाजिक कानूनों से कोई सहानुभूति नहीं होती । 

(५) जब सम्पूर्ण ज्ञार्ड समा निश्चितत: एक पार्टी के रूप में सिद्धान्त: काम 
करती है भौर उसने जान-बूऋ कर सुधार के मार्ग को अ्रवरुद्ध किया है तव लॉर्ड सभा 
का भस्तित्व डाबटर फाइनर (97. ॥492) के शब्दों में, “एक भारी श्रव्यवस्था है 
जिसका दस काल में झौवित्य सिद्ध नहीं किया जा सकता ।” भ्रतः इस्लैण्ड में ऐके 
सेई (6७७४ 8०)8) के निम्न कथन को व्यावहारिक ज्ञान समभा जाता है, "यदि 
द्वितीय सदन (8८८७० 08०णा0८7) प्रथम सदन के अनुकूल है तो निरथ्थंक है भौर 
यदि विरोधी है तो यह भनिष्टकारी है ।” लास्की (.380).का कथन है कि लॉर्ड 
सभा (प्ृ0056 ०( ,070$) को समाप्त कर दिया जाए। वह कहता है कि लॉ्ड 
सभा जैसी भप्रजातत्थात्मक संस्था का रहना कठिन है यदि बह प्रजातन्त्र की बढ़ती हुई 
माँग के अ्नुरुष भ्रपना भ्राचरण नही बना सकी और प्रजातन्त्र की माँग है कि जनमत 
के आगे भुकना सीखो तया सामाजिक प्रावश्यकतानों का मान करो। लॉर्ड सभा 

(छ००४८ ०,009) प्रजातस्त्र की माँगों को पुरा नहीं कर सकती “क्योंकि जिन 
हितों की यह जी-जान से रक्षा करती है, उन्हों निहित हित्तों पर प्रजातन्त्र प्रहार 
करता है ॥"४ 

लाड सभा के पक्ष में तक (680॥0675 9) 8५0७४ ० पा घछता$ढ ० 
7908)--यद्यपि श्रमिक दल लॉई सभा को बिलकुल समाप्त करने के पक्ष में और 
उदार दल उसमें भ्रामुल सुधार करने के पक्ष में रहा है; किर भी लॉ सभा प्रायः 

खवत्‌ ही चल रही है । इसके पक्ष में श्रामे लिखित तक उपस्थित क्रिए जाते है-- 
... [) अंग्रेज जाति स्वभाव से परम्पणावादी है। उसे अपनी पुरानी औौर 
ऐतिहाप्िक बस्तुओं से प्रेम है तथा जहाँ तक हो सकता हैं, वह उन्हें कायम रखेगा 
चहती है। यदि इन संध्याश्री में परिवर्तत झतवश्यक हो जाते है, तो अंग्रेज उनमें 


१, एकबार ५0०फकएपादच्मा हट छण्होब्याठ, 09. ला।. 9. 236. 


॥4 इस्लण्ड को शासन-प्रणाती 


परिवततेन कर देते है, लेकिन वे उन्हें समाप्त उस समय तक नहीं करते जक तक हि 
वे विधकुन् भ्तह्य न हो जाएं । साँढ सभा ऐसी भसह्य संस्या नहीं है। जीवन का 
व्यावहारिक भनुभव उन्हें यह वताता है कि भामतौर पर (०॥ 776 ऋ06) माई 
सभा ठोक काम कर रही है । 


(२) फिर प्रजातन्त्र में द्वितीय सदन की भावश्यकता है। संसार के प्रषि- 
कांश लोकतन्त्रात्मक देशों के विधानमण्डलों मे दो सदन हैं। इंग्सैण्ड की लॉड समा 
द्वितीय सदन के कार्यों को बहुत भ्च्छी तरह से कर रही है । इसलिए उसकी समा 
करना उचित नहीं होगा । 


(३) एक तक यह दिया जाता है कि लॉ सभा में सर्देव प्रनुदार दल का 
चहुमत नही रहना चाहिए किन्तु वास्तव में यह कोई तक नहीं है कि लॉर्ड सभा नहीं 
रहनी चाहिए । निस्सन्देह लोक सभा की जल्दबाजी को रोकने के लिए भनुदारता क्री 
ग्रावदयकता है । लॉर्ड सभा का भनुदार दक्त सोकब्रियता के प्राधार पर चुनी 7ई 
लोकसभा (#005० णी 0०फ्ाए075) के भातुरता से किए गएं उन निर्णयों पर 
निस्सन्देह एक परमावश्यक प्रंकुश है जो प्रवल भावावेश के वश श्रीध्नता में किए 
जाते है । 


(४) बिना चुना हुपा द्वितीय सदन रखने में भी कुछ लाम है। यदि तीर 
सदन (86९०76 (040९०) लोक-सभा (स्र०75९ ० (00075) की तरह ही 
चुना हुमा रहे तो द्वितीय सदन रखना या न रखना एक समान होगा । द्वितीय संदर्न 
का सार ही यह है कि उन प्रेरणाओं एवं दबावों से सुरक्षित रहे जो लोकन्सभा पर 
पड़ते हैं। लॉडे समा इस कसोटी पर खरी उतरती है। लॉर्ड सभा का सदस्य केवल 
बोलने के ही लिए प्रायः कभी नहीं बोलता ! उसकी वाद-विवाद के व्यर्थ जारी रखने 
में कोई रुचि नहीं होती । न उसको मतदाताओं को प्रसन्‍त करते की भ्रावश्मकता है) 
लॉड्ड सभा में बड़े-बड़े ता महत्त्वपूर्ण विय्यों पर पूर्ण एवं मुक्त बाद-विवाद होतें हैं। 
इसका फल्न यह होता है कि लॉड-सभा में उन अ-विधायी अइनों पर मुक्त एवं है 
बाद-विवाद .होते हैं जिवको लोक-सभा भ्रति व्यस्तता के कारण नही लेती अयवा द्ह 
के नेता जिनकी अत्यन्त विवादास्पद समभवे हैं। इनका सर्वक्ाधारण एवं शासन 
दोकें पर स्वस्थ श्रभाव पड़ता है । 


(५) इसके भ्रतिरिक्त लॉड-सभा विधान निर्माता संदन भी है। लोकन्‍्चभा 
के बजाय लॉर्ड-सभा में विधेयक उपस्थित किए जा सकते हैं । ब्राइस समिति (876 
0०70॥/66) ने कहा था कि “कम विवादपूर्ण श्रस्ताव लोक सभा में झातानों 
पास हो जाते है, यदि वे उच्च सदन में उपस्थित किए जाएँ भौर वही मर्दि उर्च पर 
हर पहलू मे विचार हो जाए और पूर्व इसके कि वे लॉडड-सभा से लीक-सभा में भाव 
उनका झाकार, प्रकार और स्वरूप कट छेंट कर ठीक हो जाए। इसका यह भी झए 
है कि इससे लोक-सभा का समय व्यर्थ नप्ट होने से बच जाएगा क्योकि उसके पार्त 
बहत काम होता है ।” 


संत्तव्‌ वाह 


(६) लॉड-सभा एक भर लाभदायक कार्य यह करती है कि वह उन सभी 
विधेमको या वैधिक श्रस्तावों की जाँच-पड़ताल करती है जो ,लोक-सभा की सभी 
अवस्थाओ्रों को पार कर चुकता है । इसकी इसलिए भी विश्येप क्‍्लावश्यकता होती है 
क्योंकि लोक-सभा को प्रायः सभी प्रस्तावों पर कुछ खास नियमों के भनुसार चलना 
पड़ता है जिससे वाद-विवाद भल्प समय ही चल पाते हैं। वहाँ किसी विषय पर पूर्ण 
एवं मुक्त वाद-विवाद नहीं हो पाता । किन्तु लॉ्ड-सभा के ऊपर इस प्रकार के कोई 
वश्धन नही हैं। इसके भ्रतिरिवत यह भी कहा जाता है कि लॉ सभा, जिसमें देश 
भर के स्वश्रेष्य ऐसे जानकार रहते हैं जिनको हर प्रकार का अनुभव होता है, किसी 
विवादास्पद विषय के सद तथ्यों पर प्रकाश डालने वाला सदन है। इस प्रकार लॉर्ड 
सभा पस्ताशें पर पुनतिचार करने के लिए लाभदायक सदन हैं । 

(७) लॉई-सभा में प्राइवेट सदस्यों द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव ही उपस्थित किए 
जाते है जिश्नसे लोक-सभा का पर्याप्त समय बच जाता है। प्रथमतः, ये प्रस्ताव लॉडे- 
सभा की समितियों में विचारार्थ जाते हैं । ऐसे प्रस्ताव भ्रद्ध॑ न्यायिक श्रक्रिया में से 
गुजरते है जिनमें बहुत समय लगे सकता है यदि उनका बिरोध होने लगे । यह प्रथा 
सी घन गई है क्रि जिस प्रस्ताव का एक सदन में विरोध होता है उसका दुसरे,सदन में 
विरोध नही किया जाता । इसका फल गह होता है कि लॉर्ड-समा (प्लणा56 ० 
7.0745) लोक-सभा की व्यर्थ की मेहनत को तिहाई कम कर देती है। यदि लॉड्ड-सभा 
न होती तो वहू सारी मेहनत लोक-सभा को ही करनी पड़ती । प्र-स्थायी भाशा 
विधेयकों (970फ्रझत्रण. 070० छा) तथा विश्विष्ट भाजाों (5फ्लंगा 
0700४), मे भी ऐसा ही होता है । 


(८) भन्तश्ः कुछ वैधिक प्रस्तावों या विधेयकों पर जनमत तैयार करने में 
बीच में देर करने की भी आवदयकता होती है पूर्व इसके कि वे नियम बनें । वास्तव 
में इसका बढ़ा लाभ है कि लोकप्रिय सदन के निर्णयों पर पुनः विचार हो भौर वह 
विचार शान्तिपुर्ण वातावरण में ऐसे सदन में हो जिस पर तुरन्त जनता का दबाव 
(एक्‌णथन ए7६55०४८) न पड़ सके । ऐसे विधेयकों पर पुनः विचार की ग्रावश्यकता 
है भो देश के संविधान के झावश्यक प्रंगों पर प्रभाव डालते हैं भ्रथवा जो विधेयक 
नए सिद्धान्तों को जन्म देते हैं प्रथवा जिन पर लोग बराबर-बराबर संख्या में भिन्न 
मत रखते हों । 


सन्‌ १६४६ के प्रधिनियम के पास हो जाने के बाद लॉई-सभा समाप्त की 
जाए या नहीं, यह समस्या सदा के लिए छुलिशिवित कर दी गई । अगला अश्न लॉड- 
सभा के सुधार का है। यह प्रश्न बहुत पुराना है। १६१७ में ३० सदस्यों की एक 
परमिति नियुक्त हुईं। इसमें दोनों सदनों में से बराबर-बराब॒र सदस्य लिए गए तथा 
धनमें सभी विचारों के लोग थे। इस समिति के श्रष्यक्ष लॉड्ड ब्राइस (प्र#ढण्ण्य/ 
287/05) नियुक्त किये गये | इस ब्राइस समिति की सिफारिश बड़ी महत्त्वपूर्ण हैं। 


346 इंग्लैप्ड की झासन-प्रणाली 


ब्राइस तमिति को रिपोर्ट (878०८ 00077066 १८७०० -- ह्ाइस समिति 
ने अपनी रिपोर्ट १६१६ में प्रस्तुत करी । उसमें कहा गया था, “जहाँ तक सम्मद हो 
यही ऐतिहासिक लॉडं-समा भविष्य का द्वितीय सदन बने । प्र्याव्‌ लॉ्ड-समा डे 
कतिपय वतंमान सदस्य नये द्वितोय सदन के सदस्य बने रहेंगे ।” साथ हो समिति 
ने सिफारिश की कि लॉड-सभा ब्थवा प्रस्तावित द्वितीय सदत की सदस्यता सभी के 
लिए खुली रहनी चाहिए ताकि इसमें सर विचारों भौर भावनाप्रों का प्रतिनिषित 
हो । यह इच्छा भी व्यवत की गई कि किसी एक ही राजनीतिक दल “का सारे झत 
पर धृर्णाधिकार नही होना चाहिए । 


इन विचारों के ध्नुरूप समित्ति ने प्रस्ताव किया कि पुवर्गठित लॉड्ड-सभा में 
३२७ सदस्य होने चाहिएँ । उनमें से तीव-घोयाई भर्थाव्‌ २४६ सदस्य धुने हुए हों नो 
लोक-सभा के १३ अआदेशिक भागों में बटे हुए सदस्यों द्वारा चुने जाएँ । प्रत्येक प्रदेश 
के लोक-सभा के सदस्य भपने प्रदेश को मिली हुई सदस्य संख्या चनेंगे निम्तका प्राधार 
जनसंख्या होगा । बचे हुए ५८१ स्थानों के लिए सदस्य सारे छुसीम जनों में से अली 
जाएँगे । इस चुनाव का उत्तरदायित्व उस समिति पर होगा जो सदनों के सदस्यों मे 
मिलाकर छांटी जाएगी । लॉक्-समा के सदस्यों का जीवन-काल १२ वर्ष रखा जाएगा 
जिनमें से प्रत्येक वर्य के एक-तिहाई सदस्य स्वतः प्रति चौथे वर्ष हट जाएँगे। 


लॉडनसभा के कत्तेव्य के सम्बन्ध में समिति ते कहा कि पुतगांठत लॉर्डलसमा 
की शब्तियाँ लोक-सभा के समान ने होंगी । न सॉर्ड-सभा को कसी यह विभार हे 
चाहिए कि वह सोक-सभा की प्रततिदवस्द्वी संस्था बने, विशेषकर मण्तिमण्डलों के वि 
भगवा भंग करने के सम्बन्ध में अयवा वित्तीय विधेयकों के अस्वीक्ृत करने मे ! 


समित्ति ने इंग्लैंड के द्वितीय सदत के निम्नलिखत काया को उचित सम 
है :+- 


(१) कॉमन सभा से भाए हुए विधेयकों की जाँव-पड़ताल तथा उनकी 
संशोधन । 


(२) अविवादास्पद-विपय सम्बस्धी विधेयकों का उपक्रम (वशशशीणा) । 


(३) मियम बनने से पूर्वे, प्रस्तावित विधेयकों पर राप्ट्र के विधारों की भती 
प्रकार प्रभिव्यवित के लिए उचित विलम्ध ? 
(४) बढ़े और महत्त्वपूर्ण प्रइनों पर पूरी तरह शौर निर्दान विमशे । 


मरत्ति की रिपोर्ट कम तत्र 
आइस समित्ति की रिपोर्ट तथा इसकी योजना एक प्रकार का समझौता | 
थी । पर इससे न तो अनुदार दस को और ने अगतिशील तत्वों को प्रन्तोय हुआ 
“यह बीत 


लंड सभा का भविष्य (इश्वएा८ 0 छह सठ756 ० [.065) 
विधान सदी 


मानते हुए भी कि आजकल की प्रजातत्व शासन-अणाली में कुलक्रमायत वि 


संत्तदु ग7 


एक समय-विरुद्ध संस्था है, इसके (लॉ सभा) पुनर्गठन वे कार्य में कोई श्रगति नहीं 
हुई है। जब कमी लॉ सभा के सुधार के लिए क्रियात्मक श्रस्तावों पर विचार होना 
आ्रारम्भ होता है, तभी सबके सामने एक अ्रम-जाल उपस्थित हो जाता है जिप्तका 
डीक तरह से काटा जाना कठिन सा प्रतीत होता है। अमजाल यह है कि क्या लॉड्ड 
सभा को राष्ट्र का प्रथिक प्रतिनिधि-स्वरूप देने के लिए इसमे निर्वाचित सदस्यों की 
संख्या बढ़ा दी जाए ? यदि ऐसा किया जाय तो इससे लॉड सभा को लोक-सभा से 
अधिक शक्तिशाली बनने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। श्रमिक दल ऐसी स्थिति 
बिल्कूल लाने देना नहीं चाहता । श्रमिक दल चाहता है कि लॉर्ड सभा के पास संशो- 
घन करने की तो पर्याप्त शवित हो पर वह किसी भी प्रकार से लोक-सभा की प्रति- 
द्वम्दी न बने । दूसरी शोर भनुदार दल यह चाहता है कि लॉर्ड सभा राष्ट्र का भ्रधिक 
प्रतिनिधित्व करे भौर उसके पास अधिक शवित हो । यदि ऐसा नही होगा तो लॉर्ड 
सभा की सदस्यता के प्रति ऐसा प्राकर्षण नहीं रह जाएगा जो श्रॉकपंण लॉर्ड सभा के 
सुधार द्वारा कोई वंदा करना चाहेगा। पर श्रमिक दल को यह अस्वीकार है। 
मारिसन के शब्दों मे, उनकी झाशंका है कि "(इंग्लैण्ड के) दूसरे सदन की भ्रमरीकी 
सीनैट की शक्तियाँ देना (श्रमिक दल के लिए) भयावह होया ।” 


भ्रतएव लॉई-सभा के सुधार का प्रश्न पहले ही की तरह है। यद्यपि सभी दलों 
को यह सहमति है कि यदि “संविधान के भ्रन्तर्गत” दुसरे सदन ने भ्पता उचित भाग 
निवाहना है तो उस्का सुधार भत्यन्त और शीघ्ष वाल्छनीय है ! लॉर्ड सभा में परम्परा 
ग्त्त फूलीन (2८८:5) सदस्यों को कटोती और उनके स्थान पर ग्राजीवन प्रीयरों की 
नियुक्तित इत्यादि प्रस्तावों का प्रस्तुत होना सुधार की दिशा में एक कदम होगा । 
प्राजीवन पुरुष पीयरों भौर स्त्री पीयरीं को बनाने से वर्तमान सदन में शरद्ावस्त्रीय 
गुण का समावेश कराने का लक्ष्य पूरा होगा। श्रनुदार दल ने ही इस कार्य में पहन 
को है। 
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अध्याय ७ 


संसद (क्रमशः) 
शिक्रपीक्रावशा--((०7ं॥ए९१ ) 


लोक-सभा 
(06 म्न0ए5४ 0 (ए०्शाध्रण5) 


रचना एवं संगठन [ए०घए०झंवे00 800 08शआ5्था00)--लोक-सभा 
(स्र०४56 ०6 (०7्रा7707$) सदा से पूर्णतया निर्वाचित संस्था रही है किन्तु निर्वाचक 
वर्य (ह९९४०7/6) एवं सिर्वाचिन-क्षैत्र दोनों में शताब्दियों से बरावर हेर-फैर होते 
रहे हैं। भ्राजकल लोक-सभा में ६३० सदस्य हैं। उनका चुनाव एकल-सदस्य निर्वाचन 
क्षेत्रों (8986 ऋध्य०७० 00756072029) से होता है । १६४४ के सोक-समा के 
निर्वाचन-क्षेत्र पुनवितरण भधिनियम (005९ णी (0०शा075, रे०्ता॥ाएपेंणा 
री 8९३५ 8०६ 0 944) तथा १६४६ के जन-प्रतिनिधित्व भधिनियम (०७7०० 
इश्ाबररणा 0 (06 ?6०छा०४ 8०६ ० 949) पास होने के पूर्व लम्दन में श्रनेक 
जिसे ऐसे थे जिनमें द्वि-सदस्य निर्वाचन-क्षेत्र थे । इससे थूव॑ व्यापारिक निवर्थिन-क्षेत्र 
भी था तथा विश्वविद्यालयों फे स्नातकों के लिए विशेष विश्वविद्यालय निवचिन- 
क्षेत्र थे। निवास-स्थान पर उन्हें मिले हुए वोटों के भतिरिकत उन्हे विशेष निर्वाचित 
भधिकार मिला था । किन्तु भ्रव प्रत्येक व्यक्त केवल एक ही घोट दे सकता है। 


ब्रिटिश प्रजा के सारे स्त्री भौर पुरुष चाहे वे साम्राज्य के किसी भी भाग में 
निवास करते हों, चुनाव के. लिए उम्मीदवार बन सकते हैं, केवल द्ातं यह है कि वे 
२१ वर्ष के या इससे भधिक प्रायु के हों, पागल न हों, दिवालिया या किसी जुर्म 
प्रयवा भ्रभियोग में दोष-प्रमाणित या सजायाफ्ता न हों (भ्रष्टाचार भी एक जुर्म है) 
स्कॉटलैण्ड एवं इंग्लैण्ड के संस्थापित चर्च के पादरी न हों, रोमन कैथोलिक चर्च के 
पादरी न हों; इंग्लैणड दया स्कॉटलैण्ड के लॉर्ड (ए८८) न हों तथा सआ्जादू की सेवा 
में कोई पद घारण मे करते हों | १६५७ के लोकसभा भनहँता भधिनियम (श्व०75० 
0 ए०माग्रा05 7950७४४॥९८७४०॥ 8८६ !957) के प्न्तर्गत गिनाए गए लोग भी 
चुनाव के लिए उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं । 


लोक-सभा का जीवन-काल पांच वर्ष होता है किन्तु उसे उससे पूर्व भी भंग 
किया जा सकता है। श्रचलित पद्धति के ्नुसार लोकन्सभा का साल में कम-से-कम 
एक अधिवेशन होता चाहिए । यह इसलिए भी कि कुछ झ्ावश्यक विधेयक जिनमें 
कर एवं भनन्‍य वित्तीय मामले भी हो सकते हैं, एक वार में केवल वर्ष के लिए ही पास 
किए जाते हैं झोर ऐसा प्रति वर्ष होता है। स्‍भधिवेशन प्रायः भवतूबर भयवा नवम्बर ला 
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में प्रारम्भ होता है और पूरे वर्ष चलता है, केवल कभी-कभी छुट्टियाँ होती है। पत्रा- 
चसान होने पर श्रधिवेशन समाप्त हो जाता है भौर भ्रधिवेशन के प्न्त में थो कार्य 
श्रघूरा रहता है उस्ते समाप्त वार दिया जाता है। 


१६४७ में लोक-सभा के सम्मेलन, सप्ताह के प्रथम पाँच दिनों में होते रहे 
है। सोमवार से लगाकर वृहस्पतिवार तक सम्मेलन दोपहर को २-३० पर प्रारम्भ 
होता है । शुक्रवार को ११ बजे दोपहर को प्रारम्भ होता है * उसी प्रकार तोक-सभा 
स्थगन प्रस्ताव के भ्राध धण्टे के भ्रन्दर समाप्त हो जाती है यदि स्थगन-प्रस्ताव सोमवार 
से वृहस्पतिवार तक १० बजे रात्रि को या उसके बाद पास किया जाए या शुत्रवार 
को शाम के ४ बजे पास किया जाए। आ्रायः बहुत से अ्रवस्र ऐसे भी प्राते है कि 
अधिवेशन रात भर चलता रहता है। ऐसे सभी भ्वसरों पर समय नही नप्ठ करने 
दिया जाता । सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक ढाई या पौने-तीन बजे के मध्य 
भवित्तीय मामले लिए जाते हैं। इसके उपरान्त साढ़े-तीन बजे तक प्रश्न पूछे जाते 
हैं। भ्रश्नों के तुरन्त बाद वह समय होता है जबकि कोई सदस्य चाहे तो किसी विशेष 
आवश्यक वियय पर बात-चीत करने के लिए सम्मेलन स्थग्रित करने का प्रस्ताव रख 
सकता है। यदि स्थगन-प्रस्ताव मान लिया गया तो सम्मेलन सन्ध्या के ७ बजे तक 
स्थयित पड़ा रहता है। फिर इस प्रकार की प्रारम्भिक कार्यवाहियों के वाद ही कुछ 
मुख्य बातों की श्रोर झाते हैं जिसको सावंजनिक कार्य संचालन (77श॥58०000 
9०७४४ 8087655) कहते हैं । यह शाम को ७ बजे तक चलता रहता है। तब या 
सो स्थगन-प्रस्ताव (40]ं०णाए्या 2०४०४) लिया जाता है या विरोधी 
प्राइवेट कार्यवाही (099०आ6 एस४8॥४ 8057०55) ली जाती है । इसके वाद ही 
बीच की स्थगित कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है जो रात्रि मे १० बजे तक चलती है । 


वाद-विवाद का समापन ((05ए7९ ० 70०07/0)--ब्ूूंकि निम्न सदन के 
समय की रक्षा का पर्याप्त ध्यान रखा जाता है ताकि सभी कार्यवाही सुचारु रूप से 
चलती रहे, श्रत. वाद-विवाद को समाप्त करने के लिए भी किसी ऐसे वियम की 
आवश्यकता रहती है जिसका पालन करना आवश्यक हो ! आमतौर पर ' सभापति 
(57००८७४) की कुर्सी के पीछे सत्तारूढ़ दल एवं विरोधी दल के सचेतकों (५४४75) 
में बाद-विवाद के लिए समय निर्धारण सम्बन्धी समभोता हो जाता है कि किस 
विषय पर कितना समय दिया जाए भर फिर सभापति (5ए€थाव्टा) का कर्तव्य है 
जाता है कि उस समभौते का परर्णस्पेण पालन कराए। यदि यह प्रवन्ध भ्रसफल हो 
जाता है तो वाद-बिवाद को समाप्त करने के झौर भी बहुत से उपाय है। सदन की 
राय से वाद-विवाद को समाप्त करने के उपाय को समापन (८/05076) कहते है । 


सन्‌ १८८१ में सदन की राय से वाद-विवाद को समाप्त करना श्रावश्यक हो 
अया जवकि श्रायरलैड के राष्ट्रवादियो ने सदन,की कार्यवाही मे बाघा डालना प्रारम्भ 
किया । “वे घण्टों तक किसी विषय पर बोलते रहते चाहे वह सगत हो श्रथवा भसगत 
किन्तु सभापति (59620) के परूस कोई ऐसा उपाय न था जिससे वह उतको रोक 
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भ्राज्ा दे, किन पर नहीं। कुछ संशोधनों को छोड़ देने की प्रया को कंग्रारू समापन 
(६ शाएश०० 00050०) कहते है, क्योंकि सभापति इस प्रकार कुछ संशो धनों को छोड़ 
जाता है। इसका कारण यह हो सकता है कि वे विवादानूकूल न हों पभ्यवा उन पर 
पूर्व विचार हो चुका हो प्रथवा उन पर वाद-विवाद होने से समय व्यर्थ नष्ट होने का 
भय हो । कगारू समापन ([(478000 00४॥०) को मुखबन्धन समापन (6णा॥0- 
ध76 (।08076) के साथ भी प्रयुषत किया जा सकता है झौर झलग से भी । कंगारू 
समापन विधि यद्यपि सभापति के लिए ग्रम्भीर उत्तरदायित्व पैदा कर देती है तथापि 
इस विधि के वस्तुतः दुरुपयोग का यथाय॑ प्रमाण नहीं मिला है। 

सदन के झ्रधिकारों (0#008 ०९ 06 प्र०ए४०)--लोक सभा का मुल्य 
अ्रधिकारी स्पीकर है जो नई ससद्‌ के बन जाने पर सदस्यों द्वारा सदन का सभापतिलल 
करने के लिए चुना जाता है। सदन के भ्रन्य भ्रधिकारी भर्थोपाय-सभाषति (00थो- 
गाथा) 04 06 ९४३४३ 270 )(८४४५) तथा उप-सभापत्ति हैं । दोनों ही डिप्टी-स्पीकर 
(0८909 59००८८४) का कार्य कर सकते है। सदन के स्थायी भ्रधिकारियों के 
प्रन्‍्तगंत लोक-सभा का लिपिक (टथा:८ ० छा पर०05९४ ण 0०प्राण०78) पवा 
सार्जेन्ट-एट-प्रार्म्स (5९8687/--#75) भाते हैं । ये पालियामेट के सदस्य नहीं 
होते । 


संसदीय विशेषाधिकार 
(एथ्णांब्रगाध्याकाए एशिए0265) 

ससद्‌ के प्रत्येक ग्रधिवेशन के प्रारम्भ होने से पहले स्पीकर, लोक सभा में 
प्रौपचारिक रूप से कॉमन सभा के सदस्यों के लिए, उनके पुर।ने झोर प्रसंदिग्ध प्रषि- 
कारों और विशेषाधिकारों के लिए क्राउन से याचना करता है। उनमे से कुछ अधि- 
कार ये हैं :--- 

(१) संसद के भ्रधिवेशन से ४० दिन पूर्व श्रौर उसकी समाप्ति से 8० हित 
बाद तक किसी भी प्रकार की भ्दालती कार्यवाही के सम्बन्ध में गिरफ्तारी से छूट ! 

(२) बाद-विवाद मे वाणी की स्वतन्त्रता । 

(३) क्राउन तक पहुँच का अधिकार जो सदन का सामूहिक भ्रधिकार भी है। 

(४) सदन का अपनी कार्यवाही प्र नियन्त्रण का श्रधिकार । 

(५) सदस्यता के वियय में वैधिक प्रयोग्यतानों को और उन्हों के 
पर सदन की किसी सीट को रिक्त घोषित करने का झ्धिकार; और 

(६) विशेषाधिकारों को भंग करने वालों को दण्ड देने का अधिकार | 

सभापति (59८४८८)--जों समय निम्न सदन के सम्मेलन के लिए निर्श्चिएत 
है उस पर सभापति (59८2०) सदन में सुनिश्चित सजधज एवं समादर के सा 
प्रवेश करता है । झावसफोर्ड इंगलिश डिक्शनरी (>णव छा्टांओ फालागाण)) 
से स्पीकर फा यह भर्थ दिया है कि “वह नोक-सभा का सदस्य होता है जिस को संदे 


प्राधार 


ससदू 2५ 


प्रषने प्रतिनिधि के रूप में चुनता है और जो सदव दे; बाद-यिवादों से सवावनित्र 
करता है ।” यह धर्थ ठोक है पौर इससे स्पीकर के सम्बन्ध मं तीन पस्य बदव मे +* 
प्राती हैं । पहली यह कि स्पीकर प्रन्य सदस्यों को तरह लोइ-सदा या मकतय हे न 
है प्रौर अन्य सदस्यों की भाँति हो निर्वाचित होकर लोक-सभा में झराता है। इसरी 
सदन प्रपना स्वीकर (3फल्यान्‍््) स्वर्य चुनता है श्रौर तीसरी बाल यह है. कि उ£ 
ऐेदन बाप सर्वभरान्य प्रतिनिधि होता है भोर इसके वाद-शिवादो रा सभाणकित्य अर+र 
है किन्तु उक्त कोश (9०79). से इस तथ्य पर प्रकाश नहीं शाला कि उपक 
बिता सदन की कार्यवाही हो ही नहीं सकती । बिका समापति (५/८७८। दे सदन 
का सम्मेसत हो ही नही सकता । मि० किदज राय ('र ३॥7 हि. ५। सभावत्ति बे 
मृत्यु! पर सदत तुरन्त उठ खड़ा हुआ और सोक-सभा जी बाई बार्यवारी वहों हो रूफी 
जैव तक कि नए सभापति का घुनाव नहीं हो मया यद्यपि उम समय देश दिलीप जिफग- 
युद् में फेस हुमा था ॥* 
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स्पीकर (59८४/07) के पद का विकास कब धौर के हुप्ना यट घक्णर 2 
प्रमिसेयों के अनुसार पारलियामेट या ससद्‌ का प्रथम स्पीकर १३३७ मे मर रामम 
हंगरफोड़ (50 पह०७85 घप्ाहधाणा) था; प्राचीन काल में स्वीड़र जनसर बड़ 
उस समय प्रवरता होता था जबकि के सम्राट्‌ के समक्ष भ्पनी बष्टनगापा उपर्चिस 
करते पे झौर भद ६०० वर्ष से स्पीकर के पद का विकास होते हुए भी हक प्रक्तीर मे 
सपरोकर वही झाम भाज भी फरता है । 


भारम्म में सम्राट ही स्पीकर को निमुब्रत दिया फरता मा, उविन्तु बाद में 
गप स्पोशर के पद के प्रत्याशी के लिए बुनाव होने लगा, तो, जैसा कि कोप ((०६८) 
६४५ में दताया, ऐसी प्रघा पड़ पई कि सम्राद शिसी सुपोग्प एवं डिट्ठ।न्‌ ब्यवित 
हो लियुक्त करने लगा प्रोर लोक-सभा उसी को प्राय चुन लिया बरती दो डिग्तु जाऊे 
(66०8९ गीत) के राज्य-पतत्त में स्पीकर के घुनाव के सम्दस्प मे स्प्नाट गा 
इीप दिलकु भी महीं रहा । भय भी रपीकर का चुदाई प्राउन वे प्रनुमोदन हव 
ध्वीरृति से हो होता है किल्तु मुस्थ रूप से लोह-समा हो स्पीगर गो चनतो है बोर 
भाजजन की पति महू है कि रप्रीदार बता धुनाव सर्वसम्मत होता है | प्रयानगार 
पताहड़ दप भपने दल के डिसी रपणित शो स्पीगर के पद पर उस समद के छेत' है 
जल हिसी कारंघवश वह दद रिक्त हो जाए । सिन्दु ढगी हिपाति में म्ये उसशा मश्म 
जादिद होने के पूर्ष विरोधी दस से सदर्य मस्त्रणा शर सी रातवी है... घोर दादि 
दितेपी दस को उस नाम पर कोई शापति होती है सो उस शाम गो दापय से णिएः 
7.++-+++ 
4. परत (35 ४65) *) झुखु ३हजश में हुई । 


४ 2. मिल$, ७, 8, 288 उव७क : झखडफचा 205 रिगापडल्च्टा, 5 
>श्मएलाएजण, ६.2, ग् 
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जाता है |? स्पीकर के लिए यह श्रावश्यक है कि वह पूर्ण पक्षपातहीन एवं तदर्थ हो, 
इसलिए ऐसे व्यक्ति को स्पीकर के पद के लिए नामांकित किया जाता है जो कभी 
उम्र दलावलम्बी (8०४४४ ?०४58॥) न रहा हो झोर जो पर्याप्त समय तक प्रो 
याय या वेज एण्ड मीन्स (१४०५४ धयात )/८४॥५) की समित्ति या किसी प्नन्‍्य समिति 
के सभापति या उप-सभाषति पद पर प्रशिक्षा (०एएछा०॥०८आांए) प्राप्त कर 
घुका हो । 


इस प्रकार चुना हुमा स्पीकर संसद्‌ के जीवरू-पर्यन्त झपने पद पर बना रहता 
है । किन्तु जहाँ वह एक वार स्पीकर के पद के लिए चुना गया, तो फिर वहू जब 
तक चाह प्रपने पद पर वना रह सकता है, चाहे ससद्‌ में उस दल का बहुमत हो या 
न हो, जिसने उसको स्पीकर पद के लिए प्रस्तावित एवं नामांकित किया था। तथ्य 
तो यह है कि जहां एक वार कोई व्यक्ति स्पीकर बना, तो वह प्रपनी मृत्यु-पर्यन्त 
अथवा ऐक्छिक अवकाश ग्रहण के समय तक उक्त पद पर बना रहता है। 


स्पीकर शा लेफेवर (5॥99 [.९/०४7८) के समय से स्पीकर पद, दृढ़ताएूईक 
अ-राजनीतिक तथा न्यायिक एवं निष्पक्ष पद समझा जाने लगा है| चुनाव के बाद 
स्पीकर दलगत राजनीति से पूर्ण संन्यास ले लेता है भौर इसके फलस्वरूप स्पीकर को 
कभी चुनाव नहीं लड़ना पड़ता । इसीलिए बहुत समय तक यह परम्परा रही कि वह 
निविरोध चुना जाता रहा ! १८०३२ से तो यह सामान्य नियम सा बन गया पे किग्तु 
१६३४ में और पुन. १६४४५ में श्रमिक दल ने फिट्ज राय (८८2 7२09) झौर डिलपटन 
ब्राउन (0600 870७) नाम के दो अनुदारदलीय स्पोकरों के पुननिवर्चित वर 
झ्रापत्ति की, यद्यपि संघर्ष में श्रमिक दल को सफलता नही मिली ॥ १६४० में श्रमिक 
दल की शोर से किसी अ्रधिकारी प्रत्याशी ने स्पीकर के चुनाव का विरोध नहीं किया 
किन्त्‌ एक स्वतन्त्र श्रमिकदलीय सदस्य ने स्पीकर के विरुद्ध चुनाव लड़ा, भौर वह बुरी 
तरह हारा । ऐसा भ्रतीत होता है कि निर्वाचक समूह महसूस करते है कि स्पीकर की 
चुनाव विधिरोध होना ही चाहिए, ओर वे इस एक शताब्दी से भी पुरानी परम्परा 
को लगातार चलाए रखना चाहते है । 





], स्पीकर के पद के लिए संघर्ष मी हो सकता है | १८३३ में प्रथम बार श्स पद के हि 


संघर्ष हुआ जिश्तके फलस्वरूप शा लेफेवर (5099 ,०/०४४७) चुना गया और इसी प्रकार शपथ 
यली ((07५) का चुनात्र स्पोकर पद पर हुआ। १६५१ में पुनः नये स्पीकर की चुनाव करते से 
संघर्ष हुआ जब कि अनुदार दल को लोक-सभा में वहुमत प्राप्त हुआ था | विरोधी अमिक लत 
इपीकर पद के लिए अनुदारदलीय प्रत्याशी पर आप नही किया किन्तु साथ ही यह इच्छा ब्यकतं कर 
कि पुराना छपनसभापति अथवा डिप्टी स्पीकर अपने लम्बे झनुभव के कारण अधिक # मम से 
रहेगा | तदनुछ्वार मत गणना हुईं, भौर अनुदारदलीय ग्रत्यारी भूतपूर्व मन्नी डब्ल्यूश उमर माह 
अमिक दल के मेजर मिलनर का इराकर जीत गया। ४ 
2. संसद के भंग दो जाने पर भी रपीकर अपने पद पर उस समय तक के लिए बना मर 
ज्व तक कि अगला स्पीकर न चुना जाए डिग्तु संसद-भंग होने के उपरान्त बढ झादेरा तेख (फेंग 
_झादि जारी नहीं करता, जैसा कि वद संसद्‌ के विश्राम काल (20285) में करता रहता ड्टै) 
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(#घाएग क्ाव ए05एतंगाकाए छ०००४०१०० 70५ण५) है! विभिल उ्ं श्यों 
को पृत्ति के लिए वह झनेक झादेश एवं समादेश (५४४:780/$) सदन की झोर से 
निकालता रहता है। उदाहरणस्वरूप जब अधिवेशन काल में लौक-सभा का कोई 
स्थान रिक्त हो जाता है, तो सदन की भाज्ञा पर स्पीकर नए चुनाव की प्राजप्ति या 
झादेश निकालता है। उसी प्रकार यदि किसी सदस्य द्वारा अपराध हो जाए तो 
स्पीकर ही उसको गिरफ्तारी का अ्रथवा गवाहों के लिए आदेश अभ्रधवा इमादेक्ष दे 
सकता है । शद 

स्पीकर उस प्रशासनिक विभाग का भ्रध्येक्ष भी होता है जिसे लोक-सभा के 
स्पीकर का विभाग कहा जाता है| इस विभाग में सदने क 7 बलक, लाइब्रेरियन भौर 
कुछ अन्य सेवकगण होते है, साथ ही प्राइवेट विधेयकों के सम्बन्ध मे. निरीक्षक, कति- 
पय अधिकारी जिनका सम्बन्ध मतदान कार्यालय (४०० 0॥०6) उं होदा है एवं 
ऋुछ श्रोर व्यक्ति होते है । हा 

कभी-कभी स्पीकर को ऐसे संवैधानिक सम्मेलनों का सभापतित्व भी करना 
पड़ता है, जैसे १६१४ का बकिधम महल सम्मेलन (फए०गाहबा0 एक४०४ 007- 
7००९ ० 94) अथवा १६२० का स्पीकर सम्मेलन (5फ960८९४/ (०ानिशा- 
७6 ०१ 920) । 

(३) ग्लेडस्टन (5]8050076) ने एक बार कहा था कि स्पीकर का मुस्य 
कर्त्तव्य यह है कि वह सदन की रक्षा सदन से करे। सदन की सदन के विएद्ध रक्षा 
बह उस समय करता है जब वह वाद-विवाद के समय सदन का समभापतिंत्व करता 
है। स्पी कर के भासन पर उसे तोन कत्तंव्यों को मिवाहना पड़ता है। प्रथमत:, सदन 
में व्यवस्था रखना; द्वितीयतः सदस्यों को भाज्ञा एवं संयम में रखना; तथा तृतीयतः 
वाद-विवाद में बोलने के लिए सदस्यों को चुनसा । 


(१) स्पीकर लोक-सभा के अ्धिवेशनों का सभापतित्व करता है केवल उम्र 
समय को छोड़कर जब सदन, 'समस्त सदन की समिति! (6०एरणां४८० ० ॥7९ 
५४४०७ प्ला50६८) के रूप में समवेत होता है। स्पीकर ही यह निर्णय करता है कि 
कौन वाद-विवाद में बोलने के लिए आवेगा । सभी वक्‍ता, स्पीकर या सभापति को 
ही सम्बोधित करके. जो कुछ भी चाहते हैं, कहते हैँ । किसी भी राजनीतिक सम्मेशन 
में प्रायः वातावरण गर्म हो ही जाता है। जब वकक्‍्ताझ्रों में जोश प्रौर भावेश ६98 
सीमा तक पहुँच जातर है, तो सदन में श्वान्ति-मंग झयवा पव्यवस्था की पाशवी 
बढ़ जाती है। ऐसे समय में स्पीकर का कर्तव्य हो जाता है कि सदन में व्यवस्था 
बनाए रखे झोर जहाँ तक सम्भव हो सदत की गोरव-गरिमा नष्ट मे होने पवि। 
तदनुझूप स्पीकर के अधिकार में व्यापक झवितयाँ हैं जिनके वल पर वह प्रस्यवह्मा, 
दान्तिमं ग, भप्रासंगिक बातें, प्रंसदीय भाषा अथवा भसंसदीय व्यवहार पर कठोर 
नियस्र॒ण रख सकता है। यह नियम्त बन गया है कि यदि स्पीकर पड़ा होगा तो बोई 
सदस्य यड़ा नहीं रहेगा । जब कभी, स्पीकर सदन में शान्ति-मंग स्‍भयवा धब्यवस्था 
बिछ्ठ देखता है तो यह सड़ा होगा झौर कतिपय धमकी के शिष्ट द्ब्दों द्वारा भषदा 
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प्राथंना के द्वारा उत्तेजित सदस्यों को थान्त करने का प्रयास करेगा, भौर इस प्रकार 
शात्ति-भंग की श्रवस्था न भाने देगा । प्रायः इतना ही उचित प्रभाव उत्पन्न कर देता 
है, किन्तु इतने पर भी कोई सदस्य शान्ति-भंग पर उतारू हो जाता है, उस [स्थिति 
में स्पीकर उक्त सदस्य को बैठ जाने की भाज्ञा दे सकता है। यदि इतने पर भी वह 
सदस्य गड़बड़ी करता ही चला जाता है, तो स्पीकर ऐसे सदस्य को सदन से बाहर 
.चल्ले जाने की श्राज्ञा दे सकता है। यदि वह सदन को छोड़कर नही जाता तो स्पीकर 
सदस्य को नाम लेकर सदन छोड़ने की श्राज्ञा देता है। इसका श्रर्थ है कि सदस्य 
तुरन्त सदन से बाहर चला जाए । प्रथम वार नाम लेने पर ५ दिन के लिए, दूसरी 
वार २१ दिन के लिए, झोर तीसरी बार संसद्‌ की बैठक की समाप्ति तक सदस्य को 

संसद्‌ से बाहर रहना पड़ता है। इतने पर भी सदस्य, सदत छोड़कर नहीं जाता तो 

उसको सदन का सशस्त्र परिचारक ($08687/-क-0775) सदन से बाहर निकाल 

देता है। यदि आरावश्यकता होती है तो सशस्त्र परिचारक बल भ्रयोग भी कर सकता 

है। यदि अव्यवस्था भ्रधिक उम्र हो जाती है तो वह सदन की कार्यवाही स्थगित भी 

कर सकता है। 


(२) स्पीकर का द्वितीय कर्तव्य यह है कि वह सदस्यों को पथ-अ्रष्ट न होने 
दे और इसका सम्बन्ध वाद-विवाद की उचित व्यवस्था झौर क्रम से है। वह देखता 
है कि सदस्यगण वाद-विवाद के मुख्य विषय से न हटें पर वे भ्रप्रासगिक बातें न 
करने लग जाएँ, प्रत्येक सदस्य को प्रधिकार है कि वह स्पीकर का ध्यान इस शोर 
झार्काधत कर सकता है. कि प्रमुक सदस्य भ्रप्रासंगिक (09 ० 076८) बकवास 
कर रहा है। किन्तु सामान्यतः स्वयं स्पीकर ही ऐसे सदस्य का ध्यान आकषित करता 
है श्रोर उसको विवादीय विषय पर ध्यान केन्द्रित करने का भरादेश देता है । इसके 
सतिरिवत बहुत-से सदस्य सीधे स्पीकर को भपील करते हैं कि वह सदन के नियमों 
का निर्देधन करे । इस दिशा में स्पीकर न्यायाधीश के समान शभ्राचरण करता है 
और संसद्‌ के नियणों फा निवेचन फरता है । 


(३) स्पीकर का तृतीय कत्त व्य यह है कि उसके सभापतित्व भे जब वाद- 
विवाद चल रहा हो, उस समय वह बोलने के इच्छुक सदस्यों को बोलने भ्रौर बाद- 
विचाद भें भाग लेने के लिए आमन्त्रित करे । भाजकल वाद-विवाद के लिए इतना 
कम समय रहता है कि कतिपय भाग्यशाली सदस्य ही स्पीकर द्वारा बोलने के इच्छुको 
में से पहिचाने जा सकते हैं, भोर केवल उन्हीं को वाद-विवाद में घोलने का मवसर 
मिलता है। इस सम्बन्ध में स्पीकर के ऊपर कई विचारों का प्रभाव पड़ता है | वह 
आय: प्रत्पेक सदस्य को भ्रपने संसदीय जीवन की प्रथम वक्‍्तुता देने का प्रवसर प्रवश्य 
देता है किन्तु प्रायः बह उन सदस्यों को बोलने का पवसर देता है जो उसके विचार 
में प्रच्छो बकतता देकर घबाद-विवाद का स्तर उच्च रखेंगे प्रौर जहाँ तफ उमया 
उद्देश्य पहू रहता है कि सभी प्रकार के विचार रफ़ने वालों को प्रपनि-भ्रपने विचार 
सबब करने का भवसर मित्रना चाहिए, वह सदस्यों को बोलने के लिए बुलाने में 
बड़ी सावधानी छे क्राप्त करता है! सत्य तो यह है कि बहुत से धपने दस के रुचेतगः 
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हारा पहले से ही स्पीकर से प्रार्थना कर लेते है कि उन्हें बोलने की ग्रनुमति दी 
जाए, इस प्रकार स्पीकर की वरीयता केवल दैवयोग (989॥2200) पर ही प्राधित 
नही होती और यह भी सत्य है कि सदन का नेता तथा विरोधी दल का नैता 
दोनो ही यह निश्चित करते है कि दोनों पक्षों की शोर से उनके कौम-कोम सु्य 
बता होगे । ं 

(४) स्पीकर का एक प्रन्य अप्रत्यक्ष-सा कार्य यह भी रहता है कि वह शासद 
के सीमोल्लघनों (झाटा०४०गात्मा४) से सदन की मान-मर्यादा की रक्षा .करे। 
जब कभी मन्‍्त्री लोग सदस्यों की स्वतन्त्रता पर श्राधात करते है या जब वें सदस्यों 
द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर नहीं देते या जब वे माँगी हुई सूचर्ना पर्याप्त मात्रा 
में नहो देते तो साधारण सदस्य उस स्थिति में स्पीकर से अपील करता हैं कि 
कार्यपालिका के विरुद्ध सदस्यों की मर्यादा और उनके अधिकारों की रक्षा की व्यवस्था 
की जाए । डा 

स्पीकर को उपयुक्त कार्यो के भ्रलावा कुछ शौर भी महत्त्वपूर्ण कार्य करने 
पड़ते हैं। यदि सरकार की ओर से कोई प्रस्ताव मतदान के लिए उपस्थित किया 
जाता है, तो स्पीकर यह देख लेता है कि प्रल्पसंस्यक वर्गों ने उस पर प्रपने विभार 
पूरी तरह से व्यक्त किए हैं या नहीं। संशोधनों झौर प्रइनों को स्वीकार कला 
या न करना स्पीकर के ही हाथ मे है। स्पीकर यह प्रमाणित करता है कि की 
विधेयक धन विधेयक है मा नही । वह विधेयकों को विभिन्‍न स्थायी समितियों के 
बीच बाँटता है । वह स्थायी समितियों के सभापतियो को भी नियुक्त करंता है। गदि 
कभी सन्देह हो, तो स्पोकर हो यह निर्णय करता है कि कौन व्यक्ति विरोधी दल का 
नेता हैं । 

इसमे सन्देह नहीं कि स्पीकर को प्रनेक और साथ ही कष्टसाध्य कर्तव्यों की 
निर्वहन करना पड़ता है । लोकसभा के सभी सदस्य स्पीकर में इस प्रकार का विश्वार्स 
रखते हैं जैसे दो टीमों के खिलाड़ी रेफरी या भ्रम्पायर (एपएठाौ०) की साए 
प्रियता एवं निष्यक्षता पर विश्वास रखते हैं। वाद-विवाद के बाद उसका कोई मत 
नही होता । बराबर मत (7०) पड़ने की स्थिति मे उसे एक निशयिक मंतर देने 
का झधिकार होता है | किन्तु स्पीकर भ्पना निर्णायक मत प्रायः इस प्रकार प्रौर ऐम 
भ्रवस्था में ही देता है. कि उसके निर्णायक मत से प्रन्तिम निर्णय न हो; ग्ौर ई 
प्रकार वह सदन को एक झवसर झौर देता है जिसमें उस समस्त विवादग्रस्थ विषय 
पर एक वार पुनः विचार कर लिया जाए । 

इस प्रकार स्पीकर सदन के सभी सदस्यों के अधिकारों (र/805) पौर ह।। 
की प्रतिष्ठा का पक्षपातह्ीन संरक्षक होता है। उसकी दृष्टि में सबसे हेच, को ४ 
बेंच-पर बैठने बाला सदस्य भी पन्य सदस्यों से घटिया या हेच नही है; हीरे व 
प्रकार सर्वच्चि प्रभावशाली मन्त्री भी उतना ही है जिदना कि कोई पत्म साधार। 
सदस्य । स्पीकर का मह परम पुनीत कत्तेब्य है कि वह ललोक-सना के सदस्यों है | 
कारों एवं परमाधिवायरों बी रक्षा न बेवल व्राउन भौर लॉई-सभा के सीमोह्लेपत ्ः 


सभा । लोक-सभा अकेली ऊछ नहीं कर पैकती, यदि पद जोर बडे, 
की सक्तियाँ ऊँछ भरा एव न्त्रिति चोक-सभा में किसी) भी अका 
का वि उर्थापित किया है चाहे है सामान्य हैं। ्रथवा वित्तीर 
और अधिकतर विवादास्पद एः महत्वपूर्ण (4६ भृजपात जो) “पा ब्े है 
होता ह , लिए व्यवस्थापन निर्माण के 
अहान्‌ है 
विवेषक के आरम्म हो; है जिस: दोनों सदनों के पी 
तीन वाच: ते है, उसके ब। /ट्‌ के स्वीक्त्ति ब्रा हो जाने वर वह 
अभिनि (4०) का ऊकैती ह,॥ यह कहना कठिन है।कि अत्येक 
विधेयक के: यो आ्रावश्यक आते गए ह , पे सम्बन्ध में केवल इतवा जार 
भप्ति होगा कि किसी | बक पर जब तीन हो बुः अयति जब 
मद तीन उक्त कोर कार कर चेती &, बात की आशंका नहीं 
रहती कि क) पक बिना परी परह सोचे-विज्ा: जाए। किसी विशेष 
के सीन वाचनो +) अंग से चर आ रही है, « पमय तीन की प्रेत्पा 
को विशेष 7 जाता था प्रोर १६३) पैतान्दी के भ्रन्त पके तीक वाचनों की 


प्रविश्न आ/त 
गया चुस्थिर हो चुकी थी | है निस्सन्‍देह एक पमभदारीपर्ण न्यवहार है कु 
यह एक अथामाकर है, वैधिक ऋावश्यकता नही है । * 


विये। माक ५ 380)... 0 कच में विधेयक का विभाजन 
दो भेदों अनुसार किया जाता है ; अथमत,, विशेयकों की प्रकृति के भनुरूप उनके 
दो भागों के बाय जाता है, सार्वजनिक विधेयक (7०७० 205) और आइवेट 
विधेयक (#+ब7० 2॥) | सावंजमिक विधेषक सभी) के ऊपर बाग होते है परौर 
उनके विपय स्वंसा। भयवा सम्रस्त जनसजस्या के कैतिपय भाग पर भी चाप हो 
पकने है, इसके विपरीत आइवेट विधेयक जो किसी स्थान-विश्वेप या पनता 
के में का सम्बन्ध इस प्रकार डे 
चंपिक उपयस्पों से है जो किसी _ वित-विशेष, निगम (९०%०।बध०:5), समुदाय 
(0:०0७), अण्डली भ्रथवा सोकसमाज (टिशपवाएक 5) +९ लाए होते है। आइबेट 
विधेयकों का न्ध सब नहीं होता पौर उनके वास करने की विधि 

पि के सन्त प्रकार को है । 


इसके बाद सार्वजनिक विषेयकों को दी: भोपचारिक विश्ले के पी 
परकारी दिफेक्को (07 वतानात्त 8) पर शाइबेट सदस्य हे विश 


उप  उ०्ाक, 8 ; गान म०७« ग एग्क्बत्क 4/ ४96/; ,. /«+ 
« 


संसद ॥8 


(शांरथ8 ऐश८ए्र०८४४ छे॥५) में विभाजित किया जाता है। सरकारी विधेयक तथा 
प्राइवेट सदस्य के विधेयक दोनों ही सार्वजनिक विधेयक हैं किन्तु उन दोनों के प्रारम्भ 
अथवा उद्भव (0780) में भेद है। सरकारी विधेयक, जैसा कि उसके नाम से ही 
प्रक८ है, एक सार्वजनिक विधेयक होता है जिसको शासन की ओर से कोई मस्ती 
पुर.स्थापित करता है। किन्तु प्राइवेट सदस्य का विधेयक ऐसा सावंेजनिक विधेयक 
होता है जिसको सस॒द्‌ का कोई ऐसा सदस्य पुर/स्थापित करता है जिसका सम्बन्ध 
शासन से नहीं होता | सार्वजनिक विधेयकों की संख्या जो विधि बन जाते है वर्ष भर 
में ० से लेकर १५० हो जाती है । 


सार्वजनिक विधेयक श्रथवा सरकारी विधेयक (?09॥० छा॥8 67 00एथय- 
 शाधा। 8॥8)--किसी सावंजनिक विधेयक के विधि बनने से पूर्व उसको लोक-सभा 
में तीन वाचन अथवा पाँच स्तरों को पार करना पड़ता है। वे पाँच स्तर (89265) 
निम्भलिखित है--(१) प्रुरः:स्थापना ओर प्रथम वाचन, (२) द्वितीय वाचन, 
(३) समिति स्तर (76 0०एणणा।०७ 892०), (४) प्रतिवेदन स्तर (९८७० 
/9985), एवं (५) तृत्तीय वाचन (7770 ऐ८४०॥०७) । जब कोई विधेयक लोक- 
सभा में प्रारम्भ होता है, तो सबसे पहले मन्त्रिमण्डल उसके प्रस्ताव पर विचार करता 
है । यदि मन्त्रिमण्डल प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है, तो पालियामेटरी कौतिल के 
दफ्तर में एक ज्ञापन भेज दिया जाता है जिसमें विधेयक की व्याप्ति के बारे.में 
सामान्य विवरण रहता है । पार्तियामेंटरी कोंसिल के दफ्तर में कुशल वकील ज्ञापन 
में बताई गई विधि के भनुसार विधेयक का प्रारूप तैयार करते है। फिर, प्रारूप 
विधेयक प्रनुमोदन के लिए मन्त्रिमण्डल के सामने श्राता है भोर मन्त्रिमण्डल विधेयक 
से प्रभावित होने वाले हितों के साथ विचार-विमर्श करता है । 


(१) प्रथम्त धाचत (कया5 २८४0॥78)--जब किसी विधेयक को सन्त्रि- 
मण्डल अन्तिम रूप से स्वीकार कर लेता है, तो सम्बन्धित मन्‍्त्री उक्त विधेयक को 
पुर.स्थापित करता है। विधेयक को पुरःस्थापित करने के दो उपाय है । कोई विधेयक, 
अस्ताव (४०४०४) के रूप में भी पुर:स्थापित किया जा सकता है और किसी 
विधेयक का नोटिस भी दिया जा सकता है। जहाँ तक सरकारो विधेयकों का सम्बन्ध 
है, भस्ताव भथवा ]/०४०४ के रूप में उन्हें पुर:स्थापित नहीं किया जाता । विधेयक 
के पुत:स्थापल के लिए सामान्यतः लिखित नोटिस ही दिया जाता है । नोध्सि के 
नियत दिन पुर/स्थापक भाता है भौर विधेयक (007०9 8॥॥) को वलक की मेज 
पर रख देता है। लोक-सभा का बलक॑ (060: ० छा॥ स्त0०5८) उक्त विधेयक के 
शीर्षक को खूब जोर से पढ़ता है। इस विधेयक को डमी विधेयक (स्‍00प्रा7/ 9॥॥) 
कहते हैं भौर उसमें विधेयक के शीर्षक के भ्रतिरिक्त कुछ नही होता । यह एरू स्टेशनरी 
का विशेष फार्म मात्र होता है जो सरकार से मिलता है. भौर उस पर केवल विधेयक्ष 
का शोप॑क मात्र लिखा रहता है। इस स्थिति में कोई वाद-विवाद नहीं होता झौर 
इस्त प्रकार प्र थम वाचन समाप्त हो जाता है। विधेयक ज्योंही देयार हो जाता है, उच्त 
छाप दिया जाता है झौर छपी हुई विधेयक की प्रतियाँ सदस्यों को पढ़ने के लिए मिल 
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जाती है। इस प्रकार प्रथम वाचन समाप्त समभा जाता है और उसके द्वितीय वाचर 
की तैयारी होती है । हि 


(२) द्वितीय वाचन ($6०णात एेव्ववांपठ)--हिंतीय बाचन, विधेयक के 
जीवन का निर्णायक स्तर होता है और स्वभावतः उसके जीवन का भी द्वितीय स्तर 
होता है। सदन की आज्ञा से एक दिन पहले से ही निश्चित कर दिया जाता है। उत्त 
दिन उक्त विधेयक का पुरःस्थापक मन्‍्त्री उठता है और भ्रस्तावित करता है हि 
विधेयक पर द्वितीय वाचन किया जाए। उस समय मन्‍्त्री विधेयक के सिद्धान्तीं पर 
पूर्ण प्रकाश डालता है ग्र्थात्‌ विधेयक की भाषा समभाता है, उसकी सविस्तार व्याब्या 
करना है और उसका स्पष्टीकरण करता है | वह यह भी समझाने का प्रयल करता 
है कि उतत विधेयक की बयोंकर आवश्यकता पड़ी और यह किस प्रकार था 
आवश्यकता की पूर्ति करेगा । इसी प्रकार उक्त विधेयक के ग्न्य समर्थक भी प्रकाश 
डासेगे। इसके विपरीत विरोधी दल के सदस्य उस विधेयक की श्रालोचना करेंगे गौर 
वे प्राय कठोर सश्योथन प्रस्ताव उपस्थित करेंगे जिसमे चाहेगे कि "इस दि के ठीक 
६ मास बाद यही विधेवक द्विंतीय वाचन के लिए पुनः सदन के सम्दुप उप्ित 
किया जाए ।" बाद-वित्ाद के भ्रस्त गे संशोधन-प्रस्ताव पर सदन में मत लिए जाते 
है। यदि सरकार की हार हो जाती है तो उसको त्याग-पत्र देना पड़ता है। कस 
प्रपने बहुमत के कारण सरकार की हार कभी नही होती, चाहे बिरोधी दल ढ्िंतीय 
बाचन के विरुद्ध मत दे । 

इस सम्बन्ध में यह याद रखना चाहिए कि द्वितीय बाचन में न तो विस्तार: 
पूर्वक बाद-विवाद होता है, न सझोधन उपस्थित किए जाते हैं, झौर न विधेयक नी 
एवा-एक घारा पर विचार होता है शौर न धाराप्रों पर मत ही लिए जाते हैं । द्वितोग 
बाचन में समस्त विधेयक पर बाद-विवाद होता है भौर विधेयक पर संशोधन डरपर्मिति 


नहीं किए जाते, बल्कि इग प्रस्ताव पर संशोघन उपस्थित किया जाता है झि “विधेर 
जप द्वितीय बाचन कर सिया जाए ।” इसका उद्देश्य यह होता है मा तो गरं 
र प्रस्वीर 


विसेयक को स्वीकार कर लिया जाएं या उसे श्र्थात्‌ समस्त विधेयत तो फ 
कर दिया जाएं। इस प्रमार इंग्लैण्ड का द्वितीय बाचन यूरोपीय महादीत मे प्रनर्ति: 
७ स्रायारुण बाद-विवाद -(05005श00 ठवाश्ध००) के समान है जो शिद्ठिष्ट प्रगु्ट 

के पा होने से पर्व टी प्रक्रिया है। ऐ 

ट्रतीय बाचत समाप्त होंगे, 


(३) सप्तिति स्तर (ए०शयं॥०० ४४०8४०)--६ ५ 
के पास भी ही 


एपराछ सादारघ सार्वजनिक विधेयकों यन्त्रवत्‌ स्थायी समितियों विवश 
हैं; था बाद लोई सका द्वीम वाचन के सुरन्त बाद उठ राडटा होकर गहँ 3 
करे ह उहए रियेया को समस्त गइन की समिति (टछाणं॥6८ ॥ ० 
भ०0-<) के पाम सा प्रतर समिति (इल०० ट0ाशाशा८०) के पर मा सॉर्टिल 








व कप मे २ वी दियद भपणा हैं झिनका सम दरारपप (वमक्ी 67 
#॥ ६ (ए.ा5टा34(0 ४४४) हर द्र्यार स्थदस्प:-विशैयरों से है | 
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और लोक-सभा को संयुक्त समिति (807/ 00/॥॥766 ० [.0705$ 880 (00॥70- 
75) के पास भेज दिया जाएं, उस स्थिति में वह विधेयक स्थायी समिति के पास 
ने जाकर प्रस्यश्न उपयु वत समिति के भेजा पास जायगया। जिन सार्वजनिक विधेयको को 
मन्श्रिमष्डल भहत्त्वपूर्ण समझता है, उनको प्राय. समस्त सदम की समिति के पास 
विचारा् भेजा जाता है । 


समिति स्तर भें विधेयक के ऊपर विस्तारपूर्ंक वाद-विवाद होता है। विधेयक 
की प्रत्येक धारा पर वियार होता है भोर एक-एक करके धाराप्रो को स्वीकार करता 
होता है, या धारा प्रतिधारा पर सशोधन उपस्थित किये जा सकते है या उनको बाद- 
विवाद के फलस्वरूप भी भर बिना वाद-विवाद के भी अस्वीकृत किया जा सकता 
है। इस स्तर में वाद-विवाद प्रायः शत्यन्त नियम्प्रित एवं प्रवर्तक (ए८आाक्षाध्ते 
याए एट:5ए४४४८) होता है। समिति स्तर में मन्नी भायः शान्त रहता है और 
कम बोलता है, प्रालोचकों की ववतृत्ताएं भी प्रायः नीरस ([)$) भौर व्यावहारिक 
(809॥०55-;)०) होती है । यह याद रखना चाहिए कि समिति-स्तर में छासन 
विधेषक की पूरी रक्षा करता है भौर प्रभावी नेतृत्व द्वारा उसको समिति-स्तर में से 
सफलतापूर्वक निकाल ले जाता है । 


जहाँ कोई विधेयक द्वितीय वाचन में पारित कर दिया गया, तो प्रायः 
ऐसा माना जाता है कि उसमे निहित सिद्धान्तों को स्वीकार कर लिया गया है भोर 
फिर किसी विधेयक के सम्बन्ध में समिति स्तर से ऐसा सशोघन उपस्थित करना 
अदंध माना जाता है जिप्तके द्वारा विधेयक में प्राभूल परिवर्तन करना श्रभीष्ट हो । 
उसी प्रकार ऐसे संशोधन जो विधेयक के विषय से प्रसगत है, भ्रथवा ऐसे संशोधन 
जिनका विधेयक के उद्देष्यो से सामंजस्य नहीं होता, उनको भी दवियम विरुद्ध 
हरा दिया जाता है। इसके अतिरिक्त विधेयक के सम्बन्ध में जो बालें समिति स्तर 
में मान लो गई हैं, उनके विस्द्ध कोई संशोधन तैयार नहीं किया जा सकता; श्रौर 
संघोधन भ तो निरर्थक या क्षुद्र होना चाहिए भौर न भ्रस्पप्ट भौर हास्यास्पद होना 
चाहिए । 


समितियों के प्रकार 
(छु्राव$ 06 ९०ण्रागं।(6९४) 


यद्यपि समिति श्रया शताब्दियों से चली आ रही है तथापि वह भ्रपने वतं मान 
रुप मे १८८२ में उत्पन्न हुई थी। इस प्रथा की उत्पत्ति मे मुल भाव यह है कि 
सदन का कार्य-भार बहुत श्रधिक होता है भोर उसे विधान-निर्माण की ओर ध्यान 
देने का पर्याप्त अवसर नही होता । समिति सदन के काय्येन्भार को हल्का करती है । 
इसे समय इंग्लैण्ड में ५ प्रकार की समितियाँ हैं--(क) सम्पूर्ण सदन की सप्तितिर्या; 
(ख) स्थायो समितियाँ;- (ग) प्रवर समितियाँ; (घ) गैर-सरकारो विधेयक 
समितियाँ; झ्ौर (ड) संयुक्त समित्तियाँ। 
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(पा) सम्पूर्ण रादन की समिति (00गणा॥०८ ० ॥6 शशाण८ प्र०७०)-- 
इस समिति में लोक-सभा के समस्त सदस्य सम्मिलित होते हैं । किन्‍्मु सम्पूर्ण सदन में 
भोर राम्पूर्ण सदन बे समित्ति में भेद है। इस रामिति में स्पीकर (596४८) प्रपना 
झासन शाली कर देता है। उप्तका प्रासन एक ऐसे समापत्ि द्वारा ग्रहण फिया जाता 
है जो या तो समिति का चेयरमेन होता है प्रपवा उसकी भनुपस्यिति में डिप्टी चेगर- 
मैन होता है। गदा (१4०८), जो स्पीकर की मर्यादा की ोतक होती है, चेयरमैन 
को मेज के नीचे तव तक रखी रहती है जब तक कि समिति की कार्यवाही ालू रहें। 
समिति में कार्यवाही के नियम शियिल हो जाते हैं। डिसी प्रस्ताव,के धनुमोदन की 
ग्राश्श्यकता नहीं होती भौर सदस्यों को बोलने की छूट होती है. कि वे एक ही प्र 
पर जितनी बार चाहे योल सकते हैं, भौर किसी ऐसे प्रस्ताव की भाज्ञा नहीं दी जा 
सकती जिसके द्वारा बाद-विवाद को सीमित करना भ्रमीष्ट हो । 

सम्पूर्ण सदन की समितियाँ चार निश्चित उद्देश्यों को लेकर कार्य करती हैं 
जो इस प्रकार हैं-“- (१) किसी विधेयक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की साधारप 
समिति; (२) वित्तीय विधेयक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की समिति; (१ 
सप्लाई के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की समिति; भोर (४) भर्योपाय नमिति | जद 
किसी समिति का कार्य समाप्त हो जाता है तो वह उठ जाती है। इसके बाद 
समिति सदन का या लोक-सभा का स्वरूप धारण फर लेती है, स्पीकर पुतः भपने 
झ्रासन पर भ्रा विराजता है, भौर उसकी गदा पुनः मेज पर रख दी जाती है । इसके 
उपरान्त समस्त सदन की समिति का चेयरमैन सदन के स्पीकर की मेज के निकट 
श्राता है, झौर प्रायंना करता है, “मैं निवेदन करता हूँ कि समिति मे झपने कार्म | 
प्रगति की है भोर भाष पुनः समिति को भपना कार्य करने की भाज्ञा प्रदात करे | 
इस पर स्पीकर पूछता है कि भव समिति झपना कार्य कब भारम्भ करेगी । उस हे 
का उत्तर दासन का सचेतक (५४४४०) देता है। तब स्पीकर कोई दिन विगत ता 
देता है भौर यह सदन के भादेश के रूप में प्रस्यापित होता है । यह याद स्सना 
चाहिए कि कोई समित्ति स्थायी रूप से सदा के लिए नियुक्त नहीं की जाती । सम्रिति 
एक अस्थायी निकाय होती है, जो, प्रवश्यकतानुसार किसी भी दिन नियुक्त की. 
सकती है । 

किसी विधेयक के सम्बन्ध में सम्पूर्ण सदन की समिति प्रायः कभी मैं 
>बैठती । 'यदि कभी ऐसा समझा! जाता है कि किसी विधेयक को सम्पूर्ण सदन डी 

समिति में भेजना झ्रावश्यक है, तो इस प्राशय का प्रस्ताव विधेयक के ट्विंतीय वंचित 
क्के तुरन्त बाद भ्राना चाहिए। अन्यथा वह विधेयक स्वयंमेव किसी स्थायी समिति 
(इक्ञाठ08 0०76०) के पास चला जायगा। सम्भरण तथा अर्थोपाय समिर्तियाँ 
(एम्नाणा(९०5 ० 50999 शाव ० १७३१३ भ्यात॑ #(८का$) भी सम्पूर्ण सदन की 
समितियाँ है और ये सदन के वित्तीय कत्तंव्यो को निभाती हैं । 


विधेगक 


(व) स्थायी समित्तियाँ (डाशाताड 0०ग्राणां/०८5)--प्रत्येक है। 
| 


द्वितीय वाचन के उपरान्त किसी न किसी समिति के पास चला जाता 
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विधेयक धन विधेयक नहीं है, तो वह स्वतः ही किसी स्थायी समिति के पास चला 
जाता है । यदि सदन संकल्प कर दे, तो वह प्रवर समिति अथवा सम्पूर्ण सदन की 
समिति के पास भी जः सकता है | दो विधेयक संवैधानिक दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण 
होते हैं, वे सम्पृर्ण सदन की समिति के पास जाते है और जिनमे विश्येपजों की राय 
की शावश्यकता होती है, वे प्रवर समिति के पास । 


अधिकांश विधेयक स्थायी समितियों के पास दी जाते है। शुरू में दो स्थायी 
समितियाँ थी । १६०७ में उनकी संख्या ४ और १६१६ मे ६ हो गई। अ्रब यथा- 
प्रावश्यकता स्थायी समितियों को नियुवत किया जा सकता है। समितियों वे नाम 
विपय-स्तु के ग्राधार पंर, जैसे शिक्षा (800८४00॥), स्वास्थ्य (सथ्थात) आरादि 
नहीं होते चल्कि उनका नामकरण वर्णमाला भर्म से होता है। ए, बी, सी, डी, 
इत्यादि नाम रखा णाता है । 


स्थायी समितियों की नियुवित सत्र के प्रारम्भ में की जाती है भौर वे संसद्‌ 
के सन्नावसान तक ज्यों की त्यों बनी रहती हैं । प्रत्येक समिति मे बीस से लेकर पचास 
तक सदस्य होते हैं श्रौर एक चयन करने वाली समिति ((०एागर।068 एी $606८- 
॥0॥) इन समितियों को नामाकित करती है। सभी राजनीतिक दलो के सदस्य इन 
समितियों में उसी भ्रनुपात में लिये जाते है जिस अनुपात में सदन में उनकी संख्या 
होती है। इसके श्रतिरिक्त लगभग २० विशेषज्ञ लिये जाते हैं (विशेषज्ञ ३० से श्रधिक 
नही होने चाहिएँ) । विशेषज्ञ वे सदस्य होते है जो विवादीय विषय में विशेष जान- 
कारी अथवा रुचि रखते हैं प्रथवा जो उस विपय पर विचार करने के योग्य समझे 
णाते हैं । 


सदन का स्पीकर, स्थायी समिति के लिए सभापति का चुनाव उस सभा+ 
पतियों की सूचिसे से करता है जिनका नामांकन चयन करने वाली समित्ति 
(एग्जागरा॥९८ त $ध८०४०7) करती है। इस सूचि में कम से कम दस नाम 
भ्रवश्य होते हैं | स्थायी समिति के चेयरमैन श्रयथवा सभापति की वहीं शक्त्तियाँ हैं 
जो अर्थोपाय समिति (00ग्रागा॥९6 ० ५७७३३ थगा0 /ध्या5) के चेयरमैन की 
होती हैं । साथ ही उसको यह भी ग्रधिक्रार होता है कि वह वाद-विवाद की समाप्ति 
का प्रस्ताव स्वीकार कर ले भौर किसी मुखबंध (60/0776) उपाय द्वारा दाद 
विदाद बन्द कर दे । 


साधारण स्थायी समित्तियों के झ्तिरिवत एक प्रन्य स्थायी समिति होती है जो 
स्कॉटलैण्ड के श्रधिनियमों (3००धांश 87!) के सम्बन्ध में होती है। यह फेवल उन्हीं 
विधेयकों पर विचार करती है जिनका सम्दन्ध स्कॉटलैंड (5000470) से होता है। 
मह समिति अन्‍य समितियों से ग्राकार मे तीन ग्रुनी होती है झोर इसमें कम-सेन्कम 
दस विशेषज्ञ होने चाहिएँ भौर प्रधिक-से-भविक परद्धद ! इसके झतिरिक्‍त एक प्रांड 
समिति भो होती है । यह भी स्कॉटलैंड के मामलों पर ही विचार करती है। इसो “७ 
प्रकार वेल्स भौर मन्‍्मवश्ञायर (एश८5 जात 'ैं०ाण०एफऋ्र:) के निर्वा 
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क्षेत्री के लिए ३६ सदस्पों वानी वेह्श ग्रांड समिति (१४८ 09॥0 00ण7॥7॥68) 
भी होती है | 


(ग) प्रवर समितियाँ (5९९०६ 0०ग्राप्श/६९:)--ये समितियाँ उन विधेयको 
के लिए बनाई जाती है जिनमें कोई नए सिद्धाग्त भ्रन्तभू त होते हैं। प्रथवा ये समितियां 
ऐसे तिपयों के बारे में बनाई जाती हैं जो विधेयक के रूप में कभी सदन के समक्ष 
उपस्थित नही हुए है। सदन का कोई भी सदस्य प्रस्ताव रत सकता है कि प्रवर समिति 
की नियुवित होनी चाहिए । लोक-सभा के नियमानुकुल किसी प्रवर समिति में बिता 
विश्वेप प्रस्ताव के पर्द्रह से श्रधिक सदस्य नही होने चाहिएँ ।,इस प्रकार की समिति में 
सम्बन्धित विषय के विशेषज्ञ ही होते हैं जो विचारा्थ विपय में पूर्ण प्रबीणता रखते 
है। जो विधेयक इन समितियों के सम्मुख विचारार्थ भाते हैं उनका बे परीक्षण 
करनी है, साक्ष्य एकत्रित करती है, उन सूचनाम्रों का परीक्ष ण करती है, सगत तथ्य 
छाँटती है, उनके विवेकरूर्ण परिणाम निकालता हैं भौर फिर उन पर भ्पनी रिपोर्ट 
तेयार करके सदन के समश्न उपत्यित करती हैं । रिपोर्ट के देने के बाद प्रवर समिति 
समाप्त हो जाती है। प्रतवर समिति के निर्णय सदन के लिए झावइयकत: मान्य तह 
है । प्रव॒र सम्रिति तो केवल सदन के समक्ष किसी विपय पर सिफारिश मात्र 
करती है । 


(घ) अधिवेशव सम्बन्धी प्रवर-समितियाँ (इ65प्रंठणव] 5०९० (०ए7ए[ 
३०४३) --एवदर्य प्रवर समितियाँ (80 ॥०० $चेच०७ (0०070॥०५5) के अतिरिक्त, 
कृतियय वर्यतर काम करने वाली प्रवर समितियाँ होती है जो लगभग स्थायी समि- 
तिर्था होती है | इन समितियों के सदस्य सदन के पूर्ण अधिवेशन के लिए निदुरत 
कि! जाते हैं भ्रौर इसीलिए इन समितियों को अधिवेशन सम्बन्धी प्रवर समितियाँ 
कहते है। इनमे से कुछ समितियों के नाम निम्नलिखित है--प्रवरण-समिति (76 
906०४ 00०गराग्रा।००), लोक-लेखा-समिति (॥96 00०० | ९७४ 
48०००४॥$), स्थायी आदेश समिति (व॥6 शक्चावीए8 0776७ ८०फ्रा०॥॥8०)* 
विशेषाधिकार-सम्बन्धी-समिति (6 ए0ग्राणं066 ० फ्तजो०2०5)+ परितियत- 
विलेख-प्रव र-समिति (7॥6 856०७ 0०शागो(66 6ा ठव्वपा0 पुबापपाश्या) | 

(ड) समुकत-समितियाँ (उ0०ंगरा 0०ग्राग्ा।व68) -- कमी-कभी लॉ्ड-वभा 
और लोक-सभा दोनों सदनो की संयुक्त समितियों की भी नियुक्ति हो जाती है जो एः 
विपय पर विचार करती है श्रोर अनुसन्धान करती है जिसके बारे मे दोनों सदनों 
उत्तेजना पाई जाती है। किन्तु ब्रिटिश ससदीय जीवन में इसकी प्रथा अत्यत्त कम है। 
सम्भवतः इस सम्बन्ध में सबसे मशहूर सयुक्त समिति बह थी जो १६३३ मे भारतीय 
संविधान सुधारों के सम्बन्ध मे बनाई गई थी । 

(च) प्राइवेद विधेपकों को समितियां (प्ंभ॥० छोी[5 (०गाणो००)-7 
ये समितियाँ केवल प्राइवेट विधेयकों का परीक्षण करती है। प्रवरण समिति 
(एजमाांत०० णी 3७6८०७०॥) इन समितियों की नियुवित करती है । में सर्मिं 


॥० 
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आय: उसी प्रकार अपना कार्य करती है जिस प्रकार कि प्रवर समितियाँ करती है। 
इनमें से प्रत्येक के सदस्यों की संख्या चार होती है । चार सदस्यों में चेयरमैन सम्मि- 
लित होता है । प्रवर समिति ((०शाग्रा।०९ ० 5६४०४०॥) के द्वारा इस समित्ति 
के चेयरमन का सामांकन होता है । इसको न केवल एक मत का अधिकार होता है, 
वल्कि निर्णायक मत (0०४५॥॥78 ५४०४८) का भी भ्रधिकार होता है। इस प्रकार का 
अधिकार साधारण प्रवर समिति के चेयरमैन को प्राप्त नही होता । 


(४) प्रतिवेदन स्तर (९८७०४ $4926)--इमसके बाद रिपोर्ट करने का 
स्तर ग्रथवा प्रतिवेदन स्तर श्राता है। यदि किसी विधेयक को समितियों मे संशोधित 
किया गया है तो उसको प्रतिवेदन स्तर (८००४ $7886) पार करना पड़ता है। 
यदि किसी विधेयक पर सम्पूर्ण सदन की समिति में विचार हो चुकता है, तो उसका 
प्रतिवेदन स्तर केवल उपचार मात्र होता है । किन्तु यदि उस विधेयक पर अन्य समि- 
तियों ((0ग्राश्रा।८९ ए४क$) में विचार हुम्ना है, तो प्रतिवेदव स्तर में उबत विधे- 
यक पर वाद-विवाद हो सकता है। इस स्तर में भी संशोधन उपस्थित किए जा सकते 
है । सरकार भी इस स्तर में सशोधनों का सूत्रपात कर सकती है यदि उसने प्रारस्भिक 
स्तरो में ऐसा वचन दिया हो किन्तु जिनका प्रारूप तैयार करने का भ्रवसर न मिला 
हो प्रथवा जिनको तैयार तो कर लिया हो किन्तु जिनको प्रभी तक उपस्थित ने किया 
ग्रया हो भ्रथवा ऐसे संशोधन भी' प्रतिवेदन स्तर में उपस्थित किए जाते है जो श्रत्य- 
धिक महत्त्वपूर्ण होने के कारण समिति स्तर पर उपस्थित नहीं किए गए हों । किन्तु 
अधिकतर तो, सदन, प्रतिवेदन स्तर से सीधे तृतीय बाचन के स्तर पर उसी दिन 
झा जाता है । 


(५) तृतीय बाचन (पु॥॥0 7६४०॥8)-- सदन में किसी विधेयक का 
अन्तिम स्तर तृनीय वाधन होता है । तृतीय वाचन के नियम मुख्यतः वही हैं जो द्वितीय 
वाचन के हैं। सिद्धान्ततः तृतीय वाचन में भी वाद-विवाद होना चाहिए। तृतीय 
चाचन के स्तर में वाद-विवाद की व्यवस्था का प्राशय यह है कि “जहाँ विधेयक तृतीय 
चाचन में सिद्धाग्ततः स्वीकार किया जा चुका हैं; जहाँ समिति स्तर में उसके स्वरूप 
में श्रावश्यक हेर-फेर हो चुके है, वहीं सदव को तृतीय वाचन में पुनः झवसर मिल 
जाए कि संशोधित विधेयक को एक बार अन्तिम रूप से और देख लिया जाए भौर 
उसकी परीक्षा कर ली जाए शौर तभी उसको प्रन्तिम स्वीकृति प्रदान की जाए।" 
इस स्तर पर केवल कुछ शद्दों के हेर-फेर के म्लावा झर किसी प्रकार के संशोधन 
ही प्रस्ताव नही किया जा सकता । जव यह प्रस्ताव कि विधेयक का तृतीय वाचन कर, 
लिया जाए, स्वोकृत हो जाता है, तो विधेयक अन्तिम रूप से स्वीकृत एवं पारित मान 
लिया जाता है, भौर इस प्रकार व्वियक का लोकसभा में जीवन-बृत्त समाप्त 
समझा जाता है । 


विधेषक संसदोय प्रधिनियम के रूप में (# शा| ४६८०णग्रठ$ था #ैए( ० 
एऐशांशाशश।)--इसके पश्चात्‌ लोक-सभा को विधेयक के सम्दन्ध में कुछ भी करना- 
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धरना शेष नहीं रहता । श्रव विधेयक लॉर्ड-सभा में जाता है । वहाँ पर भी वह ऊपर 
वर्णित समस्त स्तरों को पार करता है । यदि लॉड-सभा उक्त विधेयक पर बिता कोई 
संधोवन उपस्थित किए उसे स्वीकार कर लेती है, तो वह पालियामेट या संसद के 
झधितियम (४०८४) का स्वरूप घारण कर लेठा है किन्तु उससे पूर्व राजाकी 
झ्रोपचारिक स्वीकृति उसको लेनी आवश्यक होती है जो मिल ही जाती है। यह भी 
हो सकता है कि लॉडं-सभा उक्त विधेयक में कोई संशोधन कर दे भ्रथवा उसे विज 
प्रस्वीकृत कर दे । किन्तु लॉर्ड-सभा द्वारा अस्वीकृति देने पर १६११ का संसदीय 
श्रधिनियम' (एव 20६ ० 94), जिसको १६४६ में संशीधित किया गया 
था, लागू हो जाता है। इस भ्रधिनियम के बारे में पहले ही बताया जा चुका है कि 
यदि कोई संशोधन उपस्थित किए गए हैं, तो उन संशोधनों का लोक-सभा द्वारा 
स्वीकार किया जाना आ्रावश्यक है! एक दिन, उन संशोधनों के विधारार्थ निश्चित 
किया जाता है और उत्त दित स्पीकर कहता है, “अब लॉडड-सभा के संशोधनों पर 
विचार होना है ।” ज्यों-ज्यों कलक (207८) द्वारा प्रत्येक संशोधन पढ़ा जादा है, 
विधेयक से सम्बन्धित मन्‍त्री उठता है और प्रस्ताव करता है, “लॉ्ड-सभा लोक-तभा 
द्वारा सुकाए गए संशोधन को स्वीकार करती है भ्रथवा लोक-सभा लॉडं-सभा गरा 
सुझाए गए संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकती ।” यदि लॉर्ड-सभा के किसी संशो- 
धन पर लोक-सभा अस्वीक्ृति देती है ती एक समिति नियुक्त की जाती है जो उनत 
संशोधन को अ्रस्वीकार करने के कारण बताती है | इसके उपरान्त दोनों सदनी में 
लिखा-पढी द्वारा विधार-विनिमय होता है । यदि किसी प्रकार दोनों सदनों के मंत- 
भेद दूर नहीं हो पाते भर दोनों ही सदन श्रपनो-भ्रपनी बातों पर दृढ़ रहते हैं। उ्े 
स्थिति में विधेयक अस्वीकृत समझा जाता है; हाँ ! यदि लोक-सभा (६४६ 
संशोधित १६११ के ससदीय भधिनियम (एश॥गगथा। 8८ ण 97, 88 शा" 
6६४ ॥ 949) का सहारा लैकर कार्यवाही करे तभी विधेयक की रक्षा हो सती 
है। दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक सम्राट के पास उसकी स्वीकृति के 
लिए भेज दिया जाता है श्र उनकी स्वीकृति प्राप्त होने पर वह अधिनियम वेग 
जाता है । 


प्र: 'बेट सदस्यों के विधेवका (फाश्य[० िलाफटाई छी8)-मशट 
सदस्यों द्वारा सावंजनिक विध्रेयकों की पुर स्थापना की प्रक्रिया कुछ भिन्‍ने है। होता 
यह है कि भधिवेशन प्रारम्भ होने के पूर्व ही प्राइवेट सदस्य अपने विधेयकों को संत 
में पुरःस्थापना के हेतु भेज देते है। तब उस पर क्रावश्यक्र प्रक्रिया सस्बस्धी मल 
कर ली जाती है शोर मत ह्थिर कर लिये जाते हैं। प्राइवेट सदस्यों के व 
केवल शुक्रवार को प्रुरःस्यावित किए जा सकते है बयोकि सप्ताह के प्रासम्म मैं ना 
सरकारी विधेयकों के खिए निश्चित रहते हैं ॥ जिन सदस्यों को घुफ्तवार पक 
विधेयक पुर'स्यावित करने की स्वीकृति मिल जाती है, वे लिखकर प्रपने दिये: # 
का नोटिस देते है ! विधेयक के पुरःध्यापित करने का एक झौर भी नियम के व 
'दस मिनट का नियम! (उला टागणाट रघा८) कहते हैं। इस प्रकार विषेतर है 
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पुर:स्थापक बसे दस मिनट का समय मिल जाता है जिसमें बहु उक्त विधेयक के 
सम्बन्ध में छोटी सी वबतृता उसके पक्ष में दे | इसके बाद उसी प्रकार दस मिनट का 
समय किसी ऐसे सदस्य को दिया जाएगा जो उसके विरोध में छोटी-सी बवतृता 
देना चाहे । इसके बाद स्पीकर सदन से प्रदन करेगा कि उवत विधेयक को पुरःस्थापित 
करने दिया जाए या नहीं । यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो विधेयक पुर:स्थापित 
किया जाता है भ्रौर उसका प्रथम वाचन होता है । 


प्राइवेट सदस्यों के विधेयक को कतिपय कटिनाइयाँ सहन करनी पड़ती हैं । 
प्रवमतः, इसको अत्यल्प समय दिया जाता है । समस्त प्राइवेट सदस्यों के सभी विधेयकों 
को समस्त स्तर पूरे भ्रधिवेशन के केदल दस दिन में पार कर लेने चाहिएँ; द्वितीयतः 
मन्त्रिमण्डल के सदस्यों की अपेक्षा प्राइवेट सदस्यों को एक अन्य असुविधा का सामना 
करना पड़ता है, जो विधेयक के प्रारूप को तेयार करने से सम्बन्ध रखती है । प्रन्तशः 
यदि प्राइवेट सदस्य का विधेयक उचित शब्दावली में लिख भी लिया गया, तो भी 
उसका पास होना कई संयोगों पर निर्भर है। यदि शासम को उक्त विधेयक पर 
भाषत्ति है, तो उसके भ्रास होने की कोई झ्राशा नहीं की जा सकती । यदि उक्त विधे- 
यक की भोर से शासन उदासीन है, तो प्रक्रिया सम्बन्धी भ्रनेक कठिनाइयाँ सामने प्रा 
सकती हैं। यदि क्षासन निश्चित रूप से उस विधेयक के पक्ष मे है और उस पर 
प्रपने विधेयक बी तरह सहानुभूतिपूर्ण सहायता देने को तैयार है, ठो निद्चिचतत. वह 
शासन के विधेयक के रूप में पास हो जाएगा । “किन्तु इस सम्बन्ध में यह बताना 
आवश्यक है कि यदि प्राइवेट सदस्य लोकप्रिय है, झथवा कम-से-कम भ्-प्रिय नहीं है, 
भौर यदि उक्त प्राइवेट सदस्य संसदीय प्रक्रिया के सम्बन्ध में पठु है तो उसके विधेयक 
के विधि रूप में पास हो जाने की पर्याप्त झाशा हो सकती है।” 


इन कतिपय कठिनाइयों को छोड़ते हुए प्राइवेट सदस्यों के विधेयक भी उसी 
अकार समस्त स्तर पार करते हैं जिस प्रकार कि वे सार्वजनिक विधेयक जिनको 
मन्त्रिमष्डल को झोर से पुरःस्‍्थापित किया जाता है, पार करते हैं । 


प्राइवेट विधेषक (7४०६८ छ5)--हम पहले ही विचार कर चुके हैँ कि 
प्राइवेट विधेयक, प्राइवेट सदस्यों के विधेयकों से भिन्‍न होते हैं । प्राइवेट विधेयक 
एक ऐसा विधेयक होता है जिसके द्वारा कतिपय वर्गों के विशिष्ट हित साधन की 
कामना की जाती है किन्तु इसके विपरीत अधिकतर सार्वजनिक विधेयकों का उद्द इय 
यह होता है कि सम्पूर्ण देश का, सभी जातियों भौर प्रजातियों का हित साथन हो । 
प्राइवेट विधेयक भी इन भ्र्थों मे सावंजनिक विधेयकों के समान होते हैं कि इनका भी 
भधिकतर काम इनके संसद्‌ मे पहुँचने से पूर्व ही हो जाता है। जिन लोगों पर उबत 
प्राइवेट विधेयक का प्रभाव पड़ने को होता है, उनमें मन्त्रणा, सम्मेलन भौर वाद- 
विवाद पहले ही हो लेता है | इस प्रकार के विधेयकों का विरोष द्यान्‍्त करने का हर 
सम्भव प्रयत्त किया जाता है, उसके बाद हो विधेयक को उपस्थित किया जाता. 
ताकि उन समस्त व्ययो और कठिनाइयों से बचा जा सके जिनसे समी - हु 
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प्रातान्त होना पठता है भौर यदि विवादग्रस्त विधेयक (टक्राव्आव्व छा॥3) पुर 
स्थापित कर दिए जाते है तो अपार धन हानि और कठिनाइयों का सामना करता 
पडता है । 


जो प्राइवेट सदस्य, प्राइवेट विधेयक को पुर.स्थापित करना चाहते हैं, वे 
इसको प्रा्थना-पत्र या आवेदन की शक्ल में लोक-सभा के प्राइवेट विधेयक कार्यालय 
में उपस्थित करते है । ये प्राइवेट सदस्य संसर्‌ के सदस्म नहीं होते, प्रपितु बाहर कै 
प्राइवेट लोग होते है अ्रथवा बाहरी निकायों (90०0/०5) से सम्बन्धित होते हैं भर 
ज़ो संसदीय एजेण्टो के माध्यम से अपना काम चलाते हैं। इसके उपरान्त वे एजेण्ड, 
प्राइवेट विधेयकों के प्रार्थना-पत्नो के निरीक्षकों के सम्मुस उपस्थित होते है और उन्हें 
सिद्ध करता पड़ता है कि उक्त सम्बन्ध में उन्होंने समस्त स्थायी प्रादेशों का पालन 
किया है जिनका सम्बन्ध समस्त सर्वसाधारण एवं उन लोगों को जानकारी कराना है 
जिनके हिंतो पर उक्त विधेयक का श्रभाव पड़ सकता है! मे निरीक्षकवृन्द उक्त विवेः 
यक के सम्बन्ध में ससद्‌ के दोनों सदनों मे एक साथ रिपोर्ट करते है । यदि निरीक्षको 
की रिपोर्ट उक्त विधेयक के हित में होती है, तो ऐसे विधेयकों को किसी भी सदर 
में उन तारीफ़ों में पुर स्थापित कर दिया जाता है जिनकी स्थायी श्रादेशों में श्राश् है 
प्रौर इस प्रकार प्राइवेट विधेयकों का प्रथम वाचन होता है ! 


प्राइवेट विधेयको की पुर.स्थापना और प्रथम वाचन केवल उत्रत विधेयक मी 
रजिस्टर मे दर्ज हो जाना मात्र होता है। संसद के सदस्यों को प्राइवेट विधेयक क्कै 
सम्बन्ध में तद तक कुछ नहीं करना होता जब तक कि उक्त विधेयक द्वितीय वाचत 
के लिए ससदु के किसी सदन में उपस्थित नहीं किया जाता । श्राइवेट विधेयक वीं 
द्वितीय वाचन भी झ्रौपचारिकता मात्र है; हाँ यदि किसी विधेयक में कोई न 
हत््वपूर्ण सिद्धान्त निहित है, तो दूसरी बात है । वास्तविक विचार-विनिमय' विधेयक 
के समिति-स्तर पर होता है। जिन प्राइवेट विवैयको पर विरोध प्रकट किया जाता है, 
उनको साधारण प्राइवेट विधेयक समिति (0/ठाक्ष/ ?#ए० शा! (०गणा।(४०) 
भ्रथवा प्राइवेट बिल! (५० 8!) नाम की समिति के पास भेज दिया जाता 
है । इस समिति के पास प्राइवेट विधेयक ही आते है । इस समिति में 3 मे 
से चुने हुए ४ सदस्य होते है भ्रौर इसी श्रकार लोक-सभा मे से इस समिति के निई 
सदस्य प्रतरण समिति - (09ग्रामरात०० ण॑ इ०८८पंगा) के द्वारा चुनें जाते है । 
सदस्य इस समिति के लिए चुने जाते है उनको लिखकर ऐसा देना पड़ता है कि वे 
प्रस्तावित विधेयक में व्यक्तिगत रूप से कोई रुचि नही रखते, न उनके निर्वाचकों की 
उक्त विधेयक में कोई रचि है । 


इस विधेयक के समिति-स्तर में अर्ध-न्यायिक प्रत्निया स्पष्टतः दृष्टिंगोधर 
होती है । प्राइवेट विधेयक की समिति को यह देसना पड़ता है कि विधेयक स्थाययुर्दत 
है अथवा नहीं, साथ ही यह भी देखना पड़ता है कि उक्त विधेयक के पुरःसथापकी 
(7?८णा।०ं धर) को उसकी झ्रावश्यकता है और यदि है तो कहाँ तक; झौर यह 
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भेजा पढ़ा है कि गया केवल उप्त विधेयक के दारा ही उक्त विधेवक के पुर:- 
छोड़ें शो हित साघन हो सबता है, प्रयवा कोई गन्य उपाय भी हो सकता है। 
पति के पह भी देसना पढ़ता है. कि या उक्त विधेयक के अधिनियम के रूप मे 
फहेने से सर्वमाधारण शी डु भवाई होगी ! प्रौर समिति को सदसे अधिक यह 
मे विदिदिन करना पडता है कि उतत विधेयक के विरोधी गप को जो भय हैं वे कहाँ 
फैदेश है। जो लोग विधेयक के समर्थक होते है वे समिति के सामने उपम्यित 
पते हैं। घौर उद्धसा स्पष्ट समर्थन करते हैं । जो लोग विरोधी होते हैं, वे समिति के 
घ् विरोध में सब कुछ बढ़ते हैं। दोनों पक्षों की ओर से बड़ेंबड़े वकील काम 
ले है जिनको बड़ी रढमें मेहमतामे के रूप में देनी पड़ती हैं और जो इस प्रकार के 


यु 


परे हे विशेषज्ञ होते है । 

इसके उपरान्त समिति रिपोर्ट तैयार करती है । यह रिपोर्ट ही वास्तव में इस 
निति का न्यायिक निर्णय होता है। सदन इस रिपोर्ट को सामान्यतः स्वीकार कर 
वा है। इसलिए रिपोर्ट प्रधयां प्रतिवेदन स्तर श्लौर तृतीय वाचन कतिपय अपदादों 
मे शेटकर साधारणत: झौपमारिकता मात्र हैं । तृतीय वाचन के पश्चात्‌ विधेयक 
दिय सदन में चला जाता है. मौर यधाममय यदि उबत्त विधेयक कसी दुर्घटदटावश 
्रघोड्त नहीं द्वो जाता, शो पाये हो जाता है और अधिनियम का रूप घारण कर 


है । 

जो प्राइवेट विधैयग गिविरोध होते हैं, उनको निविरोध विधेयक समिति 
(ए-099०5९० |] 00००). में भेज दिया जाता है। इस समिति में पांच 
मदेम्य होते है श्रौर एटा रादस्‍्य स्पीकर का इह अयवा बातूनी सलाहकार 
(०्णाब्ल) होता है। इश समिति की प्रक्तियाएँ संक्षिप्त झौर प्रायः औपचारिक 
'त्र होनी हैं । संसदीय एजेंटों फी फर्म का वरिष्ठ पार्टनर समिति के सम्मुख उपस्यित 
ईता है, विधेयक के प्रत्तर्गिद्धित उड़े स्‍यों पर अकाद डालता है, ओपचारिक रुपद्ष्य 
शग्धित बरता है, गौर मदि उक्त विधेयक में कोई पेचीदी घारा होती है तो उल्‍्क्ा 
पप्दीररप करता £ | सत्य यह है. कि स्पीकर के काबूनी सलाहकार और संसदीय 





एजेश्टो के बीच मन्प्रणा हटा ही प्रायः सादा काम समास्त हो जाता है। 


२० लोक-सभा के वित्तीय कृत्य 
(स्ाब्रालतब। सिएग४ा०णा$ 0 6 पस०१5९ ० (०ज्राएएग5) 


वित्तीय घिपैषफ (१४०7८५ 8 )--मैं डिसन (5४०5०) ने 
गमक पत्रिका में लिसा था, “बिककते पास वित्तीय शक्ति हो 
पम्तविद्ध शद्ति है ।” राष्ट्र वे समन्‍त आयिक स्रोतों पर प्रचितपर 
गिक्-समा रदृ॑शकितिशालिनी बन दैंठो हैं। इसलिए, इसमें हलक + 
हा नहीं है कि लोकनमा जितना समय व्यवस्थापन में 
गम वित्तीय विधेयकों नें लग जाता है। वित्तीय दिदेजत्े 
क्रिया भ्नन्‍्य प्रकार के विधेयकों को प्रात करने झे प्रमक्झ थे बिल 
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वित्तीय विधेयकों की पुर:स्थापना लोकन्सभा में ही समस्त सदन की समिति में हो 
सकती है । लोक-सभा न तो कोई वित्तीय अनुदान पास कर सकती है ते उस समय 
तक कोई कर लगा सकती है जब तक कि क्राउव (०७7) की झोर से तत्तम्वश्ी' 
भाँग न की गई हो और जिसके लिए काउत स्वयं उत्तरदायी न हो । इस प्रकार 
वित्तीय अचुदानों के सम्बन्ध में पूर्ण शवित एवं उत्तरदायित्व झासन के ही हाथों में 
रहता है प्रौर वित्तीय विधेयक की पुर.स्यापना शासन की झोर से होनी आवश्यक है। 
उसी अकार वित्तीय ध्रनुदातो के सम्बन्ध में लोकसभा की शवित अन्तिम प्रौर 
निश्चित है। १६११ का संसद्‌ अधिनियम [ (एकगोक्राध्य 8०६ ण 4948) उप- 
बन्धित करता है कि जिस वित्तीय विधेयक को लोक-सभा (स0४56 04 0007075) 

पास कर दे भौर जो अधवेशन स्थगित होने के एक मास पूर्व लॉर्ड-सभा में विचाराई 
भेज दिया जाए, उसको एक मास पश्चात्‌ सआद की स्वीकृति के लिए भेजाजा 
सकता है और बह झधिनियम का रूप घारण कर सकता है; चाहें उसको लॉर्ड-सभा 

पास करे चाहे पास न करे । इस प्रकार वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में लार्डडभा डे 

क्रियाकलाप केवल झोपचारिक है । 


प्राय-ध्ययक्त (776 89080)--त्रोकन्सभा का मुझ्य वित्तीय कर्तव्य, गो 
बह प्रतिवर्ष करती है, श्राय-व्ययक (फ्रपरठ8०८) की तैयारी, उसके सम्बन्ध में, विचार 
विमिमय और उसका प्राधिकरण (#घ80752४07) है। इसकी सामान्य रुप-रेसा 
के बारे में इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि एक और आाय-व्ययक में समस्त व के 
लिए सम्भावित व्यय के श्रांकड़े दिए जाते है श्रौर साथ ही दूसरी प्रोर वह प्रागामी 
बर्ष के लिए झनुमानित आय का पुनरीक्षण अदान करती है । संसद इस सम्बन्ध # 
भो भोपचारिक कार्मवाहो करती है भौर जिसके द्वारा सार्वजनिक घत के च्यर्म ्ो 
चँधिक स्वरूप प्रदान किया जाता है, वही संसद्‌ द्वारा पारित वित्तीय अधिनियम ही 
रूप घारण कर लेती है । इस प्रकार फा वित्तीय झधिनियम संबित निधि (00॥57 
08800 ४७70) में से विभिन्‍न मदो पर व्यय करने का भभिकार प्रदान करता है। 
सचित निधि बहुत बड़ा धन का कोष है जिसमें राज्य की समस्त भाग जी है 
जाती है और जिसमें से वह समस्त रुपया या धन तिकाला जाता है णो देश मे 
विभिन्‍न कामों पर व्यय होता है। संचित निधि का कोई मूर्ते स्वरूप नही है। यह 
केवल एक लेखा या खत्ता-मात्र (2००05) है जो इंग्लैण्ड के राष्ट्रीय बैंक ( प्ि: 
० प्शष्टाथ्यत) में चलता रहता है भ्रौर उस लेखा या खाते में से कोई घननताधि 
तभी निकाली जा सकती है जबकि उस सम्बन्ध में संसद्‌ का झधिमियम ऐसी प्रा 
प्रदाव कर दे । इस प्रकार का मुख्य अधिनियम वापिक विनियोग अ्रथवा सम्मेर्री 
भ्रधिनियम [वैग्यापवां शैएछाणगांब्रांणए 8०६) है । 


संचित निधि में से जो कुछ ब्यय होता रहता है उस फमी की पूर्ति लगाती * 
उस धनराक्षि से होती रहती है जो संसद्‌ के भधिनियम की भ्राशाों के भरठुतार मी 
संचित निधि में आती रहती है ओर जिसकी झाज्ञा से राजस्व अथवा झागम (70 
ए0९७) प्राप्त करने का वेधिक अधिकार शाप्त होता है। इस सम्बन्ध में मुख्य आप 
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नियम वापिक वित्त भधिनियम (6ैए7०व क्य।क्षा०८ 20) है । वापिक आयव्ययक 
(#॥)0५ 80086) के द्वारा विनियोग धरयवा सम्भरण अधिनियम (#09970908- 
एंणा 8०) तथा वित्त भ्रधिनियम (!470272० 8०) के पारित होने में कुछ सुविधा 


हो जाती है। 


वित्तीय वर्ष प्रयम प्रप्रैल को प्रारम्भ होता हैं । आगामी वित्तीय वर्ष के लिए 
विभिन्‍न श्रागणन [:5ध2८5) लोक-सभा में फरवरी के द्वितीय झथवा तृतीय 
सप्ताह में उपस्थित किए जाते हैं | इसके कुछ समय बाद वित्त मनन्‍त्री (टब्एत्ली07 
ज॑ पाल फलाव्पृण्टा),. अपना झायव्ययक सम्बन्धी भाषण देता है जिसके पिछेले 
वर्ष की वित्तीय स्थिति का संकेत मात्र रहता है भौर वित्तीय वर्ष के आधिक कार्यक्रम 
का पूर्ण विवरण रहता है, विशेष रूप से इस भाषण में नवीन करारोपण, प्रथवा बढ़े 
हुए करों का भ्ारोप भथवा पुराने करों में कमी का विशद वर्णन रहता है । इन 
आगणतों के सम्बन्ध में सदन-सम्भरण समिति ((०्माप्या86 ए 78४  9/॥0०७ 
प्ृ0ए5४ था 57979) में वाद-विवाद एवं विचार-विनिमय होता है | यह समिति 
अर्थोपाय समित्ति (00फ%॥0०९ 06 ७४७५४ शाते ८४५) की तरह श्र्थोपाय समिति 
के वेयरमैन स्‍प्रथवा डिप्टी चेयरमेन के सभापततित्व में अपना कार्य करती है, न कि 
लोकसभा के स्पीकर के सभापतित्व में ! इस समिति की कार्य-प्रणाली लोक-सभा की 
बैठक की कार्य-प्रणाली की अभ्रपेक्षा अधिक प्रनौपचारिक (40/०7४४) होती है । 
प्रस्तावों के भ्रनुमोदन की ध्ावश्यकता नहीं रहती, न वाद-विवाद को किसी समापन 
के नियम के झनुसार समाप्त फिया जा सकता है, भोर सदस्य लोग जितनी बार भी 
चाहें, घोल सकते हैं। 


अगाणनों को विभागों में उपस्थित किया जाता है भौर प्रत्येक विभाग पर 
सेखानुदात भथवा कई-कई मदों को मिला कर (५०९८४ ०४ 87००9 रण ॥0705) 
विचार किया जाता है। वापिक श्रागणनों पर विचार करने के लिए केवल २६ दिन 
दिए गए है भौर ये २६ दिन पाँच अगस्त तक समाप्त हो जाने चाहिए । सदव-सम्मरण 
सम्रिति में जो वाद-विवाद भागण्नों के सम्बन्ध में होता है, उसमें प्रथयः कभी भी 
वित्तीय माँगों पर विचार नही किया जाता । वहाँ प्रायः स्देव दासन की सीति के 
सम्बन्ध में भ्ौर इस सम्बन्ध में कि शासन ने लोक-कल्याण के लिए वया सेवाएँ भौर 
सुविधाएँ प्रस्तुत की हैं, वाद-विवाद होता है । इस वाद-विवाद से मन्ध्रिमण्डल को 
प्रवसर मिलता है कि वह अपनी नीतियों झीर अस्तावों को सदन के समक्ष रख सके 
भौर उनका समर्थन कर सके; साथ ही इस वाद-विवाद से विरोधी दल को इस बात 
का भ्रवसर मिलता है कि वह अपनी शिकायतें शासन के समक्ष रख सके भर सरकार 
की सामान्य नीति को भ्रालोचना कर सके । सदस्यों को प्धिकार है कि वे प्रारथित 
घनराशि को कम या अस्वीकार तो कर सकते है किन्तु उसे बढ़ाने का अधिकार उनको 
नही है । यह समस्त वाद-विवाद निश्चित समय के अन्दर समाप्त हो जाता चाहिये। 
जब समस्त श्राग्रणनों (758702/65) पर विचार हो चुकता है, तो सब प्रस्तावों 
को सच्भरण विधेयक (89ए70.7थ7/०० 9) में शामिल कर लिया जाता है। यह 
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विधेयक भी कार्यत्रम के उन सभी स्तरों भथवा सीढ़ियों को पार करता है भौर तद- 
ननन्‍्तर सदन द्वारा पास किया जाता है । 


डिन्तु विनियोग श्रथवा सम्भरण श्रधिनियम (6 7ए7०क/4रधंणा 8०) घुताई 
या ग्रगस्त तक पास नही हो पात्ता | इसका भ्र्थे है कि शासन को एक प्रप्रेंस से वापिक 
विनियोग के पास होने तक के समय के लिए धन की व्यवस्था कर देनी चाहिएं। 
इसलिए सिविल सेवाप्नों के विभाग उस धनराजि के लिए प्रस्थायी झ्रगणन (श0शं- 
शणावों ८४॥गर]8०४) तैयार करते हैं, जिनकी उनको उवत चार महीनों में प्रावश्यक्षता 
पड़ सकती है। इन झ्रागणनों को संसद्‌ में लेखानुदान (४०6 णा 8८८०ए०) हैं 
रूप मे प्रस्तुत किया जाता है श्रौर इन माँगों पर शीघ्रातिशीधन विचार किया जाता 
है । जहाँ तक प्रतिरक्षा विभागो--सेना, नौसेना और वायुसेना--का सम्बन्ध है, ईग 
पर लेखानुदान (४०७९ णा 8८००पा() की ग्रावश्यकता नहीं है। प्रतिरक्षा विभाग 
के अफसरों भौर जवानो के वेतन-भत्तें इत्यादि के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ 
हीने से पहले ही श्रागणन संसद्‌ में उपस्थित किये जाते हैँ ॥ उन पर वाद-विंवाद भी 
होता है किन्तु उनको सर्देव ज्यो का त्यों पास कर दिया जाता है। इसके ग्रतिरिकत 
प्रतिरक्षा विभाग एक मद (॥(शव) के लिए स्वीकृत धनराष्षि दूसरी मंद के ऊपर 
भी व्यय कर सकता है । किन्तु यह सुविधा सिविल विभागों को प्राप्त नहीं है। क्लि 
इस सम्बन्ध में यह जानना नितान्त प्रावश्यक है कि सदन की सम्भरण समिति 
((०णाण्ा।(6७ ० 509फ9) उन समस्त वित्तीय झनुदानों को स्वीकृति प्रदान कर 
देती है जिनको (१) उसी अ्रधिवेशन में किसी श्रधिनियम दाया स्वीकार ने किया 
गया हो; भथवा (२) संचित निधि (एणाइणा(4०१ एण॥०) में से सीभे मतृदात 
मन मिलता हो । 


ग्रधोपाय समित्ति को मुख्य रूप से दो काम करने पड़ते है । प्रथमतः पूर्व इसे 
कि संचित निधि ((/णाइणां१७४८०१ एणा१) में से कोई ऐसा धन निकाला जाए 
जिसको सम्मरण समिति (0०छाण//९० ० 80») ने स्वीकृत किया है। इसके 
सम्वन्ध में प्र्थोषाय समिति (0०४० 06 ए/३95 70 ४६७॥5) का एवं 
अस्ताव होना चाहिए और उसके द्वारा तदर्थ अधिकार मिलना चाहिएं। कित 
श्रथोपाय समिति का दूसरा और अधिक महत्त्वपूर्ण कत्त व्य है (राजस्व एकप्रित करना । 
व्यय (॥गफथ/भग्रा०) की तरह से प्रागम (7२८एछा०८) भी संविधियों (57४/४४%) 
की ग्राज्ञा से एकश्रित किए जाते रहते है, भर रद किए जाने तक संविधियाँ ए्वत्त न 
में रहती है, भौर कुछ हृदो तक वापिक परिनियमों श्रथवा संविधियों के श्राधार पर 
भी आगम अथवा राजस्व एकत्रित किए जाते हैं । श्रधिकतर राजस्व अभथवी भागेग 
पहली प्रणाली भर्थात्‌ संविधियों की आजा से एकन्रित किए जाते हैं । झागर्म ध्थत्रा 
राजस्व के प्रस्ताव समुदायों भ्रथवा विभागों (57005 ० 56०४०॥5) के पनुतार 
प्रस्तावित किए जाते है और उनको समिति भ्रस्तावीं के रूप में स्वीकार करती हैं। 
प्रचलित नियमों के अनुसार प्राइवेट सदस्यों को यह अधिकार नहीं है कि वे क्रो थे 
बृद्धि का प्रस्ताव करें भझथवा कोई नया कर लगाने का प्रस्ताव करें। वे तो केंव 
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लोक-सभा एक बाद-विवाद करने वाली सभा है। सम्राट्‌ के विरोधी दल का 
यह मुख्य कत्तव्य है कि यह प्रशासन के व्रिया-कलापों प्रोर नीति सम्बन्धी निर्षयों 
की भ्रालोचना करे भर इस प्रकार कार्यपालिका को विवश्ञ करे कि वह प्रपती 
नीतियां, कत्यों और व्यवहारों की सावजमिक रूप से रद्ा करे। विरोधी दल ढो 
शासन की समस्त नीति की भालोचना करने का सर्वश्रेष्ठ प्रबर उत्त समय मिलता 
है जब वह सआद की राजसिहासन की बक्तृता की आलोचना करता है। इसके 
उपरान्त सार्वजनिक वित्तीय विधेयकों पर, विशेषकर व्यय की मर्दों ([0705 ४ 
फएफ़भातणा०) पर जो वाद-विवाद होता है, इसके द्वारा विरोधी दल को वाद 
विवाद भौर झ्ालोचना का भत्यन्त उपयुक्त प्रवसर प्राप्त होता है। यदि विरोधी दल 
की घासन की विदेश नीति से सहमति नहीं है, तो विदेश थीति सम्बस्धी बाद-विवाद 
मे विदेश विभाग के लिए नियोजित होने वाली धनराशि के सम्बन्ध में प्रालोचता कीं 
जा मकती है। तथ्य यह है कि लोक-सभा, वह सादा समय जो आगणनों (8४ 
270०७) को परीक्षा के लिए नियत है, शासन की झालोचना ऋरने में लगा देती है। 


इन नियमित एवं निर्धारित वाद-विवादों के झतिरिक्त सोक-सभा का कोई 
भी रुदस्य सम्यक्‌ नोटिस देने के उपरान्त एक श्रस्ताव के द्वारा मल्त्रिमण्डल मे 
अविश्वास प्रकट कर सकता है। अ्रविश्वास का प्रस्ताव किसी भी झासन के लिए 
संकटकाल उपस्थित करता है क्योकि इसके द्वारा मन्विमण्डल के भाग्य का निर्णय 
होता है! जब तक शासन की पीठ पर बहुमत का हाथ है, तब तक झविद्वास का 
प्रस्ताव पास होना कठिन है, क्रिर भी मन्त्रि-परिषद्‌ (१7009) में इसके कारण 
कुछ घबराहट का पैदा हो जाना स्वामाविक है । कार्यवालिका के इृत्यों की भालोचवा 
का उचित अवसर उस समय भाता है जब सदन के स्थगन प्रस्ताव पर वाद-विवाद 
हीता है। किसी भी सदस्य को श्रधिकार है कि सदन की बैठक में उस समय से लेकर 
जब मन्त्रिमण्डल ने सभी प्रश्नो को जवाब दे दिए हैं, उस समय तक जब सदन 
सार्वजनिक कार्यवाही प्रारम्भ होती है, सदव के स्थगन का भस्ताव (4 शैं०ए7०- 
गा ० (06 प्र075०) उपस्थित करके माँग कर सकता है कि कतिपय आवश्यक 
सार्वजनिक हित की बातों पर विचार-विनिमय एवं वाद-विवाद कर लिया जाए । यदि 
स्थगन प्रस्ताव पर चालीस सदस्यों का समर्थन है भौर यदि स्पीकर स्वीकी 
कर ले, विषय निश्चित एवं झावश्यक है तो संतद्‌ की बैठक उस समय उठ जाती 
है भौर शाम को पुनः बैठक होती है भौर उस समय उक्त विपय पर बाद-विवाई 


हीता है । 


संसद्‌ का हास 
(86 ण एशाशा।शा। ) 
संत्तद्‌ के कुस्यों का मूल्यांकन (शगा८ ण एशाॉगिएा। हर्गण्याध्पै) 
रैम्जे म्योर (एथागड49 शणः) का कथन है कि “सन्त्रिमण्डल के अ्धितायकतल 
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स्थापना के फलस्वरूप संसद्‌ की प्रतिष्ठा और झवित का छास हुआ है । इसके अनेक 
कारण बताये जाते हैं, जिनमे कुछ निम्नलिखित है--- 


(१) पिछले पचास वर्षों में दल्लों के सचेतकों (९09 छआए5) और 
संगठनों की श्ञक्ति का प्रभाव संसद्‌ के सदस्यों के ऊपर महान्‌ रूप से पड़ा है। इसका 
फन यह हुप्रा है कि उद साधारण सदस्यों के भाषणों मे और मतदान में न तो 
इवतन्त्रता है भौर न उनकी कोई इच्छा है, जो किसी दल विशेष से सम्बद्ध हों। 


(२) लगभग १०० वर्षों पूर्व किसी भी निर्वाचन-क्षेत्र में निर्वाचकों की संख्या 
अत्यल्प थी | इसलिए आवश्यकता नहीं थी कि पूर्ण सुगठित राजनीतिक यन्‍्व रचा 
जाए जिसके द्वाद्म प्रत्याशियों और भिर्वाचकों के बीच सम्पर्क स्थापित कराया जाए । 
उन दिनों प्रत्येक अत्याश्ी अपने सभी निर्वाचकगणों से व्यक्तिगत सम्पर्क रख सकता 
था भर श्रधिकतर ऐसा ही होता था। किन्तु आजकल कोई-कोई निर्वाचन-क्षेत्र इतने 
बड़े हैं कि उनमें ६० या ७० हज़ार तक मतदाता होते हैं इसलिये किसी भी प्रत्याशी 
के लिए यह प्राय. श्रसम्भव है कि वह अपने सभी निर्वाचकों से व्यक्तिगत सम्पर्क रख 
सके । इसलिए उसके लिए आवश्यक है कि यदि उसे चुनाव मे जीतना है, तो उसे 
शब्तिशाली स्थानीय भर राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन (290!॥00 ग्र#त्या॥०) की 
सहायता भ्रवश्य लेनी होगी शौर वह मशीन अथवा राजनीतिक संगठन प्रपनी शर्तों 
के भनुस्तार ही सहायता देगा श्ौर वे शर्तें केवल यह है कि यदि बह प्रत्याशी चुन 
लिया जाए तो सदस्य रूप में उसे वही करना होगा जो वह यन्त्र श्रथवा संगठन करने 
को कहेगा । 


(३) दलगत अनुशासन के कतिपय स्पष्ट लाभ भी है, किन्तु इसके परिणाम 
अत्मधिक स्पष्ट हैं। कठोर दलगत श्रनुशासन संसद्‌ के सदस्यों को डरपोक भौर 
अर्भन बना देता है क्योंकि वे ईमानदारी, साहस शोर स्वतन्त्रता खो बैठते है । यह 
शाप्षन को भी शिथिल, श्रसावघान भोर दूषित करता है क्योकि शासन णानता है कि 
चाहे वह बुद्धिमाव हो चाहें मुख; चाहे ठीक काम करे या गलत, सदन से वह अ्रपने 
भन की बात करा ही लेगा अर्थात्‌ सदन उसकी नीतियों का समर्थन अवश्य ही 
करेगा । इस प्रकार संसद्‌ (7?877877८0:) बहुमत दल के हाथों का खिलोना मात्र 
हैं जो उसकी नीति का अनुसमर्थन श्रवश्यमेव करेगा । और नीति-निर्धारण का कार्य 
दल के नेता लोग साधारण सदस्यों की झनुपस्यिति में करते हैं । 


(४) लोक-सभा की कार्य-प्रणाली में थो सुधार हुए हैं उन्होंने भी व्यवितगत 
प्राइवेट सदस्य की स्थित्ति को कमजोर कर दिया है झौर उसी अनुपात में शासन की 
शतित में वृद्धि हुई है। विधेयकों की समय सूची, वाद-विवाद बे: कम करने की मुखबध 
(0णा!०४ंए८) विधि, संशोधनों का चयन झोर ग्रन्य उपाय जिनके द्वारा दाइ विवाद 
को नियन्त्रित किया जाता है, लिसन्देह कुशल विधायी प्रक्रिया के लिए ग्रवश्यक 
उपकरण हैं किन्तु इनके द्वारा सदस्यों का प्रभाव क्षीण होता है। विधान निर्माण के 
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सम्बन्ध में पहल धअब्र प्राइवेट सदस्यों के हाथों में से निकल गई हैं भर ग्ह प्रव विभागो 
के श्रधिकार में है जो अन्ततोगत्वा मन्त्रिमण्डल के नियन्त्रण में हैं। इस प्रकार विभाग 
(0[ताधवा5) हमारी विधान निर्मात्री मशीन या संगठन के व्यावहारिक प्रथम 
सदन या बेम्बर बन गये है|”? इसका एक कारण यह भी है कि आधुनिक विधान 
निर्माण बड़ा ही विशिष्ट श्रौर पेचीदा (८०ाणं८9) है जिसको साधारण संत्दीय 
सदस्य समझ नही राग्ते । 


(५) ग्राधुनिक विधान की विशिष्टता और पेचीदापन का एवं प्रन्य परिणार 
यह है कि ससद्‌ श्रपमी विधासिनी शक्तियों को स्वतस्प्रतापुरदंक विभागों को दे रही है 
यद्यपि संसद्‌ के दोनो सदनों क॑ सदस्य पूरी तरह से यह नहीं समभ पा रहे हैं कि 
ऐसा क्यों हो रहा है इन प्रदत्त शक्तियों के भ्राघार पर जो द्रादेश या नियम बनते 
है वे, यह सही है कि, संसद्‌ के परीक्षण में से गुजरते हैं, किन्तु “इस प्रवार के आदेग 
इतनी प्रधिक संध्या में होते है गौर वे इतने प्रेचीदा होने है कि प्राइवेट सदस्य ब्यवित- 
गत रूप से उन आदेशों का परीक्षण नही कर सकते ।” 


(६) सावंजनिक वित्त का नियन्त्रण पूर्णतः लोक-सभा का विशेषादिकार है। 
किन्तु लोक-सभा के जितने भी करत्तंव्य हैं, उनमें से यह कार्य सबसे बुरे ढग से सम्पत 
होता है। “यहि कोई ऐसा पिधेयक श्राता है जिसको संसद्‌ की झोर से पुरःस्थावित 
न किया गया हो, तो उसमें इतना परिवततन भ्रथवा काट-छाँट कर दी जाती है कि 
प्राय वह व्यर्थ की चीज़ बन कर रह जाती है। किस्तु जब सोक-सभा में मन्तिमण्डल 
की सामान्य नीति पर चर्चा होती है... -..उस समय इसके बाद-विवाद दाहै उनके 
द्वारा कोई निश्चित प्रस्ताव या परिणाम न सिकले, किन्तु उस वाद-विवाद का महप्त- 
पूर्ण प्रभाव भ्रवश्य पडता है । किन्तु जब लोक-सभा में अपने ही विशिष्ट विषय प्रथति 
वित्त पर जो अत्यधिक महत्त्वपूर्ण विषय है, वाद-विवाद होता है, तो लोकन्सभा यु 
एवं श्रशक्त-सी दिलाई देती है।” सम्भरण समिति ((०ााध्6 ण ढ708) 
में जो बाद-विवाद होते है, थे वित्तीय दृष्टिकोण से निश्चित. निरथंक एवं बेहद 
होसे है । प्रागणन समिति (80॥88 0०ाणां।६९६) और सार्वजनिक लेखा समिति 
(?९॥0॥0 #०९००णा५६ (०॥णां(९९) का कार्य निरोघित रहता है । अधिक-से-अधिक 
देश को केवल इस बात का विश्वास हो सकता है कि जो धनराशि क्सो विशेध वार्स 
के लिए स्वीकृत हुई थी, वह्‌ उसी पर व्यय हो गई है । किन्तु देश को इस बात की 
रूभी भी पूर्ण विश्वास नही हो सकता कि बह धनराशि उचित रीति से व्यय की गई। 
एक प्रन्‍्य दिल्ला मे भी देश की निधि में से जो व्यय होता है, वह भी संसद्‌ के विवरण 
में बिल्कुल नहीं है; भौर उसका सम्बन्ध राष्ट्रीय ऋण (उस्थागा्! ऐवक) में है 
राज्य के राजस्वों में वहुत बड़ी घनराश्ि राष्ट्रीय ऋण पर जो ब्याज देना पड़ता है; 
उसमे चली जाती है श्रौर वह धनराश्ि संचित निधि ((णाःणरवश०्पं हशग०) 
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मे से सीधी स्थायी विधि को आज्ानुसार दी जाती है। इसके लिए संसद्‌ की वापिक 
स्वीकृति की आवश्यकता नही है! 
श्रालोचना का स्तर (एक्‍ंतलंक्रा ॥०)--लॉर्ड केनेट [[.ण्त एल्याल) 
का कथन हैं कि जित वर्षो में व्यवस्थापन की कार्य-प्रणाली का निर्माण हो रहा था, 
उन दिनो में विधानमण्डल का क्राउन (८४0७४) के साथ संधर्ष चल रहा था । 
प्रारम्भ मे लोक-सभा की यही मुर्य इच्छा थी कि सम्राट को धन ससद्‌ की झाज्ञा से 
ही मिलना चाहिए और किसी स्रोत से नही, और फिर बाद के वर्षों में लोक-सभा 
चाहती थी कि क्राउन केवल उन्हीं बातों पर धन व्यय करे जिनके लिए ससद्‌ आज्ञा 
प्रदान कर दे । इसलिए लोकसभा के सदस्थो ने जो ससद की कार्य-प्रणाली ग्रपनायी, 
बह भाउत को शक्तियों पर नियन्त्रण था और अपने हित में धन की बचत । किन्धु 
अब समय बदला हुआ है । श्रव ससद्‌ के धरम्नुत्व की स्थापना हो चुकी है और क्राउन 
की शक्ति समाप्त है। किन्तु लोक-ध्भा की श्रब भी यह बहुत बड़ी श्रावशयकता है 
कि कार्यवातिका का जो धन पर पूर्ण प्रभुत्व है, उस पर कतिपय नियन्त्रण रला जाए, 
ढिन्तु जिम कार्यपालिका के ऊपर अब वित्तीय नियन्त्रण रखने की आवश्यकता है, 
बह कार्यप्रालिका कान ((0७) नही है अपितु उसके मन्‍्त्रीगण है जो ससद्‌ के 
प्रति उत्तरदाप्री भी है। अब ऐसी कार्य-प्रणाली की आवश्यकता नही है जिसके द्वारा 
क्राउन की शवित पर नियन्त्रण लगाना भ्रभीष्ट हो । उस उद्दृश्य के लिए नियन्त्रण 
की कतई श्रावश्यकता नहीं है। फिर भी यह अत्यन्त वाछतीय है कि ससद में कोई 
ऐसी वित्तीय कार्य-प्रणाली अ्रपनायी जा सके जिसके द्वारा राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण निय- 
न्वण स्थापित किया जा सके । “इस सम्बन्ध में जो कार्य-प्रणाली इस समय प्रचलित 
है, बह भी श्रत्यन्त लाभकारी है । इस कार्य-प्रणाली से दृढ़ साविधानिक्त प्राधारों पर 
हमें मह सिद्नास्त प्रपप्त हुम्ना है कि 'धव की माँग कठिनाइमों के दर करने पर ही पूरी 
हो सकती है, और साथ ही ऐसे वाद-विवादों को आधार मितता है जिनके द्वारा 
कार्यपरालिका के ऊपर बिना किसी विशेष बन्धन एवं नियस्त्रण के लगाए हुए गम्भीरता- 
पूर्वक सदन के विचार व्यक्त किए जा सकते है ।/ 
प्रीफेनर लास्की ([४0 [.8७.) ने लिखा है कि आधुनिक संसद्‌ के श्रालो- 
चको में यह फंशन-सा बन गया है कि वे ससद्‌ के प्राइवेट सदस्य की स्थिति के हास 
पर रोना रोते है, किन्त्‌ लासकी के श्रनुसार यह रुदन व्यर्थ हैं। इन आलोचकों के 
रदन में एक भ्रान्ति छिपी हुई है अर्थात्‌ वे लोग नहीं समभते कि प्राधुनिक लोक- 
सभा के वया कत्तेव्य है, व वे यही समभते है कि ग्राधुनिक राज्य (504/6) में दनो 
के क्या उद्देश्य है; यह रुदतव तो हमारे इतिहास के उस मृत भूतकांल की भमपूर्ण 
परम्परा है जबकि राजनीति कतिपय भले आदमियों के आमोद का साथन थी ग्रौर 
जबकि झासन के क्रिया-कलाप इतने सकीर्ण थे कि व्यप्टिपरक (6णांध०) लोक- 
सभा का अस्तित्व सम्भव था । यदि संसद्‌ के प्राइवेट सदस्य को उसकी वही पुरानी 
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स्थिति प्रदान करनी है जो उसे ८० या ५० यर्ष पृव॑ प्राप्त घी तो हम को उस्मी प्रव्या 
की पुमरावृत्ति करनी होगी भ्रौर उसी काल की प्रवस्थाप्रों में पहुँचना होगा जिसमें उम् 
प्रकार की स्थिति सम्भव थी । इतिहास हमको शिक्षा देता है कि हम इस प्रवार की 
सुखकामना म करें ।”! यथेच्छाकारिता ([.255८2 ध7०) के वे पुराने दिन समाप्द 
हो चुके हैं। प्रत्येक शागन व्यवस्थापन के सम्बन्ध में ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करता है 
जिनको ग्लैंडस्टन (6]39657076) भयवा डिजरेखी ([092८7) ने समाजवादी विधे- 
यकों की संज्ञा दी होती झौर जिनके कारण कौब्डेन (०90८7) भयवा पीस (?८थ) 
को हार्दिक ठेस पहुँचती ।* झाधुनिक शासन को विविध प्रकार के भनेकों तिया-कलापो 
में रुचि लेनी पडती है, भोर भाजकल प्रथ॑-व्यवस्था के केस्द्रीकरण का युग है, जिसके 
फलस्वरूप यदि सच्चे भ्र्थों में व्यवस्थापन की व्यवस्था करनी है, तो समस्त विधान 
निर्माण एकीकृत (0०००04००) प्रौर सम्पूर्णीफृत (7/व22०४) होना चाहिए, 
झौर इसलिए उसको शासन का व्यवस्थापन (00४0एगाल्यां (व्हांशंब४०7) होता 
चाहिए भ्र्थात्‌ समस्त व्यवस्थापन ध्यासन की ही भोर से पुरःस्यावित होना झधिक 
श्रेयस्कर है। व्यवस्थापन का कार्य बिखरे हुए प्राइवेट संदस्यों के भसमन्वित क्रिया 
कलापों के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता । यही नहीं, कुछ भौर नी । भाषुनिक शासत 
की समस्या समय की समस्या है पौर लास्की (7.38) के भनुसार यही मृस्य 
कारण है जो प्राइवेट सदस्य के हाथों में से ब्यवस्थापन की पहल (णंशीश०) 
निकल गई है! 
इसमें सन्देह नहीं कि प्राइवेट सदस्य के व्यवस्थापन सम्बन्धी कृत्य समाप्त हो 
गए हैं, फिर भी उसे कई महत्त्वपूर्ण कार्य करने पड़ते हैं। शासन के विरद्ध शिकायत 
उपस्थित करना, विविघ प्रकार की जानकारी प्राप्त करना, प्रशासन की भालोचता, 
बाद-विवाद का प्रारम्भ, ये कतिपय ऐसे कृत्य है जिनको करके प्राइवेट सदस्य प्रभावी 
सेवा करता है भौर लोक-मत को भ्रभावित करता है भोर उसको दिशा भ्रदान करती 
है। वहू खोज-पड़ताल सम्बन्धी समितियों (007970०6$ ० छापणांए3) में भी 
भाग ले सकता है। यदि संसद्‌ में झ्ावश्यक सुधार अ्रभीष्ट है! झौर यदि प्राइवेट 
सदस्य को उचित मान्यता प्रदान करना है, तो लास्की ([.884) के मतानुसार मे 
दोनों काम उसी अवस्था में हो सकते हैं जब व्यवस्थापन का सारा कार्य शारंत पर 
ही छोड़ दिया जाए, प्रर्थात्‌ यह मान लिया जाए कि व्यवस्थापन का कार्य मुह 
शासन का उत्तरदायित्व है और उसमें कुछ परिवर्तन न किया जाए । संसद्‌ का कद 
एक ही कत्तेंव्य नहीं है कि वह केवल व्यवस्थापिका-मण्डल हो | इसका बास्तदिक 
कर्तेंव्य यह है कि वह प्रशासन के ऊपर निगाह रखे और नागरिकों की स्वतस्त्रवाभों 
की रक्षा करे। “प्रदत्त व्यवस्थापन (7८«४३(८१ ॥.«झांजशणा) के क्र कडी 
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सुझावों हारा कुशलता उत्तल्व करके भोर सोज-पड़ताल सम्बन्धी प्रवर सम्रित्ति 
([$श६०७ ए०णाज।<6 ० श्ादर्णंए) ) में भपना विस्तृत एवं लाभदायक स्थान बना 
कर प्राइवेट सदस्य, हमारी क्षासन-व्यवस्था में झनेकों प्रकार से सेवा कर सकता है, 
किन्तु हम ग्रापुनिक संसद्‌ के संग्रठन में सेवा के उन ग्रवसरों का पूर्ण लाभ नहीं ले 
रहे हैं ।"* 
किन्तु इसके यह भर्थ नहों है कि प्राइवेट सदस्य के कर्त्तव्यों में इस अ्कार 
वृद्धि करके हमारा यह अभिप्राय है कि मन्जिमण्डल (०) का संसदीय त्रिया- 
इलापों पर प्रभाव क्षीय कर दिया जाए। यदि प्राइवेट सदस्यों के अधिकारों में 
वृद्धि का प्र्घ यह्‌ लिया जाएगा कि कैबिनेट का नियस्त्रण ढीला हो जाए तो “इससे 
नीति की समरूपता (0०९6 थी ?०४०)) तुरन्त नध्ठ हो जाएगी और इसके 
साथ ही किसी के ऊपर निश्चित उत्तरदायित्व का भारोप समाप्त हो जाएगा ।” प्रो० 
लास्की के झनुस;र, “प्रंग्रेजी शासम-व्यवस्था की वास्तविक सफलता इस तथ्य में 
निहित है कि इस व्यवस्था वे यह सम्भव बना दिया है कि किसी भी कर्तेव्य का 
8 ठीक उसी पर प्रारोपित किया जा सकता है जो वास्तव में उत्तरदायी 
$ इई 
ने इसका यह भर्थ है कि मत्विमष्डल का भ्रधिनायकत्व स्थापित हो जाए 
अथवा स्थायी सिविल सेवा के भधिकारियों का प्रभुत्व स्थापित हो जाए। लोक-सभा 
का मुख्य कलंव्य यही है. कि वह शासन का निर्वाह भौर प्रतिपादन करे । शासन के 
निर्वाह भौर प्रतिपादन के लिए समनुगत झथवा सम्बद्ध बहुमत होना चाहिए, जो 
मब्जिमण्डल की सामान्य मीति का समर्थक हो। इस सत्य को सभी मानते है कि 
भाषुनिक राज्य का केन्द्र प्रशासनिक विभाग है! शासन के इतने विस्तृत क्रिया-कलाप 
हैं कि संसद्‌ उन सभी पर नियस्त्रण नहीं रख सकती। इसलिए कोई न कोई ऐसी 
शवित होनी चाहिए जो प्रश्नासन के सम्बन्ध में निर्णय करे भोर इस सम्बन्ध में सन्‍्त्री 
ही निर्णय करता है । इसके साथ यह भी समझना चाहिए कि मन्त्रिमण्डल का झासथ 
सभी की सहमति का शासन है। इसके सारे कार्य-व्यापार भ्रकाश में होते हैं । इसके 
प्रत्येक कार्य की संसद्‌ में और संसद्‌ के बाहर भी भालोचना हो सकती है, भौर कभी- 
कभी तो बड़ी भयंकर भ्रालीचना की जाती है । इसलिए मन्य्रिमण्डल की मुख्य समस्या 
गहू है कि वह झपने सम्थेक्रों का विश्वासभाजन बना रहे यद्यपि उन समर्थकों की भी 
आलोचना की टवकर का शिकार होते का भय बना ही रहता है । इसका प्र यह है 
कि मन्विमण्डल को प्रयत्नपुर्वक जनमत का अनुसरण करना चाहिए और सर्देव अगले 
प्राम चुनाव की सम्मावनाओं को ध्याम में रखया चाहिए । इस प्रकार द्वांसन इस 
तथ्य को स्देव ध्यात में रखता है कि प्रत्येक नीति के निर्धारण में कतिपय सोनाएँ 
हैं जिनको लॉधना उसके लिए उचित नही है । मन्त्रिमण्डल के लिए यह उचित नहीं: 
है कि सोक-सभा को झल्सनन किया जाए। प्रत्यधिक गोपनीयता, भत्यधिक भशिष्ड 
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व्यवहार, बार-बार त्याग-पत्र की धमकी ब्थवा संसद्‌ के भंग कराने की घमकी, ससई 
के बाहुर भ्रमन्तुष्ठ जनमत को शात्त कर सकने की अयोग्यता, इन सव के कार 
विद्वोह के बीज पैदा होते है । >ई मन््रिमण्डल अपने दल पर उसी सीमा तक निय- 
न्त्रण रस सकता है जहाँ तक वह उन सीमाओं का ग्रतिक्रमण ने करे जिन तक संदेत 


रहना चाहता है भर्थात्‌ 


जहाँ तक मन्त्रिमप्डल सदन की इच्छाम्रो का अतिकमग गही 


करता, वही तक बह अपने दल को अपने साथ रख सकता है। पन्त्रिमण्डल वो इतगी 


समभ होनी चाहिए कि 


वह उचित समय पर भुकना सीस जाए और दोमा के ताथ 


भुकक्‍ना अच्छा है । जो भन्त्रिमण्डल अपनी नीति पर हठ करता है, उसका पते 


अवश्यम्भावी है । 
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अध्याय ८ 


विधि और न्यायालय 
(.हए शात॑ 486 (05) 


इससे पूर्व हमने प्रिटिश शासन-व्यवस्था के अजानस्त्रीकरण के क्रम पर और 
उस प्रजातम्थीकरण के फलस्वरूप जिन राममीतिक तम्थाड्रों का विकास हुम्रा है 
उनकी कार्य-प्रभाली पर प्रकाश डाला था | किस्तु प्रजातरत्र का सधारण बहुत सीमा 
तक वृषिक्ष न्यायालयों के न्‍्यायपूर्ण एवं कुदाल व्यवहार पर निर्भर रहता है । इग्नैण्ड 
की न्यायपालिका ने रादेव वहाँ के नागरिकों की स्पतल्ताओों की रक्षा की है श्रौर 
ब्रिटिश न्याय-व्यप्रस्था रादेव ईमानदारीपूर्ण, पक्षपातहोंग और सुयोग्य रही है और उसने 
गरीब और प्रमीर सब को एक सा न्याय प्रदान किया है, भ्रत. अग्रेजों वो दताब्दियों 
से उस पर गवे है। 


विधि के प्रकार 
(हा05 0 7.89) 


सामान्य तथा सार्वजनीन विधि ((०शाप्म०० 78७४)--इग्लैण्ड में तीन 
प्रकार की विधियाँ प्रचलित है : सावंेजनीन अयवा सामान्य विधि (00एगर/णा 7.8७) 
स्याय-भावना श्रयवा श्रपक्षपात विधि (ह4णघ७) श्रोर संविधि श्रधवा परितियम 
(8040७ 7.39) । सा्वेजनीन विधि का ब्राश्वार ८०० बे पुरानी प्रथाओों से मिलता 
है। नॉरमन राजाप्ों की विजय के पूर्व इग्लेण्ड में एक्रूप न्‍्याय-व्यवस्या नही थी। 
उन दियो स्थानीय श्रयवा द्ेनीय सिकाय ही स्थायालय थे और विभिन्‍न स्थानों अधवा 
क्षेत्रों मे विक्रिल्स प्रकार की न्‍्याय-ब्यवस्था थी । नॉरमन यौर अंगेविन (उभ०यावा 
शाप ॥ए86छा।) राजाग्रो ने प्रथ किया कि वे समस्त राष्ट्र को एकीकृत करेगे श्ौर 
राजतन्ध की सत्ता को प्रभादी बनाने व प्रयत्त करेंगे अथवा बेधिक भाषा में राजा के 
आदेश तैखों का सम्पूर्ण देश में पालन कराएँग्रे। उन्होंने अनुभव किया कि इस दिशा 
में उनकी न्यायिक दवित अत्यन्त प्रभावक्यरी सिझ् होगी इसलिए उन्होंने श्रपने न्‍्याया- 
सीशों को देश-पमण के लिए भैंडना प्रारम्भ क्रिया शिनका वाम था कि ये यह 
दसें कि देश का शासन टोक चल रहा है बण्चा नही। प्रारम्भ में उन्होंने (अरूण- 
झील स्यायाधोशों में) स्थानीय न्‍्याष्यलयों के मुक्द्मों कों खुदा शौर उस पर निर्णय 
करते समय उन प्रथाओ्रों का झआथय लिया जी उस रामय विभिन्‍न स्थानों पर प्रचतिय 
थी। धोरे-धीरे विभिन्‍न प्रथाशरों वे' भेद समाप् होते गए झोर फिर सभो स्थासों पर 
समान विद्धास्तों के अनुसार स्याय-व्यवस्था स्थापित होती गई झोर तब स्थानीय 
भद्ाप्रो का न्याय-व्यवस्था में विशेष महत््व न रहा । इस प्रद्यार एक्रपता यो विधि 
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के द्वारा न्यायाधीशों ने ऐसी न्‍्याय-व्यवस्था को जन्म दिया जो समस्त देश झयवा राज्य 
के लिए समान अथवा सा्वजनीन (0०ए7०॥) थी। यही सामान्य अ्रथवा सार्वजनीन 
विधि ((०णगाणा 7.99) के जन्म की कहानी है। यही उन न्यायालयों प्रयवा 
कचहरियों के जन्म की भी कहानी है जिनको ऐसाइजेज (45268) कहा जाता है; 
अर्थात्‌ वे न्यायालय जिनमें राजा के आयोग ([(8'5 0०गागंइशंणा)) के अनुसार 
न्यायाधीश उस समय न्याय करते हैं जब वे देद के विभिन्‍न भागों में भगण 
करते हैं ॥ 

अंग्रेजी वैधिक नियमों में प्रारम्भ में ही जो इस प्रकार एकरूपता प्रा गई, 
उसका स्थायी महत्त्व है। इसने देश को सुदृढ़ एवं स्थायी विधि प्रदान की प्रौर 
सम्भवत: इसी के कारण अंग्रेज संसार में सबसे प्रधिक विधि-भवत झयवा नियमन्मक्त 
जाति बन गई है । इस वैधिक एकरूपता का भथवा जिस प्रकार यह एकरूपता उत्पल 
हुई उसका ही यह भी फल है कि इंग्लैण्ड में न्यायाधीश की जो प्रतिप्ठा भौर प्रभाव 
है, यह झौर किसी देश में किसी प्रन्य प्रकार की शासन-प्रणाली में देखने को नही 
मिलता । सार्वजनिक विधि ((०गाणा०४ 7.89) प्रारम्भ में न्‍्यायाधीक्षों हारा निर्मित 
किया हुम्रा कानून था । जो निर्णय, किसी में न्‍्यायाघीश ने दिया, उसी के पनुतार 
प्रन्य न्‍्यासाधीक्षों ले निर्णय दिए क्योंकि यही सबसे झासान तरीका था। इस प्रकार 
पूर्वभावियों (?7८०८०८॥४) का झौर पूर्व नियमों के सिद्धान्त का श्रीगर्णेश हुमा ॥ 
इस सिद्धास्त में परिनियम या संविधि (500(0/6 7.89) भी पाते हैं भौर भंग्रेजी 
न्याय-संहिता का यह झपरिवर्तनीय नियम है कि जब कोई न्‍्यायाघीश इस सम्बन्ध है 
कोई निर्णय दे देता है कि सा्वजनीन विधि क्या है भ्रथवा उस सम्बन्ध में १| 
था संविधियों का क्या प्र है, तो उक्त निर्णय नियम की तरह से स्वीकार किया 
जाएगा झौर वह उस प्रकार के सभी मामलों पर तब तक लागू होता रहेगा जब तक 
कि अभ्रधिक ऊँचे न्यायालय के भ्यायाधीद्य द्वारा पिछला निर्णय रह ने कर दिया जा 
प्रथवा इस सम्बन्ध में संसद्‌ कोई झधिनियम न पास करे जिससे उसके सम्बन्ध में स्र्त 
अ्रान्ति सदैव के लिए शान्त हो जाएं । 

इस प्रकार कहा जा सकता है कि सा्वजनीन विधि या सामान्य विधि 
(0०प्रघाणय 7,4७-) अनेक नियमों का सभूह है जिनको कभी किसी राजा मे निर्दि 
नहीं झिया है न किसी विधानमण्डल मे कभी उनको भ्रधिनियमित किया है। मे 
सावंजनान विधि निर्णयों और भ्रभिलेखों (2८००7०४) के प्राधार पर विकसित है? ! 
अंग्रेजी स्याय-व्यवस्था में इसका मौलिक प्रभाव है। विशेष रूप से संविदा नियम ! 
सामाजिक प्रपराघों (एमंगलंफ़रादड त॑ पढ़ [.बचछ ण॑ एगरागबण, शा | ह। 
१ए८०णा१5) के नियम के छिद्धान्तों पर समस्त अंग्रेजी न्‍्याय-व्यवस्था झाधारित रे 
फौजदारी नियम भी प्रारम्भ में सावंजनीन विधि (0णगाण०्य 7.बछ्त) भी। 
उसका बहुत प्रंश पश्रद॒ संविधिषों की शवल से भा गया है | 

स्याय-भावना शयवा प्रपक्षपात विधि (पवणोॉ४)--समय के साया 
सावंजनीन विधि (0०० 7.39७) ने झपना लचीला स्वमाव सो दिया भोौरश् 
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कारण अनेक कमियाँ दिखाई देने लगीं। न्यायाधीशों ने अंग्रेजी समाज को बदलती 
हुई प्रावश्यकताओों के भनुरूप सार्वजनीन विधि मानते से इनकार कर दिया। ऐसे 
प्रनेक मामले सम्मुख भ्राये जिनमें सार्वजनीन विधि लागू नहीं हो सकी श्र कभी- 
कभी पूर्व निर्णयों और पूर्वभावियों पर निर्णय होने के कारण स्पष्ट भन्‍्याय हो जाता 
था । जागीरदारी (४70275॥) समाप्त हो रही थी जिसके कारण १५वीं शताब्दी 
के आस-पास सेवकों की सेवा के उपलक्ष्य में सब जागीरों के वजाय रुपया मिलने लगा 
था। वास्तव में उस काल में देश एक प्रकार की सामाजिक, आधथिक और राजनीतिक 
भ्रस्थिरता में से गुज़र रहा था । उस समय न्याय-व्यवस्था के लिए ऐसी प्रक्रिया की 
आवश्यकता थी जो उत्तनी श्राविधिक (7८०ंट्आ) और देर लगाने वाली न हो 
झौर जिसका श्रमाणीकरण सार्वजनीन विधि की अपेक्षा अ्रधिक पूर्ण हो। अपक्षपात 
विधि (४4णा(४) के जो झग्रेजी विधि मे दूसरा तट है, विकास से सा्वजनीन विधि 
की कई न्रूटियाँ कम हो गई भौर उस समय की स्थिति सुधर गई । 


विधि के प्रनुत्तार यह माना जाता था कि राजा न्याय का स्रोत है भोर समस्त 
न्यायालय राजा के न्यायालय हैं। यदि राजा के न्यायालयों से किसी व्यक्ति को न्याय 
नहीं मिलता था तो वह पीड़ित भ्रथवा दुःखी नागरिक राजा से भ्पील कर सकता 
था कि उसको न्यायदान दिया जाए । प्रारम्भ में राजा न्याय की प्रत्येक प्रार्थना पर 
स्वयं विचार करता था भौर कभी-कभी उस प्रार्थना के सम्बन्ध में भपनी परिषद्‌ से 
भी सलाह माँगता था । किन्तु श्षीघ्र ही उसने भनुभव किया कि यदि सभी प्राथनापत्रों 
पर बह स्वयं विचार करेगा तो उसके पास भनन्‍्य किसी कार्य के लिए समय ही नहीं 
वच्ेगा । इसलिए राजा ने इस प्रकार की सभी प्रार्थनानों को अपने चांवलर 
((४६००८॥०४) के पात्त विचारार्थ भेज दिया । चांसलर उस समय न्यायाधीश नहीं 
था जैंसा कि वह झाजकल है। उस समय चांसलर, राजा की परिषद्‌ का वेधिक 
सदस्य था भौर वह राजा के सद्ठटिचार और सद्विविक (८०॥5०४८४८०) का रखवाला 
था। इस प्रकार दीवानी के बड़े न्यायालय (0८८४४) का उदय हुआ जो प्रारम्भ 
में श्यायालय न होकर विशज्ञेप रूप से राज्य का एक प्रधासनिक विभाग था जिसके 
भ्रधीन विधि झौर न्याय-व्यवस्था का समन्वय था। ईस कारण, व्ययित भौर पीड़ित 
नागरिक जिसको दीवानी भ्दालत से उचित न्याय नहीं मिलता था, चांसलर भयवा 
प्रमुख न्यायाधिकारी के प्राप्त उस समय की प्रथा के भनुसार अपनी शिकायठ की 
भ्रपील करता था । 


इस प्रकार कहा जा सकता है कि भपक्षपात विधि (ए्रवणो०) का परधार 
प्रया नहीं था, वल्कि सद्िवेक भौर सद्दिचार था। “इस विधि की मान्यता थी 
कि देश की विधि जाति के सदाचार के भनुरूप और नौति के भनुसार होनी चाहिए 
भपक्षपात विधि (4णॉ9५) उपाय सुभाती थी, किन्तु सार्वजनीन विधि ((०ए/श०ा 
स्‍.4७) दण्ड विधान करती थी; पभौर दयूकि भपक्षपाद विधि ऐसी नई समस्याप्रों 
की सत्ता को स्वीकार करती थी जिनके लिए विधि सक्षम नहीं थी, इसलिए दीवानी. 
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के बड़े न्यायालय (ट/था्ट्ाए) में बहुत से मामले आने लगे । इन प्रमुत चयाव 
अधिकारियों (टशशा०्शा०55) ने जो बार-बार पीड़ी-दर-पीढ़ी भ्रतेकों विर्भय दिए, 
उन सब निर्णयो को मिलाकर नियमों का एक समूह वन गया जिसका नाम स्थाई 
भावना प्रयवा अपक्षपात नियम (वसा) पड़ गया, जो उस समय की प्रचलित 
विधि के विरुद्ध न होकर उसका अशयोग (8080) वन गया । 


किन्तु अ्रठारहवी झताददी के प्रारम्भ से प्रपक्षपात विधि (4णा३) सुति- 
श्चित हो चुकी थी श्रोर उसके सिद्धान्तों के विकास का क्रम लगभग अत्येक मामले मे 
एक ही सा था। इसका पर्व यह था कि चांसलर वास्तविक प्रर्थों में न्यायाधीश वीं 
चुका था ग्रौर उसका न्यायालय अथवा चासरी ((॥थ॥०८७) एक साधारण न्यापावा 
या कचहरी का रूप धारण कर चुकोंथी। इसका यह भी झर्थ था कि इंह ग 
दो प्रकार के स्वतस्त्र स्थायालयों का विकास हुआ जिनमें दो विभिन्‍न विधियों मे 
श्रनुमार कार्य होता था। यह झसावारण स्थिति १८७३ तक चली । उस वर्ष प्र्यार 
बार स्यायिक ग्रधिनियम (उध्तात्शपा० 0८) से यह स्थिर किया कि एक ही प्रकार 
के स्यायातय होने चाहिएँ; और सार्वजनीन विधि ((०गराशणा 7-89) ग्रौर गरपक्षपात 
विधि (4७५) दोनों के मियमो के अनुसार दोनो न्यायालयों अर्भात्‌ राजा हें 
बैच (॥85 फशाणा) और दीवागी के बड़े न्यायालय (८शा०८३) में स्याय- 
व्यवस्था होती चाहिए । किन्तु यह समझ तेना चाहिए कि १८७३ के स्यायिक भधिः 
नियम (॥००८४७:८ 8० ०६ 873) ने सावंजनीन विधि ((णा्राणा 29) पर 
अपक्षपात विधि (प७४/७) को मिलाकर एक नही कर दिया, वलह्कि उन दोगी के 
सामजस्य स्थापित कर दिया, जिसके लिए यह झ्धिनियमित किया ग्रयाँ कि जहाँ 
सावंजनीन विधि और प्रपक्षपात विधि में सघर्प या विरोध हो, वहाँ न्याय-भाविती 
अथवा श्रपक्षपात विधि (84०७) की बात मानी जाएगी। 


परिनियम विधि श्रयवा सविधि (588006 7.4४७)--परिनियमत विधि में थे 
प्रनेक्ो ग्रिनियम प्राते है जिन्हें संसद्‌ पारित करती है भौर भाधुनिक काले में 
विधि (.99) का सत्रसे बड़ा स्रोत है ॥ १६वीं शताब्दी त्तक शायः किन बह 
((ञ्ा) भर फौजदारी (टपगग) विधि या तो सामान्य प्रथवा सा्वेजनीन विवि 
((0प्रता०त .39) थी, या न्‍्याय-भावना झथवा अपक्षपात विधि (24रण्ण७) हा 
यहाँ तक कि जिस समय दीवानी और फौजदारी विधि संसद्‌ द्वारा पारित ध 
मे सग्रहीत कर ली गई, फिर भी उनका झ्राधार सामान्य या सार्वजवीन विधि ध् 
रहा | किन्तु यह जान लेना आवश्यक होगा कि परिनियम विधि या सर्व ; 
($६/प८ 7.89) के आग्रे सामान्य विधि ((छगवएणा 7.4७) अप्रभावी हो जाती ० 
ग्रह अपदापात अथवा न्‍्याय-भावना विधि (4एण७) के समान नहीं है क्योकि 
पसतामान्य विधि का निषेध नही करती । यह केवल सामान्य विधि ((०एश/07 त 
को कुछ लचीला बना देती है (/(082०5) भ्रयवा उसकी कतिप्रय कर्मियों हा 
कर देती है । यदि परिनियम विधि (डाध्राणठ ॥.2७) और सामान्य 
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((०0॥770॥ [4७] मे. विरोध हो, तो सामान्य विधि की अपेक्षा परिनियम विधि 
(806 ॥.49७) को मान्यता प्रदान की जाएगी | क्योकि परिनियम दिधि ग्रन्तिम 
श्राज्ञा है; चाहे सामान्य विधि ((0ग्रागाणा 7.79) या पिछले परिनियम या सबिधियों 
अथवा इन दोनों पर श्राधारित कुछ भी निर्णय हुए हों अथवा उनमे कुछ भी झाज्ञा 
निहित हो, उन सभी को नये परिनियम अथवा नई सविधि के द्वारा रह किया जा 
सकता है या उनमें परिवत्तेन किया जा सकता है । सत्य यह है कि परिनियम विधि 
(8ए0५ ॥.09) की आवश्यकता उस समय पड़ी जब ऐसे पृवंभावियों ने 
प्रनियमितता उत्पन्त कर दी जो समाज की बदलती हुई श्रावब्यकृताशो की पूर्ति करने 
में असमर्थ थे और जो नवीन सामाजिक ग्रादर्शो के विरोध में थे । 


दीवानी भ्रोर फोजदारी या दण्ड न्याय दिघि (0एी शाते (पावन 
7&४)--विधि के स्रोतों का वर्णन कर चुकने के पश्चात्‌ भ्रव हम दीवानी (८70 
7.8४) श्र दण्ड न्याय विधि (टप्रगाणय! 7.90) में अम्तर समभाने वा प्रयास 
करेंगे । दीवानी न्याय-ब्यवस्था ( एजशा एाएल्ट्ट्वंग्ाह ), जशिसकों नालिश 
(८४०४५) भी कहते हैं, का उद्रेशय यह है कि किसी प्राइवेट पार्टी को यदि छुछ 
प्राधिक हानि हुईं है तो उसे कुछ न्याय एवं ह्ानि-पूर्ति मिले, बदि ऐसा अनुभव किया 
जाए श्रौर सिद्ध हो जाए कि किसी प्राइवेट पार्टी ने उत्त प्राइवेट पार्टी के श्रायिक्क 
अधिकारों को ग्राघात प्रथवा हानि पहुचाई है। इसके विपरीत दण्ड-न्याय-व्यवल्था 
((ता॥ं॥8) [४0०४९४॥85) में जिसको फोजदारी मुकदमा (!:००९८०४४४) नी 
कहते है, विधि ऐसा नहीं मानती कि बलात्कार अथवा नियम भंग (१४०४8 #८) 
किसी के द्वारा किसी एक व्यवित के विरुद्ध किया गया है । इसके विपटीन विधि की 
ऐसी मान्यता है कि इस प्रकार के नियम भंग मे सार्वजनिक हितों को खतरा है भर 
विधि था निर्माण ही उश्व उद्देश्य से होता है कि समाज की इस प्रकार के कुद्ृत्यों से 
रक्षा की जाए और इसीलिए प्रपराधी को दण्ड दिए जाने दा विधान हैं । 


न्यायालय 
(7४6 (०प7१७) 


भ्रथे या दीवानी न्यायालय (7॥6 टाश] (6ाप78)--विधि ने दो झतग- 
अजग प्रकार के न्यायालयों की स्थापना की है, जिनमे अ्लग-प्रलग नालिशें ((57] 
+00॥5) झोर दण्ड-व्यवस्पा (एतफांगर् ?707८८०॥82$) की जाती है । दीवानी 
मुकहमों के लिए सबसे नीचे काउण्टी भ्दालतें ((०एगा9 (०प्ा5) होती है जिनमे 
४०७ पौड तक की नातियों के मुकदमे आते है अथवा भूमि के पुन. प्राप्ति के 
अति हैं जहाँ भ्रूमि की दरयोग्य (7श८य७9८) कीमत १०० पौंड वाधिक से अ्रधिहु न 
हो। प्रत्येक काउप्टो को पचास मे अधिक सकिटों (टां2फ्ो$) में बॉट द्विया गया 
है घौर प्रत्येक सविट में एक स्यायाधीश नियुक्त रहता है। सॉर्ड चांसलर उन बड़ 
चीजों में ले जिदऱे सात वर्ष का श्रमुभव होता है, न्‍्याण्पघीशयों की निमुक्ति करता 
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है। काउण्टी न्‍्यायात्रयों के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट श्रॉफ जुडीकेचर ($0ज्ञाषा० 
(००77६ ० वष्ठमांथाप्रा०) होता है, जिसके दो भाग है, एक कोर्ट झ्राफ़ भपीय 
((८०णा ०६ 597००) होता है, जिसमें मास्टर झरॉफ रॉल्स (!४४८॥ रण एण5) 
तया आठ लॉर्ड जस्टिस ऑफ झपीच (7.00 उणएथां८८ ण॑ 877०2) बँव्ते हैं, तथा 
दूसरा भाग हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस (प्राह/ ८०७7८ ० 05४०८) होता है जिममे 
न्यायाधीशों के स्थान पर लोड चीफ जस्टिस (700 (फल 7०४7०४) झौर लगन 
मय तीस अन्य उच्च न्यायाधीशगण (>०58०८5) बैठते हैं । 


हाई कोर्द (छाह्ा। 0०थ0) तीन डिवीजनो में बैठता है। चांतरी श्र 
दीवानी के बढ़ न्यायालय । उनमे अ्रधिकतर वे मुकदमे जाते है. जो प्रारम्भ में 
न्याय-भावना प्रथवा अ्रपक्षपात सम्बन्धी न्यायालयों को जाते थे । किर्ज बच अथवा 
किंग्ज डिवीजन (कहह'5 अ0४८)) । इसमें सा्वजनीन विधि से सम्बन्धित मामते 
जाते हैं। और ग्रोवेट, डाइवोस॑ और एडमिरेलिटी डिवीजन (7०2४९ 
बजिशबश? दाबे 4बरंकदाक 277४०) । कोर श्रॉफ श्रपीष. ((व्णा रण 
577८५) और हाई कोर्ट (प्राष्ठा/ 2007) लंदन /(,0000॥7) में स्थित हैं किन्त 
किग्य बच डिवीजन (985 फल्ाण। 7)सरंशे००) का न्यायक्षेत्र फौजदारी 
और दीवानी दोनों तरह के मामलों में होता है। भर्थात्‌ वे दीवानी की नालिंशा 
के सम्बन्ध में देहात में एसाइजेज (/5अ:०४) की भदालतों में भी निर्णय देते हैं। 
आजकल डाइवोर्स (५0००७) सम्बन्धी मामले भी एसाइजेज (85826) में ही 
सुने जाते हैं । काउष्टी न्यायालयों (0000// 0०0४5) से जो ध्रपीलें भावी हैं दे 
हाई कोर्ट मे सुनी जाती हैं। मौलिक क्षेत्र में हाई कोर्ट में केवल वे नाबिएं भाती 
हैं जिनमें दावे की धनराशि काफ़ी बड़ी होती है। इसके श्रतिरिकत कीर्ट भार 
अपील (00७४४ ण॑ ४976७) होता है जिसमें काउप्टी न्यायालयों (0०ए/४ 
(०००७) श्र हाई कोर्ट प्रॉफ जस्टिस (पांह॥ 0०09६ ० 305४००) दोगों पे 
अपीलें झ्राती हैं। कोर्ट भोंफ अपील की दो या तीन डिवीजनें होती हैं शोर कमी 
कभी तो समस्त लॉर्ड जस्टिसिज (7.070 3058८८$) बढ़े मुकदमे की सुनवाई के लिए 
साथ ही वँटते हैं। इस न्यायालय से भी पपीलों को भन्तशः कुछ विशेष घ्वों ॥ 
अधीन लॉइ-सभा (प्रृ०75६४ ० 7.0035) में ले जाया जा सकता है। घॉडनसर्मा 
समस्त देश का सबसे ऊंचा प्रपीलीय न्यायालय है जिसमें दीवानी पौर कौजदारी 
प्रकार के भभियोगों की अपीले सुनी जाती हैं । समस्त लॉड-सभा न्यायालय कै 
में कभी नहीं बैठती । १८७६ में सात झ्राजीवन कुलीन जन (८४४ लि [६ 
बनाएं गए, जिनकी भ्रपीलों के निर्णय करने का कार्य प्रदान किया गया; भोर प्रातः 
कल उनकी सॉर्ड्स भॉाफ अपील इन झभाडिनरी (7.005 ० पा च्गना-0/परीपगण) 
परथवा लो लॉ्ड (.39 7.0705) कहा जाता है। प्रपीसेट जूरिसशििंय्त थे 
नियम १६२७ (#7थागर उ्यांडसनांगा मैन थी 947) मे सा सॉर्ट दा 
].0703) की संख्या सात से बढ़ा कर नौ कर दी । भाजकल सभी अप टिम्स ५ 
सो सॉर्ड (.9७ 7.0705) द्वारा सुनी जाती हैं: लॉर्ड चांसलर [08 एंजाए 
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प0), नौ लॉ्ड्स झ्रोॉफ़ अपील-इन-प्राड्िनिरी ([.065 ० #फफल्शनं॥-07तएश59) । 
लॉ् चांसलर भ्रध्यक्ष होता है भौर मन्त्रिमण्डल (0४७४७) का भी सदस्य होता 
है। नौ लॉ लॉर्ड (7.8४9 7,005) निश्चित रूप से या तो उच्च ख्याति प्राप्त न्‍्याय- 
शास्त्रविद्‌ होते हैं भ्रथवा उच्च स्यातिश्राप्त न्यायाधीश होते हैं अभवा ऊँचे वकील 
होते हैं जिनकी प्राजीवन लॉड (॥9० ए८थ७) बना दिया जाता है । 


प्रिवी परिषद्‌ की न्यायिक समिति (उम्रतांलबा 0०णांत८8 णी घाढ एस 
(०प००।)--प्रिवी परिषद्‌ की न्यायिक समिति एक उच्चवशीय भ्रपीलीय सदन है 
जो वास्तव में अंग्रेजी न्‍्याय-व्यवस्था का जात नहीं है। प्राविधिक रूप मे यह अदालत 
या न्यायालय नही है जहाँ निर्णय होते हैं बल्कि ऐसा सदन है जो राजा को उन 
मामलो पर अन्त्रणा देता है जो उसके सम्मुख विचारायें उपस्थित किए जाते हैं, 
यधपि इसकी सिफारिशें सदेव स्वीकार कर ली जाती हैं । 


जब लौंग परालियामेंट (7,०78 एशथ)०्णथा) ने १६४१ में स्टार चेम्बर 
(80 (॥४770०7) को तोड़ दिया तो उसने उसी आज्ञा से प्रिवी परिषद्‌ का निम्त 
न्यायालयों से आयी हुई अपीलों को सुनने का अधिकार भी छीन लिया, किन्तु उसने 
प्रिवी परिषद्‌ (४४ ८०्णाथं) का उन अपीलों को सुनने का अधिकार नहीं 
छोना जो समुद्र पार के साम्राज्य के उपनिवेज्ञों से आती थी। इसलिए आज भी प्रिवी 
परिषद्‌ उन अ्पीलों के लिए सबसे बड़ा न्यायालय है जो समुद्र पार के न्‍्यायालयों से 
श्राती हैं, किन्तु इस सम्बन्ध में वे श्रधिराज्य (00फआंए०४६) अपवाद है, जिनके 
विधानमण्डलो ने नियमों द्वारा उस दिशा मे कतिपय बअन्धन लगा दिए हैं ।! प्रिची 
परिपद्‌ श्राजकल १८३३ के अधिनियम के झनुश्षार न्‍्याथिक समिति द्वारा कार्य कर 
रही है। न्यायिक समिति के सदस्य प्रिवी पापंद (स्र५७ 0०प्राथ075) हैं जिनको 
अन्य अ्रधिराज्यों के न्यायाधीशयण अपने देश की न्याय-व्यवस्था के श्रनुसार आवश्यक 
मन्त्रणा देते हैं ॥ न्यायिक समिति मे लगभग बीस स्मृतिकार पझ्थवा न्यायशास्त्री 
(207505) होते हैं, किन्तु इस समिति का अश्रधिकतर कार्य वे ही न्यायाधीश करते हैं 
जो लॉ्ड समा में न्याय करते हैं किन्तु जब वे न्यायिक समिति में कार्य करते हैं तो 
कुलीन जनों (९८८७) के रूप में नही, बल्कि प्रिदी पार्षदों (97४9 0०प्रान्ा।ण&) 
के रूप में भ्रपना कार्य करते हैं। लॉ लॉडस (7.8७ 7,0705) वेतनिक कुलीन जन 
($82860 7८९५) होते हैं श्लौर जिस समय इस श्रकार के कुलीन जनो की उत्पत्ति 
की गई थीं, सो यह निश्चित किया गया था कि वे लॉडे-सभा मे और न्यायिक समिति 
में अधिकतर काम मिपटा लिया करेंगे । 


प्रिवी परिषद्‌ की न्यायिक समिति का एक विशेष अधिकार-क्षेत्र हे जिसका 
सम्बन्ध अंग्रेजी न्यायालयों से है । युद्ध-काल में यह समस्त साम्राज्य के उच्चतम 


. केवल न्यूजीलेंड (०७2८4 ५70) को छोड़कर भ्रन्य सभी अषिराज्यों (00परां- 
एणा$) ने प्रिवी परिषद्‌ (िपए७ एं०एएथा) की न्याय समिति को अपोलें मेजने पर रोक लगा 
द्रीद्दे। 
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न्यायालय का स्वरूप घारण कर लेता है जिसमें समुद्री लूट के माल का बेंटवांस 
हीता है । 


दण्ड न्यायालय (टाएश्ाश (०0०/8) --हंग्लैण्ड में जब किसी आदमी पर 
किसी आपराध का अभियोग लगता है तो उसे एक या एक से श्रधिक जस्टिस ऑफ दि 
पीस (7०४०४ ० (० 7८४००) के सम्मुख उपस्थित किया जाता है; अ्ववा वई 
नगरों मे बृत्तिभोगी न्यायालय ($0एुट/ताबाए #ै्ह्राइ9८) के सामगे लाया जाता 
है। जस्टिस ग्रॉफ दि पीस श्रव॑तनिक न्यायाधीश होते है किन्तु वृत्तिमीगी मजिस्ट्रेट 
नियमित रूप से वेतन या स्टाइपैंड (5एथा०) शअपने-प्रपने बरो ([80णाह्टौ8) यीं 
जिले ((780॥ 7)9॥7009) से प्राप्त करते है जैसा कि उनके नामों से भी प्रकट है। 
वृत्तिभोगी न्यायाधीमों की नियुक्ति गृहमन्त्री (5९छलवाफ णी शवार लि णार 
/जीक्षा5) उने उच्च वकीलों में से करता है जिन्हे श्रपने कार्यक्षेत्र का मात वर्ष दा 
अ्रनुभव हो। जस्टिस श्रॉफ दि पीस की नियुक्ति काउप्टी ((०00४/०) के लॉई 
ज्ेपटीनेंटो (7,070 7.72000४॥2०0$) की सिफारिश पर सॉर्ड चांसतर (.00 
(ऋथात्था०) द्वारा की जाती है। मडिस्ट्रेट लोग भी वे ही मामले देखते है जिद 
जस्टिसेज श्रॉफ दि पीस (30७०९ ० (58 ९८४८७) देखते है किन्तु मजिस्ट्रेट को हु 
भ्रतिश्कित अधिकार होते है । 


जस्टिसेज ग्रॉफ पीस (॥0$802$ ०॥ 76४०८) ओर मजिस्ट्रेट जब झलग-अलग 
अपने-प्रपने क्षेत्रों में कायो करते है तो उनके सम्मुख छोटे मुकहमे प्राते हैं. विनमे 
अ्धिक-से-अधिक बीस शिलिंग का जुर्माना या अधिक-से-्रधिक चौदह दिन की सजा 
हो सकती है | यदि अ्रधिक संगीन किस्म का मुकदमा हो तो उसके निर्णय के लिए दो 
या दो से अधिक जस्टिस सा मजिस्ट्रेट मिलकर बैठते है । जब दो जस्टिस (2॥500%) 
मिलकर निर्णय करने बैठें, उस न्यायालय को पैंटी नैशन न्यायालय (0०0 र् 
ए८७छ $65ञं०7) कहते है । ऐसे न्यायालय संक्षिप्त स्याय-क्षेत्र-सम्पन्न होते है। प्रौर 
दे ४० पौंड से सेकर १०० पौंड या क्ियी-कियी संयीय मामले में ६०० प्रौंड वे 
जुमना कर सकते है और वे छः महीने तक का और कतिपय संगीन मामलों में एक 
दर्ष तक की सजा का हुक्म दे सकते हैं। यदि अपराध ऐसा है जिप्तमें तीत मास मे 
प्रधिक की सजा दी जा सकती *, तो अभियुकत को जूरी (705) छोरा भे निर्षय 
मिल सवता है । हर 


इसके ऊपर शोर्ट प्राफ बवार्टर सेशन्स ((०आा॥ णी 0एशाश 505507-) 
द्ोद्ा है जिसमे किसी सम्पूर्ण काउण्टी (0०णा9) में से दो या इससे अधिक जस्टिस 
लिये जाते हैं । बड़े-बड़े नगरों में इस प्रकार के हापयालयों का सभापति बृत्तिभोगी 
मजिस्ट्रेट (ए&6 '/वट्मांआआं८) होता है जिसकी उपाधि रेकाई र (7/:6 ए९००7९श, 
होती है, ग्रौर उसकी नियुनित गृह-मन्त्री (रण उब्टालथ३) द्वारा मी जाती है। 
करतिपय समन अपराधों को छोड़कर सभी दोप लगाने योग्य मामले इसी स्यायारदिण 
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में तय किए जा सकते है और यही पर संक्षिप्त-न्यायक्षेत्र-सम्पन्न न्यायालयों (0००४8 
ण॑ इचण099 उ5750 0०४0) से अपील झाती हैं । वास्तव में यही वह न्यायालय 
है जिसमे अधिकतर सगीन फौजदारी के मामले निपटाए जाते है । 


इनके बाद एसाइजेज के न्यायालय होते है जिनका अधिकार-क्षेत्र दीवानी 
श्रौर फौजदारी दोनों प्रकार का है, भौर इस प्रकार के न्यायालय मे किग्स बच डिबी- 
जम [[ए॥8'$ फैला एशंभंणा) का न्‍्याग्राधीद्य होता है । एसाइजेज (28265) 
में मामलो का निर्णय एक न्यायाधीश श्रथवा जूरी (/ण०) करती है और इसके 
सामने प्रत्यधिक संगीन मामले, जिनमे राजद्रोह (77८०६०॥) भी सम्मिलित है, लाये 
जा सकते है। किसी फौजदारी या दण्ड विधान के मामले का न्यायाधीन, ब्रिटिश 
न्याय-ब्यवस्था के अनुसार एक प्रकार का रेफरी या भअ्म्पायर (076) होता है। 
अग्रेजी न्याय-व्यवस्था में न्यायाधीश का यह कर्तव्य नहीं है कि वह सत्य की खोजा 
करे । उसका काम तो यह देखता है कि नियमों का पालन कहाँ तक हुआ है, भ्रथवा 
हो रहा है और अभिमोग को दोनो पार्टियाँ अपना-झ्पना कार्य करती हैं। जब श्रमि- 
निर्णायक (उपा») अपना निर्णय देंगे तो सत्य अप्रने आप प्रकट हो जाएगा ) यदि 
अभिनिर्णायक या जूरी (70५) निर्दोप प्रमाणित कर दे, तो अभियुक्त को तुरम्त 
छोड़ दिया जाता है। श्ौर यदि जूरी उसको दोपी माने तो न्यायाधीश श्रपता निर्णेय 
दे देता है। यदि ग्रभिनिर्णायकी में मतभेद हो तो पुन. मुकदमे की सुनवाई नये सिरे 
से हो सकती है जिसमे नये भ्रभिनिर्णायक (उप्राणा$) लिए जाएँगे 


कोर्ट ऑफ क्वार्टर सेशन्स (00णा ० पक्का $65४०7$) झगवा एसाइ- 
जेज (/5४265) के उपरान्त अभियुक्त कोर्ट प्रॉफ क्रिमिनज्ञ भ्रपील (00फणा ती 
(777 7थ 277०8) में अपील दायर कर सकता है। बिन्तु अ्रभियोक्‍ता या मुहृई 
(7708००७०॥) को भ्रपील करते का अधिकार नहीं है, यदि अ्रभियुवत एक 
न्यायालय से निर्दोप घोषित कर दिया गया है क्योकि एक व्यक्ति के ऊपर एक ही 
अभियोग में दो वार मुकदमा नही चलाया जा सकता । कोर्ट झॉफ क्रिमिनल श्रपील 
में किस बेंच (फता85 ओथाथा) के कम-से-कम तीन न्यायाघीशष होते है | यह 
न्यायालय, लन्‍्दन (7.000०7) में श्रवस्थित है श्लौर इसमे अभिनिणयिकों (घा७) 
के बैठने की व्यवस्था नहीं है। १६६० के न्याय प्रयोग ग्रधिनियम (40ाओंमरशाबए०णा 
० 30970४) के श्रनुसार यदि कोर्ट श्रमाणित कर दे क्रि भ्मुक विवाद में महत्त्वपूर्ण 
सा्वेजनिक हित से सम्बन्धित कोई वैधिक तत्त्व निहित है तो उक्त सम्बन्ध में लॉड- 
सभा में श्रपील की जा सकती है । जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है, 
लॉडे-सभा दीवानी भ्रौर फौजदारी के मुकदमों के सम्बन्ध में सर्वोच्च न्यायालय है । 
किन्तु इसको दण्डनन्याय-व्यवस्था पूर्णल्पेण विचित्र भ्रौर असामान्य है। १६४८ से 
लॉड-सभा ने अपना यह अधिकार छोड़ दिया है कि उसके उन सदस्यों के ऊपर 
जिन पर महानू भ्पराध या देश-दोह का भ्रभियोग हो, वे ही कुलीनजनों (#८४5) 
के स्‍्रभिनिणयिक (उथा३) विर्णय दें जो उनसे ऊँचे या उनके समान स्थिति के कुलीना 
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(7८४५) हों। लॉइं-सभा में किसी भी प्रकार का मुकहमा प्रारम्भ नहीं किया जा 
सकता । 


न्याय-व्यवस्था के विशिष्ट गुण 
(#&पा65 णी पा उए्रतांलंत $ए४०॥) 


(१) समस्त देश में एक प्रकार की न्याय-ध्यवस्था नही है । पिछले पृष्ठों में 
जिस प्रकार के न्यायालयों का वर्णन किया गया है, वे इंग्लैण्ड तथा वेल्स (7708भा0 
870 १०७।०५) में पाए जाते हैं । किन्तु स्काटलैंड की विधि का सिद्धान्त, कार्य-प्रणाली 
भौर वहाँ के न्यायालयों का संगठन भिन्न प्रकार का है। उत्तरी झायरलैंड की न्याय- 
प्रणाली बिल्कुल भिन्‍न है यद्यपि वह इंग्लैण्ड की न्‍्याय-व्यवस्था से फिर भी ग्रधिक 
मिलती है । 


(२) झ्राजकल इंग्लैण्ड और वेल्स के न्यायालयों को समन्वित कर दिया गया 
है । दो पीढ़ी पूर्व समस्त देश मे असम्बद्ध, अतिछादी (0४०727978) प्रौर ब्यण 
के न्यायालयों की भरमार-सी थी । उन दिनों मामले बहुत प्राते थे श्रौर -यह निर्णय 
करना कठिन था क्ति किस मुकहमे को किस न्यायालय के सुपुर्द किया जाए प्रौर 
प्रत्येक प्रकार के न्‍्यायालम की अपनी-अपनी व्यवहार-विधि थी । १८७३ से १५७६ 
तक न्याय-व्यवस्था के सुधार श्रधिनियमों के फलस्वरूप भ्रब इंग्लैंड की स्याय-व्यवस्या 
में पूर्ण व्यवस्था भरा गई है । लगभग सारे ही न्यायालय! एक केन्द्रीय व्यवस्था के भ्रधीने 
संगठित कर दिए गए है भौर इस प्रकार न्यायाधिकार के सम्बन्ध में जो प्रव्यवस्था 
झोर परस्पर विरोध का बोलबाला था, वह समाप्त हो गया है । 


(३) इंग्लेण्ड में प्रशासन से सम्बन्धित न्यायालय झलग नहीं है जिस #कार 
कि फ्रास श्रथवा अन्य यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं । वहाँ की विधि शासन के प्रधि- 
कारियों और सामान्य नागरिकों मे कोई भेद नही मानती | सभी को उन्ही सामान्य 
न्यायालयों में उपस्थित होना पड़ता है भौर सबके ऊपर वही सामान्य विवि ला; 
होती है यद्यपि प्रव इंग्लैण्ड मे भी धीरे-धीरे प्रशासनिक न्याय-व्यवस्था का विकीर्यि 
हो रहा है । ः 

(४) अंग्रेजी न्‍्याय-व्यवस्था का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह स्वतन्त है 
क्षीत्र कार्य करने वाली है और पक्षपातहीन है । इंग्लैप्ड के न्यायाधीशों के ऊपर वि 
प्रकार के प्रभाव नहीं पड़ते; वे तो केवल न्‍्याय-भावता झौर सत्य-निप्ठा से की 
करते हैं । इसका मुख्य कारण यह है वे कि पूर्णतया स्वतस्त्र हैं। उनकी नियुर्तित 
ऋउन द्वारा की जाती है भर वे जीवनपयंन्त भ्रथवा सदाचारपरयन्त भपने पदों पर 
बने रहते है । उनको सेवा से तभी विमुक्त किया जा सकता है जबकि संसद्‌ के दोतों 


]. “जग्टिसिज आफ दि पीस? (058८८३ ० 06 7८४८८) के न्यायालयों को अप: 
स्वहप सममते हुए । 
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सदन मिलकर तदथे क्राउन से प्रायेना करें और उनका वेतन इस प्रकार निश्चित 
किया जाता है कि उनके ऊपर कभी किसी प्रकार का प्रभाव न पड़ सके । 


(५) इंस्ल॑ण्ड में स्ययिक पुनरीक्षण की प्रया नही है | संसद्‌ सर्वोच्च है और 
संसद की किसी विधि को न्यायालय असांविधानिक घोषित नही कर सकते 4 

(६) इगस्लैण्ड में न्यायालय और स्यायाधीश नागरिकों की स्वतत्व॒ताश्ों के 
संरक्षक है। अग्रेजों के उसी प्र में कोई साविधानिक अधिकार नही हैं जिस प्रकार 
कि भारतवप में हमारे भ्रधिकार हैं। इंग्लैण्ड में स्वतन्त्रता इस कारण है कि वहाँ 
विधि का शासन [+रेधा० ० 7.,49) है। मोटी भाषा में इसी को इस प्रकार व्यक्त 
किया जा सकता है कि इंग्लैण्ड में उस देश की विधि का शासन है, न कि किसी 
व्यक्ति की स्वेच्छाचारी इच्छाप्रों का | न्यायाधीशों का यह प्रयत्न रहता है कि देश में 
विधि का शासन बना रहे । 

(७) इग्लण्ड में विशेषतः फोजदारी भ्रदालतों में काम का तरीका भन्वेषण- 
सम्बन्धी (20ए४१०7४७]) होने की भ्रपेक्षा दोपीसम्बन्धी (80०ए४4०॥74) है । 
मुकहमा करने वाले को झपना मुकदमा प्रमाणित करना पड़ता है। मुकदमे से पहले 
और मुकहमे के बीच में दोषी की हर प्रकार के अन्वेषणसम्बन्धी कार्य के प्रकार से 
रक्षा की जाती है । जज मामले की छानबीन नही करता । वह तो निष्पक्ष होकर 
प्रस्तुत की गई गवाही के प्राधार पर अपना निर्णय देता है । मुकदमा खुले भ्राम कचहरी 
में होता है गौर श्रखसबार वालों को प्रकाशन की पूरी छूद होती है । 

(५) इंग्लैण्ड के न्यायालयों में जो जूरी प्रथा अथवा ग्भिनिर्णायकों के रखने 
की प्रथा है, वह विधि के शासन की दिल्ला में प्रथम पग है। यदि अभिनिर्णायकों 

(079) का निर्णय ग्रभिगुक्‍त के हित में होता है तो उस निर्णय के विरुद्ध मुहई या 
अभियोक्‍तता (?7056०0७४०४) की इच्छा पर पुनरीक्षण था प्रपील नहीं की जा 
सकती । इसका भ्रर्थ यह है कि भभिनिर्णायक (397)) यदि किसी अभियुक्त के ऊपर 
रहम करना चाहे तो वे न्याय के विरुद्ध भी जा सकते हैं। और यदि कही देश की 
विधि प्रचलित जनमत से मेल नहीं खाती, तो वहाँ वे अभियुक्त को दण्ड देना 
भ्रस्वीकार कर सकते है । कठित मामलों में विधि के अनुकूल निर्णय करना, जो किसी 
भी मानवीय एवं पक्षपात-विमुक्त न्‍्याय-प्रणाली के लिए अत्यन्त श्रावश्यक है, उन 
लोगो के प्रधिकार में नही दिया गया है जो शासन के मियन्त्रण मे श्रधिकारियों के 
रूप में नियुक्त किए जाते है, अपितु बिना किसी क्रम के छाँटे हुए नायरिको के हाथो 
में दे दिया जाता है जो हर मुकदमे के निर्णय के जरिए सारी जनता मे से यू” ही 
छाँद लिए जाते है श्र अपना कत्तंव्य समाप्त करने के बाद जो तुरन्त उसी अज्ञात 
श्रवस्था में पहुँच जाते है जहां से वे श्राये थे । कई अभ्रवस्तरों पर जहाँ किसी तायरिक 
की स्वतन्धता की रक्षा का प्रश्न था इन भ्रभिनिणयिक बृन्द (77765) मे देश की 
अ्चलित किन्तु संकुचित (7॥02) विधि पर कठोर श्रहार भी कर दिया है । 

(६) अभिनिर्णायकोी (70765) की स्वतन्त्रता पहले ही मान ली गई थी 
यद्यपि न्यायाधीक्षों की स्वतन्त्रता उसके पहचात्‌ मानी गई । स्थपयाधीदयण अपने पदों 
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पर वैधिक प्राज्ञानुसार सुरक्षित हैं, इसके प्रतिरिवत जिस प्रकार उनकी नियुवित होती 
है, उससे भी उनकी स्वतन्त्रता को बल मिलता है । प्रधिकतर प्रन्य देशों में स्यावा- 
धघीश प्रपने न्यायाधीम-जीवम को निचले दर्जे से प्रारम्भ करते हैं भौर पीरे-भीरे 
उन्मति करके ऊपर पहुँचते हैं। स्वभावतः वे शासन के मुखापेक्षी बने रहते हैंया 
फिर सम्भवत. धाम चुनावों पर प्राशाएँ लगाए रहते हैं; भ्ौर इस प्रकार कोई कमजोर 
चन्य्रि वाला व्यक्ति ऐसी अवरथा में अपनी स्वतन्त्रता बेच सकता है ताकि वह ऐमे 
लोगो को प्रसन्न कर सके जो उसकी भविष्य की प्राशाप्रों को पूरी कर सके। इसके 
विपरीत, इग्लैण्ड में न्यायाधीश शिसर से जीवन प्रारम्भ करता है न कि सोपान के 
निचले डण्डे से । प्रायः न्यायाधीश अपने पद पर नियुक्त होते समय प्रौढ़ झायु के होते 
हैं भौर वे ऊँचे दर्जे के बकौलो में से चुने जाते हैं ॥ जहाँ एक वार किसी की निदुवित 
हुई, फिर न तो उसे शासन से कोई कृपाकाक्षा रहती है न वह किसी प्रन्‍्य व्यक्ति को 
और निहारता है। किसी काउण्टी के न्यायाधीश को हाई कोर्ट (राह 06प्रा) के 
न्यायाधीश बसमे की सम्भावना नही रहती । यदि कोई न्यायाधीश पदोन्‍तत होवर 
हाई कोर्ट से कार्ट श्रॉफ ग्रपील (000 ण॑ /फए००) या लॉडं-सभा में भी पहुंच 
जाए, तो भी इससे कोई विश्ञेप भ्रन्तर नही पड़ता, यद्यपि किसी प्रंश तक सम्बन्धित 
न्यायाधीश की प्रतिप्ठा एवं आ्राय मे वृद्धि भवश्य हो जाती है । इसका फल यह है कि 
न्यायाधीश आ्राम तौर पर धासन के गुलाम नही होते, बल्कि उसके आलोचक होते है 
और वे अपने श्रापको साधारण नागरिकों की स्वतन्त्रताओं का रक्षक मानते है ग्रौर 
जहाँ कही नौकरशाही को निरकुशता देखते है, उसकी भर्त्सना करते है । 


(१०) प्रस्तमः इग्लैण्ड मे न्यायिक कार्यवाही शीघन होती है भर 88 
का 


के निर्णय शीघ्र होते है। इसके दो कारण हैं । प्रथमतः, इंग्लैण्ड के न्यायाधी' हे 
बैधिक परिभाषाओं (.४० [००४ए०ा०»॥ध८४) के निर्वंचन मे पर्याप्त स्वन॑त्रता मेली 
हुई है। द्वितीयतः, न्यायिक कार्य-प्रणाली के नियम एक विशिष्ट न्यायिक नियम 
समिति (७० 0०एणश॥(००) के द्वारा तैयार किए जाते है जिनमें लॉड चासलार 
(7.079 (कशाव्शाण) और दस अन्य वैधिक-ज्ञान-युवत व्यवित होते हैं । वे बैधिक 
परिभाषाश्ं अभ्रथवा न्यायिक कठिनाइयों को समभते है श्रतः इस प्रकार के तिमर्ग 
बनाते है जिससे शीक्न न्‍्याय मिल सके | ऐसा उस समय सम्भव नही हो सकता जब- 
कि न्यायिक कार्य-प्रणाली के नियम विधानमण्डल द्वारा निर्मित हों, जैसा कि संयुरकी- 
राज्य ग्रमेरिका में होता है जहाँ विधानमण्डल मे न्याय-व्यवस्था की दृष्टि में झवि- 
ज्ेपज्ञ लोग होते है। “इसलिए इंग्लैण्ड के न्यायालय बकीलों को कानूनी छत 
(एच्ाागिशझाएह ), दीर्घेमूत्रता (0॥4079), और बाल की खाल खेंचने की आग 
नहीं देते, जैसा कि अमरीका के न्याबालयों में प्रायः देखा जाता है । न्यायाधीश श्रपनि 
न्यायालय पर शासन करता है, काम को जल्दी-जल्दी समाप्त करता हैं भौर जहाँ तर 
कोई विशेष कारण ने हो, वह अपनी श्राज्ञाओ के विरुद्ध अपील नही करने देता । 


५० रन ल+८०-+२३२००-६ 
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इसके झ्रतिरिक्त छोटे न्यायालयों से जो अपीलें हाई कोर्ट (म्रांड्ा] 0०) को जाती 
है, उनमें निम्न न्यायालयों के निर्णयों को साधारण पारिभाषिक गलतियों पर उलट 
नहीं दिया जाता । 


विधि का शासन 
(रिप6 0 7.89) 


विधि के दासन से श्राप कया समझते हैं (श्ताक्क १०९४३ धाध्था )-- 
अग्रेजी संविधान की एक विशज्विष्ट देन है (विधि का शासन” । यह देश की सामान्य 
विधि (0०ग्रापाणा 78४) पर झ्राधारित है श्रौर सवंसाधारण की अपने स्वाभाविक 
अधिकारों और विशेषाधिका रो की रक्षार्थ सैकड़ों वर्ष तक किए गए संघर्ष का फल है। 
इसके तीन अर्थ है । प्रथमत:, ब्रिटेन में विधि ही सर्वोच्च है। स्वेच्छाचारी अधिकार 
नाम की कोई चीज़ इंग्लैण्ड में नहीं है, और देश का शासन, प्रशांसन के लिए जो भी 
नियम वनावें, वह विधि के झनुसार होना चाहिए---या तो ससद्‌ द्वारा पारित सविधि 
(8४६७४) के अनुसार होना चाहिए अथवा सामान्य विधि श्रथवा सार्वजनीन विधि 
((०णणाणा 78४) के उन प्राचीन सिद्धान्तो के अनुसार होना चाहिए जिनको 
सेकड़ो वर्षो मे देश में मान्यता प्राप्त है। द्वितीयतः, हर एक व्यवित विधि के प्रधीन 
है श्रौर कोई यह्‌ कहकर अपने प्रापको नहीं बचा सकता कि नैमे ऐसा क्राम किसी 
श्रन्य व्यक्ति क्री आज्ञा से किया । हर एक व्यवित का कत्तंव्य विधि का पालन करना 
है । वृतीयत:, विधि के शासन की इच्छा है कि शासन संत्तद्‌ का दास होगा, और 
ससद्‌ के माध्यम द्वारा शासन सर्वसाधारण का दास होगा । दूसरे झब्दों मे इसी को 
इस प्रकार व्यकत्त किया जा सकता है कि किसी हद तक ससद्‌ की प्रभुता इसीलिए 
आत्य है क्योंकि विधि का शासन (शिघा८ 0 ,29) मान्य है । 
विधि के शासन के सम्बन्ध में डायस्नो को ध्यास्या (00298 ०७०शाधा0त 
00 8 एॉ६ ०0 7.,80४)--डा० ए० बी० डायसी (07. 8. ५. 700०५) ने विधि 
के शासन के पिद्धात्त की यूत्र रूप में व्याब्या की है । डायसी में विधि के शासन के 
तीन श्रर्थ निकाले । प्रथमत: इसका श्रर्थ है कि “न तो किसी को दण्ड दिया जा 
सकता है न॒ किसी को शारीरिक कष्ट प्रथवा झधिक हानि पहुँचाई जा सकती है 
जब तक कि कोई व्यक्ति स्पष्टत” विधि के विरुद्ध आचरण न करे श्रौर वह विधि 
विरुद्ध आचरण देश के सामान्य न्यायालय में सिद्ध नहो जाए। इस अर्थ में विधि 
के शासन की अन्य किसी भी ऐसे प्रकार के शासन से तुलना की गई जिसमे ऐसे 
व्यक्तियों के हाथों में श्रधिकार हों जो असीम स्वेच्छाचारी एवं मदपूर्ण स्वविवेकी 
अधिकारों से सज्जित हों ओर जिनके द्वारा सवेसाधारण की स्वतन्व्रताझों में अभि- 
बाधा ((०क्ञ्ञाआं॥/) डाली जाती हो ।” इस सिद्धान्त का यह र्थ भी ध्वनित 
0:2:8 हक अदा 8८:३5 लक ७ ॥क लैडड, ३ 
, [8७ 0ी धीह एगाज्नाएणा, शी स्वागणा (930), 9. 479., &50 
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होता है कि मनमाने ढंग से किसी व्यक्ति की न तो जान ली जा सकती है, ने उत्तकी 
सम्पत्ति ग्रथवा स्वतन्त्रता का प्रपहरण किया जा सकता है; न किसी की गिरफ्तारी 
या सज्ञा दी जा सकती है जब तक कि उसके विरुद्ध विधि विरुद्ध श्रावरण का 
अभियोग किसी ऐसे न्यायालय में सिद्ध न हो जाएं जिसकी स्थापना देश की विधि 
के अनुसार की गई हो । किसी भी प्रभियोग की सुनवाई बन्द कमरे में नही हो 
सकती बल्कि खुले हुए न्यायालय में होनी चाहिए जिसमें सभी जा सकते हैं। भमियुतत 
को प्रधिकार है कि वह प्रपनी रक्षा के लिए वकील कर सकता है भौर सभी गम्भीर 
फौजदारी के मामलों में भ्रभिनिर्णायक्गण (उ075) निर्णय देते हैं। निर्णय खुली 
कचहूरी में, दिया जाता है श्रौर प्भियुकत को छूट रहती है कि यदि वह चाहे तो 
ऊँचे न्यायालय मे अपील कर सकता है | इस सब के फलस्वरूप प्रधिश्यासी स्वेच्छा- 
चारिता ध्रौर निर्दंयता भयवा कठोरता के लिए कम-से-कम झवसर रह जाता है| 


द्वितीयत', विधि के शासन का भ्र॑ यह हैः “हमारे देश में कोई भी व्यवित 
विधि के ऊपर ही नहीं है,.यल्कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह कितना भी बड़ा 
या महान्‌ हो, इस देश की सामान्य विधि को मानने के लिए बाध्य है गौर देश का 
प्रत्येक नागरिक किसी भी सामान्य न्यायालय के भ्रधिकार-क्षेत्र की परिधि में प्रा 
जाता है| प्रथमत', इस सिद्धान्त का भर्थ यह है कि देदा का प्रत्येक नागरिक विवि कै 
सम्मुख समान है चाहे उसका अधिकारी पद अ्रधवा उसकी साम्राजिक स्थिति कसी भी 
हो । द्वितीयतः, इसका यह भी प्र्य है कि इंग्लैण्ड में सव के लिए एक ही प्रकार कली 
विधि है जो सभी मंग्रेज़ों के लिए मान्य है। सभी ऊँचे प्रथवा नीचे श्रधिकारी भरती 
प्रत्येक कृत्य के लिए विधि के सम्मुख समान रूप से उत्तरदायी हैं । यदि शान के 
भ्रष्कारी किसी व्यक्ति के साथ झन्याय करते हैं श्रथवा यदि वे भपनी उन शक्तियों 
प्रथवा भ्रधिकारों का भ्तिक्रमण करते हैं जो विधि ने उन्हें दी हैं तो ऐसे प्रधिकारियोँ 
के विरुद्ध सामान्य न्यायालयों में साधारण तरह से साधारण वैधिक तिममों के 
अनुसार दावा किया जा सकता है। विधि के सम्मु्ल सभी की समानता कें कार 
फार्यपालिका के द्वारा भन्‍्याय, श्रत्याचार और भनुत्तरदायित्व की सम्भावना कम होती 
जाती है। विधि के सम्मुख सभी समान हैं, इस सिद्धान्त की श्रौर विस्तृत व्याद 
करते हुए डायसी (00८४) कहता है “हमारी सामाजिक भ्रौर राजनीतिक व्यवस्था 
में प्रत्येक प्रधिकारी--प्रधान-मन्त्री से लेकर कान्स्टेबल (0००) या देंगी 
कलेक्टर (00[0८07 ० पर5८७) तक प्रत्येक अवैध कृत्य के लिए समाव ब्त् 
दायित्व वहन करता है भौर इस सम्बन्ध में सभी भ्रधिकारी झौर सभी नागरिक 
समान हैं ।/” 

प्रन्तक्ष., विधि के शासन का यह भी पर्थ है कि इंग्लैण्ड में “संविधान न 
सामान्य सिद्धान्त उन न्यायिक निर्णयों के फल हैं जो न्यायालयों के समक्ष समय-समय 
पर लाए हुए मुकहमों में दिए गए-और जितके द्वारा सामान्य नागरिकों के अधिका 
को मर्यादा की रक्षा हुई ।” इंग्लैंड में संविधान, नागरिकों के अधिकारों की गारए्ट 
नहीं करता, बल्कि नागरिकों की स्वतन्त्रता का झ्ाधार न्यायिक निर्णय हैं । 
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डायसी की व्यास्या का परीक्षण (छ0ए दि ०६४5 ०फुएजीयण्ा 5 
ध७० ? )--प्रोफ़ेसर डायसी विधि के शासन का प्रवल समर्थक था ) उसकी मान्यता 
भी कि इंग्लैण्ड में विधि के शासन के होने के कारण ही स्वतन्त्रता थी । किन्तु वास्तव 
में डायसी ने विधि के शासन के सम्बन्ध में जो व्यास्या प्रस्तुत की है बह पूर्णतया 
सही नहीं है। डायसी ने स्वयं इन असंग्रतियों को स्वीकार किया यद्धवि उसकी 
स्वीकारोक्ति का उस सर्वेत्र फैली हुई आन्ति पर प्रायः कोई प्रभाव नही पड़ा जो 
उसके भ्रान्त विचारों के कारण पूरी तरह प्रभावी हो चुकी थी ॥ 


विधि के शासन के सम्बन्ध में डायसी ने जो पहली व्याख्या की है, उस दिशा 
मे स्वेच्छाचारी शक्ति (&790979 ए०४८7) भौर स्वविवेकी अधिकार (7)8ण06॥0॥- 
था9 ॥एधाणा३9) में जो भेद है, उसे सुलभाना होगा । इग्लेण्ड के साविधानिक शासन 
का ग्रव भी यह मान्य एवं आवश्यक सिद्धान्त है कि स्वेच्छाचारी शवितियों ,का प्रयोग 
नही होना चाहिए। जहाँ डायसी (700८9) ने सामान्य विधि (0ता/बवाए 7.89) 
का प्रयोग किया है, वहाँ उसका प्र्थं है इंग्लेण्ण की सामान्य अथवा सार्वेजनीन विधि 
((णागा07 7.89) अथवा संविधि ($0ए८ 7,89७) । आज की दण्ड विधि 
((मंणंशश 7.89) में अनेकों ऐसे अपराध सम्मिलित है जिनका जन्म परिनियम 
भयवा स्विधि विनियमो ($थए09 7८8०४॥०४७$) * से हुआ है। इस प्रकार शासन 
के विभाग भ्रथवा भनुवर्ती निकाय विनियमों ([२०४०ए/७४०४७) द्वारा नए-नए श्रप- 
राधों का सृजन करते हैं। इस प्रकार के विनियमों सम्बन्धी अधिकार का प्रयोग 
आधुनिक राज्यो के लिए आय: अपरिहाय हो गया है । प्रदत्त श्रथवा भत्यायुक्त व्यव- 
स्थापन (02९2४(८५ 7,28/8800॥) की वृद्धि विधि के शासन के सिद्धान्त से मेल 
नहीं खाती । 


जहाँ कही प्रदत्त व्यवस्थापन (70०९९४६०४ 7.०8ंश380॥॥] का व्यवहार है, 
वहाँ स्वविवेकी श्रधिकार का होना श्रावश्यक है। यदि स्वविवेकी भ्रधिकार (0$26- 
प्रंणाक्षए 80079) का प्रयोग विधि के शासन (फेप्ता४& ० 7.8४) के विरुद्ध है, 
तो ऐसी स्थिति में विधि के शासन के लिए किसी भी श्राधुनिक शासव-व्यवस्था में 
कोई स्थान नहीं है । जब डॉ० डायसी (70०6५) ने १८८ में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 
ला भ्रॉफ दि कॉन्स्टोट्यूडन' (7.4७ ० ० 0०050एंणा) का प्रथम संस्करण 
निकाला, उस समय किसी भी राज्य के कत्तेव्य केवल मात्र शान्ति की व्यवस्था, अति 
रक्षा और विदेशी सम्बन्धों का निर्वहन थे। आजकल किसी भी राज्य के कत्तंव्य 
अधिक निश्चत हैं और वे राष्ट्रीय जीवन पर विभिन्‍न प्रकार से प्रभाव डालते हैं। इस 
प्रकार शासन के प्रत्येक क्षेत्र में स्वविवेकी शवितयों का प्रयोग भ्रपरिहार्य है । कहने 
का सार यह है कि स्वविवेकी शक्तियों (705एछवाणराक्षए ए०छए&5) का अर्थ 
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स्वेच्शाचारी शब्ति (#7/पथ३ 7०७८०) नही है। स्वेच्छाचारी शवित का प्रय॑ 
उत्त अवित या अधिकार से है जिसका प्रयोग ऐसे लोग करें जो न तो किसी के प्रति 
उत्तरदायी हों श्रौर म जिनके ऊपर किसी का नियन्त्रण हो । 


डायमी ने जिस द्वितीय अर्थ मे विधि के शासन को लिया है, वह भी सदिख 
है । प्रथमत-, क्राउन प्रोसीडिग्ग अधिनियम, १६४७ (ए7०छा शिठण्ट्व्यी7258 है 
947) के प्रवत्तंन के बाद भी शासन के अधिकारियों के पाप्त कतिपय विशेषाधिकार 
एवं विमुक्तियाँ है जिनसे सावंजनिक अधिकारी और उनके श्रफसर लाभ उठा सकते 
है । १८६३ का पब्लिक श्रॉथॉरिटीज अधिनियम जिसको १६३६ के लिमिटेशन ऐक्ट 
की घारा २१ ने सशोधित किया (॥%6 ए॥09080 #6परशिणांएद5 शित्श्लांगा कैप, 
4893, 48 बगलात०त 99 इब्लांणा 27 06 घाह उगापर्रवणा 80 ० 4939) के 
द्वारा यह श्रावश्यक कर दिया गया है कि किसी भी राज्य के श्रधिकारी द्वारा भपते 
अधिकारों का प्रतिक्रमण, उपेक्षा अथवा चूटि प्रदर्शित करने पर णो उसके विरद्ध 
कार्यवाही की जाएगी वह उस श्रपराध के छ. मास के झन्दर प्रारम्भ हो जानी 
चाहिए । यदि ऐसा नहीं होगा तो वह सारी अ्रनुशासमात्मक कार्यवाही ठप्प हो 
जाएगी। यदि इस प्रकार किसी नागरिक का सार्वजनिक अधिकारी के विरुद्ध दावों 
खारिज हो जाता है तो उसे उस मुकहमे के खर्चे के रूप में भारी. रकम जुर्माना स्वह्प 
देनी पड़ती है। अ्रपने न्यायिक निर्णयो में न्यायाधीश जो भी कहे या करे, चार्देव 
अपने अधिकार-दषत्र' का झतिक्रमण भी कर जाएं, उसके सिए बे किसी के प्रति उत्तरः 
दायी नहीं है 
द्वितीयत”, सभी सम्य राज्यों के रामान इम्लैण्ड भी श्रन्य राज्यो के नागरिकों 
और उनकी सम्पत्ति को, उनके झासको एवं कूटनीतिक अधिकारियों को न्यायालयों 
की कार्य-प्रणाली, मुकदमा आदि के सम्बन्ध में कतिपय विमुवितयाँ प्रदान करती हैं, 
किन्तु इसका प्र्थ यह नही है कि उनके ऊपर देश की विधि लागू ही नहीं है । प्रत्तः 
रॉप्ट्रीय नियमों के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय श्रायोगों के सदस्यो एवं ध्रधिकारियों की इत 
प्रकार की विमुक्ततियाँ आ्राप्त है और विश्ेप रूप से १६४४ के बाद इस दिशा मेन 
विमुवितियों का पूर्ण पालन हुप्ना है। तृतीयत:, एक या दो ऐसे भी उदाहरण है जिन 
धान्तरिक राजनीतिक प्रावश्यकताश्रो के कारण विशेष विमुवितर्याँ देनी पड़ी थीं। 
१६०६ का ट्रेड दिस्प्यूट्स ऐबड (व206 [5फण८8 ८० ० 906) श्राजञा 208 
कि ट्रेड यूनियन (77406 एगाणा) के द्वारा यदि किसी व्यवित के घटीर या सम्पात 





3. न्यासापीशों वो शासनत्मखखी निर्ययों में पूर्ण विमुतित आश नहीं है विदा रे 
कक्ष ब्य मे उसे पूर्ण विमुचित प्र/प्त दे । इस अकार यदि स्यावाधीरा हटपूरक किसी मामों है 
याई ने करे तो उसके विरठ कयदाई। वी जा सकती दै। किस यदि वर रखते निर्धय सो दे | 
सो भी उमड़े विल्द कोर कारयतरारी नद्ठा की जा धरती मलएणा 49 ११०7८ जाएं भोधी5 
09. ०(., 7. 236. 

2. छिलव0॥ ४, ए0थ०५5४, (930), ।. 7९. 8. 376. 
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को कोई हानि (707४) पहुँच जाए तो भी ट्रेड युनियन के विरुद्ध किसी प्रकार की 
अदालती कार्यवाही नहीं की जा सकती । उसी प्रकार किसी झ-समामेलित 
(एक्‍रनंा00707०००) निकाय जैसे सामाजिक सभाग्रो. ($0टांक (2005) झथवा 
दानकील सस्थात्रो (८#क्ाब्रग८ 77580एव075) के जिरद्र किसी प्रकार की 
कानूनों कार्यवाही नहीं हो सकती, यद्यपि ऐसी सस्थाश्रो के व्वाक्तगत सदस्य अथवा 
श्रधिकारी प्रपने किसी व्यक्तिगत दोष के कारण कानूनी पकड में भ्रा सकते है । 
यह सत्य है कि राज्य के अधिकारी या कर्मचारी साधारण न्यायालयों के 
अधिकार-द्षेत्र मे झाते हैं और इंग्लंण्ड की विधि के सम्मुख ऐसे कोई विशेष श्रपराध 
नही होते जिनके लिए विशेष प्रकार के न्यायालयों की श्रावश्यकत्ता पढ़ती हो । किर्धु 
पिछले चालीस वर्षों मे शासन के विभागों को जो डायसी के प्रथों मे न्‍्यायालय नहीं 
हैं ऐसे अनेक सम्बन्धों में श्रन्तिम निर्णय देने वाले न्यायालय वना दिया गया है, जो 
उन विभागों के अधिकार-क्षेत्र मे भाते है । उदाहरणस्व्ररूप, गृहमन्त्री (|0:७ 880- 
एश9) को अधिकार है कि वह विदेशियों (5/०8$) को स्वदेश के नागरिक का 
अ्रधिकार प्रदान कर सकता है। उसको इस बात का भी पूर्ण अभ्रधिकार है कि वह 
किसी विदेशी नागरिक को देश छोड़ने का श्रादेश दे दे श्रौर उसके इन कृत्यों को 
किसी न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकती । केवल क्राउन ((०७श) को ही 
चैधिक रीति से पासपोर्ट (27550070) निकालने का श्रधिकार है, फिर भी, इस 
प्रकार के श्रधिकार के प्रयोग के विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई वैधिक कार्यबाही 
नही की जा सकती । 
उसी प्रकार स्वास्थ्य मन्त्री (96 शधागांशभ ० पल्शाश), दाप्ट्रीय 
स्वास्थ्य बीमा श्रायुक्‍्त (फक्रागाबा सल्यधि व75प॥06  ए०ग्राग्रॉड्शंणाथ), 
शिक्षा बोर्ड (77४० 80870 ० हकात्त्रा7णा) व्यापार बोर्ड (706 फ०भाव 00 
पर78068), यातायात मन्त्री (7॥6 ॥४फ्रांअद णी 77990०7), दि रेलवे रेट्स 
द्विब्यूनल. (प॥6 िव्योफ़8७ 8०९७ परपंछपा/). एवं अन्य भ्रधिकारी वर्ग, जो देश 
के सामान्य न्यायालय नही है, न जिनको न्यायालयों के रूप में रचा गया था, भ्रन्तिम 
रूप से ऐसे-ऐसे प्रश्नों का निवटारा कर डालते है जिनका सम्बन्ध व्यक्षितयों और 
नागरिकों की सम्मति से होता हूँ। इस प्रकार झासन की प्रशासनिक शवित का 
काफी हृद तक बंटवारा हो जाता है, और इसलिए डायसी के विधि शासन (रिणे० 
0 7.8५) सम्बन्धी सिद्धान्त पर व्यवहारत: पर्याप्त मर्यादाएँ लग चुकी है । 
भ्रन्तिम रूप से डायसी ने विधि के शासन के सम्बन्ध में जो तीसरा श्र्थ लिया 
है, बस ओर डायसी केवल मौलिक राजनीतिक झधिवारों को स्वीकार करता है, 
“और उसका कथन है कि यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का भ्रतिक्रमण 
होता है, तो बह न्यायालयों को शरण ले सकठा है श्रौर उस सम्बन्ध में संविधान 
उसे गारण्टी नही देगा, श्रपितु देश की प्रचलित विधि ही उसके मौलिक अधिकारों 
की रक्षा करने में समर्थ होगी । किन्तु डायसी का ध्यान उन अनेक अधिकारों को 
ओर नहीं गया जो सविधियों (5ध20॥००) से श्राप्त हुए है, जैसे पेन, इन्द्यो रेस एवं 
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मुफ़्त शिक्षा इत्यादि | यहाँ तक कि सामान्य विधि ((०मागणा 7.4७) द्वारा दिए 
गए इस प्रकार के अधिकारों जँसे वैयक्तिक स्वतन्त्रता का अधिकार, स्वरक्षा का 
ग्रधिकार, श्रनधिकृत गिरफ्तारी या आक्रमण या सजा के विरुद्ध न्यायालय की झरण 
लेने का अधिकार, विचार व्यवत करने का भ्रधिकार भ्रादि का जन्म भी वास्तव 
में विभिन्‍न परिनियमों अथबा सविधियों से ही हम्मा है। बन्दी प्रत्यक्षीकरण 
(प्र४७६७६ (0775) की व्यवस्था सामान्य विधि में भी थी किन्तु १६७६ भौर 
१८१६ के बन्दी प्रत्यक्षीकरण ग्रधिनियमों (८७९४६ 0०79प४ 4८७ ० 679 था 
86) के द्वारा बन्दी प्रत्यक्षीकरण की व्यवस्था को प्रभावी बनाया गया । किसी को 
गिरफ्तार करने का अधिकार कुछ वो सामान्य विधि (0०एणणा ७) से मित्ती 
है श्रौर कुछ ऐसी सविधियों (80४०४) से मिला है, जैसे १६२५ का क्रिमिनत 
जस्टिस अधिनियम ((शांगक्ष उए४8०७ #८४ ० 925) । प्रपमानजनक लेख की 
विधि ([.39 ०40०!) मुख्यत. सामान्य विधि (0०याग्ाणा .4७) की अंश है 
किन्तु भ्रनेक इस प्रकार की सविधियाँ जैसे भ्रपणानजनक लेख की विधि का संशो” 
धन प्रधिनियम, १८५८८ [पल .8७ ० 7.00 (#एलातगरक्षा।) #०, 868] 
समाचारपत्रों (765४) को कतिपय विशेषाधिकार प्रदान करती है। १६३६ 
पब्लिक आर्डर ऐवट (00७॥0 070८० 8० ० 936), सावंजनिक मीटिंग सम्बन्धी 
विधि ,(7.8७ ० ?प्रण० ]४०८४४४) का महत्त्वपूर्ण भाग है । 


निष्कर्ष (0)टाप्रभ॑ं००)--आवश्यकता इस वात की है कि डायसी ने गिंत 
रूप में विधि के शासन की व्याख्या की है उसमें आधुनिक ग्रवस्थाओ्ों एवं झवश्यवे 
ताझों के भ्रनुरूप कतिपय संशोधन हों | विधि का शासन (२00९ ० 7.9७) भर्व भी 
ब्रिटिश संविधान का सिद्धान्त है किन्तु “इसके साथ अनुत्तरदायी एवं स्च्वेछाचारी 
अधिकार का पूर्ण निषेध तथा प्रदत्त व्यवस्थापन (08 ०8०४०० एढहांशगाणा) के 
ऊपर पर्याप्त नियन्त्रण एवं उसके सम्बन्ध में विज्ञापन, विशेष रूप से जब प्रदत व्यव- 
स्थापन के द्वारा दण्ड देने की व्यवस्था हो, सम्मिलित हैं ग्रौर होने चाहिएँ। साथ ही 
जब किसी को स्वविवेकी ग्रधिकार (॥08ल्‍०प०ाव्ाओ ए०७४०७). दिये जाएँ तो यह 
भी जहाँ तक सम्भव हो स्पष्ट कर दिया जाए कि वे स्ववियेकी दवितर्या किस प्रदार 
प्रयुकत की जाएँगी । साय ही, इसके भतिरिवत प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह तामारय 
नागरिक हो प्रधथवा झासन का भधिकारी, एक हो प्रकार की विधि के प्रति उत्तरदायी 
होना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति विशेष को कतिपय प्राइवेट भ्रधिकार देना ब्रभीष्द 
है तो ऐसे प्रधिकार केवल किसी स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष न्‍्यायात्य के द्वारा ही दिए जा 
सकते हैं भौर साथ ही यह भी होना चाहिए कि मौलिक व्यक्तिगत झयदा प्राइवेट 
झभिकारों (एएात॑ब्गाधगांक शगश्ढ० पां870) की देश की सामान्य विधि पे ही 
रक्षा होनी चाहिए । जहां तक विधि के शासत के सिद्धास्त का सम्बन्ध संसद फ्री 
प्रभुता से है, भ्रन्ततोगत्वा इस सिद्धान्त के भ्रनुसार संसद्‌ के उस राजनीतिक दस गो 
प्रपना प्राचरण ठीक करना चाहिए जिसका संसद्‌ में बहुमत है, झौर जो 
के ऊपर पूर्ण नियन्त्रण रसता है । 


विधि झोर न्यायालय ॥६8॥ 


प्रशासनिक विधि भौर न्याय (#ताग्रा54006 7.39 क्षार्त व४५॥०७)-- 
यूरोपीय महाद्वीप की संवेधानिक व्यवस्था की एक विशेषता प्रशासविक विधि है । 
प्रशासनिक विधि सरकारी कार्य का नियमन करती है। यह नागरिकों भर सरकारी 
भधिकारियों के सम्बन्धों का विवेचन करती है। फ्रांध तथा यूरोप के श्रन्य देशों में 
प्रशासनिक विधि के मामले प्रशासनिक न्यायालयों में निब्रटाये जाते है। यदि फ्रास 
में किसी नागरिक का सरकार के किसो विभाग से झगड़ा हो तो वह प्रशासनिक 
स्थायालय में प्रपील करेगा । यदि न्यायालय में उसकी बात रह जाती है तो वह सारा 
नुकसान सरकार से वसूल कर राकेता है । 


इग्लैण्ड मे भ्रशासनिक विधि नहीं है ! दायसी का कहना था कि प्रशासनिक 
विधि विधि के झासन के भ्रतिकूल है भौर वह सरकारी भ्रधिकारियों को विश्येप सुविधा 
प्रदान करती है। लेकिन डायसी का प्रशासनिक विधि के बारे में यह विचार सही 
नहीं है। डा० फाईनर का मत है. कि जहाँ कहीं प्रशासन और विधि हो, वहाँ 
पर प्रशासनिक विधि भी हो जाती है । इंग्लैण्ड में इस तरह की विधि है । वहाँ सार्ब- 
जनिक प्रशासन से सम्बन्धित विधि, तथा कार्यकारी विभाग भ्रपनी शक्तियों के प्रयोग 
में जिन विधियों का निर्माण करते हैं वे सब प्रशासनिक विधि के श्रन्तगंत श्रा सकती 
हैं । समय-समय पर बनाए गये कानून, प्रशासनिक झादेश झोर प्रशासनिक न्‍्याया- 
घिकरणों के निर्णय प्रशासनिक विधि के भाग हैं । इसके अतिरिवत प्रशासतिक विधि 
की भी अपनी परम्पराएँ शौर अभिसमय हैं । 


पुनः इंग्लेंड में बहुत से प्रशासनिक न्यायालय हैं । यद्यपि ये अस्थायी आधार 
पर हैं। भाजकल एक प्रवृत्ति यह भी है कि सरकारी विभागों को न्यायिक कृत्य सौप 
दिये जाते हैं । इस शताब्दी में सरकारी क्रियाकलाप का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो ग्रया 
है । सरकार सब के सम्बन्ध में कानून नहीं बवा सकती । सरकार कानून बनाने का 
यह कार्य काफी हुद तक पभपने विभागों पर छोड़ देती है । स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार 
झौर लेखा-परीक्षा जैसे विभाग न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इससे भी 
किसी-न-किसी रूप में प्रशासनिक विधि का विकास होता है । 


इस तरह इंग्लैण्ड में प््शासनिक न्यायालय देश की न्याय-व्यवस्था के प्रभिन्‍न 
भाग बन गए हैं यद्यपि वे फ्रांस की भाँति व्यापक झ्राधार पर नही हैं । श्रव 
इंग्लैण्ड में भी बहुत से लोगों का यह विचार हो गया है कि जहाँ तक राज्य और 
नागरिकों के बीच विवादों का प्रश्न है, साधारण न्यायालयों की अपेक्षा प्रशासनिक 
न्यायालय भ्रधिक हितकर होते हैं । 


प्रशासनिक न्याय का सुधार (हल णी 4तंगांपरांइधवध१० 77508) --- 
इंपलैण्ड भे अब झाम घारणा यह है कि विधि के शासन की उन्नीसवरों शत्ताब्दी में जो 
व्यास्या की जाती थी वह अब नहीं चल सकती । प्रत्यायुक्त विधान शौर प्रशासनिक 
क्षेत्राधिकार ने स्थिति को बदल दिया है। जब प्रशासनिक अधिकारी भौर प्रशासनिक 
न्यायाधिकरण किसी विवाद का निर्णय करते हैं तो वे भपने मिर्णेय का कारण नहीं 


॥72 इंग्लेण्ड की झासन-प्रणाती 


बताते, उनके निर्णय प्रकाशित नहीं होते, उनके निर्णयों के विरुद्ध श्रपील करने का 
अधिकार भी सीमित होता है। वे साधारण न्यायालयों की तरह नियमानुकूत 
आचरण भी नही करते | इससे न्याय की अ्रवहेलना हो सकती है । इन ब्रुटियों को 
दूर करने की ग्रावश्यकता है । 


लॉर्ड हीवर्ट की “7॥6 [प८छ 0659०४597, एफ० जे० पोर्ट की हैक 
840५6 .9५9 ' और डा० सी० के० एलेन को 'फ््माध्शाट३०७ प्राय एश्याए नामक 
पुस्तकों ने सर्वेक्षाधारण का ध्यान प्रश्चासनिक न्यायालयों के इन खतरों की झोर 
श्राकर्षित किया था । फलत', १६२६ में इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक 
समिति स्थापित की गई थी । प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के बारे में इस समिति के प्रायः 
बही विचार है जो कि प्रत्यायुक्‍त विधान के बारे में है। प्रशासनिक न्याय निर्णय 
श्रावश्यक है लेकिन उसके ऊपर कुछ प्रतिवन्ध लगे रहने चाहिएँ। यदि प्रशासनिक 
न्यायाधिकरण पपने क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण करें तो उच्च न्यायालयों को यह 
भ्रधिकार होना चाहिए कि वे हस्तक्षेप कर सके । विधि प्रश्न के सम्बन्ध में पीड़ित 
पक्ष को उच्च न्यायालय में भ्रपील करमे का अधिकार हीना चाहिए। इन न्यायाविं- 
करणों मे न्याय की प्रक्रिया प्राकृतिक न्याय के धिद्धान्दों के भ्रनुसार होनी चाहिए । 
इसका ग्रभिप्राय यह है कि निर्णय मनमाना नहीं हो । किसी भी पक्ष की तिन्‍्दां न 
हो, पक्षों को मालूम होना चाहिए कि वास्तविक मामला क्या है | नि्णेय का आधार 
प्रकाशित होना चाहिए और जाँच की रिपोर्ट दथा निर्णय भी छप जाने चाहिएँ । 
यह समिति १६२६ में बंठी थी और इसने १६३२ में अपनी रिपोर्ट दी थी। 
इसके बाद से भ्रशासतिक न्याय मे और भी विकास हुआ है। १६५४ में सर झ्लोलीवर 
फ्रीक की अध्यक्षता में इस सम्बन्ध में एक और समिति नियुक्त की गई। उसने अ्रगस्‍्त 
१६५७ में भ्रपनी रिपोर्ट पेश की । 
फ्रेंड समिति क्री रिपोर्ट बहुत महत्त्वपूर्ण है । इसने सरकार का यह दृष्टिकोण 
नहीं माना कि प्रशासनिक स्यायाधिकरण शासनतन्त्र के एक भाग है तथा न्यायिक 
संस्थाएँ है। समिति का निष्कर्ष है कि प्रशासविक न्यायाधिकरण व्यवितयों के 
दावों का निर्णय करने के लिए स्वतन्त और निष्पक्ष संस्थाएँ है। समिति मे कह्दा हैं 
कि विधि प्रए्नों के सम्बन्ध मे प्रशासनिक स्थायाधिकरणों के निर्णय पर साधारण 
ज्यायालयों में विचार किया जा सकता है। निर्णय न्‍्यायाधिकरण को नहीं बल्कि 
न्यायालय वो सौपना चाहिए । यदि कभी कोई निर्णय मन्‍्त्री या न्‍्यायाधिकरण कें 
वास सौपसे वाया विकल्प हो तो वह न्यायाधिक्रण को सौपना चाहिए। किसी भी 
रिक के कानूनी श्रधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। समिति ने मेँ 
प्रिफारिश की है कि प्रशासनिक अधिकरणों कय अध्यक्ष मन्त्री द्वारा नहीं पत्युत्‌ू सो 
खासलर द्वारा निदुत्त होना चाहिए। श्रभियोगी नागरिक को काफी पहले से यह 
बता देना चाहिए कि मामता वया हैं । मामले पर पूरो तरह से ; साक्ष्य सहित विचार 
होना चाहिए प्रौर जो भी निर्णय हो उसमे कारण बता देने चाहिएँ। 


निष्कर्द ((णार्णएशेंणा )--इग्लैंण्ड में फ्रांस की तरह प्रशासनिक स्यायासयों 


हालत में नाग! 


विधि छोर न्‍्यायादप 73 





ढ़ ब्यदस्था दो सम्मादना नहीं है। अग्रेज छोरे-घोरे परिवर्तन करते हैं । घहों 
जरूरी यह है कवि प्रशासनिक न्याय में दुघार क्या जाए । 


5च१6९5४९ऐ ए९2ऐंप2५ 
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श्रा॥95, 0. 6. ए9. 48-53, 25]-257, 207-279: 


अध्याय € 
राजनीतिक दल 


(9000 व] ९2॥(65) 


दलगत शासन-ब्यवस्था को प्रावश्यकता (ग॥6 हेटव5णाड शणि 8 रिक्षार 
$9५50॥ )--लोकतन्त्रात्मक शासन की सफलता के लिए राजनीतिक दलों का होता 
अनिवायं है। प्रजातन्त्र मे दो कारणों से दलों की श्रावश्यकता होती है। प्रथमतः, 
राजनीतिक दल ही ऐसा माध्यम उत्पन्न करते है जिसके द्वारा देश के नागरिकों को 
श्रपने शासक चुनने का झवसर मिलता है । द्वितीयतः, राजनीतिक दल ही देश के 
नागरिकों को वैकल्पिक नीतियों की श्रच्छाइयाँ भ्रथवा उनमें निहित खतरों को 
समभाते है और इस प्रकार उनको राजनीतिक शिक्षा देते है। मंकाइवर (४०९४०) 
ने राजनीतिक दल की निम्न परिभाषा की है, “यह एक ऐसा संगठन है जो किसी 
सिद्धान्त ब्रथवा नीति के समर्थन में संगठित किया जाता है और वह दल पश्रथवा 
संगठन साविधानिक उपायों के द्वारा उसी सिद्धान्त अथवा नीति वाली सरकार 
नाना चाहता है ।”! इस अर्थ में दल एक ऐल्छिक संगठन है जो इस प्रकार की 
संसदीय शासन-प्रणाली में ज॑ंसी कि इंग्लैण्ड मे वर्तमान है, कार्यक्रम की व्यवस्था 
करता है, फिर निर्वाचकों के सम्मुख उन प्रत्याशियों को उपस्थित करता हैं जो उत्त 
कार्यक्रम मे विश्वास रखते है श्र फिर उसके बाद संसद्‌ में म्रधिकतर ऐसे सदस्य 
भेजने का प्रयत्न करता है जो उस कार्यक्रम को उन नेताझों के माध्यम द्वारा जो 
सन्त्रिमण्डल का निर्माण करेगे, क्रियान्वित करने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रकार 
समाज और राज्य के बीच राजमीतिक दल पुल या कड़ी का काम करता है भर 
दल का प्रभाव निर्वाचकों पर, संसद्‌ पर और केबिनेट या सन्ध्िमण्डल सभी पर 
पड़ता है। हर 
फिर भी इग्लंण्ड मे राजनीसिक दल न तो राज्य के उपकरण अथवा साधन है 
श्रौर न शासन की कोई ऐसी सस्था ही है जो शासन की विधि झथवा वियमों के 
अश्रनुसार चलता हो जैंसा कि कुछ देशों मे पाया जाता है । इंग्लेड की विधि में राज- 
नीतिक दलों का कीई अस्तित्व नही है। राजनीतिक दलों की झधिकृत रूपरो 
मान्यता केवल उन नियमों में है, जिनका सम्बन्ध लोक-सभा की समितियों के निर्माण 
से है ।ः किन्तु राजनीतिक दलो के अभाव में अग्रेजी शासन-ब्यवस्था का समस्त स्वरूप 
हो बदल जाएगा शौर इसकी अनेक परम्पराएँ श्रौर श्रभिसमय नष्ट हो जाएँगे । 
सम्रादू का शासन [परा$ 'धश्॑दाए'ड 90एथएात्या) दल का झासन है भौर 


], ॥४6 १४०९४ 846, 9. 396. 


2, डा०्एथा।, व, : 706. फ्रत्ंजा 8एफा०्बली क्‍0 एगाध० (95), शा4 
ए9 0०, 7. )58, 


आज बा अल थक रटडी न हज के 
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प्रधान-मम्त्री लोक-सभा के बहुमत दल का नेता होता है। विरोधी दल भी सम्राट का 
विरोधी दल है और विरोधी दल को अंग्रेजी संविधान की सफल क्ियान्विति में 
अत्यन्त प्रावश्यक एवं महत्त्वपूर्ण तत्त्व मामा जाता है। विरोधी दल के कत्तंब्य ये है 
कि वह शासन की आलोचना करे शोर उसकी नीति के विरुद्ध मत व्यवतत' करे । 
शासन-सत्ताधारी दल की ग्रालोचना और उसके विरुद्ध मतदान इसलिए किया जाए 
कि शासन को उखाड़ दिया जाए और विरोधी दल स्वय उसका स्थान ग्रहण करे । इस 
लिए जैनिग्ड (7०77785) ने ठीक हो कहा है कि “यदि ब्रिटिश सविधान का यथार्थ 
निरूपण अ्रथवा परीक्षण किया जाए तो यही कहना पड़ेगा कि वह दलो से प्रारम्भ 
होता है श्रोर दलों में ही समाप्त हो जाता है झोर मध्य मे राजनीतिक दलों द्वारा 
उस पर विस्तारपूर्वक विवेचन होता है ।”” 


द्विदल पद्धति (एल 70 फेथ्ाए $982८॥)--सन्‌ १८८२ में ग्रिलबर्ट 
(५०, $. 0॥07) ने लिखा था, “यह विधि का कुंसा विधान है कि इस देश मे जो 
भी छोटा लड़का भ्रथवा छोटी लड़की पैदा होती है भौर जीवित रहती है, वह या तो 
छोटा उदारदलीय बालक (7॥9८7४), अथवा छोटा-सा झनुदारदलीय बालक 
(0०78४ ए4४४४) होता है !” किन्तु गिलबर्ट (0770९70) उस समय की झ्रायरिश 
नेशनलिस्ट पार्टी एवं कई श्रन्य छोटे-मोटे दलों श्रौर समुदायों को भूल गया । पिछले 
एक सौ वर्षों में केवल २८ वर्षों तक ऐसे शासनों का काल रहा जिनके दल का ससद्‌ 
में बहुमत नहीं था श्रोर केवल २६ वर्ष तक मिली-जुली सरकारों (0०शाप्रंणा 
600८ण०ागा८75) का शासन रहा । फिर भी सारतः गिलबर्ट ने ठीक ही कहा था 
और इंग्लैण्ड में प्राकृतिक प्रवृत्ति ्विंदल पद्धति की ओर है। 


१६५८, श्रक्टूबर १६५१, मई १६४५, अक्टूबर १६५६ ओर १६६४ के 
चुनाव दो विशाल साधनों मे हुए थे भौर इसलिए ट्विदल पद्धति इंग्लैण्ड में प्रशासन 
का सार बन गया है। सत्रहवी शताब्दी मे जन्म लेने वाले राजनीतिक दलो के सावि- 
धानिक प्रइनों के विषय में दो महत्त्वपूर्ण पर परस्पर विरोधी दृष्टिकोण थे । फलतः 
दो दलों का भ्रादुर्भाव हो गया । कई वर्षों तक दो ही दल बने रहे । प्रइन मुख्यतया 
यही बना रहा कि क्‍या शासन द्वारा स्वीकृत की गई नीति की श्रोर अग्रसर झ्ञी घ्रता 
से अथवा शन्नः शनेः हुआ जाय ? सावधान परिवर्तेव-विरोधी तत्त्व ने अपना स्थान 
अनुदार दल में पा लिया और अधिक साहसी तत्त्व ने उदार दल (7#0त्र! एआ9) 
अथवा श्रमिक दल में स्थान बना लिया । 


इग्लेण्ड में जो लगातार द्विदल पद्धति प्रचलित है, उसका मुख्य कारण ब्रिटिश 
जाति के आंथिक जीवन की सजातीयता अ्रथवा सवर्गंता (प्णाएहथालंध/ णी पा 
फ्रतांश 8000० 7॥6) है । १८४६ से लगातार दोनों मुख्य दलों ने दो विभिन्‍न 
वर्भ-हितों का प्रतिनिधित्व किया है और इन दोनों वर्गों मे पुनः विभेद इतने उग्र कभी 
॥७७७७७४७४७७ए७८्शरश"--" णणण 


१. ॥॥6 करता एणाञ्रॉग्रो0्त, 9. 3. 
2. 78, ए. 54. 
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यह दल किसी एक दल का निरन्तर पक्ष लेता रहे तव इसकी अपनी ग्रलग से स्थिति 
नप्ट सी हो जाती है। उदार दल ([490० ऐश9) के पदन का यही कारण था 
कि उसने १६२४ मे श्रमिक दल का समर्थन किया था । 


ये कतिपम कारण हैं जिनसे इंग्लैण्ड में द्विदल पद्धति के विकास में सहायता 
मिली है। निस्सन्‍्देह द्विदल पद्धति में कतिंपय वास्तविक दोप है । किन्तु इन दोपों 
के कारण द्विदल पद्धति को समाप्त नही किया जा सकेता | ज॑निग्ज (उध्यमा225) से 
डीक ही कहा है, “कि ब्रिटिश संविधान एक अत्यन्त सघा हुआ उपकरण प्रथवा साधन 
है भ्रतः यदि उसमे कही भी कोई परिवतंत किया. जाएगा, तो उस परिवर्तन के फल- 
स्वरूप सारी शासन-व्यवस्था को ही बदलना पड़ेया ।” 


विभिन्‍न राजनीतिक दल 
(706 #ेश्ा065) 


दलों का भम्युदप (0787 ० एक्षध्नं८६)--प्रारम्भ मे जब संसद्‌ सम्राद 
की भत्त्रणा परिषद्‌ (698०७ 9009) के रूप में कार्य करती थी, तो दलों का 
अस्तित्व ही नही था । संसद्‌ (फक्मा/ध्णवा) से मन्‍्त्रणा माँगी जाती थी, श्रोर वह 
मन्त्रणा देती थी। सम्नादु के लिए यह भ्रावश्यक नहीं भ्रा कि वह ससद्‌ की मन्त्रणा 
को प्रवश्य स्वीकार करे । संसद्‌ में दत्त-पद्धति के विकास में दो बातों क्री झावत्यकता 
थी। इस सम्बन्ध में प्रथभ वात यह थी कि सम्तद्‌ प्ूर्णरप्रेण एक व्यवस्थापिका 
निकाय चने जाए और इसके श्रधिकार पूरी तरह मान लिए जाएँ । यह स्थिति १७वीं 
दाताब्दी के उत्तरार्द तक उत्पन्न नहीं हुई थी, और दूसरी दात यह थी कि कोई 
गहन उद्धान्तिक एवं राजनीतिक आधार हो जिस पर बहुत से व्यक्ति एकमत होते 
हुए दलों का निर्माण करें । ऐसी स्थिति भी १७वीं शताब्दी के उत्तराद्ध मे ही 
उत्पन्त हुई थी। इस प्रकार राजनीतिक दलों के उद्भव का यदि कोई निश्चित 


समय निर्धारित करना सम्भव है, तो वह्‌ जैसा कि बताया जा चुका है, १६७६ का 
वर्ष था। 


प्रथम बार देलगत विशेष छ्विग्ज (एशशां85) भौर टोरीज (0:65) में 
देखने को मिला । टोरी दल देहापे के हितों का समर्थक था ( देहातों मे जागीरदारी 
समाप्त हो चुकी थी, भ्ौर जागीरदारी समाप्त होने के बाद जो कुछ जागी रदारो का 
आाधिपत्य बचा खुचा था, उसको नगरों के व्यावसायिक हितों से खतरा था। इसके 
विपरीत ह्विग्व (५7४४४) दल समाज के उन मूतन हितों का समर्थक था जिनके 
द्वारा इग्लैण्ट का नया भ्राथिक एवं सामाजिक ढाँचा निर्मित हुआ । अपने हितों के 
प्रनुरूष ही, टोरी लोग (70०728) इंग्लैण्ड के चर्च (८#ण री फ्शहांथ?व) को 
मानते थे किन्तु द्विग्ल डिसेन्ट्स (70755०7/25) के साथ थे । टोरी या अनुदार दल 
(07४५8) ब्रिदिश समाज के एरिस्टोक्रेटिक (भांशण्णबधं०) - तत्त्वों का प्रति- | 
निधित्व करता था; किन्तु इस वच््व के विरोधी छ्विग्व (85) के पक्ष में थे । 
१९वीं शताब्दी तक दोरीज (70घ८5) और छ्विग्य (४४5) ऋमशः भनुदार दल 


8: इंग्लेण्ड को शासन-प्रणाली 


((णष्धर्कषांए८३) और उदार दल (09८25) वन चुके थे और बावजूद प्नेक् 
परिवर्तनों और विरोधाभासों के उन दोनों दलों के पुराने मतभेद ज्यों के त्यों दने 
रहे । दोनों दलों में १९वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में भौर वीसवी शताब्दी तक शक्ति 
के लिए प्रतिस्पर्दा थी; और अन्त मे श्रमिक दल (7,400प7 एथा9) ने सग- 
नीतिक क्षेत्र में उदार दल ([0902 एथ५9) का स्थान ले लिया। 


श्रनुदार दल (प॥6 ए०णाइशाएबवाए० ए29)--जैसा कि पहले बताया जा 
चुका है. भ्रनुदार दल (76 (007$०7४8॥५० ९०५५) ने कई वार नाम बदला है। 
अनुदार (0०78८एथ४४४८) जो इस दल का लगभग सौ वर्षों से नाम चल रहा है, 
उप्त दल की वास्तविक प्रकृति को भ्रकट नहीं करता | ह॒बंद मौरीसन (एक्षएथा: 
१०75०) के अनुसार, अनुदार दल के इस नाम से प्राचीन परम्पराशों प्रौर 
पूवंभावियों (]78ताध07$ 870 ?7८०८०८॥४७) का श्रर्थ बोध होता है ।' डॉ० फाइनर 
(07. सं7९०) कहता है कि “ग्रनुदार दल की स्थिति-पालकता (एणाइथरक्राभा)) 
का सार उन सामाजिक संस्थापं में देखने को मिल्रेयगा जिनको यह दल मान्यता अदान 
करता है तथा उन्नति झौर सुधारों के प्रति जो इस दल का दृष्टिकोष है, उसमें भी 
इस दल की नाम-सार्थंकता देखने को मिलेगी । अ्ननुदार दल चाहता हैं कि इंग्लैप्ड 
में क्रान (270%7) की सत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, राष्ट्रीय एकता रहे, चर्च का झधि- 
पत्य रहे भौर व्यवितिगत सम्पत्ति पर राज्य का अ्रधिकार न रहे ।/ इन्ही कारणो 
से प्रनुदार दल के सदस्य मजबूती के साथ पुरानी परम्पराओं प्रौर तडक-भड़क एव 
दिखावे के उत्सवों में श्रधिक रुचि लेते हैं । वे राजतन्त्र श्रादि पुरानी व्यवस्थाग्री बी 
श्रालोचना पसन्द नहीं करते श्रौर इस बात पर बल देते हैं कि सभी राजा के प्रति 
निष्ठा रखें, साथ ही राज्य के प्रति भी निष्ठा रखें, क्योंकि राज्य राजा दा ही प्रतीक 
है। भनुदार दल प्रपने भ्रथों मे पूर्ण राष्ट्रीयता का समर्थक है भौर इस दल के सदस्यों 
को “प्रायः यह कहते नुना जाता है कि प्रमुक देश श्रथवा झमुक सम्प्रदाय (5व्त) 
झविश्वसनीय है ।/”* 


झनुदार दल की सदसे बड़ी इच्छा यह है कि किसो भी प्रकार पूजीवादी 


व्यवस्था ज्यों की त्यों वनी रहे, इसलिए यह दल व्यक्तिगत सम्पत्ति भौर प्राइवेट 
उद्योग-धन्धों एवं व्यापार का समर्थक है । स्वभावतः ही यह दल उद्योगों के समाजी 
बूरण का विरोध करता है। इसलिए, बड़े-बड़े उद्योगपति श्रनुदार इल बी 

कुलीनतन्त्र व्यवस्था (8750८78०9) में मिल गए हैं। शृश्वीं गह्यछ्दी के उत्तरः 
पूर्वाद में पोल (८०) द्वारा उत्साहित इम प्रकार के संगठन ने वाल्तव में उम्र भू 
दार दल ((०05८४४०४४८ ?879) की स्थापना कर दी जो आरश्निफ जागीरदार्रों 


हर 





], मचाया चिएतरइणा : 060एद7्रटवां बाएं एथाशिा759- 34. 9 
2. ज्यादा : गग्मटछणाओ भात शबलीण्ट णी कै०वता 6० लाए।रए॥ 7: ॥£ 
3. वरमत्णाए गाए शब्घलांएल 6 कै00दाग ठ60एटागग्राद्या, 9- 343. 
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वर्ग के टोरी (70०५) दल से पूर्णतया भिन्‍न है। अ्रनुदार दल में टोरी लोग अब भी 
है और उन्होने दल के दक्षिण पक्ष का निर्माण किया है। इन दक्षिणपक्षो भ्रनुदार- 
दनीय व्यक्तियों में से कुछ भगड़ालू ()7थाक्वा45) कहें जाते है, जो पूर्ण न्रपरिवर्तन- 
बादी है शथवा पूर्ण स्थिति-पालक है । किन्तु अनुदार दज के अधिकतर सदरयों की 
मान्यता यह है कि पूजीवादो व्यवस्था अपने आप को इस रूप मे बदले कि उसको ने 
कैबल धनिक वर्ग का समर्थन ही प्राप्त हो, बल्कि वह सभी वर्गो को मान्य हो जाए। वे यह 
भी चाहते है कि प्रजातन्‍्त्र की रक्षा हो और राज्य सामाजिक सेवाओं की विकास-वृद्ध 
की ओ्ोर भ्रग्रसर होता रहे | उनका यह भी विचार है कि पूजीवादी व्यवस्था के 
समर्थन का यह अर्थ नहीं है कि समस्त उद्योगों पर आइवेट श्रधिकार स्थापित हो 
जाए, वे तो चाहते है कि शासन सहानुभूति के साथ उद्योगोी के विकास को देखे श्ौर 
जहाँ श्रावश्यकता हो, वही प्राइवेट उद्योग को प्रशुल्को (गरा्री5), अर्थ स्ाहाय्य 
(879४४|९5) और बाजार संगठन (च्माप्ट 0हकाांध्याणा) द्वारा सहायता 
प्रदान करे । राष्ट्रीय भावनाम्रों और उद्योगपतियों के हितों, इन दोनों ने मिलकर 
भ्रनुदार दल के ऊपर यह प्रभाव डाला है कि वह वेकारी की समस्या के विरुद्ध रक्षा 
करने के लिए ग्रइ-उद्योगो के संरक्षण को प्रोत्साहित करता है। बीसबी द्ञाताब्दी मे 
ग्रृह-उद्योगों को श्रधिक महत्त्व दिया गया और इसके फलस्वरूप अन्तःसाम्नाज्य व्यापार 
(सग/थ गगफ़थ्यां॥ [7406) बढ़ाने का प्रयत्न किया गया । 


अनुदार दल के युवक सदस्य चाहते है कि दल का प्रोग्राम उतना ही उननति- 
शील झौर झोजस्वी (?7087८5४४६ शाप एहु०7०७५) बने जितना ' श्रमिक दल 
का । यह दृष्टिकोण हाल ही में देखने में ग्राया है । इस दल ने १६४७ में इण्डस्ट्रियल 
ग्राज्ञापनत्न ([रत08४४ (४४0००) साम का लेख छप्वाया जिसमे केन्द्रीय मियोजन 
((क्षाएश्ष शिआएंपए) की भ्रावश्यकता को स्वीकार किया गया और इस चार्दर 
अथवा झ्राज्ञापत्र को १६४७ के श्रनुदारदलीय सम्मेलन (00॥567ए३8४० (णा- 
7200७ ०। 947) ने स्वीकार कर लिया। इसका श्रर्थ है कि न केवल पनुदार दस 
के इस उन्नतिशील वर्ग की विजय हुई, बल्कि प्नुदारदलीय सदस्यों के दृष्टिकोण में 
व्यापक परिवर्तत हथा है। १६४६ में अनुदार दल ने अपनी नीति का निर्देश करते 
हुए एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था "ब्रिटेन के लिए सही मार्ग (प॥6 छापह्ट॥ 
२०४४ [० ऊती3ग) । इस नीति-निर्देशक पत्रिका के द्वारा अनुदार दल ने प्रतिज्ञा 
की छि देंश में सभी को रोजगार मिलेगा, श्रौर साथ ही शासन पूरी तरह से छोक्- 
कल्याणकारी सेवाओं को शोर भ्रग्मसर होगा । १६५१ में ग्रतुदार दल ने जो लनाव- 
घोषणापत्र (/७०४0) जारी किया, उसमें न केवल सभी बी उपदुस्त निव[8- 
स्थान मिलने की दिशा में भ्राइवासन दिया गया बल्कि यह भी वलदूर्वक भाश्वासन 
दिया गया कि निवास-स्थान सम्बन्धी समस्या को टाप्ट्रीय रक्षा के बाद द्विदीय 
आधमिकता (0०घा9) दी जाएगी । १६५४ के ग्राम चुनाव में भनुदार दद मे 
प्रतिज्ञा की कि देश में स्वतन्त्र उद्योग एवं स्वतन्त्र व्यापार (फ्ाल्ट ह्ालाप्ा52) के 
द्वारा समृद्धि लाने का प्रथल किया जाएगा! १६५६ के निर्वाचन-पोपणापत्र में 
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अनुदार दल ने दावा किया कि उसके शासन-काल मे इंग्लैण्ड की प्रमेव्यवस्था सबसे 
ज्यादा सुदृढ रही है । 


अनुदार दल के समर्थक धनिक लोग है भौर सामात्य प्रथवा मध्यवर्ग के वे 
लोग भी है जो समभते हैं कि समाजवाद उनकी सुरक्षा के लिए चुनौती है। श्रनुदार 
दल विशेष रुप शे भूमि समस्या में रुचि रखता है झौर कृषि की उन्नति का समर्थक 
है। इस प्रकार अनुदार दल को देहाती दल (8७70) ए॥9) भी कहा जा सकता है 
किन्तु यह मानना पडेगा कि इस दल को मध्य बर्ग श्रौर श्रमिक वर्ग से भी समर्थ 
मिलता है। 


ग्रनुदार दल में दल का नेता ही सब कुछ है। दल का नेता कैबल तंसद्‌ के 
सत्र के लिए अभ्रथवा कुछ समय के लिए ही नियुक्त नहीं किया जाता । जहाँ एक बार 
कोई व्यवित दल का नेता चुन लिया गया, वह फिर मृत्युपर्यन्त अथवा त्याग-पत्र देंगे 
तक दल का नेता वना रहता है जैसा कि चचिल के सम्बन्ध में हुआ है । जब नेता 
अवषाओा ग्रहण करता है, तो वह अपने उत्तराधिकारी को भी नामांकित करता हैं! 
और यदि नेता, शिना अपने उत्तराधिकारी को नामाकित किए मर जाए, तो भी 
उसका उत्तराधिकारी स्पष्टत: प्रकाश में होता है, झनुदार दल का प्रधान-मन्त्री सर्देव 
दल का नेता ही होता है, चाहे दल के महत्त्वपूर्ण एव तेजस्वी सदस्य उसको ने भी 
पघाहते हो। जब नेविल चेम्बरलेन (]१४श७)४ एकश्याँश)क्षा)) के उत्तराधिकारी 
स्वरूप चरचिल प्रधान-मन्त्री बना, उस समय उसका नेतृत्व संदिग्ध था वयोकि बह दर्ख 
के भसड़ालू सदस्यो (0/८0श05) मे अप्रिय था, किन्तु फिर भी सामान्य क्रमर्क 
अनुसार वही प्रधान-मन्त्रो बना । 


अनुदार दल के नेता को जो अ्रधिकार एवं शक्तियाँ श्राप्त हैं, वे श्रमिक दर्ल 
के नेता को प्राप्त नही है । वही केन्द्रीय कार्यालय के लिए दल के संगठन का सभापति 
((/शथांगगाण) नियुक्त करता है और वही दल की नीति निर्धारण सम्बन्धी बकक्‍्तब्यों य 
को तैयार करता है और उनकी व्याख्या करता है । जव अझनुदार दल विरोधी दल के 
रूप में कार्य करता है, तो वही लोक-सभा भौर लॉडं-सभा में से कतिपय सदस्य 
चुनता है जो उसके साथ झाभास मम्तरिमण्डल (50860 ८४७ंए९४) का निर्माण 
करत्ते हैं . 
।... :डदार दल (76 पथ ९४0५)--उदार दल झ्ाजकल मुख्य राजनीतिक 
दलो में से एक नही है; मद्यपिं कई पीढ़ियों ये यह दल मुख्य दलों में से एक रहा 
है । और झाजकल भी उदार दल के सदस्य अपनी योग्यता श्रथवा श्रपने है नेतृत्व के 
गुणों के कारण घटिया पार्टी नहीं हैं । वास्तव में उदार दल सनिक अ्रफसर की एक 
फौज है, जिसमें पर्याप्त सैनिकों का भ्रमाव है। जब तक उदार दल का सिद्धान्त 
जीवित है, तब तक दल भी जीवित रहेगा। १६४५ में इस दल को लगभग सवा दो 
मिलियन भ्रथवा २२६ लाख मत मिले थे और उन ३०६ प्रत्याशियों में से जिनको 
डूस दल से खड़ा किया या, केवल १२ प्रत्याशी विजयी हुए । भौर इन बारह विजयी 
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प्रत्याशियों में से सात प्रत्याशी केवल वेल्स (५४०८5) के जिलों से चुने गए थे । 
१६५० के झाम चुनाव में उदार दल के पक्ष में ढाई मिलियन भ्रथवा २५ लाख मत 
आए, किन्तु कैवल ६ प्रत्याशो विजयो हुए, और इस दल के ३१६ प्रत्याशियों को 
अपनी जमानत की रकमों (0०50आ/5) से हाथ घोना पड़ा। १६५४१ के झ्राम चुनाव 
में इस दल को बहुत ही कम मत प्राप्त हुए भौर केवल ६ सदस्य उदार दल की शोर 
से संसद्‌ में पहुँच सके । १६५५ और १६५६ के चुनावों में इस दल के कैचल ६ 
सदस्य ही निर्वाचित हुए। १६६४ में दच को ३,०६३,३१६ मत श्राप्त हुए प्रौर 
€ स्थान भिले। 
इस दल ने सर्देव हर क्षेत्र में स्वतन्च्ता का समर्यन किया है। इसने धामिय 
क्षेत्र मे भी विशेषकर नॉन-केनफर्मिस्टों (09-00॥70िया|3/5) को स्वतन्त्रतापूर्वक 
प्रामिक पूजा करने के सम्बन्ध में तथा उतको कतियय उन धामिक एवं सामाजिक 
निर्योग्यिताओ्रों से मुक्ति दिलाने का सदव प्रयास किया है जिनके कारण मॉन-कन फमिस्टों 
को श्रमुत्रिधा थी; इस प्रकार इस दल ने घामिक स्वतन्त्रता का सदेव पक्ष लिया है । 
साथ ही इस दल ने राजनीतिक स्वतन्त्रता का भी सर्देव समर्थन किया है। इसकी 
सर्देव इच्छा रही है कि सभी को समान मताधिकार मिले; तथा लोकश्रिय आधार पर 
चुनी गई लोक-सभा को पूर्ण प्रधिकार हो और उसके पास श्रन्तिम प्रभु-सत्ता हो ! 
१६११ का संत्तर्‌ अधिनियम (एथआधवशशा! 0० ० 9) उदार दल को जीत 
थी और उसके स्वतन्त्रता के सिद्धान्त की अंतिम पुष्टि थी । 


उदार दल ने सदेव शासन की झोर से प्रतिवन्‍्ध लगाने का विरोध किया है 
झ्रौर यथेच्छाकारिता नीति (245८2 ///८) का समर्थन किया है। १६वीं शताब्दी 
के मध्य में उदार दल व्यापारी ब्ग भर निर्माणक्रारी बगे (:धैशाप्र३९८णांग8 
(4४5९5) का प्रतिनिधित्व करता था किन्तु उनके हित जागीरदारों (7.शाठल्त 
(४58) के विरुद्ध थे। उदारवाद का लोकग्रिय समुदाय सर्देव यही चाहता था कि 
सामाजिक सुधारों का समर्थन किया जाए, किन्तु सामाजिक सुधार १६वीं शताब्दी के 
व्यक्तिवादी सिद्धान्त से मेल नहीं खाते थे । श्राजकजल उदारवादी मानते है कि एक 
आावग्ग्रक स्वतन्त्रता श्रमिकों की स्वतन्त्रता भी है जिसकी व्यवस्था होनी ही चाहिए। 
उद्दारवादियों के लिए प्रजीवाद अथवा समाजवाद की समस्या का- उतना महत्त्व नही 
है नितना कि समझा जाता है । भनुदार दल कुलीनतस्त्र के राज्य (680566०ए७८ए) 
एवं प्रशुल्कों का पक्षपाती है; श्रमिक दल उद्योगों का समाजीकरण चाहता है । किल्तु 
उदार दल के समर्थक (/0थ7०5) इन दोनों बातों को व्यवित की स्वतन्त्रता के 
निए घातक समभीे है । जहाँ उदारवादी समाजवाद ($0ट॑थ्रांआआ) का विरोध 
करते हैं, वही, वे पूजीवाद में पर्याप्त सुधार करने के पक्षपाती हैं । वे कतिपय उद्योगी 
के समाजीकरण के लिए भी तैयार हैं किन्तु तभी यदि ऐसा सिद्ध हो जाए कि समाजी- 
करण के द्वारा कार्यद्युशलता मे वृद्धि हो सकती है; किन्तु वे यह नहीं मानते कि 
राष्ट्रीयकरण के द्वारा ही सामाजिक व्यवस्था ठोक की जा सकती है । उदारबादी तो 
इससे भी झागे बढ गये हैं भौर वे सम्पत्ति विस्तार (708०7) के पञ्मपाती 


| 
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ब्रात्या दल या तो प्रनुदार दल (एणाइथ्शशा५०) है या श्रमिक दल (7.क0०ण) 
है। इसका फ़त यह हुश्रा कि उदार दल का निरन्तर हास हुम्ना है। इसमें कोई 
आइचयय नहीं होगा यदि निकट भविष्य मे इंग्लैण्ड के राजनीतिक क्षेत्र से उदार दल 
पूर्ण रूप से बहिप्कृत हो जाए । 


श्रमिफ दल (प॥6 7.9000 शथ्वा४)--श्रमिक दल जो श्रमिक वर्ग के 
आन्दोलन का राजनीतिक मूत्त स्वरूप है, इसी शताब्दी का जात हैं यद्यपि इस 
आन्दोलन वा जन्म श्रौद्योगिक क्रान्ति (]ठ7504/ हटएशणयाणा) से हुआ था 
जिसके फलस्वरूप अमेक ऐसे शहरी श्रमिक पंदा हो गए जिनका भूमि के एवं पैदावार 
के साधनों से सम्बन्ध विच्छेद हो गया | यह प्ान्दोलन कई रूप से उभरा श्रर्थात्‌ 
ट्रेड यूनियनों ([7806 एग्र/0ण5) के रूप मे, सहकारी समितियों (00-०:शाक्राए6 
$0०ं८॥४८5) के रुप मे, श्लौर चाटिस्ट प्रानदोलन (८)थ्ा7॥ 28907) के रूप में | 
इन आन्दोलन के द्वारा सावंजनिक पुरुष मताधिकार (ए/ं४थ४५ १(७॥४ 8००४८) 
की माँग की गई । किन्तु प्रभावी राजनीतिक दल के रूप में श्रमिक दल श१श्वी 
शताब्दी के उत्तराद' में उत्पस्त हुआ, जब व्यापक मताधिकार प्रदान किया गया। 
श्रमिक दल की स्थापना १६०० में हुई श्रौर तव से इस दल की प्रतिष्ठा में निरन्तर 
वृद्धि हो रही है शोर १६२२ के झ्राम चुनाव के बाद से तो यह दल देश का सबसे 
बड़ा द्वितीय दल माना जाने लगा है। 


यदि हम श्रमिक दल के कार्यक्रम को समभते का प्रयत्न कर, जैसा कि इसके 
राष्ट्रीय सम्मेलनो द्वारा बताया गया है, तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि यह 
एक समाजवादी दल है जिसका ध्येय है कि “उत्पादन के समस्त साधनों पर सर्व- 
साधारण का श्राधिपत्य होना चाहिए तथा प्रत्येक उद्योग एवं सेवा का नियन्त्रण एवं 
लोकप्रिय शासन अच्छी प्रणाली के द्वारा होना चाहिए !” श्रमिक दल की वास्तविक 
इच्छा सामाजिक समानता (3०० ए4ण्थ।ा३) स्थापित करने की है, किन्तु समाज 
वाद की ओर उसकी प्रवृत्ति उतनी नहीं है। इसलिए श्रमिक दल की इच्छा है कि 
सर्वेत्राधारण को राजनीतिक, सामाजिक एवं श्राधिक सुविधा प्राप्त हो, विशेषकर 
उन लोगों को जो श्रमिक वगगे के है और जो हाथ की या दिमाग की मेहनत से 
आजीविका कमाते है और जिनका अन्य कोई आजीविका का साधन नहीं है । इस 
प्रकार श्रमिक दल की इच्छा है कि शासव की प्रजातन्वात्मक प्रणाली के द्वारा ब्रिटेन 
के सख्त पूजीवादी ढांचे को बदल दिया जाए। श्रमिक दल वास्तव में ऐसे देश मे, 
जहाँ सामाजिक समता की आवश्यकता है, समाज में समता और एकता पैदा करने 
वाला दल है। “यह दल चाहता है कि सभी के लिए एक समान शिक्षा का स्तर रहे, 
साथ ही यह भी चाहता है कि सभी को शिक्षा की समान सुविधा प्राप्त हो । दल यह 
भी चाहता है कि सव का समान सम्पत्ति पर अधिकार हो और ज्ाथ ही सम्पत्ति के 
बैंटबारे की प्रथा में समानता बरती जाए ।” कृपि के क्षेत्र में, श्रमिक दत चाहता है 
कि शायात और पैदावार के वितरण*पर इस श्रकार अंकुश रखा जाए ताकि कृपक 
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अर्थात्‌ वे चाहते हैं कि किसी भी उद्योग में जितने भी श्रमिक है, वे शने:-शरने: लाम में 
हिस्सेदार हों। उसके वाद बंह लाभ पूंजी के रूप में जमा होता जाए जिससे उस 
उद्योग में सभी श्रमिकों को अन्ततोगत्वा हिस्सेदार मान लिया जाए। वे यह भी चाहते 
हैं कि उद्योगों का प्रजातन्त्रीकरण हो और प्रत्येक उद्योग का प्रबन्ध एक औद्योगिक 
काउन्सिल (607५ 0०ए्ाशाथं।) के हाथों में दे दिया जाए जिसमें श्रमिकों एव 
मालिकों के प्रतिनिधि हों । उसी प्रकार वे चाहते हैं कि प्रत्येक शिल्पग्ृह (70००५) 
में एक वर्क्म काउन्सिल (७४०४६ 0८०एश्णं) हो जिसमे श्रमिक एवं मिल-मालिक 
दोनों के प्रतिनिधि हो । 


यद्यपि उदारवादी, समाजवादी ($०0०५ा5६) नहीं हैं किन्तु वे दो मार्गों से 
समाजवाद की स्थापना करने का अयत्न करते है ! प्रथमतः, वे उन सभी उद्योगों का 
समाजीकरण करने के पक्ष में हैं जिनका प्रवन्ध राज्य भ्रपने हाथों में ग्रासानी से ते 
सकता है। झौर द्वितीयत:, वे सामाजिक सहयोग के सिद्धान्त को उस रूप में स्थापित 
करना चाहते हैं जिसका अभी वर्णन किया गया है । “वे न तो प्राइवेट उद्योग-धरवों 
के राज्य मे विष्वास करते है, नपूर्णतः समाजवादी भ्रथवा समाजीकृत राज्य में; अपितु 
वे तो एक मिली-जुली व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं जिसमें प्राइवेट उद्योगो भौर 
समाजीकरण दोनों की श्रच्छाइयाँ सम्मिलित हों झौर जो राष्ट्र की उचित प्रावश्यकताग्रो 
की पूर्ति करती हो झौर जो घने: राष्ट्रीय प्रावश्यकताओं के अ्रनुस्तार प्राइवेट 
उद्योग भ्रथवा समाजीकरण का परिमाण उसी श्रनुवात में घटाती-बढ़ाती चले ।” इस 
प्रकार उदारवादियों का कथन है कि वे किसी एक वर्ग का भ्रतिनिधित्व नही करते 
अपितु वे समस्त राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं और वे किसी एक सिद्धान्त से बंधे हुए नही है 
वे तो प्रत्येक प्रस्ताव पर खुले दिल से विचार करते है। वे नुदार दल (05९० 
४8(५6$) की प्रशुल्क नीति का विरोध करते हैं। साम्राज्य सम्बन्धी तथा विदेशी 
मामलो से सम्बन्धित तात्कालिक समस्याप्रों पर वे प्रायः वही विचार रखते है जो 
श्रमिक दल के है । 
उदार दल का समर्थन साधारण झ्रामदनी वाले मतदाता अ्रधिक संध्या मे 
करते है, किन्तु उसे धनिक वर्ग श्रथवा गरीब वर्ग से बहुत कम समर्थन मिलता है। 
कतिपय जिलों अ्रथवा क्षेत्रों में उदार दल वालों को सुदृढ़ समर्थन मिलता है विशेष 
कर उन जिलों में जहां नॉन-कन्फर्मिस्ट (]२०४-0०ग्रणणए/$४) अधिक संब्या में हैं । 
किन्तु बहुत से उदार दल के सदस्य ऐसा अनुभव करते है कि यदि बे श्रनुदार देव 
या श्रमिक दल का समर्थन करने लगे तो सम्भवतः वे अधिक प्रभावशाली हो सर्कये 
झौर इस प्रकार उक्त दोनों दलों की नीतियों पर उदारवादी दृष्दिकोण का अभरति 
डाल सकेंगे। सत्य यह है कि ऐसे देश में जिसमें द्विदल झासन-पद्धति है--प्रथ्थर्ति शासन 
का दल एवं विरोधी दल--उसमें दोनों दलों की संख्या से कम सख्या वाले तृतीय 
दल की अवस्था निस्मन्देह झोचनीय-सी बनी रहती है ॥ इसके झतिरिकत सभी मतः 
दाताप्रों की यह स्वाभाविक इच्छा रहती है कि उनके मत का कुछ मूल्य हो श्रथर्ति वे 
- हेसे दल का समर्थन करें जिसके जीतने की छुछ न कुछ सम्भावना हो और जीतने 
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वाला दल वा तो ब्नुदार दल ((णाहइ्लशशा२७) है या श्रमिक दल [[9०7) 
है। इसका फत यह हुथा कि उदार दल का निरन्तर हास हुआ है। इसमे कोई 
आहइचर्य नही होगा यदि निकट भविष्य में इग्लैण्ड के राजनीतिक क्षेत्र से उदार दल 
पूर्ण रूप से बहिष्कृत हो जाए। 


श्रमिक दल (7॥6 7.8090 क9/)--श्रमिक दल जो श्रमिक वर्ग के 
आन्दोलन का राजनीतिक मूत्ते स्वरूप है, इसी शताब्दी का जात है यद्यपि इस 
आन्दोलन का जन्म औद्योगिक कान्ति (प07्रशांव ऐेल्ए्गेण्ांणा) से हुआ था 
जिसके फलस्वरूप अनेक ऐसे शहरी श्रमिक पैदा हो गए जिनका भूमि के एवं पैदावार 
के साधनों से सम्बन्ध विच्छेद हो गया | यह प्रान्दोलन कई रूप से उभरा अ्र्थात्‌ 
टरंड यूनियनों (॥7968 एग्रा०0$) के रूप में, सहकारी समितियों (00-०फ९9/ए८ 
$00०४६७) के रूप मे, और चार्टिस्ट आन्दोलन (ए/क्षांल 3 श्ञाश्रांणा) के रूप में । 
इन आन्दोलन के द्वारा सावंजनिक पुरुष मताधिकार (एप्राए/क#5० )४8]6 50798०) 
की माँग की गई । किन्तु प्रभावी राजनीतिक दल के रूप में श्रमिक दल श्ह्वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में उत्पन्न हुआ, जब व्यापक मताधिकार प्रदान किया गया। 
श्रमिक दल की स्थापना १६०० में हुई श्ौर तब से इस दल की प्रतिष्ठा मे विरन्तर 
वृद्धि हो रही है और १६२२ के आम चुनाव के बाद से तो यह दल देश का सबसे 
बड़ा द्वितीय दल माना जाने लना है। 


यदि हम श्रमिक दल के कार्यक्रम को समझने का प्रयत्त कर, जैसा कि इसके 
राष्ट्रीय सम्मेलनो द्वारा बताया गया है, तो हम इस निष्कप पर पहुँचते है कि यह 
एक समाजवादी दल है जिसका ध्येय है कि “उत्पादन के समस्त साधनों पर सर्व- 
साधारण का झाधिपत्य होना चाहिए तथा भ्रत्येक उद्योग एवं सेवा का नियन्त्रण एवं 
लोकप्रिय शासन अच्छी प्रणाली के द्वारा होना चाहिए ।” श्रमिक दल की वास्तविक 
इच्छा सामाजिक समानता (50००४ 284०७॥७७) स्थापित करने की है, किन्तु समाज- 
वाद की ओर उसको प्रवृत्ति उतनी नही है। इसलिए श्रमिक दल की इच्छा है कि 
सर्वंसाधारण को राजनीतिक, सामाजिक एवं भ्राथिक सुविधा प्राप्त हो, विशेषकर 
उन लोगों को जो श्रमिक वर्ग के है और जो हाथ की या दिमाग की मेहनत से 
आजीविका कमाते है और जिनका अन्य कोई आजीविका का साधन नही है। इस 
प्रकार श्रमिव दल की इच्छा है कि शासन की प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली के द्वारा ब्रिटेन 
के सख्त पूजीवादी ढाँचे को बदल दिया जाए। श्रमिक दल वास्तव में ऐसे देश मे, 
जहाँ सामाजिक समता की ग्रावश्यक्ता है, समाज में रामता और एकता पैदा करने 
याला दल है। “यह दल चाहता है कि सभी करे लिए एक समान शिक्षा वा स्तर रहे, 
साथ ही यह भी चाहता है कि सभी को थिक्षा की समान सुविधा प्राप्त हो । दल यह 
भी चाहता है कि सब का समान सम्पत्ति पर अधिकार हो और साथ है! सम्पत्ति के 
बेंटवारे की प्रथा में समानता बरती जाए 7 कृषि के क्षेत्र में, श्षमिक दल चाहता है 
कि औ्रागात और पैदावार के वितरण “पर इस भश्रकार अंकुश रखा जाए ताकि कृपक 
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प्राइवस्त रहे कि उसे अपनी पैदावार की निश्चित कीमत मिलेगी, और उसके बदले 
में किसान को श्रच्छी तरह से प्रबन्ध करमा चाहिए भौर प्रजदूरों की स्थिति संतोप- 
जनक रखनी चाहिए । 


श्रमिक दल (7,800फ0ा 7४09) जव सत्तारूढ़ होता है तो इन साधनों के 
द्वारा यह प्रयत्त करता है कि राष्ट्र की भ्र्थ-व्यवस्था पर पूर्ण प्रभाव डाले भौर किर 
इस प्रभाव के द्वारा उस अधिकार पर प्रहार करे जो उद्योगों के ऊपर निमरन्त्रित 
प्राइवेट एकाधिकार के रूप में छाया हुआ है तथा उस प्रभाव के द्वारा देश के 
प्राकृतिक साधनो और वैज्ञानिक मभाव्यताओं (उ८लागंत्थ ए0/शाएआ65) मे 
पूरा-पूरा लाभ उठाया जाए। इसके भ्रतिरिकत शासन को व्यवसाय मे घन लगाते 
(॥६6श77थ70) का अधिकार है, एवं किस स्थान पर उद्योग विकप्तित किए जाएँ 
इसका भी अधिकार है। इन श्रधिकारों के द्वारा श्वासव बेकारी की ऐसी प्रवस्था 
उत्पन्त नही होने दे सकता, और न बेकारी के कारण दु.खी क्षेत्र (ए5655६१ 
८४७) पैदा होने देगा भौर इस प्रकार ऐसी स्थिति नहीं श्राने पावेगी जैसी कि 
१६३० के झ्रास-पास उत्पन्न हो गई थी । सक्षेप में श्रमिक दल चाहता है कि “ब्रिटेन 
समानता (ए4०४॥9) के नये युग में पदार्पण करे श्रौर इस प्रकार परदापंण करे 
कि न शोरगुल हो, न इस बात का प्रदर्शन हो कि समानता के नये युग में पदार्पण 
समाजवादी या भन्‍्य किसी व्यवस्था के श्रनुरूप हो रहा है भ्रपितु केवल” इस स्वेच्छा 
से कार्य हो कि वास्तविक सामाजिक परिवर्तन हो जाए झौर वास्तव में ही समानता 
झा जाए [!? 


साआज्य के सम्बन्ध में थमिक दत की यह इच्छा है कि उन सभी प्रदेशों को 
जिनमें स्वशासन नहीं है, जल्दी से जल्दी स्वशासन दे दिया जाए। उस दिशा ने 
इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए वे चाहते हैं कि उपनिवेश्ञों के प्राकृतिक साथवों 
को विकसित एवं उन्‍नत किया जाए उसमे सामाजिक सेवाप्ों की वृद्धि की जाए 
प्रौर देशीय ट्रेड यूनियन झ्रीर सहकारी ग्रान्दोलन (20-0कुथथाच्छ 2०) कीं 
नकम्ताहित किया जाए। पश्रन्तर्राप्ट्रीय सम्बन्धों मे जहाँ इस दल का प्नन्तिम उद्दश्य दे 
कि संसार में समाजवादी विश्व सरकार (50लंबांड। एणगाणा०ग८॥॥) स्थापित 
की जाए, वहाँ इस दल का तात्कालिक उद्देश्य यह है कि संयुक्त राष्ट्रसंध में 
एकता स्थापित की जाए झौर इसके द्वारा सामूहिक सुरक्षा का प्रवन्ध किया जी! 
यद्यपि सींग श्रॉफ नेशन्य ([,८980० ० पिथा05) इस दिद्या में पूर्ण असफल र* 
थी । किन्तु जिन लोगों ने विभिन्‍न दलों के कार्यक्रम का अध्ययन जिया है; ये जाता 
हैं कि उनके स्पष्ट भेद प्रद्िकतर उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व झौर नियन्त्रण को 
सम्बन्ध में है और “सामाजिक, साआ्राज्यीय और भन्तर्राप्ट्रीय मामलों में सभी शी 
घोषित नीतियाँ प्रायः समान हैं भौर निर्वाचओं को यह निशवय करना पढ़ता है हि 





. ऐड्वाएल, हि, : छिप्ता्त 890 [॥० छेत।ंडं। 2९07०, ??- 48 
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__ दल का प्राथमिक झाधार पार्ठी कारन्फ्रेंस (229 0०ाव्थिधा०४) है। इस 
काम्फ्रेस में सभी अवयवी संगठनों के प्रतिनिधि होते है। सम्मिलित प्रथवा प्रधीन 
(४90०0) संगठनों के प्रति १,००० व्यवितयों प्रथवा सदस्यों के लिए एक मत 
दिया जाता है । देश भर की ट्रेंड यूनियनों (7780० ए॥0॥5) का, जिनकी सदस्य 
संख्या लगभग ४५ लाख (43075) है, समस्त दल में बहुमत है। यह पार्टी 
कान्फ्रेंस (ऐ2५ (0०ाश्ि०१०४), नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी (२४४०॥३। फि०००- 
॥56 (०णाए॥6०) का चुनाव करती है। मेशनल एवजीवग्रूटिव कमेटी ही दल 
के सभी मामलों का प्रवन्ध करती है झौर दल के केद्धीय कार्यालय (0004 
070०) का संचालन करती है। सिद्धान्ततः, एव्ज्ञीवयूदिव कमेटी (2ए60ए४४6 
(०एाा४॥०८), पार्टी कान्फ्रेंस के श्रधीन है, किन्तु व्यवहार में वही ग्रग्रगण्य है। 
संसदीय श्रमिक दल का नेता, नेशनल एक्ज़ीक्यूटिव कमेटी (]क्काणातं 8९एॉ१० 
(८॥॥ए४९८९) का पदेन-सदस्य (९७०० ग्राथ९०) होता है। एक्जीक्यूटिव 
कमेटी (2/6९०७४४० (०॥४४(०८) ही प्रायः दल के समस्त प्रोग्राम को तैयार करती 
है भर केन्द्रीण कार्यालय के द्वारा दल के समस्त क्रिया-कलापो का सचालन करती है। 
एक्जीवगूटिव कमेटी (&/6९८0४७ 0०ग्यां।(८०) की शक्ति का मुख्य ग्राधार यह 
नियम है कि कोई भी बिना एक्ज़ीव्यूटिव कमेटी की झ्ाज्ञा के चुनाव में श्रमिक दल 
के नाम से खड़ा नहीं हो सकता ! इसके श्रतिरिकत इसको यह भी प्रधिकार है कि 
यह किसी व्यक्तिगत सदस्य को दल से वहिप्कृत कर सकती है, अ्रथवा किसी संगठन 
को दल के संगठन से अलग (7059#/9/०) कर सकती है; यद्यपि इस प्रकार की 
कार्यवाही पर पार्टी कास्फेस (एक(9 (0०ाश्थिक्षा००) में पुनरीक्षण (२४शं०४) 
करना झावश्यक माना गया है । 


१६६४ के झ्राम चुनाव में श्रमिक दल को सरकार बनाने के लिए केवल # 
बोटों का ही खतरनाक बहुमत प्राप्त हुआ । उसके पक्ष में डाले जाने वाले बोदो की 
संख्या १२,२०५,५०७, (४४.१ प्रतिशत) थी जबकि झनुदार दल को ११००९, 
४०७ (४३.४%) मत मिले थे । 


काह88०5९१ ॥२८ 90785 


छेशफ्रध', >. ; खवादांह कब ॥0 मवओ 72०० (949), 00०: ी: 
हपंला$, 7, [र, बात ३ राबएशर गा सवारद्यारां, 4 8]फफ्एडआका ( 949), 
न्यडह कक्धा' उ)्रशा बाव॑ खेंबांगिां गा/शरा 5: 





जाधिश$ 
(मब्रपफ़ांणा द्रव 
0कफाषश5ड ; झक्षारॉक्ाला। | कै॥0, टिक शा, 
पयाहक, हीं. ५ 7॥९ क/॥0ण३' दावे सिकंदर ॒जि[एधशओ 
(4954), (099. 6 न्‍ॉ,. 
(छ0०0०ला, 8. ९. ४ 7॥6 6'शशम्राल्य ढजडिगड्ञका, 


छाच्करड, प, 7, 9.4 2॥6 #द्ा5कं। ८माउं्रा०व, ६ 
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दल का प्राथमिक झाधार पार्टी कान्फ्रेंस (2४9 ए०ग्रध्िशा०८) है। इस 
कान्फ्रेस में सभी अ्रवयवी संगठनों के प्रतिनिधि होते है। सम्मिलित प्रथवा ग्रधीव 
(480०0) संगठनों के प्रति १,००० व्यवितयों श्रथवा सदस्यों के लिए एक मत 
दिया जाता है । देश भर की ट्रेंड यूनियनों (77902 एफ्रांणा5) का, जिनकी सदस्य 
संख्या लगभग ४५ साख (43॥9॥॥075) है, समस्त दल में बहुमत है। यह पार्टी 
कान्फ्रेंम (ए9 (०ारषि०१००), नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी (]क्षांणाअ छि्णा- 
४५८ (०00४ ७६९) का चुनाव करती है। नेशनल एवजीवयूटिव कमेटी ही दल 
के सभी मामलों का प्रवन्ध करती है श्रौर दल के केन्द्रीय कार्यलिय ((कए॥ं 
07906) का संचालन करती है। सिद्धान्ततः, एक्जीवयूटिव कमेटी (20082006 
(०णा0०९), पार्टी कास्फ्रेंस के भ्रधीन है, किन्तु व्यवहार में वही प्रप्रगष्य है। 
संसदीय श्रमिक दल का नेता, नेशनल एव्जीक्यूटिव कमेटी (४४०४2 ए6९ए॥१० 
(८एा०॥0०) का पदेन-सदस्य (७७०रिलें० प्रध्या००) होता है। एक्मीक्यूटिव 
कमेटी (8५6००(४८ 0०००४) ही प्रायः दल के समस्त प्रोग्राम को तैयार करती 
है और केन्द्रीण कार्यालय के द्वारा दल के समस्त क्रिया-कलापो का संचालन करती है। 
एक्ज़ीवयूटिव कमेटी (85९०७ए४७ (०घाग्रा।(2४) की शक्ति का मुस्य आधार यह 
नियम है कि कोई भी बिना एवचज्रीक्यूटिव कमेटी की झाज्ञा के चुनाव में श्रमिक दल 
के नाम से खड़ा नहीं हो सकता ! इसके अतिरिकत इसको यह भी भ्रधिकार है कि 
यह किसी व्यक्तिगत सदस्य को दल से बहि८्कृत कर सकती है, अथवा किसी संगठन 
को दल के संगठन से श्रलग (/0589#॥4/०) कर सकती है; यद्यपि इस प्रकार की 
कार्यवाही पर पार्टी कास्फ्रेंस (70/9 ए०रशिका०४) में पुनरीक्षण (२६शं०४) 
करना ग्रावश्यक माना गया है । 


१६६४ के झाम चुनाव में श्रमिक दल को सरकार बनाने के लिए केवल १ 
चोडों का ही खतरनाक बहुमत प्राप्त हुआ । उसके पक्ष में डाले जाने वाले वोटों की 
संख्या १२,२०५,५०७, (४४.१ प्रतिशत) थी जबकि अनुदार दल को १२४९०९४९ 
४०७ (४३.४९ ) मत मिले थे । 


शआए8८5४९वे पेस्ब्रवातए5 


88%८०, .... ६ खदिंब क्ावे॥72 आता १९०९१४९ (943), एागए- गा, 
87श5, ए. (. बाप ३ सवएशर गा मिवापधााशा, 4 8]फफ्र्ंता ( 949). 
>फ्राधड #ज)8 मबा।ए 590 बावे केवल श/शठह 
(फत्राआएंणा दव00 
ए0काहाई ; कवामीबाशराम, _ डा ए।व9- शा, 
घाश, से. 5 पाश ग|श्णठ' क्र 224लाहछ 7 2तिबंधम दमशक्राशा 
(954), (०89. 6. 
छ0०००ी, हे. ६६, : 7॥९ ठणक्क्राशा णखझंवाब (947), (39 रा 


छााच१ए९५, लू. 7. 65. : 77 झावाओ टशाउध/मरा०म, 0॥89- ४!५ 
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स्थानीय शासन | 


व्यवस्था वदल गई । इस उल्लट-फेर के तीन फल हुए । प्रथमत', स्थानीय शासन- 
संस्थाओं में सुधार हुआ और उनका स्वरूप प्रजातस्त्रात्मक हो गया। द्वितीयत', 
सुधार के साथ-साथ स्थानीय शासन की झवितियों के कत्तेब्यो के संबंध में स्पष्टीकरण 
हो गया। तृतीयत., सुधार के साथ-साथ स्थानीय शासन और केल्दीय रारकार के 
बीच संबंधों की स्पष्ट व्यास्या (:[एथं०४7००) हो गई। स्थानीय शासनिक सस्थाझों 
का सुधार काफी लम्बी और पेचीदा समस्या थी क्योकि १८३४ से १८८८ तक इंग्लैंड 
ने प्जीव-सी नीति अपनायी जिसके अनुसार एक नई तदर्थ (4६ 8०८) रुत्ता सजित 
की गई जिम्तकै द्वारा उस प्रत्येक स्थानीय आवश्यकता का निराकरण कराना था 
जो कभी भी उत्पन्न हो सकती थी । केवल यही नही, बल्कि प्रत्येक सत्ता (89070- 
धो 9) अ्रथवा संस्थान को कार्य करने का श्रलग क्षेत्र दिया गया जो पुरानी सत्ता वा 
सस्‍्था के क्षेत्र सै भिन्‍्च था। १८८८ के स्थानीय स्वशासन अधिनियम (7.०० 
(00एथाशाथा। ४0० ० 888) ने यह सारी भ्रनियमितता बदल डाली। इस 
प्रधिनियम ने पुरानी जस्टिसेज श्रॉफ दि पीस (3050९४४ ० ॥6 768०९) प्रणाली 
को, साथ ही तदर्थ सत्ताओं अथवा निकायो (800०5) को भी हठा दिया जो हाल 
ही में बढ़ाये गए थे; भौर उनके स्थान पर काउण्टी परिपदो की स्थापना की जो 
प्रजतस्त्रात्मक थी भ्ौर साथ ही सामान्यतथा सक्षम भी थी। इस व्यवस्था का दर्वे- 
शर्नें: विकास हुआ । स्थानीय स्वश्ासन की श्राधुनिक व्यवस्था, मुख्यत. छः विशिष्ट 
एवं विभिन्‍न भ्रकार की सत्ताश्रो में निहित कर दी गई है। वे छः सत्ताएँ निम्न है-- 
प्रशासनिक काउप्डी (76 40ग्रांछंड#०था४० 0००्मा9), काउण्टी बौरों (76 
(०ण.ा३ फ००एथ्टा), काउण्टी रहित वौरो. (7॥6 'णा-00ण7७७ 980०पट्टा), 
प्ररबन डिस्ट्रिक्ट (7॥8 (70थ॥ 70)570+) , रूरल डिस्ट्रिक्ट (7॥6 [शए/द्व 950770) 
भ्रौर पैरिश (7॥6 70॥80) । इन छ. नत्ताओं के प्रशासन या सम्बन्ध भी विभिन्‍न 
प्रकार प्रारम्भ हुआ- प्रथम झौर द्वितीय का प्रशासन १८८८ से प्रारम्भ हुआ; तृतीय 
का प्रशासन १८३४ से प्रारम्भ हुआ किन्तु जिसका सुधार १८५२ में हा; चौथी 
पँचवी भ्ौर छठो सत्ताप्नों का प्रशासन १८६४ से प्रारम्भ हुआ । लन्दन की दाउषण्टी 
काउन्सिल (786 7.0069॥ 0०००७ 0०फ्राण)) की स्थापना १८८५६ में हुई, जो 
अप्रत्यक्षतः निर्वाचित मेट्रोपोलिटन बोर्ड श्रॉफ वर्स ()(९०६४४०फ०!ंध्वाय छेठदाव ० 
४४०75) की उत्तराधिकारिणी थी । 


स्थानीय स्वशासन के अ्रधिकारों प्रौर कत्तंव्यो के सम्बन्ध में ओर उमके 
उननतिशील सुधार तथा १८३४ से लेकर अब तक के तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण के 
सम्बन्ध में इतना जाव लेना झावध्यक होगा कि शव इंग्लैण्ड में पूर्ण स्थानीय स्वधासन 
(प्रा्ट्राश 7.0०0 00ए४थगय८ा) की रथापना हो चुकी है श्रोर उसके नियन्त्रण 
में प्रत्येक बड़ी स्थानीय संस्था अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण स्थानीय शासन की, देख-भाल 
करती है। पूर्ण स्थानीय स्ववासन की प्रणाली के द्वारा स्थानीय संध्या को इस प्रगार 
के मामलों में--जैसे, सड़कें, परिवहन (प7श75900), पुलिस, सावंजनिक स्वास्प्य, 
सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजनिक साहास्य एवं इस प्रकार को सार्वजनिक सेवाएँ जेट 
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विकास का इतिहास है । झव से कुछ वर्ष पूर्व तक स्थानीय शासन की व्यवस्था का 
विकास, किसी सुनिश्चित योजना के भ्रनुप्तार नहीं हुआ था, वल्कि झावश्यकतां के 
श्रनुसार देवयोग से हुआ । चूंकि स्थानीय झासन के विकास में समस्वय नही था, 
अत श्रव्यवस्था थी, श्रौर कार्यकुशलता का पूर्ण अभाव था । 


वर्तमान काउष्टियाँ (0077865) और पैरिश (7270॥०5) प्रारम्भ में पूर्व 
नॉमेन काल (ए०-परठाणाथा) में शायर और हण्डंड्स, विल्स श्रथवा टाउनशिप्त 
(७ गाव उ्रावाब्व5, (एप६ 07 प्रठण्याशंपर09) थी । इंग्लैप्ड की केस्ीय 
सरकार का स्थानीय शासन-संस्थाओं पर पूर्ण प्रभुत्त रहता था। मध्यकाल मे प्रत्येक 
काउप्टी (0००४७) अथवा शायर (5८) में एक कोर्ट (८०७) प्रथवा सर- 
कारी सभा (00ए०गरप्ा०ा9] 855०४09) रहती थी, जिसका सभापति शैरिफ 
(0) होता था, जो राजा का प्रतिनिधि होता था और उस सभा के सदस्यगण 
काउप्टी के स्वतन्त्र लोग (ह्थ्याशा ० (४6 0०0णा5) होते थे । काउण्टी कोर्ट 
भरथवा न्यायालय को सामान्य शासन सम्बन्धी एवं न्यायिक कार्य करने पड़ते थे । 
एक काउपण्टी मे हण्ड्रेंड कोर्ट (प्॒ण्णाता८व (007७) थे जिनकी रचना उसी अकार 
की होती थी श्रौर जो शेरिफ (58७7) की छत्रछाया में कार्य करते थे। पहूडद 
व्यवस्था (6७०३४ 3;50॥) के जो मैंनोरियल न्यायालय (%270ांश 0०७७) 
होते थे, वे छोटी इकाइयों श्रर्थात्‌ विल (एा॥) भ्रथवा टाउनशिप ( पृ०ण»907) 
में स्थापित थे। जिन बौरोज (80008॥5) को त्राउन से झाज्ञापत्र (काभ्नाधश) 
प्राप्त थे, उनमें पर्याप्त मात्रा मे स्वायत्तता थी । हेनरी द्वितीय (मया३ 7) के राज्य 
से सआद की न्याय-व्यवस्था, भ्रमणशील न्यायालयों (ट#०ए॥॥ ० उ0॥06) * 
हारा सारे देश मे फैल गई | स्थानीय मैनोरियल न्यायालय (.00श 70 0" 
7780 (2०॥7/$) समाप्त कर दिए गए और उनके समाप्त होते ही शेरिफ ( ध्क) 
के पद का बहुत कुछ महत्त्व समाप्त हो गया । १४वीं झतताब्दी में नवमजित जस्दिसेंग 
आफ दि पीस (05$006४ ० ॥6 7९७८०) ने समस्त स्यायिक, प्रशासनिक पीर 
पुलिस की शक्तियाँ हथिया ली । पैरिश, जो भ्रव तक गिरजाघर की झासन सम्बन्ध 
इक्काई थी, भ्रव स्पानीय स्वशासन की इकाई बन गई । अब पैरिश (टाशा) के 
वियन्वरण में ही सड़कों की मरम्मत आदि का काये दे दिया गया; और बाद में शागी 
ऐलिजाबेथ (प220०॥) के निर्धन विधि (70० [5७) मम्बन्धी प्रशासन की 
कार्य भी पैरिशीं (?075॥०5) के ही श्रधिकार में झा गया । 


(१६८६ के क्रान्ति समभाते (7?९ए०१४४ं०व $लतधृत्याध्य/ ० 68) के वाद 
स्थानीय झासन पर केन्द्रीय नियन्त्रण लगाने का कोई प्रवसत्त नहीं किसा गया । पीर 
श्रयवा बौरोज (807००९७) को छोड़कर जो अधिकतर स्वायत्तशाली संध्थाएँ थी, 
भौर जो चार्टरो (ट/श्याथध5) की शकित के प्रत्तगंत कार्य कर रही थी, सामान्‍य 
स्थानोय प्रशासन काउण्टी जस्टिसों (0०0॥/9 उ0582८०5) के नियस्त्रण में था, ञ्। 
अपना कार्य बवार्टर सैशन्स (0ए2४८7 $८४$आ०४७) नाम के न्‍्यायात्षयों में करते पा 
किन्तु १८३५ से लेकर १६३५ तक इस दिशा में जो सुधार हुए, उनसे सारी परत 
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व्यवस्था बदल गई । इस उल्नट-फेर के तीन फल हुए । प्रथमत', स्थानीय शासन- 
संस्थाओं में सुधार हुआ श्रौर उनका स्वरूप प्रजातस्वात्मक हो गया। हितीयठ', 
सुधार के साथ-साथ स्थानीय शासन की शबवितियों के कत्तंव्यों के संबंध में स्पष्टीकरण 
हो गया। तृतीयत., सुधार के ग्राथ-साथ स्थानीय शासन और केन्द्रीय सरकार के 
बीच संबंधों की स्पष्ट व्यास्या (]॥४१4धंणा ) हो गई। स्थानीय शासनिक सस्थात्रों 
का सुधार काफी लम्बी और पेचीदा समस्या थी क्योकि १८३४५ से १८८८ तक इंग्लैंड 
ने झजीव-सी नीति झपनायी जिसके भनुस्तार एक नई तदर्थ (धर्व #0८) झरत्ता स्जित 
की गई जिसके द्वारा उस प्रत्येक स्थानीय आवश्यकता का निराकरण कराना था 
जो कभी भी उत्पन्न ही सकती थी । केवल यही नही, बल्कि प्रत्येक सत्ता (#०॥४0- 
गो9) प्रथवा संस्थान को काये करने का प्रलग क्षेत्र दिया गया जो पुरानी सत्ता या 
संस्था के क्षेत्र से भिन्‍्त था। १८५८ के स्थानीय स्वशासन अधिनियम (7.0एशां 
(00५कगग्राथा। 0० ० 888) ने यह सारी प्ननियमितता बदल डाली । इस 
अधिनियम ने पुरानी जस्टिसेज श्रॉफ दि पीस (उध७॥९०६ ० ॥6 7९8९४) प्रणाली 
को, साथ ही तदर्थ सत्ताश्रों ग्रथवा निकायों (80टां४५) को भी हटा दिया जो हाल 
ही में बढ़ाये गए थे; भौर उनके स्थान पर काउण्टी परिपदों की स्थापना की जी 
प्रजातम्त्रात्मक थीं और साथ ही सामान्यतथा सक्षम भी थी । इस व्यवस्था का शर्े.- 
शनने: विकास हुआ्ना । स्थानीय स्वशांसन की श्राधुनिक व्यवस्था, मुख्यतः छः विशिष्ट 
एवं विभिन्‍न प्रकार की सत्ताओं में निहित कर दी गई है । वे छः सत्ताएँ निम्न है--- 
प्रशासनिक काउप्टी (86 86क्रांग४ए2006 (000॥५), काउण्टी चौरो (7॥6 
(०एा३ छे00ए0), काउण्टी रहित बौरो (76 7००-ए०णा॥ 80०ए8॥) 
ग्ररबन डिस्ट्रिवट ([॥6 ए7७४॥ 7050०), रूरल डिस्ट्रिक्ट ([%४6 एशए८॥। 405870[) 
झौर पैरिश (प8० एक्ञाधी) । इन छः सत्ताओ्रों के प्रशासन या सम्बन्ध भी विभिन्‍न 
प्रकार प्रारम्भ हुआ्ा-प्रथम श्रौर द्वितीय का प्रशासन १८८८ से प्रारम्भ हुप्रा; तृतीय 
का प्रशासन १८३४५ से प्रारम्भ हुआ किन्तु जिसका सुधार १८८२ में हा; चौथी 
पाँचवी भ्रौर छठी सत्तागों का प्रशासन १८९४ से प्रारम्भ हुआ । लन्‍्दन वी क्राउण्टी 
काउन्सिल [प6 0760 एणार्या एण्णालं) की स्थापना १८६६ में हुई, जो 
अप्रत्यक्षतः निर्वाचित मेट्रोपोलिटन बोर्ड श्रॉफ वक्‍से (?४७४०फ०09 029 ० 
७४०75) की उत्तराधिकारिणी थी । 


स्थानीय स्वशासन के अधिकारों ओर कर्त्तव्यी के सम्बन्ध में और उसके 
उन्‍नतिशील सुधार तथा १५३४५ से लेकर श्ब तक के तत्सम्बन्धी स्पष्टीकरण के 
सम्बन्ध में इतना जाव लेना आवध्यक होगा कि अब इंग्लैष्ड में पूर्ण स्थानीय स्वधासन 
[फाब्ट्टाबों 7,008] 60ए०गाणलथा।) की रथापना हो चुकी है और उसके नियन्त्रण 
में प्रत्येक बड़ी स्थानीय संस्था अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण स्थानीय शासन की, देख-भाल 
करती है। पूर्ण स्थानीय स्ववासन की प्रणाली के द्वारा स्थानीय संस्था को इस प्रकार 
के मामलों में--जैसे, सड़कें, परिवहन (779759070), पुलिस, सार्वजनिक स्वास्थ्य, 
सार्वजनिक शिक्षा, सार्वजमिक साहाय्य एवं इस प्रकार को सार्वजनिक सेवाए ज॑छे 
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निवास-स्थानों की व्यव्रस्था, गैंय, पेय जल और विजली व्यवस्था ग्रादि में उचित 
कार्यवाही प्रथवा आरम्भ या पहल (!ञधवधं४०) करने का अवसर मिल गया है। 
स्थानीय स्वश्यासन के द्वारा स्थानीय नीति के निर्धारण झर क्रियास्विति के पर्याप्त 
अवसर प्राप्त होते हैं 


स्थानीय शासन का करेद्रोय सरकार के साथ सम्बन्ध (एण्ावारलाणा ऐश- 
ऋढ्शा [0०8 बाते एश्ाएशे 060एवणगागदा)-स्थानीय संस्था का केस्द्रीय सर- 
फार के साथ सम्बन्ध श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। यह जान लेना आवश्यक है कि इस 
सम्बन्ध का विकास किस प्रकार हुआ शोर झ्ााजकल यह सम्बन्ध किस प्रकार का है । 
स्पष्टत:, केन्द्रीय सरकार का कत्तंव्य है कि जहाँ स्थानीय शासन शिथिल हो वहाँ 
उसको उचित कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे और जहाँ बह अपने क्‍्धिकारों 
का दुरुपयोग करता है अथवा अपनी सामथ्यं से वाहर की चीजें करता है वहाँ उत्त 
दर नियन्त्रण रगावे । इसके फलस्वरूप यह झावश्यक हो जाता है कि एक झोर 
स्थानीय निर्वाचित संस्थाओं झौर उनके स्थानीय प्रशासनिक अ्रधिकारियों, तथा 
दूसरी ओर केन्द्रीय शासन के विभागों और उनके प्रशासमिक अधिकारियों के बीच 
सम्पर्क (0०78०), सहयोग (00-०7थथ४०7) झौर परस्पर सम्बन्ध ([क्ष- 
७०४०7), का मार्ग प्रशस्त रहे । केखद्रीय सहायक अनुदान स्थानीय घासन के एककों 
को सहायता के रूप भे दिए जाते है, इसके कारण यह झ्रावश्यक हो जाता है कि 
उनके ऊपर और उनके क्रियाकलापों के ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण झौर पर्यवेक्षण रहें । 
सत्य यह है कि केन्द्रीय शासन, स्थानीय स्वशासन की संस्था्रों को सहायक प्रगुदान 
(6+था७ना। भं०) इसी शर्ते पर देता है कि उसको और उसके अ्रधिकारियों को 
इस बात के परीक्षण और पर्यवेक्षण का भ्रवसर मिले कि प्रदत्त सहायक ग्रनुदान की 
धनराधि किन कार्यों पर और किस प्रकार व्यय की जा रही है। कैसद्रीय शाप्तन के 
घन की सहायता ने स्थानीय स्वशासन के ऊपर नियस्त्रण प्राप्त कर लिया है श्र इस 
निमस्त्रण और पर्यवेक्षण के भ्रधिकार स्वरूप स्थानीय स्वशासन की स्वायत्तता बहुत 
बड़ी सीमा तक बिक चुकी है । केन्द्रीय शासन द्वारा स्थानीय स्वशासन को सहायता 
देने का एक अन्य उपाय है जिसको संवर्गीय अनुदान (छा०लः हाथ) कहा जा 
सकता है । 
सभी धन्य संस्थाओं की तरह से स्थानीय स्वशासन संस्थाप्रो पर भी संसद 
“का और संसद्‌ द्वारा निभित विधियों का पूर्ण प्रधिकार एवं नियस्तण है। इसके 
प्रतिरिकत, केन्द्रीय शासन के विभिन्‍्त विभाग स्थानीय स्वशासन के विभिन्‍न हिया- 
कलापों का पर्यवेक्षण करते हैं मोर यह भी देखते है कि संविधि की झर्तों के झनुतार 
कार्य हो रहा हैं प्रयवा नहीं, गृह-मन्द्राचय (प्ऋ८ छ०77० 08८८) पुलिस दल के 
ऊपर पर्यवेक्षण भौर निरीक्षण करता है किन्तु लन्‍्दव (7.07608) के मेट्रीप्रोलिटन 
डिस्ट्रिवट.. (वैला०््गांफिा फ्रामल गे प0्गरवणा । द्ध्ति का प्रबन्ध सीधे 
गृह मन्त्रालय द्वारा क्रिया जाता है। इसके सिम, वोचिल्च डिस्ट्रिकद 


स्पानीय सिविल डिफेन्स (0०4)... लि >तरदायी है 


बी 
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विद्येषकर वह होम गा अ्यवा रक्षक दलों (फ्रठ्गा6 8०४०5) के दस्तों का प्रबन्ध 
करता है। निधि मस्त्रालय (6 पध्यडणा9) को स्थानीय शासन संस्थाओ्रों को 
कर्ज लेने की अनुमति प्रदान करनी पड़ती है। सामान्यत' कहा जा सकता है कि सम्ब- 
न्पित केसद्रीय शासन के विभाग स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के कार्य की देख-भाल 
करते है, उनको ठीक भार्ग पर रखते है शोर उनकी कार्ये-प्रणाली, संगठन, उनके सेवकों 
को योग्यताएँ देखते हैं तथा उनके लिए आवश्यक सामग्री एवं उपकरण जुटाते है 
और उनके सामान्य उद्देश्यों का मार्ग प्रदर्शन करते हैं और उनको इन सम्बन्धों में 
प्रायद्यक मन्त्रणा प्रदान करते है। 


जहाँ तक स्थानीय झासन-संस्थाओं के अधिकारों और कत्तंव्यों का निरुपण 
संसद के अधिमियमों ने किया है श्रौर जहाँ तक न्यायालयों ने उन झ्रधिनियमों के 
पालन की दिशा में इन संस्थाओ्ों को बाध्य किया है, केन्द्रीय सरकार इन संस्थाग्रीं 
द्वारा किसी वेधिक भूल ग्रथवा कत्तंव्य सम्बस्धी भूल के विरुद्ध उच्च न्यायालयों 
(पाहा। 0०0) से भ्राज्ञा या आदेश (४3) जारी करा सकती है भोर स्थानीय 
संस्था को वाघ्य किया जा सकता है कि वह श्रपनी भूल सुधारे | यदि किसी प्राइवेट 
व्यवित को स्थानीय संस्था की भ्रसावधानी के कारण हानि हो जाए तो वह हामि 
पूत्ति के लिए स्थानीय संस्था के विरुद्ध नालिश कर सकता है। उसी प्रकार यदि 
स्थानीय स्व्रद्यासन संस्था कोई ऐसा कार्य कर बैठे जो असांविधानिक (एॉ॥8 शं९5) 
हो, उस्ते न्‍्यायालय निषिद्ध कर सकते है ! केस्द्रीय सरकार, स्थानीय स्वशासन संस्था 
की ऐसी स्थानीय श्राज्ञाओं को निष्फल कर सकती है जो उन संस्थाओं के प्रदत्त भ्रधि- 
कारों का झतिक्रमण करती हों । स्वास्थ्य, मकान निर्माण अथवा प्रन्य सेवाप्नीं के सिल- 
सिले मे यदि कोई भ्रसावधानी हो जाए तो उसके भयंकर परिणाम हो सकते हैं, भौर 
इस प्रकार के झवसरों पर जस्टिस श्रॉफ दि पीस (30५॥०४ ० 86 7८४००) या उस 
क्षेत्र मे केवल चार करदाता (82०४७४५/७३७५) स्वास्थ्य मन्‍्नालय को झावेदन-पत्र भेज 
सकते हैं झौर प्रार्थना कर सकते है कि स्थानीय संस्था की प्रयोग्यता (॥थीशशा०/) 
की परीक्षा की जाए और सम्भवतः ऐसे झ्रवसर पर स्थानीय संस्था के सारे कर्तव्य 
स्वास्थ्य मन्ननालय अपने हाथ में ले सकता है । 


सामाजिक भ्रवस्थाओं में परिवर्तत और शासन के कत्तंव्यों के सम्बन्ध में 
उदारवादी विचार एवं समाजवादी मान्यता के फलस्वस्प स्थानीय, स्वशासान संस्थाों 
के ऊपर केन्द्रीय शासन के नियन्त्रण की सम्भावनाएँ पर्याप्त मात्रा में बढ़ गईं हैं, भौर 
इस वृद्धि का अन्त दिखाई नहीं देता । सार्वेजनिकर निगम (?णी० 0०07०) 
के समान नई केन्द्रीय संस्थाएँ नए-वए काम करने के लिए भधवा पुरानी स्थानीय 
स्वशासन-संस्थाग्रों के स्थान पर स्थापित की जा रही हैं। छोटी स्थानीय संस्थाभों के 
बहुत से कर्तव्य भव बड़ी क्षेत्रीय संस्यामों को सौपे जा रहे हैं श्रौर इस प्रकार आधुनिक 
स्थानीय दासन के प्रसार में स्थानीय (7.0८४]) झब्द के अरे भी बदल गए हैं ।? 
हक: 3 क्‍ :ह़े़_-्न्नन्‍तततत>> 


3. एसाशाएरंण बाते 0८5: क्रांपक्न 60एटग्यदया डीह०८ 498, 
9« 98, 
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आधुनिक. काल में एकोकरण ((०-०॑ा०॥) और प्रामाणिकता (3[म्097ठी24- 
शीश) की नीति स्थानीय स्वशासन के क्षेत्र में दूर तक प्रवेश कर गई है। स्थानीय 
संस्थाओं में सम्मेलन, समितियाँ, लेखा परीक्षण (574) श्रादि की व्यवस्था देश के 
परिनियमों (2कएणए ए०श्ंआं०४) के अनुसार की गई है, जिसके फलस्वरूप 
सभी संस्याओं में एक प्रकार की कार्यवाही होगी चाहे उस कार्यवाही का आधार बड़ा 
हो! या छोटा । उसी के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार अपने निरीक्षकों के द्वारा इन 
स्थानीय स्वशासन संस्थाड्रों के ऊपर प्रभाव डालती रहती है | उन निरीक्षकों द्वारा 
स्थानोव संस्थाग्रो के सम्बन्ध में सन्तोपषजनक प्रतिवेदन पर ही सहायक अनुदान दिए 
जा सकते है श्लौर इस प्रकार सभी निरिक्षकों की रिपोर्टो से केन्द्रीय सरकार को 
"पत्ता चलता रहता है कि स्थानीय दासन की विधि में क्या परिवर्तन भ्रावश्यक है ? 
केन्द्रीय सरकार से स्थानीय शासन संस्थाग्रों के पास जो विज्ञापन समय-समय पर 
जाते रहते हैं, उनके हारा स्थानीय शासन संस्थाओं को पता रहता है कि केद्रीय 
सरकार उनको किस नीति पर चलाना चाहती. है; और थदि केन्द्रीय सरकार ऐसा 
अनुभव करत्ती हे कि उसके पास आदश्यक कार्यवाही के लिए वैधिक शवित पर्याष्त 
सही है तो वह नए विधेयकों का प्रस्ताव कर सकती है भौर उनको पास कराके 
अधिनियम का रूप दे सकती है। कभी-कभी यदि स्थानीय शासन-संस्था भ्रपनी शवितयों 
का इस प्रकार प्रयोग करे किब२ ऊेड्ीय सरकार की इच्छा्रों के विरुद्ध हो, तो 
एक विश्षेप प्रिनियम गास्त किया जाता है, जिसके द्वारा स्थानीय संस्या की द्क्तियाँ 
उन प्रायुकत्ों (0077$»070$) को दे दी जाती है जिनकी नियुक्त स्वास्थ्य मनी 
करता है । 
इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्थानीय स्वशासन संस्थाओ्रों के ऊपर केंद्रीय 
सरक्वार का नियस्त्रण कई प्रकार से है। यद्यपि प्रब भी इंग्लैण्ड में स्थानीय शासन 
लोकप्रिय है फिर भी वेन्द्रीय शासन की अपेक्षा इसको स्थानीय क्रिया-कलापों का एक 
अस्पप्ट-सा निकाय समभा जाता है। कतिपय सेवाएँ जो कभी किसी समय स्थानीय 
मात्र समभी जाती थी, भ्रब उनको राष्ट्रीय महत्त्व की सेवाएँ समझा जाता है। “छोटे 
विद्यालय ग्रब राष्ट्रीय शिक्षा योजना के भाग है--उसी प्रकार प्ार्वजनिक साहास्य 
(एप्रणा८ 3६४५६४8०६) गव स्थानीय मह॒त्त्त (0०गराए्ए्यो ६४) कम ने होकर 
राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का विषय बन गया है। यहाँ तक कि ग्रैस शोर बजली इातितें 
का जो किसी समय नागरिक सेवाएँ (॥/एणशफण $धाक्ं०८५) समझी जाती थी, 
भव राष्ट्रीयकरण हो गया है ।” हाल के वर्षों मे कतिपय विषयों को स्थानीय पौर 
अन्य को केन्द्रीय विषय बनाने के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुविधा को भी शक 
महत्व दिया गया है । श्री जे० एच० वारेन ()५7. 7. प्र. ४ शा८7) ने इंग्लेए्ड के 
स्पानीय स्वश्ासन के विषय, उद्देश्य और कार्य-प्रणाली में जो परिवर्तन हुए हैं उतडा 
विवेचन करते हुए लिखा है कि “कोन विपय झधवा कौनसी सेवाएँ स्थानीय स्वधासन 
के प्रधिदार-त्र में दी जाएँ, यह निर्णय पूरी तरह न तो राजनीतिक स्वतस्तता 
झोर उत्तरदायित्व के झाधार पर; नस पास-पड़ोस भौर जातीय सदुमावना श 
सम्मिलित बारयंवाही को सुविधा के शाधार पर; मे इस प्राघार पर कि स्थावीए 
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स्वद्यासम एक झक्षिक प्रणाली है श्र इस कारण प्रजातन्त्र के लिए प्रति श्रावश्यक 
है, निर्मेर करता है। अपितु स्थानीय स्वशासन के कत्तेब्य निश्चित करते समय प्रशास- 
निक सुविधा भी देखनी ही पड़ेगी ।”! विशेषकर प्रथम विश्व-ग्रुद्ध के बाद जो शासन 
के क्रिया-कलाप स्थानीय शासन को सौंपे गए हैं उनमे प्रशासनिक सुविधा का ध्यान 
अबश्य रखा गया है । 

तथापि, स्थानीय प्रशासन भौर किसी सीमा तक नीति-निर्धारण झब भी 
स्थानीय सत्ताओं के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार तो स्थानीय सत्ताओं का सहयोग 
प्राप्त करती है और दोनों सत्ता्रों का परस्पर सम्बन्ध मंत्रीपृर्ण सहकारिता का 
रहता हैं| स्थानीय शासन, ह्वाइट हाल (५)४० प्र»)) में प्रवस्थित विभागों के 
कार्यालय नहीं हैं यथपि केन्द्रीय सरकार के नाम में स्थानीय शासन कतिपय सेवाएँ 
करते हैं । स्थानीय नगरपालिकाञों के सदस्य उन्ही जिलो (0/870०४) में से चुने 
जाते ह जिनमे उनका सेवा विस्तार होता है। उनकी सेवाओ्रों का पर्यवेक्षण ओर 
वियन्त्रण उन्हीं के अ्धिकारीगण करते है । अब॑ तक काउन्सिलों (2077७$) 
और समितियों ((०शाशा।७८५) नेजो कुछ भी किया है, उसका शानदार 
महत्त्व है । स्थानीम काउन्सिलों श्रोर समितियों का प्रशासनीय मामलों में पहले से ही 
लगे रहना इस बात की जमानत है कि प्रजातान्त्रिक कार्यप्रणाली का व्यवहार सब 
स्तरों पर बना रहे । 

स्थानोय स्वशासन सत्ता के मुख्य प्रकार 
(शागरफ्ब 799०8 ० 4.004 3079) 


स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य से इग्लैण्ड श्रोर वेल्स भौर उत्तरो पश्रायरलैड 
काउणप्टी वौरो (0०प्पा/ 80०78/) झौर प्रशासनिक काउण्टियों में विभवत है । 
प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इनके झौर प्रतिभाग बनाए गए है । स्काटलैंड के 
बिपय में भी ऐसा ही है । प्रत्येक के शासन के लिए एक भिन्‍ने परिषद्‌ (0०णारो) 
है । पर १६६३ के लन्‍्दन गवनंमेण्ट श्रधिनियम (7,09607 0509४ 8०६, 963) के 
भ्रनुमार जो १ अप्रेल १६६५ से प्रभावी हुआ है, इंग्लेण्ड में काउष्टी, बौरो और 
अबन डिप्ट्रिक्ट (07027 70800) काउन्सिलों (007५) की संख्या कम कर 
दी गई है । 

परिश (॥76 7४790)--यद्यपि चर्च (०॥एा०४) के सम्बन्ध में इंग्लैण्ड 
वैरिशों (एथाआ68) में विभवत है, किन्तु स्थानीय संस्था के रूप में पैरिश देहात में 
होते है। जिस गाँव की श्रावादी ३०० से कम होती है, उसमें प्रायः परिषद्‌ (00ए॥- 
थ।) नहीं होती भौर इस पैरिश के मामले समा में तय हो जाते है भोर उस सभा में 
प्रत्येक करदाता भांग ले सकता है। बड़ी पैरिशों में पाँच से लेकर दस सदस्यों तक 
की परिषद्‌ (00एशरथ!), उसी पैरिश् को सभा में निर्वाचित कर सी जाती है भौर 
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बहू तीन वर्ष तक झपना कार्य करती है। पैरिश्ष की कौंसिल या सभा के कर्तंब्य 
सामान्य से होते है। यह परिषद्‌ (0०णाथ्रों) छोदी-सी शिक्षा-समिति (गण 
एकप्रव्यांग्राभ &एाणां।9) के रूप में भी काय॑ करती है और यह सार्वजनिक 
निर्माण एव खेल-कूद के मंदान का प्रबन्ध करती है और मार्ये के स्थानीय प्रधिकारों 
की रक्षा करती है । यदि कभी इस सम्बन्ध में श्रधिनियम पास हो जाए तो गाँव मे 
प्रकाश दी भी व्यवस्था कर सक्रती है शौद यदि ऊँचे झ्रधिकारीगण चाहें तो उस 
परिपद्‌ के हाथ मे जल-व्यवस्था और पगडण्डी की मरम्मत व्यवस्था भी दी जा सकती 
है। किसी पैरिश्व में एक वेतनभोगी लिपिक (टा०7:) रह सकता है, किन्तु लिपिक 
के अतिरिक्त भौर कोई वेतनभोगी प्रधिकारी नहीं होता । 

डिस्ट्बद (प॥6 7 ंज्रश॑०)--बहुत सी पंरिशें मिलकर डिस्ट्रिवट का 
निर्माण करती है. भौर यदि कोई पैरिश उद्योगों के विकास के फलस्वरूप छोटे से 
नगर मे परिवर्तित हो जाए, तो ऐसी पैरिश, काउण्टी परिपद्‌ (0०0७५ 0०0१४) 
से प्रार्थना बार सदती है किए उसको भरबन डिस्ट्रिवों. (ए027 70708) का 
स्वरूप प्रदान दिया जाएं। प्ररबन डिस्ट्रिवटों (ए9श॥ 70805) भौर रूरल 
डिह्ट्रिकटों, (रणक 00705) के लिए परिषदें (00ए्राथ$) तीन-तीन वर्ष के 
लिए निर्वाचित की जाती है किन्तु प्रतिवर्ष एक-तिहाई सदस्य अववगश्न ग्रहण कर लेते 
हैं। चयरमेन (0/क्षागा॥0) या तो कोई कौसिलर ((०एश०५॥०४) ही हो सता 
हैं या वाहर से भी निर्दाचित किया जा सकता है, किन्तु दोनों स्थितियों में डिस्ट्रिकंट 
के चेयरमैन वो श्रपने कार्यकाल में जस्टिस प्लॉफ दि पीस (309008 णी 8 ए०४००) 
के भ्रधिकार होते है 


डिस्ट्रिवट वी शक्ति झौर प्रतिष्ठा पैरिश की अपेक्षा श्रधिक होती है। केीय 
सरकार डिस्ट्रिवट स्वशासन को निवास-स्थाव सम्बन्धी सत्ता दे देती है, भौर इस 
प्रकार डिस्ट्रिवटों को भूमि प्राप्त करने ओर मकान निर्माण करने का भ्रधिकार प्राप्त 
हो जाता है; साथ ही मेले स्थानों श्रौर भीड़-भाड़ (8ग5 शत ०एथघ-थ०४४78) 
प्रथवा झधिक जनसंलल्‍्या या ग्रधिक मकानों के सम्बन्ध में ठीक व्यवस्था करते के 
भी प्धिकार प्राप्त हो जाते हैं । सफाई एव झ्मारोग्य विषयक झधिकारों के प्रयोग के 
सम्बन्ध में डिस्ट्रिकव्ट परिषद्‌ जल-व्यवस्था श्लौर भन्य भारोग्य विषयक श्रिया-कलाप 
अपने हाथों मे ले सकती है ! राष्ट्रीय सड़कों (प7पा॥: 70905) का प्रवर्ध तो परि- 
बहन मन्त्रालय के हाथों में रहता है भौर अन्य बडी-बड़ी सड़कों का प्रवन्ध बाउप्टी 
((०ण॥४०७) के हाथों में रहता है। किन्तु अ-वर्गीकृत (]प०॥-०४०४४३८००) सड़कें 
जिनके लिए मस्त्रालय कोई प्रनुदान नहीं देता, अरबन डिस्ट्रिकट परिपदों (पाएणा 
छा5फ्राल (०ए्श्नली$) के ही प्रधिकार-क्षेत्र में हैं, भौर इनकी मरम्मत प्रादि उस्हों 
को करानी पड़ती है । देहातों में, यद्यपि काउप्डी ही उत्तरदायी सत्ता होती है, गिर 
कभी-कभी वाउप्टी ((०ए॥३५) बहुत से भ्धिकार रूरस डिट्ट्रिवटों (0एअ॥ं ऐ407 
यो दे देती है । 
डिट्ट्रिवट परिषदों. (छापा ट०ण्गाथो5) का प्रायः सोकोपयोगी ध्रषता 
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सार्वजनिक सेवाप्रों (2०98० एक॥म४5) में भी हाथ रहा है। किन्तु गंस श्रौर 
बिच्युत्‌ झवित के राष्ट्रीयकरण के साथ डिस्ट्रिकटों के इस दिशा में कार्य-कलाप प्राय: 
समाप्त हो गए हैं। डिस्ट्रिवट परिपदों (४09 (०७७०५) में प्राय: वेतन- 
भोगी श्रध्विकारी होते हैं, जैसे क्लक॑ (0०॥:), खजान्वी (7ाट्याशटा), स्वास्थ्य 
अधिकारी (]४८०८३॥ 0#ी०2 ० घ&४॥॥), सफाई निरीक्षक (इवारध्वा॥ पा3- 
7०००7), श्रौर भोवरसीयर (5प77०४ण० ० प्रांह9०995) । झ्रबन डिस्ट्रिक्ट 
परियद्‌ (एकता एड्यांटा 0०एालो) के पास कतिपय भझधिक शक्ितर्मा होती हैं 
जैसे भूमि का प्राबंटब (00गक्षा।), पुस्तकालय (7/छ87/55) और सार्वजमिक 
स्मानागारों (?00॥7 ७४॥॥5) का प्रबन्ध । जिन भ्रवन डिस्ट्रिसटों मे जनसंख्या 
२५,००० से भरधिक होती है, उनमें वेतनभोगी मजिस्ट्रेट ($#9क्षाप्रांका> ैवै2ड्ॉड- 
धर०) की नियुवित की जा सकती है। सत्य तो यह है कि किसी बड़े परत 
डिस्ट्रिकंट (07027 7087०) भौर छोटे बौरोज (80०६0) में नाम मात्र का 
ही भेद होता है । 


काउप्टी (7॥० (००॥५)--इंग्लैण्ड में श्राज भी सैकड़ों वर्ष पुरानी काउप्टी 
व्यवस्था चल रही है। वर्तेमान ५२ काउण्टियाँ पुरानी व्यवस्था के ग्राधार पर चल 
रही हैं । इनके कोई महत्त्वपूर्ण कत्तेंब्य नही है। इन काउप्टियों में निर्वाचित परिषदे 
(80९2/९०० (०ण्रा०४)$) नही होती भौर केवल तीन मुख्य अधिकारी होते हैं । वे हैं 
लॉ्ड लेपटीनेंट (7.0०० /6एशा»8), शेरिफ (7॥6 886४) भौर जस्टिस झ्रॉफ 
दि पीस (॥09006 ० (8० ९९४०७) । लॉर लेफ्टीनेंट का पद श्रत्यन्त गौरवपूर्ण 
होता है श्रौर उस पर प्रायः देहात के किसी धमिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता 
है । काउप्टी के अभिलेख (२९००:०५) उसी के उत्तरदायित्व में होते है श्रौर वही 
जस्टिस श्रॉफ दि पीस (30४0०७ 06 ० 2९४८०) पद के लिए योग्य व्यक्तियों के 
नाम की सिफारिश करता है | शेरिफ (776 आशा) एसाइजेज (45872८5) नाम 
के न्यायालयों की स्थापना की सभस्त तेयारी एवं कार्यवाही करता है । 


ग्राजकल कुल ६२ प्रशासनिक काउण्टियाँ है जो पुरानी ५२ ऐतिहासिक 
काउप्ट्ियों के ऊपर स्थापित कर दी ग्रई है। प्रत्येक प्रशासनिक काउण्टी को निर्वाचन 
विभागों (प0८०० 7 छरक्नंणा$) में विभाजित कर दिया गया है भीर प्रत्येक विभाग 
(7)शंक्ंण) से चुनावों में एक पार्षद (0009०॥|०१) निर्वाचित किया जाता है ! 
ये चुनाव प्रति तीसरे बप होते है। निर्वाचित पापंद भपनी सदस्य संद्यां के बराबर 
एल्डरमैन (80८7747) चुनते है। प्राय स्वयं पापद ही एल्डरमेन भी होते है, उस 
अवस्था में नये पापद के चुनाव के लिए उपनिर्वाचन (8;-८८८४००) किया जाता 
/ है। एल्डरमैन शब्द श्रति प्राचीन है शोर सक्सन (59507) काल में उन अ्रौद़ वयस्क 
निर्वाचित सदस्यों के लिए प्रयुकत होता धा जो अपने प्रनुभव से शासन को सहायता 
देते थे । श्राजकल एल्डरमैन के लिए झायु के सन्ब्रन्ध में कोई दन्‍्धन नहों है । एल्डर 
मेनो का चुनाढ़ छः वर्षों के लिए होता है हिन्तु प्रत्येक पापंद के चुनाव ((०णाला 
धेष्थांठ0) के समय झ्राघे सदस्य अबवाध्ष ग्रहण कर सेते हुँ । इसमे संदेह नहीं कि 


केक 
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अपनी लम्बी पदावधि के कारण एल्डरमैन पापंद के कार्य के अनुरूप पर्याप्त अनुभव 
अजित कर लेते है । इसके द्वारा वे योग्य व्यक्ति जो चुनाव के मभट से बचना चाहते 
हैं, इस प्रकार निर्वाचित हो जाते है । काउण्टी परिषद्‌ (20ण70/ ए०एाथों) के 
चेयरमेन का चुनाव भी उसी प्रकार 'होता है जिस प्रकार कि डिस्ट्रिबंट परिपद्‌ 
(0570० (०णाथं!) के चेयरमैन का, और _ उसको भी जस्टिस ऑफ दिपीत 
(उच्रञ०४ ० 06 7८४०९) के अधिकार होते है। परिपद्‌ (0०४००) अपने 
चेयरमेन को वेतन भी दे सकती है और सदस्यों को झाने-जाने का भत्ता भी उस समन 
दे सकती है जिस समय ये परिपद्‌ के कार्य से यात्रा करें। ह 


काउपण्टी परिपदें; काउन्टी के प्रशासन झोर उसकी नीति के लिए उत्तरदायी 
होती-हैं भौर वे भ्रपनी अ्रधीनस्थ संस्थाओं के कार्य का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करती 
हैं । काउण्टी परिषदें, केन्द्रीय शासन की झ्ोर से भी कार्य करती हैं झौर उसके सार्थ 
मिलकर सावेजनिक साहाय्य (?ए0४० #$अंह०४०४) और पेंशनों (एशाक्०१५) से 
सम्बन्धित प्रशासन में हाथ बँठाती हैं । काउण्टी परिपदें ही साधारण स्थानीय सैवाप्रों, 
इमारतों और शरणालयों अ्रथवा अनाथालयों (598) की प्रबन्ध करती हैं। 
लाइसैस के नियमो - (7/०शआाड 7.2७3)- के सम्बन्ध में भी ये परिपदें (0000७ 
(०7००५) ही कार्य करती है जिनमें शराब संबंधी नियम अ्रपवाद हैं, तथा येही 
काउपण्टी के लिए प्रावश्यक एवं नियमित प्रशांसन के सेवकों की नियुक्तियाँ करती है। 


दो महत्त्वपूर्ण संविधियों, १६९४४ का जझ्षिक्षा अधिनियम (76 80एटकणा 
58०६ ०६ 944) शभ्रौर नगर एवं काउण्टी योजना भ्धिनियम, १६४४ एवं १६४७ 
(प०णा 0०0४७ एथामराए8 8०४ ०। 944 ॥॥0 947) के पास हो जाने से नई 
और पर्याप्त महत्त्वपूर्ण धक्तियाँ एवं कर्तव्य काउण्टी परिषदों के उत्तरदायित्व में भा गए 
हैं। १६४४ के शिक्षा श्रधिनियम ने समस्त शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व काउप्टियों 
के ऊपर डाल दिया है । शिक्षा का उत्तरदायित्व पहले काउण्टियों (०00४8) 
बौरोज (8070०ए४॥8) और भ्ररबन डिस्ट्रकटों (0797 ॥0809/5) में बेटा हुआ 
था। १६३६-१६४४ के युद्ध के बाद पास किए हुए प्धिनियमों मे फाउण्टी को 
स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्तरदायी सत्ता माना है और टाउन एवं काउप्टी के 
नियोजन के लिए भी उत्तरदायी माना है। पिछला प्रर्थात्‌ टाउन एवं काउप्टी 
नियोजन का उत्तरदायित्व इस कारण झ्ावश्यक हो गया क्योकि समस्त देश की 
योजना के अनुरूप ही युद्ध-जर्जरित क्षेत्रों का पुननिर्माण करना झावश्यक हे 
सामान्य कर्ततेंब्यों के अतिरिक्त काउण्टी परिषद्‌ को भपने क्षेत्र की कुपि-ध्यवस्था भे 
देखनी पड़ती है भौर कृषि के सम्बन्ध में काउण्टी परियद्‌ के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व 
पर्याप्त मात्रा में बढ गए हैं । 

ऐसी स्थायी संयुवत समिति (डांक्राकाड़ 7गंण णग्ञाणां।। 
मेः ग्राधे सदस्य जस्टिस (3०४००) होते,हैं भौर भाषे सदस्य काउपण्ट 
काउप्टी बासन (00णा/७ 5०ए८एगाथ्य0 के पुराने झौर नए दोनों 
मिला दिया गया है। यही काउण्टी समिति के चीफ कान्स्टेबल (हमारा (०75 


८०) के द्वारा नि 
ही पार्षद होते हैं 
स्वरूप को 
॥27०) 
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की तियुक्तित करती है और काउण्टी में विधि (7,89) और गृह मन्ब्यलय के विभियमों 
(२८४७७४०४५) के प्रनुसार पुलिस दल (7००6 607८४) की स्थापना एवं नियुक्ति 
करती है ! यह पुलिस दल गृह मन्त्रालय (पछर0०४० 0908) के नियन्त्रण में रहता है 
और वर्ष में एक वार उसका निरीक्षण होता है। झौर यदि गृह मन्त्रालय पुलिस दल 
के कार्य को सन्‍्तोषजनक समभता है तो उस दल के ऊपर जो व्यय होता है उसका 
झाधा केन्द्रीय सरकार दे देती है। इस नियन्त्रण के अनुसार, काउण्टी की पुलिस झ्रपने 
क्षेत्र में समस्त पुलिस कत्तेव्यों के लिए उत्तरदायी होती है । 

पौर भ्रयवा बौरो (70० 8070०४8४)--स्थानीय शासन का एक विशेष प्रकार 
का एकक बौरों (8070एह) होता है जो केवल एक विश्येप आज्ञा या चार्टर बाला 
नगर है| कोई भ्रबन या रूरल डिस्ट्रिक्ट (07027 ०7 स्िएश] 0500) जो बौरो 
बनाना चाहे, सपरिपद्‌ सम्ादू (प्रा शभुंट्ण व 0०णा्ी) को चार्टर (टाग्याथ ) 
के लिए प्रार्थना-पत्र भेजता है। पभ्रगर स्थानीय करदाताओं में से ५१%, लोग भी 
श्रापत्ति करें, तो उस दया में संसद्‌ के भ्रधिनियम की आवश्यकता होगी । 


पौर ग्रथवा बौरो का शासन वौरो का परिपद्‌ (80:0ए08॥ 0०णाथ।) करती 
है जिसकी रचना लगभग उसी प्रकार होती है जिस प्रकार कि काउण्टी परिपद्‌ अ्रथत्रा 
डिस्ट्रिवट परिपद्‌ की । चुनाव के उद्देश्य से वौरो को वार्डो (७705) में विभाजित 
किया जाता है भर प्रत्येक वार्ड (५20) से दीन या तीन के गुणकः (77ए8/7०) 
की संख्या में पापंद चुने जाते हैं। उन पापंदों (29छाथा[0:5) में से एक-तिहाई 
प्रति वर्ष हट जाते हैं । पापंद ही भपनी संख्या की तिहाई संख्या के लिए एल्डरमेंन 
(/06५४घ८०) निर्वाचित करते हैं। यह ठीक उसी प्रकार होता हैँ जिस प्रकार 
काउण्टी परिपदों के लिए बताया गया था । बौरो की परिपद्‌ (76 8००० 
(०णाण ) अपना मेयर (४8907) या तो अपने पार्षदों (00०:७॥!०४७) में से या 
बाहर से चुनता है। मेयर एक वर्ष के लिए चुना जाता है किन्तु वह पुनर्विवाचित भी 
हो सकता है । मेयर न केवल बौरो परिषद्‌ का चेयरमन होता है, भ्रपितु स्थानीय 
जस्टिस श्रॉफ दि पीस (705०७ ०६ ४४७ 7८३००) में भी सभापति का श्रासन भ्रपनी 
अवधि में ग्रहण करता है शोर उस वर्ष के अगले वर्ष भी जस्टिस भ्रॉफ दि पीस बना 
रहता है। प्रायः उसके कत्तंव्य दिखाये मात्र के अथवा केवल औपचारिक ((६०00०- 
ग्रांओ) होते है । 


यदि किसी नगर को बौरो था पौर (8070ए९४7) की/स्थिति ($ल्‍प08) प्राप्त 
हो जाए तो उसके फलस्वरूप उस पौर (80:0०प४0) की सम्मानगुक्त् स्थिति हो गावी 
है। पौर झयवा वौरो की स्थिति का यह भी परिणाम होता है कि उपत दगर को 
दिखाबे झोर भौपचारिक रस्मों पर ग्रधिक धनराष्ि व्यय करनी पड़ती है । सभी 
पीर भ्रववा घोरो (80700७६8$) के भधीन कम-से-कम थे धवितियाँ भ्रवरईध्य होती है 
जो बड़ी-बड़ी झरबन डिस्ट्रिवट परिपदों (एक्रब्व 050 ए०्णाथी5) के अधीन 
होती हैं भोर इनके झतिरिक्‍त वे भधिकार भी होते हैं जो चार्टर (0४2व0्) के द्वारा 
प्राप्त होते हैं। किसी पौर भझयवा बोरो (8०7०७६४४) को प्राचीन प्रथा भगवा चाही 
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भाज्ञा के अनुसार नगर (0७) का नाम दिया जा सकता है, किन्तु यह केवल एक 
झ्ोपचारिक नामकरण है । इससे वैधिक शक्तियों में कोई भ्रन्तर नही पड़ता | बुछ 
अत्यन्त प्रसिद्ध नगरों (ट0०$) के मेयरों को लॉ्ड मेयर (7.00 १४४०७) कहा 
जाता है। काउण्टी परिपद्‌ (00प्रगा9 ट०णाथ) की तरह से पौर परिपद्‌ 
(807० 0०ए7०५!) भी भ्रपना काम-काज समितियों के द्वारा चलाती है। पौर 
परिपद्‌ ही झपनी भून्सम्पदा (0०७9०४० 5006) का और पौर-संचित-निधि 
(8०7०ए१४॥ पपा6) का भ्रवन्ध करती है। बौरो श्रथवा पौर परिपद्‌ ही बौरो के 
करों की व्यवस्था करती है | पौर भ्रथवा बौरो (8070087) का झपना प्ाय-व्ययक 
(9748०) होता है श्रौर यही धन को उचित रूप में व्यय करती है भ्रथवा तियोशित 
करती है । यही परिषद्‌ उन नागरिक सेवाश्रों की व्यवस्था करती है जो कभी-कभी 
चयहुत विस्तृत श्रोर लम्बी चौड़ी हीती है । 


लन्दन का नगर प्रशासन (7॥6 60एल7णशक्षा। ण॑ [,णातणा )--हदन 
संसार में सबसे बड़ी राजधानी है और न्यूयार्क (]२८७ ४०7८) को छोड़कर लम्दन 
(7,07007) का संसार में सव राजधानियों से बड़ा क्षेत्रफल है। भाज भी पुरावा 
लन्दन नगर है जिसकी सीमाएँ, सड़कों के नाम भौर स्थानीय प्रशासन-विधि वही हैं 
जो सैंकड़ों वर्ष पूर्व थी । इस शहर के चारों ओर लाखों गरीबों भर भ्रमीरों के घर 
और इमारपं खड़ी हो गई है ! इस बड़े डिस्ट्रिक्ट के व्यवस्थापूर्ण प्रशासन को प्रारम्भ 
हुए लगभग १०० वर्ष हुए हैं। * 


वास्तविक लम्दन नगर का क्षेत्रफल लगभग एक वर्ग मील है जो लन्दन के 
चोच स्थित है भर जो मुख्यतः व्यापारिक झौर आ्राथिक केन्द्र है और जिसमें, दित 
में तो दास लाख से भी भ्रधिक व्यवित काम-काज करते रहते है किन्तु जहाँ रात्रि में 
पूर्ण निस्तव्धता रहती है! इस शहर को २६ वार्डों मे बांद दिया गया है झौर प्रत्येक 
वार्ड (५७०) अपने श्राकार के अनुरूप कतिपय पांद (0०ए॥०॥०75) कोर्ट प्रकि 
फॉमन कौंसिल (00फा३ ण॑ 00फग0ा 0०णाथो) के लिए निर्वाचित करता हैं। 
निर्वाचन में वे ही व्यक्ति भाग ले सकते हैं जो या तो इस क्षेत्र में तिवास करते ही 
झथवा जो इस क्षेत्र में व्यवसाय करते हों । उन २०६ पार्षदों (८०एाथा।ण5) क्षे 
अतिरिक्त जो प्रतिवर्ष निर्वाचित होते है, कोर्ट श्रॉफ कॉमन कौसिल, (0०एा थे 
(०ग्रागरण०० 0०णार्)) मे २६ एल्डरमेन (8&0९777०7) होते है, जो नागरिकों हारा 
निर्वाचित होते है प्रौर जो प्राजीवन प्रपने स्थानों पर वने रहते है। इस एल्डरमेंसी 
झौर लाई मेयर (7,070 )/9)०७) को मिलाकर एक झलग कोर्ट भ्रॉफ एल्डरमेंद 
(ए०्णाए थ॑ &तक्षात८०) का निर्माण होता है। एक भ्रन्य तीसरा निकाय भी होता 
है जिसे कोर्ट प्रॉफ कॉमन हाल (ए०एा४ 0 0०ग्रए०४ #2॥) कहते हैं जिसमें कोर्ट , 
झॉफ एल्टरमैंव (0०07० #ठव्याधव) के सभी सदस्य तथा संगर कम्पनियों 
(एस: ट०्जाएश्ां०३) के प्रतिनिधि (स्‍घटाआमा) होते है । ये कम्पर्नियाँ भव 
मण्डल (0०एएशआं८8) पुराने संघो (50व05) की वंशज है। ध्राजकल इनके कोई 


अपने कर्तव्य नहीं हैं भ्ौर वास्तव में थे धनिक लोगों को प्राइवेट समाएँ है। कोई 
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मॉफ कामन हॉल (0007 ० 0०शाण०॥ पथ) प्रतिवर्ष दो एल्डरमेनों (846:- 
गाथा) वा घुनाव करता है, जिनमें से एफ कोर्ट श्रॉफ एल्डरमैन (00०४ ० 
446प्राथा) के द्वारा लॉ मेयर (7,074 ४४५०7) के रूप में चुना जाता है । 


कोर्ट श्रॉफ कॉमन कौसिल (0०७०४ रण टशाशाणा (०एाथों) ही लत्दन 
सगर की वाह्त्तविक प्रशासनिक सत्ता है । नागरिक सेवाह्नों के लिए यह कौसिल या 
काउप्टी (00णा59) पर निर्भर रहती है यद्यपि स्वय इस परियद्‌ के पास भी श्रपना 
पुलिस दल झ्ौर भपने न्यायालय हैं। यह परिषद्‌ सगर की सीमाप्रों के बाहर भी कुछ 
छैत्रों पर निमन्त्रण रखती है। लन्दन नगर में अनेक शानदार उत्मय होते है, विशेष 
फर वापिक लाई मेयर डे (7,070 //8४० ४ 7099) का उत्सव होता है जो सभा 
भवन (000 प्र) में मनाया जाता है । 
लन्दव फाउष्टी परिषद्‌ (76 7.07007 0०णा३ ९०णाक्रो)--१८८८ के 
झधिनियम ने लन्‍्दन (7.०7007) के लिए काउण्टी परिषद्‌ की स्थापना की | १६३६ 
के लन्दन गवर्तेमेंट प्रधिनियम ([.007007 00एथायला। 8०५ ० 939) के अनु- 
सार काउण्टी परिषद्‌ भर मेट्रोपोलिटन पौर या बोरो (१/८०४०7०ाएशा 807००९8॥5) 
को मिलाकर एक कर दिया गया है। लन्दन काउण्टी कौसिल (7.ण00 00फएा% 
(०णाल]) भ्रन्य काउण्दी परिषदों ((०णम्रा/ 0०एशरलो5) से नाम मात्र में मिलती 
जुलती है, वास्तव में उन दोनों में तीन मुख्य झ्न्तर है ! प्रथमतः, लन्दत काउण्टी 
कौसिल (., 0. 0.) की रचना दूसरे प्रकार से की गई है क्योकि इसके निर्वा- 
चक-मण्डल वही हैं जो संसद्‌ (एथशायथा+) के लिए भी राजधानी की झोर से 
सदस्य चुनते है, केवल श्रन्तर इतना है कि काउण्डी पापंद (007गरा/ 0०णाथं)075) 
संसद्‌ सदस्यों से दुगुनी संख्या में निवाचित किए जाते है। निर्वाचित एल्डरमनों 
(29०7०) का भनुपात १: ६ का है किन्तु अपेक्षाइुत पाषंदों (200॥०॥०78) 
का अनुपात १: ३ का है भौर लाइन काउण्टी परिषद्‌ (7, 0.0.) का चेयरमेन 
((कशागात्वा) अत्यन्त महिमान्वित व्यक्ति होता है, यद्यपि नीति पर उसका कोई 
नियन्त्रण नही होता । द्वितीयत्त;, सामान्य काउण्टी परिषद्‌ (0०णाए 0०णाण) 
समस्त पुराने काउण्टी क्षेत्र पर--काउण्टी पौरों श्रथवा वौरोज (80707805) को 
छोड़ते हुए-सददेव के लिए तुरन्त पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लेती है । किन्तु लन्दन 
काउण्टी कौसिल (!..2.0.) को केवल लन्‍्दन ([.07007) की काउण्टी कौसिल 
पर ही प्रशासन का अधिकार मिला है। तृतीय अन्तर यह है कि लन्‍्दन काउण्टी 
कॉसिल (..0,0.) को पुराने बोर्ड ऑफ वद््स (8090 ० ४०7८5) भौर साथ 
ही काउण्टी कौसिल (0७ए्गाए 0०एार्ला) दोनों के कर्त्तव्यों पर नियन्त्रण मिल 
ग़या है । 
लम्दन काउप्टी परिषद्‌ (7..0.0.) के १२६ पापंद (2०णाण!।05), 
२६ एल्डरमैन (4]0077८॥) निर्वाचित करते है जो छः वर्षो तक श्रपने स्थानों पर 
बने रहते है, यद्यपि भ्राघे सदस्य तीरारे वर्ष स्वयं हट जाते है। कौसिल (..0.0.) 
का चेयरमैन बाहर से भी लिया जा सकता है जिस प्रकार कि सॉर्ड स्वैल (7.0 
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572)) को १६३४ में बाहर से लिया गया | लन्दन काउण्टी कौंसिल (7..0.0.) के 
अधिकार भोर शक्ितियाँ अत्यन्त विस्तृत हैं यही (..0.0.), नालियों (8८एश४) 
मल अपवहन (80४88 (50052), झाग के विरुद्ध सुरक्षा, सुरंगों (707०5), 
घाटो एवं पूलों (एथ7758 70 870/865) के सुप्रवन्ध के सम्बन्ध में परर्णतया उत्तर 
दायी सत्ता है। यही परिषद्‌ (7.,0.2 ) उन सड़कों के सुधार के सम्बन्ध में उत्तर- 
दायी है जो राजधानी की सड़के हैं । इसको ट्रामवेज (:गाण898) के निर्माण भोर 
चलाने के सम्बन्ध में पूरी शक्तियाँ प्राप्त हैं प्रौर इसने कई बार मकानों के पुततनिर्माण 
सम्बन्धी योजनाभ्ों को अ्रपने हाथों में लिया है, जिसमें मैली-कुर्चली गलियों के मकानों 
को ग्रिराना और श्रमिकों के लिए नए निवास-स्थान तैयार कराना भी था। यही 
परिपद्‌ (..0.0.) लन्दन के बड़े-बड़े पाकों की सुरक्षा श्रौर सवंसाधारण के मो- 
रंजन (?८७॥० 76० ००४०४) के साधनों को जुदाने के लिए उत्तरदायी है। सांप 
ही यह परिवद्‌ प्राथमिक, उच्चतर-माध्यमिक (8८0070279) और प्रौद्योगिक शिक्षा 
एवं प्रशिक्षण के लिए पूर्णरूषेण प्रबन्धकारिणी सत्ता है । 
राजधानी सम्बन्धी पौर श्रथवा बोौरोच (7॥० ४९४०9००४४४ फ07०7878) 
लन्दन नगर को छोड़ते हुए, लन्दन काउण्टी ([.00त0० (०७४५७) का क्षेत्र रे८ 
राजधानी सम्बन्धी पोरों (]४०४०७णा।क्षा 80700808) में विभाजित कर दिया 
गया है। इन पोरों (807०घ७९४४४) के लिए पार्पद (00०प7ण७॥0०8) तीन वर्ष की 
अवधि के लिए चुने जाते है, झौर पुनः वे पापंद (0०ए्था।/05) भपनी संदर्स्य 
संख्या के तिहाई एल्डरमेन (6&॥0०7065) छः वर्षों के लिए चुनते हैं, किन्तु उर्न 
एल्डरमैनों मे से ग्राधे सदस्य प्रति तीसरे वर्ष हट जाते है। मेयर (४३३०४) का 
चुनाव उसी प्रकार होता है जिस प्रकार किसी नगर बौरो (]४0एंलए६६ 8007४) 
में और उसके वही भ्रधिकार और वही शक्तितयाँ होती हैं, भत्तर केवल यह है कि वह 
केवल झपनी पदावधि के वर्ष के लिए ही पदेन जस्टिस प्रॉफ दि पीस (४0वें? 
उएधधं०७ ०६ (76 ९८३००) होता है, न कि अगले वर्ष के लिए भी । अपने कर्तव्यों के 
सम्बन्ध में, रागधानी के बोरो (१४८० ७9०॥५४७ 807०0205) उन छोटे नगर बौरो 
($पण्गीह उवणांश0॥ 807००) से मिमते-जुलते हैं. जिनके नियन्त्रण में त तो 
पुलिस दल रहता है भौर न जो सार्वजनिक शिक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रधिकार रखते 
हैं । रवास्थ्य सेवाप्रों (पब्शश इध्ाशंट८७) के सम्बन्ध में लन्दव काउण्टी कपिल 
(....,0) और मेद्रोपोलिटन बौरोज (]४९४०४०ा(४० 80009) मिलल-जुतकर, 
का» करती हैं । कतिपय पौरों भ्रथवा वोरोज (807008॥5) की ध्रपती निवास-स्पानों 
सम्बन्धी योजनाएं हैं । 
अप्रैल १, १६६४ से तन्‍्दन गवनेंमेण्ट प्रधिनियम १६६३ (.0400०7 00४ 
#८, 963) के उपबन्धों के प्रनुसार लन्‍्दन काउप्टी काउन्सिल ([.006000 €०ए॥// 
(०णाल।) भौर मिडलयैक्स काउप्टी काउन्सित (/[०066८8 एणणए (०ए/वीं 
दोनों समाप्त कर दी गई हैं। इन दोनों परिषदों द्वारा द्ासित क्षेत्र 'भौर इस क्षेत्र 
के साथ लगने माले क्षेत्र एसवस ([25८»), हर्टफो्ड शायर (व्रद्याटि४४76); हट 
(72०0४) भौर सरे (5णा६७) के क्षेत्र हैं, सथ मिलकर विशाल सदन किव्गित 
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7,07007॥) क्षेत्र कहलायगा । यह क्षेत्र ३३ लन्दन बौरो भौर लनन्‍्दन नगर, जिसकी 
कि अपनी स्वतन्त्र स्थिति है, की परिपदों भौर विशाल लन्दन काउन्सिल (0८2० 
7.000०॥ 0०एगरथ) द्वारा शासित होगा । 


5078९४९0 ३९४0 ४25५ 

एशक्षाएणि बात 0065 ३ कराए! 6छथक्हाक। 5ट० !98 (95व), 
(0709. शा, 

(8४:९, 7, 7. # 09फप्लड  णी इक्‍्ट्या 59शाफ्राधा (949), 
60%. छत, 

(0०6०, 5. पर. ब 2-०्त्यं दावे झबइागादों 6027फथ7 (7947), 

यथा प्र. म डाडाफओ। 2.०८ 00शक्राश। (१959), 40 ४80, 

गधाएंए85$, ए. [५ ४ शगमल॑ए०8 त॒ २०९वा 690शग्रशा सदाश (947), 
आर 86. 

3२०0४००, ए/. 6. ४ काश छएशशव्फमाशा ०णी 7०व्वा 6०शाः।एशा 


(3954), 00 86, 
2४४४०, 3. ?, २. ३ झुग्टव दगशगागशां मं 347वंधाय खाइद्षाब, 
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देशों की संस्कृति थी | इसके साथ-साथ उस नई संस्कृति पर नई दुनिया का प्रभाव री 
अवदय पड़ा । 


अमेरिका में नई वस्तियाँ बसाने के पूवे यह झ्ावद्यक था कि इस हेतु धाव- 
इयक वैधिक अधिकार प्राप्त किए जाएँ। इस्लेण्ड के राजा ने इस प्रकार की झाश 
शासनपत्रों में कुछ व्यापारी बम्प्रनियों को अ्रदात की; किर कुछ व्यक्तियों को भी 
श्राज्ञाएँ मिली भर फिर श्रन्य उपनिवेशियों को भी दी गई। इस प्रकार प्रत्येक नई 
बस्ती में शासन का झाधार ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्चता थी । यद्यपि इंग्लैण्ड दी 
सरकार इतनी दुर से पर्याप्त एवं प्रभावी शासन चलाने में भ्रद्मतय थी। नई बस्तियाँ 
अपने श्रारम्भिक काल में प्रायः श्पना विकास मनमाने ढंय से कर सकती थी। इन 
उपनिवेश्षियों को स्वश्ासन की अधिक मात्रा में छूट मिली ! उससे वे लोग दुछ-ईछ 
ब्रिटेन के प्रभाव से दूर हो गए, झौर यह उस समय स्पष्ट हो गया जबकि कुछ वर्षों 
के बाद इंग्लैण्ट की सरकार ने कतिपय मामलों में उपनिवेक्षियों पर अतिबन्ध लगाने 
चाहे और इंग्लैण्ड की सरकार को विरोध देखना पड़ा। वास्तव में समय के सा 
साथ पअमेरिका में नए बसने वाले लोग भव अंग्रेज न रह गए थे वल्कि अमेरिकी होते 
जा रहे थे श्रौर इस प्रवृत्ति को झन्य राष्ट्रीय गुटों भौर भ्रन्य संस्कृतियो के सम्मिश्रण 
से श्लौर भी बल मिला । 


सप्तवर्षीय युद्ध के अन्त में सन्‌ १७६३ में अमेरिका महाद्वोप से फ्रास की 
श्रधिकार समाप्त हो गया । कुछ नए प्रदेश ब्रिटेस के भ्रधिकार से आए झौर उनते 
सुप्रबन्ध के लिए रुपये की प्रावश्यकता पड़ी । सप्तवर्षीय युद्ध में फ्रास के साथ नड्ते 
समय प्ंग्रेजो के ऊपर बहुत ऋण हो गया था, झ्तः यह निश्चित किया गया हि 
अ्रमेरिका की नई बस्तियाँ (20077०5) स्वयं शासन-प्रबन्ध में होने वाले व्यम की 
तथा बस्तियों की रक्षा के ऊपर होने वाले व्यय का कुछ भार वह॒त करें। साथ ही 
प्रथत्न किया गया कि व्यापार सम्बन्धी नियमों का कठोरता से पालम कराया गाए 
और नई वस्तियों के ऊपर कठोर नियन्त्रण रखा जाए। इसके कारण समस्त उप- 
निवेशियों में टीम रोप व्याप्स ही गया । 


किन्तु जो भी लोग अश्सन्त थे, अथवा विरोधी थे, उन्होने कभी स्वतरता 
प्राप्त करने की वात नही सोची थी। वे केवल यही चाहते थे कि कप्ट्साध्य दियम 
तोड़ दिए जाएँ और उपनिवेशियों के ऊपर कम-से-कम प्रतिवन्‍्ध लगाए दीए । 
किन्तु उन उपनिवेशियों के विरोध प्रदर्शन के फलस्वरूव आम लोगों मे भी जांग्रति 
हुई शौर मैसेचुसेट्स ()४४558०0०5०८४७) का जॉन एडम्स (उ0ंगा 40्ग5). एव 
वर्जीनिया (५)ह09) के पैड्रिक हेचरी (एब७ांठ: सल्या>) तथा टॉमस 
(वम०्गा95 उक्षीध्वघणा) झादि उन्मुलनवादी (४0८७8) नेतापरों ने इस परिश्थिति 
- से लाभ उठाया और उन्होंने उपनिवेक्षियों की भावनाश्रों को _उमारा। 620 लक 
मनुष्य मात्र की प्राकृतिक स्वतन्त्रता, तया शासन को शासितो की इच्छाओं करा 
दर्षण होना चाहिए---इत उच्च सिद्धान्तों की दुह्मई दो । उन्होंने वैयक्तिक स्वतन्त्रता 
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तथा मनुष्यों के मूल प्धिकारों के सम्बन्ध मे लॉक (70०८6) की उक्तिरों के उदा- 
हरण उपस्थित किए । 


इसका फल यह हुआ कि तिरस्कार-योग्य प्रचलित नियमों एवं श्राज्ञात्रों की 
निरन्तर भ्रवहेलगा होती गई । उपनिवेशों के विधानमण्डल प्रायः सिपाहियों भ्रथवा 
पभधिकारियों के वेतन उस समय तक रोके रखते थे जब तक कि उनको माँयें पूर्ण न 
होती भ्यवा उनकी शिकायतें नदूर की जाती) १७६० मे जब जाज तृतीय 
(06०7१० ॥] ब्रिटेन के राजसिहासन पर बैठा, तो ब्रिटिश सरकार ने निश्चित 
किया के भ्रमेरिकी उपतिवेशों की भ्रविनीत एवं हुठी प्रजा के ऊपर कठोर कृदम 
उठाया जाए । इससे उपनिवेशियों में रोप की ऐसी तीव्र लहर उठी कि उनका सामान्य 
विरोध क्रान्तिकारी रूप धारण कर बँठा । प्रनुरझ्जन एवं सांत्वना की दिशा में सारे 
प्रयत्न विफल हुए श्र १७७६ में समस्त उपनिवेद्ों के सामने केवल दो ही विकल्प 
थे-या तो वे अंग्रेजी सरकार से क्षमा मार्ये भर उसकी वश्यता स्वीकार करें 
अथवा अंग्रेजों के विरुद्ध क्न्‍्ति हो, और जैसा कि सर्वविदित है, उन्होंने क्रान्ति का 
मार्ग चुना । 


स्वतन्त्रता की घोषणा (व%6 6०गरवांणा ० वगर00एशावशा९०) -+ 
४ जुलाई, १७७६ को जो स्वतस्त्रता की घोषणा की गई, उसमे एक राष्ट्र का जन्म 
हुआ । उस धोषणा में उपनिवेशो को राज्यों की संज्ञा दी गई, तथा उन्हें पूर्ण रूप से 
स्वतन्त्र मान लिया गया ) इस घोषणा ने मनुष्य मांत्र के प्राकृतिक अ्रधिकारों के 
सम्बन्ध में ऐसी प्रजातन्त्रात्मक विचारधारा को जन्म दिया जिससे लोगो में यह विचार 
चर कर गए कि शासितों की इच्छा के बिना शासन नहीं चल सकता, शासन के ग्रधि- 
कार सीमित होने चाहिएँ; तथा श्रत्याचारी शासन के विरुद्ध श्रजा को विद्रोह करने 
का अधिकार है । रे 


क्रान्तिकारी युद्ध प्रत्यक उबनिवेश में लगभग छ. वर्षों तक चलता रहा । जब 
१६ अक्तूबर, १७८१ को कारनवालिस (0०गाएश।$) ने प्रात्म-समपंण कर दिया तो 
ऋन्‍्ति को रोकने के लिए सेनिक वल प्रयोग समाप्त हो मया । जब इंग्लेण्ड मे 
अमेरिका की जीत का समाचार पहुँचा तो वहाँ की लोक-सभा (क्लणा5० 0 
(०0ए०7०॥85) ने युद्ध बन्द करने के पक्ष में सम्मति दी | तुरन्त ही बॉर्ड नार्थ (7056 
॥ए०7॥) की सरकार ने त्यागपत्र दे दिया और नई सरकार ते निश्चित किया कि 
स्वतन्त्रता बी घोषणा के आधार पर शान्ति-सन्धि कर ली जाए। १७८३ में सन्धि 
पर हस्ताक्षर हो गए । इस सन्धि में यह बात मान ली गई कि समस्त तेरह उपमिवेश 
पूर्णतया स्वतन्त्र तथा प्रभुतासम्पन्न राज्य होगे । 


महाद्वीपीय कांग्रेस ने, जो क्रान्ति के प्रारम्भिक काल में अ्रमेरिकी उपमिवेज्ञों 
का साधारण प्रबन्ध करती थी, भझब काम करना प्रारम्भ कर दिया, ययपि न तो 
. उसका कोई संविधान था, न कोई बुनियादी नियम | इसको केवल संकट-काल के लिए 
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रचा गया था, श्तः इसको केवल अल्पकालिक साधन मांत्र माना गया था । किन्तु 
जब युद्ध सन्निकट दिखाई पड़ने लगा ग्लौर संघ (ए्राणा) के लाभ स्पष्ट रुप से 
दिखाई देने लगे, तो यह निएचय किया गया कि समस्त राज्यों की मिली-जुली सरकार 
((०्प्रग्र०ा 00एवफ्ाध्या) को जिसके पास झधिक भक्तियाँ हों भौर निश्चित 
शवित हो दृढ़ भ्राधार पर स्थापित किया जाए। १२ जून, १७७६ को, जिसके केवल 
एक दिन पूर्व स्वतन्त्रता की घोषणा करने वाली समिति वी नियुवित हुई थी, काँग्रेस ने 
एक श्लौर समिति नियुक्त की जिसमे प्रत्येक उपनिवेश से एक-एक सदस्य लिया गया 
भ्रौर उस समिति को यह काम सौंपा गया कि वह एक प्रसंधान (0०॥६०थक्माणा) 
की रूपरेखा तैयार करे जो इन उपनिवेश्ञों के ऊपर लागू होगा। नवम्बर, १७७७ में 
एक विलेस,क ([ञाण्याथ्या), जिसको प्रसंघान का अनुच्छेद (#06४ रण 
(०ग८वध७7०४) भी कहा गया, कांग्रेस ने श्रन्तिम रूप से तैयार किया, जिसका 
समस्त राज्यों द्वारा स्वीकृत हो जाने पर प्रभावी होना निद्िचत हुआ । १७७८ एवं 
१७७६ के बीच केवल मेरीलैड (2(89870) को छोडकर सभी राज्यों ने प्रसंधान 
के भनुच्छेदों (880९४ 0/ 007/८0८7७४०7) को स्वीकार कर लिया। पहली मार्च 
१७८१ को मेरीलैंड (0॥/279270) ने भी स्वीकृति दे दी झौर उसी दिन से प्रसधान 
के भ्रनुच्छेद प्रभावी घोषित हो गए। ये अ्रनुन्छेद (87४0८४ ० (09#थव्वंशशाणा) 
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इस प्रकार निर्मित किए गए प्रसंघान को संयुक्त राज्यों की सुदृढ़ संधीण 
मित्रता कहकर पुकारा गया और इस प्रसंघान का उद्देश्य यह घोषित किया गगा 
फि यह सभी राज्यों की सुरक्षा करेगा, इसके द्वारा समस्त नागरिकों की स्वतन्त्रतापों 
की रक्षा, होगी श्रौर यह सभी राज्यों का सामान्य हित-साधन करेगा | सब संगुकत- 
राज्यों के सामान्‍य हितों की सुरक्षा और सुप्रबन्ध के हेतु सभी राज्यों द्वारा चुने गये 
प्रतिनिधियों की एक वापिक सभा (#म्राएश 0०ाह7055 ए 0०८६०/८४), निर्मित 
हुई । यह भ्रावश्यक रखा गया कि प्रत्येक राज्य कम-से-कम दो झौर झधिक-से-प्रधिक 
सात प्रतिनिधि भेजे भौर प्रत्येक राज्य को केवल एक वोट प्रदान किया गया, ईस 
निर्णय मे न तो इत बात का कोई महत्त्व दिया गया कि कोई राज्य छोटा होगा 
अथवा कोई बड़ा, न किसी भ्न्‍्य विचार को इस श्रोर प्रावश्यक समझा गया। महा” 
द्वीपीय काँग्रेस की अपेक्षा, प्रसंधान की काँग्रेस के पास निश्चित द्ाक्तियाँ थी जिनके 
आ्राधार पर वह सभी राज्यों का सामान्य हिंत साधन कर सकती थी। जैसे युद्ध प्रा 
शान्ति की घोषणा करना, दूसरे देशों के लिए राजदूत मिय्ुक्त करना, भ्रववा दूबरे 
राज्यों के राजदूतो का स्वागत, संधियाँ करना, सिक्के का प्रचलन, रेड इस्डिय्नो : 
(00५75) के साथ व्यापार प्रचलन, रुपया उधार लेना, जहाजी बेड़ा तैयार करना, 
डाक-व्यवस्था की स्थापना, संयुक्त राज्य भमेरिका की सशस्म्र सेना के संचालन कै 
लिए उच्च भफसरों की नियुवित झौर इसी प्रकार की प्रन्य शक्तियाँ असंधात 
काँग्रेस के पास थीं। यह भी झ्रावश्यक समझा गया कि किसी निर्णय करने मे एव 
१३ राज्यों में से कम-से-कम ६ राज्यों की तदर्थ पनुमत्ति भावदयक होगी! 
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किन्तु प्रसंधान के भनुच्छेदों (#ामंण८5 ० 0०प्राध्वध्बा०0) में दो 
मरमियाँ रह गईं; धर्थात्‌ इन भनुच्छेदों ने काँग्रेस को न तो करारोपण (प्र्डब्धांणा) 
का भझधिकार दिया भ्रौर न वाणिज्य (00णए८ा००८) की व्यवस्था का अधिकार ॥# 
काँग्रेस केवल राज्यों से धन की माँग कर सकती थी। इस प्रकार केन्द्रीय शासन का 
अस्तित्व राज्यों की सरकारों से प्राप्द हुए दान के ऊपर निर्भर या । प्रसंघान के 
अनुच्छेदों ने न तो देश के लिए कार्यपालिका की व्यवस्था की, न न्याय-व्यवस्था का 
ही कोई प्रवन्ध किया, हाँ, न्‍्याय-व्यवस्था के सम्बन्ध में एक पुनविचार कोर्ट (2००४ 
० #79«) फी स्थापना प्वध्य की जिसमें वे मामले जाते थे जिनका सम्बन्ध युद्ध 
काल में समुद्रो में पकड़े गए शत्रुप्नों से होता था । 


श्रान्ति-काल में कोई कठिनाई सामने नहीं भ्राई किन्तु युद्ध के बाद झनेक 
पेचीदा समस्याएँ उठ खड़ी हुईं । युद्ध ने मुद्रास्फीति उत्पन्न कर दी थी, झोर 
मुद्राओं का वास्तविक मूल्य प्रंकित मूल्य का हजारवाँ अंश ही रह गया था ३ 
प्रत्येक वस्तु की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि समस्त राज्यों का प्रर्यतन्त्र छिन्न-भिन्‍न 
हो गया था औौर सभी का रहन-सहन ऊँची कीमतों के कारण भस्‍्त-व्यस्त हो गया 
था। विनिमय की दरें भ्रतिश्चित होने के कारण भ्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ठप्प हो गया 
था । केन्द्रीय कोप खाली था भोर राज्यों की सरकारें ठीक समय पर घन नही 
भेजती थीं। ऐसी स्थिति में साहुकार लोग धन उधार देने को तैयार नही- थे, भर 
लोक प्रतिभूतियाँ (2०७४० 8८८०ा7४०$) कम कीमतों पर बिक रही थीं। कांग्रेस 
के पास इस श्रव्यवस्था को ठीक करने का कोई उपाय नहीं था । जहाँ राज्यों का एक- 
दूसरे के साथ आपसी सम्पर्क था भ्थवा जहाँ राज्यों का केन्द्रीय शासन से सम्बन्ध 
था, वहाँ स्थिति भौर भी अधिक भयावह थी। केन्द्रीय शासन के अ्रधिकार में, 
प्रसंघान के भनुच्छेदों के भ्रनुसतार भन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों का'अधिकार था किन्तु बहुत' 
से राज्य विदेशी शक्तियों के साथ सीधे वात-चीत (]८४०४४४०॥४) करने लगे थे । 
नौ राज्यों के पास अपनी-अपनी स्वतस्त्र सेनाएँ थीं और कई राज्यों के पास भ्रपने 
अपने छोटे-छोटे जहाजी बेड़े भी थे । लगभग एक दर्जन विदेशी राज्यों के विभिन्‍न 
प्रकार के सिक्के देश में चल रहे थे ओर तरह-तरह के केन्द्रीय सरकार तथा राज्योंः 
की सरकारों के कागजी विपत्र (2४७. 8॥$) चल रहे थे | हर एक राज्य प्पना- 
झपना स्वतन्त्र वाणिज्य चलाता था और कुछ राज्यों ने तो अपने पड़ोसी राज्यों के 
विरुद्ध वाणिज्यिक विभेद स्थापित कर रखे थे । इसका फल यह होता था कि राज्यों में 
झापस में लगातार ईर्ष्या, कगड़े, परस्पर बदला लेने की भावना का बोलबाला 
रहता था। इन सब कारणों से प्रसंधान नाम मात्र के लिए रह गया था । 


संशोधन के लिए प्रान्दोलन (](०ए८ाढ०य णि रे्शंश०ा)--सन्‌ १७८६ 
में राज्यों का विभेद पराकापष्ठा को पहुँच गया जबकि भ्रसंघान के भनुच्छेदों में हेर- 
फेर करने के सारे प्रयत्त विफल हो यए और सारे राज्य यृंह-म्रुद्ध की प्रोर भग्रसर हो 
रहे थे। जाजे वाशिगटन (७४४४४8/०7०), हेमिल्दन (पलछका।07) घोर भ्म्प 
राजनीतिक नेतागण, जो निरन्तर सारे राज्यों को एक संघवद्ध करना चाहते थे, पद 


20 संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


यह सोचने लगे थे कि या तो प्रसधाव के अनुच्छेदों में संशोधन होना चाहिए प्रथवा 
इस शासन के स्थान पर नई शासन-व्यवस्था झानी चाहिए । प्रसंधान की काँग्रेस 
वास्तव में लोकप्रिय सरकार न होकर राज्यों की सरकार मात्र थी । यह इस कारण 
कमजोर थी कि इसमें उन चार दावितयो का भ्रभाव था जो प्रत्येक शक्तिशाली 
राष्ट्रीय सरकार के लिए भ्रावश्यक होती है; भ्र्थात्‌ करारोपण . की शक्ति, कजे सेने 
फी दबित, वाणिज्य चलाने की शवित एवं एक सुदृढ़ सैनिक संगठन जो समस्त राज्यों 
की सुरक्षा करने की क्षमता रखता हो। भौर यदि केन्द्र में ऐसी सुदृढ़ सरकार की 
स्थापना भ्रभीष्ट है जिसके पास ये चारों क्षवितयाँ हों तो आवश्यकतः ऐसी केख्रीय 
सरकार जनता-जनादंन की सरकार होनी चाहिए जिसका सम्बन्ध एक राष्ट्र से होगा 
चाहिए । वाशिंगटन ने कहा था, “मैं मही समभता कि हम लोग एक राष्ट्र के रूप में 
अधिक दिनों तक टिक सकेंगे यदि हम शवित का केव्द्रीयकरण इस प्रकार न करें जो 
समस्त संघ के ऊपर उतनी ही प्रभावी न हो जितनी कि अपने-अपने क्षेत्रों मे अत्मेक 
राज्य की सरकार का प्रभाव रहता है ।7 
मेरीलैण्ड भौर बर्जीनिया (]879]906 ४॥0 शं/्ाएं७) नाम के दो शज्यों 
में पोटोमेक (00070) नदी में व्यापारी जहाज चलाने के सम्बन्ध में भंगड़ा घल 
रहा था। इस भगड़े के निपदारे के हेतु एनापोलिस (8797290॥5) में पाँच राज्यों 
के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन सितम्बर १७८६ में हुआ । इस प्रतिनिधियों में एक 
एलेक्जेंडर हैमिलटन (#॥0८7067 परिश्ा॥॥००) भी था। उसने इस सम्मेलन में 
झपने साथियों को समझाया कि वाणिज्य में नियमों का अन्य भावश्यक समस्याप्रों से 
गहरा सम्बन्ध है भौर इसलिए यह आवश्यक है कि सभी राज्यों से अपने-अपने प्रति 
निधि भेजने को कहा जाए । इसके बाद उसने बत्ताया कि ये समस्त प्रतिनिधि संघ 
शासन की आ्रावश्यकताशो के श्रनुरूप ऐसे उपबन्ध सुभावें जिससे हमारा संविधान 
संकटकाल में समस्त संघ की सेवा के लिए सामथ्यंवान बने जावे। सहाद्वीपी7 
काँग्रेस (000ध700088 0०॥87०55) प्रारम्भ मे ऐसा महत्त्वपूर्ण प्र उठाने में हिंच- 
किचायी किन्तु प्रन्‍्त में काँग्रेस ने स्वीकृति दे दी कि प्रसभा (007एथा॥0०7) बुलाई 
जाए । र॒होड द्वीप ([९॥००९ [०00) राज्य को छोड़कर शन्य सभी राज्यों ने होते 
वाली प्रसभा के लिए ऋपने-पपने प्रतिनिधि निमुवत् कर दिए । यह प्रसभा फिलेंडेलफियां 
(70902) में सोमवार, २ मई सन्‌ १७५७ को होनी निश्चित हुई | इसकी 
उद्दंइय था कि प्रसंघान के पनुच्छेदों (8००४ ०१ 0०7टतथ॥8०१) में भावप्यक 
हेरफेर किया जाए । 


फिलेडेलफिया की प्रसना (776 फग्रोब्तशफ़ांब 0णार्ट्वांणा) हक 
राज्यों ने ७३ प्रतिनिधि चुने, (र॒होड द्वीप ने भाग नही लिया) मद्धपि हे मे 
क्ेवल ५५ प्रतिनिधियों वे भाग लिया जैफरसन (उल्लीक्ा5०7) से कहा था कि पह 
प्रसमा देवताझों की सभा है। एक फ्रांसीसी निसृष्टा्थ (0088०) ने भपनी सरकार 
को सिखा, "यदि फिलेंडेलफिया प्रसभा के नामजद सभी प्रतिनिधियों पर गज क्योकि 
जाए दो मैं कहूँगा कि ऐसी सभा पहले कभी नहीं हुई, यूरोप में भी नहीं हुई, के 


एक राध्टू का जन्म शा 


थे प्रतिनिधि योग्यता के भ्राघार पर, गुणों के श्राघार पर, नि.स्वार्थता एवं निष्पक्षता 
के आधार पर एवं देशप्रेम के श्राधार पर सभी से श्रधिक पूजनीय है ।” जिन महानु- 
भावों ने मुख्य रूप से इस प्रसभा में राष्ट्र के श्रारब्ध को ही बदल डाला, वे ये 
जार्ज वाशिगटन (0९०88 ए/४घए४ं7४/०7) , जेम्स मेंडीचन (387०8 2४व०507 ), 
एलेक्जेंडर हैमिल्टन [40६47007 प्रिधायर07), बेंजामिन फ्रैंकलिन [ऐमुंक्षायत 
उयध्याया।), एडमण्ड रैण्डलफ (8कगाए्ग0 सरेक्रा00०90७), गवनेर मोरिस (6०0ए6- 
एध्ण णा5) झौर जेम्स विलसन (87765 ५७07) । इनके भ्रतिरिकत श्रौर 
भी झनेक प्रतिष्ठित भद्र पुरुष सम्मिलित हुए थे | 


यह प्रसभा वास्तव में १५ मई, १७८७ को स्वतन्त्रता भवन ([0009८॥66॥08 
प्रा) में हुई और इसके लिए जार्ज वाशिगटन को सभापति चुना गया । तब यह भी 
फेसला किया गया कि राज्य ही मत दें भौर श्रत्येक राज्य का एक ही वोद हो । 
इसके भ्तिरिक्‍त प्रसभा की कारंवाई भुप्त रखी जाय यह भी निश्चय किया यया। सात 
राज्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मानी गई भोौर बहुमत को सब निर्णयों को प्रमाणित 
करने के लिए पर्याप्त माना गया ! इस प्रसमा को भ्रधिकार दिया गया कि वह प्रसंधान 
के भनुच्छेदों के लिए सुधार सुझावे किन्तु मंडिसन (2४907507) ने लिखा है कि 
प्रतिनिधियों ने भ्रपने देश के ऊपर विश्वास- किया तथा प्रसंघान के झनुच्छेदों (सै॥॥- 
८6४) को एक भोर फ्रेंक दिया भौर भ्रव वे शासन सन्‍्त्र के एक नूतन संविधान थर 
विचार करने लग गए। प्रतिनिधिगण समेभत्ते थे कि समय की सबसे बड़ी क्‍्रावश्यकता 
यह थी कि किसी प्रकार दो विभिन्‍न शब्षितयों भर्थात्‌ स्वायत्तशासी राज्यों की शव्ति 
और केन्द्रीय शासन की झब्िति को समाहित किया जाए । 


सोलह सप्ताह के विचार-विनिमय के बाद धोर भनेक उप्च समस्याझों के 
भुलभाने के पश्चात्‌ १७ सितम्बर, १७८७ को “प्रसभा में भाग लेने बाले समस्त राज्यों 
की सर्वेसम्मति से" एक प्रलेख (7000प0००४) पर हस्ताक्षर हुए जिसमें सयुनत राज्य 
अमेरिका के लिए एक नृतन शासन विधान स्वीकार किया गया। किन्तु इस संधर्ष का 
एक तीकत्र एवं निर्णायक निर्णय और दोष था जिससे कि अमेरिकी राज्यों का संघ 
अधिक निर्दोष एवं प्रधिक पूर्ण ही जाए। प्रसमा (007ए८7४००) ने निर्णय किया 
था कि नया संविधान उस समय प्रभावी होगा जबकि तेरह राज्यों में से नौ राज्यों 
की प्रसभाएँ इसको स्वीकार कर लेंगी । किन्ठु १७८७ के भंत तक केवल तीन राज्यों 
की स्वीक्ृृति प्राप्त हुई थी। सर्वत्र वाद-विवाद हो रहा था। बंहुतों को भय था 
कि केस्द्रीय शासन को संविधान में बहुत व्यापक दाक्तियाँ प्रदान की गई हैं । इस बाद- 
विवाद के फलस्वरूप दो दल मंदान में भा गए । पहला दल था संपघात्मक धासन के 
समर्थकों (#000४8॥55) का और दूसरा दल था उन सोगों का जो संभात्मक शासन 
के विरोधी थे (4॥0-720८०॥४४४) । संघात्मक शासन के समर्थक केन्द्रीय सरकार 
को इाविति-सज्जित करना चाहते ये। किन्तु संघात्मक शासन के विरोधी फैद्रीय शासन 
को स्वतन्ध राज्यों का एक धिथिल संगठन मात्र बनाना चाहते थे । यह वाद-विवाद 
समाचारपत्रों में भी चला, विधानमण्डलों एवं राज्यों की प्रतमाभों (508० 0०४- 


श2 संयुदत राज्य अमेरिका का शासन 


शथा(०॥) में भी चला । दोनों झोर ये ठौब् एवं उत्तेजित तरक-वितर्क उपस्थित किए 
गए।। पैट्रिक हेनरी (?४॥72 प्रक्षाए7), रिचर्ड हेवरी ली (सला्रात प्ध्या३ 7६०) 
एवं प्रन्य देशभक्तों ने प्रस्तावित संविधान का इसलिए विरोध किया कि इसमें पि- 
कार पत्र (झा! 0! ।श8005) सम्मिलित नही है श्रौर इसलिए, उनके विचार से 
प्रस्तावित संविधान व्यक्तियों की स्वतस्वताम्रों के लिए हानिकर सिद्ध हो सकता हैं। 
संघात्मक शासन के समर्थकों ने नए शासन की स्थापना होते ही भ्धिकार-पत्र [9 
० एरा8॥5) की माँय मान ली। यह प्रतिज्ञा नई शासन-व्यवस्था के स्थापित होते 
ही प्रथम दस संझोधनों को स्वीकार करने से क्रियान्वित कर दी गई जिसका फल यह 
हुआ कि उन राज्यों वे भी संविधान को स्वीकार कर लिया जिन्होंने भ्रब तक कोई 
निर्णय नहीं किया था । नया संविधान झन्तिमरूपेण २१ जून, १७८८ को स्वीकार कर 
लिया गया । “प्रसंघान की कांग्रेस ने विधि द्वारा झ्राज्ञा दी कि नई शासन-व्यवस्था 
४ मार्च, १७८६ से देश का शासन-भार सम्भाल लेगी ।” इन्ही दिनो सीनेट के समा- 
सद एवं नई काँग्रेस के लिए प्रतिनिधिगण चुन लिए गए भौर जाज वार्शिगदन को 
राष्ट्रपति चुना गया। “इस प्रकार पुराने असंघान ((०07/८८७४४००) का प्रति 
हुआ भौर नए गणराज्य का उदय हुआ ।” 


प्राजकल संगुवत राज्य अमेरिका में ५० राज्य (509०8) है जिनका समग्र 
क्षेत्रफल ३,०२२,३५७ वर्ग मील है। पव॑तों; मेंदानों भ्रौर चौरस भूमि दाले इस देश 
के दो-तिहाई लोग कस्बों भौर नगरों में भौर एक-तिहाई देहाती क्षेत्रों में रहते हैं। 
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अध्याय २ 
संयुक्त राज्य श्रमेरिका के संविधान की मुख्य विश्लेपताएँ 


(ए55थाएंश5 ण 6 57शा0०क्षा (2०7ापगंणार्श $एश/धग) 


संविधान--एक अलेख (7॥8 (00४४॥0807॥ 35 8 700०00०0+) --फिलैडे- 
लफिया की प्रसभा (796० ए्ञांब एथाश्थाएं०) ने जो संविधान तैयार किया, 
बह प्रारूपकर्म ([0)की8708॥979), भाषा-अ्रवीणता (7780 589 8४४००), 
संक्षेप (8:०५09) एवं प्रत्यक्ष स्पष्टता (407थणथा ऐश) की दृष्टि से आदर्श 
संविधान था। इसका दूसरा रूप हो भी नहीं सकता था क्योकि इसका निर्माण नए 
राष्ट्र को विधिधरूपता मे एकरूपता लाने के लिए किया गया था । इस संविधान 
के भनुबन्धो की रचना स्वाधीनता की धोषणा में निहित कई एक प्राघारभूत सिद्धांतों 
के श्राधार पर हुई थी। श्रोर तब से उन्हीं स्रिद्धान्तों को लेकर थ्मरीकी प्रशासन 
पद्धति कार्य कर रही है। ये सिद्धात्त इतने चिरस्थायी और प्रेरणादायक है कि संवि- 
घान लगभग १४० वर्ष से श्रधिक समय तक समय के थपेड़ों को सहन करता रहा, 
झुद्ध और शान्ति के दिनों में देश के लिए उपयोगी सिद्ध होता रहा, पर वह मौलिक 
रूप में प्रपरिवर्तित रहा। सयुकत राज्य अमेरिका के लोगों की संविधान निर्माताओं की 
सूक्ष्म बुद्धि, समभाव और भविष्यत्‌ बुद्धि (5०७० ०३ 786 90506) के श्रति इतनी 
अटूट श्रद्धा है. कि संविधान का मूल प्रलेख (0787 000घ०००४॥) उनके द्वारा 
पूजित किया जाता है | भ्रतः विनाश से उसको रक्षा के लिए हर सम्भव प्रयत्त किया 
भी गया है । 


अमेरिका का संविधान संसार के लिखित संविधानों में सबसे प्राचीन है और 
किसी भी श्रन्य राष्ट्र के संविधान से सबसे छोटा है। इसमे कुल ४,००० द्ब्द हैं। 
३० या १२ पृष्ठों में छपा हुआ यह झाध घंटे में पढ़ा जा सकता है । संविधान के 
निर्माताओो ने इसको ऐसे पूर्ण संविधान के रूप में मही रचा था जो सब कालों मे झौर 
सब भ्रवस्थाओं में ध्वासन की अभ्रन्तिम रूप-रेखा प्रकट करता हो | वे तो केवल एक 
प्रस्थान-विन्दु (587878 7०7८) ह्ोंढ़ना चाहते थे श्रौर इसलिए उन्होने ढाँचा श्रथवा 
सारांश उपस्थित किया। उनका विचार था कि इस ढाँचे को' भविष्य में देश की 
सन्‍्तानें व्यवहार की आ्रावश्यकताओं, संकट-कालीन भ्ावश्यकताप्रों, श्राधिक विकास 
की आवश्यकताओं, श्रयवा राष्ट्र की समृद्धि से सम्बन्ध रखने वाली भन्य झावश्य- 
कताओं के अनुरूप विकसित करेंगी । इस संविधान के विकास का क्रम भ्रभी चालू है 
और यह्‌ विकास तब तक जारी रहेगा जब तक यह राष्ट्र जीवित है। पूर्व इसके कि 
उस क्रम की सूक्ष्म परीक्षा की जाए जिसके झनुसार इस संविधान का विकास हुआ है, 
इसके मुस्य मौलिक लक्षण एवं विशेपताएँ जान लेना आवश्यक हो जाता है 


श्4 संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


संविधान के मूल सिद्धान्त भ्रौर प्रमुख विशिषताएं 


(सिप्रावश्यागद्राब एपएल्रंफॉ४5 क्षात 080096 ए६कप्रा5 
० 06 (०१/प्रधंणा) 


१. लोक-प्रभुता (?0फणैदा 80ए०शंद्रा9)--अमेरिकी संविधान की 
सबसे पहली विशेषता यह है कि इसने जनता को प्रभू-सत्ता माना है । स्वतन्त्रता की 
घोषणा में यह स्वीकार किया गया था कि जिस प्रकार प्रजा चाहे अपने देश की 
शासन-व्यवस्था को तियुकत करे, भ्रथवा उसको हुठा दे या उसमें मनमाने परिवततेत 
करें। लोक-प्रमुता की पवित्रता को संविधान ने स्वीकार किया है। संविधान की 
प्रस्तावना (?7०थ770/6) इस प्रकार आरम्भ हीती है : “हम संयुक्त राज्य ग्रमेरिका 
के लोग **इस संविधान की भ्रवतारणा एवं स्थापना करते हैं ।” जिस प्रकार संविधान 
में हेर-फैर अथवा परिवर्तन हो सकें, उसका वर्णन संविधान के थाँचवें श्रनुच्छेद में 
किया गया है। इसका झर्थ है कि इस शासन की व्यवस्था को लोगों ने ही जन्म दिया 
है श्ौर यह लोगो के प्रसाद-पर्यन्त ही रह सकती है । 


लोक-प्रभुता का सिद्धान्त जनता को श्रन्तिम प्रभुता (ए/0086 8006- 
एशं8एा५9) प्रदान करता है और उसका झ्राशय है कि जहाँ कहीं किसी प्रकार का 
निरंकुश प्रभवा भ्रत्याचारी श्लासन हो, तो उसके स्थान पर सांविधानिक शासन की 
स्थापना होनी चाहिए । जब यह पहचान लिया जाय कि जनता ही उच्चतम शक्ति 
का सबसे सुरक्षित संग्रह स्थान है झ्ोर जनता की इच्छा ही विवेकपूर्ण, कुशल प्रौर 
संयमपूर्ण शासन की प्रच्छी जमानत (0प्रक्न०7/००) है तो इसका वास्तविक पर्थ मान" 
वीय अधिकारों के प्रति श्रादर हो जाता है। यही भ्रत्राहम लिकन (60शीधए 
7.7००॥) की भाषा में जनता का शासन, जनता द्वारा शासन धौर जनता के लिए 
शासन कहलाता है। जेम्स, मेडिसन (उद्या०8 (4०507) ने कहा कि “प्रमेरिकी 
धासन-व्यवस्था उस श्रेष्ठ दढ़ इच्छा पर भाषारित है जो स्वतन्त्रता के प्रत्येक पुजारी 
फो उत्तेजित फरती है फि वे सब हमारे राजनीतिक प्रयोगों को मनुष्य मात्र की 
स्वशासन की योग्यता पर आ्राधारित करें” 


२. नियन्त्रित शासन (#-ताजाव्त ठ0एथयधाल्गा)--सोकआअगुता के 
सिद्धान्त का स्वाभाविक निष्कर्ष निकलता है नियन्त्रित शासन (77060 00एए४॥- 
गाव) । संविधान के निर्माता वास्तव में राज्य की सीमित शवित न याते भे हे 
संविधान ने केन्द्रीय शासन को स्पष्ट शक्तियाँ प्रदान की भर 48604 बची हुए 
शवितयों का प्रपार कार्मे-दैश्र प्रदान किया है। इस प्रकार संविधान देख के लोक 
सम के सभी बड़े झौर छोटे मधिकारियों के ऊपर, उसके व्रिया-कलापों के ऊपर भषता 
उन तरीकों फे ऊपर जिनके द्वारा वे अपना प्रश्विकार प्रयोग करेंगे, निश्चित भड ए 
एवं नियन्त्रण स्थापित करता है। ये नियस्त्रण इसलिए लगाए ग्रए हैं कि शक 
झ्रपिकारी ब्यवितयों के प्रधिकारों भयवा उनकी सम्पत्ति शोर उतकी स्वतन्त्रता 
का मनमाले ढंग से प्रपहरण नकर सके। कुछ बातों में केंद्रीय शासन के द्वारा 
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सीमोल्लंधन के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा की गई है, कुछ अन्य बातों में राज्यों श्रथवा 
स्वशासन की संस्थाओं के विरुद्ध व्यक्ति की रक्षा की गई है। झौर कुछ श्रन्य बातों 
में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा सभी ह्ासनों--केद्धीय, राज्यीय श्रथवा स्थानीय 
-द्वारा स्वेच्छाचारी सीमोल्लंघन के विरुद्ध की गई है। पाँचवाँ और चौदहवाँ संशी- 
घन दोनों मिलकर काँग्रेस तथा राज्यीय विधानमण्डलों, दोनो को स्पष्ट चेतावनी देते 
है कि वे बिता कानूनी प्रक्रिया के किसी व्यक्ति की जान नहीं ले सकते; किसी की 
स्वतन्त्रता का अपहरण नहीं कर सकते; न किसी की सम्पत्ति छीन सकते है। यथार्थ 
संविधान की प्रत्येक पंवित यह प्रमाणित करती है कि जनता के हाथों में ही प्रभुसत्ता 
का पूर्णाधिकार है भौर शासन के ऊपर नियन्त्रण है। श्रतः संविधान दो कार्य सिद्ध 
करता है । यह शासन का ऐसा स्थिर यन्त्र है जो शासकों को शासितों के ऊपर निय- 
नत्रण करने के योग्य बनाता है । साथ ही यह शासन पर एक नियन्त्रण है, एक प्रकार 
का उपाय है जिसके द्वारा शासित शासकों को सयम में रखते हैं । 


३. शक्तियों का वितरण ()शं&07 ०# ?०४८:५)--फिलैंडेल फिया अ्सभा में 
प्रतिनिधियों की इच्छा यही थी कि प्रभावी एवं सबल राष्ट्रीय सरकार की स्थापना 
होनी चाहिए। साथ ही प्रत्येक प्रतिनिधि जाता था कि भ्रमेरिका के भ्रधिकतर निवासी 
अपने-प्रपने राज्यों की सरकारों से प्रेम करते हैं भ्रौर वे किसी भी हालत में श्रपने- 
भ्रपने राज्यीय शासन को केन्द्रीय शासन की पूर्ण भ्रधीनता में रखना पसन्द नहीं 
करेंगे। श्रतः संविधान के निर्माताभी ने शासन की एक नई प्रणाली को जन्म दिया 
जिसको प्राजकल संघ (7८0७9007) कहा जाता है। संघीय शासन-अ्रणाली का 
लक्ष्य होता है कि भब तक जो प्रभुसत्तासम्पन्त प्रलग-अलग राज्य हैं वे सब राष्ट्रीय 
एकता को ध्यान में रखते हुए एक संघ मे परिणत हो जाएँ । किन्तु ऐसे संघ में धम्मि- 
लित होने वाले प्रभुत्व-शवितसम्पन्न राज्यों की स्वतन्त्र सत्ता भी स्वीकार की 
जाती है । संघ उत राज्यों को प्रायः सभी मामलों में स्वायत्त शान (4७॥07009) 
अ्रदान करता है और केवल ऐसे कतिपय विपयों पर उन्हे मधिकार नहीं दिए जाते 
जिनका सम्बन्ध समान राष्ट्रीय हितों से होता है । 


इस प्रकार संविधान के जन्मदाताप्रों ने संयुवत राज्य भ्रमेरिषा के भ्रन्दर ही 
दोहरी पद्धति वाले शासन को स्थापित किया । अमेरिका का संविधान कुछ शवितयाँ 
राष्ट्रीय ग्रथवा केन्द्रीय सरकार को सौंपता है भोर अवशिष्ट श्वक्तियाँ राज्यों के लिए 
सुरक्षित रखी गयी हैं। दसवां संशोधन स्पष्ट कहता है कि, “जो शवितियाँ संविधान 
ने संयुक्त राज्य अमेरिका को प्रदान नहीं की हैं, न जिनके बारे में संविधान ने राज्यों 
को देना अस्वीकृत किया है; वे सब शक्तियाँ राज्यों के लिए प्थवा प्रजा के लिए 
रक्षित हैं ।" झ्तः संघीय सरकार को कुछ विनिरद्दिप्ट शक्तियाँ ही प्रदान की गई हैं 
जवकि प्रवश्िष्ट शवितयाँ (२८शंताथाह 70०७८०४) राज्यों के लिए सुरक्षित रखी 
गई हैं। इस प्रकार संघीय शासन में राज्य पूर्ण एकक होते हैं साथ ही सारे राष्ट्र की 
पूर्ण प्रजा को वह एक दावितशाली संगठन के रूप में जोड़ देता. है जो समस्त राष्ट्रीय 
भहृत्त्व के मामलों को देखता है। 3, 
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४. संघीय प्रधानता (फ८त&०8। 8एछ/शा३००)--यदच्पि संघीय सरकार 
को विनिदिष्ट शक्तियाँ ( छंप्रापाध्यक्व०० 09८४5) प्रदान की गई हैं, फ़िर भी संघीय 
सरकार के नियम भ्रथवा विधि (.39) को अपने क्षेत्र में राज्यों की विधि के ऊपर 
प्रधानता प्रदान की जाएगी । संविधान के छठे झनुच्छेद के द्वितीय खण्ड में कहा गया 
है : “यह संविधान श्र इसके निर्देशन में संगुवत राज्य श्रमेरिका में जो भी विधियाँ 
(7.899) पारित की जा एँगी; और जितनी भी संघियाँ श्रव तक की गई हैं अथवा 
जो संधियाँ भविष्य मे सयुकत राज्य श्रमेरिका के श्रधिकार से की जाएँगी, वे सब 
समस्त द्वेश के लिए प्रधान रूप से मान्य होगी; भ्रौर सभी राज्यों के न्यायालयों को 
ये मान्य होंगी चाहे किसी राज्य के संविधान भ्रथवा प्रचलित नियम से वे मैल मे 
खाती हों ।” इसका श्रर्थ हुआ कि संघीय संविधान हर॒ प्रकार के वियम के ऊपर 
चाहे वह नियम राष्ट्र का हो श्रथवा किसी राज्य का प्रधान माना जाएगा । संपीम 
सरकार द्वारा पारित कोई विधि, यदि वह नियमतः संविधान की भझ्राज्ञा के प्रनुसार 
पारित की गई है, तो उसका दर्जा राज्य द्वारा पारित विधि से प्रधानतर मारना 
जाएगा । यदि राज्यों के नियम केन्द्रीय सरकार के नियमों के विरुद्ध पड़ते हों प्रथवा 
केन्द्रीय सरकार द्वारा की गई किसी सन्धि के उपबन्धों के विरुद्ध पड़ते हों तो उनको 
असांविधानिक घोषित किया जा सकता है। संघीय प्रौर राज्य सत्ताप्रों के मध्य मैं 
क्षेत्राधिकार के विरोध के सब मामलों के लिए भ्रन्तिम स्थान जहाँ उनका निर्णय 
किया जा सकता है, वाशिगटन में स्थित सर्वोच्च न्यायालय है। वही स्यायाधिकरप 
(प्रपंणणाक) का कार्य करता है । 


५४५ शकितयों का पृथथकरण (796 5९८ए७790070 0 ?0०ए८५) --भमेरिकी 
संविधान की पाँचवी विशेषता यह है कि इसने शवितयों के पृथवकरण के सिद्धारत 
(ए/9रणंफ्रो ण धाल 8८एब907 0 7०७८५) को स्वीकार किया है! पह सिद्धांत, 
संदिधान की किसी घारा (3८०४०१) में स्पप्टतः वणित महीं किया गया है जैसा कि 
बहुत से राज्यों के संविधानों में- स्पष्ट: वर्णित रहता है, बल्कि संविधान के उन तीते 
अनुच्छेदों के प्रारम्मिक वावयों में सम्मिलित है जिनका सम्बन्ध शासन के व्यवस्थापिका 
(7८8ांभ 8४४८), कार्य वालिया (57८८७४४८), एवं न्यायपालिका (उफ्वाणंथ्ं) तीनों 
विभागों से है। प्रथम भनुच्छेद इस प्रकार प्रारम्भ होता है, “समस्त अधिशुत्त 
(0797/50) विधायिनी इवितयाँ (.8क्षार८ 705८5) संगुष्त राज्य पमेरिका 
की काँग्रेस में भ्धिष्ठित होंगी ।/ द्वितीय भनुच्छेद इस प्रकार प्रारम्भ होता है, “कर्म: 
पालिका दावित (एंऋ८८पएट 205८7) > संयुबत राज्य के राष्ट्रपति में प्रधित्दित 
होगी ।/ तृतीय अनुच्छेद में वधित किया गया है कि “न्यायिक धाषित (उण्रावंशं 
909८) एक सर्वोच्च न्मापालम ($9फशव्णा८ 0०७9) में भौर उत निम्त स्यायातयों 
में जिनका ममग्रेस समय-समय पर भादेद्या दे सकती है, प्रधिष्टित होगी ।/” 


संमिधान के निर्माता सॉक (7.0०:८) एवं मॉटेस्वयू (एमांलवराव्णो है 
छिद्धासतों छे परिधित थे। वे सोग उपततिवेशों में इस घिद्धान्ह का १०० वर्षों 
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अधिक समय से परीक्षण कर रहे थे। वास्तव में नियन्त्रित शासन ([.79000 00ए- 
शधा्यशा।) के सिद्धान्त से उनका अभ्रटल विश्वास हो गया था कि झासम के तीनों 
विभाग पृथक रखना ग्रावश्यक है क्योकि इस प्रकार निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर 
नियन्त्रण बना रहेगा। 


६. परीक्षणों भ्रौर सन्तुलनों का सिद्धान्त (00००७ 86 फ्रेबवाध०९४) -- 
किन्तु संविधान के निर्माता, श्क्षितयों के पृथवकरण के सिद्धान्त का पूर्णतया पालन 
जहीं कर सके क्योकि इसमें कतिपय व्यावहारिक कठिनाइयाँ थी । मैं डि सन ()/807807) 
आ्रादि कुछ लोग प्रच्छी तरह समभते थे कि शक्तियों का पूर्ण पृथवकरण केवल 
कल्पना जगत्‌ में ही सम्भव है । इस विपय पर टिप्पणी करते हुए मेंडिसन (|80/- 
507) ने फैडरेलिस्ट (००६८:8॥57) नामक पत्र में लिखा था कि “शबितियों के पृथकू- 
करण के सिद्धान्त के लिए यह प्रावश्यक नही है कि व्यवस्थाधिका, कार्यपालिका और 
ज्यायपालिका ये तीनो विभाग एक-दूसरे से सर्वथा असम्बद्ध रहें ।” भागे चलकर 
उसने सिद्ध किया कि “यदि ये तीनों विभाग उस हद तक मिलकर सयुक्‍त रूप पे कार्य 
न करेगे क्रि प्रत्येक विभाग हर दूसरे विभाग को सांविधानिक नियन्त्रण प्रदान करे, 
सो उसी ह॒द तक शवितियों का पृथवकरण जिसको सिद्धान्त स्वत्तन्त्र शासन के लिए 
परमावश्यक मानता है, ब्यवद्षार में पूर्ण भ्रव्यावह्रिक एवं असफल सिद्ध होगा।” 
आगे चलकर कहा गया है कि अ्रनियन्त्रित द्बित में सदेव भम निहित होते है शौर 
झनियन्त्रित शक्ति तथा श्रनियन्त्रित शासन दोनों एक ही चीज़ है जब तक कि एक 
शक्ति दूसरी शक्ति पर संयम न रखे। यह भी सम्भव है कि विभिन्‍न अधिकारी 
विभिन्‍न शक्तियों के बल पर मिल जाएं और वे सम्मिलित अधिकार का भ्रयोग प्रन्याय 
के रूप मे करने लगें। भतः संविधान के निर्माताओं ने परीक्षणों भोर सन्तुलनों का 
झनुक्रम (5/घ०ाआ ० (006९०८४ थप6 84]87०९5) स्वीकार किया जिशके द्वारा 
शासन की झक्ति परिमित (हंग्रा/20), नियन्त्रित (007॥70720) एवं विकीर्ण 

(70#05९०) बनी रहे । 


वास्तविक सांविधानिक व्यवस्था यह है कि शासन के प्रत्येक विभाग को अभ्रप- 
चर्जी शक्तियाँ (#णेएशए० 9०४८:४) प्रदान को जाती है जो उस विभाग के लिए 
उपयुक्‍त हों, किन्तु साथ ही इन शक्तियों पर अन्य विभागों का भों श्रधिकार रहता है 
ताकि कही भ्रप्रतिबन्धित शक्ति पाकर वे विभाग भ्रष्टाचारपूर्ण न हो जाएँ। काँग्रेस ढारा 
पास किए गए विधेभकों पर राष्ट्रपति-अपने निषेधाधिकार (५०४०) का प्रयोग करता 
है । इसके विपरीत राष्ट्रपति जब धन की माँग करता है, निमुवितियाँ करता है झ्रथवा 
संधियाँ करता है वो सीनेट का प्रनुमोदन आवश्यक है । यही तक नही । राष्ट्रपति 
के विरुद्ध महाभियोगर भी लाया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय कई बातों में 
व्यवस्थापिका के प्रति ऋषणी है, जैसे नियोजन (49/7०/0०75) झौर पुनरावेदन 
का भ्रधिकार-क्षेत्र या पुतविचाराधिकार (857लाइ० उप्रंडठांथांण) । राष्ट्रपति 
को प्रधिकार है कि वह्‌॒ सर्वोच्च न्यायालय के जजों की नियुक्ति करे प्यवा क्षमा 
दान करे, प्रविलम्बत प्रदान करे (र८७४८४८५)३ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई 


संयुषत राज्य क्‍झ्मेरिका के संविधान की मुरुष विशेषताएँ 29 


१६४० में संयुवत राज्य श्रमेरिका द्वितीय विश्व-युद्ध में श्रधिकाधिक फेंसता गया तो 
काँग्रेस ने राष्ट्रपति को अपार शक्ति से सज्जित कर दिया जिसका उदाहरण है 
मार्च १६४१ का उधार पट्टा भ्रधिनियम, भर उस समय राष्ट्रपति ने देश का 
सर्वोच्च सेनापति होने के नाते भी हर दिश्ञा में प्रपनी शक्ति का उपयोग किया । 
काँग्रेस में झौर कांग्रेस के बाहर भी विरोध प्रकट किया ग्रया कि राष्ट्रपति, विधा- 
पिनी शक्तियाँ भी झपने हाथों में ले रहा है भौर इस प्रकार उस सिद्धान्त की अ्रव- 
हेलना कर रहा है जिसके द्वारा संविधान ने शासन की शवितयों का पृथककरण किया 
है। कुछ प्रंशों तक इस भ्रालोचना के फलस्वरूप ही मई कांग्रेस ने जो जनवरी १६४३ 
में चुनकर प्राई राष्ट्रपति रूजवेल्ट के नेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह उपस्थित किया श्रौर 
राष्ट्रपति द्वारा भ्रनुमोदित कई प्रस्ताव श्रस्वीकृत कर दिए। उस समय कांग्रेस ने 
कई ऐसे विधेयक पास कर दिए जिस पर राष्ट्रपति ने झ्रापत्ति की थी। इनमें दो 
मूल भ्रधिनियम भी थे जिनको राष्ट्रपति वीटो शवित द्वारा रह कर चुका था। इस 
प्रकार शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त को पुत्र: दृढ़ किया गया। बीयडे 
(9८270) कहता है कि, “चाहे शवितयों के पृथवकरण के सिद्धान्त में कुछ भी कमियाँ 
हों, फिर भी यह सिद्धान्त भ्रमेरिकी शासन-व्यवस्था की प्रधान विशेषता है भौर यह 
तथ्य अभ्रमेरिकी श्यासन भौर राजनीति के व्यवहार में बारम्बार स्पष्ट प्रौर प्रकट हो 
चुका है ॥/”? 

यद्यपि प्राजकल शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त का महत्त्व बहुत कम हो' 
गया है झ्रौर इसकी अ्रूटियों की दुर करने के लिए. झनेक उपायों पर विचार किया जा 
रहा है, फिर भी यह सिद्धान्त श्रमेरिकी शासन में मूलभूत है । 

७. फठोर संविधान (५ [शांत 0०ा॥प्रां०7)--श्रमे रिकी संविधान कठोर 
हैं। संविधान के संशोधन के लिए एक ज़दिल एवं कठिन प्रक्रिया की आवश्यकता है । 
संविधान में उसके संशोधन के लिए दो निश्चित सोपान सुभाए गए हैं । इन सोपानों 
पर हम इस भ्रध्याय के अंत में विचार करेंगे । संशोधन के ये दोमों सोपान प्रत्यन्त 
जटिल एवं विस्तृत हैं। इसी कठिनाई के कारण पिछले १७८ वर्षों मे उसमें झब तक 
केवल २३ संशोधन ही हो सके हैं । 

पर. न्यायिक पुमरीदाण (उएतलंश े८शं८फ्)--नियन्त्रित झ्यासन एवं 
इवितयों का पृथवकरण इन दो सिद्धान्तों के स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात्‌ यह्‌ 
उपसिद्धान्त के रूप में श्रावश्यक हो जाता है कि न्यायिक पुनरीक्षण [एवोलंया 
प्र८ए ८७) का सिद्धान्त लागू हो जिसंके अनुसार न्यायालयों को अ्रधिकार है कि वे 
व्यवस्थापिका अथवा कार्यपालिका द्वारा पारित किसी कानून को अ्सांविधानिक घोषित 
कर दें यदि उनके निर्णय मे वह कानून संविधान का उल्लंघन करता हो । श्रमेरिका 
में संघीय न्‍्यायप्रालिका संविधान के भ्रभिभावक के रूप में कार्य करती है। वह 
संविधान का निर्वंचन करती है | इसके श्रतिरिव्त वह काँग्रेस अथवा राज्यीय विधान- 
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किसी की सजा को कम कर दे (ए्णाएब्ांणाड ) अथवा पूर्ण क्षमा (#ग्रशाध्थांछ) 
कर दे। श्लौर सवोच्च न्यायालय ने, ज्योही नया संविधान प्रवत्ती (070॥॥०) 
हुआ, काँग्रेस हारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत भ्रधिनियमों (5०४5) की 
विध्यनुकूलता (एथागा।) पर प्राक्षेत करना झारम्भ कर दिया । 


किन्तु परीक्षणों और संतुलनों का उपाय! (06ज0९४ ०6 (॥6८८४ ब्रगत 
894८6) वास्तव में शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त से बिल्कुल उत्दा है। 
मॉटिस्वयू (॥४०॥८४व ०८४०) यह महीं चाहता था कि शासन की तीन शवितियाँ ठीत 
अलग भागों में बट जाएँ। पूर्ण स्वतन्भता प्राप्त होने के बाद श्रन्यायी शासन समाप्त 
हो सकता है, किस्तु पूर्ण स्वतन्त्रता संधर्ष एवं विश्नेदों को भी जन्‍म देती है । मेडिवन 
(2४०4507) ने शबवितयों के पृथककरण के सिद्धान्त (9००प्रापह ० $क्रुभकांधा 
0 7०५८१) की व्याख्या करते हुए ठीक ही कहा था, “एक विभाग की शक्तियों 
के ऊपर दुसरे विभागों में से किसी का श्रधिकार वही होना चाहिए । किन्तु यह भी 
स्पष्ट है कि किसी भी विभाग के पास प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप मे ऐसे पूर्ण-सत्ता-युवत 
भ्रधिकार नहीं होने चाहिएँ जिससे किसी विभाग को अपने न्यायोचित अधिकारों है 
प्रयोग में धाधा उपस्थित हो ।” संविधान के निर्माता शफ्तयों के पृथवकरण के प्रिद्यांत 
की श्ेष्ठता को मानते थे, इसलिए उन्होने शासन को तीन विभिन्‍न एवं सुस्पष्ट भागों 
में विभाजित कर दिया भौर इस प्रकार राष्ट्रपतीय श्ासन-प्रणाली (7४027 
कण ० 60एवगाए्रधा!) को जन्म दिया । इस प्रणाली का शर्थ है 85 
एवं कार्यपालिका विभागों में विच्छेद । कभी-कभी तो यह विच्छेद संघर्ष एवं विभा- 
जित उत्तरदायित्व का रूप घारण कर लेता था। इसलिए संयुक्त राज्य प्रमेरिका में 
प्रभावी एवं योग्य नेतृत्व का भ्रमाव रहता है । हाँ, सम्भवत: संकटकासीन स्थिति में, 
योग्य नेतृत्व उपलब्ध हो जाए । 'परीक्षणों भौर सन्तुलनों के उपाय' (06४00 |! 
(7००८७ था छ4470०5) नेतो भौर भी प्रपिक विभागीय संपर्प, प्रतिकद 
(0था०्फुफाणढ) एवं ब्रदक्षता उत्पन्न कर दी है। व्यवस्थापिका ,तप्ा वाय- 
पालिका विभागों में शवितयों के पृथक्करण एवं समन्वय (00-007900॥) के उपायों 
के पूर्ण प्रभाव में कभी-कभी धत्यन्त आवश्यक निर्णयों के करने में भी प्रत्यम्त देर 
होती है। ऐसा भी होता है कि दामन की एक घासा एक नीति पर चल रही हो 
किन्तु घासन फे भ्रन्य विभाग बिलकुल विपरीत मीति पर चल रहे हों, ' विशेष रूप 
से ऐसा उस समय सम्मव हो सकता है जबकि कार्यंपासिका का किसी दल विशिप है 
से सम्बन्ध हो, डिन्तु काँग्रेस में दूसरे दल का बहुमत हो । इसमें सन्देह ही हल 
पुछ राष्ट्रपति कार्यपालिका एवं व्यवस्थापिका के बीघ की साई को पाटने लि 
हुए । “रिन्तु यह मालना ही होगा कि भाषात-काल में गाहे प्रत्प कास के कं 
ममत्यय उपस्थित हो लाए, भौर इसमें राष्ट्रपति द्वारा संरक्षण एवं झनुपह का हे 
हाथ रहता है किर मी शध्ट्रीय शासन भागों में बेंट जाता है प्रौर इसके लिए ४ 
का पृषपःरघ ही उत्तरदायी है शिस्का उपबन्ध संविधान में शिया गया है । 


४ 
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१६४० में संयुबत राज्य अमेरिका ह्वितीय विश्व-युद्ध में श्रधिकाधिक फेसता गया तो 
काँग्रेस ने राष्ट्रपति को अपार शक्ति से सज्जित कर दिया जिसका उदाहरण है 
माच १६४१ का उधार पट्टा प्रधिनियम, श्रौर उस समय राष्ट्रपति ने देश का 
सर्वोच्च सेमापति होने के नाते भी हर दिल्ला में प्रपनी शक्ति का उपयोग किया । 
काँग्रेस में भौर कांग्रेस के बाहर भी विरोध प्रकट किया गया कि राष्ट्रपति, विधा- 
पिनी शक्तियाँ भी प्पने हाथों में ले रहा है और इस प्रकार उस सिद्धान्त की अ्रव- 
हेलना कर रहा है जिसके द्वारा संविधान ने शासन की शवितयों का पृथवकरण किया 
है । कुछ प्रंशों तक इस श्रालोचना के फलस्वरूप ही मई कांग्रेस ने जो जनवरी १६४३ 
में चुनकर प्राई राष्ट्रपति रूजवेल्ट के सेतृत्व के विरुद्ध विद्रोह उपस्थित किया और 
राष्ट्रपति द्वारा प्रनुमोदित कई प्रस्ताव भ्रस्वीकृत कर दिए। उस समय कांग्रेस ने 
कई ऐसे विधेयक पास कर दिए जिन पर राष्ट्रपति ने आपत्ति की थी। इनमे दो 

, मूल भ्रधिनियम भी थे जिनको राष्ट्रपति वीटो शवित द्वारा रह कर चुका था। इस 
प्रकार शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त को पुत्र: दृढ़ किया गया। बीयर्ड 
(86270) कहता है कि, “चाहे शबितयों के पृथवकरण के धघिद्धान्त में कुछ भी कमियाँ 
हों, फिर भी यह सिद्धान्त प्रमेरिकी शासन-ब्यवस्था की प्रधान विशेषता है और यह 
तथ्य अमेरिकी शासन भौर राजनीति के व्यवहार में बारम्वार स्पष्ठ भोर प्रकट हो 
चुका है ।”? 

यद्यपि प्राजकल द्वक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त का महत्त्व बहुत कम हो 
गया है झौर इसकी श्रूटियो को दूर करने के लिए- भमेक उपायों पर विचार किया जा 
रहा है, फिर भी यह सिद्धान्त भ्रमेरिकी शासन में मूलभूत है । 

७. फठोर संविधान (8 राहत 0०॥६४(०४००)-भ्रमेरिकी संविधान कठोर 
हैं। संविधान के संशोधन के लिए एक जटिल एवं कठिन प्रक्रिया कौ आवश्यकता है | 
संविधान में उसके संशोधन के लिए दो निश्चित सोपान सुभाए गए हैं । इन सोपानों 
पर हम इस प्ध्याय के झंत में विचार करेंगे । संशीधन के ये दोमों सोपान भ्रत्यन्त 
जटिल एवं विस्तृत हैं॥ इसी कठिनाई के कारण पिछले १७८ वर्षों में उसमे भ्रब तक 
केवल २३ संशोधन ही हो सके हैं । 

८. न्यायिक पुनरीद्षाण (गाठंलंशां ॥२८श०४)--नियन्त्रित शासन एवं 
शक्तियों का पृथवकरण इन दो सिद्धान्तों के स्वीकार कर लिए जाने के पश्चात्‌ यह 
उपसिद्धान्त के रूप में श्रावशप्रक हो जाता है कि न्यायिक पुनरीक्षण (वाला 
६९७०७) का सिद्धान्त लागू हो जिसंके झनुसार न्यायालयों को अधिकार है कि वे 
व्यवस्थापिका झथवा कार्यपासिका द्वारा पारित किसी कानून को अ्रसांविधानिक घोषित 
कर दें यदि उनके निर्णय में वह कानून संविधान का उल्लंघन करता हो । पमेरिका 
में संघीय न्यायपालिका संविधान के ग्रभिभावक के रूप में कार्य करती है। वह 
संविधान का निवंचन करती है । इसके अतिरिव्त वह काँग्रेस अथवा राज्यीय विधान- 


3, फ्रेश्वात, 0. 8. : #गाध्यांध्या 50एथएणशाव्ओां 280 ए0005 (947),. 
ए १06., 
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मण्डल की क्षमता का निर्णय करती है। यदि स्यायप्रालिका के पनुसार कोई कादून 
जिसको काँग्रेस भ्रथवा राज्यीय विधानमण्डल ने पारित किया है किन्तु जो इन दोनों 
व्यवस्थापिकामों की शवित एवं प्रधिकार से परे है भ्रथवा यदि यह कानून किसी 
राज्य के प्रचलित कानून के विरद्ध है; भ्रयवा यदि किसी कानून द्वारा लोगों की 
स्वतन्त्रताओं को भाषात पहुंचता है; तो ऐसी स्थिति में यह उस कामून को 'भल्ट्रा- 
वायसं! भ्रथवा प्रसाविधामिक घोषित कर देती है भौर ऐसी स्थिति में वह काूने 
विधि का रूप धारण नहीं कर सकता । उसी प्रकार कार्यप्रातिका का कोई नियम, 
यदि वह उसके सांविधानिक अधिकारों का अतिक्रमण करता है, तो उसको भी पर्सा- 
विधानिक घोषित किया जा सकता है ! 


न्यायिक पुनरीक्षण के सिद्धान्त की हात में कह भालोचना हुई । इस सिद्धान्त 
के समर्यंक कहते हैं कि यह स्वतन्त्र एवं नियन्त्रित शासन का रक्षक है। वे यह भी 
कहते हैं कि व्यवस्थापिका की प्रवलता (!:6०छां(आ०9) के विरुद्ध न्यायिक पुबरी- 
क्षण मे केवल रक्षा करता है वल्कि स्थायी शासन के स्थामित्व में सहायक होता है। 
इसके विपरीत इस सिद्धान्त के विरोधी कहते हैं कि ग्यायालय व्यवस्थापिका एवं 
कार्यपालिक दोनो के अधिकारों का प्रतिक्रमण करते हैं भ्ौर उत्तरदायित्वपूर्ण प्रति- 
निधिक शासन के कामों में वाधा डालते हैं । यह भी कहा जाता है कि न्यायिक 
पुनरीक्षण श्रावश्यक साम्राजिक भ्थवा आथिक सुधारों की दिशा में भी देर लगाता 
है, जिनका बदलती हुई स्थिति में भ्रत्यधिक महत्त्व है। प्रन्यत्र, जहाँ इस विपय॑ अर्यात्‌ 
न्यायिक पुनरीक्षण (उ92ंथ ३०७६७) पर पुनः भझालोचना की जाएंगी, हम 
बारे में विस्तार से विचार करेंगे । 


€, भ्रधिकार-पत्र (४८ 8 ० 728085)--जब फिलेडेलफिया सम्मेलन 
(श्राप्रतनज़ांड 2०ारथाप्रणा) में संविधान का. निर्माण हुआ था, उसमें कोई 
अधिकार-पत्र नही था। संविधान मे नागरिकों के अधिकारों का समावेश वाद मैं 
प्रतिनिधियों के मिरत्तर आग्रह के कारण किया गया था क्योकि यदिएऐसा मे 
किया जाता, तो राज्यों द्वारा संविधान का स्वीकार किया जाता मुश्किल थॉ। 
अमेरिका संविधान में १७६१ में भ्रधिकार-प्त्र का समावेश दस सांविधानिक संशोधतों 
द्वारा किया गया था। 


१०. विधि की उचित प्रक्रि]य का अझ्रबिकार (96 हहॉंडा। ॥0 7006 
ए०००४४ ण॑ 74७)-संविधान ने संघ और राज्य सरकारों दोनों ऐ कहा है कि 
वे विधि की उचित प्रक्रिया के विना किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन, स्वतन्त्रता 
और सम्पत्ति से वंचित नहीं कर सकती | विधि की उचित प्रक्रिया का अभिम्राय 
यह है कि यदि कोई व्यक्षित विधि का उल्लंघन करता है, तो उसके बाद पर 
विधि के लियमों के अनुसार ही विचार होना चाहिए, मनमाने ढंग से नहीं। 
इसका यह भी प्रभिप्राय है कि विधानमण्डल श्रौर कार्यप्रालिका के कार्ये उचित होने 


चाहिएँ । 


संयुक्त राज्य झमेरिका के संविधान की मुल्य विशेषताएँ श्श़ 


संविधान की वृद्धि 
((०एाी। ण 76 एणाईापए0०7) 


संयुवत राज्य झ्मेरिका का संविधान, जिसको फिलेडेलफ़िया प्रसभा (?02- 
वधणरां& 0०7एथाएं०) ने पास किया था, एक छोटा-सा प्रलेख ([00०077०7४) 
था जिसमें प्रस्तावना (?८थ॥००) थी, भनुच्छेद थे शौर जो केवल ८६ वाबयों से 
बना था । तब से बराबर वह संविधान दृढ़ता के साथ वदल रहा है, विकसित हो रहा 
है, बढ़ रहा है श्रौर श्रपने श्रापको नई प्रवस्थाशरों के भ्रनुफूल बनाता जा रहा है। 
इस संविधान के रचयिता जानते थे कि यदि इस सविधान को चिरजीवी बनना है तो 
इसे एक जीवित संविधान होना चाहिए जिसमें लचीलापन (एाल्यूणा।॥) एव 
परिवर्तंनशीलता5(७699/80/॥0/9) होनी चाहिए श्लौर जो समय की प्रावश्यकता के 
अनुरूप रूप धारण कर ले । इसलिए उन लोगों ने सभी वातो को विस्तार नहीं दिया, 
बल्कि यह श्राशा व्यवत की कि समय के भ्रनुरूप यह स्वयं बढ़ेगा भौर विकसित 
होगा । ब्राइस (8790०) के छाब्दों में, “अमेरिकी संविधान आवश्यकत: उतना ही 
बदला है जितना कि राप्ट्र बदला है। भौर जहाँ तक लोगों के विचार इस सबि- 
घान के बारे में बदले है वही तक इस संविधान की प्रात्मा एवं प्रथं में परिवर्तन 
हुझ्ा है ४ 


भ्रमेरिकी संविधान के विकास में जिन स्रोतों ने सहायता दी है, वे निम्न- 
लिखित हैं:-- 


१. संविधि द्वारा विकास (?6ए०७०७ए७०॥६ 99 8907/०)--जैसा कि 
पहले भी वर्णन किया जा चुका है, संविधान के रचयिताओं ने बहुत-सी बातें छोड़ 
दी थीं। उनका विचार था कि कॉम्रेस अथवा राज्यों के विधान-मण्डल समय-समय 
पर भ्रधिनियमों द्वारा इन न्यूनताश्ों की पूर्ति कर लेंगे शोर इस प्रकार शासन का 
ढाँचा पूर्ण हो जाएगा। संविधान ने न्यायपालिका के सम्बन्ध में केवल एक सर्वोच्च 
न्यायालय की व्यवस्था की है और सर्वोच्च न्यायालय की रचना का भार कांग्रेस के 
ऊपर छोड दिया है। भ्रन्य संघीय न्यायालयों की व्यवस्था का भार तो पृर्णस्पेण 
काँग्रेस के विवेक पर छोड़ दिया गया है। इस प्रकार १७८६ के न्यायपालिका अधि- 
नियम ()प्रतांशंश॥ 8०६ ० 789) ने अमेरिकी न्‍्याय-व्यवस्था की नीव डाली ॥ 
उसी प्रकार कार्यपालिका के बहुत से विभागों का संगठन भी काँग्रेस द्वारा पारित 
परिनियमों (540०ए6७७) के भ्राधार पर ही हुआ है। १६४६ के राष्ट्रपति-उत्तरा- 
घिकार-अधिनियम (एव्भत्याएव 57०८९४अंण्म 8० ० 946) ने राष्ट्रपति के 
उत्तराधिकारी का ऐसी परिस्थिति के लिए निर्णय किया है जब कि दुर्भाग्यवश 
राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति दोनों की मृत्यु हो जाए। रवयं काँग्रेस की प्रक्रिया झन्त- 
रिक संगठन एवं दैनिक व्यवहार के नियम भी परिनियमों ($(४0०४$) द्वारा ही 
निश्चित हुए हैं । 
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कांग्रेस की विभिन्‍न शवितियाँ बताने के बाद संविधान, श्रन्त में व्यापक अनुदान 

के रूप में काँग्रेस को अधिकार देता है कि वह सभी प्रावश्यक विधियाँ पास करे जो 
अ्रपने भ्रधिकार-क्षेत्र में उसे आवश्यक एवं उचित जान पढ़ें । इस धारा को प्रावः 
'लचीली 'घारा' (7॥6 84980 (8756) कहा ग्गा है भौर बहुत-सी ऐसी बातें भी 
इस उपबन्ध की प्राज्ञानुसार कांग्रेस ने अपने प्रधिकार-क्षेत्र में ले ली है -जिनको 
सम्मेवतः श्रपने भभिकार-क्षेत्र में लेना कांग्रेस मं चाहती । उसी अकार संविधान को 
स्वतन्त्र एवं विस्तृत निर्दचन करके कांग्रेस ने बहुत विस्तृत रक्षा-व्यवस्था का संत्थापन 
किया है; बहुत बड़ी संख्या में प्रदासी बोर्ड (०्ण्ांधांडध4४४० फ000) एवं 
फार्यलिय झथवा विभाग (807८४0$) खोल दिए है; दूर-दूर बिखरे हुए विस्तृत 
साम्राज्य को मिला लिया है, साथ ही प्रपने ऊपर शिक्षा, ध्रध्िकोषण श्याप्रर 
(अक्रगाधा8), बीमा-व्यापार, निर्माण एवं रचमा (007॥ए८०7), परिवहत 

(पबएक्रण 402), विद्युत्‌-धनित का उत्पादव (667८कफ 20७7० 90०) 

आदि ले लिया है, यही नहीं, काँग्रेस मे यह भ्रधिकार प्राप्त कर लिया है झि वह 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका जैसे उद्योग-विफसित (]7600४पं02०0) शौर जटिल एवं 
गहने (007ए/02०4) राष्ट्र के श्राथिक एवं सामाजिक जीवन को भी व्यवस्थित 
करे। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थायी सिद्धान्त के रूप में मह भी घोषित किया है कि वह 
काँग्रंस के द्वारा दिए गए निवंचनों या व्यास्याम्रों के लिए महात्‌ भादर दिजलाएगा 

श्रोर उनको तभी रद्द करेगा जब वे साफ तौर पर ्रौर भत्यक्षता गलत होगी । 

२. कार्यपालिका द्वारा निकान्त (70०/ह0:0676 99 5+९००॥/४०) -“उसी 
प्रकार संयुक्त राज्य भमेरिका के राष्ट्रपति की राजाज्ञाओों, भाज्ञामों एवं कार्यवाहियों 
के कारण संविधान का विकास हुमा है। जैक्सन (2808०7), लिकन (770०॥) 
एवं दोनों रूजवेल्ट (+९००४८४०॥७), इन राष्ट्रपतियों की संविधान के ऊपर उतनी 
ही स्पष्ट छाप (7982:) है जितनी कि संविधान के रचयिताओों मे से किसी भी 
हा । अपनी कार्यशालिका शजितियों को श्रोजस्थी एवं अनल ढंग से प्रयोग करके, ईगे 
राष्ट्रपतियों ने भ्रपने पद में व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका दोनों प्रकार की झर्ितर्मों 
का नेतृत्व स्थापित कर लिया । संवियान में कहीं भी मल्निमण्डल का श्रस्तित्व नही 
है न राष्ट्रपति के लिए भम्व्रिमण्डल से परामझें करना प्रावश्यक है । किस 
बाशियटन (५४४४॥॥॥2000) मे मन्त्रिमण्डल की रचना की भौर वह उससे परामर्श 
लेने लगा, और तभी से मन्विमण्डन शासन का एक आ्रावशयक अ्रग बने गया है 
संविधान ने युद्ध की घोषणा करने की शक्ति काँग्रेस को दी है, फिर राष्ट्रपतियों 
मे कई बार सेनाओ्रों को युद्ध के मेंदान मे लड़ने, भथवा युद्ध करने की तैयारी दिखाने 
के भ्रभिम्राय से भेज दिया है यद्यपि इस सम्बन्ध में कांग्रेस से भ्रधिकार प्राप्त नहीं 
किया गया | बुड़ो वि्तन (७/००००७ छ्रा5००) और फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ड 
(सभ्यता 90.-2००४८४७६) दोनों ने ही ऐसा किया था । 


पुनश्च, संविधान के उपबन्धों के भ्रनुसार परिनियम (887/०8) पा किए 
जाते है और परिनियमों के श्रधीन विनियम (१०2ए)४४००७) बनाए जाते हैं जिनके 
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झनुमार यागिज्य (एणाशाधा८०) के सम्बन्ध से निर्णय किये जाते हैं, देशीयकरण 
(३०7 शो2300॥) की विधि ([200८55) निश्चित की जाती है, जनगणना करने 
की प्रक्रिया निद्चितत की जाती है तथा एकल्व (296४5) एवं प्रतिलिपि प्रधिकार 
(0०7४ उ्ह॥5) रिर्षय किये जाते हैं । इसके भतिरिवत काँग्रेस ने श्रनेकों अ्रधिशासी 
प्राधिकारियों एवं प्रशासी बो्डों (6वक्रांणंडए4४४० 80205) को भधिकार दे दिया 
है कि ये परिनियमों (540८5) की न्यूनताप्नों को विनियमों (॥९८४००७४०४8) एवं 
भाजाप्रों से पूर्ण कर लें । ये विनियम, विधियाँ (4.2५9) नहीं हैं किन्तु विनियम 
भी विधि के समान प्रभावी हैं। “कहा णा सकता है कि संविधान मुख्य पेड़ का 
तना (वात परण्गां:) है जिसकी द्ासें (9970755) परिनियम (5॥8708) हैं 
भोर विनियम (२८४५४४०॥5) ही जिस संविधान रुपी तने की टहनियाँ (79985) 
हैँ हु 
३. निवं चन द्वारा विकास (70८ए2090०९0 99 वशाश[#८४४०४)--चीफ 
जस्टिस हा,ज (02५ 309॥06 ४87०5) के प्रत्तिद्ध वाक्य में यह सत्य सिहित है कि 
भमेरिका शी शासन-व्यवस्या का विदश्स न्यायिक निर्यंचन (7ए00थंश वाशफ्ताटव- 
धंणा) द्वारा हुप्ला है। उसने कहा था, “हम सविधान के उपबन्धों के श्रनुसार कार्य 
करते हैं किन्तु संविधान क्या कहता है, इस तथ्य को न्यायाधीश नोग ही घतला सकते 
हैं ।/ जज लोग ही संविधान का निर्देधन करते है, भ्ौर समुवत राज्य भ्रमेरिका के 
जैसे संवि धान के भी, जो सक्षिप्त एवं व्यापक गा्दों अथवा वाषयांशों में जिसा हुआ 
है, विभिन्‍न निर्वेचन हो सकते हैं । यदि किसी वावयांश का नया निर्वेचल किया जाए 
तो इसकर भ्रर्थ होगा उसको नये श्रों मे लेना भौर यदि उसको नए श्रथों में स्वीकार 
किया जाता है तो उसका भ्रर्थ होगा उसको बदल देना । न्यायालयों के समक्ष संविधान 
को प्राय: प्रत्येक धारा पर विचार हुमा है मोर न्यायाधौश्ों के तिवेभनों (72/708- 
80॥5) ने निस्सन्देह संविधान के कई भागों को बदल डाला है । उपलक्षित शक्तियों 
का सिद्धान्त (77॥60 790%८७), सहज पथवा प्रन्तव्॑ती शक्तियों का सिद्धान्त 
(शधवय। ए0४९:४), प्रसंविदा की पवित्रता का सिद्धान्त (डथ्यालो9 णी 00॥- 
(2०७) एवं पअन्यान्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णययों ने नित्सन्‍्देह शासन की दिशा ही 
बदल डाली है । उदाहरण के रूप में सर्बोच्च न्यायालय ये वियुक्ति (03एॉ553]) का 
श्रधिकार राष्ट्रपति को दे दिया, श्रौर इस सम्बन्ध में सीनेट को कोई अधिकार ने 
रहा । संविधान ने संघीय सरकार को संचारण के साधन (४८४६ ० (007रशा- 
मए्बधंणा) एवं परिवहन (प7878907) का श्रबन्ध सोपा है। सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय ने निर्वेचन किया कि संचार के साधनो में तार; टेलीफोन एवं रेडियो भी 
सम्मिलित है | परिवहन के साधनों मे रेल, सड़कें तथा हवाई मार्ग भी सम्मिलित 
कर लिए गए। इसी प्रकार उदारता से सशस्त्र सेनाग्रों का निवंचन किया गया झौर 
इस प्रकार संधीय सरकार का अधिकार-द्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया । संविधान कहता 





4. कैशणा०, ७४. 8. : प्रश० 0०0एटायपशथाां णी कर एर्भाध्त 88865, 
?. 69. 


है कि कॉग्रेस़ गया काविज- >व्यवत्पा करने कै) किक है) अब बताइरे / 
पफाणिज्य ((०तफ्राध०ट) पन्द का बया प्रय॑ है 'भिज्य मे गन मरे 
सम्पित्ित है । ्यि 'पायालय & इसका नियंधम पतिय # प्रदुछचर ॥7 
मर्याप्रों क त ऐेवु 4 सन ्कार है गन्ने में 9 है। बडे 
यिल्सन ने चर्योच्च न्पायत्तय ऐयाः च्ाविपा।: दा है 
निरम भ्रधिवेधन होता रत्का ह 
सेकि परास (0/चकवालत 8०) “-प्रमेति) 
तविफान की एवं विकास संपरि मे क्रयाप्रो, शतियों 
रुढ़ियो । एक «२३ 4) जो भारत लव ह राष्ट्र ड़) श्रया 
भयवा ६ ॥( (5०8८) बन है। रपट मी ब्यडि वयों को तर जिसी किशेप 
री हो 


; 04८४:४९९), 


प्राधुनि (44; 
संभोषित (4गरटातटवु) एवं पर अतन्पास्मक (.0८००७३४२०० है। या है। 
एवं पान को +) फीमेल एक तक्ीत 


इस संविधान में सबसे उस्य उदाहरण गतिक दलों का विकराद, को 
संविधाक में निहित गही है राजनीतिक दत्त २8 08 ०७4॥०५5) के 
मभाव में हम संधीय भयवा राज्यीय शासन को) कल्पना भी. नहीं कर सकते है । 
फ़िर भी संविधान के राजनीतिक दलों का कोई जपवन्‍्ध रही है। राजनीतिक द्तत 
ही वें में समन्वय यापित करते हैं, बया इन्ही 
राजनीतिक डरा है) राष्ट्रपति का पद चोगो क अति प्रधिक उत्तरदायी 


ध में हेरण, भन्विमण्डल- का है ७) वि को धातन 

में सहायता है । इस पर पान में कोई भाधार नही है| काप्रे दर 
केए हुए परिनियमो: (34६६ 5) # कैवल गे रचना ७) ६ ; इन्हीं 
विभायों सन्किमण्डल सदस्य धुने जाते हैं । राष्ट्रप वाशियटन 
( (607) ) ने ऊैछ भपन्‍्षी परामर् के चलिए लेना 7वश्य भ्रमका, भ्रौर बाद 
रष्ट्रपतियों ने इस अर को बारी है, प्रीरः आजकल सब्वरिमण्डल 


अन्य ज्‌ 
मे वे परित्याग 0 गोसन चलाना साय: असम्भव होगा। सीजेटरियल ड्टंसी 
(8009 (० (०णा०७०), राष्ट्रपत्तीय नाम निदेशक देस-सम्मेसन सिव्डबबदंग 
बिन की (गवाह) एक भ्न्य देस-गत किया-कलाए पा अतिनिषि 
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भवन के प्रतिनिधियों के निवास-स्थान सम्बन्धी ग्रावश्यकताश्रों का उपबन्ध भी सांबि- 
घानिक प्रथाश्रों तथा रीतियों के उदाहरण है । संविधान में व्यवर्थापिका-समितियों 
(889९९ (00७7॥/८८६) की आज्ञा नहीं है किन्तु प्रथा, रीति एवं आचार ने 
उनको ऐसा स्थायी बना दिया है मानो वे संविधान के अंग हों । 


राष्ट्रपति जाज वाशिगटन [06086 शक्ष्झ्ांगह/णा) ने एक पूर्वभावी 
(?7०८८०१७॥६) म्थावित किया कि किसी व्यक्ति को दो बार से अधिक राष्ट्रपति 
नहीं होना चाहिए । यह एक प्रथा-सी बत गई शोर इसका पालन १६४० तक बराबर 
हीता रहा किन्तु फेंकलिन डी० रजबेल्ट (सिद्माधधप 72, ११005०ए८६) तृतीय बार 
राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप मे खड़ा हुआ भर वह चुन लिया गया । 
बह चोथी बार भी चुना गया । राष्ट्रीय श्रापात कास की धडी में रुजवेल्ट के गति- 
शील एवं शवितशाली व्यक्तित्व के श्रभाव के कारण राष्ट्र ने वशीभूत होकर पुरानी 
प्रथा ((४४०४०७) का उल्लंघन स्वीकार कर लिया | किन्तु संयुक्त राज्य अमेरिका में 
बहुमत इसी पक्ष में था कि कोई व्यवित दो बार से भ्रधिक राष्ट्रपति पद ग्रहण न 
करे, प्रत' १६४१ में संविधान में संशोधन किया गया जिसके भनुसार कोई एक ही 
व्यक्ति दो बार से भ्रधिक राष्ट्रपति नहीं होगा । 


संशोधन द्वारा वृद्धि (57099 89 &000807960/ )--सविधान के निर्माता 
भली प्रकार समझते थे कि भविष्य में नये अनुभव एवं नई प्रवस्थाग्रों के अनुसार 
संविधान में सुधार करने की भावशइ्यकता पड़ेगी, अतः उन्होंने भ्ौपचारिक संशोधन 
की विधि (70०७5) प्रस्तुत की । संविधान किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए दी 
सोपान निर्धारित करता है तथा दो सोपान उनके अ्रभिपोषण तथा अनुसमर्थन 
(एरक्ती9५) के लिए निर्धारित करता है। (१) कांग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई 
बहुमत हारा कोई संशोधन-प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकता है, तथा उसका अनु» 
समर्थव किया जा सकता है, किन्तु इस अस्ताव के लिए यहू आवश्यक है कि-- 


(१) वह तीन-चोथाई राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, पभ्थवा (॥) वह 
तीन-चौथाई राज्यों में इस उद्देश्य के लिए बुलाएं गए सम्मेलनों द्वारा श्रभिप्रोषित 
हो । 

(२) अभयवा राष्ट्रीय संविधान सम्मेलन [स्‍िक्षाणाब ए०्गरशाफांगार्श 
(०गरश्थाँं०४) जिसको दो-विहाई राज्यों की ध्यवस्थापिकाओं की प्रार्थना पर 
काँग्रेस आहुत करे, संशोधन के लिए अस्ताव करे, और वह-- 

() तोन-चोथाई राज्यों की व्यवस्थापिकाशों द्वारा भयवा 

(४) तीव-्चौथाई राज्यों के सम्मेलनों द्वारा अभिपोषित (7४॥920) हो / 

यद्यवि संविधान के संशोधन की दो विधियाँ है, किन्तु व्यवह्यार में केवल एक 
हो विधि भर्थात्‌ काग स दे दोनो सादनों बे दो-तिहाई बहुमत हारा शंशोपस-प्रय्ताव 
तथा तीन-चौयाई राज्यी वी व्यपस्यादिकाण द्वारा प्रश्िपोषण (क्साधी०ांजा ) की 
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विधि रही है । किन्तु इसका फेवल इबकीसर्वाँ संशोधन झ्पयवाद है। इमकीसयें संशोधन 
में काँग्रेस ने एक विशेष प्रस्ताव पास किया जिसमें यह स्वीकार किया गया कि /गह 
भनुच्छेद (870०८) उत्त समय तक प्रभावी न होगा जब तक कि संविधान में वर्णित 
प्रत्िया के भनुसार प्ेकों राज्यों के सम्मेलनों (007४८४४०॥$) द्वारा संविधान के 
संशोधन के रूप में भ्रभिषोषित नहीं जिया जाएगा भौर यह भमिषोषण झाँग्रेस द्वारा 
राज्य को भेजे गए संशोधन प्रस्ताव की तिथि के साथ वर्ष के प्रन्दर प्राप्त हो जाता 
झ्रावश्यक होगा ।” 


संशोपन विधि की ध्रालोधना (0वांछंधया छह क्िशधापी।ड शि0- 
0०४५)--प्रमेरिकी सविधान में संघोधन की विधि शर्यस्त क्ष्टसााध्य एवं उसभाने 
चाली ((॥०७॥००५) है, भोर इसौ कारण १७८६ से, जब से कि ग्रह संविधान 
प्रभावी हुप्ा है, श्रय तक केवल २३ संशोधन ही स्वीकृत हुए हैं । प्रथम दस संघोधनों 
के लिए प्रभिपोषणों की कीमत घुकानी पष्ी थी भोर उनका संविधान में समावेश 
२१७६९ में हुमा । इसके बाद जो बारह संशोपन हुए हैं उनरो संविधान में विविध 
परिवनंन हुए हैं जिनसे वहुत से उपबन्ध हटा दिए गए हैं, भौर समय की प्रावश्यकता- 
मुसार बहुत से नए उपबन्ध ([70शंं०05) जोड़ दिए गए हैं। यद्यपि उग परिवर्तेत 
नही किए गए हैं भौर फिर भी कई प्रकार से संविधान का स्पष्ट परिष्करण हुथा 
है । जिन प्राघारों पर राशोधन विधि की आलोचना की जाती है, वे निम्नलिछ्चित 


हैं-- 

१. बहुमत शासन की स्थापना के लिए दो विभिन्‍न माँगें (१२८५७४।८०४८॥॥४)| 
काँग्रेस के दोनों सदनों के दो-तिहाई मत झौर फिर तोन-चोधाई राज्यों की व्यवस्था: 
पिकाप्रो द्वारा भमिषोषण, यह भ्रसंगत एवं परस्परविरोधी ([7000शंअश्या) हैं के प्र 
यह भ्रसंगति सरलता से समभ में नहीं झाती । काँग्रेस के दोनों सदनों मे ही दो-विहाई 
मत प्राप्त कर लेना सरल नहीं है। प्रव तक कांग्रेस में जो हजारों प्रस्ताव उपस्थित 
किए गए हैं, उनमें से केवल २७ अस्तावो को दोनों सदमों में धावश्यक दो-तिहाई मा 
प्राप्त हुए है। इनमें-से केवल २३२ प्रस्तावों पर राज्यों की प्रावश्यक संख्या द्वारा 
झभिपोधण प्राप्त हो सका और बे ही प्रभावी हो सके हैं। सुझाव दिया गया है कि 
काँप्रेस के दोनों सदनों का बहुमत, झौर दो-तिहाई राज्णों द्वारा झभिपोषण, यही 
सांविधानिक संशोधनों को पास करने के लिए भ्रावश्यक होने चाहिएँ । किन्तु इस 
सुझाव की ओर किसी ने विशेष उत्साह नही प्रकट किया है। 

२. अ्भिषोषण के लिए राज्यों की संख्या निर्धारित की गई है प्रौर जसके 
लिए समस्त राष्ट्र की जनसंख्या का कोई विचार नहीं रखा गया। इस विचार को 
दुठता के साथ प्रकट किया गया है कि यह व्यवस्था भ्रत्यन्त प्रगत्तिविरोधी (0०० 
इक 0०५७) है, वगोकि यदि १३ छोटे राज्य आपस मे मिल जाएं, तो इस पकार 
वे समस्त देश की भ्रपार बहुमत जनसंख्या की आश्याप्रों एवं प्ार्काक्षाओं (शैकशाक 

पं०४५) की ह॒त्या कर सकते हैं। यह एक प्रकार से पूर्ण निरंकुश | निपंशा 
(५०४०) के छुल्थ है। “दूसरे शब्दों में सारे राष्ट्र की समस्त जनसंस्या का दसव। 
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भाग जो तेरह भोगोतिक देश-विभागों में बिखरा हुमा है, जनसंख्या के दृछ् भाग को 
झपनी शझासन-व्यवस्या में नवीन प्रवर्तन ([970५७0075) मारमे से बलपूर्वेक रोक 
सकता है ।" 


३७ सशोधनो को प्रभिपोषण के लिए भभिषोषक सम्मेलनों (ह8४9988 
(गाएथ्ा।०६) में दे भेजकर विधावमण्डलो मे भेजना भी झ्रालोचना का विपय रहा 
है भोर इस प्रथा की अ्रजातन्त-विरोधी कहा गया है। इसका प्र्थ है कि प्रभिषोषण 
कुछ थोड़े से गिने-चुने लोगों को करना है जो विधान्ण्डल के सदस्य हो, श्रौर जिनका 
सुताव संविधान मे प्रस्तुत सक्योधन के प्रश्नों को लेकर महीं हुमआ था बल्कि किन्ही 
झग्य उद्देदयों को लेकर हुआ था। इस श्राक्षेप का निराकरण हो सकता है, यदि 
अभिषोषण, राज्यों के ग्रभिपोषक सम्मेननों (5/8० (०॥४८॥४०॥8) द्वारा हो ! जिस 
समय इक्कीसदा संशोधन भशिषोषण के लिए राज्यों दे! प्रभिपोपषक-सम्सेलनों के पास 
भेजा गया था, उस समय यह प्राश्ा व्यक्त को गई थी कि एक पूर्व भावी (0206007) 
स्थावित हो गया है धौर भ्रव भविष्य मे भी यही प्रजातस्त्रात्मक विधि अ्पनायी जाती 
रहेगे।। किन्तु जब काँग्रेस ने १६४७ में बाईसवां संशोधन उपस्थित किया जिसमे 
राष्ट्रपति की पदावधि (७॥97०) पर अंकुद्य लगाना प्रभीष्ट था, तो फिर ५ रानी 
प्रथा श्पना ली गई धौर उस संशोधन को भ्रमिपोपण के लिए राज्यों के विधान- 
अण्डलो के पाप्त भेज दिया गया | 


४, संविधान के संशोधन को जटिल प्रक्रिया के सम्बन्ध में अन्तिम भझाक्षेप यह 
किया जाता है कि श्रभियोग के लिए समय तिधरिण नही किया गा । इस सम्बन्ध 
में कांग्रेस चाहे तो विशेष प्रस्ताव द्वारा समय निर्धारित कर सकती है जेताकि 
भ्रठारहवें, बीसवें और इक्कीसवें संशीधनों के समय हुआ ।. भ्भिषोषण-प्रवधि के 
प्रभाव में राज्य संशीधन-प्रस्ताव से खिलवाड़ कर सकते हैं प्रौर इसको भ्रनिश्चित 
काल तक रोके रख कर उसकी हत्या कर सकते हैं। उदाहरणस्वरूप शिशु-भ्म-संशो- 
घन ((कर0 7,700 4ग्रा००07707) को काँग्रेस ने १६२४ में उपस्थिति किया, 
किन्तु अभिषोषण के सम्बन्ध में समय निर्धारित नही किया । अब तक केवल २८ राज्यों 
ने उस संशोधन की अ्भिषोधित किया है, श्रन्तिम राज्य कस्ात्त (६535) द्वारा 
१९३७ में श्रभिषोषण हुआ । एक झन्य पवसर पर झोहियो राज्य (080) से 
सशोवन-प्रस्ताव प्राप्त होने के ८० वर्षों दाद उस पर श्रभिषोषण व्यवत किया ।* 
कमेक्टरीकट ((०ाए्ा०८४००६), ज्योजिया (06028) भौर मंसेचुसेट्स (॥/४७६६३- 
णा०5०ध६) मामों के तीन राज्यो ने जब यह देखा कि उन्होंने कभी भी किसी संध्ोधन- 
प्रस्ताव पर अ्रभिषोषण ही नहीं किया, तो “वे कुछ सकुचाये, भौर उन्होने अ्ण्न्त 
पुराने प्रथम दम संशोधन-प्रस्तादों का अभिषोषण १९३६ में किया ।/” फिरं भी सब 
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अध्याय ३ 
अ्रध्यक्ष-पद 
(776 छाव्भंतंशाएए) 


संगठन, निर्वाचन को प्रक्रिया तथा शक्तियां 
(0इशांइशांणा, (०९९ 0 86८४० क्षाव ?70ए2:5) 


एकल कार्यपालिका की भ्रावश्यकता (7)6 76८० ० 8 कलह सिलटान 
(४८)--असधान के पनुच्चेदों (8700८5 ० (०0४००:७॥४४०7) के ध्रनुसार जिस 
शासन-व्यवस्था का संगठन किया गया था, उसमें एक भारी कमी, एक सशक्त श्रीर 
झखुदूढ़ कार्यप्रालिका दबित (806८07४७ #ए0900प/9) का भ्रभाव था । इसलिए 
संविधान के निर्माताश्रों के समक्ष फिलेडेलफिया प्रसभा में मुख्य समस्या एक शक्ति- 
शाली कार्यपालिका का निर्माण करने की थी । प्रसभा में इस सम्बन्ध में प्रवेक सुझाव 
दिए गये थे । कुछ प्रतिनिधि कार्यशलिका को व्यवस्थापिका से बिल्कुल स्वतन्त 
रखना चाहते थे, कुछ उसे व्यवस्थापिका का भनुचर बनाना चाहते थे । कुछ बहुल 
कार्यपालिका के पक्ष में थे । भन्त में एकल कार्यपालिका के पक्ष में निकपचय हुआ भौर 
उसकी सहायता के लिए सीनेट को रखा गया । संक्षेप में प्रसभा ((०॥ए०४॥०7) ने 
अन्तिम रुप से राष्ट्रपति में पर्याप्त कार्यपालिका शक्ति अधिष्ठित कर दी किन्तु 
परीक्षणों और सनन्‍्तुलनों के झनुक्रम (59४07 ० (याध्णंक ७06 9480085) मे 
उसकी शक्तियों पर कुछ नियन्त्रण लगा दिएं। हस प्रकार संविधान के मिर्माताओ्रों 
की दोनों इच्छाएँ पूरी हो गईं। राष्ट्रपति को व्यवस्थापिका से स्वतृन्त्र रखकर और 
उसको पुसनिर्वाचन योग्य बनाकर शासन में स्थायित्व एवं अ्रविच्छिननता स्थापित हो 
गई। रशकप्टरपति को शक्तियों के ऊपर पर्याप्त नियनन्‍्त्र० लग जाने से उस समय के 
उन लोगो के भय का निराकरण हो गया जो ग्रनियन्त्रित शक्ति को अवाछनीय 
समभते थे । 


अहंत्ताएँ तथा चेतन ((९शथ्ागिट्वधंणा5 व (१0779९75७४0००)--संविधान 
के श्रनुसार राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी अमेरिका का जन्मृतः नागरिक हो, ३४ 
वर्ष की भागु का हो चुका हो तथा भमेरिका में कम-से-कम १४ वर्ष तक रह चुका 
हो । राष्ट्रपति का वेतन एवं अन्य परिलाभ (छाणणाष्यादगा5) काँग्रेस द्वारा निश्चित 
किए जाते हैं । किन्तु राष्ट्रपति के बेतव एवं परिलाभ उसकी पदावधि में दतो 
चढ़ाएं जा सकते है न घटाए जा सकते हैं। १६०६ से १६४० तक राष्ट्रक्‍ति का 
वेतन ७५,००० डालर प्रति वर्ष था। १६४६ में इसको बढ़ाकर १ लाख डालर 
वाधिक कर दिया गया, तथा साथ ही ५०,००० डालर वापिक कर-मुक्त (7#8६४- 
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६८४) भत्ता (8॥0०४४॥८०) स्वीकार किया गया । १६४३ में. राष्ट्रपति के सम्पूर्ण 
वेतन पर जो १,४०,००० डालर था, कर लिया जाने लगा । उत्तकी यात्रा, शाम्नतिक 
मनोरंजन एवं सत्वार तथा व्हाइट हाउस (६४॥॥८ पम्त0५६५), जो राष्ट्रपति का 
सरकारी निवास-स्थान है, इन सबके लिए प्रलग से झ्राय-व्ययक उपबन्ध (80026« 
99 श०शंभंणा5) किए जाते हैं । किसी भी प्रपराघ पर राष्ट्रपति को गिरफ्तार 
नहीं किया जा सकता झौर उप्त पर किसी न्यायालय में किसी प्रकार का भभियोग 
नहीं लगाया जा सकता । उसके विरुद्ध किती प्रकार का भ्रादेशक (770८०७७) नहीं 
निकाला जा सकता, न उसको किसी फार्म के करने के लिए मजबूर ही कियाजा 
सकता है। उसको केवल महाभियोग (709682077600) के द्वारा ही सपने पद से 
अपदस्थ किया जा सकता है। किन्तु प्पदस्ष होने के दाद उसको विधि के प्रमुपार 
गिरफ्तार भी किया जा सकता है पौर उसको सजा भी दी जा सकती है। 


उत्तराषिकार ($0८०८६आ०॥)--भनुच्छेद [, विभाग !, की घारा * विशेष 
रूप से कहती है कि यदि राष्ट्रपति भपना पद रिक्त फर दे त्तो उपराष्ट्रपति (४९६ 
ए८आ०७॥() उत्तराधिकारी बनता है, भौर उत्त स्थिति में जब दोनों ही पद र््ति 
पड़ जाएँ तो काँग्रेस विधि के भ्रनुसार निश्चय करती है कि भव कौन-सा भ्रधिकारी 
राष्ट्रपति का कार्प करेगा। १८८६ का काँग्रेस भधिनियम (0ण&ह४ओ००॥ 60, 
886) उत्तराधिकार के लिए कार्यपालिका विभाग के भ्रध्यक्षों का एक श्रम अस्तुत 
करता है, जो इस प्रकार है: स्टेट (88०), टरेजरी (पै८४४७७), गुद (शभ)। 
न्याय (30880), पोस्ट भॉफिस (2०8 08०6), सौ विभाग (7४४) भौर 
पन्तस्थ ([7/०४०7) । बीसवें संशोधन के धनुसार यदि झगली झवधि के लिए कोई 
राष्ट्रपति नहीं चुना गया हो प्रथवा निर्वाचित राष्ट्रपति पद के लिए भर्हताएँ ने रखता 
हो तो निर्वाचित उप-राष्ट्रपति तब तक राष्ट्रपति का कार्य करेगा जब एके राष्ट्रपति 
अहँता प्राप्त नही कर लेता। दोनों व्यवितियों के प्रभाव में काँग्रेस विधि के भतार 
निएचय करती है । 


१६४७ में काँग्रेस ने एक नया अधिनियम पास किया जिसके अनुततार यदि 


राष्ट्रपति श्र उपराष्ट्पति राष्ट्रपति के कर्तव्य निभाने में असमर्थ हों तो उत्तरा" 
घिकार का क्रम इस प्रकार होना चाहिए : प्रतिनिधि सभा का सभापति (300४7 
0०६ ॥॥6 प्00४५ ० ४०७7९४८॥४/४८५), सीनेट का अध्यक्ष [ शि६अंदशा। पा 
एछण०(०7 ॥6 पड 92) ०९ 6 8०786], १८८६ झधिनियम के अगर 
कार्यपालिका विभागों के अध्यक्ष तथा नए जोड़े गए कृषि (&8700॥07०) जे 
(८०फाएश०्टों तथा श्रम (7,49०0) विभागों के प्रध्यदा | इस कानून में भीड़ 
त्रूढियाँ हैं जिन्हें राष्ट्रपति जान्सव (0::अंतथा। ॥0075०) ने दूर करने की ज| 
की हैं | यदि संशोधन हो गया तो वे त्रुदियाँ भी दूर हो जाएँगी । 

राष्ट्रपति की पदावधि (यहाढ िव्मंतलापग व्)--फितमे ५ 
प्रसभा. िरी9ठ29फंव ए०ारव्जीणा) में राष्ट्रपति की पदाव्धि है संम्मर 


फ़िया 
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काफी बाद-विवाद हुप्रा । प्रारम्भ में यह निरिच्रत किया गया कि राष्ट्रपति की पदाव्धि 
सात वर्ष होनी चाहिए किन्तु उसके प्रुततिवर्चिन की ग्राशा नही होनी चाहिए । किन्तु 
पुनविचार करने पर पदावधि चार वर्ष कर दी गई किन्तु पुननिवर्चित के सम्बन्ध में 
मौन धारण कर लिया गया । जबकि संविधान स्पष्ट कहता है कि “राष्ट्रपति चार 
बर्ष की पदावधि का उपभोग करेगा,” तो संविधान के निर्माताओं ने निश्चित रूप से 
राष्ट्रपति के पुनर्निर्वांचन की आ्राज्ञा दी थी । प्रथम राष्ट्रपति, वाशिंगटन (५७(४४४ए४- 
807) ने इस प्रथा का सूत्रपात किया कि एक राष्ट्रपति दो पदावधियों से श्रधिक का 
उपभोग ने करे। इस प्रथा का १५० वर्षों तक पालन किया गया, यद्यपि इस काल में 

भी ग्रांट (ठश॥/) तथा थियोडोर रूजवेल्ट ने तृतीय पदावधि की कोशिश की, पर 

वे असफल रहे । ग्रांट (0:70) को दल का नामांकन (?क9 ए०गंगन्वां0ा ) 

आप्त नहीं हुआ भौर थियोटोर रूजबेल्ट (7॥60007० 7९१००४०४८६) चुनाव-दंगल 

में हार गया । 


शध्ट्प्ति की दो पदावधियों की परम्परा लगभग स्थापित हो गई थी किन्तु 
१६४० में राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी० रूजबेल्ट (उ्य्रण/ाा 70. 2005७॥) ने तृतीय 
प्रदावधि के लिए डमोक्रेटिक (70200८/280) दल द्वारा नामांकन (राणा) 
स्वीकृत कर लिया, भ्रौर चुनाव में उत्तके जीत जाये से वह परम्परा खंडित हो गई ॥ 
१६४४ में वह पुनः चौथी बार राष्ट्रपति पद के लिए विजयी हुआ । यद्यपि प्रतिष्ठा 
पन [वा8प््व४07) के शीघ्र बाद झरश्रे् १६४५ में उसकी मृत्यु हो गई किन्तु 
फ्रेंकलिन डी० रूज़वेल्ट द्वारा द्विप्रदावधि की परम्परा का खेंडन, बारम्बार पु्रतिवाचिन 
के पक्ष में पृर्वभावी (270०००७॥) नहीं हो सकता था । बाईसवाँ संशोधन, जो 
१६५१ में स्वीकृत कर लिया गया, स्पष्ट रूप से कहता है कि कोई वध्यक्षित दो बार 
से प्धिक राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित नहीं होगा ।” प्राइजनहोवर ([टॉ80व« 
#09८।) प्रथम राष्ट्रपति था जिसके ऊपर तीसरी बार राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीद 
वार बनने की रोक लगी थी । 


निर्वाचन की अक्िप्रा (४०९८ ण॑ छाव्णाणा)--पधम्मवत्तः फिलैडेलफिया 
प्रसभा का इतना समय और किसी प्ररन के समाधान करने में नहीं लगा जितना कि 
राध्टरपति के निर्वाचन की प्रक्रिया निर्धारित करने में लगा । विविध योजनाएँ अस्तुत' 
वी गईं। कुछ लोग चाहते थे कि राष्ट्रपति का चुनाव सीघे जनता द्वारा हो, किन्तु 
अन्य लोग चाहते थे कि काँग्रेस द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव हो । राष्टुपति का सीधे 
जनता द्वारा चुना जाता कई एक कारणों से अस्वीकृत कर दिया गया। संविधान के 
मिर्माता एक ऐसा उपाय खोज निकालना चाहते थे, जो हैमिल्टन (फंग्राप्र॥07) के 





4. १६५१ का संशोधन देरी ट मैन (स३59 प/णायरए) के ऊपर लागू नहीं था, 
क्योंकि जिस समय संशोधन प्रस्ताव उपस्थिति किया गया था, वह राष्टपति था । किन्चु टू मेन तीसरी 
बार राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याशो के रूप में खड़ा नहीं हुआ। | 
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शब्दों में, “प्रस्याह॒पा तथा हुल्लड़ को बम-सेकम प्रयसर प्रदान करे” तमा देश में 
भगकर विप्सत की स्थिति उत्सलन ने द्वोगे दे । फर्रिस द्वारा राष्ट्रपति के पुनाव ही 
प्रक्रिया के विरद यह कहा गया कि मह शवितियों ने पृपककरण के सर्वमाम्य एव 
सर्यगम्मत सिद्धान्त के सर्यथा विपरीत है. झौर यह घतुमय शिया यथा दि इस प्रचार 
की प्रणासी राष्ट्रपति को बांद्रेस ने; हाथों मे सिलौना यगा देगी। 


प्रस्तिम रूप मे जो प्रतिया स्थोकार की गई यह >ऐोक्ष रीति से विव्बिसशा 
उपशरण था । सपिवान के प्रमुमार राष्ट्रपति के निर्वाचन मी नीति यह भपनाई गई 
हक यह प्रछोष्ठ राज्य में से चुने हुए निर्वायफों ढेः एड छोटे से संघात मे: हारा तिर्वा- 
लित होगा। प्रस्पेक राज्य के गर्दर्थ गिर्वायतों की संख्या इतनों होनी थी जितनी हि 
उस राज्य के सीमेंट तथा प्रतिनिधि भवन के लिए चुने जाने वाले प्रतिनिधियों री । 
इस प्रकार जो प्रक्रिया स्वीकार की गई उसके शनुदार (४ >०« शैन- मपते- 
झपने राज्यों में सम्मिलित होते थे भौर भपनी राय लितित रूप में दो व्यक्तियों के 
लिए देते पे जिन दो में से कम-सेन्कम एक व्यक्तित उसी राज्य का मागरिक न हो 
जिमके कि नि्वचिकयण हैं। इन मत-पत्रो (89000) को मुहरबनद किया जाता या 
और सीनेट के सभाषति के पास भेज दिया जाता पा । समापति उन मत-वत्रीं की 
गणना दोनों संदमों वी उपत्यिति मे करता था सौर निर्णय की पोपणा फर देता था। 
जिस व्यक्तित को भधिकतम मत श्राप्त होते थे यह राष्ट्रपति होता मा, भौर जिसको 
उससे कम मत मिलते थे, यह उपराष्ट्रपति घोषित द्ोता था, डिन्तु इसमें शर्ते यह 
थी कि दोनो को समस्त निर्वाचकयणों के मतो मे से पूर्ण बहुमत प्राप्त होना चाहिए। 
यदि क्रिशी को भी समस्त निर्याचकगणों में पूर्ण बहुमत प्राप्त न हो तो उप 
अवस्था में प्रतिनिधि भवन (पछु०05० ण॑ ए८एा८शाशाए८३), को राज्यों के मतो 
में से राष्ट्रपति का चुनाव करने को श्राज्ा थी । यह घुनाव राज्यों के द्वारा इस पकार 
होता था कि प्रत्येदा राज्य को एक वोट माना जाता था भोर तब मंब से प्रधिक मत 
पाने वाले पाँच में एक राष्ट्रपति चुन लिया जाता था। यदि इस प्रकार पड़ी हुई 
योटों के प्राधार पर भी चुनाव-फल निर्णीत न हो तो विश्चित हुआ कि पुनः चुनाव- 
फा इसी भ्राधार पर निर्णोत्र किया जाए | 


संविधान के निर्माताशों को आशा थी कि विभिन्‍्त राज्यों के निर्वाचिकगय 
खुड्धिमान्‌ एवं मुख्य नागरिक होगे जो सम्भवततः राष्ट्रपति-पद के प्रत्याशियों की 
प्रहेताओं एवं गुणों से परिचित होगे । उन्हें यह भी झाशा थी कि निवर्चिकमण प्रपते- 
अपने राज्यों के मुख्य नगरो में एकत्र होगे, आपस में प्रत्येक अत्याशी की घोग्यताओ 
का मिलाने करेंगे ओर तव अपने विवेक एवं निर्णय के प्रनुसार योग्यतम प्रत्याशी को 
अ्रपता मत प्रदान करेंगे । प्रथम दो चुनावों मे भ्रत्यन्त झान्तियूर्ण एवं महिमामण्डित 
दंग से चुनाव सम्पन्त हुआ, जिस प्रकार कि संविधान के निर्मातामों को श्राशा हर 
किन्तु तीसरे चुनाव में, १७६६ में, मई झवस्था उत्पन्य हो गई और लिवचिकों के 
सम्मेलन के बहुद पहले ही यह सब जान गए कि राष्दपति को घुनने वाले अधिकतर 


अध्यक्ष-पद हे. शक 


पनर्बाचकगण या तो जॉन एडम्स ("णाव #925) को चुनेंग था टॉमस जेफ़रसन 
को चुनेंगे, यद्यपि इन दोनों प्रत्याशियों में से किसी के पत्ष में कोई श्रतिज्ञाएँ नही 
कराई गई थी ।* 
इस समय दो राष्ट्रव्यापी राजनीतिक दल मैदान में आ गए थे जिनके नाम 
थे रिपब्लिकत झौर फेडरेलिस्ट । जिस समय १८०० का राष्ट्पति-पद के लिए चुनाव 
हुआ तो देखने में प्राया कि निवचिकगण भ्रपने-अपने दत्ती से सम्बद्ध कार्यकर्ता थे जो 
अपने-शअ्रपने दलों के प्रत्याशियों को ही वोट देने वे लिए कृतसकल्प थे ।7 रिपब्लिकन 
दल ने भ्रधिकतर निर्वाचकों को चुना था प्लौर उनकी ओर पक्ष जेफरसन राष्टूपति पद 
के लिए तथा वर्न (छापा) उपर्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी थे । उस चुनाव मे 
जेफरसन तथा बने (8077) दोनों को ७३-७३ वोट प्राप्त हुए । संविधान के अनुसार 
यह चुनाव प्रतिनिधि भवन को सौंप दिया गया, जिसमे फेडरेलिस्ट दल का प्रभुत्व 
था । बडी कठिनाई से जेफ़रसन चुना गया, क्योकि कुछ फेडरेलिस्ट बर्न को राष्ट्रपति 
चनाना चाहते थे | किन्तु इस घटना से स्पष्ट हो गया कि चुनाव-प्रक्रिया दोपयुक्त है 
ओर उसमे सुधार होवा शझ्ावश्यक है। इसके तुरन्त बाद सन्‌ १८०४ में श१श्वाँ 
संशोधन स्वीकार किया गया था ताकि इस श्रकार की घटना की पुनरावृत्ति न ही, 
सके । श्रव प्रत्येक निर्वाचक अलग-प्रलग राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति को मत देता है 
और बही निर्वाचित हो जाता है जिसको श्रधिक मत प्राप्त होते है | यदि राष्ट्रपति- 
थद के लिए प्रत्याशियों मे से कोई भी मिर्वाचकों के मतो मे से पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त 
करता, तो प्रतिनिधि सदव (0758 ०7 ॥१९७7०४४४४॥४०5) तीन सबसे भ्रधिक 
मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशियों मे से किसी एक को राष्ट्रपति चुन लेता है, और यदि 
कोई भी उपराष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी निर्वाचकों के मतो का प्रू्णं बहुमत प्राप्त 
करने में श्रसमर्थ रहता है तो सीनेट (8८78०) उन दो प्रत्याशियों मे से, जिनको 
सबसे अ्रधिक मत प्राप्त होते है, एक फो उपरापष्ट्पति चुन लेता है। १५८७ की एक 
विधि में स्पष्ट कहा गया है कि अ्त्येक राज्य अ्पने-प्रपने निर्वाचकों के चुनाव की 
आ्रमाणिकता (4एशव्एपंक्ा३) स्वयं देखे | 


इस भ्रकार, राष्ट्रपति के चुनाव की साविधानिक परोक्ष प्रक्रिम राजनीतिक 
दलों के विकास, एवं उनकी राजनीतिक हलचलों के द्वारा पूर्णतः छिन्न-भिन्‍न हो गई 
है। यद्यपि राष्ट्रपति के चुताव के सम्बन्ध की संविधान की भाषा श्रब भी वही है, 
किन्तु राष्ट्रपति-पद के लिए प्रत्याज्ियों का मामाकन [पि०कांगरशा/०5), चुनाव- 
आन्दोलतों का भठन श्रौर अन्त में मत-पत्र डालमे की प्रत्रिया यह सब प्रथम कोटि 
को राष्ट्रीय महत्त्व की चीजें बन गई है । 

झाजकल यह होता है कि ऊपर "णित की गई रीति के भ्रनुस्वार प्रत्येक राज्य 
में समान भ्रक्षिया का विकास हुग्मा है, जिसके अनुसार निर्वाचकरण साम्रान्य टिकट 
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के प्राधार पर (ठलवयव! परत 89285) चुने जाते हैं। प्रत्येक राज्य में दलीग 
संगठन निवर्चिकों की सिस्टें या सूचियाँ तैयार करते हैं। यह फाम कुछ प्रमुस नाग- 
रिक भ्रथवा वे समर्थक लोग अपने ऊपर से लेते हैं जो चुनाव भान्दोलन में भ्रपनी जेद 
से व्यय करने की धमता रखते हैं। चुनाव के दिन, मतथारक राष्ट्रपति या उपराष्ट- 
पत्ति को सीधे वोट नही देते यल्कि राष्ट्रपति के उन सब निर्वाचकों को वोट देते हैं 
जिनको उनके दल ने राज्य में तदये नामांकित किया है। भामतौर पर वह दस जो 
किसी राज्य में क्‍भ्रधिक संस्या में वोट प्राप्त करता है समस्त निर्वाचकों (8९003) 
को निवरचिकमण्डल में भेज देता है, भर्थात्‌ उसको उस राज्य के उन सभी निर्वादक- 
मतों (छोधथणभ ए/॥05) पर पधिकार हो जाता है जो राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति 
के हित में जाएंगे । निर्वाचक लोग भपने भाप बिना किसी हिचक्रिचाहट के भपने दल 
के नियुक्त पुरुषों (]४०77०८७) को प्पना मत देते हैं। वास्तव में कोई निवर्षिक 
(86०४००) साहस नहीं कर सकता कि वह उस दछ्त के साथ विश्वासघात करे जिसने 
उसे नामांकित किया था, और दूसरे दल के प्रत्याशी का समर्थन करने लगे । संविधान 
मैं निर्धारित राष्ट्रपति की निर्वाचन-प्रणाली की भवशिष्ट सीढ़ियाँ भौपचारिकताएँ 
मात्र ही हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति4नर्वाचकों का निर्वाचन ही राष्ट्रपति का नि्वर्चत 
निश्चित कर देता है भौर “संविधान के निर्माताओं ने जो विचारशील (09७४० 
#56) , न्यायानुरूप (70ठ8४]) तथा पक्षपातहीन (उप००-कृआा5॥) प्रत्रिया, राष्ट्र 
पति के निर्वाचन के लिए निर्धारित की, उसको राजनीतिक दलों के विकास ने नष्ट 
कर दिया! 

पवच्युति ([७॥0०५4 (० ०१0०)--राष्ट्रपति सार्वजनिक-दोषारोपण या 
महाभियोग (वप्राएथ्ाथ्थाग०॥।) द्वारा हटाया जाता है। - महाभियोग राष्ट्दडोह, घूस 
खोरी भर भ्रत्य महापराधों भौर दुराचारों के सम्बन्ध में काम में लाया जाता हैं । प्रव 
तक कोई राष्ट्रपति पदच्युत नही किया गया हैं । राष्ट्रपति जॉन्‍्सन के प्रति महाभियोग 
एक वोट से ग्रिर गया था। प्रतिनिधि-सदन बहुमत से महाभियोग की कार्रवाई 
प्रारम्भ क८ सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाथीश की प्रध्यक्षता में 
सीनेट द्वारा मुकदमा होता है। दोद-सिद्धि के लिए दो-तिहाई मतों की भावश्यक्रता 
होती है ॥र इसके द्वारा राष्ट्रपति पदच्युति के लिए उपयुक्त समझा जाता है। ते 
साधारण अदालती व्यवहार के भ्रधीत उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है । 


उपराष्ट्पति-पद 


(776 प९०-2४शआंर०ा०ए ) 


उपराध्टरपति पद (७ शा०्व-शब्भवधा०४)--उपुराष्ट्रपति में रा 
की समस्त भरहँताएँ होनी चाहिएँ, क्योकि राष्ट्रपति की मृत्यु होने पर, त्यागपत्र दे 
पर श्रथवा उसके पदच्युत किए जाने पर वह राष्ट्रपति पद पर पहुँच सकता है। वह 
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भी उसी प्रकार घुना जाता है निम्त प्रवार कि राष्ट्रपति भौर संविधान के प्रारम्भिक 
उपवस्थों के घनुसार बही व्यवित संयुयतत राज्य भमेरिका के उपराष्टुपति पद के लिए 
निर्वाचित होता था जिसमे राष्ट्रपति के बाद सब से भ्रधिक वोट प्राप्त होते थे ; 
बारहयें सप्योघन ने, झैँसा कि बताया जा चुका है, प्द घुनाव की प्रक्रिया को बदल 
दिया है। ध्ाजकल नियरनिकग्रण राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के लिए प्रलग-प्रलग 
मत देते हैं । इस पद के लिए प्रत्याशी फो धुनते समय दो विचार मुख्य रुप से प्रभाव 
डापते हैं। प्रथम यह कि उपराष्ट्रपति उसी राज्य का निवासी न हो जिम्का राष्ट्रपत्ति 
हो । उटाहरणस्वरूप यदि दप्ट्पति मिडिल वेह्ट (3/00)० १४८७) राज्य से है, तो 
उपराध्ट्र पति पूर्व से होगा | विल्तन (५४४४/४०7) न्यू जरसी (२८७ 705०७) का था; 
मार्शच (फिडश) इन्डियाना (70॥408) का था; हाडिज (8४70/78) पोहियो 
(000) राज्य से झ्राया था, फूलिज (0००0/6) मंसेचुसेट्स (१/3558०॥॥5605) 
से भ्राया था; फ्रंकलिय डी० सूजवेल्ट (पता (0, 7005८४८) न्यूयार्क (९९७ 
श०णा:) से भाषा था; गार्नर (62767) दैवसास (०5४७) राज्य से | द्वितीय 
विधार, जिसका सस्ती से पालन नहीं किया जाता है, यह है कि राष्ट्रपति तथा 
उपराष्ट्रपति पदों के प्रत्याशी एक दल के दो विभिन्‍म पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हों । 
१६४० में मायोवा (!०७४७) का हैनरी वैलेस फ्रेंकलिन डी० रूवेशल्द के साथ रहा; 
श्रौर चार्ल्म मैकनेरी (208०5 2/शप्ा/) न्यूयार्क तथा इण्डियाना के वेण्डेल विल्की 
((४८००००ा 'श॥०) के साथ रहा ।! 


उपराष्ट्रपति के कत्त व्य (7000८5)--संविधान के निर्माताभों ने यह उचित 
समभा कि उपराष्टूपति को सिवाय इसके कि वह प्रतीक्षा करता रहे कि राष्ट्रपति की 
ख़बर मृत्यु, त्याग-प्र भ्रववा पद-वियुवित हो, कुछ काम भी सौंपा जाए। इसलिए 
सविधान श्राशा देता है कि बह सीनेट का सभापत्ति होगा । सीमेट का सभापति होने 
के प्रतिरिका, उप्के पद के उत्तरदायित्व अधिक नहीं हैं। सीमेट रूढ़ियो, भाचारों 
तथा परम्पराग्रों छा निकाय (8009) है भ्रीर सभापति को उन झूढ़ियों तथा 
परम्पराप्रों एवं झरचारों का पालन करना अवश्यम्भावी होगा | वह प्रपना निर्णायक 
मत उसी प्रवस्था में देता है जव॒कि मत बराबर-बराबर हों। शेप भ्न्य मामलों में 
बह तटस्थ रहता है॥ सीनेट ने उपराष्टूपति डोस (7049/८5) की बात नही मानी, 
यहाँ तक कि उसको धैयंपूर्वक सुना भी नहीं जिस समय वह इस सदन में कुछ नवीन 
सुधार करना चाहता था। इसका फूल यह होता है कि उत्साही उपराष्ट्पति ऐसी 
स्थिति में घैय॑ं खो बैठता है; उसका नैराइय प्रकट होने लगता है और इस प्रकार 
इस पद की मर्यादा क्रम होने लगती है ! 


किन्तु हाल के वर्षों में यह श्रकट हुआ है कि इस पद में भी बहुत बड़ी-बड़ी 
सम्भावनाएं हैं । राष्ट्रपति हांडिज ने उपराष्ट्रपत्ति कूलिज को मब्त्रिमण्डल का कुछ 
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भार सौप दिया था। फ्रेंकलिय डी० खूजवेल्ट ने हैनरी वेलेस को अनेक उत्तरदायित्व 
के काम सौपे थे यथ्ववि रूज़वेल्ट तथा ट्रूमैन के दृष्टिकोणों में अंतर था, फ़िर भी 
उपराष्ट्रपति टू मैन (प्राध्याधा) ने राष्ट्रपति को काँग्रेस सम्बन्धी समस्याप्रों के 
सुलभाने में पर्याप्त सहायता पहुँचाई । राष्ट्रपति श्राइजनहोवर ([2श॥00फ०) ने 
उपराष्टुपति निक्सन (7९॥४०४) को मध्यपूर्व के देशों एवं भारत तथा पाकिस्तान के 
दौरे पर भेजा और संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को जो कुछ भी ग्राथिक 
एवं सैनिक सहायता दी, वह सब निक्‍सन की रिपोर्ट के झ्राधार पर ही दी गई। देश 
के प्रशासन में उपराष्ट्रपति का सहयोग लेने का मुख्य उद्देश्य यह प्रतीत होता है कि 
इस प्रकार उसकी राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय नीतियो का ज्ञान श्राप्त होगा ताकि यदि 
उसको राष्ट्रपति का पद सम्भालना पड़ जाए, तो वह इस योग्य हो जाए कि उत्त पद 
का उत्तरदायित्व निभा ले जाए । 


राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकार 


(870९6590 $0 धा€ श्भ्ंतथाटए) 


श्रव तक € उपराप्टूपति राष्ट्रपतियो की श्रपनी पदाबत्ि में मृत्यु हो जाने से 
राष्ट्रपति मद के उत्तराधिकारी बने हैं। संविधान के श्रनुसतार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के 
कर्तव्यों भ्रौर प्रधिकारों का निर्वाह तो करता है पर वह राष्ट्रपति की उपाधि धारण 
नहीं कर सकता । परन्तु जॉन टेलर (370०॥॥ 7४507) प्रथम उपराप्ट्रपति था जिसने 
पहली बार राष्ट्रपति की उपाधि ग्रहण की थी और जिसने श्रपने मे ग्रौर सिर्वात्ित 
राष्ट्रपति मे कोई अन्तर नहीं माना | उसका यह उदाहरण श्रब सबके द्वारा अनुसरण 
किया जाता है। २१वें संशोधन के श्रनुसार राष्ट्रपति पद का उत्तराधिकारी बनने वाले 
श्रौर दो वर्ष से श्रधिक उस पद पर कार्य करने वाले व्यक्ति को अपने पधिकार के 
प्रनुसार केवल एक बार के लिए राष्ट्ूपति चुना जा सकता है । 


राष्ट्रपति को शक्तियाँ और उसके कत्तंव्य 
(6 ए०जढा$ 480 ॥90065 ता 6 7:6॥90॥7) 


राष्टरति की शक्ति के स्रोत (परशर० 5007७ री 6 छाल्डकंशा।5 
#&णी॥079)-+राष्ट्रपति की शक्तियों तथा उसके कत्तंव्यों का निर्धारण कुछ तो 
संविधान ने किया है, कुछ काँग्रेस के भधिनियमों ने किया है, कुछ संधियों, प्रयाधों, 
पूव॑भावियों भौर कुछ न्यायिक निर्वेचनों ने किया है। जिन घाराग्रो (८।505%8) 
का सम्बन्ध राष्ट्रपति की शवितयों एवं कर्तव्यों से है, वे योड़ी हैं भोर संक्षेप में है 
ओर इसलिए उनके विभिन्‍न निर्वचन हो सकते है । किन्तु काँग्रेस ने समय-समय पर 
जौ विधियाँ पास की है, उनके कारण राष्ट्रपति के ऊपर महान्‌ उत्तरदायित्व भा पड़ी 
है । कांग्रेस के परिनियम (89065) टाप्ट्रपति को उत नीतियों के निर्धारण की 
झाज्ञा प्रदान करते हैं जिनके सुद्ृ रव्यापी परिणाम हो सकते हैं, जँपे यह मदत्वपूर्ण 
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पर्दों पर नियुक्तियाँ कर सकता है, वथा ऐसी प्राज्ञाएँ निकाल सकता है गिनका 
व्यवहार में विधि के समान ही महत्त्व है। काँग्रेस, राष्ट्रपति के हाथों मे, अपने द्वारा 
पारित विधियों के सम्बन्ध में महान्‌ स्वविवेक दकिति प्रदान कर सकती है । उदाहरण- 
स्वरूप, १६३३ में काँग्रेस ने राष्ट्रपति को आज्ञा दे दी कि वह स्वविवेक शक्ति के 
झनुस्तार डालर (70079) में सोने की मात्रा कुछ कम कर सकता है, श्रीर अतिरिवत 
पत्न मुद्रा (2४8७० ४०7८०) निर्गेमित (550०) कर सकता है, तथा झ्राशिक 
चलाये (एशपशे (7००८७) के रूप मे चाँदी खरीद सकता है। १६४१ में उधार- 
पट्टा ग्रधिनियम [॥.का6-,6४६० 0) ने राष्ट्रपति को महान्‌ स्वविवेक शकितरयाँ 
(छड्टाश्ाण््रक्ष/ ?०फछा$) प्रदान कर दीं जिसके बल पर धुरी राष्ट्रों (45 
7०९३) के विरुद्ध लड़ने वाले राप्ट्रों को जहाज, गोला-बारुद (४प्रशा४०१5५) 
झौर अन्य सामान दिया गया। उसी श्रकार संसार के विभिन्‍न भागों में श्रमेेरिका 
हारा आधिक एवं सैनिक सहायता देने का जो कार्यक्रम है उसके भ्रन्तर्गंत राष्ट्रपति 
धनराशि के नियत करने में तथा सहायता के संचालन में महान्‌ स्वविवेक शक्ति का 
उपभोग करता है । 
सर्वोच्च न्यायालय ने भी राष्ट्रपति की शवितियाँ निर्धारित की हैं, उदाहरणार्थ 
यह मान लिया गया है कि राष्ट्रपति किसी व्यवित को अपने पद से वियुक्त 
(एला०४८) कर सकता है, ओर इसके लिए सीनेट की आज्ञा लेना आवश्यक नहीं 
है । जहाँ संविधान मूक है, उन विषयों पर न्यायपालिका से स्पष्टीकरण माँगा गया 
है । सविधान राष्ट्रपति को झाज्ञा देता है कि वह दोषियों को क्षमा दात कर सकता 
है। किन्तु सविधान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह उसको दोष-प्रमाणन ((०॥एं०- 
80॥) के पुर्व क्षमा कर सकता है या नहीं । सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 
राष्ट्रपत्ति को ऐसी शवित है भौर वह चाहे तो किसी दोपी व्यक्ति को दोप-प्रमाणन 
के पूर्व भी क्षमा-दान कर सकता है । कई बार सर्वोच्चि न्‍्यायलय ने सम्बन्धित मामले 
को अपने क्षेत्राधिकार में लेना शुरू कर दिया; भौर इस अस्वीकृति का कारण 
यह दिया कि प्रसुक मामला राजनीतिक प्रसव है जो राष्ट्रपति के क्षेत्रधिकार में आता 
है भ्रथवा काँग्रेस के क्षेत्राधिकार में श्राता है । इसका उदाहरण 'ल्यूघर विरुद्ध बॉरडन 
(.प्रधाध/ ५. 8070०7) का मामला है । 
इस सन्वन्ध में भ्रन्तिम बात यह है कि राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ और कुछ 
कर्त्तव्य रूढ़ियों, आचारों एवं व्यवहार के द्वारा भी प्राप्त हुए हैं। उदाहरणस्वरूप 
राष्ट्रपति को दल का नेता स्वीकार किया जाता है श्लौर इसलिए दल के द्वितों से 
सम्बन्धित सभी मामलों में, चाहे वे काँग्रेस के झन्दर हों या बाहर, उसकी राय पुछी 
जाती है। सीनेटोरियल कर्दंसी (इलाशं0ांब। (०७४/८5९) का श्राचार भी पूर्ण- 
प्रस्वीकृत (शला[-6००ट्टाण॑ं5०१) नीति के रूप मे विकासत हो गया है जित्त द्वारा 
जजनीतिक संरक्षण का मार्ग प्रश्नस्त हीता है । 
राष्ट्रपति की द्वितयों का विस्तार ([छाला। तयव्शपंट्रा। 5 70%2८5)--- 
दिग्दु राष्ट्रपति की दवितयों को वास्तविक विस्तार उसके व्यक्तित्व पर, उसे प्रपने 
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प्रभाव के ऊपर तथा उस स्थिति के ऊपर, जिसमे उस पद का प्रशात्तन होता है, निर्भर 
करता है। राष्ट्रीय भ्रपातकाल की घड़ियों में राष्ट्रपति कौ शवितयाँ इतनी बढ़ जाती 
है कि उन पर नाम मात्र का ही नियन्त्रण रह जाता है। गृह-युद्ध के काल में राष्ट्रपति 
लिकन (7.700॥) को इतमी प्रपार शक्तियाँ प्राप्त थी कि उनको उन दिलों प्रधि- 
नायक (70020०7) का नाम दिया गया था । राष्ट्रपति विल्सन तया राष्ट्रपति रूज- 
चैल्ट (सपवगातीत ए००४४४थ॥६) ने भी भ्रति विज्ञाल एवं प्रभूतपूर्व शवितयों का उप- 
भोग किया । 


राष्ट्रपति की शक्तियों को निम्न दीपंकों मे विभाजित किया जा सकता 
हैं--(१) कार्यपालिका शकितियाँ, (२) विधायिनी शाक्तियाँ, भोर (३) राष्ट्रीय 
विषयों मे नेतृत्व | राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्त्तियाँ पुनः निम्न श्षीर्पकों मे विभा- 
जित की जा सकती है--(3) संघीय शासन के प्रशासनिक विभागों का पर्मंवेश्रण 
(809८४ ध्र००), (7) देश के कानूनों की क्रियान्विति, (7) नियुक्तियाँ करना 
(8900०ं7रगा॥5) श्रौर वियुन्तियाँ (८0५०॥४) (५) क्षमा-दान, (४) राज- 
दूतों श्रौर कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुग्ति एवं उनका स्वायत; सन्धियाँ एव देश 
के वेदेशिक सम्बन्धों का सचालन, (शा) संयुवत राज्य अमेरिका को सशस्त्र सेनाग्रो 
के प्रधान सेनापति के रूप मे कायं, तथा (श/) संकट काल में कार्य । 


कार्यपा लिका की शक्तियाँ 
(ऋ९्टएांए० ऐ0०फ़थ5) 
राष्ट्रपति--राष्टू का घुरुप प्रशासक (प॥6 ए6अंतध्या 85 सारण 4त0ग7- 
४०7) --राष्ट्रपति मे राष्टू के प्रमुख प्रदासनिक मुखिया के पूर्ण उत्त रदायित्व निहित 
है । कार्यपालिका क्षेत्र में सर्वोच्च होने के नाते, राष्ट्रपति का कर्तव्य हैं कि देश कै 
सविधान, विधियों, सन्धियों एवं न्यायपालिका के निर्णयों की समस्त देश में समुचित 
क्रियान्वितति हो। तदनुसार, वह विभागों के अ्रध्यक्षों श्लौर उनके भधीनस्थ कर्मचारियों 
को भ्राज्ञा दे सकता है कि वे काँग्रेस द्वारा पारित अधिनियमों की भाज्ञाभो के प्रन्तर्गत 
ठीक-ठीक काम करें | यह ठीक है कि काँग्रेस ने वह शक्ति भपने हाथ मे ले ली है 
जिप्तके द्वारा वह प्रशासनिक विभगों के प्रधिकार की रचना एवं विस्तार का स्वय 
निर्णय करेगी, किन्तु इससे राष्ट्पति का प्रशासन के ऊपर जो तियन्त्रण है उसमे कोई 
अन्तर नही पड़ता । कुछ ऐसे विभाग हैं जो वैधिक रूप से सीधे उप्तके नियस्मण में 
हैं। इसके प्रतिरिक्त, संविधान की आज्ञा है कि राष्ट्रपति देश की विधियों का प्रवत्तन 
होगा । संविधान उसको यह भी श्राज्ञा देता है कि राष्ट्रपति प्रत्येक कार्यपालिका 
विभाग के भ्रधिकारी से किसी भी विषय पर उसके सम्बन्धित कार्यालयों के कर्तव्यों 
की लिखित रिपोर्ट या उसकी सम्मति माँग सकता है। उस उपबन्ध के सम्बन्ध 
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय भी यही हुप्ा है कि राष्ट्रपति का कत्तंब्य है कि उसके 
निर्देशन में सब अधिकारी निष्ठापूर्वक उन कर्त्तेब्यों का पालन करें जो देश की विधि 
मे उनको सौपे है भौर इससे राष्ट्रपति की वैधानिक स्थिति सर्वोच्च हो जाती है । 
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इस सम्बन्ध में अन्तिम बात यह है कि राष्ट्रपति के पास उस विभाग के अध्यक्ष को 
वियुकत (रि८या०४८) करने को भी शवित है जो उसकी गआज्ञाप्रों का उल्लंघन करने 
का राहस करता है। इसलिए यह स्पस्ट है कि राष्ट्रपति के पास अधिकार है कि वह 
विधि के उपवन्धों के अनुरूप किसी भधिकारी से भ्रपनी इच्छानुसार कार्य कराने का 
भादेश दे सकता है। 


विधि के प्रवत्तन का झ्षिकार (70767 ता 7-4 शि0ि९्थ्याधा) -- 
संविधान राष्ट्रपति की भाज्ञा देता दै कि यह उसका फर्त्त व्य है कि उसकी देखरेख में 
देश की प्रचलित विधियाँ निष्ठापुर्वेक क्रियान्वित होती रहे । सविधान श्रनुच्छेद २, 
धारा २, सण्ड १ में यह भी भ्रादेश देता है कि राष्ट्रपति को प्पने पद के प्रतिष्ठापन 
(0बपस्‍80श7०7) के समय यह शपथ लेनी होगी कि “वह संयुक्त राज्य श्रमेरिका के 
संविधान की रक्षा (70/८४) करेगा पभ्रौर उसका पालन करेया ।” संयुवत राज्य 
अमेरिका की विधियों मे संधियाँ भी सम्मिलित है मयोंकि सब्धि भी विधि के समान 
ही है । यदि विधियों या सन्धियों के प्रधत्तन में इसायुत्रत प्रतिरोध (शाणल्ा 
उ€श४४००८) सम्पुझ झाता है, तो राष्ट्रपति, देश दंगे सशस्त्र सेनाओ के प्रयोग द्वारा 
देश की प्रचलित विधियों एवं सस्वियों के निष्ठापूवंक पालन कराने के लिए उचित 
कार्यवाही कर सकता है। यदि उसको यह भाग भी हो जाए कि सम्भवतः देश की 
विधियों का निरादर हो सकता है, भयवा उनके श्रवत्तेंन की दिशा में बिरोध किया 
जा मकता है, तो राष्ट्रपति देश की सशस्त्र सेना को श्रावश्यक आदेश दे सकता है। 
राष्ट्रपति हाडिय (म्रथ078) में १६२२ में सशस्त्र सेनाझ्ो फो तैयार रहने का 
आदेश दे दिया था जबकि एक भीषण हड़ताल का भय था जिससे रेल-याताबात ठप्प 
हो सकता था । इसी प्रकार १६४४ में नार्थ भ्रमेरिकन एयरप्लेन कार्पोरेशन ()०॥४ 
खीजानात्वा क्षाफ्रॉथा० 207० थाांणा) की शिल्प यन्त्र सामग्री (0) पर 
भधिकार करने के लिए सेनाएँ भेज दी गईं थी जिस समय हड़तालियों ने राष्ट्रपति 
की बारम्वार की हुई प्रार्थना पर कोई ध्यान नही दिया। ग्पृथक्क् रण (7008087084- 
8०४) की नीति पर संघीय न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए २४ सितम्बर, 
१६५७ मे राष्ट्रपति भाइजनहो<.र (ग507॥0%67) ने सघीय सेना को लिटलरॉक 
(76 7९००८) , एरकैसास (270:80545$) भेजा था । पाँच वर्ष पश्चात्‌ जेम्स 
मेरेडिय (उधग०5 ?ै००००४४) नामक एक नीग्रो युवक के श्रव तक गोरों के लिए ही 
बने हुए मिसिश्चिपी विश्वविद्यालय (छ॥राए्थआओ> णी 555४9) में प्रवेश न पागे 
के कारण संघीय सरकार श्रोर मिसिसिपरी राज्य के बीच बड़ा भारी कपड़ा हुआ । 
राज्य के गवर्नेर ने बल-अयोग की धमकी भी दी। श्रत- राष्ट्रपति कनेडी ([(०70609) 
ने संघीय न्यायालय की आज्ञा जिसके द्वारा मेरेडिय को प्रविष्द करने के लिए कहा 
गया था, मनवाने के लिए फोजें भेजीं प्रोर अन्त मे जेम्स मेरेडिथ को प्रवेश मिल 
गया । 
नियुक्तियों को शक्ति (॥॥6 ए०छदा 0 85ए9णंगरा्म०7/5) + राष्ट्रपति की 
शक्तियों मे नियुक्ति सम्बन्धी दवित का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं कार्यंशाघक स्थान 
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है। इससे राष्ट्रपति के पास एक ऐसा साधन प्रा जाता है जिसके द्वारा प्रमेऊ संघीय 
अ्रधिकारियों की निष्ठा उसको प्राप्त हो जाती है, साथ ही इसके द्वारा उसको प्रपने 
कार्यत्रम की क्रियान्विति में काँग्रेस के सदरयों करी सक्रिय सहायतां मिल जाती है। 
सविधान राष्ट्रपति को नामांकन (]र०शांतवा॥८) करने का भ्रधिकार देता है प्रौर 
सीनेट की ग्रनुमति से वह राजदुतों, मन्त्रियों, वाणिज्य-दुतों (0०॥750/), सर्वोच्च 
न्यायालय के न्यायाधीजों श्रौर सयुकत राज्य के अन्य ऐसे झ्धिकारियों, जिनरी 
नियुक्तित की कोई भ्रन्य व्यवस्था संविधान मे प्रस्तावित नहीं की गई है प्रौर जितकी 
नियुक्ति की कोई व्यवस्था प्रस्तावित विधि के भनुनूल की जाएगी, बहू निमुक्ति 
करता है; किन्तु काँग्रेस को अधिकार होगा कि वह विधि द्वारा ऐसे छोटे प्रवि- 
कारियों की नियुक्ति का भी भ्रधिकार केवल राष्ट्रपति को दे सकती है, अ्ववा 
न्यायालयों को सौंप सकती है प्रथवा विभागों के प्रध्यक्षों को भी दे सकती है। इस 
प्रकार संधीय सेवाग्रों के लिए जो नियुवितियाँ की जाती हैं, वे दो विभागों में वॉँटी 
जा सकती हैं : वे भ्रधिकारी जिनकी नियुवित का प्रधिकार संविधान द्वारा प्रयंवा 
काँग्रेस के भ्रधिनियम द्वारा राष्ट्रपति को दिया गया है भ्ौर सीमेट को दिया गया 
है; भौर वे श्रन्य छोटे भधिकारी वर्ग जिनकी नियुद्धित का भ्रधिकार काँग्रेस ने केवल 
राष्ट्रपति को, या न्यायालयों को श्रथवा विभागीय भ्रध्यक्षों को दिया है ।' 


कभी भी उत्कृष्ट प्राधिकारियों (5०9थ7079) तथा प्रवकृष्ट प्रधिकारियों 
(76य०० 0#005$) मे कोई तर्कयुकत दिमाजन नही हो सका है | किन्तु उत्कृष्ट 
प्राधिकारियों मे विभागीय अध्यक्ष, स्यायाधीश, वैतनिक कूटनीतिजञ (7|]0705)/ 
जिलों के बड़े श्रफसर (॥२८४ए॥० ३ (०णागांअं०ा/थ३), सेनापति ()/02776) 
और सीमा शुल्क अधिकारीगण (८०॥!९००० ०6 (०४००७) इनकी गणना की 
जाती है। भवक्ृष्ट प्रधिकारियों में कुछ बड़े से विभागीय भध्यक्ष भौर प्रायः सभी 
अधीन कमंचारी वर्ग (50०00॥74॥० :7790०५८८७) श्राते हैं । 


सव मिलाकर उत्कृष्ट श्रधिकारियों की इस समय संख्या हजारों में है। ईग 
पदों पर नियुक्तियाँ करने में राष्ट्रपति एवं सीनेट पर कोई बन्धन नही है, हाँ, मर्दि 
किन्हीं विशेष पदों के लिए जब कांग्रेस विधि भनुसार कुछ विद्चिष्ठ झहँताएं भावश्यक 
कर दे, जैसे नागरिकता, व्यावसायिक योग्यताएँ भयवा प्राविधिक शिल्पत्पशिक्षण 
(प्रथ्णाणंव्क पंणंए8) इत्यादि तो बन्धन हो सकते हैं। १८२० के पदावधि 
झधिनियम (76 प्रदाधा० 09०2 ४० ० 820) ने भ्रधिकतर भधिकारियों की 
वदावधि चार वर्ष नियत की झौर जहाँ कही परिनियम (5/क#धा०) के द्वारा 
पदावधि निश्चित की गई है वहाँ भी परम्परा यही है कि भ्रधिकतर अधिकारी वर्ग 
चार वर्ष की पदावधि के बाद प्रतिस्थापित (7२८७/३०८१) कर दिए जाते हैं! इस 





], न्यायालय केवल लिपिक वे, रिपोर्टर वर्ग तथा अन्य सन्त्री पक्ष के अधिकारियों की 
नियुवितयों करते दे, किन्तु विभिन्‍न विभागों में छोटे अधिकारियों की नियुकितियाँ विभागीय अध्यक्ष 


करते हैं । _ 


भध्रष्पक्ष-पक्त श्डी 


प्रदार, व्यवहारत: धार वर्ष की पदावधि संघीय न्यायाधीशों को छोड़ते हुए स्वध्यापी 
(0मांश्थ5०]) है, प्रौर प्रत्येक राष्ट्रपति श्रपनी पदावधि में सीनेट के अ्रनुमोदसा 
सहित झनेक लोगों पर संरक्षण (?40०॥985) का वरद हस्त रख सकता है। कुछः 
निमुवितियाँ ऐसी भी हैं जो पेवल राष्ट्रपति की स्वेष्छा पर निर्भर हैं श्रोद सीमेट तदर्थ 
अपना झनुमीदन बिना किसी प्रकार की पश्रापत्ति के तुरन्त दे देता है; चाहे सीनेठ 
में बहुमत उस दल का हो जो राष्ट्रपति के विरुद्ध है | 


बहुत से संघीय पदों (८०८००) 07265) विशेषकर स्थानीय पदों पर, एक 
विद्येप पद्ति द्वारा नियुक्तियाँ की जाती हैं जिसे सीमेटोरियल कद सी ($0थव०ांथ] 
(०णा८5५) कहा जाता है । यह एक भलिखित नियम है जिसके श्रनुसतार राष्ट्रपति 
भ्रपने दल के उन सीनेट सदस्यों से नियुक्तित के सम्बन्ध में मन्‍्त्रणा करता है जो उस 
राज्य की झोर से सीनेट-सदस्य हैं जिसमें नियुकित करनी है । यदि राष्ट्रपति ऐसा 
मही करता, और यह प्रपनी निजी इच्छा से ही नियुक्त करता है, तो प्रन्ये सीनेट 
सदस्य सीनेटोरियल कट सी नामक नियम के ग्रनुसार सम्भवतः राष्ट्रपति द्वारा की 
हुई मियुवित को भ्रस्वीफार कर देंगे। सीनेटोरियल कसी नाम के नियम के प्रवर्तन 
के सम्बन्ध में सबसे अच्छा उदाहरण १८३८-२६ का पलाइड एच० राबर्ट (॥095 
प्र, 7९०७७४) का मामला है । राष्ट्रपति रूज़वैल्ट ने राबर्ट को पश्चिमी वर्जीनिया 
(ए८शधए शा।ष्टांणं8) के संघीय जिला न्यायालय का जज नियुवत कर दिया । इस 
नियुवित पर वर्जीनिया (भ्राह्टाणं8) राज्य के दोनों सीनेट-सदस्यों ने आपत्ति की । 
राप्ट्रपति ने उन दोनों सीनेट सदस्यों की भ्रापत्ति पर कोई ध्यान नहीं दिया श्रौर 
राबर्ट (२०७८7) का नाम सीनेट के पास पुष्टीकरण (0०एग्शथांणा) के लिए 
भेज दिया । सीनेट मे अस्थीकृत कर दिया । यदि वे संधीय पद जिन पर नियुक्तियाँ 
करनी है, किसी ऐसे राज्य में हैं जिनमें राष्ट्रपति के दल के सीनेट-सदस्य नहीं हैं, तो 
राष्ट्रपति किसी सीमा तक स्वविवेक से काम ले सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति में भी 
राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह सम्बन्धित प्रदेश के दल-नायकों 
(78279 7.220९7$) से उस सम्बन्ध में मन्त्रणा करे । 


इस सम्बन्ध में भ्रत्तिम बात यह है कि विविध प्रकार के छोटे संघीय पदों पर 
भी नियुक्तित्या की जाती हैं जिनके लिए सीनेट के अनुमोदत की झावश्यकता नहीं 
है। काँग्रेस के भ्रधिनियमों द्वारा दी हुई, ऐसी नियुक्तियों को शक्ति केवल राष्ट्रपति 
में निहित है अथवा विभिन्‍न विभागों के श्रघ्यक्षों में निहित है और संघीय नियुक्तियों 
में से लगभग &५ प्रतिशत पद इस प्रकार के है । उनमें से अधिकतर भ्रब क्रम-बद्ध 
सेवाएँ (((४४४॥९० 5धश००5) समझी जाती है, झ्ौर उन पर नियुक्तियाँ सिविल: 
सबिस के नियमों के भ्रनुसार होती हैं । 


बियुक्त करने का अधिकार (7॥७ ?0ए८ए ० रेशा०४८)--जहाँ तक 
नियुक्तियों का प्रइन है, संविधान स्पष्टतः आदेश देता है कि राष्ट्रपति सीनेट की 
सन्त्रणा पर झधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है किन्तु वियुक्तितयों (#८४७०ए४थ) 
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के सम्बन्ध में संविधान मौन है । विशुवित के सम्बन्ध में संविधान में केवल एक उप- 
बन्ध है कि सार्वजनिक दोषांरोपण (]976४थ॥ए८॥) के द्वारा ऐसा सम्भव है डिस्तु 
वियुकिति की यह विधि (१:0००५5), भद्दी, दुःखदायी तथा भारी है इसलिए वियुवित 
की समस्या ते गम्भीर स्वरूप घारण कर लिया, भौर कॉग्रेस के प्रथम सम्मेसते 
(5८5४०) में इस पर वाद-विवाद हुआ । किस्तु इस सम्बन्ध में मतभेद था कि 
वियुवित का भ्रधिकार कैवल राष्ट्रपति के हाथ में रहे, भ्थवा वह वियुवित कैवल 
सीनेट की मन्त्रणा पर कर सकता है, भ्रथवा यह भधिकार काँग्रेस का है कि वह 
भादेश दे कि किस प्रकार वियुवितयं होंगी । भन्तिम रूप से मही निर्णय हुप्रा कि 
केवल राष्ट्रपति को ही पूर्ण भधिकार होगा कि वह किसी को भी वियुवत केर सकता 
है श्रोर उसके लिए तदर्थ सीनेट की भाज्ञा लेने की झावश्यक्ता नहीं है । 


किन्तु तीन प्रकार के भ्रधिकारियो को राष्दूपति विमुकत्त नहीं कर सकता । 
प्रथम संघीय न्यायालयों के जज लीग हैं जो केवल सार्वजनिक दोषारोपण (॥77680- 
गधा) के द्वारा ही वियुवत किए जा सकते हैं। दूसरे प्रकार के विभिन्‍न बोर्ों 
(800705) श्ौर श्रायोगों (00:705४०॥5) के सदत्यगण हैं जिनको कुछ विधायिती 
([.८80900०) दवितयाँ तथा कुछ न्यामिक (उप्टंत्रं9)) शवितयाँ श्राप्त हैं, भौर 
परिनिग्रम (5(8065) उनकी वियुकित पर नियन्त्रण लगाते हैं। तृतीय प्रकार क्के 
वे सब भ्रधिकारी और कर्मचारी वर्ग हैं जिनकी निमुवित्याँ सिविल सविस (थीं 
8८५४००) के नियमों के झ्नुसार हुई हैं। उनको नहीं हटाया जा सकता है। "हो. 
केवल उन कारणों पर उनको वियुवत् किया जा सकता है जिनके द्वारा सिवित सर्वित्त 
की कार्यकुशलता (5ग्रीभं७॥०9) में बाधा पड़े । हे 


क्षमा-दान का भ्रधिकार (70० ?०ण८ (0 727007)--राष्ट्रपति की क्षमा 
दान तथा प्राणदण्ड-प्रविलम्बन का जो भ्रधिकार है वह उसकी स्पामिक शक्तियों मे 
से एक है, श्रौर यह अधिकार श्रपवर्जी (फफटाण्अं४०) है। संविधान, राष्ट्रपति को 
श्रधिकार देता है कि “वह प्राणदण्ड-प्रविलम्बन (२०ए9४०४९5) तथा क्षमा-दान। 
संयुक्त राज्य अमेरिका के विस्द्ध अपराधों के मामलों मे कर सकता है, किस्तु चार 
जनिक दोपारोपण (१70/68०070९॥0) वाले मामलों में क्षमा-दान सही कर सकता। 
निश्चित रूप से, राध्टरपति उन लोगीं को क्षमा-दान नहीं कर सकता जो राज्योके 
नियम-भंग करने के श्रपराधी है। सार्वजनिक दोवारोबण (उफफल्शकेंप्णथा) के 
दोषियों को भी वह क्षमा नहीं कर सकता । अन्यथा उसकी क्षमा-दान की शवितयाँ 
बड़ी विस्तृत है, ओर यदि वह चाहे, तो दोप-सिद्धि (0०८०7) से पहुंचे भी 
श्रौर दोष-सिद्धि के बाद भी क्षमा-दान कर सकता है । 


वास्तविक प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति स्वयं भ्रपन्नी विवेक शर्वित का हा 
क्षमा प्रदान करने के लिए नहीं करता । उसने न्याय विभाग को बहुत बड़ी से क 
अर यह उत्तरदायित्व सौंपा हुआ है भर वह उनकी सिफारिशों पर ह्वी का 
न 


करता है । 
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राष्ट्रपति की सेनिक दावितयाँ (76 'शाधाहाए ?0प्रथाड णीं 6 वधह्भ॑- 
तथ॥) --संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रपति सेना ओर नौसेना का प्रधान सेना- 
पत्ति होगा श्रौर जिस समय राज्य-संन्य (5४88 शा) को संयुक्त राज्य 
अमेरिका की सेवा के लिए श्राहृत “किया जाएगा उस समय वह राज्य-सैन्य का भी 
प्रधान सेनापति होगा। विधि के उपबन्धों के अनुसार राष्ट्रपति को सैनिक तथा 
नौसैनिक अधिकारियों को सीनेट की मन्‍्त्रणा पर नियुक्त करने का श्रधिकार है, शौर 
युद्ध-काल मे वह श्रपनी इच्छा से किसी भी सँनिक भ्रथवा नौसैनिक श्रफसर की 
वियुक्त (87]55) कर सकता है। यद्यपि युद्ध घोषित करने का श्रधिकार कैवल 
कांग्रेस को है किन्तु राष्ट्रपति विदेश-नीति के संचालन हारा ऐसी स्थिति उत्पन्न 
कर सकता है कि युद्ध की घोषणा नितान्त भावश्यकता के रूप में सम्मुख श्रा सकती 
है । राष्ट्रपति मेकिनले (४०८९४४८०) ने युद्धन्पोत (छक76»४9) हवाना 
(४४78) को भेज दिया जहाँ वह नष्ट कर दिया गया, भौर इसके कारण स्पेन 
(877) से युद्ध छिड़ गया । १६१६ में राष्ट्रपति विल्सन (५३))$07) ने प्रमेरिकी 
सेनाएँ, साइबेरिया (50078) को मित्रराष्ट्रीय सेनाप्रों की सहायतार्थ भेज दी थी, 
यद्यपि उस समय संग्रुक्तराज्य भ्रमेरिका तथा रूस (3२058/9) में युद्ध की स्थिति नहीं 
थी। हांडिग तथा कलिज (परशाथंतर8 आ0 (००१०६४०) के समयों में केरीवियन 
देशों (08760०४0 0०प४४४६४) में उपद्रवों को दवाने के लिए सशस्त्र सेनाएँ भेजी 
गई थीं। संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ने जमेनी (60ग्राथा9) के विरुद्ध १६४६ में युद्ध 
की 'घीषणा की थी किन्तु श्रमेरिका को नेवी ()४४४४) ने उत जर्मंत परनदुब्बियों 
(87070857765) पर पहले से ही झाक्रमण करना प्रारम्म कर दिया था जो पिटेन 
को जाने वाले जहाजों पर भाकमण करती थी। वास्तव में तो युद्ध १६४० में ही 
प्रारम्म हो चुका था। १६५० में राष्ट्रपति ट्र,मेंच (77०778४)' ने काँग्रेस से श्रतुमति 
लिए बिना ही प्रमेरिको सशस्त्र सेनाएँ कोरिया (०7८) में प्राक्रमण के विरुद्ध 
भेज दी थी । 


जब युद्ध प्रारम्भ हो जाता है तब तो राष्ट्रपति की शक्तियों में भ्रपार बुद्धि 
हो जाती है। यह शक्ति कार्यवालिका का प्रधान होने के नाते तथा ध्र्वोच्च सेना* 
पति होने के नाते बढ़ती है । सर्वोच्च सेनापति होने के माते वह निश्चय करता है कि 
सेनाएं कहाँ एकत्रित की जाएँ भोर कहाँ जहएजी बेड़ा स्थावित किया जाए। उसी की 
झाज्ञापों पर, सैनिकों को युद्ध-हेतु बुलाया जाता है, जहाजी बेड़े को एकत्रित किया 
जाता है, भोर राज्यों की सेना (शशह्ाप्ं3) को तैयार होने का भादेश दिया 
जाता है। वह चाहे तो स्वयं किसी युद्ध का संचालन कर सकता है, झौर यदि चाहे 
तो लड़ाई के मेंदान में स्वयं जाकर सैनिक हतचघंलों को कमान भपने द्वाथों में से 
सकता है, यद्यपि व्यवह्ार मे वह ऐसा कमी करता नहीं । काँग्रेस भी यदि चाहे तो 
ऐसी भवस्था में रिक्त भयवा निरंक व्यवस्थापन (87:८६ ए०हांडाबधा0य ) पास 
करके राष्ट्पति की धत्रितयों में भपार वृद्धि कर सकती है जिसके द्वारा परेलू एवं 
विदेशी मामलों में _ भ्त्पन्त महत्त्वपूर्ण स्वविवेकी प्रपिर (फ:लालाजाशए 
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/ए४०7 ) उसको मिल जाते हैं । प्रथम विदव-युद्ध में राष्ट्रपति विल्सन (५४5०४) 
को झधिकार दिया गया था कि वह युद्ध मे काम पाने बाली भ्रगेक वस्तुओं तवः 
सेनाभ्रों के भोजन योग्य खाद्य-पदार्थों कै उत्पादन, खरीदारी झौर विश्री पर नियलण 
रखे । उसके पास यह भी भ्रधिकार था कि वह कारसानों, प्रानों भ्रयवा पाइप लाइनो 
(१9७ [.65) को ले ले । वास्तव में उसके पास शाबित का झ्पार स्रोत था जितके 
बल पर वह व्यूह-रचना-नियोजन करता था, देश की सामरिक एवं श्रौद्योगिक श्वित 
को बढ़ाता या भौर देश की भ्र्ध-ब्यवस्था को युद्ध के झनुकूल बना रहा था। द्वितीय 
विद्व-युद्ध मे काँग्रेस ने पुनः महान्‌ अधिकार राष्ट्रपति को दे डाले झौर रूजवेत्ट 
(९००४८४७॥() एक प्रकार का संवैधानिक अधिनायक बन गया । 


घरेलू मामसों में राष्ट्रपति सेनाश्रों के बल पर संघीय विधियाँ की क्रियान्विति 
करवा सकता है, यदि देश की विधि के विरुद्ध ऐसा विरोध है जो सामान्य व्यवहार- 
विधि ((श५ं ए70०८५५) से नहीं दबाया जा सकता राष्ट्रपति का यह भी सांविया- 
निक कत्तंव्य है फि संध के प्रत्येक एकक राज्य को गणतन्त्री शासन-व्यवस्पा की 
प्राइवासन दे, भाक्रमण से उसकी रक्षा करे झोौर यदि किसी भाग में गृहन्युद्ध की 
अवस्था उत्पन्न हो जाए तो सशस्त्र सेनाशों को बुलाकर सम्बन्धित राज्य के कीर्य- 
पालिका-प्रधान अथवा विधानमण्डल की तदर्थ प्रार्थना झामे पर उस गृहनयुद्ध की 
स्थिति का दमन कर दे जैसा कि इस श्रध्याय के प्रारम्भिक भाग में वर्णव किया जा 
चुका है । 

राष्ट्रपति श्रौर वेदेशिक सम्बन्ध (प्रशा& छिोल्म॑ठेशा३ बात किणरथंड) 
#वीक्ा४)--सविधान में स्पष्ट रूप से कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि राष्ट्रपति 
ही मुख्य रूप से वैदेशिक नीति का स्ष्टा है श्रथवा स्वीकार किया हुमा देश का 
वेदेशिक सम्बन्धों पर अधिकारी प्रतिनिधि (590/:४४797) है। किन्तु साविधातिक 
निर्वंचनों एवं व्यवहारों ने उसे इसी रूप में स्वीकार किया है श्रौर ये सब कत्त में 
उसी को सौपे है। ६३६ के करठिस-राइट (0घ7858-फप80/) मुकदमे में सर्वो्चि 
न्यायालय मे निर्णय दिया कि “राष्ट्रपति ही पूर्ण रूप से संघीय शासन का वैदेशिक 
सम्बन्धों के निवंहत में श्रधिकृत प्रवक्ता तथा साधन है। इस श्रधिकार के उपभोग के 
लिए राष्ट्रपति को काँग्रेस के अधिनियम की आवश्यकता नहीं-है। इसको शासन के 
अन्य अधिकारों की भाँति प्रयोग किया जा सकता है, केवल शर्त यह है कि संविधान 
के उपबन्धों के अश्रनुसार ये श्रधिकार प्रयुक्‍त होते रहें ।” संविधान के उपबन्धों हि 
अनुसार राष्ट्रपति राजंदूतों, श्रायुवतों एवं अन्य राजनीतिक भ्रधिकारियों की शिया 
करता हैं, जिनमें सीट का अनुमोदन आवश्यक होता है, भौर वह विदेशी राज्यों ५ 
साथ संधियां करता जिसमें यह प्रावश्यक है कि सीनेट के दो-तिहाई बहुमत से वह 
सन्धि प्रमाणित हो जानी चाहिए । वह विदेशी राजदूतों, झ्ायुकतों और भन्य विदेशी 
अधिकारियों का स्वागर करता है । 5 

शाष्ट्रपति द्वारा अपने देश के राजदूतों की नियुक्तित एवं विदेशी राजईतीं का 
स्वागत करने वगे शविद् महत्त्वपूर्ण है क्योकि इसमें किसी विदेशी सरकार को मार 
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देने की शक्ति मिहित है । यह वत्त पूर्ण रूप से राष्ट्रपति के विवेक (705५600 ) 
पर निर्भर है कि वह किसी नये राज्य झ्यवा नई सरकारों को मान्यता प्रदाव करे 
अथवा थ करे। 
राष्ट्रपति को जो सन्धियाँ करने का पअ्रधिकार है उस सम्बन्ध में सीमेट का 
अनुमोदन ग्रावश्यक है । परन्तु भौर कई प्रकार हैं जिनके द्वारा यप्टूपति सीनेट की 
उपेक्षा कर सकता है। इस प्रकार का पहला उदाहरण है कार्यपालिका-इकरारनामे 
(&86०एध४७ 8862०7675) । कार्यपालिका इकरारनामे एक प्रकार की प्रतिज्ञाएँ हैं 
जो किसी विजश्ञेप काम के लिए दो देशों के कार्यपालिका-प्रधान भ्रापसत में करते है । 
इस सम्बन्ध में श्रेष्ठ उदाहरण है दो भले आदमियों के वीच इकरारबामा (00४॥॥6- 
70475 887०८०४०७॥६) जो राष्ट्रपति धियोडोर रूज़वेल्ट भर जापान के सप्ाद्‌ के 
बीच हुआ था । इसके झनुसार राष्ट्रपति झुज़वेल्ट ने प्रतिज्ञा की कि वह काँग्रेस पर 
भभाव डालेगा शोर काँग्रेस को मनाएंगा कि अपवर्जी मझथवा निषेवात्मकः कानून 
बनाना बन्द कर दिया जाए और जापान के सम्राद से प्रतिशञा की कि वह कुलियों का 
परदेश गमन (क्राशंहाक्षांणा) निषिद्ध फरेगा। कुछ कार्यपालिका इकरारथामे 
असिद्ध हुए हैं जस्ते १९०१ का बॉक्सर नयाचार (कला ?7000००), एटलांटिक 
चार्टर (४॥0॥0० 0४8767), श्र 'डेस्ट्रायर वेसेज़' इकरारमामा (7०8709७ 
92885 087९७ए७॥) । कार्यंप्रालिका इकारनामों के भ्रतिरिक्त, काँग्रेस राष्ट्रपति 
को श्रधिकार दे सकती है कि वह धन्य राष्ट्रों के साथ इकरारनामे [487०थ0०व5) 
कर सकता है । 


राष्ट्रपति को यह भी श्रधिकार है कि वह गुप्त कूटनीति (8९८०६ 60- 
ग78०५) का भ्राश्रय ले, श्रौर तदनुसार विदेशी दक्तियों के साथ ग्रुप्त इकरा रनामे कर 
से, तथा एक विशिष्ट नीति की क्रियान्विति के लिए वचनवद्ध हो जाए। राष्दृपति 
थियोडोर रूज़बेल्ट ने १६०५ में जापान को एक उच्च बुत (प8॥ 8॥755879) 
भेजा श्रौर सुदृर पूर्व में जापान के साथ कुछ महत्त्वपूर्ण मामलों पर समझौता किया । 
जापान ने प्रतिज्ञा की कि फिलोपाइन द्वीपसमूह में अमेरिका के राज्य को साना 
जाएगा । खुज़वेल्ट ने अ्रतिज्ञा की कि भ्रमेरिका, कोरिया (706०) में जापान का 
अभुत्व (850/2शंड्रगरा/) स्वीकार करेगा । उसने जापान के प्रधान मन्त्री को यह भी 
बताया कि अमेरिका के लोग किसी भी स्थिति मे सुदूर-पूर्व में शान्ति रखने का प्रमास 
करेंगे, भौर “कैसी भी स्थिति उत्पन्त हो जाए, जापाव विश्वास कर सकता है कि 
अमेरिका उस स्थिति के भ्रनुरूप उसी प्रकार कार्यवाही करेगा मानो दोनों देश सन्धि 
चन्धव (प्र7८७३४४ 00ा82६४००) में भ्राजद्ध हों ।” यह समस्त वातचीत इतनी गुप्त 
रीति से हुई कि रूजवेल्ट की मृत्यु के पूर्व श्रमेरिका में कुछ भी श्रकट मही हुआ । 
द्वितीय विश्वयुद्ध में अमेरिका के भाग लेते के पूर्व तथा अ्रनन्र भी फ्रेंकलिन डी० 
रूज़वैहट ने ब्रिटिश प्रधान मन्त्री एवं प्न्य मित्रयष्ट्रो के साथ कई बार गुप्त मनन्‍्त्रणाएँ 
फी । इन सम्मेलनों (20ए/८८४०८८४) में जो इकरारनामे हुए, उनमें से कुछ को तो 
अकाशित कर दिया गया, किन्तु कुछ को गुप्त रखा गया । 


246 संपुक्‍त राज्य अमेरिका का शासन 


राष्ट्रपति भ्ोर संकट (व्रा8 ?:८अंतंदा। बात छगाधहधाणं६४)--संकट 
प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में भ्राते हैं। भमेरिकी संविधान ने स्पष्ट रूप से किसी धंकट 
की व्यवस्था नहीं की है। सर्वोच्च न्यायालय का भी यह मत है कि संकट से कोई 
दावित पैदा नहीं होती । राष्ट्रपति ने संकटकालीन द्ाक्तियों का प्रयोग भरपनी सेविक 
दक्षित के भ्राधार पर या देश में विधियों का उचित पालन होता रहे; इस उत्तर- 
दायित्व के भाधार पर किया है। संकटकाल में राष्ट्रपति को किस प्रकार भाषरण 
करना चाहिए, इस सम्बन्ध में काँग्रेस की विधियाँ एक रूप नहीं हैं। साधारणतया 
झाँप्रेस ने राष्ट्रपति को यह निर्धारित करने की दावित दे रखी है. कि संकटकाल है 
या नही । लेकिन, राष्ट्रपति 'नियन्त्रणों भौर सन्तुलनों! (206०६5 000 900055) 
के कारण इस शक्ति का निर्बाध रीति से प्रयोग नहीं कर सकता। इस पर तौत 
प्रतियन्ध हैं--(१) वह वास्तविक संकट होना चाहिए; (२) वह ऐसा संकट होता 
चाहिए जिसके लिए काँग्रेस ने पहले कोई क़ानून न बनाया हो; (३) वह इस तरह 
प्रचानक उत्पन्न हुप्ता हो कि काँग्रेस को कार्यवाही करने का कोई प्रवसर गे मिल 


पाया हो । 
विधापिनी शक्तियाँ 
(7.०8840ए९8 90५०:5) 

राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, कार्य- 
पालिका भौर व्यवस्थापिका दोनों झलग-भलग शासम के मुख्य भंग वने रहते हैं। 
शासन के इन दोनों भागों को मिलाने का कोई उपाय नहीं है। किन्तु जहाँ राष्ट्रपति 
विधि की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी है, वहीं उसको व्यवस्थापन के निर्माण मै 
भी कुछ भ्रधिकार प्राप्त हैं। यह भधिकार, निश्चित (?०आं।९०) भी है भोर 
निषेधात्मक (]२८००४४४०) भी । 

* १. राष्ट्रपति के संदेश (?:6झ०७॥प ॥(०55०४०5)--सविधान झगुच्छेद 
२, धारा ३ में झ्राज्ञा देता हैँ कि “राष्ट्रपति समय-समय पर काँग्रेस को संध 
स्थिति के बारे में सूचना देता रहेगा भोर काँग्रेस के विचाराधे ऐसी व्यवस्था अतुत 
करेया जो उसकी दृष्टि में श्रावश्यक एवं उपयोगी होगी। भसाघारण स्थिति के 
उत्पन्न हो जाने पर वह दोनों सदनों को बुला सकता है या दोनों में से केवल ए+* 
प्रौर यदि दोमों सदनों में स्थगन (/४6]0एगा7८०४) के समय के सम्बन्ध में मतभेद 
हो जाए तो उस स्थिति में राष्ट्रपति दोनों सदनों को उतने काल के लिए स्थगित करे 
सकता है जितना वह उचित समझे ।” इस स्पष्ट उपबन्ध के होने पर संविधान 
निईचय ही व्यवस्थापिका के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के नेतृत्व को स्वीकार करता 
श्रौर चार्ल्स वीयर्ड ((/०्यॉ०६ 8८70) के दाब्दों में, “निस्सन्देह यह कहना अत्युविप # 
होगा कि अनेक राष्ट्रपतियों की प्रतिष्ठा का झ्ााधार यह रहा कि वे कहाँ तक विर्धाी 
शक्तियों का उपयोग कर सकें, न कि यह कि वे कितने सफल प्रशासक रहे ! 


१, हैगलशाल्धा 00एलणगद्ाा बाएं ए0805, 9, 4985. 


अध्यक्ष-पद थक 


संविधान में उपबन्धित सूचना, वापिक सन्देश के रूप में काँग्रेस को प्रत्येक 
सत्र (5८६अ०॥) के प्रारम्भ में भेजी जाती है भौर सत्र के दौरान में विदेशी सन्देशों 
द्वारा यही सूचना समय-समय पर भेजी जाती है । राष्ट्रपति का सन्देश मौखिक रूप 
से दोनों सदनों की उपस्थिति में पढ़ा जा सकता है श्रथवा प्रलेख के रूप में दोनों 
सदनों को प्रेषित किया जा सकता है। वापिक सन्देश बड़ा प्रभिश्रायपूर्ण होता है 
भौर इसकी तुलना इंग्लैण्ड में सिहासन से दिये जाने वाले सम्राद्‌ के भाषण से की जा 
सकती है । वाधिक सन्देश में पुर्वे वर्ष के श्लासन के क्रिया-कलापों का वर्णन रहता है, 
दल की नीतियों के सम्बन्ध में घोषणा रहती है, तथा ऐसे व्यवस्थापन (7,625907) 
की सिफारिश रहती है शिनकी राष्ट्रपति की सम्मति में देश को भावश्यकता रहती 
है । कभी-कभी इस सन्देश में ऐसी महत्त्वपूर्ण घोषणा निहित रहती है जिसके द्वारा 
किसी प्रन्य देश को किसी कार्यवाही के विरुद्ध चेतावनी दी जाती है । इसमें किसी 
महत्वपूर्ण सिद्धान्त का विवेचन भी हो सकता है जिस प्रकार कि दिसम्बर १८२३ के 
राष्ट्रपति मनरो के सन्देश में मतरो सिद्धान्त (#/०॥708 000776) निहित था; 
भ्रथवा राष्ट्रपति रूजवेल्ट का चार-स्वतन्त्रता्रों (00 म०८००708) का सिद्धान्त 
या, जिसके द्वारा १६४१ में भ्रमेरिका को विदेश नीति के लक्षण बनाये गए थे । 


इसी प्रकार व्हाइट हाउस (५७६७ प्ल००४०) से काँग्रेस को भेजे हुए झनेक 
लिखित संन्देश, जिनमें भ्रनेक सार्वजतिक समस्याप्रों पर विवेचन रहता है, उतने ही 
महत्त्वपूर्ण हैं, यद्यपि प्रयत््ष में उतने महत्त्वपूर्ण दिखाई नहीं देते । इन सन्देशों को 
प्रायः क्लर्क (07:) भ्रस्पप्ट उच्चारण में पढ़ता है, भौर फिर थे क्षाँग्रेस-रेकार्ड 
((०४९8०४४०/2 7१०००:०) में, छप जाते हैं। इन सन्देशों में प्वासव की प्रावश्यक- 
ताभों एवं उचित विधान-निर्माण की भावश्यकता पर बल दिया जाता है, भौर इस 
प्रकार राष्ट्रपति के सहयोगी, विधानमण्डल के सदस्यों से एक प्रकार की श्रपील की 
जाती है कि वे इच्छित भ्रधिनियम पास करने की उचित कार्यवाही करें | प्रायः इन 
सन्देशों के साथ प्रस्तावित विधान के लिए विस्तृत प्राहृप (07थी:) सलग्त होता है, 
श्रौर तत्रीपृर्ण विधानमण्डल के सदस्य उन विधान्‌ प्रारूपों को उसी प्रकार स्वीकार 
करने की. दिश्ञा में उचित कार्यवाही करने लग जाते हैं । 

२. कॉप्रेस के प्रसाधारण सत्रों को बुलाने का भ्रधिकार (?0ए80' ० ८्थां 
छध॥०7का।थए $88४०75)--राष्ट्रपति को भ्रधिकार है कि वह महत्त्वपूर्ण एवं 
अत्यावश्यक स्थिति के उत्पत्न हो जावे पर काँग्रेस के भ्रसाधारण सत्रों को श्राहृत कर 
सकता है । यदि कांग्रेस के दोनों सदनों में मतभेद हो, तो राष्ट्रपति उसे स्थगित भी 
कर सकता .है । लेकिन यह स्थिति कभी उत्पन्य नहीं हुई है । 


हे. आय-व्ययकू (76 छएत8०)---रष्ट्रपति के कार्यालय में ही झाय-व्ययक 
निदेशक (0॥6०0०) और उसके द्वाया नियुक्त भ्रधिकारियों द्वारा भ्राय-व्ययक 
बनाया जाता है। यह आय-व्ययक, जो टाष्ट्रपति द्वारा काँग्रेस को प्रस्तुत किया जाता 
है, सरकारी कार्यो भौर कार्यक्रमों के वाधिक विनियोगों के विषय में विधायी कार्यों 


रह 
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के लिए पथप्रदर्शक सिद्ध होता है। १६२१ में श्राय-ब्ययक्व का महयमा (फाध्या रण 
76 8068०.) बनाया गया था भोर १६३६ से यह राष्ट्रपति के निदेश के प्रधीव 
भा गया | यह राष्ट्रपति के साधारण प्रवन्ध की महत्त्वपूर्ण झासा है । 


४. ध्रध्यादेश निफालने फा झ्धिफार (0092 0 ]5576 00ा0०)-- 
राष्ट्रपति के व्यवस्थापन सम्बन्धी कर्तव्यों में उतकी अध्यादेश मिकालने सम्बन्धी 
शवित को भी समभना चाहिए; भ्रर्थात्‌ वह शवित जिसके द्वारा वह ऐसी प्राशाएँ 
निकाल सके जो विधि के समान मानी जाएँ। अ्रध्यादेशों का निकालना, अर्थात्‌ 
अधिशासी. श्राज्ञाएँ (7०००४४८ 00८५) राष्ट्रपति 'की विधायिनी झतितियों 
(7.०छभ2876 70७३) में इतना महत्त्वपूर्ण स्थान रखती हैं कि १६३४ में काँग्रेस 
ने फेडरल रजिस्टर ऐक्ट (९0०८० २०४४५ 8०६) पास फिया जिसमें चाहा गया 
कि समस्त अधिणशासी श्राज्ञाएँ, श्राशप्तियाँ (0०७८८४) तथा घोषणाएँ जो सब पर 
लागू होंगी भौर जिनका कानून के समान महत्त्व है, नित्य प्रकाशित होते वाले फेडरल 
रजिस्टर (6८०८४ 7२€४॥867) में प्रकाशित होनी चाहिए । 


राष्ट्रपति की श्रध्यादेश निकालने की शवित की इस प्राधार पर प्रालोचना 
की गई है कि वह शक्तियों के पुथवकरण के सिद्धान्त के प्रतिफूल है। इस सम्बन्ध 
सर्वोच्च न्यायालय का मत हैं कि कॉयेस को वे मानक ट्थिर कर देने चाहिएँ जिनके 
झनुसार राष्ट्रपति अध्यादेश निकाले । 


निषेघाधिकार (१॥० ए७० 70७७)--निषेषाधिकार के द्वारा राष्ट्रपति 
के पास व्यवस्थापन (7.68ज०8०7) के सम्बन्ध में महत्वपुर्ण शक्ति दै। संविधान के 
अनुसार समस्त विधेयकों (87॥5), प्रस्तावों (१९४०७॥००५) (केवल प्रस्तावित 
साविधानिक संघोघनो को छोड़ते हुए) के ऊपर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अत्ययति 
सवश्यक है, तभी वह क़ानून का रूप धारण कर सकता है। यदि वह स्वीक्षृति प्रदागे 
कर देता हे तो उस पर भ्रपने हस्ताक्षर कर देता है भोर वह विधि के रूप मे प्रस्या- 
पपित हो जाना है । यदि वह स्वीकृति प्रदान मही करता, तो उस विधेयक को उसी सदर्त 
मे सपनी भापतियो सहित दस दिन के भीतर वापस भेज देता है जहाँ पर वह 
आरम्म हुया था | उम्त स्थिति में काँग्रेस दो-तिहाई मतों के द्वारा दोनों सदनों में उत्ते 
पुनः पास कराफर राष्ट्रपत्ति के निषेधाधिकार के प्रयोगो के बावजूद काबून' का स्वरूप 
दे देती है। यदि राष्ट्रपति दस दिन के भीतर रविवारों को छोड़कर विधेयक पर में 
सी हस्ताक्षर करे, तल उप्त पर निवेधाधिकार का प्रयोग करे, तो वहा विधेयक बिना 
शाष्टपति के हस्वाध्वर के भी कानून का स्वरूप धारण कर लेता है। यदि राष्ट्रपति 
दाय हस्ताभरार्थ विधेयक श्राप्त होने के दस दिन के अन्दर काँग्रेस का सत्र स्थगित 
ही जाएं, भौर गरदि राष्ट्रपति उस पर कोई कार्यवाही नही करता, तो विधेयक स्वर 
गिर जाया है| इण़को पकिट वीटो (९००८८ ५८४०) बहा जाता है, और यह पूर्ण 
एवं नि यिवल्प (/७5० ४४०) है। सन्न के अन्तिम दिनो में श्रनेक विधि प्रस्ताव एवं 
अह्ताव कांग्रेस द्वारा पास फिए जाते हैं ताकि समस्त संचित काम का विपदारा कर 
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दिया जाए! इस प्रकार के अनेक अन्तिम क्षण वाले विवेवक, जिनको शब्द्पति 
श्रस्वीकृत करना चाहे, श्रथंवा जिनका उत्तरदायित्व वह अपने ऊपर न लेना चाहे; 
राष्ट्रपति की निष्कियता ([720८007) के फलस्वरूप कानून का स्वरूप घारण नहीं 
कर पाते । राष्ट्रपतियों ने पॉकेट वीटो (2००८८ ५८७०) का प्रयोग प्रायः सुल॒कर 
क्ष्या है । 
राष्ट्रपति--राष्दू का नेता 
(प॥6 शाल्ञंतल्या, 35 3 पिथा009 7.880867) 


राष्ट्रपति व्यक्तिगत रूप से दो अधिकारों से सज्जित है, श्रर्थात्‌ बह समस्त 
देश का राजा भी है ओर प्रधान मन्‍्त्री भी। एक ओर वह एक दल का नेता है, 
निर्वाचित बहुमत का प्रतिनिधि है, झौर यह बहुमत प्राय. उस दल का है जिसका वह 
नेता है। प्रारम्भ में कार्ययालिका का #शशन किसी दल विशेष से सम्बद्ध नहीं होता 
था, और वाशिंगटन भ्रपने श्रापको किसी दल से संम्बद्ध नहीं मानता था । किन्तु जब 
राजनीतिक दलों की निश्चित रूप से स्थापना हो गई, तो जेफ़रसन ()०ींक्ष३०॥) के 
समय से राष्ट्रपति का चुनाव एक दल विश्ञेप के नेता के रूप में होने लगा, श्रौर तभी 
से राष्ट्रपति का एक कर्त्तव्य 'दल का नेतृत्व” भी (सी रूप में समझा जाने लगा जिस 
भ्रकार कि ब्रिटेन के प्रधान-मन्त्री का यह कत्तंव्य समझा जाता है। आजकल एक दल 
का राजनीतिक नेता होने के कारण राष्ट्रपति को उतनी ही शक्ति एवं भ्रधिकार 
प्राप्त है जितना अधिकार कि उसको संविधान के द्वारा दी हुई शत ने प्रदान किया 
है। राष्ट्रपति का चुनाव दलगत निष्ठा के आधार पर उत्त शासन्‌ के मुख्य पद के 
लिए होता है जो दलगत राजनीति पर झाधारित है; इसलिए उसको चारों झोर से 
उस्ती दल के लोग सलाहकारों के रूप में घेरे रहते है; और वह कांग्रेस में भी प्रपने 
दल के लोगों से ही मन्त्रणा करके नियुक्‍्तियाँ करता है। नीति-निर्धारण में 
भी वह अपने दल के नेताझ्ों से ही सनाह लेता है; और अपने दल के कार्यकरम 
को क्रियान्वित करने के लिए ही वह भपनी सर्वोच्च विधायिनी शवित का उपभोग 
करता है 
किन्तु यह तस्वीर का केवल एक पहलू है। जहाँ वक बह सर्वोच्च प्रश्मासक है, 
उसका कत्तंव्य है कि वह्‌ देश की प्रचलित विधियों की क्रियान्वित्ति निष्ठापृत्तेंक करे, 
चाहे उन विधियों को कांग्रेस के डेमोक्रेटिक (८०0०८ा४०). प्रथवा रिपब्लिकत 
(१८७४७४!८॥॥) बहुमत ने पास किया हो । सर्वोच्च सेनापति के रूप में बह समस्त 
राष्ट्र का नायक है। वह युद्ध का संचालन किसी एक दल झथवा किसी एक वर्ग 
के हिंत-साधव के लिए नहीं करता । वह वास्तव में सभी के हित में कार्य करता है । 
सर्वसाधारण लोग राष्ट्रपति को समस्त सघ का नेता मानते है, यहाँ तक कि 
उसे अमेरिकी जीवनन्व्यवस्था का प्रतीक मानते है। व्हाइट हाऊस (शाप 
प्ल0५४७) राष्ट्र की पविन्न इमारतों में से एक है । राष्ट्रपति, राष्ट का ही रूप है प्ौर 
साथ ही राष्दू का नेतृत्व भी करता है। सर्वेत्षाधारण स्वभावतः सभी मामलों में उत्तके 
सार्ग-प्रदर्शव के धाकांक्षी है । वही सर्वधा इस याठ का प्रयत्व करता है कि संयुक्त 
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के लिए पथप्रदर्शक सिद्ध होता है। १६२१ मे श्राय-ब्ययर ३ 
प6 फ्रप्र४8०) बनाया गया था भोर १६३६ से यह रा , 
झा गया । यह राष्ट्रपति के साधारण प्रबन्ध की महत्त्वपू 4 


४. भ्रध्यादेश निफालने का श्रधिफार (7096८ [० ई 
राष्ट्रपति के व्यवस्थापन सम्बन्धी कत्तंव्यों मे उसकी £ * 
शक्ति को भी समभना चाहिए; श्रर्थात्‌ वह शक्‍वित जिर 
निकाल सके जो विधि के समान मानी जाएँ । श्रध्याओं . 
अधिशासी श्राज्ञाएं (876८००४४९ ०7४४५) राष्ट्रपति 
(,68820ए० ए०0ए८१५) में इतना महत्त्वपुर्ण स्थान रप 
ने फेडरल रजिस्टर ऐक्ट (छलएथव एल्झांअश 8०) प 
कि समस्त श्रधिशासी भ्राज्ञांएँ, श्राशप्तियाँ (70९0८८४) ₹ 
लाए होंगी भौर शिवका कानून के समन महत्त्व है, नित्य 
रजिस्टर (66८४] 7१९४78७४) में प्रकाशित होनी चाहि 


राष्ट्रपति की अध्यादेश निकालने वी शवित की इ 
की गई है कि वह शक्तियों के पृथवकरण के सिद्धान्त के प्र: 
सर्वोच्च न्यायालय का भत हैं कि काँग्रेस को वे मानक एिशि 
प्रनुसार राष्ट्रपति भ्रध्यादेश निकाले । 


निषेधाधिकार (प॥6 ५८० ?०४०८)--निपेर्धा 
के पास व्यवस्थापन (.08888/07) के सम्बन्ध में महत्त्व: 
झनुसार समस्त विधेयकों (875), श्रस्तावों (२६४०७ 
साविशामिक संघोघनो को छोड़ते हुए) के ऊपर राष्ट्रपति 
सावश्यक है, तभी चह कानून का रूप धारण कर सकता है 
कर देता है तो उस पर श्रपने हस्ताक्षर कर देता है श्रौर ८ 
पित्त हो जाता है । यदि वह स्वीकृति प्रदान नही करता, तो ८ 
में अपनी श्रापत्तियों सहित दस दिन के भीतर वापस भे 
आरम्म हुआ था । उस स्थिति में काँग्रेस दो-तिहाई मतों के 
पुन; पास कराकर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार के प्रयोगों के 
दे देती है। यदि राष्ट्रपति दस दिन के भीतर रविवारों को 
ती हस्दाक्षर करे, स उप्त पर निषेधाधिकार का प्रयोग कई * 
राध्टपनि के हस्ताद्षर के भी कानुन का स्वरूप धारण कर ५ 
वार हस्ताअरार्थ विधेयक प्राप्त होने के दस दिन के श्रन्दर 
ही जाएं, भोर यदि राष्ट्रपति उस पर कोई कार्यवाही नहीं २, 
गिर जात है। इसाबगे पॉबिड बीटो. (70०६६ एछ०) कहा, 
एवं नियिकक्य (6४०४०) है । सन्न के अन्तिम दिनों से पु हैं 
सहताव काँग्रेस द्वारा पास किए जाते हैं ताकि समस्त संचिता 


अध्याय ४ 


मन्त्रिसण्डल और प्रद्मासनिक विभाग 
(7॥6 एब्रजालं शत 76 5९९०एरए8 7000827॥77ल्‍78) 


सन्त्रिमण्डल का विकास झौर प्रकृति (0#98॥ 876 [प।एा९ ए (४७४४ )--- 
दस प्रशासनिक विभागों के श्रध्यक्ष सब मिलाकर राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
करते हैं। ने विभाग हैं--परराष्ट्र विभाग (88०), अर्थ विभाग (77०४४॥9)+ 
रक्षा विभाग (0८४20० |, गृह विभाग (72707), फूषि विभाग (8870ए0॥07०), 
न्याय विभाग (3४४००), डाक विभाग (0०४ 0708), वाणिज्य विभाग ((०सा- 
प्रा७००), श्रम विभाग (7,890707), स्वास्थ्य, शिक्षा एवं लोक-कल्याण विभाग 
(प०भा, ए6प्रण्वांणा 200 'थज्वि०) । संविधान में राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल 
के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है । उसमें तो केवल यह कहा गया है कि “राष्ट्रपति 
अपने प्रशासनिक विभागों के प्रध्यक्षों से श्रपने-मपने विभागों के क्रियाकलापों के 
सम्बन्ध में किसी विपय पर लिखित जानकारी प्राप्त कर सकता है ।”! किन्तु संवि- 
धान के निर्माताओं के दिमाग में यह्‌ बात घर कर गई थी कि नीति-मिर्धा रण में 
मन्त्रणा की आवश्यकतों होती है यद्यपि “इस सम्बन्ध में उन्होंने संविधान में कोई 
उपबन्ध रखना प्रत्यक्षतः श्रावश्यक नहीं समझा क्योकि यह माच लिया गया भा कि 
राष्ट्रपति को इतनी बुद्धि होगी कि वह महत्त्वपूर्ण मामलों में भरवश्य मन्त्रणा लेना 
* चाहेगा ।”* किन्तु उन्होंने सीनेट को अवश्य ही नियुकितियों एवं सन्धि करने के सम्बन्ध 
में इस प्रकार का झधिकार प्रदान किया! 


प्रारम्भ में वाशिगटन का विचार था कि सोनेट वही काम करेगा जो तत्का- 
लीन भोपनिवेशिक विधानमण्डलों के उच्च सदन करते थे; श्रर्थात्‌ वह मन्त्रणा-परिपद्‌ 
(#9शं5०४ 00फ्रथं।) का कार्य करेया और उसको कार्येपालिका तथा व्यवस्था- 
पिका सम्बन्धी दोनों प्रकार के उत्तरदायित्वों का निरवेहन करना होगा । संविधान ने 
सीनेट को मन्त्रणा-परिपद्‌ प्रायः मान ही लिया था, जवकि उपवन्धित किया गया कि 
राष्ट्रपति को प्रधिकार होगे। कि वह सीनेट की मन्त्रणा पर उसकी सहमति से सन्धियाँ 
एवं नियुकितियाँ करे । वाशिंगटन ने इंडीज़ के मामलों (ए00४ #शिं75) में सीनेट 
से मन्त्रणा मांगी किन्तु सीनेट ने उसका तिरस्कार किया | इसके बाद इंग्लेण्ड शोर 
उपनिवेश्यों के न्यायालयों को प्रमाण मानते हुए शप्ट्रपति ने सर्वोच्च न्यायालय से 
मन्त्रणा स्वरूप कुछ सहायता चाही किल्तु इस बार भी उसके साथ रुझता का व्यव- 





_. भनुच्छेद 77, सण्ड २, धारा १ । 
2, डए४, पं, $ सै $07४०9 ० शैण€संत्वछ 00ए४7ण८ओां, 9. 254. 
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राज्य झमेरिका की समृद्धि बढ़े । अ्जातन्त्र में भी लोगों को एक नेता की झावश्यकता 
होती है। “उनको एक ऐसे व्यवित की भावदयकता होती है जो भश्रव्यक्त शासन 
एवं भ्रधिकार की प्रतिमूति हो, जो राजनीति को सरल बना दे; णो राज्य के 
संरक्षक एवं लोकरंजक रूप को स्वयं सामने रखे, भौर जो सभी से सम्बन्ध रखता 
हो ।” वास्तव में समस्त राष्ट्र की भांखें राष्ट्रवाकः (फ्पाहा टा6ंटथव) की भोर 
लगी रहती हैं । 


572868९0 7€९६80/025 

4947 पा 9०५ ;४ ब॥४ एकारव 5465, 2#6 #छबंध॥, दर मदर, 
बा कर ८गाहएग्रांग- 

640, 0. 8. ? 4ैग्राशांट्या 60श॥शाला। दावे 2भॉप॑८ (947)- 
८॥ब्फु. शा. 

87080, 0. ज्, ४ 498 4लशांव्का 22 6्वों 5950॥ (949) श. 7५, 


(४99. 7. 
४ 4 कड/ग्बंएटांगा 20. #काद्ांध्वा 207० (954), - 
(एफ. शा. 


छ/०709, 7... + 2॥6 2रहंबंशा। दावे /॥९ 2+०हंग्रंशा८? (949). गे 
(०एा॥, 8. 8. ४ 2॥6 (०ाओग्धांगि दावे जिंदा ॥ उ0्दाक पी2४ं7) 
(949). 
श् ४ ब॥6 2-७ंघंशा0 2806 कब 2070 (940): 
प्रचशावा), 5, ४ 276 ###शांट्का 2/०४ंबंध॥ (954) 
(25, पर. 3. ४ 206 4काशांटका 2/०अंबंधाट? (952). 
शण्ग०, ए. पर. ४ 60"0/काला। शी ॥#2 ए॥०्व 8/47० (947), 7०7. 
में बा0 जाय, 


088, 5, &. बात । : संड्शापबार ०ी कशांव्द। 69का।॥शा (7952), 


789५, ?. 0. ३ ९879. झड़, ९ 

9४४००, श्र. ६ ब॥० >ारांबशार गी कर ए/श्वे 87605 (96)- 

2ांप्रए, पछत्यगव ४ धणश7क्राका क्ाब उग[ंद के. #2 ऐडरॉ्व 76, 
(०5 जाए 8०० #प, 
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सुरक्षित नही रसे जाते । राष्ट्रपति भाइजनहावर मे मन्प्रिमण्डल के कार्य के संगठन 
के लिए एक मन्न्रिमण्डल सचिवालय (0०छांग्र/-$०८००7०४) की स्थापना की थी। 
संदीप में, मस्प्रिमप्डल के सदरय के कोई ऐसे संसृष्ट (0०7०७) ग्रधिकार नही 
हैं जिनको प्रथा के भ्रमुसार सभी यगह माना जाता हो । यह बात दो वाहानियों से 
स्पष्ट हो जाएगी, जिनमे से एक प्रमेरिका के सम्बन्ध में है भौर दूसरी इग्लैण्ड के 
सम्बन्ध मे । एक धार प्रब्राहम लिकन ने श्रपना एक प्रस्ताव अपने सात मन्न्रियों के 
सामने रसा और उन सब ने उसका विरोध किया । उसके बाद लिकम ने कहा, “सात 
मत विरीघ में, एक मत पक्ष में, अतः एकमत के पक्ष वालों की जीत हुई।” इस: 
प्रवस्था के मुकायले में लॉर्ड मेलबोर्न (7.04 |(०७०ए:०) की बात रखी जाती, 
है। उसने भ्रनाज नियमों (0०४४ 7.8५8) हे सम्बन्ध में किसी प्रश्न पर मन्त्रिमण्डलः 
के मत माँगे भौर कहा, “इस वात को में ऐोई महत्त्व नहीं देता कि हम क्या कहते 
हैं। किन्तु हम सभी मन्त्रियों को एक ही बात कहनी चाहिए ।” भ्रमेरिका के मन्त्रि- 
मण्डल के सदस्य, प्रशासन की सामान्य नीति के समर्थंग में वक्‍्तृताएँ दे सकते है। 

वे किसी विशिष्ट नीति के भारम्भक भी हो सकते हैं, भ्ौर यदि राष्ट्रपति उसको 

स्वीवगर बार ले, तो दे उस नीति के स्तप्टा भी अपने झापको कह सकते हैँ । किन्तु 

सामान्यतः प्रमेरिया के मन्त्रिमण्डल का सदस्य, राष्ट्रपति की कृपाकोर पर पूर्णतः 

अवलम्बित है। चाहे कोई मनन्‍्त्री कितना ही योग्य एवं प्रसिद्ध हो, किन्तु वह निदचयः 
ही राष्ट्रपति के सम्मुख सर्देव प्रच्छन्‍न (0॥95८५) रहेगा ।” 


सदस्यों का चुनाव (7॥6 $७०८०४०४ ० )ध७7०४७)--संयुक्‍त राज्य 
भ्रमेरिका मे मन्ध्रिमण्डल एक प्रकार से राष्ट्रपति का परिवार है। ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री को श्रपने विश्वस्त साथियों के चुनने में कुछ छूट हो सकती है फिर उसका दला 
कुछ विभेष व्यक्तियों का मन्प्रिमण्डल में लिया जाना पसन्द करता है। श्रौर देश भी 
यही चाहता है, किन्तु ब्रिटिक्ष प्रधान मन्‍्त्री के विपरीत, अमेरिका का राष्ट्रपति समान 
विचारों वाले मन्त्रियों की टीम (7«श॥) का निर्माण नही करता । श्रमेरिका का 
राष्ट्रपति जित विचारों के श्रनुसार अपने मन्त्रियों को चुनता है, ये उन विचारों से 
सर्वेथा भिन्‍न हैं जिनके अनुसार संसदीय ध्ासन-प्रथाली का प्रधान मनत्री धपने मन्त्रियीं 
का चुनाव करता है । यह हो सकता है कि राष्ट्रपति जिन मन्त्रियों को चुनता है 
उनमें से कुछ मन्त्रियों फो वह स्वयं जानता भी न हो । राष्ट्रपति विल्सन री अपने 
गृह-मन्त्री लिण्डले मेरीसन (7/7]०9 07४0) से कभी भेंट नहीं हुई थी। बह 
ऐसे मन्त्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है जो उसके दल से सम्बन्धित न हों, यद्यपि 
१७६५४ से दलगत समंवय_ (?9277 30647) के सिद्धान्त का प्रायः कठोरता से' 
पालन विया गया है ।* वलीवलैंड (05ए८»॥१०) ने वाल्टर जी० ग्रैशम (१ए०४/८० 5. 


है 3, वाशिंगटन ने जेफरसन (उशहींटः507) को परराष्ट्मंत्रों दवाया और दैमिल्टन 
/07)) के अधंमंत्री वनाया | ढिन्‍्तु शी्र दी अनवन प्रारन्भ हो गई भौर यह सोचा जाने 


रा के अध्यक्ष पद ऐसे लोगों को सौपे जाएँ, जो समाय्र राजर्न,तिक विचारधारा के 
ता] 
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हार किया गया । इसलिए वाशिंगटन ने झासन के प्रमुस अधिकारियों से महत्तवपूर 
प्रश्नों पर मन्त्रणा करना प्रारम्भ कर दिया और १७६१ के बाद तो उसप्तमे प्रायः तिम 
मित सम्मेलन प्रारम्भ कर दिए जिनमें मुख्य विभागीय प्रष्यक्षों फे साथ न केवल 
उनके सम्बन्धित विभागों के बारे में उनसे मन्त्रणा ली जाती थी, भपितु सामान्य नीति 
निर्धारण के प्रश्नों पर भी उनसे राय माँगी जाती थी। इस प्रकार का्यप्रालिका कार्य- 
प्रम के निर्वहन में मन्त्रिमण्डल विश्विष्ट भाग लेने लगा और वह एक स्थायी व्यवस्था 
([उशापणा) के रुप में स्थापित हो गया | यद्यपि अनेक राष्ट्रपतियों ने मह्वि- 
भण्डल से सलाह लेने की अपेक्षा झपने व्यक्तिगत मित्रों भर परामश्शंदाताप्रों से राय 
लेना ज्यादा पसन्द किया है, फिर भी मम्त्रिमण्डल अमेरिकी शासन-व्यवस्था का एक 
अभिन्न झंग है और साधारणतः राष्ट्रपति उससे सलाह लेते ही रहते हैं ॥ कहना ने 
होगा कि मन्त्रिमण्ठस का उपयोग राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। 
मम्प्रिमण्दल की विशेषताएँ (९४००४ ण 0॥6 029960--यद्यपि विर्धिं 
में मन्त्रिमण्डल (0४070) का कोई स्थान नही है, फिर भी संगुक्त राज्य अमेरिका 
की वैधानिक शासन-व्यवस्था में यह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग रखता है। प्रमेरिका में 
गम्प्रिमण्डल उस प्रकार का नही है जैसा कि संसदीय घासन-प्रणाली (8)807 
एथ्वा4िलाक/ 00एथप्रग्रधव). में होता है। प्रमेरिकी मन्प्रिमण्डल के संदत्य 
काँग्रेस के सदस्य नहीं होते, न वे काँग्रेस के वाद-विवादों में भाग लेते हैं; ते वे 
काँग्रेस में उपस्थित रहफर व्यवस्थापन सम्बन्धी किसी कार्य में हाथ बेँटाते हैं, व 
शासत की नीति का समर्थन ही करते है । उन्हें इस बात की भी भ्रावश्यकता नही 
होती कि कांग्रेस उनमें भ्रपना विश्वास प्रगट करे । थे मुख्य रूप से राष्ट्रपति के परा- 
मशंदाता (86४४5) है। राष्ट्रपति को अधिकार है.भौर वह प्रायः अपने मन्तियो 
की मन्त्रणा श्रस्वीकृत क़र देता है । वह चाहे तो मन्त्रियों से मन्त्रणा ले श्रथवा ते ले। 
यदि वह मन्त्रणा लेता है, तो वह चाहे तो माजियों से श्रलग-प्रलग विषयों पर भला" 
अलग मन्त्रणा कर सकता है अथवा समूचे मम्त्रिमण्डल से एक साथ भी मस्त्रणा के 
सकता है ! 
सामान्य रूप में भन्त्रिमण्डल की बैठक सप्ताह में एक बार होती है भोर इसकी 

बैठकों में किन विषयो पर विचार हो, यह निर्णय राष्ट्रपति करता है । समस्त काया 

बाही निश्चित रूप से श्रनौपचारिक (0० प्रा) होती है और वाद-वियाद के कोई 
सिश्चित नियम नही हैं । मन्ध्रिमण्डल मे मत-गणना प्रायः कभी नही होती भौर इसकी 
कार्यवाही के वृत्त 4((00९४) अथवा झभिकृत भ्रभिलिख (0्मवंथे 7९८००००४) 


], केविनेट शन्द का इस रूप में १८०३ के मारी विरुद् मैडीसन_ (0007 है 
१/(४050०॥) वाले मुकदमे में चीफ जरिटिस मारोल (!थध्षा500)) ने प्रयोग किया था | दो 

2. राष्ट्रपति टाफ्ड ने कदा था, “प्रथा यह दै कि राष्ट्पति अपने मन्त्रिमएडल वे सर 
के सम्मुख वे प्रश्न रखता दे जिन पर वढ़ मन्त्ियों की मनन्‍्त्रणा लेना चाइता हैं: और मग्विगय मंत्रया 
अपने विभागों की उन बातों को उपस्थित करते दे जिम पर ये मंव्िमण्डल में विचार एवं मंतर 
करना चाहें ॥7! 
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सुरक्षित नहीं रखे जाते । राष्ट्रपति झाइजनहावर मे मन्त्रिमण्डल के कार्य के संगठन 
के लिए एक मन्त्रिमण्डल सचिवालय ((०७ांप्र:-$०८ा०व्वां80) की स्थापना की थी। 
संक्षेप में, मम्त्रिमण्डल के सदस्य के कोई ऐसे संसृष्ट ((०:90०79१6) भ्रधिकार नहीं 
है जिनको प्रथा के भ्रनुसार सभी जयह माना जाता हो । यह बात दो कहानियी से 
स्पष्ट ही जाएगी, जिनमें से एक श्रमेरिका के राम्बन्ध में है श्र दूसरी इंग्लैण्ड के 
सम्बन्ध मे । एक धार श्रग्नाहम लिकन ने अपना एक प्रस्ताव अपने सात मन्दत्रियीं के 
सामने रसा श्रौर उन सब ने उसका विरोध किया ! उसके बाद लिकन ने कहा, “सात 
मत विरोध में, एक मत पक्ष में, श्रतः एकमत के पक्ष वालों की जीत हुईं।” इस 
ग्रवस्था के मुकाबले में लॉर्ड मेलबोर्न (7.00 [४०४७०प्क्‍घ०) की बात रखी जाती, 
है। उसने भ्रनाग नियमों (0०४7 7.393) » सम्बन्ध मे किसी प्रश्न पर मन्त्रिमण्डलः 
के मत माँगे भौर कहा, “इस बात को मैं ऐो६ महत्व नहीं देता कि हम क्या कहते 
हैं। किन्तु हम सभी मन्त्रियों को एक ही बात कहनी चाहिए । अमेरिका के मच्चि- 
मण्डल के सदस्य, प्रशासन की सामान्य नीति के समर्थन में वक्‍तृताएँ दे सकते है। 
वे किसी विशिष्ट नीति के श्रारम्भ8 भी हो सकते है, झौर यदि राष्ट्रपति उसको 
स्वीकार कर ले, तो दे उस नीति के स्रप्टा भी झपने झ्ापको कह सकते है । किस्तु 
सामान्यतः अमेरिका के मन्त्रिमण्डल का सदस्य, राष्ट्रपति की कृपाकीर पर पूर्णतः 
अवलम्बित है । चाहे कोई मन्त्री कितना ही योग्य एवं प्रसिद्ध हो, किन्तु वह निदचय' 
ही राष्ट्रपति के सम्मुख स्देव प्रच्छन्‍न (75०॥9$९०) रहेगा ।” 


सदस्यों फा चुनाव (प्रश्र8 $86णांगा ० )रैशाए०5) --संयुक्त राज्य 
भ्मेरिका मे मन्त्रिमण्डल एक प्रकार से राष्ट्रपति का परिवार है! ब्रिटिश प्रधान 
मन्‍्त्री को श्रपने विश्वस्त साथियों के चुनने में कुछ छूट हो सकती है फिर उसका दला 
कुछ विशेष व्यक्तियों का मन्त्रिमण्डल में लिया जाना पसन्द करता है। प्ौर देश भी 
यही चाहता है, किन्तु ब्रिटिश प्रधान मन्त्री के विपरीत, अमेरिका का राष्ट्रपति समान 
विचारों वाले मन्त्रियों की ठीम (7४७7) का निर्माण नही करता | प्रमेरिका का 
राष्ट्रपति जिन विचारों के श्रनुसार अपने मन्त्रियों को चुनता है, वे उन बिचारों से 
सर्वधा भिन्‍न है जिनके झनुसार संसदीय शासमन-प्रणाली का प्रधान मन्त्री श्पने मन्त्रियों 
का चुनाव करता है । यह ही सकता है कि राष्ट्रपति जिन मन्ध्रियों को चुनता है 
उनमें से कुछ मन्त्रियों को वह स्वयं जानता भी न हो । राष्ट्रपति विल्सन ही प्रपने 
गृह-मन्त्री लिण्डले गेरीसन (7/700]०७ 027750॥) से कभी भेंट नही हुई थी । वह 
ऐसे मन्त्रियों की भी नियुक्ति कर सकता है जो उसके दल से सम्बन्धित न हों, यद्यपि 
१७६५ से दलगत सममक्य (7277 $णावद्प/9) के सिद्धान्त का प्रायः कठोरता से 
पालन किया गया है ॥! वलीवर्लंड (टा८ए८३78) ने वाल्टर जी० ग्रैशम (१४७८८ 0. 


]. वाशिंगटन ने जेफरसन ([०ीट5०7) को परराष्ट्मंत्रो दनाथा भर दैमित्टन 
(ए9फ्रं॥07) के अरथेमत्री बनाया | ढिन्तु शीघ्र ही अनवन ग्रारम्भ हो यई और यद्ट सोचा नाने 
लगा कि मी के अध्यक्ष पद ऐेसे लोगों को सौपे जाएं, नो समाय राजमं:विक विचारधारा के 
समर्थक हों। 


954 संपुफ्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


हार किया गया ) इसलिए वाशियटन ने झासन के प्रमुख अधिकारि 
प्रदनों पर मत्तरणा करना प्रारम्भ कर दिया और १७६१ के वाद तो 
मित सम्मेलन प्रारम्भ कर दिए जिनमें मुख्य विभागीय अध्यक्षों ६ 
उनके सम्बन्धित विभागों के बारे में उनसे मन्त्रणा ली जाती थी, भ्राी 
निर्धारण के प्रइनों पर भी उनसे राय माँगी जाती थी। इस प्रकार २ 
क्रम के निर्वहन मे मन्त्रिमण्डल विशिष्ट भाग लेने लगा और वह ए: 
(7080/70४0॥) के रूप मे स्थापित हो गया । यद्यपि अनेक राः 
मण्डल से सलाह लेने की अपेक्षा भ्रपने व्यवितगत मित्रों और परार 
लेना ज्यादा पसन्द किया है, फिर भी मन्स्रिमण्डल अमेरिकी शासन 

अभिन्‍व अंग है और साधारणतः राष्ट्रपति उससे सलाह लेते ही र' 
होगा कि मन्विमण्डल का उपयोग राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर + 


मम्त्रिमण्डल की विशेषताएँ (72६६४7०8 थी धा6 (वगं०० 
में मन्त्रिमण्डल (४७४८६) का कोई स्थान नही है, फिर भी संयुर | 
की वेधानिक शासन-ब्यवस्था मे यह प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग रख 
गन्त्रिमण्डल उस प्रकार का नही है जैसा कि संसदीय शासन-श्र० 
एग्रगाबिधरदा(धए 00एथ7्रपराथा१) में होता है। श्रमेरिकी मां 
कांग्रेस के सदस्य नहीं होते, न वे कॉग्रेस के वाद-विवादों मे 
काँग्रेस में उपस्थित रहकर व्यवस्थापन सम्बन्धी किसी कार्य र 
छासन की नीति का समर्थन ही करते है । उन्हे इस बात की 
होती कि काँग्रेस उनमें भ्रपना विश्वास प्रगट करे । बे मुल्य रूप 
मशंदाता (40५5०४७) है। राष्ट्रपति को अधिकार है.भर बह 
की मन्त्रणा भ्रस्वीकृत क़र देता है । वह चाहे तो मस्सत्रियों से मन्त्र 
मदि वह भन्त्रणा लेता है, तो वह चाहे तो मातज्रियों से अलग-प्रल 
अलग मन्त्रणा कर सकता है श्रथवा समूथे मन्त्रिमण्डल से एक 
सकता है। 


जब. आओ. क्‍्य0 अल 


सामान्य रूप में मन्त्रिमण्डल की बेठक सप्ताह मे एक वा 

चँठकों मे किन विषयो पर विचार हो, यह निर्णय राष्ट्रपति कर 

पही निश्चित रूप से प्रमोपच।रिक ([ए०7ाथे) होती है भर 
निरद्िचत नियम नही हैं । मन्त्रिमण्डल मे मत-गणना प्राय: कभी 
कार्यवाही के वृत्त '()(ांग0/८5) अथवा झभिकृत भ्रभिलेख (५ 


], क्ेविनेद शन्द का इस रूप में १८०३ के मारवती विरुद्ध मै, * 
3(50]509) चाले मुकदमे में घीफ जरिट्स मारोच (शर्थवा5इ74) ने [ 

2, राष्ट्रपति थाप्ड ने कड़ा था, “प्रथा यह दे कि राष्टूपति हे 
के सम्गुस थे प्रश्न रखता दे जिन पर बड़ मल्वियों की मन्तया खैना चाइ ५ 
अपने विभागों की उस बातों को उपस्थित करते दे मिन पर वे मंत्र ई 
काना चाई ॥? ३ 


मन्त्रिमण्डल और प्रशासनिक विभाग श्ठ5 


झलग गौरव और प्रभाव रहता है फिर भी मन्त्रिमण्डल की बैठक कम-से-कम सप्ताह 
में एक बार भश्रवश्य होनी चाहिए; और यह दो श्रकार के कार्य सम्पन्त करता है । 
प्रथमत:, वहाँ शासन की विस्तृत नीतियों पर विचार होता है। राष्ट्रपति चाहे, तो 
आये, श्पने मम्त्रिमण्डल से शीप॑ नीति (709 9०7०७) पर मन्त्रणा कर सकता है । 
राष्ट्रपति अपने मन्त्रियों की सलाह मानने पर बाध्य नही है, फिर भी वाद-विवाद से 
लाभदायक्र जानकारी ओर राय का पता चल जाता है; विचार स्पष्ट होते हैं श्रौर 
इससे प्रशासन की नैतिक झवस्था (7/0०78]6) में सुधार होता है। मन्व्रिमण्डल के 
विधार-वितिमय के फलस्वरूप राष्ट्रपति को उत्साह तथा बल मिलता है, भर इस 
प्रकार वह जनसाधारण के प्रति श्रधिक उत्तरदायी हो जाता है। किन्तु श्रमेरिका के 
मन्त्रिमण्डल का मूल्यांकन करते समय यह नहीं भूलना चाहिए कि यह राष्ट्रपति के 
परामशझंदाताओं का एक निकाय है। यह सहयोगी मन्त्रियों की मन्त्रणा परिषद्‌ 
((०णाणं! 0/ 0०॥००४०८४) नही है, जिसके साथ, यप्ट्रपति को काम करना 
आवश्यक हो अथवा जिनकी सहमति पर वह किसी प्रकार गआ्राश्चित हो । प्रोफेसर 
लास्‍्की के मतानुसार “भ्रमेरिका की केबिनेट में जो वाद-विवाद होते है उनमें राष्ट्रपति 
अन्त्रियों के विचार तथा मत एकत्रित करता है और उनसे अपने विचारों को स्पप्टता 
देता है किन्तु इस विचार-विनिमय के फलस्वरूप सामूहिक निर्णय (00॥०८४४७ 
७णंञ्ं०7) का प्रयत्त नही किया जाता ।” 


दूसरे प्रकार के काम जो सन्त्रिमण्डल करता है वे साधारण प्रोर नैत्यिक 
(7१००॥॥०) हैं । राष्ट्रपति विभिन्‍त विभागों के क्रिया-कलापों में समन्वय उत्पन्न 
करता है, अन्त:विभागीय विवादों का निर्णय करता है जो इतने विशाल और उलभे 
हुए प्रशासन में होने श्रनिवार्य है । इन विवादों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति यह करता है 
कि वह अलग-अलब विभागीय श्रध्यक्षो एवं एजेस्सी श्रध्यक्षों (48००५ ८४7०६) 
से मिलता है; उनकी शिकायतों एवं कठिनाइयो को सुनता है श्रौर फिर मम्त्रिमण्डल 
को श्रादेश देता है कि सम्यक्‌ समत्वव (00-०0 ध्ा#/07) स्थापित किया जाए। 
इसलिए मन्त्रिमण्डलों के सम्मेलन एवं वाद-विवादों के फलस्वरूप विभागीय मतभेद 
और भ्रम दूर हो जाते हैं । 


प्रशासनिक संगठन 
(68 वंशाणिंड/बाए6 0784॥758007) 


संवंधानिक एवं परिनियत उपबन्ध (0०7झणा/णातों क्षात डराप्राणए 
ए०प्रेआ०7४)--भ्मेरिका का संविधान, श्रशासन की रचना के सम्बन्ध में पूर्ण मौत 
है । संविधान मे केवल यह लिखा है--“दब्टरपति प्रत्येक कार्मेपरा लिका विभाग के 
मुख्य पदाधिकारी का, उसके पद के कत्त व्य से सम्बद्ध विषय के ऊपर लिखित रुप में 


अमर मम कमिकिम दम 
३, प्रशढ 6ग्रधाच्च7ः 07690९7०9, 9. 92. 


छा 


254 संयुफ्त राज्य ध्मेरिका फा शासन 


07०80970) को परराष्ट्र मस्त्री (3०८०४७५ ०६ 5/88०) नियुक्त किया, यद्यपि ऐसा 
समभा जाता था कि वह राष्ट्रपति पद के लिए रिपब्लिकन दल की भोर से प्रत्यायी 
के रूप में खड़ा होगा । थियोडोर रूजवेल्ट (77600076 7९००४०४९४) एवं टापट 
(7थ:) दोनों ने युद्ध मन्त्रियों के पदों पर डेमोक्रेटिक दल के व्यक्तियों को नियुवत 
किया; झ्रौर राष्ट्रपति हृवर (0०५७) ने डेमोक्रेटिक दल के महन्यायवादी 
(4णग्र०7 0शाध्॥) को नियुक्त किया । इस सम्बन्ध में दो अन्य प्रसिद्ध उदा- 
हरण उपस्थित किए जा सकते हैं--राप्ट्रपति रूजवेल्ट ने हैनरी एल० स्टिमसन (07) 
7., 80॥7807) को युद्ध मन्त्री चुना भौर फ्रेंक नाक्‍्स (फयथ्या।ं: (05) को १६४० 
में नौन्‍-सेना मन्‍्त्री (5०४०४ ० २०४७) बनाया यद्यपि दोनों ही प्रमुख रूप मे 
रिपब्लिकन दल के सदस्य थे, भौर फ्रेंक नॉक्स तो चार वे पूर्व उपराष्ट्रपति के पद 
के लिए भ्रपने दल की भोर से प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया गया था । राष्ट्रपति 
कनेडी ने डीन रस्क (0027 रेएआ८) को परराष्ट्र विभाग का मन्त्री बनाए रखा। 
सर्वप्रथम उसकी नियुक्ति झ्राइजनहावर ने जॉन फौस्टर डलेस ()णं॥ मि०अंध 
0068) की मृत्यु के बाद की थी । 


जहाँ राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल का-निर्माण करता है, वह उसको श्रपनी इच्छा से 
हटा भी सकता है। यह ठीक है कि राष्ट्रपति की पसन्द पूर्ण स्वच्छन्द नही है जैसा 
बहुत से लोग श्रक्सर सोचते हैं ॥ दल की झावश्यकताम्रों का अंकुश उसके ऊपर लगा 
रहता है। भौगोलिक प्रतिनिधित्व, प्ननुभव एवं इसी प्रकार ग्रनेक विचारों एव 
प्रभावों को इस सम्बन्ध में सामने रखना पड़ता है । विल्सन (५/॥५००) को वाध्य 
होकर ब्रायन (8900) को उन्हीं कारणो से परराष्ट्र मन्त्री बताना पड़ा, जिले 
बाध्य होकर ग्लैडस्टन (0]8050/०) ने १५५० में चेम्वबरलेन (0॥0ए/७!/ं7) 
को प्रपने मैस्त्रिमण्डल में लिया था, और लॉर्ड पामसंटन (?2770500) को बाध्य 
होकर प्रपनी केबिनेट मे कौबडन (0०७००॥) को लेना पड़ा था। किस्तु जहाँ विल्सन 
के एक बार पैर जमे कि उसने बिना किसी परेशानी उठाये ब्रायन (907) को 
अ्रपदस्थ कर दिया । ऐसा संयुक्त राज्य अमेरिका में ही सम्भव है क्योकि प्रमेरिका मे 
इंग्लैण्ड की तरह मन्त्रिमण्डलीय संकद (49760 ८785) की कोई सम्भावना नहीं 
होती । लिकेन और विल्सन जैसे शक्तिशाली राष्ट्रपतियों की बात तो दूर रही; कम 
प्रभुत्व वाल्ले राष्ट्रपति भी अपनी केबिनेट के किसी सदस्य को प्रपदस्थ कर सकते हैँ 
जिस भ्रकार कि राष्ट्रपति श्रार्थर ने ब्लेन (8476) को झपदस्थ फर दिया, यद्यपि 
ब्लेन रिपब्लिकन दल का सर्वाधिक लोकप्रिय एवं सशक्त नेता था। इससे हमे सी 
स्पष्ट मिथ्कर्प पर पहुँचते हैं. कि सयुक्त राज्य अमेरिका मे केबिनेट, राष्ट्रपति के हाथों 
में खिलौना मात्र है । 


फेबिनेद की उपयोगिता (एप77 ० क० ८2७एव८)--फिर भी केविनेद 
का प्रभाव और महत्त्व है। झ्राज भी भ्रनेक राजनीतिज्ञ मन्त्रिमण्डल के सदस्य द्वोने 
की उत्कट झभिलांपा रखते हैं। यद्यपि हर एक प्रशासन में मन्द्रिमण्डल का भलगे- 
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को दिया है उ् पर राष्टूपति किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगा सकता।'ै 
डिनन्‍्तु वास्तविक स्थिति यह यही है । जेधा कि वर्णन किए जा चुका है, राष्ट्रपति 
समस्त प्रशासात्र को संचालक है । उसको वियुकतत (?८या0४४)) बरने का अधिकार 
है, प्रीर विधियों गे भी ससको महान्‌ स्वविवेकी शक्तियां प्रदान की हैं जिनके बल पर 
उसके पास प्रमेक तरीके हैं प्लोर यह प्रपने मन बी बात करा सकता है ।_ सिद्धान्त 
रूप में चाहे कुछ भी कहा जाए, किन्तु राष्ट्रपति की शक्तियों का रहस्य ब्यवहार में 
निहित है । मन्त्ी उकि राजनोतिक पद-भोकदा (0069 090077००) होता है 
अतः उससे ग्राभा को जाती है कि वह भपने विभागीय कार्यों मे श्रपने दस की तथा 
राष्ट्रपति की नीतियों वा समावेश कराए। 


जैसा कि पहले भी बताया गया था, विभाग का अध्यक्ष न्‍्याय-न्यवस्थापवः 
([८१७०007) भी है, क्योकि किसी हृद तक वह शपने अधीनस्थ विभाग के सम्बन्ध 
में भानाएँ जारी करने की स्वतस्त्रता का उपभोग करता है । 
किसी विभाग का मन्‍्त्री ($ल्‍८८४५) विघान निर्माण के ऊपर भी अपघत्यक्ष 
रुप से प्रभाव ढाल सकता है । वह अतिवर्ष काप्रेस् के परात्ष भपने विभाग के क्रिया- 
कलापों के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं निरूपित रिपोर्ट भेजता है । उत्को प्राय' काँग्रेस की 
विविध समितियों के सम्मुख भी उपस्थित होना पड़ता है जहाँ वह कांग्रेस के समक्ष 
विचारार्थ उपस्थित विधान के सम्बन्ध मे स्पष्ट प्र्य बता सके, मांगी हुई समस्त 
मूचनाएँ दे सके तथा उस सम्बन्ध में प्रश्नो का उत्तर दे सके । 
इस सम्बन्ध में भ्रन्तिम वात यह है कि बहुत से विभागीय अध्यक्ष ऐसी 
शक्तियों का भी उपभोग करते हैं जो न्यायिक हैं । शासन के त्रिया-कलापो में अ्रप्रार 
वृद्धि हो जाने के कारण भर भ्रधीनस्थ विधान निर्माण तथा नियमों एवं विभियमों 
की रचना सम्बन्धी शक्तियों के कारण यह श्रावश्यक समझा गया है कि कतिप्रय 
विभागीय अध्यक्षों को अधिकार दे दिया जाए कि वे अधीनस्थ निम्न प्रशासनिक 
विभागों से श्राए हुए मासलों वि अपोल सुर्ने भौर उन पर झपना निर्णय दे । 
संघीय सरकार के कमंचारी और योग्यता को पद्धति 
(#इकलद्वो ?श३इ०ग्राश 800 ४8 शाह $9श807) 
दो प्रकार की नियुक्तियाँ (प्र 79०७ ण॑ 897णगाधा०॥।5)--निम 
सेवकों को प्रशासनिक कत्तेब्य करने पड़ते है, उनको दो भागी में बाँटा जा सकता हूँ । 
राजनीतिक पद-भोवतागण (एगांएव्श 899०7(6८६) झौर वे लोग जो क्ार्य- 
पालिका-सिविल-सविस से सम्बन्धित हैं। सेक्रेटरी (४९०८४४7८४), उप-सेचिव 
(पएग्रत्श्-86९7०(४:४८४ ), सहायक सचिव (4558029/ $८८८/#॥रं८५) | ब्यूरो के अधान 
(977८8४ (7९६), डिवीजनों के प्रघान ([2छंड्रंण्य प्लञ०३१5), तथा बोचों के एव 
झायोगों के सदस्यगण (:वै्यायदा& ० धीढ 80405 ब्ाव एणणांइशं०ा5 ) ; 
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मत प्राप्त कर सकता है।” सब्रिधान में यह भी लिया है कि “विधि द्वारा बांग्रेस 
छोटे झ्धिकारियों की नियुवित का श्रधिकार केवल राष्ट्रपति को दे सबत्ी है, भयवा 
न्यायालयों को दे सकती है अथवा विभागीय श्रध्यक्षों गे साँप सकती है।” इसी 
अस्पष्ट एव ग्रपुष्ट (झधात&) श्राधार पर बाँग्रेस ने विभागों, झायोगों (000॥- 
शं०॥$) एवं प्रन्य सघीय सत्ताओ्रों (६0007०5) की रचना की है। 


इस समय सरकार की झधिझासनिक शासा में निम्नलिसित प्रशासनिक 
संगठन हैं--(१) १० प्रधिशासनिक विभाग जिगके प्रध्यक्ष (डाक विभाग तथा स्याय 
विभाग के अतिरिक्त) सचिव है । डाक विभाग के प्रध्यक्ष पोस्ट मास्टर जनरल तया 
न्याय विभाग के प्रध्यक्ष श्रटा्नी जगरल है, (२) प्रधिशासनिक एजेंसियाँ जिनके 
प्रधान प्रशासक हैं; (३) जोर्ड श्रौर श्रायोग । ये दो प्रकार के होते हैं--"नियामक मौर 
झ-नियामक तथा परामर्शक; (४) सरकारी निगम । 


विभागों बग संगडन (08व5्थांगा. ० हा 067९7) -- प्रत्येक 
विभाग का भ्रध्यक्ष एक सेक्रेटरी भ्रयवा मन्त्री (50:049) है किन्तु जैसा कि हम 
कह चुके है, पोस्ट भाफिस विभाग का अ्रध्यक्ष पोस्ट मास्टर जनरल कहलाता है भौर 
न्याय विभाग का अध्यक्ष महान्यायवादी (#&॥(०घ7०४ ठशाक्षव!) कहलाता है। हू ये 
मन्त्रिगण मन्त्रिमष्डल (0५0॥760) के भी सदस्य होते हैं भौर इस प्रकार वे सीधे 
राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी हैं। ये मन्त्री मुख्य रूप से राजनीतिक अ्रधिकारी हैं जो 
व्हाइट हाऊस (५/॥॥6 प्र०४५७) में श्रधिकारास्ढ़ पक्ष (शा गा 20०४०) की 
नीति अभिव्यकत करते हैं ॥ यदि राष्ट्रपति विरोधी दल में से भी कोई बी 
लेता है, तो वह ऐसा व्यवित होता है जो राष्ट्रपति का मित्र हो भौर उसकी नीति 
के प्रेति मित्र-भाव रखता हो । सचिव के नीचे श्रवर सचिव और सहायक सचिव 
होते है । इन विभागों को कार्य-संचालन मे सुविधा की दृष्टि से ब्यूरो, डिवीअक 
झाफिस झौर सविसों मे बाँट दिया जाता है । 


सचिय के शभ्रधिकार झ्लौर कत्तंब्य (्रशाक्ला 20ए८$ शा0॑ एचाक)-7 
विभागीय भ्रध्यक्ष की शक्तियों एवं कर्तव्यों की व्याख्या करते हुए भूतपूर्व रद 
जॉन शेरमन (उ0 आक्षगाआ॥) ने कहा था, “संविधान और विधियों ने राष्ट्र 
को महत्त्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की हैं किन्तु इसी प्रकार विधि ने विभागीय 03806. 
भी वे शक्तियाँ एवं अधिकार प्रदान किए है । जो शवितयाँ विधि ने विभागीय 
शध्यक्षों को सौपी है उन पर राष्ट्रपति उसी प्रकार नियन्त्रण नहीं रख सकता रे 
प्रकार विभागीय अध्यक्ष राष्ट्रपति के ऊपर उसके कर््तेब्यों के कदम के सम्बन्ध 
कोई नियन्त्रण नही लगा सकते । यदि कोई विभागीय अध्यक्ष अपने कार्यों से जी 20 
है तो उसको या तो राष्ट्रपति वियुक्‍त (]२८४०४८) कर सकता है झथवा व 
सार्वजर्तिक दोपारोपण के द्वारा भी हटाया जा सकता है । किस्तु विधि ने जो हक 
भधिकार (708.०7०४) शासन के विभागीय भ्रध्यक्ष झथवा श्रधीव कर्मचार। ० 
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को दिया है उत्त पर राष्ट्रपति किसी प्रकार का नियन्त्रण नहीं लगा सकता।”? 
किन्तु वास्तविक स्थिति यह नही है । जैसा कि वर्णन किप् जा चुका है, राष्ट्रपति 
समस्त प्रशासर का सचातक है । उसको विगुकक्‍त (फिध्या0शथ) बरने का अधिकार 
है, भौर विधियों ने भी उसको महान्‌ स्वविवेकी शकितर्या प्रदान की हैं जिनके बल पर 
उसके पास प्रनेक तरोके हैं भौर यह भपने मन की बात करा सकता है ।_ सिद्धान्त 
रूप में चाहे कुछ भी कहा जाए, किन्तु राष्ट्रपति की शक्तियों का रहस्प व्यवहार में 
निहित है । मन्त्री घ्रृकि राजनीतिक पद-भोकत्ा (?गांध०णं ॥970:7०४) होता है 
झनः उससे प्राशा की जाती है कि वह भ्पने विभागीय कार्यों मे अपने दस की तथा 
राष्ट्रपति की मीतियों का रामावेश कराए । 

जैता कि पहले भी बताया गया था, विभाग का प्रध्यश न्‍्याय-न्यवस्थापक 
(८8907) भी है, वयोकि किसी हद तक बह चपने प्रधीनस्थ विभाग के सम्बन्ध 
में ग्राज्ञाएं जारी करने की स्वतन्त्रता फा उपभोग करता है । 

किसी विभाग का मन्त्री ($८८८४५) विधान निर्माण के ऊपर भी गअमप्रत्यक्ष 
रुप से प्रभाव डाल सकता है। वह प्रतिवर्ष क्राप्नेंस के पास अपने विभाग के क्रिया- 
कलापों के सम्बन्ध में स्पष्ट एवं निरूषित रिपोर्ट भेजता है । उप्तको प्रायः काँग्रेस की 
विविध समितियों के सम्मुख भी उपस्यित होना पड़ता है जहाँ वह काँग्रेस के समक्ष 
विचारार्थ उपस्थित विधान के सम्बन्ध में स्पष्ट भर्थ बता सके, मांगी हुई समस्त 
सूचनाएँ दे सके तथा उस सम्बन्ध में प्रश्नो का उत्तर दे सके । 

इस सम्बन्ध में प्रन्तिम बात यह है कि बहुत से विभागीय अध्यक्ष ऐसी/ 
झक्तियों का भी उपभोग करते है जो न्यायिक हैं । शासन के क्रिया-कलापी में अपार 
चुद्धि हो जाने के कारण भर अ्रधीनस्थ विघान निर्माण तथा नियमों एवं विनियमों 
की रचना सम्बन्धी शक्तियों के कारण यह झ्रावशयक समभा गया है कि कतिपय 
विभागोय अ्रध्यक्षों को श्रधिकार दे दिया जाए कि वे अधीनस्थ निम्न प्रशारानिक 
विभागो से आए हुए मामलों वी अपील सुर्ने भौर उन पर प्रपना निर्णय दें। 

संघीय सरकार के कमेचारी श्रौर योग्यता को पद्धति 
(#ल्वशबां एलल३०प्राल बात 8 लय 59807) 

दो प्रकार की नियुक्तियाँ (7४० 7॥ए४४ णी ७90०॑ंग्राशक्ाा)--जिन 
सेवकों को प्रशासनिक कत्तंव्य करने पड़ते हैं, उनको दो भागों में बॉँटा जा सकता है । 
राजनीतिक पद-भीक्‍तायण (०76०७ 2फछए0०ांग्राट०5) झौर वे लॉग जो काम 
पालिका-सिविल-सविस से सम्बन्धित हैं। सेक्रेटरी ($6घक»765), उप-सचिव 
(एपरातध-8०टाटा27०5) , सहायक सचिव (8 585त। 55०7८07765), ब्यूरो के प्रभाव 
(फपवथा (फांर्ध5), डिवीजवों के प्रघान ()एंत्रणा सै०४05), तथा वो्ों के एज्रे 
आयोगों के सदस्यगण (उधश्याएथड ० पीर कठबात$ ब्याव 007/णएर्ड0प5 ); 


4, 65 9066 9>/ छ&॥0, एपब65 वं॥ #परयटाणवा (५0४2 वत बात 
ए०तंए5, 09- था. 0. 233. 
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इनकी गिनती उन २६ मिलियन श्रथवा २५ लाख स्त्री और पुरुषों में थोड़ी हो है जो 
राष्ट्रीय ध्वासन में विभिन्‍न सिविल (८ांशं।) पदों पर कार्य करते हैं। इतने प्रधिक 
कर्मचारियों का प्रबन्ध करना बहुत वड़ी समस्या है।, 

स्पॉइल्स सिस्टम (7॥6 89०5 558८४ )--एक पीढ़ी से भी भ्धिक काल 
तक प्रशासनिक अधिकारों एवं सेवकों का चुनाव एवं उनकी निमुक्तितयाँ योग्यता के 
आपार परे उसी परम्परा के प्रनुसार होती रही जो राष्ट्रपति वाश्िगटन ने स्थापित 
की थी । किन्तु राजनीतिक दलो के विकास के साथ जब कोई स्थान रिक्त होता था 
झथवा जब कोई नये पदों का सृजन होता था तो उसके लिए नियुवित करते समर्य 
राजनीतिक विचारों को विशेष महत्त्व दिया जाता था, योग्यता को कम । किस्तु इन 
विचारों का प्रभाव केवल इन्ही २४ प्रतिशत सेवको की नियुक्तियों पर पड़ता था यो 
सीधे राष्ट्रपति के नियन्त्रण में थीं । दलगत निष्ठा के कारण बहुत भ्रधिक लोगों को 
विमुबत भी नहों किया गया। हाँ, राष्ट्रपति जेफरसन (उी८०509) के राष्ट्रपति 
आसन-काल के प्रधम दो वर्षों में थोड़े से व्यवित भ्लग किए गए थे । किन्तु १७८६ 
से १६२६ तक का काल 'सुयोग्य श्रश्यासन का काला (फट7०१ री ऐिवेक्षो० 
कययायगरांधा॥9० हीपशा०४) कहा जाता है । 

किस्तु ज्योंहो एण्ड जैक्सन राष्ट्रपति हुआ, नियुक्तियों के सम्बन 
सिद्धान्त एवं समस्त व्ययहार बदल गए। नये राष्ट्रपति ने ४ मार्च, १८१६ को 
अपना पद सँभाला तो उसने पाया कि अनेक राष्ट्रीय महत्त्व के पदों पर राजनीतिक 
विरोधी दल के सदस्य अधिकार किए बैठे हैं। उसी वर्ष के दिसम्बर में कांग्रंत को 
भेजे गए अपने प्रथम सन्देश मे एण्डू, जंव्सन ने सिफारिश की कि नियुवितियाँ चार वर्ष 
की भ्रवधि से भ्रधिक के लिए न को जाएँ । प्रो० श्रॉग (70. 088) के भगुस्ताए 
“१६२० के पदावधि अधिनियम (प्र परल्षाप्राढ ण 0#66 #लर्ण] 820) ने 
स्पॉइल्स सिस्टम (5905$ 59छ2॥) के लिए मार्ग साफ़ कर दिया बयोकि इसके हाय 
जिला न्‍्यायवादी झ्धिकारियों तथा सीमा शुल्क भ्धिकारियों (ंडध०४ 8॥0॥608 
थाएं (2006००५ ०[ (00६४०75 ) के लिए एवं भअन्य प्रकार के अधिकारियों के लिए 
खार वर्ष की पदावधि निश्चित हो गई; जिसके द्वारा प्रत्येक राष्ट्रपति को बहुत ऐं 
अये पदों पर निम्रुवितयाँ करमे का-झवसर मिल गया और झब यह कारण ज्ञात करने 
की भावश्यकता नहीं रह गई थी कि उन्ही पदो पर से योग्य पदाधिकारियों को क्यो 
हटाया -जा रहा है ।7 

अपने प्रथम वाधिक सन्देश में राष्ट्रपति एण्ड जैक्सन मे काँग्रेस के सम्ठल चाः 
कत्तंब्य मिर्देश किए : प्रथमतः, कोई भी साधारण योग्यता एवं परिश्रमशीलता का 
व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक पद के कत्तंव्य-निर्वहन के योग्य हो सकता है; द्वीप, 

प्रजातन्‍्त्र के सिद्धान्त इस बात के पक्ष में हैं कि नियुवितयाँ बारी-बारी से (0१ एण।- 


हों; वृतीयतः, जो पदाधिकारी बड़े लम्बे समय तक अपने पद पर बर्गे 
के कारण दूपित हो जाते हैं, 


न्ध में मस्त 


शाणा ) 
है वे अधिकार की चेतना (5275० रण 0७८) 


]. ए55०॥(वॉँ३ 0 #वाप्रद्योल्क्षा 00एशाशलां, 9. 322. 
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स्थिति प्रजातन्त्र के लिए बड़ी भयप्रद है। ऐसे व्यक्तियों के अनुभव से लाभ की 
अपेक्षा हामि अधिक है; चतुर्थंतः, नए चुने हुए भ्धिकारियों द्वारा दल छे व्यक्तियों 
की नियुक्तियाँ प्रजातन्‍्त्र को उत्साहित करती है। “नए राष्ट्रपति ने विरोधी अधि- 
कारियों को एक दम ही नहीं अलय कर दिया। फिर भी समस्त नई नियुक्तियों पर 
श्रपने दल के ही व्यक्त लिए गए झौर इसके अतिरिक्त अपनी पदावधि»के प्रथम 
वर्ष मे हो उसने ७०० के लगभग अधिकारी नियुक्‍त कर दिए। इससे पूर्व कभी 
इतनी सरुया मे अधिकारी एक ही वर्ष में नहीं निकाले गए थे ।” 


राष्ट्रपति जैवसन के लिए श्राय: यह चुटकुला (.8/27०) कह्दा जाता है 
जीतने वाले की लूट-खसोट माण (40 धं६ शत फऋ॑णा8 0० 8905) । यह 
चुटबुला सीनेट सदस्य विंलियम एल० मरसी (शाए्यय 7.. 2४६09) ने १८३२ 
में प्रयुक्त किया था; किन्तु ज्योंही! यह चुटकुला मरसी (१4००५) के मुँह से निकला. ५ 
कि राभी की जवानों पर यही चुटकुला रहने लगा । इस चुटकुले ने जैक्सन के समर्थकों" 
के दृष्टिकोण को सब की निगाहो में वीचा कर दिया | भौर प्रव निश्चित रूप से “नई 
" नियुज्रितयाँ तथा वियुक्तियाँ (२८०४०४४१५४) राष्ट्र में, शज्य में एवं नगर में दंखगत - 
मिप्ठा के ग्राधार पर होने लगी थी भोर यह व्यवस्था लगभग मान्य-सी हो चली थी 
१८२६ से लेकर गृह-युद्ध की समाप्ति तक स्पॉइल्स सिस्टम (590॥5 89४07) सूब 
फला-फूला । पदों के भ्रष्टाचार (370050०)8$) के साथ-साथ झन्य भ्रष्टाचार भी फैन । 
जैसे ठेके (0०708०७), रिश्ववखोरी (0795) भादि-प्रादि। गृह-युद्ध के छात्र 
में लोकमत, स्पॉइल्स सिस्टम (59075 5५४०7) से संबन्धित कुछ उप्रतम-भ्रप्टाचारों 
के विरुद्ध हो गया और जब एक निराश पदसाधक (090० 8००८४) # द्वायों 
राष्ट्रपति गरारफील्ड की हत्या हो गई, तो इससे लोकमत इतना उमरा डिड्ठा कि 
स्पॉइल्स सिस्टम की बुराध्यो के कारण पहले कभी नहीं उमरा था। यदि स्पडिल्स 
प्रिस्टम (590 $/४०7) पूरी तरह से भव भी नष्ट नहीं हुप्रा है?! द्विद नी इस 
दिशा में ग्ृहन्युद्ध के बाद बीस वर्षों में महत्त्वपूर्ण सुधारों का प्रत्याद दब: श्र वे 
स्वीकृत हो गए। 


सिविल सर्विस में सुधार (टाथा 80४०० शग०)-दृह्द्द 
कुछ सुधा रवादी विभागों ने प्रयत्न किया था कि नौकरी के इस्कुद >क्टियों कटे से 
पर नियुक्त करने के लिए परीक्षा का सहारा लिया जाय । १4+५ टक श्द््श्रे 
तत्सम्यन्धी अधिनियमों ने निश्चित किया कि लिपिक #्ट “८ 8) 'दः 
श्रेषियाँ होगी सौर उन सबके लिए देतन-क्रम निर्धारित ४० ४2) ईकिल्त इन ही 
से भी इस दिशा मे पर्याप्त लाभ नहीं हुप्ा। राष्ट्ट८ >०४ # प्रद्धःच्न *. शत हि 
१८७१ में कग्रेस के एक सपिनियम के द्वारा र्ट सप्क हा के 
(िस्रांगाण टांयो $दापंल्द ९0णाए5शंगा) बी++-> २ डिः ह 











4. शाह भी कुछ पद योग्यता के भाषार पर +२? «. » 2. कट 
हि 


उनग पर्याप्त योग्यता बाले कार्य-साधक नहा मिल गट ह 72. 
स्‌॑ छत्रा १र दिया गया । 





200 संयुक्त राज्य प्रमेरिका का शासन 


इच्छित पद के योग्य योग्यता जाँचने के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा की विस्तृत 
व्यवस्था की । १८७२ मे प्रथम प्रतियोगी परीक्षा (05फ्राएनाहए४ एंड्ाा्ंग्रशांणा) 
हुई किन्तु नियुक्ितियों के भ्रमाव में भ्रथवा उपयुक्त अ्रत्याशियों के प्रभाव में ([.80: 
०॑ 0एए7०४ं4० ९४7009/०5) राष्ट्रपति को बाध्य होकर १८७६४ में यह व्यवस्था 
त्यागनी पड़ी । 


जुलाई १५५९१ में राष्ट्रपति गारफौल्ड की हत्या कर दी. गई। इसके कारण 
१८८३ में पैण्डिलटन झधिनियम (ए८एतटांणा &८६ ० 883) पास किया गया। 
यही श्रधिनियम झब भी वह मौलिक विधि है जिसके प्राधार पर समस्त प्रधिश्ञासी 
सिविल सबिस (छ>००ए॥४९ 0शं] इक्षशं००) के लिए तियुवितयाँ की जाती है। 
इस झधिनियम ने उपदन्धित किया है कि तीन सदस्यों का एक सिविल संविम आयोग 
(एस $07श०४ (0०एणांडञअंणा) होगा जिसमें एक दन के दो सदस्यों से श्रधिक न 
होंगे श्रौर जिसकी नियुक्ति सीनेट के झनुमोदन सहित राष्ट्रपति करेगा । यहे कमीशन 
प्रतियोगी परीक्षा द्वारा नियुक्तियाँ करेगा।, राजनीतिक निष्ठा के कारण किसी के 
साथ भेद-भाव नही बरता जाएगा । इस प्रधिनियम ने राष्ट्रीय सरकार के वर्म॑चारियो 
की सेवाओं को दो वर्गों मे विभवत कर दिया है: (१) पश्रवर्गीकृत सेत्राएँ (पएथेग- 
इशञी०0 80४००) । (२) वर्गीकृत सेवाएँ (0088आ666 507००) । यद्यपि नियु 
क्ति्याँ ्रव भी राष्ट्रपति या विभागीय श्रध्यक्ष हो करते है किन्तु श्रेणिवद्ध सेवाओं के 
लिए नियुक्ति केवल उन्ही प्रत्याशियों मे से किसी की हो सकती है जो कमीशन बी 
सफल प्रत्याशियों की सूची में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करते है । इसके प्रतिरिता 
वर्गोकृत कर्मचारियों के लिए राजनीति में सक्रिय भाग लेने के लिये मनाही है। पर 
साथ ही उनकी नौकरियों पर राजनीतिक गति विधि का प्रभाव नही पढ़ते दिया 


जाता है । 
प्रारम्भ में यह सुधार सुदृरगामी नही था कौर इसका प्रभाव १४,००० पद 
से अधिक पर नही पड़ा । किस्तु शताब्दी के अंत तक प्रभावित पदसेवियों ली सला 
में पर्याप्त वृद्धि हो गई श्रौर १६३७ तक तो समस्त पदों में से ६० प्रतिशत से अधिक 
पद सिविल सबिस कमीशन के क्षेत्राधिकार में आरा गए । रैम्सपैक ऐवट ([रिव्याश/0टो 
2०0) के अनुसार, जो पहली जनवरी, १६४२ से प्रभावी हुआ, बहुत से ब्यू डीत 
(प८छत 0८8)) के पद भी जो श्रव तक योग्यता के आधार ([४०ा झा में 
श्रलग थे, अब सिविल सविस कमीशन के श्रधिकार-क्षेत्र मे झा गए । इसको प्रभा। 
लगभग १,००,००० पदो से भ्रधिक पर पड़ा ।/ उस समय सिविल संदिस कमीशन 
सभापति ने घोषणा की कि राष्ट्रीय सरकार ने सेवकों में से ८० प्रतिशत से प्रभिरे 
सेवकों के पद प्रतियोगिता के आ्राधार पर भरे हैं 
सिविल सविस सुधारवादी संघ (टाशा इलां० 
१६३७ में स्पष्ट कहा था कि इस दिशा में सुधार करने के प्रयतों में काँग् 
कप्तान 9 00४८7- 


8 िवाणिय ].69६७९) नै. 
प्रेस अ्रड गा 
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लगाती है। उस संध ने श्राये कहा कि जब कभी कांग्रेस ने भ्रतिरिकत पदों के सृजन 
करने की बैधिक श्राज्ञा प्रदात की है, तो कभी उन पदों को वर्गीकृत पद घोषित नहीं 
किया हैं! ऐसे उदाहरण उस समय भ्मति स्पष्ट प्रतीत होते थे जब कोई दल बहुत दिनो 
अधिका रशुन्य रहते के बाद अ्रकस्मात्‌ कांग्रेस में ग्रधिकार-युकत हो जाता भा। उदाहरण- 
स्वरूप जब १८८५, १६१३ और १६३३ मे डेमोक्रेटिक दल सत्तारूढ़ हुआ; भ्रथवा 
जब १८६७ और १६०१ में रिपब्लिकन दल सत्तारूढ़ हुआ था ।! १६३६ में रूज़वेल्ट 
राष्ट्रपति वना और उसके बाद उसकी न्यू डील (7८४ 7068) नीति ने योग्यता 
प्रतियोगिता (०४१ $:8०४) को गहरा भ्राघात पहुँचाया । १२ वर्ष की भ्रधिकार- 
शुन्य ऋवधि के बाद डेमोक्रेटिक दल सत्तारूढ़ हुआ था, “और उस दल के सभी आम 
व खास व्यक्ति (४7 आ70 7०) पदों के भूखे थे।” आरधिक पुनरद्वार से सम्बन्धित 
बहुत-सी नई एजेन्सियो के कार्यालय (88०7५४८४) खुले । इसके फलस्वरूप ग्रनेकानेक 
नये पद स्जित हुए । उन नये पदों में से श्रधिकतर पदों को काँग्रेस ने नये प्रत्याशियों 
के लिए योग्यता-प्रतियोगिता की छा्त से मुवत कर दिया, ओर इस प्रकार स्पॉइल्स 
प्रथा (5905 $;अक्षा)) के लिए मार्ग साफ़ कर दिया । राष्ट्रपति ने भ्रपनी प्रथम 
आज्ञा में, जैसा कि अभिलेख से ज्ञात होता है, वर्गीकृत सेवाओ मे से ऐसी सेवाग्रो 
को निकाल लिया जैसे विदेशी एवं गृह वाणिज्य के ब्यूरो कार्यालयों से सम्बन्धित 
सेबाएँ (87640 0 प0:क्षं87 800 70007९5४0 (०7०7८०८००) जिनको रूजवेल्ट 
के पूववर्ती राष्ट्रपतियों ने वर्गीकृत सेवाओं में स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार 
बहुत से पदों को परिनियमों (5(80065) द्वारा योग्यता-प्रतियोगिता से छूट मिल 
गई ओर बहुत से पुराते पर्दो पर स्पाइल्‍स अथा (5905 59४) के श्राक्रमण हुए 
जिनके कारण समस्त क्षबाओ को कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ा । १६३६ के मध्य 
में समस्त सेवाओं में योग्वता-प्रतियोगिता के भप्राधार पर पूत्तं होने वाली सेवाओं का 
अचुपात कैवल ६० प्रतिशत रह गया था । 


किन्तु फिर सुधारों के लिए ग्ान्दोलन प्रारम्म हुआ । १६३७ में राष्ट्रपति 
द्वारा मनोनीत प्रशासनिक अ्रबन्ध पर पसतिफारिश करने वालो समिति ने प्रिफास्शि की 
कि योग्यता-प्रतियोगिता सेवाएँ न केवल उन्‍्च पदों के लिए आवश्यक कर दी जाएँ 
बल्कि छोटे पदों के लिए भी योग्यता-अतियोगि ॥ (>धल्या। 59४27) आवश्यक हो 
जाए ताकि दक्षता प्राप्त (अता८6) कार्यकर्ता एवं श्रमिक वर्ग भी वर्गीकृत सेवाओं 
में मान लिए जाएँ ) राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने भी काँग्रेस को बलपूर्वक कहा कि सिवाय 
कुछ थोड़े से मोति-निर्णायक पदों के ग्रन्य सभी पदो पर योग्यता-अतियोगिता के 
आधार पर नियुवितरयाँ हों । १६३८ में राष्ट्रपति मे न्यू डोल (॥१८४ 70८2) सम्बंधी 
उन सभी पदों को जो नीत्ति-निर्धारण से सम्बन्ध नहीं रखते थे, वर्गीकृत सेवाश्ों 
(ए95क्ना८व 50 ए ०४) में मान लिमा | बाकों सव कमी रेम्सपंक अधिनियम 
(रश्याऋ्८्टो ठप) ने पूरी कर दी । इस अधिनियम ने राष्ट्रपति को अधिकार 
प्रदान किया कि वह अपने विवेकानुसार सभी पदों को वर्गीकृत सेवाप्रों में ७/+बा 
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फर सकता है, केवल उन पदों को छोड़ते हुए जिन पर राष्ट्रपति को सीनेट के भनु- 
मोदन सहित सोधे नियुक्त करने का प्रधिकार है तथा मुछ भ्रन्य ऐसे पदों को छोड्ते 
हुए जिनमें किसी एक विशिष्ट योग्यता व कला की भावश्यकता रहुती है। १६४१ मे, 
जिस वर्ष के प्रामाणिक प्राकड़े भी प्राप्त हैं, ऐसी सेवाएँ जो योग्यता-प्रतियोगिता के 
श्राघार पर घुनी जाती थीं समस्त रोवाग्रों के भनुपात में ६२ प्रतिशत थीं । जब १६५३ 
में भाइज़नहावर राष्ट्रपति बने थे, केवल १७,३८२ पद ही संरक्षण के लिए थे। शेप 
२,५००,००० पद योग्यता के भाषार पर थे। इस प्रकार, भ्रव प्रमेरिकी शासन में 
योग्यता का रिद्धास्त ही पन्तर्भावी है। 


आआहए<*ूा€त ए९॥९०25 
#ध्डाव, 0. 6. ४ 4गरलांट्या ठ0शशाला कब 2गंध॑ल (।97, 
(एब्ए. ऊँ. 
9:70890, 0. ए. ४ 276 #ल्ञालांत्या 2गी[टबों 5)507/. (99; 
टफब्कफ गा, 
(००, 8. $. ४ 7॥6 #/वंबंदा ; 086 द्वावं 720/श5 (949) 


(0४००४. या बात ५, 
कशध89509, 3. छू. 300 ४ 727 - #कालांट्या ढडाशा थी 60/शक्राशा 
+*[.८, मब्याए, 0. 5. (4950), 004%5- उऊा आव खुज्या, 


0764४९४, ४४. 8.  2;8॥0 4ककाम्राडिा।बाएि के खध्कष०टव०शतंधा 
(950), ८४595. शा->5९. 

प्रश्णथ्ा, 8. ; उ#० 4#क्लादवा सब्आंबंधा। (954), 0087: > 

45, घर, 7. ३ ब॥6 4क्ञाशांददा 2०अ्रधा८/ (952), थश४१ 
व बात एप, 

5, 7. ४. (20.) + फरबरधवों संडलटपधोर मलछहकापडवमा-4 


$9ग्रए०डांप्रा, 4माशांट्वा। आगाए॑ध्वाँ 6400० 

अऑन्‍छंश५, उप, 99. !24-68 (060. 940 

जा। 99. 48-84 (7८७. 947). हर 
0ए९, 7. 68. 370 $ अंकशाध॑दर्स ण अक्रश्ांट्ा ए/थागाशा (१952), 
६०४५, ?. 0. ) एा३9$ >7ज, जड़ा बात अजाा, 


$ज्रगा]07, 37णा॥। ३ कल द्वाबे 27780 ० _गशंत्का गा 

थ6 छ06५ छद्घएाव है]... बधंगवां 6072॥7श#, (2 ]5- झएॉ, मा 

ए/प्रा०, 7.. 0. ई कंगाग्बैबलांण 70. हिट 520 व सो 4607 
मांड।4#०7 (949), (४995 हुञा-55४5४ 


अध्याय ५ 
कांग्रेस : संगठन एवं संरचना 
(00087855: 50प्रणपाठ ्ाएं (णा7 90 भंपणा) 


कांग्रेस के कत्तेव्य (7२०॥४ ० (०ा87८५४)--संविधान का अ्यम श्रनुच्छेद 
शासन के व्यवस्थापक भाग की रचना की आ्राज्ञा देता है. जिसका नाम है “संगुक्‍त 
शज्य अमेरिका की काँग्रेस” और वह समस्त विधायिनी शक्तियाँ काँग्रेस मे विनियोजित 
करता है। इस प्रकार कांग्रेस द्वारा पारित अ्रधिनियम देश की सर्वोच्च विधि है 
संविधान के निर्माता यह नही चाहते ये कि काँग्रेस को इतनी बढी-चढ़ी शवितर्याँ 
प्रदान की जाएँ। शक्तियों के पृथबकरण के सिद्धान्त के कारण जो कि अमेरिकी 
सविधान का भ्राधार है, शासन के किसी एक विभाग को इतनी ६ क्तियाँ देना उचित 
भी नहीं था | फिर भी, काँग्रेस की दवित के सम्बन्ध में सरेह की गुजाइश नही है । 


द्विसदनात्मक क्पग्रेस ((०7ह855 5 छंट्थ्याध्॥ )---फिलैडेलक्रिया प्रसभा 
(एग्राब्रतशफ्ागं8 (0077श॥7०07) के सदस्यों में इस सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं था 
कि राष्ट्र की व्यवस्थापिका सभा के दो सदन होने चाहिएँ। जिन कारणोंवश 
दिसदनात्मक काँग्रेस स्वीकार की गई, वे उस महान्‌ समझौते (0श॥/ 00मए70- 
86) में निहित हैं एवं उसके प्रतिफल हैं, और सम्मवतः उसके बिता संघ की 
स्थापना ही नही हो पाती । प्रसंघाव ((०॥९प०:४४०॥) के भ्रनुच्छेदों के प्रनुसार 
समस्त राज्य समान स्तर के थे। वे नए प्रशासनिक ढाँचे को स्वीकार ही न करते जब 
तक कि व्यवस्थापिका के एक भाग में उनका पुराना स्तर स्वीकृत न हो जाता; भ्रौर 
जिसमें कि वे संघटक राजनीतिक एकक ((णाहआ॥(एथ०ा/ ए०ाधंटश एा७) के 
प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार न किए जाते । इसके विपरीत, बड़े-बड़े राज्य जिन्होंने 
संघ में संघटित होने का प्रयत्न प्रारम्भ किया था, किसी व्यवस्था को उस समय तक 
स्वीकार न करते जब तक कि उनको उनकी अधिक जनसंख्या के आधार पर उचित 
आनुपातिक प्रतिनिधित्व न प्राप्त होता । भ्रतः काँग्रेस का निर्माण करने में दो विचार 
सम्मुख रखे गए---एक तो सभी राज्यों को राजनीतिक एकक मान लिया गया; श्र 
दूसरे जनसंख्या के आ्राधार पर भी कांग्रेस की संरचना हुई । इस प्रकार, सीनेट की ... 
रचना राज्यों को एकक मानकर की गई, तथा प्रतिनिधि सदन की रचना जनसंख्या के 
आधार पर की गई | सीनेट का झाकार छोटा रखा गया, इसके सदस्यों की पदावधि 
लम्बे समय तक के लिए रखो गई ओर इसका चुनाव दूसरी विधि से रखा गया, 
जिसमें अधिक आयु तथा अधिक लम्बे संवास को योग्यताएँ एवं ग्रहंताएँ रखी गईं॥ 
सीनेट को कुछ निश्चित अ्रधिकार प्रदान किए गए, जिस श्रकार नियुक्तियों में कछ” 


हि 
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अधिकार, सन्धियाँ करने में अधिकार एवं स्वायिक शत्ितयों के उपभोग में अधिकार 
किन्तु वे अधिकार प्रतिनिधि सदम को प्रदान नही किए थए। 


प्रतिनिधि सदन 
(76 0786 ए २९८ए7९४९७४(४५९$) 


सरचना एवं सगठन ((0म्रए0अंधघणा गाए 08करांइथांता )---सेंविधा् मे 
इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा यया है कि अतिनिधियों की संख्या कितनी होनी चाहिए; 
वह तो अनुच्छेद १, खण्ड २ में केवल इतना ही आ्रदिश्व देता है कि प्रत्येक तीस हजार 
व्यत्रितयों के लिए एक प्रतिनिधि से भ्रधिक नही होगा, झोर उसने यह भी कहा है कि 
प्रत्येक राज्य का कम-से-कम एक प्रतिनिधि अवश्य होगा चाहे उसकी जनसंख्या कितनी 
ही कम क्यों ने हो ।£ संविधान ने यह भी उपबन्धित किया है कि चुनाव, लोगों द्वारा 
प्रति दुसरे वर्ष हुआ करेया । संविधान में यह भी कहा ग्गा है कि किस समय मा 
समयों पर, किन स्थानों पर एवं किस प्रकार चुनाव हुआ करेगा, इसको प्रत्येक राग्य 
के विधानमण्डल स्वयं निश्चित करेगे किन्तु कांग्रेस किसी भी समय विधि द्वारा इसे 
सम्बन्ध में श्रावश्यक नियम बना सकती है श्रथवा पुराने वियमों में परिवर्तत कर 
सकती है। 


प्रथम प्रतिनिधि सदन में ६५ सदस्य थे श्रौर १६६४ में इसकी अतिनिधि-सेल्या 
४३४ थी । हाँ, यदि काँग्रेस चाहे तो विधि द्वारा प्रतिनिधियों को समस्त संंह्या # 
परिवर्तत हो सकता है। प्रतिनिधि सदन के प्रतिनिधि के लिए निम्नलिखित भावरशों 
अहंताएँ होनी चाहिएँ : उसकी भ्रवस्था २५ वर्ष से कम की जहीं होनी चाहिए, वें 
कम-से-कम सात वर्षों से अमेरिका का सायरिक रहा हो; यह भी भावश्यक है ्ि 
वह जिस तिर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हो, उसका निवासी हो। प्रथा है 
अधप्िनिधि के निवात्त स्थान के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण अहंता प्रतिवादित कर दी है। 
संविधान तो केवल वैधिक न्‍्यायानुसार उस राज्य में निवास चाहता है, किन्तु मर 
प्रथा के अनुसार उसका अर्थ यह लिया जाता है कि वह प्रतितिथि उसी नि्व धिन-सेत 
([0०0876अंगाण 986०) का भावश्यक रूप से निवासी हो । निवास-समार्त 
सम्बन्धी नियम का प्रथा के भ्रतुसार कम-से-कम प्राविधिक दृष्टि से पूरा पालने हिंया 
जाता है । इस सम्बन्ध में कोई रियायत नहीं की जाती । सोस ब्यूम (80 प्राएणा) 
की मृत्यु के कारण न्‍्युयार्क निर्वाचन-कत्र से कांग्रेस के शिवत स्थातु के लिए बुना 
लड़ने का परसला करने के कारण फॉकलिन डी० रुजवेत्ट जु० (क्‍ीशावींग ए. 
70050ए८४ 35.) को उस निव्चित-क्षेत्र में एक मकान किराये पर लेता पड़ा मी 
और घोषणा करनी पड़ी थी कि वह स्थान उसका कानूनी रहने का स्थाव हू । 





, अनुच्छेद ह, खण्ड २! 
2. भनुच्चेद ९५ सण्ड २। 
3. अनुच्छेद 2, खण्ड २। 
4 भनुच्चेर १, खण्ड ४! 
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निर्योग्यताएँ (/)340०॥८260०75)--संविधान ने कुछ निर्योग्यताएँ भी उप- 
बन्धित को है । संविधान भ्ान्ना देता है कि कोई व्यक्ति सयुक्त राज्य की सेवा में रहते 
हुए वाँग्रेस के किसी भी सदन का सदस्य उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि 
वह उस पद पर वना हुथा हे । इस उपबन्ध को स्वीकृत करने में यह उद्देश्य था कि 
जहाँ तक सम्भव हो सके, कार्यपालिका विभाग को व्यवस्थापिका विभाग से श्लग 
रफपा जाए ।? द्वितीयत: यह भी चाहा गया था कि कोई भी सीनेट झथवा प्रतिनिधि 
सदन का सदस्य झ्रपने सदस्यता काल में किसी ऐसे सावंजनिक पद (तो 0#6०) 
पर निमुक्‍त ने किया जाए जो उसी काल में बनाया जाए अथवा जिस पद का वेतन 
उसी सदस्यता काल में वह सदस्य अपने व्यवस्याविका सदस्यता-प्रभाव के कारण 
चढवा ले । इस उपबन्ध का उद्देश्य सही है कि काँग्रेस नए पदों का सृजन न करे 
अथवा वर्तमान पदों का वेतन उन सदस्यों के सवा लाभ के लिए न बढ़ावे जो उन 
पदों पर ग्रपनी नियुक्तियों के इच्छुक हों । 
सत्र (5८5४075)--१&३३ में बीसवें संशोवन के स्वीकृत किए जाने से पूर्व 
प्रतिनिधियों की सदस्यता-अवधि चुनाव सम्पन्न हो चुकने के उपरान्त ४ मार्च को 
प्रारम्भ होती थी यद्यपि वे लोग अगले दिसम्बर तक सत्र के रूप में एकत्र नहीं होते 
थे | हाँ, यदि विशेष सत्र आहृत किया जाता था, तो वे दिसम्बर से पहले भी एकत्र हो 
सकते थे ।* ऐसी स्थिति में पुरानी कांग्रेस भ्रपने पद पर बनी रहती थी ओर चार 
महीने तक काम चलाती रहती थी। यद्यपि उस समय से पूर्व ही नई कांग्रेस का चुनाव 
सम्पन्त हो चुकता था। इस भ्रकार चुनाव में हारे हुए बहुत से सदस्य भी भ्रपने 
निर्वाचन-क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण करते रहते ये यद्यपि उन ,निवर्चिन-दक्षेत्रों मे उन 
सदस्यीं को दुवारा चुनाव के लिए उपयुक्त नहीं समझा था । इन हारे हुए सदस्यों को 
प्राय: लेगड़ी बतख (7,376 00005) कहा जाता था। बीसवें संशोधन ने ऐसी स्थिति 
में निहित बुराइयों को समझा और भ्रव काँग्रेस के लिए यह आवश्यक है कि वह वर्ष 
में कम-से-कम एक बार सम्मिलित हो भौर ३ जनवरी की दोपहर को भ्रवश्य सम्मि- 
लित हो था यदि काँग्रेस इस तिथि के बजाय कोई अ्रन्य दिन निश्चित करे तो उस 
दिन सम्मिलित हो । इस प्रकार कांग्रेस के सदस्य जो नवम्बर में चुने जाते हैं, प्रायः 
दो महीने बाद अपना कार्य प्रारम्भ कर देते हैं । 


विशेष सन्न ($9९०॑४ 8९5४०75)--राष्ट्रपति चाहे तो किसी एक सदन का 
अथवा दोनों सदनों का विश्लेप सन्न आहूृत कर सकता है। विशेषकर सीनेट को 
नियुक्तितयों के अनुमोदन के लिए अथवा संधि को प्रमाणित करने के लिए विश्वेष सत्र 
के रूप में झाहृत किया जाता है । नियमतः, राष्ट्रपति, काँग्रेस के विशेष सत्र को 
किसी राष्ट्रीय महत्त्व के काये के लिए ही बुचाता है, और ऐसी स्थिति में प्रायः 





१, खण्ड ६, पारा २। 
द १, खण्ड ६, घारा २१ 
अनुच्चेद १, सण्ड ४, घारा २। 
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१६१०-११ का विद्रोह (7%6 ए०ए०!एा० ० 90-])--१६१०-११ 
के विद्रोह के पूर्व, जो सदन के सभापति के विरुद्ध हुआ्ला था, सभापति ही सब स्थायी 
समितियों (88798 (0०णायां॥००5) एवं प्रवर समितियों (8०6० (एणाशा- 
९८४) को नियुक्त करता था, श्रौर इन समितियों में वे ही सदस्य नियुक्त किए जाते 
थे, णो सभापति की इच्छा के इशारे पर चलने वाले समझे जाते थे। चू'कि विधान 
निर्माण वास्तव में समितियों का ही काम है, इस पर विधान तैयार करने में 
सभापति को वास्तविक शतक्ितर्याँ प्राप्त थी । तियम-समिति (२६४ (0707/826) 
का भी सभापति होने के नाते वह उन्ही विधायी नियमों (१४९८४४ए7८४) को विचारार्थ 
सूची में सम्मिलित करता था जिनको वह पास कराना चाहता था | इसके भ्रतिरिक्त 
१६९१० तक उसको स्वीकृति (१९८०६॥/४०॥) का भधिकार था जिसके अनुसार वह 
किसी विषय पर वाद-विवाद की अनुमत्ति दे भी सकता था, और नहीं भी दे सकता 
था। इस प्रधिकार के फलस्वरूप सभापति प्रायः उन विधायी मियमों पर बाद-विवाद 
की प्राज्ञा नही देता था जिन पर उसका विरोध होता था श्रथवा जिन विषयों पर 
श्रल्पमत-दल के सदस्य वाद-विवाद चाहते थे, उस वाद-विवाद को स्रीमित कर 
देता था। 


जब बार-बार सभापति ने सदस्यों के वाद-विवाद सम्बन्धी अधिकार पर 
निपेबाधिकार का प्रयोग किया, और उसी के साथ पहले से ही श्रपने कमरे में जाना 
प्रौर वहाँ सलाह-मशविरा करके बाद-विवाद की स्वीकृति प्रदान करना जारी रखा; 
तब इस सबके फलस्वरूप १६१० में सभापति कैनन के व्यवहार ((श॥707$7) * के 
विरुद्ध विद्रोह हुमा, जित्का नेतृत्व रिप्लिकन दल के एक पक्ष ने किया जिनको 
विद्रोहियों ([75078८7/5) की संज्ञा प्रदान की गई । डेमोक्रेटिक दल वालों ने उसका 
समर्थन किया | डेमोक्रेटिक दल के अल्पमत्त नेताग्रों श्रौर प्रगतिशील रिपब्लिकन विद्वो- 
हियों (2:08728#ए४ २९कपंञांएधा ॥7॥08थ75) के सहयोग के फलस्वरूप वाद- 
विवाद के नियमों में कई संशोधन स्वीकृत हुए । नियम समित्ति में से सभापति की 
हंटा दिया गया भर समस्त स्थायी समितियों के चुनाव का श्रधिकार प्रतिनिधि सदन 
की ही दे दिया गया। सभापति से उसका स्वीकृति का अधिकार (70फ्या 0ी 
॥२९००६॥४॥१००) भी छीव लिया गया जिसके विरुद्ध लोगों को विशेष शिकायत थी । 
संक्षेप में इतना कहना ही पर्याप्त होगा कि सभापति की शक्तियों को इतना ग्रहरा 
आधात पहुंचा कि भ्रव उस पद का उतना रोब-दाब नहीं रह गया है। 


प्रतिनिधि सदत के सभापति के आधुनिक कर्तंव्य ([065९०॥ +रालातान्‍- 
० ॥6 $9८३८८०)--फिर भी, सभापति अब भी सदन में गौरवयुवत स्थिति का 
उपभोग करता है, तथा इस पद के भ्रधीन झनेक महत्त्वपूर्ण कर्तेंव्य हैँ ॥ वह सदन की 
बैठकों (अंप्ता85) का सभापतित्व करता है, सदन की कार्यवाही को नियमित एवं 
व्यवस्थित करता है भौर साथ ही सदन की सुब्यवस्था और गौरव-गरिमा वनाए रसतः 
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अपना उ्श्य काफी समय पूर्व ही प्रकट कर देता है ताकि काँग्रेस तथा देश का 
ध्यान सम्बन्धित राष्ट्रीय उद्देश्य की ओर केन्द्रित कर सके । संविधान आज्ञा देवा 
है कि काँग्रेस के दोनों सतन एक साथ स्थग्रित किए जा सकते हैं। १६४३ के 
एक प्रस्ताव के अनुसार सीनेट और प्रतिनिधि सभा के बहुमत दल के नेताग्रो अथवा 
अल्पमत-दल के नेताओं के संयुक्त अ्म्यावेदत पर भी कांग्रेस का सत्र हो 
सकता है । 

सभापति (7॥6 5964८) --प्रतिनिधि सदन के आन्तरिक संगठन के सम्बन्ध 
में संविधान केवल यही उपबन्धित करता है कि “प्रतिनिधि्ण सदन के सभापति 
तथा भ्रन्य भ्रधिकारियों का चुनाव करेंगे ।”” संविधान उनकी शक्तियों, प्रधिकारों 
एवं कत्तंव्यों का निरूपण बिल्कुल नहीं करता। न वह यह चाहता है कि सभापति 
प्रतिनिधि सदन का सदस्य हो यद्यपि अब तक प्रत्येक सभापति चुनाव के समय प्रति- 
निधि सदन का प्रतिनिधि अवश्य रहा है। 


प्रत्येक नई काँग्रेस के जीवन-काल के प्रारम्भ में सभापति का चुनाव होता है 
और बहुमत-दल के द्वारा नामांकित व्यक्ति सर्देव सदन द्वारा चुना जाता हैं। 
इंग्लैण् की लोक-सभा के सभापति के चुनाव से श्रमेरिका के प्रतिनिधि सदन के 
सभापति के चुनाव मे भ्रन्तर है ! जहाँ इंग्लैण्ड में स्पीकर का चुनाव सर्वेसम्मत होता 
है, भ्रमेरिका में प्रतिनिधि सदन के सभापति का चुनाव सर्वेसम्मत नहीं होता । यह 
भी प्रावश्यक नही है कि पूर्वग्रामी प्रतिनिधि-सदन का सभाषति ही पुनः चुना जाए 
यद्यपि यह परम्परा पूर्णरूपेण स्थापित हो चुकी है कि यदि कांग्रेंस मे उसी दल की 
पुन: बहुमत है, तो पूर्वंगामी प्रतिनिधि सदन का समाप्ति ही समापति पद के लिए 
पुनः चुना जाएगा । यद्दि विरोधी दल का बहुमत हो जाए तो सभापति प्रवश्य ब्दत 
जाएगा। निश्चय ही सभापत्ति चुनते समय ज्येष्ठता पर विचार किया जाता है 
किन्तु व्यक्तिगत लोकप्रियता भौर राजनीतिक साहाय्य भी झत्यन्त महत्त्वपूर्ण भावश्यक- 
ताएं हैं । 

इंग्लैण्ट की लोक-सभा (प्ल०05० ० 0०गाग्मा०0$) का स्पीकर जहाँ निःकक्ष 
एवं न्‍्याय-युवत होता है, वहाँ भमेरिका के प्रतिनिधि सदन का समापति अपने दल के 
नेता के रूप में कार्य करता है भौर झपने पद की शक्तियों एवं श्रधिकारों से 
दल के कार्यक्रम की उन्नति करता है। समापत्ति पद के इस दिशा में विकसित होते के 
दो मुख्य कारण हैं। संविधान ने प्रतिनिधि रादन के लिए प्रधिकारी नेता का उपबन्ध 
नही क्रिया । “स्पष्टतः १७८७ के राजनीतिजञों ने यह मान लिया था कि सदन स्वये 
प्रंपना नेतृत्व करेगा ।" ज्यो-ज्यों प्रतिनिधि सदन की सदस्य-संख्या बढ़ती गई धोर 
ज्यों-ज्यों इसके व्यवस्थापक कार्य-फलापों में वृद्धि होती गई, त्यों-रयीं प्रतिनिधि सदन 
के मार्ग-दर्शन एवं नेतृत्व की ग्रावश्यकता बढती गई भौर सन्त में प्रतिनिधि सदत का 
सभापति बहुमत दल का नेता माना जाने लगा ॥” उसके हाथ में इतनी प्रधिक शर्त 
भा गई थी कि वह एक भ्धिनायक (2०9/07) माना जाने लगा । 


4. भन॒च्चेद १, सण्ड २ । 


हू 
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सदन में वराबर-बरावर मत पड़े हो झोर ऐसा भी वह सदन की प्रचलित रीतियों के 
अनुसार ही करता है । 

ब्रिबिश लोक-सभा का स्पीकर उस पद पर अपने निर्वाचन के तुरन्त बाद 
प्रपनी दल-गत निप्ठा त्याग देता है । किन्तु इसके विपरीत प्रमेरिकी प्रतिनिधि सदन 
बंग सभापति सदन में सुल्लम-सुल्ला अपने दल के क्रिया-कलापो से सक्रिय रूप में 
सम्बन्धित रहता है। सदन में बहुमत वाले दल का नेता होने के नाते सभापति को 
प्रायः व्हाइट हाउस (१४8 प्र0०६८) में बुलाया जाता है जहाँ पर वह राष्ट्रपति 
दे साथ समस्त विधायी मामलो ([.८85289४6 //४४॥८:६) पर मन्त्रणा करता है । 


स्पौकर, प्रपेभतया, श्राज कमजोर है पर फिर भी उसके पास कई एक हृथि 
यार ऐसे हैं जिनके द्वारा विधान निर्माण के मार्य को प्रभावित किया जा सकता है । 
परम्परा तथा प्रथा के प्रनुसार वह सदन में बहुमते दल का मुखिया है, चुने हुए 
व्यवितयों द्वारा चुना हुमा व्यक्ति है; भौर राष्ट्रपति वे उत्तराधिकार मे उसका स्थान 
दूसरा है। झतएव संघीय शासन-व्यवस्था में उसका पद बडी प्रतिष्ठा बाला है श्रौर 
पत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे 


सीनेठ 
(776 8646) 


सरचना ((०णए०अंध०7)--सीनेट एक छोटा मिकाय है ॥ हर राज्य 
(880०) से दो के हिसाव से चुते गए इसके सदस्यों की सरया १०० है जो छ. वर्ष 
के लिए चुने जाते हैं शोर इनमें से एक-विहाई सदस्य भ्रति दो वर्षों बाद हट जाते 
है| परन्तु ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के दोनो सीनेट-सदस्यो की पदा- 
बचध्चि का श्रन्त एक ही समय में नही होता । फलत: सीनेट वा जीवन श्रविच्छिन्त ही 
बना रहता है, क्योंकि किसी भी काँग्रेस के लिए कैवल शक-तिहाई सदस्य ही चुनाव 
लड़ते है ! श्रपनी लम्बी पदावधि और पुन. निर्वाचित होने क्षो पर्याप्त सम्भावनाग्रो के 
कारण, सीनेट सदस्य की स्थिति प्रतिनिधि भवन के सदस्य मे मुकाबले मे श्रच्छी है । 
प्रतिनिधि सदन का जीवन-काल केवल दो वर्ष है किन्तु उत्तके मुकाबले में सीमेंट 
सदस्य को एक पदावधि में भी पर्याप्त अनुभव हो जाता है। बह विज्ञान निर्माण 
प्रक्रिया पर अधिकार कर लेता है, श्र किसी हद तक उसमें नेतृत्व के ग्रण झा जाते 
हैं । सीनेट सदस्य के लिए यह बिल्कुट असाधारण बात नहीं है और वह १८ से २४ 
बर्ष तक सीनेट की सेवा करता रहता है । सीनेट प्रायः अविच्छिन्त ही बना रहता है; 
यहु भी पर्याप्त लाभदायक चीज है। प्रतिनिधि भवन प्रति दो वर्ष बांद शिस ह्थिति 
में आ जाता है, वेसी स्थिति सीनेट की कभी नहीं होती । प्रतिनिधि सदन प्रति दो 
दपं के बाद पूर्ण-रूपेण नया निकाय बनता है जिसके अधिकतर सदस्य नए होते है 
और प्रतिनिधि सदन की व्यवस्था प्रति दो वर्ष वाद नए सिरे से करनी पड़ती है । 
किन्तु इसके विपरीत सीनेट स्देव श्रविच्छिन्त और सुब्यवस्यित एवं सुनभठित बना रहता 
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है। यदि सदन में कोलाहल अथवा विध्न ()$प्राँआ८८) श्रयवा नियम भंग 
(050०7 (०१७८४) की ग्रवस्था उत्पन्त हो जाए, तो उसको प्रधिकार है कि 
बह या तो सदन की कार्यवाही कौ स्थगित कर दे भ्थवा सदन के सश्नस्त्र १रिचारक 
($08687/-9(-श7775) को श्राज्ञा दे कि सदन की प्रशान्ति को दूर कर दे । किन्तु 
सभापति किसी सदस्य की निनदा नहीं कर सकता, न उसको किसी प्रकार की सजा 
दे सकता है । यह कार्यवाही क्रेवल सदम ही कर सकता है । इसके ग्रतिरिकत वही 
उन सदस्वो को प्रस्वीकृत करता हैँ जो मंच पर बोलने के लिए भ्ाना चाहते हैं। 
५ यद्यपि मच पर बोतने के लिए प्रामे के सम्बन्ध में सदन के नियमों ने कुछ प्रनुवस्ध 
अथवा अभिसविदा (80फ0ा&0005) लगाए हैं, फिर भी सभापति काफी हुँद एक 
इस सम्बन्ध में स्वधिवेक के भ्रनुसतार निर्णय करने में स्वतन्त्र रहता है। 


सभापति को ही अधिकार है कि वह सदन के मियमों का मिर्वेचन करे । 
यद्यपि उसको सुस्थापित पूर्वभावियों (8580॥जञञा०्त ?०८९त९॥७) के पझनुप्तार 
प्राचरण करना पड़ता है, किन्तु यह उसके अधिकार मे है कि वह उनको मे भी माने 
श्रौर नए पूर्वभावी की रचना करे, बशर्ते कि सदन उसके नए पूर्वभावी को स्वीकार 
कर ले | प्रतिनिधि सदन का बहुमत यदि चाहे तो सदन के सभापति के किसी नियम 
सम्बन्धी निवंचन (]्रांशए78480०॥) को अ्रस्वीकृत कर सकता है, किन्तु प्रायः प्रति* 
निधि सदन अपने इस परमाधिकार (/थध्य०8०४४०) का प्रयोग नहीं करता । इसे 
लिए, प्रतिनिधि सदन का सभापति का निर्णय (7२णा॥8) उसी भ्र्थ में प्रन्तिम 
(ए»9) जहीं है. जिस अर्थ में इंग्लैण्ड की लोक-सभा (छ्र0056 ० (07०75) 
के स्पीकर (59८४८००) का निर्णय अन्तिम माना जाता है। वह प्रश्नों पर मत 
माँगता है एवं उन समस्त भ्रधिनियमों, नित्रेदनों (8087०55८७), संयुक्त अस्तावों, 
आदेश लेखों (५७४5), भ्रधिपन्नों (१४एथ्मा5) एवं समनों (80090०7095) १९ 
हस्ताक्षर करता है जिनका झ्रादेश सदन करे । सभापति ही प्रवर समितियों (52४८८ 
(०णणांत००४) तथा सम्मेलन समितियों (ए०रशिशाए० 0०णणं।6९5) की 
निमुवित करता है और उसी को अधिकार है कि विधेयकों (87॥5) को समितियों 
के पास भेजे यद्यपि ग्राजजल विधेयक सदन के लिपिक (८7६) द्वारा विषय के 
अनुसार विभिन्‍न समितियों के पास सीधे भेज दिये जाते हैं। यदि कभी ऐसा अवसर 
भ्रा जाए जठ यह बात स्पष्ट रूप से निर्णय न की जा सके कि अ्रमुक विधेयक है 
लिए अ्रमुक समिति के पास भेजना उचित है अथवा नही, तो ऐसी स्थिति में सभापति 
निर्णय करता है । 
प्र"निधि सदन का सदस्य होने के नाते सभापति को सदन के प्रन्य सदस्यों 
की ही भाँति भाषण देने अथवा मत व्यक्त करने का प्रधिकार है, मद्यपि वह वीट 
(५०४८) उस समय तक नही देवा जब तक कि या तो मत-पत्रक (करथ०) द्वार 
सदन में मत लिए जा रहे हो ग्रथवा जब किसी प्रश्न पर बराबर-बराबर मत पड़े हो ! 
किन्सु यह स्मत्तेव्य है कि ब्रिटिश कामन-सभा अथवा लोक-सभा का स्पीकर कभी भी 
वाद-विवाद मे भाग नहीं लेता और वह अपना वोट उसी स्थिति में देता है जबकि 


ह 
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सदन में बराबर-बराबर मत पड़े हो और ऐसा भी वह मदन की प्रचलित रीतियों के 
भ्रमुसार ही करता है । 

ब्रिटिश लोक-सभा का स्पीकर उत्त पद पर अपने निर्वाचन के तुरन्त बाद 
झपनी दल-गत निष्ठा त्याग देता है। किन्तु इसके विपरीत अमेरिकी प्रतिनिधि सदन 
का सभापति सदन में खुल्लम-खुल्ला अपने दल के क्रिया-कलापो से सक्रिय रूप में 
सम्बन्धित रहता है । सदन में बहुमत वाले दल का देता होने के माते समाप्ति को 
प्राय: व्हाइट हाउस (५४॥॥० 70५5०) में बुलाया जाता है जहाँ पर वह राष्ट्रपति 
के साथ समस्त विधायी मामलो ([.०९58॥ए०८ ४७७5) पर मन्त्रणा करता है । 


स्पीकर, भ्रपेक्षतया, ग्राज कमजोर है पर फिर भी उसके पास कई एक हथि 
यार ऐसै हैं जिनके द्वारा विधान निर्माण के मार्ग को प्रभावित किया जा सकता है । 
परम्परा तथा प्रथा के अनुसार वह सदन मे बहुमत दल का मुखिया है, चुने हुए 
व्यक्तियों द्वारा चुना हुप्ना व्यक्ति है; और राष्ट्रपति के उत्तराधिकार मे उसका स्थान 
दूसरा है। श्रतएव संघीय शासन-व्यवस्था में उसका पद बड़ी प्रतिष्ठा वाता है श्रौर 
पत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 


सीनेट 
(776 $शाववा6) 


सरचना (0०077०आं४००) --सीनेट एक छोटा निकाय है । हर राम्य 
(8096) से दो के हिसाब से चुने गए इसके सदस्यों को सख्या १०० है जो छ. वर्ष 
के लिए चुने जाते हैं भौर इनमे से एक-तिहाई सदस्य भ्रति दो वर्षों वाद हट जाते 
है । परन्तु ऐसा प्रबन्ध किया गया है कि प्रत्येक राज्य के दोनो सीनेट-सदस्यी की पदा- 
वधि का प्रन्त एक ही समय में नहीं होता) फलत. सीनेट बा जीवन अ्रविच्छित्त ही 
बना रहता है, क्योकि किसी भी काँग्रेस के लिए केवल एक-तिहाई सदस्य ही चुनाव 
लडते है | भ्रपनी लम्बी पदावधि और पुनः निवर्चित होने की पर्याप्त सम्भावनागं के 
कारण, सीनेट सदस्य की स्थिति प्रतिनिधि भवन के सदस्य ४ मुकाबले में अच्छी है । 
प्रतिनिधि सदन का जीवन-काल केवल दो वर्ष है किन्तु उप्तके मुकाबले में सीनेट 
सदस्य को एक परदावधि में भी पर्याप्त अनुभव हो जाता है; वह विधान निर्माण 
प्रक्रिया पर अधिकार कर लेता है, शौर किसी हृद तक उसमें मेतृत्व के ग्रुण श्रा जाते 
हैं। मीनेट सदस्य के लिए यह बिल्कुट असाधारण बात नहीं है श्रोर वह १८ से २४ 
बंप तक सोनेट की सेवा करता रहता है । सीनेट प्रायः भ्रविच्छिन्त हो बना रहता है; 
यह भी पर्याप्त लाभदायक चीज है। प्रतिनिधि भवन प्रति दो वे बाद मिस स्थिति 
में भरा जाता है, वैसी स्थिति सीनेट की कभी नहीं होती | प्रतिनिधि खदन प्रति दो 
दर्ष के बाद पूर्ण-रूपेण नया निकाय बनता हैं जिसके भ्रधिकतर संदस्य बए होते हैं 
और प्रतिनिधि सदन की व्यवस्था प्रति दो वर्ष वाद नए सिरे से करनी पड़ती है ! 
किन्तु इसके विपरीत सीनेट सर्देव भ्रविच्छिन्न झौर सुब्यवस्यित एवं सु4ठित बना रहता 
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है। इसके दो-तिहाई सदस्य तो सदेव पुराने सदस्य बने रहते है । इस प्रकार सीनेट 
के पूर्व भावी एवं उसकी परम्पराएँ, नंदी की धारा के सतत प्रवाह के समान सेव 
चलती रहती हैं । 


समान प्रतिनिधित्व (ए4ए४॥9 ण॑ [२९छा०्थाधांणा)--जैसा कि पहले 
भी वर्णन किया जा चुका है, सीनेट मे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व अ्रदाव 
किया गया हैं भोर संविधान ने इस राजनीतिक सिद्धान्त को पूर्ण मान्यता प्रदान की 
है। सविधान का कथन है कि “किसी भी राज्य को बिया उस राज्य की स्वेच्छा के 
सीनेट में उसके समान प्रतिनिधित्व से वंचित नही किया जाएगा ॥/” समान भ्रतिनिषित्त 
का पिद्धान्त वास्तव में एक सहान्‌ समभझोता था, जिसके फलस्वरूप संयुक्त राज्य 
अमेरिका के संघ का निर्माण हुआ और जो उत्तरी और दक्षिणी भ्रमेरिका के बीच 
सम्तुलन स्थापित करने मे सहायक सिद्ध हुआ । 


अहंताएँ (0०४)/१०४४०078$) --सीनेट की सदस्यता के लिए जो भ्रह॑ताए' 
निदिचत की गई है, वे सिद्धान्ततः वही है जो प्रतिनिधि भवन के सदस्यों के लिए है 
यद्यपि मात्रा में थोड़ा-सा भेद है। सीनेट सदस्य के लिए झ्रावश्यक है कि वह ३० 
चर्ष से कम श्रायु का म हो; जिस राज्य की झोर से चुबा जाए उस राज्य का 
निवासी हो; श्रोर संयुक्त राज्य का नागरिक कम-से-कम नो वर्ष तक रह चुका हों! 
संविधान के निर्माताओं ने सोचा था कि लम्वी पदावधि भौर ऊंची प्रहंताएँ सीनेट 
को भ्रधिक शक्ति और ग्रोरव-गरिमा प्रदान करेंगी, किन्तु यह शवित एवं गौरव 
प्रतिनिधि सदन को प्राप्त नहीं हो सकेगा । साथ ही सीनेट में भ्रधिक ऊँची योग्यता 
पायी जाएगी । 


इंस सम्बन्ध मे सविधान मौन है कि सीनेट सदस्य राज्य के भमुक भाग का 
निवात्ती होना चाहिए। किन्तु कतिपय राग्यो में ऐसी प्रथा स्थापित हो गई कि 
दोनों सीनेट-सदस्य राज्य के विभिन्‍न भागी में से लिए जाएँगे ! कभी-कमी जब किसी 
राज्य मे बड़ा नगर होता है तो यह्‌ प्रथा पड़ गई कि एक सीनेट सदस्य उस वई 
नगर का हो और दूसरा देहात का ! बहुत काल तक मेरौलैण्ड राज्य (१8997) 
में वैधानिक उपबन्ध था कि उस राज्य के दोतो सीनेट सदस्यो मे से एक सदस्य पूर्वी 
समुद्री किनारे का निवासी हो, तथा दूसरा परिचमी किनारे का निवासी हो । 


निर्वांचन-विधि (४०१० ० ००४०) --सीनेट, सदस्यों की निवर्चित 
विधि के सम्बन्ध में प्रसणा (007४००४०7) के सदस्यों में तीन्र मतभेद था । धर्त 
में जो विधि अपनायी गई उसके अनुसार प्रत्येक राज्य मे विधानमण्डलो द्वारा सीनेट 
सदस्यों का चुना जाना निरिचत हुआ ! इस विधि को अपनाने के दो मुख्य कारण 
थे। प्रथमतः, संविधान के निर्माताओं ने सोचा कि विधानमण्डलो द्वारा चुनाव के 
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फलस्वरूप राज्यों की सरकारों एवं राष्ट्रीय सरकार के बीच यह चुनाव विधि जोड़ने 
वाली कड़ी का काम देगी भौर इस प्रकार राज्यों का संध सुदृढ़तर होगा | उत्त 
समय राज्यों की सरकारें केन्द्रीय शासन के प्रति इतनी द्व पूर्ण थी कि संविधान के 
निर्माताओं ने हर सम्भव उपाय द्वारा यह प्रयत्व किया कि किसी प्रकार नई-नई 
स्थापित सरकार का स्वरूप ऐसा बने जिससे राज्यो का केन्द्र के साथ सम्बन्ध 
अक्ष्‌प्ण रहे । ट्विवीयतः, ऐसा विश्वास किया गया था कि विधानमण्डलों द्वारा चुने 
जाने पर भ्रधिक योग्य सीनेट सदस्य चुने जाएगे क्योकि विधानमण्डलों के सदस्य 
प्रत्याशियों की योग्यताशों से भ्रधिक परिचित होगे जवकि सवंसाधारण को इतना ज्ञान 
नही हो सकता । 


किन्तु संविधान के निर्माताभों को जो इस प्रकार के व्यवहृत श्रथवा परोक्ष 
निर्वाचन से लाभ की भ्राशा थी, वह पूर्ण नही हुई क्योंकि दलन्यन्त्र (एक 04४- 
»॥7०५) के विकास के साथ सीनेट सदस्य के विषय में भ्रसली पसन्द श्रब राज्य 
दल सभा (840० ?श(५ (णाएथ्यांणा) में अथवा प्रमुख विधायी राजनीतिक 
समिति (.6980800० (85०७७) में की जाने लगी जिन दोनों पर बड़े मालिकों 
(&055०$) का नियन्त्रण होता था। इस प्रकार के निर्वाचन के फलस्वरूप लम्बी और 
हठपूर्ण तनातनी बनी रही जिसका प्रायः फल होता था गत्यवरोध (70०80॥00:5) । 
फलस्वरूप लोगों ने संविधान मे संशोधन करने के लिए जी त्तोड़ प्रान्दोलन (8॥40 
४०५८४था) किया, और कठिन परिश्रम के पदचात्‌ १६१३ में १७वाँ संशोधन 
स्वीकृत हुमा । इस संशोधन द्वारा निर्णय किया गया कि भ्रत्येक राज्य में से जो दो 
सीमेट सदस्य लिए जाएंगे “वे उसी राज्य के सवे-साधारण लोगों द्वारा छः वर्षो की 
अवधि के लिए चुने जाएँगे ।” वे ऐसे ही लोगों के वोट से चुने जाते है जो कि राज्यीय 
विधानमण्डल के निम्न सदन के सदस्यों को चुन सकते हैं। इस संशोधन मे यह भी 
अमुबन्धित किया कि यदि किसी कारणवशच्य सोनेट का स्थान रिक्त रहा तो जिस 
राज्य की सीट रिवत है, उस राज्य का राज्यपाल (00ए८7०7) अस्थायी नियुक्ति 
के द्वारा उस्त रिवत स्थान की प्रूत्ि उस समय तक के लिए कर सकता है जब तक 
उस राज्य के लोग स्वयं एक सीनेट सदस्य न चुन लें । 


भ्रध्यक्ष (7॥6 शच्ञंधागड़ 0#०2)--सीनेट का प्रध्यक्ष-पद संयुक्त राज्य 
का उपराष्ट्रपति ग्रहण करता है, और यद्यपि उसका पद भति गोरवान्वित है, किन्तु 
वह स्वयं सामान्य सभापति अथवा मध्यस्थ (१(००८:४८००) के सिवा कुछ नही है । 
बह सीमेट का सदस्य नहीं होता और वह स्वमावतः किसी ऐसे दल से सम्बन्धित हो 
सवता है जिसका सोनेट में बहुमत व हो । वह सीनेट की समितियों की नियुक्तियाँ 
नहीं करता इसलिए वह व्यवस्थापन पर बिल्कूल प्रभाव नहीं डाल सकता, और वह 
अपनी राय (५४०४०) उसी स्थिति मे देता है जब दोनों पक्षो के मत बराबर हों । 
इसके अतिरिवत बह किसी सदस्य को बोलने की स्वीकृति (70#छ/ ० 2९००४०- 
!ंणा) देने के झधिकार से वंचित है और इसलिए वह वाद-विवाद को नियन्त्रित नहीं 


श2 संयुक्त राज्य प्रमेरिका का इधसन 

कर सकता | सीनेट के श्रध्यक्ष को सभी सदस्यों को बोलने की अनुमति उसी क्रम के 
अनुसार देनी होगी जिसके अनुसार वे उठे हों। परग्परा यह है कि अध्यक्ष दोनों दनों 
के सभी सदस्यों के साय समान व्यवहार करेगा श्रौर निप्पक्षता के साथ उन्हें वाद- 


विवाद में भाग लेने देगा । 


सीनेट अपने सदस्यों में से ही एक अस्थावी अध्यक्ष ([शल्मंत७॥/0ै0नशा* 
7०६) चुनता है जो उपराष्ट्रपति (भशात्ल्नशव्प्रातशा] वी भ्रनुपस्थिति में अध्यक्ष 
पद पर काम करता है। अस्यायी पअव्यक्ष, यद्यपि सामान्यतः सीनेट द्वारा ही 
चुना जाता है किन्तु वास्तव में उमका चुनाव झाास्तरिक गुटबन्दी एवं बहुमत वी 
निर्णय है, भौर वह प्रतिनिधि सदन के सभापति के समान ही बहुमत दु ता चोटी 
का सदस्य होता है। सीनेट का सदस्य होने के नाते बह सभी मामलों पर राय दे 
सकता है। यदि उप-राष्ट्रपति राप्ट्रपति वन जाए जिस प्रकार जॉन्सन सा्ट्रगति 
कनेडी के कत्ल होने पर राष्ट्रपति बन गया था गो वह स्थायी तौर पर सीनेट 
का भ्रध्यक्ष आसन ग्रहण कर लेता है। 


फिलिबस्टर (फस0एञ८०) --सीनेट में वाद-विवाद प्रायः अपरिमित है। 
१६१७ तक सीनेट सदस्य के बोलने के अधिकार पर कोई वन्धन वहीं था, भौर वह 
जब तक चाहता, वोल सकता था। सीनेट सदस्य झपने इस प्रधिकार का लाभ सत्र 
(8७8अंगा) के झन्त में प्रायः उठाते थे भौर इसके द्वारा वे किसी ऐसे विधायी 
नियम के निर्माण में अभिवाधक नीति या भड़ंगा (सरएपशव्याह) जगाते में 
जिसका वे विरोध करना चाहते थे। इसका झर्य यह था कि सीनेट की कार्यवाही मे 
देर की जाए ताकि उस विधायी नियम (/(८४५5००) पर मतन लिए जा सके। 
अनेक महत्त्वपूर्ण विधायी नियम (!४९७४ए7०७) त्याग दिए गए जबकि इस अकार मे 
झभिवाघा या भडंगे (#//0पर#व्याह्ठ) की घमकी दी गई। काँग्रेस के एक प्रधि- 
वेशन के ग्रन्तिम दिनों में एक सीनेट सदस्य जिसका सम्बन्ध विसंकीन्मिंत 
(१४5००) ) राज्य से था, लगातार सोलह घण्टों तक बोलता रहा, ताकि एक 
मुद्रा अधिनियम पर कार्यवाही को रोका जाए। “६४वीं कॉयेंस के अन्त में (मार्च 
१६१७) बतियय सीनेट सदस्यों ने मिलक्रर अभिवाधा डाली श्रथवा अड़ंगा लगाया 
ताकि सीनेट उस विधेयक पर मत-गणना न कर सके, जिसके द्वारा दाप्ट्रपति को यह 
अधिकार दिया जाना अरभीष्ट था कि ग्रमेरिका के सौदागरी जहाजों को रक्षा साधनों 
से सज्जित किया जाएं | उन अिवाघको अथवा अडंगा लगाने वालों ने इस बात ही 
विदार नहीं किया कि लगभग सर्भी सीनेट सदस्य चाहते थे कि वह विधेयक पार्ति 
होना चाहिए ।” 

इसका फल यह हुआ कि 
नियम स्वीकार किया जिम्के अनुसार दो-तिहाई मतों से किसी 
ऊपर चल रहे वाद-दिवाद को नियन्त्रित किया जा सके और प्रत्येक सीनेट सदस्य 
को शक धण्टे से अधिक बोलने न दिया जाए । इस नियम को प्रथम बाद श्ध््ध्म 


झौघ्न ही कुछ दिनों के बाद सीनेट ने एक नया 
विधायी नियम 
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प्रयकत किया गया भौर वार्साई सन्धि (परोध्या/ ० ४०६७/65) पर चल रहे वाद 
विवाद को समाप्त कर दिया गया । तब से इस प्रकार वाद-विवाद को समाप्त 
(005०८) करने की प्रथा को तीन बार झौर दुहराया गया है । “सीनेट के मंच पर 
सबसे भ्रधिक समय तक्‌ लगातार झ्राज तक जिसने बोला है वह भॉरीगन (07८8०) 
राज्य का सीनेट सदस्य बेन मो (५/३५०९ (४०:5०) था जो १६५४३ में कतिपय 
प्रश्वकर्त्तान्ों को सहायता से २२ घण्टे २६ मिनट तक लगातार बोलता ही रहा।/ 
प्रघन करने की विधि यह है कि तीन या घार सोनेट सदस्य सहयोग कर लें तो बाद- 
विवाद प्रनिश्चित काल तक चलता रह सकता है । वे केवल यह करते हैं कि वे एक 
दूसरे से लम्बे-लम्वे प्रश्य करते हैं जिससे उनके साथियों को पर्याप्त समय के लिए 
झ्रारयाम मिल जाता है। जब तक वे लोग बोलने के श्रभिप्राय से खड़े रहेंगे, वाद- 
विवाद को समापन-क्रिया (000शग6, ० (००7७) द्वारा ही समाप्त किया जा 
सकता है। १६१७ के समापन नियम को १६४६ में संशोधित किया गया जिसका 
कारण मह था कि नागरिक अधिकारों सम्बन्धी विधेयक पर कुछ लोगों ते बाधा 
डालनी (एगणाअंध्याह) चाही थी | संवरण नियम ((05076 हएछ०) को पुनः 
संशोधित किया गया है जो सीनेट की किसी भी कार्यवाही पर लाए हो सकता है; 
किन्तु उसमें नियमों में हेर-फेर के सम्बन्ध में श्रपदाद है श्रौर किसी समापन 
((050०) प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने के लिए समस्त सीनेट के सदस्यों का 
दो-तिहाई बहुमत प्राप्त होना चाहिए भर्यात्‌ ६७ मत समापतर प्रस्ताव के लिए 
पर्याप्त हैं ॥ समापन की पुरानी विधि के लिए उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत 

झावश्यक था । १६४६ के संशोधन के फलस्वरूप समापन ((४05706) नियम का 
प्रयोग भ्रधिक कठिन हो गया था । परन्तु संवरण नियमों ((00576 उर|४६) में 
परिवरतंन करने के लिए निरन्तर प्रयत्त होते रहे । दक्षिण के सीनेट के सदस्यों ने, 
जिन्होंने श्रसेनिक भ्रधिकार विधेयक ((५॥। 78४75 8!) के विरुद्ध अभिवाधा 
लगाने की ठानी हुई थी, सदा ही इसका विरोध किया । १६५६ में बहुमत दल के 
नेता जॉन्सन (उ०्थरा5०7) के एक प्रस्ताव के श्नुस्तार १६४६ के पूर्व काफामूला 

([7०-949 #0०7774) स्वीकार कर लिया गया । इसके द्वारा उपस्थित सदस्यों 

के ही दो-तिहाई-मतों द्वारा समापन क्रिया काम में लाई जाने लगी । 


सीनेट के विशेष कत्तें ब्य (596०ंगे सपालीणा$ 0 86 $०४४)--- 
जैसा कि पहले भी बत्गया जा चुका है, संविधान के निर्माता सीनेट को काँग्रेस के 
उच्च सदन मात्र से दुछ विशेष अधिक बनाना चाहते थे । वे इसको इंग्लैंड को प्रिवी 
परिपद्‌ के समान बनाना चाहते थे शोर यही कारण था कि उन्हीने संविधान में यह 
उपबन्ध रखा कि कतिपथ कार्यपालिका के निर्णयों में सीनेट की मन्‍्त्रणा भौर सहमति 
आवदयक होगी; उदाहरणार्थ नियु वित-सम्बन्धी निर्णय अथवा सन्धि-नियम सम्बन्धी 
निर्णय इत्यादि । राष्ट्रपति वाशिंगटन ने अ्रपनी प्रथम पदावधि में सीनेट की मन्त्रणा 
ली थी भौर उसकी इच्छा थी कि सीनेट उसकी मन्त्रणा-परिपद्‌ [2 0श5०७छ 
(०एण०)) के रूप में कार्य करे । किन्तु सीनेट ने मन्त्रणा-परिषद्‌ बनना अस्वीकार 
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कर दिया प्रौर तब राष्ट्रपति, संविधान के उपग्रन्ध के भनुसार सीनेट की सहमति 
प्राप्त कर लेता था पश्रौरइस प्रकार “सीनेट का परमाधिकार केवल सहमति 
((णा5शा) मात्र रह गया व कि मन्त्रणा देना (80५००) ।" 


फिर भी सीनेट को भ्रधिकार है कि यह कार्यंपालिका के विभिन्‍न ढृत्यों को 
अनुमोदन भ्रथवा सहमति प्रदान करे, साथ ही उसको प्रतिनिधि सदमे के समाव 
व्यवस्थापन सम्बन्धी श्रधिकार हैं भौर सार्वजनिक दोषारोपण (वग्रएथागराधा) 
इत्यादि के भामलों में न्यायिक भ्धिकार है--इन सब ने सीनेट को श्रपुर्वं एव 
प्रनोखी क्षक्तित प्रदान की है जिसके फलस्वरूप लोक प्रिय प्रतिनिधि सदन की प्राभा 
मन्द पड़ गई है । 

१. राष्ट्रपति के नियुक्षित सम्बन्धी अधिकार में सीनेट का भाग (8026 
ब। था6 079णा0ंग8 ?ए०ए४शथ)--केम्द्रीय शासन के लिए अभ्रधिकारियों की 
नियुवित करने सम्बन्धी शक्ति में राष्ट्रपति भौर सीमेट दोनो का भाग है। राष्ट्र 
पति किन्‍्हीं पदों के लिए व्यवितयों को मामाकित करता है श्रौर सीमेट उनको 
साधारण बहुमत के भाधार पर श्रनुमोदन प्रदान करता है| इस सम्बन्ध में प्रान्तरिक 
उद्देश्य यह था कि राष्ट्रपति फी अतियन्त्रित शक्तियों पर परीक्षणों एवं सब्दुलनों 
((॥००॥५ था 84970००5) के द्वारा झंकुश रखा जाए झौर इस प्रकार विभिन्‍न 
बदों पर केवल योग्य तथा ईमानदार व्यक्तियों को ही नियुवत्त किया जाएं। 
संविधान के निर्माता सीनेट को केवल निषेघात्मक प्धिकार देना चाहते थे जिसके 
आधार पर वह राष्ट्रपति के नामाकनो (]१०घआं४०४०॥७) को स्वीकृत कर सके । 
किस्तु सीमेटोरियल कर सी ($श॥80पंथे 0०ण7४४७) की प्रथा ने किसी राज्य 
के सीनेट सदस्यों को, जिसमे नियुक्ति करना श्रभीष्ट हो, ठोनों प्रकार की झर्थात्‌ 
स्पष्ट एवं यथार्थ (705:.4४०) तथा निषेधात्मक (7ए८४०0४७) छवितियाँ तथा 
कर्तव्य प्रदान कर दिए है । जिस प्रकार इन सम्बन्ध में व्यवहार होता है, वह 
बिल्कुल सीधा है। जब राष्ट्रपति द्वारा नामाकित नाम सीनेट में भ्राप्त हो जावे है, 
तो वे खुले रूप मे उस समिति के पास भेज दिए जाते है जिसके क्षेत्राधिकार में वह 
नाम झाता है। यदि नामांकन का चिरोध हो तो उसके पक्ष प्रथवा विपक्ष मे बोचने 
वालों की सुनवाई होती हे । समिति में बहुमत प्रनुकूल 'होने पर सीनेट को हि 
दे दी जाती है। बहुत कम भ्रवसरो पर प्रतिकूल रिपोर्ट भेजी जाती है है 
तब मतदान होता है और यदि वह नामांकन की पुष्टि नही करती तो फिर नियुक्ति 
सम्भव नही । ; भेज 
परन्तु नियुवित के वास्तविक प्रकार ने सविधान के श्रमुवन्धों मे ब। मर 
चर्तेन कर दिया है। इस प्रणाली को अच्छी प्रकार से समभने के लिए त * हे 
अमेरिका के मुख्य अधिकारियों को, दो भागों मे विभवत किया जा हक 
अ्रधमत. वे भ्रधिकारी जो समूचे देश को एक मान कर कार्य करते है । जैसे सव्सि 
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स्पायालय के न्यायाधीश, मन्व्रिमण्डल के सदस्य इत्यादि | द्वितोयत', किसी विशेष 
राज्य के संधीय प्रधिकारी; जँसे सघीय जिला जज (#&ठ&ब] 7[धघं0 7700865) 
कुछ विशेष श्रेणी के पोस्ट मास्टर, माशंल इत्यादि । राष्ट्रपति द्वारा की गई प्रथम 
प्रकार के प्रधिकारियों की मियुव्त बहुत कम भ्रवसरों पर रद्द की जाती है. यद्यपि 
हाल ही में कुछ ऐसे मामले भी हैं जहाँ ऐसी नियुवितयाँ भी भ्रस्वीका्यं कर दी 
गई हैं । 


द्वितीय प्रकार की नियुक्तियाँ सीनेटोरियल कर्ट्सी के अन्तगंत आती है । 
प्रथा के अनुसार राष्ट्रपति को उस राज्य के वरिष्ठ सीनेटर से परामर्श करना चाहिए 
जहाँ नियुवित की जानी है । यदि वह राष्ट्रपति के दल का नही तो दूसरे सीनेटर से 
परामर्श हो। यदि दोनों ही राष्ट्रपति के भपने दल के नही त्तो वह परामर्श के लिए 
बद्ध नही पर फिर भी वह प्रायः परामश्य करता ही है। राष्ट्रपति भले ही परामर्श न 
करे पर बह ऐसे व्यत्ित की नियुक्ति नही करता जो उस राज्य के सीनेटर का शत्रु 
हो । सीनेट परम्परा से प्राप्त भ्रपने परमाधिकार के प्रति बडी ईर्प्यालु है भौर वह 
कभी भी ऐसी नियुक्ति का भनुमोदन नहीं करता जो सम्बन्धी सीनेटर के लिए 
व्यवितगत रूप मे घृणित श्रौर भ्रश्रिय हो। इस प्रकार को श्रवाझिछत नियुकितयों के 
नामाकन के रद्द होने के कई उदाहरण है । १६५१ में राष्ट्रपति ट्र,मंन (7779॥) 
इलिनाइए (पर705) के वरिष्ठ सीनेटर पाल डगलस (80 70०ए:895) के 
विरोध के कारण उस राज्य के लिए दो संधीय जिला जजों के नामांकनों को सीनेट 
द्वारा अनुमोदन प्राप्त कराने में भ्रसमर्थ रहा था |. 


२. राष्ट्रपति के संयि फरने दम्बन्धी श्रधिकार में सीनेह का भाग (8॥4० 
गे ० हक चा&ध॥8 7०४८)--रप्ट्रपति को संधियाँ करने का जो श्रधिकार 
है उसमें सीमेट का भी अ्रधिकार है ।.दे समस्त संधियाँ जो राष्ट्रपति स्वय करे. श्रथवा 
उसके नाम में की जाएँ, सीनेट के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती है, भौर 
तदथे सीमेट के सदस्यो के दो-तिहाई मत मिलने पर ही संधि स्वीकृत हो सकती है । 
सविधान के निर्माताग्रो ने संभवत: चाहा होगा कि राष्ट्रपति और सीनेट-सदस्य साथ- 
साथ बँठकर और मिल-जुलकर सन्धि का निर्णय करेंगे । यह दात संविधान मे प्रयुबतत 
शब्दों--सीनेट की 'मन्धणा एवं सहमति” (86908 थ॥0 0०॥5७॥/)--से स्पष्ट ही 
जाती है। एक बार वाशिगटन (५७३७४४780) स्वयं सीनेट में बया जहाँ वह एक 
ऐसी सन्धि के बारे में सीनेट के सदस्यों की मन्त्रणा एवं सहमति चाहता था जिसे 
चह दक्षिणी इण्डियनों के साथ करना चाहता था । जब सीनेट मे वाशिंगटन को भिड़क 
दिया तो "उसे क्रोध आ गया और उसने कहा कि सीनेट में मेरा आना व्यर्थ रहा ॥7 
सब से किसी भी राष्ट्रपति ने सीनेट के साथ सीधे मन्‍्त्रणा नहीं की है! फिर भी 
संधियाँ करने मे अथवा संधियों का अनुमोदन करने में सीनेट का महत्त्वपूर्ण भाग 
रहता है । यदि राष्ट्रपति द्वारा की हुई किसी संधि के सीनेट द्वारा अस्वीकृत होने का 
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भय हो तो राष्ट्रपति पर-राष्ट्र-विभाग-सम्बन्ध-समिति (#्ंह््र रेलेशीणा5 
(०पण्रणं(००)*के सदस्यों से पहले ही मन्त्रणा कर लेता है, भौर उनके विचार जान 
लेता है । सत्य तो यह है कि परराष्ट्र मन्‍त्री (3६८८७ ० 80) प्रायः सीनेट वी 
पराष्ट्र विभाग-सम्बन्धी-समिति के साथ मिल-जुलकर काम करता है। सीनेट प्रायः 
सन्धियाँ स्वीकार कर ही लेता है लेकिन कमी-कभी उसने कुछ बहुत भ्रधिक महत्त्वपूर्ण 
सन्धियो को झ्स्वीकार भी किया है। उदाहरणायं, सीनेट ने वर्साय की सम्धिको 
भ्रस्वीकार कर दिया था । 


३. सौनेट सार्वजनिक पमियोग न्यायालय के रुप में (॥8 3८॥86 85 8 
(०ए६ ०॑ पप्राएथ्थणापराध्य))--सौमेट का दूसरा विशेष कर्तव्य यह है कि वह 
सार्वजनिक भ्रभियोगों के सम्बन्ध में न्यायालय का कार्य करता है। संविधान में 
उपबन्ध है कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति झौर सिविल सविस के सभी झधिकारी अपने 
पदों से हटाएजा सकते हैं मदि उन पर देशद्रोह (77८७४०४), घूस (छा0०9); प्रयवा 
श्रन्य दोष तथा किसी दुर्व्यवहार के कारण सार्वजनिक भ्रभियोग (770०0॥०//) 
लगाया जाए भौर उसके कारण उन्हें दोपी प्रमाणित कर दिया जाए। प्रतिनिधि 
सदन प्रभियोग लगाता है भौर सीनेट न्यायालय के रूप में अभियोग की सुनवाई करता 
है। ऐसे प्रवसर पर सीनेट न्यायालय का रूप धारण कर लेता है,भौर प्राशाता 
जारी करता है, गवाहों को बुलाता है भौर शपथ रखवाता है। जब राष्ट्रपति पर 
प्रभियोग लगाया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय का चीफ़ जस्टिस उस न्यायालय की 
समापतित्व ग्रहण करता है। श्रतिनिधि सदन द्वारा नियुक्त प्रतिनिधियों की एक 
समिति सीनेट के समक्ष वकील के रूप में उपस्थित होती है भौर वह झभियुतत 
(॥709०४०॥९०) भ्रधिकारी पर प्रभियोग लगाती है। 


दोपसिद्धि के लिए सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों के मत प्रावश्यक हैं भरौर 
सीनेठ या तो सजा के रूप में सम्बन्धित भ्रधिकारी को पद से विश्रुवत (रिथा0४४ 
कर सकता है, भ्रथवा भविष्य के लिए किसी सार्वजनिक पद के लिए श्रयोग्य धो्यिं 
कर सकता है । यह इस प्रकार की सजाएं नही दे सकता, जैसे कारावास (एएए- 
इ०गपथय) श्रथवा जुर्माना (पग7८) । किन्तु जिस व्यवित के विरुद्ध सीमेंट में दोपा- 
रोपण सिद्ध हो चुका है, भौर जो अपने पद से पृथक्‌ कर दिया गया है, उसके विद 
साधारण न्यायालय भी कार्यवाही कर सकते हैं गौर दोप लगा सकते है। उस स्थिति 
में साधारण न्यायालय विधि के- अनुकूल उसी प्रकोर की कार्यवाही करेगे जैसा पर्य 
दोषियों के सम्बन्ध में होता है ! महाभियोग की प्रक्रिया इतनी पेचीदा है कि के 
बहुत कम प्रयोग किया जाता है। अब तक उसका केवल १२ बार प्रयोग हा 
और ४ बार महाभियोग सफल रहा है । १८६८ मे राष्ट्रपति एंड्र, जॉनसन महा 
॥005०४) पर महाभियोग लगाया गया था, लेकिन वह केवल एक 22 


बल गया | 
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सीनेट : उसकी शत के कारण 
($6४६6 ; 06 (8०६६४ ०९ ॥5 80ाह7) 


४, काँग्रेस की मोण शाखा नहीं ()४०४ ४ $फए०कांशश6 फरार 
(ए)णाह्ा८५5)--संविधान के निर्माताप्रों ने जो तीन मुख्य कत्तव्य सीनेट को करने को 
दिए उनके झतिरिक्त यह भी उपबन्धित किया गया कि सीनेट एक व्यवस्थापिका 
सभा (हांशाए० 0009) भी है। किन्तु यह समात्र अ्रधिकारपूर्ण समन्वय॒कारी 
निकाय ((०-णतवाग्ष० 9०09) है न कि काँग्रेस का अधीन निकाय। इस प्रकार यह 
देश के लिए विधान निर्माण करने में प्रतिनिधि सदन के समकक्ष शक्तियों का उपभोग 
करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका मे ऐसा कोई नियम नही है जैसा कि इंग्लैण्ड' में 
है, जो निम्न सदन ( ॥0056 0 रेटछ८ध्थ्याधधं४८४) को ऐसा भ्रधिकार प्रदान 
कर दे कि वह उच्च सदन (5678०) के ऊपर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सके | 
श्रमेरिका में प्रतिनिधि सदन सीनेट के ऊपर एक बात में उच्च स्थिति का उपभोग 
करता है, वह है वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में; ओर इस सम्बन्ध में सविधान' 
केवल यही कहता है कि वित्तीय विधेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सदन मे ही होना 
चाहिए। किन्तु संविधान यह भी कहता है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों में प्रन्य 
विधेयकी की भाँति संक्षोधत कर सकता है। इसका श्रर्थ है कि सीनेट वित्तीय विधेयकों 
को स्वीकार कर सकता है, उनमें संशोधन कर सकता है, उनका रूपान्तर कर सकता 
है श्रथवा उनको श्रस्वीकृत कर सकता है भ्रोर कभी-कभी तो सीनेट किसी वित्तीय 
विधेयक में इतनी काट-छांट कर देता है भ्रौर इत्तना संशोधन कर देता है कि प्रतिनिधि 
सदन द्वारा प्रारम्भ किए गए विधेयक का नाम तो वही बना रहता है, धाकी भौर 
सब कुछ बदल जाता है | ऐसा सीनेट ने कुछ वर्ष पूर्व एक अ्रशुल्क विधेवक (प्र्ाएी 
8॥॥) के साथ किया था । इस प्रकार सीनेट, संशोधन के रूप में बिल्कुल मए वित्तीय 
विधेयक का सूत्रपात भी कर सकता है । जिस भ्रशुल्क विधेयक (प्रथा छा) के बारे 
में ऊपर वर्णन किया गया है, वह इतना भ्रधिक एवं पूर्णतया सश्ोधित हुआ कि उस 
विधेयक में से सभी कुछ काठ-छांट कर दिया गया; केवल एक विधि सम्बन्धी धारा 
रह गई | वृधिक सिद्धांत के भनुसार वित्तीय विवेयकों का सूत्रपात प्रतिनिधि सदन में 
होना चाहिए किन्तु व्यवहार मे सीनेट भी वही कर सकता हैं; भ्रौर जैसा कि डावटर 
मनरो (707. 2४एश०) कहता है, “सोनेट्ट वह कत्तंव्य करने लगा है जिनको संवि- 

धान नहीं चाहता था कि यह करे ॥/? 

विनियोग विधेयकों (89ए70०.700॥ 87॥5) के सम्बन्ध में संविधान मौत 
है भौर इस मौन का पध्र्थ निकलता है कि संविधान के निषेध के झभाव में विनियोग 
विधेयकों (89970ए880० छ5) का सूत्रपात्त सीनेट में ही हो सकता है भ्ौर इन 
दिनियोगर विधेयकों में दाष्ट्रीय झराय-व्ययक (7४४०० 8008०) भी, मदि सीनेट 





4, १६११ का संसद्‌ भपिनिवम (िक्वागक्षातव्या 8९ ० 9]) जो १६४६ मेंछंधो- 
पित हुआ, उसको पढ़िए । 
2. उहछांवर, 


श्8 संपुक्त राज्य भ्मेरिका फा शासन 


चाहे तो सम्मिलित किया जा सकता है। किन्तु प्रथा यह स्थापित हो गई है, प्रौर 
प्रतिनिधि सदन ने भत्यन्त यललपूर्वक इसको रक्षा की है कि विनियोग विधेयकों के 
प्रारम्भ करने का भ्रधिकार केवल निम्न सदन को रहेगा । फिर भी इससे इंकार नही 
किया जा सकता कि वित्तीय विधेपकों के सम्बन्ध में सीनेट प्रतिनिधि सदन [[0056 

० (र९एा०४॥४॥४०५) के समकक्ष है । 


५. परीक्षा एवं जाँच समितियाँ (हल ]ए०॥8थाणा ए०ग्रगां॥08)-< 
सीनेट मे प्रायः कई बार बहुत से मामलों में जाँच-पड़ताल का कार्य भपने ऊपर तिया 
है। संविधान के भनुसार काँग्रेस को विशिष्ट जांच-पड़ताल सम्बन्धित शक्तियाँ 
जिनके द्वारा लोगों फी भावनापों ([0285), प्रभिप्रायों (097/075) भौर विभिने 
समाचारों को एकत्रित किया जा सके, साथ ही सर्वंसाधारण की ऐसी मन्त्रणा रात 
की जा सके जो विधान निर्माण करने की दिशा में लाभदायक हो सके । परीक्षा भ्रगवी 
जाँच समिति भपना श्रनुसंधान सम्बन्धी कार्य वाशिंगटन में रहकर भी कर सकती है 
प्रथवा देश के कोने-कोने में घूम सकती है; भौर वहाँ सरकारी भथवा गैरसरवाड़ी 
गवाहों को बुला सकती है; गवाहों से ऐसे लिखित प्रमाण भी मांग सकती है जो पांव 
श्यक जानकारी एवं स्वीकृत तत्त्वों के एकत्रित करने में सहायक सिद्ध हों । 

समितियों द्वारा भनुसन्धान फराने का एक भौर भी उद्देश्य है-- यह है प्रशाकत 
के ऊपर चौकसी रखना (0ए०5०॥ह ० 40ाक्रम॥ाधणा) । समिति संपरुर्त 
राज्य के किसी भी श्रधिकारी-मस्त्रिमण्डल के सदस्य से लेकर साधारण लिपिक 

(२०४७४॥० (१८४४0) तक को बुलाकर सावंजनिक प्रकाश (7ग एए0॥0) में, भगवा 
व्यक्तिगत रूप (]॥ 7५०/०) में गवाही माँग सकती है। मिश्चय ही प्रशासन के 
ऊपर जाँच-पड़ताल रखने का यह प्रभावी तरीका है। डा० मनरो (27 !र्धश/0 
कहता है, “किन्तु यह कहना कि जाँच अथवा परीक्षा समितियाँ केवल विधान निर्माएं 
के सम्बन्ध में तथ्य एकत्रित करती हैं, केवल कल्पना मात्र है। वे तथ्य एकत्रित करते 
की आड़ में अगले चुनाव के लिए सम्भावनाएँ भौर झावश्यकताएँ देखती फिरती हैं। 
इसलिए इन समितियों की जाँच-पड़ताल का उद्देश्य वास्तविक रूप से राजनीति 
होता है । सीनेट सदस्य ही समस्त देश भर काँग्रेस की राजनीति पर छाए रहते हैं 
और इसकी जाँच-पड़ताल सम्बन्धी समितियाँ राजनीतिक रूप से प्रबल होती हैं! 
प्रारम्भ से लेकर भव तक झनेक वार प्रसिद्ध जाँच-पड़तालें हो चुकी हैं, ओर निकट 
भूतकाल में द्वितीययरुद्ध करे दौरान ट्र,मैंन समिति (प्राणयाशा (0एण॥००) 
स्थापित हुई थी, जिसने व्यर्थ बरबादी एवं शयोग्यता (९/३४6 शा पार्दगिधेता०। 
के बारे मे जाँच की थी, तथा बहुत से झ्रावश्यक सुझाव दिए, शोर सम्भवत्तः हट 
समिति के कार्य की प्रशंसा के कारण ही इस समिति का सभापति 2] दत 
चुनाव में राष्ट्रपति बना । विश्वेष जाच-पडताल समितियों को वे सभी श्वेत! कल 
होती हैं जो स्थायी समितियों (5थापगंगरह टणणपंता००७) को मिली होती हैं, 


] 
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अंतर इतना है कि वे साधारणतया किसी विधेयक को प्रारम्भ नहीं कर सकतीं । 


सीनेट सदस्यों की जांच-पड़ताल सम्बन्धी समिति से सभी छोटे और बड़े 
अधिकारी घबड़ाते है, और वे विरोधी काँग्रेस के सदस्यों के ऋषिन प्रश्नी से भय खाते 
है । यह स्वाभाविक है कि प्रशासन से जहाँ-तहाँ गलतियाँ रह ही जाती हैं; भश्रौर णब 
वे गन्नतियाँ पकड़ ली जाती है, तो उनको राजनीतिक उद्देश्यों से दढा-चढाकर 
प्रकाशित किया जाता है | ये जाँचें और परीक्षाएँ ([7ए८५/8400०7४) जितनी अधिक 
प्रकाशित की जाएँगी उतनी ही सफल मानी जाएँगी । किन्तु सीनेट के द्वारा जाँच- 
पड़तालें खुले ग्राम (2॥70209 ॥0 (४० $90080॥7 होती है झौर प्रायः समस्त कार्यवाही 
अखबारो श्रौर टेलीविजन (70०शंआं०४) की तस्वीरों से प्रकाशित की जातो है; भौर 
इन समितियों के साथ-साथ पत्रकारों की भीडें चलती है। हाल ही में कुछ जाँच- 
पड़ताल करने वाले सीनेट सदस्यों ने स्वयं प्रकाश में झाने का इतना गढ़ प्रयास किया 
है कि वे कही-कहीं गवाहों के चरित्र पर लाछन लगाने, उन्हे दिक करने श्रौर 
उनके साथ दुव्यंवहार करने में तथा खुना हुम्ना पक्षपात करने में भी नही चूके 
हैं ।! कांग्रेस के सदस्य भी ऐसी स्थिति पसन्द नहीं करते। इसमें सुधार की भाव- 
इयकता है । 


६. सम्मेलन समितियाँ ((णाशथिआ०४ (०णाय्र।०४३)--यदि काँग्रेस के 
दोनों सदनों में किसी ब्रात पर मतभेद हो जाए तो एक सम्मेलच समित्ति (007वथिशा९6& 
(०ग्राणां४९७) के द्वारा मतभेदों को दूर करने का प्रयास किया जाता है । इस 
समिति का निर्माण करने के लिए दोनों सदनों में से वराबर-बराबर संख्या में सदस्य 
लिए जाते है--प्राय: तीन-तीन सदस्य, किन्तु विशेष हालत में पांच-पांच सदस्य भी 
लिए जाते हैं--भौर मे मिलकर मतभेद को सुलभाने का प्रयत्न करते हैं । प्रत्येक सदन 
एक इकाई के रूप में मत देता है श्र इन सम्मेलन सदस्यों को अपने-भपने सदनों से 
भी झादेश दिए जा सकते है। यह स्वाभाविक है कि सीनेट सदस्य ही, जो परिपक्व 
राजनी तिज्ञ होते है, श्रौर जिनको अभ्रधिक संसदीय प्ननुभव होता है, श्रन्त में सफल 
होते हैं । सीनेद सदस्य जिस हृद तक एकमतता एवं दृढता प्रदर्शित करते हैं, उत्तके 
कारण सम्मेलन सदस्यों को प्रायः सीनेट की भी सहायता ध्यप्त होती है। सत्य तो 
यह है कि सीनेट अपने सम्मेलन समिति के प्रतिनिधियों को निणय करने की एवं 
विचार-विनिमय करने की पूरी छूट देता हैं जवकि प्रतितिधि सदन प्रायः प्रप: प्रति- 
निधियों को प्रादेशों से जकड़ें रखता है । 

७, सीनेट सदस्यों का देश की राजनोति पर प्रभाव (?6!८4 8०]९ ण॑ ताल 
$0॥७(078)-- गवर्ममैंट झॉफ दि पीपल (00एयगाशश ती ध० 7८०7०) नामक 
पुस्तक के लेखक युगन्न लिखते हैं कि “साधारण श्रतिनिधि सदन के प्रतिनिधियों से, 
सीनेट के रादस्य 'विभिन्‍न्त जाति के राजनीतिक जीव (॥लिला: छार८व ० ुर्णा- 
गंध #गांगओं) होते हैं ।/! प्रतिनिष्टि सदन के सदस्यों के मुकावले में सीनेट सदस्य 
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अधिक लोगों का एवं भ्रधिक प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, भ्रौर इस प्रकार जल्दी 
ही उनके ऊपर बदलते हुए जनमत का श्षीघ्र प्रभाव नहीं पढ़ता, न किसी विशेष 
स्थान के निर्वाचकमण्डल के व्यक्दिगत जाति स्वभाव श्रथवा देह स्वभाव या श्षीध्र 
प्रभाव उनके ऊपर पड़ता है। इसके विपरीत प्रतिनिधि सदन के सदस्य को प्रपने 
संकुचित निर्वाचन-क्षेत्र की धावश्यकताप्ों को ध्यान में रसना पड़ता है गौर उसके ऊपर 
कतिपय स्थानीय हितों ([.०८०] प्राध८5४ 00005) तथा दल के थोड़े से स्थानीय 
नैताझरों का प्रभाव होता है। प्रधिकतर सीनेट सदस्य प्रपनी राजनीतिक सूक्ष्म बुद्धि 
के लिए सारे देश में विख्यात होते हैं। उनके मतों (09[ग्रांण)5) का हुछ मूल्य होता 
है, भौर कभी-कभी राष्ट्रपति भी भनुमवी (एल) सीनेट सदस्यों की बात 
मानने पर मजबूर हो जाता है | इसके भ्रतिरिक्त झपने-अ्पन्रे राज्य की राजनीतिक 
पाटियों में वे महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कभी-कभी तो वे अपने-प्रपने राज्यों मे 
राजनीतिक द्तों के पूर्ण भ्रधिनायक होते हैं। भौर भपने दल मे उनका महत्त्वपूर्ण 
स्थान इस कारण होता है कि केन्द्रीय शासन का संरक्षण एवं झनुग्रह (एगाणहह ०) 
उन्हें प्रायः सर्देव प्राप्त रहता है । सीमेट को राष्ट्रपति द्वारा की हुई नियुकितियों पर 
भनुमोदन का जो श्रधिकार प्राप्त रहता है, उसका सांविधानिक महत्त्व भी है प्रौर 
राजनीतिक महत्त्व भी | सांविधानिक महत्त्व इस कारण है कि इस प्रकार परीक्षयों 
भौर सन्तुलनों (शलएथए/०5 ० 06 2०८७ छ 84870०5) के सिद्धार्त की 
क्रियान्विति होती है; भ्रौर राजनीतिक महत्त्व इस कारण है कि प्रत्येक सीनेटर कै 
पास अपने-अपने शज्य में की गई बड़ी नियुवितयों के ऊपर प्रायः पूर्ण निपेधाधिकार 
(ए४४० 7०ए०४) है । 

८. सीनेट का समेक्य (5080० 80!68त09)--इसी के साथ यह भी सम- 
अने की झ्रावश्यकता है कि सीनेट में पूर्ण समैवय रहता है । “एक प्रकार से, सीनेट 
पारस्परिक सुरक्षा समाज है ।” प्रत्येक सीनेट सदस्य हर सम्भव उपाय से सीनेट 
सदस्यों के भ्रधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करता है चाहे दलगत विचार्स में 
विभिन्‍नता क्यो न हो और जब कभी किसी शोर से सीनेट के समेवय (8गाठगां0) 
को प्राधात पहुँचा--जैसे कि राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने १६३८ में सीनेटोरियल कर्टसी 
सामक पुरानी प्रथा को तोड़ा और सीनेट की प्रतिष्ठा को हावि पहुचाई--घुरन्त समस्त 
सीनेटर सर्देव मिल जाते है । 

&. सीनेंट की स्वतन्त्र प्रवृत्ति और राजनीतिक श्रतुभव (7706एथर्पश। 
इएांत गाव एगांपंएथा 89फएथांशाए8 ० 06 इलाआ०)--जिन कारणों से सीनेट 
के सदस्यों वी स्थिति श्रधिकारपूर्ण एवं प्रवृत्ति स्वतन्त्र बनी हुई है, उनमे से एक 
महत्त्वपूर्ण कारण 'यह है कि उनकी पदावधि छः वर्ष है। कई सीनेट सदस्य ऐसे हैं 
जो ३-४ बार चुनाव जीत लेते है। यह लम्बी पदावधि उन्हें अपूर्व गौरव अदा 


करती है। | 
संविधान के निर्माताशो ने सोचा था कि सीनेट एक प्रतिगामी ((गा5़थ' 


० ४० ]. 56फथागगल्षा ० (86 ?६४०ए८, 7. 420. 
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इक्षा४८) संस्था बनेगी, इसी कारण उन्होंने सीनेट को कुछ विश्येप श्वितर्याँ प्रदान 
कीं। सीमेट ने उनकी इस झाशा को पूरा कर दिया है। चाल्से बायर्ड ((#शो८55 
फ्रध्शा५) लिखता है कि “सर्वेक्षाधारण, सांविधानिक उपायों की प्रूणे रक्षा भोर हिल 
उद्धत एवं हठधर्मीपूर्ण बिचारों एवं कृत्यों के सशकत विरोध की भाशा केवल ढीनेद- 
सदस्यों से ही कर सकते हैं, प्रतिनिधि सदन के सदस्यो से ही ॥7 


१०, सीनेद का विदेश नीति पर प्रभाव (्रीएथ०्ड ० फैश किलशंड्रा 
7णा०्॑)--विदेश-नीति के सम्बन्ध मे सीनेट, काँग्रेस का प्रवक्ता रहा है भर अति- 
निधि सदन इसका छोटा साभी (उण्यांण एथ्ा0707) रहा है। इसका कारभ पह 
रहा है कि सीनेट का किसी सन्धि के ऊपर प्रनुमोदन भत्याइश्यक् है. और छाय ही 
इसकी राष्ट्रपति द्वारा राजदुतों, मन्त्रियों तथा ब्रन्य उच्च प्रश्चिररिरों की, की हुईं 
नियुक्तियों पर निषेधाधिकार (४८४४० 7०७४7) प्राप्त है। शैददडइठाद के मषिकार 
(7४८४8०80॥5) के द्वारा भी सीनेट विदेश-नीति पर अन्यड डाज उच्धठा है । नो 
समित्ति ()7५७ 009777/०8) की जाँच-पड़तात के द्वाय हैं १६३० में दृदस्पटा 
(एश।धथ0/) सम्बन्धी विधान तैयार हुआ । १६३१३ हें जनदरत मैक्प्रापर 
की वियुक्तित ([)50852) के प्रश्न को लेकर जो करवेनडार (८६४82! 3 
की थी, उसी के फलस्वरूप राष्ट्रपति ट्र,मेन की ुइस्दृ॒स्फे विदेश नीति पर हडे 
कटाक्ष हुए थे भौर इस कारणवश शासन को अपटी नियत सूख करनी पढ़ी री।.. 



















निष्कर्ष (007०एथं००)--स्पप्ट दि 
जीवन-काल में सीनेट ने अ्रपनी प्रधानता को 
879८6) ने ठीक ही कहा था कि “हीडेंट 
संविधान के निर्माताप्नों की मुख्य इच्छा करे 
आकरपंण केन्र (0०0० ० 0) स्न्‍म्यई। से 
निकाय है जो एक शोर प्रतिनिधि इसत्े ८पनडिऊ 
रखता है तथा जो दूसरी ओर शपुरति रू क्लरएए+5- द्र्र 
इन दोनों शक्तियों के वीच में >> 
शवितयों का प्रतिदवन्दी है वल्द्रि 
सीनेट की सहमति के विदा टुद् 
विरोध करे तो राष्ट्रपति #ी इंठ 
मिषेधात्मकः सफलता बाप्ट 


जिलनदा है हि भरते इत करे 














न्श्य हैं। कोई द्राइव [ 










में सीनेट और प्रतिनिद्ति $२- >:+>< 
हैं, किन्तु दोनों सदनों 
चूद्धि की है । जहां >> 2०5 
और प्रतिष्ठा बच्चडर 
में जूद्धि की है । ४: 
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अध्याय ६ 
काँग्रेस (ऋमदाः) 
((7८णाह7655--८०॥॥#॥४2व ) 


काँग्रेस के कत्तेव्य और अधिकार 
(क्या6ं0ा58 कराते 00965 ए (:07स्‍87655) 


काँग्रेस की शवितियाँ (709८७ ० (0०ाह्टा८55)--सीनेट तथा प्रतिनिधि 
सदन दोनों से मिलकर संयुक्त राज्य श्रमेरिका की काँग्रेस प्रथवा राष्ट्रीय विधान- 
मण्डल का निर्माण हुआ है । संविधान का प्रथम अनुच्छेद समस्त विधायिनी शक्तियाँ 
काँग्रेस को सौंपता है और फिर यथाक्रम उन कत्तेंब्यों को गिनाता है जो काँग्रेस को 
फरने हैं श्रौर उन शक्तियों का भी निरूपण करता है जो इसके झ्रधिकार में रहेगी । 
यदि संविधान के निर्मातागण प्रारम्भ से ही शवितयों के पृथवकरण के सिद्धान्त 
(9०काग॥6 ० 8०एथ्चभांणा ० ९०४०७) को प्रपना लेते, तो कांग्रेस केवल एक 
विधान-निर्माता निकाय बनकर रह गया होता । किन्तु 'परीक्षणों झौर संतुलनों' के 
सिद्धान्त ने काँग्रेस को विधान निर्माण के झतिरिक्त भी कुछ कार्य सौंप दिए हैं; 
और ये कत्तंध्य किसी भी प्रकार काँग्रेस के विधायी कत्तंव्यों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है । “व्यापक भ्र्थों में कहा जा सकता है कि काँग्रेस ही वह साधन है जिसके द्वारा 
सर्वेसाधारण राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करते हैं; घोषणा करते हैं भ्रौर उनकी 
क्रियान्विति की जाँच-पड़ताल व देख-भाल करते है ।” कांग्रेस के श्र-विधायी कर्त्तव्यों 
में निम्न कत्तेब्य सम्मिलित हैं--(१) संविधायी-कत्तंव्य (एणाइमाएथ्ता), (२) 
निर्वाचकीय-कत्तंच्य (86००४), (३) कार्यपालिका-कत्तंव्य (8%९०८प॥४०४), 
(४) न्यायिक-कर्त्तव्य ()प्रधांटं॥/), (५) आदेशक एवं पर्मवेक्षीम-कत्तंग्य ([0॥2०४४७ 
शत 8एफ्थशं5०ण५), (६) खोज-पड़ताल सम्बन्धी कत्त'व्य (५८5ध/840४०) । 
विधायी कर्तव्यों के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि काँग्रेस अकेली ही विधान 
निर्माता निकाय नही है, यथपि संविधान के प्रथम अनुच्छेद में ऐसा ही लिखा है !' 


अ-विधायी कत्त व्य 
(रणान,6884/ए७ #प्राएतंणा5) 
संविधायी कत्तंब्य (00इधण्ला। घिलां०ग5)--संविधान के संशोषन की 


प्रक्रिया का वर्णत करते समय हमने लिण्य था कि संझोधन प्रस्ताव छाँग्रेस देः दो- 
तिहाई बहुमत भ्रयवा दो-तिहाई राज्यों की प्रा्ंना पर फाँग्रेस द्वारा बुलाबे गए 


4. इस पुरतक के पूर्व फे अध्याय देखिए । 
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अध्याय ६ 
काँग्रेस (ऋमदाः) 
((जाशा825४$--८कआओिप्रथ्व॑ ) 


काँग्रंस के कत्तव्य और श्रधिक्ार 
(ऋफालांजा$ 800 2028 0 (०787०55) 


काँग्रेस की शक्तियाँ (2०४०५ ० 0०8/०55)--सीनैट तथा प्रतिनिधि 
सदन दोनो से मिलकर संयुक्त राज्य श्रमेरिका की काँग्रेस अथवा राष्ट्रीय विधान- 
मण्डल का निर्माण हुआ है। संविधान का प्रथम अनुच्छेद समस्त विधायिनी शक्षितयाँ 
काँग्रेस को सौपता है और फिर यथाक्रम उन कत्तेव्यों को गिनाता है जो काँग्रेस को 
करने हैं शोर उन शक्तियों का भी मिरूपण करता है जो इसके अधिकार में रहेंगी । 
यदि संविधान के निर्मातागण प्रारम्भ से हो शक्तियों के पृथककरण के सिद्धान्त 
(00076 ० $6एशबपणा ० 20७८७) को श्रपना लेते, तो कांग्रेस केवल एक 
विधान-निर्माता निकाय बनकर रह गया होता । किन्तु 'परीक्षणों भौर संतुलनों' के 
सिद्धास्त ने कांग्रेस को विधान निर्माण के प्रतिरिक्त भी कुछ कार्य सौंप दिए हैं; 
और ये कर्तव्य किसी भी प्रकार काँग्रेस के विधायी कत्तंव्यों से कम महत्त्वपूर्ण नहीं 
है । “व्यापक श्रथों में कहा जा सकता है कि काँग्रेस ही वह साधन है जिपके द्वारा 
सर्वेशाधारण राष्ट्र की नीतियों का निर्माण करते है; घोषणा करते हैं भौर उनकी 
क्रियान्विति की जाँच-पड़ताल व देख-भाल करते है ।” कांग्रेस के अ्र-विधायी कत्तंव्यों 
में निम्न कत्तंव्य सम्मिलित हैं-“-(१) संविधायी-कत्तंव्य (0०जश्ञापर्ा), (२) 
निर्वाचकोय-कत्तंच्य (छाल्लणाओं), (३) कार्यपरालिका-कत्तेव्य (87०67४४८), 
(४) न्यायिक-कत्तंव्य (उप्रधंदाक), (५) झ्रादेशक एवं पर्यवेक्षीय-कत्तंव्य ([070०४४० 
बाप 5एफ्टाशं509), (६) खोज-पड़ताल सम्बन्धी कत्तव्य (प्राए८58480५०) । 
विधायी कर््त॑व्यों के सम्बन्ध में यह स्मरण रखना चाहिए कि कांग्रेस प्रकेली ही विधान 
निर्माता निकाय नही है, यद्यपि संविधान के प्रयम प्नुच्छेद मे ऐसा ही लिखा है । 


आ-विधायी कर्तव्य 
(र०्घ-ा.6४85४४४९ ल्‍ए्रटधंणा5) 
संविधायी कत्तंब्य (0०7॥/0०5६ णिलध०१5)--संविधान के संशोधन कौ 


प्रक्रिया का वर्णन करते समय हमने लिस्श था कि संशोधन प्रस्ताव काँग्रेस के दौ- 
तिहाई बहुमत श्रथवा दो-तिहाई राज्यों की. ज्रार्थना पर फाँग्रेस द्वारा बुलाये गए एक 





. श्स पुरतक के पूर्व के अध्याय देसिए | 
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सम्मेचन के द्वारा उपस्यित किया जा सकता है। चाहे कोई भी विधि प्पनायी जाए, 
किन्तु यह निविवाद सत्य है कि संविधान का एक द्ाब्द भी बिना काँग्रेस के कोई भ्रन्य 
सत्ता नहीं बदल सकती । काँग्रेस ही यह बताती है कि क्या संघोधन हो, वह किस 
प्रकार हो तथा प्रनुसमर्थन क्तिने समय में हो जाना चाहिए। इसके भतिरिवत काँग्रेस 
फा यह भी मुख्य कत्तंव्य है कि वह प्रारम्भिक संविधान का प्रसार करे भौर उसझे 
निवंचन करे, भर जैसा कि हम पूर्व विवेचन कर चुके हैं, इसी के कारण संविधान 
गतिशौल रहा है । 
निर्बाचकफीय फर्त्तब्य (8८८० धिप्ांणा5)--काँग्रेस के निर्वाचकीय 
कर्तव्य भी हैं। नियमित रूप से हर चार वर्ष बाद काँग्रेस का सम्मिलित सत्र होता 
है जिसमें राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति के पक्ष में डाली गई बोर्टे गियी जाती हैं। यदि 
किसी भी प्रत्याशी को समस्त राष्ट्रपत्ीय निवचिक मतो का बहुमत प्राप्त नहीं होता 
तो प्रतिनिधि सदन प्रत्येक मत देने थाले राज्य को एकक मानकर राष्ट्रपति का चुनाव 
उन तोन प्रत्याशियों में से करता है जिनको सबसे भधिक मत प्राप्त हुए हों । यदि 
किसी भी प्रत्याशी को उप-राष्ट्रपति के समस्त निर्वाचक मतों का बहुमत भ्राप्त नही 
होता, उस स्थिति मे सीनेट सबसे भ्रधिक मत पाने वाले दो प्रत्याशियों में से उप- 
राष्ट्रपति का चुनाव करता है। इस प्रकार के चुनाव द्वारा केवल एक उप-राष्ट्रपति 
का भ्रव तक चुनाव हुआ है, वह भी १८३७ में जब तक कि दल-न्प्रथा पूर्ण हूपेण विक- 
सित नहों हुई थी । ऐसी घटना की पुनरावृत्ति श्रव नहीं हो सकती । काँप्रेस, विधि 
प्रनुसार निर्णय करती है कि राष्ट्रपति प्रथवा उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाने पर या 
किसी कारण भयोग्य हो जाने पर कौन राष्ट्रपति होगा भयवा . कौन उप-राष्ट्रपति 
होगा । काँग्रेस को यह भी भ्रधिकार है कि वह इस सम्बन्ध में विधि द्वारा निर्भय 
करे कि किस समय पझ्रथवा किन स्थानों पर अथवा किस प्रकार सौनैट और प्रतिनिधि 
सदन के सदस्यों का चुनाव होगा ।' काँग्रेस ही अपने सदस्यों की प्रहंताओों (९०आ- 
०७(०॥8) की जाँच-पड़ताल करती है, यहाँ तक कि उनके चुनावों की विध्यनुकूलता 
की भी स्वयं परीक्षा करती है ।? यदि काँग्रेस के सदस्यों के वहुमत द्वारा किसी संदस्ध 
झथवा सदस्यों का चुनाव न्यायसंगत नही हुआ है तो कांग्रेस ऐसे सदस्यों को सदस्यता 
से वंचित कर सकती है ।* उदाहरणस्वरूप १६२६ में सीनेट ने विलियम एस० वेयर 
(एक 8, ए०) को सीनेट की सदस्यता से वंचित कर दिया ग्योकि उससें 
चुनाव झान्दोलन में अत्यधिक धन व्यय किया था । 
फार्यपालिका कर्तव्य (8:००ए६४४४ क्या०ंणा5) --कार्यप्रालिका कर्तव्यों 
में नियुवतर्यां और संधियाँ झाती हैं । कार्यप्रालिका कत्तंव्यों को हम 2230 228 एवं 
पर्यवेक्षी (॥००४ए8 था 50फथ7५७४5०7५) शीर्षक के अन्तगंत लेते हैं । कार्यपा' 
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के कर्तव्यों को दो शाखाओों में वाँटने से स्पष्टतया समझने में सुविधा होगी । शाष्द्र- 
पति द्वारा जो लगभग १५ हजार पअ्रधिकारी नियुक्त किए जाते है भौर जिनके लिए 
सीनेट प्रनुमीदन प्रदान करता है, उनके सम्बन्ध में, जैसा कि हमने सीनेट के विशेष 
कर्तव्य (596८ंद्र 000०0075$ ० ४० 8०48०) नामक शीर्षक के श्रन्तर्गत अध्ययन 
किया था, काँग्रेस भी महत्त्वपूर्ण योग देती है। वैसे तो सीनेट सदस्य एवं प्रतिनिधिगण 
दोनों ही, किन्तु सीनेट सदस्य, विधेष रूप से इन नियुवितयों मे से म्रधिकत र निमुक्तिमों 
पर प्रभाव डालते हैं । जो सीनेट सदस्य राष्ट्रपति के दल के होते है, वे इस बात की' 
प्रतीक्षा नही करते कि राष्ट्रपति उनसे पूछे कि वे किस प्रत्याशी को धमुक पद पर 
नियुक्त करना चाहते हैं । ज्योंही कोई स्थान रिवत होता है, वे भ्रपती झोर से पहल 
करते हैं भौर स्वय प्रपनी इच्छा के भ्रत्याश्ी का नाम प्रस्तुत करते हैं; श्लौर प्रायः 
झधिकतर वे भ्रपने मन की करा लेते है। यदि किसी राज्य से कोई भी सीनेट सदस्य 
राष्ट्रपति के दल का न हो, तो उस स्थिति में प्रतिनिधि सदन के अ्रतिनिधि ऐसे 
प्रत्याशी के लिए भ्रपनी झोर से सुझाव करते है, भौर इसको वे भ्रपना श्रधिकार मानते 
है । कभी-कभी जब उसी दल के सीनेट सदस्य उपस्थित हो तो भी ऐसा समभौता हो 
जाता है जिसके अनुसार सीनेट सदस्य एवं प्रतिनिधिगण दोनों मिल-जुलकर राष्ट्रपति 
के संरक्षण मे भाग बाँठ लेते हैं । 

सीनेट का एक मुख्य कार्य है राष्ट्रपति के द्वारा की हुई सन्धियों को भनु- 
मोदित करना ॥ सन्धियों के मामले में राष्ट्रपति को पूर्ण श्रधिकार प्राप्त है परन्तु 
सीनेट द्वारा किए जाने वाले अनुमोदन के माय को सुगम बनाने के लिए विवेकगील 
झोर दूरदर्णी मुख्य कार्यप्रालिका भ्रध्यक्ष (00#० ७६६०४४४०४ ४८३०७) सीनेट के प्रमुख 
सदस्यों से परामर्श कर लेते हैं श्रौर उनकी राय ले लेते है। 


काँग्रेस के दोनों सदन ही संग्रुवत्त राज्य के श्रन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों में विशेष 
रुचि रखते हैं। श्रपने सन्देश में राष्ट्रपति अन्तर्राष्ट्रीय घटनाभों पर प्रकाश डालता 
है और कांग्रेस, भन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों पर व्यय होने वाले धन की स्वीकृति प्रदान 
करती है। युद्ध की घोषणा केवल कांग्रस ही कर सकती है | भ्राजकल संयुक्त राज्य 
के शासन की प्रवृत्ति यह हो ' रही है कि अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों (्रांट्शवा०्फथ 
०७! 84807१8) की पूर्ति, व्यवस्थापना के माध्यम से हो, न कि सन्धियों के द्वारा; 
झौर इससे स्पष्टतया यह घ्वनि मिकलती है कि सीनेट और प्रतिनिधि सदन दोनों 
मिलकर शासन के संचालन में भाग लें ।* 


न्यायिक कत्तेंब्य (गप्रशलंधं एण्वट्प०१४)--राप्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति एंवं 
राष्ट्रीय भ्रधिकारियों के विरुद्ध सार्वजनिक दोपारोप (॥7फव३थाणल्ा) की कार्य- 


. इस पुस्तक में पिंद्चले पाठ में सोनेट के विशेष कत्तब्य' नामक शीपक के , 
भ्रध्ययन कीजिए । ड् 
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बाही ५ तनिधि सदन ही प्रारम्भ कर सकता है झ्ौर उस्त स्थिति में सोनेट न्यायालय 
का झूप धारण करता है। 


प्रत्येक सदन अपने-अपने सदस्यों के विरुद्ध तो प्रनुशासनात्मक कार्यवाही करने 
में स्र॒तन्ध है ही, साथ हो किसी हृद तक स्वतन्त्र व्यक्तियों के विरुद्ध भी ऐसी कार्य- 
वाही की जा सकती है । काँग्रेस के सदस्यों के विरुद्ध सावंजनिक प्रभियोग 
(॥7968०॥घाथ्ा!) नहीं लाया जा सकता क्योंकि वे सर्वोच्च न्यायालय के निर्धय के 
अनुसार संयुक्त राज्य के सिविल अ्रधिकारी नहीं होते । इसलिए दोनों सदन मिलकर 
सोचते हैं झोर निर्णय करते है कि काँग्रेस के सदस्यों में भ्रनुशासन कैसे रखा जाएं, 
झौर किसी कांग्रेस के सदस्यों को अपने सदन के दो-तिहाई बहुमत-निर्णय से कांग्रेस से 
निकाला जा सकता है, यद्यपि ऐसा प्रायः कभी नही होता । 


काँग्रेस के प्रत्येक सदन को नैसगिक भ्रधिकार है कि वह किसी ऐसे व्यवित 
को सजा दे सकता है जिसके व्यवहार से काँग्रेस की कार्यवाही में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप 
अ्रथवा व्यवधान पड़ा हो ) उदाहरणार्थ यदि कोई गवाह, काँग्रेस की किसी समिति के 
समक्ष किसी प्रश्न का उत्तर देने से इन्कार कर दे, तो वह सदन जिसकी समिति की 
उपेक्षा की गई है, न्यायालय के रूप में कार्य कर सकता है शौर उस गवाह के ऊपर 
सदन के तिरस्कार ((०7४ए७०0 का प्रभियोग लगाया जा सकता है । सम्बन्धित 
सदन सहस्त्र परिचारक (30ह6क(-4-/705) को झाज्ञा देकर उस व्यवित को 
गिरफ्तार करा सकता है ! किन्तु उस व्यवित को केवल उतने समय के लिए ही हिंरा- 
सत में रखा जा सकता है जब वक कि कांग्रेस का सत्र चलता रहे | फिर भी प्राग: 
काँग्रेस अपने इस श्रधिकार का प्रयोग नही करती । इस प्रकार के मामले संयुक्त राज्य 
के महान्यायवादी (8॥४077९9 6०ाश/७]) के पास भेज दिए जाते हैं और वह विधि 
अनुसार सदन के तिरस्कार (0०0/००9/) के झ्भियोग में उचित सजा की व्यवस्था 
कर देता है । 


भ्रादेशक एवं पर्यवेक्षक कत्तेन्य (पञआरलाए७ बा डफ्थशं$ण9 छफ्९- 
धं०ा५)--काँग्रेस का अन्य कत्तंव्य यह है कि वह प्रशासन के कार्यों में जाँच पड़ताल 
प्रथमा झादेश एवं पर्येवेज्षेण कर सकती है । इसमे सन्देह नही कि राष्ट्रपति और 
उसके मन्त्रिमण्डसीय सदस्य ही वास्तव में प्रशासन को आदेश देते है झौर उसके कार्यो 
का पर्यवेक्षण करते हैं किन्तु काँग्रेस ही तो समस्त प्रशासनिक, निकायों अथवा 
संस्थाओं की सृष्टि करती है। संविधान इन प्रशासनिक संस्थाप्रों की रचना एवं 
संगठन के बारे मे बिल्कुल मौन है। संविधान इन श्रशासनिक सस्थाम्रों की शक्तियों 
श्रथवा कर्तेंब्यो की भी स्पप्ट व्याख्या नही करता । काँग्रेस के भ्रधिनियम ही व्याख्या 
करते है कि प्रशासनिक विभागों की झाकूृति एवं रचना किस प्रकार से होगी झथवा 
उनका संगठन किस प्रकार होगा, श्रथवा उनको वया श्ितियाँ प्राप्त होगी। इसके 
अ्रतिरिक्‍त काँग्रेस ही तो इन विभागों को घन देती है जिसके द्वारा वे अपने-अपने क्षेतों 
में कार्य चलाते हैं। इस सबके फलस्वरूप कांग्रेस को अ्रधिकार मिल जाता है कि 
वह विभागों के कार्य के ऊेफर पर्यवेक्षण रखे; विभागों से नाया प्रकार की प्रशाधन- 
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सम्बन्धी सूचनाएँ प्राप्त करती रहे, विभागों को विविध काये भौर कत्तंव्य करने को 
देती रहे, यहीं तक नहीं, विभागों के कतिपय त्रिया-कलापो में कमी करने का 
आदेश दे दे; झौर धनराशि स्वीकृत न करके चाहे तो विभागों को बिलकुल समाप्त 
कर दे । १६४६ के व्यवस्थापक पुनर्गठन अधिनियम ([.€ह58808 २6०8७/88- 
मंशा 8०६ 2946) ने दोनों सदनों की स्थायी समितियों के ऊपर सब विधियों 
(१8७५) के पालन के विषय में सतत्‌ जागरूक रहने के महत्त्व पर जोर दिया है । 
यही कारण है कि कन्ट्रोलर-जनरल ((०ग्रा7ण!क्ा 0676७) थधाष्ट्रपति के प्रति 
उत्तरदायी मे होकर कांग्रेस के प्रति उत्तररायी वनाया गया है। काँग्रेस किसी एक 
विशेष स्थिति में, कभी-कभी प्रस्ताव प्रास करके, प्रशासतर को उस मामले में एक 
विशेष मार्ग का झ्नमुसरण करने के लिए निर्देश भी कर सकती है । 


खोज-पढ़ताल सम्बन्धी कत्तंव्य (77०5४84076)--हमने सीनेट की खोज- 
पड़ताल करने वाली समितियों के बारे में विस्तारपूर्वक प्रकाश डाला था, झौर हमने 
सह भी बतलाया था कि ये समितियाँ किस भ्रकार प्रशासन को श्रपनी सीमाएँ उल्लंघन 
नही करने देती किन्तु इस प्रकार की समितियों की नियुक्ति केवल सीनेट ही नहीं 
करता । तथ्य यह है कि काँग्रेस की खोज-पड़ताल करने वाली समितियाँ तभी से 
भ्रपना कार्य कर रही हैं जब से काँग्रेस का जन्म हुआ्ना है। कांग्रेस की श्रधिकार है कि 
चह जब कभी झावश्यकता प्रनुभव करें किसी भी ऐसे विधय में खोज-पड़ताल कर 
सकती है जिसका सम्बन्ध, काँग्रेस के विधान-निर्माण, सशोधन, निर्वाचकीय, श्रादेशक 
एवं पर्यवेक्षी [[7॥0ज0ए8 277 $0फ९7शं5079). अथवा प्रन्य कत्तं व्यों से है । एले- 
कर्जेंडर हैमिल्टब (#[७प्बातंधा मिन्वाणं॥00) तथा शब्र्थ विभाग (]7688079 
ए6इक्ष(पा०१८) की जाँच-पड़ताल द्वितोय काँग्रेस ने कराई थी । और तभी से आयः 
राष्ट्रपति भर मन्त्रिमण्डल के पदों भौर कायलियों की भी वार-वार जाँच-पड़ताल 


हुई है । 


काँग्रेस द्वारा जाँच-पड़ताल करते रहने से प्रशासन उत्तरदायी बना रहता है । 
किसी देश के भ्रजातन्त्रात्मक विधानमण्डल का यह उचित कर्तव्य हो जाता है कि वह 
उस देश के शासन के विभिन्‍न क्रिया-कलापो पर दृष्टि और नियन्त्रण रखे जिसका 
यह समर्थन करता है, और वह शासन की नीतियाँ तथा कार्य-कलाप सर्वंस्राधारण को 
बताता रहे । संसदीय शासन-प्रणाली मे ऐसे बहुत से उपाय है जिनके द्वारा झासन के 
ऊपर नियन्त्रण रखा जा सकता है शोर उसको विधानमण्डन के प्रति उत्तरदायी 
चनने पर बाध्य किया जा सकता है। किन्तु राष्ट्रपतीय श्ञासन-प्रणाली में ऐसे उपाय 
सम्भत्र नहीं है, शौर किसी वात का विशिष्ट उत्तरदायित्व किसी एक पर नहीं लाया 
जा सकता है। इसलिए विधानमण्डल द्वारा खोज-पडताल एवं पर्यवेक्षण प्रत्यन्त श्राव- 
इसक उपाय है, चाहे वे कित्ती हृद तक भई्द मालूम पड़ते है श्रौर इसके द्वारा कार्ये- 





, इस पुरतके में अध्याय ५ देखिए ! 
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पालिका एवं प्रशासनिक विभाग संकोचपूर्ण परिस्थिति में पड़ जाते है और उनको 
कठिन जवाबदेही का शिकार बनना पड़ता है। 


कई अमरीकी काँग्रेस के इस खोज-पड़ताल के अधिकार को अमरीकी पिदधाल 
के विरुद्ध मागदे हैं, श्रौर उन्होंने इन अधिकारों को न्याय रक्षण न देने के लिए भी 
तक दिया है। वास्तविक तौर पर यद्यपि संविधान में भी ऐसी खोज-बरद्ठताल के लिए 
कोई विधान नही है तथापि प्रमरीक्षी व्यवस्थापक-प्रणाली में इन खोज पड़तालों की 
जड़ें बड़ी दूर तक गई हुई है । चू'कि इनके द्वारा ही पुरानी वि्तियाँ प्रपर्याप्त पिंड 
हुई हैं श्रोर नई विधियों की श्रावश्यकता पड़ी है अतः यह खोज-पह्ताल की सतत 
सम्भवता ही है जिसने पदों के दुढ्पयोग, भकार्यकुशलता झौर प्रधिकारों के गलत 
प्रयोगों मे कमी कराई है न कि खोज-पड़ताल ने स्वयं ऐसा किया है । 


विधायी कर्तव्य 
([.68४9क्राए० एणालां०5) 


काँग्रेस मुएपतत; एक व्यवस्थापक सस्‍था है. (0०7ह8765४ 8 शिापशा॥ 8 
7.68भ869५९ 8009 )--यद्यपि कांग्रेस को श्रनेक अ-विधायी कर्तव्य (०7-88 
4006 क्ग्ाए४०75) करने पड़ते है जिनका महत्त्व भी है, किन्तु वास्तव में काँग्रेस 
मुख्यतः एक विधानमण्डल ही है; और संविधान काँग्रेस को ही समस्त विधायी शर्वित 
([.68900४० ९०४८7) जो संघीय शासन के लिए सौवी गई है (पल्ाथा। 87॥॥006) 
विनिदिष्ट करता है। इन शब्दों (पघथ्वक्षए 8ए४॥/०0) के दो महत्त्वपूर्ण श्रर्थ है। 
प्रथमतः, इन शब्दों से ध्वनि निकलती है कि जहाँ शासन की शक्ितियाँ तियन्त्रित है 
वहाँ काँग्रेस की शवितियाँ भी नियन्त्रित है और उन वर्जित शक्तियों का वर्णन संविधान 
के दो लम्बे एवं विस्तृत खण्डों (5८०४०॥७) में दिया हुआ है ।! लगभग १८ विरभिल 
वर्गों में वे विषय दिए गए हैं जिन पर काँग्रेस को श्रधिनियम बनाने का भ्रधिकार 
है भ्रथवा प्रथम सूची की शक्तियाँ सघीय सरकार को भ्रम्यपित हैं। द्वितीयतः, जिद 
विषयों पर काँग्रेस का अधिकार नहीं बताया गया है उनका वर्णन दूसरी सूची में 
किया गया है; किन्तु साथ ही संविधान स्पष्टतः वर्णन कर देता है कि काँग्रेस प्यव 
संघीय सरकार के लिए कौन-कौन से विषय वर्जित है ।? इससे सामान्य निष्कर्ष मह 
निकलता है कि काँग्रेस उन छाक्तितयों का उपभोग कर सकती है जो उसे भ्रम्यर्पित 

(फफ़ाव5शै५ 8727/८0) हैं अथवा जिनका स्पष्द निषेध नही किया गया है, और 
अवशिष्ट शबवितयाँ राज्यों को प्रदान की गई हैं। 


विवक्षित शक्तियाँ (॥09॥60 ए०फ़ा5)--इस प्रकार काँग्रेस की विभिन्‍न 
धाक्तियों को लगातार गिना कर संविधान भ्रन्त में काँप्रस को झधिकार देता है कि वह 


. अनुच्छेद १, खएड ७ एवं ८] 
2. भनुच्चेद १, खण्ड ६ | 
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सभी निम्म थना सकती है “जिनको समस्त वर्णित क्षक्तियों की क्रियान्विति में 
झ्ावश्यकता पड़ेगी.भयवा उन भन्‍य शक्तियों की कियान्विति में ग्रावश्यकता पड़ेगी, 
जिनको संविधान ने संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के शासन को अथवा उसके किसी विभाग 
को विनिदिष्ट किया है ।! संविधान की स्थापना के कुछ ही वर्षों बाद काँग्रेस ने कुछ 
ऐसे विपयो पर नियम पारित करने चाहे, जिनके बारे में संविधान मौन था; विशेष- 
कर हैमिल्टन (स्आ॥0०7) के विचारानुसार संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टेट बैक के 
सम्बन्ध में । हेमिल्टन का कथन था कि बैक के स्थापित करने का भ्रधिकार निश्चित 
रूप से इस प्रधिकार में विवक्षित है जिसका सम्बन्ध संयुक्त राज्य के द्वारा कर्जा लेने 
ग्रथवा कर्जा चुकाने से है। उसमे दावे के साथ बल- दिया कि राष्ट्रीय बैक चाहे 
झावश्यक मन” सही किन्तु उचित माध्यम होगा जिसके द्वारा काँग्रेस की महत्त्वपूर्ण 
शक्तियों झौर भधिकारों की क्रियान्विति होगी जिस प्रकार कि मुद्रा हंकन ((०णंगरबह6 
0 270729) के भ्रधिकार की त्रियान्विति के लिए टकसाल (72॥/) की स्थापना 
नितान्त श्रावश्यक मानी जाती है। जेफरसन तथा उसके साथियों का विचार था कि 
कांग्रेस किसी ऐसे भ्रधिकार का उपभोग नहीं कर सकती जो संविधान ने उसको 
स्पप्टतः प्रदान नहीं किया है। किन्तु अन्त मे जो उदार दृष्टिकोण प्रभावी हुआ उसके 
फलस्वरूप शभौर उदारतापूर्ण संविधान के उस निवंचन के फलस्वरूप जो तत्का- 
लीन चीफ जस्टिस मार्शल (!४४7508) और उसके सहयोगियों ने किया, काँग्रेस 
मे वेघड़क विवक्षित श्रथवा ध्वनित (]77700) शक्तियों का सहारा लेकर अगने 
भ्रधिकार का खुल कर प्रयोग किया है तथा बहुत से महत्त्वपूर्ण विपयों पर अभ्रधि- 
नियम बना डाले हैं । इसका फल यह हुमा है कि केन्द्रीय शासन की दाक्तियों में वृद्धि 
हुई है जिससे उसने उन महान्‌ दाणि.वों को तिवाहा है जिनके लिए उसकी स्थापना 
की गई थी। 


विवक्षित शवितयों के सिद्धान्त को संविधान के कुछ सशोधनों से भी बल 
मिला हैं जिनमे स्पष्टलः उपवन्धित किया गया है कि “काँग्रेस को श्रधिकार होगा कि 
वह उन विव्षित शक्तियों की क्रियान्विति आवश्यक प्रधिनियम (7.८88200०7) के 
हारा करावे ।”* इस सम्बन्ध में मतभेद है कि कौन-कौन से वैधिक नियम भ्रावश्यक 
एवं उचित ठहराए जाएँ तथा कौन-कौन से भ्रनावश्यक एवं श्रनुचित माने जाएँ श्रथवा 
प्रगणित (स््रप्ाध८०४20) शक्तियों की क्रियान्विति के लिए कौन-कौन से वेधिक 
नियमों को समुपयुवत्त (87970फए9(८) ठहराया ज्ञावे । सर्वोच्च न्यायालय ने अपने 
निर्णय में कहा है कि यदि यह मान लिया जाए कि काँग्रेस को भ्रधिकार है, तो उस 
सम्बन्ध में काँग्रेस के दोनों सदन स्वतन्त्र है और वे किसी भी उपाय अथवा साधनों 
(ग्रश्ञाण्प्रध्गांधा ८०) से किसी भी शक्ति या श्रधिकार को क्रियान्वित कर सकते 
हैं बश्च्तें कि संविधान द्वारा उसका निषेध न हो और जहाँ तक वे सब उपाय संविधान 
की ्राज्ञा और श्रभिष्राय (शाह्य बात ऋ्ंघं। ० गढ़ ००७5 ए्रांजा) से संगत 


], अनुच्छेद १, खण्ड ८, बारा १८ । 
2. संविधान के संशोपन ऊँधा, जाए, हुए, हाफ और 55 को देखिए ! 
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(एणाअंडशा) तथा समुपयुक्त (89970.774०) हों ।? इसके झतिरिकत यह निर्षय 
करना कि कोई विधि संविधान के भ्रथों में श्रावश्यक है भथवा नहीं, इस सम्बन्ध मे 
सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय यह है कि “यह राजनीतिक प्रश्न है जिसका उत्तर केवल 
आँग्रेस ही दे सकती है भौर इस सम्बन्ध में न्‍्यायातय कोई निर्णय (॥१०॥०8) नही 
कर स कते ॥”* सर्वोच्च ज्यायालयों के इन निर्णयों के फलस्वरूप स्पष्टत: काँग्रेस की 
शतितयों में पर्याप्त वृद्धि हुई है । संविधान में सावंजनिक कल्याण के सम्बन्ध में जो 
उपबन्ध है, उसके फलस्वरूप भी कांग्रेस की शवितयों एवं प्रधिकारों में वृद्धि हुई है! 
संविधान कहता है कि “काँग्रेस फो अधिकार होगा कि वह संयुक्त राज्य की रक्षा 
अ्यवस्था एवं सार्वजनिक लोक-कल्याण की दिशा में उचित कर्तव्य पालन करे ।/ 
उसका श्र॒थथे है कि राष्ट्रीय भथवा संधीय ध्ासन के पास संविधान द्वारा प्रदत्त देश की 
रक्षा-ध्यवस्था एवलोक-कल्याण व्यवस्था के लिए वे समस्त शक्तियां मौजूद हैं जो न 
सग्वान में स्पष्ठतः एवं विशेष रूप से प्रगणित हैं भौर न विवक्षित हैं । कहना न 
होगा कि कांग्रेस ने सार्वजनिक लोक-कल्याण सम्बन्धी गढ़ सांविधानिक उपबन्ध के 
सहारे विभिन्न समस्याझ्रो को लिए हुए कई मामलों पर विधियों वा निर्माण कर 
लिया है । सामाजिक सुरक्षा श्रधिनियम ($008| 5९८79 8०) ऐसी विधियों मे 
से एक उदाहरण है । 


ग्रापात शवितयाँ (रिएला8०0०५ 70फ5९5)--काँग्रेस तथाकथित ग्राधाव 
शक्तियों पर भी भरोसा रखती है। आधिक संकट तथा युद्ध के दिनो में काँग्रेस ने 
कई एक विषयों पर भ्रापात विधान पारित किए है जो उसके क्षेत्राधिकार से परे ये! 
बर वास्तव में काँग्रेस की कोई ग्रापात शवितयाँ नहीं है भ्रौर न ही संविधान ने उनरी 
कोई व्यवस्था ही की है। अ्रतः कांग्रेस अपने मे पहले से ही निहित शक्तियों पर 
भरोसा रखती है। यह बात झलग है कि उन शक्तियों के प्रयोग की झावश्यकतांयां 
तो बहुत कम है मा आम तौर पर उनके प्रयोग की झावश्यकता ही नही पड़ती । 


इस प्रकार स्पप्ट है कि कांग्रेस को संविधान ने जो शक्तियाँ अभ्यर्वित की 

है, वे कांग्रेस की वास्तविक शवितयों का झाभास नहीं देतीं। काँग्रेस की जो 
अठारह स्पष्ट शवितर्यां (झफ़रा८६४ 909९३) प्राप्त है, उनमें से दो शक्तियों का 
सम्बन्ध करारोपण (7.6४»गह ० ॥8४९८5), राज्य-धन के व्यय (87270॥8 
?ए७7० 70769) एवं सघीय झासन की शोर से कर्ज लेने से है । वीसरी शर्त का 
सम्बन्ध पर-राप्ट्रो के साथ श्रथवा अन्तर्राज्यीय वाणिज्य से है। इन तीम पदो भववी 
सूदो (॥०05) का ही इतना झाइचयेंकारी फ़ैलाब हुआ है कि जहाँ संविधान 
की किसी छपी हुई प्रति में यह पद छः पंक्तियों में छप जाएंगे, वही उक्त तीर 
पद सैकड़ों और हजारो ऐसे सुदृरगामी परिनियमों (876७) के प्राधार वन 
कटिटनिसन- नरम न+- कभी मर«र् कान +_ रन 5 हे 

. मैक-कुलौच विरुद्ध रैरीलैए्ड (४०. 0णजा०क ए. क्ाडाबा0) [शि9 वते 


मामले में चीफ जरिटस माशंल का अतिद्ध निर्णय पढिए | 
2, इसो पुस्तक में पिछले अध्याय में देखिए । 


काँग्रेस (ऋमदः) शत 


गए है जिनको काँग्रेस ने समय-समय पर झासन-व्यवस्था के लिए श्रधिनियमित किया 
है । संविधान में वाणिज्य के सम्बन्ध में जो धारा है, उसका सहारा लेकर 
पिछले दो दश्षकों (060८40८5) में अनेक झधिनियम बने है जिनसे व्यापारिक प्रथाप्नों 
का विनियमन, संग्रठित श्रमिक संस्थाओं के हितों को रक्षा; कोयला-खान-उद्योगों 
का वर्गीकरण; तथा स्कस्ध ($00०४) एवं अनाज बाजारों में स्थायित्व हुआ है । 
काँग्रेस की शक्तियों में बर्धन सावंजनिक लोक-कल्याण सम्बन्धी धारा के कारण 
भी हुआ है भ्ोर अ्रंतिम रूपेण राष्ट्रीय रक्षा का आधार लेकर काँग्रेस की शक्तियों 
अपरिमित हो गई है । जब देश में झआाथिक संकट काल प्रथवा मनन्‍्दी (2007070 
96797८६४०॥) का भय छा गया, उस समय कुछ लोग सोचते थे कि काँग्रेस के पास 
देशव्यापी मन्‍्दी से छुटकारा दिलाने के लिए पर्याप्त शवितियों का प्रभाव है। आज- 
कल्न ऐसे डर की कोई सम्भावना नहीं है । “सच तो यह है कि भाज बहुत से लोगों 
को यह भय है कि काँग्रेस के ऊपर अत्यधिक उत्तरदायित्व लाद दिया गया है, विशेष- 
कर उन क्षेत्रों में जो पहले या तो सर्वसाघारण के नियन्त्रण में थे श्रथवा राज्यों के 
अधिकार में ये ।” 


विधि-निर्माण की प्रक्रिया 
(%6 ३ 0 7,49/5) 


विभिन्‍न प्रकार के विधेयक (॥(॥705 ०4:9775)--विधेयक को पास करने 
की प्रक्रिय पर विचार करने के पूर्व यह भावश्यक है कि विधेयकों (9॥5) भ्ौर 
संयुक्त प्रस्तावों (707 765०ग्रत०25) के बीच का भेद समझ लिया जाए और 
इसके बाद विधेयकों के बीच में जो भेद है, उस पर विचार किया जाए । सीनेट तथा 
प्रतिनिधि सदन दोनों का भ्रधिकतर कार्य विधेयकों झयवा संयुक्त भ्रस्वावों के द्वारा 
होता है । इन दोनों मे श्रायः कोई अंतर महीं है घ्िवाय इसके कि संयुक्त प्रस्तावों 
का विपय श्रथवा उद्देश्य संकुचित होता है झोर वे थोड़े ही समय तक प्रभावी रहते 
हैं। भन्यथा संयुक्त प्रस्ताव, विधेयकों के ही समान होते है, उनकी भी वही प्रक्रिया 
होती, है श्लोर एक-सी ही हावत में दोनों प्रभावी होते है। किन्तु संयुक्त प्रस्ताव 
(70ंग्रा 7८50705), संबर्ती प्रस्तावों (एग्राट्प्रपरा्या 7४0 प005) भौर अ्रति- 
निधि सदन के साधारण भ्रस्तावों श्रथवा साधारण सीनेट प्रस्ताव ($87906 058 
07 $८7886 7८50]70075) से भिन्‍न होते हैं । संवर्ता प्रस्तावों के द्वारा दोनों सदन 
अपना स्वरूप (&/धए०८); श्रमिप्रायः (0.ाणंण्ण) ठथा सक्ष्य प्रथवा प्रयोजन 
(0ए८०४४०) प्रकट करते है । किन्तु उनका वैधिक महत्त्व नहीं के बरावर है भौर 
उनको राष्ट्रपति के समक्ष प्नुमति के लिए नहीं रखा जाता। प्रतिनिधि सदन का 
साधारण भ्रस्ताव, श्रपवा साधारण सीनेट प्रस्ताव सम्बन्धित सदन के भ्रभिप्राय 
(0एंग्राणा), उद्देश्य (?07०5८) झथवा इच्छा (उराध्यांणा) को प्रकट करते है, 
भौर उनके लिए यह झावश्यक नही है कि उनको दूसरा सदन पनुमोदिद करे। उनका 
भी कोई वेधिक महत्त्व नही है भौर इस कारण उनको भी टाप्ट्रपति के पास उनकी 
स्वीकृति के लिए नहीं भेजा जाता । 
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स्वयं विधेयक भी कई प्रकार के होते हैं, भोर उनमें भेद होता हैं। कुछ 
विधेयक प्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण होते हैं भोर उनमें धासन की नीति का बृहत्‌ आयोजन 
निहित होता है । इममें नीति का विस्तारपूर्वक दिग्दशंन रहता है, भौर इस प्रकार का 
विधेयक कभी-कभी ७४ छपे हुए पृष्ठों से भी भ्धिक में छापा जाता है। उपयूवठ 
विधेयकों को सार्वजनिक विधेयक (?प७॥० 9॥5) कहां जा सकता है। किन्तु प्रतय 
विधेयफों में प्राइवेट मामले निहित होते हैं, भौर इनको प्राइवेट विधेयक समझता 
चाहिए। किन्तु भमेरिका में इंग्लैण्ड की तरह , मन्त्रिमण्डल का नेतृत्व विधेयकों के 
सम्बन्ध में नहों है, जहाँ सार्वजनिक विधेयकों को घासन ही पुर:स्यापित (70- 
07०९) करता है, ध्वासन ही उनका मार्गदर्शन करता है भौर शासन ही उन 
विधेयकों में निहित बुराई-भलाई का प्रतिभू बनता है। किन्तु प्रमेरिका की काँग्रेस 
में वहाँ की सरकार का कोई दखल नहीं है भौर सभी विधेयक काँग्रेस के सदस्यों 
द्वारा ही पुर.स्थापित किये जाते हैं ! किन्तु इस सम्बन्ध में विधेयक्ों तथा संयुक्त 
प्रस्तावों के भेद की तरह इसमें भी भेद व्यवहार के रूप में प्रायः महीं बरता जाता । 


विधेयफों फी पुर:स्थापना ([77007ल्‍०॥ ० 9॥8)--भ्रमेरिका | 
इंग्लैण्ड की भाँति सरकारी विधेयक मही होते । श्रमेरिकी काँग्रेस में विधेयकों को 
पास्त कराने में मन्त्रिमण्डल के सदस्यों का कोई हाथ नही होता। प्रायः ऐसा समभा 
जाता है कि विधेयकों की पुरःस्थापना या तो सीनेट सदस्य झथवा प्रतिनिधि लोग ही 
करते हैं। यह पूर्ण सत्य नही है, यद्यपि कुछ वैधिक प्रस्ताव निषचय ही दोनो में झा 
किसी एक सदन में पुरःस्थापित क्रिए जाते हैं। वास्तव में अधिकतर विधेयक ढार्य- 
पालिका द्वारा पुर.स्थापित किए जाते हैं, भर्वात्‌ या तो राष्ट्रपति की भोर से प्रथवा 
किसी कार्यपरालिका विभाग की ओर से भ्रथवा किसी स्वतन्त्र एजेस्सी-कायलिय की 
प्रीर से । कुछ विधेयक, प्रभावपूर्ण वर्गों अथवा ऐसे लोगों की प्रेरणा पर पुर.स्थापित 
किए जाते हैं जिन ; शासन से कोई सम्पर्क नही होता । फिर भी, चाहे किसी विषे- 
यक के सम्बन्ध मे प्रेरणा किसी ओर से भी हुई हो; किन्तु इसकी वास्तविक पुर 
स्थापना किसी काँग्रेसी सदस्य के नाम से ही होना भ्ावदयक है। इस प्रकार सीनेट 
प्रधवा प्रतिनिधि सदन के सदस्य एक प्रकार के मध्यस्थ के रूप सें कार्य करते है, गे 
कि विधेयकों के वास्तविक पुर:स्थापक के रूप में । 


जो सदस्य किसी विधेयक का पुर.स्थापक बनना स्वीकार करता है, वह विंधे- 
यक की प्रति भ्पने माम से या तो सदन के क्लक की मेज पर रखे बवस (80770, 
में डाल देता है, भ्रथवा सीनेट के सचिव की मेज पर रखे बक्स मे डाल देता है। कोः 
भी विधेयक किसी भी सदन में पुरःस्थापित किया जा सकता है; केवल वित्तीय विवे- 
यकों के लिए संविधान की यह झाज्ञा है कि वे केवल प्रतिनिधि सदन में ही पुर हम 
पित किये जा सकते हैं । उक्त बिल पर तुरन्त नम्बर डाला जाता है श्रौर कप 
) मुद्रणालय को छपने के लिए भेज दिया जाता है; भौर भगली सुबह को सदस्यों के 
प्रलेख झ्रागार ([00८000८॥६ 7007) में दे दिया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद हट 
विधेयक-प्रक्रम (पर 52४० ० छत) समाप्त हो जाता है। इसको विधेयर्क है 
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अथम वाचन समभना चाहिए | 
समिति प्रर्रम (2०706० ६8880) --इसके वाद विधेयक समुपयुक्त 
समिति के पास भेज दिया जाता है । विधेयक अधिकतर स्वयमेव समुप्युकत स्थायी 
समिति के पास चला जाता है क्योकि विधेयक का दीपक ही प्रकट कर देता है कि 
किस स्थायी समिति के पास उसे भेजा जाए। कुछ स्थितियों में स्पीकर यह निर्णय 
करता है कि विधेयक को किस रामिति के पास भेजा जाए । 
समिति प्रक्रम में समिति, विधेयकों की प्रारम्भिक परीक्षा करती है भ्रोर यह 
मिर्णय किया जाता है कि उवत विधेयक उचित है प्रथवा नहीं । जिन विधेयकों को 
विचार्य समझा जाता है उनकी निकाल लिया जाता है, बाकी समस्त विधेयकीं को 
नत्यी कर दिया जाता है; इसका अर्थ है कि निर्योग्प विधेयकों की हत्या कर दी 
जाती है। प्रत्येक भ्रधिवेशन में विधेयक जिस विद्याल संख्या मे उपस्थित किए जाते 
हैं उसको देखते हुए उनमें से लगभग ५० प्रतिशत से लेकर ७५ अ्रतिशत तक विधेयको 
को समाप्त कर दैने की प्रथा भ्रत्यन्त उपयोगी है। अ्रधिक महत्त्वपूर्ण विधेयकों की 
विस्तारपूर्वक परीक्षा की जाती है, उस सम्वन्ध में सरकारी झौर ग्ैर-सरकारी स्लोतो 
से जानकारी प्राप्त की जाती है। समिति को तत्सम्बन्धी प्रत्येक जानकारी प्राप्त 
करने का अधिकार है। कमी-कभी उपसमितति का निर्माण किया जाता है और 
उसके समक्ष उक्त विधेयक, पूर्ण भ्रथवा उसके कुछ विशिष्ट अंश विचारार्थ भेज दिए 
जाते है। ये उप-समितियाँ प्रायः नियमित समितियों की तरह ही होती है, हो 
विधेयक मे से सार-पार चुन लेती हैं मोर वे ही यह निर्णय करती है कि किसो 
विधेयक में क्या संशोधन उपस्थित किए जा सकते हैं भोर भ्नन्‍्य प्रकार से उत्त 
विधेयक के सम्बन्ध में भ्रपना उ्तेरदायित्व पूर्ण करती है। (६४६ में कांग्रेस ने 
प्रत्येक समिति की सहायता के लिए कुछ भ्न्वेषक अधिकारी-गण (705८० 8 ) 
की व्यवस्था कर दी । 
जिन समितियों को महत्त्वपूर्ण विधेयको पर विचार करने का आदेश दिया 
जाता है, वे प्रायः सार्वजनिक सभाओ्रों का भ्ायोजन करती है, जहाँ उक्त विधेयक 
में रुचि रखने वाले लोग उपस्थित होते हैं, भोर वे विचाय॑ विधेयक के पक्ष या 
विपक्ष में तक उपस्थित करते है। गवाहों के लिखित बयानों के भ्रतिरिक्त समितियों 
के सदस्य अनेक प्रइन करते है जिनके द्वारा थे ओर अ्रधिक जानकारी प्राप्त 
कर सकते हैं। स्थाग्री समितियाँ सावंजनिक रूप से तो जानकारी भश्राप्त करती है, 
इसके भ्रतिरिक्त उनके क्पर प्रायः बाहरी दबाव शोर प्रभाव भी पड़े बिना नहीं 
रहते । कभी-कभी स्वय राष्ट्रपति समितियों के चोटी के सदस्थों को पत्र लिएफर 
अथवा बातचीत के द्वारा महत्त्वपूर्ण विधेवकों पर उचित विचार करने के लिए प्रेरणा. 
प्रदान कर सकता है । प्रशासनिक कार्यालयों (80फांणंशा2ए६ उह8शाशं०5) के 
झधिकारीगण भी समितियों से मिलने की भोर अपने बिचार उनको बताने की 
प्रार्थना कर सकते है, भयवा वे किसी विधेयक के पक्ष वा वियक्ष मे स्विस्तार 
विचार अकट कर सकते है। वे समिति के ऊपर दबाव डाल सकते है कि उनके 





कर सडती | ) समिति दबत विधेदक हे कशोद्द रूर सच्ट 
शड़नी ःि है. >> +८ न्ब्ड 

ईकली है कि इसे संशोधित रूप में पएउ झए हिपा दाए3 

रुत्ती है कि उक्त विधेदक ६४ हर 


है (5) ममिति ठसमें इतने संघोषन कर 
में बदलता टुठ्ा जान पढ़े, केवल उद्स्य मार वही रह जाए; भौर' उत्तके स्थात पर 
परियतित देये श्रधिनियम को स्‍झाहा दे 

है श्रौर विरोधी 


(४ समिति उद्त शिपेश्क को भल्वीशेक कर सकती 
सिफारिश के साय उस्ते सौदा रूरुती हैः 

(५) समिति विधेरक की फाइल सुपुर्दे करके उसकी हत्या कर सफती है 
प्र्ात्‌ उस पर कोई कार्यवाही करता उचित नहीं समझ सकती सथवा उसके सम्बत 
में रिपोर्ट करने में इतनी देर लेगा सकती . है कि उस झुय्र/ दा में उक्त 
विधेमक पर दियार करने का समय ही थे रह जाए । रे 
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है प्लौर सत्र विशेष के विधायी कार्यक्रम को तय कर लिया जाता है। काँग्रेस की 
दोनों सभाझ्रों में इसी कार्यक्रम के अनुसार कार्य होता है । 

सदन में विधेषक्त को पास करने की प्रक्रि]ग (८006व76 णा पा८ 
१007)--जिस विधेषक को समिति, रिपोर्ट सहित सदन में भेज देती है, उसको 
मुख्य तीन सूचियों ((४]०7]त5) में से किसी एक समुपयुक्त सूची में रख दिया 
जाता है। विधान-सभा की यूची भ्रथवा कैलेण्डर (040॥१०व7) वह भ्रभियोंग सूची 
(70०८८४४) है, भ्रथवा उन विधेयकों की वह सूची है जिन्हें समितियाँ सदन के 
विचारार्थ प्रतिवेदन (70007) सहित वापस भेज देती है । प्रतिनिधि सदम इस 
प्रकार की तीन झभियोग सूचियाँ (/000८2४७) रखता है जिसमें विभिन्‍न प्रकार के 
विधेयक रखे जाते हैं--( १) एक समस्त सदन की समिति की श्रभियोग सूची 
((४५7647) होती है जिसका विषय संघ की स्थिति (50808 ० एज्रांणा) है, 
इस सूची में दे समस्त सार्वजनिक विधेयक्र रखे जाते है जिनका सम्बन्ध राजस्व से 
होता है भ्रथवा किसी ऐसे दोपारोपण या अभियोग (00286 89) से होता है 
जो शासन के विरुद्ध लगाया जाए। इस सूची को संघ-सूची (एग्राणा 0४/शा०व7) 
भी कहते है। (२) दूसरी सदन की सूची (घ00४४ (४]७॥0४7) होती है जिसमे वे 
समस्त अवित्तीय सार्वजनिक विधेयक रखे जाते है, जिनका सम्बन्ध न तो राजस्व से 
हो, न सम्पत्ति भ्रथवा रुपए-पेसे से हो । (३) तीसरी समस्त सदन को समिति की 
सूची ((४थात) होती है जिसमें सभी प्राइवेट विधेयक (?;ए8९ ऐैव॥$) 
रखे जाते हैं । इसको प्राइवेट सूची (070४८ (८०१०7) भी कहते हैं । इन सूचियों 
में विधेषको को उसी क्रम के भ्रनुस्तार नत्यी किया जाता है जिस क्रम मे वे समितियों 
से प्राप्त होते हैं, भौर वे समस्त विधेयक काँग्रेस के स्थगन (40]00/रणाथ॥) तक 
उसी सूची में उसी प्रकार रखे रहते हैं। हाँ, उनको विचाराय ही उत्से (कांग्रेस के 
स्थगन से) पूर्व हटाया जा सकता है । 

दोनों सदन इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि झल्प मत फो प्रवध्य सुना 
जाम । प्रतिनिधि सदन में पक्ष और विपक्ष को समान समय मिलता है। सीनेट में 
यह सुविधा असीमित वाद-विवाद के रूप में दी जाती है । 

प्रतिवेदन स्तर (0०फप0९९ 76907४058 )--शत्र प्रतिनिधि सदन में 
विधेषक के विचारार्थ उपस्थित करने का समय हो जाता है, उस्त समय सदन 
सामान्यतया समत्त सदन को समिति (0०घाजा।66 ७ !6 ५७॥०१८) के रुप में 
सम्मिलित होता है । १६३० के पूर्व, सीनेट समस्त सदन की समिति ((०पराशा[७ 
णी 0० ५४४०९) का प्रयोग प्रतिनिधि सदन की भ्रपेक्षा अधिक वार किया करता 
या; ढिस्तु ग्राजकल सीनेट के सामान्य विधेयकों पर विचार झरने के सम्बन्ध में इस 
व्यवहार को समाप्त फर दिया है, केवल जिस सम्रय सन्धियों पर वाद-विदाद होता 
है, तभी समस्त सदन की रामिति का श्रयोग होता है « समस्त सइन भी समितियाँ दो 
प्रकार की होती हैं: प्रथम, समस्त सदन की वह समिति होती है जिम्तर्मे भ्सावे- 
जनिक [एशांए80) विधेपकों पर विचार किया जाता है; प्ौर दितीयत:, समत्त 
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सदन की समिति संघ की स्थिति! (डा86 ० एफ़रांण7) के सम्बन्ध में होती है 
जिममें केवल सावंजनिक विधेयकों (शशा०0० ७97!5) पर विचार किया जाता है। 
जब प्रतिनिधि सदन समस्त सदन की समिति (0076७ शी धा० ५४४0/४) के 
रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो सदन का सभापति (06 8छ८वथॉप्टा) प्रपना 
श्रासन छोड़ द्वेता है और किसी अन्य सदस्य से प्रार्थना करता है कि वह सभापति का 
आसन ग्रहण करे | कम-से-कम १०० सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति हो जाती है। 
समस्त सदन की समिति में वाद-विवाद खुल कर भौर औपचारिक रूप से होता है। 
केवल मौखिक ढंग से मत गणना (7एंध्०७) की जाती हैं जिसमे सदस्य या तो 
केवल खड़े होकर भ्रथवा मौखिक बोल कर (89 ॥2/८:५) अपना-अपमा मत देते हैं। 
इस बात का कोई लिखित प्रमाण नहीं रखा जाता कि किस सदस्य ने क्रिस पश्ष में 
मत दिया । विवाद-प्रस्त विपय को किसी अन्य व्यक्ति या समिति के पास मत जानने 
के लिए भेजने (70 उ८व८) की श्राज्ञा नही दी जाती, न समस्त सदन की समिति 
विवाद-ग्रस्त विषय को झागे के लिए टाल सकती है । जब वाद-विवाद सम्राप्त हो 
जाता है, और समस्त सदन की समिति, मतों द्वारा स्वयं भंग होने की प्राज्ञा देती है, 
सब सदन का रुपीकर पुत्र. अपनी ही कुर्सी पर झा विराजता है और पुनः समावर्ति 
की गदा (१४००) चोकी (?८०८४७) पर सभापति के झ्ासन के दाहिनी शोर रख 
दी जाती है । 
समस्त सदन की समित्ति झराहूत करने का तरीका वास्तव में महत्त्वपूर्ण है 
चयोंकि इसके द्वारा समस्त वित्तीय विधेयकों झोर अन्य महत्त्वपूर्ण विधेयकों पर ईप्त 
अ्रकार विचार हो सकता है, कि प्रत्येक सदस्य को, जो बोलना चाहे, श्रथवरा उ्त 
सम्बन्ध में संशीधन उपस्थित करना चाहे, अवसर मिल जाता है | 
सदन के नियमों के भनुसार प्रत्येक विधेषक के तौन वाचन (7९०४५॥०४४) 
आवश्यक हैं। प्रंधम वाचन का भभिप्राय विधेयक के शीर्षक का जनंल (0०६९9 
आंगन १९००० 270 १6 30777) में मुद्रित हो जाना है। प्रथम 2 
बद्चात्‌ विधेयक समुपयुवत समिति के पास चला जाता है। यदि समिति झपने प्रति 
चेदन सहित उस विधेयक को यापस 'भेज देती है, तो उसको द्वितीय वाघत के लिए 
सदन की सूची (0»८००७४) में रख दिया जाता है । द्वितीय वाचन उत्त समय होता 
है जब सदन में, उस पर विचार किया जाता है भ्रयवा जय समस्त सदन की समिति 
(0०४07४६९८ णी ८ ४४०१०) में उस पर विचार किया जाता है। यही विधेषक 
का वास्तविक वाचन होता है, जहाँ पूर्ण बाद-वियाद एवं संशोधन प्रस्तुत करने त्ी 
धूप सुविधा रहती है । कुछ संशोधन तो सामान्य होते हैं किन्तु कुछ संघोषन एुहर 
परिवरततंनकारी_ (0०णाजंवदाध्व बणधातग्राशा5) होते हैं भौर उनका उद्देश 
विधेयकों में परियर्तेत करवा ही होता है। कुछ संशोधन केवल दर्शनार्थ (70० 
#ग709) होते हैं जिनमें किसी सण्ड या धारा में एक-दो दन्‍्दों हा हैर-कैर मात 
रहता है। विधेयक फे संचालन में समिति की चोटी के वही सदस्य जरदोंने इसरा 
समर्थन किया था, संदन में उसका मार्य-दर्शन करते हैं। उक्त समिति में थो भरा" 
मत सदस्य थे जिन्‍होनि समिति में उत्त विधेयक मय विरोध किया घा, शदसे मे 
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उम्का विरोध करते है। वाद-विवाद का यह समय प्रायः पूर्व-निश्चित होता है 
और इस प्रकार विधेवक के समर्थकों और विरोधियों में समय झाधा-प्राघा बाँद दिया 
जाता है । 
जब वाद-विवाद एवं विचार समाप्त हो जाता है, तो सदन का स्पीकर कहता 
है--/ विवाद-ग्ररत प्रइन एकाग्रता (78705४शआआधा।) एवं तृतीव वाचन की स्थिति 
में है ।” यदि त्रिधेवक स्वीकृत हो जाता है तो उसे एकाग्र स्थिति (8॥8705560) के 
अनुकूल तथा तृतीय वाचन समाप्त समझ लिया जाता है। इसके बाद विधेयक प्पने 
अ्रन्तिम स्तर पर पहुँचता है। यदिवह स्वीकृत हो जाता है तो इसको प्रतिनिधि 
सदन फे स्पीकर के हस्ताक्षरों सहित सीनेट को भेज दिया जाता है । 
सीनेट द्वारा कारंबाई (6०ाणा 57 06 $थगश०)--एकाग्र स्थिति (शाहा0- 
55९0) में विवेवक सन्देशवाहक द्वारा सीनेट के पास भेजा जाता है जहाँ यथोचित 
सम्मान द्वारा उसे स्वीकार किया जाता है। नियमानुसार सीनेट का पअध्यक्ष उसे 
स्थायी समिति को सौप देता है । प्रतिनिधि सदन के समान सीनेट समिति भी उस पर 
विस्तार से विचार करती है भौर भन्त में संद्योधन सहित श्रथवा उसके बिना प्रति- 
चेदन (7८790) अस्तुत करती है । उसके पश्चात्‌ विधेयक समिति तूची (00०87) 
प्र रखता जाता है । 
सीनेट के प्रक्रिया के नियम सदन के नियमों से भिन्‍न हैं। प्रतिवेदन करने 
चाला सीनेट का सदस्य विधेयक पर तुरन्त विचार करने के लिए सदन की स्वीकृति 
के लिए निवेदन कर सकता है । यदि कोई भाक्षेप (०9००४०॥) न हो और विधेषक 
विवादास्पद भी न हो तो सीनेट इसके उद्दे य तथा प्रमाव की संक्षिप्त व्यास्या करते 
हुए इसे पारित कर देता है। कोई भी सीनेट सदस्य संशोधन पेश कर सकता है । यदि 
विधेयक पर तुरन्त विचार करने के प्रति किसी का प्राक्षेप हो तो वह एक दिन के 
लिए पड़ा रहता है भ्रौर उसे कंसण्डर पर रख देते हैं। सीनेट में विधेयकों के लिए 
हम प्रकार की ही समिति सूची (2४८००४०) है जबकि प्रतिनिधि सदन में ऐस' 
नही है । 
हर विधायी दिन के प्रातःकालीन कार्य क्रम की समाप्ति पर सीनेट विधेवकी 
की समिति सूची पर विचारार्य कार्य भारम्भ करता है । जिन विधेथकों पर प्राक्षेप 
नहीं होता वे क्रमानुसार लिए जाते हैं प्रोर प्रत्येक सीनेटर को किसो भी प्रश्न पर 
बोलने के लिए पाँच मिनट दिए जाते हैं । किसी भी स्वर पर थाक्षेप किए जा सकते 
है। यदि बिल पर पआाक्षेप हो जाए शोर उसका नाम कैलण्डर से हुट जाय तो इसका 
यह श्रथे श्रावश्यफ नही कि वह गिर गया है। सीनेट का बहुमत दल मिश्चय करता 
है कि बिल पर कब वहस हो और उस पर विचारर्थ प्रस्ताव पेश किया जाता है । 
इस प्रकार के प्रस्ताव पर अड्ंगा (स्पाप0प75४४/) लगाया जा सकता है । समापन के 
लिए यदि १६ सीनेटर हस्ताक्षर कर दें और प्रस्ताव पर उपस्थित सदस्यों में से दो- 
तिहाई मत प्राप्त हो जाएँ तो सम्रापन क्रिया हो सकती है। इस स्तर पर भी संशो- 
धन प्रस्ताव रखे जा सकते है । समिति द्वारा पूर्व प्रस्तावित संशोधन झौर इन सशो- 
धनों पर पृथक से विचार होता है । 
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संशोधनों के विपय में होमे वाली कारंबाई के प्रन्त में विधेयक एकाग्रता भर 
तृतीय वाचन के लिए तैयार हो जाता है। अध्यक्ष तब विवैधक पर मौखिक मत वेता 
है। बिल को पारित करने के लिए बहुमत भावश्यक है । मौलिक एकाग्रस्थिति में 
विद्यमान सदन का धिल, यदि कोई एकाग्रस्थिति में संशोधन हों तो उनके साथ, 
सीनेट की कार्रवाई के सन्देश से युक्त, प्रतिनिधि सदन को लौटा दिया जाता है। 


सदन में लौट ग्राने के वाद वह्‌ विधेयक सम्बन्धित कागजपत्नों के साथ अगती 
कारंवाई के लिए स्पीकर की मेज पर रखा जाता है। यदि संशोधन साधारण हों तो 
से सदन द्वारा स्वीकृत कर लिए जाते है और विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षदों के विए 
उसके सम्मुख रखने योग्य बन जाता है! यदि संशोबन विवादास्पद हों प्रौर सदत की 
वे स्वीकायं न हों तो फिर कोई सदस्य उस विषय में कॉन्फ्रेस के लिए कह सकता है। 
कॉन्फ्रेंस पर उन्हीं विषयों पर विचार होता है जिन पर मतभेद हो। कॉल 
का परिणाम प्रायः समझौते में निकलता है। यदि उसमे समभौता न हो सके तो 
सदस्य श्रपने-प्रपमे सदनों में रिपोर्ट भेज़ देते है। 


कोई भी विधेयक्ष तब तक विधि नहीं बम सकता जब तक दोनों सनी मे 
उसका एक जैसे रूप में भ्रनुमोदन न हो। भन्त में जब विधेयक्न दोनों सदनों की 
अनुमोदन प्राप्त कर लेता है तव वह राष्ट्रपति के पास उसकी स्वीकृति के लिए 
जाता है। राष्ट्रपति अनुमोदित (8फ7०५००) लिख कर और हस्ताक्षर फेर प्रवती 2* 
स्वीकृति प्रदान करता है और विधेयक विधि बन जाता है | यदि राष्ट्रपति विधेः 
के लिए निपेषधिकार (७०) का प्रयोग करना चाहता है तो वह विधेयक पर 
आाक्षेप प्रकट करके उनके साथ उस्ते उस सदन मे लौटा देता है जहाँ वह पहली बार 
प्रस्तुत किया गया था । यदि दोनों सदन अपने-अपने यहाँ दुबारा उसे दो-तिहाई मरी 
से पारित कर लें तो वह राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के बिना भी कानून बन जाता हैं। 

अन्यथा नहीं। काँग्रेस के सन्न के रहते-रहते राष्ट्रपति द्वारा विधेयक का १० दिन तर 
बिना हस्ताक्षर के रखा जाना भी उसको कानून का रूप प्रदान करना है क्योंकि इप 
परिस्थिति में भी विधेवक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना भी विधि वन जाता है। 
यदि काँग्रेस का सत्र १० दिन के भीतर स्थग्रित हो जाय और राष्ट्रपति के हा 
विधेयक पर न हुए हों तो विधेयक की हत्या हो जाती है। इस किया की पॉकेट भी 

(?००८८६ ५००) कहते है । 

फाँप्रेस का सुल्यांकन 
(.शालवों 6ए/बरंडब] 0 (०0787255) 

१७८७ के संविधान के निर्माताओं को काँग्रेस से वड़ी-बड़ी झाशाएँ थीं । हि 
सोचा गया था कि शासन के तीनों भागों में काँग्रेस ही सवसे सशवत होगी। परगेंत 
के क्िया-कलाप झौर इसकी सफलताओों से पता लगता है कि वह संसार के सबसे 
अधिक सफल विधानमण्डलों में से एक है । फिर भी यह कहना ही पड़ेगा कि संविधान 
के मिर्माताओं को जो महान्‌ आाशाएँ कॉग्रेस से यों, उस श्र में काँग्रेस ने प्रारम 


कांग्रेस (ऋ्रमद्ना:) 209 


से ही उन शाश्ाप्रों को पूर्ण नही किया ! “सत्य तो यह है कि कांग्रेश्त की प्रतिष्ठा 
बराबर गिरती ही गई; इसका प्रभाव क्षीणतर होता रहा है, प्रौर इसकी यह पुरानी 
एमजोरो रही है कि यह किसी कार्य -विशेष को दृढ़ता के साथ पूरा नहीं कर सकी है; 
जबफि राष्ट्रपति पद का गौरव बराबर बढ़ा है भोर सर्वोच्च न्यायालय ने सामान्य 
रूप से प्रपनी प्रतिष्ठा को स्थायी भ्रवध्य रसा है ।” 
काँप्रेत सच्चे प्रयों में राध्दू को प्रतिनिधि संत्पा नहों है. (]00 8 उ८०४॥४ 
ग्रधांणिवों श॥८5८गा80४८ 000५9)--काँग्रेस को हीनतर प्रतिष्ठा का मुध्य कारण 
यह है कि फाँग्रेंस सच्चे भ्रयों मे राप्टू का प्रतिनिधि निकाय नहीं है। वास्तव में कांग्रेस 
राण्यों के शिप्टमण्डलों का एक समूह है! “राष्ट्रपति पद के विकास के विपरीन, 
पाँग्रेस का विकास प्रायः प्रादेशिक उद्देश्यों फो लेकर हुम्ना है। कांग्रेंस का प्रायः यही 
मुस्य कार्य रहा है कि समभौते के द्वारा विरोधी प्रादेशिक हितों मे सामंजस्य स्थावित 
कराया जा सके । राष्ट्रीय विधान निर्माण करते समय काँग्रेस का ध्येय यह देखना 
रहा है कि फिसी विधान का प्रमाव किसी क्षेत्र-विशेष पर क्या होगा भथवा उसकी 
प्रतिक्रिया उस प्रदेश में बया होगी जहाँ से प्रतिनिधि या सीनेट सदस्य भ्राए है भ्ौर 
जहाँ उनको घापस जाना है, न कि यह देखना कि किसी विधान का समस््त राष्ट्र पर 
य्या प्रभाव पढ़ेगा भ्धवा राष्ट्र का हिंत मंगल उसके हारा कहाँ तक हो सकेगा ।"? 
काँग्रेस के इस क्षेत्रीय एवं स्थानीय रवैये (8/000७) के कारण यह श्रशक्त एवं 
पिछड़ी हुई संत्या के रूप में विकसित हुई है; झ्ौर विस्सरदेह इस कमजोरी से राष्ट्र- 
पति की स्थिति फो लाभ पहुँचा है; प्रौर राष्ट्रपति-पद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक 
समभा जाने लगा है । 
स्थानीय एवं क्षेत्रीय हितों फा शासन (7,0०४॥9 रएॉ/०)--काँप्रेंस श्रौर 
उसके सदत्यो के सम्मुस स्थानीय एवं क्षेत्रीय हितो फी बात ही मुख्य रूप से रहती 
है । सविधान में भी यही लिखा है कि सीनेद सदस्य श्र प्रतिनिधिगण उसी राज्य 
के निवासी होंगे जिसका दे प्रतिनिधित्व करते हैं, भौर प्रथा इससे भी श्रागे है शिसके 
झनुसार प्रतिनिधि उस राज्य के निवासी तो होंगे ही, साथ ही उतको उसी निर्वाचक 
जिले का निवासी भी होना चाहिए जिसका प्रतिनिधित्व वे करना चाहते हैं। प्रतिनिधि 
सदन का सदस्य सर्देव याद रखता है कि प्रति दो वर्षों वाद उसके निर्वाधकगण उस्चको 
परसेंगे । इस चेतना के फलस्वरूप वह रादेव यही सोचता है कि किस बात से उसके 
निर्वाचकमण प्रसन्‍न होगे। इसका स्पष्ट फल यह है कि प्रत्येक काँग्रेस सदस्य सचेत 
रह कर राष्ट्रीय हितों को तिलाज्जलि दे देता है किन्तु स्थानीय श्रथवा क्षेत्रीय हितों 
की रक्षा करता है । 
इंग्लैंड की संसद्‌ का सदस्य दल के सचेतक (७४0) की अवहेलना करने 
का साहस नहीं कर सकता, श्रौर वह दल के अनुशासन अथवा श्राज्ञा के विरुद्ध नही 
जा मकता, चाहे दल का निर्णय किसी विपय पर उसके विर्वाचकगण की इच्छाओं 
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कांग्रेस (कमशः) $90 


यह देख कर क्षोभ होगा कि व्यवस्थापिका का अपार समय छोटी-मोटी व्यर्थ की बातों 
पर नष्ठ किया जाता है और प्रतिनिधि सदन में दिक्षेप रूप से बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण 
विपयों पर बड़ी ही भ्रनुचित जल्दबाजी की जाती है । इसके झतिरिक्त झभिवाधक 
नीति प्रथवा अडंगेवाजी (ह॥09प्रक७०) ओर सन्धियों के अनुमोदन के लिए दो-तिहाई 
बहुमत की झावश्यकता भी काँग्रेस ओर उसके बहुमत के मार्ग में बहुत भीषण 
रुकावदें हैँ जिनके कारण निश्चित उहूं श्य की पूर्ति में वाघा पड़ती है। दोनों सदनों: 
की कार्य करने की रीति भी कुछ ऐसी दूषित है कि उससे भल्प मत बालों को बढ़ावा 
मिलता है और वे सदनों के कार्य में वाद-विवाद के नियमों के श्रौचित्य की ओर 
वार-बार ध्यान दिलाकर (क्यव्तुप्रध्य/ 90790 06 0767); व्यर्थ समय नप्ट करने 
बाले प्रस्तावों को रख कर (796-00॥0ए॥ाए78 700/075) ; वाद-विवाद में असंगतत 
प्रसंग प्रस्तुत करके झौर बार-बार गणपूति (00०ए०) की याद दिला कर बाधा 
उपस्थित करते हैं । 


काँग्रेसी सदस्य न कैवल व्यवस्थापक ([,८8/98007) है, बल्कि उससे आशा” 
की जाती है कि बह अश्रपमे निर्वाचकमण्डल की ऐसे-ऐसे विभिन्‍न क्षेत्रों में सेवा करे 
जिनका व्यवस्थापिका से बिलकुल सम्बन्ध नहीं हैं। इसका फल यह होता है कि 
बहुत ही थीड़े सदस्य व्यवस्थापन-कार्य में सम्यक्‌ समय लगा पाते है। 


लॉबी का प्रभाव (7॥6 ]000766 ० 7.,0009)--काँग्रेस के सदस्य के 
इदे-गिर्दे ऐसे लोगों का समूह श्रव्सर मंडराया करता है जो उस पर किसी व्यवस्थापन 
(7.6889॥0॥) के विषय में उसके पक्ष में रहने के लिए या उसे रद्द करने के लिए 
दबाव डालता रहता है। इस कार्य को सम्पादन करने के लिए किसी प्रकार की घूस 
इत्यादि देने का काम नहीं किया जाता परन्तु यह कार्य इतनी सूक्ष्मता या बारीकी से 
किया जाता है कि बेचारा व्यवस्थापक लॉबी के प्रभाव को पड़ता हुआ जान नहीं 
पाता । इस प्रकार के कार्य करने वालों को लॉबीइस्ट (7.090958) कहते हैं। ये 
लोग किन्हीं विशेष समुदायों के प्रतिनिधि होते है जो भ्राधिक दृष्टि से मधवा भ्रन्य 
किसी स्वार्थ से काँग्रेस के सामने प्रस्तुत व्यवस्थापन में स्वार्थ दृष्टि रखते है । कॉग्रेस 
सदस्य इन लोगों के प्रभाव से बच नहीं पाते क्योंकि ये हर जगह मौजूद होते है भ्रौर 
इनकी प्रार्थना या धमकी उनके कानों में सदा ग्रजती रहती है । लाडीइंग के कामः 
से लाभ भी होता है परन्तु बहुधा इस कार्य को करने के श्रच्छे तरीके न होने के कारण 
राष्ट्रीय व्यवरथापक निकाय के रूप में काँग्रेस की प्रतिप्ण तथा सचाई को धरा 
लगा है । 


न्यायिक पुनरोकेण (7ंगरठालंध रल्सं८४)--न्यायिक पुनरीक्षण से भी 
स्पवस्थापको की हिम्मत पस्त रहती है । संविधान ने विघान-निर्माण के सम्बन्ध में 
प्रस्तिम शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है धौर काँग्रेस सदस्य जब किसी विधे- 
यक का सूत्रपात करते. हैं तो उनको न केवल यह सोचना पड़ता है कि उनके सिर्वचिक- 
गण क्या चाहते हैं भ्रयवा वे क्या सहन कर सकते हैं, वल्कि उनको यह भी सोचना 
पड़ता है कि काँग्रेस जो भी विधेयक जिस रूप में पास करेगी, उसको सर्वोच्च न्यायालय 
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झौर उनके हितों के विरुद्ध ही फ्यों न हो । प्रमेरिका में न तो सीमेट सदस्य भौर न 
प्रतिनिधि अपने राज्य अथवा प्रपते निवचिन-क्षेत्र के लोगों की इच्छा के विरुद्ध जाते 
का साहस करेंगे और उनको हिम्मत नहीं है कि वे स्थानीय श्रथवा क्षेत्रीय हितों की 
तिलाझजलि देते हुए भपने दल की श्राज्ञा एवं भ्रनुशासन स्वीकार करें ! प्रमेरिका में 
काँग्रेस का सदस्य जानता है कि यदि वह चुनाव में हार गया तो उसकी कांग्रेमी 
सदस्यता की जीवन-बृत्ति (2०7॥०5भं०१३ ०४४८८) समाप्त हो जाएगी! 


कार्यपालिका भ्रौर व्यवस्थापिका में विच्छेद (॥000८ एशफ०्था 6 
25९607॥४९ वात [,९89807०)--राष्ट्रपतीय ब्ासन-प्रणाली में झासन के स्पष्द 
विभाग होते है । इंग्लैंड में संसद्‌ केवल एक झौपचारिक व्यवस्थापक मिकाय है। वहां 
ससद्‌ का वाह्तविक कर्तव्य यह है कि वह मन्ध्रिमण्डल के निर्णयों का भ्रनुमोदत करे 
और उनको क्षवितत प्रदान करे । किन्तु काँग्रेस की स्थिति इसके बिलकुल विपरीत है। 
संयुक्त राज्य श्रमेरिया में काँग्रेस के दोनो सदनों का मुख्य कार्य विधान निर्माण करा 
है । सीनेट अथवा प्रतिनिधि सदन दोनों अपने क्षेत्रों में राष्ट्रपति से प्रेरणा नहीं सैंते। 
कार्यपालिका श्रौर व्यवस्थापिका के इस पृथवकरण के कारण प्रमेरिका मे नीति 
सम्बन्धी एकता का श्रभाव रहता है । 

कांप्रेत फी भ्रदृरदर्शो नीति (500-ह8धा०त फणालर थी 0णाह्ाक४)-० 
इसका स्पष्ट फल यह है कि चारों भोर श्रसज्भतता ([700/ध००४) और प्रवुत्तर- 
दायित्व (]7०590क्ष0)9) का बोलवाला है ! बेइन्तिहा विधान-तिर्माण चल रहा 
है जिसके कारण अद्वरदर्शी काम सम्पन्त होते है। काँग्रेस ने सम्भवतः कमी भी 
दूरदर्शी एवं स्थायी नीति का परिचय नहीं दिया है, इसमे केवल वे श्रवसर ग्रपवाद 
है जबकि किसी सशवत्त राष्टुपति के दबाव के कारण काँग्रेस ने दुख़शिता का परिचय 
दिया हो । जब कभी शासन पर काँग्रेस छायी रहो, उतने काल में वर्गों एवं क्षेत्रों के 
हित सर्वेश्रधान रहे जैसी कि गृह-युद्ध के पूर्व स्थिति रही, अथवा जिस प्रकार कि गृह 
ग्रुद्ध के बाद भ्रप्टाचारियों (390]87०0) की चढ़ बनी थी । “यदि 00४8४ उचित 
आन-मर्यादा रखी जाएं न्रर्थात्‌ विधि को समस्त जाति अथवा राष्ट्र के नैतिक जीवब 
जग कसौटी एवं भैतिक जीवन से सम्बन्धित कानून समझा जाए, तो काँग्रेस ने विदिच 
रूप से मूढ़ता यू मग्दता का परिचय दिया है श्रौर उसने विधि को उत्त रूप मे 0] 
देखा, न समझा ।/” यही कारण रहा है “जो काँग्रेस, प्रगति में सर्वताधारण पे पौधे 

रह गई है और जिसके कारण यह सभी लोगों के मजाक की चीज वन गई; सु्तस्कृतते 
एवं व्युत्पन्‍न (8णाह027९०) लोगों मे निराशा का कारण बन गई भर दूर 
निर्देय (९४॥४४८५४) लोगों के लिए आशा की किरण स्वृरूप वन गई । ५ 

कांग्रेस का झयोग्य संचालन (]॥ध्मिटाध्ता एटपड रण (णाह्ा०5) 77 

यदि कोई व्यवित स्थूल दृष्टि से भो कांग्रेस के क्रिया-कलापों पर नजर डाले तो उर् 
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फांग्रेस (क्रमशः) 30॥ 


यह देख कर क्षोभ होगा कि व्यवस्थापिका का भ्रपार समय छोटी-मोटी व्यर्थ की बातों 
पर नष्ट किया जाता है झौर प्रतिनिधि सदन में व्शिप रूप से बड़े-बड़े महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर बड़ी ही भनुचित जल्दबाजी की जाती है । इसके अतिरिक्त झभिवाधक 
नीति अथवा भड़ंगेवाजी (स/97४6:) और सन्धियों के अनुमोदन के लिए दी-तिहाई 

बहुमत की भावश्यकृता भी काँग्रेस शोर उसके बहुमत के मार्ग में बहुत भीपण 
रुकावर्दे हैं जिनके कारण निश्चित उहं श्य की पूर्ति मे वाघा पडती है। दोनों सदनों: 
की कार्य करने की रीति भी कुछ ऐसी दूषित है कि उससे झ्रल्व मत बालों को बढ़ावा 
मिलता है प्ौर वे सदनों के कार्य मे वाद-विवाद के नियमों के झ्रौचित्य की ओर 
वार-वार ध्यान दिलाकर (77८0पथा! एणंघ्र$ ० 07067); व्यर्थ समय नप्ट करने 
वाले प्रस्तावों को रख कर (7रग्रा८-०075णाएा8 ॥700075) ; वाद-विवाद में असंगत 
प्रसंग प्रस्तुत करके भौर बार-बार गणपूर्ति (0४०००) की याद दिला कर बाधा 
उपस्थित करते हैं । 


काँग्रेसी सदस्य न केवल व्यवस्थापक ([.6.59007) है, बल्कि उससे आशा” 
की जाती है कि वह प्रपने निर्वाचकमण्डल की ऐसे-ऐसे विभिन्‍न क्षेत्रों में सेवा करे' 
जिनका व्यवस्थापिका से बिलकुल सम्वन्ध नहीं है। इसका फल यह होता है कि 
बहुत ही थोड़े सदस्य व्यवस्थापन-कार्य में सम्यक्‌ समय लगा पाते हैं । 

लॉबी का प्रभाव (7॥6 [9702०९ ० 7,0009)--काँग्रेस के सदस्य के 
इर्द-गिद ऐसे लोगों का समूह भ्रक्सर मंडराया करता है जो उस पर किसी व्यवस्थापन 
(.८88807) के विषय में उसके पक्ष मे रहने के लिए या उसे रद्द करने के लिए 
दवाव डालता. रहता है। इस कार्य को सम्पादन करने के लिए किसी प्रकार की घूस 
इत्यादि देने का काम नही किया जाता परन्तु यह कार्य इतनी सुक्ष्मता या बारीकी से' 
किया जाता है कि बेचारा व्यवस्थापक लॉबी के प्रभाव को पड़ता हुआ जान नहीं 
पाता । इस प्रकार के कार्य क्रमे वालों को लॉबीइस्ट (7.09098/) कहते है। ये 
लोग किन्‍्हीं विशेष समुदायों के प्रतिनिधि होते है जो झ्राथिक दृष्टि से झपवा अन्य 
किसी स्वार्थ से काँग्रेस के सामने प्रस्तुत व्यवस्थापन में स्वार्थ दृष्टि रखते है । काँग्रेस 
सदस्य इन लोगों के प्रभाव से बच नहीं पाते क्योंकि ये हर जगह मौजूद होते हैं शोर 
इनकी प्रार्थना या धमकी उनके कानों में सदा ग्रजती रहती है। लाबीडंग के काम' 
से लाभ भी होता है परन्तु बहुधा इस कार्य को करने के अच्छे तरीके न होने के कारण 
राष्ट्रीय व्यवरथापक निकाय के रूप में काँग्रेस की अ्तिप्ठा तथा सचाई को धवका 
लगा है। 


न्यायिक पुनरीक्षण (7ग्रतालंध व्शंधए)--स्यायिक पुनरीक्षण से भी 
व्यवस्थापकों की हिम्मत परत रहती है संविधान ने विधान-निर्माण के सन्वन्ध में 
अन्तिम द्ाक्ति सर्वोच्च न्यायालय को सौंप दी है झौर काँग्रेस सदस्य जब किसी विधे- 
यक का सूत्रपात करते. हैं तो उनको न केवल यह सोचना पड़ता है कि उनके निर्वाचक- 
गण क्या चाहते हैं सथवा वे क्या सहन कर सकते है, वल्कि उनको यह भी सोचना 
पड़ता है कि काँग्रेस जो भी विधेयक जिस रूप में पास करेगी, उसको सर्वोच्च स्यायालय 


4 ॥2। संटृकत राज्य अमे रिफा का शासन 


कहाँ तक स्वीकार करेगा यदि उस विधेयक की विध्यमुकूलता पर न्यायालय में झाकषर 
किया जाए। कोई भी पहले से यह नहीं सोच सकता कि सर्वोच्च न्यायालय का कया 
रुख होगा किन्तु शंका तो बनी ही रहती है । इस शंका के फलस्वरूप वे विधान-निर्माण 
की शोर पूरा ध्यान नही लगा पाते । ष 


आधिक एवं सामाजिश्न हितों का एकोकरण (एग्राीश्यांता रण ९०००० 
270 50०४) 49/0655) --दैश्व की श्राधुनिक स्थिति को देखते हुए यह स्पष्ट है कि 
अमेरिका में आथिक एवं सामाणिक हितों का एकीकरण बड़ी तेजी से हो रहा है। 
अ्रत्न वर्गीय श्रथवा क्षेत्रीय भाथिक प्रदनों की ओर लोगों का ध्यान कम है और सभी 
विचारो एवं वर्गों के लोग सार्वजनिक हिंत कल्याण के लिए मिल कर काम करने के 
इच्छुक है। पिछले चार राष्ट्रपतीय चुनावों ने स्पष्ट दिखाया है कि केवल दक्षिश्री 
राज्यों के लोगों की अन्य भावुक अवस्था (कमरात द्वाएधंग्राबं 2/((९ए०० ० ११ 
5$00॥॥) को प्पवाद स्वरूप छोड़ते हुए भ्रव देश की राष्ट्रीय राजनीति में वर्ग-हिंत 
और क्षेत्र-हित प्रायः बिलकुल नहीं है श्रौर झब भाधिक प्रइनो पर देश को क्षेत्रीय 
श्रथवा भौगोलिक भ्राधार पर विभाजित करना कठिन होगा । 


इसका स्पष्ट फल यह हुआझा हैं कि सर्वताधारण में नई राष्ट्रीय चेतना का 
आविर्भाव हुआ है, भर उन्हे कांग्रेस की ओर से विशेष झाशाएँ नही हैं। वे प्रमेरिकी 
विधानमण्डल पर झत्यधिक विव्यस करने में मिक्कते है, क्योकि काँग्रेस जहाँ मठ 
भी स्थानीय हितों की संरक्षिका है, वही अपनी दालमठोल प्रथवा दीर्घयूत्रता (0०- 
शचआएथध०॥ ), अ्रनिश्चित अथवा भ्रवसरवादी समभझभोते के द्वारा राष्ट्रीय हितों को 
खतरे में डालती है। वे राष्ट्रपति को राष्ट्रीय एकता एवं राष्ट्रीय समेवय अथवा 
अविभाज्यता (]रक्बनागाव छाया शा गरशांगाबा इणातआग9) का प्रतीक सममके- 
कर उसी की श्रोर श्राशावान दृष्टि से निहारते है । 


काँग्रेस को शक्तिशाली बनाने के उपाय 
($एशाहा/ला78 06 (7णाष्टा855) 
कांग्रेस के कार्यपालिका के साथ सम्बन्ध (२९७]४80ा5 छत ६6 8060० 
ध४४)--याप्ट्रपत्ि समस्व सष्ट्र का प्रतिनिधि है, समस्त प्रशासन का प्रधान है भौर 
साथ ही सर्वसाधारण की आराम पसन्द का नेंता है। सर्वस्राधारण भ्रथवा काँग्रेस दोना 
ही राष्ट्रपति के नेतृत्व मे विश्वास करते है, यद्यपि राष्ट्रपति प्ौर काँग्रेस में विवाद 
भी रहता है किन्तु राष्ट्रपति का नेतृत्व उसी स्थिति मे स्थापित हो सकता है जबकि 
कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका मे उचित सम्बन्ध पैदा हो | यह समत्वय तभी ग्राप्ते 
हो सकता है जब काँग्रेस शवितशाली वने । इसका श्र है कि काँग्रेस अपनी उस 
स्वाभाविक एवं अंतर्वेर्त्ती प्रवृत्ति को दूर करे जो उसे राष्ट्रपति-विरोधी बनाती है ! हे 
इस समन्वय को प्राप्त करने के दो उपाय हैं | कुछ लोगो का मत है कि यदि 
कमी अमेरिका का संविधान पुनः निमित हुआ तो निद्िचत रूप से अमेरिका में संसदीय 


शासन-प्रणाली का सूत्रपात होगा जिसमें कराये, हे व्यवस्थापिका में आवश्यक 


कांग्रेस (क्रमश: ) 44043 | 


समन्वय रहता है । किन्तु ऐसा होना कठिन है। इसलिए ऐसे उपाय करने चाहिएँ 
जिनसे राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाली में भ्ावश्यक सुधार हो जाए। इस दिल्ला मे पहलो 
कदम यह होना चाहिए कि कांग्रेस राष्ट्रपति का नेतृत्व स्वीकार करे । किन्तु इस 
सम्पन्ध में महू समझ लेना चाहिए कि राष्ट्रपति के नेतृत्व का यह अर्थ नही होगा कि 
काँग्रेस, राष्ट्रपति श्रथवा कार्यपालिका द्वारा पुर स्थापित सभी प्रस्तावों को दासी रूप 
में स्वीकार करे। काँग्रेस को कार्यपालिका को प्रत्येक सिफारिश पर श्रपना स्वतन्त्र 
विचार एवं विवेकपूर्ण निर्णण करना चाहिए । इसके द्वारा यह स्थिर हो जाता है कि 
शाध्ट्रपति राष्ट्र की सर्वोच्च विधायिनी शक्तियों का उपभोग करेगा । कार्यपालिका 
एवं व्यवस्थापिका के पारस्परिक सम्बन्ध भौर भी सुधर सकते है तथा व्यवस्थित हो 
सकते हैं, यदि दोनों सदन प्रपने नियमों में सशोधन कर लें ओर मन्विमण्डल के 
सदस्यों फो सीनेट तया प्रतिनिधि सदन में बैठने दें और वहाँ उनको व्यक्तियत रूप में 
प्रदनों का उत्तर देने दें । 


व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका में समन्वय लाने की दिशा में तीम योजनाएँ 
भरस्तुत की गई है । एक योजना स्वर्गीय सीनेट सदस्य एम० ला० फॉलेट, जूनियर 
(५, 7.8 70॥8008, 77.) ने प्रस्तुत की थी । इस योजना के अ्रनुसार काँग्रेस के 
मेताम्ं प्रौर मस्त्रिमण्डल के मुख्य सस्त्रियों का. एक निकाय बनता चाहिए जो साथ 
बंठकर राष्ट्रीय नीति की भोटी रूप-रेश्ला तैयार करे। यदि इन दोनो प्रकार के सदस्यों 
(काँग्रेस के तथा मन्त्रिमण्डल के) में बार-बार मम्त्रणाएँ एवं विचार-विनिमय होगा 
तो वे एक-दूसरे को समझ सर्कगे; झोर इस प्रकार व्यवस्थापिका शोर कार्यपालिका में 
मिल कर टीम की सरह कार्य करने की भ्रादत पड़ेगी । इन सम्मेलनों का सभापत्तित्व 
राष्ट्रपति करेगा । इस योजना का स्वागत किया गया था, और इसका चारो ओर से 
समर्थन हुआ । १६४६ मे काँग्रेस के पुनर्गेठव के सम्बन्ध में जो सयुवत समिति बनी थी 
उसने यह सिफारिश की थी, किन्तु काँग्रेस ने इस सुकाव को अस्वीकृत कर दिया | 


इस सम्बन्ध में दितीय योजनर लगभग १०० वर्ष पुरानी है श्रौर इस योजना 
का सुझाव है कि मन्व्रिमण्डल के सदस्यों को काँग्रेस मे स्थान दिए जाएँ | मस्त्रिमण्डल 
के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता रहेगा किन्तु उन्हें वाद-विवाद में भाग 
लेने की भ्राज्षा होगी और वे दोनों सदनो मे प्रइनों के उत्तर देने के लिए बाध्य होगे; 
किन्तु उन्हें वोट देभे का अधिकार नहीं होगा। यह बताया गया था कि इस प्रकार 
को व्यवस्था से संविधान मे कोई परिवर्तन करने की झ्रावश्यकता नहीं होगी। इस 
योजना को कुछ बदलते हुए, सीनेट सदस्य ई० केफौर (567800: 8, एछु८हएएट:) 
ने प्रस्ताव किया कि दोनों सदनों की कार्यवाही मे प्रश्न-समय (00४6880०॥ धंणा6) 
की व्यवस्था कर देनी चाहिए इस प्रइन-समय में भी मम्त्रिमण्डल के सदस्य एवं अन्य 
चोटी के प्रशासनिक अ्रधिकारीगण सदन में उपस्थित रहें और किसी सदस्य द्वारा 
प्रइन किए जाने पर उत्तर दें | ऐसा विचार किया गया था कि इस सुधार के फलस्वरूप 
अ्शासकों (80४ाग्रांआा4:075) झीर काँग्रेस सदस्यों (00787«5७7/थ॥) में सहयोग 
का विस्तार होगा । रे 


अध्याय ७ 
संघीय न्यायपालिका 


(तलब गप्रठंणंधधण) 


संघीम न्यायपालिका को झ्रावश्यकता (]९९९० ॥6 वक्ष "एतीलंधाओ)-+ 
प्रमंधान के अनुच्छेदों (7०८६४ ० 0०प्रट्वेशशा0॥) ने, जैसा कि हम वर्णन कर 
चके हैं राष्ट्रीय न्‍्यायपालिका की कोई व्यवस्था नहीं की थी । हैमिल्टन ने कहा था 
कि यह पुराने शासन की भारी कमजोरी थी क्योंकि, उसके अनुसार, विधियाँ व्यर्थ 
की चीज हैं जव तक कि न्यायालय न हों जो उन विधियों के अर्थ बतावें और उनकी 
क्रियान्विति की व्याख्या करें। प्रसंधान श्रथवा परिसंघ (0०४१८८७४०॥) के काल 
में, समस्त न्यायिक विवाद, राज्यों के न्यायालय ही निपटाते थे, श्रौर श्वृकि प्रत्येक 
राज्य में श्रलग-प्रलग न्‍्याय-व्यवस्था थी, इसलिए प्रायः परस्पर-विरोधी निर्णय हुआ 
फरते थे भौर इस कारण अ्रनिश्चितता एवं अ्रस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी 
और झ्ननैक उलभर्नें सामने भ्राने लगी थी । इसलिए, सत्रिधान के नि्माताश्रों ने धपके 
सम्मुख मुख्य उद्देश्य यह रखा कि एक ऐसी न्याय-ध्यवस्था को जन्म दिया णाएंझो 
स्थपित होने वाले नए शासन की स्थिरता को बनाए रखे; साथ ही जो उस समय 
भ्रस्त-व्यस्तता (09000 0070 ०१5) फैची हई थी उसका अन्त किया जाए। बे 
यह भी समभते थे कि भविष्य में राज्यों में प्रापसी विवाद ग्रधिक होंगे, झतः एक ऐसे 
सर्वमान्य मध्यस्थ (0ए/अंत० ए/गर76) की आवश्यकता होंगी जो समस्त राज्यों 
के हितों से ऊपर हो और जो उन सभी राज्यों के विवादों को निपटाये । इसी प्रकार 
ऐसे प्रइन भी सम्मुख आ्ाएँगे जितका सम्बन्ध संयुक्त राज्य के परराप्ट्र सम्बन्धों से 
होगा भ्रथवा जिसका सम्बन्ध विदेशों से की गई सन्धियों से होगा, श्रौर इस प्रकार 
की सभी बातों को राज्यों के न्यायालयों के सुपुर्द नहीं किया जा सकता, चाहे राज- 
भीनिक रूप से वही उचित जान पड़े । यदि राज्यों के आपसी विवाद श्रयवा परराष्ट्र 
के साथ की गई सन्वियों से उत्पन्त विवाद राज्यों के न्यायालयों को सौंपे जाएँगे तो 
इसका श्रर्थ होगां विः समस्त देश की घान्ति और समृद्धि को तेरह परस्पर-विरोधी 
चाण्यों की मत्ताशों के विवेक एवं निर्णय पर छोड़ा जा रहा है। प्रन: यह भी सोचा 
गया कि सविधान के विभिन्‍न उपबन्धों का निवंदन भी भविष्य में विवाद का बारण 
बन सकता है और कांग्रेस द्वारा पारित विधियों के निबंचन पर भी विभेद हो सकेता 
है। यदि इस प्रकार के विवादों को विभिन्‍न राज्यों के न्यायालयों पर छोड़ दिया 
जाएगा तो इसका भ्र्थ होगा अव्यवस्था एवं गतिरोध को झामन्त्रण देना, वमोति 
प्रत्येक राज्यन्यायालय भिन्‍तर और परस्पर-विरोधी निर्भय देगा! प्रन्त में संदियान मे: 
निर्माता अभिक पूर्ण एकता भौर न्याय स्थापन करने वो योजना बना रहे ये । प्रत्तः 
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एक योजना झौर भी है । इस योजना के झनुसार राष्ट्रपति को परपने मंत्री 
लोग, काँग्रेस के चोटी के नेताओं में से छाँटने चाहिएं शोर उनसे भी मत्यथा प्राप्त 
करनी चाहिए, साथ ही श्रपने मन्प्रिमण्डल के महत्त्वपूर्ण सदस्यों से भी मल्तेणा करती 
चाहिए । इस विधि के भ्रनुत्तार चलने पर संविधान में कोई परिवर्तन करना प्रावश्यक 
नही होगा, शर्ते केवल यह है कि उक्त कांग्रेस के सदस्यो को प्रशासनिक विभागों का 
प्रध्यक्ष न बनाया जाए । इस योजना के समर्थकों का कथन है कि इस प्रकार के 
सलाहकारों प्रथवा मन्त्रियों का निकाय अधिक सशवत, साथ ही भ्रधिक साविधानिक 
(77४४/ए6०॥५!४६5००१) होगा ॥ प्रोफेसर कॉरविन (० 0०ए४॥) जो इस योजना 
का समर्थक है, कहता है “कि ऐसे मन्त्रियों के निकाय (8009 ० 80ए 5९३) में वे 
लोग होगे जो राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रपति से दबकर नहीं रहेगे, जिनकी रानवीतिक 
सफन्नता का आधार राष्ट्रपति की राजनीतिक सफलता के श्राधार से भिन्‍त होगा मोर 
जो राष्ट्रपति की विचारत््वपलता (एछा्भ्रतक्षाधंक छमाग)) पर स्वतस्त्र भंकुब | 
सकेंगे, जिसका आजकल पूर्ण अभाव है |” 
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ऐसी स्थिति में एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष संघीय न्‍्यायमालिका की श्रावश्यक्रता दिल- 
कुल स्पष्ट थी । 
संविधान द्वारा सर्वोच्च न्यायालय का उपबन्ध (0०डञणाण फ़ा०४7% 
६607 9 50७76 (१००४) --इन विचारों एवं तकों के झ्राश्रित, संविधान के रच- 
यिताग्रो ने संविधान के भनुच्छेद ३ में संघीय न्यायपालिका का उपवन्ध किया प्रौर 
ऐसा करते समय उन्होने न्यायपालिका को कार्पपालिका और व्येवस्थापिका के वरा- 
वर दर्जा दिया । सविधान में इसका सक्षिप्त वर्णन है, भझौर न्यायपालिका के संघटन 
अथवा उसकी रचना के विषय मे विस्तृत विवेचन नहीं है । तृतीय भनुच्छेद केवन् 
यही उपवन्धित करता है कि समस्त न्यायपालिका शक्ति एक न्यायालय मे विहिंत 
होगी भश्रथवा अन्य छोटे न्यायालयों मे विहित होगी जिनको काँग्रेस समय-समय पर 
अपनी भ्राज्ञानुसार स्थापित करे। इस प्रकार कांग्रेस को भ्रधिकार दिया गया है कि 
वह सर्वोज्च न्यायालय के लिए श्रावश्यक न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करे, साथ 
ही अतिरिक्त न्‍्यायालयो की ज्यों-ज्यों और जिस प्रकार भ्रावश्यकता पड़े, स्थापता 
करे । इन सभी न्यायालयों के न्यायाघीक्षों की स्वतन्त्रता एवं स्थिरता बनाएं रखने 
के लिए सविधान ने निश्चित किया है कि वे सदाचार-पर्यन्त प्पने पदों पर रुथायी 
रूप से बने रहेगे, भर उनका जो वेतन आदि निश्चित किया जाएगा उसे उनकी 
पदावधि में किसी प्रकार भी कम नही किया जा सकता । 
सधीय न्यायपालिका के ऊपर कांग्रेस का नियन्त्रण (20ए67 ० (०॥868 

॥0 ०००] ह्तिशथ एशंणंश9)--ऊपर वर्णन किए हुए साविधानिक उपबन्ध 
के बावजूद कांग्रेस के पास श्रब भी कुछ ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा वह संघीय 
न्यायपालिका के ऊपर नियस्त्रण रख सकती है । यह माता कि काँग्रेस न तो सर्वोच्च 
न्यायालय को भंग ही कर सकती है न न्यायाधीश्ञों के वेतत को कम कर सकती 

न किसी न्यायाधीश को अपने पद से वियुकत ही कर सकती है जब तक कि उसके 
विरुद्ध सार्वजनिक अ्रभियोग (ग्राएथ्तथ्शारथा।) सिद्ध न हो जाए! फिर भी काँग्रेस 
कई प्रकार से अभाव डाज़॒ सकती है और परिवर्तन कर सकती है। काँग्रेस विधि 
पास करके भौर यह उपबन्ध करके कि किसी न्यायाधीद्य की मृत्यु हो जाने १९ 
श्रथवा उसके त्याग-पत्र श्रा जाने पर रिक्त पद मन्सूख कर दिया जाएगा, स्यायाधीर्शों 
की निरिचित संख्या में कमी कर सकती है। भयवा कांग्रेस किसी ऐसी योजता को 
स्वीकार कर सकती है जँसी कि राष्ट्रपति फ्रंकलिन डी० रूजवेल्ट ने रखी थी जिसका 
आशय था कि सर्वोच्च न्यायालय के लिए छः तक नए न्यायाघीश्ञों की नियुक्ति कर त्ती 
जाए यदि किसी समय ७० वर्ष को भायु पूर्ण करने वाले न्यायाधीश ६ मास 
श्रन्दर झपने पदों से त्याग-पत्र न दें । इस प्रकार राष्ट्रपति ने चाहा कि न्याया' अतयों 902५ 
की संख्या में वृद्धि हो जाए भौर न्यायाधीक्ञो के पदों पर योग्य एवं उचित 23027% 
नियुक्तियाँ हो सकें । भ्धीन न्यायालयों के सम्बन्ध में तो काँग्रेस का उन पर 422 है 
शव॑ पूर्ण-प्राय नियन्त्रण है। राष्ट्रपति जैफरसन (उर्ी८६००) दे के कार्यक या 
सन्‌ १८०२ में काँग्रेस ने पूर्व वर्ष मे पारित एक विधि को भंग कर दिया दिसके ॥ का 
सोलह सकिट स्यायाधीजों (टा०्णो! ॥ए62८७४) के पदो को सजित किया गया 


संघीय न्यायपालिका ६४६ 


और जिन पदों पर अपनी पदावधि की समाप्ति पर राष्ट्रपति एडम्स (802॥8) ने 
ऐसे व्यक्तियों की नियुक्तियाँ की थी जो संघवाद (झ€०श०४950 ए०ाशंग्रांगग) के 
समर्थक थे । काँग्रेस, श्रावश्यक विधि पास करके और श्रपीलीय प्रथा को बन्द करके 
झाज्ञा कर सकती है कि कुछ प्रकार के मामले सर्वोच्च न्यायालय के सामने न जाएँ। 
किन्तु इस प्रश्न के सभी पक्षों पर विचार करने के उपरान्त यही निष्कपं मिकलता है 
कि “आपात कालों को छोड़ कर शेप कालों मे, संघीय न्यायपालिका काफी हद तक 
राष्ट्रीय व्यवस्थापिका के प्रभाव से स्वत्तन्त्र रहती है ।” 


न्यायाधोज्नों की नियुक्षित एवं पदावधि (8900ग्राणद्या क्रा0 ईश्ाएा6 ० 
7४8९5) --संविधान तो क्ैवल यही निदिष्ट करता है कि राष्ट्रपति एवं सीमेट सर्वोच्च 
न्यायालय के लिए न्यायाधीश नियुक्त करें श्रौर काँग्रेस को भ्रधिकार देता है कि वह्‌ 
छोटे अधिकारियों की नियुक्ति का श्रधिकार या तो केवल राष्ट्रपति को दे सकती है, 
यथा न्यायालयों को दे सकती है प्रथवा विभागीय भ्रध्यक्षों को दे सकती है । इस प्रकार 
सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों का नामाकन (]२०छांग्रध8०॥) राष्ट्रपति 
करता है भौर उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति सीमेट की सलाह भोर भनुमोदन पर करता 
है । छोटे न्याप्रालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में व्यवहार यह रहा है कि समस्त छोटे 
संधीय न्यायालयों के न्यायाधीशों की यणना छोटे भ्रधिकारियो मे नही की जाती, भ्रतः 
उनकी मिथुक्ति भी राष्ट्रपति भौर सीनेट ही कर सकते है । 

संविधान इस सम्बन्ध मे मौन है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की 
क्या योग्यताएं भौर अभ्रहताएँ होनी चाहिए, भ्र्थात्‌ उनकी श्रायु, नागरिकता, वेधिक 
योग्यता, राजनीतिक विचार एवं उनकी पिछली पृष्ठभूमि किस प्रकार की होनी 
चाहिए। प्रायः ऐसा हुप्ना है कि डेमोक्रेटिक दल के राष्ट्रपतियों ने रिपब्लिकन स्याया- 
धीज्यों को बेंच (७०००४) के लिए श्रथवा रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों ने डेमोक्रेटिक 
न्यायाधीशों को बेंच के लिए नियुक्त किया है। न्यायाधीशगण सदाचार-पर्यन्त भपने 
पदों पर बने रहते है भौर उनको सार्वजनिक दोषारोपण (70०80०॥77८7() के द्वारा 
ही हटाया जा सकता है। केवल सेम्युएल चेज ($9ग्राए०) 0045०) नाम का एक ही 
न्यायाधीश ऐसा है जिस पर कभी सार्वजनिक दोषारोपण लगाया गया था, यद्यपि 
वह भी निर्दोष पाम्रा गया । 


संघीय न्यायालयों का श्रधिकार-क्षेत्र 
(#लवशव। उप्गां5त000॥) 

संघीय न्यायालयों का भधिकार-क्षेत्र (786 5०० फटपतश 00058)-- 
केन्द्रीय सरकार की समस्त शक्तियाँ प्रत्यायुकत (7000८89/८०) होने के कारण मर्थादित 
हैं। इसलिए सघीय त्यायालयों का स्‍भ्भिकार-स्षेत्र केवल बुछ ऐसे ही विपयो तक 
सीमित है जिनको संविधान ने स्पष्टतः या तो गरिनाया है भयवा जो विपय संसिधान 
में उपलक्षित ([7ए॥८०) हैं। छेष समस्त विषयों पर राज्यों बे वकऋवाल  + 2३ 
पभरधिकार है। संघीय न्यायालयों के भ्धिकार-क्षेत्र की पूरी जानतयरों सा 
भनुच्छेद ३ में दो हुई है । 
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१. संविधान, विधियों भ्रौर संधियों से सम्बन्धित मुफद्म (03565 भांश8 
ए्रपध पाल ए0णाआप्रा00, 7.3905 ध6 7र८४४८5)---/संगुक्‍त राज्य प्रमेरिका की 
स्यायिक व्यवस्था उन सभी वियादों पर पूर्ण रूप से सागर होगी जिनका सम्बन्ध सवि- 
घान से सम्बन्धित संयुक्त राज्य की विधि एवं न्याय से होगा प्रयवा जिनवा सावस्ध 
छिछसी सन्धियों से होगा भयवा उन सन्धियों से होगा जो उन शर्तों के भनुत्तर 
“दिव्य में की जाएँगी ।” इसका प्रर्य हैं कि कैवल स्याय योग्य मुकदमे (6256 थे ७ 
एच्रना6 वाशाबटाटा), ही सपीय न्यायालयों में झा सकते हैं । किग्तु संधीय 
सायालय कार्यपालिका भ्रयवा व्यवस्थापिका सम्बन्धी वियादों पर निर्णय नहींदे 
सकते । ऐसा तभी हो सकता है जबकि इस प्रकार के किसी विवाद में संघीय संविधान 
का, अथवा किसी संघीम विधि का धथवा किसी ऐसी संधि का सिवंचन ([0- 
एाशथांएा) निहित हो निसमें संगुकतत राज्य एक पक्ष हो । यदि कोई यह दावा करे 
कि किसी कार्यपालिका प्रयवा व्यवस्थापिका के प्धिनियम के द्वारा उस व्यवित 
उन मौलिक झधिकारों का हनन हुआ है जिनकी संविधाम मे गरारण्टी की है, झबवा 
जिसकी धिपियों ने या संगरुकत्त राज्य की संधियों ने गारप्टी की है तो वहेव्मवित 
अपने भ्रधिकारों की रक्षा के हेतु समत झधिकारी श्रथवा सत्ता के विस्द्ध दावा दागर 
कर सकता है । भ्रतएवं यह स्पप्ट है कि कांग्रेस तथा राष्ट्रपति सर्वोच्च स्थायातय डे 
न्यायाधीशों को प्रस्तावित व्यवस्थापन की सांविधानिकता पर अपने विचार प्रकट केसे 
के लिए नहीं कह सकते । साथ ही कांग्रेस को यह भ्रधिकार भी प्राप्त नहीं है कि 
बह स्यायपालिका को न्यायिक कार्य के भ्रतिरिवत भ्रन्य कोई कार्य सौंप सके । 

२. राजदूतों, राजनीतिक श्रधिकारियों भौर घाणिज्य इूँतों से सम्व्धित 
मुफदरम (9565. ब्वील्टाए8 क्8554005, 000 एफणी० एांप्रेंशश5़ शाएं 
८००७॥॥ ) --ट्वितीयतः, संघीय न्यायालयों के भधिकार-क्षेत्र में वे मुकदमे भी भातें 
हैं जिनका सम्बन्ध उन राजदूतों (/9)9079/$) से होता है जो विदेशी राज्यों 
ओर से सयुक्‍त राज्य में कार्य करते है। किन्तु अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सुप्रस्यावित 
सिद्धान्त के अगुसाद विदेशी राज्यों के राजदूतो श्रधवा राजनीतिक अधिकारियों के 
ऊपर किसी ऐसे देश के न्यायालयों मे मुकदमा नहीं चलाया जा सकता जहाँ वे ७५9 
देश की श्रोर से भेजे हुए कार्य कर रहे हों। संविधान मे इस उपबन्ध बा साठ 
तात्पये यह है कि राज्यों के न्यायालयों के ऊपर भ्रंकुझ रहे कि वे प्रतर्राष्ट्रीय विधि 
के प्रतिकूल भाचरण न करें । यदि कोई कूटनीतिक झधिकारी किसी श्रपराध का ५ 
हो तो सम्बन्धित देश की सरकार से प्राथेना की जा सकती है कि उमर वापस बुला 
लिया जाए भ्रयवा उसको देश से निकल जाने का भी आदेश दिया जा सकता है; 
किन्तु जब तक वह अपने देश का नियुक्त राजनीतिक दूत है, तब्‌ तक उसके वि 
कोई कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकती । लि ं 

३. नाविक मुकदमे (&0त/शाध/३ ०७६०४)--नाविक एवं सामुद्रिक मुकदमे 
फा राम्वस्थ उन भ्रमेरिकी जहाजों से है जो दुर-दूर समुद्रों में यात्रा करते है अत 
सयुवतत-राज्य के अंतर्गत नौ-गम्य नदियों अथवा नहरों (]प4शंड2006 शक रण घर 
एाआ्ाल्त 89755) में यात्रा करते है, शोर इनसे सम्बन्धित विवाद माल ढोने 
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किराए, नाविकों का बेतन, दो जहांजों की टक्कर से हानि एवं समुद्री बीमे के बारे मे 
हो सकते है | युद्ध-काल मे नाविक मुकदमे, उन नावों झौर जहाजों से सम्बन्धित भी 
हो सकते है जो समुद्री मे पकड़ लिए जाएँ । संघीय न्यायालयों को नोवँधिक क्षेत्र 
(80गराथा उंघरंध्टांधंणा). प्रदान करने के दो प्रधान कारण थे। प्रथमतः, 
नौविधि (७०77०), न्यायशास्त्र (उैणा|5छाएए८त०७) की एक सुस्पष्ट शाखा 
है ऑर यह सामान्य विधि एवं अपक्षपात विधि या न्याय ((एणाशाणा 89 
था? धवण्पो४) से विषय, तत्त्व एवं क्रियान्विति मे भिन्‍न है । द्वितीयतः, विदेशों 
साथ वाणिज्य केन्द्रीय विषय है ग्लौर इसी कारण संविधान के रचमिताश्रो ने यही ठी 
समझा कि नाविक एवं सामुद्रिक विवाद सघीय न्यायालयों को सौपि जाएँ । 

४, ऐसे मुकदमे जिनमें सयुकत राज्य श्रयवा कोई एकक राज्य एक पक्ष दे 
रूप में विवादग्ररत हो (08525 शा शाला धीढ एजराट्व 8365 ण 9 5096 5 98 
एथा9) - संघीय न्यायालयों के श्रधिकारक्षेत्र मे वे सब विवाद भी आते हैं जिनमे 
संयुक्त राज्य अ्रमेरिका एक पक्ष से विवादग्रस्त हो; झथवा जिनमें संयुक्त राज्य के 
दो एकक राज्यों में विवाद हो श्रथवा जब विवाद किसी एकक राज्य भोौर किसी 
अन्य एकक राज्य के नागरिक के बीच हो । प्रारम्भ में संविधान में यही व्यवस्था की 
गईं थी कि कोई नागरिक किसी दूसरे एकके राज्य के विरुद्ध सधीय न्यायालय मे 
दावा ला सकता था भ्रथवा विदेशी नागरिक किसी एकक राज्य के विरुद्ध नालिश 
संघीय न्यायालय में कर सकता था। किन्तु १७६८ में स्वीकार किए गए (१४वें 
संशोधन ने स्पष्ठतः प्राज्ञा दी है कि संघीय न्यायालय किसी दूसरे एकक राज्य के 
नागरिक द्वारा दूसरे एकक राज्य के विरुद्ध दावे को स्वीकार म करें, भौर न ऐसे दावे 
स्वीकार करें जो किसी विदेशी नागरिक द्वारा किसी राज्य के विरुद्ध लाए जाएं । 
इस प्रकार के दावे झ्ब केवल सम्बन्धित एकक राज्यों के न्यायालयों में ही विधि 
श्नुसार उपस्थित किए जा सकते हैं। यदि वैधिक प्राज्ञा या उपबन्ध नहीं है तो 
न्यायालय ऐसे दावे स्वीकार नही कर सकते हैं। किन्तु संघीय न्यायालयों में एकक 
राज्यों के विरुद्ध ऐसे दावे दायर किए जा सकते हैं, जिन मुकहमों में संयुवत राज्य 
या कोई भ्रन्य एकक राज्य भ्रयवा कोई विदेशी राज्य एक पक्ष में हों । 

४. विभिन्‍त्र एककों के नागरिकों के घोच विवाद (00770:द8८६ 9९- 
ऋढ्ट शांश९5 ०ी ततीधटा। $74/05)---/विभिन्‍न एकक राज्यों के सागरिकों के 
चीच के विवाद भी संघीय न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में भाते हैं। भरत यदि हक 
ही राज्य के नागरिक विभिन्‍न राज्यों द्वारा प्रनुदत्त भुमि के लिए दावे कर रहे है; 
झथवा एक राज्य अयवा उसके नागरिकों का विदेशी झशाम्यों या विदेशी राज्यों के 
सागरिकों या प्रजाप्रों के विरुद्ध दावा हो तव भी ये सब संपोय स्पायालय के ध्रधिकार- 
सत्र मे भरा जाते हैं।” इसका तात्पर्य है बिः यदि कोई विवाद विदेशियों घयवा 
विदेशी नागरिकों का विभिन्‍न एकूुक राज्यों के नागरिकों के विरद है तो उस पर भी 
संपीय स्यायालय विधार कर सफते हैं। इस भनुष्छेद के भर्यों में निगम ((०070- 
इश०79) प्रयश कम्पनी (0०४७5४७) को भी उसी एक राज्य शा नागरिश माता 
गया है जिसमें दे समामेलित ([7007०757०0) हों । 
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अपयर्जी एवं संवर्त्तो श्रधिफार-क्षेत्र (2:८एडएठ बात गाए णि$- 
40०7०॥)--निस प्रकार के विवादों का ऊपर वर्णन किया गया है वे संधीय न्याया- 
लगों के विचार-क्षेत्र मे श्रा सकते हैं, किन्तु संविधान यह नहीं कहता कि इस प्रवार 
के सभी विवादों मे संघीय न्यायालयों का भ्रपवर्जो प्रधिकार-सेत्र है। सत्य तो यह है 
कि सविधान ने संघीय न्यायालयों को कोई प्रपवर्जी प्रधिकार-क्षेत्र दिया ही नही है। 
काँग्रेस को इस सम्बन्ध में पूर्ण स्वतन्धता है कि वह न्यायिक प्रधिकार/क्षेत्र जिस 
तरह भी चाहे न्यायालयों को सौंप दे; और यदि कांग्रेस चाहे तो संघीय न्यायात्यों 
से कुछ बातो में समस्त न्यायिक अ्धिकार-क्षेत्र छीने भी सकती है। जैसी स्थिति 
इंस समय है, सधीय न्यायाज़यों को निम्न प्रकार के विवादों में पूर्ण भ्रपवर्जी म्धिकार 
प्राप्त हैं+- 
(१) वे समस्त विवाद जिनका सम्बन्ध संयुक्त राज्य की विधियों के विशद 
प्रपराधों से हो; (२) दण्डयोग्य वे सभो मुकदमे जो संयुवत राज्य की विधि के 
अधीन प्रस्तुत किए जाएँ, तथा वे सभी विवाद जिनका सम्बन्ध नाविक अगवा 
सामुद्रिक अ्रधिकार-क्षेत्र (0वाशाए शत ग्रागरता06 उणांइतीव्यंणा) से ही; 
भ्रथवा जिनका सम्बन्ध एकस्व (?४(७॥) एवं प्रतिलिपि (0आंहा! ४5) 
से हो; (३) समस्त नष्टनिधित्व भ्रथवा दिवालों से सम्बन्ध रखने वाले विवाद 
(4 ७६7०५ 970००८०॥785) ; (४) दीवानी के वे समस्त मुकदमे (ए् 
80९60॥8) जिनमे संयुक्त-राज्य भथवा उसका कोई एकक राज्य एक पक्षे हो किस 
इस प्रकार के विवादों में वे अपवाद है जो किसी एकक राज्य भौर उसी के नागरिक 
के बीच हो; भौर (५) वे सभी दाबे भौर मुकदमे जो विदेशी राजदूतों, वाणिज्य द्वों 
झौौर उन अन्य राजनीतिक श्रधिकारियों के विरुद्ध लाए जाएँ जिन्हें कूटनीतिक मुर्किति 
प्राप्त है । 
किस्तु प्रायः सभी प्रकार के भन्य मुकददमों पर, जिन पर संघीय न्यायालयों 
का भ्रधिकार-क्षेत्र है, संघीय एवं राज्यौय न्यायालयों का समाने रूप से भ्रधिकार है। 
कहने का तात्पयं यह है कि इस प्रकार के सभी विवादों में जो प्रावश्यकतः दीवानी 
के मामले ही होते है, भोर जो कम-से-कम ३,००० डालर या इससे अ्रधिक के लिए 
होते है, वादी (?!#॥70/) को अधिकार रहता है कि वह चाहे तो इस प्रकार की 
नालिश संघोय न्यायालय मे करे अथवा जिस राज्य में वह निवास करता है उम 
राज्य के न्यायालयों में से किसी न्यायालय में करें अथवा उस राज्य का कि 
स्थायालय में करे जिसमें प्रतिवादी (7002॥040१) निवास करता हो | किस्तु डर 
सम्बन्ध में प्रतिवादी को छूट रहती है कि वह यदि चाहे तो ऐसे किसी मुकदमे क 
किसी संघीय न्यायालय में भेजने के लिए प्रतिवेदद कर सकता है सदि वह नोलिश 
किसी राज्य के न्यायालय में की गई है, किन्तु छात॑ यह है कि इस प्रकार की प्रायनां 
झाने के पूर्व ही राज्य के भ्यायालय ने उस नालिश के सम्बन्ध में अपना निर्णय में क्र 
लिया हो । ं 
संघीय न्यायालयों को ऐसे मुकदमे लेने का श्रधिकार नही है जिनमें दोनों पक्ष 
विभिन्‍न जाति श्रथवा नागरिकता से सम्बन्ध रखते हों भ्रयवा जिनमें मुद्दों की रस 
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३,००० डालर से कम हो । ऐसे मुकहदमों का निर्णय एकक राज्यों के न्यायालयों मे 
ही होगा । 

संघीय न्यायालय लेख ([९१6४०ं 0०एा जश्रगं5)--सविधान द्वारा प्रदत्त 
राष्ट्रीय न्यायिक शवित के प्रयोग में संघीय न्यायालय को बन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण (00685 
(०7०05), परमादेश (](वगर्रका॥०७), आदेश (हरंणाए/००) तथा उद्पमेषण 
((थपंगशं) नामक लेखों (४४:७७) के निकालने का भी अधिकार प्राप्त है । 


संघीय न्यायालयों के प्रकार 
(79965 ए 60678] (०77५) 


संवैधानिक स्यायालय (007४8ए/णाओं (0०एव/७)--सर्वधानिक न्यायालय 
वे न्यायालय है जिमको संविधान के ग्रनुच्छेद ३ की झ्राज्ञा के अनुसार स्थापित किया 
गया है और जिनमें संगुवत्त राज्य की समस्त न्यायिक शक्ति निहित है। संवैधानिक 
न्यायालयों मे सर्वोच्च स्यायालय, श्रपीलीय सकिट न्यायालय (ाल्यां। ए०प7ा5 ण 
6ए9व्थ), एवं जिला न्यायालय (05४० (0००४७) हैं। संविधान मे केवल 
सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था है भौर उसमे कांग्रेस को भाज्ञा दी गई है कि वह 
निम्न न्यायालयों की स्थापना कर सकती है। इसलिए छोटे न्यायालयों की स्थापना 
सविधानतः आवदयक नही है। उनकी रचना एवं स्थापना हुई है झौर कार्रेस द्वारा 
पारित परिनियमों (5080/2$) ने इन न्यायालयों के भ्रधिकार-प्ैत्र की व्याख्या भी 
की है । इन परिनियमों का श्रीगणेश १७८६ के न्यायिक अधिनियम (#एतालंगाड हैल 
० 789) में हुआ था । इस प्रकार हम देखते है कि कांग्रेस निम्न न्यायालयों का 
उत्सादन भ्रथवा झस्त कर सकती है, किन्तु सर्योल्च न्यायालय का उत्सादन नही किया 
जा सकता । 
व्यवस्थापक न्यायालय ([.८8ं॥9॥ए० (०घ5) -ध्यवस्थापक न्यायालयों 

का निर्माण कांग्रेस द्वारा होता है। ये संविधान के घनुच्छेद ३ के पग्राधार पर स्थापित 
नही हुए है। ये न्यायालय संयुवत राज्य की न्याग्रिक शवित का प्रयोग नहीं करते हैं 
बयोकि ये एक विशेष प्रकार फे न्यायालय है जिनका काम काग्रेस को क्राप्त-भधिकार 
द्वारा बनाएं गए कानूनों के प्रशासन में सहायता देवा है। संयुक्त राज्य कस्टम्स कोर्ट 
(एग्र।ब्प 8405 (घ४६०॥५ 06पा), संयुक्त राज्य कस्टम्स तथा पेटेण्ट भ्रपीह्स 
बोर्द (0. $. 0)४४0्रा5 थात एडटा६ ७9०45 0०॥7), मिलिटरी अ्रपील्स कोर्ट 
(%8॥89 97०05 (०७६) ऐसी ही कुछ व्यवस्थापक भ्रदालतो के उदाहरप है । 

ये न्यायालय न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हैं। साविधानिक झौर व्यवस्थापक 

न्यायालयों में क्‍पक्‍न्तर उनकी पृथक्‌-पृथक्‌ सत्ता भौर क्षेत्राधिकार के कारण है । यद्यपि 

दोनों न्यायालयों के न्‍्यायाधीशों को नियुक्त करने का प्रकार एक जैसा हो है परन्तु 

साविधानिक न्यायालयों के न्‍्यागाधीश केवत सार्वजनिक दोपारोपण के द्वारा ही हटाए 

जा समते है जबकि व्यवस्थापक न्यायालय देः न्‍्यायाघीक्ष सावंजनिक दोपारोपण के 

झतिरिबत भनन्‍य तरीकों से भो हटाए जा सकते हैं क्योंकि व्यवस्पापक न्यायालय ये 

न्यायाधीश नियतावधि के लिए भी नियुर्त किए जाते हैं । 
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ग्यारह है शर्थात्‌ प्रत्येक न्यायिक संघ के लिए एक सघीय न्यायालय, और इस प्रकार 
समस्त देश दस न्यायिक संधों में विभाजित कर दिया गया है और एक अतिरिक्त 
न्यायालय कोलम्बिया णिले के लिए रखा गया है। काग्रेस के एक झ्धिनियम द्वारा 
इन संघीय न्यायालयों की स्थापना हुई थी क्योकि सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर 
अ्रत्यधिक कार्य-भार झा पड़ा था और विछला काम इतना जमा हो गया था कि 
प्रवशिप्ट फाये को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय तोन वर्ष पीछे हो ग्रया था, 
इसलिए यह प्रभीप्ट था कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ सुविधा काम निपटाने की दी 
जाए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक सधीय न्यायालय का कार्य-भार 
दिया जाता है, किन्तु किसी-किसी न्यायाधीश को दो सधीय न्यायालय लेने पड़ते है 
क्योंकि संधीय दस हैं भ्ौर समस्त न्यायाधीशों की कुल सख्या केवल ६ है। प्रत्येक 
संधीय न्यायालय में तीम से लेकर छः: तक संधीय न्यायाधीश होते हैं, भौर गणपूर्ति 
(0पणाए ) के लिए कम-से-कम दो संधीय न्यायाधीशों की उपस्थिति आवश्यक है! 
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी एक सघीय न्यायाधीश की जगह श्रपने तघीय 
न्यायात्यों में कार्य कर सकता है। जिला न्यायाघीजों (70/8070 उग68०58) को भी 
संधीय न्यायालयों में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है; किन्तु वे किसी भी 
स्थिति में ऐसे प्रभियोगों पर निर्णय नहीं देंगे जिन पर जिला न्‍्योयालयों में वे निर्णय 
दे चुके हों । 

संघीय अपीलीय न्यायालयों का अधिकार-क्षेत्र मुख्यतः पुनरावेदन के सम्बन्ध 
में है अर्थात्‌ संघीय न्यायालयों के सम्मुख केवल निम्न न्यायालयों से ही भ्रपीर्लें झाती 
है श्रौर सघीय न्यायालयों के निर्णय प्रायः अन्तिम होते है। इस प्रकार सर्वोच्च 
न्यायालय के पास केवल भत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुकदमे रह जाते हैं श्र उन्हें सर्वोच्च 
न्यायालये शीघ्रता के साथ निबटा देता है। सघीय न्यायालय उन मामलों का भी 
पुनरीक्षण (९५४८४) करते है जो व्यवस्थापक न्यायालयों, अर्ध न्यायिक (078४ 
रप्रतांध) बो्डों और अ्रधिकारपूर्ण निकायो (0०गरणमां$भं०॥$) से श्राते है, साथ 
ही सधीय न्यायालय इनकी आज्ञाप्रों की पुष्टि करते है। सर्वोच्च न्यायालय यदि 
चाहे तो उर्रेपण लेख (छग ०४ ८क्ाप्नणाथा।) के भ्रन्तगंत किसी भी ऐसे मामले 
को संधीय न्यायालय से मेंगवा सकता है जिसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण सांविधानिक 
अथवा वैधिक विपय से हो । 

जिला न्यायालय (0500 00078)--संघीम न्यायालयों मे सबसे निचले 
दर्जे का न्यायालय जिला न्यायालय होता है। समस्त देश ८४ जिलों में विभाजित 
किया गया है । प्रत्येक जिले मे एक जिला न्यायालय है। कुछ राज्य ऐसे हैं जी 
छोटे होने के कारण जिले मान लिए गए हैं। कुछ राज्य दोया तीन जिसो में 
विभाजित कर दिए गए हैं; झौर जिलो को पुनः डिवीजनों में वाँठ दिया गया है। 
प्रत्येक जिले मे कमन्सेन्‍कम एक जिला जज होगा यद्यपि कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमे 
प्रति जिले में सात जज या न्यायाधीश तक है, और प्रत्येक जज का न्यायालय 
अलग है। 
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न सर्वोच्च न्यायालय (50एशश्या० 00ण) --ीप स्थान पर सर्वोच्च व्यायातय 
हे झौर उसकी स्थापना संविधान के उपबन्ध के अनुसार हुई है । प्रथम बार १७६६ 
के न्यायिक अधिनियम (/एताटंधा३ #ल7र्ण 7789) के अनुसार इसकी स्थापना 
रा इसमें एक सर्वोच्च न्यायाधीश तथा ४ निम्न न्यायाधीश रखे गये । इसके 
जजों की संख्या सदेव घटती-बढ़ती रही है और १८६६ में निश्चित किया गया था हि 
सर्वोच्च न्यायालय में एक श्रमुख न्यायाधीश तथा श्राठ न्यायाधीश होगे भ्ौरं वही 
संख्या भ्रभी तक चल रहो है| इसकी बैठक वाशिगटन (५४४5॥४ए80०॥) में होती है। 

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की मियुवित राष्ट्रपति सीनेट की मा 
एवं अनुमोदन पर करता है । संविधान ने न्यायाधीश्ञों की योग्यता एवं भरहेता के बारे 
में मौन धारणा किया है अ्रतः राष्ट्रपति किसी भी ऐसे व्यक्ति को उक्त पदों पर 
नियुक्त कर सकता है जिम्के हक मे सीनेट का अनुमोदन प्राप्त हो सकता है। संषीग 
न्यायालयों के न्‍्यायाघधीण सदाचार-पर्यन्त अ्रपने पदों पर बने रहते है, भौर उसकी 
वियुक्ति ([१९॥०५४।) केवल सार्वजनिक अ्रभियोग (]7ए६४०४॥/2॥) के द्वारा ही 
हो सकती है। सत्तर वर्ष की आशु आप्त होने पर न्यायाधीश लोग त्याग-पत्र दे सकते 
है श्रयवा अवसर प्राप्त (९०४72) कर सकते हैं ओर वे जीवन-पर्यन्त पूरे बेहन कक 
हकदार रहेंगे बशर्ते कि उन्होने अपने पदों पर दस या इससे अधिक वर्षों तक कार्य 
किया हो । यदि वे अ्रवकाझ प्राप्त करते हैं किन्तु त्याग-पत्र नही देते, तो ऐसी स्षिति 
मैं वे संघीय न्‍्यायाधीश्व बने रहते हैं भ्लौर उनको पुन. काम पर लिया जा सकता है। 
मुख्य न्यायाधीश का वेतन २५,५०० डालर होता है तथा अन्य न्यायाधीशों का वेहन 
२५,००० डालर होता है। उनका वेतन काग्रेस के अधिनियम द्वारा निश्चित होता है; 
किन्तु उनका वेतन बढाया तो जा सकता है पर किसी न्यायाघीश की पदावधि में 
उसका वेतन कम नहीं किया जा सकता । सर्वोच्च न्यायालय का झधिकारनहर्त मौलिक 
प्रौर पुनरावेदद मूलक (0:80श थ्रा0 ॥एएशाआ०) दोनों प्रकार का है कि 
उसका मौलिक श्रभिकार-्षेत्र अत्यन्त मर्यादित है। मौलिक भ्रधिकार-क्षेत्र में दो अकार 
के भ्रभियोग प्राते है--(2) वे भ्रभियोग जिनका सम्बन्ध राजदूतों, राजनीतिक #दूती 
झौर वाणिज्य अधिकारियों से होता है, और (9) जिन प्रभियोगों मे कोई एकक 
राज्य वादी या प्रतिवादी होता है, वे भी सर्वोच्च न्यायालय के मौलिक झ्रधिकार-दीतर 
की परिधि में भाते हैं ।॥ उसका पुनरावेदन अधिकार-क्षेत्र (0श3० उच्यांडलाणाँ 
उन मामलों तक विस्तृत है जो सधीय न्यायपालिका की सत्ता के प्रन्तगंत झाते हैं। 
“किन्तु पुनरावेदन सम्बन्धी भ्रधिकार-क्षेत्र में कुछ भ्रपवाद हैं और कांग्रेस द्वारा पारित 
विनियमों का पुनरावेदन श्रधिकार-क्षेत्र पर प्रभाव पड़ता है।” इस उपबन्ध के 
प्रनुमार कांग्रेस ने सर्वोच्च न्यायालय के पुनराबेदन श्रधिकार-द्षेत्र की विस्तृत स्यास्या 
कर दी है। राज्योय न्यायालयों (506 ८०७६) झौर निम्न संघीय न्यायालयों से 
भ्रपील सर्वोच्च न्यायालय मे प्राती है । 

तधीष भपीलीय न्यायालय (गवाह एल्तद्घश 0००७ थे 7605) ०7 
सर्वोच्च न्यायालय के नौचे संघीय प्रपीलीय स्मायातय होते हैं जितकी कुल सस्यां 

4, १६४८ से पहले इसे सकिट भपौल न्यायालय कहा जाता था | 


संघीय न्यायपालिका 929 


ग्यारह है भर्थात्‌ प्रत्येक न्यायिक संध के लिए एक सघीय न्यायालय; झौर इस प्रकार 
समस्त देश दस न्यायिक संधों मे विभाजित कर दिया गया है और एक अतिरिक्त 
न्यायातय कोलम्बिया जिले के लिए रखा गया है ! काग्रेस के एक अभ्रधिनियम द्वारा 
इन संघीय न्यायालयों की स्थापना हुई थी क्योंकि सर्वोच्च न्‍्यायायय के ऊपर 
अत्यधिक कार्य-भार श्रा पड़ा था और पिछला काम इतना जमा हो गया था कि 
अवशिप्ट कार्य को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय तीन वर्ष पीछे हो गया था, 
इसलिए यह प्रभीष्ट था कि सर्वोच्च न्यायालय को कुछ सुविधा काम निपटाने की दी 
जाए। सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को एक सघीय न्यायालय का कार्य-भार 
दिया जाता है, किन्तु किसी-किसी न्यायाधीश को दो सघीय न्यायालय लेने पड़ते है 
क्योंकि संघीय दस हैं भोर समस्त न्यायाधीशों को कुल सख्या केवल ६ है। प्रत्येक 
संधीय न्यायालय मे त्तीन से लेकर छः: तक संघीय न्यायाधीश होते हैं, और गणपूर्ति 
(0०० पा) के लिए कम-से-कम दो संधीय स्यायाधीदों की उपस्थिति आवश्यक है! 
सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीक्ष भी एक संघीय न्यायाधीश की जगह श्रपने रंघीय 
न्यायालयों में कार्य कर सकता है । जिला न्यायाधीशों (70500 308०8) को भी 
संघीय न्यायालयों में काम करने के लिए बुलाया जा सकता है; किन्तु वे किसी भी 
स्थिति में ऐसे प्रभियोगो पर निर्णय नहीं देंगे जिन पर जिला न्‍्योयालयों में वे निर्णय 
दे चुके हों । 

संधीय अपीलीय न्‍्मायालयो का अधिकार-क्षेत्र मुख्यतः पुनरावेदन के सम्बन्ध 
में है भ्रांत्‌ संघीय न्यायालयों के सम्मुख केवल निम्न न्‍्यायालमों से हो प्रपीले आती 
है और संघीय न्यायालयों के निर्णय प्रायः अन्तिम होते है। इस प्रकार सर्वोच्च 
न्यायालय के पास केवल अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मुकदमे रह जाते है भर उन्हे सर्वोच्च 
न्यायालय शीघ्रता के साथ निबटा देता है। संघीय न्यायालय उन मामलों का भी 
पुनरीक्षण (१०५८७) करते हैं जो व्यवस्थापक न्यायालयों, अर्धे न्यायिक ((९ए४७ 
उंपतंणंआ) बोडों और अधिकारपूर्ण निकायो (00एाए5आ०॥5$) से श्राते है, साथ 
ही संघीय स्यायालय इनकी आज्ञाओ्रों की पुष्टि करते है। सर्वोच्च न्यायालय यदि 
चाहे तो उ््रेपण लेख (शांई ०/ ०क्षपरं०था) के भ्रन्तर्गत किसी भी ऐसे मामले 
को संधीय न्यायालय से मंगवा सकता है जिसका सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण सांविधानिक 
अंथवा वैधिक विपय से हो । 


जिला न्यायालय (708ध0 (०४४४४) --संघीय न्यायालयों में सबसे निचले 
दर्जे का न्यायालय जिला न्यायालय होता है। समस्त देश ८४ जिलों में विभाजित 
किया गया है। प्रत्येक जिले मे एक जिला न्यायालय है । कुछ राज्य ऐसे हैं जो 
छोटे होने के कारण जिले मान लिए गए हैं । कुछ राज्य दोया तीन जिलों में 
विभाजित कर दिए गए हैं; भौर जिलो को पुनः डिवीजनो में घाँट दिया गया है। 
प्रत्येक जिले मे कम-सेन्‍्कम एक जिला जज होगा यद्यपि कुछ जिले ऐसे भी हैं. जिनमें 
अति जिले में सात जज या न्‍्यायाघीश तक है, और प्रत्येक जज का स्यायालय 
अलग है। 


अब संयुक्त राज्य श्रमेरिका का शासन 


केवल थौडे से अभियोगों को छोड कर जो सर्वोच्च न्यायालय में ही आरम्भ 
होते है, और वे भी विशेष रूप से ऐसे होते हैं जिनका प्रारम्भ अथवा सूत्रपात व्यवत्ता- 
पक न्यायालयों में हुआ था, ज्षेप सभी दीवानी अथवा फोजदारी अभियोग संयुक्त 
राज्य की विधियों के अनुसार इन्ही जिला न्यायालयों में प्रारम्भ होते हैं! जिता 
न्यायालयों का श्रधिकार-क्षेत्र मौलिक (07802) है और प्रुवरावेदन प्रथवा गरपीत 
के अ्भियोग जिला न्यायालयों मे नहीं श्राते । हाँ, कभी-कभी ऐसा श्रवश्य होता है कि 
कुछ अभियोग जिनका प्रारम्भ किसी एकक राज्य के न्यायालय में हुआ हो, गिल 
न्यायालयों में तवदीन (व7शार्शशा८्त) कर दिए जाते है । आयः जिला न्यायालयों 
में केवल एक न्यायाधीद्ा ही भ्रभियोगों का निर्णय करता है। किन्तु १६३७ से प्रति: 
तर ऐसे प्रभियोगों की सुनवाई के लिए, जिनमें संघीय प्रिनियमों (8॥97/५8) की 
साविधानिकता को चुनौती दी जाती है कम-से-कम तीन न्यायाधीशों का एक साथ 
बैठना आ्रावश्यक है । ऐसे निर्णयों के विरुद्ध पुमरावेदन (877०0) सीषे सर्वोच्च 
न्यायालय में जाएगी और राष्ट्रपति रूजबेल्ट ने संधीय न्यायालयों के पुनर्गठन 
सम्बन्ध में जो प्रस्ताव रखा था उसका सम्बन्ध इसी प्रकार के संघीय न्‍्यायालगो से 
था । अन्यथा, साधारणतः अपील भथवा पुनरावेदन पहले संगत भ्रपीलीय न्यायालय 
में जाता है । 

न्यायिक पुनरीक्षरा 
(उएतांलंथ रेव्शंट्ण) 


न्यायिक पुनरीक्षण का श्रधिकार (१॥6 ए०ए६/ ० जातवांथंधे प८आं०४) ०7 
अ्रमेरिका का सर्वोच्च न्यायालय समार में सबसे शक्तिशाली न्यायिक उपकरण मे 
साधन (880०५) है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा भौर उसके अमेरिकी भी 
पर गहरे प्रभाव का एक-मात्र कारण सर्वोच्च न्यायालय की संविधान के विद 
की दाबित को समभना चाहिए । मि० फ्रेंकफर्टर (४६६. [यद्शाधीआ।८) न्यायावी/ 
ने और भी अधिक स्पप्ट शब्दों में कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है | 
जब न्यायाधीश, सविधान का निर्वेचन करते हैं, तो वे नीति निर्धारित करते है प्रौर 
इस प्रकार न्यायालय ही उन सामाजिक एवं श्राथिक प्रइनों का निपदाया करते 
जिन्‍फो देश की समस्याओं के रूप में हल करना भ्रभीष्ट है। सर्वोच्च न्यायालय 
के “स द्वारा पारित अथवा एकक राज्यीय व्यवस्थापिका द्वारा पारित किसी नियम बी 
अथवा कार्यपालिका के किसी प्रादेश को या तो रवीकार कर लेते है श्रथवा उप हे 
असाविधानिक घोषित कर सकते है यदि वह झधिनियम घ्थवा आदेश संविधान । 
विरुद्ध हो । इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय सयुकत राज्य की साँविधानिक शांतित 
प्रणाली का संरक्षक है । 

अमेरिकी संविधान के निर्माता सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षय ४ 
दइकित देना चाहते थे या नही, इस सम्बन्ध में विद्वानी में मतमेद है । अं 
रचियतामों की जो भी इच्छा रही हो, किन्तु इस समस्या को प्रमुख न्‍्यायापीएश का 
(एकल उण्आाण्ट कवाइाओ!) ने १८०३ में प्रसिद्ध मारवरी विद 
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, संस समस्‍या का एक और भी पक्ष है। जब संविधान का निर्वेचत दिया 
जाता है शौर उसकी भाषा एवं शुद्ध श्र्यों पर विचार किया जाता है, ती न्यामाघीशय- 
गण उस सम्बन्ध में शासन की वर्तमान नीति पर विचार करते हैं। जब कँ्रेस 
हारा पारित कोई भ्धिनियम सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख विचाराथ॑ भ्राता है तो 
उस समय स्यायाधीशों के सम्मुण दो विकल्प होते हैं किया तो उक्त प्पिनियम में 
निहित सामान्य मीति को स्वीकार किया जाए झ्थवा उसको तिरस्कृत किया जाए। 
सदि मर्बोच्च न्यायालय के न्याग्राधीशों ने एक वार किसी नीति को अस्वीडृत कर 
दिया तो फिर उसका स्वीकार किया जाना प्राय: प्रसम्भव होगा जब तक कि पुवगेठित 
सर्वोच्च न्यायालय किसी झ्न्य समय पर उस सम्बन्ध में विभिन्‍्त मत ने भपनावे ! 
सर्वोच्च न्यायालय जनमत के प्रति बिल्कुल जागझूक नहीं है । “यदि संविधान इस 
कारण सर्वोच्च है कि बह जनता की इच्छाों का दर्पण है तो वे प्रतितिविगण ही 
जो जनता के विचारो के प्रत्यक्ष दर्पण है, सविधान के निर्वेचन के सबसे झधिक एवं 
उचित श्रधिकारी हैं।” इसलिए इस सम्बन्ध में उचित रूप से ही यह शंका की जाती 
है कि केंवल उन पाँच न्यायाधीशों को ही, जो रुवॉच्च स्यायालय में बहुमत विर्मण 
करते है, वयों ऐसी सत्ता प्रदान कर दी गई है जो थे काँग्रेस एवं राष्ट्रपति की 
आदेश देते है छि वे क्या करें झथवा वया ने करें, जबकि काँग्रेस एवं राष्ट्रपति दोनो 
सर्वंसाधारण के प्रतिनिधि है परन्तु न्यायाधीशों की नियुक्ति कतिपय उग्र पक्षपति- 
पूर्ण राजनीतिक, सामाजिक एवं आधिक विचारों के कारण समस्त जीवन के लिए 
होता है । सर्वोच्च न्यायालय के प्रमुचित पक्षपात शौर वंधिक सूत्रों एवं तिममी 


अत्यधिक झधीनता एवं श्राश्रय के कारण द्वी संयुक्त राज्य अमेरिका को सामार्थिक 
प्रगति में भारी बाधा पड़ी है । 
प्रमुख न्यायाधीज्न हू,ज (|708/०5) का यह कथन है कि “हम सविधात के 


अनुसार कार्य करते हैं, किन्तु संविधान वास्तव में वह है जो न्यायाधीश उसको बताते 
है,” अथवा जैसा कि न्यायाधीश फ्रकफर्टर (#क्‍श्वा/धय(टा) ने भधिक भद्दे झब्दी म 
कहा कि “सर्वोच्च न्यायालय ही संविधान है”; इन दोनों मान्यताओं को तब तक 
स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि कतिपय न्यायाधीश मजे हुए राजनीति 
है भौर “जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के बाद भी राष्ट्रपति बनने की, 
इच्छा रखते है ।”” इस कथन में तनिक भी अ्रतिशयोवित नहीं है कि किंसी-किंसी 
अवसर पर स्यायाधीशो में से एक या दो न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के लिए लालागिंत 
अत्याशी झवश्य रहते है । 

सुधारों के लिए सुझाव (5088०शगा$ गि (४7०) 7 इस अकार न्यार्मिक 
थुनरीक्षण की पअथा पर वारम्बार आक्षेदर किए गए हैं और इस दिशा में अनेक सुधार 
ुमाये गए है। एक सुभाव यह है कि सर्वोच्च न्यामालय के न्यायाधीशों के कैंवी 
अहुमत पर झथवा मतों के द्वारा भी काँग्रेस द्वारा, “. परिनियमों (शा 
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का भ्रसांविधामिक धोषित करना बन्द किया जाए । कांग्रेस द्वारा पारित महत्त्वपूर्ण 
विधेयकों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अ्रसाविधानिक घोषित कर दैने से--कैवल चार 
के विग्द्ध पाँच मतों के दल पर--सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, बल्कि 
ऐसे निर्णमों से सर्वोच्च न्यायालय की पक्षपातहीनता एवं भ्रश्नान्ति ([7थिएणा ३) 
में सन्देह बढ़ जाता है। इसलिए यह प्रस्ताव किया गया है कि न्यायिक पुनरीक्षण के 
प्रयोग के सम्बन्ध में यह श्रावश्यक नियम वना दिया जाए कि सर्वोच्च न्‍्वायालय 
के ६ में से ७ न्‍्यायाधीयों की राय पर ही न्यायिक पुनरीक्षण प्रभावी हो। बताया 
गया है कि इस प्रकार का सुधार काँग्रेस के भ्रधिनियम के द्वारा हो सकता है। किन्तु 
इसमे सन्देह है भौर सम्मवतः सर्वोच्च न्यायालय ऐसे झ्धिनियम को सांविधानिक' 
स्वीकार नहीं करेगा । इस दिशा में दो भ्रन्य प्रस्ताव सुकाए गए हैं । एक सुझाव यह 
थी है कि संविधान में संशोधन करके न्‍्यामिक पुनरीक्षण का श्रधिकार समाप्त हो 
कर दिया जाए। द्वितीय सुझाव यह है कि ऐसा उपबन्ध किया जाए जिसके ह्वारा 
यदि सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षेण के द्वारा किसी अधिनियम को अनांविधा- 
निक धोषित करे तो उसी को काँग्रेस पुनः पास करके सर्वोच्चि न्यायालय के न्यायिक 
पुनरीक्षण को व्यर्थ कर सके, जिस प्रक्रिया के प्रनुसार काँग्रेस, राष्ट्रपति के निषेवाधि- 
कार को व्यर्थ करने में समर्थ, है । किन्तु इसके लिए भी संविधान में सशोधन करना 
भभीष्ट होगा ॥ 
इस दिशा में जो सुधार सुभागे गए हैं, उनमे से वे सुवार प्रभावी नहीं होगे 
जिनके लिए संविधान में संशोधन करना श्रभीष्ट होगा, वयोकि इसके फल संदिग्ध 
होंगे श्रौर इसके लिए टेढ़े-मेढ़े उपायों का भाश्रय लेना होगा। १६वें पशीधन के 
भावी होने में लगभग २० वर्ष का समय लगा भौर तव कही सर्वोच्च स्थायालय के 
प्रभाव का नाश हो पाया । किन्तु यह भी याद रखना चाहिए कि ऊपर घुकाए हुए 
संशोधनों में से किसी भर भी सार्वजनिक रुचि भोर उद्धसाह प्रकट नहीं हुमा है भौर 
पधिकतर ग्रमेरिका-निवासी न्यायिक पुनरीक्षण की प्रथा को, जिस रूप ने कि बह्‌ 
भमेरिको शासन-व्यवस्था का अंग बन गई है, भ्रावश्यक समभतते हैं । 
स्पायातयों के सुधार फे सम्बन्ध में रूजवेल्द के प्रश्ताव [[६००5०२ता'5$ ए90- 
7०६80$ )--राप्ट्रपत्ि फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट की सर्वोच्च न्यायालय से जो अनदन ही 
गई थी, वह हाल ही की घटना है जिसमे नाटकीय ढंग से एक राजनीतिज में रोच्च 
न्यायालय के निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयत्त किया था। राष्ट्रपति हृवर 
(छ00ए८ए) ते अपना पद मार्च १६३३ में रिक्द्र किया। उस समय चारों ओर देश 
में श्राथिक अवसाद या मन्दी का वोलबाला था ) उसी दिन जब राष्ट्रपति खूजवेत्ठ ने 
अपना पद सम्भाला, उसने नये श्राथिक कार्यक्रम काय राम्देश दिया और बच्चन दिया 
कि वह देश की आथिक सकट से वचा ले जाएगा। उसके नेतृत्व में काँग्रेस ने सु रगामी 
नियम झत्यन्त शीक्षता के साथ बनाये और पारित किए । किन्तु १६३५ के प्राये-प्राते 








. यदि किसी विवाद पर न्‍्यायापीशों फे गरावर मंद हों सेये निचले स्यदालय ॥ निर्णय 
अन्य रहेगा । 


श8 संयुप्त राज्य धमेरिका का शासन 


ये वंधिक उपबन्ध सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख झाने लगे । सर्वोच्च न्यायातय ने गये 
प्राथिक कार्यक्रम (८७ [0८0) से सम्बंधित पाँच परिनियमों (806) वो 
अपतूबर, १६३४ से प्रारम्भ होने वाले न्यायालय के सन्न में प्रसांविधानिक घोषित कर 
दिया । सब मिला कर सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति रूडवेल्ट के साध प्रनयव के 
काल में केवल तीन वर्षों में नये भ्राथिक कार्यक्रम से सम्बन्धित १२ परिनियम प्रयवा 
उनके उपवन्धों को भ्रसाविधानिक घोषित कर दिया। १६३७ के प्रारम्भ में, पव 
राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के बीच लड़ाई उम्र रूप धारण करती जा रही थी, 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने काँगेस के समक्ष न्यायपालिका को सुधारने का भपना प्रह्वाव 
एवं कार्यक्रम प्रस्तुत किया । राष्ट्रपति के चुनाव श्रान्दोलन मे राष्ट्रपति या ढेमोक्रेटिक 
पार्टी ने सर्वोच्च न्यायालय के पुनर्गठव का कोई भाभास नही दिया था। इसलिए ४ 
फरवरी १६३७ को राष्ट्रपति ने जो सन्देश काँग्रेस को दिया, जिसमे सर्वोच्च न्याया- 
लय के पुनर्गठन सम्बन्धी प्रस्ताव विहित थे, उससे सारे देश मे नाटकीय ढंग से खतवसी 
भच गई । इन प्रस्तावों में भ्रत्यधिक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव यह था कि राष्ट्रपति को प्रधि- 
कार मिले कि वह सर्वोच्च न्यायालय के ऐसे प्रत्येक न्यायाधीश के स्थान पर एक 
न्यायाधीश नियुक्त कर ले जिसने १० वर्ष न्यायालय की सेवा कर ली है भौर जो ७० 
वर्ष की श्रायु पार करने पर भी न्यायालय के न्यायाधीश पद १२ बना हुआ है। इसमे 
यह शर्ते भी जोड़ दी गई कि किसी भी हालत में समस्त न्यायाधीशों की संख्या १४ पे 
अधिक नही होने दी जाएगी । रूज़वेल्ट के प्रस्ताव का उद्देश्य यह था कि सर्वोच्च 
न्यायालय का कायाकल्प किया जाए और इसको प्धिक कार्य-कुशल बताया जाए ता| कि 
यह अपना समस्त कार्य कुशलतापूर्वक पूरा करता चले । 


यह प्रस्ताव पूर्ण रूप से पराजित हो गया। इसके फलस्वरूप केवल एक कि 
दायक' परिणाम निकला कि कांग्रेस ने भाज्ञा दे दी कि सर्वोच्च न्यायालय के श्र 
न्यायाधोशों ने १० वर्ष भपने पदों पर कार्य कर लिया है भोर ७० वर्ष की भागु 
कर चुके है, वे भवकाश ग्रहण कर सकते हैं; भौर तब भी उनको पूरा वेतन मिलता 
रहेगा । यद्यपि यह रूज़वेल्ट की राजनीतिक पराजय थी फिर भी ऐसा माना गया 
कि उसने युद्ध जीत लिया । 
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कायक्रम में उन्नति ही होती जा रही है और श्राज तो इस संविधान से बाहर की 
चीज ग्र्थात्‌ राजनीतिक दल-व्यवस्था वे समस्त राष्ट्र के राजनीतिक जीवन को मथ 
डाला है! 


भर्मेरिका में दलगतव यवस्या का झ्राधार (7४6 ए्वझ्ं5 णी 6फआधात्या 
ए479 5990॥) --मह स्मरण रखना चाहिए कि श्रमेरिका की दलगत व्यवस्था का 
भ्राधार राजनीतिक दल नही हैं। “ग्रमेरिका में दलों का संगठन ऐसे मनुष्यों के 
समुदाय को लेकर नहीं बना जो शासन के कतिपय विशिष्ट सिद्धास्तों में विश्वास 
रखते हों प्रथवा जो इन सिद्धान्तों को प्रशासन और व्यवस्थापन में व्यावहारिक रूप 
से निहित करना चाहते हों ।” फिलेंडेलफिया की प्रसभा में जो दो मुख्य दल थे उनके 
विभाजन का भ्राधार वडे भ्रौर छोटे राज्यों को लेकर था और उनमें भी मुख्य रुप से 
गुलामी की प्रथा को लेकर था, जो विभाजन की पृष्ठभूमि का निर्माण करती थी। 
अमेरिकी गण राज्य के प्रारम्भिक काल में आर्थिक एवं क्षेत्रीय हितों तथा उन हितों 
की प्रतिक्रिया के रूप में दलों का उदय हुग्नमा | संघात्मक दल (#०6९8॥5 ऐ47७) , 
न्यू इंलिड (॥९८७ छा8/970) झौर मध्यत्र्ती राज्यों के व्यापारिक, श्राथिक और 
श्रौद्योगिक हितों का संरक्षक था; झौर रिपब्लिकन दल (प्रशन6 स०७एण०शा एथ/9) 
क्रपकों, वगीचों के मालिकों भौर उत्तरी देहातों तथा दक्षिणी किसानों के हितो को 
देखता था । 


हैमिल्टन और जैफरसन दोनों की ही हादिक इच्छा थी कि सश्चक्त्त एवं 
स्वतन्त्र राष्ट्र का निर्माण हो औौर दोनों मे ही श्रपनी पूरी शवित इस शुभ इच्छा की 
पूर्ति में लगा दी, किन्तु शक्ति श्रौर स्वतन्त्रता प्राप्त करने के दोनों के श्रलग-भलग 
मार्ग थे ) हैमिल्टन शक्तिशाली केद्ीय शासन का समथेक था झोर उसी के लिए बह 
बराबर प्रयत्त करता रहा । वाशिगटन का श्रवंमनन्‍्त्री (8९ठ८वाए ०णी [06 7768- 
5079) रह घुकने के %;ः 7 वह केन्द्रीय शासन को वास्तविक झौर सुदृढ़-आदधिक 
प्राधार पर स्थापित करना चाहता था, भौर इस कारण वह अपने प्रतिद्:द्वी से आधिक 
लाभ की स्थिति में था। 


इसके विपरीत टॉमस जेफरसन (7807785 -शी5०१) का हैमिल्टन के 
विचारों से तोन्न विरोध था । इस कारण मन्दत्रिमण्डल में फूट थी | जैफरसन ने त्याग- 
पन्न दे दिया भौर भ्रपनी सारी झवित एक ऐसे दल के सं 7ठन में लगा दी जो हैमिह्टन 
का और उसके साथियों का प्रभावपूर्ण विशेध कर सकें। जँफरसन का विरोध इस 
कारण था कि झासन का समस्त ध्यान वाणिज्यप्रधान एवं व्यवसायियों के हितसाधन 
की शोर था भौर देहात व किसानों के हितों को उपेक्षित किया जा रहा था। वह 
अमैरिका में किसानों का प्रजातन्त्र स्थापित फरना चाहता या और उसका विचार घा 
कि संघ के समर्थकों का सारा प्रोग्राम एक भल्पजन शासन (08००५) को जन्‍्मे 
देगा जिसमे कृतिपम घनी लोगों का राज्य होगा गौर उस राज्य मे केवल धनी लोगों 
का हित साधन होगा । इस बुराई को दूर करने का उस्ते कोई श्रन्य उपाय नहीं सूमा 


अध्याय ८ 
राजनीतिक दल 


(एगाएंण्ग एशांाडजे 


अ्रमेरिकी संविधान के निर्माताप्रों का राजनीतिक दलों के प्रति विरोप 
(07ए०ब्रंप्रणा न ४6 प्धाधड 40 06 एथ9 59#67)--लोकतस्त्र की सफत 
व्रियान्विति के लिए राजनीतिक दलों को श्रपरिहाय माना जाता है। लेकिन भमेरिको 
संविधान के निर्माता इस बात पर सहमत थे कि राजनीतिक दलवन्दी के फलस्वहप 
राष्ट्रीय समेक्य को भारी श्राधात पहुंचता है क्योंकि उसके द्वारा कलह, विग्रहे, ४० 
कपट और चालाकी को प्रोत्साहन मिलता है। इसलिए फिलेडेलफिया प्रसभा 
(एकरं800७छ॥8 ९0०7्ए८शांणा) ने दासनन को दलीय शासन-प्रणानी में श्रेप्टतर 
बनाने की दिद्या में यह उपवन्ध कर दिया कि शक्तियों के पृथवकरण के निद्धास 
(0०४०७ ० शंभ्रं०० ० 79०0ए७) एवं परीक्षणों श्रौर सन्तुलनों के मिद्धास्त 
(8एघंशा। ० 0॥6०८ शात 88]॥7०९४). का दझासन में सूत्रपात हो, जितका एक 
प्रधान उद्देश्य यहू था कि किसी दल का प्रत्यधिक प्रभाव शासन पर ने रहे चाहे वह 
प्रभाव श्रेष्ठ उद्देश्यों को लेकर भी क्यों न हो । 

किन्तु संविधान के निर्माताओं की इच्छा के विरुद्ध संघ की स्थापना के $8 
ही वर्षों के भीतर दलगत विभिस्नता एवं दलीय भावना स्पष्टत: दिलाई देने लगी । 
१७६६ के राष्ट्रपतीय चुनाव में जो संघ का तृतीय राष्ट्रपतीय विवाचिन था भोर हा 
दृष्टि से प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचन था कि उसमें वाशिंगटन प्रत्याथी के रूप में तह 
नहीं था; दी स्पप्ट राष्ट्रीय दल थे जिनमें से एक दल जॉन एडम्स (7णाए 80278) 
का समर्थक था, तथा दूसरा टॉमस जैफरसन का समर्थक था। (८०४ तक शर्त मे 
दलों का स्थायित्व भली प्रकार हो यया था, यहाँ तक कि संविधान में १रवां संशोधन 
करना पडा ताकि प्रधान निर्वाचकगणों (छाल्णण/। 0०ाव्०) के द्वारा निश्चित: 
विधि उचित रूप से व्यवस्थित हो जाए। 

यह कहने की ग्रावश्यकता नहीं है कि तभी से राजनीतिक दलों ने बने 
के राजनीतिक जीवन मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भाग लिया है। कभी-कभी तो राजनीतिक 
दलों ने सारे अमेरिकी जीवन को ग्राक्रान्त कर डाला है। राष्ट्रीय आपात काल 
मे राजनीतिक दल कुछ समय के लिए झान्त दिखाई पड़ते हैं या यदि 'कभी 5 
राष्ट्रपति छ्वाइद हाउस की गद्दी पर झा विराजे तो वह कुछ समय के लिए के 
नीतिक दलों को महत्त्वहीन कर सकता है, प्रन्यथा राजनीतिक दलगत व्यवर 
ह्वास कभी भी नही हुआ । एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढी में राजनीतिक दर्ती 
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हैं जितनी कि यूरोप में, जिसके कारण वहाँ इन आधारीं पर ग्ुटबन्दी श्रधिक उग्र रूप 
से दृष्टिगोचर होती है किन्तु भ्रमेरिका में उसका उत्तना उग्र रूप नहीं है । तृतीयततः, 
द्विदल पद्धति श्पनिवेशिक राज्यों की परम्परा है जो लगातार अ्विच्छिन्न रूप से चल 
रही है। चतुययंतः, श्रमेरिका की ट्विदल पद्धति उस देश की निर्वाचन-अणाली है विशेप- 
कर निर्वाचक्गर्णीं एवं एकल-सदस्य-जिला-चुनाव पद्धत्ति (970870-727फ%2/ 8507८ 
ए!था ) का परिणाम है जिसके झनुसार व्यवस्थापिका के सदस्य चुने जाते है। भिस्सदेहु 
यह सत्य है कि निर्वावकंगणों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव अत्यधिक केठित और अप्रजा- 
तान्त्रिक हो जाएगा यदि कोई सुदृढ भर सुव्यवस्थित तृतीय दल मी मेदान में भरा 
जाए। यदि निर्वाचकंगण (6०० ००६९०) मे बहुमत प्राप्त नही होता, उस 
स्थिति में प्रतिनिधि सदन कार्यपालिका प्रधान का निव्चिन सबसे अधिक तीन मत 
पाने वालों मे से किसी प्रत्याशी का कर लेता है। इस प्रकार प्रत्येक राज्य एक वोट 
देता हैं । एकल-सदस्य-जिला-चुनाव पद्धति (अण्ड्ोएयाशाएश ठांधा० इशाला6) 

के द्वारा छोटी-छोटी पार्टियाँ चुनाव मैदान में आमे का साहस नहीं करती । इन दो 
दलों के श्रलावा समय-समय पर अ्रमेरिका में कुछ भ्रन्य दल भी उठे है, लेकिन उनका 
कोई विशेष महत्त्व नहीं है | वास्तव मे असन्तुष्ट तत्त्व तृतीय दलों का निर्माण करते 
है, परन्तु शक्तिशाली दलों के बीच में उनकी अपनी सत्ता नष्ट हो जाती है। कभी 

कभी यह भी देखः गया हैं कि ये दल प्रमुख दलों मे सम्तुलन का कार्य करते है । गृह- 

बुद्ध (टंशां एा७) के पश्चात्‌ कोई छह अ्वसरो पर इस प्रकार के तृतीय दलों ,ने 
प्रभावशाली परिणाम दिखाए है | हाल ही के एक उदाहरण के अन्तर्गत राबट एमर० 

ला० फौले (70067 )/. 7,8 770॥00०) राष्ट्रपति पद के लिए १६२४ में चुनाव 

लड़ना है जिसमें प्रगतिक्षील उम्मीदवार होने के नाते उसे साढ़े चालीस लाख मत 
प्राप्त हुए थे । ग्तः यद्यपि तृतीय दलों के उम्मीदवारों को कोई पद प्राप्त नहीं होता 

तथापि वे नई नीतियों के संस्थापक बन जाते हैं। यही नीतियाँ कुछ वर्षों बाद पुरानी 

पार्टियों द्वारा अ्रपने कार्यक्रम में कमी-कभी सम्मिलित कर ली जाती हैं भौर यह बात 

तृत्तीय दलीं के निर्माताओं के लिए सन्‍्तोष का कारण बन जाती है । 


अ्रसेरिकी राजनीतिक दलों का इतिहास 
(स्रांभणा३ ण॑ 6 प्राध्य॑दक्षा ऐथा765) 


डमोफेटिक दल (१06 0८70८८श४० ?॥(७)--डेमोफ्रेटिक दल की स्था- 
पा १५० वर्ष पूर्व टॉमस जेफ़रसन ने वाशिंगटन के प्रशासन-काल में की थी । इस 
दल के विभिन्‍न नाम रहे हैं, ज॑से संघ-विरोधी दल (2707८:४॥575), रिपब्लिकन्स 
(२९क॒पण०४७७), डेमोक्रे टिक रिपब्लिकन्स (7600८ #क्कण्फांव्थय5) पौर 
डेमोकरेट्स (70८770०८875); ओर भ्रत्यन्त कठिन परिस्वितियों में से यह दल भ्रव 
तक जीवित रहा है। भ्पने प्रारम्मिक जीवन-काल में इस दल ने रक्षित प्रशुल्कों 
(?7०८०० छ्रो5), जहाड़ों के भ्रधोगमन श्रथवा भ्शमन (587 5एऐडंट७ ), 
साम्राज्यवाद (0ए८पंआ४०), भौर केन्द्रीय सरकार की शक्तिवद्वेन भादि दिपयों 
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ओर उसने माँग की कि राज्यों के भ्रधिकारों में वृद्धि की जाए और हेस्रीय घामत 
को कतिपय थोड़ी-सी दावितयाँ दी जाएँ । हे 


यह श्रजीब-सी बात मालूम होगी कि जेक्सन (380:500), पोक (९०), 
बलोवलैण्ड (([८४००४०), विल्सन (५७४०४) झौर फ्रंकलिन रूजवेल्ट (विश्ञांपिय 
70005८ए०) प्रपने दल के संस्थापक जेफरसन से भिन्‍न मत रखते थे भौर वे केद्ीय 
शासन की शक्तियों में वृद्धि चाहते थे ओर संविधान की धाराओं का विस्तृत श्रों में 
निर्वेचन करते थे । फिन्तु जैफरसन की विचारधारा को समभने के लिए उस काल की 
हाजनीतिक एवं उस काल की भ्र-राजनीतिक स्थिति को भी समभना होगा। 
यातायात के साधनों का अभाव; प्रान्तीय भ्रयवा क्षेत्रीय प्रेम; राष्ट्रीय भावना को 
यूर्ण भ्रभाव; साथ ही कुछ श्न्य प्रान्तो का नए राष्ट्र के साथ पूर्ण सारूप्य प्रथवा एक- 
वित्तता (700700) इन सबने एक साथ मिल कर राष्ट्रीय भावनाप्नों के विकास 
में बाधा पहुँचाई भ्रौर इस कारण लोगों ने केन्द्रीय शासन को समस्त राष्ट्र के 
हितों का सरक्षक नही समभा। इसलिए जैफरसन ने बल दिया कि प्रधिकतर 
दाक्तियाँ राज्यों के लिए सुरक्षित रखी जाएँ भ्रोर तभी सर्वेसाधारण के हितों की 
रक्षा हो सकेगी । 


अ्रमेरिका के दोनों ही वड़े दल हितों के समुदाय थे भ्ौर भव भी हैं प्ौर 
उनकी शक्ति का आधार स्थानीय हित है । सामान्यतः संयुक्तराज्य को इस समय चार 
भागों में वाँटा जा सकता है । उद्योगप्रधान उत्तर-पूर्वी भाग मुख्यतः रिपब्लिकर्त देते 
का गढ़ है । कृषिप्रधान दक्षिण प्रदेश पूर्णतः डेमोक्रेटिक दल का दाक्ति-स्थल है। अर 
चर्ती देश बड़े-बड़े फार्मो का ऐसा क्षेत्र है जिस पर दोनों दलों को समान झाशाएं बनी 
रहती हैं । श्राधुनिक द्वताब्दी का अन्य विकास यह भी है कि पश्चिमी प्रमेरिकी रू * 
भाग का राजनीतिक प्रभाव बढ़ रहा है! यह भूभाग झब तक मुख्यतः कृपिप्रशर्त 
और चरागाहों का स्थान था किस्तु वही प्रब तेजी से उद्योगप्रधान बनता जा रहीं है 
दोनों ही दल यह प्रयत्न करते हैं. कि इन दोनों प्रनिशिचित क्षेत्रों को अपने पक्ष में के 
लें। यही दोनों क्षेत्र वास्तव मे राष्ट्रपति भ्रथवा काँग्रेस के चुवाव में बहुमत देते 
झौर जहाँ तक दोनों दल इन भ्रनिश्चित क्षेत्रों में भपना प्रभाव-क्षेत्र और 2/284 
संघटन सुदृढ़ भौर भ्रपने हित में कर सकते है वहाँ तक उनकी सफलता मिर्च है 
सकती है । किन्तु जब तक उत्तरी भुभाग मुख्यतः रिपब्लिकन है भौर दक्षिणी भंग 
मुख्यतः डेमोक्रेंटिक है तब तक देश में दलों की राजनीति का प्राधारे-त्र विशेष 
अथवा भूभाग ही बना रहेगा । 


द्विदल पद्धति (796 पक० ?27(/ 5५४2॥ )--भपने सारे जीवन-काल मैं 
संयुक्त राज्य भ्मेरिका में केवल नगष्य छोटे-मोटे दलों को छोड़ते हुए मुह्यतः हे 
राजनीतिक दल ही रहे हैं। द्विदल पद्धति के इस प्रकार विकसित होने के कई कप. 
बताए गए हैं। प्रघमतः, बताया गया है कि पंग्रे जी भाषा-माषी देशों हे है 
हारिक काव्पनिक (700०0777०) नहीं होते-हैं श्रौर वे सममौतावादी ध्रधिक 
उददितीयत:, वंश, जाति, राष्ट्रीयता भौर धर्म की समस्याएं भ्रमेरिका में उतनी अ्रबत्त गहीं 
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झासन-काल में भी दल सुखपुर्वक समय यापव नहीं कर सका क्‍योंकि ग्रांट (0क्षा)) 
के प्रशासन-काल में इस दल के ऊपर अ्रप्टाचार के कई आरोप लगे । इस दल को 
आन्तरिक मतभेदों ने भी भकझोर डाला, जैसे पूर्वी और परिचिमी भ्रमेरिका के विभेद 
अथवा पूर्ण अपरिवर्तनवादी ((०75$7५0४०) व्यापारियों एव कुछ कम अ्रपरिवत्तेव- 
वादी किसानों भर श्रमिको मे विभेद; श्रथवा सुध्यरवादी उदार रिपब्लिकनों (२6- 
सगियान्जगरा0०0 7927 रिश७एं०क्व5) एवं स्टेण्ड पेटरों (डा्रा0-एव्ाटा5) में 
विभेद; अभ्रथवा दल के नियमित सदस्यों (?779 7९8ण४7$ 0 आशय) एवं दल 
के स्वतन्त्र सदस्यों झ्थवा अवसरवादी सदस्यों (एक्ा५ वाप८एलातंध्याड 0 ककषा' 
४7८९१५) में विभेद ग्रथवा इनके सबके विभिन्‍न समूहो मे परस्पर विभेद । किन्तु इतनी 
विभिन्‍नताओ्रं, फूट और विभाजन के बावजूद यह दल स्थिरता के साथ ने केवल 
खड़ा रहा बल्कि जीता क्योकि सयोगवश अ्रथवा उद्योगपूर्वक इस दल के नेतागण इस 
दल के विभिन्‍न मतों को एक साथ रख सके और उनके विभाजन को काबू में रख 
सके । पिछली शताब्दी के अन्त में जब महत्त्वपूर्ण भमिक एवं देहाती वर्ग दल को 
त्यागने वाले थे, उस समय विलियम मैंकिनलिे (ज)॥ण ०ा८॥769) के प्रयत्नो 
के फलस्वरूप दल विधटित होने से बचा । जब अगले वर्षों में सुधारवादियां ने 
दल की नी|त की अनुदारता (0075८श्थधंआ7) के विरुद्ध आवाज उठाई तो धियो- 
डोर रूजवेल्ट (78९90076 १००5८४०॥) ने, जो स्वय श्रमतिशील श्रथवा प्रयामी 
रिपब्लिकन था, दल के कार्यक्रम को प्रयतिशील दिशा प्रदान की । 
रिपब्लिकन दल संविधान को उदार अर्थों मे ग्रहण करता है, विशेषकर उन 
अनुच्छेदों को जिनका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार की शवितयों से है । इस दल ने राज्यों 
को शकितियाँ प्रदान करने के सम्बन्ध मे डेमोक्रेटिक दल की अपेक्षा कम उदारता 
प्रदक्षित की है । साथ ही इस दल ने रक्षित प्रशुल्कों (7706०(४० ई977%), संघीय 
शासन के नेतृत्व में प्रान्तरिक सुधारों, उपनिवेशों की वृद्धि, वयोवृद्ध मेताप्रों 
(५८८८७॥$) के लिए उदार वेंशनें; व्यापारिक जहाजी वेड़े के लिए 34ार सरकारी 
सहायता; काले हब्शियों के लिए वोट देने का भ्रधिकार और सोने की प्रमाप मुद्रा 
(006 70767 डंधात0॥0) के सम्बन्ध में भ्रत्यघिक उदार दृष्टिकोण 
अपनाया है । 
दलों का मतभेद, भाधारभूत सिद्धान्तों पर नहीं (247 एाशंअंत्मड 90 
0780 णो0४7 ८७४)--प्राजकल दलों का मतभेद किसी भप्राषारभुत सिद्धान्त पर 
नहों है झ्ोर उनके कार्यक्रमों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं खीची जा 
सकती । भ्रमेरिकावासियों का झद कृषिप्रधान उद्यम नही है भौर देश की राष्ट्रीय 
आय में जपोन को 'पैदावार का स्थान भत्यन्त क्षीण है। मध्य पश्चिम झौर दक्षिण 
के विशाल भू+।ग; जो किसी समय बेतिहर प्रजातन्त्र (88/शएथा !ं४8्ण००३८४) 
के समर्थक थे, शब उद्योयप्रधान प्रदेश बन गए हैं भौर तदनुसार उनके राजनीतिक 
विचारों में भी परिवर्तन भरा गया है। उनकी भावश्यकताएँ भी वदल गई हैं, इसलिए 
वे ऐसे शासन के इच्छुक है जिसके दृष्टिकोण में परिवर्तेन हो । इसके झतिरिवत्त 
उद्योग, व्यापार झोर कृषि एकन्दूमरे के भ्न्योग्याश्रित एवं भतिछादी (0र₹दा4- 


ड्थ्व संयुक्त राज्य प्रपेरिका का शासन 


के विरुद्ध श्रावाज उठाई थी और इस विरोध के लिए संविधान के उपवबन्धों का सहारा 
लिया था । प्रारम्ग में इसका ऐतिहासिक एवं अत्यधिक “भाव, देश के कूपकों में था 
यद्यपि बाद में बहुत से आयात करने वाले व्यवसायी और 7हरी शिल्पकार भी इढ 
दल में सम्मिलित हो गए। जब १८१६ के झ्रास-पास सवात्मक दल (#6४थगाा 
एथा5) छिन्न-मिन्‍त हो गया तो डेमोक्रेटिक दल ने काफी समय तक देश में एक- 
छत्न राजनीतिक सत्ता का उपभोग किया । जैक्सन (780०४5०॥) के काल में दल मे 
फूट पड़ गई और डेमोक्रेटिक दल के विरोध मे सशक्त छ्िंग दल ( जाांड) गा 
गया । मृह-य्ुद्ध के बाद यह दल विरोधी दल के रूप में जमा रहा झौर कई दशकों 
तक भ्रल्प मत दल के रूप में पड़ा रहा लेकिन कभी-कभी जोर के साथ काँग्रेस में उमर 
भी भ्राता था और दो बार राष्ट्रपति क्लीवलैण्ड ((/6ए८!४7०) के नेतृत्व में, दो 
बार राष्ट्रपति बुडरो विल्सन (५/४००००४ ५४४०४) के नेतृत्व में और चार 
बार फ्रेंकलिन डी० रूजवेल्ट के नेतृत्द में इस दल ने राष्ट्रपति के शासन पर झधिकार 
जमाया । कैनेडी ने भी भपने दल की कांग्रेस के पर्याप्त बहुमत के कारण व्हाइट 
हाउस (५४४६ 00६७) में आसन जमाया था भ्रौर १६६४ के चुनावों में लिण्डन 
जॉन्सन ने संयुक्त राज्य अ्रमेरिका के इतिहास में सबसे अधिक लोक बहुमत प्राप्त 
किया था । ऐसा अ्रनुभव किया यया है कि नई पौध का झुकाव डेमोकैटिक दल क्री 
श्र भ्रधिक है शोर अधिक शिक्षित व्यक्ति रिपब्लिकन दल की झोर भुकाव 
रखते है । 
रिपड्लिकस दल (7॥० एव्काणांत्या एथ/9)--आज की जो रिपब्सिकर्त 
पार्टी है, बह वास्तव में प्रारम्भिक काल की बडी पार्टियों की उत्तराधिकारिणी है। 
आरम्भ में हैमिल्टन के नेतृत्व में संघात्मक दल था जिसने सशवत केन्द्रीय सरकार की 
समर्थन किया था भौर संविधान के उदार विवंचन पर आग्रह किया थाई किधु ही 
दल ने १८१२ के युद्ध में कई भ्रक्षम्य भ्रसावधानियाँ की अत. इसका झ्न्त हो गया। 
उसके बाद यह दल राष्ट्रीय रिपब्लिकन' (7एव४०7्थ पर७एए७।०७70) दल के वाम॑ 
उभरा और उसके बाद जैक्सन काल में यह दल छ्विग दल के ताम से सामने झाया ! 
पिपब्लिकन दल की स्थापना १५५४ में हुई झौर दल ने १८५६ के राष्ट्रपति चुगा 
में जॉन सी० फ्रीमॉप्ट (3700 0. स्पव्या०/) को राष्ट्रपति पद के लिए नामाहित 
किया और गुलाम प्रया के विरुद्ध कड़ा रुख भ्रपनाया ! किन्तु फ्रीमॉण्ड डेमोकटिंक 
कौलीदान (70८0०८४० ०४६०४) के मुकाबले में हार गया वयोकि ड्रेमोक्रीटिक 
दल की दश्शा सुदृढ़ थी १ चार वर्षों के बाद रिपब्लिकन दल की प्रोर से _लिकम 
(.ध००॥) राष्ट्रपति पद पर झा विराजा। इस वार रिपन्त्रिकतों ने घुनाव-घोषण- 
पत्र में गुलाम प्रथा के भ्रत्त', भौर प्रान्तरिक सुधारों का प्राववासन दिया था । 
ग्रान्तरिंक सुधारों में किसानों के लिए इमारत सहित बगीचों भौर फार्मों का ए। 
श्रमिकों तया शिल्पियों के लिए ऊँचे वेतन का झ्ाशवासन निहित था। हह व 
2६१३ तक इस पार्टी के हाथों में लगातार शासन की वायडोर रही । इस वीष हे 
पाठ वर्ष के लिए यह दल सत्ताहीन रहा जबकि १८८५-१८८६ तक भोर शट् 
१८६७ तक डेमोक्रेटिक दल का वलीवर्लैंड राप्ट्रपति रहा। किन्‍्तु प्पने इस ५५ 
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शासन-काल में भी दल सुखपुर्वके समय यापन्र नहीं कर सका क्योकि ब्रांट (ठाआ) 
के प्रशासन-काल में इस दल के ऊपर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे । इस दल को 
आन्तरिक मतभेदो ने भी भकमोर डाला, जैसे पूर्वी और पश्चिमी अमेरिका के विभेद 
अथवा पूर्ण अपरिवर्ततवादी (ए0रडथ/५6) व्यापारियों एवं कुछ कम अपरिवत्तंन- 
वादी किसानो और श्रमिकों में विभेद, श्रथवा सुध्यरवादी उदार रिपब्लिकनों (२९- 
ईगप्रानायरा0९6 ॥9शव्व रिटएए0री८875) एवं स्टेण्ड पटरों (डक्ातकूषाश5) में 
विभेद; अथवा दल के नियमित सदस्यों (?&79:6ह8ण॑4३४ 0 आक्राएशव5) एवं दल 
के स्वतन्त्र सदस्यों भ्रथवा अवसरवादी सदस्यों (ए79 व॥4९७४४9९705 07 84// 
४७76९05) में विभेद श्रथवा इनके सबके विभिन्‍न समूहों मे परस्पर विभेद । किन्तु इतनी 
विभिन्‍नताओ, फूट और विभाजन के बावजूद यह दल स्थिरता के साथ न केवल 
खड़ा रहा बल्कि जीता क्योकि सयोगवश अथवा उद्योगपुर्वक इस दल के नेतायण इस 
दल के विभिन्‍न मतों को एक साथ रख सके और उनके विभाजन को काबू में रख 
सके । पिछली शताब्दी के अ्रन्त मे जब महत्त्वपूर्ण श्रमिक एवं देहाती वर्ग दल को 
स्यागने वाले थे, उस समय विलियम मेकिनले ( शायर वैश(णा०३) के अ्रयत्तों 
के फलस्वरूप दल विघटित होने से बचा। जब अगले वर्षों में सुधारवादियों ने 
दल की नीति की अनुदारता ((०॥$४एथ४४॥) के विरुद्ध आवाज उठाई तो थियो- 
डोर रूजवेल्ट (7600079 8००५९४७१४) ने, जो स्वयं प्रगतिशील श्रथवा प्रगामी 
रिपब्लिकन था, दल के कार्यक्रम को प्रगतिशील दिश्ला प्रदान की । 
रिपब्लिकत दल संविधान को उदार भञ्र्थों मे ग्रहण करता है, विशेषकर उन 
अनुच्छेदों को जिनका सम्बन्ध केस्द्रीय सरकार की शक्तियों से है। इस दल ने राज्यो 
को शक्तियां प्रदान करने के सम्बन्ध में डेमोक्रेटिक दल की भ्रपेक्षा कम उदारता 
प्रदक्षित की हैं। साथ ही इस दल ने रक्षित प्रशुल्कों (7706८४ए७ (8775), संघीय 
शासन के नेतृत्व मे प्रान्तरिक सुधारों, उपनिवेशों की वृद्धि, वयोवृद्ध गैताप्रों 
(१५६८४७४5) के लिए उदार पेंशनें; व्यापारिक जहाजी वेड़े के लिए उदार सरकारी 
सहायता; काले हब्शियों के लिए वोट देने का प्रधिकार भौर सोने की प्रमाप मुद्रा 
(0०4 ए्र०्प्रश॑आ> आध्ात॑थात) के सम्बन्ध में ग्रत्यधिक उदार दृष्टिकोण 
झपनाया है । 
दलों का मतभेद, झ्ाधारभृत सिद्धान्तों पर नहीं (949 ठाएशअंगरा$ ० 

0720 ०)४७' 0०४)---भाजकल दलों का मतभेद किसी भाषारभूत सिद्धान्त पर 
नहो है ध्ौर उनके कार्यक्रमों के बीच कोई स्पष्ट विभाजन रेखा नहीं सीची जा 
सकती ! प्रमेरिकावासियों का भद रुपिप्रधान उद्यम नहीं है घोर देश की राष्ट्रीय 
आय में ज पोन की 'पंदावार का स्थान भत्यन्त क्षीण है। मध्य पश्चिम श्लोर दक्षिण 
के विशाल भू+/ग; जो किसी समय खेतिहर प्रजातवतत्र (#छथसशा तेध्य०टाउ८७) 
के समर्थक ये, शव उद्योगप्रधान प्रदेश बन गए हैं भौर तदनुसार उनके राजनीविक 
विचारों में भी परियर्तेन भा गया है । उनको भावश्यकताएँ भी बदल गई हैं, इर्सा 

वे ऐसे शासन के इच्छुक हैं जिसके दृष्टिकोण में परिवर्तन हो। इसके ६: 
उद्योग, व्यापार गौर कषि एक-दूसरे के प्रन्योन्याथ्रित एव भविछारी (0 
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के विरुद्ध भ्रावाज उठाई थी और इस विरोध के 
लिया था । प्रारम्भ में इसका ऐतिहासिक एवं 
यद्यपि बाद में बहुत से श्रायात करने वाले 5 
दल में सम्मिलित हो गए। जब १८१६ के श्र 
पथ५) छिन्न-भिन्‍न हो गया तो डेमोक्रेटिव: 
छत्न राजनीतिक सत्ता का उपभोग किया । जै 
फूट पड़ गई भर डेमोक्रेटिक दल के विरो' 
गया । गृह-य्रुद्ध के बाद यह दल विरोधी दल 
तक अल्प मत दल के रूप में पड़ा रहा लेकिन 
भी श्रात्ता था और दो बार राष्ट्रपति चलीवः 
बार राष्ट्रपति बुडरो विल्सन (४०००० 
बार फ़रकलिन डी० रुज़वेल्ट के नेतृत्द में इस 
जमाया। कंनेडी ने भी झपने दल की का: 
हाउस (५४७७ 80४७८) में ग्रासन जमाया और 
जॉन्सन ने संयुक्त राज्य अमेरिका के इतिहास 
किया था । ऐसा श्रनुभव किया गया है कि नशे 
ओर शधिक है श्रौर अधिक शिक्षित व्यवि& 
रखते हैं । 
रिपव्लिकन दल (॥6 एकण्णात्वा 
पार्टी है, वह बास्तव में प्रारम्भिक काल की करण 
प्रारम्भ में हैमिल्टन के नेतृत्व में संघात्मक दल थ्‌' श्र 
समर्थन किया था श्रौर संविधान के उदार निव॑च; द्र्टा 
दल ने १८१२ के युद्ध में कई अशक्षेम्य झसावधानि 4 
उसके बाद यह दल राष्ट्रीय रिपब्लिकन' ()0४४०7: क्र 
उभरा और उसके बाद जैक्सन काल में यह दल हि 
रिपब्लिकन दल की स्थापना १५५४ में हुई भौर पर री 
में जॉन सी० फ्रीमॉण्ट (3०0४७ ९). पाल्या०॥ ) को ५ 
किया और गुलाम प्रथा के विरुद्ध कड़ा रुख अपनाया * 
कोलीदान (0०70००४० ००४ंध०४) के मुकाबले के, 
दल की दशा सुदृढ़ थी५ चार वर्षों के बाद रिपब्लिक 
(7/7८०४) राष्ट्रपति पद पर झ्रा विराजा | इस बार रिः 
पत्र में “गुलाम प्रथा के भ्रत्त', झौर भ्रान्तरिक सुधारों का 
ग्रान्तरिक सुधारों में किसानों के लिए इमारत सहित बर 
श्रमिकों तथा शिल्पियों के लिए ऊंचे वेतन का झ्राइवासन 
१६१३ तक इस पार्टो के हाथों में लगातार शासन की बागढोर , 
आठ वर्ष के लिए यह दल सत्ताहीन रहा जबकि १८८५-१८५ ३ 
१८६९७ तक डेपोफेंटिफ दल का बलीवर्सढ दाप्ट्रपति रहा। ..., 


राजनीतिक दल क्श 
राषस्ट्रवादों अथवा राष्ट्रीयता का स्वाँय भरते हैं, सशक्त सेना और नोसेवा का समझ्रन 
करते हैं, साथ ही भन्तर्राध्ट्रीय मामलों में हस्तशैर और युद्ध का समर्थन करते है किन्तु 
रिपब्तिकन लोग एक प्रकार से कम दिखावा करते है गौर वे घैयं, हं।शियारी भौर 
सावधानी की सलाह देते हैं, यहाँ तक कि अत्तर्राष्ट्रीय विवादों में प्पने देश को पथक 
रखना चाहते है । 


57ट2९5९0 [एत्रत095 
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278) है । इन तीनों में पूर्ण विच्छेद भ्रसम्भव है। केवल उद्योगों से ही तीव्र भेद हैं 
ओर उन झौद्योगिक विशेदों सर कमजोरियों को दूर करने के झगेक उपाय सुकाये 
गये है। उदाहरणस्वरूप मोटरगाड़ी उद्योग तथा मिले-जुले उद्योग रक्षित प्रशत्क 
(970(८०४४७ ६47्रत5) नही चाहते डिन्तु विदेशों मे पूजी लगाने वाले लोग रक्षित 
प्रशुल्क के हामी है । 

अमेरिका के ग्राथिफ जीवन की जटिलताप्रों के कारण ही डेमोक्रेटिक दल 
वालों मे भ्रपनी स्थिति मे परिवर्तन कर लिया है । उन्होंने श्रपनी पुरानी जिंद छोड 
दी है जिसके अनुसार थे राजस्व पर ही प्रशुल्क चाहते थे भौर भ्रव वे परस्पर लाभ- 
कारी व्यापारिक इकरारनामों (एल्णंज़ा०व्ब धा66 बरद्धाव्णाक्षा8) के कुछ 
परिवत्तित रूप द्वारा प्रशुल्कों के रक्षण के समर्थक है । इस कार्यक्रम का रिपब्लिकत 
दल (२०७पर0/८थ॥ ?&79) भी समयंक है। प्रोफेसर बीयड के पनुसार, “इसका 
फल यह है कि किसी एक ही दल के विभिन्‍न पक्षों में भौर उनके दृष्टिकोणों में कही 
श्धिक मतभेद हैं । किन्तु भ्रपेक्षाकत दोनों दलों के कार्यक्रम में उतमा मतभेद नहीं है। 
इस मतभेद की भ्रपेक्षाकूत मात्रा सीनेट के पर्यवेक्षण से विशेष समभ में भा जाएगी 
कयोंकि उसमें कृषि-प्रधान राज्यों को ग्रत्यधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है ।/? 


लाडं क्राइस ([.00 89००) ने श्रमेरिकी दल पद्धति का मनन करने के 
बाद निष्क्य निकाला कि “दोनों बड़े दलों को दो बोतलें समझो । दोनों व 
दो विभिन्‍न लेबिल ([.50०) लगे हुए समझो जिसका अर्थ होगा कि उन लेबिलों है 
अनुसार दोनों बोतलों में विभिन्‍न प्रकार की शराब है किन्तु वास्तव में वे दोनों बोतल 
खाली समभनी चाहिएँ ।” बीयर (8८270) कहता है कि “यह सच नही है कि दोनो 
दलों में नामों के श्रतिरिक्त भ्रौर कोई भेद नहीं है ।”! इस सम्बन्ध में दो बातों पर 
विशेषरूप से ध्याव देना चाहिए। प्रथम यह है कि दोनों ही दल परम्परा के भा 
हैं जिसके कारण दोनों दलो के समर्थक ग्रन्धे होकर पझ्पनी-प्रपनी थार्दी का समर्थव 
करते ही जाते हैं । द्वितीयत: पुराने विचारो के अनुसार ही विभिन्‍न वर्ग अपने-ापने 
विचार और हित निश्चित करते है भौर इस प्रकार मतदाताओं में स्पष्ट विभेद पैदा 
करते हैं । है 

संक्षेप में कहा जा सकता है कि अमेरिका के दोनों राजनीतिक दल प्र 5 
के समर्थक हैं | दोनों में केवल यह अन्तर है कि जहाँ रिपब्लिकन यह सोचते हैं रा 
शासन प्रृजीवाद को छेड़े नही तो पूंजीवाद फलेगा-फूलेगा; वहीं डेमोक्रेट दल का कला 
है कि यदि पूजीवाद को जीवित रहना है तो उसको अपने झापको सामाजिक, हे 
विज्ञान सम्बन्धी एवं आशिक परिवतेनों के भ्रनुरूष ढालते रहना चाहिए झौद य 
पूंजीवाद अपना लचीलापन (उय्पं॥9) खो देगा तो यह स्वयं नष्ट हो 
झन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में डेमोक्रेंटिक दल वालों का अजीब दृष्टिकोण है भें! 


], #वलाएक्य 50४टथागव्यां बात 900०५, 9. 67. 
2, केश्शाव : 4ववराप्वव 00एटपायला। बचव एणा005, ७, 98- 
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सभा (007र8725$ ० शांधया8) ने स्विट्जरल॑ण्ड की तटस्थता मान ली थी भौर 
१६२० में राष्ट्संघ (,०98७८ ए प४09$ ) ने पुन: उसको स्वीकार कर लिया था, 
अतः स्विट्ज़रलैण्ड की विदेश नीति दोनो विश्व-युद्धों में तटस्यता की श्राड़ लिए रही । 


स्विदृजरलेण्ड संमार का प्रथम देश था जिसमें सबसे पहले लोकतन्‍्त्र की 
स्थापना हुई, झौर झाज भी यूरोप में वही एक ऐसा राष्ट्र हैं जो सदैव अणतृन्त्र रहा 
है। जिस समय संयुक्त राज्य भ्रमेरिका (छप्र(०४ 8868 ० #पाधय०७) स्वतन्तर 
राप्दु के रूप में प्रकट हुआ, उस समय स्विट्जरल॑ण्ड को अ्रपनी पाँच सो वर्ष पुरानी 
गणतन्धीय परम्परा पर गये था| स्विदजरलेण्ड की गणतन्वीय संस्थाप्रों का संयुक्ट 
राज्य प्रमेरिका तथा भनन्‍्य देशों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है जिन्होंने प्रजातस्त्रीय 
शासम-प्रणाली भ्पनायी है | इसके झ्रतिरिकतत यही एक ऐसा घासन है जिसमे प्रत्यक्ष 
प्रजातस्त्र (0॥60४ 6&॥0०४०७) के सिद्धान्तों के अनुसार शासन के क्रिया-कलाप 
चलते हैं। प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के सिद्धान्त प्रथम बार सयुक्‍त राज्य मे १८६८ में दक्षिणी 
डैकोटा (80000 009/09) राज्य में प्रारम्भ किए गए, भोर तब से लोकप्रिय प्रभु 
सत्ता निर्दोष प्रमाणित हुई है । इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड ने ऐसी सुन्दर दासन-प्रणासी 
को जन्म दिया है जो किन्‍्हों सीमाश्रों तक भमेरिकी श्रध्यक्षात्मफ चासन-प्रणाली के 
समान स्थायी है भौर संसदीय शासन-प्रणाली के समान उत्तरदायी है ॥ 


प्राकृतिक विलकषणताएं (ए॥9झ८४ छोभ्ाब८।धवा४805) --स्थिद्थ्रलेप्ड 
अनेकानेक धांटियों का देश है भ्रौर उस देश के लोग ऊँचे पहाड़ों के दोनों भोर निवास 
करते है भौर उनके बीच में ऊंची-तीची विषम पहाड़ो की चोटियाँ भोर लम्वे-चौड़े 
बफफ के मैदान हैं। विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र होने के फारण, उस देश की लगभग एक 
चौथाई भूमि किसी प्रकार की पैदावार के श्रयोग्य है । वचे-खुचे भू-भाग का श्रधिकतर 
भाग चरागाहों या जंगलो के लिए उपयुक्त है झोर समस्त भूमि का प्रायः ३५ प्रतिशत 
भाग ही सेती के योग्य रह जाता है । सब मिलाकर सारी जनसंख्या फा २२१२ प्रति- 
शत भाग ही देश की कृषि पैदावार पर जीवित रह सकता है। 


प्रकृति ने खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में भी देश के ऊपर रूपा मही की है। देश 
मेँनतोतेलके स्रोत है, और न कोपले की खाने हैं, शौर कच्चे माल का भी प्रायः 
पूर्ण भ्रभाव है। देश को ऊंची-नीची सतह होने के कारण परिवहन झोर यातायात 
कठिन है । प्रकृति ने फेवल एक कूपा की है कि जल-विद्य त्‌ शवित के महत्त्यपूर्ण साधन 
दिए हैं । 

प्रकृति की इंस प्रतिकूलता के बावजूद स्विस्त निवासी बहुत परिश्रमी हैं ग्रौर 
उन्होने भ्रपने परिश्रम के जोर से झ्पनी झ्ाथिक श्थिति बे बहुत भ्च्छा कर लिया 
है। स्विट्जरलैंड उद्योग-प्रधान देश है और वहाँ की जनता न भ्रधिक भमीर है हया 
ने अधिक ग्रीव। इस देश के विषय में यह बड़ी प्रशंमनीय बात है कि यह भ्व 
अपनी झावध्यकता की ४० प्रतिशत चस्तुएँ रव्यं उसनन बारता है भौर वेबल २० 
प्रतिशत ही बाहर से भागात करता है । 


स्विट्ज़रलेण्ड का शासन 


(76 60एक्ताणला। ण $ॉटिशॉबाएं) 


अध्याय १ 


देश और जनता 
(76 (0०फ्रापएए 70 ३5 76०.9]6) 


ल्विस सोकतन्ध की विलक्षणता (576ल्‍9ंम ०5 व) 59759 0070" 
&7४०५/)--स्विट्जरलैण्ड (3फव2८४७70) यूरोप फा भोगोलिक केख भी है भौर 
जातीय (5/970०ट०8) केन्द्र भी । यह देश चारों शोर से अन्य देशों से पिरा 
हुआ है शौर पश्चिम यूरोप के बीचों-बीच स्थित है। इसका क्षेत्रफल लगभग १५,६०६ 
चर्गमील है भौर जनसंस्या लगभग ४५ लाख है। इस देश की सीमा लगभग ६,२९० 
मौल पे भी श्रधिक लम्बी है जो तीन बड़े पड़ोसा देझ्लों इटली, जर्मनी झोर करत 
(899, 00779 870 #;थ॥०6) से मिलती है, साथ ही झरास्ट्रिया (4०४४० 
और लाइटेंस्टीन ([/6०/क्षाशक्ष०) के छोटे भागों से भी मिलती है। उत्तर भर 
पूर्व में जर्मनो से, पश्चिम में फ्रांसीसियो से झौर दक्षिण में इटली निवासियों से कोई 
भी प्राकृतिक सीमा इसकी पृथक नही करती । मध्य में स्थित ऊँचे पर्वतो ने इस देश को 
कई अ्रन्तर्राष्ट्रीय नदियों का उद्यम स्थान बना दिया है, जो नदियाँ दस विदेशी देशो 
की भूमि पर या तो बहती हैं या उसको छूती हैँ * 


समस्त स्विस जनता एक ही जाति के लोगों से मिल कर नही बनी है। सिविे 
जाति कई प्रजातियों, कई भाषाओं भौर कई धर्मों से मिल कर बनी है, यहाँ तक कि 
सभी की सम्यता भी एक नही है । फ़िर भी इस विभिन्‍तता में ही स्विस राष्ट्र का 
एकता हैं, और इस प्रजातीय, धामिक भौर भाषा-सम्बन्धी विविधता के बावजूद 
भी. स्विट्ज़ रलेण्ड, संसार के समक्ष न केवल विलक्षण एकता का उदाहरण उपस्थित 
करता है बल्कि ऐसा भपूर्व उदाहरण उपस्थित करता है जिससे इस देश के निवासी 
यूरोप के सभी देझों के निवासियों से भ्रधिक संगुकक्‍्त और सबसे स्धिक देशभवत है! 
द्ित्तीयत:, अपनी भौगोलिक स्थिति और ,छोटे आकार के फलस्वरूप, ल्विदूव 
सर्देव यूरोप के यूड्धों से अलग रहा है भोर तटस्वता सम्बन्धी प्रन्तर्राष्ट्रीय गा 
नफलस्व्र रूप यह देश सर्देव संसार की हलचलों का केन्द्र रहा है। १८६५ की वि 
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सभा (एणाह्टा०5४ ० शंकर) ने स्विद्जरलैण्ड की तटस्थता मान ती थी और 
१६२० में राष्ट्रसंघ ([.09287० ० ?२४8075) ने पुनः उसको स्वीकार कर लिया था, 
अतः स्विट्ज़रलेण्ड की विदेश नीति दोनों विश्व-ुद्धों में तटस्थता की झ्राड़ लिए रही । 


स्विट्ज़रलैण्ड ससार का प्रथम देश था जिसमें सबसे पहले लोकतन्त्र की 
स्थापना हुई, भौर आज भी यूरीप में वही एक ऐसा राष्ट्र हैं जो सर्देव -गणतृन्त्र रहा 
है। जिस समय संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ([एक्रा।४80 $[468 ० हैशलाय८8) स्वत्तन्त्र 
राष्टू के रूप में प्रकट हुआ, उस समय स्विट्जरलैण्ड को अपनी पांच सो वर्ष पुरानी 
गणतस्त्रीय परम्परा पर गर्व था । स्विट्जरलैण्ड की भणतन्त्रीय संस्थाग्रों का संयुवत 
राज्य अमेरिका तथा श्रन्य देशों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है जिन्होंने प्रजातस्त्रीय 
शासन-प्रणाली झपनायी है। इसके श्रतिरिकतत यही एक ऐसा धासन है जिसमे प्रत्यक्ष 
प्रजातन्‍्त्र (/0800४ 0&0०:809) के सिद्धान्तों के अनुसार शासन के क्रिया-कलाप 
चलते हैं । प्रत्यक्ष लोकतन्त्र के सिद्धान्त प्रथम बार सय्ुक्त राज्य मे १८६८ में दक्षिणी 
डेकीटा (8070 70404) राज्य मे प्रारम्भ किए गए, घोर तब से लोकप्रिय प्रभु- 
सत्ता निर्दोष प्रमाणित हुई है | इस प्रकार स्विट्जरलेण्ड ने ऐसी सुन्दर शासन-प्रणाली 
को जन्म दिया है जो किन्‍्हीं सीमाओं तक भमेरिकी भ्रध्यक्षात्मरु शासन-प्रणाली के 
समान स्थायी है भोर संसदीय शासन-प्रणाली के समान उत्तरदायी है । 


प्राकुतिक विवकश्षणताएँ (ए॥5भंट४  लोग्ाव्टध्ांआं०६) --स्विट्ज रलैंण्ड 
प्रनेकानेक घाटियों का देश है और उस देश के लोग ऊँचे पहाड़ों के दोनों श्रोर निवास 
करते है और उनके बीच में ऊँची-नीची विषम पहाड़ों की चोटियाँ भौर लम्बे-घौड़े 
बफ के मैदान है। विस्तृत पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण, उत्त देश की लगभग एक- 
चौथाई भूमि किसी प्रकार की पैदावार के प्रयोग्य है । बचे-खुबे भू-भाग का श्रधिकतर 
भाग चरागाहों या जंगलो के लिए उपयुक्त है शोर समस्त भूमि का प्रायः ३५ प्रतिशत 
भाग ही खेती के योग्य रह जाता है । सव मिलाकर सायी जनसंख्या का २२*२ प्रति- 
शत भाग ही देश की कृषि पैदावार पर जीवित रह सकता है । 


प्रकृति ने खनिज-पदार्थों के सम्बन्ध में भी देश के ऊपर छूपा नही की है। देश 
में न तो तेल के स्रोत हैं, श्रौर न कोयले की खानें हैं, श्लौर कच्चे माल का भी प्रायः 
पूर्ण भ्रभाव है। देश की ऊँची-नीची सतह होने के कारण परिवहन भौर यातायात 
फठिन है प्रकृति ने केवल एक कृपा की है कि जल-विद्यू तु शक्षित के महत्त्वपूर्ण साधन 
दिए है । 

प्रकृति की इंस प्रतिकूलता के बावजूद स्विस निवासी बहुत परिश्रमो हैं प्रौर 
उन्होने झपने परिश्रम के ज्ञोर से अपनी आधिक स्थिति को बहुत भ्च्छा कर लिया 
है। स्विट्जरलैंड उद्योग-प्रधाव देश है और वहाँ की जनता न अधिक पभमीर है तथा 
न अधिक गरीब । इस देश के वियम में यह बड़ो प्रशंसनीय बात है कि यट भ्रव 
झपनी भावदयकता की ५० प्रतिशत वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न वारता है भौर बेब २० 
प्रतिशत ही बाहर से झायात करता है । 
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बहु-भाषा सम्बन्धी विभिन्‍नताएँ (॥78णं5४० )्व्टध्या०८४)--देश्ष के लोगों 
को विभिन्‍न भायाओ्रों के सम्बन्ध मे स्विटजरलैण्ड में विभिन्‍नता पाई जाती है और 
इस दक्या में स्विस राष्ट्र में कई ऐसे तत्त्वों का भ्रभाव है जिनसे कि राष्ट्रीय दृढ़ता 
और सास्कृतिक एकता को प्रश्न मिलता है। स्विट्जरलेण्ड की लगभग तीन-चौथाई 
जनसंख्या जरमव भाषा-माषी है, लगभग पाँचवाँ भाग फ्रेंच भाषा-भाषी है झौर शेष 
लोग इठालियव भाषा बोलते हैं, और कुछ थोड़े-से लोग रोमांश (२०००) 
भाषा बोलते हैं; जो प्राचीन लैटिन भाषा से सम्बन्धित है । किन्तु इस सम्बन्ध में मह 
भी याद रखना होगा कि देश की भोगोलिक स्थिति के कारण तीनों भाषा-भाषी 
क्षेत्र भौर तीनों भाषाओं के बोलने वाले लोग पूर्णतया विभिन्‍न उपमण्डलों अझथवा 
प्रान्तों में विभाजित है । इस प्रकार टिसिनों (]।०7०) प्रान्त (0270 ), प्रायः 
पूर्णतया इटालियन भाषा-भाषी कंण्टन है जिसमें ६० प्रतिशत लोग इटालियन बोलते 
हैं । जनेवा (07८४०) मे ८० प्रतिशत से भ्रधिक लोग, वौड (५७४०) में ८६ प्रति- 
शत से भ्रधिक लीग, और न्यूचेटिल (४८००४४(८)) में ८५६६ प्रतिशत लोग पूर्णतया 
फ्रेंच भाषा-भाषी है और शेप प्रान्तो में केवल बर्ने (छश76) और फिबर्ग (हय0०ण६) 
को अ्रपवाद मानते हुए, पूरी तरह जमंन-भाषा-भाषी लोग बसते हैं । वर्ने (8076) 
प्रान्त में भी जमंन भाषा-भाषी लोग फ्रेंच भाषा-भापी लोगों की श्रपेक्षा ५: १ के 
अनुपात में भ्रधिक हैं भौर इसके विपरीत फ़िबर्म (90078) प्रान्त के फ्रेंत् भाषा- 
भाषी जन भाषा-भाषी लोगो की श्रपेक्षा २: १ भनुपात में झ्रधिक हैं। प्रिसन्श 
(0750॥5) प्रान्त में रोमाश (०ए॥7०॥०) भाषा-भाषियों का पूर्ण बहुमत है । 


१८४८ के संविधान को स्वीकार कर लेने के बाद से देश की तीनों मुख्य 
माषाप्नों को परिसंघ ((०७९४८४०४००) की श्रधिकृत भाषाश्रों के रूप में स्वीकार 
कर लिया गया है । विभिन्‍न प्रान्त अथवा मण्डल ((४४४075) अपनी इच्छानुसार 
किसी भी भाषा या भाषाप्रों को अधिकृत भाषा स्वीकार कर सकते हैं। भाधुनिक 
स्विस जीवन की एक मुख्य विशेषता यह है कि प्रान्तों में भाषा सम्बन्धी एकता बढ़ती 
जा रही है भौर एक भाषा के लोग दूसरी भाषा के लोगों में पेठते जा रहे हैं। 
स्विट्जरलैण्ड के प्रायः सभी शिक्षित लोग दो या तोनों भाषाएँ जानते झौर बोलते हैं । 
फेर भी मह मानना ही पड़ेगा कि स्विट्जरलैण्ड श्रिमापी देश है श्रौर उस देश 
के लोगों में भाषा सम्बन्धी विभिग्नता को दूर करने का सरकारी तोर पर प्रयवा 
प्राइवेट रूप में कोई संगठित प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। न उस देश में भाषा के 
ग्राधार पर किसी.अ्रकार का प्रचार हं।ता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्विस 
लोगों के समृद्ध देश में भाषा सम्वन्धी थ्वान्ति का राज्य है ग्रौर उस देश में भाषा 
सम्बन्धी विभिन्‍नता को राष्ट्रीय एकता के स्थिरीकरण के लिए प्रावश्यक समझते हैं । 

घामिक विभिन्‍ताएँ (०ाह्ा००४ धरक्षिध्व०८5) --स्विट्ग रलेंड की घामिक 
विभिन्‍नता मे भूतकाल में गम्भीर समस्याएँ उत्पन्न कर दी थीं, शोर इसके कारण 
गृह-मुद्ध हुआ भौर विदेशी हस्तदोप हुआ । किन्तु सौमाग्य से देश को राष्ट्रीय एकता 
के कारण धाविक झ्रौर भाषा सम्बन्धी क्षेत्र श्रलय-पन्नय होते हुए भी एक-दूसरे णे 
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प्रेम भाव रखते हैं। १२ कैण्टनों (0॥॥0०75) में प्रोटेस्टेण्टों (20८७थ॥5) की 
संख्या कैथोलिकों (28080705) से कही श्रधिक है, और उन १२ कैण्टनों में नो 
कैण्टन जर्मन भाषा-भाषी है और तीन कैप्टन फ्रेंच भाषा-भापी । इसके विपरीत दस 
कैण्टनो मे कैथोलिक ((»7॥0॥०४) की जनसंख्या भ्रोटेस्टेण्ट मतावलबियों से कही 
अधिक है जिनमें सात कैप्टन जर्मन भाषा-भाषी हैं, दो फ्रॉंच भाष/-भापी हैं श्रौर एक 
इद्ालियन भाषा-भाषी है। इसके अतिरिक्त अ्रधिकतर प्रोटेस्टेण्ट-बहुमत-कप्टनो में 
सुदृढ़ कैथोलिक (0०:00) भ्रत्पसंख्यक वर्ग है योर इसके विपरीत दस कौथोलिक 
बहुमत-कीण्टनों में से आठ कंप्टनो में, कैथोलिक लोग (29/8०४०) समस्त जनसंख्या 
के ५० प्रतिशत ही हैं । सामूहिक रूप में जनसंख्या में ५७ प्रतिशत लोग प्रोटेस्टेण्ट हैं 
झौर ४१ प्रतिशत कैथोलिक । 


अपनी धार्मिक विभिन्‍नताो के सम्बन्ध में भी स्विस लोगों का यही दृष्टिकोण 
है जो भाषागत विभिन्‍नताओं के सम्बन्ध में है। धामिक अल्पसंख्यक वर्ग का भ्रादर 
किया जाता है झौर जैसा कि पहले भी वर्णन किया जा चुका है, धामिक झल्पसख्यक 
वही नही हैं जो भापा सबन्‍्धी अ्रत्पसंस्यक हैं । १८४८ मे स्विस लोगों के लिए जो 
संघीय संविधान रवीकार किया गया श्रौर १८७७४ में जिसका सशोधन किया गया, 
उसके उद्देदयो में एक मुख्य उद्देइय यह भी था कि कंथोलिकों (08070॥0०5) और 
प्रोटेस्टेण्टों (200(८६४8॥85) के बीच में जो धामिक विभेदो की दीवारें थीं, उनको 
तोड़ दिया जाए और देश के सभी सम्प्रदायों मे सच्ची स्विस नागरिकता की भावना 
भर दी जाए; झोर समस्त स्विस जाति के सभी लोगो को कतिपय मौलिक अधिकारों 
की गारंटी दी जाए और इस सबन्ध मे न तो इस बात का विचार किया जाए कि 
कोई नागरिक किस धर्म में विश्वास रखता है ओर न इस वात का विचार किया 
जाए कि वह देश के किस क्षेत्र में निवास करता है । जिस समय संविधान ने समस्त 
जाति की आथिक समृद्धि के लिए सभी पर पूर्ण विश्वास किया, और सब लोगों में 
राष्ट्रीय चेतना का संचार किया, तो इसके फलस्वरूप सभी लोगो में भौर सभी वर्गों 
में राष्ट्रीय भक्ति और प्रेम का सचार हुआ । आज स्विट्जरलैण्ड में पूर्ण घामिक 
सहिष्णुता है और प्रत्येक स्विस नागरिक मानता है कि सभी को अपने मन का धर्म 
सानत्तने भौर पालन करने का अधिकार है। घामिक अल्पसंख्यकों को सताना स्विसत 
लोग जानते ही नहों, और स्विट्जरलेण्ड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो यह सोचता 
हो कि किसी विशेष धर्म में विश्वास रखने से हो राष्ट्रीय एकता को समुन्तत किया 
जा सकता है । 


स्विस जाति, एक संयुक्त राष्ट्र है (76 5छा55, 8 एक्राट्व पंडध07)-- 

इस प्रकार स्विट्जरलेण्ड विरोधाभास्ों का देश है। इस देश ने ऐसी संघोय राज्य- 
व्यवस्था को जन्म दिया है जिसमें राज्यों के परस्पर-विरोधी हितो को कोई स्थान 
नहीं है, फिर भी राज्यों की समानता भ्ंथवा ऐकात्म्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ा 
है । इस देश की शासन-व्यवस्था उस राजनीतिक प्ात्म-निर्णय के सिद्धान्त को चुनौती 
है, जो राष्ट्रों को संस्कृति और भाषा के आधार पर आत्म-निर्णय का अधिकार ग्रदान 
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करता है भौर यह देश इस सम्बन्ध में झत्यन्त उज्ज्यन उदाहरण प्रस्तुत करता है कि 
राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय प्रेम के धागे प्रास्म-निर्णय का सिद्धात्त उपेक्षायोग्य है। श्री 
चुड़े विलल्‍्सन (५7०007098 एशं50०0) मे १८६६ में लिखा था कि ”स्विट जरलैण्ड के 
सारे कण्टनों ने मिलकर सारे संसार को यह दिखा दिया कि क्रिस प्रकार जमनीवासी 
[0थग्रक्षाड), फ्रॉंसवासी (स्द्यालोग्ाहव) और इटलीवासी (]0#975), केबल 
सदि वे एक-दूसरे की स्वतन्त्रता की उस्ती प्रकार रक्षा करें जिस प्रकार कि मे अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं, तो एक-दूसरे को पारस्परिक सहायता द्वारा भोर परस्पर 
सहिष्णुता द्वारा ऐसे संघ का निर्माण कर सकते है जो पूर्णतया सुदृढ़, स्थायी भौर 
स्वतत्व है ।! और यह नहीं भुसदा चाहिए कि विल्‍्सन (७॥507) स्वयं झात्म-विरेय 
के सिद्धान्त (शमरण्णफा5 ०( $वाठटाल्यफ्रांत्थ07) का अवर्तंक था । 

स्विट जरलैण्ड में केवल भाषा और घर्म सम्बन्धी विभिलतताएँ ही नहीं है। 
उस देश के निवासिय) मे व्यवसाय भी भिन्‍ने हैं; उतके जीवत की दशाएँ भी भिन्‍ने 
हैं; उनकी कत्पनाएँ, भावनाएं, आदतें भोर विचार सभी कुछ भिन्न है। इसके भति- 
रिक्त उनमें क्षेत्रीय और स्थानीय अभिमान भी है जिसके कारण वे अपनी पुरानी 
अथामों और भादतों को छोड़ने में ग्रसमर्थ हैं, और उनके क्षेत्रीय अमिमान, उत 
प्रभावों पर भ्रभिद्याधा डालते हैं जो एकता और संगठन की दिज्ला में ₹हृबक हो तकते 
है । किन्तु इन स्विप्त विभिन्‍्तताो के बावजूर रिवेस जाति की साविवातिक एकता 
और नैविक एश्ता बराबर वर्देमाव है । स्विस लोग, आादर्भ रूप से समुक्त एफ नत्यन्त 
अप्ट्रप्नेमी राष्ट्र का निर्माण करते हैं 


एफता के लिए प्रयत्न 
(76 88 007 एप) 


प्रारम्मिश इतिहास (94779 60079) --एण्डू सीजफ्रायड का कपने है कि 
सिट्वरदी०३ एकीकरण (छ07908807) के द्वारा नहीं बना यह्कि वृद्धीकरण 
(689०४०ा०॥) के द्वारा उसका विकास हुआ। प्रारम्भ में स्विदृशवरर्तण्ड में कतिपय 
स्वतस्त राज्य थे जिनमे किसी तियामक फरेस्द्रीय शक्ति का अभाव था। इन स्वतस्थे 
राज्यों में भार््प (8775) पर्वत के आस-पास विभिन्‍न जातियों के लोग रहते थे । 
इन पहाड़ी घाटियों के निवासी न तो एक ही जाति के थे; व उनका एक ही इतिहास 
था, न वे एक ही भाषा बोलते ये यद्यपि वे सब एक ही प्रकार का जीवय निर्वाह 
करते थे । 

किन्तु (१३वो शताब्दी के अंत में तीव छोटी-छोटी दुयूद्ानिक जातियों टिक्कर 
4070 ९०मग्राणभी।०8) ने एक संधि की जिसमें निश्चित किया गया कि तत्कालीत 
जागरीरदारों (८०02 4,005) के प्रमानुविक भत्याचारों से बचने के लिए सभी मित 
कर परस्पर एक-दूसरे की सहायता भौर रक्षा करेंगे । उन जागीरदारों में सबसे कठोर 


बा ४७७७४ 
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झास्ट्रिया (80७॥2) देश के हैप्सबर्ग शासक (पछ॒89&ण३ एणं६७) ये, जो स्वयं 
स्विस वंशज थे और जो उस काल मे पवित्र रोमन साम्राज्य (पछ०५ ए०ण्ाक्षा सिएा- 
ए6) के सम्राट भी थे। हैप्सवर्ग शासकों ने अपने जागीरदारी श्रधिकारों को पुनः 
स्थापित करते का प्रयत्न किया परन्तु मॉर्गेरटन (]४०:7४श/शा) के १३१५ के युद्ध में 
तीन संघटित (0०॥/९9९79॥6) कैण्टनों (0४॥॥0॥5) ने हैप्सबर्गों का सफल विरोध 
किया । झगले चालीस वर्षों में पाँच अन्य कैण्टन ((७०075) प्रारम्मिक तीन कैण्टनों 
के परिसंघ में सम्मिलित हो गए। इस परिसंध (ट०7८्पिशथधंणा) ने १३८६ में 
झआस्ट्रिया को पुनः हराया और इस प्रकार वस्तुतः अपनी स्वतन्त्रता प्रमाणित कर दी। 
इसके बाद लगभग २४० वर्षों तक परिमंघ दृढ़ता के साथ जमा रहा, यद्यपि कभी- 
कभी कैण्टनों के ग्रापसी मतभेद विग्रह की सम्भावना उत्पन्न कर देते थे, जिससे परि- 
संघ की स्थिति खतरे में पड़ जाती थी । धामिक सुघार (]॥6 र४०779॥07) के 
काल में जो घामिक मतभेद उग्र रूप घारण कर गए, उसमे भी पृथक्तावादी तत्वों 
को प्रोत्साहन मिला। झ्राधे कैण्टनो ((४॥०॥5) के लोगो ने प्रोटेस्टेण्ट मत स्वीकार 
कर लिया किन्तु ्षेप श्राप कैप्टनों के लोग कैथोलिक ही बने रहे । किन्तु इस धार्मिक 
उथल-पुथल के बावजूद परिसंघ बचा रहा क्योकि सामूहिक परस्पर रक्षा के हितो ने 
सभी एकक सदस्य कंण्टनों को सम्मिलित ही रखा । १६४५८ मे वेस्टफेलिया की सधि 
(7९४५ ० भ्र८४ए्ाशां2) के फलस्वरूप, परिसंघ, पविन्न रोमन साम्राज्य (तण५ 
एछ००थ॥ छा0976) की भ्रधीनता से मुक्त हो गया ओर इसकी स्वतन्त्र रत्ता स्वी- 
फार वार ली गई। इस समम, परिसघ (0०४८८ ०४०) के एकफ कंण्टनों की 
संख्या १३ हो चुकी थी । 


प्राचीन परिसंघ फा स्वरूप (प्वापा४ ० धार ब0९॑शा एगरालिपैशवणा)-- 
इस प्रकार धीरे-धीरे श्रापुनिक स्विस भूमाग के भ्रधिफांश भाग पर परिसघ का 
नियन्त्रण स्थापित हो गया। यद्यपि श्रवयवी कैण्टन विदेशी सत्ता के नियन्त्रण के 
विरुद्ध तो सफलतापूर्वक लड़ते रहे भौर भ्रपनी एकता को कायम रख सके, किन्तु शीघ्र 
ही उनमें भापस में कलह प्रारम्भ हो गई । सभी कैण्टन प्रपने-प्रपने झान्तरिक प्रबन्ध 
में अपने भाषको स्वतन्त्र सत्ता समभते थे। प्रत्येक कैण्टन में विभिन्‍न शासन-व्यवस्थाएँ 
थी । कतिपय देहाती कैण्टनों (२७०० 0॥/0०॥5) में पूर्ण प्रजातनत्र था। यहाँ का 
झासन प्रजा की सभा्नों द्वारा होता था; किन्तु कुछ बने (8९07०) जैसे फैष्टन उच्च 
जनत-तर (0॥8श०॥०४) थे जिनमे कुलीन जनों का भाधिपत्य था; भौर झुछ प्रन्य 
कैण्डन ऐसे थे जिनमे उच्च जनतन्त्र (0॥8/0०79) तो था किन्तु उस पर किसी हृद 
तक प्रजातनन्‍्त्र की छाप थी । 


इस समस्त काल में स्विट्जरलैण्ड ऐसा परिसंध रहा जिसके सभी भवयवी 
कोण्डन केवल युद्ध भयवा युद्ध से रदा के हेतु ही परिसर को मानते थे; भ्रतः परिसंघ 
का नियन्धण केवल विदेश सम्बन्धी मामलों, युद्ध भौर शान्ति सम्बन्धी मामलों भोर 
झस्तःकष्टन विवाद से सम्बन्धित मामलों तक सौमित था। इन सभी मामलों पर 
राज्य-परिषद्‌ (0६0) निर्णय करती घी जो कभी झिसी कंण्टन में भ्रनियमित्र समयों 


पर समवेत प्रतिनिधि राज्य: र (00) के पदस्थ थे, हे कण्टनों 
के प्रतिनिधि [ अपने-अपने के ण्टनों के शा; कैय करते थे 
राज्य-परिवद्‌ (00 के बड़े क्षेष्टनों जैसे कहे पथ ज्यू (डपाक) को भौषचा- 

रिक प्राथमिकता दी जाती थी; किन्तु यह बात भ्रन्य के श्श्रिय लगती थी. श्रीर 
पे बराबरी के प्र कर के लिए धाग्रह करते दे भोर वे राज्य-परिषद (09) के 
इस प्रकार स्ि लत होते थे कैसी सः स्वतन्य 
प्रभु-सत्ता नेधि के रुप मे सम्मिलित हुए हों।” इक्त प| है (020) है लिषंयो- 
को उत्त तक सभी के ऊपर वैध ख्प मे लागू नहीं गाना जाता था, जब तक 
कि उक्त जिर्ण॑ नहों। है कि कंप्टन ((4७०॥६) राज्य-परिषद 
(0) को सन्देह की दृष्टि से देखते थे इस सन्देह के सुदृढ़ स्थान 
भास्थाएँ और नीय हित सभी सोगों में घर कर गए । 

सम्बन्ध मे यह भी उचित होगा कि कतिपय कँप्टनों विजय 

करके गत लिए ये श्र वे उद विजित प्रदेशों को प्रवता भधीन राज्य 
($00(६०६ 4६६६ समभने और उन विजित प्रदेशों की प्रजा को वे सभी 


प्रधिकार देते को तैयार नही थे जिन अधिकारों को उक्त विजयी कैप्टन अपने ताय- 
रिको के लिए भ्रावश्यक समभते थे | 


फ्रे राज्य-क्रान्ति भोर भ्र्वावस्था को आप्ति (कल, मे००एधठव बात 
का 


च्च 
26४॥0:३॥०४७ औ>-इसके बाद फेच राज्य-कान्ति प्ाई और उसने सभी स्थानीय 
संस्थाओं को पमाप्त कर दिया । फ्र्च राज्य-कान्ति की सैनाओं ने छलपूवेक १७६८ 
में मर वैर-भावयुक्त परिसंध्र के ऊपर हैल्वेटिक गणराज्य (सकादा 
०७090) की स्थापना कर दी; किन्तु स्विस लोगों ने फस द्वारा थोप़े हुए संब्रिधात 
के विरुद्ध ऐसा सम्मिलित विरोध अदेश्ित क्रिया कि (५०३ के ऐक्ट आ्रॉफ़ मेडिएशन 
(4ण 0/3[०4७६०ज ०६ 7803 ) के करत नेपोलियन (3९०७०००४) को कैटनों 
का संविधान वापस करना पड़ा भौर ऐसे प्रकार क्टनों को अपनी पृवाविस्था प्र/प्त 
हो गई । इस भपिनियम के भवुतार छः नए कैप्टनों की स्थापना हुई, जो एक सम्रान' 
अजा वाले विजित प्रदेशों को सेकर बनाए गए थे पर जो फ्रेंच भर इटालियन भाषा- 
भाषी क्षेत्र थे । नेपोलियन के प्रतन परचात्‌ विद्ेत्ा को अहायम (ए०ह7०७ 0( 
पा०१०४) मे स्विट्जरलैण्ड के इराना परिसंष तथा १८वं शताब्दी के समस्त कैप्टन 
(एक्ा०्पव) 705॥(६6०95) दे दिए प्रौर पमत्त भूभाग में तोन भ्रन्य क्रैप्टन भौर 
मिला दिए। इस अकार स्विस रिसंच (85 (०णट्वधब०>) में समस्त कौण्टनों: 
की संस्या २२ ही गई । * 
यद्यप्रि नये संविधान ने केद्रीय झापन की कोई नहीं की, फ़िर भी 
राम्य-परिषद्‌ (ए5) की ियापना हो यई जिसमें मत्येक कंप्टन का नया प्रतिनिधि 
पतत होता था; भौर जो पपने कैप्टन के र निर्णय पर मत दे सकता 
था। परिषद्‌ (70/00) को अ्रधिकार था कि यह युद्ध की भीपणा कर सकती थी, 
शान्ति कर सकती थी, विदेशों के लिए राजदूतों करे नियुक्ति कर सकती थी, भौर 


देश झोर जनता 35% 


युद्ध के लिए कैण्टनों की सैनिक सेवाओं में से सेनिक एकत्र कर सकती थी । परिपद्‌ 
(70%) को यह भी अधिकार था कि यदि स्विट्जरलेण्ड के किसी भाग में झ्शान्ति 
की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वहाँ सशस्त्र सेता भेज सकती थी । किन्तु सभी कैण्टन 
पूर्ण ध्रान्तरिक स्वायत्तता का उपभोग करते थे, और कत्तिपय कैण्टन आन्तरिक स्वाय- 
त्तता का लाभ उठा कर अरब अपने-अपने क्षेत्र में कुलीनतन्त्र (॥79०८7४०४) स्थापित 
करने का स्वप्न देख रहे थे । छुछ कैण्टनों को यह भी झधिकार मिल गया था कि 
ये ऐसी संधियाँ कर सकते थे जो परिसंध (0०प्रव्तिष्ाशाांण)) के हितों के विरुद्ध न 
हों प्रथवा अन्य कैन्टनों के हितों को झाघात न पहुँचाती हो। 


आधुर्तिक स्विट्जरलेण्ड का जन्म (छापे ण॑ ध००था $चज्ोगशाबात)-- 
स्विट्जरलैण्ड के ऊपर फ्रात का शासन वरदान सिद्ध हुआ क्योकि १७६८ से लेकर 
१८१५ तक के काल में ही आधुनिक स्विट्जरलेण्ड का झावार स्थापित हुआ । ऐक्ट 
आफ मेडिएशन (०६ ० )४८०४४०॥) के फलस्वरूप स्विट्जरलैण्ड के तेरह कंण्टनो 
में छः कैप्टन भर मिल गए । पुनः, १८१४ मे तीन श्रन्य पूर्ण फ्रेच भाषा-भाषी कैप्टन 
'स्विट्जरलैप्ड को मिले, इस प्रकार स्विदृजरलैंप्ड का श्राधुतिक श्राकार बना । इसी 
काल में राज्य में तीन अधिकृत भाषाएँ स्वीकार की गई, झौर भाषाशों के सम्बन्ध 
में वही स्थिति इस समय भी है । फ्रांस की उदारवादी, प्रजातन्त्रात्मक प्रौर संघात्मक 
विचारधारा का स्विस शासन-व्यवस्था पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई पड़ने लगा । इसलिए 
१०१४ के संधीय समझौते (७०८३४! 887०९77९०६) के द्वारा विभिन्‍नता में एकता 
(ए7४ ४ ताएशज्ञा३) स्थापित हुई । 


फ्रांस में १८३० में जो उदोरवादी ऋति (7/9ध8] 7९४००४०४) हुई थी, 
किसी सीमा तक उसके फलस्वरूप स्विट्जरलैण्ड मे प्रजातन्त्र के सिद्धास्वों के झ्राधार 
प्र एक श्ान्दोौलन प्रारम्भ हुआ जो चाहता था कि कैण्टनों के संविधानों मे परिवर्तन 
किया जाए। १८३२ में राज्य-परिषद्‌ (//०) ने फैडरल पेवट प्रथवा एग्रोमेण्ट 
(5९6०४ 72०) को शर्तों का पुनः परीक्षण करने के लिए श्रथवा नया फैडरल 
एप्नीमंट (८4४० 887८८00९००५) दैगर करने के लिए एक कमीशन ((०पाग्ां- 
अंणा) नियुक्त किया। किन्तु कैण्टनों में गम्भीर घामिक विभेदों के कारण उक्त 
कमीशन कोई काम न कर सका । १८४४ में सात कैथोलिक बहुमत वाले कैण्टनों ने 
अपना अलग संघ (,९887०) बनाया जिसका नाम सोंदरबन्द (507069070) 
रखा गया । इस संध (,238०९) की संस्थापना से गृह-युद्ध प्रारम्भ हो गया, किन्तु 
गृह-युद्ध एक सास में समाप्त कर दिया गया । 


सात कैथोलिक कंण्टनों की हार वास्तव मे, राष्ट्रीय एकता के झानदोलन की 
विजय थी। देश की झान्तरिक कलह से प्रभावित होकर और १८४८ के यूरोपीय 
उदारबादी बआ्रान्दोलन से प्रभावित होकर स्विस राज्य-परिपद्‌ (7020) ने नया 
संविधान स्व्रीकार किया जिसके द्वारा सुदृढ़ भौर पूर्ण संगठित केन्द्रीय शासन की 
झथापना का प्रयत्व किया गया । संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान को किसो सीमा 
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तक उदाहरण मानते हुए सितम्बर १८४८ के संत्रिधान ने स्विट्श्रलैण्ड में संधीय 
शासन की स्थापना की । 

(घर्ं८ का संविधान (वाल टणाह्माण्म॑ं०० ० 848)-- १5४८ का 
संविधान समझौते का फल था यह संविधान प्रकट करता था कि इसमें नए विचारों 
का विकास था, साथ ही पुराने विचारों और व्यवहारों की रक्षा का अ्यास किया यया 
था। शभ्रवयवी एकक कैण्टनों की यह दृढ इच्छा थी कि बे पूर्ण स्वायत्तशासी प्रशु-राज्य 
बने रहें ! अन्त मे एक समभोता सम्पन्न हुआ झौर २९ अवयवी कंप्टन उस सौमा तक 
प्रभु-राज्य बने रहे जहाँ तक कि संघीय संविधान भ्रवयवी राज्यों को प्रमु-्सत्ता प्रदान 
कर सकता है । संघीय प्रथवा केन्द्रीय राज्य की शक्तियाँ विदेशों के साथ सम्बन्धों, 
गुद्ध और कतिपय इस प्रकार के झ्राथिक मामलों जैसे डाक-व्यवस्था, सीमा-शुल्कों, 
मापों झौर बाटो (](८४६ए०८४ १0 शश्लं80/5) के सम्बन्ध में प्रभावी रही, साथ 
हो कतिपय ऐसे मामलों पर भी केन्द्रीय नियन्त्रण रहा जिनके द्वारा सम्मिलित कार्य- 
वाही की जा सके भोर राष्ट्रीय एकला का पथ भ्रश्नस्त किया जा सके । समस्त संघ 
की कार्यपालिका शक्ति एक सघीय परिषद्‌ («ताक ए०ग्राटं।) में विहित की गई 
जिसमें वे सात सदस्य होने को थे जिनका चुनाव संघीय विधानमण्डल था संघीय 
संस्था (छ€त८:॥ 85$००४७7५) द्वारा होने को था। 


व्यवस्थापिका शविति, संघीय विधान सभा या विधानमण्डल (76००४ 
85070) में विहित की गई। सधीय संसद्‌ श्रथवा विधानमण्डल द्विसदतात्मक रचा 
गया श्रोर उसका उच्च सदन राज्य-परिपद्‌ (00णाथा ० 8825) था जिसमें 
प्रत्येक कैण्टन से बराबर-बराबर प्रतिनिधि लिए गए थे। उस विघानमण्डल का 
द्वितीय सदन राष्ट्रीय परिषद्‌ (०0३ 00पएथी) था जो जनसंध्या के आधार 
पर रचा गया था। राष्ट्र की न्यायपालिका, संघीय न्‍्यायमण्डल श्रथवा संधीय 
न्‍्यायाधिकरण (८60०! 77७74) में विहित की गई, किन्तु इस मण्डल को यह 
अ्रधिकार नहीं दिया गया कि वह देश की विधियों को श्रसांविधानिक घोषित कर सके । 
संविधान ने झवयवी कैण्टनो की भ्रपने प्रदेशों के सम्बन्ध में पूर्ण प्रभुता की ग्रारंटी की 
और केन्द्रीय शासन को ग्रधिकार दिया कि यदि विभिन्‍न कैण्टनों में कोई ऐसा विवाद 
हो जिसके फलस्वरूप उनमें झ्रशान्ति भ्रथवा युद्ध का भय ही, तो केन्द्रीय सरकार 
तुरन्त हस्तक्षेप करे और ऐसी दक्शा में हस्तक्षेप करने के लिए इस बात की अतीक्षा 
करने की झ्रावश्यकता नहीं है कि हस्तक्षेप उसी समय किया जाए जब कोई कैण्टन 
तदर्थ प्रार्थेता करे । 

१८७४ का संविधान (7॥८ ०्राज्माएग/व्त जी 7870)--१5४८ का 
सविधान २६ वर्षों तक प्रमावी रहा । इसी काल में सभी लोगों की प्रवृत्ति केस्दीय- 
करण की झोर बढ़ रही थी यद्यपि फेडरेलिस्ट लोग (ह८०९८:४॥६४७) श्रयवा संपवादी 
लोग ग्रव भी यही चाहते थे कि कैण्टनों को भी कतिपय सामाजिक भौर नागरिक 
सेवाप्रों का प्रभार दिया जाएं। किन्तु इसके व्रिपरीत रंडीकल लोग (6 [र्व्पी- 
९०»॥55) अपनी माँगों पर दृढ़"्ये और वे कैण्टनों को सामाजिक भौर नागरिक सैवाप्रों 
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सम्बन्धी अधिकार भी नही देना चाहते थे। वे तो वास्तव में यह चाहते थे कि 
समह्त सिविस प्रजा को कतिप्य अविच्छेद (॥73॥/67480/०) अधिकार और स्वृतन्त्र- 
ताएँ मिलनी चाहिएँ भौर उन श्रविच्छेध् ग्रधिकारों मौर स्वतन्त्रताशों की गारटी 
एकीकृत्त एवं केन्द्रीय विधि के द्वारा होनी चाहिए | वे यह भी चाहते थे कि रेलों का 
केन्द्रीय भ्रधिकार में राष्ट्रीकरण हो जाना चाहिए भौर विधानमण्डल के कृत्यों के 
सम्बन्ध मे वे चाहते थे कि समस्त विधेयकों को जनमत समग्रह (रात) के 
बाद स्वीकार किया जाए। जनमत सग्रह से उनका तात्पयं यह था कि विभिन्‍न कैष्ट्नों 
में बसने वाली जनसंख्या द्वारा जनमत संग्रह न हो, भ्रपितु सारी स्विस जनसंख्या एक 
और संयुक्त राष्ट्र के रूप मे जनमत संग्रह करे, भर उसी का निर्णय विधान निर्माण 
में भ्रन्तिम हो « 

रैंडीकलों के आन्दोलन (॥२80 ००) ॥(०४थ्याध्या) को पर्याप्त बहुमत का 
समर्थन मिला, जिस कारण १८४डेंछ के संविधान में कतिपय परिवतेन श्रावश्यक हुं। 
गए । संघीय संसद्‌ भ्रथवा विधान सभा (#००९८४७। |४5४८००५) ने नया संविधान 
तैयार किया और जनमत संग्रह द्वारा उसको आवश्यक अनुमोदन प्राप्त हो गया। 
श्रप्रेंत १८७७४ में नया स्विस संविधान स्वीकृत हुआ, जिसमे ३,४०,००० मत और 
१४३ कंण्टन पक्ष में थे किन्तु केवल १,६८,००० मत श्ौर ७३ कैण्टन विपक्ष में थे । 


जो नया संविधान २६ मई, १८७४ को प्रभावी हु, वही इस समय स्विदू- 
जरलैण्ड का संविधान है । इस संविधान ने संधीय सरकार का समस्त सेना के ऊपर 
पूर्ण आधिपत्य स्थापित कर दिया ॥।र साथ ही वाणिज्य विधि (ए०आगश्षथंश 
7.80) के सम्बन्ध में आवश्यक परिवर्तंत करने के लिए श्रधिकार प्रदान कर दिया । 
१८४७४ से लेकर भ्रब तक सविधान में कई वार संक्षोधन हुए हैं । इन संशोधनों के 
फलस्वरूप संधीय सरकार की शवितयों का श्रोर श्रधिक केन्द्रीयकरण हुआ है भौर इन 
संशोधनों ने आर्थिक क्षेत्र मे और सामाजिक क्षेत्र में नए शासन को पर्याप्त उत्तर- 
दायित्व सौंप दिए है, भौर साथ ही विधान के निर्माण में जनमत संग्रह (२४०१० 
60॥) प्रारम्भ करके लोगों को और अधिक प्रत्यक्ष माग प्रदान किया है। १६३५ 
में एक आन्दोलन हुआ जिसके द्वारा चाहा ग्रया कि संविधान का पुनः संशोधन हो । 
इस आन्दोलन के समर्थक चाहते थे कि कंण्टनो की शक्तियों में वृद्धि की जाए भौर 
विधानमण्डलो में औद्योगिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त (+िएंग्रलणा४ 6 0००043- 
पं०घथ 7९९ए7०४०४४४०॥) के अनुसार सदस्य चुने जाएँ झोर अन्ततोगत्वा स्विट्जर- 
लेंण्ड में नियमात्मक राज्य (0०एण7४० 5036) की स्थापना हो जाए। किन्तु 
यह माँग भस्वीकृत कर दी गई । 


अध्याय २ 


स्विस परिसंघ की मौलिक विशेषताएं 
(899०6 ए&्ए5 रण हा फिज्ञां5६ 007्०6९ए०४०7) 


स्विस परिसंघ (776 $एछांडड (0०0०22४००) --स्विट्ज़ रलेण्ड का लोक- 
त्तन्त्र, जिसको स्विस परिसंघ (3955 0०ाधव्तिश्१8०7) भी कहते है, निम्नलिखित 
२२ प्रभुसत्ताधारी कैण्टनों से मिल कर बना है : ज्यूरिच (22970॥), बर्ने (8७26), 
लुक्रीन ([.४०:८८७१९), उरी (07), स्कवीज़ (5७॥७५2), श्रन्टरवाल्डेन (एग्राशण्ा- 
46४) , ग्लेरिस (625), जुग (208), फिबगे (#एथ0ए7४), सोलोथरन (800- 
पाए), बेसिल (995०), स्कासेन ($था्व/िए/5थ॥), एपेन्जेल (899०72०/)+ 
सेंट गॉल (80 09॥), प्रिसत्स (675$078), औरयो (88980), परगी 
(7४४ए१४०७), टिसनो (7लंग्र०0), वौड (४३७०), बैले (५४5), न्यूचैंटिल 
(२८००४३४/५ ) , भौर जैनेवा (5७7९०४७) । निम्न तीन कैप्टन प्रन्टरवास्डेन (एप्राशन 
(/थौ१९०), बेसिल (9845०), भोर एपेन्जेन (89/थ्यट०॥), पुनः श्रद्ध॑ कैण्टनों में 
विभाजित कर दिए गए हैं और प्रत्येक अद्धकंण्टन भी पुर्ण स्त्रतन्त्र हे; भोर वह 
किसी अन्य पूर्ण कंप्टन से केवल दो बातों में भिन्‍न है। प्रथमत:, अद्ध कैण्टन संघ के 
उंच्च सदन राज्य-परित्द्‌ (0०७४०। ०/ 806७) को केवल एक प्रतिनिधि भेजता 
है जब कि प्रत्येक कैप्टन को दो प्रतिनिधि भेजने का भ्रधिकार है । द्वितीयतः, प्रत्येक 
श्रद्धा कैण्टणन को उन सभी भइनों पर जिनका सम्बन्ध संविधान में संशोधन करने से 
है, केवल झाघे मत का भ्रधिकार है। उक्त तीन कंण्टनों का उप-विभाजन कर्विपय 
चार्मिक, ऐतिहासिक एवं भ्रन्य कारणों से भावश्यक हो गया। इसलिए यह कहना 
झधिक उपयुक्त होगा कि स्विस परिसंघ (5955 (०एव्तश4४०४) में २५ कैष्टन 
हैं; भोर प्रत्येक कं्दन का अपना निजी संविधान है, भ्रपने झलग नागरिकता के 
नियम हैं भोर भ्रपनी निजी विधियाँ, प्रथाएँ, परम्पराएँ, इतिहास श्रौर झपने विजी 
विचार हैं । 

स्विदूणरलंण्ड सच्चे भ्र्थों में संप है. (5,प्टथांग्रात व5 5०9 ढ8 ई०एटा३- 
ध०४)--यद्वपि स्विस सविधान के भनुच्छेद १ में इसको स्विस परिसंध (89755 
(०म्रव्टिध्श्ञा00) की संज्ञा दी गई है, किन्तु वास्तव में स्विट्ज्रलेण्ड सच्चे भर्षों में 
संघ है । परिसंप ((णाटव्ठिशबाणा) का भ्र्य है राज्यों का एक काम-चनल्ताक सघ 
(.0०४० (८8०९ ० 58८5) जिसमे केन्द्रीय सत्ता का भमाव होता है भौर निम्मके 
विघटन की पूर्ण संमावना रहती है । किन्तु, जैसा कि सविघान की ग्रह्तावना में कहा 
गया हैं, “घ्विस परिसंघ (5>व558 (०प्रव्विशक्षांणा) की स्थापता का उद्देदय मह 
"कि भवयवी कैप्टनों (2५०/075) के संघ को सुदृढ़ बनाया प्वए झोौर उ् 
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कै द्वारा स्विस राष्ट्र की एकता, शक्ति ओर सम्मान की रक्षा और वृद्धि को 
जाए ।” उसी प्रस्तावना में आगे कहा गया है कि स्विस राष्ट्र में पूर्ण समेकय प्राप्त 
करने के लिए ही देश में संधीय संविधान की स्थापना की जा रही है। यदि यह भी 
मान लिया जाए कि प्रस्तावना कानूनी प्रर्थों की व्याख्या नही करती है, फिर भी यह 
संविधान की इच्छा भ्रवश्य व्यक्त करती है शौर साथ ही प्रस्तावना से उन लोगो की 
झौर उन सभी फैणप्ठनों की सम्मिलित इच्छा का बोध होता है जिन्होंने जनमत्त संग्रह 
के द्वारा इस संविधान को स्वीकार किया था| सत्य यह है कि संयुक्त राज्य ध्मेरिका 
के तेरह राज्यों की तरह स्विद्जनरलैण्ड के कैप्टन भी अपनी पुरानी प्रभुसत्ता को किसी 
सीमा तक इस छाते पर त्यागने को तैयार थे यदि उसके ऋलस्वरूप परिसंध की केन्रीय 
सरकार को इतनी शब्ति मिल जाए जो वह राष्ट्रीय महत्त्व के समस्त क्॒त्त व्यो का 
सुविधापूर्वक मिवंहत करने में समर्थ हो सके | परिसंघ के उहं श्यो में केन्द्रीय शासन 
फी दाक्तियाँ संक्षेप में दी गई हैं। संविधान के अनुच्छेद २ में कहा गया है--“परिसंघ 
की स्थापना का उद्देश्य यह है कि विदेशी श्राक्रमण के विरुद्ध पितृ-भुमि की स्वतन्त्रता 
की रक्षा की जाए; देश के भ्रन्दर शान्ति शोर व्यवस्था बनी रहे; प्रवयवी एककों 
((०॥००८०४८४) की स्वतन्त्रता और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए; और 
सभी कैण्टनों में सामान्य लोक-कल्याण का पोषण किया जाये।” इस प्रकार, केन्द्रीय 
सरकार के प्रधिकार-क्षेत्र मे वे सभी मामले झाते हैं जिनका सम्बन्ध विदेशों के साथ 
कूटनीतिक सम्बन्धों से, शान्ति शौर युद्ध से, संधियों भ्रौर मंत्री से होता है। इसके 
झतिरिवत आर्थिक क्षैत्र में केन्द्रीय सरकार ही चलार्थ ((प्रपक्वा००), यातायात के 
साधन ((०0ग्माण्पां०ध7००5), वाणिज्य, तोल के वाटों झौर नापों के राष्ट्रीयकरण 
(.४४४०४०॥5०७४०7) झौर देश-निकाला भ्रथवा निर्वासन (छिफ्भापंधां०7), उच्च 
शिक्षा, प्राकृतिक संसाधनों (]१४(णा७) 705007८०७) की सुरक्षा एवं अन्य आधिक 
मामलों की देख-भाल करती है ! 


स्विटजरलेण्ड तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों में एक प्रकार से 

सादृश्य भी श्रा जाता है बयोंकि दोनो जगह ऐसे किसी मामले के विवाद पर, 

- जिसके ऊपर प्रयोग की जाने वाली सत्ता केन्द्रीय सरकार की हस्तान्तरित कर दीः 

गई है, संघीय सत्ता सर्वोच्च मानी जाती है, श्रौर फिर दोनो में विवाद उत्पन्न 

होने पर संघीय सरकार का निर्णय मान्य होता है । संघ की इसी भावना का उद्देश्य 

राष्ट्रीय सरकार को प्रतिप्ठा और शक्ति प्राप्त कराना है। यदि ऐसा न हो तो संघ- 
बाद के तत्त्व का ही लोप हो जायगया । 


भ्रमेरिकी और स्विस प्रणालियों में दो मुख्य झसमानताएँ भी हैं । प्रयमत:, 
स्विटूजरलेण्ड में संघीय व्यवस्थापन की सांविधानिकता के बारे मे न्यायिक पुनरीक्षण 
की व्यवस्था नही हैं। उसकी व्यवस्थापिका झाखा ही सर्वोच्च है और उसकी झपनी 
सांविधानिक शक्तियों की व्याख्या ही अन्तिम होती है घोर वही लागू की 
जाती है । द्वितीयतः, भ्मेरिका में संघोय प्रशासन प्रायः ऐसी स्थिति भें होता है जहाँ 
विधियों का प्रशासन कर सके, पर-तु स्विट्जरलेण्ड में संधीय व्यवस्थापन वा पालन 
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कराने का भार कैण्टन सरकारों पर भ्रा पड़ा है। इनके पास कानून को लागू करने 
की झपनी कोई व्यवस्था नहीं है भौर यदि है भी तो वह बहुत थोड़े साधनों 
वाली है। 


केद्योपकरण की श्रोर (00 (0चशर्त5 एथाधभ्रांब्शां०य) --ण्यों-ज्यों 
समय बीतता गया, केन्द्रीय सरकार की शवितयों मे वृद्धि होती,रही । निम्न चार 
मुख्य बातों ने क्लेन्द्रीयकरण की दिशा में मुख्य रूप से प्रभाव डा है--युद्ध, माधिक 
अवसाद, सामाजिक सेवाझों के लिए निरन्तर बढ़ती हुई माँग और यातायात के साधनों 
तथा उद्योगों में केन्द्रीयकरण और प्रौद्योगिकीय क्रान्ति | ये चारों बातें झकेले स्विद्जर- 
लण्ड देश के ऊपर ही प्रभाव नही डालती । ये सब बातें स्विट्जरलैण्ड के प्तिडिकत 
प्रन्य रुंधो में भी पाई जाती हैं। च्‌कि स्विट्शरल॑ण्ड तीन बलवान पड़ोसी राष्ट्रों से 
घिरा हुआ है, अर्थात्‌ फ्रांस, इटली और जर्मनी, इस कारण केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को 
बल मिला । १६१४ मे और विशेषकर १६३६ मे केन्द्रीय संसद्‌ ने केन्द्रीय शासन को 
अपरिमित भर स्वेच्छाचारी शक्तियां दे डाली जिसके भ्राधार पर देश की स्वतन्त्रता 
एकता श्रौर तटस्थता की रक्षा की जा सकी शौर देश की आध्धिक स्थिति, उसके 
झाथिक हित और भोजन-व्यवस्था सुचारु रूप से व्यवस्यित रही। इन सर्वग्राही 
शवितयों के कारण स्विस लोगों की स्वतस्त्रताम्रो और अधिकारों को गहरा ग्राघात 
पहुँचा किन्तु सभी ने इस स्थिति को इसलिए सहन कर लिया कि इसी के द्वारा सभी 
की स्वतन्त्रता और प्रभु-सत्ता की रक्षा हो सकती थी ।॥ नाजी समर्थक और साम्यवाद 
समर्थक, दोनों प्रकार के समठनों को दबा दिया गया । अगस्त १६३४५ में बर्न विश्व 
ब्रिद्यालय (फरशाग९ एग्रांएशआ9) के प्रोफेसर प्रोजिग (00९55० ॥7०टां2) को 
इसीलिए पदच्युत कर दिया गया क्‍योंकि स्विस राष्ट्रीय समाजवादी दल (59755 
रथधंणाब 50028 ?849) के नेता होने के वाते उन्होंने हिटलर के प्रत्ति वष्दारी 
की झपथ लो थी । स्विस जाति की उत्कट राष्ट्रीय भावना का इस तथ्य से पता चल 
जाएगा कि अप्रैल १६३७ में न्यूचेटिल (]१९८पए्रणा४८९) नाम के कैप्टन मे जन्मत-पंग्रह 
के द्वारा यह निश्चित किया--भौर ऐसा निर्णय देश के इतिहास में प्रथम बार किया 
गया--कि साम्यवादी संस्थाझ्ों का दमन होना चाहिए क्योकि साम्यवादी लोग 
भ्रत्यधिक राष्ट्र-विरोधी कार्यो में संलग्ग थे । स्विस समाचारपत्रों मे शासन की नीति 
का प्रूर्ण समर्न किया भौर अपने ऊपर कठोर नियन्त्रथ' (टकल5०»॥9) स्वयं 
लगाए रखा श्रौर दस प्रकार देश की प्राचीन तटस्थता की नीति के पालन में सहायता 
पहुँचाई । इसलिए, समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता पर प्रंकुश लगाने की प्रावश्यकता 
मही पड़ी । 
कण्टनों का संघ में स्वान (झ८ठधण डाक जी ॥6 एशाणा5)-- संघीय 
मश्कार की श्ितियों से मिरन्तर वृद्धि को क्‍्नेक लेखकों ने भय की दुप्टि रो देसा है। 
जब युद्धजम्य ग्रापातकाल समाप्त हो गया भयवा जब देश भाधिक झवसाद (!2007०- 
गाए तब्कुष्ब्घंगा ) से मुवित पा गया, उस समय ऐसी झाशा की जादी घी कि संधीय 
शक्तियों भौर भधिवारों में छुछ कमी की जाएगी । डिन्‍्तु यह भाशा पूर्ण नही हुई! 
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प्रव भी स्विस जाति का आधिक जीवन यई प्रकार से नियन्त्रित है और इसके साथ ही 
संधीय नोकरशाही का प्रभाव वद्धंमान है और फलस्वरूप लोगों में इस प्रवृत्ति के 
विरुद्ध भाम शिकायत है। एण्ड (87076) कहता है कि “इस वर्द्धमान केन्द्रीयक रण की 
प्रवृत्ति में यह भय निहित है कि ज्यों-ज्यों केन्द्रीय श्षवित अपना झधिका र-क्षेत्र बढ़ाएगी, 
त्यों-्त्यों कंप्टनों की प्रभुता नष्ट होती जाएगी भर भन्‍्त में वे साधारण जिले प्रशासन 
मात्र रह जाएँगे भोर केन्द्रीय शासन की प्रत्येक झ्राज्ञा को मानना भर ही उनका काम 
रह जाएगा ।” किन्तु कुछ लोगों का विचार है कि एण्ड्रो (8700) के कथन * 
अतिशयोक्ति की पुट है। स्विस परिसंघ ($ज55 0०7व्तेद्वथ007) की नीति 
प्रारम्भ से ही भौर विशेषकर १८४८ मे, जब से कि स्विट्यरलंण्ड एक वास्तविक 
संधीय राज्य बना, सदेव यही रहो है कि कंप्टनों की स्वायत्तता की पूर्ण रक्षा की 
जाए प्रोर प्रत्येक कप्टन का पृथक्‌ भस्तित्व ज्यों का त्यों बना रहे। 


कैण्टन संघीय राज्य के ऐसे मवयवी एकक हैं जो संघ की स्थापना के पूर्व भी 
स्वतन्त्र थे । सत्य तो यह है कि संघीय राज्य की स्थापना ही इसके ध्रवयवी एककों 
को संयुक्त करने और उनकी रक्षा करने के उद्देय से की गई थी। कंप्टनों की 
शक्तियाँ मौलिक हैं, और वे उन सभी शक्तियों और भधिकारों का प्रयोग करते है 
जो केद्वीय शासन को हस्तान्तरित नहीं की गई हैं । 


यथपि कैष्टनों की प्रमुता (80४2४४2709) का ह्वास हुआ है शोर परिसंघ 
के प्रभावक्षेत्र में वृद्धि हुई है, फिर भी परिसंघ को सारे भ्रधिकार श्रोर सारे सम्मान 
श्रौर परम्पराएँ कैण्टनों से ही प्राप्त हुई हैं। कैण्टन ही संघीय शासन-व्यवस्था के 
मौलिक ग्वयव हैं झौर उन्हें श्रव भी कतिपय विशेषाधिकार प्राप्त हैं। प्रान्तरिक 
शान्ति भ्रौर सुरक्षा कैप्टनों ही के श्रधिकार-क्षेत्र में श्राती हैं। प्रान्तरिक शान्ति और 
सुरक्षा, सार्वजनिक शिक्षा-व्यवस्था, सावंजनिक निर्माण, राष्ट्रीय सड़को की व्यवस्था, 
सामाजिक साहाय्य की व्यवस्था, आम चुनावों का नियन्त्रण और स्थानीय स्वशासन 
ये सभी चीजें कैप्टनों के प्रधिकार-क्षेत्र में हैं। स्विट्ज रलेण्ड की नागरिकता तब तक 
प्राप्त नहीं की जा सकती जब तक किसी कैण्टन की नागरिकता प्राप्त न की जाए । 
नागरिकों के अनेक नागरिकता सम्बन्धी झ्रधिकार कैण्टनों की विधियों के श्राघार पर 
ही निर्णीत होते हैं। केरद्रीय सरकार के भनेक मामले कंण्टनों की सरकारों द्वारा 
निर्णीत किए जाते है । दीवानी श्रौर फौजदारी की विधियों के मुकदमे, जो वास्तव में 
संधीय विषय हैं, उन न्यायालयों द्वारा निर्णीत किए जाते है जिन पर पूर्णतया कैण्टनों 
का तियन्त्रण है। संघीय सरकार तो केवल कतिपय सैनिक विनियम तेयार करती है 
भौर कुछ उच्च सैनिक अफसरों की नियुक्ति करती है, किन्तु उन विनियमों की 
क्रियान्विति भ्रथवा राष्ट्रीय सेना के लिए सेनादल एकत्र करना श्मथवा प्रत्येक सैनिक 
के लिए फौजी हस्त्रास्त्रों ओर अन्य सामान की व्यवस्था ये सभी चीजें कुन्दनों के 
अधिका र-स्षेत्र मे झ्ाती है ।: संघीय न्यायालय का अ्रपना कोई न्यायिक श्रधिकारी नहीं 
है । अतः संघीय न्यायालय को श्पने निर्णयो भ्रथवा आदेशों की क्रियान्विति के लिए 
कैण्टनो के शासनों पर भाश्ित रहना पड़ता है । 


34% स्थिट्श्नरलेण्ड फा शासन 


संक्षेप में कहा जा सकता है कि स्विस संदि तन संघीय ह्षत्यों के निर्वहन में 
कैण्टनों के अ्रधिकार-क्षेत्र को मान्यता देता है। राउ >परिपद्‌ (00णात! ण॑ 8/88०8) 
में सभी कंप्डनों को समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व मिला हुप्रा है भौर इस 
सम्बन्ध में यह भ्रमेरिका की सीनेट के तुल्य है । राष्ट्रीय परिषद्‌ (एक्नाणा॥ 0०ए॥- 
»।) में लोगों को अतिनिधित्व उसी श्नुपात में मिला है, जितने के प्रत्येक कैष्टन में 
निर्वाचक है; किन्तु शर्ते यह है कि प्रत्येक कैष्टन को चाहे वह कितना भी छोटा हो 
कम-से-कम एक डिप्टी (0०009) या सदस्य सेजने का भ्रधिकार होगा । कैप्टवों 
को संघीय संविधान के सोपन के सम्बन्ध में भी मान्यता प्रदान की गई है । संविधान 
के उपबन्धों में किसी प्रकार के संशोधन पर उस समय तक कोई विचार नहीं किया 
जा सकता जब तक कि संशोधन प्रस्ताव समस्त देश के नागरिकों के बहुमत द्वारा 
झौर साथ ही कैप्टनो के बहुमत द्वारा भी स्वीकार न किया गया हो । 


स्विस संविधान, एक लम्बा अलेय (4 00फएएश्कधाश/ 07887 प0०0- 
एाथया )--श्विस संविधान भ्रमेरिका के संविधान के झाधार पर निमित किया गया 
था; किन्तु यह भमेरिका के संविधान से भी काफ़ी लम्बा प्रलेख है । इसमे प्रामः सभी 
बातें पर्याप्त विस्तार के साथ दी गई हैं, यहां तक कि ऐसी-ऐसी बातों को भी स्थान 
दिया गया है, जैसे मछली पकड़ना श्रथवा शिकार खेलना; मानसिक उद्यमों के करने 
वाले लोगो की योग्यताएँ, दरिद्र लोगो की बीमारी भोर प्रन्त्येष्टि, पशुओं की वीमा- 
रिया, जुआ्राघर झौर लाटरी, भादि, झ्ादि । वास्तव में ये सभी विपय सामान्य विधेयकों 
अथवा विनियमों के श्रधिकार-क्षेत्र मे आने चाहिए थे न॒ कि साविधानिक विधि में 
इस अत्यधिक विस्तृत विवेचन का सम्मवतः यही तात्पयं था, कि संविधान के निर्माता 
कृण्टनों और सधीय सरकार के बीच शवितयों का स्पृष्ट वितरण चाहते थे । 
प्रजातम्त्रीय राज्य को भावना (80६ ० 8०७ए/०॥८7ंभ7)--सारे स्विस 
संविधान मे प्रजातन्त्रीय राज्य की उत्कट भावना स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है । वास्तव 
में स्विस जीवनचर्या ही प्रजातन्त्रात्मक है । स्विस सविधान का छठा भ्रनुच्छेद प्रादेश 
'करता है कि सभी कैण्टनों को संविधानों की ग्रारण्टी मिले, किन्तु “उप्तके लिए यह 
शर्ते रखी गई कि सभी कैण्टनो के लिए यह आवद्यक्र होगा कि वे भपमे-प्रपने क्षेत्रों में 
अपने राजनीतिक अधिकारों का लोकतेन्त्रीय भ्थवा प्रतिनिधिक अथवा प्रजातस्व्रीय 
(२०कएगाद्श 0 उध्काखइल्यांबांए8० 0 0०7००३ा०) व्यवस्था के अनुसार प्योग- 
करेंगे ।” इस उपबन्ध के अर्थ उस समय भौर भी स्पष्ट हो जाते हैं जब इसके साथ 
अनुच्छेद ४ भी पढ़ा जाए, जो भादेश देता' है--”विधि के सम्मुख सभी स्विस लोग 
समान्‌ हैं। स्विट्ज़रलैप्ड मे न तो कोई किसी के भधीन है, न किसी को किसी प्रकार 
के'विशेषाधिकार प्राप्त है ।” इस उपबन्ध के सम्बन्ध मे क्रिस्टोफर हाज ((॥8- 
०ए0#० प्रण्डा०४) कहता है कि “यह उपबन्ध निर्िचित रूप से स्विटृजरलैंण्ड मे विधि 
का शासन स्थापित करता है भौर यह समस्त संविधान मे झत्यधिक प्रभावी विधि का 
नियम है ।”” आ्राधुनिक स्विट्जरलेण्ड के निर्माताओ्ीं की यह हादिक इच्छा थी कि 


4. परशरल झत्वदा् एणा5पंत्तांएए ण॑ $चजॉष्णावगत, (१9349), 99. 0-7: 


स्विस परिसंघ की मोलिफ विशेषताएं अछ 


व्यवित को कुलीनतन्तरीय, व्यावसोयिक (!४८८४॥४४६४०) भौर चर्च सम्बन्धी उद 
बन्धनों झौर मर्यादाग्रों से मुक्ति दिलाई जाए जिन्होंने शतताब्दियों से व्यक्ति की 
स्वतन्त्रता को मर्यादित कर रखा है।”! इसलिए उन्होंने समस्त कुलीनतन्तीय (8॥750- 
0३४०) ग्लौर विश्विष्ट जनतन्त्रीय विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया और सभी 
स्विस लोगों को विधि के समक्ष समानता की गारण्टी दी । प्रत्येक स्विस नागरिक को, 
जो बीस वर्ष की भ्रायु पूर्ण कर घुका है श्लौर जिसको किसी निययोग्यतावश नागरिकता 
के अधिकारों से वंचित नही किया गया है, श्रपने देश के शासन में भाग लेने का श्रधि- 
कार है; साथ ही सभी लोगों के बहुमत से ही संविघान स्वीकृत हुआ श्रौर बहुमत की 
माँग पर संविधान में संशोधन किया जा सकता है । 


इस प्रकार स्विट्जरलैण्ड मे न तो कोई प्रजा है, न किसी के पास स्थिति, जन्म, 
व्यक्तित्व, प्रधवा कुटुम्य के आधार पर कोई विशेषाधिकार हैं श्रौर देश की समस्त 
राजनीतिक संसस्‍्थाएँ--चाहे वे संघीय हों, या कैप्टनो की हो या सामाजिक हो-- 
चुनावों के ऊपर प्राधारित हैं भौर यदि संविधान में कोई परिवर्तन प्रभीष्ट हो, भ्रथवा 
शासन में भी लोगो का प्रत्यक्ष भाग--ये सब राष्ट्र के राजनीतिक व्यवहार के मौलिक 
सिद्धान्त हैं। प्रजातन्त्र का सिद्धान्त प्रथवा राष्ट्र के हाथों में प्रभुतत्ता प्रत्यक्ष ही स्विस 
प्रजातन्‍्त्र का मुख्य मिद्धान्त है, श्रौर सर्वसाधारण ने इस सिद्धान्त को घामिक सिद्धान्त 
के रूप में स्वीकार किया है । 

स्विस संविधान में श्रधिकार-पन्न का श्रभाव (70065 700 एजाशं। 2 शी[ 
० श8॥0)--स्विस संविधान में प्रोपचारिक प्रधिकार-पत्र (8) ० 7898) 
नहीं है। फिर भी बीमियों ग्नुच्छेद सारे प्रलेख मे बिसरे पडे है जो व्यवितयों को 
ईमान, सद्विवेक झौर धर्म, प्रचार की स्वतन्त्रता, संगठन निर्माण करने की स्व॒तन्त्रता, 
आवेदन करने की स्वतन्त्रता, सम्पत्ति घारण करने की स्वतन्त्रता और विधि के समक्ष 
सभी की समानता झ्रादि की गारण्टी करते है। संविधान के निर्माताग्रों की सम्भवतः 
यह इच्छा थी कि नागरिकों के साविधानिक श्रधिकारों* का संकुचित अर्थ लिया जाएं 
झ्रौर वे उन अधिकारों में केवल स्वतन्त्रता के श्रधिकारों ग्र्थात्‌ समानता, व्यापार 
की स्वतन्त्रता, धर्म और संगठन की स्वतन्त्रता को लेना चाहते थे। किन्तु जैसा कि 
हा,ज (प्एट्टा/2४) कहता है, “सभी सांविधानिक अधिकारों मे विधि के समक्ष समा- 
नता,वाला अधिकार एक मजाक है ॥/* संघीय न्‍्यायाधिकरण (86679 7पं०४747) 
ने अनुच्छेद ४ का निर्वंचन इस प्रकार किया है कि सांविधानिक अभ्रधिकारों मे राज- 
नीतिक अधिकार और स्वतन्त्रता सम्बन्धी अधिकार, सभी सम्मिलिंत हैं ।* अनुच्छेद 


], ए७७एवबा०, १. 8, ; पका 00एलजरारए 0 $जोरशोशआव4, ०9. ८६., 
छ99. 408-09. 

2. &ांणं& 73, (]8056 3. “छंद्ीय न्‍्यायाधिकरए (#606ववा परंणणा8॥) 
उन अपीलों को भी सुक्रता दे जिनका सन्वन्ध नागरिकों के स्लांविधानिक अधिकार्गो ल अतिझरण 


से ह्दो ]?* 
3. परा6 ए€टटाग एगाशयपिपंतत ॑ इच्ञॉय्थोशातं, 00, था 9. 7: 


+. [080, 9. !23. ३5 


अब ट्विदृज्ञ रलेण्ड का शासन 


४ उन राजनीतिक शोर स्वतन्त्रता सम्बन्धी भ्रधिकारों को भी स्वीकार करता हैं 
जिनको कौण्टनो के संविधान में भी या तो स्पष्टत: या उपलक्षण के द्वारा स्वीकार 
किया गया है । 


धर्म के सम्बन्ध में उपचन्ध (ए0अंञ्रणाड उंबांजड 40 ऋलाहंणा )--+ 
स्वट्जरलैंण्ड मे धर्म के नाम पर जो प्राचीन काल से भमड़े चले श्रा रहे थे, उनकी 
सम्भावनाओं को सदेव के लिए समाप्त करने के लिए संविधान ने कतिपय उपबन्ध 
प्रस्तुत किये है । मनमाने धामिक विश्वास और पूजा की स्वतन्त्रता की प्रत्येक॑ कैप्टन 
की सीमाओ्रों में समी नागरिकों के लिए गारण्टी की गई है किन्तु धार्मिक विश्वास 
आर पूजा, सदाचार और सार्वजनिक शान्ति की मर्यादाओं का पझ्रतिक्रमण न करते 
हो । किसी भी नागरिक को किसी धर्म-विशेष के अ्पनामे के लिए वाध्य नही किया 
जा सकता, न उसको किसी विश्लेप प्रकार की धाभिक परुजा के बिए बाध्य किया 
जा सकता है, न उसको किसी धामिक शिक्षा पर चलने के लिए वाध्य किया जा 
सकता है | किसी व्यवित के नागरिक भ्रथवा राजनीतिक श्रधिकारों को किसी घामिक 
पादरी झथवा धार्मिक आज्ञा के श्राधार पर कम नहीं किया जा सकता ॥ उसी के 
साथ कोई भी व्यक्ति श्रपने धामिक विदवास के भाधार पर किसी ऐसे उत्तरदायित्व 
के निर्वहन के लिए मता नही कर सकता, जिसकी, स्विट्ज्रलैण्ड _बी नागरिकता के 
आधार पर उक्त व्यक्ति से आशा की जाती हो । इसके अतिरिवत किसी ऐसे कर देते 
के लिए किसी व्यवित को वाध्य नही किया जा सकता, जो किसी ऐसी धार्मिक संस्था 
को चलाने के लिए प्रयुवत होता हो जिसका वह व्यवित अनुयायी न हो । स्विस प्रदेश 
में बिना संघीय सरकार की भ्राज्ञा के बिशप का कोई नया पद (9500970०) सूचित 
नहीं किया जा सकता । घामिक सस्थाओं के अधिकार-क्षेत्र समाप्त कर दिए गए है | 
प्रजातन्म् श्रौर स्विट्जरलेण्ड प्राय: पर्यायवाची शब्द (700700209 ४70 
कगोश्श्ोशाएं. बा० बया0& 59॥07977075) --जेम्स ब्राइस (उशा६४ छाए००) 
अपनी पुस्तक गवर्नमेंट ऑफ स्विट्जरलैण्ड (00एथगाणव्या: णी डजोटशाशा०) के 
प्रारम्भिक अध्याय मे लिखता है, “झाधुनिक प्रजातन्त्रों में कौन देश सच्चा प्रणातन्त्र 
है, यदि इसका उत्तर देना हो तो यही कहना होगा कि स्विदृज़ञ॒रलैण्ड ही सच्चा 
प्रजातन्‍्त्र हैं और उसी का अ्रष्ययन करना चाहिए। श्रथमत , स्विट्जरलँण्ड सबसे 
प्राचीन प्रजातन्त्र है बयोंकि इसमे ऐसी जातियाँ निवास करती है जिनमे लोकप्रिय 
आसन का प्रादुभवि उस काल मे हुआ जिसमे कि संसार के अन्य किसी देझ्य में लोकतत्त्र 
का अभाव था । ओर इस देश मे प्रजातन्त्रात्मक सिद्धान्तों का जितना विकास किया 
है और उन पर लगातार जितना सफल प्रयोग इस देश मे किया गया है, उतना किसी 
अन्य यूरोपीय राज्य मे नहीं किया गया ।/” वास्तव में स्विस प्रजातन्त्र का सिद्धान्त 
“वहले जाति के छोटे वर्गो से प्रारम्भ होता है । तब कंण्टनों के ऊपर प्रभावी होता है 
और उसी अर्थ में पहले कैण्डनों से ज्रारम्भ होता है तब सघ प्रभावी पर होता है ।/* 
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राजनीतिक सत्ता का आधार स्थानीय स्वश्वासनिक संस्थाएँ हैं, झीर लोकप्रिय जनमद 
प्रारम्भिक इकाई से-प्रारम्भ होकर समस्त देश पर छा जाता है! स्विद्ज्ञरलैण्ड छोटे- 
छोटे देहाती और झहरी समुदायों भ्रथवा प्रजातियों ((०गाशाण्यांक्न॑७5) का देञ है; 
भ्रौर प्रारम्भ से हो नगर संस्था (0०४॥॥एा८) ऐसा साधन उपस्थित करती थी जो 
लोगों को स्वशासन की दिशा में आवश्यक शिक्षा प्रदाद करती थी । श्राज भी कम्यून 
था नगर संस्था (८०॥॥ए॥९८) राष्ट्र की राजनीतिक इकाई ८ और उसके सार्वहमिक 
जीवन का केन्द्र-विन्दु है । कम्यून ( 00रणणय७) है द्वारा देश में सर्वंसाधारण को साग- 
रिक प्रशासन की प्राथमिक शिक्षा प्रदान की जाती है भर इसी के द्वारा सोगों में 
नागरिक कत्तंव्य का ज्ञान कराया जाता है । 


संधीय सविधान का 'प्रलेख प्रारम्भ से लेकर भ्रग्त ठक ऐसी ही प्रजातरत्रात्मक 
भावनाप्रों से भरा पड़ा है। यह निःमंकोच कहा जा सकता है कि स्विट्जरलैण्ड शौर 
प्रजातन्त्र, ये दोनों शब्द ब्रव पूर्णतया पर्यायवाची शब्द है ! सत्ताओं के केस्द्रीयकरण के 
बावजूद १५६१ में सांविधानिक श्रारम्भक ((णाहआधंपंणाब् पशरधंशाए०) की जिस 
प्रथा का श्रीगर्णेण हुआ श्रथवा १६१६ में राष्ट्रीय परिषद्‌ ()प४णाओं 0०फ्राणों) के 
चुनाव के सानुपातिक प्रतिनिधित्त (श०्कुण्रधंगाथ ए८क/०क्याध/००) की जो 
व्यवस्था की गई भोौर १६२१ में श्रन्तर्राष्ट्रीय संधियो के सम्बन्ध में जो ऐच्छिक जनमत 
संग्रह की व्यवस्था की गई; ये सब घिद्ध करते हैं कि सर्वेश्राधारण के वे प्रजाठन्वात्मक 
उदय, जिन्होंने आधुनिक स्विस लोकतन्त्र की १८४८ में स्थापना वी थी, श्रव भी 
ज्यों-कै-त्यों मौजूद हैं । ११ सितम्बर, १६४६ का सेतालीमवां सशोवन भ्रजातन्त्र की 
झोर वापस श्राने का संकेत था, और अब संघीय सरकार के लिए यह सम्भव नहीं 
है कि वह सीधे सघीय अथवा केन्द्रीय कर (78065) लगा सके । भ्रव संघीय विधान- 
मण्डल भ्थवा संघीय संसद्‌ (७०८४! 855९०७।५) के लिए सम्भव नहीं है कि 
बह बिना सर्वेत्राधारण की इच्छा जाने, एक वर्ष से अधिक के लिए कोई आपातू- 
कालिक भ्रादेश जारी कर सके । रेपर्ड (२४०ए470) ने टीक ही कहा है कि, “निस्संदेह 
प्रप्नतिहृत एवं दुनिवार आधथिक प्रभावी ([6अंडग9० 8९०गणा० गीए८१०८५) के 
कारण प्रजातन्त्र के बाह्य रूपो में कुछ परिव्तव दिखाई पड़ता है, किन्तु प्रजातन्‍्त्र की 
भावना ज्यों-की-त्यो वही है ।/! 
प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के साधन भ्रथवा उपकरण (पाह्ञाणगद्या।$ 9 एाश्ल 
(४॥0०८०८०४०७)--स्विस लोगों का ,राजनीतिक सिद्धा-. कि रूप में अ्जातन्त्र मैं जो 
विश्वास है, वह सर्वसाधारण हारा प्रत्यक्ष लोकप्रिय शासन के साधनों अथवा उपकरणों 
व्यापक प्रयोग में स्पष्टत: दृष्टिगोंचर होता है । अत्यक्ष प्रजादन्त्र का सबसे आचीन' 
उपकरण उन्मुक्त नगर सभाएँ ([.705270॥06 छा 5फएडा 4057 गाल्टा85) 
है जिनमे प्रत्येक वयस्क पुरुष बोल सकता है, श्रथवा देश के लिए नियम बना सकता 
है अथवा अधिकारी चुन सकता है। यह ४०० वर्षों से भी अधिक पुरानी शासन-- 
मम अचल 
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प्रणाली भ्रव॒ भी उन चार ऊैप्टनों में पायी णाती है जो दो क्रेण्टनों, एपेस्डेल 
(877०72०॥) भर श्रन्टरवाल्डेबन (एा(कर्यांएंशा) को विभाजित करके बने हैं 
और पांचवें कैप्टन ग्लेस्स (6ाथाघ$) में भी पार जाती है। प्रन्य सभी कैष्टनों में 
प्रतिमिधिक बोकतन्त्रीय शासम-प्रणाली का अचसन है जिनमें आय: प्रत्यक्ष अजातन्त 
के झाधुनिक उपकरणों प्र्यात्‌ लोकप्रिय जनमत संग्रह (700एरथ 7शथिव्यएधा) 
झौर लोकप्रिय प्रारम्भक (?09ए27 ]र4॥४6) का प्रयोग किया जाता है । इन 
उपकरणों का प्रयोग उन मामलों मे भी क्रिया जाता है जिनका सम्बन्ध परिसध से 
होता है । 
उदारबाद भ्रथवा स्वतन्प्र विचारों का सिद्धान्त (7/92987॥)--स्विस 
सविधान का एक श्रन्य सिद्धान्त, उसके उदारवाद भ्थवा स्वतन्त्र विचारवाद में निहित 
है। संबिधान के निर्माताओं के ऊपर शशवी शताब्दी की स्वृतन्त्र विचारधारा का 
भ्रत्यधिक प्रभाव पडा था श्लौर संविधान वी भाषा झ्ौौर वावमावलि पग-पंग पर उत्त 
दर्शनशास्त्र के भ्रमिट प्रभाव को इग्रित करती है । संविधान की इच्छा थी कि व्यक्ति 
को उसे सभी प्रंकुशकारी झौर मर्यादित करने वाले प्रभावों से मुक्त रखा जाए जो 
उस काल की चर्च सम्बन्धी भौर कुलीनतन्त्री व्यवस्था के कारण लोगों को प्रातान्त 
कर रहे थे। सभी राजनीतिक विशेषाधिकार समाप्त किये जा चुके हैं! संविधान ने 
प्रतिवेदन (?८४ंधंणा), धर्म, भाषण, समाधारपत्रों और संगठनों के सम्बन्ध में पूर्ण 
स्वतन्त्रता दी है, साथ ही विधि के समक्ष सभी समान हैं, इसकी भी मारण्टी की है! 
व्यवित की पश्राथिक स्वतन्त्रता को पूर्ण सुरक्षा का झ्राश्वासन दिया गया है । संविधान 
मे स्वीकार किया है कि राज्य का कत्तेंव्य है कि सभी के लिए मुफ्त भौर प्निवाय॑ 
शिक्षा का प्रवन्ध करे, श्रौर इसलिए सावंजनिक प्राठशाल्‍्राएं सभी धर्मों के मामने वालों 
के लिए आ्रायोजित की गई हैं। संविधान में यह भी उपबन्धित किया गया है कि 
सावंजनिक पाठशालाप्ों में शिक्षा इस प्रकार दी जाएं जिससे किसी के धार्मिक 
किष्वासों को ठेस न पहुँचे ! 
गतिशील संविधान (6 70जधाओ० (०7आ।प्रांणा ) --+फिर भी स्विस संवि- 
घान एक जीवित गतिशील अ्रलेख है और लिखित सविधान की सीमाप्रों में यह 
अ्रटुकूलता अथवा संग्गेजनीयता (449 वश।0) का अनोखा उदाहरण उपस्पित 
करता है! इस संविधान का सप्य समय पर इस प्रकार संशोधन किया गया है कि 
ऐसा प्रतीत होता है मानो संविधान समय के साथ-साथ अब भी उसी प्रकार लोकप्रिय 
आाकांक्षाओं का साकार प्रतीक है जिस प्रकार कि आरस्म में था। राष्ट्रीय्टा की 
नीति श्रौर विभिन्‍न कैण्टनों श्रथवा एकक राज्यों के क्रिया-कलांपो में वृद्धि स्पप्दतया 
इंग्रित करते है कि देश कल्याणकारी राज्य (१/८ा्ता० 508०) बनने जा रहा है। 
सत्य यह है कि १८७४ के संविधान के पाता होने के उपरान्त स्विट्ज्रलैण्ड में परण 
बल, व्यवित की व्यावहारिक मुक्ति श्रोर स्वतन्त्रता पर दिया गया है न कि सैड्धान्तिक 
रूप में उसकी स्वतन्त्रता को केवल मान लेने भर पर । इस प्रकार १८७७, ६६०८ 
और १६२० के श्रमिक अधिनियर्मी के द्वारा व्यक्ति की झ्रौद्योगिक शोषण के विद 
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रक्षा की गई है और १८६७, १६०४५ भौर १६१३ के विविध स्वास्थ्य सम्बन्धी भ्धि- 
नियमों से व्यधित की बीमारियों के विरुद्ध रक्षा की गई है। भौर १८८५, १६०८ और 
१६३० के म्मावन्दी अधिनियमों द्वारा श्रौ « १६२० के जुआ मिरोबक अधिनियम के 
द्वार भी व्यक्ति फी रक्षा व्यक्तित के विरुद्ध की गई है । स्विस लोगों ने सदेव अपनी 
व्यवितिगत स्वृतस्त्रता से मोह रपा है भौर जब कभी शासन ने लोगों की व्यक्तिगत 
स्वदग्चता के विदद्ध कोई कदम उठाया है, तसी सर्वसाधारण ने इस प्रकार के किसी 
सुरक्षात्मक् विधेषक को जनमत-संग्रह के द्वारा अस्वीकृत कर दिया है। १८८४, १८६६ 
१६०३, १६२२, १६०३, १६२६, १६३५, १६३७ और १६३६ में कतिपस ऐसे 
विधेषकों पर जनमत्त-संग्रह किया यया जिसके द्वारा व्यक्ति की स्वतन्त्रता का अपहरण 
करके समाज की सुरक्षा करना अभीष्ट था, किस्तु इन जनमत-सग्रहों में सर्वेक्षाधारण 
ने उद्ारवाद भ्रयवा सत्य विचारों की रक्षा का दृष्टिकोण (0लडों 89068) 
प्रषयाया भौर इत निर्णयों में यह प्रदर्शित किया कि वे किसी भी स्थिति में अपनी 
स्वतन्त्रता की रक्षा करेंगे 
संघीय कार्य पालिका (९0८० 552००(४८)--स्विस संविधान कार्य पालिका 
शवितयां स्विस संघीय परियद्‌ (ए८०0६ (0छ्ाणा) में विहित करता है। इस 
परिषद्‌ में सात सदस्य होते हैं जो चार वर्षों की श्रवधि के लिए संघीय ससद्‌ अथवा 
विधान सभा (#८6४र्बा ॥$5००09) द्वारा चुने जाते है। स्विस संघीय कार्यालिका 
में कभी सदस्य समात शवितियों का उपभोग करते हैं भौर उनमे से किसी को भी 
ह्वित्ति जीप स्थानीय नही होती । समस्त कार्यपालिका-शवित, ,समूची परियद्‌ को 
सौंदी जाती है, व कि किसी एक व्यवित को । जिस झधिकारी को परिसंघ का प्रधान 
कहा जाता है, वहू स्विस संघीय परिपद्‌ (728७: 0०पए०)) के सात सदस्यों में से 
कोई भी एक हो सकता है, शौर उसको संघीय ससद्‌ या विधान सभा (6०० 
855थ709) केवल एक वर्ष के लिए चुनती है । परिसंध के भ्रधान भ्रथवा राष्ट्रपति 
का पद संघीय परिषद्‌ (८४० 00थाएं।) के सदस्यों को बारी-वारी से भाष्त 
होगा है, इसलिए राष्ट्रएति भर परिएद्‌ के अन्य सदस्यों में कोई अन्तर नहीं होह। 
किगी भी हालत में स्विस राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रधान नही है, न परिपद्‌ में उसे परि- 
पद के भन्य सदस्यों की अपेक्षा किसी प्रकार की वरीयता प्राप्त होती है, प्रौर बह 
किसी भो प्रकार परिषद्‌ के अन्य सदस्यों की अपेक्षा राष्टु के शासन-संचालन के लिए 
अधिक उत्तरदायी नहीं होता ! वह ठो केवल राष्ट्र की सर्वोच्च अधिधासी समिति 
[8:20 ४८ (०0घगआ66) का समापत्ति मात्र होता है, भौर इस स्पिति में वह 
भोपधारिक प्रधान के रुप मे वतिपय अनुष्ठानिक क्रिया-क्लाप (एटाशाणएंश 
प७86४) भ्रवश्य फरता है। इस प्रकार स्विद्जरलैण्ड की कार्मपरालिका एक चहुल 
अकृति की कार्यपालिका ((०ाव्हांएण) है जो एक साथ देश का सर्वोच्च शासन भी 
है प्रौर राष्ट्र की प्रधान कार्यपालिका भी । 


... संधौय विधानमष्डल (फल्वलर्ण सलत्हांअंद्षघा८)--कैद्रीय विधानमण्डल 
द्िव्ददनात्मक है । स्विस परिसंघ के विधायमण्डस कार उच्च सदन अयवा राम्य समा 
हु ० 


रे 
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(76 ८०प्पतं। 06 880०5) कैण्टनों का प्रतिनिधित्व करती है और भ्रमेरिका की 
सीनेट (520796) के समान है। राष्ट्रीय परिषद्‌ (्ांगाग (०घाणी) सर्व- 
साधारण का प्रतिनिधि सदन है। राष्ट्रीय परियद्‌ (]रक्षांत्परभ 0०गणो) की 
चुनाव विधि भ्रौर सदस्यों की पदावधि प्रत्येक कैण्टन में भ्रलग-प्रलग है । स्विस्े 
विधानमण्डल के दोनो सदनों की शक्षितयाँ समान हूँ, इस झ्राधार पर डा» स्ट्रॉग 
(07. ४7गाष्ट) कहता है कि, “स्विस विधानमण्डल भी स्विस कार्यवालिका के समान 
ही ग्रनोखा है ।” संसार में स्विस विधानमण्डल ही ऐसा विधानमण्डत है जिसके उच्च 
सदन के कत्तंव्य निम्न सदन के कत्तंव्यों के पूर्ण समान ही है । 


किन्तु स्विस विधानमण्डल की दी विशेषताओं को समझ लेना चाहिए। 
प्रथमतः, सविधान के निर्माताभो ने दक्तियों के पृथक्करण के सिद्धान्त (0000ँ76 
रण 0६ 80720 0० ?९0७८४$) को कोई महत्त्व नही दिया भौर इसीलिए संघीप 
मंसद्‌ (20078 0$5९॥709) को सभी प्रकार की भ्र्यात्‌ व्यवस्थापिका ,([.683- 
स्‍4076), कार्यपालिका (+ऋ८८०७४४७) भौोर न्यायिक (7एता०४४/) शकितयाँ दे 
डाली | द्वितीयत., स्विट्ज रलेण्ड में विधानमण्डल द्वारा पास किए गए किसी भी प्रधि- 
नियम पर, पृरत्र इसके कि वह विधि का रूप धारण करे, जनता का मत णनमत सग्रह 
के' साधन (॥75007९४॥ ० 6 उ८श्ि०ए०7ण) के द्वारा लिया जाता है । 
संधोय न्यायभण्डल (फल्वद्यथ उव्वांटांआ9)--संविधान ने संधीय न्‍्यायावि- 
करण (८6९४8 प्रध078) की रचना का भ्रादेश किया है, और यथ्पि बहुत से 
लोग इसी को स्विदूजरलेण्ड का सर्वोच्च न्यायालय कहते है किन्तु वास्तव में संघीय 
न्‍्यायाधिकरण (०१८०४ 7प्र०णाक्ष) के प्रास उन शक्तियों का पूर्ण भ्रभाव है जो 
सर्वोच्च न्यायालय के पास होनी चाहिए । संयुक्त राज्य भ्रमेरिका के सर्वोच्चि न्‍्यागरा- 
लय की तरह, स्विट्श्रलेण्ड का संघीय न्‍्यायाधिकरण संविधान का संरक्षक नहीं है 
क्योंकि यह संघीय विधान सभा द्वारा पारित्त किसी भी विधि को ग्रस्तांविधानिक घोषित 
नहीं कर सकता ) संविधान ने सघीय संसद्‌ अथवा संघीय विधान सभा (फल्देशर्थ 
/55९गा09) को ही यह अधिकार दिया कि वह संविधान का स्वय निर्वेचन करे। 
किन्तु संघीय न्‍्यायाधिकरण (ए८66॥ प्रष्न॑एपए७) को यह श्रधिकार प्रवश्य दिया 
गया है कि वह ऐसी किसी भी विधि को रद्द कर सकता है जो कंण्टनों द्वारा पारित 
की गई हो । द्वितीयत:, सधीय न्‍्यायाधिकरण (७06४४ 7790ग0) केवल एक 
ज्यायालय मात्र है; न कि राष्ट्रीय न्‍्याय-ब्यवस्था के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय । इस 
लिए फेटरल ट्विव्यूनल अथवा' संघीय न्‍्यायाधिकरण (फ८ठथव्ा प्रारणशाओं) को बह 
पदवी नहीं दी जा सकतो जो संघीय सर्वोच्च न्यायालय प्रथवा फेडरल कोर्ट (तथा 
(००४) को मिलनी चाहिए। 
कठोर संविधान (2 (शांहा0 0075860808) --स्विस संविधान कठोर हैं 
और इसके संशोधन की प्रक्रिया जटिल है परन्तु व्यवहार में यह प्रक्रिया इतनी कठिन 
नहीं जितनी कि वह संयुक्त राज्य अमेरिका मे हैं। सशोधन का तरीका १८७४ क्के 
संविधान के प्रध्याय ३ में, जिसका संशोधन ५ जुलाई, १८६१ को हुप्ना है, सुक्मतया 
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वर्णित है । संशोधन का अर्थ सम्पूर्ण संशीषन है भ्ौर आंशिक संशोधन भी है । स्विस 
संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का नीचे वर्णन किया जा रहा है । 


संविधान का संशोधन 
(#पाधधवाप8 06 0शा्ापीणा) 


संविधान के संशोधन के लिए जो प्रक्रिया निर्धारित की गई है, चहु इम 
अेकार हैं-- 


(१) यदि संधीय विधानमण्डल (छ&तक्षक्ष .68 9७७) के दोगो सदन 
प्र्यात्‌ राज्ययभा ((०णाली ५6४ 8॥8825) भर राष्ट्रीय परिषद्‌ (]फव009] 
(०एली) मिल कर निणेय करें भौर प्रस्ताव पास करके संविधान में पूर्ण संभोधन 
प्रथवा भ्रांक्षिक संशोधन करने के लिए निशयय करें, तो यदि पूर्ण संशोधन (7000) 
7१भ्रं्णा) करना है तो वे दोनों सदन प्रस्तावित नये संविधान का प्रारूप तैयार कर 
सकते हैं श्ौर भदि भांशिक संशोधन करना है तो उसी संधोधन का प्रस्ताव देयार 
कर सकते हैं; श्रौर फिर उस संशोधन को सर्वत्ाधारण झौर करप्टनों के जनमत-संग्रहु 
(शक्ष्ततेचय) के लिए प्रस्तुत करते हैं ॥ यदि जनमतनसंप्रह में सर्वेस्रापारण का 
बहुमत उस संशोधन को स्वीकार कर लेता है, भौर यदि कपष्टनों का बहुमत भी उसे 
स्वीकार कर लेता है तो प्रस्तावित संगोधन स्वीकृत समभा जाता है। कैप्टनों की 
इच्छा जानने के लिए मत गिनते समय प्रत्येक कैप्टन को एक मत (४०॥४) माना 
जाता है; और प्रत्येक अद्धंकैण्टन को आधा मत माना जाता है। 


(२) किन्तु यदि संधीय विधानमण्डल का केवल एक सदन प्रस्तावित संशोधन 
के लिए सहमत है. भौर दूसरा सदन उबत संशोधन के लिए सहमत नही है, उस 
स्थिति में... 

(+) पहले यह निर्णय करना आवश्यक हो जाता है कि प्रस्तावित संभोवन 
की वास्तव में भ्रावश्यकता भी है झचवा सही। यह निर्णय. सर्व्ाधारण जनमल-मंग्रहू 
(फिलशिव्यातपाा) के द्वारा करते हैं; 


५ (7) गदि सर्वताघारण बहुमत द्वारा प्रस्ताजित संशोधन को स्टीवार कर 
सेचे हैं, तो सधीय संसद या विधानमण्डल के लिए नए घुटाव किए जाने है। देस 
प्रसंग में बह याद रुपया चाहिए कि कंप्टनो की स्वीकृति आवश्यक सही है; 

() नये चुनाव हो चूकने के बाद, नय-निर्वाचित राज्य-्सभा (ए०्छालों 
04 8005) और राष्ट्रीय परिषद्‌ (४40070 (०प्रथणो) प्रस्तावित संभोघतन पर 
विद्यार करके हैं: 

(४) यदि संघीय विधघानमण्डल के दोनों सदन उक्त संशोपन को स्वीगयर 
कर सेते हैं, जो शायः निश्चित-ता ही होता है. तो अस्तातित संशोधन सर्वसाधारण 
भौर कंप्टनों (५0०१७) के जनमतनसंप्रह के लिए प्रस्तुद दिया दाता है; भोर 
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(५) यदि वह सर्वेताधारण के बहुमत झौर कैण्टनों के बहुमत हरा स्वीकृत 
हो जाता है, तो उक्त संशोधन क्रियाकारी हो जाता है । 

सांविधानिक आरम्मक (007रशाण्रप०ाव्रो [प्रपंआए०)--संदिधान का पूर्ण 
संशोषन (0०0०६ :<शंञंणा) शभथवा आ्रांशिक संझोषन (फश्यांग उ०एंभणा) 
सर्वताधारण के भ्रारम्भक के द्वारा भी हो सकता है। आरम्भक से प्रभिष्राय है कि 
किसी संशोधन के लिए कम-से-कम ५०,००० स्विस नागरिक श्राविदन-पत्र दें । यदि 
पूर्ण संशोधन (प008] €शंज्ं०४) अभीष्ट है तो बाकी प्रक्रिया वही होगी जो उत्त 
स्थिति में होती है, जबकि संघीय विधानमण्डल का एक सदन संशोधन के लिए सह- 
मति दे दे किन्तु द्वितीय सदन उसके विरोध में जाए । श्र्थात्‌ 


() "एहले यह निर्णय आवश्यक हो जाता है कि भ्रस्तावित संशोधन की 
वास्तव में भ्रावश्यकता भी है भ्रथवा नहीं | यह निर्णय सर्वेश्षाघारण जनमत-संग्रह के 
द्वारा करते हैं; 

(४) यदि वह सर्वेस्राधारण जनमत-संग्रह में बहुमत हारा श्रस्तावित सशोधन 
को स्वीकार कर लेते है, तो संघीय विधानमण्डल के लिए नये चुनाव होते हैं; 

(7) नव-निर्वाचित संघीय संसद्‌ अथवा विधानमण्डल प्रस्तावित संविधान 
का प्रारुप तैयार करते हैं श्रौर मदि वे इसको (प्रस्तावित संशोधित संविधान को) 
स्वीकार कर लेते हैं; 

(९) तो वह (प्रस्तावित संशोधित संविधान) सर्वसाधारण झौर कौण्टमों के 
जनमत-संग्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है; * 

(५) यदि वह सर्वस्राधारण के बहुमत और कंण्टनों के बहुमत द्वारा स्वीकृत 
हो जाता है, तो उक्त संशोधित सविधान क्रियाकारी हो जाता है। 

किन्तु जब धावेदन-पत्र मे आंशिक संशोधन (एशवधंश 7०शं&०॥) की प्रार्थवा 
की गई है, उस स्थिति में उसके बाद की प्रक्रिया इस बात पर निर्भर करती है कि 
संशोधन को प्रावेदन-पत्र में विधेयक रूप में प्रस्तुत किया गया है श्रथवा साधारण 
शब्दों में । यदि साधारण शब्दों में संशोधन की मांग की गई है तो' उसका यह ग्र्थे 

है कि कम-से-कम ५०,००० नागरिक किसी संशोधन की मांग कर रहे है। किन्तु इसके 
विपरीत यदि कोई विश्विप्ट माँग वी जाती है, तो वह विधेयक के रूप में की जाती 
है, जिसमें सभी खानापूरों विस्तार के साथ की जाती है । 

जब किसी संशोधन की माँग साधारण शब्दों में की जाती है, तो संघोय सेमद्‌ 

अथवा विधानमण्डल, यदि वह उक्त संशोघन के अनुकूल हो, तुरन्त उन लोगों की 
इच्छा के धनुसार जिरहोने उक्त संशोयन क्रा श्रस्ताव किया है, उस संशोधन को 
विधेयफ के रूप में तैयार करता है । तदनन्तर उस विधेयक ८र जउ़ता का मत एकत्रित 
सिर जाता है, और कैप्टन का मत जाना जाउा हैं। किल्‍्तु ० द संघीय विधानमंडल 
अबत मशोंधन के प्रनुकूल नहीं, है, उस स्थिति में संघीय परिपद्‌ (6 हव्व॑ताणं 
(०णाली) उस संशोधन के प्रशव को सर्वक्ाघारण के निर्णय के लिए प्रस्तुत करती है 
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और पूछती है कि क्या श्रांशिक संशोधन (8700 76एंभं०१) होना चाहिए भ्रथवा 
नही | यदि जनमत-संग्रह द्वारा नागरिकों का बहुमत संशोधन के पक्ष में है तो संधीय 
संसद्‌ आरम्भक (]009८) के अनुरूप भ्रस्तावित संशोधन को एक विधेयक के 
प्रार्प की शक्ल में तैयार करती है भ्रौर उसके बाद सर्वसाधारण और कैटनों के 
जनमत-संग्र हू के लिए उक्त विधेयक भेज दिया जाता है । 


जब आ्रांशिक संशोधन के लिए कोई प्रस्ताव विस्तृत विधेयक (0०7फ़ा०० 
७॥) के रुप में प्रस्तुत किया जाता है, तो सघीय ससद्‌ (#6त९० 255४८०७9 ) 
उक्त विधेयक को अपना झनुमीदन देने के पश्चात्‌ सर्वताधारण झौर कैण्टनो के जबमत- 
संग्रह फे लिए प्रस्तुत करती है । णदि सघीय संसद्‌ उबत विधैयक के प्रति भ्नुकूल है 
तो संसद्‌ सिफारिश कर सकती है कि सवंसाधारण के जनमत-संग्रह में उक्त विधेयक 
को श्रस्वीकृत किया जाए अथवा संघीय संसद्‌ (#८०&8४॥ 85४८॥०9) उक्त संशोधन 
के स्थान पर अपना प्रस्ताव अ्रस्तुत कर सकती है और फिर प्रारम्भिक सशोधन-प्रस्ताव 
के साथ अपने तत्सम्वन्धी प्रस्ताव को भी जनमत-सग्रह के हेतु भेज सकती है। किन्तु 
दोनी ही स्थितियों में सभी नागरिकों का बहुमत और कैण्टनो का बहुमत आवश्यक 
होगा । 

और प्रधिक स्पष्टीकरण करमे के लिए, वह समस्त प्रक्रिया जो सर्वस्ाधारण 
के झ्रारम्भक (0000७ ) पर आशिक सशोधन के लिए की जाती हैं, इस प्रकार है--- 


५ (१) यह आंशिक संशोधन की मॉग सूत्र रूप मे न होकर साधारण शब्दों 
में की गई है, तो संघीय संसद्‌ (7८०७४) /५४४८7709) यदि वह उक्त संशोधन को 
स्वीकार करती है, तो उक्त सशोधन के सम्बन्ध में विधेयक तैयार करती है भौर उस 
विधेयक को सर्वताघारण और कैण्ठनो की स्वीकृति (उ#02/0०॥) के लिए भेज 
देती है । ड़ 

(२) यदि संधीय संसद (०४९४० 855०॥७५) उक्त संशोधन को स्पी- 
कार नहीं करती, तो उस स्थिति मे :-- 
मु (3) आशिक सश्योधन सम्बन्धी प्रस्त, संवंसाधारण के निर्णय के लिए भेज 
दया जाता हैं। इस समय केण्टनों के मत जानने की आवश्यकता नही होती । 

के (7) यदि झधिकतर मतदाता-नागरिक सद्योधन के पक्ष सं है, तो वही 
सधीय संस्रद्‌ (छ€ठ0०] #855८४फा४) जिसने पहले प्रस्तावित संघोधन के विरुद्ध 
मत दिया था, भब लोकप्रिय जनता द्वारा आरम्भ किए गए (फशांप्र॥९१) प्रस्ताव को 
विधेवक के रूप में तैयार करती है श्रौर इसके दाद इस विधेयक को श्र्वेत्ाधारण झौर 
फैप्टनों के जनमत-संग्रह के लिए भ्रस्तुत करती है । 

(३) यदि प्रस्तावित संशोधन का प्रस्ताव सूध्र रुप में प्रस्तुत किया गया है 
शर्वात्‌ विधेश्क के रूप मे उपस्थित क्या गया है, उस स्थिति में पहले सथीय संसद 
की उक्त विधेयक पर स्वीकृति श्रदान करनी होती है, भौर उसके बाद विधेयक क्यो 
सर्वताधारण और कंण्टनों के जनमत-संग्रह के लिए भेज दिया जाता है। शिन्‍्त यदि 
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संघीय ससद्‌ प्रस्तावित संशोधन के पन्च में नही है, तो यह जनमत-संग्रह के लिए 
निम्न सिफारिश कर सकती है। 

(४) अस्तावित संशोधन अस्वीकृत किया जाए, अथवा; 

(४) मंघीय संसद्‌ (छ८क्षत 855वयाछी४) उबत संशोधन के स्थान पर 
अपना निडी प्रस्ताव ठँयार करके उस प्रारम्भिक संशीधन प्रस्ताव के साथ, डिसतों 
आरम्भक द्वारा प्रस्तावित किया गया था, सर्वस्ाधारण और कैण्टनो के निर्णय के लिए 
भेज सकती है । 


सशोधन प्रणालो का मूल्यांकन (एछ॥ाग्राक्ल णी प6 ग्राढ१00 णी शणधापै- 
ग्ाढ१)--१5७४ से अब तक पृर्ण संशोधन (7ठद्ष स्‍०शंञं०॥) के लिए केवल दो 
बार प्रस्ताव किया गया--एक बार तो १८८० में जबकि ५०,००० नागरिकों की 
प्रार्थना पर आंशिक सशोधन की प्रार्थना की मास्यता नहीं थी ओर पुनः १६३५ में 
जब कि स्विट्जरलेण्ड के नाजियों (]४४25), दक्षिणपक्षी केथोलिकों भर श्रन्य लोगो 
ने सविधान में पूर्ण संशोधन का प्रस्ताव किया था। ये दोनों ही संशोधन प्रस्ताव 
स्वीकृत हो गए। यदि इत दोनों अवसरों मे से किसी श्रवस्तर पर संशोधन की माँग 
अस्वीक्षत हो गई होती तो श्रत्यन्त भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती भी । यह समझ 
में त्रागा कठित है कि श्राधुनिक परिस्थितियों में श्विस ससद्‌ किसी प्रकार इतमें लम्बे 
समय के लिए झपना सारा नैतिक कार्य स्थगित कर देती और नया सविधाद तैग्रार 
करती । इसलिए प्रस्ताव किया गया है कि यदि कभी संविधान का पूर्ण सझोवन 
(7ण2 7०णंभ्रं०ा7) करना पड़े तो उसके लिए दूसरी संविधान निर्मानश्नी सभा का 
चुनाव होना चाहिए । 
संविधान के झ्राशिक संशोधन (एशधंक उल्शअंणा) तो कई बार हो चुके 
है । किन्तु ऐसे संशोधन बहुत ही कम हुए हैं जिन्होने सविधान के आवश्यक भागों की 
बदला हो; विश्वेप रूप से प्रायः सभी संघोवनो के द्वारा केस्द्रीय शासन के भ्रधिकारों 
में वृद्धि की गई है, मुख्यतः व्यापारों शौर उद्योगों के सम्बन्ध में केद्रीय सरकार को 
विशेष अधिकार प्रदान किए गए है । अन्य कतिफ्य संझोत्नों के द्वारा नागरिकों के 
नैतिक और चारिकिता गठन पर वल दिया गया है, विशेषकर शराब पीमे फ्रौर जुग्मा 
खेलने ग्रादि के विषय में । जिने संघोधनों के द्वारा संविधान के प्रावध्यक भागों पर 
प्रभाव पड़ा है, उनमें कुछ विम्न है--कॉन्स्टीट्यूथथल इनीशिएटिव, १६६१ (८०ाशा- 
ए्रांणाण पगंध9४५६, 898); एडमिनिस्ट्रेटिव जूरिस्डिक्शन, १६१४ [2475 
प्रभार उच्ांबतंटांणा, 794) ; देलीगेश्वन टू डिपार्टमेप्ट्स, १६१४ (॥90682ंगा 
$0 एव. शाव्य 5, 94) ; श्रोपोन्नंनल रिप्रिजेन्टेनच, १६१८ (#0फणांगार्थ 
एब्फाध्शा।जाणा, 7948); दीटी रेफरेप्टम, १६२१ (पराव्शह रर्यिशापैएए। 
92() ; भाल्टरिय दी नम्बर भॉफ इनहैविटेप्ट्स पर नेशनल काउन्सलट, १६३६ श्र 
१६४५० (6शिय/ह वीठ परणय96४ ० 0405 फुट िंवांशावों (०प्रानं।ए, 
493] ४70 950); नेशनल काउस्सलर शब्रथवा राष्ट्रीय परिषद्‌ का कार्य-काद और 
तदनुरूप संघीय परिपद्‌ श्रौर चांसलर का कार्य-काल चार वर्ष करने वाला संज्ञोपन 
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१६३१ (॥रेब्रांआड 6 धागा 06 07706 ० पडांगाबा 0०प्र7ाला075, भ्ाते कवा०० 
णीकल्वशबा एणाप्रया0ः क्षात एटाशाव्थांणए 00 0ए ७४5, 930); खरूल्स 
फॉर डिक्लेयरिंग एरेट्स अर्जेण्ट एमेन्डिग आटिकल 5५६ इन १६३९ एण्ड १६४० 
(एपा6४ 007 क्‍46०४87ाड़ शाद८३ चाइथाएँ दाध्यवाए़ 57796 89 ॥ 2939 
४70 940) । जिन संशोधनों के द्वारा संघीय शक्तियों में वृद्धि हुई है, उनमें विशेष 
रूप से निम्म संशोधन उल्लेख्य हैं--फेडरल सिविल एण्ड पीनल कोड श्राटिकल्स श्रॉफ 
१९८ (फल्तताश एस! भात एटा 0006 #वंं०४ ० 898) श्ौर दि इकॉ- 
चामिक झाटिकल्स ऑफ १६४७ (786 80070फा० 70065 06 947) । 


स्विस संविधान की एक उल्लेख्य विशेषता यह है कि इसका विकास कैवल औप- 
चारिक सांविधानिक संशोधनों द्वारा हुआ है। स्विट्ज्वरलैण्ड मे न्यायिक पुनरीक्षण 
(70 ए९शं०ए४) की भ्रथा के अभाव मे, इस देश मे न्यायिक निर्णयों और पूर्व- 
भावियों (976८००८॥७) के आधार पर संविधान का विकास बिल्कुल भी नहीं हुम्ना 
है । संघीय संसद्‌ (८0०:2॥ 25४८०7७५) द्वारा पारित किसी भी विधि को संधौय 
न्यायाधिकरण (८6७७ ॥70779) भ्रसाविधानिक घोषित नहीं कर सकता । स्विस 
लोगों की मान्यता है कि अन्तिम प्रभुसत्ता या तो सर्वेसाधारण के हाथों में रहनी 
चाहिए भझथवा विधानमण्डल में सर्वत्षाधारण के प्रतिनिधियों के हाथों मे रहनी चाहिए। 
१६३६ में श्रारम्भक प्रस्ताव (क॥ 780५6 9707०&4) इस आशय से प्रस्तुत 
किया गया था कि सधीय न्‍्यायाधिकरण (660३! 0प्रा्ष) को झधिनियमों के 
पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया जाए, किन्तु जनमत-सग्रह (र्षशा०0००) में 
वह प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया । हे 

इस सम्बन्ध मे यह तथ्य भी घ्यान में रखना चाहिए कि स्विस लोग अपनी 
मौलिक विधि अ्रर्थात्‌ सविधान में संशोधन करना झआसोन समभतते है किन्तु विरोधी 
संसद्‌ द्वारा पारित किसी सविधि (5६897०) को बदलवाना उत्तना सहज नहीं है | 
इसका कारण यह है कि स्विस लोगों को सामान्य विधेयकों के सम्बन्ध में आरम्भक 
(90४७) का भ्रधिकार नही है । वे किसी भी सधीय विधि या भाज्ञा के विरुद्ध 
३०,००० नागरिकों के आवेदन-पन्न को देकर उस पर जनमत-संग्रह की गांग कर सकते 
है, किन्तु वे संघीय सत्ता के विरुद्ध कभी भी यह माँग नहीं कर सकते कि भमुक विधि 
को स्वीकार कर लिया जाए, या रह कर दिया जाए प्रथवा संशोधित किया जाए । 
इसीलिए स्विटूजरल॑ण्ड मे संविधान के संझोधन के लिए सर्वक्षाधारण की घोर से भी 
उतनी ही बहुलता के साथ भश्रस्ताव झाए हैं, जितनी कि संघीय परिषद्‌ (कल्ठलग 
(०प्रगाल]) और संघीय संचद्‌ (60०४०) ४5$5८०७॥५) को झोर से । 
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केण्टनों का शासन श्रौर स्थानीय स्वशासन 
(॥6 एशाणाने शव 7.063 050एशग्राशथां) 


नगर संस्याएँ भ्रोर कष्टन (प्रश6 0णाशा70९5 300 (06 (एथशा।णा5)-+ 
स्विस प्रजातन्त्र का सिद्धान्त, जैसा कि बताया जा चुका है यह है कि “बे लोग कैप्टनों 
से श्रधिक कम्यूनों (0070007८७) से प्रेम करते हैं झोर संघ से भ्रधिक कंण्टनों को 
प्रेम करते हैं ।” एण्डू सीजफ्रायड (8707० 8०४॥720) लिखता है कि “सामान्य 
नागरिक की निगाहों में कंण्टन, परिसंघ की अपेक्षा कही झधिक वास्तविक एवं जीवित 
सत्ता है क्योंकि परिसघ उसके लिए मृत प्रशासतिक यन्त्र से श्रधिक कुछ नहीं है। 
इसमे सन्देह नहीं कि प्रत्येक नागरिक को स्विस नागरिकता पर गव॑ है किन्तु स्विस्त 
नागरिक होने से पहले वह ज्यूरिच (207८0) झ्रादि किसी कैण्टन का निवासी है ।/ 
यद्यपि श्रजिकल राजनीतिक शक्ति झौर राजनीतिक भक्ति का केन्द्रीयकरण हो रहा 
है, भ्रौर इसके कारण लोगो के ऐतिहासिक व्यक्तित्व मे छास हुआ है, भौर कैष्टनों 
के प्रति मोह धीरे-धीरे कम हो रहा है, फ़िर भी सविधान, अब भी कैण्टनों की श्रभु- 
सत्ता को उस सीमा तक स्वीकार करता है “जहाँ तक कि संघीय संविधान कैप्टनों की 
प्रभुसत्ता को मर्यादित नही करता भौर इस प्रकार कैण्टन उन सभी शवितयों का उप- 
भोग करते है जिनको संघ को हस्तान्तरित नही किया गया है ।/” कैण्टन भ्रव भी 
चास्तव मे राष्ट्रीय राजनीतिक जीवन के केन्द्र है। इसलिए स्विस लोग संघीय राज- 
नीतिक संस्थाझों को उतना भहत्त्व नही देते जितना कि कैप्टनों और नगर सस्याक्रों 
की राजनीतिक संस्थाओ्ों को देते हैं । सत्य तो यह है कि उस समय तक स्विस राज- 
नौति समभी नहीं जा सकती जब तक कि स्विट्जरलेंण्ड की स्थानीय संस्थाप्रों को न 
समभ लिया जाएं । 
फेण्टनों की सांविधानिक स्थिति (00#पएप्णाश ए०जंगेणा रण 6 
(0४0000$) --बाईस कैप्टन अथवा यू” कहिए कि पच्चीस कैण्टन---क्योकि तीन कैप्दनों 
को भ्रद्धेकैण्टनों मे विभाजित कर दिया गया था और उन समी परद्धकंष्टनों की भ्रपनी- 
अपनी सरकारें हैं--जनसंख्या और क्षेत्रफल के अनुसार पूर्णतया असमान है। कैण्टनों के 
अधिकार ध्रौर उनकी शक्तियाँ प्रायः भ्रभेरिका के राज्यों के समान है झौर भास्ट्रेलिया 
के संघीय रास्ट्रमण्डल के भी समान है। स्विस सविधान का श्रनुच्छेद ३ स्पष्दतः 
भादेश देता है कि समस्त भ्रवशिष्ट शक्ितियाँ कैण्टनों को प्रभ्यवित की जाती हैं, झौर 
यह भी कहा गया है कि कैप्टन प्रपने-अ्रपने अ्रधिकार-क्षेत्र में पमुसत्ता-सम्पन्त राज्य 
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हैं। प्रत्येक कैण्टन का अपना भ्रलग संविधान हैं और भपना अलग शासन-तन्त्र है और 
झपनी-अपनी झलग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका झौर न्यायव्यवस्था है और अपनी- 
झपनी राज्य-कोय व्यवस्था है भौर सिविल सेवा निकाय है। स्विट्ज़रलैण्ड में कैण्टन 
ही स्थानीय स्वशासव संस्थाओं का नियन्त्रण करते है । 
पच्चीस ऊंण्टनों और भ्रद्धं केण्टगो के संविधान आदश्यकत: संघीय सविधान 
के उपबन्धों के अनुकूल ही है। परिसघ (0०ग्रव्तिथ॥7०7) ने कंण्टनों के संविधानों 
की गारंटी की है किन्तु झर्ते यह है कि-- 
(क) कैण्टन के संविधान का कोई उपबन्ध सधीय संविधान के किप्ती उपबन्ध 
के विरुद्ध न पड़ता हो; 
(ख) कैण्टनों के संविधान को प्रजातन्त्रीय शासन-प्रणाली के झनुरूप सभी 
को राजनीतिक अधिकार प्रदान करने होगे; भौर 
(ग) कंण्टनों के संविधान वहाँ की जनता को स्वीकार्य हों ्रौर यदि कभी 
उस प्रदेश की जनता का बहुमत उक्त संविधान में कोई संशोधन करना चाहे तो उसके 
संशोधन के लिए श्रावश्यक कदम उठाना होगा ! इन तीन मर्यादाप्रों के भन्तगंत कैण्टन 
अपने-प्रपने संविधान बना सकते हैं श्रौर जब चाहें उनमें सशोधन किया जा सकता है । 
प्रारम्भ में कैण्टनों के संविधानों के वार-बार संशोधन हुए, झौर कई संविधानों का तो 
पूर्ण संझोघन करना पड़ा था। इन संशोधनों का फल्न यह हुभा है कि श्रव प्रायः प्रत्येक 
कैप्टन में समान राजनीतिक संस्थाएँ हैं और समान राजनीतिक प्रधिकरर हैं; हाँ 
चार भ्रद्धं कैण्टनों में और एक कैप्टन मे, इस प्रकार पाँच एककों में प्रजातन्त्र का 
स्वच्छ स्वरूप (07९ 70८॥70०:०५) है । 
दो प्रकार के क्ृण्टन (79० (५96४ ० 0५४॥(०४8)--कैण्टन दो प्रकार के हैं । 
निम्न पाँच कैण्टन, प्रजातन्त्र के स्वच्छ स्वरूप हैं--भोबवाल्डेच (099४|4९॥), 
निडवाल्डैन (7१0४७०४७॥) , श्रान्तरिक एपेन्जिल (899०720! ]ाध्यंठा ), एपेन्जिल 
बाह्य (897०77८॥ 8:0०७१07) शौर ग्लैरस (5205) । प्रथम दोनों भर्द्धं कैण्टनें 
है भौर वे दोनों मिल कर गअस्टरवाल्डेन (ऐग्राध्श&0८॥), कैण्टन का निर्माण करते 
हैं । तृतीय श्रौर चतुर्थ भी भ्रद्ध कैप्टन है और वे दोनो मिल कर एपेन्जिल (47ए9कटथ]) 
नाम के कैण्टन का निर्माण करते है | ग्लैरस (0]8705) पूर्ण कैण्टन है ! अ्रद्ध कैण्टन 
नाम के राज्य की स्थापना और विकास का कारण यह था कि इन कैण्टनों में आन्तरिक 
भगड़े इस सीमा तक पहुँच चुके थे कि वे सिवाय प्रादेशिक बंटवारे के अन्य किसी भी 
प्रकार निर्णीत नहीं हो सके । झौबवाल्डेन (एछएब्नाव्ा ) और तिडवाल्डेव 
(7092008॥) दोनों ने भ्रपनी सम्मिलित संसद्‌ श्रथवा वापिक सभा तैण्ड्सजैमीन्ड 
(7,005827रथा।06) को १४३२ में भंग कर दिया । १५६२ में रिफार्मशन अथवा 
धामिक भश्रानदोलन (रेश/०या४70०४) के फलस्वरूप एपेन्जिल के भी दो प्रादेशिक 
टुकड़े हो गए श्रौर एक भरद्धं कैण्टन कैयोलिकों ((०४०णा०७५) को रहा और दूसरा 
प्रोटेस्टेण्टों ([00०5६७॥5) का । शेष १६ कंप्टनों में प्रतिनिधिक अ्रजातस्त्रीय शासन - 
प्रणाली का प्रचलन है । 
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सेण्ड्सजेमीन्ड ([.ब7058८००००८)--ग्बैरस (0]8705). नाम के केप्टन 
झौर चार श्रद्ध॑ कैप्टनों ने जो एपेन्जिल (899थ2भी) और प्रण्टरवाल्डेन (एऐए/थ- 
ऋठ6ा) वाम के केप्टनों के विभाजन के फलस्वरूप स्थापित हुए हैं, अब भी अपनी 
सारी राजनीतिक शक्तित भ्रपनी पाँच सौ वर्ष पुराती नागरिकों की उस्मुक्त सभा 
लैण्ड्सजैमीप्ड ([7.व752००/थ7००) में स्थापित कर रखी है, जो विधि निर्माण 
करती है, झीर भ्धिशासी एवं प्रशास्तनिष प्रधिकारियों का चयन करती है। दूसरे 
शब्दों में स्वेत्राधारण ही भ्रपनी राजनीतिक प्रभू सत्ता का प्रत्यक्ष प्रयोग उन्मुक्त 
खुली यभा में स्वयं ही, बजाए अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम द्वारा, 
करते हैं । 
उन्मुकत खुली हवा में होने बाली सभा जिसको लेण्ड्सजमीण्ड (7.8704586- 
प्रघशा0०) भी कहते हैं, प्रतिवर्ष रविवार के प्रातःकाल में अ्रप्रैल या मई के 
महीने मे था तो राजघानी के सार्वेजनिक मैदान में या पास के किसी घरागाह में होती है 
सिद्धान्तत, सभी वयस्क पुरुष नागरिकों की उपस्थिति भनिवाय होती है किन्तु व्यवहार 
में ऐसा नहीं होता । उस सभा का सभापतित्व कैष्टत के झासत का प्रधान करता है 
और उत्त समा का वातावरण एकदम गम्भीर होता है. जिसमें प्रार्थनाएँ भौर ईश्वर" 
भक्ति के गीत याए जाते हैं श्ौर कभी-कभी सामूहिक सौगस्धें (000४९ 03 75) 
ली जाती हैं। इम्त सभा में न तो विरोध, न उत्तेजना, न किसी प्रकार के भावावेक्ष 
का श्रदर्श किया जाता है। सभा की समस्त कार्यवाही सुम्यवस्थित और गौखपूर्ण 
होती है, भौर इस सभा को देखने के लिए आ्रायः स्विट्जरलैण्ड के भन्‍्य भागों से भी 
अनेक बच्चे भाते है | 


सह सभा (7.87058०00706) सभासदों के उठे हुए हाथो को ग्रित फेर और 
उन्हीं को मत मान कर कैप्टन के दासन के प्रधान को तथा कार्यपालिका परिपद्‌ के 
सदस्यों को तथा संघीय राज्य सभा अथवा उच्च सदन ((०णालं / 58/08) के 
लिए कैष्टन के प्रतिनिधियों को, न्यायाधीत्ों को तथा धन्य स्‍्धिकारियों को चुनती 
है। परम्परा यह है कि वर्तमान एदाशिकारी जब तक चाहें अपने-प्रपके पदों के लिए 
दुबारा चुन लिए जाते है। यही सभा, लेखा भथवा खाता को एवं आाय-व्ययक्र 
(8007५) झो स्वीकृत्ति प्रदान करती है, साथ ही उन विधेयकों पर विचार करती 
है जो इसके सामने उपस्यित किए गए हों । इस सभा को कैपण्टव के संविधान में भी 
परिवर्तेत करने का भ्धिकार है । 

कंप्टन के सांविधानिक ढाँचे में एक संसद्‌ जिसको लैण्ड्रेट (-धा0/) भषचा 
कण्टस की परिषद्‌ भी कह सकते हैं, होती है श्रौर एक कार्यप्रालिका, रीगेरंग्राद 
[एव्ट्रात्षण्ग2अआव) भयवा कार्यक्रारिणों परिषद्‌ (2०णाणी ७ 8005) भी होती 
है । संगद्‌ अथवा नैण्ड्रेंट [[.्ाकाब्रा) चार वर्ष के लिए उन्मुकतत वाविक सभा 
[[.आ0522००४॥6०) के द्वारो नही चुनी जाती, अपितु भग्य निर्वावकमण्डलों द्वारा 
चुनी जायी हैं। यह कैप्डन की परिषद्‌ (7.270:27) वास्तव में सहामक विधान सभा 
६ और दसके सामने वे सब मामले भाते हैं जो रन्मुक्त सभा (था व्य्रलं॥0८) 
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के सामने नहीं लाए जा सकते । साथ ही इसी के द्वारा अ्रध्यादेश (070007००४) 
पास किए जाते है, छोटे विनियोग स्वीकृत किए जाते है, यही सभा लेखा-परीक्षा 
करती है । भनन्‍्यान्य छोटे-मोटे श्रधिकारी भी यही चुनती है। यही (7.59) 
विधान निर्माण के सम्बन्ध में पूरी तैयारी करती है झौर उसको उन्मुकत सभा 
(7.47058०एशा0०) के सम्मुख उपस्थित करती है। यह कार्य-अ्रणाली इसलिए 
झपनायी जाती है कि कही उनन्‍्मुक्त सभा जल्दी-जल्दी में गलत निर्णयन कर 
जाए। एक बार तो कैण्टन की परिषद्‌ (].ध07०४) ने यह प्रयत्त किया था कि 
व्यवस्थापन सम्बन्धी सारे क्रिया-कलाप भौर अधिकार अपने हाथों में ले लो और 
उन्मुबत सभा (7.47052०7०706) के समक्ष कोई भी विधान सम्बन्धी प्रश्न उसकी 
आज्ञा के बिना न जाने पाएं। किन्तु पर्याप्त सधपे के बाद ही संवेसाधारण अपने 
व्यक्तियत प्रारम्भक (77/050५०) अधिकार की रक्षा कर सके थे । भव यह नियम- 
सा बन गया है कि एक था दो नागरिक भी कोई विधेयक उपस्थित कर सकते है 
बशतें कि कैण्टन के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में पूर्व सूचना दी जा चुकी हो । 

रीग्रेरंग्राठ (776 7२६8८7ए०8४४) श्रथवा कार्यकारिणी परिषद्‌ (807४ 
ग्राशाबाए७ 00णाथरी 07 (0००7० ०/ 88०४) में सात सदस्य होते है जिनको 
उन्मुकतत महासभा (7.80052०ण 0८0०) चुन कर भेजती है । यही कैण्टन की कार्य- 
कारिणी परिषद्‌ (8४००ए४४९ (०ए००।) है, भोर इस परिपद्‌ का प्रधान लैंप्डभान 
(.40क्ाणाक्षा) अथवा शासन का श्रष्यक्ष (झत्वठ ७०6 6०02777०7) 
होता है। इस परिपद्‌ का प्रधान, लेण्डामाव ([.7त0ंए7ा०॥) ही उन्मुबत्त महासभा 
(7घ058270७॥90०) का भी सभापतित्व करता है । 


प्रतिनिधि कंण्टन 
(१९७:९४श॥ए९ (३075) 


अन्य सभी कैण्टनों में गणतन्त्रीय प्रतिनिधि चासन-अ्रणाली का धासन 
अचलित है । 
बहत्‌ परिषद (प॥४ 0ठ68/ ८०ण्पाश]) --समस्त व्यवस्थापन सम्बन्धी एवं 
प्रशासन के निरीक्षण सम्बन्धी अधिकार कैण्टन की एकल सदनात्मक (एंप्रांट्श्ा7०४) 
प्रतिनिधिक बृहत्‌ परिषद्‌ को सौंपे गए हैं जिसको कैण्टन की बृहत्‌ परिषद्‌ (5788६ 
(०प्राथा) भ्रथवा कैण्टन की परिषद्‌ ((॥002 (०णाथो) भी कहते है। सभी 
“कैण्टनों के विधानमण्डल परम्परानुसार एकल सदनात्मक ही हैं। चूंकि प्रारम्भक 
(7परंध90५४) और जनमत-संग्रह (?८व्थिध्गत077) ये दो ऐसे साधन भथवा उप- 
करण है जिनके द्वारा सर्वेत्ताधारण का व्यवस्थापन के ऊपर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, 
इसलिए व्यवस्थापन के ऊपर द्वितीय सदन द्वारा परीक्षण (८०८८) शोर निरीक्षण 
की भावश्यकता नहीं समझी गई | 
कैष्टनों के विधानमण्डलों की सदस्य-संख्या कंप्टनों की जनसंस्या की अपेक्षा 
भत्यधिक है। कुछ कंप्टनों में विधानमण्डलो के सदनों की संख्या संविधाव ने निश्चित 
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कर दी है। उदाहरणतः, ज्यूरिच (2फ्रांला) का संविधान अपने विधानमण्डल् में ८० 
सदस्यों का उपवन्ध करता है| साधारणतः, किसी कैप्टन की जनसंख्या झौर उसके 
विधानमण्डल में निर्वाचित सदस्यों की संस्या के श्रनुपात में पर्याप्त अन्तर है; कहीं 
तो २५० निवासियों पर एक सदस्य चुना जाता है झौर कही ४,००० निवासियों पर 
एक सदस्य चुना जाता है। विधान सभाओं के सदस्यों की पदावधि में भी भेद है। 
अधिकतर कंण्टनों मे यह पदावधि चार वर्ष है किन्तु कुछ कैण्टनों में यह प्रवधि एक 
वर्ष से लगा कर छः वर्षों तक है । किन्तु कैण्टनों में व्यवस्थापिका का जीवन-काल 
प्राय. लम्बा रखने की श्रोर लोगो का भ्रधिक कुकाव है क्योकि स्विस लोग जल्दी* 
जल्दी चुनाव करना उचित नहीं समभते । स्विसत कैप्टन के विधानमण्डल में 
आवश्यकत: एक वाधिक अधिवेशन अ्रवदय होना चाहिए जिसमे प्राय-व्ययक 
(708०८) पास किया भा सके । क्रुछ कैण्टनो मे ऐसी भी प्रया है कि सार्वजनिक 
चहुमत पर कैण्टनों के विधानमण्डल को भंग किया जा सकता है । किन्तु भव जब 
से सभी कैण्टनों में जनमत-संग्रह (॥९९(८८८००७॥०) की प्रथा चालू हो गई है, भव 
अ्रन्य किसी प्रकार से विधानमन्डल को भंग करने की श्रावश्यकता नहीं रह गई है । 
कँण्टनों में व्यवस्थापकों (7.८80805) को निश्चित वेतन नहीं मिलता किस्धु 
नाममात्र को थोड़ा सा भत्ता प्रतिदिन के हिसाब से मिलता है । 


कंप्टनों की शवितयों भौर भधिकारों में. निम्न विषय पश्राते हैं--कप्टन के 
प्रशासन का नियन्त्रण और परयंवेक्षण, वापिक पझ्राय-व्ययक (4070श 5708०), 
कर्जे श्रौर करारोपण के ऊपर नियन्त्रण, भाषातकाल की घोषणा करने का प्रधि* 
कार, और भ्रावश्यकता आ पड़ने पर कंप्टन की सेनाप्ों का प्राह्वान, क्षमादान, 
अन्त;कंप्टन सन्धियों ([7८-(4ए/णाओं 7९४४८5) का भनुससर्थत; देशीयकरण; 
प्रधिकतर कैष्टनों मे प्रमुख न्यायाधीशों को नियुवित भौर ऐसे धन्य भ्रधिकारियों की 
नियुवित जिनको शिक्षा, चर्च सम्बन्धी करुंव्यों और बैक व्यवस्था का अभार सौपा 
गया हो । 


जनमत-संप्रहू भोर भारम्भक (२८लिव्यतणाण थार परध्ां४०)--प्रत्येक 
प्रतिनिधिक कैप्टन ने साविधानिक प्रारम्भक झभोर पझनिवाय॑ सांविधानिके जनम्ते- 
संप्रह की व्यवस्था की है । इसका यह भ्रय॑ं है कि संघीय सविधान की आज्ञा से 
अत्येक कैप्टन के लिए यह भावश्यक है कि यदि संविधान में कोई संशोधन मी 
बरिवर्तत प्रभीष्ट है तो उस संशोधन के घिए सर्वक्षाघारण की भनुमति पविवायें 
होगी ।! संविधान में उस स्थिति में भी संशोधन हो सकता है, यदि कभी नागरिकों 
का पूर्ण बहुमत तदर्थ माँग करे? किन्तु सभी कैप्टन संविधान के उपबस्धों ये 
भी झागे बढ जाते हैं भौर वे व्यवस्थापन सम्बन्धी जनमत संग्रह भी करते हैं झौर 
मुछ भ्रन्य प्रयोग भी करते हैं जो प्रत्येक कैप्टन से भिन्‍न प्रकार के हैं, जैसे माय" 
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व्ययक सम्बन्धी जनमत्तन्संग्रह (छेम्रत8 एथव्यध्यातंता), भ्रषवां ऐसी विधियों 
के लिए प्निवाय॑ जममत-सप्रह जिनके द्वारा कुछ निश्चित राशि से भधिक का व्यय 
हो सकता है। सामान्‍य विधेयकों के सम्बन्ध मे भारम्भक (प्राशक्ाए०) की भी 
प्रथा है। इन लोकप्रिय उपकरणों के प्रयोग का फल यह है कि नागरिकों को 
एक वर्ष में चार थार, कभी धभाठ बार भौर कभी इससे भी अभ्रधिक धार मतदान' 
करना पड़ता है और हर बार नागरिकों को कई-कई विषयों पर मतदान करना 
पड़ता है। 

इंप्टन बी कार्यपासिका दावित ((थ्याणाब) रंः८९०एीएट ए०फ्टा)-- 
प्रत्येक कैण्टन फा शासन एक सामूहिक कार्यपालिका (00688 ७्ण्एप्ंएल 
४००१9) द्वारा होता है जिसको स्विदृछ्॒रलैण्ड के जमंन भाषा-भापी क्षेत्र में गवनमेंट 
कोंसिल (00एवयााधा 0०एाथी) कहते हैं भोर फॉच भाषा-मापी क्षेत्र मे 
कौंसिल प्रॉफ स्टेद (2007४] ० 80०) कहते हैं। कार्यपालिका की सामूहिक 
पद्धति स्विस परम्पराभों के भनुकूल है भौर समस्त स्विट््रलैंण्ड में, कैण्टनों में भौर 
सध में भी यही प्रचलन है। इस गवर्नमेट कौंसिल भ्रयवा कौंसिल भ्रॉफ स्टेट मे ५ 
से लेकर ११ तक सदस्य होते हैं श्रौर इसमें कैप्टन के सभी दलों के प्रतिनिधि 
प्रायः सम्मिलित होते हैं। कभी-कभी प्रमत्मपूर्वक सभी दलों को श्रानुपातिक प्रत्ति- 
निषित्व दिया जाता है। मोटे तौर पर कहा जा सकता है कि कैण्टन की कार्य॑- 
णतलिका एक प्रकार की कामचलाऊ सभा (909॥765५ ७0246) है जो राजनीतिक 
उहु श्यों से प्रेरित नहीं होती । इस कार्यप्रालिका के सदस्य एक वर्ष से लेकर पाँच 
ब्ष तक के लिए घुने जाते हैं; किन्तु प्रधिकतर कैण्टनों मे इसका कार्य-काल चार 
बष है । 

कार्यकारिणी परिषद्‌ कया चेयरमेन झयवा लैण्डामान ([्यातश्ाशात्वा) 
प्रायः कभी भी एक वर्ष से ग्रधिक के लिए नहीं चुना जाता, भौर उसकी एक वर्ष 
की पदावधि समाप्त हो जाने पर वह तुरन्त ही पुनः नहीं चुना जा सकता। कुछ 
कंण्टनों में चेयरमेनों का चुनाव कैप्टनों के विधानमण्डलो द्वारा किया जाता है, कितु 
कुछ कंण्टनों में चेयरमैन को कार्यकारिणी परिषद्‌ (76 एट्झाशाण्राहआओं) के 
सदस्य भी चुनते है और शेष कंप्टनों में सवंसाधारण ही चुनते हैं । किन्तु चेयरमैन 
को कोई विशेष अधिकार प्राप्त नही हैं। सत्य यह है कि चेयरमेन भी कार्यकारिणी 
के भ्रन्य सदस्यों की ही भाँति एक सदस्य होता है। 

कार्यकारिणी परिषद्‌ के सदस्य (0०एारथा!०१5) प्रायः दुबारा चुन लिए जाते 
हैं भौर स्विस परम्परा यह है कि अच्छे प्रधिकारियों को उस समय तक अपने पदों से 
नहीं हटने देना चाहिए जब तक कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और उनमे काम करने 
का जोश रहे । इसलिए यद्यपि पाषंदों की पदावधि अल्पकालिक होती है, फिर 
भी इस पद को आजीवन पद समझा जाता है। कंण्टनों के पापंदों का काम भी 
लगभग उसी प्रकार का हैं जिस प्रकार का कि संघीय पापंदों (#ल्तद्ू॥ (०0पराणा- 
075) का। सभी पापंदों में विभिन्‍न विभाग वितरित कर दिए जाते हैं, और प्रायः 
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अत्येक पापंद एक विभाग का भध्यक्ष होता है। इन पा्दों की कौ्टन के विधान- 
मण्डलों में उपस्थित होना पड़ता है, भौर कैप्टन के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रतिवेदन 
करना पड़ता है, वाद-विवाद में भी भाग लेना पड़ता है, प्रावश्यक विधेयकों का 
अस्ताव करना पड़ता है भ्ौर जब विधानमण्डल इस दिशा में भाज्ा दे तो विधेयक का 
प्राहूप भी इन्ही को तैयार करना पड़ता है? वे भी संघीय पारपंदों की तरह उस 
स्थिति में त्या|ग्-पत्र नहीं देते यदि उनके किसी प्रस्ताव को विधानमण्डल भस्‍्वीइत 
कर देते है 
इसमें संदेह नहीं कि कंण्टन की कार्यकारिणी परिषद्‌ कैटन के विधान- 
अण्डल के श्रधीन है, फिर भी यह सानना पड़ेगा कि थापेदों को अ्रपनी स्थिति श्रोर 
योग्यता के कारण कैटन की बृहत्‌ परिषद्‌ (6३४ 07 0श/0704 ए०एणो) में 
आ्रादर को दृष्टि से देखा जाता है। कार्यकारिणी परिषद्‌ को श्रपने लम्बें अनुभव भौर 
पद के स्थायित्व के कारण ऐसी शक्ति श्रौर श्रघिकार प्राप्त हो जाता है, जिसके 
कारण कार्यकारिणी परिषद्‌, कैटन के विधानमण्डल को झावष्यक दिल्षा प्रदात 
करती है । 
नगर श्रोर जिले 
(०85 क्ात 7570५) 
नगर (प॥6 (०॥्राणा॥०४)--भाजकल स्विद्जनरलैण्ड में ३११८ नगर भगवा 
कम्यून है जो क्षेत्रफल और जनसख्या के! हिसाब से एक-दूसरे से भिन्‍न है। इन 
कम्यूनों को, उन भर्यादाओं के श्रन्दर जो कैण्टनों के सेविधानों ने लगाई हो, झथवा 
केण्टनों की संविधियों (84प/0५ 7,893) ने लगाई हों, स्वशासन का भ्रधिकार है । 
उन शक्तियों श्रौर भ्रधिकारों के भ्योग मे, जो इन कम्यूनों को सौंपे गये हैं--जैंसे 
शिक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, निर्धनों को साहाय्य (?०0 7०४८९), जल-व्यवस्था, 
पुलिस झआदि--कम्यूनों (0०7्रणण्या८5) को उतनी ही स्वायत्तता श्राप्त है श्रौर उनके 
प्रशासन का ढाँचा भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार का कि कैण्टनो का है। किसी कम्पून 
की समस्त वयस्क पुर्प नागरिकों की नगरफ़लिका (&5३००7७१५) में समस्त स्थानीय 
मामलों को देख-भाल श्रौर सभी भामलों से सम्बन्धित निर्णय और कम्यून के मुख्य 
अधिकारियों को नियुक्ति झादि से सम्बन्धित भ्रधिकार निहित रहते है | नैत्यिक 
प्रशासनिक कार्यवाही के लिए और कम्यून के नियमों को क्रियाकारी करने के लिए 
सभी कम्यून-लिवासी एक नगर-परिषद्‌ (20णाएं।) का चुनाव करते है । स्विदुण र- 
लैण्ड के फ्रेंच भाषा-भाषी क्षेत्र में ग्रोर विशेषकर बड़े-बड़े कम्यूनों में सभी नागरिकों 
की सभा अपना कार्य सीधे स्वयं नहीं करती। इसके विपरीत समस्त नागरिकों को 
सभा कम्यूव या नगर-परियद्‌ चुन लेती है श्रौर ये मयर-परिपदें ही तगर के नागरिकों 
की बडी सभा की ओर से सारे काम-काज चलाती हैं। इसलिए फ्रास के कम्पूनों या 
नगरों में दो परियदें होती है जिनमें एक बड़ी होती है जो सामान्य नीति निर्धारित 
करती है भौर सभी महत्वपूर्ण मामलों का निपटारा करती है। द्वितीप परिषद्‌ जो 
कुछ छोटी कार्यकारिणी परिषद्‌ या समिति होती है झोर जिपका प्रध्यक्ष मेयर 


कोध्टनों का दासम प्रोर स्पानोय स्वशासन छा 


(9) ण ) होता है, उसको करम्यूस के: नियमों प्रौर विधियों गी प्ियान्विति के सम्बन्ध 
में उत्त रदायिययों भा निर्े्न करना पहला है । पम्यूस की बडी परिषद्‌ को हम नगर 
मंस्र्‌ (%णालएव एआशलआ) भी गझद सबते हैं भोर इसके निर्णय प्राय: जनमेत 
संग्रह मेः द्वारा भी किए जाते है 

दिसे (फ८ 0005) --ैष्टन भौर एम्पून फे प्रन्तवर्ती एक राजदीतिर 
मंस्पा पौर है शिसे छिता (0|शप्ट/) मगहद्दे हैं। किन्तु कुछ स्थानों की छोटकर 
शि्रों में प्राय: राजनीतिक संस्दाएँ उस रूप में विकप्तित नहीं हुई हैं जिस प्रकार कि 
कस्यूनों में हैं। झिप्ता तो केवल एफ प्रशामनिषा इकाई मात है। छिसे के मुख्य प्रधि- 
मारी का चुनाव स्रयंसापरण के द्वारा विया जाता है प्ौर छुछ स्थानों में जिले के 
मुह्य भ्रपिशारी शो सहायता के लिए एफ शिला परिषद्‌ होती है जिसका काम मन्त्रणा 
देना है। शिसे का मुश्य धपिकारी, शिले में, फेण्टन के शासन फा प्रतिनिधि है श्र 
यह धपने भधीनस्थ कर्मचारियों पी राहायता रे कैप्टन के दामन फी भाज्ञाधों की 
प्रियान्विति कराता है घोर विधियों बा पालन फराता है भौर बही एक प्रकार से 
कंष्टन भौर कम्यून फे बीच थी पड़ी है जो फेप्टन भौर कम्यून की जोड़ता है । 
्द् स्विटूजरसंण्ट के स्थानीय स्वशासन में फतिपम ऐसी विद्येपताएं हैं जो प्रन्यश्न 
पने को नहीं मिलती। प्रत्येक स्विस नागरिक के लिए यह प्रावश्यक है कि वह पहले 
किसी कम्मून फी नागरिवता प्राप्त फरे तभी वह कंष्टतन फी मागरिकता प्राण कर 
सकता है भौर उसके बाद स्थिट्जरसंण्ड फी नागरिकता प्राप्त कर सकता है। किसी 
भी विदेशी का स्विट्सरलैण्ड में देक्षीयकरण उस समय तक नहीं हो सकता जब तक 
कि कोई कम्यून उसको झपना नागरिक यनाना स्वीकार न कर ले । दितीयत:, प्रत्येक, 
भागरिक की जन्म-कम्युन ([70प6 0०प्राणणा८) ही उसके लिए भौर उसके परिवार 
के'लिए उत्तरदायी है। “संघीय संविधान मान लेता है कि यदि फोई परिवार पूर्ण रूप 
से दरिद्र भौर निर्धन हो जाए तो उस परिवार का जन्म-फम्यून (प्र०ण6 ए०गपएा५ ) 
उस परियार का पोषण करेगा, चाहे बह परिवार कही भी रहता ही, यचपि उसका 
जन्म-कम्यून (प्०ग्ाढ 0०गाशाणा०) उस परिवार वो झादेश्ष दे सकता है कि वह 
भपने राजनीतिक पर को लौट झावे ।”” इसके अश्रतिरित प्रत्येक कम्पून की प्रपनी 
प्रलग जागीर (8506) होती है जो उस जागीर प्धवा सम्पत्ति से भिन्‍न होती है 
जिसको सभी नागरिक कर देते है।इस जागीर (2866) का प्रवन्ध कम्यून क्के 
सदस्य करते है न कि कम्यून के निवासी । विधि के श्रमुसार एक तो स्थानीय कम्यून 
होती है जिसमें प्रत्येक नागरिक को वोट के समान प्रधिकार होते है झौर उस स्थानीण 
कम्यून में बसने के तीन सास पश्चात्‌ उसको कार देना झ्रावश्यक ही जाता है; श्रौर 
दूसरी उस नागरिक की जन्म-कम्यून (0णगशणाठ ण॑ णांशाए थ सणरार 
ए०फण्ाणा०) होती है।* इसके भतिरिवत भनैकों मुख्य नगरपालिकाएँ (४०८ 
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घाएगाक्षा। एएगंश920005) बहुव से आधिक कार्य क्रम अपने हार्थों में लें लेती हैं 
जिसको समाजवादी प्रवृत्ति कहा जा सकता है। ल्विदुशरलैण्ड में इस प्रकार के 
नागरिक समाजवाद का विकास, अब स्विदृजरलैण्ड के राजनीतिक जीवन का एक 
झावदयक ग्रग बन गया है, यद्यपि देश मे कोई भी ऐसी समाजवादी संस्या या समाज 
बादी दन (80८ंआाऋ ए७09) नहीं है जिसने अपना विशिष्ट स्थान देश की राजें- 
मीति में बनाया हो । 

स्विट्शरसेप्ट के स्थानीय स्वशासन को महत्ता भौर उसके स्वरूप की समीक्षा 
करते हुए लॉर्ड ब्राइस ([.070 879०७) ने कहा था, “कम्पून ( (00597०)+ 
स्विद्जरलैण्ड के प्रशासनिक भवन का न फेवल झाधार है बल्कि सर्वक्षाधारण ने 
कस्यूनों के प्रशासनिक व्यवहार से नो शिक्षा प्राप्त की है, वही स्विस लोगों की उस 
सारी सफलता का कारण है जो उन लोगो ने भ्रपनी लोकतस्भीय संस्याप्रों को चलाने 
में प्राप्त की है। यूरोप के किपी भी देश में प्रशासत का समस्त उत्तरदागिल इस 
सीमा तक सर्वेसाधारण के हाथों में नहीं छोड़ दिया गया है। स्वयं स्विस लोग इस 
पर बल देते हैं, वयोकि वे समभते है कि इस प्रशासन के द्वारा नागरिकों को सार्वजनिक 
कर्तव्यों का ज्ञान होगा, उनमें नागरिकों के कत्तेब्यों की भावना का उदय होगा और 
स्थानीय स्वशास्रन के द्वारा शासन जो कुछ भी करेगा उससे समस्त जाति का लाभ 
होगा धौर इससे न तो स्थानीय हितों को कोई हानि हो सकती है, न केन्द्रीय शासन 
को इस प्रकार का श्वसर मिलेगा कि वह केस्द्रीय अधिकारों का बहुत सख्ती से प्रयोग 
करें प्रथवा केद्वीय सत्ता एकक्रों के ऊपर अनुचित रूप से छा जाए |” 


अध्याय ४ 


स्विस संघीय शासन का स्वरूप 
(76 फ्पश्ञा6 0 पिक्वा0ाओं (उ0ए:/7॥0॥) 


संघीय फार्यपालिका 
(76 ए९त७वों £४९०॥:२८) 


मु कार्यपालिका का संगठन (08शा|$8४०७ ०6 ॥86 ए:००७(०७)--स्विद्ज र- 
सैंड के परिसंध की सर्वोच्च कार्यपालिका शवित झौर समस्त देश के धासन-संचालन 
का प्रभार एक सात सदस्यों के निकाय (0000080०॥) में निहित है जिसको संघीय 
परिषद्‌ (80065780, 0४ ए९एशश ,20०0था) कहते हैं और जो बन (806) में 
भवस्थित है। इस सात सदस्यों वाली संधीय परिपद्‌ को संधीय संसद्‌ (#८४४ण 
+55००७५) चुनती है। संघीय संसद्‌ दो सदनों की संतद्‌ है जिसके दीनों सदन 
राष्ट्रीय परिषद्‌ (]एककणाश 0०फ्ाली) भौर राज्यन्समा (0०0एल ० 88०5) 
हैं। संघीय परियद्‌ (००७७ 0०७७!) का एक सदस्य राष्ट्रीय परिषद्‌ हृरस 
चुना जाता है जो संघीय परिषद्‌ का चेयरमेन होता है और वही संघ भथवा परिसंध 
का प्रधान होता है भौर दूसरा सुंघीय पायंद उपघान चुन लिया जाता है । 
संघीय परिषद्‌ का कार्यकाल उतना ही होता है. जितना कि राष्ट्रीय परिषद्‌ 
(पदाणयव! ८०एाञा) का; क्योंकि संघीय परिषद्‌ प्रत्येक नई राष्ट्रीय परिषद्‌ के 
आरम्भ में चुनी जाती है; और प्रत्येक भाम चुनाव के बाद किर नये सिरे से चुनी 
जाती है । सामान्यतः घार वर्ष की पदावधि में यदि संधीय परिषद्‌ में कोई स्थान 
खिक्‍त हो जावे, तो राष्ट्रीय परिषद्‌ की अगली बैठक में वह रिक्त स्थान पदावधि के 
शेप समय के लिए भर लिया जाता है। यद्यवि संविधान की ऐसी आज्ञा नहीं है, फिर 
भी संघीय पार्षद (फतह ए०णाला।श३) आ्रयः सदेव संघीय संसद्‌ (८0००7 
25४८7 99) के सदस्य होते है । जब संधीय संसद्‌ के कोई सदस्य संधीय परिपद्‌ में 
चुन कर चले जाते हैं, उस समय उनको संसद्‌ की सदस्यता त्यागमी पड़ती है। संविधान 
का उपवन्ध है कि “संधीय परिषद्‌ में एक कंण्टन से एक से अधिक सदस्य नहीं होसे 
चाहिएँ ।" इसके विपरीत परम्परा यह है कि बने (8८0८), ज्यूरिच (207८) 
प्रोर वौड (५४४०) नाम के तीनो कंण्टनों से एक-एक पार्षद अवश्य लिया जाए। 
फैन यह परम्परा १८७५ से १८८१ के काल में शौर पुनः १६४२ से १६४७ तक के 
काल में हूट गई। अब ऐसी सामान्य व्यवस्था हो गई है कि संधीय परियद्‌ मे घार 
जमन भाषा-भाषी परा॑द हों, दो पार्षद फ्रेंच माषा-मापी हों और एक परापद टिसिनो 
चाम के इटालियन भाषा-भाषी कैप्टन से लिया जाए। इस प्रकार की पाएंद वितरण 


4. #प्रटल 94. 


हैं। भामान्यत: संघीय पार्षदों “काल से भ्रधिक किन्तु 
पिन्योर गिस्ते टा (झ84०७ 0फाकफर ०4) ् पापंद है चु 
जिन्होंने पर्याप्त: काल ६१६४०) ज़ी परिषद्‌ की दस्यत। 
भोगी | 

पदावष्ि के दे हैं । एक तो यह स्विस लोग इस 
गत को अत्यध् अनुचित समझते हैं कि भेद के कार मै योग्य 2) घफल' 
शासन वे गें थे केंचित २, पाए। हज डायसी (9. ८०) स्विट्ज रलैपल- 
की संयुक्त-स्कन्ध- अमण्डल के संचालकगण (20476 6/+ 70/6०- 
8005 77६ 86, 0०पफब्प्ज) से तुलना करता है ॥ है कि संधीय 
१रिपद्‌ के ं में परिवतंन करने की उस समय तक शव: ही है जब तक 
के उधलतापएव॑ंक कार कर रहे है जिस अकार कि उक्त अमण्डल के सच लक- 
ग्णों भे >य तक कोई बार रैवर्तन अ्रवाछन है जब >यापार नफ़े के सा 
भोर उचित रीति से रहता है। | अत, जब कोई तो मर जाता 
है या त्यात-पत् दे देता है, को उसके स्थान की. लि करने बल्ले लोगों की संख्या भी 
मधिक नहीं होती क्योकि रत: । किसी अ्रप्वाद पपंदों का चुनाव 
पधीय सतत के पैदेस्थों के & है। होता है ॥)२ यह सत्रदू ह्त बड़ा निकाय 
दीं है। रैसक्े अतिरिक्त सेव आजा है कि किसे कैप्टनः 
गिवंद सबक परिवद्‌ मे, ही हो श्रौर प्रथ। यह है $ बन ( ८7४८), ज्यूरिज 
(2०००७) भौर बी (५७ ७०) पीनो कंप्टनों के के पंद 
होगा पा हिए। फत मे भरपंद के पढे उन भी आकर्षक नहा है और पद & डी 
7३ मुविधाएं थोड़ी है) ह 

संघ; 


| पष प्रशासन का संगठन (0:8काडबहत ० म्व्व्च्ब +वकाकतव- 
4०7) >>समस्त संघीय गे का का सात विभागों मे बेटा हप्रा है । मे सात 
विभाग भाव सपीय पापंदों को सस्या के अनुरूप ही हैं । सात पापंदों (९००पथा०55) 
मे सात विभागों का वितरण आपसी समझौते इयर हो जाता है । इस प्रकार प्रत्येक: 
पषंद एक अलग विभाग जी अ्रष्यक्ष होता है और कप पायंद के) पदावधि पयात्त- 
पर बचत हिः कही 


'म्बी होती 8, हैं सुविधा शरीर कच हि का 
मध्यक्ष बचा हैता है। हुई, गाममातर को प्रक्त वर्ष उसका उसी विभाग के चिए 
पामाकमक भ्रव: दिया है । 
कि संघीय परिषद्‌ का रा कार्य-कलाए विभिन्‍न थि में बट दिया. 
गया है ७) "पद के सदस्य विभिन्‍न यों के अध्यक्ष होते हैं किर भी. सवि- 
गे आजा है कि "यम फार्यपातिका कि सेंपीय परिषद में और जय 
भरा है कए जाएंगे (*४ इस उपय, हारा संघीय ५ सामूहिक 
हो जाता है । हु; अनुवार रिपद्‌ सामि जप से उत्तरदायो £ गी 
4५ ' अपफाकध-- 95. 
2. दा 703, 
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है कि राष्ट्रपति ही देश में और विदेशों में परिसंध का प्रतिनिधि और ग्रधिदकता है। 
प्रारम्भ में उस प्रथा के भ्रनुसार, जिसको राष्ट्रपतीय दिमाग कहते हैं, १रिसेघ का 
राष्ट्रपति ही विदेश विभाग का भी अध्यक्ष होता था । किस्तु राष्ट्रपति के प्रतिवर्ष 
बदल: जाने से विदेश विभाग भी संधीय परिपद्‌ के सदस्य में बारीनवारी में धूमता * 
रहता था । इसका फल यह होता था कि प्रशासन सम्बन्धी एक विभाग के संचालन 
भौर निर्देशन मे निरन्तरता चथवा भ्रविच्छिननता नहीं थी गच्धषरि इसी विभाग सर्थात्‌ 
परराप्ट्र विभाग मे ही सबसे अधिक निरन्तरता श्ौर भ्रविच्छिन्‍्नता की श्रावश्यकता 
है । संघीय परिपद्‌-सदस्य न्यूमर ड्रीज (२७क्‍037 7002) के प्रभाव से, विदेश विभाग 
को राष्ट्रपतीय विभाग से भलग रखने का प्रयत्त किया गया भोर इसका परीक्षण 
१८८६७ से १८९४ के काल में किया गया । १९ १५--१६१७ तक पुनः यह प्रयोग किया 
गया झौर १६२० से तो लगातार यह स्वीकार किया गया है। प्राजकल कोई संघीम 
पार्यद (6008) (०एा८थं॥07) उसी विभाग में भ्रवसर प्राप्त करने के समम तक 
बना रह सकता है जिसमें सबसे पहले उसकी नियुक्तित हुई थी । 


संघीय परिषद्‌ की शकितियाँ (20४९५ ० 6 क०्वदर्श (०्पराथों)-- 
सविधान के अनुच्छेद १०२ में संघीय परिषद्‌ की श्वक्रितयों की एक शम्बी सूची दी 
हुई है जो निम्न हैं-- 

(१) संघीय परिपद्‌ (76ठ८2 0०प्राशों) स्विस परिसंघ की सर्वोच्च ० 
कार्यकारी सत्ता है और संघीय विधियों झोर श्राज्ञाप्रों के अनुसार समस्त परिसंघ के 
प्रशासन को नियन्ध्ित करती है। 

(२) संधीय परिषद्‌ का यह उत्तरदायित्व है कि परिसंघ के संविधान की 
श्राज्ञाओं, विधियों और राजाज्ञाश्रों भौर संघीय सन्धियों का यथावत्‌ पालन हीो। 
अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों की क्रियान्विति के लिए. संघीय शासन अपने अधिकारियों की 
निमुक्ति नहीं करता । ऐसे अधिकारियों की नियुक्ति भोर ऐसी सन्धियों, की थिया- 
'न्विति वियमत: कैण्टनों की सरकारें करती हैं। संघीय परिपद्‌ को श्रधिकार है कि 
यदि उसके पास ऐसा विश्वास करने का कारण है कि कैटम की सरकार संघीय 
विधियों, राजाज्ञाओं और अन्तर्राष्ट्रीय सन्धियों की न्याय्य क्रियान्विति में सहयोग नहीं 
देती ती वह हस्तक्षेप करे और उचित कार्यवाही करे । इस सम्बन्ध मे उचित कार्य 
वाही करने के लिए संघीय परियद्‌ श्रपती और से भी पहल कर सकती है अथवा यदि 
किसी को कोई शिकायत हुई हो श्रौर उसकी ओर से अपील झ्ाई हो, उस पर भी 
कार्यवाही की जा सकती है; किन्तु धर्ते यह है कि अपील इस प्रकार की न हो,कि 
वह संविधान के ग्रनुच्छेद ११३ के अन्तगंत संघीय न्‍्यायाधिकरण (#वक्‍शशं प्रग700% 
गधा) के अभिकार-क्षेत्र में जाती हो। उन विवादों की श्रेणियों के सम्बन्ध में जो 
संघीय स्यायाधिदरण के अधिकार-क्षेत्र में ही आते हैं, संघीय परिपद्‌ [फ60४४ 
(0०एएल) अपनी झोर से आरम्भ करके ऐसी कार्यवाही कर सकती है जिनसे संविधान 

की आज्ञाद्यों का पालन आवश्यक हो जाए भर जिससे गैर-कामूनी कार्यवाही बन्द हो 
जाए और यदि स्म्मवतः उस कार्येदाही से हानि हो गई हो तो उस हानि की भी 


प्रयव। सस्तावों पर सपना मत राज्य 
००४] 00. 7 (०००८ इसके 
विचार हैँ सामान्य अभिया कि स्पोय ५४ 'ति- 
वेदन भेजती है पीके पसी के . ६ आख्प जेजती है फ्रर संघीय पेसदू से उसी. आखूप 
| 4. पिण्डट, १5.५ प्रझ८ स्व्क्द्वा एमव्कणल( /कलाबतत, ०्क 
था, 4432, 


२, 40ए्ला, “3. : ठ०्ण्थ 
१०० ०9, ९०, श्ग, 34, 5. 397, 
जे, 4 व 402, 3०्टव०5 डे, 
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कै प्रनु्तार कार्ययाही फरने फी भाशा व्यस्त को जाती है! यही प्राह्प यह प्राघार 
प्रस्तुत करता है जिस पर संसद के दोनों सदनों में विधार प्रौर याद-विवाद होगा। 
इस प्रकार संधीय परिषद्‌ विधेषक का सूत्रपात करती है मोर संघीय संसद्‌ दस विधेया 
के स्वरूप में संशोधन फरती है। विधेयक प्रारम्मक के द्वारा स्यक्धारण के द्वारा 
भी पुरःस्‍्यापित किये णा सकते हैं भौर संसद्‌ के बहुमत दत्त के द्वारा मी। संपीय 
ससद्‌ के किसी भी सदस्य की इच्छा पर संसद ऐसा प्रस्वाय पास कर सकठी है भौर 
सधीय परिषद्‌ से प्रार्थना कर सकती है कि यह प्रस्तायित विधय की स्‍्रोर स्यातदे 
भोर तदमुसार एक विधेयक प्रस्तुत करे । संघीय परिपद्‌ प्रायः संसद्‌ के किसी भी 
सदन को पभवा मौप्टन को क्रिसी विधेवक के प्रारूप भ्रथया तत्सर्वन्धी कोई जान" 
कारी मौगी जाने पर भ्रावशपकः मन्धणा प्रदान करती है । 

(५) संघीय परिषद्‌ (#८०८४७४ 0००४०), संपीय न्यामा धिकरण (फ८00/थं 
पृशरण्यण) के निर्णयों की क्रियान्विति भौर कैटनों के घीच घल रहे विवादों के 
सम्बन्ध में सममोते भौर प्रंचाटों (#फछांप्रगां०य 29265) की भी क्रियान्विति का 
परीक्षण करती है। न्यायालयों के तिर्णयों की त्रियान्विति भौर शंविषान के भनेकों 
उपबन्धों भौर संघीय भधिनियमों की भी त्ियान्यिति का परीक्षण केटनों के भधिवर- 
क्षेत्र में दे दिया गया है। यदि फंटन इस दिशा में भपने उत्तरदायित्व फा निर्वहन, 
नही करते तो भ्रन्त में इस सम्बन्ध में संधीय परिषद्‌ से तदर्थे भपील की जाती है। 

(६) केवल उन कतिपय निमुक्तियों को छोड़ते हुए जिने पर संपीय संसद 
अथवा संधीय न्यायाधिकरण भृथवा किसी भव्य सत्ता फा भ्रधिकार हो, शेप सभी 
संघीय नियुक्रितयाँ, संघीय परिपद्‌ ही करती है। व्यवहार में संघीम परिषद्‌ भ५ने 
नियुक्तित सम्बन्धी प्रधिकारों को प्रशासन के विभिन्‍न विभागों को प्रत्यायोजित कर देती 
है भर विभिन्‍न नियमों भौर भव्य स्वतस्त्र सत्ताप्रों भयवा निकायों को सौंप देती है । 

(७) संघीय परिषद्‌ ही उन झनेकों सन्धियों का परीक्षण करती है जीया 
सो कैटत भ्रापस में करते हैं भ्रधवा कैण्टन विदेशों के साथ फरते हैं भौर यदि वे 
सन्धियाँ उचित.ठहरती हैं तो उनपर स्वीकृति प्रदान कर दी जाती है, पन्यथा संघीय 
परिपद्‌ श्रवांछित सन्धि श्रथवा सन्धियों के विरुद्ध संसदू (606 853९ए०५) 
में श्रपील करती है भौर उनके रद करने की सिफारिश करती है ।* 

(५) संघीय परिषद्‌ हो स्विदृजरलैंड के परराष्ट्र सम्बन्धों का निर्वेहत करती 
है भौर परिसंघ के विदेशी हितों की रक्षा करती है। वही देश को प्रतिरक्षा और 
तटस्थता के लिए उत्त रदायी है । 

(६) संघीय परिषद्‌, परिसंघ की प्रान्तरिक सुरक्षा, झान्ति धौर व्यवस्था 
की भी देख-भाल करती है। वैसे तो यथार्थ में झान्तरिक शान्ति और सुरक्षा करी 
व्यवस्था कैटनों का उत्तरदायित्व है। सदि आ्ान्तरिक गड़बड़ी प्रारम्भ हो जाएं तो 
संघीय हस्तक्षेप झनिवार्य हो नाता है। संधीय संसद्‌ (छ/श 4ैकधणो॥) 





4. #प्ृृल6 85, 5ढणवंगा 5. 
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निर्णय करेती है कि बया कार्यवाही की जाए झ्ौर संघीवे परिषद्‌, संघीय संसद की 
झज्ञाओं की क्रियान्विति करती है।* 

(१०) झआापत्कालिक स्थिति में यदि संघीय संसद्‌ का सत्र अथवा कार्यकाल 
न हो तो, संधीय परिषद्‌ को झधिकार है कि शान्ति और व्यवस्था कील्‍्थापना के 
लिए सेनाग्रों का प्रयोग जिस प्रखार उचित समझे करे । किस्तु संघीय परिषद्‌ के 
लिए यह झावश्यक है कि यदि २,००० से भ्रधिक सैतिकों की तदर्थ श्रावशयकता 
पड़ी हो, या यदि उन सैनिकों को तीत सप्ताह से भ्रधिक युद्धनमग्त रहना पड़ा हो, 
तो तुरन्त संसद्‌ का सभ् (68909) भाहुत करे । 

(११) संधीग परिषद्‌ के नियन्त्रण में समस्त संधीय सेवा भोर उसके: 
प्रशासन की सभी शाखाएँ रहती है जिन पर सघ का नियन्मण है। 

(१२) संघीय परिपद्‌ कौष्टनों द्वारा पारित सभी विधियों और उनके सर्भी 
भ्रध्यादेशों का परीक्षण करती है। कैण्टनों के लिए भपनों सभी विधियों और अध्या- 
देशों का संधीय परिषद्‌ से स्वीकृत कराता भावशयक है। साथ ही संघीय परिषद्‌ 
कंण्दनों के प्रशासन की उन शाखाधों पर भी नियम्भण रखती है जहाँ का नियस््रण 
परिषद्‌ के भधिकार-ल्षेत्र में है । 

(१३) संघीय परिषद्‌ संघीय वित्त साधनों का प्रबन्ध करती है भ्ौर प्रागणन' 
(80७८४), भ्राय-व्यपक (80086) और संघीय झाय भोर व्यय की लेखा 
तैयार करती है। 

(१४) संघीय परिपद्‌ ही संघीय प्रशासत के समस्त अधिकारियों भोर 
सेवकों के शासनिक थ्राचरण पर नियन्त्रण रखती है । 

(१५) संघीय परिपद्‌ अ्रपते समस्त कार्यों और करिया-कलापों की रिपोर्ट संघीय 
संसद्‌ (000 255००४५) के समक्ष प्रत्येक साधारण सश्र ($65४0७) में 
प्रस्तुत करती है, देश की झान्तरिक स्थिति के सम्बन्ध में भी प्रतिवेदन करती है गौर 
परिसंघ (007/६0९:४४०४) के विदेशों के साथ सम्बन्धों के ऊपर भी प्रकाश डालती 
है भौर संघीय संसद्‌ के विचाराय ऐसे प्रस्ताव भ्रथवा विधेयक प्रस्तुत करती है गिवको' 
पह सर्वताधारण के कल्याणार्थ लामदायक भोर आवश्यक सममती है। यदि कभी 
संघीय संसद्‌ श्रथवा संसद का कोई सदत विश्वेप जानकारी प्राप्त करना चाहे तो” 
संघीय परिषद्‌ झावश्यक रिपोट भेजती है । 

(१६) संधीय परिषद्‌ की शवितयों भौर भ्रधिकारों के सम्बन्ध में प्रन्तिम 
बात यह है कि इसके पास कुछ न्यायिक दाकितियाँ भी हैं। यह सर्वक्षाघारण अयवा 
प्राइवेट व्यक्तियों की उन अपीलों पर भी विचार करती है जो वे लोग विभिन्‍न 
अशासनिक विभागों के निर्णयों के विदद्ध अथवा संघीय रेल विभाग के प्रशासन के 
निर्णयों के विरुद्ध करते हैं । इसका उन अपीलों पर भी भपिकार है जो कंण्टनी को 
सरकारों के उन निर्षयों के विरुद्ध भाती हैं जो प्रारम्भिक परठ्शालाप्रों में विभेदों 
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378 स्विदद्वरलेण्ड का शासन 
“अथवा उन संधियों पर विवादों से सम्बन्धित हैं जो व्यापार, एकस्व, सैनिक, करा- 
रौपण, आदि; प्रथवा जो लोगों के रोजगार और वसने से, प्रतिदिन काम भाव वाली 
चीजो पर कर से निराक्राम्य शुल्कों (208०5), कष्टदों के चुनावों और सैनिकों 
के सुख-सुविधा सम्बन्धी सामान से सम्बन्धित हों ।/” 
स्विस कार्यपालिका, स्विस विधानमण्डल की अनुचर (86९ए॥४४ इ70- 
वागश्रांणा 40 ६6 7.62अ07०)--इसमे संदेह नही कि संघीय परिपद्‌ की शव्तियाँ 
विशाल हैं। किन्तु वैधिक रूप से परिपद्‌ संस्द्‌ की झनुचर है। यह मुख्यतः स्विसत 
संविधान के उस सिद्धान्त के श्रनुसार है कि कार्यथालिका शासन की स्वतन्त्र श्रघवी 
नियामक शाखा (0०-0ठंगश० 5घघा०४) नहीं है। संघीय संसद्‌ (60४४ 
2 55८गछ9) ही संघीय पापंदों का चयन करती है भौर उनका कार्यकाल वही है जी 
राष्ट्रीय परिषद्‌ (]ए४0०7 0077०) का है । जब कभी राष्ट्रीय परिषद्‌ संविधान 
के भनुच्छेद (२० के भनुसार संविधान के पूर्ण संघोधन (7०4 6शं४ण7) के लिए 
भंग कर दी- जाती है, उस स्थित्ति में संघीय परिषद्‌ का भी विधानमण्डल के जीवन 
काल के शेप समय के लिए पुनः निर्वाचित होता प्रावश्यक है! परिततध के अधान 
अथवा राष्ट्रपति श्रौर उप-अधान प्रथवा उप-राष्ट्रपति भी संघीय संसदू (/55८०४५ ) 
द्वारा ही नामांकित किए जाते है। 
संधीय परिपद्‌ के काम मुख्यतः पवन्ध सम्बन्धी है। नीति का झारम्भ प्रौर 

नीति का निणय संघीय संसद्‌ ही करती है। संविधान के अनुच्छेद ७१ का प्रादेश है 
कि “संघीय संसद्‌ ही परिसघ मे सर्वोच्च सत्ता है ।” झौर सत्य भी यही है। संधीय 
परिषद्‌ कोई कार्य स्वेच्छा से भ्रारम्भ नहीं कर सकती । जब यह विदेशी मामलों में 
प्रथवा सशस्त्र अलों प्रथवा सेनाझों के सम्बन्ध में अथवा सामान्य साबंजतिक प्रशासन 
के सम्बन्ध में अपनी निजी शक्तियों का प्रयोग करती है तो या ती उक्त झवित के 
प्रयोग के सम्बन्ध में संसद्‌ उसको अ्रधिकार प्रदान कर चुकती है प्रभवा संसद कीं तदर्थ 
प्रमुमतति भ्रथवा भ्रनुसमर्थन बाद मे प्राप्त करना श्रावश्यक होता है। संसद व्यवहारतः 
संघीय परिपद्‌ को समस्त श्रापातकालीन शक्तियाँ दे डालती है (किन्तु इसका यह भर 
भी है कि वह अपनी भनुसमवित शक्तियों को संघीय परिपद्‌ से किसी भी समय 

सापस माँग सकती है । इसके अ्रतिरिकत, संसद्‌ प्रायः प्रस्तावों श्रथवा श्रादेशों के हप 
में संघीय परिषद्‌ के इृत्यों को नियन्त्रित करती रहती है झ्लौर परिषद्‌ को मार्ग-दर्शन 

देती रहती है ! परिषद्‌ के लिए श्रावश्यक है कि वह संसद को अपने क्रिया-कलापों के 
सम्बन्ध में वापिक रिपोर्ट देती रहे । ससद्‌ में इस रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभागों के 

क्रम से विचार-विमिमय श्रौर वाद-विवाद होता है झोर उसके बाद संसदु" स्वीकत 

करती है। किसी संघीय संसद्‌ («तह 45०४09) शबवा उसका कोई एक 

सदन चाहे तो संधीय परिपद्‌ को किसी समय किसी सम्बन्ध में: विश्िष्ट प्रतिवेदन 

(59००४ ऋण) भी देना पड़ेगा। संघीय पार्षद ((०फालं।05)+ संसद के 

सदस्य नहीं होते, फिर भी बे सारे व्यवस्थापक सत्रों में संसद में उपस्थित रहतें हैं, 


[ ठग्फ्राफ, 2. कं 07एथरणमाथा। न ॥० उच्ंछ एव्कृए॑ा० 9. ह0- 
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संसद्‌ के सदस्य हो भी--और वास्तव में वे पारपद बनाए जाने के पूर्व संसद्‌ सदस्य 
होते भी है--तो उनको पाषंद बनाए जाने पर तुरन्त त्याग-:न्न देवा चाहिए। उनको 
सघीय परियद्‌ में इसलिए नहों लिया जाता कि वे संसद्‌ के ब.मत दल के सदस्य हैं; 
न इस झाधार पर लिया जाता है कि वे राजनीतिक दलों के नेता है, प्रपितु उनको 
कुशल प्रशासक होने के कारण लिया जाता है भ्रौर स्विस लोगो की इस प्रजातल्रीय 
भावना के श्रनुरूप लिया जाता है कि सभी पापंद देश के सभी हितों का, सभी लोगों 
का और सभी श्देशो का प्रतिनिधित्व करते है। यह ठीक है कि वे संसद्‌ के दोनो 
सदनों मे उपस्थित हीते है; वाद-विवादों में रुचिपूर्वक भाग लेते हैं, भोौर संसद सदस्यों 
द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर भी देते हैं,” किन्तु वे किसी नीति को निर्धारित नहीं 
करते । न वे मतदान में कोई भाग लेते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि विधि की यही झाशा 
है कि संघीय परिपद्‌ नियमित रूप से सभाएँ करे, उसकी मस्त्रणाएँ भ्रसार्वजनिक रूप 
से हों और इसके निर्णय पापंदों के बहुमत के आधार पर हों। संविधान यह 
भी पझ्रादेश देता है कि “सभी निर्णय संघीय परिषद्‌ के ही नाम में झोर उसी की 
श्राज्ञा से प्रभावी होगे।”? फ़िर भी संघीय परिषद्‌ समान जाति का प्रथवा समान 
विचार वालों का निकाय नहीं है और विभिन्‍न पापंदों के बीच मत-विभिरतता को 
मान्यता प्रदान की जाती है और कभी-कभी तो उनके विभिन्‍न मत अ्रकाश्य में लाए 
जाते है। विधानमण्डल में वे प्रायः एक दूसरे के विरोध मे बोलते हैं; यधपि मह 
स्विस प्रजातन्त्र के गौरव फी चीज है कि इस अ्रकार की विभिन्‍नताएँ कभी भी किसी 
प्रकार का संकट उत्पन्न नहीं करतीं। किन्तु मन्वरिमण्डलीय शासम-प्रणाली की यह 
रीति नही है क्योकि वहाँ मन्त्रियो में किसी श्रकार के मतभेद की प्रनुमति नहीं है । 


सविधान, संघीय परिषद्‌ को यह भी प्राज्ञा दैता है कि सर्वेत्ाघारण की हिंत- 
साधना में यदि वह चाहे तो संसद्‌ के विचारार्थ ऐसे बिधेयक उपस्थित कर सकती है 
जिनको वह उचित समझे ।* सूंसद प्राय: प्रस्ताव पास करके संधीय परिषद्‌ से प्रार्थवा 
भी करती' है कि वह किसी विषय पर विधेयक तैयार करे; और.सत्य तो यह है 
कि बे सभी विधेयक जो परिपद्‌ के द्वारा पुर.स्थापित नही किए जाते, नियंमतः परिषद्‌ 
में ही भवश्य भेजे जाते है पूर्व इसके कि उन विधेयकों को समिति में भेजा जाए भयवा 
उन पर वाद-विवाद किया जाए। इस प्रकार, वास्तविक विधान निर्माण में परिषद्‌ 
चहुत प्रधिक प्रभाव डानती है। इतने पर भी यह माना जा सकता है कि संघीय 
वरिपद्‌ वैधिक रूप से विधान निर्माण मे नेतृत्व करती है। इसका मुख्य कर्त्त॑व्य मंत्रणा 
देना भर है और यही मन्सत्रिमण्डल श्रौर संघीय परियद्‌ में मुख्य भेद है । 
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स्विस्त संघीय शासन का स्थरूप झ5 + 


संसदीय मन्मिमण्डल में भर स्विस सघीय ५रिषद्‌ में वास्तविक श्रन्तर विधान- 
मण्डल के साथ के सम्बन्धों में है । मन्त्रिमण्डल तो विधानमण्डल का जात है और वह 
तभी तक जीवित रह सकता है जब तक कि विधानमण्डल का विश्वासभाजन बना 
रहे। स्विद्जरसैण्ड में संघीय परिषद्‌ और विधानमण्डल के बीच सम्बन्ध और ही 
सिद्धान्त पर भ्राधारित हैं। यद्यपि किसी सोमा तक संघीय परिषद्‌ श्रौर संघीय संसद्‌ 
के दोच घनिष्ठता रहती है, भौर कुछ बातों में तो दोनों के सम्बन्ध उसी प्रकार के हैं 
जैसे कि संसदीय शासन-णाली में मन्त्रिमण्डल और विधानमण्डल के बीच रहते है 
किन्तु मुख्य अन्तर यह है कि संघीय परियद्‌ का ने तो-संसदु पर नियन्त्रण है भ्रौर, न 
वह संसद्‌ की नेता है। स्विट्जरलैण्ड में संसद्‌ (8$६४॥४9) ही प्रभु है और परि- 
सेंध में संसद्‌ के ही पास सर्वोच्च सत्ता है।! संसद की भपेक्षा परिषद्‌ ससदू की 
प्रमुघर भर उसके भ्रधीन सत्ता है । स्विस संविधान स्विस कार्यप्रोलिका को ने तो 
स्वतन्त्र सत्ता बनाता है न नियामक सता स्वीकार करता है। संघीय परिषद्‌ सघीय 
संसद के प्रति उन्हों श्रों में उत्तरदायी नहीं है जिन भर्यों में कि मस्विमण्ड विधान- 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी होता है। इसके भ्रतिरिकत यदि कोई पापंद त्याग्-पत्न दे दे 
तो भी इससे कोई संकट आते की सम्भावना नहीं है । यदि परिपद्‌ द्वारा निर्धारित 
नीति संश्द्‌ भस्वीकार फर दे अधवा परिपद्‌ द्वारा प्रस्तुत किए गए विधेयकों को संसदू 
, # माने हो इसके फलस्वरूप संघीय परिषद्‌ के सदस्यों या सदस्य को त्याग-पत्र देने 
की प्रावश्यकता नहीं है। वे श्रपने पदों पर बने ही रहते हैं चाहे संसद्‌ परियद के 
विधेपकों को भ्रयवा आज्ञाओं को स्वीकार करे या से करे । ऐसा इसलिए भी है तयोकि 
संघीय पापंद न तो नीति को निर्धारित करते हैं श्रौर न तीति के ऊपर उनका कोई 
नियल्रण ही है। भौर न संघीय परिपद्‌ सामुदायिक रूप से किसी नीति के लिए उत्त र- 
दायी ही है । यही संघीय परिपद्‌ की ह्ियिति का सही-सही मूल्याकम है । 
स्विस शासन-प्रणाली राष्ट्रपतीय शासन-प्रणाल्रो भी नहीं है. (१९०६ ८ए८॥ ७ 
शश्भ(०008 8छज्ञद्या (0 50५द८जगा०77)--जहाँ स्विस संघीय परिषद्‌ संतदीय 
मन्विमण्डल से भिन्‍्न, है वहीँ वह राष्ट्रपतीय क्षासन-प्रणाली की कार्यपालिक्य भी नहीं 
है। सत्य तो यह है कि दोनों में कोई साम्य ही नहीं है। स्विस संघीय परिषद्‌ 
प्रमेरिका की कार्यपालिका के समान शासन का स्वतन्त्र भौर पूथफ्‌ भाग नहीं है । 
प्रमेरिका का राष्ट्रपति पद एकल कार्यपालिका है श्रोर संविधान राष्ट्रपति को स्वततन्त्र 
भौर प्रपवर्जी दावेतयाँ प्रदान करता है भोर नीति के ऊपर भी केवल राष्ट्रपति को 
ही भधिकार है। इस प्रकार भ्रमेरिका का राष्ट्रपति कार्यपालिका प्रधान तो है ही, 
स्वयं केवल धमन्‍्य कार्मपरालिका का निर्माण भी करता है । का््रेस, प्रमेरिकी राष्ट्रपति 
के सांविधानिक अधिकारों को किसी भी प्रकार मर्यादित महीं कर सकती, ने उसके 
किसी कृत्य को नियन्न्रित कर सकती है। प्रमेरिका में कार्मपप्रारि का भोर स्पवस्पाविका 
विनकुल पृथक्‌ हैं; उनमें केवल राष्ट्रपतीय संदेशों द्वारा ही संसर्ग होता है; प्म्यधा 
या तो स्वर्य राष्ट्रपति न उसके भन्त्रिमष्शल के सदस्य ही कभी काप्रेस के किसी सदन 
उपस्थित होते हैं। राष्ट्रपति के मन्त्री लोग (5८८८८थं८्), जो घाचन के विमिन 
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विभागों फे प्रशासनिक मुसिया होते हैं भौर जो राष्ट्रपति के तथाकथित मग्त्रिमण्ठल 
(€४४ं॥०) फा निर्माण करते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा ही नियुषत किए जाते है भर 
से लोग अपने पदों पर राष्ट्रपति के प्रसाद-पयंन्त बने रहते हैं। यह राष्ट्रपति की 
इच्छा पर निर्भर करता है कि वह उन सन्त्रियों की सलाह कव से; कहां ले भौर किस 
प्रकार ले । यह भी राष्ट्रपति को ही इच्छा पर निर्भर है कि वह श्रपने मन्त्रियों की 
सन्त्रणा माने झधवा न माने । मन्त्रीगण राष्ट्रपति के परामझंदात्ता (8०४४६$४७) होते 
है शोर वे मित्र कर राष्ट्रपति के परिवार का सृजन करते है। राष्ट्रपति का पद 
काँग्रेस की कृपाकीर पर निर्भर नहीं है। वह भपनी लोकप्रियता के भाधार पर घार 
'वर्षों के लिए चुना जाता है भौर उसका पद चार वर्षों के बाद ही समाप्स हो सकता 
है | उसके पुननिर्वाचन पर भ्रव संविधान ने कतिपय बन्धन लगा दिए हैं। 
इसके विपरीत, संघीय परिषद्‌ न तो झासन का स्वतस्त्र झसवा पृथक भाग 
हैं न उसकी अपनी कोई स्वतन्त्र नीति है। संघीम परिषद्‌ के पास विधि के ऊपर 
कोई भंकुश भथवा निषेध शक्ति नही है जिप्तके द्वारा वह भ्रपति श्रधिकारों की रक्षा 
फरने में समय हो सकती । परिषद्‌ पूरी तरह से विधानमण्डल के प्रभाव से स्वतन्त भी 
नहीं है । संघीय परिपद्‌ भोर संधीय संसद्‌ के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध हैं! सत्य तो 
यह है कि संघीय परिषद्‌ को बहुत से लोग स्विस संसद्‌ की भविशासी समिति समझते 
हैं। चाहे कुछ भी कहा जाए यह नि्विवाद सत्य है कि संघीय परिषद्‌ किसी भी भर्य 
में स्वतन्त्र सत्ता नहीं है क्योंकि इसके प्रद्यासनिक हत्यों पर संघीय संसद्‌ का पर्य* 
वेक्षण भौर निरीक्षण रहता है भौर संसद्‌ परिषद्‌ के निर्णयों को रद्द कर सकती है । 
तो फ़िर संघीय परिषद्‌ कया है ? (५४४४ 5 ॥ धाद्या ?)--निष्कर्ष मह 
निकलता है कि स्विस संघीय प्ररियद्‌ प्रपवा कार्यथालिका मे तो संसदीय कार्यपालिका 
है भौर न राष्ट्रपतीय कार्यपालिका है। यह प्रपने ही में एक वर्ग है भौर संसार मे 
अपने ढंग की भ्रकेली ही कार्यपालिका है, क्योंकि यह सामूहिक (0०॥०ट४) विकाय 
है जिसमें सात सदस्य होते हैं, जो देश की सर्वोच्च कार्यप्रालिका का निर्माण करते हैं । 
स्विस संविधान के निर्माताओं ने प्रमेरिका के तमूने पर समस्त कार्यप्रालिका शाविते 
एक ही निर्वाचित व्यक्ति के हाथों मे दे देता उचित नहीं समझा । इसमें सन्देह नहीं 
कि वे निर्वाचित राष्ट्रपति के हाथों में समस्त कार्यपालिका सत्ता देने के कतिपय लाभों 
से भपरिचित म थे, जिसके द्वारा शासन में एकता, अविच्छिन्नता और कार्यकुशलता 
का समावेद्य होता है । किन्तु जैसा कि संविधान के निर्माताझों ने स्वयं कहा, “संविधान 
निर्मात्री समिति एक ऐसे पद के सृजन का प्रस्ताव कर ही नहीं सकती थी जो ध्वितत 
सर्वंसाधारण के विचारों और भादतों तथा अथाओों के सर्वया प्रतिकूल होता; क्योंकि 
राध्ट्रपति पद में इस देश के लोग राजतन्त्र श्रथवा प्रधिनायकवाद की प्रवृत्ति के दर्शन 
करते । स्विट्ज्ञरलेण्ड के लोग परिषदों के अ्रभ्यस्त हैं । हमारी प्रजातन्त्रीय भावना 
किसी एक व्यक्त के भपवर्जी भौर भनन्य व्यक्तिगत श्रेष्ठत्व के सर्वेथा विरुद्ध है । 
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स्विस संघोष शासन फा स्वरूप | £४६॥ 


स्विट्जरलैण्ड के शासन में बहुल कार्यपालिका झथपवा व्यक्ति समृह की कार्य- 
प्रलिकरा (2णाह्झंग छऋऋश्णाएए०) का निर्माण करके संतदीय भौर राष्ट्रपती य शासन 
प्रणालियों के विश्विष्ट ग्रुणों को लेने का प्रयत्व किया गया है। स्विस फार्यपालिका 
विस्सन्देह दोनों प्रकार की प्रणालियों का मिश्रण है भौर स्विस संविधान के निर्माता्रों 
मे प्पने देश को मौलिक शासन व्यवस्था दी जिसमें संसदीय धासन-प्रणाली के सभी 
गुण विद्यमान हैं भ्ौर साथ ही जिससे राष्ट्रपतीय-शासन प्रणाली के दोष दुर कर दिये 
गए हैं। कहना मे होगा कि यही वास्तव में स्विस संपिघान फा श्रद्धितीय गुण है । 
किसी भी भ्रन्य भ्राधुनिक ग्रणतन्त्र में न तो कार्यपालिझाग-सत्ता व्यद्ित के स्थान पर 
परियद्‌ को सौंपी जाती है और न झन्य किसी स्वतन्त्र देश में कार्यरत कार्यपालिका 
राजनीति से इतना थोड़ा सम्पर्क रखती है ! 
स्विद्द्वरलेष्ड की बहुंल ध्रपया सामूहिक कार्यपातिफा फे लाग (80047- 
१868 ० धा6 5चाॉ5४.. 0०6्ड्रांग एंए००एण/४० 599०7 )--बहुप प्थवा सागूहिक 
फा्यपालिका की सांविधानिक स्थिति भौर कार्य वास्तय में प्रशसनीय है क्योंकि इसमें 
संसदीय शासन-प्रणाली के मुख्य गुण विद्यमान हैं भोर उसके सभी दुगुंण दूर हो गए 
हैं। स्विट्शरलैण्ड में कार्यपालिका झौर व्यवस्थापिका में परस्पर वही विश्वास भौर 
सहयोग रहता है णो संसदीय शासन-प्रणाली में रहदा है। किन्तु सन्ध्रिमण्डल देर 
लिए यह लाभकारी होता है कि वह विधानमण्डल के एक बहुमत दल से ध्रथया ऐसे 
दो या तीन राजनीतिक दलों के संयोग से सम्बन्धित हो जो एक सामान्य एवं सम्मि- 
लित राजनीतिक कार्य क्रम को पूरा करने के लिए कृतसंकल्प हों। किन्तु इसके विपरीत 
स्विस संघीय परिषद्‌ देश के सभी विचारों, सभी प्रदेशों की प्रतिनिधि होती है भोर 
यह किसी विशिष्ट राजनीतिक कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए छृतसंकल्प नही है । 
शैस प्रकार फी सर्वेसम्मत कार्यपालिका के होते हुए विरोधी दल की झ्ावश्यकता ही 
नहीं रह जाती । जब देश के प्रशासन में समी वर्गों, सभी हितों प्रौर सभी विचारों का 
प्रभाव रहता है, तभी वास्तविक प्रयातन्त्र का जन्म होता है। संपीय परिषद्‌ सुंवि- 
स्यात निर्देलीय संस्था है भोर इसलिए इसका मुख्य कार्य संघीय संसद्‌ को परामर्श 
देना भौर उस पर प्रमाव डालना है; “फिन्तु यदि भावश्यकता झा पड़े तो यह विवाद- 
परस्त दलों में मध्यस्थता भी करती है, उनकी कठिनाइयों छो दुर करती है सौर यीच- 
॥ बाव की भावना से उनमें समभझोता फराती है ।'” स्विट्जरलैण्ड में यह कठिन नहीं 
है पयोक्ि पहाँ फा जनमत भ्राशा करता है कि प्रत्येक स्विस नागरिक सा्वेजनिक हितों 
के सामने प्पने निजी विचारों का दमन करेगा भौर इसलिए स्विद्थरलैण्ड में व्यक्ि- 
गत सालसाएँ लोगों पर उतना प्रभाव नहीं डालती जितना कि धन्य स्वतन्त देशों में । 
इसलिए लॉवेल (7,05८॥) कहता है कि संघीय परिषद्‌ को पड़ी की बडी कमानी 
(गत 307०8) समझना चाहिए भौर वह निश्चय ही राष्ट्रीय धासन रूपी पड़ी 
को गति देने बाला ---. हे बाला मुख्य पहिया है ।* 
4. 80९6 + कै0ठदा ऐ9वक०्लउलेल्ड, एग. ॥, छ. 398. 
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ड स्विदयरसप्ट का धाशन 


स्विटुशरसष्ट की बहुल प्रयषा सायुदिर बार्य वासियों वो एक भस्य साम यह 
है कि इसमें प्रविष्छिन्नता घौर स्थिरता है। श्रेय संपोध वरियर का जीयस विशन- 
मण्डल गो हू पारोर बर घवस गिदित सही है, इससिए रिवदृज रसेपढ़ में कार्य प्रति रपरी 
भौर सगभग प्रविक्िन्त है प्रौर बह सदेव सम्यद ध्रोर संगत सीति शा प्रडुमरण 
करती रहती है। इसके प्रतिरिशा हिउ॒स शासनन्नात्ती में यौग्प प्रभामक ही राष्र 
की सेवा फरते हैं । घाहे उनके राजनीति में घघया किसी विशिष्ट विषय पर स्यक्िि- 
गत बिचार मुछ भी को । ऐसी विभिन्‍नता में संगरीय धास्तनन-प्रचासो में एडशा, श्पिस्ठा 
प्रौर मविष्छिलता सम्भव नहीं है । 
इस सम्बन्ध में प्रत्तिम बात यह है झि ध्यित शासम-प्रणालों के द्वारा नीति 
सम्यन्धी प्रविष्छिमता द्रापण्ण होती है झौर परम्पराएँ स्पादित होती हैं। जब डागे- 
पाप्तिका कै सदाय एफ-एर करदे भौर पयप्ति समय के प्रन्तर से नियुक्त किए जाते 
हैं तो इसमे संघीय परिषद्‌ उन तमिक प्रातुरताधों से ऊपर उठ जायी है जो सोगों में 
हलघल उत्पन्न करतो हैं। स्विटुझ्धरसण्ड में न तो दमीय कोलाहल रहता है झोर ने 
यह भावनाप्रों भषया प्रसायेगों को उम्रारा णाता है । डिस्ली प्रजातस्त्रीम राष्ट्र में इक 
दोनों भमृूल्य परम्पराप्रो का रहना प्रति धुम है पौर ऐसी ही परम्पराएँ तौति सम्दग्पी 
पझयिच्छिनता को प्रभ्य देती हैं। कमी-कमी यह भी कहा नाता है हि सविच्छिलेता 
भौर परम्पराएँ प्रशासन को दूषित (8700४9) बना देती हैं डिम्शु ल्विदुजुरसेंस में 
जहाँ प्रत्येक मागरिक में देश-प्रेम रहता है पौर जहां परिषद्‌-सदस्यों पर स्देव छव 
को पहुँच है भोर जहाँ परिषद्‌ सगातार संग्रद्‌ के संस में रहती है, इस प्रकार की 
कोई भम नहीं है । 
संघोयष परिषद्‌ फो दारितियों में वुद्धि (0000 ॥॥ 0९ ?0एद8 थी (0 
एलतधण 0०णणा)--देखने में संपीय परिषद्‌ संघीय संसद्‌ को धनुचर प्रतीत होती 
है, किन्तु धास्तव में ऐसा नही है । साएं ब्राइस कहता है कि “व्ययहार में श्विस्त संपीय 
परिषद्‌ का उतना ही प्रभाव एवं भधिकार है जितना कि प्रंग्रेजी मस्वरिमण्डल का भौर 
पुछ फ्रांसीसी मन्व्रिमण्डलों की प्रपेक्षा तो निश्यय ही भषिक है, इसलिए कहा जा 
सकता है कि यह नेता भी है पौर भनुचर भी ।”” पापंदों के सम्बे कार्यकाल के कारए 
उनकी प्रशासमिक योग्यता, राजनीतिक निर्णय-क्षमता भौर उनके समादर में वृद्धि होती 
है। केवल इस कारण कि संघीय संतद्‌ (छ८०0वा 8$5८ए४७ ५) से परिपद्‌ को 
अधिकतर व्यवस्थापक आरम्मन (768४० धांधं॥ध४८) सौंप दिया है भोर 
चूंकि ससद्‌ विवेयकों के सम्बन्ध में परिषद्‌ की मन्त्रणा सेती है, इससे सभी पार्षदों 
को प्रायः ऐसे भ्रनेक श्रवसर प्राप्त होते हैं जिनसे वे सार्वजनिक नीति पर प्रभाव 
डालते हैं भौर उसको नियन्त्रित करते हैं ।? भाधुनिक विधान निर्माण के लिए पर्याष्ठ 
रूप से विशेष योग्यता को झ्रावश्यकता पड़ती है, इस कारण भी व्यवस्थापक मारम्भत 
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(:58 0०0४७ ॥789606) संघीय परिषद्‌ जैसे विशेषज्ञो की समिति के अधिकार मे 
चला गया है। 


स्विस सांविधानिक इतिहास यही बताता है कि सघीय परिषद्‌ की शक्तियों 
मे निरन्तर वृद्धि हुई है । जब से झानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई है, तव से 
संधीय संसद्‌ पर एक या दो दलों का ही प्रभुत्व नष्ट हो गया है। अव ससद्‌ भ्रनेर 
राजतीतिक दलों का झखाड़ा बन गई है । इसका फल यह हुआ है कि भव ससद्‌ 
न तो पुरानी शक्ति रह गई है और न उतना आदर । भ्रौर जो कुछ संसद्‌ की हानि 
है, यही परिषद्‌ का लाभ है । इसके श्रतिरिषत, स्विट्जरजैण्ड मे केन्द्रीयकरण की 
प्रवृत्ति जोर पकड़ रही है इसलिए सभी केग्द्रीय संस्थाप्रों की शवितयो झ्रौर प्रधिकारों 
में वृद्धि हुई है किन्तु यदि संघीय संसद्‌ से तुलना की जाए तो उसकी श्रपेक्षा संघीय 
परिषद्‌ की शक्तियों में प्रधिक वृद्धि हुई है और वह प्रधिक स्वतन्त्र हुई है । 
प्राजकल सारे संसार में यही भ्रवृत्ति देखी जाती है कि कार्यपालिका शक्ति को 
पढ़ाया जाए, भौर इस संसार-व्यापी प्रवृत्ति ने भी स्विदृजरलेण्ड के शवित-सस्तुलन मे 
जाधा पहुंचाई है। एण्ड (80०7०) कहता है कि “संघीय परिपद्‌ को हटाना प्रत्यन्त 
कठिन है और जहाँ तक उसके क्रिया-ऋलाप अत्यन्त जटिल है, उसके ऊपर किसी 
अकार का नियन्त्रण रखना भी अत्यन्त कठिन है; इसलिए यह श्रद्ध॑ भ्रधिनायकत्व की 
शक्षिययों का उपभोग कर रही है ।” दोनों विदव-युद्धों भौर १६३० के झाधिक पब- 
वाद (80070० ८७:०४अं०॥) ने मुझ्य रूप से संघीय परिषद्‌ की शवितयों में 
पपार वृद्धि की है। संघीय संसद्‌ चाहती थी कि दोनों विद्व-युद्धों ,में स्विट्जरलैण्ड 
नं परम्परागत तटस्थता भक्षुण्ण बनी रहे भौर देश की भाधिक स्थिति युद्धों के समय 
प्रोर बाद मे भी रुन्तुलित रहे, इसलिए उसने संघीय परिषद्‌ को उन विपयों पर 
भी समस्त प्रधिकार दे डाले जो अब तक संविधियों हारा नियमित होते थे। इन 
शवितयों के प्रयोग में संघीय परिपद्‌ ने ऐसे भ्रध्यादेश जारी किए है जिनमें सर्वसाधा- 
रण की व्यक्तिगत स्वतस्थतापों झोौर उनकी सम्पत्तियों पर भी प्रभाव पड़ा है। परि- 
पद ने सावंजनिक सुरक्षा प्र सावंजनिक झावश्यकता के नाम में ऐसी-ऐसी प्राज्ञाएँ 
2८ल९७४) जारी की है जिनका प्रभाव व्यक्तिगत विधियों (]थाध३/० ].3७5) पर 
भीषडा है । 


संघीय प्रशासन 
(॥6 एल्तदाव 3तापांत्राबांणा) 


समस्त संघीय प्रशासन को सात विभागों मे चाट दिया गया है भौर पत्ये-. 
पभाग का अध्यक्ष संघीय पार्षद (फव्वलथ 0०प्गाथाण) होता है। १६१४ की 
संधीय प्रशासन की संघटन सम्बन्धी विधि के अनुसार निम्नलिसित विभाग हैं--(१) 
राजनीतिक विभाग (पश८ एांप्वव्या 06एक्ाधणथ्य);. (२) गह विभाग ( छ््ड्र 
शिया: गे धर पशत्त॑ंग) ; (३) न्याय भौर पुलिस विभाग (८9शफाला 
उण्डमंप९ बात ९०००); (४) सेनिक विभाग (>पराश> एक््शाप्यध्या): 
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(१) वित्त भौर प्रशुल्क विभाग (706एवए7८76 ० सयेग॥06 बग0 00५075)) 
(६) सार्वजमिक झर्थ विभाग ([४छ॥० 8००ाणा#); भौर (७) डाक-्यवस्था 
और रेल विभाग (70ध५६ बगपे परेशाक्8४5) । 

विभागीय क्तेंव्य-क्षेत्र में निरन्तर परिवर्तन हो रहे हैं भोर १६१४ की विधि 
प्रत्येक विभाग के भ्रधिकार-श्षेत्र को सही-सद्दी नही बताती । इसके भ्रतिरिवत उक्त 
विधि का पनुच्छेद २३ संघीय परिषद्‌ को अ्धिफार देता है. कि वह स्वयं निर्णय करे 
कि विभागों को क्यान्वया मामले दिए जाएँ शौर यह भी झादेश देता है कि यदि 
विभागीय विर्षेयो के विछुद्ध कतिपय स्थितियों में कोई प्रापत्ति हो तो उसकी भपीत 
संधीय परिषद्‌ फे पास जाएगी । 

राजनीतिक विज्ाग के प्रधिकाउ-क्षेत्र में कुछ छोटे-मोटे राजनीतिक मामसें 
झाते हैं किन्तु मुख्यतः यह परराष्ट्र विभाग (07८87 02०) है; भौर यह परिसंघ 
के विदेशों के साथ सम्बन्धों का निर्वहन करता है, स्विट्जरलैण्ड की झात्तरिक शान्ति 
चहुत कुछ उसकी तटस्पता पर निर्मर रहती है। इसलिए राजवीतिक विभाग का 
कार्यभार वास्तव में कठिन होता है भोर स्विस लोगों ने उक्त विभाग के उत्तर" 
दामित्व के लिए वास्तव में धत्यन्त उपयुक्त व्यक्तितयों को ही धुना है । 


गृह विभाग (६४०7 70८एथ0760) के कर्तव्य विविध प्रकार के हैं भौर 
प्रायः संयुक्त राज्य प्रमेरिका के गृह विभाग के समान हैं। शेप विभागों में डाक- 
व्यवस्था भौर रेसवे विभाग (9058 76 हट ७०५5) भौर सार्वजनिक अर्थ विभाग 
(0एबपथा 0त 9०७॥० ॥8207009) के ऊपर कुछ विचार करने की भावर्य* 
कता है । परिसंघ (0०7०८८०४००) का डाक-व्यवस्था, टेलीफोन व्यवस्था, ठेसी 
ग्राफिक व्यवस्था, वायरलैस (५५/८/०५७) व्यवस्था झौर रेल व्यवस्था पर स्वाम्य है 
और परिसंघ ही इन समस्त व्यंवस्थाशों का संचालन करता है। रेलवे प्रशासन पुर्या 
सचा है मद्यपि वह डाक व्यवस्था भोर रेलवे विभाग के नियन्त्रण में फार्य करती है। 
रेलवे प्रशासन किसी सीमा तक स्वोयचता का उपभोग फरता है भौर उप्तका पृपर 
आाय-व्ययक (8768०) होता है। सावेजनिक झर्थ विभाग एक्बरणिका। छः 
एप्रणां० 8000079) के वियन्वण में उद्योग, कृषि भौर सामाजिक बीमा सेवा 
(800४! [प्रशग्रक्वा८०) हैं । मही विभाग प्राकृतिक संसाधनों (उप४07) 850" 
गा०९४) से देश को लाभान्वित कराने का भ्रयत्व करता है भौर ऐसे उपाय मिकालता 
है जिनसे देश का उत्पादन वढ़े । २ 
हिविल सविस (06 ८ाशा $च्ाशे८०)--यदञ्यपि केन्द्रीय शासन के किया- 
कलापों में वृद्धि के फलस्वरूप भौर केक्लीयकरण की झ्याम प्रवृति के फलस्वरूप स्विंस 
सिविल सदिस के प्रध्िकारियों की संख्या में कुछ वृद्धि हुई है, फिर भी उन भ्रधि- 
कारियों की इतनी संख्या नहीं है जितनी कि श्रन्‍्य देशों में है। इसका मुरुय कारण थह 
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है कि कैध्टनों में संघीय ध्यासम के भधिफारी नहीं रखे जाते । कैप्टनों के स्थानीय 
प्रषिकारी ही संघीय प्राज्ञाप्रों की प्रियान्विति फराते हैं । कुछ थोड़े से डाक-व्यवस्था 
के एमंचारियों, रेंलों भौर कुछ प्रशासन सम्बन्धी प्रन्य शाखाप्रों के कर्मघारियों को 
छोड़ कर संपीय भधिकारी वर्ग भ्रधिक नहीं है। 

किन्तु दोनों विश्व-युद्धों के फलस्वरूप सिविल सेवकों की संस्या में पर्याप्त 
वृद्धि हुई है। इस यूद्धि का महत्त्व निम्न भाँकड़ों से स्पष्ट हो जाएगा। १६३६ में 
स्िट्वरलैण्ड में सिविल सेयकों फी कुछ संख्या १०,८४२ थी भौर १६४८ मे वह 
संस्या २९,६३० हो गई । युद्ध के बाद उस संख्या में कुछ फमी हुई झोर पझगले वर्ष 
संस्या गिर कर २६,१३१ हो गई। पगले यर्षों में लगभग ८,००० सेवक भलग कर 
दिए गए । स्विट्जरलैण्ड में केन्द्रीय शासन की दावितयों में वृद्धि फो कप्टगों की 
स्वायत्तता के लिए खतरा समझा जाता है। 

प्रायः सभी संघीय सिविल सेवक संघीय पंरिपद्‌ द्वारा ही निमुक्त किए जाते 
हैं भौर फत्तंब्य-विमुस होने पर परिषद्‌ हो उनको सेवा-भार से वियुक्त करती है। 
किन्तु इस श्रेणी में कतिपय भत्यन्त महत्त्वपूर्ण सेवक झपवाद हैं जिनकी नियुक्ति संसद 


.. करती है। ऊँचे पदों पर तीन वर्षों की पदावधि के लिए नियुनितर्याँ की जाती हैं भ्रौर 


उने पदों पर पुनः सियुवित की जा सकती है, यद्यपि पुननियुवित केवल झौपचारिकता 
भात्र होती है । इसलिए इन नियुवितयों फो स्थायी समझा जा सकता है । स्विद्ज्ञ र- 
सैण्ड मे नियुवितयों के सम्बन्ध में भमेरिका की भाँति अष्ठाचार प्रथा (59ण5 
$)४०१) नहीं है । 

शेप सभी नियक्षित्याँ प्रतियोगी परीक्षापों के भाधार पर की जाती हैं। रेलवे 
के प्रधिकारी भौर भ्न्य सेवक रेलवे संपीय प्रशासन द्वारा नियुक्त किए जाते है। 
सिविल सेवकों की नियुवित, वियुक्ति और उनकी तरबबी की छर्तें प्रौर उनके विशेषा- 
34 विधियों झौर संघीय परिषद्‌ के प्रध्यादेशों के द्वारा नियस्त्रित की 
जाती हैं। 


संघीय सचिवालय भषवा चाँसलरी (706 एल्तध्श (४४7००॥०7४)-- 
स्विद्जरलैण्ड मे संघीय चांसलरी (मठ०8 0037००!0०५) भाम का भी एक 
विभाग है जिसका प्रध्यक्ष परिसंघ का चांसलर (टशाव्लॉण ० 0० (०ग्रा९०- 
ग्भांणा) होता है । यह विभाग (ए69थ्ग ट8४ए०थ!०१५ ) + संघीय ससदू हे 
फिल्वच्ग 55०09) , औौर संघीय परिपद्‌ (एव्क्क्र्भ 0०घ्रालो) के सचिवालयों 
से सम्बन्धित सभस्त कार्य-ब्यापार के लिए उत्तरदायी है।? यह सचिवालय (()श7०४- 
09) परिसंघ के राष्ट्रपति के प्रधीक्षण में कार्य करता है भौर इसके ऊपर प्रग्तिम 
नियभ्रण संघीय संसद्‌ (#८्तवा&। 8:55००09) का रहता है । चांसलर का निर्वाचन 
संघीय संसद्‌ के दोनो सदन चार वर्ष के लिए मिलकर वरते है,” डिन्‍्तु व्यवहारतः हूँ 
कार्य-भार से झवसर प्राप्त करने की झवस्था तक स्‍पने पद पर बना रहंता है ) इस पद 

क्ल्ज्तजः अप््ज----++- 
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के चुनाव मे राजनीतिक विचारों का भी महत्त्व है और प्रत्याशी की भाषा भौर उसके 
धर्म पर भी विचार किया जाता है श्लोर इस पद के चूनाव में संसद्‌ के गठन मे जो 
भाषा और धर्म सस्बन्धीः परिवत्तेन होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है। वाइस चांसबरो 
का चुनाव और उनकी नियुवित संघीय परियद्‌ करती है भौर वाइस चसिलर का 
स्थान एक प्रकार से रिवत होने पर चांसलर के पद के लिए नैतिक झधिकार प्रवध्य 
हो जाता है। 


चांसलर के व्यक्तित्व का कोई विश्येप महत्त्व नहीं है बयोक्ि उसके कर्तव्य 
प्राय: औपचारिक भौर यन्त्रवत्‌ हैं। फिर भी उसके पद का महत्त्व है वयोकि चांसलर 
एक प्रकार से संघीय सिविल सेवा निकाय का प्रवैतनिक प्रध्यक्ष होता है । ब्विटेन में 
इस प्रकार का कोई पद नहीं है, किन्तु कत्तंव्यों की समानता के विचार से वह कुछ 
काउण्टी परिषद्‌ (20079 0०एफ्थ) के बल से मिलता-जुलता है, भौर जहाँ 
तक चांसलर की आदरपूर्ण स्थिति का प्रश्न है, वह प्रायः लोक-सभा (००5४ 
(0०४0०) के स्पीकर के समान समादरपूर्ण स्थिति का उपभोग करता है | उसके 
निम्न कत्तेव्य हैं-- 

(3) संघीय परिषद्‌ के बलक॑ के रूप में कार्य भौर संघीय परिपद्‌ के सम्मेलनों 
के उपरान्त पत्रकारों को प्रावश्यक जानकारी प्राप्त कराना । ह 

(४) संसद के दोनों सदनों के वलकों का काम झौर जब संघीम संसद का 
सम्मिलित सत्र हो, उसके वलक का काम करना भौर तत्सम्बन्धी सारे काम को 
देखना--जब दोनों सदनों का श्रधिवेशन प्रलग-प्रतम एक ही समय में हो उत_्त समय 
वाइस चासलर दूसरे सदन का काम देखता है। कलक की स्थिति मे घासलर समस्त 
शार्टहैप्ड लिपि का निरीक्षण करता है, विभिन्‍न भाषाओं में भनुवाद का निरीक्षण 
करता है श्रौर साथ ही उसका काम “किसी सीमा तक ब्रिटिश लोक-सभा के सशस्त 
परिचारक (5८72८७॥-४(-क75) के समान भी है ।” 

(४0) रेस्यूल डेस लुई (९८०७० 0८५ [.00$) प्रौर पयूले फेडरेल (7०४१० 
4८0 ८४४९) का प्रकाशन झौर उसका निरीक्षण । 

(४४) समस्त संघीय प्रधिनियमों पर पुन: हस्ताक्षर करना भौर संघीम मर्ते 
दानों का संगठन करना । 

(५) संघीय प्रशासन के संगठन शोर कार्य-प्रणाली से सम्बस्धित कतिपय 
फत्तेंध्यों का निवंहन करना । ] 

स्थिस प्रशासन के गुण (शिल्यंछ त॑ इचज्5 #वणगरभाशा०ए--र्ट 
ब्राइम ने स्विस धासन भौर स्विस भ्रशासन के दो र छा बुणों की चच; की है! प्रथम 
यह है कि स्विस प्रशासन पर व्यय कम होता है! ४ तासत पर होने बाते व्यय तो 
सदैद ध्यान में रसा जाता है और प्रशासन पर होने वाले व्यय की घनरादधि का 
भ्रधिक बढ़ने नहीं दिया जाता । यह सत्य है कि दोनों विश्व-युद्धों के शारण डेप: 
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श्तना भधिक बढ़ गया कि स्विट्जरलैंड के लिए सहन करना कठिन हो गया, किन्तु 
छस लोग स्वभावतः मितन्यगी भ्रौर जिज्ञासु है भौर वे सादंजनिक व्यय के ऊपर 
उत्तना ही कड़ा नियन्त्रण रफ़ते हैं जितना कि कोई किसान अपने घर के खर्चे पर 
रत है; भोर इसोलिए स्विस लोगों की झाधिक स्थिति झच्छी है और टस्विटृजर- 
लैंड को कभी भाधिक संकट का सामना नही करना पड़ता है। 

सिदिस प्रशासन का दूसरा मुख्य ग्रुण उसकी निर्दोपिता है। संघीय शासम 
प्रोर कैटनों के शासम पूर्णतया भ्रष्टाचार रहित है श्रौर उस देश मे सर्थजनिक दोपा- 
रोपण (9ए७॥० 8९४009॥8) प्रायः कभी नहीं होते । किन्तु यदि कभी किसी अधि- 
फारो की सार्वजनिक निन्‍्दा सुनी जाती है, तो दोपी व्यक्ति को चाहे वह कितना भी 
प्रभावशाली क्‍यों न हो, सदैव के लिए सार्वजनिक सेवा से संन्यास लेना पडता है। 

तल्विप्त प्रशासन की तीसरी विशेषता उसका लोकतन्त्रात्मक स्वरूप है। 
स्विट्जरलैंड से यह प्रकट कर दिया है कि लोकतस्त्रात्मक बासन-व्यवस्था श्रन्य 
आासन-व्यवस्थाधों रे प्रधिक प्रच्छो तरह कार्य कर सकती है । 


अध्याय ५ 


स्विस संधोय शासन का स्वरूप (क्रमशः) 
(क6 काव्ा6 ० िकांणा॥ 90एशफ्राधा)--(एावे 


संघीय विधानमण्डल 
(776 #एछाश 7,०85 एा०) 


संघोष संसद्‌ (7॥6 एवं 4$5००७9)--संपीय विधानमंडत्त हिंसद- 
नात्मक है श्रौर उसको संघीय संसद्‌ कहते है । इसके दो सदन हैं--राज्य-सभा (70० 
(०ण्प९! ० 5/3055) और राष्ट्रीय परिषद्‌ (प6 ए४ंगा् 00फ्राथ) । तंपीय 
संसद्‌ (602०] 4$५९०४४०/४) परिसंघ (2०गराटवधाआ7०४) की सर्वोच्च सत्ता का, 
जहाँ तक कि सर्वत्राधारण और कैण्टनों के अधिकारों का भप्रतिक्रण नहीं होता, 
उपभोग करती है।! श्रतः संसद्‌ द्वारा पारित विधियों के ऊपर न तो परिसंप्र के 
अ्रध्यक्ष द्वारा निपिधाधिकार का प्रयोग किया जा सकता है भौर न ही वे किसी स्विस 
न्यायालय द्वारा श्रसांविधानिक ठहराई जा सकती है । झातन के ग्रन्य उपकरण भी 
संविधान के उपबन्धों के भ्रनुरूप संघीय संसद्‌ के पधीन है ॥ 


राज्य सभा 
(7%6 (०एर/४॥ ० 89०) 


रचना धौर संगठन ((07रए०शंवणा! थआात 024ंट8४०) +- राज्य समा 
परिसंघ्र के प्रवयवी एककों का समानता के भाधार पर प्रतिनिधित्व करती है भौर 
बह प्रमेरिका की सीनेट के समान है । प्रत्येक कैण्टन (77०४) को, चाहें उतका 
भाकार झौर जनसंस्या घुछ भी हो, राज्य सभा में दो प्रतिनिधि भेजने का भर्धिकार है 
और प्रत्येक प्रद्ध दैण्टन को एक प्रतिनिधि भेजने का भ्रधिकार है ।? इस प्रकार राज्य 
मभा (0०एाटो) ० 82८५) की छुल सदस्य संख्या ४४ है। 

प्रत्येक कैप्टन प्रपनी प्रचलित विधियों भौर वियमों के भनुसार ही अपने संप्तद्‌ 
मदस्यों (0०5०॥०४) के निर्वाचन को विधि, उनकी सदस्यता की पदावधि, पे 
उसके मिलने थाले भत्ते श्रादि की धनराशि निश्चिचत करता है। संविधान फिंडिचत 
रूप से भादेश देदा है कि “राज्य सभा के सदस्यों (0७075) का भत्ता; वेतन 
प्रादि मटमों से प्राप्त होगा।” इसलिए न तो रादस्यों (लकण्शा०5) के विम्रपिग 
मी सभी कैटनों में समान विधि है, न समान सदस्यता की पत्ावपि है, से सबगी 
समान बैतन, भला भादि मिलता है। कुछ कैष्टनों में सदस्यों (एक्ण्धं७) ऐ । 
पष्टनों के विधानमध्टस प्रधया मेष्टसों की परिपदें घुन कर भेजती हैं, शिस्तु प्रपि्र- 


4. &राटाट 7« 
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तर फप्टनों में सदस्यों प्रघया डिप्टी सोगों (0०0908८४) का चुनाव सर्वृंसाधारण के 
दर होता है। संगद मदस्यों (/0०900८६) की सदस्यतावधि किसी कैण्टन में एक 
प्ष है, किसो में दो यप॑, दिसी में चार यर्ष तक है भौर सामान्यत' सदस्यों (0890- 
पं७) को पदावधि तीन यप है। दो फंण्टर्नें सपने सदस्यों ([0८50४८५) को संघीय 
विधानमण्दल से उनकी प्रदावधि समाप्त होने के पूर्व भी वापस बुला सकती है । 


राज्य सभा ((०णातलों ० 509८9) के लिए यह प्रायद्यक है कि वह एक 
चर में कम-्से-कम एक बार स्थायी प्रादेशों के भनुसार किसी पुर्वं निश्चित दिन साधा- 
रेप सत्र के रूप में सम्मिन्षित हो। संविधान का प्रादेश है कि या तो सधीय परिपद्‌ 
(सत्त्त्वा (०एाल) के प्रादेश पर प्रयवा एक-चौयाई राज्य समा (0०णाला ॑ 
80705) के सदस्यों ((0८ए00८७) की प्रार्थना पर भयवा पाँच कैष्टनो! की प्रार्थना 
पर संघीय संसद्‌ के एक सदन या दोनों का विशेष भ्यवा भसाधारण सत्र (865४0) 
भाहृत किया जा सकता है । राज्य समा (00णालं। ० 58865) प्रत्येक साधारण 
भववा प्रसाधारण सत्र के लिए प्रपना भ्रलग चेयरमन स्‍्थवा उप-चेयरमैन निर्वाचित 
करती है। डिन्‍नु संविधान चाहता है फि चेयरमैन भौर वाइस चेयरमैन दोनों उस 
ही कीण्टम के निवासी न हों जिसका डिप्टी प्रषवा सदस्य (0८900) इस सत्र से पूर्व 
के साधारण सत्र (04879 8०5#०४) का चेयरमैन रह चुका हो ।? इस साविधा- 
निक उपबस्ध बय प्रभाव यह है कि चेगरमेन का पद विभिन्‍न कंण्टनों के सदस्यों 
(0८7५॥५5) को हर बार मिलता रहता है । चेयरमैन (0॥2॥7797) राज्य सभा 
को बैठकों का समापतित्व करता है भर वही प्रतिदिन की कार्यवाही का क्रम निश्चित 
करता है। यदि किसी प्रश्न पर बरावर-मरावर मत प्रार्वें तो चेयरमैन का निर्णायक 
मत्त होता है, किन्तु चुनावों में वह उसी प्रकार मतदान करता है जिस प्रकार कि 
भन्य सदस्य । 

राज्य सभा में निर्णय की गई कोई बात अखंडनीय उसी समय मानी जाएगी 
जबकि राज्य सभा के ४४ सदस्यों मे से कम-से-कम २३ सदस्यों (0600४०४) ने 
उसके पक्ष में मतदान किया हो; * श्रोर सभी प्रन्‍व्न मतदान करने वाले सदस्यो के 
पूर्ण बहुमत “द्वारा निर्णय किए जाने पर ही निर्णीत किए जादे हैं।” राज्य सभा के 
_33333+- >> 9»>-५५++---न न न पकने 

4, 57४०७ 86. 

#'न्‍ #पतण० 82. 

3. भ्रद्ध कैण्टनों ति रपष्ट नहीं 

4, 5ताग० छा कमल हक म सदस्यों में से २३ उपस्थित होने चाहिएँ | 
एज्य सभा के चेयरमैन का करेन्य दे कि बद सदस्यों की द्वाजिरी लेकर यद मालूम कर सकता दै । 

5. #५४०० 88. स्विट्जरलैणड में पूर्ण बहुमत के अर्थ हैं आधे से अधिक अर्थात्‌ मतत- 
दान करने बालों में से आये से अधिक; उपस्थित सदस्यों में भषे से अधिक और समस्त राज्य सभा 
फे तदस्वों मे आधे से अधिक । 

प्रिपटी४5, 0. ; प्रा6 एथएथण एगाह्रीए0त ० 8जॉश्शांगावे, ०ए- 
था, 9. 99, - 
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संदस्य गण (069786$) किसी प्रश्न पर मत देते समय अपने कँण्टनों से भ्राज्ञा प्राप्त 
करना झावश्यक नही समभते;” और इस सांविधानिक उपबन्ध का यह अर्थ है कि 
राज्य सभा ((०एथं 66 58468) के सदस्यग्रणृ-विभिन्‍्न कैटनों के हितो का प्रति- 
निधित्व नहीं करते और उनको प्रत्येक प्रइन के लिए कैटनों द्वारा अलग्-प्लग मत- 
दान सम्बन्धी भ्राज्ञा प्रदान करना सहज नही है। क्रिस्टोफर ह्य.जेज (00/#०शध 
पण््ा८5) कहता है कि संविधान के उक्त भ्रनुच्छेद का यह उद्देश्य है कि सदस्य 
लोग स्वविवेक के भ्रनुसार मतदान करें न कि कौटमों के विधानमण्डलों के 
आदेशों के श्रनुसारः अथवा न अपने दलों के श्रादेशानुसतार श्र न समुदायों (850- 
००9) की भ्राज्ञाओं के अनुसार । 


बढ 
राज्य सभा, एक कमजोर उच्च सदन (796 00णालों ० $/465 8 
१(धबाप्ल (प्राध्मा/ंध )--राज्य सभा के वही ग्रधिकार और शक्ितयाँ हैं जो राष्ट्रीय 
परिषद्‌ की है । सब व्यवस्थापक प्रस्ताव दोनों सदनों द्वारा भ्रनुमोदित होने चाहिएं। 
मतभेद उत्पन्न होने पर यदि समितियों के प्रयत्न किसी समझोते तक पहुँचने में भ्रस- 
फल हो जायें, तो विधेयक गिरा दिया जाता है । वित्तीय विषयों के मामलों में भी 
किसी सदन को प्राथमिकता प्राप्त नहीं है । 
स्पष्टतः स्विस संविधान के निर्माताश्रों मे यही सोचा था कि राज्य सभा (८०- 

जाथं। ० 8845$) प्रमेरिका की सीनेट के समान निकाय बनेगा झौर राष्ट्रीय शासन 
के श्राकार में इसको वही आ्रादरपूर्ण स्थिति प्राप्त होगी। किन्तु राज्य सभा ने कई 
कारणों से संविधान के निर्माताशरों की श्राशा्ों को पूर्ण नहीं किया । स्विस राज्य 
सभा का इतिहास बताता है कि यह प्रमेरिका की सीनेट के विपरीत रही है। 
अमेरिकी सीनेट प्रारम्भ मे प्रतिनिधि सदन (त्र005९ ० २ ८॥०४००/७/४०७) 
अपेक्षा घटिया भौर कम प्रभावशाली सदन था । किन्तु जब प्रारम्भिक राजनीतिज्ञो 
की दूसरी पीढ़ी सीनेट में आई, तो इसकी वर्तमान प्रभावशाली स्थिति हो गई। 
इसके विपरीत स्विस राज्य सभा ने प्रारम्भ मे बड़ी झाशाएँ दिलाई थी प्रौर इसकी 
प्रतिष्ठा भी महान्‌ थी। किन्तु धीरे-धीरे इसकी स्थिति घटिया हो गई भोर फिर 
प्रतिभाशाली श्रौर उत्साही लोग राज्य सभा की भपेक्षा राष्ट्रीय परिषद्‌ (प्िंडांशा् 
(०णारथ।) की सदस्यता को श्रेष्ठतर समभने लगे । भ्रमेरिका की सीनेट के विपरीत 
स्विस राज्य सभा के कोई निदिचत कक्तंब्य महीं हैं भौर सभी डिप्टियों (0०70/65) 
का सदस्यता काल समान नही है, यहां तक कि कतिपय कैण्टनों के डिप्टी (70०77/५8 ) 
तो किसी भी समय वापस बुलाए जा सकते हैं । इस कारण होनद्वार प्रौर कची 
श्राकांक्षाओं वाले नवगुवकों को राज्य सभा में कोई रुचि नहीं रह गई; इसलिए यदि 
वे राज्य सभा (0०णाणों ० $/8/०5) में पहुँच भी जाते थे तो केवल राष्ट्रीम 
परिपद्‌ (राव #5थ्या09) की सदस्यता श्राप्त करमे के उद्देश्य से दी 
इसमे कुछ समय रहते थे। जब कभी किसी विधानमण्डल के दो संदनों की समान 


], &पंण८ 9. 
2. पक एल्ठलग ए०न्‍्शाफी०् ती॑ इचटलाडाव, 09. शो. ए- 704: 
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शवितियाँ प्रौर समान कत्तंव्य होते हैं, उस स्थिति में जिस सदम में सर्वसाधारण 
द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि गाते है, उसी में योग्य और प्रतिप्ठित राजनीतिज्ञ 
उपान प्राप्त करते हैं क्योकि सर्वेताधारण द्वारा निर्वाचित इसी सदन के सदस्य 
समस्त राजनीतिक द्रिया-कलापो के श्राधार बन जाते हैं। शौर इसलिए इस सदन 
की भ्राधिक प्रत्िप्ठा होती है) इसलिए इसमें कोई आश्चय नही है कि स्दिस राज्य 
सभा (000०० ० 5865) की, स्त्रिस राष्ट्रीय परिणद्‌ (सि्ाणाम ए०णाणों) 
की श्रपेक्षा कम प्रतिष्ठा है श्रौर कम प्रभाव है ! 


किन्तु राज्य सभा राष्ट्रीय परिधद्‌ का अधोन सदन नहीं है. (80॥4: 0063 
70. शश[|ं०४ 3 ६ए००५ा॥४० 90५ं४00)--किन्तु इसका यह प्रर्थ चही है कि 
स्विस राज्य सभा उन श्रन्य देशों के उच्च सदनों की अपेक्षा जिनमें ससदीय शासन- 
प्रणाली है, घटिया दर्जे का निकाय है। राज्य सभा स्विदृजरलेण्ड में राष्ट्रीय 
परिषद्‌ (]र8/07०) (०णाथ) के बराबर साविधानिक, व्यवस्थापक श्रौर 
वित्तीय शक्तियों का उपभोग करती है । सभी विधियाँ दोनों सदनों की स्वीकृति 
से ही पारित हो सकती है । इसलिए राज्य सभा श्रौर राष्ट्रीय परिषद्‌ दोनो में इस 
न्ध में मतेवय होना चाहिए कि कौन-सा कार्येत्रम किस सदन में प्राथमिकता 
प्राप्त करेगा | भाय-व्ययक (8008०) श्रादि के सम्बन्ध में वाधिक कार्यवाही एक 
व तक पहले, राज्य सभा में प्रारम्भ होती है । फिर राष्ट्रीय परिपद्‌ में उसी क्रम 
के भनुसार पगले ठप भर पहले राष्ट्रीय परिपद्‌ में प्रारम्भ होगी, फिर राज्य सभा 
में । राज्य सभा किसी भी हालत में श्राज्ञाकारी निकाय नहीं है। यह सदन भ्रथवा 
निकाय प्रायः राष्ट्रीय परिपद्‌ द्वारा पारित श्राज्ञाप्ों ग्रधवा विधेयकों पर श्रापत्ति 
करता है और न केवल श्रापत्ति व्यवत करके रह जाता है तल्कि उम्र पर हृठ्यूवंक 
इडटा रहता है। राष्ट्रीय परिपद्‌ को राज्य सभा की व्यवस्थापक और वित्तीय शक्तियों 
के ऊपर निषेधाधिकार (५८४०) का प्रयोग करने वा अ्रथिकार प्राप्द नही है । 


राष्ट्रीय परिषद्‌ 
(06 रेब्रांणा् ए०णाल) 


रचना शोर सगठन ((०ाए०भाांगा आत 0६क्षांरिशांणा)--स्विदज र- 
लेए्ड में प्रभावधाली हौर महत्त्वपूर्ण सदन राष्ट्रीय परिषद्‌ (पिंणाश ए०्णाणं।) 
है जो स्विस सर्वंसाधाररण वे; प्रतिनिधियों का सदन है । राष्ट्रीय परिपद्‌ की रचना 
झौर संगठन संघीय संविधान के उपवन्धों के अनुसार किया गया है यद्यपि राज्य 
सभा के साथ ऐसा नही है । परिपद्‌ में १६६ सदस्य हैं। ये सदस्य (७व्कुए86) 
प्रत्यक्ष किन्तु गढ़ मतदान द्वारा (87 5८०००८ छश0) चुने जाते हैं ग्लौर १६१० में 
इस सदन के लिए समानुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर चुनाव होता है। 
प्रत्येक स्विस पुरप नागरिक को, जिसने बीस वर्षों को शभ्रायु पूर्ण कर लो हो झोरई 
जिसको किसी कारणवश उस कौण्टन की - व्यवस्थापिका ने नायरिकता से बंचितन 
फर दिया ही जिसमें उसका निवास-स्थान हो, राष्ट्रीय परिपद्‌ के लिए वोट देने का 
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झधिकार है [ प्रत्येक कैण्टन भ्रयवा परद्ध॑कैण्टन निर्वाचन-क्षेत्र (छॉल्टाणम 
(०॥9(एथा०५) होते हैँ भौर प्रत्येक निवर्चिन-क्षेत्र को पूर्ण जनसस्या के २४,००० 
व्यक्तियों पर एक स्थान दिया जाता है, २४,००० का भाग किन्तु १२,००० से' 
अभ्रधिक व्यवितयों वाला क्षेत्र भी २४,००० की जनसंख्या के समान ही माना 
जाएगा । किन्तु प्रत्येक कैण्टन भ्रथवा भरद्ध कैप्टन को कम-से-क्रम एक सदस्य 
(70690) भेजने का भ्रवश्य झधिकार होगा चाहे उसकी जनसंख्या क्रितती भी. 
क्रम हो । 


राप्ट्रीय परिषद्‌ का चुनाव चार वर्ष-के लिए किया जाता है । इसकी मर्ग 
नहीं किया जा सकता, हाँ यदि संविधान का पूर्ण सशोचन करना है झौौर जब इस 
सम्बन्ध में एक सदन दूसरे सदन से भिन्न मत रखता हो तो भंग किया जा सकता 
है । इस सदन की सदस्यता के लिए वही अहँताएं रखी गई हैं जो मतदाताझ्ों की 
झहंताएँ है । किन्तु सभी धर्माधिकारी (06829), परिसंघ के सभी अधिवासी शोर 
मुख्य प्रशाशनिक सेवकगण, राज्य सभा ((०प्र/था ० 508०8) के सदस्यों भौर 
संधीय परिषद्‌ (#९0०७॥ 0०एशथ) के सदस्यों भ्रादि को वर्णित कर दिया गया 
है भर वे शाप्ट्रीय परिपद्‌ ()७४००४) 000४०!) कौ सदस्यता के लिए प्रत्याभ्ी के 
रूप में खड़े नही हो सकते । 

राष्ट्रीय परिषद्‌ श्रत्येक साधारण श्रथवा भ्रसाधारण सत्र के लिए भ्रपना 
चेयरमैन भौर उप-चेयरमैन चुनती है। किन्तु उन दोनों मे से कोई भी व्यवित अगले 
साधारण सत्र का चेयरमैन भयवा उप-चेयरमेन पुनः निर्वाचित नही हो सकता । सत्र , 
(868४0०7॥) का भर्थ वही * लगाया गया है जो इस शब्द का श्र प्रनुच्छेद ८६ मे 
लगाया गया है। इस प्रकार राष्ट्रीय परिषद्‌ का चेयरमैन एक वर्ष के लिए चुना 
जाता है। इस पद का भ्रावश्यक रूप से एक के वाद दूसरे के पास जाना स्विस पर 
म्परा के अनुरूप है, और ऐसा इसलिए किया जाता है कि एक ही आदमी में सारी 
शक्ति केन्द्रित न हो जाए। इस परम्परा में यह इच्छा भी निहिंत है कि यह पद 
सेव एक ही दुल भ्रथवा एक ही कैण्टन अथवा एक ही भाषा-भाषी समुदाय के भधि- 
कार में न पड़ा रहे। चेयरमैन की शक्तियाँ सामान्य-सी है। उसको नि्णायक मत 
प्राप्त है, किन्तु उस मत को वह धराबर-बराबर मतों की स्थिति में ही प्रयुक्त करता 
है, भौर यही सदन की सुस्थापित परम्परा है | किन्तु जब सदन किसी चुनाव के उद्देश्य 
से सम्मिलित होता है, उस स्थिति मे स्पीकर भी भ्रन्य सदस्यों के समान ही मतदान 
करता है । 

संन्न भौर वाद-विवाद (8८580॥5 270 70८020८9)--राष्ट्रीय परिपद्‌ की 
साधारण सन्न (865४०) दिसम्बर के आरम्भ मे लगता है भौर उसके श्रायः ६ 
सम्मेलन होते है । इसके सत्र प्रायः छोटे होते है जो प्राय: एक बार में तीन सप्ताह 
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॥, &ाट७ 74. स्विट्नरलेंड में पूर्य-पुरुष-वयस्क-मताधिकार [फिब्ागी००ऐ 
$8पी788०) १८४८ में ही दे दिया गया था | स्त्रियों को मनाधिकःर नहीं दे यद्यदि संविधान ने- 
सी स्त्रियों को मताधिकार से वंचित नहीं किया है | 
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तक चलते हैं । संघीय परिषद्‌ आ्रापातकाल की अदस्था में ग्रसाधारण सत्र भी झ्राहुत 
कर सकती है। राष्ट्रीय परिषद्‌ की बैठक ग्रभ्रियों मे प्रात.काल श्राठ बजे प्रारम्भ 
होती है भोर जाड़ों में € बजे । परिषद्‌ की उपस्थिति सभी सदस्यों के लिए प्रनिवार्य 
है प्रौर बिता अत्यावश्यक कारणों के किसी संदस्थ का सदन में भ्रनुपस्थित रहना, 
कत्तंव्य से जी चुराना समझा जाता है। सदन घुरन्त कार्यवाही मे थुट जाता है झौर 
सामान्य स्विस संसद सदस्य उन्ही भ्रच्छे गुणों का प्रदर्शत करता है जो स्विस चरित्र 
के मुख्य लक्षण माने जाते है| स्वित्त डिप्टी ($945 एल्‍कण/9) छेस (5०॥9) 
ग्रम्भीर शोर समझदार होता है भौर भावेगरहित होता है, अथवा भावेग प्रदर्शित नहीं 
करता । वह प्रत्येक प्रश्न पर व्यावहारिक बुद्धि से सोचता है गौर प्रायः मध्य-मार्ग 
अपनाता है । इतलिए स्थिस संधीय संसद्‌ ससार में सबसे भ्रधिक वियभपूर्वक ध्याव- 
हारिक कार्य करने वाली संसद्‌ है भौर ग्रपता समस्त कार्य खामोशी के साथ करती 
रहती हैं । वाद-विवाद संयमित रहते है भौर नपेल्‍्तुले शब्दों में थोड़ी-सी बक्तृताएँ 
होती हैं। प्रादकारिक भाषा में तडकीली-मड़कीली बक्‍्तृताएं बिल्कुल नही होती भोर 
अचलित तादियों की गड़गड़ाहुट या प्रशंसासूचक मारे भधवा विन्दापरक शावाजें कभी 
भी नहीं घुनाई देती । वाद-विवाद में प्रभिबाधा नहीं डाली जाती भोर विभाजन 
(09अंणा) श्राय: बहुत द्वी कम होता है । राष्ट्रीय परिषद्‌ के सदस्य (0८006) 
चारों राष्ट्रीय भाषाओ्रों में से किसी में भो बोल सकते हैं भौर प्रत्येक सार्वजनिक 
भहृत्त्त का प्रल्ेस जमेन, फ्रेंच भौर इटालियन भाषाप्ों में छापा जाता है। सरकारी 
भाशुलिपिकों ($0708759॥25) की व्यवस्था नहीं की जाती झौर प्रत्तिद्ध समाचार- 
पत्रों मे भी वाद-वियाद संक्षेप ते छफ्ते हैं। कभी-कभी यदि शप्ट्रीय परिषद्‌ चाहे 
नम आ कुछ सूचना पत्रों को दे देती है भौर कुछ महत्त्वपूर्ण बाद-विवादों को छपवा 
) 

सम्मिपित बैठक (30॥7 5॥7785)--संघीय संत्तद्‌ के दोनों सदन भपनी+ 
भपनी सामान्य कार्यवाही ये लिए प्रतय-प्रलग बैठक करते हैं किग्तु तीन निरिचत 
उद्देश्यों के लिए दोनों सदनों वेः सम्मिलित सत्र भी होते हैं-- 

(१) दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में ही संपीय परिषद्‌ (#८४8६४४ 
(०णाल) के पापंदों भौर उसके प्रध्यक्ष का, सं धीय न्यायाधिकरण के स्पायाधी शो व, 
परित'ध ((ल्ञाट्तिधघ्यं०ा) के सचिवालय-प्रधान ((ब0०थ!०7) हां, भौर 
संपीय सशस्त्र बलों (#८ए८४/ #789) के सर्वोच्च सेनापति (एलालशैनव- 
एशथ) रा मिर्वाचन होता है । 

(२) विभिन्‍न संघोग सत्ता्भों के बोब यदि प्रधिरार-सेत्र के मग्बस्ध में रवि 

, रोध उत्परम हो जाएं को उसझ्ा निर्णय भी दोनों सदनों के शम्मितित घधिवेशन में 
ही होदा है 

(३) करादान भी दोगों सदन सम्मिलित भ्धिवेधन में ही निर्श्षित बरते हैं 
इस सम्दग्प में पद भो शान सेना घाहिए हि हमादात (४7009) तो गंधर्‌ रे दोगों 
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सदन सम्मिलित अ्रधिवेश्न' मे ही कर सकते हैं किन्तु राजद्रोहिक्षमा (#7॥०४॥)) 
के लिए दोनो सदनों के भ्रधिवेशन भलग-भलग होने चाहिएँ । यह स्पष्ट नही है कि 
क्षमादान (7070०) भौर राजद्रोहिक्षमा (877८5/9) में बया पघ्न्तर है।* 
जिस समय दोनो सदनों का सम्मिलित सत्र होता है राष्ट्रीय एरिपद्‌ 
(7१७॥0708॥ (०णा८]) का चेमरमेत सभापतित्व करता है, भ्रौर सभी निर्णय दोनो 
सदनों के समस्त डिप्टियो भ्रथवा सदस्यों (9८97ध८४) के बहुमत पर किए जाते है।* 
ससद्‌ के वोनों सदनों के बीच मतिरोष (70०40000८ ४9९६७८९॥ 8 ॥४० 
ह20५४८४)--से सद के दोनों सदनों के बीच सम्बन्धों के निरवेहन के लिए विधि में साव- 
धानी के साथ विविध अवयवों की प्रक्रिम (8[4007946 ?70८८००:८) की व्याख्या _ 
की गई है (भ्रनुच्छेद ५-७) जिससे दोनों सद्ों के मतभेद (7)५८8०7००७) दूर 
किए जा सके । किन्तु ऐसी कोई प्रक्रिया नही है जिससे हठपूर्ण गतिरोध दूर किया जा 
सके । यदि गतिरोध दूर करने सम्बन्धी प्रक्रिया के भ्रनुसार प्रयत्न करने के बाद भी 
_द्रोनों सदनों में से कोई भी सदन हठ न छोड़े तो उस समस्त परियोजना (शणुष्ण) 
को ही त्याग देना चाहिए । यदि कुछ समय पश्चात्‌ उस्तको पुनः पुरःस्थापित किया 
जता है तो उसको फिर प्रारम्भिक स्तर से श्रारम्भ करना होगा । जहाँ विर्णेय करना 
आव्रदयक है, उसके लिए संविधान चाहता है कि दोतों सदन सम्मिलित भ्रभिवेशन में 
एकत्र हो और दोनों सदनों के समस्त डिप्टी या सदस्य (70८ए0॥68) एक सदन के 
सदस्यों के रूप में मत दें । चूंकि राष्ट्रीय परिषद्‌ में राज्य सभा की श्रपेक्षा लगभग 
चौगुने सदस्य होते हैँ इसलिए उसी की चलती है ! किन्तु इस प्रकार के गतिरीध की 
स्विट्जरलेण्ड में सम्भावनाएँ बहुत ही कम हैं । 
व्यवस्थापक प्रक्रिया ([.८ट्ांडश#पए० 770००१ए7०)--स्विस विधानमण्डल के 
दोगों सदनों के समक्ष जितने भी भ्रस्ताव आते हैं वे दो श्रकार के होते हैं; प्रशासन 
सम्बन्धी विधेयक और झनन्‍्य श्रभिश्राय के विधेयक । प्रशासनिक विधेयक वे होते हैं 
जिनको, अपने कत्तंव्यों के निर्वेहन में कार्यपालिका श्रावश्यकता समझती है। ऐि 
प्रस्तावों का प्रारूप सघीय परिषद्‌ तैयार करती है भौर वही संस्तद्‌ मे पुर.स्थापित 
करती है और परिषद्‌ के एक या एक से भ्रधिक पार्षद संसद भें उपस्थित होते है प्रौर 
प्रस्तावित विधेयक की व्याख्या करते है भ्ौर ससद्‌ से सिफारिश करते हैं कि उक्त 
विधेयक पर विचार किया जाए और उसे स्वीकार किया जाए । विस्तृत अभिप्राय के 
विधेयको कि माँग सर्वताधारण की ओर से भी झा सकतो है और उनको संसद 
(ए८वश्ा० 85$०८०7७५) के किसी सदस्य के द्वारा भी पुर:स्थापित किया जा सकता 
3, &77 06 92. मु के 
2. इस सम्बन्ध में दो मुख्य सम्मावनाएँ दें । () राज्ड्रोहिकमा (ैगा688) अधिक 
व्यक्तियों पर लागू दोती दे किन्तु छमादान (87009) व्यक्तिगत छमा हई; भर (॥) राजोदिबमा 
दोषारोपण सम्बन्धी नि्यंय से पदले की जाती दे किन्तु छमा (77007) दोषारोपय (००० 
एव्णाप्रबा300) के बाद को जाती दै--ए2808०5, 0. : प्रशरढ #हतक्षत्ं 00ए2वरपशां 


ण॑छ्ग्रॉस्लाबात॑, 09. थं।.ै, 9. 95. न 5 
3. &मं४० 92. 
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है। यदि किसी विधायी परियोजना (एणुं६०४) का सूत्रपात विभाननण्डल के किसी 
पदेस्प द्वारा हुआ है, तो प्रथा यह है कि संसद्‌ के दोनो सदन उक्त परियोजना के 
धआावहारिक लाभों झोर उसमें निहित राजनीतिक बुद्धिमा का परीक्षण करते है। 
यदि इस स्तर में उक्त प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो संघीय परिषद्‌ को प्राज्ञा दी 
जाती है कि वह विधेयक का प्रारूप तैयार करे और संघीय परिषद्‌ ([८6छ७वा 
(०ए४९१) सत्यनिष्ठा से संघीय संसद्‌ की इच्छाप्रों के अनुसार कार्य वररती है। 
वित्तीय विधेयकों पर संघीय परिषद्‌ का पूर्ण नियन्त्रण रहता है भोर वित्तीय प्रस्तावो 
को संध्द्‌ के सदस्य पुर:स्थापित नहीं कर सकते ) वित्तीय विधेयकों की माँग सर्व- 
साधारण की झोर से भी नहीं भरा सकती । भधिकतर विधेयकों को समितियों के सुपुद 
करदिया जाता है । समितियों का गठन, संसद्‌ में प्रतिनिधित्व-प्राप्त विभिन्‍न दलों की 
धक्ति के अनुपात से किया जाता है। प्रत्येक समिति का एक रिपोर्टर (१८9०॥९४) 
होता है श्रौर उसी के द्वारा संसद्‌ के दोनों सदनों को बहुमत भ्रौर अल्प मत की 
रिपोर्ट दी जाती है । 


संघीय संसद्‌ फी शक्तियाँ 
(९0०९३ 07 ॥8 866९8] /५55०99]9) 


जैसा कि पहले भी बताया गया था, संघीय संसद्‌ की शवितियों पर अपने ही 
प्रधिकार-सैन्र में प्रायः कोई साविधानिक बन्धन नहीं हैं । अनुच्छेद ८४ स्पप्टत: वर्णन 
फरता है कि राष्ट्रीय परिषद्‌ (४०98 0०णा०]) प्रौर राज्य सभा (0०णालों 
०४8000४) छम्त समस्त कार्यवाही के करने में पूर्ण स्वतन्त्र होंगी जो झ्राधुनिक 
संविधान ने परिसंघ (000/०१०:४४०७) के प्रधिकारज-पकषत्र में सौंपी है श्रौर गिसको 
किसी प्रन्य संघोय सत्ता को विशिष्ट रूप से नहीं सौंवा गया है। संविधान के निर्मा- 
सैप्नों ने यह भावश्यक नहीं समझा कि संघोय संसद्‌ को शवितयों पर छोई विशिष्ड 
भंकुश लगाए जाएँ, क्योकि प्रावश्यकता पड़ने पर सर्वसाधारण की इच्छा के प्रमु- 
सार जनमत-संप्रह के द्वारा संसद के प्रभाव को मन्दाभ किया जा सबता है। इसके 
प्रतिरिक्त स्विदजरलेण्ड जंसे छोटे से देश में जहाँ कि विधानमण्डल के सदस्यों की 
भैश्या भत्प्त कम है भौर जहाँ राजनीतिशों को जाँच परम्परागत ईमानदारी 
5 भ्रमाषों के द्वारा होती है; संसद्‌ बेः ऊपर किसी प्रकार के पंदुश् पी आवश्यरता 
नहीं है वयोंकि “जहां समद्‌ के सदन भपनी द्वावितयों को, सांविधानिश सीमाप्रो बा 
भतिकमण करके, यदाने व प्रयत्न फरेंगे, तुरन्त जनमत ऐसी प्रवृत्ति को रोक देगा ।" 

स्विस विधानमष्डल की अन्य विशेषता यह है कि उसके दोनों सदन इारितियों 
भोर फरत्तंथ्यों के सम्वन्ध में एक-दूसरे के बराबर हैं । विधेयकों को किसी भी सदस में 
उपस्थित किया जा सकता है भौर फोई भी सदन दूसरे सदन की धरवितयों का प्रसि- 
निषेष (एल०) नहीं कर सकता | संघीय परिषद्‌ के सदस्यों (#८ठवा्य ए०पार्थोन 
30/3) वो दोनों सदनों में उपस्थित होना पड़ता है भौर प्रश्नों के उत्तर देंगे पहले 
है यथदि ये दोनों में से कसी भी सदन के: सदरय गहीं होते थुए रहृंदयों उसे 
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संघीय पार्षदों का चुनाव, भ्रथवा संघीय सत्ताओओं में भधिकार-क्षेत्र सम्बन्धी विवादों 
के निर्णयार्थ श्रथवा क्षमादाभ (हाथाप्ंगड़ णी छर्पण७) के लिए दोनों सदन एक 
ही हाल में एकत्र होते है भ्लौर सम्मिलित होकर एक सदन के रूप में मत देते है । 
इसके श्रतिरिवत कुछ शर्तों के अनुसार संविधान में तभी संशोधन हो सकता है जब 
कि राष्ट्रीय परिपद्‌ (प०9॥ 0070८) भौर राज्य सभा (0०णा्थों ण॑ 88885) 
दोनों तदर्थ सहमत हो । 
सिविस विधानमण्डल की विशेषताओं के सम्बन्ध में प्रन्तिम बात यह है कि 
सविधान के निर्माताप्नों ने श्वितयों के पृथवकरण के पुराने सिद्धान्त पर कोई ध्यान 
नहीं दिया । उन्होंने संघीय संसदू को समस्त दवितयाँ--व्यवस्थापक, कार्यकारी भौर 
न्यायिक--दे डालों | स्पष्ट है कि स्विट्जरलैण्ड में संसद्‌ (8छव्याण>) का 
शासन है । 
विधायिती श्रक्षितयाँ ([.८859/98 0०७७७)--संघीय संसद उतर सभी 

विधियों भ्रौर भ्राज्ञाओ्रे को पारित कर सकती है जिनका सम्बन्ध उन विषयों से है 
जिनको संविधान ने संघीय सत्ताप्रों को सौंपा है भौर संसद्‌ संधीय सत्ताग्रों के लिए 
चुनाव व्यवस्था सम्बन्धी विधियाँ भी पारित कर सकती है। संधीय संविधान की 
क्रियान्विति की गारण्टी के लिए भौर भ्रन्य संघीय उत्तरदायित्वों के निर्वहत के लिए 
जिस प्रकार की भी विधियों की ऋ्ावश्यकता होगी उनको संधीय सेंसद्‌ पास कर 
सकती है। संसद ऐसे भरधिनियम भी पारित कर सकती है जिनसे देश की बाहा 
प्राक्रमणों के विरुद्ध रक्षा, भयवा प्रपनी स्वतन्त्रता झौर तटस्थता की रक्षा के लिए 
आवद्यक व्यवस्था की जा सके । संसद्‌ ऐसे भधिनियम भी पारित कर सकती है 
जिनसे ैण्टनों की प्रादेशिक स्वच्छन्दता भौर उनके संविधानों को क्रियान्विति, देश 
को झान्तरिक सुरक्षा भौर समस्त देश में शान्ति बनी रहे । संत्द्‌ ही परिसंघ की वापिक 
झाय-व्ययक (80082०४) सम्बन्धी विधि तैयार करती है भ्रौर उसको पारित करती 
है; राज्यों प्रयवा कंण्टनों के लेखों (8०००७०/७) को स्वीकृति प्रदान करती है पौर 
उनको ऋण लेने की भनुमति देती है। भ्रन्तशः, संसद्‌, परिसंघ के प्रशासन से सभी 
आवश्यक जामकारी माँग सकती है भोर संसद्‌ सघीय पापंदों से भी भावश्यक जात 
कारी प्राप्त कर सकती है। सघीय परिषद्‌ (८0०० ८०घण्णं!) संघीय संसद्‌ को 
परिसंघ ((ए०ाध्विधशशाण) की आ्ान्तरिक स्थिति भौर उसके विदेशों के स्ताथ 
सम्बन्धों के विषय में वापिक प्रतिवेदन भ्रस्तुत करती है। यदि संधीय संसद्‌ प्रथवा 
उसका कोई सदन चाहे तो संघीय परिषद्‌ को परिसंघ के विषय में विशेष रिपोर्ट 

(876०७ 79०75) भी देनी होगी । 


स्विस संविधान का भादेश है कि ससद्‌ द्वारा पारित समस्त विधियाँ झोर संतद्‌ 
द्वारा स्वीकृत सभी प्रस्ताव जनमत-संग्रह के लिए श्रस्तुत किए जाएं बशतें कि उक्त 
विधि श्रथवा शरस्ताव को संसद्‌ ने विशेष आवश्यक (77४०7) घोषित न कर दिया 
हो; किस्तु इस सम्बन्ध में उतत विधि अ्रथवा अस्त्ताव स्वीकृत होने के ६० दिनों मे 
था ती. ३०,००० नागरिकों द्वारा अथवा भ्राठ कैष्टनों द्वारा तदये प्राथेवा आवी 
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अवश्यके है। यदि जनमत-संग्रह के फलस्वरूप, सर्वसाधारण का बहुमत उबत विधि 
कै विरुद्ध मत देगा तो उसे रह सम्रका जाएगा । १६३४६ के पुरव॑ जो सधीय श्राज्ञाँ 
गामान्य प्रकार की नहीं होती थी झौर जिनको विशेष आवश्यक घोषित कर दिया 
बाता था, उनको जनमतन्संग्रह के लिए प्रस्तुत नही किया जाता था। २२ जनवरी 
(६२६ के संशोधन मे किसी आज्ञा को विशेष प्रावइ्यक (धाष्टआं) घोषित करने के 
उस्वन्ध में यह उपबन्धित किया कि केवल चही भाज्ञाएँ विशेष आवश्यक (एाहथा।) 
घोषित की जा सकेंगी जिनको अलग-अलग दोनों सदनों के बहुमतों ने पारित किया 
ही भर जिनके प्रभावोकरण की श्रवधि निश्चित हो भर्थात्‌ जो झ्ाशाएँ निश्चित काल 
के लिए ही निकाली गई हैं !! श्रनुच्छेद ८६ को १६४६ में पुनः संशोधित किया गया 
भौर भाधुनिक स्थिति यह है कि किसी भी संघीय पझ्ाज्ञा के सम्बन्ध में ३०,००० 
भायरिक झथवा आ्राठ कंप्टन जनमत-संग्रह की मांग केर सकते हैं; झौर इसका कोई 
विधार नही है कि उक्त झाज्ञा को विशेष भावश्यक (ण्रा/७॥0) घोषित किया गया 
ह भयवा नहीं। इस प्रकार की ससदीय प्राज्ञा को यदि सर्वक्ताघारण एक वर्ष के 
प्रददर स्वीकार नहों कर लेते तो वह स्वीकृति के एक वर्ष बाद स्वयं प्रभावहीन 
ही जाएगी । इस प्रकार की झाज्ञा एक बार से अधिक संसद द्वारा भ्रधिनियमित नहीं 
की जाएगी। ३ 
कार्यपालिका शक्तियाँ (8:००॥॥४९८ ए०्रश$)--राज्य समा (00णाएं ० 
5005) भौर राष्ट्रीय परिषद (उकणा॥। 0०70०) दोनों भ्रपने सम्मिलित 
भधिवेशन में सचीय परिषद्‌ (८0७३ 0०एएथ) के सातों सदस्यों का, भौर उसके 
प्रध्यक्ष का निर्वाचन करती हैं; और संघीय न्यायाधिकरण (हल पर) 
के "गाधाधीशों, संघीय बीमा निकाय के सदस्यों झौर सर्वोच्च सेनापति की भो 
गेजुतितयाँ करती हैं। भन्‍य भधिकारियों के चुनाव का भथवा उनके चुनाव की स्वी- 
कृति का भधिकार संघीय संसद को संघीय विधि की ग्राज्मामुसार दिया जा सश्ता 
। संधीय संसद ही समस्त सिविल सेवकों के क्रिया-कलापों का पधीक्षण बरतो है 
शर यदि संघीय प्रधिकारियों में कभी भ्धिकार-होनर सम्वस्धी कोई विवाद खड़ा हो 
जाए तो संसद्‌ ही प्रशासनिक भगड़ो को निपटातो है। संसद्‌ ही संघीय विभागों भौर 
नि मेंपीय सचिवालय (एकश्शव्थाणा७) के झधिकारियों का वेतन भौर भत्ता भादि 
» पे करती है; तथा स्थायी संघीय कार्यालयों के कर्मचारियों का वेहन भी सख्त 
है! निश्चित करती है। 8 
सा संघीय सशस्त्र बलों पर भो संसद का ही नियंत्रण है। संसद्‌ ही युद्ध की घोषणा 
(2, है पौर शांति सन्धि करती है पोर यही सस्पियों (:०5प०) भोर संमत्रयों 
(शाप्षाव्द] कै भनुसमर्थन करती है। यदि केण्टनो मे प्रापस में सन्पियाँ की है 
उयया यदि कंप्टनो ने विदेशों के साथ सन्धियाँ की हैं तो उनका संघीय ससद्‌ द्वारा 
पैसमर्थन भ्रावश्यक है । डिन्‍्तु इसमें धर्द यह है थिः इस प्रकार की कंप्टनों द्वारा की 
हैई सम्पियाँ संसद्‌ के समक्ष केवल उन भपीसों के रूप में भ्रातो हैं जिनदोे या तो 
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संघीय परिषद्‌ मे या किसी प्रन्य कैप्टन ने प्रस्तुत किया हो । यदि कोई कैण्टन संधीय 
विधियों की जियान्विति अथवा सघीय उत्तरदायित्वों के निर्वेहन में ठील डालता है णो 
संघीय संसद्‌ ही निश्चित करती है कि दोपी केण्टन के विरुद्ध वया कार्यवाही की जाएं 
और उबत कैप्टन के प्रबन्ध में किस प्रकार हस्तदीप किया जाए । श्रनिरित्रत काल के 
लिये ग्रथवा १४ बपं से श्रधिक समय के लिए की गई प्रस्तर्राष्ट्रीय सन्धियों के विपम 
मे लोगों की स्वीकृति श्रथवा असस्‍्वीकृति जानने के लिए विधान में जबमतनसंग्रह 
कराने का भी प्रबन्ध है । शर्त यही है कि ३०,००० वोट का प्रधिकार रसने वाले 
स्विस नागरिक या धाठ कैप्टन इसको माँग करें । लौग ब्रॉफ नेशन्स (.69206 रण 
!प४॥०75) मे स्विदृजरलैंड का प्रवेश जनमतनसंग्रह के झाधार पर ही निर्णीत 
हुआ था । है 

ग्याधिफ कत्तंव्य (॥0ठ लंबा एणा०धं०१७)--संघीय संसद्‌ क्षमादान (एध0०7) 
तो दोनों सदनों के सम्मिलित सत्र में करती है किन्तु राजद्रोहि-क्षमादान (27767 
दोनों सदन झ्रलग-भलग प्रधिवेशनों मे करते हैं। यदि संपीय परिषद्‌ ([८वैशथे 
(०णाला) ने प्रशासनिक विवादों पर कोई निर्णय दिए हैं तो उनके विरुद्ध भ्रपीलें भी 
संघीम संसद्‌ के समक्ष श्रांती हैं । 

सांविधानिफ संशोधन के सम्बन्ध में भधिकार (0०787 एणा-क्शथाएँंए8 
909०:7)--सविधान के सशोधन की विधि झौर प्रक्रिया के सम्बन्ध में वर्णन किया 
ज़ा चुका है ! जब दोतों सदन सविधान में संशोधन करने के लिए राजी हो जाते 
है---चाहे पूर्ण संशोधन के लिए था झांशिक संशोधन के लिए--तो प्रस्तावित संशोधन 
जनमत-मग्रह के लिए भेज दिया जाता है जिसे सर्वसाधारण या तो स्वीकार करें या 
भ्रस्वीक्षत करें। यदि दोनों सदनों मे से एक सदन संशोधन के पक्ष में नहीं हैं, 
उक्त संशोधन स्वंसाधारण के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया जाता है भर उनसे पृष्ठ 
जाता है कि वे संशोधन के पक्ष मे है प्रथवा नहीं । यदि सर्वेत्षाधारण का बहुमत संशो* 
धन के पक्ष में हो तो सधीय सम॒द्‌ के लिए नया आम चुनाव होता है ताकि संशोधव 
की कार्यवाही पूरी हो जाए। फिर संसद्‌ में तत्सम्बन्धी म्रावश्यक कार्यवाही के बाद उस 
को सर्वंसाधारण और कैण्टनों के जनमत-संग्रह के लिए भेज दिया ज्ञाता है । 

स्विस संविधान ने सांविधानिक आरस्भक ((णाह्रोणगणाओं गणा/श/४८) 
की भी व्यवस्था की है ओर इस दिशा में भी संसद्‌ अपना पार्ट झदा करती है यद्यपि 
अ्रंतिम निर्णय सवंसाधारण के द्वारा ही होता है। 
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स्टिस संघोष शासन का स्वरूप (क्रम्दा) 
(ए॥6 सद्चा6 0 पह्कांणाब 50एथापलशा)--९शार्प, 


संघोष न्यायपालिका 
(6 छल्तछाा उण्तांश्ंशाए) 


संघोष न्यायाधिफरण (व॥6 ए८0शश प्रगरण्णाक्)--स्विद्जरलैण्ड के 
संघीय न्यायाधिकरण की सृष्टि १८७४ में की गई थी । यह एक नई चीज थी। इसमें 
सन्देह नहीं कि १६४८ के संविधान के सघीय अधिकार-क्षेत्र में न्‍्याय-व्यवस्था के लिए 
एक न्यायालय की व्यवस्था की थी किन्तु इस न्यायालय को यह ग्रधिकार नहीं था 
कि यदि परिसघ (0०राश्वध॥ांणा) भौर कैण्टनों की विधियों में विभिन्‍तता हो 
प्रयवा यदि कैण्टनों के दीच विविध विधियों के सम्बन्ध में विवाद हो तो बह निर्णय 
दे सके । इस प्रकार के विवाद जो भ्रय संघीय न्‍्यायाधिकरण द्वारा सुलराए जाते है, 
पहले संघीय ससद्‌ (5८02०! 855४८:70५) और संघीय परिपद्‌ (एशतशबी ९०णा- 
था) के सम्मुख जाते थे । यहाँ तक कि भागरिकों के श्रधिकारों सम्बन्धी मामले भी 
उस समय तक संघीय न्यायालय के सम्मुख नहीं जा सकते थे जब तक कि संघीय 
परिषद्‌ या संघीय संसद्‌ ही उस मामले को संधीय न्यायालय मे स्वयं न॑ भेजे। १९७४ 
के सविधान ने संघीय स्मायालय को शक्तियों झषवा अ्रधिकार-क्षेत्र के सम्बन्ध में कोई 
प्रभावी परिवर्तन नहीं किए, किन्तु व्यवहारतः उस न्यायालय के भ्रधिकार में पर्याप्त 
वृद्धि हुई है। अनुच्छेद १०६ केवल यही भादेश देता है कि “एक संघीय न्यायाधिकरण 
एव्तचव प्॒रत्र॑एणाना ) की स्थापना की जाए जो संघीय अधिकार-क्षेत्र के सम्बन्ध मे 
न्याय की व्यवस्था करेगा ।” वर्तमान सघीय न्‍्यायाधिकरण ने १८७४ में प्पना कार्य 
आरम्भ किया भौर "तब से कई वार इसके अधिकार-स्षेत्र में वृद्धि हुई है झौर इसके 
भधिकार-मेत्र में वृद्धि के साथ-साथ संघीय परिपद्‌ के भ्धिकार-क्षेत्र में किसी सीमा 
तक संकोचन हुप्रा है ।'! 
संघोय न्‍्यायाधिकरण की रचना तथा सगठन ((०07रए०आंंणा भाव 0783- 
गंधयवणा व धाढ पल्तलाव] प्रय्णाण)--संविधान प्रदेश देता है कि। “विधि ही 
संघोध न्‍्यायाधिकरण और उसके उपविभागों के संगठन वी रोति; उसके सदस्मो 
भोर उप-सदस्यों की संख्या और उनकी परदावधि, और बेतन भादि के सम्बन्ध में 
निर्णय करेगी ।”* न्यायाधीशों और उपन्ययायाधीशों का चुनाव संघीय संसद्‌ के दोनो 
ए-++-+-+-+-+_- ऊ 
3. पम्पञ्ञाएन ९. ; पक एहतलण 0०7््रोप्पंणा इच्चोपशलोंआ0, 
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सदनो के सम्मिलित सत्र में होता है।! संविधान न्यायाधीक्षों की योग्यताओं प्रौर 
अहईताग्रों के सम्बन्ध में मौन है। उसमें तो केवल यही कहा गया है. कि कोई भी 
स्विस नागरिक जो राष्ट्रीय परिषद्‌ (&/णा/ 020णालो) की सदस्यता की पहंता 
रखता हो, संघीय न्‍्यायाधिकरण में नियुक्‍तत किया जा सकता है ।* किन्तु संघीय संसद्‌ 
एवं संघीय परिपद्‌ के सदस्य तथा वे झन्य भ्रधिकारी जो इन संत्याभ्रों के लिए चुने गए 
हों, एक ही समय में भपने पदों के साथ-साथ संधीय न्‍्यायाधिकरण के भी सदस्य 
नही रह सकते । सघीय न्यायाधिकरण के लिए न्यायाधीशों की नियुवित के सम्बन्ध 
में सविधान ने केवल एक शर्त रखी है कि संघीय संस्तद्‌ (7००७० 8580ए6) 
जिस समय सघीय न्यायाधिकरण के न्यायाघीक्ञों श्नौर उप-न्यायाधीशों की निशनुवित 
करे तो यह ध्यान रखे कि परिसंघ की तीनों राष्ट्रीय भाषामों को उचित और स्याम्य 
अतिनिधित्व प्राप्त हो जाए ।* किन्तु भ्रब अत्यन्त योग्य भौर बैधिक योग्यता के व्यक्ति 
को ही छांटा जाता है भौर “कभी-कभी राजनीतिक कारणों से भी चुनाव पर प्रभाव 
पड़ सकता है, फिर भी कभी यह नहीं कहा गया है कि स्विट्जरलेण्ड में न्यायाधीशों 
की योग्यता इंग्लैंड अथवा श्रमेरिका के न्यायाधीशों की श्रपेक्षा घटिया होती है या 
स्विद्जरलैण्ड में न्यायाधीशों की नियुक्तितयों पर इंग्लैण्ड या संगुवत राज्य में न्याया* 
धीशो की नियुक्तियों पर पड़ने वाले श्रभाव की प्रपेक्षा भ्रधिक प्रभाव पड़ता है ।” 
१६४३ की स्याय-व्यवस्था सम्बन्धी विधि ही संधीय स्यायाधिकरण के संगठत 
पर प्रकाश डालती है। इस विधि ने संघीय न्‍्यायाधिकरण (८०८४४ वर0णार्थ) के 
न्यायाधीशों की संख्या २६ से लेकर २८ तक निर्धारित की है ध्रौर उसमें २६ ग्यागा- 
थीश कार्य करते हैं। साथ ही लगभग ११ से 'लेकर १३ तक उपन-त्यायाधीश 
(#॥6०78/०5 07. 70८90॥५ 3762०5) होते है । संघीय स्यायाधिकरण के न्‍्याया- 
धीश संघीय संसद्‌ द्वारा छः वर्षों के कार्यकाल के लिए निर्वाचित होते हैं । किन्तु 
संघोय पापंदो (०ठ७ब्रा 20ए्राभो]05) के समान न्यायाधीक्ञों को भी पुननिर्वाचित 
कर लिया जाता है भ्ोर वे जब तक अपने पदों पर रहना चाहे, रह सकते हैं । इससे 
न्यायाधीशों का कार्यकाल स्थायी-सा हो जाता है। इसके कारण न्यायपालिका की 
आधीनता का भय नही रहता । किन्तु यदि न्यायाधीशों का कार्यकाल भस्थायी होता 
तो उनके ऊपर बाह्य प्रभाव पड़ने का भय रहता। संघीय संसद्‌ न्‍्यायराधिकरण के 
अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का भी निर्वाचन करती है। इनमें से प्रत्येक का कार्यकाल दो 
वर्ष होता है | किन्तु इसका तुरन्त पुनर्निवाचित नही होता । > 
“न्यायाधीशों को ३०,००० फ्राक वाधिक का वेतन* मिलता है भौर साथ में 
यँदन लाभ । ग्रध्यक्ष को २,००० फ्राक अ्रतिरिक्त मिलता है । उपनस्यायाधीशों को 
देनिक क्रम से, जितने दिन वे कार्य करते हैं उनके पैसे मिल जाते है। स्यायाधीशों 
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हो ६० पर्ष को थायु पूर्ण कर लेने पर पेन सिलतो है, किन्तु शर्त यह है कि उन्होंने 
पंपीय स्यायाधिकरण में केम-से-कम १० वर्ष सेवा की हो | सेवा-काल के हिसाब से 
पंणय की धनराशि में ४० प्रतिश्ञत से लेकर ६० प्रतिशत तक का श्रन्तर पड 
सकता है । 
कैवल संघीय स्यायाधियारण (८०८८७॥ परा0ण्याव) ही एक संघीय स्याया- 
सेग है। संघ के छोटे न्यायालय नहीं है । फौनदारी विधि के अनुसार कार्य करने वाले 
एमाइजैज (5४2८४) न्यायालय हैं। इतने कम संघीय न्यायालय रखने का कारण 
पेह है कि प्रभिकतर स्थामिक कार्य कष्टसों के न्‍्यायासमों में होता है । समुकत राज्य 
पमेरिका के समान, स्विस संघोय स्यायाधिकरण का यड़ा कमंचारी वर्ग भी नहीं 
होगा जो सारे देश में न्यायाधिकरण के निर्णयों की क्रियान्विति के लिए उत्तरदायी 
होता । स्विटूजरलैण्ड में न्यायापिकरण के निर्णयों की कियान्विति के लिए संघीय 
पलिद्‌ (पठ७८8 00धावा) उत्तरदायी है। संघीय परिषद कैप्टनों के प्रधिकारियों 
के द्वारा निर्णयों की भ्रियास्वित्ति को देस-माल करती है। स्विट्जरलैंण्ड के सधीय 
स्यायाधिकरण का ऐसा प्रपूर्व संगठन है जिसके कारण सघीय न्याय-व्यचस्थाश्रों भयवा 
'यायपालिकाप्रों में इसको झादर के साय देखा जाता है। 
संधोग स्पायाधिकरण का प्रधिकार-क्षेत्र (88 7075ती0000)--सवीय 

> शिधिकरण का प्धिकार-प्षेत्र समस्त दीवानी, फौजदारी भौर सार्वजनिक विधि 
के ऊपर है।जैसा कि प्रन्यश्न भी बत्ताया गया था, सप्तीय न्‍्यायाधिकरण संविधान 
का सरक्षक भ्रथवा निर्वंचक नहीं है; भ वह किसी संघीय विधि को भ्रसांविधानिक 

पित्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि संघीय संसद द्वारा 
परत किसी विधि को संघोग भ्यायाधिकरण चुनौती नहीं दे सकता । 
५, (१) दोयानी अधिकार-क्षेत्र (टाजशा उछतंडठीट्प०३)--संविधान के आदेक्षों 
5 भनुतार संघीय स्यायाधिकरण का दीयानो भ्रधिकार-क्षेत्र परिसंघ तथा कंण्टनों के 
बीच तथा कंप्टनों के भ्रापस की सभी नालिशों श्रौर विवादों त्तक विस्तृत हे ! यदि 

ई ब्यवित या निगम, परिश्चष (00र८6८४४४०॥) के विरुद्ध नालिश करे बशर्तें 
कि व्यक्षित प्रथवा निगम, मुहुई हो, भौर रालिश की धनराशि ४,००० फ्रकि से कम 
मे हो, ऐसे विवाद भी संघीय न्यायाघिकरण के अ्रधिकार-कषेत्र में आवेगे) संपीय 
"पायाधिकरण ऐसे विवादों को भी घुनता है, जिनमें राष्ट्रोयता के श्रधिकारों वे अति- 
वमण की शिक्रायत हो प्रथवा जिनमें नागरिकता के अधिकारों के हनन की शिकायत 

भौर जो विभिन्‍न कंप्टनों की कम्यूनों (0०0/म७००४) से सम्बन्ध रखते हों 

पे संविधान ने संघीय न्‍्यायाधिकरण (#८एथश्व प्रत्एप्णार्श) को जो दीवानी 
प्रधिकार-क्षेत्र सौव[ है, उसमें भ्रनुच्छेद ११४ के उपबन्धों ते श्रौर प्रधिक वृद्धि की है, 
जिसके हारा परिसंध (एकाश्विध्काणा) को अधिकार मिला है कि वह न्यायाधिकरण 

पंणाएक्) के सम्मुद्ध प्न्य विषयों के मामले (0/0० धाआाध्य5) भी रख सझता 
है कि यही भ्रनुच्छेद न्यायाध्ि रण को भौर भी भ्धिकार प्रदान करते हुए श्रादेश देता 
है कि वाणिज्य (ए०फ्शाध००) झौर चलवशील सम्पत्ति के सौदों पर | इसका सम्बन्ध 
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ऋण विधि (7.89 ० 0एांड॒40०7) से है जिसमें वाणिज्य विधि (00गाणक्रथंग 
.39) झौर विनिमय विधि (7.39 ० फडटावगा8०) भी सम्मिलित है]; कर्जे और 
दिवालों, प्रतिलिपि-अधिकार की रक्षा थौर औद्योगिक ब्राविष्कार प्रादि सम्ब्धी 
मामलों सें समान विधि की क्रियान्विति करती चाहिए। संसद्‌ (#&0गाणं३) ने 
संघीय न्यायाधिकरण को प्रायः सामान्य अपीलीय न्यायालय भी बना दिया है जिसमें 
संघीय विधियों के श्रन्त्गंत समस्त कैण्टनों के न्यायालयों से ऐसी प्रपीलें भाती हैं 
जिनकी विवाद-प्रस्त धनराशि ४,००० फ्रांक से अधिक हो | 

(२) फोशदारी अ्धिकार-क्षेत्र (८मागंगड वरण्मांब्तालांणा)--फौगदारी 
विधि के मामलों में संघीय न्‍्यायाधिकरण के अधिकार-क्षैत्र में निम्न प्रकार के विवाद 
आते हैं-- 


(क) ऐसे श्रभियोग जिनमें परिसघ के विरुद्ध राजद्रोह भौर संघीय कमें- 
चारियों के विरुद्ध हिसा-प्रयोग तथा सघीय संस्थाओं के विरुद्ध विद्रोह हो; 

(ख) ऐसे भ्रभियोग जिनमें अ्रन्तर्राष्ट्रीय विधियों के विरुद्ध भ्रत्याचार तथा 
अपराध किए गए हों, भौर 


(ग) ऐसे अभियोग जिनमें राजनीतिक कारणों से अत्याचार और भपराध 
किए गए हों श्रौर जो आन्तरिक विद्रोह और भ्रराजकता के या तो कारण हों प्रथवा 
फल शौर जिनमें संघ के सशस्त्र हस्तक्षेप की आवश्यकता आ पड़ी हो; श्र 

(घ) ऐसे अभियोग जिनमें संघीय सत्ता द्वारा नियुक्त श्रधिकारियों ने सल्याय 
किया हो झ्लौर जिनको सघीय सत्ता ने उबत अधिकारियों के विरुद्ध संघीय स्यायाधि- 
करण के समक्ष प्रस्तुत किया हो । 

अनुच्छेद ६४ (3) परिसंध को अधिकार देता है कि वह फौजदारी विधि के 
अनुसार आवश्यक झधिनियम पास करे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, फौजदारी 
के मामलों के सम्बन्ध में संघीय न्‍्यायाधिकरण समय-समय पर उन तीन विभिले 
केन्द्रों पर एसाइजेज (/&अं2८5) नाम के न्यायालयों की व्यवस्था करता रहता है 
जिनमें फौजदारी मामलों के लिए समस्त देश को बाँट दिया गया है। इने न्यायालर्यी 
(/5अ2०७) से न्‍्यायाधिकरण का एक भाग न्याय-व्यदस्था का कार्य करता है गौर 
उनकी सहायता के लिए पास-पडोस के गाँवों से छटे हुए'जूरी (70765) तोग 
बैठते हैं। किसी भ्रभिग्र॒कत के ऊपर दोष तभी प्रमाणित हो सकता है जब छ. में पाँच 
जूरी सहमत हो । 

संघीय न्यायांधिकरण कजदारी अधिकार-क्षेत्र के निर्वहन के सम्बन्ध में बाद: 
भागों मे विभवत हो जाता है: दि फेडरल क्रिमिनल कोर्ट (व॥2 फ़व्व्श्गे 
टांक्रागक 0००४), दि कोर्ट प्रॉफ एक्यूजेशन (6 ए०ण रण &८८००५१॥४०7) 

[यह स्पायालय फेडरल क्रिमिनल कोर्ट के विचाराय झावश्यक मामले हम हम 
है भौर यही पहली दृष्टि मे निश्चय करता है कि मामला किस न्यायालय के प्र्षिं 
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कार-क्षेत्र में जाना चाहिए] । तृतीय भाग कोर्ट ऑफ कैसेशन ((0णा रण (४554- 
प्रंणा) है प्रौर भ्रन्तिम एवस्ट्राप्नाडिनरी कोर्ट श्रॉफ कैसेशन श्रॉफ सैविन जजेज [8४ 
संबणता379 0000 0! (08558४09 0० $८ए७॥ 37865) है । 

(३) सांविधानिक अधिकार-क्षेत्र (0070एपृ००७ वध्मां58०ाण)-- 
संधीय न्यायाधिकरण को मर्यादित साविधानिक अ्रधिकारप्षेत्र भी प्राप्त हैं। इस 
अधिकारु/्षेत्र में निम्न विद्यद पाते हैं-- 


(क) यदि एक ओर संघीय सत्ताएँ हों तथा दूसरी भ्ोर कैष्टन हो पौर उन 
दोनों के वीच प्रधिकार-स्षेत्र अथवा न्यायिक क्षमता में विवाद हो तो ऐसे विवाद, 

(ख) कंण्टनों के बीच सार्वजनिक विधि के सम्बन्ध में विवाद; भ्रौर 

(ग) नागरिकों के साविधानिक प्रधिकारों के अतिक्रमण सम्बन्धी भ्रपीलें श्रौर 
प्राइवेद व्यक्तियों की प्रस्तर्राष्ट्रीय समभौतों श्रौर साधियों के अतिक्रमण विषयक 
अ्रपीलें । 

न्‍ संविधान में नागरिकों के सांविधानिक भ्रधिकारो के सम्बन्ध में जो उपवन्ध 
दिया गया है उसमें संविधि के श्राधार पर वे भ्रधिकार भी सम्मिलित कर लिए गए 
हैं जिमको कंप्टनों के संविधातों ने तथा संधीय संविधान ने माग्यता प्रदान की है। 
यदि इस प्रकार की कानूनी क्षमता के भ्रधिकार-क्षेत्र को चुनौती दी गई है तो संघीय 
न्यायाधिकरण (फल्तद्ा॥ प्रध०ण्मश) का कत्तंव्य हो जाता है कि वह सधीय संवि- 
धान को कण्टवों के सविधानों की प्रपेक्षा मास्यता प्रदान करेगा झौर उसी प्रकार 
कष्टनों की भाज्ञाप्रों और सामान्य विधियों की प्रपेक्षा कैण्टतों के संविधान को 
मान्यता देगा। * 

(४) प्रशासनिक ऋ्षिकार-क्षेत्र (8वाणांठा4५७ उेणोवें०४ण)-- 
प्रन्तशः, संधीय न्‍्यायाधिकरण को कुछ मर्यादित प्रशासनिक भधिवार-क्षैत्र भी प्राप्त 
हैं। यह प्रशासनिक भ्रभियोगों का भी मिर्णय करता है भौर इसे सरकारी कर्मचारियों 
की कानूनी क्षमता (.८8व (00०77ए७०7००) को सन्विहित करने वालें भगड़ें तय 
फरने का भी भधिकार मिल गया है। यह बहुत से रेल प्रशासन सम्बन्धी विवादों पर 
भी कि देता है भौर करारोपण (7378007) सम्बन्धी श्रशासनिक मामतो में भी 
य देता है। 

स्विस संघोय न्‍्यायाधिकरण की संयुक्त राज्य भ्मेरिका की संघीय सर्वोच्च 
न्यायपालिका के साथ तुलना ((णाफ़ुशच्त जय हाल कटवचण उण्णंनंधज ण 
छा हत 504८5) --इस पुस्तक के स्विस संविधान सम्बन्धी अध्याय २ में हमने यह 
चताया था कि स्विस संघीय न्यायपालिका, संयुक्त राज्य भमैरिका की संघीय न्‍्या३- 
पातिका से पर्याप्त प्रंशों में भिन्‍ है। स्विस संधीय स्यायाधिकरण (पर 59७58 
इल्वैदाण प्रयाण्णात्र) यद्यपि राष्ट्रीय स्यायालग्र है किन्तु उसके भधीन कोई न्यायालय 
नहीं हैं। वह भकेला है। प्रमेरिकरी सर्वोच्च स्यायालय के भधीन सब कोर्ट घोफ 
अपील व डिस्ट्रिकवट कोर्ट झादि कई न्यायालय होते हैं. जो सारे देश में व्यवस्थित है । 
संघीय स्यायाधिकरण प्रथवा न्यायपालिका के झधीन कोई ऐसे भधिवारी वर्ग नहीं हैं 
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जो इसके निर्णयों की क्रियान्विति का निरीक्षण करें और अ्रधीक्षण करें। संघीय न्याया- 
घिकरण प्रपने निर्णयों की क्रियान्विति के लिए संघीय परिषद्‌ (6 00छाथो) 
का ऋणी है और सघीय परिषद्‌ उक्त क्रियान्विति कैण्टनों की सरकारों हारा कराती 
है। किन्तु दोनों देशों की न्‍्यायपालिकाओं की शक्तियों में वास्तविक अन्तर है। 
संविधान की स्पष्ट श्राज्ञा के अनुसार संघीय न्‍्यायाधिकरण उस प्रत्येक विधि को 
मानने पर बाध्य है जो संघीय संसद ([7८०७४] 455८ण७छ५४) हारा पारित की गई 
हो. भौर उस प्रत्येक सन्धि को भी मानने पर बाध्य है जिसको संसद्‌ ने स्वीकृत कर 
लिया हो ! श्रनुच्छेद ११३ आज्ञा देता है, “ऊपर वर्णित किए गए सभी मामलों मैं 
संघीय न्यायाधिकरण (6०८८७ 7४9ए्गश४) संघीय संसद्‌ द्वारा पारित सभी विधियों 
को, और सभी सर्वेमास्य श्राज्ञाप्रों को तथा संसद्‌ द्वारा श्रनुसमधित सभी सन्धियों को 
मास्यता देने पर बाध्य होगा।” इस प्रकार संघीय न्‍्यायाधिकरण संघीय सबिधियों 
(फ&पदाश 8धाप्०5३) अथवा ऐसी संधियों की सांविधानिकता की जाँच-पड़तांस 
करने के लिए सक्षम नही है, जो सामान्यत॒या सभी के ऊपर लागू होती हैं। सविधान 
ने यह भ्रधिकार संघीय ससद (20670 45४८४४७४) की दिया है कि पही सवि- 
धन का, संविधान की झ्राज्ञानुसार पारित विधियों का भी निर्वंचन कर सकती है।. 
इसलिए संसद (/55८०७७[9) को ग्रधिकार है कि वह स्व-पारित विधि का मंतमावे 
श्रथों में निर्ववचन कर सकती है भौर इस सम्बन्ध में किसी न्यायिक झवित की यह 
अधिकार नही होगा कि उन प्रथों में संशोधन कर सके । अमेरिका के विधि-विशेषज्ञ 
,इस बात से चिंढ़ते हैं भ्रौर उनकी मान्यता हैं कि विधानमण्डल उन द्ावितियों का झति- 
ऋ्रमण नहीं कर सकता जो उसको सविधान ने प्रदान की हैं। भ्रमेरिका का मत इस 
सम्बन्ध में भागे यह भी कहता है कि संविधान की श्राज्ञाम्रों का पालन सही-सही 
होना कठिन होगा यदि संविघान का निर्वचन (]7/शएआटांआ/07) विधानमण्डल के 
ऊपर छोड़ दिया जाएगा; क्‍योंकि ऐसा भी हो सकता है कि स्वयं विधानमण्डल ही 
संविधान के उपबन्धों का अतिक्रमण भौर उल्लंघन कर रहा हो । संसद्‌ द्वारा सविधान' 
का निर्वेचन तो ऐसा है कि मानो भ्रपराधी को ही श्रपने मामलों में तिर्णय देने के 
लिए न्यायाधीश बना दिया यया हो । 
इसके विपरीत यूरोपीय देशों में इस सिद्धान्त -का पालन होता है कि न्‍्याम- 
पालिका को कार्यपालिका भौर व्यवस्थापिका दोनों के भ्राधीन रहना चाहिए। इसमे 
सन्देह मही कि कतिपय स्विस विधि-विशेषन (59४58 उप्रतं55) श्रमेरिका की स्थाग- 
व्यवस्था को भषिक बुद्धिमत्तापूर्ण मातते हैं, फिर भी स्विट्जरलेण्ड में बराबर यूरो- 
पीय न्याय-व्यवस्था के प्रनुतार काम चल रहा है भौर इस दिल्ला मे परिवर्तेव की कोई 
भाश्या नहीं है । यदि यह भी स्वीकार कर लिया जाएं कि स्विस संधीय स्यायाधिकरण 
के पास न्यामिक पुनरीक्षण ()ए0लंव 70शंटक्) का अधिकार है किन्तु वह भी प्रभावी 
साथत नहीं है क्योंकि स्विदूजरलैण्ड में सर्वेकषाधारण, थी अभ्ुनत्ताधारी हैं, मपनी 
इच्छा को सीघे-सीधे जनमत-संग्रह शोर भारम्मक के द्वारा व्ययत कर सकते हैं। 
इस सम्बन्ध में भन्तिम वात यह है कि स्विस संघीय स्यायाधिकरण का सरकारी 
प्रफ़सरों के ऊपर उतना नियन्त्रण नहीं है जितना कि संयुक्त राज्य में सर्वाच्चि न्‍्याया> 
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सय का उस देश के सार्वजनिक प्धिकारियों के ऊपर रहता है । बहुत सो महत्त्वपूर्ण 
बातें संबीय न्यायाधिकरण के प्रधिकार-क्षेत्र से बाहर हुँ। इस सम्बन्ध में यह भी 
जान लेना आवश्यक है कि यद्यपि सपीय सत्ताप्रो और कंण्टनो के बीच भ्धिकार- 
सेत्र सम्बन्धी विवाद संघीय न्यायाधिकरण हारा निर्णात होते है, परन्तु यदि संघीय 
परिषद (एव्वताबा 0०) स्‍पौर सघीय न्यायाधिकरण (एल्वशाश पुपांधणाओं ) 
के बीच प्रधिकार-सेत्र सम्बन्धी विवाद हो तो उसका निर्णय संघीय संसद] (इ॑क्षश 
+5०ण०)) करेगी । इसलिए प्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के समान स्विट्जर- 
सैण्द के सधीय न्‍्यायाधिकरण के प्रास ऐसी घाक्तियों का भ्रभाव है जिनसे वह भ्रपनी 
कानूनी भ्ोर वैधानिक छ्षमता को स्थापित कर सके 3 


संघोष प्रशासनिक न्यायालय 
(76 एशबा 6वागंएरं॥ा 2२० (०७४६) 


१६१४ में संविधान में सशोघन करके संघीय प्रशासनिक न्यायालय की 
स्थापना की गई थी। इस साविधानिक झादेश ने प्रशासनिक न्यायालय को संघीय 
प्रशासन और कैण्टनों के प्रशासन से सम्बन्धित प्रशासनिक विवादों भौर प्रमुशासना- 
स्मक कार्यवाहियों के ऊपर श्रधिकार-क्षेत्र भदाव किया; किन्तु इस न्यायालय के 
सम्मुसत कंप्टनों के प्रशासतिक मामले उसी स्थिति में था सकते है जबकि क्षेण्टनों से 
संघीय प्रशामनिक न्यायालय के भ्धिकार-क्षेत्र को स्वीकार कर लिया हो। १६२५ में 
सघोय संगद, (5९0०७) 8५६७०७४७) ने भ्रस्ताव द्वारा यह स्वीकार किया कि उबत 
सेघीय प्रशासनिक न्यायालय के कततेंव्यों को न्‍्यायाधिकरण (छल्वशरे। पा७णञा०) 
ही निभाएगा | 

इसलिए स्विस प्रशासनिक न्यायालय उन्हीं श्रथों- में स्वतन्ध न्यायालय नही 
है जिस प्रकार कि स्विस बीमा स्यायापिकरण (59॥98 ]॥श/000० प्रत्रं0णप४) है 
अथवा फ्रांस तथा अन्य यूरोपीय देशों के स्वतन्त्र प्रशासनिक न्यायालय है । यह संघीय 
न्यायाधिकरण का एक उपभाग है झौर इस प्रकार सामान्य न्यायालयों का ही एक 
“पु है, प्रन्तर केवल यह है कि प्रशासनिक न्यायालय की कार्य-प्रणाली अस्य स्याया< 
लयो की फा्ये-प्रणाल्री से भिन्‍न है । 


लय 25072 5६ 
3. #ऋश« ॥॥4. 


अध्याय ७ 


जनमत संग्रह और झ्रारम्भक 
(76 २९४िशातणा। बाते (॥6 [शं|श/ए८) 


प्रत्यक्ष विधान (70००६ ॥.«8४०7०॥)--प्रत्यक्ष विधान की व्यवस्था 
स्विस प्रजातन्त्र की भ्रनोखी विश्येयत्ता है। लोकप्रिय विधान निर्माण की विधि से 
तात्पयं है स्वयं नागरिकों द्वारा विधि-निर्माण का कार्य'न कि सर्वेत्नाधारण के प्रति* 
निधियों द्वारा सवंमान्य विधियाँ पारित करना; और यह प्रथा उतनी ही प्राचीन है 
जितना कि स्विस इतिहास है। उन्मुक्त नगर-सभा ([.058०00006) प्ौर 
नागरिकों की बृहत्‌ सभाएँ प्रत्यक्ष विधान निर्माण के जीवित उदाहरण हैं। 
उन्मुकत नगर सभा भ्रयवा नागरिकों की बृहत्‌ सभा भव भी प्राचीन परम्पराश्नो 
श्रौर भ्रथाम्रों की स्मृति स्वरूपा एपेन्जिल (877थाटथ), भ्रण्टरवाल्डेन (पगराश- 
%४४/०५॥) भौर गेरियस (0॥98) में प्रचलित है भर इस प्रकार विधान निर्माण 
के सम्बन्ध में प्रत्यक्ष कायंवाही का विच्वार लोगो की स्मृति में सदेव ताजा बनी 
रहता है । 

शेष कैण्टनो में आरम्भक (980४०) झ्ौर जनमतन्संग्रह (मिथ: 
607) की व्यवस्था प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के साधन हैं । स्विस सर्वेताधारण ने इन 
व्यवस्थाझो को इस सीमा तक विकसित किया है कि अब वे ध्रूर्णतया स्विस व्यवस्थाएं 
ही बन गई हैं । 

जनमत-संप्रह (7॥० ॥२८(८८०८००३) --रेफेरेण्डम (रेशा८0007) शब्द 
का भर्थ है 'प्रवश्य स्रम्मति माँगी जाए! राजनीति विज्ञान के सिद्धान्त के रूप मे इस 
घब्द का भर्थ उस व्यवस्था से है जिसके द्वारा विधानमण्डल्ल द्वारा पास किए गए 
झधिनियम पश्थवा श्रस्तावित विधि--चाहे वह मौलिक विधि हो प्रथवा सामान्य 
विधि हो--पर जनता का मत लिया जाता है । यदि जनमत-संग्रह में मतदान करने 
वाले मतदाताप्रों के बहुमत से उक्त विधि पारित भथवा स्वीकृत हो जाती है तो उत्ते 
वारित समझा जाता है। यदि उसे भस्वीकृत कर दिया जाता है, तो उसे त्याग दिया 
जाता है । 

जनमत-संग्रह दो प्रकार का हो सकता है। वैकल्पिक या ऐच्छिक (079 
पंणा्ं 0 ००४४८) झौर पनिवार्य भगवा भावशयक ((०्यए्णण) ० 
0982/0०५) । जब कोई प्धिनियम विधानमण्डल द्वारा पास हक जाने के 
उपरान्त, पूर्व इसके कि बह कानून का रूप धारण करे, नागरिकों की निर्दिष्ट संल्या 
की प्रार्थना पर लोगों के सन्मुख स्वीकृति प्रथवा प्रस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया 
जाता है; ठो ऐसे जनमत-संग्रह को वैकल्पिक प्रयवा ऐब्छिक जतमतन्यग्रह 
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(0फमणाएे थ उिव्णो्वार्ट थद्िधाएंधा।)) कहते हैं । किन्तु प्रत्िवार्य प्रथवा 
भ्रावश्यक जनमत-सग्रह के लिए विशिष्ट प्रवार के अधिनियमों को श्रावश्यक रूप से, 
पूर्व इसके कि वे कानून का रूप धारण करें, सर्दताधारण के सामने उनको स्वीकृति 
प्रयवा प्रस्वीकृति के लिए भेजा जाता है । जनमत-सेंग्रह का प्रनिवार्य या भ्रावश्यक 
स्वरूप प्रजातस्त्रीय विधि है वयोकि इसके द्वारा प्रत्येक विधि के सम्बन्ध में स्वे- 
साधारण का मत ब्यमत होता है । स्विस लोग भी जनमतन्सग्रह के अनिवार्य स्वरूप 
पे प्रधिक व्यावहारिक भौर श्रेष्ठ पानते हैं बयोकि इस प्रकार जनमत-सग्रह की प्रार्थना 
पर सामूहिक हस्ताक्षर कराने से सम्बन्धित प्रान्दोलत का भय नहीं रहता भौर इस 
प्रकार के जनमतन्संग्रह द्वारा जो विधियाँ पारित की जाती हैं उनका श्रत्यन्त स्थायी 
प्रभाव होता है। 
जनमतन्संप्रह के स्वरूप (075 रण एेशलिक्षातए0) --संघीय संविधान 
झोर कैण्टनों वे: संविधान के सशोपनों की जनमतन्सग्रह द्वारा स्वीकृति ध्रनिवायं है 
और इसके घिना कोई साविधानिक संशोधन प्रभावी नहों हो सकता ॥ १६४८ में 
संघीय संविधान में किसी प्रकार के संशोधन के लिए झनिवायं जनमतन्संप्रह की 
व्यवस्या की गई भौर यह उपबन्ध (शा०शंञंणा) १८७४ के संविधान में भी ज्यों 
का रूपों बना रहा । भाधुनिक संविधान में यह भी व्यवस्था है कि कैन्‍्टनों के संवि- 
धानों को संधीय शासन द्वारा तभी मान्यता दी जाएगी जब वे इसी प्रकार जनमत- 
संग्रह के द्वारा स्वीकार करा लिए जाएँ ।* 
परिसंष (00६०८४४०४) में सॉविधानिक जनमत-संप्रह के लिए जो कार्य- 
प्रणाली भ्रपनायी जाती है, उसका वर्णन किया जा चुका है ।* राष्ट्रीय व्यवस्थापक 
जनमत-संग्रह (]४09० [6टशिण्धं४० एथ८7००१ंधए) संघीय विधियों के ऊपर 
प्रभावी होता है, जिसमें श्राय-ब्ययक (8008०) भौर झाज्ञाएँ भ्रपवाद हैं; भोर 
१६२१ में यह (एेशटाल्यार्तणघा) उन भन्‍्तर्राप्ट्रीय सन्धियों पर भी प्रावश्यक हैः 
जो या तो झमिश्चित काल के लिए की गई हों श्रथवा परद्रह वर्षों से श्रधिक के लिए 
की गई हों | प्रत्येक सघधीय विधि संघीय संसद्‌ द्वारा पारित होने के पदचात्‌ संघीय 
सरकारी जनंल (0862 उ००टार्श) में प्रकाशित की जाती है भ्रौर तथ कैष्टनों 
को इस श्राशय से भेज दो जाती है कि उसे कानूनों मे सूचना घुमाया जावे । इस 
प्रकार सूचनार्थ घुमाएं जाने के ६० दिन पश्चात्‌ या तो भ्राठ कैण्ट्नें या ३०,००० 
लायरिक प्रार्थना कर सकते हैं कि उतत विधि को जनमत-संग्रह के लिए श्रस्तुत किया 
जाए । 
ऋण्टनों की ओर से कभी भी जनमत-संग्रह की माँग नहीं झाई। प्रूय: नागरिक 
ही इसकी माँग करते है । प्रस्तावित विधि के विरोधी उक्त सम्बन्ध में भ्रानदोलन 
करके सर्देसाधारण की रुचि इस झोर ग्राकपित करते हैं झौर इसके सम्बन्धः में 
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आवश्यक हस्ताक्षर कराते हैं। भ्राजकल हस्ताक्षर प्राप्त करने की विधि यह है कि 
मतदाताओ्रों के पास डाक द्वारा जवाबी कार्ड भेजते हैं श्रौर मतदाता उक्त काई पर 
हस्ताक्षर करके उसे लैटर बॉक्स ([.८४८: 50) में छोड़ देते हैं । जब इस प्रकार 
भेजे हुए हस्ताक्षरों की संख्या को संघीय परिषद्‌ पर्याप्त मान लेती है, तब परिषद्‌ 
उक्त विधि को प्रकाशित कराती है और देश के सभी लोगों के पास सूचनार्थ भेजतीं 
है झौर प्रकाशित कराने तथा विधि को सबकी सूचनार्थ भेजने के चार सप्ताह बाद 
की कोई तिथि मतदान के लिए निश्चित करती है। सभाएँ होती हैं जिनमे संसद, के 
सदस्य भौर अन्य लोग या तो उकत विधि के पक्ष में श्रथवा विपक्ष में भाषण देते हैं। 
विवादग्रस्त विधि के उपबन्धों के सम्बन्ध मे पत्रों में लेख निकलते हैं। मतदान का 
प्रवन्ध कँण्टनों की सरकारें करती है किन्तु मतपत्रकों (880 997०:5) की व्यवस्था 
संघीय सरकार करती है। मतदान रविवार को होता है और समस्त देश में एक ही 
दिन होता है। मतदान (?0॥॥78) श्रायः शान्त होता है 'पौर किसी प्रकार की 
हुल्लड़बाजी नहीं होती । न भाज तक कभी मतदान के सम्बन्ध में रिश्वत मा भेप 
बदल कर दूसरे के लिए मतदान आदि शिकायतें सुनने में भ्राई है! 


केवल उन कैण्टनों को छोड कर जिनमें उन्मुक्त नगरसभाझों (.070586- 
ग्ाशं66) द्वारा जनमत-संग्रह भ्रथवा विघान निर्माण होता है, बाकी सभी कैप्टनों में 
विघान निर्माण सम्बन्धी जनमत-संग्रह होते हैं। कुछ कण्टनों में भनिवायं जनमत- 
संग्रह होते हैं भर कुछ में ऐच्छिक; जिन कैण्टनों मे जनमत संग्रह ऐच्छिक होता है; 
उनमें कतिपय नागरिको की प्रार्थना श्राने पर जनमत-सम्रह हो सकता है; प्रौर 
नागरिकों की तदर्थ संख्या हर एक कैण्टन में भ्रलग-प्रलग है । कुछ कैण्टन ऐसे भी हैं 
जिनका जनमत-संग्रह महत्त्वपूर्ण वित्तीय विधियों के लिए झनिवायं है प्रोर प्रन्य अकार 
की विधियों के लिए वैकल्पिक (07980747) है । 

श्रारम्भक फे रूप (0775 07 [ए्रंधंधध४०) --जनमत-सग्रह का स्वरूप केवल 
निषेघात्मक है क्योक्ति इसके द्वारा सर्वसाधारण, अपने संसद्‌ के प्रतिनिधियों दवारा 
पारित विधियों का निषेध कर सकते हैं । प्रत्यक्ष विधि-निर्माण के समर्थक, विश्वेषकर 
स्विस लोग कहते हैं कि केवल विधानमण्डल के ऊपर ही विधि-निर्माण करने का 
सारा उत्तरदायित्व नही छोड़ देना चाहिए। उनका कहना है कि नागरिकों को भी 
अधिकार होना चाहिए कि वे विधान के सम्बन्ध में प्रस्ताव रख सके झौर यदि उनके 
द्वारा प्रस्तावित विधि सर्वंसाधारण द्वारा स्वीकृत हो जाती है, तो उसको विधि के रूप 
में पारित समझा जाना चाहिए; चाहे विधानमंडल उसका विरोध भी करे । लोक- 
प्रिय व्यवस्थापन की इस रीति को भारम्मक (व0/409८) कहते हैं। श्रारम्मक 
द्वारा मतदाता ऐसे मामलों में प्रभाव डाल सकता है जहाँ विधानमंडल, सॉविधानिक 
संक्षोधन विधि के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करना न चाहता हो | यह बात ध्यान 
में रसनी चाहिए कि आरम्मक (पाधावध४८) याचिका से भिन्‍न वस्तु है। मरार्चिका 
(?८धम००) को तो केवल एक प्रकार के विशेष व्यवस्थापन की लोक-सम्मत माँग 
को विघानमण्डल के सामने रसने के लिए प्रयुक्‍त किया जाता है; भले ही विधान- : 
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मण्दल उस माँय के प्रमुसार कार्य करे या न करे। परन्तु आरम्भक तो सर्वताधारण 
की सर्वप्रभुत्व सम्पन्तता का प्रतिपादन करता है. क्योंकि बह विधानमंडल की राय 
की परवाह न करता हुआ भी प्रभावी होता हैं । 

आरम्मक दो प्रकार के होते हैं--विधेवक के रूप मे (£07779809) भौर 
साधारण शब्दों में (वा 8०0धर्ण पथ्या७) । यदि प्रस्ताव को साधारण दान्द में हो 
व्यवत्त किया गया है, तो विधानमण्डल का यह कर्तव्य हो जाता है कि उक्त वैधिक 
अस्ताव का प्रारूप तैयार करे, उस पर विचार करे और उन विधियों को नागरिकों 
की निश्चित संख्या के भादेशानुसार पारित करे; जिसमे स्वत्षाधारण द्वारा अनुसमर्थन 
को दाते होगी ६ अर्पात्‌ वह सर्वेताधारण के अनुसमर्थन के बाद ही पारित विधि का 
स्वरूप धारण करेगी। यदि प्रस्ताव विधेयक के रूप मे उपस्थित किया गया है, श्रौर 
सब प्रकार पूर्ष है तो विधानमण्डल का कत्तेव्य हो जाता है कि उस पर विचार करे । 


सांविधानिक आरम्भक का अ्रधिकार परिसंघ ((०॥४४०४०४०४) मे भी है 
भ्रौर दौषण्टनो में भो। झारम्भक (प्रज्ञा ०) की छा्तों के भनुसार कम-से-कम 
४०,००० मतदाताओं को संघीय सविधान में संशोधव के लिए प्रार्थना करनी चाहिए । 
चह प्रार्थना सामान्य शब्दों में भी की जा सकती है ग्रथवा पुरी तरह तैयार किए हुए 
विधेयक के रूप में भो। यदि ससद्‌ सामान्य शब्दों में किए गए प्रस्ताव को ही स्वीकार 
कर लेती है, तो यह सुरन्त संशोधन का प्रारूप तैयार करतो है पश्लौर उस पर कैण्टनो 
का और जनता का मत एकत्र किया जाता है । किन्तु यदि संघीय संसद्‌ उक्त संशोधन 
के विरुद है तो ऐसी पअ्रवस्था में उचत संशोधन लोकमत जानने के लिए भेज दिया 
जाता है और सभी से यह मालूम किया जाता है कि संशोधन-अस्ताव के सम्प्ध में 
आगे कार्यवाही की जाएं श्रथवा नही । यदि प्रस्ताव को लोकमत का पक्ष मिल जाता 
है, तो यथपि संसद ने इसी प्रस्ताव को एक बार प्रस्वीकृत कर दिया था फिर भी 
यहू संतद का करतंव्य हो जाता है कि वह उबत संशोधन को विधेयक के रुप में तैयार 
करे और उसको सर्वसाधारण भौर कैष्टनों का मत जानने के लिए भ्रस्तुत करे | 
यदि सर्वताघारण का मत उक्त संशोधन प्रस्ताव के विरुद्ध होता है तो विधेयक गिर 
जाता है। 

यदि झारम्भक को विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है शौर यदि संसद, 
उसको स्वीकार कर लेती है तो उक्त प्रस्ताव तुर्त सर्वताधारण के जनमत झऔौर 
कैष्टनों की तदर्थ स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है। किम्तु यदि संसद विधेयक 
के रूप में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो संसद मतदाताओं से कह 
सकती है कि उबत प्रस्ताव अस्वीक्षत कर दिया जाएं श्रयवा उबत प्रस्ताव के स्थान 
पर भ्रपना प्रस्ताव तैयार कर सकती है और प्रारश्मिक प्रस्ताव के साथ-साथ भपना 
प्रस्ताव भेज सकती है। 

बदि आारम्भक ीजांशा%७) में संविधान के पूर्ण सशोधन ((०आाफ़ालि6 
इ८शांझ0)) वी प्राँग की गई है, तो उस सम्बन्ध में वही वा्य॑-प्रणाली भ्पनायी 
है जिसका वर्णन इसी पुस्तक के भ्रध्याय २ में किया गया था । 
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जनमत-संग्रह के पक्ष में तक 
(62प्राथा।5 व च४0ए7 0 केटलिशातंपा)) 


(१) कहा जाता है कि लोकप्रिय प्रभु-सत्ता का सिद्धान्त प्रत्यक्ष व्यवस्थापन 
में मूत्त-स्वरूप धारण करता है न कि प्रतिनिधिक श्रयवा ससदीय प्रणाली में । संसदीय 
प्रणाली में वास्तविक जनमत प्राप्त करना प्राय: कठित है क्योकि संश्रदीय जनमत के 
ऊपर दलो के, समाचारपत्रो के, वक्‍्तृताओं के, श्रौर प्रचार के प्रभाव पड़ते रहते है। 
जनमत-संग्रह, लोकप्रिय प्रभु-सत्ता को स्वीकार करता है श्रोर इसके द्वारा सर्वसाधारण 
की वास्तविक इच्छा का. पदा चल जाता है । इसलिए जनमत-संग्रह (रि८शिशाातंणया)) 
जनमत जान लेने का सबसे श्रेष्ठ बैरोमीटर है | इसके भ्रतिरिकत स्वर्य नागरिक अपने 
प्रतिनिधियों की अपेक्षा अपने हितो की भ्रच्छी तरह से समझता है। जिस विधि की 
माँग सीधे सर्वसाधारण द्वारा की जाती है, उसके पीछे सर्वंसराधारण की नंतिक इच्छा 
भी रहती है और इस प्रकार पारित की हुई विधि का संसदीय प्रतिनिधियों द्वारा 
पारित की हुई विधि की पपेक्षा अधिक स्वृंसम्मत भौर निश्चित पालन होता है । 

(२) जनमत-संग्रह (२८ल्क्यातण्या) के समर्यंक यह भी कहते है कि इसके 
हारा राजनीतिक दलों की भ्रावश्यकता भौर महत्त्व कम हो जाता है प्रौर इससे दतीय 
भावनाओं (?शप$शा »आग) की श्रवृत्ति भंग होती है। इसके झतिरिवत यह विधान- 
अण्डलीं की चपलता और राजनीतिक यन्त्रो के असंयम के विरुद्ध अंकुश्य का काम देता 
है। श्रमेक वार विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों और झाजाओं को सर्वसाधारण 
ने भ्रस्वीकृत कर दिया है; शोर इससे पता चलता है कि विधानमण्डल, सर्देव ही ने 
तो सर्बेसाधारण की इच्छा को.जानते हैं भपूर न उनकी इच्छाग्रों का प्रतिनिधित्व 

करते हैं । जनमत-संग्रहो से यह भी पता चल जाता है कि जिन विधियों के प्रति 
जनमत्त- की स्वीकृति नही है, उनका पास होना अत्यधिक कठिन ही नहीं, भश्तम्भव 
-है। सत्य तो यह है कि जनमतन्संग्रह ने स्वंसाधारण के हाथों मे पूर्ण निषेधात्मक 
थवित (५००) दे दी है । 

(३) जनमतनसंग्रह के द्वारा बहुमत दल की राजनीतिक उच्छुद्धलता किसी 
सीमा तक दवी रहती है। ससदीय श्थवा प्रतिनिधिक प्रणाली मे विधि का वही स्वरूप 
रहता है जो ससद्‌ का बहुमत दंल चाहता है। उक्त विधि में प्रल्पमत वालों की इच्छा 
का ध्यान नहीं रखा जाता । (किन्तु यदि विधि के अधिनियम बनने से पूर्व उक्त विधि 
क्रो जनमत-मग्रह के हेतु प्रस्तुत कर दिया जाता है तो श्रल्पमतों को भी उक्त संबंध 
में झपने विचार व्यवत करने का पर्याप्त श्रवसर मिल जाता है; भौर उनको यह भी 
अवसर मिल जाता है कि उक्त विधि को संगठित विरोध द्वारा अस्वीकुत कर सके । 
यही सच्चा प्रजातन्त्र है। इसके भतिरिक्त जनमत-संग्रह के द्वारा विधि पारित करने 
में कम समय लगता है । 

(४) जब स्वेंसाघारण यह पश्रनुभव करने लगते हैं कि वे ही स्वयं देश कै 
व्यवस्थापक ((८छॉडाआण5) हैं तो उनमें देश-प्रेम और उत्तरदायित्व की भावनाओं 
का उदय होता है । इस तथ्य की अनुभूति ही नागरिकों की सच्ची राजनीतिक शिक्षा 


है जनमत-संप्रह और स्‍झ्ारम्भक 407 


है। प्रजातन्त्र का यही वास्तविक गुण है। इसके झतिरिवत प्रत्पक्ष व्यवस्थापन की 
रीति प्रपरिवर्ततवादी है। सर्वेश्ाधारण प्रायः कभी भी भ्रपनी व्यवस्था मे आमूल 
परिवर्तन नही करेंगे जबकि ये जानते हैं कि वे स्वयं हो व्यवृसधापन के पंच भी है । 
वे यह भी जानते है. कि झ्रावश्यकता पड़ने पर थे स्वयं झपनी विधियों मे अपनी 
भावश्यकताप्ों के अनुरूप परिवर्तत फर सकेगे। इसीलिए प्रत्यक्ष व्यवस्थापन में 
दूरगामी परिवर्तन नहीं किए जाते । 

(४५) यदि कभी संघीय संसद्‌ के दोनों सदनो मे गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो 
जनमत-संग्रह के द्वारा ही ऐसे गतिरोघों को दूर किया जा सकता है । यह विधानमंडल 
की धाकितयों पर भंकुण है ॥ स्विट्जरजैण्ड मे कार्यपालिका, विधानमण्डल के निर्णयों 
का निषेध (५८४०) नहीं कर सकती)! ने एक सदन दूसरे सदन की उपेक्षा कर 
सकता है) दोनों सदनों की दाक्तियाँ समान हैं। ऐसी स्थिति में विधानमण्डल 
के ऊपर कुछ-न-कुछ प्रंकुश चाहिए प्रौर जनमतन्संग्रह (7०7४ ५४०८) हो वह 
भंकुश है । 

(६) इस सम्बन्ध मे भ्रन्तिम बात, जैसा कि ब्राइस (890८) कहता है, यह 
है, “प्रत्येक शक्सन में किसी-म-किसी स्तर पर एक ऐसी सत्ता श्रयवा शवित होनी 
चाहिए जिसका निर्णय भन्तिम हो, भौर जिसके निर्णय के विरुद्ध श्रागे कोई भ्रपीन न 
की जा सके । प्रजातस्त्र में ऐसी प्रन्तिम सत्ता केवल लोक-मत ही हो सकती है, जो 
सभी भ्रकार के विवादों पर भ्रन्विम निर्णय दे सकता है ॥" 


जनमत-संग्रह के विरुद्ध तर्क 
(#:8पए20/६ 88475 (6 7रे४/००६४९प ) 


(१) जनमत-संग्रह के विरुद्ध मुख्य तर्क यह दिया जाता है कि इसने विधान- 
भण्डलों की प्रतिष्ठा को कम किया है और इसके कारण भव विधानमण्डलो मे घटिया 
दर्जे के सदस्य भ्राते है। जब प्रतिनिधिगण जानते हैं कि उनके निर्णयों को रद किया 
जा सकता है तो स्वभावत: वे अपने विधायी कर्तव्यों (.68580५6 408४७) में 
चहुत कभ रुचि लेंगे। इसके भतिरिक्त जनमत-संग्रह में भ्रन्तिम्त उत्तरदायित्व ऐसे 
लोकमत के ऊपर छोड़ दिया जाता है जो गुमनाम है, भस्थायी है भौर भमूं है; इस 
करण वास्तविक उत्तरदायित्व का लोप हो जाता है । यदि कोई प्रस्ताव जनमत-संग्रह 
के द्वारा स्वीकृत हो जांता है, तो उसका श्रेय विधानमण्डल को न मिल कर सबवे- 
साधारण को ही मिलता है। गदि प्रस्ताव श्रस्वीकृत हो जाता है तो उसका दोप विधान- 
भण्डल को दिया जाता है। इस प्रकार दोनो ही स्थितियों में विधानमण्डल की प्रतिष्ठा 
घटती है श्र इसका फल यह होता है कि लोक-मत की निगाहों मे विधाममण्डल का 
आदर कमर रह जाता है । 

(२) एक सामान्य नागरिक का मस्तिष्क न तो इतना विकसित होता है 
और न वह इतना धिक्षित होता है कि विधान के सम्बन्ध भें प्रनेकों विषयों पर झपनी 
सही राय बना सके श्रथवा मत व्यक्त कर सके भौर विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि 
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इन दिनो विधान-निर्माण या काये पत्यन्त जटिल भौर कठिन द्वो गया है, जवमत- 
संग्रह उचित नही ठहरता । 

(३) यदि किसी वैधिक प्रस्ताव के समर्थक या विरोधी लोग उद्त प्रस्ताव 
के सम्बन्ध में पत्रिकाशों भौर भाषणों के ही द्वारा स्वंस्ाधारण को पूरी जानकारी 
करा देने का प्रयत्न करते हैं, तो यह भसफल प्रयास होगा । प्रत्यक्ष व्यवस्यापन के 
विरोधियों का कहना है कि सवंसाधारण के हित वास्तव में उन बने हुए प्रतिनिधियाँ 
के हाथों मे ही प्रधिक सुरक्षित रहते हैं जिनको योग्यता भौर प्रौढ़ विचार-झवित के 
झाघार पर चुन कर भेजा गया था; से कि लोकप्रिय सर्वेत्षाधारण के हाथों में जिनका 
सन्देहयुवत मत जानने के लिए कोई प्रस्ताव जनमतनसंग्रह मे भेजा जाता है । 

(४) जनमग-संग्रह का एक प्रन्य दोप यह है कि उसमें कोई विधेयक या तो 
स्वीकार किया जाता है भौर या रह किया जाता है; किन्तु संशोधनों के लिए कोई 
स्थान नही है । 

(५) जनमत-संग्रह के विरुद्ध एक प्रौर तक॑ है भौर इसमें पर्याप्त सार भी है, 
भ्रौर वह यह है कि जनमत-संग्रह में बहुत ही कम लोग मतदान करते हैं। कहा जाता 
है कि जनमत-संग्रह के मतदान के फल से वास्तविक जनमत नहीं पागा जा सकता, 
वर्योंकि श्रधिकतर जनमत-मंग्रहों मे किसी विधेयक के विरोधीगण प्रधिक संख्या में 
मतदान करते है, किन्तु समर्थकंगण उतनी संबया में नही जाते भ्रौर जनमतन-संग्रहों में 
बहुत बड़ी संख्या में लोग मतदान ही नहीं करते, इससे या तो यह निष्कर्ष निकलता 
है कि मतदाता लोगों को नागरिक कर्त्तव्यों का भान नहीं है प्रधवा यह निष्कर्ष 
निकलता है कि वे उक्त विपय पर मतदान करने की झौर मत व्यक्त करने की 
योग्यता ही नही रखते । 

(६) एक भ्रन्य तक जनमत-संग्रह के विरुद्ध यह है कि इसके द्वारा कभी- 
कभी भ्रत्यन्त झ्रावश्यक विधियों में अ्रत्यन्त हानिकर देर हो जाती है। इस दोप कै 
कारण जनमतन्संग्रह के जिन शैक्षणिक लाभों पर बल दिया गया था, उनका कोई 
महत्त्व नहीं रहता । जब नागरिक स्वयं सार्वजनिक हृत्यों में रुचि नही लेते तो प्रत्यक्ष 
विधान-निर्माण एक तमाशा और दिखावामान्न बन कर रह णाता है । 

(७) यदि जनमत-संग्रह के द्वारा कोई विधि केवल थोड़े से बहुमत के आधार 
प्र स्वीकृत होती है जैसा कि १६३८ के फेडरल पीनल कोड (फ्वश्श ऐशावों 
(००८) श्रौर १६४७ के फेडरल इकॉनॉमिक झ्ाटिकल्स (फटठलाश डिए070777 
0५७) के सम्बन्ध में हुआ जबकि दोनों ४३ प्रतिशत के बहुमत से 82000 
तो ऐसी विधियों का नैतिक समर्धंव श्रधिक क्षीण हो जाता है। त्रिधानमण्डलों के 
सम्बन्ध में कोई यह जानने का प्रयास नही करता कि उन्होने किसी विधि को कितने 
प्रतिशत मत से पास क्या । 

(८) यह भी नहीं माना जा सकता कि प्रत्यक्ष व्यवस्थापन से दल-प्रणाली 
के दोप कम हो जाते हैं । तथ्य यह है कि जल्दी-जल्दी मतदान के कारण राजनीतिक 
दल अधिक श्थमाशील हो जाते है । जनमत-संग्रह के कारण राजनीतिक प्रतियोगिता 


जनमत-संग्रह झोर झारम्भफ की0 


प्रधिक तोद्न हो जाती है भोर दलगत भावना का दवाव बढ जाता है। यद्यपि ऐसी 
प्रवृत्ति स्विट्जरलैण्ड में प्रबल नही हुई क्योकि स्विस लोगों की आदते श्र ही प्रकार 
की हैं। ३०,००० नागरिकों के हस्ताक्षर प्राप्त करने मे जो प्रति हस्ताक्षर व्यय करना 
पड़ता है उसके कारण किसी विधि को चुनोती देना सहज नहीं है. भौर ऐसा उेवल 
संसुष्द संस्थाएँ ((०79०7४/९ ००465$) ही कर सकती है जैसे राजनीतिक दल, ट्रेड 
यूनियन (ग्रपक्षव८ [ा०॥5), और भन्‍्य प्रभावी समुदाय । किन्तु इसके फलस्वरूप 
उक्त संसष्ट संस्थापरों का नीतियों पर और भधिक प्रभाव पड़ता है । 

(६) जनमत-संग्रह का एक स्पष्ट परिणाम यह है कि विधानमण्डल का 
प्रभाव घटा है किन्तु उसी भनुपात में कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ा है । प्रथमत- ससद्‌ 
प्पनी विधायिनी शवितयों को, सघोय परिषद्‌ को सौंप देना अच्छा समभती है बजाय 
स्वयं विधि तैयार करने के, “वयोकि इससे संघीय संसद्‌ (7९०९४) 655९॥709 ) 
बहुत सीमा तक भालोचना से बची रहती है । इसलिए विधियों को इस प्रकार तंयार 
किया जाता है कि जहाँ तक सम्भव हो सके, जनमत-संग्र ह की नौबत ही ने झ्रावे । 
द्वितोयत:, संघीय परिषद्‌ («शव एणएएण ) की झाज्ञाओरो (#&77०६६५) को 
चुनौती नहीं दी जा सकती जबकि संसद्‌ की विधियों शौर झाज्ञाओों को चुनौती दी जा 
सकती है, इसलिए आपात काल में विधि-निर्माण सम्बन्धी सारा काम संघोय परिषद्‌ 
(८०८८७ 0०णाली) को ही करना पड़ता है 

(१०) ब्राइस (89००) कहता है कि “जनमत-सप्र ह के विरुद्ध सण्से सुगम 
किस्तु सबसे सम्दिग्ध तर्क यह है कि इसके द्वारा राजनीतिक- सामाजिक झौर आधिक 
उन्नति को व्याधात पहुंचता है ।” सर हैनरी मेन ($7 पमत्नाज 7शथगल) ने इसी 
तथ्य को भ्रपनी पुस्तक 'दि पापुलर गव्नमेट! (प06 ९०एएऐंश 6०रथााणशा।) में 
१८८५ में समझा कर लिखा झोर इसका प्रभाव विशेष रूप में पंग्रेजों पर पड़ा क्योकि 
अंग्रेज लोग स्वभावत्त: अपरिवर्तनवादी होते हैं। किन्तु यह्‌ तर्क स्विट्जरलेण्ड के 
परीक्षण में सही नही उतरा है। यह सत्य है कि पक्षपात झथवा अनावश्यक सावधानी 
के कारण संघीय संसद द्वारा प्रस्तावित भ्राथिक भौर सामाजिक सुधारों की दिशा में 
कम प्रगति हो सकी किन्तु फिर भी उक्त भपरिवर्तनवादिता झथवा प्राचीनता 

(ए०श्धरकांधा) से स्विटूजरलेण्ड ($ज्वोटथो०00) को कोई विशेष हानि नही 
हुई है । 
आरम्भफ के समर्थन में तर्क 
(&2फपशा5 थ विए०णप्रा 0 (॥6 व्रत9006) 


.... जो तक॑ जनमत-संग्रह के पक्ष में दिए गए थे, वे ही तर्क प्रारम्भक के भी पद 
में है है किस्तु जहाँ तक प्ारम्मक की क्रियान्विति का धइन है, वह जनमत-संग्रह बी 
ज़ियान्विति से भिन्‍न है। इसलिए झारम्भक (एणंपंभां४८) पर प्रतय से विचार 
किया जाएगा । 
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कहा जाता हैं कि भारम्भय (]ध/0०) सौकप्रिय प्रमु-सत्ता (?9णेश 
$०0धर्यट्रा।ए ) या ही प्राकृतिक भौर प्रावदयक विकास है । यह भी कहा जाता है 
कि यदि सर्वृसाधारण झपनी सत्ताधों का उपभोग पपने प्रतिनिधियों के द्वारा करेंगे 
तो सवंगाधारण अभुनत्ताघारी ने रह जाएंगे) नागरिक की इच्छा तो ड्रेदल भपनी 
न भोर धपनी वोट (५००) के द्वारा ही व्ययत होती है, भन्‍्य डिसी माध्यम 
नहीं । 


चाड़े किसी प्रतिनिधि का राजनीतिक नैतिक स्तर कितना भी ऊँचा हो प्रौर 
धाहै उसकी भाववाएं कितनी ही ईमानदारीपूर्ण क्यों न हों, डिन्तु यह सम्भावना 
संदेव बनी रहतो है कि वह सर्वंसाघारण का भौर उनझे विचारों का सही-सही 
अतिनिधित्व न करता हो । जनमत-संग्रह तो सर्वत्ताधारण को केवल निषेध प्रधिकार 
(४९६०॥४७ उ2॥). देता है किन्तु भारम्भक (त्रा४८) धोगों को वास्तविक 
प्रत्यक्ष भ्रधिकार प्रदान करता है जिसके द्वारा वे ऐसी विधियाँ स्वयं तैयार करें 
जिनकी उन्‍हें भ्रावश्यकता हो । “यदि जनमत-संग्रह ( एटलध्य4वाए). सर्वत्ाघारण 
की विधानमण्डल द्वारा पारित गलत विधियों भयवा विधानमण्डल के दुष्कर्मों के 
विरुद्ध रक्षा करता है तो उन्ही प्रयोँ में प्रारम्भक विधानमण्डलों की भरूलों की 
दवा है |” 


यह भी कहा जाता है कि विधानमंडल प्राय: सर्वक्षाधारण की भावश्यकता्रों 
की उपेक्षा करते हैं भौर वे जनमत के उननतिश्ञील विचारों के बहुत पीछे रह जाते 
है। इमके भ्रतिरिवत वे तो केवल दलीम कार्यक्रम को पूरा करने की धुन में रहते हैं। 
“यदि ऐसा हैं, तो फिर, संस्द्‌ जो स्त्रयं स्वकाघारध के द्वारा निर्वाचित तिकाम है 
क्यों सर्वताधारण के ही लिए मार्ग वन्‍द करती है झौर क्यो नहीं उनको भपती 
इच्छानुरूप विधियों कारित कराने का अवसर दिया जाता ।” जिस विधि का आरम्भ 
सर्वेस्पधारण की और से होगा उसके पीछे जनमत होगा और इसलिए उसका विशेष 
समादर होगा श्रौर इसलिए ऐसी विधि का शीघ्र पालन भी होगा । झारम्भकों 
से राजनीतिक विप्सयो की सम्भावना पर्याव्त कम हो जाती है क्योकि इस प्रकार उसे 
विधियों के पास करते' में कम-से-कम देर लगती है जिनको सर्वंतराधारण अपने कल्याण 
के लिए आ्रावश्यक समझते हैं। 


झारम्भक के विरद्ध तक (68प्रगाध्याड बहा 8 वक्राद्रीए०) ५7 
जनमत-संग्रह की ही तरह झारम्भक भी विधानमण्डल की सत्ता झौर उत्तके उत्तर 
दायित्व को कम करता है। विधियों का निर्माय करना, विशेष रूप से विधेयकों का 
ग्राू्प तैयार करना एक कठिन श्रौर जटिल कार्य है। इस कार्य के लिए विशेष 
योग्यता की आवश्यक्ता है जो केवल इस कार्य के करने वाले विशेषज्ञों और विधान- 
मण्डलों के सदस्यीं को लम्बे अनुभव के बाद प्राप्त होती है। एक साधारण नागरिक 
से यह थ्राशा नहीं की जा सकती कि वह ॒ विधेयक के प्रारूप तैयार करने मे शिस 
कौशल की प्रादश्यकता होती है उसे जानता हो और फल यह होता है कि सार्वजनिक 
आरम्मक हारा लाए गए प्रस्ताव प्राय. अधूरे, भट्टे भर श्रसंस्कृत होते हैं जिनमे बहुत- 


2080. 8 पैक 0३5 5 कै. 
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सी पाराएँ प्रह्पप्ट रह जाती हैं भोर बहुतन्सी वातें दी ही नहीं जादी। जो बिधे- 
यज सर्वक्वाधारण द्वारा भारम्ग किये जाते हैं उनकी भाषा प्रायः झत्यन्त दृदित होती 
है प्रोर उन विधेयकों के कई-कई प्र्थ निकल सकते है। कँण्टनों मे यहाँ वैधिक 
शरस्नस बार-बार प्रारम्भ किए जाते है, कभी यह देसने मे नहीं श्राया कि स्‍क्‍्क्‍रम्भक 
के झा कमी कोई हेमा सुधार हुआ हो जो विधानमण्डल में पास किए गए प्रधि- 
नियम से न हो सकता ही । इनके विपरीत, स्वेदाधारण ने भ्रपनी इच्छा से जिन कुछ 
विधियों को प्रास करके सबिधि पुस्तक में दर्ज विया है उनमे से दुछ निश्चित रूप 
से भरवुद्धिमत्तापूर्ण हैं। ग्राइम (89८९) बहता है, “कभी-वर्भी केप्टनो की विधान 
मभाप्रों ने युद्धिमत्तापूर्वक सर्वेशाधारण यो चैतावनी दी झौर कई बार उनको अस्ता- 
वित विधि की गलतियाँ सुझाई शौर उनके स्थान पर बेहतर विधेयत् का सुझाव 
दिया जिसके फलस्वरूप दुर्भाग्यपूर्ण निर्णंयो' से बचाव हुप्ा श्रोर एक बार अ्रविचार- 
पूर्ण भ्धिकोषण विधि (837).॥8 .09) को संघीय सत्ताप्रो ने इस प्राधार पर रह 
कर दिया था कि यहु सविधान के उपबन्धों के विर्द्ध भी । कई बार स्वय जनता ने 
इसा प्रकार की उदृष्ड योजनाप्रों को रह करके अपनी सूक-बूझ का परिचय 
दिया है।" 
निष्कर्ष (209०४४०१)०-स्विदुन रलैण्ड मे, प्रत्यक्ष विधान निर्माण के 
सम्बन्ध में विद्वानों भे भ्रौर राजनीतिज्ञों मे भी तौप्र मतभेद है । बुछ लोग कहते हैं 
कि यह प्िद्धान्त और व्यवहार दोनों की सुदिधा के भनुस्तार प्रत्मन्त पूर्ण विकसित 
आ्यवस्था है किन्तु भ्रत्य लोग यह कहते है कि इसमें सर्वक्षाधारण वी राय ऐसे मामलों 
में मांगी जाती है जिनको वे-समभते नहीं भोर वे इसकी इस वारण भी ग्रालोचना 
करते हैं कि इसकी कार्य-प्रणाली व्यवहारतः बुरी सिद्ध हुई है। इसके अ्रतिरिवत 
जनमत-संग्रह में जो अनावश्यक देर लगती है और ग्रभिवाधाएँ डाली जाती है, उनको 
डुछ सुधारक लोग बुरा समझते है; भोर दहुत से मतदाता लोग बहते हैं कि व्यर्थ 
ही उनका सारा अवकाश का समय इन भमभटो में समाप्त हो जाता है। फिर भी 
स्विट्जरलैण्ड में कोई भी प्रत्यक्ष ब्यवस्थापना की इन प्रणालियों को त्यागना पसम्द 
नहीं करेगा ; रेव४ (ए4एएथ१) लिखता है, “यदि कोई श्राइमी स्विट्जरलैण्ड के 
'सामाम्य नागरिक से यह पूछे कि वया वह और उसका देश प्रत्यक्ष प्रजातस्तर के प्रयोगों 
से भौर उन प्रयोगों के फल से पूर्णतया संतुष्ट है तो वह निश्चय ही हाँ में उत्तर 
देगा ग्रोर सम्भव है कि वह नागरिक इस प्रसंग में 'प्रयोग' (&फल्मांग्राशा।४) शब्द 
अभ्रसन्‍्त हो जाए। अत्यक्ष प्रजातन्त्र के प्रयोग का समय समाप्त हो चुका है और 
उसी के साथ ग्रारस्भक और जनमतःसेग्रह के शत्रु ओं के पुराने विचार भी उसी प्रकार 
पभाष्न ही गए है जिस प्रवार कि प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र के कटूटर समर्थवरों का भन्ध-समर्थन 
भी समाप्त है| चुका है ।"* 


५ 36028 अर नललजट कक 
. प्रा 55 व्गागाला त॑ उचछाएलोक्षाठ, 09. था; छ. 74-75. 


अध्याय ८ 


राजनीतिक दल 
(एगांएंट्व! एद085) 


राजनीतिक दर्सों को प्रकृति ([२६ए८ ० ?गांधंव्ग 28005) --स्विदृजर- 
लेप्ड एक प्रजातन्त्र राज्य है, परन्तु प्रजातन्त्र में भी भ्रकेला व्यक्ति निश्चय ही 
अशवत होता है जब तक कि वह भ्रपने राजनीतिक भ्रधिकार का प्रयोग करने के 
लिए समान विचार रखने वाले भत्य साथी थ्यक्षितयों से नहीं मिलता । ज्योंही ऐसा 
होता है एक राजनीतिक दल जन्म ले लेता है जो कि प्रजातन्व्रात्मक शासन का एक 
आवश्यक उपकरण है। 

स्विस संविधान में भी संयुक्त राज्य प्रमेरिका के संविधान की तरह दलों को कोई 
स्थान नही दिया गया है । स्विट्जरलैण्ड में राजनीतिक दलों का विकास संविधान के 
आधारपर नहीं हुआ है । किन्तु स्विस सविघान में राजनीतिक दलों के सम्बन्ध मे परप्न* 
त्यक्ष रूप से प्रसंग भ्रवश्य भाया है क्योंकि राष्ट्रीय परिषद्‌ (रब्रां0०व ए०एात) के 
चुनाव के लिए ग्रानुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। १३ भवतूवर, १६१८ 
को झनुच्छेद ७३ का जो संद्योधित स्वरूप स्वीकृत हुप्ता उसके भनुसार “भ्रव राष्ट्रीय 
परिषद्‌ (९४४०॥श 0०) के लिए चुनाव प्रत्यक्ष होते है। वे लोग समानता 
के सिद्धान्त पर चलते हैं झौर प्रत्येक कैण्टन भ्थवा प्रद्धं कैप्टन को एक निवर्चित-कषेत्र 
(७०८० ण ताशांट), मान लेते हैं।” 'समानता के सिद्धान्त! (छ77000० रण 
ए7०%०:४०॥श६७) के कोई भ्र॑ ही न रह जाएँगे यदि इसका श्रर्थ दलों से न हो, 
क्योंकि उन्ही अर्थात्‌ दलो के निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच में ही तो झनुपात भ्रगवां 
समानता उस रूप में स्थापित करना अभीष्ट है जिस रूप मे कि मतदाताओं में समा* 
नता अथवा अनुपात स्थापित है । हु 

स्विद्जरलेण्ड मे भी भन्‍य यूरोपीय 2जातन्त्रात्मक राज्यों की तरह विविष 
राजनीतिक दल ही राष्ट्रीय जनमत तैयार करते हैं और उसका विकास करते हैं। 
तथ्य यह है कि यूरोप के भ्रन्य किसी देश में राजनीतिक दलों की उपस्थिति की उतनी 
सम्भावना नहीं है जितनी कि स्विद्जरलैण्ड में है। इसके कारण स्पष्ट है। उस देश 
में व्यापक मतात्रिकार है श्रौर सवंसाधारण को जल्दी-जल्दी विविध सावंजनिक 
विपयों पर मतदान करना पड़ता है | इसके भ्रतिरिकत स्विट्जरलैण्ड मे प्रनेक विभिन्‍न 
ताएँ पाई जाती है; जैसे जातिगत चरित्र, धर्म, भाषा, विविध उद्यम 6 एक-दूसरे 
के विरुद्ध आधिक हितों ग्रादि से सम्बन्धित विविधभ्वताएँ, थे सब विविध दलो को जन्म 
देती है ओर इन्ही अनेकों विविधताशों के कारण अनेकों राजनीतिक दलों में गठन" 
सम्बन्धी परिवर्तन भी वार-वार होने चाहिएँ। किन्तु स्विदूजरलैण्ड के सौभाग्य मे 
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उम्र देश में दलों को स्थापना न तो जाति के भाषार पर होती है श्रौर न भाषा के 
प्राधार पर, “भौर किसी देश में भो राज्यो के स्थायित्व के ऊपर दलों थे प्रदोल 
(05थ१ा०) का इतना कम प्रभाव नहीं पड़ता, जितना कम कि स्विट्जरलैण्ड में 
पड़ता है।" प्राचीन धर्मोपदेशक भयवा पादरी लोग समाप्त हो चुके हैं भोर अब 
धरम का राजनीति से सम्बन्ध पूर्णतया दूट चुका है । 


राजनीतिक दलों का इतिहास (प्लाहण५ ० 70॥0०० एक्ष(०$)--स्विस 
परिसंध ((०ाा्विटाभांणत), का राजनीतिक इतिहास सात कैयोलिक कैण्टनों के 
* सोंदरवंद (इजात८७७॥०) नाम के संघ ([.०७४५८) के विघटन से, जिसका वर्णन 
पहले ही किया जा चुका है; स्‍भोर १५४८ के सविधान की स्वीकृति से प्रारम्भ होता 
है। इस सविधान से समस्त कैण्टनों के पुन. सम्मिलन को पुप्ट कर दिया और उनमे 
धनिष्ठता और परस्पर प्रेम का मार्ग प्रशस्‍्त कर दिया । उस समय संघीय प्रवस्ध- 
संचालन में राजनीतिज्ञों के दो समुदाय थे जिनकों मुख्य रूप से प्रोटेस्टेंट मतावलम्बी 
अमन कैष्टनों से भौर प्रोटेस्टेंट मतावलम्बी फ्रेंच कैष्टनों से समर्थन प्राप्त होता था। 
राजनीतिज्ञों के ये दोनों समुदाय प्रथवा दल बाद में क्रमानुसार लिबरल (9७988) 
भोर रंडीकल (.00४८७$) कहलाए। लिबरल दल मे वयोवृद्ध जन थे जो उदार 
राजनीतिक दर्शनशास्त्र के सिद्धान्तों का समर्थन करते थे भौर परम्परागत यथेच्छा- 
कारिता पर बल देते थे तथा सभी के लिए नैतिक भर सास्कृतिक स्वतन्त्रता चाहते 
थे और देश में गणराज्यीय राजनीतिक व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे। परन्तु 
रंडीकल समुदाय (१४००७४१६) भनौजवानों का दल था और वे उनन्‍ततिशील विचार 
रखते थे। वे लोग उच्च उदारवाद के पक्षपाती थे। वे राजनीतिक प्रजातन्त्ीय 
भावनाओ्रों का प्रसार आरम्भक (]्रांधं४४९८) भ्ौर जनमत-संग्रह (२४/०॥०एा/) 
जैसी व्यवस्थाओं के द्वारा कराना चाहते ये और उन्होने समी के लिए श्राधिक स्व- 
तन्त्रता का नारा बुलन्द क्रिया | किन्तु उनकी झ्राथिक स्वतन्त्रता पर किसी सीमा तक 
राज्य का नियन्त्रण अवश्य होने को था। भ्रपने मतभेदों के बावजूद, लिबरल (]/98- 
705) भ्ौर रैडीकल (7९90९४5) लोगों ने मिल कर १८७४ का संघीय सविघान 
तैयार किया और इस ऐतिहासिक प्रलेख (0०ा5/0प००) में इन दोनों दलो के 
विभिन्‍न दार्शनिक विचारों का संगम है और इसलिए स्विदज॑रलेण्ड का संविधान 
कैश्रवादी (९८०धश$१०) , उदारवादी, पर्मेनिरपेक्ष (56८४॥७०) और प्रजातस्तीय 
भावनाओं का पृष्ठपोषक है । 


इन दोनों दलो के विरोध मे कैयोलिक कन्जवाटव पीपढ्स पार्टी (एगाण[ने 
(णाध्चरब(ए6 9९०फ्ञा८४' ए49) थी । इसे दल में वे लोग थे जिन्होंने १८४६ “में 
सोंदरवेद (50त४६णात ) नाम के कंथोलिक कंण्टनों के संघ की स्थापना की थी 
और जो १८६४८ के विच्छेद युद्ध (जा ० 5००८४भं०७) के लिए उत्तरदायी थे। 
अनरीकल दल (पश० (८१८७५) अपने विचारों मे पूर्ण पोपवादी अयवा पोष के 
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प्रभाव को बढ़ाने बाले (ए॥द-॥070॥6) ये घौर वे फंप्टनो की स्वतस्प॒ता के पक्ष- 
पाती थे। ज़र्चर [टपथाश) का कथन है कि “वर्लरीशण (776 (07035) दत्त 
ने १८४८ के सांविधानिक समभोते को भनिच्छा से ही माना था गयोत्रि वास्तव में 
इस दल को उक्त समभौते को मानमे पर बाघ्य कर दिया गया था ।” इस दल का 
समयंन मुस्यत. उन कैण्टनो से प्राप्त होता है जिनमें कैयोलिक मतावलम्दी प्रत्यधिक 
संख्या में है। बर्लरीकल दल स्विट्जरलैण्ड की समस्त राजनीतिक पार्टियों में सबसे 
भधिक उत्साहयुवत, सबसे भ्रधिक दृढ़ भौर सबसे भ्रधिक सुसंगटित दल है। यह दल 
श्रद भी मंघीय संविधान के उन कतिपय उपबन्धों का विरोध करता है जिनको वह 
कैथो लिक भावना-विरोधी भौर पोप-विरोधी समभता है। यह दल पूर्ण सत्तागुक्त 
राज्य का विरोधी है भौर परिवार, स्कूल भोर धरम के सम्बन्ध में व्यकित को पृ 
प्रधिकार देने का पद्ापाती है। संक्षेप में यह दल केन्द्रीयकरण का विरोधी है। 


इस प्रकार, १८७४ के प्रारम्भ में स्विट्जरलेण्ड में मुख्य रूप में तीन राज- 
मीतिक दल थे । लिबरलों (7027१) भौर रंडीकलों (०ठाट्व5) ने (८४४८ पे 
लेकर १८६० तक देश का शासन चलाया भौर इस काल में कैथोलिक कर्जवेंटिंव 
(९०४४०॥० (०ा5३००४७॥४८६) दल विरोधी दल के रूप में बना रहा । लिवरल भौर 
इंडोकल दलों का संघीय संसद्‌ में पूर्ण बहुमत वना रहा भर संधीय परिपद्‌ के सातों 
स्थान इन्हीं दलों के हाथों मे भा गये । किन्तु इस काल की एक महत्त्वपूर्ण पटना गह 
है कि लिबरल दल की शक्ति क्षीण हो गई और उसी पनुपात में रंडीकलो का प्रभाव 
बहुत बढ गया । कुछ समय पश्चात्‌ रैंडीकल दल का संसद्‌ के दोनों सदनो में हुए 
बहुमत हो गया, किन्तु संधीय परिपद्‌ में उनका बहुमत नहीं हो पाया, क्योकि म्विस्ि 
प्रया यही रही कि संघीय पापंदों को जब तक चे चाहें, पुनः निर्वाचित कर लिया 
जाए। किन्तु जब सभी लिब्रलदलीय पापदों ने संघीय परिषद्‌ को छोड़ दिया 
उनके रिक्त स्थानों पर स्वभावतः रैंडीकल पार्षद भाये भ्ौर १८६० तक संघीय 
परिषद्‌ (फ€त6थ 0०णाला।) में केवल एक लिबरल (0८०) पापंद बच रहा । 

रंडोकल भोर कन्जवेंटिव दलों का मेल ( एबपुव्ग (एाइशपथीश० 
(0००7) --जब १८६६१ में लिवरल दल का वह भकेला बचा-खुचा पापंद भी सधीय 
परिपद्‌ (ए€ठ८4] 0०ण7था) से हट गया, तो संसद्‌ ने, जिसमे रैडीकलों (्‌ 2280/225) 
का बहुमत भा, लिबरल पार्षद के स्थान पर कैघोलिक कन्जरवेंटिव दल ((शआणों० 
(007९ ए७४४५८ 2879) के एक सदस्य को संघीय परिपद्‌ के लिए चुना । लिबसल 
दल विरोधी दल बन गया। रेडीकलों भौर कस्जवेंटिवों का मेल १५३१ में प्रारम्भ 
हुआ था, भौर वह पब भी ज्यों-का-त्यों चल रहा है, यद्यपि झ्राजकल कुछ प्न्‍्य दल 
को भी प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। 

सोदलिस्ट पार्टी (5०लशा७ एश0/)--१८८० के बाद स्विदृजरलैण्ड में 
स्विस्त सोशल देमोश्रेटिक पार्टी, (5७58 3०लंग फलाएल०एं० श89) का उदय 
हुआ । समाजवादी लोग (प्रश6 5००ंधांड5) जैसा कि नाम से ही प्रकट है, काल 
म्ाक्स ((07॥ )/2%) के भनुगामी थे। उद्योगीकरण के विकास के साथ 
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प्रोद्ोगिक केंद्रों का भी विकास हुप्रा जैसे ज्यूरिच (20), विन्ट्यर (शांशल- 
0ण), बेसिल (8350) भादि; भौर साथ ही बहुत बडी संख्या मे जर्मन शिल्पी 
जमंनी छोड़ कर स्विट्जरलैण्ड में प्रा बसे; इन सब कारणों से समाजवादी भिद्धान्तों 
के प्रचार या प्रच्छा भ्रवधर मित्रा प्ौर सोश्नेल डेपोक्रेटिक दल को बड़ी उन्नति हुई। 
प्रपम विश्य-युद्ध के बाद इस दल को ४१ स्थान प्राप्त हुए शोर १६३४ के आम 
चुनाव में इस दल को राष्ट्रीय परिषद्‌ मे ५० स्थान प्राप्त हुए भ्ौर इस प्रफार प्रगले 
चार वर्षों में यह दल राष्ट्रीय परिषद्‌ में सवसे शवितशाली दले बन गया; क्योंकि 
रैहोशल लिबरसों (एण्8ा८० 90०90) को ४८ स्थान प्राप्त थे भौर कैपोलिक 
इन्जवें टियों (ट४0ण॥८ (०छच्तए॥२६5$) को ४२ स्थान प्राप्त थे। १६३६ में 
सोशलिस्ट दल को कैवल ४५ स्थान मिल सके, इसका कारण यह था कि वामपक्षी 
रंहीकत्रों ([.७॥ 9॥०४ ए४०९७॥5 ) का एक समुदाय दल से विलग हो गया। 
१६४३ में पुन: यह दल जोर पकड़ गया झ्रौर इसकी राष्ट्रीय परिषद्‌ में सदस्य संख्या 
औ६ हो गई, किन्तु १६४७ में वह फिर गिर कर ४८ रह गई; भौर १६५६१ के चुनाव 
में इस दल की शवित ४६ रही। 


स्विट्जरलैण्ड मे दल-प्रणाली की एक विशेषता यह है कि दलो के विकास में 
प्रपरिव्तंनवादिता भ्यवा स्थितिपालकता ( (0॥$0४थ॥६०) का बड़ा हाथ रहा है 
भोर कोई भी दल प्ान्तिकारीं भषवा पामूल परिवतंतवादी (&ता७ए/#) नहीं है। 
स्विय सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (5७४७ 80०४ 0॥०००४॥० एथआ(9) का समाज- 
बाद पूर्णतः भ्यावहारिक है; भौर क्रान्तिकारी समाजवाद नहीं है यद्यपि भ्पने प्रारम्भिक 
फाल में यह दल उत्पादन के समस्त साधनों पर सामूहिक स्वामित्व का पक्षपाती था 
भौर वर्ग संघ को भनिवार्य समझता था और इसलिए यह दल हिंसक भर भ्रसां- 
विधानिक उपायों का भ्राश्रय सेने में भी कोई दोप न देखता था। लेकिन चूंकि 
स्विट्जरलेण्ड एक पहाड़ी देश है जिसमें किसानों के पास छोटे-छोटे खेत हैं प्रोर उस्त 
देश के किसान खेती के काम मे ही लगे रहते हैं प्रोर उनके विचार देशभवित-पूर्ण हैं 
इसलिए समाजवाद के क्रान्तिकारी कार्यक्रम को किसी ने भी पसन्द नहीं किया । 
इसके प्रतिरिकत कम्युनों (20ए0एा८5) झौर कंण्टनों में स्वतन्ध्र उद्योग-धन्धों को 
प्रोत्माहन मिलता है; रेलों, सड़कों, जंगलों, पानी और शबित का राष्ट्रीयकरण हो 
गया हैं, इससे श्रव समाजवादी प्रोग्राम में किसी को रुचि नहीं रह गई है। इसलिए 
स्विट्जरलैण्ड के समाजवादी दल को अपना कार्यक्रम और देशों के समाजवादी कार्य- 
त्रम की अपेक्षा कम क्रान्तिकारी बनाना पड़ा; भौर स्विस॒ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक 
पार्री ($ज्ञ5$ 5०लगीह ७००००४४४० ए279) भ्रव केवल प्रजातन्त्रीय भर सांवि- 
घानिक पिद्धान्तों में विश्वास करतो है। उबत दल ने अरब खुल्लमखूल्ला समाजवाद 
के फ्रमिक विकासवाद में अपना विह्वास प्रकट किया है । 

स्विट्जरलैण्ड में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी (80णंथ 0०ए०ट कम एथ०१9) 
ही सबसे श्रेष्ठ भर सुसंगढित राजनीतिक दल है भ्रोर इसकी शाखाएँ सभी कैण्टनों में 
हैं। यह दल सभी उद्योगों का राष्ट्रीयकरण प्रोर सभी व्यक्तिगत एकाधिकारो पर 
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सामूहिक प्रधिकार घाहता है; साथ हो मजदूरों के लिए प्रधिक बेतन, सामातरिक 
सुरक्षा; किसानों के ऋणों की प्रवितस्थ येबारी; बेझारी में सहायता; सबरहें लिए 
काम जुटाने का घाइवारान प्रौर हिन्रयों को मताधिकार दैसे का पद्मपाती है। 
प्रग्य दत (006 एथ0०5)--१६१८ के राष्ट्रीय प्राम थुनाव में प्रानु- 
प्रातिक प्रतिनिधित्व के सूप्रपात के कारण भ्ौर भी राजनीतिक दस मंदान में भा गए 
है । दि फार्मंस, बढ़ंस' एण्ड मिट्टित क्लास पार्टी (क्‍॥6 छठाशल$, १णा-त३$ 
था फीवता८ 0॥5$ 409) मो संगठन १६३८ में उस समय हुप्रा जबकि रंदी- 
फलों (१४903)$) में फूट पढह गई भौर रैडोकल दल थी शृपिलीति से भसखोष 
प्रकट किया गया। १६२६ में रैंडीकलों पौर करणवेंटियों के संगडन (0०४०४) 
को गौर विस्तृत किया गया घोर उसमें फामर पार्टी (गा रिशा।॥) का एक 
सदस्य ले लिया गया । इस दत्त के राष्ट्रीय परिषद्‌ (२28/भाशे 0००४०) में ३॥ 
सदस्य ये। १६१४ में इस दल के श्धिकार में केवल २१ स्थान रह गए भौर वही 
सदस्य संध्या भभी तक चल रही है, कमो कोई एक सीट कम हो जाती है, कभी बढ़ 
जाती है। इस दल की सदस्य सध्या में कमी होने का कारण महू था कि एक भौर 
किसान दल मैदान में झा गया जिसका नाम यंग फार्म्त (४०णाह स्थिए्ए्धड) या 
प्रौर गिसको राष्ट्रीय परिषद्‌ (क्‍स्‍घाणाओं 0०णाली) में १६३५ में चार स्पान 
प्राप्त हुए; १६४३ में छः स्थान प्राप्त हुए; १६४७ में पांच स्थान प्राप्त हुए 
भौर १६५६१ में घार स्थान प्राप्त हुए। फार्म पार्टी (एक्षगाधा5 रक्षा३) प्रत्मधिक 
देशभकक्‍तो का दल है मौर यह दस देश के रक्षा-साधनों को प्रत्यन्त सुदृढ़ बनाना 
चाहता है | इसका कार्य क्रम विशेष रूप से किसानों के हितो की रक्षा करना है प्रौर 
यह कृषि की उन्नति चाहता है तथा यह भी घाहता है कि किसानों को परिसंघ से 
झाथिक सहायता मिले जिससे कृपि की उन्नति हो 
आजकल राष्ट्रीय परिषद्‌ (एथ00०ार्श (०एमण।) में जिन भन्‍्य छोटे राज" 
नीतिक दसों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है, उनमे निम्न श्रमुख हैं : इण्डिपेण्डेप्ड पार्टी 
(7700ए९४0०॥६ 728749) जिसकी स्थापना १६३६ में हुई, इण्डिपेण्डेप्ट सोशल डेमो- 
क्रेटूस:. (]रतव्फएथाएंदा। 30००॑ंब्री 00000); निकोचे प्रूप (7॥० 7र००/९ 
(07०07) थो १६३६ में समाजवादियों से झलग होने पर बना, झोौर स्ाम्यवादी दल 
(7॥6 (०मरष्यणयां७) | साम्यवादियों को १६३१ और १६३४ मे राष्ट्रीय परिषद, 
में दो स्थान प्राप्त हुए; फिर १६३६ भौर १६४३ में उन्हें कोई स्थान नहीं मिला । 
१६४७ में साम्यवादियों की पुनः सात स्थान प्राप्त हुए भौर श्राजकल उन्हें पाँच स्थान 
प्राप्त हैं । 
स्थिस दलीय व्यवस्था के लक्षण. (स्ट्घ/प्ा०5 ०ी ह6 $फ्ो5 कशाए 
8एड०ग ) --स्विदृजरलँण्ड की दलीय व्यवस्था भाजकल फ्राप्त की दलीय व्ययत्था 
से अधिक मिलती-जुलती है किन्तु वह इंग्लैण्ड भथवा फ्रांस की दल-व्यवस्था क्कै 
समान नहीं है । हम पहले ही स्विट्जरलैण्ड मे झतेक राजनीतिक दल होने के कारपों 
पर प्रकाश डाल चुके हैँ! स्विद्जरलैण्ड में राष्ट्रीय आधार पर दलों की व्यवस्था 
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नही है श्रीर इसका स्पप्टतः बही कारण है कि प्रजातस्त्रीय शांसनों की तरह स्विदृ- 
जरलेण्ड में दतीय शासन नही है । इस देश में किसी राष्ट्रीय महत्त्व के पदाधिकारी के 
लिए राष्ट्रव्यापी चुनाव नही होते जिस प्रकार कि कुछ प्रजातन्त्रों में राष्ट्रपति पद के 
लिए हूँते है । संघीय समद्‌ के लिए जो चुनाव होते हैं वे बहुत कुछ स्थानीय और 
क्षेत्रीय आधार पर होते है । 

स्विट्जरलैण्ड का उदाहरण इस मत का भी सण्डन करता है कि प्रजातन्त्रोय 
शासन उस समय तक नही चल सकता जब तक कि निश्चित बहुमत वाला दल ने हो 
श्रथवा जब्र तक कि बहुमत योग्य कई राजनीतिक दलों का संयोग (00थ॥0०5) ने 
हो । संघीय परिपद्‌ में झी और प्राय सभी कंण्टनों की कार्यपालिकाझों मे भी श्रत्प- 
संत दलो को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। इस प्रतिनिधित्व के कारण अल्पमत दलों को 
शासन-सचालन के ऊपर प्रभात्र डालने का अवसर मिल जाता है। स्विदूजरलैण्ड में 
पूर्ण दलीय शासन की स्थापता नहीं हो सकती । ससद्‌ में सदस्यों के ऊपर कोई 
दलीय निय्म्त्रण नही है । सत्य तो यह है कि कोई भी प्रश्न, सिवाय उन मामलों के 
जिनका प्रभात दलों के हितों पर पड़ता है अ्रथवा जिनका सम्बन्ध धर्म से हो, दलीय 
आधार पर निर्णय नहीं किया जाता । इसका यह फल होता है कि स्विद्जरलंण्ड में 
दलीय पद्धतियों का अभाव है और इसीलिए न तो कैण्टनों की समितियाँ है, म दलों 
के प्रमम्मिलन है और न दलो के बड़े सम्मेनव या प्रसभाएँ (207एथ४४०7५) ही 
होते है । 

स्विट्जरलैण्ट की दलीय पद्धति की एक अन्य विशेषता यह है कि दलों के 
नेता मही होते । दलों के नेताग्रों के अभाव का कुछ तो यह कारण है कि केन्द्र मे श्रौर 
अवयदी एककों में जो कार्यपालिकाएँ है वे दलगत झराधार पर नही बनीं, श्रौर 
ह्वितीयत: इस कारण है कि विभिन्‍न दलों में जो भेद हैं उतका प्राधार क्षेत्रीय हित 
है; न क्रि राष्ट्रीय महत्त्व के प्रश्न ! लावैल (7,09०/) ठीक ही कहता है, “यह 
कहना भ्रधिक सही होगा कि सधीय प्रतिनिधियों को कंण्टनों के दलों के द्वारा चुना * 
जाता हैं।” इसलिए दलो के नेताश्रों का प्रभाव कैण्टनो तक ही सीमित रहता है और 
उनकी झत्त क्षेत्रीय है न कि राष्ट्रीय । दलीय नेताग्रों के न रहने का एक प्रन्य 
कारण यह भी है कि स्विट्जरलैंड में किसी के लिए भी यह अ्रवसर नहीं है कि वह 
किसी के ऊपर किसी प्रकार का अनुप्रह कर सके अथवा कोई पद झादि दे सके | 
झोर स्विट्ज॒रलैप्ट मे न तो किसी का राजनीति, व्यवसाय ही हैँ न किसी दल के 
पाप्त घनराशियाँ ही हैं । 

स्विटूजरलैंण्ड में राजनीति पर जितना कम व्यय हांता है उतना झायद 
कही भी न होता होगा । दलों को घन की उसी समय आवश्यकता पड़ती है जब 
उनको वैज्ञानिक ढंग पर संगठित करना हो, निर्वाचन-क्षेत्रों में प्रचार करने के लिए 
सभाएँ करनी हों भ्रथवा किसी विशेष विषय पर साहित्य का वितरण भौर प्रचार 
करना हो । समाजवादियों सहित सभी राजनीतिक दल तौम मुल्य विपयों पर सहमत 
हैं--स्विस स्वतन्तता, स्विस तटस्थता भौर स्विस व्यापार-विस्तार । स्विट्द्धरतैष्ड 


$38 रेगरसं० का शासन 
राजनीतिक दो के इक तीनों मोपिक वि की बाते $यों प्र 2600 
डरने के साधक पम्सन्ध के क) मक्भेद हे पश्ते ह | डिन्तु इक तीनों ग)तिक 
सश्षयों के पर कोह भ्रतम्रेद नही ह, र्तों जे पापन फ़्स्ष 
कोई पर नह है फ्र्सि भन्य दक्त के नेता +) घुः में हर क्रीग्तो गो 
इच्छा करता ह ओर न इसके चिए अयत्त हू) क्रय वास्तव में इक अकार 
की स्थिक्त ही बह, इसका भरतक प्रयत्त | इतलिए कट- 
धरतेण्ड के त्का केक ग्रन्या नही है गैर ज्पको मी और ग्रोख 
लोग है हैं, भोर वे वास्तव के प्ठ्भ्रोर रिप्का: ह््यिं भाव है 


फरेष्टन दस (एकामाव] #ध८) वे प्रकार स्पष्ट है कि लिदृज॒रर्संढ 
के राजनीतिक दसों मे पाया पाने कत्ा परवाह संचार के प्रन्‍्य अजातन देशो $ 


दलों हे ने वाले प्त्वाह ३) मपेदा कम है । परजनीतिक-सगठन कम दुख़ता 
से पाकस के ॥« हए है भोर कार्य मे ४) कमर गश्ीत है। ५८ क्या 
रफि्षेत्रो ।नीय सम स्याएं है जनता का यान आकृद्ित करती ह | मोदोविक 
क्षेत्रो ॥| मो की विविधता कै पेद्‌पिययक कप्टनों राजनीति का 
विवरण दे बसा हे जाता है, परियामत: केण्टनों में रजनी, द्त् 
भवश्यक छाप वही नही होते जो परिसष के होते ह यह तक कि उनके नाग 
जैसे नही होते ॥ कंण्टनों के पूनाव कष्डनों समत्यात्रों सगे ड़ 
जाते है + | राष्ट्रीय फमस्याओं के) सेकर। (६ चोग अपने प्रतिनिधियों को 
बनते समय योग्यता का ध्यात रखते हैं भौर कैयल उन +र ही विश्वात करते 
जि दारी और स्राहत को क पहत देर & गानते हो | के अ्रक्ति भत्य- 
पैराय भर 8६ सिक० ऋण) अति के विरुद्ध बात है 
अपानी परिषाम (6०04 ख्व्ल 5 ०5४० ३ म्थाछ 
5056४) अकार #) राजनीतिक देले-व्यवस्था स्विट्ज्रलै> + , उत्का 
अभाव प्रवश्य है) ॥॥//मि 23 गकारी आर अतिष्यावद्ध | इचों का 
गठन कि; मन के बज नही किया जाता और दक्के रैक विवाद की 
बनाएँ पथ, बिल्कुच नही रहती | स्विसि पजनीतिक ज्ष / सजसे बड़ी 
विशेषता है बि “बट्ज रलैण्ड के देखों का स्थ, बंप है ३७ स्िगगंगा। 
26०5) बात के कोई 4, यत्त नहीं करते क्र उनका बहुमत ज्यों का त्यों बना 
ही रहे । ड् ए शान्त हो ,प है कि के आने कै दब 
लिए यह कठिन होगा ॥ ये भा; पर नियन्क्ण अप्त कर सके । इसके अतिरिक्त 
स्विट्ज्रत' मे परयनीति का संच। - बरी तरह देती पे रहित होता 
है । जब एक-दस क) प्रीठ पर विद्याल हाय भी होता है भर 
जिस समय उ. हमत प्राय: श्चित-फा हैं। जाता है, 6] म यह आवश्यक 
नही है ॥ पभी सदस्य सी कैन्धा सिल्षा कर 
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(प्रतढ ए०एव्याशला। ० ॥6 एछ.5.5,2.) 


अध्याय १ 


स्टालिन संविधान 
(7॥86 छात्ात (ए०ाशभापर070) 


प्रारम्भिक संविधान (छ्वा३ ८०7५(ए४०४) --स्दालिन सविधान से पूर्व 
१६१८ प्रौर १६२४ के दो भन्य संविधान सोवियत रूस में विमित हो चुके ये। 
१६१८ के संविधान को लेनिन ([.079) झौर स्टालिन ($/2॥7) की देख-रेख में 
साम्यवादी दल (0०फ्रणाणयांड। ९४79) की केन्द्रीय समिति (एक एड९टपाए० 
(०णाणां(4००) द्वारा नियुक्त एक भायोग (0०णण्ांअंणा) मे तैयार किया था, भौर 
१० जुलाई, १६१८ को साम्यवादी दल को श्वी भ्रखिल संघीय सोवियत (8॥ 
हिपरधअंका (00087055 ०0 50शंट5) ने इसका प्रनुमोदन किया था। इस संविधान 
ने जिस नए राज्य की स्थापना की उसका नाम झूसी सोवियत संघीय समाजवादी 
गणराज्य (ऐेपडअंशा 50ठंग्रा5६ ए०त6:॥०० 5०,८९६ ए०एप०॥०) रखा गया; भौर 
इस राज्य में पुराने ज्ञारशाही साम्राज्य का लगभग तीन-चोथाई भाग था । 
संविधान नव-स्थापित सामान्य जनों श्रथवा कर्मकारों (उ7रणट।७॥90) के 
अधिनायकवाद की लड़ाकू भावनाओं से श्रोत-प्रोत था झौर इसमें मुख्यतः वे सभी 
घोषणाएँ, नियम (२0॥०४) और पआराज्ाएं सम्मिलित थी, जो झवसूबर १६१७ की 
: क्रान्ति और १६१५८ के प्रीप्म काल के बीच में निकाली गई थीं। संविधान का मुख्य 
उदं बय पूंजीवाद का पूर्ण दमन भर समाज के पूजीवादी ढाँचे का समूल नाम था। 
भूमि, प्राकृतिक संसाधन झौर उद्योग-धन्घे, ये सब सर्वसाधारण के प्रधिकार में इस 
प्रकार आ गए, मानो वे सभी की सम्मिलित सम्पत्ति हों; और राज्य की झवित 
साम्यवादी संस्थाप्नों (50५०५) में निहित कर दी गई, भौर रूस श्रमिकों, सिपाहियों 
और किसानों के प्रतिनिधियों श्ौर उनकी संस्थाओ्रों का गणराज्य घोषित कर दिंगां 
गया। 
सविधान का स्वरूप संघीय रखा गया। किन्तु यह एक नए प्रकार का संघ 
बाद था। सविधान के निर्माताओों ने भावसंवाद के सिद्धान्तों के श्रनुसार यह भाशा 
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की थो कि निकट भविध्य में समस्त संसार को एक संघ सरकार का निर्माण होगा, 
जिसमें संसार की विभिन्‍न राष्ट्रीयताओो का संघ होगा भौर दूर-दूर की प्रादेशिक भूमि 
उम्र राज्य में सम्मिलित होगी । संभावित संत्तारव्यापी ऋन्ति के बाद प्रभु-सत्ताघारी 
राज्यों को झपनी व्यवस्था की शोर ग्राकपित करने के उद्दे इय से संविधान के निर्माताम्रों 
मे प्रस्तावित संघ में श्रवमवी एककों का संयोग मुक्त भर ऐच्छिक रखा श्रौर उतको 
इस वात की छूट दे दी कि यदि वे चाहे तो सध से चिलय भी हो सकते है । 


१६१८ का सोवियत रूस का संविधान केवल उसी अदेश पर अभावी था जो 
झुत का यूरोप में भू-माग था। किन्तु १६२३ मे सघ का नाम सोवियत समाजवादी 
गणराज्यों का संघ (एगाणा) ० 80शंत्व 80०95 ०कुण०॥2०5) झथवा यु० एस० 
एस० ग्रार० (0, $. 5. 7.) पड़ा, जिसमें निम्न चार अवयवी एकक गणराज्य 
सम्मिलित थे : रूसी सीवियत संघीय समाजवादी गणराज्य (6 7॥१ए४शंका 500॑क- 
98 कल्तश्ाशल्त 50शंत वरेटएप्9808), यूक्रेन (7॥9 ए):4॥०), श्वेत रूस 
(५/॥॥५ 05७०) और ट्रांस कौकेशिया (778 0४४०४४५) । उज्बेक (020०८) 
और तुकमेन (वणञांतााकशा) नाम के भ्रवयवी ग्रणराज्यों की रचना १६२४ में हुई 
और तदजिक (7 ४02॥7:) गणराज्य की स्थापना १६२६ में हुई; इस प्रकार सोबि- 
यत रूस के संघ में सात गणराज्यीय एकक राज्य सम्मिलित थे । 


१६२४ का संविधान सब वातों में १६१८ के संविधान के समान था, भ्रन्तर 
केवल यह था कि इसमे तीन नए निकायो की रचना की गई थी : सघीय सोवियत 
(8॥ एणांणय 09087255 णी॑ 86शं०ध5); सघीय सोवियत केन्द्रीय समिति (6॥ 
श़्ाणा एशाएशे ९०घा००) और श्रेसीडियम (6॥ एगंणा ?ए:वअक्ाया) । 
सघीय शासन (7८6९70 00ए८777/2॥/) भौर प्रवयवी एककों के बीच शक्तियों का 
वितरण प्रायः उत्ी प्रकार हुम्रा था जिस प्रकार कि संयुक्त राज्य अमेरिका में संधीय 
शासन और एकक राज्यों के बीच हुआ है । विनिदिष्ट शवितियाँ (59९०ं॥९० 709675) 
फेद्रीय शापतन को सौपी गईं थी और अवशिष्ट श्षक्षितयाँ प्रवयवी भणराज्यों को 
सौंप दी गईं; किन्तु सघीय शासन को णो शवितियाँ दी गईं, उनका प्रधिकार-क्षेत् 
इतना विस्तृत था कि उन शक्तितियों के भ्रन्तर्गत समस्त सोवियत रूस (ए. 3. 8. 7२. ) 
का समस्त झाथिक कार्य क्रम भ्रा जाता है । सोवियत शासन-प्रणाली का मुख्य सिद्धान्त 
यह था कि देश के आधिक और राजनीतिक ढाँचे मे पूर्ण समन्वय हो, इस प्रकार 
संघीय शासन के अधिकारों ने अवयवी एकक गणराज्यों के अधिकारों को पराभूत कर 
दिया । सघीय शासन को यह भी भ्रधिकार दिया गया कि यदि संघीय शासन कभी 
ऐसा भ्रनुभव करे कि किसी अवयवी एकक गणराज्य द्वारा पारित कोई विधि भ्थवा 
राज्याज्ञा संविधान के विरुद्ध है वो वह ऐसी किसी विधि अथवा आज्ञा (5 छा 
१6००८८६) का प्रतिनिषेध (/००) कर सकता है। अन्तश., यह भी निश्चित किया 
गया कि सघीय सोवियत (ए77079 0०४.०5७) हारा निर्देशिद्र कतिपय मिद्धान्तों के 
अनुसार ही प्रवयवी एकक गणराज्यों ((णञ्राघव्या ॥१०७ँणॉ०३) को दीवानी और 
फ़ोबदारी विधि (टांशों बाव शापयांगब। स्‍.4७), न्यायिक प्रक्रिया (7ावालत्रा 00-# 
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<८वण०), श्रम-व्यवस्थापन (49०0 .6हांश8800) भौर सार्वजनिक शिक्षा 
(8०॥००$) के सम्बन्ध में चलना होगा, भौर उसी प्रकार भाचरण करवा होगा । 


१६३६ का संविधान (49० 00750/ए४०॥ ० 936)--१६३६ में रू मे 
जया संविधान स्वीकार किया गया जो सोवियत रूस का तृतीम संविधान था। इत 
संविधान को पहले सर्वताधारण ही स्टालिन संविधान कह कर पुकारते ये भोर मव 
तो सरकारी तौर पर भी इसको प्रायः स्टातिव संविधान (धाम एणाश्यॉणी००) 
ही कहा जाता है। इसका कारण यह है कि इस संविधान. के निर्माताओं में स्टालिन ने 
सुख्य रूप से कार्य किया था। इसलिए, स्टालिन को ही इस संविधान का मुल्य निर्माता 
कहा जाता है। १६१८ श्रौर १६२४ के संविधानों में समाजवादी व्यवस्था का मू्ते 
स्वरूप प्रस्तुत नहीं किया गया था | पाँचवीं संधीय सोवियत (साध 6॥ िएररंशा 
०९८५४ ० 3०शं०४४) के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए लिनिन (7आ॥) ने 
कहा था, “हमारे सम्मुख समाजवाद का वह स्वरूप नहीं है जिसको सेंविधि में लेते* 
बढ़ किया जा सके ।/ १६१८ से लेकर १६२८ तक का काल, रूस के इतिहास में 
संघर्ष झौर कष्टों का काल था। किन्तु एन० ई० परी० (7४. 85. ९.) के काल के प्रस्त 
में स्थिति बहुत सीमा तक सुधर गई थी । इसके वाद प्रथम पंचवर्षीय योजना (छएल 
शथ्था (0) झ्ाई । इस योजना का उद्देइय था कि समाजवादी प्रादर्श पर समाज 
का पु7्रनिर्माण किया जाए और सोवियत रूस के आधिक भौर राजनीतिक स्वरूप को 
इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि पूजीवादी तत्त्वों को बिलकुल उखाड़ फेका जाएं) 


संविधान फा प्राद्पण (फ़िशण्ड णी ६6 005पोष्मा०0)--१6र* के 
आरम्भ में संघीय सोवियत केन्द्रीय कार्यंपालिका समिति (790 था ए/४07 (थाने 
ए/8००४ंए८ 0०णरणगं/००) ने ३१ सदस्यों के एक भायोग (ट०काप्मांडऑं०7) की 
नियुक्ति की श्रौर स्टालिन (5/0॥7) को उबत भायोग का चेयरमैन (00शोएगक70) 
निर्मुतत किया गया । इस आयोग की भ्ाज्ञा दी गई कि एक संविधान तैयार किया 
जाए जिसमे थे सभी तथ्य एकीकृत किए जाएँ जिनके सम्बन्ध में भ्रब तक सफलता 
प्राप्त की जा चुकी है ! एक वर्ष से भ्रधिक कठिन परिश्रम के उपरान्त भागोग मे 
स्विधान का श्रारूप उपस्थित किया; जून १६३६ में उसको प्रकाशित किया गंगा शोर 
सर्वेसाधारण के समक्ष सुझावों और सझोधनों के लिए प्रस्तुत किया गया। सविधान 
के प्रारूप ने सर्वसाधारण मे भारी खलबली मचा दी भौर सभी ने इसमें रुचि प्रदर्शित 
की और प्राय: सभी रुसी नागरिकों ने संविधान के खण्डन-मण्डन मे भाग लिया। 
कहा जाता है कि इस सविधान के सम्बन्ध में पाँच लाख सभाएँ हुईं झौर उन समा्ों 
में ३६० लाख व्यवितयों ने भाग लिया | १,५४४,००० संशोधन उपस्थित किए गए | 
संघीय सोवियत (0०765 रण 50शंल्ड ० 6 ए.8.5.2.) का असाधारण से 
आहूत किया गया जिसने संविधान के श्रारूप को केवल ४३ मामूली संशोघतों सहित * 
दिसम्बर, १६३६ को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इन ४३ सशोषनों में से 
केबल सात सथोषन तो कुछ परिवर्तनकारी थे अन्यथा सभी से शाब्दिक हेर-केर थे 
इस प्रकार स्टालिन सविधान १६३७ से प्रभावी हो गया । 
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बाद के त्ांविधानिक संशोधन (5प98८घएुप्था एशाशशीणिींणावो हैजाणातै- 
शक्षा5)--प्राजकल जिस संविधान के भ्रनुसार सोवियत रूस का झासन चल रहा है, 
वह १६३६ का संविधान ही है। आगामी राजनीतिक आवश्यकताओं ने यह झावश्यक 
कर दिया कि संविधान में कतिपय परिवरतंन किए जाएँ, किन्तु संविधान के मुख्य 
उपबन्ध भ्रब॒भी वही है भौर स्टालिन सविधान में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन भंहीं 
हुआ है। १६४४ में संविधान में परिवर्तन करके प्रेसीडियम (77०अतीप्रणण) की रचना 
ओर संगठन सम्बन्धी कुछ संशोधन किया गया ओर लोक प्रबन्ध परिपद्‌ झ्रथवा कौंसिल 
प्रॉफ पीपल्स कमीसार्स (00घ7थो ० ९००/४४ (०7्रग४5597$) में भी कुछ परिवर्तेन 
किया गया । १६४६ में प्रेसी डियम के झतिरिकत सदस्यों की संख्या घटाकर पन्द्रह कर 
दी गई, इस प्रकार इसकी पूर्ण सदस्य संख्या ३३ हो गई । कौंसिल भाफ़ पीपल्स 
कमीसार्स भ्रथवा लोक प्रवन्धक परिदद्‌ (76 (०णाएतरी णी 76०8४ (०्णायांउध्थ७): 
का नाम पश्चिमी देशों की कार्यपरालिकाशों के अनुरूप मन्त्रि-्परिपद्‌ (ट"एफणा ० 
शाआं४878) रख दिया यया । श्रमिकों के काम के घण्दे सात के स्थान पर भाठ कर 
दिए गए। कुछ संशोधन निःशुल्क शिक्षा के विषय में भी किए गए। जो प्रत्याशी 
सर्वोच्च सोवियत या सर्वोच्च परिषद्‌ (5097०06 8०2) के लिए चुनाव में खड़ा 
हीना चाहें उनकी भ्ायु १८ वर्षों के बजाय तेईस वर्ष कर दी गई। भ्रवयवी गणराज्यों 
को श्राज्ञा दे दी गई कि वे अपने-प्रपने स्वतन्त्र सैनिक दस्ते रख सकेंगे; विदेशी सत्तामों 
के साथ सीधे सम्बन्ध रख सकेंगे; विदेशों के साथ समझौते श्रौर इकरारनामे कर 
सकेंगे श्र उनके साथ दौत्य श्म्बन्ध भी स्थापित कर सकेंगे। द्वितीय विश्व-युद्ध की 
समाप्ति के बाद बदली हुई स्थितियों में इस प्रकार के सांविधानिक संशोधन झावश्यक 
हो गए थे । 
नए संविधान के लिए सोवियत योजना ($0फभ्रेढ॑ड्रोशा लि ग6७छ 
(०४४॥४४०॥)---सर्वोच्च सोवियत ने अप्रेल १६६४ में स्थू इचेव ((॥775॥0060 ) के 
प्रस्ताव को स्वीकार कर एक नए सविधान का निर्माण करने के-लिए निर्णय किया । 
प्रधान अन्‍्त्री ने सर्चोच्च सोवियत को बताया कि १६३६ में स्वीकृत की गई पुरानी 
श्राधारभूत विधि (000 फ4्ञआ० 7,8७४) बहुत पुरानी पड़ जाने के कारण अ्रधिक 
उपयोगी नहीं रही है क्योंकि समाजवाद ने विजय प्राप्त कर ली है मौर वह 
साम्यवाद के रूप में विकसित हो रहा है। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि 
स्टालिन संविधान नई विदेश-नीति की माँग को पूरा करने के लिए उपयुक्त नहीं थी 
रहा है । स्थ्‌ इचेव ने यह भी घोपणा की कि नए संविधान की इसलिए श्रावश्यकतता 
ताकि सोवियत संघ को उपनिवेश्यवाद स्ते मुक्त हुए देशों से थी सम्बन्ध स्वापित करने 
को झाज्ञा मित जाय । नए संविधान में लेनिन के शाँति, श्रम, स्वतन्त्रता, समानता 
तथा बन्धुता के प्रिद्धान्तों का भी समावेश होना चाहिए। 
तदनुसार सर्वोच्च सोवियत ने श्यइचेव की अध्यक्षता में ६७ व्यक्तियों का एक 
भायोग एक नए संविधान का निर्माण करने के लिए बनाया। स्थदचेव के देश 
की राजनीति से बाहर निकल जाने के बाद भायोग का बया हुमा यह भाधिकारित 


ब्श्व सोवियत रूस की शासन-प्रणाली 


रूप से, कुछ नही कहा जा सकता । परन्तु स्टालिन संविधान को बदलने का कारण 
आज भी विद्यमान है । नया संविधान क्या रूप धारण करेगा यह समय ही बतायेगा। 
२० वर्ष पुराना स्टालिन संविधाद अब भी लागू है । 


सविधान में सशोधन करने की प्रक्रिया (0०&वरपल णि दैआाशाएा।? ॥0 
€(०»॥४४ए॥०॥)--सोवियत रूस के सविधान में संद्योधन की प्रणाली श्रपेक्षाइव 
सरल है। सविधान का अनुच्छेद १४५ संशोधन दे सम्बन्ध में मही-सही प्रक्रिया 
चणित करता है । यदि सर्वोच्च सोवियत या सर्वोच्च परिपद्‌ (50७७/८॥१९ 8०82) 
के दोनों सदन कम-सै-क्रम दो-तिहाई मतों के बहुमत से संशोधन स्वीकार कर लें तो 
संविधान में संशोधन हो सकता है। कहने का सार यह है कि संविधान के संघोपन 
की माँग संघीय परिपद्‌ (2०एा्भी ० ८ ऐगंणा) और राष्ट्रीयतापो की परियद्‌ 
(८०णाणं! ० ६८ ॥ए७४०7०॥६४०५) नामक सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदतों के 
द्वारा अलग-अलग दो-तिहाई के बहुमत से पास होनी चाहिए । 

संविधान का क्षेत्र (8209० ०6 ८ 0075000907)--सोवियत रूस एक 
संघीय शज्य है जिसमें १५ भ्रवयवी एकक गणराज्य हैं : 


(१) रूस का सोवियत सघात्मक समाजवादी गणराज्य; 
(२) यरूक्रेनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य; 
(३) बाइलोरशियन सोवियत समाजवादी गणराज्य: 
(४) उजबैक सोवियत समाजवादी गणराज्य; 
(५) कजाख सोवियत समाजवादों चणराज्य; 
(६) जाजियन सोवियत समाजवादी गणराज्य: 
(७) अजरत्रिज्ञान सोवियत समाजवादी गणराज्य; 
(८) लिथूनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य; 
(६) मॉल्डंवियन सोवियत समाजवादी गणराज्य; 
(१०) लैंट्वियन सोवियत समाजवादी गणराज्य; 
(११) किरधीज सोवियत समाजवादी ग्रणराज्य 
(१२) तदज़िक सोवियत समाजवादी गणराज्य; 
(१३) पश्रार्मीनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य: 
(१४) तुर्कमान सोवियत समाजवादी गणराज्य; भौर 
(१५) एसटोनियन सोवियत समाजवादी गणराज्य । 


संविधान को विशज्येपताएँ 
(#श्बाएाट5 ठी ह6 (07५धए॥0०7) 


भखदूरों झोर किसातों का समाजवादों राज्य (# 3502 596 रण 
जाठा,टा$ गाते एट्यघ्शा5)--संविधान का. अनुच्छेद १ कद्दता है: “समाजवाद 
सोवियत गणराज्यों का संघ मझछदूरों भौर किसानी का एक समाजवादी गा | 
इसलिए स्टातिन सविषान ने राज्य की नई समाजवादी व्यवस्था के म्िद्धान्तों गा 
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मिरूपण किया है प्लौर राज्य के सोवियत झाधार पर बल दिया है। १६१८ गौर 
१६२४ के संविधानों ने समाजवादी व्यवस्था की स्थापना के वारे मे मौन रखा है । 
उस समय समाजवाद का झाधार तैयार हो रहा था। १६३६ में समाजवाद' की 
पूर्णहपेण स्थापना और व्यवस्था हो चुकी थी। स्टालिन के हो शब्दों में व्यावहारिक 
समाजवाद के श्र्थ सुनिए : “हमारे कारखाने भर पुततलीधर बिना पूजीपतियो के 
ही चल रहे है। सर्वसाधारण ही सारे झ्रौद्योगिक कार्यों का सचालन कर रहे है । 
इसी को हम व्यावहारिक समाजवाद कहते है। हमारे खेतों में कृषिकार लोग बिना 
जमीदारों के काम करते हैं। कृषि कं का संचालन भी सामान्य लोग ही करते 
है । इसी को हम व्यावहारिक समाजवाद कहते है और इसी को हम स्वहन्त्र 
सामाजिक जीवय कहते है ।” समस्त भूमि पर, समस्त खनिज-पदार्थों पर और 
उत्पादन के सभी साधनों पर राज्य का पूर्ण भ्रधिकार है श्नौर राज्य की शोर से सर्व- 
साधारण इन संसाधनों से लाभ उठाते है । कोई व्यक्ति किसी का न शोपण कर 
सकता है न किसी को सता सकता है | इसलिए समाजवादी समाज में जो आपस में 
सम्बन्ध है वही समाजवाद है। समाजवादी द्योपण-मुक्त व्यवस्था में पारस्परिक 
सम्बन्ध व्यक्षितमत हितों पर नहीं होते बल्कि परस्पर सहयोग भ्रौर साहाथ्य पर 
आधारित होते है । सभी लोग काम करते है और हर एक, व्यक्तिगत लाभ के लिए 
झोौर काम करने वालों के समाज के लाभ के लिए काम करता है। सोवियत रूस में 
उत्पादित वस्तुश्रो के वंदवारे का आधार यह सिद्धान्त है : प्रत्येक से श्रपनी योग्यतानुसार, 
प्रत्येक को श्रपने कार्यानुसार (फ्ठ्ण ध्वणा 4००० काड़ 00 कां3 ब॥॥9, 40 बला 
280०००ग8 40 करां$ 9०70) । 


समाजवादी सम्पत्ति के रूप. (70798 ०६ 8०लंशांत 770फथ५)--गण- 
राज्य का संविधान दो प्रकार की समाजवादी सम्पत्ति मानता है, बे हैं राज्य की 
सम्पत्ति (806 ०८५७) और सहकारी तथा सामूहिक फार्म की सम्पत्ति 
(00०-०0फथ्क्षांए८ ब्यत 006्लांए. म्गा छा०फुथ७) । राज्य सम्पत्ति के 
अन्तर्गत भूमि, उसके खनिज पदार्थ, नदियाँ, जंगल, मिलें, कारखाने, खारमें, रेल, जल 
तथा वायु परिवहन, बैक, संचार व्यवस्था की सुविधाएँ, राज्य द्वारा संग्रठित बड़े 
उद्योग जैसे राज्य कृषि क्षेत्र (75), मशीन तथा ट्रैक्टर स्टेशन इत्यादि, नगर- 
पालिका उद्योग, तथा नगरों झौर औद्योगिक बस्तियों के भ्रधिकाश रहने के मकान 
भ्रादि वस्तुएँ भ्ाती है 

सामूहिक फार्म (0०॥८०४४८ थिं्रा5)--क्ुुछ सदस्यों का ऐक्छिक यूनियन 
या संघ है। उन लोगों को राज्य की झोर से कुछ भूमि सदा के लिए कुछ लिखिद 
शर्तों के भ्रनुसार दे दी जाती है । शर्त यह होती है कि उस भूमि पर सभी लोग 
सम्मिलित रूप में मेहनत करेंगे । राज्य की ओर से उस भूमि पर कार्य करने के लिए 
बड़े-बड़े यन्त्र भौर मद्ोनें भादि दी जाती है तथा घन भी उधार दिया जाता है । 
इस प्रकार किसान लोग सामूहिक फार्म या अक्षेत्र के मालिक होते हैं सौर इस फार्म 
(083) का धवन्ध एक प्रबन्धक समिति करती है जिसको उक्त फार्म के सदस्य 


गति सिपहलात० रथ 
ख्स़्क्ष पामाजिक समत्ति 
अयम यह है कि अब भी किसी-न-किती 
ओर आइवेट उत्त देश के वर्तमान है । #्िव्वीय यह 
उस देश के एक करे, भैति कमामे वाला अथवा निजी रोजगार करने वाला 
॥ सवि। के अनुच्चे 'पक्तियत रैपको डर व्यक्तियत कमंकारों को ग्ाज्ञा 
॥इकेट व्यावसायिक रख सकते हैं, किन्तु क्षत यह 
पल्यापन के वे स्‍्क्य हैवत करते हैं और क अन्य लोगो की मजहरी पर 
सविधान + छोहे कमाने पर व्यक्तिगत ज्यों 
कहै। ३0) अकार अनुच्छेद १५ पगरिको के व्यवितिगत 
प्रधिकर को मानता है । “इस त्ते भें नायरिको के काम की 
)र बचत हो सकती ” पनके रहने & सकान और भर का सामान हमे 
सकता है; न अपने ज्यक्रतियत आराम श)२ क्रम की कीजे 
मकान बनाने के लिए की दर कर ४,००० 
से (०,००० स्क्ल तेकः 


पोवियत इस गे यातनअपानी) 
किसान चोग चुनते हैं । ही समिति सर  भ्रथ (या) का अर 
करती 8, विक्धि *देस्थो में काम बार्ती है, धामदनी का क्‍टवारा पक के ह्प मे 
अथवा कृषि उप में करती है श्र) ह्मी प्रति/रि: भा शातत आात् 
(300१०) को बेच: ॥ किसान द्स्यो प्रषता- भाग उम्ती 
म्रिबत्ता है जित जन लोगो के क्रम कि है, अथवा | उद्चलत के साय 
उन्होंने कार्य किया है । प्रोवियतत स्य (0.६ 5. 2.) # निशश्च्त फैरने का 
ज्ान्त यह 8, “हर ए५ ॥ शमता & भनुवार कार्य करे और हर एक को उसके 
काय अ्रनुच्चार 7 चाहिए ७ फयंउुसचत्ता विज्ेप योग्वता हे 
अनुझार जजों जो विविधता हैक है २३) 7र रा क्रिया जाता है कि 
ऊँछ स्वान प्रयवः पढ़ ८) 7 या क्षमता के हि्लाव हे 3); ढ़ों के समान मान तिए 
जाते ह भ्रीर उनके युचार 3५ ये दिया जात है | 
मुहिक के ऊपर ग राज्य के. डँछ दापित्व हैं। काम को राज्य डे 
कोष पे कर (79:65) करने पड़ते हैं. प्रीर एक निश्चित र राज्य 
को अपनी जे का कुछ भाग उस परिमाण क# ने है जो वि।प ने निश्चित 
या हो। काम 'ने और उपज दोनों है, उ् है उपलक्य के णो राज्य की 
अीने ॥२ ट्र आदि २३ हैं, राज्य को देने 
पक्षितात परितित्व भोर सेज है ये 
परध्वाल अिफकरवक 476 9५. 86: वा९७) चोवि 
सैदोम पृ्णं कैलते है; 
में व्यक्तिगत 
है थि 


जपभृति के सेस्क्‍न्घ 
हर एक के प्रन्‍ने 
में क्रय 


स्टासिन संविधान बश्व 


सोधियत झुस में जो प्राय-सम्बन्धी भसमानता है उसकी सर्वेथा उपेक्षा भो नहीं की 
जा सकती । १६४० में किसो कुशल शिल्पी का मासिक वेतन लगभग ६०० रूवल था 
जबकि सचालको और मैनेजरों का माप्तिक वेतन, ६,००० रूवल से लेकर १६,००० 
रूदल तक था। झाय-सम्बन्धी इतनो अ्रसमानता के होते हुए भी उच्च वेतनभोगी 
प्रधिदारियों को भन्‍य विशेष सुविधाएँ भी दी जाती है, जैसे रहने के अच्छे निवास- 
स्थान, मोटरकार भौोर भ्रनेक सुस-सुविधाएँ भादि, भादि । उत्तरदायित्वपूर्ण पदों पर 
काम करने दाले प्रधिकारियों फे इस प्रकार के विशेषाधिकारों को अत्यावश्यक माना 
जाता है। भ्रधिकारियों की इस श्रेणी मे प्रधिकतर वे लोग आते है जो या तो शासन 
के उच्च प्रधिकारी हैँ भयवा फैवटरियों के मेनेजर ग्रादि । 


रूस में यर्गंविहोन समाज .नहीं है (११00 8 09550९5५ 5006५) --सोवियत 
रूस में यद्यपि पूजीवादी पर्थ-ब्यवस्था का नाश किया जा चुका है, किन्तु इसके यह 
अर्थ नहीं हैं कि वहां वर्म्हीन समाज की स्थापना हो गई है। सोवियत रूस का 
समाज श्रमिकों, कृपकों शोर बौद्धिक वर्गों से मिल कर बना है । समाज मे वर्ग 
संगठन समाप्त करने से स्टालिन यह चाहता था कि समाज में एक वर्ग का दूसरे 
वर्ष के द्वारा श्योपण बन्द हो जाए भ्रर्थात्‌ वर्गों के परस्पर विरोध समाप्त हो जाएँ । 
१६३६ में संविधान के प्रारूप पर प्रतिवेदन अ्स्तुत करते हुए स्टालिन ने कहा था 
४“ हमारे समाज का वर्ग-संगठन भी बदल गया है “इस प्रकार द्योपण करने 
वाले वर्ग को समाप्त कर दिया गया है । भव मजदूर वर्ग, किसान वर्ग शौर बौद्धिक 
वर्ग हैं ।” ये सभी मेहनत करके प्राजीविका कमाते हैं इसलिए इन वर्गों में कोई विरोयथ 
नही है। यद्यपि ये तीनों विभिन्‍न वर्ग है किन्तु एक-दूसरे के प्रति मेत्री-भाव रखते 
हैं; प्रौर सरकारी तौर पर यह मान लिया गया है कि सोवियत रूस में श्रमिक वर्ग 
दी प्रमुख वर्ग है। 


सोवियत संघवाद 
($0शंद #९१श्थांधा) 


सोवियत रूस के शासन का संगठन इस प्रकार किया गया है कि यह १५ 
अवयवी एकक गणराज्यो का संघ है। सोवियत संव समस्त अ्वयवी समाजवादी 
गणराज्यों को समान अभ्रधिकार प्रदान करता है भौर सभी एककों की संघीय सदस्यता 
पूर्णक्पेण ऐच्छिक है। सघ और अ्रवयवी गणराज्यों के वीच शक्तियों का स्पष्ट 
वितरण है। सघीय शासन की शक्तियों को संविधान के झनुच्छेद १४ में प्रभणिव 
किया गया है। होप शवितयाँ श्रवयवी गणराज्यो को सौंप दी गई हैं झोर प्रत्येक 
अ्रवयवी गणराज्य अपने अधिकार के प्रयोग में केन्द्रीय शासन से मुक्त है । “सोवियत 
रूस (0. 5. 5. ॥९.) अवयवी गणराज्यों के प्रभु श्धिकारों का सरक्षक है ।” 

सोक्षियत सघवाद की कुछ विशेषताएँ (5०6 झल्वाण65 णी 50 संत 7608५ 
गथाआा )--ऊपर उन कतिपय समानताझो का जिक्र किया थया हैजो रूस के 
स्टालिन संविधान भोर संयुक्त राज्य भमेरिका के संघीय संविधान तथा भन्य देशों के 


428 सोधियत रूस की द्ासन-प्रणाती 


संघोय सविधानों में पाई जाती है। किन्तु सोवियत खूस का संघीय संविधान अन्य 
सधीय संविधाना से निम्न बातों में भिन्न ईै-- 

(६) सोवियत रूस (एछ. 5. 5. |.) विविध राष्ट्रीयताओों का राज्य है 
जिसमें ६० से अधिक जातियाँ और राष्ट्रीयताएँ निवास करती हैं। ये सभी राष्ट्रीय 
ताएँ (४०ा्धाएंद5) एक-दूसरे से भाषा, रोति-रिवाज, इतिहास भ्रोर संस्कृति 
एवं सम्यत में विभिन्‍न है । वॉल्शेविक दल झात्म-निर्णय ($ल-तंलढाफ्ांएवव०) के 
सिद्धान्त का "वल समर्थक घा किन्तु सेनिव ([.आ॥॥) और स्टालिन (5047) दोनों 
में देश को सुदृद सप बनाना चाहा, इसलिए उन्होंने इन विविध राष्ट्रीयताशों को संघ 
से पृथक्‌ होने की छूट दे दी और समस्त सोवियत प्रजा फो श्रपनी-भ्पनी संस्कृति वी 
अपने झआादक्षों के भनुसार विकसित करने की छूट दे दी शोर सभी को अपने राण- 
नीति के भविष्य के निर्णय का अधिकार दिया । 


इस प्रकार स्टालिन संविधान इस दिद्या में एक भ्रयोखा उदाहरण उपत्यित 

-करता है कि उसने अवयवी एकको को संघ से श्रलग हो जाने की छूट दे दी हैं । 
किस्नु संधवाद के सिद्धान्त के साथ-साथ धात्म-निर्णय का भ्रधिकार दे देना, एक 
-युकितिपूर्ण रियायत थी । लेनिन (7.07) ने स्वयं कहा था कि “हमारे संघवाद से 
विभिन्‍न राष्ट्रीयताग्रो का एकीकरण होगा शोर वे एक सुदृढ़ प्रजातन्त्रीयं संधात्मक 
सोवियत राज्य बा निर्माण करेंगी ।” झात्मनिर्णय के शिकार पर टिप्पणी करते हुए 
सस्‍्टालिन (5॥॥) ने कहा था, “ऐसे भी अवसर झा सकते है जबकि भात्म-निर्णय 

के भ्रधिकार का एक उच्चतर भ्रधिकार से संघ हो सकता है--वह उच्चतर अधिकार 

है श्रमिक बय॑ का अपनी शवित की रक्षा का श्रधिकार ।/ इसलिए एकको के सभ से 

विलण होने के सभी प्रयत्नों को निईंयततापुर्वेक ददा दिया गया, भराज तो इस अधिकार 

का केवल आदर्शवादी महत्त्व ही रह गया है। अनेक लोगों को १६३७-१६र८ में 

'देश-द्रोह और क्रान्ति-विरोधी हलचलों के अभियोगों पर देश से विकाल दिया गया और 

उन पर मुख्य श्रारोप यह था कि वे सोवियत संघ (509०६ एग्रा०घ) को छिन्त-मिल 

ऋरना चाहते थे । * 


कऋन्‍्ति के शीघ्र बाद शासन का संघीय स्वरूप स्थापित कर दिया गया था 
और सोवियत सघ का लगातार प्रत्यक्ष रूप से वही स्वरूप बना रहा है किन्तु साम्य- 
यादी ग्रादर्श श्रत्र भी पूर्ण एकता है शर संघवाद उस एकता को आप्त करने का एक 
साधन है, अप्रत्यक्ष साधनों के द्वारा और अ-रूसी क्षेत्रों और प्रदेशों को मिया कर तथा 
शासन के संधात्मक स्वरूप को स्थायी बना कर और नव-विजित प्रदेशों को भी उनकी 
अपनी संस्कृति वनाए रखने का आदइवासन देकर एकता का आादझ्ं प्राप्त किया था 
सकता है । इसलिए सोवियत रूस में जो संघात्मक शासन है उसका अग्तिम उ्ँ ईव 
एकात्मक शासन-व्यवस्था स्थापित करना है, भर्थात्‌ रूस संघ के छद॒म वेश में के स्द्रित 
राज्य स्थापित करना चाहता है। रे 

(२) संधीय संविधान ने प्रत्येक अवयवी एकक गणराज्य को विदेशी राज्य 
के साथ सीधे सम्बन्ध स्थापित करदे का अधिकार दे दिया है और यह भी अधिकार 


स्टालिन संविधान बा 


दिया है कि वे सीधे विदेशी राज्यों के साथ समभौते कर सकते हैं। उनके साथ दौत्य 
भम्वन्ध स्थापित कर सकते हैं भ्ौर वाणिज्य दूतों को विदेशों मे भेज सकते है, तथा 
विदेशों में भपने वाणिज्य दृतायास खोल सकते है । इसलिए प्रत्येक भ्वयवी गणराज्य 
स्वयं निर्णय करता है. कि वह फिन देक्षों के साथ सीधे दौत्य सम्बन्ध रखे । सधीय 
सरकार तो केवल यह देखती है कि किसी भ्रवयवी गणराज्य के किसी विदेशी सरकार 
के साथ जो सम्बन्ध हैं उनकी प्रक्रिया कैसी है । सविधान के इस उपबन्‍्ध के प्नुसार 
हो यूत्रेन (एक्ा०) भौर ध्वेत रूस (५/शो८ ७६४७) को सयुकत राष्ट्र 
(0. ४४. 0.) मे स्वतन्त्र राज्यों के रूप में सदस्यता दे दी गई । 

सविधान ने एकक गणराज्यों को यह भी प्राज्ञा प्रदान की है कि दे प्रवनी 
सेनाएँ, प्रपने शस्थ भौर श्रपने-भपने भण्डे रत सकते हैं । 


(३) सोवियत संघ का स्वरूप भत्यधिक जटिल है। सघ के भ्रवयवी एकक 
गणराज्यों को पुन. इस प्रकार बाँटा गया है: प्रदेश (शग0प ०8६) ६; जनपद 
(7२०६४०१$) १२४, स्वायत्त गणराज्य (&ए५०१०४४०७५ एेटएप०॥०५) १५; स्वायत्त 
जनपद (#प्ञ०१०प०७४ ए८ट्ठ००४) ६; राष्ट्रीय क्षेत्र (४५० &९85) १०; 
इन सब राष्ट्रीयताशओ्रों को राष्ट्रीयताप्ों फी सर्वोच्च परिपद्‌ (30५७६ ० ]एशांगार्णी- 
ध७) में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। प्रतिनिधित्व का श्रम इस प्रकार है। प्रत्येक प्रवयवी 
यूनियन गणराज्य २४ प्रतिनिधि (6९७००४८७) भेज सकता है; प्रत्येक स्वायत्तशासी 
गणराज्य (&४४०॥०८७४०७५ ४८०००॥०) ११ प्रतिनिधि (८७७६८) भेज सकता है, 
भत्येक स्वायत्त जनपद (8७॥०४०॥०४७ रेट्ट्राण)) ५ प्रतिनिधि भेज सकता है, 
प्रत्येक स्वायत्त राष्ट्रीय क्षेत्र (]परशांणा॥ 87०४) एक प्रतिनिधि (१९००७) भेज 
सकता है। 

(४) सिद्धान्ततः सभी प्रवयवी एकक गणराज्य बराबर है किन्तु व्यवहारत: 
इस भ्रकार की समानता न तो वास्तविक है भौर न सम्भव हो सकती है। हस का 
सेंघात्मक सोवियत समाजवादी गणराज्य (प॥० एएड्मंगा $०जल एथ्तल्वाव्व 
$00०॥5६ १९७४७॥०) सोषियत रूस (0, 8 8. 0.) का सबसे बड़ा एकक गणराज्य 
है जिसमें सारे संघ का ॥ भू-प्रदेश है, सारे संघ की भ्राधे से अधिक जनसंख्या है और 
चाहिटक सागर (ऐप 6७) से प्रशान्त महासागर (?2०॥० 0०८७0) तक विस्तृत 
है। सरकारी भापा और सरकारी प्रचार से भी इसी गणराज्य की सहत्ता ब्यवत 
होतो है प्रौर नया राष्ट्रीय गीत भी यही कहता है कि रूस नाम के गणराज्य ने 
सर्देव सोवियत्त रूस के समस्त स्वतस्त्र ग्वयवी भ्रणराज्यों को प्रटूट बब्धन में बाँधे 
रेखा है। रूस के सोवियत संधात्मक समाजवादी गणराज्य (१२, 5, ए.. 5. ॥१.] को 
सोवियत रूस के भ्न्य एकक गणराज्यों मे जो प्रधानता प्राप्त है उसको इस तथ्य से 
पमका जा सकता है कि जब हितीय विदव-युद्ध के बाद पूर्वी प्रशा का उत्तरो भू-भाग 
सोवियत रूस को प्राप्त हुपा तो उस भू-भाग को रूस के सोवियत संधात्मढ समाज- 
वादी गणराज्य (९. 5, फ. 5. 7२.) में मिलाया गया ने कि उन धन्य एकक गण- 
चयज्यों मे जो उक्त भू-भाग से छूते थे 
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केन्द्रित या एक्रोकृत्त प्रशासन (टलाप्शांटट्त 4वगां्रंडाशा०ण) --किन्तु 
सोबियत रूसी संघ के एकक गण राज्यों को जो भी प्रभु-सत्ताधारी श्रधिकार प्रदान किए 
गए हैं और जिन श्रधिकारी की गारंटी संविधान ने की है, उन पर वास्तविक मर्या- 
दाएँ थोप दी गई है भौर अंततोगत्वा सोवियत रूसी संघ का प्रशासन किसी भी समय 
पृर्ण केन्द्रित भौर एकीकृत हो सकता है जिसमें केन्द्रोन्मुखी ((०॥77८४) प्कितियाँ 
चरम सीमा को पहुँच जाती है | संविधान ने संघीय शासन (एग्रांणय 0एएथणग्राधा) 
को इतनी व्यापक शवितयाँ प्रदान कर रखी हैं कि उनके बल पर वह समस्त देश की 
प्राथिक व्यवस्था को न केवल नियल्त्रित और विनियमित करता है श्रपितु, प्रत्यक्ष रूप 
से उसका प्रबन्ध भी करता है +-संविधान का भ्रनुच्छेद ११ स्पष्ट रूप से कहता है कि 
समस्त सोवियत रूस के झ्राधिक ढाँचे का स्वरूप केन्द्रीय ग्राथिक योजना (9८ 
8४०7० ह९०ा०ां० ए]द) के अनुसार इस उद्देश्य से निमित होगा कि सार्व- 
जविक समृद्धि बढ़े, श्रमिक वर्ग के भौतिक और सांस्कृतिक जीवन के स्तर में उन्नति 
हो, सोवियत रूसी संघ की स्वतन्त्रता की रक्षा पक्‍की हो जाए और देश के रक्षा- 
साधनों को मजबूत किया जाए; और उसी योजना के अनुसार उक्त भ्राथिक व्यवस्था 
का संचालन होगा। सोवियत रूस (0, 5. 5 ॥२.) में जो भाधिक योजताएँ विभित' 
होती हैं, वे समरत देश के समस्त जीवन को झावृत कर लेती हैं। इस कारण संघीय 
अभ्रधिकारियों को ऐसे अ्रमेक श्रवसर प्राप्त होते हैं जिनसे वे भ्रवयवी एकदा ग्रणराज्यो 
के नैत्यिक प्रशासन मे भी विध्नकारी प्रभाव डाल सकते हैं । इसके श्रतिरिबत संधीय 
शासन का वित्तीय शक्तियों पर एकाधिकार है | संविधान का प्रनुच्छेद १४ संघीय 
शासन को श्रधिकार प्रदान करता है कि “वह समस्त सोवियत रूस (एछ, 5. 5. 8.) 
का एक राज्य के रूप में श्राय-व्ययक्र (8748८) तैयार करे; साथ हो उत करों 
(79205) श्रौर राजस्वों (२८४८॥४८४) की भी व्यवस्था करे जो कैन्द्रीय संघ के भाग॑ 
के हों श्रयवा एकक गणराज्यों के भाग के हों प्रथवा स्थानीय संस्थाश्रों के भाग के 
हों ।” संक्षेप में कहा जा सकता है कि एकक गणराज्यो के वित्तीय साधनों पर भी 
केन्द्रीय शासन का पृर्ण नियन्त्रण है। “भोर यह एक सामान्य सिद्धान्त है कि जिसका 
प्रधिकार किसी के वित्त पर होगा उठी का अश्रधिकार उसकी इच्छाओ्रों पर भी 
होगा ।” इसीलिए व्यवह्यरतः भ्रवयवी एककों की स्वोयत्तता झत्यन्त सीमित और 
मर्यादित है । 
संविधान के अनुच्छेद १४ में संघीय शासन के अधिकार-क्षेत्र को स्पप्ट कर 
दिया गया है । उन सीमाओं को छोड़ते हुए प्रत्येक अवयवी एकक गणराज्य श्रपने 
भधिकारों का प्रयोग करने में स्वतन्त्र है। किन्तु संविधान का अनुच्छेद २०, झवमवी 
एकक गणराज्यों को स्वतन्त्र सत्ता को किसी सीमा तक मर्यादित करता है । वह 
परादेश करता है, “यदि कमी किसी श्रवमवी एकक गणराज्य की विधि सोवियत झसी 
संघ की विधि के विरुद्ध पठढती हो तो सोवियत रूसी संघ की विधि को मान्यता प्रदान 
नी जाएगी ।” सोवियत रूसी संघ के शासन को यह भी झधिकार है कि वह किसी 
अवयवी एकक गणराज्य की कार्यपालिक्प द्वारा पारित झथवा उसकी संसद्‌ (50४८४) 
दारा पारित किसी भधिनिमम को रह कर सकता है । 


स्टालिन संविधान बा 


इसके प्रतिरियत संविधान म संशोधन करने की शाब्त केवल सर्वोच्च ससद्‌ 
(8एफाथ76 $0भंघ) को ही प्राप्त है। सर्वोच्च सोषियत, भ्थवा सर्वोच्च संसद 
(50फाध्या6 50शं०) के ही नियन्त्रण में यह देखना हैं कि समस्त संघ में सर्वोच्च 
संविधान की क्रियान्विति ठीक प्रकार से हो रही है भ्रयवा नहों भौर वही यह देखती 
है कि झवयवी एकक गणराज्यों की विधियाँ सोवियत रूस (एछ. 5. 5. ४ ) की 
विधियों के प्रनुरुष ही हूँ भ्रथवा नही । इन तथ्यों से यही निष्कर्ष निकलता है कि 
सोवियत हसी संघ (0. $. 5. 7२.) में पूर्ण एकीकृत और केर्द्रीय शासन है। स्टालिन 
का कथन था कि हमारा समाजवाद एक देश का समाजवाद ($0०ंश8ग 7 8 5989 
(०७॥॥५) है भौर इसके प्रतिरिकतत सोवियत रूस में लोक प्रधन्धक परिपद्‌ श्रथवा 
मन्वि-परिषद्‌ (00! ० 05७5) के निमन्‍्त्रण में सुनियय ग्रणराज्यों भ्ौर 
अग्वित सोवियत यूनियन की सर्वोच्च कार्यकारी और प्रशासनिक जक्ति निहित है, 
इसलिए भी 'सोवियत एकक गणराज्यों के प्रभु सत्ताधारी प्रधिकार' एक दिखावा- 
मात्र हैं। 


इस सम्बन्ध में सबसे महत्त्वपूर्ण बात यह है कि सोवियत रूस में साम्यवादी 
दल की स्थिति सर्वोच्च शौर सर्वव्यापक है झौर यह संघ की केन्‍्द्राभिम प्रधृत्ति को 
ही इंगित करती है। जहाँ तक समस्त नीति साम्यवादी दल फी भोर से ही प्रेरित होती 
है, इससे कोई भ्रन्तर नहीं पड़ता है कि शासम का स्वरूप संघीय है अथवा नहीं । 
अखिल रूसी संघ के साम्यवादी दल का राजनीतिक ब्यूरो (20॥६ ४ण7०७०) ही समस्त 
सोवियत यूनियन (0. $. 5, 7.) की नीति का निर्माण करता है और उसी नीति 
पर समस्त सत्ताएँ--अखिल संघीय श्रौर एकक गणराज्यीय सत्ताएँ-चलती है झौर 
शासनसूध्र चलातो हैं । “इस प्रकार सोवियत रूस में शासन का स्वरूप संघीय प्रवश्य' 
है किन्तु उसका संचालन झौर निर्देशन एकात्मक झौर कठोर दल द्वारा होता है, 
इसलिए जो श्राज्ञाएं वह दल देता है उन्हीं का पालनमान्न सभी एकक्र गणराज्य 
करते हैं।” 
सांविधानिक शासन-पद्धति के सम्बन्ध में सोवियत मान्यता (76 80श6 
(९०४८६७४ ० 0075४ए४०॥श४३) --संसा र के भन्य सभी देशों मे साविधानिक विधि 
भ्रथवा मौलिक विधि को विशेष मान्यता प्रदान की जाती है, भौर भ्रन्य सव प्रकार 
की विधियाँ मौलिक विधि के भ्रधीन होती हैं | दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि 
संविधान ही किसी देश की सर्वोच्च विधि होती है | किन्तु सोवियत रूस (छ.5.8.98.) 
में ऐस' नही है। विशिस्की (४४४॥४४६५) कहता है, “सोवियत रूस में स्वंहारा-वर्ग 
(?गलवांश) का झधिनायकत्व स्थापित हो चुका है भौर इस सर्वहारा-वर्ग 
भथवा श्रमिकों के सर्वाधिकारवादी राज्य पर संविधियाँ (8(80(८$) भी कोई मर्यादाएँ 
नहीं लगा सकती ।”! इसका यह अर्थ हुआ कि सर्वेहारा-वर्गे के भधिनायकवाद का 
नियन्त्रण संविधान के उपबन्धों के भनुसार नही होता । प्रत्युतू, भधिवायकवाद ही यह 
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निर्णय करेगा कि उसकी नैतिक और वैधिक व्यवस्था किस प्रकार की हो झ्रौर उद्त 
व्यवस्था मे संविधान को श्ञीप॑ स्थानीय महत्ता प्रदान की जाए अथवा नहीं। इस 
प्रकार सोवियत सविधान सर्वहारा-वर्ग के भ्रधिनायकत्व (जलंब्ाणऊांए रण पी6 
एगेशंशावा) के हाथों का खिलोनामात्र बन कर रह जाता है। संविधान का उबत 
अधिनायकवाद के ऊपर कोई नियन्त्रण नहीं है, भ्रवितु, स्वये संविधान के ऊपर स्वे- 
हारानवर्ग के भ्रधिनायकबाद का नियन्त्रण स्थापित कर दिया गया है। स्टालिंत 
(89४) ने वास्तव में एक तथ्य ही वर्णित किया जबकि १६३६ में उसने कहा था: 
“हमारा संविधान हमारी भ्रव तक की सफलताओं का दर्पण है।” इसवा यह भ्रर्थ है 
कि हमारी भविष्य में होने वाली सफलताओं को भी संविधान में स्थात दिया जाएगा 
और सविधान के पास ऐसी शक्तियों का श्रभाव है जिससे होने वाले परिवर्तनों को 
रोका जा सके । दूसरे शब्दों मे इस प्रक/र कहा जा सकता है कि सोवियत रूस में न 
सांविधानिक शासन-पद्धति है, न श्रसाविधानिक । शासन के किसी हृत्य को प्रववा 
किसी भ्रधिनियम को किसी वैधिक न्यायालय मे चुनौती नहीं दी जा सकती ग्रौर 
शासन जो कुछ विधि पास कर दे अ्रथवा समय की स्थिति जैसी किसी समय बंद 
जाय, उसी के अनुसार संविधान भी बदल जाता है। स्टालिन (5) ने भो रहा 
था, “हमारे राज्य का स्वरूप उसी प्रकार फिर बदल सकता है जिस अ्रकार वो परि- 
वत्तित स्थिति देश में श्रौर बाहर पाई जाएगी ।” किन्तु इसी बात को मोलोटोब 
(१०००५) ने और भी झधिक स्पष्टवादिता के साथ इस प्रकार कहा था, 'तिम्य- 
बादी दल का सर्देव यही प्रयत्न रहता है कि समाजवाद क्री भौतिक आ्रावश्यकता्रों 
श्रौर सर्वहारा-वर्ग के अधिनायकत्व को दृढ़ करने के उद्देध्य से राज्य का स्वरूप तंदे- 
नुसार बदलता रहे ।””? 
यहाँ तक कि सविधान में संशोधन कर लेना सामान्‍्य-सी बात है! संशोधन 
प्रक्रि। साधारण है भौर उसमे कोई व्यवस्था सम्बन्धी श्रड्चन नहीं है । सर्वोच्च 
संसद (5097:व06 5०श८ ) के दोनों सदनों मे दो-तिहाई के बहुमत पे कीं भी 
संविध्यन में संशोधन हो सकता है । किन्तु सर्वोच्च संसद्‌ में श्रनुशासन श्रौर दाष्ट्रीय 
एकता के नाम पर सभी सदस्य सभी भ्रश्नों पर एकमत होते है इसलिए इस्त बात मे 
कोई सन्देह नहीं होता कि जिस संशोधन का प्रस्ताव सर्वहारानवर्ग के प्रधितायकत्ा 
की श्ीर से क्रिया जाएगा, वह श्रवश्य ही स्वीकृत होगा । 
मौलिक प्रधिकार श्रौर कत्तंब्य (+फ्ा0थ्ा८०॥] सिहप5 भाएं 7065) “7 
स्टातिन संविधान के श्रनुच्छेद ११८ से लेकर अनुच्छेद १३३ तक में जिन मौलिक 
अधिकारों और मौलिक कत्तंक्यों का निर्षण किया गया है, वे इतिहास में एक 
असाधारण प्रधिकार-घोषणा-पत्र का निर्माण करते हैं। इस ग्रधिकार-पत्र में पाँव 
श्रधिकार ऐसे हैं जिनके कारण यह सारे संसार के भ्रधिकार-पत्रों से तिराला हैः 
(१) सोवियत रूस मे सामालिक घोर झ्राधिक भधिकारों को प्रयम स्थान द्द्यि 
जाता है झौर नागरिक भधिकारों को गोण स्थान दिया जाता है। सौतियत नेता 
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ने सर्देव यही कहा है कि बोज भरा राज्यों (80078०03 $865) में प्रजातन्त्र घोखा- 
भात्र है । बिता आधथिक स्वतन्त्रता के नागरिक स्वतन्त्रता बेकार है। ये कहते है. 
“किसी व्यक्ति की बैयक्तिक स्वतन्त्रता का मूल्य ही क्या है यदि वह व्यवित बेरोजगार 
है भ्रथवा भुखा घूमता है ग्रथवा उसको अपनी योग्यता के झनुप्तार काम का अभाव 
है । सच्ची स्वतन्त्रता वही निवास करती है जहाँ श्ञोपण का भ्रन्त कर दिया गया है, 
जहां एक व्यक्ति को दूसरा सता नहीं सकता, जहाँ बेरोजगारी नही है, जहाँ कोई 
भीख नही माँगता और जहाँ इस बात का भय नहीं रहता कि कोई व्यवित कल को 
चेरोजगार हो सकता है, या अपने स्थाव से हटाया जा सकता है या उसकी रोटी छीनी 
जा सकती है ।" 

(२) सोवियत नागरिक भ्रधिकारों के साथ एक आ्रावश्यक एाते जुड़ी हुई है 
कि वे “भधिकार सर्वहारान्दर्ग के हितों से टकराते न हों और उन भधिकारो से देश 
की समाजवादी व्यवस्था को आवश्यकतः बल मिलता हो ।” संविधान का अनुच्छेद 
१२५ भाषण, समाचारपत्रों पौर संगठन सम्बन्धी नागरिक स्वतस्पताभ्ों का भ्रधिकार 
प्रदान करता है किन्तु यह शर्त है कि उक्त अधिकारों का प्रयोग समाजवादी जीवन- 
चर्या और समाजवादी मान्यताओं के अनुरूप हो होना चाहिए । विशिस्की (४॥४४- 
४४५५) ने उबतत अनुच्छेद पर प्रकाश डालते हुए कहा, “स्वभावतः हमारे राज्य में 
समाजवाद के दात्र प्रों को भाषण स्वतस्व॒ता प्रयवा समाचारपत्रो के सम्बन्ध में स्वत- 
न्त्रता झादि नहीं दी जा सकती ।” इसलिए ऐसे मान्य और मौलिक नागरिक अंधि- 
कारों की भी संविधान गारण्टी नही कर सकता जो सर्वहारा-वर्ग के हितों श्रथवा रूस 
की सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध हों। 

अनुच्छेद १२६ में लोगों के सावेजनिक संगठत सम्बन्धी उपबन्ध में भी 
इसी प्रकार की शर्ते लगा दी गई है ॥ किन्तु उसी के साथ सांविधानिक भनुच्छेद 
ने साम्मवादी दल को विशेष स्थिति प्रदान की है भौर “उसको राज्य का और सर्वे- 
साधारण का तथा सर्वहारा-वर्ग का मुझुय संगठन कह कर पुकारा गया है ।” यह ठीक 
है कि संविधान की झ्राज्ञाओं के अनुसार शासन ने “क्रमिको और उनके संगठनों को 
मुद्रणालय, कागज के ढेर, सरकारी इमारतें, सड़कें, पत्र-व्यवहार झौर यातायात की 
सुविधाएँ तथा इन झधिकारों के प्रयोग के लिए अन्य आवश्यकताओं को जुटाया है” 
किन्तु उक्त सांविधानिक अनुच्छेद का तर्केपूर्ण निवंचन यही करना होगा कि यदि 
शासन सागरिकों को उक्त सुविध। देने से मना कर दे त्तो उदत नागरिक अधिकारों 
का प्रयोग नहीं हो सकेगा । जिस समय स्टालिन सविधान स्वीकार किया ग्रया था, 
स्टालिन ने कहा था, साम्यवादी दल के अतिरिकत किसी झन्य परतिद्वर्दी राजनीतिक दल 
को देश में नहीं पनपते दिया जाएया।” इसका स्पष्ट अर्थ है कि सोवियत संघ में 
कैबल साम्यवादी दल के लिए ही स्थान है । 

(३) वैयवितक स्वतन्त्रता के सम्बन्ध में साम्यवादी मान्यता यह है कि: 

(क) वास्तविक स्वतन्त्रता तभी सम्भव है जबकि कोई व्यक्ति झ्राधिक रूप से स्वतन्त् 
है भोर उसके पास झायथिक बाहत्य है; भोर (ख) केवल साम्यवादी राज्य में ही 
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अधिक स्वतन्त्रता और झ्राथिक समृद्धि सम्भव है। इसके विपरात पश्चिमी प्रजातन्तों मे 
राजनीतिक और नागरिक स्वतन्त्रताओं को ही वास्तविक स्वतन्त्रताएँ समभा जाता है 
यद्यपि अरब उन देशों में भी इस ओर ध्यान दिया जा रहा है कि सर्वसाधारण वर्ग को 
आवश्यकताओं से मुक्ति प्राप्त हो और सब प्रकार के भय से मुकित प्राप्त हो । 

(४) सोवियत अ्रधिकार-पत्र (छा] 0 सह) की अन्य विशेषता यह हैं 
कि एक ही धारा में एक ही अनुच्छेद में समस्त अधिकारों और तदनुरूप कर्तव्यों का 
समावेश कर दिया गया है और वह्‌ सारी प्रक्रिया भी वर्णित कर दी है जिसके 
अनुसार अधिकारों और कत्तंव्यों का प्रयोग हो सकता है। सोवियत रूस मे बिना 
कर्तव्यों के कोई भ्रधिकार नही हैं श्रौर सोवियत नागरिकों के कर्त्तव्य उन्ही प्रधिकारो 
के भनुरूप हैं जो उन्हें प्रदान किए गए हैं! सोवियत नागरिकों के अधिकारों भौर 
कर्तव्यों के सम्बन्ध में सोवियत मान्यता यह है कि व्यक्ति को राज्य से लाभ भी 
होता है भौर व्यक्ति राज्य की सेव भी करता है । 

(५) उसी प्रकार अधिकारी के सम्बन्ध में, विशेषकर भ्राथिक अधिकारों के 
सम्बन्ध में सोवियत मान्यता यह है कि राज्य को प्राथिक क्षेत्र में हस्तक्षेप करना 
चाहिए झौर व्यक्तियों की सेवा करनी चाहिए। सोवियत रूस मे कोई प्राकृतिक 
अधिकार नही हैं; अपितु समस्त अधिकार साम्यवादी सिद्धान्तानुसार झाथिक प्रौर 
सामाजिक व्यवस्था के फल है। अधिकार निम्न है : 

() काम का झ्रधिकार (288 ०6 १४००८)--सोवियत सविधान में काम 
का धधिकार एक भ्रनोखी विशेषता है। अनुच्छेद १२ में काम को कर्त्तव्य कहा गया 
है श्रौर भत्येक स्वस्थ शरीरधारी व्यक्ति के लिए काम करना प्रादर का सूचक है । 
“जो व्यक्ति काम नहीं करेगा उसको खाना भी नहीं मिलेगा ।/ इसी बात को मु 
अ्छेद ११५ में विस्तार के साथ दिया गया है। “सोवियत झूस के नागरिकों को काम 
का अधिकार है भर्यात्‌ सभी नागरिकों को रोजगार अवश्य मिलेगा झौर जितना भझोौर 
जैसा वे लोग कार्य करेंगे उसके हिसाब से उन्हे काम की मजदूरी अवश्य मिलेगी 7 


(॥) प्राराम घोर छुट्टी का प्रयिकार (]र8॥/ 0 7२65६ 800 7.0४४०)-7 
प्रत्येक नागरिक को ध्ाराम का भधिकार है। प्राराम के भ्रवसर इस प्रकार प्राप्त 
होते हैं कि फैक्टरियो भर दफ्तरो में काम करने वालों को दिन मैं प्राठ भण्ट काम 
करना पढ़ता है; कठोर शारीरिक परिश्रम करने वालों को दिन में छः . भण्टे काम 
फरना पड़ता है भौर ऐसी दूकानों पर दिन में चार घण्टे काम करना पढ़ता है जहां 
काम प्रत्यधिक सख्त है । छुट्टी के भधिकार के सम्बन्ध में वेतव सहित वाषिक दृट्टिया 
मिलती हैं भौर मनवहलाव के भनेक साधन उपलब्ध कर दिए गए हैं, जैसे बलबंघर 
विश्वाम-यूह भौर स्वास्थ्य वे न्द्र भादि । 

(४) भोतिक सुरक्षा का भ्रधिकार (उंश्ा 40 टविटयंथ इव्ट्णो0)-7 
इस श्रधिकार के भन्तर्मत बुढ़ापे को पेंशनें मिलती हैं और श्रीमारी भौर धारीरिक 
अदवयता के लिए सहायता दी जाती है। मुफ़्त डावटरी सेवा की मी व्यवस्था हैं भौर 
सारे देश में भवेक स्वास्प्य केन्द्रों का जाल-्सा विछा हुमा है। जनवरी १, १६६४ घचै 
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वह विधि भी लाश हो गई है जिसके पनुसार कपकों को भी युदापे की पेंइन 
पमिल्लेगी । इससे प्रग यह स्पष्ट है कि सोवियत सघ के सब कर्मकरों के लिए बुढापे 
की परैशन की व्यवस्था कर दी गई है ! 


(४) शिक्षा सम्बन्धी द्षिकार (9)8) 0 स00एथ00 )--थ्म अधिकार 
नी पूति ज्ावंजनिक प्रनिवाय्य शिक्षा के द्वारा की गई है । प्रारम्भ मे संविधान ने उच्च 
शिक्षा सहित मुपत शिक्षा की व्यवस्था का आइवासन दिया था । सितम्बर १६५६ से 
संघ उच्चतर स्कूलों में शिक्षा मुफ्त है। सब शिक्षाथियों को जो पढ़ाई मे ग्रच्छे है 
प्रपनी सारी पढ़ाई के दिनो में मासिक भत्ता मिलता है। 


(२) प्रभिकारों फे सम्बन्ध में स्त्रियाँ और पुष्य बराबर (£4००॥9 ० 
एए८७ ७७ऐ म७5६७)--सवियान ने एत्रपों दो भी एुएपों के ही सणाण अएविद सेन 
में, शासन के क्षेत्र में, सारकृतिक, राजनीतिक श्लौर प्न्य सार्वजनिक क्षेत्रों में पूर्ण 
भ्रधिकार प्रदान किए हैं। राज्य ने माता भौर शिशुश्रों के हितों का विशेष ध्यान 
रखा है; बड़े परिवार वाली माताधों को विशेष राजकीय सहायता दी जावी है; 
प्रविवाहित माताओं को भी राज्य की शोर से सहायता दी जाती है; प्रभूतिका काल 
मे माताप्रों को रावेतन छुट्टी प्राप्त होती है; भौर समस्त देश मे प्रसूति-गृहों, बच्चों के 
सालन-पालन के स्थानों स्‍ौर शिशु शिक्षालयों का जात-सा बिछा दिया गय़ा है । 

(सं) सभो नागरिकों फो समानता का अधिकार (8608॥9 णी॑ एशरक्ा9)--- 
समस्त नागरिक साविधानित्या विधि के ममक्ष बरावर हैं; चाहे वे किसी भी राष्ट्री- 
गता के हों, किसी भी जाति से सम्बन्धित हो और चाहे वे किसी लिंग के हों । यदि 
कीई सागरिक जातिगत श्यवा राष्ट्रीयतागत पृथकता का प्रचार करता है श्रववा 
उबते भाघारों पर परस्पर घृणा भौर ऊँच-नीच की भावना फंलाता है तो उसे एक 
जधन्य राजनीतिक भ्रपराध के लिए कठोर दण्ड दिया जां सकता है । 


(४॥) धर्म सम्बन्धी स्वतन्त्रता (7९९७० रण (०$शंशा०६)--संविधान 
का झनुच्छेद १२४ प्रादेश करता है कि राज्य का धर्म से कोई सम्बन्ध नहीं होगा । 
चर्च का राज्य से सम्बन्ध-विच्छेद हो चुका है और सभी को छूट है कि वे चाह तो 
घर्मे का प्रचार करें चाहे पर्म-विरोधी अ्रचार करे । 

(५४) राजनीतिक श्रौर नागरिक स्वत्तनत्रताएँ (फणांपए्व बए6 एांसो 
प0थाएं६४)--मं विधान ने समस्त नागरिकों को भाषण, समाचारपन्न, संगठन शोर 
सभाओ्रों सम्बन्धी पूर्ण स्वतन्त्रता का श्राभ्वासन दिया है। इनके श्रतिरिवत श्रमिक 
संघों (]:806 एफं०प७), सहकारी संस्थानों (20-०७ल०ं४० #8550छ4075), 
युवक संगठनों और पअन्य सभाओं की स्थापना को भी छुंट दे दी गई है। सभी व्यवित, 
उनके निवास-स्थान झौर उनका पत्र-व्यवहार सब प्रकार की मर्यादाओं से परे हैं, 
पहाँ तक कि किसी ज्यक्षित को उस समय तक ग्रिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक 
कि कोई उच्च न्यायिक अधिकारी (0८0४०) तदर्थ आज्ञा न दे अथवा कोई 
न्यायालय इस प्रकार का निर्णय न दे । 


4 सोवियत रस को धासन-प्रधालो 


(5) शरघापिकार (90 ण 35/धघा)--संविधान प्राज्ा देता है कि 
यदि कोई ऐसे विदेशी नागरिक सोचियत रूस में घरण चाह जिन पर स्वदेश में श्रमिक 
यर्ग के हितों की रक्षा के विरद्ध मुकदमा चल रहा हो धयवा किसी वैशानिद रोने 
के कारण भधवा राष्ट्रीप स्वतन्त्रता केः लिए प्रवत्नशील होने के कारण उन पर स्वरेश 
में मुकदमा चस रहा हो तो उनको सोवियत रूस में प्रभयदान पौर शरण दी जाएं 

(5) द्यवितगत सम्पत्ति का ग्धिकार (एहया 00 छार४० श00४0)-7 
संविधान में मौलिक अधिकारों वाले भष्याम में सम्पत्ति विषयक प्रधिकार का स्पष्ट 
उल्लेख नही है। फिर भी सम्पत्ति-पारण के प्रश्न को इतना महत्वपूर्ण समझा गया है 
कि संविधान के प्रषम भध्याय में पूरी तरह से यही विषय प्रतिपादित किया गया है। 


मोलिक कतंब्प (पतंग ऐप्मं८४)-- 

(३) सोधिय्त संविधान भ्रौर क्लोषिषत विधियों का पालन- यह प्रत्येक 
सोवियत नागरिक का प्रथम कर्तव्य है। यह भी मताया गया है कि संविधान भोर 
विधियों के पूर्ण पालन से ही सोवियत रूस की उन्नति भौर समृद्धि होगी भौर सोदि- 
यत रूस (0. 8. 5. 7२.) की उन्नति झौर समृद्धि से सोवियत नागरिकों की उल्ति 
होगी । 

(7) श्मिक ये में प्रवुशासन की आवश्यकता (0 'श्ात्ा। [-बत०७ 
70599॥7०)--सविधान भ्रत्पेक नागरिक से भादा करता है कि श्रभिक वर्ग में पूर्ण 
भ्रनुशासन बना रहेगा। श्रमिकों को चाहिए कि भ्रपने कत्तंव्यों के निर्वहन में कर्तव्य 
भावना का प्रदर्शन करें और सभी के लाभ को दृष्टि में रखते हुए मेहनत भौर होशि- 
यारी के साथ काम करें। ! 

(४) रायेजनिक सेवाओं में ईमानदारी की भ्रावश्यकता (प्रेणा८४) 0 
एथशणि एए०॥० 70908०5)--प्रत्येक नागरिक को प्राणप्रण से राज्य के प्रति और 
समाज के प्रति भपने कर्तव्यों का निर्वहन ईमानदारी के साथ करता चाहिए। 

"०... (0) समोजवादी व्यवस्था के नियमों के प्रति भादर (१९5६७ 0७ि रिणेक 
'ेइ०रकभांड: 77८7००७५८०)--इस.करेंव्य में आदेश है. कि काम करना सभी वा 
प्रम कैत्तेव्य है। किन्तु कोई व्यवित दूसरे का शोषण नहीं कर सकता झौर सार्वजनिक 
समाजवादी सम्पत्ति को कोई नागरिक हानि न पहुँचावे | 
| ,.« .« (५) समाजवादी .सार्वज़निक सम्पत्ति-की पूर्ण सुरक्षा (8वविहावाएह 
*.ुफी०, उकलगील 97०9०/५)--मंविधान का भादेश है कि जो व्यकित सार्वजनिक 
समाजवादी सम्पत्ति को हानि पहुँचाते देखे जावेंगे, उनको समाज का घत्र समभा 
जाएगा । 
(श) भनिवार्ष सार्वजनिक सेनिक सेवा (एफरश्लइथ ओशक्ाओ इलणं००)० 
संविधान अनिवार्य सार्वजनिक सैनिक सेवा को रूसी नागरिकों का प्रादरपूर्ण और 
गौरवान्वित कत्तंथ्य मानता हैं । समस्त सोवियत पुरुष नागरिकों को सोवियत संघ के 
सशस्त्र बलों में श्रावश्यक्तः एवं भनिवायंत्त: सेवा करनी पड़ती है । 


स्टालिन संदिधान बा 


(४४) देश को रक्षा (0टलिाए्ड ण॑ धाह (00005 ) -समी नागरिकों का 
ग्रह परम पुनीत कर्तव्य है कि वे प्राथपत्र से स्वदेश की स्वतन्त्रता की रक्षा करें । 
देश-दोह को पग्रत्यन्त मयानक अप राघ समझा जाता है भौर विधि ने इसके लिए कठोर- 
त्रम दण्ड की प्राज्ञा दी है देश-द्रोह भपराध में राज्य-विरोध, संविक सेवासपरित्याग, 
देश की सैनिक शत को हानि पहुंचाना अथवा देश के गुप्त भेद शत्रु को भेजना 
इत्यादि सम्मिलित हैं । 


संविधान की कुछ भव्य विशेषताएं 
(80०06 080 #द्वप्ाट5 0 ६ (जाप) 
दाक्तियों का पृपषर्करण (5ल्‍छुक्ाआ0०7 ० 90४८:४) --सोवियत लेखक 
दाकितयों के स्पष्ट पृुधवकरण को उस सीमा तक पसन्द नहीं करते हैं जिस सीमा तक 
कि संयुक्त राज्य अमेरिका में परीक्षणों और सन्तुलनों के सिद्धान्त (20726 त॑ 
(४९०५४ 277 छ8&387०८5) के भमनुसार किया गया है। उनका कथन है कि मॉस्‍्टेस्वयू 
(080॥८१०॑८४) ने शक्तियों के पृथक्करण-को इस कारण झावश्यक माना था कि 
फांस के नृशस शासकों को भ्र्म्मादित शक्ति पर भंकुछ लगाया जाए 3 किन्तु सोवियत 
रूस में वर्ग-संधर्ष का भ्रभाव है इसलिए धासन के एक विभाग (छाश्ाश! 0£ 
(00९07 7८०/) पर दूसरे विभाग द्वारा बंधन लगाना उचित नहीं है । सोवियत रूस 
में तो शासन के प्रत्येक अवयव को एक ही दिशा में एक ही हित साधन की कामना में 
कार्य करता पड़ता है। १६१८ भोर १६२४ के संविषानों में शक्तियों का स्पष्ट पृ थक्‌- 
करण नहीं किया गया था; भौर शासन के समस्त क्रिया-कलाप संध की श्र्वोच्चि 
परिषद्‌ (6॥ एश/णा 0०४४:६४३ एह ४४6 5०शं४७५) को भौर उसके द्वारा नियुक्त 
निकायों को सौंप दिए गए हैं। स्टालिन का संविधान (8080 ए०॥5घ7/०7) , 
इसके विपरीत, इस पिद्धान्त पर भाधारित है कि शासन के विभिन्‍न क्रिया-कलापों 
की शासन के विभिन्तर निकायों द्वारा क्रियान्विति होनी चाहिए। १६३६ में स्वयं 
स्टालिन ने कहा था, "समय भरा ग्रया है कि विधि-निर्माण का फाये सर्वोच्च परिषद्‌ 
ही करेगी, मे कि दास के विभिन्‍त निकाय जो भव तक विधि का निर्माण करते रहे 
हैं ।" इसलिए संविधान का अनुच्छेद ३२ समस्ठ व्यवस्थापिका शवित सर्वोच्च परिषद्‌ 
[छए7वणा& 5०थं०१) मौर प्रेजीडियम (272अं2एा०) में व्यवस्यित करता है भौर 
मन्त्रि-परिषद्‌ ((०णफली ० ४ एां४८७) को केवल कार्यदालिका भ्रधिकार भदान 
करता है। न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यामालय (उच्चझाट्छा८ 0007) में विहित की 
गई है। तथापि, वास्तविंकेता यह है कि सोवियत रूस में शक्तियों का कोई पृथबकरण 
नहीं है। वहाँ शासन के सभी प्रंग प्रन्तिम विश्लेषण में साम्पदादी दस द्वारा संचा- 
सित होते हैं । उदाहरण के तौर पर दिधियों (!.3७5) तपा भ्रागप्तियों (८८555) 
को व्यास्या करना न्यायपालिका के श्षिकार के पन्तर्गत नहीं झाता प्रवितु यह भ्षि- 
कार प्रेजीडियम में निहित है 

सामूहिक कार्यपपालिका (क्धस्ण 5:८०४४४८)--कर्मी भी किसी सोवियत 
संविधान मे एक ही व्यवित को राष्ट्र का प्रधान या राष्ट्रपति नही घुना ! भौपचारिक 


438 सोचियत रूस को श्ासन-प्रणाली 


प्रधान के कत्िपय कर्तव्य, जैसे विदेशी राजदूतों का स्वागत श्रादि प्रेजीडियम के प्रधात 
(टावागाशा री धो थल्आतीप्रा/) को करने पड़ते हैं. किन्तु ये कर्तव्य केवत 
ऑ्रौपधारिक मात्र है। वास्तव में सोवियत रूस (0. 5. 5. २.) में राष्ट्रपति का 
पद नहीं है । 

एकदलीप दासन (6 0॥6 7079 59807)--सोवियत शासन-अणाली 
में क्रेवरत एक ही दल को मान्यता प्राप्त है। विधि ने कभी भी केवल साम्यवादी दर्त 
को ही राजनीदिक मान्यता नही दी है। यह तो १६३६ के संविधान के साथ आरम 
हुआ गोर वाह्तव में साम्यवादी दल को भपवर्जा मान्यता १६३६ के संविधान की देगे 
है । ग्रव तो साम्यवादी दल की पीठ पर संविधान की भाज्ञा का हाथ है । यही दत 
समम्त सोवियत संध में प्रधान और निमन्‍्त्रक शक्ति है भौर संविधान कहता है कि 
“यही दल सर्वहारान्वर्ग की लड़ाई का सैनामुख है भौर यही दल देश में समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना करेगा और विकास करेगा ।" संविधान यह भी आदेश करहा 
है कि "साम्यवादी दल ही समस्त सर्वहारा वर्ग के संगठनों का एकमाश्न संगठन होगा 
जिसको सर्वक्ताधारण की भोर से भी भौर राज्य की होर से भी मान्यता #दान 
जायगी। इस दल में राज्य के सभी राजनीतिक चेतवा-युक्‍त श्राथी, सभी श्रमिक 
प्रौर॑ कर्मकार सगठित होगे ।” संविधान ने जान-बुककर किसी अन्य राजनीतिक दत 
की स्थापना का जिक्र ही नहीं किया है इसलिए इस मौन का भी यही भ्थ लगामा 
गया है कि सोवियत रूस में साम्यवादी दल का ही एकाधिकार है| 


जनता शरीर व्यवस्थापन भ्रधिकार (व86 )(855९5 8॥0 [6 7:08॥907 )5 
संविधान ने सार्वभनिक राष्ट्रीय जनमतन्संग्रह (ए०] णा थदाक्षावणाा) 
व्यवस्था को है । जनमत-संग्रह के लिए यह झ्रावश्यक है कि या तो प्रेजीडियम की शोर 
से उपक्रम (र्/४०) होना चाहिए, या सोवियत संघ के किसी एक ऐकक गण” 
राज्य की और से तदर्थ माय आानी चाहिए। इस प्रकार सीवियत रूस के नागरिकों 
को कतिपय मर्यादाओं के श्रंतगंत महत्त्वपूर्ण विषयों पर विधि पारित करने अधवां 
अस्वीकृत करने का अधिकार दिया गया है। किन्तु जिस दिन से स्टालिन का सर्विः 
घान प्रभावी हुआ है, आज तक कभी भी जनमत-संग्रहू हारा किसी अइन का निर्णक 
नहीं हुम्ना है ! न 


सोबियत न्यायपालिका ($0एंट उध्तींटंश9)--+सोवियत न्यायिक पढतिं 
अस्य देशों की पद्वतियों से बहुत-सी महत्वपूर्ण बातों मे भिन्‍न है। इस सम्बन्ध मे हम 
आगे चल कर विचार करेंगे । यहाँ केवल इतना इग्रित कर देना पर्याप्त होगा कि 
सोवियत न्यायालय अन्य प्रशासकीय विभागों के समान राज्य के नियमित प्रशासनिक 
ढाँचे के भाग है । सोवियत न्यायालयों के निम्न कत्तेंब्य है :--८ 


“(क) सोवियत शासन के विरोधियों और घत्रुओ से लोहा लेना; (ख) नई 
सोवियत समाजवादी शासन-व्यवस्था को दृढ़ करमा भौर शासन की सामार नोवि 
की क्रियात्विति में सहायता प्रदान करना और समाजवादी अतुशासन को सर्वहारा- 
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वर्ग में स्थायी रुप से स्थापित करना ।” सर्वोच्च सोवियत (80एएशल्या5 $0अं०0) च्ते 
प्रदत्त १६३८ में जो विधि पारित की थी, उत्तम सोवियत न्यायालयों के करत्तेंव्यों का 
निर्देश मिलता है । 
केबल राजनीतिक शपराधों के लिए ही मृत्यु-दष्ड (0४छॉ४ श/फ्ताओगाशा 
+०ण१ 0ि ९०68] 0#070०)--पोवियत रूसी संघ में शान्ति काल में मई १६४७ 
में प्रेजीडियम ([श60)90) ने धाज्ञा करके मृत्यु-दण्ड निषेध कर दिया था । किन्तु 
१३ जनवरी, १६५० को उबत झाजश्ञा (06८८8) का संशोधन हुमा भौर तब से 
देशद्वोहियों (ए79॥075), भेदियों (59/८5), विध्वंसकों भौर विनाशकारी तत्वों 
(५।६८८८५) को मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है| 


438 सोचियत रूस की दासन-प्रणाली 


प्रवान के कतिवय कत्तंव्य, जैसे विदेशी राजदूतों का स्वागत थादि प्रेजीडियम के प्रधाव 
((क्ाग्राा रण हाल शिल्य॑ताफा) को करने पड़ते हैं किन्तु ये कर्तव्य वेब 
श्रौषचारिक मात्र है। बाह्य में सोवियत रूस (7, 3. 5, 30.) में राष्ट्रपिका 
चद नही है ॥ 

एकदलीय जासन (व॥6 0॥० एथ9 $9श07)--सोवियत शासन-प्रणाती 
में क्रेबत एक ही दल को मान्यता प्राप्त है। विधि ने कभी भी केवल साम्यवादी दस 
को ही राजनीदिक् मान्यता नही दी है। यह तो १६३६ के संविधान के साथ प्रारसे 
हुआ और वास्तव में साम्यवादी दल को क्‍झपवर्जी मान्यता १६३६९ के संविधान को दे 
है । श्रव तो साम्यवादी दल की पीठ पर संविधान की भाज्ञाका हाथ है। यही दल 
समस्त सोवियत सर में प्रधान और नियस्प्रक शवित है भौर संविधान कहेंता है हि 
“यही दल सर्वहारा-वर्ग की लड़ाई का सेनामुख है भोर यही दल देश में समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना करेगा झोौर विकास करेगा।” संविधान यह भी ग्रादेश कहो 
है कि “साम्यवादी दल ही समस्त सर्वहारा-वर्ग के संगठनों का एकमात्र संगठव होगी 
जिसको सर्वसाधारण की शोर से भी भौर राज्य कौ प्रोर से भी मान्यता प्रदान 
जायगी । इस दल में राज्य के सभी राजनीतिक चेतना-युवत प्राणी, सभी श्रमिक 
श्रौर कर्मकार संगठित होंगे ।” संविधान ने जान-बूककर किसी प्न्य राजनीतिक दे 
की स्थापना का जिक्र ही नहीं किया है इसलिए इस मोन का भी यही प्रेषे गाव 
गया हे कि सोवियत रूस में साम्यदादी दल का ही एकाधिकार है। 


जनता शौर व्यवस्थापन झधिकार (406 (७5528 870 (776 [बडोशआंण) 77 
सविधान ने सार्वजनिक राष्ट्रीय जनमतन्संग्रह (ए० 07 एकिधापएए) 
व्यवस्था की है । जनमत-संग्रह के लिए यह झावश्यक है कि या तो प्रेजीडियम की प्रोर 
से उपक्रम (0भ0४८) होना चाहिए, या सोवियत संघ के किसी एक एक पा 
राज्य की झ्रोर से तदर्थ माँग श्रानी चाहिए। इस प्रकार सोवियत रूस के नागरि 
को कतिपय मर्यादाओं के श्रतर्गेत महत्त्वपूर्ण विषयों पर विधि पारितें करने भर्षझा 
अस्वीफृत करने का भ्रधिकार दिया गया है। किन्तु जिस दिन से स्टालिंत का स्वि 
धान प्रभावी हुआ है, आज तक कभी भी जनमत-संग्रह ढारा किसी प्रश्न की नि 
नही हुभा है । 


सौचियत न्यायपालिका (50शंल उप्वांभंध>) -सौवियत स्यायिक पढति 
अन्य देशों की पठतियों से बहुत-सी महत्त्वपूर्ण वातों मे भिन्‍न है। इस सम्बन्ध में है 
आगे चल कर विचार करेंगे । यहाँ केबल इतना इंगित कर देना वर्षाप्त होगा के 
सोवियत न्यायालय श्रस्य प्रशासकीय विसायों के समान राज्य के नियमित प्रशासनिक 
ढाचे के भाग है। सोवियत न्यायालयों के निम्न कत्तेंध्य है :-: 

“(क) सोवियत दासन के विरोधियों झौर भत्रुओं से लोहा लिया: (छ) हु 
सोबियत समाजवादी झासन-व्यवस्था को दृढ़ करना झौर झासन की सामान्य नीति 
बी क्रियान्विदि से सहायता प्रदान करना झौर समाजवादी श्रनुशासल को संर्वेद्दराः 
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वर्ष में स्थायी रूप से स्थापित करना ।” सर्वोच्च सोवियत (57क्षव्वा० 50शंथ्ष) ने 
अगस्त १६३८ में जो विधि पारित की थी, उसमें सोवियत न्यायालयों के कत्तेंब्यों का 
निर्देश मिलता है । 


केवल राजनीतिक अपराधों के लिए हो मृत्यु-द०्ड (0४कञॉंब एफांायशा 

+ ०ग५ 07 ए०ा४०॥) 0#0०65)---सोवियत रूसी संघ मे शान्ति काल में मई १६४७ 

में प्रेजीडियम (८०) ने भाज्ञा करके मृत्यु-दण्ड निषेध कर दिया था । किन्तु 

१३ जनवरी, १६५० को उतबत पश्राज्ञा (0०८८०) का संशोधन हुमा भौर तब से 

देश-ोहियों (प्र्याण5), भेदियों (59०5), विध्वंसकों भौर विनाशकारी तत्त्वों 
(ज्ा०ट:थर) को मृत्यु-दण्ड दिया जा सकता है । 


अध्याय २ 


केखीय शासन-व्यवस्था 
((00एशप्रा7॥६ ४६ (8 (९॥॥7९८) 


सर्वोच्च सोवियत श्रयवा परिषद 
(77॥6 8फफाशआ6 80 जल) 


सर्वोच्च सोवियत झ्यवा परिषद्‌ (786 5एफा०्ण6 5०शं४)--सोवियत संघ 
में सर्वोच्च सोवियत राज्य सत्ता का सर्वोच्च प्रंग है ।! संध शासन को संविधान के 
१४वें अनुच्छेद द्वारा प्रदान की गई समूची सत्ता का प्रयोग करने का प्रधिकार 
सर्वोच्च सोवियत को ही प्राप्त है परन्तु यह वही तक जहाँ तक कि वे शक्तियाँ 
संघ-शासनः के किसी दूसरे श्रंग के क्षेत्राधिकार में व झ्राती हों। सोवियत संघ की 
विधायी शक्ति का उपयोग एक मात्र सर्वोच्च सोवियत झथवा सर्वोच्च परिषद्‌ ही 
करती है । ति 
द्वितदनात्मक विधानमण्डल (फंत्शालाथ 7,685/4ए76) -- सर्वोच्च सोवियत 
अथवा सर्वोच्च परिषद्‌ (706 87८०० 5०9०८) में दो सदन होते है। इसके 
सदन क्रमात्‌ संघीय परिषद्‌ (5०श्ष ० 6 एगांणा) झौर जातीय-परिपद्‌ 
(80०शंल ण ]४०प४०४४३४०७) के नामों से पुकारे जाते हैं | संघीय परिषद्‌ सोवियत 
संघ (ए. 5. 5. 7९.) के समस्त नागरिकों का प्रतिनिधित्व करती है। समस्त 
सोवियत संघ को निर्वाचन-क्षेत्री मे बॉँट दिया गया है झौर प्रत्येक निवचिन-क्षेत्र की 
३,००,००० जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि (0०909) निर्वाचित किया जाता है । 
जातीय परिषद्‌ (80 शक ० प४४०74ा०5) के लिए भी प्रतिनिधि जनता हारा 
सीधे निर्वाचित होते हैं लेकिन उसको सीटें विभिन्‍न एकर्को में निम्न माप के अनुसार 
बेटी हुई हैं। क्षेतफल झौर जनसंख्या चाहे कुछ भी हो, सघ का प्रत्येक गणराज्य 
जातीय परिपद्‌ मे २५ सदस्थ भेजता है। प्रत्येक स्वशासी गणराज्य (/पएॉ००- 
ग्रा०५5 २८ए००॥०) ११ प्रतिनिधि भेजता है; प्रत्येक स्वशासी जनपद (4ए०॥0- 
70०5 ए८छॉ०) ४ प्रतिनिधि भेजता है और प्रत्येक जातीय क्षेत्र (राणा 
४7८७) १ प्रतिनिधि भेजता है। १६६२ में सर्वोच्च सोवियत श्रथवा सर्वोच्च परिपद्‌ 
($ए्क्ाध्या& 50शं४/) के लिए जो चुनाव सम्पन्न हुए थे, उनमे संधीय परिषद्‌ 
($०शं०६ ०( ॥॥6 ऐए्राणा) के लिए ७२० प्रतिनिधि (4०७४॥८४) लिए दा 
और ६४० प्रतिनिधि जातीय परिषद्‌ (50शंल गण घ्ाठाश्ाधं८5) के लिए 
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केन्रोप शासन-व्यवस्था दब 


निर्वाचित किए गए थे । सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदव चार वर्षों के लिए निर्वाचित 
होते हैं थथपि द्वितीय विश्व-युद्ध के कारण १६३७ के निवर्चिन के बाद १६४६ तक 
निर्वाचन नहीं हो सके थे । 


सोवियत रूसी संघ के संधीय विधानमण्डल में दो सदन रखने के दो मुख्य 
कारण ये | संघीय परिषद्‌ (5096४ ० ४6 एशांणा) में समस्त संघ के सभी 
नागरिकों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है भौर यह समस्त राष्ट्र का प्रतिनिधि सदन है। 
संघीय परिषद्‌ के प्रतिनिधि न तो जातीयता के झ्राधार पर निर्वाचित होते है भोर मे 
' किसी विधिष्ट वर्ग प्रथवा हितों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। किन्तु सोवियत रूसी 
संध (छा. 5. 5. ए ) में प्रनेक जातियाँ निवास करती है श्ौर इन भ्रनेक जातियों 
के भ्रपने-पपने विश्विष्ट हित हैं जिनको सर्वोच्च सोवियत अ्रथवा सर्वोच्च परिषद्‌ में 
प्रतिनिधित्व मिलना ही चाहिए। जातीय परिपद्‌ का उद्देध्य संध में सम्मिलित गण- 
राज्यों को तथा उन गणराज्यों में बसने वाली अनेक जातियों झौर प्रजातियों को 
भोर उनके हितों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है । 
इसमें सन्देह नहीं कि संघीय श्यासन-प्रणाली के लिए ट्विसदनात्मक विधान- 
मण्डल भावश्यक दार्ते है। किन्‍्तु किसी संघ में जिन उद्देश्यों को लेकर द्विसदनात्मक 
विधानमण्डल की रचना की जाती है, उन उद्देश्यों में म्रौर सोवियत रूसी सघ क्के 
द्विसदनात्मक विधानमण्डल रचने के उद्देश्यों में साम्य नही है। सोवियत रूसी मघ 
(0. 8. 5. २.) के विधानमण्डल में जातीय परिषद्‌ (50शं८६ ० 'पिध०ा7४॥8८) 
की रचना भत्यन्त झ्रावश्यक थी क्योंकि इसमें सोवियत रूस में बसने वाली उन अनेक 
जातीयतापों भौर प्रजातियों को प्रतिनिधित्व दिया गया है जिन्होंने भपने-प्रपने 
स्वशासी राष्ट्रीय प्रदेशों भौर क्षेत्रों की स्थापना को है। सर्वोक्ष सोवियत ($09- 
7076 8098॥) में देश की सभी जातीयताएँ भपने-भपने हितों की बात सीधे व्यक्त 
कर सकती हैं भौर इस प्रकार सभी जातीयताएँ (7९४४०४०४४०७) अपने-प्रपने क्षेत्रों 
में ग्राधिक, राजनीतिक झौर सांस्कृतिक उन्नति कर सकती हैं । 
दोनों सदनों के समान कतंव्य (8408 श कयालांणा5)--संविधान ने 
सर्वोच्च सोवियत के वोनों सदनों में कोई भेद नहीं बरता है| दोनों सदनों के समान 
भ्धिकार हैं। दोनों सदनों को शवितियाँ भौर कृत्य समान हैं भौर दोनों ही सदन चार 
वर्ष की भ्वधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं । यहाँ तक कि दोनों सदन एक ही 
समय में सत्र में सम्मिलित होते हैं भौर एक ही समय में झ्राहृत किए जाते है। 
सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों ($०श्र०७५) के लिए जितने भी प्रतिनिधि निर्वाचित 
होते हैं सभी सार्वजनिक, समान भौर प्रत्यक्ष मताधिकार के आधार पर भ्रुप्त मत 
पत्रक (5८८८६ ७४]०४) द्वारा निर्वाचित होते हैं। इसके भतिरिकत संविधान मै 
वित्तीय विधेयक और अवित्तीय ग्रथवा साधारण विधेयक ([८889896 068507०) 
में कोई भेद नही किया है; भौर कोई भी विधेयक यदि दोनों सदनों में साधारण 
चहुमत द्वारा पारित हो जाता है, तो विधि का रूप धारण कर लेता है। सोवियत 
झसी संघ में दोनों सदनों को उच्च सदन्‌ भयवा निम्न सदन कह कर नहीं पुकारा 
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जाता। रुत्य तो यह है कि सधीय परिषद्‌ (50शं० ०॥ ॥6 एजंगा ) झौर जातीय 
परिपद्‌ (8096८ ०१ ]प७।०॥श/प०5) को इस सीमा तक समान दर्जा दिया गया है 
कि दोनों सदनो को ही समान सदस्य-संल्या प्रदान की गई है । 


रचना भ्रौर सगठन (0०फु०बांणा धात 0हशांटश0) --सर्वीच्च 
सोवियत अथवा सर्वोच्चि परिपद्‌ (50फञध्या८ 50५८४) के दोनों सदनो (8०शंव७5) 
का निर्वाचन चार वर्ष के लिए सार्वजनिक, समान और प्रत्यक्ष मताधिकार के प्राघार 
पर गुप्त मत-पत्रक द्वारा होता है । सोवियत रूसी संघ (छ. $. 5. ए.) के वे सभी 
नागरिक जिनन्‍्होने अ्ठा रह वर्ष की भायु प्राप्त कर ली हो, भौर जो पागल भ्रथवा किसी 
नयायालय द्वारा दष्डित न हों प्रथवा अन्य किसी कारणवश मताधिकार से वचित व 
हो, प्रतिनिधियों (9690॥465 ) के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं॥ सोवियत रूस का 
कोई भी नागरिक जिसने तेईस वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, सर्वोच्च सोवियत के 
किसी भी सदन (5० शं०४) के लिए प्रत्याशी के रूप मे खड़ा हो सकता है ग्रौर सदस्य 
अथवा प्रतिनिधि निर्वाचित हो सकता है । संघीय परिषद्‌ (80श०६ ०॥॥6 एग्रांणा) 
और जातीय परिषद्‌ (50जक्ष ठ रिक्ष/०7७॥॥68) प्राय: दोनों ही की सदस्य-सख्या 
बराबर है। १६६२ के चुनावों मे संघीय परिषद्‌ (5०शंक ० ६6 एगरंणा) में 
७२० प्रतिनिधि (66७9५४८७) थे और जातीय परिपद्‌ (50शंलव णी॑ फप्नांणा॥।- 
865) में ६४० प्रतिनिधि थे । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, सघीय सोवियत 
(8०शंश ० ० एशा०१) समस्त देश का प्रतिनिधि सदन है झ्नौर उक्त सदन का 
प्रत्येक प्रतिनिधि ३,००,००० नागरिकों पर चुना जाता है। इसके विपरीत जावीय 
परिपद्‌ ( इ०्भंत ० गिलधंणा॥व065) विभिन्‍न राष्ट्रीय हितों और समुदायों का 
प्रतिनिधित्व करती है भ्रौर उक्त सदन का प्रतिनिधित्व इस प्रकार तय होता हैं कि 
प्रत्येक एकंक गणराज्य के २५ प्रतिनिधि जातीय परिषद्‌ में लिये जाते है। उसी प्रकार 
प्रत्येक स्वशासी गणराज्य (७प्रणरा०ण0च5 ए०एप0॥0) ग्यारह प्रतिनिधि उक्त 
सदनों मे भेजता है; प्रत्येक स्वशास्री जमपद (&प्र/णाण्राएप४ २6९07) पाँच 
प्रतिनिधि भेजेता है और प्रत्येक जातीय लेन (880 87९8) एक प्रतिनिधि 
भेजता है। सर्वोच्च सोवियत एक दलात्मक विधानमण्डल है जिसके भ्रधिकांश सदस्य 
साम्यवादी दल द्वारा मनोनीत किए जाते है । जो साम्यव्ादी दल द्वारा मनोनीत नहीं 
किए जाते वे श्रमिक सघों (वः8त6 एग्रां०5), सहकारी संस्थाओं ((00-07एकग१० 
25802॑40075 ) , युवक-संगठनो (#०छ॥ 08ां5शांगा5) और सासक्ृतिक समाग्रो 
द्वारा मनोनीत किए जाते हैं परन्तु उनके लिए साम्यवादी सिद्धान्दो पर विश्वास 
करना आवश्यक है वयोकि रूस मे किन्ही अ्रन्य राजनीतिक विचारघाराध्रों को धारण 
करना द्रोह माना जाता है। $ 


सर्बोच्च सोवियत के सन्न (5८5अंगाड 6 डाड़ाध्यढ 8०शढ)-- व 
सये आम चुनाव समाप्त हो चुकते हैं, सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदन एकत्र होते हैं 
झौर तुरन्त प्रमाणकारी समितियों (0व7लापंव। 00क्रामातर& ) का निदचित करते 
हैं। ये भ्रमाणकारी घमितियाँ अपने-अपने क्षेत्रो में प्रतिनिधियों के परिचय-पत्रों श्रधवा 
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प्रमाण-पश्नों को जाँच-पड़ताल करती है। प्रमाणकारी समितियों (एसतलांबा 
(००गा।९८५) द्वारा प्रमाणित हो जाने पर सर्वोच्च सोवियर्ते ($09॥८706 80५6($) 
प्रतिनिधियों के चुनाव को या तो विधिवत्‌ मानते हुए उन्हें प्रतिनिधि (6690५) 
स्वीकार कर लेती हैं श्रवा उनके चुनाव को प्रवंध घोषित कर देती है। उसके बाद 
प्रत्पेक सर्वोच्च सोवियत प्रपना-प्रपना चेयरमैन भौर दो उप-चेयरमैन (५।८४-टाक्षा- 
गाथा) चुनती है। चेयरमैन ही प्रत्येक सर्वोच्च सोवियत का सभापतित्व करने है 
भौर सभा-भवनों मे समस्त कार्यवाहों को सुचारू रूप से संचालित करना उन्ही का 
उत्तरदायित्व है । जब कभी दोनों सदन (809 50ए7क76 50५6(5) एक सदन के 
रूप में एकत्र होते हैं उस समय वारी-बारी से संघीय सोवियत (50शं6 ० [06 
एगंणा) भौर जातीय परिपद्‌ (86शल० ०]१४७४०7०॥#6४) के चेयरमैन सम्मिलित 
सोवियत का कार्य-संचालन झौर सभापतित्व करते है । 


सर्वोच्च सोवियत ($0छा८ग6 80०शे७) की प्रेजीडियम (?76आंतणा।) वर्ष 
में दो धार दोनों सर्वोच्च सोवियतों को एक ही समय में सत्र में भ्राहृत करती है। 
पजीडियम को यह भो झधिकार है कि वह भपनी इच्छा पर प्रथवा किसी एक प्रव- 
यवी एकक गणराज्य की प्रार्यना पर सर्वोच्चि सोवियत का सत्र झाहूत कर सवती है। 
संविधान इस सम्बन्ध में भौन है कि सर्वोच्च सोवियत का सत्र कब आाहूत किया जाए 
अथवा कितने दिनों के लिए श्राहृत किया जाए। किन्तु प्रायः सर्वोच्च सोवियत का 
सत्र मात दिन से लेकर दस दिन तक चलता है और इस प्रकार वर्ष मे दो बार 
भ्रेजीरियय किन्‍्ही तारीखों मे सर्वोच्च सोवियत के सन्नों को श्रायव्ययक (#४०४९) 
पर विचार करने के लिए आ्राहुत करती है ! 

-सर्बोच्चि सोवियत का विलयन (]9550000॥) --प्रेजी डियम ([60प्रा०) 
को क्‍्धिकार है कि वह सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनो मे मतभेद हो जाने पर 
भअयदा उसके चार वर्ष के सामान्य कार्यकाल की समाप्ति पर सर्वोच्च परिषद्‌ 
(8४९४६ 80शंक) को भंग कर सकती है । चाहे किसी भी कारणवश सर्वोच्च 
सोवियत (5प्रणल्या& 50० ) का विलयन हुप्मा किन्तु विलयन (0550४॥०॥) 
के बाद दो मास के भीतर-भीतर सर्वोच्च सोवियत के लिए नए चुनावों की व्यवस्था 
हो जानी चाहिए । नये सर्वोच्च सोवियत के सदनों को पुरानी प्रेजीडियम (शिल्धा- 

| १४७ ही नये चुनावों के वाद तीन मास के भीतर आहूद करती है। 

यदि कभी संघीय परिषद्‌ (00णाल। ० 0८ एप्न०१) भौर जातीय परिषद्‌ 
(एण०णाल 57 06 रथआांणाशांधं८5) में मतभेद हो जाए तो सविधान ने समभोता 
चमिति (एणरनात्रतण ए०एगंशेणा ) की व्यवस्था की है जिसमे सर्वोच्च सोचियत 
के दोनो सदनों मे से वरावर-चराबर धतिनिधि लिये जाते हैं। यदि समभोता समिति 
भी पूर्ण सहमत न हो तो दोनों सदन झथवा दोनों सर्वोच्च सोचियतें पुनः उक्त प्रश्न 
पर विचार करती हैं, और यदि तब भी वह मतभेद बना ही रहता है तो प्रेजीडियम 
दोनों दनों को भंग कर सकती है और उनके लिए नए चुनावों का झादेश दे सकती 
है। हिन्तु व्यवहार में, इस सीमा तक मतभेद के बने रहने की सम्भावना नहीं है 


। 

घ 5. 8. )मे ऐसी) )ई से; नही ३ जो सर्वोच्च 

सोवियत हारा ॥रित्त विधियों: के निवेश ५००) +र सके । इसके दो कारण है। 

अथमत: सोवियत रूस) पथ में स्वच्छ पोवियत के ७) राज्य की हे; सर्वोच्च 

सत्ता मि है; रैसलिए यदि ऐसी कोई पता सृत्ित के). ज।ती जो सर्वोच्च 
सोवियत के त्यो कर दिए भगाती, को उसकी 7 चष्ट ही बार 
द्वितीयत: » सर्वोच्च सोवि: जो भी निरषंय बह विरयय का्तव 
साम्यवाद) (7 होता 8; और साम्यका: हैं। समस्त शासन 
7 संचालन और करता हु; किन्तु ह। ने श्ेजी। डियम को अ्रधिकार 


यन्त्र का रू वि 

दिया है बेहद आंतों अपने उपक्रम (पक) >र भयवा रूसी पंष (0, ६ 
3. #.) $ किसी अव्यवी एक गयराज्य के) मय पर किसी स्वञस्तावित 
पविधेवक के सम्क्‍न्‍्य गनमत-सपग्रह (िवशलावत) ऊैरा सकती है । किन्तु झाज 
पैक किही। औ) स्वअस्तावित- विधेयक सम्बन्ध के कभी कोई जनमत-सत्रह नहीं 


डा है | 

ध सर्वोच्च सोवियत डरा प्रारितत कोई कि उमस्त अक्यव) एकक सषराज्यों 
के ऊपर पंप प्रभावी होगी ४२ यदि क+) भोोकियतत प्र १३ ६/६ भौर किसी एकक 
ग्रणराज्य की जिफि के वित्तेष हो, तो सं (0.६६ मै.) क) विधि को ही मान्यता 
अआप्त होगी । हि 
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संविधान में घंश्ञोधन की शक्ति (005पणध०0 धाकड़ ए०फथ')--- 
सोवियत रुसी संघ में सर्वोच्च सोवियत ही सविधान में संशोधन करने की सविधायी 
शक्तियों का उपभोग करती है। संविधान में भी संशोधन करने की विधि सरल है । 
सर्वीच्च सोवियत के दोनों सदनों के दो-तिहाई चहुमत के द्वारा संविधान में सशोघन 
किया जा सकता है। सर्वोच्च सोवियत को यह भी श्रधिकार-है कि वह संविधाम का 
नियमित पालन करावे झौर यह भी देखे कि सोवियत संघ की विधियों तथा भ्रवयवी 
एककों की विधियों में विरोध तो नही है। 
वित्तीय कत्तंब्य (800/8089 ८सं०5)--सर्वोच्च सोवियत समस्त रूसी 
संघ (0. 5. 5. 7९.) के लिए एक संचित झ्ाय-व्ययक (0०ए5गावशल्त छ0(०) 
तैयार करती है और प्राय-व्ययक विधि की क्रियाम्विति सर्वोच्च सोवियत का उत्तर- 
दायित्व है। सर्वोच्च सोवियत (90.7थ४6 5०९४४) ही गह निर्णय करती है कि 
कौन-कौन राजस्व झोौर कर (९एथए९४ शत [85८४) संघ में जाएँगे तथा वही 
सभी एकक गणराज्यों के श्रायव्ययकों और स्थानीय संस्थाओं के श्राय-व्ययकों की 
व्यवस्था करतो है। सर्वोच्च सोवियत ही धन उधार ले सकती है श्र वही ऋण दे 
अकती है और राष्ट्रीय श्र्थ-योजनाओों का निर्णय केवल सर्वोच्च सोवियत ही कर 
सकती है। यह उसका सांविधानिक विशेषाधिकार है । न्‍ 
नपे गणराज्यों, नये क्षेत्रों ्रौर प्रदेशों को सोवियत संघ में मिलाने का भ्रषि- 
कार (ए096६ (० व्रत: गल्फ़ 76900७॥05 थात॑(0 ०९४९७ 769 3/९35 / 
सर्वोच्च सोवियत को भधिकार है कि वह नए गणराज्यों को सोवियत रूसी संघ मे 
मिला से अथवा नए स्वशासी गणराज्यो, नए स्वशासी जनपदों या प्रदेशों भौर नए 
जिशासी क्षेत्रों की स्थाण्ना करं दे। भवयवी एकक ग्रणराज्यों की सीमाग्रों में यदि 
कोई परिवर्तन हो जाए, तो उसके लिए सर्वोच्च सोबियत का प्न्तिम प्नुसमर्थन 
प्रावश्यक है । 
पस्तर्राष्ट्रीय मामलों प्रोर देश के रक्षा-साधनों में सम्बन्ध के भ्रधिकार 
(एक्फ्ध 0१ध पशयिगरभांणान परवाह 26. तर्धधाट्ल ० ए€ ८०ण०४७४४)-- 
सर्वोच्च सोवियत ही निर्णय करती है कि भन्‍्तर्राप्ट्रीय सम्वन्धों में सोवियत रुसी संघ 
कैस सीमा तक भाग ले भोर रूसी संघ की जो सन्धियाँ विदेशों के साथ होती हैं, ये 
सर्वोच्च सोवियत (5पछञाव्याल 5०संढ ) के भनुसमर्थथ की विषय हैं। सर्वोच्च 
सोवियत ही उस सामान्य भ्रणाली का नियन्‍्त्र० करती है जिसके झनुसार ग्रूनिपन 
भग्नराज्य (एम ग्णप्रण०5) विदेशी राज्यों के साथ भपने सम्बन्धों बा निदंहन 
करते हैं। देश की रहा केन्द्रीय भधिकार का विषय है; इसलिए सर्वोच्च सोवियत 
ही सोवियत रूसी संघ (0. 5. 5. 7.) के रदा साधनों की व्यवस्था करती है भौर 
वही सोवियत संघ के सशस्व बलों का नियस्त्र८ भौर संचालन करती है | शविषान 
प्रत्येक एकफ़ गणराज्य को भधिकार दिया है झिः दे प्रपनी-प्रपनी सेनाएं रस 
पकते हैं। किन्तु सर्वोच्च सोवियत ही एवक गणराउयों की सैनिक शबित पर निमस्त्रण 
रेसती है, भोर सर्वोच्च सोवियत ही भुद् धोर शाम्ति के प्रश्तों पर घग्विम निर्भय 
दे सब्ती है | 


ञ्े 
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भाषिक तपा सास्शुतिक जोयन शा निदेशन (फाल्शांशा थी हट एिएणा? 
फ़ाए बात 0एा/एव। क)-देश मी गृह तथा विदेश नीतियों सी धस्मस्प रखते 
बाते संग महत्वपूर्ण प्रश्नों का निर्धप सर्वोच्च सोवियत करती है । बापिश तया सम्बी 
योजनाप्नों का प्रमुमोदन इसी के द्वारा होता है। देश के प्राधिक सपा सास्डृतिर 
जीवन का निदेशन करते समय भूमि के भपिकार, घजेंगल, रतिज सम्पत्ति, कया पर्स 
के प्रयोग सम्बन्धी घाधारभूत सिद्धान्तों का गिशपय सर्वोच्च सोपियत करती है बयो्ि 
इन सब्र वस्तुधों पर सोगो का प्रधिकार है। इसके प्रतिरियत शिक्षा, सॉर्वेजनिक 
स्वास्थ्य सेवा, श्रमिक व्यवस्थापन, स्यामरिक प्रणाती भौर बानूनी भहियां के मूलभूत 
सिद्धान्तों की स्थापना भी सर्वोच्च सोवियत द्वारा ही होती है, घोर सोवियत संप री 
नागरिकता भौर विदेशियों के प्रधियार सम्यस्पी स्यवस्पापस, प्ौर विवाह तथा 
परियार के व्यवस्थापन सम्बन्धी सिद्धान्तों का गिर्परिय भी इसे मधिरार के मल्तगंत 
पाता है । 


सर्वोच्च सोवियत के चुनाय सम्बन्धी कार्म (६0८००) 00॥:६०)--मैवेंच्ष 
सोवियत के चुनाव सम्बन्धी कार्य प्रत्यस्त प्रभावशाली दिसाई पड़ते हैं। सम्मदतः 
संसार के किसी प्रन्य बड़े देश के विधानमण्डल को इतने बढ़े मौर महत्त्वपूर्ण चुनाव 
नही करने पढ़ते । सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदन सम्मिलित सत्र में एकत्र होते हैँ 
प्रौर तब सोवियत सघ (ए. 5. 5, 7९.) की प्रेजीडियम ((श८ंधयंया), कार्यपालिकी 
भ्रथवा मन्त्रि-परिपद्‌ (20छालों थी 'धामांध5), सर्वोच्च स्यायासय के तथा पन्य 
न्यायालयों के न्यायाधीशों भौर प्रोगयूरेटर जवरल (?70९एक्षण 0धाध्शे) की 
निर्दाचन करते हैं । प्रेजीडियम (प८४४०्जा) भौर मस्तरि-्परिपद्‌ ((०एाों 
(॥8०75) सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी हैं। किन्तु सोवियत रूसी संघ 
(.ए. 5. 8. ९.) में मम्प्रिमण्डलोय उत्तरदायित्त केवल भादश भर है मयोंकि संविधान 
ने राजनीतिक विचारीं के संघर्ष को एवं विरोधी - राजनीतिक दलों को मान्यता ही. 
नहीं दी है। सर्वोच्च सोवियर्ते एवं पन्‍्य सोवियतें प्रसन्‍न हैं झौर उन्हें इस बात का 
पअभिमान है कि वे भ-संसदीय (7४०7-एशाव्रगव्ा/आ७ ) भौर एकल दलीय निकाय 
हैं। तथ्य यह है कि सोवियत रूसी संघ (छा. 5. 5. 7९.) के मन्त्रि-्परिपद्‌ 
को साम्यवादी दल के प्रेजीडियम की केन्द्रीय समिति हो बवाती है मा भपदस्थ 
करती है । 


प्रशासत के ऊपर निरीक्षण झौर पर्यवेक्षणः तथा उसकी पालोचना 
(एलपल्षेक्रा शाव हप्रृधाणरंशेण्त गण 4ैतगांपंडाा०ा )--सेविधान से सर्वोच्च 
सोवियत (8पए7«००८ 8०शंथ) को भ्रधिकार दिया है कि वह प्रशासन के कार्यों का 
परयवेक्षण झौर निरीक्षण करते के लिए पर्यवेक्षक एवं लेखा-परीक्षक पायोगी की 
चनियुक्तित करे । समस्त देश की सभी संस्थामों को झादेश्ष है और सभी अधिकारियों 
का यह कत्तंव्य है कि वे इन झायोगों की आज्ञाओं का पालन करें भौर उसके सम्मुण 
निरीक्षणाये भौर पर्यवेक्षणार्थ सभी सामग्री भौर॑ सब अलेख (60८ए7००७) उपस्थित 
करें। 
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गह भी कहा जाता है कि सर्वोच्च सोवियत देश की समस्यायों पर वाद-विवाद 
और प्रशासन की झआलोचता का अवसर प्रदान करती है । किम्तु वास्तव भें शासन की 
प्रादोचना करना सम्भव नही है । सोवियत रूसी संघ (छ. 5. 5. 8.) में ऐसा शासन 
नही है जो भालोचता का विषय हो। समाजवादी व्यवस्था या समाजवादी विचार- 
घारा की झ्रालोचना करना एक प्रकार से राष्ट्रीय स्मेदय और समाजवादी माग्यता 
को चुनौती है। फिर झालोचना वही सम्भव हो सकती है जहाँ विरोधी दल हो । 
सोवियत रूसी संघ (0. 5. 5. २.) में विरोधी दस के लिए कोई स्थान ही नहीं है 
इसमें सन्देह नहीं है विः रूस की सर्वोच्च सोवियत में कुछ ऐसे लोग है जितलका फिसी 
दल से सम्बन्ध नहीं है; भौर ऐसे व्यक्षिययों की संख्या पर्याप्त है। १६५७ में सधीय 
सोवियत (50९० ० 06 09णा) मे १०६ विरदंल प्रतिनिधि (ए०-कु्आाआगधय ) 
ये श्रोर १३८ निर्देल प्रतिनिधि जातीय परिषद्‌ (5०घल ० ॥6 ॥एकाफाबा55) 
में ये। निर्देल व्यक्तियों का सम्बन्ध साम्यवादी दल से नहीं होता, किन्तु विश्वासत, 
थे साम्यवादी (0जराश्ाण्णां) तो अवश्य ही होते है। इसके ्रतिरिवत इन लोगों 
को समुदाय बनाने की श्राज्ञा नही है झोर न वे किसी मामले पर सम्मिलित होकर मत 
प्यवत कर सकते हैं । संविधान ने केवल एक साम्यवादी दल को मान्यता प्रदान की 
है। इसलिए भालोवना यदि कोई करे तो केवल साम्यवादी दल ही कर सकता है । 
और चूंकि साम्यवादी दल के नेता हो शासन की नौति निर्धारित करते है, भौर दे 
ही शासन का नियस््ण और संचालन सभी कुछ करते हैं; यहाँ तक कि दल के नेता 
ही सर्वोच्च संसद्‌ भ्रथवा सर्वोच्च सोवियत (87फ/८7० $0घंटा) के प्रतिनिधियों के 
केपर भी नियस्धण रखते है, तो फिर यह कैसे ही सकता है कि सर्वोच्च सोवियत 
शासन की भ्रालोचना करे । इसलिए इसमे कोई सन्देह नहीं है कि सर्वोच्चि सोवियत्त 
'शासन की आलोचना नहीं करदी । 
' सर्वोच्च सोवियत का द्षैक्षणिक महत्व (8097676 80शंह् 88 6 8006 
ण॑ ए0प्रत्वाणा बार व0फाक्षत०ा)--यदि सर्वोच्च सोवियत का प्रशाक्नन के ऊपर 
"कोई नियन्त्रण नही है; या यदि सर्वोच्च सोवियत घासम की नीति को श्रालोचना 
'नेही कर सकती, “तो भी इसका दौक्षणिक महत्त्व अवश्य है। यह ऐसा स्थान और 
भवसर प्रदान करती है जहाँ इतने बड़े देश के कोमेन्कोने से लगभग डेढ़ हजार प्रति- 
निधि सम्मिलित होते हैं; भौर जो विभिन्‍न वेश-भरपा, विभिन्‍न राष्ट्रीयताभों, विभिरन 
वज्यवसायों भौर विभिन्‍न हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं । उन प्रतिनिधियों को मास्की 
(30500) में एकत्र होना भोर , वहाँ उच्चतम दीय नेताप्रो की बातों को सुनना 
अत्यन्त स्फुरणकारों लगता होगा। साम्यवादी दल भी इस श्रवसर से सलाम उठाता 
है झोर प्रत्येक सम्भव प्रचार-साधन के द्वारा सारे देश को शासन को नीतियों प्रौर 
सफनतापों से भ्रवगत कराता है। समाचारपत्र और रेडियो सभी वक्तृताप्ों की 
रिपोर्ट सविस्तार भौर निष्ठापूर्वक ज्यों-की-त्यों देते हैं; साथ ही समस्त बाद-विवाद 
घासन की सभी प्रस्तावित योजनामों भौर धासत की सफलताों को खूब बढ़ा-घढ़ा 
फर बताया जाता है । सभी प्रतिनिधि समाजवाद के सन्देश को सपनेअपने 
गणराज्य को ले जाते हैं, फिर वहाँ जाकर अपने संगी-सादियों को बताते हैं 
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आधिक क्षेत्र में क्तिनी विशाल उन्नति की है भौर इस प्रकार वे भपने-पपने क्षेत्र 
भौर प्रदेशों में समाजवाद की सफलताप्ों का सन्देश सुनाते हैं। स्वंहारान्ग का 
प्रधिनायववाद_(ए०श०ःछाए ० 06 |4ण८&ग4). केवल झाधिक समृद्धि ही 
तो चाहता है, चाहे इस उद्देश्य की प्राप्ति में मानव-भात्मा भौर मानवीय प्म्मावनाओं 
(सप्ागक्ा ?0वतांशा।०5) का खूब ही क्यों न होता हो । 


विधायी प्रक्रिया (7.८88/8006 770८८०९०7८)--कोई विधेयक, सर्वोच्च 
सोवियत (8097८7० 50५०४) के किसी भी सदन में पुर.स्थापित किया जा सकती 
है । सामान्यतः किसी विधेयक की पुरःस्थापना मन्त्रि-्परिषद्‌ के उस सदस्य के द्वारा 
होती है जिसके विभाग से उवत विधेयक का सम्बन्ध हो, यद्यपि सर्वोच्च सोवियत के 
सभी प्रतिनिधियों को विधेयक पुर:स्थापित करने का भ्धिकार है। १६३७ से सर्वोच्चि 
सोवियत के दोनों सदनों मे तीन स्थायो समितियों प्रयवा स्थायी भायोगों (98708 
(०फणा।९65 9 80778 (०ए/ांइशंणा5). का निर्वाचन किया है (सोवियत 
रूसी संघ में इन समितियों को स्थायी कमीशन ही कहते हैं)। वे तीव स्थायी प्रायोग 
या स्थायी कमीशन निम्न हैं : विधेयक ब्रायोग (7.28874896 875 (०णाणं$भंण))+ 
झाय-व्ययक सम्बन्धी भायोग (80080 0०एयांडआंणा); शोर विदेश सम्बन्धी 
श्रायोग (ए0व्रं0 4ैगीवा+ ८०ागंब्भंण) । ज्योंही किसी विधेयक को 5९: 
स्थापित किया जाता है, वह सम्बन्धित सदन (5०शं८(7) के विधेवक भायोग [वही 
अंब्ाश० प्र 007ष्णांइआंणा) में भेज दिया जाता है। उक्त विधेयक के सम्बन्ध मे 
सारी कार्यवाही विधेयक शरायोग (8॥5 0097758०7) में होती है, न॑ कि सोवि- 
यतों के पूर्ण सन्नों मे । इसका मुख्य कारण यह है कि सर्वोच्च सोबिमत तो वर्ष मे 
केवल दो सप्ताहों के लिए समबेत होती है । सर्वोच्च सोवियत के आयोगों ((०7ए- 
5809) के लिए यह प्रावश्यक नही है कि वे सर्वोच्च सोवियत के सत्रो के काल में 
ही सम्मिलित हों । श्रायोग (0०णाणांइक्॑००3) प्रायः एकत्र होते हैं भ्रौर वे विधेयर् 
के ऊपर तफ़्सील के साथ विचार करते हैं ।-वे उक्त सम्बन्ध में तथ्य प्रौर प्रकिईे 
एकत्र करते हैं; फिर उस विधेयक की प्रत्येक घारा पर विचार करवै हैं भौर उसमें 
सशोधन सुभाए जाते है । कभी-कभी तो श्रायोग सम्पूर्ण विधेयक को ही बदल डालते 
हैं। प्रन्त में उदत विधेयकों को सम्बन्धित संदन श्रथवा सोवियत में प्रस्तुत क्रिया 
जाता है । स्वयं कमीशन या भायोग भी भ्रपती ओर से विधेयक प्रस्तावित कर सकतें 
है । यदि कोई विधेयक भायोग (0०प्याण्णांध्शं००) की ओर से प्रस्तुत-किया जाता है, 
तो प्राय: सोवियत उसको मान हो लेती है । सर्वोच्च सोवियत के किसी भी सदत में 
विधैयक के ऊपर वाद-विवाद केवल ओपचारिक-सा होता है । 
सर्वोच्च सोवियत के कत्तेंब्य भर उसका मूल्यांकन (२०७०० 6 879/९706 
8०शंक्ष)---संविधान में कहा गया है कि सोवियत रूसी संघ (पा. 8. 5- फ्) मे 
सर्वोच्च सोवियत ही राज्य की शवित का सर्वोच्च उपकरण है । यह संधीम शासन 
के उन सभी क्षेत्रों के लिए विधि निर्माण कर सकती है जिन पर संघीय छासन का 
श्रधिकार है। इसके भ्रतिरिकत संविधान की यह भी भाज्ञा हैं कि पर्वोच्च सोवियत में 
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सोवियत संघ में श्रधिक मान्यता भर समादर प्राप्त होता है, किन्तु प्रेजीडियम 
(?४ध१ए) भ्रथवा मन्त्रि-परिपद्‌ (0०णाए। ते शगांहरशा३) द्वारा पारित प्रा 
जशप्तियो (0०0०८$), निर्णयों प्नौर आदेशों का सर्वोच्च सोवियत (शए्ाध्या6 
80शंध) द्वारा अनुसमर्थन झ्रावश्यक है। सिद्धान्तत., यह कथन कुछ-कुछ ठीक है; 
किन्तु व्यवहारत: प्रेजीडियम (/:८झ०ाग्राग) ने न केवल श्राज्ञप्तियाँ जारी की है, 
अपितु कई बार स्वयं संविधान मे परिवर्तन कर डाले है। श्राज्ञप्तियों (४००८४५) 
और आदेशों (०0७४४) को तब तक कभी रद्द नहीं किया गया जब तक कि स्वयं 
झासन ने इस ओर पहल न की हो । भ्रौर चू कि उक्त झाशप्तियाँ, निर्णय या ग्रादेश 
तुरन्त प्रभावकारी हो जाते है भौर उनके प्रभावकारी होने के लिए सर्वोच्च सोवियत 
(80फ८पा८ 50शं८) के झनुसमर्थत की भ्रावश्यकता नहीं है, इसलिए इसमें कोई 
अन्तर नहीं पड़ता, चाहे उनको विधि कहिए, चाहे भाश्नप्ति कहिए, चाहे निर्णय कहिए 
और चाहे प्रादेश कहिए। योदि हम इनमे अ्रन्तर करने का भी प्रयास करें तो भी 
कोई प्रन्तर करना बेभानी है क्योकि हम भली भाँति जानते हैं कि सोवियत रूसी संघ 
(0. $. 5, 7१) में साम्येवादी दल ही सर्वेक्रवा शवित है श्रौर सर्वोच्च सोवियत 
(5एक्ञा८6 50शंल), भथवा प्रेजीडियम (7४८अंठांग्राए) यहाँ तक कि स्वयं संवि- 
धान भी साम्यवादी दल के अधीन है । 
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केन्द्रीय शासन-व्यवस्था (क्रमश ) 
(00एशपआपञशा। ४ फ6 एशाप०)--(०7व 


प्रजोडियम 
(796 77९४४० प्रा ) 


सामूहिक राष्ट्रपत्ति (8 शिणर शिलअंतध्ाा०ए०)--सोवियत रूसी संघ 
(0.5,8.7.) की सर्वोच्च सोवियत (80/7००6 50९60 की प्रेजीडियम (३7680 
धय।) कई दृध्टियों से एक भ्रजीब-सी भ्रौर अद्वितीय संस्था है। साविधानिक रूप में 
यहू एक प्रकार का विरोधाभास है। सोवियत व्यवस्था में यह सामान्‍्य-सी नैत्यिक 
संस्था है किन्तु संसार में भ्न्यत्र कही भी इंसके मुकाबले की फोई सस्था न मिलेगी ! 
प्रेजीडियम को जो शक्तियाँ प्राप्त है उनके आधार पर यह राज्यीय शक्ति का स्थायी 
एवं सर्वोच्च उपकरण है जिसको सोवियत रूसी संघ (0. 8. 5. 7२.) को सर्वोच्च 
सोवियत चुनती है भौर जो सर्वोच्च सोबियत के श्रति उत्तरदायी है। स्टालिन 
(8॥9॥7) ने इसको सामूहिक राष्ट्रपति (0०॥6७॥/० ०४००४) कहा था। सोचि- 
यत रूस में प्रेजीडियम (77९४0) वह सारे कार्यपालिका सम्बन्धी कार्य करती 
है जो भ्रन्य राज्यों में राजा या राष्ट्रपति को करने पड़ते हैं। यह सोवियत संघ के 
उच्च प्रधिकारियों की नियुक्ति करती है, विदेशों में सध के राजदूतों प्रथवा राज्य 
प्रतिनिधियों की नियुक्ति करती है; सोवियत संघ के पारितोषिक, सम्मान पद एवं 
प्रदक प्रदान करती है; सोवियत संघ की विधियों पर अन्तिम स्वीकृति प्रदान करती 
है, सर्वोच्च सोवियत श्रथवा सर्वोच्च परिषद्‌ के सन्नों को स्मवैत करती है प्रयवा 
उसके सन्नों का विलयन ([0580प007) करती है । इस प्रकार प्रेजीडियम 
(एश्झंगेधा7) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (0. 5. 5. 7९.) को सर्वोच्च 
कार्यपालिका सत्ता है, श्र चूकि यह वहुसंख्यक निकाय है, इसको सामूहिक कार्य- 
पालिका (एफ 07 006८४४०८ 5%6८घ४४७) कहा जा सकता है। 


प्रेजीडियम एक सांविधानिक विरोधाभास है भोर इसके कृत्य भनेक प्रकार के 
हैँ क्योंकि सोवियत शासन में शक्तियों के पुथवकरण के सिद्धान्त को महत्त्व नहीं दिया 
गया है। प्रेजीडियम को सौंपे गए कृत्य मिश्ित प्रकार के हैं; उनमें से कुछ बार्य- 
पालिका कृत्य हैं, कुछ विधायी कृत्य हैं भौर कुछ कृत्य न्यायिक प्रकृति के भी हैं। 
चूंकि प्रेजीडियम सदैव भधिकारास्ढ़ रहती है भौर सर्वोच्च सोवियत (50फाध्या6 
8०शं०) केवल प्रल्प काल के लिए सत्र में रहती है पर्यात्‌ वर्ष में केवल दो बाद 
भोर वह भो एक-एक सप्ताह के लिए, भ्तः प्रेजीडियम को धनेक ऐसे विधायी 
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प्रेजोडियम को शक्तियाँ (709८5 ०! ह6 ए८भ१ंाा )--प्रेजीडियम 
(शव्भ्ंतंणण) के भ्रधिकार और शक्तियों का वर्णन संविधान के भनुच्छेद ४६ मे 
किया गया है । 

* प्रेजीडियम प्रतिवर्ष दो बार सर्वोच्च सोवियत श्रथवा सर्वोच्च परिषद्‌ के सत्रों 
को समवेत करती है, यदि सर्वोच्च सोवियत के दोनों सदनों श्र्थात्‌ संघीय परियद्‌ 
((०परएलं। ०0 06 एज००) भौर जातीय परिपद्‌ (0०ए7त्रो ग॑ हब शाणाना- 
पं८5) में ऐसे तीद्र मतभेद उत्पन्न हो जाएं कि समझौता न हो सके तो यह सर्वोच्च 
सोवियत का विलयन करती है, विलयन (3530[प॥07) के दी मास के भीतर श्रथवा 
सामान्य कार्यकाल के समाप्ठ होने के दो मास के भीतर नए चुनावों का श्रादेश देती 
है भौर नव-निर्वाचित सर्वोच्च सोवियत (50[श«॥6 509) के प्रधिवेशन को 
समवेत करती है। 

प्रेजीडियम आ्राज्ञप्तियाँ निकालती श्रौर सोवियत संघ की वर्तमान विधियों 
का निवंचन करती है। प्रेजीडियम द्वारा पारित झ्राज्ञप्तियों का वही मुल्य है जो 
विधियो का झौर वे समस्त सोवियत सघ के ऊपर समान रूप से लागू हैं । किन्तु यह 
दातें है कि प्रेजीडियम द्वारा पारित भाशप्तियों का आधार संघ की विधियाँ ही होनी 
चाहिएँ । जब प्रेजीडियम प्रचलित विधियों का निरवंचन करती है, उस समय वह इन 
विधियों का उद्देश्य भी समभाती है। उन विधियों के सम्बन्ध में स्ब-साधारण के 
कर्तव्यों का भी विवेचन करती है भर यह भी स्पष्ट करती है कि* उक्त विधि के 
नियमों का पालन किस प्रकार होना चाहिए। सर्वोच्च सोवियत जो कुछ विधान 
पारित करती है उसको प्रेजीडियम के चेयरमैन अथवा सेक्रेटरी के हस्ताक्षरों सहित 
सोवियत संघ के एकक गणराज्यों की भ्रधिकृत भाषाओं में प्रकाशित कराती है । 
प्रेजीडियम की यह शवित अन्य देशों की शासन-व्यवस्थाझरों मे सम्राट्‌ श्रथवा राष्ट्रपति 
को विधेयक के ऊपर अम्तिम स्वीकृति के समान है । 
सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ का संविधान विधेयक झौर विधि में कोई 
अन्तर नही देखता । संविधान का भनुच्छेद ३६ आदेश देता है “यदि सोवियत रूसी 
सघ (ए. 5. 5. 7२.) की सर्वोच्च सोवियत के दोनो सदन सामान्य बहुमत से किसी 
विधि को पारित कर दे तो यह विधि पारित मानी जाएगी ।” इसका प्रर्थ है कि 
अजीडियम के झधिकार मे किसी विधेयक को निषेध करने की इस प्रकार शक्ति नही 
है जिस प्रकार भ्रन्य देशो में कार्यपालिका प्रधानों को श्रधिकार श्राप्त है। किन्तु 
प्रेजीडियम यदि चाहे तो किसी प्रस्तावित विधान को जनमत-संग्रह के लिए भेज 
सकती है । किन्तु भ्राज तक कोई भी जनमत-संग्रह नही हुमा है । 
सर्वोच्च सोवियत (5प्रए८००० $०शंल) ही मन्त्रिपरिषद्‌ (ट०फला गण 
ल्‍/॥0$/०:5) की नियुक्ति करती है झर मन्त्रि-परिपद्‌, सर्वोच्च सोदियत के श्रति ही 
उत्तरदायी है किन्तु सोवियत संघ की सर्वोच्च सोवियत अथवा सर्वोच्च परिपद्‌ के 
सन्रों के अवकाश काल मे मन्त्रि-परिषद्‌ की सिफारिश पर सर्वोच्च सोवियत के 
पह्चादुवर्ती भनुसमर्थन (0०४्प्म०४०7) के अधीन प्रेजीडियम मन्त्रियो को 
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अथवा अपदस्थ कर सकती है; नए भन्त्रियों को नियुक्त कर सकती है और नए 
दासनीय विभाग खोल सकती है, तथा नये क्षेत्रों अथवा प्रदेशों का निर्माण कर 
सकती है । संविधान ने प्रेजीडियम को अधिकार श्रदान किया है कि वह सोवियत 
रूसी सघ की मन्त्रि-परिषद्‌ (0०एालों ज॑ )शागांडा०४) के आदेशों (80०८5) श्ौर 
निर्णयों (0९०१४०॥७) को रद कर सकती है, साथ ही सोवियत रूसी संघ (0. 5 
8. 7२.) के एकक श्रवयवी गणराज्यों की मन्त्रि-परिषदों द्वारा पारित झादेशों और 
आज्ाप्रो को भी रद कर सकती है, यदि वे संघ की विधियों के विरुद्ध पड़ती हो। 
किल्‍्तु इस सम्बन्ध मे यह जान लेना चाहिए कि स्टालिन के संविधान में कही भी 
सम्नियों को बर्खास्त भ्रथवा झपदस्थ करना (पंझ्रमंड्थ्थ ० शींगांडश5) नही 
लिखा गया है। वह तो केवल मन्त्रियों को या तो पदों से अवसर ग्रहण कराता ्ई 
अयवा उनकी मियुक्रित करता है । 


यदि सर्वोच्च सोवियत (5ए़ाल्याठ 50शंद/) का सत्र स्थगित है, वो ऐसे 
अवसर पर यदि देश के ऊपर कोई झत्रु देश आक्रमण कर दे भ्रथवा यदि अन्तर्राष्ट्रीय 
सन्धि के दाथित्वों के भ्रनुसार पारस्परिक सुरक्षा के हितों की रक्षार्थ युद्ध करना पड़े 
तो युद्ध की घोषणा प्रेजीडियम ( त्झवीणा। ) ही करती है। प्रेजीडियम ही 
सोवियत रूसी संघ के सशस्त्र बलों (807०0 00८४) की सर्वोच्च कमान (कांड! 
(ए०णणधया0) को नियुक्त तथा आवश्यकता पड़ने पर बियुक्त करती है, श्ौर पापात॑ 
काल मे देश में ग्राशिक अथवा पूर्ण संगठन (2(०आांट्थवा०7) की झाज्ञा देती है श्र 
या तो सारे सोवियत रूसी संघ (0. 8. $. 7९.) में या अलग-अलग क्षेत्रों की देश 
को सुरक्षा की प्रावश्यकताझो के पनुरूप फोजी कानून (7४कधंव। 49) को घोषणा 
करती है । 


सोवियत रूसी संघ (ए- $. $. 7२.) की सर्वोच्च सोवियत (50/शा९ 
लत ) की प्रेजीडियम (?7८8०ए४) ही सोवियत संघ के विदेशी सम्बन्धी का 
निर्वहन करती हैं। विदेशों के साथ की गई भ्रन्तर्राष्ट्रीम सन्धियी का अनुसमर्यत 
अथवा अस्वीकरण प्रेजीडियम ही करती है । विदेशों में सोवियत संघ के राजदूतों 
अ्रयवा राज्य प्रतिनिधियों को प्रेजीडियम ही नियुक्त करती है भौर वही उनको 
वापस बुलाती है। प्रेजीडियम विदेशी दूतो का स्वागत करती है श्रौर उनके पद के 
प्रमाण-पत्रों को देखती है । 

प्रेज़ीडियम ही सोवियत संघ के प्रारितोषिक, सम्मान पद एवं पदक, सेनिक 
पद, दौत्य पद भौर श्रन्य विद्येप सम्मानयूचक पद प्रदान करती है । प्रेजीडियम हीं 
उन समस्त लोगों के अपराधों को क्षमा कर सकती है जिनको सोवियत सध (७. $« 
5. 7.) के न्यायालयों से दण्ड मिला हो । 

प्रेजीडियम के प्रधिकारो के सम्बन्ध में अन्तिम बात यह है कि संविधान ने 
सर्वोच्च सोवियत के प्रतिनिधियों को गिरफ्तारी मैः विद सुरक्षा का प्राववासन दिये 
है इसलिए विसो भी प्रतिनिधि को न तो गिरफ्तार किया जा सकता हैं प्रौर न उस 
पर टख समय तक मुकदमा चलाया जा सकता है जब तक कि सर्वोच्च सोविमत तंदय 
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भाज्ञा प्रदान न कर दे और यदि सर्वोच्च सोवियत अधिवेशन में समवेत न हो तो 
प्रंजीडियम की प्राज्ञा के बिना किसी प्रतिनिधि को न तो गिरफ्तार किया जा सकता 
है और न उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है । 
प्रेजीडिपम के चेपरमेन फा पद (पर एशक्राशशश्ाह्ाए ० हा एह४- 
00ण7)--पभ्रे जीडियम कार्यंपालिका प्रधान के जो कतिपय इत्य करती है वे सब 
प्रेजीडियम के चेयरमंन द्वारा सम्पादित होते है, यद्यपि न तो संविधान मे भौर न विधि 
ने ही प्रेजीडियम के चेयरमैन को कोई विशेष अधिकार प्रदान किया है। फिंर भी 
सर्वोच्च सोवियत जो विधियाँ पारित करती है उनका प्रवत्तंन प्रेजीडियम के चेयरमेन 
के हस्ताक्षरों पर ही होता है भौर वही प्रेजीडियम की प्राज्ञप्तियों पर हस्ताक्षर करता 
है। वही विदेशी दूतों और झायुकतों का स्वागत करता है झौर वही भन्य राष्ट्रों 
के प्रधानों से पत्र-व्यवहार करता है-। उसका वही दर्जा है जो किसी राष्ट्र के प्रघान 
का दर्जा होता है। किन्तु प्रेजीडियम का चेयरमेन जो फुछ भी करता है वह प्रेजीडियम 
की ओर से ही करता है। इसलिए देखने मे प्रेजीडियम का चेयरमैन किसी अन्य देश 
के झौपचारिक कार्यपालिका प्रधान के सदृश दिखाई देता है; किन्तु प्रेजीडियम के 
चेयरमेन की स्थिति श्रौपत्तारिक उच्चता की ही है, वास्तव मे उसको कोई राजनीतिक 
उच्चता प्राप्त नहीं है । 
प्रंजीडियम फो वास्तविफ शक्ति (80०7७ ण 06 [्भ्ंतंणा)-- 

डॉ० फ़ाइनर (7). फक्ाध्व) का कथन है कि “प्रेजीडियम, सोवियत रूसी संघ 
(0.8.5,2.) की सतत प्रवर्ती सरकार है जो वेधिक रूप से भी भौर वास्तविक रूप 
में भी सदैव प्रवत्तेंन में रहती है ।” किसी सीमा तक तो यह व्यवस्थापिका निकाय है 
झौर किसी सीमा तक यह कार्यकारिणी परिषद्‌ (8:76०७४४० 0०एालो) है, तथा 
इस रूप-में यह मन्त्रि-परिषद्‌ (0०07० ० )थांशं४०5) के नित्य-प्रति के भ्रशासन 
पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। जहाँ तक प्रेजीडियम को भाज्ञाप्तियाँ जारी करने का 
भधिकार है, इसकी स्थिति झभत्यन्त उच्च हो गई है। जेसा किवताया जा चुका है, 
प्रेजीडियम सदेव ऐसी प्राज्नष्तियाँ जारी करती रहती है जिनका विधि के समान 
महत्त्व है। ये झाज्ञप्तियाँ कुछ तो प्रेजीडियम भपने प्रधिकार के अयोग में जारी 
करती है जो इसको संविधान के भनुच्छेद ४६ में दिया गया है; किन्तु प्रायः ये 
आज्प्तियाँ अपनी सीमाप्रों का अतिक्रमण कर जाती हैं भौर इस प्रकार सर्वोच्च 
सोवियत के प्रधिकार-पक्षेत्र में कार्य करमे लगती हैं भोर उत विषयों पर भाजप्तियाँ 
जारो कर दी जाती हैं जो विषय संविधान में सर्वोच्च .सोवियत के भधिकार-क्षेत्र में 
दिए हैं। प्रेज़ोडियम (0:८अ्रतांपात) को भधिकार है फि सर्वोच्च सोवियत (509- 
गशा6 500) के अधिवेशनों के विरामफाल में वह मन्त्रियों को प्रपदरथ फर सकती 
है प्रौर उनके स्थान पर नए मन्त्रियों की नियुक्ति कर सकती है । यदि सर्वोच्चि 
सोवियत के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाए तो प्रेज्ञोडियम गए घुनावो को 
गज्ञा दे सकती है! किन्तु प्रज्ीडियम के हाथों में वास्तविक दाक्ति उस समय तक 
रहती है जब तक कि सर्वोच्च सोवियत (5ए्फाव्या० 509८) के दोनों सदनों का 
चुनाव नही हो चुकता । 


 अिदी। 
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ऐसा अवसर कभी नही आया जबकि प्रेज़ीडियम (८अंतांणा)) ने सर्वोच्च 
सोवियत (50.08 $0शंल) का विलयन (0550 ए07) किया हो । ने कभी 
प्रेज़ीडियम ने किसी प्रदवन पर जनमत-सग्रह कराया है किन्तु इससे अपने पन्य 
विशेषाधिकारों का खुल कर भ्रयोगु किया है। राज्य की शवित के सर्वोच्च उपकरा 
के रूप में सर्वोच्च सोवियत (80८76 $0शंल) को श्रेजीडियम (शब्मंश्रणण) ने 
अन्दाभ कर रखा है यद्यपि राज्य-संचालन की वास्तविक बागडोर केन्द्रीय साम्यवादी 
दल की उच्च समिति के हाथो में रहती है और जो लोग साम्यवादी दल का वियन्त्रण 
करते हैं भौर उसको राजनीतिक दिद्या प्रदान करते है, उनका ही प्रेड़ीडियम में 
चाहल्य है । 


अध्याय ४ 


केन्द्रीय शासन-व्यवस्था (क्रमशः) 
(7॥6 060एशपाशशा ४ (6 एशाए8)--ए०ाांव, 


सन्त्रि-परिषद्‌ 
(7स्‍6 (०ए्राल। 0 756५) 


मन्प्रि-परिषद्‌ की प्रकृति (रए९ ० 06 ए०णाल] ० शागंशध५)-- 
सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ में शासन की मुख्य प्रवत्तंक शबित मन्सध्रि-परिपद्‌ 
(ए०णात। ० धांत्रांआल0) में निहित है । इसी मन्त्रि-परिषद्‌ ((०0ण0॥] ० ककोप- 
धंध5$) को १६४६ से पूर्व लोक-प्रवन्धक परिषद्‌ (000शथ] ० 6 ए6०ए०७५ 
(ए०णय$बक्वा5) कहा जाता था ! यही सोवियत समाजवादी गणराज्य सध 
(0. 5, 5. ९.)! की सरकार है भौर यही राज्य की सर्वोच्च कार्यपालिका और प्रभास- 
निक सत्ता है । देखने में सोवियत रूस की मन्त्रि-परिपद्‌ संसदीय शासन-प्रणाली 
वाले किसी देश के मन्त्रिमण्डल जैसी प्रतीत होती है । इसका नाम भी लगभग वही है 
जैसा कि भ्रन्‍्य देशों में इसको पुकारा जाता है | यह भी इस प्रकार विधालऩमण०्डल कहा 
जाता है श्रौर यह भी पूर्णतया सर्वोच्च सोवियत (80छा८ण० $०श८) के प्रति 
प्रत्यक्षत, उम समय उत्तरदायी है जबकि सर्वोच्च सोवियत सत्र में समवेत हो और 
प्रप्नत्यक्षत: प्रेजीडियम (?7०अंताप्शा) के माध्यम से सर्वोच्च सोवियत के प्रति उस 
समय उत्तरदायी होती है जब कि सर्वोच्च सोवियत सत्र में समवेत नहीं होती । किन्तु 
सिद्धान्त और व्यवहार में भेद होता है भौर एक बार कहना पड़ता है कि सोवियत 
संघ (0 8. 5. 7२.) में बैधिक सत्य को राजनीतिक असत्य कहते है । एकदलीय 
शासन-पद्धति में मन्बि-परिपद्‌ (2५ग809) की स्थापना में कोई सम्देह नहीं रहता । 
इसके भ्रतिरिवत सोवियत संघ में संसदीय दल झपने नेता का चुनाव नहीं करता, न 
नेता को शासन निर्माण करने के लिए बुलाया जाता है, न नेता श्रपने सहयोगी मन्दध्रियों 
के नाम पेश करता है। सोवियत रूसी संघ (ए. 5. 3. 7९.) की मन्त्रि-परिषद्‌ को 
साम्यवादी दल्ष- की राजनीतिक ब्यूरो (?०॥६ 807०४०) नियुक्‍तत करती है झौर 
इसीलिए मन्त्रि-परिषद्‌ साम्यवादी दल के प्रति उत्तरदायी है न कि सर्वोच्च सोवियत 
के प्रति। मन्नि-परिपद्‌ का चेयरमैन (टआ्माग्शशा णधाल 0०्णाणो ॑ ाएडधड) 
सर्वोच्च सोवियत के संसदीय दल की इच्छा का व्यक्ति नहीं होदा इसलिए उसकी 
सुलना संसदीय शासन-प्रणाली वाले किसी देश के प्रधान मन्‍्त्री से नहीं की जा सकती 
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सत्य तो यह है कि सोवियत मन्त्रि-परिषद्‌ किसी भी हालत में मन्व्रिमण्डल के सम- 
कक्ष नही है। सोवियत सम्प्रजवादी गणराज्य संघ में जिस प्रकार की शासन-प्रणालीं 
प्रचलित है, उसमें हरेक निर्णय सर्वेसम्मति से ही कराया जाता है। किन्तु इसके 
विपरीत संसदीय शासन-अणाली में, जो संसार के बहुत से देशों में प्रचलित है, विरोधी 
दल को झ्रादर की दृष्टि से देखा जाता है। इंग्लैण्ड में सञ्ादू के विरोधी दल को 
झाजकल साविधानिक मान्यता प्राप्त है । किन्तु सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ 
(0. 5. 8. 7२.) मे सविधान ने विरोधी दल को आज्ञा नहीं दी है। 


मन्त्रि-परिषद्‌ की निर्माण-विधि (प्0जछ फढ 00ण्ालों ण शागरांडिटा३ 5 
णिए7८०)--सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (0, 5. 5. 70.) की सन्त्रि-परिषद्‌ 
सर्वोच्च सोवियत ($0फा०्या० $०शंथ।) के दोनों सदनों द्वारा एक संगरुक्त प्रधि- 
वेशन मे निर्वाचित की जाती है। किन्तु यह निर्वाचन केवल झौपचारिक होता है । 
साम्यवादी दल की राजनीतिक ब्यूरो ही, जिसको पॉलिट ब्यूरो भी कहते हैं, मस्ति- 
परिषद भौर उसके चेयरमैन का नामाकन करती है । सर्वोच्च सोवियत (80ए7606 
80शं&) तो राजनीतिक ब्यूरो के निर्माण का भनुसमर्थन करवी है । जिस समय 
सर्वोच्च सोवियत सत्र में नहीं होती, यदि उस समय मन्त्रि-परिषद्‌ के कुछ स्थान 
रिक्त हो जायें, तो उनकी पूर्ति मन्त्रि-परिषद्‌ के चेयरमैन या भ्रध्यक्ष की सिफारिय 
पर प्रेजीडियम करती है औोर प्रेजीडियम ही किसी मन्‍्त्री को सर्वोच्च सोवियत कै 
सत्र मे न होने को प्रवस्था में पद से भ्रलग भी कर सकती है किन्तु शर्त यह है कि 
इस प्रकार की किसी भी कार्यवाही के लिए प्रेजीडियम को' सर्वोच्च सोवियत की 
अझनुसमर्थन प्राप्त करना ग्रावश्यक होगा । 


मन्त्रि-परिषद्‌ को रचना (00वराएलअंपणा ० ह6 0०णातों। ० जीप 
।25)--सविधान के शनुच्छेद ७० में मन्त्रि-परिपद्‌ की रचता के बारे में विवरण 
दिया गया है । मस्त्रि-परियद्‌ में निम्त व्यक्ति सम्मिलित होते हैं-- 

(१) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए., 5. 5. 8.) की मंखि- 
परिषद का प्रध्यक्ष । 

(२) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए., 5, $. 7९.) की मन्त्रि-परि“ 
पद्‌ का प्रथम उपाध्यक्ष तथा उपाध्यक्षयण (शा०४-णाक्षाएगाला) १ 

(३) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 5. 5. 7९.) की मन्त्रिन 
परिपद्‌ के राज्य योजना भ्रायोग (896 एथ7ग्रांगछ (०एणं$अं००) के प्रध्यक्ष 

(४) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (छा. 5. 5. 7९.) की मस्वि-्परि- 
चदु के सोवियत नियन्द्रण भरायोग, कला सम्मरण समित्ति एवं राष्ट्रीय ब्रथ॑-व्यवस्पा 
समिति के पध्यक्ष ॥ + 

(५) सोवियत समाजवादी गणराज्य संध (छा. 5. 5. 7.) की मस्त 
परिषद के उच्च प्र्थे-व्यवस्था नियन्त्रण झायोग के प्रध्यक्ष । 
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(६) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 5. 8. 7९.) की मन्ति- 
परिषद्‌ के सर्वोच्च निर्माण-सम्बन्धी अध्यक्ष । 


(७) सोवियत समाजवादी गण राज्य संध (ए. 5. 5. ४.) के अन्य मन्‍्त्री । 
(८) सांस्कृत्तिक एवं कलाविपयक राष्ट्रीय समिति के प्रध्यक्ष । 


मन्त्रि-परिपद, वास्तव में एक दीघं मिकाय है जो सदेव बद्ध नशील है। सक्षेप 
में इतना जान लेना पर्याप्त होगा कि श्राजकल मल्स्रि-्परिषद, में ५१ मन्त्रालय 
(शाप ६७) है, इस प्रकार इसका १६२४ की अपेक्षा इस समय छ ग्रुना अधिक 
विस्तार है। मन्त्रालयों ()/०$0768) में इस प्रकार वृद्धि के फलस्वरूप मन्त्रि 
परिषद (ए०णाला ० 'तएां#८य७) में उपाध्यक्ष भी बढ़ गए है ताकि प्रत्येक 
उपाध्यक्ष (ए८७-एकभागयश्वा) भ्रावश्यकता झा पड़ने पर समान कुत्यों वाले मन्‍्त्रालयो 
के समूह पर नियन्त्रण स्थापित कर सके | इस समय मन्त्रि-्परिपद भें १३ उपाध्यक्ष 
हैं। भन्न्रिपरिपद्‌ (0०णातों ण॑ ीमंधल$) के प्रध्यक्ष (00भा740) और 
उपाध्यक्षणण (५९6 (॥म्राएएघथ)) मिल कर प्रान्तरिक मन्त्रिमण्डल (शाश 089- 
7०.) का निर्माण करते है। यह प्रान्तरिक मांम्त्रमण्डल (शाक्ष 0४७॥रध) ही 
समस्त मल्त्रि-परिषद, (ए०णातो ० १४०४७) के विभिन्‍न कृत्यों का उचित 
समन्वय भोर पर्यवेक्षण व निरीक्षण करता है । भ्रान्तरिक भ्रथवा भ्रन्तरंग मन्त्रिमण्डल 
के सदस्य राजनीतिक व्यूरो (00॥ छणा८्व७) के भी सदस्य होते है झौर चूकि 
राजनोतिक ब्यूरो, नीति निर्धारित करने वाला निकाय है इसलिए ग्रन्तरंग मन्त्रिमण्डल, 
साम्यवादी दल और शासन के वीच समन्‍्वयकारी एवं सचालनकारी कड़ी का पगभ 
करता है । इस सम्बन्ध में भ्रन्‍्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि मन्त्रिपपरिषद, (0०ए९। 
७ )थापं४0७) के मन्‍्त्री लोग भ्रपने-अ्पने विषयों और क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते है 
और उनको मन्त्रि-परिषद्‌, मे अपने विषय की विशेष मोग्यता के आधार पर ही लिया 
जाता है न कि राजनीतिज्ञ होने के नाते। वे साम्यवादी दल के नेता नही होते यद्यपि 
ये सभो भ्रावश्यकतः साम्यवादी दल के सदस्य भ्रवश्य होते है। सोवियत समाजवादी 
गणराज्य संध (ए. 8. 5. 7९.) में विभिन्‍न मन्त्रालयों के कामों मे एकरूपता झौर 
समन्वय उत्पन्न करने की अन्य देशो की भपेक्षा भ्रत्यधिक श्रावश्यकता रहती है । 


... मन्प्रि-परिषद्‌ को शक्ततियाँ (70965 ० ग6 00णा०ण| ण »ैवा।#धा5) -- 
सेविधान के प्रनुच्छेद ६८ ने मन्त्रि-्परिपद्‌ को जो अ्रधिकार श्रदान किए है, वे 
अत्यन्त विध्तृत हैं । उनमें निम्नलिखित प्रमुख हैं : 

न (१) भसिल यूनियन के झभौर यूनियन गणराज्यो के मन्त्रालयों तथा प्रन्य 
भाधषिक व सास्कृतिक संस्थाप्रों के कार्यों वग निर्देशन व सपोजन (फा््टयेणा शाप 
(००वाफृत्त०्ण) || 

५, (२) राष्ट्र की भ्ाधिक योजनाप्तों व राष्ट्रीय झाय-ब्ययक (8008८) का 
फार्ययहन (८६८८७४००) तथा देश की मुद्रा-ब्यवम्धा व मुद्रा-साख-पद्धति पो घतित- 
शाली बनाना ! 
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ब्यावितगत मन्त्रियों के निर्णयों भोर झादेश्ों को निसम्बित कर सकती है । 


मन्त्रि-परिषद्‌ का उत्तरदायित्व (८४७णाभंणंधाए जे पाठ एण्णात। ण॑ 
*।एंड८३)-+-१ ६३६ के संविधान ने स्पप्टतया व्यवस्था की है कि सर्वोच्च सोवियत 
($एाथाह 50शंक्ष), मन्त्रि-परिपदु (00णातली ० शामांडाट$) की नियुक्ति 
करेगी झौर मन्सत्रि-परिपद, सामान्यतया सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होगी 
भौर जब सर्वोच्च सोवियत सत्र में समवेत नहीं होगी उस्त समय मन्स्रि-परिपद 
सर्वोच्च सोवियत की प्रेजीडियम (एव्झताणय०) के प्रति उत्तरदायी होगी । संवि- 
धान का प्रनुच्छेद ७१ प्रादेश देता है कि सोवियत समाजवादी गणराज्य सध (ए. 8. 
$. ऐ.) को सरकार या उसके किसी मजन्री को, जिससे सर्वोच्च सोवियत का कोई 
प्रतिनिधि कोई प्रइन करे लिखित या जबानी उत्तर तीन दिल के भ्रन्दर उसी सदन में 
देना होगा जिस सदन के प्रतिनिधि ने प्रश्न किया हो। इसका यह प्रर्थ है कि संवि- 
धान ने न केवल मन्त्रीय उत्तरदायित्व को मान्यता दी है अपितु इसने सर्वोच्च सोबि- 
यत के प्रतिनिधियों को यहू अधिकार भी दिया है कि वे मन्त्रि-परिपद से या किसी 
भन्‍्त्री से उसके प्रधिकार-क्षेत्र से सम्बन्धित मनचाही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, 
प्रौर जब कभी इस प्रकार कोई जानकारी माँगी जाएगी तो शासन के सम्बन्धित अगर 
का यह कर्तंव्य हो जाता है कि वह पूछे गए प्रश्न का उत्तर लिखित या जबानी रूप 
में उसी सदन में जिसके प्रतिनिधि ने प्रश्न पूछा था, तीन दिन के प्रन्दर वे दे । 


सोवियत सघ (5096६ एंग्रांणा) में मन्त्रीय उत्तरदायित्व एक सांविध्रानिक 
पाल प्रथवा झौपचारिकता है। सर्वोच्च सोवियत (3०फ़ा०76 80शं&) या इसकी 
प्रजीडियम (9:6शंताणाए) का सन्त्रिन्परिषद्‌ की रचना शभ्रथवा उसके संगठन में कोई 
हाथ नहीं होता न मन्त्रियों के श्रपने पदों पर बने रहने में भौर न ही मन्त्रियों की 
नीति पर ही सर्वोच्च सोवियत या प्रेजीडियम का कोई नियन्त्रण होता है । सर्वोच्च 
सोवियत (80फाल्या० 50शंल ) तो केवल साम्यवादी दल की राजनीतिक ब्यूरो 
प्रथवा पॉलिट ब्यूरो के निर्णयों को सही कर देती है। भोर इससे भी भ्रधिक श्राश्चर्य 
की धात यह है कि स्टालिन के सत्तारूड़ होने के समय से लेकर उसकी मृत्यु तक राज- 
नीतिक ब्यूरो जो कुछ भी निर्णय करती थी वह स्टालिन ($00॥0) का ही निर्णय 
माना जाता था । 


इसलिए सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 5. 5. ४8.) के मन्‍्त्री 
लोग नियुक्त भी होते हैं भौर वियुकत भी होते हैं किन्तु वे न तो विधानमण्डल के 
विश्वास-भाजन होने के कारण नियुवत होते हैं श्रौर न विश्वात्त खो देने के कारण 
विय्युक्तत होते हैं; बल्कि वे इस कारण नियुक्त भौर विपुक्‍त होते हैं कि वे एक दल 
विशेष के प्रत्याशी होते हैं भ्रौर उन लोगों के व्यवित होते हैं जो उक्त दल के ऊपर 
नियन्तण रखते हैं। किसी मन्त्री का झपने पद पर वना रहना अभ्रथवा उससे हट 
के है। तथ्य पर निर्मर करता है कि उस्त मस्त्री के उत्द दल के मेताझों से सम्बन्ध 

] 
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मन्त्रालय 
(986 #ग्रां४765 ) 


मस्त्रालय (7॥6 ॥/ँ४४0०5)--समस्त देश का अधिकतर शासन भवग- 
अलग भन्त्रालयों द्वारा चलाया जाता है+ अखिल संघीय मन्त्रालयों के श्रध्यक्ष मन्ती 
लोग होते हैं। मन्‍्त्री लोग ही श्पने श्रधीनस्थ विभागों का कार्य-संचालन करते हैं 
श्रौर उन्हें अधिकार है कि वे अपने प्रशासनिक क्षेत्र मे मनमाना झादेश दे सकते हैं 
किन्तु शर्त यह है कि उनके भ्रादेश झौर आाज्ञप्तियाँ अखिल संधीग्न विधियों के विद 
नही होनी चाहिएँ झौर न मन्त्रि-परिषद्‌ (0०07व ० शाएंआ०5) की झाज्ञप्तियों 
के ही विरुद्ध होदी चाहिएँ। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, मन्त्रि-्परिपद, 
को अधिकार है कि वह व्यवितगत मन्त्रियों के भधिशासी कूत्यों को रद्द कर सकती 
है। मन्त्रियों के लिए यह भी भ्रावश्यक है कि उनसे जो भी प्रश्न सर्वोच्च सोवियत 
के जिस सदन में भी पूछे जाएँ, उनको तीन दित के अन्दर उसी सदन में उत्तर देने 
होंगे । मु 


सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ में मन्त्रि-परिषद, के चेयरमैन की स्थिति 
भ्त्यन्त उच्च मानी जाती है भ्रौर यदि चेयरमेन का साम्यवादी दल में पूर्ण प्रभाव 
होता है तब तो भन्सत्रि-परिपद के चेयरमेन की स्थिति प्रत्यन्त सुदृढ़ होती है गि[ 
प्रकार कि लैनिन (7,८४०) झौर स्टालिन (5/8॥7) की स्थिति प्रत्यस्त उच्च प्लोर 
प्रभावपूर्ण थी । किन्तु यह भी अ्रसम्भव नही है यदि मन्थ्रि-परिपद्‌ के चेयरमन की 
बही दशा कर दी जाए जो रिकोब (९५८०५) की हुई। रिकोव (7060४) १६१४ 
से १६३० तक मन्त्रि-परिपद्‌ (00ए7८व। ० धधागां#०७) का चेयरमैन था। किई 
भ्रन्त में वह भप्रिय हो गया झौर १६३८ में उसके ऊपर देशद्रोह का जुर्म लगाया 
गया भौर उसे फाँसी दे दी गई । 


झधिकतर मन्‍्त्री लोगों का विशेष राजनीतिक महत्त्व नही होता प्रौर विदेश 
मन्त्री (0०8० शधापांडध) को छोड़ कर अन्य मन्त्रियों का ने तो देश मे और 
न विदेश में कोई विशेष प्रादर होता है। किसी ध्यवित के भन्वरि-पद पर पहुँचने में 
तो संसदीय दल का प्रभाव काम करता है ओर न कोई राजनीतिक प्रभाव ही प्रभावी 
होते हैं! सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (30श०६ ए/०१) में कोई भी ब्य्किं 
इतना भत्यावश्यक नहीं होता कि उसे त्यागा न जा सके । किसी व्यवित को मस्ती 
पद पर निमुकत करते समय दो विचार विश्येप रूप से प्रभाव डालते हैं जिनमें एक 
ब्रिचार यह होता है कि उक्त व्यकित में सम्बन्धित कार्य के लिए वैयक्तिक योखता 
कितनी है मर्मोकि सोवियत संघ में झमेक मस्त्रियों के पद विशेष गरोग्यता की प्रपे्षीं 
रखते हैं भौर दूसरा यह विचार भी प्रमाव डासता है कि उत व्यवित ने दल 
हितनी सेवा की है। किस्तु सन्त्रियों में जल्दी-जल्दो परन्तु धार्ति के साथ परिवर्तक 
होते रहते हैं घौर उन परिवतेनों को धमाचारपत्रं में भी नहीं दिया जाता प्रौर 
इस प्रकार के परिवत्तेनों के सम्बन्ध में कमी सफाई नहीं दी जाती । 
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दो प्रकार के मन्तरालय (7%0 (पधरत$ 06 )थागां$05)--सोवियत समाज- 
वादी गणराज्य संघ (एछ. 5. 5. 7२.) में दो प्रकार के मन्त्रालय ()शागरांआधा८५) है : 
[१) पहले प्रकार में प्रखिल संघोय मन्‍्त्री (कमीसासे) प्राते हैं जो उन मामलो का 
यातो प्रत्यक्ष रूप से या नियुक्त की हुई एजेन्सियों के माध्यम द्वारा प्रवन्ध करते है 
जिनका भहृत्त्व सम्पूर्ण संघ के लिए होता है और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है 
'कि ये मन्त्रो संघीय सरकार के प्रधिकार-क्षेत्र में झरने वाले समस्त मामलों का प्रबन्ध 
करते हैं; (२) दूसरे प्रकार में यूनियन गणराज्यों के मन्त्री आते हैं। ये मनन्‍्त्री 
भुख्यत: यूनियन गणराज्यों की सरकारों के अ्धिकारु-क्षेत्र में आ्राने वाले मामलों का 
प्रबन्ध करते हैँ । ये मन्त्रालय संघ के एकक गणराज्यों के मनन्‍्न्रालयों के द्वारा अपना 
कार्य करते है भौर प्रत्यक्षटः तो केवल कतिपय निश्चितां एवं उन्ही विषयों का ही 
निरीक्षण श्रौर संचालन करते है जो एक सूची में दर्ज है जिसको सर्वोच्च सोवियत 
(8097९०6 $0शं०0) की प्रेजीडियम ने स्वीकार कर रखा है। मस्त्रालयों के इन 
दोनो समुदायों में स्पष्ट भेद है कि भरल्विल संघीम मन्त्रालय राष्ट्रीय शोर श्रसिल 
संघीय भामलो के निर्णय करते है किन्तु दूसरे प्रकार के श्र्थात्‌ यूनियन-गणराज्य-मंत्री 
उन भाभलों का प्रबन्ध एवं निर्णय करते हैं जो प्रखिल संघीय शासन और एकक गण- 
राज्यों के दा!सन के सम्मिलित झ्रधिकार-पक्षैत्र में आते है। किन्तु दोनों प्रकार के मन्त्रा- 
लयों का भेद भ्रत्यन्त क्षीण है; भौर प्रायः कई एक मन्त्रालयों को एक समुदाय से हटा 
कर दूसरे समुदाय में रखा गया है । डॉ० मनरों (707. ॥४एशा०) ने इन दोनों प्रकार 
के मन्‍्धालयों के भेद को स्पध्ट करते हुए लिखा था कि अखिल संघीय मस्त्रालयों का 
प्रशासन मास्क्ो (१(0६००७) में केन्द्रित है। किन्तु संघ के गणराज्यीय मन्त्रालयों के 
“प्रशासत कार्य का नियन्त्रण तो केन्द्रीकृत है किन्तु उसकी कार्य-प्रणाली और क्रिया- 
न्विति काफी हृद तक विकेन्द्रीकृत (/06००00थ॥2०0) है ।” 
अखिल संघोय मन्त्रालय (8॥] एगंणा धाएंश065)--प्राजकल्ल ३० ग्रखिल 
संघोग मन्‍्त्रालय सोवियत सध में हैं | ये मन्त्रालय राष्ट्रीय शासन के उन विभागों का 
संचालन करते है जिनका भ्रखिल संघीय महत्त्व है। इन मन्त्रालयों का अधिकार>्षेत्र 
समस्त सघ पर छाया हुम्रा है और ये या तो प्रत्यक्ष रूप से स्वयं प्रशासन प्रोर 
अवन्ध करते है प्रथवा स्वयं एजेन्सियाँ नियुक्त करके उनके द्वारा प्रवन्ध संचालन 
करते है। प्रारम्भ में केवल पाँच प्रखिल्र संघीय मस्त्रालय थे। स्टालिन के सविधान 
(8000 0०79फ्त०7) ने श्राउ मन्त्रालयो की व्यवस्था की । १६४२ मे प्रेजीडियम 
(शब्भंकाणा) ने पाँच भन्‍य अखिल संधीय मन्त्रातय उत्पन्न किए । १६४७ तक इन 
अन्त्रालयों की संख्या ३६ तक पहुँच गई, जिनमें भारी उद्योगों (प्र०४५७ 
47005076$) से सम्बन्धित ही २७ नये मन्त्रालय सम्मिलित थे । सोवियत सविधान 
के प्रनुच्छेद ७७ के जून १७, १६४० के साशोधित रूप ने ३० मन्त्रालयों की व्यवस्था 
को है ] 
यूनियन गणराज्य मन्त्रालय [7० एण०8 रि०एएशट्या ऐैएशाय८४३)-- 
गुनियन गणराज्यीय मन्‍्त्रालय “अखिल संधीय महत्त्व की उस्त राष्ट्रीय प्रथ॑-व्यवस्या 
3. &प्ाल९६ 74-76. 
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और राष्ट्रीय प्रशासन का सचालन करते हैं जिसका प्रवन्ध किया जा सकता है श्रौर 
जिसका इस प्रकार कैन्द्र से विविध संघीय गणराज्यों के सधीय गणराज्यीय मन्तावयों 
द्वारा प्रबन्ध किया जाना वाछनीय है |” भ्राजकल कुल संघीय गणराज्यीय मस्वालयों 
(6 एआंणा एक्रपाआंप्था शधागंडए०३) की संख्या २१ है । 

पराभज्ञीय बोर्ड श्रोर नियोजनमण्डल (8055079 शत शिक्षाय]ह ०श- 
०5४)--इन मन्त्रालयों के प्रतिरिक्त अश्रनेक परामशीय बोर्ड (80४४६०४३ 80005) 
है । कुछ मन्त्रालयों के श्रपने विशेष परामर्शीय बोर्ड है श्रौर कई उदाहरण ऐसे हैं 
जिनमे वे बोर्ड परामर्शीय कार्यो से अधिक कार्य करते हैं। इन बोडों में मुख्य रूप से 
श्रम-परिषद्‌ (00णाणा 0 7.900प7) झौर सुरक्षा-परिपद्‌ (00णाण ण॑ 7०वा०्थ) 
है भ्ौर राज्य नियोजन श्रायोग (886 .क्यागड 0०णणांइंगा ), उच्च शिक्षा 
सम्बन्धी समिति झोर सांस्कृतिक समिति (86 (०णाया/०6 णा 875) है। 
सोवियत रूसी संघ में 'गोस प्लान! अथवा राज्य नियोजन श्रायोग (/005फएथा' ण 
॥6 88806 ए|क्षाघ्रांए8 (०ण्रणंड्शंणा) के निर्देशन में ही समस्त प्र्थ-व्यवस्था की 
नियोजन हो रहा है | किन्तु, नियोजन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय साम्यवादी देख 
की केन्द्रीय समिति_भ्रश"” “जनीतिक ब्यूरो ही करते हैं । 
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किन्तु जब तक राज्य मौजूद है तव तक सोवियत विधि को भी मजबूती से दृढ़ रहता 
चाहिए ताकि वह पूंजीवाद का माश्न कर दे और समाजवादी समाज के निर्माण मे 
सहायक साधन बना रहे । सर्वहारा-वर्ग के भ्रधिनायकवाद की यह निर्देशक नीति है। 
अत; स्पष्ट है कि सोवियत विचारधारा के भ्रमुसार विधि सर्देव समाजवादी क्रान्ति 
के उद्देश्यों को बढ़ावा देने की नीति का एक साधन है, भौर इसकी राज्य के विएद् 
व्यक्ति के बचाव के लिए प्रयुवत की जाने वाली प्राकृतिक विधि प्रयवा विधि के हव 
में कोई स्थिति नहीं है । 
सोवियत न्यायपालिका का उद्देइय (?905० णी 80० उएठशंश))-7 
अगस्त, १६३८४ की एक विधि का भ्रादेश है कि सोवियत न्यायालयों का सामान्य 
उद्देश्य यह है कि वे सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (0. 5. 5. 72.) के नागरिकों 
को देश-प्रेम की शिक्षा प्रदान करें भौर उनमे समाजवादी भावना जाग्रत करें; साथ 
ही सीवियत विधियों के प्रति पूर्ण निष्ठा और भ्रन्यूब भराज्ञान्पालन का भाव भरें। 
इसके साथ ही न्‍्यागालय नागरिकों को यह भी शिक्षा दें कि वे समाजवादी सम्पत्ति 
की रक्षा करें, श्रमिक लोग अनुशासनहीन न हों; वे राज्य और सर्वेत्ाघारण के प्रति 
अपने कत्तेव्य पूर्ण करें भौर समस्त सोवियत गणराज्यों (0०णएणाप्रध्था॥) के 
नियमों का पूर्ण पालन करें। इस प्रकार सोवियत न्यायालयों का मुझ्ष्य भौर मौलिक 
कर्तव्य यह है कि वे “सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (0. 5. 5. 7९.) की समाज 
व्यवस्था शर शासन-व्यवस्था की रक्षा करें अर्थात्‌ सावंजनिक समाजवादी सम्पत्ति 
और समाजवादी प्र्थ-व्यवस्था की रक्षा करें ।” सोवियत न्यायालयों की अ्रवश्यक्ता 
पर बल देते हुए लेनिन (7.00॥0) भौर स्टालिन (5/शा) दोनों ने कहा था कि 
न्यायालय समाजवाद के दन्रुओं के विरुद्ध खुल कर कार्यवाही करें। उनके विचार से 
समाजवाद के झ्त्रु सावंजनिक शत्रु हैं, देश-द्वोही हैं, भेदिये हैं, विनाशक हैं। न्यायालयों 
का यह भी कत्तंव्य बताया गया था कि वे नई सोवियत शासन-अ्णाली को सुदृढ़ 
बनाबे, नए सोवियत अनुशासन का कर्मेकार वर्ग द्वारा दृढ़तापुवंक पालन कराये ।* 
इसलिए विधि मे सोवियत न्यायालयों को भाशा दी है कि वे राज्य के फार्मा (8/86 
एथ्व70$) या सहकारी फार्मों (00-0फश४४४० एक्व708) या सामूहिक फार्मो (0०/९०- 
आंए० 8775) की सम्पत्ति चुराने वालों को या श्रमिकों अथवा राज्य के प्रनुशधासत 
को भंग करने वालों को अथवा अन्य ऐसे सार्वजनिक श्रपराधियों को जैसे संटूदेबाजी 
(89००पांब्रा०5) की, बदमाशों को, ग्रुण्डों को तथा ऐसे लोगों को जो राज्य को 
अथवा सामुदायिक या सहकारी फार्मो को अथवा अन्य सावंजनिक सस्याश्रो को किसी 
प्रकार हानि पहुँचाते हैं, कठोरतम दण्ड दें ॥ दीवानी के न्यायालय (छा 0०णाऊ) 
नागरिकों के उन राजनीतिक अधिकारो की रक्षा करते हैं जो संविधान मे उनको 
श्रम, निवास-स्थान, सम्पत्ति तथा अन्य हिंतो की रक्षार्थ अदान किए है । 
अपराधियों को दण्डित करते का सोवियत उद्देश्य यह है कि इससे सोवियत 
नागरिको में क्रान्तिकारी चेतना भर दी जाए और बे उन विदेशी ब्रेदियों भौर शर्ृभों 
से सावधान हो जाएँ जो देश में घुस झाते हैं श्र जो सोवियत समाजवादी संघ की 
हानि पहुँचाना चाहते हैं । न्यायालयों का यह भी कत्तंव्य है कि वे सोवियत नागरिकों 
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में यह भावना कूट-कूट कर भर दें कि वे सोवियत विधियों का पूर्णतः पालन करें + 
हिटलर तथा मुसोलिनी जो पाठ भपने प्रजान्जनों को पढ़ाते थे वही पाठ सोवियत 
न्यायालय सोवियत नागरिकों को पढ़ाते हैं। 


सोवियत सन्याय-ध्यवस्या को मुख्य विशेषताएं (5900 फट्थाथा८६ ० [76 
$0शंक् उण्ठंमेंझ 5५४०॥)--( १) सोवियत न्यायपालिका भ्रन्य मन्त्रालयों जैसे 
वित्त मन्त्रालय भझथवा कुषि-मन्त्रालय की ही भाँति राज्य के नियमित प्रशासकीय ढाँचे 
का केवल एक भाग है । न्यायपालिका को छासन का एक पृथक्‌ व स्वतन्त्र श्रग नहीं 

>समभा जाता। सोवियत समाजवादी गणराज्य संध के स्यायालयों को प्रोक्यूरेटर 
जनरत्र (श0व्पव्वाण 087०2) श्रथवा महान्यायवादी (80769 0का6:४)) 
के भ्रादेशानुसार न्याय-व्यवस्था करनी होती है। प्रोक्यूरेटर जनरल झ्थवा महान्याय- 
वादी का प्रमुख कृत्य है क्रान्ति द्वारा स्थापित की गई सामाजिक व्यवस्था को विरोधी 
व्यक्तियों भ्रथवा वर्गों के भ्ाक्रमणों से वचाना भोर समस्त सामाजिक सम्पत्ति की 
रक्षा करना तथा उप्तको एवं उसके अधीनस्थ कर्मचारी वर्ग को यह देखना पड़ता है 
कि सोवियत संघ की सार्वजनिक सम्पत्ति का विनाश तो नही किया जा रहा ब्रथवा 
सोबियत समाज-व्यवंस्था विरोधी अपराध तो नहीं किये जा रहे हैं) सोवियत रूस के 
न्यायालय समाजवाद के शन्रुओं को नई सोवियत व्यवस्था के रक्षणार्थ प्रत्यधिक कठोरः 
दण्ड देते हैं । है 

(२) सम्पूर्ण सोवियत संध में एकसी फीजदारी और दीवानी कार्य-विधि श्रोर 
एकसी न्याय-व्यवस्था है । इसका भ्रर्थ है कि बिना किसी प्रकार के सामाजिक उदुभव, 
धम्मे, व्यवसाय, सम्पत्ति भ्रथवा लिग झादि भेद-भाव के समस्त नाग्ररिकों की कानून के: 
समक्ष समानता मान ली गई है । 

(३) यद्यपि न्याय प्रशासन केन्द्रीय विषय नही है; फिर भी समस्त सोवियत 
संघ के समान फौजदारी झौर दीवानी कार्यविधि के अनुसार कार्य होता है । सोवियत 
न्यायाधीश अपने क्षेत्र में स्वतन्त्र होते हैं भोर वे केवल देश की विधि के ही प्धीन है । 
इसका यह श्रर्थ हे कि न तो सघीय सत्ता को न किसी अवयवी गणराज्य की रुत्ता को 
न्यायालयों के अ्धिकार-क्षेत्र मे हस्तक्षेप करने का भ्रधिकार है झौर न कोई सत्ता 
स्यायालयों के निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। न्यायाधीशों को प्रचलित सोवियतः 
विधि के श्नुसार ही निर्णय करने पड़ते हैं; किन्तु जैसा कि पोलिएस्की (?०॥875/5) 
ने कहा है, “यह स्पष्ट है कि सोवियत न्‍्यायाघीश स्वतन्त्र होते हुए भी राजनीतिक 
प्रादेश की ग्रवहेलना नही कर सकते क्‍योंकि राजनीतिक झादेश भी सोवियत विधि के 
विरुद्ध नही हो सकते भौर सोवियत विधि भी सर्वेशाधारण भ्रथवा विधि निर्माताओं 
की ही इच्छा की प्रतीक है और विधि का संचालन स्वंहारा-वर्ग के अधिनायकवाद 
के द्वारा हो होता है ।7 

(४) सविघान के भनुच्छेद १२७ ने व्यक्ति की भवाष्यता (]ज॑णवणा॥> 
०4 ए८४४०४) का पूर्ण झाश्वासत दिया है। संविधान झ्रादेश करता है, “किसी भी 
ब्यवित को उस समय तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रोक्यूरेटर 
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भथवा महात्यायवादी ने तदर्थ झाज्ञा प्रदान न की हो झथवा किसी व्यायालय ने 
गिरफ्तारी का झादेश न दिया हो ।” जब तक कि विधि ने ही वर्जित न किया हो/ 
न्यायालय की समस्त कार्यवाही सार्वजनिक होनी चाहिए और अभियुक्त को पूरी छूट 
रहती है कि वह अपने बचाव का प्रबन्ध या तो स्वयं कर सकता है अथवा ववीत 
हारा भी कर सकता है | केवल कुछ विधि विहित असाधारण मामलों में ही सावें- 
जनिक वैधिक कार्मवाही निषिद्ध की गई है; किन्तु इस अवस्था में न्यायालय का कार्ये- 
संचालन तीन न्यायाधीश करते है झौर सर्वंसराधारण के मनोनीत जूरी भ्रथवा प्रसेसर 
(7८०7४०१५ 5६८६४०५४) हट जाते हैं। न्यायालयों में स्थानीय भाषा का अ्रयोग होता 
है भौर उन भ्न्तग्रेस्त व्यक्तियों को जो उस भाषा को नहीं समभते, दुभाषिए 
(एएथ्एाश८) रखने का प्रधिकार होता है । 


(५) सभी न्यायाधीश अपने पदों पर विश्विष्ट अवधि के लिए ही निर्वाचित 
होते हैं। सोवियत समाजवादी यणराज्य संघ (0. $. 8. २ ) में सर्वोच्च न्यायालय 
झौर विध्विप्ट न्यायालयों ($9०८ं४ 0००४७) भौर उसी प्रकार प्रवयवी एकक 
गणराज्यों भौर संधों के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन पाँच वर्ष की 
प्रवधि के लिए सम्बन्धित सर्वोच्च सोवियतों ($997077९ 5०५८६) द्वारा होता गा 
क्षेत्रीय न्यायालयों के न्यायाधीक्षों का निर्वाचन भी उसी श्रवार क्षेत्रीय सोवियत 
(८07६०४7ं॥ 502७) द्वारा पाँच वर्ष के लिए ही होता है किन्तु निम्नतम न्याय 
लयों (786 002०9]०'$ (0०१५७) के न्यायाधीक्यों को उन्ही जिलों के सर्वंसाधारण तीन 
वर्षों की प्रवधि के लिए निर्वाचित करते हैं । 


(६) सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 5. 5. 7२.) के सभी स्यायालयों 
में न्यायाधीश होते हैं भौर स्वंसाधारण के प्रभिनिर्धारक (?6०.८5 68०50) 
होते हैं; किन्तु सर्वसाधारण के झभिनिर्धारकों भथवा झनिपुण न्यायाधीशों को पंच 
(307०7) समभना उचित ने होगा । सोवियत न्‍्याय-व्यवस्था में पंचों का कोई स्थान 
नही है । प्रनिषृण न्यायाधीश भी पूर्ण प्रधिकारगुवत न्यायाधीश्व ही होते है किस्तु वे 
अस्थायी न्यायाबीश ही होते हैं! सामान्यतः प्रत्येक न्यायालय में दो गनिपुण न्यायाधीश 
(7.99 70०६७५) होते हैं भौर एक व्यावसायिक भ्रथवा विशेषज्ञ न्यायापीष्य होता है 
जो मौलिक प्रयवा प्रारम्मिक मामलों की सुनवाई में सभापतित्व या झातन ग्रहण 
करता है; किन्तु भ्रपील्ीय मामलों में सामान्यतः भ्रधिक संख्या में न्यायाधीश सोग 
बैंटते हैं। भनिपुण न्यायाधीश विधि भौर तथ्यों से सम्बन्धित सभी पहलुओं पर विचार 
करते हैं भौर विशेषश भगवा व्यावसायिक न्यायाधीश के साथ मिल कर निर्णय पर 
हैं । बहुमत के द्वारा ही निर्णय किए जाते हैं किन्तु प्रायः विश्ेषपज्ञ भयवा व्यावक्तापिक 
म्मायाधीद्य की बात ही मानी जाती है । 

(७) न्यायाधीशों प्रौर भभिनिर्षारकों का निर्वाचन उसी भ्रययार श्रौर उतने 
ही समय के लिए होता है भोर दोनों को हटाया जा सकता है। विस्तु जह|स्याया० धो 
मी उतनी भदधि के लिए गितनी के लिए कि उनका निवर्चिन हुपरां मा, स्ताम[सय 
के मियमित सदस्य के रूप में कार्य करना पड़ता है; प्रत्येक झभिनिधरिम को यर्प में 
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फैकत दा दित, के लिए ही कार्य करंना पड़ता है, हाँ यदि कोई विवाद लम्बा हो तो 
यह प्रवधि बढ़ शक है; भौर इन दिनों मैं उसको अ्रपने काम करने की जगह 
से पूरा वेतन शी भत्ता रहता है । न्यायाधीशों मा प्रभिनिर्धारकों (8$5८४४०:७) 
के लिए कोई पक सम्बन्धी पहंताएँ नहीं हैं किन्तु नियमतः न्यायाधीश लोग 
उच्च छिक्षा प्राय व्यक्त होते हैं। 

न्यायाधीज्ञों भौर भमिनिर्धारकों (855६६६०:५) को अपने पदों से हटाया 
भो जा सकता है भौर वही निवर्चिकमण्डल उसके प्रत्यावतंन (२८८॥7१) की माँग 
कर सकता है जिसने उनको निर्वाचित करके भेजा था। निम्न न्यायालयों के न्‍्याया- 
थौशों भौर मा निर्षारकों के विरुद्ध जिला प्रोवयूरेटर यदि चाहे तो सम्बन्धित श्रवयवी 
गणराज्य की प्रेज़ी डियम (शाध्झ्रंटाएणा) की भ्राज्ञा लेकर फ़ौजदारी प्रभियोग ला 
सकते हैं। इसी “कर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों भौर प्रभिनिर्धारकों के विरुद्ध 
सोवियत संघ ( “* 8. 5. 7२.) का महान्यामवादी ([0०प्रा४07 0004) संघीय 
प्रेजीडियम (नस शिक्षंवरणणा ) की प्राज्ञा लेकर न्यायिक कार्यवाही कर 
सकता है । 
२६ मई, १६४७ को सर्वोच्च प्रेदीडियम ने एक झाशप्ति द्वारा ध्ान्ति 
काल में मृत्यु-दर निषिद्ध कर 8 । किन्तु फिर प्रेज़ीडियम ने १३ जनवरी, १६४५० 
को प्रपनी पुरानी का को संशोधित किया क्योंकि कई भवयवी एकक गणराज्यों 
ने, प्रदेशों भौर क्षेत्रों ने तदर्थ प्राथंना की थी भौर भव की बार मृत्यु दष्ड को 
कठोरतम दण्ड री कर देशद्रोहियों (77शं।05), भेदियों भौर गुप्तचरों (5968) 
झौर विमाशका पवों (५४००८०४७) के लिए मृत्यु दण्ड की पुनः व्यवस्था की 
गई । 
) पोवियत विधि इस सम्बन्ध में मौन है कि देशद्रोही, ग्रुप्तचर श्रौर 
विनाशकारी त्रत्त कौन हैं । किन्तु सोवियत विधि की मान्यता है कि वह (सोवियत 
विधि) सर्वहारानी के भ्रधिनायकवाद के प्रमुख वर्ग की इच्छा की प्रतीक है । इस 
अकार यह हो जो है कि वे ही ध्यकित देशद्रोही हैं जिनको साम्यवादी दल के नेता 
खोग सर्वसाधार की शत समभते हैं। रिश्कोव (7१५/॥०॥८०५) के १५ प्रगस्त, 
३६३८ के बबत से यह स्पष्ट हो जाता है । उसने कहा था, “राज्य चाहता है 
कि सभी न्याया सीजेवाद कै सभी शत्रुओं के विरुद्ध आम हक बोल दें । 
न्यायालय देश के * पं ता पालन करेंगे यदि वे ट्राट्स्कीवादियों (प7008- 
70068) और 4020: (80० ध्यांआ55) आदि सभी देशद्रोहियों को सदेव 
के लिए नष्ट कर ॥7 सोवियत संघ्र में यदि कोई व्यक्ति साम्यवादी दल की झधिकृत 
नीति के विरुद्ध मे, क्‍्त करे तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है झथवा यदि 
कोई ध्यकित सादे कि सै की निन्‍्दा न करे भ्रथवा यदि वह सोवियत संघ छोड़कर 
जाना चाहे तो उसकी फ्री जान को खतरा हो सकता है। यह्मां तक कि उत सिद्धान्त- 

जो क्रान्ति की वैधानिकता के सिद्धान्त पर रखते थे, 4. * 


चादियों को 
जा बदतर घोर द्रदली अ्ा को पता गई शो कप मे" 


न्यायपालिका ब्रा 


द्वारा प्रत्यक्ष गुप्त छन्‍्दक प्रघवा मत पन्रक (89 ए॥6० 5८४०६ 80॥0) द्वारा 
होता है। किन्तु लोक न्यायालय के न्यायाधीश प्रथवा प्रभिनिर्धारक (355०880:) 
को प्रपने पद से प्रत्यावत्तित (८८७४॥) कराया जा सकता है। जब न्यायालय 
कार्य कर रहा हो तो प्रभिनिर्धारकों (85६८५६०४७) को पूरी न्यायिक दावितर्याँ 
प्राप्त द्वोती हैँ, प्रौर उन्हे वही वेतन प्राप्त हाता है जो न्यायाधीशों को मिलता है । 

लोक न्यायालय पूरी तरह से प्राथमिक सुनवाई के न्यायालय हैं भौर दीवानी 
व फ़ौजदारी दोनों प्रकार के मामलों का निपटारा करते हैं भोर वे प्रायः श्रधिकतर 
मामलों का निपटारा करते हैं । किन्तु इन न्यायालयों के समक्ष केचल छोटे विवाद ही 
भाते हैं । बड़े प्रभियोगों के सम्बन्ध में प्राथमिक सुनवाई के लिए सर्वोच्च न्यायालय 
प्रषवा प्रन्य बड़े न्यायालयों की शरण ली जाती है। 

प्रादेशिफ न्यायालय (० प्रथगा०79! 0०णा३)--लोक न्यायालयों भथवा 
जिला न्यायालयों (8८०७० 2०७४8) के ऊपर प्रादेशिक (प्रधा०77), प्रान्तीय 
(६८४४/०॥०),, क्षेत्रीय (#7०9) तथा स्वायत्तशासी प्रान्तों (॥0७/०४07005 
8८४०॥$) पौर स्वायत्तशासी राष्ट्रीय क्षेत्रों के न्यायालय (20ण78 णी ॥6 ॥0६०- 
70700$ 'प00४ #87०3$) हैं । ये न्यायालय, लोक न्यायालयों के ऊपर प्रपीलीय 
न्यायालय होते हूँ तया प्रधिक गम्भीर भ्रपराघों पर भी इनका क्षेत्राधिकार होता है । 
इन न्यायालयों को उन विव,दो के सम्बन्ध मे भी प्राथमिक सुनवाई का भ्रधिकार 
है “जिनका सम्बन्ध क्रान्ति-विरोधी क्रिया-कलापों से हो, प्रथवा प्रशासन भ्रौर राज्य 
सम्बन्धी श्रपराधों से हो जबकि ऐसे भ्रपराध राज्य के लिए खतरा उत्पन्त करते हों, 
प्रथवा सामाजिक सम्पत्ति की लूट-खसोट से हो झथवा भ्राधिक विनाश से हो।” 
व्यवहार विधि प्रथवा दीवानी विधि (८! ४५४) के सम्बन्ध में प्रादेशिक न्यायालयों 
के झधिकार-क्षेत्र मे ऐसे विवाद प्राते हैं जिनमें एक पार्टी राज्य हो भौर दूसरी शोर 
समाजवादी सावंजनिक संस्थाएँ हों, कारखाने हों भ्रथवा भ्रन्य संगठन हों। इन 
न्यायालयों के न्यायाधीशों का निर्वाचन अपने-अपने प्रदेश अथवा क्षेत्र की क्षमिक-वर्गीय 
सोवियतों के द्वारा पाँच वर्ष की पदावधि के लिए होता है और उन निर्वाघित 
भ्यायाधीशों को उन्ही निर्वाचकमण्डबों द्वारा प्रत्यावत्तित (7१८००॥) भी किया जा 
सकता है । 


स्वायत्तशासो गणराज्यों भ्रोर अखिल संघ के सर्वोच्च न्यायालय 


(6 5प0छाला6 (05 ० &पॉणा०ण005 
स्‍२6७०४०॥0०5 470 ०6 एग्रंण०) 
गणराज्य (१००७०॥८७४)--प्रादेशिक न्यायालयों के ऊपर स्वायत्तशासी गण- 
राज्यों के सर्वोच्च न्यायालय हैं। उनके मोलिक अधिकार-क्षेत्र में व्यवहार विधि 
((शा) भोर दण्ड विधि (0प्रणांएथ) से सम्बन्धित प्राथमिक सुनवाई के मामले 
भी आते हैं और वे अपुने निम्न स्यायालयों के विरुद्ध अपीले भी सुनते हैं । 
प्रत्येक अवयवी एकक गणराज्य में सर्वोच्च न्यायिक सत्ता सर्वोच्च न्यायालय 
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होता है। सर्वोच्च न्यायालय भवयवी एकक गणराज्य की प्रादेशिक सीमाम्रों में स्थित 
समस्त न्यायालयों के कार्य का निरीक्षण करता है । अपील किए जाने पर गणराज्यौय 
सर्वोच्च न्यायालय अपने से एक दर्जा न्यून न्यायालय द्वारा दिए गए निर्भयों और 
प्रदेशों का धुनरीक्षण श्रौर निरीक्षण करता है। इन न्यायालयों को ऐसे मामलों में 
भी मोलिक अधिकार-क्षेत्र श्राप्त हैं जो अत्यन्त भयंकर हों। ये न्यायालय ऐसे ममियोग 
भी सुन सकते हैं जिनमे गणराज्य के उच्च अधिकारी अभियुक्त हों । सोवियत स्म्त 
का प्रेजीडियम, प्रोवयूरेटर (?:००४:४(०:), गृह मामलों का मन्‍्धालय, भौर सर्मूर्ण 
न्यायालय दूसरे मुकदमे भी सीधे ही गणराज्य के सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख रखे 
सकते हैं । 


सोवियत समानवादी गणराज्य संघ फा सर्वोच्च न्यायालय (30पाध्ा० 
(०ए४ ०६ ४० ए., 5. 5. ॥९.)--सोवियत रूस के न्यायिक सग्रठन में सधीय 
सर्वोच्च न्यायालय (50जाध्या० 0०0६ ० (6 एप्ं०) का स्थान शीप॑ स्पानीय है। 
इसमें एक अध्यक्ष (८0ब्वंग्राआ), एक उपाध्यक्ष (श०० ८ध्ंया47), भनेक 
न्यायाधीश (प्राजकल ६८ न्यायाधीश) तथा.२४ सहायक न्यायाधीश पथवा लोक 
अभिनिर्धारक (9८०७० 45$65507) हैं । इन सबका निर्वाचन सर्वोच्च सोवियत 
(80.०० 50शंथ्व) के द्वारा पाँच वर्षों के लिए होता है। अखिल संघीय सर्वोच्च 
न्यायालय निम्न पाँच विभागों (0००8 णिाय5 67 एशंध्रण्व5) में कार्य करता है 
अर्थात्‌ फौजदारी प्रथवा दण्ड विधि विभाग, दीवानी प्रथवा व्यवहार विभाग; सैनिक 
विभाग; रेलवे यातायात विभाग और जल-यातायात विभाग । सर्वोच्च न्यायालम की 
अध्यक्ष, किसी भी मामले की सुनवाई के समय सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही का 
सभापतित्व कर सकता है । उसको यह भी अ्रधिकार है कि सीवियत समाजवादी ग्रण- 
राज्य संघ (0. 5. 5. 2९.) के किसी भी न्यायालय में से किसी भी प्रभियोग को 
निकाल ले और फिर उसी को अपनी विरोध-रिपोर्ट सहित सर्वोच्च न्यायालय के 
पूर्णे गरधिवेशन में विचाराथ्थे प्रस्तुत करे । 
सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए. $, 5. 2.) के सर्वोच्च स्यायालय 
का अधिकार«क्षेत्र मुख्यतः पुनरावेदबमुलक और पुनरीक्षणमूलक है किन्तु अखिल संघीय 
महत्त्व के दीवानी और फोजदारी के मौलिक ग्रभियोग भी इसके समक्ष भाते हैं। 
/ सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय भ्रन्तिम होते हैं और उन निर्णयों का वही महत्त्व है 
जो देश की विधि का । यह निम्न न्यायालयों को न्याय प्रश्मासन के सम्बन्ध में प्राव- 
इयक आदेश भी देता रहता है । साथ ही सर्वोच्च न्यायालय विधि झौर विधेयकों का 
निर्वाचन करता रहता है और विधान की व्याख्याएँ प्रस्तुत करता रहता है' किन्तु 
इसको यह प्रधिकार प्राप्त नही है कि किसी विधि भ्रथवा झ्रादेश या आज्ञप्ति को 
असाविधानिक धोषित कर सके 
विज्ञेप न्यायालय (59००४ (०ए्र७) --सैमिक न्‍्यायाधिकरण (//पाा3 
प॒शंएणा३5), रेलवे न्यायाधिकरण (7.6 (ए०णा5 कण धाढ र्धा॥३9)7 जत* 
यातायात न्‍्यायाधिकरण, इन तीनो का. सम्बन्ध सोवियत सेना और नौवेना, तथा 
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सोवियत रेलवे तथा सोवियत जल यात्तायात-सम्बन्धी सेवाओं से है । ये विशेष न्‍्याया- 
लय सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (एछ. 8, 8. ए.) के सर्वोच्च न्यायालय के 
भधीन होते हैं प्रौर इन विशेष न्यायालयों की भपीलें सर्वोच्च न्यायालय में ही जाती 
हैं। सोवियत संघ में विशेष सैनिक न्‍्यायापिकरणों की इसलिए श्रावश्यकता समभी 
जाती है कि सोवियत संघ की सैनिक शवित बड़े भौर सेनाओं में श्रनुशासन ठीक रहे । 
रेलवे-यातायात न्‍्यायाधिकरणों भौर जल-यातायात न्यायाधिकरणों की आवश्यकता 
भी इसलिए पड़ती है कि उबत देश की स्थिति ही कुछ ऐसी है। द्वितीय विष्व-युद्ध मे 
रेलवे-यातायात न्यायाधिकरणों को समिक न्‍्यायाधिकरणों मे परिवत्तित कर दिया 
गया था । इन विद्ेप न्यायालयों का प्रधिकार-क्षेत्र अपराध की प्रकृति और भ्रपराधी 
की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इस प्रकार सैनिक न्‍्यायाधिकरणों के सम्मुख 
प्रसेनिक लोगों के मामले भी झा सकते है। इन विशेष न्यायालयों (8ए९णंध 
00७१७) के न्यायाधीशों को सर्वोच्च सोवियत ($ए.थ॥० $0शंश) पाँच बष के 
लिए निर्वाचित करती है । 


प्रोक्युरेटर-जनरल 
(ग्रह शा0ण्प्राभ07 0थालाथ) 


प्रोबयूरेटर-जनरल का पद (3]6 0706 ० फ6 श००णर४० 0श0ाशर्श)--- 
प्रोषयूरेटर-जन रल को अन्‍य देशों के महान्यायवादी प्रथवा अटोर्नी-जनरल (&॥07769- 
060००) के तुल्य समझा जा सकता है। किन्तु वास्तव में ऐसा नही है। सोवियत 
समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 8. 5. 7२.) मे प्रोक्यूरेटर-जनरल की पद भत्यत्रिक 
महत्त्वपूर्ण पद है। प्रोक्यूरेटर-जनरल का पद सविधान ने सज्जित किया है इसलिए 
उसके प्रधिकार और उसकी शक्ितियाँ इततो व्यापक हैं प्ौर उसका बुप्तचर संगठन 
इतना सर्वव्यापी है कि वह राज्यीय शर्वित का एक भावश्यक एवं मौलिक झग वन 
गया है। सोवियत संविधान के ्रनुच्छेद ११३ ने स्वयं प्रोवयूरेटर-जनरल के पद की 
भ्ावश्यकताम्ों भ्रौर महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा है, “सोवियत संघ (७. 8. 5. 8.) 
के प्रोवयूरेटर-जनरल के प्रधिकार में सर्वोच्च पर्यवेक्षण भोर निरीक्षण अधिकार होगा 
जिससे यह लगातार पता रसेगए कि सरकारी विभागों, संस्थाप्रों तथा अधीनस्थ 
पदाधिकारियों एवं नागरिकों द्वारा कानूनों का ठीकृू-्ठीकू पालन किया जाता है या 
नहीं । इसका प्र है कि प्रोक्यूरेटर-जनरल के पद की स्थापना का उद्देश्य ही यह है 
कि वहु सर्वोच्च यर्यवेक्षक एवं निरीक्षक “शक्तियों से सज्जित हो झौर निरन्तर देफता 
रहे कि सोवियत विधि का पालन सभी शासकीय विभाग घोर मन्त्रालय या तभी 
अधीनस्थ सस्थाएँ एवं पदाधिकारी तथा सभी सोवियत संघ के न.यरिक उचित रूप 
से कर रहे है भधवा नहीं ।” ४ 
सोवियत प्रोवयुरेटर-जनरल का मुख्य निरीक्षण सम्बन्धी करत्तंब्य यह देसना 
है कि सोवियत विधि का पालन कहाँ तक ठोक-ठीक ढंग से हो रहा है। ब्मके लिए 
उसको सम्भवतः सभी संस्थाओं में पपने स्वयवसेवक चर (07009$ रे #०) ग्पने 
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पड़ते हूँ । वह उन स्वयसेवक चरों को प्रावश्यक मन्त्रणाएँ देता रहता है भौर उनमे 
निरम्तर सम्पर्क बनाए रखता है। कहा जाता है कि प्रोवयूरेटर-जनरल अपने कत्तंव्यो 
का निवंहन बिना इस प्रकार के संगठन की फ्रियाशील सहायता के कर द्वी नहीं 
सकता। अत्येक स्वयंसेवक-चर-मण्डल का एक नेता होता है श्रौर उस नेता की 
शध्यक्षता में वे प्राय. सम्मिलित होते हैं झौर उसी के निर्देशन में वे प्रायः कार्य करते 
है। इन स्वयंत्तेवक-चर-मण्डयों का काम यह है कि वे प्रनियमित कार्यवाही की सूचना 
प्रोवयू रेटर-जनरल के कार्यालय को देते रहें भोर वहां से मियमित खोज-पड़ताल 
प्रारम्भ हो जाती है । 


प्रोफ्यूरेटर-जनरल के कत्तंब्प (साला 00 ॥6 ए0००ण४०7 (00- 
गए) --प्रोवयूरेटर-जनरल भौर उसके कार्यालय के कार्य का न्‍्यायालयों से घर्निष्ठ 
सम्बन्ध रहता है। उसको समस्त सावंजनिक सम्पत्ति का संरक्षक माना जाता है, 
इसलिए जहां कही चोरी, विनाश प्रथवा सार्वजनिक सम्पत्ति का अ्रपहरण भादि ऐसे 
अपराधों का सन्देह होता है जिन्हें सोवियत विरोधी भपराघ समझा जाता है वहीं 
पहुँच कर प्रोक्यूरेटर-जनरल खोज-पड़ताल करता है । प्रोक्यूरेटर-जनरल ही बागरिकों 
के व्यक्तिगत भ्रधिकारों का संरक्षक है भौर वही नागरिकों की व्यक्तिगत प्रवाध्यवा 
का सरक्षण करता है। संविधान का भादेश है कि जब तक प्रोग्यूरेटर-जनरल का 
भादेश न हो भ्रथवा जब तक किसी ग्यायालय ने ऐसा निर्णय न दिया हो, पेंव तक 
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता | प्रोक्‍्यूरेटर (श०८०४०४ की 
यह अधिकार भी है भौर कत्तंव्य भी कि शासकीय विभागों श्रर उनके झधिकारियों 
की झ्नियमित एवं अवेधिक कार्यवाहियों भ्रौर निर्णयों के विरुद्ध मपील करे । अत्येक 
नागरिक को अ्रधिकार है कि वह किसी प्रन्य/य के विशद्ध प्रोग्यूरेटर (7००ण्रथ/०) 
से शिकायत कर सकता है। 


प्रोकयूरेटर-जनरल ही फ़ौजदारी के मामलों की जाँच-पड़ताल कराता है, उन 
स्थितियों की जाँच-पड़ताल कराता है जिनमें उक्त मामलों की खोज-पड़ताल की गई 
थी, मौखिक झर लिखित गवाहियाँ एकत्रित करता है भौर उप्के बाद यदि आावें 
श्यक होता है तो दोपी व्यक्ति प्रथवा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तथा उनके साथी 
अपराधियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करता है। यह देसता भी उसका कर्तव्य है 
कि झन्‍्य खोज-पड़ताल करने वाली समितियाँ अपने वैधिक अधिकार-्क्षेत्र की 
पतिक्रमण तो नही करती । जिस समय कोई फौजदारी का सामला न्यायादय के 
सम्मुख विचाराथ्थ प्रस्तुत होता है, उस यनय प्रोव्यूरेटर ही न्यायालय के समक्ष 
सोवियत राज्य की झोर से अभियोजन अथवा प्राभियोजन (?:056८एट०7) का कार्य 
करता है। मुकदमे की सुनवाई के समाप्त होने पर न्यायालय अपना निर्णय प्रोक्‍्यूरेटर 
को दे देता है ओर उस समय श्रोक्यूरेटर-जनरल देखता है कि निर्णय उचित हुभा 
प्रथवा नही । यदि भ्रोक्यूरेटर जचरत समभता है कि निर्णय गलत हुआा है वो वहें 
उक्त निर्णय के विरुद्ध श्रपील दायर करता है, अन्यथा उकत निर्णय की क्ियान्विति 
करता है । 


त्यायपालिका 475 


सक्षेपर में कहा जा सकता है कि प्रोक्यूरेटर-जनरल का कार्यालय समाजवादी 
व्याय्यता (80०७॥5 ६ह०॥9 ) का प्रहरी है। सोवियत रामाजवादी ग्रणराज्य संघ 
(ए. $. 8. २.) के न्यायालयों की तरह, प्रोक्यूरेटर-जन रल भी सोवियत न्याय्यता को 
दृढ़ करता है प्र सोवियत समाजवादी विधि थौर प्मान्तरिक झान्ति को स्थायित्व 
भदान करता है। सोवियत सघ के प्रोवयूरेटर-जनरल की शक्तियाँ, विशेषकर उसकी 
निरीक्षण और पर्यवेक्षण सम्बन्धी शक्षितयाँ जिनके द्वारा बह सभी मन्त्रालयों और 
उनके भधीनस्थ संस्थाप्रो एवं सोवियत सघ (ए. 5 5. 7१.) के समस्त प्रधिकारिण 
और नागरिकों से विधि का कठोरतापुरवंक पालन कराता है, सर्वोच्च न्यायालय की 
शक्तियों की श्रपेक्षा महान्‌ हैं । सोवियत समाजवादी गणराज्य सघ (छ, $. $ २.) 
का सर्वोच्च न्यायालय, निम्न न्यायालयों के केवल न्यायिक क्रिया-कल्मापो का ही 
निरीक्षण करता है। 
प्रोक्यूरेटर-जनरल को नियुक्ति विधि भोर उसके कार्यालय का संगठन 
(॥४००७ ० 69एगा।ाला। 200 08भ5970० ० ॥6 0#06) --प्रोवयूरेटर- 
जनरल (?0८एथा०-0०॥९४) प्रोग्यूरेटर विभाग का अध्यक्ष होता है प्रोर उसकी 
धक्षितियाँ प्रसीम झौर झत्यस्त व्यापक होती है। संविधान ने प्रोक्यूरेटर-जनरल की 
उन विभागों से स्वतन्त्र माना है जितका निरीक्षण ओर प्रयंवेक्षण यह करता है । 
सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (0. $. 5. ४.) की सर्वोच्च सोवियत (80970॥० 
$0/) द्वारा प्रोगयूरेटर-जनरल की नियुवित सात वर्ष के लिए की जाती है; भ्रौर 
प्रोवयूरेटर-जनरल केवल सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी है। यहाँ तक कि सर्वोच्च 
- मन्त्रि-परियद्‌ (00एछाली। ० सधागंडाटा$) का भी प्रोवयूरेटर-जनरल के ऊपर कोई 
जियन्पण नही है । किन्तु प्रोग्यूरेटर-जनरल की स्वतन्त्रता का यह प्रथे कदापि नही 
है कि वह साम्यवादी दल झथवा उसकी राजनीतिक ब्यूरो से भी स्वतन्न हो । 
चूंकि प्रोवयूरेटर-जनरल का पझ्िकार-क्षेत्र समस्त सोवियत संघ के ऊपर 
च्याप्त है, इसलिए यह झ्रावश्यक है कि उसके सहायक झधिकारी सारे देश मे नियुक्त 
किए जाएं ताकि सव कहीं विधि का पालन हो झौर विधि की एकरूप क्रियान्विति 
हो । इसलिए वह सभी अ्रवयवी एकक गणराज्यों में भोर अन्य उपयणराण्यों भौर 
स्षेत्रों और प्रदेशों में पाँच-पाँच वर्षों की श्रवधि के लिए प्रोवगूरेटरों की नियुक्ति करता 
है। इसके बाद अ्रवयवी गणराज्यों के प्रोक्यूरेटर और प्रोव्यूरेटर-जनरल की सह- 
सति से क्षेत्रीय प्रोवयूरेटर, प्रादेशिक प्रोवयूरेटर और नगर 'प्रोवयूरेटर (8०9, रि०्8- 
खग्राग गात॑ ((५ ९0८ए7००१$) की मियुक्तित करते हैं । संघीय प्रोवप्‌रेटर-जनरख 
(ए0०णञन०-0थालशण) ही प्रधाव श्ोक्यूरेदरों ((फ्ंथी ग०व्णण०ण5) की 
नियुक्ति करता है जो सैनिक न्यायालयों, रेलवे यातायात न्यायालयों प्रौर जल 
यातायात न्यायालयों से सम्बन्धित होते है । 


अच्याय ६ 


प्रादेशिक शासन 
(र6३०्राबं 00एशस्‍ारशाला ) 


सघ के भ्रवयवी एकक (ए॥78 ० 6 ए८व०४07) --जैसा कि बताया 
भी जाघुका है, नवम्बर १६ १७ में नवस्थापित क्रान्तिकारी संरकार का पहला उद्देध्य 
यह था कि रूस की विभिन्‍न प्रजातियों का एक संघीय राष्ट्र निर्मित किया जाए। 
प्रभी यह सोचते थे कि सोवियत सघ में झनेक परस्पर-विरुद्ध राष्ट्रीयताग्रों के रहते 
हुए सुदृढ़ सोवियत राज्य की कामना व्यर्थ होगी । इसलिए, इस उद्देश्य से कि इन 
समस्त राष्ट्रीयताम्रों की राजनीतिक प्राकांक्षाएँ पूर्ण हो जाएँ; साथ ही विरोधी मौर 
विभिन्‍न जातियों के लोगों मे विचार-साम्य और राष्ट्रीय चेतना का संचार हो जाए। 
चैनिन ([.6४॥) और उसकी बोल्शेविक पार्टी ने मिद्चय किया कि एक ऐसे संघीय 
सोवियत राज्य की स्थापना की जाय जिसमे भप्रवयवी एककों को प्रधिक-से-प्रधिक 
स्वायत्तता प्रदान की जाए। सस्भवतः, रूप देश की विभिन्‍न जातियों और राष्ट्रीय" 
ताश्रो को इसलिए रियायत या छूट दी गई थी कि वे नई आथिक झौर सामाजिक 
व्यवस्था को स्वीकार कर लें । फलत:, चार तरह के राष्ट्रीय एकक राज्य तिमित किए 
गए । वे थे--संघीय एकक गणराज्य; स्वायत्तशासी गणराज्य; स्वायत्तशासी जनपद 
भ्रथवा प्रदेश; भौर राष्ट्रीय क्षेत्र | सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (0. 5. 5. १) 
में विभिन्‍न प्रकार के राज्यत्व के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया है कि 20 
जातीयता के विभिन्‍न हित है और इस प्रकार हरेक को पूरी-यूरी छूट दी गई है 
फि उसे भ्रपने-अपने क्षेत्र में श्राथिक भौर सांस्कृतिक विकास का पुरानयूरा प्रवसर 
प्राप्त हो । किन्तु सोवियत संघ में ग्रोजना-बद्ध अर्थ-व्यवस्था है पौर एक विशेष क्रम 
चद्ध जीवन है इसलिए ऐसी स्थितियों में विभिन्‍न जातीयताम्रो को कहाँ तक पराविक 
ओर सांस्कृतिक विकास करने का भयसर प्राप्त हो सकेगा, यह वात समय के गर्भ में 
छिपी रहेगी । फिर भी विभिन्‍न प्रवयवी एककों के विभिन्‍न स्वरूप स्पष्टतः सोवियत 
समाजवादी गणराज्य संघ, (छ. 5. 5. ए. ) में विभिन्‍न जातीयताप्रों वाले राज्यों के 
अवयवब हैं । 
सोवियत समाजवादी गणराज्य (इ०शंल 5०लंब5. एथ्फएणां०)--प्राज- 
कल सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 5. 5. २.) में पद्धह भवयवी एकक 
गणराज्य हैं | प्रत्येक गधराज्य सघ, चाहे उसमें कितने भी लोग वसते हों, चाहे उतधका 
ख्ेत्रफल छितना भी हो, झभौर चाहे उसके भाधिक संसाधन कितने मी हों, प्रापत में 
झधिकारों की दृष्टि से वरावर हैं। प्रत्येक संघीय गणराज्य की प्पनी सत्ता है प्रौर 
जहाँ तक सविधान की भ्राज्षा का सम्बन्ध है, प्रत्येक संघीय गणराज्य श्रगु बता 
(3०९८४शं8५५) का उपभोग करता है। पपने-प्रपने प्रशासन के मधिकार-सषेत्र में 





48 ,. सोवियत झ्स फी झासन-प्रणाली 


प्रेजीडिपस (6 एबवेण्ण 7 पराज्यीय सर्वोच्च सोर्विगेत के प्रधि- 
ब्ेशनों के लिराम-बालों मे उसका कार्य संघीय गणराज्य की ब्रेजीडियम चलाती है। 
प्रेजीडियम (एन्‍्प्रपाणपा) प॑ १६ से लेकर १७ तक सर्देस्य होते हैं और वें बाएं 
वर्षों के लिए. (नर्वारित किए जाते हैं। प्रेयीडियम की दर्मितयोँ प्लौर उसके अधि- 
कारों का निर्पण संघीय गणराज्य (एज्ेणा ]२८७०००४०) का संविधान ही कर 
सझता हैं । 
सन्त्रि-्परियद्‌ (प॥० ठल्फली रण कामाआथा७$) “-संधीय गणपएब्य 
(छप्राणा .८०००॥५) की मस्त्रि परिषद्‌ की नियुक्ति उर्व्त गणराज्य की सर्वा्यि 
सोवियत दारा होती है. प्ौर मस्वि-्परिपद्‌ ही गणराज्य में राज्य दक्ति का सर्वोच्च 
कार्यकारी और प्रशासनिक भंग हैँ) गणराज्यीय मे स्प्रिन्परिपदु, गणराज्म के सर्वोर्च 
गोवियत के प्रति उत्तरदायी हैं अथवा उ्केत सर्वोच्च सोवियत के अधिवेशनी हे 
ख़िराम कालो में संघीय गणराज्य (छ०॥ ए०७००४०) की पेजीडिगस (शक 


8 0्ण् के प्रति उत्तरदायी हद झावद्यक धि गणराज्यीय मस्लिनप द्‌के 
क्लजेय भौर उसकी आज्ञाएँ सोवियत दी गणराज्य संघ $. ४) 
तथा संधीर्य गणराज्य (एछग्नॉणा एण्णाण) की दिधियों के विद हू । स्विधाने 
का अनुच्छेद ८ देश देता है कि संघीष गणराज्य &८/४४ॉ०) 
की मस्त्रि-परिषद्‌ (९००४५) ० फांषा७) लि! कि वह 
सोवियत समाजवादी गणराज्य (छ. ) की मल्कि्पा आाशार्भी 
और निर्णेयों को (क्रयान्वित करे । प्लोवियत समाजवादी गणराज्य छंघ (0585 ') 
की मन्तरिन्परिपद्‌ (ए०्णाथी ल एंव घिकार ह ॥ 


(निरीक्षण करे कि प्वयवी गणराज्यों की मस्ध्रि-परिपदें भ्खिल ज्ंघीय मस्किल्यस्पिदीस 


प्राज्ञाओं को ठीक कियान्वित कर रही हैं भा नही । 

उसी प्रकार संघीय गणराज्य की मल्लिन्परिप दो को यह ऐ; कि पे 
स्वायत्तशासी गणराज्यों के निर्ण पं को चाहें. तो निलम्दित हो यह 
श्रधिकार है कि यह प्‌ थ प्रदेशों, गैर स्व थी कीतों के से 


(नपिद्ध कर सकती हैं । 
संघीय गणरज्यो के मन्त्रालमो को निम्न विभागों में संगर्टित किया गया हैं! 


संघीय गणराज्यीय सन्त्रालय (एफरण० छ८एपणीप्शा जप र हि 
राज्यीय मब्त्रालय (ए६एपगीप्गग कलाशाआा०) राज्य के सामान्य हम 
[दि ऊ 


का संचालन करता हैं और यह मन्त्रालय सोवियत समाजवादी गणरी 


मन्त्नालस (एफण छ८एएश०कग कपयाआाए) के भी भघीन 
मणराज्यीय मन्त्रालय राज्य के उस प्रशासन का संचालन करता जो उम्तकों हे 
जाता है और दि सीधे संघीर्य गणराज्य. (पएशिंएम एथ्एणआ०) मल्विन्यटि + 
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स्वायत्तशासो गणराज्य (ए/०7०77०णा5 ३२६०90॥०)--१६३६ के स्टा- 
सिन के संविवान ने प्रत्येक राष्ट्रीयता को पूर्ण प्राववासन दिया है कि सभी को विफास 
और उन्नति के पूर्ण अवसर प्रदान किए जाएँगे । इसी श्राश्वासन की क्रियान्विति की 
दिशा में संविधान ने छोटे-छोटे प्रशासनिक एकक स्थापित किए है और ऐसे सभी 
गदेश भर क्षेत्र सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ के पूर्ण प्रभुसत्ता-युवत॒ मौलिक 
अवयवी एकक है। स्वायत्तशासी गणराज्य प्रथम भ्रवयवी एकक है । ऐप़ा हो सकता है 
कि किसी संघीय गणराज्य (एत्रा० ए८७०७॥०) की सीमाओ में कुछ स्थानों पर ऐसी 
राष्ट्रीयवाएँ निवास करती हों जो उक्त सघीय गणराज्य की बहुमत जनसख्या मे 
विभिन्‍न जाति की हों और उनमे अपने प्रलग-पलग राष्ट्रीय लक्षण हों । यदि ऐसी 
राष्ट्रीयताएं जिनकी ग्रणराज्य मे भ्रलग स्थिति को स्वीकार करते हुए उन्हे एक 
सन्त्रातय प्रदान कर दिया गया है; और यदि वे स्वयं चाहे कि भ्रपना अ्रलग स्वायत्त 
घासन स्थापित करें तो उनको अपना स्वायत्तशासी गणराज्य स्थापित करने की 
भाज्ञा प्रदान कर दी जाती है। प्रत्येक नये स्वायत्तश्नासी गणराज्य का नाम उस 
राष्ट्रीयता के नाम से सम्बद्ध रहता है जिसने उक्त स्वायत्तशासी गणराज्य की नीय 
डाली थी। उदाहरणस्वरूप झूस के सोवियत सघात्मक समाजवादी गणराज्य में बारह 
स्वायत्तशासी गणराज्य है और जाजियन सोवियत समाजवादी गणराज्य (060 क्या 
७७०७॥०) में दो स्वायत्तशासी गणराज्य है। उज़बेक सोवियत समाजवादी गण- 
राज्य (१॥6 ए2७०८ 7२८७०४७७॥०) में श्रौर श्रजरविजान सोवियत समाजवादी गण- 
राज्य (82९9०727 ऐंग्रॉं०० २००४७॥०) मे केवल एक-एक स्वायत्तशासी गणराज्य 
सम्मिलित है । 
ययपि प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य (870707700$ २८०४०॥०) संघीय 
गणराज्य दा अवयवी श्रंग है फिर भी वह अपनी प्रादेशिक सीमाओं में स्वतन्भता गौर 
मभुता का उपभोग करता है। इसका यह भथर्थ है कि स्वायत्तशासी गणराज्य श्पने 
भान्तरिक भामलो में स्वतन्त्र शासन का उपभोग करते हैं । राज्य की समस्त 
प्रशासनिक कार्यवाही स्वायत्तशासी गणराज्य की अधिकृत भाषा में ही होती है। 
प्रत्येक स्वायत्तशासी गणराज्य (8७६०0०७०४७$ २६७9७०॥०) प्रपना प्रलय संविधान 
तैयार करता है किन्तु उम्त संविधान का उस संघीय गणराज्य (ए7/०79 ००ए००॥०) 
की सर्वोच्च सोवियत द्वारा स्वीकार किया जाना झ्रावश्यक है, जिसके प्रादेशिक 
अधिकार में उक्त स्वायत्तशासी गणराज्य अवस्थित है । साथ ही स्वायत्तथासी गण- 
राज्य का संविधान सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 5. 5. 0.) के सबि- 
धान के विरुद्ध नही होना चाहिए झौर न संघीय गणराज्य (ए/072 २०७००॥०) के 
संविधान के विरुद्ध ही होना चाहिए । स्वायत्तञासी गणराज्य (8४॥0:०000७5 
छ०७०७॥०) का ऋष्डा वही रहता है जो संघीय गणराज्य का होता है; उत्तमे केवल 
स्वायत्तशासी गणराज्य का नाम श्ौर बढ़ा दिया जाता है । 
स्वायत्तथांसी गणराज्य प्रपने म्रधिकार-क्षेत्र मु अपनी विधियाँ प्रवत्तित कर 
भेकता है। किन्तु साथ ही सोवियत समाजवादी गणराज्य संप (छ., 5. 5. 8.) 
संघीय गणराज्य (एाध00 ४००७०॥०) दोनों को विधियाँ भी स्वायलशासी 
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में प्रभावी रहती हैं । प्रत्येक स्वायत्तदयासोी गणराज्य के झपने नागरिकता सम्बस्धी 
नियम है । किन्तु प्रत्येक नागरिक स्वायत्तशासी गणराज्य का नागरिक होने के साथ- 
साथ अपने संघीय गण राज्य (एप्रंग्ण ए०प्ा[० ) का भी नागरिक है और तोवियत 
समाजवादी गणराज्य संघ (ए. 3. 8. ए. ) का भी नागरिक है। इसका भ्रय॑ है कि 
सोवियत सघ (ए. 5. 3. ए. ) के निवासियों की तिहरी नागरिकता है। 
स्वायत्तशासी गणराज्य में प्रद्यासन का वही ढंग है जो संघीय गणराज्य 
(एम्रंणा स०७9ए०॥४०) में पाया जाता है। राज्य की सर्वोच्च झवित उक्त स्वायत्त- 
शासी गणराज्य (4॥ए४/००॥005$ १९७०७॥०) की सर्वोच्च सोवियत ($7फ८य# 
$०शंक) में निवास करती है। सर्वोच्च सोवियत चार बर्षों के लिए निर्वाचित की 
जाती है, और यही प्रेजीडियम का निर्वाचन करती है भौर मन्त्रि-परिपद्‌ (00एा- 
०! ० )धांपं४००3) की नियुक्ति करती है। स्वायत्तशासी गणराज्य की मस्तरि- * 
परिषद्‌ के निर्णय और भ्रादेश सघीय गणराज्य की मसन्त्रि-परिपद्‌ ((०ण्राथ्ी थी 
जैधाएं5॥९६ 0० ॥8 एग्ञा०्ता २८७५७॥०) द्वारा निलम्वित किये जा सकते हैं । 


स्वायत्तश्ञासी प्रदेश प्रयचा जनपद (#णा०ा०7४००8 एछझ्ं० )-+क्िसी 
संघीय गणराज्य के कुछ ऐसे भाग हो सकते हैं जिनमें कुछ हजार के लगभग थोड़े से 
ही लोग निवास करते हों और जो स्वशासन के इच्छुक हो भ्ौर इस प्रकार अपना 
स्पष्ट अ्रस्तित्व चाहते हों । इस प्रकार के स्वेच्छा द्वारा निर्मित सघ को स्वायत्तशासी 
प्रदेश अ्रथवा जनपद कह सकते है भोौर ऐसे जनपद के साथ उस जाति का नाम जुड़ा 
हुआ रहता है जिसने ऐसे जनपद का निर्माण किया हे । 


इस प्रकार के स्वायत्तयासी जनपद की सम्पूर्ण राज्य शक्ति सर्वहारावर्ग 
के प्रतिनिधियों द्वारा निम्ित सोवियत (3०घंक्ष ० ६० ए०तत08 ९००१० 0५0: 
4०5) में निवास करती है। सर्वेहारा-वर्ग के प्रतिनिधियों की सोवियत को प्रपने 
जनपदीय अ्रधिकार-स्षेत्र में स्वशासन का पूरा साविधानिक अधिकार है । इसके मुछ्य 
कर्तव्य सावंजनिक शान्ति भौर आन्तरिक सुरक्षा, विधियों का उचित पालन, नागरिकों 
के मौलिक अधिकारों की रक्षा और जनपदीय प्रथवा स्थानीय झाथिक मोर सांस्कृतिक 
विकास का संचालन हैं । सर्वहारावर्ग के प्रतिनिधियों द्वारा निर्मित सोवियत (8०्यंत 
० पल एणांधंण्ड ए८००१४०५ 0०5०४८४) को यह भी झ्धिकार है कि वह ऐसी 
पाजध्तियाँ भौर प्रादेश निकाल सके जिनको सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ 
(0. 5. 5. 7९.) भौर संघीय गणराज्य (एकांत ए्क्ण्छा।0) की विधियों ने 
स्वीकार किया है प्लौर जिन भादेश्ों के निकालने की ग्राज्ञा दी है । 

सर्वहारा-वर्गे के प्रतिनिधियों द्वारा निभित सोवियत (786 3०श८४ ० ६00 
'ए०फए8 ९८०४5 एक््णा८४) स्वयं भ्रपनी कायेकारी समिति (छडबदशा5० 
(००॥॥॥४८०) चुनती है जिसमे प्रध्यक्ष ((फरथंगग7०३) , उपाध्यक्ष (५८८-०४भी- 
प्राआ7), सेक्रेटरी भौर सदस्य होते हैं । यह कार्यकारी समिति जनपरदीय सोवियत 
(7१८४४०००७। 5०धं८४) के प्रति उत्तरदायी होती है। इस जनपदीय सोवियत भौद 
इसकी कार्यकारी समिति की दाजितयों भोर झधिकारों झा निर्णय संधीय गषरास्म 
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साम्यवादी दल 
(१6 (0ाणाए्ांड६ 47५9) 


प्रेरक एवं नियन्त्रफ बल (7.०24॥78 छत 70#6०४08 (0706) --साम्यवादी 
दल नये रूस का प्रेरक बल है। यह तथ्य राजनीतिक रूप से भी और वैधानिक रुप 
से भी सत्य*है कि साम्यवादी दल की स्थिति समस्त सोवियत जीवन मे केद्ीय है 
और सर्वाधिकार पूर्ण है। स्टालिन (5/0)॥7) ने कहा था, "हमारे सोवियत समाज- 
वादी गणराज्य सघ (50श८ एं००) में स्वहारा-वर्ग का अधिनायकवाद है और 
हमारे देश में कोई भी राजनीतिक प्रथबा संगठन सम्बन्धी प्रइन सोवियत भ्रथवा 
अन्य प्रशासनिक झवयव उस समय तक निर्णय नहीं करते जब तक कि साम्यवादी 
दल दा तद्थ प्रादेश प्राप्त न हो जाए; इसलिए मानना पड़ेगा कि हमारी शासन- 
व्यवस्था मे साम्यवादी दल एक प्रेरक बल है।” स्रोवियत्त संविधान केवल एक ही 
राजनीतिक दल को मान्यता देता है प्रौर वह है साम्यवादी दल । स्टालिन के 
संत्रिधान का अनुच्छेद १२६ प्रादेश देता है कि कमंकार वर्ग के श्रमिक वर्ग और 
राजनीतिक चेतनायुक्त नागरिकों ने समठित होकर सोवियत समाजवादी गणराज्य 
सघ (50५५ ए900) की वोल्शेविक पार्टी श्रथवा साम्यवादी दल की स्थापना की 
है और यह श्रमिक जनता के सब प्रकार के संगठनों का, उसकी समाजवादी पद्धति 
की शक्ति बढ़ाने और विकसित करने की लड़ाई में सावंजनिक क्षेत्र में पौर राग्य 
के क्षेत्र मे भी अगुप्ता है। सोवियत सविधान के अनुच्छेद १४१ में केवल साम्यवादी दल 
ही ऐसा दल माना गया है जो सोवियत निर्वाचनों में भाय ले सकता है। सविधान 
के इन प्रादेशों ने साम्यवादी दल को सोवियत शासन में अधिका र॒पूर्ण स्थिति 
प्रदान की है प्लोर भन्‍्य सभी संगठनों का तो इसको प्रमुभा भौर नेता मान लिया 
गया है। 
सोवियत रूस के साम्यवादी दल के सम्बन्ध में लिखते हुए एण्ड विश्विस्की 
(#वाणलं ४५४४॥50)) ने कहा है, “सर्वहारा-वर्ग के प्रधिवायकवाद की स्थापना की 
दृष्टि से सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ को साम्यवादी दल की आधिक, सामागिक 
प्रोर सास्क्ृतिक क्षोत्रों में नियन्त्रक स्थिति ही राजनीतिक प्ाघार प्रदान करती है ।" 
साम्यवादी दल का सोवियत व्यवस्था पर ॒ कितना नेतृत्व भौर प्रभाव है, इसको द्त 
के प्राज्ञापत्र (टशाद) की अस्तावना मे समझा जा सकता है जिसको (र्यी कार्मेत 
ने समोधित किया भौर २० मार्च, १६१६ को स्वीकृत किया। प्रस्तावना इस प्रकार 
है, “प्ोषियत सप (50४6४ एग्ाण्य 07 80508०४7:5) का साम्यवादी दल, संत्रार- 
स्तापों साम्यवादों परान्दोल्नन ययठन (0०खागरपगंड पाद्ायडध070) का भाग होने 
के मनाते प्रस्चिल सोवियत समाजवादी गणराज्य सप (ए. 5, 5. 8.) का संगदित 
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सेनामुख अथवा मोर्चा (0/8272०0 श्थ्ाह्रपथ४०) है श्रौर यह सबसे श्रेष्ठ वर्ग- 
संगठन है। प्रपने क्रियाकलापों में साम्यवादी दल माकत्तवाद और लेनिनवाद के 
सिद्धान्तों का भनुसरण करता है। सर्वहारा-वर्ग के अधिनायकवाद को सुदृढ़ बनाने के 
लिए, समाजवादी व्यवस्था को सुदृढ़ और विकासोन्मुख बनाने के लिए और साम्यवाद 
को विजयी करने के लिए साम्यवादी दल समस्त श्रमिक वर्ग, कृषक वर्ग, वौद्धिक वर्ग 
तथा सम्पूर्ण सोवियत समाज का नेतृत्व करता है | साम्यवादी दल सार्देजनिक क्षेत्र मे 
झौर राज्यीय क्षेत्र मे सर्वहारा-वग के समस्त संगठनों का नियन्त्रक केन्द्रीय संगठन है 
और इसी से भ्राशा की जाती है कि साम्यवादी समाज की सफलतापूर्वक स्थापना 


करेगा ।” सोवियत रूस में साम्यवादी दल के इतने सर्वव्यापी भ्रधिकार और कार्य- , 


कलाप हैं कि कभी-कभी सोवियत शासन और साम्यवादी दल में भेद करना कठिन हो 
जाता है । 
एफाथिकारपूर्ण ककौर दल झ्ौर प्रजातन्त्रीय के द्वाद (70४ ४ ०॥०॥० 
एशब्ा।9 40 67702800 (0९7008597) -- साम्यवादी दल समस्त सोवियत स्ध में 
एकमात्र एक-रूप और पूर्ण केन्द्रीकृत संगठन है जो अत्यन्त कठोर एवं एकाधिका र-पूर्ण 
भी है। समस्त दल़ में केवल एक इच्छा भौर एक सचालन (096 एव] भाएं णाढ 
प।८०ां०)) के द्वारा सारा कार्य चलता है। दल चाहता है कि उसके सभी सदस्य 
सर्देव एकमत हों श्रौर सब कठोरतम भनुशासन के श्रधीन कायं करे और दल यह भी 
चाहता है कि उसके सभी निर्णय नियमित ढंग से ठीक-ठीक समय पर बिना किसी 
हिचक्रिचाहट के क्रियान्वित किये जाएँ । दल में किसी अ्कार की गुटबन्दी सहन नहीं 
की जाती; भौर ऐसे सदस्य शीघ्र निकाल दिये जाते है जिनकी ओर से ऐसा सन्देह 
किया जावा है कि वे स्वंहारावर्गीय श्रनुशासन का पालन ठीक से नही कर रहे हैं । 
इसलिए साम्यवादी दल माक्स एवं लेनिन (१४४7705(-,००॥58) के सिद्धान्तो के 
समर्थक लोगों का सुदृढ़ एवं पूर्ण संगठन है। साम्यवादी दल के १६३४ और १६३६ के 
नियमों को देखने से पता लगता है कि वे दल की संयुवतता, 'समान इच्छा और समानः 
कारंवाई' प्रदाशित करते हैं । 
किन्तु साथ ही साम्यवादी दल को इस बात पर भभिमान है कि दल 'प्रजा- 
तनन्‍्त्रीय केन्क वाद का उदाहरण हैं । इस सिद्धान्त के विकास के सम्बन्ध में वड़ा उग्र 
मतभेद रहा। साम्यवादी दल के कुछ सदस्य चाहते थे कि केन्द्रीय दल स्थानीय दलीय 
संगठनों को भ्रधिकतम स्वायत्तता प्रदान करें झौर सिवाय उनसे साधारण विकास 
भौर उन्नति सम्बन्धी रिपोर्ट माँगने के, उनके नैतिक कार्यों में उसे हस्तक्षेप नहीं करना 
चाहिए। इस विचार के विरुद्ध १६०३ में लेनिन (7.2०॥) ने यह विचार व्यक्त 
किया कि इस भ्रकार की स्वतन्त्रता और स्वायत्तता दे देने से दल के हित स्थानीय 
मात्र रह जाएँगे। इसलिए उसने दृढ़ता के साथ वल देकर कहा कि साम्यवादी दल 
की केन्द्रीय सम्रति को स्थानीय मामलों मे और यदि झावश्यकता पड़े तो स्थानीय 
हितों के विरुद्ध भी हस्तक्षेतर करना चाहिए; यदि ऐसा करने से दल के उद्देश्य सफल 
होते हों भ्यवा यदि ऐसा हस्तक्षेप दल के हितों के लिए भावश्यक भोर सामदायकृ 
जान पड़े । 
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लेनिन [.009) के विचार स्वीकार कर लिए गए और आजकल दल की 
केन्द्रीय प्रवृत्ति को स्पष्ट मान्यता दी जा रही है । प्राजकल भ्रजातस्त्रीय केद्रवाद 
(0६७००वां० एश्राएथींशव) का यह भर्थ लिया जाता है कि दल के निम्त स्तरः 
पर सावेजनीन सदस्यता प्रदान की जाए और शीर्ष पर समस्त संचालन एक केस्लीक 
समिति को सौप दिया जाए । मार्च, १६३६ में दल की १८वीं काँग्रेस ने दल का,नो 
घोषणा-पन्न (0॥2(67) स्वीकार किया वह इस प्रकार है : 


(१) णीप॑ स्थान से नीचे तक दल के नेतृत्व सम्बन्धी विकायों का निवर्चिन; 


(२) समय-समय पर दल के उपकरण प्रथवा निकाय प्रपने दलीय संगठनों 
को प्रतिवेदन प्रस्तुत करते रहें; 


(३) दल में कठोर अनुशासन भौर अल्पमत का बहुमत की इच्छा के सामने 
पूर्ण आत्मसम्पेण; 

(४) उच्चदलीय उपकरणों के निर्णयो की निम्न निकायों भ्रथवा दलीय उप 
करणों (7.0४८४ 800८8) के ऊपर झावश्यक बाध्यता । 


“प्रजातन्त्रीय केन्द्रवाद' (0८0००(० एशाए्ब्ांड) का वास्तविक एवं 
भधिकृत सिद्धान्त यह है कि दलीय उपकरणों में वाद-विवाद की स्वतन्त्रता उस समय 
तक तो है जब तक कि नीति-सम्बन्धी निर्णय न हों; किन्तु एक बार जहाँ नीति 
निर्धारित हुई, उसके बाद सभी को पूर्ण रूप से उक्त नौति के अनुसार कार्य करना 
होगा । दलीय प्राज्ञापत्र श्रथवा चार्टर (2७४८7) में कहा गया है, “दलोय उपकरणों: 
में श्रथवा समस्त दलीय संगठन में दल की नोति से सम्बन्धित प्रश्नों पर स्वतस्त्र 
विचार-विनिमय हो सकता है श्रौर यह प्रत्येक दलोय सदस्य का अटल भ्रधिकार हैं 
भोर यह दल की प्रजातन्त्रीय भावना का तकंपूर्ण फल है ।” इसका यह प्र्थ है कि 
नीति-सम्बन्धी निर्णेय दल का शीष कैंस्ता है श्रोर समस्त दलीय शक्ित क्षौर्प के पाता 
क्रेन्द्रित है । इसी को केन्द्रवाद कहते हैं। साम्यवादी दल की राजनीतिक ब्यूरों [॥9 
ए०णा४०प्पघ०) ही समस्त दल की नीति का निर्माण करती है और इस प्रकार वहीं 
शासन की नीति का भी निर्माण करती है । किन्ठु पोलिट ब्यूरो प्रथवा राजनीतिक 
ब्यूरो (ए०८००) में नीति-निर्देष्य कौन है, यह बताना कठिन है । सम्मव है कि 
राजनीतिक ब्यूरो (20॥00०४०) में उन्मुक्त वाद-विवाद होता हो, भोर तब बहुमतः 
की राय से नीति निर्मित होती हो; श्रथवा दल का अत्यन्त प्रभावशाली मेंता ही' 
नीति निर्मित करता हो । १६३६ से लेकर आगे उसकी मृत्युपयेम्त सभी लोग स्टालिन 
(827) की श्रथक प्रशंसा और चापलूसी करते रहते थे, चाहे कसा भी मवसद दो 
झौर बातचीत का विपय कुछ भी हो । ज्हेन्डोव (28970०५) की मृत्यु अगस्त (६४८ 
में हुई । उससे पूर्व उसकी स्टालिन (5थ7) का सम्भावित उत्तराधिकारी समझा 
“जाता था । एक वार उसने मसाधारण अवस्था भे एक वक्‍तृता करते हुए, कह डाला, 
“हमारा स्टालिन महान्‌ चिरजीवी हो ! स्टालिन समस्त बोल्शेविक दल का, समस्त 
सोवियत सर्वहारा-वर्ग का, समस्त उन्‍नतिशील ओर प्रगतिश्ञील मनुप्यमात्र का एक 
भपू्व॑ बुद्धि वाला, दिमाग भौर हृदय है ।” स्थुइचेव ((0ए४८४८४) ने भी, जो 
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साम्यवादी दल की राजनीतिक ब्यूरो (?०॥॥४७०००) का सदस्य था और जो उस 
समय प्रधान मन्त्री था, “स्टालिन (80॥7) को समस्त मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ एवं 
झपुर्व बुद्धि वाला मनुष्य बताया ।” बेरिया (679) ने भी, जो राजनीतिक पुलिस 
दल का भ्रध्यक्ष था श्रौर जिस पर वाद में राजद्रोह का श्रपराध लगाया गया और 
जिसको २३ दिसम्बर १६५३ को गोली मार दी गई, स्टालिन (8887) को मनुष्य 
जाति का सर्वश्रेष्ठ और श्रपूर्व बुद्धि वाला मनुप्य कहा था। इसलिए स्टालिन 
(80) के जीवन-काल में वास्तविक नीति निर्माता वही रहा होगा न कि राज- 
नीतिक ब्यूरो (207970) । इतने महत्त्वपूर्ण भर प्रभावपुर्ण व्यवित के सम्मुख न 
तो कोई स्वत्न्त्रतापूवंक वाद-बिवाद कर सकता है और न श्रॉलोचना ही की जा 
सकती है । 

किन्तु दल में इतनी प्रजातन्त्रीय भावना अ्रवश्य है कि व्यावहारिक वाद-विवाद 
की श्राज्ञा है; किन्तु वाद विवाद ऐसा होना चाहिए जो एकता पैदा करे। इस प्रकार 
लेनिन ([.0॥॥) मे १६०६ मे लिखा था कि, “प्रजातस्त्रीय केन्द्रवाद में श्रातोचना 
की छूट उस सीमा तक दी जा सकती है जहाँ तक कि उसके द्वारा एकता में बाधा मे 
पड़े; और ऐसी किसी भी आलोचना को सहन नही किया जायगा जो साम्यवादी दल 
द्वारा निर्णीत नीति भ्रथवा निर्णयों-की क्रियान्विति को या तो नष्ट करती हो श्रथवा 
कठिन बनाती हो ।” दलीय नियमों के अनुसार किसी भी सदस्य को पूरी छूट है कि 
चह जो कुछ उचित्त समझे कह सकता है; किन्तु वह श्रपने विचारों को किस रीति से 
व्यक्त फरेगा इस पर कतिपय मर्यादाएँ लगी हुई है। ऐसी व्यवस्था है कि भ्रखिल 
संघीय स्तर पर दल को नीति पर उन्मुक्त विचार-विनिमय हो सकता है; किन्तु यह 
विचार-वितिमय और वाद-विवाद इस प्रकार होना चाहिए कि दल का भ्रत्पमतत 
विश्ञाल बहुमत के ऊपर छा जाने का प्रयत्न न करे; भ्रथवा यह वाद-विवाद दल में 
गुटबन्दी को प्रोत्साहन न दे । यदि कोई कभी भालोचक बनने का साहस करता है तो 
उसे अपने विचारों के पक्ष में समर्थक बनाने का प्रयत्व कभी नहीं करना चाहिए 
अथवा कभी कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे उस पर गुटबन्दी प्रोत्ाहित 
करने का झभियोग लगाया जा सके; क्योकि यह अनुश्यासन-सम्बन्धी गरुरुतर भ्रपराध 
है और दलोय एकता के सिद्धान्त के विरुद्ध भी भारी अभ्रपराध है। वाद-विवाद मे कभी 
सीति के ऊपर प्रत्यक्ष ग्राक्मण नही करना चाहिए। जैसा कि हम देख चुके हैं, दल 
के उच्च स्तर नीति निर्धारित करते हैं ग्रौर निम्न स्तर उसका पालन करते हैं; भौर 
इस प्रकार नीति का वास्तविक निर्माण राजनीतिक ब्यूरो (?०४0ण०) ही करती 
है। दलीय नीति पर आक्रमण करना, सोवियत समाजवादी ग्रणराज्य सप (एछ. 5. 
35. 7९.) में घोर अपराध समभा जाता है और वह दलीय अनुशासन के झतिक्रमण 
के समान अपराध माना जाता है । 

दलीय झनुशासन की यह भी कठोर माँग है कि दल के भ्न्दर पूर्ण प्रजा- 
सन्त्रात्मक अनुशासन रहे । साम्यवादी दल की सदस्यता सभी के लिए उन्मुक्त प्रोर 


, स्वलिन (गाए) की मृत्यु ५ मार्च; १६४३ को हुई थी । ् 
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लम्य नही है । केवल उन्हीं लोगों को दल की सदस्यता के लिए स्वीकार किया जा 

सकता है जो दल के कार्यक्रम में विद्वास करते हों, ओर जो दल के- निर्णयों को 
स्त्रीकार करने और दल का चन्दाः देने को तैयार हों । दल के आाज्ञापत्र (शश0३ 

थश्वाक्व) की प्रस्तावना मे, दल के कार्य के सम्बन्ध में कहा गया है, “दल प्रपने 

सदस्यों से झ्राशा करता है कि सभी लोग त्याग और सेवा-भाव से क्रियाशील सहयोग 

देंगे तथा दल के प्रोग्राम प्रोर नियमों के झनुसार कार्य करेंगे, तथा दंल के और 

उसकी तमाम सम्बद्ध शाखाओ के निर्णयों को क्रियान्वित करेंगे, साथ ही दल में एकता 

और सहयोग बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे और सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ (छ. $. 

$. ६.) के सर्वहारा-वर्ग के शआतृत्वपूर्ण सम्बन्ध संसार के सभी देशों के सर्वाहारा-वर्ग 

के साथ मेत्रीपूर्ण रखने का प्रयत्न करेंगे ।” 


दल के अन्दर पूर्ण प्रजातन्वात्मक श्रनुसाशन में दो बातें और आती है-- 
(१) दल की सभी शाखाग्रों (0:84805 ०6 (8७ एथ५9) का निर्वाचन होता है प्रौर 
(२) दल की प्रत्येक छोटी शाखा अपनी उस उच्च शाखा के प्रति उत्तरदायी है जितने 
उम्त शाखा का निर्वाचन किया था। इसमें सन्देह नहीं कि दल की ध्षभी शाखाएं 
प्रातिनिधिक एवं निर्वाचित निकाय है। किन्तु समस्त देश के राजनीतिक जीवन में 
जहाँ कहीं भी निर्वाचन होते हैं थे औपचारिकता-मात्र हैं। सोवियत सघ (806 
80४4) के लम्बे इतिहास में एक भी उदाहरण ऐसा नहीं मिलेगां जब किसी पद के 
लिए दो प्रतिद्वन्द्दी प्रत्याशियों में टब्कर हुई हो । औपचारिक चुनावों के पहले प्रति- 
इन्द्ी प्रत्याशियों की योग्यताओं पर विचार किया जा सकता है किन्तु अन्तिम चुनाव- 
सूची में प्रत्येक पद के लिए केवल एक ही प्रत्याशी रह जाता है । इसके अतिरिक्त 
किसी प्रत्याशी की किसी पद के लिए योग्यता पर निम्न स्तर पर विचार कर जिया 
जा चुकता है । जितने ही उच्च स्वर पर विचार किया जाएगा, श्रौर वह पद, जिसके 
लिए विचार किया जाएगा, जितना ही उच्च होगा उतनी ही दल के उच्च नेता की 
चात महत्त्वपूर्ण मानी जाएगी, जिसको कभो भी टाला नही जाता । 

समस्त दलीय शाखाओ्रों (29४४ ७००४४) का दलीय संगठनों के श्रति उत्तर- 
दायित्व केवल सैद्धान्तिक है । दलीय सम्मेलन्यें सौर दलीय महासभाओों के सम्मेलन 
प्रब भनियमित दंग से झोर लम्बे-लम्वे समय के बाद होते है, यद्यपि दल के निश्चित्‌ 
आदेश हैं भौर नियम हैं कि दल के सम्मेलन निश्चितृ कालान्तरों में प्रवश्य होने 
चाहिएँ । न यही सम्भव है कि दल ब्य झयवा जसकी किसी समिति का कोई मधि- 
कारी अपने पद से झ्ाजकल को स्थिति में हटग्या जा सके, हाँ, यदि दल के क्षीर्प 
स्थानीय नेता ही ऐसा चाहें तमी सम्भव हो सकत्ः है । काग्रेस तो, यदि प्रधिवेश्न 
करती है, केवल दलीय नेठाप्रो की इच्छाम्रों भौर निर्षययों को स्वीकार कर लेती है । 





3. दल का चंदा वास्तव में अधिक दे । उदाइरणस्वरूप सदस्यता का चंदा मासिक माय 

पर सदस्यों भौर प्रत्यायी सदस्यों छो शस प्रकार देना, पढ़ता दै-- ८ 

पु ३०१ रूबल से लेकर ५०० रूबल मातिक जाय पर २ प्रतिशत चन्दा, भौर ५०० रक्त से 
ऊपर भाव बालों पर ३ प्रतिरात चन्दा | 


ले (5०४5-०४) इएइडे हैं 


उदे झस्त नह्शी, दो छबुनइ- 


हा] 
/! 
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ब्द्द 
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कैन प्रतयन्द ऋहुत्ददूर्म :सत पतपऋ से (८!) झापदा शार्सन्मकू इत उरहूर८ 

(शिपडपड 2375 0:55) हें लिम्द ज्वर दे छेकर शीई उरू डिदयर्य रखे जा 
प्र दे यह भी आहवे हैं हि प्लेन पश्त पर उमक््य इड डत्देहु स्वर पर हिचार 

अरे) हिल्तु छाणपियों ! इस प्रझमर को ब्यस्या करने से हराया दवा हेडइब पाइ- 

डिद्ाद ऋरते दाना एक चुद प्रपदा गोप्डोसात्र रह झाएदा; उर्देंड इुबदुरू रूरठा 

न्ह््द्र िस्नु ऋमी नी छोई विर्घेद न ऋर उर्ेदा। किन्तु छाइश्यूकूड्ा इब रझंव हो है 
ऋ्रापद्धाजा 








९४८०८००५) इदैवत एुक्न इंदी ही यादनोदिक राव (२०४८-०७ ८०४४७) है झुढो 
प्रदेक्न प्रन्य चाने हैं घोर कठोर एचइशिहयस्पुर्द एकल दर्रोष इब (फवए८णीएंज 
#डा3) ने इछिद्धान्ववः झौर ब्ययहारठः ठोडिशव उमाझदाे ग्ररराज्य उंड 
($०वंथ ए:50) ने झीपेस्पानोय महत्व (3७5) हझाप्ठ झूर दिया है रूउ ने 





दिया है। तेक्िन, यह उसने नो स्दृप्ट रूर दिया है रह 
देव की नोवि ये उत्य भो विद्रतन स्वोआर नहीं किया झाएथा। 

दत्त क्वो सइच्यता (फल्प्यशाइफए रे ऐ्रै८ ए४759)--दक्तीय परभुझ्ासन 
एडवा के छा दो इश्न जुड़े हुए हैं । दे हैं 'डर का परिहापा स्यौर दलोप 
निरम्प्रण । दाम्पददो दव उन्मुक्ठ दर नहों है; झरितु नये 
बन्द झोर देंग-दिब उस था उदाद (0०5०3 5०४८७ ) है। इचः 
द-वून्छ ऋर छोटा दल रहने दिया यथा है ताकि उन्तो उरत्यों का नेदिक स्तर उच्च 
लोगों में छडोर झदुशातव को ऋागदना रहे ॥ दल देरूर सदा झाठ 
दो उुस्य घक्ति एकता भौर घनुशादन-पातन हैं है व कि बहुनंस्यक ८ 
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में । दल प्रत्येक सदस्य के ऊपर दवाव डालता है कि वह प्रत्येक दूसरे सदस्य के सम्मुख 
उदाहरण उपस्थित करे, अपने काम के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ उत्पादन का उदाहरण उप- 
स्थित करे; अपने व्यवसाय में पृ निषुणता प्रदक्षित करे; अपनी योग्यताप्रों को 
निरन्तर बढ़ावे, निरन्तर ज्ञानवरद्ध न की श्र अग्रसर रहे; कभी पनुशासनहीन न हो 
श्रौर राज्य की विधियों भौर भाज्ञाओों का सर्देव पालन करता रहे । संक्षेप मे, प्रत्येक 
सदस्य से यह आशा को जाती है कि उसका सावंजनिक एवं व्यक्तिगत चरित्र श्रेष्ठ 
ही । ऐसी श्रेष्ठ योग्यत्ता के व्यक्ति, जिनमे समाजवादी समाज के निर्माण की लगन 
है, प्रारम्भ में भी कम थे भर इस समय भी ऐसे व्यक्ति कम ही हैं; इसलिए सदेव 
यही विश्वास किया गया है कि केवल ऐसे थोड़े से व्यक्ति ही दल की सदस्यता! में 
लिए जाएँ । 

इन कारणों से दल की सदस्यता प्रासानी से नहीं मिलती । नियम रहा है कि 
नया संदस्य बनने से पूर्ण उसके श्रार्थना-पत्र पर दल के पुराने सदस्य की सिफारिश 
होनी चाहिए कि नया सदस्यता-प्रत्याशी भच्छी योग्यता का व्यक्ति प्रमाणित किया 
जाता है । प्रत्येक सदस्य के प्रार्थना-पत्र पर कितनी सिफारिशे हों, यह निश्चित्‌ नही 
रहा है। १६३६ मे सदस्यता-पत्रो को कई श्रेणियों में रखते ये। ये श्रेणियां इस 
आधार पर निर्मित की जाती थों कि कौन प्रदस्यता-प्रत्याशी दल के पिद्धान्तों के 
अति कहाँ तक वफादार रहेगा। १६३६ में सदस्यता के सम्बन्ध में सवंत्र समान 
नियम प्रभावी हो गए ओर रुकावर्टे समाप्त कर दी गईं । सदस्यता-अत्याशियों 
के लिए यह प्रावश्यक है कि उनके सदस्यता के प्राथंना-पत्र पर! कम-से-कम एक वर्ष 
पुराने ऐसे तीन सदस्य प्षिफारिश करें जो प्रत्याशी को कम-से-क्रम एक वर्ष से प्रवश्य 
जानते हों। प्रवेश प्राप्त करने के बाद एक वर्ष की प्रत्याशिता (0970020)) प्राप्त 
हो जाती है प्ौर इस एक वर्ष के काल मे प्रत्याशी सदस्य को दल का इतिहास, दल 
की नीति भ्ौर इसके कार्य करने के ढंग आदि से झवगत होना पड़ता है भर वह उत 
सब कार्यों को करता है जो दलीय उपकरण उस्ते करने को देते है । जो प्रत्याशी 
परीक्षाओं में पास ठहरते है, उनको प्रारम्भिक दवीय उपकरण (ागराक्ष/ 24 
08भांथ्थयं०7) की सामान्य मीटिय (0लाथवा ग7९७४०8) के निर्णय प्ले (पूर्ण 
पदस्यता प्राप्त हो जाती है। किन्तु यह आवश्यक होता है कि प्रारम्भिक दलीय 
उपकरण का निर्णय या तो जिला-समिति या नंगर-समितति द्वारा स्वीकृत कर लिया 
जाए। है 

युद्ध-काल में नए सदस्यों का साम्यवादी दल में प्रवेश सरल था । इसका कारण 
यह था कि युद्ध में दल के श्रदेक सदस्थ काम था गए। दल के सदस्यों से भी प्राशा 
की जाती थी कि वे त्याग झोर वीरता की भावना का परिचय दें और जिन लोगों 
ने देश की रक्षार्थ वीरतापूर्ण सेवा की उनको उन्मुक्त रूप से दलीय सदस्यता में प्रवेश 
मिला । १ फ़रवरी, १९५ ६ की कुल सदस्य संख्या ७२,१६,५०५ थी। इनमें ते 
६७,६६,८६६ तो पूरे सदस्य ये और ४, ६,६०६ प्रत्याशी सदस्य थे । 


यह निरीक्षण करते रहने के लिए हरि सभी सदस्य, दल के कार्यत्रम के प्रति 
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वफादार रहें भौर दल के निर्णयो की ठोक-ठीक कियान्विति करें, समय-समय पर 
प्रत्येक सदस्य की गतिविधियों और कार्य-कलापों के सम्बन्ध में पुनरीक्षण और 
पर्यवेक्षण होता.रहता है। इस प्रकार दल में से बहुत से सदस्य निकाले भी जाते 
रहते हैं । 
साम्यवादी मुवक-संगठन (४०एा॥ 0हकंटथ7075)--साम्यवादी दल के 
नियमित संवर्ग (0807०) के भ्रतिरिकत कुछ ग्रन्य भ्तिरिक्त वर्ग भी हैं जिनमें 
साम्यवादी युवक-सगठन (४०एण॥ 0782एं2४8009) मुख्य हैं । 


ये युवक-संगठन तीन प्रकार के हैं--कॉमसोमॉल (१६०४500005), यग पाय- 
नियर्स (४०००४ छांणा८थ5$) भर लिटिल अक्टूबरिल्ट्स ([7000 0000785) । 
ये चंगठन न केवल साम्यवादी दल की छत्रछाया में काम करते हैं भौर उसके सिद्धांतों 
का प्रचार करते है अपितु उतका मुख्य काम वालकों तथा किशोर युवकों ध्ौर युव- 
तियों को साम्यवादी विचारधारा में राजनीतिक कार्य करने के योग्य प्रशिक्षित करना 
होता है। साम्यवादी दल का मुख्य ध्यान युवकों भ्रोर किशोरों की झीर केन्द्रित है, 
ताकि इन किशोर वयस्कों को सर्वेहारावर्गीय नैतिकता से पूरी तरह अवगत कर 
दिया जाय । १५ द्प से लेकर २० वर्ष तक की भायु के युवक कॉमसोमॉज (8० 
50770$) पश्रयवा भ्रखिल संघीय लेनिनवादी एवं साम्यवादी युवक सघ (#) एग्ञां०ए० 
पल्यांणंड ९0०ग्रागएगं 7,08०० ० ४००४) में भर्ती हो सकते हैं । कॉमसोमॉल 
(7(०7507708) भ्रखिल संघीय लेनिनवादी साम्यवादी युवक संघ का रूसी भाषा में 
संक्षिप्त रूप है। सरकारी तौर पर इसको सोवियय संघ के साम्यवादी दल का सहकारी 
सदस्य दल भौर उसका आरक्षित सदस्य-दल (]॥० 45शं5४आ ० ॥6 (0घागप- 
गांड, एब7/9 ०8 5० ण्य एग०0 '80द्राव्या:३# 204 45 765श५९८).. कहा 
जाता है । २,००,००,००० से प्रधिक युवक भोर युवतियाँ इस संगठन के सदस्य है.॥ 
इनमें से १५०,००० से ग्रधिक सदस्य सोवियत-प्रतिनिधि (067ण65 0 $7शं८$) 
हैं । ७,० ०० के लगभग सोवियत संघ के वीर (००७८७) माने जाते हैं । कॉमसो माल 
संगठन देझ्ञ में प्रायः सब महत्त्वपूर्ण कार्यों को सबसे पहले झपने हाथों में लेते हैं ताकि 
पन्य कर्मकरों के लिए वह प्ादर्श स्थापित कर सके । 
& वर्ष से लेकर १४ वर्षों तक के युवक भौर य्रुवतियाँ पायनिवर्स ([00- 
766४8) कहलाते हैं । पायनियर्स (?00«७75) दल का संग्रठन प्रथम बार १६२३ में 
किया गया था। परायनियर्स के लिए १६३२ मे यह कार्य सौपा गया था कि बे श्रपने 
समाज में और छोटे बच्चों में विद्याध्ययन में, श्रम-कार्य में, और जातीय सेवा-भाव में 
समाजवादी दृष्टिकोग अपनायें और इस दृष्टिकोण से समवयल्क बालक और वालि- 
काझ्मों को प्रभावित करें। पायनियर्स ([40ए८८४5) समठन में प्रवेश कठिन नहीं है, 
किन्तु बालक प्रधवा बालिका को प्रवेश के प्रथम दो मास में विकास और उन्नति के 
लक्षण प्रमट करने चाहिए । 
युवक-संगठनों में तृतीय संगठन लिठिल अक्टूबरिस्ट्स (8 0००05) 
का है । आठ और ग्यारह वर्षों के वीच की भायु वाले लड़के शोर लड़कियों के 


साम्यवादी दल £//]| 


अपना सर्वसाधारण के साथ का सम्पर्क खो दे या उस सम्पर्क को कमजोर कर ले ती 
ऐसा दल अपना समर्थन एवं आत्मविश्वास खो बैठता है और वह नप्ट हो जाता 
है।' साम्यवादी दल की सफलता का रहस्य यह सावंजनिक सम्पर्क ही है और इसी 
कारण इसका सग्रठन सारे देश्व मे जाल की तरह फंला हुआ है झौर सर्वत्र प्रादेशिक श्रौर 
क्षेत्रीय उपकरण है। साम्यवादी दल की उपमा पिरैमिड (?9787॥0) से दी जा 
कती है और उस पिरैमिड (?श४णा०) का आधार प्रारम्भिक दल उपकरण 
(एंग्रथा/ एशवा9 08आ5) हैं जिनको १हले मूलभूत एकक 'सेल' (८थ॥) कहा 
जाता था। “दल के नियमों के अनुसार प्रारम्भिक दल उपकरणों (शांधरआ/ एथ0/ 
0295) की स्थापना कारखानों, वर्केशापों, स्टेट फार्मो, मशीनों और ट्रंवटरों के 
कारखानीं, करलैबिटिव श्रथवा सामुहिक फार्मो (0०॥००४४० फद75), अन्य झ्राथिक 
संगठनों, सेना और नौसेना के रेजीमेणप्टों, गांवो, कार्यालयों और शिक्षण संस्था त्रो श्रादि- 
आदि में, जहाँ कम-से-कम तीन सदस्य हों, की जा सकती है ।” यदि दल के सदस्य 
तीन से कम हों, तो प्रारम्भिक दल उपकरण की स्थापना कॉमसोमॉल ([९0०%8०॥०) 
के प्रत्याशी सदस्य ओर सदस्यगण कर सकते है जिसका नेतृत्व उच्चतर दल उपकरण 
के नेताप्रों द्वारा होगा। देनिक समाचार-पत्र 'प्रावदा/ (78५09) के अनुसार सारे 
सोवियत संघ में २,५०,००० दलीय उपकरण (727 07245) है। 


दल-उपकरण मुख्य रूप से आन्दोलनकारी और संग्रठमकारी सग्ठन है! 
प्रारम्भिक दल उपकरण (एांण्था# एऐशआ39 08) सर्वेसाधारण में वैंठ कर दल 
के नारे लगाते है और उसके निर्णयीं को क्रियान्वित करते है भौर भविष्य में होने 
वाले दल के सदस्यों में, राजनीतिक प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्वेश्य से, नियमित 
प्रचार करते है। सभी मामलों में प्रारम्भिक दल उपकरण (छांग्राथ॥ 729 
(0:240 ) को उच्चतर दल उपकरणों के साथ सहयोग करना पड़ता है। इसको लगातार 
यह प्रयत्व करना पड़ता है कि सभी व्यापारों के लिए श्रमिकों को एकत्रित करें और 
'उनको उत्तेजित करें ताकि उत्पादन की निश्चित योजना पूर्ण हो और अश्रमिकवर्ग में 
अनुशासन वना रहे । दवीय उपकरणों (?287» 07820) की प्रत्तिष्ठावद्धंन के हेतु 
नियम बना दिये गए है कि दलीय उपकरणों को भ्रधिकार होगा कि वे किसी व्यापार 
अथवा वर्कशाप (८॥/४०॥56) के प्रबन्ध को नियन्त्रित कर सकते है। संक्षेप में 
प्रारम्भिक दल उपकरणों का मुख्य कार्य यह है कि वे देश के माधिक और राजनीतिक 
जीवन में क्रियात्मक भाग लें । 

उच्चतर दल उपकरण (प्राष्ठाटा एथ7५ 085)--पभ्रत्येक प्रारम्भिक दल 
उपकरण एक निर्वाचित ब्यूरो या कार्यपालिका समिति (7600८ ७धा०००) चुनता 
है तथा एक सेक्रेटरी चुनता है जो सारा नैत्यिक काम-काज करता है ।॥ प्रारम्भिक 
दल उपकरण के ऊपर नगर भअथवा जिला दल सम्मेलन (209 ०7 एफंंधझााण 
९8५ (०घाग८०5) होते है जो भहरों गौर देहातों, दोनों के लिए अ्रलग-प्रलय 
होते हैं। नगर श्रथवा जिला दल सम्मेलन 'छेलो” (८०॥$) भयवा आ्रारम्मिक «८ 
उपकरणों द्वारा, चुने हुए प्रतिनिधियों से मिल कर बनते हैं । नयर मबवा जिला... 
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के स्थान वर ८ चेपे! यह भी क्लि | अधिवशनों 
के बीच में दचीय प्रेम्मेलन ल्किज शपथिया००) गे है९। कीजवी) काँग्रे 
झा भ्रपिके गा जिसमें ९, ११ अतिनि।६ 

केन्यीय 47 ४0 / म्यवादी दत्त की केंद्रीय 
पेम्रितति उसके सबसे महत्त्वपूण श्रम है । इसमे प्रधोतित्ित उपसग्रठन हैं- राजनीतिक 
घूसे (7६५ अगाक॥०); सयठन ब्य्से (2८ 0:80 0०) ” और पैकेट रियल 
४) >व्यथशा4() ॥ केन्रीय समिति के ये मे 


8 हर 
रेस ४२ भातसन के बीच की का काम करती ३ , लेनिक के कहा था, # हमारे 
में कोई र्भे राजनीतिक ग्रथवा पगठन-सम्बन्धी- अरन जिस एक राज्यीय 

पेंगेठन भधवा संस्थ। डाय उच्च परमय तक निर्षीत नहीं हो प्रकेच। जब तक कि उसने 
भैश्न पर क्रेद्ीय समिति अपने विचार व्यक्त के करे; |)२ पैच के वियमो के प्रनुत्तरः 
कैन्रीय पेमिक्ति ही केन्द्रीय सोवियत का कः 
पेगरस्त पावंजनिक संगठनों का भी दलीय प्रमुदाय 
रैथेन करती है।7 

केद्रीय समिति मे १३३ पृ पदस्य प्र श्र अव्रन्तर पदस्थ लेते है ग्रौर- 
ग्रे नए नियमों के अनुसार कय में हे सकी 


494 सोवियत रूस की शासन-प्रणालो 


ब्यूरो (20॥%००), ही दलीय संगठन रूपी विरामिड (79व्णांव) का हीएं है 
और इसी में दल की समस्त नीति निर्धारित होती है और इस प्रद्गार नोगियत 
शासन पश्लौर सोवियत संगठनों की भ्रन्तिम और सर्वोच्च नीति भी इसी में सीड़त 


होती है । 


इस प्रकार राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों के हाथों में राज्य प्रौर दलकी 
सर्वोच्च सत्ता निहित रहती है | स्टालिन (50907) कहा करता था कि, “राजनीतिक 
ब्यूरो दल का सर्वोच्च संगठन भ्रथवा उपकरण है न कि राज्य का; भौर दल समस्त 
राज्य की सर्वोच्च प्रेरक एवं नियन्त्रक घवित है ।” राजनीतिक ब्यूरो (20॥9००) 
के दस नियमित सदस्य होते हैं भौर चार या पाँच श्रवास्तर सदस्य होते हैं। 

संगठन ब्यूरो (0780प70)--राजनीतिक ब्यूरो (720॥(800) मे का 
महत्व का समठन अ्रथवा ब्यूरो, संगठन ब्यूरो (0:89ए7०) है। सगठन ब्यूपे 
(0इगांश्बतंणाबा] 8५76७७) का निर्वाचन केन्द्रीय समिति द्वारा किया जाता 
है शोर इसमें पांच सदस्य तो सेफ्रेटेरियट (5८८०»१2/) के होते हैं भौर झा 
अन्य सदस्य तथा श्रवान्तर सदस्य होते हैं। सगठन ब्यूरो ( 0890०) का मु 
कार्य यह होता है कि वह साम्यवादी दल के प्रान्तरिक क्रिया-कलापों का सघातते 
करता है श्लौर उसको संगठन-सम्बन्धी मामलों की देख-रेख भौर दल का प्रशिक्षण, 
दल का संवर्ग (0५07०) झ्रादि निइ्चय करना होता है। संगठन ब्यूरो (08०५०) 
ही सेक्र टेरियट के निर्णयों को समस्त दलीय संगठन में कार्यान्वित कराता है। 


सेफ्रेटेरियट ( $0८८2या40)--प्रारम्भ में सेक्रेटेरियट (०८६८४) की की 
यह था कि वह केन्द्रीय समिति के निर्णयों को कार्यान्वित किया करता था। “हिल 
आजकल, सेक्रेंटेरियट, साम्यवादी दल और सोचियत शासन-व्यवस्था का अत्यंत 
भाउस्यक उपकरण (8९2 90%) वन गया है।” स्टालिन (897) स्वयं १६१४ 
में जनरल सेक्रेटरी बना और अपनी मृत्युपयन्त १६५३ तक इसी पद पर वना रहा! 
उसने सेफ्रेंटेरियट को बिल्कुल बदल कर दल को वास्तविक कार्यपालिका में परिणत 
कर दिया । च्कि अनेक समस्याएं समान रूप से राजनीतिक ब्यूरो (2०77० 
प्रौर संगठन ब्यूरो (0800:0) के सम्मुख आती थी, श्रतः यह निरिचित्‌ किया गा 
कि जनरल सेक्रेटरी का इन दोनों उपकरणों अथवा समठनों (बड़थ्यल्ंध5) का संदेह 
होना आवश्यक है; भौर इस प्रकार वह दोनों उपकरणो का समन्वयक (0०-०४।० 4०) 
है। सेक्रेटेरियट (5८८८४70) में एक जनरल सेक्रेटरी भौर चार अन्य बक हे 
हैं। स्टालिन की मृत्यु के वाद स्थ॒इ्चेव (/70705८8८०) उसके पद पर जो 
सेक्रेटरी बना। रूम इचेव के निकल जाने पर अब ब्रेजनेव इस पद पर है। 


दल नियन्त्रण श्रायोग (प४८ एज 0ऋ्राएण 2०खणांड्यं००)--एक ह 
दलीय उपकरण “दल नियन्त्रण श्रायोग” (उफढ एज एगपए्रण (०एणंडश्रणा ) हि 
उसका काम है साम्यवादी दल भौर केन्द्रीय समिति के निर्णयों की पूर्ति श्रौर क्रियारि 
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डर्ट पाकिस्तान की झासन-प्रणाली 


सर सैय्यद अहमद खा ताक उक्षांणाथ (00०7887९85 के विरोबीं थे जौर 
वे मुसलमानों को उसका सदस्य बनने से भी रोक्ते थे । उन्होंने असदिग्ध रूप से वह 
स्वीकार भी किया था कि तथाकथित ]ांश्य िश्ायं०ाथ 00गह्ा/0७४8 का विरोब 
करने का भारी काम उन्होने उठाया था, और यह भी घोषित किया था कि “ममदोय 
प्रथाली की सरकार जिसकी कि माय काग्रेस करती थी, एक ऐसे देश के लिए अनुययुक्त 
है जिसमे दो या इससे अधिक राष्ट्र विधमान हो और जो कम गिनती वालो के ऊपर 
अत्याचार करने के प्रति ज्ुकाव रखते हों ।/2 पावाशा एक्षंण्हश 0०0ड०छ के 
सन, १८८७ के अधिवेशन के प्रधान बदरुद्दीन तैय्यवजी (8ठाग्रतगांप ए़ण्) 
को सर सैय्यद ने लिखा था कि “मैं नैशनल कांग्रेस (!एब४०घ० 0ण्टा०७) का भर्य 
समझने मे असम्थे हू ।” यह वात उस समय लिखी गई थी जव तैय्यव जी ने सर संय्यद का 
कांग्रेस से समझौता कराने के लिए हादिक प्रयत्त किए थे। आगे चलकर सर सैग्बद ने 
कहा था कि, “क्या ऐसी कल्पना की जाती है कि मारत मे रहनेवाले भिन्न जातन्पाँत वाले 
और भिन्न मतावलम्बियों का सम्बन्ध एक राष्ट्र से है । अथवा वे एक राप्ट्र बन सकते है. 
और उनके उद्देश्य और उनकी अभिकाक्षाएं एक और समान रूप धारण कर सकती है!” 
तैग्पव जी को यह भी बताया गया कि, “आप सम्भवत , इस मिथ्या नाम वाली नेगनल 
कार्रेस के कार्यों को भारत के छिए लामदायक समझते हैं, परन्तु मुझे यह वात कहने मे 
खेद होता है कि ये कार्य केवल हमारे अपने सम्प्रदाय को हानि पहुचाने बाडा ही नहीं 
अपितु समस्त्र मारत के लिए हानिकारक है। मुझे हर उस काप्रेस पर आपत्ति हैं, भले ही 
उसका कोई रूप हो, जो भारत को एक राष्ट्र समझती है ।”* 
इस प्रकार सर सैय्यद ने यह बड़ी बात वडे जोरदार शब्दों में कह इली थी कि 
मारत में एक से अधिक राष्ट्र विद्यमान है, ओर मुसलमान अपने भाषायी और भीगोलिक 
बन्यनों से बबे हुए नही है अपितु वे अपने धामिक अआतृत्व-बन्धनों द्वारा बधे है। अमाय 
दाधिकता की विचा रधारा पर इम्तलिये आलोचना की जाती थी वयो/कि यह बात इस्हार्म 
धर्म-विरोवी थी। उनके छिए धर्म और राजनीति पृथक्‌-पृथक्‌ बस्तुए नही थीं! अंते/ 
इन दो परस्पर लड़ाई करने वाले हिन्दु और मुस्लिम राष्ट्रो में सामान्य रूप से पायी जानें 
वाली कोई भी बात नही थी ओर जो, ब्रिटिश परम शक्ति द्वारा भारत में छाई गई बार्न्ति 
के पूर्व गामी सबर्य ओर अनेक्य के दिनो को नही भूछे थे ।/4 
उस समय नर सेथ्यद अहमद खा ने भारत के विभाजन के लिए नही कहा था और 
इतिहास के उस काऊ मे श्रिटियो द्वारा मारत छोड़े जाने की कोई सम्म/वता सी नहीं थी 
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५०० पाकिरतान को शासन-प्रणाली 


साथाज्य स्थापित करने वालो मे वर्णन किया गया था। १८८८ में, इण्डियन नैशनछ 
ग्रस के सस्थापक हम (उरप्णा९) ने जब सामूहिक आन्दोलन प्रारम्म किया था। 
तब मुसलमानों को पृथक्‌ करने की और उन्हें प्रतिमार (००ण्राटफ्॒णं४०) के रुप 
मे प्रयुक्त करने की ब्रिटिश नीति ने एक निश्चित दिशा ग्रहण कर ली थी। जब मारत के 
वायसराय लाई डफरिन [.क्त ऐणीका ) ने कांग्रेस के वापिक अधिवेशन पर 
भुसछमानो की अनूपस्थिति के विपय में जो प्रतिवेदन मेजा था तब उस प्रतिवेदन के उत्तर 
में सेक्रेंटरी आफ स्टेट (राज्य-सचिव) छाड्ड क्रास (7.०० (7053) ने ४ जनवरी, १८८७ 
को लिखा था कि, “घामिक भावनाओं का बह विभाजन हमारे छामर के ही लिए है।” 
“ब्रारतीय राजनीति में मुसलमानों को विशेष महत्त्ज प्रदान करने के सिद्धान्त को प्रारम्भ 
“करने के लिए छार्ड डफरिन (7,त फपाल्मंप ) उत्तरदायी था और उसने ही 
उनको पुन. स्मरण कराया कि, था “वे स्वय एक राष्ट्र है और एक अति शवितद्ाली राष्ट्र 
' है क्योकि उनकी सख्या पाच करोड से भी अधिक है ।” बंगाल का विभाजन लार्ड करन 
(०१ 0प्र४०) द्वारा हिन्दुओं और मुसलमानों के वीच दरार उत्पन्न करने के लिये 
एक मुख्य उपाय के रूप में काम मे छाया गया था । १ अक्टूबर, १९०५ में ढाका के 
नवाब के महल में एक मापण देते हुए वायसराय ने वगाल के विभाजन की योजना की 
रूपरेखा खीची थी और कहा था कि, “मैं तुमको एक मुस्लिम प्रान्त दे रहा हूँ ।” 
लाई कजन तथा उसके उत्तराधिकारियों की यही चाल थी कि एक घर को दूसरे 
धर्म के विरुद्ध और एक वर्ग को दूसरे वर्ग के विरुद्ध किया जाय ताकि राष्ट्रीय एकता का 
चित्र छिन्न-भिन्न हो सके और साथ ही राष्ट्रीय समेक्‍्य की भावनाओं को भी वियोजित 
किया जा सके । भारतोय राज्य-सचिव जॉन मील (एक आ०्ग०५) की आज्ञवुसार 
लाडं मिण्दो (7,004 3006०) ने पद-ग्रहण के शीघ्र ही पदचात्‌ सुघारो की उस योजना 
का विस्तार करना प्रारम्भ कर दिया जिससे कम से कम इण्डियन नेशनल कांग्रेस 
के सयत तत्त्वो की सन्तुष्टि की जा सके । किन्तु सुधारों की योजना में वायसराय की 
मुख्य चिन्ता और स्वाथं ऐसे उपायो अथवा साधनों को खोज निकालना था जिनसे 
मुसलमानों को देश की राजनोति से पृथक्‌ किया जा सके और उनके मन से राष्ट्रीयता की 
भावना को मिठाया जा सके । इससे पूर्व कि दाच्छित सुधार कोई रूप ग्रहण कर छे, मुसल- 
मानों को पृथक्‌ करने को योजना ने एक ठोस स्वरूप ग्रहण कर लिया था । मुसलमानो 
द्वारा प्रतिनियुक्त कुछ व्यक्तियों को वॉयसराय से भेंट करने का और अपनी माँगे प्रस्तुत 
करने का पड्यन्त्र कराया गया। इस नाटक के मुख्य पात्र अलीगढ़ कालेज के प्रधानाचार्य 
आचिबवाल्ड (एलालंफक +7था 44) और कर्नल डनलूप स्मिय (एगण्थ 77० 
डिए्रांधी।) वॉयसरॉय के निजी सचिव थे। 
१ अक्टूबर, १९०५ को विभिन्न श्रान्‍्तों से छिये गये ३५ प्रभुख मुसलमानों 
का एक प्रतिनिधिमण्डल महाराज आगा खा (माई म्राहायल्छ पफ० 38७ ता) 
4. वाक्य 5फ९एला०्ड ण॑ ॥,कत पर (008० एलपंशए, 497), 
जग. 7, 9. 303, 


देश श्रौर लोग ५०१ 


के नेतृत्व में वॉयस रॉय से मिला और उसने उसे एक मानपत्र प्रस्तुत किया जिसमे मुसलमान 
जाति के नाम पर दो मुख्य वातो की माग की यई | सर्वश्रवम वात यह थी कि किसी भी 
प्रकार के प्रतिनिधित्व में मुसलमान जाति को वह स्थिति प्रदान की जानी चाहिए जो 
उनकी संख्या और उनके राजनीतिक महत्त्व के अनुरूप हो | ऐसा करते समय यह भी ध्यान 
रखा जाना चाहिए कि साम्राज्य की प्रतिरक्षा के प्रति' उनकी देन का वया मूल्य है, 
और क्या उनकी स्थिति उस स्थिति से सगत है जो आज से छगभग सौ वर्षो से कुछ अधिक 
समय पूर्व भारत मे थी। दूसरी बात यह थी कि १८९२ के अधिनियम के अधीन काम में 
छाया जाने वाला मनौनीत करने और चुनाव का ढग मुस्लिम समुदाय को उचित प्रकार 
का प्रतिनिधित्व अयवा प्रतिनिधियों की पर्याप्त सख्या देने मे असफल रहा है. और यदि 
आगामी सुधारों में सरकार द्वारा चुनाव के सिद्धान्त को स्वीकार किया जाना है तो फिर 
केवल मुस्लिमों के ही १५क्‌ निर्वाचक-वर्गो द्वारा उन्हे अपने प्रतिनिधियों को भेजने का 
अधिकार मिलना चाहिए । 
लाई भिण्टो ने आगा खा प्रतिनिधिमण्डल द्वारा प्रस्तुत की गई मागो के साथ 
अपनी पूर्ण सहमति प्रकट की और विश्वास दिलाया कि किसी भी प्रकार की प्रतिनिधित्व 
प्रणाली में चाहे उसका प्रमाव नगरपालिका अयवा जिला वोडें अथवा विधान परिषद्‌ 
पर पडता हो, जिसमें किसी निर्वाचन संगठन को प्रविष्ट कराने या उसमे वृद्धि करने का 
प्रस्ताव रखा गया हो, मुस्छिम समुदाय को सम्‌दाय के रूप मे ही प्रतिनिधित्व मिलना 
चाहिए । वॉयसरॉय ने मुस्लिम समुदाय के अतिरिक्त दावों के साथ भी सहानुभूति 
प्रकट की और प्रतिनिधिमण्डल के सदस्यों को वताया, “आप छोगो का यह दावा न्यायपूर्ण 
ही है कि आपकी स्थिति का अनुमान न केवक आपकी सख्या द्वारा लगाना चाहिए बल्कि 
ऐसा करते समय आपथके समुदाय की राजनीतिक महत्ता और साम्राज्य के छिए की गई 
सेवा को भी सम्मुख रखना चाहिए ।” उसने आगे चलकर कहा, “मै आप से पृर्ण सहमत 
हु । कृपा करके आप मुझे गलत न समझे; किन उपायों द्वारा समुदाय प्राप्त किए जा 
सकते हैं इसके बताने में मेरा प्रयत्न नही हैं, परन्तु मेरा आपके समान ही दृड़ विश्वास है. 
कि भारत में किसी भी प्रकार का वह निर्वाचन प्रतिनिधित्व बुरी तरह से असफल रहेगा 
जिसका उद्देश्य इस महाद्वीप की समुदायों से मिकूकर वनी हुई जनता के विश्वास और 
परम्पराओ का ध्यान न रखते हुए व्यक्तिगत मताधिकार प्रदान करना हो ।” अन्त में 
वॉयसरॉय ने मुसलमानो को यह विश्चित विश्वास दिलाया कि “किसी भी प्रकार के 
प्रशासन में जिसके साथ वह सम्बद्ध है उनके राजनीतिक अधिकारो और हितों का अभिरक्षण 
किया जायगा ।/ 
प्रार्म्म में लाई मॉल (7,060 ४०7९४) ने मारत-सरकार द्वारा प्रस्तुत 
की गई पृथक्‌ निर्वाचक-वर्गों की योजना का अनुमोदन नहीं किया, परन्तु अन्ततोगत्वा 
लार्ड मिण्टो के दबाव में आकर उसे अनुमति प्रदान कर दी । आगा खा प्रतिनिधिमण्डल' 
की वॉयमसराय से मेट के ठीक नब्बे दिन बाद मुस्लिम छीग (2णए्आण व,८्य्टए्०) की 
स्थापना हो गई जिसका मुख्य उद्देश्य, जब कमो सम्मव होने पर सरकार द्वारा प्रस्तुत 
समस्त कार्यो का समर्थन करना, मुस्लिमो के हितों की रक्षा जौर वृद्धि करना, खाताबाय 
खैकमंजाण एगाहुए०३ के बढ़ते हुए प्रमाव का विरोध करना और मुस्लिम छीग के 


भ््ण्र पाकिस्तान की शासन-प्रणाली 


दायरे के अन्दर सावजनिक जीवन के लिए नवयुवक और शिक्षित मुस्लिमों को आकर्षित 
करना था । 
मॉलें-मिण्टो सुधारों ने मुस्लिमो को एक समुदाय के रूप में पृथक निवरचिक- 
वर्ग और स्थानों की सुरक्षा दे डाली थी । पृथक्‌ निर्वाचक-वर्ग प्रणाली शरारतपृर्ण थी 
क्योंकि इससे भारत की राजनोतिक एकता के टूटने का भय था और इसने १९४७ में 
देश को वस्नुत विभवत कर ही डाला । बगाल के विभाजन से पूर्वी वगाल और मुस्लिम 
बहुमस््य+॥ आमाम के एक यृथक्‌ प्रान्त को बनाकर कर्जन (एड) ने दिपमय 
साम्प्रदाविक चेतना को जगा दिया था। मॉल-मिप्टो सुधारों ने सारे देश के अन्दर 
साम्प्रशयिकता के विप-दन्तो को फैडाकर उसे एक अधिक ठोस रूप प्रदान कर दिया और 
बीसवी झतादई मे ब्रिटिश साम्राज्य को सबसे वडी विजय दिलवा दी। महात्मा गाधी ने 
उचित ही कहा था कि “मिण्टो-मॉ्ले सुधारों ने हमारा किया-कराया नप्ट कर दिया। 
यदि पृथक निर्वाचक वर्गों की उस समय स्थपना ने होती तो हम (हिन्दुओं और मुस्लिमों) 
ने अब तक अपने मतमेदों का निपटारा कर लिया होता । 
साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली इतिहास और राजनीतिक सदाचार की 
समस्त सहिताओं के विरुद्ध वात थी। यह पहले भी कभी कही विद्यमान नहीं थी और 
शायद माशख्ाज्यवाद के सबसे बुरे अनुवावियों के द्वारा भी ओर कही इस प्रकार से किसी 
देश के छोगं। को बाठने के लिए इसके प्रयोग पर विचार मही किया गया था। किल्तु 
अग्नेजों ने भारतीयों को घमों और वर्गों मे वाटकर ऐसा कर दिखाया और परिणामत. 
प्रत्येक के विरुद्ध राजनीतिक गुटो का निर्माण करके छोगो को कदूदर पक्षयोपी के रूप में 
चिन्तन करने की शिक्षा दी, तागरिको के रूप में चिन्तन करने के लिए शिक्षित नही किया। 
इसके परिणाम भवकर निकले । जवाहरलाल नेहरू ने इस विपय मे अपने विचार इस 
तरह प्रकट किए, “मुसलमानों को शेप मारत से पृथक्‌ करते हुए उनके चारों ओर एक 
प्रकार की एक राजनीतिक दीवार खडो कर दी गई जिसने झताब्दियों से चली आने वाली 
एकता पैदा करने वाडी और मिहन की प्रक्रिया को भी उल्टा कर दिया **** पहले 
पहुल यह रुक्ायट अथवा अवरोधक छोटा सा रूप छिये हुए था वयोकि निर्वाचकनवर्ग 
सीमित था, परन्तु मतदान के अधिकार की प्रत्येक वृद्धि के साथ यह अवरोधक भी बढ़ते 
छगा जिसने साईजनिक और सामाजिक जीवन के समस्त ढाचे पर प्रमाव डाला क्योंकि 
इसका रूप एक घाव के समान था जिसके द्वारा सारी प्रणाली दूपित हो गईं। मंगरपा हल्का 
और स्थानीय स्वायत्त झासने दिपमय बस गया और अन्त में जाकर उसने अकल्मतीय 
मतमेदों को जन्म दिया । दपके साथ हो पृथक्‌ से मुस्डिस श्रमिक सो, छात्र सगठतों 
और व्यायारी मण्डलयों का नो निर्माण होने छगा * * + ये निर्वाचक वर्ग जो पदके-पहल 
मुमस्मानं। के लिए बनाए गए थे अब अन्य अल्पसख्यकों और समृहों में मी फुछ गए 
जौर भारत दत पृथझू राग सी सविमाग। को खियि हुए एक कुटटिम-सिन्न (7०७४८) 
उन गया । उनमे से ही सब प्रकार सी पृथतरताउादी प्रवृत्तिया उत्पन्न हो गई और 
अस्तृतः सारत-विमाजन वी माय भी पंदा हो मई 
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(0प्रवाधरड ्॑ & इिलाया० ० रतवंधा ऋश्यशग्धं०ा) प्रस्तुत की थी । उन्होंने 
भी भारत को सात प्रदेशों में विभज्तत करने का प्रस्ताव रखा था जो केद् की सीमित घक्ति 
हारा ही आपस में जुड़े थे । सर सिकन्दर ने पाकिस्तान का नारा बुढून्द करने से उत्तन्न 
होने वाले आन्तरिक खतरों को पहले से ही देस छिया था। 

१९३५ के भारत सरकार अधिनियम (6008 ० फतंब ०, 2995) 
ने पाकिस्तान मृत की ओर कोई ध्यान नही दिया। “जिन्नाह (काश ) थीर मुस्लिम 
लीग की पूर्ण स्वीकृति से अन्य साधपो द्वारा मुस्लिम हितों को सुरक्षित रखने का प्रयल 
किया गया था ।”? इसके द्वारा एक ऐसे संघ की स्थापना की कल्पना की गईं थी जिसके 
अधीन थ्रान्तो द्वारा प्रान्तीय स्वायत्तता का एक बहुत अधिक मात्रा में उपभोग किया जाना 
था। सिन्ध को वम्वई प्रेजीडेन्सी से पृथक्‌ कर दिया गया था और उसे एक अढग प्रान्त 
बना दिया गया और इस प्रकार कुल १९ प्रान्तो मे से बंगाल, पजाव, उत्तर-पश्चिमी सीमा- 
प्रान्त (अ.ए्.ए.७ ) और सिन्ध-मुस्लिम बहुल प्रान्तों का निर्माण कर दिया गयां। 
मुस्लिमों के लिए स्थानों की सुरक्षा के साथ-साथ पृथक्‌ निर्वाचक वर्गों की प्रणाली चछती 
रही | यह बात भी कल्पित की गई थी कि देगी रियासतों अर्थात्‌ रजवाड़ों को भी संघ 
में सम्मिलित किया जायगा और उनके प्रतिनिधित्व से पड़ने वाला प्रमाव केन्द्र पर सम- 
तुलितता स्थापित करेगा। जव कि प्रान्तो और चीफ कमिद्नरियों के लिये सब का एक 
धनना आवश्यक था, रजवाडो के लिए यह ऐच्छिक वात थी । १९३५ के भारत सरकार 
अधिनियम का सन्धानीय भाग (कवेश्व॥] 240४) केवल तभी प्रवर्तित किया जा सकता 
था, जब इससे पूर्व दो शर्ते पूरी हो। एक तो यह कि रिवाप्षतों के झाप्षकों द्वारा रियाव्तों 
की कुल जनसख्या के आये से कम का प्रतिनिधित्व न हो और वे उच्च सवीय सदन में 
नियत किए जाने वाले स्थानों मे से आये से कम के अधिकारी न हों ओर दूसरी यह कि 
ससद्‌ के दोनों सदन सम्राट को एक समावेदन भ्रस्तुत करें जिसमे सघ स्थापना के लिए 
कहा गया हो । 

इस प्रकार १ अर््रेछठ, १९३७ को भारत सरकार अधिनियम, १९३५ [प०ए- 

० पातांक 4०, 7935) का प्रान्तीय भाग (?7०शंपरथंश एश+) ही अ्रवर्तित 
हुआ | सन्धानीय भाग को छागू करने को आवश्यक रूप से आस्थमित कर देना पडा । 
१९३९ तक रियासतों के झासको से उनके सथान-प्रवेश के वारे में अभी बातचीत चल 
ही रही थी कि सितम्बर मे द्वितीय विश्व-युद्ध प्रारम्म हो गया । वॉयसरॉय ने सन्‍्ध/वीय 
भाग को युद्ध की समाप्ति तक निढम्वित कर दिया । पर जो भी हो, देश मे युद्ध के बाद 
कई प्रकार की राजनीतिक परिस्थितियों के उत्तन्न होने के कारण इस भाग को फिर 
पुनरुज्जीबित नहीं किया जा सका प्रान्तीय दिशा के विपय में तवाशा उशांणार्ण 
(०ाएए०७ ने चुनाव लड़ने के बाद जिन प्रान्तो मे पूर्ण वहुमत प्राप्त कर लिया था उतके 
नाम ये थे--मध्य प्रान्व (70० एल 0770९), सयुकत प्रान्च (व00 
एग्राकश्व #70ए7००७), विहार (7००) और उड़ीसा (07388) । परन्तु 
बम्बई, उ०-प० सीमाप्रान्त, बगाछ जोर आसाम में करवाश्य क़बांग्रणं 0णाहाक्ल 
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देश और लोग प्र्ण्प्ू 


सबसे बड़े एकल दल के रूप मे प्रकट हुईं। मुस्लिम लोग को मुस्लिम वहुमख्यक प्रान्तों में” 
भी जोरदार विजय प्राप्त न हो सकी । वल्कि उसकी यह विजय उन प्रान्तों मे हुई जहा 
मुस्लिम अल्पसख्या में थे । सम्मवत. इसके चुने गए सदस्यों की सदस बडी सख्या 
संयुक्त प्रान्त मे थी जहा मुस्लिम कुल जनसख्या के केवल १६ प्रतिशत थे और “अपनी 
संख्या के व्यनुपाती (0५७7०७० धं००॥०) होते हुए भी अपनी राजनीतिक महत्ता 
वनाए रखने में सफछ हो गए थे ।! इसो स्थान से वास्तव में पाकिस्तान की प्रुकार प्रारम्भ 
हुई थी। जाविद इकवाल (78४० [वृ७०४) का कथन है. कि, “इस वात का ध्यान 
में आना बडा रुच्याकपंक है कि मुस्लिम राष्ट्रीय चेतना मुस्लिम-वहुसख्यक प्राम्तों में आने 
में पूर्व हिन्दू बहुसल्यक प्रान्तों मे विकसित हुई थी , मुस्लिम वहुसख्यक प्रान्तों में 
इस्छाम का का प्रतिरक्षी था। ये तो हिन्दू वहुसंख्यक-प्रान्ती के ही मुस्लिम थे जिन्होंने 
समस्त मु स्लिम मारत को इस वात के लिये चेतन्य किया कि 'इस्डाम खतरे मे! है।/5 

तत्कालीन वॉयसराॉय छार्ड लिनलिथंगो (7.04 ॥#गरताह०४) द्वारा इसः 
वात का निश्चित भरोसा दिलाने पर कि गवर्नर (6०ए००7०४७) प्रान्तीं के दैनिक 
प्रशासन में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नही करेंगे काग्रेस ने जून, १९३७ में उ०-प० सीमा- 
प्रान्त, युकक्‍त-प्रान्त, मध्य-प्र/न्त, विहार, उडीसा, मद्र/स तथा वम्बई में मन्त्रिमण्डल बनाने 
के लिए अपनी सहमति दे डाली । १९३८ मे आत्षाम और सिन्व मे काग्रेस ने मिले-जुले 
मन्त्रिमण्डलों का निर्माण किया । वगाल और पजाव मे गैर-काग्रेसी मन्त्रिमण्डल कार्य 
करते थे। प्रान्तीय विधान सभाओं के मुस्लिम छीगी सदस्य कुछ एक हिन्दू-बहुल प्रान्तों 
में और विशेषकर युक्‍त-प्रान्त मे यह आशा करते थे कि उन्हे काग्रेस मिली-जुली सरकार' 
बनाने के लिए निमन्मधग देगी । परन्तु ऐप्ता नही किया गया। काप्रेस ने विधान समा में 
मुस्छिम-छीग दल को “एक पृथ॒क्‌ दल के रूप में कार्य न करने के लिए” कहा। पैण्डेरल 
मून (एल्अवथण 0००४) का कथन है कि, “यह वात एक वडी घातक गलती सिद्ध 
हुई और पाकिस्तान के निर्माण का मुख्य कारण बनी । परन्तु परिस्थितिवश ऐसा होना 
एक स्वाभाविक वात थी ।”* मुस्लिम-छीग के नेताओं ने काग्रेस के इस प्रस्ताव को 
अस्वीकृत कर दिया और मि० जिन्नाह ने इस वात की घोषणा कर दी कि “काग्रेस सरकार 
के अधीन मुस्लिम न तो न्याय और न ही निष्पक्ष व्यवहार की आशा कर सकते है ” और 
साम्प्रदायिक जान्ति की समस्त आशा काग्रेस-उग्रराध्ट्रिकता की चट्टानों” से टकराकरः 
चूर-चूर हो गई है। तव से लेकर मुस्लिम लीग के लिए यह प्रचार करना एक धर्म बन 
गया कि किसी मी प्रकार की सयुक्त और स्वतन्त्र भारत सरकार में मुस्छिम कमी भीः 
स्थायी रूप से अल्य-सख्या में नही रहेगे और उस प्रकार की सम्मव्यता को उलटने में” 
उन्हें आवश्यक तीर पर जागरूक रहता चाहिए 4 

१९३७ और १९३९ के वी'च के समय मे काप्रेस मन्त्रिमण्डल अद्ठाईस महीनों 
तक सत्तारूड रहे। भारत की स्वीकृति के विना ही मारत को मद्ायुद्ध मे लपेट लिया ययाए 





4,  एलावलश जाठक, छएड8४ बह 0व४, 9. 46. 
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जद पाकिस्तान को जझासन-प्रयालो 


और परशवांधम ए३४ं०घव] 0०087९७४ ने उस महायुद्ध मे किसी भी प्रकार का सहयोग 
देने के लिये इनकार कर दिया जो भारत के छोगो की स्वीकृति के बिना लड़ा जा रहा था 
ओर जिसका उद्देश्य भारत मे और अन्य स्थानों मे साम्राज्यवाद को समेकित करना था ।” 
नवम्बर, १९३९ में जब काग्रेस के मन्व्रिमण्डलों ने त्याग-पत्र दे दिया तो मुस्लिम लीग ने 
कांग्रेस द्वारा पद-त्याग को एक मुक्ति-दिवस' और ईश्वर के प्रति धन्यवाद-दिवस' के हप 
में मनाया। १९३९ मे लीग ने तीन प्रलेख अर्थात्‌ दस्तावेज प्रकाशित किए जिनमे हिन्दुओं 
द्वारा मुस्लिमो के ऊपर किए गए अत्याचारों का वर्णन था और साथ ही कांग्रेस के ऊपर 
गम्भीर ठोपारोपण भी किया। पैण्डेरल मून (7०४१९:७) 00०0) का उन दोपारोपणों 
के बारे मे विचार प्रकट करते हुए यह कथन हैं कि, “ (वहा) राई का पर्वत बनाकर दिखाया 
गया था और प्रतिदिन की नगण्प साम्प्रदायिक घटनाओ का चित्रण इस प्रकार रंगीन 
वनाकर किया गया था जिसका उद्देश्य फेवल सावेजनिक भावनाओं को ही उभाला 
था ॥7 प्रो० कूपलेण्ड (770/ 008४०) ने कहा था कि “एक निष्पक्ष अन्वेपक 
इसी निष्फर्प घर यहुवेगा कि उनमे से कई दोष या तो बडा-चढाकर बताए गए थे अथवा 
उनमे अत्यन्त ग्रम्भीरता थी * * * और यह बात कदापि सिद्ध नहीं हुईं कि काग्रंस 
सरकारों ने जान-बू झकर पुस्लिम-विरोधी नीतियाँ अपनायी थी * * * कहना न होगा कि 
का्रेस सरकार के विरुद्द किए गए दोपषारोपण पर प्रत्येक मुस्लिम ने बडी सरलता से 
विश्वास कर लिया |” 
मिस्टर जिन्नाह ने जिस तुरुप के पत्ते (१7पएए-0४०) को खेलना था वह 

'बीरपुर-ततिवेदन (00० पे ०क०:४)* था “जिसमे उसको (पीरपुर के राजा को) 

बडे परिश्रम से बताई गई उत घटनाओं के एक्रपक्षीय उदाहरण थे जिनमे हिन्दुओं मन 
मुस्लिमों के ऊपर आपत्तियो के पहाड तोडे थे और जहा हिल्दूनेताओं का स्वाग भरने 

"वाले अत्यन्त अज्ञात व्यक्तियों के वावयाशों के उद्धरण थे जिन्होंने अनजाने में कभी 

मुसलमात्रों के विरुद्ध कुछ कह दिया था ।”4 और मि० जिन्नाह इस आधारों पर अपना 


34, एशावकल 3000, 70046 ब्कब 60077, 9. 23. 

4. 6०पफ्ग्णव ए., पर 005 /णएंत 70छथा गर वावाब, टिका: 
कु. 384-83उ. 

3 पीरपुर के राजा सँय्यद मुहम्मद मेहदी (झब|8 8:छल्वे अजाष्यायरारं 
अलावा) के समायतित्व के अवीन मुस्लिम छीय कार्यकारिणी समिति ने मार्च, १९३८ 
में एक जाच समिति की स्थापना की थी। चौ० सालिऊुम्जमा लिखते है कि, “जदा 
तक मुझ्ते जात है समिति के किसी अन्य सदस्य ने छाग्रेस प्रान्तो मे मुसठमानों की दशा के 
बारे में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए सामग्री एकवित करने के महान्‌ कार्य से उसका 
सहायता नहीं की और पीरपुर के राजा को अपने दस मारी कर्तव्य को नियाहने के लिए 
एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करनी पड़ी ।/--यकवाक्षकक (० एश.आँबाक, 9० २२ 

बे... हिगे [य्वद्याजी, वीकरॉय॑॑बक + मा बगाब.- कवाएश गव/% 7. मरी 
अजय पाकिस्तान को भेजें जाने वादे मारत के सर्वववम उच्चायुक्‍्त्र, वी (०शपपरांड: 


अणा९ए, थे 4 








देश झौर लोग प्र्०छ 


पाकिस्तान लेने पर तुले हुए थे। उसने श्रीप्रकाश को कहा था, “जेसे ही पाकिस्तान की 
स्थापना होती हैँ समस्त सम्माव्य समस्याएं तुरन्त ही हल हो जाएगी ।” बह बात 
१९३९ को थी। जब ११ सितम्बर, १९३९ को भारत सरकार अधिनियम, १९३५ का 
सन्वनीय भाग (्तकणे ४7४) निरूम्वित कर दिया गया तो उस समय मुस्किम 
छीग ने एक प्रस्ताव पारित कर इस प्रकार के निलम्वन का स्वागत किया और इस बात की 
मांग की कि भारत की सर्ववानिक समस्या पर फिर नए भिरे से विचार करना चाहिए, 
और लीग को इस बात का विश्वास मिलना चाहिए कि मुस्लिम लीग की स्वीकृति तथा 
अनुमोदन के बिना भारत के लिए सर्वधानिक उत्थान सम्बन्धी प्रश्न पर कोई घोष गा नहीं 
की जायगी और न ही इनके विना सम्राद्‌ का शासन और ब्रिटिश ससद्‌ किसी प्रकार के 
संदिधान का निर्माण करेगी णौर अन्तिम रूप से उसे स्वीकार करेगी । जिस दिन कांग्रेस 
सरकारों के त्वाग-पत्र का दिन मुक्ति-दिवस' के रूप में मुस्लिम छीग द्वारा मनाया गया था 
उनके एक दिन बाद, २३ नवम्बर को, वॉयसरॉय छार्ड लिनलिपयो ([॥.600 ॥॥ग्रात- 
20०9 ) ने मिस्टर सिश्नाह को लिखा, “मारत में किप्ती भी प्रकार के सर्वधानिकर विकास 
के स्थाधित्व और सफउता के विषय में मुस्छिम समुदाय की देन के महत्त्व के बारे में सम्राद्‌ 
की सरकार फिसी प्रकार के भ्रम मे नही हैं। अतएवं, आपको इप बात का भय नहीं होता 
चाहिए कि भारत में आयके समुदाव की स्थिति अपने विचा रो को जो महत्व जावश्यक रूप 
ने प्रदान करती हैं उसको कम समझा जायगा।” २३ फरवरी, १९४० को मिस्टर जिन्नाह 
ने वॉयसरॉय को फिर लिखा जिसमें इस बात का विश्वास दिलाने की फिर माग की गयी 
भी कि, “हमारे अनुमोदन और स्वीकृति के विना किसी अन्य दल के साथ अस्तरिम समझौता 
अथवा भारत के भावी सविधान के विपय में कोई वचनवद्धता नही की जायेगी।” 
इसके पश्चात्‌ मार्च १९४० में मुस्छिम लीग का लाहीर में जधिवेशन हुआ । 
अपने प्रधान-पद से भाषण देते हुए मिस्टर जिन्नाह ने हिन्दू-धर्म और इस्छाम-धर्म के बीच 
विद्यमान अन्तर पर बल दिया । उन्होंने कह कि हिन्दू धर्म और इस्ठाम ठीक अर्थों में' 
धर्म नहीं है, बल्कि वास्तव में वे विभिन्न और पृथक्‌ सामाजिक व्यवस्थाएं है और यह्‌ 
एक स्वप्न ही है कि हिन्दुओं और मुसलमानों द्वारा एक सामान्य राष्ट्रीयवा विकमित हो 
सकती है * * * हिन्दू और मुस्लिमों का दो प्रकार के धार्िक दर्धनों, सामाजिक प्रवाओ 
और साहित्यो से सम्बन्ध है। * * * एक एकल राज्य के अवीन इस प्रकार के दो राष्ट्रों को 
इकट्ठा जोल देना, जिनमे से एक राष्ट्र अल्नसख्यक है ओर दूसरा वहुमरूपक, ज्ावश्यक 
त्तौर पर बड़्ते हुए असन्तोप को पैदा करने वाला होगा और साथ ही यह इस प्रकार के राज्य 
माचं २३, १९४० को पारित किए गए एक प्रस्ताव में लोग ने प्रमुप्त्ता सम्पन्न स्वतन्त्र 
पाकिस्तान की माग कर डाली । अन्य बातों के साथ-साथ प्रस्ताव इस प्रका र था, “प्रस्तावित 
किया जाता हैँ कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग (20 तावाक अपना ॥,स480०) 
के इम अधिवेशन का यह सुविचारित दृष्टिकोण हैं कि इस देश में कोई भी स्ववानिक 
योजना तव तक काम करने योग्य नहीं वन सकेती ओर सुस्डिमों को स्द्रीकृत नही हो 
सकती जब तक बहू निम्नठिखित आधारमूत सिद्धान्तो के आवार पर तैय्यार नही की 


लिन. 


4. वछवे, 


देश भोर लोग ४०९ 


नूस और ब्ययतिमत आधाओों को भदयाया और एक बार मदक उठने पर वे जल्दी से 
घालत नदी हो पार १ 
१०४८० में विसटन चचिछ (वाला (४एालता।) उग्दैड की राष्ट्रीय सरकार 
के प्रधान मन्पी बने थे जोर मिस्टर एलड> एस० एमेरी (॥॥ 7, 8 जाला) 
रण्धिया भांफिस के मुसिया बने । ८ थगमस्त, १९४० को वॉयमराय ने मारत के राजनीतिक 
मविप्य के बारे में एक बन्‍न्‍च्य दिया । उसने प्रिटिश सरझार के ऊपर रहने वाले कुछ 
दायित्यों जोर उत्तरदादित्यों के अधीन भारतीयों द्वारा स्यय अपने हाथो अपना संविधान 
निर्माण करने के अधिहार को मान्यता प्रदान की । उसने घोषणा की कि युद्ध के बाद 
संविधान नि्माि करने बाले निकाय की स्थापना की जायगी । वॉयसराय का वक्तव्य 
मुद्िडिम छोग को दिए गग निश्चित जाशवासनों से सभित था कि ब्रिद्िश सरकार किसी 
भी ऐसी घासन-पणाल्ली को सत्ता स्थानास्तरित नहीं करेगी जिसकी सत्ता “भारत के 
राष्ट्रीय जीवन के बुहतू भर शविवशादवी नत्तों द्वारा प्रत्यक्षन' नकारी जायगी ।" 
द्व के दोरान में एक अन्तरिम उपाय के रूप में वॉयसराय “प्रतिनिधित्व करनेवाले कुछ 
मारतंयों को कायंग्रलिका परिषद्‌ में सम्मिलित होने का और युद्ध-मन्त्रणा परिपद्‌ की 
स्थापना करने का निम्रण देगा। कांग्रेस द्वारा यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया ॥ 
नवम्बर, १९४५९ मेजायानद्वारा युद्ध में कूद पड़ने पर ब्रिटिस सरकार स्थिति की गम्मी- 
'रता पर विदा र करने के लिए वाध्य हो गई | तदनुसा र, मार्च १९, १९८२ को चचिल 
(कप्प्ला॥) ने घोषणा वी कि युद्ध मन्त्रि-परिपद्‌ का एक सदस्य सर स्टैंकोर्ड क्रिप्स 
(87 $धवीणव (प्95) ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत स्वधानिक सुधार के कुछ 
प्रस्तावे। को व्याख्या करने के लिए भारत जायगा और “उप्रवितगत परामर्श द्वारा मौके 
पर जपने को सन्लुप्ड करेगा” कि “वे प्रस्ताव अपना उद्देश्य प्राप्त करने में सफल होगे। 
क्रिप्म (0909) जो प्रस्ताव अपने साथ छाये थे वे ३० मार्च, १९४२ को प्रकाशित 
कर दिए गए। वे प्रस्तात्र एक जन्तरिम ओर दीर्घावधि समझीता अन्तरनिहित करते थे । 
'मारत का लरूदय अविराज्य प्रास्थिति (700०७ $(४०४(8) को प्राप्त करना 
धोपित किया गया। युद्ध-समाप्ति के फोरन बाद उन्हे छागू करने के लिए भारत मे एक 
निर्वाचित निकाय की स्थापना के सम्बन्ध में कदम उठाए जाने थे जिस निकाय को भारत 
का नथा सविधान निर्मित करने का कार्य सौया जाना था। संविध।न बनाने वाले निकाय 
के साथ मारतीय स्थिसतों को मी सम्बद्ध करना था । इस प्रकार वनाए गए सविधान 
को ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू फ़रिया गया था, परन्तु भारत का कोई भी प्रान्त यह अधिकार 
रखता था कि वह नए संविधान को अस्वीकृत कर दे और अपनी वर्तमान संवधानिक 
स्थिति बनाएं रुपे परन्तु इस बात का प्रवन्ध कर लिया गया था कि इच्छा होने पर वह 
फिर बाद में घामिल हो सके । अप्रवेज्ञी प्रान्तों के साथ, यदि वे ऐसी इच्छा प्रकट करें, 
ब्रिटिश सरकार एक ऐसे नये सविधान पर सहमत होने के लिए तैय्यार होगी जिसके द्वारा 
उन्हें मारतोय सध जेंसी वही पूर्ण प्राश्थिति प्राप्त हो सके । सविधान निर्मातृ निकाय 
सब ब्रिटिश सरकार से एक एऐँसी सधि करेगा जो ब्रिटिश हाथों से मारतीय हाथों में 
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४१० पाकिस्तान को झासन-अ्रणली 


उत्तरदायित्व के सम्पूर्ण स्थानान्तरण से उठते वादे आवश्यक सामछों को अलहि कर 
डेगो और जातीय आ।र मामिक अल्यसस्यकों की सुरक्षा की प्रत्यानुति अथात्‌ बारष्ठी 
देगी। इस बात का विधान किया जाना कि दिसी मी प्ररत की संविधान अस्वीवार करने 
की स्वतन्त्रता होगी और ब्रिटिय सरकार से समसौता करके बहू अपने लिए एक सदा 
संविधान बना सकेगा, अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की माग स्वीयार करने के वर 
था। क्योकि किस-अ्स्तावों का उद्देश्य काग्रेस और मुस्लिम दीय दलों को प्रसन्न झसा 
था अत वे किसी को भी प्रमन्न न कर सफे और रह कर दिए गए । 
क्रिमअस्तावों के अस्वीक्षत होने के पश्चात्‌ देश की राजनीतिक स्थिति में अमल 
शौध्रता से गिरावट आने छगी। कांग्रेस को छायंकारिणी परिषद्‌ ते जुलाई, १४, १९ 2 
के एक प्रस्ताव दवा इस बात की माग की कि ब्रिटिय सरकार फोरन ही भारत से अयनी 
सत्ता का अपत्याय कर दे और यदि यह माग अस्वीकृत कर दो जाय तो कांग्रेस एक विरतृत 
अहिसक संघर्ष करने के लिए बाघ्य हो जायगी । यह बात “मारत छोड़ो! [फफ 
396॥9) नामक अन्तिम प्रस्ताव था । ९ अगस्त, १९४२ को सरफार ने काग्रेस बाब- 
कार्रिणी सिति के समस्त सदस्तरों को महात्मा गावी और कांग्रेस के कुछ अन्य चे दें! 2, 
नेताओं के साथ कैद कर जिया । अधि भारतीय और ताम्तीय पाग्रेस समिदियों को 
अवैध घं,यित कर दिया गया और उसके पश्चात्‌ सवंदमन जीर सनिरोध की नीति का 
सूत्रपात कर दिया गया । सरफार की इस दमनकारी नीति का परिणाम हूरकितृत 
अन्तर्ध्यस, हिसा ओर अपराध मे निकला! विस्टर जिश्नह भारत में होने बाली इन घटनाओं 
के बारे मे व भप्रनोत हो गए । स्ववन्बता के जोश से अनुप्/णित हुए लोगो की यह 
खुठी क्रान्ति उनकी कल्पना से वाहर की वस्तु थी। कही मुस्लिम युवकों का जो भी 
स्वतत्तता के लिए इसी तरह की असिव्यवित न करे इस डर से मि० जिन्नाद ने मुसलभना 
के ऊपर इस बात को अफ़ित करने का यत्व किया कि भारत-छो गो! आन्दोलन हैवठ 
अग्रेजो के ही विरुद्ध नही चलाया गया है अपितु इसका उद्देश्य मारत के मुसलमानों को 
स्थायी रूप से हिल्दुओ के अधीनस्थ करना भी हैं । मुस्लिम लीग की कार्यकारिणी समिति 
ने यह घोपगा की है कि, “यह आन्दोलन न फेवल ब्रिटिश सरकार के ऊपर यहे दवाव 
डालते के लिये चछाया गया है कि वह हिन्दू अल्मतन्त को झकिति सीप दे और इस प्रकार 
वह सरकार मुबलमानों और भारत के अन्य छोगो के साथ किए गए अपने प्रगों को जोर 
नेतिक दायित्वो का पालन करने मे अश्वत्त हो जाये वल्कि इसलिए भी चलाया गया हैं कि 
ताकि मुसलमान कांग्रेस की शर्तों और आज्ञाओं के सम्मुख सिर झुकाने ओर अपने आप 
को सीप देने के लिए वाध्य हो जाय ।/ अक्टूबर, १९४३ में छाडड चैवेल तिक्पे एफ्प्था) 
लाई लिनलिययों (2.59 4्राक्त8०७) के स्थान पर वॉयसराॉय नियुक्त हुए ! 
१७ फरवरी, १९४४ को केन्द्रीय विधानमण्डछ के सम्मुख मपण देते हुए य/यसर/न में 
कहा, “आप छोग भूगीठ में परिवर्तन नहीं छा सकते । प्रतिरक्षा ओर कई प्रकार के 
आन्तरिक और वाह्य आर्थिक समस्याओ के दृण्टिक, शो से भारत एक इकाई है।/ भारत की 
एकता का यह स्वर लीग के वारे विभवत कर दो ओर छोड़ दो' से अत्यन्त उठछद था। मे 
मुस्लिम लीग द्वारा देश-विमाजन के सतत आग्रह ने कांग्रेस के कई सदस्यों मे 
यह्‌ भावना पैदा कर दी कि “बयक्‌ हो जाओ और वात समाप्त कर को” और तीं? 
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और सिन्ध को छोडकर सव प्रान्तों में कांग्रेस मन्त्रिमण्डल बनाए गए । पजाब में सियों 
(एपरंणधा६(७) , सिक्खो और काप्रेस से मिककर एक मिला-जुला मन्त्रिमण्डक बनाया 
गया । 

चुनावों के पूरा हो जाने के पश्चात्‌ और प्रान्तों में मस्त्रिमण्डलो का निर्माण हो 

जाने के वाद अब सितम्बर, १ ९४५ की घोषणा के दूसरे भाग को लागू किए जाने की 
बारी थी। १९४५-४६ की सदियों मे भ्रिटेन के विभिन्न दलों मे से चुनकर बनाया गया 
एक संसदीय प्रतिनिधिमण्डल (फक्मीब्फालाबिफ 7थ68५०७)--दस॒ उद्देश्य 
को लेकर भारत आया ताकि वह सारे देश में बूम-फिरकर देश को सामान्य राजनीतिक 
स्थिति के वाद मे अपनी राय कायम कर लछे। घर छोटने के वाद प्रतिनिधिमण्डल ने 
सामान्य रूउ से ब्रिटिश जनता और विशेषकर के ससद्‌ सदस्यों के सम्मृस भारत-यात्रा 
द्वारा अपने ऊपर पड़ी हुई छाप का अनीपचारिक रूप से वर्णन करता था ! १८ 
फरवरी, १९४६ को ब्रिटिश्न सरकार ने ससद्‌ मे एक महत्त्वपर्ण घोषणा की । तीन 
कैविनेट के मन्त्रियों का एक मिशन जो भारत के राज्य-सचिव (86'ल॑क्षाफः णी 58० 
07 पगतां) छाड़ पैथिक छॉरेन्स (7.०० 70१४० ॥.७फ 7०४०९), व्यापार बोर 
(09क्‍त 06 'प्वदे७ ) के अध्यक्ष सर स्टैफोर्ड क्रिप्स (87% 8/थ्रीणप (४9७) 
और मिस्टर ए० वो० एलग्जैण्डर (00. ॥.ए. २०5७ए687) नी-विभाग के प्रथम 
लाई (79७ 7,060 ०४ ह७ 2व7०9॥9) से मिलकर बनेगा, भारत की यात्रा 
'करेगा ताकि वॉयसरॉय और भारत के प्रतिनिधि तत्त्वों से परामझे करके भारत के 
विधान बनाने वाले सयत्र की स्थापना के विपय मे निर्णय लिया जा सके । १५ मार्च, 
१९४६ को प्रधान मन्‍्त्री मिस्टर वडेमेण्ट एटली (30. 0००१७ ६००) ने कॉमन 
समा में अल्य-सख्यको को अपने भायण में यह आश्वासन दिए थे कि उन्हें “भय-मुक्त होकर 
जीने के योग्य” बना देना चाहिए पर साथ ही यह भी कहा था कि “हम अल्ससख्यकों को 
बहुमल्‍्यको की उन्नति के ऊपर निपेधाधिकार रखने की आज्ञा नही दे सकते ।” 

२३ मां, १९४६ को के विनेट-मिश्न का पदापंण कराची में हुआ और यह रद 
जून को वापिस छीट गया। मई के महोनो में काग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों 
की एक कान्फ्रेस शिमला में हुईं। परन्तु दोनों दलो के बीच कोई समझीता न हो सका 
और कैविनेट-मिथ्नन ने १६ मई को एक रूपरेखा-योजना के रूप में अपने निर्णय की 
घोषणा कर दी जिसे सम्राद्‌ की सरकार का अनुमोदन मी प्र'प्त था। उा्तेंगा 
७0070] 0०7७7९७७ द्वारा प्रस्तुत भयुक्त भारत की योजना को रद्द कर दिया गया। 
मुस्लिम छीग का पाकिस्तान की स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव भी अस्वीकृत कर दिया गया। 
कंविनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित योजना एक ऐसा श्रयास था जिसमें कांग्रेस और लोग के 
दृष्टिकोणों से समझौता किया जा रहा था। इसके द्वारा समस्त भारत के लिए एक 
निबंल संघ की स्थापना को प्रस्तावित किया जा रहा था। जिसमे प्रान्तों के पास 
कार्यपालिकाओ और विधानमण्डन्दों के साथ समूहों के बनाने की झक़्ति निहित 
की गई थी, “इस प्रकार वास्तव में तोन-प क्ति (वाफ००-प्पश०व) वाले सघ की रचता 
की जा रही थी |” अर्थात्‌ प्रान्तों को तौन पृथक्‌ समूहों में विमक्त किया जाना धा-- 
मुस्लिम बहुल प्रान्तो के दो सण्ड, एक उत्तर-पश्चिम में और दूसरा उत्तर-पूर्व में और 
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एक खण्ड हिन्दू-बहुल प्रान्तों का । प्रत्येक प्रान्त को तए सविधान के अधीन हुए 
चुनावों के बाद समूह से बाहर आने की छूट थी वशर्ने कि इसका विधानमण्डल 
बहुमत द्वारा ऐसा निर्णय करे । 
ब्रिटिश भारत और रियासत्तों का प्रतिनिधित्व करनेवाले सविधान-निर्मात्‌ 
निकाय ने इस योजना पर कार्य करना था। प्रत्येक प्रान्त के लिए उसकी जनसख्या के आधार 
पर स्थान निश्चित कर दिए गए । मोटे तौर पर दस छाख के लिए एक स्थान के अनुपात से 
ऐसा किया गया । ऐसा करते समय दीन मुख्य समुदायों मे से प्रत्येक समुदाय का प्रतिनिधित्व 
करनेवाले सदस्यों की संख्या की भी ध्यान मे रखा जाना था अर्थात्‌ सामान्य (9०घल्) 
वे जो न मुस्लिम थे और न सिक्‍ख, मुस्लिम और सिक्ख। चुनाव एकल सक्रमणीय मत 
(कगरह०. एएथ्याइ/००००)७ ५००) के प्रयोग से आनुपातिक प्रतिनिधित्व द्वारा 
चुनाव किए जाने थे । प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधि प्रान्तीय विधानमण्डक के निचले 
सदन में वर्तमान उस समुदाय के निवाचित सदस्यों द्वारा चुने जाने थे । भारतीय 
रियासतों के प्रतिनिधियों को चुनने का प्रकार राजाओं से वातचीत करने के द्वारा 
निर्घारित किया जाना था । प्रारम्मिक अवस्थाओं में रियासतो का प्रतिनिधित्व वार्ता- 
तनन्‍्त्र समिति ('ए८४०४४४ंप४ (०फ्ाए्//९०) द्वारा किया जाना था। इस आधार 
पर संविधान-निर्मात्‌ निकाय के डिए ब्रिटिश भारत से २९६ सदस्य लिये जाने थे 
(सामान्य २१०, मुस्लिम ७८, सिवव ४, और ४ मुख्य आयुक्‍तों के प्रान्तों से) और 
भारतीय रियासतो से । इसके सदस्यों की संख्या ९३ से अधिक नही होनी थी । 
-,प्रारम्मिक बैठक के वाद संविधान निर्मात्‌ निकाय को तीन अनुभागों में विभक्त 
किया जाना था । प्रत्येक अनुभाग को प्रान्तों के समूहो से मिकता-जुछता होना चाहिए 
था--पजाब, 3०-प० स्रीमा-प्रान्त और सिन्ध वी” (8) समूह में थे, बगारू-और 
आसाम 'सी' (0) समृह में थे, तथा मद्रास, वम्बई, मध्य प्रान्त, युक्‍त प्रान्त, विहार 
और उड़ीसा से मिलकर 'ए' (4) समूह बना था । देहली, अजमेर-मारवाड़ और कुर्य 
ने 'ए' (2) समूह में मिलना था और वलूचिस्तान ने वो” (8) समूह में । प्रान्तीय 
संविधान और समूह संविधान यदि कोई बनने थे तो प्रत्येक अनुभाग द्वारा ही पृथक्‌ 
रूप से उन पर अन्तिम फंसला होना था। इसके वाद इन अनुभागों को सघ के संविधान 
का निर्धारण करने के उद्देश्य से फिर इकट्ठा होना था । छोटे अल्पसंख्यक समुदायी 
के हितों का अभिरक्षण एक' मन्त्रणा समिति की स्थापना द्वारा किया जाना था जिसका 
कार्य मूलभूत अधिकारों की एक ऐसी सूची को सुलझाना था जो केन्द्रीय, प्रान्तीय और 
समूह सविधान मे समाविष्ट कर छी जाती । 
अन्तरिम सरकार गवनेर-जनरल ((0एथय्यण परत्मथ्ण्णं) और एक ऐसी 
परिषद्‌ से मिक्कर बननी थी जिसमें समस्त विभाग, जिसमें युद्ध सदस्य भी सम्मिलित 
थे, उन मारतीय नेताओ के हाथों में होने थे जिन वर मारतीयो का पूर्ण विश्वास था । 
संविधान-निर्मातूं निकाय “सत्ता के स्थानान्तरण से उठने वाली कुछ मामलों का प्रवन्ध 
करने के लिए” इगर्ल्ूण्ड से एक सन्धि मी करेगा। “ब्रिटिश्न मारत द्वारा स्वतन्वता प्राप्त 
कर लेने पर रजवाड़ों के ऊपर सर्वोपरिता (छ्प्थ्य्थ्यणांट) न तो ब्रिटिश राज- 
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मुकुट (005४) द्वारा अपने पास रसी जायगी और न ही वह उत्तराधिकार प्राप्त 
करनेवाली सरकार को स्थानान्तरित की जायगी ।” 

न तो ॥ताशा जे्ंणावों (एणाहारघड और न ह्ठी मुस्लिम लीग पूर्णतया 
कविनेट-मिश्न के प्रस्तावों से सहमत हो सकी | जुलाई १९४६ में सविधान सभा के 
चुनाव हुए और कांग्रेस को २०५ और लोग की ७३ स्थान प्राप्त हुए । इसके वाद ही 

देश में नाटकीय ढंग की घटनाओं का सूत्रपात हो गया । मुस्लिम छीग जिसने पहले 
कंबिनेट मिशन योजना स्वीकार कर लो थी अब दूरावधि योजना को स्वीकार नही करती 
भी और पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए उसने सीधी कारंवाई! (0० ब०ंणा) नामक 
एक कार्यक्रम तैयार किया जिसे आवश्यकता पड़ने पर लागू किया जाना था । मिस्टर 
जिन्नाह (37. जांणवा)) से घोषणा की, “हमने संवैधानिक तरीकों को विदाई दे 
दी है” । ६ अगस्त को वॉयसरॉय ने जवाहरछाल नेहरू को अन्तरिम सरकार बनाने का 
निमन्त्रण दिया । इससे पूर्व कि नई सरकार पदारूड होती अथवा इसके सदस्यों के नाम 
घोषित किए जाते, “केविनेट मिशन की असफलता के प्रारम्मिक परिणाम दिखाई देने 
छूग पड़े थे।” १६ अगस्त को, जिस दिन को मुस्लिम लोग मे 'सीधी कार्रवाई के 
दिन! के रूप मे मनाया था कलकत्ता मे निर्देय दगे और कत्लेआम हुए और दंगों के उन 
चार दिनों के समय में ५,००० आदमी मारे गए और १५,००० घायल हुए। बंगाल की 
मुस्लिम लोग सरकार और उसके मुख्य मन्त्री मिस्टर सुहरावर्दी (भाल 50०५) 
ने सब प्रकार की सलाह के विरुद्ध सीधी कार्रवाई दिवस को सार्वजनिक छुटूदी का 
दिन घोषित कर दिया “और यद्यपि उन्हे सम्भावित झगड़े के विपय में चेतावनी दे दी गई 
थी तथापि उन्होंने स्पष्ट रूप से पर्याप्त सावधानी नहीं बरती थी। दंगों के प्रारम्भ 
होने के वाद भी क्यू लगाने के मामले मे अकारण विलम्व किया गया और यही देरी 
फौज बुलाने में भी की गई। श्रिटिश्व गवर्नर के जू तक नही रेगी और वह निष्किय 
रहा | १९३५ के संविधान के अधीन प्रान्त की शान्ति और व्यवस्था को किसी गम्मीर 
भय से बचाने के विशेष उत्तरदायित्व से युकत हुए उसका करत्तंव्य यह था कि वह फौरत 
बंगाल सरकार की उपेक्षा या लापरवाही का उपाय करने के लिए हस्तक्षेप करता और 
इन भयंकर अब्यवस्थाओं का दमन करता । परन्तु उसने ऐसा नहीं किया। अगले वर्षो 
में निष्कियता का यह स्पष्ट उदाहरण दूसरों के द्वारा जो इतने महत्त्वपूर्ण स्थानों पर 
नही थे नकल किया जाना था ॥? 

वॉयसरॉथ का विचार था कि सीधी कारंवाई दिवस' से उत्पन्न होने वाली 

स्थिति के खतरे कुछ कम हो जायेगे यदि छीग को अन्तरिम सरकार (वगॉकाए 
(०रथ्गगाला५) में सम्मिलित होने के लिए मना लिया जा सके और वह एक बार 
फिर सविधान समा में प्रविष्ट होकर दूरावधि प्रस्तावों को स्वीकार करने के छिए मवायी 
जा सके । वह अशतः सफल भी हो गया क्योकि २६ अक्टूबर को छीग अन्तरिम सरकार 
में सम्मिलित हो गई, पर उसने न तो सविधान सभा मे प्रवेश किया और न ही दूरावधि 
प्रस्तावों को स्वोकार किया । परन्तु यह दो विचित्र झस्या-साथियों का मिश्रण थीं । 


अजब अमपनपपं आया भव इरादा पक जी पंथ हर 
], एलावेयलशे जाएगा, छांखंव6 व्यय 9४४, ए. 58. 
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वास्तव में यह दोहरा शासन था। जैसा कि लियाकत अली खां (/बपण्बक 3 रद) ) 
ने कहा था कि वहा एक काग्रेस संवर्ग (००७८) था और एक मुस्लिम सवर्ग 
(००८६) था, प्रत्येक पृथक्‌ नेतृत्व के अधीन कार्य कर रहा था। सरदार पटेल के 
शब्दों में, जो स्वयं भी सरकार के सदस्य थे, परिणाम के वारे मे यह कहा गया था कि, 
“सत्ता स्थानान्तरण के मध्य में वर्तमान केन्द्रीय सरकार की स्थिति ऐसी है मानो उसे 
लरूकवा मार गया हो ।” 

२० फरवरी, १९४७ को प्रधान मन्‍्त्री क्‍्लेमेण्ट ऐडली (0९४०४ 4९७) 
ने कॉमन सभा मे यह घोषणा की कि सम्राट्‌ की सरकार की यह सुनिश्चित इच्छा है कि 
एक निश्चित तिथि तक जो जून १९४८ के वाद की न हो, उत्तरदायी भारतीयों के हाथों 
में सत्ता का हस्तान्तरण के लिए आवश्यक कदम उठाए जायें। सब दलछो को अपने मतमेदो 
को भुछाने के लिए कहा गया ताकि वे कैविनेट-मिशन के प्रस्तावों के अनुसार संविधान 
बना सके । परन्तु ऐसा करने में असफल होने की स्थिति में सम्राट की सरकार को यह्‌ 
विचार करना पडेगा कि ब्रिटिश-भारत मे केन्द्रीय सरकार की शक्तियों को, निरिचत 
तिथि पर किसे सौपा जाय, क्या ब्रिटिश भारत के लिए किसी स्वरूप की केन्द्रीय सरकार 
को समूचे रूप में सौपी जाये, अथवा किन्‍्ही क्षेत्रों में वर्तमान प्रान्तीय सरकारों को 
सौपी जायें, अथवा वे किसी ऐसे अन्य तरीके से सौपी जायें जो अत्यन्त युक्ति-युक्त 
प्रतीत हो और भारतीय जनता के सर्वोत्तम हितो के अनुकूल हो ।” 

, .._ पृष्डेरेल मून (एल 5००0) ने ठीक ही कहा है कि इस घोषणा 
का अर्थ विभाजन था, और वह भी अगले सत्रह महीनों में । रन्दन में भले ही कोई 
कंसा सोचे, परन्तु दिल्ली मे प्रत्येक को पता था कि कैविनेट-मिशन के प्रस्ताव गोहत के 
समान मृत थे। उनके आधार पर कोई सविधान नहीं बनाया जाना था ; और हिन्दु 
और मुस्लिम झगड़े के कारण कोई ऐसी केन्द्रीय सरकार नही होनी थी, जो समस्त ब्रिटिश 
भारत के ऊपर शक्ति-प्रयोग के लिए समर्थ होती और जिसको वतंमान भारत-सरकार 
की झक्तिया स्थानान्तरित की जा सकती । जो शक्ति ब्रिटिश लोगों के पास थी उसे 
बिमबत करना होगा ताकि उसका स्वेच्छा से परित्याग हो सके, जैसा कि वास्तव में मिस्टर 
ऐटली (97. 2(९७) के वक्‍तव्य ने स्वयं अस्पण्ट रूप से पूर्वामासित कराया था। 
ऐंटली ()]९४) की घो पणा के वाद ही उ०-प० सीमाप्रान्त, पंजाब, बंगारू, आसाम 
और देश के अन्य भागों में दूर विस्तृत सुनियोजित हिसाएं, कत्छ और सम्पत्ति का नाश 
करने वाल कार्य किए गए। मुस्लिम छीोग अधीन वन गई थी क्योंकि सर सैय्यद अहमद खां 
कह गए थे कि दो राष्ट्र--मुस्लिम और हिन्दू एक सिहासन पर नहीं बैठ सकते ।?* 
२० फरवरी, ३९४७ की घोषणा के साथ-साथ ही छाडे वेवैल (7,.गत ए़ग्स्णा) 
के स्थान पर ला्ड लुईम माउप्टवेटन (0 ,0घांड आ०्प््र०४६८०) की नियुक्ति 
की गई ताकि सत्ता के हस्तान्तरण की मूमिका तयार की जा सके । २४ मार्च, १९४७ 
को माउप्ट्वैटन ('०णणा७०४०४) ने वॉयसरॉय का पद ग्रहण किया, और भारत की 
राजनीतिक स्थिति के अध्ययन' में छगमग दो मास छगाए । इम अवधि मे उसने अमूतपूर्व 


जप ऊन पे 3. एलसापलल 36ग्णा, '7846 'काव 8, 979. 62.63. 
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भयंकरता लिये दुए साम्प्रदायिक दगों को देस लिया था और नगदों तथा गावो में दोनो 
जगह एक जैसी पाठंगपन को आग सारे देश मर में फैदी हुई थी। वह्‌इस निष्कर्ष पर 
पहुचा कि समझीता तुरन्त होना चाहिए और सत्ता का हस्तान्तरण भी जून, १९४८ से 
पहले ही किया जाना चाहिए । उसने देश के विभाजन की एक योजना बनाई भौर दल 
के नेताओं को, अत्यन्त मोपनीयता के साथ उसकी मुख्य रूपरेखा से अवगत भी कराया 
और सिद्धान्त रूप से उनकी सहमति भी प्राप्त कर ली। तव उसके पश्चात्‌ ब्रिटिश सरकार 
का अनुमे.दन भी प्र'प्त कर लिया गया और ३ जून, १९४७ को उसे सार्वजनिक रूप पते 
घोषित भी कर दिया और वह योजना “नेहरू, जिन्नाहु और बलदेवसिह द्वारा सार्वजनिक 
रूप से स्वीकार कर ली गई।” 


विभाजन तथा पाकिस्तान 
(एडापपंव्य ब्पव एगेतंडशा) 


माउप्डबैंटन योजना (3[०ए४६७४७०६८थ (09) सीधी-सादी थी। भारत को 
दो अधिराज्यों (7000पएं०ा४) में विमक्त किया जाना था। पर यह पाकिस्तान मिस्टर 
जिन्नाह के स्वप्नों का पाकिस्तान नही था। यह कदे हुए मिज़े हुए क्षेत्र की किस्म का था 
जिसके अन्तर्गत पजाव और बंगाल का भी विभाजन किया जाना था। विभाजन को एक 
लोकतान्त्रिक रूप देने के लिए मुस्लिम-वहुल प्रान्तों मे सार्वजनिक राय को विभिन्न और 
जदिल प्रवन्धों द्वारा अभिलिखित किया गया। उनके सामने यह प्रइन रखा गया कि 
क्या सविघान वर्तमान सविधान समा द्वारा बनाया जाय अथवा किसी पृथक्‌ संविधान 
समा द्वारा ? इसका परिणाम पहले ही जाना हुआ था | उ०-प० सीमाग्रान्त, पंजाब 
और बगाल के मुस्लिम-बहुल माग, सिन्‍्ध और बलूचिस्तान इन सव ने एक पृथक्‌ विधान 
सभा के लिए निर्णय किया । आसाम के सिलहट (85१॥०७) जिले ने, जो अत्यन्त 
मुस्लिम-बहुल था, एक जनमत संग्रह द्वारा मुस्लिम वंगाल में मिलने का निर्णय किया । 
इस प्रकार पाकिस्तान का जन्म हो गया । जो शेप रह गया था वह औपचारिकतां 
मात्र थी। लाडड माउण्टबेटन (7,006 'ध०ए्ाा००६६७३) की अध्यक्षता में एक उच्च- 
स्तरीय विभाजन परिपर्‌ (?व्संपणा 0०प्णणो) स्थापित की गई। सर सिरिल 
रैडक्लिफ (80 05) ॥800०ा5१) की अध्यक्षों में दो पंजाबों और दो बंगालों को 
सीमाओं के चिह्न लगाने के लिए दो सीमा आयोग (छ०ए्रावशआए (०णणंडअं०ा) 
मी स्थापित किए गए । 


भारतोय स्वतन्त्रता प्रधिनियम, १६४७ 
(7फ6 एापींग्य वा्त०एछा१ृ॥ा०० 3०, 937 ) 

२ जुलाई, १९४७ को भारतीय स्वतन्त्रता विधेयक (गरत॑ध्या व70०ए60वैं१५०७ 
ऊाा) का प्रारूप, जिसके द्वारा माउण्टबेटन योजना के अनुसार राजवीतिक 
समझौता प्रवर्तित करना था, कांग्रेस और मुस्लिम छीग के नेताओं के विचायर्स उनमे 
चुमाया गया । ५ जुलाई को ब्रिटिश संसद्‌ में यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया और 


देश झौर लीग ५१७ 


दोनों सदनों में इसके पारित हो जाने पर इसे १८ जुलाई को सम्राट्‌ की स्वीकृति प्राप्त 
हो गई । 
भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम ने १५ अगस्त, १९४७ से भारत और पाकिस्तान- 
इन दो स्व॒तन्तर अधिराज्यों के निर्माण का विधान किया था । प्रत्येक अधिराज्य में 
मग्राट्‌ द्वारा एक-एक गवर्ने र-जनरल नियुक्त किया जाना था। प्रत्येक अधिराज्य के 
विघानमण्डल को सम्पूर्ण विधायी शक्तिया दी गई थी और ब्रिटिश संसद्‌ का कोई भी 
अधिनियम दोनो में से किसी एक पर भी लागू नही होता था । ब्रिटिश भारत के ऊपर 
ब्रिटिश सरकार की सत्ता तथा भारतीय रियासतों के ऊपर राजमुकुट (४०७४) का 
» आधिपत्य, राजमुकुट के रियासतों के प्रति समस्त दायित्व और रियासतों में सन्धि, 
जागीर, प्रथा, समनुज्ञा (8एर/श०7०९) और अन्यथा कारणों से सम्राट के द्वारा प्रयोग किए 
जाने वाले समस्त अधिकार, शक्तियां, प्राधिकार अथवा क्षेत्राधिकार सव के सव समाप्त हो 
भए। रियासतें अधिराज्यो की सरकारों के साथ अपने राजनीतिक सम्बन्धों के रखने 
के विषय में स्वतन्त्र हो गई थी । १५ अगस्त, १९४७ तक जूनागइ, जम्मू और काइ्मीर 
और हैदराबाद रियासतों के शासकों को छोड़कर शेप समस्त राजाओ ने या तो भारत 
में अथवा पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर लिया था। अन्ततोगत्वा, जम्मू और काश्मीर 
ने भी भारत मे श्रवेश करना स्वीकार कर लिया था और हैदराबाद भी पुलिस-कार्य 
(2९०॥४०९-३०४०४) द्वारा भारत में प्रविष्ट हो गया था । जूनागड रियासत के लोगों 
द्वारा मारत संघ में प्रवेश किए जाने के पक्ष मे अपना निर्णय देने के बाद वहा का शासक 
भी पाकिस्तान भाग गया था । 


पाकिस्तास का नया राज्य 
, (706 खे०फ 88906 ण एवात्ं४४का ) 


पाकिस्तान का राज्य अपने जन्म के समय दो भागों से मिलकर बना था--पूर्वी 
पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान । दोनो ही पुराने भारत से कटे थे । इन दोनों मागो 
को एक हजार मील का भारतीय प्रदेश पृथक्‌ करता था। पूर्वी बगरू और आमाम के 
सिलहट जिले से मिलकर पूर्वो पाकिस्तान बना था। पश्चिमी पाकिस्तान में 3०-प० 
सीमाप्रान्त, पश्चिमी पजाब, सिन्‍्ध और बलूचिस्तान सम्मिलित थे । बहावलपुर, 
खेरपुर और वल्‌चिस्तान और सीमावर्ती प्रान्त को अपेक्षयया आठ छोटी रियासते भी 
पाकिस्तान में मिक्ठ गई थी । १९६१ की जनगणना सख्या के अनुसार पाकिस्तान की 
* जनसंख्या नौ करोड़ चालीस छाख थी। इनमे से ५ करोड़ पूर्वी पाकिस्तान में थे । 
पाकिस्तान मे जनसंख्या की वृद्धि उतनी ही विस्मयावह है जितनी कि वह भारत में है। 
पूर्वो और परिचसी पाकिस्तान एक दूसरे से त केवल एक रूम्बे मारतीय प्रदेश 
द्वारा पृथक्‌ किए गए है बल्कि कुछ अन्य कारण भी है जो उनको पृथक्‌ रखने मे सहायक 
है। पूर्वी पाकिस्तान मे भाषा बंगाली है जो बंगाली लिपि में लिखी जाती है और जिसका 
सम्बन्ध सस्कृत से है। परन्तु पश्चिमी पाकिस्तान मे जो-जो भाषाएं बोली जाती है वे उद्‌, कर 
पंजाबी, हिन्यी, बदूची और पस्तो हैं। दे वहुतायत से फाससी छिपि में छिखली जाती * 


१८ पाकिस्तान को शासन-प्रखात्तो 


और उनका शब्द-मण्डार फारसी जौर अरबी भापाओं में सम्बद्ध है। पूर्वी पाकिस्तातके 
मुस्लिमों ने बडी द्‌ हता से लपनी मापा के बिपय मे प्रस्तावित परिवर्तनों का विरोध सिवा 
है और फलत: आज उ्दू ओर बंगाली पाकिस्तान की ये दो सरकारी भाषाएं हैं। इसके 
अतिरिक्त पूर्वों और पश्चिमी पाकिस्तान के मुस्लिमों में अपनी आदतों, जीवन-निर्वाह 
करने, वेश-भूया और यहा तक कि मोजन के विपय में नी अत्यधिक अन्तर है। पार्किस्तात 
के इन दोनो पक्षो की सास्क्ृतिक परम्पराओ मे भी पर्याप्त अन्तर है। पश्चिमी पाकिस्तात 
की २२ प्रतिशत जनसख्या नगरों मे रहती है जबकि पूर्वी पाकिस्तान के ५५ प्रतिशत 
लोग ही नगरों में रहते हैं। पूर्वी प्राकिस्तान गंगा और ग्रह्मपुत्र नदियों के नदी-मूस में 
स्थित है और प्रतिवर्ष यह प्रदेश वाह्रो ओर उससे उत्पन्न होने वाले विनाश का पिवार 
बनता है। थोडे से ही उद्योग है और साधनों की भी कमी हैं॥ पटसन ही मुख्य रोक- 
उपज (0४०, 07०७) हैं। अधिकाश उद्योग पश्चिमी पाकिस्तान मे हैं. और (वीं 
पाकिस्तान को यह शिकायत है कि इसके हितों का पर्याप्त रूप से अभिरक्षण नही किया 
जा रहा है। तदनुपमार पूर्वी पाकिस्तान मे रहन-महन का स्वर बहुत निम्न है। 

घर्म (एलाहण)--पाकिस्तान एक इस्लामी राज्य हैं और पश्चिमी 
पाकिस्तान के मन्त्री मिस्टर वाई० के० वादू (00. ४. 7९. ७४००) के अनुसार 
पाकिस्तान का कोई नागरिक जो इस्लाम के लिए श्रद्धा नही रखता वह देश के प्रति सच्चा 
और निष्ठावान्‌ नही हो सकता। मि० बादू ने इस बात पर बल दिया था कि इस प्रकार 
से निष्ठा की परीक्षा की जानी आवश्यक है क्योकि पाकिस्तान वी स्थापना ही इन 
मूलभूत सिद्धान्तो” के आधार पर हुई थी। १९४९ में पाकिस्तान के जन्म के 
समय बाद ही सविधान समा ने एक उद्देश्य प्रस्ताव (0एंल्ताएर छलणपरण) 
पारित किया जिसके अनुसार इस्लाम द्वारा प्रतिपादित छोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, समानता) 
सहनशीलता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तो पर ही पाकिस्तान का भावी सविधा्त 
आधारित किया जाना था | इस बात का भी निश्चय किया गया कि भावी संविधार्त 
के अधीन पाकिस्तान के मुस्लिम व्यक्तिगत रूप और सामूहिक रूप से इस योग्य वा 
दिए जाने चाहिए कि वे इस्लाम की शिक्षाओं और आवश्यकताओं के अनुसार अपना जीवन 
व्यवस्थित कर लें । अतः पाकिस्तान में व्यक्तिगत तथा सामाजिक जीवन के भ्ेक 
पहलू में इस्लाम रमा हुआ है। इस्लाम के अमाव मे पाकिस्तान का कोई अर्थ नहीं है। 
पाकिस्तान के प्रथम प्रवान मन्त्री मिस्टर लियाकत अली खा (४7 [/8पए४/ 3 क्ताशगे 
ने कहा था, “पाकिस्तान की नीव इसलिए पडी क्योंकि इस उप-महाद्वीप के मुस्लिम 


अपने जीवन को इस्लाम की शिक्षाओ और परम्पराओ के अनुसार ढालना चाहते ह 
क्योंकि वे ससार को यह दिखाना चाहते थे कि इस्छाम आज के मानव-जीवन में प्रवि' 
हुए अनेक रोगों के इछाज के लिए एक सर्व-मेपज (फस्ा8००७) है।”* 


अल्यसंड पक (7॥० हाा्र०्तंप०३)--१९४७ मे पाकिस्तान में सम्मिलित 





.. घापवेप्रईशा प्रा, फ०छ फुबाफं, 0८0०9७7 39, 907« री 
2, 6०ण&0एथआ शैघछल्कणेज ए॑ ऐव्टेंशबा 266६०, शणें, जी, जाप 
पे, 949. 
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राजनोतिक पृष्ठमूमि.. . 
जिक्र एणप्रप्ट0, झ34ए:7680ए47) 


पाकिल्तान का गवरनर-जनरल (ए6 धठएयगा०ग-त दाद गी एॉप॑ंआधा)-- 
पाकिस्तान का प्रथम संविधान १९५६ में स्वीकृत किया गया । पाकिस्तान के निर्माण 
को तारीख अर्थात्‌ १५ अगस्त, १९४७ के वाद के पूरे नौ वर्षों तक पाकिस्तान का शासन 
भारत सरकार अधिनियम, १९३५ (६०58. ० ता ४०६, १986) के अनुवन्धो 
के अनुसार गठित किया गया और कार्य करता रहा। हां, इसमें आवश्यकता के अनुसार 
और समयातुसार कुछ एक परिवर्तव अवश्य कर लिये गए थे । पाकिस्तान के निर्माता 
मिस्टर मुहम्मद अली जिन्नाह इस नये अधिराज्य के प्रथम गवर्नर-जनरल नियुक्त किए 
गए थे। उनकी शक्ति भारत के वॉयसरॉय और गवनेर-जनरल से बहुत कुछ मिलती- 
जुलती थी जो ब्रिटिश शासन-काल में देश का वास्तविक शासक होता था ! समस्त 
अभिप्रायों और उद्देश्यों की दृष्टि से प्रधान मन्‍्त्री उसका प्रथम प्रतिनिधि होता था और 
लियाकत अली खा ने कायदे-आजम (0पथंत--32०:४) के नेतृत्व के अधीन यही 
काम निभाया था। वस्तुत., मिस्टर जिन्नाह पाकिस्तान के नए राज्य का मूत्तिमान स्वरूप 
थे। कीथ कैछाई (०४ (शाधत) का कथन है कि, “दक्ति का इतना आधिक्य 
पहले कभी किसी संवैधानिक शासक और स्वैतन्त्रियों (४०(००४४४) के पास नहीं 
देखा गया था। उसका असैनिक प्रशासन और सेना पर पूरा अधिकार था । अपनी ही 
आज्ञा द्वारा वह वर्तमान संविधान का सझोधन कर सकता था और ऐसे कानून छागू कर 
सकता था जिनके ऊपर किसी न्यायालय की पुनरीक्षण शक्ति प्रभाव नही डाल सकती 
थी।” कायदे-भाजम, अर्थात्‌ सर्वश्रेष्ठ तेता की ये समग्र शक्तियां जो उसके द्वारा प्रयोग 
में छाई जाती थीं और उसका वह अधिकार जिसका कि वह उपभोग करता था उसकी 
केवछ नाममात्र और कोरे कागज पर ही रहने वाली शक्तिया और अधिकार नहीं थे। 
और न ही बे “संवैधानिक उत्तरदायित्वों के अभिसमयों द्वारा सीमित थी। वल्कि इसके 
विपरीत, कंविनेट अर्थात्‌ मन्त्रिमण्डल के मन्त्री इस बात को स्पष्टतमा समझते थे कि वे 
अपने पदों पर गवनेर-जनरलछ के अभिकर्त्ताओ के रूप मे बने हुए है, और विधान सभा 
शक्ति-रहित' विरोधी पक्ष के साथ अपने अध्यक्ष के किसी भी कृत्य को छलकारने की 
वृत्ति मे नहीं थी ।7 मिस्टर जिन्नाह पाकिस्तान के गवर्दर-जनरल तथा संविधान सर 
के अध्यक्ष दोनों ही थे। मुस्लिमों को अपने नवीन निर्मित मुस्लिम राज्य और अपने 
उपकारकर्तता कायदे-आजम दोनों पर ही गव॑ था ! वे उसकी ओर अपने नए राष्ट्र के 
भाग्य का पथ-अदर्णन कराने के लिए देखते थे और देश को दाक्तिशाली, ओजस्वी और 
विश्वासपूर्ण बनाने के लिए वे उस पर पूर्ण श्रद्धा रखते थे । “वहां अन्य कोई नहीं था, 


3. झुका एगाओ्रव, अजब, 4 2तपहव्या डछवआ, 9 20. 
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वही पाकिस्तान था; और जहां कही वह जाता एक बडी भीड इस चापलूसी से उसका 
स्वागत करती जिसे एक प्रकार की पूजा भी कहा जा सकता था।! 
परन्तु पाकिस्तान के भाग्य में यही नही वदा था कि मिस्टर जिन्नाह एक 
समय तक राज्य रूपी जहाज के कर्णघार बने रहते । १९४८ के सितम्बर में उनका 
देहान्त हो गया । ख्वाजा नाजिमुद्दीन (एकत्तआं& 'शांघ्रपतवा0) जो तव तक 
पुर्वी बंगाल का मुख्य मन्त्री था स्वर्यीय मि० जिन्नाह के स्थान पर पदारूढ़ हुआ परन्तु 
बह कायदे-आजम के महत्त्व, प्रतिष्ठा, सत्ता और उनके द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली 
इक्ति की बरावरी नही कर सका। मिस्टर लियाकऊत अली खा ने प्रधान मन्‍त्री के पद से 
सम्बद्ध सत्ता और प्रतिष्ठा की सुधारने का यत्न किया और ससदीय प्रणाली की सरकार 
से संबब रखनेवाले अधिसमयो को भी छागू करने का प्रयास किया ताकि गवने र-जनरल 
द्वारा मन्त्रिमण्डल को नियन्त्रण करने की पूर्व-प्रथा को उल्ढा जा सके। कानून के 
गवने र-जनरल की शक्तिया अब भी वहा विद्यमान थी, परन्तु १९४७ के भारतीय 
स्वतन्त्रता अधिनियम (]ककांक्ा िवल्तुशातथा०० 3०६ 947), के कुछ संक्रमण- 
कालीन खण्डो को समाप्त होने दिया गया | संविधान सभा के उपाध्यक्ष (70७छपॉ/ए 
80०४६९/) मिस्टर तमीजुद्दीन खां (7 'रारांडण्वेवंगा 7९॥७७) उसके स्पीकर 
अर्थात्‌ अध्यक्ष चुवे गए । “कायदे-आजम की शक्ति के गवर्नेर-जनरल, प्रधान-मन्त्री 
तथा संविधान सभा के अध्यक्ष के बीच विसर्जन के इस काये के १९५३ और १९५४ 
में बड़े महत्त्वपूर्ण परिणाम निकलने थे ।” 
सबिधान का तिमगि (7व््ाड ४ 0086 005ध६ए४०३)--१० अगस्त, 
१९४७ को पाकिस्तान की सविधान सभा की सबसे पहली बैठक कराची (एशाबलां) 
में हुई । इसके उद्धाटन के समय सभा की कुछ सदस्यता ६९ थी। विभाजन के पश्चात्‌ 
पाकिस्तान में आनेवाले शरणार्थियों, रियासत वहावरूपुर व खेरपुर, बलूचिस्तान 
रियासत संघ तथा उ०-प० सीमाप्रान्त की रियासतों को प्रतिनिधित्व देने के लिए 
सदस्यों की संख्या मे वृद्धि की गई और यह संख्या ६९ से बढ़कर ७९ हो गईं। संविधान 
सभा का मुख्य कार्य यद्यपि पाकिस्तान के लिए एक संविधान का निर्माण करना था 
परन्तु इसके अतिरिक्त और जब तक संविधान छागू नही होता था, इसने भारत सरकार 
अधिनियम, १९३५ (6०7४. ० पाकं$ 36, 935) के अन्तर्गत सघीय विधान- 
मण्डल (7९१०४७] 7,68ांड४८०७) के रूप में भी कार्य किया। सविधान सभा के 
इस दूहरे कार्य ने और कायदे-आजम की मृत्यु के तुरन्त पश्चात्‌ आने वाले समय के बीच 
मे प्रभाव, सम्पत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए राजनीतिक जीवन का निर्माण 
करनेवाले विविध स्वार्थो और व्यक्तियों के वीच एक भयंकर होड़ ने जन्म ले लिया था। 
वहूं अखाड़ा जिसमे इस होड ने पहले-पहल अपने आपको श्रकद किया वह उस संविधान 
बनाने की प्रक्रिया थी जिसने पाकिस्तान की राज्य-व्यवस्था को प्ौपचारिक रूप से 
अभिव्यक्त करना था ॥? अतएव संविधान सभा के कार्य का मार्य सरल नहीं ा। 


3. उप, छ.9. 
2. एप्डा07००४ गण, 4... #., 2#6 &74/6 ०/ शाप, 9. 335. 


श्रर पाकिस्तान की शासन-प्रणालो 


यह बडी मन्‍्द गति से कार्य करती और असख्य निरोधों को झेलती । १९४९ के मार्च मे 
कही जाकर उद्देश्य प्रस्ताव (09[०९०+८४ मेल्णणांणा) पारित हुआ था। 
इसके साथ ही इसने विधान किया था कि मादी सविधान इस्लाम द्वारा प्रतिपादित छोकतन्व, 
स्वातन्त्य, समानत,, सहनझीलता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों पर आधारित 
होगा । यह भी प्रस्तावित हुआ था कि नए सविधान के अधीन पाकिस्तान के मुस्लिमों 
को व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से इस्लाम के उपदेयों और आवश्यकताओं के 
अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करने के योग्य वना देना चाहिए। समा द्वारा एक 
आधारमूत सिद्धान्त समिति (छघं० वांग्रलँछा७ (0०००) की भी नियुक्ति 
को गई थो जिसे उन मुख्य सिद्धान्तों के विपय में प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कहा 
था, जिन्हें भावी सविधान का आधार बनाया जाना था। इस समिति ने १९५२ में 
सविधान समा को अपनी रिपोर्ट दी थी । 
प्रान्तीय प्रतिद्वन्द्रिताएं, मापा-विवाद तथा कई अन्य कठिमाइया कुछ एक ऐसी 
बाते थी जिन्होंने प्रशासन को और सविधान निर्मतू निकाय और विधानमण्डल के 
रूप में सविधान सभा के का को पीड़ित करा हुआ था । रशब्रुक विलियम्स (पि४४॥- 
४7००६ १४४॥ ४४४४) लिखता है कि “बहुत थोड़े मेरे पाकिस्तानी मित्र इस बाते का 
अनुमव करते हुए प्रतीत होते ये कि कोई भी संविधान अधिक लामदायक नही हो मर्कता 
जब तक कि वह देश की आवश्यकताओं के अनुकूल न हो ; और मुझे यह प्रतीत होता 
था कि यह बात प्रयोग में लाये जाने वाले मानदण्डों मे से कम से कम ध्यान में रखी जाती 
थी ४४ भिस्टर जिन्नाह ने प्रन्तोयतावाद और भाषावाद के विरुद्ध अनेक बार कई चेताव- 
निया दी थी और ये दोनो ही अभिशाप, जो पाकिस्तान के दोनों पक्षों द्वारा इतने उत्साह- 
पूर्ण ढग से वल्कि धर्मोन्मत्तता से प्रयोग में छाए जाते थे, लियाकत अली खा को १९५१ 
में उसकी हत्या होने तक उसकी समस्त प्रधान मन्सत्रित्त की अवधि में भूत के समान 
डराते रहे। उसके दबंग और अत्यन्त ऊंची आकाक्ष। रखनेवाले सहयोगी शासन के मुखिया 
के रूप में उसके नेतृत्व से बड़ी कठिनाई से समाधान कर पाते थे और प्रायः उसके परामर्श 
को ठुकरा देते थे। “उसके कुछ मन्त्रियो ने सविधान समा में अपने पक्ष का पोषण करने 
चाछे भुटो को बनाना प्रारम्भ कर दिया था; और मन्त्रिमण्डल मे वहुमत की राय से 
भेद रखने वाले अपने विचारों को वे अखबारों तक में प्रकाशित करा देते और यह 
रवैय्या ऐसे विवादास्पद मामलो में भी देखने मे आया जैसा कि १९५०-५६ में जब यह 
प्रश्न उपस्थित हुआ कि क्या भारत की तरह पाकिस्तान को भी अपने रुपये का अवमूल्यन 
कर देना चाहिए ?”३ 
उपर्युक्त परिस्थितियों मे झ़्वाजा नाजिमुद्दीन गवरनेर-जनरकत का पद छोडकर 
छियाकत अली खा के स्थान पर प्रधान मन्‍्त्री बने । पिछले मन्व्रिमण्डल में वित्त-्मस्त्री 


गुलाम मुहम्मद [फ्िगेष्याय गिरा उठाकर गवर्नर-अनरल के 
पद पैर आसीन किया गया। नए प्रधान मन ५ के अधिकाश सदस्या 
। प्‌ है 
]. एंव, 


2... छिपओ न्जिः मे, 


राजनीतिक पृष्ठमुमि प्र्र३्‌ 


को बनाए रखा और एक भूतपुर्वे असेनिक कर्मचारी चौ० मुहम्मद जली (0. 
अआखश्कशा०त 3॥) की पदोन्नति करके उसे वित्त मन्‍्त्री बना दिया। "वाजिमुद्दीन 
एक धामिक और ईमानदार व्यक्ति था और उसकी आकृति अथवा झब्द अथवा निर्णय 
इस बात्त को वहुत कम प्रमाणित करते थे कि उसमें लोगो अववा परिस्थितियों के ऋपर 
अपनी इच्छा थोप सकने की शक्ति थी ।”7 वस्तुत* उसके पास पिछली सरकार से विरासत 
में मिछ्ठी समस्याओं से जूझने की शक्ति नही थी, साथ ही वह मन्तियों के उस कुलक से 
भी भिड़ने में अशक्त था जिन्होंने लियाकत अली खा के पदावधि काल में केन्द्रीय सरकार 
की प्रतिष्ठा को कमजोर वना दिया था। कुछ नई समस्याएं भी पंदा हो गई थी जिनके कुछ 
एक कारण थे---फसछ अच्छी न होने के कारण अन्न-संकट, मोषन-भेप (कशाक्वार० रे 
_0०5था।9) में सकट; तथा कपास, पठमन की कीमतो में मारी ग्रिरावट आने के कारण 
आय-व्यपक्र सम्बन्धी कठिताइमा और राजनीतिक-घामिक उथलब्पुथल जिससे 
चरिचमी पाकिस्तान की सरकार की स्थिरता के लिए हो खतरा पैदा हो यया था ।* 
दृइठ और तुरन्त कार्य उस क्षण की आवश्यकताएं थी । ग्वर्नर-जनरल उस समय देश का 
रक्षक सिद्ध हुआ और उसने १७ अप्रैल, १९५३ को नाजिमुद्दीन सरकार को बर्खास्त 
कर दिया । गवर्नर-णनरल में एक वक्‍तव्य में ख्वाजा नाजिमुद्दीन के सन्प्रिमण्डल 
पर यह दोष छुग्ाया कि “वह देश के सम्मुख उपस्थित हुई कठिनाइयो के साथ जूझने में 
नित्ान्त अनुपयुक्त सिद्ध हुआ है ।” वक्‍तव्य में आगे चलकर यह कहा गया था कि 
“जो आपात समय उपस्थित हुआ है उसके विपय में मैं अनुभव करता हूँ कि मेरे छिए 
यह आवश्यक है कि मैं मन्न्रिमण्डल को पद त्याग करने के लिए कहूँ ताकि एक नया 
मन्त्रिमण्दल बनाया जाये जो पाकिस्तान के प्रति अपने दायित्वों को निभाने में अधिक 
उपयुक्त हो (/ 
गवर्नेर-जनरल ने तत्कालीन सयुकत राज्य अमेरिका में स्थित पाकिस्तान के 
'राजदुत मुहम्मद अछी (2४०४०आ्ाण्पे 38) की प्रधान मन्त्री वसने को और नई 
सरकार बनाने के लिए निमस्त्रथ दिया / मुहम्मद अली बोगरा (जाकरेग्माकब्त 7 
3087०) ने, थो बंगाली थे, इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और पद त्याग करने 
वाले मन्पिमण्डल के छह पुराने सदस्यों को लेने हुए अपने मन्प्रिमण्डल का निर्माण कर 
डाला। गवर्त र-जनरल के इस कार्य को जनता ओर समाचारपत्रों ने सूब सराहना की, 
परन्तु इसके दारा देश के राजनीतिक जीवन में एक गहरो दरार पेदा हो गई। नया प्रधान- 
मच्यों गवने र-जनरल की अपनी व्यक्तिगत पसन्द थी। ने तो वह किसी दल का नेता 
था ओर न ही वह मुस्लिम छीग के किसी सारवान्‌ गृट्ट का नेता ही था) मुहम्मद थी 
बंगरा जनता और संसद के छिए एक अज्ञात व्यक्ति घा पोर उसके विपय में यदि कोई 
वात भात थी तो वहू यह थी कि अमेरिका में राजदूत पद ग्रहण करने से यूर्द यह संविधान 
समा का एक आम सदस्य था । श्म्वियात्यी राजवोनिक हेतायों को बाहर निकालने 





4... कैसंफा एगीवाप, सीवदाबंक्त, - रीजीइंट्गोँ &०79५, ए. 22. 
2... सिलेरा ६० धाल उसका थी लिए (छा दु रिशदुमार॥ रंबक्‍० ४2 क्‍ीएमक्‍्ग 
उजप्राँच्चमततर, 953. 


५२६ पाकिस्तान को शासन-प्रणाती 


मन्त्री बनाए गए । गुलाम मुहम्मद के स्थान पर जो कुछ समय से अस्वस्थ चे 
आ रहे थे मेजर जनरल इस्कन्दर मिर्जा गवर्नर-जनरल बनाए गए । सभा का दूसरा 
सत्र अगस्त में बुछाया गया और अब मसम्ा पूरी गम्मीरता से संविधान निर्माण के कार्य 
में जुट गई। जनवरी, १९५६ में संविधान सभा के सम्मुस सविधान का प्रारुप प्रस्तुत 
किया गया और फरवरी १९५६ में वह अभी स्वीकृत कर लिया गया । २३ मार्च, १९५६ 
को पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य का सविधान छागू हो गया और अब देश का अधि- 
राज्य रूपी दर्जा समाप्त हो गया | संविधान समा का दूसरा महत्त्वपूर्ण कार्य पंजाब, 
उ०-प० सीमाप्रान्त, बलुचिस्तान, सिन्द तथा रजवाड़ो के विविध क्षेत्रीय एककों को 
मिलाकर के एक प्रान्त बनाना था जिसके मम्पूर्ण क्षेत्र के छिए एक कार्यपालिका और एक 
विघानमण्डल का भी विधान किया गया था। 


१६५६ के संदिधान फी मुस्य दिशेषताएं (॥990४शए कीट्शप्राएउ व, (० 
986 0०;४४६घ४००)--१९५६ के संविधान का नाम “पाकिस्तान के इस्लामी गण- 
राज्य का सविघान” रखा गया था और इसकी प्रस्तावना का प्रारम्म॑ इन शब्दों से होता 
था “दान त्याग-शील (छथ्यालील॑ं०५), दयालु (3थलं४) अल्लाह (42॥2) के 
माम पर * * * ।/ प्रस्तावना घोषित करती थी कि, “सर्वप्रमुता का स्वामी कैवल सर्व- 
शक्तिमान अल्लाह है, और पाकिस्तान की जनता द्वारा प्रयोग में छाई जाने वाली शक्ति 
जिसकी सीमा उस परमात्मा ने निश्चित की है, एक पवित्र धरोहर के रूप में है। 
पाकिस्तान के इस्लामी गणराज्य में इस्लाम द्वारा प्रतिपादित लोकतन्त्र, स्वतस्त्रता, 
समानता, सहनशीलरूता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों का पूरी तरह पालन क्या 
जायगा और पाकिस्तान के मुस्लिम, व्यक्तिगत रूप से तथा सामूहिक रूप से, इस्लाम के 
उपदेशों और आवश्यकताओं के अनुसार जैसे कि पवित्र कुरान और सुन्नाह (8ण7४%) 
में बताया गया है अपने जीवन को व्यवस्थित करने में समर्थ बना दिए जायेंगे। अह्प- 
सख्यकों को स्वतन्त्रता से अपने घ॒र्में की घोषणा करने और उसका पालन करने का और 
अपनी संस्कृति को विकसित करने का आश्वासन दिलाया गया था। सविधान के दूसरे 
अध्याय में मूलभूत अधिकारों ( छप्रवेध्रायथाग] पक्ष्ठा8) की एक सूची थी 
जिसमे और बातों के साथ-साथ ये बाते भी सम्मिलित की गई थी--अस्पृश्यता की समाप्ति, 
सस्कृति और भाषा का सरक्षण, किसी भी धर्म को घोषित करने, पालन करने और 
उसका प्रचार करने का अधिकारी तथा प्रत्येक धािक सगठन और उसके किसी भी 
सम्प्रदाय को अपनी घामिक सस्थाओं को स्थापित करने, बनाए रखने और प्रबन्ध करने 
का अधिकार था। अनुच्छेद २२ ने सर्वोच्च न्यायालय में मूलमूत अधिकारों की प्रत्याभूति 
अर्थात्‌ गारण्डी देने की शक्तिया निहित की हुई थी । इस प्रकार अधिकारों की प्राप्त 
करने के लिए न्‍्यायारूय का द्वार खटखटाया जा सकता था । राज्य नीति के निदेशक 
मिद्धान्त (707९० 5७ एपंगरटफ़ार३ ० 8६६० 70०॥०७) सविधान के भाग हे में 
रखे गए थे और वे वादयोग्य नही थे । अनुच्छेद २४ राज्यो को निदेशित करता था 
वह मुस्लिम देशों के वीच एकता के वन्धनो को मजबूत करने का यल करे । अल्वर्राष्ट्रीय 
शक्ति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन दे, समस्त राष्ट्रों में सदुमावनां और मैत्री बढाए,- 
पर अन्तर्साप्ट्रीय झगड़ों को घान्तिमय साधनों से सुलझाने के लिए व्डवा दे । 


भ्र८ पाकिस्तान को शासन-प्रसाली 


राष्ट्रपति द्वारा उनके यवर्नेरों की नियुक्ति का विधान किया था ओर वे गवर्नर उसझे 
प्रसन्नता की अवधि में ही अपने पदो पर वने रह सकते थे । प्रान्तों में मी मस्मिमण्डलोय 
स्वरूप की सरकार थी जो सघ के छिए विहित सरफार की समस्त आवश्यक वस्तुओं में 
साम्य रखतो थी। जैसा कि केन्द्र मे था उत्ती तरह परान्तों में मी एकल सदन विधानमण्डछ 
थे । प्रत्येक प्रान्तीय विधान सभा के ३०० सदस्य होते थे, जिसमें स्त्रियों के लिए १९ 
अतिरिक्त स्थान अस्थायी छूप से सुरक्षित किए गए थे। कोई मी व्यक्ति एक ही समय में 
राष्ट्रीय समा तथा प्रान्तीय विधान समा का एक साथ सदस्य नही रह सकता था। किसी 
आनन्‍्त की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग यद्यपि निषिद क्षेत्रों (टंडलेप्तेल्त प्याज) 
सभा विश्येप क्षेत्रों (89००८ंश 7०७७) पर लागू होता था, तथापि इन क्षेत्रों पर 
अधिकांशत: नियन्त्रण केद्रीय सरकार के लिए हो आरक्षित रखा जाता था । 
संविधान ने तीन विधायी सूचियों का विधान किया या । संघ सूची (ऊव्पेशश 
3,७80) प्रास्तीय मूची (70:%००| 3090) और संवर्ती सूची (00ए८प्णएथय 77») । 
दो के बीच सर्प उपस्थित होने पर ससद्‌ का कानून छागू किया जाता होता 
था ; परस्तु प्रान्त की स्वीकृति प्राप्त होने पर ससद्‌ आ्रान्तीय सूची के विपय पर मी 
“विधि निर्माण कर सकती थी। संसद को यह द्किति प्राप्त थी कि वहू किसी सम्धि को प्रवतित 
कराने के लिए कानून वना सके । अवशिष्ट शक्ति (उ०ञंतघछाओ 9०5०) प्रत्ती < 
के पास होती थी । 
न्यायतरालछिका के शिखर पर पाकिस्तान का सर्वोच्च न्यायालय विद्यमान था। 
इसके पास संघ और प्रान्तों के वीच झगड़ो में और प्रान्तों के दीच होने वाछे कुछ एक झगड़े 7 
में मूल क्षेत्राधिकार था । राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श के रूप में राय मांग 
सकता था । पाकिस्तान के प्रत्येक पक्ष में अपना-अपना उच्च स्यायालय था जिनमे 
अत्येक प्रकार के लेख (7०३9) जारी करने की शक्ति निहित थीं। यदि राष्ट्रपति को 
इस बात का समाघात हो जाय कि पाकिस्ताव की सुरक्षा अथवा आधिक जीवन अथवा 
उसके किसी माग को युद्ध अथवा वाह्मय आक्रमण अथवा आन्तरिक उपद्रवों का इर है जो 
आन्तीय सरकार के तियम्त्रण की शक्ति से परे है और उसके कारण एक गर्मी र आपात 
स्थिति बन गई है तो वहू आय्राव-काछ की उद्धोषणा कर सकता था। इस प्रकार की 
हद्घोषणा के अथीन साप्ट्रपति प्रान्तीय सरकार की शक्तियों को प्रहय कर सकता था 
और तब संसद प्रान्तों के लिए विधि निर्माण करती ) राप्ट्रपति राष्ट्रीय आपात समय में 
मुछमूत अधिकारों को विछम्वित कर सकता था । राष्ट्रीय आपात की स्थितियों मे सब 
सरकार को प्रान्त के लिए कुछ एक निदेश् देने के अधिकार भी प्राप्त थे 
संविधान में इस्लाम को व्य(वह्यरिक वैध महत्व दिया यया था ! कोई भी ब्यवित 
जव तक कि वह मुस्लिम न हो राष्ट्रपति पद के लिए चुना नहीं जा सकता था | अवुच्छ: 
१९७ के अधीन राप्ट्रपति पर यह संवैधानिक दायित्व था कि वह वास्तविक इल्छामी 
आवार पर मुस्लिम समाज को किर से विमित करे में सहायता देने के लिए उच्च 
अध्ययन के विषय में इस्ठामी शोघ तथा शिक्षा का एक सगठन स्थापित करें३ अनुच्छेद 
३९८ के अस्तेत सप्ट्रपति के लिए (सविधाव के छापू होने के एक बर्ष के अन्दर) 





*३० परकित्ताक की यातन-अखाती 

मे सम ही.पात्ता ; पल अवसरों वर उैछ व्यक्तियों का पेमूह शरक्तित प्राप्त कर 

डैने में सफ़छ: ही जाता और पढ़े के क्छ हैकर रस्सिय+ सीचता, अथवा कभी एक छोटा 

7 राजनीतिक देले विदेश) विचारपारा को छेकर परकासी उंक को चताते मे 
निर्षयात्यक- करण इक जाता (पर 

की आधिक दया मे वाह उयभग पता गया था और पराकरिस्तात के 
गृख्य समस्याओं पे 


सम्प 
मी से, जैसे भोजन, क्स्क, ? चिक्षा और अक्टरसी सहायता: आदि की कमी है 
जितपन्न होने वानी समस्याएं किक हैं के की | इसके विष्सेत अनुत्ञा (थ:०॥8] 
पैथा भत्य नियन्त्रण क परवाजारी के बढ़ाने मे 
यत्साहन द्यिः हैआ था, और इसके- साथ है तस्करी, अप्टाचार और ऊपयातन भी 
व जोरों पर थे । ये पक बाते ऐसी + ने देश के आवश्यक रूप से असफलता 
एथा निराझा की भावना के चारो ओर फूड / यहां तक कि इैस्टामी राज्य वाला, 


या 
भी वीरे-कीरे हैआ प्रकेतत होने छगा- और अब इैसकी ओर: के ध्यान 
हैटने छुपा थे. औरयह भेग्नाज्ष कस गयाय। जिसने अन्त में जाकर मेम-निवृत्ति | भावना 
को जन्म दे बता था (१8 हे 


उन्हे पता (विद १९९८ ) आतः को जब किस्तान के तग की नीद खुली तो 
हे पता छा दैशष मे 7 हो गह क्ष, पाकिस्तान के सिमी गयराज्य के 
पैविधान को. उत्सदित कर दिया गया; था और सैलिक कानून किया कप कर दिया गया था। 
पैविधान के. जेत्सादन के. कारण केन्रीय और आन्तीय परमाष्त हो गए के । 


राजनीति ! का विषटस- फैर दिया थक / राष्ट्रपति के स्वयं सर्वोच्च सक्तित प्रहय 
कर ली 4 गैर जनरक् हा खां को मुस्य सतरिक अच्ासक (तह 
यफ्ध] सबक +पधंवांबध4६७ ) के रूप २ नियु किया घटना के 
गप सम्पु्ण राष्ट्र को इतनी फन्तना गैर उन्होंने अस्सा इतने 


से ग्रहण 
छंड-छाड़ के; रहे (“० 
| और अस्य सलिक विधि प्रधासक उस्त आपात काल: के वियय में 
+क दृष्टिकोण करत पके जिसके दास वे इकटूे । राष्ट्रपति है झानूत् को 
 फिद्वषे-- प्‌ स्ण्ब, पंफाकाल बा कक [३ हवा, दि 77 मी की 
4 <344 (2 हु ५ 


राजनीतिक पृष्ठभूमि ५३१ 


उस साधन के रूप मे देखते थे जिसके द्वारा वह राजनीतिक नेताओं को नपु.सक् वना सकता 
था, जिन्हें वह घृणा की दृष्टि से देखता था और जैसा करने से वह सर्वोच्च कार्यपालिका 
की शक्ति अपने हाथों मे समेट सकता था। जबकि, जनरल अयूब खां स्वयं अपने भब्दों में 
“सैनिक विधि में एक ऐसा सच्चा अवसर देखते थे जिसके द्वारा देश वापिस अपनी स्वस्थ 
दशा को प्राप्त कर सकता था और राष्ट्र को सम्पूर्ण नैतिक, आथिक और प्रशासनिक 
नीव पर पुनः प्रतिष्ठापित किया जा सकता था ।” जो भी तथ्य रहा हो, १९५८ के 
अक्टूबर की समाप्ति से पूर्व ही जनरल अयूब खां के पुराने मित्र राष्ट्रपति इस्कन्दर मिर्जा 
ने “त्यागयत्र देना और देश छोड़ना स्वीकृत कर लिया” । अब जनरल मुहम्मद अयूव खा 
राज्य और सरकार दोनो के ही प्रधान वन गये ! वास्तव में राजनीति मित्र नहीं 
पहिचानती । 


3. फष्णाए०० ्रापरकयाद, 4. 9, 4५96 व थे स्भ्ध॥क, [कू- 483- 





84. 6, 


१९६२ का संविधान भ्र३े 


ही मिला जा सकता था जिसके छिए कि वह तैयार रहता था। लाल-फीताशाही में 
पर्याप्त रूप से कमी देखी जाने लगी थी; सरकारी काम-काज में भी अब गति आ गई 
थी ।४ 


विनियमन द्वारा कीमतों मे कमी लाने के लिए, जमाखोरों और तस्करों को दण्ड 
देने के लिए कठोर कदम उठाए गए थे। असैनिक अधिकारियों के हाथों को सशक्त 
करने के लिए उनके साथ-साथ सैनिक अफसर भी नियुक्त किए गए थे ताकि इस बात का 
अच्छी तरह से विश्वास हो जाये कि सैनिक विधि-विनियमों का पालन होगा । गम्भीर 
अपराधों के लिए विशेष सैनिक शासन न्यायाधिकरणों का निर्माण किया गया । परिणाम 
यह हुआ कि कुछ ही सप्ताहों में “सारा वातावरण आम दिनों जैसा हो गया था जिसके 
कारण साधारण नागरिक न्यायालय अब नए विनियमों की देख-माछ कर सकते थे । 
सरकार ने व्यापारी समुदाय को सहयोग देने वाल पाया था, व्यापारी समुदाय ने भी 
सरकार को इस बात में युक्तियुक्त पाया कि उसने उनको कीमतों में नियन्त्रण रखने मे, 
सार्वजनिक हित को सामने रखते हुए, कामचलाऊ नफा रखने की आज्ञा दे दी थी। 
सेना दिन-प्रतिदिन के नियन्त्रण से अधिक से अधिक पीछे हठ रही थी; नागरिक प्रशासन 
ने पुनः अपना कार्य अपने हाथ में ले लिया था; और सैनिक शासन के एक मात्र शेष चिह्न 
उन्ही विनियमों में पाए जाते थे जिन्हें आम न्यायालयों को लागू करना पडता था।”? 

१९६२ के संविधान का निर्माण (70७ शब्वखाए ० 962 007३४४घ४०॥) -- 
अपने रास्ट्रपति-पद पर आरूड होने की पहली बरसी पर जनरल अयूब खा ते आधारभूत 
लोकतन्त्र आदेश (388४० ]0थगा०ल'8&०ं०४ 076८०) जारी किया जिसमें निर्वाचित 
संघ परिषदों (एग्रॉ०० 0०ए४०॥७) की स्थापना का विधान किया गया था । 
परिचिमी पाकिस्तान में लगमग ४/००० आधारभूत लोकतन्त्र थे और पूर्वी पाकिस्तान में 
इनकी संख्या छऊगमग ४२,००० थी । ४ फरवरी, १९६० को हुए एक जनमत सग्रह में 
ईन नव-निर्वाचित आधारभूत-लोकतान्त्रिको ने राष्ट्रपति मुहम्मद अयूब खा को अपने 
पद पर पांच वर्षो के छिए सुस्थिर कर दिया और उसे पाकिस्तान का एक नया सविधान 
बनाने के छिए अधिकृत कर दिया। राष्ट्रपति ने एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाघधीद्य मिस्टर 
मुहम्मद शहाबुद्दीन (3, धठाकणब्ते शाधाएप्रतवांत) की अध्यक्षता के अधीन एक 
संविधान आयोग (0णराह#पंणा 0०ए्फ्ंडअं००) की स्थापना की जिसका उद्देश्य 
सरकार को यह सलाह देना था कि पाकिस्तान में परिवर्तित होती हुईं परिस्थितियों 
के अनुकूल छोकतन्त्र को किस बड़िया तरीके से स्थापित किया जा सकता है। इस आयोग 
के निर्देश-पद (९7708 0 7९(९४९7०८७) इस प्रकार थे, “१९५६ के सविधान की समाप्ति 
करनेवाली पाकिस्तान मे ससदीय प्रणाली की सरकार की प्रगतिशील असफछता 
की परीक्षा करना और असफलता के कारणों और उसकी प्रकृति को सुनिश्चित करना ; 
उस वात पर विचार करना कि तथाकथित जथवा सदृश कारणों की किस अच्छे तरीके 
से पहिचान हो सकती है और उनकी पुनरुत्मत्ति को किस अच्छे तरीके से रोका जा सकता 
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है; और आगे चलकर लोगों की बुद्धि, शिक्षा तथा देश में राजनीतिक निर्णय का 
सामान्य स्तर, राष्ट्रत्व की भावना को वतेमान स्थिति, लगातार विकास की मुल्ल 
आवश्यकता और हाल ही के महीनों में छाए गए सर्वधानिक तथा प्रशासनिक परितेनों 
कदर प्रभाव इत सव बातों को सम्मुख रखकर एक प्रतिवेदन के रूप में संवैधानिक प्रस्तावों 
को प्रस्तुत करना जिसमें यह सल्यह भी दो गई हो कि निम्नलिखित उद्देश्यों को कौत 
से बढ़िया तरीको से प्राप्त किया जा सकता है: एक ऐसा लोकतस्त जो परिवर्तेवशीर 
परिस्थितियों के अनुकूल हो और जो न्याय, समानता तथा सहनशीलता के इस्ठामी 
सिद्धान्तो पर आधारित हो; राष्ट्रीय एकता का संस्थापन; और गासन की एकद्‌ः 
तथा स्थायी प्रणाली 7 


सर्वधानिक आयोग जीवन के विविध क्षेत्रों मे पाए जाने वाले प्रसिद्ध छोगी ऐ 
मिलकर बनाया गया था । इस आयोग ने छोगों में एक विशिष्ट प्रश्नावक्ली वितरित कौ 
जिसका छग्रमग ६,००० से अधिक व्यक्तियों ने उत्तर दिया । आयोग ने व्यक्तिगत 
तौर पर पाकिस्तान के दोनो पक्षों में पांच सौ से अधिक बव्यवितयों से साक्षात्कार मरी 
किया। पाकिस्तान के उलेमाओं के एक समूह ने भी एक उत्तर मेंजा था और उनके इस 
कार्य की समाचारपत्रों में पर्याप्त चर्चा रही थी क्योकि उस उत्तर को देश के मवीनता- 
विरोधी व्यक्तियों की राय का प्रतिनिधित्व करनेवाला समझा गया था। उठ्ेमाों 
से यह कहा था कि पाकिस्तान का भावी संविवान कुरान और सुन्ताह पर आधारित होगा 
चाहिए। यह बात मी कही गई थी कि १९५६ से लेकर सविधान की कमी भी परीक्षा 
नही की गईं थी और पुराने संविधान के अन्तर्गत आम चुनाव भी नहीं हुए मे 
अतएव पाकिस्तान में संसदीय प्रणाली को सरकार की असफलता के सिद्ध होने का परत 
ही नही उठता था। बल्कि दुसरी ओर पाकिस्तान के छोग संसदीय प्रणाक्ती के शासन ते 
पृर्णतया परिचित थे और उसे पाकिस्तान के भावी सविधान में बने रहना चाहिएं। 
अवानीय (7%०अंएथाधंग) अकार की सरकार स्थापित होते से कई प्रकार की हे 
न॑ होने वाली कठिवाइया उलम्न हो जायेगी, अतः, उसे अस्वीकृत कर देता चाहिए। 
पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओ को ईश्वर से डरने के लिए कहा जाना चाहिए ता्ि 

मा "र ईमानदारी से कर सकें और आवश्यक 
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मई १९६६१ में संविधान आयोग ने अपना प्रतिवेदन दे दिया था, बाद में इसे 
सार्वजनिक रूप से प्रकाशित सी कर दिया गया था| दसके विभिन्न पक्षों की परध्मा 
करने के छिए राष्ट्रपति-मस्व्रिमण्डल की अनेक समितिया स्थापित झी गई और ऐसी 
१९६१ आटूबर तक होता रहा जब समूचे मन्त्रिमण्डल ने उसको अन्तिम परीक्षा आस 
की । मस्व्रिमण्डल ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के विचारों का भी गा ४ 
राष्ट्रपति ने बह इच्छा प्रकट की थी कि संविधान की माया सरल होनी चादिएं ता हर 
साधारण नागरिक मी उसे समझ सके । उसका तह यदू था कि पाकिस्तान के लोगों 
उस संविधान के अनुसार कार्य करने की जासा नही की जा सततों जिसे बहू मी कार 
समझ ही त यकें। यप्द्रगति छी दस इच्छा के श्रति आदर प्रदड करते हुए बह रा 
दुमर बार्य मि० मन्जूर कादिर (3:६० उकफराक क्या) की सता गया 


१९६२ का संविधान भ्३५ 


सहायता के लिए एक आस्ट्रेलियाई विशेषज्ञ मि० कायलछी (07. 0०७5/०) भी नियत 
किए गए। १ मार्च, १९६२ को राष्ट्रपति ने सविधान पर हस्ताक्षर कर दिए और 
उसी दिन वह छागू भी कर दिया गया। इस सविधान मे राष्ट्रपति के सवधानिक 
विचार सुप्रतिष्ठित थे । 


१९६२ के सविधान के अन्तर्गत राष्ट्रीय सभा के लिए प्रथम चुनाव २८ अप्रैल 
को हुए और ६ मई, १९६२ को प्रान्तीय विधान समाओं के लिए चुनाव हुए। ८ जून 
को राष्ट्रीय समा का पहला सत्र प्रारम्म हुआ और इस प्रकार सेना-शासन का अन्त हुआ। 
जुलाई में राजनीतिक दल अधिनियम (ए०ांभंव्थ ?४7४०४ ॥०) के पारित होने 
पर राजनीतिक दलों पर लगा हुआ सशरते प्रतिबन्‍्ध मी उठा लिया गया। सेना-शासन 
के अन्तगंत नियुक्त मन्त्री भी ८ जून को राष्ट्रीय सभा के लिए निर्वाचित सदस्यों द्वारा 
प्रतिस्थापित कर दिए गए। वित्त, विधि और गृह ये तीन विभाग अपवाद थे। 
पा १६६२ के संविधान की मुख्य विशेषताएँ (89076 #'९४ए/९०३ ० 8 (०78- 
ध्ं४०४ं०३ ०६ 3962)--१९४७ में पाकिस्तान की स्थापना के बाद १९६२ का 
सविधान पाकिस्तान का दूसरा सविधान था। अपने १९५६ में पूर्ववर्ती सविधान के 
समान इसके द्वारा भी यही घोषित किया गया था कि समस्त ब्रह्माण्ड के ऊपर सर्वप्रभुता 
सर्वशक्तिमान्‌ अल्लाह अर्थात्‌ ईव्वर की ही सत्ता है और पाकिस्तान के लोगो द्वारा अल्लाह 
द्वारा निश्चित सीमा के अन्दर प्रयुक्त की जाने वाली शक्ति एक प्रकार की पवित्र 
धरोहर है। प्रस्तावना यह करती है कि जब कि पाकिस्तान के सस्थापक, कायदेआजम 
मुहम्मद अछी जिन्नाह ने यह घोषणा की थी कि पाकिस्तानी सामाजिक न्याय के इस्लामी 
सिद्धान्तों पर आधारित एक लोकतान्त्रिक राज्य होगा, यह लोगों की इच्छा है कि यह्‌ 
राज्य के लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अपनी शक्तियों और प्राधिकार का प्रयोग 
करे। लोकतनन्‍्त्र, स्वतन्त्रता, समानता, सहनशीलता और सामाजिक न्याय के सिद्धान्तो 
का, जैसा कि वे इस्लाम द्वारा प्रतिपादित किए गए है, पुर्णतया पाछन किया जायगा। 
पाकिस्तान के मुस्लिमों को व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप से इस योग्य बना देना चाहिए 
ताकि वे पवित्र कुरान और सुन्नाह में बताए गए इस्लाम के उपदेजों और आवश्यकताओं 
के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित कर सके । 

संविधान पाकिस्तान के अल्पसंख्यको के न्याययुक्त हितों को भी अभिरक्षण प्रदान 
करता है जिसमें अपने धर्म की घोषणा करने तथा उसको व्यवहार में लाने का अधिकार 
तैथ। अपनी सस्क्ृति का विकास करने का अधिकार मी सम्मिलित है। यह समस्त 
नागरिकों को मौलिक मानव-अधिकारों की भी प्रत्याभूति देता है जिनमें कानून के 
सम्मुख समानता; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, मत तथा समुदाय की स्वतन्त्रता; 
तथा सामाजिक, आथिक और राजनीतिक न्याय, जो राज्य की सुरक्षा के अधीन हो और 
सार्वजनिक हितों और नैतिकता के संगत हो, इत्यादि अधिकार समाविष्ट हैँ । न्‍्याय- 
पालिका की स्वतन्त्रता की भी गारण्टी दी गई है । 

सविधान पाकिस्तान गणराज्य” के राज्य की स्थापना करता है | इसकी 

प्रस्तावना में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि यह संविधान पाकिस्तान के राष्ट्रपति 


भ३४ पाकिस्तान की शासन-प्रणाती 


है; और आगे चलकर लोगों की बुद्धि, शिक्षा तथा देश मे राजनीतिक (५ 
सामान्य स्तर, राष्ट्रत्व की भावना की वर्तमान स्थिति, लगातार विकास वें" 
आवश्यकता और हाल ही के महीनो में छाए गए संवैधानिक तथा प्रश्मासनिक पं” 
का प्रभाव इन सब वातों को सम्मुख रखकर एक प्रतिवेदन के रूप में संवैधानिक .. 
की प्रस्तुत करना जिसमे यह सलाह भी दी गई हो कि निम्नलिसित उद्देश्यों 

से बढ़िया तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है: एक ऐसा लोकतन्त्र जो परि / 
परिस्थितियों के अनुकूल हो और जो न्याय, समानता तथा सहनझीलता ने '. 


सिद्धान्तों पर आधारित हो; राष्ट्रीय एकता का संस्थापन; और शासन वें 
तथा स्थायी प्रणाली ।” 


सर्वधानिक आयोग जीवन के विविध क्षेत्रों मे पाए जाने वाले प्रा 
मिलकर बनाया यया था । इस आयोग ने लोगों मे एक विशिष्ट प्रद्गावली 
जिसका लगभग ६,००० से अधिक व्यक्तियों ने उत्तर दिया। आयोर 
तौर पर पाकिस्तान के दोनो पक्षों मे पांच सौ से अधिक व्यक्तियों से 
किया। पाकिस्तान के उलेमाओं के एक समूह ने भी एक उत्तर मेंजा था. 
काये की समाचारपत्रों मे पर्याप्त चर्चा रही थी क्योंकि उस उत्तर री 
विरोधी व्यक्तियों की राय का प्रतिनिधित्व करनेवाला समझा 
में यह कहा था कि पाकिस्तान का भावी सविवान कुरान और ५ - 
चाहिए। यह वात भी कही गई थी कि १९५६ से लेकर संविध, 
नही की गई थी और पुराने संविधान के अन्तर्गत आम « ; 
अतएव पाकिस्तान में ससदीय प्रणाली की सरकार की जल 
ही नही उठता था। बल्कि दूसरी ओर पाकिस्तान के छोग ५. | 
पूर्णतया परिचित थे और उसे पाकिस्तान के भावी ., विन, 
प्रधानीय (0०अंवधाधंश) प्रकार की सरकार स्थापित 
मे होने वाली कठिनाइया उत्पन्न हो जायेंगी, अतः, उसे रॉ] 
पाकिस्तान के राजनीतिक नेताओं को ईश्वर से डरने के .. # 
बे अपने कत्तेब्यों को निष्ठापूर्ण ढंग से और <न।नदा 
मसभोघनों के वाद १९५६ के संविधान को फिर ,. _,५* 

मई १९६१ में संविधान आयोग ने अपना 
सार्वजनिक रूप से प्रकाशित भी कर दिया गया ७ 
करने के लिए राष्ट्रपति-मन्प्रिमण्डल की अनेक 
१९६१ अक्टूबर तक होता रहा जब समूचे न . , - 
की । मस्प्रिमण्डल ने वरिष्ठ प्रशासनिक - 4का* 
राष्ट्रपति ने यह इच्छा प्रकट की थी कि संविधान 
साधारण नागरिक नी उसे समझ सक्मे। उसका ते 
उस सबियान के अनुभार कार्य करने की थाशा नही की 
ममप द्वी न मऊँ। राष्ट्रपति की इस इच्छा के प्रति थादर * 
दुमर कार्य मि० मल्जूर कादिर (3छाल अशिप्टण ९५१४) 
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सरकार दोनों का मुखिया होता है। राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही मन्त्री नियुक्त होते 
हैं अथवा हटाए जाते हैं। मन्सप्रिमण्डल की वस्तुतः स्थिति ब्रिदिश शासन के दिनो में 
गवनेर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद्‌ (झट्टाप४० 0०एएली) से मिलती- 
जुलूती है। अतः, पाकिस्तान का राष्ट्रपति पद ठीक अमरीकी राष्ट्रपति पद के समान 
नही है। इसने “कुछ बातें अमरीकी उदाहरण से, कुछ डी० गॉल (706 6०0००) के 
फ्रांस से और बहुत स्पष्टता से ब्रिटिश मारत के वॉयसरॉय सम्बन्धी बातो से ली है।”! 
प्रान्तों में प्रान्तीय स्वायत्त झासन है। परन्तु यह प्रान्तीय स्वायत्त शासन १९३७ 
से १९५८ तक उपलब्ध होने वाछे प्रान्तीय स्वायत्त शासन के प्रकार से भिन्न है क्योकि 
उन दिनों गवर्नर सामान्य परिस्थितियों मे, प्रान्त का संवैधानिक मुखिया होता था और 
वह अपने मन्त्रियों के परामर्श के अनुसार कार्य करता था जो मन्त्री प्रान्तीय विधान सभा 
के प्रति उत्तरदायी होते ये। १९६२ के सविधान के अघीन गवर्नर की नियुक्ति राष्ट्रपति 
द्वारा अनिश्चित अवधि के लिए की जाती है, जो गवर्नर राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी 
होता है। वह राष्ट्रपति के विवेक के अधीन कार्य करने वाला है। प्रान्तों मे मन्त्रियों 
कौ परिषद्‌ वास्तव में एक कार्यकारिणी परिषद्‌ होती है जो गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति के 
साथ सलाह करके नियुक्त की जाती है, अथवा पद-च्युत की जाती है। वह प्रान्तीय 
विचान समा के प्रति उत्त रदायी नही होती । 
राष्ट्रपति अयूव खां ने २७ अक्टूबर, १९५९ के आधारमूत लोकतन्त्र आदेश के 
अन्दर समाविष्ट आधारमूत छोकतन्त्र (88आं० 0०7०००००४) कौ विचारघारा 
को प्रस्तुत किया था । आधारमूत छोकतन्त्र के सदस्यों को आवारमूत छोकतान्त्रिक 
कहते हैं और उनसे मिलकर निर्वाचक-गण बनता है। इस निर्वाचक-गण के ८०,००० 
से अधिक सदस्य हैं जिनकी आधी संख्या पूर्वी पाकिस्तान में और आधी सख्या पश्चिमी 
पाकिस्ताम में है । इसकी नीव प्राथमिक निर्वाचक-क्षेत्र होता है जिसमें ५०० से 
लेकर १,००० स्त्री-पुरुष होते है और इसमें वे सब सम्मिलित होते हैं जितकी 
आय २१ वर्ष की होती है और जिन्हें वोट अर्थात्‌ मतदान देने का अधिकार 
हीता है। सुविधा के अनुसार, आठ से दस तक प्राथमिक निर्वाचन-क्षेत्रों को गांवों में 
एक संघ-परिपद (एक्रणा 0०एपथों) का चुनाव करने के लिए समूहित कर दिया 
जाता है और इसी तरह छोटे नागरिक क्षेत्र के छिए उप-नगर समिति (य०छा एजययां- 
(६००) और बड़े नगरो के लिए संघ-ममिति (फग्रॉंणा 0०७००) का चुनाव 
किया जाता है । प्रत्येक परिपद्‌ अथवा समिति को आधारनूत लछोकतन्त्र के नाम से 
पुकारा जाता है। कुछ मिलाकर पूर्वो तथा पश्चिमी पाकिस्तान में ८,२६६ आवारमूत 
छोकतन्‍्त्रों की स्थापना की गई जिसमे ७,११४ सघ परिपदें हैं जो गांवों में हैं। छोटे 
नागरिक केन्द्रों मे २१८ उप-नगर समितियां (70०७० 0०४7॥४६६००४) हैं और नगरों में 
<१६ संघ-समितिया हैं । उनमें ७५ छावनो क्षेत्र (एशणरशाथफ 37०५७) तथा 
३ विद्यंप खेत्र भी है । 
पाकिस्तान का वर्णन एक संघ के रूप में किया जाता है यद्यपि संविधान ऐसा 


. ऋणां॥, 5९०8९ जए। (&3,) 309०7 6०एया्रथांउ ् ३७0, ए. 450. 
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फील्ड मार्शल मुहम्मद अयूब खां (कंलव काबणाबा आठाश्ा्ाबत 35 हा) 
हारा अधिनियमित किया गया था और ऐसा उन्होंने १६ फरवरी, १९६० को 


भयकर दुराचार का दोपी है” महाभियोग द्वारा अपने पद से हटाया भी जा सकता है। 
मानसिक अथवा शारीरिक अग्क्तता के आधार पर भी उसे पद-च्युत किया जा सकता 
है। थदि राष्ट्रपति अपने पद पर आठ वर्षों से अधिक समय से बना हुआ हो तो वह 
तब्र तक दुबारा चुनाव के लिए आरह्म नही समझा जाता जब तक कि राष्ट्रीय सभा 
और दो प्रान्तीय विधान सभाओं की एक संयुक्त बैठक में गुप्त मतदान द्वारा उ्तकी 
उम्मीदवारी अर्थात्‌ अभ्यथिता का अनुमोदन नही हो जाता । न 
केन्द्रीय विधानमण्डल जिसे राष्ट्रीय सभा भी कहते है एकसदनात्मक है जिसमे 
१५६ चुने हुए सदस्य होते है। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाठे 
सदस्यो की संख्या वरावर-वरावर है अर्थात्‌ प्रत्येक प्रान्त के ७८-७८ सदस्य होते 
है। यदि यह समा पहले ही विघटित न हो जाए तो इस समा की कालछावधि पांच वर्ष 
है। १९६२ मे निर्वाचित पहली समा ने तीन वर्ष कार्ये करना था। प्रत्येक प्रान्तीय विधान 
सभा के १५५ सदस्य है जिनमे राष्ट्रीय सभा के समान आधार पर चुनी जाने वाती 
स्त्रियों के लिए पाच सुरक्षित स्थान भी सम्मिलित हैं। किसी गवर्नर और अ्रान्तीय 
समा के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति की सहमति से गवनर प्रान्तीय विधाव- 
सभा का विधटन कर सकता है। 
यह सविधान ससदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना नही करता और राष्ट्रपति 
अयूव ने सदा ही हर उस प्रणाली की निन्‍दा की थी जो विधानमण्डल को कार्यपालिका 
को बनाए रखने और उसे हटाने मे अनियन्त्रित शक्ति प्रदान करती थी । उसका यह 
टूढ विश्वास था कि पाकिस्तान का ब्रिटिश नमूने की संसदीय भ्रणाली की ओर लौटना 
देश को उस दलूगत राजनीति के हानिकारक शासन के मध्य मे फेक देगा जिसने पाकिस्तान 
को उनके जन्म से लेकर ही पोडित किया हुआ था। उसे लोकतन्त्र से घृणा नही थी । 
वस्तुतः: उसे यह विश्वास हो चला था कि पाकिस्तान के लिए छोकतन्त्र आवश्यक 
था क्‍योंकि इपके बिना राजनीतिक स्थिरता आनी असम्भव थी। परन्तु वह आपने 
इस विश्वास पर भी बल देता था कि पाकिस्तान में स्थापित किया जाने वाला छोकतास्तिक 
यनन्‍्द अपने में राजनीतिक स्थिरता को उत्पन्न करनेवाले विद्वास को भी साथ में 
सम्मिलित करे और जिसे पाकिस्तानी छोग समझ सके और जिसका प्रयोग कर सके। 
अत", उसने एफ प्रकार के जनभत-मग्रह द्वारा, राज्य के एक मुखिया से युक्त शक्तिझाली 
कार्यपालिका को स्थापित करने का निश्चय किया था ; एक प्रकार का एक अमरीकी 
राष्ट्रपति जिसका अपने छोयों के साथ प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहता है। उसका एक मन्विमण्डल 
होता चाहिए, किन्तु उन्हें उसके मस्त्री होना चाहिए जो उसकी प्रसप्चता के दौरान कार्य 
फरे और उसके कर्तव्यों को करने मे उसकी सहायता करें। पाकिस्तान मे याध्ट्रपति का 
मन्प्रिमण्डछ राष्ट्रीय समा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता । राष्ट्रपति यज्य वषा 
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संविधान ने कुछ एक मौलिक सिद्धान्त भी बनाएं है जिनका कामूव बाते समग 

दृढ़ता से पालन किया जाना आवश्यक है। इन सिद्धान्तों को विधि-निर्माण सिद्षण्सों 
(एक्रालंज्ा'्छ जे ॥घजाओंाहु) के माम से बणित किया गंगा हूँ। फैंग्रीय 
तथा अान्तीय, दोनों ही, विधानमण्डछ इस बात को सुनिष्चयत करने के छिए उत्तरदायी 
"ने कि कोई भी कानून जिसे अधिनियमित किया गया है यह इन सिझ्धास्तों की उपेक्षा, 

है ैक्रमण नही करता अथवा बह एन सिद्धान्तों से असंगत है । यदि मद सम्देह 
गऔता है कि कोई विशेष ब्यवस्थापन विधि-निर्माण सिद्धात्तों रो संगत अथया 

* हैं कि नही, तो रा्ट्रीप सभा, प्रण्तीय घिध।न रुभा, राष्ट्रपति अपया 

यदि चाहे, तो उसे इस्छामी पिचारधारा की भल्रणा परिषए्‌ (४0४५ 
शी ; * उतिसोणुरर) के पास साहू और पथ- 
हि घी हो, किसी कानून की पैघता को फेयल इसीलिए 

थृक्धि बह विधि-निर्माण मिद्धान्तो फी उपेक्षा अथवा 


“रच 
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कुछ नहीं कहता । केन्द्रीय सरकार को दी गई झक्तिया संविधान की तृतीय अनुसूची में 
गिनाई गई है। अन्य समस्त वियय प्रान्तों को सौप दिए गए है और वे उन समल 
मामछों में वहां तक स्वायत्तशासी हैं जहां तक वे समूचे रूप में पाकिस्तान की एकता 
और हिठों में संगत वने रहें । राष्ट्रीय सभा को राष्ट्रीय हित में अवशिष्ट क्षेत्र में कानून 
वनाने की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार, सविधान ने केन्द्र को बिना आपात द्ाक्तियों का 
आह्वान किए जहां वह आवश्यक समझे वहा कार्य करने की आज्ञा दी हुईं है। केन्द्र 
और एककों के बीच शवितियों का विभाजन नही किया गया है जैसा कि सर्वदा किसी संघ 
मे होता है। केन्द्र-प्रान्तो का सम्बन्ध मोटे तौर पर १९१९ के भारत सरकार अधिनियम 
के प्राक्मणकारी (१०ए7००४०/क५०) नमूने को लौट आया है | परन्तु एक दृष्टि से 
पाकिस्तान संघ से मिलता-जुलता है। कोई संशोधन जिसका उद्देश्य किसी प्रान्त की 
सीमाओं मे हेर-फेर करना होता है तव तक राष्ट्रीय समा में पुरःस्थापित नही किया जा 
सकता जब तक उसे प्रान्तीय विधान समा के दो-तिहाई सदस्यों का अनुमोदन प्राप्त नहीं 
हो जाता | सविधान में सश्योधन करनेवाले विधेयक के लिए भी राष्ट्रीय समा के कुछ 
सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत द्वारा पारित किया जाना आवश्यक है। राष्ट्रीय समा 
हारा सशोधन विधेयक के पारित हो जाने के वाद वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए 
उसके पास भेजा जाता है और ऐसा होने पर तीस दिन के अन्दर-अन्दर राष्ट्रपति द्वारा 
अपनी स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक हो जाता है । वह था तो अपनी स्वीकृति नही 
देता अथवा उस विधेयक को राष्ट्रीय सभा के पास अपने सन्देश के साथ जिसमे परिवर्तन 
के सुझाव होते हैं छौटा देता है। यदि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति म दे और यदि वह 
विवेयक संशोधनो अथवा उनके विना राष्ट्रीय समा के कुल सदस्यों के तीम-चौथाई 
बहुमत द्वारा फिर पारित कर दिया जाये तो राष्ट्रपति या तो राष्ट्रीय समा का विघदन 
कर सकता है अथवा उस मामले को निर्वाचक-ग्रण के जनमत संग्रह के लिए अस्तुत कर 
सकता है। थदि निर्वाचक-गण के कुल सदस्यों का पूर्ण बहुमत विधेयक के पक्ष मे 
मतदान करता है तो यह समझ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को स्वीकृति 
दे दी है और उसे तुरन्त ही सविधान में संशोधन मान लिया जाता है। 

पाकिस्तान के जन्म से छेकर ही उसे पीड़ित करने वाले प्रादेशिक झगड़ों से बचने 
के लिए सविधान मे इस बात का भी विधान किया है कि पूर्वी पाकिस्तान में राष्ट्रीय 
सभा का स्थान ढाका (708००७) में स्थापित किया जाये और पश्चिमी पाकिस्तान में 
रावलपिण्डी के निकट इस्लामाबाद (वआा४0७6) को पाकिस्तान की राजधानी 
बनाया जाय । ढाका को पाकिस्तान की दूसरी राजधानी भी घोषित किया गया हैं। 
बगाली तथा उद्दू देश की राष्ट्र-भायाएं स्वीकृत की गई हैं और केन्द्रीय सरकार के समस्त 
क्षेत्रों में, जहा तक निकट से निकट व्यवहारिक हो सके, प्रान्तों के बीच समानता 
बनाए रखने के ऊपर बल प्रदान किया गया है।? 


. * 'च्शाय, (९०8० शा (छत), अदुत धगएशाफरालात थीं मेग 
छ 462. 
2. अनुच्छेद १६॥ 


१९६२ का संविधान ५३९ 


संविधान ने कुछ एक मौलिक सिद्धान्त भी बनाए है जिनका कानून बनाते समय 
दृढ़ता से पालन किया जाना आवश्यक है। इन सिद्धान्तों को विधि-निर्माण सिद्धान्तो 
(एछ्ालंज़ाद्ड रण ॥00-मबागाहु) के नाम से वणित किया गया है । केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय, दोनों ही, विधानमण्डल इस वात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी 
होगे कि कोई भी कानून जिसे अधिनियमित किया गया है वह इन सिद्धान्तों की उपेक्षा, 
अथवा अतिक्रमण नहीं करता अथवा वह इन सिद्धान्तों से असगत है । यदि यह सन्देह 
उत्पन्न हो जाता है कि कोई विशेष व्यवस्थापन विधि-निर्माण सिद्धाग्तों से संगत अथवा 
उसके अनुसार है कि नही, तो राष्ट्रीय सभा, प्राग्तीय विधान सभा, राष्ट्रपति अथवा 
प्रान्तीय गवर्नर, यदि चाहे, तो उसे इस्छामी विचारधारा की मन्त्रणा परिपद्‌ (#वश- 
80'ए 0ए०्प्छणी ० वछ्ध्यां० ॥त0०००४०) के पास सलाह और पथ- 
प्रदर्शन के छिए भेज सकता है। जो भी हो, किसी कानून की वैधता को केवछ इसीलिए 
प्रश्नास्पद नहीं बनाया जा सकता क्योकि वह विधि-निर्माण सिद्धान्तों की उपेक्षा अथवा 
अतिक्रमण करता है अयवा अन्यथा उन सिद्धान्तों के अनुकूल नही है । 
विधि निर्माण सिद्धान्तो ने इस बात का विधान किया है कि इस्लाम की भावना 
के प्रतिकूछ किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जायगा । समस्त अधिनियमित 
कानून इस वात को सुनिश्चित करेगे कि पाकिस्तान के समस्त नागरिक कानून के सामने 
समान होंगे और वे कानून उनके साथ समान रूप से व्यवहार करेगे और उन्हें समान 
संरक्षण प्रदान करेंगे । परन्तु इस सिद्धान्त से हटा भी जा सकता है जहा स्वयं समानता 
के हित मे वतमान असमानताओं का समीकरण करना आवश्यक हो भले ही वे असमानताएं 
प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक अथवा किसी अन्य प्रकार की हो । इसके अतिरिक्त 
उस दशा में भी इस मार्ग से हटा जा सकता है जब सार्वजनिक कार्यो को उचित प्रकार 
से करने के हित में सावंजनिक कार्यो को करनेवाले व्यक्तियों को वे शक्तिया, संरक्षण 
अथवा सुविधाएं प्रदान की जाएं जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्य नही है। अथवा उस 
प्रकार के व्यक्तियों पर वे दायित्व अथवा अनुशासनात्मक नियन्त्रण थोपे जाये जिनके 
अधीन अन्य व्यक्ति नही होते । इस सिद्धान्त से तब मी हटा जा सकता है जब पाकिस्तान 
अथवा राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा किया जाना आवश्यक हो । जो भी हो, ऐसा 
करते समय इस वात का निश्चय कर लेता आवश्यक है कि किसी भी नागरिक को 
किसी अन्य नागरिक के मुकावले में अनुचित अधिमान न मिले और कोई भी नागरिक 
किसी प्रकार की अयोग्यता, देयता अथवा दायित्व के अधीन न रखा जाय जो उसी श्रेणी 
के अन्य नागरिको पर लागू न हो । 
किसी भी नागरिक के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध 

लगाने वाला कानून तब तक नही बनाया जायया जब तक कि पाकिस्तान की सुरक्षा 
के हित मे, विदेशी राज्यों से मित्रता के सम्वन्धों को सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक 
व्यवस्था के हित में, अथवा न्याय के उचित प्रशासन को निश्चित करने के उद्देश्यों से 
अथवा औचित्य या अनैतिकता के उद्देश्यों से अथवा अपराधों के किए जाने को रोकने 

के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक न हो जाय । कोई मी कानून मिलने की स्वतन्त्रता 

अथवा समुदाय या सघ बनाने के अधिकार के ऊपर तब तक प्रतियन्ध नहीं रूग्राएपा 


४३८ पा शिस्तान शो धाशन-प्रछातो 





कुछ नहीं कहता । केल्द्रीय सरकार को दी गई शरविय्यों संविधान की सुनीय जनुयूनी मे 
गिनाई गई हूँ। अस्य समस्य दिपये बाली को सोच दिए सह है जोर ये उन मम 
मामलों में बहा नह स्पायशशासी हैं जहाँ लक थे सम रूप में पारिस्तान बसा 
और हिलों में संगत बने खो । राष्ट्रीय सत्रा को साप्ट्रीय दित में अव्िष्द शषत्र में राजूत 
बनासे की झक्ति प्राप्ठ 2ै। दस प्यार, संबिधान से केस को दिया आपात झरियो की 
आतान किए जढ़ा यद़ आयप्यक समझे यहां कार्य करने को आजा दी हुई है। उस 
और एफडरो के थीच शक्तियों का विभाजन नही किया गया है जैसा कि मरेश दिसी मर 
में होता है। प्रास्तो का गम्यन्य मोर्टे तौर पर १९१९ के मारत सरकार अधिनिसन 
के प्राक्मणकारी (६०४०४ध४०॥०३७) नमूने को छीट भाया है । परल्तु एक दृष्टि मे 
पाकिस्तान संघ से मिल्ता-जुझता है। होई संशोधन जिसका उद्देश्य विसी प्रात ड्रॉ 
सीमाओं मे द्ेर-फ्रेर करना होता है तब तड़ राष्ट्रीय समा में पुरःस्थापित नहीं स््या या 
सकता जब तफ उसे प्रान्वीय यिघन ममा के दो-निहाई सदस्यों का अनुमोदल प्राण नहा 
हो जाता। संविधान में सशोगन करनेवाले विश्ेयक के लिए भी राष्ट्रीय समा के इुठ 
सदस्यों के दो-तिदाई बदुमत द्वारा पारित कि जाना आवश्यक है। सष्दीम सदा 
द्वारा सशोपन विधेयक के पारित हो जाने के बाद बढ़ राष्ट्रपति की स्पोटटति के दिए 
उसके पास भेजा जाता है और ऐसा होने पर तीस दिन के अन्दर-अन्यर खा्द्रप्ति दा 
अपनी स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक हो जाता है। बढ़े या तो अपनी स्योह्ति नहीं 
देता अथवा उस विधेमक को राष्ट्रीय सना के पास जपने सन्देश के साथ जिसमें पखिर्तत 
के सुन्नाव होते है छोटा देता है। यदि राष्ट्रपति भपनी स्वीकृति न दे भौर यदि बह 
विवेयक समोधनों जयवा उनके बिना राष्ट्रीय समा के छुल सदस्यों के तीन-वोपाई 
बहुमत द्वारा फिर पारित कर दिया जाये तो राष्ट्रपति या तो राप्ट्रीय सना का विपदन 
कर सकता है अथवा उस मामछे को निवर्चिक-गण फे जनमत सप्रह के लिए प्रस्तुत कक 
सकता है । यदि निर्वाचक-गण के कुछ सदस्यों का पूर्ण बहुमत विमेयक के पक्ष थे 
मतदान करता है ती यह समझ लिया जाता है कि राष्ट्रपति ने विधेयक को स्वीईति 
दे दी है और उसे तुरन्त ही संविधान मे सशोघन मान लिया जाता है। हु 

पाकिस्तान के जन्म से छेकर ही उसे पीड़ित करने वाले प्रादेशिक झगडों से बचने 
के लिए संविधान मे इस बात का भी विधान किया है कि पूर्वी पाकिस्तान में सी 
सभा का स्थान ढाका (708०८७) में स्थापित किया जाये और पश्चिमी पाकिस्तान रा 
रावलूपिण्डी के निकट इस्लामाबाद ([४०४४७४थ) को प्राकिस्तान की राजबाती 
बनाया जाय । ढाका को पाकिस्तान की दूसरी राजधानी भी घोषित किया गर्या है। 
बंगाली तथा उर्दू देश की राष्ट्र-भापाएं स्वीकृत की गई है और केन्द्रीय सरकार के समस्त 
क्षेत्रों में, जहा तक निकट से निकट व्यवहारिक हो सके, प्रान्तों के बीच समावता 
बनाएं रखने के ऊपर बल प्रदान किया गया है।* 














. ७ एएश्या।, इल्‍णए० जाए (ज़व), गुम (0श॥काध्यह है अधक 
9- 462. 
2. अनुच्छेद १६॥ 


१९६२ का संविधान ५३९ 


संविधान ने कुछ एक मौलिक सिद्धान्त मी वनाए है जिनका कानून बनाते समय 
दृढ़ता से पाछन किया जाना आवश्यक है। इन सिद्धान्तो को विधि-निर्माण सिद्धान्तों 
(एमालंफ़ल्ड ० .0फ-ण्ण्यह) के नाम से वर्णित किया गया है । केन्द्रीय 
तथा प्रान्तीय, दोनों ही, विधानमण्डल इस वात को सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी 
होगे कि कोई भी कानून जिसे अधिनियमित किया गया है वह इन सिद्धान्तों की उपेक्षा, 
अथवा अतिक्रमण नही करता अथवा वह इन सिद्धान्तों से असगत है । यदि यह सन्देह्‌ 
उत्पन्न हो जाता है कि कोई विशेष व्यवस्थापन विधि-निर्माण सिद्धान्तो से सगत अथवा 
उसके अनुसार है कि नही, तो राष्ट्रीय सभा, प्राग्तीय विधान सभा, राष्ट्रपति अथवा 
प्रान्तीय गवरनेर, यदि चाहे, तो उसे इस्छामी विचारघारा की मन्त्रणा परिपद्‌ (#वेशां- 
8077 (एणणली ०९ वेग्रब्रगां० उृत०ण०१9) के पास सलाह और  पथ- 
प्रदर्शन के लिए मेज सकता है। जो मी हो, किसी कानून की वेघता को केवल इसीलिए 
प्रश्नास्पद नहीं बनाया जा सकता क्योकि वह विधि-निर्माण सिद्धान्तों की उपेक्षा अथवा 
अतिक्रमण करता है अथवा अन्यथा उन सिद्धान्तोी के अनुकूल नही है । 
विधि निर्माण सिद्धान्तों ने इस वात का विधान किया है कि इस्लाम की भावना 
के प्रतिकूल किसी भी विधि का निर्माण नहीं किया जायगा | समस्त अधिनियमित 
कानून इस बात को सुनिश्चित करेगे कि पाकिस्तान के समस्त नागरिक कानून के सामने 
समान होंगे और वे कानून उनके साथ समान रूप से व्यवहार करेगे और उन्हे समान 
सरक्षण प्रदान करेंगे । परन्तु इस सिद्धान्त से हटा मी जा सकता है जहा स्वयं समानता 
के हित मे वर्तमान असमानताओं का समीकरण करना आवश्यक हो भले ही वे असमानताएं 
प्राकृतिक, सामाजिक, आथिक अथवा किसी अन्य प्रकार की हों । इसके अतिरिक्त 
उस दक्ला में भी इस मार्ग से हूटा जा सकता है जब सार्वजनिक कार्यो को उचित प्रकार 
से करने के हित में सार्वजनिक कार्यो को करनेवाले व्यक्तियों को वे शक्तिया, संरक्षण 
अथवा सुविधाएं प्रदान की जाएं जो अन्य व्यक्तियों को प्राप्य नही हैं। अथवा उस 
प्रकार के व्यक्तियों पर वे दायित्व अथवा अनुशासनात्मक नियन्त्रण थोपे जायें जिनके 
अधीन अन्य व्यक्षित नही होते । इस सिद्धान्त से तव मी हटा जा सकता है जब पाकिस्तान 
अथवा राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसा किया जाना आवशच्यक हो । जो भी हो, ऐसा 
करते समय इस वात का निश्चय कर लेना आवश्यक है कि किसी भी नागरिक को 
किसी अन्य नागरिक के मुकावले में अनुचित अधिमान न मिले और कोई भी नागरिक 
किसी प्रकार की अयोग्यता, देयता अथवा दायित्व के अधीन न रखा जाय जो उसी श्रेणी 
के अन्य नागरिकों पर छागू न हो । 
किसी भी नागरिक के विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता पर प्रतिवन्ध 
लगाने वाल्‍ा कानून तब तक नही बनाया जायया जब तक कि पाकिस्तान की सुस्क्षा 
के हित मे, विदेशी राज्यों से मित्रता के सम्वन्धों को सुनिश्चित करने के लिए, सार्वजनिक 
व्यवस्था के हित में, अथवा न्याय के उचित प्रग्मासन को निश्चित करने के उद्देश्यों से 
अथवा औचित्य या अनेतिकता के उद्देश्यों से अथवा अपराधों के किए जाने को रोकने 
के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक न हो जाय । कोई मी कानून मिलने की स्वतस्तता 
अथवा समुदाय या संघ बनाने के अधिकार के ऊपर तब तक प्रतिवन्ध नहीं लग्राणगा 
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जब तक पाकिस्तान की सुरक्षा, सावंजनिक व्यवस्था, अपराधों, औचित्य अथवा नैतिकता 
के हित में, और छोयों के स्वास्थ्य अथवा सम्पत्ति की रक्ष, के उद्देश्य के कारणों से 
पैसा करना आवश्यक न बन जाय । जब तक सावंजनिक हित अन्यथा माग न करे 
पव तक घूमने की स्वतन्त्रता और सम्पत्ति रखने के अधिकार पर प्रतिवन्ध नही लगाया 
आयगा। व्यवसाय, झित्प, व्यापार अथवा नौकरी के अधिकार पर भी कोई रोक तब 
तक नहीं छगाई जायगी जब तक पाकिस्तान की सुरक्षा और औचित्य अथवा नैतिकता 
इस श्रकार की रोक लगाने की मांग न करे । अनुज्ञष्ति प्रणाली (]/0शआड 
$3380८70) द्वारा किसी पेशे अथवा शिल्प को विनियमित करने के लिए प्रतिवन्ध भी 
लगाए जा सकते है अथवा ऐसा तब भी किया जा सकता है जब किसी शिल्प, व्यापार, 
उद्योग अथवा सेवा को राज्य द्वारा अथवा उसके नाम पर किया जाना अभिप्रेत हो अथवा 
पाकिस्तान की उन्नति को निश्चित करने के उद्देश्य से अथवा उसके संसाधनों और उद्योगों 
के विकास के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक हो। 
कोई भी कानून ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी घामिक सम्प्रदाय के सदस्यों 
को अपने घ॒र्मं की घोषणा, पालन अथवा प्रचार अथवा उसके वियय में शिक्षा प्रदान करने 
अथवा उस उद्देश्य से संस्थाओं को चलाने में रोके। कोई भी ऐसा कानून नही होना चाहिए 
जो किसी व्यक्ति को अपने धर्म से सम्बन्ध रखनेवाली धामिक शिक्षा अथवा घामिक 
कत्य अथवा धामिक पूजा को छोडकर किसी अन्य धर्म की शिक्षा, उसके छृत्यों तथा उसकी 
पूजा करने के लिए कहे । किसी कानून द्वारा किसी व्यक्ति पर वह कर न लगाया जाएं 
जिसकी आमदनी उसके धम के उद्देश्य को छोड़कर किसी अल्य धर्म के उद्देश्यों पर 
हो। किसी कर के विपय में कोई छूट अयवा सुविधा प्रदान करते समय कोई मी कानून 
दो धामिक संस्थाओ के वीच भेदभाव न बरते ! कोई भी कानून सावंजनिक धन को किसी 
विशेष धामिक सम्प्रदाय को अथवा धर्म को छाम पहुंचाने के उद्देश्य से व्यय न करे। 
हां, वह धन अवश्य अपवाद होगा जो उसी उद्देश्य से जुटाया गया हो । 
जिस कानून द्वारा किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अथवा उसका निरोध अधिईकत 
किया गया है उसे इस बात का निइचय होना आवश्यक हो जाना चाहिए कि गिरफ्तार 
अथवा निरुद्ध व्यक्ति को, उसकी गिरफ्तारी अथवा उसके निरोध के समय, उन कारणों 
से सूचित कर दिया जाये जिनसे ऐसा हुआ हो अथवा उसकी गिरफ्तारी अथवा निरोध 
के फौरन ही बाद उसे यह सूचना मिल्ल जाय। कानून द्वारा इस बात का भी प्रबन्ध करता 
चाहिए कि अपराधी व्यक्ति को तुरन्त ही किसी सक्षम न्यायालय के सम्मुख उपस्थित 
किया जा सके, जमानत पर उसे रिहाई मिल सके, उचित तथा पर्याप्त बचाव के लिए 
सुविधाएं और ऐसी ही अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सके जिनसे उसकी न्यायपूर्ण तथा उचित 
अन्वीक्षा हो सके । जो भी हो, यह सिद्धान्त उस कानून पर छागू नहीं होता जिसके 
द्वारा विदेशी झत्रुओं की गिरफ्तारी अथवा निवारक निरोध अधिकृत किया गया हो । 
परन्तु निवारक निरोध का विधान करने वाल्य कानून तब ही वनाया जाना चाहिए 
जब पाकिस्तान की सुरक्षा अथवा सार्वजनिक क्षेमर अपेक्षित हो। इस कानून के 
अन्तगृंत किए गए व्यवित को, उसके निरोघ के कारणों का उसी समय अथवा उमके निरोध 
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के तुख्त बाद सूचित किया जाता आवश्यक है। केन्द्रीय कानून के विषय मे, सर्वोच्चि 
न्यायाहृब के न्यायाधीश और राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए गए पाकिस्तान सेवा के 
वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर बनाएं गए बोई़ के और प्रन्तीय कानून के विषय मे, 
सम्बद्ध प्रान्त के उच्च न्यायाऊूय के न्‍्यायाधीद और प्रान्त के गवर्नर द्वारा मनोनीत वरिष्ठ 
अधिकारियों से बने बोई के प्रमाण के विना निरोध की अवधि तीन मास से अधिक नहीं 
होनी चाहिए । 
किसी भी कानन द्वारा किसी व्यवित से किए गए किसी कार्य या भुछ के लिये 
दण्ड दिया जाना अधिकृत नहीं किया जाना चाहिए यदि उस कार्य अयवा भूल करने के 
समय कोई कानून उसे दण्ड के योग्य न मानता हो । इसी प्रकार किसी मनुष्य को 
उसके किसी अपराध के लिए वही दण्ड और वह भी उसी रूप मे सिलना चाहिए जिसका 
विधान उस अपराध को करते समय विद्यमान कानून में किया हुआ हो, परन्तु उसी 
समय उससे बढ़कर दण्ड देने वाले और किसी अन्य रूप में दण्ड का विधान करने वाले 
किसी अन्य कानून का विधान नही किया जाना चाहिए । कोई भी कानून ऐसा नही 
होना चाहिए जिसके अन्दर किसी की सम्पत्ति को जबरदरती प्राप्त करने अथवा उसका 
हथियाने का विधान किया गया हो परल्तु ऐसा किसी सार्वजनिक उद्देश्य से और युवित- 
युक्त मुआवजा देने पर किया जा सकता है। ऐसे भुआवजे की रकम या त्तो कानून 
द्वारा स्थिर की जानी चाहिए अथवा वह कानून उन सिद्धान्तों का विधान करे जिनके 
अनुसार और जिस प्रकार मुआवजे का निर्धारण होना हो । जो भी हो, इन सिद्धान्तों 
से उस समय हटा जा सकता है जब जीवन, स्वास्थ्य या सम्पत्ति के विषय में उनके प्रति 
किसी प्रकार के भय फो रोकने के छिए अथवा उसे कम करने के लिए किसी सम्पत्ति 
के नाशकी अनुमति के उद्देश्य के लिए, उसे अवाप्त करने के लछिए अथवा उसको अधिकार 
में छने के लिए यह करना आवश्यक हो । ऐसा तव भी किया जा सकता है जब किसी 
सम्पत्ति के स्वामी की मलाई के लिए उस सम्पत्ति का उचित प्रबन्ध, जो कि सीमित 
समय के लिए होगा, निश्चित किया जाना अभिप्रेत हो । यह सम्पत्ति किसी कानून के अघीन 
घोषित की गई निष्करान्द सम्पत्ति अथवा ऐसी समझी जाने बाली सम्पत्ति भी हो सकती 
है। सार्वजनिक उद्देश्य इस नाम के अन्तर्गत सा्वेजनिक हित में किसी औद्योगिक, 
व्यापारिक अथवा अन्य उपकम (एव७+णेताह) जो जनता के लाभ के लिए हो, 
अथवा जिसमे जनता का स्वार्थ हो और ऐसी कोई भूमि जिसका इस प्रकार के उपक्रम 
के लिये प्रयोग किया जाना है, इन सब की जवाप्ति का उद्देश्य सम्मिलित है। 
कानून द्वारा वेगार छेने की आज्ञा नही देनी चाहिए। हां, केवल कानून के अन्तर्गत 
सजा-प्राप्त व्यक्ति और सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए अथवा जनत़ा के हित में जबरन 
सेवा, चाहे चह जबरन भर्ती हो या किसी अन्य रूप में, अपवादस्वरूप होगी। किसी 
शैक्षणिक सस्या मे प्रवेश पाने के किसो दागरिक के अधिकार को जाति, घर्म, जन्म-स्थान, 
अथवा जात-पांत के आधार पर किसी काजून द्वारा छीन नही लिया जायगा बशर्ते कि 
उस सस्यथा को स्तावंजनिक राजस्व में से सहायता मिलती हो । परन्तु इस सिद्धान्त से 
तब हटाया जा सकता है जब प्राप्य शिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को शिक्षा में पिछड़े 
हुए किसी नागरिक वर्ग के लिए निश्चित तौर पर उपलब्ध करना आवश्यक हो ॥ 


५४२ पाकिस्तान को झासन-प्रणात्री 


मुख्यतया धामिक उद्देश्यों के लिए उद्दिष्ट किसी स्थान को छोड़कर जाति, धर्म, जात-पात 
पथवा जन्म-स्थान के आधार पर किसी व्यक्ति का किसी सार्वजनिक स्थान में जाता 
निपिद्ध नही होगा। कोई भी कानून किसी समुदाय के किसी अनुभाग पर अपनी विशिष्ट 
भाषा, लिपि अथवा सस्कृति बनाए रखने पर रोक नही छूगराएगा | किसी भी व्यक्त को 
पाकिस्तान में दासता को किसी रूप में छामे की सुविधा अथवा उसे बनाएं रसने की 
आज्ञा नहीं होगी । यही बात किसी भी रूप में अस्पृश्यता के विपय में भी लागू समझी 
जायगी । 
उपयुक्त विधि-निर्माण सिद्धान्तों के अतिरिक्त, जो विधि-निर्माणकृत अधिकारियों 
के लिए स्पष्ट रूप से नियेध वचन है, सविधान ने मौति-विषयक सिद्धान्तों का भी 
विधान किया है। संविधान द्वारा यह निदेश्िित किया गया है कि राज्य-शक्तियों के समस्त 
अग और उनसे सम्बद्ध व्यक्ति अपने कत्तंव्यों को करते समय इन सिद्धान्तों का पालन 
करेंगे। मीति के ये सिद्धान्त मारतीय सविधान द्वारा निहित राज्य नीति के निदेशक 
सिद्धान्तों (0॥6०४ए७ एंगरभ0॥०8 66 8040 ए०!००) से मिलते-जुलते हैं। 
पाकिस्तान में 'नीति के सिद्धान्त तथा भारत में राज्य नीति के निदेशक सिद्धास्त' वाद 
योग्य नही है; और तदनुसार न्यायालयो के क्षेत्राधिकार से बाहर है। राज्य-शक्ति के किसी 
अंग अथवा कानून के अन्तर्गत किए गए किसी कार्य पर फेवल इसी आघार पर आपत्ति 
नही उठाई जा सकती कि वह कार्य संविधान में मिहित नीति के सिद्धान्तों के अनुसार वही 
है। पाकिस्तान के सविधान मे इस बात का विधान किया है कि इस वात के विपय मे 
निर्णय करने का उरदायित्व कि राज्य के किसी अग अथवा अधिकारी का कोई 
कार्य, अथवा राज्य के अंग अथवा उसकी शक्ति के नाम पर कार्य करनेवाले किसी व्यक्त 
का कार नीति के सिद्धान्तों के अनुभार है या नही, राज्य के उसी अंग अथवा अधिकारी 
पर निर्भर है। इसके अतिरिक्त, नीति के किसी विशेष सिद्धान्त का पालन किया जाता 
उस उद्देश्य के लिए प्राप्य ससायनों पर ही निर्मर रहता है। 
राज्य की यह नीति रहेगी कि वह पाकिस्तान के मुस्लिमों को, व्यक्ति तथा 
सामूहिक रूप से, अपने जीवन को इस्लाम के आधारमूत सिद्धान्तों और मौलिक विचार 
धाराओं के अनुसार व्यवस्थित करने में समर्थ बनाएगी और उनके लिए उन समस्त 
सुविधाओ का प्रवन्ध करेगी जिनके द्वारा वे उन सिद्धान्तों तथा विचारधाराओं के अनुसार 
अपने जीवन का अर्थ समझने के योग्य वन सकें । पवित्र कुरान और इस्लामियत 
(720०0०6) के उपदेशों को प्रत्येक मुस्लिम के लिए अनिवार्य बनाना होगा। 
मुस्लिमों के मध्य एकता तथा इस्लामी नैतिक आद्शों का पालन किया जाना प्रोत्साहित 
किया जाना चाहिए और इसके साथ ही जकत (2०:86) वक्‍फ (फ/«४:५) और 
मस्जिदों का उचित संगठन भी सुनिश्चित होना चाहिए । 
राज्य द्वारा इस वात का प्रयत्व होना चाहिए कि सकुलित, जातीय, जनजातीय 
पन्थसीमित तथा प्रान्तीय पूर्व ग्रहों को किसी प्रकार का बढावा म दिया जाय। अल्पसख्यकों 
के न्‍्याय-अधिकारो तथा हितों का उचित प्रकार से अभिसंरक्षण किया जाय और अल्प- 
संख्यक समुदाय के सदस्यों को पाकिस्तान की सार्देजनिक सेवाओ मे प्रवेग पाने के लिए 


१९६२ का संविधान भ्र्ड३ 


पर्याप्त अवसर प्रदान किए जायें। पिछड़े वर्ग के अथवा पिछड़े क्षेत्र में रहनेवाले लोगो के 
शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करने के लिए विश्येप ध्यान देना चाहिए । 
शासन के समस्त अगों को इस दिज्या में कदम उठाने चाहिएं कि वे अन्य लोगों के साथ 
कम-विश्येपाधिक्त जातों, जातियों, जनजातियों तथा समूहो को वराबरी के स्तर पर 
ले आयें भौर ऐसा करने के लिए प्रान्त के अन्दर विद्यमान वे समूह आदि उस प्रान्त की 
सरकार द्वारा अभिज्ञात कर लिये जायें ताकि वह सव न्यून-विशेषाधिक्ृत वर्ग एक अनुसूची 
में सम्मिछित कर लिया जाय | शिक्षा, प्रशिक्षण, औद्योगिक विकास तथा अन्य प्रकारों 
द्वारा पाकिस्तानः के सब क्षेत्रों तथा वर्गों के लोग इस योग्य बना दिए जाये ताकि वे पूरी 
तरह से राष्ट्रीय क्रियाकलापो के सब स्वरूपों मे भाग ले सके जिसके अन्दर पाकिस्तान 
की सार्वजनिक सेवाओं में नौकरी पाना भी सम्मिलित है। अनपढता का नाश किया जाना 
चाहिए-और नि:घ्ुल्क और अनिवार्य शिक्षा का शी ध्रातिशीघ्र विधान किया जाना चाहिए। 
काम के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय दक्षाओं का प्रवन्ध होना चाहिए, बच्चों और स्त्रियों 
को उन पेजों में नही छगाया जाना चाहिए जो उनकी आयु तथा लिग के लिए अनुकूल न 
हों और काम करने वाली स्त्रियों के लिए प्रसृति-छाभ का भी विधान किया जाना 
चाहिए । 

“ साधारण आदमी के जीवन-स्तर को उठाने के द्वारा, कुछ एक व्यक्तियों के हाथों 
में सम्पत्ति तथा उत्पादन के साथनों तथा वितरण के अनुचित संकेन्द्रण को रोकने के 
द्वारा, क्योंकि इस प्रकार का संकेन्द्रण आम व्यक्ति के लिए हानिकारक और उसके हित मे 
नही होगा, और नौकरी करनेवालों और मालिको के बीच तथा जमीदारो तथा किसानों 
के. वीच अधिकारो के न्यायपूर्ण समायोजन के द्वारा छोगों का कल्याण सुनिश्चित किया 
जाना चाहिए और ऐसा करते समय उनकी जात-पात, धर्म अथवा जाति की अनपेक्षा 
की जानी चाहिए । समस्त स्त्री-पुरुपो को काम करने का, अपनी आजीविका कमाने 
का, और इसके साथ ही युक्तियुक्त आराम पाने का पर्याप्त अवसर मिलमा चाहिए । 
उन सब व्यक्तियों को जो सार्वजनिक सेवाओ मे लगे हुए हैं, अथवा अन्यथा नौकरी में 
हैं, सामाजिक सुरक्षा तथा अनिवाये सामाजिक आगोप (475ए7०7९०) उपलब्ध होने 
चाहिए। भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा डाक्टरी सहायता जैसी जीवन की मौलिक 
अआवश्यकताएं उन नागरिकों को उपलब्ध करायी जानी चाहिएं, जो मागरिक, भले ही 
उनकी जात-पांत, धर्म अथवा जाति कुछ ही हो, स्थायी रूप से अथवा अस्थायी रूप से 
नैवेल्य, अस्वस्थता, बीमारी अथवा बेरोजगारी के कारण अपनी आजीविका कमाने में 
असमर्थ हों । 

प्रशासनिक कार्यालय तथा अन्य सेवाएं, जहां तक व्यावहारिक हो सके, वहां 
होनी चाहिएं जहां जनता को सुविधा ही और उनकी आवश्यकताओ की पूर्ति हो सके । 
जाति, धर्म, जात-पांत, लिग अथवा निवास या जन्म-स्थान के कारणों से पाकिस्तान 
में सावेजनिक सेवाओं में किसी भी नागरिक का प्रवेश्ञ निपिद्ध नही होना चाहिए । 
जो भी हो, नीति के इस सिद्धान्त से उस दण्चा में हटा मी जा सकता है जहां सावंजनिक 
हित में यह वाझ्छित हो कि किसी विशिष्ट क्षेत्र के सम्बन्ध में उसी क्षेत्र मे रहने वाछे 
च्यक्ति द्वारा काम किया जाना चाहिए और जिस व्यक्ति ने वह सास कार्य करना है उसे 


[4 त््य्को इकर 
देना चाहिए | मुस्लिम देशों क वीक एकता के बता को बनाए रखना चाहिए और 
हे मजबूत ना चाहिए, अन्तराष्ट्रिय- बान्ति तथा चुरक्षा को ओत्याहित' करना 
'गहिए तथा समस्त राष्ट्रो के कीच पदृभावना तथा मित्रता के पम्बन्धों को बढ़ाना चाहिए। 
भन्तराष्ट्रिय अगड्ों को गान्तिवुर्ण प्यायों दस पुरुझाने के लिए उन उपायो के प्रयोग 
दिया जाना + 


नि हारा इ गी की सन्‍्त्रणा परिषद्‌ (44० 
एण्पप्ता 0 20३० 74०००७७) की स्थापना का भी विधान किया गया है। 
उस परिषद मे पांच सदस्यों से केम नही होगे ५३२ रह से अधिक न ॥ सदस्यता 

ठीक: 'द्रपति द्वारा ही निधारित- कीः सकेगी'। प्ट्रपति इन व्यक्तियों 
का इस उनाव करते स; ने व्यक्तियों के ईैस्ल।म सम्बन्धी 
चान तथा उसके श्रद्धा और कि, राजनीतिक ५ वेधिक तथा 


की आध्ि न 
अशास्निक पेमस्याओं का. उचित ध्यान रखेगा | सदस्य के. लिए पदावधि काल तीन 
वर्ष रहेगा । यदि कोई भैदस्य चाहे को इसकी सदस्यता से त्वाग-्पत्र भी दे सकेगा और 
कोई सदस्य ँदत्यता से हटाया भी जा सकेगा दि परिषद्‌ के कल सदस्यों का एक बेहमत 

कप गे 


तद्‌विषयक पारित कर दे उस परियद्‌ काये के विषय में करेद्रीय 
पैथा पन्तीय परकारों के | करना होम जिनके: मुस्लिम, 
हह्छाम के सिद्ध हें और विचार ३ अनुसार, अपने जीवन मस्त पक्ष को 
व्यवस्यितत योग्य वन जाके और उस दिशा में प्रो गत्साहित्त हों । इसके अतिरिक 
>हे परिषद्‌ उसको सौपे गए किसे भी प्रस्न के इस पक्ष पर वा अस्तावित कानून 
विधि-निर्माण सिद्धान्तों की अववा अ| है या अन्यया 
दृष्टि से उनके 'गपार नही है, ही. हय परिषद, अन्तीय विधान: ? राष्ट्रपति अयवा 
पवनेर को मन्‍्नणा करेगी । यह द्‌ उक्त को जिसने 


सम्बद्द 
पडाह पुछी है गत दिन के सन्दर-अन्दर यह भी सुच्तित करेगी कि उसके लिए क्रितने 
समय में भन्त्रया देना पम्भव हो सकेगा । यदि राष्ट्रीय संग, अन्‍्तीय विषान बम; 
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राष्ट्रपति अथवा कोई गवर्नर, जैसी भी-स्थिति हो, यह समझे कि सलाह प्राप्त होने तक 
सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित व्यवस्थापन को स्थगित करना इप्टानुकूल 
अर्थात्‌ छाभप्रद नहीं होगा, तो उस दशा मे इस प्रकार की सलाह मिलने से पूर्व भी 
कानून बनाया जा सकता हैं। इस परिपद्‌ के कार्य सम्बन्धी नियम परियद्‌ द्वारा ही 
बनाए जाते है और उन्हें राष्ट्रपति का अनुमोदन प्राप्त होता है। 

एक इस्लामी जोध सस्थान (7जब्गाए.. हिला येग्रछधपा०) की' 
स्थापना का भी विधान संविधान ने किया है | इस सस्थान का उद्देश्य सच्चे 
इस्लामी आधार पर इस्लामी समाज के पुनर्निर्माण मे सहायक सिद्ध होने के लछिए 
इस्लामी शोध-कार्यो तथा इस्लाम की शिक्षा भे गोध करने के कार्यो को अपने हाथ मे 
लेना है। 


केन्द्र में ज्लासन को संरचना भ्र्ड 


एककों को संख्या समान होनी चाहिए । प्रत्येक निर्वाचक एकक के लिए एक निर्वाचक 
मूची को बनाए रखना और उसकी स्थापना करना आवश्यक वात है । पाकिस्तान का 
कोई नागरिक जो इक्क्ीस (२१) वर्ष की आयू का हो गया हो, किसी निर्वाचक एकक 
का निवासी हो और जिसकी मानसिक स्थिति ठीक हो, वह उस निर्वाचक एकक की 
निर्वाचक सूचो में अपने नाम को दर्ज कराने का अधिकारी बन जाता है। किसी निर्वाचक 
एकक की निर्वाचक सूची में जिन व्यक्तियों का नाम आ जाता है उन्हें समय-समय पर 
अपने में से एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करना पडता है जो २५ वर्ष से कम आयु का न हो 
और इस प्रकार निर्वाचित व्यक्ति उस एकक के निर्वाचक-गण का एक निर्वाचक वन 
जाता है । दोनों प्रान्तों के समस्त प्रादेशिक एककों के निर्वाचक इकट्ठे मिलकर 
निर्वाचक-गणों की रचना करते है । निर्वाचक-गण के सदस्य ही राष्ट्रपति का चुनाव 
करते हैं। 

संविधान ने इस बात का विधान किया है कि राष्ट्रपति-पद के सामान्य ५ वर्ष के 
पदावधि काल की समाप्ति के चार मास पूर्व ही राष्ट्रपति सम्बन्धी चुनाव हो जाने चाहिएं। 
और उस तारीख से कम से कम १४ दिल पूर्व ही परिणामों की घोषणा कर दी जायगी 
परन्तु नया राप्ट्रपति अपने पद पर तव तक आरूइ नही होगा जब तक कि वह पद-रिक्त 
नही हो जाता । जब राष्ट्रपति राष्ट्रीय समा का विधटन कर देता है तो नए यप्ट्रपति 
सम्बन्धी चुनाव राष्ट्रीय समा के विघटन की तिथि से तीन मास के अन्दर-अन्दर 
अवश्य हो जाने चाहिएं, परन्तु वास्तविक मतदान विघटन की तिथि से दो मास व्यतीत 
हो जाने पर ही होना चाहिए । यदि कोई राष्ट्रपति अपने सामान्य पदावधि काल की 
समाप्ति से पूर्व ही राष्ट्रपति न रहे तो जिस दिन से वह राष्ट्रपति नही रहा है. उस दिन 
से नब्बे दिनो के अन्दर-अन्दर राष्ट्रपति का चुनाव होना आवश्यक होगा । राष्ट्रपति 
प्ट्रीय समा के अध्यक्ष को लिखित सूचना मेजकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है। 
उप-राष्ट्रपति का विधान नही किया गया है। यदि राष्ट्रपति देश से बाहर गया हुआ हो 
अथवा उमका स्थान रिक्त हो तो राप्ट्रीय समा का अध्यक्षे तब तक राष्ट्रपति के रूप 
में का्यं करता है जब तक बह बाहर से नहीं छौट आता अथवा किसी नए राष्ट्रपति का 
चुनाव नही हो जाता। इस स्थिति मे सविधान ने राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष की शक्तियों 
पर कुछ एक प्रतिवन्ध भी लगाए है उदाहरणतः वह राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता 
हुआ राप्ट्रीय समा का विघटन नही कर सकता | 

पद-च्युति. (फ्ेशा०्एणे. फ्रणाा 0#0०)--जान-बूझकर सविधान का 
अतिक्रमण करने के कारण लगाए गए महाभियोग (॥79०४००४९४४) द्वारा राष्ट्रपति 
को अपने पद से हटाया जा सकता है। गम्मीर दुराचार का दोपी होने के कारण 
और अणकत होने के कारण भी राष्ट्रपति को पद-च्यूत किया जा सकता है। राष्ट्रपति 
के ऊपर महाभियोण राष्ट्रीय समा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है । यदि राष्ट्रीय सभा 
के कुल सदस्यों में से एक-तिहाई सदस्य स्वयं हस्ताक्षर करके एक लिखित नोटिस राष्ट्रीय 
समा के अध्यक्ष के पास भेजें, जिसमें राष्ट्रपति द्वारा जान-बूझकर सविधान 
का अतिकमण करने के कारण अथवा उसके दुराचार का दोपी होने के कारण उसके 


2००3 “हु 


सकेगा समान, पर विच्ाराप राष्ट्रपति 

'ड्रीय समा के पेम्मुस उपस्थित होने कथा यतिनि करने का अधिकार है । 
सगा मे अस्ताक उ स्थावित होल के बब नह हक कह स्वास्थ्य-परीक्षा 
के लिए. अपने जपको भेपजिक-मण्डछ- (अव्व ०] 2०७४) के सम्मुख उपस्थित 
नही से स्थिति के सस्ता पर किक जा. पकेत है और यदि कुल 
पैदस्यता के पीन-कौथाई भाग उच्च सस्ताव करे रिक्त कर देता है को दुरन्च 
अपने पद पर नहीं बना 'हैता। यदि पमा नैअस्ताव पुर स्थापित लेने पे पुक ही राष्ट्रपति 

| अप्डल के सम्म, उस्पुक कर है वो फिर अस्ताक पर तब 
प्रक मतदाक नही क्रिया पता जक् तक भंपणिकअण्डछ को अपनी- राय राष्ट्रीय समा के 
ँम्मुख रखने का अवसर फ्रष्त "ही हो जता । यदि अैल्ताव और भेपणिक-मण्डछ की राय 


फेद्ध में शासन फो संरचना भ्४९ 





पर राष्ट्रीय स्रा से बियार करने के पंश्चात्‌ समा द्वाय सभा के कुल सदस्यों के तीन- 
साधा बदुमत से प्रस्वाय पारित हो जाय तो राष्ट्रपति तुरन्त ही अपने पद पर से हट 
जाता है। उसे अयस्था से जब राष्ट्रगति ने अपने आपको सेपजिक-मण्डरू के सम्मुस 
भपनी परीक्षा के श्र प्रस्तुत कर दिया हो और राष्ट्रीय सभा के कुछ सदस्यों में से 
केबल थापे से कम सदस्यों ने ही अभिकथित अशकतता के जाधार पर राष्ट्रपति को हटाने 
की माग करने बाछे प्रस्ताव के पक्ष मे मतदान किया हो, तो प्रस्ताव पर किए गए मतदान 
की घोषणा के बाद ही सभा के अध्यक्ष को प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सदस्य सभा के 
सदस्य नहूं। रह पाते । 
राष्ट्रपति की उन्मुकितर्या (वशशगणया(ं0०३ ० (॥0 उ+ल्जंत०ा)--संविधान 
के भनुच्चेद ११६ में ध्स बात का विधान किया है कि राष्ट्रगति के पदारूड़ 
रहने को जवधि में किसो भी प्रकार की दण्ड-कार्यवाही राष्ट्रपति के विरुद्ध न तो की जायगी 
और मन चलछायी जायगी। राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवहार- 
कार्यवाही मो नहीं को जायगी जिसमे उसके पदासूट्ट कार से उससे किसी प्रकार का 
प्र्युधाय (६०४९४) मागा गया हो । यह बाव उस विषय में मी छागू होती है जब 
अपने पदारूढ़ होने से पूर्व या उसके पश्चात, अपने व्यक्तिगत रूप में उसके द्वारा कोई 
काम किया गया हो जघवा न किया गया हो, अथव। किया गया अभिव्रेत होता हो 
अबबा न किया गया अभिय्रेत होता हो ! ऐसी व्यवहार-कार्ययाही करने से कम से कम 
६० दिन पूर्व यह आवश्यक है कि उसके प्रास लिपित नोटिस पहुचा हुआ हो अथवा 
विधि के अनुसार बताए गए तरीके से उसके पास मेजा हुआ हो जिसमे कार्यवाही की 
प्रकृति, उम्र मुऊदमे का कारण, जिस पक्ष के द्वारा कार्यवाही की जानी हो उसका नाम, 
पता, निवास-स्थान और उस प्रत्युपाय का उल्लेख किया गया हो जिसका कि दावा किया 
गया है । ये सब बातें बतायी जानी चाहिएं । राष्ट्रपति जब तक पदारूढ्ू है उसके 
विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यथा किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से आदेशिका 
मिर्गंत न हो सकेगी । 
अनुच्छेद ११७ आगे चलकर यह विघान करता है कि रा'ट्रपति अपनी शक्तियों 
के प्रयोग के विषय में, अथवा अपने पद के कत्तंव्यो के पालन करने में, अथवा किए गए 
किसी कार्य के लिए अथवा अपनी इन शक्षितयों के प्रयोग में अथवा अपने उन कत्तंव्यों के 
पालन में उसके द्वारा कर्तुंमभिरेत किसी कार्या के लिए किसी न्‍्यायारूय अथवा न्यायाधि- 
करण के मम्मुख उत्त रणीय नही है। हा, विधि के प्रतिकूछ उसके द्वारा किया गया 
अथवा न किया गया कोई कार्य अवश्य अपवाद हैं। परन्तु इस अनुच्छेद का यह अथ्थ नही 
लगाना चाहिए कि इसने किसी व्यकित के द्वारा केन्द्रीय सरकार अथवा प्रान्तीय सरकार 
के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के उसके अधिकार पर कोई प्रतिवन्‍्ध लगाया है । 
राष्ट्रपति का पारिश्रमिक तथा उसके विद्येपाधिकार वही रहेगे जिनका कि 
अपना कार्यकाल प्रारम्म करने के तुरन्त पूर्व पाकिस्तान का यप्ट्रपति अधिकारी था । 
राष्ट्रपति की शकितियाँ (700५थ४ ० ७॥० 97९अ4०१५)--राष्ट्रपति राज्य 
तथा सरकार दोनो का ही मुखिया हैं! वह एकल कार्यपरालिका है; कार्यकारी , 





करें, के सम्बन्ध परिण। की 
भद ही स्पोकर क)) राष्ट्रपति के विरुद्ध भहामियोय के अस्ताव का नोटिस देने वाले ५७६४॥ 
पदस्यक्ता जाते है 


अमक्तत्ता के आधार कर भी पप्ट्रप्रति कक पद-च्यृत करने के पियान संविधान ने 

डियाहुआ है| गे दारा यह बिहित ६ पष्ट्रीय समा के कुछ सदत्यो को रा 

सख्या २ प्ट्रिय बक्न के अध्यक्ष को स्वये हस्ताक्षर एक छित्तित पोटिस दे सती है 

जिसके फिरिक अकक गनसिद् मस्तक के आधार पर ५ अगति को अपने पढ़ मे 
कहता 


पिमुक्त करने के ड्णि सकता $ | नोटिस के अमिकि अगकतता का स्गैस 
दिया जज आयस्यक दे । ऐक- होने पर अध्यक्ष तुसनक ही उय नोटिस डी एक: 
पष्रपकि के मिजयाएगा और साय ही बह गे एक अवटरी पतका 
बाय अपनी स्था पा करवाने कर भी थाना करेगा। इस बारे बे भी कप 
भम्क्पो अस्नाक म्क्द अवतति मे स्पीकर को नोटिय ने की ताहीम £ 
१८4 म ने के जे जर ज्गी कासेय ये ३५ (६ ने उसस्पॉपि कहे 
ह्परि का हे मे साय अस्था। $े तरिमाराप्रौक होने की अयाक मे प्रद्ापति मो 
प्रभ क्र अम्मेक उन ने तय अति पता करने से अप्तर है। 
जद्ार धरना में उस्कक पुर 4 2/2 $ आय दिस 'द्रषाक फनी) मस्प्य्यत्ता 
किए आप गओ मकर (अत्कतथ (५) $ कमृक उपम्पित 
नह ह। स्पिकि के क्स्पार छय ज बकफफ (और दाह हु 
परस्पर गीत पौषाई माय उक पाक गर्म ३ के स्पा नुस्क 
चने प३ गरकय पका कक । पात्र, ड़ प्रर4++4// ॥7ान 4 बत्दी रापपा 
जीपरक अंप4+ पराफ | सम्यू ह्स्पक +> प्र) न अशयाक वर यक 
पके मसक +ग ध्म्म्क् सदर 7 का, मे जाती गज थे द्रीर कमा $ 
प्म्मे ये ५ गभक क आग । 4३ 4. पर २... अ्ज हो दर 


"केस में शासन को संरचना 834 


पर राष्ट्रीय सभा में विचार करने के पश्चात्‌ समा द्वारा समा के कुल सदस्यो के तीन- 
चौथाई बहुमत से प्रस्ताव पारित हो जाय तो राष्ट्रपति तुरन्त ही अपने पद पर से हट 
जाता है। उस अवस्था में जब राष्ट्रपति ने अपने आपको भैषजिक-मण्डल के सम्मुख 
अपनी परीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया हो और राष्ट्रीय सभा के कुछ सदस्यो मे से 
केवल आधे से कम सदस्यों ने ही अभिकथित अञ्क्तता के आधार पर राष्ट्रपति को हटाने 
की माग फरने वाले प्रस्ताव के पक्ष मे मतदान किया हो, तो प्रस्ताव पर किए गए मतदान 
को घोपणा के बाद ही सभा के अध्यक्ष को प्रस्ताव का नोटिस देने वाले सदस्य सभा के 
सदस्य नही रह पाते । 
राष्ट्रपति की उन्मुक्तियाँ ([7रश7ए068 ० ४॥०७ ?7९अव०॥)--सविधान 
के अनुच्छेद ११६ भे इस वात का विधान किया है कि राष्ट्रपति के पंदारूड 
रहने की अवधि में किसी भी प्रकार की दण्ड-कार्यवाही राष्ट्रपति के विरुद्ध न त्तो की जायगी 
और न चलायी जावगी । राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी प्रकार की ऐसी व्यवहार- 
कार्यवाही भी नहीं की जायगी जिसमे उसके पदारूषट काल मे उससे किसी प्रकार का 
प्रत्युवाय (॥2०) मांगा गया हो । यह वात उस विपथ में भी लागू होती है जब 
अपने पदारूड़ होने से पूर्व या उसके पश्चात्‌ अपने व्यक्तिगत रूप में उसके द्वारा कोई 
काम किया गया हो अथवा न क्रिया गया हो, अथवा किया गया अभिम्नेत होता हो 
अयबा न किया गया अभिप्रेत होता हो । ऐसी व्यवहार-कार्यव्राही करने से कम से कम 
६० दिन पूर्व यह आवश्यक है कि उसके पास लिखित नोटिस पहुचा हुआ हो अथवा 
विधि के अनुसार बताएं गए तरीके से उसके पास भेजा हुआ हो जिसमे कार्यवाही की 
प्रकृति, उस मुकदमे का कारण, जिस पक्ष के द्वारा कार्यवाही की जानी हो उसका नाम, 
पता, निवास-स्थान और उस प्रत्युपाय का उल्लेख किया गया हो जिसका कि दावा किया 
गया है । ये सब वाते बतायी जानी चाहिए । राष्ट्रपति जब तक पदारूढ़ हैं उसके 
विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्यथा किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण से आदेशिका 
निर्मत न हो सकेगी । 
अनुच्छेद ११७ आगे चलकर यह विधान करता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों 
के प्रयोग के विपय में, अथवा अपने पद के कत्त॑व्यों के पालन करने में, अथवा करिए गए 
किसी कार्य के लिए अथवा अपनी इन णक्तियों के प्रयोग मे अथवा अपने उन कत्तंव्यो के 
पालन परे उसके द्वारा कर्तुमभिरेत किसी कार्या के लिए किसी न्यायालय अथवा न्यायाधि- 
करण के सम्मुख उत्त रणीय नही है। हा, विधि के प्रतिकूल उसके द्वारा किया गया 
अथवा न किया गया कोई कार्ये अवश्य अपवाद हैं। परन्तु इस अनुच्छेद का यह अर्थ नहीं 
लगाना चाहिए कि इसने किसी व्यक्त के द्वारा केन्द्रीय सरकार अथवा प्रान्तीव सरकार 
के विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाही करने के उसके अधिकार पर कोई प्रतिबन्ध छगाया है । 
राष्ट्रपति का पास्थिमिक तथा उसके विश्येपाधिकार वही रहेंगे जिनका कि 
अपना कार्यकाल प्रारम्म करने के तुरन्त पूर्व पाकिस्तान का राष्ट्रपति अधिकारी था। 
राष्ट्रपति की झवितयोँ (05३ ० धं।० +7८अंतथा)--राष्ट्रपति राज्य 
तथा सरकार दोनों का ही मुखिया हूँ । वह एुकरू कार्यपालिका है; कार्यकारी 


के'द्र में शासन को संरचना ५५१ 


के लिए प्रतिरक्षा मन्त्री लेपिटनैण्ट जनरल या इसके समकक्ष पद-स्थिति का कोई 
अवकाश-प्राप्त अधिकारी होगा, जव तक कि राष्ट्रपति के द्वारा स्वय इस पद-स्थिति को 
घारण न किया गया हो। अपनी प्रथम मन्स्रि-परिपद्‌ मे राष्ट्रपति ने स्वयं अपने आप 
पअतिरक्षा विभाग सँमाला था । 
राष्ट्रपति द्वारा प्रान्तीय गवर्नरों की नियुक्ति की जाती है और वह भी अनिश्चित 
कार्यकाल के लिए और वे उसके निदेश के अधीन कार्य करते है । कोई भी गवर्नर 
राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त किये विना प्रान्तीय मन्त्री को पद-च्युत नही कर सकता । 
अनुच्छेद १२१ में इस वात का विधान किया है कि यदि राष्ट्रपति की राय में कोई गवर्नर 
अथवा कोई भन्त्री अपने कत्तेंब्यो के सम्बन्ध में गम्भीर दुराचार का दोषी हो, तो वह 
उसे, जैसी स्थिति हो, गवर्नर के पद से अथवा मन्त्रि-पद से हटाने के साथ भी किसी भी 
सावंजनिक पद को ग्रहण करने के लिए अयोग्य ठहरा सकता है। राष्ट्रपति के लिए 
यह आवश्यक है कि वह लिखित रूप में यह सूचित करे कि गवनं र अथवा मन्त्री के 
पास यह विकल्‍प है कि या तो वह राप्ट्रपति द्वारा विहित अयोग्यता के कारण उतने 
समय तक के लिए सार्वजनिक पद को ग्रहण न करना स्वीकार कर ले, जो समय' पांच वर्ष 
से अधिक न होगा, अथवा वह उस मामले की जांच-पडताल के लिए उसे न्यायाधिकरण 
को सौपना स्वीकार कर ले। यदि इस प्रकार की सूचना प्राप्त करने के सात दिन के 
अन्दर कोई गवर्नर अथवा मन्त्री अनहँता को स्वीकार कर लेता है और तदनुमार राष्ट्रपति 
को सूचित कर देता है, तो वह राष्ट्रपति द्वारा निश्चित समय के लिए सार्वजनिक पद 
ग्रहण करने के लिए अनह समझ लिया जाता है। परन्तु यदि वह्‌ अनहँता स्वीकार नही 
करता तो राष्ट्रपति तुरन्त ही उस मामले को जाच-पडताल के लिए किसी न्‍्यायाधिकरण 
को सौप देगा जिसके लिए सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च 
न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामशे करने के वाद नियुक्त किया जायगा | यदि 
स्यायाघिकरण गवर्नर अथवा मन्‍्त्री को दोषी करार देता है तो वह व्यक्ति अपने पद से 
वर्खास्त किए जाने के साथ-साथ पाच वर्ष के लिए किसी सार्वेजनिक पद को ग्रहण करने 
की अनहँता से भी युक्त हो जाता है । 
संविधान द्वारा पाकिस्तान के नियल्त्रक और महाछेखा परीक्षक के पद का भी 
विघान किया गपा है जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। वह राष्ट्रपति को 
लिखित सूचना मेजकर अपने पद से त्याग-पत्र दे सकता है | यदि किसी समय यह पद 
रिक्त हो अथवा तियन्त्रक और महालेखा परीक्षक अपनी बीमारी के कारण अथवा 
किसी अन्य कारण से अपना कार्य करने में असमर्थ हो तो राप्ट्रपति उसके स्थान पर किसी 
अन्य व्यक्ति को उसका काम करने के लिए और उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन करमे 
के लिए कह सकता है। राष्ट्रपति पाकिस्तान के महान्यायवादी की भी नियुक्ति करता 
है और वह उन कत्तेंब्यों का पान करता है जिन्हें राष्ट्रपति उसे करने के लिए निदेधित 
करता है। बह भी राष्ट्रपति की प्रसन्नता की अवधि में कार्य करता है। 
राष्ट्रपति के पास किसी भी समय राष्ट्रीय समा को भग करने की शक्ित है, 
परन्तु साथ ही उसके लिए पुनरनिर्वाचन के लिए चुनाव लड़ना भी आवश्यक है। सभा के 


भर पाकिस्तान की शासन-प्रणाली 


विधटित होने की तिथि से राष्ट्रपति चार मास तक ही अपने पद पर वना रह सकता है। 
राष्ट्रपत्ति राष्ट्रीय सभा को सम्बोधित कर सकता है और सन्देश मेज सकता है! 
राप्ट्रपति के मन्‍्त्री तथा महान्यायवादी यप्ट्रीय सभा की अथवा उसकी समितियों की 
कार्सवाहियों मे भाग के सकते है परन्तु वे उनमें मतदान नही कर सकते । राष्ट्रपति 
की पृर्व-स्वीकृति के विना राष्ट्रीय समा में निवारक निरोध का विधान करनेवाले अबवा 
उससे सम्बन्ध रखनेवाले किसी विधेयक अथवा ऐसे किसी विधेयक के संशोधन को 
पुर'स्थापित नही किया जा सकता। जब कोई विधेयक राष्ट्रीय सभा द्वारा पास कर दिया 
जाता है तो उसे राष्ट्रपति के हस्ताक्षरों के लिए उसके सम्मुख रखा जाता है। संविधन 
द्वारा यह बाल आवश्यक बताई गई है कि विधेयक के राष्ट्रपति के सम्मुख उसकी अनुमति 
के लिए प्रस्तुत किए जाने के ३० दिन के अन्दर या तो वह अनुमति प्रदान कर दे अथवा 
घोषित कर दे कि उसके द्वारा विधेयक को अनुमति प्रदान नहीं की गई है, अबवा वह 
विधेयक को अथवा उसके किसी विशेष उपबन्ध को अपने सन्देश के साथ लौटा दे 
और राष्ट्रीय सभा को उसके ऊपर पुनविचार करने के लिए कहे और सन्देश में उत्लिखित 
किसी सशोघन अथवा किन्‍्ही संशोधनों के ऊपर भी विचार करने के लिए कहे । यदि 
राष्ट्रपति इन तीनो कार्यो में से कोई भी कार्य नही करता तो ३० दिन व्यतीत होने के 
वाद यह समझ लिया जाता है कि विधेयक की राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो गई है। 
यदि किसी मामले के विपय में राष्ट्रपति अथवा राष्ट्रीय समा के बीच कोई विवाद 
छठ खड़ा होता है और राष्ट्रपति यह समझता है कि यह्‌ मामला जनमत-सम्रह्द के लिए 
निर्वाचक-गण के सम्मुस प्रस्तुत किया जाना चाहिए तो वह इसको एक प्रश्न के रूप मे 
जनमत-सम्रह के छिए मेज सकता है । इस प्रश्न का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिंसर्म 
हुए अथवा “न! के द्वारा उत्तर दिया जा सके । इस वात को ध्यान में रखता आवश्यक 
है कि यह प्रश्न निर्वाचक-गण के सदस्यो को ही, उनके अनुमोदन अयवा अन्यवा उत्तर 
जानने के उद्देश्य से, अभ्युहिप्ट किया जाता है, आम जनता के पास उस पर जनमत-सं्रह 
करने के लिए नही मेजा जाता । 
जब राष्ट्रीय सभा का सत्र नही हो रहा होता तव उस अवस्था में राष्ट्रपति में 
कुछ एक विधायी शक्तिया मी निहित की गई है। यदि किसी समय राष्ट्रीय सभा का 
संभ मे हो रहा हो अथवा वह मंय को जा चुकी हो और राष्ट्रपति ने अपने आपको इसे 
दिला में सन्तुप्द कर लिया हू कि एँसी परिस्थितिया है जिनके लिए तुरन्त व्यवस्थापन 
की व्यवस्था करनी आवश्यक हैं, तो उस दक्षा में यह आवश्यक और छामग्रद प्रतीत होने 
वाले अध्यादेशों का निर्माण कर सकता है और उन्हे प्रस्यापित कर सकता है। इस प्रकीर 
प्रवर्तित किए गए अध्यादेशों की शक्तित कानून के समान द्वी होगी पर उनको, जहां तके 
जहदी से जत्दी व्यावहारिक हो।, राष्ट्रीय समा के सम्मुख अवश्यमेव प्रस्तुत करता पह़ैगा। 
यदि उस अध्यादेश को राष्ट्रीय समा के प्रस्ताव द्वारा अनुमोदन प्राप्त ही जाता है तो 
उसे राष्ट्रीय समा का अधिनियम समझ लिया जाता है अथवा बताई गई अवधि के बीते 
जाने पर उसका प्रमाव हृट जाता हैं। यदि राष्ट्रीय सभा द्वार न तो उसका अवुमोद्त 
किया जाता है और न ही उसको जस्वीहत किया जाता है जौटन राष्ट्रपति ही उस निर्दिष्ट 
समय से पूर्व उसका विसण्डन अयवा निरसन करता है तो उस अवस्था में निर्दिष्द 


केन्ध में शासन की संरचना भर 


अवधि के बीत जाने पर उसे निरस्त हुआ समझ लिया जाता है। यह विहित अवधि ४२ 
दिन की उस अवस्था में है जब अध्यादेश के प्रख्यापित किए जाने के बाद राष्ट्रीय सभा की 
प्रथम बैठक को हुए ४२ दिन हो जायें, अथवा अध्यादेश के प्रस्याधित होने के वाद १८० 
दिन व्यतीत हो जायें | इन दोनो में से जो छोटी अवधि है वही छाग्रू ममझी जाती है । 
राष्ट्रपति जिन विपयो के सम्बन्ध में अव्यादेश जारी कर सकता है वे विपय वही होने 
चाहिए जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय समा व्यवस्थापन करने में सक्षम है। 
उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति के पास आपात शक्तियां मी है। 
संविधान का अनुच्छेद ३० विधान करता है कि, “यदि राष्ट्रपति को यह समाघान हो 
जाय कि गम्भीर आपात्त स्थिति विद्यमान है (क) जिसमे पाकिस्तान अथवा पाछिस्तान के 
किसी भाग को युद्ध से अथवा किसी वाह्य आक्रमण से खतरा पैदा हो गया है, अथवा 
(ख) जिसमें प्रान्तीय सरकार की नियन्त्रण गविति से बाहर किसी आन्तरिक गड़बड़ 
द्वारा पाकिस्तान को सुरक्षा अथवा आथिक जीवन के लिए भय उत्पन्न हो गया है,” 
तो वह्‌ उस दशा में आपातकालीन स्थिति की उद्घोषणा कर सकता है। इस प्रकार की 
उद्घोषणा के सम्बन्ध मे यह्‌ आवश्यक है कि जल्दी से जल्दी जहा तक व्यावहारिक है 
उसे राष्ट्रीय सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना चाहिए । परन्तु यह आवश्यक नही कि 
उसे राष्ट्रीय सभा का अनुमोदन भी प्राप्त हो । यह्‌ उद्घोषणा तव तक लागू रहती है 
जब तक राष्ट्रपति इस बात से सन्तुप्ट है कि परिस्थितियों के कारण आभात-काल स्थिति 
का वना रहना न्याय्य है। जब उसे यह सन्‍्तोप हो जाय कि जिन कारणा से उद्‌- 
घोषणा का निर्गत किया जाना आवश्यक हो गया था वे अब नही है तो वह उस 
उद्घोषणा को प्रतिसहृत कर सकता है । आपातकाल के दौरान मे राष्ट्रातति द्वारा 
अध्यादेश प्रख्यापित किए जा सकते हैं, भले ही राष्ट्रीय सभा का सत्र चढ़ रहा हो 
और सभा के पास उनको रह करने की शक्ति नही हो । जब तक राष्ट्रीय सभा 
अध्यादेशों का अनुमोदन न कर ले अथवा राष्ट्रपति द्वारा वे पहले ही निरस्त न कर 
दिए जाए, राष्ट्रपति द्वारा प्रस्यापित किए गए आपातकालीन अध्यादेश आपात स्थिति 
को ममाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जब कोई अध्यादेश राष्ट्रीय समा द्वारा 
अनुमोदित हो जाता है, जैसा कि उसके लिए जल्दी से जल्दी ध्यावद्वारिक होने पर 
राष्ट्रीय सभा के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है, तो बहू राष्ट्रीय सभा का 
अधिनियम वन जाता है। 
राष्ट्रपति के पास क्षमा-दान, प्राण-दण्ड, प्रविरम्बन (0[आ०६००) थौर सजा 
में प्रास्थमन देने का मी अधिकार है और वह किसी न्‍्यायाछय, न्‍्यायाधिकरण जया 
डिसी जन्‍्य प्राधिकारी द्वारा दो गई सजा को माफ, सिलछग्थित जथया उसमे विनिमन 
फूर सकता है। 
राष्ट्रति को मन्न्रि-ररिषद्‌ (]८वमंप 
शध्ट्रपति को सन्प्रिय्परिषद संसदीय प्रघाली को सरकार में पायी जाने घी मत्पि- 
परिषद्‌ से लिप्त बसु हैं! समदीय प्रणाली की सरपार में सर्विन्पस्पिर ही ससर के बटुमत 
देल के सदस्यों में से नियुक्ति की जातो है और उस दल का नेता ठपन मनी बनता हू 


प्रव एजप्राटमें जी उैवियनरा्) >-++ 





श्प्र्४ पाकिस्तान को शासन-प्रणाली 


और प्रधान मन्‍्नी ही शासन का मुखिया बनता है। राज्य का प्रधान केवल सवेधातिक 
शक्तियां ही धारण करता है और वास्तविक कृत्य करनेवाले लोग मन्त्रि-गण होते हैं 
जो मस्स्रि-परिपद्‌ के सदस्य होते है । वे तभी तक अपने पदों पर बने रह सकते हैं 
जब तक उन्हें संसद्‌ का विश्वास प्राप्त होता है और वे उस निकाय के प्रति और उसके 
द्वारा छोगो के प्रति अपने समस्त सावे जनिक कार्यो के लिए, व्यक्तियत रूप से तथा सामूहिक 
रूप से, उत्तरदायी होते है | संसद्‌ के प्रति उत्तरदायित्व संसदीय सरकार के लिए 
अपरिहाय॑ वस्तु है। 

पाकिस्तान का राष्ट्रपति स्वयं अपने मन्त्री नियुक्त करता है, किल्तु उनके 
लिए राष्ट्रीय सभा की सदस्यता आवश्यक नही । यद्यपि सदस्य न होते हुए मी उनके 
पास सभा में बोलने का अधिकार होता है। यह वात श्रमरीकी राष्ट्रपति सम्बन्धी मल्लि- 
मण्डल के व्यवहार से एक भिन्न वस्तु है। अमरीका में राष्ट्रपति के मन्त्री कांग्रेस में अपनों 
स्थान ग्रहण नही करते, उन्हें वहा वोलने का भी अधिकार नही है, और वे कोई विधेयक भी 
पुर स्थापित नही कर सकते वयोकि वे काग्रेस के सदस्य नही होते । पाकिस्तान के राष्ट्रपति 
के मन्त्रिमण्डल की एक अन्य विशेषता यह है कि प्रत्येक मन्त्री का अपने विभाग के 
लिए एक संसदीय सचिव होता है जो राष्ट्रीय सभा का सदस्य होता है और वह सदर में 
बैठता है और मतदान करता है। अमरीका में ऐसा कुछ नहीं होता । अतः, पाकिस्तान 
में राष्ट्रपति की मन्ध्रि-परिपद्‌ प्रधानीय शासन-प्रणाली के अधीन उपलब्ध होने वी 
राष्ट्रपति के मन्त्रिमण्डल से बहुत अधिक भिन्नता रखती है जैसा कि वह संसदीय' प्रणाली 
से भिन्नता वनाए हुए है ही। निस्सन्देह, पाकिस्तान का राष्ट्रपति मस्त्रियों की नियुतित 
करता है जो उसके प्रसन्नता काल में कार्य करते है ताकि उसके कत्तंव्यों के पालन मे 
वे उसकी सहायता कर सके और यह राष्ट्रपति पर निर्मेर है कि मन्त्रियों द्वारा दीं 
गई सछाह को स्वीकार कर ले अथवा न करे। 

सविधान द्वारा राष्ट्रपति को प्रदान की गई मन्त्री को पद-च्युत करने की शक्ति 
के इलावा राष्ट्रपति के पास किसी मन्त्री को, केवल पांच साल तक के समय के छिएं, किसी 
सार्वजनिक पद को ग्रहण करने के लिए अनहे ठहराने की भी शक्ति है बच्चें कि उस 
मन्‍्त्री ने राष्ट्रपति की राय में अपने कत्तंव्यों के सम्बन्ध में गम्भीर दुराचार का दोप 
किया हो | यदि मन्‍्त्री को सार्वजनिक पद के लिए अनहू बनने का विकल्प स्वीइत ने हो 
तो उसे अपने पद से बर्खास्त किया जा सकता है और साथ ही वह पांच साल से अधिक 
न होने वाले समय के लिए भी सार्वजनिक पद के ग्रहण के लिये अनहू ठहराया जा सकता 
है। बशतें कि उसके दुराचार को जाच करने वाल और राष्ट्रपति द्वारा बैठाया गया 
न्‍्यायाधिकरण उसको अपराधी करार कर दे। सयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के 
पास इस प्रकार की शक्तिया नही है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति की अपनी मन्दत्रि-परिपद्‌ 
पर पकड़ वस्तुतः बड़ी मजबूत है । वह परिषद्‌ उसके कुटुम्व के समान नहीं है जैसी कि 
वह अमरीका मे है । 

राष्ट्रपति को स्थिति (एण्अंपंणत ० ० ए०्जंवेथा)--पाकिस्तान की 
राष्ट्रपति राज्य तथा शासन दोनों का ही प्रवान होता है। राष्ट्रपति की सन्ध्रि-्परिपद 
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हो रहे है कि इसे समाप्त कर दिया जाय परन्तु राष्ट्रपति अयूब ने इसे बनाएं रखने का 
निश्चय किया हुआ हैं और उसने ऐसे उपायों को खोज निकालने का प्रयत्त भी किया 
था। 
राष्ट्रपति में निहित वियायी शज््तिया वास्तव में विस्तृत है और उनमें सब बातें 
अ्तनिहित हैं। वह चाहे तो राष्ट्रोय समा द्वारा पारित विधेयक को स्वीकति प्रदान 
कर सकता है, अथवा उसे देने से रोक सऊता है, अयवा राष्ट्रीय सभा के पुनविचार 
के लिए समस्त विधेयक को अथवा उसके किसी उपवन्ध को सभा को छौटा सकता है। 
उसके पास अध्यादेश प्रस्यापित करने की मी शक्ति है जिनकी शक्ति उन्ही कानूनों 
के समान है जो राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित किए जाते है वशर्ते कि राष्ट्रीय समा का सत्र 
न हो रहा हो अथवा उसका विघटन हो चुका हो । आपात काल है या नही इसके लिए 
केवल राष्ट्रपति का ही समाधान होना और उसका निर्णय प्रमाण है। इस विषय में 
राष्ट्रपति के लिए केषरछ यही करना आवश्यक है कि वह उस उद्धोपणा की सूचना 
राष्ट्रीय सभा को देने के लिए उसे सदन की मेज पर रख दे । आपात काल कब तक 
बना रहेगा यह भी राष्ट्रपति के निर्णय पर ही निर्भर है। राष्ट्रीय समा किसी भी 
अवस्था में बीच में वही आती । आपात काल के दिनों में राष्ट्रपति अध्यादेशों को 
प्रर्यापित कर सकता है भले ही उन दिनो राष्ट्रीय समा का सत्र मी चल रहा हो और 
राष्ट्रीय समा के पास उन अध्यादेशों का अनुमोदन करने की शक्ति भी नही होती । 
क्योंकि विधि-निर्माण के सिद्धान्तो में निगरमित मौलिक अधिकार स विधान द्वारा प्रत्याभूत 
नही है | अतएवं यदि किसी नाग्ररिक की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध लगाया गया हो तो 
उसके पास अपने कष्ट का निवारण करने का कोई साधन नही है। सर्वधानिक तौर पर 
मौलिक अधिकारो की प्रत्याभूति न देने का लक्ष्य यही है कि सब प्रकार के राजनीतिक 
फ्रिया-कलापो पर नियन्त्रण स्थापित किया जा सके । कोई विधेयक अथवा किसी विधेयक 
का संशोधन जिसका उद्देश्य निवारक निरोध का विधान करना हो तब तक राष्ट्रीय 
सभा में पेश नही किया जा सकता जब तक उसके विषय में राष्ट्रपति की पूववे-स्‍्वीकृति 
प्राप्त न कर ली गई हो । 
प्रतिरक्षा (१४७०७) तया वित्त (07००) जैसे जनता से सम्बन्ध 
रखने वाले दो महत्त्वपूर्ण विपय राष्ट्रीय सभा के क्षेत्राधिकार में से हटा लिये गए है। 
उन्हें सीधे ही राष्ट्रपति की देख-रेख के नीचे रखा गया है । सविधान ने इस बात की 
विधान किया है कि वीस वर्षों के लिए पाकिस्तान का प्रतिरक्षा-मन्त्री एक अवकाश 
प्राप्त अधिकारी होगा जो लैफ्टिनैण्ट जनरल (वल्पाल्थाणा तथा) या इसके 
समकक्ष की पद-स्थिति का व्यक्ति रहा हो, बद्चतें कि राष्ट्रपति मे स्वयं इस पद-स्थिति 
को धारण न किया हो | राष्ट्रपति अयूब ने अपनी पहली मन्त्रि-परिपद्‌ में स्वय प्रतिरक्षा 
विमाग सेँमाला था। राष्ट्रपति पाकिस्तान की प्रतिरक्षा सेनाओ का सर्वोच्च सेनापति 
है, और उसके पास प्रतिरक्षा सेवाओ का विस्तार करने और उन्हे बनाए रखने की शर्वित 
है और ऐसा वह उन सेवाओ के पद्चात्धृत कर्मचारी-समू ह के लिए भी कर सकता है) 
बहू उन सेवाओं में कमीशन (ए०्णगमाड्ञ००७) भी प्रदाव कर सकता है, मुख्य 


फेद्द में शासन फो संरचना भ््प्र्छ 


सेवापतियों की नियुक्ति कर सहुता है और उनके वेतन तथा भक्तों को निर्धारित कर 
सकता है। 
संविधान ने राष्ट्रपति को जान-अहझकर संविधान का अनिक्रमण करने के दीपी 
होने पर अयबा गम्मोर दुराचार का दोषी होने पर उसके लिए महामियोग्र द्वारा उसके 
ऊपर दोपारोपण करने का विधान किया है। उसे शारीरिक अथवा मानसिक अगक्‍्तता 
के भाधार पर अपने पद से च्युत भी किया जा सकता है। परन्तु इन दोनों वातो के छिए 
संविधान ने इतनी कडी झर्तें छघाई हैं कि राष्ट्रीय समा का कोई सदस्य इसका साहस नही 
कर सकता। इन दोनों वातो के लिए राष्ट्रीय समा की कूल सदस्य सख्या के एक-तिहाई 
सदस्यों द्वारा पद-च्युत सम्बन्धी प्रस्भाव का रखा जाना आवश्यक शर्ते है और उसके 
पारित होने के लिए तीन-चौथाई सदस्यों का बहुमत प्राप्त करना भी आवश्यक दझते है । 
परन्तु यदि पद-च्यूति मम्बन्धी प्रस्ताव के पक्ष मे आधे से मी कम सदस्यों के मत प्राप्त हों, 
तो राष्ट्रपति को हटाने वाले प्रस्ताव के मूल-प्रस्तावक स्वतः ही राष्ट्रीय समा की सदस्यता 
खो बंठने हैं। 
इस प्रकार, सवियान के अन्तर्गत राष्ट्रपति का कोई भी प्रतिदन्दी नही है, 
यद्यपि भूतपूर्व विदेश मन्त्री जेंड० ए० मुट्ठों (2. 3. 8॥0६६०) द्वारा हारू ही में जनता 
यार्टी (0००७४०४ 72709) की स्थापना के बाद पाकिस्तान की राजनीति' मे पर्याप्त 
'उयल-पुथल-सी मची हुई प्रतीत होती है । नए दल का नारा है, “इस्लाम, समाजवाद, 
तथा छोकतन्त्र । अनेक विपक्षी दलों द्वारा मिलकर के पाकिस्तान लोकतान्त्रिक आन्दोलन 
(एककांजशा 70070०७0 7707०7०॥) चलाए जाने का उद्देश्य पाकिस्तान में संसदीय 
'लोकतन्त्र को दुबारा स्थापित करना है ॥ मिया मुम्ताज दौलताना (भाश्य फरपाध्धड 
3)&0॥009) जो कमी भूतपूर्व मुख्य मन्‍्त्री थे और अब पाकिस्तान लोकतान्त्रिक 
आन्दोलन के प्रमुख सदस्य हैं, उन्होंने मारत में व्यवहार में आने वाली संसदीय 
छोकतनन्‍्त्र प्रणाली की सार्वजनिक तौर पर पुष्टि की है।! सवाददाताओं द्वारा पूछे गए 
प्रश्नों के उत्तर में मिया दौलताना ने कहा था कि, “कुछ एक भारतीय राज्यों में ससदीय 
प्रणाली के प्रचलन में पाई जाने वाली कठिताइयो पर काबू पाया जा सकता है और 
पाकिस्तान में उसी प्रणाली को चलाने की आवश्यकता की निन्‍्दा करने के लिए उन्ही 
कठिनाइयों की दुहाई देने से कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।” किन्तु प्रतिपक्ष से इस 
शा में लोकप्रिय समर्थन तैयार करने में बहुत आशा नही की जा सकती। राष्ट्रपति 
अयूब अब मी पाकिस्तान में अपने महान्‌ व्यक्तित्व के कारण अन्य समस्त राजनीतिक 
नेताओं को नगण्य-सा बनाए हुए है ॥ यदि कमी प्रतिपक्षी दलो के निर्वाचक-गणों को 
प्रमावित करने का अवसर प्राप्त भी हो जाय और उनकी अच्छी-खासी सख्या राष्ट्रीय 
समा की सदस्यता मी प्राप्त कर छे, तव भी दो-तिहाई बहुमत के अभाव में संविधान 
को नहीं वदला जा सकेगा । छेकिन पह भी पर्याप्त नही है। राष्ट्रपति के पास स्योधनों 
को दुबारा विचार करने के लिए उन्हें लीटा देने की शक्ति अभी मी है। अथवा वह 
सभा का विघटन कर सकता है। उस दशा में उसका कार्ये-काल भी समाप्त हो जाता है 
परन्तु ऐसा विघटन की तिथि से चार मास के बाद ही होता है। 


३. "6 8श्वांस्क्ाशा, ९ए एशुप्रं, क्‍000९०7०४7 6, 967. 


अध्याय ५ 


केन्द्र में शासन की संरचना (क्रमशः) 
(एम्तछ 87र७7एए7छए४ 09 ह0एफऋफाफाफपा 37. 
मा एड्जाफर [0044] ) 
राष्ट्रीय सभा 
(पफ्र० एप्णाना 4&3९ग> ) 

एकसदनात्नक विश्रानमण्डल (एफंट्ण्घणाण ॥,688&007०)--सविधान 
ने केद्र में एकसदनात्मक विधानमण्डल का विधान किया है जिसका ता 
राष्ट्रीय सभा (एघ४ंगाण 258०00७79) रखा गया है। एकसदनात्मक विधान- 
मण्डल का अर्थे छोकतान्त्रिक मांग तथा संघवाद के मूल सिद्धान्तों के निषेघ मे निकलता 
है। द्विदनात्मकवाद एक स्थायी सिद्धान्त पर आधारित है कि शासन के प्रस्तावों के 
लिए जिनके परिणाम बडे व्यापक होते है, अनेक उपदेप्टाओं की आवश्यकता होती है। 
संघीय शासन का स्वरूप रखनेवाले राज्यों के लिए यह अनिवायं वस्तु है पाकिस्तान 
को किसी वहाने से संघ का रूप प्रदान करने के लिए पूर्वी तथा परिचिमी पाकिस्तान 
नामक दोनों प्रान्तों मे से राष्ट्रीय समा की सदस्यता के लिए बराबर सख्या में सदस्यों 
का लिया जाना आधार माना गया है। पाकिस्तान की राजनीतिक समस्या का ह्‌ह 
ढूने के राष्ट्रपति अयूब के तरीके में एकसदनात्मक विधानमण्डल के निर्माण के कारणों 
का स्पष्टीकरण देखा जा सकता है। उसे विश्वास हो गया था कि पाकिस्तान के लिए 
लोकतन्त्र एक आवश्यक वस्तु थी क्योकि उसके विना राजनीतिक स्थिरता प्राप्त नहीं 
हो सकती थी । परन्तु वह अपने इस विश्वास पर भी व्त प्रदान करत/ था कि यह 
छोकतलन्त्र ऐसा होना चाहिए जिसे पाकिस्तानी समझ सके और जिसका वह प्रयोग कर सके । 
विशेपतः, वह्‌ हर उस शासन के प्रक/र को सन्देह की दृष्टि से देखता था जो विधान- 
मण्डल को कार्यपालिका को हटाने अथवा उसे किसी प्रकार से जकड़ने के लिए अनियल्तित 
शक्ति प्रदान करता था | “क्योकि उसे डर है कि ऐसा करने से दलूमत राजनीति 2 
पहले जैसे हानिकारक शासन पड़्यन्त्र तथा अ्रष्णचार के लिए रास्ता खुल जायगा जितने 
देश को छगमग नाथ के लिए ग्रस्त कर दिया था।”! अत:, राष्ट्रपति द्वारा अधिमियर्मित 
सविधान पाकिस्तान की आवश्यक्रताओं को ध्यान मे रखकर ही बनाया गया था। 
उसने छोगों को बताया, “आओ, हम अपने से न तो मजाक करें और न पुराने छकौर के 
फक्रीर बने रहे और न ही यह मान छे कि हम इस प्रकार की परिष्क्ृत प्रणाली का प्रयोग 
करने के छिए नैयार है, यह जानते हुए भी कि हमारे पूर्व-प्रयास असफल हुए थे। 
उसको पुनः आजमाना मूर्खंता होगी जब तक कि हमारी परिस्थितियों मे आमूछ परिवर्तन 
ने हो जाएं ॥” ४ 

तदनुमार, १९६२ के संविधान द्वारा केवल एकसदनात्मक विधानमण्डल की 


- ऊषण्शाण०्ण: ए्राक्ाज, ए. 7. 7५96 उत्वव थे स्वप॑न्क, ए. टि: 


रहता को उसका स्थान पोषित कर दिया कात्ा है। 
आवश्यक है /'ड्रीय बम क). बैठक हर ६ मास में एक कर जवय हो। 
संविधान डाय विहित्त है कि ढाका (04०८७) राष्ट्रीर प्तमा स्व स्थात 
अंग । 'प्ट्रयत्ति सम; 7 आहत करता है, सव्ावसा> औरता है तथा भय फैरता है। 
विधान के द्रीय सभा अध्यक्ष (0०३०४) को यह ज्षक्नित की है कि वह 
३: हाई सदस्यों की प्रथंता पर समा का पैर आहत कर पके । ऐसी अवतथा 
नि पर अध्यक्ष है ३ पास बह सक्ति है कि. पहे उक्त सके कर पक्के। 
यदि पाकिस्ता: / अध्यक्ष तथा ज्पाध्यक्ष के स्थान रिक्त हैं। तो। उर्कोच्च 
सचान न्यायाधीश स्त्मा की) बैठक बुछछा- है । जंचा फहाजा 
जुका है ॥ नेक गण राव टी उप पकता है। परनु 
'भकी यह विषरन फरने की साक्ति तीन कक चीमित के अयमत, सद्म 
के विधटन राष्ट्रपति के कैय-काछ क) भी है| उन्ना पिदत्य तथा 
राष्ट्रपति दोनो ही. के मृ ; तियि से तीन भात्त 
के अन्दर पेया ऋर मास के कर रा न अपने कार्य-काछ के 
अन्तिम गे मे टिति नही की जा सेकेती अन्त, जज द्रीय समा द्वारा 
पाकिस्तान राष्ट्रपति के *दन्‍च्युक् करने के सम्बन्ध 3 कोई अस्ताव गति 

ही को उस स्थिति के प्रमा कस नही क ज. सकती | 
प्रीय कम स्क्य पैनती & जो उसकी पेठको की अध्यक्षता 
करता है भस्म के वरर्थ कार्य-काल के लिए. चुना वचतें कि उत्ते 
हारा हद नही दिया , नह तक तक पर बना रहता 
जैक तक 3; उत्ते राधिकार का चुलाक नई समर ब्यय जाता । क्योकि 
उप-राष्ट्रपति गपमक कोई पद के; गही है ५५. पप्ट्रकत्ति के पद- च्युत 
ने की अवस्था मे, गे उसके गस्मो, बष्ू क। परिणाम 2 अधका उततकी 
अच्म्तता का, अध्यक्ष 


था मे, 2 ञ 
पारीरिक अबका मानसिक & ॥) (कव्कण) राष्ट्रपति के रुप मे 
कार्य करता है। संविधान के रेस बात को पुनिरिच्तः फर दिया हैक अवर्यक्रता पड़ने 
पर अध्यक्ष ही कार्यवाहक पपष्ट्रपत्ति के जप में कार्य करेगा । इसके ५, इस वात 


जन पु ऊफाश, पल्यडछ ज्ठ्फ्‌ व ०, (०७०८८ 2.0०, 2. ३953, 


केन्द्र में शासन को संरचना (क्रमशः) ५६१ 


ने इस विवाद को भी उड्ा दिया है, जिसने कि पाकिस्तान की राजनीति को भी अपवित्र 
चना दिया था, कि नवनिर्वाचित राष्ट्रीय सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करे | 
यद्यपि सविधान स्वय इस विपय में मौन है परन्तु इस वारे मे एक दृष्टान्त स्थापित कर 
दिया गया हैं कि अध्यक्ष (57००%०7) तथा राष्ट्रपति एक ही प्रान्त के व्यक्ति नही होने 
चाहिए; उन्हें दो भिन्न-भिन्न प्रान्तो का होना चाहिए । 
अव्यक्ष को उसके कत्तंव्यो के पालन में सहायता पहुचाने के लिए दो उपाध्यक्षों 
के पदो की स्थापना सविधान द्वारा की गई है, एक वरिप्ठ (80007) उपाध्यक्ष पद 
की ओर एक कनिप्ठ (उंप्या००) उपाध्यक्ष पद की! इन दोनो पदों में किसी एक 
यद की रिक्‍्तता होने पर उस पद के लिए तुरन्त चुनाव होना आवश्यक हैं। सभा स्वयं 
अपनी प्रक्रिया के नियमों का निर्माण करती है । सभा के सदस्यों को भाषण तथा 
मतदान की स्वतन्त्रता प्रत्यामूत होती है और सदन की कार्यवाही को किसी न्यायालय में 
ललूकारा नही जा सकता | प्रक्रिया के नियमों द्वारा एक नई बात का प्रवर्तत किया गया 
है और वह यह है कि स्पीकर अर्थात्‌ अध्यक्ष को ऐसे आवश्यक प्रवन्धो को करने के 
लिए कहा गया है ताकि वह सभा के सदस्यो को विधयको के रूप में उनके दायित्वों के 
विषय में शिक्षित कर सके । परन्तु अव्यक्ष के पास ऐसे कोई भी साधन नही हैं जिनके 
द्वारा वह सदस्यों को उन कक्षाओं में आने के लिए वाध्य कर सके । जो कक्षाएं वह 
इम उद्देश्य से चलाना चाहता है। अध्यक्ष के पास सदन की कार्यवाही को नियन्धत्रित 
करने तथा उचित शिप्टता का वातावरण प्रवर्तित करने की शक्ति है! नियन्त्रण 
न मानने वाले सदस्यों के सम्बन्ध मे उसके पास यह शक्ति है कि वह “गम्भीर दुव्यंवहार' 
का मामला सर्वोच्च न्यायालय को निर्दिष्ट कर सके। यदि सवोच्च न्यायालय सदस्य को 
दोषी घोषित कर दे, तो फिर वह सदस्य राष्ट्रीय समा की सदस्यता से वचित हो जाता 
ड्ै। 





सदन की १९ समितियां होती है और उनका निर्माण करते समय पूर्वी और पश्चिमी 
पाकिस्तान के बोच साम्म का ध्यान रखा जाता है | इसमे से ९६ समितिया विभागीय 
होती है और शेप तीन अनिदिष्ट विपयो, प्रक्रिया तथा विशेषाधिकार के नियमों तथा 
सार्वजनिक लेखा से सम्बन्ध रखनेवाले कार्यो को करती है। छोक-लेखा समिति में 
सदस्यों की संख्या दस होती है पर अनिदिष्ट विषय समिति (एग्र:छ९टीश्त कव्ाशिड 
0००९७) तथा प्रक्रिया तथा विद्येषधिकार नियम समिति (छेण०३ ० 700००- 
चेणा० वात एपशी०ह०४ 0०ज7०7६९७) के प्रत्येक के छः-छः सदस्य होते है । 
राष्ट्रीय रुमा के ऋृत्य (एप्ावणगाड ० ० ३8007] 5०्ण9)-- 
राष्ट्रीय समा का मुख्य कार्य कानून निर्माण करना है। परन्तु इसकी शक्तिया 
संविधान के उपबन्धों द्वारा, जैसे कि वे विधि-निर्माण के सिद्धान्तों में समाविप्ट किए 
“गए है, सीमित कर दी गई है। राष्ट्रीय समा को विधि-निर्माण के सिद्धान्तों का पालन 
'करने के लिए उत्तरदायी वनाया गया है। न्यायालयों को ये झक्तियां प्रदान की गई है 
ताकि वे इस प्रकार पारित कानूनों की ओर ध्यान रस सके और कानूनों के मग में 
खुधार कर सकें। हा, यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि न्‍्यायारूय स्वयं कानून 


पाकित्तान कं भासन-प्रस्ा ग्री 
की केकका का छलकार ही! सकते ॥। यो यपक्रिया है। कोई मी विधेयक जब 
वह समा मे प्र किया जाता है पर तीन 3 ! पर वाइ-विकार होता 
/ पहला अवसर हे होता हैं जब प्रस्तुत बे में अन्त्न॑स्त विद्वानों के उपत 
मं बहस होती है / यदि सभा किसे का अनुमोदन कर; और वह प्रवर समिति के 
पास नही थे बह काद-बि इसर को अ्राप्त होता है। उन 
अवसर पर विये प्रत्येक खच्छ पर पिता र ॥ तगोपन' 


पिः 
कर दिया है, अयवा वह विधे अपने इस सन्देश के साय 
पा को छोटा देता हैक वा इसके किसी विज्ञेः उनवियार क्षय 
जाए अय: में नि॥िब्ट किसी सेश्ोधन पर जाए। यदि राष्ट्र 
रन तीनो कार्यों फरता तो विशेयक रेत वन जाता है। बदि 
राप्ट्रपति अपनी: स्वीक्त्ति प्रदान नही करता को समा मे तक्षम है कि वह 
राष्ट्रपति निषेषाध्षि की पेकरके के. से विधेयक को न: 
शारित कर दे । इस स्थि प्ट्रपति 


कर सकता है अथवा वह विधेयक 
को अनमतत संग्रह के लिए भेज पकता है। यदि निर्दाचिकशण' 
(ख्ा००६०ादा (०॥६, ) के पं वहमत से विधेयक पक्ष में मतदान कर दे, 
पी यह तुरन्त न जाता है। ८ सष्ट्रपति तथा राष्ट्र के वीक उठने वाले 
पषप मे, + ०) इैवाव और के मत सत्र; गे 

हैक का वाछि: ते 


है, क्रिसी विशेष, विधायी पल क्रे 
ः अतीत होता है और निस्सस्देह राप्ट्रपत्ति अपने विरुद्ध बी-तिहाई 
उडरमत की तैयारी को रोकने के छिए अपना अधिकापिक उमाव प्रयोग में छावेगा।" 
कमा की वित्तीय सक्तियों के बारे मे बहुत कुछ कहने की. आवश्यकता नही है । 
उमा इस वृष्टि के परकार के ऊपर कोई नियन्त्रण नही रख सकती| और पैक के ऊपर 
पकड़ बड़ी ड्स विधान जिया ह्ञ है कि 
पेस्वन्ध में 'पप्ट्रीय समा के मुख अनुमानित आय पका 
अनुमानित व्यय का जो उस कप के लिए केन्द्र (एथएब) टह0॥- 
हैं, यिष्व्यवक ब्यौरा रेखवाग्रेया परवियान के अनुतार 
आय-व्ययक के ब्यौरे मे समेकित बसे किए जाने बाल व्यय, आवतंक (व्यय) 
न्यय तथा नवीन जय में अन्तर दिवाया आवश्यक है। समेकित निधि के अन्तर्यत 
होने वाले व्यय मे राष्ट्रपति, सन्त्रियों, न्यायाषीयआ तथा अन्यो के वेतनों तथा भत्तों 
पर होने बाय वैयय सम्मिलित है । आवक व्यव + सामान्य व्यय वह हू जो सरकार 


# अब क्कतथयणवय( ० 358, 2- ई55, 


केन्द्र से शासन को संरचना (क्रमशः) ५६३ 


द्वारा प्रतिवर्ष किया जाता है । नवीन व्यय के अन्दर गत वर्ष के आवतंक व्यय पर दस 
प्रतिशत से अधिक व्यय होने वाला व्यय तवा कई मदो पर होने वाला व्यय सम्मिलित 
किया जाता है। राष्ट्रेय समा इन तीनो श्रेणियों के अन्दर होने वाले व्यय पर वाद-विवाद 
कर सकती है, परन्तु इसके हारा मतदान केवल नवीन व्यय के अनुदानं। (विनियोजनॉ-- 
ण्एएाणुआंध्यंण७) की मागो पर होता हैं। इसके अतिरिक्त वापिक आय-व्ययक 
वितरण मे विश्येप दोर्धावधि योजनाओं पर होने वाले भावी व्यय का अनुमानित व्यय भी 
सम्मिलित है। सकता है और इसके लिए मी राष्ट्रीय समा की स्वीकृति आवश्यक है। 
परन्तु एक बार स्वीकृति, जो अनुमानित व्यय के लिए होती है, मिल जाने पर दुबारा 
स्वीकृति की आवध्यकता नही पडती । 

सरकार के जीवन में आय-ब्ययक पर होने वाला वाद-विवाद निर्णायक नहीं 
होता । आय-व्ययक का अनुमोदन न किया जाना यह अर्थ नहीं रखता कि सरकार कीः 
हार हो गई हैं। जेसा कि कहा जा चुका हैं, राष्ट्रीय समा का कीप के ऊपर, रहनेवाला 
नियन्त्रण नगण्य-सा है। समेकित निवि से होने वाले व्यय को उसे छूने की मी आवश्यकता 
नही । आवर्तक व्यय उसके हाथो मे सुरक्षित रहता हैं और जहा तक दीर्घावधि योजनाओं 
का सम्बन्ध है वहा जब एक बार व्यय को स्वीकृति प्र/प्त हो जाती है तब उसे परिवर्तित 
नही किया जा सकता । राष्ट्रीय समा केवल तमी एक प्रकार का बखेड। खडा कर सकती 
हैँ जब नए व्यय के लिए अनु झनों के सम्बन्ध में वाद-विवाद चल रहा हुं। किन्तु यहां भी 
सदस्यों की शक्तिया सोमित कर दी गई है, क्योकि राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना 
न तो अनुदानों के लिए मागो को और न ही किसी कर को छागू करने, समाप्त करने, 
माफ करने, परिवर्तन करने या विनियमित करने वाले किसी प्रस्ताव को प्रस्तुंत किया जा 
सकता है। इसके साथ ही सभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी 
ऐसे विधेयक को पुर स्थापित नही कर सकता अथवा किसी ऐसे संशोधन को भी प्रस्तुत 
नहीं कर सकता यदि उसके कारण केन्द्रीय सरकार के राजस्वों अथवा अन्य घनों का 
व्यय किया जाना अन्तग्रंस्त होता हो । 

--. आय-व्ययक सम्बन्धी वाद-विवाद मी एक साधारप-सा कार्य होता है । पलड़ा' 
पलटने के लिए न ती तीक्ष्ण आलोचना होती है और न चिन्तावृण क्षग़ ही | आय- 
व्ययक के प्रस्तुत-किए जाने के तुरन्त वाद ही वाद-विवाद प्रारम्भ हो जाता है जिसके 
दो स्वरूप हो जाते, हैं। प्रथम तो वह जिसके अन्तमेत आय-बव्ययक पर आभ वहस होती 
इसके बाद अनुमानो की प्रत्येक माग पर बहस होती है “यद्यपि ससदीय समय कमी भो 
प्रत्येक मद के ऊपर की जाने वाली वहस की अनुमति नही देता है।” जब कर सम्बन्धी 
उपायो के विषय में स्वीकृति दी जा रही होती है तव मी वाद-विवाद ,होता, है 
यह सामान्य अथवा विश्ञेप प्रशनी पर हो सकता है। वापिक आय-व्ययक विवरण को 
विचारित कर लेने के बाद राष्ट्रपति एक अधिकृत व्यय अनुसूचित (868०वचाह ० 
२णाणा्त क:ुथ्णवा।णा०) नामक अनुसूची तैयार करवाता, है और अपने 
हस्ताक्षरों द्वारा उसे प्रमाणित करता है । राष्ट्रपति द्वारा प्रमाणित अधिकृत व्यय की 
अनुसूची के प्राधिकार के अन्तर्गत आते वाले व्यय को छोड़कर केन्द्रीय समेकित निधि से 


श्द्ड पाकिस्त.न को शासन-प्रणाती हे 
कोई अन्य प्रकार के धन नही निकाला जा सकता । अधिकृत व्यय की अनुमुची राष्ट्रीय 
की सूचना मुख श्र; जाती है। 


अन्तत: साच्ट्रोय समा के विम्धी डैत्यो की बारी आती है। इसका प्रथम अवसर 
व प्राप्त होता है जब किसी विधेयक वर ताद-विवाद हो रहा होता है और जैक कहा का 
पैंका है कि इस प्रकार के वाद-विवाद करने के तीन अवसर पैमा को प्त होते हैं। 
समा के सदस्य सम्बद्ध मस्ती से आवश्यक सुचना आप्त करने के लिए प्रइन तथा पूरक 
अस्त पूछ सकते है । ययपि मन्‍्त्री कोरे उत्तर देने के किए बाध्य नही क्रिया जा सकता 
** तु आम तौर पर उत्त रदे दिए जाते है तैयोकि ऐसा करने से सरकार को अपनी नीतियो 
की एुप्टि करने के! अवत्तर मिल जाता है और आलोचना का मुंहतोड़ उत्तर भी दिया 
जा सकता है । पैरकार की नीति के विरुद्द अथवा उसकी असफरताओं को प्रमुख रूप 
से सामने छाने के लिए स्थगन अस्तावो को भी अस्तुत किया जा सकता है। समा के सदस्य, 
सरकार की नीतियो अथवा कार्यों के विषय में छोगो की भावनाओं को अमिव्यवत करने 
के लिए, अथवा सन्त ध्यान देने योग्य 'हित्त्वपूर्ण मामछों की ओर सरकार का ध्यात 

के लिए, अस्तावों को भी अस्तुतत कर सकते हैं। 

; राष्ट्र सभा को परोक्षा सिब्प 25९0७ पिख्यायांगवव) --अपत्यक्ष 
जैनावों से युक्‍त और बह भो एक ऐसे देश मे, जो छोकतान्त्रिक आदगों को प्रोषित इसे 
चालछी सघोय शासन-मीति से युक्त है, एकसदनात्मक विधानमण्डल की स्थापदा 

लोकतन्तर के प्रति अविश्वात को प्रकट करती है और मौछिक संघीय सिद्धात्ती 
की पूर्ण उपेक्ष। करती है। अतः, राष्ट्रीय हेमा किसी भी अर्थ में, जनता की राय को 
आपने वाला यन् नहीं फहलाया जा सकता और इसके सदस्यों के पास जनता को ओर हे 
कोई अधिदेश (7400048०) भरी नही होता । जब मतदाता अपने अ्रतिनिधियों के 
चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से भाग चही ले सकते पीके 'पजनीति में क्रेवक फद उत्ताह 
दिखते है और अन्त में जाकर सावेजनिक पायल की उपेक्षः कर देते है। चुनाव का 
अप्रत्यक्ष प्रकार भी दल-अगानी के दोपो को कम नही करता। दरूअगाली के दोप को 
कम करता ही राध्ट्रपत्ति अयूब का मुख्य जाधार है जिसके अपत्यक्ष चुनाव के 
पकार को महत्व दिया गया है। वास्तव में इस “गाली के दारा घूंधसोरी और भ्रष्टाचार 
के अवसरों में पृद्धि हो गई है और निव| सदस्यों का सरलता से मत लुमाया जा 
सकता है, क्योकि पर्तमान राजनीतिक नैतिकता की दक्षाओं के कारण वे आतानी हे 
इस अ्रकार के छोमो में आ जाते है। आगे यह भी है कि अरस्तू (47;४०४०) के 
अनुसार कानून में आवेद्य-रहित तक होता चाहिए । इसका यह अर्थ है कि जिन लोगो 
को विधि:लिमाण का कत्त॑व्य सोपा गया है उन्हें उतावल्े, शीक्षता वाऊे और कुविकतित 
व्यवस्थापन से पचना चाहिए । _वस्थापन के छिए उचित मात्रा में झावधानी ः 
चिन्तन दो पृर्वाकाक्षित वस्तुएं है, क्योकि आवेश रन के निर्माण में भयावह वस्तु रे 
द्वितीयत:, क्योकि फमून ने सब को बराबर ही प्रभावित करना. है, यह आवस्वक है रा 
विधानमण्डल एक अधिनिधि निकाय ही! जिसमें विब्िय हितों को रखने वाले लोगों ; 
यतिनिषित्व हो चक्के ताकि जनता के हर साय की राय को सहमति प्राप्त हो न 
दोनो उद्देश्य दो सदनों मे गद्धित विवानमण्डछ डइाय आप्त किए जा सकते हैं जिय: 





केन्द्र में शासन की संरचना (क्रमझः) प्र्द्श्‌ 


प्रतिनिधि सदन के लिए प्रतिनिधियों के चुनाव प्रत्यक्ष अर्थात सीधे तरीके से किए जाये । 
प्रितीय सदन द्वारा विभिन्न वर्गों और हितो को सरलता से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है। 
राष्ट्रीय सभा इन दोनो उद्देश्यों मे से किसी एक की भी पूर्ति नही करती । 
राष्ट्रीय सभा, वस्तुत , एक विधायी निकाय है। विधायी कृत्य दो प्रकार का 
होता है--विधि-निर्माण तथा विमर्थी । राष्ट्रीय सभा का विधान-निर्मात्‌ कृत्य असख्य 
सीमाओं द्वारा वाध दिया गया हैं और उसके विमर्शी कृत्यो के परिणाम भी महत्त्वपूर्ण 
नही है। वास्तव मे राष्ट्रपति ही राष्ट्रीय सभा को नियन्त्रित करता है। सामान्य समयों 
तथा आपात काछ, दोनो में राष्ट्रपति की विधायी शरक्तिया राष्ट्रीय सभा की विधि-निर्मातृ 
शक्तियों को ग्रस्त कर लेती है। सविधान द्वारा राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि यह 
राष्ट्रीय सभा द्वारा पारित किसी विवेयक को अपनी स्वीकृति न दे, अथवा वह उसको 
पुनविचार के छिए समा को लोटा दे, अथवा अपने सन्देश द्वारा समा से कुछ एक संशोधनों 
पर विचार करने के छिए प्रार्थना करे । राष्ट्रपति के पास समा को विधटित करने की 
भी शक्त्ति है अयवा बह, राष्ट्रपति और राष्ट्रीय सभा के बीच संघर्ष उत्पन्न होने पर 
उस मामले को निर्वाचक-गण (॥80९०४०८७ 0०॥९४०) के पास जनमत-संग्रह के छिए 
भी भेज सकता है । निर्वाचक-गण राष्ट्रपति का चुनाव करता है, साथ ही वहूँ राष्ट्रीय 
समा के सदस्यों को भी चुनता है और 'बवे हुए छोकतन्त्र' की प्रणाली के अधीन उनके 
निर्णय के बारे में सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। 
राष्ट्रपति को कुछ विधायी शक्तिया भी सौपी गई है जिनका प्रयोग वह उस 
समय करता है जब राष्ट्रीय सभा का सत्र चालू नही होता । जब समा का सत्र नही हो 
रहा होता अथवा वह विघटित कर दो जाती है तो ऐसी स्थिति मे राष्ट्रपति को यह 
शक्ति प्राप्त है कि वह अध्यादिशों का प्रस्यापत कर सके । उन अध्यादेश्ों का प्रभाव 
राप्ट्रीय सभा द्वारा पारित कानूनों के समान ही होता है। अध्यादेश के विपय में यह 
आवश्यक है कि जब समा दुबारा बुलाई जाती है तो वह उसके सम्मुख रखा जाबे और 
यदि सभा उसका अनुमोदन कर दे तो वह केन्द्रीय विधानमण्डल का एक कानून बन जाता 
है । यदि सभा उसका अनुमोदन नहीं करती तो समा की प्रयम बैठक की तिथि से ६ 
सप्ताह पश्चात्‌ अथवा उसके प्रख्वापन के ६ मास पश्चात, इन दोनों में से जो पूर्व हो, 
वह अध्यादेश प्रमावी नही रहता । पर 
इसके बाद, आपात कार के दौरान में भी राप्ट्रपति को विधायो शक्तियों 
से सुसज्जित किया गया हैं। जहाँ तक आपात-काल की घोषणा का सम्बन्ध है वह तो 
राष्ट्रपति का हो एकमात्र अपवर्जी विशज्षेषाधिकार है और राष्ट्रीय समा किसी भी 
अवस्था में बोच में नही पठती और राष्ट्रपति को केवल समा की सूचना के लिए ही 
उस घोषणा को समा की मेज पर रखना पडता हैं। आपात काल के भध्य में जब सभा 
का सत्र भी चल रहा हो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। ये अध्यादेश 
आयात काल के समाप्त होने के साय ही समाप्त होते हैं, बच्नर्त कि वे राष्ट्रीय समा के द्वारा 
अनुमोदित न कर दिए गए हों अथवा स्वयं राध्ट्ररति द्वारा पहले ही समाप्त न कर दिए 
गए हो । ये अध्यादेश राब्ट्र के समस्त राजनीतिक, आधिक तथा सामाजिक जीवन को 


अन्‍्तनिद्धिक है, यह तक कि के विनिर्माण नेद्वात्तों के समाविष्ट 
विकास का मी उत्लवन लेते है ३. बवान क्र पा भृत नही होते और 
वाद: है माने जाते । इसके अतिरिक्त प की सीकज़ति 
किए किसी किडे ) अबका ऐड किसी विश प्योक्‍त को को 
निवारक निरोध क्य विया; अथवा 2 उरस्थापित नही ढर 

सकते ; 
दायित्व तथा नत्र साय-साय है ह पेरकार के ऊपर वियादी 
नियन्त्रण 'ग्रअब॑ सदा के के थ में निकछ राष्ट्रीय समा सरकार को 
नियन्कि 7 नहीं करती | मे स्थिति इससे है गक्रि सफ़र के 
नियन्त्र मेह्ीस द्रीय सम रहती है। राष्ट्रपति की सन्ति-परि है राष्ट्रीय समा के पति 
उत्तरदायी नही है, विध/न शर्तों के अनृबा: सल्क्रि- सदस्यता के 
अस्त है है, इसमे कोई सन्‍्देह नही | भन्वियो को >थि सभा ने वोढते का 
अधिकार है; ॥ बेयक अर स्थापित कर जकते है, सरकार रे नोतियों का समन कर ते 
है और पैदेस्यों कस बैछे गए प्रदतो पेथा प्रक के उत्तर देखे है । सदस्थों का 
नह अधिकार है कि के +उपतअस्ताको, ऊप्टर के निया लिए सफत्पों और बहा 
पैक कि सरकार विष: निन्‍्दाअस्ताव, को प्र प्रकार को 
नही पढा सकते पणयक समता के सरकार हार का अर्थ परकार द्वारा 
पद-त्याय नही होता 'ष्ट्रपति क- पद्यवक्ति कार के चाग) के साय चलता 
है बच्तें पहे महा£ भेयोग (गा "4०बल्वह) /य उसी प्रकार की 
परीरिक अथवा अशकतता द्वारा पर, 7 कर दिया जाय । मस्विगय केवल 
राष्ट्रपति के प्रति उत्तदाक है और ता ही! अपने पद पर बे 
हैं। संविधान के- 3पर उनके दर है) ) मनिश्रि- द्‌ का निमाण होता 

है 


किसी मी विधानमण्डरू का सक्‍से नहेत्त्ववृ् कक ता कि ऊपर बताया जा 
बंका है, राष्ट्रीय वित्त-छावनों है नियन्त्रण तथ/ विनियमन होता है । प्राहिस्तान ने 
मे समा के तरह के फामित कर दिया है। समर में मतदान 
किसी भी प्रकार रहो, *५ को प्रत्येक वित्तीय वर में कम से कम गत वर्ष जितना घत 
अप्त होना घुनिश्चित है और पह विश्कास के मविष्क के लिए योजना भी बना सकती है 
पी: मप्त हो जाती है।” पेवीत 
िय के सम्बन्ध के समा का जननुकूछ तदान, जिसके दर अनुदानों की सायं को 
स्वीकृत कर दिया जता है, सरऋार को पढ-च्यूत “ही कर सकता। वर्तमान में: गडिस्तान 
मे दिमदनात्मक विध/नमण्डछ- अपा्जे के उस सनसेय पेस्थाओं ३ स्थापना के विवय डा. 
होने काठ अन्रोल्न अचारित किक जे रहा है और मुख्य विपक्षी देखें ने इक बात के 
लिए आपके में 'ठपन्धन भी कर ड्यि है परन्तु के अपने अप में सफ़ड नी हो 
सकेंगे या नही हैं कैवछ अनुमान ऊँ ही विजय है । ब्तबान पद्रोय बन्र मे वियणी 
२० 


अध्याय ६ 


सर्वोच्च न्यायालय 
(पप्रठ ५ 0 ४ (१०%) 2] 60एदष) 


न्यायाधौद्यों फो नियुक्ति तया अहंताएँ (3फएणं।कराला। शाप ऐप्रशाए- 
९शाणा$ 0 उधते8९०5)--पा किस्तान की न्‍्यायवालिका के शिखर पर पाकिस्तान का 
सर्वोच्च न्यायाऊय अर्थात्‌ उच्चतम न्यायालय स्थित हैं। इसमे एक मुख्य न्यायाधीश 
और उतने न्यायाधीश होते है जिनकी सख्या कानून द्वारा निश्चित की जाती है, 
अबवा जब तक कानून द्वारा उसका निर्धारण नही किया जाता वह राष्ट्रपति द्वारा 
निश्चित की जाती हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुकित राष्ट्रपति करता है जबकि अन्य 
न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीम से परामर्श करने के बाद 
की जाती है । सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाबीश के लिए पाकिस्तान का नागरिक होना 
आवश्यक हू। इसके अतिरिक्त उसे या तो ऐसा व्यवित होना चाहिए जिसने कम से कम 
पाच वर्ष तक पाकिस्तान के किसी उच्च न्यायालय (पट्टा) 0००५) में न्यायाधीश 
के रूप में काम किया हो अथवा जो पाकिस्तान के उच्च न्यायालय मे १५ वर्ष तक 
अधिवक्ता (30४००४४०) अथवा वकील (70]६४0९7) के रूप मे काम करता रहा 
ही । मुख्य न्यायाधीश को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के सम्मुख विहिल 
रूप में शपथ उठानी पडती है । न्यायाधीश अपने पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश के 
सम्मुख उठाते है । सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश जिसमे मुख्य न्यायाधीश भी 
सम्मिलित है ६५ वर्ष पर्यन्त अपने पद पर बना रहता है जब तक कि वह इससे पूर्व 
स्थाग-पत्र न दे डाले अयवा सविधान के अनुसार पद-च्युत न॑ किया जावे। यदि मुख्य 
न्यायाधीश का स्थान रिक्त हो जाता है, अयवा वह अनुपस्थित होता है, अथवा बीमारी 
के कारण या किसी अन्य कारण से वह अपने कृत्य निवाहने में असमर्थ हो तो राष्ट्रपति 
सर्वोच्च न्यायारूय के किसी अन्य न्यायाधीश की उन दिनों के लिए कार्य करने के लिये 
नियुक्त कर सकता है । किसी न्यायाधीश के सम्बन्ध मे उपर्युक्त स्थिति उत्पन्न होने 
पर राष्ट्रपति किसी उच्च न्यायारूय के न्यायाधीश को, जो सर्वोच्च न्यायालय का 
न्यायावीश बनने की अहँताएं रखता है, तव तक अस्थायी तौर पर कार्ये करने के लिए 
नियुक्त कर सकता है जब तक रिक्त स्थान स्थायो तौर पर मर नही दिया जाता 
अथवा पुराना व्यक्ति अपने कार्य पर लोठ नही आता । 

सविधान के तद्य॑ (८० &००) न्यायाधीशों की नियुक्ति का मी विधान 
किया हुआ है । यदि किसी समय सर्वोच्च न्यायालय, गणपूति (वृष्ण्ण्णण) के 
अभाव में अथवा किसी अन्य कारण से, अपनी बंठकें नही कर सकता और उस समय 
अस्थायी रूप से न्यायाधोश्ों की सख्या मे वृद्धि करना लाभगप्रद प्रतीत होता हो, तो 
सर्वेच्चि स्यायारूय का मुख्य न्‍्यायादीश, राष्ट्रपति के अनुमोदन और सम्बद्ध उच्च 
स्याबारूय के मुख्य न्‍्यायावीश की सहमति से, उस उच्च न्यायारूय के न्‍्यायाघीश को 
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जगा प्रान्तीय विधानमण्डल के पास ऐसा करने को शवित नहीं है, अथवा इस आधार 
पर भो छलकारा नहीं जा सऊृता कि विधानमण्डल ने इस कानून को विधि-निर्माण 
के उन मिद्धान्तो के विपरीत बनाया है, जिन सिद्धान्तों को मौलिक अधिकारों में 
समाविप्ठ किया जाता हैं। “परिणामस्वरूप न्यायालयों का कार्य अब कानून की 
स्या करना और कानून के अन्तर्गत अधिकारों को प्रवरतित करना ही रह गया है, 
ये वियायी कार्य को सीमित नहीं कर सकते अयवा वे कार्यवालिका को विधानमण्डल' 
द्वारा स्वीकृत को गई नीतियो को छागू करने से रोक नही सकते ।” 
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प्रान्तीय शासन 
(?5%0ए9ट587, ७07५४४४४फए ण) 


पाकिस्तान के प्रान्त (क0रशााल्हड ० एथर्तंअंधा)--वर्तमान में पूर्वी 
पाकिस्तान तथा पश्चिमी पाकिस्तान नामक पाकिस्तान के दो प्रान्त है। १९४७ में 
प्राकिस्तान की स्थापना के तुरन्त परचात्‌ इसमे शासन के १८ एकक थे जो अपने 
स्वरूप तथा प्रशासन में अनेक प्रकार की विजातीयता लिये हुए थे । सर्वप्रथम चार 
गवरनेरी प्रान्त थे, पूर्वी बंगाल (5७ छछआ8०), पश्चिमी पंजाब (7०४ एफं39), 
उत्तर-पद्चिमी सीमाप्रान्‍्त (ऐेणाए-७७४ 070४0 ?०शंगर८८४) और सिन्ध 
($ग्रव) । इन समस्त प्रान्तो की अपनी-अपनी विधान समाए थी और ये प्रान्तीय' 
स्वायत्तता (9०४ 7णं॥ >०४णा०ण७) का उपभोग करते थे। बलूचिस्तान 
(छाई), का प्रशासन मुख्य आयुक्‍त ((फऋरॉश ए०णघणांश्आं००००) द्वारा 
किया जाता था जो सीधे ही केन्द्रीय सरकार के प्रति उत्त ररायी था। इसके अतिखित 
चार रजवाडे (एमंप्र०्णुए 808०४) भी थे जो रियासतें शीघ्र ही बलृचिस्तान 
राज्य सघ (छशवएरक्रांअश्ा 50७0७ एग्रंण)) में सम्मिलित कर ली गई थी। 
उत्तर-पश्चिमी सीमाप्रान्‍्त मे भी चार रियासते थी। इसके अलावा वहावलूपुर 
(फथ्ा३एशेएए) तथा खेरपुर (ए0क्षाफुण') नामक दो कुछ बडी और 
अधिक विकसित रियासते भी थी । अन्तत', कैन्द्रीय सरकार के नाम पर 
प्रान्तीय सरकारों द्वारा प्रशासित विस्तृत वन-जातीय प्रदेश (प708/ 87०88) भी 
थे। १९४८ में कराची (छुशःघ०ां) नाम का जिला संधीय राजधानी बनने के 
कारण सिध (89०) से पृथक्‌ कर लिया गया था। 
इस प्रकार, यह स्पप्ट था कि केवल पूर्वी वगाल अकेला प्रान्त था, अत', पश्चिमी 
पाकिस्तान में ही किसी प्रकार की सजातीयता लाने के लिए कुछ एक प्रकार के तुरन्त 
परिवर्तत छाने आवश्यक थे। इस विपय में परस्पर विरोधी राये भी थी। 
पश्चिमी पाकिस्तान के छोटे एककों में सत्ताघारी तत्त्व अपनी पहिचान खोने में 
अनिच्छुक थे जबकि अन्य यह डर खाते थे कि किसो प्रकार के सविलयन (गाथ४8००) 
से अयवा सघ निर्माण से प्रजाब को प्राधान्य मिलने के कारण स्थानीय हितों तथा 
परम्पराओं को घक्का पहुचेगा / इस दिशा में सिन्ध तथा उ०-4० सीमाग्रान्त 
अधिक वाचिक थे । यह प्रइन विवादास्पद वन चुका था कि प्रथम संविधान समा 
(फजड एजणा5५६४०७६. &83०फफ्राज) इसका हल दूँडझने में असमये रही । इस 
सभा का विधटन होने के वाद सरकार ने प्रशासनिक आदेश्न द्वारा पश्चिमी पाकिस्तान 
को सम्मिलित करने का प्रस्ताव कर डाडा था । विधटन का प्रश्न न्यायालय में छे 
जाया गया था और ऐसा करने से पश्चिमी पाकिस्तान के प्रश्न के अन्तिम निर्भय का 
मार्य रू गया था । यह उपाय तब द्वितीय सविधान सभा के पास के जाया गया 
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१४ जादूबर, १९७५ को पकच्निमी पाकिस्तान एक एकल प्रान्त बन गया। १९५९ 
में छरानी से राजधानी को रावडमिण्डी छे जाने के निर्णय तक करायी की स्थिति भी 
दिवादास्सद बनो रहो थी ॥ अन्तर में जाझुर, १ जुलाई, १९६१ को कराची को भी 
पघशिदमी पराकिदतान में मिला लिया गया। 

१९५६ है सर्वधानिद ममझौदे को जाधार पूर्वी लथा पश्चिमी पाकिस्तान 
को बराबरी का दर्जा देने में था जोर यह बात य्तमान ढासे के नीचे अम्ी भी वनो 
हुई है। दिस्तु विविध विलक्षी राजनीतिक दलों मे एक गहरी साराजी बनी हुई है 
जो इस यतेमान दाने के बिगद्ध और ये सब पश्चिमी पाकिस्तान का विखण्डन चाहते 
हैं। इस दिशा में सब में हाल की प्रतिरोध को आवाज जें३० ए० मद्टों (2 0, 8॥7(०) 
में उडी है जो पाकिस्तान का भूतपूर्व शिदेश-मन्त्री रह चुका हे और जिसने १९६७ के 
दिसम्बर ऊक प्रारम्म में जनता दल (720णा/०'४ 770७) नामक एक दछ की स्थापना 
को है। मि> मुट्टों गया सुप्ताव है कि सम्बद्ध छोगो। को इस प्रश्न को पुनः उठाने 
की था मिलनी चाहिए । मुद्दों आशा करता है कि सिन्‍्य, उ०-य० सीमाप्रान्त, 
और बलूबिम्तान के मूलपुर्व प्रान्तो मे छागू की गई योजना फे प्रति जनता का सन्‍्तोष 
उसकी सहायता करेंगा जबकि पहला पश्चिमी पंजाब वतंधान एकक के स्वरूप को 
बनाएं रसना भाहूता है। इसके अतिरिवत भेस मुजीवुरेहमान (»ण्यो॥-फ-:णााशा) 
की पूर्वी पाकिस्तान के लिए छह-मूत्री योजना मी है जो पूर्वी पाकिस्तान के लिए 
अधिक स्वायत्तता की माग करती हैं। 

भराग्तों में शञातन फा ढांचा (8प7७ए०० ०६ ६०एथाएशशा। गे ६० 0005 

आंग0९७३) --मारत के समान पाकिस्तान का भी समग्र देश के लिए एक अकेला सविधान 
है। यद्यपि पाकिस्तान संघीय आधार पर संघटित किया गया हैं तथापि सविधान सघीय 
डीने का कोई बहाना नही करता । केन्द्रीय तया प्रादेशिक सरकारों के वी।च शवितयों 
का विमाजन ठीक उस प्रकार स नहीं जेसा कि संघ के छिए आवश्यक होता है। 
केबल एक ही केन्द्रोय सूची है जौर सविधघान की तृतीय अनुसूची में आई हुई वह भी 
बड़ी छोटी है । इम सूची में प्रतिरक्षा, वदेशिक का, वंदेशिक व्यापार, राष्ट्रीय 
वित्त तथा आधिक योजना, सचार-व्यवस्था, आप्विक शवित और गैस और तेल 
सम्बन्धी विधय रखे गए है । अन्य सव विषय जिनकी गणना नही की गई है वे प्रान्तों 
के ऊपर छोड़ दिए गए हू, परन्तु केन्द्रीय विधानमण्डल को उस अवशिष्ट क्षेत्र में 
व्यवस्थापन करने की क्षमता प्राप्त है जहां पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित, देश को सुरक्षा, 
पाकिस्तान की आथिक तथा वित्तीय स्थिरता, योजना अयवा समन्‍्वय अथवा पाकिस्तान 
के विभिन्न मागो में किसी मामले में एकरूपता की प्राप्ति के विषय में ऐसी आवश्यकता 
समझें । सविधान द्वारा प्रान्तीय विधान समा को यह शक्ति प्रदान की गई है कि 
केन्द्रीय विधानमण्डल को, प्रस्ताव पारित करके, किसी भी मामके के विषय में जो स्वयं 
उसके क्षेत्राधिकार में पड़ता है, पान्‍्त के लिए कानूनों का निर्माण करने के लिए अधिकृत 
कर दे । परन्तु इस शवित के अनुप्तार बनाया गया कोई कानून सम्बद्ध प्रान्तीय 
'विवानमण्डलू के किसी कानून द्वारा संशोधित किया जा सकता' है अथवा समाप्त 
किया जा सकता है । 
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इस प्रकार अवधिष्ट झत्तिया प्रान्तों में हैं। निहित की गई है । सविधान ने 
इस वात का भी विवान किया है कि क्या तृतीय अनुसूची मे न गिनाए गए किसी विपय 
पर कानून बनाने की गशकित प्र'न्तीय विधानमण्डल के पास है या नही इस निर्णय का 
उत्तरदायित्व स्वयं विधानमण्डक पर ही निर्भर रहेगा । किन्तु जब सविधान राष्ट्रीय 
हित' मे जद कभी वह आवद्यक प्रतीत हो, केन्द्रीय विवानमण्डल को कार्यवाही करने 
के लिए अवुमति दे देता है तब प्रान्तो मे निहित अवश्विष्ट शक्तिया नगण्य बन जाती 
है । यह कहना अधिक उचित होगा कि केन्द्रीय सरकार आयात-काल' शक्तियों के 
आवाहन की आवश्यकता के बिना ही प्रान्तीय क्षेत्राधिकार पर आक्रमण कर सकती है। 
अन्त में, जब कोई प्रान्तीय कानून केन्द्रीय कानून का विरोधी हो तो उस दशा में द्वितीय 
उक्त को ही मान्यता प्राप्त होती है और प्रान्तीय कानून उस सीमा तक जहां तक वह 
असंगत होता है अवध माना जाता है। 
प्र/्तीय क्वार्य पालिका (छए०्शंाबंबा फ&००प्धए०)--किसी भी प्रान्त की कार्य- 
पालिका सत्ता गवर्नर मे निहित की गई है ज़िसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा अनिश्चित 
अवधि के लिए की जाती है और,ज़ो उसकी आज्ञा के अधीन रहता है । कोई भी व्यक्ति 
किसी प्रान्त का गवर्तेर नियुक्त नही किया जा सकृता जब तक कि उसके पास वे अहँताए 
नही जिनके आधार पर वह राष्ट्रीय समा का सदस्य चुना जा सकता है । यदि कोई 
गवर्नर विदेश चला जाता है,,अथवा बीमारी या किम्ती अन्य का रण से अपने कर्त्तज़्यों को 
करने में असमर्थ है तो राष्ट्रपत्ति उसके स्थान पर कार्यकारी गवर्नर नियुकत करेगा ऑर 
उस स्थिति में उसे अपने पद के कर्तंव्यों को राष्ट्रपति के निदेशों के अनुसार करना 
पडेगा । कल + 
ग़बनेर अपने में निहित कार्यथालिका सत्ता का प्रयोग या तो सीधे स्वयं करता है. 
या संविधान, कानून तथा राष्ट्रपति के निदेशानुसार अपने अधीनस्थ अधिकारियों के 
द्वारा उसको प्रयोग में छाता है। वह उम्र तरीके का उल्लेख कर सकता है, जिसके द्वारा 
आज्ञाएं सथ्रा अत््य सलेख, जो गवर्नर मे निहित सत्ता अथवा शक्ति के-अनुप्तार बनाये 
गये है और, निष्पादित हुए है, अभिव्यक्त तथा भ्रमणीकृत किए जाएगे | वह प्रान्तीय 
शासन के कार्य॑-ब्याप्रार के विभाजन तथा उसुके सम्पादन को विनियमित कर सकता है १ 
अपने कृत्यों को करने के लिए गवर्नर, राष्ट्रपति की सहमति से मन्त्रियों की नियुक्ति 
कर सकता है जिनके दर मवर्न रु की मस्वि-परिषद्‌ वननी होती है । इस सत्त्रियों के 
पास प्रान्तीय समा का सदस्य चुने जाने की अर्द्वताएं होनी चएहिएं, किन्तु उन्हें उत्तका 
सदस्य होना आवश्यक नही होता । अतः मुन्त्रियद, केन्द्र के समान ही, प्रनन्तीय विवान 
समा की सदस्यता के साथ विसगत होता है । इन मन्त्रियों के पास सभा में बेडवे तथा 
उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार होता है, किन्तु वे मददान के अधिकार से 
वचित रहते है। न ही वे उसके प्रति उत्तरदायी होते हैं ॥ गवर्नर की मन्करित्यरिपद्‌ 
चास्तव में एक प्रकार, की निष्पादनसरिपद्‌ (£3००एरशाए० 0००0०) होती हैं. जो 
गवर्नर द्वारा, राष्ट्रपति से सछाह करके, नियुक् वग्ने जाती है अबवा पद-च्युत की जाता 
है । मन्त्रियों के अतिरिक्त गवर्नर प्रान्तीय विधान समा के सदस्यों में से समदाय 
सचियों की नियुक्तित कर सकता है, पर इनकी संख्या गवर्नेर द्वारा स्थापित सरकार के 


७६ पाकिस्तान की झासन-प्रणालों 


से ३० दिन के अन्दर संकल्प (7छणेणांणा) के रूप में अपना निर्णय देना 
आवश्यक है। यदि उन दिनो राष्ट्रीय समा का सत न हो रहा हो तो राष्ट्रपति का यह 
क॒र्तेंव्य हो जाता है कि वह सभा का सत्र आहुृत करे ताकि उल्छिखित अवधि के अन्दर 
राष्ट्रीय समा अपना निर्णय दे सके | यदि राष्ट्रपति ऐसा न करे तो तब स्पीकर अर्थात्‌ 
अध्यक्ष ही सभा का सत्र आहूत करेगा । जैसा कि ऊपर कहा ही जा चुका हैं कि यदि 
“राष्ट्रीय समा विवाद के विषय मे गवर्नर के पक्ष मे निर्णय करे तो गवर्नर राष्ट्रगति की 
अनुमति से प्रान्तीय समा का विघटन अर्थात्‌ विखण्डन कर सकता है। 
गवरनेर प्रान्तीय विधान सभा को सम्बोधित कर सकता हैं और उसके लिए 
सन्देश भी मेज सकता हैं। गवर्नर को परिपद्‌ के मन्त्री तथा महान्यायवादी यह्‌ अधिकार 
“रखते हैं कि सभा मे बैठ सके और उसकी बैठक में अथवा उसकी किसी समिति की बैठक 
होने वाली कार्यवाही मे माय ले सकें, परन्तु उन्हे मतदान करने का अधिकार नही होता | 
“निवारक तिरोघ का विधान करने वाला अथवा उससे सम्बन्ध रखने वाल। कोई विधेयक 
अथवा किसी ऐसे विधेयक का कोई संशोधन तब तक प्रान्तीय सभा में न त्तो पुर स्थापित 
किया जा सकता है अथवा प्रस्तुत किया जा सकता हैं जब तक उसके विषय में गदर की 
'यूवें-स्वीकृति न प्र,प्त हो जाये । 
जब प्रान्तोय समा कोई विधेयक पारित कर देती' हैं तो वह गबनेर की स्वीकृति 
के लिए उसके पास भेजा जाता है । गदनेर के लिए ३० दिन के अन्दर उसे अपनी 
स्वीकृति प्रदान करना आवश्यक हैँ, अथवा वह उस पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है 
अथवा वह उसे पुनाविचा रायं समा को लौटा सकता हैं। यदि गवनेर इन तीनो कार्यों 
में से कोई एक मी कार्य नही करता तो विधेयक स्वतः कानून बन जाता है । यदि 
जवनेर उसे अपनी स्वीकृति प्रदान नही करता तो सभा उस पर दुवारा विचार करने के 
लिए सक्षम हैं । यदि वह्‌ कुल सदस्यों की दो-तिहाई सख्या द्वारा फिर पारित कर दिया 
जाता है तो उसे गवने र की स्वीकृति के लिए उसके पास भेजा जाता है.। यदि गवर्नर 
“समा के पुतविचा रार्थ उसे सभा को लौटा देता है और सभा उसे गवर्ने र द्वारा वाच्छित 
तथा निर्दिष्ट सशोधनों के साथ या उसके बिना बहुमत द्वारा फिर पास कर देती है तो वह 
फिर गवर्नेर के पास उसकी स्वीकृति के लिए मेजा जाता है । इस स्थिति में उसे दस 
दिन के अन्दर अपनी स्वीकृति देनी होती हैं अथवा राप्ट्रवति से उस विपय में राष्ट्रीय 
नसभा का निर्णय प्र.प्त करने के लिए प्रार्थना करनी पड़ती है। यदि उन दस दिनो में 
बहू दोनों में से एक कार्य भी नही करता तो विधेयक पर गवरनं र की स्वीकृति मानो वह 
दे दी गई है ऐसी मान ली जातो है। यदि राष्ट्रीय समा, विधेयक के पक्ष मे सकल्प 
पारित कर दे तो जिस दिन से वह राष्ट्रीय समा द्वारा पारित किया गया है उसी दिन 
से ही यह मान लिया जाता है कि गवर्नर ने भी विवेयक को स्वीकृति दे डाली हैं। 
जब प्रान्तीय समा का सत्र नहीं हो रहा होता अयवा वह विधघटित कर दी गई 
होती है तो उस अवधि में गवर्नर के पास विधायी झक्तिया भी होती हैं। यदि गवर्नर 
को इस बात का समावान हो जाय कि इस प्रकार की परिस्थितिया हैं जिनमे तुरन्त 
व्यवस्थापन किया जाना आवश्यक है तो वह एक अध्यादेश जारी कर सकता है जिसका 
अनाव कानून के समान ही होता है । इस प्रकार प्रद्यापित किया गया अध्यादेश 


प्रान्तौय शासन प्र्ज्छ 


जितनी जल्दी से जल्दी व्यावहारिक हु प्रान्तीय विधान समा के सम्मुख अवश्य रखा 
जाता है) यदि सभा विहित अवधि फी समाप्ति से पृरवे हो अपने संकल्प द्वारा अध्यादेश 
का अनुमोदन कर दे तो बह प्रत्तीय समा का कानून बन जाता है! यह विहित अवधि 
समा को पहली वँठक मे छेकर ४२ दिन है और अध्यादेश के प्रख्यापल की तिथि से 
१८० दिन तक होती है। यदि समा अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे, अथवा वह उसेका 
अनुमोदन नहीं करती और अध्यादेश विहित अवधि कौ समाप्ति से पूर्व गवर्नर द्वारा 
समाप्त नहीं कर दिया जाता तो विहिंत अवधि की समाप्ति होने पर उसको समाप्ते 
हुआ समझ लिया जाता है। 


विधान समा की वित्तीय शवितयां राष्ट्रीय सभा की शक्तियों के समान ही हैं, 
अपवाद यही है कि उनका सम्बन्ध केवल प्रान्तीय क्षेत्रपिकार से ही होता है / संविधान 
का अनुच्छेद ८९ विदयान करता है कि अनुच्छेद ४० से लेकर अनुच्छेद ४७ तक के 
उपवन्ध प्रान्त के लिए भी लागू होंगे और उससे सम्बन्ध रखेंगे । केवल यही अस्तर होगा 
कि 'राष्ट्रपति' के नाम के स्थान पर 'गवर्नर' का नाम होगा और “राष्ट्रीय समा' के 
स्थान पर 'प्रन्तीय विधान-सभा' का नाम पढ़ा जायगा । 


उच्च भ्यायालय (पांहा॥ 000६३)--प्रान्तीय न्यायपालिका के शिखर पर 
उच्च न्यायालय स्थित है और ऐसा विधान किया ग्रया है. कि अत्येक प्रान्त के पास 
अपना उच्च न्यायारूप होगा। उच्च स्यायालय में मुख्य न्यायाघीय और उतने न्यायाधीश 
होगे जिनशी संख्या कानून द्वारा निर्धारित की जायगी अथवा राष्ट्रपति द्वारा निश्चित' 
होगी। उच्च न्यायालय के लिए न्यायावीद की नियुकित राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय 
के मुख्य न्यायायोश, प्रान्त के गवर्नर और सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
से परामर्श करने के बाद होती है। उच्च स्यायाऊ॒य के न्यायाधीश के लिए प्राक्रिस्तान 
का नागरिक होता आवश्यक है ओर उसके पास उच्च स्यायारूय में कम से कम १० 
वर्ष तक वकालत करने का अनुमव होना चाहिए, अबवा उसे पाकिस्तान में कप से 
कम तीन वर्ष का जिला न्‍्यायाधोश के रूप में काम करने का अथवा उसके इत्यों को 
करने का अनुमव होना चाहिए, अयवा वह पाकिस्तान में कम से कम दस वर्षों तक किसी 
न्यायिक पद पर कार्य करता रहा हो । न्यायाधीक् ६० वर्ष की आयु तक ही अपने पद 
पर बना रहता है पर वह इससे पूर्व भी त्याग-पत्र दे सकता है ! संविधान के अनुसार 
न्यामाधीश को भी पद-च्युत किया जा सकता है। 

पूर्वी प्राकिस्तान के उच्च न्‍्यायारूय का स्थान ढाका (707०८७) है! परन्तु 
मुख्य न्यायाघीक्ष गवर्नर के अनुमोदन से उच्च न्यायालय की वेंठक किसी और स्थान में 
भी निश्चित कर सकता है। परिचमी पाकिस्तान का उच्च न्यायालय छाहौर (7.800७) 
में है। इसका स्थायी स्थान कराची (४७:90४) में मी है और पेशावर (6ज॥8 ०) 
मे भी। पाकिस्तान के राप्ट्रपति की पुर्वे-स्वीकृति प्राप्त किए बिना पश्चिमी पाकिस्तान 
के उच्च न्यायालय का न्यायादीश न्‍्यायारूय के एक स्थायी स्थान से न्‍्यायारूय के दूसरे 
स्थायी स्थान में स्थानान्तरित नही किया जा सकता। उच्च न्यायालय के उस स्यायाबीदश 
को जिसने न्यायाल्‍ूय के स्थायी स्थान पर पांच वर्ष से कम समय के छिए कार्य किया हो। 
बिना उसको सहमति के न्यायाजऊुय जनन्‍्य स्थायी स्थान पर स्वादान्तरित नहीं किया जा 


भ्षद पाकिस्तान को शासन-प्रणाली 


सकता वशर्ते कि स्थानान्तरण इस वात के लिए आवश्यक हो कि ऐसा करने से म्यायालय 
का काम उचित प्रकार से किया जाना सुनिश्चित हो जायगा। 
अनुच्छेद ९८ उच्च न्यायालयो के क्षेत्राधिकार से सम्बन्ध रखता है। इस बात 
का विधान किया गया है कि उच्च न्‍्यायारुय का वह क्षेत्राधिकार होगा जो उसको 
संविवान अथवा कानून द्वारा प्रद्यन किया जायगा । १९५६ के संविधान द्वारा बन्दी 
प्रत्यक्षीकरण (!80885 ००:०७), अधिकार पूच्छा (वुए० छ्ण्वाा/०), परमादेश 
या परमलेख (ए्ाध्याते॥0०४) और प्रतिषेष (फ7णंतपंणा) के आदेश-लेख 
(४४५७) निर्गत करने के क्षेत्राधिकार के स्थान पर आदेश देने की घक्ति दे दी 
गई है। इन आदेशों का प्रभाव वही प्रतीत होता है जो विविध प्रकार के आदेश लेखों 
का था जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं, परन्तु “क्योकि परम्परागत नामों का प्रयोग 
नही किया जाता है अतएवं सामान्य विधि के क्षेत्र से बचा गया है।” यदि किसी उच्च 
न्यायारूय को यह समाधान हो जाय कि विधि द्वारा कोई अन्य उपाय विहित नही किया 
गया है तो वह उस व्यवित को जो प्रान्त में केन्द्र से सम्बद्ध मामलों के बारे में कृत्य 
कर रहा है, प्रान्तीय अथवा किसी स्थानीय अधिकारी को उस काम को करने से रोक 
सकता है जिसकी कि आज्ञा कानून द्वारा नही दी गई है, अथवा यह घोषित कर सकता 
है कि कोई किया हुआ कार्य, अथवा की गई कार्यवाही बिना वैध अधिकार के की 
गईं हैं और अतएव उसका कोई भी वैध प्रभाव नही है। उच्च न्यायालय इस बात का 
आदेश दे सकता है कि कोई व्यक्ति जिसे हिरासत में लिया गया है उसे उसके सम्मुख 
प्रस्तुत किया जाये ताकि यह सिद्ध हो सके कि उसे बिना वैध अधिकार के अथवा अवेध 
तरीके से हिरासत मे नहीं रखा जा रहा है। उच्च न्यायालय सार्वजनिक पद पर 
आरू४ किसी व्यक्ति को यह सिद्ध करने के लिए कह सकता है कि कानून के किस 
अधिकार के अधीन वह उस पद पर बने रहने के लिए दावा कर सकता है। किन्तु 
ऐसा कोई आदेश उस व्यक्ति की सेवा की शर्तों के लिए मही निकाला जा सकता जो 
पाकिस्तान की प्रतिरक्षा सेवा में कार्य करता हो अथवा प्रान्तीय समा का सदस्य होने के 
नाते उसके विरुद्ध की गई किसी कार्यवाही के विपय में भी उच्च न्यायालय द्वारा ऐसा 
नहीं किया जा सकता। यही बात पाकिस्तान की सेवा में मियुक्त किसी अन्य 
व्यक्ति की सेवा-शर्तों के विषय मे भी छागू होती है । इन उपबन्धों का उद्देश्य तथा 
परिणाम प्रशासनिक मामछो मे न्यायालयों के कार्यो को सीमित करना है और शांसन 
के आवश्यक क्रिया-कलापों को आदेश लेख याचिकाओ की बाधाओ से बचाना है । 
उच्च न्यायालयों के निर्णय जहा तक वे कानून के प्रदनों का निर्णय करते हैं, 
अथवा कानून के सिद्धान्तों पर आधारित हैं अथवा उनका प्रतिपादन करते हैं अन्य 
समस्त अधीन न्यायालयों द्वारा अवश्यंपालनीय होते है। कोई भी उच्च न्यायालय, 
सम्बद्ध प्रान्त के गवर्नर की स्वीकृति से, उच्च न्यायालय के अयवा अपने अघीन न्यायाछूय 
के व्यवहार तथा उसकी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए नियम बना सकता हैँ 
उच्च न्यायालय अपने अथरिक अर्थात्‌ अधीनम्य अन्य समस्त न्यायालयों को अपने ने 
पर्यवेक्षण तथा नियन्त्रण में ससता है। 


उपसंहार 


जनरल प्रयूध की सफलताएं--सन्‌ १९६३ में पाकिस्तान का नया संविधान 
जारी किया गया । इससे जनरल अयूव के अपने देश मे अधिकार और विदेश में प्रभाव 
बहुत बढ़ गए। विदेशी मामलों मे पाकिस्तान अब संयुक्त राज्य अमेरिका का पिछरूग्गू 
न रहा, उसमे अपनी स्व॒तन्त्र, तटस्थ नही, नीति अपनायी। उसने चीन और रूस के साथ 
सम्बत्ध स्थापित किए जो समय के युजरने के साथ-साथ मजबूत हीते गए । पाकिस्तान 
को परश्चिमी तथा साम्यवादी दोनों देशो से आथिक सहायता मिलने रूगी। सीठों 
(87470--80प४सिर# 4898 7:९४४७ 07827ड३क्वंणा अर्थात्‌ दक्षिण-पूर्व एशिया 
सन्धि संगठन) ओर सेण्टो (0४प्रप0--0७77श 77४8४४४ 07807४8७#07 अर्थात्‌ 
केन्रीय सन्धि सगठन ) में पाकिस्तान का योगदान नाममात्र का रह गया । 
७ अक्टूबर, १९५८ को जब जनरल अयूब ने पाकिस्तान के शासन की वागडोर 
सँमाली तो अपने देश का आशिक पुनर्निर्माण उसका सबसे बड़ा लक्ष्य हो गया । दो 
सप्ताह के अन्दर उसने एक भूमि सुधार आयोग की स्थापना की । इस आयोग ने जनवरी, 
१९५९ में अपना प्रतिवेदन दिया जिसे जनरल अयूव ने स्वीकार कर लिया। इस आयोग की 
सिफारिशों के अनुसार पश्चिमी पाकिस्तान के ६,००० जमीदारो को ५०० एकड़ से अधिक 
सिचित और १,००० एकड से अधिक अ-सिचित भूमि-क्षेत्र का वरित्याग करना पड़ा । 
उन्हें लगभग ६० छाख एकड भूमि अपने पास रखने दी गई। २० लाख एकड अतिरिक्त 
भूमि डेढ़ छाख काइ्तकारो में वाट दी गईं। इससे ५ छाख लोगो को छाभ हुआ । कारते- 
कारी पद्धति में सुधार किया गया । दुकडों मे बेटी हुई लगमग ९० लाख एकड जोतों की 
चकबन्दी की गई । पूर्वी पाकिस्तान की विशेष परिस्थितियों को दृष्ठि में रखते हुए 
भूमि सुधार सम्बन्धी उपाय वहां इतने वडे पैमाने पर नही अपनाये गए। परन्तु सामान्यतः 
पाकिस्तान के खेती सम्बन्धी ढाचे में आधारम्‌त परिवर्तन किया गया ! 
पाकिस्तान के आशिक पुर्नानर्माण की दृष्टि से अयूब बड़े पैमाने पर आर्थिक और 
सामाजिक परिवर्तन करना चाहते थे। उनके नेतृत्व में देश की व्यवस्था और स्थिरता 
के फलस्वरूप आयिक प्रगति का नया पथ प्रशस्त हुआ। अयूब-शासन ने आर्थिक आयोजन 
और योजना-निर्माताओं द्वारा निर्धारित रक्ष्यो की प्राप्ति पर बछ दिया। इससे पाकिस्तान 
की आथ्िक दश्शा मे बहुत सुधार हुआ और आज पाकिस्तान तेजी से प्रगति करते हुए 
अफ्रोकी-एशियाई राष्ट्रों में से एक है। पाकिस्तान की दूसरी पंचवर्षीय योजना 
(१९६०-६५) मे इसकी अभथं-व्यवस्था में ५ प्रतिशत कारपिक से अधिक वृद्धि हुई जो 
विश्व की सर्वोच्च वृद्धि मे से एक है और योजना मे निर्धारित १३२ प्रतिग्मत के लदय के 
विपरीत इसकी प्रति व्यक्ति आय १४“८ प्रतिशत बड़ गई। मूमि-सुधारों के फलस्वरूप 
मूमि का जो सम-वितरण हुआ उससे खेती की उपज को बहुत बढ़ावा मिला । इन भूमि- 
सुधारों के साथ-साथ कई नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गईं, जैसे कि मंगला वाव | 
इन परियोजनाओं के फलस्वरूप सन्‌ १९७० तक पाकिस्तान खाद्य-पदार्थों की दृष्टि से 
आत्म-निर्भर हो जाएगा। कुछ मी हो, सन्‌ १९६८-६९ के छिए कूती गई खाद्य-पदार्थो 
की १० छाख टन की घटी सन्‌ १९६९-७० में ५ छाख टन रह जाएगी । 


प्रुध० पाकिस्तान की शासन-प्रणाली 


दूसरे सैनिक शासनों के विपरीत, अयूव प्रशासन ने व्यापार और उद्योग के राप्ट्रीय- 
करण था निजी क्षेत्र को उसके समुचित भाग से वंचित कर निजी क्षेत्र को समाप्त करने 
का कोई प्रयास नही किया । निस्सन्देह, अयूब ने इस्लामिक समाजवाद' की चर्चा की 
और इस ओर यह भी सकेत किया कि उसकी सरकार की यह दृद्द नीति होगी कि वह “कुछ 
थोडे से छोगों के हाथो मे आय और सम्पत्ति के अत्यधिक केन्द्रण को रोके, सव को आधिक 
उन्नति के अवसर प्रदान करे और निजी उद्योगों को इस प्रकार विनियमित करे जिससे 
सारे समाज को छाभ हो ।” निजी क्षेत्र पर कुछ विनियम और नियन्त्रण छागू किए गए 
परूतु अयूब की इस्लामिक समाजवाद' की धारणा के अन्तर्गत निजी क्षेत्र को अपनाकर 
युवितयुक्त भाग अदा करने से रोकने का कभी प्रयास नही किया गया। पाकिस्तान के 
लोगों को एक उत्तम जीवन-स्तर प्राप्त कराने” के प्रयासों के अन्तर्गत निजी क्षेत्र की 
सर्जनात्मक शक्ति को प्रोत्साहित किया गया । 


परन्तु संविधान-निर्माण के क्षेत्र को छोडकर और किसी क्षेत्र मे जनरल अयूब 
का प्रभाव इतना अधिक अनुमव नही किया गथा । सत्ता ग्रहण करने के दिन ही अयूव 
ने घोषणा की थी, “हमारा अन्तिम रक्ष्य लोकतन्त्र की पुन.स्थापना है, परन्तु यह लोकतन्त्र 
उस प्रकार का होगा जिसे जनता समझ सके ओर अमली जामा पहना सके ।” २७ 
अक्टूबर, १९५९ को जारी किए गए बुनियादी लोकतन्त्री आदेश का यही लक्ष्य था । 
ग्रामीण जनता,के, राजनीतिक क्षेत्र मे, जो कि अब तक नगर-वासियों के लिए सुरक्षित था, 
प्रवेश की दृष्टि से शासन का एक चतुःश्रेणी ढाचा बनाया ग्रया जिसमे संध, तहसील, 
जिला और डिवीजन के स्तर पर एक परिपयद्‌ का निर्माण किया जाना था। सन्‌ १९५९ 
की समाप्ति तक, संघीय परिषद्‌ को आधार बनाकर ८०,००० बुनियादी डैमोक्रेट 
(पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से वरावर-बरावर सख्या में) चुने गए। शीघ्र ही उन्होंने 
निर्वाचक मण्डल का रूप ले लिया। फरवरी, १९६० मे इन बुनियादी डंमोक्रेढों ने चुनाव 
में माग लिया और जनरल अयूव को पाकिस्तान का राष्ट्रपति चुना । सन्‌ १९६२ में, 
जब नया संविधान जारी किया गया, तो एक केन्द्रीय और दो प्रान्तीय विधान समाओं 
का चुनाव करने के लिए इन डंमोक्रेटो ने पुनः निर्वाचन में माग लिया। राष्ट्रीय विधान 
समा और प्रान्तीय विधान समाओ का चुनाव निर्देलीय आधार पर हुआ और ये तव तक 
उसी आधार पर जारी रही जब तक उसी वर्ष राजनीतिक दर अधिनियम के अन्तर्गत 
इस प्रकार के दलो के निर्माण की आज्ञा न दे दी गई। 
परन्तु सन्‌ १९६३-६४ से ह्वास के चिन्ह दिखाई देने छगे | जनरल्‍ूत अयूब की 
राजनीति असफल हो गयी और उसका राजनीतिक प्रभाव ज्ञीघ्र क्षीण हो गया । बुनियादी 
लौकतन्त्र, अप्रत्यक्ष चुनाव की पद्धति और तानाशाही स्वेच्छाचारी शासन के सारे ढाचे 
की कट आलोचना को जाने छगी। राजनीतिक.ग्तिविधियो, प्रेस तथा विद्याथियों 
पर प्रतिबन्धो के कारण जनता विक्षोम से मर उठी पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में 
आधिक और प्रशासनिक असमता के प्रश्न ने पूर्वी पाकिस्तान को विरोबी बना दिया 
और क्षेत्रीय निप्ठाएँ उमरकर सामने आने छगी । १९६८ के अन्त तक राष्ट्रपति अयूब 
का प्रमाव लूगमग समाप्त हो गया । तथ्य तो यह है कि सारे देश में, विभेषतः पूर्वी 
वाकिस्तान में, जहां प्रशासन बिलकुछ ठप्प हो गया था, एक युल्े विद्रोह की-सी स्थिति 


उपसंहार कल टेक 
पैदा हो गई। लाहीर मे और दूसरे शहरों में जय विद्यार्थियों ने दंगे शुरू किए तो अयूब 
ने उन्हें कुछ रियायततें दी परन्तु इससे न तो विद्यार्थियों को और न ही उनके आन्दोलन का 
समर्थन करने वाले राजनीतिक दलों को मन्तोष हुआ । तवे देश के राजनीतिक दलों ने 
राष्ट्रपति अयूब को ममझौता-वार्ता के लिए विवश किया और उमने उनकी 
समदीय पद्धति तथा वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष जिर्वांचनो की मार्ग को 
स्वीकार कर लिया । 

परन्तु इस्लामाबाद मे हुए गोलमेज सम्मेलन में कई प्रतिनिधियों ने जो असन्‍्तोप 
ब्यवत किया, बह इस बात की सूचक था कि ये रियायत काफी नहीं थी । कई महत्त्वपूर्ण 
विषयों पर, जिलमे पूर्वी पाकिस्तान को स्वायत्तती प्रदान करना, पश्चिमी पाकिस्तान 
उसके भाषायी और सास्कृतिक एकको में चाटना और पहिचमी पाकिस्तान तथा अधिक 
जनसंख्या वाले पूर्वी पाकिस्तान पे वर्तेमान समता में परिवर्तन करना सम्मिलित थे, कोई 
निर्णय न हो सका। पिछली शताब्दी में अपने शासन-काल में अयूव ने जिन मिद्धान्ता और 
नीतियां की पैरवी की थी, उनकी छीछालैंदर में उसे वस्तुतः बहुत ठेस पहुंची । 
स्व० जिप्ना के नाम पर अपने देशवासियों से की गई उस 'एकता, विश्वास और अनुशासन 
की अपील का जनता पर जरा भी प्रभाव नहीं पडा जिसका नारा जिन्ना ने पाकिस्तान 
निर्माण के समय बुलन्द किया था 

संविधान रद कर दिया गया--२५ मार्च, १५६५ को फील्ड मार्शल अयूव खान 
मे राप्ट्र के नाम रेडियो से प्रमारित एक सन्देश मे कहा कि रप्ट्रपति के रूप में वह 
उनका अन्तिम भाषण था। उन्होने तत्काल ही अपने पद की त्याग कर दिया और सत्ता 
प्रघान सेनापति जनरल याहिया खान को सौप दी । द्र-वर्षीय जनरल ने तत्काल 
सारे देश ” गाशल ला की घोषणा कर दी और सशस्त्र सेना के तीनों भागों की कमाने 
सेमाल दी ह ९ जे ७. गण कर लिये और सेना के 
स्थल, जल 0५४ +५ + 2 
लिए नियुक्त किए ।' चोपणा के अनुसार पाक * 
रह कर दिया गया और यह घोषणा की गई कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति की मन्त्रि-्पारपद्‌ 
के सदस्यो, प्रान्तों के राज्यपालों तथा उनकी मन्सिन्परिपिद के सदस्यो के पद तत्काड 
समाप्त किए जाते है। राष्ट्रीय विधान सभा और दोनो प्रान्तीय विधान समभाएँ मग कर 
दी गई । देश के दोनो भाग प्रशासकों के सं स्‍क्षण में सौप दिए गए। 

मुख्य मार्शल छा प्रशासक ने माल ली के अन्तगेंत २५ विनियम और ४ आदेश 
जारी किए | नए आदेशों के अन्तर्गत, पूर्व-स्वीकृति के बिता सा्वेजनिक समाओं तथा 
प्रदर्शनों के करने और इड़ताली तथा नदियों पर रोक लगा दी गई। मार्शल लॉग 
विनियमों या आदेशो का उल्लघन करने वाले व्यक्तियों की विनियमों के अन्‍्तगंत दण्ड देने 
की व्यवस्था की गई । माशल ला विनियमो या आदेशों के उल्लंघन के कारण किए गए 
अपराधों की जाब और दे्ड के छिए तथा सावारण कानून के अन्तर्गत किए गए 
४ ० ८ नल नए पर 
१. इनके नाम हैं; लैपिटनेंटन्जनरल अब्दुल हमीद खान, वाइस एुडमिरल 
एुस० एम० अहसान और एयर-माशेल एम० नूण्खान। 


श्षर पाकिस्तान की झासन-प्रणालरी 


अपराधों के दण्ड विधान के लिए मार्शल छा विनियभों के अन्तर्गत सैनिक न्यायालय की 
स्थापना की व्यवस्था की गई । 


सविवान के रह करने ओर मुख्य माशेल छा प्रशासक के विनियमों और आदेशों 
के बावजूद, अध्यादेशो, मार्शल छ। बिनियमों, आदेशों, नियमों का सविधान के रद होने 
से पूवें बनाए गए विनियमों, अधिसूचनाओं तथा अन्य लिखित आदेशों समेत सभी कामूत 
जारी रहने थे । सबिधान के रद्द होने से ठीक पहले विद्यमान सभी न्यायालय और 
न्यायाधिकरण जारी रहने थे और उन्होंने अपने उन समी अधिकारूक्षेत्रों तवा अधिकारों 
का प्रयोग करना था जो वे उस स्थिति मे करते अगर सविधान रह न किया जाता। 


किसी भी न्यायालय में माश्शंल ला विनियम या आदेश या किसी जांच या 
सैनिक न्यायालय के किसी निर्णय या आदेश को चुनौती नहीं दी जा सकती थी और ने 
ही मुख्य मार्शल छा प्रशासक या उसके अधीनस्थ अधिकारु-क्षेत्र या अधिकारों का प्रयोग 
करने वाले किसी व्यक्ति के विरुद्ध समादेश-पत्र या आदेश जारी किया जा सकता था। 
जब तक मुख्य मार्शल ला प्रशासक अन्यथा निर्देश न करे, संविधान के अन्तर्गत मियुक्त, 
निर्मित या स्थापित सभी अधिकारी अपने उन सभी अधिकारों का प्रयोग करते रहेंगे जो 
वे सविधान रद्द न होने की स्थिति मे करते । 


याहिया खान नें राष्ट्रपति पद की बागडोर सेभाली--जनरल याहिया खान 
ने, जिन्होंने २५ मार्च, १९६९ को राष्ट्रपति अयूव से राष्ट्रपति-पद की बागडोर सँभाली, 
३१ मार्च, १९६९ को प्रसारित अपनी एक घोषणा में कहा कि उन्होने उसी दिन से 
राष्ट्रपति पद का कार्य-मार सँमालछ लिया है जिस दिन से श्री अयूब ने राष्ट्रपति का 
पद छोडा। एक सरकारी घोषणा मे कहा गया कि “राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों 
और परिपाटियों के समुचित परिपारन की दृष्टि से मुख्य मार्शल ला प्रशासक के छिए 
राष्ट्रपति का पद सेमालना आवश्यक हो गया था। सरकारी सूत्रों के अनुसार, जनरल 
याहिया खान की राष्ट्रपति पद का मार उन कानून-विशेपज्ञों से परामझे करने के उपरान्त 
सौपा गया था जिनका सम्बन्ध रज्य के अध्यक्ष की नियुक्ति से था ताकि वे विभिन्न 
राजनयिक दायित्वौं को पूरा कर सके, जैसे विदेशी राजदूतों के परिचय-पत्र स्वीकार 
करना / विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के छिए यह आवश्यक समझा गया कि मुख्य 
मार्शल ला प्रशासक जिसे पाकिस्तान मे जनता के निर्वाचित प्रतितिधियों द्वारा नए संविधान 
के निर्माण से पूर्व राज्य और सरकार के अध्यक्ष के रूप में कायं करना था, राष्ट्रपति के 
रूप में राज्य के अध्यक्ष का पद सम्माले । 


१६६२ के संविथान की आंशिक रूप सें पुत स्थापना--४ अग्रेछ, १९६९ को 
जनरल याहिया खान दारा एक अस्थायी संवैधानिक आदेश जारी किया गया जिसके 
अन्तर्गत १९६२ के संविधान के कुछ भागों की पुन.स्थापना की गई ताकि उनके सत्ता- 
ग्रहण को कानूनी रूप दिया जा सके और उन्हें ऐसे कानूनों तथा प्राववानों के निर्माण का 
अधिकार हो जो वे राज्य के प्रवन्ध के लिए उचित समझें । आदेश में कहा गया, “मुस्य 
मार्शल छा प्रशासक की घोषणा और उस द्वारा समय-समय पर बनाए गए किसी विनियम 
या आदेश के अन्तर्गत ८ जून, १९६२ को निर्मित पाकिस्तान के इस्छामी गणराज्य 


उपसंहार भ्र्परे 


के संविधान के रद करने के वावजूद, जब तक इस आदेश में अन्यथा व्यवस्था न की गई 
हो पाकिस्तान का शासन प्राय: १९६२ के संविधान के अनुसार चलाया जाएगा। आदेश 
में आगे कहा गया, “जब तक इस आदेश में अन्यया व्यवस्था न की जाए, इस आदेश के 
प्रावधान घोषणा को रद करने के रूप मे न होकर इसके अतिरिक्त होगे | तथापि 
जादेश में यह कहा गया कि संविधान के भाग दो के अध्याय एक में वणित मौलिक 
अधिकारी के जनुच्छेद २, ४, ५, ६, ७, ८, ९, १३, १४, १५ और १७ रद समझे 
जाएंगे। आदेश में आगे कहा गया कि किसी भी न्यायालय में चल रही कारंवाइया जहा 
तक वे उपर्युवत अधिकारो के प्रवत्तंन से संबद्ध है, खत्म समझी जाएगी। किसी भी न्‍्यायारूय' 
या न्‍्यायाधिकरण को मुख्य माप्नंछ छा प्रशासक या उसके अघीन अपने न्याय-दक्षेत्र था 
अपिकारों का प्रयोग करने वाले किसी मार्शल ला अधिकारी के विरुद्ध कोई निर्णय, 
डिग्री, समादेश-पत्र था आदेश जारी करने और अभियोग चलाने का अधिकार न होगा। 
आदेश में यह भी कहा गया कि रप्ट्रपति या प्रान्त के किसी राज्यपाल द्वारा जारी 
किया: गया अध्यादेश १९६२ के सविधान में वर्णित क्षेत्र तक सीमित नहीं होगा । 
राज्यपाल कौ ओर निर्देश यह सूचित करता है कि संविधान के साथ प्रान्त के अध्यक्ष का 
पद भी पुन.स्थापित कर दिया गया है। किसी भी न्यायाछय, न्यायाधिकरण या अन्य 
अधिकारी को निम्न पर किसी प्रकार की आपत्ति करने या करवाने का अधिकार नही 
होगा: (क) घोषणा, (स्) घोषणा या मार्णल ला विनियम या मार्मेल ला आदेश के 
अनुसार जारी किया गया कोई आदेश या (ग) किसी विशेष सैनिक न्यायालय या 
समरी कोर्ट की जांच, उस द्वारा जारी किए गए आदेश या दण्ड । 
भादेश राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि वह आदेक्ष द्वारा इस प्रकार के 
प्रावधान, जिनमें संवेधानिक प्रावधान भी सम्मिलित है, बना सकता है जिन्हें वह राज्य 
के प्रशासन के छिए उचित समझे । 
जनरल याहिया खान का वचन--मुख्य मार्शल ला प्रशासक का पद सँभालने 
के तुरन्त वाद जनरल याहिया खान ने कठोर कारेबाई शुरू कर दी | पचास मार्शल 
ला विनियम जारी किए गए जिनमे सार्वजनिक व्यवहार का कोई पक्ष नही छीड़ा गया 
और इनके भंग करने के दण्ड वस्तुतः बड़े कठोर थे । परन्तु जनरकू थाहिया खान मे 
यह कहा है कि सर्वेधानिक सरकार की स्थापना के लिए समुचित वातावरण तेयार करने 
के अतिरिकत उनकी और कोई महत्त्वाकाक्षा नही है। उन्होने लोकतन्त्र की पुन स्थापना 
और वयरक मताधिकार के आधार पर स्वतस्त्र और निष्पक्ष रूप से चुने गए प्रतिनिधियों 
को सत्ता हस्तातरित करने की प्रतिज्ञा की है। अयूब खान के संविधान को रद्द करने के 
वाद, देश पर अपना संविधान छदने का उनका कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान के 
नए संविधान का निर्माण छोकतन्त्री पद्धति से होगा । ३१ मार्च, १९६९ को पाकिस्तान 
के उप मुख्य मार्शल ला प्रशासक वाइस एडमिरल सैय्यद मोहम्मद अहसान ने वाशिगटन 
मे, जहां वे दिवंगत राष्ट्रपति आइजुनहावर के अंत्येष्टि-सस्कार मे अपने देश की ओर से 
सम्मिलित हुए थे, कहा कि “सैनिक सरकार बहुत थोड़े अरसे के लिए देश का शासन- 
सूत्र सँमालेगी” और ऐसी आशा की जाती है कि अगले वर जनवरी मे राष्ट्रपति का 


प्टड पाकिस्ताव कौ झासन-प्रगालौ 


चुनाव सम्पन्न हो जाएगा ! उन्होने यह घोषणा की, “हमारा लक्ष्य तो जल्दी से जल्दी 
नए सविधान के निर्माण और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को सत्ता सौपने के लिए 
आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण करना है।” 

जनरल याहिया खान ने अपना वचन पूरा करने की दृष्टि से हर अन्य सम्मव 
प्रयत्न शुरू कर दिया है और उन्होने पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों पाकिस्तानों में राजनीतिक 
दलो के साथ वातचीत शुरू कर दी है। जनरूू अयूब खान ने तो सन्‌ १९५८ में सभी 
राजनीतिक दलों पर पाबन्दी लगा दी थी परन्तु उन्होंने कोई पावन्दी नही छगाईं। 
पाकिस्तान की बुनियादी समस्याओ को सुलझाने में कितना समय छगेगा, यह केवल 
कल्पना का ही विषय है। परन्तु एक बात स्पष्ट है और जनरल थाहिया खान इसे 
अच्छी तरह जानते है कि आज उनके देश की मनोदश्ा ११ वर्ष पहले की मनोदश्शा से 
बिलकुल भिन्न है। अयूब शासनकालीन पाकिस्तान के अनुभव के वाद वे यह भी जानते 
है कि न ही दीधंकालीन सैनिक शासन और न स्वेच्छाच।री ज्ञासन पाकिस्तान की आधार- 
भूत राजनीतिक समस्या का समाधान कर सकता है। निर्वाचन आयोग की समाप्ति 
इस वात की सूचक है कि निकट भविष्य में परकिस्तान में संवैधानिक सरकार की पुन.- 
स्थापना की कोई सम्भावना नही है, हालाकि राजनीतिक दलो के नेता, विशेषतः पूर्वी 
पाकिस्तान मे, थाहिया खान के सैनिक क्षासन को चुनौती दे रहे है। जनरल याहिया 
खान देशवासियों की नव्ज को पहचानेंगे था अपने पूर्वगामी राष्ट्रपति के पद-चिंह्नों पर 
चलेंगे, यह समय ही बताएगा । जब तक सैनिक तानाज्ञाह अपनी अधीनस्थ सेना के 
एकनिष्ठ समर्थन से अपने संकल्प को कार्यरूप मे परिणत कर सकता है तब तक उसके 
विचारो के सम्बन्ध मे पहले से कोई भविष्यवाणी नही की जा सकती। आज याहिया खान 
पाकिस्त/न के राष्ट्रपति और मुख्य मार्शल छा प्रभासक दोनो की बागड़ोर सेँमाले 
हुए है । 





च्छार ऊ ५ 
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इक झे रुःस्ण श्प्ण्श के ४६ रू 
खा के उपरन्ड होडा है ६ कफ, रादियो झोए ररेशरे भें ३६७४२७ होफे रे. २९६ 


बढ़ा दुस्दर झोर रुृसप इश्द इच्दुड रूस्दे रप्के सुपुछरे रे शोर परे है 
ऊ 


डि्द अप्प रहाहरे है ६ २००० शोशए रुऐे उधर ऐे रे 






'हसे ९० रो ४२४४४% शरेररता 
्ै स्वानाइजो है ५ प४े णपो हे 
हजारों को उंल्य में हैँ; एव रे ज्‌ एे भेरानों सो सरषा ब१ुत ९५ हैं 
नहत््वदूर्ण अऋ्पषिरू रपे रो सु(ध5 करते है +भोएे $ही भेरनो 0 
एुछ वड़ी जनसंख्या के लिए एर्राप्त माषा मे रप्न पाप्त कया जाना है धोर एष्ही ५९ 
सकंदा विस्तृत होने दाले उद्योगों के जिए भाषप इंडा जाना है। समरत भूपिस्तेष के 
१६ प्रतिशत भाग पर हो यहाँ कृषि होतो है । 

जापान में नदियाँ भो यहुत है, किसु थे धाम तोर पर छोडी है घोर धषिकाण 
जहाजरानी के धयोग्य है। हाँ, सियाई फे शिए शोर जतनपिचत्‌ बाग के ७७ थे 
अत्यधिक उपयुवत है। २६,१०० शितोमोदर की सम्बाई बाते भष्यण भवियोफा 
समुद्र-तट के होते हुए भी जापान में पच्धी प्राकृतिक बच्द राह पर्याप्त भांधिक पढ्या 
में हैं जो उद्योग, संचार भौर व्यापार की हृप्टि से बड़ी लाभदायक हैं। भा विधवन 








कल 
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युद्ध के ग्रन्‍्त तक जापान ने संसार मे नोसेनिक और सामुद्रिक शक्तिति के रूप में 
अपना तृदीय स्थान बना लिया था। 


जापान का जलवायु चावल को पैदावार के लिए अनुकूल है और बटी 
जापानियों की भोजन-विपयक ग्राघारभूत खेती-सम्बन्धी उपज है। जिन स्थानों मे 
वर्फ प्रायः गिरती रहती है वहाँ सर्दी की फसलें नहीं होती किन्तु दक्षिणी जापान 
में पेती करने का मौसम पर्याप्त रूप से लम्बः होता है। जापानी जलवायु की प्रमुख 
शेपता उसकी वर्पा ऋतु है जो प्रारश्भिक ग्रीप्मकालीन समुद्री झधियों से प्रारम्भ 
हो जाती है । फार्मोसा और चीन की याँग्त्से (४७०४(५2०) घाटी में प्रारम्भ होने वाले 
कम दवाव के क्षेत्र वर्षा ऋतु के प्रव्तंक बन जाते है। जापान में वर्ष भर में १००० 
से लेकर २५०० मिलिमीटर तक वर्धा पड़ती है । 


इस प्रकार जापान एक ऐसा द्वीप-राज्य है जो मिश्रित भौगोलिक लक्षणों से 
संलक्षित है और इस तथ्य ने देश के राजनीसिक स्वरूप को गत दो हजारों वर्षो से 
भी भ्रधिक समय तक अत्यधिक प्रभावित किया है। सर्वप्रथम, द्वीप और पहाड़ 
स्थल-सचार व्यवस्था को काफी कठिन बना देते है श्लौर फलतः, इसने लोगों में 
प्रादेशिक दृष्टिकोए और मनोवृत्ति को पैदा कर दिया है । प्रत्येक प्रदेश की अपनी" 
प्रपती विश्विष्ट परम्पराएँ और उसका अपना इतिहास है झौर अतीत मे प्रत्येक के 
प्रास किसी न किसी श्रकार का राजनीतिक ऐकात्म्य भी रहा है। १८६८ में जापान 
अपने इतिहास में पहली वार एक रूप क्रिया गया झौर इस पुनरुदार (0०४४०४४०॥) 
के बाद उपयुवत प्रकार की प्रादेशिकता ग्रथवा स्थानासवित और राजनीतिक 
विखएडन भ्रदृश्य हो गये । तथापि यह दृष्टिकोण लोगो के मन से भितान्‍्त लुप्त 
नही हो गया ॥ ग्राज भी लोगो का राजनीतिक व्यवहार और इस रूप में देश की 
व्यावहा रिक राजनीति राजनी तिक विकेन्द्रीय करण के ऐतिहासिक रिक्‍्थ श्र स्थानीयता 
से मुख्यतया प्रभावित हैं । 

द्वितीयतः, पानी से घिरे हुए होने के कारण जापान को सुनिश्चित राष्ट्रीय 
सीमा प्राप्त हो गई जिसने उस देश के लोगो में समूह-ऐकात्म्य की भावना तथा उम्र 
शप्ट्रीय विचारों को पैदा कर दिया । 

जापान का राष्ट्रवाद लोकप्रसिद्ध है। फिर, चीन से प्राकृतिक रूप से 
बलिपके हुए कोरिया से भिन्‍न जापानियो ने श्रपनी संस्कृति का स्वयं विकास किया 
झौर ऐसा करते समय उन्होने चीनी सम्पतः के केवल उन्ही तत्त्वीं की घुना जो उनके 
रवभाव के अनुकूल पड़ते थे भौर उनको आवश्यकताओं की पूर्ति करते ये । काल-क्रम 
में ऐमे तत्त्व “जापानी सरहृति में इतनी पूरंता भोर इस प्रकार प्ले छुल-मिल गये मे 
कि वे भपना मूल स्वरूप ही सो बेंढे और यहां तक कि उनके परिणाम भी प्रायः 
मूल से बिल्कुल विभिन्न और उनसे बदुकर निकले |” जापानियों की सास्कृतिक 
सजातिता ने उनमें सामाजिक एकता की ऐसी भावना भर दी है कि जापान के 
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इतिहास के किसी प्रवसर पर भी किसी प्रकार के जातीय वैर को पनपने का ग्रवसर 
प्राप्त नही हुप्रा है । “प्रत:, उत्तके सम्पूर्ण इतिहास में जातिवाद अज्ञात वस्तु रही 
है प्रौर जापानी राजनीति में जातीय समस्याएँ कभी भी नहीं उठी है, क्योकि वहाँ 
किसी भी प्रकार का भ्ल्पसंस्थकवर्ग जातीय समूहों का रूप धारण किए हुए कभी 
भी विद्यमान नही रहा है ।”' हाल हो में उपलब्ध आँकड़ो के प्रनुसार जापान की 
६७, १६,००० जनसरुया में से केवल ०७ प्रतिशत लोग ही पण्जीकत ग्रल्पसंख्यक 
समूहों मे सम्बन्ध रखते है। वार्ड ( ५४००० ) का कथन है कि, “ऐसा अन्य कोई 
भी बड़ा राष्ट्र देखने में नही भाया है जिसमे पहचान किये जाने योग्य अल्पसंख्यक 
तत्त्वों का इतना थोड़ा मिथण हो ।” आगे चलकर वह कहते है कि, “यही बात 
आधुनिक काल में जापानियो द्वारा प्राय दशित उनके उग्र राष्ट्रवाद की व्याख्या करने 
में भी सहायक सिद्ध होती है ! उनके भोगोलिक पृथवत्व या अ्लग्राव, सामान्य भाषा 
और लम्बा इतिहास जातीय ऐकात्म्य से मिलकर विदेशियों के विरुद्ध एक प्रत्यन्त 
उग्र समूह! भावना को विकसित करने की सुविधा प्रदान करते है । इससे ऐसे राष्ट्र 
को जन्म मिला है जिसके ग्न्दर यद्यपि कई प्रकार के घरेतू भेद है तथापि जिसने 
प्रतीत में प्रायः शेप ससार का बडी मजबूती झौर एकता से सामना किया है ।/” 


प्रकृति ने भी जापान को पर्याप्त सीमा तक प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान की है। 
श्रागैतिहासिक काल से लेकर १६४५ तक कोई भी जापान के ऊपर कभी भी सफलेता- 
पूर्वक भ्राक्मण नहीं कर सका था । अतः उसका राष्ट्रीय विकास विदेशी झाक़मणों 
के छिनन-भिन्‍न करने वाले प्रभावों के विना गौर देशीय स्वभाव की भ्रभिव्यक्ति के 
अनुसार हुआ था । वार्ड (५7००0) के अनुसार, “इस तथ्य से जापानियों के लिए दो 
मुख्य परिणाम निकले हैं | प्रथमतः, इसने उन्हें प्रायः एशियाई, देशो ग्रथवा शेप संसार 
से इच्छानुसार सम्पर्क की धारा को बनाए रखने या उसे बन्द रखने की झवित प्रदान कर 
दी है । उदाहरणतया, इसके द्वारा १८५४ से पूर्द लगभग २४५० वर्षो तक उनके लिए 
जानवूककर राष्ट्रीय एकान्तता की प्रभावपूर्ण नीति अपनाना सम्भव हुआ्ना | द्वितीयतः 
इसने जाप!मियों को इस योग्य बना दिया है कि वे पूरी तरह और प्रायः, उग्र रूप से 
धरेतू राजनीति, घरेलू शवित-सबर्पों और परस्पर नाण करने वाले ऋाड़ेको ओर 
ध्यान केन्द्रित कर सकें और इसके द्वारा राष्ट्र की बाह्य सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव के 
विपय में या तो थोडी चिन्ता या कौई चिन्ता न करे । द्याधुनिक इतिहास के ग्रन्य 
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बड़े राज्यों के वीच इस सीमा तक ले जाया जाने बाला राष्ट्रीय सुरक्षा सम्बन्धी यह्‌ 
उदाहरुण अद्वितीय ही है ।”' हा 
लोग (77० 7८०9०)--जापानियों का उद्भव रहस्य से झाच्छादित है! 
मूल जापाती द्वीपसमृह मे कब बसने के लिए आए इस वात का निश्चय करने के लिए 
कोई निश्चयात्मक प्रमाण झर निश्चित साक्षियाँ प्राप्य नही हैं। “जो भी हो, एक 
बाद के विषय में नितान्त कोई भी सन्देह नहीं है। इतिहास के उदय के समय में भी 
जापानी ज़ोग पहले से ही भिश्चित जाति के थे, न कि एकल जातीय संजानि के ।”* 
सर्वप्रथम लोग जो नव-पापाश छाल में इन द्वीपों पर बसे 'ऐनु' (४४७०) कहुलाए 
जाते थे । थे कौन थे शोर वास्तव में कहाँ से आए ये, यह सब अज्ञात है। पापाण-इुग 
के समय में कोरिया (६०7९७) में से होकर मंगोलिया (॥०४8०१०) भौर मल्चूरिया 
(39गणाए्ं5) से आने वाले भगोलिया-निवासी लोगों से मिलते-जुलते लोगो के 
क्रमवद्ध प्रश्नजनों श्रथवा देशांतरगमनो द्वारा ऐनु (40०) लोग अपने स्थान से हदा 
दिए गए और शनै' शने: उत्तर की शोर खदेड़ दिए गए । ऐसे ही किसी अवर काल 
में हात (०7) लोगो का देशांतर-गसन हुआ और जापान के प्राम्रेतिहासिक काल 
की प्रारम्भिक अवस्थाग्री मे यह फ्रम जारी रहा, "किन्तु सख्या की हृष्टि से इन 
लोगे के द्वारा जनसंख्या मे की गई वृद्धि थोड़ो सी ही थी ।” अतः यह स्पष्ट है कि 
जापानी लोगो की उत्पत्ति ग्रत्यन्त भिन्‍न जातीय लोगों के मिश्रण से हुई है "जिसे 
व्यावहारिक रूप से मानव जाति के सब प्रमुख मूलवशों जैसे कॉकेशस-निवार्सियों, नीग्रो 
जाति भ्ौर मंगरो लिया निवासियों से मिलते-जुलते लोगो का मिलद है । इसके ग्रति- 
रिक्त इसमें प्रन्य सब प्रकार के रूपान्तर, मिश्रण और उत्परिवतेन भी सम्मिलित हैं । 
इस प्रसकर (057श4) उद्भव के बावजुद भी जापानों लोग वत्तेमान में एक ऐसे 
प्रदुभुत सजातीय राष्ट्र का रूप घारण किए हुए हैं जिनकी भाषा, संस्कृति भौर 
रहन-सहन का ईंग समान है ओर जिनको उन्होंने एक लम्बे सामान्य इतिहास के 
प्रवाह मे प्राप्त किया है और ग्रहण किया है। 
जापान सद्षार के सर्वाधिक साक्षर राष्ट्रों मे से एक है । यहाँ तक कि १८६६ 
में भी समस्त जापानो वच्चो के लिए ३ पे ४ वर्ष तक की प्रारस्भिक शिक्षा आवश्यक 
थी। १६०८ में इस शिक्षा की क्‍ग्रवधि वडाकर ६ वर्ष कर दी गई और १६४७ से € 
वर्ष की संयुक्त प्रारम्भिक ग्रौर कनिष्ठ माध्यमिक शिक्षा झनिवाय॑ कर दी थई। 
इस प्रकार जब समस्त जनसब्या का ६७-६८ प्रतिशत भाग साक्षर हो तो ब्याव- 
हारिक रूप में इसे सावेभोम साक्षरता माना जा सकता है। ग्रेट ब्रिटेन तथा संयुक्त 
राण्य भमेरिका में साक्षरदा ६० प्रतिशत है । एशिया के श्रधिकाश्न देशों में साक्षरता 
३० से ३० प्रतिश्त्त तक ही है । 
4. शत उगत ऐम०रात्राहश, ज/7ब(क स9्राव्वों 5.#8/६॥४ 2." मक, ०7५ 
ला।पें, [0७% 39-40. हे 
2. एंकर ४३४०28७, च०्फृब्रमटबर क्‍ी2०27/९ दगद 22०0०, [.. 340. 
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मे से एक ऐसी राम्स्या है जिसने छोटे-छोटे उद्यमों द्वारा उत्पन्न प्रसस्तुलन से युक्त 
होकर लोरो के राजनीतिक ग्राचरण पर विशेष प्रभाव डाल दिया । 
जापान में तीन प्रमुख धर्म हैं: शिन्टों-धर्म (आग्रा/णशा), बौद्ध-धर्म 
(8040॥89) झ्रौर ईसाई घ॒र्मे (0॥7750970/59) । पूर्वजों की पूजा से सम्बन्ध रखने 
वाला दिन्‍्टो धर्म परम्परा-प्राप्त ध्ं है। यह साम्रानिक प्रथवा दादी पूदंजों भौर 
दृतृक-मृतात्माओ्रो के प्रति पूजा का विधान करता है और तदनुसार, इसका जापाटी 
/ शाप्ट्र की उत्पत्ति की पौराणिकता के साथ सम्बन्ध होमे के कारश यह सरकार द्वास 
स्वीकृत धर्म बन गया है। १८६८ में मीजी पुनरुद्धार (अल 7ै९४४णए०मंणा) के 
तुर्त पश्चात्‌ सरकार ने एक शिन्‍्टो (8770) कार्यालय स्थापित किया था गौर 
हिन्‍्टो देवायतन (8070० 8007०) को राष्ट्रीय सस्था घोषित कर दिया था। 
केन्दीय देवायतन में देवी म्मातेरासु ग्रोमीकामी (409 0टा०७प 07४४) की 
स्थापना की भई थी जिसका ग्र्थ सुरलोक कान्तियुक्त महादेवी (05ए०४ 9॥28 
67०७0 000५०५५) हैं ग्लौर इसे जापानी राष्ट्र की प्रवर्सेक देवी माना जाता 
अतएव शिन्टो धर्म ने जापानियो के ग्न्दर राष्ट्र के प्रति घामिक पूजा का भाव भर 
दिया था प्रोर वही भाव उनकी उम्र देशभक्ति तथा ग्रकल्पनीय बलिदानो का कारण 
बना जिन्हें जापानी लोग राष्ट्र की एकता और उसकी सर्वोच्चता बनाएं रखने के 
लिए काम में लाए भ्ौर जिनका प्रयोग करने के लिए वे बाध्य भी हुए | किन्तु 
१६४७ से शिन्टों धर्मं सरकारी धर नहीं रह गया है और भ्रव उसका दर्जा वही है 
नो जापान मे अन्य सब घामिक संस्याझों का है । 

५३८ ई० मे बौद्ध धर्म ने भारत से चीन भौर कोरिया के मार्ग हारा जापान 
में प्रवेश पाया। देश मे इसके अनुयायियो की सख्या सबसे प्रधिक है, (१६६२ में 
६५,१ १४,००० बोद्ध धर्मावलम्बी थे ।) “और इस धर्म ने देश और लोगों की सामा- 
जिक संध्थाओओ और झाचार-व्यवह्ार पर बडा प्रभाव डाला है। ज्ञान और कलामो 
की उन्नति करने में भी-इस्र धर्म की बड़ी देन रही है । 

ईसाई धर्म पहले पहल जापान में'सेएट फ्रासिस जेवियर (छ#. कंफ्वाएंड 
3४०7) द्वारा, जो कि एक जीसट फादर (०४७०४ एध४१३) था, प्रविष्ट कराया 
गया था जब वह १५४६ में क्युशु (+०ए०४०) झाया था । कुछेक जागी रदारो द्वारा 
प्रोत्साहित किए जाने पर यह्‌' पहले पहल पर्याप्त शीघ्रता से फैला परन्तु १६वीं 
शताब्दी के उत्तराद्ध में ईसाई घर्म पर प्रतिवन्‍्ध लग गया था। श्ध्वी दताब्दीके 
मध्य भे जापान ने जब विदेशी राष्ट्री को अपने यहाँ श्राने की अनुम्मति दे डाली तब 
ईसाई धर्म फिर लौट झाया ! जापानी ईसाइयो और विदेशी प्रचारकों ने ईसाई पर्म 
को. पूरे ज़ोर से फैलाना आरम्भ कर दिया था और परिणामतः ईसाई मतावलम्वियों 
की सख्या में वीरे-धीरे पर्याप्त वृद्धि हो गई। १६१६ में इसकी संसुया ८५८, ०5३ 
थी | ईसाई धर्म पाश्वात्य सम्यता का प्रतिनिधित्व करने वाली वरतु समभीे जाती 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 59] 


है जिसने मीजी पुनरुद्धार (2क[६ ॥३९७४०7७४४०॥) के पश्चात्‌ जापानी जन-जीवन के 
समस्त पक्षों को आधुनिक रंग मे रग डाला है । 


संवैधानिक विकास (0०78४#४एश४००७] 700ए7९१०७४०॥४)--जापान के 
संवैधानिक इतिहास का विकास, तीन अ्रवस्थाओ्रो के अन्तगंत्र आता है : प्रथम श्रवस्था 
इतिहास के उदय से लेकर ११८५ ई० तक, दूसरी अवस्था ११८५ से १८६८ तक 
और तीसरी अवस्था १८६८ से झागे | चितोझ्की यनागा (00४00०88. ४४७४४७) इने 
तीन अवस्थाग्रों का क्रमशः परृव-जागीरदारी काल, जागीरदारी काल और उत्तर- 
जागी रदारी काल के नाम से वर्णान करते हैं । इन तीनो अ्वस्थाओ पर अन्‍्तदृब्टि 
डालने के द्वारा “जापानी राजनीति और शासन की अतीत और वत्तंमान पृष्ठभूमि 
श्रौर सामग्री का पता चल जाता है।" 

पुरातन जापानी समाज अनेक वन जातियो (0808) का सघ था और प्रत्येक 
वनजाति ऐसे घरानो से मिलकर बनी होती जो अपने उद्भव का सम्बन्ध एक 
सामान्य पुरत्ते से रखने का दावा करती थी और जिनका नेतृत्व सामान्य मुखिया 
करता था। ईसा से #वी शताब्दी पूर्व के लगभग क्युशु (६$एश/४ ) और किन्‍्की 
(फिगर) [ओसाका (05885)--क्योटो (77:०४०)] क्षेत्रों में शक्तिशाली और 
सुगठित राज्यो का विकास हो गया । उनमे से एक यामातों (श७70860०) वंश द्वारा 
शासित था | वत्तमान शाही परिवार इसी वश से अवतरित हुआ है । २५० ई० के 
आस-पास यामातों (४७०७४६०) वश की शक्ति और उसका प्रभाव शथ्ीन्नता से बदना 
प्रारम्भ हो गया । चौथी शताब्दी के आरम्भ में छोदे-छोट राज्यों के आपस में मिल 
जाने के कारण, जिनका कि प्रधान एक सम्राद्‌ था, जापानियों ने एक एकरूप राष्ट्र 
का स्वरूप धारण कर लिया था। किन्तु सम्राट्‌ की रुत्तान तो प्रत्यक्ष थी श्रौर न 
ही निरंकुश । यह वनजातियों के मुखियात्रो के द्वारा अगप्रत्यक्ष रूप से प्रयुक्त की 
जाती थी। असकेन्द्रित अथवा प्रसृत राजदोतिक सत्ता की यह दक्शा सन्‌ ६४५ तक 
बनी रही जब कि जाणन ने पूर्व-जागीरदारी विकास की दूसरी अवस्था में प्रवेश 
किया था। यह अवस्था ११८५ तक बनी रही और उस नमय तक जागीरदारी या 
सामन्तवाद पूरी तरह से स्थापित हो चुका था। इस अवस्था के प्रन्दर वनजाति 
मुखियाओं से राजनीतिक सत्ता छीन लेने के कारण और उसे सम्राद्‌ मे सच्चित कर 
देने से राष्ट्रीय एकता को और अ्रधिक शक्तिशाली बना लिया गया था | 


पाँचवी शताब्दी के प्रारम्भ के आस-पास जापान द्वारा चीनी संस्कृति और 
चीनी संस्थाओं का अनुकरण कर लेने फर जापान पर चीनी सम्यता का बडा भारी 
प्रभाव पड गया था | ६०४ मे अ्प्राप्ततयस्क शासक (०४०7४) राजकुमार झोतोऊफु 
(8॥०६०४४) ने चीनी भाषा में अपने प्रसिद्ध “सन्रह अनुच्छेद वाले संविधान” की 
रचना की जिसमें सार्वजनिक कार्य-कलापों के प्रशासन में श्रधिकारियो को तास-मेत, 
आज्ञापालन, परिश्रम और ईमानदारी वरतने के लिए झाज्ञा देते हुए एन चीनी 
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सन्नाद की सत्ता को केन्द्रित करने का यह प्रकार चीनी सिद्धान्त पर आधारित था, 
“आकाश के नीचे कोई भूमि ऐसी नही है जो सम्राट की न हो । भूमि रसने वायों 
में से कोई भी ऐसा नही है जो सम्राद्‌ का आसामी (४०४६०) न हो ।” 

उपयुक्त सुधारों को पूरी तरह से सझल होने में लगभग गझ्राथी शताब्दी से 
भी अधिक समय सगा । झशिल्टो वर्म की आज्ञा के अनुवार सम्राद्‌ की मृत्यु के 
पश्चात्‌ उसके निवास-सथान में परिवर्तन किया जाना आवश्यक था अ्रतएव परिणाम- 
स्वरूप यामातों दरबार (४०७४७४० 0०07४) का कोई निरिचत निवास-सथान नहीं 
बना रहा । ७९० में इस प्रथा का त्याग कर दिया गया और वर्तमान क्योंटो 
(75०४०) नगर के पास नारा (20०7७) नामक स्थान पर एक स्थायी जापानी 
राजधानी का निर्माण किया गया और इस प्रकार एक केन्द्रीय शासन की स्थापना 
की गई। केन्द्रीय शासन ने इस दिद्या में चीन का ही ग्रादर्श अपने सामने रखा शोर 
उसके समान दरतारी-पदस्थितियों और विस्तृत विधि-सहिंता को प्रणाली 
जारी रखी। 

इस प्रकार ६४६ में महान्‌ सुधार के उपक्रम ने अन्ततोंगत्वा जापान में एक 
शक्तियाली राजतम्त्र की स्थापना में सहायता कर डाली । क-फ्यूशियस सम्बन्धी 
भौर शिन्डो स्रिद्धास्तीं का प्रयोग सम्राट की शक्ति को बढाने के लिए ही किया 
जाता । शिन्‍्टों पूजा को वास्तविक रूप में केवल प्रशासनिक मामलो की तुलना में 
प्रधिक मान्यता दी जाती और उसे राज्य का सबसे श्रधिक महत्ववृणं कार्य समझा 
जाता । तदनुसार, सम्राद में तीन कत्तंव्यों का मिश्रण था । वह राष्ट्र का सबसे ऊँचा 
पुरोहित था, लोगों और उतकी भूमि के ऊपर अ्रभु-सत्ता का प्रयोग करने वाला 
शासक था और राष्ट्र की सेना का मुख्य-सेनापति था । 

किस्तु नवी शताब्दी के अ्रन्त में कुछ ऐसी स्थिति प्रकट होने लगी जो वर्तमान 

व्यवस्था को बिल्कुल उलटा कर देने'में सहायक पिद्ध हुई। जापत्षि-विशेषयाधिकार की 
देशज परम्पराओं ने झौर स्थानीय स्वशासन ने अपने आपको पुतः स्थापित करना 
प्रारम्भ कर दिया था जिमके कारण सम्राट के शासन के लिए भय उत्पन्त हो गया 
था। फूजीबारा (#णोएघा०) जाति द्वारा अभूतपूर्व शक्ति पकड़ लेने के अतिरिक्त, 
कर-मुक्त जागीरों की वृद्धि ओर प्रान्तों मे सैनिक अभिजात वर्ग का उदय कुछ एक 
महत्वपूर्ण कारक थे जिन्होंने सम्राद्‌ की शक्ति और उसके प्रभाव को कमर करने में 
सहायता पहुंचाई। प्रारम्भ से ही धामिक जागीरें और कु अधिकारी कर देने से 
मुक्त थे। सम्नाद्‌ भूमि को पुनः कृपियोग्य बनाने की प्रदृत्ति को बढ़ावा देने के लिए 
प्रारम्भ में उसे अस्थायी तौर पर कैर-मुक्त बना देता किन्तु बाद में यही कर-मृक्तियाँ 
स्थायो घोषित कर दी जाती । प्रान्नीय और दरवारों अधिहरारियों को अपनी 
मैवाग्रो के प्रति फलस्वरूप कर-मुक्त जागीरें दी जाती थी । सम्राद भी प्राय सपने: 
६ स्‍व/रियों को भूमि उपहार के रूप मे दिया करता । इस प्रकार से बडती हुई कर- 
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जाति ने मुरोमाची (007०॥००७४), क्योदो (7६०६७) के स्थान पर सैनिक सरकार 
की स्थापना कर दी और उत्तरी दरवार का समर्थन करने लगी। कुछ समय तक इस 
दो प्रतिहन्द्दी दरवारों मे पश्चस्त्र झगड़ा चलता रहा और १५६० में हिददेयोशी टोषो- 
टोमी (प्ात<>त्कां 70/०६०७) द्वारा अन्तिम तौर पर पुनः व्यवस्था स्थावित कर 
दी गई। वह राष्ट्रीय एकता लाने में सफल हुआ ओर उसने जापानी प्रभाव को समृुत 
के पार ले जाने के सिए भी यस्न किया । हिदेयो थी (घापर००7) द्वारा देश मे 
शान्ति स्थापना और एकता ज्ञाने के प्रति क्रिया गया कार्य इस्यायु तोकुगावा (एक्ग्या 
गंकण्ट्ब्त ७) हाय पुष्ट किया गया । यही व्यक्त तोकुबाया घोगुनाने (क्‍ग्इवाएक 
स॥0०/ ०३१६८) का सस्थापक्र था। 

तोकुगावा वश ने जापान पर २६४ वर्षो धक राज्य फिया। तोकुगाबा शासन 
काल के ग्न्तगंत सामस्त-तस्त्र का केद्धित राजनीतिक ढाँचा वास्तव में सामुसई 
(80क07५,) द्वार स्नसन किया जाना था । आने वाले चोगुनं। (8॥०80॥5) हो, मो 
सर्वोच्चि सैनिक अध्यक्ष होते थे, तोकुगरावा परिवार में से सम्राट द्वारा नियुश्ति प्राप्त 
होती थी और वे समस्न राष्ट्र पर शासन करते थे । चोगुनाते (800:॥॥४००) ५ 
ग्राज्ञा के प्रधोन सामलत-प्रभु अपनी-अपनी प्न्‍्सपदाओं पर शासन करते थे और पपनोी 
सम्पत्ति श्रौर अपने जोगो के ऊपर उनकी निरकुश सत्ता होनी थी। इसी ग्रववि में 
जापान ने एकान्तवास की नीति को स्वीकार कर लिया था जिसके कारण उसके 8000 
बाह्य ससार के लिए प्राय बन्द हो गए और इस प्रकार राष्ट्र का अन्य विदेशी साष्ठों 
के साथ सम्पर्क नप्ट हो गया था । 


तो कुगावा थोगुनाते (7ण्ाह्ाप |] 8॥08 0०६९) शासन काया में डरा 
(89गण्य व), कृपकों, शिल्पियो और व्यापारियों के बीच शनेः-घर्तः एक कठोर वर्ग 
भेद ने जन्म ले लिया था। लोगो के इन बार स्पव्ड वर्गों में विभाजन होने के साथ 
उनके प्रति व्यवहार की भिन्‍्तता भी साथ हो चली और इस दिश्ञा में बेचूरे कृपक ही 
ऐसे थे जिन्हे सबसे भ्रधिक कप्ट उठाना पड़ा, यद्यपि सामाजिक उच्चोच्च परम्परा में 
उनका स्थान शिल्पियों और व्यापारियों मे कही ऊंचा था। सामुराई (80007), नो 
यद्यपि सख्या में सबसे कम थे, राजनीतिक सत्ता बारण करने वाले ये और ममस्त 
प्रकार के राजनीतिक और सामाजिक विश्ेपाधिकारों का उप गेग करते थे। कृपकों को 
अपनी भूमि छोडने की ग्राज्ञा नहीं थी और उनके कन्धों पर भारी करो का भार था 
जिन्हे भुगताना उनकी भत्ित से बाहर को वात थीं। जो भी हो, इस डे एक 
सबसे अच्छी वाल यह थी कि तोकुगाबा (7० पट्टा ४७) घासम-काल में गय. 
प्रभूतपृर्व शान्ति मे निर्माण करने वाले उद्योगो और व्यापार मे वृद्धि कर डाली । 0 
सगयें का उत्थान हुम्ना और व्यापारियों की समृद्धि ने उनके सामाजिक प्रभाव को 
बढ़ा दिया । रे 

यह १5वीं झताझदी का लगभग मध्य भाग था कि जापानी लोग पहले 
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पहल पश्चिमी राष्ट्रों के सम्पक में श्राए । सर्वप्रथम १८५४ में पुतंगाली व्यापारी 
प्राए श्र उनके पश्चात्‌ जीसट (उ&5णा/) धर्म-प्रचारक और स्पेन निवासियों का 
एक समूह झाया। डच (0ध०)) और अझग्रेजो के साथ भी व्यापारिक सम्बन्ध 
स्थापित किए गए । धर्म-प्रचारको को. विशेषतया दक्षिण मे, जापानियों की एक 
प्रच्जी खासी मंस्या को ईप्ताई बर्न में दीक्षित करने मे सफलता प्राप्त हुईं। पर धर्म- 
प्रचारकों की कार्यवाही ने शोगुनाते (500०8०४०४०) को आपश्चकित कर दिया कि 
कही पश्चिमी शक्तियां धामिक निवेश द्वारा राजनीतिक हस्तक्षेप न करने लगे। 
तदनुप्तार, ईसाई-धर्म पर जापान में पॉबन्दी लगा दी गई और समस्त विदेशियों के 
लिए देश के द्वार बन्द कर दिए गए। अपवादस्वरूप केवल डच और चीनी व्यापारी 
रह गए थे जो नागासाकी (>7७९०७०४):४) नामक एक छोटे से द्वीप मे सीमित थे । 
मोजो पुनरुद्धार, १८६८ (7)6 जैल्मी। 70९४४००७४७४००, 808) --१<वी 
शताब्दी के ग्रन्त में जापानी राजनीतिक और सामाजिक जीवन में महत्त्वपूर्ण 
परिवर्तन हुए । देश पर इस बात के लिए उत्तरोत्तर दबाव पड़ रहा था कि वह 
विदेशी जहाज़ों के लिए प्रपनी वन्दरगाहे खोल दे और भ्रब प्रतीत होने लग पडा था 
कि सरकार के पास अपने पूर्व निशंय को बदलमे के अतिरिक्त कोई चारा नहीं रह 
गया था । इसके साथ ही श्रव सर्वत्र सामन्त-तन्त्र के सामाजिक और राजनीतिक ढांचे 
के क्षय को सूचित करने वाले प्रत्यक्ष चिन्ह प्रकट हो रहे थे। तोकुगावा ('0:ए४७७०) 
के विरुद्ध ऐतिहासिक जातीय दान्रुता अ्रभिप्रायपूर्णा ढंग से मुख्य बन गई थी। इम 
समस्त कारकों ने जिनके साथ ग्रपने गिरते हुए आथिक झौर सामाजिक स्तर के 
कारण सामुराई (8५एए०) का असन्तोपष भी सम्मिलित था, सआदू की सत्ता को 
फिर से स्थापित करने के आन्दोलन को जन्म दे दिया | इस आन्दोलन को तब और 
भी बल प्राप्त हो गया जब १८५४ में जापान मे अलगाव की नीति को त्याग कर 
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मित्रता की सधि कर डाली और जिसके बांद अन्य 
यूरो गेय देशो के साथ भी इसी प्रकार की संधियाँ कर ली। झोगुन (50०४8००४) के 
पन्नुओं को जापानी लोगो पर इस बात का प्रभाव डालने के लिए एक भनुकूल अवसर 
हाथ लगा कि इस प्रकार की सधियों हरा जापान की भ्रखएडता को ग्रम्भीर खतरा 
है भौर इसका परिणाम पश्चिमी साम्राज्ववादी शोष्ण होगा। इस आन्दोलन ने 
धीरे-धीरे ज़ोर पकड़ा और इसके नेता यह घोषणा करते हुए कि “सज्नाद्‌ की प्र्चना 
करो और बवंरो को निष्कासित करो” सम्राद के इददं-गिर्द इकट्ठु हो गए | इस नारे 
ने निहित चिनगारो का वाछित प्रभाव पडा । तोकूगावा (०5प्2०७०) धासन 
आखिरकार नप्ट हो गंया यद्यपि इसे सत्ताहढ़ रखने के लिए उन्मत्त प्रयत्त किये गए 
ये। १८६७ मे घोगुन तोकूगावा (58०ट० 7'०%ण्ट्टू४७४०) ने सेनिक घासन बाकूफू 
(09/:७६४) की समाप्ति की घोषणा कर दी और १६६८ में १६-वर्षोय सम्राट मृढ- 
मितो (एए०:०० )4०६७॥६०) सिह्मासन पर बँठ गया । 
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सम्राद द्वारा सत्ता ग्रहण करने के तुरन्त पश्चात्‌ पाँच अनुच्छेद वाली अधि- 
बार पत्र भपथ' (४९ जउन्‍्ग० छावकालण 0०%) मित्राली गई जिसके द्वारा नए 
घारान की मीतियों का सार रूप में वर्णन किया गया था। इसको तुरन्त प्रकामित 
करना इसलिए आवश्यक समक्का गया था ताकि प्रतिद्वन्द्दी दलों की झाशकाश्रों को 
झान्‍्त किया जा सके क्योकि वे वातावरण को दूपित वना रहे थे । “पाँच अनुच्छेद 
वाली अधिकार पत्र झपथ" (यए७ 370०९ 0॥878०7 09800) इसका विधान करती 
थी कि-- 

(१) विचार-विमश करने वाली सभाओं की विस्तृत रूप में स्थापना होगी 
झौर समस्त विपयो का निर्गाय सावंजनिक मत द्वारा किया जायगा। 

(२) राज्य का प्रशासन कार्य चलाने के लिये समस्त राष्ट्र एकरूप होकर 
कार्य करेगा। 

(३) प्रत्येक व्यक्ति को अपना पेशा करने का अवसर प्राप्त होगा ताकि 
किसी प्रकार का असन्‍्तोप न हो । 

(४) अतीत की बुरी प्रथाएं और चलन छोड़ दिए जायेंगे श्र न्याय का 
आ्राधार भ्रकृति के न्यायपूर्ण कानुन होगे । 

(५) सम्राद्‌ के शासन की नीबो को शक्तिशाली बनाने के लिए समस्त 
संत्तार से वं4प्य तथा विद्या को ग्रहण किया जायगा । 

पुनरुद्धार झोर मीजी संविधान (अलग 007४४+ए४०॥) के लागू होने के 
बीच के समय (१८६८-१८८६) को पू्व॑-संसदीय काल के नाम से पुकारते है। 
चितोशी यनागा (0क४०७॥ एध729०) के प्रनुसार यह संभव “"सामस्त-तन्त्र भौर 
सविधानवाद के मध्य में बीच की स्थिति अथवा संक्रमरा प्रवस्था थी जिसमें निरंकुश 
राजतन्त्र की भ्रन्तरिम प्रणाली के भ्रधीन छोटे से ग्रल्प-तन्त्र की प्रधानता थी ।'! 
राजतन्त्र को स्थिर रखने के लिए हर प्रकार का यत्न .किया गया ताकि सम्राट की 
ग्राज्ञा समस्त देश के एक कोने से दूसरे कोने तक मानी जा सके । शाही राजधानी 
को, जो ७६४ से लेकर क्‍्योटो (75०४०) में थो, उठाकर तोकुगावा शोथुनो 
(700:०७६०४४० 8)०8४०७) की राजधानी ईडो (20०) में ले जाया गया । इस राज- 
नीतिक सत्ता के हस्तान्तरण को श्रकित करने के लिए ईडो (800) का पुनः नाम- 
करण किया गया भोर उसका नाम टोवयो (7०४७०) रखा गया भ्ौर झोगुम का 
प्रासाद भी सजादट द्वारा ले लिया गया । १८६६८ में एक “राविधान” भी लागू किया 
गया जिममे पूर्वं-सामस्त युग की चींनी-प्रेरित सस्थाप्रो को पुनः स्थापित करने का 
विधान था । समाज का परम्परागत विभाजन जो सामुराई (ठथा्ए८७), कृपकः 
शिल्पी झौर व्यापारी इन चार वर्गों में किया गया था, भौर इनके साथ सामुराई 
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(्मापव) के अधिकार और विश्येषाधिकार और तोकुगावा (०४६ए४०४०४) युद्ध 
जागीरे ये सब समाप्त कर दिये गये । पुराने ढय की भूमि पट्टा नियम प्रखाली को 
भी तिलोजलि दे दी गई। इनके स्थान पर, “सामूहिक सार्वजनिक शिक्षा, जवरन 
भरती, कानून दे सम्मुख समानता, रेलमार्गों, आधुनिक जहाजरानी तथ। आधुनिक 
देना और नो सेना' ” ने पदापंणा किया । 

पुनरुद्धार के बाद प्रथम दस वर्षो में यह परिवर्सन अत्यन्त खुगमता से नहीं 
हुया था। चारों श्रोर बड़ा धीर विरोध हो रहा था । सामनन्‍्त-तन्त्र की दिश्वा से 
अल्पवयर्क सम्राद्‌ द्वारा भधिष्डित अल्पन्तस्त्रीय निरकुश राज-तन्त्र की ओर ले 
जाने वाले ये ग्रति तीब्र-परिवर्तन कठ्ठ भ;गडो के विपए बन गए थे | लोग नए शासन 

सकी ग्राथिक श्रौर राजनीतिक मीतियो के प्रति न ता मित्रताएूर्ण थे और न 

है| वे उत्से सहानुभूति रखते थे | स्वय शासन के अन्तर्गत होने वाले विरोध ते उसके 
वार्य को ग्रत्यन्त कठिन बता दिया था ओर नए शासन को स्थिरता प्राप्त कराने में 
बाधा उत्परन कर दी थी। ६८७७ मे भ्रसन्तुप्ट सामुराई ने विद्रोह कर दिया । प्रत- 
एव प्रथम दस वर्षों के अपने कार्य-काल में शासन का समस्त ध्यात किसानों के 
विद्रोही को शाम्त करने की ओर और बाधा पहुँचाने वाले विरोधी पक्ष को रास्ते से 
हँशने में लगा रह्य । 

जो भी हो, सरकार के विरुद्ध शक्ति के अन्तिम विफल प्रयोग के जो सातसुमा 
(६/शपाव७) विद्रोह के रूप में प्रकट हुम्ला था, कुषले जाने पर परिस्थितियाँ 
ऊँद कुछ ठीक बन गई थी। तदनुसार, यह सुश्रवस्तर था जब अ्रन्तिम रूप 
से यह निश्चय किया जा सकता था कि शासन का कौतसा स्वरूप राष्ट्र के भविष्य 
का ठाले और उसका स्वरूप स्थिर करे | परन्तु इस प्रय्न पर सिद्धास्त 
रुप में मतभेद था। विरोधी पश्च प्रतिनिधि ससद्‌ को शीघ्र स्थापित किए 
जाने की भांग के प्रति काफी वाचिक था और लोगो की इच्छा को प्रकट करने के 
लिए राजनीतिक दलों का संगठन किया करता था। प्रारम्भ में शासन ने इस माँग 
को मान लेने के प्रति भ्रपनी अनिच्छा प्रकट की, परन्तु अ्रन्ततोगत्वा विरोधी पक्ष के 
दुनिवार दबाव और प्तत आ्रान्दोलन के आगे उसे हार मान लेनी पडी । १८४८१ में 
आसन ने घोषणा की कि १८९० में निर्वाचित संसद्‌ का विधान करने वाले सविधान 
गे लागू किया जायेगा । इस बोषणशा के तुरन्त बाद ही अनेक राजनीतिक दलों का 
जन्म हो गया । २६ अकहुवर, १८८१ को सव॑प्रयम लिबरल दल (740८० ए ७75) 
की स्थापना हुई और इसके पश्चात्‌ १४ मा, १८८२ को सर्वेवानिक श्रगतिभील 
दल ((0परज्ञाप्प्रसं0०9] :०ह/छड5हए७ 2०705) की स्थापना हुई ॥ इसके चार दिन 
बाद हो ग्र्थात्‌ १६ मार्च को 00डधप्रधंगाण। उग्फ्रूलांक! 080 का उदय हुआ । 
अल पति कि कई है 


2, एबतत बात ज३०यंत्र5 (छम्मघगाछ), आग्बेशाब 29ॉ/ट्व $(मंसव3, 
(9. 24 
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“समस्त दलो ने सविधान के भावार्थ को प्रभावित करने के लिए ही अपनी शक्तियों को 
सकेन्द्रित किया प्रत्येक अपने विचारों को प्रवृत्त कराने के प्रति तत्पर था ।* 
राजकुमार इतो हिरोबूमी (?/7०6 700 क्ताए७७छप्राण) को सविधान निर्माण 
वां कार्य सौंपा गया । वह पश्चिमी देशों की संवेधानिक प्रश।लियो को कार्यविधि 
का अध्ययन करने के लिए यूरोप गया ओर १८ मास बाहर रहने के बाद जापान 
लौटा । वह यूरोप के लगभग सभी देशों मे गया परन्तु वह इस दृढ़ विद्वास,के साथ 
लौटा कि प्रज्ञा (27089) के सविधान से मिज्ञत्ता-जुलता सविधान ही जापान के 
सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। मार्च १८८४ में सविवान के अ्रध्ययन के लिए शाही 
परिवार के मन्त्रालय में एक ब्यूरो (8०:८०४) की स्थापना की गई और यह इतों 
(7६०) की सीधी देखरेख मे कार्य करने लगा । संविधान का प्रारूप बनाने के लिए 
प्रारभ्भिक खोज को पूरा कर लेमे मे दो वर्ष लग गए । प्रारूप निर्माण समिति में 
इतो हिरोबूमी (700 प्रए०७ए०॥), इत्तो मियोजी (7६० 305०), इनूए त्सूयोशी 
(77००० 7'3४४०७॥४) झौर कानेको केन्तारों (६०॥०४० 7ए८४/०70) नामक सदस्य 
थे । “समिति योकोसूका (४०%४०५४१:७) से दूर नात्सूशिमा (१९०६७५७॥०४०) के छोटे 
से द्वीप में गपने कार्य को करती थी जहाँ उसके सदस्य बिल्कुल एकान्त में रहते ये 
झ्रौर जहाँ उन्हें श्रपने परिवार का सम्पर्क भी प्राप्त नही था । समय से (ूर्व श्रकाशन 
से बचने के लिए मितान्त गोपनीयता रखी गई थी ताकि प्रसफलता भले ही न मिले 
पर कही बाधा और विलम्ब का मुख न देखना पड़े ।” डॉ० हैरमान रैयलर 
(प्लमाआा [4३०5अंत) जो दोक्यो घाही विश्वविद्यालय में सर्वधानिक विधि के 
प्रोफेसर थे भौर जमंनी के रहने वाले ये और ब्रिटिश राजनयज्ञ सर, फ्राप्तिस देलर 
पिगाँट (587 क्फछाशं5 79७00 एछा88००) केवल ये दो विदेशी प्रधिकृत विद्न थे 
जिनसे सलाह के लिए परामर्श किया गया था । प्राष्पप समिति ने झपना कार्य (८55५ 
में समाप्त कर लिया और संविधान का प्रारूप प्रिव काउन्सिल (शए5 ९०्णाथो) 
को उसके अनुमोदनाय सोप दिया गया ॥ राजकुमार इतो (277०० 7४०) प्रिवि 
काउन्सिल (2779 (००:०)) का तत्कालीन भ्रघान था । उसका मझनुमोदन श्राप्त 
होने पर ११ फरवरी, १८८६ को सविधान स॒म्राट्‌ के कल्याणमय उपडहारस्दहूर 
जापानी राष्ट्र पर प्रतिपादित कर दिया गया। जापान मे मीर्ज, (लत) संविधान 
जापान द्वारा अपने श्रापको मित्र अक्तियों को समर्पण किए जाने तक प्रचलित 
र्ह्मा। ५ 
मीजो संविधान (आल 0००७४प्रध॑०्ण) --- श्द८६ का संविधान शिसदा 
मत के उद्धार का एक प्रध्याकर्पक घोषणशापत्न था । भनुच्छेद प्रथम विधान करता 
या कि “जापान का साम्राज्य प्रनादि काल से चली आने वाली मद्दृद सम्नादों की 
बच्चावलि द्वारा झ्यासित झोर नियमित रहेगा।” अनुच्छेद तृतीय कहता था कि, 
व्सपम्राद पवित्र झौर अलघ्य मयवा अनतिक्रम्य है।” ऐसे मन्त्रियों का भी विधान 
किया गया था जो सम्राट को परामर्श देंगे भर उसके प्रति उत्तरदायी हीगे। 


ऐतिहासिक पृप्ठमूमि फ्छा 


राजकुमार इतो (९लंग्र०० [60०) ने मन्त्रिमम्वन्धी उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का डटकरू 
विरोध किया था । उसका कथन था कि मन्त्रियों का डायट (7090) के प्रति उत्तर- 
दायी होने का भ्रर्थ इस सिद्धान्त की अस्वीकृति होगी कि सम्राट वास्तव में शासक 
था। “कही ऐसा न हो कि खजाने की झक्ति का प्रयोग डायट (7060) द्वारा कार्य- 
पालिका को नियन्त्रित करने के लिए किया जाय, इतो (7४०) के सविधान ने इस 
बात का विधान किया था कि जब डायट (70०४) आय-व्ययक अधिनियम बनाने में 
असफलत्त रहे तो सरकार गत वर्ष के झ्राय-व्ययक को ही स्वीकार कर ले "”? 


इस प्रकार मीजी (!९॥]) संविधान द्वारा स्थापित सरकार के ढाँचे में सम्राट 
केन्द्रीय व्यवित था और जापान के राज्य को उसकी शाही सस्था के रूप मे ही समझा 
जा सकता था । मन्त्रिणण सम्राद्‌ को केवल परामश् ही देते थे परन्तु निर्णय महा- 
महिम सआद्‌ के हाथ ही होता था । वास्तव में राज्य की कार्यपालिका, व्यवस्थापिका 
और न्यायपालिका नामक समस्त झवितियाँ सम्राद्‌ मे ही सकेन्द्रित थी। सर्वधानिक 
विधि के प्रसिद्ध अधिकृत विश्व प्रो० फूजीइ शिन्ची (70० 7?'णु्त अीगरैवककां) 
सम्राट्‌ की शवितथों श्रौर उसकी स्थिति का सार रूप में वर्णन करते हुए कहते है कि 
“राज्य के कार्यों के ऊपर टेन्नो (१'००70) प्र्थात्‌ सम्राद्‌ की सर्वोच्च थवित विस्तृत 
अर्थों में उसी क्षेत्र को आच्छादित करती है जिस क्षेत्र को उसकी सर्वप्रभुतातम्पन्न 
शक्ति श्राच्छादित करती है जिसके भ्रस्तगंत व्यवस्थापन, प्रशासन और न्यायपालिका 
के क्षेत्र सम्मिलित है। टेन्नो (7७7०) के नाम पर न्यायालयों में प्रथुक्त की जाने 
वाली न्यायिक शक्ित, ठेल्नो (7००7०) द्वारा व्यक्तिगत तौर पर ध्यान दिए जाने 
वाले मामलो से बाहर, विभिन्‍न प्रशांसनिक साधमों द्वारा प्रयोग मे लाई जाने वाली 
कार्यपालिका शक्ति और शाही डायट (777थ77०) 7070५) की सहमति से प्रयुक्त की 
गई व्यवस्थापिका दवित--ये समस्त शक्तियाँ टेननो (7'८०7०) की सर्वोच्च शकित में 
लीन थी। यद्यपि ये शक्तियों टेन्नो (प'४०) द्वारा वैयक्तिक रूप मे प्रयोग में नही 
लाई जाती थी तथापि वे सबकी' सब टेन्नो (ए०॥४०) की सर्वोच्च शक्ति से ही 
उद्गत होती थी ।” झतएव शासन के विविध उपभाग सम्राट से ही सत्ता ग्रहए करते 
थे झोौर केवल उन्ही शक्तियों का प्रयोग करते ये जो झासन की प्रत्येक शाक्ा को 
भ्रदत्त की गई थी । 

व्यवस्थापिका शाखा प्रर्यात्‌। घ्राही डायट (7777०४9] 70०४) द्वि-सदनात्मक 
थी। उच्च सदन को कुलीनों का सदन (४० क्र०ए5० ० ८८७) कहा गया घा 
भोर यह सदन कुलीन, ध्रतिनिधि कुलीन, अधिकतम कर-दाताम्रो के प्रतिनिधि झौर 
सम्राट द्वारा नियुक्त किए गए व्यवितयों से मिलकर बना होता था। कुलोन बनाने 
23394. + 3 %-_न-न-न+नत+त+नन --+-.मननन->कक ना 

है. गुणर०व०त्ठ अल्ोरगाए,.. 007/वकाफ्मवदा।. (0०28घाध्यह ०. उपू>वा, 
9. 46, 
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की प्रया को दतो (00) ने १८८४ में आरम्भ किया या ताकि सप्रादू पते विए 
झोर नए शासन के लिए दरगारी मुसती नो, प्रयगणित सामुराइयों पौर धरी ब्थापारियों 
से समयंन आप्त कर सके । निम्न सदम के सइस्य जिसे प्रतिनिषि सदन कहा जाता 
था, प्रपेक्षणया एक दोदे निर्वांचक वर्ग द्वारा चुना जाता या जिसमे सम्मिनित होते 
के लिए एक न्यूनतम कर देगा प्रायययकू था | 


न्यायपालिका भी सरकार का एक स्थनस्त विभाग नहों था बल्कि उम्ते साय॑- 
पालिका की एक पुजा बनाया गया या ने ही सविधान मे स्याम्ाधी गो की खतसतता 
के विषय में कोई विश्वास दिलाया था भोर इसके साथ ही न्यायिक पुनरोभ्ण्य करा 
भी कोई विधान नही डिया गया था + तदनुसार, स्यायपालसिशा संविधान री प्रभि- 
रक्षिका नही थी पर उसके पास संविधान की पवित्रता बनाएं रसजे के लिए शोई 
घक्ति नही थी । है, फ्राम के समान प्रशाक्षतिक मामसों के प्रधिनिर्णय के लिए ए 
शपक प्रशासनिक स्थायालय का विधान भयद्य किया गया था । 


१5५८ में जारी किए गए एक श्वाही प्रष्यादेश ([एण्ांब हएंगरआ००) 
द्वारा प्रिधि परिषद्‌ (एव (०ण्ण्था) की स्पापना की गईं थी जो एक प्रधान, एक 
उपग्रधान ग्लौर २५ काउन्सिल (परिषद्‌) सदस्यों से मिलकर बनी थी धौर थे सब 
निधुक्तिया “राज्य के मन्धियो' के परामर्श पर सम्राद्‌ द्वारा की गईं यो । संविधान 
इस बात का विधान करता झा कि “प्रिवि परिपद्‌ सम्राट द्वारा सलाह छिए जाते 
पर राज्य के भहत्यपूरा भामलो पर विद्यार-विमश करेगी।” १६६० के प्राही 
प्रध्यादेश द्वारा प्रिवि परियद्‌ के कृत्यो का भौर भी प्रधिक स्पष्टीकरण कर दिया 
गया । इसके द्वारा प्रिवि परिषद्‌ को यह प्रधिकार प्राप्त हो गया या कि वह सम्राद्‌ 
को, शाही परिवार कानून, सविधान की व्याख्या, सैनिक कानून प्रौर शाही प्रध्यादेशों 
की घोपणा, भन्तराप्द्रीय सन्धियो प्रौर समभौतों, प्रिवि परिषद्‌ के संगठन प्रौर 
उसके विचार-विमर्श के लिए प्रस्तुत प्रन्य मामलों पर सलाह दे सके । मन्त्रिमएडल 
के सदस्यों को परिषद्‌ के विचार-विमर्श में भाग लैने का प्रभिकार प्राप्त था भौर 
वे अपना मतदान भी कर सकते थे । बहुसंख्यक मत के झ्राधार पर ही निर्णय लिए 
जाते थे । राजकुमार इतो हिरोबूनी (2:॥०० ॥६० प्रांए०्०णयां) प्रिवि परिषद के 
'सम्राद्‌ के सर्वृप्रानिक परामशंदाताओं का सर्वोच्च निकाय” भोर 'सविधान का रक्षक 
मानता था । हु 


भीजी (४९))) सविधान का एक स्न्य विशेष लक्षण यह था कि इसमें एक 
अधिकार-पत्र (8॥॥ ० 78॥४3) भी सम्मिलित था । समस्त मूलभूत झधिकारों का 
इसमे ग्रिनाय/ गया था, जैसे विचार, भाषरा, घ॒मं, सभा, समुदाय, प्रेस और सम्पत्ति 
सम्बन्धी स्वतन्त्रताएँ किन्तु ये समस्त स्वतन्त्रताएँ केवल सम्पत्ति के आम को 
छोड़कर इस कथन से मर्यादित थी कि ये कानून के अधीन प्रोर उसकी सीमामों रे 
अन्दर प्राप्त होंगी, और कानून का अर्य डायट दर अधिनियमित व्यवस्थापन ही 
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नही था प्रपितु उसमें उन नियमों ओर ग्रध्यादेशों का भी समावेश धा जो समय- 
समय पर निर्गत होते रहते थ । प्रत. लोगो के अधिकारों और स्वतन्त्रताओं का 
वास्तविक प्रयोग संकुचित स्वरूप और सकुचित विस्तार लिए हुए था । 


उपदु क्त संविधान यद्यपि प्रद्वावन वर्ष तक बना रहा परन्तु इसमे कभी भी 
सशोवन नहीं किया गया । पुनरुद्धार और मीजी (अछं)।) संविधान की सफलताएँ, 
प्रधान भन्‍त्री के कार्यालय से सम्बद्ध सास्यिक्री ब्यूरो ([807९७७ ० 5903008) द्वारा 
मिर्गंत एक प्रकाशन के शब्दों मे बडो अच्छी तरह सार रूप मे इस प्रकार कही जा 
सकती है! “मीजी पुनरुद्धार (लत 8०४४००७४०४) किसी बाँघ के टूट कर बहें 
निकलने के समान था जिसके पीछे शताब्दियो की शक्ति भौर बल जमा हो चुका था। 
पश्चिम को आधुनिक उद्योगो, ग्राधुनिक राजनीतिक सस्थाझों और झाधुनिक समाज 
के नमूने से युक्त प्राघुनिक राष्ट्र बनने में अनेक शताब्दियाँ लगी थी, किन्तु जापान ने 
इन सब वस्तुओं को कुछ एक, दशाब्दियों में हो प्राप्त करने का बीडा उठा लिया 
था । शक्तियों के सहसा उन्मुक्त होने से उत्पन्न होने वाले उभार घौर उत्तेजना ने 
समुद्र पार भी अ्रपना प्रभाव प्रतीत करवाया । १८६४-६५ के चीन-जापान 
युद्ध में श्रोर १६०४-५ के रूस-जापान युद्ध में जापान विजेता होकर तिकला। 
प्रथम विश्वयुद्ध के श्रन्‍्त तक जिसमे जापान १६०२ की ऐग्लो-जापानी सथि के 
अन्तर्गत सम्मिलित हुम्रा था, वह ससार की महाशक्तियों में से एक मान लिया 
गया या ॥१ 
एक आ्राधुनिक झौद्योगिक राष्ट्र के रूप मे ओर संसार की सबसे बड़ी श्ववितयों 
मे से एक होने में जापान की उन्नति यद्यपि प्रत्यन्त प्राइचयंजनक घोर तीग् थी 
तथापि कुछ एक समस्याएँ ऐसी थीं जो राष्ट्र के सामाजिक, भाथिक पश्लौर राजनीतिक 
जीवन के सम्मुख १६२५ के शास-पास आईं। १६२६ के विद्वव्यापी प्राधिक 
प्रवसाद ने इन समस्त समस्याझरों में ग्रौर भी तेज़ो ला दी। कुछ एक तत्तड, जो 
दिशेषतया सेना में पाये जाते थे, इस वात के पश्च में थे कि जापान के सम्मुख भ्रा रही 
फेटिनतामों का एकमात्र हल समुद्र-पार विस्तार है और ग्रन्ततोगत्वा यद्दी तत्त्व 
राष्ट्रीय नीति पर छाये रहे प्लौर उसे नियन्त्रित करते रहे । सैनिकवादियों और अत्यन्त 
राष्ट्रवादियों ने जापान के ऐसे साम्राज्य बनने के विपय में भविष्यवाणी कर दी थी 
जो भन्‍्त में जाकर पूर्वी एशिया पर छा जाएगा | तदनुसार, उन्होंने जातीय विशेषता 
के पौराणिक सिद्धान्तो का, राष्ट्रोय श्रेष्ठता का और देवी प्रमाणित साम्राज्यवाद का 
प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया | मंचूरिया के ऊपर जायान के अधिकार को उन्होंने 
बड़ी चालाकी से स्थापित करवां लिया श्र चीन में प्नन्‍्य सैनिक साहसपूर्णं कार्यो को 
करने का भी प्रयत्न करने लगे भोर भाखिरकार राष्ट्र को प्रश्चान्त महासायर ऊे सुट 
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में पकेल कर भयंकर हाइ के परिणाम से ग्रस्त हो गए । गुद्ध के परवात्‌ जापान को 
मित्र राष्ट्रों के भपिफार के घधोन रखा गया प्लोर १६४७ में सोड़ठस्थ घौर शालि 
के प्रादर्थों पर प्रापारित एड तथा साविपान; जिसकी क्यना प्रसिकार करने बाली 
शर्वितयों ने की थी, उद्च देश मे सामु कर दिया गया। १६४२ में जापाने डो बूक् 
स्वतन्तता प्राप्त हो गई, घोर जुछ वर्षों के प्रनन्‍्तर उसने याप्रन्संप में भी प्ररेश 
पा लिया । 


ग्रध्याय २ 


नया संविधान (१६४७) 


[प्रप्न 7न्‍लछ ए००5४+णएरमं०ण. (३947) ] 

पोट्सडम घोषणा धौर जापात फा प्रध्यासन (एफ 9०0व8ण 708०008४ंणा 
ब्पत 0००प४४०॥ रा उ४एशा)--२६ जुलाई, १६४५ को जर्मनी के पोट्सडइम नगर 
मे राष्ट्रपति ट्र,मैन भौर प्रधानमन्त्री क्लीमेएट एटली (जो भभी अभी श्री विग्सटन 
चंचल के पश्चात्‌ प्रधान मन्‍्त्री बने ये ) ने च्याज् काई-शेक की सहमति से एक 
घोषणा निगंत की थी जिसमें जापान के समर्पण सम्बन्धी शर्तें उल्लिखित थी । 
वस्तुतः यह अमेरिका की कृति थी क्‍योंकि इसका प्रारूप संयुक्त राज्य भ्रमेरिका ने ही 
बनाया था और मूलतः उस पत्र पर आधारित था जो राज्य विभाग के दो अधिकारियों 
ने तैयार किया था। रूस ने पोट्सडम घोषणा पर हस्ताक्षर नहीं विए थे वयोकि 
घह उस समय जापान से युद्ध करने वालों मे से नहीं था। दो सप्ताह पश्चात्‌ जब 
रूस भी युद्ध में कुद पड़ा तो उसने पोट्सडम घोषणा में भन्तविष्ट सिद्धान्तों के प्रति 
प्रपना अनुमोदन व्यक्त कर दिया। चूक्ति पोट्सडम की समपंण की शर्तों का 
१६४७ के सविधान के प्ताथ महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध है अतएव उन्हे सम्पूर्ण रूप से यहाँ 
उद्धृत किया जाता है । 

“हमेशा के लिए उन लोगों की सत्ता और प्रभाव को निरस्त कर देना चाहिए 
जिन्होंने जापान के लोगों को विश्व-विजय के कार्य के नाम पर ठगा औौर उन्हें भ्रम 
में रसा । क्योकि हमारा आग्रह है कि शान्ति की नई व्यवस्था, सुरक्षा भौर न्याय 
तब तक असम्भव रहेगे जब तक कि अ्रनुत्तरदायी सेनिकवाद संसार से खदेड़ नटी 
दिया जाता । 

“जब तक कि इस प्रकार की नई व्यवस्था स्थापित नही हो जाती और जब 
तक कि इस बात का विश्वसनीय प्रमाण नही मिल जाता कि जापान की युद्धोत्पादक 
शपित नष्ट हो गई है, जापान के प्रदेश में भिन्‍न राष्ट्रों द्वारा अभिहित स्थान अ्विकार 
के अन्दर बने रहेगे ताकि उन ग्राधारभुत उद्देश्यों को श्राप्त किया जा सके जिन्हें हम 
भस्तुत कर रहे है । 

काहिरा (0४7०) घोषणा? की शर्ता का पालन किया जायेगा और जापानी 
फकिजऊा-+.तह>तहनन..ततहननतबनन्‍नतंेबे 

१. रूजबेल्द, च्याइ और चर्चिल की ६ दिस्तवर, १८४३ की कादिण (0४०) घोषणा ने 
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प्रदेश की सीमा द्ोन्‍्धू (प०४आ०), होरसैडो (8०:४90०), बयुधु (४5०४०), 
छिकोकु (50:0:0) द्वीपों भौर प्न्‍्य ऐसे छोटे द्वोपों तक सोमिठ रहेगी बितेका 
निरचय हम करेंगे। 

“जापानी सैनि%. पूर्णतया नि.धस्त्र किए जाने के पश्चात्‌ प्रपने-प्रपने प्रो 
को लौट तगे ताकि उन्हे शान्तिमय भोर उत्पादी जीवन बिताने का प्रवत्तर प्राप्त 
दो सफे । 

“हमारी यह इच्छा नहीं है कि जापानी एक जाति के रूप में गुलाम बना 
दिए जायें प्रयवा एक राष्ट्र के रूप में उन्हें नष्ट फर दिया जाय, किन्तु समस्त युद्ध 
मपराधियों के साथ कठोर न्याय किया जायेगा, इनमें वे झ्लोग भी सम्मिलित होगे 
जिन्होंने हमारे यन्दियों के साथ भत्याचार किया है। जापानी सरझार जापानी सोगों 
में प्रजातस्त्रीय प्रवृत्तियों की रक्षा भौर उसको सुदढ़ता के रास्ते में प्राने बाली दब 
भाषामरो को दूर करेगी । भाषण, पमं भोर विधार की स्वतन्त्रता के साय-याप 
प्रूलभुत मानव भभिकारों के प्रति भादर-भाव भी स्पापित किया जायेगा । 

“जापान को ऐसे उद्योगों को बनाए रखने को प्राज्ा होगी जो उसकी प्रय॑* 
व्यवस्था का पोपण कर सके भौर वस्तु रूप में उचित हानिपुरणों के निष्पादन की 
पनुज्ञा दें, किन्तु उन उद्योगों के लिए नहीं जो उसे फिर गुद्ध के लिए पस्त्र-शस्त्रों 
से सुसज्जित करे' । इस दिशा मे, नियन्त्रस से भिन्‍न उसे रच्चा सामान प्राप्त करने 
की प्राशा होगी । भ्न्तत:, जापान को दिश्व व्यापारिक सम्बन्धों में भाग लेने की 
अनुमति होगी । 

“ज्योंही उन उद्देश्यों की निष्पत्ति हो जायेगी भौर जापानी लोगों द्वारा स्वच्छन्दता- 
पूर्वक प्रकाशित इच्छा भनुसार शान्ति की शोर भुकाव रखने जाली प्रौर उत्तरदायी 
सरकार स्थापित हो जायेगी मित्र राष्ट्रों की भ्रधिकारी सेनाएं जापान से हटा घी 
जाएंगी ।" 

पोट्सडम घोषणा की शर्तों की स्वीकृति जिपयक जापासी सरकार का पहला 
अ्स्ताव +विस सरकार द्वारा १० भगस्त, १६४५ को पहुँचाया यया परन्तु साथ ह्वी 

यह प्रस्ताव 'इस प्रवबोध प्र्यात्‌ समकौते से युक्त था कि कषित घोषणा में ऐसी 
कोई माँग नही है जो किसी प्रकार से महामहिम के सर्वप्रमुतासम्पत्त शासक के रूप 
में उसके विशेषाधिकारों के प्रतिकूल सिद्ध हो ।” मित्र-राष्ट्रों ने संकेतित' विषय पर 





इस बांत.का विधाल किया था कि जापान से वे सद इंप छीन लिए जायेंगे जो उसने प्रस्पन्त 
महासागर में प्रथम विश्वयुद्ध के आरम्भ से लेकर थेोरेन लिए हैं या जिन पर भपिकार कर 
लिया है। इसके अतिरिक्त जापान द्वारा चीत़ से चुराद गए मंचूरिया, फौरमोसा भौर 
पस्काडारस भामक समस्त स्थान चीन गणतन्त को लौटा दिए जायेंगे। जापान इन अन्य 
समस्त प्रदेशों से भी निकाल दिया जोयेगा जो उसने बलपूर्वक भौर लालच के कारय 
अपने अधिकार में कर लिए हैं। कोरिया फालक्रम से मुक्त और स्वापीन बल जायेगा। 
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प्रपने उत्तर में सम्राट को स्थिति कुछ अप्रत्यक्ष रूप से निन्नलिखित शब्दों में प्रःट 
कौ। “समपंण के क्षण से सम्राट भौर जापानी सरफार की सत्ता मित्र-शक्तियो 
के सर्वोच्चि सेनामायक के प्रधीन हो जायगी जो समर्पण की शर्तों को प्रभावी बनाने 
के लिए ऐसे कदम उठायगा जिन्‍्हें वह उचित समके । जापान की सरकार का अन्तिम 
रूप पोद्घडम घोषणा के प्रनुसार स्वज्छन्दतपूर्वक प्रकाशित की गई जापानी लोगो की 
इच्छा द्वारा स्पापित होगा ।” इसका स्पष्ट अर्थ यही था कि जापान पर अधिकार 
कर लेने के पश्चात्‌ भो दो प्रत्तिबन्धे (शर्तों) को ध्यान में रखते हुए मित्र शक्ित्पाँ 
जापान में राज्य-तस्थ का बने रहना पसन्द करेंगी । प्रथम प्रतियन्ध तो यह था ,के 
सप्नाद मित्र झगितियों के सर्वोच्च सेनापति की सत्ता के अश्रीन रहेगा भौर दूसरा 
यह कि ग्ञासन के भावी स्वरूप झौर उसके पन्तगंत सम्राद द्वारा किये जाने वाले कार्य 
का निश्चय जापानी लोग स्वय करेंगे । 

जापान ने इन दो आइवासनो को भी स्वीकार कर लिया कि उसके आत्म- 
समपंण के बाद सझ्लाद्‌ का शासन जारी रहेगा झौर जापानी सरकार वनो रहेगी। 
२ सितम्बर, १६४५ को मित्र शवितयों और जापानी प्रतिनिधियों मे टोकयो की खाड़ी 
में यू० एस० एस० मिमूरी (ए. 8. 8. 24/88०५थ7) जहाज के ऊपर समर्पण के सलेख 
(05घएघए7९॥५ ० 8077070९7) पर हस्ताक्षर कर दिए । जनरल डगलस मैकार्थर 
(एसदा 0/प6७१ )७०४:४४००) को जापान पर मधिकार करने के कार्य का 
संचालन करने फे लिए मित्र शकितयों का सर्वोच्च सेनापति नियुवत किया गया और 
साथ ही उसे समर्पण को झर्तों को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया जो श्षक्षेपर में 
विसेन्यीकरणु, निःशस्त्रीकरण और लोकतन्त्रीकरण के कार्यों के सिवाय प्रौर कुछ 
नही था । 

यद्यपि मिभ्र-शक्तियों का जापान पर पूर्णहपेणा अधिकार हो गया था और 
उनके सर्वोच्च सेनाप्ति को सत्ता निरंकुश थी तथापि जापानी शासन पूर्ववत्‌ चलता 
रहा झ्लौर सम्राट्‌ राष्ट्र का प्रधान बमा रहा। मित्र शक्तियों ने या यू कहिए 
सर्वोच्च सेनापति ने कभी भी जापान पर स्रीघा झाप्तव नहीं किया। यह स्थिति 
जर्मनी से विल्कुल भिन्‍न थी । सर्वोच्च सेमापति और जापानी सरकार के बीच रहने 
वाला सम्बन्ध (0ग्रापट्वे 88088 वाए#नंकं 0038-$प77070९7 200०७ ई07 ॥8७7) 
नामक एक नीति पत्र (2००7 2००००) में स्पष्टतया उल्लिखित कर दिया गया 
या । इस बात का निशयय कर लिया गया था कि : 





३. जिन दिनों पोर्सड्म कासफ़ेंस अभी दो ही रददी थी उन्हों दिनों श्मरीकी सरकार केश्नन्दर 
पराजित जापान के सम्बन्ध में नीति निर्माण के क्षेत्र मे शक अत्त्यन्त महत्वपूर्ण इलचल हो 
रही थी। राज्य, युद्ध और नौ सेना समन्वय समिति (3शझ९९) ने “एज#ल्व 
802088 [7६49] 72050-3प्रःएशगव९० ?0॥०७ ई0: वं89७॥? नामक एक नीति पत्र 
निकाला यथा । राष्ट्रपति ने इसझा भनुमोदन कर दिया था और यही उस जोति का आयार 
बना जिसे जनरल मेंकायर ने क्रिया रूप में परिणत करना था। 


608 जापान को झासन-अणाली 


"सम्राद्‌ भोर जापानी सरकार को सत्ता सर्वोच्च सेनापति के प्रधीन रहेगी 
प्रोर उसी के पाश्व समपंण की शर्तों को क्रियान्वित कराने की प्रौर जायान पर 
झ्रधिकार और नियन्त्ण कराने के लिए स्थापित की गई नीतियों का पालन कराने 
को समस्त शक्तियाँ होगी !” 


“जापानी समाज के वर्तमान गुणा को प्रौर भपने उद्दृश्यों की प्राध्ति के लिए 
झपनी सेनाप्रों प्रौर ससाधनों की प्रल्पतम वचनबद्धता का प्रयोग करने की प्रमरीकी 
इच्छा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च सेनापति, सम्राद समेत जापानी सरकार के 
संयस्त्र भोर अभिकरणों द्वारा, उसी सीमा तक प्रयनी सत्ता का प्रयोग करेगा जिस 
सीमा तक वह सन्तोपषजनक देग से सयुक्त राज्य प्रमेरिका के उ्हँ श्यों की पृत्ति करने 
में सहायक होगी । उसके निर्देशों के प्रधीन जागानी धासन को घरेलू प्रश्नासन के 
मामलों में शासन की साधारण शक्तियों का प्रयोग करने को भनुमति होगी । परन्तु 
सदि समपंणा की झर्तों बो क्रियान्वित कराने के समय सम्राद्‌ या पन्य जापानी प्रदि- 
कारी सन्तोपजनक ढंग से सर्वोच्च सेनापति की प्रावश्यकताप्रों की पूर्ति लर करे तो 
सर्वोच्च सेनापति का यह भ्रधिकार प्रौर कत्तंब्य होगा कि वह उस नीति में परिवर्तन 
करने के लिए सरकारी सयम्त्र या ग्रधिकारियो में, परिवतंन करे भथवा प्रत्यक्ष रूप 
में स्वय कार्य करे । इसके श्रतिरिक्त, यह नीति सर्वोच्च सेनापति को इस बात के 
लिए वचनबद्ध नही करती कि वह जापानी सआ्लाटू भ्रथया किसी भग्य जापानी रुत्ता 
द्वारा सयुक्त राज्य झमेरिका के उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में देखने वाले विकास- 
शील परिवततनों का बिरोध करने पर भी उनका (सपआदू इत्यादि का) समर्थन करें । वीठि 
यही होगी कि जापान से सरकार के विद्यमान स्वरूप का प्रयोग किया जाय, न कि 
झसका समर्थन किया जाय। जापानी लोगो द्वारा प्रथवा शासन द्वारा शासद के 
स्वरूप मे सामनन्‍्त तथा प्राधिकारवादी अपनी प्रवृत्तियों मे परिवर्तन करने की दिशा 
में किए जाने वाले परिवर्तनो की आज्ञा होगी श्रौर उनका पक्षपात किया जायगा। 
इन परिवतेंनों के प्रभावी बनने की स्थिति में यदि जापानी लोगों झथवा सरबार द्वारा 
लोगों के विरुद्ध शक्ति का प्रयोग संनिहित हो तो सर्दोच्च सेनापति बेवल तभी रखल 
दे जब उसे प्रपनी सेनाश्रो की सुरक्षा भौर प्रधिकार करने के सम्बन्ध में समस्त गर्न्य 
उद्देश्यो की प्राप्ति के विषय मे श्रपने प्रापको झ्राइवस्त करना भावश्यक हो । 


अत: जायानी सरकार एक उपकरण थी जिसके द्वारा संयुक्त राज्य श्रमेरिकां 
ने अपने उद्दश्यों को प्राप्त करना था । सर्वोच्च सेनापति की सत्ता सब अकार से 
पुर्णं थी भौर यह उसका “भ्धिकार भौर कत्तेंब्य” था कि वह उन उद्दे बयों की 
पूर्ति के लिए भ्पने द्वारा आवश्यक प्रौर समुचित समके जाने वाले परिवर्तनों को 
दीक प्रकार से और जह्दी से जल्दी लागू करे । जापानी सम्राट्‌ झथवा किसी अन्य 
जापानी सच्चा द्वारा समर्पण की शर्तोंकी ठीक भ्रकार से क्रियान्विति न होते के 
कारण सर्वोच्च सेनापति की प्रावश्यकताओं की पूर्ति न होने फर वह सरकारी सस्ते 
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प्रयवा सेविनवर्स में झावश्यक्न समझे जाने वाले परिवतंन लाने के लिए प्राज्ञा दे सकता 
वा भयवा सीधा ही स्वयं कार्य कर सकता था। इस विपय मे काम में लायी जाने 
वाली वास्तविक अक्रिया यह थी कि सर्वोच्च सेनापति की सत्ता के श्रधीस निर्देश 
निगंत होते ये भौर जापानी सरकार को उनका पालन करना पड़ता था। अविक्वार 
फरने से सम्बद्ध म्रधिकारी जापानी सरकार के कार्यो प्र कडी नज़र रखते थे ताकि 
इस बार में झआइवस्त रहा जा सके कि दिए गए निर्देशों का पूरी तरह पालन किया 
जा रहा है। "उसके साथ-साथ सरकार प्रौर झंधिकार करने से सम्बन्ध रखने वाले 
प्रधिकारियों के वीच प्रनौपचारिक सम्बन्ध के स्वरहृपों का भी लगभग समान महत्त्व 
था जिनके भ्स्तगगंत जनरल मैकाधंर द्वारा जापानी प्रधान मन्त्री को दिए गए वे 
उभ्यव भ्राते थे, जो अधिकार करने से सम्बद्ध श्रथिकारियों और जापानी अधिका र- 
मानियो (207०८४८:५६७) के बीच होने वाली कास्फ्रेल्शों में दिए जाते थे, या जहां 
काम के धरटों के बाद जापानियों श्रौर अमरीकियों के बौव बहु निजी बातचीत 
पमादिष्ट होती थी जिसमें दोनों हो शान्तिमय विकास द्वारा उत्पस्त समस्याओ्रों को 
हल करने में पारस्परिक हित देखते ये ।/! 
विसेन्यीकरण पपेक्षयया एक सरल समस्या थी और अधिकार करने से 
सम्बन्ध रखने वाले प्रधिकारियों ने उसे बड़ी शीघ्नता से और कुशलता से हल कर 
तिया। (६४८ के भ्रन्त॒ तक जापान मे पूरी तरह से विसैन्यीकरण हो गया था । 
पर लोक्तन्थीकरण एक जटिल समस्या थी और इसके कारण बहुत-सी कठिताइयां 
सामने आई । लोकतन्त्रीकरणा का कोई भी कार्यक्रम तव तक अव्यवहाय और व्यर्थ 
सी प्रतीत होता था जब _तक कि जापानी -जनसमुदाय का एक अच्छा खासा भाग, 
विभेषतः उसके आलोचक तत्त्व, लोकतन्त्र के मूल्य में विश्वास पैदा नही कर लेते 
और उसको लागू करने का समथंन करना प्रारम्भ नही कर देते # ताकि लोग लोक- 
उन्त्रीय व्यवस्था को भली प्रकार समभ सर्के, इस दिशा में पहला प्रयत्न ४ अक्टूबर, 
१६४५ को किया गया जब कि “राजनी तिक, नागरिक ओर धामिक स्वतस्त्रताश्रों 
के ऊपर प्रतिक्‍न्धों का अपनयन (मैल्फ्रठ्रबा 64 6हए0/९०३०ग्8 ०7 2000०), 
छिच गाव 2०॥क्ञणघ७ ॥0०क ४8) नाम से मूलभूत निदेशमाला ज्यरी की गई । 
इसके साथ हैं जापात सरकार को आ्रादिष्ट किया गया कि वह तुरन्त ही समस्त 
राजनी तिक कौदियों को मुक्त कर दे, उन समस्त सरकारी अ्भिकरणों को समाप्त 
ऊँर दे जो प्रतिबन्धो भौर भेदभाव बनाए रसने के लिए उत्तरदायी हो, इमसे 
पेम्वन्ध रखने वाले ऐसे समस्त अधिकारियों को भी ग्रपने पद से हटा दे और किसी 
भी भ्रकार के मदृत्त्वपुणं पद पर होने वाली उनकी भादी नियुक्तियों पर भी रोक 
भै्ा दे । इन मब बातो का उहश्य ख़ब प्रकार के विद्येपधिकारों और निहित स्वार्यों 
ही अन्त करना थाओर स्वतस्पता की एक ऐसी जलवायु पैदा करनी थी जिससे 


२, आबय, उत्ता थ,, 6028कवाबटम दखवे सटलंया०8 संड १७4४, 9. 49. 


व0 जापान की शासन-प्रणालों 


जापानियों के लिए एक ऐसी श्यिति वन जाय जहां वे प्राधारभूत मानवीय प्रधिकारों 
की माँग कर सके झोर उन्हे सुरक्षित रस सकें, ऐसो स्थिति जो प्रभी तक जापानियों 
के पास नही थी और जिसके पैदा होने पर उन्हें ग्रपना राजनीतिक भविष्य निर्धारित 
करने का अयसतर प्राप्त हो सके । 

शीघ्र ही इसके पश्चात्‌ जनरल मैकार्थर ने ११ प्रक्‍्टूबर, १६४५ को जापान 
के प्रधान मनन्‍्त्री को मूचित किया कि, “पोद्सडम घोषणा की सफलता के लिए 
सदियों से चली प्रा रही पारस्परिक सामाजिक व्यवस्था जिसके मधीन जापानी छोग 
रहते चले ग्रा रहे है, ठीक की जायगो |” तदनुसार, प्र्वोच्चि सेनापति ने जापानी 
सरकार को निम्नलिसित सुधारों को तुरम्त लागू करने के लिए प्रात्ञा दी ; थ््ियों 
को मतदान का मधिकार देकर उनके दासत्व से भृक्ति, श्रम-संगठनों को प्रोत्साहन, 
अधिक उदार शिक्षा के लिए स्कूलों फा खोला जाना, उन प्रणालियों की सप्राष्ति 
जो “गुप्त पूछताछ पौर तिरस्कार द्वारा लोगों को लगातार भयाकुल करती रहती 
थी ।” शौर झाधिक संस्थाप्रो का लोइतन्ध्रीफरण जो वितरण भौर व्यापार को 
विस्तृत करने के लिए एकाधिकारों में कमी पैदा करने के द्वारा किया जाना था। 
शिदेहारा (8॥0०089) सरकार ने ग्रधिकार करने से सम्बद्ध भ्िकारियों से विचार- 
बिपद्श करके सामाजिक भर राजनीतिक सुधारों से सम्बन्ध रखने वाले प्रावश्यक 
कानूनों के निर्माण की दिशा में दुरत्त कदम उठा लिये ताकि मित्र शक्तियों की 
नीति को कार्यान्वित किया जा सके । 

१४ दिसम्बर, १६४५ को सर्वोच्च सेनापति द्वारा निर्गंत एक प्रन्य विदेश 
ने इस बात की माँग फी क्रि राज्य-धर्म 'शिग्टो' को समाप्त कर दिया जुस। 
इसका उद्देइ्य यही था कि “सम्रादू, जो प्रभिकथित दैवी गुणा से पुक्त होते के 
कारण निरकुश शासक बना हुआ था, अब केवल एक साधारण मानव बग जाये जो 
राष्ट्र के भौर लोगों को एकता के प्रतीक के रूप मे काय्ये करे।”' इस तिदेश के दो 
सप्ताह बाद जिसमें 'शिग्टो” की समाप्ति की माँग की गई थी, सम्राट ने १६४६ के 
नये वर्ष के संदेश में यह घोषणा की कि सिंहासन और लोगों के बीच रहने वाले 
बन्धन “कोरी कहिपत गहपो और पौराणिक कयाम्नो पर आश्रित नहीं रहते है! 
उनका इस भूठी सवोधना पर भी विधान नही होता है कि समआद दैवी वस्तु है झौर 
जापानी लोग अन्य जाति के लोगो की अपेक्षा श्रेष्ठ है और उनके भाग्य में ससाए 
के ऊपर शासन करना लिखा है।” इस प्रकार, अति राष्ट्रीयतावाद झौर सैन्यवाद 
का विचारधारा सम्बन्धी आधार जो कि सर्दियों से सिहासन का धर्म रहां था 
जापान से मिटा दिया गया । : इसके पश्चात्‌ महान्‌ शोधन-कार्य चला । ड जनवरी, 
१६४६ को सर्वोच्च सेनापति ने जापादी सरकार को झाज्ञा दी कि वह इन समस्त 
लोगो को, जो युद्धापराधी होने के सदेह मे गिरफ्दार किए गए थे, अपने पदो से 
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हटाने भर उनसे भ्रपवजित करने की योजना बनाए। इन लोगों में शाही जापातों 
भशस्त्र सेना के कमोदन प्राप्त अफसर और अन्य लोग थे जिन्‍्होने सेना-पुलिंस झोौर 
गुप्तचर विभाग में कार्य किया था, मृद्ध और सेवा मन्वालय के उच्च पदों पर प्रति- 
प्ड्ति प्रसैनिक अधिकारी ये, पश्रन्तर्राष्ट्रीयवावादी, आतंकवादी, प्रथवा गुप्त देशभक्त 
संगठनों के प्रभावशाली सदस्य थे, शाही झासन सहायक संघ (76 ४एलआण 
मप्र 45४५६47०6 45४०००७६०४) के फ्रियाकलापो में प्रभावोत्पादक लोग श्रौर 
अन्य मिलते-जुलते संगठनों के सदस्य थे, जापानी विस्तार से सम्बन्ध रखने वाले 
वित्तीय और विकास सम्बन्धी संगठनों के प्रधिकारी थे, अधिकृत प्रदेशों के गवर्नर 
और प्रतिरिक्त सैन्यवादी श्रौर भ्रति राष्ट्रीयतावादी लोग ये । 
जापानी संविधान की पुनरावृत्ति का प्रयम प्रयत्त (सिग8५ ९०४ (0 7९ रा६७ 
09 उं७एपा९३७ (०४४४४४४०४)--पोद्सडम घोषणा का घोषित उदेइय जापानी 
जोगों द्वारा स्वच्छन्दताधुवेक प्रकाशित की गई इच्छा के झनुसार शान्ति की श्रोर 
भुकाव रखने बाली और उत्तरदायी सरकार की स्थापना किया जाना था ओर अधि- 
कार करने वाली सेनाओं की वापल्ती के लिए यह पूव॑वर्ती शर्त बनाई गई थी। 
* प्रवट्चच, १६४४ को जनरल मैकाथंर ने हिगाशी कुमी (पा80आ॥४ 3६एा४) 
मंत्रिमएडल में उप-प्रघान मंत्री राजकुमार कोमोबी फुमीमारो (एश0०० ऋ०१०5७ 
200धंए्ा॥0०) से आ्राग्रह किया कि वह मीजी (3०४) सविधान की पुनरावृत्ति करने 
के लिए पहल करे । राजकुमार कोनोयी (९४7०० 7700०१०) को बाद के शिदेहारा 
($#व60॥१७) मंत्रिमएडल में नहीं लिया गया किन्तु वह सम्रादू से ईस झ्रायोग को 
आप्त करने से सफल हो गया कि चह इस बात की खोज करे कि वया सविधान मे 
पुनरावृत्ति की ग्रावश्यकता है और यदि है- तो किस सीमा तक ? कोबोयी ने उस 
समय टोक्यो में स्थित हर, 0९००४० 0. 35णा०४ 77, 8037! के राजनीतिक 
परामर्शदाता ओर अमरीकौ राज्य विभाग के तीन अधिकारियों के साथ कई एक 
निजी कान्फ्रेंसो में बातचीत की । इन अधिकारियों ने कोनोयी का ध्यान मोजी 
(९) संविधान के उन बहुत सारे भागों की झ्लोर दिलाया जिनके बिपग्न मे वे 
अनुभव करते थे कि पुनरावृत्ति की आवश्यकता है, किन्तु उस समय सम्राट नामक 
संस्या को समात्ति की ओर कोई संकेत नहीं किया गया ।* जो भी हो, भिन्न देशों के 
अधिकारियों के बीच मे यह आम भावना प्रायी जाती थी कि कोनोयी के प्रभिकथित 
युद्धदोपी होने-के कारण संविधान में छुघारों से सम्बन्ध रखने वाली किसी योजना 
के साथ उसका कोई संबंध नहीं होना चादिए ) यह कहा जाता था कि अमरीकी 
राज्य सरकार के भ्धिकारियों गौर कोनोयी के बीच होने वाली कारफेंसों ने सर्वोच्च 
सैनापति को क्रुद्ध करू दिया या और उसने उन्हें इछ वात के लिए आदेश दे दिया था 
, 8५ए०९क७ ऐ०्शग्रब्परतढत 3]6व ए०चल३- 
3. पथ्र्तठजछ अव्ज्नाए,.. (ए०॥क्ताऊनवबाए (छ0०च्शआद्यां 
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कि वे अब कोनोयी (&०0०४७) से और ग्रधिक वातचीत न करें । “१ नवम्बर को 
80489 के मुख्य कार्यालय ने इस बात की घोषणा कर दी कि मैकार्थर ने जापानी 
सविधान मे सुधार करने के लिए कोनोयी (#०४०४०) को नहीं, चुना है ।" 
कितु कोनोयी (7०5०5७) ने ग्रपना कार्य जारी रखा और नवम्बर के अस्त 
में उसने सम्राट्‌ को सवेधानिक सुधारो के सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन दे डाला। 
उससे इस बात की सिफारिश की कि डायट (7)०$) को शक्तिशाली बनाने की दृष्टि 
से मीजी (४०)) सविधान मे पुनरावृत्ति अपेक्षित है, कितु इस प्रकार की पुनरा- 
बृत्ति सविधान के इस आ्राधारभूत पस्विद्धान्त का नाश न करे कि सम्राट में ही प्रभु- 
सत्ता निवास करती है। दिसम्बर में कोनोयो पर गुद्ध-अपराधी होने का दोष 
लगाया गया पर इससे पूर्व कि वह ग्रिरफ्तार किया जा सके उससे आ्रात्महत्या कर 
ली। 
अ्रक्ट्टबर में ठीक उसी समय जब राजकुमार कोनोयी ने सम्राद से इस बारे 
में खोज करने के लिए कि सविधान में पुनराक्षृत्ति की आवश्यकता है भी या नहीं 
अधिकार प्राप्त कर लिया था, जनरल मेकार्थर ने प्रधान मम्त्री शिदेहारा 
(६॥0०8०7०) को बुलाकर उन्हे विशेषतया इस बात के लिए परामर्श दिया था कि 
जापानी सरकार में तुरन्त सुधार होता चाहिए और तदनुसार सबविधान में उदारता 
की श्रावश्यकता है। प्रधान मन्सत्री ने बुक्ति दी कि संविधान में किसी . प्रकार की 
पुनरावृत्ति वी आवश्यकता नही है वयोकि डायट (0() ने पहले से ही मतदान के 
क्षेत्र मे विस्तार करने के साथ-साथ अन्य सम्बद्ध सुधारों के विषय में अधिनियम 
बना कर उद्देश्य की पृत्ति कर दी है। किस्तु मेकार्थर सहमत न हो सका । उसमे 
प्रधान मन्‍्त्री से भ्रपना रोप भी प्रकट किया और उसे इस बात के लिए बाघ्य कर 
दिया कि वह सुधार-सम्बन्धी प्रस्तावों की सिफारिश करने के लिए झौर संविधान 
की पुनराकृत्ति के लिए एक समित्ति बनाए । 
मोत्यूमोटो जोजी (38०६७४7०० ठणू)) की अध्यक्षता मे बनाई गई सर्विधान 
सुधार सम्बन्धी समिति प्रारम्भ मे सविधान में ठोस परिवत्तनों का प्रस्ताव रसने के 
प्रति भुकाव नहीं रखती थी । किन्तु दिसम्बर के अन्त में, दबाव पड़ने पर+ इसे 
पुनरावृत्ति के सम्बन्ध में कुछ एक ठोस प्रस्तावों का मुझाव देने के लिए बाध्य हो 
जाना पडा । इस समय तक राजनीतिक दलों ने भी सुधारो के विषय में अपने प्रस्ताव 
प्रस्तुत कर 4िए थे । शिबरल (//0शण) और प्रगतिशील (7०ह:०कश४०) दर्लों ने 
यह प्रस्ताव रखा था कि डायट (70:08) की शक्तियो में वृद्धि की जाय॑ किस्‍्तु दस 
शर्त के साथ कि इस सिद्धान्त को किसी प्रकार हानि न पहुंने कि प्रभुसत्ता सम्राद मे 
रहती है । सोशल डेमोरक्रटिक (8०2) 70070००7४0०) दल ने यह सुझाव दिया था 
कि जव कि प्रभुसत्ता राज्य में रहती है, राजनीतिक सत्ता डायट (7०8) पोर 
सजाद में निहित होनी चाहिए झोर उस सत्ता के भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण भाग का 
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भागीदार डायट (/0०#) को ही होना चाहिर। परन्तु दूसरी भोर साम्यवा दियों ने 
गणतन्त्र की स्थापना के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। उन्होने यह भी कहा कि सम्राद 
पर युद्ध भ्रपराधी होने के नाते मुकदमा चलाया जाना चाहिए । 
जैंकार्थर संविधान (38०६४: 007४६४६ए४०४०)--१ फरवरी, १६५४६ 
को मोत्सुमोटो (१०(5०॥०६०) समिति ने पुनरावृत्त सविधान का प्रारूप प्रस्तुत कर दिया 
पर वह सर्वोच्च सेनापति द्वाय रद्द कर दिया गये । उसने उस्ते प्रतिक्रियावादी बताया । 
अतः मेकार्थर ने 5049 के शासन विभाग को आज्ञा दी कि वह जापानी सरकार 
के लिए “पय-्प्रदर्शक” का कार्य करे। 804%0 के शासन विभाग को दिए गए 
निर्देश में मेकार्यर का यह अनुदेश था कि 'पथ-प्रदर्शक/ संविधान सम्राट नामक 
संस्था का विधान तो अवश्य करे परन्तु सम्राट की शक्तियों का प्रयोग लोगों की 
इच्छानुसार किया जाय । शासन विभाग ने सविधान का प्रारूप तैयार करने के 
लिए भ्रधिकतम झीघ्रता से काम किया भौर एक सप्ताह के अ्र्दर-प्रन्दर अपना कार्ये 
समाप्त कर लिया । १३ फरवरी को इसे जापानी सरकार को दे डाला गया। ऐसा 
बताया जाता है कि 5047 के शासन विभाग के मुखिया, जनरल कोर्टनी व्हिटले 
(एशालाथ 0०४:४7०० 9०३) ने 'पय-प्रदर्धक” सविधान के प्रारूप को श्रस्तुत 
करते समय मन्त्रिमएडल के सदस्यों से इस बात को स्पष्ट कर दिया या कि यदि 
दे उस संविधान में समाविध्ट सामान्य सिद्धान्तो को स्वीकार नही करते तो जनरल 
मैंकार्थर स्वयं सीधे ही जापान के लोगो के प्तमक्ष वह सविधान रस देगे झौर उस 
स्थिति में सम्राद्‌ के स्वरूप! को कोई प्रत्याभूति भ्र्थात्‌ गारणएटी नद्दी दी 
जा सकेगी ४ 
शिदेहारा (8026०0०7०) सरकार के पास प्रारूप को स्वीकार कर लेने के 
प्रतिरिक्त प्रौर कोई विकल्प न था । जब उसे सम्राट को दिखाया गया तो उसने भी 
यही कहां | तदनन्तर, प्रधान-मन्त्री ने भपने मन्त्रिमएडल से इस प्रकार निवेदन 
किया कि, “हम इस प्रकार के संविधान को स्वीकार कर लेने से एक गत्यन्त गम्भीर 
बात के लिए झतने भ्रापफो वचनवद्ध कर रहे हैं। जब वह प्रारूप प्रकाशित होगा 
तो कुछ लोग तो प्रसन्नता प्रकट करेंगे मोर भन्‍्प्र चुप्पी वारण कर लेंगे। पिछले 
प्रकार के लोग, निश्सन्‍्देह हमारे प्रति प्पने हृदय में बहुत अधिक रोप रखेंगे । जो 
भी हो, मुझे विश्वास है कि हमारे सामने उपध्यित परिस्यिति को ध्यान में रखते 
हुए हम एकमात्र उपलब्ध रास्ते पर घलना स्वीकार कर रहे हैँ ।/ इस बात से 
सबने एक गहरे धक्के का प्रनुभव किया ओर यहू वात सब पर प्रकट थी कि प्राय; 
समस्त मम्परियों को प्रपनी ग्रास्रों से भ्राँसुप्रों को प्रोडना पड़ा था । 
इस प्रकार, सविधान एक सिद्ध तथ्य बन यया । पर फिर भी भौपचारिकता 
की पृत्ति करने के लिए प्रारूप मोत्सुमोटों (४०८७४००४०८०) स्रभिति के पास भेजा 
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गया ताकि वह 'पय-प्रदर्शक' का कार्ये कर सके | समिति ने उसमें कुछ एक छोटी- 
मोदी पुमरावृत्तियाँ की परन्तु उनके विषय में भी उसे झासन विभाग से धना परामर्श 
करना पडा । ६ मार्च को प्राूप इस तरह से सावंजनिक्त रूप से प्रकाशित हुप्ला 
मानो वह शिदेहारा (30/0०087७) सरकार की संविधान की वस्तुतः श्रपनी ही 
पुनराघृत्ति हो । इसे और अच्छी प्रकार से पुत विश्वासप्रद बनाने के लिए एक शाही 
प्रतिश्षिषि (77एणां०] ४०४४) द्वारा प्रारूप को अपनाने को घोपणा की- गई। 
इसके साय ही उन लोकतन्त्रीय पिद्धान्तो की भी व्याख्या की गई जिन पर वह संविधान 
आधारित किया गया था । जनरल मंकार्थर ने भी परिस्थिति का ध्यान रखा भौर 
इस बात को प्रमाणित करने के लिए कि सविधान जापानियों की ही भपनी कृति है 
ने कि श्रमरीकियों की, सविय्वान के प्रारूप का अनुमोदन कर दिया । 

मीजी (30०]7) सविधान के उपबन्धो के अनुसार सविधान का प्राहप 
झन्ततः डायट (70/:0) के अ्रनुमोदत के लिए उसके सम्मुख प्रस्तुत किया गया। 
(7060) के दोनो सदनों ने “'सवंदा इस बात का आदर करते हुए कि इसका स्रोत जापान 
ही है” उसके विषय में बड़े परिश्रम से पूर्णतया वाद-विवाद किया। डायट ने भी छोटे- 
मोटे परिवत्तंन किए। किन्तु -ये सब परिवर्तत अधिकार करने वाले अधिकारियों की 
अन्तिम प्रनुभति से ही हुए। ७ अक्टूबर, १६४६ को डायट ने इसका प्नुमोदन कर 
दिया प्रौर ३ नवम्बर को सविघान लागू किया गया ताकि यह दिन सम्रांदू मौजी 
(8०एथ० 0०] के जन्मदिन से मेल खा सके । नया सविधान ६ मास बाद 
३ मई, १६४७ को काम में आने लगा । माकी (8&॥2) ने बड़े संक्षेप मे कहा है कि, 
अधिकारियों ने ही नए सविधान को जन्म दिया, निर्देशित किया, वास्तविक रूप में 
“उसके प्रारूप तैयार करने को, विपय-वस्तु को और अनुमोदन करने की प्रक्रिया को 
नियन्त्रित किया।”' इस सविधान को यदि मंकार्यर संविधान कह दिया जाय तो 
यह बात युक्तियुक्त ही होगी । 


१६४७ के संविधान की आधारभूत विशेषताएं 
(8886 7९६(प्7९४ 04 ६४० एणा३४#फकंक, 3947) 


संविधान एक प्रलेख के रुप में (१० 0०7अव(पश्न॑ण्म 33 ७ 000ए/०४)-- 
यद्यपि संविधान १८5६ के मीजी (3[०॥) सविधान के सशोधन के रूप में स्वीकार 
किया गया था, परन्तु वास्तव में यह एक प्रकार की सम्पूर्णा पुनरावृत्ति थी जिसने 
जापानी शासन को प्रकृति भौर ढाँचे में उग्र परिवर्तत कर दिया था। इसमें १०३ 
अनुच्छेद भौर ११ भ्रध्याय हैं, जो सरल धेली भौर झ्रासानी से समभ में हट 
बाली भाषा में लिखे हुए है। १६४७ का सविधान स्थूल सिद्धान्तो भौर विशेष 
ब्यौरों की दृष्टि से हटाए जाने वाले १८५६ के सविधान से पूर्णतया भिन्‍न है। इसके 
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तोन मूलभूत सिद्धान्त ये है : जनता की सर्वेग्रभुता, मूव अधिकारों की गारएटी और 
युद्ध का त्याग | इनमें से अन्तिम सविधान की एक अत्यन्त विचित्र विश्वेषता है प्रोर 
इसलिए देश की सर्वाधिक संवंधानिक विव्राद की वस्तु है। जापान का सविधान 
एकमात्र ऐसा उदाहरण है जो सर्वेघानिक् रूप से युद्ध का प्रत्यास्याव करता है। 


इस संविधान द्वारा स्थापित की जाने वाली सरकार के ढाँचे ने जापान की 
उन सस्थाप्रों को पूरी तरह हटा दिया है जिन्हे जापान ने बडे अ्भिमान के साय 
ग्रमादि काल से पैतृक सम्पत्ति के रूप में प्राप्त किया था । मित्र-शक्तियों को यह 
मानी हुई नीति थी कि वे जापानियो द्वारा सहासन के चारो झोर विद्यमान पाने 
जाने वाली दिव्यता के प्रतिविम्ब को बिलकुल मिटा देगे शोर इसके साथ ही लोगों 
के मन से राष्ट्रीय राज्य शासन विधि की विचार-धारा को भी पूर्णतया बाहर 
निकाल देगे। शिदेहारा (8/0०0७7०) मन्त्रिमएंडल ने ग्राशञा की थी कि लोक- 
तम्जीकरू की प्रक्रिया, जिसके लिए सर्वोच्च सेनापति मे पोट्सडम घोषणा के 
सबसे महत्त्वपूर्ण तत्त्व के रूप में अनुरोध किया था, अतीत को पूरी तरह नष्ट नही 
करेंगी । वास्तव में उन्हें यह प्राश्षा थी कि मात्मुमोटो समिति के प्रस्ताव विचार- 
विमर्ण भर समभीते के प्राधार बनेंगे ताकि पुरानों प्रणाली का कुछ भाग रखा जा 
सके । परन्तु सर्वोच्च सेनापति ने शिदेहारा सरकार के लिए इस के प्रतिरिक्त अन्य 
कोई चारा नहीं छोड़ा कि वह सविधान के प्रहृूप को स्वीकार कर ले जो उसकी 
ग्राज्ञा के प्रधीन 8047 के शासन विभाग ने तैयार किया घा। यद्यपि इस बात का 
दावा किया गया था कि संविधान का प्रारूप जापारी सरकार के लिए वध-प्रदर्शक! 
का कार्य करेगा, परन्तु वास्तविकता यह थी कि यह वह संविधान था जिसे उन्हें 
स्वीकार करने के लिए कहा गया पा झौर उसमें मात्सूमोटों समिति भौर डायद 
(0०५) द्वारा, की गई छोटी-मोटी रद्दो-बदन भी 5047 के अनुमोदन से हुई थी । 
“पग्रमरीकी प्रेरणा प्राप्त” यह संविधान अमरीकी राजनीति दर्शन के मूल सिद्धान्तों 
से भरा पड़ा है। चितोशी यानागा (फआांग्गां ऋछ॥»88) का कपने है कि, 
“सविधान की प्रस्तावना पाठक को, स्वतंत्रता की घोपणा (06००४६०४४०॥ 0६ 
70९9९४०९४००), संघवादी लेख (प० फल्वलाथ्यां3० 089००), संविधान की 
प्रस्तादना (७४० ?7०४:४७॥९ ६० टण्ाञाणॉंणा), गैटिसबर्ग भाषण (प०5शणणढ 
+पेए7९४४) झ्रौर यहाँ तक कि अतलाॉटक चार्ट र (40 07ग० छाष्म०४६९००) जप 
ऐतिहासिक प्रलेखो के भाव झोर भाष। का स्मरण करते हैं ।/? 

जनता को सर्वप्रभुता (8०घटथंहापड ्॑ ॥8० ए०८०फॉ०)--इस सविधान 
की प्राधारभूत विशेषता जनता की सर्वप्रमुता है जिससे समस्त संविधान पोत-प्रोत 
है। ण्ह्‌ एक क्रान्तिकारी परिवतेन हैं. क्योकि यह शाही सर्वप्रभुता के दिद्धान्त का 
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नाश करता है । मीजी (2०) सविधवान सम्राद्‌ की ओर से राष्ट्र के लिए उपहार 
स्वरूप ध्प और इसकी प्रस्तावना घोषित करती थी कि, “राज्य पर सर्वप्रभुता का 
अधिकार हम (सम्नाद) ने भपने पुरखो से कुलपरम्परा के रूप मे प्राप्त किया है 
और हम (उसे) अपने वंशजों को सौदेंगे ।/” प्राग्रे चलऋर इसमें यह विधान किया 
गया था कि, “जापान का साम्राज्य अनादि काल से अद्ूट चली झ्राने वाली सम्राटो 
की श्खला द्वारा शासित और प्रशासित होगा ।” शनुच्छेद ४ विधान करता था कि, 
“सम्राद्‌ साम्राज्य का मुखिया है जिसमे वर्तमान सविधान के नियमानुसार स्वप्रभुता 
के अधिकार शोर उनका प्रयोग एकीकृत हुप्रा है 


१६४७ के सविधान के भ्रधीन सर्वप्रभुता की अभ्रधिकारी जनता बन गई है 
और सम्राट्‌ राज्य का श्ौर लोगों की एकता का प्रवीकमात्र हो गया, झौर वह 
(सम्राद) “अपनी प्रतिष्ठा उस जनता की इच्छा से प्राप्त करता है जिध्व जनता मे 
स्ंप्रभुता की शक्ति निवास करती है ।”' है 


सर्वप्रभुता का सम्राट से जनता में यह संक्रमण संविधान की प्रस्तावना में 
पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त करता है जो उल्लेखित करती है कि, “हम, जापानी लोग 
राप्ट्रीय ससदू ()४&४०7०। )00) में अपने विधि-पूवक निर्वाचित प्रतिनिधियों 
द्वारा कार्य करते हुए, निश्चित तोर पर घोषणा करत है कि सर्वत्रभुता लोगो मे 
निवास करती है झ्लौर इस सविधान को ह॒ढ़ता से भ्रतिष्ठित करते है ।” झागे चलकर 
इस बात का विधान हुआ कि, “सरकार जनता की एक पविन्न धरोहर है, जिसके 
लिए सत्ता जनता से प्राप्त होती है, जिसके लिए शक्तियों का प्रयोग लोगो के 
प्रतिनिधियों द्वारा होता है और जिसके लाभ जनता द्वारा उठाए जाते हैं।” प्रस्तावना 
में हृढ़तापुवंक कहा गमा है कि “जनता की सर्वप्रभुता मनुष्य जाति का एक सावभोम 
सिद्धान्त है जिस पर जापान का नया सविघान आधारित ह और जापान के 
लोग इस सविधान ढारा उन समस्त स्विधानो, विधियों, अ्रध्यादेशों और 
राजाज्ञाप्रो को रह ओर समाप्त करते है जो इस पिद्धान्त से मेल नही खाते । 
तदनुसार यह सविधान राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर जनता की इच्छा को प्रकट 
करता हुआ प्रतिनिधि एवं उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है । जनमत संग्रह 
झारम्भण तथा प्रत्याद्वाव (7००७१) नामक सस्थाएँ भी इसमे किसी न किसी रूप 


में विद्यमान है । 

लोगों के मूलभूत भ्रधिकार तथा कर्तव्य (#प्ावं&णा९०४७] उ्ंड्ठॉए28 870 
700008 ०4 ४४० 2९०४०)--सविधान लोगो को एक वास्तविक प्रभावज्ञाली अधिकारी 
की सूची प्रदान करता है जो स्वयमेव जनता की सर्व्रभुता का ब्योत्क है। संविधान का 
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तृतौय प्रप्याय केयले इर्ही परधिकारों का दखान करवा है कुल १०३ पनुच्छेदों में से 
३१ पनुष्देइ तृतोय पध्याय में है पोर इनके धन्दर नागरिक, राजनीतिक प्रधिकारों 
पोर कत्तम्यों का समायेश किया गया है यद्यपि कत्तेंब्यो की सठया बहुत श्रधिक नहीं 
है। प्रधिडारों की पूरीनयूरों गारएटो दो गई है पर संविधान उन्हें “प्रमर शोर 
पस्एड" घोदित करता हुप्रा उनके प्रन्शर लोगों की राजनीतिक, सामाजिक तथा 
प्रापिक्त समानता के प्रपिछारों के साय-्साप उनके मताधिकार, कल्याएं भौर 
सवतस्पता सम्बन्धी पधिकारों को भी गणना करता है। सारांश यह है हि संविधान 
में सत्र श्रम के ग्रोरय को महृत्त्य प्रदान किया गया है। जापानी जनता का एक 
वे भनुनय करठा है कि संविषान द्वारा ब्यक्ति के कार्य-भाग को दिया गया महत्त्व 
किसी फदर प्रत्यधिक है प्रोर उस विपय में ये छुछ परिवर्तत का सुभाव देते हैं । 
फिस्तु यह सुकाय प्रनुकुल रूप से स्थीकृत नहों किया गया है प्रौर जनता का बहुमत 
यह प्रनुभय करता है कि डिसी प्रकार का परियंतसायाझ्छनीय नही है । 


युद्ध फा स्पाग (ल्याए००:७/णा] ०६ ४४)--संविपान का एक विशेष परन्तु 
प्रत॒प्टपूव लभण पढे है कि यह सदा के लिए बिना किसी प्रकार के भ्रम के युद्ध का 
प्र्याह्यान परआ है। सबिवान के दिलीय प्रध्याय का सीर्यफ जिसमें केबल एक ही 
पनुच्छेद है 'युद्ध का त्पाग' सपा गया है। यह पनुच्छेद & कहता है कि “न्याय , ग्रौर 
व्यवस्था पर प्रापारित पस्तर्राष्ट्रीय शाग्ति के लिए निष्कपट छप से प्राकाक्षा करते हुए 
जापानी लोग प्रन्तर्राष्ट्रीय कगड़ों को सुतकाने के लिए राष्ट्र के सवप्रभनुतापूर्ण प्रधि- 
कार युद्ध को प्रौर शक्ति की धमड़ी प्रथवा प्रयोग को साधन रूप मे सदा के लिए 
त्यागते हैं ।” इसका भी विधान किया गया है कि, “पूदेंगत सन्दर्भ के उद्देश्य को 
पूरा करने के लिए स्थन, नो तथा वायु सेनाएँ पौर इनके मतिरिक्त युद्ध-शक्‍्य वस्तुएँ 
कदावि ,न बनी रहेंगी । राज्य के युद्धकरण के प्रधिकार को मान्यता नही दी 
जायेगी ।" 


वास्तव में दस प्रकार की परिकल्पना राज्य नीति का प्रत्यन्त प्रभिप्रेत लक्ष्य 
होना चाहिए बच्चतें कि प्रन्य समस्त राज्य भी क्‍पने-मपने सविधानों में इसी प्रकार 
का विधान करें श्ौर उनकी सरकारें युद्ध का प्रत्याल्यान कर औौर श्पने विवादों को 
धाम्तिपूर्ण साधनों द्वारा सुनका कर भ्रन्तर्राष्ट्रीय मित्रता के मार्ग पर स्रग्नसर हों । 
किन्तु श्रभी तक ऐसा विधान किसी ने भी नही किया है, यहाँ तक कि संयुक्त राज्य 
अम्रेरिका ने भी नही जिसने कि जापान के सविधान मे इसे स्पष्ट रूप से सुप्रतिष्ठित 
फरने के लिए विश्येप यत्न भी किया। जापान पर अधिकार करने वाले अधिकारियों 
ने जापान को सैनिक हृत्टि से पगु बनाने के लिए संविधान में इस प्रकार का विधान 
किया था झ्लौर साथ ही यह तिदिष्द किया था कि जापान कभी भी स्थल, नो और 
वायु सेनाएँ नही रखेगा झौर न ही वह युद्ध-शक्य वस्तुओं को बनाए रखेगा । सविधान 
य्रुद्धक्रण के भ्रधिकार को भी मान्यता प्रदान नहीं करता । जो भी हो, अनुच्छेद & 
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के उपबन्धों का सरकार प्व यह भ्रर्थ लगाती है कि रक्षात्मक हथियारों को बनाएं 
रखने की ग्रनुमति है मौर सविधान केवल युद्ध झोर झक्ति की धमकी प्रयवा उसके 
प्रयोग को प्न्तर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाने के साथनो के रूप में ही कानूनतविरद्ध 
ठहराता है । इस विपय में १४८०००४० व्पेशाह का कथन है छि, “वाद्यतः 
यह तके दिया जाता है कि पात्मरक्षा के लिए युद्ध और द्क्ति की धमकी प्रयवा 
उसके प्रयोग की श्रनुमति है ।/' 
संविधान की सर्वश्रेप्ठता (8पणपु०४7४०७ ०६४० 0078४/ए५४०)--अनुन्छेद 
६८ स्पप्टरूप से इस वात का विधान करता है कि “यह संविधान राष्ट्र की सर्वोच्चि 
विधि होगी ओर कोई भी विधि, प्रध्यादेश, शाही भाज्ञा प्रयवा सरकार का भनन्‍्य 
प्रधिनियम प्रथवा उसका कोई भाग जो सविधान के उपबन्धो के विदद्ध हो किसी 
प्रकार की कानूनी शक्ति म्रथवा मान्यता नही रखेगा ।” इसका यह भर्थ निकला कि 
१६४७ में सविधान के लागू होने पर वे समस्त कानून, अध्यादेश, शाही भाज्ञाएँ गौर 
मन्त्रिमएडल के झादेश जो उस समय वत्तमान थे और इस संविधान के उपबम्धों के 
विरोधी थे स्वतः ही अत्रेध बन गए ग्रौर परिणामस्वरूप भ्रप्रवर्ती हो गए । ग्लौर फिर 
संविधान के प्रवृच्च होने पर डायट (2।०8) द्वारा ऐसा कोई भी श्रधिनियम नहीं 
बनाया जायगा जो मूल-विधि से असंगत हो अथवा तदनुसार न हो । इसी प्रकार 
सरकार का कोई भी कार्य जो सविघान के उपबन्धों के विरुद्ध हो वैध नही ठहराया 
जायेगा । अनुच्छेद ६९ साफ तौर पर सा्वजमतिक कार्यों मे लगे हुए लोगों को जैसे 
सम्राद्‌ अथवा प्रतिराज (7६०४०॥/), राज्य के मन्त्रियों, डायट (/000) के सदस्यों 
न्यायाधीशों झ्ौर झन्य समस्त सावंजनिक अधिकारियों को संविधान का समर्थन झौर 
भादर करने के लिए उत्तरदायी ठहराता है। यह उनका संवैधानिक कर्त्तव्य है प्रौर 
उससे किसी प्रकार की च्युति उनको सविधान द्वारा प्रयवा उसके अन्तर्गत बने 
कानूनों द्वारा दरंडनीय बना देगी । अतः जापान में कोई ऐसा झधिनियम नहीं बताया 
जा सकता अथवा शासन के किसी झभिकरण (32०४०५) हारा ऐसा कोई काम नहीं 
किया जा सकता जो सविधान द्वारा श्रनुमत न हो । ताकि लोगो की स्वाघीनदाओों 
ओर स्वतन्त्रताओं पर किसी प्रकार का आक्रमण न हो, इसको सुरक्षा के लिए अनुच्चेद 
&७ इस ब्रा, को दुहराता है कि सविघान ह्वास प्रत्याभूत मूल मानव अधिकार 
“मनुष्य के स्वतन्त्र ज़ने रहने के लिए प्राचीन काल से चले आने वाले सघर्ष का फल 
हैं, स्थायित्व के लिए उन्हे कई प्रकार की कठिन परीक्षात्रो मे से निकल कर जीवित 
रहना पड़ा है और धरोहर के रूप मे वे वर्तमान और भावी पीढ़ियो को सौपे यए हैं 
ताकि वे सर्वेदा के लिए अभ्रनतिक्रम्य रूप मे बने रहे । 
अनाम्य संविधान (4 स्षिह्ांत 0008 7प४००)--सविधान की सर्वोच्चता 
इसी बात से सुतरिश्चित. रहती है कि यह साधारण विधि-निर्माण प्रक्रिया द्वारा 
प्रिवर्तनीय व हो । जापान का सविधान उसमें संशोधन किए जाने की प्रक्रिया का 
4. ठ0#/ध्काछ॒एक्काय 20ण०8:फकदाएई ३४ नै०94%, 9. 202, 
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डिघान करता है जो साधारण विधि-निर्मास प्रक्रिया से सर्वथा भिन्‍न है। इसका ग्र्थ 
यह हुआ कि संवैधानिक विधि वैधानिक विधि की बराधरी पर विद्यमान नहीं है ग्रौर 
प्रथम प्रकार की विधि का स्तर द्वितीय प्रकार की विधि से ऊँचा है, अर्थात्‌ संवैधानिक 
विधि मूल भर सर्वोच्च है । अनुच्छेद ६६ विधान करता है कि संविधान संशोधन विपयक 
प्रस्ताव या तो पापदों के सदन (प्ल००४७ ० 0०४००ं॥०78) में या प्रतिनिधियों 
के सदन (घछ008७ 0४ &०97०६४७॥६७४ए०४) में पुर:स्थापित किया जा सकता है॥ 
इस प्रस्ताव के लिए यह आवश्यक है कि यह प्रत्येक सदन के दो-तिहाई या इससे 
अधिक सदस्यों के बहुमत से परथक्‌ से अवश्य पारित हो। डायट (0४४) द्वारा 
संशोधन के पारित होने पर यह लोगों के पास जनमतसंग्रह के लिए भेजा जाता है 
ताकि उनका अनुसमर्थन प्राप्त हो जाय | यदि जनमतमस्तग्रह मे मतदान करने वाले 
लोगों का बहुमत उसका अनुमोदन कर दे तो उसे सविधान के सश्योधन के रूप मे 
साच लिया जाता है और उसे तुरूव लायू कर दिया जाता है। 
अब तक संविधान में एक बार भी सशोधन नही हुआ है । उसको दुद्दराने के 
विपय में भ्रनुदार सदस्यों (00/05९7४&४४०७) के भारी दवाव और डायट (१000) 
के कानून के अन्तर्गत संविधान के ऊपर विठाए जाने वाले आयोग की स्थापना के 
बावलुद भी सविधान वैसा ही है जैसा वह १६४७ में था ।* संविधान पर विठाये गए 
ग्रायोग में श्रपते विचार-विमर्श को अ्रभी तक अन्तिम रूप अदान नही कियः है । 
इसके ग्तिरिक्त, प्रत्येक सदन के दो-विहाई सदस्यों या इससे अ्रविक का एक सम्मत 
मत और इसके साथ ही जनमतसंग्रह होने पर बहुमत के सकारात्मक मत, की प्राप्ति 
एक कठिन काये है । अ्रतः सशोवन-प्रक्रिया की सापेक्ष कठिनाई के कारण जापान कर 
संविधान युक्तियुक्त तौर पर एक झनाम्य संवित्रान का उदाहरण कहा जा सकता है। 
यदि सबियान में अभी तक कोई सशोधन नही हुआ है तो इसका श्रर्थ यह नही 
है हि उसमे विस्तार नदी हुमा | डायट (70०() द्वारा अधिनियमित विवियाँ सविप्रान 
की व्यास्याएँ जौर न्यायालयों द्वारा उसके उपबन्धों के विस्तार पर्याप्त हप से संविधान 
की वृद्धि में सह्ययक सिद्ध हुए हैं । हाँ, व्यास्यामों भौर विस्तार की देन इतनी अधिक 
नही है । किन्तु डायट (0०0) द्वारा अनेक आधारभूत विधियों के पारित होने के 
कारण संविधान के उपबन्ध पर्याप्त रूप में अनुपूरित हो गए है ।उदाहरण के तौर पर, 
झाही आवास विवि [779 ॥छऊुणाछं प्र०085 4/&४), राष्ट्रीय संसद्‌ (/अ०6) 
विधि (70० ख्ब्भ्ंण्य०! 27०0 7.5७), विच्च विधि (77७ #ग्र&४००७ 7.59), 
मन्विमएडल विधि (7४७ 05970# 4/»७), सार्वजनिक स्वायत्तशासन विधि 
(पथव ?प्गा6 4पागा०णए 7.4७) इत्यादि, इत्यादि । चू कि मूल-विधि में व्यवस्थापन 
पं आयोग के वैधानिक अमिसंवादित करव्य हैं: संविधान का धध्वयन, उम्से सम्बस्ध 


रखने वाली समस्याओं को छान-बीन और विधार-विमरशं, और “मन्त्रिमए्डल को 


परिणामों के विषय में प्रतिवेदन देना और उसके द्वारा डायद (7060) को प्रतिवेदन 
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4 इस कानून के पारित होने के लगभग पन्द्रद मास्त बाद भायोग ने अप्रनी पहली सभा की । 
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को साधारण प्रक्रिया द्वारा परिवर्तन किए जा सकते हैं अतः यह वात संविधान को 
किसी सीमा तक लचीला भी बना देती है। 
न्यायिक पुनरीक्षण (उण्ठंथंध प्े०श०४)--सविधान ने स्पप्टतया स्यायिक 
पुनरीक्षण की श्त्नित सर्वोच्च न्यायालय में निहित की.है, यद्यवि उसने एकीय 
(एमआाधपाड) शासन-पद्धति की स्थापना को है । अनुच्छेद ८१ विधान करता है कि 
किसी प्रकार की विधि, ग्रादेश, विनियम झ्यवा अधिकारीय कार्य की संवैधानिकता 
सुनिश्चित करने की शवित का प्रन्तिम प्राथय सर्वोच्च न्यायालय है । इस दिद्ा में 
जापान में सस्थाओं के एक अमरीकी तत्त्व का प्रवेश कराया है। किन्तु जहाँ संयुक्त 
राज्य प्रमेरिका में सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनरीक्षण की भ्रपनी शक्ति संविधान 
से प्राप्त मही करता, वहाँ जापानी सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्यास्या 
करने की और उसकी पवित्रता झौर सर्वोच्चता को वमाए रखने की शवित है । 
जापान मे सर्वोच्च न्यायालय मे भ्रभी तक झधिकार करने से सम्बन्ध रखने 
वाले निदेशों को लागू करने के लिए झुछ एक पारित विधियों को छोड़कर किसी 
विधि, झ्राज्ञा, विनियम अथवा अधिकारीय कार्य को पअ्रवैध या झसवंधानिक नहीं 
ठहराग्रा है, श्रपितु कुछ एक की संवेधानिकता की पुष्टि ही की है। १६५६ के 
सुनकावा (8५0४५४७) के मुकदमे में सर्वोच्च न्‍्पायालय ने यह घोषणा की थी कि 
जापान में अमरीकी सेनाम्रों की विद्यमानता सविधान के अनुच्छेद & का प्नतिक्रमण 
नही करती । इस निर्णय ने इस सिद्धान्त को भी स्थापित किया कि तव तक कोई 
सन्धि “स्पप्ट रूप से प्रसवेधानिक श्रौर अवैध नहीं है जब तक वह ग्यायालय को 
प्रदान की गई न्यायिक पुनरीक्षय की झवित के क्षेत्र से बाहर है ।” 
सम्राद,' राज्य का प्रतीक (87००7 (० 89ए0०॥ ०१ ६४० 8080०)-- 
स्विधान ने सम्राद्‌ नामक संस्था वी रक्षा तो की है परन्तु महामहिम (8स्‍3 3]०४४७) 
को उन समस्त झवितयों, विशेषाधिक्रारों और परमाधिकारों से वंचित भी कर 
दिया है जिनका यह उपभोग और प्रयोग पहले किया करता-था । सविधान द्वारा 
अब वह राज्य के प्रतीक और जनता की एकता के रूप में घोषित किया जाता है। 
शासन सम्बन्धी कोई भी शक्ति और सत्ता श्रव उसके पास नहीं है । वह केवल उन्हीं 
'कत्तंब्यो' को करता है जो सविधानः में गिनाए गए है भ्रौर वह भी इस उपबन्ध के 
अधीन कि राज्य के मामलों में सम्राट्‌ के समस्त कार्यो के लिए मन्त्रिमएडल की सलाह 
और ग्नुमोदन की आवश्यकता होगी और उसके? लिए मन्न्रिमएडल उत्तरदायी 
होगा । वयोकि सम्राद्‌ “्रपनी अवस्थिति जनता की इच्छा” से प्राप्त करता है और 
बह राज्य सम्बन्धी कार्यों को उसी रूप से करता है जैसे वह संविधान में उल्लिखित 
है, उसे वैसा मन्त्रिमएडल के परामर्श और अनुमोदन प्राप्त'होने पर ही करना 
चाहिए ।* सविधान यह भी विदान करता है कि बिना संसद्‌ ([0०4) के प्राधिकरण 
जाप अुच्चेद २ 3. अनुच्छेद ड 5. अनुच्देंद ७ 
2. श्रनुच्छेद ७ 4. अनुच्छेद १ 
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(7००णांहधंणा) के किसी भी प्रकार- की सम्पत्ति न तो शाही वंच [गिफ्ुशांको 
म०प०) को दी जा सकतीं है या उसके द्वारा ग्रहषा को जा सकती है म्ौर न ही 
उसमें से किसी प्रकार के उपद्वार दिए जा सकते हैं ।! 
संत्तदोप शासन-प्रणाती (28:8फरला४६३7७ 8380007 ० (0४ वथशप्रपशा४)-- 
सयुत्त राज्य प्रमेरिका की सरकार ने जापान में प्रधानीय शासत-प्रणाली के स्थान 
पर समदीय धांतन-प्रशाली को पसन्द कर उस्ते स्थापित करने का निश्चय किया था 
भोर तदनुसार राज्म-सबिव 37. 577०8 ने 8047 के राजनीतिक परामशंदाता 
37, 0९०8९ 4०॥९४०॥, 7०. को एऐँसा परामर्श दिया था । परन्तु जापान में 
स्विधान द्वारा स्थापित ससदीय शासन का एक विद्येष लक्षण यह है कि सआद उत 
कार्यों को भी सम्पादित नहीं करता जो राज्य का सर्वधानिक प्रधान होने के माते 
उन्नसे जुड़े हुए हैं। साप्नाद्‌ राज्य का भोर लोगो की एकता का अ्रतोक है जिसे प्रपनी 
भवस्थिति जनता की इच्छा से प्राप्त हुई है । कार्यपालिका शक्ति मन्प्रिमण्डल में है 
प्रौर वह सामूहिक रूप से समद (/00॥) के प्रति उत्तरदायी है। प्रधान मन्त्री मन्त्रि- 
मएडल का प्रधान होता है प्रौर मन्त्रियों में से प्रधान मनन्‍्त्री समेत अधिकांश को 
संस्द्‌ (7000) का सदस्य भवश्य होना चाहिए। ससद्‌ (200) प्रधान मनी को 
नामोहिंप्ट करती है भोौर उसके त्याग पत्र देने पर मन्त्रिमएडल समूचे तौर पर त्याग- 
पत्र देता है ।? यदि प्रतिनिधि संदन (प्रणए४० ० कै०॥०5९॥४४ ४४९८३) प्रविश्वास 
का प्रशताव पारित कर देता है प्रथवा विश्वास प्रस्ताव को भस्वीकृत कर देता है तो 
मन्त्रिमडल समूचे तौर पर त्यामपत्र दे देता है ।? ये समस्त लक्षण ससदीय झासन- 
प्रणाली के हैं प्रौर मन्त्रिमडल के छुचार रूप से चलने वाले कार्य का निश्चय कराते 
हैं। इंग्लैंड में मन्त्रिमंडलीय शासन के ये सामान्य सिद्धान्त ऐसे झभिसमयों का परि- 
णाम है जिनकी जड़ें बड़ी गहरी हैं । जापान में इन्हे विशेष रूप से संविधान में 
समार्विपष्ट किया गया है। 
स्थानोय स्वायत्त शासन (7.0०8) 4प४०7०७७)--पभ्रन्ततः संविधान स्थानीय 
स्वायत्त झ्ासन के सिद्धान्त को प्रमुख रूप से प्रविष्ट कराता है । स्थानीय शासन 
प्रशासनिक क्षेत्र भौर नगर, छोटे नगर ओर ग्राम म्युनिसपैलिटियों को संविधान ते 
स्वायत्त शासन के विस्तृत अ्रधिकार प्रदान किए हैँ। अनुच्छेद ६३ विधान करता है 
कि स्थानीय सार्वजनिक सत्ताएं (९।श्धंप०४) प्रपने विमर्शी अंग्रों के रूप में सभाएं 
स्थापित करेंगी भौर समस्त स्थानीय सत्ताशो के सुर्य कार्यपालिका झधिकारी, उनकी 
भागों के सदस्य और ऐसे अन्य स्थोनीय उपाधिकारी जो विधि द्वारा निश्चित होगे, 
प्रपने प्रमेक लोकसमाजों के अन्दर सीधे सार्वजनिक मतदान द्वारा निर्वाचित होंगे । 
१६४७ की स्थानीय स्वायत्त झासन विधि ([.००७४ 40$०7०णह 7,0७, 7947), जो 
4. अनुन्द्ध द ८ 
3. अनुच्छेद ७०, 00%/ख्०8 ० #ंघछ4%, २247. 
#. बअनुच्चेद ६६, 20०, . 
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संविधान के भ्रनुच्छेद ६२ की भ्रनुपूर्ति करती है, प्रारम्भक (रं४&६४/४०) भौर 
स्थानीय सत्ताझ्रो के मतदाताओं द्वारा प्रत्यानयन (2;००७॥) के प्रयोग का भी विधान 
करती ६ । जापान में प्रव तक इस प्रकार की प्रजातान्त्रिक शब्वित भ्रज्ञात रही 
थी। 


लोगों के ग्रधिकार और कर्त्तव्य 
(छह 2 00प४९३ 06 $॥० ए९०७)०) 


सविधान न्यगरिकों को नागरिक भौर राजनीतिक झ्धिकारों की एक प्रभाव- 
शाली सूची परपित करता है और कुल १०३ अनुच्छेदों मे से ३१ श्रनुच्छेद तीसरे 
भ्रध्याय में है जिसका शीप॑क “लोगों के भ्धिकार झौर कत्तंव्य/” है। 'सम्भवतः यह 
संसार का एक अत्यधिक विस्तृत श्रौर महत्त्वाकाक्षी संवंधानिक कथन है जो इस बात 
को प्रत्याभूत करता है कि ये मानव झधिकार “जो इस पीढ़ी भौर भावी पीढ़ियों के 
लोगों को प्रदान किए कए हैं प्रमर भौर अ्नतिक्रम्य हैं ।! झगे चलकर संविधान 
विधान करता है कि लोगों को प्रत्याभूव की गई स्वतन्त्रताएँ और अधिकार लोगों 
के सतत प्रयत्नों द्वारा बने रहेंगे भौर उन्हे प्रादिष्ट करता है कि वे “इन स्वतस्त्रतामों 
और अधिकारों के दुरुपयोग से छवेंगे झौर सावंजनिक कल्याण के लिए उनके प्रयोग 
के लिए उत्तरदायी होंगे ।”? इसका यह प्र्थ हुआ कि सविधान स्पष्ठतया नागरिकों 
के ऊपर यह प्रभाव डालता है कि प्रजातन्त्र का मूल्य जागरूकता प्रथवा सजग रहना 
है, और उनके पास अपने राजनीतिक भाग्य को निश्चित करने का प्रनन्‍्य- 
क्राम्य, (09)0799!०) झ्रुथवा श्रविच्छेध प्रधिकार है ।२ उन्हें भ्रपनी किसी भी प्रकार 
की स्वतन्त्रता को और अधिकार को बुरी तरह से प्रयोग नही करना चाहिए वल्कि 
उनको अपनी भलाई और सावंजनिक कल्याण के लिए काम में लाना चाहिए। 
तदनुसार, सविधान बिना किसी भेद-भाव के व्यक्ति के प्रति आदर पर जोर देता है 
और उसके जीवन, स्वतन्त्रता और सुख की खोज के शभ्रधिकार को प्रत्याभूत करता 
है बशर्ते कि वह सार्वजनिक कल्यारा में बाधा सिद्ध नहो क्योकि “सार्वजनिक 
कल्याण का विचार ही व्यवस्थापन और अन्य शासकीय मामलो में सर्वोपरि रहता 
है "४ 
अनुच्छेद ११ द्वारा यह विवान किया जाना कि “जनता को किन्ही भी 

मौलिक मानव अधिकारों का उपभोग करने से रोका नही जाएगा'”“**'जो अधिकार 
उसको अत किए गए है श्रौर जो प्रमर मोर अनतिक्रम्य है”, एक प्रकार की 
अधिकारों की शर्त रहित प्रत्याभूति श्रथवा गारदी है और शासन को उनके अधिकारों 





अनुच्छेद है१ 
अनुच्छेद १९ 
अ्रनुच्छेद श्ड 
अनुच्छेद १३१ 


की ९० ऐ७ +२ 
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पर कोई रोक लगाने भ्रथवा उनमें कमी करने के लिए रोक दिया गया है । परल्तु 
अनुच्छेद १३९ और १३ रोक लगाते है । गनुच्छेद १२ जनता के लिए कुछ एक 
दायित्वों का विधान करता है । सर्वप्रथम दायित्व यह है कि लोग सतत प्रयत्न द्वारा 
भपने झधिकारो को वनाए रखें और उनके किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से ब्चे। 
दूसरे यह कि वे अपने अधिकारो को सार्वजनिक कल्यारा के लिए प्रयोग करने में उत्तर- 
दायी बनें। अनुच्छेद १३ जहाँ इस दात की घोषणा करता है कि समस्त लोगों का व्यष्टि 
रूप में ग्रादर किया जाय वहाँ इस बात की भी शर्तं लगाता है कि उनका जीने का, 
स्वतन्त्रता का, भ्रौर सुख की खोज का अधिकार उसी सीमा तक रहेगा जब तक' वह 
अधिकार सार्वजनिक कल्याण में हस्तक्षेप न करे । जापान में इस विपय में कुछ भय 
प्रकट किया गया है कि सार्वेजनिक कल्याण सम्बन्धी उपबन्ध का समावेश और 
अधिकारों का सा्वंजनिक कल्याण के अवीन उपभोग किया जाना इन दोनों बातों 
का सम्भवतः गलत अर्थ लगाया जा सकता है और कही सार्वजनिक कल्याण के नाम 
पर लोगों की स्वतम्त्रताओं का अतिलंघन न कर दिया जाबे अथवा उनमें कमी कर 
दी जाय । यह तके भी दिया जाता है कि सार्वजनिक कल्याण की संबोधना 
(0०४००७४) सदा से ही भ्रामक रही है । सार्वजनिक कल्याण के नाम पर राज्य की 
प्रत्येक क्रिया और शासन के प्रत्येक कार्य का भले ही वह अत्यन्त कूर और अत्याचार- 
पूर्ण रहा हो, सदा ही समर्थन किया जाता रहा है। शौर फिर जापान में पुरानी 
स्वैरतन्त्री परम्पराएँ बपौती के रूप में चली आ रही है । 


परन्तु यह प्रश्न जैसे कि माकी (2७) का कथन है, “प्रत्येक लोकतन्त्र में 
महत्त्ववुर्ण है क्योकि इसके अन्तर्गत व्यक्ति द्वारा स्वतन्त्रता का उपभोग भौर समस्त 
समुदाय का कल्याण इन दोनो के मब्य संतुलन. अन्तग्र स्त होता है ।/! प्रधिकार किसी 
भी तरह दागित्वों से श्रलग नहीं किए जा सकते और मानव अधिकार बिना सीमाओं 
के रह नही सकते । प्ंविधान जहाँ जापान के लोगों पर उत्तरदायित्वों को आरोपित 
करता है वहाँ साथ में शासत को इस बात के लिए भी उत्तरदायी ठहराता है कि वह 
लोगों के जीवन, स्वाधीनता झौर सुख की खोज के अधिकार का निवंहण करे (* कोई भी 
प्रतिनिधि और दायित्वपूर्णे शासन, जो जनता के प्रति उत्तरदायी है, उस सार्वजनिक 
कल्याण की श्रोट में मूलभूत अधिकारों का झ्तिलंघन करने की सामथ्यं नहीं रखता 
जिस सार्वेजनिक कल्याण का वह पर्याप्त रूप से समर्थन नहीं कर सकता । झासन 
सदा ही परिनिरीक्षा (3००४ए5) के अन्दर रहता है और वह इस बात को भुला नहीं 
सकता कि झाने वाला कल! चुनाव का दिन है और उसे अपने उस सार्वजनिक 
कल्याण की जवाबदेही करनी पड़ेगी जिसका वह पर्याप्त रूप से समर्थन नही क़र 
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सकता । जापान के सर्वोच्च न्यायालय ने इंस वात की पुष्टि की है कि स्वृतन्त्रता-में 
कमी करने के लिए सावंजनिक कल्याण एक मान्य झऔचित्य है । किन्तु इसके साथ ही 
वह इस बात के लिए भी आग्रह करता है कि किसी शासक सत्ता द्वारा सार्वजनिक 
कल्याण के सिद्धान्त का प्रयोग स्वतन्त्रता को सीमित करने के लिए अमूर्त औचित्य के 
रूप में नहीं हो सकता, इसका-प्रयोग तो केवल यथाविधि- अधिनियमित व्यवस्थापना 
के अन्तर्गत झौर स्पप्टतया निश्चित परिस्थितियों के अधीन ही हो सकता है ।* 


बात यह प्रद्ंसनीय है कि गत उन्‍्नीस वर्षों से जब से संविधान लागू हुम्ना 
है भ्रब॒ तक “व्यवस्थापिका, कार्यपालिका अथवा न्यायिक कार्य द्वारा संवैधानिकतया 
प्रत्याभूत स्वतन्त्रताओरों में से किसो एक का भी अपक्षरण नहीं हुआ है ।”? 


विशिष्ट भ्रत्रिकार (896०॥० उ्पं8॥६)--पंविधास नागरिकों को जिन 
भधिकारों की गाररटी देता है वे संक्षेप में यहाँ दिए जाते है: विचार; अन्त-करण; 
धर्म; सभा; समुदाय; भापणा; प्रेस और समस्त अन्य प्रकार की अ्रभिव्यक्ति की 
स्वपनन्त्रताएँ, निवास और पेशे की पसन्द; किस्ती विदेशी देश मे जाने की भ्रौर 
राष्ट्रीयता त्याग देने की इच्छा, शैक्षशिक स्वतन्त्रता*; जाति, धमं, लिज्न, 
सामाजिक स्वर श्रथवा कुलोत्पत्ति के आधार पर राजनीतिक, श्राधिक श्रथवा 
सामाजिक सम्बन्धों में भेदभाव से छू८*; विधि के सम्मुख श्रौर विधि के अधीन 
समानता; सावंजनिक अधिकारियों को चुनने का और उन्हें बर्खास्त करने का 
श्रनन्यक्राम्प भ्रधिकार; क्षति-पूर्ति के लिए; सार्वजनिक अधिकारियों को हटाने के 
. लिए; कानूनो के श्रधितियमन, हटाने अथवा संशोधन के लिए, अ्रध्यादेशों भ्रथवा विनि- 
थमो था भ्रन्य मामलो के लिए याचिका देने का अधिकार, किसी सार्वजनिक अधिकारी 
के अवेध कार्य के परिणामस्वरूप होने वाली क्षति की पूति के लिए राज्य अ्रथवा 
सार्वजनिक सत्ता के विरुद्ध मुकदमा दायर करने का श्रधिकारः; परस्पर सहमति होने 
पर घिवाह करने की स्वतन्त्रता; पति पत्नी के समान अधिकार, स्वस्थ झ्ौर सास्क्ृतिक 
जीवन के न्यूनतम स्तरों को बनाए रखने का अधिकार; अपनी योग्यता के अनुरूप समान 
शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार; काम करने का अधिकार; कर्मकरों के संगठन, मोल- 
तोल भौर सामूहिक रूप से कार्य करने का श्रधिकार; सम्पत्ति के स्वामित्व प्रथवा 
रखने का अधिकार; भौर कानून की सम्यक्‌ प्रक्रिया का अधिकार | 
ऊपर ग्रिनाए मए अधिकारों और स्वतन्त्रताओं से यह पता चक्षता है कि 
संविधान में. समानता की संवोधना को प्रमुख और व्यावहारिक स्थान मिला है। 
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कही छा 


नया संविधान (१६४७) ह्श्ठ 


विधेष विभेपाधिकारों को मिहा कर, कुनीस ग्रौर कुत्तोन-वर्ग को मान्यता ने देकर, 
किसी सम्मान पयवा किधी उशधि को धारता करने काले मे बसतें कि वह सम्मान 
या उशधि प्रापड के जोवन भर के लिए सीमित न हो, किसी भी प्रकार के विशेषा- 
घिकार को प्रववर्णित करके स्ममाजिक समानता की ग्रारएटी या प्रत्याभूति दी गई 
है। कित्ती प्री व्यक्ति को फिसी प्रतरा के दशड के भतिरिक्त कारायार में अनै च्छिक 
दामता में नहीं रपा जा सकता । लियो की समानत्ता, ममाने झिक्षा का अधिकार, 
भोर पति पल्ली के प्रपिकारों मे समानता व्यक्ति के गोस्व थौर उसकी सामाजिक 
उच्चता को बढ़ाते हैं। कामून के सम्मुय समानता को प्रोड भी अवेक बल प्रदान 
किया गया है। भधिकार ओर कर्तव्य वाले ग्ध्याय में ३१ में से १० भ्नुच्चेद इस 
बात से सम्बन्ध रखते है. जिसे हम फानून की सम्यर झ्रादेशिका-- (7०५०७) का 
नाम दे सपते हैं। इसमें शामिल की जाने बाली बातें ये है : जीवन अयवा सवा" 
पीनता से वश्चित किये जाने से मुक्ति प्रयया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रियाकों 
दोड़कर धन्य प्रकार के धापराधिक दरड के थरारोप से मुक्ति, स्यायालयों के पास्त 
जाने की स्वतस्पता; कारएंट के बिना गिरफ्तार न किया जाना, दोपों के त्वकूप को 
तृरन्त मूबित किए बिना गिरफ्तारी प्रथशा विरोध का ने होना, समृपररेशी 
(एमए) माँगने का विश्येपाशिकार, शारएट छोड़फर घर, फागज-पत्रों और घर 
को इस्तुप्रों को सुत्ता, यातना अ्रथवा क्रर दरडो के विरुद्ध मुरक्षा, निष्पक्ष स्याया- 
पिकरण हारा शीघ्र प्रोर सावंजनिक प्रस्वीक्षा (६ए०७)) का अ्रधिकार, गवाहों की 
परीक्षा भोर पपते लिए, सार्वजर्तिक खर्च पर, गवाह प्राप्त करने की आावदयक 
प्रक्रिया- का अधिकार, अपने ही विश्द अमिसाद््य देने की मजबुरी से मुक्ति, ऐसे किसी 
कम के लिए. अपराधी 5हराए जाने से यृक्ति जिस समय उस काम का क्रिया जाता 
पैध था, या जिस के लिए वह दोपमुक्त माना गया है, और दोहरे जोखिम से मुक्ति, 
और गिरफ्तारी भ्रयवा निरोध के बाद दोय से अभिमुक्त होने पर राज्य पर प्रतिकार 
के लिए मुकदमा करने का अधिकार । 


जिन बातों में हम राजनीतिक समानता की अभिव्यक्ति देखते है वे ये हैं: 
सार्वभौम वयस्क मताधिकार को गारस्टी जिसका पअयोग सार्वजनिक अधिकारियों 
के चुनाव के लिए किया जाना है, जनता.को झार्वृजनिक अधिकारियों को चुनने 
का प्रौर उन्हें बर्लास्‍्त करने का भ्रनन्‍्यफ्राम्य प्रधिकार, समस्त सावंजनिक भ्रधि* 
कारियों को समस्त समुदाप का सेवक घोषित करना, समत्त इुसावो में मतदान की 
गोपनीयता को सुनिश्चित करना और किसी भी मतदाता को, सार्वजमिक या निजी 
रूप से, उसकी पसन्द के लिए उत्त रदायी न ठहराता, और प्रत्येक व्यक्ति को क्षति 
निव्रारण के लिए, सार्वजनिक अधिकारियों को हटाने के लिए, कानूनों के प्रवितियमन, 
विखशडन अथवा संशोधन के लिए, अध्यादेशो भ्रथवा विनियमों और प्रन्य मामलों 
मे लिए याचिका देते का अधिकार प्रदान करमा । संविधान इस वात के लिए भी 
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आ्राइवस्त करता है कि इस प्रकार की याचिक्रा को पुरःस्थापित करने वाले व्यक्ति के 
विरुद्ध किसी भी प्रकार का भेद-भाव नहीं वरता जायगा । 


करत्तंव्व [00४०७)--संवियान व्यक्ति के कत्तंव्यों के ऊपर भी वल प्रदान करता 
है पद्मपि ये कत्तंव्य बहुत अधिक नही हैं। चितोशी यनागा (000»आ एव9283) का 
कथन है कि “सदियों से चली भ्राने वाली पारम्परिक अशभिवृत्ति क््तंव्यों के ऊपर ही जोर 
देने की रही है झोर व्यावह्मरिक तौर पर अधिकारों को अ्पवर्जित किया जाता 
रहा है, भरे सामन्तवाद के पश्रधीन विश्वेषतया यही स्थिति रही है। लोझइतालिक 
विकाप्त को बढाया देने के उद्देश्य ते यह आवश्यक था कि जापानी समाज में 
स्वैरतन्धी परम्परा भौर उससे पीछे छोड़े गए परिणामों के प्रत्यधिक श्क्तिधालरी 
प्रभाव का प्रभावोत्यादक ढंग से मुकावला करने के लिए व्यक्तिगत अ्रधिकारों पर 
बल दिया जाय । इसका परिरसयाम नागरिकतः के केवल थोड़े से आधारभूत दायित्वो 
के समावेश में निकला है ।/? नागरिकों के कर्तव्यों भौर उत्तरदायित्वों के प्रस्तगंत 
मे वासी बातें ये है; किसी स्वतस्त्रता या अधिकार के दुरुपयोग से बचना, अधि- 
कारों झौोर स्वतन्त्रताओों का सावंजनिक कल्याण के लिए प्रयुक्त किए जाने का 
उत्तरदायित्व, सतत प्रयत्तपूर्वक संविधान द्वारा प्रत्याभूत स्वतन्त्रताप्ों प्रौर अधि- 
काझों को सुरक्षित और बनाए रखते का उत्त रदायित्व,! कराये करने का दायित्व जो 
एक अधिकार भी है, कर देयता,। झौर सब लोगों का यह दायित्व कि वे अपने 
रक्षण में विद्यमान समस्त लड़कों और लडकियों को विधि द्वारा विहित साधारण 
शिक्षा दिलवाएँ ।९ 
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अध्याय ३ 
कार्यपालिका 


(एल 8४०००४४०) 


इतिहास में सम्राद्‌ (7४० ए्रए७००७ 77 मा#००७)--चितोश्नी यनागा 
(छा ०788०) ने सम्राद के वास्तविक रूप का वर्णन किया है। उसका 
कथन है कि, “सम्राद्‌ राष्ट्र के इतिहास, वपौती, सफलता्रों, राष्ट्र के श्रतीत तथा 
वतमान की समस्त उत्तम बातों, उनकी निरन्तरता और रयायित्व का जीता जागता 
प्रतीक रहा है, प्रौर है। वह इतिहास और धर्म का प्रवतार है । उसके व्यवितत्व में 
राष्ट्र की प्राझ्ाएं, ग्राकाक्षाएं और भविष्य सार रूप में स्थित हैं। राज्य रूपी 
जहाज के मार्ग को सुरक्षा और स्थैयं के क्षेमविधान करने के लिए वह श्राध्यात्मिक 
लेंगर, नैतिक कर (7०००७४) और राजनीतिक गतिविधि के सिद्धान्त को प्रकट 
करने वाला यन्त्र है। प्रतीक के रूप मे वह जनता के हृदयों में निवास करता है, 
ऐसी जनता जो प्रत्येक अच्छी वस्तु को उसके सदगुणों मे उपारोपित॑ करती है।”! 
हैह राष्ट्र के सम्मिलन का विन्दु या जो वह अब भी है, भ्रौर सूर्य की देवी 
470(६४४५ 0:ए27४ से सीधा गौर मखरिडित वंश्-क्रम में प्रवतरित हुआ माना 
जाता है। सम्राद्‌ का यह रूप कि बह कामी (६७0४) अ्र्यात्‌ स्वर्ग से उतरा है, 
ईश्वरोय, पवित्र, पुएयात्मा और सर्वंविद है राज्य की स्वीकृत विधारधारा बन गई 
और सम्राद के इन गुणों को स्कूलों में भी पढाया जाने लगा । प्रत्येक स्कूल के प्रॉगन 
के प्रवेश द्वार के निकट एक छोटान्सा मन्दिर होता था जिसमें सम्राद्‌ के 
चित्र रखे जाते ये । हर वार जव स्कूल का बच्चा स्कूल मे प्रवेश करता था या बाहर 
जाता था तो उसके लिए यह आवश्यक था कि वह परदाः हटाए ओर मन्दिर के आागे 
सिर नवाए । “राष्ट्रीय छुट्टियों वाले दिन प्रायः १० बजे प्रातः समत्त जापानियों से, 
चाहे वे देश के बाहर हों या अरदर हों, "टोकयो में स्थित शाही महल की ओर मुख 
करके आ्रादरपूव क सिर ऋुकाये जाने की आशा की जाती थी। जापानियों के लिए 
जब वे महल की भूमियों के मुरुय द्वार में से मुजरते वे, हर बार घ्रिर नवाना एक 
सथा थी यद्यपि इसे कठोरता से लागू नहीं किया जाता था ।/* समआदू के सम्बन्ध में 
उसझ्ले किसी भी पहलू पर विचार-विमर्श करना पाप समझा जाता था । 
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इस प्रकार जापानियों के लिए सम्नाद्‌ राज्य था, शाइवत भौर भ्रपरिवर्ततीय 
प्रभुता का घर था “जो प्रभुता स्वयं और प्रृथ्वी के साथ सहविस्तारी थी ।” तसकी 
सत्ता सर्वोच्च थी और अनन्यक्राम्य थी, जिसके आगे सब धर्मों समझ कर सिर 
भुकाते थे । १६२५ के शान्ति रक्षण ग्रधिनियम (९९६९७ ए708९एए०० 309, 
2928) की- व्याख्या-करते समय, जिसके अनुसार, दूसरे विपयों के साथ-साथ, 
कोकुताई (7०:ए७४) या राष्ट्रीय राजनी ति-व्यवस्था में परिवर्तन करने के पक्ष में 
कुछ भी कहने के लिए मनाही थी, सर्वोच्च न्यायालय ते घोषणा की थी कि संम्राद, 
जो भ्रनन्त थुगो से श्रखणिडित वश-क्रम से चला आ रहा है, जापान में शासन करता' 
है श्ौर स्वंप्रभुता का प्रयोग करता है । 
इस राजनीतिक निष्ठा के तथ्य और लोगों की श्रयाध श्रद्धा श्लौर भवित के 
बावजूद भी सम्राद के हाथ में बहुत थोड़ी-सी ही राजनीतिक शक्ति थी झौर महा* 
महिम (पृ 3००४9) ने आम तौर पर कभी भी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय 
नहीं लिए थे । कम से कम गत ७५० वर्षो में उसने सदा ही तत्कालीन आरढ़ प्रभावी 
सरकार को सलाह को स्वीकार किया था और किसी भी प्रकार से वह सार्वजनिक 
नीति के निर्माण और निष्पादन के लिए उत्तरदायी नहीं था ! सम्राद्‌ राज्य का 
समारोहात्मक प्रधान था श्रौर केवल समारोहात्मक कार्यो को ही किया करता था। 
१८८६ के सविधान ने उसे निरंदुःश शत प्रदान कर दी थी । अनुच्छेद ४ का कथन 
था कि “सम्राद्‌ साम्राज्य का प्रधान है, जिसमे सर्वप्रभुता के अधिकार संयुक्त है भौर 
वह उनको इस संविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रयुक्त करता है ।” कितु तब भी 
उसने सदा अपने मन्त्रियो के परामर्श पर काम किया है ! उसने कभी भी कोई गलत 
काम नहीं किया और न ही अपनी ओर से और अपने उत्तरदायित्व पर कोई सावं- 
जनिक कार्य किया । अ्रतः मीजी सविधान के भ्रन्त्गंत भी उसका वर्णन साविधानिक 
राजा के रूप मे किया जा सकता है जो जापानी राष्ट्र की एकता भौर ठो प्पन का एक 
भ्रत्यन्त शक्तिशाली प्रतीक है। जापानी लोग सिहासन की प्रश्यसा करके अपने राष्ट्र की 
प्रशंसा करते थे और शाही परिवार उनकी देशभक्ति झौर देशभक्तिपरायणता के लिए 
एक लाभदायक केन्क्नका कार्य करता था। इस दृष्टि से जापान का सन्नाद्‌ इस्ंड 
के राजा के समान था। चितोशी यनाग्रा (क7०आ शब्ाण्हण) लिसता है कि 
“विद्येषत: जिन लोगों के सम्नाट्‌ के प्रति कभी भव्ति-भाव का दर्भव नही किया है 
वे उसे प्रायः अविश्वसनीय ही समभते हैं । पाश्चात्म लोगों में से सम्भव है इस्लैएड 
के लोग ही ऐसे है जो राजा के प्रति विद्यमान भावना को समभने वाले लोगों के 
अत्यन्त निकट आते है ।/ प्‌ हर 
सम्राद का वर्तमान स्वरूप (47॥0 झावए०/०ए ९8 ]॥9 ३8 $00059)--कोडुताई 
(70०६०) झथवा राष्ट्रीय राज्यशाप्न-विधि के सिद्धास्त को मिटाने के ध्यत्ल मर 
जिसके ब्नुसार शासन करने की शक्ति झन्ततः सम्राद में निहित थी, अधिकार करने 
वाले सत्तायिकारियों (0०००ए३४४०४ #ए०्मंप०७) ने सम्रादु को पिप्ट रू देने 
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की चेप्टा की । उन्होंने एक ऐसे सविध्यन का निरूपए किया जिसने सम्राद्‌ को 
शाम्य प्रौर लोगों की एकता का प्रतीक-मात्र बना दिया । सम्राट को लोगो की इच्छा 
दारा ही प्रपनी स्थिति प्राप्त हुई क्योकि उनमें ही प्रभुसत्ता निवास करती है।”! 
जनता की प्रनुसम्पस्नता शपित को रक्षा करने की दृष्टि से सविधान में सशोथन करने 
की प्रतिम शवित भी स्वयं जनता में ही निहित की गई है । इसका यह अर्थ हुम्ना 
कि सम्राट नाम को संस्था समाप्त की जा सकती है वशतें कि जनता का बहुमत, 
प्रपने प्रति।नधियों द्वारा काय करता हुप्रा धौर जनमत संग्रह द्वारा अनुसमथित किए 
जाने पर, ऐसा किया जाना चाहे । यह एक क्रान्तिकारी परिवतव है श्रौर शायद 
जापानी लोग कभी भी सम्राद नामक सस्था को समाप्त करने का साहस नही करेंगे, 
फिर भी यह एक वंघ सत्य है कि वे यदि ऐसा चाहे तो वे ऐसा कर सकते हैं । यह 
विडम्बना ही है कि जिस सम्राद ने १४ पगस्त, १६४५ को राष्ट्रीय राजनीति को 
विनाश से भौर राप्ट्र को सर्वनाश से बचाने के लिए अपने मन्त्रिमएडल को मित्र 
शक्ति की प्रात्मसमपंण की शर्तों को स्वीकार करने के लिए परामझं दिया था, स्त्रयं 
इस बात के लिए विवद्ञ हो गया कि वह ऐसा प्तविवान स्वीकार करले जिसने उसकी 
राजनीतिक मृत्यु का विधान कर दिया था। ७ जनवरी, १६४६ के सम्राट्‌ के नव 
बर्ष संदेश में भ्धिकार करने वाले सत्ताधिकारियों के मन की भावी घटनाओं की पूरी 
पूरी कलक मिलती थी । सम्राद्‌ ने घोषणा की थी कि सम्रादु और जनता के मध्य 
रहने वाले वंधन सदा परस्पर विश्वास झौर.स्नेह पर आश्रित रहे है न कि “जन- 
कथाओं और पौराणिक कयाप्रों पर, झौर न ही उनका इस मिथ्या धारणा पर विधान 
हुआ है कि सम्राट्‌ ईश्वरतुल्य है और जापानी लोग प्रन्य जातियों से श्रेष्ठ है भौर 
ये प्रवश्य संसार पर शासन करेंगे ।'* ऐसा बताया जाता है कि जिस दिन नया सवि- 
धान लागू क्रिया गया 50ग्मांटप 00० ने, जो सम्रादूं का सर्वधानिक परामर्शदाता 
और सविधान को स्वीकृति प्रदान करने वाली श्रीवि-परिपद्‌ का सभापति था, अपने 
प्रापकों ग्रतामी (4५७)णं) नामक स्थान पर डुबा दिया। उिगंगांडा। 09 मृत्यु से 
पूर्व एक पत्र छोड़ गया था जिसमे लिखा था कि, “मैने मरते का निर्णय किया 
है ताकि परलोक से मैं भ्रपनी राष्ट्रीय शासन विधि को बचाने में सहायता कर सकूँ 
और सम्राद्‌ की कुशलता की कामना कर सकू 7 


सारा का साय राष्ट्र प्रायः ऐसी ही विचारधारा रखता है। राष्ट्रसव शिक्षा 
तथा सांस्कृतिक संगठन (एफस४ढ्व जद्वधणाड खितारककं०ा३) गापे एपॉपाओं 
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जापान के ७४ प्रतिशत नवयुवक हृढता से विश्वास करते है कि सम्राद्‌ कम से कम 
केवल कागज पर ही नहीं श्रपितु लोगो के दिल-दिमागों में राष्ट्र के प्रतीक के हूप मे 
विद्यमान है ।! पाइचात्य रा्ट्रो, विशेषतः अमेरिका निवासियों के लिए यह बात धक्का 
पहुँचाने घाली थी क्योकि वे १६४५ में जापान की पराजय से पूर्व विद्यमाव राजत्ञ् 
के 4ति स्ार्वभोम प्रादरभाव में फेर-वदल करना चाहते थे । इस दिशा में अनुदार 
लोग" अस्यम्त क्रियाशील है और अपने पक्ष की वकालत करने के लिए वे प्रत्यन्त 
उत्साहयुक्त है। उनक्रा कहना है कि सम्राद्‌ को राज्य का और जनता की एकता 
फा प्रतीक-भात्र रह जामे की स्थिति “ऐतिहासिक परम्पराओ्रों और लोगों की 
भावनाओ फे प्रति कुठाराधात है ।” विधान के कुछेक आ्लोचकों का कथन है कि 
जापान में स्वैधानिक राबतन्त्र नही है जेसाकि दावा किया जाता है । वे कहते है कि 
जापान गणतस्त्र है स्पोंकि सम्राद्‌ का प्रतीक रूप में रहना, जनता से प्रपनी स्थिति 
को ग्रहण करना और उनका गणतन्त्र को समाप्त करने की भी अन्तिम झक्ति को 
धारण करना और सम्राद्‌ को नाममात्र की दशक्तियाँ प्रदान करने से भी इस्कार कर 
देना ये सब गणत्तन्त्र के ही लक्षण है, हालाँकि शाही सिहासन राजवंश से सम्बन्ध 
रखता है । पर जो भी हो, गरण॒तन्वीय झासन के रूर की यह व्याख्या तब तक गलत 
है जब तक शाही सिहासन राजवंश सम्बन्धी बदा रहता है। परन्तु सविधान द्वारा 
सम्राद्‌ को दी गई स्थिति से समाधान करने के लिए अनुदार लोगों को किसी भी 
प्रकार से प्रेरित नहीं किया जा सकता है। तदनुसार १६५४ में लिवरल (0०ण) 
और प्रोग्रौसिय (27०४7७७७४७०) दलों ने सविधान को दुहराने की समस्या का भी 
प्रकार अध्ययन करने के लिए जिसमें सम्राट की शक्तियाँ प्लौर स्थिति के झध्ययन का भी 
विशेष निर्देश सम्मिलित था, प्रृथक्‌-पृंथक्‌ दो समितियाँ स्थापित की। दोनीं समितियाँ 
इस निध्कपं पर पहुंचीं कि संविधान्र को तुरन्त दुहराने की आवश्यकता है मोर सम्राद्‌ 
को ब्रिटिश सम्राट्‌ के समान राज्य के संवेधानिक प्रधान के स्तर तक ऊपर उठी 
दिया जाय । शासन "भी सविधान के सम्बन्ध में एक आयोग की नियुक्ति कर छुका 
है । श्रव तक इस दिशा में कोई ठोस परिणाम देखने में नहीं आया है परन्तु जापान 
के लोगों में यह दृढ़ भावता अवदय पाई जाती है कि सम्राद्‌ को पुनः अपनी पूर्व 
स्थिति प्राप्त हो जाय । जापान के कुछ भागों मे किगेन्सेत्सु ([(8073०03) भर्थोत्‌ 
राष्ट्रीय स्थापना दिवस नामक आन्दोलन जोर पकड़ रहा है ( स्तेहक्ाइढडए १९ 
फरवरी को पड़ता है और ६६० ई० पू७ प्रथम सम्नाट्‌ जिम्मु टेन्नो (कंशाहप 
पू७ए००) द्वारा जापानी राज्य की स्थापना की परम्परागत वर्षगाँठ है । यह उत्तव 
जापानियों के घाही परिवार के प्रति आदर तथा स्नेह को प्रकट करता है। संम्राद 
3. एय28300, ए०एमेच्म, 3प्रए४४-5०90.. 953, 73--38. 2280 सर्च 
६० "च.एथ्घा९४० ०एपरॉबए 470०७ ०एव्पए३ भा॥ सिग्रएशग 
226०० 46675, 70०0., 952, 99. 2365-44. 
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ह्रोहितो (8770#६०) इस राजवश की उत्तराधिकार परम्परा में १२४वें उत्तरा- 
घिकारी हैं। जापान पर एक ही यंश ने राज्य किया है जिसका परम्परागत उत्तरा- 
धिकार अनादिकाल से म्विच्छिन्न रूप से वना हुम्ना है । 


सिंहासन का उत्तराधिकार (8प००९३४०॥ ६० ६४३० 7%70०४०)--सविधान 
का भनुच्छेद २ विधान करता है कि शाही सिहासन राजबश सम्बन्धी है और डायट 
(000) द्वारा भ्रधिनियमित द्वाही वश कानून के झनुसार उस पर उत्तराधिकार 
होगा ! मीजी (अक्]र) सविधान के अनुसार शाही डायद (77:थरं॥! 2000), जो 
सिहासन का उत्तराधिकार निश्चित करती है, न तो दाही वश कानून में संशोधन 
कर सकती थी शोर न उसको समाप्त कर सकती थी । केवल सम्राद्‌ ही, शाही 
परिवार परिषद्‌ ([एाएलपंण फथाणा।ए 0०४५) और प्रीवि परिषद्‌ (शारए 
(९००४५) की सलाह से, उसमें संशोधन कर सकता था विन्तु १६४७ के वर्तेमान 
संविधान के भ्रधीन केवल डायट (70०8) को ही यह झधिकार प्राप्त है कि वह १६४७ 
में प्रधिनियमित वर्तमान शाही वंश कानून में सशोधन कर सके भ्रथवा उप्ते समाप्त 
कर दे। वर्तमान शाही वंश कानून रे मई, १६४७ को ही नए संविधान के लागू हीने 
के साथ-साथ प्रभावी हुआ था । 

१६४७ का शाही वंश कानून विधाय करता है कि, “शाही विहासन पर शाही 
वंश-प्रम्परा से सम्बन्ध रखने वाली मुख्य वंश-फ्रम में जन्म लेने वाली पुरुष-सन्तान 
ही बंठेगी ।” उत्तराधिकार के सम्बन्ध में मुख्य-्वश क्रम मे रहने वाला ज्येप्ठाधिकार 
का नियम है और कानून हृढता से शाही-परिवार संरचना की परिभाषा करता है। 
गोद लेने की अनुमत्ति नही है | यदि उत्तराधिकार के मुख्य वश-क्रम में शाही परिवार 
का कोई सदस्य नहीं है तो सिंहासन प्र वंशपरम्परा में शाही परिवार के अगले 
निकेटत्म सदस्य को बेठा दिया जाता है। ऐसा करते समय वरिष्ठ वश्ञ-क्रम में वरिष्ठ 
सदस्य को पू्ववर्तिता अथवा प्रधानता दी जाती है | छाही वंश परिषद्‌ ([णाए०४यंछ। 

* प्र००७० 00णाःथं!) जिसमे दस सदस्यों होते हैं, प्रधानमन्त्री द्वारा सभापतित्व की 
गई सभा में उत्तराधिकार के क्रम में परिवर्तन कर सकती है बचत कि सिहासन का 
उत्तराधिकारी अस्राष्य और भयंकर वीमारी से ग्रस्त हो। यदि प्म्नाद ने ग्रभी 
वयस्कता (१८ वर्ष) प्राप्त त की हो, अ्रथवा सम्राद्‌ किसी भयकर रोग से श्रस्त हो, 
प्रथवा सार्वजनिक कार्यो के करने में सम्राद के लिए कोई गम्भीर भ्रड़चन हो तो, 
प्रतिराज मरडल (!३९४०४०४) की स्थापना की जाती है। प्रतिसाज सम्राद्‌ के नाम 
पर अपने सारे कार्य करता है । 





१. सरचना इस प्रकार है: शाद्वी परिवार के २ खदस्थ, डायट (0०/) के दोनों सदनों 
अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष, प्रधान-मन्त्री, शाही वश मभिकरण का प्रधान, मुख्य 
न्यायाघोश तत्रा सर्वोच्च न्यावालय का एक्र अन्य न्यायाधीश । शाहो पररेवार के दो 
सदस्य शाही परिवार के अच्दर द्वी निर्वाचन द्वारा जुनें जाते हैं भर न्यायाधीश 
सर्वोच्च न्यायात्रय के भन्य न्यायाधीशों द्वारा चुना जाता है ६. 
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शाही परिवार को वित्त-ब्यवस्था ([0एल्‍थंक म्णाउशा०ण!पे अपघ0००४)-- 
वर्तमान मे थाही परिवार के कारवार पुरी तरह से डायट (?श6) के क्षेब्राधिकार 
और सत्ताथिकार के भ्रस्तगंत है । १६४५ से पूर्व शाही परिवार अत्यन्त घनवान था 
और भूमि और बडे उद्योगों के रूप मे वह वड़ी विस्तृत सम्पत्ति का मालिक था। 
सम्राद्‌ वास्तव में सबसे बड़ा 2&99087 (0०८६०) ग्र्थात्‌ एकाधिकार सम्पल 
व्यक्ति था और देश को अर्थव्यवस्था पर उसका शक्तिशाली प्रभाव था। किस्तु अब 
उस विस्तृत सम्पत्ति का बहुत बड़ा भाग राज्य को हस्तान्तरित कर दिया गया है 
और शाही परिवार की आवश्यकताओं का विनियोजनों के द्वारा प्रबन्ध क्रिया जाता 
है बशतें कि डायट (/020) उनका अनुमोदन कर दे । संविधान का अनुच्छेद ८ स्पष्ट 
रूप से विधान करता है कि डायट ()०0) की प्राधिकृति बिना शाही वंश को न वो 
किसी प्रकार की सम्पत्ति दी जा सकती है ग्रौरन उसके द्वारा स्वीकार की जा सकती 
हैं श्रोर न ही उस सम्पत्ति से किसी प्रकार के उपहार दिए जा सकते है।“ 


१६४७ में शाही परियार का झाकार कुछ कम हो गया जब ५१ राजकुमार 
और राजकुमारियों से युक्त ११ राजपरिवारों ने अपने पद और विशेषाधिकारों का 
त्याग कर दिया प्रौर वे साधारण नागरिक बन गए । आज शाही परिवार के भन्द 
वर्तमान सम्राद्‌ के और उसके तीन भाइयों के परिवार सम्मिलित हैं। १६४७ के 
संविधान ने उपाधियों को भी सम्राप्त कर दिया है और तदनुसार पूर्वकथित ११ राज- 
परिवार जिसी भी प्रकार की उपाधि से युक्त नही है । 


सम्नादू श्लोर उसके कत्तंब्य (79० ॥8996७7०07 #ञपे कंड कएा०४्४णा४-- 
संविधान के झनुसार झनुच्छेद १, ३ शर ४ सआद्‌ की स्थिति को तिश्चित करते है 
प्रौर अनुच्छेद ६ भौर ७ में उसके कतंव्यों की सूची दी गई है। भरनुच्छेद १ सम्रांद्‌ 
को “राज्य प्ौर जनता की एकता का प्रतीक बनाता है, जिसको वर्तमान ध्थिति 
जनता की इच्छा द्वारा मिली है क्योंकि उसमे सर्वप्रभुता का निवास है।/ इस 
अनुच्छेद का प्रभाव अनुच्छेद ३ और ४ में पर्याप्त रूप से प्रकट किया गया है। अनु- 
अछेद ३ निददिष्ठ करता है कि “राज्य की बातों में सम्राद्‌ के समस्त कार्यों के लिए 
मन्त्रिमण्डल के परामर्श और झनुमोदत की झावश्यकता होगी और उप्तके लिए मस्सि- 
मणएडल उत्तरदायी होगा ।” झनुच्छेद ४ विधान करता है कि “सम्राद्‌ राज्य के मामलों 
के विपय में केवल वही कार्य करेगा जिनका विधान संविधान करता है झौर उसके 
थास झासन से सम्बन्ध रखने वाली शक्तियाँ नहीं होगी ।” इन सब उपबन्धों का संठुक्त 
प्रभाव निम्नलिखित रूप से सक्लेप में कहा जा सकता है-- 

(१) कि सम्राद्‌ भ्रव शासन-सम्बन्धी किसी शक्ति या सत्ता को प्रयोग नहीं 
करता है। 
(२) कि वह राज्य के मामलों के बारे में केवल कुछ ही कार्य करता है 
और मे कार्य स्पष्ट रूप से संविवान में उल्लिखित हैं । वह किसी भी अकार फ्ले 
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परमाधिकार का उपभोग नहीं करता और न ही वह किसो विशेषाधिकार या दाक्ति 
का प्रयोग कर सकता है । 

(३) कि सम्राद्‌ के समस्त कार्यो के लिए मन्त्रिमएडल का परामर्श झौर 
प्नुमोदन प्रावश्यक है झौर इस प्रकार के समस्त कार्यों के लिए मन्त्रिमएडलीय 
उत्तरदायित्व है । 

(४) कि सम्राट्‌ राज्य और जनता की एकता का प्रतीकमात्र है। 

(५) कि सम्नाद्‌ को अपनी स्थिति जनता की इच्छा द्वारा प्राप्त होती है 
जिसमें सर्वप्रभुता का निवास है।यदि जनता चाहे तो वह राजपद की समाप्त कर 
सकती है और उस दर्मा में सम्राट्‌ को अपनी स्थिति से वियुक्त होना पड़ेंगा। 

अनुच्छेद ६, ७ राज्य ही वातों के वारे में निम्नलिखित कार्यों का विशेष रूप 
से कथन करते हैं जिनको सञर/द्‌ जनता के नाम पर मन्त्रिमएडल का परामर्श और 
झनुमोदन मिलने पर करता है। 

(१) डायट (70) द्वारा नामोदिष्ट प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करना ; 

(२) मन्त्रिमएडल द्वारा नामोद्दिप्ट सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति करना ; 

(३) संविधान के संशोधनों, विधियों, मन्त्रिमएडल के आदिशों तथा सर्वियों 
का प्रस्यापन ; 

(४) डायट (706४) के सदस्यों के ग्राम चुनाव की घोषणा ; 

(५) डायट का समाह्दान करना ; 

(६) प्रतिनिधि सदन को भंत्र करना ; 

(७) विदेशी राजदूतो और मन्स्रियो का स्वागत करना ; 

(८) विधि द्वाया विहित अनुसमर्थन के संलेखो और राजनयिक दस्तावेजों या 
प्रलेखों का ग्रभिप्रमाणन ; 

(६) विधि द्वारा विहित राज्य के मन्त्रियों और अन्य अधिकारियों की 
नियुक्ति तथा पदच्युति का अभिप्रमारान, और राजदूतों और मन्त्रियों की सम्पूर्ण 
शक्तियों और अविकार-पत्रों का अभिप्रमाणन ; 

(१०) उपाधियों का प्रदान करना ; 

(११) साधारण तथा विशेष राजक्षमा, ग्राम सजा में कमी, भ्राण-दरड का 
स्थगन श्र अध्रिकारो के श्रारक्षण का ग्रभिप्रमाणन; और 

(१२) समारोह सम्बन्धी उत्सवों का निष्पादन 

सम्राट्‌ का कार्य-मांग (०७ ०६ ७४७ 2छए9०००)---ऊपर गिनाए गए हत्य 
उन समस्त कृत्यों का एक भाग हैं जो प्रायः राज्य के मुखिया से सम्बन्ध रखते है । 
किन्तु जापान का सम्राट इन समस्त कृत्यों को जनता के नाम पर ओर मन्‍्त्रीय 
परामर्श और प्रनुमोदन मिलने पर करता है। इनमें से किसी एक के विपय में 
सम्नाद स्वयं किसी प्रकार के उपक्रम, विवेक, अयवा प्रभाव का प्रयोग नहीं कर 
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सकता है । सविधान सम्राद्‌ को नकेवल शासन से सम्बन्ध रखने वाले क्रिसी 
व्यवितगत कार्य को करने की मनाही करता है ग्रपितु राजनीतिक तौर पर उस्ते 
इतना पगु बना देता है कि वह राज्य के मुखिया होने का प्रयवा राष्ट्र का प्रतिनिधि 
होने का भी दम नहीं भर सकता। 7४००००:० 36० >थाए लिखता है कि,"ऐसा 
प्रतीत होता है कि १६३१ के फप्नप्रशा 509870० ण॑ (४८०४४४॥॥३86 द्वारा ही 
राज्य का प्रतीक' इस पद का सुझाव दिया गया हो क्योकि यही विधान कहता है 
कि ब्रिटिश्ष सम्राद्‌ ब्रिटिश्ष राष्ट्रमएडल का प्रतीक है ।” परन्तु एक सर्वप्रभुत्व 
सम्पन्न राज्य के मुख्य कायंपालक के विपय में इस प्रकार के पद का श्रयोग उपयुक्त 
नही है ! 


इस प्रकार, सम्राट की स्थिति केवल घुन्य की भोर संकेत करती है मौर इग्लेंड 
के संवैधानिक राजा की तुलना में जापान का सम्रादू कही नहीं ठहरता, क्योकि इग्लेंड 
के सम्राद्‌ का शासन की प्रक्रिया में एक सुनिश्चित कार्यभाग है। जापान का सम्राद्‌ 
समारोहात्मक कृत्यो को करने वाला है, इसके भ्रतिरिवत्त वह कुछ नही करता । प्रधान 
सन्‍्त्री की नियुक्ति में यह किसी भी प्रकार के विवेक का प्रयोग नही कर सकता, 
सम्राद को डायट (760) द्वारा नामोहिष्ट व्यक्ित की ही नियुक्ति करनी पड़ती है। 
न ही वह विधटन के विषय मे किसी प्रकार का प्रभाव डाल सकता है। सन्धियों पर 
भी सम्राद्‌ के नाम पर न तो वातवीत होती है और न वे सम्पन्त होती हैं । सरकार 
द्वारा सम्पन्न की जाने पर और डायट (06४) द्वारा अनुमोदित हो जाने पर सम्राद 
केवल उनको जनता के नाम पर प्रख्यापित करता है । डायट (7०#) द्वाया कानूनों 
के पारित किए जाने पर उन्हें बैधता प्रदान करने के लिए सम्नराट्‌ की स्वीकृति की 
आवश्यकता नही है। इग्लैर॒ड में कोई विवेषक कानून तब ही बनता है जब वह 
ससद्‌ द्वारा पारित कर दिया जाता है प्लौर जब उस पर सम्राद्‌ की स्वीकृति प्राप्त 
हो जाती है । संसद्‌ द्वारा यथोचित विधि द्वारा पारित विधेयक को निषषेधाधिकार के 
प्रयोग से रह करने की शक्ति सम्राद्‌ के पास है, यद्यपि १७०७ से लेकर सम्राद्‌ ने 
इसकी कभी भी अथुक्त नहीं किया है। जापान हे सबादू के बात स्वीकृति रोकने 
की कोई शक्ति नही है । डायट (70०60) द्वारा विधेयक के पारित हो जाने के परचात्‌ 
वह स्वयमेन कानून बन जाता है| सम्राद्‌ तो केवल उसे प्रख्यापित करता है। प्रन्तंतः 
सआद के पास क्षमा-दान का कोई परमाधिकार नही है । वह तो केवल सर्वसाधारण 
तथा विशेष क्षमा-दान, दर्‌ड मे कमी, प्राण-दर॒ड में रोक तथा अधिकारों के पुनढद्धार 
का अभिप्रमाणन ही करता है ) 


इसमें सन्देह नही है कि मन्त्रिमएडल द्वारा सम्राद्‌ को राज्य के विषयो के 
बारे में श्रौर राजनीतिक नीतियों के विषय में अपेक्षित सूचना पहुंचायी जाती है + 


3, ए०ंक्राफृलदाओ 60एक्‍ग्रक्रढई व २०ऊब2, 0. 99. 
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किन्तु बेजहॉट (8०8०7०५) द्वारा ब्रिटिश्व सम्राट को सौपे गए तीनों अधिकारों में से 
कोई भी अधिकार जापान के सम्नाट्‌ से पूस नही है--वे अधिकार हैं “परामर्श देने-का 
अधिकार, श्रोत्साहत देने का अधिकार और चेतावनी देने का झ्रधिकार ।” भागे चल 
कर वेजहॉट (358००) ने कहा है कि, “बुद्धिमानू तथा समझदार सम्राद्‌ को इन 
अधिकारों के ग्रतिरिक्त और किसी अधिकार की भ्रावश्यकता नहीं होगी |” जापान 
के सम्राद्‌ से कभी भी परामर्त नहीं लिया जाता भ्रौर मन्त्रियों द्वारा शासन से 
सम्बद्ध किसो बात में भी उसक्नी राय नहीं जानी जाती । वह केवल उन्ही इत्यों को 
करता है जिनका विशेष रूप से संविधान में विस्तार से वर्सान किया गया है श्रौर 
वे कार्य भी वह जनता के नाम पर करता है लिनके द्वारा उसे भ्रपनी श्थिति प्राप्त 
-है । सम्राट के इन सब कार्यो के लिए भन्त्री उत्तरदायी हैं। महत्त्वपूर्ण निर्णायों में 
हस्तक्षेप करते के लिए या उन्हे प्रभावित करने के लिए उसके पास न तो कोई वैध 
अधिकार है भौर न कोई सैद्धान्तिक अधिकार | श्री एस्क्विथ (007. #्पुण्ंध8) ने 
ब्विटिश सम्राद्‌ के अधिकारों और कर्त्तेव्यो पर ज्ञापन लिखते समय कहा है, “उसका 
[छम्राट्‌ का) यह अधिकार भी है और कत्तंब्य भी कि वह अपने भन्त्रियों को वह 
सारी जानकारी प्रदान करे जो उसे हो ; उन सभी श्रारक्षपो से अवगत कराए जो 
सन्त्रियों द्वारा दो गई सनाह पर उचित रूप से लगाए जा सकते है और यदि सम्राद्‌ 
की राय में कोई दूसरी नीति उपयुक्त जान पड़े तो उसे मन्त्रीं के समक्ष भ्रस्तुत 'करे । 
मन्त्री लोगो को इस प्रकार की मनन्‍्त्रणाएँ सदैव ग्रादरपूर्वक स्वीकार करनी पडती 
है और उन मस्त्रणाग्नी पर किसी अन्य क्षेत्र से दी गई मन्त्रणा की अपेक्षा अधिक 
समादर से विचार फिया जाता है । जापान के सम्राद्‌ का नेतिक प्रभाव प्रभी भी 
पर्याप्त है श्लौर विश्वेष परिस्थितियों मे ही यदि वह चाहे तो उसका प्रयोग कर सकता 
है, किन्तु वह उसका नितान्‍्त व्यक्तिगत कृत्य होगा जिसके साथं उसके दाजपद नाम 
की सस्था की प्रतिष्ठा का गौस्व जुड़ा होगा । संवंधानिक तौर प्र॒ उसके पास इस 
तरह के हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है । न.ही सम्राह्ू राजवीतिक सघर्षो 
को सुलभामे के लिए मध्यस्थ के रूप मे काझे कर सकता है अथवा अपनी भ्रतिष्ठा का 
प्रयोग कर सकता है जैसा कि ब्रिदिश सम्राद्‌ ने कई अवसरों पर किया है । सविधान 
इस बात के लिए आग्रह करता है कि सम्राट राजनोति में अउना भुकाव प्रदर्शित 
ने करे और साव॑ंजनिक राय के किसी गहरे रग को ग्रभिव्यक्त न करे । 
जो भी हो, इस वात को भूठलाया नही जा सकता कि सम्नाद्‌ के राजनीतिक 
दृष्टि से अश्षक्त बनने के बावजूद भी सिहासन के प्रति जनता का भाव पहले जैसे 
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प्रकार का बना हुम्रा है। जापान का सन्नादु जापानी लोगों की एकता भौर ठोसपन 
का अत्यन्त शक्तिशाली प्रतीक था धौर वर्तमान में भी है। जापानी लोग पिंहासन 
को उत्कट प्राराधना द्वारा प्रपने राष्ट्र को ही भ्राराघना करते हैं । सम्राट राष्ट्र की 
दो हज़ार वर्षीय 'जापानीयता' (7०७७&7०8०7083) की एकता भौर ध्विरता के प्रतीक 
स्वरूप को लिए हुए है भौर इंसलिए देशभक्ति प्लौर स्वदेशाभिमानी निष्ठा के लिए 
एक शक्तिशाली केन्र का विधान करता है। ९॥६०श४ ४०॥३8४० का कथन है कि, 
“सच्नाट्‌ के प्रति समादर भाव प्रायः उन लोगो के लिए प्रविश्वसनीय है जिन्होंने उसकी 
अभिव्यक्ति स्वय नही देखी है । इसके प्मतिरिक्त यह भ्रयाह है क्योकि यह प्रभिव्यक्ति 
भावुकता लिए हुए है भ्रौर व्यावहारिक रूप से घामिक है । सम्भवतः पाइचात्य तोगों 
में केवल ब्रिटिश लोग ही ऐसे है जो प्तन्नाद्‌ के प्रति जापानी भाव को समभने में 
उनके अत्यन्त निकट झा सकते है ॥? प्रतः सम्नाद के कार्य भाग की उपेक्षा नहों को 
जा सकती । वह राष्ट्र को एकश्रित करने का बिन्दु है भौर जापानी लोगो का बहुमत 
चाहता है पश्रौर इस वात का यत्न करता है कि सम्नाट्‌ को राज्य के सर्वधाविक 
मुखिया की स्थिति प्लौर पदवी तक ऊपर उठा दिया जाय । संसदीय प्रणाली वाले 
प्रजातन्त्र के लिए किसी प्रतिष्ठित भौर निष्पक्ष व्यक्ति की उपस्थिति भावश्यक है 
जो शासनिक प्रक्रिया में ब्रिटिश सम्राट के समान सुनिश्चित कार्य कर सके । 


मन्त्रिमण्डल 
(70० 08070०६) 


मन्त्रिमण्डल-प्रणाली का श्रतोत पर्यालोचचन ([फ6 एडछं॥०७ कुशंशा गे 
7०६70०8[0९०४)--जापान में मन्व्रिमएडल प्रणाली का प्रारम्भ १८८५ के शाही 
भ्रध्यादेश से माना जाता है जिसके द्वारा मन्त्रिमएडल की स्थापना हुई। किन्तु 
इसके द्वारा ऐसी मन्त्रिमएडलीय प्रणाली की सरकार स्थापित नहीं हुई जैसी कि 
ग्रेटत्रिटेन में थी। वास्तव में यह ग्रेट ब्रिटेन में मन्श्रिमएडलीय सरकार के विकास 
के भसदुश था जहाँ मन्त्रिषएडल का उद्विकास अन्तिम दत्त्द के झूप मे हुआ था 
जापान मे “मन्त्रिमएडल नामक संस्था सविधान के प्रस्यापन से चार वर्ष पूर्व भौर 
संसद्‌ के पर्थात्‌ डायट (2४) के आरम्भ से पूरे पाँच वष पूर्व स्थापित हुई थी ।”* 


किन्तु इस दिल्ला मे कार्य प्रारम्भ किया जा थुका था यद्यपि १८८६ के 
संविधान में स्वयं 'मन्त्रिमएडल' और 'प्रधान मन्त्री' ये पद कही नहींझाएं ये । 
अनुच्छेद ५५ केवल यही उल्लिखित करता था कि “राज्य के मन्‍्त्री” होगे जो सम्नाद्‌ 
को परामर्श देंगे और उसके प्रति उत्तरदायी होगे। इस उपब्न्ध से यह भ्र्थ लगाया 
जा सकता था कि मीजी संविधान (क्र 0075भ६॥रभ्न००) ने सच्चादु को परामझश 
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झौर यह स्थान सदेव डायट के निचले सदन में बहुमत दल के अथवा बहुमत संयुक्त दल 
के नेता को मिलेगा। प्रधानमन्त्री तथा अन्य मन्त्री असैनिक व्यक्ति! होगे भर उनकी 
बहुसंख्या डायट (979) के सदस्यों में से चुनी जायेगी। भन्त्रिमएडल अपनी 
कार्यपालिका शकितियो के प्रयोग के विषय में सामुहिक रूप से डायट (00%) के प्रति 
उत्त रदायी होगे भर प्रघानमन्त्री यदि चाहे तो राज्य के मन्त्रियो को हटा सकता है।* 
मन्त्रिमएडल को त्यागपत्र दे देना होगा जब तक मिचला सदन या तो प्रविश्वाप्त के 
प्रस्ताव को पारित कर दे या विश्वास के प्रस्ताव को रद्द कर दे ।* झतः मस्त्रिमएडल 
तब तक ही अपने पद पर वना रहता है जब तक उसे प्रतिनिधि सदन का विश्वास 
प्राप्त है। यद्यपि मन्त्रिमएडल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्रतिनिधि सदन के प्रति 
होता है तथापि प्रत्येक मन्त्री प्रधानमन्त्री के प्रति उत्तरदायी होता है और वे प्रधाव 
मन्धी की इच्छा पर अ्रपने पद से हटाए जा सकते है। जिन हाथों से उसका निर्माण 
होता है उन्हीं हाथों वे समाप्त भी हों सकते है ।? 
मब्जिमण्डल की संरचना प्ोर संगठय (0059०अंप्रणा शाते 078ुभ72007 
०६ ६४० 0&७४०७)--मन्त्रिमएडल का आकार समयामुसार बदलता रहता है किन्तु 
प्रायः राज्य के १६ मन्‍्त्री नियुक्त किए जाते है। सिद्धान्त रूप में समस्त मन्त्रियों का 
पद तथा स्तर समान होता है। परन्तु व्यवहार में केवल बारह के पास ही विभाग रहते 
हैं भौर वे विभिन्‍न मन्त्रालयो के अध्यक्ष होते है। विभाग रहित मन्थ्रियों के पास 
मम्प्रालयों का कार्यभार नही रहता और उनमें अन्तर रखते के लिए उन्हे राज्य-मन्ी 
कहा जाता है । 
सप्ताह में दो बार मन्त्रिमएडल की बैठक होती है। ये वैठकें प्रधान मस्त्री 
के सरकारी निवास-स्थान पर भद्भलवार और शुक्रवार को होती है। मन्विमएडल 
की बैठकों में श्रयान मन्‍्त्ती सभापति रहता है भौर उसकी अनुपस्थिति में उप-्ग्रवान 
मन्‍्त्री सभापतित्व करता है । भव यह रूढ़ व्यवहार ही गया है कि मन्प्रिमएडल के 
निर्णाय एक्मत से हो । यद्वि कोई मन्त्री मन्त्रिमर॒इल के निर्णय प्रथवा उसकी नीति 
से सहमत नही तो उसे अपने पद से त्याग्रपत्न दे देना चाहिए। मन्प्रिमणएडल की 
कार्य वाही भत्यम्त गोपनीय होती है भौर उसका वृत्त नहीं रसा जाता। मश्व्रियो को 
स्पष्टतया प्रादेश होता है कि मन्प्रिमए्डल को बैठक में होने वाली बातचीत को 
वे बाहर प्रकाशित न करें । एक निदेशक झभ्लौर दो उप-निदेशक की प्रधीनता में 
मन्त्रिमएडल-सचिवालय मन्त्रिमएडल के कार्य में सहायता देता है, कार्य-सूची का 
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क़म निश्चित करता है, प्रलेखों को तैयार करता है और अन्य विषयों का प्रवन्ध 
करता है। यह एक प्रथा सी बन गई है कि मल्व्रिमएडल सचिवालय का निदेशक 
और व्यवस्थापन ब्यूरो (०88807 ऊरपः४&प) के लिदेशक और उप 
निदेशक मन्त्रिमएडल की बैठकों में उपस्थित हों, उसके विचार-विमर्शों में भाग लें 
परन्तु वे मतदान में भाग नहीं ले सकते । 


प्रधान मन्त्री के कार्यालय के अ्रतिरिक्त १६ मनन्‍्त्रालय था विभाग स्थापित 
कर दिए गए है। प्रधान मन्‍्त्री स्वयं अपने कार्यालय का प्रधान होता है और यह 
फायलिय शासन का स्तायु-केन्द्र और कार्य करने का ढाँचा तैयार करता है। मन्वरि- 
मझडल सचिवालय और विधायी ब्यूरो मन्त्रिम््डल के सहायक अज्ञ हैं। इनमें 
प्रथम कथित का कार्य मन्त्रिमएडल की वैठकों की कार्य-सूची को तेयार करना 
भर मन्वरिभएडल के अन्य विविध कार्यों को करना होता है। विधायी ब्यूरो 
सरकारी विधेयकों की परीक्षा करता है झ्लौर उनका प्रारूप तैयार करता है तथा इसके 
अतिरिक्त संधियों के प्रारूपो और भ्न्य समान महत्त्वपूर्ण मामलों की परीक्षा करता 
है । तीन अतिरिक्त मस्थालयिक भश्रभिकरण भी है--राष्ट्रीय सेविं वर्ग अभिकरण 
(पैठहंणाक 0609०77०._ 8ए०7०७),_ संविधान झ्बोग.._ (एणाफंडशंगा 
9 0०9र&क्लपय्रणा) और' झाथिक योजना श्रभिकरण (छ००ण्रणप्णा० क]भ्रणंगए 
48०7०५), लेखा-परीक्षा बोर्ड मस्त्रिमएडल के अधीन नहीं होता और सर्वेधानिक 
तौर पर इसका भ्रन्तिम कर्चज्य यह है कि यह राज्य के व्यय भौर राजस्व के लेखे-जोखे 
की प्रतिवर्ष जाँच करे । 


सन्त्रिमएडल की दो प्रमुख समितियाँ है--मन्व्रालगिक सुरक्षा परिषद्‌ और 
राष्ट्रीय सुरक्षा परिपर्‌ (वराइ+०८०॥ 3008080०० ए०णालं) गाते |४४णाकों 
एचा०० 000०८) । मम्बालयिक सुरक्षा परिषद्‌ के सदस्यों के नाम 
है--प्रधान मन्‍्त्री, विदेश मनन्‍्त्री, वित्त मन्‍्त्री, कृषि तथा वन मन्‍्त्री, भ्रन्तर्राष्ट्रीय 
व्यापार तथा उद्योग मन्त्री, परिवहन मन्त्री तथा वह राज्य-मन्त्री जो आथिक योजना 
अ्रभिकरणु के निदेशक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ का गठन 
प्रधान मन्त्री, विदेश मन्‍्त्री, वित्त मन्त्री, और सुरक्षा झभिकरण तथा प्रार्थिक 
योजना अभिकरण के निदेशको के रूप में कार्य करने वाले राज्य मन्प्रियों को लेकर 
होता है । इन दोनों समितियों का प्रधान प्रधान मन्त्री होता है। 

मन्त्रिमएडल का भऔसतन जीवनकाल दस मास से थोड़ा ही मधिक होता 
है। विरोधाभासी ऊँसे कि लगता है कि मन्त्रिमएडलो की प्रपेश्ा प्रधान मस्वियों 
में प्रधिक स्थायित्व रहता है । प्रधान मन्‍्त्री का सोौप्ततन कार्यकाल २४ साख रहता 
है। मन्त्रिमएडल की छोटी कार्यावधि के दो मुझ्य कारण ह--मन्विमएंडल 
को नीति-विपयक दलाम्पन्तर (7:78-95709) तया प्रुट-बन्‍्दी के प्रम्यन्तर (गम 
£०४०४७॥) रहने वाले मतभेद हैं भौर यही मतभेद मन्त्रिमएडढल के मन्दर लिए 
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यह मन्त्रिमएडल का ही कार्य है कि वह विभिन्‍न मन्त्रालयो के कार्यों में तथा 
शासन के विभागों के कार्यो में समन्वय कराए। अन्त में, सस्त्रिमएडल राज्य पर 
होने वाले समस्त व्यय और उस व्यय की पूर्ति के लिए आवश्यक राजस्व जुटाने 
के लिए भी उत्तरदायी है । 


हे ऊपर"कहे गए इृत्य मन्त्रिमएडल के सामान्य कृत्य हैं जो प्रत्येक मस्त्रिमर्‌डल 
में भन्तनिद्वित रहते है श्रौर सब जगह लागू होते है। जापान का संविधान पर्याप्त 
सावधानी के तौर पर भ्रनेक क्रत्यों का स्पष्ट उल्लेख करता है जिन्हें मस्त्रिमएडल 
द्वारा किया जाना है । उनमे से सबसे महत्त्वपूर्ण कृत्यों की ग्रध्याय ५ में गिनाया 
गया है। अनुच्छेद ७२ के अनुसार, प्रधान मन्त्री मन्त्रिमएडल का प्रतिनिधित्व 
करता हुआ्आा : 

(१) विधेयकों को डायट (0०)) में अस्तुत करता है, 

(२) डायट (7069) में आराम, राष्ट्रीय तथा विदेशी माभलीं पर प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करता है, और 

(३) विविध प्रशासनिक शाखाओं पर नियन्त्रण और निगरानी रखता है । 

अनुच्छेद ७३ विधान करता है कि मन्त्रिमएडल अन्य सामान्य प्रशासनिक 
केत्यों के अतिरिक्त निम्नलिखित कृत्यों को करेग। :-- 

(१) कानून को ठीक-डीक प्रयुक्त करेगा और राज्य का काम-काज 
चलायेगा, 


(२) विदेशी मामलो का प्रवन्ध करेगा और सन्वियाँ करेगा, 
करेगा (३) कानून द्वारा स्थापित मानदर॒ंड के अनुसार असेनिक सेवाप्रों का प्रत्रन्ध 
रु 
रे (४) आस-व्ययक तैयार करेगा और उसे डायट (000) में उपत्यित 
गा, 
(५) संविधान के उपबन्धों तथा कानून के उपवन्धो का निष्पादन करने के 
लिए मम्त्रिमएडल के आदेशों का अधिनियमन करेगा, 
(६) साधारण माफी, विधेप माफी सजा में कमी, प्राण-दएंड मे कमी भौर 
प्रधिकारों के पुनरुद्धार के विपय में निर्णय करेगा, 
, (७) समस्त कानूनों और मन्त्रिमएडल के आदेझों पर अधिक्रत राज्य के 
मन्‍्त्री के हस्ताक्षर होगे और प्रधान मन्त्री द्वारा वे प्रतिहस्ताक्षरित होंगे :* 
मन्त्रिमएडल शासन के प्रन्य अंगो से सम्बद्ध कत्यो को भी करता है । 
ही ++++++तचततत5 
. अनुच्चेद ८६ भी कहता है डि, “मन्जिमए्डल अत्येक राजफीपीय (टिंड८४) 
वर्ष के लिए आय-ब्ययक् तैयार करेगा और उत्े डायट के विचाराथे मौर 
निर्ययार्थ प्रस्तुत करेया । 
+. भनुच्चेद ७४ 
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(क) राज्य के मामलों से सम्बन्ध रब्ने वाले कार्यों के विपय में संम्नाद को 
परामश्च॑ देता है,? 


(ख) सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नामोहिष्ट करता है, 


(ग) मुख्य न्यायाधीक्ष को छोड़कर* सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीज्ञों पौर 
निचली श्रदालतों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है जो सर्वोच्च न्यायालव द्वारा 
मनोनीत व्यक्तियों की सूची में से की जाती है,* 

(घ) डायट (7000) के असाधारण सत्र के समाद्धान का निश्चय करता है,' 

(ड) प्रतिनिधि सदन के विघटन किए जाने पर पापंदों के सदन का झायातिक 
सच ग्राहूत करता है, 

(च) सप्नाटू को प्रतिनिधि सदन के विघटन करने का परामर्ष देता है,ः 


यों पपन ्् 
(छ) डायट (07८४) के सदस्यों के आराम निर्वाचन सम्बन्धी प्रस्यापत के 
दिपय में परामर्श देढा है,* 


(ज) डायट (060) के समाद्धान के विषय में परामर्श देता है,” 
(कर) प्राय-व्ययक में म्रनपेक्षित कमियों की पूर्ति के लिए संचित विधि में से 
धन खर्च करता है गौर डायट (/008) का झनुवर्ती भ्रनुमोदन प्राप्त करता है,” 


(जा) प्रतिवर्ष डायट (09) को राज्य के व्यय भौर, राजस्व का प्रन्ति 
लेखा स्‍ग्रौर लेखा-परीक्षा बोर्ड द्वारा तेयार किए गए लेखापरीक्षित प्रतिवेदन का 
विवरण प्रस्तुत करता है” आर 

(त) राष्ट्रीय भाथिक स्थिति भ्रथवा वित्त-व्यवस्था की दशा के विपय मे 
डायट (7000) झौर लोगों को, नियमित व्यवघानों में भौर कम-से-कम वर्ष में एक 
वार, प्रतिवेदन देता है ॥* 


प्रधान मन्धी 
(4४० एपंगा० 3प्रग्रा४४०३) 


प्रपान मन्‍्नो रा नामोद्ेशन तथा नियुष्तित (00अंटपव ४०0 शाप मं 
माला ० ६४० शि7० वीग्रॉंड४६7)--ब्विटिश ससदु का ऐसा कोई प्रधिनियम नई 
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है णो इंग्लैंड में प्रधान मन्‍्नो के पद को स्थापित करता है! परन्तु जापान का 
संविधान विशेष रूप से इसका विधान करता है भौर उसकी स्थिति का निर्धारण 
करता है। संविधान का भनुच्छेद ६ कहता है कि डायट (7०७) द्वारा नामोहिए्ट 
किए जाने पर सम्राट प्रधान मन्‍्न्री की नियुक्ति करेगा । अह बात अनुच्छेद ६७ मे 
दुहरायी गई है, जहाँ इसमें यह वात पोर जोड़ी गई है कि प्रधान मन्त्री डायट 
(00)) के प्रस्ताव द्वारा डायट (20) के सदस्यों में से नामोहिष्ट किया जायेगा । 
इसके साथ ही पंविधान की दृष्टि में यह प्रावश्यक है कि प्रधान मन्त्री और प्रन्‍्य 
मन्‍्ती प्रसेनिक* व्यक्ति हों परन्तु यह इस बात का विधान नहीं करता कि प्रधान 
मन्‍्मी प्रवश्यमेव डायट (/000) के निम्न सदन से ही हो । अतएवं, काजूनी तौर पर 
यदि प्रघान मस्नी उच्च सदन का सदस्य हो तो उस पर किसी प्रकार का सर्वधामिक 
प्रतिबन्ध नहीं है । किन्तु १६४७ से लेकर, जब से क्लि सविधान प्रबर्तित हुप्ना है ऐसी 
स्थिति कभी नहीं भागी है भौर भ्रव यह प्रथा भली प्रकार स्थापित हो गई है कि 
प्रधान मन्त्री को प्रतिनिधि सदन से हो आना चाहिए। प्रधान मन्‍्त्री को प्रतिनिधि 
सदन का ही सदस्य होना चाहिए यह बात अनुच्छेद ६७ के परन्तुक (97०शं$0) द्वारा 
ही घ्वनित होती है। यह विधान करता है कि यदि प्रतिनिधि सदन झौर पापंद 
सदन भ्रापस में सहमत न हों, भौर यदि दोनों सदवों की सुक्त समितियों में किसी 
समभौते पर भ पहुंचा जा सके, भ्रथवा यदि प्रतिमिधि सदन द्वारा नामोहशन किए 
जाने के दस दिन के अम्दर-प्न्दर पार्द सदन नामोहंशस करने में भ्रसफल रहे, तो 
प्रतिनिधि सदन का निर्णाय ही डायट (06$) का निणंय होगा। इसके साथ ही 
मन्त्रिमएंडल का प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायित्व भी जुड़ा हुआ है। चूंकि 
प्रघान मन्‍्न्री सन्त्रिमएंडल का मेता होता है अ्तएव इस बात का अ्रनुमानत करना 
तकसगत ही होगा कि वह ऐसे सदन का सदस्य हो जिसके प्रति मम्त्रिमएडल 
संवंधानिक तौर पर उत्तरदायी हो । 
डायद (0|60) के दोनों सदमों में प्रधान मन्त्री के नामोह शन के सम्बन्ध 
में पालन की जाने जाने वाली प्रक्रिया एक जैसी ही है। स्पष्टता के लिए इसे दो 
अवस्थाओ में विभक्त किया जा सकता है। पहली अवस्था वह है जिसमे प्रत्याशियों 
का नाम निर्देशन किया जाता है । यदि क्रिसी एकल दल का बहुमद हो तो उसका 
नेता ही स्वतः नामोहिष्ट किया जाता है क्योंकि प्रधान मन्त्री के नामोद्देशन के लिए 
उपस्थित सदस्यो के बहुमत तथा मतदान की आवश्यकता होती है। यदि कित्ती 
एकल दल का बहुमत नहों है भौर उनमे से रुछ एक मिलकर एक मिला-तुला बहुमत 
4. १६३७ के क्राउन के मन्त्री अधिनियम! (%० जैाणंड+धए ०६४० (7ठफ्य 


3० ०६ 937) ने प्रथम बार प्रधान भत्री के पद को मान्यता दी जिसमें अपान 
अन्त्री और सरकार के प्रथम मन्‍त्री (0॥736 ॥,070 ० ४४७ 7'7०छ83079) के रूप 


में उप्तके वेतन के बारे पे निश्चय किया गया। 
$, अनुच्देद इ६ 
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वना लें तो फिर उसका नेता ही स्पष्ट रूप से वरण किया जायेगा। यदि यह सम्भव 
नही होता तो दल अपने-अपने प्रत्याशियों का नाम निर्देशन करते हैं। क्योकि उत्त 
अवस्था में मतदान पुर्णंतः दल्ल की नीतियों के अनुसार होता है अतः किस्ती को भी 
बहुमत प्राप्त नही होता । उस अवस्था में वे प्रथम दो प्रत्याशी, जिन्हें ग्रधिकतम मत 
आध्त हुए हैं अन्तिम माम निर्देशन के योग्य सम्रभे जाते हैं और फिर जो उनमे 
बहुमते प्राप्त कर लेता है उम्ते ही नामोद्दिष्ट समझ लिया जाता है। समात्र मत 
आप्त करने को दशा में लाटरी डाल कर निशंय कर लिया जाता है। इस प्रकार 
प्रधान मन्‍्त्री के नामोहेश्यन प्रक्रिया की पहली अवस्था सम्पूर्ण प्मर्झी जाती है। 
इसके पद्चातू प्रौपचारिक वामोद्देश्न का प्रस्ताव उपस्थित किया जाता है झौर 
उस पर मतदान होता है। दोनो सदनों के मध्य ग्रसहमति होने की दशा में मतभेद 
दूर करने के लिए दोनो सदनों की संयुक्त समिति नियुक्त की जाती है। यदि संयुक्त 
समिति किसी निर्णय पर पहुचते मे असफल रहती है श्लौर मतभेद बना रहता है 
तब प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही झन्तिम रूप से माना जाता है और वह निरंय 
डायट (0/60) का ही निर्णय समभा जाता है। “ऐसी घदना वास्तव में १६४८ 
में घटी जब प्रधान मन्‍्त्री अशीदा (3/8) ने अपने प्रतिदस्दी जोशीदा (ए०क्रा१०) 
के ऊपर विजय प्राप्त की थी।” जो व्यक्ति अधिकृत रूप से डायट (९६) द्वारा 
नामोहिष्ट होता है सम्राट द्वारा नियुक्त किए जाने पर प्रधान मन्त्री बनता है। 
सम्राद द्वारा नियुक्ति केवल एक रसमो कृत्य है बयोकि वैधानिक तौर पर बहू इत 
प्रकार की नियुक्तित को मना करने में सक्षम नही है । 

प्रपानमन्त्रो की झक्तियाँ (?0छ९०३०६ न शिंज ० 'धांतरां४४0:)--संवैधानिक 
दृष्टि से मुस्य कार्येपालिका तथा प्रशासन का मुखिया होने के नाते प्रधान मन्‍्मी की 
पाक्तियों की मात्रा का भली प्रकार अनुमान लगाया जा सकता है। सविधान का 
प्रनुच्छेद ६६ घोषणा करना है कि प्रवान मन्त्री मन्श्रिमएडल का प्रष्यक्ष होगा। 
चह मन्त्रियों को नियुक्ति करता है भौर उन्हें भ्रपनी प्रसन्‍्नता' तक ही भ्रपने पदी पर 
बने देने रहने का प्रविवाद्य भ्रधिकार रखता है। डायट को विधेयक प्रस्तुत करते समय, 
सामान्य राष्ट्रीय मामलो के विपय में प्रतिवेदन देते समय झौर विभिन्‍न प्रश्मातनिक 
विभागों पर नियन्त्रण भौर निगरानी करते समय वह मन्त्रिमएडल का प्रटिनिधित 
करता हे । समस्त विधियाँ तथा मन्त्रिभंडल के भादेशों पर प्रधिकृत मन्‍्त्री के हस्ताक्षर 
होते हैं भौर वही प्रधान मन्ती द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होते है ।? प्रधान मन्त्री मस्तरि- 
मसएडल की बेठकों का सभापतिस्व करता है+ झौर मन्प्रिमंडल के मन्म्रियो के मस्य 


शोप्राधिकार सम्बन्धी ऋगड़ो का निर्णय करवा है।£ मन्विमंडल द्वारा विचारापीन 
गाज जूस वि 
* भनुच्छेंद ६८६, जापान का संविधान, १६४७ 
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कार्य करने त्षक् प्रधान मन्त्री किसी भी प्रशासनिक विभाग के अधिकृत कृत्य अथवा 
झादेश को स्थगित कर सकता है ।! प्रधान मन्‍त्री के विना विधि को मन्त्रियों को 
पहिचान श्रर्थात्‌ भ्रस्तित्व-अज्ञात है । सत्घान का अनुच्छेद ७० घोषणा फरता है कि 
यदि प्रधान मन्त्री का पद रिक्त हो जाय तो समस्त मन्त्रिमंडल के लिए त्यागपतर 
देना आवश्यक हो /ायेगा । ये बातें प्रधान मन्त्री की विशेष सामय््यें के अ्रन्तर्गत ग्राती 
हैं कि वह डायट के निर्वाचनों की तिथि निश्चित करे, डायट का अधिवेशन बुलावे और 
अन्तर्राष्ट्रीय समझौते करे और उनका प्रनुसमर्थन करावे ।* सन्त्रिमएडल का प्रधान 
होने के नाते संविधानीकृत पद वाला होने पर और विशाल शक्तियों से युवत होने पर 
प्रधान मन्त्री की स्थिति इंग्लेएड में उसके प्राध्ूप (770:०५४7०) से किसी भी प्रकार 
कम नहीं है। मीज़ी (४०ंत) सविधान के अबीन प्रवान मन्त्री की स्थिति समानों मे 
सर्वप्रथम (छशााए5 4700 9७768) के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी । उसकी 
नियुक्ति शाही परमाधिकार का विपय थी और राज्य के समस्त अधिकारी, असैनिक 
और संनिक जिनमें राज्य के मन्त्री भी सम्मिलित होते थे, सम्नाद्‌ द्वारा नियुक्त प्रथवा 
वियुक्त किए जाते थे |? भ्रव प्रधान मन्त्री डायट (000) का सदस्य होता है और 
बहुसंख्यक दल का नेता होता है । उसमे अपने मन्त्रियों को नियुक्त करने का अधिकार 
निहित होता है और वे उसकी प्रसन्‍तता तक ही अपने पद पर बने रहते हैं। यद्यपि 
मन्विमएडल स्वयं सम्पूर्णतया सामूहिक रूप से डायट (70०) के प्रति उत्तरदायी 
होता है । मन्त्रियों की नियुक्ति करते ध्रमय उसे प्रपने मनपसन्द व्यक्त चुनने का 
प्रधिकार होता है, जो व्यक्तित उसकी राय में शासम की एकता और स्थायित्व को 
सुनिश्चित करने मे समर्थ होंगे। यह हो सकता है कि पसन्द करते समय कुछेक 
राजनीतिक अपेक्षाएँ अथवा प्रावश्यकताएँ उसको प्रभावित करें परन्तु उस विपय में 
उसका ही अन्तिम कथन मान्य होता है। सम्राद को उसका ही निर्णय उसकी 
पसन्द भोर उसका अधिमान (97०:७॥०७) स्वीकृत करना पड़ता है। सम्राट के वल 
एक रसमी कृत्य करता है और केवल मन्त्रियों की नियुक्त और वियुक्ति को अप्मि- 
प्रमाणित करता है। 
इस प्रकार प्रधान मन्त्री का यह सर्दंधानिक प्रधिकार है कि वह झपने किसी 
सहयोगी को त्याग्रपत्र देने के लिए कह सकता है ओर वह यदि ऐसा न करे तो वह 
उसे अपने पद से वियुवत कर सकता है जंसा कि प्रधान मन्त्री कातायामा (:70859- 
74७) और प्रधान मन्‍्त्री योशीदा (४०४४००) ने किया था। प्रवान मन्‍्त्री जब चाहे 
अपने मन्त्रिमएडल में परिवर्तत कर सकता है झौर यह बात जापान में अकसर देखने 
को मिलती है । प्रधान मन्‍्त्री यो हीदा (४०छंआ००) को सबसे अधिक मन्स्रियों को 
नियुक्‍तयाँ देने के कारण श्रसिद्धि प्राप्त है। “श्री किशी (30 फाकऋा) शोर करो 
3. मम्त्रिमएडल विधि अनुच्छेद ू हि 
२2 डवाामांटव संबदग्ररं०००४ ० 34943, 7003, ६७६००, 9. 204, 
3. अनुच्छेद २०, १८६६ का संविधान 


646 जापान को छ्वासन-प्रणाली 


ईकेदा (3. ]:009) ने दो-दो वार अपने मन्सत्रिमएडलों के सदस्यों का झामुलचुत 
परिवर्तन इस प्रकार से. किया कि पुनर्गठित मन्त्रिमएडल (/६०4207»75&/0४) वस्तुतः 
नए ही लगने लगे | दो और शक्ितियाँ भी हैं जो संविधान ने प्रवान मन्‍्त्री में निहित 
की है । जब कभी प्रधान मन्त्री का पद रिक्त हो जाता है तो मन्त्रिमएडल को प्रश्षेपतः 
त्यागपत्र देना पडता हैः और दूसरे प्रधान मन्त्री को स्वीकृति के बिना मन्त्रियों के 
परदावधि काल में उनके विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती है ।* 
मन्त्रिमए डल का प्रधान होने के नाते प्रधान मन्‍्न्री ही मन्त्रिमएडल की वैठकें 
बुलाता है और उनका सभापतित्व करता है ।“ऐसा करते समय सदस्पो की वागडोर 
मजबूती से उसके हाथों में होती है ।”” मन्त्रिमएडल की बँठकों को कार्यवाही. को 
विनियमित करने वाले कोई नियम, लोकाचार भौर पूर्वोदाहरण नही हैं। त ही बैठक 
के लिए किसी प्रकार की गणपूर्ति (१००४प०) स्थिर की गई है, झौर फिर वहाँ 
मतदान कभी मही होता ! निर्णयो का सेव एक मत से होना भ्रावश्यक है | सदस्य 
मन्न्रिमएडल के सम्मुस रखे गये प्रदनो पर अपने विचार प्रकट करते हैं, पक्ष-विपक्ष 
पर विचार-विमर्श करते हैं श्रौर किसी समझौते पर पहुंचने का यत्न करते है । प्रधान- 
भन्त्री “विचार-विमशश के परिणामों का संक्षेप मे वर्णव करता है भौर मतंक्‍्य का 
निश्चय करता है ।” मन्त्रिमंडल का प्रधान होने के नाते और पदारुढ़ दल का नेता 
होने के नाते प्रधान मन्त्री की स्थिति ऐसी महत्त्वपूर्ण होती है कि वह अपना निर्णय 
थोप सकता है । वह विश्वाल शक्ति का उपभोग करता है, विशेषतः झापात समय 
(०४7०:४०॥०५) में । प्रधान मन्‍त्री को यह अधिकार प्राप्त है कि वह राष्ट्रीय प्रथवा 
स्थानीय ब्रापात काल की घोषणा कर सके । वह उन क्षेत्रों के सावंजनिक पधि- 
कारियो को भी प्रत्यक्ष रूप से आदेश देने के लिए सक्षम है जो क्षेत्र आपातकालीन 
घोषणूाश्ों मे समाविष्ट होते है । 
डायट (0%) में प्रधान मन्‍्त्री सन्त्रिमंडल की आवाज होता है। संविधान 
द्वारा केवल उसे ही अधिकार प्राप्त है कि डायट (7)00) में विधेयक प्रस्तुत कर और 
सामान्य राष्ट्रीय मामलों भौर विदेशी सम्बन्धो के विपय मे श्रतिवेदन दे | वहूं विविध 
प्रशासनिक विभागों पर भी नियन्त्रण भौर निगरानी रखता है | इस प्रकार, प्रधान 
मन्‍्त्री सरकार के व्यापार या कारोबार का भुख्य प्रवन्धक होता है । मन्त्रिमंडल' 
विधि उसको इस वात का भी अधिकार देती है-कि वह दो मन्त्रियों के बीच द्षेत्रा 
घिकार के भाग़े का निर्णाय करे । और 'यदि वह चाहे तो मन्त्रिमंडल की किसी 
विचाराघीन कार्यवाही के सम्वन्ध में किसी प्रशासनिक कार्यालय के अधिकृत इत्य 
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भ्रथवा आदेश को भी स्थग्रित कर सकता है । मन्त्रिमंडल की ये शक्तियाँ और इसके 
साय यह संवंधानिक विधात कि समस्त विधियों और मन्त्रिमंडल के आदेशों के लिए 
प्रघात मन्‍त्री के श्रतिहस्ताक्षर भ्रावश्यक है-ये दोनों बातें मिल कर मन्त्रियो की 
स्थिति को प्रन्धकारमय बना देती है ।* वस्तुतः प्रधानमन्त्री ही शासत्र का स्वामी 
होता है । और वही शासन को बनाने या विगाइ़ने वाला होता है और वह मन्तरिमइल 
की बैठकों मे नीतियी का निर्धारण करता है क्योकि वह उसका प्रधान होता है। 
और जहाँ तक मन्त्रिमंडल के सदस्यों का सम्बन्ध है वह उनको नियुक्त करता है और 
उन्हें वियुक्त भी कर सकता हैं। ग्रत: सारत-जापान के प्रधान मन्त्री की स्थिति का 
ठीक-ठीक वर्णन उस वर्णन से मिलता है जो ज॑निंग्स (7॥0६8) ने ब्रिटिश प्रधान 
मन्त्री का किया है “वह तो वास्तव मे सूर्य है जिसके चारों ओर उपग्रह चक्कर 
लगाते रहते है ।” 


सिविल सर्विस (0पजशां| 8०7ए००)--आधुनिक राज्य मे सिविल सविस शासन 
का हुदय होती है। मन्व्रिमंडल मीतियों क[ निर्माण करता है किन्तु प्रशाप्न का 
असली काम उन सहद्तों असैमिक कर्मंचारियों द्वारा किया जाता है जो शासन के 
विभिन्न मन्त्रालयो और विभागों में कार्य करते है । किसी मनन्‍्भी का जो किसी 
विभाग का अ्रध्यक्ष होता है, यह काम नही होता कि वह उस विभाग को चलाए। 
उसका काम तो यह होता है कि वह यह देखे कि विभाग उस नीति का अनुसरण 
करे जो निर्धारित की गई है और वह उस विशेष दिशा में कुझलतापूर्वक कार्य करे । 
वे लोग जो वास्तव में विभाग का काम . चलाते है ग्लौर शासन की नीतियो को 
क्रियान्वित्त करते है, देश की सिविल सविस के नाम से पुकारे जाते हैं। उनका पद 
तथा कार्यावधि स्थायी होती है और वे केवल अपनी प्रशासनिक योग्यता के आधार पर 
ही चुने जाते हैं श्रौर तदनुसार उनका वर्गीकरण किया जाता है। उन्हें दलगत राज- 
नीति के प्रति कोई रुचि नहीं होती और आधिकःऔरे राजनीतिक प्रश्नों के सम्बन्ध 
में वे परिह़ता से तटस्थ झौर कठोरता से पक्षप्रातरहित होते है। कार्यक्राल की 
स्थायिता उन्हे सेवा की सुरक्षा प्रदान करती है और प्रशासन मे नौसिखिए मन्त्रियों 
को और विधानमंडल को विविध विपयो पर नीति को स्वरूप -प्रदान करने मे और 
उसको व्यवस्थापित करने के लिए वे समस्त ,प्रावश्यक सूचनां प्रदान करते है । लास्की 
(7.58) ने उचित ही कहा है कि, “प्रत्येक राज्य अपने सार्वजनिक अधिकारियों के 
गुणों पर असाधारण रूप से निर्भर रहता है? अतः जनता का कल्याण प्रायः 
बड़े और छोटे, सिविल सर्वेएट श्रथवा जनपदसेवक को साँपे यए कत्तंव्यों का उनके 
द्वारा ईमानदारी से निबाहने पर ,झआशित रहता है। शासनिक क्रिया-कलागों को 
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सीमा के विस्तार के कारण उनके कत्तेव्य ग्रत्यन्त पेचीदा और कप्टसाध्य बन गए 
है। जनपद सेवकों (शा) 807४०५3) के ऊपर पड़ने वाले नए उत्तरदायित्व उनसे 
अधिक विशेषज्ञतापूर्ण ज्ञान की, अपने कत्तंव्यों को निबाहने में क्षिप्रता की, 
सामाजिक कुरीतियों का कुछल निदान भौर उनके उपयुक्त इलाज के सुझाव की, 
और परिणामत: चाहे जो सरकार ग्राए या जाए उसकी समान निष्ठा से सेवा करने 
की माँग करते है । 

१६४६ से पूर्व सिचिल सबिस (एपा० 0छशा 87ए00 9९०7० 940)-- 
सातवी शताब्दी तक जापान में स्िडिल संविस नामक कोई वस्तु नहीं थी। पितृ- 
शासित जाति पद्धति ने सम्राट की सत्ता को बड़ा दु्बंल बना दिया था प्रौर राजनीतिक 
ढाँचे को सशक्त बनाने के अपने प्रयत्न में जापानी लोग प्रेरणा प्राप्त करने के लिए 
चीन की ओर देखते थे जो देश उस समय अपने गौरव के शिखर पर था | उन्हे पता 
लगा कि चीन की महत्ता और शक्ति का सबसे महत्त्वपूर्ण कारक उस देश की 
भ्रत्यधिक विकसित प्रशासनिक पद्धति थी । तदनुसार जापान ने चीन से अत्यन्त 
केद्धित प्रशासनिक पद्धति ग्रह कर लो जिसके साथ कन्फ्यूसी (007ग्निथं87) परम्परा 
भी सम्मिलित थी जिसके भनुसारं सरकारी अधिकारियों को उच्च गौरव या प्रतिष्ठा 
प्रदान की जाती थी! परन्तु इसमें एक प्रमुख मनन्‍्तर भी था। वह यह था कि जहाँ 
“चीन मे सिविल सविस की स्थापना इसलिए हुई थी ताकि कुलीनतन्त्र पर झ्ाधारित 
प्राचीन शक्ति के ढाँचे को नष्ट कर दिया जाय” वहाँ “जापान मे उसका प्रयोग राज- 
नीतिक ढांचे की शक्तिशाली बनाने के लिए किया गया था जिसमें कुलीनतन्त्र की 
प्रधानता थी ।” लगभग पाँच शताबज्दियों से कुछ मधिक समय तक राष्ट्रीय कारवार 
का प्रशासन नागरिक कुलीनतन्त्र के हाथों मे सक्रेन्द्रित रहा जो राष्ट्रीय राजधानी मे 
शाही दरबार से कार्य करता रहा । 

सामन्त-तन्त्र लगभग सात शताब्दियो तक जीवित रहा । इस भ्रवधि के मध्य 
में जिस प्रशासनिक पद्धति का विकास हुआ उसमे सैनिक तथा उच्चोच्चपरम्पस 
सम्बन्धी सगठन की प्रघानता थी और वह॒ स्वामी और सेवक के मध्य स्वामिभवित 
के हढ़ बन्धन पर आधारित था । इसे ठीक तौर पर प्विविल सर्विस पद्धति नहीं कहा 
जा सकता था” किन्तु यह एक प्रकार की सामन्त नौकरशाही थी जो स्थिति या 
प्रतिष्ठा पर आश्चित थी और शासकीय स्थान कुलक्रमायत होते थे ।” मीजी (शा) 
काल के आारम्भिक वर्षो में राज्य के अधिकारी अधिकता से प्राचीन तामुराई 
(88एणा&) वर्य से लिए जाते थे परन्तु शीत्ष ही सरकारी अ्रधिकारी वर्ग और सेवा 
में प्रवेश के तरीके के विरुद्ध असन्तोष की कड़ी भावना फैल गईं। यह झिकायत की 
जाने लगी कि नौकरियाँ प्रायः उनके मित्रो को ही' मिलती थी जो पहले से ही सेवा 
में होते थे और योग्य भोर ग्रुणवान युवकों को सावेजमिक सेवाओं मे प्रवेश करने 
का अवसर ही नहीं मिलता था । इस आन्दोलन का वांछित प्रभाव हुआ और .( ८८६ 
मे आधुनिक सिविल सविस को नीव पड़ी जिसके विषय में यह सिद्धान्त स्वीकार किया 
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गया कि समस्त सरकारी नौकरियों के लिए निवुक्तियाँ प्रतियोगिता परीक्षाश्रों के 
ग्राधार पर की जाएँगी । द्वितीय तथा ठृतीय श्रेणी की सेवाओं की भरती के लिए 
१८८७ में प्रथम बार परीक्षा ली गई। प्रथम श्रेणी की सेवा की भरती के लिए कोई 
प्रतियोगिता परीक्षा नहीं रखी गई झौर इस सेवा के अन्तर्गत मन्वरिमगडत स्तर के 
मस्त्री, राजदूत और सर्वोच्च न्‍्यायिक अधिकारी समाविष्ट होने थे जिनकी सख्या 
सिविल सेवको की कुल सख्या के ५ प्रतिशत भाग से भी कम थ्री । 

१६४७ के संविधान के श्रधीन सिविल सविस (एस! ऐश एपवैस्ए 
(06 0ए०फम।एंणा रण 4047)-मीजी (3७ंप्र)] सविधान के अनुसार सरकारी 
अधिकारी सम्राद्‌ द्वारा नियुवत किए जाते थे झौर वे सम्राद्‌ की प्रसन्‍नता तक ही 
सेवाओं में बने रहते ये । शाही सिविल स्विस की सेवा की र्ते झाही अध्यादेशों 
द्वारा निर्धारित की जाती थी न कि शाही संसद्‌ ([णएशएण 70०) द्वारा प्रधि- 
नियमित विधियों द्वारा । चूँकि यह शाही सिविल सबिस होती थी प्रतएव "जनता के 
साथ जापानी नौकरशाही का व्यवहार उद्धतता और असहनशीलता की प्रसिद्धि को प्राप्त 
कर गया था | सिद्धान्त रूप में अधिकारी सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे । श्रतएव 
प्रत्येक अधिकारी में शाही सत्ता का एक सएड निहित होता था ।”” जाही दरार 
के उत्सवो के ग्रवसर पर प्रथम श्रेशी के अधिकारियों को कुलीनो के सदन के सभा- 
पति (?८झंतला। ० (४० सत0००४० ० 726०:७) श्रौर प्रतिनिधि सदन के अ्रध्यक्ष 
(8छ०४॥९० ० (6. प्र०ए६९ ० [३९१४९७९॥(४ ४४७७) से पहल मिलती थी | और 
चूंकि प्रधिकारी “जनता के प्रति उत्तरदायी न होकर सम्राद्‌ के प्रति उत्तरदायी 
होते थे, भ्रतः अधिकारीवर्ग सार्वजनिक सम्वन्धों के मामले में कभी भी चिन्तित ही 
नही रहता था ॥"* 

१६४७ के सविधान ने सार्वजनिक सेवा की समस्त भावना को परिवधित कर 
दिया है । अनुच्छेद १५ विधान करता है कि (१) जनता का यह झनन्यक्राम्य 
प्धिकार है कि वह अपने अ्रधिकारियो को चुन सके झौर उन्हें पदच्युत कर सके, 
(२) समस्त सार्वजनिक झधिकरारी समस्त समुदाय के सेवक है न कि उसके किसी 
समूह विज्ेप के । यदि कोई सावेजनिक अधिकारी किसी व्यवित का बुरा करता है 
आर वह सम्बद्ध व्यक्ति उस अधिकारी के अवैध कार्य के कारण हानि उठातवा है तो 

वह ध्यकित विधि के झनुसार अपनी हानि के निवारण के लिए मुकदमा दायर कर 
मकता है ।१ राष्ट्रीय सेवा कानून (उ्पव्मश िलाशंप्ट एछ) जो १६४७ में 
व्यवस्थापित किया गया था “सेविवम प्रशासन के सेवानुसार स्तरों का विधान करता 
है।” १६४६ में स्थापित राप्द्रीय सेविवर्म प्राधिकारी (+एतीणाओ एशन्णमर। 
>प्रपणा(३) के ऊपर जो दाप्ट्रोय सार्वजनिक सेवा कानून को प्रशासित यरता है, इस 

3. फऋचयांग, 5९गहन अलग, (स्त.) अन्डण दम शाला ० २ |घ, 9. 97: 

8४. बाप, 

3. अनुच्छेए १७, जापान का संविधान, २६४७- 
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बात का उत्तरदायित्व है कि वह सेवा में लोकतन्तीय तरीकों का प्रवेश कराये, 
वैज्ञानिक सेविवर्ग प्रबन्ध का विधान करे और काम को वर्गीकरण पद्धति का निर्माण 
करे । 


अब समस्त साव॑जनिक अधिकारी दो भागों में विभक्त किए गए हैं, विशेष 
सरकारी सेवा श्रौर नियमित सरकारी सेवा । विश्येप सरकारी सेवा के झन्तर्गंत मत्ति- 
मणएडल के सदस्य, डायट ()04) द्वारा अनुमोदन प्राप्त किए जाने पर ही भरी जाने 
वाली नियुक्तियाँ, शाही दरबार के उच्च अधिकारी, न्यायाधीश, राजदूत और मन्ति- 
गण, डायट के नौकर, सामान्य श्रमिक और राज्य निग्रमों के सेवक झ्राते ६ । नियमित 
सरकारी सेवा मे राष्ट्रीय सरकार का सेविवर्गं, जिसमें प्रशासनिक और लिपिक वर्ग 
दोनो ही है, और विशेष सरकारी सेवा के ग्रन्तगंत ग्रिचाई गई' नौकरियों को छोड़कर 
अन्य सब भौकरियों सम्मिलित है । 


राष्ट्रीय सार्वजनिक सेवा कानून विशेषतः नियमित सरकारी सेवा (०४७४7 
(०ए९थाए९।७ 567४००) से सम्बद्ध है। राष्ट्रीय सेविवर्ग प्राधिकारी (5४००) 
एथ7३४णाणा०) &०॥००१७) जो सयुक्त राज्य अमेरिका के सिविल सविस आयोग को 
सामने रख कर प्रतिरूपित क्या गया है, राष्ट्रीय सावंजनिक सेवा कानून को भ्रश्ञार्सित 
करता है। यह डायट (7८४) और मन्व्रिमएडल से स्वतन्त्र रहकर कार्य करता है 
और इसमें तीन झ्रायुकतत (0०४7४४४अं०7८०) होते है जिनमे से एक सभापति होता 
है । यह सभापति डायट (706४) के अनुमोदन से मन्त्रिमएडल द्वारा नियुक्त किया 
जाता है । राष्ट्रीय सेविवर्ग प्राधिकारी के कृत्य, अन्य बातो के साथ-साथ सिविल 
सर्विस परीक्षाप्रो को लेना, जगहो का वर्गीकरण, कर्मचारियों के प्रशिक्षण और 
कल्याश को प्रोत्साहन देना, कर्मचारियों की शिकायतों से सव्यवहार करना, काम क्के 
घंर॒टों, छुट्टी, श्रस्थायी अवकाशग्रहरा, श्रनुशासन, बीमारी झ्लौर कर्तव्य करते समय 
चौढ लगने पर मुआवजे का निइचय करना, विधि के भअ्रन्तर्गत निर्देशों को विर्गत 
करना जिनका पालन करना सब विभागों के लिए आवश्यक होता है, श्रौर, मन्ति- 
भरडल और मस्त्रालयों से प्रशासनिक और वेतन सम्बन्धी सुधारी की सिफारिश 
करना होता.है । 


फँलते हुए सरकारी क्रिया-कलापों की माँग के साथ-साथ राष्ट्रीय सरकारी 
कर्मचारियों के आकार में वड़ी भारी वृद्धि हो गई है। १६४० के युद्ध के ठीक पहले 
सैनिक और कुछ प्रस्थायी कर्मचारियों को छोड़कर राष्ट्रीय सरकार की वेतन सूची 
पर २३१, ८७५८ व्यक्ति ये १६६० मे यह सख्या १,४२८५०४६ तक पहुंच गई जो 
पहली सख्या से पाच गुना से भी अधिक थी । १६६३ में यही ५ सह्या बढ़कर 
१,८५१,७७७ हो गई। टास्ट्रीय करथचारियों की इस विशाल कुल संख्या मैं ५००० 
से कुछ अधिक ही उच्च सिविल सबिस से सम्बन्ध रखते है जिनमें प्रशासविक सेवा 


कार्यपालिका 6्छो 


के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पदक्रम (87०0०) के कमंचारी आते है। साध"रणयवा 
इन पदो तक पहुंच उन्हीं लोगों तक सीमित रहती है जो उच्च सिविल स्विध्ष परीक्षा 
उत्तीण करते है । इस सेवा की तैयारी और इसका प्रशिक्षण एक कठिन कार्य है । 
उपयुक्त सस्था सम्बन्धी परिवतत्नों के वावजुद भी, “जापानी नौकरणाही 
ग्रभी भी परकार्यचर्यंक श्र स्वय को महत्त्वपूर्ण समझने की भावना वाली बनी हुई 
है ।” जापानी सिविल सविस की प्रकृति के विपय मे सक्षेप में राबट ई० वार्ड 
(09०7४ & ए/४70) का कथन है कि, “कनिप्ठ कर्मचारियों द्वारा व्यवितगत उप- 
क़मो के प्रदर्शन का बहुत मूल्य नही लगाया जाता है। वरिष्ठो के प्रति निप्ठा श्ौर 
श्राज्नाकारिता, चतुरता, धैर्य, ग्रज्ञान और प्रशासन के अनन्त पिस्तार और कि 
पद्धति के लिए योग्यता ही भ्राम ग्रुण माने जाते है। व्यक्तिगत तथा नौकरी की 
सुरक्षा पूरी तरह से है, जनता के प्रति उत्तरदायित्व व्यावह् रिक रूप से है ही नही ।? 
साधारणतया कन्फ्यूशियसवाद सरकारी अधिकारियों के कार्यभाग की बड़ी प्रशसा 
करता था ग्रीर वर्तमान में भी यह विचार वना हुआ है । ग्राम जनता भी झ्रधिका रियो 
की श्रेष्ठता पर और उनकी ग्राज्ञा के पालन पर जोर देती है। और फिर प्िविल 
सर्विप्त सामाजिक सीढी पर एक सीढी ऊपर है | भ्रतएबं चितोश्यी यानागा (000५४ 
४०॥४89) का कथन है कि, “इस बात पर अधिक बल देने की झावश्यकता नही कि 
जबकि नए सविधान के प्रघीन इस बात की अत्यन्त स्पष्ट कर दिया गया है कि 
सरकारी प्रधिक्रारी सार्वजनिक सेवक है, तथापि इसके लिए कुछ न कुछ समय अवश्य 
लगेगा जबकि ग्रधिकारी स्वयं नई वैध प्रास्थिति को सामाजिक झोर मनोवेज्ञानिक 
रूप से स्वीकार करेंगे ओर आम जनता भी ऐसा करेगी ।/* 
जापान में ऊंची नौकरशाही का एक प्रन्य लक्षरा यह भी है कि वह राजनीति 
में अत्यन्त अन्तग्नंस्त है । जब से युद्ध हुआ है इस प्रकार की ग्रन्तग्न स्तता श्रत्यन्त 
स्पष्ट हो गई है । अब यह विश्वास किया जाने लगा है कि राजनीतिक जीवन-चलन 
प्रारम्भ करने के सबसे अच्छे प्रकारों में से एक प्रकार यह भी है कि सिविल सविस में 
प्रवेश पा लिया जाय । अ्रवत्णश ग्रह कर लेने पर, जो अपेक्षातया पूर्व आयु मे प्राप्त 
कर लिया जाता है और पेन्शन के अपर्याप्त होने पर उच्च झ्राकांक्षा वाले सिविल 
सेबक के लिए यह स्वाभाविक हो है कि वह राजनीतिक जीवन-चलन स्वीकार करने 
पर अम्भी रता से विचार करे ताकि उसकी आाकाक्षाओं को पूर्ण सफलता भ्राप्त हो 
सके ।” वह पहले ही अपनी प्रशासनिक क्षमता सिद्ध कर चुका होता है और वह अपने 
स्वदेशीय समुदाय में अच्छी-खासी प्रतिप्ठा वाला व्यक्ति होता है जहाँ लोग उसे भ्रपने 
नगर का ही ऐसा लडका समभते हैं जो अ्रच्छा वन गया है और वे उसके राजनीतिक 
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जीवन-चलन में व्यक्तिगत प्रभिरुचि रखते है |! राबर्ट ई० वार्ड (800870 7 
९ए४४०) द्वारा दिए गए एक विश्लेषण के अनुसार १६५६ में निचले सदन के ८४ सदस्य 
(समस्त सदस्य संख्या का १६%) और उच्च सदन के 5१ सदस्य (३२%) थहले के 
सिविल सेवक थे । १६५४ और १६६१ के मध्य पदारूढ़ मन्म्रिमएडल के ३५% सदस्य 
सिविल सेवक थे ।£ और युद्धोत्तर प्रधानमन्त्रियों में से प्रधिकांश मे पहले सिविल 
सविस को एक लम्बे समय तक झपना जीवन-चलन बनाया हुमा था । उदाहरण के 
लिए शिदेहारा (8070887%), योशीदा (ए०४७४09), श्राशीदा (8808), किय्यी 
(छा) भौर इकादा (7:80) के नाम उल्लेखनीय हैं। थियोडोर मेंकनैली 
(7%००१०४० ॥(०४०॥9) का निष्कर्ष है कि “स्वाभाविक तौर पर नौकरद्याह प्पती 
राय को साधारण मनुष्य की राय की अपेक्षा अधिक शिक्षित समभते है झौर मन्ति- 
परिषद्‌ के मन्त्री, जिनका उद्गम नौकरशाही से होता है, प्रायः विधायकों, प्रैस तथा 
साधारण जनता के प्रति उपेक्षा का भाव रखते है । इकोदा हयातोे (77048 
प्त७४०४५०) प्रधान मम्त्री बनने से पूर्व भ्रपनी चातुमहीनता के लिए बदनाम था 
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अध्याय ४ 
संसद 
(7४० एा<४) 

संसद्‌ (7४०७ 07०)--संविधान डायट ग्र्थात्‌ संसदू (?&72&77०॥#) 
को राज्य की शद्वित का सर्वोच्च साधन और राज्य के एकमात्र विधि मिर्माण करने 
वाले साधन के रूप में वर्णन करता है! । आगे चलकर यह कहता है कि संसद्‌ दो 
सदनो से मिलकर बना है, प्रतिनिधि सदन (जिसका प्रसिद्ध नाम निम्न सदन है ।) 
और पापंद सदन? (उच्च सदन) से । ये दो उपबन्ध मीजी (०) संविधान के 
तत्सम्बद्ध उपकन्धों से नितान्त भिन्‍न है ! उस संविधान के अनुसार, केवल सम्राट के 
प्रास ही सर्वेप्रभुता का अधिकार था और राज्य शक्ति का वही शकेला श्रन्तिम 
भरडार था, और वह शाही ससद्‌ की सहमति से व्यवस्थापिका शक्ति का प्रयोग 
करता था। इसके अतिरिक्त सज्नाद्‌ भौर मन्त्रिमएडल दोनों ही के पास आदेश 
निर्गेत करने की शक्ति थी जिनके पीछे कानून का बल था। १६४७ के सविधान ने 
सर्वप्रभुता को जनता में औ्लौर डायट (7090) अर्थात्‌ सत्तद्‌ में निहित कर दिया है जो 
जनता की इच्छा की अ्रभिव्यक्ति है और राज्य का एकमात्र विधि निर्माण करने 
वाला साथन है । इस प्रकार सरकार ने सम्रादू-केन्द्रित यन्त्र से बदल कर संसद्‌- 
केन्द्रित यन्त्र का रूप धारण कर लिया है*, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को 
यह कार्य सोप दिया गया है कि वे, सामूहिक रूप से डायट (7960) के प्रति उत्तरदायी 
मन्त्रिमए्डल द्वारा निर्मित राष्ट्रीय वीतियो पर विचार-विमर्श करें, उनका अन्तिम 
रूप में अनुमोदन करे और उन्हें विधि रूप मे अधिनियमित करे ताकि बे लागू किये 

जाने के लिए और श्राज्ञा पालन के लिए विध्यनुकूल बने । 
यद्यपि ससद्‌ जनता की राय को श्रतिविम्बित करती है, तथापि वह जतमत 
का प्रप्रदर्शन भी करती है और उसका निर्माण करने वाली भी होती है। यह वह 
स्थान है जहाँ जनता के प्रतिनिधि अपनी शिकायतों को प्रकाशित करते है श्र 
उनका इलाज हू ढ़ते है। विपक्षी दल सरकार की नीतियों और कार्यो का विरोध 
क्रता है और उनकी श्रालोचना करता है जबकि सत्तारूढह दल उनकी व्याख्या 
करता है और उनका स्पष्टीकरण करता है ताकि जनता को समस्याएं समझ में आ 
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जायें। यह एक ऐसी सरकार है जो लोकप्रसिद्धि पर आधारित है श्रौर दैनिक और 
समय-समय पर किए जाने वाले अभिनिर्धा रण के अधीन है । दूसरे शब्दों मे इस प्रकार 
कहा जा सकता है कि संसद्‌ एक राष्ट्रीय वाद सभा है जहाँ हर प्रकार के विपयो पर 
बाद-विवाद होता है और उनकी विवेचना होती है श्रौर वह जनता को पर्याप्त राज 
नीविक ज्ञान से सुमज्जिन करती है ताकि वे इस वात का निदचय कर सकें कि किस 
प्रवार की नीतियो और राजनीति को अ्रपनाना पसन्द करेगे। चूंकि ससई की 
शरक्तियाँ सरकार के क्रिया-कलापो के समस्त पक्षों तक फँली हुई है, श्रतः उसकी 
भत्ता सव बातो को अन्तर्निहित करती है। संसद्‌ विचार-विमर्भ करती हू, ब्यव- 
स्थापन करती है, राज्य की वित्त-व्यवस्था को समोदित करती है और उस्त पर 
नियन्त्रण रखती है, प्रधान मन्त्री को नमोहिष्ट करती है जो सरकार बनाता है और 
उसे कई प्रक्रिस्राओ द्वारा नियन्त्रण मे रखता है। सरकार सदा ही डायट (!)०) 
अर्थात्‌ संसद्‌ की परिनिरीक्षा (8०7०४॥9) मे रहती है और अब सविवान द्वारा संसद 
में छात-बीन करने की झक्त भी निहित कर दी गई है जो शकित मीजी (2) 
सबिधान के ग्रधीन शाही डायट (!777907०। 968) को प्राप्त नहीं थी ।! 


द्विसदनात्मक विधानमण्डल (4 [30877९79) ॥,०279१9607०0--१८६० से 
लेकर जापान में द्विसदनात्मक विधानमएडल ही रहा है। मभीजी संविवान के 
अधीम उच्च सदन को कुलीन सदन (प्त0५४७ ०4 9९९४७) के नाम से पुकारा जाता 
था भर इसमे ४१६ सदस्य होते थे जो कुलीनों (2०७7७), प्रतिनिधि कुलीनो, 
उच्चतम-करदाताओं के प्रतिनिधियों भ्रौर सम्राट्‌ द्वारा नियुक्त किए गए लोगों से मिल 
कर बनता था। 


“इसकी रचना को देखते हुए कुलीब सदन (स०78० ०/ 9९०7४) की ग्रत्यन्त 
अनुदारता स्वाभाविक थी ' और चूंकि इस सदन की दक्तियाँ प्रतिनिधि सदन की 
शक्तियों के समान थी अतएव यह अनेक वर्षो तक सरकार के लोक-नियल्तर्श 
के विरुद्ध प्रचीर या दीवार का काम देता रहा ॥7/” निचला सदन अर्थात्‌ प्रति- 
निधि सदन थोडे से उस निर्वाचक-गण केद्वारा निर्वाचित किया जाता धाजों 
कऊँच कर देते थे । मूलतः इस सदन के ३०० सदस्य होते थे । स्त्रियों को मतदान 
का अ्रधिकार नहीं था। १६०२ में कर देने की अ््धता में कमी कर दी गई 
और इस प्रकार सदस्यता मे वृद्धि हो गई । १६२४ में सामान्य मताधिकार का अधि- 
नियमन होने के कारण, जिससे २५ वर्ष की प्रायु से ऊपर समघ्त पुरुपोंका 
मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, इस सदन की सदस्यता सस्या ४६६ 
पर निर्धारित हो गई । सदस्यों का पदावधि काल ४ वर्ष था। परन्तु प्रतिनिधि संदर्न 
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की शक्ति विषयक ग्रम्भोर परिसीमाएं थी, विशेषतः वित्त सम्बन्धी मासलों में ऐसा 
अधिक दृष्टिगोचर होता था । 

झंधिकार करने वाली सत्ताओं का श्र विश्येषरर जनरल मैकार्थर का 
भुकाव इस श्रोर था कि कुलीन-सदन को समाप्त करके एकसदनात्मक विधानमरडल 
स्थापित किया जाय और इसके स्थान पर इससे मिलती-जुलती कोई भी वस्नु न 
बनाई जाय । इसके ग्रतिरिक्त व्यवसायो अथवा आथिक वर्गों के आधार पर रचित 
उच्च सदन के विरुद्ध जोरदार आपत्ति भी थी। किस्तु जापानी लोग स्वयं 
दिसदनात्मक पद्धति में किसी प्रकार की छेड़-छाड़ करने के पक्ष में नही थे । वे 
झनुभव करते थे कि किसी भी लोकतन्‍्त्रीय व्यवस्था में उच्च सदन झ्षीक्ष और 
कुबिचारित व्यवस्थापत के विरुद्ध एक झकुश के रूप में आवश्यक वस्तु थी । 
तदनुसार यह प्रस्तावित किया गया कि एक पायंद' सदन (पझ्ा०प७७ ०६ 0०णाभ।078) 
स्थापित किया जाय जिसमे “विविध मणडलो (08०63) अ्रथवा पेशों के लिए 
चुने गए सदस्य और दोनो सदनो के सदस्यों से बनी हुई समिति के प्रस्ताव के आधार 
पर मन्त्रिमएडल द्वारा नियुक्त किए गए सदस्य होगे ।”” अन्तश' अधिकार करने 
वाले अ्रधिकारियो ने द्विसदनात्मक पद्धति को रखना स्वीकार कर लिया जिसमे 
उच्च सदन की रचना निर्वाचित सदस्यों द्वारा होगी जो वर्गों के अथवा समाज के 
किसी अश्य का प्रतिनिधित्व करने के स्थान पर समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करेंगे 

पार्षद सदन 
(78० प०प्७७ ०४ (०ए४०॥००७) 

रचना (0०एए०४ंध्रं०घ)--पापंद सदन जिसने कुलीन सदन का स्थान लिया 
था २५० सदस्यों से मिलकर बना है। सबविधान ने पापंदों की संख्या निश्चित नही 
की है | वह्‌ तो केवल यही कहता है कि, “प्रत्येक सदन की सदस्यता की संख्या विधि 
द्वारा निश्चित की जायेगी ।/? विधि ने इसकी सख्या २५० निश्चित की है जिसमें 
से १५० भौगोलिक ग्राधार पर चुने जाते है, श्र्थात्‌ उन ४६ निर्वाचन मण्डलों मे 
से जिममें देश को विभाजित किया गया है और जो स्थानीय अ्रश्मासनिक क्षेत्रों 
([7०७४८४४7०४) के अनुरूप होते है और शेप १०० राष्ट्र द्वारा स्वतन्त्र रूप से निर्वा- 
चित किए जाते है। पूरवे-कवित को स्थानोय निर्वाचन क्षेत्रों के नाम से पुकारा 
जाता है और पदश्चात्‌-कथित को राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्रों के नाम से । किसी एक 
स्थानीय प्रशासनिक क्षेत्र को मिलने वाले स्थानों की संख्या मोटे तौर पर उसकी जन- 
सख्य के अनुपात मे होती है शोर इस संख्या में दो से लेकर आठ स्थानों तक का 
हेर-फेर होता है। एक मतदाता को दो मत डालने का अधिकार होता है, एक 
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स्थानीय निर्वाचन क्षेत्र के प्रत्याशी के लिए भौर दुसरा राष्ट्रीय क्षेत्र के प्रत्याशी के 
लिए । 
पार्पद सदन के सदस्य ६ वर्षों की पदावधि के लिए निर्वाचित किए जाते हैं 
जिनमे से राधे प्रत्येक तीन वर्षो के बाद निर्वाचित किए जाते है ? सदन कभी भी 
विधटित नही होता है । चूंकि पदावधि वधी हुई नही है प्रतएव प्रत्येक तीन वर्पों के 
पश्चात्‌ ७५ सदस्य स्थानोय निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं श्रौर ५० राष्ट्रीय निर्वा- 
चन क्षेत्रो से । युद्धोत्तर सातवें प्रापंद सदन के चुनाव में जो जापान में ४ जुलाई, 
१६६५ को हुआ था १२५ (७५-५०) रिक्त स्थान भरे गए ये जो पदावधि की 
समाप्ति के कारण बने थे। इसमें ६ करोड ग्राह्म मतदाता मतदान करते हैं।* दो 
प्रकार के निर्वाचन क्षेत्रों को स्थापित करने ” का भाव यह था कि प्रतिनिधि सदन को 
तुलना मे दूसरे सदन को रचना में असमानता हो और राष्ट्रीय स्तर के वे योग्य 
प्रत्याशी आकृष्ट किए जा सके जो पक्षपाती राजनीति के हत्ले-य्ुल्ले में अपने झरापको 
नही डालना चाहते हों । 
डायट (009) प्र्थात्‌ संसद्‌ (पांद सदन तथा प्रतिनिधि सदत) की सदस्यता 
की अर्वेताएं विधि हारा निदिचत की शई है । परन्तु संविधान स्वयं इस बात को 
बल प्रदान करता है कि जानि, धर्म, लिग, सामाजिक प्रास्थिति, वंशोत्पत्ति, शिक्षा, 
जायदाद और भ्रामदनी के भ्राथार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया 
जायगा । ऐसा करने का भाव इस वात पर जोर देना था कि किमी भी प्रकार के 
विशेषाधिकार, जिन्हे मीजी (3/0]) सविधान के अधीन कुलीन सदन (सपैएए8४९ ८ 
70९०7४) की रचना करते नमय पाया जाता था, अभ्रब विल्कुल समाप्त कर दिए गए है 
और स्त्रियों के वही अधिकार है जो पुरुषों के है । पापंद की न्यूनतम ग्रायु ३० वर्ष 
निश्चित की गई है श्लौर उसके लिए उन समस्त अहनाओों को पूरा करना झरावश्यक 
है जो किसी मतदाता के लिए रखी गई है! किन्तु सविवान द्वारा इस वात की 
भनाही है कि कोई व्यक्ति एक साथ दोनो सदनी का सदस्य नहीं हो सकता ।* सदस्यों 
दी परताओ के सम्बन्ध में होने वाले विवादों का निरशंय सदन स्वयं करता है भ्रीर 
इस सम्बन्ध में किसी प्रस्य अ्धिकारी/ से किसी भी प्रकार की अपील नहीं की जा 
सकती है। किसी सदस्य को सदन में स्थान न देने के लिए निर्णय के लिए णसे 
प्रस्ताव का पारित होना आवश्यक है ' जिसके पञ्ष में सदन में उपस्थित सद॑स्थां का 
दो-तिढ़ाई बहुमत आया हो ॥ं पु 
सदस्यों को भाषण की पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त है और वे सदन के झन्दर दिए 
गए भाषणों, किए गए वाद-विवारों अथवा मतदानों के लिए उत्तरदायी नही ठहराए 
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जाते हैं !! इसके ग्रतिरिक्त, विधि के भ्रन्दर भरने वाले मामलों को छोड़कर उन्हें उन 
दिनों मे पकड़ा भी नही जा सकता जिन दिनों सदन का सत्र चल रहा हो। सत्र 
प्रारम्भ होने से पूर्व पकड़े गए किसी सदस्थ का सत्नावधिकाल में छोडा जाना झाव- 
इयक हो जायेया यदि सदन इस प्रकार की माँग करे ।* सदस्यों को विधि द्वारा 
निश्चित वापिक वेतन मिलता है जो सदन की बैठकों के दिनो मे मिलने वाले भत्ते 
और निःशुल्क रेल के पासों के अतिरिक्त होता है । वे एक विशेष प्रकार का भत्ता 
प्राप्त करने के भी अधिकारी है ताकि वे, सदन के चालू रहने के दिनों मे, दस्ता- 
बैजों को डा में डालने और पत्र-ध्यवहार में होने वाले व्यय को कर सके | संविधान 
में अवकाश ग्रहरा सम्बन्धी पेन्शन का भी प्रबन्ध है । स्थायी समितियों (80758 
(०आा॥0६०८५) के सभापतियों को सरकारी कारें भी मिलती है । 


सत्र (808आ0॥)-वर्ष ' में एक बार नियमित सत्र के रूप में सदन की बैठक 
होनी ग्रावदयक है । साधारणतया इसका प्रारम्भ सम्राट्‌ द्वारा दिसम्बर में होता है जब 
वह दोनों सदनो के संयुक्त सत्र में एक सक्षिप्त सदेश-भापण करता है । सदन के विशेष 
सत्र मन्त्रिमएडल द्वारा तभी झाहूत होते है जब वह समझे कि ऐसा करना आवश्यक 
है। यदि सदन के कुल सदस्यों में से एक-चोथाई या इससे ग्रधिक सदस्य सख्या सदन के 
विज्येप मन्न की माँग करें तो मम्त्रिमणडल के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह 
सदन का विद्येप सत्र" आहुत करे । जब प्रतिनिधि सदन का विघटन किया जाता है 
तो पापंद सदन भी उसो समय बन्द कर दिया जाता है । जो भी हो, यदि देश” में 
गप्ट्रीय ग्रापात अवस्था की दशा विद्यमान हो तो मन्व्रिमएडल की इच्छा पर पार्षद 
सदन का आपातकालीन सत्र आहत किया जा सकता है । 


सदन का कामकाज चलाने के लिए सदन के कुल सदस्यो में से एक-तिहाई 
की उपस्थिति गण-पूर्ति के रूप मे निश्चित की गई है ।” सदन मे होने वाला विमर्ध 
जनता? के मामने होता रहता है और वह बैठक तभी गुप्त रूप में होती है जब उप- 
स्थित सदस्यों का दो-तिहाई भाग ऐसा करने की माँग करे ।?" सदन के लिए यह 
ब्रावश्यक है कि वह अपनी कार्यवाही को लेख-बद्ध करे जिसका छपना आवश्यक है 
श्रौर जिसे आम जनता भी प्राप्त कर सक, परन्तु उसमें कायंवाही के उन भागो का 
रहना आवश्यक नही जो सदन की गुप्त बैठक में हुई हो और जिनका गोपनीय रहना 
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प्रावश्यक समझा गया हो । उपस्थित सदस्यों मे से १/५ सदस्यों की माँग पर किसी 
मामले के विषय में ली गई मत सख्या का ब्यौरा कायंवाही वृत्त में लिखा 
जाना झ्ावश्यक हो जाता है समस्त निर्णय उपस्थित सदस्यो के बहुमत से किए 
जाते है परन्तु इस दिशा में सविधान द्वारा विशज्ेप उपबन्बित विपय प्रपवाद स्वरूप 
भी है। समान मत प्राप्त होने की दशा में सभापति अर्थात्‌ ग्रध्यक्ष अपने निर्शायक 
मत का प्रयोग करता है ।* 


अ्ध्ययक्ष ( ?९8ंठागट्ठ 080९7 )--पापंद सदन स्वयं अपने सभाषति 
और उपसभापति का चुनाव करता है। सभापति सदन की बैठकों की प्रध्यक्षता 
करता है और कार्यवाही पर नियन्द्रण रखता है। सभापति की अनुपस्थिति मे 
उपसभाषति श्रध्यक्षता का कार्य करता है। सदन स्वयं अपनी सभाग्रों के संचालन, 
कार्यवाही और अन्दर के अनुशासन के विषय में नियमों को वंनाता है झौर यदि 
चाहे तो सदस्यों के उच्छ,खल प्राचरण के लिए उन्हे दश्डित कर सकता है। 
किसी सदस्य को सदन से निष्कासित करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों में 
से दो-तिहाई द्वारा उस विषय का प्रस्ताव पारित क्रिया जाना ओवश्यक है 
समान संख्या में मत प्राप्त होने पर अध्यक्ष को निरायक मत देने का अधिकार है।' 


पाषंद सदन के कार्य (प्ा०तरणा३ 0 (॥० म्0०8७ 6 0००००५)०४०)-- 
पार्षद सदन के कार्यों पर निम्नलिखित श्षीर्षकों के श्रन्तमंत विमर्श किया 
गया है :-- 


विधायी कार्य (.०8-50४० एणा०४०7४)--संविवान ने पार्षद सददे 
ग्रौर प्रतिनिधि सदन को समान विधायी कार्य सोपे है । अनुच्छेद ४१ विधान करता 
है कि डायट प्र्थ॒त्‌ संसद्‌ राज्य झवित का सर्वोच्च विधायी साधन और राज्य का 
एकमात्र कानृन-निर्माण का साधन है । झागे चलकर अनुच्छेद ५६ यह कहता है कि 
दोनो सदमो द्वारा पारित किए जाने पर विवेयक कानून वन जाता है । इसका यह 
अर्थ हम्मा कि दोनों सदनों में म॒ क्रिसी एक में वैधानिक फ्रियाकार ([०४्ैविमप० 
एल्व०एा९) पुर-स्थापित किया जा सकता है और जब बढ़ दोनों सदना द्वारा 
पारिस हो जाय तो वहू कानून बन जाता है आर तदनुसार उस प्रवरतित किया जाना 
ग्रावश्यक हो जाता है। परन्तु सविधान पापद सदन को इतनी शक्तित साप कर नी 
प्रतिनिधि सदन की श्रेष्ठता ही स्थापित करता है । इस बात का विधान किया गया 
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है कि ऐसी दणक्या मे जब पापंद सदन का निर्णोय प्रत्तिनिधि सदन के निर्णय से भिन्‍न 
हो और ऐसे भिन्‍न निरंय पर दोनो सदनो की सयुक्त समिति द्वारा किसी प्रकार 
का समकरौता न हो सके, तो वह डायट प्र्थात्‌ ससद्‌ का कानून बन जाता है बचत 
कि प्रतिनिधि सदन अपने उपस्थित सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से विधेयक को दुवारा 
पारित कर दे । सविधात ने इस बात का भी विधान किया है कि यदि पापंद सदन 
प्रतिनिधि सदन से विधेयक की प्राप्ति पर ६० दिन के अन्दर उसके विपय में ग्रन्तिम 
तौर पर कोई कार्यवाही न करे तो प्रतिनिधि सदन उसका यह श्र्थ लगाले कि 
विधेयक पापद सदन द्वारा रह कर दिया गया है ! अतएवं यह सिद्ध हो गया कि 
अन्तिम निर्णय करने का ग्रधिकार प्रतिनिधि सदन (पु०ए४७ ता 8९७7०९७९४॥७४४४००) 
के ही पास है । 


बित्तीय कार्य ((॥009] अन्या०धं०ा४)--लोकतन्ती य॒सिद्धास्त और सस- 
दीय प्रणाली के शासन के अनुरूप धनविधेयक पाषंद सदन मे पुरःस्थापित नहीं होते है। 
संविधान ने स्पप्ट उल्लेख किया है कि प्राय-व्ययक का सर्वप्रथम प्रतिनिधि सदन में 
पेज किया जाना आवश्यक है और जब वह वहाँ पारित हो जाय तब उसे वहाँ से 
पार्पद सदन के पास भेजा जाय। यदि पार्षद सदन का निर्णय प्रतिनिधि सदन के 
निशंय से भिन्‍न हो और जब दोनों सदनो की संयुक्त समिति मे किसी समभोते पर 
न पहुँचा जा सके अथवा जब पापंद सदन, निम्न सदन द्वारा अनुमोदित झाय- 
व्ययक की प्राप्लि के पश्चात्‌ उसके विपय में ३० दिन के अन्दर कोई अन्तिम 
कार्यवाही मे करे तो प्रतिनिधि सदन का निर्णय डायट अर्थात्‌ संसद्‌ की स्वीकृति 
मान लो जाती है ।* अतः आय-व्ययक के विपय में पार्पद सदन का कार्य नगएय है । 


राज्य के व्यय और राजस्व का अन्तिम लेख। श्रावश्यक तौर पर लेखा-परीक्षा 
बोई द्वारा प्रति वर्ष जाँच किया जाता है और मन्न्रिमएडल द्वारा संसद भ्रथवा 
डायट के प्रत्येक सदन की स्वीकृति के लिए वहाँ प्रस्तुत किया जाता है । प्रतिनिधि 
सदन के समान पायंद सदन्त के ऊपर भी यह उतरदायित्व है कि वह सरकार के * 
परिशोधित लेखा (8९0८० &०९०४॥४) को स्वीकृति दे ।* 


प्रशापनिक कार्य (वैवैगाएयंब०४६४० कआफ्ाढांणा$)--मन्त्रिमएडल डायट 
अर्धात्‌ ससद्‌ की कृति है और प्रधान मन्‍्त्री उसका प्रधान होता है। सविधान के 
अनुसार यह झावश्यक है कि मन्त्रिमएडल के समस्त सदस्य असेनिक व्यक्ति हो श्रौर 
प्रयाव मन्‍्त्री समेत उनकी अधिकाझ्य सख्या डायट की सदस्यता लिए हुए हो । जो भी 
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ही प्रथा अब ऐसी बन चुकी है कि प्रधान मन्त्री आवश्यक तौर पर प्रतिनिधि सदन 
से सम्बन्ध रखता है और मन्त्रियों की एक बड़ी संख्या भी इसी सदन से चुनी जाती 
है। पार्षद सदन में से तीन अथवा चार से अधिक मन्‍्त्री नहीं लिए जाते हैं। 
ति.सन्देह, प्रधान मन्त्री प्रतिनिधि सदन और पार्पद सदन के प्रस्ताव द्वारा ही नामो- 
द्विष्ट किया जाता है। परन्तु यदि प्रतिनिधि सदन झौर पापंद सदन ग्रापस में मत- 
भेद रखते हों, ग्रौर यदि दोनो सदनों की सयुक्त समिति में कोई समभोवा न हो सके 
श्रयवा यदि पापंद सदन, प्रतिनिधि सदन द्वारा नामोद्रेशन किए जाने के दस दिन के 
अन्दर-अन्दर, नामोहेशन करने मे असफल रहे तो प्रतिनिधि शृदन का निर्श॑य 
ही ससद्‌ प्र्थात्‌ डायट का निरणंय माना जायेगा ।? ग्रतएवं प्रधान मन्त्री के नामो- 
इँशन के विषय में प्रन्तिम निश्चय प्रतिनिधि सदन के ही द्वाथो है ग्रौर उसकी पसद 
के आगे पायंद सदन को भुकना ही पड़ता है । 

पापंद सदस का सरकार के ऊपर कोई नियन्त्रण मही है और वह उसके 
विरुड मतदान करके उसके लिए किसी प्र»एर का संकट नहीं पैदा कर सकता । 
अनुच्छेद ६६ के भ्रनुसार “मन्त्रिमएडल सामूहिक रूप से डायट के प्रति उत्तरदायी 
है” जिसका कानूनी ग्रर्थ है कि वह दोनों सदनों, पार्द सदन और प्रतिनिधि सदन के 
प्रति उत्तरदायी है। परन्तु, झनुच्छेद ६६ के साथ इसके पढ़े जाने पर उत्तरदायित्व 
का अर्थ प्रतिनिश्रि सदन के प्रत्नि उत्तरदायी होने के लिए ही माना गया है। यह 
स्पप्टतथा उल्लेख करता है कि जब प्रतिनिधि सदन मन्त्रिमएडल में अविश्वार्स की 
प्रस्ताव पारित करता है अथवा उसमे विश्वास का प्रस्ताव अस्वीकृृत करता है तो 
मन्त्रिमएडल के लिए यह आवश्यक होगा कि समूचे तौर पर अपना त्यागपत्र दे 
डाले । ऐसा तब न हे गा यदि १० दिन के भअ्रन्दर-पब्रन्दर प्रतिनिधि सदन विधर्टित 
हो जाय ।” इस प्रकार यह सिद्ध हो गया कि जब प्रतिनिधि सदन सरकार के विषद्ध 
ग्रविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दे अथवा विद्वास प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दे वो 
सरकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि यह तो वह त्यागपत्र दे दे अथवा 
निर्वाचकगरण के निर्ण॑य को प्राप्त करने के लिए प्रतिनिधि सदन के विधटम के लिए 
परामर्श दे । पार्दद सदन का विघटन नही किया जाता प्रतिनिधि सदन के नें 
निर्वाचन द्वारा तब यह निर्धारित किया जाता है कि कौनसा दल सरकार की 
निर्माण करेगा । 

किन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि झासन की प्रभावित करने में पार्षद सदन 
का कोई हाथ नही होता । पापंद सदत के सदस्य प्रशासन' के किसी भी पक्ष पर 
प्रइनो के माध्यम से सूचना श्राप्त कर सकते है। संसदीय प्रणाली की सरकाई के 
जीवन में 'प्रशन का घएटा एक महत्त्वपूर्ण >्थान रखता है और इसके छारा सरकार 
को धपनी सीमाओं में रखने की दिद्या में प्रयन्‍न होता है। सदस्य अभ्रपनी शिकाशतों 
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निर्वाचकीय कार्य (0९६07व) 'या०६४०75) --पार्पद सदन प्रतिनिधि सदन 
के साथ मिलकर अनेक निर्वाचक्रीय कार्य करता है। प्रधान मस्त्री के चुनाव के विपय 
में अपनायी जाने वाली भ्रक्रिया का वर्णोन पहले ही किया जा छुका है। संविधान 
प्रधान मन्त्री के नामोद्देशन के सम्बन्ध में दोनों सदनों द्वारा भाग लेने के लिए 
निश्चित रूप से विधान करता है ।! दोनों सदनो के सदस्यों की और उनके निर्बा- 
चको की ग्रहंताएँ डायट के कानून द्वारा निश्चित की जाती है । एकमात्र परिसीमा 
जो सविधान ने लगाई है, वह यह है कि जाति, धर्म, लिगय, सामाजिक प्रास्विति, 
चश्ोत्पत्ति, शिक्षा, जायदार अथवा आमदनी के आधार पर किसी प्रकार का भेद* 
भाष नही होगा ॥* 
डायट श्र्थात्‌ ससद्‌ निर्वाचन मएडलो, मतदाव के तरीके और दोनों संदनों 
के सदस्यों के चुनाव के तरीके से सम्बन्ध रखने वाले अन्य मामलों के विपय में भी 
कानून बनाने के लिए समर्थ है ।? प्रत्येक सदन को अपने सदस्यों की अहताम्री से 
सम्बन्ध रखने वाले विवादों का निरय करने का भी अधिकार है । जो भी हो, किसी 
सदस्य को सदन में उसके स्थान से वड्चित करने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो- 
तिहाई बहुमत या इससे भ्रधिक के द्वारः प्रस्ताव का पारित किया जाना भ्रावश्यक 
है ।£ पार्षद सदन स्वयं झपने सभापति, उप-सभापति झौर झन्य झ्रधिकारियों का 
चुनाव करता" है । 
पार्षद सदन का मूल्यांकन (लए०॥0/ धं०0 ० ६० स्०५5७ ०९ (ए०एढ]0)- 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जनरल मेकार्थर (ठ्वाल्प्णं आ9०५:धाप्य) की 
यह इच्छा थी कि एकसदनात्मक विधानमशडल की स्थापना की जाय ग्रौर 
तदनुसार संविधान का प्रथम प्रारूप वैसा ही बनाया गया था। किन्तु जापान के नेता- 
गण इस प्रकार के प्रस्ताव के सख्त विरुद्ध थे ।र १६४७ के सविधान मे द्विसदनात्मक 
विधानमरडल की स्थापना कर डाली । चुकि सविधान ने ससदीय प्रणाली वाली 
सरकार की स्थापना की थी, अ्तएवं, यह स्वाभाविक था कि लोकप्रिय सदन द्दी 
संत्ता का केद्ध बना रहे और उच्च सदन केवल नियन्त्रक, सयत करने वाला और 
गरिमा पैदा करने वाला प्रभाव रखे, ओर उस सदन के द्वारा डायट को निरन्तरता 
ओर स्थायित्व प्राप्त भी हुआ । पापंद सदन के सदस्य ६ वर्ष की परदावधि के लिए 
चुने जाते है जिनमें से एक-तिहाई भ्रति तीन वर्ष के पर्चात्‌ श्रवकाश् ग्रह कर लेते 
है । चू कि इस सदन के लिए विधटन का कोई नियम नहीं है भ्रतः इसके जीवन 
में सातत्य (0ण#एण्यी/9) बना रहता है झौर सदस्य प्रायः छः वर्ष की पूरी अवधि 
के लिए अपना कार्य करते रहते है । कानुच इस बात को विहित करता है कि पाप 
सदन के सदस्यों की आयु कम-से-कम ३० वर्ष हो और वे दो भिन्‍न ्रकार के 
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निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाये, १०० राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से और १५० स्थानीय 
निर्वाचन क्षेत्रो (77४००४ए०] ००४६प्रथ्गलं०४) से । ऐसा करने का उद्देश्य “प्रबुद्ध 
स्थानीय प्रतिनिधित्व से होने वाले प्रलाभो के साथ-साथ राष्ट्रीय दृष्टि से योग्य 
अत्याशियों की तालिका के प्रतिनिधित्व के प्रलाभो को इकद्ठा करना था ।” किन्तु 
संविधान के १६ वर्षों तक काम में लाए जाने के बाद भी पार्यद सदन झायु तथा 
राजबीति के श्रर्थों मे प्रतिनिधि सदन से बहुत अधिक भिन्‍नता लिए हुए नहीं है ।? 
व्यावहारिक तौर पर यह उतना ही पक्षपाती निकाय वन गया है जितना कि प्रति- 
निधि सदन । इसमें सम्देह नहीं कि इसमे कुछ ऐसे भी योग्य राजनीतिज्ञ हे जो 
राष्ट्रीय निर्वाचन क्षेत्र ते चुने गए है किन्तु “इनमे अधिकाँश इस प्रकार चुने गए 
लोग, सम्भवतः, उन संगठनों का प्रतिनिधित्व करते है जिनकी झाखाएँ श्रथवा 
जिनका प्रभाव जापान के ग्रनेक अत्यन्त धनी श्रावारी वाले क्षेत्रों मे है। 
उदाहरणार्थ श्रम संगठन, बडे व्यापार और राष्ट्रीय स्तर पर सग्रठित बद॥धहित 
समूह । * निर्दलीय अथवा स्वतन्त्र प्रत्याशियों की सख्या थोड़ी सी ही होंती है 
और जेप राजनीतिक दलों द्वारा मनोनीत किए हुए होते है श्रौर उनके कठोर 
नियन्त्रण में रहते है । पापंद सदन में दल स्थिति लगभग प्रतिनिधि सदन से अत्यन्त 
मिलती-जुलती हुई रहती है। उदाहरण के तौर पर लिबरल लोकतन्त्रीय दल 
(7.0 शव] 00000०:4 ४४० 2०709) का दोनो सदनों पर नियन्त्रण है झ्ौर प्रतिनिधि 
सदन के कुल ४६७ सदस्यों में से २९४ सदइस्य इस दल के है', भर इसी प्रकार 
पापंद सदन के कुल २५० सदस्यों में से १४० सदस्य भी इसी दल के ही है ।* 
व्यवहार में यह देखने को मिला है कि पार्षद सदन, शीघ्रता में किए जाने वाले 
और कुविचारिते व्यवस्थापन के विरुद्ध नियन्त्रक प्रभाव का प्रयोग करने के उद्देश्य की 
पूर्ति नही कर सका है । जब एक ही दल दोनो सदनों का नियन्त्रण करता है भर 
जब हर निर्वाचन के समय दल स्थिति प्रायः एक जैसी ही रहती है तो दोनो सदनों 
के बीच मतभेद की सम्भावना रह ही नहीं जाती ओर समस्त विवेयक स्वतः ही 
पारित हो जाते है । दल के अनुशासन की कठोरता किसी भी प्रकार के विरोध की 
आज्ञा नही देती और इसका परिणाम यह है कि पापंद सइन एक प्रकार का लेखक 
सदन बन गया हे । जापानी जनता में यह भावना बढती जा रही है कि वर्तमान 
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पार्षद सदन की देन उस कार्य भाग के लिए बहुत थोड़ी सो है जिसकी कि उससे 
गराशा की जाती है और तदनुसा र, उसकी रचना के विपय में किसी प्रकार के सुधार 
की तुरम्त ग्रावश्यकता है । इस दिया में यह सुकाव दिया गया है कि पापंद सदन 
को व्यवसायों प्र्थात्‌ पेशों प्ौर निर्वाचक वर्ग के ग्रन्य तत्त्वों का प्रतिनिधित्व करने 
वाला रूप दिया जाय । * 


प्रतिनिधि सदन 
(70० प्र0०प४० ० ब१०फुः९०००४६०४४४४८४) 


रचना तथा पदावधि (0०छए०्लॉंण्ज शाप प्रणाण्य०--प्रतिनिधि सदन 
डायट का निम्न सदन है और इसके ४६७ सदस्य होते है जो ४ वर्ष की भ्रवधि के 
लिए चुने जाते है। चू कि सदन का विघटन किया जा सकता है इसलिए यह भाव- 
इयक नही है कि यह पूरी ही म्रवधि तक कार्य करे । इस सदन के लिए भाग चुनाव 
साढ़े छः महीने से लेकर तीन वर्ष प्राठ माम के समयान्‍्तर से भी हो चुके है | प्रत्याशी 
तथाकथित ११८ मध्य प्राकार वाले निर्वाचन क्षेत्रों से चुने जाते हैं, जहा प्रत्येक 
निर्वाचन क्षेत्र से जनसख्या के ग्राधार पर तीन से लेकर पाँच तक सदस्यों का चुनाव 
होता है पर इसमे प्रमामी हीपसमूह (4००7० 4987008) निर्वापन क्षेत्र एक ग्रपदाद 
है जहाँ से एक ही सदस्य उसका प्रतिनिधित्व करता है । इस वात के बावजूद भी कि 
प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से अनेक सदस्य निर्वाचित होते है प्रत्येक मतदाता एक ही मत 
देता है। जापानी पद्धति सीमित मतदान का एक रूप है, अर्थात्‌ मतदाता को थोड 
प्रत्याशियों के लिए मतदान देने की थराज्ञा होती है यद्यपि निर्वाचन क्षेत्र में भरे जाने 
वालों स्थानों की संख्या अधिक रहती है । 


अप्रैल १६४० का सावेजनिक पद निर्वाचन कानून (?एण॥० 0॥088 
जाह०भ्ंत्ा एन: ०६ 3फ॒मो 950) व्यावहारिक रूप में समस्त, स्त्री या (ऐप, 
जापानी नागरिकों को, जो २० वर्ष के हो गए है, मतदान का अधिकार प्रदान करता 
है। प्रतिनिधि सदन की सदस्पता के प्रत्याशी को २४ वर्ष का होना भ्रावश्यक है और 
इसके साथ यह्‌ झ्रावश्यक है कि वह्‌ उस प्रदेश में भी लगातार तीन मास से रह रहा 
हो जहाँ से वह चुनाव लड़ना चाहता हो । किन्तु स्थानीयता नियम का ग्र्थ जापान 
में निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक निवास नहीं होता है जैसा कि संयुक्त राज्य अमेरिका 
में वास्तविक निवास एक कठोर प्रथा है। “इसका सीधा-सादा अर्थ कानूनी श्रधिवात 
और वहाँ पञ्जीबद्ध होना है।” प्रतिनिधि सदन की सदस्यता के प्रत्याक्षी के लिए 
उन समस्त अहंताओं को पुरा करना झावदयक्र है जो मतदाताओं के लिए विहिंत की 
गई है। एक ही समय पर दोनो सदनों का सदस्य होने की मनाही है। साथ ही में 
सदन का सदस्य सरकार के अधीन किसी अन्य पद पर काम नहीं कर सकता है 
सदस्यों की भ्रहंताओं के सम्बन्ध में होने वाले विवादों का निर्णाय प्रतिनिधि सदन 
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(प्रणा३९ ०६ 4६8|7०5०ँ०६१४८७) स्वय करता है । पर किसी सदस्य को सदन में 
स्थान न देने की मनाही के निश्चय के बारे में उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई या इस 
से श्रधिक बहुमत द्वारा तद्विपयक प्रस्ताव का पारित किया जाना आवश्यक है । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि दोनों सदनो के सदस्यों को भाषण की पूरा 
स्वतन्प्रता प्राप्त होती है भौर सदव के अन्दर दिए गए भाषणों अथवा किए गए मत- 
दानों के लिए वे सदन के वाहर उत्तरदायी नही ठहराए जाते है । जब डायट (707०0) 
का सत्र चलन रहा होता है, तो फोजदारी के मामलों को छोडकर, दोनो सदनों के 
सदस्य गिरफ्तारी से मुक्त २हते हैं ॥ ससद्‌ ग्र्थात्‌ डायट (000) का सत्र चालू होने 
से पूर्दं गिरफ्तार किया गया सदस्य सदन की माँग पर सत्च की झ्वधि के मध्य में 
मुक्त कर दिया जाता हैं! सविधान इस्र वात का विधान करता है कि दोनों सदनों 
के सदस्यों को विधि के अनुसार राष्ट्रीय कोप से उचित वाधिक वेतन प्राप्त होगा । 
कानून ने सत्र के दिनों में मिलने वाले दैनिक भत्तो, टोक्यो (॥८४०) और सदस्यों 
के घरों के बीच यात्रा के लिए मिलने वाले निःशुल्क रेल के पासो श्रौर कुछ विशेष 
भत्तो और अन्य सुविधाओं के अतिरिक्त एक बढ़िया वापिक तनख्वाह का भी विधान 
किया हुआ है । सदस्यों के लिए ग्रवकाशग्रहण कालिक पैन्शन का भी प्रबन्ध है । 


सत्र(86£&0०8)--संविधान मे स्पप्टतया ससद्‌ श्र्थात्‌ डायट के दो प्रकार के 
सत्रो का उल्लेख किया है: नियमित ग्रथवा साधारण सत्र श्र प्रसाधारण या विशेष 
सत्र | डायट का साधारण सत्र साले में एक बार समाहूत किया जाता है परन्तु सन्त्रि- 
मरडल यदि चाहे तो जब कभी आवश्यकता पड़ने पर विशेष सत्र आहृत कर सकता है 
ताकि वह ऐसे आपातकालीन मामलों को हाथ में ले सके जिनके लिए दिसम्बर में होने 
वाले साधारण सभ्र तक नही ठहरा जा सकता । यदि किसी भी सदने के एक-चौथाई 
सदस्य इस बात की माँग करे कि डायट का विशज्येष सत्र बुलाया जावे तो मन्त्रिमएडल के 
लिए ऐसे सत्र का बुलाया जाना आवश्यक हो जाता है ! इसके अतिरिक्त विशेष सत्र 
का भी विधान है। अनुच्छेद ५४ के अनुसार जब प्रतिनिधि सदन का विघटन हो 
जाता है तो विधघटन के दिन से ४० दिनो के अन्दर प्रतिनिधि सदन के लिए सदस्यों 
का आम चुनाव होना आवश्यक है और चुनाव के दिन से ३० दिनो के अन्दर ढायट 
का श्राहृत होना भी आवश्यक है। डायट के इस विश्येष सत्र का उद्देश्य यही है कि 
प्रधान मन्त्री का चुनाव हो जाय ताकि वह सरकार का निर्माण कर ले और विघटन 
के कारण समाप्त न हुए भेप काम का निपटारा हो जाय। जब प्रतिनिधि सदन विषर- 
दित हो जाता है तब पापंद सदन के लिए तुरन्त स्थगित होना भ्रावश्यक हो जाता है । 
किन्तु राष्ट्रीय आपात के समय में मन्त्रिमएडल यदि चाहे तो आवश्यक्र विषयों के 
सम्बन्ध में कार्यवाही करने के लिए उसका आपात सत्र बुला सकता है। आपात्त सत्र 
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में पापंद सदन द्वारा किए गए निर्णय अस्थायी होते हैं और वे श्रवृत्तिहीन (४णा 
470 ४००) बन जाते है यदि उन्हें प्रतिनिधि सदन के अगले सत्र के प्रारम्भ होने के 
दस दिन के अन्दर-अ्न्दर सदन की स्वीकृति प्राप्त नही हो जाती, जो सत्र! झाम तौर 
पर विद्येष सत्र ही हुआ करता है । 

सदन में किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं हो सकती यदि सदन के कुल 
सदस्यों की एक-तिहाई या उससे अधिक संख्या सदन में उपस्थित न हो? भ्र्थात्‌ सदन 
के कुल ४६७ सदस्यों में से कम-से-कम १५६ सदस्यों की उपस्थिति सदन की वैध 
कार्यवाही के लिये ग्रनिवार्य है । समस्त मामलों पर निर्णय उपस्थित सदस्यों के बहुमत 
से होता है परन्तु वे मामले अ्पवाद है जिनके बारे मे संविधान मे किसी विशेष बात 
का विधान किया हुआ है ।* किसी विषय पर बराबर मत मिलने पर सदन का अ्रध्यक्ष 
स्पीकर (89०७/:००) श्रौर उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष (009५४9 589०0/:०7) 
उस मामले का निरंय करने के लिए अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है ।* 


सविधान ने इस बात की अ्राज्ञा दी हुई है कि डायट (702॥) के प्रत्येक सदन 
की कार्यवाही खुले ग्राम हो ।£ इसका यह श्रर्थ है कि डायट के प्रत्येक सदन के सत्रों 
में जनता आ सकती है बशवतें कि किसी सदन में उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई वहु- 
मत एक ऐसा प्रस्ताव पारित करे जिसके अनुसार सदन की बैठक को गुप्त रखने के 
लिए कहा जाय ।* भीजी (०) सविधान के प्रधीन केवल मन्विमएडल ही सदन 
की गुप्त बैठक की माँग कर सकता था। परन्तु १६४७ के सविधान के अन्तर्गत स्वर 
सदन ही दो-तिहाई बहुमत द्वारा यह निर्णय लेता है कि सदन की बैठक भुप्त होनी 
चाहिए । डायट (700) के प्रत्येक सदन के लिए अपनी कार्यवाही को लेखबद्ध करता 
आवश्यक है। इस अभिलेख का छापा जाना भी जरूरी होता है ताकि जनता भी उसे 
जान सके किन्तु इसमे ग्रुप्त सत्र की कार्यवाही के उन भागों को नहीं छापा जाता 
जिनके विपय में गोपनीयता को रखा जाना श्रावश्यक समझा गया हो |? 


सदन का गठन ( 7रफ्ा७ 0इ०्यांडधत्म 00 ४8४०. स0०8०७ )-7/ति- 
निधि सदन की रचना टार्थात्‌ु सगठन अत्यन्त सरल है । श्राम चुनावों के 
फौरन वाद जब सदन की बैठक होती है तो उसका प्रथम कार्य प्रध्यक्ष झौर उपाध्यक्ष 
(896०४९७ 8700 ॥26कपाए 6 'ए4००-४फ९४१:९०) का चुनाव करना होता है । सदन 
की बैठक, की ग्रध्यक्षता स्पीकर करता है और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष 
सभापति का कार्य करता है । अतएवं सदन के गठन की दिशा मे सभापति पर्थात्‌ 
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अध्यक्ष क चुनाव पहना कदम होता है क्योंकि उसके चुनाव के वाद ही सदन काम- 
काज कर सकता है। बैठकों, का्यंवाहियों तथा झआान्तरिक अनुशासन के सम्बन्ध में 
इन स्वयं अपने नियम बनाता है ।” विचार-विमश्श के उद्देश्य से सदन या तो सम्पूर्ण 
सत्र के रूप मे भगवा समितियों के रूप में कायें करता है । सदन की १६ स्थायी 
समितियों हैं प्र इनमे से प्रधिकांश समितियाँ सरकार के मन्त्रालयों अथवा विभागो 
के अनुरूप होती है । सदन यदि चाहे विशेष प्रकार की समस्याओं श्रथवा प्रस्तावों के 
श्रष्ययन के लिए विशेष समितिया नियुक्त कर सकता है। प्रत्येक दल को सदन में 
प्राप्त दल संख्या के आधार पर समितियों में प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। प्रत्येक 
सदस्य के लिए यह झ्ावश्यक है कि वह कम-से-कम एक स्थायी समिति का सदस्य 
हो परन्तु साथ ही उसे तीन समितियों से अधिक की सदस्यता प्राप्त नही होती । 
अध्यक्ष (7४० 89०४:००)--मीजी ('धृ०ं]) संविधान के श्रन्दर प्रतिनिधि 
सदन के सदस्य अपना अ्रध्यक्ष अर्थात्‌ स्पीकर (59०80:७०) नहीं चुनते थे । सदन तीन 
सदस्यों को भनोनीत किया करता और सम्राद (007/9९7००) उनमे से एक को ग्रध्यक्ष 
(89०४८०7) का कार्य करने के लिए चुनता था। १६४७ का सविधान निश्चित रूप 
से इस बात का विधान करता है कि प्रत्येक सदन अपना सभापति चुनेगा श्रोर साथ 
ही उसे इस बात्त की शक्ति प्रदान करता है कि वह किसी विपय के बारे में बराबर 
मत प्राप्त होने की अवस्था में अपने निर्णायक मत द्वारा उस विपय का निर्णय करे । 
स्पीकर का पद इतना महत्त्वपूर्ण है कि उसके विना सदन में किसी भी प्रकार का 
काम-काज नहीं चल सकता । “यहां तक कि प्रवान मम्त्री के नामीहेशन के लिए भी 
तब तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक भ्रध्यक्ष अर्थात्‌ स्पीकर (50००:८८४) और 
उसके प्रतिनियुक्त (0०9४५) अर्थात्‌ उपाध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता, हालाकि 
प्रधान मन्द्री का नामोहेशन कार्य एक आवश्यक कार्य माना जाता है ।” 
साधारणतया स्पीकर प्रतिनिधि सदन के बहुमत दक्ष का मनोनीत व्यक्ति 
होता है और वह सदन के सम्पूर्ण जीवनकाल अर्थात्‌ .४ वर्ष के लिए चुना जाता है 
बदतें कि सदन का इस समय से पूर्व विघटन न हो गर्मा हो । यदि पदारूढ दल को 
सम्पूर्ण बहुमत प्राप्त नही है और वह किसी अन्य दल या दंलों की सहायता से केवल 
काम चलाऊ बहुमत भ्राप्त कर लेता है तो उस दग्मा में अध्यक्ष के पद पर सरकारी 
दल के अतिरिक्त किसी ग्रन्य दल का व्यक्ति भी चुना जा सकता है जैसा कि पांचदी 
योझीदा (४०७४४०७५) सरकार बनने के समय हुआ था । तदनुसार, प्रतिनिधि सदन 
का स्पीकर दलगत व्यत्रित होता है और स्पीकर के पद के लिए चुने जाने के वाद भी 
बह दल से अपने सम्वन्धों का त्याग नही करता है। न ही उसके विपय में ब्रिटिश 
कॉमन सभा (छफं॑म्वंझा 008७ ०६ 0०एणाणा७) के वह नियम लागू होता है कि 
एक वार जो अध्यक्ष प्र्थात्‌ स्पीकर बन गया है सदा के लिए स्पीकर ही बना रहेगा। 
यह झावश्यक नही कि गत सदन में जो स्पीकर रहा है वह दए चुतावो के वाद नए 
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सदन में भी पुनः स्पीकर चुना जाए भले ही वही दल बहुमत मे आया हो भौर उसी 
दल की सरकार बनी हो । यह भी आवश्यक नहीं कि वह आम चुनावों में चुना ही 
जाय क्‍योंकि इग्लैएड की प्रथा के प्रसहझ्य जापान में स्पीकर का चुनाव मिविरोध नहीं 
होता । सदन में अपने दुबारा चुने जामे को पक्का करने के लिए स्पीकर के लिए दल- 
गत व्यक्ति वने रहना जरूरी हो जाता है ताकि वह अपने दल के हिंतो को बढ़ावा दे 
सके और विधायी कार्यक्रम को भ्रामे बढाने मे उस सरकारी दल की सहायता कर 
सके जिसके हारा वह मनोनीत क्या गया है। अ्रतः जापान में स्पीकर सदन में 
निष्पक्ष प्रमाणपुरुष (0797०) और सदन के सदस्यों के अधिकारों का रक्षक नही 
होता चाहे वे सदस्य सरकारी पक्ष से अथवा विरोधी पक्ष से सम्बन्ध रखते हो ) इस 
दृष्टि से उसका कार्यभाग सयुक्‍त राज्य अमेरिका के स्रीकर के कार्यभाग से बहुत 
कुछ मिलता-जुलता है । 

स्पीकर प्रतिनिधि सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है । उसका सर्वप्रथम 
कार्य यही होता है कि वह सदन में व्यवस्था और शिप्टता बनाए रखे ताकि कार्यवाही 
सुचारु रूप से प्रोर कुशलता से चलती रहे और सदन के सम्मुख उपस्थित कार्य को 
जल्‍दी से जल्दी निपटाथा जा सके । स्पीकर यदि चाहे तो किसी सदस्य को अपनी 
ब्राघ्ाप्रे के उल्लमन, श्रव्यवस्थित व्यवहार और अशिष्ट भाषा के प्रयोग के .लिए 
सदन में बोलने के अधिकार से वचित कर सकता है । यदि प्रश्यवस्थित व्यवहार जारी 
रहे तो वह सदन को स्थगित कर सकता है। परन्तु किसी सदस्य को उसके प्रशिष्ट 
व्यवहार के कारण सदन से बाहर निकालने के लिए सविधान इस बात की माँग 
करता है कि सदन उपस्थित सदस्यो के दो-तिहाई या इससे अधिक बहुमत से तद- 
विपयक प्रस्ताव को पारित करे ॥! यदि सदन में आने वाले दर्शक अव्यवस्थित 
व्यवहार का प्रदर्शन करें तो स्पीकर को यह शक्ित प्राप्त है कि वह ऐसे दर्शकों को 
बाहर निकालने की भ्राज्ञा दे अथवा दर्शक दीर्घा (४ांआ६०:४४०॥/९:५) को बिल्कुल ही 
खाली करवाने को आज्ञा दे डाले । 

स्पीकर काम-काज के क़रम*का निदवयय करता है, बहसों प्रौर प्रदों के लिए 
समय की सीमा निश्चित. करता है, वाद-विवाद मे भाग लेने के इच्छुक सदस्यों को 

बोलने की अनुमत्ति देता है, समापन प्रक्रिया का प्रयोग करता है और इस प्रकार मे 

वाद-विवाद की समाप्ति करता है । वह प्रस्ताव को मतदाब के लिए प्रस्तुत करता ६ 
और परिणामो की घोषणा करता है । समान मत प्राप्त होने पर वह अपने निरायि् 
मत का योग भी करता है और इस प्रकार प्रश्न का निरंय करता है | सदन में 
विधेयक प्रस्तुत होने के तुरन्त बाद ही स्पीकर, नियमानुसार उसे सदन की उचित 
स्थायी समिति झ्यवा विश्वेद समिति के पास भेज देता है। सदन के बाहर विद्यमान 
समस्त ग्रन्य अभिकरणों के साथ स्पीकर प्रतिनिधि सदन के प्राधिकारिक प्रतिनिधि के 
रूप में व्यवहार करता है। वह निष्पादक सत्चों (०४०००६३६४० ३८७अं०४8) को प्रस्तावित 
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करता है और डायट में मन्त्रिमंडल स्वर के मन्त्रियों को सहायता पहुँचाने के उद्देश्य 
से नियुक्त किए जाते वाले सरकारी सदस्यों की नियुक्तियों को स्वीकृति प्रदान 
करता है। यदि वह चाहे तो सदन की किसी भी समिति के सम्मुख अपने आप को 
प्रस्तुत कर सकता है जिसमे संयुक्त कान्क्रेस समिति (वेठापा एर्पकशालए 
(०7४००) भी सम्मिलित है और सनिति के सम्मुख छान-बीन के लिए प्रस्तुत 
मामले के विषय में अपने विचार और राय प्रदान कर सकता है । स्पीकर 
के पास यह भी झवित है कि वह्‌ उस समय सदन के किसी सदस्य का त्यागपत्र 
स्वीकार कर सकता है जिस समय सदन का सत्र चालू न हो । 
प्रश्निधि सदन की श्रेष्ठता ( 8ए7ए७ए०९ह ० प९- प्र0घ९७ ० 8९७7९- 
इ९आ40४०४)--सं विधान ने स्पष्टतया प्रतिनिधि सदन की श्रेष्ठता को स्थापित कर 
दिया है श्रौर यह बात ससदीय प्रणाली की शासन व्यवस्था के सिद्धान्त प्रौर ध्यवहार 
के अनुसार ही है। मन्त्रमंडल की रचना झौर उसके पदारूढ रहने में प्रतिनिधि 
सदन का मुख्य हाथ है । विवि-निर्माण की प्रक्षिया से प्रतिनिधि सदम ही 
अ्रन्तिम बात कह सकता है | उन अवस्थाओं में जहाँ दोनों सदनों में किसी प्रकार का 
समझौता न हो सके, श्रथवा जब पाषंद सदन विधायी अथवा वित्तीय मामलो में 
देरी लगाए अश्रथवा किसी भी प्रकार की कार्यवाही न करे तो प्रतिनिधि सदन 
पापंद सदन के निर्णय का उल्लघन कर सकता है । पापंद सदन का वास्तविक कार्य 
एक निश्चित समय तक के लिए अ्रधिनियमन में विलम्ब करना ही है। 
विधायो कृत्य (,०8888₹० [?४००४०४७)--जैसा कि पहले कहा जा चुका 
है कि कित्ती विवायी क्रियाकार ([०88)98४० 77०४5०7७०) को विधि बनने के लिए 
दोनों सदनों की भ्रक्रियाओं में से होकर गुजरना आ्रावश्यक है । परन्तु यदि एक सदन 
दुतरे सदन से मतभेद रखता हो और यदि दोनों सदनों की सयुकत-समिति मे उप 
मतभेद पर समझौता न हो सके तो सविधान ने प्रतिनिधि सदन मे पार्यद सदन के 
निणंय को लॉँधने की शक्ति निहित कर दी है। अनुच्छेद ५६ उल्लिखित करता है 
कि प्रतिनिधि सदन द्वारा पारित किए गए किसी विधायी विधेयक के विष्य में बा 
पापंद सदन का नि्खंय प्रतिनिधि सदन के निर्णाय से भिन्‍न हो प्रौर दोनो सदी ही 
सयुक्त श्नमिति के प्रयस्नो के बावजुद भी वह मत भिन्‍्नता बनी रहे दो बड़े विब्रायी 
विधेयक कानून वन जाता है वश्चर्ते कि प्रतिनिधि सदन में उपत्यिव दलों झा 
दो-तिहाई बहुमत उस विधेयक को दुबारा पारित कर दे। सत्रि#ढदे अबच 
प्रतिनिधि सदन॑ को ही यह शक्ति प्रदान की है कि वह सयुबत्र एरकईद ढी डंदइर 
बुलावे 7 
सविधान ने इस बात का भी विधान किया है कि यदि 4४५४ ददद 
सदन द्वारा पारित विधेयक को उस सदन से प्राप्त क८्त & 5, डी के 











4. अनुन्दद ५६ हू 


670 जापान की झासन-प्रणाली 


अन्दर उस पर कोई प्रस्तिम निर्ेय लेते में प्रसक्त्त रहा हो तो अतिनिधि संत 
भपंद सदन डरा उस विधेयक के विषय में किस्ती भी प्रकार की कार्यवाही न करने को 
उस सदन की गस्वीकृति समझे सकता है । यदि प्रतिनिधि सदन फिर उस विधेयक 
को उपश्यित सदस्यों झे दो-तिहाई या प्धिक बहुमत द्वारा पारित कर देता है मे 
बहू डायट ()७४) का कानून बन जाता है और तदनुप्तार लागू कर दिया जाता है। 
किस्तु वह विधादी क्षियाकार जो प्रतिनिधि सदन द्वारा रद कर दिया गया हो उस 
पर पापंद सदन द्वारा न तो फिर विवार किया जा सकता है और न ही वह खदत 
उसमे पुनर्जीवन दे गकना है | अतः यह सिद्ध ही है कि विधि निर्माण में प्रन्तिम 
अधिकार प्रतिनिधि सदन को हो प्राप्त है । 
वित्तीय कार्य ([पाश्शालंत चप्तत्ध॑ंणाउ)--प्रतिनिधि सदत को. पार्षद सदन 
के साथ कोप पर नियन्नण शज्तेत प्राप्त है। किम्तु यदाँ भी संविधान ने, बिना किसी 
सन्देह के प्यंद सदन के ऊपर प्रतिनिधि सदन की श्रेष्ठता स्थापित कर दी है। 
निस्मन्देह, उत्तरदायी शासन की प्रणाली के विपय में यह प्रवापेक्षित वस्तु है। 
अनुच्छेद ६० के प्रनुसार भ्राय-व्ययक (७४0४०) सर्वप्रथम प्रतिनिधि सदन में ही पेश 
किया जाना चाहिए। आगे चल कर यह भो विधान क्रिया ग्रय्रा है कि .सदि पार्षद 
सदन का तिशुँय प्रसिनिधि सदन के निर्णाय से भिन्‍न हो, और जब दोनो सइनों की 
सयुक्त समिति के द्वारा भी किसी समभौते पर पहुंचा न जा सके, प्रथवा जब पाप॑द 
सदन प्रतिनिधि सदन से उसके द्वारा स्वीकृत झाय-व्ययक की प्राप्ति के ३० दिन के 
भीतर उस पर किसी प्रकार की का्यंवाही करने में म्सफच रहे तो उन दशाग्रो 
में प्रतिनिधि सदन की स्वीडृति ही डायट के दोनों सदनों की स्वीकृति बन जाती 
है । सन्चियों के अ्नुसमर्थत के वियय में भी यही वात विहित की गई है ।. 
चंविधान के सातवे अध्याय में, जिराके अत्गंत ग्रनुच्छेइ ८३ में लेकर धतुच्दई 
९१ तक ग्राते है, उन घक्तियों का उल्लेख किया गया है जिन शकितयों की प्रतिनिधि 
सदन पार्षद रादन के साथ प्रिलकर राए्ट्रोय अर्थ-व्यवस्था के अपर प्रयुक्त करता है। 
डायट उस प्रकार को निर्धारित करती है जिसके द्वारा वित्त-ब्यवस्थां का प्रशासद 
.किया जात है, वह वर्तमान करों में परिवर्तव लाती है अयवा नए करों को लगा वी 
है, धन के व्यय के लिए अधिकृत करती है, राज्य द्वारा फिए गए दायित्वी को आरश 
करती है, मन्नरिमउल द्वारा तैयार किए गए और प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष 
के आ्राय-व्यथक पर विचार करती है और उसे स्वीकार करती है, आय-द्ययक में अर्त- 
पेक्षित कमियो की पूछ्ति करने के लिए सित निधि से किए जाने वाले व्यय के लिए 
अधिकृत करती है और स्वीकृति देती है, शाही परिवार के सम्बन्ध में होने 4 
व्ययों के विनियोग का अनुमोदन करती है, मन्त्रिमर्‌डव द्वारा लेखावरीक्षा बोर्ड से राज्य 
के व्यय और राजस्व के लेखा परीक्षितलेखा को प्राप्त करती है, योर राष्ट्रीय वित्त- 


ससद्‌ हा 


व्यवस्था की दशा के बारे में नियमित अन्तरावधियो मे परन्तु वर्य में कम से कम एक 
बार मन्त्रिमंडल द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त करती है। 

कार्यपालिका इृत्य (2:5००ए४ंए७ 7"ए7०४००5)--प्रति नेधि सदन का तीसरा 
बड़ा कार्य कार्यपालिका को नियस्त्रण में रखना है। यह मन्त्रिमंडल की रचना 
करता है और मन्त्रिमंडल सामृहिक रूप से प्रतिनिधि सदन के प्रति उत्तरदायी 
है। यह बात जापान मे स्थापित्त मन्त्रिमंडल प्रणाली की सरकार का आधारभूत 
लक्षण है । प्रधान मस्त्री मन्त्रिमडन का प्रधान होता है। वैधानिक तौर पर बह 
डायट (0/०$) द्वारा नामोहिष्ड हुआ करता है परम्तु वास्तविक व्यवहार में वह 
प्रतिनिधि सदन की पसन्द होता है ॥ सविधान ने विधान किया है कि यदि प्रतिनिधि 
सदन झोर पापंद सदन में मतभेद हो श्रोर दोनों सदनों की संयुक्त समिति में भी 
यदि कोई समकौता न हो सके, श्रयवा यदि पार्षद सदन, प्रतिनिधि सदन द्वारा अपनी 
पसन्द प्रकट किए जाने के दस दिन के अन्दर, नामोहिष्ट करने मे प्सफल रहे तो 
उस श्रवस्था में प्रतिनिधि सदन का निर्णय डायट (30%) का निर्णय समभा 
जाता है ॥ तब सम्रादु डायट द्वारा नामोरिष्ट व्यक्त को प्रधान मन्‍्त्री नियुक्त कर 
देता है ।* 

प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति के साथ ही मन्त्रिम्ए्डल का निर्माण प्रारम्भे हो जाता 
है| संविधान का सीधा-सादा कथन तो यह है कि मन्त्रियों की श्रधिकाँश संख्या डायट 
के सदस्थों में से चुनी जानी चाहिए भर उनमे से सब के सब असैमिक व्यक्ति होने 
चाहिएं ।* परन्तु वास्तविक व्यवहार में पार्पद सदन से सम्बन्ध रखने वाले ३ या ४ 
मन्त्रियों को छोडकर, शेप १२ या १३ मस्त्री अनिवार्य रूप से प्रतिनिधि सदन से 
चुने जाते है । और दल प्रणाली की स्थिरता के कारणा वे प्रतिनिधि सदव के बहुमत 
दल से चुने जाते हैं जिसका मुखिया प्रधान मन्त्री होता है । राज्य विपयक मामलो में 
मन्त्रिमएडल सम्राट के समस्त कार्यो के लिए परामर्श देता है श्रौर उनका ग्रनुमोदन 
करता है श्रीर उनके लिए उत्तरदाबी है ।'* बच्यपि एक ग्रकेला मन्त्री प्रधान मन्नतरी द्वारा 
परदच्युत् किया जा सकता है, परन्तु सतूचा मन्त्रिमएडल केवल प्रतिनिधि सदन द्वारा 
ही बर्खास्त क्रिया जा सकता है। प्रनुच्छेद ६६ विधान करता है क्लि यदि प्रतिनिधि 
सदन अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देता है ्रथवा विश्वास प्रस्ताव को झस्तीकृत 
कर देता है तो मन्त्रिमएडल समूचे रूप में त्यागपत्र दे देगा, बश्चर्ते कि प्रतिनिधि 
सदन का विधटन दस दिनों के ग्रन्दर न हो जाय | 
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इसका यह भश्रथ हुआ कि मन्त्रिमरडल तभी तक पदारूढ़ रहता है जब तक 
उस पर प्रतिनिधि सदन का विश्वात बना रहता है। ज्योही वह प्रतिनिधि सदन का 
विश्वास खो बैठता है उसे सामूहिक रूप में त्यागपत्र दे देवा चाहिए ताकि विरोधी 
दल को सरकार बनाने का ग्रवसर प्राप्त हो जाय | यदि सरकार त्यागपत्र नहीं देती 
तो वह प्रतिनिधि सदन के विवटन के लिए परामशं देती है। परापंद सदन कभी 
विघटित नही होता । प्रतिनिधि सदन के विघटन के दिन से चालीस दिन के भ्रन्दर 
प्रतिनिधि सदन के सदस्यों का भ्राम-चुनाव होना आवश्यक है ।! मस्त्रिमएडल के 
सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त का सब से वढिया तौर पर सुनिश्चय तभी हो सकता 
है यदि मन्त्रिमएडल को उस सदन को विघटित करने का अ्रधिकार प्राप्त हो जिसके 
प्रति वह उत्तरदायी है। अनुच्छेद ७० द्वारा मम्त्रिमएडल के सामूहिक उत्तरदायिश्व 
पर और अधिक बल प्रदान किया गया है । उसका कथन है कि जब प्रधान मन्‍्त्री का 
पद रिक्त हो तो मन्त्रि मएडल समुदाय में त्यागपत्र दे देगा । प्रधान मन्‍्त्री के प्रभाव 
में मन्त्रिमएडल की पहचान, जिसका कि मुखिया स्वयं प्रधान मन्त्री है, कानून के 
लिए श्रज्ञात है भर उसकी अनुपस्थिति में मस्त्रिमएडल की सत्ता ही नही रहती । 
और प्रधान मन्‍्त्री प्रतिनिधि सदन में बहुसख्यक दल अथवा दलों का नेता होता है। 
उत्तरदायित्व और लियन्त्रस साथ ही रहते हैं। प्रतिनिधि धदत के पास ऐैमे 

दो महत्त्वपूर्ण तरीके है जिनके द्वारा कह कार्यपालिका पर मियन्त्रण स्थापित करता 
है। पहला तरीका प्रइनो और विप्रश्नो के माध्यम से काम में लाया जाता है! 
इसके द्वारा सदन के सदस्यों को प्रद्मसन के अनेक विययों के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त 
करने का अवसर प्राप्त होता है और सत्ता के दुरुपयोग के विषय में भी उसके निया- 
रण का अवसर मिलता है। स्वर्गीय प्रो० लास्की ने बड़े संक्षेप में कहा हैं कि 
“संसदीय प्रशाली की सरकार न केवल सरकारी कार्यो के सम्बन्ध में प्राप्त की जाने 
बाली प्रकाशन (9७७॥०६७) हारा जीती रहती हैझऔर मरती है प्रपितु उसका जीना 
सरना उस समस्त ज्ञान पर भी तिर्भर है जो वह सामाजिक प्रवृत्तियों के कार्य के 
सम्बन्ध में प्राप्त कर सकती है ।?! जापान के संविधान के अधीन यह अ्रावश्यक है कि 
प्रधान मन्‍्त्री डायट को साधारण राष्ट्रीय मामलो और विदेशी सम्बन्धों के विषय मे 
प्रतिवेदन दे (१ मन्त्रिमएडल भी, नियमित अन्तराबधियों में भ्रौर कम-से-कम वर्ष में 
एक बार, डायट को और जनता को राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था की दक्शा के बारे में 
प्रतिवेदन देता है ४ राष्ट्रीय वित्त व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन अ्रश्मासत्र के समस्त 
पक्षों और-समस्याझों को समाविष्ट करता है। डायट द्वारा सब सर्धियों का भर 
समधित किया जाना भी श्रावश्यक है ।* 

. अनुच्छेद, श४ जापाने का संविधान, १६४७ 
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करके प्रतिनिधि सदन ने की जाती है। इतिनिि सश्च 
बवाद करने वाली सभा है झ्लौर दाद-दिदाद तब हे 


प्रस्तुत झिए गए विदेयक्तो पर विचार-विमर्श क्षय दाता है सौर 





में उतर प्रज्ञार क्षे समस्त झदसरो पर शासन की समस्त 
चूक्ति विधेपक्ष को हार पा झर्य शासन को तार 
भ का यही प्रयत्न रहता है क्लि सरकार का भारडाफोड़ फझिया 
हो नसक्ते तो उसे गद्दी से उतारा डाय । उद्र सरक्यर झपनी 
समर्यन में जीतोड़ प्रयत्न करतो हे । ग्रालोचना का एक पन्‍्प 
है जद सदन राष्ट्रीय विक्तज्यवस्था पर, विशेषतः व्यय के 
प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करता है । 

तदनुमार प्रतिनिधि सदन, विरोधी पञ्न को तोक्ष्य झालोचना के साथ, 
काय्यपालिका शक्ति से युक्त मन्त्रिमरडइल को नियन्त्रर में रखने के लिए पर्गाप्त 
अवसर प्रदान करता है । सविधान ने भी डायट के प्रत्येक सदन द्वारा छान-बीन करने 
वाली समितियों की स्थापना करने का विधान किया हुप्ना है। यदि ये समितियाँ 
चाहें तो शासन से सम्बद्ध किप्तो मामले की छान-बोन कर सकती है प्लौर साक्षियों 
की उपस्थिति, गवाही-और अभिलेखों को प्रस्तुत करने को माँग कर सकती है। 
समितियों द्वारा छान-वीन, प्रशासन को देख-रेख मे रखने का प्र उस पर नियलण 
करने का एक प्रभावशाली तरीका है, यद्यपि यह बात शासन की एक ऐसी पझति 
में अनंगत लगती है जिसमें मन्‍्त्रीय उत्तरदायित्व उसका झाधारभूत तत्तत हो भौर 
जिसे संवैधानिक रूप से विहित किया गया हो । कहना न होगा कि समितियों द्वारा 
की गई छात-बीन को संयुक्त राज्य ममेरिका में बहुत आदर की हृष्ठि से नहीं देखा 


जाता है । 


न्यायिक कृत्य (घरध्ाल्क्र) ऑफ ०मंणा9)-मनुच्छेद ६४ इस बात का 
विधान करता है कि डायट (77७) दोनो सदनों के सदस्यों मे से एक महाभियोग 
न्यायालय स्थापित करेगा जिसका उद्देश्य उन न्यायाधीशों की ग्रन्वीक्षा करना 
होगा जिनके विरुद्ध उनकी पदच्युति की कार्यवाही सस्थापित कर दी गई है।' भागे 
चलकर गअनुच्छेद ७६ यह विधान करता है कि- न्यायाधीशों को बिना सार्वजनिक 
महाभियोग के पदच्युत नही किया जायेगा । इस प्रकार स्थापित किए गए महाभियोग 
न्यायालय मे १४ सदस्प होते है जिसमे सात-सा।त सदस्य भ्रध्येक सदन से लिए 
जाते है और यह न्यायालय उन न्यायाघीक्षों पर मुकदमा चलाता है जिनके विरउ 
पदच्युति की कार्यवाही अम्यारोप समिति ([रवालगा0ा/८ 0०४४०४॥६६८०) द्वारा 





अनुच्छेद ६२, जापान का संविवान, १६४७ 
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गंस्थापित की गई है। अम्यारोप समिति में भी दोनों सदनों के प्लात-सात सदस्य होते 
है। परन्त कोई भी सदस्य एक साथ महाभियोग न्यायालय झौर प्रम्यारोप समिति 
का सदस्य नहीं हो सकता । 


संधिधायी कृत्य (00॥50६000७६ 7: 'पी॥९(४०03)--संविधान में किए जाने 
बाले संशोधन दोनों हो सदनों में पुरःस्थावित किए जा सकते हैं, प्रौर जब प्रस्ताव 
का प्रत्येक सदन की कुल सदस्य सख्या का दो-तिहाई बहुमत पारित कर दे तब उत्े 
जनता की स्वीकृति के लिए जनमत सम्रह के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसमें 
यह झरावश्यक है कि उसे समस्त डाले गए मतों का सकारात्मक बहुमत प्राप्त 
है।। इस तरह से प्रतिनिधि सदन और पार्पंद सदन प्रपमे-अपने सदस्यों के दो- 


तिहाई या इससे प्रधिक सदस्यों के मतय्य द्वारा सविधान में संशोबनों को पुरःस्थापित 
कर सकते है । 


निर्वावश्ीय कृत्य (8)6००ा८०। वधावरष्मंणा)--प्रतिनिधि सदन पापंद सदन 
के साथ मिल कर प्रधान मन्‍्त्री का नाम नामोदिष्ट करता है। यदि दोनों सदनों 
में मतभेद हो प्रौर यदि सपुक्त समिति द्वारा भी किसी सममौते पर न पहुंचा जा सके 
अंबबा पपद सदन निम्न सदन द्वारा नामोहंथन करने के दस दिन के पन्दर- 
अन्दर स्वय नामोह शन करने मे असफल रहें तो उन परिस्थितियों में प्रतिनिधि सइवे 
का निणुय ही झयद (/0/00) का निर्णय माना जाता है। दोनों सदन कानून द्वारा 
सदस्यों भर उनके निर्वाचकों की अ्रहताओों (0एडाध०३४०॥+) का निर्णय करो 
है परन्तु ऐसा निइचय करते समय उसव एक शर्त यह रहती है कि जाति, धर्म, कि 
साम!जिक प्रास्थिति, कुल-मुल, शिक्षा, जायदाद अथवा प्रामदनी के आधार पर किसी 
प्रकार का भेइ-भाव नही होता चाहिए। अपने सदस्पो की अ्र््वता सम्बस्ध्री विवाद 
का निरंय अत्येक सदन स्वयं करता है। परन्तु किसी सदस्य को प्रपने स्थान न 
वश्चित करने के लिए उपस्थित सदस्यों के दो-तिह्ाई या उससे झधिक बहुनी 
द्वारा तदर्थंक प्रस्ताव प।रित किया जाना आवश्यक है । निवर्चिन मणडलों, मंतदाव 
के तरीकों और दोनो सदनो के सदस्यों के चुनाव के तरीकों से सम्बन्ध रखने वात 
अन्य मामलों का निर्धारण डाबट के कानून द्वारा ही होता है । 


विधायी प्रक्रिया 
([.0858ए७ ॥270८९१४:०) 
विधायो प्रक्रिया की विर्शेषताएँ ([20०ए्रापट8 ० [,९ह्ांश॑वपए० (िए?ए- 
तण्ः०)--जापान में विद्यमान विधायी प्रक्रिया ससदीय अ्रणाली वाले शासन से दुर्क 
अन्य देशो की विधायी प्रक्रिया से बिन्कुल भिन्‍न है ! यह प्रक्रिया सरल झौर यथा 
है । प्रत्येक विधेयक को केवल तीन अवस्थाएँ पार करनी होतो हैं । वे अवस्थाए 
बुर.र यपन, समिति अवस्था और सदन के सम्पूर्ण सत् मे उम्र पर विचार ! दीता 


संसद्‌ हा] 


सदनो में एक ही भ्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है! जब दोनों सदनों 
झरा विधेयक पारित कर दिया जाता है तो फिर वह डायट का अधिनियम बन जाता 
है । सम्राद्‌ तो केवल उसे भ्रव्रतित करता है । उसके पास उसे निपिद्ध करने का 
कोई अधिकार नही है। 

आम तौर पर विधेयक को पुरःस्थापित करते समय सदन के सम्पूर्ण सत्र के 
समक्ष उसके लक्ष्यों और उद्देश्यों क्री व्याख्या नही की जाती है। परन्तु यदि अ्र्थोपाय 
[895 शाप 7०0४७) समिति किसी विशेष विधेयक्‌ के बारे से इस प्रकार की 
व्याख्या को ग्रावश्यक समझे तो किसी समिति के पास उसे सौये जाने से पूर्र वह 
व्याख्या कर दी जाती है। विधायी प्रक्रिया का एक प्रौर महत्त्वपूर्ण लक्ष्य विरोधी 
पक्ष द्वारा र्कावट डालने वाले हयकणडों का प्रयोग है जिसके विविध स्वरूप है, और 
उनमे से कुछ एक तो व्यवस्थापन के इतिहास मे गदृष्टपूर्व है। १६५५ से लेकर 
लिबरल डंमोक्रेटिक पार्टी (0वणश एच्यएथकशा० 25709) में कभी न कम होने 
वाले बहुमत ने समाजवादियों (४००७०७॥-४3) और उनके मित्रों को एक स्थायी 
अल्पसंख्यक स्थिति में ला पटठका है । चूँकि प्रतिनिधि सदन में होने वाला मतदान 
भददा दल नीति को सम्मुख रख कर होता है ग्रतएवं विरोधी पक्ष सरकारी विधेयक 
के ग्रधिनियमन में देरी ही लगाने के उद्देश्य मात्र से कृत-निव्चय वाबाएँ उपस्थित 
करता है । न केवल वे विध्यवरोधन (79प्र४/थणंणह) का ही ब्राश्वय लेते है भ्रपितु 
इन बाधाञ्रो को दगो द्वारा भर गलियों औऔर सदन में हिसा के प्रयोग दादा चरम सीमा 
पर पहचा देते है। अ्रवरोध पैदा करते का एक ग्रौर उपाय भो है । खिसियाना 
विरोधी पक्ष कभी-कभी डायट (/0०0) के गलियारों का मार्ग रोधन कर देता है 
ताकि सदन के ग्रध्यक्ष (87९य४०ए ०४ ४॥० प्र०75०) को सदन में व्यवस्था स्थापित 
करने से रोका जा सके | कई झवसरों पर अध्यक्ष को पुलिस की सहायता लेने के लिए 
वाध्य होना पद्य ताकि वह उन सदस्यो को सशरीर हटा दे जो उसे सदन की बेंटक 
को बुलाने से रोक रहे थे । इसके अतिरिक्त एक और चाल यह भी है जिसके मअनु« 
सार विरोधी पश्ष दोनों सइनों के सम्पूरं सत्नरों और समितियों की बैठकों का 
बॉयकॉट कर देता है । 

विधेयकों के प्रकार (र7705 ०६ 73]3)--विवेयक दो प्रकार के होते है : 
सरकारी विधेयक और सदस्य विधेयक्र । यड् हो सकता है कि सरकारों विधेयक और 
सदस्थ विधेयक विपय-वस्तु के आधार पर एक-दूसरे से भिन्न न हों श्रौर दोनों का 
ही सम्बन्ध सावंजनिक मामलो से हो । परन्तु सरकारी विवेयक को डायट के दोनों 
सदनों में अधान मन्‍्यरी स्वय पुर.स्थापित करता है अथवा मन्सत्रियों में से कोई एक 
एस करता है। सदस्य विधेयक डायट (/0०£) के सदस्य द्वारा ही उद्धूत्त होता 
यदि सरकारी विवेयक्र की हार हो जाती है ठो सरकार पर संकट थ्रा जाता है 
जिसका परिणाम या तो मन्त्रिमएडल के त्याग पत्र में अ्रथवा प्रतिनिधि सदन के 
विघटन में निकलता है । 
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विधेयक का पुरःस्थापन []76०वंरकणा ० 0७० छा॥)-कोई भी घरकारी 
विधेयक सदा ही मन्त्रिमएडल द्वारा निर्धारित नीति का परिणाम होता है औौर इसका 
उद्देश्य या तो किसी वर्तमान कानून मे संशोधन करना होता है अथवा किसी नए 
फाचून को बनाना होता है । उपयुक्त दोनों बातों में से किसी एक को लेकर प्रस्ताव 
किसी एक मन्च्ालय से उद्ध न होता है जहाँ उसे प्रनेक ग्रवस्थाओं में से गुजरना 
पड़ता है भर वह विभागीय मार्गों में पूर्णतया ठीक कर लिया जाता है मौर फ़िर 
उसे सम्बद्ध मन्‍्त्री की अन्तिम रूप से रवीकृति प्राप्त हो जाती है। इसके परचात्‌ 
विधेयक का प्रारूप व्यवस्थापन ब्यूरो (छपारशए णी 0७ 7,2हयांअबध०7) के पास 
जाता है जहाँ विशेषज्ञ उसकी विशेष परीक्षा करते है । यहाँ रे वह मग्त्रिमएडल के 
सचिवालय को प्राप्त होता है। ग्रन्त में जाकर वह मग्त्रिमएडल की स्वीकृति के लिए 
उसके सामने प्रस्तुत किया जाता है । 


यदि मन्ध्रिमरंडल प्रारूप विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो वह ठायट के 
दोनों सदनो मे पुर.स्थापित किए जाने के लिए तैयार समभा जाता है। जिस सदन 
में विधेयक को पुर:स्थापित करने की इच्छा की जाती है उसे प्रधान मन्त्री के नाम 
पर उस सदन के सभापति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु प्र्थ विधेयर्क 
(०९) छ778) इसका अ्रपवाद है क्योकि वे प्रतिनिधि सदन में ही पुरःस्थापित 
किए जाने चाहिएँ । जब कोई विवायी विधेयक पार्षद सदन में पुर.स्थापित किया 
जाता है तो पुर.स्थापन के पाँच दिनों के अन्दर उसकी प्रतिलिपि को प्रतिनिधि सदन 
के सम्मुख प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है । यदि विधेयक प्रतिनिधि सइने में ठर- 
स्थापित हो तो इसी प्रक्रिया का तब भी पालन किया जाता है । 


प्रतिनिधि सदन का स्पीकर (प्रध्यक्ष) अथवा पापंद सदन का सभापति, जसी 
भी स्थिति हो, भ्रथोपाय समिति (४३५ ब्यापे उ0६73 00०४४४६००) की सिफारिश 
पर विधेयक को सदन की उपयुक्‍त समिति की सौंप देता है। यदि विधेयक को 
आवश्यक समभा जाता है तो कर्णावार समिति (8४८मांगड (०॥ाम॥९०) के विर्णय 
पर समिति द्वारा विवेयक की परीक्षा रहने दी जाती है । “यह भ्रक्रिया विभेयर्क 
सदस्य विधेयक के सम्बन्ध मे प्रमुकत की जाती है जिसके बारे मे उस समिति से पहते 
ही यह समभौता हो जाता है जिस समित्ति ने उस पर विचार करना होता हू । 
साधारणतया विधेयक पर सदन के संधूरँ सत्र मे विचार नहीं होता । परूतु यदि 
झर्योपाय समिति इस वात को झ्ावश्यक समझे: तो इससे पूर्व कि यद सदन की 
समिति को सौंपा जाये विधेयक की व्याख्या सम्पूर्ण सत्र मे कर दी जाती है । 


समिति, स्तर (0००्प००:६८८९ 5088०)--किसी भी विधेयक के जीवन 2 
में समिति स्तर का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। विवेयक् को या तो सदन है 
किसी स्थायी समिति को झयवा किसी विशेष सेमिति को सोप दिग्य जात 


संच्चद्‌ (78॥ 


है प्ोर यदि समिति विवेधक को “उपयुक्त, झावश्यक अयवा चॉछित नहीं 
समभती” तो उसके पास यह शक्ति है कि वह उसे एक ओर डाल दे । इस 
प्रकार इसका अर्थ विधेयक को समा'त करना होता है। समिति सार्वजनिक तभाएँ 
करती है भ्रौर यदि चाहे तो उनमे प्रधान मन्त्री, मन्त्रियो और सरकारी अ्रधिका रियो 
की उपस्थिति को आवद्यक वना सकती है। उनके लिए यह आवश्यक है किये 
उन भरश्नों का उत्तर दें जो उनसे पूछे जाए और विधेयक का स्पष्टीकरण श्रथवा 
उसकी व्याख्या करे । समिति यदि चाहे तो जनता के ग्रयमान्य व्यक्तियों को 
विधेयक के बारे में श्रपनी राय प्रकट करने के लिए भी बुला सकती है | यह छान-वीन 
के लिए दौरा भी कर सकती है जिसमें पिदेश यात्रा भी सम्मिलित है । डायट 
(0/०६) का सेविवर्ग सवंद समिति को सहायता पहुँचाने के लिए तत्पर रहता है 
जिसमे परामर्श देने और पवथ-प्रदर्शन करने के लिए विश्येपज्ञ और अन्वेषक भी 
सम्मिलित होते है ॥ समिति विधेयक की भली-भाँति अन्वीक्षा और उसका भ्रध्ययन 
करने के लिए राष्ट्रीय डायट पुस्तकालय (ऐ२०७००७ 77०6 97०7४) की सेवाओं 
का भी उपयोग कर सकती है श्लौर कानूनी, सर्वेवानिक और प्रशासनिक मामलों के 
विपय में श्रावश्यकता पड़ने पर व्यवस्थापन ब्यूरों [8फ7९७7 ० ॥,९8)+ धंणा) 
से जब चाहे राय माँग सकती है । यदि विधेयक को एक समिति से भ्रधिक समितियों 
डारा विचार की आवश्यकता पड़े तो उस पर इकट्ठा बैठ कर भी दिचार कर लिया 
जाता है । 


सदन द्वारा विचार (00अंत००४४०7 ७७ ४४९ प००४७)--जव विभेवक की 
अली-भाति परीक्षा और परिनिरीक्षा हो जाती है और वह समिति की स्वीकृति को 
प्राप्त कर लेता है तब वह सदन में पर्यालोचन ग्र्थात्‌ विमझयं के लिए और मतदान के 
लिए रखा जाता है । समिति का सभापति समिति का श्रतिवेदन प्रस्तुत करता है 
जिसमे भ्रल्पमत का प्रतिवेदन यदि कोई हो तो वह भी सम्मिलित रहता है । उसके 
पदचात सदन प्रतिवेरन पर वाद-विवाद झौर विमर्श झरता है। सदस्यों द्वारा सशोधन 
भी प्रस्तुत किए जा सकते है। विवेयक की समस्त धाराग्नो का वाचन होने और उन « 
पर मतदान करने के बाद उस पर समूचे रूप से मतदान होता है । उसके लिए समान 
मत प्राप्त होने की दशा में सभापति अपना निर्णायक मत देता है । 

विधेयक का कानून बनना ( 7! ७९९००७४९७ & ,&७)--जव विधेयक 
किसी सदन में पारित हो जाता है तब उसे तुरन्त दूसरे सदन में भेज दिया जाता है 
जहाँ उसे पहले ज॑सी प्रक्रिया मे से गुजरना पड़ता है । यदि टूसरा सदन भी उसे पारित 
कर दे तो विधेयक डायट का अधिनियम बन जाता है और उसे प्रवतित कराने के लिए 
उसे सम्राट्‌ के पास भेज दिया जाता है | वह्‌ फिर कानून बन जाता है। यदि प्रति- 
निधि सदन द्वारा पारित विधेयक को पापंद सदन रह कर दे झौर यदि दोनों सदनों 
को संयुक्त समिति मे किसो प्रकार के समभौते पर पहुचा न जा सके भ्यवा पार्पद 
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विधेयक का पुरःस्थापन ([प्रध्॒०्तेघव्छ॑णा ० 0७० छा)--कोई भी सरकारी 
विधेयक सदा ही मन्त्रिमएडल द्वारा निर्धारित नीति का परिणाम होता है और इसका 
उद्देश्य या तो किसी चतेमान कानून मे सशोधन करता होता है अथवा किसी नए 
कानून को बनाना होता है । उपयु'बत दोनो बात्तो में से किसी एक को लेकर भ्रस्ताव 
किसी एक मन्त्रालय से उद्ध न होता है जहाँ उसे झनेक ग्रवस्थाओं में से गुजज़ा 
पडता है और वह विभागीय मार्गों में पूर्णंतया ठीक कर लिया जाता है और फिर 
उसे सम्बद्ध मन्‍्त्री की अन्तिम रूप से रवीकृति प्राप्त हो जाती है। इसके पश्चात्‌ 
विधेयक का प्रारूप व्यवस्थापन ब्यूरो [छणरूएए ० घाढ ए/्ट्राअबमंणा) के पि 
जाता है जहाँ विशेषज्ञ उसकी विश्वेष परीक्षा करते है । यहाँ से वह मस्त्रिमएडल के 
सचिवालय को प्राप्त होता है। झन्‍्त में जाकर वह मन्व्रिमर्‌डल की स्वीकृति के लिए 
उसके सामने प्रस्तुत किया जाता हैं । 


यदि भन्व्रिमएडल प्रारूप विधेयक को स्वीकृति प्रदान कर दे तो वह डायट के 
दोनों सदनों मे पुरःस्थापित किए जाने के लिए सैयार समभा जाता है। जिस स्देत 
में विधेयक को पुर'स्थापित करने की इच्छा को जाती है उसे प्रधान मन्‍्त्री कक नाम 
पर उस सदन के सभापति के सम्मुख प्रस्तुत किया जाता है, परन्तु पर्थ विधेयक 
(०४९७५ छत) इसका अपवाद है क्योकि वे प्रतिनिधि सदन में हो पुरश्थापित 
किए जाने चाहिए । जब कोई विधायो विधेयक पापंद सदन मे प्ुर.स्थापित किया 
जाता है तो पुर/स्थापन के पाँच दिनों के प्रन्दर उसकी प्रतिलिपि को प्रतिनिधि हद 
के सम्मुस प्रस्तुत किया जाना झावश्यक है। यदि विवेयक प्रतिनिधि संइन में ९४ 
स्थापित हो तो इसी प्रक्रिया का तब भी पालन किया जाता है । 


प्रतिनिधि सदन का स्पीकर (पध्यक्ष) भ्थवा पापंद सदन का सभापति, जैसी 
भी स्थिति हो, झर्थोपाय समिति (१४छ54 शाते उंछया३ 0०फ्रण्णा॥६००) की सिफारिश 
पर विधेयक को सदन को उपयुक्त समिति को सौंव देता है। यदि विवेषक # 
प्रावश्यक समझा जाता है तो कर्णंधार समिति (8६८९४ंम४ (०शाणा/००९) के विस 
पर समिति द्वारा विवेयक की परीक्षा रहने दी जाती है। “यह प्रक्रिया कक 
सदस्य विधेयक के सम्बन्ध में प्रयुवत की जादी है जिसके बारे में उस समिि से पह 
ही यह समभकौता हो जाता है जिस समिति ने उस पर विचार करना होता हैं । 
साधारएतया विधेयक पर सदन के संपूर्ण सत्र मे दिचार नहीं होता | परत श्र 
झर्थोपाय समिति इस बात को आवश्यक समके तो इससे पूर्व कि यह सदन 4 


समिति को सौंपा जाये विधेयक को व्याख्या सम्पूर्ण सत्र में कर दी जाती है + 
समिति स्तर (0०८०४ण४/६८६० 8५७8०)--किसी भी विधेयक के जीवन 82 
में स्रमिति स्तर का बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान है। विधेयक को या तो सदन 


किसी स्पायी समिति को झथवा किसी विशेष समिति को सौंप दिश जाते 


ससद्‌ छः 


है भौर यदि सप्रिति विवेषक को “उपयुक्त, आवश्यक अयवा वॉछ्ित नही 
समभती” तो उसके पास यह शक्ति है कि वह उसे एक ओर डाल दे । इस 
प्रकार इसका अर्थ विधेयक को समा'त करना होता है। समिति सार्वजनिक तभाएँ 
करती है और यदि चाहे तो उनमे प्रधान मन्त्री, मन्त्रियो और सरकारी अधिकारियों 
की उपस्थिति को आवश्यक वना सकती है। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे 
उन प्रइनो का उत्तर दें जो उनसे पूछे जाए और विधेयक का स्पष्टीकरण प्रथवा 
उसकी व्याख्या करे । समिति यदि चाहे तो जनता के गर्यमान्य व्यक्तियों को 
विधेयक के बारे मे भ्रपन्ती राय प्रकट करने के लिए भी बुला सकती है । यह छान-बीन 
के लिए दौरा भी कर सकती है जिसमे विदेश यात्रा भी सम्मिलित है । डायट 
(0०0) का सेविवर्य सर्वदा समिति को सहायता पहुँचाने के लिए तत्पर रहता है 
जिसमें परामर्श देने झौर परय-प्रदर्शन करने के लिए विश्येपज्ञ और अन्वेषक भी 
सम्मिलित होते है । समिति विधेयक की भली-भांति अन्वीक्षा ओर उसका प्रध्ययन 
करने के लिए राष्ट्रीय डायट पुस्तकालय (20०४४०७७) ॥07०6 7/097879) की सेवाग्रों 
का भी उपयोग कर सकती है और कानूनी, सवेधानिक और प्रशासनिक मामलों के 
विषय में श्रावश्यकता पड़ने पर व्यवस्थापन ब्यूरों (876७० ०६ ,७89० धंणा) 
से जब चाहे राय माँग सकती है । यदि विधेश्क को एक समिति से भ्रधिक समितियों 
द्वारा विचार की आवश्यकता पड़े तो उस पर इकट्ठा बंठ कर भी विचार कर लिया 
जाता है । 


सदन द्वारा विचार (0णा्ंतधा&धणा ७५ ६४७ प०7७०)--जव विभेवक की 
भली-भाति परीक्षा और परिनिरीक्षा हो जाती है और वह समिति की स्वीकृति को 
भ्राध्त कर लेता है तब वह सदन में पर्यालोचन ग्रथत्‌ विमर्श के लिए और मतदान के 
लिए रखा जाता है । समिति का सभापति समिति का भ्रतिवेदन प्रस्तुत करता है 
जिसमें भ्रल्पमत का प्रतिवेदन यदि कोई हो तो वह भी सम्मिलित रहता है । उसके 
परचात्‌ सदन प्रतिवेदन पर वाद-विवाद श्रौर विमर्श रूरता है। सदस्यों द्वारा सशोधन 
भी भ्रस्तुत किए जा सकते है। विवेयक की समस्त धाराग्रो का वाचन होने शरीर उन « 
पर मतदान करने के बाद उस पर समूचे रूप से मतदान होता है । उसके लिए समान 
मत श्राप्त होने की दशा में सभापति अपना निर्शायक मत देता है । 

विधेयक का कानून बनना (4 7 ७९८०७४९४ & 7,9»)--जव विधेयक 
किसी सदन में पारित हो जाता है तब उसे तुरन्त दूसरे सदन में भेज दिया जाता है 
जहाँ उसे पहले जैसी प्रक्रिया में से गुजरना पड़ता है। यद्दि दूसरा सदन भी उसे पारित 
कर दे तो विधेयक डायट का अधिनियम बन जाता है और उसमे प्रवर्तित कराने के लिए 
उसे सम्राट के पास भेज दिया जाता है । वह फिर कानून वन जाता है। यदि प्रति- 
निधि सदन द्वारा पारित विधेयक को पापंद सदन रद कर दे और यदि दोनो सदनों 
को सयुकतत समिति मे किसी प्रकार के समझौते पर पहुंचा न जा सके अयवा पापंद 
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सदन विधेयक भ्ाप्त होने के ६० दिनों के अन्दर उस पर कोई कार्यवाही ने कर सके 
तो वह विधेयक डापढ का भ्रधिनियम बन जाता है. बशते कि प्रतिनिधि श्दन में 
उपस्थित सदस्यों का दो-तिहाई या उससे प्रधिक बहुमत उसे दुबारा पारित कर दे ९ 
आय-व्ययक्ष (४० 00त2५६]---प्राय"य यक के प्रधिनियमन दे सम्बन्ध में एक 
भिस्न प्रकार की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ग्नुच्छेद ६० के प्रनुसार भाय- 
व्यम्रक का सर् प्रथम प्रतिनिधि;सदन में प्रस्तुत किया जाना प्रावश्यक है । उसे पार्षद 
सदन में पुरःस्‍्थापित नहीं किया जा सकता । प्रतिनिधि सदन में से होकर पाय-ब्ययक 
पापेंद सदन में जाता है। यदि पार्यद सदन का निर्णय प्रतिनिधि सदन के निर्णय से 
भिन्न हो झौर जब दोनों मदनो की सयुक्त समिति दारा किसी समझौते पर ने पहुंचा! 
जा सके, प्रथवा पार्दद सदन झाय-व्ययक विवेवक की प्राप्ति के तीस दिल के प्रस्दर- 
पन्दर उस पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही करने में असफल रहे तो उस दशा मे 
प्रतिनिधि सदन का निर्णय ही डायट (0/०0) का निर्शाय होता है भर्यात्‌ ऐसा 
मान लिया जाता है कि मानों डायट के दोनों सदनों ने ही प्राय-ब्ययक की स्वीकृति दे 
दी है। 
मन्त्रिमएडल का यह संवेधानिक कर्तव्य है कि ठायट (000) के विचारार्य 
और तिर्शाय के लिए उसके द्वारा प्रस्येक वित्तीम वर्ष का प्राय-ययक तैयार किया 
जाय भौर उसे उसके सामने प्रस्तुत किया जाय । झाय-ब्ययक्र के निर्माण की विधि 
का सूत्रपात लगभग सितम्बर (8७.0७॥0७००) में हो जाता है जब वित्त-मसातय 
विधिव मम्धातयों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रावकलनो की परीक्षा करता है । मह बढ़ा 
कहिन कार्य होता है क्योकि इसमें सूक्ष्म परीक्षा की झ्ावश्यकता होतीं है एाक्रि बेंढा- 
चढाकर बनाएं गए प्रवकलनों की ठीक प्रकार से काट-छांट की जा सके; प्ाय-व्यग्र्क 
का प्रारूप जनवरी (7७9०४०५) के महीने तक तेग्रार हो जाता है ताकि उस पर मत्तिं- 
मण्डल विचार कर सके, भ्रौर इस प्रकार के विमश के लिए मम्निमएडल कौ कई एक 
ब्रेठके भी हो सकती हैं । जब मन्त्रिसरडल में सम्पूर्रा सहमति हो जाती है ज़्व प्रायः 
व्ययक अस्तावों को पुनः मन्शलयों को लौटा दिया जाता है ताकि वे अपने भावकतरतो 
का पुनर्नवत (0४०४॥७»ण) कर लें | उसके पश्चात्‌ वित्त सन्‍्जालय प्रत्येक मलात्त 
से भग्तिम रूप में प्रावकलन प्राप्त करता है । वित्त मन्‍्त्री उन प्रावकलनो को दूंद्टि मै 
रखकर आय-व्ययक तैयार करता है जिसके अन्दर' घर्जल से प्रारम्भ होने का 
आगाधी विस वर्ष के राजस्दो और व्यय का कथन समाविष्ट रहेता है। यह झाय॑- 
व्ययक का भारूप मम्त्रिमएडल की अन्तिम स्वीकृति के लिए फिर उसके सामने प्रस्तुत 
(कया जाता है! 
जनवरी के पिछले भाग में आरय-्व्ययक विधेयक को प्रतिनिधि सदन में पुर्ख 
स्थापित किया जाता है । इसके पुरःस्थापन के बाद ही अधात मन्‍्जी, विदेश मन्ती, वित्त 
मस्ती भौर भ्ाविक नीति बोर्ड (8००४०ए४० 9००७ 8०07) के निदेशक के भाषण 
होते हैं। खाघारणतया, जिस दिन प्रतिनिधि सदन में भाष-ब्यपक विधेयक 
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स्थावित किया धाता है उसके अगले दिन ही वह पार्षद सदन को भी श्राप्त हो जाता 
है । जो भी हो नियमानुसार ऐसा करने मे पाँच दिनों से अधिक बिलम्ब नही होना 
चाहिए । प्रधान भनन्‍्त्री, विदेश मन्‍्त्री, वित्त मत्त्री श्लोर आथिक नीति बोर्ड 
(४८०४०7४० 7208०9 28037०) के निदेशक भी पापंद सदन में भाषण करते है श्रौर 
उनके ारा आय-व्ययक से सम्बद्ध नीति के विविध पक्षों और उसकी विवक्षाओं की 
उ्पाख्या की जाती है । 


प्रधान मन्‍्त्री तथा श्रन्य मन्त्रियों के स्पष्टीकरण के पश्चात्‌ स्पीकर 
(5%००प्ट््) अर्थात्‌ अध्यक्ष ग्राय-व्ययक से सम्बद्ध ५१ सदस्यों वाली स्थायी समिति 
के पास आय-व्ययकर विधेयक को सांप देता है । समिति राजस्वों और व्यय से संबंध 
- रखने वाले समस्त प्रस्तावों की बडी सुक्ष्मता से परीक्षा करती है और प्रत्येक विपय 
की गहराई में जाती है । प्रधान भन्त्री, मन्त्रियण तथा वित्त मन्‍्त्रालय के अ्रधिकारी 
समित्ति के सम्मुख उपस्थित होकर समिति द्वारा पूछे गए श्रश्नी का उत्तर देते हैं, 
स्पष्टीकरण करते है और अस्पष्ट और संशयात्मक कातों का निराकरण करते है। 
समिति एक आध दिन को छोड़कर जब वह अपने झ्ापको उप-समितियों में बॉँट लेती 
है, समूचे रूप मे बैंठती है ! समिति की बंठक जनता के लिए खुली होती हैं । 


विचार-विमर्श पुरा होने के पश्चात्‌ आय-व्ययक समिति (068९४ 
(0782९) का प्रधान प्रतिनिधि सदन के सम्मुख प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। 
सदन तोन से चार सप्ताह तक झायब्ययक विधेयक पर विचार-विमर्श 
करता है। यह उसकी इच्छा पर निर्भर है कि चाहे वह आय-व्ययक समित्ति की 
सिफारिशों सम्पूर्णंतया स्वीकार कर ले, चाहे संझोधनों सहित उन्हे स्वीकार करे। 
यह आवश्यक नही है कि सम्पूर्ण सत्र का निरशेय वही हो जो भरयव्ययक समिति का 
निर्णय हो । ऐसा हो भी सकता है और तहीं भी हो सकता । किन्तु प्रतिनिधि सदन 
द्वारा ग्राय-ब्ययक विधेयक का अस्वीकार किया जाना सरकार का पद्वन कर डालता 
है अ्रथवा मन्त्रिमएडल द्वारा सदन का विधटन करने का निर्णय लिया जा 
सकता है । 


जिस रूप में आय-व्ययक विधेर.क प्रतिनिधि सदन हारा प्रारित किया गया 
होता है उसी रूप मे वह उसके विचारार्थ पापंद सदन मे भेजा जाता है। जैसा कि 
पहले बताया जा चुका है कि यदि पापंद सदत प्रतिनिधि ध्दन के निर्णय से सहमत 
नही है और यदि दोनो सदनों की संयुक्त समिति में किसी प्रकार का समकोता नहीं 
हो सकता, अथवा पापँंद सदन आय-ब्ययक विधेयक की प्राप्ति के ३० दिन के अन्दर 
उस पर विचार करने में असफत रहें तो प्रतिनिधि सदव का निर्यय अन्तिम होता 
है भौर सविधान के शब्दों मे उप्ते डायट (06४) ब्र्थात्‌ ससद्‌ का निर्णय माना 
जाता है | झआय-उ्ययक पहली अप्रेल से लायू माना जाता है। यदि किन्‍्ही कारणों से 
भाध-व्ययक विधेयक पहली प्रप्रैत से पूर्व धारित न किया जा सके तो डायट (0[०४) 
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के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह प्रत्येक मात्त के लिए प्रस्थायो प्रथवा 
अन्त-कालीन झाय-व्ययक्त पारित करे जब सनक कि झाय-व्ययक प्रन्तिम रूप में पारित 
नहीं जाय । 

डायट (704५) फी समितियां (09छ000९९8 ०६ ॥॥7 छि६६)-झबद 
(०१) की समितियां जापान में विधायी प्रक्रिया का हृदय हैं। उनका उद्गम 
तो मीजी (४0०७9) संविधान में भी पाया जा सकता है जिसके ग्रनुमार 
इम्पोरियल डायट (शाही संसद) के प्रत्येक सदन के जिए पाँच स्थायी समितियां 
स्थापित की गई थों। उस समय उन समितियों का इतना महत्त्वपूर्ण कार्य नहों 
होता था जितना कि वर्तमान में है क्योकि विधायी कार्य का बहुत सारा भाग दोनों 
सदनों के सम्पूर्ण सभ्रो में होता था । १६४७ के संविधान के अनुसार, मूलतः पार्षद 
सदन और प्रतिनिधि सदन मे से प्रत्येक की २२ (बाइस) स्थायी समितियाँ बनाई 
गयी थी | एुछ समय पश्चात्‌ इनकी संख्या घट कर १६, १६ हो गई जंसी कि 
चत्तेमान में. स्थिति है। प्रत्येक सदन में ऐसी स्थायी समितियां हैं जिनका सम्बन्ध 
मस्निमएडल, स्मानीय प्रशासन, स्याणिक विषय, विदेशी मामलों, वित्त, शिक्षा, 
चल्यारा तथा श्रम, कृषि, वन तथा मत्स्यपालन, ब्यापार त्तया उद्योग, परिषहते, 
सचार, निर्माण, आय-ब्ययक, लेखा, करंघारिता तथा अ्रनुश्याप्तत से हैं। इनमें मे 
अधिकांश समितियाँ शासन के मन्त्रालयों के तदनुरूप है| 


क्ि्ती भी समिति मे ३०, ४० अथवा ५० तक सदस्य हो सकते हैं बस्दु 
अनुशासन और करार तथा लेखा समितियाँ इसका प्रपवाद हैं जिनकी सदस्य 
संख्या क्रपशः २० और २४ ही होठी है । दोनों सदनों द्वारा प्रपने-अपने अध्यक्ष बुत 
लिये जाने के शीघ्र बाद अगला कार्ये समितियों का चुनार करना होता है। सस्बड 
सदल का प्रश्यक्ष सदन की दलगत सख्या के आधार पर प्रत्येक समित्ति के लिये 
सुदस्यो की नियुक्ति करता है। डायट (7000) के कानून के अमुसार प्रत्येक सदस्म 
के लिए वह आनश्यक है कि चह किसी न किसी स्थायी समिति का सदस्य हो परच्यु 
बह तीन समितियों से अधिक समितियों का सदस्य नही हो सकता। समितियों के सभी 
पतित्व पद भी मोटे तौर पर उसी अनुपात से बाँदे जाते है जिस अनुपात में किसी दल 
की सदस्य संझ्या सदन में होती है। छू कि प्रत्येक सदत में कुल सदस्यता के लगभग दो-विंदीई 
भाग पर लिवरल डैमोफ़ैंटिक दल ([9शछ 0 0फा00०० ५० ए०7६5)का अधिकार है भरत 
शासक दल का ही प्रायः समस्त स्थायी समितियों के समापतित्व-पदों पर एकाि- 
कार बना हुप्रा है। समिति का सभापतित्व पद अत्यन्त अभिलपित वस्तु माना 
जाता है वयोकि इसके साथ बड़ी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है! “समापत्ति न केवल सरकार 
के विधायी कार्यक्रम क्यो प्रभावित कर सकता है अपितु वह अपने पद से जुड़े हुए 
प्रमैक पूर्वापेक्षित युझों और समादरो का उपभोग भी करता है। समिति का अध्यक्ष 
_ होमे के नाते वह न केवल समिति की बैठकों का आरम्भ और समापन करहा है 
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बल्कि वह कार्य यूची का निर्माण करता है, काम-काज के क्रम को निश्चित करता 
है, ओर विचार-विमर्श की गति का नियमन करता है। समित्ति के काये की विविध 
अवस्थाओं पर जिनमें प्रश्नों का पूछा जाना, वाद-विवाद और निर्णय सम्मिलित है 
उसका नियन्त्रण रहता है । समित्ति के समस्त बाह्य सम्बन्धों मे और उसके द्वारा 
की जाने वाली बात-चीतो के विपय में उसका मुख्य-वक्ता और प्रतिनिधि होने के 
नाते वह एक ग्राघार-व्यक्ति (६०७ ग8०070०) का रूप घारण कर लेता हे ।? 


स्थायी-समितियाँ विधि-निर्माण के क्षेत्र मे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधनों का 
कार्य करती है और उनके पास यह शक्ति है कि चाहे तो वे विश्ायी प्रस्तावों को 
रदृद कर दें या फिर उन्हें सफल बनाने मे सहायक सिद्ध हो। उनके ऊपर ही 
“मरकार द्वारा प्रस्तुत उन विधायी प्रस्तावों को चुनने का और उनके श्रनुमोदन 
और प्रवितियमन की सिफारिश करने का मुख्य उत्तरदायित्व पड़ता है ।” व्यवस्थापम 
के समस्त प्रस्तावों को परीक्षा और परिनिरीक्षा की दुर्वह प्रक्रिया मे से होकर 
गुजरना पड़ता है और उन्हे ठीक-ठीक रूप देने के लिए समितिया साब॑जनिक सभाएं 
बुलाती है जिनमें भिन्न-भिन्न ,॑चारधाराओों और हितो का प्रतिनिधित्व करने 
वाले गवाहों को गवाही देने के लिए बुलाया जाता है श्र अपने हृष्टिकोश को 
प्रमाणित करने के लिए सब प्रकार की विषय-वस्तु प्रदर्शो (2४0४७/6) झौर प्रजेखो 
को सम्मुख रखा जाता है। किसी समिति के सम्मुख उपस्थित होने से इन्कार करना 
समिति के प्रति झवमान दोष से युक्त कर देता है । 


स्थायी समितियाँ बडी कठु आलोचता का भी विपय रही हैं, विशेषतया 
उनकी सदस्य संख्या भर उनके काम करने के प्रकार पर कटाक्ष किए जाते हैं । ऐसा 
कहा जाता है कि प्रत्येक सदन में समितियों की संख्या बहुत श्रधिकं है और परिणाम- 
स्वष्टप राष्ट्र के काम-काज सर्वथा व्यवच्छिन्त रूप से विभक्त कर दिए गए है । शासन 
समूची एकल वस्तु है और राष्ट्रीय समस्याग्रो का हल हूढ़ने के लिए इसके द्वारा 
एकीकृत कार्य किया जाना आवश्यक है। परीक्षा, जाँच-पड़ताल और निर्धारण का 
वास्तविक कार्य समितियों के अन्दर होने के कारण वे विधायक जो समिति र सदस्य 
नही है, तथ्यों के अनेक व्यौरों और ग्रन्य प्रासगिक सूचना से अनभिज्ञ रह जाते हैं। 
'यहाँ तक कि विधायी श्रक्तिया के नियमों के अनुसार सदन के सम्पूर्ण सत्र में विधेयक 
के लक्ष्यों औ्ौर उद्देश्यों की व्याख्या भी नहीं की जाती है । तदनुसार, डायट (707०0) 
के सदस्यो में विधेयक के प्रति कोई उत्सुकता नही रह जाती । “इस कारण सदन में 
होने वाले प्राम वाद-विवाद को प्रभावपूरं ढंग से यदि नाटकीय रूप देना असम्भव 
नही रह जाता तो कठिन अवश्य हो जाता है । अतः वास्तविक रूप में आम वाद- 
विवाद की उपादेयता और भभावोत्पादकता प्रायः न्‍्यून हो; जाती है । यही बात कुछ 
एक विश्लेप भ्रवसरों को छोड़ कर सम्पूर्ण सत्र में दीख पड़ने वाली अत्यधिक «८)एण 
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उपस्थिति के लिए भी उत्तरदायी है ।”” इसके प्रतिरिकत चूंकि स्थायी समितियो 
प्रायः मन्त्रालयों के प्रनुरुष होती हैं भ्रतएव दोनों में भ्रत्यन्त निकद सम्पर्क रहता है 
अनेक जापानी विश्वाप्त बरते हैं कि व्यवस्याविका भर कार्यपालिका शाखाओं ढे 
बीच रहने वाला सम्पर्क कार्यपालिका के कार्य भाग को सशवत बनाने के लिए उत्तर- 
दायी है| इस प्रणाली की विशेषता संदादी मंत्रालय प्रववा कार्यपालिका भमिकरएं 
में उपयुक्त समिति के लिए पष्ठभूमि को ध्यान में रख कर, भले ही जीवन चतन ने 
सही, डायट (0०0) सदस्यों की नियुक्षित है | इसके ढारा एक ऐसी स्थिति उत्तले 
हो जाती है जिसमें हो सक्षता है कि सामिति के सदस्यों की नौकरक्षाही निष्ठाओं का 
पल्ड़ा उनके विधायी उत्तर्वामित्वों भर राज्य शक्ति के सर्वोच्च साधन के सदस्यों 
के रूप में उनकी संबंधानिक फ्यति से भारी पड़ जाय ॥ 

प्रत्येक सदन यदि चाहे तो सदन द्वारा पारित विशेष अ्रस्ताव द्वारा विशेष 
समिति (89००७) 00०09/५४००) की भी स्थापना कर सकता है ! विशेष समस््यात्रो 
अथवा प्रस्तावों का अध्ययन करने के लिए तदर्थ (3 ४००) समितियाँ भी स्पार्ित 
की जाती है भौर जैसे ही उनका काम समाप्त द्वो जाता है उनका अस्तित्व नहीं 
रहता। परल्तु दूसरी झोर स्थायी समितियाँ सत्रावधि के लिये वियुवत की जाती हैं 
प्ौर कोई विधेयक जो समिति की विषयन्वस्तु से संगत हो उत्ते बंप दिया 
जाता है। विशेष समिति का जीवन काल सदन के उस सत्र से नि 
बहू बवाई गई थी, भागे भी बढ़ाया जा सकता है। विशेष समिति का सेमी: 
पति स्वयं उसके सदस्यों द्वारा नियुवत॒ किया जाता है भौर उसके सम्मुख झने बे 
सारे मामलों पर विर्शय बहुमत द्वारा ही लिया जाता है । समान मत प्राप्त होने की 
स्थिति में सभापति को निर्णायक मत देने का ग्रधिकार है । स्थायी समित्तियों के समात 
चिशेष समिति भी सार्वजनिक बैठकें बुलाती है और साक्षियाँ बुला सकती है और वाई 
ही किसी भी प्रकार के प्भिलेझो भ्ौर सामग्री को उपस्थित करने कौ माँग कई 
सकती है। . * *' 05: परम लटक 2 
करती है। + ५». न हल्का निभा ७ न है ४ «० ल 
चेदन सदन में प्रस्तुत किए जाते है । चितोशी यनागा (0)8/०&#ं घध888) 
विशेष समितियों के महस्व के विषय मे अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है कि 
“ववस्तुतः, जहाँ तक सर्वेशाघारण के सम्बन्ध है, यह विशेष समितियों का ही 
कार्य है जो अति विस्तृत ध्यान ओर रुचि झ्ाकवित करता है क्योकि समिति इस 
हाथ में लिए जाने वाले श्रधिकांश मामलों कौ आपातिक और संवेदनात्मक प्रति ही 
इसका कारण होती है ॥* सविघान दो अन्य प्रकार की समितियों की भी स्थापना 
करता है: दोनों सदनों की संयुवत सम्रिति और जाँचं-पड़वाल समितियां । अनुच्छर 
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५६ विधान करता है कि यदि किसी विधायी विश्नेयक के विपय में पापंद सदन झौर 
प्रतिनिधि सदन एक-दूसरे से भिन्‍न निर्णय लेते है तो प्रतिनिधि सदन यदि चाहे तो 
मतभेद को सुलभाने के लिए दोनों सदनो की संथुक्त समिति की बैठक बुला सकता 
है। इसी तरह स आय-ब्ययक, सन्धियों, प्रधान मन्‍्त्री के नामोदहेेशन और सबंधानिक 
प्रश्नों के विपय में पापंद सदन और प्रतिनिधि सदत के वीच मतभेदों को सुलभादे के 
लिए भी एक संयुक्त समिति की स्थापना की जा सकती है | संयुक्त समिति में २२ 
सदक्ष्य होते है जो दोनों सदनों मे से बराबर की सख्या मे लिए जाते है और जिन्हे 
प्रत्येक सदन के सदस्य अपने में से निर्वाचित करते है। प्रत्येक सदन के निर्वाचित 
सदस्य श्रपना-अपना सभाषति चुन लेते हैं श्रौर प्रत्येक सभापति बारी-बारी से सयुक्त 
समिति की बैठकों का सभापतित्व करता है । 


संविधान के ग्रनुच्छेद ६२ ने इस बात का विधान किया है कि डायट 
(0०%) का प्रत्येक सदन जाँच-पड़ताल समितिया की स्थापना करे । इन समितियों 
को शासन से सम्बन्ध रखने वाले मामलो की छान-बीन करने का अधिकार प्राप्त है 
और यदि ये चाहे तो गवाहो की उपस्थिति और उनकी साक्षियों की और भभिलेखो 
को प्रस्तुत करने की मॉग कर सकती है। जब से सविधान लागू हुप्रा है इस प्रकार 
की कुछ एक समितियाँ स्थापित की जा चुकी है, उदाहरण के तोर पर सरकारी 
सम्पत्ति के भ्रवेध निवेर्तन से सम्बन्ध रखने वाली समिति ) “कई मामलों में सरकारी 
काम-काज की छान-बीन करते वाली समितियों का काम तथ्यों को जुटाना 
“और अपनी उपपत्तियों के विपय मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होता है ध्यैर इतना करके 
वे सन्तुष्ट हो जग्ती है । परन्तु कई मामलों में वे एक कदम आगे बढ़ जाती है भौर 
के उनके बारे मे भ्रपना निणुंय देती है भ्रथवा सिफारिशों करती हैं ।”* 
इनके झ्तिरिवत विधायी समिति एक झर समिति है । यह दोनों सदनो की 
संयुक्त समिति है , प्ौर १८ सदस्यों से मिलकर बनी हुई होती है, जिनमे से भ्रति- 
निधि सदन अपने सदस्यों में से १० सदस्यों को निर्वाचित करता है गौर पार्षद 
सदन ८ सदस्यों को । इस समिति का वध्यवस्थापन कार्य से कोई सम्बन्ध नहीं 
होता । इसका कार्य तो इस बात को सुनिश्चित करना होता है कि डायद (72०) 
का का प्रभावपुरों ढंग से चलता रहे और प्रतिनिधि सदन झौर पार्पद सदन के 
मध्य काम-काज का सरस सम्बन्ध बना रहे । यह समिति डायट (0०६४) के प्रत्येक 
सत्र के प्रवसर पर प्रतिनिधि सदन के अब्यक्ष (590९४१:८८) भौर पापंद सदन के 
समापति को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करतो है । 


अध्याय ५ 


न्यायपालिका 
(76 [प्रम्मल्य७) 


मोजी संविधान के अ्रधीन स्थायपालिका (एप्रवासिबाए घ्ातेव/ ध० अलग 
(००8प६प४०४)--मीजी (१०४]) काल में जापान में न्यायिक प्रणाली के प्रसदर 
सम्पूर्ण परिवर्तत भा गया था। सामस्तवादी युग के प्रन्दर विकसित हुईं प्राची 
पुरातन विधि-प्रणा।ली सम्बन्धी घारणाएं छोड़ दी गईं थी झौर .जम॑न तथा फ्रासीसी 
विधिशास्त्रियों की सलाह से महाद्वीप विधि चास्त्र (20्रातधा०7४य! 7घ०ं3$छए००९०) 
के प्रादश् प्रौर प्राधार पर नई संहितामों का भ्रधिनियमन किया गया था। उठके 
अन्दर ऐग्लो-सेक्सन (4880-825०7) विधि शास्त्र को कोई स्थान प्राप्त नहीं थ। 
तदनुसार, न्यायपालिका शासन की एक स्वतन्त्र शाखा नहीं थी झपितु का्यंप्रालिका 
की एक भुजा भी जो न्याय मन्प्ालय द्वारा प्रशासित की जाती थी। यद्यपि न्यायाधीयों कल 
“लिए यह आवश्यक समभा गया था कि वे पक्षपात रहित होकर कानून प्रश्मासित करे 
किन्तु मन्त्रालय पर रहने वाली उनकी निर्भरता बड़ी कठिनाई से उन्हे इस प्रकार 
की स्वतन्त्रता का प्रयोग करने की गारझ॒टी प्रदान करती थी । वहां किसी प्रकार 
का कानून का शासन नहीं था श्रौर विधि प्रशाली का आधार इस उक्त पर 
ग्राश्चित था कि जनता का कल्यास ही सर्वोच्च विधि है ($प्रोप्र४ ए0फएाँ 8797९03 
05)। च्यायालयों के बूते से यह बाहर की बात थी कि वे किसी कामून को या किसी 
कार्यपालिका शाज्ञा को श्रवंध करार दे सके । न ही न्यायालय चनता की स्वतस्तवताओं 
प्रोर अधिकारों की सुरक्षा कर सकते थे। सरकार और नागरिकों के बीच भगड़ो 
के ऊपर साधारण न्यायालयों का क्षेत्राधिकार नहीं या । प्रशासनिक अधिनिरंयत 
(४०[०१४४४४०१) . भ्र्यासनिक वादकरण (47माफाब्धबधए०:.. जिप8०४०) 
सम्बन्धी न्यायालय का ही विषय होता था । 
जापान में तीन प्रकार के न्यायालय देखने को मिलते थे : साधारण दीवाती 
तथा फौजदारी भदालतें, प्रशासनिक वादकरण न्यायालय, झौर सैनिक स्यायालय | 
सावारख दीवानी और फौजदारोी अदालतो के शिखर पर उच्चतम न्यायालय के! 
विद्यमानता थी जिसके ४५ न्यायाधीश होते थे जो € संमसडलों (एशक्मं०7४) मे 
विभकत होते । श्रत्येक संमएडल में ५ न्यायाधीश रहते थे । उच्चतम न्यायालय 
मूल तथा झपीलीय क्षेत्राधिकार श्राप्त था। शाही परिवार के विरुद्ध द्रोह तथा 
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गम्भीर अपराधों के मामलो मे उच्चतम न्यायालय मूल क्षेत्रधिकार रखता था। 
अपीलीय दिश्ला में वह निम्न स्यायालयों से दीवानी तथा फौजदारी दोनों प्रकार के 
मामलों की अपीले सुनता था । 


उच्चतम न्यायालय के बाद सात उच्च न्यायालयो की बारी श्राती है जो 
प्रत्येक प्रान्‍्त के लिए एक-एक होता था । उच्च न्यायालय भी निचले न्यायालयों से 
अपील सुनते थे । उसके पश्चात्‌ ५० मण्डल न्यायालय थे जो पअ्रत्येक , प्रीफेक्चर 
(?:९४९०४ए४९८) के लिए कम-से-कम एक के हिसाब से थे। मणंडन' न्यायालय 
अधिक गम्भीर दीवानी तथा फौजदारी मुकदमो को सुनते थे । सब से निचले दर्जे 
पर स्थानीय न्यायालय झाते है जिबकी सछ्या लगभग ३०० थी प्रौर जिमका क्षेतरा- 
घिकार छोदे-मोटे मामलो पर होता था ! 


प्रशासनिक भ्रधिनिणंयन न्यायालय को इसके फ्रांसीसों प्रतिरूप के आधार 
पर बनाया गया था झौर इसको राजकुमार इतो (77०७ 7६०) के इस विश्वास के 
आधार पर बनाया गया था कि, “यदि श्रशासनिक क्रिया-कलापों को न्यायपालिका 
(7ए००४४ ४7०) की परिनिरीक्षा और उसके नियन्त्रण के ग्रधीन रखा जाय भौर ४ दि 
न्याणलयों को प्रशासनिक कार्यों का पुनरीक्षण करने की और उन्हें अवैध करार देने 
की श्क्तिति दे दी जाय तो उस दशा मे का्यंपालिका न्यायपालिका के प्रधीन हो जायेगी 
झौर उससे कार्यपालिका शाखा को अखणडता झौर कार्यसाधकता को हानि 
पहुचेगी ।7!! 
ड़ १६४७ के संविधान के प्रयोन न्यायिक प्रणाली को विशेषताएं (ए९थण्प०३ ण 
धार एकल 880९9 एगत९7 947 00789४ए४०४)--जापान में झन्‍्य विविध 
सस्वाओ के समान भ्रधिकार करने वाले अधिकारियों (0०००ए४४णा ४४४॥०7(९७) 
के प्रभाव के अधीन न्यायिक प्रणाली में भी ग्रत्यधिक परिवतंन झा गया था । इस 
परिवरतंत का सम्बन्ध न्यायालयों की वनावट और गस्यायिक प्रणाली से था और अमरी- 
कियो द्वारा पोषित विधि प्रौर विधि शास्त्र के भ्रजातान्त्रिक दर्शन से मेल खाता था । 
नोबूताका इके (१४०७४८७॥:७ ॥:०) लिखता है कि “भ्रधिकार की प्रकृति को सम्मुख 
रखते हुए सम्भवतः यह आाइचर्योत्पादक बात नही थी कि न्यायिक प्रणाली में ऐंग्लो- 
सैक्सन (8780-8५5०7) मूल के अनेक विचार और प्रथाए समाविप्ट कर ली गई 
थी जिसके द्वारा उसकी अनुस्थित्ति (0800६४80०७) में परिवर्तन हो गया था जो 
प्रनुस्थिति भोपचारिक रूप से मुख्यतया महाद्वीपोय (००मा३॥०४६०)) थी ।7 यहाँ 
तक कि पद की शपथ भी “झाकार और भाषा मे बिल्कुल उसी प्रकार प्रस्तुत की गई 
हैं जैसी कि वह संयुक्त राज्य अ्रमेरिका में उपतब्ध है ।/* नीचे उन परिवर्दनों को 





. प्रजा पेवजबहुम, बेंक्कुदाएटजढ 22८7 बगबें 2णह/एलव, एन 365 47. 
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संक्षेप में दिया गया है जिन्हें वततमान मे जापानी न्यायिक प्रणाली की विशेषताएं 
माना जाता है । 

(१) संविधान न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करता है प्र उसे 
शासन की "उत्तन्त्र शाखा बनाता है। अनुच्छेद ७६, समस्त न्यायिक छाक्ति को उब्च- 
तम न्यायारप्र मे और उन अवर न्यायालयों मे निहित करता है जिन्हें विधि द्वारा त्वा- 
पित किया गया हो । आगे चलकर यह विधान किया गया है कि कोई असाधारण न्या- 
याधिकररा स्थापित नहीं किया जायेगा और “न ही कार्यपालिका के किसी भंग ्रथवा 
प्रभिकरण को प्रन्तिम न्यायिक शवित दी जायगी ।” न्यायपालिका की स्वतन्त्र त्यिति 
को बल प्रदान करने के लिए उच्चतम न्यायालय वस्तुतः देश के समस्त न्यायिक मामतों 
पर नियन्त्रण रखता है। अनुच्छेद ७७ के भ्रनुसार उच्चतम न्यायालय में नियम बनाने 
की शबित निहित की गई है जिसके प्रधीन वह प्रक्रिया के नियमों मौर स्यायवादियों 
(०५६००४०३:७) से सम्बद्ध मामलो, न्यायालयों के श्रान्तरिक अनुशासन और न्यायिक 
मामलों के प्रशासन का निर्धारण करता है।” 


(२) संविधान न्यायाधीशों की स्वतन्त्रता की प्रत्याभूति करता है भौर 
न्यायपालिका की प्रतिप्ठा को सुनिश्चित करता है। यह प्राज्ञा देता है कि समस्त 
न्यायाधीश केवल सविधान और कानूनों द्वाथ ही बंधे रहेगे ।! उच्चतम म्यायातय का 
मुख्य न्यायाधीश मन्प्रिमरडल द्वारा नामों हिप्ट किया जाता है और सम्राद्‌ द्वारा 
नियुक्त किया जाता है । यह प्रक्रिया इसीलिए बनाई गई है ताकि मुख्य न्यायाधीश 
को उस पद परौर प्रतिष्ठा के स्तर पर बिठा दिया जाय जिस पर प्रधान मन्‍्त्री होता 
है । उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मन्त्रिमरडल? द्वारा नियुक्त किए जाते हैं जबकि 
मवर न्यायालयों के न्यायाधीश मन्त्रिमएडल द्वारा व्यक्तियों की उससूची में से 
नियुक्त किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोनीत किए गए होते हैँ । 
न्यायाधीश केवल महाभियोग द्वारा ही हटाएं जाते-हैं या फिर जब तक वे स्याविक 
तोरे पर मानसिक प्रथवा शारीरिक दृष्टि से अपने ग्राधिकारिक कर्चब्यों को करने में 
प्रश्मम घोषित नही कर दिए जाते हैं। कार्यपालिका के किसी भंग भ्यवा मभिकरए 
द्वारा स्थायाधीशों के विरुद्ध किस्ली प्रकार की भनुशासनात्मक कार्यवाही नहीं की शा 
सकती ॥2 है 

(३) संविधान उच्चतम ग्यायालय के न्यायाधीशों के विपय में भी सोर प्िय 
स्वश्रभुता के मिद्धाग्त का प्रयोग करता है.। उनको नियुवित के बाद होने वाले प्रति- 
निधि सदन ऊे सदस्यों ई सर्वप्रथम झाम चुनायों में जनता द्वारा उनकी नियुतित डा 
पुनरीक्षण दिया जाता है भ्ौर उसके परचात प्रयेक दस वर्ष बाद ऐसा पिया झाठा 
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हैं। यदि मतदाताओं का बहुमत नियुक्ति का अनुमोदन वही करता तो न्यायाधीश 
वर्सास्त कर दिया जाता है !! अवर न्यायालयों के न्‍्यायाघीशो की मिय्रुकिति दस वर्ष 
की पदावधि के लिए की जाती है पर उसके बाद भी उन्हे पुनः नियुक्त किया जा 
सकता है | उच्चतम न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश आज तक मतदान हाय अपन 
पद से वियुक्त नही किया गया है और अवर न्यायालयों के न्यायाधीश भी आवश्यक 
सौर पर पुनः नियुक्ति पा जाते है । तथापि यह एक सर्वधानिक तथ्य है कि दोनों 
स्तरों पर उनकी पदावधि पुनरीक्षण के अ्रधीन होती है । 

(४) न्यायिक प्रशासन दरस्डिक छान-बीन से बिल्कुल पृथक्‌ है क्योकि प्रौक्‍्यू- 
रेटर (070००:७/०7) अर्थात्‌ प्रौसीक्पुटर (?/०8९०४६०४) यानि अभियोजक का पद 
न्याय मन्त्रालय के नियन्त्रण के अ्रधीन रखा गयां है | परिणामस्वरूप न्‍्यायाघीश तथा 
अभियोजक (?7००प४7७४०:७) एक-दूसरे से स्वतन्त्र रहकर काये करते हैं, दोनों ही 
पृथक और विशेष कार्य करने वाले है । अभियोजक एंक प्रकार के अ्रसैनिक कमं चारी 
हैं जो न्‍्याम मन्त्रालय की देख-रेख भौर मियन्त्ररा के श्रधीन काये करते हैं. जबकि 
न्यायपालिका शासन का एक पृथक्‌ तथा स्वतस्त्र विभाग है। 

(५) जापान में पहली बार विधि के शासन ('रिए०७ ०४ ॥,09) के सिद्धान्त 
को प्रवेशित कराया गया है । वत्तमान मे सारे देश में केवल एक ही अ्रणाली के 
न्यायालय है भौर एक ही प्रणाली का कानून है जिसके अधीन सारे लोग भ्राते हैं । 

« समस्त न्यायिक शक्ति उच्चतम न्यायालय और भ्न्य प्रवर न्यायालयों में निहित है 
और न्याय के प्रशासन के लिए कोई भी असाघाररा न्‍्यायाधिकार विद्यमान नहीं है । 
न ही कार्यपालिका के किसी अंग अ्रथवा अभिकरण को प्रन्तिम न्यायिक सत्ता सौंपी 
गई है। तदनुसार प्रशासनिक वादकरण न्यायालय को समाप्त कर दिया गया था और 
भ्रव प्रशासनिक वादकरण को आम न्यायालर के क्षेत्राधिकार के नीचे रख दिया 
गया है। खुले आम न्यायालय मे मुकदमे सुने जाते हैं और निरंय भी सार्वजनिक तौर 
पर सुनाया जाता है । थदि न्यायालय एक मत होकर यह्‌ निश्चय करे कि मुकदमे 
की कार्यवाही की प्रकाशना सार्वजनिक व्यवस्था की ग्रथवा नंतिक हृष्टि से हामि- 
कारक होभो तो उस दद्शा मे मुकदमा मोपनीय रूप से भी सुना जा सकता है । किन्तु 
वे मुकदमे जिनका सम्बन्ध राजनीतिक अपराधों, समाचारपत्रों को ग्रस्त करने वाले 
अपराधों ध्रथवा उन मामलों से हो जिनमें सविधान द्वारा जनता को प्रत्याभूत किए 
गए ग्रधिकारों पर आपत्ति की गई हो, झावश्यक तौर पर जनता के सामुने ही सुने 
जाने चाहिए । 

(६) बीते हुए समय की अपेक्षा वर्तमान दएडअक्रिया-संहिता (0०४० ० 
एमंकांगबंं ९:००९प४7०) भौर व्यवहार-प्रक्रियासहिता (0०00० ० 0 

2:79९८१४३०) ने न्यायालयों को बहुत झ्धिक कार्य-भाग करने के लिए प्वसर सौंपा है । 





. अनुच्देद ७६ &. भनुच्चेद पर 


अर 
गर्गत्त किए कर सकते ६, नायादय देण्डिकू ग्रयति फोजदारी के भागों में 
के निर्येप है।ने की इवेंकल्पना को लेकर ही. का ारम्पफ करते ६, आर प्रपरावायी- 
करण (च्प्प ६५०५४) को बंध मान्यता बहुत अधिक पीमित कर दी गई । च्याग्रिः 
नरंव प्रश्न सीी-सादी वो--चान की भाषा के दिए जाते हैं ग्रोर पावर संविधान 
व गया है निज ब्राम जाफदी 


दृ 

(5) संविधान पायरिको को मौलिक अधिकारों की ग्रूटी प्रदान करता 
हैं श्रीर नयायातय इस प्रकार के प्रधिकासे के अभिरक्षक है । अनुच्चर €७ उद्पोपषित 
करता है कि मौलिक अधिकार सदा के लिए मनविक्राम्य है मोर अनुच्छेद ६६ हे 
हैं बात जोर देकर कही गई ६ / “यह सविधान राष्ट्र की सर्वोच्च विधि होगा 
झोर कोई वेधि या कानू न, अध्यादेश, शाही आजा का अतिरूप खिकुल्क। 
० था) या भैरकार का क्रय अधिनियम, या जतका कोई क्रय जो संवियात के 

उपकन्धों के प्रतिकृन होगा, कध भक्तियाः वेधता रखने काना नही गागा जायेगा 47 


(९) न्यायिक एक 
303४६०॥७) &, न्यायात्रयों ३) विद्यमातता है 'पायाचय अर्थ फ्जायतो भर 
प्र न्यायिक “भायाधिकरसो क्य रूप लिए हुए है जो न्यायाधीश और साधारण जन 
दोनों से मिलकर बने है और के परेतू पेम्बन्धों और शकब-प्रप्चारो के मामलों का 

करते है | 


है कि “उच्चतम न्यायातय 

के पद फैड़ाई के का; है किन्तु झनक़े 

अरावर ही विधायी भर्वोच्चता के सिद्धान्त का भी. मादर क्रिया है ।!० आायालय ने 

पैमस्त न्यायिक भक्ति के योग फडने के एकमात्र अधिकार की अल 3 झाग्रहृक 

गा की है और गे की स्वतन्त्रता मे किसी भी अकार के हेस्तलेप का बड़ी 

दृढ़ता से मुकाबला किया हैं। इसकी ओर उच्चतम न्यायातय विधायी और कार्य- 

पातिका हत्यों को अत्ंवेधानिक घोषित करने के सिए अविरोेय भाव से इन्कार करवा 

रहा है। न्यायालय ने इस सम्बन्ध मे हे युक्ति की है कि इन कत्यों क्रो ग्रसवैधानिक 

घोषित करने के प्रथ भक्तियों के धृयवत्द के विद्यन्त का. पिया वियायी श्रेष्ठता के 
हिल अनुच्चेद 4 


2, जैविक, बात डे, पिएसक्ारह फ्ख्ब १02 (7 2 कट 0 2 407. 
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सिद्धान्त का अ्रतिक्ररण करना होगा । “उस व्यवस्थापन का उचित उपाय, जो 
स्पप्टतया सर्ववानिक नहीं है केवल राजनीतिक उपाय ही है-झअर्थात्‌ सर्वप्रभुता 
सम्पन्न लोग संसद्‌ के विषय से और मस्विमएडल के विपय से मतदान द्वारा अपना 
निर्गय दे सकते है”? 


न्यायालयों फा संगठन तथा उनके कृत्य (0972टगयानव$0ा बजे. वगप्राएएता> 
रण 6 (0०॥7४5)--उच्चतम न्यायालय, ८ उच्च न्यायालय, ४€ मण्डल न्यायालय 
(२२५ शाखाओ्रों सहित) और ५७० संक्षेप न्यायालयों (8एफ्राणाक्षए: (०४४७) से 
मिलकर न्यायपालिका की रचना की गई है । इनके ग्रतिरिक्त ४६ न्यायालय और 
है जिन्हें घरेलू सम्बन्ध अथवा परिवार न्यायालय कहते है जिनकी २३५ 
जाखाएँ है ) 


उच्चतम न्यायालय (70० शिफ्ा/ला० (!ण०ए्)--३प्त न्यायिक सरचना के 
शिखर पर उच्चतम न्यायालय है जो टोक्यों (#'०८४०) में स्थित है। एक मुख्य 
न्यायाधीश श्रोर १४ अन्य न्‍्यायाथीशों समेत कुल १५ न्यायाथीक्ष इस उच्चतम 
न्यायालय में होते है । मस्वरिमएडल द्वारा नामोहेशन किए जाने पर सम्राट द्वारा 
मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है परन्तु समस्त अन्य न्यायाधीश मन्विमणडल 
हारा नियुक्त किए जाते है और सम्राट्‌ द्वारा उनकी नियुक्तियाँ अ्रभिप्रमाणित 
(४4(०५४०१) होती हैं । कानून ने इस बात का विधान किया है कि मुख्य न्यायाधीश 
समेत १६४ न्यायाधीशों मे से दस ऐसे विधि विश्लेपज्ञ होने चाहिएँ जिनका अपने 
पैच्चे का अनुभव २० वर्ष से कम न हो और शेप ५ न्यायाधीश ऐसे होते चाहिएं जो 
विद्वान और अनुभवी व्यक्ति हों और जिनका अनुभव आवश्यक तौर पर कानून के 
ही क्षेत्र में हो । “ऐसा करने का यह श्रर्य है कि राष्ट्र के सर्वोच्च न्‍्यायाधिकरण 
के लिए विशेषज्ञता का ग्रधिक लोकतान्त्रिक और विविध प्रतिनिधित्व हो सके ।/ 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रीय जनमत्र-सम्रह द्वारा पुनरीक्षण 
के अधीन है जो पहली वार उनकी नियुक्तियों के वाद आने वाले झाम चुनावों में 
किया जाता है श्रौर उसके पश्चात्‌ दस साल बाद आने वाले सबसे पहले आम 
चुनावों के ग्रवसर पर होता है। अब तक किसी भी न्‍्यायाधीक्ष की ब्ख॑स्तिगी 
ग्रात्‌ वियुक्ति की घटना नहीं घढी है। किन्तु लोक-निरीक्षण की यह प्रणाली 
“अ्नुमानत्तः न्यायालयों को पक्षपाती राजनीति की विषमताप्रों में घपसीद 
सकती है ।” हे 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए कानून द्वारा निश्चित की गई 
भ्रायु मे जोकि ७० वर्ष है, अवकाश ग्रहण करना झावश्यक है। उच्चतम न्यायालय 
के न्यायाधीश की न्यूनतम आयु <० वर्ष निश्चित की गई है। न्यायाघीश् तब तक 


3. उच्यढ, एफ, 707-08. 
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अपने पद पर से नहीं हटाए जा सकते जब तक उन पर सार्वजनिक महाभियोग ने 
लगाया जाय झथवा जव तक न्याविक तौर पर मानसिक या शारीरिक दृष्टि से वे अपने 
आधिकारिक कत्तेंग्यों को करने में प्रसमय॑ या ग्रक्षम न घोषित कर दिए जाएं | किसी 
भी कार्यपालिका उपकरण अथवा प्रभिकरण द्वारा न्यायाधीश के विरुद्ध प्रनुशासना- 
त्मक कार्यवाही नहीं की जा सकती | संविधान इस बात की माँग करता है कि समस्त 
न्यायाधीश अपने अन्त.करण की झाज्ञा का पालन करने में स्वउन्त्र रहेंगे, भौर उनकी 
स्वतन्त्रता को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रतिफलों (००४ए०॥३8४०78) की 
प्रत्याभूति दी गई है जिनको उनके पदावधि काल में कम नहीं किया जा सकता है।' 


उच्चतम न्यायालय अन्तिम आश्रय वाचा न्यायालय है जिसे किसी भी कानून, 
प्राज्ञा, विनियम अथवा झ्राधिकारिक हृत्य की संवैधानिकता को निर्धारण करने की 
शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार स्पष्टतया उच्चतम न्यायालय में न्यायिक परुनरीक्षण की 
शक्ति निहित कर दी गई है | संवेचानिकता के प्रदन से ग्रस्त समस्त मामलों मे, समस्त 
१४ न्यायाबीशो से युक्त बड़ी बेच (७०४॥० ०7०0) अपील सुनती है जिसमे ६ 
न्यायाधीशों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए प्रावव्यक मानी जाती है | भ्रन्य मामलों 
में जहाँ केवल कानून के प्रइन ग्रस्त होते है. छोटी बैच ही अपीरले सुनती है जिसमें 
५ न्यायाधीश होते है और तीन न्‍्यायाबीज्ञों से गणपूर्ति मानी जाती है । 

उच्चतम स्यायालय में उन नियमों को भी बनाने की शक्ति निहित की गई है 
जिसके अधीन वह प्रक्रिया और व्यवहार के नियम, ओर न्यायवादियों से सम्बस्ध 
रखने वाले मामलों, न्यायालयों का प्रान्तरिक अनुशासन और न्यायिक मामलों के 
प्रशासत के नियम निर्धारित करता है। लोक-पभियोक्तागण (?प0॥0 270श॥7" 
$०:७) भी उच्चतम न्यायालय की नियम-निर्मात्री शक्ति के अधीन झा जाते हैं 
नि.सन्देह, यह एक अति-विस्तृत शक्ति है। उच्चतम न्यायालय यदि चाहे तो अवर 
न्यायालयों को भ्रपनी नियम-निर्मात्री शक्ति सौंप सकता है । इस प्रकार से उद्यम 
न्यायालय देश में समस्त न्यायिक प्रणाली पर देख-रेख झौर नियन्त्रण रखता है । 
वंधिक गवेषणा तथा प्रशिक्षण संस्थान (.०४७। केट३०४ए०७) द्याव प्रढ्ांगएट 
प29५60%७) नामक एक ऐसा महत्त्वपूर्ण संगठन है जिसके द्वारा न्यायालय स्याविक 
नियन्त्रण की अपनी बिंस्तृत शक्तितयाँ प्रयोग मे लाता है और जो संगठन 482 
उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अधीन स्थापित किया गया है। अन्य बात के 
अतिरिक्त यह संस्थान हर उस व्यक्ति को प्रशिक्षित करने के लिये उत्तरदायी हा जो 
काननी पेशे मे रुचि रखने वाला है । अतः कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश, वकील 
झथवा लोक-अभियोक्‍्ता नहीं बन सकता जब तक वह इस संस्थान का स्नातक नहीं 
बन जाता अयवा वहाँ अपने सेवाकाल के अन्दर मिलने वाला प्रशिक्षण श्राप्त नही 
कर लेता । इसके अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय न्यायालयों में काम करने वॉर्लि 





१. अनुच्चेद ५६ 


न्यायपा लिका श्छा 


लिपिको और परिवार-न्यायालय के'नौसिखियों के लिए इसी प्रकार की संस्थाओं 
का भी संचालन करता है | उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोनीत किए गए ब्यवितयों 
की सूची में से अवर न्यायालय के लिए न्यायात्रीशों की नियुवित मन्त्रिमएडल द्वारा 
की जाती है 

उच्च न्यायालय (पर/ह॥ 0०००५७)-- उच्चतम न्यायालय के बाद दूसरे स्थान 
पर उच्च न्यापालयों की बारी आती है जिनकी संख्या ८ है। किसी भी उच्च न्यायालय 
का क्षेत्राधिकार उस प्रदेश तक होता है जो उसे सौपा गया हो और तदनुसार उसका 
क्षभाधिकार प्रादेशिक होता है। प्रत्येक उच्च न्यायालय के न्‍्यायाधीगरों की सद्या 
एक दूसरे से भिन्न रहती है। टोकक्‍यो के ६४ न्यायाधीश हैं जबकि सापोरो 
(89%0077०) के कुल ७ ही हैं। स्यायालय ३ न्यायाधीशों वाली बैच द्वारा कार्य करता 
है, परन्तु उस मुकदमे में जिसमें शासन का तझता पलटने वाले अपराधों की सुनवाई 
की जा रही हो यह बैच ५ न्यायाघीश्ञों वाली बन जाती है| न्यायाधीशों की नियुक्त 
पहले-पहल दस साल के लिए होती है परन्तु उनकी दुवारा नियुक्ति पर कोई रोक 
नहीं है। उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्तियों की सूची मे से 
मन्त्रिभएडल उन्हें नियुक्त करता है। न्यायाधीशों के लिए यह आ्ावश्यक है कि 
न्यायिक रूप में प्रथवा प्रभियोक्‍ता अथवा व्यवसायी वकील के रूप मे उन्हे कम-से-कम 
दस वर्षो का झनुभव प्राप्त हो । 

उच्च न्यायालय ,का क्षेत्राध्िकार आवश्यक तौर पर पुनविचारी पर्थात्‌ 
अपीलोय है श्रौर कई एक मामलों में उसके निर्णय भ्रन्तिम होते है। न्यीयालय का 
मृक्ष क्ष त्राधिकार परिसीमित है जो शासन का तख्ता पलटने वाले अपराधों तक ही 
सीमित, रहता है । 

मण्डल न्यायालय (0837० 0०४४४४)--उच्च न्यायालयों के नीचे ५० 
मरडल न्यायालयों की बारी आती है जिनके साथ घरेलू सम्बन्धो के न्यायालय भी 
जुड़े हुए है। प्रत्येक प्रशासनिक क्षेत्र (?7९०००४०:०) के लिये एक न्यायालय है 
पर होककंडो (प्०४:570०) इसका अपवाद है क्‍योंकि वहाँ ४ न्यायालय है। इन 
न्यायालयों के न्यायावीश्ञ भी उच्च न्यायालयों के न्‍्यायात्रीशों के समान नियुक्त किए 
जाते है भौर उनके लिए भी उसी प्रकार की अर्हृताएँ रखनी आवश्यक है । 
मणएदत न्यायालय मुख्य परीक्षा न्यायालय है और ये उन समस्त दीवानी मुकदमों 
पर सामान्य क्षेत्रधिकार रखते है जो विशेष तौर पर अन्य न्यायालयों को नही सौपे 
गए है । न्यायालय मे एक ही न्यायाधीश मुकदमे को सुनता है परन्तु अधिक गम्भीर 
मामले अपवाद है जिनकी अन्वीक्षा तीन न्‍्यायात्रीश्ो की तालिका द्वारा की जाती है । 

मण्डल न्यायालयों के साथ घरेलू सम्वन्धों के न्यायालय सलग्न है जिनकी 
संख्या ४६ हैं और जिनकी २३५ शाखाएं भी हैं । ये न्यायालय जापान की ही विशे- 
पता है और इनका उद्देश्य परिवार के गन्दर और सम्बधियों के बीच सामंजस्यपूर्णा 
सम्बन्ध को बढ़ावा देना है। घरेलू सम्बन्धी न्यायालय में, जिसका भ्रव लोकप्रिय नाम 
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परिवार न्यायालय (छथाणी> ९०७४५) हो गया है, शक न्यायाधीश झौर दो बुद्धिमान 
और अनुभवी आम आदमी होते है । ये न्‍्यायालय घर के वाहर उन भंगड़ों के सम> 
भाौतो के लिए सुविधा प्रदान करते है जिनका सम्बन्ध सप्रमाण (70०४०) भौर 
तलाक, निर्वाहिब्यय (गुजारा), प्रतिज्ञा भंग्र, उत्तराधिकार, सम्पत्ति विभाजन, गोद 
लेना, मरक्षकत्य श्रीर प्रन्य मिलतै-जुल्ते मामलों से होता है प्रौर जिनकी गिनती 
धरेलू भगडो के अन्दर की जाती है। ग्राम तौर पर प्रत्येक मामले में न्यायिक प्रक्रिया 
का श्रनुसरण नहीं किया जाता है क्योकि न्यायालय के वाहूर ही समभौता होने के 
अवनर विद्यमान रहते है । प्रपिक से अधिक यह कहा जा सकता है कि परिवार- 
न्यायालय आधे पंचायती है और ग्राथे न्यायिक है । 

संक्षेप न्यायालय (#8एशरग४४ 0०77/5)--सबसे अन्त में ५७० संक्षेप 
न्यायालयों की वारी प्राती है जो जापान के न्यायिक कोरास्तूप (7)एभश0) के 
आ्राधार तल पर ग्थित है। ये न्यायालय छोटे-मोटे दीवानी और फौजदारी मामतो 
को निपदाते है। दीवानी मामलों में विवादग्रस्त राशि ४००० येन से झ्रधिक नहीं 
होनी चाहिए भौर फौजदारी मामलो में अपराधी को दी जां सकने वाली सजा 
एक महीने से कम की होनी चाहिए । अन्वीक्षा करते समय न्यायालय के प्रधिष्ठाता 
को विस्तृत छूट होती है। इस बात को यहाँ पर दुदरा दिया जाय कि झअवर 
न्यायालयों के न्यायाधीश झौर उच्च न्यायालय भौर मएडल न्यायालयो के न्‍्यायाधीय 
उच्चतम न्यायालय द्वारा मनोनीत किए गए व्यक्तियों की सूची में से मन्व्रिमएडल 
द्वारा नियुक्त किए जाते है, और उनकी नियुक्तित श्रयम बार दस वर्षों के लिए होती 
है, यद्यपि उनकी दुबारा नियुकित के लिए किसी प्रकार की रोक नही है । वे ७९ 
वर्ष की आयु मे अवकाश ग्रहण करते है । ४ 


अध्याय ६ 


राजनीतिक दल 


(एगाए#ंट्य ९२० ४४०५) 


ऐतिहासिक पृष्ठभूमि (प्75६077०9॥ 89०:870०४४०)--णा पान में राजनीतिक 
दलो का जन्म १६४७ में संसदीय प्रणाली की सरकार की स्थापना के कारण नहीं 
हुमा था। उनका उद्गम तो १८५७४ में देखा जा सकता है। यद्यपि वास्तविक श्र्थों में 
उस समय राजनीतिक दलों की स्थिति नहीं थी । उन्हें राजनीतिक बलब और गो ष्ठियाँ 
कहा जा सकता था। जनवरी १८७४ के प्रारम्भ में इनागाकी (08228) ने देशभवत 
जनता दल (?&४यं०४० 7709॥० ९४7४५) नामक एक राजनीतिक मएडल का 
संगठन किया था जिसका उद्दे श्य स्वतन्त्रता की प्राप्ति और लोकप्रिय अधिकारों की 
उपलब्धि के लिए एक आन्दोलन को चलाना यथा । इसके बाद तुरन्त “लोकप्रिय प्रति- 
निधि सभा की स्थापना के लिए एक स्मरणपत्र” सम्राद को प्रस्तुत किया गया। इस 
बात ने देश मे हूलचज मचा दी और लोगों के ऊपर उसका बड़ा श्रुम्बकीय प्रभाव 
पड़ा । क़िस्तु सम्राट्‌ की सरकार ने इस आन्दोलन को कुचलने के लिए कदम ढठाए 
झौर (९8६740#0 20७॥४० 257६9) अपने जन्म लेने के दो मास बाद ही अस्तित्व- 
विहीन हो गई। १८७८ में दल को थुनरुज्जीवित किया गया श्र उसका स्वीकृत 
उद्देश्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की मूल माँग के लिए आग्रह करना था । इसका 
कुछ भड़काने वाला प्रभाव हुआ । सरकार ने पहले-पहल दमनात्मक कदम उठाए 
ताकि झान्दोलन को कुचल दिया जाय, किन्तु झीघ्र ही उसने अपनी दमन नीति की 
व्ययंता की समझ लिया झौर अन्ततोगत्वा उसे जनता की माँग के आगे भुकना पड़ा । 
१८ अक्टूबर, १८८१ को शाही प्राज्ञा-पत्र द्वारा यह घोषित किया गया कि १८६० 
में राष्ट्रीय सभा की स्थापना की जायेगी । 


शाही आज्ञा-पत्र के जारी होने के छः दिन बाद ही लिवरल दस (.एलफक। 
29749) की स्थापना हो गई और यह लोकप्रिय सरकार की स्थापना के निए प्रग्र- 
गामी आन्दोलन बन गया। इस दल के निर्माण के वाद ही प्रोग्रं खिव (?:०६:०४अं४८) 
दल का निर्माण हुप्ता भौर फिर इम्पीरियल (7प्गए८य०]) दल का । श्रोग्रैं सिब दल, 
जिसका लोकप्रिय नाम सुधार दल (छेटणियय ९०८5) भी था, दिटिश नमूने की 
उदारता का समर्थन करता था प्रौर खुले भाम वैंयम (एथया755) प्रोर जॉन 
स्टुप्रदे मिल (उकयआ 5६४४४ 30॥]) के दर्यन का प्रचार करता या। सरकार 
ए0०5०9॥ प्लौर ०:०४;०5»४० दोनों दलों के क्रिया-कलापों प्रोर क्रार्यक्रम के 
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कारण खतरे का अनुभव करने लग पड़ी थी और लोगों के ऊपर उनके प्रभाव का 
पर कार करने के लिए बह [एफ्ृथ्शंण] दल की नींडों को दृढ़ करने लगी । यह दल 
सब प्रथों में सरकार द्वारा समवित दल था | इस दन के सदस्य सरकारी प्रधिकारी, 
बौद्ध और शिण्टो धर्माचायें और राष्ट्रीय विद्वान्‌ होते थे जो सरकारी स्कूलों को 
उपज थे । ' 


श्ठप५ में ये तीनों दल भंग हो गए, अंशतः इसका कारण लिवरल प्रौर 
प्रोग्र सिव दलों के विरुद्ध बरंघी गई सरकार को दमन नीति थी झौर प्रंश्घतः इसका 
कारण दलो में विद्यमान प्रपनी ग्रान्तरिक फूट थी । इतो (!६०), जो तब तक जर्मनी 
से लौट चुका था, राजनीतिक दलों के पत्यन्त विरुद्ध था भौर वहु उण)शयं& दल 
के नाश का कारण भी बना। १८८४५ में इतो (00) प्रधान मल्त्री बना । उसने 
अपने विदेश मन्त्री हग्‌३ (700०) की सहायता से झपने पाश्चात्यीकरण के कार्यक्रम 
को आगे बढ़ाया जिसने नागरिक अधिकारों के समर्थकों को बड़े जोर-शोर से उत्तेजित 
किया “भौर साथ ही राष्ट्रवादियों मौर उप्र राष्ट्रवादियों (00&0/7508) को भी ।/ 
१८८७ में इनूइ ([70००) द्वारा सन्वियों को दुहराने की समभोता-वार्ताओों में हट 
देने के प्रयास को कृपि और व्यापार मन्त्री तानी (7) ने बुरा-भला कहा था, 
और जापानी समाज के विविध खख्डों मे भी बाद में सरकार की तीव्र भ्ालोचना 
की भी। गोतो (७०४०) ने भी लोगों की भावना को वड़े जोर-शोर से उभारा था 
और उन्हें सरकार के विरुद्ध विद्यमान शक्तियों से गठजोड करने के लिए उपदेश दिया 
था। भग्न हुए /9९:»।| दल के सदस्य, राष्ट्रवादी और परिवतंन विरोधी सब के 
सब एक हो गए झौर उन्होने सिलकर बड़ा मिला-जुला दल (076०0 0०व)भरं0। 
०4 ?०7६8७) बनाया । 


सरकार ने इस चुनोती को स्वीकार कर लिया और १६ दिसम्बर, १४८७ 
को एक शान्ति स्थापक प्रध्यादेश (९९४०९ 07०5९०ए७४०] 0707ग्र80००) जारी 
किया गया जिसके द्वारा राजशानी के साढ़े-सात मील क्षेत्र के अन्दर सरकार 
विरोधी कार्यो में लगे हुए समस्त व्यक्तियों को निष्कासित करने का अ्रविकार भ्रीर्ति 
हो गया धा। इस अध्यादेश के फलस्वरूप सगभग ६०० व्यकितियों को बाहर निकीत 
दिया गया । यह आन्दोलन तब बाहर के क्षेत्रों मे भी फैल गया । इस बीच में ड््तो 
(7/0) अपने उस पुराने साथी ओकूमा (0:7७) को विदेश मन्त्री के रूप में सरकार 
में सम्मिलित कराने मे सफल हो गया था जिसके साथ १८८१ में उप राजनीतिक सम्बन्ध 
तोड़ दिया था । “ग्राने वाली सरकार में जिसका मुखिया कुडों (#घ्य्व०) था, पोईुसा 
(0:प्र००७) सन्व्रिमएडल का मुख्य श्राधार बन गया और यदि यह उस पर छाया हुआ 
नही था तो वास्तव मे नेतृत्व वह उसका ब्रवश्य करने लग पड़ा था ।” 


१८०६ में मीजी संविधान के लागू होने के तुरन्त पश्चात्‌ प्रधान मन्त्री कुराडो 
(ऋए:४ऐ०) ने वरिष्ठ दल (8०97»७४४७) की सरकार के सिद्धान्त में झपने विश्वात 
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की धोषणा कर दी और उसका समर्थत इतो ((६०) द्वारा किया गया जो उस समय 
प्रिवि परिषद्‌ का प्रधान था । प्रवान मन्त्रो ने इनोइ (77०००), गातो (पाए) और 
इतागोकी (7४8०४) को अपनी ओर मिलाने में सफलता प्राप्त कर ली और वे सब 
के सक मन्त्रिमशडल में सम्मिलित कर लिए गए। चितोशी यनागा (0॥४०आआं 
शेथा92%) का कथन है कि, “ये समस्त राजनीतिक नेता उदार सिद्धान्त और लोक- 
प्रिय अधिकारों के पक्ष का पोषण करते हुए शासक प्रल्पतन्त्र के विरुद्ध संघर्ष करते 
रहे थे । किन्तु पर्याप्त प्रतिष्ठा प्रदान करने वाले सरकारी पदों द्वारा लुभाए जाने पर 
उन्होंने भ्रपनी लड़ाई छोड़ दी भर वे प्रसन्तता से उन लोगो से जाकर मिल गए जिनके 
पास सत्ता थी । उत्तरदायी सरकार के आदझ्ों के प्रति अथवा राजनीतिक दलों के प्रति 
भी उनकी निष्ठा न केवल कम्रजोर और व्यावहारिक थी अ्रपितु सरलता से खरीदी 
जाने वाली थी ।! १८६० तक जापान में राजनीतिक दलो*की यही प्रकृति रही। 
जब १८६४ में चीन-जापान थुद्ध प्रारम्भ हो गया तब सरकार के विरुद्ध 
विरोध विल्कुल समाप्त हो गया । परन्तु युद्ध-समाप्ति के श्रीत्र बाद ही दो मुख्य 
विरोधी दलों ने इस बात का प्रनुभव किया कि “वर्षो तक सरकार द्वारा उन्हे छला 
गया था, खरीदा गया था झौर झोषित किया गया था और अब यह आवश्यक था कि 
वे एक-दूसरे के साथ अपने व्यर्थे के और हानिकारक संघर्ष का त्याग कर दें और अ्रपने 
सामान्य राजनीतिक शत्रु के विरुद्ध लड़ाई करने में एक-दूसरे के साथ मित्र जाएँ। 
यह शत्रु सतसुमाचोशु गुट (8805५778-0॥090प-०।प्ृषर०) था जिसके नियन्त्रण में 
सरकार थी ।”” १८६५ मे उन्होने एक नए दल की तीव डाली जो 3.00:9 श्रीर 
297०87०६४४० दल के निष्क्रिय सदस्यों से मिलकर बना या । 
शताब्दी की समाप्ति के आस-पाध्ष राजनीतिक दलों के श्रन्युदय में एक ग्रन्य 

नाटकीय विकास हुआ 4 राजकुमार इतो (277०० 760) जो अरत्री ठक यउनोविक 
दलों का कड़ा विरोध करता चला आ रहा था, अचानक ही उनके दरक्ेके बन बचा । 
उचने धोषणा की कि अच्छी ओर कुशल सरकार बनने के लिए धडक्रीदिश दरों की 
स्थिति प्रत्यन्त आवश्यक हैं और तदनुसार १६०० मरे उद्धे 4४७४६४५ ० 
म_गाए्र०्० 237०5 नामक एक दल की नींव ढाली। 7६१३ टह के कोग ए०2- 
7०४आए९ दल से सम्बद्ध रहे थे अभी तक कियी ग्रस्त बक अप इतने  विए पुनः 
इकट्ठे नही हुए थे। वे मिले-जुले दल बनाकर हू उन्टुट खडे वे। अल श्र्ध्ट्इ 
और १६२४ के बीच ही संवंधानिक संघ (९:--पकिपा: परम 4॥८०८४४६/००) द्रव 
संगठन किया गया था ज्सि वर्योवृद्ध ्रददडकों ऋऔरट ब्कोप्ररी नेठाओंला 
समर्थन प्राप्त था धोर जो सर्वधानिक दन्ऋद अछईस्क्रक्या छा सनरदत बार 
था। विश्वन्युद्ध ने जापानियों के कद्रद ज्क्ठ मंस्काप्री 

प्रभाव डाला था और ऐसा तग्रठा झा /ड हे 

5 का २००काह करडे 2६४52 > 255. 
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सरकार स्थापित कर दी जायेगी। कातो ताकाकीरा (३९०४० 7४८गासा०) से लेकर, जो 
सवधानिक सघ का प्रधान था, इनुकी त्सुयोशी (गंध 7'ड॥9०अंत) की १६३२ में 
की गई हत्या तक, दल के नेता ही सरकार बनाते रहे | हाँ, जनरल तानाका गीची 
((०ग्रण० (०६०७ (था) ने इस बीच में एक बार सरकार अवेश्य बनाई थी ! 

इस काल का एक महत्वपूर्ण लक्षण यह भी था कि राजनीतिक दल जाइबात्मु 
(2०४७०) नामक बडे श्रौद्योगिक गुटो पर अत्यधिक निर्भर रहते थे जो उन्हें चुनाव 
लड़ने के लिए धन देता था। साथ हो कुछ एक बड़े व्यापारी सरकार का समर्थन 
प्राप्त करने के लिए विरोधी दलों का समथ्थंन करते ये श्रौर इस बात की कोई पर* 
वाह नहीं करते थे कि कौन-सा दल सत्तारूढ़ बनेगा । दलो गौर जाइबात्सु (200०४ 
30) के बीच इस सित्रता ने स्वाभाविक तौर पर जनता मे यह सन्देह पैदा कर दिया 
था कि सरकार का खया बड़े व्यापारियों के हितों मे पक्षपातपूर्णा था, भौर यह 
सन्देह संसद्‌ (0०6) में अकसर लगाए गए घूसखोरी और अ्रप्टाचार के झारोपों 
द्वारा पुष्ठ हुआ सा प्रतीत होता था, जो आरोप, मुख्यवया, उस समय वर्तमान 
विरोधी दल द्वारा लगाए जाते थे ।/ 

बडे नगरों की संख्या में वृद्धि और उद्योगों का स्थानसीमन (]009088807), 
श्रम संगठनों का निर्माण, शिक्षा का प्रचार, सफेदपोश श्रेणी के लोगों में वृद्धि 
आदि कुछ अन्य कारण भी थे जिन्होने जापानी लोगों मे राजनीतिक चेतना पदा 
कर दी थी और वे अ्रव मताधिकार में वृद्धि और परिणामस्वरूप मतदान करने के 
अधिकार की मांग करते थे । किन्तु जैसा कि विरोधाभास प्रतीत होता था अधिकाश 
जापानी नेता निर्वाचकगरा की वृद्धि करने के लिए अनमने से लगते थे । अधिकार- 
त्न्त्री (0प7०४००7००४७) लोग भी इसको अपशक्रुन सूचक बात समभते थे। मे 
सोचते थे कि निर्वाचकवर्ग की वृद्धि से सामाजिक अस्थिरता पैदा हो 28 2 ॥ 
देश और उसके निवासियों की उन्नति तथा विकास के लिए प्रत्यन्त हानिकारक सिद्ध 
होगी । किन्तु अब बहुत देर तक जनता की मांग का प्रतिरोध नही किया जा सकता 
था भर १६२५ में समस्त २५ वर्षीय ओर उससे अधिक प्रायु वाले जापावों पुरुषों 
को मत का अ्रधिकार दे दिया गया । है 

किन्तु मताधिकार में विस्तार लाने के साथ ही संसद्‌ (७) ने शाह 
परिरक्षण कानून (2०४०० ?:708०7४०४०॥ 7.4७) पारित कर दिया जो उन लोगों 
के लिए दस वर्ष की सजा का विधान करता था जो सविधान में, सम्राद मामक 
संस्था में, झौर निजी सम्पत्ति के स्वामित्व मे परिवर्तत करने का समर्थन करने वाली 
गोष्ठियो और सगठनीं का सदस्य बनने के अपराधी हों । जो भी हो इस दरडात्मक 
व्यवस्थापन ने उन्मूलनवादी (7४04०3) दलों को बढने से नहीं रोका! समानता 
तथा स्वंसाधारण के अधिकतम कल्यारा को लक्ष्य बना कर १६२५ में छाकमण 
दल (विध्याल्ा-&09ए४ 92779) की स्थापना को गईं। पीछे १८९२ में, जापान 
समाजवाद ने प्रवेश पा लिया था झौर ऐसा तब हुआ था जब 7४0० दल 
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उन्मूलनवादी पक्ष ने अलग होकर 00708] 79००७ दल की स्थापना कर ली 
थी । भिन्न-भिन्न नाम वाले समाजवादी दलो की जीवन-यात्रा में अनेक उयल-पुथल 
होने के बाद १६२२ में जापान में साम्यवादी दल ने प्रवेश पा लिया था । १६२३ में 
उस पर प्रतिवन्‍्ध लग गया था, परन्तु १६२७ मे उसे फिर जीवित किया गया पर 
साथ ही १६२८ में उसका बड़ी कठोरता से दमन भी किया भया श्रौर १९३२ तक 
उसके केद्धीय नेतृत्व को एकदम नष्ट कर दिया गया । 


इस तथ्य के बावजूद भी कि भले ही इस समय के बीच 27०7०४७४ झौर 
897०४॥560 समूहों समेत कई प्रकार के समाजवादी दल आए झौर चले गए थे 
किस्तु उन्होंने श्रमिक श्रेणी के ऊपर एक झमिट छाप छोड़ दी थी । वे मतदाताझों कृ 
अपनी शोर करने में मुख्यतया इस कारण ग्रसफल रहे कि एक तो उनमें आपसी 
भान्तरिक संघर्ष था और दूसरे सरकार का दमत चक्र चलता था। सावेभौम पुस्त्व 
मताधिकार के श्राघार पर सबसे पहले हुए १६२८ के चुनावों मे चार समाजवादी 
दलों ने यद्यपि ८८ उम्मीदवारों को खड़ा किया था परल्तु प्रतितिधि सदन में वे केवल 
८ स्थानों पर ही कब्जा कर सके । उसके पश्चात्‌ वे निर्वाचकंगश के इस नगरय 
समर्थन को भी प्राप्त करने में भ्रसफल रहे शोर १६३० तक उन्हें बड़ा भाटी वक्‍का 
लग चुका था। 


परिवर्तन पसन्द न करने वाले दलों (0075०7४७४४४०) में भी आपस में बडी 
गम्भीर दलबन्दी थी । तदनुसार, उन्हें भी निर्वाचकंगण की ओर से न तो युक्तियुक्त 
भादर प्राप्त था भर न निरन्तर समर्यन ही । उनमे से किसी भी दल का कोई स्पष्ट 
श्रौर निश्चित कार्य क्रम नही था । संसद्‌ (20०४) के श्रत्ति उत्तरदायित्व के प्रभाव ने 
सरकार को अनुत्त रदायी बना दिया था और सदस्यो के पास सरकार को नियन्वण 
में रखने के कोई प्रभावशाली साधन भी नही थे | अ्रत;, सैन्यवादियों (3॥६8 2868) 
ने अवसर को हाथ से न जाने श्या । आर्थिक संकट द्वारा पैदा हुई आपत्ति, देश में 
फैला हुआ राजनीतिक सकट, और सन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राजनयिक अ्सफलताएं उन 
, सबके लिए उन्होने राजनीतिक दलो के निनदनीय व्यवहार को और राजनीतिज्ञों को 
दीपी ठहराया । लोगों का भी विश्वास अब राजनीतिक दलों की इस योग्यता तथा 
सच्चाई में उठ गया था कि वे देश के सम्मुख उपस्थित राष्ट्रीय और प्न्तर्राष्ट्रीय 
समस्याओं को हल कर सकते हैं । १६३२ में दल द्वारा किए गए शासन का अन्त हो 
गया। सैन्यवादिमों ने जो झब सत्तारूढ़ हो चुके थे, इस भ्रदवर का दबाव डाला कि 
भ्रन्ततोगत्वा १६४० में सत्र राजनीतिक दल पूर्णरूपेणा बाहर हो गए। १६४० से 
१६४५ तक देश में शाही शासन सहायक संघ (उम्रएव्टॉंड] क्िघो७ सैडझ8६87०० 
औ&80०>भं०घ) तामक केवल एक ही निकाय विद्यमान रहा जिसे “अधिकेन्द्रित 
(६० ६७य82) दल का हल्का सस्कररा भी कहा जा सकता था ।”7 
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युद्धोत्तर राजनीतिक दल 


(2०४६४ ए०श्ष०थ 03४०७) 


राजनीतिक दरों का पुनरदय (8०-७७0०छ787०९ ०/ ए०!ए०वो कुछ 7०0) -- 
तगभग १५ सात्न तक राष्ट्रीय रगमच से राजनीतिक दलों के हटे रहने के वाद 
१६४५ में वे उस समय फिर श्राडुभूत हुए जिस समय लोकतस्वीय शासन-पद्धति को 
स्थापित करने की भूमिका के फलस्वरूप प्रधिकार करने वाले अधिकारियों 
(0०९०४ वैप०घंध०ढ) ने ४ अक्तूबर, १६४५ को राजनीतिक, नागरिक 
और धामिक स्वतन्त्रताओं से प्रतिबन्ध हटाने के लिए एक प्रादेश निकाला पा। 
जापानी शासन को कानून, निदेशों, भाज्ञाओं, अध्यादेशों और विभियमों के स्व 
समस्त उपकबत्धों के लागू होने को समाप्त करने को आजा दी गई जो विचार, धर्म, 
सभा, भाषण भोर समाचारप्र की स्वतन्त्त्ताओों पर प्रतिबन्ध लगाते थे । इस 
निदेश में जापानी सरकार को समस्त राजनीतिक कैदी छोड़ने के लिए भी भागा दी 
पी। एक सप्ताह के बाद जमैरल मैंकार्थर (्यव्यछा ध्रै६०4:७४:) ने यह भी 
इच्छा- प्रकट की कि सरकार, यथाशक्‍्य शीघ्रता से स्त्रियों को मताधिकार देकर 
दासत्व से मुक्ति दिलाए, श्रम संगठनों के निर्माण को बढ़ावा दे और प्राथिक संस्यामों 
को लोकततन्त्रीय बनाने का अ्रयास् करे ) 


यह निदेश राजदीतिक फ्रिया-कलापों को फिर से प्रारम्भ करने के लिए हरी 
भर ही पिद्ध हुआ भौर परिणामतः राजनीतिक दलों का पुनरुइय हो 8 प्रेत 
१६४६ में हुए प्रथम झाम घुनावों में २६० दलो ने भाग लिया था और इनमें कोड़ियों 
वे संगठन सम्मिलित नहीं ये जिनकी गिनती राजनीतिक दलो में मही की.जा सकी 
थी । बरसाती छत्तों या कुकुरमुत्तों के समान दलों की इस वृद्धि के .प्रश्चातूं केवत 
चार राजनीतिक दलों ने पन्त में जाकर भपनी स्थिरता को बनाए रखा। वे देत मे 
29००) दल, 207०४:०४अ४० दल (दोनों ही दल प्रमने भ्राकर्षक नाम के बावजूद भी 
परिवत्तंत पसन्द करने वाले नही ये), 8००७7 0०;०थ०भं०-दल भौर 9008 
बादी (00:0ए७४४६४) दल 4 १६५४५ में लिबरल झोर ह्रोग्रंसिव दल दोतों ने मिलकर 
एक नये दल का-रूप ले लिया भौर नए दल का नाम लिबरत डैमोकवौटिक देते 
([40 23] 720770४78#० 2५5775) रखा गया । उन समाज़वादियों के इस पुनरेकीक एज 
ने, जो समाजवादी सदा भ्रापस में शुम्ाधार संघर्ष में लगे रहते थे, परिवर्तन, परत" 
ने करने बातों | (००७०एए०४ं४९७) को भी अपने भविष्य के बारे में पेतन #ए 
दिया । इस प्रकार १६५५ मे एक ऐसी वस्तु का जन्म हुमा जिसे हम मोपधा्फि 
द्विदत पद्धति के नाम से वर्शित कर सकते ये । किन्तु समाजवादियों का यह के 
करण केवल भस्पायोी ही था । उसमें फिर दलकन्दी सम्बन्धी प्लग्राव पैदा हो 2 
भौर १६५६ में 8002!|६६ 700:0८०८८४० दल दो पृथक्‌ दलों में विमक्त दो गया हि 
89०235+ दल (पुराना वाम पक्ष), भोर, फेलय०टक्ं० पिग्मंश्ोह दत 7.. नि: 


5 
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लिखित तालिका २६ दिसम्बर, १६६० और २० दिसम्बर १६६३ में हुए चुनावों में 
प्रतिनिधि सदव में दल-स्थिति को दिखाने काली है । 







२० दिसम्धर 
१६६३ 








१॥06४७ 0670०८4४०.. दल 





१४0०७) 06770078&07० दल रह्ड 

















706090थ०४१0 8008॥&४0 दल 370फ०द्बमं० 800॑ं478 दल २३ 
80५ं8288 दल 900०&!५६॥ दल १४४ 
ए०एशजणाएं$ दल ए०णण्प्रा75 दल- 4 
स्वतन्त्र स्वतन्त्र १ 








पा्द सदन [70४5० ण॑ 0०ष्पथों)07०) में ४ जुलाई, १९६४१ को हुए 
चुनाव के बाद दल स्थिति इस प्रकार थी :-- 















है €7७) [0077007%६४0०.. दल 


जापान 8०८9॥86 दल ७३ 
कोमीतो (०००४०) दल र्‌० 
ए०्फक्रणदा5६० 8 /टां४:४५ दल हि 
जापान (०घाः००४०४ दल डे 
क्‍या थेघों? रे 


स्वतस्व 
योग रह 

(एक स्थान रिक्त है ।॥) 
3. 8660 ८ब३ संद्क्वब-200 तु उ.9ठ॥, 7964, छ. 00, 

# सज्ुलगारीा मष्यप्वींक, सिफाो०४६७ए ० ब६987, “०४०५६ 7, 4965. 

3. चुनाव से पूर्च ४ जुलाई १६६५ को इस दल दी ४ सोडे थी । 






ग्00 जापाव की झसन-ग्रणाली 


जापानी दल प्रणाली को विशेषताएँ (0॥७8०९४3६03 0६ (९ उंद.ए॥089 
2579 8:/०0)--जाग्रनी दल अणालों की कुछ खास विशेषताएँ इत्त पकार 
हैं - 

(६) मीजी (४०३) संविधान ने द्विसदनात्मक (8805:08) दिम्रानमणइत 
की स्थापना की थी। यद्यपि प्रतिनिधि सदन प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता थी 
तथापि इसके द्वारा मस्त्रिमएडल प्रणाली की सरकार की स्थापता नही की गई थी । 
इसने नेवल उसे विचारा ही था । १६०० में जब राजकुमार इतो ते दल विभिते 
सरकार बताने का राजनीतिक लाभ अवुभव किया था भौर यह घोषित कर टिया 
था कि संविधान कही भी दल मिमित सरकार बनाने की मनाही नहीं करता तो उ् 
समय राजनीतिक दलों ते देश के प्रशासन में पनकी जड़ें पकड़ ली थीं ५ १६२४ मे 
लेकर 2६३३ तक दल नेता ही सरकार बनाते रहे ६ 


१६४८७ के सविघान ने स्पष्ठतया ससदीव प्रणाली की सरकार की स्थाएवा 
की है। सआ्राद (209७:०:) राज्य का अतीक है और मस्तरिमएडल में कार्यपातिकी 
शक्ति निहित की गई है। संविधान के भनुसार यह भाविश्यक है कि अधात इल्त्ी जी 
सन्त्रिमएडल का मुखिया होता है, डायट (7060) के सदस्यों में से ही मामोदिष्द 
किया जाता चाहिए प्रौर मन्त्रिम््ठल मे सम्मिलित मन्द्रियों की बहुसंध्या भी इयर 
(0:00) के सदस्यों में से चुनी जानी चाहिए । संविधान इस बात का भी विश 
करा है कि मस्त्रिमएडल सामूहिक रूप से ढायट (0/७0) के प्रति उत्तरदायी है गौर 
डायद (00%) का विघटन भी हो सकता है । ने सब आते दल निर्मित सरकार की 
लक्षण है जिसे एक इकाई के रूप से पदारूद होता चाहिए भर एक इकाई के हव 
में पदत्याग करना चाहिए । भच्त्रिमएडल का स्वरूप खिलाडियों की एक दीम डर 
समाज है जो प्रधान मस्त्री के न्ययकत्व के अधीन राजनीति रूपी सेल खेतते हैं! री 
संगुक्त मोर्चे को प्रस्तुत करते के लिए वे एक साथ तैरते भौर डूबते हैं । मदर 
समानरूपता उनके भस्तित्व का सार है भोर मर्तवपता उनके पदारूढ़ रहने में स्विर्तो 
सुनिश्चित करती हैं। इस €प में दल प्रशाती मन्विमरुंडल सरकार का आधार होती 
है । इतना होते पर भी तविधान किसी भी स्थान पर दल प्रएाती का उध्लेश नही 
करता । जापान मे भी यह उसी प्रकार संविधान से बाहर की वस्तु है मा कि 
संसदीय प्रणाली की सरकार रखने वाले प्रन्य लोकतस्तीय देझों में देखते को मिरी 


है 
(२) इस अकार को प्रणाली की सरकार द्वारा सुचाद रूप से कार्य करे के 


लिए मह बात वाश्छित है कि द्विदल प्रसाली विद्यमान हो“ एक तो पदारूढ हा 
चाहिए और दूसरे को विरोध मे । परन्तु जापादी राजनीति में जी पस्तु विप 
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काम करती है, वह राजनीतिक दलों की बहुलता है। युद्ध पुर्बंकाल में एक समय 

६० दल थे और जब १६४७ का सविधान लागू हुआ तो उस समय॑ दलों की सख्या 
२६० से अधिक थी । वास्तव में उन्हे राजनीतिक दल के नाम से पुकारना ठीक नहीं 
था । वे तो केवल विचिध समूह और समुदाय ये और जापानी चरित्र के विविध 
लक्षणों के परिणाम थे । राष्ट्रो की आदते व्यक्तियों की ग्रादतो के समान बहुत कम 
नप्ट होती है और बटल दल प्रणाली पहले की तरह अब भी वतंमान है जो देश के 
राजनीतिक जीवन मे अ्रत्यधिक जटिलता पैदा कर रही है। 


(३) दलों के अलगाव और विलयन कीं घटनाएं जापान के दलों का एक 
नियत लक्षण है । विविघता और नवीनता के प्रति रुचि जापानियो को प्रभावित 
करती रहती है भौर ये दोनो बातें अलगाव की वृद्धि श्ौर दलो कीं सख्या में बाहत्व 
का निरन्तर कारण बनी हुई हैं । “यदि सब नहीं तो इस प्रकार के प्रधिकाश 
सबिलयन बेमेल समूहों द्वारा लाभ के लिए किए गए होते हैं और इन्हे सुविधा का 
विवाह कहा जा सकता है । यहाँ तक कि वे सदस्य जो किसी दल और खपची-दलो 
(59॥7067 9०780०७) को छोड़कर चले गये थे वे फिर बिना किसी भमेले के दर्लों 
में वापस प्रविष्ठ #रा लिए गए है । राजनीतिक दल बड़ी सरलता से श्रपना नाम 
बदल देते हैं प्रोर ऐसा वे विना अपनी नीतियों में परिवर्तेत किए कर लेते है | कभी- 
कभी यह नाम परिबतंन प्राय. नए मोहित किए गए सदस्यों को केवल अलुग्रहीत करने 
के लिए ही किया जाता.है या केवल मनोवेज्ञानिक प्रभाव और छल पैदा करने हे 
लिए किया जाता है कि दल फिर से नया कार्य भारम्भ कर रहा है ।/! 


(४) संविलयन को यह अक्रिया १६५४ में प्रमुख रूप से सामने झाई जब 
भ्रपरिवरतं नशी लों (0005९7४० भं४०5) भझौर समाजवादियों दोनो ने अपने सदस्यों को 
समेट लिया और दो भिन्‍न राजनीतिक दल बना लिए। कुछ प्राशावादियां ने उत्त्सु- 
कता से यह भविष्यवाणी की कि जापान में द्विदल पद्धति अव अन्तिम रूप में स्थापित 
कर दी गई थी । परन्तु दल-बन्दी ने शीघ्र ही समाजवादियों की एकता को भंग करना 
आरम्भ कर दिया भौर केवल चार वर्ष की थोड़े समय की सन्धि के बाद वे फिर 
बेंट गए और उन्होने दो पृथक्‌ दल बना लिए। लिवरल डेमोक्रेटिक (7॥9०:80 ]00700- 
०७४०) दल निःसम्देह, भभी तक संयुक्त वना हुप्रा है और १६५५ से यह शासक दल 
भी है, परन्तु अपरिवर्तनशीलो (0०॥8४८:ए०४४८७) में भढ भो पहले के समान पग्रान्तरिक 
भगड़ तीत्रता से फंले हुए हैं । वास्तव में भ्रपरिवर्तमशील और समाजवादी दोनों द्वी 
“दलवन्दियों का समूह” (0०ए६०पं९३ ०६ 5०0०73) हैं और यदि परचात्‌कृथित पृथक्‌ 
हो गए हैं तो पूर्वकथित केवल इसीलिए संयुक्त रह रहे है क्योकि इसमे राजनीतिक 
लाभ है। यदि वे पृथक्‌ हो जाए तो झासक के रूप में उनकी हिव्ति नप्द हो जायगी । 





3. एकाएआंं हंगाग६३, उ०:वमटहढ 26 ०फरोड बम 2लांधट०, |, 229. 


जे वात की भकि पैथयपरक क्षेक रेस प्रकार की 
स्यिक्ति अ्रनिशि लतक बनी रहेगी । ९ & यद्यपि वह बनी हुईं है, 
कन्तु हमे बह मेवरय स्मरण चाहिए ## गन में के व गरिव 
पेग्पनता पर प्रीय संकट से के रहे हैं ।" 
जापान के कोई भी दल नहीं है । के म।धकरांशत: वेशेवर 
राजनीतिक है जिनके फ्रिया-कलाए टोक्यों (ः ०६४७०) # $, हंत हैं । बे पेशेवर 
राजनीतिज्ञो # अशातकों के चुने हुए फेम ओ के का करते है ४२ उनसे घ्यात 
के। मुख्य केन्द्र अतिनिधि पदन होता है यो बार पेव में प्वान गन्‍्ती का नामोईशन 
जिसमे से मम्करियों पषस्या ले ग है। $ बहुत कमर अपने 
निर्वाचन क्षे क्ोमे को धुष्ट करने के लि। रे लोओं का ३ टल्वे करने के 
है । हो चक्ष कि वहां ए्कः हैए मरढतत से; वेन्‍्धरी प्र त्पानीय 
पल कार्यालय हों परन्तु उनकी द्ेक दैल-कार्यातयों के ब्रिए पेगरय होती 
है । समस्त कार्य दत्त के मुख्य क्या । राजनीतिक 
दलों की दु-केन्िति नकति उन्हे शावश्यक तीर 77 संसदीय दलों. 7 रूप अदाव 
करतो है | ड्् मे पान फ्रांस के कि. है । 
$) जापान की है की एक मन्‍्य महत्त्ववृष विशेषता तेवा मर 
हैए और कारियो का पीरे-पी; दलों में भर प्रतद (70०३) ३ 
वेश प्राव्त है । जापान मे भेल्ी प्रकार एक २ प्रेत यह भी 
है कि यदि राजनीति: ओआरम्म हो तो अर वा में श्वेश्च 
हि कोई अरे नेक सेवक (एण्चा श्य््ण्द ्जो सन्‍्त्री बनते की 
क्षा रखता हो. उसके लि. यह आ्रावश्यक् कि सी! समय डायट 
(70/८6) के “ए चुनाव लड़े। “लगभय ते परिवर्तन प्रददद 
फरने काले दो मे पव-अधिकारत/्तयों (ब्ट >ध्दवर4३७) की संख्या पर्याप्त 


गाता में बढ़ गईं है और हाल ही के सालों मेवे 706७] 00 ०९००७६० दत्त थे 
उम्बद् प्रतिनिधि पैन के सदस्यों के ऐकेचोथाई भाग > 7 अतिनिषित्व करने तगे 

€ _मडलों में भुतपुक श्रधि- 
कारियों के पास मन्त्रिमसडत के गम आफ स्थान ये । बुद्धोचतर काल के प्रधान मज्ियों 
में से प्रपिकांध | २ जिन्‍्होने बड़े जम्बे पक असंनिक फैयो की थी, जे दि 
54 तावात, श०्क्राक, अैफांव, फ्या प्र ०६, इसका. १रिणाम.यह हुआ 
कि जापानी 'प्रजनीति एक प्रकार के पेधिकारतन्दीकररा (2पचडपथ४४2७४०7) 

क कारण डायट के दल कै फ्रिया-ऊलाफो का कैस्ीयकरस 
बाहर दत के झाका के महत्व भर क्रा्यमाय 


कछप्रत- मं 50, (९०० यल्या रद 00 न ६ 257०, %& 232, 
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(७) जापानी राजनीति में स्थानीयतावाद झव भी एक शक्तिशाली कारक 
है। निर्वाचक ग्राम तौर पर उस उम्मीदवार अर्थात्‌ प्रत्याशी के लिए मतदान करना 
पसन्द करते हैं जो उनसे सम्बन्ध रखता हो न कि दल और उसके कार्यक्रम के लिए। 
“मित्र और पड़ोसी” का सिद्धान्त मतदाताझ्ों की पसन्द का निर्धारण करता है कौर 
निर्वाचकीय व्यवहार का एक महत्त्ववूर्य पक्ष है । ऐसा विश्वास किया जाता है कि 
जो पत्याज्षी अत्यन्त पास में रहने वाला है उसके द्वारा ही स्थानीय हितों का संबसे 
अच्दी तरह प्रतिनिधित्व किए जाने की सम्भावना है। 


(८) जो भी हो, जापान के लिए यह श्रेय की बात है कि राजनीतिक दलों 
के संगठन का आधार धर्म द्वारा विहित नही किया गया है। वहाँ नतो धामिक गुट 
हैं और न धर्म-प्रधान दल है । वहाँ यजनीति का असम्प्रदायोकरण है और राज- 
नीतिन्न राजनीतिक उद्देश्य से धर्मे का प्रयोग नही करते । 


दल और नीतियाँ 
(एव ्व०8 ब्यावे ऐणांथर०9) 


लिबरल उमोक्रेटिक दल (702० 060०002४० #7/9) --सत्तारूढ़ 
व0एण 7000८४४० दल की स्थापवा १६५४ में हुई थी जो परिवतेन पसन्द न 
करने वाले वर्मो के सविलयन का परिणाम था! लिवरल दल औ्रौर डैमोक्रेंटिक दल 
(पहले का 77087०६४४० दल) समाजवादियों (30अ»॥8/8) की एकता का अतिकार 
करने के लिए सयुकत हुआ था । लिंबरल डैमोक्रेटिक (70७7७) 40९0007४४०) दल 
जिन उद्दे श्यो को लिकर बना है वे ये है : जन प्रभुता के सिद्धान्त की रक्षा, व्यक्ति 
की योग्यता श्रौर गौरव के लिए ग्रादर श्रौर उनका रक्षण, इसके साथ ही उसके 
अधिकारों और उसकी स्वतस्त्रताम्रों का रक्षण, स्वच्छ शासन, सम्राट के राज्य का 
प्रतीक होने के स्थान पर उसकी स्थिति और प्रास्थिति को ऊँचा उठाने की दृष्टिसे 
संविधान का दृहराया जाना, देश की प्रतिरक्षा के अधिकार का पुनः स्थापन, झात्म-रक्षा 
के लिए सीमित दुबारा शस्त्रीकरण, शैक्षरिक तथा तकनीकी विकास, विदेशी व्यापार 
में विस्तार झौर निमोजित औद्योगिक उत्नति, औद्योगिक शाति और श्रमिकों का 
कल्याण तथा अ्रधिक विस्तृत आधार पर सामाजिक सुरक्षा का प्रयोग, सयुकत राष्ट्रसंध 
(ए॥॥84 अ्र&४०४५) के साथ मिकटता से सम्बद्ध राजनयिकता जो एशिया को शेष 
संसार के अधिक निकट ला देगी, स्वतन्त्र विश्व के साथ सहयोग झौर विशेषतया 
संयुक्त राज्य प्रमेरिका के साथ; चीन के जनवादी गणराज्य श्रौर सोवियत रूस के 
साथ सम्बन्धो को आम दिनो जैसा बनाने की दिल्या मे मेंभल कर कदम उठाना। 
यह दल अपने भापको राष्ट्रीय दल के रूप में देखता है और जनता के हृर 
वर्ग के लोगों से समर्थन प्राप्त करता चाहता है। परन्तु इस दल को केवल ग्रामीय 
समुदायों तथा सरंकारी अभिकरणो मे उच्चस्तरीय प्रशासनीय सेविवर्य और नियम 
कार्यपालकों का ही भारी समर्थन प्राप्त है। दल का मुखिया एक प्रधान (27०आं००॥४) 


छ् मायनयर्ानी 
होता ह ज दत्त को कानकीस पना जाता 322 भयट (200) | क्षेत्रों 
पदनों के इक गत पोर दक गैष झायाप्रा (मल्तपा फिगा- 
८४०१) क्र पुने गए अतिनिषि गम्मिनित ऋए जाने ३ । डे प्न्य महल 
परदाधि नाम इस प्रसार सहातचिक (, ल्वलडा; (लात), विणाइक 
बोड़ स्टि ४५६४७ 9, ण्प) के समाप मम  पैया परजनीनिक शोक 
सम्रिक्ति (एकल ?( ० 2/0466७.), राय ये. ने तमिकि (जिला 
हब 246 ( 54 7 ०) प्री द्न प्रनुशायन चम्रिति (सिपा 45606 
(००चा१६७ ') के ॥; ॥कन्क्त ।)। दस का मुत्य निय रोके (५५, 
में है परौर जहां पर है 4० प्रपिकाज्ष सा० डिया जात, है । वास्तः व में, प्रपिक्राय 
गीति सम्बन्ध दे यो के £ ए प्रोर सक्र गम-काज के किए दस | 
सके उच् पदाधिकार इराल्प | उन णारसते हैं पौर जो प्राम तोर पर 
रोक्यो. (4०53०) करे हें रहने बे होते है, झा: म्तिम सत्ता दल का्फन्च 
प्यवा कांग्रेस के हो कक होगी ह , देस का दावा ज्यफी कुक पजीडत 
सदस्वयस्या चगसय ९ १५००,००० 3 डिन्‍्तु प्रमरोर ये का प्रनुमान है हि 
पह सल्या ३० ०,०००२ सदस्यों के प्रास- 
लिबरस उंनोक्रेधिक व्त के हम मे ९५१३ के कत्ा माई 6३8 प्र 
! चूक समाजवादी पत्त मे बे $ैए हैं. प्रतए 7, 0९०] 906, ०थपमं० दे को 
"से ब्ियुक्त किए जाने को) कोई सम्भा डिन्तु यह दत्त स्वर्य कई दल 
बन्दियों हे ढेपा है 7२ किया जात है कि वतंमान में 
दल के प्रदर हरे भुटर हैं प्रौर प्रत्येक के 'तिनि प्रयने-प्रपने अनुयायी 
हैं । रांबट ३५ बाड़ (28०.६ ड, एक) > भब्दो में बह हा था सत्ता है कि 
“'अ्रतएव, पाक] ०८4६७ दल के ठीक-ठो: नेतृत्व पेरान किय शव 
कठिन है । ब्रह्म तौर पर का नेतृत्व अपान (एव्ञंवल: १) करता है 
जिसे थू) जह प्राम तौर अडेसस्यक दत्त होता है, पंप अधाने मय 
चनने के भी उद्चत रहना पडता / किन्तु यदि हेस अधि: निकटता से दैसे वो 
हमे रा चल जाता है थि डंमोक्रेटिक देव का रे हर 
एक नैत्त है । पे: इसको गुट एक सिपिन साम्मियर के स्प में देख 
ही कह हच्टियो सै मधित जि लोक, जो गुट 2 ड्रीय दस कनने की अपेक्षा 
प्रन्दोतन करने पाफदय ये रियासो कु विषायी जले के उप 5 पबुक्त हुए है २ 
4. एव प्ते अबल्पंता३ (2०४०१) #य क्ाव्द ल्‍ अगर: 
०, 0, 782. 450 गथल (० 3०९०६ 4 ५ 2“ पाप ०डा, 6 
विवध्याया, बार गधे १ह8८७ 5, 07९३6, 4 -ग्बड, ग0 83-85, 
+>. प४ल०व, 76 3; ५ ध "ट/ककल्ा2 
जक 
5 एव 
!. 73, 


व 24७6१, | 
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जापान समागयादों दस (बंका छ००-आाक ०8) -श्री मोसाबुरे सुजुकी 
(भ६ 3940०: अैपटएंध) की प्रवानता के ग्रघीन १६१४ मे समाजवादी (30०० 
०॥७४) दल को स्यायना हुई। महू दल बर्यों से कट टुए समाजव दो वास और दक्षिण 
पक्षों के पुनवितगन का परिणाम था| दिस्सु १६१६ में थे पुत् प्ृवइ हो गए झौर 
६४ जनवरी, १६६० को समाजवादी दत के लजिस्तमनायसम्बी दकषिणिपयी सदस्पों 
डारा ईमोेटिंस सोगसिस्ट दस (िल्या रू जब के बहाओ ह0४)) की स्वायना 
को गई । जापानी समराजया दे दस डायट (संसद) का दूसरा सबमे बडा विधायी दल 
है जिसको प्रतिनिधि मरना में सदस्य सस्या १४४ है मोर पापद सदन में 33 ।समराज 


रा 





वादी दल के सलारूठ होने के सयसर बुत झूम है पौर इसे प्रनेफ प्रामे बाते वर्षों के 
लिए विरोधी पक्ष का कार्यभाग करमा पड़ेगा । 

पमाजवादी दस को मंद्र नोति को इस प्रद्र वित किया जा सकता है: 
जायान के विदेशी सम्झधों को पुनव्यंब्या जिसके प्रनुनार जापान, संयुक्त राज्य 
प्रमेरिरए पोर सोवियत सप समेत सामूहिक सनाक्मण भौर परस्पर सुरक्षा प्रणानों 
को रपायना पर बस प्रदान किया गया हो, वतंमास सुरक्षा सेनाप्रों का सैस्म-वियोजन 
पौर लोइतम्परीय राष्ट्रीय पुलिस की रखना, लोकतन्‍्न की स्थापना ग्रौर कल्याणकारी 
पौर मौस्कृतिक राज्य की रचना के लिए प्रमुस प्ौद्योगिक भौर प्राथिक सस्था ग्रो का 
समाजवादोफ रण, स्वय-्पोवित पाविक व्यवस्था की प्राप्ति भौर येकारो को सपाने के 
सिए ध्रूमि का विक्मम । यह दल प्रगन उद्देश्य को श्वान्तिपूर्ण क्रान्ति द्वारा प्राप्त 
करने का लध्य रमता है। प्रर्वात्‌ वे लोकतप्रीय रूपों के अनुसार डाप८ (70॥०) 
में पूर्र बदुमत प्राप्त कर ऐसा करना चाद्ते है । सवप्रथम एक समाजवादी प्रशासन 
स्थापित किया जायेगा भ्रौर किर पूंजोपति समाज धीरे-घीरे समाजवादी समाज में 
परिपततित फिया जायेगा । 

यह दल, वर्ग-समूह दल होने का दावा करता है जिसका केसत्द्र श्रमिक वर्ग, 
पौर कटिन परिश्रम करने वालों का संध है जो हकुपकों, मछुपों, छोटे भोौर मध्यम 
दर्जे के व्यापारी और औद्योगिक व्यवसायी, युद्धिजीवी झौर बहुसंड्यक प्रान जनता के 
प्रन्य लोगो से मिल कर बना है । समाजवादी दल भी टोक्यो (7055०) में पत्यक्िक 
केख्द्रिय है जहां दल का एक बड़ा भारी मुख्य कार्यालय वना हुप्रा है। सव के शिखर 
पर राष्ट्रीय प्रसभा है जिसकी बैठक प्रतिवर्ष होती है प्रौर जो स्थानीय दल एककों 
और सम्बद्ध संगठनों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनी हुई है । प्रसभा द्वारा केस्रीय 
कार्यपालक समिति (एलापन जिडएल्चाएए 0ज्याएं।४०७) की, उप्तके सभापति 
प्रौर महासचिव (8०८८६०:०७ 0०४०:०) का चुनाव होता है । यह प्रसभा नीति का 
ग्रन्तिम स्रोत है और दल-मच नीति की बातों को अपनाती है । 








. २० दिसम्बर, ६६ 


हि ट; के चुनारों के आवार पर 
“« डे जुलाई, १६६८ बे, 


चुनावों के आवार पर 





य्रतह जापान की शासन-प्रणनली 


इप्रोक्रेटिह सोश्नलिस्ट दल (काप्दब्नल 8०8ं०६६ ९०78)--१६४४ में 
समाजवादिमों के पुनरीकरण से उन विचारधारा सम्बन्धी श्रौर व्यक्तिगत झूगड़ों 
का झन्‍्त नहीं किया था जिन्होंने जापान में समाजवादी आन्दोलन को प्रारम्भ 
से ही पीड़ित किया हुप्रा था। ये चार साल तक इकटठे रहे प्रोर आखिरशर 
१६५९ के यह्दूवर में थे उस समय झवग हो मेश जब जाशन समाजवारी दल 
के अन्दर निश्चि्रो सुगद्विरों (डे।जा० 8घलाए०) के नेतुल के नीचे रहते वाले एक 
समूह ने एक वस्‍लब्य निकाला कि, “जापान में ऐसे लोकतान्तरिक समाजवादी दल की 
स्थापना के लिए प्रावश्यक प्रभिलापा विद्यमान है जो दल, संसद्ाजता (एवरेकियशय 
2एंशपंचा) बे सिद्धान्त पर टिका मुप्रा, चरम वामरन्धियों मौर दक्षिण॒पत्यियों, दोनों 
से ही सथर्प करेगा भौर जो श्रम समठनो का विश्येप पक्ष भ्रपवा पक्षणात किए जिया 
काम करने वाली जनता के समस्त भागों के सामान्य कल्याण को बढ़ावा देगा ।/ 
उ४)आ४ं० के ने दृत्व में रहने वाले 900७॥988 उ१९८७क४७ पराव0॥ ,0७8७० के सदस्य 
भोषचारिक रूप से समाजवादी दल से पृयऋ्‌ हो गए ताकि वास्तविक श्रर्थों में ्रसली 
सम्यजवादी दल का संगठन किया जा सके | इस दल का मसली जन्म २४ जनवरी, 
१६६० को हुप्ा प्रौर इसका दाम लोकतान्व्रिक समाजवादी दल [070०७ 
8008॥% 7५7४3 ) रखा गया । 


समाजवादियों के पृयरु होने के समय भिप्नमतावसम्बियों (छ-0०४७) को 
प्रतिनिधि सदन के लगभग ३५ समाजवादों सदस्यों का समर्थन प्राप्त था झौर वितम्बर 
१६६० के ग्राम चुनावों से पूर्व यह संस्था बढ कर ४० हो गई थी । झाम छुनावों में 
उनकी दशा भच्छी नहीं रही क्योंकि उन्हें केवल १७ ही स्थान मिल सके | दिस्तस्वर 
१६६३ के पश्राम चुनावों में दल को २३ स्थान प्राप्त हो यए थे । 027८० 
809ं4॥-६ दल का संगठन समाजवादी दल के संगठन से मिलता-जुलता है । 


कार्यकारिणी समिति (छैड०००४४० 00णा7/२०) का सभापति दल का 
मुखिया होंता है भौर साय में महासचिव (8ल्‍०टलजड 0९०८४) होता है जो 
प्रशासन की देखरेख करता है । अन्तिम सत्ता दल कांग्रेस में ही निहित हीती है। 

लोडतान्विक समाजवादी दल की नीति संक्षेप में निम्नलिखित है : 

(१) दक्षिस॒पंगी श्रौर वामपंथी पूजीवाद और अधिकेस्द्रितवाद (2५ 
इ४49870) का विरोध; 
दर (२) व्यक्ति के योरव के प्रति आदर; 

(३) स्वतन्त्र विदेश तीति का पासन; झौर 

(४) नियोजित अर्थव्यवस्था और समाजवादी साधनों द्वारा वल्यासकारी 
राज्य की स्थापना । 


राजनीतिक दल ता 


साम्यवादी दल (20ग्रगाप्राधं४४ 7287६४)--१६२१२ में साम्यवादी दल का 
ओपचारिक रूप से गठन हिया गया था परन्तु द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद तक यह विधि- 
विपद्ध संस्था बनी रही । इस दल ने १६४६ से लेकर समघ््त भ्राम चुनावों के प्वसरो 
पर पपने उम्मीदवार ख? किए है, परन्तु इसकी निर्वाचक्रीय भर संसदीय सफलताएँ 
थोड़ी ही रही हैं। यह दल १६४६ में भ्पनी झक्ति के शिखर पर पहुँचा था जब उस 
चर्ष हुए प्राम चुनावों मे इपने कुलमत्ों के ५ ६ प्रतिशत मत प्राप्त कर प्रतिनिधि सइन 
में ३४ स्थान प्राप्त कर लिए थे। १६६० के चुनावों मे इस दल को प्रतिनिधि सदन 
और प्ररपंद सदन दोनों सदनों में ३ स्थान प्राप्त हुए ये । १६६३ के चुनावों में साम्ब- 
वादी दल ने प्रतिनिधि सदन में ५.स्थान जीते थे शोर पापंद सदन में इस दल के पास 
ग्रव ७ स्थान हैं। हाल ही में हुए एक सर्वक्षण के अनुसार १९६० में साम्यवादी दल 
की सदस्पता लगभग ४७,००० थी । जापान साम्यवादी दल के अन्दर सर्वोच्च सत्ता 
ग्रखिल जापान दल कांग्रेस (4॥ 7७980 7?20707 00०फर7०85) के पास है। अब यह 
काँग्रे ह प्रत्येक दो वर्ष के दाद बुलाई जातो है। काँग्रेस के लिए प्रतिनिधि दल-सदस्यों 
द्वारा अपने स्थानीय संगठनों के मार्फत चुने जाते हैं। कांग्रेस दल बीतियों का निर्माण 
करती है, शासित करने वाले विनियनो पर विचार-विमश करती है, श्रौर राजनीतिक 
कार्य के सिद्धान्तों का निर्माण करती है । चूंकि काँग्रेस नियमधूर्वक सभाएँ नहीं 
करती श्रतएवं वास्तव में वह नीति का सूत्रपात भी नही कर पाती । लोकतान्त्रिक केस्द्र- 
बाद का सिद्धान्त कठोरता से कार्य करता है | दल काग्र स केन्द्रीय समिति के सदस्यों 
और उम्मीदवारों को चुनती है।. १६६१ मे ६० सदस्य और ३५ उम्मीदवार चुने गए 
थये। इसके. अतिरिवत ८ सदस्यों वाला एक केन्द्रीय समिति निदेशालय भी है।, 
इस केन्द्रीय समिति की तीन मास मे कम-से-क्रम एक बार अवश्य बैठक होती है। 
केन्द्रीय समिति के सचिवालय मे दस सदस्य होते है जिसका प्रधान महासचिव 
(8००7९०४ ध७ा०:०) होता है। दल-काग्रेस केन्द्रीय नियल्तरण झौर निरीक्षरा 
समिति (एश४७) 0०70०] 877 डिएटशशश्यंणा 00707770०७) का भी चुनाव 
करती है 


अल कार अल न अिट कर 
4. आदत 40०७४ उठबवक्र, शिप्रगंठ व्गाग्ियषिबरधंण्य गत॑ छा ए/कोी. 3वापड 
स्४६०, जैजांडधज ण #गर्ंह्य शैीडवंएड, खं87- 


उंद्पूर्व काल में स्थानीय शासन (७.७. ण्दा र०्व्या 00ए००:7॥०॥8)..._ 
मीजी (०)) अनरुद्वार $ गीध्र बाद स्थानीय चासन के) युद्ध प्रणत्री स्यापित 
कर दी (2 गरों मे #: 


कई), ध २५० बेटा हुप्रा एक करके 
उनके स्थान पर प्रशासनिक नेत्र (7००, ) बना दिए ॥ अ््मासत्रिक 
क्षेत्रों के लिए सायक राज्याधिका ०ए०७००७७)) कर 
नियुक्रित की. गई यी आर इ रास ग्रह करने तीक माना 
धा। इस बात ध्यान या या कि किसी प्रशासनिक 7९46९ ६॥76 
/ नाम सामन्तव थी युग के के नाम पर क । १८८ और १८५६ हे 
भधम शाही हाय संसद) $ होने से पहले यासन से रखने 
वाले अनेक 'बनुन प्रवर्तित किए गए ताकि * पथिवीय शासन 
अखाली के (4 सिमेआय लेने के रोका जा सके (7 उहेदय यह था. कि 
स्थानीय ने-नियन्त्रण गे रोका जा. गिर क्रेद्रीय 
शासन के मो के ऊपर शक्ति केन्द्रित 4 ॥ प्ररि 'शामस्वरूप, 
स्थानीय स्वायत्त या का सम्पक कैमजोर पढ़ अत्ये असासमिक क्षे का 
राज्याधिकारी रगः शासक ० म्ल्ग) गृहमन्त रिश्ञ प्र सम्राट द्वारा 
उक्त किया जाता था ओर शाह नियुक्त (47०४६ ) के हुक मे वह दोक्यो 
आधिकारि: सवक्ता होता आ। यश्यपि अत्येक अद्यावनिक 
क्षेत्र मे ज हारा चुनो ग्रईं होती 4) जो हारा प्रवक्तित आय- 
अयक पर विचार: >विमश् करती और पान करती, की झक्ित 
अन्वरत तक सी पे थी “क्योकि वन क तो जमा पर छाय श्र होता था अथवा 
पैभा द्वारा अपनी छाओं के अस्य गीक्षत किए. ने का उल्लपन भी कर 
या ।! केंद्रीय परकार क्ले चिशेषत: है मन्‍्नातय तथा वित्त 
अशानिक क्षेत्रीय मामलों के बैक सम्बन्ध रहता था. झासक 
कद आनाएं देने |) झक्ि पैर के गव: नेरों को कार्यवाहियों 
को निलनम्बि भी कर सकते के | « बुद्धूू्व ये झासन के 


स्थानीय शासन य09 


प्रचलित सिद्धान्तों मे स्थानीय स्वायत्तता और लोकतन्‍्त्र की अपेक्षा केन्द्रीयकरण 
प्रोर नोकरशाही का अधिक वोलबाला था ।! 


शुरू-घुरू मे छोदे नगरो झौर शहरों के महापौर (४०७०७) गृह मस्तालय 
द्वारा मनोनीत किए जाते थे । १६२० के वाद आ्ञाने वाले दक्ाब्द मे महापौर और 
उसके प्रतिनियुकत (069प७०७) म्युनिमिपल सभाझ्रो (3प्क्राशए ७88७70)९8) 
दारा चुने जाने लगे थे । म्युनिसिपल सभाझ्रों मे ३० या इससे श्रधिक सदस्य होते थे 
जो चार वर्ष की पदावधि के लिए चुने जाते थे । यह सभा महीने में एक बार बैठक 
करती, किन्तु काम-काज को शीघ्रता से निपठाने के लिए मभा के १० से १५ तक 
संदस्यों से मिलकर बनाई गई एक म्युनिसिपल परिषद्‌ स्थापित की गई थी जो स्वयं 
सभा द्वारा चुनी जाती थी । यह म्युनिश्तिपल परिषद्‌ काम-काज की माँग्र के बअनुततार 
उत्तनी ही बार बेठकें करती जितनी बार उनकी झावद्यक्ृता होती । 


१६४७ के सविधान के आधीन- स्थानीय स्वावत्तता ([[,008) 2ए0००७ए७ 
चाप ० 0078##7४09, 947) -- अधिकार करने वाले अधिकारी (00०फ०४- 
पथ &प५॥०४४ ०४) इस बात पर तुले हुए थे कि देश में पुरानी ध्यवस्था को 
दिल्‍्कुल उलट दिया जा4 और देश की राजनीति संरचना (89 7०४घ:०) का सब 
स्तरो पर लोकतन्बीक रण कर दिया जाय। वे स्थानीय शासन को लोकतस्त्र प्रोर 
“भृह शासन प्रयोग के लिए अधिकतम अवसर प्रदान करने के लिए कृतनिश्चय थे । 
१६४७ के राविधान के ७वे भ्रध्याय का वामकरण ही “स्थानीय शासन” किया गया 
था और जिसके अनुच्छेद ६२ से अनुच्छेद ६५ तक स्थानीय स्वरायत्तता के सिद्धान्त 
की ही स्पापता करते थे । अनुच्छेद ६२ इस वात का विधान करता है कि स्थानीय 
सार्वजनिक सत्ताओं का संगठन भौर कार्य स्थानीय स्वात्नत्तता के सिद्धान्त के 
झनुसार विधि द्वारा निश्चित किया जायेगा । अनुच्छेद ६३ मे इस बात का विधान 
किया है कि स्थानीय सत्ताएँ झपने विमर्शी अंगों के रूप में सभाए स्थापित करेंगी 
भौर झपने विनियमों का भ्रधिनियमत करेगी । समस्त सार्वजनिक सत्ताओ्रों के मुख्य 
कार्यपालक अधिकारी ग्रोर उनकी सभाप्रों के सदस्य प्रत्यक्ष जनसत द्वारा निर्वाचित 
किए जाएँगे + अनुच्छेद ६४ स्थानीय सावेजनिक सत्तांप्रो को पपनी सम्पत्ति, 
भापलो का प्रवन्ध करने और प्रशासन करने की शक्ति प्रदान करता है और उन्हें 
अपने विनियमों का ग्रधिनियमतन करने की भी शक्ति प्राप्त है। स्थानीय शासन वे 
लोकतान्त्रिक सिद्धान्त के संगत अनुच्छेद ६५ स्पष्टतया अभ्भित्तवेदन करता है कि संसद 
(700+) किसी एक स्थानीय सत्ता पर लागू किए जाने वाला विशेष कानून सब तक 
अधिनियमित्त नही करेगी जब तक कि सम्बद्ध स्थानीय सार्वजनिक सत्ता के मत- 
दाताओं की बहुसर्या सहमति न दे डाले । 








3, एश००१००० ॥९एलाए, €०:ध्काछगवा॥ धम्शगगर्ग व बक्कबक, ए. 55. 
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स्थानीय सावेंजनिक सत्ताओ्रों से सम्बन्ध रखने वाले समस्त मामले १६४७ के 
स्थानीय स्वायत्तता कानून (7.००७] #०४०॥ण०७ [.8% ०१ 947) के उपबन्धों द्वारा 
निर्धारित तथा नियन्त्रित किए जाते है, जो कानून तव से कई बार दुहराया जा चुका 
हैं। इस प्रकार जापान मे शासन के तीन स्तर है--राष्ट्रीय सरकार, प्रशासनिक 
क्ष त्रीय ([700०४ए०)) सरकार तथा म्युनिसिपल सरकार । स्थानीय शासन के अन्दर 
प्रशासनिक क्षेत्रीय सरकार तथा म्युनिसिपल सरकार सम्मिलित की जाती है झौर 
इन दोनों स्तरों पर विद्यमान सरकारें संविधान के उपबन्धो और १६४७ के स्थानीय 
स्वायत्तता कानून के उपबन्धों द्वारा जिनका समय-समय पर संशोघन भी हुमा है, 
शासित होती है । 

वतंमान में जापान ४६ बड़े राजनीतिक उपसभागों (8म0-अंघ्रञ्॑०७) में 
विभक्‍त है जिन्हें प्रशासनिक क्षेत्र (77०/००४०००७) कहते हैं। इन ४६ प्रशासनिक 
क्षेत्रों में से एक महानगरी (१४०४7०9०॥७) अर्थात्‌ राजधानी है, एक जिला है, दो 
समर प्रशासनिक क्षेत्र है और ४२ ग्राम प्रशासनिक क्षेत्र है। १६६० में ३७०० से 
भ्रधिक ऐसे नगर, छोटे नगर झौर गाँव थे जो म्युनिसिपल शासन के भ्रधिकारी थे । 
किन्तु हाल ही के व्यवस्थापन ने म्युनिसिःलटियों के समामेलन (»702४800& ४४०7) 
को प्रोत्साहित किया है श्रौर तब से उनमें. से बहुत-सी बचत और कार्मकरुशलता के 
कारणो से एक-दूसरे मे मिल गईं है ।। १६६४ में इस सविलयन प्रक्रिया के फल- 
स्वरूप उस वर्ष जापान में ५५६ नगर थे, १६७१ नगरियाँ अर्यात्‌ कस्बे थे और ८७४ 
गाँव थे ।१ कुछ एक बडे नगरों का नाम “विशेष नगर” रखा गया है भ्ौर उनको 
उन प्रशासनिक क्षेत्रों के शासन के नियन्त्रण से बहुत अधिक स्वतन्त्रता मित्री हुई है 
जिनमे वे स्थित है । 

स्थानीय शासन एकको के कृत्य दो प्रकार के होते है : प्रथम कुछ एक राष्ट्रीय 
कानूनी को प्रवर्तित कराना और दूसरे, स्वयं स्थानीय शासनों के लिए व्यवस्थापन 
अधिनियमित करना और उसे प्रवर्तित कराना । पहले प्रकार के कृत्यों के पालन के 
सम्बन्ध में स्थानीय शासन राष्ट्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप मे कार्य करता है 
और उस मन्‍्त्रालय की देख-रेख में होता है जिसके लिए वह कार्ये करता है । ईंसरे 
प्रकार के कृत्यों में वे का सम्मिलित किए जाते है जिनके बारे मे स्थानीय सत्ताएँ 
व्यवस्थापन करने मे और इस प्रकार अ्रधिनियमित उप-विधियो को प्रवदित कराने में 
सक्षम होती हैं । ये शक्तियाँ डायट (7055) द्वारा पारित विधियों द्वारा स्थानीय 
शासन सत्ताओं को सोंपी गई होती हैं ॥ सविधान स्थानीय शासन के इत्यों की गएना 
नही करता है । परन्तु इसका यह भ्रथ॑ नहीं है कि स्थानीय सत्ताएं बिल्कुल राष्ट्रीय 


], बण्यक खगबे प्रंहुर साछपृद्धा अत्टरलशबारत .बक, इसका उद्देश्य नगरों 
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सरकार की दया पर ही ग्राश्चित होती है । सविधान के अनुच्छेद ६४ ने यह विहित 
किया है कि स्थानीय सार्वजनिक सत्ताए यह भ्रधिकार रखती है कि वे अपनी सम्पत्ति, 
मामलों श्रौर प्रशासन का प्रबन्ध कर सकें झ्ौर विधि के ग्रन्दर रहकर अपने विनियमों 
को भ्रधिनियमित कर सके । अनुच्छेद ६६ झ्राग चलकर यह भी विधान करता है कि 
डायट केवल एक स्थानीय सत्ता पर प्रयुक्त किया जाने वाला विज्ेप काबू तब तक 
प्रधिनियमित नही फ़र सकती जब तक सम्बद्ध स्थानीय सावंजनिक सन्‍ग के मत- 
दाताओं का बहुमत उसके लिए सहमत न हो जाय । 
स्थानीय स्वायत्त शासन कानून (7/0०८४/ सैए८०४०४/७ 4,68७) के अनुसार वे 
मामले जिनको स्थानीय शासन प्रपने हाथ मे लेने में सक्षम है, इस प्रकार है: सावे- 
जनिक व्यवस्था को बनाए रखना, उस स्थान में रहने वाले लोगो के स्वास्थ्य की रक्षा 
और उनकी सुरक्षा, उद्यानों (बयीचो) की स्थापना और उनका प्रबन्ध, खेल-भूमियाँ, 
नहरें, सचाई तथा जल निकालने के मार्गें, जल-पोधे, मलप्रवाह पद्धति (5९४&/28०) 
विद्युत्‌ सयन्ध, गैस सयन्त्र, सावंजनिक परिवहन, जहाज ठहरने के स्थान (१००८७), 
घांट (था), योदाम (४४7९०४००७८४), स्कूल, पुस्तकालय, अ्रजायवबर, श्रस्पताल, 
पृद्ध शरण गृह, जेलखाना, इमझान घाट, कब्रिस्तान, दुर्घटना की सहायता, भ्रवयस्कों 
(एांग्र०:5), निर्धनों और अ्रपयो की रक्षा, भूमि का कृषि योग्य बनाया जाना, 
निवासियों की पहचान वथा पंञ्जीकरण, परिधि लर्माण अर्थात्‌ जोन बताना 
(#णांगट्ट), अन्य स्थानीय निकायों के साथ क्रिया-कलापो का समस्वुय और स्थानीय 
करों का लगाना झौर उनकी वसूली । स्थानीय शासनों के लिए राष्ट्रीय मामलो को 
हाथ में लेना निपिद्ध है । इन मामलो के अन्दर न्यायिक विपय, अपर राध सम्बन्धी 
सजा, राष्ट्रीय परिवहन और संवार व्यवस्था, डाकखाने और ज्ञान और शोध की 
राष्ट्रीय संस्थाएं भी सम्मिलित की जाती है। वे कानूनों, मन्त्रिमएडल के आदेशों 
भ्रौर विधि द्वारा अधिकृत मन्त्रालयिक (एएमंघं४४००१४)) विनियर्मों का उल्लंघन करना 
यदि नही चाहे तो नहीं करते । कोई स्थुनिसिपलिटी किसी प्रशासनिक क्षेत्र 
(77०६८०६४:७) की उपविधियो के प्रतिकुल यदि न जाना चाहे तो नहीं जाती। 
इसके साथ ही राष्ट्रीय सरकार भी स्थानीय सत्ताओो के क्षेत्राधिकार के अन्दर पड़ने 
वाले मामलों को हाथ में न लेना चाहे तो नही लेती । 
मुख्य कार्यपालक ((एक्रां८। 85९००४४४०४)--प्रत्येक प्रशासनिक छ्षेत्र मे एक 
सासक (6०४०८:०००) उसके कार्यप्रालक मुखिया के रूप में होता है जबकि म्थुनिसि- 
पैलिटी मे वह शासक महापौर (१७७००) के नाम से जाना जाता है। दोनों ही 
अपने-अपने एकको के मतदाताओं द्वारा चार वर्ष की पदावधि के लिए चुने जाते है 4 
थे अपने-अपने मतदाताओं द्वारा वापस बुलाए जा सकते है प्रथवा सम्बद्ध सभा द्वारा 
अविश्वास के प्रस्ताव के पारित होने पर अपने पद से वियुकत किए जा सकते हैं । 
स्थानीय स्वायत्तता कानून के अनुसार जब शासक (ध०४००४०7) राष्ट्रीय सरकार 
के नाम पर राष्ट्रीय कानूनो को प्रवर्तित कराने के हेतु से कार्य करता है तो उस 
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समय बह सम्बद्ध मन्‍्त्री के निदेशों ओर उसकी देख-रेख के अधीन होता है । जब 
कीई महापौर (४०9००) राष्ट्रीय सरकार के नाम पर कार्य करता है तो वह न'केवल 
मन्‍्त्री के निदेशों और उसकी देख-रेख के अधीन कार्य करता है बल्कि ऐसा करता 
हुश्ना बह उस प्रशासनिक क्षोत्र के शासक के अवीन ओर उसकी देखरेख मे भी रहता 
हैं जिसका एकक धह म्युनिसिपैलिदी होती है। यदि कोई प्ासक (9०7७7७००) 
कानून को प्रवरतित नही कराता अद्वा निदेशों का पालन करने में असफल रहता है 
तो सम्बद्ध मन्‍्त्री किसी न्यायालय से इस बात की प्रार्थना कर सकता है कि वह 
गवर्नर को उस यथापेक्षित कायये को करने की आज्ञा दे। शासक अर्थात्‌ गवर्र के 
श्रपने को सौपे गए कत्तेब्यो और निगंत आदेशों के प्रालव करने में तग्रादार असफल 
रहने की दशा में सम्बद्ध भन्‍्त्री यदि चाहे तो स्वयं कानून को अवर्तित करा सकता 
है और प्रधान मन्‍्त्री यदि चाहे तो गवर्मर को पदच्युत कर सकता है । इसी प्रकार यदि 
किसी म्थुमिसिपेलिटी का महापौर राष्ट्रीय कानूनों को श्रथवा प्रशासनिक क्षोत्र क्री 
उप-बिधियों को, श्रौर उस सम्बन्ध में निगंत निदेश्ञों को प्रवर्तित कराने में प्रसफल 
रहता है तो उस प्रशासनिक द्षेत्र का यवरनेर किसी स्याबालेय की श्राज्ञा द्वारा उसे 
आशापालन के लिए वाघ्य करा सकता है अबवा उस्ने पदच्युत कर सहता है। इस 
प्रकार यह सिद्ध हो गया कि स्थानीय कार्मपालक को दो कार्ज करने पडते है। बह 
रास्ट्रीय मामलो मे _- सरकार का ग्रभिकर्ता (48०7) है, झौर निर्वावित 
अधिकारी के रूप मे * , बुलाए जाने और पदच्युत किए जाने के क्‍्रधीन, उस स्थान 
की जनता का अभिकर्ता है और स्थानीय मामलों में उनका प्रतिनिधि है। प 
स्थानीय सफाएँ (,०००) 3582770)९8) -- प्रत्येक प्रश्मासनिक क्षेत्र (?7९६- 
९५४:०) में एक सभा और प्रत्येक म्युनिसिपलिटी में एक परिषद्‌ होती है । दोनों ही 
स्तरों पर यह एक जनता द्वारा निर्वाचित विमर्शी निकाय है। प्रश्मासनिक क्षेत्र की 
सभा का आकार ४० से लेकर १२० सदस्यों वाला होता है जो प्रश्मात्ननिक क्षेत्र के 
आ्राकार पर निर्भर करता है। इसी प्रकार एक म्युनिसिपल परिपदु का भाकारे 
स्पुनिध्िपेलिटी की जनसंख्या पर निर्भर रहता है और यह १२ सदस्यों से लेकर १०० 
सदस्यों वाली होती है । सभा के तंया परिपद्‌ के सदस्य चार वर्ष के कार्यकाल के 
लिये निर्वाचित किए जाते हैं प्लौर यह सभा तथा परिपद्‌ क्रमशः गवनेर तया मद्दापीर 
इारा विधटित को जा उकती है । मतदाता भी मदि चाह तो उन्हें वापिस, बुला सकते 
हैं भधवा वे समस्त निकाय के विघटन की माँग भी कर सकते हैं। स्पानीय विधायी 
निकाय यानि सभा तथा म्पूनिस्िपल परियद्‌ के पासयह शक्ति है झिवे स्थामीय- 
स्वायत्तता कानन द्वारा स्यानोय क्षेत्रापिकार के अन्तर्गत सौपे गए तथा ऊपर गिनाए 
गए समस्त विषयों पर उर-विधियों का निर्माण कर सऊते हैं। इस बाद को प्रवश्य 
ध्यान में रखना चाहिए कि राष्ट्रीय संघद (7000) 'विधियों/ (999) को पधिनिय- 
मिद्ध करती है, जबकि स्थानीय निकायों द्वारा किया गया व्यवध््यापव उप-विधियाँ 
कहताई जाती हैं । स्थानीय विघायी निकायों को विधामी क्षमा के अन्दर्यत पड़ते 
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तक स्वायत्तच्रासी नही है जिस दर्जे तक कानून ने उसकी कल्पना को थी। व्याव- 
हारिक रूप में उनके ऊपर केन्द्रीय नियन्त्रण और देख-रेख की क्रमशः वृद्धि हुई है। 
विशेषत शिक्षा, पुलिस और स्थानीय वित्त-व्यवस्था के मामलों मे यह अधिक देखने 
को मिला है । १६६० में, स्वायत्त शासन अभिकरण (#0॥०४०एण३ ैह8०7०७9) प्रधान 
मन्त्री के कार्यालय का अभिकरण रहने के वाद एक स्वतन्त्र स्वायत्तशासन मन्त्रालय 
(4००॥०79 'श$79) बन गया जिसको स्थानीय शासन के ऊपर उचित निरी- 
क्षण बनाए रखने का कर्तव्य सौपा गया था। स्थानीय शासन का कोई भी एकक 
आत्म-निर्भर नही है और अपने घाटे की पूर्ति के लिए वे केन्द्रीय सरकार द्वारा दी 
जामे वाली सहायताग्रो और अनुदानो पर निर्भर रहेते है ।” इस बढ़ी हुई सीमा तक 
आशिक निर्भरता ने और इसके साथ हो पथ-प्रदर्शन के लिए टोक्यों (7०८४०) 
श्र राष्ट्रीय सरकार की ओर देखने की दूर तक जड़ी हुई नौकरक्षाही श्रादत ने 
जापान के प्रशासभिक क्षेत्रो, नगरों, कस्वो और गाँवो द्वारा उपभुक्त की जाने वाली 
वास्तविक स्वायत्तता की मात्रा को वहुत अ्रधिक कम कर दिया है।” 
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(पास्‍6४ 6मथ्षग्राशां ० (थवा8094) 


अध्याय १ 


संत्रिधान का स्वरूप तथा सार 
(बाप बात (07007 0० (6 ए०ञ्ञॉपांण) 


अधिराज्य का जन्म (76 छा ण ६ 70णांगर०0)---१८६७ ई० में 
चार उपनिवेश जिन्‍्होने ओण्टेरियो, क्यूवक, नोवा स्कोशिया तथा न्यु ब्रन्सविक नामक 
सधीय प्रान्तों का रूप धारण किया, यहाँ-वहाँ छोटी-छोटी वस्तियों के रूप में फैले हुए 
थे तथा उनमें वनों, खेतो, मछली पकड़ने के स्थानों, उद्योगों तथा स्थानीय भिह्पों में 
काम करने वालो का ग्रुजारा होता था| इन बस्तियो मे क्यूबक, माद्रीयल तथा द्रोन्टो 
नाम के केवल तीन ऐसे नगर थे जिनके निवासियों की सख्या तीस हजार से कुछ 
अधिक थी । १२ प्रतिशत से भ्रधिक लोग पाँच हहार से ऊपर की जनसह्या वाले 
उपनगरो में रहते थे । विभिन्‍न परिस्थितियों के कारण इन संधषं-रत उपनिवेभों तथा 
स्वाभाविक रूप से विरोधी राजनीतिक सगठनों के सघ को प्रोत्साहन मिल्रा था। १८६१ 
ई० में मांद्रीयल मे जो अन्तप्रन्चीय महाभोज हुआ था, उसमें भोजनोपरान्त भाषण 
देते हुए जोजफ होवे (30४०७४ प्र०४८) ने यह मत प्रकट किया था कि यदि विभिन्‍न 
उपनिवेशों के पदाधिकारी इसी प्रकार मिल कर काम करते रहे, तो उन्हे पता चल 
जाएगा कि वे अत्यन्त ही सुयोग्य व्यक्ति है तथा उनके बीच के अवरोध शो न्र हो समाप्त 
“हो गये है । इन शब्दों में उस द्वितीय राजनीतिक अलोकिक घटनोां के मूल-तत्त्व 
विद्यमान थे जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर देसने में श्राई। इससे पहली घटना तथ 
घटित हुई थी, जबकि १३ राज्यों ने परस्पर मिल कर सयुकत राज्य प्रमेरिका की नीव 
रखी थी । 
ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका के इन उपनिवेशो के संघ से सम्बन्धित विचार का 
जन्म उस समय हुआ था जबकि अमेरिकी उपनिवेश्ञो ने स्वतन्त्रता प्राप्त वी थी । 
परन्तु वे सहकारी परिस्थितियाँ जो इस विचार को कार्यान्वित करती, कभी "7 
घटित न हुईं | लाडे डरहम (70एग/०) ने सघ का समर्थन करते हुए; श्रपने 
प्रतिवेदन (7२०००४) में लिखा था, “मैने एक ही राज्य मे दो राष्ट्रों को 
प्रा 
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युद्ध करते पाया; मैंने सिद्धान्तों पर भ्राधारित सधर्प को नहीं, वरन्‌ जातियों के 
संघ को देखा; ओर मैंने अनुभव किया कि कानूनों श्रथवा संस्थाओं के सुधार से 
सम्बन्धित प्रयत्न उपयुक्त नही रहेगे जब तक कि हम पहले उस घातक शत्रुता 
का अन्त नही कर देते जो निचले कनाडा को फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी---दो विरोधी 
विभागों में वाँठ देती है।” दूसरे प्रान्तों में भी परिस्थिति अपेक्षाकृत घच्छी मथी 
और निचले कनाडा में इस परिस्थिति के साथ-साथ वे सभी समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ 
भी थी जो दूसरे उपनिवेश्यों में भी पाई जाती थी । 


डरहम प्रतिवेदन की दो प्रमुख सिफारिशों ये थी कि एक तो ऊपरी और 
निचले कनाडा को फिर से मिला दिया जाए झ्ौर दूसरे ,उत्तरदायी सरकार तुरन्त 
स्थापित की जाए। लाई डरहम का मत था कि कनाडा के दोनों भागों को मिला 
देने से ही सिचले कनाडा का जातीय संघर्ष मिट सकता है प्ौर तब उत्तरदायी प्रकार 
अभावी ढंग से वहाँ काम कर सकती है । परन्तु दोनों जातियों की पृथक्‌ संस्कृतियों के 
कारण उत्तरदायी सरकार के लिए काम करना कठिन हो गया प्लौर अनन्त भेगड़े 
पैदा हो गए जिनके फलस्वरूप राजनीतिक गतिरोध, झ्राकस्मिक मन्त्राय-परिवर्तन 
सथा सामान्य प्नस्थिरता की स्थिति पैदा हो गई। ऊपरी कनाडा मे जनसंख्या के भनु- 
सार प्रतिनिधित्व की माँग के फलस्वरूप राजनीतिक संतुलन बिभड़ने लगा । निचले 
कलाडा में जो कम झावाद था, फ्रांसीसी लोगों को यह डर हो गया कि उनकी पृथक 
सस्कृति का विनाश करने के लिए ही यह प्रयत्न किया जा रहा है शोर वे इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे कि वास्तविक संघ में ही एक पृथक्‌ जाति के रूप मे उनका अ्रस्तित्व बना 
रह सकता है । उनके विचार में, एक बृहृद्‌ राजनीतिक इकाई में विभिन्‍न सांस्कृतिक 
दलों में समन्वय लाने के लिए केवल सघ ही सर्वोत्तम उपाय था। प्रोफेसर एलेक्जेडर 
ब्रैडी (?0. &०%भ70०7 7809) उन परिस्थितियों को युक्तिपूर्ण ढंग से प्रस्तुत 
करता है जो सध के जन्म में सहायक हुईं | वह कहता है, “उनके अस्तित्व को बनाए 
रखने का यही एकमात्र उपाय था; अ्रन्य उपनिवेशवादियों के लिए यह औपनिवेशिक 
द्वीनता से स्वशासन की झोर पलायन था, जो उदार राष्ट्रीय स्थिति में प्रपने साथ 
असार का निरन्तर विस्तृत क्षेत्र लिए घा ।” 


झाथिक समस्याओ्रों ने भी विभाजित कनाडा को परेशान किया । (वी 
जताब्दी के चौथे और पाँचवें दक्षकों मे नोपरिचहन-कानूनों (उर8शं8३(०7 7,895) 
के रद किए जाने से तथा अ्रधिमान्य प्रशुल्को (शाटथ्थिव्णांश 87) के परित्याग 
से संघ सम्बन्धी प्रस्ताव को नवीन तथा विष्वासप्रद बल मिला | सभी ने यह प्रतुभव 
किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ प्रापसदारी सन्धि (००97००३ 7०४५) 
की समाप्ति पर झाथिक उलभनें और भी जटिल हो जायेंगी क्योकि इसके फलस्वरूप 
कनाडा के उत्पादक ये बाज़ार खो वैठेगे । इन कठिनाइयों तथा इनके साय ही उपपस्त 
होने वाली श्रन्य वाधाप्रो का एकमात्र समाधान यही था कि राजवबीतिक तथा झाधिक 
सीमायों का विस्तार किया जाए जिसके फलस्वरूप सभी कताडा-वासी परस्पर मिलल- 
जुल कर प्रपनी परिस्थिति को "इस भयानक तथा प्रतियोगी संसार में ययासम्मव 
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सुदृढ़ बना सके 7 सुरक्षा का प्रइन भी कोई कम महत्त्वपूर्ण क था । सयुकत राज्य के 
बहुमुखी डरावे ने सभी उपनिवेशों के लिए मुसीबत खड़ी करु रप्ली थी: प्रनेक प्रमे- 
रिकी राजनीतिज्ञों के रणोद्यत वक्‍तव्यों मे, एक लम्बे गृहयुद्ध में रत देश की आप- 
वादिक सैनिक-शक्षित में, ब्रिटिश-पभमेरिकी भगड़ों द्वारा ब्रुद्ध की लपेट में ग्रामे के 
स्पष्ट खतरों मे तथा कनाडा के उपनिवेश की इस घमकी में--यद्यपि एक प्रकार से 
यह धमकी सभी को थी--कि संयुक्त राज्य सभी खाली पड़े पश्चिमी प्रदेश पर प्रधि- 
कार करके उत्तरी भ्रमेरिका के इस समस्त उत्तर-पूर्वी भाग को शेप महाद्वाप से काट 
देगा--इस बहुमुखी डरावे की कल्पना की जा सकती थी ।” 


झन्तत: संघ से पूर्व का काल महान्‌ ग्राथिक उथल-पुथल का समय था जिसमे 
-सभी उपनिवेशों की भ्राथिक व्यवस्था को विश्वूखल कर दिया था। सीमित साधनों 
तथा यातायात भ्रौर संचार के भ्रविकसित साधनों के कारण उपनिवेश नई तकनीकी 
तथा झौयोगिक जरूरतों के भ्रमुमार अपने प्रापको. व्यवस्थित नहीं कर सके थे । 
प्रोफेसर क्रेडल ((/.ं8४009) के झइब्दों में, “लकड़ी की जगह लोहे का तथा पानी 
की जगह वाध्प-शक़ित का प्रथोग वस्तुतः होने लगा । इन सभी परिवर्तनों ने उन 
प्रान्तीय श्रथ॑-व्यवस्थाप्रों पर अ्रत्यधिक दबाव डाला जो इन महान्‌ तथा खर्चाले 
समायोजनों के लिए तत्पर न थीं ।” 
इन सभी परिस्थितियों का सामूहिक प्रभाव यह पड़ा कि १८६४ ई० की 
घसन्‍्त ऋतु में कनाडा संघ के प्रइन ने व्यावहारिक राजनीति का रूप धारण कर 
लिया जबकि डाक्टर चाल्सें टप्पर (7), 2087/०5 7ए77थ) ने जो नोवास्कोशिया 
के प्रधान मन्त्री थे, श्रपने प्रान्तीय विधान-मण्डल में उन सदस्यों की नियुक्ति का 
प्रस्ताव रखा जो न्यू ब्रन्तविक तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीप की स्तरकारों द्वारा नियुक्त 
सदत्यों से मिलें प्रौर एक सरकार तथा एक ही विघान-मण्डल के प्राधीन तीनों 
प्रान्तीं का संघ बनाने के विषम पर विचार करें। नोवास्कोशिया के विधान-मण्डल 
ने सर्वसम्मति से ट्प्पर के प्रस्ताव का समर्थन किया। ऐसे ही डस्ताव न्यू-ब्रन्सविक 
तथा प्रिस एडवर्ड द्वीप के दोनों समूद्रवटीय प्रान्तों के विधान-मण्डलों ने भी पारित 
कर दिए। पहली सितम्बर १८६४ ई० को चार्सोटी टाऊन ((/क्7006 40%॥) में 
एक सम्मेलन हुआ । ३० जून को कनाडा के प्रान्त में एक मिलौ-जुली सरकार का 
निर्माण किया गया जिसने ब्रिटिश उत्तरी भ्रमेरिका के उपनिवेद्यों का संघ बनाने 
के लिए भरसक यत्ने करने का निइचय किया । कनाडा सरकार ने भ्रस्तावित चालोदी 
टाऊन सम्मेलन को मद्भुलप्रद समझा और अपने मन्व्रिमण्डल के कहने पर लाई माक 
(2०7८८) ने समुंद्रतदीय प्रान्तों के लेफ्टिनंट-गवर्नरों से पत्र-ब्यवह्ार किया ग्रौर 
पूछा कि क्या कनाडा का प्रतिनिधि-मण्डल भी उस सम्मेलन में सम्मिलित होकर” 
उसकी संमन्‍्त्रणाझों से भाग ले सकता है। प्रार्थना स्वीकार कर ली गई झौर कनाडा 
के आठ मन्तियों मे जिनमें मंव्डानल्ड, ब्राऊन, कार्टर तथा गाल्ठ भी सम्मिलित थे, 
सम्मेलन में भाग लिया। नोवास्कोशिया, न्यू-बन्सविक तथा प्रिस एडबर्ड द्वीप--प्रत्येक 
ने पांच-पाँच प्रतितिधि भेजे और इस प्रकार प्रतिनिधियों की कुल संख्या ३३ हो गई । 
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नियत समय पर सम्मेलन हुआ । कनाडा के प्रतिनिधियों ने सभी उपनिवेश्यों 
का एक बृहद्‌ संघ बनाने के लिए अपने सुझाव रखे । समुद्रतटीय उपनिवेज्ञों के प्रति- 
निधियों मे उन सुझावों पर भ्रलग से विचार किया जिनके विपय में उनके विधान 
मण्डलों ने सहमति प्रकट की थी तथा उनके विषय में बातचीत करने का उन्हें प्रधि- 
कार दिया था । परन्तु शीघ्र ही यह बात स्पष्ट हो गई कि उनका संघ प्रधिक सफल 
नही हो सकता । केवल बड़ा संघ ही एकमात्र उपयुक्त योजना है | सभी प्रतिनिधियों ने 
यह फेसला किया कि सभो प्रतिनिधि मण्डल, जिनमे न्यू-फाउडलंड का प्रतिनिधि मण्डल 
भी सम्मिलित होगा, भ्रक्टूबर में व्यूबक के स्थान पर फिर से एक भौपचारिक सम्मेलन 
में भाग लें । 


१० अक्टूबर, १८६४ ई० को क्यूबक में कनाडा के इतिहास में नवयुग का 
निर्माण करने वाला सम्मेलन आरम्म हुम । कनाडा ने बारह, न्यू-क्रन्सविक तथा 
प्रिप्त एडवर्ड द्वीप ने सात-सात, नोवास्कोशिया ने पाँच प्रौर न्यू-फाउंडलैड ने दो 
प्रतिनिधि भेजे थे । इस प्रकार कुल संख्या ३३ थी। चारलोटी टाऊन में जिस ग्राधार- 
भूत सिद्धान्त को मान लिया गया था, क्यूबक में उप्तकी नि.संकोच प्रुष्टि कर दी गई 
झ्रौर कहा गया कि नई सरकार संघात्मक होनी चाहिए । १८ दिनों से भी कम समय 
में वे ७२ प्रस्ताव स्वीकार कर लिए गए जिन्‍्होने तत्पश्चात्‌ १६६७ ई० में पारित नार्थ 
प्रमेरिका ऐक्ट (उत्तरी अमेरिका अधिनियम) का रूप धारण कर लिया। कनाडा 
ससद्‌ ने तो इन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया परन्तु समुद्रतटीय प्रान्तो में इनका 
काफी विरोध हुप्ला जिसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार को लन्‍्दन में नोवास्कोशिया, 
भ्यू-ब्रनस्सविक तथा कनाडा के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाना पड़ा । परिणामस्वरूप 
१८६७ ई० का उत्तेरी अमेरिका अधिनियम पारित हो गया । २१ मार्च को उप्ते राज- 
कीय अनुमति मिली, २२ मई को उसकी उद्घोषणा की गई शौर पहली जुलाई को 
वह लागू कर दिया गया ॥ 


इस प्रकार पहली जुलाई १८६७ ई० को कनाडा अधिराज्य का जन्म हुम्ना 
जिसमे श्राण्टेरियो, क्यूबक (संगठित कनाडा को फिर से विभाजित कर दिया गया), 
स्यू-बन्सविक तथा नोवास्कोशिया नामक चार प्रान्त सम्मिलित थे । सम्राज्ञी को यह 
भी अधिकार प्रदान किया गया कि वह प्रिवी परिपद्‌ की सम्मति से तथा कनाडा की 
ससद्‌ श्रौर न्यू फारंडलंण्ड, प्रिस एडवर्ड द्वीप और ब्रिटिश कोलम्बिया के विधान- 
मण्डलों के समावेदनों, (300:०55०5) पर शेप उपनिवेज्ञों तथा उनमें से किसी एक को 
अधिराज्य मे सम्मिलित कर प्कती है । उसी सम्मति के आधार पर तथा कवाडा 
की संसद्‌ के समावेदन पर रुप्पर्टलैण्ड तथा उत्तर-पद्चमी क्षेत्र को सम्मिलित करने 
का अधिकार भी सद्नाज्ञी को सौंपा गया ! उसी समय मेनीटोबा के प्रान्त को सम्मि- 
लित किया गया और अगले वर्ष त्रिटिश कोलम्बिया भी सध में आ मिला । दो जप 
पश्चात्‌ १८७३ ई० में प्रिस एडवर्ड द्वीप सप का सदस्य बना । १६०५ ई०म दा अधि- 
राज्य परिनियमों द्वारा पश्चिमी क्षेत्र का बहुत सा भाग अलबर्टा तथा सस्केशवार्न के 
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प्रान्तों को हस्तान्तरित कर दिया गया । अन्तत. १६४६ ई० में न्यूफाऊंडलैण्ड कनाडा 
भ्धिराज्य का दसरवाँ प्रान्त बना ! 


कनाडा सघ का स्वरूप (रण ण॑ धी6 एथ्राववीआा म९ए९ शीश )-- 
इस समय कनाडा दस इकाइयों से मिल कर बना है जो प्रान्त कहलाते है; कनाडा के 
दो भाग (ग्राण्टेरियो, क्यूबक), तीन समुद्रतटीय प्रान्त (न्यू ब्रून्‍्सविक, नोवा स्कोशिया 
तथा प्रिंस एडवर्ड द्वीप), चार पश्चिमी प्रान्त (मेवीटोवा, अलवर्टा, सस्केशवान तथा 
ब्रिटिश्ष कोलम्विया) और न्यूफाउंडलेण्ड और कई क्षेत्र जो यूकौन क्षेत्र (४ए/णा 
प्रश॥०५) तथा उत्तर-परश्चिमीय क्षेत्र (परणाधा-श/८४६ प्रढा0765$) के नाम से 
जाने जाते हैं मौर जो किसी भी प्राग्त मे सम्मिलित नही किए गए है । 


कनाडा का सविधान--्रिटिश उत्तरी श्रमेरिका श्रधिनियम, १५६७ तथा 
फृतिपय झनुगामी सशोधित श्रधिनियम--कुछ निश्चित संघात्मक लक्षणों को प्रकट 
करता है। सर्वप्रथम, यह अधिराज्य तथा प्रान्तीय मण्डलो की शक्तियों का विभाजन 
करता है जब यह विधानमण्डलों को कुछ बिपयों पर ऐकान्तिक विधायी नियन्त्रण दे 
देता है। भ्रधिराज्य का शेप विपयो पर ऐकान्तिक विधायी नियन्त्रण है। जैसा कि 
उत्तरी अमेरिका भ्रधिनियम मे लिखा है, इन विषयो की भी “श्रधिक स्पप्ठता के 
विचार से? यद्यपि विस्तृत रूप से नही, प्रगणना कर दी गई है। दूसरे, अधिराज्य 
तथा प्रान्तों के विधानमण्डल अपने-्प्रपमे कमंचारी-दल रखते है भोर उनमे से किसी 
को भी विपयों के विभाजन से सम्बन्धित संविधान में कोई परिवर्तन करने का अ्धि- 
कार प्राप्त नही । संविधान में परिवर्तत करने की शक्ति इस्लंण्ड की ससदु के पास 
है । भ्रन्ततः, कनाडा के न्यायालय ग्धिराज्य तथा प्रान्तो के कानूनों को इस वात पर 
अवैध भी घोषित कर सकते हैं कि वे सविधान द्वारा उनकी सरकारों को दिए गए 
क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते है। यह बात सविधान की श्रेष्ठता को निश्चित 
करती है । 

परन्तु कनाडा-स विधान के जन्मदाता सघवाद के संक्रुचित विचारों से बंधे 
हुए नही थे श्रोर उन्होंने अमेरिकी सविधान के निर्माताओं का अनुसरण नहीं किया । 
जैफरसन (उशशथि5०॥) के काल से सयुकत राज्य में राज्यों के अधिकारों तथा कत्तंब्यों 
के प्रश्न पर एक लम्बा तथा तीघ्र वाद-विवाद चला आ रहा था और उसका भन्त 
दु ख़ गृह-प्ुद्ध में हुआ था। कनाडा के नेताओं को अपने पड़ोसियों के इस कु पनु- 
भव के कारण श्रपेक्षाकृत वृद्धिमान्‌ होने का अ्रवस्तर मिल गया था। क्यूबक सम्मेलन 
के अधिकाश प्रतिनिधि इस मत के थे कि अमेरिकी गणतन्त्र की भयानक परिस्थितियों 
से यह प्रमुख शिक्षा प्राप्त की जा सकती है कि प्रस्तावित सघ में केन्द्राभिमुख दछ्विव- 
यों को मजबूत बना दिया जाए । उन्होने तिद्चित किया कि क्षेत्राधिकार के कुछ 
विपयों को दो घटक इकाइयों को दे दिया जाए झोर शेप विषय केन्द्रीय सरकार को 
सौप दिए जायें। सर जॉन मैकडानल्ड ने कहा था, “प्रसंधान (0०एव०ध»४१०7) का 
वास्तविक सिद्धान्त तो यह है कि प्रधाव सरकार को तो पअ्रभुसत्ता के सभी 
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अधिकार सौंप दिए जायें तथा भाधीन झ्थवा व्यवितयत राज्यों के पास केवल उन 
प्रधिकारों के भ्रतिरिवतत जो विज्लेपकर उन्हें सौपे गये हों, कोई धावित नहीं होनी 
जाहिए | “इस प्रकार, हमारे देश मे एक शक्तिशाली केस्द्रीय सरकार, एक शबितशाली 
देख्दीय विधानमण्डल, तथा स्थानीय कार्यों के लिए छोटे विधान मण्डलों की विकेद्धितः 
प्रणाली होनी चाहिए ।” किसी दूसरे भ्रवसर पर मँकडानल्ड ने बड़े विश्वास से कहा 
था, “हमने यहाँ एक विभिन्‍न प्रणाली को प्रपनाया है ! हमने प्रघान सरकार की पुष्टि 
की है। हमने प्रधान विधानमण्डल को विधि-व्यवस्था के सभी प्रमुख विषय सौंप दिये 
है। इस प्रकार, हमते फम्जोरी के उस स्रोत से अपने-प्रापको बचा लिया है जो 
संयुक्त राज्य में फूट का एक प्रमुख कारण रहा है ।” इस प्रकार कनाडा संवि- 
धान में शवितयों का वितरण भ्रमेरिकी संविधान तथा उन घटनाप्रों द्वारा जो कि 
संघ के उद्घाटन के परचातू घटित हुईं, काफ़ी प्रभावित हुप्ा है । 


एक शक्तिशाली केन्द्रीय सरकार की स्थापना का निश्चय लिये, कनाडा के 
जन्मदाताप्रों ने म्धिराज्य की सत्ता को भ्न्‍्य कई, दंगो से भी दृढ़ बनाया :-+ 


१: प्रान्‍्तों को जो प्रगणित अधिकार दिये गये हैं, वे स्थानीय प्रवन्ध के विधयों. 
की एक साधारण सी सूची हैं । दण्ड-विधि, विवाह तथा विवाह-विच्छेद ऊँसे कुछ 
भ्रधिकार जो संयुक्त राज्य में राज्यों के पास ही. रहने दिये गये, कनाडा-संविधान में. 
झधिराज्य को सौंप दिये गये । 


२. वे सभी श्रधिकार जो स्पष्टतया श्रान्तों को नही सौंपे मये हैं, प्रधिराज्यः 
को प्राप्त हैं ! संयुक्त राज्य के संविधान मे कतिपय प्रगणित झधिकार वो राष्ट्रीय सरकार 
को भौर शेष राज्यों को सौंप दिये गये । दसवें संशोधन में स्पष्टतः: लिख रखा है कि 
“वे अधिकार जो संविधान हारा केन्द्रीय सरकार को नही दिये गये.हैं पलौर क 
राज्यों को देने के लिये उनकी मनाही की गई है, वे श्रधिकार राज्यों के प्रथवा लोगों 
के माने जायेंगे ।/' क्यूबक सम्मेलन ने दूसरा मार्य प्रपनाया भौर भ्रवशिष्ट झ्रधिकारों 
को अ्रधिराज्य को सौप दिया। झौर इस बात को पूर्णतया स्पष्ट करने के लिगेए उत्त 
अधिकारों की एक लम्बी सुच्री तैयार कर दी गई जिन्हें प्रधिराज्य-क्षेत्राधिकार मे 
स्पष्टत: रखा जासा था । तत्पदचात्‌ ब्रिटिश उत्तरी प्मेरिका श्रधिनियम का €शयवाँ 
परिच्छेद राष्ट्रीय संसद्‌ को भ्रधिकृत करता है कि वह शान्ति, व्यवस्था तथा सुशासन 
के लिये उन सभी विपयों के वारे में कानून बनाये जो इस अधिनयम के प्रनुसार 
प्रान्तों के विधान मण्डलों को नही सौंपे गये हैं ।” यह एक ऐसी बृहद्‌ धारा है जिसके 
कारण प्रधिराज्य-संसद्‌ प्रान्तों के पास विषयों पर भी इस तक पर कानून बना सकती 
है कि वे कवाडा मे शान्ति-व्यवस्था तथा सु-शासन को प्रभावित करते हैं । 


३. अधिराज्य सरकार को यह भी अधिकार प्राप्त है कि वह प्रान्तीय विधान 
मण्डल हारा पारित किसी कानून को एक वर्ष के भीतर अस्वीकार कर दे । 
४. भ्रधिराज्य सरकार को ही प्रत्येक प्रान्त में लैपिटनैंट-यवर्नर को नियुक्त 
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फरने का तथा उसे पदच्युत करने का मधिकार प्राप्त है । बह लैपिटनैंट-गवर्नेर को यह्‌ 
भी प्रादेध दे सकतो है कि वह प्राम्तीय विधेयकों को प्रपनी भ्नुमति रोक ले तथा 
उन्हें पवन र-जनरत के वियाराय॑ रस ले । गयनेर-जमरल, यदि उचित समझे, तो ऐसे 
विधेयकों की प्रमुमति नहीं देता । 


५ प्रास्तों में सभी महृत्त्यपूर्ण स्यायिक नियुवितयाँ प्रधिराज्य-सरकार हारा 
फी जातो हैं । 


६ सीनेट के सदस्य अधिराज्य-सरफार द्वारा मनोनीत किये जाते हैं भोर 
घेम्बर में छोटे-बड़े प्रान्तों को समान प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं। तदनुस्तार संयुक्त राज्य 
के सीनेट से विपरीत, कनाड़ा का सीनेट प्रान्तीय हितों का स्वेधा पयवा मुख्यतः 
सरक्षक नहीं । 


इस प्रकार कनाडा-संप के निर्माता उस सघात्मक सिद्धान्त से मुलत: विचलित 
दो गये जिसके भनुतार केद्दीय सरकार प्रौर इकाइयों की सरकारो के बीच में प्रधि- 
फारों फो विभत फिया जाता है तथा बांटा जाता है। वह दोनो प्रकार की सरकारों 
को प्पने-प्रपने स्षेत्राधिकार के प्रन्तयंत समान पद वाला तथा स्वतन्ध मानता है। 
एक सपात्मक शासन फा प्रत्यावश्यक सक्षण यह होता है कि न तो केन्द्रीय सरकार 
प्रौर न क्षेत्रीय सरकारें ही प्रपने प्रहितत्व के लिये प्रयवा उचित एप से कार्य करने 
के लिये एक दूसरे को निःसह्याप रूपसे भझाश्चित नहीं बना देती परन्तु डासन 
(090 5$०॥) के शब्दों में, “कनाडा के प्रान्तों छो बहुत घटिया प्र'>र की संस्थाएं बना 
दिया गया जिन्हें प्रधिक वृहद्‌ नगरपालिकाभो की पह्रपेक्षा कुछ थोड़ा-सा अधिक 
अ्रधिकार प्रोर मान प्राप्त था।! य्यूवक सम्मेलन में जो विचार-विमर्द हुमा, उसमे 
प्रान्तीय विधानमण्डलों को बार-बार “प्रधीनस्थ', 'लघु' तथा घटिया सस्याएँ 
कहा गया । ६ फरवरी, १५६४५ ई० फो कनाडा के संसद में व्यूबक अस्ताव पर भाषण 
देह हुए मेफडानल्ड ने कहा या, “हम... केन्द्रीय ससद्‌ को शवितशाल्री बनाते है प्ौर 
प्रस्धावन को पांच राष्ट्रों तथा सरकारों के स्थान पर एक राष्ट्र तथा एक 
सरकार का रूप देते हैं। सीमित तथा झपर्याप्त प्रकार से केवल थोड़ी सी सता हमे एक 
दुसरे से सम्बद्ध फरती है । इस भ्रकार, यह एक संयुक्त शआआन्त होगा जिसमें स्थानीय 
सरकारें तथा विधानमण्डल प्रधान सरकार भोौर प्रधान विधान मण्डल के भ्राधान 
होगे ।”! डावटर चाल्स टप्पर मे इस तथ्य की जो व्याब्या की है, वह झौर भी स्पष्ट 
है। उसने कहा, “हम निचले प्रान्तों में स्थानीय सरकारों को बनाये रखना चाहते है 
बयोकि हमारे पास म्यूनिसिपल संस्थाएँ नहीं है ।” उससे बड़ी सतकता के साथ 
यह भी जोड़ दिया था कि “जहाँ हमे स्थानीय सरकारों के झधिकारों को वहुद घटा 
देना चाहिए, वहाँ हमे इस विपय मे लोगो की झरुचियों को भी प्रमुखतः इकदुठा नहीं 
कर लेता चाहिये ।/ इस प्रकार विचार करने पर, कनाडा में प्रान्तीय सरकारें केन्द्रीय 
सरकार के श्रधीन तो हैं, उसके समान पद वाली नहीं भौर इससे संघात्मक शासन- 
प्रणाली का उद्देदय जाता रहता है। 


722 कवाडा सरकार 


अस्वीकृति तथा निषेध सम्बन्धी भ्रधिकतर प्रान्तों के केद्रीय सरकार पर 
और भी नि:सहाय रूप से प्राश्नित बना देते हैं। उत्तरी श्रमेरिका अधिनियम अधिराज्य 
सरकार को यह अधिकार देता है कि वह प्रान्तीय विधान मण्डल को उसे सौंपे गये 
विपय पर भी कानून बनाने से रोक सकती है यदि भ्रधिराज्य सरकार उन कानूनों मे 
निहित नीति को उचित नही समभती । “अस्वीकृति तथा प्रारक्षीकरण (09]09७- 
28॥09 870 रि६४७ए४०॥) नामक भ्रभियोग (१६३८ ई०) में, कनाडा के उच्चतम 
न्यायालय ने यह मत प्रकट किया था कि कनाडा अधिराज्य के अस्वीकृति तथा निपेध- 
सम्बन्धी अधिकार कानूनी तोर पर भनियन्त्रित है भ्रीर वे वित्तीय तथा साधारण सभी 
प्रकार की विधि-व्यवस्था पर लाग होते है। इसका भ्रयं है कि प्रान्तीय सरकारें पूर्ण 
तथा भ्रधिराज्य सरकार पर पाश्वित है। 


ये सभी एकत्मक तत्त्व हैं पर प्रोफेसर वेयर (४४॥८७४८) जो संघवाद के प्रसिद्ध 
विद्वान है, स्पष्ठ कहते है, “सरकार को एक करने के लिये तथा उसके केन्द्रीयकरण के 
लिये क्या इससे भी भ्रधिक शक्तिशाली कोई साधन हो सकता था ?"” तत्पश्चात्‌ 
प्रोफेसर वेयर इस विवादपुर्ण प्रश्न पर विचार करते है कि क्या कनाडा में एकात्मक 
झथधवा संघात्मक प्रकार का शासन है । वह इस निष्कर्प पर पहुँचते हैँ कि इन एका- 
त्मक तत्त्वों के होते हुए भी, कनाडा के संविधान में संघात्मक सिद्धान्त को पूर्णतया 
तिलाजलि नहीं दी गई; उसे वहां स्थान प्राप्त है और वह स्थान काफी महत्त्वपूर्ण 
है ।” वह भ्रागे लिखते हैं, “यदि हम भपने आप की संविधान की परिभाषित विधि 
तक ही सीमित कर लें, तो यह जानना कठिन हो जायेगा कि क्‍या हम इसे झत्यधिक 
एकात्मक रूपान्तरों सहित संघात्मक संविधान कहे झयवा इसे भ्रत्यधिक संघात्मक 
रुपान्तरों सहित एकात्मक संविधान का नाम दे । मेरे विचार में कोई विशेषक शब्द 
जोड़े बिना इसे संघात्मक सविधान का नाम देने से सधात्मक सिद्धान्त के भर्थ का 
अनर्भ हो जावेगा । इसीलिये, में यह कहना भ्रधिक उपयुवत्त समझता हूँ कि कनाडा 
का सविधान “प्रध॑-संघात्मक' (4एबआ-वएंटाथ) है ।/* 

परन्तु, एक दूसरे प्रसिद्ध विद्वान प्रो० केनेडी (९70455507 ॥0 6४7०५) का 
यह निदिचत मत है कि, “कनाडा वास्तविक रूप मे एक संघ है ।” उसके झपने शब्दीं 
में, उसके निष्कर्ष कई एक कातूनी निर्णयों पर आधारित है झौर निम्नलिखित चार 
बातो के अन्दर उन निष्कर्थों का समावेश हो जाता है:--+ 


१. अधिराज्य ससद्‌ ब्रिटिश संसद श्रथवा प्रान्दों की प्रतिनिधि नहीं। वह 
अपने क्षेत्राधिकार पर पुर्णतया समस्त भ्रधिकार रखती है । 


२. प्रान्तीय विधान मण्डल ब्रिटिश ससद्‌ के प्रतिनिधि नहीं है। संविधान 
द्वारा निर्धारित सीमाओं के अन्तगेंत उतकी सत्ता परियूर्ण है ग्लोर जैसा कि होज बनाम 
सम्राज्ञी (०086 ए. 78० 0००४7) भ्रभियोग मे यह मत प्रकद किया गया था कि 





3. ज़ाव्व<, है. 0. एहंशरी उएच्शाएफच्ण, 90. 20, के 
2, गाव 


प्24 फनाडा सरफार 


संविधान की व्यास्या करते समय, उच्चतम न्यायालय ने इस वात को भी सदा ध्यान 
में रखा है कि संविधान कोई साधारण कानून नहीं होता | यह तो प्राधारभूत विधि 
होती है जो शासम के यन्त्र की व्यवस्था करती है पभौर इसकी व्याख्या तो उन परि- 
स्थितियों के भ्रनुसार ही की जानी चाहिये जिनका इसे सामना तथा समाधान करना 
होता है । केवल कानून के शब्दों पर तथा उसके निर्माताप्रों को घारणाप्रों पर 
विश्वास कर लेने से तो संविधान गतिहीन बन जाग्रेगा तथा इस प्रकार, शासन के 
विभिन्‍न प्रंगों के परिप्रतंनशील सामाजिक तथा प्राधिक परिस्थितियों के प्रनुकूल 
बनने पर रोक लग जायेगी । 


परन्तु कनाडा के उच्चतम न्यायालय भौर प्रिवी परिपद्‌ की न्यायिक समिति 
ने प्रमेरिकी उच्चतम न्यायालय के पथ का भनुसरण नहीं किया है । उन्होने ब्रिटिश 
उत्तरी प्रमेरिका प्रधिनियम को एक ऐसी सविधि (8६७४०) के रूप में ही लिया 
है जिसकी पगनन्‍्य संविधियों के समाम ही व्याख्या की जा सकती है। विधिवदध 
व्याख्या के रूढ़ियत नियमों का पालन करते हुए, न्यायाधीशों ने ब्रिटिश उत्तरी 
प्रमेरिका भ्रधिनियम में शब्दों के केवल शान्दिक धर्थोंको ही लिया है भोर ऐतिहासिक 
तथ्यों, प्रधवा संविधान के निर्माताप्रों की धारणाप्रों म्यवा देश की पत्र परिव्तंत- 
शील सामाजिक और प्राथिक परिस्थितियों की प्रवहेलना की है जिनके भ्नुकूल शासन 
के यन्त्र को भ्रवश्य होना चाहिये । इसका परिणाम यह हुमा कि ब्रिटिश उत्तरी 
अमेरिका अधिनियम फी व्याख्या के लिए किसी सीधे मार्ग को नहीं अपनाया गया है। 
लार्ड हाल्डेन (7.070 छ0:7०) ने पटानी जनरल प्राफ भ्रास्ट्रे लिया बनाम कोलो- 
नियल शूगर रीफाइनिंग कम्पनी (4४0९7 ठछादण णी 8फ्रश्ाभों६ ५. 000- 
गंध 50837 रिथ्ीपग8 0०.) के प्रभियोग में यह मत प्रकट किया था कि कनाडा 
के संविधान को, केवल मुक्त रूप को छोड़, सघीय नहीं कहा जा सकता। परन्तु 
उत्तरी अमेरिका म्धिनियम की परस्पर बरिरोधी व्याख्याएँ होने पर भी, इतिहास ते 
कुछ झौर ही सिद्ध किया है। भमेरिकी संघ ने राज्य-अधिकारों के सिद्धान्त को 
लेकर प्रपना काम भारम्भ किया। श्राज भी हम वहां केन्द्रीय शक्ति में मिरत्तर 
बुद्धि पाते हैं पर केन्द्रीयकरण की प्रक्रिया वहाँ पूरे जोरों पर है। पर्थात्‌, राष्ट्रीय 
सरकार ने उन कार्यो पर भी अभुत्व अथवा नियन्त्रण कर लिया है जो पहले राज्य के 
क्षेत्राधिकार में समझे; जाते थे । कनाडा ने अपना राजनीतिक जीवन जब आरम्भ 
किया तो पलड़ा 'केन्द्रीय सत्ता' की भोर भुक्का हुआ था। प्राज कनाडा के प्रान्तो को 
अमेरिकी संघ के राज्यों की अपेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त हैं ॥ 


इस स्थिति का दायित्व बहुत सी बातों पर है परन्तु श्रमुख रूप से राजनीतिक 
सत्ताधारियों के दृष्टिकोण का इस स्थिति पर बहुत प्रभाव पड़ा है । सर जान मैकडा- 
नलड ने जो प्रारम्भिक काल के प्रमुख राजनीतिज्न माने जाते हैं तथा जो वास्तव में 
कमाडा-संघ के निर्माता थे, यह निश्चित मत प्रकट किया था कि प्रान्तीय विधान- 
मण्डल अधीनस्थ संस्थाएँ है और लेफ्टिनैट-यवर्ंर अधिराज्य-सरकार के मवोनीत 
ब्यवित हैं श्नौर उसको यह झाशा थी कि वे लोग कर्तंब्य-परायण कर्मेचारियो की भाँति 


पंपिधाव का स्वरुप तथा सार ग्र25 


प्धिराज्य सरकार के हितों की पूरी-पुरी रंक्षा करेंगे । मैकडानल्ड मे प्रस्तीय कानूनों 
को पस्वीकार करने की प्रथा भी स्थापित की और संघ के प्रथय दस वर्षों मे २६ 
कानून अस्वीकार कर दिये गये। परन्तु उदारवादी दल ने जिसमे प्रोप्हेरियों के 
प्रधान मच्ची (१६७२-१८६६), भोलिवर मोवठ. (0॥ए% ०७४४) को विशेष 
स्पान प्राप्त था, मैकडानल्ड द्वारा प्रधिराज्य-प्रधिकारों के भध्त्यधिक प्रयोग तथा 
विशेषकर धस्वीकृति सम्बन्धी उसकी ध्क्त का बड़ा विरोध किया तथा वह उनके 
विरद्त ता था | उदारदादियों का मत था कि अपने क्षेत्राधिकार मे प्रान्तों को 
वही उच्चतम स्थिति है जो भ्रधिराज्य की अपने क्षेत्राधिकार यें है ॥ १६८७ ई० तक, 
भ्रधिराज्य सरकार को केन्द्रीयकरण नीतियों के प्रति असंतोष चरम सीमा तफ पहुँच 
*घुका पा । कमूदक में “तों प्रान्तों के प्रतिनिधियों का एक सम्मेसन हुआ था जिसमे 
प्रल्तीफ सत्ता के सर्वागीण स्वरूप का समर्थन किया गया था प्रोौर (१) सधीय 
सेव्रापिकार में कमी, (२) भस्वीकृति के भ्रधिकार की समाप्ति, (३) अ्धि- 
राज्य प्रकार के कर्मचारियों के स्थान पर सम्राट के प्रतिनिधियों के रूप में लेपिद- 
चैंटनर्वनेरों की मान्यता, (४) प्रत्येक प्रान्त द्वारा सीचेट के कुछ सदस्यों को 
चामगंदगी--के लिये भाग्दोलन करने पर वे सहमत हो गये । 

. जब उदारवादी दल ने १८६६ ई० में केन्द्र में शासन की वायडोर सम्भाली 
सो उसने सहानुभूतिपूर्ण एस भपनाया भौर नये विकसित होते राष्ट्र में केसद्वीयकरण पे 
सम्बन्धित प्रचलित भय को कमर करने का यत्न किया। उसने उस अधिकारों में से जो 
“ब्रिटिश उत्तरी भ्रमेरिका अधिनियम ने अभिराज्य सरकार को सौपे थे, किसी एक 
को भी प्रस्वीकार नहीं किया भौर न उस दल ने उन प्धिकारों को लुप्त होने दिया। 
परन्तु तब से भ्रस्वीकृति-सम्बन्धी भधिकार का बड़ी सावधानी से प्रयोग किया जाने 
खेगां और एक सामान्य उपाय की भ्रपेक्षा उछका कमी-कत्तार ही, प्रथवा ब्रौढी के 
शब्दों में, “संविधान की स्‍भन्तिम झोपधि' के रूप में ही प्रयोग किया जाने सभा | वर्त- 
मन स्थिति पर डासन ने भर्ती प्रकार से प्रकाश डाला है । वह कहता है, “पिछले ३४ 
यर्षों में यदा-कदा ही अस्वीकृति भ्रधिकार का प्रयोग किया गया है परन्तु प्रव यह 
उतना फ्रियाश्ी ल नही रहा कि प्रधिराज्य को बार-बार उस भूल का ध्यान होता 
रेहे जो १८६४ ई० में हो गई थी। भव ती सभी कतवादावासों यह समझने लगे है 
कि प्रान्‍्तीय विधान-मण्डल की भुल्लों तथा प्रनीतियों का वास्तविक निर्णेवा भधिराज्य 
सरकार नही वरन्‌ निर्वाचक समूह है।” अब जव 'कि प्रधिराज्य सरकार ने मिश्चित रूप 
से संपीय रूप धारण फर लिया है, वह परस्पर-विरोधी हितों को सन्तुलित करती है 
झोर इस प्रकार कातुती अधिकारों को व्यवह्यार रूप में संघीय सिद्धान्त का प्रधीनस्य 
चना देती है । 

संसदीय शामन-प्रणाती के थ्भिसमय तो इससे भी भागे बढ़ जाते है । 
ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम अधिराज्य सरकार को लेपिटनेट-यवर्नर नियुक्त 
करने का अ्रधिकार देता है भौर काहून द्वारा वेकिटनेंट-यवर्येर उ सम्वियों की 
नियुक्ति करता है जो उसकी प्रनुमति से परदारुढ़ रहते हैं / परन्तु संनदोय स्ासत 
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प्रणाली के अभिसमय इस बात की मांग करते हैं कि लेपिटवैंट-गवर्सर केवल उन 
व्यवितयों को ही मन्‍्त्री नियुबत करे जो विधानमण्डल मे बहुसंख्यक दल के सदस्य 
होते है तथा उसका उन पर विष्वास होता है । इस प्रकार, वास्तविक भधिकारी दो वे 
लोग होते है जिन्होने घुनाव में उन्हें बहुमत से चुना होता है। शोर प्रधिराज्य 
सरकार को उनकी पसन्द अवश्य स्वीकार करनी पड़ती है तथा उन नीतियों 
का समर्थन करना पड़ता है जिनका उन्हे प्रादेश होता है। वास्तव में, भधिराज्य 
सरकार भी इसके भ्रतिरिक्त भौर कुछ नहीं कर सकती क्योकि वह भी लोगों द्वारा 
चुनी जाती है भ्रौर उसे भी सत्ता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर जनता के प्रास 
आता पड़ता है। संविधान की यह प्रया क्यूवक सम्मेलन की इस धारणा को लगभग 
निरथ्थंक बना देती है कि भ्रधिराज्य प्रान्तों पर लेफ्टिनेंट-गर्वनरों द्वारा भली प्रकार 
से झपना प्रभाव डाल सकेगा। इसी प्रकार यद्यपि श्रधिराज्य सरकार को प्रान्तों मे 
सभी महत्त्वपूर्ण न्‍्यायिक नियुक्तियाँ करने का पभ्धिकार प्राप्त है, फिर भी वह इस 
श्रधिकार का काफी सोच-विचार से प्रयोग करता है स्‍झौर न्यायालयों में उसने ऐसे 
व्यक्षियों को भरने का यत्न नहीं किया है जो प्रान्तीय भ्रधिकारों के विरोधी हों। 
तदनुसार, प्रोफेसर वेयर इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि, “कनाडा राजनीतिक रूप से 
संघ है भोर कोई भी अधिराज्य-शासन जो संघीय तत्ततों की भ्रवहेलना करके 
कनाडा संविधान के एकात्मक तत्त्वों पर जोर देगा, अपना अस्तित्व नहीं रख 
सकेगा ॥? 
प्रोफेसर वेयर यह निश्चित करने के लिये कि क्‍या वह संघीय सविधान है 
अथवा नही, केघल संविधान की विधि पर ही निर्भर नही करते । उनके झब्दों में, 
“संविधान का व्यावहारिक रूप उसकी विधि को प्रपेक्षा भ्रधिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि 
हो सकता है कि एक देश का संविधान तो संघीय हो, परन्तु व्यवहार में वह संविधान 
इस प्रकार कार्य करे कि उसका शासन संघीय न लगे भ्रथवा एक ऐसा देश जिसका 
सविधान तो संघीय न हो, परन्तु वहाँ काम इस प्रकार से हो कि वह संघीय-शासन का 
उदाहरण प्रतीत हो ।” प्रोफेसर वेयर का निष्कर्ष पूर्णतया स्पष्ट है। वह कहते हैं, 
“ग्रह निष्कर्ष' उपयुक्त प्रतीत होता है कि यद्यपि कनाडा-संविधान विधि के विचार॑ 
से भर्ध-सघीय है, परन्तु व्यवह्यर रूप मे वह मुख्यतः संधीय है। दूसरे शब्दो मे इस 
प्रकार भी कह॒ सकते हैं, मद्यपि कनाडा का संविधान संघीय नही है, १रन्तु उसका 
शासन संघीय है । 
कनाडा का शासन वास्तव में संघीय है। एकात्मक तत्त्व वहाँ इस प्रकार से 
क्रियाशील है कि वे संघीय सिद्धान्त से मेल नही खाते । प्रान्तों को भ्रब विस्तृत राज- 
नीविक तथा विधायी सत्ता प्राप्त है। उन प्रधिकारो के क्षेत्र में जो उन्हे सौप रखे हैं, 
वे व्यवहार रूप मे स्वतन्त् है। प्रान्तीय कानुनो को अस्वीकार करने से सम्बन्धित प्रधि- 
कार का बहुत कम प्रयोग होता है भोर वह केवल उन भ्रधिनियमों तक ही सीमित्त है 


पड 
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उत्तरी अमेरिका अधिनियम के अ्रनेक उपवन्धों का समय-समय पर संशोधन करते रहे 
है । कनाडा के संसद्‌ के परिनियमों के प्ंतगंत ऐसे शासनपत्रों (७॥३०घाध्य5) की 
गणना की जाती है, जैसे सिंहासन उत्तराधिकार श्रधिनियम ($0००८5४०४ (0 धोढ 
पश्रा०07८ 8०), सीनेट तथा कॉमन सभा श्रधिनियम (8८99६6 20 एं॥८ स्075० 
0 0०ण्रा70॥5$ 8०८६), सीनेट का स्पीकर अधिनियम (598८९ ० 6 इशथा॥० 
8०), कॉमन सभा का स्पीकर भ्रधिनियम (5०८४० ० ॥॥९४ घ्ृठए8४ णी (०- 
7077075 8०८), कॉमन सभा भ्रधिनियम ([70958 ० (१०7/ण०॥5 8८४) और वेतन 
अधिनियम (52[8765 /०६४) है । इसी प्रकार प्रान्तों के भी परिनियम हैं जिनका 
सम्बन्ध कार्यपालिका काउन्सिल (8:6०४्र४४० 00एाशा), विधानमण्डल (.685« 
[906), प्रतिनिधित्व (छ०क्ा८5०॥४४०॥), चुनाव (80०४०7) प्ादि विपयों से 
होता है । कनाडा के गवनंर जनरल के पद की स्थापना करने वाले लैटसे पेटैण्ट 
(7.०६४४ 22६०५) तथा गवर्न र-जनरल के लिए नियत झ्ाज्ञाएँ भी संविधान की 
लिखित सामग्री (7४०१ 750८78) मानी जाती है। श्रतएव स्पष्ट है कि कनाडा 
के सविधान के स्रोत बिखरे पड़े हैं ॥ यद्यपि स्थिति ऐसी ही है तथापि इस बात से 
इन्कार नहीं किया जा सकता है कि कनाडा में सविधान श्रधिनियम या कोई सावि- 
धानिक प्रलेख, जिसे संविधान कह सकते हैं, नहीं है। कनाडा का संविधान एक 
प्रकार से अमेरिका के संविधान जेसा ही है। फिलाडेल्फिया प्रसभा से निकलने वाला 
संविधान एक संक्षिप्त प्रलेख था परन्तु संविधान के निर्माता्रों ने उसमें वृद्धि की 
पर्याप्त गु जाइश रख ली थी | परिणामतः समय के साथ प्रथाप्रो, अ्भिसमयों, न्‍्याया- 
लयों के निर्भयो झ्रादि कई कारणों द्वारा वह वृद्धि को प्राप्त भी हुआ । प्रत्येक देश में 
विकास का यही क्रम रहता है भौर कनाडा भी इसका ग्रपवाद नहीं है । 
संविधान का संशोघषन (#7्ाातग्राषा: ० (08 (0०7४४०४००) -+ 

आस्ट्रे लिया-सविधान प्रधिनियम के भ्रसदृश, ब्रिटिश उत्तरी भ्रमेरिका प्रधितियम में 
कोई संशोधी धारा सम्मिलित नहीं । श्रधिनियम में इस त्रुटि का कारण स्पष्ट नहीं 
है यद्यपि यह माना जा सकता है कि “ब्रिटिश सविधि सामान्य श्रपत्र प्रतीत होती 
थी जिसके द्वारा किसी भ्रन्य ब्रिटिश संविधान को बदला जा सकता है ॥/” परन्तु 
ब्रिटिक्ष उत्तरी अमेरिका अधिनियम मे ब्रिटिश ससद्‌ के प्धिनियम द्वारा सशोधित करने 
की प्रक्रिया बहुत से कनाडावासियों के मत में, कताडा की स्थिति तुर्छ बना देती है । 
क्योंकि अपने स्वतस्त्र स्तर पर श्रनेक वर्षों तक ज़ोर देने के पदचात्‌ उसे यह स्वीकार 
करने के लिए बाघ्य होना पड़ता है कि स्वशासन की सर्वाधिक श्राधारभूत शवितयों 
में से एक के प्रयोग के लिए वह वाह्म विधायी संस्य, पर ग्राश्रित है। 


परन्तु ब्रिटिश संसद्‌ जब श्र जैसे इसकी इच्छा हो, अधिनियम को संशोधित 








]. [00 9. 38. हानवदंक अध्ययन के पाल जीरिन लाजुई की पुस्तक (०9- 
(एा०्प्रय 5पश्ा0ग्राए7( 7 (027303 पढी जा सकद्री दे । 
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नहीं करती । १८७१ ई० से यह एक मान्य प्रया वव गई है कि संशोधन की माँग 
कनाडा की संसदू--सीनेट तथा कामन सभा-द्वारा सम्राज्ञी को एक समावेदन के रूप 
मे की जाती है जिसमें ब्रिटिश संसद्‌ से एक संशोधी धधिनियम पारित करने की प्रार्थना 
की जाती है। ब्रिदिश्ञ संसद्‌ ने सदा स्वयंचालित यन्त्र की भाँति काम करके चुपधाप 
तथा झीघ्रतापूर्वक आवश्यक संशोधन पारित कर दिया है। इस प्रकार ब्रिटिश समदु 
तो केवल अ्रधिरज्य संसद्‌ की इच्छाप्रों की सिद्धि का साधनमात्र हे | संशोधित करने 
की वास्तविक शक्षित तो स्वयं कनाडा को ही प्राप्त है । 
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नित्य प्रयोग नहीं किया गया जैसा कि १६१६ ई० में डेविनशायर के डूयूक 
(70006 ० 00४८7आ४३7४). को बिना किसी प्रारम्भिक पद्म के ही नियुक्त कर 
दिया गया था । १६२६ ई० के साम्राज्यिक सम्मेलन ने एक क्रान्तिकारी परिवतंन 
किया | इस सम्मेलन में यह निश्चय किया गया कि यदि गवर्नेर-जनरल “ब्रिटेन 
के सम्राट की सरकार का अथवा उसकी सरकार के किसी विभाग का प्रतिनिधि प्रथवा 
णजेण्ट” नही है तो ब्रिटिश सरकार का इस प्रकार के चयन से कोई मतलव नही होना 
चाहिये | तव से गवर्मर-जमरल की नियुवित भ्रधिराज्य सरकार द्वारा की जाती है। 
कनाडा का प्रधान-मन्त्री सम्राट श्रथवा सम्राज्ञी से नियुक्ति की सिफारिश करता है 
और इस प्रकार की सलाह प्रायः स्वीकृत हो जाती है। ग्रेट ब्रिटेन तो केवल यहू 
देखता है कि नियुक्ति के लिये सिफारिश किया गया व्यक्ति उपलब्ध भी है ग्रथवा 
नहीं । १६३६ में, प्रधान मन्त्री वेनिट (8०7760) ने दूसरा ढंग निकाला था, जब 
लार्ड ट्वीड्सम्यूर (9८९४०याएाः) के नाम पर विचार किया जा रहा था, तो 
बैनिट महोदय ने विरोधी दल के नेता मिस्टर मैकेन्जी किय (था. ४४०८० 
78) के साथ सर्वप्रथम इस विषय में बातचीत की । उसका उद्देश्य यह था कि 
दोनो प्रमुख राजनीतिक दलो की भनुमति मिल जाने पर एक पक्षरहित ध्यक्ति की 
नियुक्ति हो सकेगी । यह विधि अथा का रूप धारण करती जा रही थी कि १६५२ 
ई० में प्रथम कनाडियन गवनेर-जनरल, मिस्टर विसेंट मैसी (ऐथा. शाएएथा। 
8255८) की नियुवित की व्यापक झालोचना की गईं। मिस्टर मैंसी स्पष्ट रूप से 
उदारवादी दल के साथ सम्बन्धित ये झौर जब वह दल सत्तारूढ़ था, तो वह एक बार 
उसके मन्त्रिमण्डल के सदस्य भी रहे थे । कनाडा में बहुत से लोग इसे एक स्वस्थ 
प्रथा नहीं समझते कि कनाडावाप्तियों मे से ही किसी को ग्रवरेर-जनरल नियुक्त 
किया जाये । लेसली रावद्‌'स (.८४8८ २०७८४$) का कहना है कि उन्हें डर है, “कि 
यदि उनमे से ही किसी को नियुक्त करने की प्रथा चल पड़ी, तो शीघ्र ही गवने र- 
जनरल का पद सरकार के हाथ मे सर्वोत्तम राजनीतिक प्रलोभन का रूप धारण कर 
लेगा ।! 
डॉसन लिखतए है कि “गवर्नर-जनरल के पदाधिकार की भवधि के विपय 
में यद्यपि कुछ सदिग्ध रूप से, परन्तु बड़े सरलप्रर्ण ढंग से कहा गया है कि वह 
सरकारी तौर पर छः वर्ष मानी गई है परन्तु प्रथानुसार वह पाँच वर्ष समभी जाती 
है प्रौर कई वार वह सात वर्ष तक भी खिंच गई है ।/? कनाडियन सन्त्रिमण्डल 
के परामर्श पर सम्राशी- उसे पदच्युत भी कर सकती है। उसका वेतत दस हजार 
डालर प्रतिवर्ष है तथा उसे विभिन्‍न भत्ते, झपने उच्च पद के अनुसार अनेक सुविधाएं 
तथा क्यूबक दुर्ग के एक भाग रिड्यू हाल (79८३४ सा) की सामान्य देख-रेस के 
व्यय भी मिलते है । 
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गवर्तर-जनरल फे भ्धिकार (05९७५ ण॑ ध8 00एशव॥0-0थालग )-- 
गन र-जनरल के भ्धिकार वास्तव में विस्तृत हैं परन्तु श्रपने स्वामी, सम्राट की भांति 
गवर्नर-जनरल प्रव शासन नहीं करता ओर प्रपने शासन-कार्यों से श्रव उसका व्यक्ति 
गत कोई सम्बन्ध नही। सम्राद के प्रतिनिधि के पद से सम्बन्धित कत्तंव्यों भोर 
प्रधिकारों का वास्तविक प्रयोग तो कनाडा में सम्राज्ञी के उत्तरदायी मन्त्रियों को 
प्राप्प है। डासन लिखता है कि, “गवरनर-जनरक्ष उसी मार्ग का प्रनुतरण करने लगा 
है जिसे कुछ पीढ़ी पूर्व उसके प्रतापी प्रधिपति ने नि छ्वित किया था श्र भ्रब वह भी 
काफी प्रंध तक उमप्तकी निर्योग्यतामो का भागीदार है। वह एक ऐसा बे५/नक प्रमुख 
जीवी है जिसते प्रपनी राजनीतिक प्रनिवायंता को वनाये रखने का उपाय निकाल 
लिया है । कभी वह उच्चतम मुखिया था जिसके प्रधिकार श्रव मुख्यतः दुसरो को 
हस्तान्तरित हो गये हैं। इस पर भी उसने भपनी पूर्वकालिक सत्ता तथा महत्त्व को 
काफ़ी प्रेष् तक बचा रखा है ।! 


ब्रिटिश्व उत्तरी भ्रमेरिका प्रधिनियम वह कार्यकारी शासन तथा सत्ता क्राउनी 
को दे देता है, जिसे मवर्नेर-जनरल उस परिषद्‌ की सह्षायत्ता तथा परामर्श से प्रयोग 
में लाता है जो उसके द्वारा चुनी तथा बुलाई जाती है भौर जिसे वह भपनी इच्छा से 
पदच्युत भी कर सकता है ।? परन्तु विधि ही व्यवहार नहीं श्र कार्यकारी प्रधिकारों 
का प्रयोग वास्तव में, सम्राशी के नाम पर उन मन्त्रियों द्वारा किया जाता है जो 
झपती सत्ता भधिराज्य-संसदु से प्राप्त करते हैं भौर भ्पने भधिकारों के प्रयोग के 
लिए वे उसी मंत्रद्‌ के प्रति उत्तरदायी होते है। एक वैधानिक मुखिया के रूप मे, 
संसदीय श्ञासन-प्रणाली की स्थापित रीतियो द्वारा गव्नेर-जनरल के लिए मार्ग 
निर्देशित कर दिया गया है । वह प्रचलित मार्ग का प्रनुसरण करता है। जब वह 
कॉमन सभा में कहुसंख्यक दल के नेता को बुला कर उसे मन्व्रिमण्डल बनाने का कार्य 
सौंप देता है भौर ये मन्‍्त्री तब तक पदारूढ़ रहते हैं जब तक उनमे कॉमन सभा का 
विश्वास बना रहता है । गवर्ने र-जनरल की वैधानिक स्थिति १६९२६ ई० के साम्राज्यिक 
सम्मेलन द्वारा एक भ्रोपचारिक वक्तव्य में प्रकट की गई थी | वक्‍तव्य ने इस बात 
की पुष्टि की थी कि प्रधिराज्य का गवर्नर-जनरल ब्रिटिश सरकार के किसी विभाग 
का नही वरन्‌ क्राउन का प्रतिनिधि है झोर भ्रधिराज्य में सार्वजनिक कार्यों के प्रशासन 
से सम्बन्धित उसकी स्थिति भ्निवाय रूप से वैसी ही है जैसी कि ग्रेट ब्रिटेन में महा- 
महिम सम्रादू की है।” गवर्तर-जनरल का नीति के निर्धारण तथा कार्यान्विति से कोई 
सम्बन्ध नहीं, भौर वह मन्लियों की मन्त्रणाम्रों में भी कोई भाग नही लेता । ड्यूक 
भॉफ पर्गाईल (0:०८ ० ४89॥) [878-83] ने मन्ध्रिमण्डल की सभामों मे 
सम्मिलित होना बन्द कर दिया था और तब से इस प्रथा का निरन्तर पालन 
किया गया है । 
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गवर्नेर-जनरल अधिराज्य की स्थल, जल तथा वायु सेनाझ्रों का सर्वोच्च पेना- 
पति है। संयुक्त राष्ट्र संघ में कनाडा के प्रतिनिधि की नियुक्ति गवर्नर-जनरल करता 
है तथा उत कम महत्त्वपूर्ण सन्धिपत्रों पर, जिन पर क्राउन प्रत्यक्षतः हस्ताक्षर नही 
करता, गवनेर-जनरल के हस्ताक्षर होते है। वह उन साधारण प्रभिकर्त्ताओं तथा 
मन्त्रिश्ों को नियुवत तथा उनका स्वागत करता है जो सरकार द्वारा प्रत्यक्षतः नियुक्त 
नही किए जाते है श्ौर न उसके द्वारा उनका स्वागत होता है। १६२६ ई० तक, 
गवर्नेर-जनरल ब्रिटिश सरकार की ओर से राजदूत-सम्बन्धी कतिपय कार्य करता था 
और साम्राज्य के अधिक व्यापक हितों की रक्षा का काम भी उसके जिम्मे था। 
परन्तु १६२६ ई० के साम्राज्यिक सम्मेलन मे न केवल किसी भ्रधिराज्य की सरकार 
के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल की स्थिति को ही स्पष्ट कर दिया, वरन्‌ उसे ब्रिटिश 
सरकार से भी पूर्णतया पृथक्‌ घोषित कर दिया । १६२८ ई० में गवर्नर-जनरल के 
ऐसे सभी कार्य कनाडा-स्थित उच्चायुकत को जो भ्रब ब्रिटिश सरकार का भ्रतिनिधि 
स्वीकार किया जाता था, हस्तान्तरित कर दिए गए। 
विध्यनुसार, गवर्नर-जनरल ही प्रान्तों के - लेपिटनेंट-गवर्नरों की नियुवित करता 
है भ्रौर उन्हें पदच्युत भी कर सकता है । व्यवहार में, ऐसी सभी नियुक्तियाँ तथा विंग्रु- 
पितयाँ प्रधिराज्य मम्त्रालय द्वारा की जाती है | गवरनेर-जनरल सीनेट के प्रध्यक्ष, उच्च 
न्यायालय तथा प्राचीन न्यायालयों के न्यायाधीशों, आयुक्‍तों, पुरशासकों (7०४०४४ 
० धव6 7९३०८) तथा विभिन्‍न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है। और 
उसके प्रन्य ' विभिन्‍न क्यों की भांति ही, ये नियुक्ति सम्बन्धी कार्य भी वास्तव में 
उसके उन मन्त्रियों के है जो कॉमव सभा के प्रति उत्तरदायी होते है । 
गवर्नेर-जनरल ससद्‌ को बुलाता, स्थगित करता तथा भग करता है। परन्तु 
उसके श्रन्य विभिन्न अधिकारों के समान, गवर्नेर-जनंरल की ये भी झभिहिंत 
शक्तियाँ (]पणाआंखववं 909०5) ही हैं। १६२६ ई० की बाईग घटना (8978 
ए&9504७०) ने अन्ततः यह निश्चित कर द्विया था कि, संसदू-विसर्जन की माँग करने 
का अधिकार प्रधान मन्त्री का है. और गवनर-जनरल इसके लिए इन्कार नहीं कर 
सेकवा | किसी विधेयक्न के लिए निषेधाधिकार का अयोग करना अथवा उसे सम्रानी 
की स्वीकृति के लिए रोक लेने का प्रकार अब भ्रयुक्‍त नही किए जाते । १६२६ ई० 
के साम्राज्यिक सम्मेलन, अधिराज्य-विधि-व्यवस्था की कार्य-प्रणाली से सम्बस्धित 
सम्मेलन में तथा व्यापारिक'पोत कानून (१६२६) ने स्पप्टतयां निश्चित कर दिया 
था कि ब्रिटिय ' पदाधिकारियों द्वारा अधिराज्य काबूनों की श्रस्वीकृति तथा गवर्नर 
जनरल' द्वारा उनकी' अनुमति - रोक लेना इस बात के मेल नहीं खाता कि प्रिटिश 
साम्राज्य मे स्वतस्त्र समुदायों का स्तर समान है । ब्रिटिश उत्तरी श्रमेरिका प्रत्िदियम 
में जो स्वप्ट वस्धन लगा रखा था कि कनाडा संसद्‌ द्वारा पारित सभी श्रधिंनियमों से 
ब्रिटिश सरकार को सूचित रसा जाए, उसका प्रतिपालन निष्ठायुवंक १६४२ ई? तक 
होता रहा । तत्पदचात्‌ इस प्रथा का चुपके से त्याग कर दिया गया । १६४७ ई? में 
उस कनाडा संविधि को समोधित करने वाला अधिनियम पारित-किया गया कि 
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बतंमान अधिनियमों की भ्रतियाँ गवर्नर-जनरल तथा ब्रिटिश सरकार को भेजी जाय 
करे । 
अतः कुछ ऐसी ही गवर्नर-जनरल की शक्तियाँ है। विध्यनुसार, प्रशासन का 
कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें गवर्नर-जनरल हस्तक्षेप न कर सकता हो। परन्तु 
व्यावह्मरिक राजनीति में लॉर्ड वाइंग की घटना ने ग्रवरनेंर-जनरल की शक्तियों के 
प्रयोग से सम्बन्धित सारे वाद-विवाद तथा मतनसेदे समाप्त कर दिए, और १६२६ 
के साम्राज्यिक सम्मेलन में उसकी वेघानिक स्थिति की पुष्टि कर दी। फिर भी, कुछ 
ऐसे काय॑ हैं जिन्हे गवर्नंर-जनरल मन्त्रियों की सलाह से नही करता | इनमें से सबसे 
प्रमुख प्रधान मन्‍्मी की नियुक्ति है। संसदीय शासन-प्रणाली की स्थापित्त प्रथा के 
अनुसार गवर्नर-जनरल के अतिरिक्त श्रन्य कोई भी व्यक्ति नए प्रधान मन्‍्त्री को अधि- 
कृत नहीं कर सकता । ग्रवनेर-जनरल का यह कार्य झ्रासान हो जाता है यदि संसद्‌ में 
बहुसर्यक दल का कोई मान्य नेता हो । परन्तु यदि ग्राकस्मिक मृत्यु के कारण अथवा 
पदग्राही के त्याग-पत्र के कारण प्रधान मन्‍्त्री का स्थान रिक्त हो जाए, श्रथवा जब 
दल में फूट पड़ने के कारण ऐसा हो जाए, भर उसका कोई प्रत्यक्ष नेता न रहे तो 
तब गवर्नेर-जतरल को ऐसे व्यक्ति को चुनने का स्वातन्त्य है जो कामन सभा में स्थायी 
बहुमत प्राप्त कर सकता हो तथा सरकार बनाने की स्थिति में हो । वह उन लोगों से 
प्ररामद्य भी कर सकता है जो उसके विचार मे कुछ परामर्श दे सकते है। लाडे 
एवरडीन (892706८॥) ने १८६७ मे सर जान थाम्पसन (7 7007 7॥079507 ) 
का उत्तराधिकारी ह्रंढते समय ऐसा ही किया था। गवर्नेर-जनरल किसी भन्य कार्य 
विधि को भी अपना सकता है । वह सम्भावी प्रधान मन्त्रियों से बातचीत करके स्वयं 
पता लगा सकता है कि उनमें से कोन मन्त्रिमण्डल का निर्माण कर सकता है । 
१८६९६ ई० में लॉर्ड एयरडीन ने पहले सर डान्लड स्मिथ से वात करने के पश्चात्‌ 
फिर सर चारल्स टप्पर को सर मंकेन्ज़ी नोबल के उपरान्त पद ग्रहण के लिए निमन्त्रित 
किया था। इन दो अ्रवसरों के क्‍प्तिरिक्त गवर्नर-जनरल को श्रधाव मन्‍्त्री का चुनाव 
करने में प्पना निर्णय देने का मौका नहीं मिला परन्तु सम्भाव्यता श्रव भी है भोौर 
ऐसा फिर हो सकता है जैसा कि १६१६ ई० तथा १६२३ ई० मे इंग्लेण्ड मे अथवा 
जुलाई १६४४५ ई० में झास्ट्रे लिया मे हुम्ना था । 
गवर्नर-जनरल का दूसरा कांये यह है कि वह एक मध्यस्थ के रूप में कार्य 
करता है और समय पड़ने पर राजनीतिक दलों के परस्पर राजनीतिक भगड़ीं को 
सुलभाने के लिए प्रपने प्रतिष्ठान्श्रभाव को काम में लाता है। उसके परामर्श को 
मुल्यवान समझा जाता है तथा सामान्यतः उसे स्वीकार कर लिया जाता है क्योकि 
सवर्ने र-जनरल किसी प्रकार की भी राजनीतिक शक्ति का उपभोग' नहीं करता। 
१६१७ ई० में ड्यूक श्रॉफ डेविनशायर ने सर रावर्ट वेडिन, सर वित्फिड लारियर 
तया भनन्‍्य चार नेताप्नों को राजभवन मे बुलाया था द्ाकि जबरी भर्ती, युद्ध-काल में 
निर्वाचनों का स्थगव तथा मिली-जुली सरकार बनाने की सम्भावनाओं प्रादि विवाद- 
ग्रस्त विषयों पर बातचीत की जाये तथा मित्रवत्‌ फैसला दिया जाये ॥ इसी दग से 
१६१४ ई० में सआद ने इंगलेंड मे गृह-शासन विधेयक (प०ए० ०८ 9) पर क 
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समभौता कराने के लिये हस्तक्षेप किया था। गवर्तर-जनरलों ने भी कभी-कभीः 
प्रधिराज्य तथा किसी प्रान्त के बीच ऋगड़ों को निपटाने के लिये हस्तक्षेप किया है 
जैसा कि सॉर्ड डफ़रिन ने ब्रिटिश कोलम्बिया तथा भ्रधिराज्य के बीच उस कदुता को 
जो ब्रिटिश कोलम्बिया के संघ प्रवेश के तुरन्त पश्चात्‌ ही पैदा हो गई थी, दूर करने 
का भरसक यत्न किया था । बीस वर्ष पदचात्‌ लॉर्ड एयरडीन ने मनीटोडा के महा- 
न्यायवादी तथा प्रधान मन्त्री से कई एक भेंट की थीं। 


कई बार यवरनर-जनरल से यह भी प्राशा की जाती है कि बहू प्रध॑-राजनग्रिक 
अभिकर्त्ता के रूप में कार्य करे । पृर्वकाल में गवनेर-जनरल किसी मिश्चित राजनयिक 
उदय से तथा लंदन सरकार के आ्रादेश से संयुक्त राज्य की सरकारी यात्रा करता 
सा। श्राजकल् उनकी यात्रा न तो राजनयिक होती है और न ब्रिटिश सरकार के 
पादेश पर की जाती है। वें तो कवाडा सरकार की भनुमति से दो पड़ोसी देशो के 
मध्य मित्रता के गठबन्धन दृढ़ बनाने के लिये सदुभावना-यात्राएँ होती हैं। जैसा कि 
डासन बाहता है, फिर भी यह सम्भव है कि “समय-समय पर होने वाली ये सामाविक 
यात्राएँ उन विषयों का परीक्षामूलक ढंग से तथा प्रशासकीय रूप से पुनर्विलोकत करने 
के लिये प्रयुक्त होती हों जो दोनों राप्ट्रों के लिये समान लाम के हों यद्यपि राजनयिक 
भैल-जोल के उद्देश्य से वे कोई श्रधिक लाभकारी नहीं होतीं ।/” ट 

इंगलेंड के सम्नाट्‌ के समान ही, गवर्नर-जनरल सामाजिक ढाँचे का एक महत्त- 
पूर्ण भाग होता है भौर इस प्रकार उसका पर्याप्त सामाजिक प्रभाव है। किसी भी 
उद्देश्य के लिये उसका संरक्षण बहुत बड़ा गुण समझा जाता है भर उस उह्ंए्य' कै 
लिये जनता झा सहयोग निष्चचत हो जाता है। उसका नाम विभिन्‍न फ्रियाभों से 
जुड़ा रहता है तमा कला, संगीत, साहित्य, नाटक, सामाजिक सेवा, युवा प्रान्दोतन 
प्रादि अनेक क्षेत्र उसके ही संरक्षण में संगठित होकर भ्रपना कार्य करते हैं। मे 
प्रतिष्ठापूर्ण (आ80४8९०) हृत्म, जूँसा कि बेजह्वाद कहता है, सरकारी हत्पों से भी 
अधिक महत्त्वपूर्ण हैं। 

प्रमुख कार्यकारी मुखिया होते के कारण, सामाजिक क्ियाम्रों से ही सम्बन्धित 
सवनर-जनरल के धिप्टाचारयुकत कत्तंव्य (८७८०४०४४। ०78८3) होते हैं । वह संधद्‌ 
का उद्घाटन करता है, विदेशी राजनयिक भभिकर्त्ताओं का स्वायत करता है भौर इस 
प्रकार वह कलाडा का सर्वाधिक व्यस्त निमस्च्रक होता है। वह कनाडा का सर्वाधिक 
यात्रानुमवी प्रतिष्ठित पुरुष है भौर उस्ते श्रवश्य ही वर्ष में दो बार भधिराज्य की वादा 
पर जाना पड़ता है। सेसली राबदूस के शन्दों में गवनर-जनरत्त प्रमुख रूप से सदू- 
भावना का दूत है परन्तु वह ब्रिटेन के लिये सदृभावना पैदा करने का काम नहीं करता, 
यरत्‌ वहु झनाड़ावास्ियों के मध्य सद्भावना की सृष्टि करता है तपा कनाडा के 
प्रत्ति राष्ट्र के प्रतिष्ठित तथा सरकारी मतिथियों के मन में सदृभावता पैदा करने का 
यत्न करता है । 

संशेप में, सम्व्रिमण्डल ध्ासम-प्रणाली राज्य छे किसी नाममात्र मृफ्तियांकी 
जो ऊेन्द्रीय या पद्तारहित व्यक्ति हो, कल्पना करती है भोट गरदतेंट-जनरलस उसे 
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उद्दे इय की पूर्ति करता है॥ उसकी स्थिति का तुलना प्रायः इंगलैड के सम्राट से की 
जाती है श्रोर उसे उसके सदृश ही बना दिया जाता है! वास्तव मे, गवर्नर-जनरल 
का प्रभाव कुछ कम नही होता । किन्तु सम्राट्‌ तथा उसके प्रतिनिधि के कृत्यों मे प्रति 
सूक्ष्म भेद पाया जाता है। गवनर-जनरल कनाडा सरकार द्वारा मनोबीत किया जाता 
है और उसका पदवी काल अपेक्षाकृत थोड़े ही समय के लिये होता है, इसलिये उसे 
सम्राट्‌ जैसा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त नही हो सकता । सम्राद्‌ तो राष्ट्र का मुखिया है । 
चह सभी का सम्राट है और देश भवित के लिये एक लाभकारी केन्द्र का काम करता 
है। जंनिग्ज के शब्दो में, “हम सरकार की निन्‍्दा करते है परन्तु सम्राट्‌ के लिये जय 
घ्वति करते हैं ।” सर रॉबट बोरडत ने उपयुक्त ही कहा था कि यवरनंर-जनरल एक 
“मनोनीत राष्ट्रपति! होता है जो सम्राद्‌ की भाँति अत्यधिक आ्राकपंक ढंग से लौक- 
भावना को कदाघित्‌ ही अपील कर सकता है। “वह सम्नाट्‌ के समान ही वाहे 
कितने ही श्विष्ट ढम से कार्य क्‍यों न करे, फिर भी वह एक प्रतिनिधि ही है। फलतः 
चह एक प्रवल प्रतीक तथा राष्ट्र के दर्पण के रूप मे बहुत कुछ खो वेठता है । ऐसे 
प्रतीक के लिये क॒नाडावासियों को उससे परे सम्रादु की ओर देखना पड़ता है ।" 
भवर्नेर-जन रल अपने मन्दत्रियों को झनोपचारिक परामशं भी दे सकता है श्रौर 
संम्राट्‌ की भांति ही उसे परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्साहन देने का श्रधिकार तथा 
चेतावनी देने का अधिकार भी प्राप्त हैं। परन्तु सम्राट्‌ जैसा उसका जीवन भर का 
लम्बा तथा परिपक्व भ्रतुभव नही होता । सम्ाद्‌ तो वह राजनीतिक ज्ञान और प्रनु- 
भव प्राप्त कर लेता है जो उसे एक अनुभवी परामझंदाता बना देता है और एक योग्य 
भन्‍त्री उससे परामर्श करने के लिये बाध्य ही वही होता बरन्‌ वास्तविक इच्छा भी 
रखता है । 
मन्त्रिमण्डल 
(776 ८8०978॥) 


प्रिवी परिषद्‌ तथा भम्प्रिमण्डल (प॥6 शांरए ए०णावी ब70 ॥06 0४0- 
४८८)--सारे राजनीतिक कार्य की प्रेरणा-शक्ति मन्त्रिमण्डल है। वही वहू सर्वोच्च 
निर्देशक सत्ता है जो समस्त कार्यकारी शासन को नियमित त्तथा नियन्त्रित करती है, 
और विधानमण्डल के कार्य का अनुकूलन तथा पथ-प्रदर्शन करती है। तिस पर भी, 
जैसा कि इंगलैड में है, उसे कनाडा मे कानूनी स्तर प्राप्त नहीं । वह संविधान भझति- 
रिक्त संस्था है जिसके कार्यों को औपचारिक रूप से उस प्रिवी परिपद्‌ के कार्य बना 
दिया जाता है जो कानूनी अस्तित्व लिये है । मन्त्रिमण्डल अ्रणाली को समस्त व्यवस्था 
झभितमयों पर झ्ाधारित है जो प्लिखित होने पर भी सदा मान्य हैं तथा कानूनों 
जैसी स्पष्टता के साथ ही व्यक्त किये जाते हैं । 

ब्रिटिश उत्तरी भ्रमेरिका ्रधिनियम प्रिदी परियद्‌ को व्यवस्था फरता है । 
दूसरे भनुच्छेद में लिखा है कि “कनाडा सरकार को परामश्च तथा सहायठा देने के लिए 
परिषद्‌ होगी, जो कनाडा के लिये सम्राज्ञी की प्रिवी परिपद्‌ (0एव्थयंड पडाष, 7 
(0०प्रालं] [07 (५०००४) कहलायेगी, भौर जो लोग इस परिपद्‌ के सदस्य होगे, 
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समय-समय पर गयनेर-शमरस द्वारा घुते या प्रामश्तित ढिये जायेंगे प्ौर प्रिशे 
पापंद ((०0०८॥० ३) के हप मे शपप प्रहूध करेसे । इन सदस्यों को गये र-्जनरत 
समय-हमय पर पदब्चुठ भी कर सड़ता है ।' इस प्रकार कसादा सरकार डो प्रयाम्गे 
तमा सहागता देने के लिये जो कातूसों सस्या बनाई जाठी है, यह हियी परिषद्‌ है। 
गवनर-जनरतल ही पुनाव करता है तया उसे घामश्त्रित करता है; यह उसी ऊेद्ारा 
भग को जाती है । परन्तु ध्ययहार में, समस्त प्रियो परिषद्‌ सवनेर जनरल को सहा- 
यता तथा परामर्श नहीं देती पोर ने बह खारी को सारी उ्के द्वाय्य मंग को बाठी 
है। गयनर-जनरत्त के याहतविक प्ररामर्शधदाता तो उस मश्निमम्द्स के सदस्य होते 

जो प्रिवी परिषद्‌ का सक्रिय भाग होता है । यही लोग प्रयानुद्धार कवाटा सरकार 
में उत्ते परामञ्ञ तपा राहायता प्रदान करते हैं। सम्निमम्दस के सभी सदस्य निर्स- 
न्देह प्रियी परिषद्‌ के सदस्प होते है परन्तु प्रियों परिषद्‌ के सभी सदत्य मस्तरिमप्डत 
के सदस्य नह्दी होते । प्रिवो परिषद्‌ में कोई ६० से ६० तर सदस्य होते हैं ॥ २० के 
लगभग मब्जिमष्दल के स्रदस्‍्यों के प्रतिरिकत, प्रियो परिषद्‌ में प्रिस मोफ़ पेल्ल, 
ब्रिटिश्व प्रधान मस्त्री, सम्दन में कनाटा के उन्पायुत जंसे विश्विप्ट स्यक्ति भी सम्मि- 
लित रहते हैं। १६५३ ई० में कनाडा का प्रमुस स्यायापीक्ष, कॉमन सभा तया सीनेट 
क; भ्ध्यदा, विसेषी दल का नेता--सभी प्रियी परिषद्‌ के सदस्य बना दिये गये भौर 
तब ये कनाडा द्वारा भेजे गये सरकारी पिप्टमण्शल करे सदस्य बसे कर रासो एलिडा* 
बेष के राज्याभिपेक में भाग लेने के लिये गये । 

समस्त भ्रिवी परिषद्‌ को फोई बेठक नहीं होतो मोर दो मवसरों को छोड़, 

१८६७ ई० से ही यह प्रया चली भा रही है । सर्वेश्रपम इसकी बैठक १६४७ ई० में 
पुई थी जबकि इसमें राजकुमारी एलिजाबेप के विवाह के लिये सम्रादू की मतुमति 
की भ्रौपचारिक घोषणा फी गई थी तथा दूसरी वार इसकी बैठक १६५२ ई० में हुई 
थी जबकि पिता की मृत्यु पर सम्राज्ञी एलिजाबेय के सिहासनारोहण की घोषणा 
सुनाई गई थी । इस प्रकार, प्रियी परिपद्‌ गयनर-जनरल की सलाहकार समिति के 
हुप में कार्य नही करती । सलाह देते का कार्य तो मन्ध्रिमण्डल का है । 


मन्तचालय तथा सन्म्रिमण्डस (776 उवगांइधज छाप ॥ध० 09४7८) -- 
कनाडा में मन्प्रिमण्डल तथा मन्यालय प्रायः समानायंक समझे जाते हैं भौर तथ्य यह है 
कि कनाडियन इतिहास के प्रधिकांश भाग में इन दोनों मे कोई भ्रन्तर नही रहा है । 
परन्तु इंगलैड के समान हो, कनाडा मे भी इन दोनों में भेद पाया जाता है भौर प्रधान 
मन्‍्ती द्वारा संगठित सरकार के सभी सदस्य मन्त्रिमण्डल का निर्माण नहीं करते। 
सन्त्रिमण्डल में तो प्रधान सन्त्री के कुछ विश्वेष साथी ही सम्मिलित होते हैं जो कि 
उच्च नीति के विययों के बारे में निर्णय करने के लिये यदाकदा इकट्ठे मिलते हैं। 
अभी तक उन मन्त्रियो की सख्या जो मन्त्रिमण्डल के सदस्य नही होते, मग्रण्य रही 
है। केवल द्वितीय महायुद्ध से ही इस “झाच्छायी समूह” (एलप्ययणिय छा०ण्) में 
काफी वृद्धि हुई है। युद्ध से पूर्व, केवल एक-दो ही ऐसे संद्धस्य होते थे, १६४३ ई० 
सरकार के २७ सदस्यो मे से २० तो मन्त्रिमण्डल मे थे और ७ उससे बाहर थे जबकि 
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:८८5) से की या उहूठरे है ६ 
मन्त्रिमम्दल छो रचना (८०८८०अंपं:० <£ पेड प््स्स्योनथ्स त्झ 
रचना का उन्दन्ध है, झनाडा का मरिरिमष्दत, दिविय इशेदर्ज द्चे फल श्ख्यर 
अ है पस्तु यह इस बात में बिडिय मन्दिदस्डव से पहुठ दिजरण चुरा | फ्ि दा ग्रे 
भी दोइतोयठा, एडनवठा तया सायुदिक उत्तरणंनष्य है छ्श्शें हे डाएनाए शेयर 
स्त्री डी प्रमुख क्पित्ि भो स्वोरूर को यई है। अन्त लक के ध्ररिश्टार 
दक्नीय झामन है. प्रौर झाउन को दुइ़वा हे जिए राजपोजिए सुम्धंपता रा होना 
प्रावश्यक है ताकि एक टोम की राति रूझे प्रशान भण्ते हे पेजुरू में राज्नेति 
वर छेल छेल रक। इंमग्लंप्ड को भाँति, इराइप् मे भो फिलो-जुसो सरझूार 
हो प्रच्छा नहीं समन्य जाता छोर १८६७ ई> से एियोन्‍इुसो सरझार का जज एक 
ही उद्यहर्न मिला है उदकि प्रथम रिश्व-दुद् के समर १६१७ ६० के जबरी भ्तों 
अधिनियम को घाराओों को लाए रूरये के लिए परत ससखर की स्थापना को 
गई थो। झासन में समागता के सिद्धान्त के रूपाइ।दासियों पर ऐसा प्रभार है 
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440 फनाडा सरकार 


उन्होने भत्यधिक निप्ठा से इसका पालन किया है । सो वर्ष पूर्व, जोजफ हो ने लिखा 
था, “सुदृढ़ प्रशासन के लिए किसी गोल मेज पर बंठे भौर धालीनतापुवंक एक दूवरे 
से बर्ताव करते नौ व्यक्तियों की प्रपेक्षा कुछ भोर भधिक की भी पावश्यकता है। 
उनमें एक-दूसरे के प्रति वह विष्यास होना चाहिए जो समान भावनाम्रों ठया 
सहृदयत्तापूर्ण बिचारो से भोतप्रोत हो, तथा एक दूसरे के मित्रों द्वारा समाज, विधान" 
मण्डल झीर प्र-संसार में उसका प्रचार किया गया हो। तभी उस महान दल की ह 
सृष्टि होगी जो उनकी नीतियों छो दनाये रखने के लिए तमा सत्सम्वन्धी कार्यों के 
लिए म्रटल कार्यंशील बहुमत प्राप्त कर लेगा ।” 


परन्तु भपने साथियों के चुनाव में, कताडा का प्रधान मन्त्री ब्रिटिश प्रधान 
मन्‍्त्री की भाँति प्रनियन्ध्रित चुनाव नहीं करता। कनाडा का सन्व्रिमण्डल बनाते 
समय यह घ्यान रखा जाता है कि वह प्रमुख जातियों, धर्मों तथा क्षेत्रों का प्रतिं- 
निधित्व करता हो ॥ फभी-कभी फिसी सदस्य का प्रतिनिधित्व उसकी गोग्यता की 
अपेक्षा प्रत्पधिक स्पष्ट होता है। डासन फे शब्दों में, “इसका भनियाय परिणाम 
गह होता है कि प्रधान मन्‍्त्री द्वारा किया गया चुनाव काफी सीमित हो जाता है गौर 
उसे प्रायः कुछ सदस्यों को चुनते समय योग्यता की उपेक्षा करनी पड़ती है। मस्ति- 
मण्डल की रचना करते समय सर्वप्रथम यह देखना पड़ता है। कि प्रत्येक प्रान्त का 
यधासम्भव मन्त्रिमण्डल में कम-से-कम एक प्रतिनिधि भवह्य हो । इसके कारण मन्तरि- 
मण्डल भी संभीय स्वरूप घारण कर लेता है। प्रथम प्रधिराज्य-भण्प्रिमण्डल का निर्माण 
करते समय इस प्रथा को भारम्भ क्रिया गया पा भोर तब से वह दृढ़ भ्रभिसमय का. 
रूप धारण कर चुकी है। 


यह भ्रभिसमय कि प्रत्येक प्रान्त का कम-से-फम एक प्रतिनिधि मन्त्रिमण्डल में 
प्रवश्य होना चाहिए, एक भ्रन्य अभिसमय को झनिवायं बना देता है प्र्थात्‌ दो बड़े-बर्क 
प्रान्तों में से प्रत्येक का एक से प्रधिक प्रतिनिधि होना चाहिये । बयूवक से कम-से-क्मः 
एक प्रोटैस्टेण्ट प्रग्रेडी भाषी प्रतिनिधि तथा तीव-चार फ्रांसीसी भाषी प्रतिनिधि होे 
आाहियें । इस प्रकार बयूवक के कम-से-कम चार सदस्य होने चाहिये। ओोष्टोरियो के भी 
चार सदस्य प्वश्य होने चाहिये झौर यदि सम्भव हो, तो उनकी संख्या पाँच भी ह्दो 
सकती है जिनमें से एक झ्रायरिश्य जाति का रोमन केथोलिक होना चाहिए। डॉसन 
लिखता है कि, "प्रान्तीय प्रतिनिधित्व प्रायः और भी स्पष्ट हो जाता है जब कि कुछ 
विभाग सामान्यतः कतिपय क्षेत्रों के लिये सुरक्षित समझे जाते हैं। इस प्रकार का 
अवुद्ध तथा योजनाबद्ध प्रतिनिधित्व एक ऐसे देश में व्यवस्थापिका को- बक्तिशाली 
घनाने के लिए झ्रावश्यक समझा जाता है जहाँ विभिन्‍न प्रकार के धार्मिक, भाषाई 
तथा आ्िक वर्मों के हितों की झोर ध्यान देना पड़े । यह इस बात्त का विश्वास 
दिलाने में सहायक होता है कि निर्णय करते समय मम्स्रिमण्डल सभी प्रमुख हिंतों पर 
विचार करेगा तथा उनमें ऐसा समन्वय करेगा जिससे सभी की सतुप्टि हो जाये और 
शाष्ट्रीय हितो की भी हानिन हो। १६२२ ई० मे लार्ड मैकेन्जी किय ने कट्दा था, 
एम श्रनुभव करता हूँ कि प्रसंघान का एकमात्र उद्देश्य जाता रहेगा यदि कनाडा 


कार्यपालिका पडा 


प्रधिराज्य का कोई विश्लेप वर्ग, कोई महान मत यह समझने लगे कि राष्ट्रीय 
नीतियों के निर्माण में उसे उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त नही है ।” 


प्रधान मन्त्र 
(7॥6 एशंग6 चांग्रांई& ) 


प्रनौषषारिक आपार([णिएअ ०98$)--जैनिग्स ने इंग्लैण्ड के प्रधान 
मन्‍्द्री को 'संविधान की प्रमुल॒ शिला' का नाम दिया है। कनाडा के प्रधान मन्त्री 
की स्थिति भी यैसी ही है बयोकि इ ग्लैप्ड मे अपने ग्रादि रूप के समान ही, वह देश 
भर में सर्वाधिक धवितशाली व्यक्ति होता है। वह मन्व्रिमण्डल का निर्माण करता है, 
वह उसे बदल तथा तोड़ सकता है । प्रीव्य (07०४४८5) के शब्दों में, “सरकार समस्त 
देश की स्वामी है भौर वह सरकार का स्वामी है।” भोर तिस पर भी, संविधान में 
प्रधान मन्जी के पद का कनाडा में विभिन्‍न संस्थाओं के समाच ही, फोई उल्लेख नहीं । 
मन्त्रिमण्डल शासन-अ्रणाली में, प्रकेले एक व्यक्ति की महत्ता तथा प्रधिकार को पहले 
से ही मान लिया जाता है, झौर वह व्यक्त प्रधान मन्त्री होता है । उसके श्रषिकार के 
क्षेत्र को निर्धारित करने वाली काबूनी शक्तियों का उल्लेख कहीं भी नही है परन्तु 
वैधानिक प्रभिसमय जिन पर शासन-यन्त्र दृढ़ता से टिका हुप्रा है, ध्रासन का पमत 
प्रभुत्व उसे सौंप देते हैं। प्रधान मन्‍्त्री की संस्था को भग फर देने प्रथवा उसके 
अधिकारों को कम कर देने पर समस्त राजनीतिक ढाँचा ही बिगड़ जायेगा । 


अधान मन्त्री फा चुनाव (प86 08०८७ णी ९ ऐवीए० रवींआं४ध )-जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, प्रधान मन्‍्त्री का चुनाव सुब्यक्त है। वन र-जनरल 
कामन सभा में बहुसख्यक राजनीतिक दल के सर्वमान्य नेता को निमस्त्रण देता है 
झोर वही नेता प्रघान मन्त्री बनता है। परन्तु ऐसे मवसर पर जबकि यह चुनाव न 
तो स्पष्ट हो प्रौर न भासान ही, जैसा कि प्रधान मस््री की प्राकस्मिक मृत्यु होने पर 
झथवा त्याग-पत्र देने पर भ्रथवा दल में फूट पड़ जाने पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो 
जाती है, तो तब गवर्नेर-जनरल को प्रधान मन्‍्त्री के चुनाव में कुछ स्वातन्थ्य हहूता 
है। परन्तु ऐसे प्रवसर वार-बार नही आया करते और १८६६ ई० से गवर्नर-जनरल 
को अपनी इच्छा से प्रधान मन्‍्त्री का चुनाव करने का झवसर प्राप्त नही हुमा है । 
फिर भी इससे यह अ्रभिप्राय नही कि गवर्नर-जनरल का यह पझ्धिकार लुप्त हो गया 
है । डॉमन लिखता है कि, “१६४४ ई० मे कनाडा मे जबरी भर्ती से सम्बन्धित सकट 
के फलस्वरूप गवर्नर-जमरल इस बात के लिए बाघ्य हो सकता था कि वह मिस्टर 
मैकेन्ी किंग का उत्तराधिकारी स्वयं चुने ॥7 
प्रधान मन्‍्त्री के अधिकार (?0छटा३ णी ध6 शितरा० कवांडद )--भार्मर 
मिगन (#शााणा )श०ं80८०) से कहा था, “प्रधान मन्त्री की शवितयाँ महान्‌ होती 
हैं। संसद्‌ में प्रधान मन्‍्त्री के कार्य तथा कर्तेंव्य न केवल महत्त्वपूर्ण ही होते हैं 
महत्ता में उच्चतम स्थान रखते है ।” ब्रिडिश प्रधान मन्त्री के भधिकारों 
उल्लेख करते हुए, लाई झावसफोर्ड तथा लाड एस्विवय (#5पर्ण0) ने जो स्वयं 
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इताब्दी के प्रारम्भिक पन्द्रह व तक इस पद पर रहा था, कहा कि “यह पद वही 
बन जाता है जो इसका “भरधिकारी इसे बनाने को इच्छा रसता है,” भौर केवल कुछ 
पदाधिकारी ही ऐसी इच्छा को प्रकट कर सकते हैं कि वे शासन के सर्वोच्च पद के 
दायित्व तथा कत्तंव्यो को महत्त्वपूर्ण समझते हों ।” 


प्रधात मन्‍्त्री संविधान की प्रमुख शिला है भौर उसी के हाथ मे घासन की 
वागडोर होती है। प्रधान मन्त्री ही सरकार का निर्माण करता है, पदों का वितरण 
करता है तथा अपने साथियों में हेर-फेर करने का पूरा-पूरा प्रधिकार रखता है। जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, भपने साथियों के घुनाव में, उसका भ्रधिकार भ्रति सीमित 
है परन्तु एक वार मन्न्रिमण्डल बन जाने पर, उसके सदस्यों पर प्रधान मन्त्री के 
नियन्प॒ण पर भापत्ति नही की जा सकती । यह तो केवल प्रधान मन्त्री को ही भधि- 
कार प्राप्त है कि वह झपने किसी सहयोगी को त्याय-पत्र देने के लिये श्रथवा उसे भन्‍य 
पद ग्रहण करने के लिये कहे । मंत्रीय दायित्व के प्रदव का उल्लेख करते हुए, प्रोफेसर 
डॉसन लिखता है, “कनाडा मन्त्रिमण्डल के सदस्य तोन प्रकार के भलग-प्रलग तथा 
स्पष्ट दायित्व स्वीकार करते हैं : एक तो गवर्मर-जनरल के प्रति दायित्व जिसका 
अब बहुत कम झाक्रामक रूप में भाह्यान किया जाता है; प्रघान मन्‍्त्री तथा एक दुसरे 
के प्रति दायित्व, जो मन्त्रिमण्डल की एकता” का सृजन करता है, तथा तीसरा-- 
व्यवितिगत भौर सामूहिक--दायित्व कॉमन सभा के प्रति होता है ।” 
लाई भर्गाईल (/789) के समय से ही प्रधान मन्त्री मन्त्रिमण्डल की बैठकों 
मैं प्रधान का कार्य करता झा रहा है भोर उसका भध्यक्ष होने के कारण, ब्रिटिश 
प्रधान मन्‍्त्री की भांति उसे विशेष प्रकार की वफ़ादारी श्राप्त रहती है। अ्रधाव मत्ती 
ही निर्धायक मत का प्रयोग करता है क्योंकि यह भधिकार तो स्वाभाविक रूप से 
अध्यक्ष का ही होता है। यदि मन्प्रिमण्डल के विचार-विमर्श में मतभेद उत्पन्न हो 
जाये, तो प्रधान मन्त्री कुछ-न-कुछ विमशे कराने में उसे काफी सहायक होता है। वह 
मन्त्रिमण्डल की कार्यावलि को भी निर्धारित करता है, झौर इस प्रकार मन्त्रियों 
द्वारा रखे गये सुभावों को स्वीकृति तथा प्रस्वीकृति प्रदान करता है । इस प्रकार प्रधान 
मन्त्री सन्त्रिमण्डल का नेतृत्व करता है । मन्त्रिमण्डल का नेता तथा पथ-अदर्शक होने 
के कारण ही प्रधान मन्‍्त्री से प्रत्येक मन्‍्त्री किसी महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव को प्रस्तुत करने 
से पूर्व विचार-विमर्श भ्रवश्य करता है। वास्तव में, विभिन्‍न मन्तियों तथा मस्त 
लयों की नीतियों मे समनन्‍्वम करने का काम मुख्यतः प्रधान मन्तरी द्वारा ही किया 
जाता है । 
ससद्‌ में बहुसंख्यक दल का नेता होने के कारण, प्रधान मस्ती संसद के 
विचार-विमर्श का पथ-प्रदर्शन करता है । वह कॉमन सभा का नेतृत्व करता है। नीति 
तथा कार्य सम्बन्धी सभी प्रमुख घोषणाएँ उसके द्वारा की जाती हैं; वह विभागीय 
विपयों तथा गम्भीर समस्याश्रों पर सभी प्रश्नों के उत्तर देता है, प्रति महत्त्वपूर्ण 
विवादों को आरम्भ करता है अथवा उनमें हस्तक्षेप करता है, भौर अपने सहयोगी 
मन्त्रियों की भूलो का सुधार करता है। वह कॉमन सभा का समय निर्दिष्ट करता 
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है तथा उसकी प्रनुमति के लिये भ्रपनी सरकार के कार्यों को सभा मे प्रस्तुत 
करता है । 


विदेशी नौति के विपय में प्रधान मन्‍्त्री का विद्येप दायित्व होता है भौर 
ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री के समान ही, वह विश्लेप प्रवसरों पर समस्त नीति को स्वयं 
निर्धारित कर सकता है । सार्वजनिक हितों से सम्बन्धित सभी विषयो पर वह गवर्न॑र- 
जनरल तथा मन्सत्रिमण्डल को मिलाने वाली कड़ी है। विशिष्ट रूप से प्रधान मन्त्री 
गवर्नेर-जनरल का प्रमुख परामशझ्धंदाता है। गवर्नेर-जनरल को यह पराम्श् देने में 
कि संसद्‌ कब बुलाई जाये सौर कब भग की जाये, उसी का भ्रमुख दायित्व होता है। 


प्रधान मन्‍्त्री के पास विश्येप कृपा का झपार स्रोत है। परिपद्‌ को सभी महत्त्व- 
पूर्ण नियुक्तियों की सिफारिश, जिनमें लेप्टनेंट-गवर्नरों की नियुक्ति भो सम्मिलित 
है, प्रधान मन्‍्त्री ढारा ही की जाती है । वह प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों झथवां सभाओं 
मे भी सम्मिलित हो सकता है तथा उनमे भाग ले सकता है झौर राष्ट्रमण्डयीय 
देशों के साथ मन्त्रिमण्डल के स्तर वाले विषय, भी उसी के द्वारा सञ्चालित किये 
जाते हैं । 


प्रधान मन्त्री की स्यिति (एदए० खागंड।थ 8 ९०अंधंणा)--विदिश प्रधान 
न्त्री की स्थिति की सर्वाधिक उपयुक्त व्याझ्या डाबटर जैनिंग्ज द्वारा की गई थी यद्यपि 
लाई मालें के ये शब्द कि वह "समकक्षों में प्रथम” है, परिनिष्ठित (2)358००) हो 
गये हैं। डासन कहता है कि “प्रधान मन्त्री 'समकक्षों में प्रथम' नहीं हो सकता वयोकि 
उसका कोई समकक्ष हो नहीं होता ।”” प्रधान मन्‍्त्री को वास्तविक सत्ता सत्यतः 
बहुत प्रधिक होती है भोर उसकी शक्तियाँ झसीम होती है । वह व्यक्ति जो भ्रपने 
साथियों की नियुक्ति तथा वियुकित कर सकता है, प्रौर वास्तविक रूप मे, यद्यपि 
विधि मे ऐसा नहीं, राज्य का क्रियाशील मुखिया है, अपने समकक्ष व्यक्त नहीं 
रख सकता । फलतः प्रधान मन्‍्त्री “एए सूर्य है जिसके चारो झोर उपग्रह चक्‍कर 
लगाते रहते हैं ।” 
परन्तु प्रघान मनन्‍्त्री की स्थिति दल से बंधी रहती है। जब तक उसका दल्ल 
पर अभाव वना रहता है, वह “सीमाओं के अन्तर्गत, उसकी नीति को निश्चित कर 
सकता है। परन्तु दल पर उसके इस प्रभुत्व का उस सम्पर्क से भी काफी सम्बन्ध रहता 
है जो वह मन्त्रिमण्डल मे अपने सहयोगी मन्सत्रियों के साथ बनाये रखता है । डासन 
कहता है कि ”समकक्षों में प्रथम शब्दों में कुछ सत्य अ्रवश्य है; ये शब्द इस सम्बन्ध 
की इस महन्वपूर्ण वात की झोर ध्यान दिलाते हैं कि दूसरे मन्त्री अपने प्रधान के केवल 
सहयोगी ही होते हैं, उसके भाज्ञाकारी तथा झविवादी नोकर नही ॥'” बह प्रधान मत्री 
जो पपने साथियों को भपना भघीनस्थ कर्मचारी समभता है भोर उन्हे भादेश देता है 
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दही जाता है। प्रधान मन्त्री बॉविल ने ऐस। ही व्यवहार करने का पत्न किया या प्रौर 
उसने धतावध्यक हो दूसरे मन्त्रियों के विभागीय कार्य में हस्तद्षेप करना प्रारम्भ कर 
दिया था। इसका परिणाम यह हुप्रा कि उसके सात मन्वियों ने विद्रोह करने का 
मिद्चय किया जिसके फलस्वरूप उसे उनकी दांतों को स्वीकार करना पड़ा | कवाश 
के इतिहास में इस पअमुस विद्रोह पर टिप्पणी करते हुए, डासन लिखता है, “मख्ि- 
मण्डल के सभी सदस्य सदन के प्रति उत्तरदामी होते हैं । यद्यपि वे भरति प्रसतता से 
प्रधान मन्त्री के नेतृत्व को स्वीकार करते हैं भौर प्रायः उसके निर्णयों के भागे सिर 
भुकाते हैं, परन्तु कभी भी झपने व्यक्तिगत निर्णय स्थवा दामित्व का पूर्णेरूप से 
समर्पण नहों कर सकते ।” जँसा कि जैनिग्ज़ ने कहा है, “प्रधान-मन्त्रों का पद सावश्यक 
रूप से वही कुछ है जो उसका प्रधिकार उसे बनाना चाहता है प्रौर जैसा दुसरे मी 
उसे बनाने की प्राज्ञा देते हैँ ।” उसकी शवित तथा सम्मान प्रनिवायं रूप से उसके 
व्यक्तित्व पर निर्भर करते हैं ) 


अध्याय ३ 


श्रधिराज्य संसद्‌ 
(86 0णागंणजंण ऐशा]शाशला।) 


फनाडिपन संसद्‌ ([86 (४709०थ॥ ए४ँ४7॥०॥0) --संघीय विधायी सत्ता 
कनाडा को संसद्‌ में निहित है; जो संसद्‌ सम्नाजी, एक उच्च सदन जिसका नाम 
सीनेट है, एक मिम्न सदन जिसका नाम कॉमन सभा है इन तीनों को मिला कर बनी 
है। गवर्न र-जनरल क्रॉउन का प्रतिनिधित्व करता है। विधि-ब्यवस्था की क्रिया में 
गवर्न्‌र-जनरल का भाग भव पग्लौपयारिक से कुछ भ्रधिक हो गया है क्योकि उसे मत्रि- 
मण्डल का परामर्श पभ्रवश्य स्वीकार करना पड़ता है। संसदीय शासन-प्रणाली का 
यही ढंग हुप्रा करता है। सीनेट तथा कॉमन सभा दो विभिन्‍न संस्थाएं हैं जिनके 
परने-पपने कार्य तथा लक्षण हैं! सीनेट सिद्धान्त रूप से एक स्वतन्त्र विघायी संस्या 
है प्रौर १८६६७ ई० का ब्रिटिश्व उत्तरी प्रमेरिका भ्रधिनियम उसे वरावर प्रधिकार 
देता है परन्तु व्यवहार में उसे कॉमन सभा के वोटों में प्रदर्शित समर्थ तथा दृढ़ लोक- 
मत के प्लाग्रे प्रायः कुकना पड़ता है। जनतन्त्र इस बात की माँग करता है कि उच्च 
सदन को हठ नहीं करना चाहिए, यथपि उसे विरोध भवश्य करना चाहिए। इसी 
जनतन्वीय सिद्धान्त के पालनार्थ कनाडा का सीनेट बड़ी सावधानी से लोकप्रिय सदन 
के स्ताथ टवकर लेने से वचता रहा है। वास्तव मे उसने सदा कॉमन सभा की इच्छाग्रो 
के ग्रागे सिर कुकाया है। वास्तव में, वह एक प्रभिलिखित सदन है श्ौर वास्तविक 
संसद्‌ तो कॉमन सभा ही है। फिर भी विधि-निर्माण के लिए, जैसा कि विधान 
चाहता है, गवर्नेर-जनरल, सीनेट तथा कॉमन सभा को मिल कर काम करना पड़ता 
है। 
संसद्‌ की विघायो पत्ता ([.68$|46४6 3णफ्ाणां(/ ण॑ एक्व89०7) -- 
बिटिद्व उत्तरी ग्मेरिका मधिनियमों १८६७-१६६० के परिच्छेद ६१ (5८८४०० 9) 
के प्रन्तगंत उन सब विषयों को ग्रिनाया यया है जिनके ऊपर कनाडा की संसद्‌ की 
विधायी सत्ता विद्यमान है । यह एक बडी लम्बी सूची है जिसके अन्दर विदिध विपय- 
वस्तुओं का समावेश है । इसके भ्रतिरिकत परिच्छेद &५ के अन्तर्गत संतद्‌ को, प्रातीय 
विधान मण्डलों के साथ-साथ कृषि झौर देशान्तरवास (गग्राष्णंआ/»00॥) सम्बन्धी 
कानून बनाने का भी भघिकार है यद्यपि विरोध की स्थिति में संघीय विधान को ही 
प्रधानता होगी । १६५६१ के बिटिश्न उत्तरी प्रमेरिका अधिनियम द्वारा यह घोषणा की 
गई कि संसद्‌ कनाडा में वृद्धांवस्था की पेंशनों के सम्बन्ध में भी कामुन वना सकती 
है, परन्तु इस प्रकार के कानून का प्रान्तीय कानूनों पर जो कि वृद्धावस्था के पेन्शनों 
से ही सम्बन्ध रखते हैं, कोई प्रभाव नही होगा । 
पड 


पर46 फनाडा सरकार 


सीनेट 
($९॥2८) 


हिसदनवाद को झावश्यकता (२८८० (07 8-८४४ ६४४५७ )---संयुकत राज्य 
तथा प्रास्ट्र लिया के सीनेटों के विपरीत, कनाडा में सीनेट का निर्माण नियमनिष्ठ 
सघीय कार्य करने के लिए नहों हुआ था । यह कितनी विलक्षण वात है कि बयुबक 
सम्मेलन में, प्रिस एडबडड द्वीप के प्रतिनिधियों क्री भोर से ही यह सुझाव रखा गया 
था कि उच्चत्तर सदन मे छोटी-बड़ी सभी सम्मिलित इकाइयों का प्रतिनिधित्व निश्चित 
रूप से समान प्रतिनिधित्व वाले संघीय-प्राधार पर होना चाहिए। यह प्रस्ताव भी 
इसके प्रस्तावक द्वारा उसी समय काफी संशोधित कर दिया गया जबकि उसे श्रस्तुत 
किया गया था। भाज छोटे-बड़े सभी प्रान्त मन्त्रिमण्डल में प्रतिमिधित्व की अपेक्षा 
सीनेट मे प्रतिनिधित्व के विषय में बहुत कम चिन्तित हैं। डॉसन लिखता है, “छोटे 
प्रान्तों द्वारा इस प्रकार की माँग न करने की केवल यही व्याख्या हो सकती है कि 
सम्मेलन ने अमेरिकी संविधान की इस विशेषता को प्रान्तीय अ्रधिकारों के सिद्धान्त 
में निहित एक भ्रति विकट संकट के रूप में देखा या ।”/ 
संघीय सिद्धान्त से एक भ्रन्य मोड़ सीमेट के सदस्यों की नियुवित सम्बन्धी 
ढंग था । क्यूबक स-मेलन के सदस्य एक निर्वाचित-सदन वाले अमेरिकी श्रमुभव से 
विशेष प्रभावित नहीं हुए थे । उन्हें विश्वास था कि जब उत्तरदायी सरकार निम्नतर 
सदन से सम्बन्धित कर दी गई हो, तो यह वांउनीय प्रद्दीत नही होता कि एक 
निर्वाचित सस्था के रूप मे उच्चतर सदन को भी उसका व्ययहाय प्रतिद्वन्द्दी बता 
दिया जाये । शतः, सम्मेलन ने यह निश्चय किया कि सीनेट के सदस्य गवर्नर-जनरल 
द्वारा जीवन भर के लिये नियुक्त कर दिये जायें । 
और तभी यह नियत किया गया कि सीनेट को 'छोटा विधायी साभीदाए 
अर्थात्‌ सुधारक तथा नियन्त्रक संस्था बना दिया जाये। सर जॉन मेकडानत्ड ने 
वयूबक सम्मेलन में इस बात की पुष्टि की थी कि, “सीनेट अवश्य ही एक स्वतन्त्र सदन 
होना चाहिए जो अपनी इच्छा से कार्य करे वयोकि तियामक संस्था के रूप में ही वह 
उपयोगी है । वह लोकप्रिय सस्था द्वारा आरम्भ को गई विधि-व्यवस्था पर शांतनमाव 
से विचार करता है और किसी ऐसे विमर्श-शून्य तथा अविवेकी कानुन पर रोक 
“लगाता है जो उस संस्था द्वारा पारित हो जाये, परन्तु वह लोगों की निश्चित तथा 
विदित इच्छाओ्रो का विरोध कभी नहीं करेगा ॥” यह भी निरचय किया गया कि 
सीनेट सम्पत्ति तथा पुरातववाद का भी प्रतिनिधित्व करता है। पिछली शताब्दी केः 
छठे दशक में जब कि संघ के सविधान पर विचार हो रहा था, तो “शुद्ध जनतन्त्र के 
प्रति काफी अविश्वास पाया जाता था । मेकडानल्ड तथा उसके साथी भल्पमत के 
अधिकारो-की रक्षा करने तथा उपेक्षित जनतन्त्रीय प्रवाह के विरुद्ध रोक लगाने के 
बहुत ही इच्छुक थे । वे एक ऐसी वेघोनिक श्रणाली * को स्थापित करना चाहते थे 
जहाँ 'केवल लोकप्रिय बहुमत! का ही अधिकार न हो और लोकप्रिय उत्साह की 
आकस्मिक बाढ़” पर रोक लगाई जा सके सर जॉन ने कहा था,, 'अल्पमत के अधि- 


-प्रधिराज्य संसेद्‌ पडा 


कारों का भी प्रवश्य संरक्षण होना चाहिये शोर सम्पन्न लोग सदा कम सम्पन्त लोगों 
की श्रपेक्षा संख्या में कम होते है ।/? 
अत्त: कनाडा संविधान के निर्माताओं ने एक ऐसे द्वितीय सदन की स्थापना का 
विचार किया जो बहुस॒स्यक लोगो की नही वरन्‌ विशेष स्थिति वाले लोगो की इच्छा 
को प्रकट कर सके । सर जान मेकडानल्ड ने यह दावा किया था कि क्यूबक-सम्मेलन 
में भाग लेने वाले सभी श्रौपनिवेशिक नेताओ का यह विश्वास था कि उन्हे ब्रिटिश 
संविधान के सभी भ्राधारभूत पिद्धान्तो को सुरक्षित कर लेना चाहिए प्रथति वर्गों 
तथा धम्पत्ति को भी संख्या के साथ-साथ प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ।' जब स्पष्ट 
रूप से सम्पत्ति सम्बन्धी धारा वाले निश्चित सदन को स्वीकार कर लिया गया, तो 
सीनेट लाई सभा के ग्रति मिकट हो गया औौर ब्रैंडी के शब्दों में, “सामाजिक हितों के 
सन्तुलित प्रतिनिधित्व से सम्बन्धित १९वी शताब्दी के छिग आदर्श को सुनिश्चित 
कर लिया गया ॥/ 
रचना तथा भवषि (0००7०थं४०४ 74 प्रध77)--स्ी वेट में इस समय 
सदस्यों की कुल संख्या १०२ है, प्रत्येक चार बड़े क्षेत्रों से चौवीस-चोबीस सदस्य प्ौर 
हछ: सदस्य न्यूफाऊअंडलेड से जीवन भर के लिए नियुक्त कर दिए जाते है। चार क्षेत्र 
इस प्रकार है:--(१) ग्रोण्टेरियो, (२) क्युबक, (३) समुद्र तटीय प्रान्व (नोवा 
स्कोशिया १०, न्यूबन्सविक १० झ्रौर प्रिंस एडवर्ड द्वीप ४ सदस्य भेजता है) तथा 
(४) पश्चिमी प्रान्त (मेनीटोबा, ब्रिटिश कोलम्बिया, अलवर्टा भौर सस्केशवान छ'- 
छः सदस्य भेजते हैं) न्यू फाऊंडलैंड जो १६४६ ई० मे प्रधिराज्य मे सम्मिलित हुमा 
था, छः सदस्य भेजता है । यदि कभी ग्रवनेंर-जनरल की पिफारिश पर सम्नाज्ञी 
यह उचित समझे कि ४ या ८ सदस्य सीनेट मे बढ़ा दिए जायें, तो गवर्नेर-जनरल 
उनकी नियुक्ति कर सकता है परन्तु सीमेट सदस्यों की संख्या किसी भी समय पर 
२१० से प्रधिक नहीं होती । * 
ब्रिटिश उत्तरी प्रमेरिका भ्रधिनियम के २३वें परिच्छेद में लिखा है कि सीनेट 
का सदस्य कम-से-कम ३० वर्ष का प्रवश्य होना चाहिए, उस प्रान्त का जहाँ से उसकी 
नियुक्ति हो रही है, निवासी हो, भोर ४ हजार डालर के मूल्य को वास्तविक प्रयवा 
च्यक्तिगत सम्पत्ति का स्वामी हो । सीवेट के सदस्य की नियुक्ति यद्यपि जीवन भर के 
लिए की जाती है, निम्नलिखित मे से किसी एक भी कारण से उसे भपना स्थान 
छोड़ना पड़ता है : (१) यदि वह संसद्‌ के दो सत्रों में लगातार सीनेट से भनुपस्यित 
रहा हो, (२) यदि वह किसी विदेशी सत्ता की मघीनता की शपथ ले ले प्थवा 
अधीनता की घोषणा कर दे अ्रथवा कोई ऐसा कार्य करे जिससे वह विदेशी सत्ता का 
नागरिक बन जाये, (३) यदि वह दिवालिया पथवा अपराधी वन जाये, (४) यदि 
उस पर देशदोह का प्रपराध सिद्ध हो जाये, भयवा वह घोर अपराध भयवा छिसी 
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पृषित्त शक ३ इण्ड्ति हो जाये, ( ) है कि) इपरे अन्त में जाने # 
फारण पहले का जिवासी ने रहे क्या (६) वह चौनेट पे प्पागप्क | 
# सदस्य का वेतन प्र अचर ३ आर दो हजार 
+ सं 
गाता है 2२ ज्शे अलर वेतन मरिलत; है 


4 

ग्सः है, “स)३र की सदस्यता दा कफ़-प्ाप में स्ाधिक उत्तम 
फल जाती रहे) & मोर कविता किसी दिविधा के, दस की पैवा हे 

चेदले मे (३ जाने बाते अतिफक के स्प में उस: अयोग छल रहा है।” नयम्रत: 
यृक्रतिया) पृ गये आधार पर ३३ जाती अधि पत्वेक पे मख्यी इक 

चात को करता है के यह व्यवस्था गज: गक है सेकि इससे ते: 

है । इक पर श्र मन्‍्त्री इसका ग्रव्न 
कल एक है) ऐसा उदाहरण मिलता है जब कि ए० मेकझ्नह्ड 


कैये जाता 
ने एक अरतिदिन्दी जोक मैकडानल्ड को, जो देव का था, नियुक्त किया । 
देलगत नियुक्तियों गरण सीनेट को अयंक्षमत। घट याती ६ | नियुक्ति-सम्क्धी 
ग का साराप देते हुए, डासन लिखता है, “इसमे कोई पेन्देह नही जब 
'त व्यक्तियों के से कई एक पीनेट के लिए अतिब्दा जा कारण होके हैं; इसमें भी 
"देह नही रेस व्यवस्था के कारण देख हे पम्बन्धित अनु: और जेवा 
फोर बहुत चाभ पहुच्ता है; परन्चु बह बात नित्सनन्‍्देह पैत्य ही है क्रि इन नियु- 
क््तियों का अमुख उद्स्य सावंजनिक भेचाई नह), परन्‌ दतीय ऊपर तथा लाभ हो 
जाता है और यही कारण है कि सीनेट चपारण जनता द्ारा कम भादर की दृष्टि 
से देखी जाती ह | 


घनि ० 
फेरता । उसमे तो केवल गा ही लिखा है कि मुद्रा जयाहने 
कों को आरम्भ करने की एकमात्र शकित कॉमन स्मा को 


है । किस) विश्वेष धारा के अगाक के चीनेट को कॉमन समा के समान ही विधायी 
धक्ितिय प्राप्त है । परन्तु सविधान के निम्न) के उल्े्यों को श्यान के 
रेखते हुए $ सीनेट के कॉमन सभा को 58 7 आकेगो रोक नगाने 
के लि. ऐक सुधारक ते नियामक पेस्था के रूप में कार ” पथ इस तथ्य 
कारण मुख परक्षक के मे | गे के पामने 
उत्तरदायी 8 तथा वह तभी रूढ़ पैकत है जैक तक कि सदन का 
विश्वास चभी महत्त्ववूष विधेयक) को का पा में आरम्भ 
करता है ॥)२ २४. मपनी नीतिय की सफाई पेय करत है| सीनेट $ 45 
एक महत्त्व शर भी है । ३; भवाब्से के कीसरे दशक पे क्या मिस्टर 
सेकेन्जी किस गय स्वाक्ति वृष्यन्तों रूप क्रेक्स विः द्दी 


अधिराज्य संप्द्‌ पर 


सीनेट मे भाग लेता है । इस तथ्य के कारण कानून-निर्माण तथा नीति के नियन्त्रण 
में सीनेट का महत्त्व बहुत घट जाता है। मन्‍्त्री सभी महत्त्वपूर्ण विधेयक कॉमन सभा 
मे प्रारम्भ करते है जहाँ वे सदस्यों के रूप में भाग लेते हैं तथा इन कानूनों की सफाई 
पेश कर सकते है । 


इस प्रवृत्ति के कारण कि मन्त्री अपने सभी विधेयकों को पहले कॉमन सभा के 
भागे प्रस्तुत करते है, सीनेट विधि-निर्माण में प्रमुख भाग लेने से वचित हो जाता है । 
पिछले कुछ वर्षो में प्रसाधारण परिवर्तन हुप्आा है भोर १६४६-५३ के काल में १३५८ 
विधेयक सीनेट मे प्रारम्भ किये यये जबकि १६२४-४५ के काल में केवल ३६ विधेयक 
ही प्रारम्भ किये गये थे | इस वृद्धि का कारण यह है कि १६४६-४३ के काल में 
“संस्द्‌ कनाडा की भ्रनेक सविधियों का परीक्षण तथां एकीकरण करती रही है श्रौर 
मन्विमण्डल ने बड़ी उदारता से सीनेट को इस कठिन काय॑ में भाग लेने की श्रनुमति 
दे दी थी ।” परन्तु प्रोफेसर डासन के शब्दों में, “इस प्रथा का भ्रनिश्िचत रूप से 
विस्तार नहीं किया जा सकता क्योकि सीनेट में वास्तविक रूप में योग्य, कर्मठ तथा 
उद्यत सदस्य अपेक्षाकृत कम हैं ।”” प्राइवेट विधेयक आम तौर पर सीनेट में ही जन्म 
मेते है । 

जब एक बार विधेयक कॉमन सभा मे पारित होने के पश्चात्‌ सीनेट में पहुंच 
जाते है, तव मीनेट के सदस्य उसमे संशोधन करने के प्रस्ताव कर सकते है श्रौर 
यदि चाहें, तो उसे भ्रस्वीकार भी कर सकते है | सीनेट ने ऐसी स्थिति तो कभी आने 
नही दी कि भस्वीकृति तथा सशोधन के विपय में उसकी शझवितियाँ श्रवाधित तथा 
लोकमत से स्वतन्त्र हैं, परन्तु “उसमे कॉमन सभा का विरोध करने का साहस केबल 
इसी कारण किया है कि विधेयक न केवल श्रवांछनीय था वरन्‌ निम्न सदन को यह 
विशेष प्रस्ताव पारित करने का जनता की झोर से आदेश भी न था ।” १६२६ ई० 
में सीनेट ने वृद्ध-भायु पैशन विधेयक अस्वीकार कर दिया परन्तु अ्रगले वर्ष ही उमर 
स्वीकार कर लिया वयोकि नये देशव्यापी चुनावों में निर्वाचक-समूह से भादेश ले 
लिया गया था झौर उस विधेयक को प्रारम्भ करने वाली सरकार ने पुनः पद ग्रहण 
किया था| इस प्रकार इंग्लैंड की भाँति कनाडा मे भी एक प्रकार का 'भप्रादेशात्मक 
भभिसमय' स्थापित हो गया है । 

विधेयकों को सुधारते समय सीनेट वास्तव में लाभदायक कार्य करतो है । 
कॉमन सभा से प्राय: ऐसे विधेयक भ्रा जाते हैं जिनका प्रारूप ठीक प्रकार से तेयार 
नही होता, जो जल्दी-जल्दी एकत्र किये जाते है तथा कुछ तो ऐसे होते हैं जिन पर 
प्रमल नहीं हो त्तकता । सीनेट के सदस्यों के पास कॉमन सभा के सदस्यों की अपेक्षा 
भ्रधिक समय तथा कम परेश्ानियाँ होती हैं ॥ सीमेट के कुछ एक सदस्य तो झपनी 
योग्यत्ता तथा विशाल घनुभव के कारण विधेयकों में उचित दुधार भी कर सकते है | 
दुसरे, उनके सामने किसी विश्येष निवाज्क-समूह को प्रसन्‍न करने का भी प्रइव नही 





॥ (१०७ए७ ३7] ७ाई 6 ई क्वर्तव का पकुप 


* वास्तव मै, उनकी ध्वस्त मे 
सम्रितियों पथा विश्विप्ट समितियों का 
न गिय॑ भी काफी प्रसिद्ध 8 | गरनेट में मस्वुत विपयों पर स्गयी 
+विस्तार किज्ञर कि र बह जनता को भी अपने विधार 
अकट र् ग्रौर मन्पिमण्डत के भी जाबकारी देते 
पे अस्ताक कक व्याख्या करने के लिए वहाँ आते है । 
विनय उपाय 


या है। हक फहा जाता है कि क्रेवल 
अबुक्त इस अकार की शक्ति संवि ने से परिवर्धनक (बदवाधण) 
यह तक दिया कि जब उत्तरी अमेरिका 
| सभा में वित्तीय विधेयकों के धरस्थ किए जाने का 
करता है, तो सीनेट करा वित्ती: बिलों के संभोषन अथवा अल्वीक्षति के 
सैम्क्‍न्‍्ध मे आ वैयम की भूत इस बात 
कसी प्रकार का प्रति लगाने 


पत प्रमाण है कि उसकी चब्रित पर 
बन्घ प विचार नही किया गया था. । सीनेट ने इस बाव' 
दिया है के यदि उसे वा. आन्वीय अधिकारों क्र रक्षा करनी है, 

गो इसे वित्त) कानूनों में दखल देने का भा अबइय होना चाहिए । 
» ये संद्धान्तिक क्के है; व्यवहार में, सीनेट ने कई कार वित्तीय 
भो० डासन लिखते हैं कि, “ऐसे अवकतरों 
प्राया है कि विम्न सदन ने गन: संग्रोपनों 

तिया है ययव्ि 


अवसरों पर बह आयः 
सीनेट के पैपचाप स्वीकार कर- 
थ में यह भरथंक सी घारा भी जोड़ दी जाती कि इस घटना 
को वृष्णन्त में जाए ।"* जैन सुल्लमखुह प युद्ध वित्तीयः 
 :हश्ारउ-- 53, के 
0५५5७ 5६" फाण्चड अवयवाछ वंलड छू. अणल, 3४०. 67 
००९४४; डी एशपव 4, 09, था, 349, 
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विधेयक को श्रस्वीकार नही करती । वह केवल उसे संशोधित करती है, भोर जब ऐसे 
संशोधन कर दिए जाते है जो कॉमन सभा को मान्य न हों, तो यह अस्वीकृति के 
समान ही होता है। ऐसी स्थिति में सीनेट की शक्ति लॉर्ड सभा की अपेक्षा श्रेष्ठ ही 
होती है जो १६११ के अ्धिनियमानुसार वंधानिक सीमाओ्रो के श्रन्त्मंत कार्य 
करता है । 
विधायी तथा वित्तीय कार्यों के अतिरिक्त सीनेट मे विभिन्‍न समयो पर 
तत्कालीन राजनीतिक तथा सामाजिक समस्याग्रो की भी सफलतापूर्वक छान-बीन की 
है। १६४६ ई० में सीनेट की एक विशज्वेप समिति ने युद्ध श्राय-दर प्रधिनियम तथा 
अ्रति-लाभ-कर अधिनियम की क्रिया-पद्धति की जाँच की थी घौर सराहनीय ढंग से 
इस कार्य को सम्पन्त किया था | ऐसी जाँच सीनेट द्वारा ही सफलतापूर्वक की जा 
सकती है भोर प्रति वर्ष ऐसे अनेक अनुयोग (छग्रपृ्ण7०७) होते है जो सूक्ष्म परीक्षण 
तथा प्रवल सुधार की माँग करते है भोर सीमेट के पास उनके विषय में छाव-चीन 
करने के लिए समय, योग्यता तथा निर्भीकता होती है । 
सीनेट--भपेक्षाफुत शक्तिहीन सदन (5९798, 9 श्८्म:ट 00क00०)-- 
संविधान के निर्माताओं ने सीमेंट को 'लघु विधायी सामीदार' बनाने का निश्चय 
किया था श्रौर इस निश्चय का माभास दो वैधानिक उपवन्धों में मिलता है। एक तो 
कॉमन सभा की रचना से सम्बन्धित है जिसके झनुसार कॉमन सभा एक निर्वाचित 
सदन होगा । एक मनोनीत सीतैट बनाने के कारण चाहे कुछ भी रहे हों, यह एक- 
माश्न धारा ही कॉमन सभा को सत्ता तथा श्रेष्ठता का निविवाद स्थान प्रदान करती 
है । एक मिर्वाघित सदन लोकमत का दर्पण होता है भौर उसे उस नीति को भवश्य 
कार्यान्वित करना चाहिए जिसका जनता ने देशव्यापी घृनावों में समर्थन किया हो । 
यह जनतन्त्रीय सरकार का प्रथम पिदान्त है। दूसरे, अ्रतिनिधित्व तया कराघान 
साप-साय चलते हैं। उत्तरी प्रमेरिका प्रधिनियम का परिच्छेद ५३ कॉमन सभा को 
यह प्रधिकार देता है कि मुद्रा की उगाहने तथा खर्च करने से सम्बन्धित सभी विपेयक 
कॉमन सभा में ही प्रारम्भ होगे । 
इन दो वैधानिक उपबन्धीं के भतिरिक्त, कॉमन सभा की सत्ता तया श्रेष्ठता 
भोर उसके फलस्वरूप सोनेट की दुबंसठा संसदीय शासन-प्रणाली को प्रयाप्रों पर भी 
निर्भर करती है । इस प्रकार के शासन का प्रावश्यक लक्षण प्रतिनिधि-सदन के प्रति 
म्न्ध्रिमण्डल का दायित्व है प्ौर संविधान इस दात छो निदिष्ट करता है हि प्रतिनिधि 
सदन कॉमन सभा है । एक वार जद ये तोनों भायारभूत तथ्य म्रपनी-प्रपती जगह देश 
जाते हैं, तो सीनेट की स्पिति स्पायी रूप से निश्चिठ हो जाती है यद्धपि ऐसे कृत्यो 
के विकास तथा समन्वय के लिए भव भी स्पान रह जाता है जो दोनों सदनों के क्षेत्र 
में पड़ते हों । 
सोनेट में कतिपय कार्याध्मक दु्ंसतताएँ भी हैं! प्रारोषरु इस्रे ऐसा सुप्त 
सौन्दर्य समझते हैं जो न तो कॉमन सभा द्वारा द्योप्रठा में पारित उजडड ठपा विवि- 
देर कानूनों पर प्रभावी रोरू ही सगाता है भौर न यह ठोरू इग मे उनमे मुपर हो 
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उसके सदस्यों की नियुक्ति से सम्बन्धित व्यवस्था थी ॥ प्रोफेसर डॉसन कहता हैं, 
“अधिराज्य के संस्यापकों ने इस तथ्य को प्रवश्यम्नावी मान लिया था कि यदि मन्तरि- 
सण्डस सीनेट के सदस्यों की नियुक्ति करेगा, तो बह दलीय हितों को प्रायमिकता 
देगा; परन्तु यह तो उन्हें भी भाणा नहीं हो सकती थी कि दलीय कृतज्ञता इतनी 
सब॒ल प्रवर्तंक बन जाएगी ।”२ १८६७ ई० में की जाने थाली मौलिक नियुकतियों के 
प्रतिरिबत, जो सभी राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करती थी, सीनेद की सदस्यता 
सदा सफलता प्राप्त दल के समयंकों को पद-पुरस्कार के रूप मे दी जाती रही है 
और यह पदास्ढ़ दल के उन कट्टर सदस्यों को दी थई है जिन्होने लम्बे समय तक 
तथा प्रशंसनीय सम्मान के साथ इसकी सेवा की हो । कॉमन सभा के भूत्तयू्व सदस्य 
जो देशव्यापी चुनावों में हार गए हों, प्रथवा “बुढ़ापे के कारण पंद-प्राप्ति के लिए 
चंधर्ष न कर सकते हों,” धनी भोग जिन्होंने दिल खोल कर दल के व्यवस्थित प्रान्दो- 
चनों में धन लगाया हो तथा प्नन्य लोग जिन्होंने दल की सहायता की हो, अपना पुर- 
स्कार प्राप्त करते हैं भौर मियुद्त व्यक्तियों में उनकी काफ़ी बड़ी सख्या है। 

प्रोफेसर श्र डी के शब्दों मे, इसका परिणास यह है, कि “नियुक्त व्यक्तियों 
को योग्यता, उत्साह भ्रथवा प्नुभव की यहनता चाहे कितनी ही हो--प्रायः वे विशिष्ट 
योग्यता के व्यक्ति होते है--इस पर भी वे इस लोक-मिन्दा ते नहीं बच पते कि 
उन्होंने यह सदत्यता सेवा के लिए नहीं बरन्‌ पुरस्कार रूप में पई है !” वाम पक्षीय 
दल ऐसी दस्तीय निमुक्षितयों को प्रत्यधिक स्‍भालोचना करते हैं प्रौर तदा इस बात पर 
जोर देते हैं कि प्रधिकांध सदस्य घक्तिष्राली वाणिज्यिक नियमों के स़चालक-मण्डलो 
में भी होते हैं । यहाँ कमाडियन सीनेट लॉड्ड-सभा से प्रस्पप्ट रूप से मिलता है। वह 
सम्पत्तिवान लोगों का बढ़ वन गया है भौर फलत: सीनेट के सदस्य प्रमुख रूप से ऐसे 
प्राथिक समूह का रूप धारण कर जेते हैं, जिसकी प्राधारभृत सामाजिक तथा झधिक 
सुपारों से सम्बन्धित प्रस्तावों से न तो सहानुभूति होती है भोर॑ न हो सकती है। 
इसलिए, सौनेट की रचना ही मुलतः उसके सामान्य तथा निम्न प्रकार के उस्र प्रादर 
के लिए उत्त रदायो है जो लोगों द्वारा इस सदन को दिया जाता है । 

सीनेट की रचना का एक दूसरा परिणाम '“प्रनुपयोगी निश्चेप्टता का बाता- 
वरण' है जो लाडं ब्राइस ने लार्ड सभा में देखा था। भ्राजीवन सदस्यता के कारण 
सौमेट में प्रनिवार्यवः ऐसे लोगों कली संल्या बढ़ जाती है जो वास्तविक लाभकारी प्रायु 
फो पार कर चुके होते है । इन भनुपयोगी सदस्यों की एक बड़ी संख्या प्पने कत्तंव्यो 
को युवक लोगों के प्रभावी दंग से नहीं निमा सकती भौर युवक लोग सीनेट में इस- 
लिए नही जाते कि वह उनके भावी जीवन के लिए किसी प्रकार की प्राथा उत्पत्त 
नहीं करता । वद्ध व्यक्ति तो अपने जीवन के भल्तिम प्रध्याय को प्रारम्म करने के 
लिए वहां चले जाते हैं । सर जाज॑ ई० फ्ॉस्टर ने, सीनेट का सदस्य बनने के पश्चातू, 
भपनी डायरी में लिखा था, “चोनेट कितना रूखा-फीछका है। मृत्यु की प्रोर जाते हुए 
यह एक प्रवेश-द्वार के समान है ।/ 


]., 50एथगाढ0६ ० (४४०१9, 9. 332. 


नेट की सदस्यता, हु 7९ उन लोगो के. लिए परणस्थत है किनका पेड 
जीवन ४7 ही चुका हो था जो बुढावे में अमुसत: के उद्यमी जीवन ग 
पी, चुबद बोर, उरक्षित जीवन की. मना करते के । मिस्टर शत ऐ (38, 
जबध्वा 0 “ज9) के इक पमे इक अकार कया था, वीरेद 
की से /ई घन्धा नहों, परन एक उपाधि है; है एक वरदान है; पोभाण का 
कौशल है; अह कध्या के बृहद्‌ भत्ति सुन्दर पशुद्ध सत्ता सीचने 
ञ्रः की सीड़ | ? होने के सह है। ' ही कारथ है कि हम हक 
सेदेत्यता को नन्‍्धा मानना ठीक भते शोर सीनेट को ऐसा स्थान नेही चमझ्ते 
जहा बोगे को कैम करना पे ! निवृत्ति-वेतक काम के लिखे नहीं दिए जाते ।” 
(६३० ई० ३ ५ १०३ वर्ष भा मे सीनेट के पैदेस्प डीतल्युस (का 
0०) 4१ भृत्यु होल जो मतक- रिचय दिया। गया था, उ्े गीचे अक्षरणः फ़्द्‌- 
पृत किया चीनेट के उपयोगिता ममुपयोदिता का एक 
चार्िविदगध ५ 
६ असल्युस, गे मृत्यु सेंट हेकियी (६0 7/2०0॥८) # हु 
१ कनाडा की सीनेट के पेदस्य चले भा. रहे थे भर ल्लेलनीय कार्य 
किया । जहा तक चीनेट नपित लोगों को पक बढ वह रहे, 
उन्होंने एक भी भाग नही मौर के हैं। अकट क्रिया, 
पृ बह दो को बड़े प्यात पे चुनते ३ जश्न भी जेट के लिए पष्टी 
चजती चह वह पर जपस्थित होते 3 बह एक सहुदय रेड व्यक्तित थे किले 
भी दल पनकी वृद्धा य भ्रक्ति गये से 
२ ते बातों के भी. अधिक अपारमृत स्व यह है कि इक दो 
छत की भोपचररिक उपर भी, मव्रासय सभा के प्रति ही 
जत्तदाकी है प्र यह तमी व पद है जब तक कि उसे कॉमन प्रभा 
वि 'हिता है। वतमान “वान्दी के दुसरे ' के 7, पामावयकः एक 
भोर कमी हो क्या कभी तीन सीनेटर भी मन्क्रिग्न मेले लिये जाते ये भीर फ्न्हूं 
चत पे जाते ३; परन्तु मेक्ेन्जी कि वृष्दयन्त स्पाप्रित कर दिया 
भौर तब से सोने में से-केयल एक ही मन्‍्षी विया भोर वह भी विभायहीर 
मस्ती है । इससे का: (कम ठया तीतिफय पीनेट का महत्व पट 
/ मनन उसी सदक में विधेयक आरम्भ हैँ वे सम्बन्धित होते है 
प्रोर जह! ३ गैथई दे सकते है पेया उनके >स्था कर सके है 
भौर पह क्रम है जहा! चाल्या तय चछाई पर हे 


जब ही विधेयकों कर सेंचद क्षे परथिवेश्न छाल के अ्यम माय में ही आरुम 


4. # ६४३ इ०# सोने में ३६ पररणो में १? धरत्य भपके निवुतेक के मय द० 
कारंमे ऊरर के क ; 
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किया जाना हो, तो तव सीनेट के पास कोई कार्य नहीं होता । उसे प्रतीक्षा करनी 
पड़ती है भ्थवा भ्रपनी बैठक को उस समय तक स्थगित करना पड़ता है जब कि उस 
प्रधिवेशन के विधेषवक उसके सामने आयें । सीनेदर झार्थर मिगन [#त शिक्ष- 
शीश) ने शिकायत की थी कि “प्रतिवर्ष भ्रधिविशन-काल के झधिकाश भाग में इस 
सदन से कोई लाभ नहीं उठाया जाता ।” प्राय- यह देखने में झ्ाता है कि सिहासन 
से होने वाले भाषण के उत्तर में श्रभिभाषण के पारित होने पर इसकी बैठक तुरन्त 
ही लम्बी अवधि के लिये स्थग्रित कर दी जाती है और जब इसकी बैठक होती है तो 
यह बड़े भाराम से काम करता है भोर इसके विवाद प्राय' छोदे होते है। उदाहरण- 
स्वरूप १६३८ ई० में सीनेट की वेठकें केवल ६१ दिन के लिए ग्रोर १६३६ ई० में 
केवल ४७ दिन के लिए हुई थी | विवाद सामान्यतः: हनसंड ([्॒॥590) के प्रतिदिन 
के १० पृष्ठों से भी कम जगह घेरते है। प्रोफेतर डॉसन फहते हैं कि “कनाडियन संसदु 
के सदस्यों द्वारा को गई सेवापरों का मूल्य उस सरझ विधि से नहीं ग्रॉका जा सकता 
जिसमें विवाद के पृष्ठ गिने जाते हैं। इस पर भी यह विश्वास करना कठिन है कि 
सीनेट के सदस्यों ने एकाग्रता के भ्रद्भुत प्रभावों में प्रधिकांश तत्वों को खोये बिना 
ऐसी उल्लेखनीय संक्षिप्तता को प्राप्त किया है। उनकी दीका-टिप्पणी का प्रध्ययन 
फरने से इस विचार की सत्यता की पुष्टि हो जाती है।" 


सीमेट सम्पत्ति-सम्बन्धी, प्रान्तीय तथा भ्ल्पसख्यक वर्गों के प्रधिकारों का 
संरक्षण करने में सफल नहीं रहा है यद्यपि कनाडा में इस उच्चतर सदन का निर्माण 
करते समय यही मौलिक उद्देश्य थे। प्रोफेसर मंके (!४५०८८५) ने इस तथ्य का 
विशेषकर उल्लेख किया है भोर उसके निष्कप हैं कि प्रान्तीय प्रधिकारों के समर्थक 
के रूप में सीनेट का फोर स्थिर प्रलेख नहीं झौर दलोय वर्ग सामान्यतः जातीय तया 
प्रान्तीय वर्गों की भ्रपेक्षा भधिक दृढ़ सिद्ध हुए हैं। “ब्यूबक ही एक माप ऐसा प्रान्त 
है जो प्रतिक्रण अथवा दुरुपयोग के विरुद्ध अपनी स्थिति तया संस्कृति के सरक्षक के 
रूप में सीनेट में पूर्ण विश्वास रखता है। दूसरे प्रान्त सीनेट में भपने प्रतिनिधित्व के 
विषय में बहुत फम बिन्तित हैं । वे तो मन्प्रिमण्डल में जो कनाडा में वास्तविक सपीय 
संस्था है, अपने प्रतिनिधित्व के भ्रति प्रधिक चिन्ठित हैं ४” प्रोफेसर डांसन कहता है 
कि “अन्य भ्ल्पसंस्यक वर्गों फे प्धिकारों के सरक्षण में सीनेट ने झसामान्य तो नहीं 
बरन्‌ साधारण सेवा ही को है यद्यपि गैर-सरकारोी विधेयकों के सम्बन्ध में उप्तकी 
सतकंता निजि-सम्पत्ति-सम्बन्धी अ्रधिकारों तथा सार्वजनिक हितों को उपद्रवी नियमों 

5 भ्राक्रमण से सरक्षण प्रदान करने में काफी सहायक रही 


सीनेट का उन्मूलन अथवा सुपार (#0णांप्रणा ० छिनता। ०08 
$९096)--इस प्रकार सीनेट प्रसतो प्रड़यनों से हो पीड़ित है भोर इसे ससार से सद 
पे दुवंल द्वितोय सदन का नाम दिया गया है। इस पर भी, यह बिल्कुल कि 98 
संस्था नहों है भोर इसके सदस्यों ने कानूनों के सुधार तथा संम्ोपन में सरास्योय 
डा किया है । सीनेट के सदस्यों पर प्रापः पक्षपा्त का प्वारोद लगाया बांदा है, 
विशेषकर उस समय जब कि बहुसंस्यक वर्ये पदाहद़ दल का दिरोपी द्वोता है । प्रो० 
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क्रैंडी ने कहा है, “इस पर भी वे साधारणतया कॉमच-सभा के सदस्यों की प्पेक्षा 
दलगत निष्ठा से कम प्रेरित होते हैं तया दलग्रत अनुशासन द्वारा भी कम बंधे होते 
हैं । उनमें भी पक्षपात की भावना पाई जाती है और वे- भी अध्यक्ष के दायें-बार्यें-- 
सरकारी सथा विरोधी दलों मे बँटे रहते है । परन्तु विधेयकों पर विचार करते समय 
वे श्रधिक निष्पक्ष होते है और समितियों में झपने कार्य को बड़ी सावधानी से करते 
है /” उन्हे किसी विश्वेप निर्वाचक समूह को प्रसन्‍न नहीं करना होता है भौर केवल, 
दनगत हितों के कारण ही वे विरोध नहीं करते तथा वे गैलरी से बहुत कम बात 
करते है क्योकि सत्य तो यह है कि उनकी अवस्था में गलरी तो वहुत कम होती है । 
इंस्लेण्ड में लार्ड सभा के सदस्यों के समान, उनके लिये यह सदस्यता सुरक्षित होती है 
भौर उन्हें पदच्चुत नही किया जा सकता है । इसलिये वे अपने भाषणों में मतदाताप्रों 
की प्रतिक्रियाप्रों को ध्यान में रख कर सदन में नहीं बोलते । बे किसी के प्रति 
उत्तरदायी नही होते परन्तु कोई दूसरा भी उनके प्रति उत्तरदायी नही होता । इसका 
परिणाम यह है कि यद्यपि सीनेट में विवाद प्राय: संज्षिप्त होते हैं, परन्तु योग्यता तथा 
प्रनुभव पर प्राधारित होते हैं ग्रौर विवाद के _उच्च स्तर को स्थापित करते हैं। 
कॉमन-सभा सीनेट के सदस्यों द्वारा कही गई वातों की ओर उचित ध्यान देती है + 
वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में भी उनकी बात सुनी जाती है । तदनुसार, उसके उन्मू- 
लगन का तो प्रइन ही नहीं उठता प्लौर जनतन्त को द्वितीय सदन की भी प्रावश्यकता 
रहती है । जब तक यह सिद्ध न हो जाये कि जनतन्प्र को द्वितीय सदन की प्रावश्यकता' 
नहीं, कनाडा में उसका भ्रन्त कर देना जनतंत्रीय कार्य नही होगा । 


परन्तु प्रारम्न से ही, सोनेट को सुधारने की माँग होती रही है, क्योकि कोई 
भी इसे वर्तमान अ्रसंतोपजनक स्थिति में रखने के लिए इच्छुक नही । संसदीय प्लाप्तन- 
प्रणाली वाले श्रन्य देशों की भ्रपेक्षा कनाडा में द्वितीय सदन का निर्माण करने में काफी 
फठिनाई रही है। वास्तव में कनाडा की शासन-प्रणाली में कतिप्य विज्येप कठिनाइयाँ 
पाई जाती हैं । समुद्रतटीय श्रान्तों की जनसंख्या को कनाडा के किसी प्रत्य प्रमुख भाग 
को प्रपेक्षा भ्रधिक उदारता पे प्रतिनिधित्व प्राप्त है भौर वे किसी भी ऐसी सुधार 
योजना का स्वागत नही करेंगे जिससे उनके प्रतिनिधियों की संझ्या में कमी हो। कयूवरू 
तो सीनेट-सुधार से सम्बन्धित किसी भी प्रस्ताव का विरोध करेगा धौर वह सदा बे. 
ही प्रत्येक नई वेधानिक पद्धति के प्रति प्रविश्वासी रहा है भोर पंग्रेजी-भापी ऋूताडा! 
के हस्तक्षेप के विदद्ध प्रपनी संस्कृति भौर संस्याप्रों की सुरक्षा के लिए परम्परागत 
रूप से प्रतिरक्षी रह्म है । 

१६२७ ई० में सोनेट के सुधार के लिए जो पन्तप्रन्तीय सम्मेलन किया गया 
था, उसने निर्वाचित सदन के प्रस्ताव को झस्वीकार कर दिया था भौर ठदनुसार, बढ 
मनोनीत होता रहा है। ब्रेडी के शब्दों में, “इस प्रकार, सीनेट पहले जँंसा ही रहता 
है बयोकि प्रभावधालोी हित--भौर बहुत से तो विरोध करते हैं--इसका सुधार करना 
नही चाहते भौर जनसमूह को उदासीनता इसे सुरक्षा श्रदान करती है ॥” वास्तव में, 
सीनेट के उन्मूलन भगवा सुधार-सम्बन्धी श्रघेवत विरोधी दल भ्रयवा सरकारी दल के 
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लिए एक समस्या बन जाता है जबकि सदन में दस का चेंतुलन बिगड़ जाता है। सीमेद 
में जो नियुत्रितयों झो जातो है, वे न केवल श्रान्तो के प्रतिनिधित्व को ध्यान में सखकर 
को जाती हैं वरन्‌ उनके द्वारा प्रान्तों में भाषिक, जातीय तथा घामिकत वर्गों को 
भो प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाता है प्रौर प्रधान मन्थियों ने इनके द्वारा प्राय. क्‍त्प- 

संत्यक वर्गों के प्रस्थायी संतापों को भी दूर किया है। 
वर्तमान दाँचे के प्रन्तगंत ही कुछ सुपार करना प्रसंभव नहीं । सीमेट मे ही 
प्रधिक विधेयकों को प्रारम्भ करके उसे अ्धिरू उपयोगी बनाया जा सकता है । साथ 
ही, लाई सभा की भाँति सीनेट को शक्तियों को भी सीमित कर देना चाहिए ताकि 
साथारप कानून पर वह केवल सिलम्वमान निपेधाधिकार का प्रयोग कर सके श्ौर 
दित्तीप विधेयकों पर उसका नियस्थण ने रहे। मन्ध्रियों को किसी भी सदन मे विधेयक 
प्रारम्भ करने की त्॒पा बोलने की प्राज्मा होनी चाहिए मद्यपि वे प्रपने मत उसी सदन 
"में देंगे जिससे ये सम्बन्धित होंगे, प्रयवा इग्लैण्ड की उस प्रपा से लाभ उठाया जाये 
जिसके द्वारा सीनेट में प्रनेक विम्नतर श्रेणी के मंत्रियों को स्थान दिया जाये प्रधवा 
यदि सीनेट में प्रधिक सब्त्रियों को पुनः अवेश दिलाना हो, तो उनके निम्नतर श्रेणी के 

सन्थियों को कॉमन सभा में जगह दी जा सकती है । 

कॉमन सभा 
(6 ह075४ 0 ८०ग्रापरा095) 
कॉमन सभा क्षा महत्त्व ([090य्या०० भी 0० 0०घ0075)--/कनाडा 
को कॉमन सभा, यद्यवि वेस्ट मिस्टर पर प्राधारित सबसे: प्राचीन विधायी सदन नहीं 
है, परन्तु ऐसा सर्वप्रथम सदन प्रवश्य है जहाँ पर संघीय उपनियेश्यो के प्रतिनिधियों 
ने उन भोपनित्रेशिक विधान-मण्डलों से संसदीय परम्परा के उत्तराभिकारियो का आयो- 
जैन किया, जिन्‍्होने १९ब्ी झताब्दी में उत्तरदायी छासन-व्यवस्पा को तथा ५० वर्ष 
पुराने उस वाद स्थल (0) को प्राप्त कर लिया था जहाँ फ्रॉंसीसी तथा भ्रंग्रेज 
जातियों के ध्यक्षितयों ने धपनी संगुकत्त समस्यामों पर विचार-विमर्श किया है तथा 
हितों के उस्त संवेदनशील संतुलन को प्राप्त कर लिया है जिस पर कनाडा का राष्ट्रीय 
'पज्य दिका हुप्रा है।” कॉमन सभा राजकीय प्रशासन का प्रमुख जमतस्म्रीय भंग है 
जहाँ जनता को संकल्प-द्ववित व्यक्त होती है तथा वह अपनी प्रंतिम राजनीतिक द्ववित 
का भ्रयोग करती है। यह 'राष्ट्र की महान्‌ जन-सभा' है जहाँ नीतियों पर विचार- 
विभर्थ किया जाता है, तथा विधायी उपाय सोचे जाते हैं मौर यद्दी वह संस्था है जहाँ 
व्पवस्थापिका प्रपने सार्वजनिक कार्यों के भोचित्य को सिद्ध करती है तथा पनुमति 
सती है । 

रचना त्या संगठन ((०एाए०अंधं०० आ0 082729007)--कॉमन सभा 
प्रपने प्रतिनिधि-स्वरूप के कारण ही मूलभूत महत्व लिये है। आजकल कनाडा में 
पुर्घतया वयस्क मताधिकार है और सामान्यतः अत्पेक पुरुष तथा श्रत्येक नारो को बोढ 
देने का प्रधिकार है यदि वह २१ वर्ष का है, कताड़ा का वागरिक है. घुनाव से पूर्व 
बारह मास कनाडा में साथारणतया निवास करता रहा है तथा उस तिथि की जबकि 
जिर्वोचन-सम्बन्धी लेस-पत्र भ्रकाधित हुआ था सिवर्चिनन्क्षेत्र में साधारणतया निवास 
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कर रहा है। ब्रिटिश उत्तरी प्रमेरिका प्रधिनियम में अतिनिधियों की योग्यताओं रा 
कोड़े उल्लेख नही परन्तु संविधि द्वारा उन्हें निर्धारित किया जाता है| वर्तमान विधि- 
वद्ध योग्यताएँ अति सरल हैं। कॉमन सभा के सदस्य अ्रनियाय रूप से कताडा के 
सागरिक तथा २१ वर्ष के होने चाहिएं। १८७४ ई० से सम्पत्ति-पम्बन्धी योग्यता्ों 
की अन्त कर दिया यया। चार सदस्यों के भ्रतिरिवत सभी सदस्य एकल-सदत्त्य निर्वा" 
चन-ज्ैत्रों से चुने जाते हैं । हैलीफैक्स तथा क्वीन के नियर्चिन-क्षेत्र दो-दो सदत्यों को 
चुनते है। सदस्‍्ष्यों की भधिकतम झवधि पौच वर्ष है भौर सदस्यता की वास्तविक 
अवधि संसदु-विसर्जन पर निर्भर करती है। १६४६ ई० में संशोधित ब्रिटिश उत्तरी 
भमेरिका प्रधिनियम के भनुसार, भ्रधिकतम प्रवधि वास्तविक अथवा सर्मक्तित युद, 
पाकमण प्रथवा विद्रोह के समय कनाडा की संसद्‌ द्वारा बढ़ाई भी जा सकती है यदि 
ऐसी वृद्धि का कॉमन सभा के सदस्यों के एक-तिहाई भाग से मधिक सदस्यों द्ाय 
विरोध न किया गया हो |” सामान्य प्रवधि चार वर्ष की है। “यह, वास्तव में 
कनाडा के राजनीतिक जीवस की एक परम्परा वन गई है कि कोई भी प्रधान मस्ती 
यदि सम्भवत्त: इसे ढाला जा सके, संसद्‌ की पूरे पाँच वर्ष को प्रदधि का पालन नहीं 
करता ।” यह तथ्य अनुभव तथा प्रस्य व्यावहारिक बातों पर प्राधारित है । 


१६५२ के प्रध्याय १४ के परिनियमों (30800005) के झमुस्चार कनाडा की 
संसद दे ब्रिटिश उत्तरी अमेरिका अधिनियम के परिच्छेद ५ १ का संशोधन किया 
जिसके द्वारा कॉमन सभा में अतिनिथित्व के वियय में एक नई प्रणाली का अबन्ध 
हुआ । इस संशोधन के फल्नस्वरूप एक नया प्रतिनिधित्व अधिनियम (फोध्का:था।4- 
धंण 3०) प्रारित किया गया भोर तब कॉमन सभा के कुल सदस्यों की संस्था 
२६५ निशिचत की गई। इंग्लेंड में कॉमन सभा के सदस्यों के विपरीत, कवाडा में 
कॉमन सभा का सदस्य सदन से त्यागपत्र दे सकता है। सदस्यों को श्र प्रति वर्ष दस 
हजार डालर मिलते हैं जिसमें २,००० डालर का कर-मुक्त भत्ता भी सम्मिलित है । 
सदन से अनुपस्थिति के कारण सदस्यों को दग्डित भी किया जाता है। कोई भी 
सदस्य २१ दिन छुटूटी ले सकता है । इससे भधिक अ्रनुपत्थित रहने पर, पत्येक 
अनुपस्थिति के लिए ६० डालर के हिसाब से उसके कूल भृगतान में से दण्ड-राशि 
काट ली जाती है । ह 

विरोधी पक्ष (३9० 099०० )--ब्रिटि संसदीय प्रणाली पर प्राधारित 
संविधानों में विरोधी पक्ष का एक विशिष्ट स्थान है। कनाडा में प्रघानमंत्री, मस्विसंडल 
जैंसी कई भप्रन्य संस्थाओं के समान विरोधी प्रक्ष की नीव भी ग्रलिखित रूढ़ियो पर 
पड़ी है। कनाडा के निर्वाचकंगण की पसन्द केवल यही विदचय नहीं करती कि 
कनाडा पर कोन शासन करेया, भपितु इस बात को निर्णय करके कि किस दल ने 
कॉमन सभा में दूसरे स्थान पर सबसे भधिक स्थान प्राप्त किए है, वह इस बात की 
भी निमुक्तति कर देती है कि भ्रमुख दलों में से कौन आधिकारिक विरोधी प्रक्ष का 
कार्ये करेगा। विरोधी पक्ष के बैठा का काम सरकार ग्लौर उसकी नीतियों 
की वुद्धिमत्तापूर्ण तथा रचनारमक पभालोचना प्रदान करना है। १६२७ के सीनेट 


प्राध राज्य सदर है कर 


तथा कॉमन सभा अधिनियम के प्रन्तर्मंत विरोधी पक्ष के नेता के लिए सदन के 
सदस्य होने के नाते क्षतिपूर्ति के म्तिरिक्त वापिक वेतन की व्यवस्था की गई है। 
१६६३ में इसी भ्रधिनियम में संशोधन द्वारा (प्रधान मन्त्री या कॉमन सभा के विरोधी 
पक्ष के नेता को छोड़ कर) प्रत्येक ऐसी पार्टी के नेता के लिए जिसकी प्रमाणित 
सदस्यों की संख्या सदन में १२ या इससे झधिक हो, वापिक भत्ते का प्रबन्ध किया 
गया है। 


अंग्रेजी तथा कनाडियन कार्य-पिधि में समानता (झंगोवियो३ 08फटशा पी 
छाशाजा ग्रात 0व्वा8पींशा 270०८४७)--ह्वरूप, नियमों तथा कार्य-विधि में 
कनाडा की कॉमन सभा मे ब्रिटिश ससदीय रूढ़ियों तथा प्रयाग्रो को प्रपनाया है। 
सामान्य सिद्धान्त तो यह है कि जब तक कोई विधायी-व्यवहार प्रथवा कार्य-विधि 
की वात कनाडा की कॉमन सभा द्वारा संशोधित भ्रथवा स्थानापन्‍न नहीं की जाती, 
तब तक प्रंग्रेजी प्रधाओं श्रौर रूढ़ियों का पालन किया जायेगा । 


देश-ब्यापी निर्वाचनों के तुरन्त पश्चात्‌ गवनंर-जनरल-परिपद कॉमन सभा 
को निमन्त्रित करती है. भौर शपथ लेने के पश्चात्‌ सदस्य स्पीकर का चुनाव करते 
है। भ्रभिसमय के अनुसार, स्पीकर के लिए प्रत्याशी का नाम प्रधान सन्त्री द्वारा प्रस्ता- 
वित किया जाता है । मन्त्रिमण्डल का कोई सदस्य उसका समर्थन करता है भर प्रायः 
विरोधी दल प्रपनी पग्रनुमति दे देते हैं । इंग्लेड में पिछली संसद्‌ का स्पीकर ही पुनः 
चुन लिया जाता है और दलगत परिवर्तनों श्रथवा उसके दल-निष्ठा की शोर 
कोई ध्यान नही दिया जाता । परन्तु कनाडा में, इसके विपरीत, प्रत्येक सदन के लिए 
प्रायः नया स्पीकर चुना जाता है झौर वह प्रवश्य सरकारी दल का होना चाहिए। 
इस प्रया के कारण प्रायः अंग्रेज़ी तथा फ्रांसीसी कनाडा से वारी-वारी स्पीकर चुना जा 
सकता है। प्भिसमय यह है कि यदि एक संसद्‌ का स्पीकर अंग्रेज जाति का हो, तो 
प्रगली संसद्‌ का स्पीकर झवदय फ्रासीसी जाति का कनाडाबासी हो 'टौर स्पोकर तथा 
डिपुटी-स्पीकर एक हो जाति के नहीं होने चाहिएँ । 

कनाडा मे स्पीकर के कर्तंव्य, इंग्लैंड में भपने श्रतिरूप दे कत्तंब्यों के समान 
ही दूभर होते हैं। वह सदन के वाद-यिवादों का सभापतित्व करता है, मर्यादा को 
बनाये रखता है, सदन को प्रइन पूछता है, किसी भी प्रस्ताव को पढता है तथा सदस्यों 
को अपमान से बचाता है | वह सदन की प्रधाप्नों तथा नियमों के भ्नुसार बाद-विंवाद 
को चलाता है तथा सदन की शक्ति, प्रतिष्ठा, स्वतन्त्रता तथा विशेषाधिकारों का 
सरक्षक है। स्पीकर केवल बरावर का मुकादला होने पर ही झपना वोट डालता है। 


स्पीकर का चुनाव करने के पश्चात्‌ सदन स्थगित हो जाता है परल्तु क्षी्र ही 
गृवनेर-जनरल द्वारा नियत किये गये समय पर पुनः एकत्र होता है जबकि विशेष 
पदाचिकारी (एक्लद् ज॑ हा छ8८८ 8००) यह घोषणा करता है कि गवर्नर- 
जनरत सौनेट में कॉमन यभा की उपस्थिति का इच्छुक है, ठव गवर्नेर-जनरल सिंहासन 
से भाषण पढ़ता है. जिसमें सरकार की नीति की रूपरेखा प्रस्तुत को जाती है तथा 
उन कानूनों का उल्लेख होता है जो सरकार पझागामो प्रधिवेशन में संसद्‌ में लाने 
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का विचार रखती है। भाषण के पदचात्‌, कॉमन सभा के सदस्य झपने- सदन में तौट 
भाते है। सरकारी दल की श्रोर से धन्यवाद सम्बन्धी प्रस्ताव के समय भाषण पर 
चाद-विवाद होता है। इससे विरोधी दल को सरकार की झालोचना करने का 
प्रवसर मिल जाता है प्रोर सदन का नेता प्रधान मन्‍्त्री उस नीति का पालन करने 
के लिए अपनी व्याख्या देता है। सदन द्वारा धन्यवाद के प्रस्ताव की स्वीकृति सरकार 
में विदवास की प्रभिव्यक्ति है । हि 
सावंजनिक विधेयकों को पारित करने के लिए मूलभूत कार्मविधि की दा में 
भी कनाडा इंग्लैंड का प्रनुसरण करता है और वैसे ही सरकारी विधेयकों, प्राइवेट 
सदस्यों के विधेयको तथा प्राइवेट विधेयकों में भेद किया जाता है । लोकसभा में उनके 
तीन वाचन होते है, फिर सीनेट मे तीन वाचन होते है भौर तब उन्हें स्वीकृति के 
लिए गवनंर-जनरल को भेज दिया जाता है। दोनों सदनों में मतभेद हो जाने पर, 
प्रत्येक सदन के प्रतिनिधियो के बीच विचार-विमर्श करने के लिए और यदि सभव हो 
त्ती विभेदों को मिटाने के लिये सम्मेलन किया जाता है। यदि समभौता नहीं हो 
सकटा, तो इस उपाय का त्याग कर दिया जाता है। कनाडा की समिति-अ्रणाली भी 
ब्रिटिश-समिति भ्रणाली से मिलती-जुलती है। उसमे भी समस्त सदन की समिति, 
प्रवर समितियाँ तथा स्थायी समिति होती है । इनकी कार्य-प्रक्रिया भी समान है । 
कॉमन सभा के कार्य (0॥०४०॥8 06 4॥० (०एग075) --सैद्धान्तिक रूप 
से, कॉमन सभा तथा सीनेट--दोनो सदनों को बरावर की विधायी शक्ितियाँ प्राप्त 
है । परन्तु संसदीय शासन के स्थिर होने से तथा ब्रिटिश उत्तरी प्रमेरिका भ्िवियम 
१८६७ के दो विशिष्ट उपबन्धों फे कारण, कॉमन सभा समस्त विधि-व्यवस्था वी 
केन्द्र वन गई है तथा सीनेट की उपेक्षा कर दी गई है। विधेयकों को किसी भी सदते 
में प्रारम्भ किया जा सकता है परन्तु ऐसे विधेयक जो लोगो पर किसी प्रकार का 
भार डालते हों प्रथवा सरकारी कर्मचारियों के लिए भप्ननुदान प्रदान करते हो, तो वे 
कॉमन सभा मे प्रारम्भ किये जायेंगे । कार्य-विधि के नियमों में इस बात का स्पष्ड 
उल्लेख कर दिया गया है कि, “कनाडा की ससद्‌ द्वारा महामहिम को दिये गये सभी 
राजकीय ऋण तथा घनानुदान कॉमन सभा के उपहार-मात्र होते हैं भौर ऐसे ऋण तथा 
धनानुदान प्रदात करने वाले सभी विधेयक कॉमन सभा में ही प्रारम्भ किये जाने चाहिए 
क्योकि निःश्तन्देह यह इस सदन का ही प्रधिकार है कि वह ऐसे सभी वियेयकों में 
पनुदानों के लक्ष्य, उहद क्ष्य, तक, घर्ते, सीमाएँ तथा श्रतिवन्ध जिन्हें सीनेट नही बदत 
सकता, निदेशित, सीमित तथा नियुक्त करे ।” वित्तीय विधेयक मन्त्रियों द्वारा प्रारम्म 
किये जाने चाहिए । 
कॉमन सभा को उन सभी श्रस्तावों का समर्थन करना चाहिए जिन्हे मस्ति- 
मण्डल प्रस्तुत करता है, परन्तु कानूनों को बनाते समय, विचार-विमर्श तथा प्रालो बता 
का प्रवस्तर प्रदान किया जाता है। जहाँ ससदीय बासन-प्रणासी पाई जातो है; वहाँ 
चास्‍्तव में विधार-विमर् का कार्य रुंसद्‌ के विधायो कार्य का एक भग हवा / 
विरोधी दस क्या सबसे महत्वपूर्ण कार्य प्रणावन तथा नीति-मिर्माण से सम्बस्पित 
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पिपयों की प्रालोचना करमा है प्लोर इस प्रकार सरकार को भपने विचारों तथा 
ब्यवहार की सफाई देने के लिए बाध्य करना होता है। वहुसंस्यक दल के सदस्यों 
द्वारा व्यक्त विचार भौ मंत्रिमण्डल के प्रस्तावों मे काफी संशोधन करा देते हैं। 
विरोधी दल भी झुछ साधारण रियायतें प्राप्त करने में सफल हो जाता है । कोई भी 
सरकार चाहे उसे कितना ही बहुमत ययो न भ्राप्त हो, विरोधी दल फी प्रालोचना की 
उपेक्षा नहीं कर सकती । ऐसी सरकार जो विरोधी दल की भवहेलना करतो है, बडा 
सतरा मोल ले लेती है क्योकि सरकार की भूलें विरोधी दल को सुप्रवसर प्रदान 
फरतो हैं प्रोर वह लोकमत को अपने पक्ष में करने के लिए इन भूलो का प्रयोग 
करता है। सरकार प्रपने प्रनुयायियों की प्रतिक्रियाभों के प्रति भी उदासीन नही हो 
सकती । निर्वायन-क्षेत्रों में, शुभचिन्तक वर्गों में प्रयवा पीछे बेंठने वाले सदस्यों में 
प्रशाति प्रकट होने पर सरकार को प्रपनी योजनाप्रों तथा प्रस्तावों मे परिचत्तम करना 
पहुता है। 

फॉमन सभा के संकटमय कृत्य फा एक प्रावश्यक स्वरूप ब्यवस्थापिका के 
नियन्त्रण से सम्बन्धित भथधवा सामान्य देख-रेस से सम्बन्धित उसका प्रधिकार है । 
कॉमन सभा के प्रति मन्त्रिमण्डल के दायित्व का प्रभिपश्राय सदन पर सरकार का 
निरन्तर नियन्प्रण है । वास्तव मे, नियन्त्रण तथा दायित्व साथ-साथ चसते है | कॉमन 
सभा दो प्रकार से भपना नियन्त्रण रखती है। सर्वप्रथम, सदन में सरकार के कार्यों 
के विषयों में जानकारी देने फी निरन्तर मांग होती रहती है प्रौर यह मांग मौखिक 
प्रयवा लिछित प्रश्नों द्वारा की जाती है । सदन के सदस्यों को सामान्यतः सप्ताह में 
तोन दिन मस्त्रिमण्डल के मन्त्रियों से विभिन्त सार्वजनिक विषयों से सम्बन्धित प्रश्न 
पूछने का भ्रवसर दिया जाता है ॥ कभी-कभी पनुद्टरक मौखिक प्रश्न भी पूछने की 
भाज्ञा दी जाती है, परन्तु ऐसा प्रायः नही होता भोर न उनके विषय में कोई प्रधिक 
प्रोत्साहन ही दिया जाता है। सदन विभिन्‍न विभागों के प्रवन्ध के विपय नें 
छात-वीन भी कर सकता है, प्रोर इस प्रकार सरकार की क्रियाएँ प्रकाद मे 
भरा जाती हैं। 


दूसरे, नियमित रूप से सरकार के कार्यों की झालोचना की जाती है। 
कानून बनाते समय तथा सरकार की नीति पर विचार करते समय ऐसा किया जाता 
है। विरोधी दल को सरकार की नीति पर एक साथ भ्रालोचना करने का सबसे उत्तम 
झवसर उस समय मिलता है जब्र वह सिंहासन से दिये गये भाषण पर बाद-विवाद 
करती है। सादंजनिक वित्त पर वाद-विवाद-- विशेषकर व्यय-सम्वन्धी प्रस्ताव भी 
विचार-विमर्श तथा आलोचना के लिये सुझ्वसर प्रदान करते है। उदाहरणस्वस्प, 
यदि विशेधी दल सरकार की विदेशी नीति का ससर्थत नहीं करता, तो विदेशी विभाग 
के विनियोगो पर वाद-विवाद करते हुए वह आलोचना कर सकता हैं । 

इन नियमित विवादों के भ्रतिरिकत, व्यवस्थापिका की श्रालोचना के लिये 
सामान्य अवसर उस समय भी मिलता है जब स्थगन भ्रस्ताव पर बाद-विवाद किया 
जाव+ 3, 3४ 0 > किसी झत्यावश्यक तथा महत्त्वपूर्ण विषय पर विचार- 
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विमर्श करने के लिए सदन को स्थगित करने का प्रश्ताव रख सकता है। यदि 
स्पीकर यह्‌ निर्णय देता है कवि विवय प्रति प्रावश्यक है भोर कम-सैन्‍कम २० सदस्य 
उसका समयंन करते है, तो प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है। यदि २० से क्रम पोर १ 
में ग्रधिक रादस्प उसका समथ्थंन करते हूँ, तो सदन को निर्णय देने के लिए कहा बात 
है। मन्त्रिमण्डल पर भालोचना करने का सबसे प्रत्यक्ष दंग भ्रविष्वास का प्रस्ताव है। 
अविश्वासन का प्रस्ताव टास्तव में मं्रिमण्डल के लिए भति सकटमय समय होता हैं क्योकि 
इसी से उसके भाग्य का निर्णय होता है। जब तक किसी सरकार को निद्व॑ रद्व बहुमत प्राप्त 

हता है, ऐसा प्रस्ताव पारित होने की कोई सम्भावना नही होती । फिर भी यह मरति 
गण में काफी घबराहट पैदा कर देता है । किसी सरकारी प्रस्ताव का संप्तोपन प्रयवा 
सरकारी काये की प्रालोचना भी ताकिक रूप से “भविश्वास” का विपय बन जाती 
है । कई वार ऐसा भी होता है कि सरकार स्वयं कदम उठाये भ्ौर सदन से “विश्वास 
प्रस्ताव” की माँग करे जेसा कि जनवरी १६२६ ई० में किया गया था । 


कॉमन सभा एक सुविशिष्ट संस्था है। यही पर राष्ट्रीय प्रतिभा का प्रदर्धन 
होता है भौर यही सदस्य विद्येप योग्यता प्राप्त करते हैं । कॉमन सभा वास्तव मे, 
मप्रिमण्डल का चुनाव नहीं करती परन्तु यह तथ्य कि मंत्रिमण्डल के लिये सदन म्ने 
बहुमत का समर्थन बना रहना चाहिये, सदन को चुनाव की नकारात्मक श्ववित प्रदान 
कर देता है। सदन प्प्रत्यक्ष रूप में एक दूमरे ढंग से भी मन्त्रियों का चुनाव करता 
है। “सदन ही वह कठोर वातावरण पैदा करता है जिसमें मम्त्रालगिक प्रतिभा 
प्रपनी उत्तमता का परिचय देती हैँ तथा पद-सम्बन्धी अधिकार को स्थापित करती है। 
सम्भावी मश्री सदन में प्रायः कठिन श्षिष्पत्व प्राप्त करते है प्रौर जबकि बहुत से सदस्य 
तो दल के पदारूढ़ होने तक प्रथवा मन्त्रिमण्डल मे स्थान रिक्त होने तक मैदान छोड़ 
जाते हैं, कुछ योग्य व्यकितियों को जो बच पते है, मंत्री बनने से पूर्व प्रपनी योग्यता को 
विकसित करने का काफी प्रवसर मिल जाता है ।” भौर जैसा कि प्रोफेसर लास्की 
ने कहा है, “अन्य कोई भी वेकल्पिक ढग नही है जो किसी प्रकार भी इस ढंग की 
बराबरी कर सके ।! 


कॉमन सभा श्रनेक समस्याप्रों पर जनता को शिक्षित करती है तथा उसका 
नेतृत्व करती है। कॉमन सभा के सामने जो समस्याएँ पाती हैं, वे सभी देशव्यापी 
चुनावों के समय लोगों के सामने नहीं होती भ्रौर इसलिये उनसे उस समय समाज 
प्राप्त नही की जा सकती । बहुत सी नई बातें हो जाती हैं भौर प्रनेक समस्याएँ उन 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओ्ों के फलस्वरूप जन्म ले लेती हैं जिनकी पहले से 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । कॉमन सभा में विभिन्‍न विपयों पर बात-चीत के 
है, तक होते है, छान-वीन की जाती है, विरोध प्रकट - किया जाता है तथा निर्गय 
डिये जाते हैं और कई वार उन पर कोई कदम उठाना स्थगित कर दिया जाता है ) 
ऐसा करते समय यह लोकरुचि को जन्म देता है तथा देझ्ष भर में प्रपिक प्रशुद्ध मत 
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के पैदा करने में सहायक होता है । इग्लैण्ड में इस कार्य-प्रणाली का उल्लेख करते 
हुए--भौर कनाडा पर भी यह कथन समान रूप से लागू होता है--प्रोफेसर जैनिग्ज 
कहते है, “इस प्रकार, वाद-वियाद, वेस्टमिस्टर से निरन्‍्तर--घटते हुए लचीले 
प्रभाव को लिये विकीर्ण होता है। तक सम्प्रेषित किये जाते है, रोके जाते है, सरल बनाये 
जाते है और सम्भवतः उनको विक्रृत भी किया जाता है। एक 'सामान्य मत' का 
विकास होता है | वहू नई तरंगों को जन्म देता है जो वेस्टमिस्टर की ओर मुड़ 
जातो हैं । वे धूम्र-स्थान पर झोर भोपचारिक रूप से सदन में नये तकों को उत्पन्न 
करती है। झपनी बारी पर ये मत नई तरणगें वेंदा करते है जो साधारण जनता को 
जा छूठी है । इस प्रकार संसद्‌ तथा जनता मे निरन्तर पारस्परिक झादान-प्रदान होता 
रहता है जो मतैवय को जन्म देता है।...... संसद्‌ का उद्देश्य मन्त्रिमण्डल को 
लोकमत को समस््याम्रों के तथा लोकमत को शासन की समस्याप्रों के सम्पर्क में रखना 


होता है 7! 


प्रन्तत:, “कॉमन सभा राष्ट्रीयु महत्त्व की एक भट्ठितीय सस्या होती है जो 
उन विभिन्‍न हितों, जातियों, धर्मों, वर्गों, तथा धन्धों को संक्षिप्त रूप मे प्रस्तुत करती 
है जिनके विचारों तथा भावनाम्रों को वह सन्निकठ सत्यता के साथ व्यक्त करती है ।' 
विभिन्‍नता की भूमि में वह एकता लाती है। सभी विचारो, घर्मो, भाषाशो, क्षेत्रों 
तथा धन्धों के लोगों के प्रतिनिधि एक जगह इकट्ठ होते हैं, वात-चीत तथा विचार- 
विमर्श करते है, विपयों की छान-बीन होती है भौर भेद मिटाये जाते है ताकि लोगों 
के सामने एकमान्न संयुकत नीति रखी जा सके । इस प्रकार सदन, मिल ()॥॥॥) 
के शब्दों में, “राष्ट्र की शिकायतों की समिति है तथा मतों का सम्मेलन” है । उसके 
सदस्य विभिन्‍न प्रकार के भनुझव तथा न्यादर्श के लिए प्रकेपट तेथा सक्रिय रूप से 
राष्ट्रीय कल्याण की वृद्धि के लिए चिन्तित रहते हैं । इससे तत्कालीन शासन को बल 
मिलता है भ्ौर मंत्रिमण्डल श्रत्यधिक विश्वास भौर तिदपचय के साथ अपने सामने 
पड़े कार्य को कर सकता है। १६४० ई० के विवादमय दिनों मे मिस्टर मेरे न्‍जी किंग 
ने कहा था, "में भ्रादरणीय सदस्यों से स्पप्टत: कह सकता हूँ कि ऐसे समय में ससद्‌ 
का भ्रधिवेशन मेरे लिये परेशानी का स्रोत न होकर सन्‍्तोष का कारण है। मैं शुद्ध 
हृदय से यह कहता हूँ । मुझे यह जान कर बड़ा सन्‍्तोष होता है कि ऐसी गम्भीर 
स्थिति मे, लोगों के प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है श्लर सरकार के समान ही स्वतन्त्रता- 
पूर्वक अपने विचारों को प्रकट कर सकते है प्नौर जिस ढग से संसद्‌ कर रही है, वसा 
समाचारपत्रों द्वारा करसा संभव नहीं है। मे नही चाहूँगा कि देश तथा संसार आज 
जिस स्थिति में है, उसमें ससद्‌ के सदस्यों को विचार-विमर्श का झवसर दिये विना 
तथा उन्हे शासन के कत्यो की सूचना दिये बिना एक लम्दी प्रवधि बीत जाये ।” 


4, एवा]गदगाआ9 रिट0ीघ, ए20- 8-9, 


अध्याय ४ 


न्यायपालिका 
(हञाव्उणठालंणाए) 


न्यायातयों फी व्यवस्या (]॥6 3)56४॥ णी 0०४85) --कवाझ में स्याया- 
लगो की व्यवस्था भ्रपनो कतिपय विश्येपताएं रखती है जो भप्रधिराज्य के.सबातक 
स्वरूप के कारण हैं। यहाँ उस अमेरिकी विचारधारा का अनुसरण नहीं हा है जिसके 
अ्रमुसतार एक सथ के प्रन्तर्गत स्यायालयों की व्यवस्था की जानी चाहिए! पेंडुत 
राज्य अमेरिका में न्यायालयों के दो वर्ग-- संघीय तथा राज्य--मिलते हैं 2 
अलग संगठित किए गए है तया ठीक प्रकार से विभाजित उनके अ्रपने-म्पते मंधिकार: 
क्षेत्र है। प्रपने-अपने अधिकार-छषेतरों में संगुकत राज्य का सर्वोच्च स्यायालय (5णश/870 
(0०७६५) तथा राज्यों भे उच्च भपीलीय न्यायालय (89छाशयाढ (०प्रा७ रण #2/ ५४) 
प्रपीय करने के लिए श्रन्तिम न्यायालय है । कतिपय परिस्थितियों में किसी ऋा्ड 
को एक स्यायालय से दूसरे मे बदला जा सकता है। उदाहरणस्वरूप, यदि को 
अभियोग संविधान ग्रथवा संघीय परिनियम को व्याख्या से सम्बन्धित हो, तो ते 
राज्य-स्यायालय हे क्षेत्राधिकार से संधीय स्यायालय के क्षेत्राधिकार में भेजा जा सकती 
है । ऐसी भ्रदला-बदली प्रायः नही होती भौर एक प्रभियोग उसी व्यवस्था में हरा हो 
जाता है, जहां से वह प्रारम्भ हुप्रा था । 

ब्रिटिश उत्तरी प्रमेरिका अधितियम दो प्रकार के स्थायालय संघीय तथा 
ब्रान्तीय--ए्थापित करता है परन्तु उनके मध्य की विभेद-रेजा लम्बात्मक में हीकर 
क्षितिनीय है। अधिराज्य को अपील का एक सामास्य न्यायालय स्थापित करने की 
अधिकार हे श्लोर वह “कनाडा के कानूनों के सुचारु प्रबन्ध के लिए कुछ भौर भे 
न्यायालय स्थापित कर सकता है ॥” “प्रान्तों को दीवानी ठथा फोजदारी दोनों प्रकार 
के प्रध्तीय स्थायालयों को संगठित करने के कारण न्याय-व्यवस्था पर प्रधिकार मर 
है। इन स्मायालयो में दीवानी रूप की कार्य-विधि भी सम्मिलित है ।”? कौजदारी 
विष्यों में कार्य-विधि श्रधिराज्य के अधिकार में है। भ्रधिराज्य का (कुछ ए' ताथा 
रण अपवारदो को छोड़ कर)* ग्रधिराज्य तथा प्रान्तों के न्यायालयों में स्मायाधीर्शी (९ 
निमुव्तियों, वेतन तथा वियुवितयों पर भी नियल्तरण है। प्रधिकाक्ष ब्रनिगोग कल 
आस्तीय स्थायालय मे प्रारम्भ होते दे और कनाडा के सर्वोच्च स्यायालय तक उनर 
ग्रपील की जा सकती है। १६२६ ई० तक इस्लण्ड मे श्रिवी परियद्‌ की न्यायिक 
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समिति तक प्रपीस की जा सदत्ती थी । कनाडा के राजकोपाधिकरण स्थायालय (7१8- 
लाल्पृपध ए०ण१ ० (५॥903), को जो एक प्रधिराज्य-न्यायालय है, विशेष प्रकार 
का क्षेत्राधिक्षार सौपा गया है, भोर तदनुसार वह प्रमेरिकी प्रकार का संघीय न्‍्याया- 
लय नहीं है । 


१८६७ के ब्रिटिध्व उत्तरी प्रमेरिका प्रधिनियम परिच्छेद ६६ के प्रन्तर्गत 
विधिष्ट न्यायालयों ($0:८४०7 0०णा७) के न्यायाधीद्य भ्रपने सदाचरण के समय 
में हो भपने पदों पर बने रह सकते हैं, परन्तु सोनेट तथा कॉमन सभा के कहने पर 
वे गवर्नर-जनरल द्वारा हटाए जा सकते हैं। १६६० के ब्विथ्विश उत्तरी प्रमेरिका झ्धि- 
निभम के प्रनुततार, ये न्यायाधीश ७५ वर्ष के होने पर प्रपने पद से प्रलग हो जाते 
है। काउप्टी न्यायालयों के न्यायाधीशों की पदायधि का समय जज प्रधिनियम 
(2008८४ 8८६) द्वारा निश्चित होता है जिसका परिमाण काल सदाचरण है 
भोर उनके लिए काउप्टी या काउप्टी-सघ में जहाँ न्यायालय स्थापित है, रहना 
प्रावश्यक है । 


सपीय न्यायपालिका (॥6 ए८४०८७। ॥०००४०9३४)--प्रिटिश उत्तरी श्रमे- 
रिका प्रधिनियम के परिच्छेद १०१ द्वारा ससद्‌ को कनाडा में कानूनों के प्रध्रिक 
प्रच्छे प्रशासन के लिए समय-समय पर फनाडा के लिए सर्वेस्ताधारण भ्रपीलीय कोर्ट 
((०ण्घ ० 399०७/) को बनाने और सयठन करने और प्रतिरिक्त स्यायालयों की 
स्थापना के लिए प्रधिकार प्राप्त हैं। इस्र उपबन्ध के श्रन्तगंत संसद ने कनाडा का 
सर्वोच्च न्यायालय (50ाध्या८ ९०७४६ ० (७॥७५५), राजकोपाधिकरण न्यायालय 
(छालाव्वृणटा (०७६ ० (शाउ09) तथा नाना प्रकार के अन्य न्यायालय स्थापित 
किए हैं। 
कनाडा फा सर्वोच्च न्‍्यायालप (70० $0ज्ञाला० ९००६ ० (9॥908 )-- 
प्राजकल् कनाडा की स्यायालय-ब्यवस्था का प्रग्रथी सर्वोच्च न्‍्यायाज्षय है । विडिय 
उत्तरी प्रमेरिका अधिनियम के पन्तर्गंत १८७५ ई० में कनाडा प्रधिराज्य के लिए 
पुनविचारार्थ दोवानी तथा फोजदारी क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के हेतु, इसकी 
स्थापना की गई थी । मौलिक रूप में, उसमें एक प्रमुख न्‍्यायाध्यक्ष तथा पाँच न्‍्याया- 
धीश हुआ करते थे । ६६२७ ई० में न्यायाधीशों की संख्या छः शौर १६४६ ई० में 
भ्राठ तक बंढ़ा दी गई । यह न्यायालय झब १६६२ के सर्वोच्चि न्‍्यायालय भ्धिनियम 
(59छाल्य6 (०७ 8०, 962) द्वारा नियमित होता है । इसका मुख्य न्यायाधीश 
भी झव कनाडा का मुख्य व्यायाधीश कहलाया जाता है। प्राजकल यह गवने र-जन रल- 
परिपद्‌ द्वारा नियुक्त नो न्यायाधीशों का एक नन्‍्याय-मण्डल है। ये न्यायाधीजक्ष सदा- 
चरण-पयंन्त ७५ वर्ष तक परदारूद रह सकते हैं जबकि उन्हे झनिवायं-रूप' से कार्य- 
निवृत्त होना पड़ता है । 
संसद्‌ के दोनों सदनों द्वारा दिए यए संशुक्त समावेदन के पहचात्‌ ग्रव्ेर» 
जनरल-परिपद्‌ न्यायाधीशों को पदच्युत कर सकती है । प्रमुख न्यायाध्यक्ष को शअति- 
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वर्ष २५ हजार डालर देतन मिलता है तो प्रन्य न्यायाधीजञों को २० हजार अबर 
दिए जाते हैं। न्यायालय झोदाबा (004७०) में कार्य करता है भौर कनाडा भर प्र 
दीवानी ध्रौर फौजदारी मामलो के साधारण प्रपोल सम्बन्धी क्षेत्राधिफार इस स्यायॉ- 
लय के झस्तगंत हैं। इसे गवर्नेर-जनरल-इन-काउम्सिल (00फथ८॥०-0 वाह 
(०एशर्णा) द्वारा निदिष्ट विप्रयों पर विचार करना होता है ओर सलाह देनी पड़ती 
है | सीनेट भ्रथवा कॉमन सभा के किन्‍्हों नियमों या थ्ाज्ञाप्रों के प्रन्तर्मंत इस स्यावातस 
को निदिष्द प्राइवेट विधेयकों पर भी सीमेद तथा रॉमन सभा को परामर्श देगा 
पड़ता है। 
प्रान्त मे प्रन्तिम उपाय बाले उच्चतम न्यामालय के भन्तिम निर्णय के विशदध 
भी सर्वोच्च न्यायालय में प्रपोल लाई जा सकती है, दद्धार्ते कवि मुकदमा (०५९०९ 
डालर के मूल्य से म्धिक मामले से सम्बन्ध रखता हो। अन्तिम उपायस्वख्य प्रति 
के उच्चतम न्यायालय के प्रन्तिम निर्णय की भ्रपोल भी लाई जा सकती है मदि इस 
अपील की छूट प्राप्त हो । यदि भप्रपोल की छूट न भी हो तो भी सर्वोच्च न्यायातय 
प्रयील करने फो छूट प्रदान कर सकता है भले ही निर्णय झल्तिम हो याव हो! 
प्रभियोग योग्य प्पराघो के विपय मे भ्रपीलें फौजदारो मंहिता (07रणां/शे 0०7०) 
द्वारा झर सघीय न्यायालय से प्राप्त होने वाली प्रपीलें उन न्यायालयों को स्थापित 
करने वाले परिनियम द्वारा व्यवस्थित होती है | 
फौजदारी तथा दौवानों प्रभियोगों में, सविधान-सम्बन्धी व्याध््या के लिए 
तथा ऐसे भप्रभियोगों मे, जहां भ्रधिराज्य तथा धरान्तों की संविधियों की वैषता विवादा- 
स्पद हो, सर्वोच्च न्यायालय ग्रन्तिम श्रपीलीय न्यायालय है । 
प्रिवी परियद्‌ की न्‍्यायिक समिति (3एठलंछ 00वराष्यी।(००). पिछले कुछ 
ब्षों तक फौजवारी भ्रभियोगों के श्रतिरिवत प्न्य सभी प्रभियोगों के लिए का 
का प्रस्तिम न्यायालय थी। काफ़ी देर से कनाडा में यह भावना जोर पकड़ रही थी कि 
प्रिवी परिषद्‌ के झ्रागे श्रपील करना राज्यत्व को प्राप्त राष्ट्र के लिए तम्माव री 
बात नहीं और कई वार इसकी समाप्ति के लिए निश्चित प्रयत्न भी किए गए । कई 
कारणों से इसे समाप्त ते किया जा सका परन्तु जद १९३६१ की वेस्टमिस्टर सविधि 
ते कनाडा की संसद्‌ की क्षमता पर लघाए गए प्रतिवन्धों को हटा दिया तो (६ डर 
में फौजदारी अपीज्ञों की सुनवाई को बन्द कर दिया | १६४६ ई० में कनाडा की एक 
संविधि पे प्रिवी परियद्‌ को भेजी जाने वाली सभी अपील बन्द कर दो है । श्र तैगी 
अभियोगों के लिए कनाड! के सर्वोच्च स्यायालय को अन्तिम श्रपीलीय न्यायालय वनों 
दिया गया है। इसी न्यायाज्षय के निर्णय श्र प्रन्तिम निर्णय होते है । है 
राजकोपाधिकरण न्यापालय (86 एफलाव्वृण्ट एग्णा)नओसम ह 
राजकोपाधिकरण न्यायालय कमाडा के सर्वोच्च न्यायालय से काफी सम्बन्धित था 
परत्तु १८८७ ई० में उन दोनों को पृथछू कर दिया यया । ग्रव इस न्यायालय मे एक 
प्रधान तथा चार सदस्य होते हैं जिन्हें गवर्नेर-जनरल-परिपद्‌ नियुक्त करती है। वे 
सदाचरण-पर्यन्त ७४ वर्ष तक परदारढ रह सकते हैं जबकि उन्हें श्ननिवाय ख्र्प 
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लिवृत्त कर दिया जाता है। संसद के दोनों सदनों के संगुवत समावेदत पर गवर्नेर- 
जनरल-परिपद्‌ उन्हें पदच्युत कर सकती है । 


इस न्यायालय का मौलिक क्षेत्राधिकार प्रान्तीय न्यायालय के साथ तो क्राउन 
की श्राय से सम्बन्धित प्भिमोगो में है परन्तु संघीय विपयों में श्राउन के विरद्ध किये 
जय प्रमियोगों में 'उसे एक-मात्र क्षेत्राधिकार शरात्त है। इसका सम्बन्ध ऐसी प्रभि- 
याचनापो से है जो किसी सार्वजनिक उद्देइ्य के लिये ली गई प्रधवा किसी सार्वजनिक 
निर्माण के कारण क्षतिग्रस्त सम्पत्ति के लिये ऋाउन के विरुद्ध की गई हों तथा णो 
किसी सार्वजनिक निर्माण-कार्य पर कत्तंव्य-्यालन के समय प्राउद के किसी पदा- 
पिकारी प्रथवा कर्मचारी की लापरवाही के कसस्वसूप किसी व्यवित की मुर्यु एथा 
चोट पयवा सम्पत्ति की हानि के कारण, काउन के विरुद्ध की गई हों। इसमें विधिप्दान 
घिकार (वेटेन्ट), प्रतिलिप्यधिकार (कापी राइट), व्यापारूषित्ध तया प्रौषोधिषा 
समूना सम्बस्धी भभियोगों की भी सुनवाई होती है । कृतिपय प्रकार के रेसये प्रशि- 
योग भी इसके प्रधिकार-क्षेत्र में है। राजकोपाधिकरण नाविक स्थायानय (09एछ६ 
भ॑ 300) के रूप में भी कार्य करता है प्रौर इस झप में उसे मौकिक तथा 
प्पीलीय दोनों प्रकार के क्षेत्राधिकार प्ति हैँ । 


प्रान्तीय उच्च स्थायालय (#0 श०्रगर्भण 8पड्ाद्गा8 €0ण)-प्रशाक 
प्रान्त का भ्रपना उच्च स्थायालय श्रथवा अपीसीय न्यावादय है. शिंगे श्रशत मे सभी 
अभियोगों पर क्षेत्राधिकार है परन्तु कनाडा के सर्वच्यि स्यायामय में उगक शिर्णयों के 
पिरुद्ध श्रपील की जा सकती है। गवनेर-जनरल-परिपदुद्वारा स्यामापी थी की लिदकित 
को जाती है तथा वे भी संदाचरण-पर्यन्‍्त पदामढ़ रत है। प्रत्य धुत प्रर्तीय 
न्यायालयों की भाँति, ये न्यायालय भी, जैसा कि पढ़ते कड़ा का भूकी है, श्रधिरास्य 
ता प्रान्तीय नियन्त्रण में है । प्रान्तीय सरकार स्यादरादयों का विभाग, एगिदल हद 
नियन्त्रण करती है और दीवानी प्रभियोगों में डार्य-विद्चि को विदा मारती हैं 
जबकि भ्धिराज्य सरकार न्यायाधीजों को निवुर्र अरदी, वेतन बैठी सथा परी 
ऋरती है । ४ 

क्षाउप्डी न्यायालय (00ण0 (०छ88)-नरबैक का३ष्दी में ए/ डाइट 
न्यायालय है यथपि एक काउप्टी के स्यायाीय ड दूबही काउकटी को काम है रे 
जा सकता है । काउप्टी के न्‍्यायाधीय नी द्रव रठ-विप #द्वारो' घर 
जाते हैं ओर सदाचरण रहते पर वे ५५ दप 45 वदायड़ 7 रु कक टवर्टी, 
अनिवाय रूप से निवुत्त कर दिया जादा ई हद दया बाज की ५ 
न्यायालयों के निर्माण, संगठन ठया रख-स्व:4 बह त्र 2 दिल, 
जवक्षि प्रधिराज्य न्यायाधीशों हो दिदुड्ट इरदा, 4 ग आटा की ४ 
काउण्टी न्यायालय के शेत्राथिज्मर ने के कड़ी & 88 7 27 2० 
तथा सम्बन्धित विषयों से, पट निकग क, दैवादी प्भिवीग: ५८ 
कार्यों, भनधिकार प्रवेश, माय $&/:5:4] आवक मे वैदां दीए १४० 


द्रत दवा गाय; द्र्ट 
भोय--प्राते हैं। यदि दोनों 6 देवा गार्मद्वारी छा 
दोनों 4४ इऊ>> २८ हा ५ + अर 
वपिश बमुद के जायें, दो मा 
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बडी रकम तक भी बढ़ाया जा सकता है। उन्हें लघु दाण्डिक अपराधों से सम्बन्धित 
प्रभियोग भी सुनने का अधिकार है प्लोर तव स्यायाधीक्ष भ्रसिनि्भायकों के वाव 
बैठता है । 

तु प्रान्तीय न्यायातयप (#ग्रा07 ए०्थ्रांग (०णा।5)--वे न्यायातय 
विभिन्‍न प्रकार के हो सकते है, भौर संगठन, रख-रखाव, नियुक्ति, बैतन तथा नौकरी 
को शर्तों भ्रादि सभी बातों मे उन पर पूर्ण प्रान्तीय नियन्त्रण होता है । उच्चतर 
न्यायालयों के विपरीत, इन पदाधिकारियों की पदावधि मनचाही होती है। तप 
स्यायालय मृत व्यक्तियों को सम्पत्ति, लघु व्यक्तिगत कार्यों, प्रसविदा-उल्लंघन, ऋण 
आदि से सम्बन्धित छोटी-छोटी रकमों वाले अभियोग सुनते है । पुरशासक स्थायावय 
(088७2० (०७३४५) पुरश्ञासक अधिनियम के ग्रन्तर्गत स्थापित ढिये जाते हैं 
जिनमे लघु दाण्डिक भ्रभियोगों तथा विश्ेप संविधियों के झ्रन्तर्गंत कुछ दोवानी ग्राम 
योगों का निर्णय किया जाता है। अत, बड़े-बड़े नगरों मे किशौर न्यायालय (0:८॥० 
(०ण॥$), परिवार न्यायालय (फ्ब्णयो (०४॥5) , अपमृत्यु-विचारक न्यायातिर्य 
((97०स्‍४/५ (०ए०ा/५) तथा विवाचन न्यायालय (०णा ० 4श।०६०१) 
श्रादि प्रन्य लघु न्यायालय भी देखे जा सकते है । 


अध्याय ५ 
राजनीतिक दल 
(एगापंटदवा एआ65) 


कनाडा में दल-ब्यवस्या (ए39 50४८० 9 0५॥904)--लोकतन्वात्मक 
शासन, जेसा कि वह कनाडा में समझा त्तव। कार्यरूप में लाया जाता है, सुसगठित 
राजनीतिक दलों के बिना नहीं' चल सकता । प्रन्य बहुत-सी सस्था्रो की भांति जो 
इंगलेड से ग्रहण की गई है, कनाडा के राजनीतिज्ञों ने सघ के प्रारम्भिक काल में ही 
राजनीतिक दलों के उसी रूप को भ्रपना लिया तथा उन दलो को वही नाम--अनुदार 
(९०४४४४३४४८) तथा उदार (70८3])--भी दिये ) इसका भ्रर्थ यह नही कि इन 
दो के प्रतिरिकत अन्य कोई राजनीतिक दल नही । दूसरे वर्ग भी प्राय. जन्मे है, परन्तु 
उनमें से कोई भी इस स्थिति तक नही पहुच सका है कि उदार तथा ग्रनुदार दलों 
की महत्ता को प्रभावी चुनोतों दे सके। दलों के कार्यक्रमों में प्रमुख मदे “सम्पूर्णतः 
संयोगवश'” ही सम्मिलित की गई है । इस प्रकार अनुदार दल तो रक्षावादी (?70- 
ए०णां०प्रांड 5) बन गया श्रौर उदार दल ने इस नीति का विरोध किया । यह वस्थुत- 
भाश्चयं की बात है कि विभिन्‍न भाषाएँ बोलने वाली तथा विभिन्‍न धर्मों का पालन 
करने वालो दो जातियों के देश मे, ये विभेद दलगत-विभाजन का कारण नही बने, 
यद्यपि ये विभेद कभी-कभी सत्ता प्राप्त करने मे सहायक हो जाते है. जबकि द्विभाषा- 
वांद त्या जातिगत स्कूलों के प्रश्नों को लेकर साम्प्रदायिक तथा जातीय ढ्वं पो को 
कुशलतापूर्वक काम में लाया जाता है । 

कनाडा में राजनीतिक दल-व्यवस्था के महत्त्वपूर्ण लक्षण इस प्रकार है :-- 

(१) लोग दलों के प्रति लगाव के ग्राधार पर स्पष्ट रूप से विभाजित नहीं। 
प्रत्येक दल में विभिन्‍न व्यवसायों के लोग पाये जाते है । धनी जया कम धनी--कयोकि 
कनाडा में निर्धन व्यक्ति तो पाये ही नहीं जाते--किसान, व्यापारी, उद्योगपति, 
दुकानदार तथा व्यवसायी लोग--सभी दोनों प्रमुख दलो मे देखे जा सकते है ॥ तद- 
नुप्तार, कनाडा की दल-व्यवस्था किसी स्पष्ट विचारघारां पर झ्राधारित नही है । 
दल को सदस्यता तो केवल संयोग का ही परिणाम कही जा सकती है । 


(२) कनाडा में दलगत भावनाझ्रो के कारण समाज में किसी प्रकार की 
कंठुता नहीं पाई जाती। कनाडा में कोई भी दल अधिक लोकेश्यि नहीं हो सकता 
जब तक बहू अधिराज्य मे दो अथवा दो से प्रधिक क्षेत्रों को सहायता प्राप्त नहीं 
करता । इसके फलस्वरूप, किसी भी राष्ट्रव्यापी दल को इन प्रनेक क्षेत्रों के दूर-दूर 
तक विकोर्ण उद्देश्यों भौर हितों के सामंजस्य को झपना प्रमुख लक्ष्य बनाना पड़ता है 
तथा विभिन्‍न हितो भौर मतो वाले लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। इसलिये दलो 
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के भन्तगेंत पाये जाने पाले मतभेद उन मतभेदों की प्रपेक्षा अधिक वीद्र द्ोते हूँ जो 
दोनो दलों के बीच पाये जाते हैं. । 


(३) कनाडा ने लगातार ट्विदल-प्रणाली का झनुसरण | क्या है। यहाँ वो 
(वछले तीस चालीस बर्षों से ही दो से भधिक दलों का संगठन हुपा है । कनाडा में 
राजनीतिक दलों ने प्रव तक पश्ञाद विशिष्टता को प्रान्त कर लिया है। श्रमिकदते 
का जन्म होने से तथा निदिचत उद्देश्य लिये किसानों का एक पृथक देव में दंगल 
होने के फलस्वरूप द्विदल प्रणाली को खतरा पैदा हो गया हे मयोकि वें भरत्य समुद। 
के इन दावो को चुनौती देते है कि वे राष्ट्र में पाये जाने वाले विभिन्‍न हिंतों का 
वर्याप्त प्रतिनिधित्व करते हैं । 


इस समय कनाडा के चार राजनीतिक दल के हैं :--भनुदार दल, उदार देते 
श्रमिक दल तथा कंपक दल। 


झनुदार दल (7॥6 (075४८ए४४० एशआ)-भनुदार दल का जन्म १५४७ 
ई० से माना जा सकता है. जवकि कनाडा प्रान्त में पाये जाने वाले विभिन्‍न पर्दे 
अ्रस्थायी रूप से एक हो गये झौर उनकी महू एकता तत्पद्चात्‌ उदारबादी प्रनुशर 
दल (90३ टणाइ्टापआ)४6 एथ09) के नाम से स्पायी घिद्ध हुई। इसमे ये 
टोरी, ऊपरी कनाडा से पनुष्र उदाखादी, फ्रासीसी उदारवादी तथा नि मय शा 
अशेजीभाषी सदस्म सम्पिश्ित थे। शीघ्र ही इस दल को जावे ए० 7 
नेतृस्व प्राप्त हुमा । हें अपने उद्धत व्यक्तित्व द्वारा तथा कनाडा मे परत 
स्थापना से सम्बन्धित दृढ़ ईच्छा से प्रेरित होकर सदस्यों को एकसूत्र मे 
सफल हो गया । उसने दूसरे वर्गों तथा प्रान्तों से भी सदस्य लिये और ईर्स ड़ 
एक वास्तविक राजनीतिक दल का सर्माण किया । इस दल ने तत्पश्वात्‌ लोग पर 
इतना प्रभाव डाला कि केवल पाँच बर्ष की एक भवधि के प्रतिरिबत ११ ६६ 
तक यह दल बराबर पदारूढ़ रहा । 

जान एु० मेकडानल्ड तथा दल के कार्य तथा दृष्टिकोण की तुलना 
समुक्त राज्य भमेरिका के दैमिल्दन तथा संघवादियों से की जा सकती है। मद ते 
भी है बयोकि मेंकडानल्ड तृपा पभनुदार-दल में उसके की नेताभो ने यो 
द्वारा प्रतिपादित पघिद्धाम्तों के प्रति प्रायः ह्वादिक श्रद्धांजलि प्रफद की थी । संघर्वा ( 
को भाँति, धनुदार दल के संदत्य भी केस्द्रीयकरण के पक्ष में थे सम्पत्तिवान) वी 
छियक तथा भोद्योगिक हितों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते ये तथा सर्वोपरि, इनक 
मिल कर उन्होंने हाप्दरननिर्माण के व्यावहारिक कार्य को सम्पस्न के 
प्रपप्त की । केस्द्रीयकरण से सम्बन्धित शक्तियों तथा विभनन्‍न हितों, बक्छों तपा मेरे 
लोगों को एकमात्र राष्ट्र में सम्ठित करने की नीति तव व्यवत हू जबकि का 
शुल्को की राष्ट्रीय नीति को अपनाया गया। महाद्वीप के झारपार इलवे का विंग 
किया गया तथा उसी उद्देश्य को लेकर अन्य नौतियो-को प्रोत्साहन गये 
कलतः भ्रापिक साप्ट्रवाद विभिल हितो तथा म्ाकांक्षाओ्रों चाले समूद मे न कै 
उयवत करने वाला प्रति उत्तम साधन समझा गया । प्ाज भी इस दल की यह्दी मे 
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है पौर इसके कार्यक्रम में सामाजिक बीमा, शिशुन्धम-उन्मूलन, न्यूनतम मजदूरी तथा 
बम के भधिकतम घंटों का निर्धारण आदि योजनाएँ सम्मिलित है। 
उदार-दल (प॥० ॥॥0८४ ?श(५)--उद्र दल का प्रारम्भ संदिग्ध है 
परन्तु निःसन्देह उन सुधारवादियों द्वारा किया गया था जिन्होंने उत्तरदायी सरकार 
के लिये संघर्ष किया था । संघ की स्थापना के पश्चात प्रान्तों मे बिखरे वर्गों ने पर- 
स्पर मिलने तथा वास्तविक राजनीतिक दल बनाने के लिये कोई सक्रिय प्रयत्न नहीं 
किया था। बहुत से उदारवादियों ने तो सघ का विरोध किया था भौर जब उसकी 
स्थापना हो गई, तो ये उदासीन हो गये । परन्तु श्रनुदार दल की केन्द्रीयकरण से 
सम्बन्धित नीति ने उन्हें प्रान्तों के अ्रधिकारों को रक्षा के लिये प्रेरित किया । उदार- 
वादी प्रववा वलीर प्रिट (0]587 074) जैसा कि वे ऊपरी कनाडा में कहलाते थे, 
जैफरसन के विचारों से तथा उसके सघ-विरोधी दल से बहुत प्रोत्साहित हुए थे । 
उदारवादियों तथा संघविरोधियो में एक और भी समानता पाई जाती थी । दोनों 
दल स्पष्ट मूलगत प्रवृत्तियों वाले सीमावर्ती भूमि-सुधारक सोकतन्त्र पर श्राधारित 
थे। प्रो० डॉसन लिखता है कि “बलीर प्रिंट लोगो पर जैफरसनवादियों के क्रमानु- 
थायी, ज॑कसन-लोकतस्त्रवादियों का निश्चित रूप से प्रभाव पड़ा था। बे किसी प्रकार 
की भी सम्पत्ति तथा विद्येपाधिकार के विरुद्ध थे श्र वे लचीली मुद्रा, सर्वमताधिकार, 
बहुशाः निर्वाचन तथा उस विभिन्‍न अन्य रिपब्लिकन उपायों का समर्थन करते थे 
जो सीमा के दक्षिण में काफी विख्यात थे। उदारवांदियों के साथ जो दुसरा बर्गे 
मिला था, बह बयूबक का “रूल दल” (०७४०८ ९४ ) था। वह पादरी वर्ग का 
विरोधी था भौर उसने रोमन कैथोलिक चर्च को अ्रपना विरोधी बना लिया था। 
संघ की स्थापना के पश्चात्‌ बह झ्लाकार तथा महत्त्व में घट गया। इन दो वर्गों के 
साथ ब्यूब्रन्सविक पभ्रौर नोवा स्कोशिया से कुछ सुघारवादी, सम्पन्धन्छेदवादी तथा 
निर्देलीय लोग भी मिल गये । 
प्रशान्त परिवाद (?4०॥० 808॥04]) के परचातृ, १८७३ ई० में उदार 

दल की प्रयम सरकार बती जबकि उसके तीनों वर्ग--क्लीर ग्रिट, प्यूबक रूम तथा 
प्रगतिशील उदारवादी--एल्लेक्ड्ेंडर मेकेन्सी के नेतृत्व में एकश्न ही गये यद्यपि ये वर्ग 
प्रपने-भपने नेता्रों के प्रति भी निष्ठा वनाये रहे । इन परस्पर धिझिछन्न उदारवादियों 
की पराजय के तथा लगभग दो दशकों तक अधिकारच्युत रहने के कई कारण थे । 
जब १८८७ ई० में लारियर (7.30४०:) उदारवादी दल का नेता बना, तो उसने 
विभिन्‍न वर्गों को एक युत्र में बाँघा प्रौर वास्तविक राष्ट्रीय दल फा निर्माण किया । 
लारियर ने राष्ट्रीय एकता की ग्रावश्यकेता का बहुत अधिक झनुभव किया था ४ 
“भाषण देने में दक्ष तथा दाँव-पेचों में निपुथ लारियर मे अपने देशवासियों को 
झनुदार दल के प्रत्ति भ्रासक्ति से सावधान किया, उन्हें अपने ग्लैंडस्टनी उदारतावाद 
से झवगत कराया तथा मैकडानल्ड जैसी कुशलता के साथ ही भौतिक विस्तार की 
नीतियों पर जोर देते हुए देश भर में उदारवादी दल के लिये समर्थन प्राप्त करने का 
यत्न किया । उसने मध्यमार्ग की उस भावना को श्रेष्टता प्रदान की जिसके ग्राधार 
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पर ही कनाडा में कोई राष्ट्रीय नेता टिका रह सकता है। सर्वोपरि, उसने उदारबादी 
दल को रूज वर्ग के पादरी-विरोध से मुबत किया भ्रोर इस प्रकार, फ्रासीसी प्रास्त मे 
प्रपने दल को दृढ़ता-पुर्वक स्थिर कर दिया ॥7 लारियर का उत्तराधिकारी मैकेन्डी 
किंग था। उसमे अपने नेता द्वारा स्थापित उच्च ग्रादर्शों तथा परम्पराप्रों का मत्मधिक 
निष्ठा से अनुसरण किया । इसके परिणामस्वरूप मैंकेन्जी किय को क्यूवक में प्रौर भी 
श्रधिक समर्थन प्राप्त हो गया । १८६८७ ई० से लेकर १६४८ ई० तक, पूरे ६१ वर्ष के 
लिये उदार दल के इन दो नेताओ्रों ने ही उसके भाग्य का निर्माण किया जबकि इस काब 
में अनुदार दल के दस नेता हुए । “राजनीतिक दाँव-पेंच की इस अटूट निरस्तस्ता 
से, इस दन को ग्रत्यधिक श्रतिष्टा तथा प्रबल प्रभुत्व प्राप्त हुमा ।” ग्राज भी व्यूबक 
में यह दल बड़ा शवितशाली है तथा दूसरे क्षेत्रों में उसे पर्याप्त समर्थन प्राप्त है । वह 
कनाडा में सत्यत. सर्वाधिक राष्ट्रीय दल है। १६५७ ई० के चुनावों में अनुदार दल 
ने उसे पदच्युत कर दिया था। 


उदार-दल निचले शुल्कों का समर्थन करता है मौर वह देश के प्राधिक जीवन 
में राज्य के हस्तक्षेप को पसन्द नहीं करता । वह श्रव भी प्रान्तों के प्रधिकारों तथा 
ब्रिटिश साआज्य के ग्रन्तर्गंत कनाडा के श्रभुसत्ताधारी-पद का समर्थक है । वह ने 
केवल ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्यों के साथ ही वरन्‌ विदेशों के साथ भी व्यापारिक 
समभोते करने पर बल देता है। प्रनुदार दल तथा उदार दल के कार्यत्रमों का 
विश्लेषण करने पर यह बात स्पष्ट हो जायेगी कि यदि प्रनुदार दल ग्राविक 
इाप्ट्रवाद का, तो उदार दल राजनीतिक राष्ट्रवाद का समर्थक है भर सत्य तो यह 
है कि राजनीतिक तथा आधिक राष्ट्रवाद साधारण सा प्रन्तर लिये जुड़वां बहिनों 
के समान है । 


कृषक दल (]॥6 काया ?20/५9)--१ € वो झताब्दी के आ्ाठवें तथा नौंवें 
दशक मे राष्ट्रीय दलों के दृढ़ीकरण से लेकर द्वितीय अह्मयुद्ध के प्रारम्भ होने तक, 
तृतीय दलों का भी समय-समय पर जन्म हुआ है भौर उन्होने ट्विदल-प्रणाली की स्थिति 
को आ्लापद्ग्रस्त किया है। कृपक समुदाय जिसे सदा ही पर्याप्त निवर्चिकीय महत्त 
प्राप्त रहा था और जिसने समय-समय पर नागरिक क्षेत्रों को प्राप्त विश्येषाधिकारों 
पर चोट की थी, ग्रम्भीर चेतावनी दी । कनाडा मे ग्रेंज (58०) प्रथम कूपक- 
संस्था थी जिसके द्वारा कृपक हितों को व्यक्त किया गया तथा जिसमे ग्न्य संस्थाप्रों 
को जन्म दिया। तब से प्रान्तों में अनेक ऐसे भूमि-सुधारक दलों का समठन किया 
गया है जिन्होंने देश भर के कृपकों की एकता के लिये अपनी क्रियाग्रों का विस्तार 
किया है। बहुत से कच्चे माल, सभी खाद्य पदार्थों पर तथा कतिपय मशीनों पर 
तुरन्त टैरिक-उन्मूलन, ब्रिटिश साम्राज्य के विभिन्‍न भागों से भाये हुए माल पर अपे- 
क्षाकृत्त कम करों में वृद्धि, व्यक्तिगत और निगम-आ्राय तथा बडी जाग्री रो पर झारोही- 
“कर, भूतपूर्व कमंचारियों के लिये सहायक भूमि व्यवस्था, कोयले की खानों तथा सभी 
लोकहित सेवाड्रों का सार्वजनिक स्वामित्व तथा अन्य कई सावेजनिक सुधार जैसे 
सरक्षण उन्मूलन, सीनेट-सुधार, झानुपातिक प्रतिनिधित्व, विधानमइलों से बाहर 
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नागरिकों को विधिनिर्माण का अधिकार, जनमत संग्रह, प्रत्याह्मान ग्रादि सभी वार्तें 
करने के लिये, कृपकदल से सुकाव रखे । 

१६१६ ई० के प्रान्तीय भिर्वाचन में झ्रोण्टेरियो में इस ग्रान्दोलन ने काफी 
प्रगति की जिसके फलस्वरूप वहाँ कृपक-श्रमिक सरकार बन गई। दो वर्ष पदचात्‌ 
गलवर्टा में संयुक्त कृषक दल (ग॥० एग्रा।४0 सशाणक्ष३ ० #ै0०६७) पदारूढ़ हो 
ग्रया | उसी वर्ष भ्रधिराज्य के चुनाव में कृपकों भ्रथवा प्रगतिवादियों ने कॉमन सभा में 
६५ सीटें जीत लीं । परन्तु शीघ्र ही उदकी शक्ति का हास्त हो गया। इस प्रसफलता 
का प्रमुख कारण यह था कि उदारवादियों ने उन्हें प्रत्यक्ष भ्रभियान तथा प्रन्त सरण 
द्वारा अपने दल में मिलाने के लिए प्रथक प्रयत्न क्यि । १६२६ ई० तक उनकी 
संख्या २५ रह गई थी शोर वे २५ सदस्य भी दो विभिन्न वर्गों मे बेंढे हुए थे । श्राज- 
कल क्ृपक दल केवल एक प्रान्तीय दल ही बन कर रह गया है ॥ 

अप्तिक दल ([.8007/ एशआ9)--सगठित श्रमिकों ने किसानो की अपेक्षा 
कमर सक्रिय तथा सृजनात्मक भाग लिया है। १६३६ से पूर्व, श्रमिक प्रान्दोलन प्रोद्यो- 
गिक तथा राजनीतिक रूप से कमजोर था और उसका ऐसा कोई भी दल न था जिसे 
पर्याप्त निर्वाचकीय-वल प्राप्त हो । यही कारण था कि यह दल कुछ एक विधानमंडलों 
में थोड़े से प्रतिनिधियों को ही भेज सका था | सामाजिक-प्राधिक कारण ही 
इसके लिए उत्तरदायी हो सकते है ॥ १६३२ ई० में श्रमिकों के समस्त राजनीतिक 
हितों को इकट्ठा करने के लिए कोमग्रॉपरेटिव कांमनवेलथ फैडरेशन (0०-०92थ॥४० 
एगणाणाफ्षध्वाता 6०००ए०४०॥) का संगठन किया गया । यह सस्था सभी व्यवसायों 

' के श्रमिकों को कुछ सामान्य अपील ही कर पाई । इसका कार्यक्रम समाजवादी हैं भोर 
हू मंस्था एक ऐसी नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहती है जो प्रति- 
व्याप्त आर्थिक परिचतेनों पर आधारित हो । यह सभी वित्तीय एजेन्सियों, यातायात, 
सचार तथा लोकहित सेवाओ्रों के समाजीकरण; वृद्धावस्था, बीमारी, दुर्घटना तथा 
चेकारी के विरुद्ध सामाजिक बीमा; समुदाय-स्वतन्त्रता; समाजीकृत स्वास्थ्य-सेवाओं; 
फमसल-चीमा; सहकारी समितियों को प्रोत्साहन; सीनेट-उन्मूलन प्रादि अनेक सुधारों 
का समर्थन करती है । 


अध्याय ६ 
ग्रधिराज्य-पद 
(700रांघंणा 5६40५) 


ब्रिदिद्य साम्राज्य (78० छत) एए9॥०)-प्रभी हाल के वर्षों में शिविए 
साम्राज्य में प्रनेक घटनाएं पटी है। १६२१ ई० तक यह चरम सीमा तक विस्वृत 
हो चुका था। उत्तका क्षेत्रफ्त कोई १३,६० ०,००० वर्गमील था तो दनसब्या 
४४८,० ००,००० के लगभग थी। इस संगणना में गुनाइटिड किगड़म, प्रधिरास्य, 
ध्राउन उपनिवेश्ञ, इण्डिया का साज्नाज्य तथा प्रधिदेश बनने वाला प्नप्र, छे प्रधिकत 
किया गया प्रदेश--सभी का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या का जोड़ लगाया यया है । एवं पे 
इसकी शातिमय क्षति की विधि भी प्रत्यन्त प्रदेशंनीय है। प्रायरतया 2 
अधिराज्य प्रव गणराज्य बन गये हैं, ईरान स्‍प्रौर जाडन के प्धिदेशों ते राजतर 
प्रपना लिया है, फिलस्तीन का झधिदेश इजराईल का गणराज्य कहलाता है प्रौर 45 
का रक्षित राज्य गघराज्य का रूप धारण कूर चुका है । १६६ में प्रिटिख 287 
लैंड ने भ्रपने पड़ोसी धरोहर प्रदेश सोमालीलेड (पराप्रदन त्याग कर 
874) के साथ मिल कर सोमासिश्रा (5077॥& ) के नाम से एक परिवर्धित 
स्वतन्प रूप धारण कर लिया। दक्षिणी केमरून्स (507 08णए८००7७) भी १ था 
में ब्रिटिश प्रधीनता से वाहर हो गया भोर राष्ट्रमण्डल को छोड़ कर परौर पड़ारे। 
गणराज्य केमहन से मिल फर केमरून संपीय ग्रणराज्य बन गया । ३१ मई (६६६ 
को दक्षिणी प्रफ्रीका ने भी गणराज्य बनने की घोषणा करके राष्ट्रमण्डल क्वी हु 
त्याग दी। उन देशो तथा प्रदेशों के समूह ने जो प्रय कॉमनर्वल्‍थ ग्रॉफ नेशन्द ( वी 
मण्डल) के साम से प्रसिद्ध है, ग्पनी नामावलि में जो परिवत्न देखे है, वे उें दे 
में वैधानिक विकास तथा परस्पर-सम्बन्धो में परिव्तनो का प्रमाण देते है। यो 
ई० की बालफोर घोषपा मे, प्रधान मन्प्रियों ने इस बात की सहमति प्रकट की पे 
कि उनके देश “ब्रिटिश्व साम्राज्य के अन्तर्गत स्थायत्त समुदाय है ओर ब्रिटिश कॉमन 
वेल्य ऑफ नेद्ान्ज़ के सदस्यों के रूप में परस्पर सम्बद्ध है ॥” १६४६ ई० की राष्ट्र 
मण्डलीय घोषणा मे, उनके उत्तराधिकारियों ने यह स्वीकार किया था कि मे देश थो 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के सदस्यों के रूप में संगठित थे, राष्ट्रमण्डल के स्वतस्त्र तथा 
सम-सदस्यों के रूप में संगठित रहेगे। इस प्रकार, ब्रिटिश साम्राज्य बुपके थे द 7 
शालीनतापूर्वक “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डय! मे वदल गया झोौर “ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल' मं 
रूप से 'राष्ट्रमण्डल” बन गया जवकि न तो किसी मे स्पष्टतः ऐसा कहा आर 
किसी को साम्राज्य, प्रयवा 'ब्रिटिश्व राष्ट्रमण्डल' अथवा 'राष्ट्रमण्डल' झथवा 'ब्रिडिय 


राष्ट्रमण्डल तथा साम्राज्य! से सम्बन्धित होने की प्रसन्‍वता से ही वंचित किया 
प्रय८ 


अधिराज्य-पद पय56 


गया 
उपनिवेज्ञों से स्वायत्त अधिराज्यों तक (#रिण0 (००765 (0 5शन8०४शा- 
98 007ग्रॉणा5)--स्वायत्त श्रचिराज्यों की झपूर्व स्थिति तथा शवितयों का आरादि- 
ब्लोत प्रारम्भिक औपनिवेशिक वस्तियों में ढ्रंढा जा सकता है । इंग्लैण्ड से आने वाले 
प्रवासी अपने साथ न केवल प्रंग्रेज़ी भाषा ही वरन्‌ नागरिक स्वतन्त्रता और स्वायत्त- 
धासन की ये ऑग्ल-सैक्सन परम्पराएँ भी लाये ज्ञिमकी मैग्ना कार्ट, बिल श्रॉफ 
राइद्स, हेवियस कार्पस ऐक्ट द्वारा पुष्टि हुई थी । उन्होंने इन सभी परम्पराप्रों 
का वहाँ वीजारोपण कर दिया । वास्तव में उन्होंने श्रपती नई बल्तियों में सामान्य 
विधि' के सम्पूर्ण ढाँचे को सृष्टि कर डाली । १७वी तथा १८वीं शताब्दियों में क्राउन 
के समुद्रतटीय प्रदेशों पर वास्तविक नियन्त्रण तो बहुत ही कम था और मैसाचुसेट्स के 
उपनिवेधियों ने श्रपने-प्पने ऊपर ममंद की सत्ता को मानने से एकदम इन्कार कर 
दिया । इस पर भी वे क्राउन से पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग करमे के लिए तथा अपने 
प्रन्तर्राष्ट्रीय पद को स्थापित करने के लिए तैयार नथे। १३ उपनिवेद्यों के विद्रोह 
के पश्चात्‌ तथा १७८२-८र३े ई० में उनकी स्वतन्त्रता को श्रम्तिम मान्यता मिल जाने 
के पश्चात्‌ ब्रिटिश-शासन पर इन बातों की काफी प्रतिक्रिया हुईं । उसने ग्रनुभव किया 
कि इस विपत्ति का कारण यह है कि पश्चिम के सम्भावी गणराज्यों पर उचित 
नियन्त्रण नही रखा जा सका । अ्रहस्तक्षेप नीति का स्थान कड़े पर्यवेक्षण ने ले लिया। 
कई एक ऐसे प्रधिनियम पारित कर दिये गये जिन्‍्होने प्रतिनिधि-सरकार तथा राज- 
नीतिक प्रभिव्यवित के उस सिद्धान्त को पूर्णतया उलट कर रखे दिया जो पन्य राष्ट्रो 
के उपनिवेशञों की तुलना मे ब्रिटिश उपनिवेज्ञों का विशेष लक्षग वा इस प्रकार से 
स्थापित मिरंकुश शासन ने उन लोगों को विशेषकर कनाडा में नाराज कर दिया जो 
राजनीतिक स्वतन्त्रता के वातावरण में पले थे तथा काफी समय से प्रतिनिधि संस्थाप्रों 
का प्रयोग करते ग्रा रहे थे । उन्होने ब्रिटिश ब्यवहार-विधि (छा (शं] 3 ), 
बन्दी प्रत्यक्षीकरण (30625 (८०9०४), भभिनिर्णायक द्वारा विचारण (772 99 
3079) और सर्वोपरि प्रतिनिधि-शासन का भोग करने की तीव्र माँग की । 
श्श्वी छताब्दा के पूर्वा्ध भाग मे ब्रिटिश उत्तरी प्रमेरिका का निरन्तर 
झायिक भ्रौर राजनीतिक विकास होता रहा प्रौर “जैसे-जैसे उपनिवेशों के महत्त्व वया 
शक्ति में वृद्धि होती गई, सरकार के प्रति उनका अ्रसन्‍्तोष भी बढ़ता गया ।” बहुत 
से लोगों ने यह भविष्यवाणी को कि इन परिस्थितियों में पपनिवेशों को सपने प्रधि- 
कार में रखने के लिए प्लिटिश सरकाद द्वारा किया गया कोई भी प्रयत्व सफल नहीं 
हो सकता भौर कुछ ही वर्षों में “गन्तनिहित केस्द्रविमुस गवितयाँ प्रवल हो जायेंगी 
भर उपनिवेश किर से प्रपनी स्वतन्त्रता की घोषणा कर देंगे ।* 
जब लाई डरहम पांचों प्रान्तों के श्मुज गवर्नर बन कर कनाडा प्राय, तो 
उन्होने "एक ही राज्य में दो राष्ट्रों को पररुपर बुद्ध करते पाया ।” प्रपने प्रतिवेदन मे 
2 पा 2. 0007 
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प्रा कनाडा सरफार 


(जो डरहम प्रतिवेदन के नाम से प्रसिद्ध है) ध्ांति तथा व्यवस्पा को पुम.स्यापित 
करने के लिए उन्होने त्रिटिघथ सरकार को जो प्रमुस पस्रिफारिशों कीं, वे इस प्रगार 
भी--( १) ऊपरी तथा निचले कनाडा का पुनरेकीकरण, तथा (२) उत्तरदायी सर- 
कार की ग्रविलम्व स्थापना । उनका विचार यथा कि उत्तरदायी सरकार ही उपनिवेशों 
को प्रधिकाश चुराइयो का प्रति प्रबल इलाज है। उन्होने साम्राज्यिक तथा औप- 
निवेशिक सरकारों के बीच विपयो के विभाजन का सुझाव दिया। झोपनिवेशिक प्रशासन 
का मुखिया होने के कारण गवर्नेर प्रौपनिवेशिक बातों में प्रपनी परिपद्‌ के परामई से 
काम करेगा परस्तु ब्रिटिश सरकार का एजेण्ट होने के कारण वह ब्रिटिश सरकार की 
नीति तथा निर्देशों का पालन करेगा और देखेगा कि उसके झौपनिवेश्चिक मंत्री प्रौर 
विधान-सभा साम्राज्यिक सरकार से सम्बन्धित बातो में हस्तक्षेप तो नहीं करते । 
लॉर्ड डरहम ने अपने प्रेपण-+त्र मे लिसा था, “वे दातें जिनका हमारे साय सवध है, 
बहुत कम है। शासन का शवरूप; इग्लेण्ड, भ्रन्य ब्रिटिश उपनिवेश्ञों तथा विदेशों के 
साथ व्यापार झौर व॑ैदेश्चिक सम्बन्धों का विनियमन; सावंजनिक भूमियों की व्यवस्था 
भादि ही कुछ बातें है जिन पर इंग्लैण्ड का नियन्त्रण रहना चाहिए ।” १६४० ई० के 
यूनियन प्रधिनियम द्वारा डरहम प्रतिवेदन की श्रमुस सिफारिश तथा ग्न्य होदी- 
छोटी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया गया परन्तु इस झ्धिनियम ने उत्तरदागी 
सरकार का कोई उल्लेख न किया । 


१८४६ ई० मे इंग्लैण्ड मे सरकार बदलने पर भर प्रॉफ ग्रे ने प्रोपनिवेधिक 
कार्यालय संभाला । ग्रे डरहम के उत्तरदायी सरकार से सम्बन्धित सुझाव को क्रार्या- 
न्वित करने के लिए तैयार था। जब सर जॉन हामवें तथा लॉ एलग्रिन को क्रमशः 
नोवास्कोशिया तथा कनाडा प्रान्त का गवर्म र नियुक्त किया गया, तो प्रारम्भिक कर्ठि- 
नाइयाँ दूर हो गई । औपनिवेशिक कार्यालय से भेजे गये प्रेपण-पत्नो में म्रें ने उस एप- 
रेखा को स्पष्ट किया है जिसके झनुसार उसके मत में उत्तरदायी-स रकार-सम्बस्धी 
परिवर्तन किया जाना चाहिए ! प्रथम भ्रवसर नोवा स्कोशिया में भ्राया जबकि भा 
चुनाव के पश्चात्‌ विधान सभा ने प्रशासन के विरुद्ध २५ जनवरी, १८४८ ई० को 
पविश्वास का प्रस्ताव पारित कर दिया । दो दिन पद्चातू गवर्नर की कार्यकारिणी 
परिषद्‌ ने त्याग-पत्र दे दिया भ्रौर उसी दिन जे० बी० यूनेक (0. $. एम्रआ०४०) 
को नई सरकार बनाने के लिए कहा गया | उसी वर्ष मा में कनाडा प्रान्त की 
सरकार को इसो श्रकार हार खानी पड़ी और उसके स्थान पर तुरन्त ही नई सरदार 
पदारूढ़ हो गई | वही सिद्धान्त लगभग उसी समय न्यू ब्रन्सब्रिक में लागू किया गया 
और तीन वर्ष पश्चात्‌ उसे प्रिंस एडवर्ड द्वीप मे स्वीकार कर लिया गया। स्युकाउड- 
लैंड को १८५५ ई० में उत्तरदायी शासन प्राप्त हुआ । इस प्रकार बिना किसी विधागी 
मान्यता के, उत्तरदायी घ्ासन सभी जगह स्थापित हो ग्रया । यह पूर्णतया रीति- 
रिवाजों तथा प्रथाप्नो में विद्यमान है । ; 

लाईं डरहम तथा झन्य लोगो ने स्पप्टतया इस बात का ग्रनुभव करे ब् 
या कि उत्तरदायी सरकार वहाँ तभी सफलतापूर्वक कार्य कर सकती हैं, सदि साझा“ 


लिया 


अधिराज्य-पद व्यय 


ज्यिक विषयों को स्थानीय विषयों से कुशलतापूर्वक अलग कर दिया जाये । परन्तु 
साम्राज्यिक तथा स्थानीय विपयो में विभेद-रेखा कभी भी स्पष्ट तथा झुब्यवत सहों 
रही है श्रोर यवरनरों मे प्रायः अपनी विदेकाधीन शक्षितयों का प्रयोग किया तथा 
प्रमुख साम्राज्यिक भ्रधवा विदेशी हित्तों के संरक्षण हेतु, अपने उत्तरदायी मंत्रियों के 
विरुद्ध व्यवस्था दी ) वास्तव मे, डरहम ने स्त्रमं जो मोदे रूप से विभाजन किया भरा, 
वह औपनिवेशिक क्षेत्राधिकार की तथा इसलिए स्वशासन की ही परिधि था। परन्तु 
जैसा कि डाक्टर ईवट लिखते हैं, “भ्रधिराज्य स्वशासम के सामान्य श्रधिकार को 
भपेक्षाकृत प्रधिक मान्यता प्राप्त हो गई, तथा गवर्नर ऋरौर मन्थियों के बोच विवादा- 
स्पद प्रन्‍न यह हो गया कि गवर्नर के विवेकाधीन श्रधिकार का वास्तविक विस्तार 
कया है तथा गवर्तर द्वारा प्रयुवत फ्रायन के प्रारक्षित अधिकार का स्वरूप क्‍या है ?ै”! 
फिर भी, यह एक बड़ी मन्द प्रक्रिया थी । लगभग ७० वर्ष गुजर जाने के पश्चात्‌ कहीं 
१६२६ ई० तथा १६३१ ई० में तकंसिद्ध लक्ष्य तक पढ़ेँंचा गया जबक्षि ग्रेट ब्रिटेन 
तथा श्रपिराज्यों में पूर्ण समता की औपचारिक घोषणा कर दी गई । उपनिवेष स्वायत्त 
प्रधिराज्य बच गए । 

श्रोपनिवेशिक से साम्राज्यिफ सम्मेलनों तक (गिएशा 0णेणाओं 00 
विश्ञ्धावों 00ादिया०८5, 887-94) --साञ्राज्यिक सम्मेलन जो १६०७ ई० से 
पूर्व औपनिवेशिक सम्मेलन कहलाते थे, स्वायत्त उपनिवेश्ो के विकास में तथा ग्रेट 
ब्रिटेन भौर उसके समुद्रपारीय अधिकृत प्रदेशों के बीच सहकारिता स्थापित करते 
में महत्त्वपूर्ण स्थान रखते है। सम्राज्ी विडटोरिया की स्वर्णजयन्ती के समय १८८७ ई० 
में प्रथम प्रौपनिवेशिक सम्मेलन किया गया था। सभी उपनिवेशों के प्रतिनिधियाँ 
ने इस सम्मेलन में भाग लिया था तथा ब्रिटिण सरकार के सदस्यों मे सम्मिलित हिंत 
के विषयों पर विचार-विमर्श किया था। द्वितीय औपनिवेशिक संम्मेजन दस वर्ष 
पश्चातू १८६७ ई० में हुआ घा। इसमें कनाडा, न्यू साउथ बेल्ज, विवदोरिणा, 
भयूजीलेण्ड, ववीन्ज लैंड, केष कालोनी, दक्षियों भास्ट्रे लिया, न्यूफाऊंइलेण्ड, तस्मानिया, 
पशिचमी प्रास्ट्रे लिया तथा नेटाल के प्रधान मन्त्री सम्मिलित हुए थे । इस सम्मेलन 
का प्रमुख उद्देश्य उपनिवेशधियों के प्रतिद्तिधियों से, भरवौपचारिक तथा मित्रत्तापूर्ण ढय 
से बिना ऐसे बम्धनकारी निर्णय लिए विचार-विनिमप करना था जिन्हे प्रौपनिवेशिक 
मरकारें कार्यान्बित करने के लिए संकोच न करें । वास्तव में सम्मेलन में वियादा- 
रपद विययों पर सामान्यतः मत लेने से आ्ञनाकानों ही की गई परन्तु इसमें साआा- 
ज्यिक सघ, ताम्राज्यिक सुरक्षा तथा दोतरफा टैडिफि प्रधिमानों जैसे महत्वप्रर्ण विषयों 
पर प्रवश्य विचार किया गया । 

१८६७ ई० के सम्मेलन ने निश्चित रूर से साम्राश्यिक संब के विचार को 
प्रसंगत घोषित कर दिया परन्तु उसने सुरक्षा, बाणिज्य तथा धाइबास सम्दस्धी बातों 
में प्रन्त,शाआ्राज्यिक महकारिया के विपय में लाभकारों सुकाव दिए । सी उपनिदेशों 
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कै प्रतिनिधियों की सामान्य यृत्ति नियमतः किस्ली निश्चित केद्री यक एप-प्रासदोवन 
के विरुद्ध थी तथा प्रत्येक स्वायत्त इफाई की पृथक्‌ शवितयों को बनाए रफ़्े के पक्ष 
मेथी। 


१६०२ ई० में, मन्नाद्‌ एड्यडे सप्तम के राज्याभिषेक के समय, तृतीय 
प्रौपनिवेश्विक सम्मेलन किया यया । तय यह निर्यय किया गया कि पारस्परिक वह- 
कारिता की भावना को बनाए रखने के लिए किसी स्थायी सह्या का संगठत किया 
आए। १६०७ ई० का सम्मेलन अनेक कारणों के लिए बढ़त प्रसिद्ध है। सर्वप्रथम, 
उसे भ्रीपनिवेश्िक से साआज्यिक सम्मेलन का नाम दे दिया गया । दूधरे, सम्मेलन में 
“कनाडा का अति सुस्दर प्रभिनन्‍दन करने के पदचातू, भ्रौपचारिक ढंग से यूनाइटिड 
किगड़म के अतिरिक्त राजकीय प्रधिक्त प्रदेशों के उप्र भागों को अधिराज्य' का 
साम दिया जिन्होंने पृर्ण स्वायत्त शासन को अप्त कर लिया था, ग्रौर जो प्रव परा- 
पीन नहीं रहे थे ।"* तीसरे, सम्मेश्नन में सुरक्षा के उपरान्त वैदेशिक सौति पर भी 
पधाक्रम विचार किया गया। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने पुर्णरूष से यह स्पप्ट कर 
दिया था कि इस नीति के लिए केवल बढ़ी उत्तरदायी है, परन्तु फिर भी इस नीति 
के विचार-विभर्श पर लगाए यए प्रतिबन्ध को धीरे-धीरे हटाया था रहा था । 


१६११ ई० के साज्राज्यिक सम्मेलन में विदेश-मन्त्री ने साम्राम्य की वैदेशिक 
नीति का काफी सम्बा तथा सरतेकतापूर्ण विवरण दिया । विश्व-युद्ध से पूर्ववर्ती वर्षों 
में, प्रधिराज्य सरकारों को समय-समय पर घुरक्षा तथा सम्बन्धित विपमों पर भौर 
भ्रधिक जानकारी दी जाने लगी । युद्धआारम्भ के समय तक प्रधिराज्यों की स्विति 
की संक्षिप्त आ्रावृत्ति करते हुए, डॉसन लिखता है, “इस प्रकार, १६१४ ई० तक 
कनाडा तथा भ्रन्य अ्रधिराज्य गान्तरिक विफ्यों में पूर्ण रूप से स्वत्तन्त्र थे भौर वैदेशिक 
सम्बन्धों में भी वे प्रतुर प्रधिकार प्राप्त करते जा रहे थे । जहाँ तक वाणिज्यिक 
सन्धियों का सम्बन्ध था, वहाँ वास्तविक शक्ति भधिययज्यों को पहले ही हत्तान्तरित 
हो चुकी थी। भोर राजनीतिक सम्धियों के वियय में भी ऐसी ही कुछ प्रगति हो 
गई थी । छोटी-छोदी अत्तर्राष्ट्रीय सभाओं में अधिराज्यों ते भी साधारण था माय 
लिया था | एक दूसरे को प्रभावित करने वाली साम्राज्यिक वातों में, प्रत्येक स्वायत 
भाग अपनी नीत्ति का भ्रनुत्तरण करता था यधति वह अनीपद्यरिक रूप से यूनाइडिड 
किगडम के साथ भी मिर्तर परामर्श करता रहेता था और साज्राज्यिक सम्मेतनों 
पिला पर सामान्य रूप से परामर्ज हो जाता या । परल्तु ईदेशिक नीति के 
निर्माण में अधिराज्यों का वच्तुतः कोई हाय न था, तया युद्ध-घोपषणा, घान्ति-संयपता 
राजवगिक एजेण्टो की नियुक्ति, तथा अनुश्त ग्न्‍्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेना 
झादि महत्त्वपूर्ण बातों के विषय में तो अधिराज्यों को बिल्कुल ही नहीं पृठ्ा 
जाता था ॥/ 
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श्रधिराज्प-पद नो 
स्ड्ड 
१६१७ ई० का सांम्राज्यिक सम्मेलन ([फ]वघंध (07 ८८८८८ ० 497 )ैज- 
अयम विध्ष-्युद्ध ने भ्रधिराज्य-पद के विकास में एक नए युग का सूत्रपाठ दिया । 
“प प्रादोवत काप्रेरणा-स्रोत अधिराज्यों का उत्कृष्ट सैनिक प्रयान था, दिउके 
कारण प्रत्येक ग्रधिराज्य में उसके व्यक्तित्व, शक्ति तथा महत्ता के वियय में तीद 
प्रकार की राष्ट्रीय चेतना जाय उठी । युद्ध के पहले एक दो वर्ष में तो यह सादना 
मन्द थत्ति ते पनपी परन्तु तत्पश्चात्‌ तो यह बड़ी तीब्रता से भड़क उठी और उसकी 
तीव्रता बरावर बनी रही । इस भावना की श्रभिव्यवित सभी अ्रधिराण्यों में ब्याप्त 
इस प्ामान्य मत में हुई कि उनके इन प्रयाप्तों तथा वलिदानों को उनकी सम्पस्नता 
के प्रमाण-स्वरूप , मान्यता मिलनी चाहिए और इसलिए उन्हें अपने भविष्य-निर्माण 
पर पहुले की अपेक्षा अधिक नियन्त्रण का श्रधिकार होना चाहिए ।7 १६१७ ई० के 
साम्राज्यिक सम्मेलन ले, तदनुस्तार, यह निश्वय किया कि (अधिराज्यों शोर इंग्लैण्ड 
हे बीच) वेधामिक स्तम्पन्धों मे कोई भी पुनव्यंवस्थापनन ऐसा होता जाहिए कि जहाँ 
हैं ए़ ग्रोर स्वायत्ततयासन की सभी वर्तमान दवितयों तथा घरेलू विपयों पर पूर्ण 
जिपयण को बनाये रखे, वहां दूसरी और, साम्राश्यिक राष्ट्रमण्डल से स्वतत्व अधि- 
रो को सम्पूर्थ मान्यता प्रदान करे, वेदेशिक नीति तथा वैदेशिक रम्बन्धों में 
प्रविश्यों को पर्याप्त भाग देना स्वीकार करे तथा ऐसी प्रभावी व्यवस्था करे जिसके 
पालह्य समान साम्राम्यिक हिंतों वाले सभी महत्वपूर्ण विपयों में निरन्तर परामर्श 
हि जा पके तथा उत्त परमञ्च पर आधारित तथा विभिन्‍न सरकारों हारा निर्धा- 
च्ति प्रावध्यक संयुक्त कदम उठाएं जा सके । सम्मेलन के इस प्रस्ताव के अ्रनुत्तार, 
है प्रधिएम् के प्रधान सन्त्रियों को 'ब्रिटिय युद्धईकालीन-मस्विमण्डल, से 'साझा- 
5 इजिनफ्ल! के रूप में म्रिलने के लिए बुलाया गया । इस मन्त्रिमण्डल नें 
हे गोद पैग् बृड्ध के प्राधघारण संचालन से सम्बन्धित बातों पर विज्षार-पिम्नर्श 
पछ के हु महीनों में भी अ्रधिराज्यों के प्रतिनिधियों की ब्रिदिक्ष मस्त्रिमण्डल 
समेत हर की कुछ और नो मेंटे हुई । वलस्चार्तू उन्होंने पैरिस के आम 
कथा गाय लिया ठ्या सान्ति कै सर्वि-पत्रो पर हस्ताक्षर किए | कक 2 हर 
बसे श् 9005) की स्थापना की गई, चो अविराज्य उमस्रक हक मद 
बजा आह. पवन्धक समित्तियों पर उत्तें उनके अपने अधिकार के 77 
अाझे गई। 


पद है दा साश्रान्यिक सम्मेलन तथा बलफ्योर घोषणा डिए अध्य् 7 व्त 
दिउ बे ५926 898 फजञागवट एड्येक्माक )--१६९६ काका 
जेप्नशद पेदिति को वियुक्रित की जिसके अब्यक्ष सर्टिटट 
दीप... गो के विपय में सनी बातों को जाँच 
पाक पं सपत पचियाज्यों के सवदीतिक ततर कर 
डशय ९५. पेश पारस्थरिक सस्बन्चों में १7 रिटठ, 
भिव्वरा शक साष्ट हैं, उन्हें समान 2! 
! फिगर शल ५ पर दूपई के प्राधीत तर्टी 


जे हे बब दिश्थि रास्ता: 
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जप से मम्बद्ध है ।। इस कथन ने जो प्राय: बलफोर घोयणा कहलाता है, थुवाइटिड 
कियडम तथा प्रथिराज्यों के पद में पूर्ण समानता को स्वीकार किया कया मान्यता 
प्रदान को। यह समानता ने केवल अन्तर्राष्ट्रीय बातों में ही, वरन्‌ साम्राज्य के प्रत्त- 
गत भी प्रत्यक्ष व्यक्त होती थी। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल को एक ही राजा के आाधीव 
इकटु रहना था और विधिवत्‌ अथवा व्यावहारिक अधीवता का स्थान स्वत हह- 
योगियों के मध्य साहचयं तथा सहकारिता मे लेना था । 


बलफोर घोषणा ने यह भी कहा था कि, “समास-पद का ही यह प्रावश्यक 
परिणाम है कि गवर्ने र-जनरल ऋजन का ग्तिनिधि है और अधिराज्य में ाईजतिक 
विषयों के प्रचन्ध से सम्बन्धित सभी भावश्यक बातों में उसकी वही स्थिति है जो प्रेट 
ब्रिटेन में महामहिम सम्राद्‌ की है, तथा वह न तो ग्रेट ब्रिटेन में महामहिम की धर- 
कर का अथवा उस सरकार के किसी विभाग का प्रतिनिधि भ्रथवां एजेण्ड है। 
प्राश्दात्‌ सम्मेलन ने बलफोर घोषणा में निहित अनेक बातों पर विचार-विमर्श 
किया झोर घोषणा की कि :-. 


(२) ब्रिटिक्ष भ्रधिकारियों द्वारा अधिराज्य काहून की प्रष्वीकृति व्रण 
गवर्तर-जनरल द्वारा प्रारक्षण अव्यवहाययं है । 

(ख) ऐसी भ्रनेक ब्रिटिश संविधियों को जो प्रभी तक भधिराज्यों पर ताग 
है, रहू कर देना वाछनीय है । 

(ग) इंग्लैंड मे श्रिवी परियद्‌ की न्यायिक सम्रिति को न्यायिक प्रपीर्ते करते 
के अधिकार को वनाए रखना पूर्णतया अ्रधिराज्यों की इच्छा १९ छोड़ 
देना चाहिए । हि 

(घ) प्रत्येक भ्रघिराज्य को सम्राट की ओर से परन्तु प्रधिराज्य संतरद के 
परामर्स से सन्धि करने का प्ण मधिकार आव्त होना चाहिए । 

(3) ने हो यूनाइटिड किंगडम ही पोर न कोई प्धिराप्य ही प्रपती सर* 
कार की निश्चित अनुप्रति के बिना बैदेशिक बातों में कोई सतिय 
दावित्व ले सकता है । है 

(ब) सभी भागों को वंदेशिक बातों में परस्पर विचार-विनिमय, परामर्श 
तथा कभी-कमी सहयोग से लाभ हो पहुँचेषा । इसलिए साम्रास्य के 
विभिन्‍न भायों में परस्वर पराम्स तथा संसर्य की नई व्यवस्थाओं 
प्रोर विश्येप ध्यान दिया जाना चाहिए । 

६६३८ ईं० का साथान्यिक सम्मेलन ([क८०7०] एजादिदारल णै । 90)-7 
इस घोषणाप्रों के द्ोने पर भी, सम्मेखन ने फिर भी कई एक प्रसमानवायों गे दुश 
तक नहीं | इसलिए अधिराय्यों तथा यूनाइटिड फिप्डम हू विशेष अतिनिधियों 4 ह ता 
समा मह विचार करने के लिए बुलाई गई कि इन असमानताप्ों को कँधे दुर पिन 
जा सकता है । यह प्रस्तावित समा “प्रधिराज्य-्प्धिनियमों तथा व्यापार-पोत प्रहि 
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नियमों की कार्ये-प्रणाली सम्बन्धी-परिपद्‌ृ” ((०ाशिला९6 णा ॥6 0फलगांगा 
ण एऐश्ंपंणा 7.०85870 300 ॥6 र्श्ष०४०७9६ 50एएगा2 7.689800॥ ) 
कहलाती है। इस परिपद्‌ मे १६२६ ई० मे ग्रपना प्रतिवेदन दिया जिस पर १६३० 
ई० के साम्राज्यिक सम्मेलन में विचार किया गया। सा म्राज्यिक सम्मेलन ने प्रतिवेदन 
से सहमति प्रकट की श्रौर साम्राज्यिक संसद द्वारा आवश्यक कानून पारित करने के 
लिए पद्ममर्स् दिया जिसके द्वारा वलफोर घोषणा में परिभाषित समान-पद को कानूनी 
मान्यता प्राप्त हो जाये तथा उस पद की प्राप्ति मे अ्धिराज्यों के मार्ग मे वैधानिक 
कठिनाइयाँ दूर हो जायें । 


स्टेट्यूट श्रॉफ वेस्टमिन्स्टर 
(20९४ 07 ४४६5ग्रांत्रशथ ) 


स्टेट्यूट प्रॉफ वेस्टमिन्स्टर से सम्बन्धित विधेयक १२ नवम्बर, १६३० ई० को 
कॉमन सभा में रखा गया झौर कॉमन सभा तथा लॉर्ड सभा में विभिन्‍न स्तरो को पार 
करने के पश्चात्‌ उसे ११ दिसम्बर, १६३१ को सम्राट की प्रतुमति मिली । स्टेट्यूट 
प्रॉफ वेस्टमिन्स्टर एक ऐसा प्धिनियम था जिसने १६२६ ई० तथा १६३० ई० के वर्षो 
में होने वाले साम्राज्यिक सम्मेलनों में पारित कतिपय प्रस्तावों को कार्यान्वित करना 
था । उसकी प्रस्तावना में स्पष्ट लिखा था कि “क्राउन ब्रिटिश राष्ट्र-मण्डल के सदस्यों 
के बीच में स्वतस्त्र साहचर्य का प्रतीक है,” और उसने घोषणा की कि “ये सभी देदा 
भराउन के प्रति सयुक्त वफादारी के कारण एक हैं, इसलिए यह बाद राष्ट्रमण्डल के 
सभी सदस्यों की पारस्परिक मान्य वेधानिक स्थिति के अनुसार ही होगी, कि राज- 
मिहासन के उत्तराधिकार तथा राजकीय पद्धति तथा पदवी से सम्बन्धित कानून में 
भविष्य में किसी प्रकार का भी परिवर्तन करने के लिए सभी अधिराज्यों की पसदों 
तथा यूनाइटिड किंगड़म की ससद्‌ से भ्रनुमति ले ली जाया करे | इस भ्रक्नार यह 
स्वीकार कर लिया गया कि ब्रिटिश्य राष्ट्रमण्डल में किसी भी ससद्‌ को राजसिहासन 
के उत्तराधिकार अथवा राजकीय पद्धति तथा पदवी में दूसरो की सहमति के बिना 
सपशोधन करने का अ्धिकार नहीं। इस प्रकार सम्राद्‌ की स्थिति ने नवीन स्वरूप 
धारण कर लिया | वह कनाडा तथा प्रास्ट्रेलिया का सम्राद्‌ इसलिये न था क्योंकि 
बह यूनाइटिड क्िगडम का सम्राद्‌ था, वरन्‌ वह कनाडा तथा आस्ट्रेलिया तथा 
यूनाइटिड किगडम का सम्राद्‌ अलग-अलग से था, कई एक सम्राट्‌ एक ही व्यविवत्व 
में निहित ये परन्तु प्रत्येक सम्राद्‌ शेप से पूर्णतया पृथक्‌ था। 

प्रस्तावना में तीसरे अनुच्छेद ने घोषित किया, “प्रतः यह सर्वेसम्मत वैधानिक 
स्थिति के प्रनुसार है कि यूचाइटिड किगडम की संसद्‌ द्वारा पारित कोई भी कानून 
भागे से किसी भी अ्धिराज्य को उस अधिराज्य की विधि-व्यवस्था के एक अंग के 
रूप में लागू नहीं किया जायेगा जब तक कि अधिराज्य की शोर से ऐसी प्रार्थथा तया 
अनुमति नहीं होगी ।” स्टेट्यूट के परिच्छेद ४ ने यह भी व्यवस्था की कि यूनाइटिड 
किंगडम का कोइ भी कानून भविष्य में किसो भी अधिराज्य में उस भपिराज्य के 
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कपुन के एक भाय के ज्पि में काम नही होगा जब पक कि उस प्रधिराज्य की और 
ऐसी) आ्रवंता ने की जायगी। 'स्तावना में शत) ही व्यवस्था सटेट्यूट के परिषद 


४ की व्याख्या फरती ३), परिच्चेर ५ को इसलिये पर्याप्त जहीं परमझा गा 
फयोकि सम्भकत- नयायाबीशो का >7 ही सकता है | इंटिड करिगहम की. 
चेंसद्‌ प्रभुस और धन्य कोई पंतद्‌ पैदा के लिये 
सीमित करने के चलिये भर इस प्रकार उसके भानुयावियों वाध्य करने के 
लिए कानन पही बना सकती / तेदनुच्ार ४ में तीकरा पर उच्चेद परिच्देद & 
की पुष्टि नए सम्मित्तित किया यया ; पस्तावना ने वैधानिक अग्निसतय मे 
ऐसी घोषणा, करी बल विशेष श्र, समय का त्रिए उत्लेकष 
किया गया है ताकि यह बिल्कुल स्वच्छ ही जाये कि विधि >पस्था जो पुर्णतया कटी 
होती ह, तिस पर भी अशिसमय का हो! सकती. है । 
स्टेट्यूट परिच्छेद २ ने «श्र वेधिक फतरन-वैधता-अधि नियम, (६६४ 
(९०० खा श्यागक 4०0) को रह कर दिया प्रीर भषधिराज्य की बंदर 
ज्यिकः कानून विख्डित करने का प्रधिकार & दिया जो प्रधिराण्य मे 
जमकी 4: व्यवस्था के एक अंग के. जाए हो सके ते व्यवस्या दाता तीर 
अश्न दे पश्रथम, इसके रण प्रधिराज्य सपने उंविधायी परिनियम को रहे 
कर सकता ६ गैर इस पंसदू को पपने पंविधायी कानून को 


४ 4 पराज्य ९ 
पेंधोधित भथक्- रहे करने का मधिकार प्रिक गया यचकि बह पूनाइटिड कियठम की. 
रद का एक पपिनियम था । पेदनुचार, देक्षिण भक्रीकी सब्र तथा प्रायरिश्व क्री स्टेट 

रिच्चेद को. मपने संविधायी कातों को बशे- 

धिन करने के विये उक्त किय, । देक्षिणी भफोक़ा के उच्चतम न्यायात्य के अप्रीकीय 

विभाग के नेल्थाना हॉफ़मीयर: (साफदा4 2 मदद) प्रप्रियोग मे 

'है विय दिया कि संपीय पैंसद्‌ को ऐसा करने का प्रधिकार थ। | पायरिश् फ्री स्टेट 

तो इसके भी कदम भागे बढ़ी जवार्ि उसने प्रपका निया संविधान बनाया प्रोर 

है बने कर भन्तत: राष्ट्रमण्ड्क्त सेह्ी पाहर रहते का नूतन प्रात्त कर दिया * 

में ने इस बात पर के दिया कि मधिराज्य-संसद्‌ क्रो 23 ५ 

का कोई प्र होवा घाहिए हे 

थार रे स्टेट्यूट घोष वैस्‍्टबिन्स्टर के ररिच्चेद ५ ५) परिन्दद * हारा ऐसी हनी 

गजित को दिए जाते इन” विनय लगाने के लिए सम्मिलित कर लिया गया। इत 

आर, बुनाइदिड दिंगडम की संधद्‌ के ब्रिटिश उच्तती प्रकेरिका मपिनियम को बशो- 
कर दिक 


में." पे मस्‍न यह ८ क्रिया मधिराज्य-संसद्‌ की, राजकीय परमाधिकार 
विशेषकर पद परियद्‌ की साधक पति को प्रात करने का प्रपिरार 
तः वियल्तित या-.. संधोपव करे 


हिल कर पल रव्ण्थाप 85 क्ध्त्‌ ्‌ै०णण७ , (ग्पधकाद] स्व 0 (० एएणपक०व- 
भर व्थोध, 2. 425, 


प्रपिराज्य-पौइ रड 


का प्रधिक्द है। द्विवों परिएद ने स्वय इस प्रश्न हा उत्तर हाँ के दिया उड़ मोसरे 


दनान प्रायस्थि को स्टेट के झदानों-डनरत (ेण्शिल ४- * एएग्प्वष्न्फ्च्प्य्ये पि 


4 [59 छदब्३ 5:30), व्विडिय कोदला निम्न बनाम 
प्रदानो-जनरल वनाम कनाडा के भटानी-बनरल झअमियोर्यों में 
द्वारा दिये गये अधिक्षारों के ८ 











प्रकार स्टेट्यूट प्रॉछ वेस्टमिन्स्दर 
में कनाडा की संझद्‌ प्रिदी परिषद्‌ को न्यायिक समिति को छोडदारो झषि 





अपीलों का प्रस्त कर सकी । 

तौखरा प्रइन यह उठाया गया कि यूनाइटिड क्गिडम के किसी बजुमान 
ग्रववा मावी अधिनियम को सप्योधित प्रयवा रह करने के पधिकार में स्वयं स्टेट्यूडट 
प्रॉफ वेस्टमिस्स्टर को भी संशोधित झपवा रह करने का झधिकार भी सम्मिलित है। 
यद्यपि किसी भी प्रधिराज्य ने स्पष्ट शब्दों मे ऐसा किया नहीं पा परन्तु सिद्धान्त रूप से 
दक्षिणी प्रक्रीका संघ ने स्टेटस ऑफ यूनियन ऐक्ट, र६र४ ($03008 णी एश०7 
48०, 934) पारित करके स्टेट्यूट ऑफ बेस्टमिम्स्टर को सशोधित कर दिया तथा 
न्यूजौलैंड ने यही वात स्टेट्यूट झ्लॉफ वेस्टमिल्ल्टर एडापान पे घिनियम १६४७ 
(इचाण€ ० फध्शफंगरशद शै0० 070 तेण) दरा की । वास्तव में इसे स्ापरिश 
फ्री स्टेट द्वारा आयर के संविधान में अथवा आयरलेंड गणतन्व झधिनियम, (६४८ 
द्वारा रह कर दिया गया । जैनिग्ज तथा यंग लिखते है, “इस वात पर भवध्य योर 
दिया जाना चाहिये कि ऐसे संशोधन तथा खण्डन केवल प्धिराज्य के कानून में हो 
हो सकते हैं; किसी अ्रधिराज्य संलदु को यह अधिकार प्राप्त नहीं कि गूनाइटिड 
किगडम की विधि-व्यवस्था के पलंग, इस स्टेट्यूट को संशोधित प्रथवा रद कर सके । 
इस प्रकार भायरलैंड का सम्बन्ध-विच्छेद यूनाइटिड किंगडम की विभिजवस्पा में 
उसकी ग्रपनी संसदु के अधिनियम द्वारा अर्थात्‌ आयरलेड झधिनियम १६४६ (परन्तु 
ग्रायरलैंड के कानून द्वारा नहीं) संभव बनाया जाना चाहिये था ॥” परन्तु दक्षिणी 
अ्रफरीकी संघ ने तो अपने झधिनियम द्वारा ही सम्बन्ध विच्छेद कर लिया । 


हीनरे परिच्छेद द्वासा, स्टेट्यूट ने भी घोषणा कर दी कि किसी प्रधिराज्य 
ससद्‌ को राज्यक्षेत्रातीत वेधता वाले कानून दनाने का भी प्धिकार प्राप्त है। झोपनि- 
वेशिक नोसैना स्थायालय भधिनियम, १८६० तथा वेगपारिक पोत झधिनियम, रैद६४ 
अधिराज्यों पर झ्ागे से लागू नहीं द्वोने थे । 

मधिराज्य-पद फा प्रयोग (077॥7ंणा 50905 7 /फशीप्शाणा)- रस 
प्रकार, स्टेयूट्ट प्रॉफ पेस्टमिन्स्टर मे बलफोर घोषणा में परिभाषित तथा १६३० 
६० के साम्राज्यक सम्मेलन में पुष्टि-प्राप्त नमानता-पद के २७ न्‍त को कानूनों 
मान्यता दे दी। वैधानिक रूप से यह स्थापित हो गया कि क्‍्धिराज्यों को झान्तरिक 
तथा बाह्य विषयों में पूर्ण स्वायत्तता प्राप्त है भौर वे सम्बन्ध जो उन्हें ग्रेट जिठेन से 
बाँधते हैं, मधीनता के नही, वरन्‌ समानता के है। प्रेट प्रिटेन के शासकीय सम्राट के 
प्रति अधिराज्यों की निष्ठा ने उन्हें प्रेट ब्रिटेन के साथ अपने सबधों में किसी प्रकार 
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का हीन पद प्रदान नही किया । वह उतना द्वी उनका सम्राद था, जितना प्रेट दिदेश 
का । इस प्रकार, एक ही व्यक्ति में एक दूसरे से पूर्णतया पृथक्‌ कई सम्राद परि- 
प्टित थे। अधिराज्य के प्रचन्ध से सम्बन्धित सभी बातों में सम्राट प्रधिराज्य मंत्रियों 
के परामर्ण पर ही कार्य करता या । दक्षिणी प्रफ्रीका में संघीय संसदु ने १६३४ ई० 
में “राजकीय कार्यवाही कृत्य तथा मुहर भधिनियम” (039 ह४८८०(४४ ह0॥0- 
(08 9४० 584]5 2८४) प्रारित किया जो स्टेटस भरोफ यूनियन ऐवट का सहायक 
प्धिनियम था तथा जिसके फलस्वरूप संसद्‌ के सभी कार्यकारी कृत्य सजा अगवा 
गबर्ने र-जनरल संसदीय-सदस्यों के परामझ्श पर करने लगे । जब १६३६ ई० में सप्लाद 
को स्वय कनाडा जाना था, शोर यह वांछनीय समझा गया कि वह सरकार के कुछ 
प्रोपचारिक कार्यों में स्‍्वथ भाग लेगा, तो एक कठिनाई पंदा हो गई बयोकि विधि 
द्वारा, वह ये फायं केवल ब्रिटिश मुहर द्वारा ही कर सकता था और ये मुहरें ब्रिटिश 
सस्प्रियों के नियन्त्रण में थी झौर उन्हें प्रिटेन से बाहर नहीं ले जाया जा सकता था। 
तदनुसार, अधिराज्य ससद्‌ ने “१६३६ ई० का मुहर अधिनियम” (8०805 8५ रण 
939) पारित कर दिया जिसके फल्नस्वरूप सआआद कनाडा सरकार में भी व्यक्तिगत 
रूप से भाग ले सकता था । 
सम्राद्‌ की स्थिति में इस परिवर्तन के फलस्वरूप यवनेर-जनरल की स्थिति 
में भी परिवर्तन भरा गया । वह श्रब यूनाइटिड किगड़म के सम्नादू का नहीं। वर 
भम्बन्धित अधिराज्य के सम्राट का प्रतिनिधित्व करता है । निस्सम्देह, गवर्त र-जनरत 
को सम्राट अपने राजकीय हस्ताक्षरों से प्रकाधित एक स्व-पत्र द्वारा नियुक्त करता है 
परन्तु चुनाव करते समय महामहिम भ्रधिराज्य मन्त्रालय के परामझ् द्वारा पथनअदर्शित 
होता है। अधिराज्य-मन्वालय सम्राट की नियुक्तित की सिफारिश करता है झौर इत 
प्रकार की गई सिफारिश श्रायः मान ली जाती है। यदि वह व्यकित ग्रेट ब्रिठेन की 
नागरिक है, तो ब्रिटेन की सरकार केवल यह देखती है कि इस नियुद्िित के लिये कहां 
गया व्यक्त श्राप्य भी है भ्रथवा नही । अधिराज्य मे सार्वजनिक विपयों के सचालत में 
गवरनेर-जनरल की स्थिति वैसी ही है जैसी कि ग्रेट ब्विटेन में सार्वजतिक विपयों के सा 
लग में सम्राट की होती है । वह वंधानिक मुखिया होता है तथा सम्रादू के प्रतिनिधि- 
पद से सम्बन्धित सभी भधिकारों तथा कत्तंव्यो का वास्तविक सेवन प्रभिराण्य में 
महामहिम के उत्तरदायी मन्त्रियों द्वारा किया जाता है । 
पधिराज्यों को पूर्ण स्वतन्तता है कि जो प्रधिनियम वे चाहें, बना संकते हैं। 
भपने सविधायी कानूनो! मे संघोधन॑ कर सकते हैं भ्रथवा उन्हें रद्द कर सकते है भोर 
उनकी विधायी शक्तियों पर किसी प्रकार क्य भी प्रतिवन्‍्ध नही है | किसी भी प्रधि- 
राज्य-संविधि को इसलिये अवध घोषित नहीं किया जा सकता व्योकि यह गुनेइटिड 
किगडम के कानून के विस्द्ध है झौर इंग्लेण्ड की ससद्‌ का कोई भी कानून परधिराज्य 
पर लागू नहीं हो सकता जब तक कि उसमें यह घोषित न कर दिया हो कि प्रपि- 
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राज्य ने इस कानून-निर्माण के लिये प्रार्थधा की है तथा अपनी अनुमति दी है। 
गवर्नर-जनरल को पअ्रधिराज्य-संसद्‌ द्वारा पारित किसी भी कावून के लिये न तो 
निपेधाधिकार प्राप्त है और न वह उस कानून को सम्राट की अनुमति के लिये ही 
रोक सकता है। भ्रधिराज्य अपने-अपने कानूनों की व्याब्या करने में भी स्वतस्प्र है 
तथा ग्रेट ब्रिदेन द्वारा बिना किसी हस्तक्षेप के अ्रयवा विना उसकी अधीनता के अपमे- 
भपने न्यायालयों में उनको व्याख्या भी करा सकते है । कतिपय विधियाँ तथा अभि- 
समय ऐसे हैं जो प्रधिराज्यों की विधायी सत्ता पर कतिपय प्रतिबन्ध लगाते प्रतीत 
पड़ते हैं, परन्तु यदि कोई सीमाएं हैं भी, तो वे घास्तविकता खो बढी है बयोकि अ्रधि- 
राज्यों को भव पपने कानूनों को रह करने, मिटाने प्रयवा सशोधन करने मे पूर्ण 
स्वतन्य॒ता प्राप्त है । 


विध्यनुसार, भपीलों को अधिराज्यों से लंदन मे प्रिवी परिपद्‌ की न्‍्याग्रिक 
समिति में भी से जाया जा सकता है। परन्तु इसे 'प्रतिबन्ध' नही कहा जा सकता। 
प्रधिराज्य-स सदू को तो इस व्यवस्था को भी समाप्त कर देने का पूरा-पूरा अ्रधि- 
कार भाप्त है । कनाडा ने १६३३ ई० मे फौजदारी अपीलो को समाप्त किया श्रौर 
१६४६ ई० में एक कनाडियन संविधान ने प्रियी परिषद्‌ को दी जाने वाली सर्भ 
अपीलों को बन्द कर दिया और पगपने उच्चतम न्यायालय को सभी प्नभियोगो में 
भरस्तिम अपीलीय न्यायालय बना दिया। सम्राद्‌ को दया का परमाथिकार प्राप्त 
है परन्तु ऐसे प्रसमराधिकार को भी नियामत तथा मसूख करने के लिये प्रधिराज्य- 
ससद को खुलो छुट्टी है । 

समानता-पद के सिद्धान्त का विवेचन भधिराज्य के पारस्परिक सम्बन्धो तथा 
चैदेशिक विपयों के संचालन में अधिक किया जा सकता है। इस सदर्भ मे, समामता- 
पद से भ्रभिप्राय यह है कि राष्ट्रमण्डलीय सरकार ही प्रन्तिम रूप से निर्णय करेगी 
कि किसी भी विषय में उसकी नीति क्‍या होनी चाहिये तथा वेदेशिक विधयों के 
सेचालन में वह कहाँ तक प्रन्य सरकारों से सहयोग कर सकती है। स्वाभाविक रूप 
से यह बात इस तथ्य का परिणाम है कि प्रत्येक सरकार झपनी उन नीतियों के: लिये 
जिनका वह प्रनुसरण करती है तथा उस ढंग के लिए जिसमे उन्हे लागू किया जाता है, 
प्रपनी संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होती है । निर्जीव राष्ट्र सघ के तथा आराजकल सयुक्त 
राष्ट्रसप के मूल-सदस्यों के रूप में प्रधिराज्यों की सदस्यता उनके स्वतन्त्र-नद को स्थापित 
फरने के लिए काफ़ी महत्त्वपूर्ण है। इसके झतिरिक्‍त, प्रत्येक मधिराज्य को विदेशों में 
उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपने राजदूत नियुक्त करने का न्नधिकार प्राप्त है। 
दे वाणिज्यिक तथा सहायक विपयों पर झ्पनी-भपनी नीतियों तथा कार्य क्रमो के अनुमार 
विदेशों के साथ स्व॒तन्पताधूर्वक बात-चीत कर सकते हैं तथा करते है | भ्रधिराज्यों हो 
ऐसे संधि-पत्रों से सम्बन्धित बन्धनों को भस्वीकार करने का भी झपिकार प्राप्त हद 
जिन पर उन्होने हस्ताक्षर न किये हों । उदाहरणस्वरूप किसी भी प्रधिराज्य ने 
१६२५ ई० के उच्त लोकार्सो सन्पि-प्र द्वारा लगाये गये बन्धनों को स्वीकार नहीं 
किया था जिसके विपय मे ग्रेट ब्रिटेन ने घधिराज्यों से भनुमति लिये दिना बात- 
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शीत की थी तथा हस्ताक्षर भी कर दिये थे। 


श्रधिराज्यों को उस युद्ध में जिसमें ग्रेट ब्रिटेन फेंसा हो, सम्मिलित होने प्रयव 
४ '» 'जने का भी भ्रधिकार प्राप्व है । यह तो प्रब एक प्रतिष्ठित सिद्धान्त ; 
”  ) मे घाराज्य को किसी ऐसे युद्ध में राष्ट्रमण्डल की सहायता करने की 
पा पं थो उसके अपने कार्य द्वारा न भड़का हो । १६३६ ई में द्वितीय 
ईईहब यू? + पररम्म होने पर अधिराज्यों के कृत्य ने १६१४ ई० की प्रथा के मुका- 
चले ने शिक्षाप्रद भ्न्तर को अस्तुत किया। भरास्‍्ट्रेलिया तथा न्युजीलैण्ड का विधार 
था कि ब्रिटिश युद्ध-घोषणा में वे भी सम्मिलित हैं । ग्रायरलंण्ड ने प्रपती निष्पक्षता 
को घोषणा कर दी। जनरल हदंजोग (प्लर८208) की दक्षिणी अ्रक्रीका सरकार ने 
संघीय संसद्‌ में निष्पक्ष रहने का प्रस्ताव रखा परन्तु ८० मतों के मुकाबले मे ६७ 
भत पड़ने के कारण वह पारित न हो सका। ह॒र्दजोग की. सरकार ने त्याय-पत्र दे दिया 
और जनरल स्मट्स (570/5) के नेतृत्व में नई सरकार बनी, भौर दक्षिणी प्रफ्रीका 
ने ६ सितम्बर, १६३९ ई० को युद्ध-घोपणा की जब कि इंग्लेण्ड ३ सितम्बर को ही 
युद्ध-घोपणा कर घुका था। कनाडा'ने भी ७ दिन बीत जाने पर यही कुछ किया । 
७ सितम्बर, १६३६ को संसद्‌ में भाषण देते हुए प्रधान मल्त्री मैक्ैन्जी किंग ने कहां 
था, /......मैं यहां यह भी कह दृ' कि आज जो कदम मेरी सरकार उठा रही है, 
चेह कनाडा 'राष्ट्र की भ्लोर से उठा रही है जिसे पूर्ण रूप से एक राष्ट्र की समस्त शक्ति 
गया सत्ता प्राप्त है। यह कदम जो हम श्राथ उठा रहे हैं. तथा ऐसे ही भौर कदम 
जिनकी संसद प्रनुमति देगी, इस देश की भोर से स्वेच्छापूर्वक उठाये जा रहे हैं तथा 
उठाये जायेंगे, वर्योकि हमे ग्रेट ब्रिटेन के मुकाबले में कोई प्रौपनिवेशिक प्रथवा हीग 
पद नही, वरन्‌ समानता का पद प्राप्त है। हम पूर्ण रूप से एक राष्ट्र हैं, ब्रिटिश 
इाष्ट्रमण्डल के सदस्य हैं तथा ब्रिटेन के समान ही हमें स्वृतस्त्रता प्राप्त है गौर 
हमारा विश्वास है कि इस स्वतस्त्रता की रक्षा के लिये हम सबको एक हो जाना 
चाहिए ॥? 


उत्तरवर्ती घटनाएँ निरन्तर एक ही दिद्या मे होती रही है । स्वयं युद्ध, 
संयुक्त राष्ट्रसंघ की क्रियाओं का संगठन, उत्तर अ्रटलांटिक सन्धि-संगठन (पा 
कीवियांरए पारवए 08भां2व07 )+ शास्ट्रे लिया-न्यूजीलैण्ड-संयुक्त राज्यन्रशान्त 
महासागरीय सुरक्षा परिपद्‌ (8०5५०॥३-]०७ 2८०4400-[ग्रा[४6 5(व05-श४॥0 
$०९णवां।४ ९०ण्ा्थों) कोरिया युद्ध झादि सभी ने इस बात का प्रकाटुय प्रमाण दिया 
है कि भ्रधिराज्य प्रव पूर्ण रूप से स्वतस्त्र राष्ट्र है। भ्रन्ततः भ्धिराज्य किसी विशेष 
राज्य को मान्यता देने तथा न देने में भी स्वतन्च हैं। ग्रेट ब्रिटेन द्वारा मान्यता दिये 
जाने का भर्य: यह नहीं कि पधिराज्यों की मान्यता भी मिल गई है भ्रथवा किसी एक 
प्रधिराज्य द्वारा ऐसा ही कोई कार्य इसरों के लिए पालनीय नही हो जाता । 
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प्रधिराज्य-पद 787 
प्रन्तर्राष्ट-मण्डलीय सम्बन्ध ([ग3-0णरा॥०7क०थी ए८ंभा०5)-- 
वह पारस्परिक एकता भौर सहानुभूति तथा विकट की सहकारिता जो काफी लम्बे 
समय से राष्ट्रमण्डल के विभिन्‍न देशो के सम्बन्धों का विशेष लक्षण रही है, आज भी 
विद्यमान है यद्यपि श्रव ये गुण उन स्वायत्त देशों में पाए जाते हैं जो एक-दूसरे से 
समानता के प्राधार पर व्यवहार करते है, प्रतिदिन किसी एक राजधानी से दूसरी 
राजघानी को गुस्त संदेश भेजे जाते हैं, एक देश से दूसरे देश को विशेष शिषप्ट-मण्डला 
तथा प्रतिनिधि-मण्डल जाते हैं जो विकासनयोजनाम्रों पर जानकारी इकट्ठी करते है, 
तथा व्यक्तिगत हित और लाभ की योजनामो पर विचार-विमर्श किया जाता है ! पार- 
स्परिक सम्बन्ध के विषयों पर पदाधिकारियों की प्रदला-बदली की जाती है, विभिन्‍न 
स्तरो पर सभाएँ तथा विचार-विमर्श होते रहते हैं, यूरोपीय साभा ढाजार जैसी भति 
महत्त्वपूर्ण वातों के दिपय में निर्णय करने के लिए कभी-कभी प्रधान मन्त्रियों का 
सम्मेलन भी किया जाता है। शभ्राज भी, १६२६ ई० की वलफोर घोषणा के प्रायः 
उपेक्षित भाग के प्नुसार ही राध्ट्रमण्डल की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या की जा सकती है, जिसमें 
कहा गया था, “स्वतन्त्र संस्थाएँ इसका जीवनदायिनी रक्त है तो स्वतन्त्र सह- 
कारिता इसका यन्त्र है ।” १८ जून, १६५३ ई० को कमाडा के विदेश मन्त्री मिस्टर 
पेस्टर पियरसन से कमाडा-तथा राष्ट्रमण्डल के दूसरे देशों के बीच सम्बन्धों को इस 
प्रकार स्पष्ट किया था, “बाह्य तथा प्रान्तरिक रूप से कनाडी वयस्क हो गया है परन्तु 
वह उस राष्ट्रमण्डल को छोड़ने की इच्छा नही रखता जिसमें उसका विकास हुआ्ना है। 
पिछले युद्ध तथा उसके पश्चात्‌ भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में मेरे देश को जिन दागित्वों को 
निभाना पड़ा है, उनकी १६३६ ई० से पूर्व कल्पना भी न की जा सकती थी । हम 
भ्रव अपने राष्ट्रवाद-सम्बन्धी दावे के प्रति इतने चिन्तित नहीं हैँ जिसे हम प्रव तम्य 
रूप में मान सकते हैं। हम तो उन ढंगों की खोज के वारे में प्रपेक्षाइत अधिक 
बिन्तित है जिसके द्वारा अपनी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए जो कुछ आवश्यक है, उसे 
किसी विपत्ति में डाले बिना, हम उत ग्रन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों में भागीदार बवते हैं 
जिन्हें स्वतन्तर देशों को स्वीकार करना पड़ेगा यदि स्वतन्यता को बनाएं रखना है तथा 
सुरक्षा स्थापित रहनी है ।"'"""राष्ट्रमण्डल उल्लेसनीय सहकारिता तथा समूहिक 
कार्य के योग्य है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रमण्डल में मिल कर काम करने की, एक 
दूसरे के दृष्टिकोण को समभने की->उस समय भी जब कि परस्पर सहमति च 
हो,--इच्छा सदा पाई जाती है। जब विभेद संसार को ग्रस्त किए हुए है, राष्ट्रों के 
हा यह सामान्य मित्रता भी उसकी ग्रपेक्षा अधिक मूल्य रखती है जो हम सममते 
ही 
सम्बन्ध-बिच्छेद (3०८८६आं०॥)--संविधायी-काइून के कतिपय विद्वान इस 
विचार के हैं कि स्टेट्यूट प्रॉफ वेस्टमिन्स्टर की धाराप्रों के प्रनुतार, म्रधिराज्यों को 
राप्टरमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद का झधिकार भी प्राप्त हो गया है। टावटर कीय का 
दृष्टिकोण इसके विपरीत है झौर वह कहते हैं कि “राष्ट्रमम्डन के विभिल भा ही. 
यह मेल ऐसा है जिसे एकतरफा क्रिया द्वारा नहीं दोड़ा जा सझता। / जीनग्ज 
तथा यंग इस स्थिति को इस देश के कानून के दृष्टिकोण से तथा राष्ट्रमप्डल + 
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अन्य भागों--जिनमें यूनाइटिड किगडम भी सम्मिलित है, के कानूनों के प्रनुमार 
देखते है। उनका मत है, “फलतः परिणाम यह है, कि कोई भो प्रधिराज्य (कनाडा 
तथा आस्ट्रें लिया को छोड़ कर) भ्रपने कानूनों के प्रन्तगंत सम्बन्ध विच्छेद कर सकता 
है, परन्तु यूवाइटिड किंगडम कौ संतद्‌ द्वारा भी भ्रधिनियम पारित किया जाना चाहिए 
ताकि युनाइटिड किगडम की विधि द्वारा भी सम्बन्ध-विच्छेद को सिद्ध क्रिया था 
सके ।” परन्तु यह प्रावश्यक ही नहीं। प्रन्तर्राष्टीय विधि में स्वर तो राष्दरो फै 
समूह की मान्यता पर निर्भर करता है। यदि कोई प्रधिराज्य सम्बन्ध-विच्छेद कर ते, 
तो इस बात को प्रवश्य ही ग्रन्तर्राप्ट्रीय मान्यता मिल जाएगी भौर इस तम्य को कि 
इस प्रकार के सम्बन्ध-विच्छेद से यूनाइटिड क्रिगडम के कानून में कोई परियतंत नहीं 
हुआ, बहुत कम महत्त्व दिया जाएगा । 


सम्बन्ध-विच्छेद इतना प्राघारभूत परिवतन है कि यूनाटिड क्रिगडम की 
संसद्‌ इसकी स्वीकृति देने का कभी विचार भी नहीं कर सकती थीं। साम्राम्यिक 
सम्मेलनों के प्रतिवेदनों में इसके वियय में कुछ भी नही लिखा गया यद्यपि इसके विषय 
में बहुत कुछ कहा गया था । १६२२ ई० के सविधान (जैसा स्टेद्यूट झोंफ'वेस्टमिन्टर 
द्वारा संधोधित किया गया था) के संशोधित प्रधिकार के प्रन्तर्गत प्ायरल॑ण्ड के 
विधान-संसद्‌ द्वारा भ्रायर का संविधान, १६३७ में पारित किया गया था। उसने 
घोषणा की थी कि प्ायरल॑ण्ड एक “सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, स्वतन्त, लोकतन्वीय राज्य 
है” परन्तु श्रायर के सविधान मे “कार्यकारी सत्ता (वैदेशिक सम्बन्ध) प्धिनियम, 
१६३६” [छाल्टपाए8 #एा०्घंछ (एच्धाव! ऐे८३४०7५) 8०, 936] को रह 
नहीं किया था जिसमें सम्राद्‌ को ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के देशों के बीच सहकारिता है 
प्रतीक स्वीकार किया यया था । तदनुसार, प्रायर ने राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध-विच्छेद 
नहीं किया था, ययपि वह एक सम्पूर्ण-प्रमुत्व-सम्पन्न, स्वतन्त्र, लोकतस्त्रीय राज्य बन 
गया था। परन्तु ईस्टर सोमवार. १६४६ को, वह ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल से सम्बन्ध 
विच्छेद करके अधिराज्य न रहा जब कि आायरलंण्ड-गणराज्य प्रधिनियम, (४४८ 
(8८०५७॥४० ०॥ परध्चभाव ४८६ 948) ने कार्यकारी सत्ता (बैदेशिक सम्बन्ध) 
प्रधिनियम, १६३६ ई० का स्पान ले लिया भौर घोषित कर दिया कि प्ायर एक 
स्वतन्त्र गणराज्य है ग्लौर उसका नाम झ्ायरलैण्ड मणराज्य (ए०एएश/० थी ॥0 
4970) है । दक्षिणी अफ्रीका ने १६६१ ई० में सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया । 


भारतीय स्वतन्त्रता ग्रधिनियम १६४७ (तंग पा्वदएशारंधा८० 8 
4947) के ब्रन्तगंत भारत एक अधिराज्य बना और इसके फलस्वरूप उसे वे सभी को 
कार प्राप्त हो गये जो स्टेट्यूट ऑफ वेस्टमिन्स्टर के आ्राधीन प्राचीन अधिराज्यों करें 
प्राप्त थे । फलतः उप्ते भारत पर लागू होने वाले यूनाइटिड किंगडम के सभी 2278 
रह करने की शवित मिल गई झोर यह भी स्पष्ट कर .दिया गया कि उसे इतर 
स्वतन्ब॒ता-अधिनियम को रह करने की शवित है। प्रिवी-परिपद्‌-क्षेत्रा धिकरा र-उस् 
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मधिनियम, १६४६ (6७०ंणा ० शांत ए०्णाली उद्रांइध्भांएण 80५) ने प्रिवी 
परिषद्‌ के क्षेत्राधिकार का प्रन्‍्त कर दिया। इस अधिनियम के ग्रतिरिकत सविधान- 
सभा ने किसी प्रकार भी भारत पौर यूनाइटिड किगडम के सम्बन्धो को नियमित नही 
किया जब कि २६ जनवरी, १६५० को भारत का नया संविधान लागू कर रिया 
पैया। संविधान ने भारत को “सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोकतन्त्रीय गणराज्य” घोषित 
किया प्रौर संविधान के ३६४ वें भनुच्छेद ने भारतीय स्वतन्त्रता प्रधिनियम १६४७ 
तथा गवर्नमेंट ऐक्ट, १६३५ ई० को रह कर दिया श्रौर इस प्रकार “ऋपफन के प्रति 
धंगुक्त वफादारी द्वारा एकीकृत ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल” से सम्बन्ध-विच्छेद हो गया। 
पर्तु भारत ने “सनआद को राष्ट्रमण्डल का मुखिया तथा उसे सदस्य-देशों के बीच 
स्वतन्त्र साहचय॑ का प्रतीक मानते हुए” राष्ट्रमण्डल का सदस्य वना रहना स्वीकार 
कर लिया । इस प्रकार काउन के प्रति वफादारी राष्ट्रमण्डल की सदस्यता के लिये 
कोई पावश्यक पूर्व-प्रतिवन्ध न रही । क्राउन की स्थिति तो भव केवल “साहचर्य के 
अतीक” के हूप में ही रह गई है | यदि कोई सदस्य राष्ट्रमण्डल का सदस्य बनना 
बहता है, तो उसे क्राउन को “झन्य राष्ट्रमंडलीय-देश के साथ स्वतन्त्र साहचये के 
प्रतीक” के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा । 
राष्ट्रमण्डल का यह स्वरूप सम्बन्ध-विच्छेद के प्रदत्त को भर भी पधिक 
स्पष्ट कर देता है। यद्ववि संसार-व्यःपी तनातनी के इस काल में किसी राए्ट्रमण्डलीय 
देश के सम्बन्ध-विच्छेद का फोई प्रइनन ही नहीं उठता, परन्तु फिर भी उस पर किसी 
मैकार का कानूनी प्रतिबन्‍्ध कोई नही है। प्रधान मम्वी नेहरू ने ,१६ मई, १६४६ को 
भारत की सविधान-सभा में भाषत देते हुए इस बात को स्पष्ट कर दिया था | उन्होने 
कहा था, “हम राष्ट्रमण्डल में इसलिये सम्मिलित होते है क्योकि के लिये यह 
प्रमभतत है कि वह हमारे लिये तथा संसार के उन भ्रन्य मामलों के लिये जिन्हें हम 
भैप्रसर करना चाहते है, लाभकारी है। राष्ट्रमप्डल के दूसरे देश हमें सदस्य बनाये 
रेखना चाहते है वपोकि थे समभते है कि यह उनके लिये लाभकारी है। सभी यह्‌ 
पैमभते है कि राष्ट्रमण्डल में रहना सभी देझ्षों के लिये लाभदायक है, इसीलिये वे 
इ्समे सम्मिलित होते है । साथ ही, यह भी पूर्णतया स्पष्ट कर दिया गया है कि 
अत्पेक देश को अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता है, ऐसा होना भी सभव 
है, कि वे इतनी दूर चले जायें कि राष्ट्रमप्डल को ही त्याग दें ।/ दक्षिण प्रफीका का 
उदाहरण प्रधान मन्त्री नेहरू के मत का प्रमाण देता है। 
राष्ट्प्ड्ल फी परिव्तनशोल घारणा (7॥९ (0गाहांगड एलरव्व्छा ० 
४6 (एण्ग्रणणा०€०(४)--इस प्रकार द्वितीय महायुद्ध से राष्ट्रमण्डल की का 
परिवर्तन होता रहा है ओर इसमें भी इसकी उच्च अस्ताधारण प्रतिभा का प्रदर्धन 
ईमा है जिसके कारण वह झपमे आपको परिवतनशील परिस्थितियों के पनुखार 
दान लेता है। झ्रायरलैप्ड तथा दक्षिणी प्रफीका ने तो सम्द है कर लिया है 
प्रोर ऐसा ही भारत झौर पाविस्तान ने प्रधिराज्यों के रूप में किया । भारत भौर 
पाडिस्तान दोनों राष्ट्रमण्डल में हैं प्रौर यद्याप दोनो क्राउन के प्रति प्रास्या भो नही 
रखते, फिर भी ये उसे स्व॒तन्त्र सदस्य-देशों के सवतम्त्र॒ साहथर्य के प्रतीक के रूप में 
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तया राष्ट्रमण्डल के मुखिया के रूप में स्वीकार करते हैं। स्वतत्त्र साहुब्य के पतीह 
के रूप में तया राष्ट्रमप्डल के मुस्िया के रूप मे सम्राद का उत्लेजकरते हुए, भारत 
के प्रधान-मस्त्री ने १० मई, १६४६ को प्रपने रेडियो भाषण में रहा मा, “स्मस्ण ए 
द्वि राष्ट्रमण्डल किसी भी प्र में एक 'परम-राज्य' नहीं है। हमने उम्राद गो एव 
स्वरतन्तत साहचयं के प्रतीफात्मक मुस्तिया के रूप भे ही स्वीकार करने की सहमति दो 
है । परन्तु सम्राद्‌ का ऐसा कोई भी फर्तंय्प नहीं जो राष्ट्रमण्डल में उसके इस पद पे 
सम्बन्धित हो । जहां तक भारतीय संविधान का सम्बन्ध है, उसमें सम्लादू को कोई 
स्पान प्राप्त नही प्रौर हम उसके प्रति कोई प्रास्या भी नहीं रखते ।” सरदार परेते 
ने भी नई दिल्‍्लो में पश्रकारों के सम्मेलन में भाषण करते हुए २८ प्रप्नत, १६२६ ई 
को यही मत प्रकद फिया था | जब किसो संवाददाता द्वारा सरदार पदेल पे पूछा 
गया कि राष्ट्रमण्डल के मुखिया के रूप में सपआदू के कर्तव्य यया होंगे, तो उस्होंने 
उत्तर दिया या, “जहाँ तक उसके फत्तेथ्यों का सम्बन्ध है, मह्दी कहता पड़ेगा ढ़ 
उसका कत्तेंब्य कोई भी नहीं। उसको तो फेवल पद द्वो प्राप्त है ।” 

जाज पष्ठ की मृस्यु पर सह्दानुशूति का प्रस्ताव रखते हुए ११ फरवरी, १६१९ 
को कॉमन सभा में मिस्टर चबिल ने कहा था, “राजकीय उद्घोषणा में सा 
(८५77) शब्द को दो गई महत्ता की भोर सदस्य विश्लेप कर ध्याव देंगे / एक 
समय घा--प्रौर वह समय बहुत दुर नहीं गया--जबकि 'मधिराज्य' ( 907००) 
शब्द को बड़ा प्रादर दिया जाता या। परन्तु प्रथ, सहज रूप से तथा स्वेच्छा पे, 
ब्रिठिश राष्ट्रमण्डल तथा साम्राज्य मे सम्मिलित बहुत से राज्यों, राष्ट्रों तया जातियों 
ने 'राष्ट्र' शब्द में झपनी एफत्ता-सम्बन्धी भावना की प्रभिव्यक्ित पाई है जो बहुत पी 
अवस्थाओं में तो क्राउन के प्रति प्रत्यक्ष वफादारी के साथ प्रयवा उनके साथ गोखमत्र 
अथवा सम्मासपूर्ण साहचर्य के साथ मिश्रित है।” राजप्विहासनारोहण के समय हे 
गई उद्घोषणा में, 'अधिराज्य” शाब्द की समाप्ति, राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्धों के प्रवेक 
विद्यार्थिपों के विचार में ऐसा एक स्‍ोर कदम है जो 'प्रधिराज्य-पद के प्रन्त की 
ओर उठाया गया माना जाता है। यह स्वीकार: किया जा सकता है कि अधिराज्य 
यइ में कोई गिरावट नही भाती जब उसमे से 'प्रपिराज्य/ शब्द को निकाल द्यां 
जाता है । 'प्रधिराज्य' छन्द का प्रयोग भी स्वयं व्यवहार-सिद्ध है। सर्वप्रथम (६०४ ई० 
के साम्राण्यिक सम्मेलन में उसका प्रयोग इसलिये किया गया या कि साआज्प के पर 
भागों तथा स्वायत्त भागों मे भेद किया जा सके । 'स्वायत्त ्रधिराज्य! बब्दों को बीध्र 
ही संक्षिप्त करके 'भधिराज्य' घान्द ही रहने दिया गया मयोकि स्वायत्त' धम्द यदि 
कह पेत नही था, परन्तु भ्रवयुद्ध प्रवदय था | १६०७ ई० छे लेकर १६२६ हक 
के वर्षों मे 'स्वायत्त' शब्द से प्रधिकतर भ्र्थ 'युनाइटिड किंगडम के प्रधवा भन्प कैसी 
सरकार के नियन्त्रण से स्वतन्त्र' ही माना जाने लगा पोर १६२६ ई० में समानतानद 
को प्रधिराज्यो का वास्तविक लक्षण घोषित कर दिया गया और एस प्रकार “प्रधिराज्य 
पद (00०णांग्रा०0० 50808) का प्रयोग होने लगा। अ्रधिराज्यों के समानता 
का झथवा अधिराज्य पद का कानूनी महत्त्व स्टेट्यूट पॉफ वेस्टमिन्स्टर मे प्र 
स्पष्ट कर दिया गया । 


चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार 


अध्याय १ 


चीन देश और वहाँ के निवासी 
(476 ए६००6 876 (6 (०फएा7५) 


अध्ययन का सहत्व--चीन के जनवादी गणराज्य की एक कहावत है 
बु5००, 507; (80०, 4900, ६2, या । (कर्म करो, कर्मे करो, तुमसे त्रुटियाँ 
होंगी; उन्हें सुधारो, उन्हे सुधारो)। चालीस शताब्दियों तक मन्द गति से धुधार का 
क्रम चलने के वाद सन्‌ १६४६ में साम्यवादियों ने चीन की राजसत्ता को पपने हाथ 
में ले लिया भौर इस प्रकार जैसा कि चीन के जनवादी गणराज्य के स्विधान की 
प्रस्तावना में कहा गया है, “दासता और भत्याघार के एक लम्बे इतिहास” का अन्त 
हुआ । चीन के जनवादी गणराज्य की नई सरकार ने अपने सामने यह मूल उदद शम 
रखा कि समाजवाद के आधार पर धीरे धीरे देश का उद्योगीकरण किया जाये भोर 
धीरे-धीरे कृषि, दस्तकारी भोर पूजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के क्षेत्र मे समाजवादी 
व्यवस्था की स्थापना की जाये। १६५४ तक देश में समाजवाद की स्थापना करने 
भ्रौर आर्थिक विकास के लिए झावश्यक परिस्थितियाँ तैयार ही गईं । २० सितम्बर, 
१६५४ को प्रथम राष्ट्रीय जन काग्रेस (४००) 2६076 (म्ह०5४) ने 
दैकिय के अपने प्रथम अ्रधिवेशन मे चीम के जनवादी गणराज्य का संविधान स्वीकार 
किया | इस संविधान से “चीनी जनक्रान्ति और राजनैतिक व आथिक क्षेत्रो मं 
उसकी सफलताओो” के लाभों के लिए पुष्टि मिल गई। प्रन्तर्राष्ट्रीय मामलों मै 
संविधान ने संक्रमण काल में जनवादी गणराज्य की आवश्यकताम्ो स्‍भोर समाजवाद 
के झ्राधार पर समाज की रचना करने को सम्पूर्ण जनता की इच्छा की पूर्ति करनें कीं 
वचन दिया ।/” 

सविधान स्पष्ट रूप से इस बात की घोषणा करता है कि चीत सोवियत समा 
बादी गणराज्यों के मघ शौर जनवादी लोकतन्त्रों के साथ अट्ूूट मित्रता-में बंध गया 
है । इसमें प्रागे वताया गया है कि समानता, प्रारस्परिक लाभ प्ौर एक दूसरे देश की 
प्रभुसत्ता झौर प्रादेशिक अखंडता के श्रति पारस्परिक सम्मान के सिद्धान्त के ब्राधार 
पर सभी देशों के साथ राजनयिक सम्बन्ध स्थापित करने तथा बढ़ाने की चीन की 
नीति का, “जिससे सफलता मिली है, बराबर पालन किया जाता रहेगा ॥7 पन्त- 
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रप्ट्रीय मामलों में संविधान मे चीन में जनवादी ग्रणराज्य को स्थापना का और 
“विश्वशान्ति तथा मानवता की प्रगति के शुभ कार्य के लिए” एक खुदृढ़ भोर स्थिर 
मोति प्रपनाने का वचन दिया । 


जन लोकतन्त्रीय भ्रधिनायकशाही की स्थापना के बाद कुछ ही वर्षों मे चीनी 
साम्पवादियों मे भपनी सफलता द्वारा पूरे ससार को पश्राश्चयंचकित कर दिया है। 
ओऔद्योगिक उत्पादन कई गुना बढ़ गया है, सम्पूर्ण देश में शक्तिशाली प्रौर प्रभावी 
सरकार की स्थापना हुई है, विशाल सेना का निर्माण हुमा है, वस्तुतः पूरे देश का 
संन्यीकरण हुआ है भौर प्रोद्योगिक कर्मचारियों की रहन-सहन की दशाझ्रो में बड़ा 
सुधार हुप्ना है । किन्तु इस सबके लिये भारी मूल्य चुकाना पड़ा है व्यक्तिगत स्व- 
तन्त्रता झौर स्वेच्छा के अधिकार को राज्य की इच्छा के सामने गौण कर दिया गया 
है, प्ौर उन पर प्रतिवन्ध लगा दिये गये हैं । लोगों को स्वतन्प्र रूप से विचार करने 
की शक्ति कुठित हो गई है श्रौर सम्पूर्ण चीनी जनता प्रचार के भार से दव गई है। 
सविधान में जिस सास्कृतिक स्वतन्त्रता को उच्च स्थान दिया गया था तथा जिसके 
लिए गारंटी दी गई थी, वह सव लुप्त हो गई है। १६४६ से एक नवीन वर्ग पद्धति का 
प्रादुर्भाव हुआ है भोौर वह भी सहस्तों चौनियों के जीवन को नप्ट करके ताकि साम्य- 
वादी दल को दृढ़तापूर्वक सर्वोच्च स्थान श्राप्त हो सके, नये समाज में श्रौद्योगिक 
कर्मचारी को सम्मान का स्थान प्राप्त हो सके और मास के सिद्धान्त की सत्यता 
सिद्ध हो सके । प्रधिकाश लोग ग्रव भी उसी रूप में प्रपना जीवन व्यतीत कर रहे है 
जिस प्रकार युगो-युगो से उनके पूर्वज करते आये । इस लोकतंत्रीय भधिनायकशाही में 
इस देश पर आधुनिकीकरण का प्रभाव बहुत ही कम पड़ पाया है। 
अन्तर्राप्ट्रीय मामलों में जितना लज्जापूर्ण इतिहास चीत के जनवादी गणराज्य 
का रहा है इतना शायद ही किसी देश का रहा हो । इसके सविधान में प्रात्म- 
इलाघापूर्ण शब्दों मे कहा गया है कि चीन के साम्यवादी दल के नेतृत्व में चीनी 
लोगो से “जनक्रान्ति द्वारा साम्राज्यवाद, सामन्तवाद शोर नौकरथाही पू"जीवाद के 
विरुद्ध भ्रन्तत: एक महान्‌ सफलता प्राप्त की ।” प्रपने जीवनकाल के केवल तीन,बर्पो 
के भीतर ही "विश्वशान्ति श्रौर मानवता की प्रगति के शुभ कार्य” का यह तथाकथित 
अ्रवल योड़ा विस्तारवाद के कार्य में लग गया । एक भूखे भेड़िये के समा चीन 
तिब्बत पर भपटा और उसे भ्रधीन कर लिया। पूर्ण रूप से वहाँ प्रपना पभ्रधिकार 
जमा लेने के वाद वह भारतीय प्रदेश में घुस भाया । मैकमोहन रेखा की प्रन्तर्राष्ट्रीय 
सीमा का उल्लंघन किया, भारतीय प्रदेश की कई हजार वर्गमील भूमि पर दावा 
किया और ग्रन्त में उसकी सौमाप्नों पर श्राक्ममण किया तथा बहादुर भारतीय जवानों 
के अमूल्य रक्त से पचशील को रजित करके उसने विना घोषणा के युद्ध छेड़ दिया । 
यह है तरीका चीन के जनवादी गणराज्य का “एक दूसरे देश की प्रभुस्ता स्‍्ौर 
प्रादेशिक भखंडता के सम्मान करने का य सविधान की घोषणाएं सरकार की कूंद- 
चालें है और फिर भी चीन इस वात का दावा करता है कि वह जनवादी लोक- 
त्न्त्र है ॥ 
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चीन देश श्रोर वहाँ के निवासी--ठीक-ठीक यह किसी को पता नही कि 
चीमियों की वास्तविक जनसंख्या क्या है! प्रायः उनकी जनसंख्या के जो आँकड़े बताये 
जाते हैं, उसके श्रनुसार उनकी संख्या ७५ करोड़ है श्ौर उनका देश ३८,००,००० वर्ग 
मील तक फैला हुआ है ! उसके उत्तर मे हिमालय पव॑त की उपत्यकायें है भौर दक्षिण 
व पूर्व में सोवियत संघ है । चीन के जनवादी गणराज्य मे मुख्य चीन, उसके पच्मीस 
प्रांत, भंगोलिया का प्लान्तरिक स्वायत्तशासी प्रदेश, तिब्बत और पेकिंग, दीन्टसिन 
और शंघाई के तीन नगर सम्प्रिलित है | राजधानी पेकिग है। 

कुछ ही लाख चीनी उद्योगो में काम करते है। लगभग <० प्रतिश्नत्त जनता 
ग्रामीण है और प्रनिवार्य रूप से कृपि पर निर्भर है। निरन्तर बढ़ने वाली जततस्या 
की झावश्यकताप्रों की पूर्ति के लिए वहाँ कृपियोम्य भूमि बहुत कम है। देश का 
प्रधिकांध भाग उजड़े हुए मैदानों, पथरीले पव॑तों श्रोर टेढ़े-मेढ़े रास्तों से घिरा हुमा है 
प्रौर कृपियोस्य भूमि के प्रत्येक भांग पर धान की खेती होती है । फसल खराब हो 
जाने पर लाखों भूख से मरने लगते हैं । झरभी तक चीन की कोई सरकार ऐसा प्रबन्ध 
नही कर सकी है कि वह इन ऋतुओओं के देवताओ्रों पर नियन्त्रण पा सके । मि० मॉल्कम 
भैकडोनल्ड ने चीन के अपने चार सप्ताह के दौरे के उपरान्त हे नवम्बर, १६६२ को 
हॉगकाँग मे बताया “चीनी जनता व सरकार में विश्वास की भावना है किल्तु वे 
गफलत में नही है । थे सानते हैं श्रौर स्वीकार करते हैं कि प्राधुनिश मामलों मै वे 
प्रव भी भनुभवहीन हैं भ्ौर विशाल जनसख्या वाले देश को प्रोद्योगिक और हि पे 
प्राधुनिक रूप प्रदान करने का काम बहुत बड़ा है”” मि० मैकडोनल्ड ने भविष्यवाणी 
की कि “झ्ौद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर होने में दीन ने जितने वर्ष लगाये, उससे कही 
अधिक वर्ष उसे कृषि की दृष्टि से आ्रात्मनिर्भर” होने में लगेंगे । 


संविधान का इतिहास 


प्रादीन कपल से मंचू फाल त्तक का इतिहस--चीनी लोगो के विरात डा 
इतिहास कई कालो में विभाजित किया जा सकता है। उनकी सम्यता ग्रूतान और 
रोम की सम्यताओं से भी' प्राचीन है । तंग वश (६१८-६०७ ई०) के उदय तक चीन 
के विभिन्‍न भागो पर कई वशों का राज्य रह चुका था | तग वश के पश्चात्‌ सीन 
पर कई अन्य वंधों का झाधिपत्य रहा । सोलहवीं शताब्दी के प्नन्त में मर बच्चे की 
उदय हुआ | इस बंध के बारह राज़ाों ने चीत पर राज्य किया झ्रौर उनके शासवः 
काल में साम्राज्य संगठित हुआ और उसने रूटूब प्रगति व उन्नति दी । 

इंस्ट इडिया कम्पनी ने १६६४ से चीन के साथ व्यापार आरम्भ किया प्रौर 
इस प्रकार व्यापार के क्षेत्र में पुतंगाली जो एकाधिकार जमाये हुए चे उत्ते समा 
किया। ब्रिटिश व्यापारियों का एकमातन्न उद्देश्य था झपने लिए बड़ी मात्रा मैं लाभ 
कमाना भौर इसी दृष्टि से उन्होने म्फीम के व्यापार को सुल्तम-सुस्ता प्रोल्याइन 
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दिया, इस बात की किचित्‌ मात्र भी पर्वाह न करते हुए कि उसका चीनियों के स्वास्थ्य 
पर तथा उनको प्रज॑न-शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा । भ्रफीम के व्यापार के परिणाम- 
स्वरूप प्रथम (१८४१) प्रोर द्वितीय (१८५५) प्रफीम युद्ध हुए । श्रफीम युद्धों का 
एक महत्वपूर्ण कारण यह था कि सरकार नहीं चाहती थी कि ब्रिटिश व्यापारी चौनी 
लोगो के साथ प्रफीम का व्यापार करें जिसे उसने प्रतिपिद्ध घोषित कर दिया था । 
किन्तु दोनों युद्धों का वास्तविक कारण यह था कि ब्रिटिश व्यापारी विशेष अधिकार 
चाहते थे शोर चीनी सरकार के साथ बात-चीत करने के लिए बरावर का दर्जा 
चाहते थे । १८४१ का युद्ध नानकिय की सन्धि के साथ समाप्त हुप्रा । इस सन्धि के 
परिणामस्वरूप प्रंग्रेशों को हांगकाँग का द्वीप सांप दिया गया, प्रसिकर के रूप में 
ब्रिटिश व्यापारियों को ६५० लाख डालर दिये गये और ब्रिटिश व्यापार तथा निवास्त 
के लिए कैस्टन, एनीनाए, पूतको, निगपो और शंघाई के वन्दरगाहु खोल दिये गये । 
इससे श्ग्रेजों को वरावरी का दर्जा भी मिल गया। ये शर्तें बड़ी अपमानजनक समझी 
गईं और सम्पूर्ण देश में एक असन्तोप की लहर दोड़ गई । चीनी सरकार ने बाद में 
गही रियायतें अमरीकियों के लिए भी स्वीकार कर लीं । 


दूसरा श्रफीम युद्ध प्रमरीकियों भौर फ्रॉसीसियों के साथ चीन के संघर्ष में 
प्रंग्रेनों का प्रमरीकियों भौर फ्रांसीसियों का पक्ष लेने और साथ ही ब्रिटिश व्यापारियों 
द्वारा चीनी प्रदेश में प्रतिपिद्ध तथा प्न्य वस्तुप्रों को चोरी-छिपे लाने के फलस्वरूप 
झ्रारम्भ हुप्ना । दूसरे युद्ध की समाप्ति पर चीन में विदेशियों को विश्येपतः श्रग्नेजों 
झौर फ्रांसीसियों को विशेष प्रधिकार प्राप्त हो गये । कुछ समय उपरान्त ये ही अधि- 
कार भमरीकियों को भी दे दिये गये ॥ इन दोनों युद्धों का परिणाम यह निकला कि 
चीनी सरकार को राजनीतिक दृष्टि से बहुत भोचा देखना पड़ा भौर चीती लोग 
भ्राथिक दृष्टि से दिवालिया हो गये | इस सबका उत्तरदायी मंतर सरकार को ठहराया 
गया | प्रवुद्ध वर्ग के लोगों ने जनता को सरकार के विरुद्ध उभारने का प्रयत्त किया 
प्रोर कई स्थानों पर वे इस कार्य में सफल भी हुए । यद्यपि विदेक्षियों की सहायत्ता से 
झान्दोलन दवा दिया गया किन्तु इससे पूरे देश में एक उथल-पुथल सी मच गई झौर 
मंचू वश को राजच्युत करने के लिए भयत्नों का एक सिलसिला सा चल पड़ा। इस 
बीच कोरिया के प्रइव पर चीन झभौर जापान के बीच एक युद्ध हुआ | जापान चाहता 
था कि कोरिया को एक स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया जाये । चीन का कहना था 
कि कोरिया उसका प्रदेश है। चीन हार गया भोर कोरिया को स्वतन्त्र राज्य घोषित 
किया गया । 


चीन को जापान के लिए युद्ध भ्रतिकर भी देना पड़ा । ढिन्‍्तु चीन-जापान 
युद्ध का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह निकला कि चीन की प्रखण्डता को खतरा पैदा 
हो गया । पश्चिमी देशों ने चौन को मुसीदतों का लाभ उठाया भौर जापान को युद्ध 
प्रतिकर देने,के. लिए उन्होने व्यापारिक सुविधाप्रों के बदले में चौन को मुक्त रूप से 
उधार दिमा । रूस, फ्रांस भोर जर्मनी ने अपना प्रभाव जमाने के लिए भपनी 
माँगें रखीं भर प्रत्येक क्‍्रपना-भपना उल्लू सीधा करने में सफल हुप्मा । किस्त 
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अंग्रेजों के हितों के लिए बड़ा खतरा पैदा हो यया । १८६६८ के स्पेन-प्रमरीकी युद्ध में 
अमेरिका ने फिलीपीन्स जीत लिया, जिससे पदिचमी प्रशान्त महासागर भौर चीन मे 
भी उसकी रुचि हो गई । तत्कालीन राज्य सचिव श्री जॉन हे ने सभी राष्ट्रों को चीन 
के साथ व्यापार करने का समान अश्रवसर प्रदान करने के लिए स्वतन्त व्यापार की 
चीति निकाली । इन सब बातों से चीन बहुत ही रुष्ट हुआ जिसके परिणामस्वरूप 
चहाँ एक नये राष्ट्रवादी शान्दोलन का जन्म हुआ जिसका उद्देश्य देश को विदेशी 
शासन से मुक्त करना तथा मंत्रू शासन का उन्मूलन करके देश्व मे गणराज्य की 
स्थापना करमा था। 
असनयात सेन पशोर नवीन चीनी राष्ट्रीयया--इस आन्दोलन का जन्मदाता 

सनयात सेन था। उसने यह आन्दोलन बड़े ही जोश से चलाया । परिणामस्वरूप 
१८६५ में उसे पकड़ने के लिए इनाम की घोषणा की गई भौर उसे चौन से भागना 
पड़ा । मुकक्‍केबाजों का विद्रोह इस क्रान्तिकारी आन्दोलन की सर्वाधिक मह्ृत्त्वपूर 
घटना है। मुक्केबाजों की एक गुप्त ससथा बनाई गई। इसका बाहरी उद्देश्य तो 
युवकों को शारीरिक व्यायाम झौर मुक्‍्केवाजी की शिक्षा देना रखा गया किन्तु भीतरी 
उद्देश्य मंत्र वंश को उखाड़ फेंकना था, जोकि उनकी दृष्टि मे विदेश: शक्तियों को 
चीन के समर्पण के लिए उत्तरदायी था। तदनुसार उन्होंने विदेशी राजदूतों प्रोर 
चीनी ईसाइयो पर झात्रमण करने प्रारम्भ किए और कुछ विदेशी राजदूतों को मार 
दिया। विदेशी दावितयों ने मुक्केबाजों का मुकाबला करने के लिए ग्रापस में मिलकर 
एक सेना बनाई । |कन्तु वे अपने राजदूतो की रक्षा करने के प्रलावा और कुछ न कर 
सकी । ऐसी रिस्थिति में प्रमेरिका ने एक नई नीति निकाली “जिससे घीन मे स्थायी 
सुरक्षा भोर शान्ति की स्थापना हो सके, चीन की प्रादेशिक भौर प्रशासकीय एकता 
कायम रह सके, सन्धि या अन्तर्राष्ट्रीय विधि द्वारा विदेशी शक्तियों को प्रदत्त सभी 
अधिकारों की रक्षा हो सके भौर विश्व के सभी देश चीन की सभी माँगों के साथ 

समान झ्रोर निष्पक्ष रूप से व्यापार कर सके ।” रूस ने पर्मेरिका की इस नीति को 
स्वीकार नही किया भौर मचूरिया पर प्रधिकार जमा लिया ! मित्र देशों की पेनाएं 

विदेशी राजदूतावासों को रक्षा के लिए पेकिय पहुँच गईं जिससे सम्पूर्ण चीन एक 

तरह से उनके भ्रधिकार में प्रा गया । परिणामस्वरूप ७ सितम्बर, १६० है को बॉक्सर 

प्रोटोकॉल' पर हस्ताक्षर हुए । 

बॉक्सर प्रोटोकॉल' कोई सन्धि नही थी क्योकि उसकी पुष्टि की प्रावन्‍यकर्ता 

नथी। वस्तुतः इस पर हस्ताक्षर होने से प्रृव ही चीनी सरकार ने इसकौ धर्द पूरी 

फर दी यी। शर्तों में उपवन्य क्रिया गया था कि जो व्यक्त मारे गये उनके लिए 
अतिकर दिया जाये, प्रपराधियों को दण्ड दिया जाये, चार प्रतिशत ब्याज सहित 
चार मौ पचास तायल (7५8७) का युद्ध प्रतिकर दिया जाये जिसका भुगतान ड्स्तों 
में उनतालीस वर्षों में किया जाये, पेकिय झोर सेन के वीच खुले रूप से संचार की 
व्यवस्था! के लिए बारह विशिष्ट स्थानों पर मित्र देशों की सेवामों को कब्जा दिया 
जाझे, वाणिज्यिक संधियों में संझोपन करके वाथरिज्यिक सम्बन्ध ठोक डिए,जाएँ, 
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इत्यादि । यद्यपि प्रत्यक्ष रूप में बॉक्सर प्रान्दोलन दव गया किन्तु चीनियों की 
भातिकारी भावना प्क्षुष्ण रही स्‍्लौर कुछ समय उपरान्त शीघ्र ही सुधार झ्रान्दोलन 
सामने भाया । बॉक्सर प्रान्दोलन की भाँति सुधार प्लान्दोलन भी विदेशियों के विरोध 
में था भौर उसका उद्देश्य मचू शासन को समाप्त करना था। इसका उद्देश्य चीनी 
लोगो की सामाजिक, प्राधिक भौर राजनैतिक स्थिति को सुधार कर उनके सम्पूर्ण 
जीवम में सुधार लाना था । पश्चिमी दंग की शिक्षा प्राप्त चोनी नवयुवकों ने इसका 
नेतृत्व भौर मार्गदर्शन किया भौर जल्दी ही यह प्रान्दोलन देश के सुदूरवर्ती भागों मे 
फंज गया । एक प्रात के बाद दूमरे प्रात ने विद्रोह किया भोर छः वर्षों से घिहासनारूक 
मचू मज्राट्‌ गद्दो छोड़ कर भाग गया जिसके परिणामस्वरूप १६११ में चीन में गण- 
राज्य की स्थापना हुई । 
सन यात सेन ने चीन से भाग जाने के वाद विदेश से ऋ्ान्तिकारी प्रान्दोलन का 
संचालन किया। जब मंचू सम्राद्‌ सिंहासन छोड़ कर भाग गया प्लौर सुधार क्‍्रान्दोलन 
में भाग लेने वाले विभिन्‍न व्यवितयो द्वारा बुलाये गये शान्ति-सम्मेलन का प्रधिवेशन चल 
रहा भा तो सन यात सेन वापस प्रा गया भौर चीनी गणराज्य का अस्थायी भ्रध्यक्ष 
निर्वाचित किया गया। किन्तु क्रान्तिकारी देश के विभिन्‍न भाग आ्रापस मेंहदी 
बेटे हुए थे। दक्षिण में यृझ्ान सीहू फाई दूसरे गणराज्य के प्रध्यक्ष घोषित किए गये । 
सन यात सेन इस बात के लिए चिन्तित थे कि देश की एकता बनी रहे भोर इसलिए 
उन्होंने यूम्ान के पक्ष में भस्थायी भ्रध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। १६१२ में 
उनके नेतृत्व में क्‍्यूमिन्टांग नामक राष्ट्रीय जनवादी दल का सघटन किया गया। 
हूं दल बहुत ही शक्तिशाली बन गया जिससे चीन में फिर भ्रान्दोलन ने उप्र रूप 
धारण कर लिया । यूप्रान ने इग्लेण्ड, फ्रास, जमंनी, रूस भौर जापान से बड़ी मात्रा 
में ऋण लिया पर १६१४५ में प्रपने श्रापको सम्राट्‌ घोषित कर दिया । क्यूमिन्टांग 
ने यूम्रान के विरुद्ध विद्रोह किया जिससे उसे राजतिलक की कार्यवाही को स्थगित 
करना पड़ा प्रौर अन्त में गणराज्य की स्थापना हुई | किन्तु कुछ ही समय पद्चात्‌ 
जून १६१६ में उसकी मृत्यु हो गई भोर भूतधूर्व उपाध्यक्ष ली-यूप्रान हुंग गणराज्य 
के ग्रध्यक्ष बनाए गए । इस प्रकार एक बार क्यूमिन्टाग के नेतृत्व मे देश में एकता 
स्थापित- हुई । 
प्रथम विश्वयुद्ध के भारम्भ होते ही चीनी गणराज्य को नई कठिनाइयों ने ब्रा 
घेरा । चीन ने तटस्थता कायम रखने के लिए भमेरिका से मदद माँगी। किन्तु जब 
जापान ने मित्र देशों की शोर से युद्ध में प्रवेश किया तो उसने चीन के समक्ष इवकीस 
भाँगे रखो । ये माँगें चीन के लिए बड़ी हानिकारक थी किन्तु कोई चारा न था भौरीँ 
उसे इक्कीस मे से पन्द्रह माँगो को स्वीकार करना पड़ा । इस भ्रकार सुदूर पूर्व में 
जापान की स्थिति कल्पनातीत दृढ़ हो गई | १६२१ मे एक सन्धि हुई जिस पर नौ 
देशों मे हस्ताक्षर किए। इस सन्धि की शर्ते इस प्रकार थी : (१) चीन की प्रभु- 





, ग्रेड जिटेन, फंस, इटली, बेल्जियम, नीदरले एड, पुतंगाल, जापान, अमेरिका “ « 
चीन | 
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सत्ता, स्वतन्त्रता और प्रादेशिक तथा प्रशासनिक एकता का सम्मान किया जाये; 
(२) प्रभावी और स्थायी सरकार कायम करने प्रौर उसके विकाम के लिए चीे 
को पूरा प्ौर निविध्व अवसर प्रदान किया जाये; (३) सम्पूर्ण चीनी प्रदेश में तभी 
राष्ट्रों के लिए वाणिज्य और उद्योग का समान अ्रव्तर प्रदान करने के सिद्धान्त को 
प्रभावशाली ढग से लागू करने के लिए सव अ्पना-अपना प्रभाव डालें; (४) चीन क्री 
चर्तमान स्थिति से लाभ उठा कर ऐसे प्रधिकार व विशेषाधिकार प्रदान ने किए जायें 
जिनसे मित्र देशों के नागरिकों के अ्विकारों को नुकसान पहुँचता हो भौर कोई ऐसा 
कार्य न किया जाये जिससे राज्य की सुरक्षा संकट में पड़ती हो । दूसरी सन्धि से चीन 
का प्रशुल्क सम्बन्धी स्वायत्त अधिकार भी स्वीकार कर जिया गया ) 

रूस की अक्तूबर ऋ्ति तथा १६१७ में झूसी राज्य की स्थापना से भी भी 
की राजनीति पर प्रभाव पड़ा । कई प्रमुख चीनी राष्ट्रजनों ने सोचा कि सोवियत 
प्रकार के समाजवादी राज्य से ही चीन के राजनैतिक भौर आधिक दोष दूर हो उकते 
है । मात्र सिद्धान्त के समर्थक वामपक्षी क्रान्तिकारी वन गये । वयूमिन्टांग ने, स्ताम्य- 
बादियों का विरोध किया जो रूसी प्रतिनिधि जोफे के मार्गदशेन में ये। किन्तु १६२३ 
में सन यात सेन मे साम्यवादियों से मेल कर लिया। उनको इस बाद की पनुमति 
दी गई कि वे प्रपने दलीय संगठन को कायम रखते हुए वयूमिन्टाग में सम्मित्तित हो 
सकते हैं । रूसी लोग राष्ट्रोय स्व॒तन्यता स्थापित करने में उनकी सहायता करने के 
लिए बड़े भातुर थे) इसलिए उन्होने चीन में एक नवीन कास्तिकारी ग्रभराज्य 
का संगदन करने के लिए बोरोडिन को कैण्टन भेजा भौर जनरल ब्छूचर को फ्रीति- 
कारी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए भेजा । च्यांग काई शेक, जो रूस में तन बात 
पैन का प्रतिनिधि था, हाम्पा मिलटरी झकादमी का अध्यक्ष बनाया गया । ड्स अकादमी 
से चीमी सना के लिए नए-नए नेता दिए। साम्यवादियों के गहन अचार ले प्रौर बड़ी 
संख्या में युवकों को साम्यवाद की शिक्षा देने थे चीन के साम्यवादी द्वीने 
सम्भावताएँ बहुत प्रवल हो गई। सन यात सेन का स्वर्गवास १६२५ में हुप्रा हर 
ब्यूमिस्टॉंय ने च्यांय फाई श्ेक को अपना मुख्य नेता स्वीकार किया। कि 
सनयात सेन को मृस्यु से दीन को एकता के सूत्र में बॉघने वाला कोई वे रहां मौर 
शीघ्र ही साम्यवादियों तथा ब्यूमिनूटँग में छुले रूप में संघर्ष होने लगा। 

च्यांग काई शेक एक योग्य सैनिक नेता था परौर उसकी सेतिक सफलतापं 
के परिणामस्यरूप चीम में एक नवीन एकता स्थापित हुई। पुराना गणराज्य धोए 

<- हाय ही नानक्रिंग संविधान समाप्त हो गया। भपना नेतृत्व भौर बयूमिल्टोंग हा 

प्रभाव जमाने के बाद अ्यांग काई शेक ने सपने सैनिक पद से त्यागप्र दे दिया पीर 
२४ अवतूबर, १६२८ को कामूल के मुताबिक उसने फेण्टन में एक नई राष्ट्रीय हम 
की स्थापना की शोर स्पय उसका प्रस्यक्ष यना। इर्मई हृध्ककी ४ 
जनवादी प्रभिममय (उ्शाणाव रिव्ण्फ़टड एगार्थाएंगा) ने एक प्रम्वायी है 
स्वीकार किया जिसका उद्देश्य सनयात सेन के - जनवादी संस्कार, जीना # के 
राष्ट्रीयता प्र्वात्‌ उिदेशी नियन्त्रण से मुक्त नामक तीन सिद्धाल्तों का वर्मा 
करना था। 
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इसके वाद घटनाएँ कुछ द्र,तगति से घटी । १६३३ में जापान ने मंचूरिया 
पर कब्जा कर लिया श्रौर 'माचूकूत” के नाम से वहाँ एक अधीनस्थ सरकार की 
स्थापना की | राष्ट्रमथ (7.८92०० ० )२०(॥०॥७) जापान को अ्रपने वचन का तथा 
१६२१ में नो शवितयों के वीच हुई वाशिग्रटन की सन्धि की झर्तों का उल्लंघन करने 
से नही रोक पाया, जिस पर जापान ने स्वयं भी हस्ताक्षर किए थे । च्याय काई शेक 
को वडो लज्जाजनक स्थिति का सामना करना पड़ा | द्वितीय विश्व-युद्ध के दौरान 
जापान जमंनी के साथ मिल गया और चीन प्वसर देख कर मित्र देशो के साथ मिल 
ग्रया। जापान ने युद्ध के दौरान चीन के कुछ प्रदेश पर कब्जा कर लिया था। मित्र 
देशों की सक्रिय सहायता से चीन उस भाग को वापस लेने में सफल हुप्रा और उसने 
प्रपनी स्थिति इतनी दृढ़ की जिससे पाँच बड़ी शक्तियों मे मिना जाने लगा और वह 
सुरक्षा परिपद्‌ का स्थायी सदस्य वन गया । अमरीका ने भी साम्यवादियों का मुका- 
चला करने के लिए च्यांग काई शेक को प्रपनी सेना ओर धन से सहायता दी । किन्तु 
१६४७ में साम्यवादियों ने रूस की सहायता से च्याँय की सरकार को फारमोसा के 
द्वीप में खदेड़ दिया । यहू साम्यवाद की विजय थी झौर चीन लाल भड़े के प्रन्तगंत 
क्रा गया । चीन मे जनवादी गणराज्य की स्थापना की गई | 


प्रस्थापो सविधान--जव ॒साम्यवादियों के हाथ में शक्ति प्रा गई तो उन्होंने 
भ्रपनी सरकार को सरकार की कार्यंविधियों का विश्लेषण करने वाले एक भोपचारिक 
संविधान पर आधारित नही रखा झ्लौर न उन्होंने श्रपने पाँच वर्ष के जीवन में इसके 
लिए कोई प्रयत्न किया। ६६२ प्रतिनिधियों की एक संस्था थी जिसका नाम चीनी 
जनवादी राजर्नतिक परामई दाता सम्मेलन (0४75९ ऐ८०७|४$ एगांपरं०३। (075०- 
६80४० 0०ाशिष्या९८) था जिसमें साम्यवादी दल के साथ-साथ विभिन्‍न राजनेतिक 
दलों, विभिन्‍न प्रदेशों, लोक सगठनों, जन मुक्ति सेना (7९००६ ए०थधभां०त 
/#पया9) और समुद्रपार चीनियों के प्रतिनिधि सम्मिलित थे। यह सस्था प्रतिनिधियों 
फी दृष्टि से खिचड़ी संस्था थी किन्तु इसका एक सामान्य कार्यक्रम था जी माप्नोत्से 
तु द्वारा निश्चित किया गया था प्रौर जनवादी लोकठन्त्रीय भ्रधिनायकशाही सिद्धान्त 
पर प्राघारित था। पाँच वर्षों तक इसने ग्रस्थायी सविधान का काम चलाया | 
३१ भनुच्छेदी वाली साविधानिक विधि (082० 7.89) प्रस्यापित की गई। 
इससे ऐसी सरकार की रूप-रेखा तैयार की गई जिससे सामान्य कार्यत्रम की पूत्ति हो 
सके भौर जिसके आधार पर सविधान का प्रारूप तैयार किया जा सके । 

संविधान का प्रार्प--जनवरी १६४५३ में माप्रोत्से तुग के सभापत्तित्व में 
चीन के जनवादी गणराज्य के लिए संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक 
समिति नियुवत की गई । सविधान का प्रारूप सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया झौर 
'सम्मेलन' ने उसे मार्च, १६५४ में स्वीकार किया । स्टालिन सविधान की माति भोौर 
उसे जनता द्वारा निदिष्ट सविधान का रूप प्रदान करने के लिए उसे विभिन्‍न लोक- 
तत्रीय दलों भौर समूहों तथा समाज के भ्रत्पेक वर्ग के लोक संगठनों के समक्ष चर्चाके 
लिए प्रस्तुत किया गया । यह चर्चा दो महीने तक चली घोर उसमें कुछ..." 


800 चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार 


का भी सुझाव दिया गया। संशोधित रूप मे संविधान का अ्रारूप प्रकाशित किया गया 
श्लौर सर्वेस्राधारण की चर्चा के लिए जनता में परिचालित किया गया । “अ्रनुमावतः 
१५,००.००० लाख व्यक्तियों ने लयभग दो महीने तक सामान्य लोक चर्चाओ्री में भाग 
लिया ।” यहाँ भी वही प्रक्रिया ब्रपनाई गई जो १६३६ में रूस में ग्रपनाई सई थी । 
इन लोक-चर्चाओों से उद्भूत सुझावों के प्रकाश में संविधान के प्रारूप में भागे 
सजोधन किए गये और ६ सितम्बर, १६५४ को केन्द्रीय जनवादी सरकार परियद्‌ 
(एशापथ 7६०ए०५ 60एव्याप्रटा। 00ए0!) ने उन्हें भ्ौपचारिक रूप से स्वी- 
कार किया । इसके पश्चात्‌ प्रथम राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस के प्रथम श्रधिवेशन में २० 
सितम्बर, १६५४ को अन्तिम प्रारूप प्रतिवेदित किया गया । इस संविधान के भनु- 
सरण में ४ तवम्वर, १६९५४ को नवीन सरकारी संगठन स्थापित किया गया । 


अध्याय २ 


संविधान को विशेषताएं 
(53स्‍शा ए६४एए25 ० धाढ (९घ६४ापाणा) 


चीन के जनवादी गणराज्य के संविधान में सक्षेत में उपनिवेशवाद, सामन्‍्त- 
बाद और पूजीवाद के उन्मूलन के लिए चीनी लोगों द्वारा किए गए संघर्ष का इति- 
हास दिया गया है । लिउ शाप्रो ची ने जन-ऊाँग्रेस के प्रथम भ्रधिवेशन में सविघान 
का अतिवेदन प्रस्तुत करते हुए चीन की स्थिति के बारे मे पांच मुख्य परिवतेनों का 
उल्लेख किया भौर कहा, “प्रथम, चीन भ्रव विदेशी साम्राज्यवाद की अ्धीनता मे 
उपनिवेश या भ्रघीन राज्य की स्थिति में नहीं है ! यह वस्तुत: स्वतन्त्र राज्य हो गया 
है......सौ वर्षों से ग्रधिक समय तक चीनी लोगो ने विदेशी साम्राज्यवाद की क्‍ग्थी- 
नता से भपने को मुक्त करने के लिए प्रपूर्व त्याग किए है । उनको झ्ाकाक्षाएं पूरी 
हुई हैं. .....सोवियत संध झौर जनवादी लोकतस्गों के साथ-साथ चीन पविश्वणान्ति 
का प्रवल प्रहरी हो गया है । द्वितीय, हमारे देश से युमों से चला झाने वाला सामन्त- 
वाद झ्रव लुप्त हो गया है.....-तृतीय, हमारे देश मे दीप॑कालोन झराजकता की दशा 
समाप्त हो गई है। देश में प्रान्तरिक शान्ति झौर ग्रभूवपूर्व एकता की स्थापना हुई 
है... ...चतुर्थ, हमारे देश में काफी हद तक ऐसी थ्यिति समाप्त हो गई है जिसमें 
लोगों को फोई राजनेतिक शवित प्राप्त नहीं थो। इसने उच्च स्तर के लोकतन्त्र की 
प्राप्ति की है... ...भौर प्रन्त में, चौन के महान्‌ मित्र सोवियत संघ ने, जिसके साथ 
इसने तीस-वर्षोय मित्रता की संधि की है, साम्राज्यवादियों स्‍पौर वयूमिप्टाग द्वारा 
नष्ट की गई प्रथ॑ंव्यवस्था को ठीक करने में चोन की सहायता की है । 

संविधान की प्रस्तावना में लिन श्षाप्तों ची द्वारा ग्रिनाए गए परिवतेनों का 
सक्षिप्त विवरण दिया गया है। वास्तव में प्रस्ताववा चौन के साम्यवादी दल के 
नेतृत्व मे चीनी लोगों द्वारा प्राप्त की गई सफलताप्रो का लिपिबद इतिहास है। 
इसमें बताया गया कि किस प्रकार संविधान बनाया गया भौर स्वोकार किया 
गया। इसमें चीनी लोगों की प्रांति के लाभो भौर चौन के जनवादी गणराज्य की 
स्थापना के समय से लेकर प्राप्त की गई राजनैतिक प्ोर प्राधिक सफलताधो का भी 
उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में “सोवियत समाजवादी गणघराज्यो के संघ!” 
के प्रति गहरी कृतज्ञता प्रकट की गई घौर “प्रन्य देशों के धान्तिप्रिय लोगो के साथ 
पदूट मित्रता” का वचन दिया गया है । चीन हें जनवादी गणराज्य के संजिधान फ्री 
यह भ्पनी विशेषता है। प्रस्तावना सविधान का नाग नहों है भौर उसका बोई यँंघा- 
निक महत्त्व नहों है ) किन्तु फिर भी उसका महत्त्य कम नहीं है । प्रस्तावना में इस 

. १४ फरवरी, १६५० को हस्ताउर हिए मर | 


फी घोषणा है कि प्रकार #, क्यो कि है भौर उल्े किन आइगों 
की पाक फनी है| | नि परकार ३) स्तविः के इसके विपतेत है। 
पोक्यित सके: टूट भिश्रत/? का उत्का दावा ॥| मात्र ह४)२ विश 
भानवता ३) गति ुम कार्य के चिए अयत्त करने! इसकी क्रोपणा बोज़ा 
देने $ आवरण मा. है। आज्यवाद के फैटटर वर ५) निन्‍ृष्टतम प्ात्राजवादी 
सिद्ध हए है और विर्व: वान्ति तब आनवकता # ति के तंपी इड-बो' 
के रूप मे मे जिनके अत्याचात्त ३; लिए इक हात सदक पक्षी रेग। 
॥राष्ट्रीय राज्य: का जनकादी गण कल बहु-राष्ट्रोय य़्ज्य है 
गे की बात है कि सोवियत भाँति इसके भी बम 
पाठ जातिया वा में पोषण २३ पईहै कि की से. तिव/ सतत 
मोर समाक से प्ट्रों के परिकर कै जप में संपरित हैं भोर इस 7र #) एकता है 
चीन को आज्यवाद क 5, जातियों ३ भीतर जनकाडी गगयज् के सगनों के 
पिरुद्, अवत्त राष्ट्र अेम स्थानी: राध्ट्रोयक क विरुद्ध” पाि 
मिल्लेगी ।थिक प्रैर हतिक थि पी)रान राज्य कैकल किप्रिल जातियों 
की प्र।वश्यक ऑंकाही न रखेक अर) पमाजवकार धार पर केश का विर्माष 
करने मे वह उसकी मुख्यममु विश्वेषत्ञाप्रो कपूर ध्य रखेगा | 
पे के अनुच्छेद ३ + तियों के लिए समानता की ग्रठी दी गई 
है । बह ॥ भी जाति के विश अवाचार का था ऐके क्यों का विपेतर 
करता जातियों #) एकता हो। क्ते गातियों को अपनी बोनी 
जाने वाली और बिल्ली ।ने वात) यों का प्रयोग उन्‍हें विक्नित करने 
चथा प्रपने रीति-रिकाज यम रखने य उैधारने क) स्व / पव्िधान 
ने अल्पसंख्यक जातियों $. बिए भी) लेश्रीय वयत्तशात अधकार देता है 
जो सम्मित्तित गितियों के हक में रहती है । रत्टर) यत्तमाती जले 
बादी पयराज्य के अभिन्क भर है । 
जनवादी पोरकतन्पात्मक राज्य...) टवादी गयराज्य चेनवादी बोड़- 
वेन्द्रीय राज्य है जिसका वेत अमिक वे के हाथ मे है थी भ्िक्रे तथा दृपकों 
पेहगठक पर झा रत है। इसे जनवादी जो न्त्रीय अधि गयकशाही की परत 
कतन्त के). प्रदक्ति बापन) क) है जो इस पारी देह 
कि चीन पम्प करके से #)२ दरिदत, हर कर सकता है पर डे 
चमृद्ध तथा पैंसी समाज की निर्माण कर पकेता है । ;त. संविधान का जह़ें बय अमिजों 
भौर कृपक को मिलना ऊर, जो देश पेबक्े भ्रधिक: पंस्या मे है, एक नए समाज का 
विर्माण करना है | 


समाज ह के भाधार पर प्रमाज का लिमाणि...0 में जनवादी या 
स्थापना के. प्रिय है जब पमाजवाद के आधार वर पैगाज के निर्माण का 42५ 
मे गया है ( .. ४दी ग्रणयाज्य हा 


४ क्ना मर हा 
स्थापना ह चेकर प्रमाजवादी) समाज क) रेचक का कोच सेंकमथ-काल हैं. ।! इस 


संबिधान फी विशेषताएं 803 


अवधि में राज्य का प्राधारभूत कार्य “इनेः-शनैः समाजवाद के ग्राधार पर देश का 
उद्योगीकरण करना तथा कूपि, दस्तकारी और पृजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के 
क्षेत्र में समाजवादी व्यवस्था की स्थापना करना है।” संविधान के ग्नुच्छेद ४ में 
अस्तावना की इस बात को दोहराया गया है कि “चीन का जनवादी गणराज्य इस 
चात का विश्वास दिलाता है कि वह राज्य के श्रगो तथा सामाजिक शक्तितयों की 
सहायता से त्तथा समाजवाद के भाधार पर उद्योगीकरण करके तथा समाजवाद को 
पपना कर शोपण के तरीकों का धीरे-धीरे उन्मूलन करेगा प्रौर समाजवाद के प्राघार 
पर समाज का निर्माण करेगा ।” राज्य के जिस तम्त्र की सहायता से घीरे-घीरे समाज 
चादी समाज की स्थापना की जाएगी वह समाजवाद की स्थापना पू'जीवाद के निर्मम 
विनाश के लिए प्रदम्प उत्साह से भनुप्राणित लोकतम्त्रात्मक अधिनायकशाही है । 
सामाजिक शवित लोगों को बड़े पैमाने पर इस पद्धति की शिक्षा देने से प्राप्त होगी । 
द्विदलर वे इस तरीके से काम लिया भ्रौर वही तरीका स्टालिन ने श्रपनाया | चीनी 
साम्यवादी दल भी इसे भ्रदूभुत कुशलता से काम में ला रहा है। वह इस बात का 
सुभाव देता है कि स्कूलों, समाचार-पत्नों, श्रध्ययन-गोष्ठियो में तथा घर की औरतों, 
किसानों, व्यापारियों शोर बुद्धिन्‍्जीवी लोगों के संघों में किन बातो की चर्चा की 
जानी चाहिए । 
उत्पादन के साधनों फा स्वाभित्व--सविधान उत्पादन के साधनों का चार 
प्रकार का स्वामित्व स्वीकार करता है । राज्य का स्वामित्व प्रथम प्रकार का स्वामित्व 
है भ्लौर "यह राष्ट्रीय भ्रधेव्यवस्था की मुख्य शवित है जिसके प्राधार पर राज्य 
समाजबाद को अपनाने का काम करता है।” राज्य सरकारी क्षेत्र के लिए 
प्राधमिकताएँ तय करता है और सभी खनिज संसाधनो और नदियों, साथ ही वनों, 
अधिकसित भूमि तथा पभन्य साधनों का, जो विधि द्वारा राज्य के होते है, म्नधिकार 
भाष्त करता है। दूसरा क्षेत्र सहकारी अर्थव्यवस्था का है। जब इस पर सामूहिक 
रूप से श्रमिकों का स्वामित्व होता है तो यह समाजवादी रूप धारण कर लेता 
है प्रोर ज़ब इस पर श्रम्तिक्रों का प्रंशतः स्वामित्व होता है तो यह प्र्ध-सम्राजवादी 
होता है। श्रमिकों का अंशतः सामूहिक स्वामित्व संक्रमण काल की स्थिति का चयोतक 
है जिसके द्वारा किसान, दस्तकार श्ौर प्रन्य श्रमिक व्यवितगत रूप से श्रमिक वर्ग के 
सामूहिक स्वामित्व को ओर भ्रप्रसर होने के लिए झपने प्रापको संगठित करते है । 
त्तीक्षरे प्रकार का स्वामित्व श्रमिकों का होता है। राज्य विधि अनुसार भूमि 
तथा उत्पादन के ग्रन्य साधनों का स्वामित्व प्राप्त करने के लिए कूपकों के व्यवित्गत 
अधिकार की रक्षा करता है । राज्य उत्पादन बढ़ाने में प्रत्येक कूपक का मार्गदर्शन 
करता है और उनकी सहायता करता है और उत्पादन व संभरण श्र विश्नी की 
योजना बनाने तथा ऋणदात्री सहकारी सस्थाएँ संगठित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन 
देता है। इसी प्रकार, राज्य विधि अनुसार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व प्राप्त 
करने के मामले में दस्तकारों तथा अन्य गर-खेतिहर मजदूरो के झ्िकारों की भी रक्षा 
करता है। वह उपक्रम में सुधार लाने के लिए भी उनका मार्गदर्शन करता है और 
उत्पादन, संभरण त़था हाटे-व्यवस्था सम्बन्धी सहकारी संस्थाओ्रों का संघटन करने के 
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लिए उन्हें प्रोत्ताहन देता है। “धनी-कृपक अर्थव्यवस्था! के प्रति राज्य की नीति है, 
/वन्धन लगाना और धीरे-घौरे उसे समाप्त करना ।! 

भच्त में पूजीवादी स्वामित्व आता है । संविधान मे इस वात की गारण्टी दी 
गई है कि विधि अनुसार उत्पादन के साधनों का स्वामित्व आ्राप्त करने के सम्बन्ध मे 
पूजीपतियों के अधिकारों को रक्षा की जाएगी । पूजीवादी उद्योग तथा वाणिज्य के 
प्रति राज्य की नीति “उनका कायदा उठाना, उन पर वन्धन लगाना तथा उन्हें 
समाजवादी रूप देना है।” पूजीवादी उद्योग और वाणिज्य की जो बातें राष्ट्र के 
कल्याण और लोगों की जीविका की दृष्टि से लाभदायक होती हैं, उनका राज्य 
उपयोग करता है श्रौर जो राष्ट्र के कल्याण झौर लोगों की जीविका की दृष्टि से 
लाभदायक नहीं होती उन पर राज्य बन्धन लगाता है भौर धीरे-धीरे पू'जीपतियों के 
स्थान पर समस्त जनता को स्वामित्व प्रदान करके वह राज्य अधिकृत पूजीवादी 
भथंव्यवस्था के प्रनुरूप उसके रूपान्तरण के लिए प्रोत्साहन देता है प्रौर मार्गदर्शन 
करता है। ऐसा वह राज्य के प्रशासनिक अंग्रों द्वारा नियन्त्रण करके, “प्रथव्यवस्था के 
सरकारी क्षेत्र द्वारा नेतृत्व प्रदान करके प्रौर श्रमिकों के हाथों मे तिगरानी का काम 
देकर करता है।”? राज्य परजीपतियों को ऐसी गैर-कानुनी कार्यवाहियों से रोकता है 
जिससे लोकहित को झ्राघात पहुँचता हो, सामाजिक-प्राधिक व्यवस्था में विध्न पड़ता 
हो प्रथवा राज्य की श्राधिक योजना को धक्का पहुँचता हो । 

सम्पत्ति का भ्रधिकार--उपयु क्त उत्पादन के साधनों के विभिन्‍न प्रकार के 
स्वामित्व से निजी सम्पत्ति का प्रधिकार स्वयसिद्ध है। राज्य कानूनी तोर से मरजित 
प्राय, बचत, मकान तथा जीवन के अन्य साधनों को रखने के नागरिकों के प्रधिकार 
की रक्षा करता है ।* वह इस बाद की भी गारण्टी देता है कि नागरिकों को विधि 
भनुसार गैर-सरकारी सम्पत्ति को उत्तराधिकार मे प्राप्त करने का भ्रधिकार है । 
तथापि राज्य विधि के उपबन्धों के प्रनुसार नगरों और देहातों में भूमि तथा उत्तादन 
के अन्य साधनों को सार्वजनिक हित के लिए सरीद सकता है, माँग सकता है प्रगवा 
उनका राष्ट्रीयकरण कर सकता है ।* राज्य किसी भी व्यक्ति को भ्रपनी निजी सम्पत्ति 
को ऐसे काम में धाने से रोकता है जो लोकह्वित के विरोधी हो ।* 

सुयोखित् श्रयव्यवस्था--धोरे-घीरे समाजदाद के प्राधार पर समाज की 
रचना करने के लिए योजनाएं बनाना बहुत प्रावश्यक है भौर सविधान में इतका 
महुन्च बताया गया है। पझनुच्छेद १५ में बताया गया है कि माधिक नियोजन ढारा 
राज्य राष्ट्रीय प्र्थव्यवस्था को ऐसा रूप भ्रदान करता है जिससे उत्पादन-कितयों मे 
निरन्तर वृद्धि होती है भौर “इस प्रकार लोगों का भौतिक भौर सांस्कुतिक जीवन 

4. अनुच्छेद १० 

2. भन॒ुच्देद ११॥ 

3. भनुच्देद १२। 

4, भनुच्देइ ह३। 

5, भनुझरेद १४॥ 
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समृद्ध होता है भौर देश की एकता व सुरक्षा दृढ़ होती है ।” प्रथम पंचवर्षीय योजना 
१६५७ में समाप्त हुई भौर दूसरी १६६२ में समाप्द हुई। प्रथम योजना के लक्ष्य 
मुद्यतः भ्रौद्योगिक विस्तार से सम्बन्धित थे । भौद्योगिक क्षेत्र में जो प्रगति हुई उसके 
पाँकड़े बड़े प्रभावोत्यादक है भोर चीन की शक्ति के द्योतक हैं जिसका उपयोग वह 
पपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूति के लिए कर रहा है । दूसरी योजना का उद्ंश्य 
मुख्य रूप से कृषि सम्बन्धी उत्पादन बढ़ाना था धौर उसका एक लक्ष्य र्वाग हो नदी 
को नियंत्रित करना था जिससे वह वाढ़ के पानी से खेतो को न भर सके भर धिचाई 
के काम धरा सके । 


श्रम फा महत्त--सोधियत सविधान फी भांति चीन में भी श्रम को पविप्न 
- स्थान दिया गया है। संविधान में यह निर्धारित किया गया है कि श्रम प्रत्येक समर्थ 
नागरिक के लिए सम्मान की वस्तु है भ्रोर वह इस बात की गारंटी देता है कि भाधिक 
विकास के द्वारा धीरे-धीरे लोगों को प्रधिक रोजगार दिया जायेगा, काम की दक्षाप्रों 
में मुधार किया जायेगा तथा मजदूरी वढाई जायेगी जिससे मव काम करने के भ्रधि- 
कार का साभ उठा सक्तें। राज्य नागरिकों को भपने कार्य से सक्रिय भौर सृजनात्मक 
भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहन देता है । 

मूलभूत अधिफार और फत्तंब्य--सोवियत संविधान की भांति चौन के जन- 
वादी गणराज्य के सविधान में भी नागरिकों के मूलभुत अधिकारों प्रोर फत्तेंग्यों के 
बारे में एक पृथक्‌ प्रध्याय है। किन्तु चोनी संविधान सोवियत संविधान से एक 
बात में भिन्‍न है। उप्तें राजनैतिक प्रौर नागरिक प्रधिकारों को प्राथमिकता दी गई 
है। काम करने, विश्राम करमे ओर अवकाश पाने तथा वृद्धावध्था और बीमारी 
या प्रसमर्थता की श्रवस्था में भ्राधिक सहायता प्राप्त करने के मधिकार उसमे है तो 
ड्िन्तु उन्हें उतना प्रमुख स्थान नही दिया यया है। सविधान में निर्धारित नागरिकों 
के कत्तंव्य न्यूनाधिक वही हैं जो सोवियत संविधान मे निर्धारित किए गए हैं । सैनिक 
सेवा करना और प्रपने देश की रक्षा करना, सविघान का पालन करना, सावंजनिक' 
सम्पत्ति का आदर करना तथा उसकी सुरक्षा करना, काम के समय भ्रनुशासन रखना, 
शान्ति भौर व्यवस्था रखना झौर समाज के नैतिक नियमों का पालन करना नागरिकों 
का पविन्न कत्तंव्य है । 

शक्ति जनता में मिहित--गणराज्य की सारी झवित जनता में निद्धित है प्रौर 
उसका प्रयोग वह राष्ट्रीय जनन्कांग्रेस श्रोर स्थानीय जनन-काँग्रेसों (९807४ 
ए6०ए९३ 2णाहाद55 घ06 7,0००७ ९६०७॥०६ ९०११०5५) के जरिये करती है । ये 
प्रौर राज्य के भन्य अंग लोकतन्त्रीय केन्द्रीय शासन के सिद्धान्त को व्यवहार मे लाते हैं। 
संविधान में यह भी उपयन्ध किया गया है कि राज्य के सभी भगों को लोगों के सहयोग 
से काम करना चाहिए, उनके साथ वरावर सम्पर्क बनाएं रखना चाहिए, उनकी राय 
को सुनना चाहिए भर उनकी मियरानी को स्वीकार करना चाहिए | किन्तु अनुच्छेद 
के धनुसार लोकतस्त्रीय केन्द्रीय शासन का सिद्धान्त इस बात से कहाँ तक मेल खाता 
है कि राज्य के सभी अगों को लोगो के महयोग से काम करना चाहिए, इसका समा- 


7 है। को दि उसके अ्रक्ति पर्ण 
निष्ठा लोकतन्त्रीय केन्द्रीय शासन की प्रथम आवश्यक है और देत्न हारा निर्धारित 
गति - “उधर काना ऋन्ति-विरोधी काय॑ है और जो ऐसा करने का 
हम करता है, नह देशडोही है प्रत्रिधान का ह्ेशय है कि हद अक्ति का निममता 
मै दमक किया जाये ; 
राज्य कर सर्वोच्च सक्तिशालोी पधग-... राष्ट्रीय जन काँग्रेस (१३४०० 

के! सर्वोच्चि अंग है । देश मे एकमात्र यहा विधान 

सभा है। इसमे रे वेषे क) अवधि के लिए प्रान्तो, स्वायत्तश्ात्ती प्रदेशों, केद्रशासित 

“वृनितिवलियो, पेथचस्व बलो और रे देशों में रहेने वाले जरीमि नेयों द्वारा लिवालित 
सदेवीय विधानम: 


अतिन्रिधि होते है । राष्ट्र जैन काँग्रेस एक मंडल है भ्रौर इस मामते 
मे ४ री मे त्मक है। चीन के 


॥#६९8) जो कि दुसरा प्रदन है, वि: पकर इ; लिए बनाया गक्‌ है वाक़ि दूसरी 
जातियी के विश्ेष प्रकार के प्रधिक प्रथा सास्कतिक हित्रों की रक्षा के लिए विशेष 
सके 


सामहिक कायंपालिशा... )+ के जनवादी गणराज्य में राष्ट्र के प्रधात की 
कार्यप/लिका पता राष्ट्रीय जन कांग्रेस की स्थायी उम्रिति पैथा चीन गणराज्य के 
चैयरवैक मे, जो चार क् के लिये राष्ट्रीय बन काँग्रेस के द्वारा निर्वाचित होता है, 
निहित है । दोनों ही भिन्न कर दॉप्ट्र के अधान के करतेंग्यों क। तथा धतितियों का प्रयोग 
फरते हैं। िउ शाप्रो के के पैविधान के प्रारूप र प्रथम राष्ट्रीय जन कांग्रेस को 
तु हुए कहा था, “हमारे राष्ट्र ँप अक्षान झामुहिक है। न वी 
पायी समिति $ पास ही और ने पगराच्य के चेयरमस के पास ही राष्ट्रीय जब 
फॉग्रेस से बढ़ कर गतितियां है |“ 
भोर पोकद्रेटर-जनरल सिद्ध बगाव (86 #0 दादा 
के # » सेवोच्च जन न्यायाबव (॥0ड्राद्यार 
2८०७/०५ (००), स्थानीय जन न्यायातय प्प्व्यि 20०96%५४ (०प्धं) प्रौर 
विश्ेष जन न्यायालय (8:०० #००]८६ ०्घा) । सयायावीश्ष चार व के त्तिए 
पैने जाते है । चीन की न्याय-पदति इस अकार की है जिससे जल्दी प्रौर कम स्चगे 
न्याय हो सके | न्यायासय के अपमंग्राही मल्पतल्युकों की प्पनी-भपनी नापा में होती 
। भुस्प प्रोक्यूरेटर (काव 7१०८४आ०३) पैम्वृर्थ देख में राज्य १रियंदू (5046 
(००पणा) के सभी विभागों, राज्य के पभी स्थानीय पंगों, व्यक्तियों और तायरिकों 
पर दण्ड कम्बन्धी वामिकार का प्रयोग करता है पर ऊाब्ुन की रक्षा शरत है । 
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.अशासनिक एकक के विभिन्‍न स्तरों पर स्थानीय प्रोवयूरेटर होते है जो मुख्य प्रोगयू- 
रेटर के निर्देशन भौर निमंत्रण में कार्य करते हैं । 

संविधान में संशोधन--राष्ट्रीय जन कॉग्रेस द्वारा सब प्रतिनिधियों 
(६७७५५) के दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने से सविधान में सशोधन किया जा सकेता 
है। प्रक्रिया वही हे जी रूस मे विद्यमान है परन्तु अन्तर यहो है कि रूस में दोनों 
संदनों में दो तिहाई बहुमत प्राप्त होने चाहिएँ । 

राजनंतिक शरण--चीन के जनवादी गणराम्य मे प्रत्येक ऐसे विदेशी राप्टृजन 
को शरण पाने का अधिकार है जिसे उचित कार्य का समर्थन करने, झान्ति ग्रान्दोलन 
में भाग लेने प्रववा वैज्ञानिक कार्य करने से रोका जाये । इसका श्रर्ध यह है कि चीन 
नी रूप की नांति प्रख्यात भातिकारियों का शरप-स्थान है $ 


मूलभूत अधिकार झौर कर्त्तव्य 


चीन के जनवादी गणराज्य के संविधान में मूलभूत पधिकारों और कर्तव्यों 
के बारे में एक पृथक अध्याय है। यह भ्रध्याय सोवियत संविधान की भाँति प्रशासतिक 
ढांचे के वर्णन के बाद रणा गया है किन्तु सोवियत संविधान से शिन्‍त उसका आरम्भ 
मताधिकार और भन्य नागरिक भ्रधिकारों से किया गया है। आर्थिक शभ्रधिकारों को 
दूसरा स्थान दिया गया है। सोवियत संविधान मे रुपप्ट रूप से यह बताया गया है 
कि सोवियत संघ के नागरिक प्रधिकार “श्रमिक वर्ग के हितों के प्रमुरूप श्लौर समाज- 
वादी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए”! होने चाहिएं। चीन के जनवादी गणराज्य 
के संविधान में ऐसा नदी कहा गेया है । किन्तु उसमें भाषण देने की स्वतस्त्रता, प्रेंस 
की स्वतन्धता श्रौर सभा करने को स्वतन्त्रता रखी गई है ताकि श्रमिक वर्गों के हिंतों 
की रक्षा हो सके | साथ ही यह भी उपचन्ध कर दिया गया है कि इन सद अधिकारों 
का प्रयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जो समाजवादी व्यवस्था के भनुकूल हो । 
इसके विपरीत करना क्रान्ति-विरोधी और देशद्रोही कार्य माना जायेगा जिसका सवि- 
घान के भ्नुसार दमन किया जाना बहुत झावश्यक होगा ।* 

राजनेतिक भ्रधिकार--६८ वर्ष को श्रायु वाले चीौनो गग॒राज्य के प्रत्येक 
नागरिक को मत देने भौर निर्वाचन में खड़े होने का अधिकार है, चाहे वह क्रिसो भी 
जाति, वर्ग या लिय का हो, कोई भी पेशा करता हो, किसी भी धर्म को मानता हो, 
कितना ही पढ़ा-लिखा हो, कितनी ही सम्पत्ति हो, समाज में उसका कोई-सा भी स्थान 
हो भ्रोर कितने ही समय से चीन में रहता हो । केवल पायल व्यक्षितयों और कानून 
द्वारा बंबित लोगों को ही मत देने और निर्वाचन मे जड़े होने का श्रधिकार नही है । 
अनुच्छेद १६ के भनुस्तार सामन्‍्तशाही जमीदारों श्रौर नौकरशाही-पूजोपतियों को 
युछ सभय के लिए राजनैतिक ग्रधिकारों से वंचित कर दिया गया है । मत देने ग्रोर 
चुनाथ में खड़े होने के मामले मे स्त्रियों को पुरुपी के समान ही अधिकार प्राप्त है ' 

4. अनुच्चेद १९५॥ 

2. भनुच्देद १६ । 
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पाँच स्वतन्त्रताएं--प्रत्येक नागरिक को भाषण की स्वतन्त्रवा, प्रेत्त की 
स्वतन्त्रता, सभा करने की स्वतन्त्रता, संघ बनाने की स्वतन्त्रता, जुलूस निकालने की 
स्वतन्त्रता भर प्रदर्शत करने की स्वतन्त्रता है। राज्य नागरिकों को आवश्यक भौतिक 
सुविधाएं उपलब्ध कराता है ताकि वे इन स्वतन्त्रताओं का उपभोग कर सके। चीन 
के जनवादी गणराज्य का उद्देश्य जनवादी लोकतस्त्रीय पद्धति की रक्षा करवा, देश- 
द्रोह सम्बन्धी और क्रातिविरोधी सभी गतिविधियों का दमन करना श्ौर सभी देश- 
द्रोहियो और क्राति-विरोधियों को दण्ड देना है । ऐसी अवस्था मे उपग्ु कत पाँचों 
स्वतन्त्रताओं का उपभोग इस सघ में होना चाहिए जिससे श्रमिक वर्ग के हितों को 
कोई आघात न॑ पहुँचे और समाजवादी व्यवस्था सुदृढ़ ही । चीन में स्थापित लोक- 
तन्प्रीय पद्धति का उहंइय प्रजीवाद का उन्मुललन करना और समाजवाद का विर्माण 
करना है। श्रत. सरकार इन अ्रधिकारों का लाभ उठाने के लिए केवल' उन व्यक्तियों, 
समूहों तथा संधों को ही भ्रावश्यक भौतिक सुविधाएँ प्रदान करेगी जो समाजवाद का 
पक्ष लेते है और उसका समर्थन करते हैं। समाजवाद के विरोधियों को प्लावश्यके 
भोतिक सुविधाएँ नहीं दी जायेगी । वस्तुतः उनका दमन देशद्रोहियों झौर ऋ्ति- 
बिरोधियों की तरह ही किया जायेगा । 
व्यक्त को स्व॒तन्त्रता--व्यवित की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण नहीं किया जा 
सकता । जन न्यायालय (76०7०५४ (०घ३४) के निर्णय या पीपतल्स प्रोक्यूरेटोरेट 
(2८००४ 970०ए7४४०7४(०) की स्वीकृति के बिना किसी नागरिक को गिरफ्तार 
नही किया जा सकता । नागरिकों के घरो पर कोई घाचा नहीं कर सकता और पत्र" 
व्यवहार को गोपनीय रखा जा सकता है। ये उपबन्ध सोवियत संविधान के भनुच्छेंद 
११६ शभ्ौर १३२८ के उपवम्धों से मिलते-जुलते है । यहाँ तक कि. भाषा भी लगभग 
एक-सी है । रूस को देख कर हम चीन के बारे में भो यह पता लगा सकते है कि वहां 
लोग इन स्वतस्व॒ताओों का लाभ कहाँ तक उठा पा रहे हैं। चीन मे सर्वत्र गुप्त पुलिस 
का राज्य ओर राज्य के सभी विभागों तथा नागरिकों के घरों पर ओोक्यूरेटर 
(?7००ण००:०7) की कड़ी निगरानी है। ऐसी भ्रवस्था में ऐसा कोई स्थान नही रहता 
जहूं हस्तक्षेप न किया जा सके । अनुच्छेद ६० के अ्रमुसार चीन के जनवादी गणराज्य 
के नागरिकों को निवास-स्थान की तथा उसको बदलने की स्वतन्त्रता है । 
घामिक स्वृतन्त्रता--नागरिकों को धामिक स्वतन्त्रता है। इसके विपरीत 
झोवियत सघ के अनुच्छेद १२४ मे यह उपबन्ध किया गया हैं कि “तामरिको को 
भ्रपनी भात्मा के मुताबिक चलने की स्वतन्त्रता प्रदान करने के लिए सोवियत संप मे 
चर्च को राज्य से भौर स्कूल को चर्च से पृथक्‌ रखा गया है ।” धामिक उपासना गी 
स्वतन्त्रता, उपासना और धर्म-विरोधी प्रचार की स्वतस्त्रतवा भी सब मागरिकों को स्वी* 
कार की गई है। इस यात के प्रमाण मिले हैं कि चीन मे धार्मिक स्वतन्त्रता पर कसी 
प्रकार का कोई बन्धन नहीं लगाया जाता । 
शिक्षा झौर दंज्ञानिक अनुसंपान फा प्रधिकार--नायरिकों को शिक्षा ध्ाप्त 
करने क्य भ्रधिकार है । इसकी सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार कई प्रकार 
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स्कूल तथा अन्य सास्कृतिक और शिक्षा त्तम्बन्धी सस्थाएँ स्थापित करती है। राज्य 
नवयुवकों के शारीरिक और मानसिक विकास की प्लोर विशेष ध्याव देता है। राज्य 
चेज्ञानिक प्रनुसंधान, साहित्यिक और कलात्मक तथा भन्य साल्‍्कृतिक कार्यो को करने 
की नागरिकों की स्वतन्त्रता की भी रक्षा करता है। राज्य शिक्षा, साहित्य श्रौर 
कला के क्षेत्रों में सृजनात्मक कार्य करने तया प्रन्य क्रियात्मक कार्य करने के लिए भी 
नागरिकों को प्रोत्साहन देता है तथा उनकी सहायता करता है। 
स्त्रियों को समता का प्रधिफार--चीन के जनवादो गणराज्य में स्थ्रियों को 
राजनंतिक, प्राधिक, सांस्कृतिक, सामाजिक झौर घरेलू जीवन मे पुरुषों के समान ही 
अधिकार प्राप्त है । राज्य उनके विश्वाहित जीवन, परिवार और माता तथा बच्चो को 
रक्षा करता है। राज्य की प्रोर से भ्रविवाहित माताप्नो के सरक्षण के लिए चीन के 
पी; में ऐसा कोई उपबन्ध नही है जंसा क्लि झूस के सविधान के पनुच्छेद १२२ 
 है। 
काम करने, विश्वाम करने तथा प्लवकाश प्राप्त करने का प्लघिकार--सभी 
नागरिकों को काम करने का अधिकार है। प्राथिक विकास की योजना इस प्रकार 
चनाई जाती है जिससे धीरे-धीरे लोगो को प्रधिक रोजगार मिल सके और उनके 
काम करने की दशाएँ भ्रच्छी हो सकें तथा उनको मजदूरी वढ़ सके । श्रमिकों को 
भाराम करने और प्रवकाश प्राप्त करने का भी भधिकार है। इस दृष्टि से राज्य 
अमिकों तथा कार्यालयों के कर्मचारियों के लिए घटे प्ौर छुट्टियाँ निर्धारित करता 
है। साथ ही, राज्य श्रमिकों को भौतिक सुविधाएं भी प्रदान करता है ताकि वे 
ओआराम कर सके भोर अपना स्वास्थ्य बना सकें । 
प्रोतिक सहायता प्राप्त करने का प्रधिकार--अ्रमिकों को वृद्धावस्था भौर 
बीमारी या प्रसमर्थ हो जाने की अवस्था मे भोतिक सहायता पाप्त करने का प्रधिकार 
है। तदनुसार राज्य सामाजिक बीमे, सामाजिक सहायता प्रोर सार्वजनिक स्वास्थ्य 
सैवाप्रो की व्यवस्था करता है और धीरे-धीरे इन सुविधामों मे पृद्धि करता है जिससे 
लोग इस प्रधिकार का भ्रधिक से प्धिक लाभ उठा सके । 
प्रतिकर भाप्त करने का प्रधिकार--नागरिकों का यह प्रधिकार है कि यदि 
राज्य के किसो विभाग में काम करने वाला कोई व्यक्ति कानून तोड़ता है या कर्तव्य 
से विमुख होता है तो वे उसके विरुद्ध राज्य के किसी भी विभाग में किसी भी स्तर 
पर लिख कर या मौखिक रूप से शिकायत कर सकते हैं। यदि राज्य के किसी भी 
विभाग में काम करने वाले किसी भी व्यकित के कार्य से लोगो के मधिकार का हनन 
होता हो, तो उन्हें उसका प्रतिकर पाने का भधिकार है । 
शरण पाने का भ्धिकार--चीन का जनवादी गणराज्य विदेशों में रहने “बाते 
चीनियों के उचित भ्रधिकारों भौर हितों को रक्षा करता है। यदि डिची विदेशी राष्ट्र- 
जन को एक न्यायपूर्ण कार्य का समर्यंत करने, श्ाम्ति भानदोलन में भाग सेने ता” 
चैज्ञानिक कार्य करने से रोका जाता है तो उसे शरप पाने का प्रधिकार भी 
गया है। 
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आधारभूत कत्तंब्य--सोवियत संविधान की भांति चीन के जनवादी गणराग्य 
का संविधान नागरिकों के लिए कुछ कर्त्तव्य भी निर्धारित करता है । इन सब कर्त्तव्यों 
के लिए सांविघानिक स्वीकृति मिली हुई है प्नौर राज्य का यह उत्तरदायित्व है कि वह 
सागरिकों से इन कत्तेव्यों का पालन कराये। पहखा कत्तंव्य यह है कि सभी बाग- 
रिक सविधान और कानून के झनुसार चलें, काम के समय अनुशासन रखें, व्यवस्था 
रखें और सभा के नैतिक नियमों का पालन करें । सावेजनिक सम्पत्ति की सबको 
रक्षा करमी चाहिए भौर उसे किसी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुँचानी चाहिए। 
सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करता श्रौर उसका झादर करना प्रत्येक नागरिकवा 
कत्तेंब्य है। सबको कानून के अनुसार कर देना चाहिए। प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य 
है कि वह स्वदेश की रक्षा करे । साथ ही उसका यह भी कत्तंव्य है कि वह कानून कै 
मुताविक सैनिक सेवा करे । 


अध्याय हे 


राज्य का ढाँचा 
($0फएलएा8 07 ४76 $8886) 


राष्ट्रीय जनवादो काँग्रेस 
(7२४४०४०) ?९०79)९४१५ (०7255) 


राज्य का सबंच्चि भंग--सोवियत संघ के सुप्रीम सोवियत को भांति राष्ट्रीय 
जनवादोी काँग्रेस राज्य की सर्वोच्च भ्रंग है और देश की एकमात्र विधान सभा है । 
इसके कृत्य विविध रूपी हैं । इसको साविधानिक, वैधानिक, कार्यकारिणी, निर्वाचन 
मम्बन्धी तथा न्याय सम्बन्धी सभी प्रकार के भ्रधिकार प्राप्त हैँ। राष्ट्रीय कंग्रिस 
भविधान में संशोधन करतो है, संविधान को लागू करती है, कानून बनाती है, राज्य के 
विभिन्‍न अधिकारियों का चुनाव करती है भोर हटाती है, युद्ध भोर शास्ति के प्रश्नों 
को तय करती है, भाय-व्यय की जाँच करतो है भर पनुमोदन करती है, प्रास्तों की 
स्थिति और उनको सीमाप्रों में फेर-बदल के लिए स्वोकृति देती है श्लौर वे सभी 
काम कर सकती है जो वह प्रावश्यक समक्े। इसका मतलब यह है कि कांग्रेस सभी 
शवितेयों व अधिकारों की स्लोत्त हे । 

रचना और संगठन--राष्ट्रीय जनवादो कांग्रेस एक-सदनीय विधानमण्डल 
है। इसमें प्रान्तों, स्वायत्तशासी क्षेत्रों, केन्द्रब्यासित म्यूनिलिपलदियों, सशस्त्र बसों 
दया विदेश स्थित चीनी लोगों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि (0«प्रप॑०६) होते है । 
१८ वर्ष की आयु बाले प्रत्येक नागरिक को मत देने भ्ौर निर्वाचन में खड़े होने का 
अधिकार है, चाहे वह किसी जाति, वर्ण या लिंग का हो, कोई भी वेश्चा करता ड्र 
समाज में उसका कोई-सा भी स्थान हो, वह कितने ही समय से चीन में रह रहा हो, 
किसी भी धर्म को मानने वाला हो, किठना ही पढ़ा-निखा हो तथा उसके पाग कितनी 
ही सम्पत्ति हो केवल पागल व्यक्तियों दया काजून द्वार वंचित लोगों कड़ी मठ 
ईने तथा निर्वाचन में सड़ें होने का भ्रधिकार नहीं है। भल्पस्यक जावियाँ # प्रदि- 
निधियों को मिलाकर सारे प्रतिनिधियों की संख्या और उनके लिबश्िक का इंग 
निर्वाचन विधि द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनकी पदावधि जार तर्य है। 
भविषान में की गई व्यवस््या के घनुसार पदावधि समाण्यडोवे दी आम दर 
काप्रेस मंत्र हो जानी चाहिए और उसको स्थायी समितिकों अदा निवविद रू 
सेना चाहिए। यदि किन्ही प्रसाधारण परिस्थितियों के कर्ज जया विवाद # 2 
सेके तो वर्तमान सदस्यों की पदावधि भगली राष्ट्रीय हद़ढा ही कव्रिय के असर 
देशन तरू बढ़ाई जा चकठी है । 
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काँग्रेस की बैठक उसकी स्थायी समिति द्वारा वर्ष में एक वार बुनाई जाती 
है। किन्तु स्थायी समिति या प्रतिनिधियों को कुल संझ्या के पाँचवें भाग के दरार 
सदस्य के प्रस्त;व पर उसे कभी सी बुलाया जा सकता है। जब राष्ट्रीय जन कांग्रेस 
की वेंठ््क होती है तो वह अपनी बैठकों के संचालन के लिए एक प्रेश्नीडियम 
(7८5 0ाषा0) चुनती है। कांग्रेस जातियो सम्बन्धी समिति (उ3णाआाछ 
(०/शभ६०), विधेयक समिति, आय-व्ययक समिति, प्रमाणीकरण समिति 
(एए०क्लाएग (०गाआरप००) तथा ग्रन्‍्य आवश्यक समितियाँ स्यापित करती है। 
प्रस्त पत-काल में जातियो सम्बन्धी समिति और विधेयक्र समिति, स्थायी सर्मिति के 
निर्देशन में बम करती है । कानून तथा विधेयक मतदान करने वाले प्रतिनिश्तियों के 
सावारण बहुमत से पारित किये जाते है। किसी भी प्रतिनिधि को कांग्रेस की प्रदवा 
जब अधिवेशन न चल रहा हो तो उसकी स्थायी समिति की प्रनुमतति के विता 
गिरफ्तार नही किया जा सदा और न उस पर अभियोग चलाया जा सकता है। 
अतिनिधि अपने निर्वाचन एफको (छोब्लणम/ एग्मा७) के श्रति उत्तरदायी होते है। 
ये एकक् कासून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्रतिनिधियों को किसी भी समय 
हटा झफते है और उनके रथान पर नये सदस्य चुन सकते है । दाप्ट्रीय जन कं्ित्त की 
बैसके तार जतिक होती है पर झ्रावइयकता पड़ने पर और जब काँग्रेस ऐसा निश्चय करे 
तो बै>$ गुप्त भी होती है । प्रतिनिधियों (0०99४६७) को राज्य परिपद्‌ (80006 
09.*५।) मम्वालयों ()॥णंडध०४) तथा राज्य परिषद्‌ के भायोगों (00ग्राएए- 
इज०१8 ० (9० 8(80 (०णाशा) से प्रश्त पूछने का अधिकार प्राप्त है पर उप- 
युक्त चव सस्थाएँ परनों का उत्तर देने के लिए वाध्य है । स्थायी समिति के लिए भी 
राष्ट्रीय जन काँग्रेस के अत्येक अधिवेशन पर ग्रपने कार्य के विपय में प्रतिवेदन 
प्रस्तुत करना झ्रावश्यक है। , 

रृत्य प्रोर शक्षितयाँ--संविधान मे गिनाये गये कृंत्यों में से राष्ट्रीय सगे 
कॉग्रेल का पहला काम सविधात में सशोधन करना है । यपि यह लिखित संविधान 
है किन्तु फिर भी उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया वहुत सरल है। सदोवनो के लिए 
फ्रुल प्रतिनिधियों के केवल दो-तिहाई बहुमत की झावश्यकता होती है। काँग्रेस देश 
की एकमाश्र विधान सभा है। विधियों तथा अन्य विषेयको के लिए प्रतिनिधियों के 
साधारण बहुमत की प्ावश्यकता होती है । कांग्रेस सविधान को लागू करती है पौर 
यह देखती है कि कह्दी उसके निर्णेयों का उल्लंघन तो नही हुआ है। पह ऐसे तभी 
निर्णयों को रद करती है जो सविधान के विरुद्ध हों । संविधान प्ौर कानून कै 
अनुसार चलना प्रत्येक नागरिक का मूलशुत कर्तत व्य है । 

काँग्रेस चीन के जनवादी गणराज्य के समापति (८0आंग्एआ) ववा उप“ 
सभापति (४:८८ ए/थगाधा) का निर्वाचन करती है, गपराज्य के समापति 8 
पतिफास्थि पर राज्य परिषद्‌ के प्रधात मस्ती का घोर प्रधन मन्दी की विकारिए 
पर राज्य परियद्‌ के भन्‍य सदस्यों का चयन करती है। वह गषराज्य के समापविकी 
स्रिफारिश पर उपसभापति तथा राष्ट्रीय रक्षा परियर्‌ हेँभन्य सदस्‍््यों का भी 
चयन करठी है, सर्वोच्च जन व्यायालय के अध्यक्ष (पस्ऑपल्ए ).प्रौर सुररीम 
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पीपर्स प्रोवयूरेटोरेट (5097० ?6०9४5 ए7०८ए/४/०४७४८) के मुख्य प्रोव्यूरेटर 
के निर्वाचन करतो है। उसे चीन के जनवादी गणराज्य के सभापत्ति और उप- 
सभापति को, राज्य परिषद्‌ के प्रधान मन्‍्त्री, उपप्रधानमन्त्रियो, मन्पियो, आयोगों के 
प्रध्यक्षो तथा महासचिव को, राष्ट्रीय रक्षा परिषद्‌ के उपसभाषति तथा अन्य सदस्यों 
को, सर्वोच्च जन न्यायालय के प्रध्यक्ष भ्ौर मुद्य प्रोकयोरेटर को भी पद से हटाने का 
अधिकार है । 

कांग्रेस राज्य के धाय-व्ययक झोर वित्तीय प्रतिवेदन के लिए स्वीकृति देती है 
भोर राष्ट्र की स्‍भाधिक योजनाप्रों के बारे मे निर्णय करती है । यह प्रान्तों, स्वायत्त- 
चासी प्रदेशों तथा केन्द्रशासित म्यूनिसिपलटियों की स्थिति व सीमाओं में फेर-दल के 
लिए स्वीकृति देती. है। यह युद्ध व घान्ति के प्रश्व तय करती है, भौर वे सभी काम 
कर रायती है जिम्हे काँग्रेस प्रावश्यक समझे । इस उपबन्ध से यह सिद्ध है कि कांग्रेस 
सर्वशक्ति सम्पन्ध है भ्ौर चीन के गणराज्य का सर्वोच्च प्ंग है । 


कांग्रेस प्रपति एक स्थायी समिति चुनती है। यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
की स्थायी रूप से काम करने वालो समिति है। स्थायी समिति अपने कार्यों के लिए 
काँग्रेस के प्रति उत्तरदायी है भौर उसको भपनी रिपोर्ट देती है । कांग्रेस को प्रपत्ती 
स्थायी समिति के सदस्यो को वापस बुलाने का अधिकार है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस 
झौर जब प्रधिवेशन न चल रहा हो तो उसकी स्थायी समिति आवश्यकता पड़ने पर 
विश्विप्ट मामलों की जाँच करने के लिए जाँच झायोग निमुक्त कर सकती है। राज्य 
के मभी प्रंगो, जनवादी संगठनों झोर सम्बन्धित नागरिकों के लिए यह जरूरी है कि 
जब आ्रावोग जाँच कर रहे हों तो वे उन्हे भ्रावश्यक जानकारी उपलब्ध कराएं | पझ्नन्त 
में, कांग्रेस राजनैतिक अ्रपराधियों के क्षमादान के प्रइनों को भी तय करती है । 


इस प्रकार राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस शवितयों के पृथक्करण के सिद्धान्त को 
नही मानती है। राज्य के सभी कार्यक्षेत्रो पर इसका प्रधिकार है। यह राज्य के 
अध्यक्ष अर्थात्‌ गधराज्य के सभापति ओर साथ ही प्रधान मन्त्री और विभिन्‍न मन्ध्रियों 
की नियुक्ति करती है तथा उन्हे पद से हठाती है।। सर्वोच्च जन न्यायालय के अध्यक्ष 
और मुख्य प्रोक्यूरेटर को भी वह नियुक्त करती व हाती है। राष्ट्रीय रक्षा परिषद्‌ 
भी उसकी दनाई हुई है भौर जब तक कांग्रेस चाहती है, तब तक वहू बनी रहती है । 
इन सब बातों के अलावा कांग्रेस संविधान में भी संशोधन करती है और सविधान 
को लागू करती है। है 

विधायी प्रक्रिया (7.6830ए6 ९70८६००7८) --विधेयक, चीन-जनवादी 
गणराज्य के चभाषति ((0शाए790), उप-सभाषति (४४०४ (४श्या7797), राष्ट्रीय 
काँग्रेस के प्रतिनिधियों, प्रेज़ीडियम, काँग्रेस की स्थायी समिति तथा कई ग्रन्य समितियों 
और राज्य परियद्‌ द्वारा राष्ट्रीय-जन-कांग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं । इसका 
यह स्रध॑ हुआ कि सोवियद रूस की तरह चीन में भी सावंजनिक विधेयक तया 
प्राइवेड विधेयक में कोई अन्तर नही है मौर यह भी झावश्यक नहीं कि केबल सरकारी 
अंगों द्वारा ही विधेयक प्रस्तुत किया जाए। चीन में यह भी प्रावश्यक नहों कि विधेयक 
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सब वाचनों (१९४०४॥४$) और सब पवस्थाश्रों को पार करे। 

काग्रेस के सम्मुख प्रस्तुत विधेयक विचार-विमझ्य के लिए प्रेज़ीडियम द्वारा काँग्रेस 
के अधिवेशन में रखे जाते हैं प्रथवा समितियों द्वारा विचार किये जाने के बाद काँग्रेस के 
किसी भ्रधिवेशन्‌ में प्रस्तुत किए जाते हैं। विचार-विमश्ञ के तुरन्त वाद ही मतदान होता 
है क्योकि राष्ट्रीय काँग्रेस का प्रधिवेशन संक्षिप्त प्लौर वह भी साधारणतया वर्ष' में एक 
बार ही होता है । विधेयक ग्रुप्त मतदान द्वारा अथवा हाथों को खड़ा करके पारित 
होते हैं। कांग्रेस द्वारा पारित विधियाँ सभापति द्वारा प्रख्यापित होती हैं। उत्तके 
पास ऐसी विधियों के ऊपर निषेघाधिकार को प्रयोग करने का श्रधिकार नही है । 


स्थायी समिति 


स्थायी समिति सोवियत संघ के प्रेजीडियम से मिलती-जुलती है | इसके लिए 
जो भ्रधिकार मिले हुए हैं, उसके मुताबिक वह राज्य का सर्वोच्च कार्यकारिणी प्रण 
है। यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की झोर से जिसकी बैठक वर्ष में एक बार योडे 
समय के लिए होती है, स्थायी रूप से कार्य करती है । यह जो काम करती है उतमे पे 
रहुत से कार्यंपालिका सम्बन्धी हैं औद्‌ राज्य के कार्यपालिका विभाग के अध्यक्ष द्वारा 
या उसके नाम में किए जाते है । 

स्थायो समिति की रचना--सविधान के प्रनुच्छेद ३० में स्थायी समिति की 
स्थिति के बारे में उपवन्ध किया गया है प्रोर झनुच्छेद ३१ में उसके कृत्य भोर अधि- 
कार मिनाये गए है। यह राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस की स्थायी कार्यक्रारिणी संस्था 
है । इसमें सभापत्ति, उपसभापत्ति, महासचिव और भ्रन्‍्य सदस्य होते हैं । यह सोवियत 
संघ के प्रेजीडियम के समान एक वहुसंख्यक निकाय है परन्तु इसमें सदस्यों की तंस्या 
सम्भवतः उससे दुगनी है--६५ से अधिक । ये सभी काँग्रेस द्वारा चुने जाते हैं क्र 
उसके द्वारा ही वापस बुलाये जा सकते हैं। समिति काँग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती 
है भ्रौर उसके लिए ही अपनी रिपोर्ट देती है । हि 

स्थायी समिति की समाएँ मास में दो वार होती हैं और सभापति द्वारा 
बुलाई जाती हैं । प्रावश्यकतानुसार सभाएं घटाई-बढ़ाई जा सकती हैं। सभाषति कै 
बहुत समय ठंक अस्वस्थ रहने पर उपसभाषतियों में से एक सभापति का कार्य करने 
के लिए चुन लिया जाता है। वह तब तक कार्य करता है जब तक नमा सभापति 
नहों चुन लिया जाता । महासचिव (3०णलशारऋ ठप्माष्य) के निदेशन में स्थायी 
समिति का कार्यालय कार्य करता है । 

फृत्प झौर प्रधिकार--स्थायी समिति राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस के सदस्यों के 
निर्वाचन का संचासम करती है। पदावधि समाप्त द्वोने के दो महीने पूर्व सप्ीय 
जनवादी काँग्रेस भंग हो जाती है। उस बीच स्पायी समिति को झगली काँग्रेस के 
सदस्यों का निर्वाचन पुरा कर सेवा चाहिए । यदि प्रसाधारण परिस्थितियों के उप- 
स्थित होने से निर्वाचन न . होने पाये तो वर्तमान सदस्यों की पदावर्धि मगली काँग्रेस 
के प्रथम प्रभिवेशन तक बढ़ाई जा सकती है स्थायी सर्मिति वर्ष में एक बार कांग्रेस 
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की बैठक बुलाती है। स्थायी समिति के आवश्यक समभने पर या प्रतिनिधियों की 
कुल संख्या के पाँचवें भाग के बराबर प्रतिनिधियों के प्रस्ताव करने पर कांग्रेस की 
बैठक कभी भी बुलाई जा सकती है । जब काँग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो तो 
जातियों सम्बन्धी समिति और विधेयक समिति स्थायी समिति के निर्देशन में कार्य 
करती हैं। ऐसी ग्रवस्था मे स्थायी समिति विश्विष्ट मामलों की जाँच के लिए जांच 
प्रायोग भी नियुक्त कर सकती है। प्रतः सत्र-काल में स्थायी समिति की स्वीकृति 
के बिना कोई भी गिरफ्तार नहीं किथा जा सकता है ओर न उस पर भभियोग चलाया 
जा सकता है । 
स्थायी समिति विधियों की व्याख्या करती है भोर प्राज्ञप्तियाँ जारी करती 
है। यह राज्य परिपद्‌, सर्वोच्च जन न्यायालय भ्रौर सुप्रीम पीपल्स प्रोक्यूरेटोरेट 
(97ज़ढ0० 9८००॥९५ ?7०८एअ४ग०) के काम की देख-भाल करती है। यह 
संविधान, विधियों तथा भाज्ञप्तियों का उल्लधन करने वाले राज्य-परिपद्‌ के निर्णयों 
भोर प्रादेशों को रह करती है) यह प्रान्तरों, स्वायत्तशाती प्रदेशों पौर केन्द्रशासित 
म्यूनिप्तिपलटियों के सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किये गये भ्रनुचित निर्णयो को 
रह करती है प्रथवा उनमें संगोपन करती है । जय राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस का भ्रधि- 
चैशन न चल रहा हो, तो समिति देश पर सशस्त्र प्राकमण होने पर युद्ध की स्थिति 
की घोषणा करने प्रथवा भाक्रमण के विरुद्ध सयुक्त सुरक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय स्धि 
के दायित्व को पूरा करने के बारे में निर्णय करती है| वह सेना को पूरी तरह से या 
भाशिक रूप से युद्ध के काम मे प्रवृत्त करने के बारे मे या सम्पूर्ण देश में प्रयका कुछ 
क्षेत्रों में फौजो कानून लागु करने के बारे में भी निर्णय करती है । 
जब राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो समिति 
फिसी भी उप-प्रछात सन्त, मच्ची, भायोग के भ्रध्यक्ष या राज्य-परिपद्‌ के महासचिद 
को नियुक्त कर सकती है प्थवा हृदा सकती है । यह सर्वोच्च जनवादी न्यायालय की 
न्यायसम्बन्धी संम्रिति के उपाध्यक्षों, न्‍्यायाधीक्षों भोर भन्‍य सदस्यों को त्तया सुप्रीम पीपत्स 
प्रोवयूरेटोरेट की प्रोगपोरेटोरियल समित्ति के उपमुख्य प्रोक्‍्योरेटर, प्रोक्योरेटरों व प्रन्य 
सदस्यों को नियुक्त करती व हटाती है। समित्ति विदेशों से पृर्णशक्तियुक्त राजदूतों 
फो नियुक्त व उनको वापस बुलाने के बारे में निर्णय करती है धौर भन्‍्य विदेशी 
राज्यों के साथ हुई संधियों को पुष्टि या उत्सादन के बारे में निर्णय करती है । यह 
सेनिक, राजनयिक और प्न्य विशेष पदवियाँ देती/है भौर राज्य की भोर से सम्मान 
के पदक देने के बारे मे भी विचार करती है। यह क्षमादान के प्रइनों पर भी विचार 
करती है| इसके भलावा यह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा सौपे यये भन्‍्य भधिकारों 
का भी प्रयोग करती है । 
स्पायो समिति राज्य को शक्ति का छोत है--सविधान के प्रनुसार राष्ट्रीय 
जनवादी कॉद्रेस राज्य का सर्वोच्च छव्तिसम्पन्न भंग है। किन्तु छोवियत संघ के 
प्रेतीडियम को भांति वास्तविक शक्ति स्थायों समिति के द्वाप में है । यह वास्तव में 
पौर कानूत की दृष्टि से मी चीन की स्पायी सरकार है । पति स्थायी उमिति काप्रेस 
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द्वारा स्थापित की जातो है, उसके सदक्त्य काँग्रेस द्वारा निर्वाचित करिए जाते हैं भौर 
काँग्रेस द्वारा वापस बुलाये जा सकते हैं, यह काँग्रेस के प्रति उत्तरदायी है झौर उत्को 
ही भ्रपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करती है, किन्तु चूंकि कांग्रेस की वेठक वर्य मे केबल 
एक थार होती है और वह भी बहुत थोड़े से समय के लिए, अतः व्यवहार झप में 
राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस के सारे अधिकार स्थायी समिति को हस्तान्तरित हो गये हैं। 
इसके कृत्य प्रनगिनत है प्रोर इसका क्षेत्राधिकार सर्वव्यापी है । यह कांग्रेस के सदस्यों 
के निर्वाचन का प्रबन्ध करती है और राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस के अधिवेशन बुलाती 
है । विधियों की व्याख्या करने के मामले में स्थायी सम्रिति का निर्णय प्रन्तिम है भौर 
इसके अलावा यह भराज्प्तियाँ भो जारी करती है। यह राज्य परिषद्‌ के काम की 
देखभाल करती है श्रौर सविधान का उल्लंघन करने वाले उसके निर्णयों व प्रादेषों 
को रद करती है) यह प्रान्तों, स्वायत्तज्ासी प्रदेशों प्रौर केद्धक्षाप्तित म्यूनिसिपलदियो 
के सरकारी अधिकारियों द्वारा जारो किए गए भनुचित निर्णयों को भी रद करती है 
भ्रथवा उनमें सश्योधन करती है.। 
प्रवते कृत्यों तथा भ्रधिकारों के कारण स्थायी समिति की स्थिति बढ़ी ही 
हृत्वपूर्ण हो गई है। स्थायी सम्रिति के लिए यह बड़े श्रेय को बात है कि उसने ग्रपनी 
इवितियों का बड़े ही प्रभावशाली ढंग से प्रयोग किया है यद्यपि साम्यवादी दल के 
भीतरी भाग के निदेशन पर ही चलती है। जो दल का संचालन करते हैं, उन्हें स्थायी 
समिति में उचित स्थान दिया जाता है ग्रौर यही मुख्य कारण है जिससे स्थायी समिति 
राज्य का सर्वोच्च श्रंग बनी हुई है ! 
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पदक देता है, क्षमादान की घोषणा करता है और क्षमा प्रदान करता है, युद्ध की स्थिति 
की घोषणा करता है, सेना को युद्ध के कार्य में प्रवृत्त करता है और फौजी कानून लागू 
करता है । 

राज्य के भ्रध्यक्ष के रूप में सभापति विदेशी राज्यों के समक्ष चोन के जनवादी 
गणराज्य का भ्रतिनिधित्त करता है, विदेशी राजनयिक प्रतिनिधियों का स्वागत करता 
है. झौर स्थायी समिति के निर्णयों के अनुसरण से विदेशी राज्य में सवंद्यवितयश्नम्पन्न राज- 
दूत नियुक्त करता है व उन्हें वापस बुलाता है भौर विदेशी राज्यो के साथ हुई सपियों 
की पुष्छि करता है । वह देश्न के सक्चस्त्र बलों के लिए सेनापति का काम करता है 
और रक्षा परिषद्‌ का सभापति पद ग्रहण करता है। प्रावश्यकता पड़ने पर वह मुप्रीम 
स्टेट कास्फ्रोंस बुलाता है और उसका सभापतित्व करता है। गणराज्य का उपराष्ट्रपति, 
स्थायी समिति का सभापति, प्रधान मनत्री तथा भ्रन्य सम्बन्धित व्यक्ति सुप्रीम स्टेट 
कान्फ्रेंस में भाग लेते हैं। सभापति महत्त्वपूर्ण विषयों पर सुप्रीम स्टेट क्रास्फ्रेंत के 
विचार राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस, स्थायी समिति, राज्य परिषद्‌ या भ्न्य सम्बन्धित 
निकायों को उनके विचार व निर्णय के लिए अ्स्तुत करता है । 


राज्य परिवद्‌ 


रेघना--राज्य परियद्‌ ही केन्द्रीय सरकार है भौर राज्य के सर्वोच्च प्रधिकार 
'की कार्यपालिका है। इसमें प्रधान अन्‍्त्री, उप-प्रधान भस्‍्त्री, मन्तरी, प्रायोगों के प्रध्यक्ष 
झौर महासचिव होते है । इसमें १६ उप-अधान मन्‍्त्री (श००-?थफांहा5) तथा ३० 
से कुछ भ्रधिक मन्त्री झौर राज्य आयोगो के अध्यक्ष होते है। राज्यपरिषद्‌ हा 
संगठम विधियों द्वारा निश्चित किया गया है। २१ सितम्बर, १६५४ को पारित 
आगेनिक ला (084० 7.99)'द्वारा ३५ भन्त्रालियों तथा झ्यायोगों का निर्माण किया 
पया थरा। नए मन्यालयों या आयोगों को बनाना या उनको मिटाना या विद्यमान 
मन्‍्त्रालयों या श्रायोगो का एक दूसरे में विलीन करना प्रधान मन्‍्त्री की सिफारिश पर 
राष्ट्रीय जन कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा निर्णीत होता है । राष्ट्रीय जनवादी 
काँग्रेस सभापति की सिफारिश पर प्रधान मन्ध्री के चयन के बारे में और प्रधानमन्त्री 
की सिफ़ारिश पर राज्य-परिपद्‌ के अन्य सदस्यों के चयन के बारे में मिर्णय करती है । 
राज्य परिषद्‌ की बंठकें - प्रतिमाह राज्य परिषद्‌ का पूर्ण अधिवेशन होता है। 
परन्तु उसकी कार्यपालिका संभाएँ अधिक बार होती है । प्रधान मन्त्री राज्य परिषद्‌ 
क्के कार्य का निदेशन करता है और इसकी बैठकों ,की श्रध्यक्षता करता है| पूर्ण प्रधि- 
चैघन में प्रधान मन्‍्त्री, उप-प्रधान मन्‍्ची, मन्‍्त्री, भायोगों के अ्रध्यक्ष तथा महासचिव 
उपस्थित रहते है परन्तु कायंपालिका सभाओं (85०८७४४७ ग7९60725) । कट 
मन्त्री, उप-प्रधान मन्‍्त्री तथा महासचिव रहते हैं ।' राज्य परिपद्‌ द्वारा अकाशित को 
अस्ताव झथवा आज्ञा सवंत्रथम राज्य परिषद्‌ के पूर्ण अधिवेशन अ्यवा कार्य पालिका सभा 
में स्वीकृत होनी चाहिए । 
ह पा सौर सका न रा परिपद्‌ प्रशासन सम्बन्धी कानून बनाती है, 
तिर्णंम भौर पादेश विकालती है पौर सविधान, विधियों तथा प्राशस्तियों के प्रतुतरण 
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में उनका निष्पादन करती है । यह राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस या उसकी स्थायी समिति 
को विधेयक प्रस्तुत करती है झ्लोर सम्पूर्ण देश में मन्त्रालयों, आयोगों तथा स्थानीय 
प्रशासनिक प्रंगो के कार्य में समन्वय स्थापित करती है । यह स्थानीय प्रद्मासनिक श्रंगों 
द्वारा जारो किये गये झनुचित निर्णयों व आादेशो को रद्द करतो है, राष्ट्र की प्राथिक 
योजनाप्रों तथा राज्य के झाम-व्ययक के उपबन्धों को लाग्र करती है तथा घरेलू प्रोर 
विदेशी व्यापार का नियन्त्रण करतो है । 


राज्य परिषद्‌ सास्कृतिक, शक्षिक और सार्वजनिक स्वाध्थ्य के कार्यों का 
सचालन करती है, जातियों तथा विदेश-स्थित चीनियों के मामलों की देखभाल करती 
है, शान्ति व व्यवस्था कायम करती है और नागरिकों के हितो की रक्षा करती है, 
चैदेशिक कार्यों का सचालन करती है, रक्षा-बंों के निर्माण मे सलाह देती है, स्वायत्त- 
शासी प्रदेशों व म्यूनिशसिपलिटी की स्थिति तथा सीमा्रों में फेर-बदल के लिए 
स्वीकृति देती है। परिषद्‌ कानून के उपवन्धों के अनुसार प्रशांसनिक कर्मचारियों 
को नियुक्त करतो व हटाती है और उन सब श्रधिकारों का प्रयोग करती है जो उसे 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या उसकी स्थायी समिति द्वारा सौंपे जायें । 


प्रधान मन्त्री राज्य परिषद्‌ के कार्य की देखभाल करता है झौर उसकी बंठकों 
का सभापतित्व करता है। उप-प्रधान मन्त्री उसके कार्य में सहायता देते है। मन्त्री 
भोर प्रायोग-प्रध्यक्ष भ्रपने-भपने विभागों के कार्य की देख-रेख रखते है । वे भपने- 
अपने विभागों के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत ही तथा विधियों भौर झाज्ञप्तियों, राज्य परिपद्‌ 
के निर्णयों व श्रादेशों के भनुसरण में ही भादेश व निदेश दे सकते है। राज्य परिषद्‌ 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होती है ग्रोर उसी को श्रथवा प्रंत,सत्र- 
काल में उसकी स्थायी समिति को भश्रपनी रिपोर्ट पेश करती है । राष्ट्रीय जनवादी 
काँग्रेस के प्रतिनिधियों को राज्य परिपद्‌, मन्त्रालयों और आयोगो से प्रश्न पूछने का 
अधिकार है जिनका उत्तर देना उनके लिए अनिवार्य है। 

राज्य-परिपद्‌ का मूल्यांकन--राज्य परिषद्‌ के भधिकार बहुत व्यापक हैं । 
ऐसा कोई प्रशाप्तन-क्षेत्र नही है जिस पर उसका नियस्थण न हो । संविधान के प्रनुस्ार 
यह राज्य का सर्वोच्च कार्यपालिका व प्रशासनिक अंग है | यह राष्ट्रीय जनवादी 
काँग्रेंस द्वारा बनाई जातो है और भपने कार्यों व कत्तेब्यों के लिये यह उसके प्रति ही 
तथा भ्रन्तःसत्रकाल में उसकी स्थायी समिति के प्रति ही उत्तरदायी है। राष्ट्रीय 
जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों को प्रश्न पूछने का अधिकार देकर परिषद्‌ तथा उसके 
सन््रियों भोर प्रायोगों का उत्तरदायित्व और अधिक बढ़ा दिया गया है । किन्तु इन 
उपबंधों से चीन मे उत्तरदायी सरकार की स्थापना नही हुई है। प्रधान मत्त्री सरकार 
का प्रधान अधिकारी नही है श्रौर जो व्यक्ति प्रशासन चलाते है, वेधानिक कार्य क्रम 
तैयार करते है, राष्ट्रीय जनवादी काँग्रेस मे उसे पास कराते है तमा झपने कार्यो के 
लिए सामूहिक और व्यवितगत रूप से उ्के श्रति उत्तरदायी होते है, उनका यह 
नेतृत्व नही करता । मन्‍्त्री एक दल के रूप में काम नहीं करते और प्रधान मन 
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हाथ नद्दी होता श्रौर न वह राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस मे बहुसंब्यक सदस्यों का नेता 
होता है । उसे कॉग्रेस भंग करने का भी कोई प्रपिकार नही होता । जहाँ तक 
मच्त्रियों का सम्बन्ध है, संविधान में स्पष्ट रूप से यह कहा गया है कि वे प्रधान मत्ती 
की सहायता करते है । चीन का प्रशासनिक ढाँचा और समाज का प्रूरा ढाँचा केय- 
बाद पर निर्भर है। वहाँ प्रधान मन्त्री मौर मन्‍्त्री दोनों को वही काम करना होता है 
भौर उसी नोति पर चलना होता है जो दल के भीतरी लोग निर्धारित कर दें। यह 
लोकतन्ध्रीय केन्द्रवाद हो सकता है किन्तु उसमे लोकतस्त्र के सिद्धास्तों भौर प्रथाप्रो 
का भ्रभाव होता है। लोकतन्त्रीय तानाशाही मे उन छिद्धान्तों के लिए कोई गुजाइए 
ही नहो होती । 

चीन में साम्यवादी दल के प्रलावा भौर कोई भी राजनैतिक दल नहीं रह 
सकता प्रौर न वहाँ उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो सकती है क्योंकि उत्तरदायी 
सरकार के लिए एक से प्रधिक दलों कया होना जरूरी है भोर उसमें उसके स्थान पर 
दूसरी सरकार बनाने के लिए चर्चा तथा प्रालोचना के लिए प्रोत्साहन दिया जाता 
है। घीन के जनवादी गणराज्य में सविधान द्वारा जनवादी लोकतन्त्रीय अ्रणाली की 
रक्षा की गई है तथा उसमे सारे देशद्रोही प्रोर क्रांतिविरोधी कार्यों के दमन और 
सभी देशद्रोहियों तथा क्रातिविरोधियों को दण्ड की व्यवस्था की गई है| तदतुहार 
वहाँ लोकतस्त्रीय प्रधिनायकशाही के प्रलावा प्रौर किसी दूसरी प्रकार की सरकार का 
समर्थन करने की अनुमति नहीं है । ऐसा करना क्रातिविरोधी कार्य है भौर ऋत्ति- 
विरोधी होता देशद्रोही कार्य है तथः उसको वही दण्ड दिया जाता है जो सामास्यतः 
देशद्रोहियों व त्रांति-विरोधियों को दिया जाता है । 


अन्याय ५ 
न्याय-पद्ध ति 
(6 उफ्रतंलत्वों 5950॥) 


चीन की न्याय-पद्धति का वर्णन सविधान के प्रध्याव २ के सेवशन ६ में किया 
गया है। इसमें वारह मंक्षिप्त अनुच्छेद है । प्रथण जनवादी फाग्रेस को प्रस्तुत की गई 
रिपोर्ट में बताया गया था कि न्यायपालिका का उद्देश्य नागरिकों को कम खर्चे में 
प्रौर शीघ्रन्‍्याय की व्यवस्था फरना है। सविधान के प्रनुच्छेद ७८ में बताया गया है 
कि न्याय के मामले मे जन न्यायालय स्वतन्त्र हैं और कानून के भ्रधीन हैं | देश के 
कातूम का उद्देश्य समाजवाद की व्यवस्था करना है भोर इस मूलभूत कार्य की पूर्ति 
के लिए सोगों को भपनी पूरी दाक्ति से कार्य करमे और देश के भीतर ग्रौर बाहर 
समाजवाद के दुईमनों का विरोध करने के लिए कहा जाता है । इसलिए राज्य के प्रन्‍्य 
भंगों के समान न्यायपालिका का उद्देश्य भी ना्गरिकों में श्रपने देश के प्रति भक्ति 
का भाव पैदा करना तथा समाजवाद के सिद्धान्त की शिक्षा देना है । सोवियत सध मे 
न्यायालयों की पावश्यकता का विश्लेषण करते हुए लेनिन स्‍्ोर स्दालिन ने समाज- 
वाद के दुश्मनों --देश भौर जाति के दुश्मनों व गद्दारों, जासूसों, तोड-फोड के कामों 
में भाग लेने वालों-के विरुद्ध युद्ध करते भौर श्रमिको मे समाजवादी के प्रनुरूप 
प्रनुशासन पैदा करने के हेतु नई सोवियत प्रणाली को दृढ़ करने के लिए संघर्ष करने 
की प्रावश्यकता पर जोर दिया। चीन के जनवादी गणराज्य की प्रस्तावना में भी 
इसी बात पर जोर दिया गया है। भनुच्छेद १६ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कवि 
चीन का जनवादी गणराज्य जनवादी लोकतस्त्रीय प्रणाली की रक्षा करता है, सभी 
देशद्रोही भौर क्रांति-विरोधी कार्यों का दमन करता है प्नौर सभी देशद्रोहियो तथा 
तऋतिविरोधियों के लिए दण्ड की व्यवस्था करता है । चीन के न्यायालयों का काम रूस 
के स्यायालयों के समान ही है। उन्हें श्रम भौर राज्य प्नुशासन का उल्तघन करने 
वाले तथा ऐसे प्रपराधियों को कठोर दण्ड देना चाहिए जिनके कार्य रमाजयाद के 
भाधार पर समाज की रचना के विरुद्ध हों । संविधान और कानून का पालन करना, 
काम के समय झनुणासन रखना, घान्ति प्रौर व्यवस्था रसना झ्लोर समाज के नंतिक 
नियमों को मानना चीन के नाथरिकों का साविधानिक कर्तव्य है । 


फे जनवादी गणराज्य की न्यायपालिका सरकार से पृथक्‌ नहीं है। यह निय- 
मत प्रशासन का भाग है । स्यायालय सुप्रीम पीपल्स प्रोव्यूरेटोरेंट के सहयोग से 
जिसे राज्य परिषद्‌ के सभी विभागों, राज्य के सभी स्थानीय प्रगो, राज्य के विभिन्‍न 
विभागों मे काम करने याले ब्यवितयों सौर नागरिकों को दण्ड देने का अधियार है, 
न्वाय की व्यवस्था करते है जिससे दानून का पालन हो सके । 

इ्श 


829 चीन के जनवादी गणराज्य की सरकार 


न्यायालयों को प्रणालौ--चीन में तीन प्रकार के न्‍्यायालम है; सर्वोच्च जन 
न्यायादय, स्थानीय जन न्यायालय झौर विद्येप जैन न्यायालय । प्रत्येक वर्ग के न्याया- 
लयों का अपना एक अध्यक्ष होता है जिसकी पदावधि चार वर्य होती है। जन 
न्यायालयों का गठन कानून दारा तय किया जाता है। उनके काम की देखभाल सर्वोच्च 
जन न्यायालय करता है जो साथ ही विश्येष न्यायालय के काम की भी देखभाल 
करता है । प्रत्येक जन न्यायालय अपने से छोटे न्यायालयों के कार्य की देखभाल करता 
है । जन न्यावालयों में लोगों के पंच (/४६६८६६०:५) होते हैं जो यदि कानून में 
अन्यथा व्यवस्था न की गई हो, खुली अ्रदालवों में मुकदमे सुनते हैं। प्रमियुक्त को 
अपनी पैरवी करने का अधिकार होता है । सभी जातियों के नागरिकों को न्यायालय 
में अपनी बोली जाने वाली तथा लिखी जाने वाली भाषा इस्तेमाल करने का अ्धि- 
कार होता है | यदि कोई पक्ष वहाँ बोली जाने वाली या लिखी जाने वाली भाषा पे 
अपरिचित हो तो न्यायालयों को उसके लिए दुभाषियों की व्यवस्था करनी होती है। 
एक ऐसे क्षेत्र में जहां भ्ल्परसंख्यक लोग मिली-जुली जातियों के रूप मे रहते हों या 
जहाँ कई जातियाँ साथ-साथ रहती हों, जन न्यायालयों की कार्यवाही श्राम तौर सें 
बोली जाने वाली तथा लिखी जाने वाली भाषा में हो की जाती है प्रोर जन त्याया> 
लय के निर्णय, सूचनाएँ भौर भनन्‍्य दस्तावेज उस भाषा में ही प्रकाशित किये 
जाते हैं । 
सर्वोच्च जन न्यायालय गणराज्य का सबसे उच्च न्यायालय है। इसमे एक 
प्रध्यक्ष, उपाध्यक्ष, न्यायाधीश तथा भन्‍्य व्यक्ति होते है। ये सब चार वर्ष के लिए चुने 
जाते है । राष्ट्रीय जन कांग्रेस प्रध्यक्ष को चुनती व हटाती है भ्रौर उपाध्यक्ष, शाया- 
घीश तद्ठा सर्वोच्च न्यायालय की न्याय समिति के प्रन्य सदस्य राष्ट्रीय जतवादी काग्रे 
की स्थायी समिति द्वारा नियुकतत किये जाते व हटाये जाते हैं । सर्वोच्च जन न्यायालय 
राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस या भन्‍्तःसत्रकाल मे उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तर- 
दायी होता है और उसी को प्रपनी रिपोर्ट पेश करता है । स्थानीय जन व्यामातेंत 
श्रपने स्तर की स्थानीय जनवांदी कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी होते है तथा उन्ही 
अपनी रिपोर्ट पेश करते हैं। सर्वोच्च जन न्यायालय स्थानीय जन न्यामालयों तथा 
विश्वेप जन न्यायालयों के न्याय सम्बन्धी कार्य की देखभाल करता है। स्थानीय जन 
न्‍्यायालयो को तीन प्रकार की श्रेणियों मे बॉट दिया गया है । भूल जय न्यायालय 
(9450 ९६०७॥४५ (०७४४5), मध्य जब न्यायालय ([प्राशफ्रतां४8 26००5 
(००६) झौर उच्च जन न्यायाबय (प्रांह/थ ए८०७॥०५ ९००५) 

सूल जन न्यायालय--इन न्यायालयों के अन्तमंत काउण्टी जन न्यायों' 
स्युनिस्तिपल जन न्यायालय, स्वयंशासित काउण्टियों के जन न्यायालय भौर स्युनिसिपर्त 
जिलों के जन न्यायालय आते है । मूल न्यायालय की रचना एक अध्यक्ष, एक 8५ 
दो उपाध्यक्ष शौर न्यायाधीशों को मिला कर होती है | मुल न्यायालय यदि चाह्दे # 
दीवानी या फौजदारी विभाग अलग-अलग एक-एक मुख्य-न्यायाधीश के परधी' 
स्थापित कर सकता है झौर जब आवश्यक हो तो मुख्य न्यायाधीशों को संडुर्वत पक 
सकता है | स्थान, जन-संख्या और मुकदमों की दह्या के भनुसार मूल न्यायात्रय जे' 


लिये, 
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ग्यादाधिकरण भी स्थापित कर सता है। न्‍्यायाधिकरण (77/907/) न्यायालय 
हा एक प्रंग होता है भोर इसके निर्णय भोर प्रादेश मूल न्‍्मायाजय के निर्णय भौर 
भादेश माने जाते हैं । 

मूल न्यायालय मुकदमे सुनने के भ्रतिरिक्त दीवानी ऋड़े भोर छोटे फोजदारी 
हे मामले, शिनमें जाँच की प्रावशयकता नही है, सुलभाता है शौरसमझौत? समितियों 
के काय्य का तथा स्पामिक प्रद्यासनिक कार्य का भी निदेशन करता है । 

सध्य जन न्यायात्य--प्रान्तो, स्पयशासित क्षेत्रों, केन्द्रीय नत्ता के अधीन 
म्युनिसिपैलिटियों, बड़ी नगरपालिकामों भौर स्वयंशासित चोउ (८४०७) के विभिन्‍न 
क्षेत्रों में मध्य जन न्यायात्षम स्पापित किए गए हैं। मध्य जन न्यायालय की रचना 
एक प्रष्यक्ष, एक या दो उपाध्यक्ष, खण्डों (00807$) के मुख्य न्यायाधीश और 
ग्यायाधीशों से मिस कर होती है) इसका फौजदारी विभाग, और दीवानी विभाग 
प्रौर ऐसे प्ग्य बिभाग भी होते है जिनकी श्रावश्यकता समझी जाती है । यह न्यामा- 
लग निम्नलिखित मुकदमों पर विचार करता है :-- 

(१) विधियों तथा प्राज्प्ठियों द्वारा इनके छषेत्राधिवार मे पड़ने वाले मुकदमे! 

(२) मूल न्यायालय द्वारा स्थानास्तरित मुकदमे । 

(३) मूल न्यायालय के निर्णयी तथा पादेशों के विसद्ध अपील तथा अस्वी- 
फार प्रकाशन (00८55) | 

(४) स्यायिक निरीक्षण की प्रक्रिया के प्रनुरुष जन प्रोब्यूरेटो रेट (76०9/6$ 
ए0०७७0:4०) द्वारा भ्रस्वीकृति प्रकाशन । 

उच्च जन न्यायालप--केस्द्रीय सत्ता के ठीक श्रधीन प्रास्तों, स्ववधासित 
क्षेत्रों प्रोर मगरपालिकाग्रों से सम्बन्ध रखने वाले उच्च जन स्यायालय होते है । 
इसकी रचना एक अध्यक्ष, उपाध्यक्षों, खण्डों के मुध्य न्यामाधीशों, ऊप्डो के सम्मिलित 
किए गए मुख्य स्वायाधीशों और स्यायाधीज्ञों से मिलब र होती हैं। इस न्यायालम 
के भी फौजदारी, दीवानी, तथा ऐसे अन्य विभाग होते हैँ जिन्हँ श्रावश्यक समभत 
जाता है। ये न्यायालय अपने क्षेत्राधिकार मे पड़ने बाले मुकदमे तथा तिम्त न्‍्यामा- 
लयो से स्थानान्तरित मुकदमे और उसके निर्णयों के विरुद्ध अपील तथा प्रस्वीकार 
प्रकाशनों को सुनते है । 

घिश्येष जन स्वायपलय (59००र्श ?6०एॉ४5 €०ण0--इनके अन्तयंत सेना 
न्यायातयों, रेलवेन्परिवहुन न्यायालयों तथा जल-परिवहन न्यायादयों का प्रमावेश 
होता है। इन सबका संगठन राष्ट्रीय जन काँग्रेस की स्थायी समिति हारा व्यवस्थित 
होता है । 

भुएय प्रोषप्रेटर भौर पीपल्स प्रोकष्रेटोरेट--पूरे गणराज्य के लिये एक सुप्रीम 
पीपस्स प्रोमयूरेटोरेट है जिसका श्रध्यक्ष एक मुख्य प्रोन्यूरेटर होता है । यह राष्ट्रीय 
जनवादी काँग्रेस द्वारा चार वर्ष के लिए चुना जाता है झौर उसी के द्वारा पदच्युत 
किया जा सकता है! सुप्रीम पीपल्स प्रोवयूरेटोरेद को राज्य परिषद्‌ के सभी विभागों 

* राज्य के सभी स्थानीय पंगों, राज्य के विभिन्‍न विनाभों में काम करने वाले व्य(. 
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और नागरिकों को दण्ड देने का श्रधिकार है । सुप्रीम प्रोवयूरेदोरेट राष्ट्रीय जनवादी 
काँग्रेस के प्रति शोर अ्रन्त.सत्रकाल में उसकी स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी होता 
है तथा उसो बूगी अपनी रिपोर्ट पेश करता है । सुप्रीम प्रीक्यूरेटोरेट में मुख्य प्रोक्यों- 
रेटर ये! श्लावा उप-मुख्य प्रोव्यूरेटर, प्रोवयूरेटर प्रौर प्रोवयूरेटॉरियल समिति के 
अन्य सदस्य होते है। इन सबकी नियुद्धित राष्ट्रीय जनवादी कग्रिस की स्थायी 
समित्ति द्वारा की जाती है श्रोर उसी के द्वारा ही वे हटाये जाते हैं । 

स्थानीय परीपत्स प्रोव्यू रेटोरेट भौर स्पेशल पीपल्स प्रोषयूरेटोरेट काबून द्वारा 
निर्धारित सीमाओ के भ्रन्दर दण्ड सम्बन्धी भ्रधिकारों का प्रयोग करते है । स्थानीय 
पीपल्स प्रोवयूरेटोरेट शोर स्पेशल प्रीपल्स प्रोवयूरेटोरेट अपने से उच्च स्तर के पीपस्त 
प्रोवयूरेटोरेद की देखरेख मे काम करते है झोौर सब प्रोवयूढोरेट सुभीम पीपत्स प्रोकयू- 
रेटोरेट के निर्देशन में काम करते है। अपने प्रधिकारों का प्रयोग करने के मामले में 
स्थानीय पीपल्स प्रोवयूरेटोरेट स्वतन्त्र होते है श्रौर राज्य के स्थानीय प्रशास्ततिक 
विभाग उनके का में हस्तक्षेप नहीं कर सकते । 

सोवियत छूस की भाँति चीन के जनवादी गणराज्य की न्याय-पद्धति में 
प्रोक्यूरेटोरेटो का अपना एक विश्वेप स्थान है । मुख्य प्रोषयूरेटर के प्रधिकार इतने 
विस्तृत होते है कि उसके क्षेत्राधिकार के भ्न्दर श्रश्यासन के सभी अंग भौर सभी 
नागरिक था जाते है । विशिन्सक्षी लिखता है कि, “सोवियत दण्डाधिकारी तमाजवादी 
स्याय्पता का प्रहरी, साम्यवादी दल और सोवियत सध का नेता भ्ौर समाजवाद का 
योडा है।” यही स्थिति चीन के मुख्य प्रोवयूरेटर की है। अपने कतंव्यों का 
पालन करने मे मुख्य प्रोक्‍्यूरेटर को यह देखना होता है कि चीनी गणराज्य के सभी 
मन्नालय तथा उनके अधीनस्थ प्रस्य भ्रभिकरण और साथ ही सारे भ्रधिकारी 
नागरिक कानूनों का कठोरता से पालन करें । ' 

प्रोक्यूरेटोरेट के कार्य का न्यायालयों के कार्य से निकटतम सम्बन्ध है। 
कानून का सरकारी झ्भिरक्षक और उसके परिणामस्वरूप सामाजिक स्यास्यता का 
प्रहरी होने के नाते प्रोव्यूरेटोरेट का यह मुख्य कार्य है कि वह्‌ कानून के उल्लधर्न से 
सम्बन्धित सारे मामलो को और ऋति-विरोघी सारे कार्यों की जाँच करे | ओकी- 
रेटर नागरिकों के व्यक्तिगत अधिकारो की भी रक्षा करता है श्रौर उनकी स्वतन्ता 
का किसी प्रकार से अ्रतिक्रण नहीं होने देता । जन न्यायालयों के निर्णय यों 
दीपह्स प्रोवयीरेटर की स्वीकृति के बिना चील के किसी नागरिक को गिरफ्तार गही 
किया जा सकता । 


अध्याय ६ 


प्रशासनिक क्षेत्र और उनदा प्रशासन 
(6 प7रांग्राडाश।ए९ 36035 भ0त तिल तारा धां0॥) 


प्रशासनिक विभाजन--प्रशासन की सुविधा के लिए चीन का जनवादी गण- 
राज्य प्रान्तो, स्वायत्तशासी प्रदेशों और केन्द्र-शासित म्यूनिसिपैच्नटियो में बेटा हुआ है । 
प्रान्‍्त और स्वायत्तशासी प्रदेश स्वायत्तशासी चाऊ, काउटियों झादि मे बे हुए है । 
काउटियाँ हू स्थात आ्रादि में बेटी हुई है केन्द्र-शसित म्यूनिसिपेलदियाँ प्रौर प्रन्य 
बड़ी म्यूनिप्तिपैलरटियाँ जिलों मे बटी हुई है। स्वायत्तशासी चाऊ काउटियो, स्वायत्त- 
शासी कारउंटियों तथा म्थूनिश्तिपैलटियों मे बंटे हुए हैं। स्वायत्तशासी प्रदेश, चाऊ 
श्रौर काउटियां सभी राष्ट्र के स्वायत्तशासी क्षेत्र है। 


प्रशाध्तिस ठोचा-- प्रशासन की सुविधा के लिए प्रातों, केर्द्र-शासित म्यूनि- 
सिपेलटियों, काउटियों, म्पूनिमिपलदियों, स्मूनिसिपल जिलों, हसु्याग औ्रौर नयरों मे 
जनवादी कांग्रेस की जन परिषदों दी स्थापना की गई है। जनवादी कांग्रेसे विधान- 
मडल की और जम परिपदे कार्यपालिका की अग है स्वायत्तशासी प्रदेशों, स्वायत्त- 
शासी चाऊ और स्वायत्तशासी काउटियों मे स्वशञासन वाली सस्थाभ्रो की सस्यापता की 
गई है। 

स्थानीय जनवादी फांग्रेस--स्थानीय जनवादी कांग्रेस प्रपने-प्रपने क्षेत्रों मे 
सरकार के भ्रग है। प्रान्तों, केन्द्र-्शासित म्यूनिश्तिपेलटियो, काउंटियों, जिलों में 
विभाजित म्यूनिस्िवैलद्यों की जनवादी कांग्रेसों'के प्रतिनिधि उनसे निम्ब स्तर की 
कांग्रेसो द्वारा चुने जाते हैं। जिलों में श्रविभाजित म्यूनिश्िपैलटियों, म्यूनिसिपल 
बित्ो, हू स्पांग जाति, हू स्‍्पांग मर नगरो की जनवादी कांग्रेसों के प्रतिनिधि सीपे 
मतदाताओं द्वारा चुने जाते है । स्थानीय जनवादी कांग्रेसों के प्रतिनिधियों को सल्या 
भौर उनके निर्वाचन का तरीका निर्वाचन विधियों द्वारा निर्धारित किया जाता है। 
प्रातीय जनवादी कांग्रेसो का कार्यकाल चार वर्ष है। केन्द्र-शासित म्यूनिस्तिपलटियों, 
काउटियरों, म्यूनितिपैलटियो, म्यूनिसिपल जिलो, हू स्थांय, हू स्पांय जाति भोर नगरो 
की जनवादी काग्रेसों का कार्यकाल दो वर्ष है। 


स्थानीय जनवादी कांग्रेजं प्रपमे-पपने प्रशासनिक क्षेत्रों म इस बात की देख- 

रेख करतो है कि विधियों झ्रौर प्राशप्तियों झा पालन हो। वे प्रपने क्षेत्र के सास्ह्तिक 

भ्ौर प्राधिक विकास के लिए तथा सार्वजनिक कार्य के लिए योजनाएँ दनाती है, 

स्थानीप प्राय-ब्ययक भौर पित्तीय प्रतिवेदनो को जांच करती हैं तया उनका प्रनुमोदन 

करतो हूँ, साजनिक सम्पत्ति को रक्षा करती हैं, धान्ति व व्यवस्पा बनाए रखतो हैं, 
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नागरिकों के तथा प्रत्पर्ंख्यक जातियों के अधिकारों की रक्षा करती है। स्थानीय 
जनवादी कांग्रेसों को श्रपने स्तर को जनवादी परिपदों क़े सदस्यों को चुनने तथा उन्हें 
वापस बुलाने का श्रधिकार है । काउदियों तथा उनसे ऊपर की जनवादी काँत्रेमों 
को अपने स्तर के जन-स्थायालयों के अ्रध्यक्षों को चुनने तथा उन्हें वपत्त बुलाने का 
अधिकार है। स्थानीय जनवादी कांग्रेमें विधि द्वारा निर्धारित सीमाग्रों के ग्रदर 
निर्णय करती है और उन्हें जारी करती है| हस्याग जाति की जनवादी कंग्रिप्त विधि 
द्वारा निर्धारित सीमा के ब्न्दर सम्बन्धित जातियों की विश्ेषताप्रों के + नुरूप विभिष्ट 
निर्णय ले सकती है'। स्वानीय जनवादी -कांग्रेसों को अपने स्तर की जनवादी परिपदों 
द्वारा जारी किये गये अ्रनुचित निर्णयों और आदेशों में संशोधन करने भधवा उन्हे 
रह करने का भ्रधिकार है। काउंटी की जनवादी कांग्रेसो को भ्रपने से मिम्न स्तर की 
ज॑नवादी काँग्रेसों के भ्रनुचित निर्णयों को भोर साथ ही झपते से निम्न स्तर की 
जनवादी परिपदों के अनुचित निर्णयों झौर श्रादेशों को रद्द करने या उनमे संशोधन 
करने का ग्रधिकार है । प्रातों, केन्द्र-शासित म्यूनिसिपैलटियों, काउंटियों, प्रौर जितो 
में विभाजित म्यूनिसिपैलदियों की जनवादी कांग्रेसों के प्रतिनिधि प्पने निवर्चित-एकर्ो 
के अभ्रधीन होते हैं। जिलों में प्रविभाजित म्यूनिसिपेलटियों, म्यूनिसिपल जिलों, हू स्थाग, 
ह्पांग जाति भौर नगरों की जनवादी काँग्रेस़ों के प्रतिनिधि भपने मु 
श्रधोन होते हैं। निर्वाचन एककों ग्रौर मतदाताम्मों को प्रपने द्वारा निर्वादित प्रतिं- 
निधियों को विधि द्वारा निर्धारित रूप में कभी भी वापस बुलाने का प्रधिकार 


है। 

परिषदू--स्थानीय जनवादी परिपदें पर्यात्‌ स्थानीय जन सरकारें प्रपने स्तर 
की स्थानीय जनवादी कांग्रेसों को कायपालिकाएँ हैं झोर भ्पने-पपने क्षेत्र मे प्रशा- | 
सन के अंग हैं। स्थानीय जनवांदी परिपदें भ्रपने स्तर के अनुसार प्रांतीय गवर्नर ग्रौर 
उप-प्रांतीय मबनेंरों, या मेयर और डिप्टी मेयरों या काउंटी अध्यक्ष भौर डिप्टी 
काउंदी प्रध्यक्षों, या जिला अध्यक्ष और उप-जिला भ्रष्यक्षों, या हू स्यांग मध्यक्ष प्रोर 
उप-ह स्थाग भप्रध्यक्षों या नगर अध्यक्ष झौर उप नगर श्रध्यक्षों तथा परिषद्‌ के सदस्यों 
को मिलाकर गठित की जाती हैं । स्थानीय “जनवादी परिषद्‌ का कार्यकाल उस छोर 
के जनवादी काग्रेस के कार्यकाल के बराबर होता है। स्थानीय जनवादी परिप्दी का 
गठन विधि द्वारा तय किया जाता है। 

स्थानीय जनवादी परिपदें विधि द्वारा निर्धारित प्रपने-मपने क्षेत्रों का अ्रधरयत 
करती हैं। स्थानीय जनवादों परिपदे सपने स्तर की जनवादी कांग्रेसों के निर्षपों दा 
और भपने से उच्च स्तर के प्रशासनिक प्ंगों के निर्णी व प्रादेशों या पातन कसी 
हैं। स्थानीय जनयादी परिपदें विधि द्वार निर्धारित सीमा के पन्दर भपने तिर्गेय 
धादेश जाये करती हैं । काउंटी तथा उससे ऊपर को जनवादी परिपरदें भपने प्रयीनस्य 
विभागों तवा प्रपने से निम्न स्तर की जनवादी परिपदों के का ही देसमाव री 
हैं धौर विधि के उपबन्धों के पनुखार टाज्य के विभिन्‍न प्रंगों के कर्मचारियों 
नियुवत करती व हटातो हैं। काउटो तथा उससे ऊपर की जनवादी वरिपददों का ४५ 
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से मिम्त-स्तर को जनवादी काँग्रेसों के प्रनुचित निर्णयो के निलम्बन का और अधीनस्थ 
विभागों के प्नुचित आदेशों व निदेशों तथा निम्न-स्तर की जनवादी परिपदों के 
भ्रनुचित निर्णयों और भ्रादेशों को सशोधित व रद करने का अधिकार है। स्थानीय 
जनवादी परिपदें ग्रपमे स्तर की जनवादी कांग्रेसों तथा झपने से उच्च स्तर के प्रशास- 
निक अंगों के प्रति उत्तरदायी होती है तथा उन्हे भ्रपनी रिपोर्ट पेश करती है। सम्पूर्ण 
देश की स्थानीय जनवादी कांग्रेसे राज्य के भ्रशासनिक भ्रम है भ्रौर राज्य परिपद्‌ के 

अधीन है । 

स्वशासन के अंग--सभी स्वायत्तशासी प्रदेशों, स्वायत्तशासी चाऊ प्रौर 
स्वायत्त-शासी क्राउटियों के स्वशासन के श्रग राज्य के ऊपर वताये गये स्थानीय भ्रगो 
के गठन के भ्राधारभूत सिद्धान्तो के प्रनुसार बनाये जाते है। स्वशासन के प्रत्येक श्रग 
का रूप जाति भ्रथवा प्रादेशिक स्वायत्त-शासन वाली जातियो के लोगो के, बहुमत से 
तय किया जाता है। सभी स्वायत्त-शासी प्रदेशो, स्वायत्त-शासी चाऊ झौर स्वायत्त-शासी 
काउटियों में, जहाँ कई जातियाँ एक साथ रहती हैं, प्रत्येक जाति को स्वशासन के अंगों 
में प्पने प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। 

सभी स्वायत्तशासी प्रदेशों, स्वायत्तशासी चाऊ भौर स्वायत्तशासी काउटियों के 
स्वशासन के प्गों को स्थानीय जनवादी काग्रेसो और स्थानीय जनवादी परिपदो के 
समान ही अधिकार प्राप्त है। सभी स्पायत्तशासी प्रदेशों, स्वायत्तशासी चाऊ और 
स्वायत्तशासी काउटियों के स्वश्वासन के अग्रो को संविधान श्र विधि द्वारा निर्धारित 
सीमाप्रो के ग्रन्दर स्वायत्तशासन का अधिकार है। उनकी झपनी अलग वित्तीय व्यवस्था 
होती है भ्ौर वे राज्य की सैनिक प्रणाली के अनुसार अपनी स्थानीय लोक-रक्षा सेना 
का संगठन करते है। वे जाति ग्रथवा जातियों की राजनेतिक, झ्राथिक और सास्द्ठ तिक 
विशेषताओं के मुताबिक अपनी झलग सविधियाँ या विनियम बना सकते है। उन्हे 
अपनी इन संविधियों तथा विनियमों के लिए राष्ट्रीय जनवादी काग्रेस की स्थायी 
समिति की स्वीकृति लेनी पड़ती हे । 

अपने काम के लिए स्वशासन के अग उस क्षेत्र में श्रम तौर से बोली जाने बाली 
और लिखी जाने वाली भाषा या भाषाओ्रों का प्रयोग करते दै । राज्य के उन अचो के 
लिए आवश्यक है कि वे सभी स्वायत्तशासी श्रदेश्यों, स्वायत्तशासी चाऊ और स्वायत्त- 
शासी काउटियों के स्वशासन के अ्रंगों के स्वायत्त-शासन के अधिकार की रक्षा करें। 
प्रोर अल्पसंख्यक जातियों के राजनेतिक, आर्थिक तथा सास्कृतिक विकास में सहायता 
करें । 


अध्याय ७ 


चीन का साम्पवादी दल 
(76 ए०्रं४ ९8०५ ० (क्ञग8) 


.._ देश के जीवन का नेता एवं हृदय--चीनी साम्मवादी दल शपने साधारण 
कार्यक्रम के विषय में घोषणा करता है कि “दल को समस्त जात्ति संगठल के सर्वोच्च 
स्वरूप को धारण करने के नाते देश-जीवन के नेता एवं हृदय के रूप में ठीक दिशा 
की ओर कार्य करने के लिये अभ्रवश्य प्रयत्न करना चाहिए ।” लिउ शा्रो ची ने भी, 
चीन के जनवादी गणराज्य के सविधान के प्रारूप पर, प्रथम राष्ट्रीय जन काँग्रेस को 
प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हुए कहा था, “चीन के साम्यवादी दल का नेतृत्व चीमी लोगों 
की प्रजातान्त्रिक-क्रान्ति के लिए ही झ्ावश्यक नहीं श्रपितु समाजवाद की प्रिद्धि क्के 
लिए भी प्रावश्यक है । इसे विभागवाद की प्रवृत्ति का भी मुकाबला करना चाहिए, 
जो प्रवृत्ति दल के महत्व को घटाने के साय-साथ उसकी एकता को भी क्षीष 
करती है हरि 

चीनी संविवान में दल का कोई उल्लेख नही है। यद्यपि दल की स्थिति शासन- 
व्यवस्था से बाहर है तथापि एक शिक्षक एवं नेता के रूप में यह शासन व्यवस्था के 
अन्तगंत प्रधान शक्ति का कार्य करता है । चीनी राजनीति मे एक ही दल कार्य करता 
है झौर चूँकि स्पष्टतया वही निर्णयकारक केन्द्र है और समाजवाद को लाते के लिए 
तद्विषयक नियमों को लागू करने का एकमात्र संगठन है, भ्रतएवं शवित के एकाधिकाद 
के विषय में वह दल किसी प्रतिद्वन्द्ी को सहन नही करता । इस दल के सदस्य सर> 
कार तथा समाज के सब महत्त्वपूर्ण पदों पर बने रहते हैं । चूंकि दल के सदस्यों की 
निष्ठा सरकार तक ही सीमित नहीं रहती परिणामतः वे विभागवाद के उपकरण- 
मात्र भी बने नहीं रहते । उन्हें दल की उच्च आज्ञाएँआदरपूर्वक झौर दृढ़ता पे 
स्वीकार करनी पड़ती हैं। दल के संविधान के नियम व्यवस्थित करते हैं कि, “दल 
के निर्णयों का बिना किसी शर्ते पालन किया जाय । प्रत्येक दल-सदस्य दल-संगठनों 
की झाजा मानेंगे। भल्पमत बहुमत के पीछे चलेगा, निम्नदल के भंग उच्च दल के प्रंगों 
की भाज्ञा में रहेंगे भौर देशभर के समग्र घटक (0०577) दल के भंग राष्ट्रीय 
दल काँग्रेस भोर केन्द्रीय समिति की भाज्ञा का पालन करेंगे ।” 

प्रजातन्तीय केन्द्रवाइ--यही प्रजातन्त्रीय केन्द्रवाद है। चीनी संविधान का 
भनुच्छेद २ धासन-रचना के प्न्त्गत प्रजातन्त्रीय केन्द्रवाद के प्रचलन पर बल देता 
है । उसका कथन है, राष्ट्रीय जन काँग्रेस, स्थानीय जन काँग्रेस भौर राज्य के प्रत्य 
पंग सभी प्रजातन्त्रीय केन्द्रवाद का प्रयोग करते हैं ।” सविधान के प्रारप पर प्रच् 
प्रस्तुत करते हुए लिउ धाभो-ची मे भी यही बात कही थी, माप्रो से-युर्स ने 
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"मिली जुली सरकार पर' (9॥ 0०भातंणा 50एथागाग९7) नामक पुस्तक में भी 
फहा था कि, “चीन में राजनीतिक प्रणाली एकदम प्रजातान्त्रिक है और केन्द्रित है 
भर्थात्‌ प्रजातन्त्र के श्राधार पर केन्द्रित है और केन्द्रित पथप्रदर्शन के अधीन होने के 
कारण प्रजातन्त्रीय है ।” अतः साम्यवादी सिद्धान्त के लिए प्रजातन्त्रीय केन्द्रवाद सार- 
स्वरूप है और समग्र सरकारी तथासामाजिक स्तरो पर इसका बड़ा ध्यानपूर्वक प्रयोग 
किया जाता है । 


प्रजातन्त्रीय कैन्द्रवाद का प्रजातन्त्रीय पक्ष यही है कि निर्णय करने से पूदे 
वाद-विवाद की पूर्ण स्वतन्त्रता है। इसी प्रकार निम्नगणों द्वारा उच्च निकायों के 
चुनाव में भी स्वतन्त्रता है। चुनाव बिस्सन्‍्देह एकमत से होते हैं प्न्यथा पार्टीवाज़ी 
की भावना पैदा हो जाती है। एक वार निर्णय हो जाने पर सबके लिए उनका उत्साह 
से तथा नियमित तौर पर, पालन करना झावश्यक हो जाता है। उनसे हटना भनु- 
शासनहीनता माना जाता है जो साम्यवाद के सिद्धान्तानुसार एक घृणित अपराध है। 
प्रन्त में कहा जा सकता है कि चीन का साम्यवादी दल, जिसका दूसरे भर्थों में नाम, 
पोलितब्यूरो है भौर जिसका भ्रधिक उपयुवत नाम उसकी “स्थायी समिति' है, वास्तव 
में सम्रग्न राजनीतिक निर्णयों को करने के लिए अतग्तिम सत्ता है यद्यपि भ्रन्य लोगों 
को भी राजनीतिक तौर पर सावंजनिक उत्तरदायित्व सौंपा गया है। यहां पर यह्‌ 
दुहराना ज्ञानवर्धक होगा कि राज्य १रिपद्‌, स्थायी समिति प्रौर प्रोत्ितब्यूरो की 
सदस्यता में विचित्र प्रतिव्य/प्ति है। १६६२ मे प्रधान-मस्त्री चाउ इन-लाई और १६ 
उप-भ्रधान मन्त्रियो से से १२ पोलितब्यूरो के नियमित या बारी-बारी से संदरय थे 
भोर शेप ४ उप-प्रधान-मन्त्री केन्द्रीय समिति के सदस्य थे। वास्तविक व्यवहार में यही 
पजातन्त्रीय केन्द्रवाद है बयोकि “कमरों झथवा उपाधि के परिवर्तन से उपयुवत समु> 
दाय सर्वोच्छ राजनीतिक समुदाय के रूप में शासन में प्रथवा दल मे स्थान ग्रहण कर 
सकता है ।/ 
चीनी साम्यवादी दल--१६२१ मे तेरह झराजकतावादी, मौलिक सिद्धान्त- 
वादी एवं मावसंविचार-धारावादी व्यक्ति शघाई में एकत्रित हुए और इस प्रकार चीनी 
साम्यवादी दल की भ्रथम कांग्रेस की स्थापना हुई। १६५१ में इस दल के सदस्यों की 
रास्या ५८ लाख हो गई थी भौर प्गले दस दर्पों में उठकी सख्या बढ़ कर एक करोड़ 
७० लाख हो गई। संसार के समस्त साम्यवादी दलों मे चीनी साम्यवादी दल यद्यपि 
सबसे वड़ा है तथापि इसकी सदस्य संख्या चीन की कुल जनसंस्या का केदल २ प्रति- 
शत्त भाग है । सदस्यता सवंधा सीमित है १८ वर्ष की भागयु का कोई भी व्यब्ति जो 
काम में लगा हुआ है भोर जो दूसरों के परिश्रम से व्यवितगत लाभ नहीं उद्घाता है 
इस दल की सदस्यता के लिए ग्राह्म समभ्य जाता है। दल के नियमानुसार सदस्यता 
प्रार्पी के लिए दल के दो पूर्ण सदस्णों की छिफ़ारिश प्लानी चाहिए। बदि दल की 
घाखा भौर स्‍झगली उच्चतर द्वल-समिति से प्रनुमोदन प्राप्त हो जाय तो सद+-व 
प्रार्यी को प्रम्यासकालीन स्थिति प्राप्त हो जातो है। एक वर्ष की प्रारम्निक घिला 
के सन्तोपजनक दग से समाप्त हो जाने पर, जिस बोच मे उसके राजनोविर गुणों को 
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घ्यानयूवंक जाँच लिया जाता है, वह उस समुदाय का पूर्ण सदस्य बन जाता है जिसने 
सर्वप्रथम उसके श्रम्यासकालीन अवस्था का अनुमोदन किया था । 
दल का समठन--सदसे निचली सीढ़ी पर स्थानीय दल-संगठन (एव) है, 
और स्थानीय शाखा काउप्टी या म्युनिश्तिपल दल काँग्रेस के प्रतिनिधि चुनती है जो 
बदले मे स्वयं आन्तोय दल कांग्रेस के प्रतिनिधियों का चुमाव करती है। श्रान्तीय दस 
काँग्रेय एक राष्ट्रीय दल कांग्रेस के लिए प्रतिनिधि भेजती है जो बाद में १६६ सदस्यों 
वाली केन्द्रीय समिति को चुनती है। यह केन्द्रीय समिति दल संगठन का सर्वोच्च 
प्रधान निकाय होता है जब राष्ट्रीय दल काँग्रेस का सत्र नही होता । इसका प्र यह 
है कि केन्द्रीय समिति दल के समग्र कार्य का निदेशन करती है जिन दिनों राष्ट्रीय दब 
काँग्रेस का सत्र नहीं होता है । दल के संविधान के अनुसार समय-समय पर सब स्तरों 
पर चुनाव होने हेते है। किन्तु व्यावहारिक तोर पर ये चुनाव समयानुमार होते 
नही दिखाई पड़ते और साविधानिक पदावधि से झ्रधिक समय तक लोग उच्चस्तरों 
पर दल के पदो पर बने रहते हैं। दल काँप्रेसे हर पाँच साल बाद राष्ट्रीय दल काँग्रेस 
का चुनाव करती है। परन्तु वास्तव में पिछले वीस सालों में केवल दो वार ही ऐसी 
शाष्ट्रीय दल कांग्रेस का चुनाव हुम्ना है । 
शक हज़ार से भो प्रविक सदस्यो से निर्मित राष्ट्रीय दल काँग्रेस ५ वर्षों के 
लिए चुनी जाती है ग्रौर हर वर्ष उसकी वँठक होतो है, बशवतें कि केन्द्रीय समिति यह्‌ 
निर्णय न करे कि असाधारण परिस्थितियों के कारण ऐसी बैठक का होना ठीक नहीं 
है। १६५६ से भ्रभी ठक एक ही वार सभा हुईं है। इसका प्र्थ यह है कि केखीय 
समिति ने यत दस वर्षो में राष्ट्रीय दल काँग्रेस की वापिक बैठक न करने के लिए ही 
अपनी असाधारण शवित का प्रयोग किया है। यद्यपि देखने मे कानूनी तौर पर 
काँग्रेस की स्थिति केन्द्रीय समिति से वढ कर है क्योकि वही केन्द्रीय समिति को 
चुनवी है, परन्तु वास्तव में तथ्य इसके विपरीत है। काँग्रेस द्वारा केन्द्रीय समिति का 
चुनाव नही होता अपितु पुरानी पोलितब्यूरो अथवा यू कहना अधिक उवित होगा 
कि इसकी सात संदस्यो वाली स्थायी समिति ही वास्तव में केन्द्रीय समिति को 
चुनती है। पोलितब्यूरो की स्थायी समिति मे मात्रो त्से-तुज्ञ, लिए शाग्रो-ची, या 
इन-लाई जैसे चोटी के मेता रहते है शोर पसन्द यदि केवल माप्रो की नही तो भ* 
होती है । 

की की हम भी नीति-निर्माण नही करती । यह एक बढुसखूयक निकाय 
है और वर्ष में एक या दो बार, और वह भी केवल दो या तीन सप्ताह के के 
इसको बैंठक होती है । इस बात का भी लिखित प्रमाण है कि विश्येप मो 
संकटकाल मे भी इस समिति की बैठक नही हुई है । १६६० में चोन-सोवियत रायट आते, 
में अत्यन्त बिगाड़ होते हुए भी और कृषि उत्पादन में १६५८ से निरन्तर 2228 वध 
पर भी केन्द्रीय समिति का सम्पूर्ण भधिवेशन नहीं किया गया | १६६२ में परत सपट 
शाध्ट्रीय कार्यों पर विचार-विमर्श के लिए केवल चार दिन ही रखे गए दिचारे दरकर्ट 
है कि केन्द्रीय समिति का मुख्य कार्य पूर्व निश्चित नीतियो पर केवल 


करना ही है ! 


बोन का झाम्यदारो रत बडा 







है। 
स्गदी समिति इसजा मस्तिप्क है। यह झापों मेन्तु 
चाउ तेह, चेन युन, खिन ध्याप्रो जैसे ब्यक्षियों से निर्मित होता है और दल के 
इन प्रसिद्ध व्यक्तियों के स्पायी समिति के सदस्य रहने कु कारण इपत्ती स्थिति राशिद 
सीति निर्मा में सरोंपरि रहती है । 
अद्धीय तमिति के प्रन्य मंग सर्तिवालय तथा विल्‍्विन्त दिमाग है। दिभागों 
प्रौद्योगिक छा, प्रचार कार्य संग्रदन, सामाडिछ कार्य, 
मावेश होता है। उंचिवालय प्रतिदिन इस के 
द्वारा दत को नीति के सम्राइन के विषय मे 
उसे हि नाम से साष्ट हैं, उन मामत़ों को 
परम हुपा हो, प्रधवा दल के प्रनुधाउन का 
के मदस्यों की प्रपीलों प्रौर शिरारतों को 
सदस्य है प्रौर चार बारी-दारो से हैं! 
जिम्न दक्ष संगठन को छोड़कर. 


के प्रन्वंठ प्रामीया हार्य, 
नियन्‍्तस प्रायोग प्रादि विनागों छा रू 
ऊन्द्रीय प्रंगों, ब्यूरो मौर उमितियों ढ 
प्रवोध कयाठा रहता है । नियन्‍्करय भायोंग, 
परीक्षा करता है जहाँ दल के संविधान का 
पालन न दुप्मा हो । इसके ऋतिरित वह दत्त 
भी जाँचवा है।इस प्रायोग के ६७ नियत च 
कहना ने होया छि दल को प्राथमिक शास्राप्रो प्रौर 
दर क्‍्तर पर निवन्‍्त्रक समितियाँ कार्य ऋरतो हैं । 





भारतीय गणराज्य का शासन 


अध्याय १ 


संविधान का निर्माण 
(अ47राजर 09 प्रमा 00प्7्रएए770५) 


भारत का नया सविधान भारत के प्रायः २०० वर्षोंसे अधिक समय के 
संब्रंधानिक विकग्प का चरमोत्कर्ष है। यह सविधान २६ नवम्बर, १९४२ को सवि- 
घान समा ने स्वीकार किया था। सविधान समा के निर्वाचन जुलाई, १९४६ में मन्त्रि 
मिशन योजना के अनुसार हुए ये । २१० सामान्‍य स्थानों में से कांग्रेस ने १९९ स्थान 
भ्राप्त किए । ७८ मुस्लिम स्थानों में से मुस्लिम लीग को ७३ स्थान मिले । सब मिला 
कर २९६ सदस्यों की समा में से कांग्रेस के कुछ सदस्य २११ थे । 

संविधान समा काग्रेस और मुस्लिम छोग के चोटी के नेताओं, अनुभवी राज- 
नीतिज्ञों और सफल प्रशासकों, प्रसिद्ध न्यायविदों, विद्वानों एवं देश के प्रत्येक भाग के 
ओर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के प्रसिद्ध मनुष्यों का सगम थी । कांग्रेस के नेताओ में 
पं० जवाहरलाल नेहरू, डा० राजन्द्रप्रसाद, श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सरदार 
वललममाई पदेल, पं० ग्रोविन्दवल्लम पन्‍न्त, श्री बी० जी० खेर, बा० पुरुषोत्तमदास 
टण्डन, मौलाना अबुलकलाम आजाद, खान -अब्दुलगफफार खा, श्री आसफ अरी, 
श्री रफी अहमद किदवई, श्रीकृष्ण सिन्हा, श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी, 
आचार्य जे० बी० कृपलानी, श्री टी० टी० कृष्णमाचारी आदि थे । अन्य लोगो मे 
कांग्रेस के पक्ष के अलावा काग्रेस द्वारा नामाकित ऐसे व्यक्ति भी थे जिनके समर्थन 
का कांग्रेस को पूर्ण विश्वास था | ऐसे सदस्यों मे डा० सर्वपल्ली राघाईप्णन, डा० 
सच्चिदानन्द सिन्हा, श्री एन० गोपालस्वामी आयंगर, डा० बी० आर० अम्बंदकर, 
डा० एम० आर० जयकर, श्री अल्छादि कृष्ण स्वामी अय्यर, पं० हृदयनाथ कुंज्ू, 
श्री हरिसिह गौर, प्रो० के० टी० शाह आदि थे। सविधान समा में कुछ प्रसिद्ध स्त्रियां 
औी सदस्याएं थी जिनमें श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रोमती दुर्गाबाई देशमुख, श्रीमती 
इसा मेहता, और-श्रीमती रेणुका राय श्रमुख थी। मुस्लिम लीग_मे नवाबजादा लियाकत 
अली खां, ल्वाजा त्ाजिमुद्दीन, श्री एच० एस० सुहरावर्दी, सर फीरोज खा नूत और 
और सर मोहम्मद जफरुल्छा खा प्रमुख थे । 

सविधान समा का प्रथम अधिवेशन ९ दिसम्बर, १९४६ को होना निरिचत 
हुआ । संविधान समा सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्प्त निकाय नही थी क्योंकि इसके ऊपर कई 
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प्रकार की मर्यादाएं लगी हुई थी, जिनका सम्बन्ध सिद्धान्तों से भी था और कार्य-प्रणाली 
से भी था। इसके अतिरिक्त यह ब्रिटिश ससद्‌ के अधिकार की छाया में कार्य कर रही 
थी । किन्तु इन मर्यादाओं के होते हुए भी कांग्रेस ने सविधान सभा मे भाग लेना 
स्वीकार कर लिया था। किन्तु मुस्लिम लीग ने उद्धत रुख अपनाया और ६ दिसम्बर, 
१९४६ के वक्तव्य के बावजूद, जिसमे मुस्लिम लीग की समी मायें स्वीकार कर ली 
गई थी, वह अपने वायदो से पीछे हूट गईं और अब उसने दो सविधान समाओ की मांग 
की जिनमें से एक पाकिस्तान के लिए संविधान बनाती और दूसरी मारत अघवा 
हिन्दुस्तान के लिए । गतिरोध चलता रहा और मुस्लिम लीग सविधान सभा के बायकाट 
पर डटी रही, यद्यपि उसने निश्चित तिथि पर नई दिल्ली मे सविधान समा के प्रारम्भिक 
अधिवेशन मे भाग लिया था । मुस्लिम छीग की विध्वकारी और अड़गावादी नीति 
के कारण एटली सरकार का धंये जाता रहा और ब्रिटिश प्रधान मन्त्री ने ब्रिटिश 
भम्नाद के शासन की इस इच्छा की घोषणा की कि जून, १९४८ तक भारत सरकार 
का शासन उत्तरदायी मारतीय नेताओं को हस्तातरित कर दिया जाथगा | इसके बाद 
३ जून, १९४७ को माउपण्टबेदन योजना (9000॥००//०॥ ?29॥) प्रस्तुत की गई 
जिसमें प्रस्ताव किया गया कि भारत का दो भागो, मारत और पाकिस्तान, में विभाजन 
किया जाए। काग्रेस और मुस्लिम छीग दोनों ही ने इस योजना को स्वीकार कर लिया 
और उसी के फलस्वरूप १९४७ का, भारतीय स्वतन्त्रता अधिनियम” पास हुआ । 
भारतीय स्वतन्भता अधिनियम ने मन्त्रिमण्डल मिशन योजना (090॥700 2(8अंणा 2)७॥7) 
को कड़े की टोकरी मे डाल दिया और भारत को सम्पूर्ण वन्धनों से मुक्त कर दिया 
और इस प्रकार संविधान सभा पूए्ण प्रमुत्व-सम्पन्न निकाय के रूप मे स्थापित हुई । 
अप्रैल, १९४७ में ही निम्नलिखित देशी राज्यों के प्रतिनिधि सविधान समा में 
सम्मिलित हो चुके थे : बड़ौदा, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, रीवा और पटियाला । 
१४ जुलाई, १९४७ तक समी देशी राज्यो ने सविघान समा के लिए अपने-अपने प्रति- 
निधि भेज दिए थे केवल दो राज्य, जम्मू और कश्मीर तथा हैदराबाद, अपवाद 
थे। अक्तूबर, १९४७ मे जम्मू और कश्मीर राज्य मी मारत में सम्मिलित हो गया और 


उक्त राज्य के प्रतिनिधि ने संविधान समा मे माग लिया। उसी प्रकार नवम्बर, १९४८ 
मे हैदराबाद राज्य भी मारत में सम्मिलित हो गया और उसके प्रतिनिधियों ने भाग 


लिया | इस प्रकार संविधान सभा भारत की पूर्ण प्रतिनिधिक समा बन गयी और उक्त 
निकाय का स्वरूप पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न हो गया। 

सबिधान कय निर्माय (7० झणेछंगहु ० फि० (0०४४४/ए४००)--मारत 
को पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न सविधान समा के प्रथम अधिवेशन में समा के अध्यक्ष डा० 
राजेन्दप्रसाद ने इच्छा व्यक्त की कि हम भारत में वर्ग-हीन समाज की स्पापनां करना 
चाहते हैं और समस्त मारतवर्ष को समो नागरिको का सहयोगपूर्ण संयुक्त राष्ट्र बदाना 
चाहते हैं ओर उन्होंने माग को कि सविधान समा का यह सर्वोच्च कत्तंव्य है कि वह 
उक्त उद्देश्यों को सामने रख कर ही संविधान का निर्माण करे | पँ० जवाहरलाल नेहरू 
ने उद्देश्यों सम्बन्धी प्रस्ताव प्रस्तुत करके सजिघान की आपारशिला का शिलान्यास किया । , 
उक्त प्रस्ताव में कहा गया था-- 


833 भारतीय गणराज्य का झासन 


“ग्रह संविधान समा भारत को सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न छोकवन्‍्त्रात्मक गणराज्य 
घोषित करती है और उसकी धासन-व्यवस्था के लिए: एक संविधान निर्मित करता 
चाहती है, 












(४) सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न एवं स्वतन्त्र भारत, उसके अवयवी एककों और 
शासन के सगी अग्रो के समस्त अधिकार और समस्त राजनीतिक शक्ति जनता से 
प्राप्त हुई हैं, और 

(५) भारत के समस्त नाग्ररिको को साम्राजिक, आयिए और राजनीतिक 
न्याय प्रदान किया जाएगा ; सभी को प्रतिप्ठा और अवसर की समानता प्रदान की 
जाएगी, विधि के समक्ष सभी को समानता प्रदान की जाएगी; सभी को विधार- 
अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, उद्यम और व्यापार आदि को पूर्ण स्वतन्त्रता 
होगी और सर्भी लोग स्वतन्त्रतापूर्वंक साहचर्य और क्रियाकलाप कर सकेगे;: केवल 
देश की विधि और लोक-सदाचार का उक्त स्व॒तन्त्रताजों पर अकुश रहेगा; और 

(६) भारत में अल्यसख्यक वर्गों को, अनुन्नत और पिछड़े हुए प्रदेशों अयवा 
अनुसूचित क्षेत्रों को, अछूतों और अन्य पिछड हुए बर्गों को पर्याप्त सरक्षण प्रदान किए 
जाएगे; और 

(७) इस प्रकार राष्ट्र की एकता अक्षुण्ण रखने के लिए, गणराज्य की 
प्रादेशिक स्वतन्त्रता को भी अक्षुण्ण रखने के हेतु और समस्त देश के जुलन्थछ 
और आकाश के ऊपर पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न अधिकारों की स्वतन्त्रता एवं गरिमा की रक्षा: 

(८) इस अति प्राचीन देश ने ससार में अपना अधिकारपूर्ण एवं सम्मानिर्‌ 
स्थान प्राप्त किया हैं और “हम समी भारत के नागरिक संसार में शान्ति-स्थापर्नीयँ 
और समस्त मनुष्य जाति के कल्याणाये प्रत्येक काये में पूर्ण योगदान: देंगे ।/! 

उद्देश्यो-सम्बन्धी प्रस्ताव १३ दिसम्बर, १९४६ को भ्रस्तुत किया गया था 
और २२ जनवरी, १९४७ को स्वीकृत हुआ । इस प्रस्ताव के द्वारा उन मौलिक उद्देश्यों 
पर प्रकाश डाला गया था जिनके आलोक मे सविधान समा को सविधान तैयार करनी 
था। उक्त प्रस्ताव के मुख्य उपवन्ध निम्नलिखित थे : 

(१) भारत पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न और स्वतन्त्र गणराज्य हूं गा ; 

(२) भारत छोकतन्त्रात्मक सूघ (एशाॉं००) होगा और उसके सभी अवयबीं 
एककों में समान स्तर के स्वशासन की व्यवस्था होगी । पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 
बल देकर कहा था कि “अलग-अलग राज्यो में स्वतन्त्रता के विभिन्न स्तर नहीं हैं गे 
अर्थात्‌ देशी राज्यों में मी और शेष भारत में भी सभी नागरिकों को समान स्वतस्त्रता 


प्राप्त होगी । 


३. 00बप्रॉगराणाई 3ेडब्थाज 207००००१टट, ०. ३, ए- श. 
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(३) मारत फी संघीय सरकार एवं अवयवी एककों की सरकारों को समस्त 
राजनीतिक शक्ति एवं समस्त अधिकार जनता से ही प्राप्त हुए है, 

(४) देश छा संविधान ऐसी शासन-व्यवस्था को जन्म देगा कि सभी छोगों 
को सामाजिक, आंधिक एवं राजनीतिक समानता के आधार पर, अवसरो की समानता 
के आधार पर और विधि के समक्ष सम की समानता के आधार पर पृर्ण न्याय मिलेगा ; 

(५) विधि के अनुसार तथा छोक-सदाचार की रक्षा करते हुए समी नागरिको 
को विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, घर्मं और उपासना, उद्यम और व्यापार, साहचये 
और क्रियाकलाप की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी , 

(६) मविधान अल्पसरूपको, पिछड़े हुए और अनुप्नत प्रदेशों अथवा अनु- 
सूचिन क्षेत्रो, अछूत एवं अन्य पिछड़े बहुए वर्गों को न्यस्य अधिकार प्रदान करेगा, ताकि 
सभी लोग देश के शासन में समान माग ले सके और सभी को समान सामाजिक, आर्थिक 
एवं राजनीतिक अधिकार न्याय्य रूप मे मिले, 

(७) संविधान समा ऐसा सविधान निर्माण करे कि जिसके बल पर संसार 
के राष्ट्रो म भारत को गौरबयूर्ण स्थान प्राप्त हो और तब भारत विश्व-श,न्ति एवं मनुष्य- 
मात्र के कल्याणार्थ सभी कार्यों में पूर्ण योगदान दे । 

सविधान की मुख्य सामग्री उन अनेक समितियों के प्रतिवेदनों से प्राप्त हुई 

है जिनमे से कुछ ये हैं--सघीय अधिकार समिति; संधीय संविधान समिति; प्राग्तीय 
संविधान समिति; अल्पसख्यक परामदांदात्री' समिति, मौलिक अधिकार समिति; 
चीफ कमिश्नरों सम्बन्धी समितिया ; सघ और राज्यो के बीच वित्त वित्तरण करने 
बाली समिति; पिछड़े प्रदेश सम्बन्धी मन्‍्त्रणा समिति और सर्वोच्च न्यायालय सम्बन्धी 
समिति आदि-आदि । किन्तु सविधान को अन्तिम स्वरूप प्रारूप समिति ने दिया, 
जिसमें सात सदस्य ये और जिसके चेयरमेन डा० अम्बेदकर थे ।? डा० अम्बेदकर ने 
संविधान का प्रारूप संविधान सभा के अध्यक्ष को समर्पित करते हुए लिखा था 
“प्रारूप तैयार करते समय, प्रारूप समिति से यह आशा की जाती थी कि वह या तो 
संविधान समा के निर्णयों को स्वीकार करे अथवा उन अनेक समितियों के निर्णयो को 
स्वोकार करे जिनको संविधान सभा ने नियुवत किया थां। प्रारूप समिति ने यथा- 
सम्मव अपने इस कर्तव्य को निबाहा है। किन्तु कुछ मामले ऐसे मी सम्मुख आए जिन पर 
प्राह्प समिक्ति को कुछ परिवर्तन करने प: गए ।”! किन्तु एक सम्बन्ध में सविधानों 
का प्रारूप उद्देश्यों सम्बन्धी प्रस्ताव से बिल्कुल मेल नही खाता । उक्त प्रस्ताव में चाहा 
च्च्च्च्््िििजज जन न 

, प्रारूप समिति के अन्य सदस्य निम्नलिखित थे---एन ० गोपालस्वामी आयंगर, 
कै० एम० मुन्शो, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन० माधव राव, डो० पी० खेतान । सर 
बी० एल० मित्र को प्रारम्म में सदस्य नियुक्त किया गया था, किन्तु वह सविधान समा के 

यम अधिवेशन के बाद उपस्थित न हो सके क्योकि वह सविधा न सभा के सदस्य नहीं 
रह 

2. 07900 00798४४फ्रागा गी पावांक, गा. 
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गया था, “मारत गषराज्य में उल्लिसित प्रदेशों की स्पिति स्वायतशासी एकऱों की 
सी रहेगी और उनको समस्त अवशिष्ट शक्त्तियां प्रदान कर दी जाएंगी ।” संविधान के 
प्रारूप में संघीय अधिकार समिति (एग्रांणा ?0%छात्र एणणगां।००) की परिफ़ारिश 
पर यह सुझाया गया है कि अवदशिष्ट शक्तियां संप के पास रहें (देशों राज्य अपवाद 
होगे) । प्रारम्भ में अवयवी एकझों को पूर्ण स्वायत्तशामों एफक राज्य बनाने का 
विचार था; किन्तु अब उसके स्पान पर शक्तिशाली केन्द्र की स्थापना का उपबन्प झिया 
गया है। ऐसा इसलिए आवश्यक हो गया क्योकि देश का बटवारा हो यया ।? 

संविधान समा के २९ अगस्त, सन्‌ १९४७ के प्रस्ताव के अनुसार प्राय 
समिनि की नियुक्ति की गई यो, और समिति ने अपना प्रतिवेदन २१ फरवरी, १९४८ 
को प्रस्तुत किया । ४ नवम्बर, १९४८ को उक्त रिपोर्ट संविधान समा के विचार 
अस्तुत की गई, अर्थात्‌ उक्त रिपोर्ट प्रकाशित होने के लगमरग आठ मद्दीमे बाद । इस 
प्रकार इतना पर्याप्त समय दे दिया गया जो सवंसाघारण, समायार-यत्र और प्रान्तीय 
विधान समाए उक्त रिपोर्ट पर विचार करके जनमत तैयार कर से। इसका प्रयम 
बाचन सामान्य विचार-विनिमय के साथ ४ नवम्बर को प्रारम्म होकर ९ नवम्बर तक 
चला । इसके उपरान्त द्वितीय बाचन प्रारम्भ हुआ जिसमे प्राहूप की धाराओं पर 
विचार किया गया था। द्वितोय वाचन १५ नवम्बर, १९४८ से १७ अक्तुबर, १९४९ तक 
चलता रहा । इस पर ७६३५ सशोपन प्रस्तुत किये गए जिनमें से २४७३ सं् 
पुर:स्थापित किए गए और उन पर याद-विवाद हुआ । इसके उपरान्त सविधान समा 
पुनः प्रारूप के तृतीय वाचन के लिए १४ नवम्बर, १९४९ को बेठी । २६ नवम्बर 
तुतीय वाचन समाप्त हुआ । इसी तिथि को सविधान के ऊपर सविधान समा के 
अध्यक्ष के हस्तक्षर हुए और संविधान पारित घोषित कर दिया गया । 

२४ जनवरी, १९५० को सविधान समा का अन्तिम अधिवेशन हुआ। हे 
अधिवेशन में सविधान सभा ने डा० राजेन्द्रप्रसाद को नये सविधान के अनुसार भारतीय 
गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया और २६ जनवरो, १९५० से नया 
प्रभावी हो गया । गणराज्य के प्रतिष्ठापन के लिए उक्त तिथि को इसलिए चुना गया 
क्योकि इसी तिथि अर्थात्‌ २६ जनवरी, १९३० को ही काग्रेस ने लाहौर-अधिवेशन मे 
पूर्ण स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रस्ताव पास किया था | तभी से 
उसी तिथि को सारे देश में समाए करके स्वतन्त्रता-सम्बन्धी वही प्रस्ताव दृहया 
जाता रहा | यह क्रम १९४७ तक चलता रहा जब तक कि भारत स्वतन्त्र नही हुआ। 
यह अत्यन्त शुभ निश्चय था कि गणराज्य के प्रतिष्ठान के लिए वही दिन चुना गया 
जिस दिन, अर्थात्‌ २६ जनवरी, को स्वतन्त्रता दिवस मनाया जा रहां था । 

संविधान-निर्मातायों का कार्य (7४४६४ ण॑ 0० एणाइतरंप्रा/ंगा काए00)-- 
इसमें सन्देह नही है कि सविधान के निर्माताओं का कार्य अत्यन्त किन था। अनेक 





3. उद्देश्यों सम्बन्धी प्रस्ताव, १३ दिसम्बर, १९४६ को पुरः/स्थापित किया गया 
था और २२ जनवरी, १९४७ को स्वीकृत हुआ। माउप्टबेटन योजना के अनुसार ई घून, 
१९४७ को देश का बटवारा निर्िचित हो गया । 
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और विमिश्न प्रकार की समस्याएं उनके सम्मुख आईं । उनको ऐसे ३० करोड व्यक्तियों 
के लिए सविषान तैयार करना था जो किसी भी प्रकार न तो एक जाति के थे और 
न एक ही प्रकार के छोग थे । हमारे देश में अनेक विभिन्न जातिया निवःस करती है, 
जो विभिन्न मापाएं बोलती हैं, जिनके विभिन्न रीति-रिवाज है, जिनकी विभिन्न परम्पराएं 
हैं और जिनकी सस्कृतिय। मी विभिप्न समझी जा सकती हैं । इसके अतिरिक्त देश में 
धामिक विभेद भी थे जिनको अंग्रेजों ने खूब मडकाया था और जिन विमेदों के आधार 
पर वे हमारे देश में फल-फूल रहें थे । घामिक विमेदों के आधार पर मुस्लिम छीग 
द्वारा देश के विभाजन की मांग, और अन्त मे देश के पश्चिमी और पूर्वी मू-मागों के 
खंडित हो जाने के कारण यह सारी प्रस्तावित शासन-व्यवस्था अस्तब्यस्त हो गई जिसको 
देश में प्रचलित करने के लिए सोचा जा रहा था। मारत की ही छाती पर एक विदेशी 
सत्ता को घोष देने के फलस्वरूप अब संविधान के निर्माताओं के सम्मुख देश की एकता 
ओर सुरक्षा का भी भारी खयाल था । 

इसके अतिरिक्त मारतीय रजवाड़ों अथवा देश्षी राज्यों की अत्यन्त व्यग्रकारी 
समस्या यी । ब्रिटिश सरकार द्वारा परमेप्ठता (शा००००(०७) के स्याग-सम्बन्धी 
घोषणा ने बहुत हूं। पेचीदा स्थिति उत्पन्न कर दी थी। देशी राज्यों को स्वतन्त्र छोड 
दिया गया था कि वे या तो मारत की उत्तराधिकारी सरकार या सरकारो के साथ 
सपीय सम्बन्ध स्थापित कर छें; या यदि वसा सम्मव न हो तो वे “उत्तराधिकारी सरकार 
या सरकारों के साथ मनोवांछित राज़नीतिक सम्बन्ध स्थापित कर लें ।” “मन्सत्रि- 
भण्डल मिशन ((७७॥0६ 2त&अं०॥) ने जो ज्ञापन देशी राज्यो, सन्धियों और 
परमेप्ठता के सम्बन्ध में प्रकाशित कराया था, और जिस पर माउप्टबेटन योजना 
(3०णा0०५०ा एन्‍्या) में भी वक दिया गया था, उसकी यदि विधि रूप में व्याख्या 
को जाए तो उक्त ज्ञापन ने किसी देशी राज्य के राजा या नवाब को अथवा राजाओं 
और नवावों को पूरी स्वतन्त्रता दे दी थी कि वे चाई तो स्वतन्त्र हो सकते हैं या वे 
किसी विदेशी सत्ता से सन्धि कर सकते हैं और इस प्रकार मारत की छाती पर छोटे- 
छोटे स्वतन्त्र द्वीपो के रूप में रह सकते हैं ।”? सत्य तो यह है कि कुछ राजे विदेशी 
राज्यो के साथ वातचीत शुरू कर चुके थे और स्वतन्त्र राज्य स्थापित करने के स्वप्न 
देख रहे थे १ विमाजन के बाद भारत के बचे-खुचे अंग की एकता इतनी आवश्यक 
थी कि “भारत सरकार का उसको वनाये रखना और उसके लिये व्यग्र होना स्वामाविक 
था ॥/* प्रो० कूपलैण्ड (९7०6. 0०प्फोश्यात) ने बहुत हो ठीक कहा था कि 
भारतवर्ष अपने शरीर के उत्तस्यूर्वी और उत्तर-पश्चिमी मुस्लिम-बहुल अगो के कट 


हे 
कल रह नकद जलकर 


. ऋाक्राग्रग्धर्तेपमा री धाल एबजगक मैगब्यंगा गा /88003, 77069 
गाते एथशा०णराटए?, त००0१ 3ैशए 72, 946. 

2. एल: ६० ए. ज्र. छापा ॥ए० एणाइम्नॉक्रांणा रण 59%? (950) 
अप, 

9. उदाहरणस्वरूप जूनागढ़ और हैदराबाद । ५ 

4. भारतीय राज्यों पर श्वेत-पत्र (जरत्ना० ए2एथ) १6 उपज 948 सं० १८ । 
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. जाने पर भी जीवित रह सकता था । किन्तु क्या मारत हृदय के बिना भी जीवित 
रहता ? इसलिए स्वभावतः नई भारत सरकार का सबसे पहला कार्य यह था कि _ 
वह अपने हृदय की रक्षा करे, और देशी राज्य ही मारत का हृदय था। सविधान के 
तिर्माताओं ने श्रमपरवंक देशी राज्यो को मारत की संवैधानिक शासन-व्यवस्था मे 
डालने का प्रयत्न किया, जिससे उसका उचित आकार बन जाए और उनमे शेष भारत 
के समान लोकतन्त्राभक शासन-व्यवस्था स्थापित हो जाए। १५ मार्च, १९५० के 
देशी' राज्यों सम्बन्धी इ्वेत-पत्र (५४७० ९४७७०) में ठीक ही कहा गया था कि 
“भारतीय स्वतन्त्रता के कोई अर्थ ही न रह जाएंगे, यदि देशी राज्यों के लोगो को भी 
वही राजनीतिक, सामाजिक और आधिक स्वतन्वरताएं प्राप्त न हो सकी जो भारतीय 
प्रान्तों के लोगों को प्राप्त है।' 

इसके अतिरिक्त पिछड़ी हुई और अनुन्नत जातियों और प्रदेशों, जिनको अनु- 
सूचित आदिम जातिया और अनुसूचित क्षेत्र भी कहा जा सकता हैं, की उन्नति का 
भी उपबन्ध करना था । इसलिए स विधान के निर्माताओं का कार्य अत्यन्त कठिन और 
भारो था। भारत में अनेक प्रकार की विभिन्नताए हैं जिनको ब्रिटिश शासन ने और 
अधिक बढाया था और उस दिद्या में पूर्ण अस्तव्यस्तता की स्थिति उत्पन्न कर दी थी. 
और समस्त देश में सामाजिक, आथिक एवं राजनीतिक कारणों से भी वहूं विभिन्नता 
खूब फली-फूली थी, और सविधान के निर्माताओं को इसी विभिन्नता के ग्रागण में 
एकता स्थापित करनी थी । सविघान सभा ने आश्चर्यजनक सफलता के साथ एक ऐसा 
संविधान तैयार किया जिसके द्वारा वे समी कठिन समस्याएं हल हो गई जो देश के 
सम्मुख आई हुई थी ।' 

संविधान के आधार प्रथवा स्रोत (80०08 णी 00 (०॥/परध्०)-० 
सविधान के निर्माताओं ने अत्यन्त बुद्धिमत्तापुबंक और काफी खुल कर ससार के अन्य 
छोकतन्त्रात्मक देणो के गाढ़े अनुभवों से छाम उठाया है। सत्य यह है कि'ससार के 
प्रायः समी ज्ञात सविधानों को पढ़ कर ही सविधानों का प्रारूव तैयार किया गयीं 

५ था। सविधान के छेखको के समक्ष १९३५ का भारत सरवंगर अधिनियम एवं उसकी 

क्रियान्विति भी थी । संविधान ने बहुत अशो मे १९३५ के भारत सरकार अधिनियम 
से भी सहायता ली है । पश्रे,० श्रीनिवासन के अनुसार, “हमारा सविधान भाषा आर 
विषय की दृष्टि से १९३५ के भारत सरकार अधिनियम का बहुत अश्नो में ऋषणी हैं । 
सर्विधान का लछगमग दो-तिहाई भाग उक्त अधिनियम से ही लिया गय। हैं, किन्तु देश 
की आधृनिक स्थिति और १९३५ के मारत सरकार अधिनियम की ब्यावहारिि 
क्रियान्विति के अनुसार कही-कही आवश्यक समोधन भी कर दिये गए हैं। हक 
सविधान के सैद्धान्तिक माग अर्थात्‌ मोलिक अधिकारों वाले भाग पर संडे' 





हु की वक्‍तृता 
१, सविघान समा में डा० टाजेन्रप्रसाद की २६ नवम्बर, १९४९ की वन्‍दू 
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संविधान का निर्माण 839 


राज्य अमेरिका के सं विधान की छाप है ओर “किसी सीमा तक तवीनतर अन्य सबविधानों, 
चंसे आपरलेड के संविधान का मी स्पष्ट प्रमाव पड़ा है।”। जैसा कि सविधान के निर्माताओं 
में मी स्वीकार किया है, सविधान के संघीय स्वरूप पर मुख्यत कनाडा के सविधान 
झा ग्रमाव है और जहा तक सचिधान की प्रस्तावना (2०थ॥»०) का सम्बन्ध है, 
उस्त प्रस्तावना की भाषा “ब्रिटिश-उत्तरी अमरीका अधिनियम” (छाधंशा छठ 
47णांदा ७) के अनुसार ढालो गई हैं और उसमें यत्र-तत्र आस्ट्रेलिया के 
सवियान की प्रस्तावता से भी भाव और भाषा ग्रहण किये गए हैं। समस्त शासन 
का, अर्थात्‌ केन्द्र मु मी और राज्यो मे भी ससदीय स्वरूप, ब्रिटिश परम्पराओं से 
लिया गया है और केन्द्रीय शासन एवं राज्यों के शासनों पर ब्रिटिश संसदीय शासन 
की परम्पराओं का स्पष्ट प्रभाव है । 

इस प्रकार भारतीय गणराज्य का संविधान एक अद्मृत प्रलेख है जिसको 
बनेक स्रोतों से तैयार किया गया है ॥१ सविधान के निर्माताओं ने प्रयलपूर्वक अन्य 
स्विषानों के दोषों को ययासम्भय दूर रखा और उनकी केवल वही विशेषताएं ली 
गई जो विभाजन के बाद भारत की तत्कालीन परिस्यितियों के अनुकूल थी। इस 
कारण शासन-व्यवस्था के मान्य भ्रयोगो और सिद्धान्तों से कही-कही हमारा सविधान 
अ्रयाण कर गया है क्योंकि हम अपने देश को शान्ति-काल और युद्ध-काल के आपात- 
कालों के अनुरूप बनाना चाहते हैं । 
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भारत के संविधान को मुल्य विशेषताएँ 
(848 छोद्' छ४470फछ४85 0# पट ९088777ए 709५) 


मारत के गणराज्य-सम्वन्धी संविधान की मुरू, विशेषताएं निम्नलिखित 

बड़( प्रसेष् (3. 0०राज्ञाणाणा$ं४० 700०प2०7६)--मारत का सविधान 
एक बड़ा प्रलेख है जिसमे प्रारम्म में ३९५ अनुच्छेद थे और आठ अनुसूचिया थी। 
सविधान (प्रथम संशोधन) अधिनियम, १९५१ द्वारा इसमें एक अनुसूची और जोड़ 
दी गई थी । ससार का कोई अन्य सविधान इतना बड़ा और विस्तृत मही हैँ और न 
किसी सविधान पर इतना विचार किया गया जितना कि भारत यूनियन के सविधात 
पर हुआ । इसके कई कारण थे । भारत की पुरानी शासन-व्यवस्था और समस्त देश 
के राजनीतिक एवं आधिक संगठन के कारण भो सविधान के निर्माताओं का कार्य 
कठिन था । इसके अतिरित्त विभिन्न वर्गों को एक शासन-व्यवस्था में सम्मिलित 
करना था और अति विभिन्न एकको को शासन के एक सम्मिलित अंग मे पिरोना 
था । इन विभिन्नताओ के कारण सविधान-निर्माताओं का कार्य पर्याप्त कठिन हो गया 
था और ऐसी स्थिति में शासन में व्यवस्थापन एवं प्रशासन-सम्बन्धी एकरूपता लावा 
प्रायः असम्मव दिखाई दे रहा था । इसलिए आरम्म में सविघान ने चार विभिन्न 
प्रकार के अवयवी एककों की व्यवस्था की---अर्थात्‌ चार प्रकार के राज्यों को व्यवस्था 
को गई । भाग ४, माग 8, भाग 0 और भाग 7), जिनको प्रथम अनुभूची के राज्यों 
में विभाजित कर दिया गया । यह भी निश्चित किया गया कि इन चारों प्रकार के 
राज्यो में विभिन्न शासन-व्यवस्था प्रचलित होगी । 

देश के विभाजन के उपरान्त खण्डित्‌ भारत का जितना मू-माग बचा था/ 
उसकी प्रादेशिक एकता, देश की राजनीतिक शवित, पूर्ण आधिक विकास और मारत 
के सभी छोगों के पूर्ण सास्कृतिक विकास के लिए इतनी आवश्यक थी कि सविधान के 
निर्माताओं ने कनाडा के संविधान को आधार बनाया और इस प्रकार न केवल भारतीय 
संघ के लिए सविधान बनाया, अपितु राज्य के लिए भी सं विधज्ष बनाए । सविधान 
ने संघ और राज्यो के बीच के जटिल सम्बन्धों पर विस्तृत प्रकाश डाला हैं; साथ 
ही अन्तर्राज्यीय सम्वन्धों के समन्वय तथा ऐसे विवादों के निर्णय की व्यवस्था की 
जो विभिन्न राज्यो मे बहने वाली नदियों के पानी अथवा नदियो की घाटियो से सम्बन्धित 
हो। सविधान समा ने यह्‌ निर्णय किया कि इस प्रकार की विशिष्ट समस्याओं के लिए, 
जिनका सम्बन्ध सार्वजनिक सेवाओं से हो, अथवा विशेष वर्गा, जैसे थाग्ल-मास्तीय, 
अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिमजातियों से हो, अलग से सर्वे 
अधिनियम बनाना चाहिए। उसी प्रकार देश की अधिहंत भाषा और 


मारत के सविधान की मुख्य विशेषताएं हद 


भाषाओं में मी संविधान में अलग से उपबन्ध रखे गए हैं। राज्यों के पुनर्गठन के 
कारण आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाव मे प्रादेशिक समितियों (फिल्ड्रांगकगो एग्आग्रांप्त०८३) 
के रूप में एक नई व्यवस्था का भी संविधान मे समावेश हुआ जिससे लोग अभी तक 
बपरिचित ही थे । 
संविधान झे मौलिक अधिकारों की एक सूची दी गई है और साथ ही राज्य 
की नीति के निदेशक तत्व भी दिये गए हैं। सविधान के निर्माताओं मे सघोय न्याय- 
पालिका और राज्यों की न्‍्याययालिकाओ के सगठन और अधिकार-क्षेत्र पर भी प्रकाश 
डाला है । यह भी हो सकता था कि केर्द्र के और राज्यों मे न्यायपालिका के सगठन 
के सम्बन्ध में सामान्य व्यवस्थापना के द्वारा व्यवस्था की जा सकती थी जिस प्रकार 
कि सयुक्त राज्य अमेरिका ओर कई अन्य देशो मे हुआ । 
अन्तश:, संविधान में आपातकालोन शक्तियों के सम्बन्ध भे भी उपवन्ध है। 
सविधान के निर्माताओं ने सविधान मे वयोकर आयातकालीन शवितियों के सम्बन्ध में 
उपबन्ध रखा, इसका विवेचन उपयुक्त अवसर पर किया जाएगा । यहा पर इतना 
निवेदन कर देना पर्याप्त होगा कि देश के विमाजन से पूर्व ओर देश के दिभाजन के 
उपर्न्त समस्त देश मे ऐसी मयावह्‌ स्थिति उत्पन्न हो मई थी कि सविघान के निर्माता 
भविष्य के बारे में चिन्तित हो उठे; अतः उन्होने केन्द्र को भारी शक्तिया दे डाली 
जिनसे यदि कमी देश मे चाह्य अथवा आन्तरिक विप्लव की स्थिति हो और देश की 
स्वतन्त्रता को खत्तरा हो तो केन्द्र स्थिति को उचित दग से काबू मे कर सके | 
इसलिये इसमें कोई आाशचये नही हैं कि सविधान के निर्माताओं ने संविधान- 
प्रदेख की लम्बा और वड़ा प्रलेख रखा, जो कही-कही तो अत्यधिक विस्तृत उपबन्धों 
से पृर्ण है। यह स्वामाविक ही था, क्योंकि किसी देश का सविधान इतिहास के तथ्यों 
से अछूता नही रह सकता । 
सम्पुरं प्रमुत्व समपसन लोकतन्प्रात्मक गणराज्य (5 80ए४०0७९४॥ ए00- 
००४४० छे०७५७॥४०))--सविधान की भ्रस्तावना में मारत को पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न 
लोकतन्त्रात्मक गणराज्य कहा गया हैँ ॥ इसका अर्थ है कि भारत प्रमुसत्ताघारी राज्य 
है, और वह किसी सत्ता का दास नहीं हैं। अर्थात्‌ अपने आन्तरिक प्रवन्ध में और 
विदेशी सम्बन्धो के निर्वेहन में यह पूर्ण स्वतन्त्र है । मारत की शक्ति अपने अधिकार 
क्षेत्र में पूर्ण है और सव प्रकार की मर्यादाओं से परे है। 
इसके अतिरिक्त मारत को “लोकतन्त्रात्मक गणराज्य' कहा गया हैं । कुछ 
लोगों का आक्षेप हैं कि 'लोकतन्त्रात्मफ' और गणराज्य दोनों शब्दों के एक ही अ्थ॑ 
हैं अर्थात्‌ सर्वेदाघारण के निर्वाचित प्रतिनिधियों का शासन हो । किन्तु लोकतन्व्रात्मक 
गणराज्य' शब्दों की पुनरुक्ति (78०५००६५) मात्र कहना उचित नही हैं । केवल 
लोकतन्त्र' का अर्थ आवश्यकतः 'गणराज्य' शासन नही है । लछोकतन्‍्त्र, इस प्रकार के 
जपत्न्त्र में मी प्राप्त हो सकता है, जंसे इंग्लैड मे प्रचलित हैं। मणरज्य में, राज्य का 
कार्येपालिका-प्रधान, आवश्यकतः सर्वेसाधारण द्वारा निर्वाचित प्रधान होना चाहिए; 
चाहे उसे स्वंसाधारण प्रत्यक्ष रूप में चुने या सर्वसाघारण के प्रतिनिधि चुनें । मारत 
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के संविधान में लोकतस्‍्त्रात्मक गणराज्य” से यह घ्वनि निकलती है कि राज्य का 
कार्यपालिका-प्रधान कोई राजा नहीं होगा और इससे यह भी अर्य निकलता है कि 
सबिधान समस्त देश मे लोकतस्त्रात्मक संस्थाएं स्थापित करेगा जिनके द्वारा सभी 
नागरिकों को न्याय, स्वतन्त्रता और समानता प्राप्त होगी और सभी लोगों में बस्घुत्त 
की भावना का सचार होगा । दूसरे शब्दों मे भारतीय सविधान की भ्रस्तावना ने 
भारत में ऐसा शासन स्थापित किया है जो स्वरूप में और यथार्थ में स्वेसाधारण का 
शासन है, सर्वसाधारण के लाभ के लिए शासन है और सर्वंसाधारण के द्वारा शासन है। 
भारत की राष्ट्रमण्डल को सदस्यता भौर उसको प्रमृत्वसम्पन्म स्थिति 
(फिकाब3 0०छएणात्तवबेण जैमगरंफ़ ते 50ए४०ण६७०. 9#7॥8)-- 
कुछ लोगों का आक्षेप है कि मारत राष्ट्रमण्डलम का सदस्य बना हुआ है और उसने 
ब्रिटिश संम्राद को राष्टरमण्डल के स्वतन्त्र राष्ट्रों के दीच स्वतस्त्र सम्पर्क का प्रतीक 
मान छिया हैं, इसलिए ब्रिटिश रुप्राटु को एक प्रकार से राष्ट्रमण्डल के सभी स्वक्तत्र 
राष्ट्रों का प्रमुख अथवा प्रधान स्वीकार कर लिया हैं, और यह भारत की ग्रणराज्यीय 
स्थिति और सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न स्वरूप के सर्दंथा विपरीत है । उन्हीं आलोचकों 
की यह सम्मति है कि १९४९ का राष्ट्रमण्डलीय समझौता विश्वासघात है और देश 
के विभाजन के बाद कांग्रेस की सबसे वडी ग्रलती है । थे उक्त समझौते को ब्रिदिश 
कूटनीति की विजय समझते हैं और भारतीय लोगो की राष्ट्रीय भावनाओं के प्रति 
गद्दारी समझते हैं | ७ दिसम्बर, १९५६ को राष्ट्रमण्डल की सदस्यता से हदने के 
लिए एक प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया गया था । 
अप्रैल, १९४५९ का राष्ट्रमण्डलीय समझौता, जो आठ रास्ट्रमडण्लीय देशों के 
प्रतिनिधियों की सम्मिलित घोषणा में निहित है, वास्तव झे एक रियायतपूर्ण समझौता 
था, अथवा “एक प्रकार की राजनीतिक चाल थी जिसके द्वारा असम्बद्ध व्यवस्थाओं 
भें सम्बन्ध करना अमीष्ट था; अर्थात्‌ एक ओर तो भारत निर्णय कर चुका था कि 
सम्पूर्ण प्रमुत्ववम्पन्न स्वतन्त्र राज्य होते हुए वह गणराज्यीय संविधान स्वीकार करेगा ! 
और दूसरी ओर वह यह भी चाहता था कि राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहे ४ 
इसमें कोई सन्देह नहीं है कि भारत ने कतिपय आशाओं और छामों को लक्ष्य में 
रखते हुए राष्ट्रमण्डल मे रहना उचित समझा हो और सन्नाद्‌ को “राष्ट्रमप्डल का 
प्रधान और राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र राष्ट्रों के बोच स्वतन्त्र सम्पर्क का अतीक मना 
हो; किन्तु यह संवंधानिक विरोधामास अवदय है ।” सम्राट को ऐसे राष्ट्रम'फछ 
मय प्रधान स्वीकार किया जाना, जिसका मारत एक सदस्य है, और दूसरी ओर मारते 
का यूणे गणराज्य होना, परस्पर असम्बद बातें हैं और संबंधानिक दृष्टिकोण से 
तो यहू बेमानी और गडबड़ की स्थिति है। यदि श्री एम० रामास्वामी की बात मात 


इढ 

. २७ अप्रैठ, १९४९ को हन्दव-कान्फ्रेंस के समाप्त दोते पर. या्ट्रमइठीय 
अधान मन्त्रियों के वक्‍तव्य को देसिए । 
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लो जाए कि सच्नाटु, राष्ट्रमण्डल का प्रधान अवश्य है किन्तु यह प्रधान पद केवल 
ओपचारिक हैं और उसका संवेधानिक महत्व श्राय. बिल्कुल नहीं है, तो भी इसमे 
संवंधानिक हीनता क्या बोध तो अवश्य होता हैं । 
हि किन्तु आलोचको ने तथ्यों को समझा नहीं | भारत की स्थिति वह नहीं है 
जो जन्प अधिराज्यों (00ंग्स००७) की है | भारत की ब्रिटिश क्राउन के प्रति 
कोई निष्ठा नही हैं। ब्रिटिश सम्रादू को राष्ट्रमण्डल के स्वतन्त्र सदस्यो के बीच स्वतस्त्र 
म्पक का प्रतीक माना गया हैं। कानूनन भारत की स्थिति राष्ट्रमण्डल के अन्य सदस्यों 
मे ब्रिटिश लासन और ब्रिटिश ससर्‌ के प्रति निष्ठा और अधघीनता दोनों विचारों से 
विभिन्न है। ग्लैडहिल (090000) में इसी बहस मे भाग लेते हुए कहा था, “मययपि 
वेस्टमिन्स्टर संंविधि (8६660 ० एए०३धाफ़ाइ०) में यह नहीं कहा गया हैँ 
| सब डोमिनियनों अथवा अधिराज्यो के विधानमण्डल इग्लैंड की ससद्‌ के अधीन 
स्वीकार किए जाएं और यह भी सम्मावना नहीं है कि इग्लैड की ससद्‌ जान-बूझ कर 
कमी कोई ऐसा अधिनियम पास करेगी जिसका अधिराज्य अथवा डोमिनियन पर प्रभाव 
पड़े; किन्तु यह प्रइन उठ सकता हैं कि यदि कमी इंग्लैंड की ससद कोई ऐसा अधि- 
नियम पास कर दे जो वेस्टमिन्स्टर की सविधि के विरुद्ध हो तो इग्लैंड का कोई 
न्यायालय यह दुष्टिकोण अपना सकता हैं कि चूकि इंग्लैड की संसद्‌ प्रत्येक विधि पारित 
करने के लिए सक्षम और स्वतन्त्र हैं इसलिए उस विधि को अधिनियम ही माता जाएगा। 
इस प्रकार की स्थिति मारत के बारे में कमी नहीं आएगी क्योकि भारत के विधान-मप्डल 
केबल अपने सविधान के ही अधीन है 
राष्ट्रमण्डलीय समझौते का वैधानिक महत्व नही हैं । यह सविधान से परे 
की चीज है। साप्ट्रमण्डल का सदस्य बने रहने से भारत को यह अधिकार है कि पह 
शप्टरमण्डलीय सम्मेलनों मे भाग छेगा और राष्ट्रमण्डल-सम्बन्धी सभी मामलों में 
उससे पूछा जाएगा और उसकी राय भागी जाएगी । राष्ट्रमण्डडीय सम्मेलनों मे जो 
निर्णय किए जाएगे, उन निर्णयों को भारत के ऊपर उसकी इच्छा के विरुद्ध छाम 
नही किया जा सकता । यदि राष्ट्रमण्डछ का कोई मदस्थन्रास्ट्र किसी विदेशी सत्ता 
के साथ सन्धि झूरता हैं या किसी विदेशी सत्ता के साथ युद्ध की घोषणा करता हू तो 
चहू सन्धि अथवा युद्ध की घोषणा नास्त के ऊसर बिना भारत की स्वीकृति के प्रभावी 
नहीं होगी । १० मई, १९४९ को पं७ जवाहूस्काल नेहुरू ने एक ब्रॉइडास्ट-मापथ 
मे दिल्ली रेडियो स्टेशन से कहा था, “हमने बहुत दिन पहले पूर्ण स्वराज्य प्राप्त 
करने की प्रतिज्ञा की थी । बहू हमने प्राप्त कर छिया हैं। क्या कोई राप्ट्र विसी 
दूसरे राष्ट्र के साथ मैत्री-मम्बन्ध स्थापित करने से जबनी स्वतन्त्रता सो देता है ? 
सन्धियों से परस्पर एक दूसरे के बन्यन स्वीकार करने पड़ते हे डिन्‍्नु सम्पूर्ण प्रस्‌ 
सम्पन्न स्वतस्त्र राष्ट्रमण्डलीय देशों के आपसी स्वतन्त सम्पर्क मे विभी प्रकार वग लिसी 
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के ऊपर कोई बन्धन नही है । राप्ट्रमण्डल के देशों के समझौते की शवित उसके 
लूचीलेपन और उसकी पूर्ण स्वतन्त्रता में निहित है। समझी जानते है कि हुर एक सदस्य 
राष्ट्र के लिए खुली छूट है कि वह जव चाहे राष्ट्रमण्डल को छोड़ सकता हैं।' 
जहा तक भारत ने ब्रिटिश सम्राद््‌ को राष्ट्रमण्डल का प्रधान स्वीकार किया 
है, इस सम्बन्ध में यह समझ लेना चाहिए कि सम्राट्‌, राष्ट्रमण्डल के स्वततनत्र दैश्षों 
के बीच के स्वतन्त्र सम्पर्क का प्रतीक-मात्र है, और सम्राट्‌ को' केवल अपनी इस स्थिति 
में ही राष्ट्रमण्डल का प्रधान स्वीकार किया गया हैं। सम्राट्‌ इस समय उसी रूप 
में भारत का सम्राट नहीं हैं जिस रूप के कि उस समय था जवकि भारत भी अधिराज्य 
अथवा डोमिनियन था और जब तक कि भारत ने अपने आप की सम्पूर्ण प्रमुलल- 
सम्पन्न गणराज्य स्वतन्त्र घोषित नहीं किया था । इस भाव को छेते हुए भारत के 
प्रधान मंत्री प० नेहरू ने १० मई, १९४९ के अपने ब्रॉडकास्ट-भापण मे कहा था, 
“यह थाद रखना चाहिए कि राष्ट्रमण्डल किसी भी' स्थिति मे राज्यों से बढ कर राज्य 
(8प्फुण-#2०) नहीं है । हमने तो स्वतन्त्र राप्ट्रो के स्वतस्त्र सम्पको के 
औपचारिक प्रधान के रूप में सम्राट्‌ को स्वीकार किया है। फिन्तु राष्ट्रमण्डल में 
सम्राट्‌ की औपचारिक स्थिति के साथ किम्ही विशेष कर्तव्यों का उपबन्ध नहीं हैं। 
जहा तक भारत के सविधान का सम्बन्ध हैं, ब्रिटिश सम्राट्‌ के लिए. कोई स्थान नहीं है 
और हम किसी प्रकार उसके राज-मक्‍त नही होगे । 
सरदार पटेल ने भी २ अप्रैल, १९४९ को नई दिल्‍ली में एक प्रेस सम्मेलन 
में लगभग यही विचार व्यक्त किये थे । उन्होंने कहा था, “भारत सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न 
स्वतन्त्र गणराज्य हैं इसलिए भारत के ऊपर हमारे राप्ट्रमण्डल फा सदस्य बने रहेंगे 
का कोई प्रभाव नही पड़ता, क्योंकि हम ब्रिटिश सम्राट के प्रत्ति राज-भवित की निष्ठा 
नहीं रखते । सम्राट्‌ तो केवल अन्य सदस्यों की माति हमारे लिए भी स्वतन्त्र राष्ट्र 
के स्वतन्त्र सम्पर्क का एक औपचारिक प्रतीक होगा |” जब एक पत्रकार ने श्र 
किया कि राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप मे सम्राट्‌ के कत्तंव्य क्या होगे ? तो उन्होंने 
उत्तर दिया, “सम्मवत' राष्ट्रमण्डल के प्रधान के रूप में सम्राट के कोई कर्तव्य नहीं 
होगे । किन्तु सम्राद्‌ को राष्ट्रमण्डल मे कुछ विश्लेप स्थिति तो अवश्य प्राप्त हुई है ए 
इसलिए ऐसा समझना मूल होगी कि राष्ट्रमण्डलीय सदस्यता स्वीकार करके भारत 
ब्रिटिंत साम्राज्य का एक भाग ही बना रहा हे अथवा भारत अब मी अधिराज्य 
(0०0००) हैँ। बना हुआ है । टाप्ट्रमण्डल की सदस्यता स्वीकार कर हैंने और 
ब्रिटिश सम्राट को स्वतन्त्र राष्ट्रों के बीच स्वतन्त्र सम्पर्क का प्रतीक मार्न लेने भें, 
और इस प्रकार सम्राद्‌ को रा्ट्रपण्डल का औषचारिक प्रधान पान लेने से भी मारतीय 
स्व॒तस्वता और भारत की सम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्नता पर कोई आच नहीं आती । कैब 
यही भद्दापन असरता है कि गणराज्य के साथ सम्राट्‌ की स्थिति बेमेल होगी । दल! 
हम मारत के लोग (० 00 7००० जी ता0)--स विवान की ग्रस्त ः 
2 दती . है : “हम, मारत के छोग मारत को एफ सम्पूर्ण ननुल्ल 


मिम्न शब्दों से प्रारम्म हं शा किक समा) 
सम्पन्न छोकतन्प्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए” . . . और निम्न शब्दों के साथ रे 
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होती है, दृढ-संकल्प होकर अपनी इस सबिधान सभा में आज तारीख २६ नवम्बर 
१९४९ ई० (मित्ति मार्गकीयं शूक्‍ला सब्तमी, सबत्‌ दो हजार छ' वित्र॒मी) को एतद्‌ 
द्वारा इस सविधान को अग्रीकृत, अधिनियमित और आत्मार्थित करते हैं ।” संविधान 
को भारतीय जनता ने ही तैयार किया है और भारतीय जनता ने ही उसे अधिनियमित 
और अंगीकृत किया हैं । यद्यपि हमारे संविधान में आयरलंण्ड” के सविधान की 
तरह एक स्वतन्त्र अनुच्छेद वही दिया गया है जिसमे एक घोषणा की जाती कि समस्त 
राजनीतिक शक्ति जनता से ही प्राप्त हुई हैं अथवा सयुक्तराज्य अमरीका? के सविधान' 
की तरह हमारे सविधान ने समस्त सचित अथबा आरक्षित झवितयों की प्रभुता जनता- 
जनादेन को मही सौपी है; फिर मी प्रस्तावना में सविधान ने बल देकर कहा है कि 
भारत के सर्वताधारण ही अन्तिम रूप से सम्पूर्ण श्रमुत्व-सम्पन्न (8०४लछह्वप) 

हैं और संविधान. की स्थापना भी सर्वसाधारण के अधिकार के आधार पर ही की गई 

है। इस प्रकार समस्त राजनीतिक झक्ति जनता से ही प्राप्त होती है और जनता ही 

सभस्त शक्ति की भण्डार है । 

चूकि भारत के सविधान को भारत के सभी लोग ने सामूहिक रूप से 

अगीकृत, अधिनियमित ओर आत्मापित किया हैं और भारतीय यूनियन के राज्यों 

ने पृथक्‌ राज्यों के रूप में अथवा पृथक्‌-पृथक्‌ राज्यों के लोगो ने अगीकृत नहीं किया 

है, इसलिए कोई एकक राज्य अथवां अवयवी एकको का समूह भी न तो सविधान को 
समाप्त कर सकता हैं और न सक्धिन द्वारा निर्माण किये हुए सघ अथवा यूनियन से 
सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता हैं | भारत की सविधान समा समस्त भारत के सर्वे- 

साधारण को प्रतिनिधि समा थी और उक्त सभा ने जो संविधान तेबार किधा था, 

वह अवयवी राज्यों के अनुसमर्थन का विषय नहीं था, व्योक्ति स्वय अवयवी एकक 

राज्यों को भी संविधान ने ही निर्मित किया है। इसलिए हर प्रकार से भारत के छोग 

अथवा सर्वेसाघारण ही पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न है और पूर्ण प्रशुता (80:0६) उन्हीं 

में निवास करतो है । सविधान के सोलहवें सशोधन कानून ने सरकार को भारत के 

किसी भाग के विच्छेद का प्रचार कराने वाली विघटनकारी शक्तियों के विरुद्ध उचित 

कार्यवाही करने की शक्ति प्रदान की है । 

कल्याणकारी राज्य (4 ॥६०४/7० 5६/०)--मारत का संविधान भारत में 

ऐसा कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहता हैँ जिसमे सभी नागरिकों के लिए 

साभाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा ; उन्हें विचार-अभिव्यक्ति, विश्वास, 

पघर्मे और उपासना की पूर्ण स्वतन्त्रता होगी ; और सभी को समान स्थिति जोर समान 

अवसर प्राप्त होगे | इसके अतिरिक्त संविधान मारत के सनी नागरिकों में वन्घुलल 

की भावना का सचार करेगा और व्यक्ति व्ये प्रतिप्ठा और गरिमा तथा राष्ट्र की पूर्ण 

एकता का पूर्ण आश्वासन देगा । 
ललडससित+5 

3७ अनु च्छेद ५ 
£. दस सभोघा । 
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वास्तविक छोकतन्त का यद्वी अर्थ है कि सभी नागरिफों को ने केवल समान 

समझा जाए, अवितु सब के खाब न्याय भी फिया जाए । वास्तविक न्याय-मावतरा 
यही हैं कि राष्ट्र के स्वंसाघारण का कल्याण और द्वित-्मापन क्रिया जाएं । बपि 
हि में गिने-चुने व्यक्तियों छा अबया बदमन का हिंत-साथन भी वास्तविक न्याय नही 
है, किन्तु इन अयों में उस समय तक यमी के लिए न्याय प्राप्त मही हो सकता जब तक 
कि सभी की समान स्थिति स्वीकार ने कर लो जाए और जब तक फि सभी को 
विकास के समात अवसर प्राप्त न हों । फिन्तु खम्ी छोगों को समान स्थिति जौर 
समान अवसर उस समय तझः सम्मवतः प्राप्द न हो सके जब तक कि समाज के समी 
बे समान स्थिति के न द्वो जाएं जो प्राप्त जबसरों से पर्याप्त छाम उठा सर्के | इस- 
लिए हमारे सविधान ने न केवल मूल वश, घम्म, जाति और विश्वास के आधार पर 
सब विनेदों और पक्षपातों को समाप्स कर दिया है, अपितु पिछड़े हुए वर्गों के ह््ति 
को समुन्नत करने की नो पूरी-यूरी व्यवस्था की हूँ ।! कुछ लोगों को सम्पत्ति के स्वा- 
मित्व के कारण अधिक अवसर प्राप्त हे । इसके अतिरिक्त मूलबण, जाति और घम के 
आधार पर भी कुछ व्यक्तियों को अधिक अवसर प्राप्त है। सविधान की आजा है कि 
राज्य, काम की ययोचित और मानवोचित दक्ाओं को सुनिश्चित करें! तया प्र्लेक 
नागरिक को आवध्यकतानुमार प्रमूति-सहायता प्रदान करे और प्रत्येक नागरिक को 
अवकाश का सम्पूर्ण उत्मोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा 

और सास्कृतिक अवसर प्राप्त कराने का एर्ण प्रयास करे, और किसी के श्रम अव्यी 
स्वास्थ्य का दुरुपयोग न हो/ और समी नागरिकों के लिए निःशुल्क और अनिवाय 
पदिक्षा की व्यवस्था हो* आथिक न्याय के आदर्श को प्राप्त करने की दिश्या में सविधान 
ने यप्ट्र की नीति के निदेशक तत्त्व में प्रतिज्ञा की हैं कि सभी को समान कार्य के लिए 
समान वेतन हो* तथा समुदाय की भौतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और निमन्‍्रण दे 
प्रकार बंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से साधन हो; तथा आविक 
व्यवस्था इस प्रकगूर चले जिससे घन और उत्पादन.के साधनों का सर्व-सावारण 
लिए अहितकारी केन्द्रण न हो १ ; 

किन्तु ये सब आदर्श तभी प्राप्त हो सकते है जब देश-में सभी छोगों में और 
सभी वर्गों में बन्धुता स्थापित हो जाएं । वन्धुता से यहा यह अभिप्राव हैं कि “दमी 
मनष्य जाति के प्राणी अधिकारों और गौरव-गंरिमा के अनुसार समान और वरावर 
है सभी मनुष्यों को भगवान्‌ ने अथवा प्रकृति में विवेक-बुद्धि और विचार-शक्ति 
प्रदान की है इसलिए सभी मनुष्य एक दूसरे के प्रति वन्धुता को भावना के अनुप्तार 
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आचरण करें ॥ हमारा संविधान भारत के नागरिकों में बन्धुता को उसी भावना 
का संचार करना चाहता हैं और छुआछत की मावना को मिटा कर व्यक्ति की गौरव 
गरिमा को स्थापित करना चाहता हैं ; साथ ही साम्प्रदायिक, वर्गवादी तथा स्थानीय 
एवं प्रान्तीय मावनाओ को मिटा कर समस्त राष्ट्र की एकता प्रस्थामित करना 
चाहता है । 

संक्षेप मे हमारा संविधान भारत में कल्याणकारी राज्य' अथवा 'समाज- 
सेवक” राज्य ('लागि० ता 8000 8050० 800) स्थापित करना चाहता हैं 
संविधान ने नागरिकों को अनेक अधिकार और स्वतन्त्रताएं प्रदान की है, जिनका 
केवल यही उद्देश्य हैं कि व्यक्ति का कल्याण हो । किन्तु उसके साथ ही सविधान में 
राज्य को भी कुछ ऐसी शक्तियां दी है कि व्यक्ति यदि अपने अधिकारों का अनिभ्रमण 
करने लगे अथवा यदि एक नागरिक के अधिकार समाज के लिए अहित्कर सिद्ध हूं 
जाए तो राज्य व्यक्ति के अधिकारं। के प्रयोग पर आवश्यक अकुश छगा सके 

एकल' नागरिकता (ज्ए्ठी० ए0४०७॥ए८)--मारत के सविधान ने मनाड़ा 
ओर वर्मा के संविधानो के समान, किन्तु सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान के विस 
अथवा विपरीत, अपने नागरिकों को एक नागरिकता प्रदान जी है; लर्पान्‌ भारत 
की नागरिकता । हमारे देश में दोहरी नागरिकता नही हैँ यानी एक तो समस्त देश की 
नागरिकता और दूसरी उस राज्य की नागरिकता जिसमे सम्बन्धित व्यक्ति निवास 
क्रता हो । इसलिए सभी नागरिकों के लिए एक ही प्रकार के अधिकार है जिनरा 
सभी छोग प्रयोग करते है । साथ ही मसमी नागरिकों के कर्तव्य और दायित्व 
समान ही है । राज्यों मे जहा कही १हछे नौकरी पाने अबवा छोटे-मोर्ट ठेकों को 
लेने के विषय में अधिवास नियम (70०णांला० २७०५) छागू किए जाते थे अब थे 
प्रायः समाप्त हो रहें हैं क्योकि उनके विद्यमान रहने से छुड़ल नागरिकता के छाम 
सोमित हो जाते है 

मौलिक प्रधिकार (३णापे.जालांबिं काष्टा॥3)--नत तक के किसो ससमदेय 
अधिनियम में नागरिकों के अधिकारों की कोई सूची नही दी गई थी । सत्य तो हू 
है कि प्रिटिण राजनोतिश इस बात को पसन्द नहीं करते थे हि दिलों सर्वधानिक 
अपधितियम के अधिकारों का समावेश किया जाएु। मसाइ्ममन कसीशन (क्कशणा 
0०फ्ष्ांप्जंणा) और सयुक्त संसदीय समिति (चेछणंतर एवोीजपलापपड एटय- 
गैयं((००) दोनों का यह मत था कि इस प्रमयर के अधिकारों की घोषणा से डिपान- 
मष्ददों की शक्तियों पर जकुश लगेगे और इसलिए बुत सी विपिया जय पोदित 
ही जाएगो; इसलिए १९३५ के मारत सरकार जंपिनियम से मौलिझ अपिरारा दो 
सेपान नहीं दिया, यंथषि कहा यह जाता था हि उ अधिनियम खोरइनगस्मद् 
स्विपान है । 
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इसके विपरोत कांग्रेस सदंव यही चाहती थी कि मनुप्य के अविच्छेद्य अपि- 
कारों की घोषणा होनी चाहिए और फाग्रेस के दृष्टिकोण से मनुष्य के जविच्छेश 
अथवा मौलिक अधिकार छोकतन्त्रीय शासन-व्यवस्था के लिए आवश्यक ई । इसहिएं, 
यह स्वामाविक हो गया था कि भम्पूर्ण प्रमुत्व-सम्पन्न छोकतस्व्रात्मक मारतीय गणराज्य 
के संविधान में मौलिक अधिकारों की एक विश्वद सूची होती । एक और भी कारण पा 
जिससे हमारे संविधान में मौलिक अधिकारों को भूची सम्मिलित होती । अत्यसस्यकों 
को आश्वस्त करने के लिए भी अधिकारों की घोषणा करना आवश्यक समझा गया | 

सविधान मे मौलिक अधिकारों की जो सूची दी गई है बह पर्याप्त विद्वद हैं 
यद्यपि उक्त सुची में समी अधिकारों का समावेश नहीं हैँ । मझुछ ऐसे अधिकार हूँ 
जिनको सवियान में स्थान नही दिया गया हैँ । किन्तु उन अधिकारों के सम्बन्ध में 
प्रचलित विधियों और विनियमों में समावेश हूँ | मविधान में दिए गए मौठछिक 
अधिकारों की न्यायालयों से माग की जा सकती हैं और उनके प्रवत्तंन! का स्वधानिक 
उपचार सुझाया गया हैँ | इस प्रकार सविधात ने देश की न्यायपालिका को सर्व- 
साधारण की स्वतन्त्ताओं और उनके अधिकारों का सरक्षक स्वीकार किया हैं। किन्तु 
कोई मी मौलिक अधिकार वास्तविक अथवा निरपेक्ष अधिकार नही है। स्वयं सविधान 
मे उन अधिकारों पर मर्यादाए* छगा दी हैं ओर यदि कमी देश? की सुरक्षा के लिए 
आपात काल उपस्थित हो जाए, तो उक्त अधिकार निरूम्बित किये जा सकते है । 

राज्य को नोति के निदेशक त'्ब (>7ंए्लाए० उंगरयफ/०३ ण॑ 5०० 
एणां०ए)--राज्य की नीति के निदेशक तत्व, भारतीय सविधान की एक आपूर्व 
विशेषता है । मौलिक अधिकारों का उद्देश्य हैं कि वे व्यक्ति के जीवन और उसकी 
स्वतन्त्रता तथा सम्पत्ति की रक्षा करेंगे । मौलिक अधिकारों का नकारात्मक स्वरूप 
है क्योकि वे राज्य को कुछ कार्य अथवा कृत्य करने से रोकते है, किन्तु इसके विपरीत 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व प्राकृतिक अथवा अस्ति-स्वरू के अधिकार है। 
मे राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व. देश के शासन मे मूलभूत है और विधि बनाते 
समय इन तत्त्वो का प्रयोग करना राज्य का कत्तंव्य होगा। अनुच्छेद ३७ मे स्पष्ट 
रूप से यह कहा गया है, कि इस भाग से दिये गए उपवन्धो को किसी न्यायालय हारा 
बाध्यता न दी जा सकेगी, किन्तु तो भी वे “देश के ,शासन में मूलभूत हैं ।/ १९३७ 
के आयरैण्ड* के सविधान मे भी राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वो का समावेश है 
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5. आयरलैण्ड के संविधान का अनुच्छेद ४५ आदेश देता हैं: इस अनुच्छेद मे 
सामाजिक नीति के जी सिद्धान्त रखे गए है, उन पर शासन की ध्यान देना चाहिए। विधि 
का निर्माण करते समय ससद्‌ के सदस्य इन सिद्धान्तो को क्रियान्वित करते का प्रबल 
करेगे, किन्तु सविधान के किसी भी उपवन्ध के अनुसार इन सामाजिक सिद्धान्ता को 
किसी नन्‍्यायालूम मे मान्यता नहीं दी जाएगी। १९४८ के बर्मा (छफ्घ7७) के सविधान 
के अनुच्छेद ३२ मे भी इसी प्रकार के उपबन्ध हैं। 
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संत्र की प्रकृति ([फ४प/७ ० 009 प९१७७४००)--भारतीय सविधान का 
स्वरूप सघात्मक हैं यद्यपि सविधान का अनुच्छेद १ इसको राज्यों का यूनियत बताता 
है। सत्य यह है कि पूरे सविधान मे कही भी 'फैडरेशन' ( ऋष्वकबांणा) भब्द का 
प्रयोग नही किया गया हैं। सम्मवतः ऐसा जान-वूझ्कर ही किया गया है। सविध-न 
समा के अध्यक्ष को सविधान का प्रारूप प्रस्तुत करते समय, डा० अम्बेडकर ने अपने 
प्रारम्मिक वक्‍तव्य की भूमिका मे लिखा था, “आप देखेंगे कि प्रार्प समिति ने सघान 
(765७४४०॥) के स्थान पर 'सघ' (एंग्रा०ण) शब्द का प्रयोग किया है । यद्यारि 
नाम का कोई विशेष महत्त्व नही है फिर भी समिति ने १८६७ के ब्रिटिश उत्तरी 
अमरीका अधिनियम की प्रस्तावना की भाषा को आधार बनाया है; और समिति 
का यह विचार है कि भारत को यूनियन कहना अधिक उपयुक्त होगा, यद्यवि भारत कक 
संविधान का स्वरूप सन्‍्धानीय (77०0७7७) ही हो सकता है ।!" 
जहा तक भारत का सविधान एक लिखित प्रलेख है वह सघीय सर्विधान की 
परम्परागत शर्ते को पूरा करता हैं। सविधान दोहरे राजतन्त्र का निर्माण करता हैं! 
सरकार की दो श्रेणिया है--संघ की सरकार और अवयवी राज्यों की सरकारे । 
संविधान ने सरकारो की दोनों श्रेणियों के वीच एक ही राज्य के सगठन और अधिकार- 
क्षेत्र में शक्तियों का स्पप्ट वितरण कर दिया है। प्रत्येक सरकार अपने-अपने क्षेत्र में 
दूसरे के नियन्त्रण से स्वतन्त्र हैं; और यदि कमी शक्तियों के वितरण के सम्बन्ध में 
कोई परिवर्तंव करना अमीष्ट हो, तो इसके लिए सविघान में सझोधन करना आवश्यक 
होगा ; और तदर्थ कम-से-कम आधे राज्यों के विधानमण्डलो की स्वीकृति अनिवार्य 
होगी ।? इस प्रकार न केच्रीय शासन को और न अवयवी' राज्यों की सरकारों को एक 
पाश्विक निर्णय करने का अधिकार है जिससे शक्तियों के वितरण-सम्बन्धी सर्ववानिक 
उपबन्ध का सभोधन कर सके और इस प्रकार केन्द्रीय घासन को और अवयवी एकक 
राज्यो के बीच झक्ति-सन्तुलन को ग३बड़ कर सके ) इसके अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय 
सविघान का अभिमावक है जो सविधात का निवंचन कर सकता हैं और वह सर्विवान 
की सर्वोच्चता और उसकी पवित्रता एवं गौरव-गरिमा का सरक्षक है ।* इसके अतिरिक्त 
सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक पुनरीक्षण (जवाक्ंग्र क्‍0शं०0) का अधिकार 
प्रदान किया गया है, जिससे यदि देश का कोई विधानमडल ऐसे कानून को पास करता 
है, जो सविधान के किसी उपवन्ध का उल्लघन करता हो तो सर्वोच्च न्‍्यायाहय एम 
कानन असंवैधानिक घोषित कर सकता है; अथवा यदि कोई नी झासन (िद्धीय 
अथवा एकक) अपने अधिकारुक्षेत्र का अतिक्रमण करता है अथवा अपनी शक्तियों 
को बढ़ाता है, और इस प्रकार संघीय सिद्धान्त के विरुद्ध आचरण कर के झवित-सन्तुलन 
विगाड़ता है, तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार है। 
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&ए०्तेण०. 


भारत के सविधान की मुख्य विश्येषताण झ्ठा 


किन्तु वास्तविकता यहू हैं कि सविधान ने अत्यधिक केंद्रीय शासन की स्था- 
पना की हैं, जो प्राय: एकात्मक शासन ही समझा जाएगा। सविधान की इन एकात्मक 
प्रवृत्तियों ने बहुत समा तक सघवाद की सामान्य विशेषताओं को भी नप्ट कर डाला 
है और सविधान के निर्माताओं ने ऐसा जान-वृज् कर हैं। किया था। सविधान के 
निर्माता भमली-माति जानते थे कि मारत में प्रारम्भ से ही केन्द्रापाग धक्ित्तिवों (सांप 
प्रि्चणे 40009) ने प्रमाव डाछा है । देश का विभाजन भारत के सरमक्य और स्था- 
बिल्व के लिए भारी चुनौती था ; आर विमाजन के बाद भी देश से उन पृथकतावादी 
तत्त्वो का अन्त नही हुआ, जिनको विदेशी गासन ने अच्छी तरह तैयार किया था, 
ताकि वे (विदेशी छोग) सर्देव के लिए देश में अड्डा जमाये रहे। विदेशी शासन 
भारत छोते-छोडते अपने पीछे दुर्भाग्यपूर्ण जातिगत भावनाएं, बिरादरी की भावनाएं 
और प्रान्तीयता की सकी्गंताएं छोड गया; इसलिए सविधान के निर्माताओं को बडी 
बिन्‍्ता थी कि केन्द्र को ययेप्ठ शक्तिया दे दी जाए ताकि उक्त दुर्भाग्य]र्ण तत्त्व (थंग्रांड00 
#0००४) को नियन्त्रण में रखा जा सके । इसलिए हमारे सविधान के जनको 
ने देश की एकता पर अधिक घ्यान दिया, किन्तु सघ पर कम । किसी भी देश के सविधान 
के निर्माता, सविधान को समय की वास्तविफताओं से अछूता नहीं रख सकते । वे 
ऐसा सविधान तैयार करने का प्रयत्त करते है जो सम्बन्धित लोगो का अधिक-से-अधिक 
हित-साधन करे और फिर ये इस वात की चिन्ता नहीं करते कि वे राजनीतिक- 
विज्ञान अथवा वैघानिक विधि के सिद्धान्तो से प्रयाण कर रहे हैं। बहरहाल अब हम 
विचार करेगे कि हमारे सविधान में किन-किन महत्त्वपूर्ण बातो में सघात्मक सिद्धान्त 
के प्रति उपेक्षा को गई है । 

(१) हमारे सविघान ने कनाडा के सविधान की तरह सघ के लिए तथा 
राज्यों के लिए संविधानो_ की व्यवस्था की हैं; राज्यो मे केवल जम्मू और काइमीर” 
अपवाद है। इसका यह अर्थ है कि अवयवी राज्यों की स्थिति की समानता के सिद्धान्त, 
की उपेक्षा की गई है, चाहे उस उपेक्षा के कारण कुछ भी रहे हों । शुरू मे राज्यों 
को विभिन्न श्रेणियों में जिस प्रकार वाटा गया था वह भी सघायाद के विरुद्ध था। भाग 
(ख) और (ग) राज्यों पर केन्द्रीय सरकार का नियन्त्रण बहुत कठोर था । 

(२) भारत के अवयवी राज्यो को सविधान में संशोधन करने की स्वतेन्त्र 
शक्ति नही है; किन्तु इस प्रकार की शक्ति कनाडा के अवयवी' राज्यों को प्राप्त है । 
यहा तक कि यदि कोई राज्य अपने विधानमण्डल की विधान परिषद्‌ (7:टांडग0०- 
एण्प्ाथं] 7 एफ़एबक एाश्य्र०च०) को समाप्त करना चाहे, तो भी इसके लिए ससद्‌ 
के अधिनियम+ की आवश्यकता होगी । अन्य वहुत से परिवर्तन केवल सर्वधानिक 
सशोधन के द्वारा ही छाये जा सकते है; और संविधान में संणोधन करने मे सर 
और राज्यों को समान शक्तियां और अधिकार प्राप्त नही हैं । केवछ कतिपय निर्देशित 
मामलों को छो:कर, जब कि कम-से-कम आधे हाज्यो के विधानमण्डलो की तदर्थ 


स्वीकृति आवश्यक होती है, सविधान में समद्‌ तमी मशोधन कर सकती हैं जब प्रत्येक 
7 पक 03572: 
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सदन द्वारा उस संदन की समस्त सदस्य-सख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित 
और मतदान करने वाले सदस्थो के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से वह विधेयक 
पारित हो जाता हैं । 

(३) संघवाद का एक महत्त्वपूर्ण सिद्धान्त वह है, जिस पर संयुक्तराज्य 
अमरीका का सविधान भी आधारित हैं कि अवयवी' एकक राज्य के आकार और 
जनसख्या के ऊपर विचार किये विना ही सभी सघटक राज्य समान माने जाते है! 
हमारे सविधान में राज्य समा मे सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व नही दिया गया 
हैं। बहुत से राज्यों के सदस्यो की सख्या में भेद हैं। इसके अतिरिक्त हमारी राज्य- 
समा मे केवल राज्यों के प्रतिनिधि ही नहीं है जबकि कनाडा कीं सीनेठ मे केवल 
राज्यो के प्रतिनिधि ही होते है । हमारी राज्य-सभा मे राज्यों के प्रतिभिषियों के 
अतिरिक्त बारह ऐसे सदस्य होते है जिन्हे राष्ट्रपति नामाकित करता है ।? यह सघीय 
सिद्धान्त की घोर उपेक्षा है । 

(४) मारत मे जिस रूप मे दोहरे राजतन्त्र (वेपघ। 9०४59) की व्यवस्था 
की गई हैं वह्‌ भी सघीय सिद्धान्त की उपेक्षा ही है । राज्यों की प्रमुता (307०० ६०७) 
को, जिसे प्रो० ब्हीर अवयवी राज्यों की' सयुक्त एवं स्वतन्त्र स्थिति कहते है, अमरीकी 
सविधान ने भी स्वीकार किया हैं और इसीलिए उक्त देश में दोहरी नागरिकत 
दोहरे अधिकारीगण और दोहरी न्‍्यायालय-व्यवस्था कर दी गई है; किन्तु भारतीय 
संविधान ने कताडा के सविधान का अनुसरण करते हुए केवल इकहूरी नागरिकता की 
व्यवस्था की' है, यद्यपि भारत मे दो श्रेणियों के अधिकारी होगे--राज्याधिकारी 
एवं अखिल भारतीय अधिकारी । किन्तु सयुक्त राज्य अमरीका की तरह हमारे देश 
में भी अखिल सधीय विधियों और राज्यों की विधियों की' क्रियान्विति मे स्पष्ट 
विभाजन-रेखा नही है । व्यवस्था ऐसी की गईं हैं कि राज्य के अधिकारी राज्य की 
विधियों के अनुसार आचरण करेगे और साथ ही सघीय विधियों के अनुसार भी आधरण 
करेंगे; और अखिल सघीय अधिकारी जिस समय राज्यो मे कार्ये करेगे तव भी उसी 
“प्रकार राज्य की विधियों के अनुसार प्रथासन करेगे । सविधान का अनुच्छेद १५८ 
उपबन्धित करता है कि “सघ की कार्यपालिका किसी' राज्य या उसके प्राधिकारों को 
किसी ऐसे विषय-सम्वन्धी ऋृत्य, जिन पर सघ की कर्ययालिका झवित का विस्तार 

है, सौप सकेगी । इस सम्बन्ध मे सविधान के अनुच्छेद २५६ और २५७ भी है। 
“अनुच्छेद २५६ स्पष्ड आदेश देता हैं कि “यह राज्यों का कत्तंव्य होगा कि वे ससद्‌ द्वारा 
निर्मित विधियों का पालन करे ।” अनुच्छेद २५७ आदेश देता हैं कि “प्रत्येक राज्य 
की कर्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग होगा कि जिससे सघ की कामपार्लिका 
शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन या प्रतिकूल प्रमाव न हो ।” सघ की कार्यपालिका पक 
का विस्तार किसी राज्य को ऐसे निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जो भारत सरकार 
को उम प्रयोजन के छिए आवश्यक दिखाई दे | इसके अतिरिक्त संघ की कार्यपालिका 
शक्ति का विस्तार राज्य को किन्‍्ही ऐसे सचार साधनों के निर्माण करने और बनाएं 





]. अनुच्छेद ८० । 2. अनुच्छेद ५। 
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*रखने के छिये निदेश देने तक भी विस्तृत होगा जिनका राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व का 
“होना उस निदेश में घोषित किया गया हो । इस सम्बन्ध में अन्तिम बात यहु है कि 
'संघीय विधियों के प्रशासन के लिए अछग से सघाय न्यायालयों को व्यवस्था नहीं की गई 
हैं। कनाडा के है। समान हमारे देश मे भी एक ही प्रकार के न्यायालय राज्य में दोनो 
अकार की अर्थात्‌ संघीय विधियों और राज्य की विधियों का प्रशामन करते है। 
राप्ट्रपति ही! सर्वोच्च न्यायालय एवं राज्यों के उच्च न्यायालयों के म्याग्रार्'शो की 
नियुक्ति करता है। अनुच्छेद २२२ के अनुसार, “राष्ट्रपति, भारत के मुख्य स्यायाधि- 
पति से परामझश कर के भारत राज्य-क्षेत्र मे एक उच्च न्यायालय से किसी दूसरे उच्च 
न्यायालय को किसी न्यायाधीण का स्थानान्तरण कर मकेगा।" 

(५) किसी सघ शासन को केवल राज्यों को निदेश-मात्र देने का ही अधि- 
कार नही है। यदि सघ की का्यंपरालिका द्वारा निदेश का अनुवतेन करने मे या उनको 
प्रभावों करने में कोई राज्य असफल हुआ हैं, वहा राष्ट्रपति के लिए यहू मानता 
विधिसगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई हैं जिसमे राज्य का शासन इस सविधान 
के उपबन्धो के अनुकूल नहीं चछाया जा सकता ।'' और इस प्रकार कुछ समय के 
लिए राज्य का भासन निलम्बित कर दिया जाएगा ॥ इसका अर्थ है राज्य को सघ के 
गुकात्मक शासन में ले आना | अतः अनुच्छेद ३६५ द्वारा प्राप्त शक्ति सघ शासन के 
लिए अत्युत्तम हथियार का कार्य करती है। परन्तु सितम्बर, १९६८ मे केरल सरकार 
ने केन्द्रीय सरकार के निर्देश को (जों फि १९ सितम्बर, १९६८ को हुई केन्द्रीय राज्य- 
कर्मचारियों की हडताल के सम्बन्ध मे जारी किया गया था) मानने से इनकार कर 
दिया और उस समय केन्द्रीय सरकार ने अनुच्छेद ३६५ द्वारा प्राप्त शवित्त का प्रयोग 
न किया ] 

१६) किसी राज्य के राज्यपाल के प्रतिवेदन पर किसी राज्य के धामन को 
निलम्बित किया जा सकता हूँ । राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर 
और मुद्रा-्सहित अष्पिय द्वारा नियुक्त करेगा ।१ इस प्रक/र राज्यपाल उस दल का 
नामाकित व्यवित होगा जिसका संघीय शासन पर अधिकार होगा । राष्ट्रपति के प्रमाद- 
यर्यन्त राज्ययाल पाच वर्ष की अवधि तक पद घारण करेगा ।* इसका यह स्पप्ट अर्थ 
है कि सघीय शासन यदि चाह तो राज्यपाल को उसके सामान्य कार्यकाल मे भी हटा 
सकता हूँ । इसका स्पप्ट फल यह होगा कि राज्यपाल, सपीय शासन के अभिकर्ता 
के रूप में कार्य करेगा । जब तक उसी एक दल का शासन केदद्र में भी है और राज्यों 
मे भी है, राज्यपाल और मन्स्रिमण्डल में विरोध हो जामे की कोई सम्मावना नहीं 

है । किन्तु जब केन्द्र में और राज्य में विभिन्न दलों का शासन है, उस समय ऐसी 
सम्भावना आ सकती है कि राज्य का प्रमुख होने के नाते राज्यपारछू और राज्य के 
मन्त्रिमण्डल मे विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए ; विशेषकर जबकि केन्द्र और राज्यों 
के हितो मे >कराव हो जैसा दि १९६८ में पश्चिमी बगाल में हुआ । उस स्थिति मे 
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केन्द्रीय शासन अपने अभिकर्त्ता (४८०॥॥) राज्यपाल को-प्रमावित कर सकता है और 
उसके द्वारा राज्य के शासन की नीति और प्रस्तावों को नियन्त्रित और प्रभावित कर सकता 
हैं। बदि राज्यपाल, केन्द्रीय भासन की इच्छानुसार राज्य के घ्रासन को, नियन्त्रित करे 
में अखफल रहता है, और यदि केन्द्रीय शासन के अभिकर्त्ता के रूप में उसका राज्य 
के मन्त्रिमण्डल से समझौता नही हो पाता, तो उस स्थिति में राज्यवार के प्रतिवेदन 
पर केन्द्रीय शासन राज्य के शासन को निलम्बित करके अपने अधिकार मे ले सकता हैं। 
राज्य की सर्वघानिक झासन-व्यवस्था को निरूम्बित करने से पूर्व निर्वाचक-वर्ग 
(०००००/०) से अपील नहीं की जा सकती । संसदीय झासन-ब्यवस्था के साथ 
यह अन्याथ हैं। सविधान के अनुच्छेद ३५६ के अनुसार राज्यपाल के प्रतिवेदन पर राज्य 
की शासन-व्यवस्था को निलम्बित कर देना भी सर्घाय सिद्धान्त की भारी उपेक्षा है क्योकि 
संघीय सिद्धान्त मे केन्द्रीय अथवा राष्ट्रीय सरकार तथा अवबंवी एकको की सरकारें 
एक दूसरे से स्वतन्त्र भी हैं और सहयुक्त भी. हैं । 

(७) किसी राज्य का राज्यपाल केवल सर्नधातिक अथवा औपचारिक 
प्रमुख ही नहीं हैं। सविधान के अनुच्छेद २०० तथा २०१ इस तथ्य के साक्षी हैं कि 
राज्यपाल, राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी अनुमति रोक 
सकता है अथवा ऐसे विवेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित रख सकता हैं। 
राज्यपाल द्वारा जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ रक्षित कर लिया जाए, पेंब 
“राष्ट्रपति यह घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो सम्मति देता है या सुम्भति 
रोक छेता है।” ससदीय घासन-व्यवस्था मे यह असम्मव है, कि स्वयं सन्त्रिमण्डल जो 
व्यवस्थापन मे पहल करता है, व्यवस्थापन का समर्थन करता हैं और उसको विधान- 
मण्डल मे प्राण॑पण से प्रयत्न करके पास करता है, स्वय राज्यपाल से प्रार्थना करेया कि 
वह किसी पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक ले अथवा उसे राष्ट्रपति के विचारा्क 
रक्षित रख ले ) 

(८) भाग (ख) राज्यों के न रहने से सविधान के पुराने अनुच्छेद ३७१ के 
स्थान पर नथा अनुच्छेद ३७२ रखा गया है। इसके अनुसार आन्प्न प्रदेश और पजव 
की विधान समाओ मे प्रादेशिक समितियों (पलढ8००७) (.०प्राग्रा/०८७) की व्यर्वर्था 
हुई थी । यह एक प्रकार की नवीन स्वंधानिक प्रणाली है जो अब तक अज्ञात थी । 
मवम्बर, १९६६ मे पंजाब राज्य के पुन्गंठन और उसके फडस्वरूप पंजाब तथा हरियागा 
राज्यों की स्थापना से पजाब में यह व्यवस्था समाप्त हो गई | 

(९) केन्द्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण ही सघीय सिद्धान्त का 
सार है। इस सम्बन्ध में हमारा नवीन सविधान १९३५ के भारत सरकार अधिनियम 
कय अनुसरण करता है जो सधीय परम्परा के अनुकूल नही हैं। भारतीय संविधान 
में विपयो की तीन सूचिया दी गई है: सघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती मूची £ 
और अवशिष्ट शक्तिया ससद्‌ को सौप दी गई है। सयुक्त राज्य अमरीका और आस्ट्रेलिया 
में विनिदिष्ट झक्तिया केन्द्रीय आसन को दी गई है और अवशिष्ट शक्तियां राज्यों की 

+ सौष दी गई है । कनाडा के सविधान में शक्तियों की दो सुचिया हैं, एक. का 
अधिराज्य ([0०णएंग ) के लिए है, और दूसरी सूची प्रान्तों के लिए है तथा 
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अवशिष्ट शक्तियां भी अधिराज्य को ही सीप दी गईं है । डा० जैनिग्ज के अनुसार, 

अवश्विष्ट शक्तियों का कनाडा के सविधान मे कोई महन्व नहीं है। क्योकि कुछ 
अ्गणित विषय ही इतने विस्तृत है जैसे 'प्रान्त मे सम्पत्ति-सम्वन्धी और नागरिक 
अधिकार' कि अवशिष्ट विपय प्राय: कुछ नहीं वचते । कनाडा के सविवान में शक्तियों 
का जो वितरण हुआ हैं, उसकी महत्त्ववूणं विशेषता यह है कि शक्तियों की दोनों 
भूचियों को साथ-साथ पढ़ना चाहिए, क्योकि एक का निर्वचन दूसरी सूची के निर्वेचन 
पर आधारित है |” 


सव मिला कर केन्द्रीय शासन को ९७ विपय सौपे गए है और राज्यो को 
६६ बिपय सौपे गये है। समवरत्ती सूची में कुल ४७ विपय है। केन्द्र और राज्यों 
दोनो को ही समवर्त्ती विषयों पर व्यवस्थापन करने की छूट है किन्तु यदि दोनो ही 
उक्त विषय पर विधि तेय।र करे और यदि राज्य द्वारा पारित विधि उसी विषय पर 
संम्चद्‌ द्वारा पारित विधि के उपवन्ध से मेल न खाती हों, तो संघ द्वारा पारित विधि 
प्रभावी होगी और राज्य द्वारा पारित उक्त विधि निलम्बित हों जाएगी । ससद्‌ को 
यह भी अधिकार हैं की राज्यों की सूची के किसी विषय पर विधि तेयार कर सकती 
है; किन्तु झर्त यह है कि राज्य-सभा अपने दो-तिहाई के अन्यून बहुमत से पास करके 
यह घोषित करें कि उक्त विपय अयवा बहुत से विषय अखिल सघीय महत्त्व के है 
अबवा राष्ट्रीय हित से सम्वन्धित है ।! यदि आपात की' उद्घोपणा प्रवर्तन में हो, 
भारत के सम्पूर्ण राज्य क्षेत्र के अबवा उसके किसी भाग के लिए राज्य सूची में प्रगणित 
विपयो में से किसी के बारे में सखद्‌ को विधि बनाने का अधिकार होगा ।* अन्तशः, 
अनुच्छेद २५३ “सस॒द्‌ को किसी अन्य देश के या देशों के साथ की हुई किसी सधि, 
करार या अभिस्मय अथवा किसी' अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सस्था या अन्य निकाय में 
किये गए किसी निश्चय के पस्चिल्न के लिए भारत के सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके 
किसी भाग के लिए कोई विधि वनाने की शक्ति प्रदान करता हैं।” यह अनुच्छेद 
बहुत ही स्पष्ट हैं और जैसा कि जैनिग्ज ने कहा हैं “सघीय ससद्‌ किसी भी विषय पर 
अधिकारु्षेत्र प्राप्त कर सकती है यहा तक कि इसी उपवन्ध के द्वारा विश्वविद्यालयों 
की शिक्षा पर भी विधि बता सकती है; क्योकि यहू माना जा सकता हैं. कि भारत 
का अन्तरविश्वविद्यालय बोर्ड एक अन्तर्राष्ट्रीय निकाय हैं क्योकि उसमे वर्मा और 
शथोडका के विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित है ।* 

(१०) शेप अधिकार-क्षेत्र आयातकाछीन शक्तियों के अन्तर्गत प्राप्त कर छिया 
गया हूँ।* इन शवितियों के सम्बन्ध में इस समय हम विस्तार से विचार नही करेगे । 
डा० अम्बेदकर ने संविधान समा में स्वीकार किया था कि सविवान पूर्णतः सधात्मक 
संविधान नहीं बन सका है । यह ऐसा संविधान है. जो सामान्य काल में साघात्मक 





3. अनुच्छेद २४९।॥ 2. अनुच्छेद २५०॥ 

3. बण्रायंगहुड ३ $णा० एगफलॉल्ऑजांल ० प9 वावंया एग्राइशए/प्राणा, 
99. छंपपे ए 06. 

, अनुच्छेद २५०, ३५६, ३६५ . « वि पु 


856 भारतीय गणराज्य का शासन 


सविधान रहेंगा और युद्धकाल मे अयवा आपात्कालों में यह एकात्मक सविधान हो 
जाएगा ; और उस समय इस सविधान का स्वरूप ऐसा हो जाएगा कि इसमे कोई 
सधात्मक विशेषता न रह जाएगी (7? 

(११) सविवान के अनुच्छेद ३२४ के अनुसार एक निर्वाचन-आयोग की 
व्यवस्था की गई हैं । उक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता हैं। 
निर्वाचन-आयोग ही ससद्‌ के तथा राज्यों के विधान-मण्डलो के निर्वाचनों का अवीक्षण, 
निदेशन और नियन्त्रण करेगा । 

(१२) इस सम्बन्ध में अन्तिम बात यह हैं कि राष्ट्रपति ही अपने हस्ताक्षर 
और मुद्रा-सहित अधिपत्र द्वारा निवन्‍्ब्रक-महालेंखा परीक्षक (000फ/णीक था 
2प्रवा०ण'-(०ाणत)) की नियवित करता हुं ।! नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक सध के 
और राज्य के वित्त पर कठोर नियन्त्रण रखता हे । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि भारतीय सविधान में संघ और राज्यों की स्थिति 
बरावर की नही हैं और सध सरकार राज्यों की सरकारों की अपेक्षा नि.सन्देह सर्वोच्च 
स्थिति का उपभोग करती &। ऐसी शासन-व्यवस्था को सघात्मक नही कहां जा सकता 
जिसमे एफ झासन की स्थिति इतनी उच्च हो फि वह दूसरे शासन को बनाने और विगाटने 
की क्षमत/ रखता हो ! यह हो सकता हुँ फि इस प्रकार के झासन फा स्वरूप सघात्मक 
हो, किन्तु किसी शासन के सघात्मक स्वरूप से ही संघ का निर्माण नहीं हो सकता । 
भारतीय संविधान मे भी सघीव ढाचा इस प्रकार तैयार किया गया हे कि भाख 
सरकार जब चाहे, स्थानीय मामलो में भी राज्यों की नीतियों को प्रभावित कर सकती 

है । भारतीय सवियान के निमताओं ने कुछ भी कारणों से ऐसा सविवान तैथार 
किया हो, किन्तु स्पष्टत. उनके अथक परिश्रम का फल ऐसी एकात्मक शासनव्यवस्था 
हैं जो १९३५ के भारत सरकार अधिनियम द्वारा प्रस्तावित शासन-व्यवस्था से भी 
अधिक एकात्मक हैं । श्री वसु का कथन है कि “मारत का सविधान न तो पूर्णतः 
सघात्मक है और न पूर्णत. एकात्मक, अपितु अश्ञत. दोनो का सम्मिश्रण है! यह एक 
संघ है अथवा विभिन्न गुणो अथवा विशेषताओं की समष्टि है ।”* श्री बसु भी इस 
सम्बन्ध में मौन है कि हमारे जस सविधान को किस प्रकार का सविधान कहा जाए । 
यदि भारतीय सविथान के प्रशंसक भारत को सधान (#७०७४४४००) कहने से सन्तोष 
अनुभव करते है तो प्रो० व्हीयर (५४॥०००) ने हमारे सविधान की जिन ब्ब्दो मे 
व्याख्या की हैं, वह सर्वश्रेष्ठ है । उनका कथन है : “भारत का नया सविधान ऐसी 
जासन-व्यवस्था? को जन्म देता है जो अधिक-से-अधिक अद्धेंन्संचीय (१४४४-श५०४) 

हैं ; अयवा यह कहिए कि उसका स्वरूप अवनतिशील अथवा प्रक्रमगशील (0०एणे४- 


धणाणा गा शोश्मवर०आ)) हैं, अथवा भारत का एक एकात्मक राज्य है जिसमे 
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कतिपय संघीव विश्येपताए गौण रूप से आ गई है किन्तु हम उसको ऐसा सघात्मक 
अथवा संधानात्मक्‌ राज्य नही कह सकते जिसमे गौण रूप से एकात्मक राज्य की विशेष- 
ताओं ने प्रवेश पा छिया हो ।” किन्तु प्रो» ब्हीयर भी मारतीय सविवान को अधिक- 
से-अधिक अद्धं-सघीव कहते हैं। 
जहा मारतीव संविधान विश्युद्ध घास्त्रीव दृष्टि से सघात्मक सविधान नहीं है, 

उसने इस रूप मे कार्य भी नहीं किया हैं। जब से भारतीय सविवान प्रारम्भ हुआ है 
उसकी प्रवृत्ति निरन्तर केन्द्रीयकरण की ओर ही रही है । तरकालीन केन्द्रीय उद्योग 
मन्‍्त्री थ्री| एम० एम० शाह ने अहमदाबाद के 'हैरल्ड लास्की इस्टीट्यूट ऑफ पोलिटि- 
कूल साइस!” में भाषण देते हुए इस प्रवृत्ति की भत्संना की हैं और कह हैँ फि सघात्मक 
घासन ऊे केन्द्र को केवल अनुमूत्ि होनी चाहिए जब कि राज्य दिखाई देने चाहिए ।”? 

कौसिल ऑफ पब्डिक अफेयर्स (0०णाता ० एच्ा८ /वीकाब) के तत्वाव- 
घान में मद्रास में नवम्बर, १९५९ में जो परिसम्बाद हुआ था, उसमे भारतीय संविधान 
की क्रिय/न्विति की कठोर आलोचना की गई थी । बहा प्राय' सभी वक्‍ताओ ने यह 
विचार व्यक्त फिया था कि केन्द्रीय सरकार बहुत शक्तिशाली होती जा रही। है और 
वह राज्यों की स्वतन्त्रता का अपहरण कर रही हैं । केन्द्र तथा अन्य समस्त राज्यों में 
एक ही दल का प्रमुत्व हैं । फलस्वरूप नीति का केन्द्रीयकरण हो गया है ओर सघ- 
वाद (फ९तेटाथोंशा) फा सिद्धान्त पीछे पड गया हू। केन्द्रीय सस्कार राज्य सरफारों 
को अपनी अधीन सरकार समझती है । काग्रेस का ससदीय बोडडे राज्य सरकारो को 
बनाने और विगाडने वाल्य हैं । राज्यो के मुख्य भन्नी अपनी इच्छा से अपने मन्त्रि- 
मण्डल का निर्माण नहीं करते, वर्कि वे केन्द्रीय संसदीय बोर्ड की सलाह से अपने 
साथियों को चुनते है । 

राज्य के राज्यपालों को सविवान की भावना के अनुसार नियुक्त नही किया 
जाता । उन भृख्यमन्त्रियो अथवा दरूगत नेताओ को, जो निर्वाचन में हार जाते है, 
राज्यपाल बना दिया जाता है। कमी-कमी केन्द्रीय सरकार के मन्त्रियों को राज्यपाल 
बना दिया जाता हैं और राज्ययालों को मुख्यनन्त्री | इसमे आप राज्यपाल शासन 
के लागू होने का दु खान्त नाटक मी जोड़ दीजिए । 

एकीकृत आधार पर आधिक नियोजन ने भी केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति को 
प्रोत्साहन दिया हैं। योजना आयोग के इतिहास से यह वात स्पष्ट हो जाती हैँ कि 

वह ध्यवहार मे केन्द्रीय सरकार फा एक भाग वन गया है । 

पुनर्गंठित राज्यों के आकार और जनसंख्या भो संघवाद के प्रतिकूठ हैं। कुछ 
क्षेत्रों का राजनीतिफ प्रमाव जन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक है । 

स्विधान का संकज्ोपन झौर सविधान को कठोरता (-शणावशएणा ० (06 
एग्ाशपप्णा शाप ॥5 प्नष्ठाकाक)--हम भारतीय सविधान को कुछ लचीला 
और कुछ कठोर कह सकते हैं । प्रो० व्हीयर के अनुसार मारतीव सविधान चरम 
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न्यायिक पुनरक्षण (एप्वालंया है०एां०४) +दुमारे संविधान ने सर्वोच्च 
न्यायालय को स्थापना की हैँ और उस में न्यायिक पुनरीक्षण का सिद्धान्त नि.सन्देह 
उपलक्षित है । शासन के विभिन्न अंगों पर सविधान ने निश्चित मर्यादाएं और अकुम 
लगा दिए हैं और यदि घासन का कोई उपकरण उफ्त मर्यादाओं का उल्लंघव करेगा 
तो सम्बन्धित अधिनियम या विधि अवध हो जाएंगे । उदाह्रणस्वरूप, अनुच्छेद १३ 
आदेश देता है कि “राज्य कोई ऐसी विधि नही वनाएगा जो इस भाग द्वारा दिए अधिकारों 
को छोनती या न्यू करती हो और इस सण्ड के उल्लंघन में बनी प्रत्येक विधि उत्हंपन 
की मात्रा तक शून्य होगी ।” उसी प्रकार अनुच्छेद २५१ और २५४ का आदेश है 
कि यदि सम्रद्‌ द्वारा पारित बिधियों और राज्यों के विधानमण्डलों द्वारा निभित विधियों 
में असगति हो, तो कतिपय हाछतो में राज्य की विधि अवध हो जाएगी । यह निर्णय 
न्यायालय ही करेंगे कि क्‍या किसी विधि द्वारा संवेघानिक मर्यादाओं का उल्लघन 
हुआ हैँ अथवा नहीं; और यह भी न्यायालय ही' निर्णय करेगे कि सघ की विधि और 
राज्य की विधि मे कोई अमगति हैं अथवा नही । सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक पुनरीक्षण 
के सम्बन्ध में अपने अधिकार-क्षेत्र की सीमाओ की परीक्षा करते हुए कहा था, “मौलिक 
अधिकारों को मर्यादित करने वाला विधान तमी वैध माना जाएगा यदि उसने साथ ही 
उन अधिकारों के प्रयोग के सम्बन्ध में भी न्याययुक्त एवं ययार्थ अकुझ उपवन्धित कर 
दिए हो; और न्याययुक्तता और ययाथथता का निर्णय केवल न्यायालय ही करेगे । 
विघानमण्डल को यह्‌ निर्णय करने का अधिकार नही है कि मर्यादा का अकु् 
(7०8ध7५ा०7) न्याययुक्‍त अथवा ययार्थे है या नहीं ; यह इस न्यायालय के विरंय 
का विपय है।” 
धर्म-निरपेक्ष राज्य (3 80८ए०7 $9०)--“घधर्म-निरपेक्ष राज्य का केवल 
यही उद्देश्य रहता है कि देश में राजनीतिक झान्ति बनी रहे और देश की स्वतन्वता 
बनी रहे; और ऐसा राज्य अपनी सारी योजना और शक्त्ति लोगों की आर्थिक समृद्धि 
और सामान्य जन-कल्याण के लिए ही व्यय करता है| इसलिए धर्म-निरपेक्ष राश्य 
का अर्थ ऐसी शासन-व्यवस्था है जो सासारिक आवश्यकताओं के अनुसार तया आधुनिक 
विज्ञान पर आधारित आधुनिक सस्क्ृति के मूल मंत्रों के अनुसार क्रियाकलाप करती हो । 
धर्म-निरपेक्ष राज़्य अपने आधुनिक क्रिया-कलापो में किसी ऐसे धर्मविशेष की शिक्षाओं 
या विश्वासों,पर अमल़ नही करता जो उक्त राज्य की सीमाओ में माना जाता हो चाहे 
उक्त धर्म के मानने वालो की सख्या कितनी भी हो ! इसलिए घमं-निरपेक्ष राज्य किसी 
विद्योप घ॒र्म के प्रचार पर न तो व्यय कर सकता है और न उसके साथ अपने आपको 
किसी प्रकार सम्बद्ध कर सकता है । ऐसा राज्य सभी मागरिकों को घर्मं की पुरी 
छूट देता है; किन्तु ऐसी छूट विधि और नैतिकता का अतिक्रमण न करे) धर्म व्यक्तिगत 
मामला है और यह व्यक्ति की अपनी इच्छा और उसके विश्वास की चीज है। 
“(किन्तु इसका यह्‌ अयये भी नही है कि धमं-निरपेक्ष राज्य अपने शासनिक क्रियानकलायएं 
मे सास्कृतिक और नैतिक विवयो पर भी वठस्थ रहेगा। धर्य-निरपेक्ष राज्य ऐसे सास्क्रतिक 
और नैतिक विषयों से अपने आप को सम्बद्ध रखेगा जिनको सामान्य बहुमत का समर्थन 





भारत के सविधान की म्‌ झ्य विशेषताएं 86॥ 


भाप्त हैं और जो राज्य की सामान्य नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों की प्राप्ति मे सहायक 
होगे |”! 

भारतीय सविधान ऐसा पूर्ण धमं-निरपेक्ष राज्य स्थापित करता हैं जिसमे 
किसी प्रकार के धामिक अथवा जातिगत पक्षपात का कोई स्थान नही होगा । सविधान 
ने यह भी आदेश दिया हूँ कि सार्वजनिक व्यवस्था, राज्य की सुरक्षा, सार्वजनिक स्वास्थ्य 
और सदाचार को ध्यान में रखते हुए सभी व्यक्तियों को धर्म, उपासना और अन्त - 
करण की स्वतन्त्रता का पूरा अधिकार होगा । इसके अतिरिक्त सभी नाग्ररिको को, 
विना किसी ऐसे विभेद के, जिसका सम्बन्ध धामिक विश्वास, जाति, धर्म अथवा लिग 
से हो, समान अधिकार प्रदान किए गए हैं। 

हम,रे देश में राजनीति का सर्देव धर्म के साथ अटूट सम्बन्ध रहा है किन्तु 
हमारे नये राज्य का धर्म-मिरपेक्ष आधार हमारी पुरानी परम्पराओ से क्रान्तिकारी 
अयाण इगित्त करता हैं । किन्तु हमारे इतिहास के तथ्य, हमारी राष्ट्रीय स्वतन्त्रता 
के जन्म से पूर्व की घटनाएं और हमारी भारत को सुदृढ़ और सयुकत बनाने की दृढद 
इच्छा इन सबने मिलफर, मास्त की द्रप्टव्य विभिन्नताओं के बावजूद, हमको मजबूर 
किया कि राज्य का स्वरूप धर्म-निरपेक्ष रखा जाए क्योंकि और कोई मार्ग ही 
नहीं था। 

वयस्क- मताधिकार (300६ 80४/7०8०)--देश को धर्म-निरपेक्षता के आदर्ण 
की ओर ले जाते हुए, सविधान ने जातिगत निर्वाच॒क॒5ण्डल और जातिगत प्रतिनिधित्व 
को सर्देव के लिए समाप्त कर दिया हैं। इससे राष्ट्रीय सर्क्य बढेगा। हमारे सविधान 
की एक अन्य क्रान्तिकारी विज्ञेपता हैं--वयस्क मताधिकार। प्रो० श्री निवासन ने 
लिखा है कि “देश मे पूर्ण वयस्क मताधिकार का सूत्रपात करके और उसके साथ, 
और किसी प्रकार की अहंताएं, आरोपित न कर के सविधान समा ने अत्यन्त माहस 
और निष्ठा का कार्ये किया था ।* १९३५ के भारत सरकार अधिनियम ने केवल 
१४ प्रतिभत जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया था । इस १४ प्रतिशत में भी 
स्त्रिया को तो नाममात्र का मताधिकार दिया गया था ॥ नये सविधान ने स्त्रियों और 
चुरुपी को मतदान का बराबर अधिकार दिया है। 
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अग्रध्याय ३ 


मौलिक अधिकार और राज्य को नीति के निर्देशक तत्त्व 


(६ए595आए६५७7.४, पाठ्य 35फ परसतष्ठ झाप्इटाप्ट 
छ््ाउएटाश,ए5 07 श्जयफ ए0705) 


मौलिक अधिकारों का महृत्त [79 वपफु॒रायराव्र रण कफावेबशाट्पायों 
ऐह3)--/अधिकृर हो हिसी सज्य के आधार हैं । अधिकार ही वे यूथ हैं जो 
शामन-सत्ता को न॑निर स्वस्प प्रदान करते हैं । मौलिक अधिकार प्राकृतिक अधिकार 








जधिकारों के सम्मिलित कर देने से व्यक्ति के ऐसे मूठ अधिकार, जँसे जीजित रहने 
का अधिकार, सतन्वता, अभिव्यक्ति, धर्म और विश्वाम आदि के अधिकार हर स्थित्ति 
में अनुल्टंधनीय ई और उन्हें सत्ताइढ़ बहुसत्यर दर मनत्राहे तरोक्ते से जासानों 
से नहीं बदल सकता | मौलिक अधिकारों के दिद्धान्त हा यह अय॑ भी है कि झातन 
स्व॒तस्त्र हो और मर्यादित हो । मौलिक सधिक्तार झासत और विधान मण्डल के ऊपर 
यंवुध-्वरूप रहते हैं । उनके कारण विवानमण्डल स्वेच्छात्रारी नही बने फते । 
स्यपालयों का यह फर्लेव्य है कि वे मोलिक जधिक्षरों को रक्षा करे। 2मीलिए मोलिक 
अधिकारों की माय स्थाबाल्यों में क्री जा सकती है । 

मूछ अधिकारों का अध्ययन करते समय यह बाद रखता आवश्यक है कि वे 
अधिकार निरकुम (७03०४/०) नहीं हैं! मूल अधिकारों पर कतिपय अंकुश रखना 
जावस्पक हो जाता है वाक्ि सन्यूर्ष समाज अवबा राज्य के हित सुरक्षित रहें । स्वतन्त्रता 
का अर्थ विज्व अववा दुव्यवस्था नहीं हैं! इसीलिए अधिकारों के साथ-साथ अंदृझ् 
नितान्त आवश्यक हैं; ऑर कई सविवानों ने दस प्रकार की नर्वादाए लगा दी हैं । 


र् 


जेब सविधात विस्तृत अधिकार दे देते हैं; किन्दु उत अधिकारों क्ा निर्वेचन न्यायालयों 
पर छोड़ देते हैं, ठो दस प्रदार सार्वजतिक हित में मूठ अधिकारी के ऊपर उचित और 
आवश्यक अंकुच् छूगा दिए जाते हैं । 

संबियान समा और मूछ अधिकार ((णफछाराग्रला£ 35०० ७[छ वे शह० 
कंपातबमल्याव। पिडगव )--अपनी पूर्वधोषणाओं को देखते हुए कांग्रेस इस बात के 
लिए वचनवद्ध थी कि वह स्वतन्त्र भारत के संवियान में वायरिकों के कतिपय सूछ 





अधिकारों को नो स्वीकार करें । जनवरी, १९४७ में समिति ने उद्देस्यों उम्बन्धों जग 
प्रस्थाव पास क्रिया था, उससे मूल अधिकारों के चामान्य सिद्धान्त नित्चित कर दिए 
गए थे । सना ने सरदार वल्ठसमार्ड पटेछ को अच्यक्षता मैं अल्वसल्यकीं के ७ 

में सिफारियें करने के लिए एक समिति निवुक्त को थी। इस समिति ने 
उपसमिदि नियुक्त को जिसने दो प्रकार के मूल अविकारयों के सुझाब हिए। « 


47] भारतीय गणराज्य का शासन 


जआज्ञा प्रदान की है कि वह्‌ मौलिक अधिकारों पर सीधे निर्वन्ध गा सकेगा।”! इसीलिए 
भारत के न्यायालय ऐसी किसी विधि को अवध घोषित नही कर सकते, जो व्यक्तिगत 
स्वतन्त्रता को मर्यादित करती हो, यदि ऐसा स्वीकार कर लिया जाए कि उक्त विधि 
पास कर देना विधानमण्डल के अधिकारुक्षेत्र में है ॥* 
इस प्रक/र भारत के सविधान ने उसी रूप में विधानमण्डल के ऊपर न्याय- 
पालिका की सर्वोच्चिता को स्वीकार नही किया था जैसा कि संयुक्त राज्य अमरीका 
में हैं, यद्यपि सविधान ने न्यायपालिका को ऐसी' विधियों के ऊपर न्यायिक पुनरीक्षण 
का अधिकार प्रदान किया हैं जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करती हों । संघीय 
विधानमण्डल अथवा ससद्‌ को अधिकार है कि वह अनुच्छेद ३६८ में वणित प्रक्रिया 
के अनुसार सविधान में सशोधन कर के मौलिक अधिकारों को कम कर सकती हैं 
अवबा उन्हें समाप्त भी कर सकती हूँ । सयुकत राज्य अमरीका की प्रथा के विपरीत 
इस कार्य के लिए राज्यों के विधानमण्डलो का अनुसमर्थन आवश्यक नही है। इस प्रकार 
ससद्‌ को अधिकार हु कि वह विशेष बहुमत प्राप्त करके, न्यायपालिका के अवाछित 
निर्णयो को स्वीकार न करे । १९५१ मे सविवान का जो प्रथम संगोधन हुआ था, 
उसकी आवश्यकता केवल इसीलिए पड़ी थी कि सर्वोच्च न्‍्यायाठथ के कुछ निर्णयो को 
प्रभावहीन करना अभीष्ट था । 
किन्तु, यह ससद्‌ की सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्नता नही हैं। मारतीय ससद्‌ उस 
अनन्त णक्ति का भण्डार नही है, जो ब्रिटिश ससद्‌ का सार है। स्वय लिखित संविधान 
भी ससद्‌ की प्रभुसत्ता के ऊपर अकुश हैं। भारतीय सविधान ने मौलिक अधिकारों 
के सम्बन्ध मे न्यायपालिका की सर्वोच्चता और संसद्‌ की सर्वोच्चता के बीच का मार्ग 
अहृण किया था परन्तु १९६७ मे गोलकनाथ के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय 
ने सविधान का प्रमुत्व स्थापित क्र दिया हैँ क्योकि इस निर्णय के अनुसार मौलिफ अधिकार 
सखद्‌ की पहुव से बाहर हैं और ससद्‌ किसी भी बहुमत से अथवा एकमत से भी उनमें 
कोई परिवतंन नहीं कर सकती । अनुच्छेद १३ ने स्पष्टतया ससद्‌ की सर्वोच्चता के 
सिद्धान्त को तिरस्कृत कर दिया हूं। उक्त अनुच्छेद न्यायालयों को अधिकार देता है 
वके वे विधानमण्डल द्वारा पारित विधियों की बेघता की परीक्षा कर सकते है और 
निर्णय कर सकते हैं कि किसी विधि के द्वारा सविबान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों 
का हनन तो नही हो रहा । इस प्रकार मारतीय सविधान मे न्यायपालिका को सर्वोच्चता - 
स्थापित हो गई है-। 
भारत में मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध मे एक अन्य विशेष महत्त्वपूर्ण बात 
यह है कि उनके प्रवर्तन के लिए सर्विधान ने व्यवस्था की हैं। मौलिक अधिकारों के 
सरक्षण के लिए सर्वोच्च न्यायालभ की गरण ली जा सकती हैं, यह भी मान्य अधि 
कार हैं जिसको सविधान के अनुच्छेद ३२ मे स्वोकार कर लिया गया हैं। इस प्रकार 
जार 0४ 5507 0]ए 2707००७०॥ए85, ४०. शा, छऊ. 4. 
3. [गरांगरशवफबा 7िक- गिण्ए, ण फ्शब्ए (949,. 480 7०लि ॥0 
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सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का सरक्षक है ।* भारत का कोई नागरिक 
जिसके मूल अधिफारों का भारत के किसी अधिफारी द्वारा अतिक्रमण हुआ हैं, सर्वोच्च 
जयवा उच्चतम न्यायालय से अपने अधिकारों के प्रवर्तन की मॉग कर सकता हैं और 
ज्यायालय को अधिकार है कि “वह ऐसे निदेश या आदेश या लेख, जिनके अन्तगंत 
वच्दी प्रत्वर्भकरण, परमादेश्, प्रतियेब, अपिकार-पृच्छ, और उत्त्रेषण के प्रकार के 
केख भी है, जो नी समुचित हो, निकाल सकेगा ।”* राज्यो के उच्च न्यायालयों को 
मी अधिकार हूंफिये अनुच्छेद २२६ के अनुसार आदेशघ-लेख जारी. कर के अपने 
अधिकारक्षेत्र की सीमाओं में नागरिकों के मूल अधिकारों का प्रजतंत करावे । इस 
प्रकार प्रत्येक नागरिक के अपने मौलिक अधिकारों के सरक्षण और प्रवर्तन के लिए 
सविवान ने ऐसे उपचार सुझाए हैं जो प्रत्येक नागरिक के लिए सुलूम है। 

“किन्तु भारत में मौलिक अधिकासे को निर्वन्धित और निराकृत भी किया 
आधकता हैं। अनुच्छेद ३३ के अनुसार मौलिक अधिफारों वाले उपवन्धो को निर्बन्धित 
किया जा सकता हैं और संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग द्वारा 
अदत्त अधिकारों को सशस्त्र सेनाओं अयवा सार्वजनिक शान्ति स्थापित करने वाले 
दलो के लिए प्रयोग होने की अवस्था में किस मात्रा तक निरबन्धित या तिरस्कृत किया 
जाए ।” हमारे संविधान की एक अनोखी विश्येपता यह हू कि अनुच्छेद ३३ के उपबन्ध 
ने केबल देश की सशस्त्र सेनाओं पर प्रभावित होगे अपितु सार्वजनिक झान्ति स्थापित 
करने वाले सामान्य पुलिश-दल के ऊपर भी प्रभावी होगे । अनुच्छेद ३४ ससद्‌ को 
अधिफार प्रदान करता है कि वह क्षतियूर-विधि (कप रण ग्रतण्गगा।) पास करे, 
जिमके द्वारा भारत राज्य-क्षेत्र के भीतर किसी ऐसे क्षेत्र मे जहाँ सेना-विधि (गद्य 
8७) प्रवृत्त थी, उन सब कृत्यो को न्याय्य ठहरा दे, जो सामान्य विधि की दृष्टि में 
चागरिकों के अधिकारों फा हनन ठहराया जाता । अन्तश , जब आपात की उद्घोषणा 
प्रवर्तन मे है, तो अनुच्छेद ३५८ और ३५९ के अनुसार अधिकार निलम्बित हो 
सबने हैं । है 

भारतीय सविवान में न तो प्राकृतिक अधिकार स्वीकार किये गए है और 
> अश्रगेणित अधिकारों को ही मान्यता दी गई है। इस सम्बन्ध मे हमारे संविधान 
मे और संयुक्त राज्य अमरीका के सविधान में भारी अन्तर है। भारत में सर्वोच्च 
न्यायाद्य में निर्णय दिया था कि यदि विधानमण्डल द्वारा थारित कोई अधिनियम 
मान्य सामाजिक आचरण के विरुद्ध पडता हैं, तो वहू अतवैधानिक माना जाएगा। 
उामान्य सामाजिक आचरण के प्रारम्भिक सिद्धान्त क्‍या है, इसका निर्णय न्यायालय 
ही करेगे। इस सम्बन्ध में सयुक्त राज्य अमरीका का सर्वोच्च न्यायालय विधानमण्डलों 

से अधिक श्रेष्ठ स्थिति का उपभोग करता है, अथवा सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अधिक 
औप्ठ विधानमण्डल बन बैठा हैं। भारतीय सविवान ने अपने उच्चतम न्यायालय को 
_ह स्थिति प्रदान नहीं की है । 


. “रमेश थापर विरुद्ध राज्य ! में जस्टिस पातंजलि झास्त्री का निर्णय । 
3. अनुच्छेद ३२ (२) । 


मौछिफ अधिकार और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व ६869 


सविधान, स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध कर सकता है ।* 
संविधान का १९५१ में जो प्रथम मशझोघन हुआ, उसने उपबन्धित किया कि इस 
अनुच्छेद मे अयबा अनुच्छेद २९ के खण्ड (२) में जो कुछ कहा गया है, बहू किसी 

राज्य को रोक नही सकता और राउय पिछड़े हुए वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के 
समान्र घरातक पर छातने के लिए विशेष उपबन्ध कर रूकता हैं !* सार्वजनिक सेवाओं 
के सम्बन्ध मे भी सभी नागरिकों को अवसर की समता प्रदान नहीं की गई है) यह. 
भी समता के अधिफार का अपवाद है । ससद्‌ चाहे तो किसी राज्य के या स्थानीय 
पद को वही के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती हैं, ४ राज्य पिछ$ हुए किसी 
नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिसका प्रतिनिधित्व उसकी राय मे राज्याधीन सेवाओं मे 
पर्याप्त नही हैं, नियुक्तियों या पदो के रक्षण के लिए उपबन्ध कर रूकग है । किसी 
घामिक या साम्प्रदायिक सस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदघारी सम्बन्धित धर्म या 
सम्प्रदाय का अनुयाय। मी हो रूकता हैं ।? ऐसे पद उक्त धर्म अथवा सम्प्रदाय के 
अनुयायी के लिए आरक्षित मी किये जा सफते हैं । 

इस प्रकार कहा जा सकता हैं कि समता का अधिकार प्रशासन और व्यवस्था- 

पतन के क्षेत्रों में नागरिकों की, राज्यो के विभेदमूलक वर्ताव के विरुद्ध, रक्षा करता है 
और सामाजिक खूप से अनुश्नत् वर्भो को उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उनको 
कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता है और इस प्रकार समाज मे से सामाजिक असमानता 
के अभिक्षाप को दूर भगाने का प्रयत्व करता हैं और भारत मे लगभग ५ करोड़ जो 
अछूत हैं, उनको जन्म-जन्मान्तर की हीन अवस्था से ऊपर उठाता हैं। संविधान 
अस्पृश्यता का अन्त करके और दुकानों, कुंओं, सड़कों, रकूछों और पूजा के स्थानों तथा: 
सार्वजनिक समागम के स्थानों के उपयोग का अधिकार सभी को देकर समता अधिकार 
को मू्तरूप प्रदान करता हैं त्तथा पृथकतावादी सामाजिफ प्रथाओं और निर्योग्यताओं 

को अवैध घोषित करता हैं ९ सत्य तो यह हैं कि संविधान ने सब प्रकार की अस्पृब्यता 
का अन्त कर दिया है । 


स्वात्म्य अधिकार (7) छोांहो७ ६० ॥70०१००)--सवियान के अनुच्छेद 
१९ से लेकर अनुच्छेद २२ तक स्वातन्त्य-अधिकार का विवेचन किया गया हैं, जिस 
में व्यक्ति की सैंदान्तिक स्व॒तन्त्रताओं का वर्णन हूं। इन तोन अनुच्छेदो में मी अनुच्छेद 
१९ अत्यबिक महत्त्वपूर्ण है क्योकि यहू साठ मौलिक अधिकारों की गारण्टी करता है 
और इन अधिकारों को सात मौलिक स्वतंस्तताएं कहा जा सकता है, जो निम्नलिखित 
हैं: (क) वाक-स्वातन्थ्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य का अधिकार; (ख) झ/न्तियूर्वका 
और निरायुध सम्मेझन का अधिकार; (ग) सस्था था सघ बनाने का अधिकारः 
(घ) भारत राज्य्क्षेत्र में स्वंत्र अवाध सचरण का अधिकार; (७) भारत शाज्य-- 





£ नुः 2, अनुच्छेद १५ का सदाप्धत । 
3. अनुच्छेद १६ (३) । रज १६ (४) । 
5. अनुच्छेद १६ (५) । 6. अनुच्छेद कद १५ (२) । 
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अन्तिम वात इस सम्बन्ध मे थह्‌ है. कि सविधान के अध्याय ४ मे राज्य की 
नीति के निदेशक तत्त्व दिए गए हैं । अनुच्छेद ३७ के अनुसार राज्य की नीति के 
निदेशक तत्त्वों से सम्बन्धित “उपबन्धो को किसी न्यायालय द्वारा वाध्यता न दी जा 
सकेगी | किन्तु तो भी इनमे दिए हुए तत्त्व देश के झासन में मूलमृत्त है ऑर₹ विधि 
बनाने में इन तत्त्वो का प्रयोग करना राज्य का कत्तंब्य होगा ।” व्यावहारिक अथवा 
दो टूक भाषा मे कहा जा सकता है कि “मारतीय सविधान के मौलिक अधिकार' 
तो एक प्रकार की निपेध-आज्ञाएं है जो शासन की कुछ काम करने का निषेध करती 
है और “राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व” कुछ पवित्र आदर्श है जिनको प्राप्त करना 
शासन का करत्तव्य होगा ।"! 


कुछ विशिष्ट मौलिक अधिकार 
(8096 87९०१ ए'प्रगते॥्ल्‍रघाश०] रं8048) 
समता का अधिकार (70 [हेष्ट)6 (० छपृण्णा/)--सविवान के भाग ! [7 
में समता का जो अधिकार प्रदान किया गया हैं, उसका यह अर्थ नही करना चाहिए 
कि भारत मे समाजवादी व्यवस्था प्रार्म्म कर दी गई हूँ । समता के अधिकार का 
स्वरूप निषेधात्मक हैं । यह्‌ अधिकार उन सामाजिक और नागरिक निर्योग्यताओ को 
दूर करना चाहता हूं जिनसे मारतीय सर्वसाघारण बहुत दिनो से अपार कण्ट सह रहे 
है। समान स्थिति वाले लोगो के समाज में ही लोकतन्त्र सफल हो सकता है; इसलिए 
भारतीय सविधान, भारतीय राज्य-व्यवस्था के लिए सामाजिक और नागरिक समता 
को आधार मानता है । सविबान विधि के समक्ष सभी को समान स्थिति देता हैं।? 
और आदेश देता हैं कि किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलबश, जाति, लिग, 
जन्मस्थान अबबा इनमे से किसी के आधार पर कोई विभेद नही किया जायेगा ।* 
तथा राज्याधीन मौकरियों या पदो पर नियुक्ति के सम्बन्ध मे सब नागरिकों के लिए 
अवसर की समता होगी ॥ सविधान एक ओर अस्पृश्यता* का अन्त करता हैं तथा 
दुसरी ओर खितावो" का भी अन्त कर दिया गया है । राज्य हारा घोषित अथवा 
राज्य-निधि से सहायता पाने वाली फिसी शिक्षा-सस्था मे प्रवेश से किसी भी नागरिक 
को केवछ धर्म, मुलबश, जाति, भाषा अयवा इनमे से किसी के आधार पर वचित ना 
रुखा जाएगा ।॥ शिक्षा-सस्थानो को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध 
इस आधार पर विमभेद न करेगा कि वह धर्म या भापा पर आधारित किसी अल्प-सर्यक 
बगे के प्रबन्ध में हैं ४ 
तथापि, सविधान द्वारा प्रद्त समता के अधिकार में मी कुछ अपवाद हैं ४ 


१. , थाल्का)॥, 4. + 70० पि०फपंणांल ण फवाब, ०. लाॉत., 9. 6. 
8. अनुच्छेद १४। 3. अनुच्छेद १५। है 
$. अनुच्छेद १६। 5. अनुच्छेद १७४ 

6. अनुच्छेद १८१: 7. अनुच्छद २९१ . 

8. अनुच्छेद ३० । कब 
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संविधान, स्त्रियों और बच्चों की उन्नति के लिए विशेष उपबन्ध कर सकता है ।* 
संविधान का १९५१ मे जो प्रथम सशोघन हुआ, उसने उपवन्धित किया कि इस 
अनुच्छेद में अयवा अनुच्छेद २९ के खण्ड (२) मे जो कुछ कहा गया है, वह किसी 
राज्य को रोक नहीं सकता और राज्य पिछड़े हुए वर्गों को समाज के अन्य वर्गों के 
समान धरातल पर लाने के लिए विशेष उपबन्ध कर रूकवा हैं ।* सार्वजनिक सेवाओं 
के सम्बन्ध में भी सभी नाथरिकीं को अवसर की समता प्रदान नही की गई हैं। यह 
मी समता के अधिकार का अपवाद हूँ। ससद्‌ चाहे तो किसी राज्य' के या स्थानीय 
पद को वही के निवासियों के लिए आरक्षित कर सकती है ।* राज्य पिछ३ हुए किसी 
नागरिक वर्ग के पक्ष मे, जिसका प्रतिनिधित्व उसकी राय में राज्याधीन सेवाओ में 
पर्याप्त नही हैं, नियुक्तियों या पदो के रक्षण के लिए उपवन्ध कर रुका हैं ।* किसी 
घामिक या साम्प्रदायिक सस्था के कार्य से सम्बद्ध कोई पदधारी सम्बन्धित धर्म या 
सम्प्रदाय का अनुयायी भी हो सकता हूँ ।॥* ऐसे पद उक्त धर्म अथवा सम्प्रदाय के 
अनुयायी के लिए आरक्षित मी किये जा सकते हे । 

इस प्रकार कहा जा सकृता हूँ कि समता का अधिकार प्रशासन और व्यवस्था- 
पन के क्षेत्रों में नागरिकों की, राज्यों के विभेदमूलछक वर्ताव के विरुद्ध, रक्षा करता हैं 
और सामाजिक रूप से अनुन्नत वर्गो को उन्नति का भागं प्रशस्त करने के लिए उनको 
कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता हैं और इस प्रकार समाज मे से सामाजिक असमानता 
के अभिशाप को दूर भगाने का प्रयत्त करता हैं और भारत मे लगभग ५ करोड जो 
अछूत है, उनको जन्म-जन्मान्तर की हीन अवस्था से ऊपर उठाता हैं। सविधान' 
अस्पृश्यता का अन्त करके और दुकातों, कुओं, सड़को, स्कूलो और पूजा के स्थानों तथा 
सावंजनिक समागम के स्थानो के उपयोग का अधिकार समी को देकर समता अधिकार 
को मूत्तरूप प्रदान करता हैं तथा पृथकतावादी सामाजिक प्रथाओं और निर्योग्यताओं 
को अवेध घोषित करता है ।* सत्य तो यह्‌ हैं कि सविधान ने सब प्रकार की अस्पृश्यता 
का अन्त कर दिया है। 

स्वात्व्य अधिकार (70० शं8॥8 ६० ॥9००१०७ )--सवियान के अनुच्छेद 
१९ से लेकर अनुच्छेद २२ तक स्वातन्ध्य-अधिकार का विवेचन किया गया हैं, जिसः 
में व्यक्ति की सेद्धान्तिक स्वतस्त्रताओं का वर्णन हैं। इन तीन अनुच्छेदो में भी अनुच्छेद 
१९ अत्यधिक महत्त्वपृर्ण है क्योंकि यह सात मौलिक अधिकारों की ग्रारण्टी करता है: 
और इन अधिकारों को सात मौलिक स्वतन्त्रताए कहा जा सकता हैं, जो निम्नलिखित 
हैं: (क) वाक्-स्वातन्त्य और अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य का अधिकार; (ख) ब/न्तियूर्वकः 
और निरायुध सम्मेलन का अधिकार; (ग) सस्था या सघ वनाने का अधिकारः 
(घ) भारत राज्य-क्षेत्र मे सर्वत्र अवाघ सचरण का अधिकार; (ड) भारत राज्य-- 
, अनुच्छेद (१५) ३। 2. अनुच्छेद १५ का सशोघन 
3. अनुच्छेद १६ (३) । 4. अनुच्छेद १६ (४) । 
5. अनुच्छेद १६ (५) । 6. अनुच्छेद १५ (२) । 
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ख्तेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार,; (च) सम्पत्ति के 
अर्जन, घारण और व्ययन का अधिकार; तया (छ) कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार 
या कारोबार करने का अधिकार । 
अनुच्छेद १९ को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग तो 
अधिकारों की घोषणा हैं और जैसा छि अमी वत्ताया गया था उसमे सात स्वतम्ब्रताओं 
का समावेश हैं । द्वितोय माग मे कृतियय परिसीमाए, जो खण्ड (२) से छगा कर 
खण्ड (६) तक दी गई हैं, और इनमे से प्रत्येक खण्ड में प्रथम भाग का कोई-न-कोई 
खण्ड दिया गया हैं। इस सिद्धान्त के प्रसय में कि अधिकार कभी प्राकृतिक अथवा 
परम अयवा निरपेक्ष (४४५०४४०) नही होते, सविधान ने उक्त अधिकारों के प्रयोग 
और उपभोग पर कुछ विशिष्ट मर्यादाएं और प्रतिवन्‍्ध आरोपित किए है। इन मर्या- 
दाओ के बारे में ऐसी घारणा की गई है कि यह वास्तव में अमरीकी मियामक झकिति 
(7०॥४००७ 7०७०7) के सिद्धान्त का अशत सहिताबद्ध किया जाना है। 
वाक्‌-स्वातन्त्य और अभिव्यकतति-स्वातन्श्य तथा सम्पत्ति के अजन, धारण 
तया व्यव सम्बन्धी स्वतन्त्रताओं पर जो प्रतिवनन्‍्ध थे उनमे १९५१ के 'सविधान सशोधन 
अधिनियम ने कई परिवर्तत कर दिए । सविधान को संशोधित करने के क्या उद्देश्य 
थे, यह उद्देश्यों और फारणो पर प्रफाश डालने वाले उसी वक्तव्य से स्पष्ट होगे जो 
उक्त समोधनकारी विवेयक के साथ सलग्न था ।९ उक्त वक्तव्य इस प्रकार था: 
“सविघान की क्रियार्िविति के पिछले पन्द्रह महीनों में न्यायालयों के निर्णयों के फल- 
स्वरूप हमारे समक्ष कतियय कठिनाइया उपस्थित हुई है जिनका सम्बन्ध विशेषकर 
मौलिक अधिकारों के अध्याय से है। सवियान के अनुच्छेद १९ के खड (१), उपखड 
(क) में नागरिकों को वाक्‌-स्वातन्त्य और अभिव्यक्तति-स्वातन्त्य का अधिकार प्रदान 
“किया गया हैँ। उक्त अधिकार इतना व्यापक और परिग्राही हैं कि यदि कोई नागरिक 
हत्या अथवा हिंसक क्रृत्यों की उत्तेजना देने का भी दोषी हो तो भी उसको दोपी 
ठहराता कठित हूं। अन्य ऐसे देशो में जहा लिखित सविवान है, वाक्‌-स्वतनभ्य और 
अभिव्यक्ति-स्वातन्त्य को इतने व्यापक अर्यो में नहीं लिया जाता कि उक्त स्वातन्त्रता 
नका अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को दण्ड नही दिया जा सके । अनुच्छेद १९ के 
खण्ड (१) उपखण्ड (छ) ने नागरिकों को कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या 
-कारोबार करते का अधिकार प्रदान किया है; किन्तु उक्त उपवन्ध पर साधारण 
जनता के हितो में कोई राज्य युक्तियुक्त प्रतिबन्ध छूगा सकता हैं। यद्यपि साप्तारण 
जनता के हिंतो' मे कह देंने,से सारा उपबन्ध इतना व्यापक और परिय्राही हो जाता 
है कि राप्ट्रीयकरण की कोई भी योजना, जिसको सम्बन्धित राज्य चाहे, उक्त अर्थों 
में छी जा सकती है, फिर भी यह वांडनीय है कि अनुच्छेद १६ के खण्ड (घ) का 
स्पष्टीकरण किया जाए और उक्त उपबन्ध को सन्देह की स्थिति से परे कर लिया जाए। 
इसमें सन्देह नही है कि वाक्‌-स्वातन्त्य का क्षेत्र तथा विस्तार प्रारम्भिक 
उपवन्ध के अनुसार अत्यन्त व्यापक और परिग्राही था। उक्त अधिकार को मर्यादित 
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करने वाले केवल चार प्रतिबन्ध थे । अर्थात्‌ अपमान-लेख (#0८)), अपमान वचना 
(29700), मान-हानि ( वण०४ा०7), न्‍्यायालय-अवमान_ (९णाव्काफु ण 
००७५), शिप्टाचार या सदाचार पर आघात करने वाले अथवा राज्य की सुरक्षा को 
दुर्बह करने वाले विपयों आदि से सम्बन्धित विधियाँ । इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्व- 
जनिक शान्ति और सुरक्षा को ऐसा कारण नहीं माता गया था जिसके लिए वाक्‌- 
स्वातन्त्रय को मर्यादित किया जाए, । उसी प्रकार हिसक कृत्यों के लिए उत्तेजना देने 
को ऐसा विषय नहीं समझा गया जिसके लिए वाक-स्वातन्व्य के अधिकार को मर्यादित 
किया जाए। भारत के उच्चतम न्यायालूय ने कई मामलो मे यह दृष्टिकोण अपनाया 
कि कोई विधि जो वाक्‌-स्वातन्त्य पर तो वन्धन लगाती हो किन्तु साथ ही जो माव- 
हानि. (त०थिग्राथधांणा) अथवा न्यायारूय-अवमान के सम्बन्ध मे मौन हो, अथवा 
जिसका सम्बन्ध शिप्टाचार और सदाचार पर आघात करने वाले पापों से न हो, 
उसको असर््रधानिक घोषित कर दिया जाएगा यदि उसका सम्बन्ध राज्य की 
सुरक्षा को दुर्बह करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति वाले फिसी विपय से 
नहो 

१९५१ के संविधान के संशोधन के कारण अनुच्छेद १९ (२) के उपबन्धों 
में तीन सीमाएं और जोड दी गई है। वे तीन सीमाए निम्न हैं * राज्य, वाक्‌-स्वात्न्त्य 
के अधिकार को “राज्य की सुरक्षा के हित में” ; “विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध 
रखने के हित मे"; सार्वजनिक सुरक्षा के हिंद में; और “अपराधों को उत्साहित 
करने के हित मे'; सीमित कर सकता हैं। अनुच्छेद १९ का खण्ड (२) अब इस 
प्रकार हैं : “खंड (१) उपखण्ड (क) की कोई बात, अपमान-लेख, अपमान वचन, 
सान-हानि, न्‍्यायारूय-अवमान से अथवा शिष्टाचार या सदाचार पर आघात करने 
वाले अयवा राज्य की सुरक्षा को दुर्वल करने अथवा राज्य को उलटने की प्रवृत्ति 
वाले अथवा 'राज्य की सुरक्षा के हित में अथवा विदेशी राज्यो से मित्रतापूर्ण सम्बन्ध 
रखने के हित में अथवा अपराधों को उत्साहित करने के हित मे किसी विषय से ' * * * * [हा 
उपर्युक्त तीन अतिरिक्त परिसीमाओ को सम्मिलित कर देने से अभिव्यक्ति-स्वातन्म्य 
पर पर्याप्त मर्यादाएं गा दी गई है और न्यायालयों के हस्तक्षेप की सम्मावनाए पर्याप्त 
बढ़ गई है, यदि न्यायालयों को इस प्रकार की मर्यादाए उचित जान पढ़ें | न्‍्याययुकक्‍्त 
भायन्त्रणों (7८३४४०४णा४)) से उच्चतम न्‍्यायारूय का यह अर्थ हूँ कि ऐसे आयन्त्रण 
छगाएं जा सकते है जो अत्यधिक अनुचित और कठोर न हों और जो सार्वजनिक हितों 
को आवश्यकता से अत्यधिक न हों । 

सविधान के सोलहवे सथोधन अधिनियम का उद्देश्य अनुच्छेद १९ का 
संशोधन करना है और संघ शासन को भारतीय यूनियन की अक्षुण्णता और प्रमुत्व- 
सम्पन्नता वनाए रखने के लिए पर्याप्त अधिकारों का प्रदान करना हैँ | अब चुनावों 
में कोई मी उम्मीदवार विच्छेद (80००3आ०7) को राजनीतिक प्रश्न नहीं बना 
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सकेगा। चुनाव के पद्चात्‌ प्रत्येक सदस्य को भारत की प्रमुत्व सम्पन्नता और अक्षुण्पता 
बनाए रखने की एक और शवथ लेनी पठेगी । 

जिन अन्य अधिकारों के सम्बन्ध में सविधान के अनुच्छेद १९ ते उपबन्ध किया 
हैं, वे निम्न हैं : शान्तितर्ण और निरायुव सम्मेलन का अधिकार सार्वजनिक शान्ति 
और सुरक्षा के हित से मर्यादत कर दिया मया है।* सस्या और संघ वबनामे के अधि- 
कार पर सावंजनिक शान्ति और नंतिकता के न्थाय्य प्रतिवनन्‍्ध लगा दिए गए हैं ।१ इस 
अकार अभिव्यक्ति की स्वतस्त्रता पर जो प्रतिवन्ध छूगाए गए हैं वे प्रथमतः न्याय्य 
अयवा उचित होने चाहिए और द्वितीयत. सावंजनिक शान्ति और नैतिकता के रक्षार्य 
ही होने चाहिए । 

अनुच्छेद १९ के खण्ड (१) के उपखण्ड (घ) द्वारा सारे भारत की सीमा 
के अन्दर बिना किसी रोक-टोक के आने-जाने की स्वतन्त्रता प्राप्त हैं । साथ ही 
भरत की सीमा के अन्दर फही भी बस जाने की अयवा सम्पत्ति के अर्जन, घारण 
और व्यवन के अधिकार पर भी साधारण जनता के हितो के अथवा क्ितती अनुसूचित 
आदिम जाति के हितो के सरक्षण करने के लिए न्याय्य प्रतिवन्‍्ध लगाएं जा 
सकते हूँ ।* 

किसी वृत्ति, उपजीविका, व्याथार या कारवास-सम्वन्धी अधिकार पर भी 
आवश्यक वृत्तिक या शिल्पिक अहंताओ के प्रतिवन्ध हैं | १९५१ के स्वेधानिक 
सशोघन ने राज्यो को अधिकार दे दिया है कि वे या तो सीधे या राज्याधीन नियमों 
द्वारा कोई पेशा या व्याधार चला सकते है और इस पेशे या व्यापार से प्राइवेट व्यक्ति 
पूर्ण. अयवा अशतः वचित्त किये जा सकते है । इन सशोघन की इसलिए आवश्यकता 
आ पडी थी कि इलाहावाद के उच्च न्यायालय ने 'मोतीलाल बनाम उत्तर प्रदेश सरकार' 
याले मामले में जो निर्णय दिया, वह्‌ उक्त उपवन्ध के विरुद्ध था। १९३९ के यू० पी० 
मोटर व्हीकल्स ऐक्ट (0. 9, 0०६०० एककॉंले० 3०७, 989) को न्यायारृय 
में चुनौती दी गईं, क्योंकि वह्‌ सविवान के अनुच्छेद १४ के उपबन्धों से टकराता था । 
इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य की मोटरों को उक्त अधि- 
नियम के खण्ड ४३ उपखण्ड (३) घारा (१) से विलग नही किथा जा सकंता, क्योकि 
उक्त अधिनिंयम कीं शर्त हैं कि समी मोटरगाडिया उन आज्ञाओ अथवा” अनुमति- 
सत्नों (9077७) की आज्ञाओ के अनुसार चछाई जाएगी जिनको प्रादेशिक अयवा 
प्रान्तीय सरकारें प्रदान करेगी । केन्द्रीय विधि मन्त्री (छग्रंणत 7.8४ आांग्रांडा०7) ने 
सप्नोधन-विवेयक ,पर हो रही बहस के दीरान सशोवन के उद्देश्यो पर प्रकाश डालते 
हुए कहा कि राज्य सरकारे झीछघ ही राष्ट्रीयकरण की ओर जा रही है, अतः यह 
आवश्यक है कि सविधान में आवश्यक समोधन हो जाए और प्रस्तावित राष्ट्रीयकरण 
का अधिकार भी प्राप्त हो जाए। हे 
_्स्‍्स्‍्घ्म्६्६्६भ्६भ8६ध्भधा + 
- अनुच्छेद १९ (३) । 
. अनुच्छेद १९ (४) । 
. अनुच्छेद १९६ (५) 
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व्यक्तिगत स्वतन्त्रता (एणड०्मश ॥एथंठर)--अनुच्छेद २० से लेकर 
अनुच्छेद २२ तक जिन व्यक्तिगत स्वतन्त्रताओं का वर्णन किया गया है, वे सब स्वा- 
सन्त्य-अधिकार' के अन्तर्गत आती है । अनुच्छेद २० किसी ऐसे व्यक्ति के मौलिक 
अधिकारों का वर्णन करता है जिस पर दोषारोपण किया गया हैं और उक्त अनुच्छेद 
में दण्ड-विधान के कृतिपय महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तों का निर्षण और विवेचन किया गया 
हैं। अनुच्छेद २० का खण्ड (१) यह सिद्धान्त निरूपित करता हैं कि कोई व्यक्ति 
किमी अपराध के लिए सिद्ध-दोप नही ठहराया जाएगा, जब तक कि उसने अपराध 
करने के समय किसी प्रवृत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो । और न कोई व्यवित 
उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा जो उस अपराध के करते समथ प्रवृत्त विधि के अधीन 
दिया जा सकता था । द्वितीय खण्ड मे यह मौलिक सिद्धान्त निहित है कि कोई 
व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अमियोजित और दण्डित न किया 
जाएगा | इस खण्ड में वही सिद्धान्त हैं जिसको अमरीका में दुहरे मय का सिद्धान्त' 
(70०ण0७ उ००फष्प्प>) कहते हैं; यद्यपि शब्दों का कुछ हेर-फेर हैं। तृतीय खण्ड 
उक्त सिद्धान्त पर आधारित है कि किसी अपराध मे अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने 
विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य न किया जाएगा । इस खण्ड की भाषा मे प्रायः वही 
शब्द हैं जो अमरीका के सविधान के पचम सशोधन मे हैं; यद्यपि हमारे सविधान में 
जिस नियम के आधार पर इस खण्ड को निर्मित किया गया, उसकी सीमा उतनी व्यापक 
नही है जितनी कि अमरीकी तियम की है; क्योकि “वह निर्वचनों के द्वारा अत्यधिक 
व्यापक अर्यो में लिया जाने लगा हैं ॥”! 
अनुच्छेद २१ प्रत्येक व्यक्ति को सबसे महत्त्वपूर्ण प्राण और दे हिक स्वाघीनता 
का संरक्षण प्रदान करता है और आदेश करता है कि किसी व्यक्ति को अपने प्राण 
अथवा द॑ हिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड कर अन्य प्रकार से 
वचित न किया जाएगा । यद्यपि कतिपय अवस्थाओं मे सविधान बन्दीकरण और 
निरोघ की आज्ञा देता हैं, किन्तु ऐसा वन्दीकरण और निरोध केवल तदर्थ देध आज्ञा 
के अनुसार ही हो सकता है। यह अनुच्छेद इस अभिप्राय से नही छिखा गया था कि 
यह विधान मण्डलो के अधिकारों पर सर्वधानिक प्रतिवन्‍्ध लगाये । “इसका उद्देश्य तो 
केवल यह है कि यह देश की कार्यपालिका शक्ति के ऊपर अकुश रखे और कार्यपालिका 
किसी व्यक्ति के प्राणों और व्यक्तिगत स्वतन्त्रता से, सिवाय किसी विधि की आज्ञा 
और उसमे वर्णित प्रक्रिया के अनूसार, खिलवाड़ न करे।” उक्त वैधानिक कार्रवाई 
की जो वैधानिक प्रक्रिया निर्धारित की' जाएगी, उसका सविधान के अनुच्छेद २२ के 
अनुसार होना आवश्यक है। 
मारतीय सविघान के अनुच्छेद २१ के उपवन्ध वही है जो अमरीकी स्तविधान 
के पाचवे और चौदहवे सझोधनों के है। अमरीका के सविधान के पांचवे सश्योधन के 
अनुसार किसी व्यक्ति को प्राण, स्वतन्त्रता और सम्पत्ति से विना वैधिक प्रत्रिया के 
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स्वतस्त्रता का तथा धर्म के अवाघ रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने 
का समान हक होगा । चूकि धामिक सस्थाएं समवर्त्ती सूचि में है, इसलिए धर्मं- 
स्वातन्ध्य के अधिकार होते हुए भी किसी राज्य के विधानमण्डल को यहूं अधिकार 
बना रहता है कि वह धामिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय या राज- 
नीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की छौकिक क्रियाओं का विनियम अथवा निर्वन्धन 
करने वाली विधिया पास करे और इसीलिए जहां हिन्दुओं की सार्वजनिक प्रकार की 
धर्म-सस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोला जा सकता है; 
वही हिन्दुओं के प्रति निर्देश भे सिक्ख, जन या वौद्ध धर्म के मानने वाले व्यक्तितयों 
का भी निर्देश सम्मिलित है और तदनुसार राज्य ने हिन्दू, सिकख, जैन तथा वौढ़ 
धामिक सस्थाओं को सब वर्गों के छोगों के छिए एक समान खोलने का अधिकार प्राप्त 
कर किया है ४ सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
घामिक्‌ सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को धामिक सस्थाओं की स्थापना और 
पोषण का, उनके प्रवन्ध करमे का, चल और अचल सम्पत्ति के अर्जंन और स्वामित्त 
का पूर्ण अधिकार होगा ।? किसी भी व्यक्ति को ऐसे करों के देने के लिए वाध्य नही 
किया जा सकता जिनके आगम किसी विशेष घर्मं की उन्नति के लिए या पोषण में 
व्यय करने के लिए विनियुक्त कर दिये गये हों ।* राज्यनिधि से पूरी तरह से पोषित 
किसी शिक्षा-सस्था में कोई घामिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी, किन्तु प्राइवेट सस्थाओं 

में धामिक शिक्षा दी जा सकेगी जिन्हे सरकार या राज्य ने मान्यता दे दी है या जिन 
संस्थाओं को सरकारी धन से सहायता मिलती है या जिन सस्थाओं का प्रबन्ध तो 
सरकार करती है परन्तु जो गैर-सरकारी धन से बनी हैं और चलती है और जिनके 

निर्माताओं और दाताओं ने साथ में यह शर्त छगा दी है कि उनमें घामिक शिक्षा दी 

जाएगी ; किन्तु शर्त यह होगी कि उक्त सस्था में पढने वाले किसी व्यक्ति की उक्त 

सस्था में दी जाने वाली धामिक शिक्षा में भाग लेने के लिए अयबा धार्मिक उपासना 

में भाग लेने के लिए अयवा उक्त सस्था की इमारत में उपस्थित होने के लिए उस समय 

तक वाघ्य नहीं किया जाएगा जब तक कि उक्त व्यक्ति ने, या यदि वह वर्यस्क व हवा 

तो उसके संरक्षक ने, इसके लिए स्वीकृति न दे दी हो ॥* 

ह संस्कृति ओर शिक्षा-सम्बन्धे अधिकार (एप्राप्ययो. जाते छिततपरव्यागार्ण 
328॥9)--सविधान का अनुच्छेद २९ समस्त अल्यसख्यक वर्गों को आश्वस्त करता 
है. कि उन्हें अपनी विश्ञेप भाषा, लिपि या सस्क्ृति को बनाये रखने का अधिकार हींगा 
और इस अधिकार पर सविधान के अनुच्छेद ३४३ के उपवबन्धों का प्रभाव नहीं पड़ेगा, 
जिसमें समस्त सघ के लिए देवनागरी लिपि में हिन्दी भाषा को अधिकृत भाषा के 
रूप में स्वीकार किया गया है । अनुच्छेद २९ के खण्ड (२) ने उपबन्धित किया है 
कि राज्य द्वारा पोपित अथवा राज्य-निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षान्सस्था 
मे प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवछ धर्म, मूलवश, जाति , मापा अयवा इनमें से 
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किसी के आधार पर वंचित न रखा जाएगा | घम्म या भापा पर आधारित सब अल्प- 
संख्यक वर्गों को अपनी झुचि की शिक्षा-सस्थाओं की स्थापना का अधिकार होगा और 
उक्त थिक्षा-संस्थाओं को महायता देने मे राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार 
पर विभेद न करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्प-सख्यक वर्ग के 
प्रशासन में है ॥? 
सम्पत्ति का अधिकार ([छां876 ६० 7707९४४७)--अनुच्छेद ३१ सम्पत्ति के 
अनिवायें अजेन के अधिकार को स्वीकार करता है। अनुच्छेद १९ के अन्तर्गत सम्पत्ति 
के अर्जन, धारण और व्ययन का सभी नागरिकों को अधिकार प्रदान किया गया है ।? 
अनुच्छेद ३९ के खण्ड (१) के अनुसार कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के विना 
अपनी सम्पत्ति से वचित नहीं किया जाएगा । इस प्रकार केवल कार्यपालिका के आदेश 
पर हो किसी व्यक्ति को अपनी सम्पत्ति से वचित नहीं किया जा सकता; और यदि 
कार्यपालिका-सत्ता विधि के अनुसार आचरण नही करती, तो ऐसा आदेश सविधान 
के अनुच्छेद ३१ के प्रतिकूल होगा, अतः उक्त आदेश अवध माना जाएगा । इसके 
अतिरिक्त अनुच्छेद ३१ का खण्ड (२) उपवन्धित करता है कि कोई सम्पत्ति केवल 
सार्वजनिक प्रयोजन के लिए तभी कब्जाकृत या अजित की जा सकती है जबकि उक्त 
अजित था कब्जाकृत सम्पत्ति के लिए प्रतिकर की राशि दे दी गई हो । अनुच्छेद ३१ 
के खण्ड (३) (५), और (६) और अनुच्छेद ३१ (क) और ३१ (स) में 
वे अपवाद दिए गए हैं जिनके आधार पर किसी की सम्पत्ति अजित की जा सकती है। 
इसका उद्देश्य यह है कि जमीदारी-उन्मूलन या भूमि-सुघार-सम्बन्धी जो भी कानून 
बनाये जाए वे इस कारण अमान्य न ठहराए जाए कि सविधान मे दिए हुए मूल अधिकारों 
का वे अतिक्रमण करते हैं । इन उपवन्धों के अनुसार सार्वजनिक प्रयोजन के लिए 
प्रतिकर देकर किसी की.'भी मम्पत्ति अजित की जा सबाती है। ये दोनो अनुच्छेद 
अयोत्‌ ३१ (क) और ३१ (ख) मूल सविधान में नहीं थे । ये सविधान मे, प्रथम 
संझोधन कानून, १९५१ द्वारा शामिल कर लिये गए थे। इन अनुच्छेदों का प्रभाव 
अत्यन्त विस्तृत है और इनको इस' उद्देश्य से सविधान में धामिल्ल किया गया था कि 
जमीदारियों को लिया जा सके और स्थायी बन्दोबस्त (फणरशाणशा०ा उजाण्ला) 
को समाप्त किया जा सके, किन्तु इस कारेंबाई मे न्यायालयों का हस्तक्षेप न हो । 
अनुच्छेद ३१ (क) उपवन्धित करता है कि कोई पुरानी अवबा मविप्य में निर्मित 
होने बाली विधि, जो फिसी सम्पत्ति के स्वामी अथवा जमीदार के अधिकारों को 
सीमित या समाप्त करती हूं, केवल इसो आधार पर अगम्रान्व अयवा अवध नहा ठहराई 
जाएगी कि इस भाग में दी हुई घाराजों का उल्लंघन करती. है, जघत्रा अपहरण 
करती हैं, अथवा सीमित करती है। इसका यह्‌ अर्थ हुआा झि स्याथाछय में किसी 
ऐसी विधि को चुनौती नही दी जा सकती कि प्रतिकर की न्याय्य व्यवस्था मही की गई 
है, अय्रा सम्बन्धित सम्पत्ति के अर्जन में कोई सार्वजनिक प्रयोजन महीं था ; जयबा 
उक्त अर्जन सविधान के भाग तृतीय के उपबन्धों का अतिक्रमण झरता हूँ। इस 
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प्रकार बह अनुच्छेद पटना के उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कामेश्वर सिंह बनाम 
विहार राज्य' वाले मामले के निर्णय को रह कर देता है जिसमे माननीय न्यायाबीश 
ने यह मत लिया कि न्यायालय इस वात पर विचार नहीं कर सकते कि कोई सम्पत्ति 
सावजनिक उपयोग के लिए अजित की जा रही है अयवा नहीं। इसछिए चकि विहार 
स्टेंट मैनेजमेण्ट ऑफ स्टेंट एण्ड टेन्यूस ऐक्ट, २१५ आफ १९४९ (को हि॥० 
अक्ाबहणापणा' तु जब खाते पछगाफए०3 45, 2] ० 949) किसी सार्वजनिक 
प्रयोजन के लिए नहीं था, इसलिए वह वेघ नहीं था। अनुच्छेद ३१ (ख्र) को इसलिए 
जोड़ा गया ताकि सविधान में दी गई अनुसूची ९ के कोई भी कानून और नियम अमान्य 
न समझे जाए । इस अनुच्छेद का यह उद्देश्य था कि उक्त अनुसूची के अधिनियम 
यह कहकर अमान्य नही ठहराये जा सकृते कि इस भाग में दी हुई घाराओं और नियमों 
का उल्लंघन करते हैं या विरोध करते हैं। उक्त ३१ (ख) अनुच्छेद के होने से किसी 
न्यायालय के फैसले या आज्ञा द्वारा भी अनुसूची ९ के कानून अमान्य घोषित नहीं किए 
जा सकते । किन्तु फिर भी उक्त अनुच्छेद ने विधानमण्डल को यह अधिकार प्रदान किया 
है कि वह नवी अनुसूची (2९॥70॥ 8०0०१४०) के किसी कानून को रह कर सकता है 
अथवा सशोधित कर सकता है। ः 
संबंधानिक उपचारों के अधिकार (छो्टा॥ 40 0०ड्ाप्रीणावों पि्या0- 
५ा०७)--सविधान का अनुच्छेद ३२ उन सर्वधानिक उपचारों'के अधिकारों का भी 
उपवन्ध करता है, जिनके द्वारा उपर्युक्त अधिकारों को प्रवरतित कराने के लिए उच्चतम 
स्थायालय को आरण में कोई नागरिक जा सकता है । इस मौलिक अधिकारों में से 
किसी भी अधिकार को प्रवरतित कराने के लिए उच्चतम न्यायालय को ऐसे आदेश 
या लेख या निदेश (00०७8, छण्8 ०7 07००0078) जिसके अन्तर्गत वन्दी प्रत्यक्षी- 
करण (900०8 0०79४७)?, परमादेश (3/09770७)*, प्रतिपेंघ (?णां98०, 
अधिकार-पूच्छा (0५०-४४77०॥/०)* और उ्पेपण (0"४॑०ैर्)* के प्रकार के लेख मी 





. बन्दी प्रत्यक्षीकरण (प्र0०४७ 0०7७७७) कार्यपालिका की आज्ञा पर 
व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी अथवा निरोध को रोकता है । 

2. परमादेश (37वंशण०्3) अधिकारी को किसी सार्वजनिक कर्तव्य के 
पालन के लिए बाध्य कर सकता है ॥ यदि अन्य कोई कानूनी उपचार उपरूब्ध हो, तो 
उस समय इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता । 

3, प्रतिवेध (छण्कांण॑धघ००) बौर उद्येरष (0शसंगरणा) क्षेत्राधिकार 
की सीमा से आगे बढ़ने पर प्रयुक्त होते है । प्रतिपेध निम्न स्यायालय को ऐसे किसी 
मामले पर विचार करने से रोकता हैं, जिस पर उसका क्षेत्राधिकार नही होता । 

4. अधिकार-पुच्छा ((0०-एचााव॥०) छेस यह निर्धारित करने के लिए 
जारी फिया जाता है कि किसी पदारूढ़ व्यक्ति को उस पद पर बने रहने का अधिकार दे 
था नहीं । यह सप सरकार या राज्य सरकार के आदेश पर द्वी किया जा सकता हैं। 

3, उल्नेपय (एलम्ंगाण्धं) का प्रयोग तब द्वोता है. जब कोई न्याथालुव 
अपनी सीमा से आगे बढ़ जाता है। इसके जनुसार निम्न न्यायारुय की कायंवाद्ी को 
समाप्त कर के सक्षम न्यायालय के पास हस्तातरित किया जा सकता है। 
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हैं, निकालने की भक्ति प्राप्त हूँ । 

संवैधानिक उपचारों से सम्बन्धित उपबन्ध को डा० अम्बेदकर ने, सविधान 
की जान बताया था | तथ्य यह हैं कि मौलिक अधिकारों का ढिढोरा पीटना व्यर्थ 
होगा यदि उक्त अधिकारों के प्रवर्तत के लिए प्रमावी सवधानिक उपचार न हो । 
इंग्लंपट में मौलिक अधिकारों का घोषणा-पत्र नही हैं, फिर भी वहाँ व्यक्तियों के 
अधिकारों को परमाधिकार आदेश-लेखों (?7००्ह॒ष्ाएट ऊण५७) के द्वारा पूर्ण 
सरक्षण प्राप्त हैं; और आचार्य डायसी (20९८३) ने इन परमाधिकार आदेश्-लेखों को 
ब्रिटिथझ संविधान का सिद्धान्त (फप्रीष्गा रण स्ाष्ठांजी (एजाताप््रयणा) कहा हैं। 
सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान में इस प्रकार के आदेश-लेखो (५778) का कोई 
उपबन्ध नही है। अमेरिका के संविधान के निर्माताओं ने सोचा होगा कि ये सामान्य 
विधि के आदेश-लेख सयुक्त राज्य में आसानी से निकलते रहेगे , इसलिए उन्होने 
स्पप्टतया बन्‍न्दी प्रत्यक्षीकरण (प्र40८83 (०77४१) के तिलम्बन पर रोक लगा दी । 

किन्तु मासत में यदि आपात-उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो वे मौलिक अधिकार 
जिनका सम्बन्ध सात स्वतन्यताओं से हैँ, आपात काल के लिए निल्‍ूम्बित कर दिए 
जाते हूँ ।! आपात काल मे राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वह व्यक्तियों के मौलिक 
अधिकारों के प्रवर्तन के सम्बन्ध में न्‍्यायारूय के प्रचालन के अधिकार का निलम्बन 
कर सकता हैं; किन्तु उक्त निलम्वन-आदेश दिए जाने के पश्चात्‌ यथासम्मव शीघ्र ही 
ससद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।* 


राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व 
(एआश्थाए० ए7ं्रणछाव्ठ ० 8१80० एगांलु) 

,. निदेश्ञक त्तर्व अयवा सिद्धान्त ()70०0ए७ एएंप्रणंझञा०४)--राज की नीति 
के निदेशक तत्त्वों का संविधान के भाग ४ में वर्ण किया गया है जो देश के शासन 
में मूलभूत है ।* राज्य की नीति के इन निदेशक सिद्धान्तों में सामान्य शब्दों मे उन 
उद्देश्यों और पवित्र इच्छाओं का वर्णन किया गया है, जिनके अनुसार सविधान के 
निर्माता देश के झासन को चलाना चाहते थे । राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व एक 
प्रकार से शासन को आदेश है कि वह देश में छोक-कल्याणकारी' राज्य की स्थापना 
करे और उन उच्च आदों को प्राप्त करने का प्रयास करे जिनकी सविधान भ्रस्तावना 
में शुमकामना प्रकट की गई हैँ । सविवान की प्रस्तावना में कहा गया है कि “समी 
नागरिकों को सामाजिक, आधिक और राजनीतिक न्याय मिले; विचार अभिव्यक्ति, 
विद्वास्र, घर्म की स्वतन्त्रता मिले ; प्रतिष्ठा और अवसर की समानता मिले ; और 
सनी में वन्बुता के माव बढ़े और इस प्रकार व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता 
सुनिश्चित हो।.. 

सविधान में सामाजिक और आशिक नीति की घोषणा करने का प्रयोजन थद्ध 
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था कि अब राज्य का कार्य केवल नियामक संस्था ही वने रहना नही अपितु अब 
तो राज्य का कल्याणकारी स्वरूप ही माना जाता है । राज्य को कल्याणकारी संस्था 
बनाने का श्रेय वीमर सविधान (ए०ंकराआए 00ः#रपर्००) को है | तव से कई 
लोकतन्‍्त्रात्मक देशों ने अपने सविधानों में इस प्रकार के नीति-निदेशक सिद्धान्तों को 
स्थान दिया हैं किन्तु आयरलैड के सविधान को छोड कर अन्य किसी सविधान ने 
न्याय-योग्य (उप्#ाशब्ष0०) और अन्य अधिकारों के अन्तर को नहीं समझा | आयर- 
लैड के सविधान ने व्यक्ति के अधिकारों को न्याय-योग्य माना, किन्तु सामाजिक नीति! 
के अधिकारों को न्याय-योग्य नही माना और इस सम्बन्ध में मारत के सविधान ने 
आयरलैंड का अनुसरण किया है। है 

नीति-निदेशक सिद्धान्त और मौलिक अधिकार (77० 0००४ए० /होएशं- 
ए908 ध70१ ए'्रात०॥०॥+७ फ्ां8॥8)--राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों को 
मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक व्यापक अर्थो में लिया जाता है। मौलिक अधिकार 
एक प्रकार से ज्ासन को निपेधात्मक आज्ञाएं है कि वह कुछ विशेष प्रकार के कार्य 
न करे ; किन्तु निदेशक सिद्धान्त कुछ अस्ति आदेश (26अंत्रीए० 00077४748) हैँ 
जिनके आधार पर शासन से आशा की जाती है कि वह कतिपया आवश्यक एवं पवित्र 
उद्देश्यों की पूर्ति करे । किन्तु एक बात में निदेशक तत्त्व मौलिक अधिकारों से विल्कुछ 
भिन्न है। जहा राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व न्याय-योग्य नही (अ०४-वंपरआंशं॥0०) 
है, मौलिक अधिकार न्याय-योग्य हैं । अर्थात्‌ मौलिक अधिकारों का न्यायालय 
प्रवत्तेन करा सकते है क्योकि वे शासन के आज्ञापत्र* के समान हैं जब कि निदेशक 
तत्त्व (97स्‍0०68ए७ एएं००ं9)०8) केवल पवित्र इच्छाए मात्र है; और न्यायालय 
उन तत्त्वो को प्रवरतित नही करा सकते । यद्यपि शासन उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 
कोई प्रयत्न नही करता जिनको निदेशक तत्त्वों मे स्थान दिया गया है ; तो भी श[सत 
के विरुद्ध न्यायालयों में कोई कार्यवाही नही की जा सकती । किन्तु यदि कोई विधि 
मौलिक आधारों के प्रतिकूल है, तो ऐसी विधि को न्यायालय अवश्य अवध घोषित 
कर देगे। किन्तु स्थायारूय किसी ऐसी विधि को जो वैसे तो सब प्रकार वैध है किन्तु 
नीति के निर्देशक तत्त्वों से मेल नही खाती, उसको केवछ इसी आधार पर, कि वह 
निदेशक ठत्वों के अनुकूल नही है, अर्वव घोषित नही कर सकोी। यदि मौलिक अधिकारों 
और राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वो मे विरोध हो, तो न्‍्यायारूयों मे मौलिक अधिकारों 
को ही मान्यता दी जाएगी । 

इसलिए, राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व, निदेश का विलेख (प॥8/ए00णाई 
० प्राक्मपाथ्पंणाड) अथवा पवित्र आदेश और पवित्र आदर्श है जिनको राज्य की 
व्यवस्थापिका और कार्यपराल्कि दोनों को दही मानना चाहिए और आदर करना 
चाहिए। प्रारूप समिति के चेयरमन श्री अम्बेदकर ने संविधान समा को अपनी वक्‍तृता 
मे यह बात बल देकर कही थी । उन्हाने कहा, “राज्य के नीति-निदेशक तत्त्व प्राय: 
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निदेश्ष का विलेख (्राझगाणाक्षाई ० तराइगरप्णग०४3) है जिनको पहुले ब्रिटिय 
सरकार गवनेर-जनरल (०ए००7००-७०॥०/थ]) को या उपनिवेश्ञों के गवर्नरों को 
या भारत के वायसराय को १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार भेजा करती 
थी । इस समय उसी निदेश के विलेख का नाम वदल कर उसे “राज्य की नीति के 
निदेशक तत्त्व कहना प्रारम्म कर दिया गया है। अन्तर केवल यह्‌ है कि अब निदेशक 
त्तत््व राज्य की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को दिया गया आदेश अथवा निदेश 
का विलेख है । मै समझता हू क्रि हम सवको इसका आदर करना चाहिए । जहां कही 
सामान्य शब्दों में शान्ति, व्यवस्था और श्रेष्ठ शासन के लिए अधिकार सौपे जाते है 
यह भी आवश्यक है कि उस अधिकार के साथ-साथ कुछ निदेश हो जिनके अनुसार 
अधिकारों का प्रयोग होना है |”! 
राज्य को नोति के निदेशक तत्त्वों का महत्त्व (३४० ० थ0 फ7०ल्‍०#ए० 
एमऑंग्रण्009)--राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों की कई आधारों पर आलोचना 
की गईं है। आलोचकों का कहना है कि चूकि इस भाग के उपवन्धों को न्यायालयों 
द्वारा बाध्यता नहीं दी जा सकेगी, इसलिए इनका संविधान में होना-न-होना वरावर 
है । इसलिए इन तत्वों का केवल यही महत्त्व है कि वे राजनीतिक घोषणाए है जिनका 
कोई संवैधानिक महत्त्व नही है । श्री नासिरुद्दीन (007. पक्षआ्प्व॑का) मे, जो 
सविधान सभा के सदस्य थे, कहा कि निदेशक तत्त्व नव वर्ष के वधाई-सन्देशों से अधिक 
कुछ नहीं है । प्रो० के० टी० गाह (7० ए. ९. 800॥) ने कहा कि ये ऐसा चेक 
(०॥०५०७०) है जिसका भुगतान बैक की पवित्र इच्छा पर छोड़ दिया गया है। डा० 
ब्हीर, जो ऑक्सफोई विश्वविद्यालय के प्रोफेसर है, ने नीति के निदेशक तत्वों को 
“उद्देश्यों और आकाक्षाओं की घोषणा-मात्र कहा है।” उनका विचार है कि सविधान 
में केवछ उन्ही बातों अथवा उपवन्धो को स्थान देवा चाहिए; जिनको न्यायाल्‍ूयों द्वारा 
वाध्यता दी जा सकती है और इस प्रकार जो राज्य के लिए वाध्य और मान्य हों । 
किन्तु उक्त आलोचको से विनम्न निवेदन है कि यद्यपि भारतीय सविधान के 
चतुर्थ भाग के सिद्धान्त न्यायालयों में न्याय योग्य अथवा प्रवत्तंनीय नही है, फिर भी उनको 
“निरथंक' कहना अत्यधिक अनुचित होगा। जेसा कि बताया भी जा चुका है, “ऐसी 
सावजानिक घोषणाओं का यही उद्देश्य होता है कि सविधान में कल्यागकारी राज्य के 
मानवीय अधिकारों का समावेश हो जाए।”” राज्य की नोति के निदेशक सिद्धान्त 
कल्याणकारी राज्य के आदझ्श की घोषणा करते हैं जी र इस ठय्य पर बल देते हूँ कि भारत 
का पूर्वंगामी राज्य नियामक (7३०8००५००७) था, छिस्तु अब उसके स्थान पर 
स्रक-कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो चुकी &। अनुच्छेद ३८ में कहा गया हैँ कि 
राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय 
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राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्यसाधक रूप में स्थापना 
और सरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करेगा। अनुच्छेद ३९ में कहां 
गया है कि राज्य अपनी नीति का विशेष रूप से ऐसा संचालन करेगा कि सभी नागरिकों 
को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अवसर मिलेगा । देश के साधनों का स्वा- 
मित्व और नियन्त्रण इस प्रकार वंदा होगा, जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम रूप से 
साधन हो । आशिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि घन और उत्पादन के साधनों का स्वे- 
साधारण के लिए अहितकारी केन्द्रण न हो। पुरुषो और स्त्रियों दोनों का समान कार्य 
के लिए समान वेतन हो। श्रमिक पुरुषो और स्त्रियों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बारूकों 
की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों 
को ऐसे रोजगारों मे न जाना पढे, जो उनकी जायु अथवा उनकी शक्षित के अनुकूल न हों । 
इसके अतिरिक्‍त राज्य प्रयत्व करे कि समी की आजीविका के पर्याप्त अवसर हों, समी 
के रहन-सहन का स्तर उच्चत्तर बनाया जाए और सावंजनिक स्वास्थ्य की उन्नति हो। 
शैशव और किशोर अवस्था का शोपण से तया व तिक और आथिक परित्याग से सरक्षण 
हो। राज्य अपने आधिक सामथ्यं के भीतर और विकास की सीमाओं के भीतर काम 
पाने के, शिक्षा पाने के तया वेकारी, बुढापा, बीमारी और अंगहानि तथा अन्य अमाव 
की दक्षाओं मे सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का यथाशकित प्रयत्न 
करेगा। इसके अतिरिक्त सभी के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा तथा ऋषि की उन्नति 
और सामूहिक संगठन की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा । सक्षेप में देश में आधिक 
लोकतन्त्र का विकास होगा।* 
राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों की न्याय-योग्य और कठोर न बना कर 
एक लाभ ही हुआ। नीति के निदेशक तत्त्व राज्य से आशा करते है कि वह कुछ अत्ति 
(9०४४७) प्रकार के कत्तंव्य अवश्य करेगा; किन्तु राज्य के कृत्य समय और 
अवस्थाओं के अनुसार ही हुआ करते है । समय तीत्र गति के साथ वदछूता चलता है और 
उसी प्रकार अवस्थाएं भी तीद्र गति के साथ बदलती है; और तदनुसार ही न्याय के 
सम्बन्ध में हमारे विचार मी बदलते रहते है। यदि राज्य की नीति को सर्वेताधारण 
की आवश्यकताओं की पूति के हित में लगाना अमीष्ट है; और यदि राज्य की नीति 
न्याय-भावना के मी अनुकूछ है, तो यह, व तो उचित होता ओर न व्यावहारिक ही होती 
यदि हम अपने नीति के निदेशक तत्वों को कठोर अथवा न्याय-योन्य (०४४०००४४०) 
बना डालते। 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्वों पर ययपि न्यायालयों के द्वारा अमर नही 

कराया जा सकता, फिर भी सर्वेधानिक तथ्यों के बारे में इन तत्त्वों का प्रभाव न्‍्यायादया 
के निर्णयी पर पडे बिना मही रह सकता । प्रमुख न्‍्यायाधीद स्वर्गीय केनिया (छब्फांग) 

ने कहा था, “राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्त सविधान के अग है, इसलिए उनको 
बहुमत दल की इच्छा-मात्र मान छैना मछत होगा। ये वत्त्व तो सारे राप्ट्र की इच्छा 
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के प्रतीक है, जिनको उस संविधान समा के माध्यम से व्यक्त किया गया है, जिसको 
समस्त देश की सर्वोच्च विधि निरमित करने के लिए आज्ञा दी गई थी।”! “जहां तक 
राज्य की नीति के निदेशक तत्त्व सवेधानिक शासन-व्यवस्था के अग है और जहा तक 
उनमे व्यक्त राजनीतिक, सामाजिक और आथिक आदशे देश के शासन मे मूलभूत है, 
स्पप्टतः न्यायालयों का यह कत्तंव्य हो जाता है कि वे इन पवित्र सिद्धान्तो का आदर करे, 
ताकि समय-समय पर जो राजनीतिक दल आए गे या जाएगे, उनका इन तत्त्वों पर विपरीत 
और अनुकूल प्रभाव न पड़ने पावे ।” निदेशक तत्त्वों से आशा की जाती है कि उनसे 
निहित आद्े राष्ट्रीय नीतियों मे एकरूपता और निरन्तरता बनाये रखेंगे और न्यायालयों 
का यह कत्तंव्य हो जाता हैं कि यह नीति की निरन्‍्तरता और एकरूपता दलगत नीतियों 
का खिलीना वन कर न रह जाए और किसी समय इसका विक्ृत स्वरूप सामने न आने 
ल्गे। 


इसके अतिरिक्त, लोक-हित में बहुत से मूल अधिकारों पर उचित और न्याय्य 
मर्यादाएं आरोपित कर दी गई है। अत. जब न्यायालय उन अधिकारों का निर्वंचन 
करेगे, जो न्‍्याय-योग्य है, तो न्यायालयों का कत्तंव्य होगा कि वे उन नियमों की भी 
व्याख्या करेंगे जिनके अनुसार उन्हे यह निर्णय करना होगा कि उचित अथवा न्याय्य 
(70280740]0 ) क्या है और सार्वजनिक हित (9ए७॥९ ग्रांथ०8४/) क्या हैं। ऐसा 
करते समय उनको नीति के निदेशक तत्त्वों पर विचार करना ही होगा; वयोकि सविधान 
उक्त निदेशक तत्तवों को देश के झासन में मूलभूत मानता है। यह बात सूयंपालसिह्‌ 
वनाम उत्तर प्रदेश वाले मामले में स्पष्टत: सम्मुख आ चुकी है।? “सार्वजनिक उद्देश्य 
अथवा छोकहित और सार्वजनिक नीति अथवा लोकनीति का भेद स्पष्ट हो जाएगा यदि 
सावंजनिक नीति का यह अर्थ लिया जाए कि यह उस राजनीतिक दल की नीति है जो 
किसी समय सत्तारूढ़ हैं। किन्तु लोक-हित (फण-॥० फ॒ुणए०५०) और छोक-नीति 
(9प७४० णांलु: ) का बिभेद समाप्त हो जाता है यदि लोक: 'नीति से मतलब उस 
राज्य नीति अथवा नीति से है जो सविधान मे स्पप्टतया दे दी गई हैं और जिस नीति के 
सिद्धान्त देश के शासन में मूलमत स्वीकार कर लिये गए हैं। यदि कोई विधि किसी 
निश्चित उद्देश्य को छेकर निर्मित की गई है, और जिसको सविधान में राज्य की नीति 
का निदेशक सिद्धान्त मान कर रुख गया है, वह निश्चय ही लोक-हित प्रदर्शित करती 
है। इसलिए यदि उत्तर प्रदेश जमीदारी उन्मूलन और मूमिसुधार कानून, १९५१ 
(ए. ए, 2बाजवा्ण 40ग्रोप्तणा गाव ॥छाव ऐश 2 98) के अनुसार 
जमीदारों की सम्पत्ति छिन गई, किन्तु यदि उक्त सम्पत्ति-हरण राज्य की नीति 
के निदेशक तत्त्वों की क्रियान्विति अयवा उनके ऊपर अमल करने के अभिप्राय से हुआ, 
तो यह हरण भी सविधान के उपवन्धों के अनुकूछ ही छोक-हित (ए७॥० ऋष्ण०००) 
के लिए ही हुआ; और इस विपय मे न्‍्यायारूयों को यह सोचने की आवश्यकता नही है 
के विधि के अन्य अर्थों मे उक्त सम्पत्ति-हरण उचित हैं अथवा नही। इस प्रइन का उत्तर 
४ ++++++++-+-- 

१ ग्रोपालन चनाम मद्रास राज्य 
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देने के लिए न्यायालय को इस वात की आवश्यकता नहीं हैँ कि वह उन समस्त साधनों 
पर विचार करे जो विधानमण्डल के उद्देश्य को सार्थक करने के छिए अधिनियम (3०७) 
में उपबन्धित है। न्‍्यायालय उसको न तो स्वीकार ही करेंगे और न अस्वीकार ही करेगे। 
यू० पी० (ए.7.) अधिनियम ने सम्पत्ति का अर्जन (#०पृर्णंअंधं०)) किया है, इसका 
उद्देश्य किसी-न-किसी राज्य-नीति के निदेशक सिद्धान्तों को ही कार्यान्वित करना है, 
अतः बह लोक-हित (एप०७॥० फ़णण]०७०) के लिए है। 
इसलिए, केवल इस कारण, कि नीति-निदेशक तत्त्वों पर न्यायारूयों के द्वारा 
अमल नही कराया जा सकता, उक्त तत्त्वों का संवैधानिक महत्व नष्ट नहीं हो जाता। 
इन तत्त्वों का उल्लघन भी उतना ही असंवेधानिक है जितना कि किसी ऐसे उपवस्ध 
का उल्लघन असवेधानिक माना जाएगा जिस पर न्यायारूय द्वारा अमल कराया जा 
सकता है। यदि सरकार ऐसी नीति पर चले जो निदेशक सिद्धान्तो का अतिक्रमण करती 
हो, तो उक्त नीति असर्वधानिक मानी जाएगी। और कोई भी ऐसा भन्त्रिमण्डल जो 
सर्वसाधारण के प्रति उत्तरदायी हैं, कमी ऐसा दुस्साहस नही करेगा। श्री एलेन ग्लैडहिल 
ते ठीक ही कहा था---यदि मारतीय सविधान को अपना पवित्र स्वरूप बनाए रखना 
है और यदि इसको स्थायी रहना हैं तो किसी भी छोकर-प्रिय मन्त्री के लिए ऐसा व्यवस्थापन 
प्रस्तावित करना कठिन होगा जिसका आधार मौलिक अधिकार अथवा निदेशक तत्त्व 
स हों। मौलिक अधिकारों अथवा निदेशक तत्त्वों से विरोध रखने वाले वे घिक प्रस्तावों 
को विरोधी दल असवेधानिक कह कर अस्वीकृत कर देगे।”! 
ससदीय झासन-प्रणाली में शासन के सभी कृत्यों पर विरोधी दल की कठोर 
दृष्टि रहती है। सर्वंताधारण और उसके नेता कठोर आलोचक दृष्टि से शासन के 
फक्रियाकलापों को देखते है और बे किप्ती शासन की सफलता अथवा असफलता उस लक्ष्य 
प्राप्ति के आधार पर करते है जो उस गासन ने सविधान के मार्ग को अपनाकर प्राप्त 
किया हो। यदि कोई झञासन उस नीति पर चलता है, जो संविधान के रिद्धान्तों के 
अनुकूल हैं और जो सर्वेसाधारण की न्‍्याय-भावना के अनुसार कार्य करता हैं, उसको 
सदैव सर्वेसाधारण का समर्थन प्राप्त होता रहेगा और ऐसा शासन सत्तारूढ रहेगा; किन्दु 
यदि कोई शासन इसके विरुद्ध चलता है, तो उसे शासनसत्ता त्यागनी होगी। इस प्रकार 
प्रवुद्ध जनमत ही राज्य की मीति के निदेशक तत्त्वों के पीछे शक्ति है । इस प्रकार यह 
निष्कर्प निकलता है कि यद्यपि वेधिक रूप से सविधान के भाग ४ के निदेशक तत्त्तों का 
न्यायालयों द्वारा स्याय-योग्य नही ठहराया जा सकता, फिर भी उक्त सिद्धान्तों के पीछे 
लोकमत का समर्थन है जो आम चुनावों के द्वारा व्यक्त होता है और छोकतन्त्र की पीठ पर 
वास्तविक शक्ति तों जनमत की ह्ठी होती है । 
और यदि यह्‌ भी स्वीकार कर लिया जाए कि राज्य की नीति के निदेशक दल 
पवित्र सकह्य अयवा श्रेज्ठ नैतिक आदी है तो उक्त तत्त्वों का महत्त्व है ही। एडेन 
ग्लेंडहिल ने लिखा है कि, अनग्रिनत व्यक्तियों के जीवन नैतिक आदयों के फलस्वरूप 
सुघरे है, और यह भी कठिन नही है कि देसे उदाहरण अवश्य मिल जाएगे जब कि उच्च 
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नैतिक आदी से राष्ट्रों के इतिहास पर प्रमाव पठा है” अग्रेज जाति के अधिकारों 
के प्रिकाथ में मंग्तनाफार्ट (2िहवा॥॥८४ॉ४) नामक अधिकारनपत्र का भारी प्रभाव 
पड़ा है और "मंसद्‌ द्वारा पारित अनेक अधिनियमों को निश्चित रूप से मैस्ताकार्टा का 
जाते कहा जा सफता है।? १७७६ की अमरीकी स्वतन्त्रता-ोपणा की प्रस्तावना 
(शण्णगयण०) ने उक्त देश के सामाजिक और राजनीतिक विकास का पथ-प्रदर्शन 
किया हू। यद्यपि उक्त प्रस्तावना ने तो जमरीफी संविधान का अग हूँ और ने जिन 
सिद्धान्तों को उपत्त प्रस्तावता में अगरीक्नत किया गया है, उन्हे न्यायालयों द्वारा स्याय-योग्य 
ठहराया जा सकता है। संक्षेप मे कहा जा सकता है कि जिस प्रकार भ॑ग्ताकार्टा के उप- 
बन्धों ने सदंव ब्रिटिश न्‍्यायाधीयों के निर्णयो पर प्रमाव डाला है, और जिस प्रकार अमरीकी 
स्वातन्थ्य-पोपणा की प्रत्तावना (4८ए॥७०) ने अमरीका के न्यायाघीमों के निर्णयो 
पर प्रभाव डाला है, उसी प्रकार भारतीय सविधान के नीति-निदेशक तत्त्व भी भारत 
सरकार की नीति का निर्माण भी करेंगे, और मार्य-दर्शन भी करेगे, उस समय उनके 
निर्णयों पर भो उक्त तत्त्व अवश्य प्रभाव डालेगे। 
किन्तु निदेशक तत्वों की सफलता वास्तव में मारत के सर्वसाधारण और 
उनको राजनीतिक शिक्षा पर अवलम्डित होगी। प्रो» लास्की ([%०/ व.व्॑ध) ने 
ठीक ही कहा था, “सड़े हुए चमडे या कागज के टुकड़े (3059 छञाथत्राण्तां>) अर्थात्‌ 
संविधान के कामज पत्रित्त माने जा सकते है, किन्तु उक्त चमडे के या कागज के पन्ने 
संविधान के आदर्मों की पूति नहीं कस सकते।” सविधान की वास्तविक सफलता 
संबंभाधारण की सतकंता और उनकी सामाजिक नेतना पर ही निर्भर करती है। श्रेष्ठ 
सेन्रेष्ठ संविधान भी केबल कागज के ढेर-मात्र रह जाएंगे यदि उस देश के नागरिक 
सार्वजनिक मामलों में उदासीनता अथवा छापरवाही से काम ले। यह पुरानी कहावत 
हैं कि 'छोयो को वैसा ही भासन प्राप्त होता है जिस प्रकार के शासन के वे छोग योग्य 
हैति है।! इसलिए यह भारतीय लोगों के ही हाथो में हैँ कि वे संविधान का पूरा लाम 
उटावे सौर जो जवसर संविधान ने दिए है उनसे लाभ प्राप्त करें, चाहे वे अवसर अथवा 
सबंधानिक उपबन्ध स्यायन्योग्य (]ए७४०७०७)०) हों अथवा न हों । यदि भारत 
के नागरिक अपने नागरिक कत्तंव्यों की उपेक्षा करें और यदि सत्तारूढ राजनीतिक दल 
सब्य की नीति के निदेशक तत्त्वों के अनुसार आचरण न करे, तो इसमे सविधान का दोप 
नहीं होगा। इसीलिए बारम्बार कहा जा रहा है कि बडे पैमाने पर सभी वर्गों को और 
सवसाधारण को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की जाए और उक्त शिक्षा के द्वारा उचित 
जनमत के प्रकाशन की अवस्था का निर्माण किथा जाए। इस उद्देश्य की प्राप्ति के हेतु 
यह आवश्यक है कि स्कूली छात्र और छात्रा को भारतीय स्कूलों मे मौलिक अधिकारों 
आर नीति के निदेशक तत्वों के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाए। 
राज्य को मोति के निदेशक तत्वों का वर्गीकरण (088 ल्वााणव ्ी [9 
कस -्तत5_ 
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से उन्नति करेगा तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकार के शोपण से उनका सरक्षण 
करेगा; ! 

(घ) राज्य विशेषतया स्वास्थ्य के लिए हानिकारक मादक पेयों का औषधियों 
के प्रयोजनों से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिषेध करने का प्रयास करेगा; * 

(ड) राज्य कृपि और पशु-पालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से 
सगठित करने का प्रयास करेगा; * 

(च) राज्य गायों और बछड़ों त्था अन्य दुघारू और वाहक ढोरों की नत्छ 
के परिरक्षण और सुधार के लिए तथा उनके वध का प्रतिपेध करने के लिए अग्रसर 
होगा; * 

(छ) राज्य, राष्ट्रीय महत्त्व वाले तथा ऐतिहासिक अमिरुचि वाहे स्थानों, 
स्मारकों तथा चीजों का संरक्षण करेगा; * और 

(ज) राज्य देश की न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्‌ करेगा; तथा 
समस्त देश के लिए एक व्यवहार-विधि (09॥] ००१०) का प्रचलन करेगा*। 

(३) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा को उन्नति के सम्बन्ध में; 

(क) राज्य अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की उन्नति का प्रयास करेगा; 

(ख) राज्य, राष्ट्रों के बीच न्याय और सम्मानपुर्ण सम्वन्धों को बनाये रखते 
का प्रयास करेगा,* 

(ग) राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय विधि और सचि-बन्घनों के प्रति आदर बढाने का 
प्रयत्न करेगा; * हि हि 

(घ) राज्य, अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में मध्यस्थता द्वारा निवठारे का प्रयात्त 
करेगा और तदर्थ प्रोत्माहुन देगा।?? के 

अनुच्छेद ५१ के उपबन्धों के अनुसार हमारे देश की विदेश-नीति पुरी तरह 
क्रियान्वित हो रही है और स्व० पं० जवहारलाल नेहरू की शक्तियुक्त और क्रियाशील 
तठस्थेता की नीति (700करां० ० एह्गण्गाठ ऐैेल्णाणांह) भी सविधान के 
अनुच्छेद ५१ का ही व्यावहारिक स्वरूप है। मारत का सह-अस्तित्व (00-०हं0००) मे 
पूर्ण विदवोस, उसकी पंचशीर (हमला 800») की हिमायत, और इत महत्तम 
शान्ति और परस्पर-सहिष्णुता के सिद्धान्तों का भारत द्वारा स्वीकार कर लिया जाना 
ही स्वतन्त्र भारत की ससार को बहुत भारी देन माना जाएगा। सत्य यह है कि भारत 
ने ससार को विनाश से बचा लिया है। ग 





'. अनुच्छेद ५१ (क) 


. अनुच्छेद ५१ (ग) 0. अनुच्छेद ५१ (घ) 


3. अनुच्छेद ४६ 2. अनुच्छेद ४७ 

3. अनुच्छेद ४८ 4. अनुच्छेद ४८ 

5. अनुच्छेद ४९ 6. अनुच्छेद ५० 

7. अनु 8. अनुच्छेद ५१ (ख) 
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अध्याय ४ 


केन्द्रीय शासन 
(6 0०५४४8४»४फएऐएप' &प7' पप्तार एड) 


राष्ट्रपति 
(708 7276208॥%$) 


भारत का राष्ट्रपति (70० ए0अंतृ०१ ०६ 709)--मारत के सविधान के 
व्यवस्था की है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा ।! संघ की कार्यपालिका-मक्ति राष्ट्रपति 
में निहित होगी, और सघ की रक्षा सेनाओ का सर्वोच्च समावेश राष्ट्रपति में निहित 
होगा ।* किन्तु राष्ट्रपति उक्त कार्यपालिका-शक्ति का प्रयोग सविधानर के अनुसार करेगा; 
ओर संविधान ने उपवन्धित किया है कि राष्ट्रपति को अपने छत्यों का सम्पादन करने मे 
सहायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्दत्रि-परिपद्‌ होगी जिसका प्रधान, प्रधानमली 
होगा ।* जब उक्त उपवन्ध को सविधान के अन्य उपब॒न्धों के साथ पढा जाएगा, तो, 
राष्ट्रपति की सत्रंधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। अनुच्छेद ७५ (३) के अत्तात, 
मन्त्रिग्परिपद्‌ लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। अनुच्छेद ४८ (5) 
के अस्तगंत प्रधान मन्त्री का कत्तंव्य होगा कि वह्‌ सघकार्यों के प्रशासन सम्बस्धी महिं- 
परियद्‌ के समस्त विनिद्चयों को राष्ट्रपति को पहुचावे। पुन', अनुच्छेद ७८ हि 
उपबन्धित करता है कि प्रधान मन्‍्त्री का कत्तंव्य होगा कि राप्ट्रपति के अपेक्षा करने 
कोई विषय, जिस पर किसी मन्‍्त्री में विनिश्वय कर दिया हो फिन्तु मस्तिसरिपई्‌ हैं 
विचार नही किया हो; मन्सत्रि-वरिपद्‌ के सम्मुख विचारार्थ रखवाएगा। मो 
है उक्त सव उपबन्धों से यह ध्वनि निकलती है कि मारत के राष्ट्रपति को 5 
उत्तरदायी मन्त्रियों की मन्त्रणा पर ही चलना होगा, यद्यपि सध की समस्त हक 
सत्ता राष्ट्रपति में ही निहित है और भारत सरकार के समस्त कार्यपाहिका हैं 
राष्ट्रपति के नाम से हुए कहे जाएगे।* सविधान में ऐसा उपबन्ध नही के विपरीत 
प्ट्रपति को शासन के सभी हृत्यों के लिए उत्तरदायी ठहराया गया हो। इईर्सती पर को 
सन्त्रिपरिपद्‌ को लोक-समा के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया है। 20% 
लोक-सना के प्रति उत्तरदायी ठहराना उचित न होता यदि कार्यपादिका' सम्बन्धी के 
का अन्तिम अधिकार सवियान ने मन्त्रियो में निहित न किया हीता। भय ब्छ 
सण्ड (क) और (ग) मस्त्रियों को उक्त अधिकार स्पष्ट शब्दों में देते हैं वा 


. अनुच्छेद ५१ 2, अनुच्छेद ५३ (१) 
3. खबाब, 
+. अनुच्छेद ७४ (१) 


[4] 


* अनुच्छेद ७3 (१) 


केद्दीय शासन शक 


विद्वानों ने उक्त सण्डी को संदिग्ध अर्थों में ग्रहय किया है।! खण्डे (क) उपबन्धित 
करता है कि प्रधान भन्‍्तरो प्रशासन-सम्वन्धी, मन्त्रि-यरिपद्‌ के समस्त विनिश्चय राष्ट्रपति 
के पास पहुंचावे। सण्ड (ग) उपवन्धित करता है कि प्रधान सन्नी का यह कर्तव्य होगा 
कि राष्ट्रपति के अपेक्षा करने पर प्रधान मन्त्री किसी ऐसे विषय को जिस पर किसी मन्‍्त्री 
ने तो विनिश्वय कर दिया हो किन्तु मन्त्रिव्यरिपद्‌ ने विचार नही किया हो, मन्व्रि-परिपद्‌ 
के उमक्ष उसके विचाराध रफे। इसछिए “विनिश्चय' ( 00थं०४) शब्द का प्रयोग 
निश्चित रूप से यही बताता हैं कि समस्त विनिश्चय मन्त्री और मन्त्रि-्परिपद्‌ ही करते 
हैं और संविधान ने उनको मन्त्रणा या सलाह देने भर के लिए स्त्री नहीं वनाया है। 
मन्द्रियों की राय आवश्यकतः मात्य हैं और राष्ट्रपति द्वारा मस्त्रियों के विनिश्वयों का 
तिरस्कार अनवेधानिक होगा। प्रार्प समिति के चेयरमेन डॉ० अम्बेदकर ने संविधान 
के निर्माताओं की इच्छाओं पर प्रकाश डालते हुए स्पप्ट शब्दों में कहा था--- “हमारे 
राष्ट्रपति की वही संवैधानिक स्थिति है जो अग्रेजी सविधान में राजा की हैं। वह्‌ 
राष्ट्र का प्रधान अवश्य है किन्तु क्ार्यपालिका-प्रधान नहीं है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि 
अवश्य है किन्तु वह देश का शासक नहीं है। यह सामान्यत मन्वियों की मन्‍्त्रणा मानने 
के लिए वाध्य है। वह मन्त्रियों की मन्त्रणा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकता ।” कूछ 
इसी प्रकार के विचार सविधान सभा के तत्कालीन समापति डां० राजेन्द्रप्रसाद ने व्यक्त 
किए थे। उन्होंने कहा था, “यद्यपि सविधान में स्पष्ट उपवन्ध नही है जिससे राष्ट्रपति 
को भन्त्रियों की सन्प्रणा मानना आवश्यक हो किन्तु देसी आश्या को जाती है कि हमारे 
दैश में मो ऐसी प्रथा अथवा अभिसमय स्थापित हो जाएगा जँसा कि इंग्लैंड मे है, जिसके 
भनुप्तार राजा स्दव मन्त्रियों को मन्त्रणा पर ही चलता है, और इस प्रकार हमारा 
सध्ट्रपति भी निर्णय में 'सर्वधानिक राष्ट्रपति” ((णाजा६एणाणे ग०७छंत०ा) की 
भाति ही आचरण करेगा।” 

संसदीय शासन-अ् पाली ही क्‍यों ? (१श३ एक्रॉक्राणाए 9:४0 0०0 
(कण ऋ ३ (0॥050॥ ? )-ससदीय झासन-अ्रणालछी में राज्य के प्रधान की 

आवश्यकता है, चाहे वह प्रधान राजा हो या याप्ट्रपति हो, किन्तु वास्तविक 
अधिकारी उत्तरदायी मन्त्री छोग ही होते है जो शासन का निर्माण करते है और गासन 
चेछाते हैं, किन्तु जब संविधान ने राष्ट्रपति की व्यवस्था की और उसका निर्वाचन एक 
विभेष निर्वाचकृमण्डल से कराया, तो फिर भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ससदीय 
पधनअणालछ्ली को ही क्यों चुना ? इसका उत्तर स्वर सविधान के निर्माताओं गे ही 
दिया है।* वे ऐसी शासन-व्यवस्था स्थापित करना चाहते ये जो स्थायी हो और साथ ही 
*पेर्दायी भी हो; और उक्त तिर्णय करते समय उन्होने उत्तरदायी शासम-व्यवस्था 
को अधिक महत्त्व दिया। इसलिए उन्होंने ऐसी शासन-व्यवस्था स्थापित की जिसकी 
7-+-++--+- ड 

ल्‍ ५. थम म्‌॒ |] ॥89प्रणा 
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808 भारतीय गणराज्य का शासन 


नीति की परीक्षा' अथवा 'जिसकी नीति का मूल्य निर्धारण (99 58४0०छगथा॥ 
९०१०३) प्रतिदिन होता चले, न कि पर्याप्त समय के पश्चात्‌ (70४040 /806४- 
एाण॥४) जैसा कि अमरीका की झासन-व्यवस्था में होता है। इसके अतिरिक्त 
अमसीका की शासन-व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में सम्पर्क ((०४०४०४) 
नहीं है। उक्त दोनों विभागों मे सामजस्य केवल राजनीतिक दलीय निष्ठा का है; 
किन्तु दीय मिप्ठा ऐसा आवश्यक बंधन नहीं है जिसके कारण दोनों बिमागों की मीति 
समान दिल्ला में चछे। अमरीका के शासन में नीति-मम्बन्धी सामजस्य और उत्तरदायितत 
का प्राय, अभाव रहा है और इस कमी को अमरीका के राजनीतिज्ञों मे मय के साथ देखा 
है और इसलिए बारम्थार कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच सामंजस्य लाने के 
लिए अनेक उपाय सुझाए गए है, यद्यपि उस दिल्ला में अमी कोई सुधार नही हुआ है। 
भारत ऐसा सकट मोल छेने को तैयार नही था । छुग्मय १५० वर्षों की पराव्रीव्ता 
के बाद भारत को तुरन्त ऐसी शासव-व्यवस्था की आवद्यकता थी जो सर्वमाधारण की 
आवश्यकताओं के प्रति जागरूक भी हो और सर्वंसाधारण के प्रति उत्तरदायी भी हो ताकि 
राष्ट्रीय विकास की अनेक नीतियों और योजनाओं पर सुचारु रूप से अमल किया जा 
सके और शासन के विभिन्न अग्रों और विभागों में तनिक भी विरोध या सपर्प वे हो। 
इसके अतिरिक्त भारत को संसदीय झासन-प्रणाली का कुछ ज्ञान भी था। १९३७ है 
भारतीय प्रान्तों मे ससदीय झासन-प्रणाली के जनुसार सफलतापुर्वक शासत चल भी 
रहा है। ससदीय शासन-प्रणाली अत्यधिक जटिल व्यवस्था नहीं है और हमारे तई- 
साधारण उत सिद्धातों से पुर्वेपरिचित थे जिन पर उक्त व्यवस्था आधारित है। इसीलिए 
हमारे सविधान के निर्माताओं में ससदीय शासन हो श्रेयस्कर समझा। और इस अकार 
की,शासन-प्रणाली मे राष्ट्रपति को राज्य का प्रमुस बनाने से कोई विश्येष अतगति 
नही है। 
परन्तु संसदीय भासन-ग्रणाली के हमारे बोस वर्षो के कटु अनुसव के फलस्वरा 
अनेक विचारक राष्ट्रपतीय शासन-प्रणानी (०४9०४ ईणः७ रण ०४) मे 
आस्था प्रकट करते ठगे हैे। उनका विचार हैं कि राजनीतिक दरों के बाहुत्य और 
संदस्थों में पई जा रही दल बदलू नीति से ससदीय शासन-प्रणाली उपहात का दिपय 
बन कर रह गई है और यदि राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू न की गई तो निफट मविष्य मे ह्मी 
देश को सेना के अधिकार में जाना पड़ेगा। इन विचारकों में प्रभान है श्री के? एम 
मुन्यी, थी के०एस० हेडये, श्री मध्‌ लिमये, शी एस०एन० मिश्र और श्री वी० ० प्रिन्हा। 
राष्ट्रपति की अहंताएं और उपलब्धियां (0एवॉगटक्ल)008 खाते. गिवणव* 
ए्थाा& व ६00 ०आं0०६)---सविधान ने उपवन्बित किया है कि राष्ट्रपति मार 
का नागरिक हो, पतीस वर्ष को आयु पूरी कर चुका हो तथा छोक-सभा के छिए सर्दर्स 
जिर्वाचित होने की अहृंता रखता हो। किन्तु यह शर्त है कि कोई व्यक्ति जो भारत 
सरकार के अधीन अथवा किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा किसी स्थानीय शासित 
के अधीन कोई छाम का पद धारण किये हुए है, वह साप्ट्रपति निर्वाचित होने का पढे 
ने होगा। छेकिन इस सम्बन्ध में कोई व्यवित छाम का पद घारण किये हुए केवल शत 
कारण महू समझा जाएगा कि वह भारत का शाप्ट्रपति या उपरास्ट्रपति या पिसी यज्य 
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का राज्यपाल या राजप्रमुख या उपराजप्रमुख है; जबवा सघ या किसी राज्य का मन्ती 
हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति ससद्‌ के किसी सदन का अयवा किसी राज्य के विधान- 
मण्डल के सदन का सदस्य नही होगा । यदि उक्त संस्थाओं का कोई सदस्य राप्ट्रपति के 
पद के लिए निर्वाचित्त हो जाएं तो पदग्रहण करते ही उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी । 
शप्टरपति के चूनाव मे प्रत्याक्षियों दारा कोई गडवडो न हो, इसलिए सविधान ने राष्ट्रपति 
के निर्वाचन का अवीक्षण, निदेशन और नियन्त्रण करने के लिए उक्त अधिकार एक 
“निर्वाचन आयोग! (ए्०्क०७ (0०5०१) में विहित किया है; और उक्त 
निर्वाचन आयोग संसद के नियन्त्रण मे कार्य करेगा। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन 
से उत्पन्न या संसक्‍त सव शकाओं और विवादों की जांच और निश्चय उच्चतम न्यायालय 
करेगा और उसका विनिस्चय अतिम होगा। उक्त निर्वाचन से उत्पन्न विवाद और 
शंकाए क्ित प्रकार निर्णीत की जाए यह विधि एव प्रक्रिया स्वव उच्चतम न्यायालय ही 
तय करेगा। 

ससद्‌ ही राष्ट्रपति के वेतन और अन्य उपलब्धियों, भत्तों और विशेषाधिकारों 
के सस्वन्ध में निर्णय करेगी। किन्तु राप्ट्रपति की उपलब्बिया और भत्ते उसके पद की 
अवधि में न तो बढ़ाएं जा सकते हैं और न घटाएं जा सकते है। वेतन गौर भत्तों के 
अतिरिक्त राष्ट्रपति को विना किराया दिए अपने पदावासीं के उपयोग क्रा हक होगा 
जैसा कि द्वितीय अनुसूची मे उल्लिखित है, रप्ट्रपति का वेतन १०,००० रुपये प्रति मास 
होगा और संसद्‌ ने यही स्वीकार किया है। 

पदावधि (7७०४ ०६ 0#0०)--टयप्ट्रपति पाच वर्षों तक अपने पद पर 
बना रहता है और वह पुन्तिर्वाचित हो सकता है ॥ किन्तु वह अपनी वदावधि में भी 
त्यामपत्र दे सकता है और स्लैडहिल का विचार है कि “यदि राष्ट्रपति और उसको 
मन्त्रि-परिपद्‌ में विरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, तो राप्ट्रपति सम्मवतः त्याग्पत्र 
दे सकता है।”* सविधान ने उपवन्धित किया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्न उप- 
राष्ट्रपति को सम्बोधित करेगा और उपयप्ट्रपति उक्त सूचना, तुरन्त लोक-समभा के 
अध्यक्ष को देगा ।१ राष्ट्रपति, संविवान का अतिक्रमण करने पर महामियोग द्वारा अपने 
पद से हटाया जा सकेगा, यद्यपि उक्त अनुच्छेद ने संविधान के अतिक्रमण! वाक्याश 
(एशगध्रण ० ४७ 0०75४६ए४०7४) पर प्रकाश नही डाला है। अमरीकी सविधान 
के अन्तर्गत राष्ट्रपति महाभियोगर द्वारा तमी हटाया जा सकता है यदि वह राष्ट्रद्रोह, 
धूसखोरी या अन्य महाअपराधों के कारण दोषी हो। 

भारतीय सविधान के अनुच्छेद ६१ ने विस्तारपूर्वक वह सारी प्रक्रिया वर्णित 
की है जिसके अनुसार राष्टूपति पर महामियोग रूग्राया जाएगा। टाप्ट्रपति पर महा- 
सियोग चछाने के छिए संसद्‌ का कोई सदन दोपारोपण करेसर। ऐसा दोपारोपण तब 
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तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे दोषारोपण की प्रस्थापना किसी संकल्प में न 
हो, जो कम-से-कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात्‌ प्रस्तुत 
किया गया है, जिस पर उस सदन के कम-से-कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके 
उस सकलप को प्रस्तावित करने का विचार प्रकू८ किया है, तथा उस्त सदन के समस्त 
सदस्यों के कम-सैे-कम दो-तिहाई बहुमत से ऐसा संकल्प पारित न किया गया हो। जब 
दोपारोपण ससद्‌ के किसी सदन द्वारा इस प्रकार किया जा चुके, तव दुसरा सदन उमर 
दोपारोपण का अनुसन्धान करेगा या कराएगा ।? राष्ट्रपति को उक्त अनुसन्धान में 
उपस्थित होने का तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का अधिकार होगा। यदि अनुसन्धान 
के फलस्वरूप, राष्ट्रपति के विरुद्ध किये गये दोपारोप की सिद्धि को घोषित करने बाला 
सकत्प दोधारोप के अनुसन्धान करने या कराने वाले सदन के समस्त सदस्यों के कम-से-कम 
दो-तिहाई बहुमत से पररित हो जाता है तो ऐसे सकलप का प्रभाव उसकी पारण तिथि से 
राष्ट्रपति का अपने पद से हटाया जाना होगा। 
पुर्ननर्बधाचन योग्यता (वाह णि 70-०७०४००)--राष्ट्रपति की 
पुननिर्वाचन योग्यता के सम्बन्ध में भारतीय सविधान ने कोई बाघा था आयन्त्रण 
(7०४४४०४०४) नही लगाया है। इसका तात्पर्य यह है कि कोई व्यवित कितनी ही 
बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, चाहे लगातार कई पदावधियों के लिए चाह 
अन्यथा । सविधान ने तो केवल यही उपबन्ध किया है कि “कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति 
के रूप में पद धारण कर रहा है अथवा कर चुका हैं, इस सविधान के अन्य उपवनधों के 
अधीन रहते हुए, उस पद के लिए पुननिर्वाचन का पात्र होगा ।” परन्तु भारत में राष्ट्रपति 
कितनी पदावधियों के लिए निर्वाचित हो सकता है ? श्री रघुनाथ सिह (कांग्रेस) ने 
६ सितम्बर, १९५७ को एक गैर-सरकारी विधेयक छोक सभा में प्रस्तुत किया था, जिसकी 
उद्देश्य किसी व्यक्ति को लगातार दो पदावधियों तक ही राष्ट्रपति बने रहने देना था। 
इस विधेयक के समर्थकों का कहना था कि भारतीय सविधान में कई-कई बार राष्ट्रपति 
के पुननिर्वाचन की सम्भावना आपत्तिजनक है क्योंकि इससे अधिनायकृत्व की गन्ध निकलती 
है। लोक सभा में वहुत बहस के वाद और विधि मन्‍्त्री श्री अशोक सेन के कथन के 
पश्चात्‌ सिह ने बिल वापस ले लिया। विधि मन्‍्त्री ने विचार प्रकट किया कि ऐसे मामलों 
का निर्णय अभिसमय पर ही छोड़ना चाहिए, न कि किसी कानून पर। इस दिशा मे 
सत्तारूढ़ दल के द्वारा ही स्वस्थ वरम्परा स्थापित की जानी चाहिए। आशा की जाती 
कि भारत भी इस सम्बन्ध में अन्य लोकतस्त्रात्मक देशों का अनुसरण करता हुआ राष्ट्रपति 
के लिए अधिक-से-अधिक दो पदावधियों की आज्ञा करेगा। - 
डॉ० राजेन्द्रप्रसाद ने दो पदावधियों की परम्परा स्थापित करने के लिये स्वय 
ही तीसरी बार निर्वाचित होने से इनकार कर दिया। डॉ० राधाकृष्णन एक पदावधि 
समाप्त होने पर अलग हो गए और डा० जाकिर हुसेन का एक पदावधि की समाप्ति त्त 
पहले ही निधन हो गया और उपराप्ट्रपति श्री वी० बी० गरिरि राष्ट्रपति चुन लिये गए। 
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(२) यह भी भय था कि यदि राष्ट्रपति का प्रत्यक्ष निर्वाचत होगा तो उसके 
फलस्वरूप दलीय प्रतिद्वन्द्विता बडेगी और उसका फल देय की समस्त राजनीति पर 
पडेगा और उसके कारण समस्त सामाजिक जीवन का स्वरूप ही पुर्णत: बदल जाएगा। 
राष्ट्रपति, उस अवस्था मे किसी एक दल का प्रतीक बन जाएगा था कई दलों के संगठन 
का एक हिमायती वन जाएगा। उस अवस्था में राष्ट्रपति से यह आश्ञा करना व्यर्थ होगा 
कि वह समस्त राष्ट्र के प्रतीक के रूप में मध्यस्थ और तटस्थ की तरह कार्य करेगा। यदि 
राष्ट्रपति छोकप्रिय आघार पर निर्वाचित होता है, तो बहू अपनी शक्ति और अधिकार 
का इस प्रकार प्रयोग कर सकता है कि सत्तारूढ़ दछ सकोच की स्थिति में पड़ सकता है; 
और यदि लोकप्रिय राष्ट्रपति का सत्तारूढ दल से विरोध हो जाए तो राष्ट्रपति, स्थिति 
का अनुचित लाभ उठा कर, राष्ट्र का नायक (!०7०) बनने का प्रयत्न भी कर सकता 
है। मारत मे प्राचीन काल से वीर-पूजा (७० ए०्आ0) की परम्परा रही है। 
डॉ० अम्बेदकर इस वीर-थूजा की परम्परा से इतना भय खाते थे कि उन्होंने संविधान के 
तृतीय वाचन में वीर-पूजा का विशेष रूप से जिक्र किया । 

(३) राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचकमण्डल, ससद्‌ और राज्यों केः 
विधानमण्डलछों के सदस्यों से मिल कर वनता है; इसलिए सव लोगो को ऐसी आशा थी 
कि ऐसे निर्वाचकमण्डल द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति किसी दल-विद्येप का व्यक्ति न होकर 
सारे राष्ट्र की पसन्द का व्यक्ति होगा। 

(४) भारत लगभग एक बड़ा महाद्वीप है जिसमे १७ करोड़ से अधिक 
निर्वाचकगण है। प्रत्येक पांच वर्ष वाद इतने बडे पैमाने पर प्रत्यक्ष चुनाव करने पर 
हर बार बहुत भारी निर्वाचन-तैयारियों की आवश्यकता पड़ती है। किन्तु जब हम अपने 
राप्ट्र नायक को केवल औपचारिक प्रधान-मात्र बनाना चाहते है, तो फिर इतना समय, 
चघन और श्रम क्यों कर व्यर्थ किया जाए। 

राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति (7000१77७ ईि छी0 णैं०्कीण रण (208 
ए7०आं१०॥४)--अनुच्छेद ५४ में उपबन्धित किया गया है कि राष्ट्रपति का निवर्चिन 
एक ऐसे निर्वाचकगण के सदस्य करेंगे जिसमे--(क) ससद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित 
सदस्य; तथा (ख) राज्यो की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य होगे। उसके 
उपरान्त अनुच्छेद ५५ उपबन्धित करता है कि राष्ट्रपति का निवर्चिन आनृपातिक 
प्रतिनिधित्व पद्धति (8ए7800घ ० ?70907४ंणाक्ष ।िणुआ08०प्रॉंथधं०ा) के अनुसार एकड- 
संक्रमणीय मत (अंग्ढ० #आअ»(०४0)9 ४०६०) द्वारा होगा ॥? राज्यों में एकरूपता 
और समस्त राज्यों तथा संघ में समतुल्यताः प्राप्त कराने के लिए सविधान ने उपबन्धित 
किया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मे मिन्न-मिन्न राज्यो का प्रतिनिधित्व एक से मापमान 
से होगा। राज्यों और सघ में एकरूपता और समतुल्यता प्राप्त करने के लिए तिम्त 


१ ॥ 


3. अनुच्छेद ५५ खण्ड (३) 


$ ., अनुच्छेद ५५ खण्ड (१) और (२) 


| 


े 
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विधि अपनायी जाती है ।! इस विधि अथवा प्रक्रिया से भारतीय राष्ट्रपति की निर्वाचन- 
पद्धति कुछ जटिल हो गईं है। 

(१) विभिन्न राज्यों में प्रतिनिधित्व-सम्वन्धी एकरूपता प्राप्त करने के 
उद्देश्य से उपबन्धित किया गया है कि किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वा- 
चित सदस्य के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित (ए्रणाध)०४), उस 
भागफल मे हों जो राज्य की जनसंखझ्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यों की सम्पूर्ण 
संख्या से भाग देने से आए। संक्षेप में कहा जा सकता है कि निर्वाचकगण के प्रत्येक 
सदस्य को, जो किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य हो, निम्न सूत्र के अनुसार जितने 
मतों का अधिकारी होगा उतने मत प्राप्त होंगे-- 

किसी राज्य की सम्पूर्ण जनसख्या को इं 
उसी राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की संख्या को 2798 “से 
तैथा उक्त संख्या में यदि भिन्न आवे तो आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा। 
सविधान के प्रारूप+ भे निम्न उदाहरण प्रस्तुत किया गया हैं जिसके अनुसार उक्त 
हिसताव लगाया जा सकता है। संविधान का अनुच्छेद ५५ प्रारूप सविधान के अनुच्छेद 
४ के समान है। 

() मान छीजिए कि वम्वई प्रान्त अथवा राज्य की कुल सख्या २,०८,४९,८४० 
है। मान लीजिए कि वम्बई की विधान सभा के सदस्यों की संख्या २०८ है अर्थात्‌ 
एक सदस्य छूगमग एक लाख जनसंख्या पर निर्वाचित हुआ है। यदि हम 
२,०८,४९,८४० को, जो वम्वई राज्य की जनसंख्या है, २०८ से, जो उक्त' विधान 
सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुछ सख्या है, भाग दे तो १,००,२३९ भागफल आता 

है। इस मागफल में एक हजार के गुणित निकालने के लिए हम इसे १,००० से विभाजित 
कैरते है। यह हमे (२३९ के शेप को छोड़ते हुए जो ५०० से कम है), १०० गुणित 
पता है। इस प्रकार वम्बई विधान समा के प्रत्येक सदस्य के १०० मत होंगे। 

(४) दुमरा उदाहरण बीकानेर राज्य का ले लीजिए । मान लीजिए कि 
बौकानेर राज्य की कुछ जनसख्या १२,९२,९३८ है। मान लीजिए कि वीकानेर के 
विधानमण्डल के निर्वाचित सदस्यों की सख्या १३० है (अर्थात्‌ एक सदस्य 

(०,००० जनसख्या पर निर्वाचित हुआ है) । ऊपर वाले मूत्र के अनुसार यदि हम 
१२,९२,९३८ (अर्थात्‌ जनसख्या) को १३० (अर्थात्‌ निर्वाचित सदस्यों की सख्या) 

भाग दे तो भागफल ९,९४५ आया। इसलिए वीकानेर के विधानमण्डल के प्रत्येक 

सदस्य को ९९४५/१००० अर्थात्‌ १० मत या वोट देने का अधिकार होगा; क्योंकि 

5४५ शेष आधे अर्थात ५०० से अधिक है इसलिए उसे १,००० ही मान छित्रा गया। 

(२) समस्त राज्यों और समस्त सघ में एकरूपता लाने के अभिप्राय से संसद 

5 प्रत्येक सदस्य के मत निम्न सूत्र के अनुसार निश्चित किए जाएगे-- 
2393-२० +-+न--+--+ 

. अनुच्छेद ५५ खण्ड (२), इपखण्ड (क), (ख) और (ग) कसर 

3. प्रारृप संविधान के अनुच्छेद ४४ (२) पृष्ठ १७ पर नीचे को टीका देखिए । 
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सभी राज्यों के विधानमण्डलों के निर्वाचित सदस्यों के लिए निर्धारित मततख्या 
ससद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की स्या 

उक्त सूत्र के अनुसार आधी से अधिक मिन्न को १ मान छिया जाएगा। इस सम्बन्ध 
में सविधान के प्रारूप (93% 0०ाडतरएम्न०७) में जो उदाहरण दिया गया है उसी 
को लेते हुए-- 

सान लीजिए कि सभी राज्यों के विधानमण्डछों के सदस्यों को कुछ मत ऊपर 
की गणना के अनुसार ७४,९४० मिले है और ससद्‌ के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों 
की सख्या ७५० है, तो ससद्‌ के दोनों सदनों के सदस्यों को जितने मत राष्ट्रपति के 
निर्वाचन मे प्राप्त होंगे, वह जानने के लिए हमें ७४,२४० को ७५० से भाग देना होगा। 
७४९४० 





इस प्रकार च् बष्रर बर्थात्‌ १०० (क्योकि मिन्न स् आधे से अधिक है 


इसलिए १ मान लिया गया) है। 

राष्ट्रपति द्वारा शपथ या भ्रतिज्ञान (080 ० विप्रक्षंणा शि पर0 
2:०89०॥6)--पत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप मे कार्य 
कर रहा है अथवा उसके हत्यों का निवंहन करता है, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व 
भारत के मुख्य न्यायाधिपति अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चत्तम न्यायालय के अन्य 
अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप से शपथ (00॥0) या प्रतिज्ञान (शैशिए03- 
अंजा) करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा ।? राष्ट्रपति जो झपय या प्तिज्ञान 
करेगा उसके अनुसार भारत के राष्ट्रपति से आशा की जायगी कि बह-- २ 

(3) श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपतिन्पद का कार्ये-पालन या राष्ट्रपति के इत्यों 
का निर्वाहन करेगा; 

(४) अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और 
प्रतिरक्षण करेगा; और धर 

(४।) स्देव मारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहेगा। 

कहना न होगा कि अमरीकी तथा भारतीय राष्ट्रपति पद के ग्रहण करते समय 
ली जासे वाली शपथ की मापा में बहुत कुछ समानता है। 


उपराष्ट्रपति 
(70.० शन्न्शव्छांवेथा) 
उपराष्ट्रपति का पद (प॥० शात्कय०अंतेणा.)--सविधान ने उपराष्ट्र 
पति के पद की व्यवस्था की है और उक्त पद संयुक्त राज्य अमरीका के उपरा्ट्रपति 


). मैं... .अमक...... ट की धपथ छेता हूँ _ लेता हैँ कम श्रद्धापुर्वक मारत के 
के सत्य निष्ठा से प्रतिना करता हू हम 
आप्ट्रपति पद का कार्य-नाछन (अथवा राष्ट्रपति के इत्यों का निवंदन) फरूगा तथा 2 
पुरी योग्यता से सविधान और विधि का परिरक्षण, सरक्षण और प्रतिसक्षण करूया 4 
भारत की जनता की सेया तथा कल्याण में निस्त रहुगा। 
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के पद के अनुसार रखा गया है। अमरीका के उपराप्ट्रपति के समान ही भारतीय 
उपराष्ट्रपति को भी केन्द्रीय विधानमण्डल के उच्च सदन (राज्य-समा) का सभा- 
पति बनाया गया है। क्षिन्तु सयुक्त राज्य अमरीका और भारत के उपराप्ट्रपतियों 
के पदों का साम्य यही समाप्त हो जाता है। सयुक्त राज्य अमरीका मे उपराष्ट्रपतियों 
के लिए भी वे ही अहंताएं रखी गई हैं जो राष्ट्रपति के लिए है, और वहा पर उसी 
प्रकार प्रत्यक्ष रूप से उसी निर्वाचकमण्डल (छा०#णं 0008०) के द्वारर उप- 
राष्ट्रपति मी निर्वाचित होता है जिस प्रकार कि राष्ट्रपति। इसका कारण भी स्पष्ट है। 
अमरीका में राष्ट्रपति के त्यागपत्न, मृत्यु अथवा उसकी पदच्युति के कारण रिक्तता की 
स्थिति भें उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति का रिक्त स्थान छेता है और राष्ट्रपति की वदावधि 
के झेय समय तक वही राष्ट्रपति बना रहता है; जिस प्रकार कि फ्रंकलित डी० रूजवेल्ट 
(था| 7), 00907०0) की मृत्यु पर हैरी ट्रमेत (क्‍गाएए पशण्या॥0) राष्ट्रपति 
बने और राष्ट्रपति कंनेडी (?7०अंत०6 [(०77०69) की ह॒त्या पर लिण्डन जॉनसन 
(9740० 7०गराह०क) राष्ट्रपति वन गए। किन्तु इसके विपरीत भारत का उप- 
पष्टपति, स्थानापन्न राष्ट्रपति केवल थोड़े से समय के लिए ही होता है और उक्त पद 
पर उस समय तक बना रहता है जब तक कि नया राष्ट्रपति सविधाव के उपवंधो के 
अनुसार निर्वाचित होकर अपना पद न सम्हाललि ।! संयुक्त राज्य अमरीका में राष्ट्रपति 
और उपराष्ट्रपति दोनों की पदावधिया समान है और दोनी अपनी-अपनी पदावधियों से 
पे केवछ महामियोग के आधार पर ही हटाये जा सकते हैं। भारतीय उपराध्ट्रपति 
का निर्वाचन संसद्‌ के दोनों सदन सम्मिलित सत्र में पाच वर्ष की पदावधि के लिए 
और उसको राज्य-सभा (0007० ० 800/09) के प्रस्ताव पर तथा छोक-समा 
(००७७ ०९ 8७७ 06०.७०) की सहमति पर अपने वद से हटाया जा सकता है। 
किन्तु दोनों पदों में सबसे अधिक विमिन्नता उक्त दोनों पदों के कत्तंव्यों से 
पेस्बन्धित है। भारतीय उपराष्ट्रपति पदेन (०४-०ि०ं०) राज्य-सभा का समापति दे 
और उसको इसी रूप में वेतन मिलता है। राज्य-सभा के सत्रों के विराम-कालों मे, 
वह सोहाद॑पृर्ण दूतकर्म (8००१ए7र फ्रांडआंगा ) के छिए विदेशों के भ्रमण के लिए जा 
मे. है! जिम प्रकार डा० राधाकृष्णन कई वार जा चुके ये, किन्तु देश के शासन 
के ये उपराष्ट्रपति प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई भाग नहीं ढेता। न वह भारतीय 
कार का अधिकृत अधिवक्ता है। अमरीकी सविवान के निर्माता भी उपसाप्ट्रपति 
के पद के प्रति विशेष उत्मुक नही थे। वेंजामिन फ्रेकलिन (लंबा किशोरी) 
अप्द्पति के पद को इतना तिरस्कार-योग्य समझते थे कि वे मजाक मे उपराष्ट्रपति 
प्पस हाईमेस' कहना पसन्द करते थे। किन्तु पिछले कुछ अर पा कप 
35370 0000 82004 07% 
वा उसके हटाए जाने पर उपटाप्ट्रपति ही सप्टूपति पद का ऊ का। 


कर पा 
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होता है, अतएवं अब यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता समझी जाने लगी कि वह देश के 
शासन कार्यो से अपने को परिचित करावे ताकि उसे मुख्य राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय 
राजनीतिक गतिविधि का भी प्रकार ज्ञान हो सके। राष्ट्रपति आइजनहावर (0/807- 
॥०फ०7/) ने अपने राष्ट्रपति पद की पदावधि के प्रारम्भ में ही इस बात पर जोर दिया 
कि उपराष्ट्रपति निक्‍सन प्रत्येक सरकारी ऋगज-पत्र देखें और उनकी अनुपस्थिति में 
मन्त्रिमण्डल और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद्‌ (खकपरणाश 80०7 0०णाणों) 
की अध्यक्षता करें। कैनेडी ने इस ओर आइजनहावर का अनुसरण किया और इसी 
प्रकार जॉनसन ने भी इस वात को ध्यान में रखा । भारत में ऐसा सम्भव नहीं हैं। 
अमरीका के उपराष्ट्रपति की माति भारतीय उपराष्ट्रपति को किसी प्रकार के गिक्षण 
की आवश्यकता नही क्योकि वह आकस्मिक रिक्त स्थान की पूर्ति करता है. और राष्ट्रपति 
भवन में तब तक ही वना रहता है जब तक राष्ट्रपति अपना कार्य-भार नहीं सम्माल लेता 
अथवा नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, जो चुनाव राष्ट्रपति पद के रिक्त होने के 
६ मास अन्दर हो जाना चाहिए। डॉ० 'राधाकृष्णन्‌ ने डा० प्रसाद के लिए दो वार कार्य 
किया और फिर वह अपने उपराष्ट्रपति पद पर वापस आ गए। इसी प्रकार डॉ० जाकिर 
हुसैन (07 2७ प्रपथ्भा) ने भी राष्ट्रपति राधाकृष्णन के स्थान पर कार्य किया 
जब राष्ट्रपति को आंखों के कष्ट के कारण आराम करने की सलाह दी गई थी। 
उपराष्ट्रवति का निर्वाचन (0० ०६ ए१००-०708 00५) 
का निर्वाचन ससद्‌ के दोनों सदनों की सयुकत बैठक में सामुपात प्रतिनिधित्व के अगुर्तार 
एकल सक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान के अनुसार होगा ।! कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति 
निर्वाचित होने का पात्र न होगा जब तक क्रि वह (क) भारत का नागरिक ने हों । 
(ख्र) पैतीस वर्ष की आयु पूरी न कर चुका हो; (ग) राज्य-समार के लिए सदत्य 
निर्वाचित होमे की अहंता न रखता हो; (ध) यदि वह भारत सरकार के अथवा किमी 
राज्य की सरकार के आधीन अथवा किसी स्थानीयः प्राधिकारी के आधीन कोई दान 
का पद धारण करता है; (ड) यदि वह संसद्‌ के किसी सदन का अथवा किसी स्य' 
के विधान-मण्डल का सदस्य होगा। यदि कोई व्यक्ति ससद्‌ के किसी सदन का सदा 
हैं या किसी राज्य के विधानमण्डल का सदस्य है, तो उसे उपराष्ट्रपति के पद पर आसीन 
होने से पहले अपनी ससदीय या विधानमण्डलीय सदस्यता को त्यागना आवश्यक होगा ह 
उपराष्ट्रपति की पदावधि ५ वर्ष है।* किन्तु वहू अपनी सामात्य 
समाप्त होने के पहले भी त्यागपत्र दे सकता है जैसे जुलाई १९६९ में श्री वी० बी? गिरि 
ने किया । उपराष्ट्रपति यदि अपना पद त्यागता है तो उसे त्यागपत्र दप्ट्रपति हि 


अर ् 2 / यु 
सम्बोधित करके देना पडेगा। यदि राज्य सभा के उपस्थित सदस्यों का बहुमत हर 


3. अनुच्छेद ६६ (१) 

2. अनुच्छेद ६६ (३) (क), (ल)और (ग) 

9. अनुच्छेद ६६ (४) 4. अनुच्छेद ६६ (२) 
5. अनुच्छेद ६६ (२) 6. अनुच्छेद ६० 

7 


केन्रीय शासन 90॥ 


संबत्म पारित करे कि उपराप्ट्रपति हट जाय, और यदि लोक-समा ने उत्तों संकल्प स्वीकृत 
किया है तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से हत्ना परेगा३ किन्तु इस आशय का कोई भी 
सकृत्प तब तक प्रस्तावित न किया जाएगा जब तक कि उपराप्टूपति को ऐसे प्रस्ताव के 
प्रस्तावित करने के अभिष्नाय की सूचना कम-से-कम चौदह दिन पूर्व न दे दी गई हो । 
किन्तु उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर मी अपने उत्तराधिकारी के 
पद-प्रहण तक पद घारण किए रहेगा ॥+ झष्ट्रपति के निर्वाचन की तरह ही उपराप्ट्रपति 
के निर्वाचन से उत्पन्न सव मंकाओं और विवादी की जत्व और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय 
करेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा। * अपने पद पर आसीन होते के पूर्व उपराष्ट्र: 
पति या तो राष्ट्रपति के समक्ष या राष्ट्रपति हारा उसके लिए नियुक्त किसी व्यवित' क्के 
समक्ष दापथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपना हृस्ताक्षर करेगा £ वह शपथ छेक्कर 
प्रतिना करता है कि मारत के सविधान के प्रति लिप्ठा और श्रद्धा रखेश और अपने पद 
कै कर्तव्यों का थ्रद्धापूर्वक निर्वहन करेगा । श्री मोबाल स्वरूप पाठक बत॑मान में भारत 
के उपराष्ट्रपति हैं। 
हे उपराष्ट्रपति के कत्तेव्य (उ)प्रा85 रण 96 र्‌ए०0-शा०्झप४)--उपराष्ट्रपति 
के दो प्रकार के कर्तव्य है। वह पदेल (०5-णलं०) राज्य-्समा का सभापति है और 
उसकी समाओं का समापतित्व करता है और उसको इस बद के लिए. ही वेतन' मिलता 
है उपराष्ट्रपति के थद का कोई वेतन नहीं है। किन्‍्छ जे कुछ काल के लिए उप- 
राष्ट्रपति राप्ट्रपति के स्थान पर कार्य करता हैं अथवा भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति 
के कत्तेब्यों का निर्वेहत करता है, तो वह्‌ उस काठ में राज्य-समा का समापतित्व नहीं 
करता; अत उक्त काल में उसे राज्य-सभा के चेयरमैन की हैसियत से मिलने वाला 
वेतन नहीं मिलता ।१ 
,. द्ितीयत:, राष्ट्रपति की मृत्यु, पद-त्याग अथवा पद से हृदाए जाने के कारण उसके 
पद मे हुई रिक्‍्तता की अवस्था में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के डेप में उस समय तक कार्य 
फरेगा जब तक नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण न करें? और नया राष्ट्रपति, राष्ट्रपति 
के पद की खितता की तिथि के ६ मास के भीतर आए जाता चाहिए।' अनुपस्थिति, 
!923 ही 5 ३ -_+ जाए्टपति अपने कत्मों को करने में असर हो 
५ को कि 
22 ७ रस हे 5० स्व हीते 
पर दो वार डॉ० राधाकृप्णन्‌ ने कार्यकारी राष्ट्रपति के सप हे कम कक “पर उनके 
खास्थ्यलास करने पर उपराष्ट्रपति के पद पर वापत चले बह डॉ० जाकिर हुसेन में 
जो एक बार डॉ० सघाकृप्णन्‌ की बीमारी के समय उनके स्थान वर काम किया भा: 
बी० बी० गिरि डॉ० जाकिर हुसैन के तिघन पर कार्यकारी राष्ट्रपति बने। जे कि 
* अनुच्छेद ६७ (ख) 2. अनुच्छेद ६७ (ग) 
अनुच्छेद ७१ . अनुछेच्द ६६ 
$ अनुच्छेद 8 . अनुच्छद ९४ 
अनुच्छेद ६५ (१) अनुच्छेद ६९ (३) 
अनुच्छेद ६५ (२) 
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उपराप्ट्रयति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करे, उसके कत्तंव्यों का निर्वेहन करे, उपराप्ट्रपति 
को राष्ट्रपति की सव झवितयां और विमुक्तिया प्राप्त होंगी तथा उसे वे सव उपलब्धियां, 
भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होगे जो राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं।! 

सविधान ने छिसी को यह निर्णय करने का अधिकार प्रदान नही किया है कि 
क्‍या राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने मे असमर्थ है अथवा नही? जब सविधान इस 
सम्बन्ध में मौन है तो इसका निर्णय स्वयं राष्ट्रपति ही करेगा कि किसी समय वह अपने 
कृत्यों के निरवेहन के योग्य है अथवा नहीं। किन्तु यदि राष्ट्रपति ऐसा निर्णय करने मे 
असमर्थ हो--आकस्मिक भयकर वीमारी के कारण--तो उस स्थिति में अनुच्छेद ७० 
के अनुसार ससद्‌ उक्त सम्बन्ध में निणंय कर सकती है। उक्त अनुच्छेद आदेश करता 
है: “इस अध्याथ मे उपबन्धित न की हुई किसी आकरस्मिकता में राष्ट्रपति के इृत्यों के 
निवंहन के लिए सम॒द्‌ जंसा उचित समझे, वैसा उपबन्ध बना सकेगी।” सयुकत राज्य 
अमरीका के सविधान मे इस प्रकार का कोई उपवन्ध नही है। 


राष्ट्रपति की शवितियाँ और कत्तंव्य 
(70९ ए०फ़्ाड थ्ावे ॥00068 ०4 ६86 778अंत०॥॥) 


सविधान ने राष्ट्रपति को निम्न शक्तिया प्रदान की है: 

कार्य पालिका शक्तियां (77%50०८४४४० 70%०78४)--अमरीका के राष्ट्रपति 
के असदृश भारत के राष्ट्रपति को कोई प्रशासनिक कृत्य नहीं करमे पडते और शासन' 
के विभागों पर राष्ट्रपति को कोई अधीक्षण अथवा सचालन-सम्बन्धी अधिकार प्राप्त 
नहीं है। सधीय अथवा केन्द्रीय शासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष उत्तरदायी मन्त्री 
लोग है, और सब विभाग उन्ही के नियन्त्रण और उत्तरदायित्व में कार्य करते हैं। 
राष्ट्रपति तो आवश्यक कडी के रूप में शासन के विभिन्न विभागों को जोड़ता है। 
यद्यपि राष्ट्रपति की शक्ति औपचारिक है, तथापि केन्द्रीय शासन की समस्त कायें- 
पालिका-कारेवाई राष्ट्रपति के नाम मे ही की हुई कही जायगी |? संघ की कार्यपालिका 
भक्ति के प्रयोग में की गई सव सविदाए राष्ट्रपति द्वारा की गई कही जाएगी और रा 
राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित रीति के अनुसार लिखी जाएगी ।* इसके अतिरिक्त सघ के समी 
क्षधिकारी इसके अधीनस्थ अधिकारी है।* राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह सप-कार्यों 
की प्रशासन-सम्धन्धी समस्त जानकारी माग सकता है।* राष्ट्रपति ही मारत सरकार का 
कार्य अधिक सुविधायुर्वक किए जाने के लिए तथा मन्त्रियों मे उक्त कार्ये के बटवारे कै 
लिए आवश्यक नियम बनाता है।* हि 

राष्ट्रपति ही प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता है तथा अन्य महत्त्ववुर्ण नियु- 
क्तिया भी वहीं करता है।? इन अन्य महत्त्वपूर्ण नियुक्तियों मे सध के अन्य" मन्त्रियो 
अनुच्छेद ६५ (३) 
. अनुच्छेद २९९ (१) 
. अनुच्छेद ७८ (ख) 
अनुच्छेद ७५ (१) 


2, अनुच्छेद ७७ 
4. अनुच्छेद ५३ (१) 
6, अनुच्छेद ७७ (३) 
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कौ, नियुक्ति! सघ के महात्यायवादी (.प्ाणआरए३ धमाल), भारत के नियन्त्रक- 
महालेखा परीक्षक (000ए/एणॉक खापे 4ैपकांतः दल्मण्ण्या) » उच्चतम न्यायारूय 
तथा उच्च व्यायाधीशञों की नियुक्ति! और राज्यों के राज्यपालों (8क्वा० (0एथगण३) * 
की तियुक्तियां सम्मिलित है। न्यायाधीशों को नियुक्त करने से पूर्व राष्ट्रपति को 
सैवारत न्यायाधीशों से पूछना होगा और वह इन नियु क्तियों को मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा 
पर ही करेगा। जहा तक प्रधान मन्‍्त्री की नियुक्ति का प्रश्न है राष्ट्रपति ऐसे व्यक्ति 
फो प्रधान मन्त्री चुन सकता है जिसको छोकृ-समा का समर्थन प्राप्त होगा, क्योकि “प्रधान 
मन्‍्त्री की नियुक्त राष्ट्रपति करेगा ।” और "“मन्त्रिग्परिपद्‌ छोक-सभा के प्रति सामूहिक 
रूप से उत्त रदायी होगी ।”* सामूहिक उत्तरदायित्व तभी प्रवरतित हो सकता है जबकि 
समस्त मन्त्रिमण्डडल एक टीम की भाति कार्य करे और वह टीम राजनीति का खेल एक 
ऐसे कप्तान के नेतृत्व मे खेले जो लोक-समा के बहुमत दल का नेता हो। प्रधान मन्त्री 
की नियुक्तित के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को कुछ छूट उस स्थिति में मिल सकती है जब 
लोक-सभा में किसी मी एक दल का स्पष्ट बहुमत न हो। किन्तु उस स्थिति में भी 
राष्ट्रपति को ऐसे व्यक्ति को ही' प्रधान मन्त्री चुनना चाहिए जिसे कुछ मन्त्रियों का 
सहयोग मिल सके और और जो उन सहयोगियों के सहयोग से छोक सभा का सहयोग 
और विश्वास प्राप्त कर सके । इसलिए ऐसी स्थिति के उत्पन्न हो जाने पर भी राष्ट्रपति 
की वरीयता प्रघान मनन्‍्त्री की नियुक्ति के सम्बन्ध में राजनीतिक प्रभावों से आच्छादित 
रहती है। विधिक रूप से भी वह मनमानी नही कर सकता, क्योकि सविधान का आदेश 
है कि बहू सघ की कार्यपालिका शक्ति का निर्वहत सविधान के उपवन्धी के अनुसार 
ही कर सकता हैं। 
राज्य के जिन उच्च अधिकारियों की नियुक्ति का राष्ट्रपति को अधिकार 
पिछले अनुच्छेद में बताया गया था, उनके अतिरिक्त राष्ट्रपति को निम्न प्रशासनिक 
भआंयोगों अथवा परिपदों को भी नियुक्त करने का अधिकार है--एक अन्तर्राज्य परिषद्‌ 
(40 770097-9050० 0०घ्गाथ) १, सघीय छोक-सेवा आयोग (एग्राण्प ?प्96 807शंप० 
(९०णणां$आं०१), तथा राज्य समूह का सयुक्त आयोग (चण7ा 00ाफ्ा३चात्ा 07 & 
हाणाफु रण $(4/65) *, वित्त आयोग (फफ्रद्ा०० €0काप्रंबडाठप ) *; निवचित-आयोग 
(0०४०४ (00०४7्रॉं६&४०४)!",अनुसू चित प्रदेशों के प्रशासन पर प्रतिवेदन देने वाला आयोग 
(+ 0०्राग्रांइशणा क्‍0 70900 ण थरा0 बतगांग्राडईएबाण ता $099१7)606 37088); 7 
अनुमूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियो के लछिए एक विशेष पदाधिकारी 
(3890थंब। णी९७४ 0ि' 8०007 ०ए (५३४०३ छत 5ल०१प्रॉ०0 7५008),7* 'राज-मापा 
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आयोग (० (०काशाअंगा ०० 7,७0६87०९2०४) ,' पिछडे वर्गो की दशा-सुधार सम्बन्धी 
आयोग (00शाांइडंणा $0 उ0ए०४॥8%9 0 ९णाता।ंणराड 0 94कैफ्काते 285508)4 
किन्तु उपर्युक्त सभी आयोगों अथवा परियदों की नियुक्ति, राष्ट्रपति मंत्रिमण्डल की 
मनन्‍्त्रणा पर ही करता है। 
अमरीका के राष्ट्रपति को अनेको ऐसे पदाधिकारियों को भी नियुवत करने 
का अधिकार है जिनकी सविधान ने स्पष्ट आज्ञा नहीं दी है, किन्तु भारतीय राष्ट्रपति 
को इस प्रकार की शक्ति नही है। समुचित विधानमण्डलों को अधिकार है कि वे अधि- 
नियम के द्वारा सघ था किसी राज्य के कार्यों से सम्बद्ध छोक-सेवाओं और पदों के लिए 
भर्ती का विनिमयन करेगे।* सविधान ने सघ के लिए और प्रत्येक राज्य के लिए एक 
लोक-सेवा आयोग (7परणा० 80श00 0०ग्रापरं$अंणा) का उपवन्ध किया है।! उक्त 
लोक-सेवा आयोग सम्बन्धित शासन को सेवाओं ओर भर्ती के सम्बन्ध में सलाह देते है 
और उनकी मन्त्रणा को प्रायः मान लिया जाता है। 
राष्ट्रपति को यह भी अधिकार है कि वह मन्‍्त्री को अपने पद से हटा सकता 
है; * या भारत के महान्यायवादी (4#०छ०9 (थाभरक ई० प्रातां&)4 को अथवा 
राज्यों के राज्यपाछों को भी हटा सकता है।? किन्तु राज्य के कार्यंपालिकाअधान 
द्वारा मन्‍्त्री को पदच्युत कर देना ससदीय शासन-अणाली का सार नहीं है। इंसलेण्ड 
में १७८३ से आज तक राजा के द्वारा कोई भी सरकार पदच्युत नही की गईं है और आज 
किसी राजा की यह हिम्मत नही हो सकती कि वह्‌ सरकार को अपदस्थ कर सके जव तर्क 
कि राजा मयकर जुआ खेलने को तैयार न हो; चाहे वैधिक रूप से राजा का यह अधिकार 
मान भी लिया जाए। अपने भन्त्रियों के सम्बन्ध मे भारतीय राष्ट्रपति की वही स्थिति 
है जो इग्लैण्ड के राजा की अपने मन्त्रियो के साथ है। डॉ० अम्बेदकर थे इस तंथ्य पर 
सविधान सभा में बछ दिया था। उन्होने कहा था---“मारतीय गणराज्य और सयुकते 
राज्य अमरीका के राज्यों के प्रधानो का नाम तो अवश्य एक-सा है किन्तु अमरीका की 
शासन-अ्रणाली और भारतीय सविधान मे प्रस्तावित शासन-प्रणाली में आकाश-यातात 
का अन्तर है!” इसके आगे उन्होने यह भी कहा कि “मारतीय शासन मे राष्ट्रपति की 
स्थिति केवल औपचारिक हे, और उसकी नाम-मुद्रा (5०४) के सहारे राष्ट्र के 
सारे निर्णय किये जाएगे। उसको प्राय. अपने मन्त्रियो के निर्णयों को मानता ही हीगा। 
बहू मन्त्रियों की इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसके विपरीत अमरीका 
का राष्ट्रपति किसी भी समय अपने मन्‍्त्री को हटा सकता है। मास्तीय सघ के राष्ट्रपति 
को ऐसा अधिकार उस समय तक नही है, जब तक कि मन्त्रियो को ससद्‌ के बहुमत का « 
समर्थन प्राप्त है।” हि 
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सेनिक शक्तियां (309 ?९०४ण४)--मभारतीय राष्ट्रपति की सैनिक 
शक्तियां, सयुक्त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति एव इंग्लेण्ड के राजा दोनों की अपेक्षा कम 
हैं। इसमे सदेह नही कि भारतीय सविधान ने राष्ट्रीय सुरक्षा-्वक्लों की सर्वोच्च कमान 
राष्ट्रपति को सौपी है; किन्तु उससे यह्‌ आशा की गई है कि उक्त शक्ति को वह विधि 
की मान्यता के अनुसार प्रयोग करे |! देश के सशस्त्र बलों एव युद्ध और ज्ञान्ति? के सम्बन्ध 
में अन्तिम विधायिती सत्ता£ राप्ट्रपति मे निवास करती है! अग्रेजी संविधान के ही 
समान युद्ध और शान्ति की घोषणा कार्यपालिका का कृत्य माना जाता है; किन्तु भारतीय 
राष्ट्रपति ससद्‌ की अनुमति के विना अथवा ससद्‌ की पश्चात्‌वत्ती अनुमति के विश्वास 
पर न तो युद्ध की घोषणा करेगा और न सशस्त्र वलो का प्रयोग करेगा। 


विदेश-सम्बन्ध और कूटनीतिक अधिकार (#०ण०ंह्ए हन्‍ग्रा8 ब्यात. एफ0- 
7४४४० 00५४०४)--विदेशों से सम्बन्धित सभी मामले संसद्‌ के अधिकार>शक्षेत्र में 
आते है।* इस प्रकार विदेशी मामलों से सम्बन्धित कार्यवालिका-शक्तिया स8९ के 
अधिकारुक्षेत्र मे आती है, और सारी कूटनीतिक कारंवाई राष्ट्रपति के नाम से 
सम्पादित होती है। कूटनीतिक दूत और व्यापार-दुत्त राष्ट्रपति के नाम से ही नियुक्त 
किए जाते है। सारी संधियां और सारे अन्तर्राष्ट्रीय करार राष्ट्रपति के नाम से ही 
होते है; किन्तु ऐसे सभी करार (487००7०7/७) और सभी सविया ससद की 
अनुमति के बिपय है। अमरीका के राष्ट्रपति को पूरा-पुरा अधिकार रहता है कि 
बहू किसी नई सरकार था किसी नए राज्य को स्वीकार करे या न करे। राष्ट्रपति 
द्वारा की हुई सधियों पर सीनेट के दो-तिहाई सदस्यों के वहुमत द्वारा समर्थन की 
आवश्यकता रहती है। किन्तु राष्ट्रपति के पास कई मार्ग रहते है जिनके द्वारा वह सीनेट 
की उपेक्षा कर सकता है। इनमे से एक मार्ग है कार्यपालिका-करार (०5०८ए॥४० 
3९70७७थ॥) | कार्यपालिका-करार दो देशों के कार्यपालिका-प्रधानों के बीच 
करार या प्रतिज्ञाएं (४४7०००७॥८४) होते हैं जिनमें कतिपय मामलों पर वायदा या 
समझौता हो जाता है। इस प्रकार के कार्यपालिका-करारों के लिए सीनेट के अनु- 
समर्थन की आवश्यकता नही है। भारत में इस प्रकार के करारो की सम्भावना नही है। 

राष्ट्रपति की विधायिनी शक्तियां (7.०8/0॥8070. ?05०४७)--इग्लैंड के 
राजा की ही तरह मारत का खष्टूपति भी सघीय संसद का एक अंग हैं। सविधान 
का आदेश है कि “सघ के लिए एक ससद्‌ होगी जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिल 
कर बनेगी।”* भारत के राष्ट्रपति की निम्नलिखित विधायिनी शक्तिया है। 

(१) राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह्‌ ससद्‌ को अधिवेशन के लिए आहुत 
अनुच्छेद ५३ (२) 
अनु जछेद ७, सूची १, सख्या १, २, रे 
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करे, तथा वह सन्नों का सत्रावसान! एवं लोक-समा का विधघटनः भी कर सकता है। 
यह आवश्यक है कि सदन वर में दो वार आहूत किए जाएं और एक सत्र के अन्त व दूसरे 
सत्र के प्रारम्भ में छः मास से अधिक का व्यवघान नही होना चाहिएं। यदि छ. मास 
के भीतर राष्ट्रपति ससद्‌ को आहत नही करता तो यह्‌ मंविधान के विरुद्ध होगा। यदि 
ससद्‌ के दोनों सदनों के वीच अधित्तीय विधेयक के विपय मे प्रतिरोध उत्पन्न हो जाए, 
तो शप्ट्रपति मंसद्‌ के दोनों सदनों की सयुक्त बैठक का भी संयोजन कर सकता है।* 

आजकल संसदीय शासन-प्रणाली में राज्य के प्रधान का यह अधिकार स्वीकार 
कर लिया गया हैं कि वह विधान-मण्डल को विघटित कर सकता है। सामान्यतः वह 
उक्ते अधिकार का प्रयोग अपने मन्दत्रियों की मन्‍्त्रणा पर ही करता है; और वे आशा 
करते है कि भारत का राष्ट्रपति भी इसी प्रथा का अनुसरण करेगा। किन्तु राष्ट्रपति 
उस स्थिति भें विधटन अस्वीकार कर देगा यदि उसे ऐसा अनुमव हो कि विघटन को 
आवश्यकता नही है; अथवा “विघटन-सम्बन्धी प्रार्थना को स्वीकार कर लेने से शक्ति 
का दुस्पयोग होगा ।” कुछ लोगों का विचार है कि भारत के राष्ट्रपति को कताडा के 
अभिसमय* का अनुसरण करना चाहिए; और प्रधान मल्त्री की संसदीय विधटन-सम्बन्धी 
प्राथना को स्वीकार करने से पूर्व दूसरी वेकल्पिक मल्त्रिग्परिपिद्‌ की सम्भाववाओं पर 
विचार कर लेना चाहिए। यदि इस प्रथा को स्वीकार किया जाता है, तो यह अतीव' 
आवश्यक होगा कि राष्ट्रपति दलगत राजनीति से दूर रहे और वह अपने सब ब्रिया- 
कलापों मे केवल सर्वसाधारण के कल्याण की भावना को ही स्थान दे। 

(२) भारतीय राष्ट्रपति ससद्‌ को सम्बोधित कर सकता है और वह ससदु 
को सदेश भी भेज सकता है।* आजकल इग्लेण्ड का सम्राटू, ससदू के समक्ष केवल 
औपचारिक अवसरो पर ही अभिमाषण देता है, जिसे राजसिहासन का भाषण कहते 
है। 'राजसिहासन के भाषण मे, जिसे ससद्‌ के भ्त्येक अधिवेशन के प्रारम्भ में या 
तो सम्राट स्वय पढ़ता है था किसी के द्वारा पढ़वात्ता है, सम््राद्‌ अधिवेशन के भारी 
व्यवस्थापक प्रोग्राम की रूप-रेखा प्रस्तुत करता है और विभिन्न राष्ट्रीय एवं अन्त- 
सष्ट्रीय समस्याओं पर शासन के विचार व्यक्त करता है। उक्त भाषण अथवा संदेश 
प्रधान मन्त्री तैयार करता है और सम्राद्‌ उसे पड़ता है। सम्रादू न त्तो उर्बत भाषण 
अथवा सदेश को बदल सकता है और न उसमे कुछ वढा सकता है। 

भारतीय राप्ट्रपति का अभिभाषण बैसा ही होता है, जैसा कि इम्हेण्ड में ससदू 
के सम्मख राजा का अभिमापण होता है। उक्त अभिमाषण मे राष्ट्रपति शासन की 
गृह-नीति और विदेश-नीति पर प्रकाशन डालता हैं। भारत का संविधान दाप्ट्रपति की 
यह अधिकार भी देता है. कि वह किसी ऐसे विधेयक के साथ, जो या तो संसद्‌ के समर्क्ष 





, अनुच्छेद ८५ (१), (२), (क) 


2, अनुच्छेद ८५ (२) (ख) 3. अनुच्छेद १०८ (१) हे है 
4... फ्बकव, 2प्रछुक्पैद्ड + एकशओणराध्यए णा थ७ (०5% 0७ री एती० 
क्‌- कंधे 9- 24). 
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विचारार्थ हो अबवा जो अन्यया महत्त्वपूर्ण हो, अपना सन्देश संसद्‌ को भेज सकता है। 
संसद्‌ का वह सदन, जिसको टाप्ट्रपति द्वारा उक्त सन्देश भेजा गया है, यथाणीघ्र उक्त 
संदेश पर विचार करेगा। सन्देश के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को व्यापक अधिकार मिल 
गया है, जिसके द्वारा राष्ट्रपति ससद्‌ के ऊपर न केवल विचाराधीन विधेयक के वारे में 
अपितु अन्य किसी भी मामले मे प्रभाव डाऊू सकता है। किन्तु आशा करनी चाहिए कि 
हमारा राष्ट्रपति कोई भी सन्देश बिना मन्त्रियो की राय के कभी नही भेजेगा, और यदि 
वह ऐसा करेगा तो वह ससद्‌ के प्रति मन्त्रिमण्डल के उत्तरदायित्व की संवंधानिक भावता 
के विरुद्ध माना जाएया [? 

(३) राष्ट्रपति ससद्‌ के समक्ष वापिक वित्त-विवरण” (फ्पए8७) रख- 
वाएगा अथवा यदि कोई अनुपूरक आयबव्ययका (80फफरोणाशांताऊ फ्रपत8०४) होगा 
तो उसे भी रखवाएगा, तथा भारत सरकार के लेखा के विपय में भारतीय नियस्त्रक 
महालेखापरीक्षक ((०णफफएगा०णः बात 4पता0-ठथा०्ष ० 770 ) के प्रतिवेदन 
को भी रसवाएगा;+ साथ ही वित्त-आयोग (वॉ)0० 0०००) की सिफा- 
रिय्यों को एवं उक्त सिफारिशों पर की गई कार्रवाई को भी ससद्‌ के समक्ष रखवाएगा।£ 
राष्ट्रपति लोक-सेवा आयोग (एफणा एएफआ॥० 8009 0०एााह800) के विभिन्न 
प्रतिवेदनो* और अन्य ऐसे प्रतिवेदन, जैसे अनुसूचित आदिम जातियों के विशेष अधिकारी 
के प्रतिवेदन? तथा पिछट़े हुए वर्गों की दशाओं के अनुसन्धान के आयोगधूके प्रतिवेदन 
को भी ससदु के समक्ष रसवाएगा। राष्ट्रपति ससद्‌ से ऐसे विधेयको पर विचार करने 
के लिए कह सकता है जिनका सम्बन्ध सघ के वित्त-व्यय से हो ।* किन्तु राष्ट्रपति के उक्त 
सव कृत्य मन्त्रियो की राय पर ही किये जाते हैं। 

(४) संस॒द्‌ में किसी ऐसे विधेयक की प्रस्थापना, जिसका सम्बन्ध किसी नये 
राज्य को मान्यता देने से हो अयवा अपने देश के विभिन्न राज्यों की सीमाओं में परि- 
बेतन से हो, विना राष्ट्रपति की तदर्थ सिफारिश के नही की जा सकती ।?० सम्बन्धित 
राज्य के विधानमण्डल या विधानमण्डलों के विचार भी माछूम कर लेने चाहिए; किन्तु 
उक्त विधानमण्डल के विचार राष्ट्रपति के लिए सर्वथा मान्य नही है। चूकि राष्ट्रपति 
संघीय मन्त्रिमण्डल की मन्‍्त्रणा पर चलेगा, इसलिए यह निर्णय करना मन्व्रिमण्डल 
का कर्य है कि सम्बन्धित विधेयक राज्य विधानमण्डल के विरोध के वावजूद उपस्थित 
किया जाए अबवा नहीं। हे 

(५) उसी प्रकार वित्तीय विवेयक (गा०००ए 075) 7 अथवा ऐसा विधेयक 
४++++++-++++++ 

7, भारतीय सविधान का अनुच्छेद ७५ (३) उपवन्धित करता है कि मन्त्रि- 
परिपद्‌ सामूहिक रूप में छोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होगी ; 


8. अनुच्छेद ११२ (१) 3. अनुच्छेद ११५ (१) 
4. अनुच्छेद १५१ (१) 5. अनुच्छेद २८१ 
6. अनुच्छेद ३२३ (१) 7. अनुच्छेद ३३८ (१) 
8. 9. अनुच्छेद ११३ 
30. व]. जनुच्छेद ११७ 





90 भारतीय गणराज्य का झासन 


दोपसिद्धि के वाद ही क्षमा कर सकता है। यदि राजद्रोही-क्षमा (77०४%) करनी 
हो तो राष्ट्रपति को संसद्‌ की अनुमति लेनी पड़ेगी । अमरीका में राष्ट्रपति किसी भी प्रकार 
के मामले में क्षमादान कर सकता हे। 
प्रकीर्ण शक्तियां (350ण०7००४४ [?०5०:७)--राष्ट्रपति की अनेक प्रकीर्ण 

शक्तिया है। राष्ट्रपति के नाम से दिए गए और निष्पादित भारत सरकार के आदेश्यों 
और अन्य लिखितों का प्रमाणीकरण इस रीति से होता है जो राष्ट्रपति द्वारा बनाए 
गए नियमो में उल्लिखित हो | द्वितीयत., भारत सरकार का छार्य अधिक सुविधापूर्वक 
किए जाने के लिए तथा मन्त्रियों में उक्त काये के बटवारे के लिए राष्ट्रपति ही वियम' 
बनाता है ।* तृतीयतः, राज्य-सभा के समापति और छोक-समा के अध्यक्ष से परामर्श 
करने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति दोनों सदनों की सयुकत बेठकों सम्बन्धी, तथा उनमें परस्पर 
सम्पर्क॑-सम्बन्धी प्रक्रिया के नियम बनाता है ।* चतुर्थत', उच्चतम न्यायारूय समय-समय 
पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से न्यायालय की कायं-प्रणाठी और प्रक्रिया के साधारण 
विनियमन के लिए नियम बनाता है।* पांचवी वात यह है कि राष्ट्रपति ही सघीय 
लोक-सेवा आयोग के सदस्यो तथा कमंचारी-वुन्द की सेवाओं की झर्तो के बारे मे विनियम 
बनाने की शक्ति रखता है।* राष्ट्रपति ही ऐसे मामलो में विनियम बनाता है जिनमे 

यह निर्णय कर दिया जाए कि सघ की किस-किस प्रकार की सेवाओ के सम्बन्ध में सपीय 
लोक-सेवा आयोग से पूछने की आवश्ययता न होगी ॥९ 

सविधान ने राष्ट्रपति को यह भी अधिकार दिया है कि वह सार्वजनिक महत्त्व 

के किसी ऐसे प्रश्न पर उच्चतम न्‍्यायारूय की सम्मति माग सके जिसमे विधि और तथ्य 

के प्रश्न ग्रस्त ही सकते हे।? इसका यह अय॑ हैं कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के पास 

किसी प्रस्तावित विधेयक को सेज सकता है और यूछ सकता है कि अमुकक विधेयक 

विधानमण्डल के अधिकार-क्षेत्र मे आता हैं अथवा नही । इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय 

की मन्त्रणा मानना राष्ट्रपति के विवेक एवं निर्णय पर निर्भर है। 


राष्ट्रपति की आपात-शवितयाँ 
(फ्राक्फट्टणालए 20:ग्रड ० 9 0७907) 

- विभिन्न प्रकार फ॑ आपात (ी्रिक्ा$ 'रंफ्0ड एस फ्रागट्टणाक)-+ 
राष्ट्रपति की जिन शक्तियों का ऊपर वर्णन किया गया है, उनके अतिरिक्त भारत के 
राष्ट्रयति को ऐसी अनेक आपात-शक्तिया प्रदान की गई हे जिनको तीन विभागों में 
बाटा जा सकता है। इस आपात शक्तियों फा प्रयोग रप्ट्रपप्मि तीन प्रकार के यप्द्रीय 
सकटो का सामना करने के लिए करता है-- 

(्‌ 4 ) आपात को उद्घोषणा (ए6०शकंणा रत काडथा;ण्म०)--भारत 
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या भारत के किसी मू-माग को युद्ध, विदेशी आक्रमण अथवा आन्तरिक उपद्रवों हारा 
प्रादुर्मू]त सकट के कारण आपातकालीन स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसी स्थिति के 
उत्पन्न हो जाने पर यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि मारत की सुरक्षा खतरे में 
है या खतरे को सम्मावना हैं, तो वह्‌ आपात-कालछ की उद्घोषणा कर सकता है।? 

(२) किसी राज्य में संवेधानिक तन्‍्त्र को विफलता (फक्याणा७ ण 49 
(णाइधं0प्र॑ंग्रश >ध्चषां॥थए ॥ 8 5(&0०)--किसी राज्य में स्वधानिक तन्‍त्र के 
विफल हो जाने की अउस्था में यदि उक्त राज्य का राज्यपाल या राजप्रमुख राष्ट्रपति 
से प्रतिवेदन करे, या यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई 
है जिसमें उस राज्य का शासन सविधान के उपवन्धो के अनुसार नहीं चलाया जा सपता, 
तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है।* 


(३) पित्तीव आपात (.्रशणलंश ॥70७४०7०४)--यदि रटाप्ट्रपति' का 
समाधान हो जाए कि ऐंसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिससे भारत था उसके किसी' भाग 
के दित्तीय स्थायित्व पर सकट है तो वह वित्तीय आपात की उद्घोपणा निकाछू 
सकता है| 

आपात की उद्धोषणा और किसी राज्य में संबंधतनिक ठन्‍्त्र को दिफलता 
में अन्तर (एन्‍्रीक्वणा०० 96 6च॥ & शि०्टेब्राबा0त जी कियथा8ूभारए बाते 8 
छ0लुक्काबधंग  ण कं. 0ग्रडगंप|्णा३] 3[वित्कांगरणण एक ७ 569०) --- 
उपर्युक्त दोनों प्रकार की उद्घोषणाएं, अर्यात्‌ आपात्त की उद्घोषणा और किसी राज्य 
में सवैधानिक तन्‍्त्र की विफलता की उद्घोषणा, एक-दूसरे से उद्घोपणा के कारणों 
और उद्धोपणा के प्रभावों के सम्बन्ध में, अछग-अछग है और विभिन्न है। आपात-काछ 
की उद्धोपणा इस कारण की जा सकती है कि विदेशी आक्रमण या आन्तरिक अश्ञान्ति 
के कारण भारत की सुरक्षा या शान्ति खतरे में है; अथवा भारत का वित्तीय स्थायित्व 
प्रकट में है। इसके विपरीत स्वैधामिक तन्त्र की विफलता की उद्घोषणा इस कारण 
की जाती है कि उपबन्धों के अनुसार किसी राज्य का शासन चलाना कठिन हो जाता है। 
भारत की सुरक्षा अथवा शान्ति के खतरे मे पड जाने से अथवा भारत का वित्तीय स्थायित्व 
संकट मे पड जाने से यह आवश्यक नही है कि किसी राज्य में सवंधानिक तन्त्र की विफलता 
की उद्घोषणा कर दी जाए। किसी राज्य के सवैधानिक तन्त्र की विफछता की उद्‌- 
घोषणा का कारण या तो किसी राज्य के संवैधानिक तनन्‍्त्र की विफलता है अथवा किसी 
राज्य द्वारा अपने संवैधानिक दायित्वों को पुरा करने से इन्कार हो सकता है। 

जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में होगी, तो सविधान द्वारा प्रदत्त सात 
स्वतन्तताओं के अधिकार--भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतम्त्रता, झान्तियुर्वके सभा 
करने को स्वतन्व॒ता, सघ बनाने की स्वतन्त्रता, अवाघ सचरण की स्वतन्त्रता, किसी 
भाग में निवास करने की स्वतन्त्रता; सम्पत्ति-घारण की स्वतन्त्रता और व्यवदाय- 
फ्सतसा+ 
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सम्बन्धी स्वृतन्त्रता--स्वयं निलम्बित हो जाते है।! और आपात के उदघोपणा-काछ 
में राष्ट्रपति यह भी आदेश निकाल सकता है कि मौलिक अधिकारों के निलूम्बन के 
सम्बन्ध मे न्यायालय की शरण नही छी जा सकती !? किन्तु किसी राज्य में सवेधानिक 
तन्‍्त्र के बिंफल हो जाने पर न तो मौलिक अधिकार निरम्बित किए जाते है और न 
मौलिक अधिकारों के प्रवर्तल-सम्वन्धी न्‍्यायाऊुय की कार्रचाई से नागरिक बचित किए 
जाते है। 
द्वितीयत', आपात-उद्घोषणा का उद्देश्य ही यह होता है कि संघीय शासन को 
अधिक विस्तृत कार्ययालिका और ध्यवस्थापिका-श्नक्षिया प्रदान की जाएं ताकि वह 
भारत की सुरक्षा को उपस्थित चुनौती अथवा देश के वित्तीय स्थायित्व के खतरे था 
सामना कर सके । किन्तु राज्य के अधिकारी अपना-अपना कार्य यथाविधि करते उलते 
है। राज्य-शासनों के विभिन्न अग कार्य करते रहते हैं, अन्तर केवल यह होता है मि 
(१) भारत सरकार राज्यों को आदेश दे सकती हैं ओर विद्मप प्रकार से राज्य की 
क्रायेपालिका-शवित का प्रवर्तन करा सकती हैं ;? (२) सघीय ससद्‌ की व्यवस्थापर्न 
क्षमता विस्तृत हो जाती है और ससद्‌ को उन विपयो पर भी विधि-निर्माण करने का 
अधिकार मिल जाता है जो राज्य की सूची मे सम्मिलित है।* और (३) रप्ट्रपति को 
अधिकार मिल जाता है कि बह अपनी आज्ञाओ से ही तित्तीय मामलो से सम्बन्धित सविधान' 
के उपबन्धों मे सशोधन कर सकता है। किन्तु जब किसी राज्य के सर्वेधानिक तल्ते 
की विफलता की उद्घोपणा की जाती है, तो उक्त राज्य की सरकार के स्थान पर सध 
सरकार की सत्ता स्थापित हो जाती हैं, केवल उच्च न्यायालय वही रहता है। राज्य 
का विधान-मण्डरू पूरी तरह निलूम्बित हो जाता है और राज्य की कार्यपरालिका पूरी 
तरह या आशिक रूप में निलम्वित हो जातो है 
बाह्य आक्रमण अथवा आल्तरिक अज्ञान्ति के कारण आपात-्उदुघोषणा 
(छच्नाणाहुभाएए 0३ उत्तलाााब] 00 तरा।णतार्ण 3887०8४०१)--यदि राष्ट्रपति का 
समाधान हो जाए कि ग्रम्मीर आपात विद्यमान है जिससे कि युद्ध या बाह्य आक्रमण के 
या आभ्यन्तरिक अश्ञान्ति से भारत था उसके राज्य क्षेत्र के किसी माग की सुरक्षा संकट 
मे है तो राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकता है।* संविधान ने विष्िचिदत: उप> 
वन्धित किया हैं कि यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि मारत की या भारत के राज्य- 
क्षेत्र के किसी मांग की सुरक्षा सकट में है, चाहे वास्तव में युद्ध अयवा ऐसा कोई आकमय 
यथा अशान्ति नहीं हुई हो, तो भी राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा कर सकेगा केदल 
राप्ट्पति का समाधान होने की आवश्यकता हैं कि सकटकालीन परिस्थिति विधमात 
हैं और आपात की उद्घोषणा की जा सकती हैं। न्यायालयों को यह अधिकार नहीं 
है कि वे आपात-सम्बन्धी उद्धोषणा की वैंधता अथवा आवश्यकता पर सदय कर सेईे 
आपात-उदघोषणा के सम्बन्ध में केवल राप्ट्रपति ही निर्णय कर सकता है, और उसके 
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निर्भय को कोर्ई चुनौतो नही दे सयता। छिन्नु यप्ट्रपति के समाघान का अर्थ है मन्त्रि- 
पिदु झा समाधान, और आपाज की उरघोषणा कन्ते समय, राष्ट्रपति अपने मन्म्रियों 
की मल्पपा पर कार्य करता ह#। 
लापत-छर॒पोगणा उसस्वर्ती उद्घोषणा (>पफ६ट्तुपला फण्पग्राग्ांग ) 
निमंहत (:05 0००) को जा सकतो £ »! अथवा यदि आपात-उद्घोषणा 
तन क दो सास रे भीतर ससद्‌ के दानो सदनों छे सझत्पों द्वारा अनुमोदित न कर 
दी जाए तो जदुघोषणा दा मास की समाप्ति पर प्रव्तत भे न रहेगी ।? परन्तु यदि ऐसी 
कोई उद्पोपणा उस समय निय्यली गई दूं जब कि छोक-समा का विघटन हो चुका है 
अयवा उसका बिपटन दो मास की क्ालछावधि के मीसर हो जाता है तो उद्धोषणा- 
सम्बन्धी समन जान्य सबल्प राज्य-समा द्वारा दो मास के भीतर पास होना 
बाहिए थौर तीस दिन थे काल्यवधि सी समाप्ति से पृव॑ उद्घोषणा को अनुमोदित करने 
वाझा सकत्य सब-निर्यानित छाफ-समा द्वारा भी पारित होना चाहिए। यदि नब- 
निवाधित छोक-यना अपने जीवन के प्रथम ३० दिन की कालावधि में आपात-उद्घोषणा 
हक समन नहीं करती ता आपात-उद्घोषणा, उस तारीख से, जिसको कि लोक-समा 
की प्रथम अधिवेशन हुआ, ३० दिन की कालछावधि की समाप्ति पर प्रवर्तन मे न 
रहेगी ।३ 

आयात की उद्घोषणा जब तक प्रवर्तन में रहेगी, उसके निम्न वेघानिक प्रमाव 
ही मफते है -- 

(१) (क) जब तक जापात को उद्घोषणा प्रवतन में है, मारत के सम्पूर्ण 
राज्यक्षेत्र के अथवा उसके किसी सागर के लिए राज्य-मूची में प्रगणित विपयों में से 
किसी के बारे मे ससद्‌ की विधि बनाने की शक्ति रहती है।* आपात-काल में ससदु 
शरा निर्मित विधिया, आपात-उद्घोषणा के प्रवर्तन मे न रहने के ६ मास वाद प्रमावमून्‍्य 
हो जाएगी।* 

(प्र) यदि राज्य-विधानमण्डरू द्वारा निभित कोई विधि, आपात्त-उद्घोपणा 
के अन्तर्गत ससद्‌ द्वारा निमित किसी विधि के उपबन्धों से असंगत ठहराई जाए; तो 
राज्य विधानमण्डछ द्वारा निित विधि विरोध की मात्रा तक अवैध मानी जायगी।* 

(ग) जब आपात-उद्घोपणा प्रवर्तन मे हूँ, किन्तु जब समद्‌ सत्र मे नही है. 
तो राष्ट्रपति उन विषयों पर भी अध्यादेश निकाल सकता हूँ जो राज्य-सूची में प्रगणित 
हैं और उसी प्रकार अनुच्छेद १२३ के अनुसार राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि द्वो 
जातो है। 

(घ) ससद्‌ को जधिकार हैं कि विविया बनावे और मारत सरकाद को 
शक्तिया प्रदान करे और भारत सरकार के प्राधिकारियों को कत्तंव्य सीऐ कि ब्द्त 
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विधियों को क्रियान्वित करें जिनको ससद्‌ मे आपात्त-उद्घोपणा के प्रवर्तन के कारण अपने 
विस्तुत अधिकार-क्षेत्र में निर्मित किया है।? 

(ड) ससद विधि द्वारा अपनी कालावधि को, जब तक आपात की उद्धोषणा 
प्रवर्तन में है, एक बार में एक वर्ष तक के लिए बढ़ा सकती है; किन्तु किसी भी अवस्था 
में उद्घोषणा के प्रवर्तन का अन्त हो जाने के पश्च॒त संसद्‌ की विस्तृत कालावधि छः मास 
से अधिक बिस्तृल नहीं हो सकती।* 

(२) आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में सघ की क्रार्यपालिफा-शवित 
का विस्तार यहां तक हो जाता हैं कि वह राज्यों को आदेश दे सकता हैं कि राज्य अपनी- 
अपनी कार्यपालिका-शक्ति का किस प्रकार प्रयोग करे। 

(३) आपात उर्दर्धोषणा के प्रवर्तन-काल में राष्ट्रपति को अधिकार होगा 
कि वह केन्द्र और राज्यो? के बीच राजस्वो के प्रकृत वितरण में संशोधन कर सके; ताकि 
भारत सरकार को पर्याप्त धन प्राप्त होता रहे; और इस प्रकार भारत सरकार आपात- 

काछ की परिस्थितिया को पार कर ले जाए। किन्तु ऐसे आदेशों को, उनके दिए जाने 
के पश्चातू, यथासम्मव झीघ संसद्‌ के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाना आवश्यक हैं। 
किन्तु ऐसे आदेश किसी भौं स्थिति में उस वित्तीय वर्ष से आगे वध न होगे जिस वर्ष कि 
आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में नहीं रहती 

(४) (क) आपात की उद्घोपणा के प्रवर्तत काल में संविधान के अनुच्छेद 
१९ के अधीन गारण्टी किये गए सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण सात स्वतन्त्रताओं के मौलिक 
अधिकार स्थगित हो जाते है ।* संविधान ने सात्त स्वतन्त्रताओ के अधिकारों के स्थगन 
के सम्बन्ध में यह स्पप्ट विभाजन-रेखा नही खीची कि युद्धन्काझ में और शान्वि-काल 
में उक्त अधिकारों के स्थर्गन में कुछ भेद होगा अयवा नहीं। सविघान मे तो केवछ यही 
उपबन्धित किया है किर्णज्योंही आपात की उद्घोषणा की जाएगी, चाहे वह उद्घोषणी 
युद्ध के कारण हो, या आन्तरिक अशान्ति के कारण हो, या इन दोनों के भय के कारण 
हो, अनुच्छेद १९ में प्रदर्त अधिकार स्थगित कर दिए जाएंगे । 

(ख) जिस संभय जापाद की उद्घोषणए प्रवर्तत में हो, उस समय वे सब 
प्रतिवन्ध भी स्थगित हो जाते हैं जो संदिघान ने अनुच्छेद १९ के अनुसार सथ, राज्यों 
और स्थानीय अधिकारियों की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के ऊपर लगाए हैं; 

और तदनुसार किसी विधि या प्रशासनिक आज्ञा के विरुद्ध न्यायालयों में इस आधार 
पर शरण नही ली जा सकती कि उक्त विधि अववा आज्ञा से संविधाद के उपबन्धा का 
उल्लंघन होता हैं। 

(५) साप्ट्रपति को यह भी अधिकार हैं कि वह किसी अन्य मौडिक अधिकाद 

की माग के लिए न्‍्यायारूय में जाने से नागरिकों को रोक दें । उक्त अधिकार का निखम्दन 
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आपात-काल की उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में प्रभावी रहेगा और राष्ट्रपति से आशा 
की गई है कि वह उक्त नियेधाज्ञा को जारी करने के यथाश्यीघ वाद ससद्‌ के दोनों सदनों 
के समक्ष रखे। 

इस उपवन्ध से प्र कुट होगा कि राष्ट्रपति का मौलिक अधिकारों का निलम्बन- 
सम्बन्धी आदेश अन्तिम नही हैं। ससद्‌ विधि द्वारा राष्ट्रपति के उक्त आदेण को रद 
कर सकती हैं। फिर भी टाप्ट्रपति यदि चाहे तो देर लगा सकता है और इस प्रकार 
ससद्‌ उक्त आदेश पर देर से कारंबाई कर सकेगी ।? सविधान ने कोई समय-सीमा 
निर्धारित नही की कि जिसमें राष्ट्रपति उक्त आदेश सस॒द्‌ के समक्ष रख दे। सविधान 
ने तो केवल यही आदेश दिया है कि राष्ट्रपति अपने प्रत्येक आदेश को जारी होने या 
निकालने के यथाज्ञी प्र वाद ससद्‌ के दोनों सदनो के समक्ष रखे। इसलिए अब यह निर्णय 
करना तो राष्ट्रपति का ही कार्य हैं कि वह अपना उक्त आदेश ससद्‌ के समक्ष कब रखे । 

किसी राज्य मे संवंधानिक तन्‍्त्र को विफलता (कश्याणा७ ० 0०0ाशाए- 
धं००8॥ 38०४ग४ल9 77 & 50७०)--भारतीय सविधान का अनुच्छेद ३५५ आदेश 
देता है कि वाह्म आक्रमण और आश्यन्तरिक अश्यान्ति से प्रत्येक राज्य का सरक्षण किया 
जाए तथा प्रत्येक राज्य की सरकार इस सविधान के उपबन्धो के अनुसार चलाई जाए, 
यह सुनिश्चित करना सघ का कत्तंव्य होगा। इसलिए यदि किसी राज्य के राज्यपाल 
का प्रतिवेदन आने पर; अथवा यदि राष्ट्रपति का समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति 
उत्पन्न हो गई है जिसमें किसी राज्य का शांसन सविधान के उपवन्धों के अनुसार नही 
चलाया जा सकता, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा-- 

(क) उस राज्य की सरकार के सब या कोई कृत्य तथा यथास्थिति राज्यवालू 
में अथवा राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी मे निहित या एतद्‌ द्वारा प्रयोक्‍त॒व्य सब 
या कुछ शक्तिया अपने ह्यथ में छे सकता है; और 

(ख) वहू घोषित कर सकेगा कि राज्य के विधानमण्डल की शज़्तिया ससदु 
के अधिकार के द्वारा या अधीन प्रयोकतव्य होगी ।* 

(ग) वह ऐसे अनुवर्ती उपबन्धों को भी रचना कर सकता हैं जिन्हे वह 
उद्घोषणा के उद्देश्यों को सफल करने के लिए आवश्यक समझत्ता हैं। इसमे राज्य के 
सविधान के किसी भाग को निलम्बित करना भी सम्मिलित हैं। 

किस्तु किसी राज्य मे शासन-तन्त्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति उन शक्तियों 
को स्वयं ग्रहण नही कर सकता जो उच्च न्यायाल्‍ूय में विहित हैं अथवा जो उसके द्वारा 
प्रयोक्‍तव्य है। न राप्ट्रपति, भारतीय सविधान के उच्च न्यायालयों से सम्बद्ध क्रिन्ही 
उपबन्धों के प्रवर्तन को पूर्णतः या अशतः निलूम्वित कर सकेगा ।* किसी राज्य के स्वे- 
धानिक तन्‍्त्र की विफलता-सम्वन्धी उद्धोषणा किसी उत्तरवर्त्ती उद्घोषणा द्वाया प्रतिसद्दृत 
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सकता है और उन सभी शवितियों और अधिकारों को भी स्वय के सकता है जो संविधान 
में राज्यपाल अथवा राजप्रमुख में विहित किये हो; 

(२) सम्बन्धित राज्य का विधानमण्डल निलम्बित हो 
सब अधिकार और कृत्य या तो केन्द्रीय ससद्‌ स्वयं कर सकती है 
अधिकार>/श्षेत्र मे फिसी अन्य निकाय या सम्धा का सौप सकते 

(३) राष्ट्रपति संविधान के उपबन्धो को बदल सकता हैँ, और इस प्रकार 
उनमें ऐस आवश्यक आकस्मिक और अनुवर्ती परिवर्तन कर सकता है कि उद्घोषणा 
के उद्देश्य सफल हो सके; 

(४) किप्ती राज्य के सर्वधानिक तन्‍न्र की विफलता डी उद्पोषणा के 
प्रवर्त न-कार्ड में समद्‌ राष्ट्रपति में वे विधायक अधिकार विहित कर सकती है जा राज्य 
के विधानमण्डल के हों । ससद्‌ ऐसा इसछिए कर सदती है, साकि उससे ऊपर उद्पोषणा 
के कारण अत्यधिक कार्य-मार न आ प३। झडिन्तु, इस प्रकार विधायय सत्ता का इस्तान्तरण 
केबछ समद्‌ की स्वीकृति से ही सम्मच हूँ। स्वय राष्ट्रपति एस उत्तरदायित्य पो जाने 
ऊपर से अपने अधीनस्थ अधिकारियों के ऊपर ढाल सकता हूँ 

(५) ममद्‌ या राष्ट्रपति या अन्य अधिकारी-र्ग, जिसको सर्वधानिक सस्प्र की 
विफलता की उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में प्रभावित राज्य के सम्बन्ध में विधि बनाने 
बाग अधिकार है, जपने उक्त जधिकारों को सघ को था संघ के अधिकारियों को मा 
प्राधिकारियों को प्रत्यावतित कर सकते हैं, औौर 

(६) जब लोक-मना सत्र मे न हो, उस समय राष्ट्रपति थपनी जधिगामी 
आज्ञा के द्वारा, राज्य की सचित निधि में से जावश्यक सर्चे की जनुमति ३ सकता हैं; 
फिल्‍्तु ऐसी अनुमति सखद्‌ के अनुसम्थन का विपय होगी। 

राष्ट्रपति की राज्य-्मर्फारों वो वस्सास्त करने शी शिया बहुत स्थापक 
हैँ। प्रारूप समिति के एक सदस्य थी अत्छादि एप्पस्वामी ने इस अनुच्छेद के उरकस्पा 
का समर्थन किया या और कहा था झिसदि विसी राज्य रा घानन खुबार सोति से 
संचालित दोता है, तो केन्द्रीय सग्बार को उसने हस्‍तभेत्र करने को आपध्यपाता नहीं 
होगी। समर में ने केयल सम्बन्धित शाज्य के हो प्रत्युतु जन्य सज्यो कर प्रदिनिधि भी 
इस बात पय पूरा प्रयास करेगे कि सदिपान के उपदस्धों छा समुचित सोति में पान ह॥ 
पहित दृर्गनाव कु जरू ने इस उसबन्ध उस विरोध किया छा। उस उरना था कि ' दि 
राज्यों भें उत्तरदायी धासने रो स्थाएता कसी है, खो निर्ग बशों को था विश्शन हाना 

घाहिए कि वुशामन वा इसाज उनके उपने ही हापो मे है। उसे गेस प्रहिनीद एनन 

हुड ऋर सई | पहि 
पत्द्ीय सग्बार पा ये छस्‍्ते जो शाकव जि जाये है वा देव दाद का 
जय है कि है डॉ सी है। राखदर हे विश ७ जता इसर- 
डदादित रस्ट्रोर सरदार हू ऊरर पाई ईेंग्े॥ बस इहरख बे कप सपने देह पडझ6 
नरी #।7 

ब्राहव संझिवि (िन्‍स॑-द ए सउ-5 ७७) व अभ्रत दाह अग्नच्छण थे 
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कहा कि राज्यों मे संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की अवस्था में केन्द्र का हस्तक्षेप कोई 
नई चीज नहीं हैं। उन्होंने अमरीका का उदाहरण दिया था जहां यह देखना राष्ट्रीय 
सरकार का दायित्व हू कि राज्यों मे गणतत्रीय शासत-व्यवस्था कायम रहे। इन 
उपबन्यों के दुद्पयोग की समावना को डॉ० अम्बेदकर ने भी स्वीकार किया था, लेकित 
उन्हें आशा थी कि इन उपवन्धों का कमी प्रयोग नही होगा; और यदि कमी इनके प्रयोग 
की आवश्यकता मी हुई, तो राष्ट्रपति प्रत्येक प्रकार की सावधानी वरतेगा। 

छेकिन डॉ० अम्बेदकर की आशा पूरी नही हुईं। अनुच्छेद ३५६ के उपबन्धों 
का राजनीतिक प्रयोजनों के छिए प्रयोग हुआ है। पुनर्गठन-पूर्व पजाब, पेप्सू, आध्र और 
आरावनकोर-कोचीन में और उनके परचात्‌ भी सविधान का स्थगन करने में फिसी 
एक-सी पद्धति का पालन नही हुआ हूँ। अनुच्छेद ३५६ के आधार पर पजाव मे राष्ट्रपति 
का शासन उस समय लागू हुआ था जब डॉ० गोपीचन्द भार्गव ने अचानक ही त्यागपत्र 
दे दिया था “तया अत्य किसी मन्त्रिमण्डल का निर्माण नही हो सका था,” यथपि काग्रेस 
दल को, जिमके नेता डां० गोपीचन्द भार्गव थे, विधानमण्डल में भारी बहुमत प्राप्त था। 
राष्ट्रपति ने राज्य के राज्यपाल क्य प्रतिवेदद मिलने पर आपात की उद्धोषणा निकाल 
दी। इसके परिणामस्वरूप राज्य का शासन केन्द्र के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल के 
हाथो में आा गया। राज्य की विधायक शक्तिया सतद्‌ को हस्तातरित कर दी गई । एक 
अन्य उदाहरण पेप्सू का है जो भाग (ख) राज्य था। १९५२ में राज्य विधान समा 
भेकाग्रेस के स्थान पर अकालियो के एक सयुकत दल का, जिसका नाम यूनाइटेड डेमेप्रेटिक 
फ्रद था, वहुमत हो गया और उसकी सरकार वन गई। चूकि, यह फ्रद मानमती का 
पिटारा था, इसलिए शासन में जनेक दोप उत्पन्न होते लगे। इसी बीच निर्वाचन न्याया- 
घिकरण ने तीन मन्त्रियों के चुनाव की अवेध ठहूरा दिया। इससे मन्त्रिमण्डल को बहुत 
आधात पहुचा और राष्ट्रपति ने आवात की उद्घोषणा निकाछ दो । 

लेकिन ३१ जुलाई, १९५९ को केरल में जो कुछ हुआ, बहू इतिहास में रूम्ये 
समय तक अमिट रहेगा। केरञछ में दलयत सधर्ष अथवा मन्प्रिमण्डल के अस्थायित्य का 
प्रश्न नही था। राष्ट्रपति की उद्घोषणा में कहा गया था फि राज्य में ऐसी स्थिति उस 
हो गई है कि उसका शासन रावियान के उपबस्धों के अनुसार नहीं भछाया जा 
सकता। लेबिन वास्तविक बात पया है यह सारे देश को मालूम थी। पिछले निर्वाचनों 
में केस्क में साम्यवादी दल को सबसे अधिक मत प्राप्त दुए ब। ५ स्वतस्त्र मइस्यो क्र 
संयोग में ५ बप्रेछ, १६५७ की साम्यवादी दल ने आने मन्विमण्डछ का निर्माण कि 
2८ मद्दीनों के कार्यका मे कांग्रेस तया अन्‍य विरोधी दल बेंधानिक उपयो से उत जपशथ 

नहीं कर सके। विरोधी उसों ने १३ जून को सीधी का रवाई (7000 3 १६४७४) गा 

आशय शिया जौर गस ] दसो तथा सरझारी दफ़्तरों पर विडेडिगे री 


और काननो का उल्दपन डिया ॥ फेरड के मुस्य-मस्तरी फे आम्वच घर थी नेरस करत 













न नल व ल+++ 


२. पद्माय द राज्ययाल थी एन> बो० याइयिल ने इसका विरोप किया था। देखिए, 


द्विपुत, अम्याता रंट, ७ जुदाई, १५७५९ 
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तिथि से ३० दिन के उपरान्त प्रभावशून्य हो जाती है।? 

वित्तीय आपात की उद्घोषणा के अथीन केन्द्रीय सरकार की कार्यपालिका- 
घक्ति किसी राज्य को वित्तीय औचित्य सम्बन्धी ऐसे सिद्धान्तों का पालन करने के लिए 
निर्देश देने तक, जिन्हे राष्ट्रा।, मारते के वित्तीय स्थायित्त और आधिक दृद्ता और 
आधिक साख के लिए देना आवश्यक और समुचित समझे, विस्तृत होगी ।* 

(१) इस सविधान मे किसी वात के होते हुए भी ऐसे किसी निदेश के अन्तगेत, 
राष्ट्रपति (क) राज्य के कार्यो के सम्बन्ध में सेवा करने वाले व्यक्तियों के बेतनों 
और भत्तों में कर्मी के लिए निदेश निकाल सकेगा; (ख) वह इस बात का मी 
उपबन्ध कर सकता है कि राज्यो के विधानमण्डलों द्वारा पास किये गए वित्तीय विधेयक 
राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित रखे जाएगे। 

(२) इस काछावधि में जिसमें कि वित्तीय आपात-उद्घोषणा भ्रवर्तन मे है, 
उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायाल्यो के न्यायाधीशों के सहित सघ के कार्यो के सम्बन्ध 
में सेवा करने वाले व्यक्तियों के सब या किसी वर्गों के वेतनो और भत्तों में कमी के लिए 
निदेश निकालने के लिए राष्ट्रपति सक्षम होगा | 

राष्ट्रपति को आपात-शक्तियों का मूल्यांकन (अफ्राहुणारए गोशाओड 
]१ए४।४७४००)--इसमे सन्देह नही है कि प्रत्येक राष्ट्र के जीवन में आपात-काल आते 
है और ऐसे आपात-कालों का सामना करने के लिए राष्ट्र को पर्याप्त उपबन्ध करने 
चाहिए। एक लेखक ने लिखा था कि स्वरक्षा' (8०(-७7०8००४०४०॥) प्रत्येक यप्दू 
की प्रथम विधि होती है और हर एक राष्ट्र को ऐसी सक्षमता उपाजित करनी चाहिए 
जिससे वह सामने आये हुए आपात-काल का सामना कर सके ! प्रत्येक सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
राज्य और राष्ट्रीयता के लिए यह अतीव आवश्यक है कि वह अपनी रक्षा करने में पूर्ण 
समर्थ हो | इसलिए प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय गासन को उत्तरदायी ठहराया जाता है कि वह 
सम्पूर्ण देश की वाह्य आक्रमण से और आम्यन्तरिक अग्ञान्ति एवं हिसा से रक्षा करे। 

प्रायः प्रत्येक देश में कार्यपालिका-सत्ता व्यवस्थापिका-अधिकारों के आधीन 
आपात-शक्तिया अजित कर छेती है। इम्लेण्ड में स्वयं ससद्‌ कार्यपालिका को ऐसे 
अधिकार देती है, जिनसे सन्देहयुक्त व्यक्तियों को बिना मुकदमा चछाए गिरय्तार किया 
जा सके। इस सम्बन्ध में दी डिफंस आफ दी रेल्म ऐक्ट, १९१४ (१॥० 0000 

० (00 र०जां ० 974)), और 'एमर्जेन्सी पावर्स (डिफेंस) ऐक्ट, १९३९ 
(एणणशछ७१०७ 05 णड 0070० -६५०४, 4939) उदाहरण है। इसके अतिरिक्त 
आद्ध के कारण आपात” और आन्तरिक अथान्ति के कारण आपात' मे भेद रखा जाता 
है तथा युद्ध-काल में "विधि का झासन! (7रघो० ० 7.5७) अवश्य रखा जाता है। 
न किट 22- आल 

3. अनुच्छेद ३६० (२), अनुच्छद ३५२ (२) को भी वित्तीय जापात उद्घोषगा 
के ऊपर लागू कला है क्योकि वे उपयन्ध युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आम्यन्तरिक अग्यान्ति 
के कारण आपात-उद्घोषणा से सम्बन्ध रसते हैँ। 

2. अनुच्छेद ३६० (३) 
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संयुक्त राज्य अमरीका का सविधान अदिद्य देता हे : “बन्दी प्रत्यक्षीकरण के आदेश का 
अधिकार उस समय तक निछम्बित नहीं किया जा सकता जब तक कि युद्ध-काल में अथवा 
विद्रोह की स्थिति में उक्त अधिकार का निलम्वन अत्यावश्यक न हो जाए।” उक्त 
उपवन्ध से यह स्पप्ट होगा फि बन्दी प्रत्यक्षीफरण आदेश का अधिकार केबल आक्रमण 
या आन्तरिक विद्रोह की स्थिति में ही निछम्बित किया जा सकता है। यह भी बाहा जाता 
है कि उवत्त आदेश को केवल काग्रेस ही निलम्वित कर सकती हैं।? और यह निर्णय करना 
न्यायालयों का काम है कि क्‍या देश मे वास्तव में ऐसी स्थिति वर्तमान है जिससे कांग्रेस 
का वकन्दी प्रत्यक्षीकरण के सम्बन्ध में अधिकार का प्रयोग उचित हुआ अथवा अनुचित ।* 
और जंसा कि वताया जा चुका है, अमरीका के सविधान मे ऐसा उपवन्ध नही है, जिसने देश 
की कार्यपालिका अथवा बव्यवस्थापिका को ऐसा अधिकार प्रदान किया हो कि वह युद्ध 
काल में या किसी अन्य आपातकाल भे नागरिको के मौलिक अधिकारो को निदम्बित कर 
सके। हाल ही के एक मुकदमे मे न्यायालय मे निर्णय दिया था कि “युद्धकाछ में भी सब- 
धानिक मौलिक स्वतन्त्रताओं का हनन नही किया जा सकता | /4 नागरिकों की स्वत्स्त- 
ताक्षीं और उनके अधिकारों एवं राज्य की नियामक झवित (7०८० 70४००) द्वारा 
लगाए गए प्रतिवन्धो की न्याय के अनुसार परीक्षा करनी चाहिए। 

केवल भारत ही एक ऐसा देश है जिसने जर्मती के बवईमार (८ १४०) सबिधान 
का अनुसरण करते हुए राष्ट्रपति को आपात-अक्तिया प्रदान की हैं। यह सही है कि 
भारत का राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा केवल्ल अपने मन्त्रियों की मन्‍्त्रण पर ही करेगा 
और आपात-शक्तिया ग्रहण करने के पश्चात्‌ वह अपने उन मन्त्रियों की राय पर #ी 
चलेगा जो सम्रद के प्रति उत्तरदायी हूँ और समद्‌ से ही झासन-खत्ता प्राप्त कटी ह। 
यह भी ठीक हैं कि आपात की घोषणा संसद्‌ के दोनो सदतों के समक्ष विचाराध रखी 
जाएगी; और आपात की उद्घोपणा जारी किए जाने के दो मास पश्चात्‌ प्रकाति 
में नही रहेगी जब तक कि दस दो मास की अवधि मे ससद के दीनो सदन गकिल्स॑द्रिश 
उक्त आपातकार्तीन उद्धोपणा का समर्थन न कर दें। इसके अतिखित, संविधान के 
अनुच्छेद ३५१ के अन्तर्गत राष्ट्रपति को जो अधिकार दिया गया हूँ कि के ऋगव-द्राद 
में नागरिकों के, संविधान के नाग 8 के मोल्कि अधिकारों का त्यायाव्यी दवा पवन 
निरूम्बित कर सकेगा, केवल थोड़े समय का अस्थायी अधिकार है; कॉटड उक्त 
किया गया है कि राष्ट्रवति ढवारा पारित कोई नी आदेश थी गंददू दर यम उक दर 4 का रर्थ 
रखा जाए। इसलिए ऐसी स्थिति में उद्वोषधा के प्रदरटत #४7 :£7 गद्य क 
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(१) बिना संसर से पूछे हुए मो आपात-उद्घोषणा दो मास तक वैध रूप से 
प्रवर्तन में रह सकती है। यदि दो मास बाद भी उक्त उद्घोषणा को प्रवर्तन में रखना 
अमीप्ठ हो तमी सम्रद्‌ की स्वीकृति आवश्यक होतो है और ऐसी स्वीकृति दो मास की 
प्रवर्तत अवधि मे ही प्राप्त हो जानी चाहिएं। इसलिए कार्यपालिका को दो महीनों 
के लिए आयात-उद्घोषणा के प्रवर्तन करने का अधिकार तो मिल ही जाता है। 

(२) राष्ट्रपति ही निर्णय क्र सकृता है क्लि ऐसी परिम्थिति उत्पन्न हो गई 
है जिसमे ज्ञापात-उदघोषणा की जाय; और राष्ट्रपत्ति के उक्त निर्णय की न्याय्यता पर 
न्यायालय विचार नहीं कर सफते॥ 

(३) “बुद्ध के कारण आयात' और “शान्दिकारीन आपात' अर्थात्‌ 'आम्यन्त- 
रिक अशान्ति के कारण आपात ' मे कोई मेंद नही किया गया है। देश में किसी भी प्रकार 
की अशान्ति हो, या अश्ञान्ति का खतरा उत्पन्न हो जाय, जंसे आम हड़ताछ के फारण 
गड़बड़ी की आश्शका हो, तो भी आपात की उद्घोषणा की जा सकती है; और उसी 
प्रकार यदि देश पर बाह्य आक्रमण हो जाय या देश मे विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो जाय 
तो उतनी ही सरलछता से आपात की उद्घीषणा की जा सकती है। 

(४) ज्याही आयात-काछ की उद्घोषणा होगी, संविधान के अनुच्छेद १९ 
द्वारा प्रदल सात मौलिक स्वतन्त्रताओ के अधिकार निलम्बित हो जाएगे ज॑से कि अकतुवर, 
१९६२ में चीनी आक्रमण के समय हुआ। 

(५) सामान्य अवस्थाओं में, संविधान के भाग तृतीय में वणणित मौलिक 
अधिकारों को न तो ससद्‌ न्‍्यून कर सकती है और न राज्य के विधानमण्डल मर्यादित 
कर सकते है। किल्‍तु जब तक जापात-उद्घोषणा प्रवर्तन में रहेगी, सघ और राज्यों 
की कार्ययालिका और ब्यवस्थापियाा के ऊपर मौलिक अधिकारों के हनन के सम्बन्ध 
में प्रतिनन्ध निलम्बित हो जाते हैं और मौलिक अधिकारों के हनन के सम्बन्ध में यदि 
उक्त आपात-उद्घोषणा के प्रवर्तन काल में न्यायालयों की शरण ग्रहण की जाएगी, तो 
न्यायालय न्याय नहीं दे सकेंगे; अर्यात्‌ न्यायालयों मे अपील नहीं को जाएगी। 

(६) रण्ट्रपति को अधिकार हैँ दिः आपात-्यद्घोषणा के प्रथतंत-काछ मे 
मौलिक,जधिकार निदम्वित किए जा सझते है। डिन्नु यह थायम्यक नदी हूँ कि यप्डृपति 
एकवारसी सभी मौलिक अधिकारों को निरम्बित करे। जपने जादेश के झा बढ़ निणय 
छाग्ता मैं कि किन-किल सोौछिक जमिमयरों का निलम्बन बढ आयदयः समता हैं। 
किन्तु राप्ट्ररति को कोर्ट रोक नहीं सफलता, यदि बढ़ सभी मोलिक अधिकारों को निरूम्यित 









कर दे। पक ; 
(७) संविधान छा थे देय हैं. कि मौलिक जपिकारों के निर्म्बब का साप्ुपति 
का भादेश मनद के दोनों सश्नों सुमक्ष स्पा जाए। किन्तु उउय आग समर के समन 
कर रखा जाए, यहँ विर्धय राप्द्रानि ही गा सकता दूँ । संविधाय का तो केबल मही 

दि है कि मोडिक अधिकारों का निदम्बनन्तादेश जल्दा-से- दोनों 















सदनी के समक्ष सता जाए। 
(४) बहू एक जनदोनीन्सी आज है दि संघीय शायन-स्ययस्था इसी एकारमक 
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शासन की ओर उतर आए कि अपने अवयवी एककों के शासन्र-तन्त्र को समाप्त कर दे 
जर उनके सविधानों को आपातकालीन उद्घोषणा के प्रवत्तन-काल मे निरूम्बित कर 
दे। किसी एकक राज्य मे शासन-तन्त्र की विफलता की उद्घोषणा ऐसी स्थिति मे भी. 
की जा सकती है जवकि किसी राज्य में राजनीतिक गतिरोध उत्तन्न हो जाए; जैसा कि 
पंजाब, पेप्सू, ट्राववकोर-कोचीन और आन्ध्र में हुआ। यही अन्त नही है। यदि कोई 
अवयवी एकक्‌ राज्य केन्द्रीय शासन के आदेशों का पूर्णत. पालन न कर सके तो भी उक्त 
राज्य में सवैधानिक तन्‍्त्र की विफलता की घोषणा की जा सकती है। यदि किसी राज्य 
के विधानमण्डल मे मन्ध्रिमण्डल को स्थायी वहुमत पधाप्त हो, और केन्द्रीय सरकार 
उसे अपदस्थ करने पर उत्तर आए तो वह बखूबी ऐसा कर सकती है। केरल इसका 
उदाहरण है। 
हमारे संविधान में, जिस रूप में आपात-शक्तियों की व्यवस्था की गई है, उसके 
बारे में विभिन्न छोगों ने विभिन्न मत्त व्यक्त किये है। अनुच्छेद ३५९ ने राष्ट्रपति को 
अधिकार दिया है कि जापात-काल की उद्धोषणा के प्रवत्तेन-काल में मौलिक अधिकार 
निलम्बित किये जा सकते है और वे न्यायालयों द्वारा न्याय्य नहीं ठहराण जा सकते। 
सविधान सभा में उक्त अनुच्छेद की खरी आलोचना की गई थी'। कुछ लोगो ने इसको 
'सविधान का अत्यन्त निरकुश एवं प्रतिक्रियावादी अव्याय' बताया और कुछ और छोगो 
ने इसे (१९२० के ब्रिटिश आपात-कालीन अधिनियम की भद्दी प्रतिकृति' कहा। यह भी 
कुहा गया कि किसी अन्य देश की कार्यपालिका को इतनी कठोर प्रकृति की शक्तियां नही 
दी गई हैं जितनी कि भारत की का्यंपालिका को। डॉ० अम्बेदकर ने भी सविधान सभा 
में स्वीकार किया था कि भारत झान्ति-काल में सघ होगा, किन्तु युद्ध-काल मे एकात्मक 
राज्य हो जाएगा। केन्द्र की स्थिति पर मत व्यक्त करते हुए डॉ० बोधराज झर्मा ने लिखा 
हैं--./इसलिए भी भारतीय सविधान के निर्माताओं ने केन्द्र को शक्तिशाली बना कर 
और आपात-कालू मे ऐसी शक्तिया देकर, जिनसे एकको के शासन में हस्तक्षेप किया जा 
सके बुद्धिमत्ता का काम किया ॥7? 
इस सम्बन्ध में यह जानना चाहिए कि इंग्लेण्ड का ब्रासन भी एकात्मक है, फिर 
भी उस देश में क्रान्‍न को आपात की उद्घोषणा करने का परमाधिकार प्राप्त नही है। 
क्राउन को आपात-शक्तियां ससद्‌ से ही प्राप्त हुई है और भ्रत्येक नागरिक को अधिकार 
है कि वह न्‍्यायालूय मे जाकर यह निर्णय कर सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों का 


में ससद्‌ पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन्न निकाय रहता है और देश मे विधि का शासन सर्देव अलुग्ण 
बना रहता हैं। 

इसमे सन्देह नही है कि आपात-काल में राष्ट्रीय अबवा केन्द्रीय भासन सुदृढ़ 
और शक्ति सज्जित होना चाहिए। प्रत्येक देश का इतिहास हमको यही शिक्षा देता 


, "/ए0ज्रैतिजा 6 धा० 0शातप० मर वी6 रे०्छ वातवँता एणार्राधांणर!?, 
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है। भारत में पुर्वंगामी शासन की अवस्थाओं ने मी सविधान के भावी स्वरूप पर प्रभाव 
डाल था, और साथ ही देश के राजनी तिक और आथिक ढाचे ने सी सविधान के निर्माताओं 
को सविधान के निर्माण करने में एक दिशा प्रदान की थी। इसमें इसलिए कोई आइचय्य 
नहीं है यद्यपि आवातकालीन शक्तिया कई प्रकार से कठोर हो गई है, किन्तु आपात- 
शक्ष्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार होना चाहिए। कुछ लोगों का विचार है कि 
सविधान ने पर्याप्त उपवन्ध सुझाए हैं, जिनके अनुसार सघीय कार्यपालिका शक्तियों का 
दुरुपयोग नहीं कर सकेंगी। कहा गया हैं कि चूकि संघीय कार्यपालिका ससद्‌ के प्रति 
उत्तरदायी हैं, अत- यही आपात अक्तियो के दुरुपयोग के विरुद्ध पर्याप्त सरक्षण है। 
और इसके अतिरिक्त आपात-उद्घोषणा त्तमी तक प्रवत्तंन में रह सकती हैं जब तक कि 
समद्‌ तदर्थ अनुमति दे । फिर भी स्थिति तो भद्दी है ही | राष्ट्रपति कम-से-कम दो भहीने 
के लिए तो बिना सस॒द्‌ से पूछे आपात की उद्घोषणा कर ही सकृता है। और आपात की 
उद्घोषणा के प्रवत्तंन में आते ही नागरिकों की स्वत्न्त्रताएं निल्वम्वित हो जाती है और 
उनका न्यायालयों से न्याय मागने का अधिकार भी समाप्त कर दिया जाता है। अनुच्छेद 
३५९ के कारण नागरिकों को यह अवसर नही रहता कि कार्येपालिका के न्याय के विरुद्ध 
वे न्याय करा सके। यह स्थिति किसी भी लोकतस्त्रत्मक शासन के लिए अनहोनी सी 
है, चाहे इसे हम अन्याययुक्त न भी माने। हमारे सविधान के आपातकालीन शक्तियों 
से सम्बन्धित उपवन्धों के समान उपबन्ध न तो अमरीका के संविधान में मिलेंगे और न 
ब्रिटेन के सविधान मे ।? चाहे लोगों को अच्छा लगे या न छूगे, किन्तु यह वचन सर्वधा 
सत्य है जो अमरीका के सर्वोच्च न्‍्यायाऊुय ने प्रसिद्ध अभियोग 'ऐक्स पार्टी मिलिगन' 
(छ5 /200० 30॥8०7) के सम्बन्ध के निर्णय में दिया था। सर्वोच्च न्‍्याम्राऊय ने 
कहा था--“आज तक मनृप्य ने इतना हानिकर कोई सिद्धान्त नही बनाया जिंतना यह 
सिद्धान्त वनाया कि नागरिको के अधिकार आपात-कालों में सीमित किए जा सकते हैं।” 


राष्ट्रपति की स्थिति 
(0० 0० ० धा० सछिाण्डंतणा) 

देश की शासन-व्यवस्था मे भारत के राष्ट्रपति का जो गौरवनयूर्ण स्थान है उसके 
सम्बन्ध मे विभिन्न छोगों के विभिन्न मत है। ग्लेडहिल ने लिखा है कि “समय ही बताएगा 
कि अपने कर्तव्यों के निवंहन में राष्ट्रपति अपने व्यक्तिगत विचारों के अनुसार कहा तक 
कार्य करेगा ।” उसने आगे लिखा है कि “कताडा और आस्ट्रेलिया के सविधानों ने शासन 
के दो विभिन्न प्रकार के कृत्यों मे मेद रखा है; अर्थात्‌ वे कृत्य जो गवर्नर-जनरल अपन 
विवेक से करे और वे कृत्य जो वे अपनी मस्सत्रिग्पगरिपदों की सलाह पर करें, किन्तु अभिसमयों 
में उक्त विमेद को अब प्राय: समाप्त कर दिया हैं और अब यवरनेर-जनरल केवल अपन 
मन्त्रियों की सलाह पर ही चलते है।” ग्लेडहिल आगे कहता है कि “चाहे माखत में 





. अमरीका के संविधान में विदेशी आक्रमण अथवा आस्तरिक विद्रोह की सघ्बिति 
में कन्‍्दी प्रत्यक्षीकरण निलम्बित रहता है और इग्लंण्ड में प्रथम विश्वन्युद्ध के बाद 
बन्दी प्रत्यक्षीकरण का निलम्बन समाप्त कर दिया गया है। 
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ऐसा ही विकास हो, किन्तु सम्भवतः सविधान के निर्माताओं की ऐसी इच्छा नही थी कि 
राष्ट्रपति मन्त्रियों की सलाह पर ही चले ।”? इसके आगे वह कहता है--“यह मान लेना 
सम्मव होगा कि सविधान ने ऐसी व्यवस्था पर्याप्त रूप से नही की है और भय हैं कि 
शायद भारत का राष्ट्रपति अधिनायक वन वेठे ।” ग्लेडहिल को भय है कि कोई अत्यधिक 
महत्त्वाकाक्षी और असावघान राष्ट्रपति सविधान की भावना के विरुद्ध कारंवाई कर सकता 
है, फिर भी सविवान का उल्लघन किये बिना वह अपनी महत्त्वाकाक्षाएं पूर्ण कर सकता 
है और प्राधिकारवादी झासन की स्थापना कर सकता है। डॉ० वी० एम० शर्मा ने 
“इण्डियन जर्मेल ऑफ पॉलिटिकुझ साइस” में भारतीय गणराज्य कद राष्ट्रपति” शीप॑क 
लेख में लिखा है--“मारतीय सविधान ने राष्ट्रपति को अत्यधिक विस्तृत शक्तिया प्रदान 
की है, किन्‍्तु इस सम्बन्ध में कोई उपवन्ध नही दिया है कि राष्ट्रपति उक्त गक्तियों का 
प्रयोग किस प्रकार करे। सविधान ने यह अभिसमयों पर छोड दिया हैं कि राष्ट्रपति 
अपने कृत्तंब्यों का निर्वेहत किस प्रकार करेगा; अर्थात्‌ क्या वह सवंधानिक प्रधान बना 
रहेगा, अथवा क्‍या वह राज्य की कार्यपालिका का भी प्रधान बनना चाहेगा।”* प्रो० 
मृत्युड्जय बनर्जी मे 'भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति' थीपंक से कृठोर मापा में लिखा है-- 
“राष्ट्रपति की स्थिति क्या होगी, यह्‌ तो मविथ्य ही बताएगा, फिर भी भारतीय सविधान 
के निर्माताओं ने मारी गलती की हैं और एक सदिग्ध और द्वयर्थंक सविधान तैयार किया 
है जिसमे उपबन्धित कुछ किया है, किस्तु जिसके कुछ अथे निकलते है। लिखित सबिधान, 
सदव स्पष्ठ शब्दों में विभिन्न निकायों और शासन के अग्रो के कार्यो और शक्तियों का 
निरूपण करते है, ताकि शासन के विभिन्न अगो मे विरोध और सघपं की सम्मावना न रहे । 
किन्तु भारतीय सविधान के निर्माताओं ने सविधान लिखते समय इस बात पर बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया और सम्मवत. आने वाली पीढिया उन्हें दोपी ठहराएं। इसमें कोई 
हानि न होती और सविधान के निर्माताओं की इसमे मान-हानि भी न होती, यदि सविधान 
में केवल यह उपबन्ध स्पष्ट भाषा में दे दिया गया होता कि राष्ट्रपति अपने कत्तंब्यों के 
निर्वहन में अपनी मन्त्रिग्यरिपद्‌ की सलाह पर चलेगा ॥/”3 
जिस समय सविधान सभा में सविधान पर विचार हो रहा था, राष्ट्रपति की 
शक्तियों से सम्बन्धित उपबन्धो की कृठोर आलोचना की गईं थी। कहा गया था कि 
राष्ट्रपति को जो झक्तिया भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किये जाने के 
लिए;$ मन्त्रियों के निर्णयो को भन्त्रिग्परियद्‌ के सम्मुख रखवाने के छिए;* ससद्‌ मे 
उस समय छूम्बित किसी विधेयक-विपयक अयवा अन्य विपयक सन्देश भेजने के लिए 
या विधेयक पर अनुमति देने या रोक लेने के लिए दी गई हैं, वे” संसदीय शासन-प्रणाढी 
के विरुद्ध है। कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति की ये झक्तिया अमरीका के राष्ट्रपति 
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कोई उपबन्ध नहीं है जिसके जनूसार राष्ट्रपति को उत्तरदायी 5 हराया गया हो। किन्तु 
भन्त्रि-्पस्पिद्‌ को विश्ेप रूप से छोक-सभाए के प्रति उत्तरदायी ठहराया गया हैं। सम्त्रि 
परिषद्‌ को उत्तरदायी बनाते के कोई अर्थ ही व रह जाएगे यदि संविधान वी इच्छा यह्‌ 
ने होती कि शासन की नीतियों के निर्माण करने में अन्तिम निर्णय मम्वि-परियद्‌ का ही 
होगा । सत्य तथ्य यह है कि सविधात के अनुच्छेद ७८ के अन्तर्गत नीतियों के निर्माण 
और विनिश्चय-मम्बन्धी सारा उत्तरदायित्व मन्विमण्डल को ही सौपा गया है। 
जब हर वात मे राष्ट्रपति को मन्त्रियों की ही मन्त्रणा पर चलना है तो संविधान 
के अनुच्छेद ७७ (३) के इस उपवन्ध का कि “भारत सरकार दा कार्य अधिक सुविधापुर्वक 
करिए जाने के लिए तथा मन्सियों मे उक्त काये के बंटवारे के लिए राष्ट्रपति नियम 
वनावेगा" कोई सर्वेधानिक महत्त्व नही रह जाता ।* यदि उक्त उपवन्ध का कुछ स वैधानिक 
महत्त्व मान भी लिया जाए तो जब राष्ट्रपति को सब्रिधान ने मन्ब्रिमण्डल की सभाओं का 
सभाषतित्व करने की आज्ञा नही दी है और जब समस्त विनिश्चय मन्त्रिमण्डल की समाओं 
में किये जाते है तो कैसे माना जा सकत/ हैं कि राष्ट्रपति नियम बनाता है अयवा शप्ट्रपति 
विनिव्चय करता है। शासन के विभिन्न विभागों के अध्यक्ष मन्‍्त्री छोग ही होते हैं और 
अपने-अपने विभागों के प्रशासन मे वे असंदिग्ध रूप से मन्त्रिमण्डल के निर्णयों का अनुसरण 
करते है और तदमुसार उन्ही निर्णयों, विनिश्वयों और नीतियों की क्रियान्विति करते 
है। इसलिए इस प्रथा के विरुद्ध कारंवाई करना उठ मन्त्रिमण्डलीय सामूहिक उत्तरदायित्व 
की भावना के विरुद्ध होगा जिसकी सविघान ने आजा दी है।* भारत के सर्वोच्च न्यायालय 
ने राय साहिब राम जिवाया कपुर तथा अन्य विरुद्ध पजाव राज्य (0४ कियांए सैका 
उक्तयजक (०एए शी 00पण७ 778. 000 800 ०६ ?ए५०७) के मामले में अपनी 
सर्वसम्भति से, मारत के राष्ट्रपति और मन्दव्ि-परिषद्‌ के परस्पर सम्बन्ध कों पामने 
रुख कर, सुब्यवस्थित ससदीय शासन के सिद्धाल्तों को असदिग्ध न्यायिक स्वीकेति दे 
दी हूं। 
म्डैडह्विंछ के इस कथन में कोई सार नही है कि राष्ट्रपति बिना संविधान का 
उल्लघन किये हुए भी एकाधिकारवादी शासन-व्यवस्था स्थापित कर सकता है उसका 
कहना हैं कि, "कोई महत्त्वाकांक्षी राष्ट्रपति अपनी सामान्य शक्तियों के प्रयोग के हारा 
ही अपने मन्जियो को वर्खास्त कर सकेगा* और नये आम चुनाव की आज्ञा दे सकैया। 
इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति यदि चाहेगा तो छः मास तक नव-निर्वाचित लोक-सभा को 
आहुत करेगार और उस छोक-सभा के अनुपस्थिति-काल में अपनी इच्छा के मन्ती नियुक्त 
कर सकेगा; क्योकि छः मास की काऊछावधि के समाप्त हो जाने पर ही मन्तरी सर्द की 
सदस्यता के अमाव में मन्त्री रह सकता।* इसके बाद राष्ट्रपति, अध्यादेश जारी कर 
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सकता है, जो संसद्‌ के अधिमियमों के समान ही प्रभावी होते है ।! ऐसी स्थिति में आपात 
की उद्घोषणा की जा सकती हैं और ऐसी उद्घोषणा के विरुद्ध न्यायालयों मे अपील 
नही की जा सकती। इसके उपरान्त आपात-शक्तियो का सहारा लेकर राष्ट्रपति मौलिक 
अधिकारों को निरूम्वित कर देगा और राज्यो के शासन को अपने हाथों मे के लेगा; 
और चूकि वह समस्त सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति भी है, इसलिए वह सेना की 
सहायता से और सिविल प्राधिकारियो को अपने साथ मिला कर ऐसी स्थिति उत्पन्न कर 
सकता है जिससे छोक-सभा के निर्वाचित सदस्य उसकी इच्छाओ के दास हो और इस 
प्रकार वह संसद्‌ को पूरी तरह प्रभावित कर सकेगा। 
श्री ग्लेडहिल ने स्वय स्वीकार किया है कि उपर्युक्त स्थिति दृःस्वप्न ज॑सी प्रतीत 
हो सकती है किन्तु ऐसी ही स्थिति में जमंनी का बईमार (१०४७०) सविधान नष्ट 
किया गया था। जहा तक श्री ग्लेण्डहिल की कल्पना का प्रश्न है, हमे कुछ भी नही कहना 
हैं; क्योकि हर एक व्यक्ति कुछ भी कल्पना करने मे स्वतन्त्र हैं। यदि यह भी मान 
लिया जाए कि उक्त कल्पना सविधान-विधि के आधार पर की गई है, तो भी यह सत्य 
नही है। विधि-सत्य सर्देव राजनीतिक सत्य नही हो सकते, और कोई भी समझदार 
राष्ट्रपति, केवल इसलिए कि वह महत्त्वाकाक्षी राष्ट्रपति है और इसलिए कि बैध रूप 
से वह ऐसा कर सकता है, वह यह सव नही करेगा जिसकी श्री ग्लेडहिल ने कल्पना की 
हैं। जेनिग्ज के अनुसार, “गासन एक सरकारी कृत्य है और केवछ विधि-नियमों के 
आधार पर ही सामुदायिक एवं सरकारी शासन नही चलाया जा सकता ।” शासन मे 
ऐसे बहुत से व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करना पड़ता है जो शासन और प्रशासन में 
सहयोग देते हैं। ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी नियम का अनुसरण तो अवश्य 
ही करना पड़ेगा यदि उसे अपना कार्य अच्छे ढग से सम्पादित करना है, अब उन नियमों 
को चाहे तो शासन के नियम (ग्पो०् णग॑ एगापंवकों 9णा०घ्ा०००) कह लीजिए, चाहे 
विधियां (॥५४७) कह लीजिए और चाहे अभिसमय (००॥ए०॥४४०॥७) कह लीजिए 
शासन-प्रणाली के नियमो और अभिसमयों की यही माग है कि ऐसे राज्य का प्रमुख 
आवश्यकत: गौरवपूर्ण और तटस्थ व्यक्ति ही होना चाहिए। सविधान ने देश मे ससदीय 
शासन-प्रणाली की आधारशिला रखी है, और राष्ट्रपति उस शासन-व्यवस्था का आवश्यक 
अंग है। इसमे कोई सन्देह नही हैं कि वह राज्य का प्रथम कोटि का नागरिक (उपाछ्क 
शां०श ० ४09 80000) है किन्तु देश की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में वह 
सर्वेसर्वा नही है। प्रधान मन्‍्त्री ही वास्तव में शासन का प्रमुख है। वही राष्ट्र का मार्गे- 
दर्शन करता है और वही देश के राजनीतिक जीवन-पोत का कर्णधार है। राष्ट्रपति की 
शक्तियों की परीक्षा करते हुए प्रधान मन्‍्त्री श्री नेहरू ने कहा था--- हमने अपने राष्ट्र- 
पति को कोई वास्तविक शक्ति नही दी हैं; फिर भी हमारे राष्ट्रपति की स्थिति महान्‌ 
अधिकारो और गौख से पूर्ण है।” 
राष्ट्रपति, उपदेष्टा के रूप में (77० ए70अंतेजाई व 2ैपश४००)--डॉ० 
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ज॑निग्ज ने ब्रिटिश सम्राद्‌ की शवितयों और स्थिति का विश्लेषण करते हुए लिखा है 
कि “जो कृत्य किती की मस्त्रणा पर किवे जाते है, आवश्यकत: औपचारिक अथवा 
यन्त्रवत्‌ नही होते ।” ऐसे अवसर कई बार आ सकते हैं जबकि सम्राद्‌ को मानता पड़ता 
है और ऐसे भी अवत्र आ सको है जबकि स्पवं सल्नाटू मन्त्रियों की खुशामद करे। 
श्री एस्किविथ ने सख्राट्‌ के अधिकारों और ऊत्तदापित्वों की विवेचना करते हुए लिखा है 
कि “सम्राट को अधिकार है ओर यह उसका कत्तंव्य भी है कि वह मन्त्रियों को वह सारी 
जानकारी दे जो उसे हो; मन्त्रियो के सुझाए गये मार्ग के सम्बन्ध में सारी आपत्तिया मन्‍्त्री 
को बतावे जिन्हें वह उचित समझता हो और यदि उसके दिमाग में कोई वंकत्पिक नीति 
हो तो उसे भी मन्‍्त्री को सुझा दे। ऐसी मन्त्रणाओं को सभी मस्त्री पूर्ण समादर के साथ 
सुनेगे और सम्राट की मम्त्रणा का अन्य सामान्य व्यक्तियों की मन्त्रणा की अपेक्षा अधिक 
आदर होना भी चाहिए |”? इसी तथ्य को वे जहॉट ने इस प्रकार व्यक्त किया हैं, “सम्राट 
के तीन अधिकार है, अर्थात्‌ परामर्श देने का अधिकार, प्रोत्स।|हन देने का अधिकार और 
चेतावनी देने का अधिकार।” वेजहॉट ने आगे यह भी लिखा है कि “बुद्धिमान सम्राद 
को इन तीन अधिकारों के अतिरिक्त चौथे अधिकार की कामना भी नही करनी चाहिए।” 
भारतीय सविधान ने विल्कुछ यही रोल (7००) भारतीय राष्ट्रपति को 
सीपा है। यद्यपि, राष्ट्रपति मन्त्रिमण्डल की बैठकों मे न तो उपस्थित होता हैं और ने 
उनका सभापतित्व ही करता है, फिर भी उसे उन सभी विनिद्चयों और निर्णयों का 
पूर्ण ज्ञान होता है जो मम्त्रिमण्डल करता है। प्रधानमन्त्री का कत्तंव्य है कि वह मस्ति- 
परिपद्‌ के समस्त निर्णय राष्ट्रपति की सेवा में पहुंचावे; यदि राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी 
कोई सूचना भागे तो राष्ट्रपति को दे और यदि राष्ट्रपति चाहे तो ऐसा कोई मामला जिसे 
किसी एक मल्त्री ने तो निर्णय कर दिया हो, किन्तु जिस पर समस्त मन्धिन्परिपद्‌ ने 
सामुदायिक रूप से विचार न किया हो उसे मन्व्रिन्यरिपद्‌ के समक्ष विचारार्थ रखें। 
भस्त्रिग्परिपद्‌ के सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की रक्षा के लिए व्यक्तिगत मन्तियों 
के निर्णय, समस्त मन्त्रि-परिषद्‌ के विचारार्थ रखवाए जा सकते हें । महत्त्वपूर्ण विपयो 
पर कमी तो राष्ट्रपति प्रधान मच्त्री को लिखते हैं और कमी प्रधान-मन्त्री राष्ट्रपति की । 
अपनी एक प्रेस-कान्फेस से श्री नेहरू ने कहा था, “मैं अक्सर सा्ट्रयति से मिछता रहेंता 
है और हमारे बीच पत्र-व्यवहार भी होता रहतो हैं। यह्‌ प्रथा कई वर्षों से चली आ रही 
है। कमी-कभी जब वे मुझे लिखते है, मैं पत्रो को मन्न्रिमण्डल के सदस्यों के पास भेज 
देवा हु। यह सामान्य प्रथा हे।” एक सम्बाददाता ने पूछा था, “बया राष्ट्रपति प्रस्तावित 
सुधारों के मार्ग मे वाधक बनेगे ?” भ्रघान-मन्त्री ने कहा था, “इसमे राष्ट्रपति को मत 
घसीटिए। वे संजंधानिक राष्ट्रपति है। वे स्वतन्त्रता-सम्राम के वरिष्ठ नेता हैं, अतः 
हम स्वयं ही सलाह लेने के छिए उनके पास जाते रहते है! लेकित निर्णय करने का उत्तर 
दायित्व मन्त्रिमण्डछ का ही है ।* है 
संक्षेप में कहा जा सकता है कि'मारत का राष्ट्रपति अपने मन्नियो का आलोचक 
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है, परामशंदाता है और मित्र है। परामशंदाता के रूप मे वह अपने विचारों को मन्‍्त्री 
के समक्ष बल के साथ रख सकता है। आलोचक के रूप मे वह उस मन्त्रणा पर आपत्ति 
कर सकता है जो मन्त्री ने उसे किसी विषय पर दी हो । किन्तु उसे जिद या हठ नहीं 
करनी चाहिए; और अन्तिम उपचार के रूप मे यदि मन्त्री राष्ट्रपति की बात को न मानना 
चाहे तो उसे मान जाना चाहिए। मन्त्रिमण्डल के मित्र के रूप मे राष्ट्रपति को इतनी 
सावधानी वरतनी चाहिए कि वह अपनी बात पर व्यर्थ के लिए ही अडा न रहे, जिसके 
फलस्वरूप शासन का स्थायित्व खतरे मे पड जाए। जब तक राष्ट्रपति ऐसी मन्त्रि-परिपद्‌ 
की मन्त्रणा पर चलता हैं जिसको छोक-समा का विश्वास प्राप्त है, वह कोई असवरधानिक 
कृत्य नही कर सकता। 

राष्ट्रपति के सम्बन्ध में अन्तिम बात यह हैं कि वह राज्य का निर्वाचित प्रधान 
होगा और एक अस्यास-वुद्ध और वयोवुद्ध राजनीतिज्ञ होगा, जिसको विस्तृत राजनीतिक 
ज्ञान और पर्याप्त प्रशासनिक अनुभव होगा और सम्मवतः देश के शासनतन्त्र में उसके 
समान योग्य राजनीतिज्ञ और प्रशासक कोई दूसरा कठिवाई से मिलेगा। सविधान के 
आदेशानुसार वह भारतीय जनता की सेवा और कल्याण मे निरत रहेगा। इसलिए 
मन्त्रिग्परिपद्‌ के विनिश्चयों पर राष्ट्रपति का प्रभाव सुदृरगामी होगा। वह शासन की 
नीति के निर्माण मे सहायक हो सकता है फिर भी वह निरिचतत राज्य का सर्वधानिक 
प्रधान है । डॉ० राजेन्द्रप्रसाद के २८ नवम्बर, १९६० के विवादास्थद कथन के होते हुए भी 
उनके राष्ट्रपतित्व काल का इतिहास हमकी बताता हैँ कि राष्ट्रपति अपनी वुद्धिमत्ता से 
किस प्रकार सभी सन्देह, चाहे वे वास्तविक हो अथवा न हो, ६२ कर सकता है और किस 
प्रकार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता हैं जिससे उनका दुरुपयोग न हो | 
डॉ० प्रसाद ने ऐसी परम्पराए स्थापित की जिनसे सविधान के निर्माताओं के उद्देश्य 
पूरे हुए और उनके उत्तराधिकारी डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा एस अभिसमय 
स्थापित हुए जिन्होंने डॉ० जैनिग्ज के शब्दों में सविधान-हूपी विधि के कंकालफाय मे 
रत और मास की व्यवस्था की । और इस प्रकारये अभिसमय कठोर सविवान को ऐसा 
छचीला और समयानुसार वनाएगे कि वह बदलते हुए राजनीतिक विचारों और सर्वे- 
साधारण की आवश्यकताओं के अनुरूप वदला जाएगा। सावंजनिक सत्ता ग्रहण करने वाले 
दर्शिनिक़ विरले ही होते है । मारकंस औरिलियस (उ[क्षाप्पड ले दार्शनिक 
सम्राट्‌ था; राधाक्ृप्प्णन दाझ्निक राष्ट्रपति थे और सविधान का समर्थक होने के नाते 
वह राष्ट्र के विवेकशील प्रधान है। 

शप्टपति के अधिकारों के सम्बन्ध में विचास्को में कुछ न कुछ विवाद चलता 
ही रहा है, विश्ञेपतः १९६७ के आम चुनाव के पश्चात्‌) भारत के भूतपूर्व अप कल 
घीश श्री सुब्वाराव ने और श्री वी० शिवाराव ने भी इस बात पद जद दिया हूँ कि कुछ 
परिस्थितियों मे रप्ट्रपति अपने विवेक के अनुसार कार्य कर सकता हैं जैसे कि 4343 कीं 
स्थिति स्पष्ट न होने पर प्रधान-मन्त्री की नियुक्ति जोर उस को भग करने का का 
ये अधिकार इंग्हेण्ड के सम्राट को मी प्राप्त है परन्‍्तु पिछले एक हा मल 2 पदक 
अपने विवेक के अनसार ससद्‌ को भग नहीं किया। यह भी याद रु कि अपने अपन 
शपथ ग्रहण करते समय राष्ट्रपति न केवछ अपने आप को जनता की सेवा के लिये जपित 
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ही करता है वरन्‌ सविधान को बरकरार रखने का भी प्रण करता है। श्री वी० वी० 
गिरि ने राष्ट्रपति पद के छिये चुने जाने पर अपने आप को पुनः जनता को आअपित करने 
और संविधान को बरकरार रखने की शपथ ली थी। 
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अध्याय ५ 


केन्द्रीय शासन (क्रमशः) 
(050एछछपञाफफप 07 प्रस्तछ टड््रपछछ) --0०ाव, 


सन्त्रि-परिषद्‌ 
(एफ 0७प्माण] 6 शाह) 


मन्नि-परिषपद्‌ (१॥० 0०प्फण ० जैणांझ०7४)--यदि राष्ट्रपति राज्य का 
संवैधानिक प्रधान है, तो मन्त्रि-यरियद्‌ देश की वस्‍स्तविक कार्यथ/लिका है। संविधान 
का अनुच्छेद ७४ आदेश देता है कि राष्ट्रपति को अपने क्ृत्यों का सम्पादत करने में 
सहायता और मन्त्रणा देने के छिए एक मन्त्रि-परिषद्‌ होगी, जिसका प्रधान, प्रधान मन्‍्त्री 
होगा। राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की नियुक्ति करता हैं तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति 
राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा पर करता है।? चाप्ट्रपति के प्रसाद-सयेन्त' मन्‍्त्री 
अपने पदों पर बने रहते है ।? मन्नि-परिपद्‌ लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तर- 
दायी होती है।* किसी मन्त्री के अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति उससे तृतीय 
अनुसूची में इसके लिए दिए गए प्रयत्रों के अनुसार पद की तथा योपनीयता की' शयथे 
कराता है।* यह आवश्यक है कि मन्त्री ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य हो | यदि कोई 
मल्त्री निरत्तर छः मास की कालावधि तक ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य मे रहे तो उस 


. अनुच्छेद ७५ (१) 2. अनुच्छेद ७५ (२) 
3. » ७५ (३) 
4. » ७५ (४) सघ के मन्त्री के लिये पद-शपथ का प्रपत्र : [ 
० “वर की शपथ सैता हैं. कि मैं विधि द्वारा 
४ सत्य-निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हु 
स्थापित मारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और निप्ठा रखूगा; सघ के भन्त्री के रूप में 
अपने कर्तेंब्यों का श्रद्धापूवंक और शुद्ध अन्त.करण से निवंहन कहूंगा, तथा मय या पक्षपात, 
अनुराग या द्वेप के बिना मैं सव प्रकार के लोगों के प्रति सविधान और विधि के अनुसार 
च्याय करूंगा ।” 

संघ के भनन्‍्त्री के लिए गोपनीयता-शपथ का प्रपत्र : वा 
ईश्वर को अप छेता हू कि जो विपय 

एः सत्य-निष्ठा से प्रतिनान करता हू 

संघ मन्त्री के रूप में मेरे विचार के लिए छाया जायगा, अववा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी 
व्यक्ित या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड कर जवक़ि ऐसे मन्‍्त्री के रूप में अपने 
कर्तव्यों के उचित निवेहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था मे, मैं प्रत्यक्ष 
जयवा परोक्ष रूप में समूचित या प्रकट नही कहूंगा।. हा 
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कालावधि की समाध्ति पर वह स्त्री नही रह सकता |? मन्त्रियों के वेतन तथा भत्ते 
ऐसे होगे, जैसे, समय-समय पर संसद्‌ विधि द्वारा निर्धारित करती है ।? 
कया मन्त्रियों ने राष्ट्रपति को कोई मन्त्रणा दी और यदि दी तो वया दी, इस प्रइन 
की किसी न्यायालय मे जाच नही की जा सकती ।* अनुच्छेद ३६१ उपवन्धित करता है 
कि राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों के पाछन में अपने किसी कृत्य के लिए किसी न्यायालय के 
प्रति उत्तरदायी नही होगा ! इसलिए, मन्त्र द्वारा राष्ट्रपति को दी गईं मन्त्रणा न्यायालयों 
के अधिका «क्षेत्र से परे है और राष्ट्रपति को अपने कार्यकाकू मे और उसके उपराम्त भी 
पूर्ण बंधिक उन्मुक्ति प्राप्त हैं। उक्त उपवन्ध यह भी निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति 
और उसके मन्त्रियों के सम्बन्ध पूर्णतया गोपनीय है। संविधान के इन उपबन्धों में वही 
सिद्धान्त काम कर रहा हैं जिसके अनुसार अग्रेजी संविधान में “ब्रिटिश राजा कोई गलती 
नही कर सकता (प्र॥० व९एट ०था 00 20 57००8) ।” इस वाक्याश का वास्तविक 
अर्थ यह्‌ हैँ कि राजा विधि से ऊपर है और अपने किसी व्यक्तिगत दोप के लिए उसे 
नन्‍्यायाकूय में उपस्थित नहीं किया जा सकता, न उसके विरुद्ध कोई वेधिक कार्रवाई की जा 
सकती है, यहा तक कि, जैसा कि डायसी ने मजाक में लिख मारा कि थदि सम्राट्‌ अपने 
प्रधान मन्‍्त्री को ही गोली मार दे तो भी उसके विरुद्ध कोई वँघिक कार्रवाई नही की जा 
सफती । उसी प्रकार भारत में भी राष्ट्रपति के कार्यकाल में भारत के राष्ट्रपति के विस्द्ध 
कोई दण्ड-विधि की कार्रवाई नहीं की जा सकती, यद्यपि यदि राष्ट्रपति महामियोग के 
अपराध में पदच्युत हो जाए तो उप्तके विरुद्ध मुकदमा चलाया जा सकता है।* 
किन्तु इस वाक्‍्याज्ञ का कि “राजा कोई गछूती नही कर सकता” वास्तविक 
अये यह्‌ है कि सम्राद्‌ कोई सार्वजनिक कृत्य अपने विवेक के अनुसार करता ही नही; , 
वह तो सभी कुछ अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर ही करता है। और मन्‍्त्री लोग यद्यपि 
अपने सभी कृत्य सम्राद्‌ के नाम से करते है, किन्तु ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी है। इसको 
सीधी-सादी भाषा में व्यक्त करते हुए कहा जा सकता है कि “सम्राट्‌ कुछ भी, सही या 
गलती, ऐसा काम अपने विवेक के अनुसार कर ही नहीं सफता जिसका कोई वेधिक 
महत्त्व हो !” फिसी भी सार्वजनिक कृत्य के लिए न्यायालयों में अथवा ससदु के अर्दर था 
बाहर कोई मन्‍्त्री सम्र/ट्‌ का नास छेकर किसी सार्वजनिक ऋत्य के उत्तरदामित्व से अपने 
आपको बचा तही सकता । यदि मन्त्री से कोई गछती हो जाए या कोई मूल हो जाए तो 
भी वह अपने बचाव में यह नहीं कह सकता कि उसने उक्त कार्य सम्राद के आदेशों के 
अनसार किया था। भारत के सविवास ने भारतीय झासत के लिए मन्त्रिग्परिपद्‌ की 
नियक्ति को आवश्यक माना हैं और राष्ट्रपति के छिए यह आवश्यक है कि वह अपने 
मस्त्रियों की मल्त्रणा पर ही झासन करे। राष्ट्रपति और उसकी मस्त्रिगरिपद्‌ के बीच 
के सम्बन्ध गोपनीय (0०0६०7४शभ) ठहराए गए है और सम्बन्धो की इस गोपनीयता 


उपबन्ध के द्वारा सरक्षण प्रदान किया गया है कि मन्त्र छोग राष्ट्रपति को क्या 


को इत हे सकता। मन्त्रियों द्वारा राष्ट्रपति 


मन्त्रणा देते है, इस बारे मे स्थायालयों मे विचार नहीं हो सक 
० व नननट 

. अनुच्छेद ७५ (५) 
3. अनुच्छेद छ४ (२ 


2. अनच्छेद ७५ (६) 
4. अनुछेद ३६१ (२), (३) 
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को दी गई मन्त्रणा राष्ट्रपति को सर्वथा मान्य है क्योंकि संविधान ने यही उपवन्धित किया 
है कि मन्‍्त्री लोग ही विनिश्चय अथवा निर्णय करेगे ।! इसलिए यही निष्कर्ष निफलता 
है फि भारत का राष्ट्रपति भी इग्लेण्ड के स म्राट्‌ की ही तरह कोई सार्वजनिक कृत्य स्वविवेक 
के अनुसार नहीं करता; वह तो सभो कुछ अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा पर ही करता है। 
भह भी आवश्यक है कि भन्‍्त्री छोग ससद्‌ के सदस्य होते है और समस्त मन्त्रि-परिषद्‌ 
लोक-समा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती हैं। सविधान ने यह भी निर्धारित 
किया है कि मन्त्रियो के वेतन तथा भत्ते ऐसे होगे जैसे समय-समय पर, ससदु विधि द्वारा 
निर्धारित करे (४ इससे यही तिप्कर्ष निकलता है कि मन्‍्त्री छोग, जो कुछ भी राष्ट्रपति के 
नाम में करते है, उसके लिए वे इग्लंण्ड की ही तरह ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी होते हैँ । चूकि 
राष्ट्रपति और उसके मन्त्रियों के बीच के सम्बन्ध गोपनीय होते है, इसलिए मन्त्री लोग 
अपने किसी अवेध अथवा असंवैधानिक कृत्य के लिए राष्ट्रपति के आदेश की आड़ नहीं 
के सकते और न राष्ट्रपति को वैधिक उन्मुक्तियों (०84॥ ॥रश्राण्णा7०४) की. भाड़ 
लेकर मन्त्री अपनी रक्षा कर सकते है। 
इस प्रकार भारत के संविधान में ससदीय शासन-प्रणाली के सभी आवश्यक 
गुण विद्यमान है। हग्लेण्ड मे मन्त्रिमण्डल सयोग का जात है, और उस देश की मन्स्रिन 
मण्डलीय शासन-प्रणाली समय की आवश्यकताओ और सकट कालों का प्रतिफल है। 
इसलिए मन्त्रिमण्डलीय प्रणाली का समस्त शासन-तन्त्र अभिसमयों पर आधारित है। 
थे अभिसमय अलिखित अवश्य हैं किन्तु इनको सदेव उत्तनी ही बेधिक मान्यता प्रदान की 
जाती हैं जितनी कि विधि के किसी नियम को। अधिराज्यों मे भी मस्त्रिमण्डल-प्रणाली' 
इग्लेण्ड की प्रचलित प्रथाओं, रिवाजों और अभिसमयों के आधार पर आधारित हैं यद्यपि 
अधिराज्यो के सविधान लिखित हैं। 
मन्त्रि-परिषद्‌ ओर मन्त्रिमण्डल (7॥0 0०णालों] ्ई जयांडालड बाते पी 
(४0॥0)--इग्लेण्ड मे जिस रूप में मन्त्रिमण्डलीय शासन-भ्रणाली का उदय हुआ 
है, उससे मन्त्रिय्परिपद्‌ और मन्त्रिमष्डल में भेद किया जाता हूँ। जब प्रधान मन्त्री 
को कहा जाता है कि वह मन्त्रि-बरिपद्‌ का निर्माण करे तो उसे लगभग ७० स्थानों की 
पूर्ति करनी पड्ती है जिनमे कुछ उच्च पद होते हैं और कुछ निम्न और सभी को मिला 
ऋर सम्त्रि-4रिपद्‌ कहा जाता है। उक्त सन्त्रि-्परिपद्‌ मे लगभग २० अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
सदस्य मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते है। ये मन्त्रिमण्डल के सदस्य सामूहिक रूप से 
एकत्रित होते है, और सामूहिक रूप से ही नीति-सम्बन्धी निर्णय करते हैं और सामान्यतः 
वे हा शासन को चलाते है। इसके अतिरिक्त कुछ मन्त्री होते है जो कंविनेद की स्थिति 
(५७आ॥० 7०7४) के मन्त्री होते हैं । क॑बिनेट की स्थिति के मन्त्री' अपने-अपने प्रशासनिक 
विभागों के अध्यक्ष होते है और यद्यपि औपचारिक रूप में उनका दर्जा मन्त्रिमण्डल 
के भन्त्रियों के समान ही होता है फिर भी वे मन्त्रिमण्डल के सदरय नही होते । यदि कमी 
प्रधान उन्हें कुछ ऐसे मामले निर्णय करने के छिए आमन्प्रित करता है जिनका बस्दाथ 





. अनुस्छेद छल (ग).. ४- अनछछेद ५५ (६) 
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से सम्बन्धित प्रशासनिक और संसदीय फकत्तेंव्यो के निवंहन में मन्त्रियों को सहायता दे। 
भारत के उपमन्त्रियों की तुलना इग्लेण्ड के ससदीय सचियों अथवा उपसचिवों से की जा 
सकती है, जो सत्तारूढ़ दक के नवयुवक सदस्य होते है और उक्त पदों पर उनकी योग्यता 
की जाच होती है तथा उस जाच के वाद ही वे ब5 पदों के लिए निर्वाचित हो सकते है। 
सर्वक्षी के० डो० मालवीय, एम० सी० थाह और ए० सी० गुहा ७ दिसम्बर, १९५४ तक 
उपमन्धी ही थे; और तभी उन्हे राज्यमन्त्री के पदी पर लिया गया। इसके अतिरिक्त 
संसदीय सचिव भी हैं। यद्यपि मत्रिपरियद्‌ में उनकी भी गणना की जाती है किन्तु वे 
मन्त्रों नहीं है और न उनको मन्त्रियो की कोई भक्त ही प्राप्त हैं। ससदीय सचिवों को 
ऐसे कार्य सौपे जाते है जिन्हें सम्बन्धित विभाग का मन्त्री सौपना चाहे। केवल कुछ 
महत्त्वपूर्ण मंत्राछ॒यों में ही ससदीय सचिव है। जून १९१२ में इनकी संख्या ७ थी। 

यद्यपि संविधान में मन्त्रिमण्डल का उपवन्ध नहीं है फिर भी यह भारतीय 
व्यवस्था का हृदय है.। मन्त्रिमण्डल ही सर्वोच्च नीति-निर्णायक निकाय हैं जो न केवल 
समस्त कार्यपालिका सत्ता का संचालन और समन्वय करता है अपितु विधानमण्डल के 
विधान-निर्माण को भी दिशा प्रदान करता है। मन्त्रिमण्डल के मन्‍्त्री छोग सामूहिक 
रूप से ममवेत होते है तथा नीति-निर्णय करते है। और यह उन्ही मन्त्रियों का दायित्व 
है कि नीति की सही-सही क्रियान्विति हो। भारतीय मन्त्रि-परिपद्‌ को भी इग्लैण्ड की 
मन्त्रि-परिपद्‌ के ही समान कोई सामूहिक कृत्य नहीं सौपे गए है। समस्त मन्दत्रि्परिपद्‌ 
कमी एक साथ एकत्रित नही होती और वह कभी नीति निर्धारित नही करती । नीति- 
निर्वारण मन्त्रिमण्डल (०७७७७) का कक्तेब्य है। 

सन्ध्रिपरिषद्‌ का आकार (8४20 0 धा० 00घाएण ० जावरां॥०४)--सविधान 
ने मन्त्रिपरिषद्‌ का आकार स्तिश्चित नही किया हैं। समय की आवध्यकतानुसार ही 
प्रधान मम्त्री इसके आकार के बारे में निर्णय करता है। पिछले दस वर्षो में मन्त्रि- 
मण्डल के मन्त्रियों की संख्या १२ से लेकर १५ तक रही है। १९६३ में थह सख्या १९ 
तक बढ़ गई थी। प्रधान मन्त्री सेहरू ने इस विपय में ब्रिटिश सन्त्रिमण्डल का आदर्खे 
अपने सामने रखा था और परिणामस्वरूप मत्रिमण्डल के मन्त्रियो की संख्या २० से 
नीचे ही रही । 


मन्त्रिमण्डलोय शासन के सिद्धान्त 
(ए79०फु७ड ण॑ हग० एबजा७ ध०एथयाय्र०ा०) 

सन्निमण्डल, एक प्रेरक ओर सार्गददंक चक्र ((क्वशं7&, 0. फिशां/ढ8 
शापे (॥0 8(6०धाए ए००८०)---मस्त्रिमण्डल एक चक्र के अन्दर चक्र (2. फाव्छ 
ऋयधयांग ०» कमी७) है । उस चक्र का बाहरी घेरा वह सत्तारूढ़ दर है जिसका 
लोक-सभा में बहुमत है तथा अन्दर का घेरा मन्त्रि-परिपद्‌ है जिसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो 
सत्ताझूढ दल के सर्वाधिक क्रियाशील सदस्य है; और उस चक्र का सब से छोटा घेरा 
मन्त्रिमण्डल है जिसमे दल के-सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण नेता रहते है। इस प्रकार दलीब 
इत्यों की वहू एकता प्राप्त होती है, जो समस्त दछ की संचालन-शक्िति एक ऐसे छोटे से 
किन्तु प्रभावशाणी निकाय के हाथो मे सौध देने से प्राप्त होती है, जो इतना छोटा होता 


938 भारतीय पयराज्य कू- चाचन 
है कि जातानी एकमतता और नि॑य यप्त किए जा पेकते है और साथ है। इतमा 
“मा होता है कि समस्त क्रियाकद्यक्े को नियन्द्रत फर सकता है पें्षेफ मे कहा 
जा सकता है कि सन्विक्रण्डछ एक प्रेरक और मादक पेक्र है। 
इंग्लेण्ड मे का छीय पासनअणाल भेचलित &. 
सस्थापित्त प्रधाओं, +रम्पराओं और अभियमयो: पर आधारित है । इन्हैगल, की मक्तरि 
मेण्डछीय पासन-व्यवस्था जिन पिद्धन्तो हर आधारित है उनको अनन्‍्तरा्ट्रीय- मान्यता 
आप्तत हो गई है और अनेक छोकतन्वात्मक देशो के सेंविधान उन सिद्वन्तों पर निप्नित 
हैए हैं। अचेच्छेद उत्तरदायी यासन के सिद्धान्त का. 'वि- 


 महं24 70 7 £ जोर को दी जाएगे बह 
होगी किन्तु इस अकार जो मन्तणा राष्ट्रपति के कस हे 
22388. । अलाबित के धामन के स्वरूप की व्यास्या #; हए हो 
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अम्बेंदकर ने स्पष्ट शब्दों मे संविधान सभा मे कहा था--/भारत के राष्ट्रपति को सामान्यतः 
अपने मन्त्रियों की मन्त्रणा स्वीकार करनी होगी। भारतीय राष्ट्रपति न तो मन्त्रियो की 
मन्त्रणा के विरुद्ध कुछ कर सकता है और न उनकी मन्‍्त्रणा के बिना कुछ कर सकता है।”! 
यहां तक कि सविधान की भाषा और शब्दावली से भी यही ध्वनि निकलती है। भारतीय 
सविधान के अनुच्छेद ७८ (क) का आदेश है कि प्रधान मन्त्री सघ-कार्यो के प्रशासन- 
सम्बन्धी मन्त्रि-परिपद्‌ के समस्त विनिश्चयों को राष्ट्रपति के पास पहुचाए। अनुच्छेद 
७८ (ग) का आदेश है कि प्रधान मन्‍्त्री किसी विपय को, जिस पर किसी मनन्‍्त्री ने विनिर्चय 
कर लिया हो किल्तु मन्त्रि-परिपद्‌ ने विचार नही किया हो, राष्ट्रपति के अपेक्षा करने 
पर मन्त्रि-परिपद्‌ के सम्मुख रखवाए। इस प्रकार सविधान का आदेश है कि मन्त्रि- 
परिषद्‌ और मन्‍्त्री विनिश्चय करते है और वे उक्त विनिश्चयों के लिए छोक-सभा के 
प्रति उत्तरदायी है। सविधान ने कही भी शासन के किसी कृत्य के लिए राष्ट्रपति को 
उत्तरदायी नही ठहराया है। केवल इस कारण ही कि भारतीय सविधान में कोई स्पष्ट 
उपबन्ध नही है कि राष्ट्रपति आवश्यकत: मन्त्रियो की मन्‍्त्रणा पर ही कार्य करेगा, कंविनेट 
शासन-प्रणाली का यह्‌ अठल सिद्धान्त विकृत नही हो जाता कि राज्य का प्रधान केवल 
औपचारिक कार्यपालिका भ्रधान मात्र होता हैं और “सविधान मे मन्त्रि्परिपद्‌ राष्ट्र- 
पति को सहायता और मन्त्रणा देती है,” इसका यह भी अर्थ नही है कि कैबिनेट शासन- 
प्रणाली का यह सिद्धान्त विकृत हो गया कि “राज्य के प्रधान को सेव अपने उत्तरदायी 
मन्त्रियों की मन्त्रणा पर ही कार्य करना चाहिए ।” ब्रिटिश उत्तरी अमरीका अधिनियम 
ने भी कुछ-कुछ इसी प्रकार का उपवन्ध किया है किन्तु फिर भी कनाडा का गवर्नेर- 
जनरल वहुत काल से राज्य की कार्यपालिका के सर्वेधानिक प्रमुख के रूप में कार्य कर 
रहा है। इसलिए सबिधान के अनुसार भारत में मन्त्रि-परिपद्‌ के कृत्य केवल परामशे- 
दाता के से नही है। स्थिति वस्तुतः बिल्कुल विपरीत है; और राष्ट्रपति का सर्वेधानिक 
कत्तंव्य है भन्‍्त्रणा देना तथा मन्त्रियो का क्त्तंव्य है विनिदरचय करना। 
हमारे सबिवान में कुछ ऐसे उपवन्ध भी है जो उत्तरदायी शासन के अग्रेजी 
सिद्धान्तो के विपरीत है । अनुच्छेद ७७ (२) उपव्धित करता है कि राष्ट्रपति द्वारा 
निष्पादित आदेशों का प्रमाणीकरण राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले नियमों के अनुसार 
होगा। जिस प्रकार कि १९३५ के भारत सरकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रथा थी, आज 
भी, राष्ट्रपति की आज्ञाओं का प्रमाणीकरण एक सचिव द्वारा होता है। इंग्लेण्ड मे इस 
प्रकार का प्रमाणीकरण मन्‍्त्री द्वारा होता है। फ्रास के चतुर्थे गणराज्य का सविधान 
उपवन्धित करता है कि---“गणराज्य के राष्ट्रपति के प्रत्येक निर्णय व कत्य पर या तो 
भस्व्रि्परिपद्‌ के प्रधान के या किसी मन्त्री के प्रति-हस्ताक्षर (0०ण7७/ 887#07०) 
होने चाहिए |”? द्वितीयत:, ब्विटिश प्रधान मन्‍्त्री स्वयं अपने सहयोगी मन्त्रियों को चुनता 
है और वही उन्हें विभाग सौपता है। इसके अतिरिक्त प्रधान मन्त्री समय-समय पर 
विभागों के वितरण या विमाजन पर पुनः विचार करता रहता है और उसे यह देखना 
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अपने मन्त्रि-यद पर नही रह सकता ।”! दक्षिणी अ फ्रोका के सविधान में भी लगभग ऐसा 
ही उपवन्ध है जंसा कि आस्ट्रेलिया के सविवान मे है ।? श्रीलंका का सविवान-सपरिपद्‌- 
आदेश कहता है--“यदि कोई मन्‍्त्री लगातार चार मास तक विधानमण्डल के किसी 
सदन का सदस्य नही है, तो उक्त कालावधि के समाप्त हो जाने पर उक्त मन्त्री अपने 
पद से हट जाएगा।”*+ 
भारतवर्ष में ऐसे व्यक्ति के मन्त्री बनने पर कोई प्रतिवन्ध नही है जो ससद्‌ का 
सदस्य न हो। भारत में ऐसे अनेक उदाहरण मिलेगे, जिनमे ऐसे व्यक्ति मन्त्री नियुक्त 
कर दिए गए जो संसद्‌ के सदस्य नही थे। उदाहरणायं, डॉ० जॉन मथाई, श्री राज- 
गोपाछाचार्य, श्री श्रीप्रकाश, श्री सी ० डी० देशमुख, सरदार स्वर्ण्सिह, प० गोवित्द वल्‍्लम 
पन्‍्त, श्री वाई० बी० चल्दठाण और श्री सजीव रेड्डी के नाम लिये जा सकते हैं। किन्तु 
अनुच्छेद ७५ (५) में भारतीय सविधान का आदेश है कि कोई मनन्‍्त्री जो निरन्तर छ. 
मास की किसी कालावधि तक ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य न रहे, उस कालावधि 
की समाप्ति पर मन्त्री नही रहेगा। इस उपवन्ध का स्पष्ट अर्थ है कि प्रत्येक मन्त्री के 
लिए मन्‍्त्री-पद अजित करने के उपरान्त, यदि वह पहले ही से ससद्‌ का सदस्य नही है 
छः मास की कालावधि में ससद्‌ के किसी भी सदन की सदस्यता अजित कर लेनी होगी । 
भारत के सविधान ने स्पष्टत: उपवन्धित नही किया हैं कि प्रधान मंत्री आव- 
श्यकतः ससद्‌ के बहुमत दल का ही नेता हो। सविघान ने यह भी नही बतलाया कि 
प्रधान मत्री अपने मन्त्रियों का चयन किस प्रकार करे। किन्तु सविधान ने उपबन्धित 
किया है कि समस्त मन्व्रि-्परिषद्‌ सामूहिक रूप से छोक-समा के प्रति उत्तरदायी 
होगी ; इसलिए यह स्वामाविक है कि मन्त्रि परिधद्‌ के सभी सदस्य किसी एक ही 
दल के व्यक्ति हो जिनका एक नीति में विश्वास हो। मन्वत्रिमण्डल का स्वाभाविक 
अर्थ हैं एकता, और एकता को प्राप्त करने का साधन हैं सामूहिक उत्तरदायित्व । 
मन्त्रिमण्डलीय घासन-प्रणाली में मुख्यतः एक टीम (४७थ7) की भाति सारा 
कार्य चलता हैं और यह टीम-मावना (४०७ ४9770) और किसी' प्रकार प्राप्त 
नही की जा सकती । प्रधान मन्त्री श्री नेहरू ने १९५० में जिस मन्त्रिमण्डल का निर्माण 
किया था, उसमे संसद्‌ के अन्य दलछो के सदस्य भी लिये थे और कुछ स्वतन्त्र सदस्य 
भी थे। श्री नेहरू का प्रथम मन्त्रिमण्डल हर प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का स्वरूप 
था। इस सम्बन्ध में श्री नेहरू ने ब्रिटिश परम्पराओं का अनुसरण क्रिय/! उस स्थिति 
में भी भारत को समी दलों के सहयोग की नितान्‍्त आवश्यकता थी ताकि कठिनाइयों 
का सफलतापूर्वक सामना किया जा सके और राष्ट्रीय पुननिर्माण को सही दिशा प्रदान 
की जा सके। वर्तमान मन्दत्रि-परिपद्‌ में केवल कांग्रेस के ही सदस्य है और यह केवल 





आस्ट्रेलिया के सविधान का अनुच्छेद ६४॥ 

.. दक्षिणी क्षफ्रीका के सविवान का अनुच्छेद १४(१) ! 

श्रीलका के सविधान का अनुच्छेद ४९ (२)॥ 

स्वतत्र सदस्य निम्न थे--डा० बी० आर० अम्बंदकर, दा० द्यामाप्रसाद 
मसर्जी, सरदार वलदेव सिह, श्री गोपाल्स्वामी आयंगर और श्री पषण्मसम चेटटी , 
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मारीय संविधान ने भी उक्त अभिसमय का आदर किया है। यद्यपि संविधान का 
उपबन्ध तो यह्‌ है कि राप्ट्रपति प्रधान मन्त्री की मन्त्रणा पर अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति 
करेगा, किन्तु शप्ट्रपति प्रधान मन्‍्त्री की मन्‍्त्रणा मानने पर वाध्य हैं, जिस प्रकार कि 
इंग्लैप्ड कूा राजा प्रधान मन्त्री की मन्त्रियों की सूची को स्वीकार कर लेता है। इस 
सम्बन्ध में अपने विचार व्यक्त करते हुए डॉ० अम्वेदकर ने सविधान सभा में कहा था-- 
“जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधान मन्‍्त्री के कारण 
ही प्राप्त किया जा सकता हैँ। इसलिए प्रघान मन्त्री ही वास्तव में मन्त्रिमण्डल रूपी 
बृत्त खण्ड की मुख्य शिल्ा (0) ४०॥० ०६ ऐ० शाला 06 ६० ८४७०४) है और जब 
तक प्रधान भन्‍त्री का पद इस संवेघानिक अधिकार से सज्जित न होगा, जो भन्त्रियों को 
नियुक्त और त्रियुक्त कर सके, तव तक सामूहिक उत्तरदायित्व केवल दिवा स्वप्न के 
समान होगा ।”! 
मन्त्रीय उत्तरदायित्व (जगां500४0 ॥2039णअं»09)--मन्त्रिमण्डलीय 
शासन-प्रणाली का सार, मन्प्रीय उत्तरदायित्व है, ओर सामूहिक उत्तरदायित्त ब्रिटेन 
” की महान्‌ देन हैं जो उसमे आपुनिक व्यवस्थाओं को दी है । मन्त्रीय उत्तरदायित्व 
के दो अं हैं। प्रथमतः कैबिनेट का मन्त्री प्रशासनिक विभाग का अध्यक्ष होता 
हैं और उबत विमाग के समस्त क्रियाकलापों के लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी 
होता हँ। उक्त उत्तरदायित्व के अलावा प्रत्येक मनन्‍्त्री बहुत सीमा तफ सामूहिक रूप 
से शासन के अन्य सदस्यों के साथ उत्तरदायी होता हूँ। इस प्रकार अपने विभाग के 
अतिरिक्त जो कुछ भी अन्य सार्वजनिक विभागों मे कार्यकलाप होते है उन सबके 
लिए समस्त कंविनेट सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। समस्त मत्रि-परिपद्‌ 
एक इकाई है। सभी मन्‍्त्री एक इकाई के रूप में अपने पदों पर आते है और इन्हें 
इकाई के रूप में ही अपने पद छोडने पड़ते है। सभी भन्‍्त्री एक ही दल के व्यवित होते है 
और वे सव एक ऐसे व्यक्ति के नेतृत्व में कार्य करते हैं जिसको दल अपना नेता मानता 
है; और इसीलिए समी मन्‍्त्री साथ-साथ डूबते हैं और साथ ही तेरते है। मन्त्रि- 
मण्डल का सार हैं परस्पर अधीनता अथवा समान उद्देश्य (००ण्शाणा 7०५), 
इसीलिए मम्त्रिमण्डल के प्रत्येक सदस्य के लिए आवश्यक है और मन्सत्रिमण्डल के बाहर 
प्रत्येक राजनीतिक अधिकारी के लिए भी थह्‌ जरूरी हैं, चाहे उस अधिकारी की स्थिति 
कुछ मी हो, कि एक ऐसी सवंनिश्चित नीति पर चले, जिसके लिए सभी समान रूप 
से उत्तरदायी हैं और जिस नीति पर चलने के फलस्वरूप समी या तो साथ-साथ शासन 
में रहेंगे या साथ-साथ शासन छोड देंगे । ऐसा मन्‍्त्री, जो मन्त्रिमण्डल' के विनिश्चय 
का समर्थन न कर सके, मन्त्रिमण्डल में नहीं रह सकता, उसे पद त्याग देना चाहिए। 
यदि कोई मन्त्री त्यागपत्र नही देता, तो मन्त्रिमण्डल का विनिद्यय उस का विनिश्चय 
मी समझा जाएगा, चाहे मन्त्रिमण्डल मे उक्त प्रइन पर उसने अपना विरोध भी प्रकट 
किया हो । इसलिए एक मन्त्री का कत्तंव्य यही नही हैं कि वह विधानमण्डल मे शासन 
का समर्थन करे, वल्कि यह भी उसका परम पुनीत कत्तंव्य हैं कि वह विधानमण्डल 
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जा सकता है। मेरा प्रिचार हू कि सामूहिक उत्तरदायित्व दो सिद्धान्तो के आधार पर 
प्रवत्तित कराया जा सकता है। प्रथम सिद्धान्त तो यह है कि मन्त्रिमण्डल मे कोई मस्त्री 
बिना प्रघान मस्त्री की मन्त्रणा के नियुक्त नही किया जाना चाहिए। द्वितीय सिद्धान्त 
यह हूँ कि यदि प्रधान मन्त्री चाहे कि कोई मन्त्री उसके मन्त्रिमण्दल मे से हट जाना चाहिए 
तो वह मन्त्री अवश्य हट जाए। जब कैविनेट के सभी मन्त्री यह समझ छेगे कि उनकी 
मन्ध्रोरूप में नियुक्त और वियुपित प्रघान मन्‍्त्री के अधिकार में है, तमी हम समस्त मन्त्रि- 
मण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व प्रवतित कर सकेंगे । मेरी समझ में सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के सिद्धान्त को फिसी अन्य साधन के द्वारा प्रवत्तित नही कराया जा सकता ॥7 
फिन्सु, बया प्रधान मन्त्री किसी ऐसे मन्त्री को अपदस्थ कर देगे जो या तो समूचे 
मन्ध्रिमण्डल की नीति से सहमत न हो, या जो कई ऐसा कार्य कर बैठे जिससे समृचे मस्त्रि- 
मण्डल के परस्पर आधीनता या पूर्णता अथवा स्थिरता में वाघा पहुचती हो। इसमे 
सदेहू है कि प्रधान मन्‍न्री सिवाय अत्यन्त विकट परिस्थिति के कमी मन्नी को अपदेस्थ 
कराना चाहेगा, और हमको आशा करनी चाहिए कि ऐसा सफटकाल भी कभी नहीं 
आएगा। दंग्लेण्ड मे ऐसी परम्परा है, अथवा कहानी है कि “कोई मन्त्री मन्त्री-पद का 
भूसा नही है, किन्तु यह सार्वजनिक हित में अपने पद पर वना रह सकता है ।”” इस 
परम्परा के अनुसार ज्योही प्रधान मन्त्री का इशारा होगा कोई भी मन्त्री त्यागपन्न देने 
को प्रस्तुत हो जाएगा। आशा करनी चाहिए कि यह परम्परा भारत मे भी घर कर लेगी 
और यहा भी सार्वजनिक जीवन में समी छोग केवल सार्वजनिक हित की भावना से ही 
प्रवेश करेगे। और यह भी आश्या करनी चाहिए फि प्रधान मन्त्री से इशारा पाते ही कोई 
भी मन्त्री त्यागपत्र देने को प्रस्तुत हो जाएगा, अन्यथा स्वयं मन्त्री छोग अपनी ओर से 
त्यागपत्र दे दे गे जिस प्रकार कि स्ंश्री पण्मुखम्‌ चेटूटी, डॉ० जॉन मथाई, डॉ० श्यामाप्रसाद 
मुखर्जी, के० सी० नियोगी, एच० सी० मामा, मोहनलाल' सक्सेना, वी० वी० गिरि, 
अजितप्रसाद जैन तथा कृष्ण मेनन मे त्यागपत्र दे दिये थे। 
गोपनीयता (80८००७)--यदि सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को 
प्रमावी ढंग से प्रवतित कराना है तो यह आवश्यक है कि कंविनेट के विचार-विनिमय 
गोपनीय हों और इसकी कारंवाइया पूर्ण सुरक्षित एवं गोपनीय रखी जाएं। लॉर्ड सेलिसबरी 
ने कहा था---भमन्त्रिमण्डल में ऐसे लोग विचार-विनिमय करते है जो नीति-निर्माण 
सम्बन्धी निर्णय करने के उद्देशय से मिल कर एक सावंजनिक निकाय के रूप में कार्य करते 
है। यदि आप चाहते है कि ऐसे छोग व्‌ द्धिमत्तापुवंक समझदारी एवं विवेक के साथ 
स्वतन्त्र विचार प्रस्तुत करें तो वादविवाद की गोपीयता की रक्षा के लिए वादविवाद पर 
एकदम कठोर प्रतिवन्ध लगाने ही पडेगे।”* “विचार-विनिमय में व्यक्त किये गए विचारों 
को प्रकाश्ञ में छाने से मन्‍्त्री लोग एक-दूसरे के सामने खुल कर विचार न रख सकेंगे; और 
इस प्रकार विचारों में एकरूपता कमी न आ सकेगी । मन्त्रिमण्डल की आारंबाइयों को 
गोपनीय रखने का व्यावहारिक छाभ यह होगा कि वादत्रिवाद खुल कर हो सकेगे; और 


. (एजाउइ#ध्पथां। #डडशाए]ए 7००७००१४३83, शणे, शत, ऊ 9. 789-60. 
2, उ्रजांग8उ ६ ऐश (छैठएमगायाएओशाओ, 9. 097. 
3, 0७०), पजण्यपेठागा :; [9 ० गाव इल्याछझ)एए, शण, गर, ७. 223. 


द् 

पेम्कन्ध के केक है जपवाद है कि थदि मन्निमण्ठछ किमिन्नत्ता 

कारण कोई नन्‍्परी त्यागपकर देता है, के सफाई देने की 
डेट रहती है, उैदयफि उस पर वाद पंग नही की जा । क्रिन्तु 

है $ इसके लिए त्यागपक्र दैने वाले म््री को प्रधान सनी के माध्यम द्वारा 

कली पेय बला के होगी / ७) ऐसी अब: उनस्य प्रिकत जाती है। 

मन्‍्त्री सफाई केवल प्यागपत्र के सम्बन्धित ॥र ही दे सकता है और वह मस्विमण्डछः 

गोपनीय सकता | 


सामूहिक मन्‍्तरी- 
गोपनीयता, की झपथ लेनी श्ती है। उक्त अपय के वार प्रत्वेद्ष सन्नी सकी 
बाध्य किसी नही बोढेयः सके अतिरिक्त ककिनेट 
के विनिश्चय राष्ट्रपति की सेका मे उसकी स्वीकृति के लिए भेजे जाते है २ राष्ट्रपति 
थे ्विमेण्डल द्वार, / की गई मन्त्र शव में छाई 


किन्तु उक्त प्रफाई पर: जादेविवाद की. नही म्रिछ पेकती  ५+ २३५ डी० देसमज 
>>... 
२. #० प्ध्ः्यफ 54/ 22 /3 (५४॥०७६ 5७००, 2. 248, 
2 में छाई बोर्न ने आपत्ति की 2 सआढ ने बिता अथान: 
सनी से पछ आना दी। है।ने कहा (कै "सम्राट सीधे, मन्‍्त्री के इछ 
नही सकता कार उन चिद्धन्तो पर आच जाती प्र इस देस का 
है 


3. अन छ 
हि (८ इस प्रकार हैं--“( १) किसी ऐसे सदस्य को जिमने सन्वीयद 
पर अपने त्वायपत्र के पम्बन्ध मे व्यस्त्रिगत सफाई 
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ने राश्य-युनगंठन के प्रइन पर त्यागपत्र देते समय इस प्रकार व्यवितगत सफाई सदन के 
समक्ष दी थी। इस प्रकार भारतीय समद्‌ की कार्य-प्रणाली के नियमों में ब्रिटिश अभि- 
समयों पर प्रयोग हो रहा है। 

भारत ने मन्सत्रिमण्डल-सचिवालय की स्थापना करके ब्रिटिश उदाहरण का 
अनुसरण किया हैँ। मन्त्रिमण्डल-सचिवालय के निम्न मुख्य कत्तंव्य है--प्रधान मम्ती 
के निर्देशन में मन्त्रिमण्डल की समाओं के लिए कार्यक्रम तैयार करना, मन्त्रिमण्डल 
के विनिश्वयों को लेखबद्ध करके सम्बन्धित विमागों को प्रेपित करना, और मन्त्रि- 
मण्डल के विचारार्थ आवश्यक सामग्री जुटाना। मन्त्रिमण्डल की सारी कारंवाई गुप्त 
रखी जाती हैँ और कार्रवाई के सम्बन्ध मे कोई वक्तव्य समाचार-पत्रीं को नहीं दिए 
जाते। मन्त्रिमण्डल की कारंवाइया के समस्त विवरण पूर्ण गप्त रखे जाते है। इग्लेण्ड 
में मन्त्रिमण्डल के सचिव को स्थायी आदेश हैं कि जिस समय वह फारंबाई के विवरण 
तैयार करे, व्यक्तिगत मन्त्रियों के किसी विषय पर व्यक्तिगत विचार उक्त विवरण में 
न दिए जाएं; और कारवाइयों के विवरण इतने सक्षिप्त होने चाहिए कि प्राय. केवल 
मन्त्रियों द्वारा किए गए विमिश्चय ही दिए जाए। भारत मे इस दिऔ्ला में क्या प्रक्रिया 
अपनाई जा रही है, इसका कोई पुष्ठ प्रमाण नही है। फिर भी ऐसी आज्ञा करनी 
चाहिए कि इस ओर भी ब्रिटिश प्रथा के अनुसार ही कार्य हो रहा है। 


कंबिनेद के कृत्य 
(क्राकांग्राड ण ० 0ब७॥०) 
शासन-तन्‍्त्र समिति की १९१८ की रिपोर्ट के अनुसार इम्लेण्ड के मन्त्रिमण्डल 
के तीन मुख्य कृत्य है-- 
(क) भन्म्रिमण्डल अन्तिम रूप से नीति निर्धारित करके ससदु के विचारार्थ 
प्रस्तुत करता है; 
(ख) संसद द्वारा व्यवस्थित सर्वोच्च कार्यपालिका नीति के अनुसार राष्ट्र की 
कार्यपालिका सत्ता का सर्वोच्च नियन्त्रण करता है; 
(ग) शासन के विभिन्न विभागों में सामंजस्य और उनके हितों की सीमाओं 
का स्थिरीकरण करता है। 
कैबिनेट के कृत्यों के सम्बन्ध मे इससे अधिक सही वक्तव्य आज तक नही दिया 
गया है। चूकि मारत ने स्वेच्छया ससदीय शासन-प्रणाली को अपनाया है और ससदीय 
प्रणाली मे क॑ बिनेट ही वह चूल या घुरा है जिसके चारो ओर समस्त जासन-यन्त्र घुमता 
है, इसलिए क॑ंबिनेट के कृत्यो की परीक्षा उन्ही कृत्यों की छाया मे करनी चाहिए जिनका 
शासन-तन्त्र समिति ने भी वर्णन किया है। 
देने की छूट होगी। (२) इस प्रकार का सफाई-सम्बन्धी वक्‍्तब्य प्रब्नों के वाद किन्तु 
दिन की अन्य कारंवाई प्रारम्म होने से पूर्व पड जाएगा (३) इस प्रकार के वक्‍तव्य 
के सम्बन्ध में कोई वादविवाद नही होगा; किन्तु वक्तव्य दिए जाने के पश्चात्‌ कोई 
मन्‍्त्री यदि चाहे तो उक्त वक्तव्य दे सकेगा।' 


४४8 भारतीय गणराज्य क शासन 


भीतििपरिण पम्बन्धी कुत्य स्गिाल दबा 7 0०३०5७)..._ 
जैसा कि जताया की जा चुका है, कविन्ेट एक विच्ारक्तीर- "ीति-निजयिक निकाय &। 
केविनेट ही सब अकार की) पष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय पैमस्थाओं पर विनार-विनिमय 
करती विकि और उक्त विचार: क्के फलस्वरूप एकमत्त हे झापक ३9 नीति 


कै 7र रन 
करती हैं और पहिक तत्व का कार हूँ, तविधान के थाज्ना 
दी है यदि कोई व सन्नी कैबिनेट डरा निधारित नीति है जैहमत नही है, को 
नह केवल त्य। गपक्न है है जंका कि हो स्यामा प्रसाद शैखजीं, 4) के» पी० नियोगी, 
सी० ह). देशम; पे तेथा कई अन्य सन्त्रियों के किया था। 
निर्धारित 


ये कैबिनेट के श्स्यन्मुब्य व्यवस्थापकः क्त्य है क्रिन्तु आधुनिक राज्य मे” 
के अनुस्ा' ” अधिकतर अवस्थापिका: >जत्यों का उ्ह्टेश्य हे होता हे क्ि प्रछासतिक 


अधिकारसे + रूप-भेद क्रिया जाए? इसलिए व्यवस्थापन और अशासन में स्पष्ट विभाजन- 
रेखा # चना सरक्त । कैबिनेट &) ८ 


साख के प्रत्येक अधिवेशन के प्रास्मण में ही! व्यव- 

"यापन-सम्बन्धी कायंक्रम तैयार: है, झाउन की ओर पेपर स्थापित जाने वाले 
विधेयकों था तो कोई कंविनेट का उतरी या जकिनेट की स्वीकृति पर कोई अन्य सत्त्री 
उस्थापित करता है। कोई मन्त्र स्वेच्छया किसी विधेयक को: द्‌ भें धुर. 3 
गही कर सकता और यह विषय केविनेट का काम है, कि ससद्‌ के किसी अश्निवे, 
# किस-किस कि कपास वात किया ली गे किकण पल के कप 
मे कैबिनेट न्विपरियद्‌ के ऊपर भें और अभावी निबन्‍्तण रहता है। इन्होग्ड 
की कौविनेट- के >निणयिक: केत्यों को पिनाते हए आँग् (०६) ने ठीक ही कह था; 
आल्प यार बसा 

और इसके वाद ससद्‌ को आज देते है ॥३ हि उनकी और / है दा 
करे तथा आवश्यक मतदान करे पथा उन्हें स्वीकृत भी करे।” वनिक न 
अयोकित नही है कि व; व्यवस्थापन, सत्तद्‌ की मन्त्रणा और प्र, 


है। सवियान ने पे सष सप्टपतति के निद्वित 
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एस शक्ति का प्रयोग संविधान के जनुसार या तो स्वयं करे या अपने अधीनस्थ परदाधिका- 
रियों के द्वारा फरे ।! वास्तविक अधिकारी भन्त्री छोग होते हे । ये मन्‍्त्री लोग शासन के 
विभिन्न विभागों के अध्यक्ष होते है और वे ही मत्रिमण्डल द्वारा निर्धारित एवं संसद 
द्वारा स्वीकृत नीति को क्रियान्वित कराते हैं॥ अपने अपने विभागों में कार्य-सचालन 
में मन्ध्रियों को, चाहे ये मन्प्रिमण्डल के मन्त्री हो, चाहे न हो, कंविनेट के विनिश्चयों और 
नीतियो की करियान्विति में कैबिनेट के आदेशों का अनुसरण करना आवश्यक हैं। कंविनेट 
के विनिश्वयों और उसकी निर्धारित नीतियो के विरद्ध आचरण को दलीय अनुश्यासन 
की अवहेलना समझा जाता है, और फलस्वरूप ऐसा कोई मस्त्री, जो दलीय एकता को 
आश्रान्त करता है, हटाया जा सकता है। इस प्रकार मारतीय मन्त्रिमण्डछ वास्तव में 
सर्वोच्च राष्ट्रीय कार्यपालिका है यद्यपि सविधान ने कार्यपालिका-सत्ता राष्ट्रपति में 
निहित की है। 
कैबिनेट और मन्त्रियों को जो प्रत्यायुक्‍्त व्यवस्थापन (१9००९४०४०७१ ]0ह88- 
॥0000) का अधिकार मिल गया है उससे भी उनकी कार्यपालिका-णक्ति मे वृद्धि हुई 
है। इन दिनों व्यवस्थापन कार्य बहुत बढ गया हैँ और वहुत कुछ प्राविधिक (६७०॥गा८्ण) 
हो गया है; और मंसद्‌ प्राय विधियों को मात्र रूपरेसा स्वरूप में (॥0 :0००४ ई00४) 
पारित करती है, और उक्त रूपरेखा को मन्स्रिग्परिपद्‌ अथवा सम्बन्धित विभागों के 
अध्यक्ष मन्‍्त्री पूर्ण करते है और वे ही नियम (79००) अथवा विनियम (:०8०46#०४8) 
बना कर उबत विधियों को त्रियान्वित करते हैं। 
फंविनेट, विभिन्न विभागों का समन्वयकारी साधन (70० (४७॥०७ ७8 & 
6०-ण९॥७४००)--कै बिनेट का मुख्य काम यह है कि वह शासन के विभिन्न विभागों 
के कत्यों का मार्ग-दर्शन करती है और उन सब में समन्वय स्थापित करती हैं। पह 
सम्भव नही है कि इतने बड़े देश का समस्त प्रशासन वाईस या अधिक विभागों में पूर्णतया 
बांट दिया जाए । हो सकता हैं कि एक विभाग के किसी कृत्य का दूसरे विभाग पर प्रभाव 
पड़ेता हो। सत्य यह है कि प्रत्येक महत्त्वपूर्ण समस्या एक से अधिक विभागों को प्रभावित 
करती है और क॑विनेट ही दीति-सम्बन्धी समन्वय स्थापित करती है। अन्त.विभागीय 
मामकों में स्वयं विमाग अयत्त करते है और इस प्रकार अपने मतभेदों को दूर करके 
स्थिति को ठीक कर छेते है। यदि विभाग आपस मे किसी समझौते पर नही पहुच पाते, 
तो प्रधानमन्त्री मध्यस्थ और समन्वयकारी के रूप मे कार्य करता है। यदि फिर भी 
निर्णय नही हो पाता त्तो अन्तिम अपीछ मत्रिमण्डल मे की जाती है। 
इसमे सन्देह नही है कि कविनेट को वहुत भारी कार्य निपटाना पडता है। प्रायः 
मत्रिमण्डल की बैठक प्रति सप्ताह एक वार एक या दो घण्टे के छिए होती है। मत्रिमण्डल 
में इतने अधिक सदस्य होते है कि प्रमावयुर्ण विचार-विनिमय नहीं हो पाता और मधि- 
मण्डल के सदस्य विमागो के अध्यक्ष होते है जिनको अपने विमागो के कार्य से ही छुट्टी 
नही होती । इसलिए कैबिनेट के पास इतना समय कहां है कि वहू शासन की विभिन्न 
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वारीकियों पर ध्यान दे। फलस्वरूप कैविनेट समितियों का बिकास हुआ है। कैविनेद 
की समितियों से दो छामर हैं। प्रथमत: उक्त समितियां विचार-विनिमय करने के बाद 
प्रत्येक प्इव पर अपना प्रतिवेदन देती हैं और उक्त प्रतिवेदन पर की बिनेट को अपना निर्णय 
देना पडता है। समितियों में प्रत्येक प्रइन पर खुल कर विचार-विनिमय होता है और 
कुछ-त-कुछ नियेय था समझौता कर छिया जाता है। द्वितीयतः, कम महत्त्व के प्रव्नों पर 
समितिया उन क्ृत्यों को करती हैं जिनके लिए कैबिनेट उन्हें आदेश्ष देती है; और इस 
प्रकार समितियां उन प्रश्नों का निर्णय कर डालती है, जिन पर, अन्यथा, मत्रिमण्डल को 
अपना अम्ल्य समय देना पड़ता | 
कैविनेट समितियां दो प्रकार की होती हैं: स्थायी तथा तदर्थ (4१॥००) 
समितिया । स्थायी समितियों के अन्तगंत प्रतिरक्षा, वित्तीय विषयक, प्रशासनिक सगधन 
तथा ससदीय और विधि-विपयक समितियों को गणना होती है । तदर्थ समितियों का 
निर्माण तव होता है जब आवश्यक और नवीन समस्याएं उपस्थित हो जाती है और 
जिनके विषय में निर्णय करने से पृर्वे मन्त्रिमण्डल विशेष जानकारी चाहता हो। कैबिनेट 
समितियां यदि आवश्यक समझें तो समस्याओं के विशेष अध्ययन के लिए अपनी उप- 
समितियां भी बना सती है। 
वित्त के ऊपर नियन्त्रण (0070 ०ए७० ऑग्र009)---मं त्रिमण्डल अथवा 
कैविनेट के जिन कृत्यो का ऊपर विवेचन किया गया है, उनके अतिरिक्त उसके दो कृत्य 
और भी हैं। प्रथम यह है कि मन्त्रिमण्डल ही राज्य के ऊपर व्यय होने त्राली समस्त 
धनराजभि के लिए और उस व्यय की पूरा करने के लिए आवश्यक राजस्व एकत्र करने के 
लिए उत्तरदायी है। इग्लैण्ड में वापिक आय-व्यय-सम्बन्धी विवरण पर समस्त कैविनेद 
को विनिश्चय करने का अधिकार नही है! किन्तु जहा तक वरधिक आय-व्ययक एक राज 
नीतिक महत्त्व का भी विषय है, यह सर्देव मन्त्रिमण्डल के समक्ष लाया जाता हैं और वित्त- 
मन्त्री (ए्रा००ी07० ० ० 72०००००-) अपने आय-व्ययक सम्बन्धी मापण से कुछ दिन 
पूर्व मौखिक रूप से की बिनेट के समक्ष आय-व्ययक के सम्बन्ध में मोटी रूपरेखा प्रस्तुत कर 
देता है। आगणनों (०४४॥७॥४॥७७) के सम्बन्ध में मन्व्रिमण्डल को आय-व्ययक के ऊपर 
पुरा नियंत्रण प्राप्त है। यदि आय-व्ययक में करारोपण-सम्बन्धी वये प्रस्ताव हैं, जिनके 
फलस्वरूप करारोपण सम्बन्धी नीति में मारी परिवर्तन होता है, तो ऐसे प्रस्तावों पर 
आय-व्ययक प्रस्थापित करने से पूर्व मन्ब्रिमण्डल विस्तारपूर्वक विचार करेगा । अमी 
तक निश्चित रूप से नहीं कहां जा सकता कि एतद्विपयक मारतीय प्रक्रिया 4242 
सम्मवतः हमारे देश में भी इंग्लैप्ड के अनुधार आचरण होगा। फिर भी कीबिनेद को 
अधिकार है कि आय-व्ययक के संसद्‌ के समक्ष अस्तुत किए जाने के बाद मी उतने सुधार 
किए जा मकते हैं। यदि कैविनेद अनुभव करे कि संसद्‌ या विशाल जनमत मे शक 
को सराहा नहीं है, तो वह ऐसे अाय-व्ययक को रही की टोकरी मे फेक सकती है; डिन्‍्धु 
ऐसा करने में वित्त मन्त्री के त्यागपत्र देने का सतरा उठाना होगा । 
83272 72020 
सामान्यतः नियुक्तियों से धम्बद्ध श्रशत मस्यिमण्डक के समझ नह ड 
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ऐसी नियुक्तिया जो बडे पदों पर की जाती हैं, मन्त्रिमण्डल की स्वीकृति की अपेक्षा 
रखती है। 
प्रधान मन्त्री 
(709 एला॥० जैशांडा०ण) 

संविधान में प्रधान मन्त्री के पद का स्पष्द उल्लेख (06 कैाशाइ0ए, & 
एच्वांणा 06 (0 ए०३४४प्र४नंए०) --सविधान मे प्रधान मन्त्री के पद का स्पष्ट 
उल्लेख है और उक्त पद का अधिकारी संविधान अथवा शासन का मुख्य अधिकारी है। 
शासन ही, सघीय कार्यपालिका का मुख्य अंग है, और प्रधान मन्‍्त्री शासन का मुखिया 
है। प्रधान मम्त्री, मन्‍्त्री परिषद्‌ का प्रधान है! और यद्यपि कहने को तो अन्य मन्त्रियो 
की नियुक्त राष्ट्रपति करताः हैं, किन्तु व्यवहा रत' प्रधान भन्त्री ही करता है और राष्ट्रपति 
तो प्रधान मन्‍्त्री की मन्त्रणा को केवल स्वीकार करता है। समस्त मन्ध्रि-्परिषद्‌ सामूहिक 
रूप से लोक-समा' के प्रति उत्तरदायी हैं। किन्तु मन्त्री लोग राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त 
ही अपने पदों पर रह सकते है;। और मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली मे इसके भी यही 
अर्थ है कि मन्‍्त्री छोग तथ्यत: प्रधान मन्त्री के प्रसाद-पर्यन्त ही अपने पदों पर रह सकते 
है। डॉ० अम्बेदकर ने भी कहा था कि “सामूहिक उत्तरदायित्व केवल प्रधान मन्त्री के 
पद के द्वारा ही प्रवतित कराया जा सकता है।” डॉ० अम्बेदकर ने यह भी कहा था कि 
यदि प्रधान मन्‍्त्री चाहेगे तो ही कोई व्यक्ति मन्त्रिगपरिषद्‌ का सदस्य बना रह सकता है, 
अन्यथा नही ।” डाँ० अम्बेदकर ने आगे यह मी कहा कि “जब सभी मन्‍्त्री अपनी नियुक्ति 
और वियुक्ति के सम्बन्ध में प्रधान मन्‍्त्री के आश्रित होगे, तमी हम मन्त्रिमण्डल के सामूहिक 
उत्तरदायित्व के आदर्श को प्राप्त कर सकेगे ।” इसलिए प्रो० लास्की (रण ॥,88प) 
के शब्दों मे, “प्रधान मन्‍्त्री ही मन्त्रि्परिषद्‌ का निर्माण करता है, उसके प्रसाद-पर्यन्त 
ही मन्त्रि-परिषद्‌ जीवित रहती है और उसकी इच्छा पर ही मन्त्रि-परिषद्‌ की मुत्यु 
होती है।” प्रधान मन्त्री ही मन्त्रि-परिषद्‌ को बनाता है, वही उसमें परिवर्तन कर 
सकता हैं और वही उसको विघटित कर सकता है, और इस सम्बन्ध मे सविधान की 
आज्ञा हो, चाहे इस सम्बन्ध में सवंधानिक उपवन्ध पूर्ण स्पप्ट न भी हो; फिर भी 
संविधान की भावना यही है, और संविधान ने जो संसदीय झासन-प्रणाकी की स्थापना 
की है, उसकी भी यही माग है। 

प्रधान मन्त्रो की नियुक्ति (77/० अएएणाफिणा। 0 छा एशं० 
शांतं॥०/)--मन्त्रिमण्डलीय शासन-प्रणाली का यह मौलिक सिद्धात है कि कंबिनेद 
की पीठ पर विधानमण्डल के लोकप्रतिनिधि सदन के बहुमत का हाथ रहना चाहिए, 
इसलिए प्रधान भन्त्री का चयन अत्यन्त सरलू है और राज्य का प्रधान कार्यपालिका- 
अध्यक्ष विधानमण्डल के लोकप्रतिनिधि सदन के बहुमत दल के नेता को बुलाता है और 
उसको मन्त्रिमण्डल अथवा मन्त्रिन्परिपद निर्माण करने का निमनन्‍्त्रण देता है। इग्लेण्ड 
में सम्राद की व्यक्तिगत पसन्द के लिए कोई अवसर नही रहता जबकि किसी दल का स्पष्ट 
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चाहिए कि वह ऐसा व्यक्ति प्रधान मन्त्री के पद के लिए चुने जिसे मन्त्रि-परिषद्‌ के निर्माण 
करने के लिए कुछ साथी मिल सके और साथ ही जो लोक सभा फा विश्वास प्राप्त कर सके । 
पह ठीक है कि राष्ट्रपति एक अनुभवी राजनीतिज्न होगा और वह सम्भवतः दलगत 
निष्ठा से ऊपर न हो । किन्तु मारतीय राष्ट्रपति एक महान्‌ राष्ट्र का प्रधान हैं। उसने 
पथ ली है कि वह पूरी योग्यता के साथ संविधान और विधि का परिरक्षण, सरक्षण और 
प्रतिरक्षण करेगा और शथ्रद्धापूर्वफ राष्ट्रपति के कत्तंब्यों का निर्वहन करेगा। इसलिए 
राष्ट्रपति को इसमे रुचि नही होती चाहिए कि कौन-सा दल या कौन-से दल शासन का 
निर्माण करते हैं। राष्ट्रपति की इच्छा और अनिच्छा के व्यक्ति हो सकते है जिस प्रकार 
कि सम्राट भी पक्षपातशुस्य नही होते; उदाहरणार्थ सम्राज्ञी विक्टोरिया प्रधान मन्‍्त्री 
ग्लैडस्टन से चिढी हुई थी; किन्तु हमे विश्वास करना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति न तो 
पक्षपातपूर्ण होगा और न वह्‌ राजनीतिज्ञ होगा। उससे तो अपेक्षा की जाती है कि वह 
सभी का राष्ट्रपति है, न कि किसी एक दल का या किसी एक वर्ग का। 

प्रधान मन्त्री के कर्तव्य (]7ए्ा०7008 ण॑ ध० एल शैयांआ००)--जेसा 
कि बताया भी गया था, प्रधान मन्‍्त्री ही सविधान-मवना रूपी वृत्तखण्ड की मुख्य गिल 
हैं। उसी के हाथो मे शासन का सारा उत्तरदायित्व है। इसलिए उसके कत्तंव्य कठिन 
है और उसका अधिकार महान्‌ है। इंग्लेण्ड के प्रधान मन्त्री को बहुत से लोग अधिनायक 
करते है। ग्रीव्ज (07०७४०७) का कथन है कि “ब्रिटिश प्रधान-मन्त्री की औपचारिक 
शक्तिया किसी एकाधिकारपूर्ण सम्राट्‌ से कम नही है ।” यह वक्तव्य अतिशयोक्तिपूर्ण 
हो सकता है फिर भी उक्त वक्तव्य से यह तो अवश्य ज्ञात होता है कि मन्त्रिमण्डडीय 
शासन-व्यवस्था मे प्रधान मन्त्री की शक्तियों का विस्तार हो सकता है, और भारत का 
प्रधानमन्त्री भी उक्त छाछन से बिल्कुल ही अछूता नही बचा रहेगा। सक्षेप मे प्रधान- 
मन्त्री के निम्त कत्तंव्य है--- 

(१) प्रधान मन्‍्त्री ही शासन का निर्माण करता है। जहा राष्ट्रपति ने प्रधान 
मन्त्री को नियुक्त कर दिया, उसका मुख्य कार्य समाप्त हो जाता है क्योकि अपने सहयोगी 
मन्वियो का चयन तो प्रधान मन्‍्त्री करता हैं। और वही मन्त्रियो की सूची को राष्ट्रपति 
के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करता है। शाब्दिक अर्थों मे मन्त्रियों की नियुक्ति 
पर राष्ट्रपति का अधिकार होना चाहिए, वयोकि वही उन्हें नियुक्त करता हैं। किन्तु 
वास्तविक व्यवहार में मन्त्रियो के सम्बन्ध में विनिश्वय करना प्रधान मन्त्री का अधिकार 
है और राष्ट्रपति की तो उक्त सम्बन्ध में केवछ औपचारिक स्थिति ही रहती है। 

सन्त्रि-्परिषद्‌ के साथियों को चुनने मे और फिर मन्तरियों को विभाग सौपने 
से प्रधान मस्त्री को पर्याप्त छूट रहती है। प्रधान मन्‍्त्री ही निर्णय करता हैं कि मन्त्रि- 
भण्डल मे कितने मन्‍्त्री हों और कौन-कौन मन्त्री हों। प्रधान मन्त्री यदि चाहे तो दल से 
बाहर के व्यक्ति भी मन्त्रि-परिपद्‌ मे रिए जा सकते है जिस प्रकार कि प्रधान मन्त्री थी 
नेहरू ने प्रथम यूनियन मन्व्रिमण्डल मे गेर-काग्रेसियो को लिया था; यही नही, प्रधान मन्त्री 
ससद्‌ से घाहर का व्यक्ति भी मन्त्रिमण्डल में छे सकता है यदि वह ऐेसा आवश्यक 
समझे ओर भ्दि उसके विचार से कोई व्यक्ति किसी विशेष विभाग के लिए विशेष 
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उपयुक्त जाने पडे। इस सम्बन्ध में ब्विडेन के प्रधान मन्‍्दी को बहुत अधिक छूट रहती 
है, परन्तु भारत के प्रधान मन्त्री को उतनी स्वातन्धता नही है। भारत के प्रधान मस्ती 
को भन्वि्यरिपद्‌ के सहयोगियों की नियुक्ति करते समय दल को आवश्यकताओं, 
भौगोलिक आवश्यकताओं और विभिन्न जातियों के प्रतिनिधित्व कौ आवश्यकताओं को 
ध्यान मे रपना पन्‍त्ता है। यद्यपि संविधान ने कोई उपबन्ध नही किया है. जिससे छूट 
मर्यादित हो, किन्तु व्यावहारिक आवश्यकताओं के कारण उसको अपनी मस्वि-्यरिपद्‌ 
में विभिन्न हितो और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देता ही पह्ता है। 

मन्त्रियों को विभाग सोपते समय नी अधान मन्‍्यी स्वविवेक के अनुसार ही कार्य 
करता है और कमी-फरमी ऐसा भी होता है कि यदि कोई अनुभवी राजनीतिश ऐसा 
अनु व करे कि जो विमाग उसको दिया गया है वह उसकी राजनीतिक स्थिति के प्रतिकूल 
है तो वह उक्त पद को अस्वीकृत भी कर सकता है। परन्तु प्रधान मन्त्री द्वारा किये 
गये अख्तिम विभाग-वितरण पर शायद ही कमी कोई आपत्ति की जाती हो । 

(२) यदि झासत-तत्म को ठोक-ठोक कुझलतापुर्वेक चलाना है तो फिर 
प्रधान मनी को पुरी छूट देनी ही होगी कि वह अपने साथियों को स्वत्स्तरतापूर्वक चाहे 
को नियुक्त करे, चाहे पदों का परिवर्तन करे और चाहे अपने साथियों मे से किसी को 
अपदस्थ करे जंसे कि अपप्रंड, १९६९ में श्री मोयरजी देसाई में वित्त विभाग छे लिया यया। 
वह पूर्ण स्वतत्तता और चदल्थता के साथ जिस व्यक्ति को भी मन्त्री-पद पर नियुक्त 
करना चाहे, कर सकता है। यह भी उसका असंदिग्ध अधिकार है फि वह समय-समय 
पर पुनरीक्षण करता रहे कि विभिन्न सन्सत्रियों में उसने जो विमाग-वितरण कर रखा है, 
बहू क्या अब भी सर्वश्रेष्ठ प्रबन्ध है अथवा उसमें किसी पद पर परिवर्तत अमीप्ड है। 
इस प्रझार वह मजी-पदों मे, जिस प्रकार चाहे और जब चाहे, परिवर्तेन कर सकता है। 
जहा तक वह मन्वरिमण्डल-हूपी टीम का कप्तान है और प्रशासन का मुखिया है, प्रधान 
सन्‍्त्री को अधिकार है और उसका कर्तव्य मी है कि वह किसी ऐसे मस्ती से कह दे कि 
बह त्यागपत्र दे दे जिसकी उपस्थिति से मंत्रिमण्डल की कार्यदु शछता, ईमानदारी या 
झासन की मीति पर आच आती हो या लाछन छगता हो। इसलिए, डॉ० अम्बंदकर ने 
कहा था कि “अधान मस्त्री वास्तव में मंत्रिमण्डलमवन के वृत्तसण्ड की मुख्य शिला है 
और जब तक हम उक्त पद को इतनी अधिकारपूर्ण स्थिति प्रदान न करे कि बह स्वेच्छया 
मस्त्रियों को नियुक्त या वियुक्त कर सके, तब तक मब्जिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व 
प्राप्त नही हो सकता ।7 | 

प्रधान मस्त्री को यह भी अधिकार है कि वह राष्ट्रपति से किसी मर्जी की 
अपदस्थ करने को कहे / संविधान के अनुसार कोई सती अपने एद पर केवल राष्ट्रपति 
के प्साद-पर्यन्‍्त ही रह सकता है और इसलिए राष्ट्रपति जब चाहे, किसी मंत्री को हटा 
भी सकता है। किल्तु मस्विमण्डडीय झासत-अणाली की सम सुल्यापित प्रथा कर 
गई है कि राष्ट्रपति किसी मन्‍्त्री को केवल अधान मस्त्री की 20890 ही न ष पता 
सकता है। प्रश्न के उस पहल पर विचार करते हुए, डॉ० अम्बेदकर ने सविधात समा 


(0पएणा५ वैडण्फरजिंए 0००००)7१७ एज, 7, कु. ॥89. 
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में कहा था--मेरे विचार से सामूहिक उत्तरदायित्व दो सिद्धान्तों से प्रवतित किया 
जाता है। प्रथम सिद्धान्त यह है कि कोई व्यक्ति मत्रिमण्डल मे प्रधान मन्‍्त्री की इच्छा 
के विरुद्ध नही लिया जाएंगा। हितीयतः, यदि प्रधान मन्‍्त्री किसी व्यक्ति को अपने 
मन्विमण्डल से हटाना चाहे तो वह व्यक्ति किसी भी हालत मे मन्त्रिमण्डल में नहीं बता 
रहना चाहिए। जब मन्त्रिमण्डल के सभी मन्‍्त्री अपनी नियुक्ति और वियुक्ति के सम्बन्ध 
में पूरी तरह प्रधान मन्त्री के आश्रित होगे, तमी हम मन्त्रिमण्डल के सामूहिक उत्तर- 
दायित्व के आदर्श तक पहुँच सकेगे। मेरी समझ में सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रवर्तन 
अभावी कराने के लिए अन्य कोई उपाय नही।” किन्तु प्रधान मन्‍्त्री केवल अत्यधिक 
असाधारण स्थिति मे ही किसी मन्त्री को अपने थद से वियुक्त कराने की सिफारिश करेगा। 
अवाछित मन्त्री को अपदस्थ करने का एक प्रकार यह भी है कि प्रधानमन्त्री त्यागपत्र 
देकर नई सरकार वनाए और अवाछित मन्‍्त्री को उसमे सम्मिलित न करें) इससे 
अच्छा एक और वह्या तरीका है और वह यह है कि अवाछित मन्त्री का पद बढ़ा कर उसे 
राज्यपाल बना दे और इस तरह उससे छटकारा प्राप्त कर ले। फिर भी प्रधान मन्त्री का 
किसी मन्नी को अछूग करते का अधिकार तो अक्षुण्ण हैं. इसमे कोई सदेह ही नही हैं । 
) महानिर्वाचन, १:सतव मे प्रधान मन्त्री के निर्वाचन के लिए ही हीता 
हैं। पिछले एक महानिवचिन का यही नारा था, “क्ाप्नेस को वोट देकर नेहरू के हाथो 
को मजबूत बनाओ ।” सत्य तो यह है कि नेहरू और कांग्रेस दो नही थे । देखने में दलीय 
तन्त्र पर नेहरू जी का एकाधिपत्य नही था किन्तु सवेसाधारण ५२ नेहरूजी का जो प्रभाव 
था, वह इतना पुर्ण था कि शायद ही किसी लोकतन्त्रात्मक देथ में किसी राजनीतिन का 
अपने देश के लोगों पर इतना प्रभाव होगा। और पिछले कुछ वपों मे नेहरूजी को सारे 
ससार मे इतनी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई थी कि उस प्रतिष्ठा के सामने सभी मन्दाम हो गए थे। 
श्री. के० आर० श्रीनिवास आयगर ने प्रधान मन्त्री! (770 एघण० शांग्रा४४7) 
नामक भीप॑क के अन्तर्गत लिखा है: “जब वे (श्री नेहरू) किसी समा मे पहुँचते है, चाहे 
वह निर्वाचन समिति (800७ (००॥॥/४००) की समा हो और चाहे कोई सावंजतिफ 
सभा हो, दोनों प्रकार की सभाओं मे, वे समान रूव से प्रभाव डालते है। सभी की आाखे 
उन्ही की ओर लग जाती है; सभी के हाथ प्रेमपूर्ण सत्कार के रूप में इस प्रकार तालिया 
पीठने छगते है मानों उन हाथो से कोई पुर्वेनिश्चित छय मिकल रही हो; और सारा 
वातावरण झान्त हो जाता है। सभी छोग प्रधान मन्‍्त्री की निर्मय गतिविधियों को चाकते 
हैं और उनके एक-एक दब्द को पकड़ने की कोथिश करते है। पुरुषों की सास कुछ-डुछ 
रुक सी जाती है और स्त्रियां कुछ घवरा-सी जाती है ।”? इस प्रकार प्रधान मन्त्री वास्तव 
में अपने दल का नेता है। प्रधान मन्त्री प्रतिनिधिमण्डलों ((०७०/४४००४) से मिल कर 
और उनसे विचार-विनिमय करके, सावंजनिक मापण देकर तथा दलीय सम्मेलनो का 
भायोजन करके, तथा अन्य महत्वपूर्ण अवसरों से छाम उठा कर जनमत को मार्य-दर्शन 
कराते है। किन्तु प्रधान भन्‍त्री का दलीय नेवृत्र उसके व्यक्तित्व, उसकी ब्यक्तिगत 





4, एग्रडनाएण्ा: 4छजजाए]ए शिण्ल्जल्पैंमगछु७,. ४०, 7, # 4459. 
3... प्रांगव्ावाय पिघ्राएड, डिणाएंब३ आज्यए०, २४०४, ॥3, 2955, फ़. 7. 
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2580 0] 24058 (कण) पर निर्भर है। जैनिस्ण ने दिखा ै 
अमाव परता ६ इसलिए उसको की के 0०५५ के है 20 के पर हर 
कर करना का कप डे “नम अभिनेता को तरह अपने आपको सजधण के स।थ 
«0 चाहिए, कार कि मि० स्लेडस्टन अपने कॉलर ठीक रखते थे, मि० लायड 
जे अपने वालो को बना कर रखते ये / म्रि० बाल्डविव (उ्ावक 93) अपनी पाइप 
(2०) की सम्माल कर पकड़ करते थे और श्री चचिछ अपना की मती सियार सदैव 
नह में रस हर बाहर निकछते थे।"* उसी प्रकार श्री नेहरू अपने हाथ में छोटा-सा रुल 
(१४०३) और अपनी अचकन के बटन के छेद में गुलाब का फूल रखते थे। 
है (४) पुन प्रधान मन्तरी अपनी कैबिनेट का चेयरमंत होता है. और प्रायः 
सामान्यत किसी भी समित्ति के चेयरमैन के प्रति सभी को निष्ठा रखनी पस्ती है, क्योकि 
सभी समझते है कि समि ति को कार्रवाई को सुच।र रूप से चलाने और उच्तत करने के 
छिए आदेश और व्यवस्था की आवश्यकता होती हैं और सभी छोग यह भी समझते हैं 
कि सम्मिलित कार्य को पुपारू रूप से गति देने के छिए चेयरमैन के निर्यों को स्वीकार 
करना अत्वस्यक ६ (४ मन्त्रि-्परिषद में विचार-विनिमय करते समय मन्धरियों में मत- 
विभिश्नता ही! सकती है, किन्तु अन्त मे सजी को सर्वमम्मति से एक किनिब्चय करना होगा, 
और तमी दल में एकता और परस्पर-अधीनत्त रह सकती ह। सत्य हैं. कि मन्त्रि-्परिपद्‌ 
में विरोध की सम्मावनाएँ बहुत ही कम होती! हैं। यदि दो मन्मियों में या दो विभागों 
मे विरोध हो तो आपसी बातचीत के द्वारा या प्रधान मन्‍्द्री की पंचायत (000) 
* द्वारा विवाद सुलझ सकता है। यदि कैबिनेट के बाद-विवादों में विरोध निकछ आये 
तो मन्ध्रिमण्डल था कैविनेल के चैयरमंन के नाते प्रधात मन्‍्त्री अपनी उच्च स्थिति का लाम 
उठाते हुए उक्त विरोध को जान्त करा देता हैं और कुछ न कुछ फैसला करा ही देता हैं। 
इसके अतिरिक्त वह सारे दक का नेता है और उसके १५ था अधिक मन्व्रिमण्डछ के 
सहयोगी उसके प्रति, व्यक्तिगत रूप में भी और दलगत निष्ठा के कारण भी भक्ति और 
मिष्ठा के भाव रखते है। वह सारी कार्यावलि (ग्हगावे॥). वियन्त्रित करता है 
यह उसी की इच्छा १र निभेर हैं कि किसी विषय को मन्त्रिमण्डल के विचारार्थ रखे 
या रखने की आजा न दे) इग्लेण्ड को अया यह है कि हर एक मन्जी किसी विवेयक 
पर विचार होने से पर्व अपने प्रधान मन्‍नी की आजा छेता है. और उसकी सहायता की 
और उसके सम्थत की याचना करता हैं। किन्तु इस सीमा तक परस्पर-अधीनता तभी 
प्राप्त की जा सकती है जवकि सेसद्‌ »े केवल' एक ही दल का स्पष्ट बहुमत हो । यदि 
मिली-जुली सरकार (0०म्राप्ृता (रग्फाग्र०६) हो और विश्येषकर ऐसी स्थिति में 
जब सरकार मे पाच या छः दलों का सहयोग हो, तव मन्त्रियों मे परस्पर-अधीनता कठिन 
होती हैं और ऐसी स्थिति रे मन्त्रियों की, प्रधान मनी के प्रति न तो वेयक्तिक निष्ठा 
रहती है और न दलीय निष्ठा ही रहती है । ऐसा छगता हैं कि भारत मे भी ऐसी अवस्था 
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केख्रीय शासन (क्रमशः) फ्छा 


आने के अवसर आ जायेगे क्योंकि यह देश भी वहुदल प्रणाली की ओर अग्रतर हो रहा 
है। यदि यह्‌ वास्तव में हो गया तो फांस की तरह यहा भी प्रत्येक मन्‍्त्री मे।वी प्रधान मस्ती 
समझा जाने लगेगा। ४ 
(५) प्रधान मन्त्री एक अ्रकार से झासन-बव्यापार का प्रधान म॑नेजर होता हैं। 
वही विभिन्न मन्त्रियों और मन्त्रि-विभागों की नीतियो में सामंजस्य और एकरूपता प्राव्त 
करता हैं। वह सारे शासन को एक इकाई के रूप मे देखता हैँ और शासन के विभिन्न 
क्रियाकलापों में उचित सामंजस्य स्थापित करता हैं। किन्तु संसार के किसी भी छोक- 
तम्त्रात्मक देश मे प्रधान मन्त्री के लिए सम्भव नही हैँ कि वह घ्ासन के सभी विभाग 
पर नियन्त्रण रख सके और उनका मार्म-दर्शन कर सके। शासन के क्रियानह्न्मप्न दल 
बढ़ गए है और इतने विभिन्न प्रकार के हो गए हैं और साथ ही दवने जटिस हो रट #ँ 
कि यदि कोई प्रधान मस्त्री समी विभागों पर व्यवितंगत नियन्त्रण रखते बा इ्दडस 
करता, तो सम्मवत., न केवल प्रधान मन्त्री मुसीबत में पड़ जाता, अफित हानि थ्य के 
लिए भी ऐसा दुस्साहस अनिष्टकर होता। इसलिए प्रधान मन्ध्री के दत्तस्द्ाम्ल्क्रं 
अन्तरग मन्त्रिमण्डल (07 ००७॥००) के मन्त्री छोग वाट छत हूँ छत कक सरॉन्कि 
विभागों मे समन्वय स्थापित फरने का कार्य मल्वरिमण्टद छ& क्कशितिंग वे ऋतट छोड़ 
दिया जाता है। फिर भी माना यही जाता है कि झासत के दी दिकाग अमर उस्द्री की 
देख-रेख मे चलते रहते है और यह आवश्यक है कि द्ाक्‍क-कबन्दी नमी आजडी पर, 
चाहे वे महत्वपूर्ण हो या साधारण, विवाइग्रस्त हो झा लिदाडटस्ट, अध्य् मई *ी शय 
ली जाए। लोक लेखा समिति के समक्ष गवाही दे दुट >अन्द 
सचिव श्री धी० एन० कौल ने बताया कि प्रद्वद्न कन्‍्ती अल सिमाण 
प्रधान मन्‍्त्री के प्रति उत्त रदायी हे और ब्रन्दद: दान झत्ती 
उत्तरदायी हूँ । हि 
(६) प्रधान मन्‍्त्री छोकन्सम्रा डा वैंदा इश्टा 2५ 
कि प्रधान मन्त्री अपने किसी साथी को & छक्का बा 
उसे इन कत्तंब्यों से छुट्टी मिल सड्े। ्ट सेछमम- 5 5 
प्रधान मन्त्री की ही हैं। धामत ओ ड:ठि #ह ट०:++ 
महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ प्रधान मन्त्री व 5: इ>- 
सम्बन्ध किसी विशेष विभाग से ल क्र छा 
प्रधान मन्‍्त्री को ही सम्बोधित 5० #ड 
विवादों का वही सुत्रयात कस्ट्ा 
हस्तक्षेप करता हैं.। सत्य 
हैं। इसके अतिरिक्त प्रकात 
मन्‍्त्री से कोई भूछ था सख्ट दू> २ -. 
रासायनिक खाद हे कद २ सट * 
न हुए तो प्रधान मस्ट्ष >> >> 
किया। इसी प्र्कर २२... 
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988 भारतीय गणराज्य का शासन 


मिव्कुलकर्फात॥ 0६ (७ ११००७ उ9॥ पेन किया और कहा कि कानूच राष्ट्रपति 
अपने अधिकार से बना देंगे तो सदस्य अत्यन्त कऋ्रद्ध हो गए और प्रधान मस्ती नेहरू ने बहू 
कह कर उन्हें भान्त किया कि आवश्यकतानुसार छोक-समभा का सत्र चलता रहेगा। 

(७) सार्वजनिक महत्व के मामछो पर राष्ट्र के प्रधान से केवल प्रयान मस्ती 
के माध्यत के द्वारा ही सम्पक स्थापित फिया जा सकता हैं! वही राष्ट्रपति को मन्वि- 
मण्डल के विनिश्चयों से अवगत कराता है । यदि कोई मन्‍्दी, प्रघान मन्‍्त्री द्वारा दिए गए 
विवरण की नुक्‍्ताचीनी करता हूँ; अथवा वह सप्ट्रपति के पास सीधे मस्थ्रिमण्दल की 
सूचनाएँ पहुचाता है, तो यह मन्न्रिमण्डछीय सिप्टाचार के विरुद्ध व्यवहार होगा। राष्दू- 
पत्ति का मश्य परामझंदाता प्रधान मन्त्री ही है, और जापातकालो में राष्ट्रपति सर्वप्रथम 
प्रधात मनी से ही परामर्श करेगा। 

(८) प्रधान मन्त्री लोगो के ऊपर अनेक प्रकार से अनुग्रह कर सकता है | समी 
बड़े पदों पर प्रघान मनन्‍्त्री नियुक्तिया कर्ता है | इस प्रकार की नियुक्तिया करते 
समय, प्रधान मन्धरी अन्य मन्त्रियों से भी परामर्थ करता है, किन्तु जन्तिम रूप से उसी के 
मत की चछती है। 


प्रधान मनन्‍्तरी की स्थित्ति 
(पहर० विषंकाण ॥फि|॥(कड ए०अं॥ं०ा) 

अभी निश्चित रूप से यह कहना कठिन है कि प्रधान मल्ती की स्थिति अन्‍य 
मन्त्रियों के प्रसंग में स्या हैं, किल्‍्त सामान्यत यह समझा जाता हैकि प्रधान मन्‍्त्री समकक्षो 
भे प्रथम [[शांग्रा/8 प्रणए408) है। रैम्जे भ्योर ते इस स्थिति को ठीक नहीं बताया 
और उसने 'समकक्षों में प्रथम” वावयाश को वकवास कहा हैं, क्योंकि “प्रधान मनी तो 
ऐसा समर्थ और अधिकारी पुस्ष है जो अपने साथी मन्त्रियों को नियुक्त या वियुवत कर 
सकता है। प्रधान मस्ती तो तथ्यत, राष्ट्र का और राज्य का कार्यकारी अधान है चाहे 
बैधानिकत ऐसा न भी हो और उसको इतनी अपार शक्ति और अधिकार प्राप्त है जितनी 
शक्ति कि संसार के किसी अन्य सरधानिक शासक को भी प्राप्त न होगी; वहां तक कि 
सयथुक्‍त राज्य अमरीका के राष्ट्रपति को री इतनी शक्ति और इतना अधिकार प्रति 
नही हैं।”। जैतिग्ज का फथन है कि “अधान मल््री समफक्षों में प्रथम मात्र ही वही है हा 
बह तो वास्तव में सुर है जिसके चारो ओर ग्रह अथवा नक्षत्र पूमते रहते है ।” म० 
मम्त्री वास्तव में सूर्य ही है जिसके चारों और नक्षत्र घूमते रहते है। यदि प्रभाव मस्ती 
अपने पूरे अधिकारों का प्रयोग करना चाहे तो वःस्तव मे उसकी स्थिति महत्‌ हैँ । 

भारतीय प्रधान मन्त्र का पद सविधान का जात है और इस पकार प्रधाते मरी 
के पद के पीछे संबिधान की अधिकारपुणे स्त्रीकृति हैं। वह सम्विन्परियद्‌्र का अधान दे 
और मन्ियों की विशुक्ति, राष्ट्रपति केवल प्रधान मन्‍्त्री के परामर्श पर ही कर्ता है 
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केन्रीय झ्ासन (ऋमदझ:) 959 


मन्‍तरी छोय राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्तः ही अपने पदों पर रह सकते है, किन्तु मन्त्रि- 
. मण्डलीय शासन-प्रणाली के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग प्रधान मन्‍्त्री के 
परामर्श पर ही करेगा । डॉ० अम्बेदकर ने कहा था कि “प्रधान मन्‍्त्री को अपने मन्त्रियो 
को नियुक्त या वियुवत करने का पूरा अधिकार मिलता चाहिए और यह अधिकार ही 
ऐसा साधन है जिसके द्वारा मन्त्रिमण्डल के सामृहिक उत्तरदायित्व का आदर्श प्राप्त 
किया जा सकता है।”? यदि कोई मन्‍्त्री, प्रधान मन्‍्त्री की अबज्ञा करे अथवा उसके 
अधिकार को चुनौती दे, तो ऐसा करना मन्त्री के हित मे घातक होगा, और उसकी 
समस्त राजनीतिक महृत्त्वाकाक्षाओं पर पानी पड जाएगा; हां, यदि प्रधान मन्‍्त्री ने 
अपने पद पर अयोग्यता दिखाई है और यदि सभी छोग उसको अयोग्य प्रधान मन्त्र 
समझते हैं तो कोई भी मन्त्री प्रधान मन्त्री को चुनौती दे सकता है। 
जेनिंग्ज ने कहा है कि “प्रधान मन्त्री का पद वहुत कुछ स्वय प्रधान मन्त्री के ऊपर 
निर्भर करता है कि वह उसे कसा वनाबे” और वह इस पर भी निर्भर करता है कि अन्य 
मन्त्री उस पद को किस रूप में विकसित होने दे । प्रधान मन्त्री की अधिकार-पूर्ण स्थिति 
का विस्तार कुछ तो प्रधाव मन्‍्त्री के व्यक्तित्व, कुछ उसकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और कुछ 
दल के समर्थन पर निर्मर करता है। नेहरूजी की वास्तविक शक्ति थी उनका गतिशील 
और शक्तिथाली व्यक्तित्व । नेहरूजी स्वय वास्तव में एक सस्था थे और दल के ऊपर 
और शासन के ऊपर वे एकछत्र शासन करते थे। एक पत्र-प्रेपक श्री राधाकृष्णन्‌ ने लिखा 
है कि, “जब नेहरूजी के सहयोगी मन्‍्त्री या दल के उच्च नेताओं को नेहरूजी का ऐसा 
पत्र मिलता है, जिसमे वह किसी समाचारपत्र की किसी अस्पष्ट खबर पर उनकी रिपोर्ट 
मांगते हैं और जिस पत्र के साथ सम्बन्धित समाचारपत्र की कटिंग संलग्न होती है तो 
अच्छों-अच्छों के होम्न विगड जाते है ।”* कहा जाता है कि नेहरूजी ने पहले महानिर्वाचन 
में जो सारे देश का दौरा क्षिया था, उतना बडा निर्वाचन दौरा संसार के किसी देश के 
किसी प्रधान मन्‍्नरी ने नहीं किया है, और इतना भारी दौरा स्वय मेहरूजी ने कांग्रेस 
के समापत्तित्व काल में भी नही किया था। औसतन, नेहरूजी ने प्रतिदिन दस सभाओं 
में भाषण दिये; प्रतिदिन १,००० मीछ का सफ़र किया और ऐसा कार्यक्रम तीन महीने 
तक चला ।* 
नेहरूजी की प्रतिष्ठा और लोकप्रियता देश में और विदेशों में बहुत थी। नेहरूजी 
की वास्तविक शक्ति का कारण यह था कि वे राष्ट्रनायक (>र&मंक्रथ प्र७०) थे, 
दलगत राजनीति से परे थे और वे छोटी-छोटी बातों के विवादों में नहीं पड्ते थे । 
यद्यपि नेहरूजी जन्मतः कुलीन और शानगौकत के प्रेमी थे, किन्तु उन्होने अपने आपको 
सर्वसाधारण का एक पुरजा मात्र बना लिया था और अपने जीवन को स्वतन्त्र मारत 
के निर्माण में लगा दिया था और उन्होने तीस करोड़ नर-नारियो के स्वतन्त्र जीवन को 
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संसद्‌ 
(एथच्वायोंग्शाला) 

संसद्‌ का संविधान (0०ः्रापरांण रण क्ी0 ऐशॉविफ्राणा )--भारतीय 
सबिधान ने सघीय विघान मण्डलः का नाम संसद” रखा है। ससद्‌ राष्ट्रपति और दो 
सदनों से मिल कर वनी है जिनके नाम क्रमश राज्य-सभा और लोकन्सभा हैं।! इस 
प्रकार राष्ट्रपति, संसद्‌ का अवयवी अग है जिस प्रकार कि इस्टैण्ड का राजा ब्रिटिश 
संसद्‌ का अभिन्न अग है। किन्‍नु अमरीका का राष्ट्रपति, उक्त देश के विधानमण्डल 
का अभिन्न अंग नही है। सयुक्त राज्य अमरीका का सविधान उपवन्धित करता है-- 
“समस्त विधायिनी शवितयां सयुक्त राज्य अमरीका की काग्रेस मे निहित होगी जिसमे 
दो सदन होगे, जिनके नाम सीनेट (8074०) और प्रतिनिधि-सदन (पघ्णा8७ ० 

मे0फा080॥040४०8 ) होगे ।/* 
यद्यपि भारतीय सविधान ने केन्द्रीय विधानमण्डल को वही स्वरूप प्रदान करने 
का प्रथत्त किया है जो इग्लेण्ड की संसद्‌ का हैं और इंग्लैण्ड के राजा के समान भारत 
के राष्ट्रपति को संसद्‌ का संघटक माग माना है, फिर भी मारतीय ससद्‌ इग्लंण्ड की ससद्‌ 
के समान सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न विधानमण्डल नही हें। किन्तु भारतीय ससद्‌ की विधायी 
क्षमता ज्ञान्तिकाल मे केवल उन विपयो तक सीमित है जिनको सघ सूची में और संविधान 
की सातवी अनुसूची की समवर्त्ती सूची में प्रणणित कराया गया है। इसके अतिरिक्त ससद्‌ 
की सर्वोक्ष्चता अपने अधिकार-क्षेत्र मे भी उन मौलिक अधिकारों के द्वारा मर्यादित है 
जिनकी संविधान के तृतीय माग मे व्यवस्था की गई है। सविधान का अनुच्छेद १३ (२) 
उपबन्धित करता है कि राज्य ऐसी कोई विधि पारित नहीं कर सकता जो मौलिक 
अधिकारों को छीनती था न्‍्यून करती हो। यदि राज्य ने कोई ऐसी विधि बनाई 
हो जो मौलिक अधिकारो का उल्लंघन करती हो, तो ऐसी प्रत्येक विधि उल्लघन की 
मात्रा तक अप्रमाणित हो जाएगी ! इंग्लैण्ड में सविधान-विधि और सामान्य विधि मे 
कोई अन्तर नही किया जाता; और ससद्‌ ही किसी विधि को बदल सकती है या रह कर 
सकती है; और विधि के बदलने या रद करने की प्रक्रिया भी एक ही है। किन्तु इसके 
विपरीत मारत मे सविधिक विधि और स विधान-विधि में अन्तर किया जाता है; और 
सविधान के परिवर्तत के लिए एक विशेष प्रक्रिया निश्चित को गई है।* सविधान ने 


. अनुच्छेद ७९ 2. अनुच्छेद ७९ 
3 अमरीका के सविधान का अनुच्छेद १, खण्ड १। 
$. अनुच्छेद ३६८ 
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5808 को भी अधिकार दिया है कि वे निर्णय कर सकते है कि कोई विधि वैध है 
था नही। 


ससद्‌ की सर्वोच्चत। के ऊपर छगे इन प्रतिबन्धों के वावजूद, ससद वह धरी या 
कौल है जिसके सहारे सारा झासन-तन्त्र घूमता है। इसका व्थवस्थापक अधिकार- 
क्षेत्र अत्यन्त विशाल है और इसकी वित्तीय गक्तियां भी अपरिमित है। युद्ध की घोषणा 
और शान्ति-सन्धि करने के लिए भी ससद्‌ की स्वीकृति अनिवार्य है। सत्य यह है,कि 
केन्द्र में सारे शासन-तन्त्र को ससद्‌ ही संचालित करती है और वस्तुतः सारे देश में अच्छे 
शासन के लिए ससद्‌ ही उत्तरदायी है। आपातकाल की उद्घोपणा होने पर संसद के 
ऊपर लगे विघायी या वित्तीय प्रतिवन्ध समाप्त हो जाते हैं । वास्तव में, आपात-उद्घोषणा 
के प्रवर्तन काछ मे राष्ट्रपति और मन्त्रि-परिपद्‌ सहित संसद ही सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न 
अधिकार श्राप्त कर लेती हू। 
संसद्‌ द्विसदनात्मक है. (एशथरंक्राए०व५ 38 ध्यग्ाण०)--संघीय स्वरूप 
वाले राज्यों मे विधानमण्डल के द्वितीय सदन अपरिहाय होते हैं और इसीलिए हमारी 
ससद्‌ भी द्विसदतात्मक हैँ। प्रतिनिधि-सदन अथवा लोक-समा में जनसंख्या के आधार 
पर छोगों को प्रतिनिधित्व दिया गया है और राज्य-समा मे सम्पूर्ण सघ के अवयवी 
एकक राज्यों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। संघवाद का यह मान्य सिद्धान्त है कि 
उच्च सदन में सभी अवयवी राज्यों को विना उनके आकार, क्षेत्रफल, जनसंख्या या 
साधन-स्रोती पर विचार किए समान प्रतिनिधित्व दिया जाता है, किन्तु भारतीय 
संविधान ने समान प्रतिनिधित्व के उक्त सिद्धान्त का पालन नही किया है; बल्कि विभिन्न 
अवयवी राज्यों को प्रायः जनसंख्या के ही आधार पर राज्य-समा में स्थात निर्धारित 
किए गए हैं।! किसी राज्य को एक स्थान प्राप्त है तो किसी राज्य को ३१ स्थान दियि 
गए है । इसके अतिरिक्त राज्य-सभा में १२ सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित 
(४०४४४४/०१) होते हैं; जो राज्यों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त है ।! यह भी संघीय 
सिद्धान्त के विरुद्ध है। 


राज्य सभा $ 

(फथंकक $849॥9) 
रचना (0०७%०४शंणा )---स विधान ने उपवन्धित किया हैं कि राज्यन्समा 
में कुल २५० प्रतिनिधि होगे जिनमें से १२ प्रतिनिधि राष्ट्रपति हारा नाम-निर्देशित 
किए जायेगे। जेसा कि बताया भी जा चुका है विभिन्न अवयवी राज्यों को राज्य-समा 
में जो स्थान दिए गए है, वे समान प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के आघार पर नही दिए गए 
हैं। प्रत्येक अवयवी राज्य को जो प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसका आधार यह है कि 
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पयेक दस छाख जनसंख्या पर एक स्थान दिया गया है किन्तु इस प्रकार प्रथम ५० छाल 
जनसस्वा तक ५ प्रतिनिधि उक्त राज्य से जा सकते है और बदि फिसी राज्य की जब- 
सेंस्या ५० छाख से अधिक होगी तो ५० छास से ऊपर प्रत्येक २० छाख जनमख्या पर 
एफ प्रतिनिधि सेजा जा सफ्रेगा। इस आधार पर छोटी इकाइयों को बुछ सामान्य-सा 
प्रभार (४9०) मिल गया है। राज्य सभा के छिए जो १२ सदस्य राप्ट्रपति' 
झेरा नाम-निर्देशित किए जाते है, वे ऐसे होने चाहिए जिन्हे निम्तछिसित विययो में से 
किसी एक का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो--माहिस्य, कला, विज्ञान और 
ग्रमाज-सेवाएँ ।६ इस प्रकार राज्य सभा ऐसे योग्य व्यक्तियों को भी राजनीति में 
'दापेण फरने का अवसर प्रदान करती है जो चुनाव दगल में भाग न लेता चाहते हो । 
संविधान-सन्ना में नाम-निर्देशन के सिद्धान्त की कटु आछोचना हुई थी और इस प्रथा को 
'लोकतन्वात्मक गणराज्य में प्रतिक्रियावादी एवं अछोकतन्त्रामक' कहा गया था । यह 
भद्दी है कि थोड़े से अत्यधिक योग्य और व्यावहारिक अत मद के व्यक्तियों को राज्य सभा 
में तराम निर्देशन के जाघार पर के लेने से देश का लाभ होगा और राज्य-सभा के सम्मान 
की वृद्धि होगी, किन्तु संघ में उच्च सदन राज्यों का प्रतितिधि सदन है न कि वह समस्य 
देश का प्रतिनिधि सदन है। संविधान ने वास्तव में राज्य सभा को भी सर्वलाधारण 
का प्रतिनिधि-सदन ही बना दिया है वयोकि यह उपयन्धित किया गया हे कि राज्य-यभा 
उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यो की दो-विहाई संख्या द्वारा समधित सेकत्प 
डरा घोषित करे कि ससद राज्य-यूची में प्रयणित किसी विषय पर विधि बना सकेगी ( 
परन्‍्तु जहां राज्य-सभा में राज्यों के प्रतितिधि जनसंख्या के आधार पर निर्वाचित होते 
हूँ और जहां राज्य-समा में १२ सदस्य राप्ट्रपति द्वारा नाम-निर्देशित भी होते हैं, से 
दोनों ही दथ्य संघवाद के सिद्धान्त के विपरीत है। 

इस समय राज्य समा में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित 
अतिनिधित्त प्राप्त हैं-- 
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5. महाराष्ट्र १९ २०. मणियुर 4 
(०. मैसूर श्र २६१ त्रिपुरा षृ 
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५. इसे समय राज्य सभा के सदस्यो की संस्या २४० है जिनमें से २२८ सदस्य 
राज्यों तथा सधीय प्रदेगो से निर्वाचित होकर और १२ राष्ट्रपति द्वारा नाम निदिष्ट 
हाकर आए है । 

राज्य-ममा का विघटन नहीं होता, लेकिन पति दुसरे वर्ष उसके एड-विहाई 
सदस्य अपना स्थान साली कर देते हैं। 

सदस्यों की अहुताएं ([फ्यमिीटवएं7त5 जल्मफ्रैश3)--कीई व्यक्ति 
वह मैं किसी स्थात शो पूर्ति के लिए चुने जाने के छिए अह न होगा जब तक 
फू 

(क) बह मारत का नागरिक न हो; 

(से) कम-से-कम ३० बयं की आयु पुर्थ न कर चुका हो; 
(ग) औरदबे सब न्षत्ते पूर्ण न करता ही जिन्हें संसद्‌ निध्धोरित करे। १९५१ 
के लोक-प्रतिनिधित्व-अधिनियम के अनुसार राज्य-ममा के लिए चुने जाने बाले 
प्रत्याशी का उस राज्य की और से समद्‌ के लिए निर्वाचन होता आवश्यक है. गिसमे वह 
निवास करता हो । 

. राज्य-समा की सदस्यता अजित करने के छिए वही अहँताएं रखी गई है नो 
लोक-समा के लिए हैं; अन्तर केवल यह है कि छोक-समा की सदस्यता के छिए प्रत्याथी 
की आयु कमन-सेन्कम २५ वर्ष होनी चाहिए। संविधान के निर्माठाओ ने सोचा था कि 
राज्यसभा के सदस्यों की उच्चतर अहंताएँ निर्मारित करने से सदत के मान में वृद्धि होगी, 
साथ ही सदस्यों की सामान्य शोन्यता अधिक होगी। डॉ० अम्बेदकर ने कहर था कि 
“राज्य-समा के सदस्यों को जिस प्रकार के झृत्य करने होगे उनमें पर्याप्त अनुभव और 
योग्यता की आवश्यकता होगी, साथ ही ससार के मामलों का ब्यावहारिक अनुमव मी 
अपेक्षित होगा; इसलिए मेरा विचार है क्रि यदि ये अतिरिक्त गोग्यवाएँ और 
अद्वेताएं स्वीकार कर ही जाती हैं तो हमको ऐसे प्रत्याथी सदस्य मिल्ल सकेगे जो 
सदन की सेवा सामान्य निर्वाचक की अपेक्षा अच्छे ढंग से कर सकेगे ।'* संरयेक्त राज्य 
अमरीका हे सोनेद के सदस्य के लिए आवश्यक है कि वह कम-से-कम ३० वर्ष का हों; 
जिम राज्य से निर्वाचित होना चाहता है, उस राज्य का तायरिश ही; और संयुक्त राज्य 
का कम-से-कम ९ वर्ष से नागरिक रहा हो। 

सभाषति (५१9 छब्मंकाड़ 0809)--मारत का उपन्‍राष्ट्रपत्ति पदेन 
राज्य-सभा का समापति होता है; और इस सम्बन्ध में यह संयुक्त राज्य अमरीका के 
उपराध्ट्रपति के समान है जो पदेन सीनेट का सम्पत्ति होता है। मास का उपय्ट्र" 


बफ्जबन हय पढ वर्ड 3 जे 85 





ध्य 5३ बर 


को अधिकार नही है। किन्तु सीनेट का समाप्ति केवल तमापति अबबा सब्यस्य 
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(76074007) मात्र है। पहचान (7०००४णा्र०्छ)) के अधिकार के द्वारा वह वाद- 
विवाद को नियन्त्रित नही कर सकता। वह सदस्यों को उसी क्रम से बोलने के लिए 
बुलाने को वाघ्य हैं जिस क्रम से कि वे खडे हो। इसके विपरी७ राज्य-सभा के चेयरमेन 
यथा समापत्ति की स्थिति अधिक गौरवपूर्ण है। वह सदन के सदस्यों को बठ जाने ऋा 
आदेश देता है, औचित्य प्रइनो (70०:/३ रण ००१९०) पर निर्णय देता है, वाद-विवादों 
में व्यवस्था और क्षम बनाए रखता है और प्रइन करता है तथा निर्णय भी घोषित करता 
है। अमरीका का उप-रष्ट्रपति सीनेट का सभापति-पद बदेव के लिए छोड देता है, 
ज्योंही वह राष्ट्रपति के पद पर पहुँच जाता है; किन्तु मारत का उप-राष्ट्रपति राष्ट्रपति 
के पद पर केवल थोडे समय के लिए जाता है और ज्योही नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर 
अपने पद पर आ जाता हैं, तुरन्त उपराष्ट्रपति भी राज्य-सभा का समापतित्व पुनः प्रहण 
कर छेता है। 

राज्य-सभा अपने किसी सदस्य को ही अपना उप-सभापति चुनती है?! और 
उक्त उपसभापति ही ऐसे समय मे जब कि सभापति का पद रिक्त हो अथवा जब उप- 
राष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा हो, तव समापति पद के कर्तव्यों का पालन 
करता हैं; और, थदि राज्य सभा की किसी बेठक में समापति और उपसभापति दोनो 
अनुपस्थित हो, तो ऐसा व्यक्ति, जो सभा की प्रक्रिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया 
जाए, सदन के सभापति के रूप में कार्य करता है। और यदि कोई ऐसा व्यक्ति उपस्थित 
नही हैं तो ऐसा अन्य व्यक्ति, जिसे राज्य-सभा निर्धारित करे, सभापति के रूप में वार्य 
करता हैं।? 

उपराप्ट्रपति, राज्य-सभा के ऐसे संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है जिसे छोक- 
समा ने स्वीकृत किया हो ॥ किन्तु, जब उपराष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई 
संकल्प राज्य-सभा मे विचारयंधीन हो, तब समापति को मभा मे बोलने तथा दूसरी प्रकार 
से उसकी कारंवाइयो में भाग लेने का अधिकार होगा, किन्तु ऐसे सकल्प पर अथवा ऐसी 
कार्रवाइयों मे किसी अन्य विपय पर मत देने का हक विल्कुल नही है।* राज्य-समा 
का उपसभापति भी समा के समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा अपने 
पद से हटाया जा सकता है ।* सभापति की तरह से उपसमापति मी उस समय समा में 
पीठासीन न होगा जिस समय उसको अपने पद से हटाने का कोई सकल्प विचाराधीन 
होगा । 

सभापति और उपमसमापति के बेतन और भत्तों के सम्बन्ध में समद्‌ ही निर्णय 


- अनुच्छेद ८९ (२) 2. अनुच्छेद ९१ (१) 
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* अनुच्छेद ९२ (२) 
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उत्पन्न हो जाए तो वह विरोध उसी प्रत्रिया के अनुसार सुलझाया जाएगा जिस प्रकार 
कि सविधान के अनुच्छेद १०८ के अनुसार सामान्य विधेयक के सम्बन्ध में उत्पन्न विरोध 
को सुलझाया जाता है। इसका यह अर्थ हुआ कि सदनो का सम्मिछित अधिवेशन हो । 
किन्तु सम्मिलित अधिवेशन मे राज्य-सभा प्राय. प्रभावहीन हो जाती है, क्योकि वहा 
राज्य-समा १: २ के हिसाब मे अल्पमत मे होती है। 

मिले-जुले अथवा प्रकीर्ण कृत्य (8८छ)॥४९०६७ वगेप्राण्वां०१8)--राज्य-सभा 
के प्रकीर्ण या मिले-जुले कृत्य निम्नलिखित है-- 

(१) राज्य-समा के निर्वाचित सदस्य भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग 
लेते हैं।! राष्ट्रपति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण के मदस्य करते है जिसमे ससद्‌ 
के दोनो सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधान-सभाओ के निर्वाचित सदस्य 
होते है।* 

(२) भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग छाया जा सकता है और 
राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग-सम्बन्धी सकल्4 संसद्‌ के किसी भी सदन में पुर स्थापित 
किया जा सकता हैं; और यदि उक्त प्रस्ताव, सदन की सम्पूर्ण सदस्य-संख्या के दो-तिहाई 
बहुमत से पारित हो जाता हैं, तो ससद्‌ का दुसरा सदन उक्त अभियोग की जाच-पश्ताल 
करता हैं या सदन अभियोग को किसी स्याथाधिकरण (0०घ्क ० पज्नाणआणं) 
के शोधनाथ भेज देता हैं; किन्तु महाभियोग तमी सफल तथा सिद्ध माना जाएगा जबकि 
अनुसंधान करने वाले सदन की सम्पूर्ण सदस्य संख्या के दो-तिहाई वहुमत से महाभियोग 
समर्थित हो १ इसका यह अर्थे है कि यदि दोपारोप-सम्बन्धी प्रस्थापना राज्य-सभा मे 
भस्तुत्त की जाती हैं तो लोक-समा उक्त दोपारोप का अनुसधान करेगी, किन्तु यदि दोषारोप- 
सम्बन्धी सकल्प लोक-समा मे पुर.स्थापित किया जाता हैं तो राज्य समा उक्त दोपारोप 
का अनुसंघान करेगी । महाभियोग-सम्बन्धी दोपारोप तभी सिद्ध और सफल माना 
जाएगा जबकि अनुसधान करने वाले सदन की सम्पूर्ण सदस्य-सख्या के दो-तिहाई बहुमत 
से दोपारोप सम्बन्धी सकल्‍प पारित हो जाता हैं। इस प्रकार राष्ट्रपति के ऊपर महा- 
भियोग के सम्बन्ध में राज्य-समा और लोक-समा का दर्जा वरावर और समान #। 

(३) उपयप्ट्रपित का निर्वाचन सयुक्त अधिवेशन मे समवेत ससद्‌ के दोनों 
सदनो के सदस्यों के द्वारा किया जाता है;* और वह राज्य-सभा के ऐसे सकत्प के द्वारा 
अपने पद से हटाया जा सकता हैं जिसे राज्य-समा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
ने पारित किया हो तथा जिसे लोक समा ने स्वीकृत कर लिया हो ॥* 

(४) उच्चतम न्यायालूय या* किसी उच्च न्यायालय (पझाह्ा। 00070)? 
के किसी न्यायाधीश को अपने पद से तभी हटाया जा सकता है जबकि सिद्ध कदाचार 
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प्रशावनिक कृत्य (4ैवाएफाजद्ञधए० व लींगाड )-+सविधान ने मस्तरि- 
परिषद्‌ को छोक-समा के प्रति उत्तरदायी ठहराया हैं। इसलिए राज्य-सभा का देश 
की कार्यवालिका के ऊपर कोई नियन्त्रण नही हैं। सत्य यह है कि नियन्त्रण और उत्तर 
दायित्व अलग-अछूग नहीं किए जा सकते | किन्तु राज्य-सभा दो प्रकार से देश की 
कार्यपालिका पर प्रभाव डाल सकनी है। राज्य-सभा शासन से उसके कृत्यो के बारे में 
जानकारी मांग सकती है और वह शासन की आलोचना भी कर सकती है। मौखिक ओर 
लिखित भ्रइनों के द्वारा तथा पूरक प्रश्नो के द्वारा राज्य-समा शासन से शासन के सम्बन्ध 
में जानकारी प्राप्त करती है। कार्यपालिका वी आलोचना का अवसर सामान्यतः 
स्थगन प्रस्ताव (2व|0प्रफापरशा। 70४08 ) के समय आता है. और यहू अधिकार 
लोक-समा के समान राज्य-्समा को भी प्राप्त है। राज्य-समा ऐसे प्रस्ताव उपस्यित 
कर सकती हैं जिनके द्वारा शासन से एक विश्ञेप प्रकार की नीति पर चलने के लिए प्र।र्थना 
की जा सकती हैं। जिस समय विधि का निर्माण होता है, उसी समय शासन की वीति 
की परीक्षा होती है। विधि-तिर्माण में छोक-समा और राज्य-सभा दोनों को समान 
अधिकार प्राप्त है। शासन की नीति की हिमायत करने के उद्देश्य से राज्य-समा में 
कुछ भन्‍्त्री उपस्थित रहते है, और कुछ मन्त्री तो राज्य-सभा के सदस्यों में से ही लिए 
जाते है। सविधान ने फिसी ऐसे मन्‍्त्री को भी राज्य-सभा की कार्रवाई में भाग छेने की 
आज्ञा प्रदान की है जो राज्य-्सभा का सदस्य न हो, और उसे वोढने का मी अधिकार 
दिया है. किन्तु वह मतदान में भाग नहीं ले सकता ।* किन्तु राज्य-्सभा को यह 
अधिकार नही है कि वहू शासन को अपदरथ कर सके । 
संविधायी या संविधान-सम्बन्धी कृत्य (009#एथा४ क्रीयाणांग७)-- 
राज्य-समा लोक-समा के साथ-साथ सविधान सम्बन्धी कृत्य मी करती है। संविधान 
में सशझोबन करने वाला विधेयक ससद, के किसी भी सदन में पुर:स्थापित किया जा सकता 
है।? सबिधान मे संशोधन करने वाले विधेयक के लिए यह आवश्यक है कि बह प्रत्येक 
सदन की सम्पूर्ण सदस्य-सस्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों 
के दो-तिहाई बहुमत से पारित हो तभी संविधान में सशोधन हो सकता है। दो 
यदि संविधान में संझोघन करने वाले किसी विधेयक के सम्बन्ध में ढीगी सदनों 
में विरोध हो जाए तो ऐसे विरोध को घान्त करने के लिए सविधान ने कोई उपाय नहीं 
सुझाथा हूं। शकरी प्रसाद बनाम मारत सरकार वाले मामले में भारत ! उच्चतर्स 
न्यायालय ने फैसल्य दिया था कि सं वियान में सयोघन करना और उसकी प्रत्रियां निश्वित 
करना सामान्य वियायी प्रक्रिया है; और संसद्‌ ने सविधान के अनुच्छेद ११८ के अनुसार 
सामान्य विधायी कार्य-प्रणाली के लिए जो नियम बनाये हैं, वे नियय ही अनुच्छेद रै६८ 
के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी ऐसे विधेयक के सम्बन्ध में मी छाग्र होगे जिसका उहआ 
संविधान में सथोधन करना हो) उच्चतम न्यायालय के उक्त निर्णय के रथ 
निश्चित हो गया हूँ कि सर्विवान-संघोषत वियेयक के बारे में यदि दोनो सता हैं 
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संविधान के निर्माताओं की ऐसी ही इच्छा थी कि राज्य-समा, लोक-सभा की अपेक्षा 
फमजोर सदन रहे। समदीय शासन-प्रणाली की भी यही माग है कि राज्य-समा अथवा 
उच्च सदन एक कमजोर सदन रहे । संविधान ने राज्य-सभा को ऐसी शक्तियों से सज्जित 
नही किया है जो बहू कार्यंपालिका सत्ता को नियन्त्रित कर सके । यद्यपि राज्य-सभा 
प्रश्नों और पूरक प्रन्‍्नों के द्वारा शासन से किसी भी विग्य पर जानकारी माग सकती 
है और स्थगन-प्रस्ताव के द्वारा शासन की नीति की आलोचना भी कर सकती है, फिन्‍्तु 
राज्य-सभा मन्प्रिय्परिपद्‌ को अपदस्थ नहीं फर सकती। थदि राज्य-सभा में शासन की 
हार भी हो जाए तो भी मन्नरि-परिपद्‌ के छिए त्यागपत्र देना आवश्यक नही होगा, कारण, 
संविधान ने मन्वि-परियद्‌ को केवल लोक-समा के प्रति उत्तरदायी माना है। 

राज्य-सभा के वारे है कहा जाता है कि सामान्य व्यवस्थापन में उसका दर्जा 
छोफ-समा के समान हैँ, किन्तु यह तथ्य नहीं है। राज्य-सभा किसी विधेवक को निपिद्ध 
(९८४०) नहीं कर सकती। वह तो केवल देर लगा सकती है। यदि राज्य-सभा 
किसी विधेयक को अस्वीकार कर देती है या वह उसको छ महीने के अन्दर पारित नहीं 
फरती है, या राज्य-सभा फिसी विधेयक में कुछ ऐसे सशोधन कर देती है जिन पर लोक- 
सभा सहमत नही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति ससद्‌ के दोनों सदनो का सम्मिलित 
सत्र आहूत फर सकता है और उक्त सम्मिलित अधिवेशन में विधेयक पर विचार और 
मतदान हो सकता है। इस प्रकार लोक-समा, अपनी अधिक सदस्य-सख्या के बल पर 
अपने मन की करा छेती है। वित्तीय विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य-सभा पूर्ण अशकत 
है। वित्तीय विधेयक फेवछ छोक-समा मे ही पुर.स्थापित किए जा सकते है। संविधान 
मे वित्तीय विधेयक की स्पष्ट परिभाषा की है और छोक-सभा के अध्यक्ष था समापति को 
अधिकार प्रदान किया है कि वही अन्तिम रूप से निर्णय करेगा कि कौन विधेयक वित्तीय 
विधेयक है, और कौन-सा विधेयक वित्तीय विधेयक नहीं है। राज्य-सभा के पास कोई 
अन्य प्रभावयुर्ण वित्तीय अधिकार भी नहीं है। लोक-सम्श किसी वित्तीय विधेयक को 
राज्य-सभा के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजती है, और यह जावश्यक है कि राज्य- 
सभा उक्त वित्तीय विधेयक को अपनी सिफारिशो सहित चौदह दिन के अन्दर छीटा दें। 
यदि राज्य-सभा, चौदह दिन के अन्दर उक्त वित्तीय विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित 
न छौटावें; अथवा यदि राज्य-समा उक्त वित्तीय विधेयक उन सिफारिशों सहित छौटावे 
जो लोक-सभा को मान्य नही हैं, तो छोक-सभा की इच्छा ही सर्वोपरि होगी । इसके अति- 
रिक्त अनुदानो-सम्बन्धी मांग या अभियाचना (१७छाक्ात 0 847 ) राज्य-सभा के 
समक्ष प्रस्तुत नहीं की जाती; और सावंजनिक व्यय की स्वीकृति भी केवछ छोक-समा 
ही करतो है। 

राज्य-सभा की हीनता की कहानी अभी और शेप है। यह सघीय द्वितीय सदन 
भी तो नही है। सधात्मक शासन-व्यवस्था का यह सुपरिचित सिद्धान्त है कि उच्च 
सदन अबयवी एकक राज्यो का प्रतिनिधि-सदन होता हैं; और ऐसी शासव-व्यवस्था 
का संविधान इस आधार पर निर्मित होता है कि सघ के सभी अवयदी एकक राज्यों को 
उत्व सदत मे या डिवीथ सदव ये, वि र.ज्यों के आक रंया जान जा पर ख < किर 


तिहाई केः हो । 
रेल कशान कमि: स्वर, काम्पटो कटर' आफ इग्ब्पि पर्ीय लोक सेवा 
आयोग (एकता 200॥६ && (पापा ०४) के केः विद्दू सवाई 
करनी हो को राज्य _देंगति आवश्यक है; 

:) राज्य: और मतदान करके वाले सदस्यों  ग्रे-तिहाई 
से अन्यू स्या भरा समधित अरा घोषित कर पेकती & गीव हित में 


प्र अन्‍्यन सल्या ६ कल्प तत 
विश्यक या *टकर है कि उस राज्य-मुचीर में प्रगितत दिती विवय के. बारे में विधि 
वनाए । पण्य-समा का रच प्रकार पारित संकल्प एक व पे अधिक समय तक अवृत्त 
ही रहेगा। 


वह पप 
मर दी जाती है वो उक्त परदुधोषणा के अवतंन की कालावध्ि बह जएगी। उत्ती प्रकार 
॥रगति आपात जद्घोषण, अवतंनकाऊ मे पलक अधिकारे को निलम्बित 
करेगा तो ऐसे अ्रत्मेक आदेय के दिए जाने के पस्चात्‌ उक्त आदेचय यथासम्भव शीघ्र सत्तदुर 
38 
(८) सघीय छोक सेवा भायोग, काम्पट्रोलर: जनरल, अनुन्नूचित जातियों तथा 
कवीछो से से; म्वद्ध आयोग और वित्त आयोग की रिश्लेट पर छोक-सम्रा और राज्य-सभा 
दोनो ही विचार करेगी: । 
(९) यदि परकार किस युक्तति को 
हे गे की सहम। 


मो को द्श्य से 
राष्ट्रपति झरा जारी की गई उज्ञा भी संसद के सामने वेश गी। 
राज्य: >+---... हाफ एक कमजोर सदन (सब, ऊकान & अग्वक् (बक०)- 
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संदनों के वीच प्रतियोगिता उत्पन्न हो गई है, यद्यपि दोनों सदनो में एक ही दल का प्रवल 
बहुमत है। राज्य-सभा परोक्ष रीति से निर्वाचित सदत है और वित्तीय मामलो को 
छोड़ कर उसकी शक्तियाँ लोक-समा के समान ही है। दोनों सदनों की दलूगत एवं सामा- 
जिक रचना भी प्रायः एक-सी है। दोनो की प्रक्रिया में भी विश्येय अन्तर नही है। 
राज्य-सभा में भी नियमित रूप से प्रशन-काछ और आध घण्टे की चर्चा होती है! सरका« 
ने भी सावंजनिक विधेयकों को अधिकाधिक सख्या मे राज्य-समा मे पुर स्थापित करने 
का प्रयास्त किया है। इस प्रकार, राज्य-सभा ने अपना जीवन लोक-समा के समान दर्जे पर 
आरभम्म किया था। छेक्न, राज्य-समा को अपनी हीनता का प्रारम्म से ही वोध रहा 
हैं और उसने जवन्तव लोक-समा के वरावर स्थिति प्राप्त करने का प्रयास किया है । 
राज्य-सभा और लोक-समा में पहला संघर्य १९५३ के बजट-सन्त के समय 
हुआ । राज्य-समा में आयकर (सशोघन) अधिनियम, १९५२ [0०7० 5 
(#प्राणातआण) ०७ 9052] के सम्बन्ध में वुछ गलतफहमी पैदा हो गईं थी। उसने 
विधि मस्ती (श्री विश्वास) को, जो उसके सदस्य थे, आदेश दिया कि वे किसी भी क्षमता 
में लोक-सभा में उपस्थित न हो। इस पर लोक-समा के सदस्यों ने कहा एि मन्त्री तो 
लोक-समा के प्रति उत्तरदायी है और राज्य-सभा का यह कार्य गलत है। सम्मव था कि 
यह मतमेद उग्र रूप धारण कर छेता, लेकिन प्रधान मन्‍त्री के सामयिक हस्तक्षेप ने स्थिति 
को सम्माल लिया। 
जनवरी, १९५३ में राज्य समा की नियम समिति (००७४ 00छाणा४0०७) 
ने लोक-छेखा समिति (एए0॥४ .4०००एश७४ 000779/600) के. बारे में छोक-समा 
के पास कुछ सुझाव भेजें । इनमे कहा गया था कि या तो राज्य-सभा की अपनी एक लोक 
लेखा समिति हो, या राज्य-समा के सात सदस्य लोक-समा की लोक-छेखा समिति भे 
सम्मिलित हो जाएँ और इस प्रकार उसे दोनो सदनों की सयुकत' भमिति बना दे। छोक- 
लेखा समित्ति ने एक प्रस्ताव पास किया कि दोनों सदनो की सयुकत समिति अथवा राज्य 
सभा की पृथक्‌ समिति सविधान के सिद्धान्त के प्रतिकूल होगी । यह मामला यही समाप्त 
हो सकता था, लेकिन प्रधान मान्त्री ने लोक-सभा में यह सकल्प उपस्थित किया कि, “राज्य- 
सभा अपने सात सदस्यों को छोक-लेखा समिति में सम्मिलित होने के लिए नाम्राकित 
करे ।” प्रधान मन्त्री के संकल्प का यह अमिप्राय नही था कि लोक-लेखा समिति दोनो 
सदनों की संयुक्त सृमित्ति हो, तथापि उसने छोक-सभा के सदस्यों में काफी नाराजगी 
पैदा कर दी। प्रधान मन्त्री ने आश्वासन दिया कि समिति छोक-समा की रहेगी, वह 
स्त्रीकर के नियन्त्रण में होगी और राज्य-सभा के सहयोग के फलस्वरूप लोक-सभा की 
वित्तीय शक्तियों मे किसी प्रकार की कमी नही आयगी । प्रधान मन्त्री के आइवासन पर 
दिसम्बर, १९५३ में सकत्प पास हो गया और मई, १९५४ से राज्य-सभा के सात सदस्य 
लोक-लेखा समिति के सदस्य हो गए। सयुक्त समितियों के सम्बन्ध मे भी कठिनाइयाँ 
उठी थी और छोक-सभा अनिच्छा से राज्य-समा के प्रस्ताव से सहमत हो गई! 
चटदर्जी-काड को लेकर और मी उत्तेजना हुई थी। लोक-सभा के एक सदस्य 
श्री एन० सी० चटर्जी ने अपने एक सार्वजनिक भाषण मे राज्य-सभा के वारे में कहा 


गर इसको वे साथ ही सम की हित रद 
मे अरदली बाज, जिससे यह राज्यों के डिक रेक्षण कर सके 


है 8... िन्‍्तु इसके हे बेब भी नही दै कि राज्यसमा स्थिति उतनी ही. देयनीय 
है जितनी कि पेन कास्ीयी गणराज्य # उच्च सदन (सवा (०क्ाता ०६ 
कनाडा के समान नहीं यो 


0000) कोकी भारतीय 


के ऊपर अभाव झल्ती है; राज्य- ऐच्ा अवत्तर ४; करती है, 
वक्ता लोग विवाइग्रस्त विययो पर जानकासे ६३ है और हे | प्रेटस्थ भाव हे 
कै राज्यसभा के वाद- जय. उन्मृक्त होने हैं क्योकि पज्य-सभा 
$ मतदान का पैरकार के) सत्ता वर कोई प्रम्नाक नही पडता | ऐसा शासन जो, जम 
की जो व्यय के प्रत्ति देता हैं, इतना उठने को 
बार नही होगा भमझदार, कोन और अनुभकी क्तियो की विचार 
भी करे। 
इसके अततिरि भय ऐसे है जे + '्वनसमा ही करती है। एक वो 
राज्य नूत्ी मे दिये किसी विपय पर कानन बनाने के छिये सेसद को अधिक करने का 
कार्य & रैच्छेद २४९ $; अधीन पज्य-यक को अधिकार है| इसके हिये 
राज्य-सभा और मतदान करने सदस्यों का दो-तिहाई बहुमत प्राप्त 
हो आवश्यक डरे, इस) परीके के एप्ट्रीय हित $ लिए पज्य-समभा कोई अखिल 
भारतीय ३ (47 ह4। 8 ऊर्त 7००) भी स्थापित है | अब प्रक राज्य 
सभा । '7घें4 20 | (४९९, ख्वाब .0 गाव ०86७ 3, ०, 400/4॥ यश 
यश्ल्यात 70० और १५ +8॥ ॥707७५६ 3०0४०७) य।पित कर चुकी हैं / तीसरे, 
स गीबन करने थे अकेली छोक सभा अन्तिम गार्वाई नही कर सकती 4 
ड्से यक का आरा पास किया जाना भी आवश्यक है क्योकि व 
राज्यों का पदन है। अन्त के आपात काछ के) >दृधोषणा होने पर यदि लोक: 
पा भग ही पुकी हो तो राज्य समा द्यी कि आपात स्विति जारी 
रहनी चाहिए अथवा है । यदि राज्य- अस्वीक्षत् कर ३ पो हो मात के परचात्‌ 
पाधारण थे हो जाएगी 
दोनों गे के सम्बन्ध (संग 906॥ ०७ 8० ६॥७ संग ०४) _... 
मॉरिस जान्स (अंग ५ ध०क०७) ने ल्स्रि हँ कि, * दे स्वभाव हवा 
कि वे निष्ठाओं का जन्म देती हैं और जब वो संस्थाओं की स्थिति आय. समान होती 
है, तो उनमें मतमंदो क. जत्पन्न हो जानता सर्व्धा श्र को दिसद- 
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ही तरह एक संस्था नही है। ब्रिटिश संसद्‌ राजा, लॉडे-सभा और लोक-सभा से मिल 
कर वनती है। तीनो सस्थाएँ मिल कर ही सस॒द्‌ का निर्माण करती है। उसी प्रकार 
भारतीय संसद भी राष्ट्रपति, राज्य-समा और लोक-सभा से मिल कर बनती है। दोनो 
ही देशों में राज्य का प्रधान केवल औपचारिक प्रधान है और देण के व्यवस्थायन में वह 
केवल औपचारिक भाग छेता है, और ससदीय शासन-प्रणालो में ऐसा ही होना चाहिए, 
यद्यपि भारतीय सविघान ने राष्ट्रपति को कतिपय विश्विष्ट विधायिका शक्तियाँ प्रदान 
की है। १९११ के संसदीय अधिनियम के थास होने और पुन' १९४९ में संशोधित होने 
के पश्चात्‌ इंग्लेण्ड की छॉर्ड सम, की वैधानिक क्षमता अत्यन्त मर्यादित हो गई है। उसी 
प्रकार राज्य-सभा भी एक अशक्त निकाय है और इग्लेण्ड की लोक-समा के समान भारत 
की छोक-सभा भी वास्तविक आकर्षण का निकाय है; वद्यपि राष्ट्रवति, राज्य-सभा 
और लोक-सभा तीनो के सम्मिलित योग से ही विधि तैयार हो सकती है। 

लोक-सभा के सदस्यों की अधिकतम सख्या ५२५ है, जिनमे ५०० सदस्य राज्यों 
से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो कर आते है और ज्यादह से ज्यादह 
२५ सदस्य संसद्‌ द्वारा पास किये कानून के अनुसार सघीय प्रदेश्ो से चुने जाते है। यदि 
राष्ट्रपति झा यह मत हो कि आग्ल भारतीय समुदाय (4१0-7970&॥ 000एप्पांण्ट) 
को काफी प्रद्िनिधित्व नही प्राप्त हो सका है तो वह उस समुदाय के दो सदस्य नाम" 
निर्दिष्ट कर सकता है। शुरू मे इस नाम निर्देश का उपबन्ध दस वर्षो के लिए किया गवा 
था, १रन्‍तू संविधान के आठवें संशोधन के अनुस।र इसकी अवधि दस वर्ष और अर्थात्‌ 
१९७० तक बढा दी गईं। भिन्न-भिन्न राज्यों से चुने जाने वाले सदस्यो की संख्य। इतनी 
रखी गई है कि यथासम्मव जन गणना के आधार पर निश्चित हो चुकी प्रत्येक राज्य 
की जनसख्या और उस राज्य से चुने जाने वाले सदस्यो की सख्या में एक ही अनुपात 
रहे । सदस्यों की 4र्तमान सख्या (अप्रे७, १९६८) में ५२३ है जिनमे ४९६ सदस्य १७ 
राज्यों और २४ सदस्य १० सधीय प्रदेशों से सीधे निर्वाचित होकर आते है तथा एक 
सदस्ष उत्तर-पूर्वी सीमा एजेंसी से और आग्ल-मारतीय समुदाय के २ सदस्य राष्ट्रपति 
द्वारा नाम-निदिष्ट किये जाते है। 

लोक-समा में विभिन्न राज्यों को इस प्रकार स्थान प्राप्त है। 


आंध्र प्रदेश ४१. नागालैण्ड १ 
असम १४ उड़ीसा २० 
बिहार ५३ पंजाब ५३ 
गुजरात र४ड राजस्थान र्३े 
हरियाणा ९ उत्तर प्रदेश ८५ 
केरल १९ परिचिमी वगाऊ ६० 
मध्य प्रदेश . ३७ जम्मू तथा कश्मीर दृ 
तमिल नाडू (मद्रास). ३९ दिल्‍ली ७ 
महाराष्ट्र ४५. हिमाचल प्रदेश घ 
मैयूर २७ मणिपुर ९ र्‌ 


(22 भारतीय गणराज्य का गांसव 


रे वह बद्ी बैरूजिम्मेदारी का व्यवहार कर रही है। राज्य-सभा ने इसे अपने 
शेपाधिकार पर आक्षेप माना और समापति ते सचिव को तथ्यों का पता लगाने का 
आादेक्ष दिया। सचिव ने पत्र लिख कर श्री चटर्जी से पुछा कि क्या रिपोर्ट सही थी। 
इस पर छोक-सभा के सदस्यों ने आपत्ति की । बाद में तब हुआ फि इस प्रकार की समस्याओं 
पर विचार करने के लिए दोनो सदनों की एक संयुक्त समिति बैठा दी जाए। 

राज्यन्सभा की उपयोगिता (एश्लो॥ए .ण॑ शा० पं डिवग8)--इव 
विवादी से राज्य-समा की उपयोगिता के प्रश्न को सामने ला खड्य किया। अप्रैल, १९५४ 
में एक गैर-सरकारी सदस्य ने छोक समा मे अस्ताव उपस्थित किया कि राज्य-सभा को 
बीत ही समाप्त कर दिया जाए। कांग्रेस एवं वामपक्षी दलों के कुछ सदस्यों में भी कहा 
कि राज्य-समा प्रतिक्रिया का गढ़ है। दुछ ते कहा कि राज्य-सभा को रखा जा सकता 
है, लेकित उसके सदस्यो को भिन्न रीति से चुना जाना चाहिए। सरकार का यह विचार 
था कि अभी राज्य-समा का परीक्षण नही हुआ है और उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय देता 
जल्दबाजी होगी। ससद के दोनों सदनों के सम्बन्धों पर टिप्पणी देते हुए मॉरिस जॉस्स 
(07४8 00708) ने लिखा है! “यह निश्चित है कि यदि दोनों सदन एक से ही 
कार्य करना चाहते है, तो शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व कठिव है। यदि उनके कार्यों को निश्चित 
नही किया जाता, तो उनकी प्रतिद्वन्द्विता और बढ़ेगी।” 

जब तक यह सिद्ध त हो जाए कि छोकतन्त्र में, विशेषकर सघ-शास्तन में द्वितोय 
सदन की आवश्यकता नहीं हैं, तव तक उसको समाप्त करने की बात कहता छोक- 
तन्वात्मक नहीं है। कोई भी सस्था समाप्त नहीं होना चाहती और राज्य-समा को 
समाप्त करने के लिए पर्याप्त लोकमत संगठित करना कठित होगा । लेकित, जब दो सदन 
एफ से कार्य करते है, तो इससे घन एवं समय का व्यर्थ अपव्यय होता है। छोफतस्त्र ने 
लोक-सभा की भ्रवल बनाया है! राज्य सभा को छोक-सभा के ऊपर संतु़वकारी समाव 
ही रखना चाहिए। ऐसा होने पर दोनों समाओ के वीच संघर्ष की बहुत कम सेमावना 
रहू जाएगी और प्रत्येक सदव बडे हुए अपने कार्य-क्षेत्र में महत्वपूर्ण फार्म करने लगेगा। 

लेकिन, सज्य-्समा को एक दृष्टि से सतर्क रहना चाहिए। ६ अप्रैल, १९६० 
को शाज्य-समा के ६४ नये सदस्यों का स्वागत करते हुए डॉ० राधाहुप्पन्‌ मे कहा था 
कि उन्हें “जर्ता, फठमुल्लापन, प्रतिक्रिया और अथविश्वास से बचना चाहिए 8 शयज्यन 
सभा को कनाडा की सीनेट की भाति राजनीतिक पेशन-मोमियों का सदत नेंदी बनना 
चाहिए । राज्य-सभा में ऐसे व्यक्तियों वो आना चाहिए जो कयफी मोग्य और अनुभवी 
हों, चाहे राजबीठिक दलों में उनकी अपनी स्थिति गौण ही हो । 

लोक-सभा 
(7४% 8007७) 


लोक-सभा... (7.0६ 83#00)--छोक-सभा संगद्‌ का लिम्त सदन हैं और 
इंस्हैण्ड की छोक-सभा से साम्य रखता है। मारत की संत्रद्‌ मी दग्देंण्ड बी संसद की 
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०० री 00००॥७१४ ०) ढारा मी चुनाव के समय ऐसी स्थितियों का उल्लेख किया 
ग।। है जिनके द्वारा व्यकिति सदस्य चुने जाने के लिए अथवा सदस्य होने के लिए अनहंता 
अजित कर छेगा। ये अनहंताएँ राज्य विधानमण्लो के सदस्यों के ऊपर भी छाग्‌ 
होती है। 

थदि ससद्‌ के किसी सदन का सदस्य साठ दिन की काछावधि तक सदन की 
अनृज्ञा के बिना उसके सव अधिवेशनों से अनपस्थित रहे तो सदन ऐसे सदस्य का स्थान 
रिक्त घोषित कर सकता है।॥? 

लोक-सभा की कालावधि (70ए7७89०३ रण ० प्०१8०)--छोक-सभा की 
सामान्य कालावधि पाँच वर्ष है, किन्तु वह इससे पुर्व॑ भी विधटित्र की जा सकती हैं। 
किन्तु जब आपात की उद्घोषणा प्रवत्तन भे है ससद्‌ विधि हारा उक्त पाच वर्ष की 
कालाधधि को बढ़ा सकती है, किन्तु वह एक वार में एक वर्ष से अधिक के छिए नहीं 
बढ़।ई जा सकती तथा किसी अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवत्तंन का अन्त हो जाने के 
परद्चात्‌ छः मास की कालावधि से अधिक के लिए नहीं वढाई जाएगी।? 

अध्यक्ष (77० 89०७5००)--लोकसमा अपने एक सदस्य को अध्यक्ष चुनती 
है जो उसके अधिवेशनो का सभापतित्व करता है तथा सदन का कार्य संचालन करता 
हैं ॥ यदि अध्यक्ष लोक-समा का सदस्य नहीं रहता तो उसे अपना थद त्यागना पह्ता 
हैं अध्यक्ष किसी भी समय अपना थद त्याग सकता है ,* अथवा लोक-सभा के 
तत्कालीन समस्त सदस्णे के बहुमत से पारित सकल्थ के ढ्वारा अध्यक्ष को अपने पद से हटाया 
जा सकता है।४ किन्तु उत़्त प्रयोजन के लिए किसी सकल्प के प्रस्तावित करने के मन्दब्प 
की कम-से-कम चौदह दिन की सूचना आवइ्ग्रक होती हैं! लोक समा के जिधटित होने 
पर अध्यक्ष तुरन्त अपने पद से नहीं हट जाता; किन्तु विधटन के पद्चान्‌ होने वाले 
लोक-सभा के प्रथम अधिवेशन के ठीक पहले तक अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। 
सविधान ने लोक-सभा के लिए एक उपाध्यक्ष की भी व्यवस्था की है और उपाध्यक्ष 
अध्यक्ष की अनुपस्थिति मे उसका कार्य करता हूँ।? अथवा वह उस समय भी अध्यक्ष पद 
पर कार्य करता है जबकि अध्यक्ष पद रिक्त हो। इग्लैण्ड में स्पीकर के बिना सदन की 
कोई कारंबाई नहीं चछ सकती ।१ उदाहरणा्थं, १९४३ में जब स्पीकर श्री फिदृज रॉय 
(3७ ॥8०9) की मृत्यु हो गई तो छोक-समा उठ गयी और उसकी सारी कार्रवाई 
तब तक रकी रही जब तक कि नये स्पीकर का निर्वाचन न हो गया, यद्यपि वह आपात- 
काल था और देश द्वितीय विश्व युद्ध में फँसा हुआ था ।१ इसके वितरीत मार्तीय संविधान 
ने उपबन्धित किया है कि जब अध्यक्ष का पद रिक्‍त होता है तो अध्यक्ष पद के कर्तव्यों 
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लोक सभा की सदस्यता के लिए अहंताएं (५एाकटाणाड ०६ 3धिवकान 
8४9)--छोफ-सभा की सदस्यता के लिए आवदयक है कि कोई व्यवित मारत का 
नागरिक हो और क्म-से-कम्त २५ वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा ऐसी अन्य अहँताएँ 
रखता हो जो इस सम्बन्ध मे संसद-नि्भित बिसी विधि द्वारा था विधि के अधीन विहित 
की जाए ॥ कोई व्यक्ति एक ही समय में समद्‌ के दोनों सदनों का सदत्य नहीं रह सकता; 
और उसी प्रकार कोई व्यक्ति एक ही समय में संसद्‌ के किसी सदन का तथा किसी सज्य 

के। सदस्य साथ-साथ नहीं हो सकता। 

कोई व्यक्ति संस्द्‌ के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने 
के लिए अनहें होगा यदि--(१) वह भारत सरकार के अयवा किसी राज्य की सरकार 
के अधीन ऐसे पद को छोड कर जिसे धारण करने का अनहे ने होना संसद ने विधि हारा 
घोषित किया हैं? कोई अन्य काम का पद घारण किए हुए है; (२) यदि वह विकृत- 
चित्त (पागल) है और सक्षम न्यायाल्य की तदर्थ घोषणा ही चुकी है; (३) मदि 
चह अनुन्मुकतत दिवाल्या। (स्याकंडकाबाएृण्व ग्राडणाएणा६). है; (४) यदि वह 
मारत का नागरिक तही है अथवा किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छया अजित 
कर चुका है अथवा किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अवुशक्ति को अधिस्वीकार 
किए हुए है; और (५) यदि वह संसद्‌ू-निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन अनहें 
घोषित कर दिया गया है।* १९५१ के छोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ([स्ल्कृएक्‍82064- 





3. अनुच्छेद ८४ हि 

£. अनुच्छेद १०२ (२) का निर्देश्ष है कि केल्दीय सरकार और राज्य धरझरो के 
मन्‍्धरी लोगों के पद छाम के पद नही समझे जायेंगे और इस कारण वे अनहे न॑ होंगे है 
संसदीय अनहूँता-विशरोधक अधिनियम, १९५० ([डिगॉक्रिशथा६ कमा 
ऊंब्यृण्णाविधडमंणा 3०४ 39:0). के अनुसार आदेदा हुआ कि किमी साज्यमत् 
या उपमल्त्री या संसदीय सचिव या ससदीय उपसचिव के पदों पर काम करने बाड़े संसद 
की सदस्यता के लिए जनहें न होगे। यह अनहतासम्बन्धी विमुद्रित १९५६ में विभिन्न 
आयोगों, अनसन्धान-समितियों तथा नियमों के ऐसे सदस्यों को भी दे दी यई जो वेतन 
या मानवेतन (3ण7०ायां७) पाते हो; किन्तु उक्त मानवेतन अथवा वेतन रा भत्ते 
और यात्रान्व्यय से अधिक न हों जो उन्हें संसद्‌ के रुप में प्राप्त हीता ढ़ । १६५४ मे 
विश्वविद्यालयों के उपकुलपत्तियों, संतद्‌ के उपयत्ेतकों (22एफ्र!ुः एफ्ग 20875 
त्था सेना के कई प्रकार के अधिकारियों को भी संसदीय सदस्यता-अनहँता से विमुत्रित 
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अध्यक्ष की स्थिति ओर शक्तियां (?0अंक्षंणण था ऐ०फ्रण8 रण 9 
अ०४४००)--भारत में छोक समा के अध्यक्ष का पद महान्‌ आदर और गौरव का 
पद है। वरीयता के हिसाव से देश मे यह सातवा पद है और उक्त पद का वही महत्त्व 
है जो उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश्ञ का है ।' ईंग्लैण्ड की छोक-सभा के स्पीकर 
के समान भारतीय लोक सभा का अध्यक्ष भी सदन की इच्छाओं का निवेचन भी करता 
है और वह सदन की ओर से बोलता है तथा सदन को भी सम्बोधित करता है। वह 
सदन के गौरव का रक्षक है और सदन की कार्रवाइयो मे वह पूर्ण तठस्थता से भाग छेता 
है। इंग्लैण्ड में शा लेफवेयर (80899 7.७ए»०) के काछ से सभी समझते हैं कि 
स्पीकर का पद एक न्यायिक पद है और इसलिए उक्त पद का राजनीति से कोई सम्बन्ध 
नही रहता। ज्योंही किसी व्यवित को निर्वाचित करके स्पीकर पद दिया जाता है, वह 
तुरूत निर्दे व्यक्ति हो जाता है और राजनीति से सर्देव के लिए संन्यास ग्रहण कर लेता 
है। इसलिए इंग्लैण्ड मे ऐसा अभिसमय है कि प्रत्येक संधद्‌ के प्रारम्मिक अधिवेशन से स्पी- 
कर को सव-सम्मति से चुन लिया जाता हैं? और वह ससद्‌ के जीवन-पर्यन्‍्त अपने पद पर 
बना रहता है। यदि गत संसद्‌ का पुर्वे सभापति नई संसद्‌ में मी सदव का सदस्य निर्वाचित 
होकर आया है तो प्रथा यही है कि उसी को पुम' स्पीकर चुन लिया जाता है। यह भी 
अमिसमय है कि अवकाश प्राप्त करने वाले स्पीकर को संसद्‌ के लिए अवश्य ही चुन 
भी लिया जाता है।* 

श्री विदूठछ भाई पढे भारत के श्रथम स्पीक ९५ थे यद्यपि सरकारी तौर पर 
उनको विधान-समा का अध्यक्ष कहा जाता था ; और पटेल महोदय ने अंग्रेजी परम्पराओं 
के अनुसरण में उबत पद का श्रीगणेश किया था। १९२५ में ज्योही श्री विटृठछः माई 
पटेल विधान-सभा के अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित हुए उन्होंने अपने आपको निर्देल 
ज्यक्ति घोषित कर दिया और राजनीति से अपना हाथ खीच लिया। निष्पक्ष स्पीकर 
के रूप में उनकी ऐसी धाक बेंघ गई थी और उनकी स्थिति इतनी दृद् थी कि उनको 
तत्काछीन केन्द्रीय विधान-सभा के सरकारी और गैर-सरकारी सभी सदस्यों का समर्थन 
मिला और थे पुनः निर्वाचित हुए./ यद्यपि उन्होंने कई बार ऐसे भी निर्णय दिए जो 

४४++++-नतत5 

3. 48 47 089, 954, ता& 955, 9. 629. 

2. स्पीकर के पद के लिए संघप भी हो सकता है। १९५१ मे श्रमिक दल ने 
अनुदार दलीय प्रत्याशी को छेने पर आपत्ति नहीं की किन्तु यह भी स्पष्ट कहा कि पूर्व 
डिप्टी-स्पीकर अपने अधिक अनुमव के कारण अधिक उपयुक्‍त स्पीकर रहता। इसके 
पश्चात्‌ मतदान हुआ, जिसके फलस्वरूप अनुदार दल्यीय प्रत्याशी विजयी हुआ । 

3. किन्तु १९३५ में और पुनः १९४५ में श्रमिक दल ने अनुदार दलीय स्पीकरों 
फिल्ज राय (ए४७ ०७) और वक्लिफ्टन ब्राउन (ट७॥ छ०७४) के 


पुननिवाचिन पर संघर्ष किया यद्धपि श्रमिक दल हार गया। १९५० में अधिकृत श्रमिक 
दलीय प्रत्याशी ने विरोध नहीं किया। किन्तु एक स्वतन्त्र श्रमिक अत्याश्षी ने विरोध 
किया किन्तु यह बुरी तरह हारा। 


$.. हिबएए, 3. फ, ३ 67०एए 08 0 ए90अंस्ं०य ध्यपे 005073 08 08० 
890५६०९, प्राधवप्र+ग्ा 'पपरिंख०उ, डशिप्रावव> उ8क्द्ांग0 ६ उद्याप्रथाए 24, 3954, 


रत कार प्रकट जिससे ऐसा 

किसी दल. अप का आदमी: है। माना कि स्तीकर किसी देल-विश्येप के कायंत्रम में 
विश्वास मे करता हो फिर भी वह किसी टेक दल में निष्ठा पो रखता ही है, और जहा 
कोई व्यक्त के दल विशेष से पेम्बेद्ध हुआ कि उसके विचारों के पमपात आ जाते है। 
और फिर अनुभवी राजनीतिक के पक्षयात अत्क्क कठिन होते हैं ।/ इसबिए भारतीय 
पीकर को उतना सवंदक्ीय आदर मत नही हो सकता जितना कि झंलेप्ड के स्पीकर 
को अपनी बे तटस्थता के कारण अ्रष्त हो है । 

स्पीकर सभी कार की राजनीति मे पृ सन्‍्थास- है +र छेता है को 


जब 4 

हे भी आवश्यक है कि उसे चुनाव न लडना पे । यह बच है कि श्रमिक दल ने १९३५ 
में और पुनः १९०५ मे अनुदारदल्तीय स्पीऊसे के अनेनिवाचिनों मे संयप करके १०० बे 

गी सोड़ दिया। किनन केनो 9, शक दल के प्तयाणी हार यए और हवा 
श्रवीत्त होता है निवाचकग्रण सी अनुभव करते है कि स्पीकर का हि चुना जाना 
श्यस्कर है भारत मे शक का ढक दि कु, उस समय तक नहीं बनेगा जब तक 
कि स्पीकर पैना रहेगा और स्पीकर का निविसोष कठिन होगा । 
आवलकर महोदय जैसी स्थिति के महान को मी ९५२ के निवचित 
में विरोध सहन करता पश् था । ॥ पद पर भी निर्वाचन पर्वसम्मत नही था। 
अतः स्पीकर के उपर पूर्ण श्रद्धा होने के करण ॥ का उल्ड। करने के कई 
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अनजाने में या जाव-बूझकर विचाराधीन विषय से हटकर व्यथं की बकवास न करने लग 
जाएँ। इसके अतिरिक्त सदन की कार्य-प्रणाली के सम्बन्ध में वारम्बार लोग उससे अपील 
करते है। इस सम्बन्ध मे स्पीकर संसद्‌ की विधि का निर्दंचक होता है। उसकी व्यवस्था 
या उसका निर्णय >ल है और उसके विरुद्ध अपील नही की जा सकती। वही सदन 
को अथवा सदस्य को सदन की कारंवाई के नियमों से अवगत कराता है। वह प्र 
द्वारा भी सदस्यों की राय मांग सकता है और मतो के निर्णयों को भी वही निश्चित करता 
है! स्वय अध्यक्ष अपना निर्णायक भत केवल तभी देता है जब किसी प्रश्न पर मत साम्य 
हो अर्थात्‌ दोनो पक्षों के वरावर-बराबर मत हो। 

स्पीकर छोक समा को शरसन के अतिक्रमणों से बचाता है। जब मन्त्री लोग 
सदस्यों की स्वतन्त्रता का अतिक्रमण करते हैं या उनके प्रइनों का उत्तर देने में आनाकानी 
करते हैं या पर्याप्त सूचना नही देते तो सदस्य स्पीकर से मन्‍्त्री के विरुद्ध अपील करते 
हैं कि सदस्यों के अधिकारों की रक्षा कार्यपालिका के अतिक्रमणों के विरुद्ध की जाए। 
स्पीकर ही विभिन्न स्थायी समितियों के लिए लोक-सभा के सदस्यो में से ही समाप्ति 
नाम-निर्देशित करता है। कुछ सदन की समितियों का तो वह रवयं पदेन समापति होता 
है, जसे नियम और विश्येपाधिकार समिति और कार्रवाई परामर्णंदात्नी समिति 
(8परशंध०88 4वएं5०77 0०0%४॥६००) । 

संसद्‌ और राष्ट्रपति के वीच की सारी छिखा-पढ़ी या पत्र-व्यवहार स्पीकर 
के ही माध्यम द्वारा होता है। वही सारे विधेयकों पर हस्ताक्षर करता है और उसके 
हस्ताक्षर के वाद ही कोई विधेयक छोक-समा द्वारा पारित माना जा सकता है। उप्के 
हस्ताक्षर के वाद ही कोई विधेयक राज्य-समा था राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। 

छोक सभा का अपना सचिवालय है और संसद के किसी भी सदत के सचि- 
वाल्ूयों में जो.व्यक्ति नियुक्त होते है, उनकी सेवा की शर्ते ससद्‌ की विधि द्वारा नियमित 
होती हैं। छोक सभा के सचिवालय में कार्य करने वाले छोग सीधे स्पीकर के नियन्त्रण 
में काये क्रते हैं और वे उसी के प्रति उत्तरदायी हैं । स्पीकर का भदन की सारी भूमि पर 
नियन्त्रण है और सदन के अन्दर और वाहूर उसके अधिकार पर कोई तियन्त्रण नही है। 
जवागन्तुकों अथवा दर्शको के संसद्‌ मे आने-जाने पर वही अंकुद रखता है और वह किसी! 
भी दर्शक को किसी भी समय सदन से निकल जाने का आदेश दे सकता है। 


लोकसभा के कृत्य 
(फणढ्ग्रंणा३ व थै।9 ॥,गे८ 82४॥० ) ग 
व्यवस्थापक कृत्य (०हांशबधए० क्रीप्मभां०7७) --विधि-निर्माण की विधि 
ससद्‌ निश्चित करती है जो राष्ट्रपति, राज्य-सभा और लोक समा से मिछ कर वनती 
है! बिना यप्ट्रपति और राज्य-्सभा के केवछ लोक सभा कुछ भी नहीं कर सकती, 
यद्यपि राष्ट्रपति और राज्य-समा की झक्तियो और अधिकारों पर कई प्रकार की मर्मादाएँ 
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देने है जो उनसे १छे जाते हैं। यदि कोई सदस्य चाहे तो किसी सार्वजनिक महत्त्व की 
जानकारी के विषय में आकड भी माग सकता है। इसके अतिरिक्त ससदीय श्षमितियों 
की नियुक्ति के द्वारा भी सदन कार्यपालिका से विभिन्न प्रकार की शासन-सम्बन्धी सूचनाएं 
प्राप्त कर सकता है। 
इसके अतिरिक्त, लोकसभा एक वाद-विवाद करने वाली विचारक सभा है। 
छास्की (7,2७;) ने लिखा है कि, “जिस समाज मे विचार और वाद-विवाद होता है 
उसे लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती इसलिए जितना ही किसी समाज में वाद-विधाद 
में छोग रुचि लेगे, उतनी ही कम सम्भावना इस वात की रह जाएगी कि ऐसे समाज मे 
ऐसे समझौते न हो सके जिनके द्वारा सामाजिक शान्ति बनी रहे ।”! विरोधी दल का 
भत्यन्त महत्त्ववृणं कार्य यही है कि वह शासन के नीति-निर्माण और प्रशासन-सम्बन्धी 
मामलो पर वहस करे और आलोचवा करे, और इस प्रकार शासन को मजबूर करे कि 
वह अपनी इच्छाओं और अपने कृत्यों का औचित्य सिद्ध करे। झासन की नीति की 
आलोचना करने का विरोधी दल के पास सर्वश्रेष्ठ अवसर उस समय आता है जबकि 
राष्ट्रपति द्वार ससद्‌ के प्रति किए गए अभिभाषण पर उत्तर दिया जाता है। शासन 
की आलोचना करने का अन्य अवसर उस समय भी आता है जब वित्तीय विधेयक और 
विशेषकर सावंजनिक व्यय सम्बन्धी प्रस्तावों पर सदन विचार करे) सावंजनिक ध्यय 
(5७५॥१४व०) सम्बन्धी वाद-विवाद मे प्रत्येक मन्‍्त्री के कामो की और प्रत्येक विभाग 
की परीक्षा होती है। अनु पूरक आगणनो सम्बन्धी मांगों (]000008 ई०/ 5एएक०- 
ग्राण्यांबाए प877/008) पर भी शासन की आलोचना के पर्याप्त अवसर प्राप्त होते 
हैं। यहा पर यह अवश्य कह देना चाहिए कि वर्तमान में पर्याप्त में ऐसा कोई सूसंगठित 
बिरोधी पक्ष मही है जो अपनी आलोचना से सरकार मे प्रभावपूर्ण हुलूचछ 
भचा दे। 
उक्त अनुसूचित एवं नियमित वाद-विवादों के अतिरिक्त, छोक-सभा का कोई 

सदस्य पर्याप्त सूचवा देकर नियमानुसार प्रस्ताव उपस्थित कर सकता है जिसमे मन्त्रि- 
परिषद्‌ के प्रति अविश्वास प्रकट किया गया हो / जिस समय शासन के विरुद्ध अविश्वास 
का प्रस्ताव आता है उस समय उस शासन का सिहासन हिल जाता हैँ क्योकि अविश्वास 
के। प्रस्ताव बासन के मार का निर्णय करने वाला होता है । जब तक झासन की पीठ पर 
पर्याप्त बहुमत का वरद हस्त रहता है तब तक अविब्वास भ्रस्ताव के पास होने की 
कोई सम्मावना नही रहती । फिर भी उक्त प्रस्ताव के फलस्वरूप मन्त्रियो में घवराहट पैदा 
हो जाती है और सर्वसाधारण में भी विचारसन्थन्त होने लगता है। कार्यप्रालिका के 
*कैत्यो की आलोचना करने का सबसे अच्छा अवसर सदन की कार्रवाई के स्थगन प्रस्ताव 
पर आता है और उस समय किसी भी सार्वजनिक महत्त्व वी आवश्यक बात पर विचा २- 
विनिमय किया जाता है। यदि स्पीकर या लोक-समा का अध्यन स्थयन श्रस्ताव 

(2प०ण्प्राप्राणा। 77080०॥) को स्ठीकार कर छेता हैँ तो उक्त विपय को लेकर 
विस्तृत वाद-विवाद होता है। 





3, वेदडोप्त ; एथ्लाणाण्रांताए छ0एकाशगा संघ क्शट्टीबाते, छ. 49, 


98६ भारतीय पषराज्य का सपने 


जंद्ह दिन का विलम्क लेगा मकती| है। इक प्रकार राज्य-सना की इग्लेण्ड की ढ; 
समा के पमान है अथक्त सदन है यम बॉक्सर किसी पक विधेयक पर एक मात 
पैक का विलम्स छग। सकती: है। 

सके अतिरिक्त _गृदान-सम्क्धी भागे 
पेमस्त न्यव की स्वीकृति सियालातकाकह ण ग्फ्पप्‌ 
रखती है, 


निवरचचिक कक (0०० अल के दोनो पदनो के निर्वा- 

चित्त सदस्य के निवच्िक गण के जाम है। इक पैम्वन्ध में केक पग कर 

हे समा की सक्ति पैमाने है। उसे नकार सथक्त अधिवेशन के पैमवेत सक्द्‌ के 

दोनो सदनों के पेदस्यों हर भारतीय गणराज्य वा 
2 


पज्य्स्मा के पैमक्ष नहीं जाती । 
/#७) केवछः खोक समा ह्ची 


है। 
पा. का नियन्पण ओर निरोक्षण (0०) च्णाु #॥० 3700, ६00). 

छोक-सप्ा हा सबसे महत्वपूर्ण कार्य * यह है कि बह के। नियल्त्रण 
और निरीक्षण अर मकती है। संविधान के सन््रि को लछोक-समा कै प्रति सामूहिक 
स्प्से उत्तरदाय खाया है. और सेस्तिवर्विद्‌ कि-सभा के. उत्तरदापित्त 

रिद्ध करता है कि सदन का चातन के ऊपर सरदव नियन्त्रण बचा रहेगा। निवसय 
और उत्तरदायित्व का पीछी-दामन का पाय ६ , के उत्तरदायित्व 
भह अब ॥ तह उसी समय पैक सत्तारूढ़ रह सकता है जब कि वह छोक समा 
फ विश्वासप्रात बना रहे। और यदि शासन की. नीति से छोक- परम का है वो 

रे त्यागपक देगा लोग इसलिए लोकसभा का भी उत्तरदापित्व ही जाता 
है कि वह चने के विशिक्न क्रिया: 'कैलापो पर इस ष्टि रखे छेका और 
छोक तिनिधियों के नीति पैग्वन्घी सीछिक बिरेद सप मु रहें। यदि 
सासन की वास्तविक और सम्माव्य परयां स्पप्टतया ।ई न के डर है कि 
सन अनु परदायित्वप्ण हो जाए। स्ेक ग्काजो नियन्त्र का के ऊपर 
रहता है, उसके फलस्वरूप आसन उत्तरदाय रहता है तैयोकि मर्कियों को सेवा 
भव बना रहता है कि उनसे जवाव-तल्क किया जा पकता | 
लोकसम कार्यपालिका के उपर दो प्रकार त्ते नियन्त्रण रत है। प्थमत. 
धासन रैत्यो के सम्कन्ध में सदन मे जानकारी और माय 
बनी रहती: दंतीयत- आसन के प्रत्वेक कराये होती रहती है। 
ये दोनो विधिया इसरे ते प्म्बन्धित है और इनके कई ल्पः ह्मे 4 छोकपमा 
मौखिक या हारा यरिप के हैर प्रकार की आप्त कर 
सकती है। का कोई भी सदस्य, रैसार यन्कियों अस्त पृछ सकता दै, 
और मन्तरी लोक धन के प्रःसम्म मे एक बच्टे तक उन पेरनों के उत्तर 
4. अनुच्छेद ५७ # अनुच्छेद ६६ 


न्‍. अनुच्छेद ७५ (३) 
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अधिकार है कि वह किसी ऐसे प्रस्ताव पर विचार करे जिसमें उच्चतम न्यायारूव अयवा 
उच्च न्यायालयों के न्यायाधीयों की सिद्ध कदाचार (एा०्फ्श्त प्राछलाकशंक्पा) 
और असमर्थता (गरथाफ्ब्णो.फ) के लिए पद-वियुक्ति (7९०४५) की माय की गई 
हो; किननु ऐसे प्रस्ताव का समस्त सदस्य संख्या के बहुमत, तथा उपस्थित और मतदान 
करने वाले सदस्यों में कम-से-कम दो-तिहाई के बहुमत के समर्थन द्वारा परित होना 
आवश्यक है ॥! संसद्‌ के दोनो सदनों मे से किसी भी सदन मे राष्ट्रपति के विरुद्ध महा- 
मियोग छाया जा सकता है और तदथ्थ दोपारोप किया जा सकता है। जब शेपारोप 
लोक-समा हारा फिया जाए, तो राज्य-सभा उक्त दोपारोप का अनुसंधान करती है या 
कराती है, यदि राज्य-सभा दोपारोध करती है तो फिर लोक-सभा उक्त दोपारोप का 
जनुसंधान करती या कराती है। यदि अनुसन्धान करने या कराने वाले सदत के समस्त 
सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत से राष्ट्रपति के विरद्ध किए गए दोषारोप की 
सिद्धि को वोपित करने वाला सकल्व पारित हो जाता है वो दोपारोप सिद्ध माना जाता 
है और उसका प्रभाव उसकी पारण तिथि से राष्ट्रपति क, अपना पद से हटाया जाना 
होता है।* थदि राज्य-समा, उप-राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने के सम्बन्ध में सकल्‍प 
करे, तो ऐसे संकल्य की लोक-समा द्वारा स्वीकृति भी आवश्यक होती है।* किन्तु उप- 
राष्ट्रपति को हटाने के सम्बन्ध में कोई सकल्‍्प लोक-समा में पुर.स्थापित नही क्रिया जा 
सकता। राष्ट्रपति द्वारा प्रवत्तित विभिन्न प्रकार की आपात उद्घोषणाओं का लगातार 
प्रवत्तेंन लोक-समा और राज्य-समा की सम्मिल्ि सम्मति से ही सम्भव हो 
सकता है। 


विधान-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया 
(7,ल्ट्ठांशबएए० 00०0 07०) 

विधान-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रि। (4,6हांश४४ंए४० 270०००प7०) --सविधान 
ने संसद्‌ के दोनों सदनों के द्वारा विधेयकों के पास करने की विस्तृत प्रक्रिया नहीं बताई 
है। संविधान ने केवल यही बतलाया है कि कोई सामान्य-विधेयक (अ-वित्तीय) संसद 
के किसी भी सदन में पुर स्थापित किया जा सकता है, और कोई विधेयक उस समय 
तक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं माना जाएगा जब तक कि उक्त विधेयक 
को दोनों सदनों ने स्वीकार न कर लिया हो। चाहे तो बिना किसी सझोधन के और 
चाहे ऐसे संशोधन सहित जिनको दोनों सदनो ने स्वीकार कर लिया हो यदि कोई 
विधेयक किसी सदन के त्रिचाशाधीन है और यदि ऐसी स्थिति में संसद्‌ स्थगित हो जाए, 
तो उक्त विधेयक समाप्त नही होगा। किन्तु छोक-समा के विघटन के फलस्वरूप ऐसा: 
विधेयक समाप्त हो सकता है जो छोक-सभा के विचाराधीन हो अथवा जिसको छोक-सभा * 
तो पारित कर चुकी हो किन्तु जो राज्य-सभा के विचाराबीन हो । जब राष्ट्रपति « 
आदेश देता है कि ससद्‌ के दोनो सदनों का सम्मिलित अधिवेशन आहुत किया जाए, * 

, अनुच्छेद १४४ (४) और अदुच्छेद २१७ (१) (ख) 

2 अनुच्छेद ६१ 3. अनुच्छेद ६७ 


080 भारतीय गणराज्य का शासन 


एक अन्य प्रकार का भी स्थगन प्रस्ताव होता है जिसे आपातकाली स्थगन 
प्रस्ताव कहा जा समता है। ऐसे आवात स्थगन प्रस्ताव का यह प्रयोजन होता है कि 
आवश्यक सार्वजनिक महत्त्व के किसो मामले पर तुरन्त विचार-विनिमय किया जाए 
तथा थोटे समय के खिए बाद-वियाद फिया जाए और बाद-बिवाद के फलल्थस्प शासन 
पत्र ध्यान फिगी सार्वजनिक महत्त्व को बात की थोर तुरन्त आकषित किया जाएं। 
आपचारिफ प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाता। तियम बह है कि किसी महत्त्वपूर्ण 
विषय पर वाद-विवाद चाहने वाल्य सदस्य लोकसमा के सेक्रेटरी को लिसित सूचना दे 
और वधाद-विवाद के विपय को स्वप्यतया सूचित फरे। उक्त सूचना पर फरम-सेन्कम 
दो अन्य सदस्य समर्थन-सूचक हस्ताक्षर फरें । यदि छोक-सभा का अध्यक्ष उक्त 
सूचना को स्वीकार कर छेता है तो फिर वह सदन के नेता के परामर्श से वाद-विवाद के 
लिए एक दिन नियत करता है; ऐसा वाद-विवाद दाई घण्टे से अधिक देर तक नही 
चलता । इस सम्बन्ध में महत्त्वपूर्ण वात यह हैँ कि ऐसी सरकार भी, जिसके पीछे छोक- 
समा में पर्याप्त बहुमत है सब को शिफायतों का अवसर देने पर मजबू € है और संविधात 
ने ससद मे प्रत्येक सदस्य को मायण स्वतन्त्रता और अभिव्यक्तित स्वतन्वता प्रदान की है।' 
प्रश्नों के पुछे जामे से उत्पन्न होते वाले मामछों पर होने वाछे 'आध घंटे के वाद-विवाद' 
भी शिकायतों को प्रकाश में छाने का अच्छा अवसर प्रदान फरते हैँ। वाद-विवाद प्रारम्भ 
करने के अवसरो के अन्तर्गत संकल्पों तथा अमी तक कोई दिन नियत नहीं किया गया 
है! (अ्र०-००७-४०-7०५००१) प्रस्तावों का प्रस्तुत किया जाना भी सम्मिलित 


है। 

संविधान संशोधन सम्बन्धी कृत्य (0005007०१6 #'धरा०४०78)--लोक समा 
और राज्य-समा दोनों की सम्मिलित स्वीकृति १र संविधान में सशोघन हो सकता है। 
संविधान में सश्ोधन चाहने वाले विधेयक किसी भी सदन में ५२ स्थापित किये जा सकते 
है फिन्‍तु यह आवश्यक है कि संसद्‌ के प्रत्येक सदन में सम्पूर्ण सदस्ण सज्या के वहुमत से एवं 
छुपस्थित और सतदान करे वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से उक्त विधेयक पास होता 
चाहिए। जैसा कि बताया भी जा चुका है, सविधान ने वह विधि नहीं वाई है जिसके 
द्वास प्रस्तावित सविधान-सझोघन से सम्बन्धित दोनों सदनों के मतभेदों को सुलझाया भी 
जासके । शंकरी प्रसाद वनाम॒ मारत सरकार वाले मामले मे उच्चतम न्यायालय ने निर्णय 
दिया कि संविधान में सशोधन करते की प्रक्रिया विधायी प्रत्रिया ((0हांशि४ए० एा/०- 
७०१०७०) है। इसलिए अव निद्दिचत दी गया है कि यदि कमी सविधान के संशोधन 
के सम्बन्ध में लोक-सभा और राज्य-समा में मतमेद होगा तो उसे संविधान के अनुच्छेद 
१०८ के अनुसार दोनों सदनो के सम्मिलित अधिवेशन में सुलझाया जाएगा। किन्तु 
ऐसी अवस्था में राज्य-लमा कमजोर पडेगी क्योझि उसकी सदस्य-संख्या कम हैं। दोनों 

सदनों की सम्मिलित वै-क से लोक-सभा की बात ही मानी जाती है। 
7. प्रकीर्ण अथवा विविध झुत्य. (गर3०णे|कवा०००७ एप्ञा०४४०703) ---संसद्‌ को 





हा 
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द्वितीप वाचन (700 $86००7व ७४०४४ )--जिस दित विधेयक पर विचार 
होना निश्चित होता है विधेयक का प्रस्तावक या पुर:स्थापक सदस्य निम्न प्रस्तावों में 
कोई एक प्रस्ताव रत सकता है-- हि 
(४) सदन विधेयक पर या तो तुरत विचार करे या प्रस्ताव मे निर्देशित किसी 
अन्य दिन उक्त विधेयक 4र विचार किया जाए; 
(४) विधेयक प्रवर समिति में मेज दिया जाए; 
(४) विधेयक को घुमाया जाए और उस पर जनमत सग्रह किया जाए। 
किसी विधेयक पर तुरन्त विचार तो प्राय. कभी नहीं किया जाता; हा, यदि 
कोई विधेयक विरोधभून्य हो और घासन द्वारा पुर स्थापित किया गया हो, तो शायद 
उस पर तुरन्त विचार करने की अयुमति मिल जाए। साप्राजिक महत्त्व के ऐसे विधेयकों 
को जिनका राष्ट्र के जीवन पर प्रभाव पहना सम्भव है, अथवा कोई ऐसी नई वात जो 
राष्ट्र के जीवन में उधल-पुथछ मचा दे, और जिसके कारण विवाद और विरोधी भाव 
जाप्रत हो, अवश्य ही जनमत के लिए प्रसारित की जाती है और सब प्रकार के विधेयक 
अवश्य ही प्रा: प्रवर समिति में विचारार्थ भेज दिए जाते है। 
जब ऊपर वर्णन किए गए तीनों प्रस्तावों मे से कोई एक प्रस्ताव रख दिया जाता 
है तो, या तो उसी दिन अथवा किसी अन्य दिन, विधेयक के मुख्य सिद्धान्तों पर विचार 
किया जाता है। विधेयक का प्रस्तावक विस्तारपुवंक और स्पष्टतथा समझाता और 
ध्याश्या करता है कि प्रस्तावित विधेयक की क्यो आवश्यकता है और उसका क्या मह्य 
है। विधेयक के अन्य समर्थक भी यही करेगे । किन्तु उक्त विधेयक के विरोधी सदस्य 
उक्त विधेयक की आलोचना करेगे किस्तु प्रह समझ लेना आवश्यक होगा कि यह समय 
न तो विस्तारपूर्वक विधेयक पर विचार करने का है, न इस विवेयक पर संभोघन उपस्थित 
किए जा सकते है, न धारा प्रतिधारा पर मतदान हो सकता है। इस समय तो समृचे 
विधेयक पर विचार किया जाता है; और यदि संशोधन प्रस्तुत भी किए जाते है तो वे 
विधेयक पर नही अपितु उस प्रस्ताव पर जिसके द्वारा तुरन्त विचार करने की प्रार्थना की 
गई थी, अथवा जिसके द्वारा जनमत यंगह करने की वात कही गई थी अथवा जिसके दा रा 
उक्त विधेयक को प्रवर समिति मे विचाराथ॑ मेजने के लिए कहा गया था । यदि उक्त 
अस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो विधेयक अपने जीवन के तृतीप्र स्तर में पहुँच जाता हूँ । 
समिति स्तर (00णाग्राध60० इठु० )-+य्दि सदन, विधेयक को प्रवर समिति 
में भेजने सम्बन्धी प्रस्ताव को स्पीकार कर लेता है, तो एक समिति तदर्थ नियुक्त वी 
जाती है। उक्त समिति में अन्य सदस्यो के अतिरिक्त दो सदस्यो का होना अत्यावश्यक 
है---एफ तो विधेयक का प्रस्तावक और दूसरा विधि सदस्य जो पदेन प्रवर समिति का 
सदस्य होता है। सदन के सदस्यों में से ही किसी सदस्य को, सदन का अध्यक्ष अपवा 
स्पीकर प्रवर समिति का चेयरमैन नियुक्त कर देता है। यदि किसी समिति में सदन का 
उपाध्यक्ष भी सदस्य हो तो वही समिति का चेबरमैन मी होगा। समिति विधेयक की 
सुध्म परीक्षा करती है। समिति को अधिकार है कि वह किसी ज्री व्यक्ति को बुला 
सकती है और उसकी गवाही कराके उससे ऐसे कागज 4 सबूत माय सकती है जो उसके 
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तो उसके फलस्वरूप लोक-सभा के विधटित होने से भी कोई विचाराधीन विधेयक 
समाप्त नहीं होगा। 
शेप विधान-निर्माण सम्बन्धी प्रक्रिया संसद्‌ के नियमों में दे दी गई है। इन 
नियमों के द्वारा संसद्‌ के दोतो सदनों में समान प्रक्रिया स्थापित की गई है। किसी मन्ती 
द्वाश पुर,स्थापित किया जाने वाला विधेयक सरकारी विधेयक कहलाता है और प्राइवेट 
सदस्य द्वारा किया जाने वाला प्राइवेट विधेयक कहलाता है। प्रत्येक विधेयक के 
आवश्यकतः तोन बाचन होते है और उसे प्रत्येक सदन में पांच स्तर पार करने पड़ते हैँ 
तभी बह ससद्‌ के किसी सदन द्वारा पारित माना जा सकता है। वें पांच स्तर निम्न 
है (7) प्रथम बाचन; (8) ह्वितीय वाचन (४8) प्रदर समिति स्तर; (४) 
प्रतिवेदन स्तर; भ्रीर (५) तृतीय वाचन। 
प्रथम वाचन (486 #आ5४ ०0४08)--प्रथम वाचन में कोई विधेयक 
पुर/स्थापित किया जाता है और उसे भारतीय गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। 
सामान्य विधायी प्रस्ताव, किसी भी सदस्य द्वारा पुर'स्थापित किया जा सकता है। ञो 
सदस्य किसी विधेयक को पुर.स्थापित करवा चाहता है; उसके लिए आवश्यक है कि 
एक मास पुर्वे अपनी विधेयक सम्बन्धी इच्छा की सूचना दे दे; और तदथ्थ आजा आप्ते 
कर ले। उक्त सूचना में विधेयक का प्रारूप, उदत विधेयक के उदृश्य भौर कारण दशा 
ज्ञापन भी सलरन रहता चाहिए जिसमें रत्सम्वन्धी आावत्ती (7००एपपहढ) डोर 
अनावर्ती (॥०ए-०८ण्रणंगह) व्ययों का लेखा रहे तथा यदि आवश्यक हो तो तदर्थ 
सप्ट्रपति की स्वीकृति भी सलन्‍्त हो। ऐसे विधेयक जिनका प्रभाव राज्य या राज्यों 
की सीमाओं पर पड़ता हो अथवा ऐसे विधेयक जिनका अभाव सरकारी भाए। को ददतते 
पर पड़ता हो जिससे उच्चतम त्यायालय या उच्च न्यायालयों या अधितियर्मों प्रवा 
विश्वेयको में प्रयुक्त होने वाली भाषा को सविधातः के प्रभावी होते के प्रथम १३ वर्षों 
में बदला जा रहा हो, तो वे सव विधेयक यब्ट्रपति की पूर्व सम्मति से ही पुरफ्थायित 
हो सकते है। 
विवेयक की पुरःस्थापना के निश्चित दिन विधेयक का अस्तावक या पुर,स्थापक 
सदस्य सदत की अनुमत्ति से विधेयक का शीर्षक पढ़ता है। यदि विधेधक की पुरःशपना 
का विरोध किया जाता है, तो लोक-सभा का अध्यक्ष विधेयक के अस्तावक अबदा 5ुरः 
स्पायक और विरोधी सदस्यों को विधेयक के सम्बन्ध में धयदी-अपनी बात कहने का 
अवसर देता है। इसके वाद प्रश्व पर मत लिए जाते हैं और यदि उपस्थित सदस्यों में 
से बहुमत सदस्य विधेयक का समर्थन करते है, तो मान लिया जाता है कि विधेयक 5९; 
स्थापित हो ग्या। ज्योही' विधेयक के पुर.स्थापित करने की झाजा सदन देता है कि 
विधेयक भारतीय गज में पते भेज दिया जाता है। किसी सदस्य की य्रार्यना पर भी, 
सदन का ध्रध्यक्ष विधेगक को भारतीय गजट में छपने के लिए भेज सकता है। ऐेपी 
स्थिति में विधेयक के पुर-स्थारित करने के लिए सदन की झा छेने की ्रवश्यकता 


जही रहती। 
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रंधा्ंणा) किया जाता है और प्रमाणीकरण के वश्चात्‌ विधेयक को दुसरे सदन 
सें मेज दिय। जाता है जहां फिर उसी प्रकार की सारी फार्रवाई होती है। थदि दुसरा 
सदन भी विधेयक को उसी रूप में पास कर देता है जिस मे कि उस सदन ने भेजा 
है जिसमें विधेयक १२:स्‍थापित किया गया था, तो विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति 
के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति विधेयक को स्वीकार भी कर सकता है और 
उस पर अपनी स्वीकृति को रोक भी सकता है और बदि वह चाहे तो विधेयक को दोनों 
संदतों के पुनविचार के छिए वापस भेज सकता है; और ऐसा करते समय उक्त विधेयक 
ने संशोधन सुझाते हुए अपना सदेश भी वह मेज सकता है था बिना ऐसे सदेश के भी वापस 
मेज सकता है। किन्तु यदि द्वारा संसद्‌ के दोनों सदन, उक्त विधेयक को सशोधतों 
सहित या संग्नोधनों रहित पास कर देते हैं, तो राष्ट्रपति को अवश्य ही स्वीकृति प्रदान 
करनी होगी। इस प्रकार कोई विधेयक विधि का रूप धारण करता है। 
विवादग्रस्त विधेयक और संयुक्त बंठक (]ंड)ण०१  ्र3 थावे एम 

8888)--यदि विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा अस्वीकृत कर दिया जात। है; 
अथवा दूसरा सदन ऐसे संशोधनों सहित उसे पारित करता है जिन्हे बह सदन स्वीकार 
नही करता जिसमे विधेयक पुर:स्थापित किया गया था; अथवा दूसरे सदन में जब विधेयक 
विचारार्थ भेजा गक्म था तो उसे ६ मास तक लौटाया न जाए, ऐसी स्थितियों मे राष्ट्रपति 
संसद के दोनों सदनों की सम्मिलित बैठक बुला सकता है, जहां दोनों सदन मिल कर 
विधेयक पर विचार करे और मतदान करे। राष्ट्रपति के तदर्थ आदेश के उपरान्त ससद्‌ 
के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कभी भी हो सबती है। यदि संयुक्त बैठक लम्बग्धी 
आदेश निकल चुका है तो उसके बाद यदि लोक-सभा विघठित भी हो जाए तो भी विधेयक 
समाप्त नही होगा । संयुवत बैठक के लिए दोनों सदनों दी सम्पूर्ण सदस्य सख्या का दसवां 
भाग गणपूर्ति (पए००७०) के लिए पर्याप्त है। संयुक्त बैठक मे छोक-सभा का स्पीकर, 

और यदि स्पीकर अनुपस्थित हो तो डिप्टी स्पीकर सभापति करा आसन ग्रहण करता 
है और संयुवत वै>क में लोक-समा की प्रक्रिया के अनुसार कारंवाई होती है; यदि 

स्पीकर आवश्यक समझे तो कारंवाई की प्रक्रिया में परिवर्तन भी हो सकता है। दोनों 
सदनो की सयुकत बैठक में सशोधन प्रस्तावित किए जा सकते है; किन्तु केवल ऐसे 
संशोधन किए जा सकते हैं दो विधेयक के पारित होने में देर छग जाने के कारण 

आवश्यक हो गए हैं अथया जो उन संझोधनों से सम्बन्ध रखते है जिनको किसी एक 

सदन ने प्रस्तावित किया था किन्तु दूसरे सदन ने जिन्हें तिरस्कृत कर दिया था। 

संशोधन की आज। दी जाए था नही, इस सम्बन्ध में समाथति का आदेश्य और निर्णय 

अन्तिम होता है। यदि सयुक्त बेठक के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 

वहुमत द्वारा उक्त विवाइग्रस्त विधेयक पारित हो जाता है तो उसे दोनों सदनों ढारा 

पारित मान लिया जाता है। 

प्राइवेट सदस्य विधेयक (शंश्थ० अआथ्यथर३! छ5)--सनू १९५३ से 

शुक्वार को होने वाली बेटको के अन्तिम ढाई घण्टे साधारणतया प्राइवेट सदस्यो के 

काम-काज के लिए निश्चित किए गए हैं। सदस्यो के काम-काज के अन्तर्गत दो बातें 

आती है। दे है--संकल्प और विधेवक । इन दोनों में किस पर किस शुक्रवार को विचार 

ही इसका निर्णय अच्यक्ष (आ०७श८७) करता है। व्यवहार में इसका बर्थ हे कि 
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पास इतत विधेयक के तम्वन्ध मे हों। समिति, विधेयक के वियय से सम्बन्धित विशेषज्ञों 
या ऐसे छोगो की राय के सकती है जिनके हितो १र उपत पिघेयक झा प्रभाव पहने बाला 
हो। प्रवर समिति, विधेयक में संघोपन भी उपस्थित कर सकती है। यदि समिति 
ने विधेयक में परिवर्तन कर दिए हैं दो समिति विधेयक के प्रस्तावक से सिफारिश करती 
है कि वह सदन से प्रार्थना करे कि उक्त विधेयक को प्रमारित किया जाएं) और यदि 
विधेयक एक यार पहुछे ही प्रसारित हो चुका हूँ सो उसको पुनः प्रसारित कराएं। 
समिति के छिए बह आवश्यक है कि बह उक्त विधेयक के रग्वन्ध से तौन मास के अरदर 
या सदन द्वारा निर्धारित कालावधि में सदन को सनिवेदन प्रस्तुत करे । समिति का प्र्ि- 
वेदन, सदन के समक्ष समिति का चेयरमैन प्रस्तुत करता है, ओर यदि चेयरमैन उपस्थित 
न हो, तो कोई अन्य सदस्य भी कर सकता हैं। 

प्रतिवेदन स्तर (सिक्कृूण४& 800६० )--विभति टिपाय (फ्रां्रध्रा0ड कांड 
#७ा) सहित, यदि कोई हो समिति का प्रतिवेदन, सदत के सधिव के आदेश से पकाहिए 
कराया जाता है और उसकी मृद्रित प्र्तियाँ सभी सदस्यों को दे दी जाती हैं । भ्तिवेदत 
प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, विधेयक का प्रस्तावक निम्न प्रस्ताव रख सकता है--+ 

(5) प्रवर समिति द्वारा प्रतिनिवेदित विधेयक पर विचार किया जाएँ; था 

(४) समिति द्वारा प्रतिनिवेदित विधेयक को पुत' प्रवर समिति के पास आमाओं 
सहित अथवा आजाओ रहित भेजा जाए. था 

([#४) श्रतिनिवेदित रूप में विघेयक को जवमत-संग्रहू के लिए प्रसारित या 
पुन:प्रसारित किया जाए। 

यदि सदन विधेयक पर उसी रुप में विचार करना स्वीकार कर छेता है मिस 
रूप में प्रवर समिति ने प्रतिनिवेदित किया है, तो सदन में विधेयक के प्रत्येक लण्ड पर 
विचार किया जात, है और इस स्तर पर संशोधन प्रस्तावित किए जा सकते है। सरेंत 
का स्पीकर ही निर्णय करता है कि संमोधन स्वीकार किए जाए अथवा नहीं और वहीं 
अमकों संशोधनों में से कुछ संशोधत स्वीकार करके उच पर विचार करने की आजा मदन 
करता है) विधेयक का प्रथम खण्ड, प्रस्ताववा (ए००यर००) और विधेषफ के 
शीर्षक को विचारा्थ सबसे जन्त में लेते है। किन्तु प्रत्येक खण्ड पर मतदान अलग-अलग 
होता है। यहाँ पर द्वितीय वाचन समाप्त समझा जाता है। 

तृतीय चाचच (7॥6 6 800598 प्रतिवेदन स्तर और विचार: 
विनिमय के पश्चात्‌ विधेगक तृतीय बाचन के स्तर पर पहुँचता है! तृतीय चाषत 
विधेयक के पक्ष में दलीले दी जाती हैं। व्यय की बारीफियों को दछीछो में नही देसे व्या 
जाता; केवल ऐसे तथ्य उपस्थित किए जा सकते है जिनकी अपने वक्‍तव्यों कै समर्थन 
में आवश्यकता जान पड़े। दस स्तर पर मौखिक संधोधन भी रखे जा सकते है । 

पतीय बाचन के पश्चात्‌ यदि सदन के उपस्थित सदस्णें के वहुमत से उबत 
विधेयक पास कर दिया जाता है ठी उसे उस सदन हारा पारित खान लिया जाती है 
जिसमें कि वह युरस्थापित किया यया था। इसके वाद सदन के अध्यक्ष [सीकर मां 
चेयरमेन) द्वारा या सदन के सेवेंटरी दायरा उतता विधेवक का प्रमाणीकरण_ (्प॥श- 
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विधेशक सम्बन्धित संशोधनो सहित दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। यदि 
लोक-सभा, राज्य-सभा के किसी संशोधन को स्वीकार नही करती है, तो भी उक्त धन 
विधेयक दोनों सदनो द्वारा उसी रूप में पारित मान लिया जाता है जिस रूप मे कि वह 
लोक-सभा द्वारा पारित किया गया था । यदि राज्य-सभा धन विधयक को चौदह दिन 
के अन्दर लोक-सभा को अपनी सिफारिशो सहित वापस नही करती, तो भी चौदह्‌ दिन की 
कालावधि के वीत जाने पर उक्त धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित 
मान लिया जाएगा जिस रूप मे कि लोक-सभा ने उसे पास किया था। जब कोई विधेयक 
राष्ट्रपति के समक्ष उसकी स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है तब उस समय वह 
उपवन्ध लागू नही होता जिप्तके द्वारा राष्ट्रपति विधेयक को सदनों के पुनविचारा्थ लौटा 
सकता है। 

संविधान थे धन विधेयकों की परिभाषा की है। कोई विधेयक धन विधेयक 
समझा जाएगा यदि उसमे निम्नलिखित विपयों में सब भ्रथवा किसी से सम्बन्ध रखने 
वाले उपवन्ध प्रन्तविष्ट हैं,! अर्थातु-- 

(क) किसी कर का आरोपण (४90०४४०॥), उन्सादन (0०४०४), 
परिहार (७४०००७४४०॥) या विनियमन (7०४ण७४००) ; 

(ख) भारत सरकार द्वार धन उधार लेने का, अथवा कोई प्रत्याभूति 
(8०»7७॥0००) देने का भ्रथवा भारत सरकार द्वारा लिए गए भ्रथवा लिये जाने वाले 
किन्‍्ही वित्तीय आभारों से सम्बद्ध विधि के सशोधन करने का विनियमन; 

(ग) भारत की सचित निधि (0०४४०४०४८०१ 70) अ्रथवा श्राकस्मिक 
निधि (०००४४०४०००४ ए7०) की अभिरक्षा, ऐसी किसी निधि में धन डालना भ्रथवा 
उसमे से धन निकालना; 

(घ) भारत की सचित निधि मे से धन का विनियोग; 

(डर) किसी व्यय को भारत की सचित निधि पर भारशित व्यय घोषित करना 
अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना; 

(च) भारत की संचित निधि के या मारत के छोक लेखें (9प)॥०0 8९९००ए्प७) 
के मद्दे धन प्राप्त करना अथवा ऐसे घन की अभिरक्षा (००४४००१७) या निकासी (7857०) 
करना अथवा संघ या राज्य के लेखाओ का लेखा परीक्षाण (०१४); और 

(छ) उपखण्ड (क) से (च) तक में उल्लिखित विषयो में से किसी का आनु- 
पंगिकर कोई विपय। 

घन विधेयक को परिमापा करते समय प्रारम्म के यदि (०गॉए) शब्द पर 
विशज्ञेप ध्यान देने की जरूरत हैं। सविघान ने दो शर्ते निर्धारित की हैं और उन्ही शर्तों 
के धूरा करने पर कोई विधेयक धन विधेयक माना जा सकता है | प्रथमत :, धन विधेयक 
का सम्बन्ध उन सभी वातों से होना चाहिए जिनका अनुच्छेद ११० (१) में वर्णन किया 


न अनुच्छेद ११० 
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शुनवार के यथाक्म से प्राइवेट सदस्यों के गंकल्पों और विधेवकों पर विचार होता है। 
प्राइवेट सदस्यों के विधेयक निर्माण सम्बन्धी मफरिया 3 छ विशेष बालों को. छोड़ 
कर वही है जो सरकारी विधेयकों को है। किमी भी विद्ेयक वे पुरत्त्यापित करें 
की सुचना के साथ उस विधेयक के उद्देश्य और कारणों का वर्णन, उ्त विधेयक की उुरः 
स्थापनाथ भोर विचारय राष्ट्रपति की मिफारियें अयबा स्वीकृति, विवेयक के कारण 
होने वाले आधिक व्यय का ज्ञापन इत्यादि बातों ८।॥ ब्यौरा होना चाहिए।। नि 
विधेयक में किसी प्रकार को कमी हो अथवा बह दोषपूर्ण हो तो उसको पुर:स्थापदा की 
भूचना को अस्वीकार भी किया जा सदता है। स्पीकर यदि समझे कि किसी विधेवक 
को 'र्य-यूचि (7.90 ०! छएथं॥ए४3) में सम्मिल्तित करना उचित नहीं तो उतते 
पास यह अन्तवंतिती शवित है फि वह उत्त विधेयक सम्बन्धी सूचना का नियेध हर दै। 
प्राइवेट सदस्यों के विधेयकी और संकल्पों के लिए स्पीकर द्वारा एक वर्ष के लिए मनीतीर 
पन्द्रह सदस्यों की एक समिति भी होती है। इन्ही सदस्यों में से किसी एक को स्मीफर 
इस समिति का चेयरमैन नियुक्त +रता है। यदि उपाध्यक्ष (70090७/ 800४७] 
इस समित्ति का सदस्य दो नो बह स्वतः ही उस समिति का चेयरमेन बना दिया जाता है। 


वित्तीय कातुन निर्मास 
(#िक््ससंशा 7.6599900) 

वित्तीय प्रक्रिया (#9श०ंग 7०2००००७००)-- मारतीय संसदु की विती4 
कामून तिर्माण की प्रक्रियः में वही सिद्धान्त काम करते है जिन पर ग्रिटिश समद में वित्तीय 
विधान विर्माण होता है। प्रथमत: घन विधेयक दोनों देशों में सस्तरिमण्डल की ओर मे 
ही पुरःस्यपित किए जा समते है! दितीयतः भारतीय दोकसगा ही टिवियर कॉमर्स 
बी तरह प्रदाय (5थ१७४०७) स्वीकृत कर सकती है और वही करारोपण अथवा पेश 
कर (80088) रुगा सकती हैं अन्तणः, दोनों ही देशों मे कशरोपण (इष्प्कींग्णो 
भिनियोग (ब्कूए/०फुर्टधंगा3), और सार्वजनिक निश्चि (#ए6 भाव) ने दब 
करने के लिए व्यवस्थापिका को आज्ञा आवश्यक है। 

धन विवेयक (2०४०७ ए80)--झंविधान ने. धन विवेयवों के लिए 
विशेष प्रक्रिया निर्धारित की है। ऐसा इसलिए निर्धारित किया गया है कि घत विवेयर्क 
के सम्बन्ध मे लोक-समा की स्थिति सर्वोच्च रहे। संविधान ने स्पष्टतया उपबरन्धित 
किया है कि धन विधेयक राज्य-सभा में पुरःस्थावित नहीं किए जा सकतें। जेल कोई 
धन विधेयक लोक-सभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, उसे छोक-सभा के स्तीकर 
इस आदेश सहिंत राज्य-्समा को मेज दिया जाता है, कि उबत विधेयक घन व 
हैं, और इस सम्बन्ध में स्पीकर का निर्णय अन्तिम है। राज्य-सर्मा किसी धन 028 
को स्वीकृत नहीं फ़र सकती, कित्तु राज्य-सभा घन विधेयक के अ्राप्त होते के चौंदहे जि 
के अत्दर उसे अपनी सिफारिशों सहित लोक-समा को अवश्ष्य वापस कर देती हैं। 5 
लोक-सभा चाहे तो राज्य-सभा की किसी सिफारिश या सिफारिशों की मनि वी मे ह 
यदि छोक-सभा, राज्य-समा को किसी सिफारिश को स्वीकार करती है, तो ते 
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(क) राष्ट्रपति की उपलब्धियाँ (थ्राणप्रशक्मांई) और भत्ते और उस पद 
से सम्बन्धित अन्य व्यय; 

(ख) राज्य-सभा के समायति और उपसमापति के वेतन और भत्ते तथा 
लोक-समा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतत और भत्ते; 

(ग) भारत सरकार वर भारित कर्जे और उनका व्याज, निक्षेप निधि व्यय 
(शंग्रासशड् पते थाध्ाह०3) ; निष्कयण व्यय (700&गएधंणा दाभ्यट०8) तथा ऐसे 
अन्य व्यय जिनका सम्बन्ध कर्जे लेने से हो अथवा कर्जो के निप्कयण था तदर्थ सेवाओं 
से हो; 

(घ) (४) उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को अथवा उनके सबन्प में दिए 
जाने वाली उपलब्धियां, भत्ते और एशनें; 

(४) संघीय न्यायालय को या उसके सम्बन्ध में दी जाने वाली पैद्नें; 

(४४) ऐसे किसी उच्च न्यायारूय के न्यायाधीश को या उसके सम्बन्ध में दी 
जाने वाली पैणने जो मारत भू-माग में सम्मिलित किसी क्षेत्र पर क्षेत्राधिकार रखता 
हो अथवा जो इस सविघान के प्रवर्त्ती होने से पूर्व किसी ऐसे प्रान्त मे क्षेत्राधिका र रखता 
हो जो भारत संघ वंग एुक राज्य माना जाता हो । 

(ड) भारत के नियन्त्रक और महालेखा परीक्षक (0०ाएछ#गोल' शाप॑ 
4ैपरवा।07 0णाणव।] ०६ ॥49) को या उसके सम्बन्ध में दिए जाने ब्ाले वेतन, 
भत्ते और पैशनों के सम्बन्ध मे घनराभिया; 

(च) किसी न्याथाऊुय या पचाट-न्यायाधिकरण के निर्णय आदेश या पंचाट 
निर्णय (+४०:५) की ज्ञर्तों के अनुसार दायित्वों को भरने; पथा 

(छ) और कोई विश्येप व्यय जिसे संसद्‌ या संविधान विधि हारा देना आवश्यक 
कर दे। 

भारत की सचित निछि में से जो १छ व्यय किया जाता है उस पर संसद्‌ अपना 
निर्णय नही दे सकती किन्तु ऐसे व्ययों पर संसद्‌ के किसी भी सदन में विचार -विनिमय 
किया जा सकता हैं। किल्तु अन्य प्रकार के व्यमों के बारे में छोक-समा की अनुमति 
आवश्यक है और उनके वारे मे अनुदाम-सम्बन्धी माग (व०णश्याते 60 हाश्ा।&) 
संसद में की जाती है। छोक-सभा को अधिकार है कि वह किसी माग को स्वीकार कर ले 
था अस्वीकृत कर दे अथवा स्वीकार तो कर ले किन्तु मांग के धन मे कुछ कमी कर सकती 

है। किन्तु राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना किसी मी अनुदान की माग नहीं की जा 
सकती [ हे 

' वित्तीय विधान निर्माण में विभिन्न स्तर (8088०3 77 काबालंश ॥,6(28- 
]980०॥)--वाधिक वित्त विवरण अथवा आय-व्ययक को पाच स्तर पार करने पहुते हूँ 
जो निम्न हैं: (१ ) पुर:स्थापना अथवा उपस्थायन [ग्राफण्वालांण तक शाढभा- 
/७प०७), (२) पर्याडोचन अथवा सामान्य विचार-विनिमय (धछाथणं 78९०7४अ०४); 
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गया हैं। द्वित्तीयत', किसी धन विधेवक के उपबन्धों का सम्बन्ध केवल उन्ही विषयों से 
हीना चाहिए, इनके अतिरित किसी अन्य विपय से नही । इसलिए ऐसा कोई धन विधेयक 
अधिनियमित नही हो सकता जिसके द्वारा सविधान-विधि के आदेशों के पाछन में अन्यथा 
बाधा उपस्थित होती हो । घन विधेयक तो सीधा-सादा धन विधेयक ही होना चाहिए। 
ऐसा कोई विधेयक जिसके द्वारा जुर्मनो, अन्य अर्थ दण्डों का आरोपण (फशाशे।६७), 
अथवा अनतृज्ञप्तियों के छिए फीसों (7९८४८० #८४) की अथवा किसी स्थानीय 
प्राधिकारी द्वारा करारोपण की व्यवस्था होती हो, घन विधेयक (3!णा०्छ़ गत) 
या वित्त विधेयक (कोफश्याथंव) 39) दही माना जाएगा।' जिस समय कोई घने 
विधेयक राष्ट्रपत्ति के सम्रक्ष उसकी स्वीकृति के छिए प्रस्तुत किया जाता है, उस 
समय उक्त विधेयक के साथ छोक-समा के अध्यक्ष या स्पीकर का यह प्रमाण-पत्र था 
संदिफिकैद भी होना चाहिए कि सम्बन्धित और संलग्न विधेयक एक घन विधेयक ही 
है। ससद्‌ द्वारा पारित घन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति देने मे इग्कार नहीं 
कर सकता। सखद्‌ की वित्तीय मामलों में सर्वप्रघानता होने के कारण ही ऐसी 
स्थिति हैं। 
आयन-ध्ययफ (70० 008०)--प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में संसद के 
दोनों सदनों के समक्ष राग्ट्रपति, भारत सरकार की उस बर्ये के लिए प्रावक्नल्ित श्राप्तियों 
और व्यय का वितरण रखवाएगा जिसका नाम वाधषिक वित विवरण अथवा 'जाग- 
व्ययक' होगा ।* वित्तीय वर्ष का अर्थ उस वर्ष से है जो प्रथम अप्रेछ को प्रारम्भ होता 
है। भारत में आय-व्ययक या वापिक वित्त विवरण, ससद्‌ के समक्ष दो भागों में प्रस्तुत 
किया जाता है। एक तो रेलवे का आय-व्ययक और दूसरा सामान्य आय-ब्ययक' । रेहवे 
आय-व्ययक में केकछ उन्ही प्राप्तियों और ब्ययों का समावेश रहता है जिनका सम्बेस्ध 
रेलो से होता है और इस रेलवे आय-ब्ययक को अलग से रेल मनन्‍्त्री ((४ीक्रांडेल' शिः 
फक्याए०३४) प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत सामान्य आय-ब्ययक में मारत सरकार के 
सभी विभागों के प्रावकलन (०४४॥७४६०७) रहते हैं; केवल रेलवे विभाग छोड दिया जाता 
है और इस आय-व्ययक को वित्त मनन्‍्त्री (#%0॥09 उ्रा/०:) संसद के समझ अस्टेंत 
करता है। किल्तु आय-व्ययक प्रस्तुत करने की प्रक्रिया दोनों आय-व्ययको में समान हैं 
चाहे वह रेलवे का आय-व्ययक हो, चाहे सामान्‍य आय-व्ययक हो। 
आउन्ब्ययक अथवा वायिक वित्त विवरण में, दिए हुए व्यय के प्रददंकलनों मे 
ओ व्यय इस सविधान में भारत की सचितें निधि पर भारित व्यय के रुप में करण हैं 
उसकी प्रूषि के छिए जवैक्षिप राशियाँ तथा भारत की संचित निधि से किये जाने वाले 
अन्य अस्याप्रित व्यय को एूति के लिए अपेक्षित रागिया पृथक्‌-तृयकऋ्‌ दिखाई जाती हैं तथा 
* उसका राजस्व छेखे पर होने वाले व्यय से भेद किया जाता है।* भारत मी सचित 
निधि में से निम्न व्यय किए जाते हैं :--- 





7. अनुच्छेद १६० (२) और अनुच्छेद ११७ हि ॥ 
2. अनुच्छेद ११२ (१) 3. जनुच्छेद ११२ (२) 


केद्ीय आसन (ऋमशः) 997 


नही हैं। केवछ लोक-सभा ही झासन की मागों पर मतदान कर सकती है; राज्य सभा 
श्म अधिकार से वंचित है। प्रत्येक मांग के सम्वाध में लोक सभा को निभ्त शक्तितयां 
हैं: (7) वह मांग को स्वीकृत कर सकती है; (४) मांग को अस्वीकृत कर सकती 
है; अथवा (7) मांग की शाज्ि को घटा प्कतो हैं! किन्तु लोक-सभा किसी मांग 
वी राशि को बहा नही सकती; किसी अनुदान के लक्ष्य को मही बदल सकती और न 
किसी अनदान के विनिय्गेग पर कोई दझर्तें छगा सकती है। 

आगणनों के सम्दस्ध में वाद-विवादों पर कितना समय व्यय किया जाय, यह 
निर्णय सदन के नेता से परामर्श करके किया जाता है। विभिन्न मस्ताऊु्यो के पिझसे 
वर्ष के क्रिया-कछापों से सभी सदस्यों को अवगत कराग्रा जाता है। जब किसी मन्‍्त्राछय 
की मांगों पर अनुदान का समय आता है, उस समय सम्बन्धित मन्त्राऊूय की पिछले जर्ष 
की ऊारंवाइयों की परीक्षा होती है; और वाद-विवाद का लक्ष्य मुख्यत: मन्त्रालय के 
पिछले वर्ष के क्रिया-कछाव और उसकी प्रश्मासनिक नीति ही रहते है। किन्तु वास्तविक 
वाइ-विवाद उस समय होता है, जबकि मागो पर सशोधन उपस्थित किये जाते है। 

भागों पर मतदान निश्चित दिन समाप्त ही जाना आवश्यक है अन्यथा समापन 
(००७४० ) का भय है और सभी बची हुई मार्गों पर मतदान हो जाएगा और तदनुसा< 
उनको समाप्त कर दिया जाएगा, चाहे उन पर वाद-विवाद और विचार-विनिमय सभ्यक्‌ 
रीति से हो सका हो अथवा नहीं। 

(४) विनियोग विधेयक (7४० 4997०फुर्ंगधंगा फ्रेगी )--अगला स्तर 
विनियोग विधेयक पर विचार-वितिसय करना है और उसे सविधि का स्वरूप प्रद/स 
करना है। लोक-सभा द्वारा सभी स्वीकृत मांगे और जितना भी व्यय देश की सचित्त 
निधि पर प्रमृत है; सभी को मिलाकर एक विधेयक का स्थरूप दे दिया जाता है जिसको 
वार्सिक विनियोग विधेयक कहते है। इस विधेयक के विभिन स्तरों को कितन/-किंतना 
समय दिया जाए, इसका निर्णय छोक-समभा का स्पीकर ही फरता हैं और उदत विधेयक 
का द्वितीय वाचन सामान्य होता है। जिस समय विधेयक पर विचार होना प्रारम्म होता 
है, बाद-विवाद केवल उन्ही मदो पर होता है जिन पर आगणनो के बाद-विवाद में विचार 
नही हुआ हो। प्रस्तावित व्ययों को कम करने वाले सभोधन ही उपस्थित किए जा सकते 
है। सदन ने जिन अनुदानों को पहले ही स्वीकृत कर लिया है, उन पर मंशोधन प्रस्तुत 
नहीं किए जा सकते; न अनुदान के लथ्य को बदला जा सकता है और न उस धनराशि 
में परिवर्तेत किया जा सकता है जिसकी अदायगी भारत की सचित निधि से 
होनी है। 

जव विनियोग विधेयक अपने जीवन के सभी स्वरों को पार कर लेता है, तव 
उस पर अन्तिम मतदान होता है; और यदि छोक-समा उसे पास कर देती है, तो सदन 
का स्पीकर उसको धन विधेयक के रूप में प्रमाणीकृत करता है और तब वह राज्य-समा 
मे भेज दिया जाता हैं। राज्य-समा अपनी सिफारियों सहित उक्त विधेयक को चौंदह 
दिन के अन्दर लोक-सभा को वापस कर देती हैं। छोक-समा यदि चाहे तो राज्य समा 
की सिफारियों को स्वीकार करे, चाहे तो स्वीकार न करे । राष्ट्रपति की विनियोग विधेयक 
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और प्रावकलन समिति (एज्वंधावा ०3 एणाणयां/००) का उल्लेख करता आवश्यक 
होगा। 

प्रवर समितियां (890७ (०ण०णा।००७)--प्रतर समितिया पृथक्‌-पृथक्‌ 
विधेयकों के छिए नियुक्त की जाती है और उनका काम उन विधेयकों की छान-वीन 
करना, तह्रिपयक पूछताछ करना अथवा सामग्री सग्रह करना होता हैं। विधेयकों की 
पृछताछ सम्बन्धी अन्य समस्याओं के विस्तारपूबंक परीक्षण के लिए प्रवर समितिया 
एक सुविधाजनक साघन सिद्ध हुई हैं। वास्तव में सदन के पास इतना समय नहीं होता 
कि वह विचारणीय विषय के हर पहलू पर अच्छी और पूरी तरह से विचार कर सके । 
अब सव स्वीकार करते है कि प्रवर समिति द्वारा किए गए विस्तृत परीक्षण द्वारा विधेयक 
में वस्तुतः आवश्यक सुधार हो जाता है। 

प्रवर समिति के सदस्य सदन में से ही नियुवत होते है, अथवा सदन द्वारा चुने 
जाते हैं अथवा स्पीकर द्वारा मनोनीत होते है। सदस्यो की नियुक्ति का प्रस्ताव रखने 
अथवा उनको मनोनीत करने से पूर्व उनसे समिति के लिए कार्य करने की सहमति का 
निश्चय कर लिया जाता है। उन सदस्यों में से क्रिंसी एक को स्रीकर उस समिति का 
चैयरमेन बनाता है। यदि उपाध्यक्ष (0०99 59०05०7) उस समिति का सदस्य 
हो तो उसे ही चेयरमेन बनाया जाता है। बुल सदस्यों मे से एक तिहाई की उपस्थिति 
गणपति (0४०:०ण) “समझी जाती है। बहुमत ही समिति का निर्णय माना जाता 
है। सदस्यों के समान मत पडने पर चेयरमैन को निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त 
है। प्रवर समिति अपनी उपसमिति भी बना सकती है। समिति की बेठके एकान्त में 
सामान्यतया ससद्‌ भवन में किसी स्थान पर होती है। समिति गवाही देने के लिए 
किसी भी व्यक्ति को बुला सकती हैं और सम्बन्ध रखने वाले कागज-पत्रो को पेश करने 
के लिए भी कह सकती है। चेयरमैन ही समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। वे सदस्य 
जिनका मत बहुमत से नही मिलता अबनी विमति का सक्षिप्त विवरण भी दे सकते है । 
स्पीकर को समिति की प्रक्रिया की व्यवस्था और उसके कार्य के गठन के वारे मे निर्देश 
देने के अधिकार प्राप्त हैं. हु 

संयुक्त समितियां (उ०7४. 0०्पमा#००४)--दुहरी कार्यवाही से बचने के 
लिए कभी-कभी -विधेयक दोनो सदनो के सदस्यो से वनी हुई सयुक्‍त समिति को सौप दिया 
जाता है। ऐसा करने से एक तो समय की बचत होती है, दूसरे यह दोनो सदनों के 
प्रतिनिधियों में परस्पर जानकारी, सद्भावना और सहयोग बढाने में सहायक सिद्ध होता 
हैं। जब किसी सदन में किसी विधेयक को सयुकत समिति को सौपने का प्रस्ताव पास 
है। जाता है तब वह भ्रस्ताव दुसरे सदन में उसकी स्वीकृति के लिए मेजा जाता है । 
विधेयक का अधिकारी-सदस्य (०क9०-ंत्र-एध्वा8०) उक्त समिति के लिए अपने 
तथा दूसरे सदन के सदस्यो की सख्या और नामो को भी सूचित करता है। सयुक्त समिति 
के लिए लोक-समभा और राज्य-मगा के सदस्यों का अनुपात दो-एक (२: १) का 
रहता हैं। 

लोक-लेखा समिति (70० एफ्ा० सै०००एा९३ 00ण्ं/००)--ह समित्ति 
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पर स्वीकृति केवछ एक औपचारिक क्रिया है। राष्ट्रपति किसी धव-विधेयक को 
पुनविचा राथ तही लौटा सकता । 

(५) दित्तीय विधेयक (१॥७ एफ फ )--+सरकार, आयाभी व के 
डिए जिन वित्तीय प्रस्तावों को संसद्‌ में प्रस्तुत करती है, उन्ही प्रस्तावों को लेकर वितीय 
विधेयक की रचना होती है और यह विधेयक भी संसद्‌ में उसी समय एुर.स्थापित किया 
जाता है जिस समय कि वापिक वित्त विवरण या आय-त्ययक । वित्तीय विधेयक के सम्बन्ध 
में भी वही कार्य-प्णाली अपनायी जाती है जो अन्य घन विधेयको के सम्बन्ध में अपनागी 
जाती है। हितीय वाचन में वित्तीय विधेयक के ऊपर जो पर्याछोचन होता है, वहू केवल . 
सिद्धान्तों वक सीमित रहता है । केवछ प्रवर समिति में विधेयक पर विस्तारपूर्वक विचार 
किया जाता है तभी संभोधन उपस्थित फिये जा सकते हैं। भ्रतिवेदन स्तर के बाद प्रत्येक 
लण्ड और धारा पर अलग-अलग विचार किया जाता है और संझ्ोधन केवल ऐसे अरस्तावों 
के सम्बन्ध में प्रस्थापित किए जा सकते हैं जिनमें किसी कर में कमी करना या उसको 
समाप्त करना अभीष्ट हो । प्रोवीजनल कलेक्शन ऑफ टेक्सेज ऐक्ट, १९३१ (?०- 
शर्म 00॥९०४०॥ ०९ १४५०७ 4०५, 037 ) के अनुसार वित्तीय प्रस्ताव, वर्गविक 

विज्न विवरण के पुर:स्थापित करते ही अमावी हो जाते है। वित्तीय विधेयक का अप्रैल 
के अन्त तक पारित हो जाना अत्यावश्यक है। 


संसदीय समितियां 
(एक्र+॥णात्ाप्वाए 60णाम्रं+#8९७) 


समितियों की नियुक्ति का सिद्धान्त आधुनिक सुग के विकास का परिणाम नहीं 
है। यह प्रथा तो संसद्‌ जितनी दुरामी है। दिटिश संसद्‌ अपने गठत के शीघ्र पश्चात्‌ 
इस वात का अनुभव करने लग पड़ी थी कि वह एक विचारशील सस्था के रूप में अपना 
सारा' कार्य प्रभावपुर्ण और सुचारु ढंग से नहीं करती। अतएव उसने समितति-निमुकिति 
की प्रथा को आरम्म किया और समितियों को अपने कार्य पर अधिक विस्तार से विचार 
करने का काम सोपा। संसदीय कार्य की वृद्धि के कारण और उस कार्य को सरल, पुर 
और अविलम्ब ढंग से निपटाने की दृष्टि से इन समितियों के उपयोग और स्या में 
बी वृद्धि हो गई है। अब कॉमन समा विधि निर्माण के समय और उन विपयो में जिनका 
निर्णय और निर्धारण ससद्‌ द्वारा किया जाता है, समितियों की विशेषजञतापूर्ण छान 
बीन पर अधिक भरोसा रखती है। 

भारत में ऐसी समितियों का इतिहास १८५४ से प्रारम्म होता है जब यहाँ 
सर्वप्रथम विधानमण्डल को स्थापना हुई थी। बतमान समितियों को इस प्रकार वाद 
जा सकता हैं: (१) तदर्थ (मे प्र००) अमल ॥ (२) वे समितिया जो हर 
नहीं है (१०४-वैप 4००) । पहले प्रकार की स के अन्दर 20020 #% 
संयुक्त समितियों छा समावेश होता है और अन्‍य समितिया अपने कार्यों के अनुसार के 
श्रेणी के अन्तर्गत आ जाती हैं। यहा पर प्रवर और संयुक्त समितियों (हव९०० ६ क्रय 
चछांग्रा (०फ्रआा६६९९७), लोक लेसा समिति (शयाजाए 200०णा[३ 0०ऊण ००) 
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करके कष्ट-निवारण के लिए सुझाव देती हैं। कोई मन्‍्त्री इस समिति का सदस्य नहीं 
वन सकता; विशेषाधिकार समिति (0०एण॥६६०७० ० एपशा०ट०3) जिसके १५ सदस्य 
होते हैं और जो सदन के विश्येपाधिकारों के मग होने की झ्िकायतो की जाच करती है; 
विश्वास समिति (00०७ 0 (0४6. 4550720०68) जिसके १५ सदस्य होते है 
और जो इस बात पर विचार करती हूं कि सरकार द्वारा सदन को दिये गए विश्वास कहां 
पैक कार्यान्वित किये गए है (राज्य सभा में ऐसी कोई समिति नही है); अनुपस्थिति 
समिति ((०णराांध०० 0 4056706 ०६ गरवा0श5 )जो उन सदस्यों की अनुपस्थिति 
पर विचार करती है जो ६० दिन या इस से अधिक अवधि के लिए सदन में उपस्थित न 
हैए हो (इस आशय की कोई समिति राज्य समा मे नही है); कार्य सम्बन्धी सलाहकार 
समिति (छपझंप०88 4040 5077 0०ए77४००) जिसका अध्यक्ष स्पीकर स्वय होता है और 
जिसमे डिप्टी स्पीकर भी एक सदस्य के रूप मे काम करता हैं। यह समिति सदन के 
कार्य के लिए समय निश्चित करती है; गैर-सरकारी विधेयक समिति (0000॥/#0७ 
ण फलंए४६० तप 8 धयात 803०घ४०४४) जो गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा पेश 
किग्रे गए विधेयकों पर विचार करने के छिये समय निश्चित करती है, नियम 
समिति (8५9७3 00एण्रा।४०७ ) जो सदन के कार्य्यं सम्बन्धी नियमों पर विचार करती 
है और आवश्यकतानुसार उनमे संशोधन करने के लिए सुधाव देती है। इसी भ्रकार 
सदन के काम को सुचारू ढंग से चलाने मे सदस्यों की सहायता के छिए तीन और समितिया 
| 


विधि निर्माण सम्बन्धी प्रदत अधिकार (70००६३४०१ [080800#00)--- 
राज्य के क्रियाकलाएों की वृद्धि के आवश्यक परिणामस्वरूप विधि-निर्माण के का में 
पर्याप्त वृद्धि हुई है, विशेषकर इसलिए कि राज्य का उद्देश्य समाजवादी समाज की स्थापना 
करना है। चूकि विधानमण्डल के लिए इतने अधिक कानून जो विस्तृत भी हो बनाना, 
अस्म्भव हो जाता है अतएवं कार्यपालिका को अधिकार देना आवश्यक ही नही हो जाता 
अपितु ऐसा करने से वचना नितान्त असम्भव हो जाता है। प्रदत्त विधि निर्माण सम्बन्धी 
अधिकार प्रायः कानून के उपबन्धो को छागू करने के सम्बन्ध में छोटे-मोटे मामलों से 
होता है। परन्तु ऐसा सवंदा नही होता । भारत और दूसरे देशो में ऐसे उदाहरण मिलते 
हैं जहा सिद्धान्तो को निर्धारण करने की, टेक्‍्स लगाने की, ससद्‌ द्वारा बनाए 
गैए अधिनियम में समोधन करने की और नए अपराधों और उनके दण्ड निर्माण की 
गकितिया सौपो गई हैं। निस्सस्देह ये विधि सम्बन्धी प्रदत्त अधिकार के अधिनियमित 
उप्राहरग है पर इनकी सर्या कम नही है। इसके अन्तर्गत बनाएं गए नियमों के पीछे 
नून की बवित होती है और यदि ये मूल अधितियम की दृष्टि मे अवध नहीं ठहरते 
तो इन्हें स्याय(छूथ में भी छछकारा नही जा सकता। 


$ए82205:०॥ ह९३४४ए85 
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विनियोग लेखा ($छ]70फापांणा +००एएात ) पर विस्तार से विचार करती है और 
इसे प्रावकलन रामिति (उ2386फ4/6४ (०७४०० ) का जुड़वां माई माना जाता है।इस 
समिति के २२ सदस्य होते हैँ जिनमें से ७ सदस्य राज्य-सभा के होते हैं। तदस्यों का 
चुनाव आनृपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अतुसार एक वर्ष के लिए होता है और कोई 
मनन्‍्त्री इसका सदस्य नहीं वन सकता। इस समिति का प्रधान कोई वरिष्ठ गैस-सरकारी 
सदस्य होता है और वह स्पीकर द्वारा चुना जाता है। 
लोक लेखा समिति का काम भारत सरकार के विनियोग लेखा को; सत्र प्रकार 
के केखा की जो सदत के सामने रखे जाते हैं और नियन्त्रक महाछेखा परीक्षक की रिपोर् 
का सूक्ष्म दृष्टि से निरीक्षण करना होता है। यह समिति अपने आपको सत्तुष्ट करने 
के लिए यह भी देखती है कि लेखा मे दिखाया हुआ धन वैध-रूप से व्यय हुआ है, कि व्यय 
उस प्राधिकार के अनुसार हुआ है जो इसे नियमित करता है और मियम के अनुसार 
ही पुनविनियोग (70-भ०77०%४ं४४४०)) किया गया है! समिति का कार्य राज्य तिगमो 
(90909 (0०००४४४०७७).. और स्वायत्तशासी और अर्धस्थायत्तशासी संस्थाओं की 
निर्माण-योजनाओं का परीक्षण फरना भी होता है। यह समिति भी सदन के सम्ध्फ 
अपनी रिपोर्ट रखती है। जनता के धन के ऊपर संसदीय नियन्त्रण रखने के लिए वह 
समिति एक सशक्त ओर आवश्यक साधन है। 
प्रावकलन समिति (70० कऋ&#॥४609. 00077/००)--सखार को दिए 
जाते आले अनुदानों के ऊपर संसदीय नियन्त्रण स्थिर रखने के लिए और उनके वास्तविक 
विनियोगों की देख-रेख के लिए संसद्‌ अपनी दो समितियों द्वारा छोक-लेखा (९० 
43०००घ7६5) पर कडी नजर रखती है। उन समितियों के नाम प्राककलन समिति और 
लोक लेखा समिति है। १९५२ में वहली बार सदन वे स्थायी वित्तीय समिति के स्वात 
पर प्रावकलत समिति बनाई गई थी। इसके सदस्यों की संख्या तीस होती हैं! इनका 
चुनाव लोक-समा के सदस्थों में से एक बे के छिए आनुवाततिक प्रतिनिधित्व की पंत 
के आधार पर होता है। उपाध्यक्ष (09049 89००0००) इस समिति का चेबरमत 
होता है । 
इस समिति का कार्य वर्ष के आय-व्ययक के प्रावकलनन का सूक्ष्म निरीक्षण करती, 
व्यय भें कमी करने के सुझाव देना और संगठन में सुधार छाना होता हैं। यह समिति 
यह भी सुझाव देती हैं कि प्रावकलन किस रूप मे ससद्‌ के सामने रखने चाहिएं! मह 
समिति प्रा: उपसमितियों द्वारा कार्य करती है! एक उपसमिति एक या एक से अधिक 
विभागों के लिए होती है। उनकी रिपोर्ट सदन और सरकार दोनों को दी जाती है! 
आय-व्ययक (39080) के पास होने पर भी इस समिति का कार्य समाप्त नहीं ही 
जाता यह सारा वर्ष काम करती है और मिन्न-मिन्न विमायों पर आवश्यकतानुसार कड़ी 
नजर रखती हैं। कल 
इनके अतिरिवत सदन की कुछ और समितियां भी होती है. नो मिन्न-भिन्न उद्देश्यों 
से स्पीकर द्वार वाम-नि्दिष्ट याचिका समिति [एप 


को छेकर बनाई जाती हैं---जसे 252 
(०७ ०० 0०५४००७७) जो जनता की और से आईं याविकाओं और पिकायवी वर विर्चा 


अब्याय ७ 
उच्चतम न्यायालय 
(पता: 8070छघफ़ 00ए0ऋए) 


संघोष न्यायपालिका को आवश्यकता (76 ००१ ईठ पल कन्‍्तलग 
पंग्वाधंध9)--“सघात्मफ सविघान मे संघीय न्यायपालिका अपरिहार्य है।यह एक 
हो साथ सविधान का निवंचक भी हैं और संरक्षक भी और संघ के अवयवी एकक राज्यो 
के विवादों का निर्णय करने वाला न्यायाधिकरण भी है।'” सघ की यह आवश्यक 
शर्ते होती है फि संघ और अवयवी एककों के वीच ऐसा समझौता हो जाए जिसके अनुसार 
उसमे विवायी, वित्तीय और कार्यय्रालिका झक्तियों का वटवारा हो जाय। संघीय 
सरकार और राज्य सरकारें दोनो ही अपने-अपने अधिकारों के लिए सविधान के प्रति 
ऋणी हैं और दोनो के अधिकार-क्षेत्र पर साविधानिक उपबन्धों की मर्यादाएँ छूगी हुई 
हैं। जहा दोनों प्रकार की सरकारों के अधिकार-क्षेत्र टकराते है अथवा परिसीमित 
होते है, वही या तो संविधान के विभिन्न निर्वेचन के कारण, अथवा केन्द्र और एककों के 
अधिकारों के झारग विवाद उठ खट़े हो सकते है। इसलिए सघात्मक घासन-व्यवस्था में 
यह आवश्यक हू कि एक तटस्थ और निष्पक्ष निकाय हो जो सघ ओर सघ की व्यवस्थापिका 
तथा कार्यपालिका के प्रमाव से ऊपर हो, साथ ही एककों की सरकारों के प्रमाव-क्षेत्र से भी 
बाहर हो और इस प्रकार उक्त स्वतन्त्र निकाय आपस के विवादों को निपटा सके और 
संविधान की पवित्रता की रक्षा कर सके ! 
जिस संघ की भारतीय सविवान ने रचना की हैं, वह अवयवी एकक राज्यों के 
वीच किसी सधि अथवा करार का प्रतिफल नही है। फिर भी सघीय सरकार और 
भवयवी एकक राज्यों के बीच विधायी और प्रशासनिक अधिकारों का स्पष्ट विभाजन 
है। इसलिए सविधान ने उच्चतम न्यायालय को अधिकार दिया हैं कि वह भारत 
सरकार और राज्य सरकारो की बीच अथवा दो या दो से अधिक राज्यों की सरकारों 
के बीच के विवादों मे मौलिक अधिकारक्षेत्र का उपमोग करे और विवादों का निर्णय 
फरे।! एक अन्य महत्त्ववूर्ण कारण हैं जिस लिए भारत मे स्व॒तन्त्र न्यायपालिका की 
नति आवश्यकता हें। सविवान ने सघ को कुछ ऐसी झक्तिवा प्रदान की हैँ जो 
७० 
. अनुच्छेद १३१ । किन्तु भारतीय उच्चतम न्यायार॒व को मौलिक 
अविकारुक्षेत्र उसी प्रकार प्राप्त नही हैं जिस प्रकार कि अमेरिका और आस्ट्रेलिया के 
सविधानों ने अपने-अपने स्तवोच्च न्यायालयों को प्रदान किए है, जिनके आधार पर 
वे विभिन राज्यों के निवासियों के आपसी झगड़ो को अथवा एक राज्य के निवासी 
के दूसरे राज्य के निवासी के साथ झगडे को निपटा सकें। भारतीय संविधान के अनुमार 
ऐसे विद्राद उच्चतम न्यायाछय के समक्ष केवल अरील के रूप में ही आते हैं, यदि 
साविधानिक उपबन्धों के अनुसार वे विवाद उच्चतम न्‍्यायारूय में जा सकते है । 
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कि वे नागरिकों को गारण्टी किए गए जधिकारों की रक्षा करेंगे, साथ ही नागरिकों 
के मौलिक अधिकारों की रक्षा करते हुए समाज के अधिकारों और राज्य की सुरक्षा का 
मी खपारू रखेंगे। 
उच्चतम न्यायाहूय फी स्थापना और रचना (्‌ डडाबरजिांडजाएणा। बावे ॥6 
एणमाउपापधंण ०0 ३॥0 इप्रुगागृण्ता० 00ए५)--सत्रिधान ने भारत के उच्चतम 
न्यायालय की स्थावना का आदेश फिया हैँ जिसमे एक प्रमुख न्यायाधीश अयवा मुख्य 
न्यायाधिपति (0०९ उत5६०७ ०९ 700७) होगा, और जद तक संसद्‌ विधि हार 
और अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती, तव तक अन्य सात से अनधिक न्यायाधीश 
होगे।! १९५६ के सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की सख्या) अधिनियम (8पफ्राश्ा० 
(0००७ (खग्राफंए ०९ वण्वेहु०३) २०6, 956) द्वारा मुख्य न्यायाधिपत्ति को 
छोड़कर न्याम्राधीशों की अधिकतम संख्या १० कर दी गई। इस सख्या को १९६० 
में वशकर १४ कर दिया गया जिसमे मुल्य न्यायाधिपति भी सम्मिलित था। शेष 
काम को थीद्य समाप्त करने के लिए ३ न्यायाधीशी की एक नई वेंच बनाने की 
आवश्यकता अनुभव होने के कारण संख्या में यह वद्धि की गई थी। 
यद्यवि सविधान ने उपबन्वित फिया हैँ कि संसद्‌ विधि द्वारा उच्चतम न्याया- 
लय के लिए सात से अधिफ न्यायाधीश की व्यवस्था भी कर सकती है किन्तु सविधान 
ने ऐसा उपवन्ध नही किया है कि उच्चतम न्यायालय मे न्यायाधीशों की कम-से-कम 
सस्या क्या हो; किन्तु जब सविधान का आदेश हैं कि ऐसे किसी मुकदमे मे जिसमे विधि 
अत्तप्रेस्त हो जैसे संविधान का निर्वंचन” अथवा अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत मामलों 
के निर्गय में कम-से-कम पाच न्यायाधीश निर्णय करेंगे; तो यह निप्कर्प निकलता 
हैं कि उच्चतम न्यायालय किसी साविधानिक मुकदमे के सम्बन्ध मे अथवा अनुच्छेद 
१४३ के अन्तर्गत पराम्दायक कोई कृत्य उस समय तक नही कर सकता जब तक कि 
उसका बेच पूरा न हो और बेच में कम-से-कम प्राच न्यायाघीझो की उपस्थिति आवश्यक 
यहराई गई हू। इसके अतिरिक्त यह भी उपबन्धित किया गया हैं कि किसी साधारण 
अपीर को सुनते. समय यदि कोई न्यायिक बेच ऐसा अनुभव करे कि विवाद में सविधान- 
विधि अन्तर्गस्त है तो उक्त न्यायिक बेच उस प्रव्न को किसी ऐसी साविधानिक बेछ 
के निर्णयार्थ भेज सकती है जिसमे कम-से-कम पाच न्यायाघीश हो। * 
यदि किसी समय न्यायाधीशो की गणपूर्ति न* हों जो उच्चतम न्यायारूब के 
कल ]त+ 
. अनुच्छेद १९४ &. अनु ज्छेद १४५ 
$. जहां सविधात ते उपबन्धित किया है कि ऐसे मामछों को तय करने के 
लिए जिनमे साविधानिक उपवन्य अतग्रंस्त है अथवा अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत परामर्श- 
दायक कृत्यो के निवंहन में उच्चतम न्यायालय के कम-से-कम पााच न्यायाधीशों की 
बेंच बैठे, स्वथ उच्चतम न्यायालय के नियमों में उपबन्धित हैं कि “इन नियमों के 
अन्य उपबन्धों के रहते हुए प्रत्येक अभियोग या अरीक़ या वियय पर निर्णय देने के 
लिए एक ऐसा बेच आवश्यक होगा जिसमें कम-से-कम तीन न्यायाधीश हीगे जिनकी 
नियुवित प्रमुख न्‍्यायाधिपति करेगा ।”” 4 
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संधात्मक शासन-व्यवस्था के मौलिक अधिकारों से मे नहीं खातीं और भारतीय 
शासन-व्यवस्था संघात्मक होने की अपेक्षा एकात्मक ही अधिक है। श्री दुर्गादास बमु ने 
ठीक ही कहा हैं कि “उच्चत्तम न्यायारुय के साविधानिक निर्वेचनों के द्वारा ही केद्ानिग 
(००एघण०य) तत्वों और केन्द्रापप (प्लाप्मण्टि) तत्त्वों को वक्ष में रखा 
जा सकेगा ओर तमी संवियान द्वारा शक्तियों के वितरण की संघीय सरकार के अतिक्रमण 
से रक्षा की जा सकेगी ।६ 
उच्चतम न्यायालय की इस सम्बन्ध में उपपोगिता का वर्णन करते हुए श्री 
अल्लादि कृष्णस्वामी एय्यर ने कहा घा--“भारतीय संविधान का विकास बहुत कुछ 
उच्चतम न्यायालय के निर्णयों पर और उस दिला पर निर्मर करेगा जो वह संविधान 
को देगा । समय-समय पर जव सविधान का निर्वेचन किया जाएगा, उच्चतम न्यायाहुय 
को समाज के परस्पर-विरोधी वर्यों के हितों को ध्यान में रखता पड़ेगा। यह ठीक है 
कि संविधान का निर्तेचन ही सर्वोच्च अथवा उच्चतम न्यायारूय का मुख्य कर्तव्य है 
परन्तु फिर भी अपने कत्तंब्यों के निर्वेहत में समय और समाज की उस सामाजिक, 
आयिक और राजनीतिक परिस्थितियों की उपेक्षा नहीं की जा सकती जिन्‍्होंने सवि- 
घान की. पृष्ठभूमि तैयार की हैं। उच्चतम न्यायारुय को परश्पर विरोधी शवितयों में 
सस्तुलन रखना ही होगा। जिस समय संविधान का निर्देचन होगा, कभी तो ऐसा अतीत 
होगा मानो संघ को एककों की अपेक्षा वछ दिया गया है और कभी ऐसा भी प्रतीत होगा 
कि प्रान्तों और राज्यों को राष्ट्रवाद की अवेक्षा अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। 
उच्चतम न्यायालय सविधान का सरक्षक मी है। भारत के संविधान ने 
नागरिकों" के कुछ मौलिक अधिकारों को घोषणा को है और उतर अधिकारों का आइवा- 
सन दिया हूँ तथा यदि उक्त मौलिक अधिकारों का अतिकमण हो तो उच्चतम न्यवालय 
के द्वारा उक्त अधिकारों की रक्षा कराई जा सकती है।* तदनुसार, वारम्वार उच्चतन 
न्यायालय का दरवाजा खटखटाया जाता हैँ जब कमी कार्यपराछिका द्वारा कोई अदिश 
या कोई ऐसी विधि पारित की जातो हे जो मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण कस 
हो; और ऐसी अवस्थाओं में उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित आदेश था व्रिधि के 
न्यायक्नगत॒त्ा पर निर्णय की याचना को जाती है। भारत के प्रथम मह[त्यायवादी 
(2४#0०509-(90९:०) श्री एम० सो० सीतलवाड ने २८ जनवरी, १ धर को 
उच्चतम ग्यायाल्‍ूय के प्रतिप्ठापन के अवसर पर उच्चतम न्यायालय के गो वर 
बोलते हुए कहा था---“संविवान ने विस्तार के साथ मौलिक अधिकारों को गिनाया 
हैं और कुछ ऐसे मी उपवन्ध सविधान मे हैं जिन्होंने उक्त मौलिक अधिकारों पर 
मर्यदित किया है इसलिए उच्चतम न्य(यारूव को अत्यन्त बुद्धिमत्ता और वीरक्षीर 
विवेक के साथ उक्त उपवन्धों का निर्वेचन करता होगा। स्यायाछयों का दायित्व होगा 
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4. अनुच्छेद ३२ 


उच्चतम न्यायादय 3007 


के प्रारूप में ऐसा उपवन्ध सहीं था झरि ब्काछय ने झरने थाके विधिवेत्ता छोग भी 
उच्चतम न्यायारूय के न्यायाधीश पद पर नियुवव हो सकते हे। बिसतु जिस समय 
संविधान के प्राहप पर विचार हो रहा था उस समय प्रसिद्ध कानन प्रवीण या विधि- 
वेत्ताओं फो भी उच्चतम स्यायाखूय हस्याबाधीश होने के छिए अहं मान लिया गया 
भौर शस प्रकार यकाझत ने करने बाठे और प्रसिद्ध विधिवेत्ताओं और क्रानन-प्रवीणों 
की सेवालो से उच्चतम स्थायारूय को व्यभान्वित झाराथा गया। उच्चतम न्यायालय 
के स्थायाधीजों के छिए इस थहुँता को स्वीकार करने में सबिधान समा को संयुक्त 
राज्य अमेरिया की प्रथा से बल मिला जहा अनेक बार वकालत न करने बलि कानन- 
प्रदीण छोगो को उच्चतम स्यायालूय के न्यायाधीश पदों पर मियकत किया गया हैं। 

उच्चतम न्‍्यायारूय का प्रतेक न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता हैं 
भौर नियुक्ति फरते समय यहू उच्चतम न्यायारूय भर? प्रदेशों के उच्च स्यायाल्यों के 
ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करता हैं जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझे, 
परन्तु मुख्य न्यायाधिपति से परामर्ध करना उसके लिए आवश्यफ है। उच्चतम न्याया- 
छय का न्यायाधीश तब तक अपने पद पर बना रहता हूँ जब तक कि बह पैसठ वर्ष! 
की आय प्राप्त न कर ले। न्यायाधीश अपने पद से त्याग-पत्र दे सफता है और न्याया- 
पीध के सिद्ध कदाचार अबबा उसकी अयोग्यता के छिए हटाए जाने के हेतु ससद्‌ के 
प्रत्येक सदन की समस्त सदस्य सस्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मतदान 
करने वाले सदस्यों में से कम-से-कम दो-तिहाई के बहुमत द्वारा समथित समावेदन के 
राष्ट्रपति के समक्ष रसे जाने पर न्यायाधीश अपने पद से हटाया भी जा सकता हैं।* 
उच्चतम न्यायाधीश को अपने पद से विमुक्त करने के हेठु समावेदन के रखे जाने की 
तथा उसके कदाचार या अयोग्यता के अनुसंधान तथा सिद्ध करने की प्रक्रिया झा संसदु 
विधि द्वारा विनियमन कर सकती है।* 

उच्चतम न्यायालूय के प्रत्येक न्यायाधीश को सेवा-मभार ग्रहण करने के पूर्व 
सप्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुकत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रतिज्ञा करमी पडती 
है और शपथ लेनी पहुती है कि , “में विधि द्वारा स्थापित मारत के सविधान के प्रति 
श्रद्धा और निष्ठा रुपूगा, तथा मैं सम्यक्‌ प्रकार से और श्रद्धापूवंक तथा' अपनी पूरी 
योग्यता, ज्ञान और विवेफ से अपने पद के कत्तंव्यों को भय या पक्षपात, अनुराग 
या ढेप के बिना पाछन कहूंगा, तथा मैं सविधान और विधियों की मर्यादा बनाए 
रखूगा ।/*+ 

न्यायाधीजों के वेतन आदि (8खोगाप्र०8, ७४०. ० ६० उप्वे8०३)--उच्चतम 

क-ि-प्त-त+ 

. अनुच्छेद १२४ (२) 

2. सयुकत राज्य अमरीका (0.8.4.) में सर्वोच्च न्यायाऊुय के न्‍्यायाधीक्ष, - 
सदाचार-पयं न्‍्त अपने पदो पर वने रहते है, और वे अन्य सघीय अधिकारियों की 
भाति महाभियोग के द्वारा ही हटाए ज। सकते है ।' अह 
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सत्र को चाल रखने के लिए पर्याप्त मानी जाती ही तो राष्ट्रपति की धुत सम्मति है 
तथा सम्बद्ध उच्च न्याबाल्‍ूय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करके भारत का मुख्य 
न्य(याधिषति किसी उच्च न्यायालय के किसी ऐसे न्यायाधीश से, जो उच्चतम न्याय 
छप के स्थावाबीय नियुक्त होते के लिए यथा रीति अहं है, तथा जिसे भारत फा मुख्य 
न्यायावित्रत्ति चयमोहिंष्ड करे, स्याथालयों की बैठकों में इतनी कालावधि के लिए 
जितनी आवश्यक हो, तदर्थ-न्यायाधीश् के रूव में उपस्थित रहने के लिए लेख हारा 
प्रार्थना कर सक्रैगा। इस प्रकार नामोहिप्ट न्यायाधीश का कत्तंव्य होगा कि वह ऐसी 
काछावधि में उच्च न्याया्षव का न्याथाधीश भी वना रहेगा और उच्चतम न्यायालय 
की बैठकों में वह अपने पद के अतिरिक्त कत्तेव्यों का निर्वहन करेगा ; तथा जब वह 
इस प्रकार उच्चतम न्यायारूब में उपस्थित होगा, तव उसको उच्बत्म न्यायाहुव के 
न्याथाधीदा के, सब क्षेत्राधिकार, गक्तियां और विश्येपाधिकार प्राप्त होगे ।! भारत 
में एतदर्थ (७0 ॥००) न्झायाधीज्ञों की नियुक्ति की प्रथा कवाडा की प्रथा का अनुसरण 
है जहां इसी प्रकार एतर्दर्थ न्यायाधीश नियुक्त किए जाते है। भारत के संविधान 
ने यह भी उपवन्वित किया हैं कि अवकाश-प्राप्त न्यायाधीश भी उच्चतम न्यायालय में 
सेवा करने के छिए बुझाए जा सकते हैं। भारत फा मुख्य न्यायाधिपति, फिसी समव, 
राष्ट्रपति की पूर्व-सम्मति से उच्चतम न्यायालय या फ्रेडरत न्यायालय के किसी 
अवकाश प्राप्त न्‍्यायाधीश्ञ से प्रायंना कर सकता है कि वह उच्चतम न्योयािय मै 
स्थावाधीश्व के रूप में बैठे और कायं करे ।१ किस्तु इस सम्बन्ध में यह जान लेना उपादेय 
होगा कि जहां उच्चतम न्यायालय में स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति का ने होंतो 
आवश्यक हैं ओर तमी एतदथ्थे न्यायाधीश (30 १०० वृंधव&०8) नियुक्त किए 
जा सकते है, उच्चतम न्यायालयों के अवकाब-प्राप्त न्यावाधीश्ष या किसी फेडरर 
न्यायालय के अवकाश-प्राप्त न्याधाधीश् की नियुवित के सम्बन्ध मे कोई ऐसी शर्ते नही 
है। राष्ट्रपति की पूर्व-सम्मति से, मारत का मुख्य न्यायाधिपति किसी भी समय 
किसी अवकाश्-आप्त न्यायाधीश को नियुक्त कर सकता है। रो 
सविधान के १५वें सशोघव के अवीस यह उपवन्धित किया गया है कि कई 
व्यवित जो उच्च न्यायालय में जज के पद पर फाम कर चुका हो अथवा उच्चतम न्याय 
का जज होने की अर्हता (प्रण्थ्यो80०४००) रखता हो, वदर्थ आधार पर उच्चतम 


न्यायालूव का जज नियुक्त किया जा सकता है । हु 
उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीय पद पर नियुक्त होने के लिए भाव 
अर्हतताएं (९एकशरिप्ब।0ा३ गति 3ैफए०प्रागिशा तय ख्घ्तडण) --मारतीय उच्चतम 
स्यायालय के न्यायाधीश पद के प्रत्याशी का मारतीय नागरिक होता आवश्यक दः 
साथ ही वह एक या अधिक उच्च न्यायालयों का न्यायाधीश फम-सेन्क्म पाच के 
तक छूगातार रह चुका हो; अयवा बह एक या एक से अधिक उच्च 80400 " 
छगातार दस वर्षों तक अधिवक्ता (४००७८) रह चुका हो; अबबा गा वात 
के विधार से वह पारगत विभधिवेत्ता अयवा काबून-प्रवीण ([्ए/) ही। * 
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अपने अवमान के लिए भी दण्ड देने की शक्ति है।! अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय 
होता है जिसके समी कृत्य और सभी कार्ंवाइयां सदेव के लिए बादगार और प्रमाण 
रुप में सुरक्षित रखी जाती है। इन अभिलेखों का इतना सर्वोच्च महत्त्व है कि इनकी 
पवित्रता के ऊपर उंगली नहीं उठाई जा सकती और न कोई न्यायालय इन अभि- 
छैखों के विरद्ध जा सकता हैँ, यद्यपि स्वयं अभिलेख. न्यायालय अपने अभिलेखो की 
छिपि सम्बन्धी भूछों को सुधार सकता है। अभिलेख न्यायालय को अधिकार होता है 
कि यदि कोई व्यक्ति उसके अधिकार अथवा उसकी सत्ता का अपमान करे तो वह्‌ 
अपराधी पर जुर्माना कर सकता है या उसे जेल की सजा तक दे सकता है। 
संविधान के प्रारूप मे उच्चतम न्यायालय की स्थिति विषयक कोई अनुच्छेद 
नहीं था। इसके वाद डॉ अम्बेदकर के कहने पर अनुच्छेद १०८ बढाया गया था। 
उक्त संशोधन प्रस्तुत करते हुए डॉ० अम्बेदकर ने कहा था, “थ्रीमन्‌ ! नम्बर १०८ 
का नया अनुच्छेद आवश्यक हैं क्योकि सविधान के प्रारूप मे हमने ऐसा कोई उपवन्ध 
नही रखा है जो उच्चतम न्यायालय की स्थिति के विषय में कुछ प्रकाथ डाले। यदि 
, भदन अनुच्छेद १२९ पर दृष्टिपात करेगा, तो वे विल्कुल इसी प्रकार का एक अनुच्छेद 
पायेगे जिसका सम्बन्ध भारत के उच्च न्यायालयों से है। इसलिए यह भी आवश्यक 
प्रतीत होता है कि ऐसा ही उपवन्ध सविवान में जोड दिया जावे जो उच्चतम न्यायालय 
की स्थिति की परिमापा करे। मैं यह बताने का प्रयत्त करके सदन का समय वर्बाद 
नहीं करना चाहता कि अभिलेख न्यायालय के क्या अर्थ है। सक्षेप में इतना कहना 
पर्याप्त होगा कि अभिलेख न्यायालय ऐसा न्यायालय होता है जिसके अभिलेस प्रमाण 
माने जाते हैं और उनको प्रमाण मानने से कोई न्यायारूय इन्कार नहीं कर सकता। 
अभिलेख न्यायालय के यही अथे है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद १०८ का ढितीय भाग 
आदेश करता है कि अभिलेख न्यायालय को अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति 
को दण्ड दे सकेगा जो उक्त न्यायालय का अपमान करेगा। सत्य यह है कि जहा आप 
विधि द्वारा किसी न्यायारूय को अभिलेख न्यायारूय बना देते है, तो वह स्वयमेव यह 
अधिकार प्राप्त कर छेता है कि अपनी वेइज्जती करने वाछे को सजा दे सके । किन्तु 
हमने यह सोचा था कि चूकि इस्लण्ड में यह थक्तित सामान्य विधि (0०00० 
09) से प्राप्त होती है, और चूकि हमारे देश में सामान्य विधि को मान्यता नहीं 
दी गई हे, इसलिए उचित यही समझा गया है कि सारी स्थिति को सविधि (5090०) 
मे ही स्पष्ट कर दिया जाये /£ 
संक्षेप मे, अभिलेख न्यायालय की दो मुल्य विशेषताएं निम्न है: (१) असि- 
देख न्यावाल्य को कारंबाइया सुरक्षित फ़रके अभिलेखों के रूप में रसी जाती हैं नौर 
जिन प्रश्नों पर उक्त अभिलेख मत व्यक्त करते हैं, वे अन्तिम प्रमाष हैँ; और (२) 
अभिल्‍ेख न्यायालय को अधिकार है कि यदि कोई उसकी अवन्ना या अवमान करेगा तो 
वह उस्ते दण्ड दे सकता है। 
४+००७००-++-« 


, जन च्छेद १२९ 
2... ए०डप्नापरॉया जगा ००९०काएड, शरण, शत, > 352. 
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न्यायालय के न्यायाधीशों को वेतन उसी क्रम से मिरेगा जिस प्रकार कि मात्तोव 
संविधान की द्वितीय अनुसूची में दिया यया है । मुल्य न्यायाधिपति को ५,००० २० 
मासिक तथा अन्य न्यायाधीक्षों को ४,००० रु० माशिक। इस प्रकार उच्चतम गयाया- 
डेय के व्यायाधीणों के वेतन संविधान ने निश्चित कर दिये हैं और वे संसद हारा 
विद्िचत फिये हुए नही हैं। किन्तु उस काल्यवधि में, जिसमें कि आपात-उद्घोषणा 
प्रवर्तन में हूं, राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि उक्त न्यायाघीशों के वेतनों और भत्तों 
में कमी कर सके |? 

इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों को बिना फ्िरयया दिये निवासन्‍स्थान का हक 
है; और उन्हें यात्रान्म्वन्धी सुविधाएं भी हैं जिस समय वे कर्तेब्यों के निर्वहत के 
सम्बन्ध में यात्रा करते हैं; कुछ सवेतन छुट्टियों का मी हक है और अवकाक्ञ ग्रहण 
करने पर पेंशन का भी अधिकार हैं। न्यावाधीयों के वेतन, भत्ते, पेंघन आदि भारत 
की संचित निधि पर भारित व्यव होगा ।* इसलिए ये व्यव संसद्‌ की स्वीकृति के विषय 
नहीं है। प्रत्येक न्यायाधीश को ऐसे विशेषाधिकारों और भत्तों का तथा अनुपस्थिति 
छुट्टी और पेंशन के बारे में ऐसे अधिकारों का जिन्हें संसद्‌ समय-समय पर विर्धारित 
करे, हक होगा; किन्छु उत्त विज्लेपाधिकारों, भत्तो, अनुपत्थिति छुट्टी या पेशन विषयक 
किसी न्यायाधीश के अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पदचात्‌ उसके लिए अलागशारी 
कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता।* 

इस प्रकार संविधान ने उच्चतम न्याग्रात्यय के न्यायाधीशों को उपलब्धिगो: 
सेवा शर्तों और सेवा युरक्षा का पृर्ण आश्वासन दिया है। इन उपबन्धों का यह प्रयोजन 
है कि न्यायपालिका स्वतन्त्र हो, निष्पक्ष हो, अभ्रपष्ट हो और न्यायाधीशों में इतना 
साहस हो कि ये विधि-अनुकूछ उचित न्याय करे। एलेक्जेंडर हैँमिल्टन ने बहा था 
कि “हमको पहले तो न्यायाधोशों के पदों की स्थिरता का आशवासन देना होगा और 
इसके वाद यह भी अतीव आवश्यक है कि न्यायाधीशों को भविष्य में भरण-पोषण का 
आइवासन देना चाहिए। जब तक ये दोनों बातें न होंगी, न्यायाधीश कमी सतत 
ने होगे। सामान्यतः मनुष्य की श्रक्ृति यही हैं कि अभावों के कारण मनुष्य अपनी 
आत्मा बेच देता हैं।* 

उच्चतम न्यायालय का स्थान (8686 ०6 09 कग्कात्य० 0०४४) ० 
उच्चतम न्यायालय का स्थाव दिल्‍ली में है। किन्तु राष्ट्रपति के अनुमोदन से भारत 
का मुख्य न्यायाधिपति उच्चतम न्यायालय की बँटकें अन्य स्थानों पर भी कर सकता 
है।* 
उच्चतम न्यायात्ृथ अभिलेख न्यायारूव होगा (इच्कएला० (०णर: ० 0 हा 
(००४ ०१ फ्े०००व)--उच्चतम न्यायाल्य अमिलेख न्यावार्य है तथा ४ 
5. अनुच्छेद ११२ (२) (४) (१) 


॥, अनुच्छेद ३६० (४) (ख).. 2. 
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6. अनुच्छेद १३० 


के उच्चतम न्यायारूय ॥07 


उच्चतम न्यायालय का प्रारस्मिक अधिकार-्षेत्र 
(07ड्वॉंगग उप्रपंडताल्ग्ंका लत ॥96 8णुएरा० 0०0) 


(१) विवादों के सम्बन्ध में अधिकार-क्षेत्र (वष्णंइतालाणा उ्लेगाहु (0 
7097(०)--जैसा कि पहले भी कई बार बताया जा चुका है, संघात्मक शासन 
व्यवस्था में, शक्तिया केन्द्रीय सरकार और राज्यो की सरकारों के बीच वितरित और 
परिसीमित कर दी जाती है; इसलिए स्व॒तन्त्र न्यायपालिका की नितान्त आवश्यकता 
होती हैं जो संविधान का न्‍्याय-निवंचन करके सघ और अवयवी एकको के उचित 
अधिकारों की व्याख्या करे। इसलिए, भारतीय सविधान ने उच्चतम न्यायारूय को 
निम्न प्रकार के विवादों पर अपवर्जी प्रारम्मिक अधिकार-क्षेत्र प्रदान किया हैं :--- 

(क) भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच के विवाद; अथवा 

(ख) एक ओर भारत सरकार और कोई राज्य था राज्यों तथा दूसरी ओर 
एक या अधिक राज्यों के वीच के विवाद; अथवा 

(ग) दो या अधिक राज्यों के बीच के किसी विवाद मे, यदि और जहा तक 
उस विवाद में ऐसा कोई प्रइन अन्तग्रंस्त हैं. (चाहे तो विधि का चाहे तथ्य का) जिस 
पर किसी बेध अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्मर है।? कहने का तात्पय यह 
हैं कि चाहे तो भारत सरकार और राज्यों के बीच कोई विवाद हो, अथवा राज्यो में 
आपस में बिवाद हो, उस विवाद का आधार कोई न्यायन्योग्य अधिकार (उकराल॑- 
4० 780) ही होगा। किन्तु यदि विवादग्रस्त पक्षो में से कोई पक्ष ऐसा दावा करता 

हैं जो विधि पर आधारित नही है अपितु वेधिक विचारों अथवा वेधिद मान्यवाओं 
पर आधारित हैं, तो ऐसे विवादों में उच्चतम न्यायारूय को प्रारम्मिक अधिकारक्षेत्र 
(०हंह्ठगराथा [प्णंडता५४०7) प्राप्त नही होगा। इसलिए उच्चतम न्यायालय में 
उसके प्रारम्भिक अधिकार-क्षेत्र से लाम उठाने के लिए दो शर्ते आवश्यक है: (१) 
विवादग्रस्त पक्ष; (२) विवादग्रस्त प्रश्न की प्रकृति। यदि ये दोनो शततें पूरी नहीं 
होती तो कोई दावा उच्चतम न्यायारूय के समक्ष विचारार्थ नही छाया जा सकता । 
जहा तक अमेरिवा के सर्वोच्च न्‍्यायारूय* को ऐसे विवादों पर भी प्रारम्भिक 
अधिकार-क्षेत्र है जिनमे विदेशी राजदूत (#ए॥्0७55४0०७), या सार्वजनिक अधिकारी 
या मन्‍्त्री (900॥9 प्मं/४०७) या सन्विया (7००४४८७) अन्उग्रेस्त है, भारतीय 
उच्चतम न्यायारूय को ऐसे विवादों पर प्रारम्मिक अधिकारक्षेत्र प्रदान नहीं किया 
गया है।* भारतीय उच्चतम न्‍्यायारूय ऐसे दावे (६०७) भी स्वीकार नहीं कर 
सकता जिनमे नागरिक एक पक्ष में हों। यदि नागरिक, सघ या किसी अवयबी एहइफ 
के विरुद्ध दावा करना चाहे तो वे झछिसी सामान्य न्यायारूय में जा सकते है डिन्नु ए 
विवाद उच्चतम न्यायारूय के समक्ष केवद अपील के रूप में आएगे, बशतें 
शर्तों के अनुसार उक्त विवाद को अपील उच्चतम न्यायारूय में की जा समझती हूं। 








2. ते वा, 86०. 2 (2) 3. अनुच्छेद ६३१ 


30॥0 भारतोय गयराज्य का शासन 


उच्चतस व्यायालय के कार्य 
(अप्राला०३3 ० ३६७ 8णछाच्या० एक) 


उच्चतम न्यायालय के कार्य (अधगरतीणा& ० एल 8फ््राच्य० 000-- 
उच्चतम न्यायालय के कार्यो का पता उसके अधिकार-क्षेत्र से चछता हैं। १९३७ में 
संघीय व्यायारूय की प्रस्थापना करते समय सर मोरिस स्वायर ने कहा था, “(रानी 
कहावत तो यह है कि अच्छे पंच का काम यह है कि वह अपने अधिकार-क्षेत्र को बछवे; 
किन्तु यह तो भविष्य में देखा जाएया; इस समय तो मुझे न्यायालयों के आधुतिक 
कर्तव्यों और कार्यों पर प्रकाश डारूना चाहिए। और इस समय इन्ही कार्यों और 
कर्तव्यों का महत्त्व भी हैं। न्यायालयों का मुख्य कर्तव्य यह होना चाहिए कि वे शासद 
से तथा राजनीतिक दलों के प्रभाव से स्वत्तन्त्र रहें और उनके ऊपर नीतियों का प्रभाव 
ते पड़ने पावे। और इस प्रकार न्यायाधीश संविधान का सही-सही निर्वचन करें भर 
ऐसे विवादों का उचित, न्याय्य और झान्तियूर्ण हल सोजें जिनके निष्पक्ष और स्वत्तन्व 
हल ये मिकलने की अवस्था में खून-खराबी और हिंसा का भय निहित हो । हम सेव 
यही प्रयत्व करेगे और भारतीय संविधान को सर्देव एक ऐसे जीवित प्राणी के रुप में 
देखेंगे जिसमें जीवन हैं, और जिसमे विकास और उन्नति की अपार सम्मावनाएं हैं; 
चाहे मौजूदा सविधान हो अथवा भविष्य में निहित होने वाला सविधान हो। और मैं 
यह भी बतराना चाहता हूं कि हम जिल प्रकार भी सविधान का भविष्य में निर्देन 
करें, हम सर्देव सांविधानिक अमिसमयों और प्रधानो के लिए कोई आशा नहीं दी # 
फिर भी थदि अभिसमयों को अवसर दिया गया तो भविष्य के राजनीतिनन इन सांविधातिक 
अभिममयों मे फलदायक और प्रभावी राजनीतिक अंकुर प्रस्फुटित पावेगे।” 

सर मॉरिस ग्वायर का उक्त भाषण एक ठम्बा वक्तव्य है, फिर भी वह संक्षेप 

में किसी देश के सर्वोच्च स्यायाऊूय के कार्यो पर प्रकाश डाछ॒ता है कि फिस प्रकार वह 
सम्बन्धित देश के माग्य का निर्माण कर सकता हैं) भारतीय संविधान मे उच्चतम 
स्यायालय को प्रारम्मिक एवं अपीलीय दोनों प्रकार का अधिकार-क्षेत्र श्रदात किया 
हैं। इसके जतिरिक्‍त उच्चतम त्यायारूय को परामर्थ देने का मी अधिकारल्क्षेत्र प्राण 
है। उच्चतम न्यायालय के प्रारम्मिक अधिकार-क्षेत्र, में मुख्यतः ऐसे विवाद आते है 
जिनमें संघ और राज्यों के वीच के विवादों में संविवान का निर्वंचन आवश्यक हैवी 
हैं; अथवा जिनमें स्वव राज्यों के बीच के विवादों में सविधान का निर्वचन आवश्यक 
हो। प्रारम्भिक जधिकार-क्षत्र में आदेश छेस (५४४४४) भी दिये जा सकते है यदि 
मौलिक अगिरारों का प्रवर्तेत आवश्यक हो। इन दोनो प्रकार के विदादों के अति- 
खित और किसी प्रकार के विवाद में उच्चतम स्यायालय को मौलिक अधिकारदांत 
प्राप्त नहीं है रिल्‍्तु उच्चतम न्‍्यावालय का अपीदोय अबया पुनरवदन मूछऊ अधिकार- 
क्षेत्र उन सभी अपीकों पर है जो सज्यो के उच्च न्यायालयों के निर्णयों हे विपद आरती 
है अयवा अन्य विभिष्ट स्यायाधिकरणों [पाता से जाती है । 





!' )), अत्य 
९००७), परमादेश या परमलेस (वपपतकाप) प्रतिपेध फ्प्र ४४७४7 अधिकार 
श्च्छा (१७० प्र शध्थ 80), और ज्त्रेपण धंगवात) केः के 


भी हैं, 
निकाछ सफ़ता है। तविधान ने यह भी. जपवन्धित किया हैं कि मौडिक: अधिकारों के 


अवर्तन के ॥| 'न्य प्रयोजनों के कि; भरी भन्यायाल्य ऐसे निदेध, आदेगना 
या लेस जिनके अन्तगंतत कनदी- अत्यक्षीकरण, परमलेक क- * रेबादेय, प्तिवेध आदि लेक 

हैं, अथवा इन की को निकालते की सिद्‌ पवार उन्ततम नया 
छेय को दे सकती है इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि अपने अधिक्रारसेतर के अयोय 
7, उच्चतन न्यायालय, मौलिक अधिकात्ते अवर्तन के: हैठु ऐसे निदेश्, आदेश था 
डेस जारी कर हैं जिन्हें वह उचित समझे ग; तथा अर के है यह तय 
प्रक जारी कर सके विधि हारा उक्ते आ६ यह भी 


स्प्मे 
(०८४३०) हे । ज्क्त अधि ज्च्च नयायात्यो के अधिकार के पाय 
रे है।? न्यायल्यों 'घिकार है कि के अपिक़ारो के. अववतंन 
तय अन्य प्योजनों के छिए निद्देश ? आदेश आर छेख निकाल ै पेवियान- 
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न हो जिसमें संविधान का निर्वेचन अन्‍्ठर्श्रस्त ही न हों। सविधान के निवंचन का कोई 
सारवान विधि प्रश्न जिस मामले में अन्त्न॑स्त है, उसका विनिश्चय करमे के प्रयोजन 
के लिए, अथवा इस सविधान के अवीन सौपे गए प्रइन को सुनने के प्रयोजन के लिए 
बेंदने वाले न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या पाच निश्चित की गई है।? अर्थात्‌ उच्चतम 
न्यायाल्‍हूय में फिसी साविधानिक प्रश्न का निर्णय करने के लिए कम-से-फम पाच न्यायाधीशों 
का गण (0७०॥०॥) या घर्मासन होना चाहिए। 

(२) व्यवहार विधि के मुकदमों में अपील (3९४ 70 ("जा 0[४६६८४) --- 
अनुच्छेद १३३ उपवन्धवित करता है कि भारत राज्य-क्षेत्र में के उच्च न्यायालूय 
की व्यवहार कार्रवाई में के किसी निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश की 
अपील उच्चतम न्यायारूथ में हो सकती हैँ यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित कर दे कि 
मामलछा उच्चतम न्यायालय में अपील के लायक हूँ।” यदि उच्च न्यायालय यहे भी 
-ममाणित कर दे कि विवाद विषय की राशि या मूल्य प्रथम बार के न्यायालय में बीस 
हजार रुपये से कम न थी और अपीलगत विवाद में मी इससे दम नही है, तो भी उच्च- 
त्म न्यायारृथ में अपील की जा सकती हूँ।१ अयवा यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाणित 
कर दे कि निर्णय, आज्ञप्ति या अन्तिम आदेश में २०,००० रुपये की मूल्य की सम्पत्ति 
से सम्बद्ध दावा या प्रश्न अन्तग्रंस्त हैं, तो भी अपील उच्चतम न्यायारूय मे की जा 
सकती हैं। किस्तु यदि उच्च न्यायालय का निर्णय निम्नतर न्यायालय के निर्णय को 
सही करता है, तो फिर एक और प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा जिसमे उच्च न्यायालय 
प्रमाणित करेगा कि अभी और भी विधि प्रइन अन्तग्रेस्तत हैं। यदि कोई पक्ष ऐसा प्रमाणी- 
करण प्राप्त फर लेता है कि सारवान विधि प्रश्न अस्तप्रैस्त है, फिर भी उसको अधिकार 
होगा कि बहू सांविधानिक प्रश्न पर भी विवाद उठा सकता है। 

(३) दण्डबिधि के मुकदमों से अपीलले (शैफए०७/३ 47 (गेजांगबों (8४०४) --- 
मारत राज्य-क्षेत्र मे के किध्ली उच्च न्यायालथ के किसी दण्ड कार्रवाई में दिए हुए निर्णय, 
अन्तिम आदेश या दण्डादेश की उच्चतम न्‍्यायालथ में अपील हो सकती हैं यदि (१) 
उस उच्च न्यायालय ने अपीछ मे किसी अभियुक्त व्यक्ति की विमुक्ति के आदेश को उलढ 
दिया है तथा उसको मृत्यु दण्डादेश दिया हैं; अथवा 

(२) उस उच्च न्यायारूय ने अपने अधीन न्यायालूय से किसी मामले को 
परीक्षण करने के हेतु अपने पास मंगा लिया हैं तथा ऐसे परीक्षण मे अभियुक्त व्यवित को 
सिद्ध-दोप ठहराया है और मृत्यु दण्डादेश दिया हैं; अथवा 

(३) उच्च न्यायारूय प्रमाणित करता है कि मामला उच्चतम न्यायालूय में 
अपील किये जाने लायक हैं।* 

इसके अतिरिक्त सविवान ने संसद्‌ को अधिकार प्रदान किया है कि वह विधि 
द्वारा दण्डविधि के मामलों मे उच्चतम न्यायालय का अपीलीय अधिकार>-क्षेत्र विस्तृत 
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इसके अतिरिक्त अनुच्छेद १३६ ने भारत राज्य-क्षेत्र मे के किसी न्यायालय 
या न्‍्यायाधिकरण और साथ ही किसी उच्च न्यायालय के निर्णय, आज्ञप्ति, निर्धारण, 
आदेश आदि के विरुद्ध अपील की विशेष इजाजत देने का अधिकार उच्चतम न्यायालय 
को दिया हैं। इस प्रकार, यह भी माना जा सकता हैं कि उच्चतम न्यायालय किसी 
उच्च न्‍्यायारूय के ऐसे निम्न न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध भी अपील करने की इजाजत 
दे सकता है जिसके कर्त्तव्य और कृत्य उसी प्रकार के हों जिस प्रकार के किसी न्यायालय 
के होते हैँ। भारत बैक विरुद्ध भारत बैक के कर्मचारियों के मामले मे निर्णय देते 
हुए जस्टिस फजलअली ने कहा था, “तो क्या हम यह मान छे कि औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण 
अनुच्छेद १३६ की सीमाओं में नही आता ? यदि हम केवल नाम पर जाएं तो हम 
निश्चित रूप से औद्योगिक न्‍्यायाधिकरण को अनुच्छेद १३६ के अन्तर्गत ले सकते है। 
किन्तु हमको इससे आगे देखना चाहिए, और इस पर विचार करना चाहिए कि न्याया- 
धिकरंण के मुख्य कृत्य क्या हैं और वह अपने कृत्यों का संपादन किस प्रकार करता हैं। 
यह आवश्यक है क्योंकि मैं यही समझता हू कि केवल ऐसे न्‍्यायाधिकरण की अपील ही' 
उच्चतम न्यायाकृय मे की जा सकती हू जो किसी प्रकार के न्यायिक कृत्य सपादित करता 
हो और किप्ती-त-किसी रूप में न्यायालयों के से कृत्य करता हो ।” 

उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार को वृद्धि (फश98०एशाए ० (० 
खष्फं8वां०ां०य ०६ 009 8पछाशा० 0०07४)--सविधान ने यह भी उपवन्धित किया 
है कि ससद्‌ विधि द्वारा उच्चतम न्यायारूय के अधिकार-स्षेत्र में वृद्धि कर सकती है ।! 
किन्तु यदि उक्त अधिकारुक्षेत्र को वृद्धि के फछस्‍््वरूप संघ सूची के विपयो पर प्रभाव 
पड़ता हैं तो आवश्यकत: राज्य सरकार के साथ करार करना होगा। उच्चतम न्यायालय 
के मौलिक अधिकार-क्षेत्र मे मी वृद्धि हो सकती हैं और अपीलीय अधिकार-दक्षेत्र मे भी । 
उच्चतम न्यायालय को यह अधिकारुक्षेत्र संसद्‌ के अधिकार से मिलता हैँ जिसके 
द्वारा बह उक्त विपयों पर मनचाहे ढंग से विधि निर्मित कर सकती हैं। उच्चतम न्याया- 
लय॑ की तदर्थ समिति (30 ॥0० (०छाणर६००) ने कहा था, “यदि किसी विपय पर 
विधि निर्मित करने का अधिकार ससद्‌ को प्राप्त हैं, तो संसद्‌ को यह भी अधिकार है 
कि वह किसी न्‍्यायाधिकरण को न्यायिक शक्तिया प्रदान कर सके; और यदि ससद्‌ 
तदर्थं शक्तिया उच्चतम न्यायारूय को सौपती है, तो उच्चतम न्यायालऊूथ प्रदत्त अधिका र- 
क्षेत्र का उपयोग करेगा। 

संसद्‌ू, विधि द्वारा उच्चतम न्‍्यायारूय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन से 
भिन्न किन्‍्ही अन्य प्रवोजनों के रिए ऐसे निदेश, आदेश या लेख निकालने की आज्ञा दे 
सकती है जिन्हे वह उचित समझे ३ इस सम्बन्ध में यह याद रखना आवश्यक होगा 
कि यहां मौलिक अधिकारों के प्रवर्तत के हेतु उच्चतम न्यायालय को जादेश, निदेश 
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कर सकती हैं।! किन्तु जब तक अनुच्छेद १३४(२) के अन्तर्गत संचद्‌ विधि निमित 
नहीं करती, संविधान की यही इच्छा है कि जिन दातों अथवा अवस्थाओं का ऊपर 
वर्णन किया गया हैं उतके सिवाय अन्य मामलों में राज्यों के उच्च न्यायालय ही सामान्यतः 
फौजदारी के अभियोगों के सम्बन्ध में अन्तिम अपीलोय स्यायाल्‍ूम रहेंगे। इसलिए 
यदि कमी उच्च न्यायारूय ऐसा प्रमाण-पत्र दे देता हैं कि 'मामत्ा उच्चतम स्थायालय 
में अपील फिए जाने छाबक है, तो ऐसा प्रमाण-पत्र उच्च न्यायालय को बहुत ही सोच- 
समझ कर देना चाहिए और वहां देना चाहिए, “जहा यह स्पष्ट हैं कि विधि की उपेक्षा 
से अथवा प्राकृतिक था स्वाभाविक न्याय के सिद्धान्तो के उल्ठंघन से भारी अत्याय हो 
सकता हैँ अथवा अन्याय हुआ है।* है 
(४) उच्चतम न्यायालय द्वारा जपील के छिए विशेष इजाजत (8969४ 
३040० ६0 #ृणा/०्थे 89 0० 88:7००० 00प6)--उच्चतम न्यायालय स्वविवेक से 
भारत 'राज्यन्क्षेत्र में के किसी न्यायालय था न्यायाधिकरण द्वारा किसी वाद या विषय 
में दिए हुए किसी निर्णय, आभप्ति, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश की अपील को भपील 
के छिए इजाजत दे सकता है, किन्तु रुशस्त्र बलों से सम्बद्ध किसी न्यायाधिकरण के किगी 
निर्णय, निर्धारण, दण्डादेश या आदेश को उक्त कोई बात लागू नहीं होगी।” इस उप 
बस्ध ने उच्चतम न्यायारूय को अपार अत्यन्त विस्तृत श्क्तिया दे डालो हैं। अनुच्छेद 
१३२-१३५ का सम्बन्ध उन सामान्य अपील्यें से है जो उच्चतम न्यायालय में की 
जा सफती हैं और उक्त अनुच्छेद में वे शर्ते दी गई हैं जिनके मातहत सामास्यतः उच्चतम 
न्यायारूय में अपील की जा सफती है। फिन्तु अनुच्छेद १३६ से संविधान ते उच्चतम 
न्यायारूय को स्वविवेक प्रयोग करने का अधिकार दिया है कि यह सैतिक न्यायाधिकरण 
के निर्णय को छोडकर अन्य न्यायातयों या न्यायाधिकरणों के निर्णयों के विश अपीछे 
स्वीकृत फर सकता हैं। इसका यह अथे हैँ कि अनुच्छेद १३२ से लगाकर १३५ एक 
अनुच्छेदों में अपीलों के सम्बन्ध में जो प्रतिवन्‍्ध रूगाएं गए है तथा यदि कोई उच्च 
स्थायाज्य भी उच्चतम न्यायारूय में अपील को आज्ञा त दे तो भी अधुच्छेद ररे६ के 
अनुसार अपील की इजाजत दी जा सकती है। इस प्रकार उच्चतम न्यायालय को जी 
अपील करने की विशेष इजाजत देने का अधिकार है, उस पर किसी प्रकार का साविधातिक 
प्रतिबत्ध नही है। अपीछ के लिए विश्वेप इजाजत देवा या न देना पूर्णतः उच्चतम 
न्यायालय के स्वमिवेक पर छोड दिया गया हैं। थरी दुर्गादास बसु लिखते है कि, | मोर 
तौर पर उच्चतम स्थायाल्थ इस अधिफार फा प्रयोग पीड़ित पक्ष को सहायता देने के 
अभ्निप्राय से ऐसे मामलों से कर सकता है जहां बह जतुमव किया जाता हो कि आकतिक 
न्याय के पिद्धान्तों का अतिक्रमण हुआ है, चाहे पीड़ित पक्ष को स्याग्रिक और वेधिक 
अवील फरने का अधिकार न भी होता हो ।/* 
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संवदियान द्वारा प्रदत्त अधिकार के अनुनार, राष्ट्रपति उक्तत प्रश्न पर उच्चतम न्यायारुय 
छा परमर्म माय सकता है। इस प्रकार जो प्रइव उच्चतम न्यायालय के परामर्घाय 
भेजा जायेगा, उन पर उच्चतम न्यायारूब के पांच न्यायाघीमों की बेंच विचार फरती 
है और सामान्यत. इस प्रकार के परामर्भदायक कृत्यो के निर्वहन में मी वही कार्ये- 
प्रमाली अपनायी जातो है जो सामान्य मुफ़दमों की सुनवाई में । न्‍्यायारूप का परामर्श 





जाता है किन्तु यदि कोई न्यायाधीश विभिन्न मत रउ्ता है और अपना मत उच्चतम 
न्यायारूव के बहुमत निर्णय के साथ नत्वी फराना चाहता है तो उत्त न्यायाघीश के 
विमत को भी रस लिया जाता है। डिन्तु उच्चतम न्‍्यायारय का परामर्श राष्ट्रपति 
के ऊपर बाध्य नही हैं क्योकि यह न्यायिक निर्णय नहीं होता । 
इस प्रकार, सविधान का अनुच्छेद १४३ राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान करता 
हैं कि वह विधि के फिसी सावंजनिक महत्त्व के मारवान प्रइन के समाधान हेतु उच्चतम 
न्याबालय से परामर्श कर सकता है। और जिस प्रइन पर राष्ट्रपति ने उच्चतम न्याया- 
लय से परामर्श मांगा है वह विधि कला प्रनन भी हो सकता है और तथ्यों का प्रश्न भी 
हो सकता हैँ और उसको परामश लेने का केवछ उस समय ही अधिफार नही है जबकि 
विधि अथवा तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ हो अपितु वह उस समय भी परामशे ले 
नकता हैं जबकि ऐसे प्रश्न के उत्पन्न होने की सम्मावना हो | तदनुसार राष्ट्रपति उस 
समय मी किसी प्रइन पर उच्चतम न्यायारूय से परामर्श माग सकता है जब विधान- 
मण्डल के समक्ष कोई विधेयक विचाराघीन हो और वह पूछ सकता है कि उक्त विधेयक 
विधानमण्डल की झक्ति के अन्तर्गत है अथवा नही। 
भारत के प्रवीण न्यायशास्त्रियों (उध7४५४७) और राजनीतिज्ञो में इस सम्बन्ध 
में विभिन्न मत्र रहे हैं कि न्यायालय देश की कार्यपालिका को विधि के भ्रश्नों पर परा- 
मर्ज देने के छिए वाघ्य झहराए जाए अथवा नही ।* किन्तु सविधान के निर्माताओं ने यह्‌ 
उचित समझा कि उच्चतम न्यायालय को कतिपय परामशंदायक कत्तेब्य भी सौपे 
जाए। उच्चतम न्यायारूय सम्बन्धी तदर्थ समिति ने कहा था--/“इस प्रश्न के पक्ष 
और विपक्ष के समी पहलुओ पर विचार फरने के उपरान्त हमारा यह मत है कि यही 
उत्तम होगा कि नये सविधान के प्रारम्भ होने पर भी उच्चतम न्यायालय के उक्त अधि- 
कारुख़ेत्र को ज्यो-बग-त्यो रखा जाएं। ऐसा मान ही छेना चाहिए कि उच्चतम न्यायालय 
को उक्त अधिकार>क्षेत्र के प्रयोग की वारम्बार आवश्यकता नही प5गी ।” श्री दुर्गादास 
बसु ने उक्त सम्बन्ध में अधिकारु-क्षेत्र शब्द के प्रयोग पर आपत्ति की है। उन्होंने 
इण्लेण्ड की हैलिसवरी विधियों (सब्यांकाएड उ.0४3 ० वग्राड्ठोप्णपे) का हवाला 
दिया है जहा किसी न्‍्यायारूय के अधिकारूल्तेत्र को ऐसा मान जाता है कि वह उस 








१ अनु च्छेद १४३ दि लक के 

2 इस सम्बन्ध भे प्रोफेसर फेलिक्स फ्रेकफर्टर (#०्ंड सिश्पोधधाऐए) के 
जो इस समय अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय के न्‍्यायाघीक्ष है, के विचारों को भी देखिए 
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व्यवस्था निर्धारित और परिसीमित क्षेत्रो मे कार्य करती है। फलस्वरूप, सविधान 
शासन के विविव अंगों पर निश्चित मर्यादाएं आरोपित करता हैं और यदि शासन का 
कोई अग अपने अधिफार-क्षेत्र का उल्लघन करता हो, तो यह शासन के उक्त अंग द्वारा 
साविधानिक्त मर्यादाओं छा अतिक्रमण माना जाएगा और इस प्रकार असाविधानिक 
माना जाएगा। यह निर्णय तो न्यायालय ही कर सकते है कि शासन ने अथवा उसके 
किसी अग ने साविधानिक मर्यादाओ का उल्लघन किया है अथवा नहीं । 

भारतीय संविधान ने विधानमण्डल की शक्तियों पर दो प्रकार के प्रतिवन्‍्ध 
लगाए हैं: (क) विधायिती क्षमता, और (ख) सविघान के भाग ततीय में प्रदत्त मौलिक 
अधिकार। 

(क) विधायिनी क्षमता (2/88060ए02 0077०६९४००)--संत्रिघान के 
अनुच्छेद २५१ और २५४ उपवन्धित् करते हैं कि यदि कभी ससदू-निर्मित विधि और 
राज्यों के विधानमण्डल द्वारा निर्मित विधि मे असगति हो तो संसद्‌ द्वारा निर्मित 
विधि मानी जाएगी और राज्य विधानमण्डलू द्वारा निमित विधि अवैध घोषित कर 
दी जाएगी । किन्तु ऐसा कोई तत्स्थानी उपबन्ध नहीं है जिसके ह्वारा राज्य सूची 
सम्बन्धित किसी वित्रय पर संघीय विधि अवध घोषित की जा सके। किन्तु सविधान 
के अनुच्छेद २४६ ने विधियों के विषय को स्पष्टतया ससर्‌ की क्षमता और राज्य 
विधानमण्डलों की क्षमता के बीच वांठ दिया है और इस प्रफार सूची १ तया २ में 
सारे विषयों को वाट दिया गया हैं) यह भी स्पष्टतः उपबन्धित कर दिया गया है 
कि समद्‌ को उन विययों पर विधि निर्मित करने की पूरी छूट होगी जो संघ सूची में 
प्रणणित किए गए है और राज्यों के विधानमण्डलो को उन विषयों पर विधि निर्मित 
करने का पूरा अधिफार होगा जो राज्यो की सूची में प्रगणित फिए गये है। इसमें 
सन्देह नही है कि सघीय संसद्‌ को अनुच्छेद २४५ के अन्तगंत अधिकार है कि वह 
सम्पूर्ण भारत क्षेत्र या उसके किसी माग के लिए विधि बना सकती है ; किन्तु संसद्‌ 
के इस पूर्ण प्रादेशिक अधिफार-क्षेत्र पर संविधान के उपबन्धों का नियन्त्रण है और 
सविधान के उपवन्धों ने संसद्‌ के अधिकार क्षेत्र को सीमित करके केवछ सघ सूची 
के विययों तक मर्यादित कर दिया हैं।! इस प्रकार यदि संसद्‌ प्रत्यक्ष॥ कोई ऐसी 
विधि बनाती है जिसका विपय राज्य-यूची में प्रगणित हैं और यदि वह संविधान के 
उपबन्धों के अनुकूल नही है; तो न्यायालयों का यह स्पष्ट करत्तंव्य हो जाता है कि 
वे ससद द्वारा निभित एसी किसी विधि को असाविधानिक घोषित कर दे ।# इस प्रकार 

. संविधान के भाग (घ) के राज्य क्षेत्र के विषय में संसद्‌ की सामान्य विधा- 
यिनी शक्तियां राष्ट्रपति के विनियमो द्वारा किए गए सशोधनों का विषय हैं । राष्ट्रपति 
को अधिकार हे कि वह अ्रपने विनियमो द्वारा ऐसी किसी विधि को रह या संशोधित कर 
सके जिसे संसद ने अनुच्छेद २४५(१) के अनुसार किसी राज्य-क्षेत्र के लिए बनाया हो; 
राष्ट्रपति के उक्त विनियमो का वही प्र भाव होगा जो संसद्‌ के किसी झ्धिनियम का । 

2. अनुच्छेद १३१, १३२, १३३ देखिए । 
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न्यायालय की झक्ति या अधिकार में हैं कि किसी शिकायत को सुने और उस पर अपना 
निर्णय दे !” बसु महोदय का कथन हैं कि उच्चतम न्यायालय को जो इस सम्बन्ध में 
अधिकार प्रदान किया गया है वह किसी खिकायत या वाद को सुनने से सम्बन्ध नही 
रखता। थहा तो उच्चतम न्यायालय को सार्वजनिक महत्त्व के किसी प्रइन पर सप्द्पति 
द्वारा परामश्ं मागे जाने पर अपना मत देना है। 
उच्चतम न्यायाज्य, संविधान का संरक्षक (3707० 00प्र$ 4३ 8 तप्मरशा 
०७४० (णा&सएपं०४)---उच्चतम न्यायालय सविधान का सरक्षक भी है। जिस 
किसी सविधान में शासन की झक्तियां प्रगणित होती है, उस संविधान को सर्वोच्च 
प्रमाणित करने के लिए उस देश के न्यायारूयों को संविधान निर्वचन का अधिकार 
होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान ने स्पष्टतया उच्चतम न्यायालय को यह 
अधिकार प्रदात नही किया है कि वह सघीय विधियों की वै्वानिकता की परीक्षा करे। 
किन्तु सर्वोच्च न्यायालय मे यह अधिकार संवियान के दो महत्त्वपूर्ण उपवन्धों से ग्रहण 
किया है जिनसे संविधान के निर्माताओ की भी यही इच्छा प्रतीत होती है। प्रमुख 
न्यायाधीश मारशछ ने इन्ही उपबन्धो के आधार पर मारवरी बनाम मेडीसन के 
विवाद में निर्णय दिया कि सर्वोच्च न्यायालय ही संघ और राज्यों की विधियों की 
वैधानिकता की परीक्षा कर सकता है और जब संविधान को देश की सर्वोच्च विधि 
स्वीकार कर लिया गया हो, ती यह अधिकार स्वतःसिद्ध है। अन्यथा चीफ जस्टिस 
मारशझल के अनुसार सविधान को सर्वोच्च विधि मानने का कोई अर्थ ही न रह जाएगा। 
श्री मारशल ने उक्त निर्णय १८०३ में दिया था और तब से अमेरिकी श्ाप्तन- 
व्यवस्था में न्यायिक पुनविचार का परीक्षण या परीक्षण का सिद्यान्त घर कर गया है 
और आचाय॑े डायसी के अनुसार अमेरिका के प्रत्येक न्यायाधीश ने यह रवैया अल्तियार 
कर छिया है कि ऐसे भी अधिनियमों को अवैध घोषित कर दिया जाए जो संविधान 
विधि का उल्लंघन करते है। 
भारतीय सविधान में भी ऐसा स्पष्ट उपवन्ध नही है जिसके द्वारा संविधान 
को देश की सर्वोच्च विधि स्वीकार किया गया हो । सम्मवतः सविधान के विर्माताओं 
ने ऐसी घोषणा आवश्यक न समझी हो, क्योकि जव शासत के सभी सघीय और राज्यीय 
अंग संविधान के जात है और शासन के सभी अंग अपने-अपने अधिकारों और प्क्तियों 
के लिए संविवान के प्रति ऋणी हैं और जवकि संविधान में और किसी प्रकार सशोधन 
नहीं किया जा सकता; थदि किया जा सकता है नो उस प्रक्रिया द्वारा जो स्व सविधात 
ने अनुच्छेद ३६८ में स्वीकार की है, तो यह निविवाद सत्य हैं कि सवियात मांस्त 
सर्वोच्च विधि है। 
पुनः यह भी मानना पड़ेगा कि संविधान मे स्पप्टतया न्यायालयों को यह 
अधिकार प्रदाव नही किया हैं कि वे विधियों को असाबिधानिक घोषित कर दें। ढ्िन्दु 
यदि सविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है, तो मी न्यायालयों का यह अधिकार छिन नहीं 
जाता जिससे वे प्रमाणित कर सके कि कोई विधि साविधानिक है अथवा नहीं। स्वि- 
घान की सर्वोच्चता का यह आवश्यक श्रतिफछ है। इसके अतिरिक्त संघीय शसित- 
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ही जा मकवी है। इसके अतिरिक्त संविधान ने उच्चतम न्यायालय को कतिपय असाधारण 
प्रधिफ़ार दिए हैँ जिसके द्वारा यह न्याय के पक्ष में हस्तक्षेप कर सकता है । उच्चतम 
स्थायालय को जो अधिकार प्र दान किया गया है कि वह किसी न्यायालय या न्‍्यायाधिकरण 
के फंसे के विरुद्ध प्ररोत्त फी विशेष 5 जाजत दे सकता है, उस पर किसी प्रकार का 
साविधानिक बन्धन नहीं है । इस प्रकार की अपीलो की विशेष इजाजत देना पूर्णतया 
उच्चतम न्यायालय के स्वविवेक पर छोड दिया गया है श्रौर उक्त न्यायालय किसी 
प्रीडित पक्ष झोएऐसी हालतों मे कुछ राहत दे सकते है जहा प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो का 
प्रतिक्रमण हुआ है। 

उच्चतम न्यायालय अभिलेय स्यायालय भी है और उसको वे सब अ्रधिकार है 
जो प्रभिलेख न्यायालय को प्राप्त होते है, जिनमे एक भ्रधिकार यह भी है कि वह अपना 
सपमान फरने बाल व्यक्ित को स्थय दण्ड दे सकता है। अभिलेख न्यायालय के 
निर्णय और उसकी कार्रवाइयो का इतना भारी महत्व होता है कि उसकी सत्यता 
को किसी भी न्यायालय में चुनोती नही दी जा सकती । इस कारण उच्चतम न्यायालय 
की स्थिति ग्रत्यन्त उच्च हो जाती है। उच्चतम न्यायालय के निर्णय भारत के 
सभी न्यायालयों को मान्य हूँ श्रौर इसके निर्णयो की सर्वग्राह्य और सर्वमाम्य स्थिति 
के व्यवस्थापिका के प्रधिनियम से भी प्रतिवन्धित नहीं किया जा सकता । उच्चतम 
स्यायासय के परामर्शदायक कर्तंव्यो का भी महत्त्व है वयोकि यह विधि-सम्बन्धी भाव- 
पद्म प्रश्नों पर भी परामर्श के रूप में अपने विचार और निर्णय दे सकता है। 

किन्तु उच्चतम न्यायालय का मौलिक कत्तंव्य यह है कि वह संविधान का 
निर्देचन करे और विधियों की घोषणा करे । जहा केन्द्र और राज्यों के ग्रधिकार-क्षेत्र 
में टक्कर होती है, वहां उच्चतम न्यायालय ही सविधान का निर्वचन्त करके विधियों 
का निर्धारण करता है। इस सम्बन्ध में भारतीय उच्चतम न्यायालय के कृत्य संयुक्त 
राज्य अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के कृत्यों से भिन्न है। इस भिन्‍नता का एक कारण 
यह है कि दोनो देशो के संघो की प्रकृति मे पर्याप्त अन्तर है। 

भारतीय सविधान की सातवी अनुसूची में सघ सरकार और राज्यों की 
सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। हमारे यहां 
अवशधिष्ट शक्तिया भी सघ सरकार को सौप दी गई हैं। संघ सरकार समय-समय 
पर राज्य सरकारो को निर्देश दे सकती है ॥ इसके अतिरिक्त आपात-कालों में बह 
राज्यों की सत्ता का अ्रतिक्रणण कर सकती है । इन समस्त कारणों की वजह से भारत 
+ सघ सरकार ओर राज्य सरकारों के वीच विवाद की बहुत कम सभावना रहती है। 
'उेलत', भारत में उच्चतम न्यायालय कभी न्यायिक पुनरीक्षण की उतनी विशाल शक्तिया 
ग्रहण नही कर सकता जितनी अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। * 

भारतीय सविधान मे मौलिक अधिकारों का विस्तृत वर्णन है और जिन उप- 
देन्धो ने उक्त अधिकारों पर कतिपय स्याय्य प्रतिवन्ध भी लगाए है, उन्होने उच्चतम 
'यायालय को स्यायिक पुनविचार अथवा पुनरीक्षण का अधिकार प्रदान किया है 
पारतव में न्‍्याथिक पुनविचार आवश्यक हो गया है। किन्तु जिस रूप मे भारतीय 








4 
पैविधान ने जि भीतिक अधिकार की पोषणा के वे प्रसीमित और अमर्यादित 
पढ़ी है मे पर मर्यादाए पेगी हुई ॥ | कुछ मोह 3 के सम्बन्ध में को सय 
मैविधान ने ँयदिएं आरोपित दी हैं। कुछ प्न्‍्य भविकारों के सम्बन्ध में नयायातयो 
के ऊपर छोड दिया गया है कि के जैसा. उचित समझे अतिवन्ध ता पफ़ते हैं। किस यह 
वात भक्त करे है कि हर हालत मे: अधिकार है मौलिक हैं; प्रतिवन्‍्ध मोतिक नही हैं। 
इसलिए उच्चतम न्यायालय का "है कनंव्य हो जाता है कि वह अयलपूर्वक यह देखे कि 
जिन अधिकारी को गया है, वे मौलिक ९ बोदि कोई विधि उक्त 
भौतिक अधिकारों क+ अतिकमण करती है, को पेह उच्चतम >यायातय की छात्दीन 
उच्चतम न्यायात्रय निर्णय करेगा कि विधि के हरा पीमाग्रो 
का हैग्रा है, को ऐसी विधि असाविधानिक पोपित कर ही जाएगी । 

यह दैय-रेक मे पैसद्‌ और न कार्य 

सीमाओं के अतिका्य करे जो सेवियान ने पस्नद तथा कायंयालिक पर आरोपित 


उच्चतम न्यायात्य का क्ाय (06 ० ॥6 थ्िवापला 9 (०४४) --.. 
नि:सन्देह उच्चतम न्यायालय पे है और उसकी व्यापक है। थी 


च का 
अल्लादि कष्णस्वामी अय्यर के शब्दो मे भारती उच्चतम न्यायालय की गक्तिया 
भारतीय 


न्यायातय 


धक उच्चतम न्याय 
एकीकइत न्यायपालिका के शिखर पर अवस्थित ह ॥२ हहै न केवल संविधान का अपितु 
मान्य विधि का करी निरवंचन करता है । तदनुसार, उसका मुख्य कत्तंव्य यह है कि 
देख-रेख मे विधियों रहे; और कोई न्यायालय यान्यायाधि- 


इसकी देख- मे विधियों का यद प्रचन होता र 
करण किसी के पराथ अन्याय के करे । वेधानिकत: को उच्चतम यायात्रय में अपील की 
अनुच्छेद 
क्र छंद रस्८ 


7036 भारतीय गणराज्य का शासन 


उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण करने पर विधियों को ग्रवैध 
घोषित कर सकता है, वह अधिकार अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के तत्सम्बन्यी 
अ्रधिकार से भिन्‍न है | हमारे सविधान में न तो यथोचित विधि प्रक्रिया [0 
97०००७8) को स्थान दिया गया है श्रौर न न्यायिक परमेप्ठता' (तप्वालंतर आ्ा०- 
778०9) के सिद्धान्त को ही मान्यता दी गई है । सयुकत राज्य अपेरिका के सविधान 
में यथोचित विधि प्रक्रिया” नाम की धारा को और “न्यायिक परमेप्ठता' के सिद्धान्त 
को मान्यता प्रदान करके अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को संयुक्त राज्य श्रमेरिका 
की सामाजिक नीति के निर्माण में महत्त्वपूर्ण श्लौर निर्णायक भाग छेने का प्रवसर 
प्राप्त हो गया है। इस प्रकार अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय विधानमण्डलों से भी उच्च- 
तर स्थिति (899०० ]७ट४880॥7०) का उपभोग करता है; और इसी के आ्राधार पर 
जस्टिस ह्यूजेज ने कहा था कि “यद्यपि हम संविधान के अ्रनुयायी हैं, परन्तु सविधान 
वही है जो न्यायाधीश कहे और जिस प्रकार वह सविधान का निर्वचन करे।” इसके 
विपरोत भारत में ससद्‌ की परमेष्ठता' के सिद्धान्त पर कार्य होता है यद्यपि उक्त 
ससदीय परमेष्ठता पर भी कतिपय साविधानिक श्रतिवन्ध लगे हुए है । भारत में 
उच्चतम न्यायालय किसी अधिनियम को भ्रसाविधानिक घोषित कर सकता है, यदि 
वह साविधानिक प्रतिबन्धों का अतिक्रमण करेगा; किन्तु भारतीय उच्चतम न्यायालय 
विधान निर्माण-सम्बन्धी नीति की वैधानिकता की परीक्षा नहीं कर सकता। यद्यपि 
यह ठीक है कि उच्चतम न्यायालय को खोज और छानबीन के साथ यह देखते रहता 
चाहिए कि विधानमण्डल मौलिक अ्रधिकारों का अतिक्रमण न कर सके, फिर भी यह 
अ्रमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की तरह विधानमण्डल का तृतीय सदन नहीं है और 
भारतीय उच्चतम न्यायालय को विधानमण्डल की नीति पर निर्णय देने का श्रधिकार 
नही है और न उच्चतम न्यायालय विधि में निहित नीति की परीक्षा कर सकता है। 
स्वय उच्चतम न्यायालय ने गोपालन बनाम मद्गास राज्य के विवाद में भपने अ्रधि- 
कारो की सीमाओं की व्याख्या की थी । भारत में न्यायपालिका की स्थिति कुछ-डुर्ण 
संयुक्त राज्य अ्रमेरिका और इग्लैण्ड की न्‍्यायपालिकाश्रों के वीच की सी है। भारतीय 
न्यायपालिका वह कार्य कदापि नही कर सकती, जो सयुकत राज्य अ्रमेरिका का सर्वोच्च 
न्यायालय करता है। भारत में उच्चतम न्यायालय इस प्रकार अपना कार्य करेगा किन 
तो ससद्‌ और न कार्यपालिका ही साविधानिक सीमाग्रो का अतिक्रमण कर सर्के । 
परन्तु गोलकनाथ के मुकदमे में दिये उच्चतम न्यायालय के इस निर्णय से, कि 
भविष्य में ससद्‌ साधारण साविधानिक संशोधन विधि द्वारा मौलिक अधिकारों को न्यून 
नही कर सकती, दूरगामी प्रभाव रखने वाले राजनैतिक ग्रौर कानूनी प्रश्त उठ खड़े है! 
हैं । इस अकार मौलिक ग्रधिकारों और तेजी से वदल रहे समाज की ग्रावश्यकताड को 
परस्पर व्यवस्थित किये रखने की विकट समस्या के समाधान की जिम्मेदारी न्यायपातिका 
पर आ पड़ी है। है 
किन्तु जिस समय उच्चतम न्यायालय विधियों का निर्वेचन या विधि को पर 
वैधानिक घोषित करता है उस समय न्यायालय को चाहिए कि बह सविधान को मूँत 


अध्याय < 


संघ तथा राज्य 
(7प्रन्ठ ए505 0० 7प्ताद 5747फ४8) 


संघ के मूल एकक ( 0#80वा. एकफ्रा(5 त॑ [हल एजा०)--१९४७ के 
पृत्रं राजनैतिक दृष्टि से भारत दो भागों में बटा हुआ था--ब्रिटिण भारत और देशी 
भारत। ब्रिटिश भारत में वे विभिन्न प्राल्त थे जिनका बासन ब्रिटिश ससद्‌ और भार- 
तोय वियानागों द्वारा पास किए गए कानूनों के अनुसार होता था। देशी भारत में 
६०० रियासते थी। ये अन्ततोगत्वा ब्रिटिश क्राउन की सर्वोच्च सत्ता के अधीन थी 
तेयापि व्यवहारत: इन पर भारतीय शासकों का निरकुश घझासन था। १९५० में जब 
भारत का नया संविधान छामू हुआ, देशी राज्यों को समाप्त कर दिया गया था और 
विभिन्न एकक़ों की निम्न श्रेणियाँ रखी गईं थी : 

(१) २१६ राज्यों को जिनकी जनसख्या १ करोड ९० लाख थीं, पडोस के 
प्रान्तों मे मिछ्ता दिया गया था और उन्हे भाग (क) राज्य सशा दी गई ; 

..._ (२) ६१ राज्यों को जिनकी जनसंख्या ७० लाख थी, केन्द्रप्रशासित एकको 
के रूप में गठित किया गया और उन्हें भाग (ग) राज्य कहा गया; 

(३) २७५ राज्यों को जिनकी जनसख्या ३ करोड ५० लाख थी भाग (ख) 
राज्यों के रूप में गठित किया गया। ये राज्य ये--राजस्थान, मध्य भारत, त्राववकोर 
कोचौन, सौराष्ट्र, पैप्सू ; 

(४) तीन राज्य--हैंदरावाद, जम्मू और काइमीर, तथा मेसूर भाग (ख) 
राज्य बन गए। 

इस प्रकार भाग (क) मे १० राज्य, भाग (ख) में ८ राज्य और भाग (ग) में 
बा थे। इनके अतिरिक्त सविधान में भाग (घ) राज्यों के शासन की भी व्यवस्था 
थी। 

भारत संघ के अवयवी एककों की असमान स्थिति को समाप्त कर दिया गया है 
( एिफुक्रश० पर णी 8. एराधश्ाधाणा। एऐग्राड 780807०078)--भारतीय 
संविधान की एक अनोखी विशेषता यह थी. कि सघ के अवयवी एकको की स्थिति में 
आकाश पाताल का अन्तर था। सविधान के प्रारूप मे, प्रारूप समिति ने इस असमानता 
के कारणो पर प्रकाश डाला था। उसमे कहा गया था . “प्रारूप के अनुच्छेद १ में भारत 
को राज्यों का सघ कहा गया है। सारे राज्यो मे एकरूपता लाने के लिए प्रारूप समिति 
ने यह उचित समझा कि नए सविधान मे सारत संघ के सभी अवयवी एककों को राज्य 
कहा जाए, चाहे उनको इस समय गवरेरों का प्रान्‍्त कहा जाता हो, चाहे चीफ कमिइनरो 


९ | अत, यहा ऐसी चुनिश्कित 
है जो + बोगपतियों एक अजहूरों के सम्क्ो 
न्यार पके उच्चतम न्यायालय के अयोगिक विवादों तो 
रीति थे पैल्शाने का अयाक है  अ! 


पत्रोपकाक 
किया हैं और इ्च पेम्वन्ध के वबोगिक गायाधिकरणो 
का उचित पक्अदर्शन किया है। 
रैंस अकार, उच७ न्यायाद मिक्न-क्षेत्रो में न्याय का मुख स्रोत है। 
इस संस्था की देक मे अधिक तिष्ठ। 
478869४९६ ००७४५ 
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सघ तथा राज्य 029 


संघ सरकार उनका प्रशासन प्रत्यक्षतः एकात्मक झासन के रूप में करती थी। संविधान 
ने स्पष्टतः उपवन्धित किया कि राष्ट्रपति प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखत 
राज्यों का प्रशासन करेगा; तथा वह इस बारे मे अपने द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 
मुख्य आयुक्त या उप-राज्यपाल ([/0प(७था(-0०ए७:००) के द्वारा अथवा पड़ोसी 
राज्य की सरकार के द्वारा कार्य करेगा ।! पुन: सविधान ने यह मी उपबन्धित किया कि 
प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित तथा मुख्य आयुक्त या उप-राज्यपाल द्वारा 
प्रशासित किसी राज्य के लिए ससद्‌ विधि द्वारा स्थावीय विधानमण्डलो का निर्माण 
कर सकती है और ऐसे विघानमण्डलो के कर्तंव्य निर्देशित कर सकती है।! ससद्‌ को 
यह भी अधिकार प्रदान किया गया कि वह माग (ग) के इन राज्यों के लिए परामर्श- 
दाताओं की परिषद्‌ अथवा मन्त्रियों की परिषद्‌ सूजित कर सकती है।* तदुनुसार 
भारतीय ससद्‌ ने भाग (ग) राज्य शासन अधिनियम १९५१ ((०ए०छआशा रण 
एऐथ७ 0 80068 4०, 95) पास किया; जिसके अनुसार भाग (ग) के 
राज्यो मे विधानमण्डलों की स्थापना की गई और ममन्त्रिमण्डलो की भी स्थापना कर 
दी गईं। किन्तु इस प्रकार भाग (ग) के राज्यों को और उनके विधानमण्डलो को 
सारी शक्तियां सौप देने से मी म तो संसद्‌ की उक्त राज्यों के ऊपर विधायी प्रभुकत्ता 
में किसी प्रकार की कमी आई और न॒सघ सरकार का जो भाग (ग) के राज्यो पर 
शासन करने क। ससद्‌ के प्रति उत्तरदायित्व है, उसमे किसी प्रकार की कमी हुई। 
58 में भाग (ग) के राज्यों को सघ के अवयवी एकक समझना भी संघवाद के 
र्द्ध हैं। 


संघ के राज्यों के प्रशासत के अतिरिक्त सविधाव से माग (घ) के राज्य-क्षेत्रो 
के प्रशासन की भी व्यवस्था की हैं तथा कुछ अन्य प्रदेशों, जिनमे ऐसे प्राप्त या विजित 
प्रदेश भी सम्मिलित है जिनको अलग से सविधान में निर्दिष्ट नहीं किया गया है, के 
प्रशासन की भी व्यवस्था की है। भाग (घ) के राज्यो मे केवल अण्डमान और निकोबार 
टापुओं का ही निदव किया गया है। प्रदेश या राज्य-क्षेत्र और राज्य में अन्तर है। 
प्रदेश या राज्य-क्षेत्र को भारत संघ का एकक नहीं माना गया; और इसलिए संघीय 
ससद्‌ के प्रतिनिधित्य मे राज्यो और प्रदेशों में अन्तर रखा गया । राज्य समा में केवल 
राज्यो! को ही प्रतिनिधित्व दिया गया और घूकि प्रदेश सघ का एकक नही था, इसलिए 
उसको राज्य सभा के प्रतिनिधित्व से वचित रहना पड़ा। विभिन्न राज्यों की प्रजा 
को लोक-सभा में सविधान के उपबन्धों के अनुसार प्रतिनिधित्व आरप्त हुआ, जबकि 
भारत राज्य-क्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के अन्तर्गत न होने वाले राज्य क्षेत्रों 


का, 


१. अनुच्छेद २३६ (१) 

३. अनुच्छेद २४० (१) (क) 

३. अनुच्छेद २४० (१) (ख) 

४. चतुर्थ अनुसूची अनुच्छेद 5० (१) (ज) 


माय 2066६ (कसा ० ख्वाब, 2. 37. 
ड, १27 कक ह० 4६26 ४28 


संत्र तथा राज्य ]08॥ 
माग (ग) के राज्यों के सम्बन्ध मे राज्य-पुतगंठन आयोग ने यह सिफारिश 
की कि केवल दिल्‍ली, मणिपुर, अण्डमान टापू और निकोबार ठापू को छोड कर बाकी 
सभी भाग (ग) के राज्यों को पास-पडोस के राज्यो मे मिला देना चाहिए; तथा 
उक्त चार राज्य (अर्थात्‌ दिल्ली, मणिपुर, अण्डमान और मिकोवार) केन्द्र द्वारा 
राज्यशासित राज्य रहें ।! आयोग ने यह भी छूट दे दी कि यदि भाग (ग) के किसी 
शज्य को देश की सुरक्षा अथवा किसी अन्य आवश्यक कारण से पास-पडोस के राज्यों 
भः मिलाना सम्भव न हो तो ऐसे प्रत्येक राज्य को भो केद्ध द्वारा शासित राज्य-क्षेत्र 
के रूप में गठित किया जाए।? 
हे यों ड्स प्रकार राज्य पुनर्गशन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारत संघ मे 
दो श्रेणियों के अवयवी एकक राज्य है -- 
(क) वे राज्य जो भारत संघ के मौलिक अवयवी एकक है , 

(ख़) वे राज्य-स्षेत्र जो केन्द्र द्वारा शासित है। 

. भारत सरकार ने १६ जनवरी, १९५६ को घोषित किया कि उसे राज्य 
के 4328 की सिफारिश स्वीकार है और फलस्वरूप भाग (क), (ख) और 
सांप 2 के बीच की साविधानिक असमानता को सभाप्त कर दिया जाएगा और 

मुख का पद भी समाप्त कर दिया जाएगा।* 
राज्यों के पुनर्गठन की समस्या 
(7फ७ एण्तात्या ० छिलठप्ड्धयांज्वर्णणा रण 8६2०७) 

स राज्यों की संरचना (800000'79 ० ७० 8086०३)--पपूर्वकालिक मारत के 
हि अल मारत सप्र के राज्य बन गए, न तो किसी वैज्ञानिक आधार पर और 
कप के आधार पर ही प्रान्तों के रूप में गठित हुए थे। वे मनमाने निर्णयो 

5 थे, केवल प्रशासनिक सुविधा और इष्टानुकूलता (०फ्रथ्वाणाव्त्र) को सम्म- 
302 ध्यान में रखा गया था। ज्योज्ज्यो है ब्रिटिश लोग विजयी होते गए और 
भकाई पोज, प्रमाव-लक्ेत्र बढ़ता रहा; त्योन््यो प्रान्तीय प्रशासत संगठन का इस 

नियोजित किया गया कि उससे दो लाभ हो : प्रथमत. आधिक और सामाजिक 
फेक हमर सत्ता का प्रत्यक्ष प्रभाव-क्षेत्र अक्षुण्ण रहे और दवितीयत 
रे सगाई समुचित शासन-व्यवस्था स्थापित हो जाए। इत दोना उद्देभ्यो 
डे कक २४3४ आयोग के अनुसार, प्रथम उर्इय ही मुख्य उद्देश्य था और 
ग कि के प्राप्ति मे आवश्यकतः: परम्परागत और प्रादेशिक राजवंशीय भक्ति 
मौमान्तो ( कु दमन करना जरूरी था । अत: इस उहें श््य की प्राप्ति के लिए पुराव 
जिनके कल 205) को मप्ट करके ऐसे नए प्रान्तो का निर्माण किया गया 
गया और वे '+ ने ता! बनता: अथवा सादुश्य (जीणर७) पर कोई विचार किया 
40000 3279 7:४० आधिक हितो पर ही विचार किया गया ॥77 इस प्रकार 
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$जवणा एणायांज्जंणा, एवाम 265. 


3956, धार वक्ाप्रास्‍९- जानो, 
पंणा एज्मायरांजनेंगा, फृराब 45. 


म्वन्धी ध पका सम्बन्धी २3 औ 
अकार के सक्तिया पेम्मिलित थी * संघ के विश्िक्न अवबवी 
कि भाय (ख) और कम (ग) के राज्ये के के वह विर्द्ध था। आलो- 
से साविधानिक स्थिति के प्रति घोर असन्तोष- था, नयोकि) कस को समान अवबर, 
एकको को जो निद्चान्तत- प्रभान दर्जा मिलना चाहिए, ज् भी. उक्त स्थिति विपरीत 
पेको का यह भी फेथन थी कि जहा सकिधान ने भारत के. सरराज्य अनगंठना आयोग मे 
यदान करने का वचन दिया है, उस कचन अथवा उपचन्ध के। सब के विभिन्न अवयकी 
थी। इस सम्बन्ध के अवक् जनमतत से अभावित होकर ही *। राज्य पुनगटन आयोग 
सिफारिश की थी क : ज्यो के पुतगंठन के फल; 'ारत्युउलाते का कैवल एक 
किको मे जे साविधानिक अतमानता है बह नष्ट हो आएगी; स्वत प्रदान की 
ने अपनी: रिपोह में कहा था-- इक समस्या को वन्य रहे; झा बाद किसी 
लत उपाय है कि भारत सप के सभी अवयवी एकको को सः रिक्षणार्थ किसी 
और सभी उकक राज्यों छा गये के साथ समान प्र का सम हैं. और ऐसी स्थिति 
छोटे राज्य-क्षेत् को ६ पिच की सुरक्षा अथवा किसी यद्नीति के नया (४ कमीशन अथवा 
देना तो इसी 5 त्ण्योः है आ न 'ऋत्ति- 
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संघ तथा राज्य 
पुराने देशी राज्यों के विलीनीकरण 


घटनाओं का प्रतिफल था और किसी ह॒द तक वह 
को ऐतिहासिक कहानी का फल भी था।ः "अैलश्व ई0 7९णहथ्ांशं08 8 
राज्यों के पुनर्गंबल को आवश्यकता (वात को स्वीकार कर लिया था 
80603) --१९३० के परिनियत आयोग ने इस प्रान्तो के पुनंठन की आवश्यकता 
कि भारत के लिए संघीय शासन-व्यवस्था से पहलेशाय सीमाओं का पुन्तिर्धारण पहले 
है। परिनियत आयोग ने अनुभव किया कि प्रान्त्नई योजनाओं पर विचार होगा। 
होना चाहिए, तमी संघात्मक झासन-व्यवस्था की पुनर्गठन अथवा पुनवितरण रूठिन 
सघ का जैसा सांचा तैयार होगा, उसके वाद फिर आयोग के उक्त वक्तव्य या विचार 
हो जाएगा ।१ राज्य पुनर्गंटवन आयोग ने परिनियत बचार अधिकतर ऐसे एकक राज्यों 
पर सहमति प्रकट करते हुए लिखा था . “उक्त लनिमित हो गए है और जिनमें कुछ 
पर सही-सही लागू होते हैं जो विना सोचे-समझे प्रतः ऐसे प्रान्‍्तो अथवा एकको के 
पुराने देशी राज्यों के क्षेत्र भी शामिल हो गए है; व्मय हैं कि निहित स्वार्थ घर कर 
भविष्य पर पहले विचार कर लेना चाहिए नही तो।।”* सत्य यह है कि देशी राज्यों 
जाएगे और तव उचित समाधान कठिन हो जाएगयवी एकक राज्य बने, थे ब्रिटिश 
के विधटन के फलस्वरूप भारतीय सध के जो अवर उनकी सीमाएं अपेक्षाकृत अधिक 
भारत के प्रान्तो की अपेक्षा अधिक तकरहित थे औथा कि राज्यो के पुनर्गठन की आव- 
वेडौछ थी। राज्य पुनर्गंढ्न आयोग ने ठीक ही कहा रण इसकी तुरन्त आवदयकता है। 
श्यकता न केवल नीतिपूर्ण हैं अपितु नियोजन के क७०६०॥४४४७४०४) ---स्वतस्त्रवा से 
पुनर्गठन का आधार (]20४०7०)७ ०£ पश्रान्तो की स्थापना की मांग के साथ 
पहले राज्यों के पुनर्गठन की मांग देश में भाषावार मै दंगे हुए। फलछतः, बाद में समझा 
जुड़ी हुई थी। देश के कुछ मागो में इसकी वजह से स्थापना करना उचित नही हैं। 
जाने लगा कि केवल मापा के आधार पर राज्यों ककारकों (/४.(०:७) जैसे एकता, 
भाषा के सिद्धान्तों के साथ-साथ अन्य प्रासंगिक के अन्तर्गत वित्तीय अवस्था तथा 
देश की सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा, राष्ट्रीय योजनाग्र चाहिए ताकि सम्पूर्ण प्रजा तथा 
आधिक प्रगति आदि का भी सन्तुलन स्थापित होबमाप्ति नहीं दिखाई देती। पहली 
राष्ट्र का कल्याण हो सके। पर इस दुराग्रह की डूआ। विदर्म और पजाव अभी भी 
मई, १९६० को महाराष्ट्र और गुजरात का जन्म हू 
भापोन्माद के पंजे मे हैं। ॥) “+ब्रिटिश झासनकाल मे प्रशा- 
ब्रिदिश नीति (77० छल 49.97००्लत्रो के आघार पर न होकर केवल 
सनिक एककों का निर्माण किन्‍्ही सुनिश्चित सिद्धाल्लं के निर्माण की बात सबसे पहने 
सयोग के आधार पर ही हुआ था। भापावार प्रान्तं 7) में १६०३ में सुझाई गई थी 
श्री रिसले ([88300$) के परिपत्र (वव्पॉघ्ए ॥0४न्यास्य टहराया गया था। १९०५ 
जिसमे बंगारू के विभाजन को भाषा के आधार पर |;0,, 0काग्रांस्नेंगा, एथ० [4 
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032 मारतीय गणराज्य का शासन! 


प्रान्तो संगठन ऐसा किया गया कि वे (प्न्त) .पूर्से 
सरकार के /नत रहें; और.जबकि स्वयं केन्द्रीय सरकार ब्रिटिश 
चर थी ही, और वह साम्राज्य के हितों को पोषण करने, वाली पके: , 


मात्र थी। 






प्रशासनिक एककों का मतमाना सीमा-निर्धारण इस शताब्दी' 
तक चलता [दीं : और फिर यह अनुभव किया जाने छगा कि प्रशासनिक 
लिए भी रे सेहत (००७७४७७५४) प्रशासनिक एककों की आवश्यकर्ता होती. 
किसी-म-किस करे की एकरूपता और समानता विद्यमान हो।' इसलिए नए 
निर्माण | समय ऐसी अनेक बातों पर विचार किया गया.जिनसे प्राकृतिक 
के विकास मे. सेदीयवा मिलती है; यद्यपि इन सब विचारों को भी 
महत्त्व नही रा गया जितना कि प्रशासनिक सुविधा और सामरिक 

को दिया गया। इसके बाद सन्तुरूनो औरः प्रतिमार की नीति 
सके फलस्वरूप जितने भी प्रादेशिक , सीमा-निर्धारण सम्दन्भी 
हुए उन सबब केवल एक ही उद्देश्य था कि देश मे राष्ट्रीमता - के बढ़ते 
को दवाया जे और जहां कहीं सम्मव हो, मुसलमानों को,हिन्दुओ के समाल 
दिया ही जाए ५ यह सम्मव न भी हो कि उन्हें हिन्दुओं से अधिक श्रैष्ठ. हर 


की जा सके । 


आवश्यकता: 
हुईं और 


९३० में परिनियत आयोग ने स्वयं स्वीकार किया था कि ६ 

से. प्रशासनिक क्षेत्रफल थे जो विजयों, देशी . नरेशों को विस्मापित्‌ 
सुविधाओं के फलस्वरूप बने थे।”! परिनियत आयोग .मे 

की उत्पत्ति | तीन कारण गिनाए हैं उनमे चौथा कारण यह ,मी. जोड़ा कीं. 

है. कि हमारे पुराने आकाओ (०६ 508४॥००४) ने सन्तुलनों और प्रतिभार 

और तत्परता से कार्य किया था। +5 ४ 

रे जब भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्त की तो उसे उत्तराधिकार | 

प्रान्तीय - सीमाएं मिली ।*“मारंत की भौगोल्कि स्थिति! 

हो गई जब पुराने देशी राज्य विधटित हो गए जिनके... 

की-विधि (70००४ ० ए्रथ्ट७) के द्वारा कुछ , , 


प्रान्त केवल 
अथवा प्रशार 












नो सीमाओं मे ऑफस्मिक वृद्धि हो गई और कुछ राज्य-सधों में 
का को केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य-कषेत्रों में “ 7 
गए और कुछ 


पुनगेंठडन आयोग ने कहा था कि “मारतीय भणराज्य, के 
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.._ भारतीय परिनियत आयोग ने, जिसका वर्णन पहले भी किया जा चुका हैं, 
जबर॑स्त सिफारिश की कि प्रान्तों का पुनगंठन आवद्यक ही नहीं है, वरन्‌ वह सघात्मक 
शासन-व्यवस्था की पहली शर्त है। इसमे भी सन्देह नहीं है कि परिनियत आयोग 
ने प्रान्तो के पुनर्गठन के छिए माया के सिद्धान्त पर बल दिया ; परल्तु केवल भाषा 
कोही एकमात्र प्रमाण अथवा सिद्धान्त नही माना। पुनगंठन के लिए कुछ अन्य सिद्धान्तो 
को भी स्वीकार किया गया जिनमें एक यह था कि प्रान्तों के पुनगंठन के फलस्वरूप 
जिन छोगों पर प्रभाव पडने बाला है, उनकी पूर्व सहमति आवश्यक हैं। परिनियत 
आयोग ने उन कारकों ([&०00००3) पर प्रकाश डालते हुए, जिनके आधार पर प्राल्तो 
का पूनगंठन होना था, लिखा : “यदि एक ही मापाभाषी लोग किसी ऐसे सहत राज्य- 
क्षेत्र में निवास करते हैं जो सहत होने के साथ-साथ अनन्यापेक्ष या स्वतः पूर्ण भी हैं, 
और जो इस प्रकार अवस्थित है और उसके ऐसे आशिक स्रोत है कि वह पृथक्‌ भ्रान्त 
के रूप में रह.सकता है, तो इसमें कोई सन्देह नही हैं कि प्रान्तो के पुनगंठत में भाषा 
एक मजबूत और प्राकृतिक आधार प्रदान करती है। किन्तु, केवड भाषा ही एक कसौटी 
नही है जिसके आधार पर प्रान्तों का पुननिर्माण हो , ढुछ अन्य आधार भी है जिनसे 
जाति, ध्ं, आधिक हिल, मौगोलिक समीपता, गाव और नगर के बीच उचित सन्तुरून 
तथा समुद्र के किनारे तथा आन्तरिक माग के वीच उचित सन्तुलन आदि भी ऐसे आव्रार 
हैजो प्रान्तो के पुनर्गठन में विचारणीय है। इस सम्बन्ध मे व्यावहारिक उद्देश्यो के लिए 
उन समी छोगों की सहमति अत्यन्त आवश्यक हैं जिन पर पुतगंठन सम्बन्धी परिवर्तनो 
का प्रभाव पडने वाला है अर्थात्‌ उस्र प्रान्त के लोगो की सहमति भी आविश्यक है जिसमे 
क्षेत्र मिलाया जा रहा है और उस प्रान्त के लोगो की सहमति भी आवरयक हैं. जिसमे 
से भूभाग काट कर दूसरे प्रान्त को दिया जा रहा हैं। 

यद्यपि परिनियत आयोग ने भाषावार प्रान्तों के पुनगठन के सिद्धान्त का 
केवल भर्यादित समर्थन किया, फिट भी भारत सरकार ने १९३९ में उशसा आयोग 
की स्थापना की जिसके चेयरमैन सर सेम्युएल ओ डोनेल थे और उक्त आयोग को 
भदिश दिया गया कि वह परीक्षा करे कि कहा तक उड्या भाषामापी लोगों का अलग 
प्रशाधनिक एकक स्थापित हो सकता हैं; और यदि इस प्रकार विभाजन सम्मव 
हो दो भायोग नवनिमित उड़िया मावा-मापी प्रान्त की प्रादेशिक सीभाएं निर्धारित 
करे और ऐसे नये प्रान्त के कारण क्याजया प्रशासनिक और वित्तीय परिवर्तन करने 
होगे उन पर भी प्रकाश डाले १ इस प्रकार भारत सरकार ने उड़ीसा प्रान्त के निर्माण 
मे भाषा के सिद्धान्त को मान्यता दे दी। किस्तु सेम्युएल ओ डोनेल समिति ने माता 
के अतिरिक्त और भी विचारों को स्थान दिया, जेसे जाति, लोगों की स्थिति और 
विचार, भौगोलिक स्थिति, आथिक हिंत ओर प्रशासनिक सुविधा और जहा कही 
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भारतीय परिनियत आयोग ने, जिसका वर्णन पहले भी किया जा चुका है, 
जबरदस्त सिफारिश की कि प्रान्तों का पुनगंठन आवश्यक ही नही हैँ, वरन्‌ वह सघात्मक 
शसत-व्यवस्था की पहली शर्त है। इसमें भी सन्देह नहीं है कि परिनियत आयोग 
ने प्रान्तों के पुनगंठन के लिए भाषा के सिद्धान्त पर बल दिया ; परन्तु केवल भाषा 
को ही एकमात्र प्रमाण अथवा सिद्धान्त नहीं माना । पुनर्गठन के लिए कुछ अन्य सिद्धात्तो 
को भी स्वीकार किया गया जिनमें एक यह था कि प्रान्तों के पुनर्गठन के फलस्वरूप 
जिन लोगों पर प्रमाव पड़ने वाला हैं, उनकी पूर्व सहमति आवश्यक है। परिनियत 
जायोग ने उन कारकों (#४०६००७) पर प्रकाश डालते हुए, जिनके आधार पर प्रान्तो 
8 पुनर्गठन होना था, लिखा : “यदि एक ही भाषाभापी छोग किसी ऐसे सहते राज्य- 
क्षेत्र ६ निवास करते है जो सहत होने के साथ-साथ अनन्यापेक्ष या स्वतः पूर्ण भी हैं, 
और जो इस प्रकार अवस्थित है और उसके ऐसे आ्थिक स्रोत है कि वह पृथक्‌ प्रान्त 
के रूप मे रह सकता हैं, तो इसमें कोई सन्देह नही हैं कि प्रान्तों के पुनगंठन में मापा 
एक मजबूत और प्राकृतिक आघार प्रदान करती हैं। किन्तु, केवल भाषा ही एक कसौटी 
नही है जिमके आधार पर प्रान्तो का पुननिर्माण हो , कुछ अन्य आधार भी है जिनमे 
जाति, धमं, आथिक हित, मौगोलिक समीपता, गाव और नगर के बीच उचित सन्तुलन 
तया समुद्र के किनारे तथा आन्तरिक भाग के बीच उचित सन्तुलत आदि मी ऐसे आवरार 
हैजो प्रान्तो के पुनगंठन में विचारणीय है। इस सम्बन्ध में व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए 
उन सभी लोगो की सहमति अत्यन्त आवश्यक हैं जित पर पुनर्गठन सम्बन्धी परिवतेनो 
का प्रभाव पड़ने वाला है अर्थात्‌ उम्र प्रान्त के छोगो की महमति भी आवश्यक हैं जिसमे 
क्षेत्र मिलाया जा रहा है और उस प्रान्द के लोगों की सहमति भी आवश्यक है. जिसमे 
मे भूभाग काट कर दूसरे प्रान्त को दिया जा रहा है।! 

यद्यपि परिनियत आयोग ने भापावार प्रान्तों के पुनर्गठन के सिद्धान्त का 
केवल भर्यादित समर्थन किया, फिर भी भारत सरकार ने १९३१ मे उडीसा आयोग 
की स्थापना की जिसके चेयरमैन सर सेम्युएल ओ डोनेल थे और उक्त आयोग को 
अदेश दिया गया कि वह परीक्षा करे कि कहा तक उडिया माषामापी छोगो का मा 
प्रशासनिक एकक स्थापित हो सकता हैं; और यदि इस प्रकार विभाजन सम्मव 
हो दो आयोग नवनिभित उड़िया माषा-मायी प्रान्त की प्रादेशिक सीमाएं निर्वास्ति 
करे ओर ऐसे नये प्रात के कारण क्या-वया प्रशासनिक और वित्तीय परिवर्तन करने 
होगे उन पर मी प्रकाश डाले १ इस प्रकार मारत सरकार ने उड़ीसा प्रान्त के निर्माण 
में भाषा के सिद्धान्त को मान्यता दे दी। किन्तु सेम्युएड ओ डोनेल समिति ने भाषा 
के अतिरिक्त और भी विचारों को स्थान दिया, जैंस जाति, लोगो की स्थिति और 
विचार, भौगोलिक स्थिति, आधिक हित ओर प्रशासनिक सुविधा और जहां कह्ठी 
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के बंगाल विभाजन के प्रस्ताव मे नी भाषा के मिद्धान्त को भारो महत्व दिया गया 
था और पुन ' १९११ में भी कपा के सिद्धान्त को दी मुर्य रूप से महत्त्व दिया गया 
था जबकि लाई हाडिंग छी ससपपर ते नारत सचिव में यद्ध सिफ़ारिय की कि उउत 
विमाजन रह कर दिया जाए । डिस्तु जेशा कि राज्य पुनगंठस आयोग ने टीऊ़ ही कहा 
हैं. “मापा के सिद्धाल पर इन मबसरो पर जो बछ दिया गया उसकी आह में मुख्य 
रूप से प्रशासनिक सुविधा क्र बिचार श्मुस्र था और किसी हंद तक राजनीतिक 
आवश्यकवाजों का भी उनमें हाथ था। वास्तव में, जिस रूप में बंगाल झा विभाजन 
फिया गया था, बढ़ भाषामसन समानता के सिद्धान्त का घोर तिरत्झार था। १९१२ 
में जो समसोद्य हुआ, उसमें मो मापागत सिद्धास्त को विशेष आदर प्रदान नहीं झिया 
गया क्योकि उसे समझौते के फहस्वकूय बगाल के हिन्दुओं जौर मुसलमानों में स्पष्ट 
विभाजन रेसा सीच दी गईं। इस प्रफार उल्ल दोनों विभाजन द्रम सिद्धान्त के सर्वधा 
विश्द्ध थे कि विभिन्न मापानायों समुदाय ऐसे थे जी समान गामाजिक भवस्यथा वाले 
एक का निर्माण करते थे और जिनके समान राजनीतिझ जौर आधिक हित थे ।7 

मॉप्टेम्प और भेम्मफोई ने मिल्ठ फर जो रिपोर्ट लिसी थी, उसमे भी स्वीकार 
किया गया था कि प्रान्तीय सीमालों का पुनवितरण वांछनीय हैं. जिसके फलस्वरूप 
छोटे और समान एक संगठित ऋर दिये जाए; किन्तु “उनके विचार में वह समय 
उपयुक्त नहीं था जबकि देश के सभी राजनीतिक एकड्ो का मौसोलिया पुनवितरण 
किया जाये; क्योकि उसे थे अवोव फष्डन्याध्य फाय॑ समझते में (”? छोटे और एकरूप 
प्रशासनिक राजनीतिक एकड़ की सिद्धारिध फरते हए उन्होंने कहा था: (हमें इसमे 
मन्देह नहीं है कि यदि भारत के प्रमासनिक एफक (परान्त) छोटे हों और साथ ही 
एफरूप (॥०॥०४७॥९००७) भी हों तो शासन को सुविधा होगी; और जब हम 
यह भी सोच रहे हैँ कि भारत में शासन का उत्तरदायित्व कुछ-ुछ अनुभवहीन लोगो 
के हाथो में थाने को है, तो प्रान्तों के पुनगंढन की हमारी सिफारिश का वजन बुछ 
बढ जाता हैं। इसी आधार वर हम सापा-सम्बन्धी या जातिन्यम्वन्धी प्रशासनिक 
एककी के निर्माण की भी सिफारिश करते है क्योकि इन आधारो पर प्रान्तो की स्थापना 
करने के बाद प्रान्तो में व्यवस्थापन का साथ कार्य प्रा्तीय भाग्य में ही होगा। 
और फलस्वरूप सार्वजनिक जीवन में ऐसे योग्य और अतिभागयाठों व्यक्तियों का 
सहयोग मी प्राप्त किया जा सकेगा जो अंग्रेजी नहीं जानते ।* इस सम्बन्ध में यह 
भी अताना आवश्यक है कि मॉप्टेग्यूचे-म्सफोर्ड ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्मोवना की 
मी परीक्षा की थी कि बड़े आ्रान्तो में मापा अथवा जाति के आधार पर उपग्रान्ता की 
स्थायनों कर दी जाए ताकि ऐसे छोटे-छोटे एककों का निर्माण हो सके जिन पर उत्तर- 
दायी शासन का प्रयोग किया जा सके । किन्तु इस सुझाव को अव्यावहारिक मान क्र 
त्याग दिया गया। 
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आपने प्रादेशिक संगठन के लिए नी क्षेत्रीय भावा को आधार मान लिया। १९२७ 
में जब मारतीय परिनियत आयोग की नियुक्ति हो गईं, तो कांग्रेस ने प्रस्ताव पास 
करके घोषणा की कि “अब भाषा के आधार पर प्रान्तो के पुनर्गठन का समय आ गया 
है”; और फिर यह प्रस्ताव रखा कि उस दिशा में पहल करने के लिए आन्ध्र, उत्कल, 
सिन्व और कर्नाटक को प्रान्तों का दर्जा प्रदान कर दिया जाय। जिन लोगों ने उक्त 
प्रस्ताव का समर्थन किया, उन्होंने तो यहां तक कह डाला कि एक भाषा-मापी और 
एक-मी सांस्कृतिक परम्पराओं के छोगो को हक है कि वे अपने भविष्य का स्वय निर्णय 
करें। उनका मतलब सवंसाधारण के थात्म-निर्णय के अधिकार (76०कॉ४ एंहा४ रण 
बल व०॑लगरांपदाणा ) से था। 

१९२८ में स्वंदक सम्मेलन ने नेहरू समिति को नियुक्त किया था कि वह भारत 
का सविधान तेयार करे ! उक्त समिति (फल 0०गणां//००) ने प्रान्तों के 
पुनर्गठन के छिए एक मापा के सिद्धान्त का समर्थन किया और कहा : “प्रदि किसी 
प्रान्त के छोगो को भिक्षित बनाना हैं और यदि उसे अपना सार्वजन्कि और प्रशास- 
निक कार्य अपनी ही भाषा में चछाना हैं तो यह आवश्यक है कि प्रान्त एक भाषा- 
भाषी छोगमों का प्रदेश या क्षेत्र हो। यदि किसी कारणवश कोई प्रान्त अथवा एकक 
विभिन्न भाषाओं का क्षेत्र बना रहा, तो कई प्रकार की कठिनाइया उत्पन्न होगी 
और शिक्षा के माध्यम तथा सार्वजनिक क्रिय/-कलछापो के छिए दो या टो से भी अधिक 
भाषाओं का सहारा लेना होगा। इसलिए यह अतीव आवश्यक है कि प्रान्तों का 
पुर्गंढन भाषा के आधार पर हो; नियमतः, भाषा भी सस्कृति, परम्पराओो और 
साहित्य के समान ही उन्हीं का एक विद्येप रूप है। एक मावषा-मापी क्षेत्र में सस्क्ृति, 
परम्पराएं और साहित्य तीनो मिल कर प्रान्त के विकास में सहाथक होगे।”? नेहरू 
समिति ने बताया कि “प्रान्तों के पुन्गंटन में छोगों की इच्छा, मापा एवं मौगोलिक, 
आधिक और वित्तीय परिस्थितियों पर भी विचार करना होगा; किन्तु उक्त सभी 
विचारों में मुख्य रूप से लोगों की इच्छा” और “माषागत एकता” को विशेष महत्त्व 
दिया जाना चाहिए।”ः 
हि कांग्रेस ने पुन: १९२७ और १९४५ के मध्य काल में दो अवसरो पर प्रान्तो 
के पुनगंठन के सम्बन्ध मे भाषा के सिद्धान्तों को मान्यता दी। १९३७ में कलकत्ता 
अधिवेशन में यह स्वीकार करते हुए कि कांग्रेस का राजनीतिक ध्येय भाषा के आधार 
पर प्रान्तो का पुनर्गठन है, कांग्रेस ने माग की कि तुरन्त आन्ध्र और कर्नाटक प्रान्त 
बना दिए जाए। जुलाई, १९३८ में कांग्रेस कार्यकारिणी ने आन्ध्र, कर्नाटक और 
केरल (६7०७/७) के नियुक्त प्रतिनिधियों (4०७०४७४००४) को आद्वासन दिया कि 
जब कभी काग्रेस के हाथो में सत्ता होगी, यह अवश्य भाषा के आधार पर श्रान्तो का 
पुनर्गठन करेगी । 
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द्यिः बल्कि यह कहा “उड़ीसा के नये प्रन्त के निर्माण में भुल्य क। 
ह क्योकि उलेज्ा एक घाटे का भन्त है. और सम्मक्‍्त- ऊँछ समय तक बारे का ध्रात्त 
कठिनाई को इतना नही देना 


रहेगा । गे ते है कि है महत्त्व चाहिए 
कैयोकि से भवेक्षाकतत जिम अधिक होगे ।*५ र मे ओ झेल 
समिति ३) रियो को बरी तरह फिया, और: १९३६ मरे 
जिस उतीसा पन्‍्त की स्थापना डैई, वह उस्त- मित्ति मी से आवश्यक परि- 
चर्तेन औ: चुधारो फू था| ५ 
न्ध ही स्थापना भी १९३६ # हैंए और स्पष्छत भावा-सम्बन्धी 
सिद्धान्त को रैंस प्रात्त के: तिर्माण के भी मान ल्यिः 'रतीव परिनियत 
आयोग के किक को वस्वई सन्त से अच्य फरना स्वीकार ते सिन्ध 
को अल्य बनाने मे भयंकर अय्यायनिक कविनाइया हैं , क्योकि फिलल्वरूप किए 
हायता क 4 ही जावेगा यदि अछय बनने से पहले ही सः 

गंध की समस्या हैंठ नही हो जाती और बह पत्रम्वन्धी अस्य रयक बातें पहले 

निर्षय नही: हो जाती ।“ किन्तु रक्त संसदीय समिति ने किफ को वम्बई प्रन्त 
अल्य कर स्वीकार ल्यि क्योकि इसके- लिए न केवल: प्रिन्धि 
इच्छा प्रकट की थी पठु समस्त भारत के मुसलभान नेता भी यही चाहते थे कि कि 
पेम्बई है जाय। समिति के गे भी कहा कि “कन्फ विकासे 582 
को पे करने मे कई केटिनाइय/ उप यत 
होगी और अत सिन्‍्प को सतत हक के रुप के मधामित करने मे उतनी 

फठिनाइय + होगी ।!४ ४ /र स्रन्ध का जन्म उनमानी का अतिफल था, 


की न्घु अपि 
ने सभी सान्तो का भाषा के जाषार पर उनयं: करना स्वीकार करके उद्े अपना 


न 
राजनीतिक गज फोर लो स्वीकार किया । बैच नीकि # फलस्वरूप अाग्रेस के अग्छे क्षं 
7. हम ए0 ज ०८8 6, 
2. जूक 0. स्कप्स, एग्‌ ये, ल्‍बद 60. 
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किन्तु शक्थ्ूत नें कग्रेस नेजो चुनाव घोषणा-पत्र जारी क्रिया, उसमें करार 
नी पुरानी और चित नीकि के हैंट गई। विछछ आश्वासन को. बीहराते हुए 
चुनाव: गत में [ही गया कि करती अथवा + हि एकको को जहा हो 
उम्मव हो, ऋषा और * केनि के आधार है इनेगंठिक किया य। भापा्सम्क्धी 
सिद्धान्त पर यह गर्याद आरोपित कर दी गई कि. सेभी प्रान्तो को तो नही क्निन्तु जहा 
तक सम्भव होगा, और: गेहा उचित परिस्थितिया वर्तेमान होगी, उने पानी को 4बा 
और सरकृतति के आधार हर परन्नंदित किया एगा। कांग्रेस को पति मे परिवतत 

१७ नवम्बर, १९४३ ई, सेविधान सभा >वन में स्पष्ट दीक पड़ा जब कि 
अधान मकर थी नेहरू म गरबीर पन्तों के पूनगंठन की बात को स्वीकार करते हुए 
है. हि प्राथमिक आरियिकता 7 बात पहले होनी हिए और इस समय हमारे 
लिए मारता की सुरक्षा र है आग वित्त अथम महत्व की चीजे है।” प्रधान 
| वाद धर 4 (0 (००४०४७७५।०७) की निवुक्तति हई 

ने की प्रारूप | 


न 
2५, 
नये 
हट 
जय 


मत्री के उस वक्तव्य 


की। #बृकिति सक्ि क्रिया के आधार 
पर हुईं थी। सविधान' का व पमिति ने सविया गे मिफारिय को थी हर 
एक भाष प्रान्तः टरंगेंगंटन का .पहवाजतल 37९९४ (६ णपथ७५7०॥) 
की. तिधुक्षत जाए जो जाच अदन या रिपो्ट के आम, 
कर्नाटक, केरक और महा रप्ट्के उखग प्रात बनाना कहा होगा और साथ ही 
तो ने मजा हट के जब अत हर मस्त 
आन्तो में और पावथट्टोह है पन्‍तो मे के होगे औरत गिग को अस्ताविः 
नह आन्तों को सीमाएं (वीरिति करने का ३७. न दिया गया। पर आयोग को जो 
आदेश दिए गए, उनके हा प्टे है कि प्रान्तो के पनेंटन माया ही एकमात्र 
भबन्व मे अन्य भी उतने ही. “हेल्चपुर्ण थे जितना कि 


सापा-सम्बन्धी विचार । । हे 
_+ पर आयोग ने सू खिबान समा के भमक्ष दिसम्बर, (९४८ में अपनी रिपोर्ट 
प्रस्तुत की। अयोग ते गिरान्सि को, के यया, कह. मां के पुननियारिण मे 

जि क़्न्ति उतते सिद्धन्त हमारे सामने मे तो मुस्य सिद्धान्त 


/ विता: सता 
7225 किक औ। भाषा के साथ-य/थ हमको, भौगोलिक विचार, 
आधिक विचारों, वित्तीय पाये और हम सिनिक मुविधाओं को भी देखना थ्राऔर 
इन सभी का समान मढ्चरों था। ड्न कम बातो पर विचार करने के बाद आयोग ने 
सिफारिश की कि. के अवस्था # आती के किसी अकार पुनगंयन का उचित अवसर 
नही है। आयोग के स्मिर क्यि क्कि पापा-मस्कन्धी एकह। मं 
सुविधा के अन्तगंत दह ह रह है। गन # बड़ा पैक देकर कहा # छल 
राज्यों के पुनर्गठन के मय रा उन तन्कों को कोड बश्वा नही न्‍ हि 
जो राष्ट्रीयना के ६ पं में वाबक् है >व भारतीय रियासत का ! 

चुके, और देश मं [उत्पन्न हैं। जाए कया एक-राप्ट्रीयका सयापित हो जाए, 
53083 इुछ परन्तों के िनेयंठन के बार # सोचा जा सकता है।” 


सत्ता 72%) की प्रस्तुत कर सकता है ।”४ 

- पैज्य उन्गंठनः आयोग के आदेध दिया गया था कि वह ३० जून, १९९५ तक 
५ रे को अपनी रिफ्ोट दे ३। ' ज्वत काल्यवाधि ३० सितम्बर १९५९ के. 
दिए बढ़ दी. आ44 आयोग को १ ९२५० सन्देश श्रप्त 3 जिनमें तार भी थे, 


हक मी प७ स्रा >विय परफत 907 23, 3953, ० उलत ६6 
पव 606 6 (िगेपधंफफ, गा ६॥6 >गरंबध- ०४ सठ6 सकिड, (0, ०्च 
2 53 न 750 « अब बन 


प्ध्चछु, 7666६ (2 3€९80धठा प्‌ जेगिफँघज ० साठ हि: “के 
२9.82. 3. * ञ 
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र्ड डव्द्, शएवगाव 6, 


कक बढ रे में कांग्रेस का काविक अधिवेशन 8 दिमेंदुआ; और ज्कत 
* कांग्रेस की ।ति फ़िर ॥ १९९६ योजना का 
श्रीयषेश हुआ था और ह सफलता सार परकार और काम्रेत्त की दर 
स्क्ियी अत नियोजन के फलस्वरूप एकीकृत स्यक हो जाती है क्योकि 
निया ण्ष्र्के पे जीकक पे सन्‍्क्य / ऐसी स्थिति में राप्य का 
कई कतब्य के कृत्तव्य के पैलेग-बल्य नहीं हैं चकता। ्ि्नि्न एकको 4 
कप 'प्ट्रोफ महत्क पारण कर ढेहे और यदफि राज्यों के कि 
केछापो लोन सम कल" करने के धाम प भी उक 
स्थानीय डत्यो उच्चतलय अमाप्रीकरण («६ ग्यवण्च)८ | यह ० 4072]) बाब- 
'िक है। इसके लिए आवश्यक दे भेगस्‍्त कारवाई एकोकत जियन्‍्कण में हो। इसलिए 
यह ही था कि राज्यों के पुन न्के > का्रेस की नीति मे प़्रिः 
गया। / १९३ केक, प्रेम के हैदराबाद अधिवेशन हे अस्ताव पास किया गया 
ह राज्यों को पुनवंव्ति भय इन 'वश्यकताओं पर विचार क्रिया जाएगा 
जैसे भारत के एकता, राष्ट उरक्षा और शान्ति, और भाषा सम्ब्धी 
एकरूपता वन्धित राज्य अथवा प्रान्त की: भीर करे राप्ट्र की वित्तीय स्वित्ति 
पैथा आधिक पमृद्धि आदि श्री चकवत्ती राजयोप। छिचायं के को अहां तक कह डात्या 
कवि 'न्‍्तों के लिमाक का आदस् न जहनियत या मनोवृत्ति का 
परिचय देता 2 
£९५३ मे कांग्रेस किया उसमे वही 
नीति पो५ि गई जो हैदराबाद अधिवेशन मे निशिचि ई १९९४ 


ते की बेः पे की गई थी । 
मैं कल्याण अधिवेशन के के ही कोक्ति दुहरायी, गई। कल्याण: अधिवेशन में जो 


अस्ताव पारित क्यि गया उसमे यह घोषित किया गया कि हर डीमत पर भरत की 
९ राष्ट्रीय क्षा को | 


राज्य अनर्गठन आयोग की नियुक्त (4[%०77६२७०६ ण छह $(6808 
0० ०आाधवपकत शिपापयाबथतय) न्न्र दिसम्बर, १९५३ के अथान' मन्‍्त्री' पृ० 
नेहरू ने संसद मे घोषणा ३) कि एक उच्चस्तरीय आयोग की नियुक्तित की: जाएगी जो 
औरः यान्तच्षत्तता से भारत पैष के राज्यो के पुनगंठन कीः समस्या पर जाच 
करेया ताकि पते धुनगंठन के फलस्वरूप अत्येक जैव्यवी एकक का और 
प्र का हितव्धन हो सक्े। अधान अन्त के उक्त घोषणा करते समय उत्त महत्त्व 
बर्थ अवयवी' ऋरणो की भी चर्चा की 
$/ धुननिर्माण 
किन्तु ज्यों का पुनगंठक करते तम्य कुछ 
अथवा अक्यवी- कारणों पर भी ध्यान रखना होया। इक्त सम्बन्ध में 
एकता और पुरक्षा का स्थायित्त ध्यान देने हें। इसके अति- 


प्रथमतः की एकता 
रक्त वित्तीय और याविकू सभातवित्व एक अयासनिक चुविधा का के अत्येक सम्बन्धित 


946 भारतीय गणराज्य का शासन 


मविधान के तेरहव स्योधन अधिनियम हारा तागालेण्ड नामक एक नए राज्य की स्थापना 
हैं३ हैँ। इस राज्य के अन्दर नागा-पहाडिया, स्यूएनर्सांग क्षेत्र सम्मिलित किया गया 
है। इस क्षेत्र में छगमग ४००,००० नागा जाति के लोग रहते है और इस भूमि का 
लअत्रफूल लगभग ६,००० वर्गमील हैं। वर्तमान समय में असम और नागाहँण्ड को 
राज्यपाल एक ही व्यक्ति है। राज्यपाल को नागारँण्ड के सम्बन्ध में वित्तीय मासलों 
के विषय मे कुछ एक विशेषाधिकार प्रदात किए गए हैं। १ नवम्बर, १९६६ को पंगाव 
को पुरर्गदति करने और हरसिब्राणा को १७वा राज्य बना देने १९ भारत का राजनैतिक 
मातचित्र फिर बदका। पजाव का विभाजन करके पंजाब और हरियोणा के दो पृषक्‌ 
हा बना दिये गए और प्रदेश का कुछ भाग हिमाचल प्रदेश के संघीय प्रदेश में मिला 
! गया । ' 


इस समय समद्‌ के विचाशघीन एक विधेयक के अनुसार असम राज्य के अस्देर 
एक पहाड़ी राज्य बनाने का प्रयोजन है जो अपने अधिकार-क्षेत्र के अन्दर र्वायत्तशासी 
(4प्र07०००४५) होगा यद्यपि उससे शज्यों की संख्या नहीं वहेगी। 
भारत के राजनैतिक पुनगंठन सम्बन्धी एक और वर्णनीय बात क्षेत्रीय परिषदी 
[20 ९०णो$), और प्रादेशिक समितियों (77००७ (00ताग्रातण्प्छ)े की 
स्थापना है। यह प्रवन्ध आमन्ध्र और पंजाव के छिये किया गया । परिपदों का उद्देश्य थी 
अन्तरराज्यीय विवादों के निषटारे और केख्रीय सरकार के साथ मिल कर विकास योज- 
नाए तैयार करवा। समितिया पजाब और आन्ध्र में राज्य के अन्दर विशेष क्षेत्रों की 
आवश्यकताओं पर विचार करने के लिये बनाई गई । हरियाणा राज्य के भस्तिल में 
आ जाने से पजाव की प्रादेशिक समिति का भी अन्त हो गया। हि 
संधीय क्षेत्रों का प्रदासन (4 ्रांए/ंडए८ए०त 0 एकरंणा पुछकप्रत९०) ः 
सथीय सत्र केख ढारा प्रश्ासित होते हैं। १९५६ के टैरिटोरियल कौसिल अधिवियंस 
(72% प्रकतछतंग (0०छालाी5 30०) के द्वारा हिमाचल प्रदेश, अधिपुर और भिपुरा 
में राज्य-क्षेत्रीय परिषदी की स्थापना हुई थी । ये परियदें ओर दिल्ली नियम भी बवार 
मताधिकार के आधार पर चुनें गए थे और इस पर स्थानीय काम-काज चलाने का 
उत्तरदायित्व था। इस परिषदों का चेयरमैन निर्वाचित होता था और ये उसके अधीन 
कार्य करती थीं। इन्हे उप-विधि (50-08) बनाने को अधिकार आप्ति था) 
राज्य-मणा के लिए होने वाले चुनावों के लिए इस क्षेत्रों को इलवहोरक ब्रलेज माता 
या था। केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन के साथ लोक-सम्पर्क स्थावित करें हैं 
लिए इनमे परामर्भदात्री समितियां (200%&ण. (०्ापर्शत/००७) स्थापित थी गई थी। 
संघ प्रभासन तिम्नेछिसित सामलों पर इन समितियों से परामर्श छेता पा 
(३) प्रधासन सम्बन्धी नीति केसाथारण 'अप्म, ह 
(२) क्षेकसम्बन्धी विधायी प्रस्ताव; और 
(३) क्षेत्रों के वापिक आधिक व्योरे के मामले । 2 
परनगेंदन की व्यवस्था ने आयोग के प्रतिवेदन में सम्तन्‍्ध ने रसने वाला रे 


० परिषदों (2 5 छालाँब 
बाती को भी जस्म दिया है। वे हैं सरकार हारा सेतीय परिषदों (20० एशए० ) 


संघ तथा राज्य 7025 


और इसीछिए उन्होंने उसमें कोई अच्छाई नहीं देखो। आयोग की. रिपोर्ट की उप- 
पत्तियों (एक) के मूल्यांकन के लिए और उसके निर्णयों को समझने के 
हिए यह समझना आवद्यक होगा कि सारी पुनगंठत की योजना में क्याजवा मूल 
णव निहित ये और मूल तत्वों का किस प्रकार देश को एकता से सामजस्य पैदा करना 
अदिश्यक था। इसमें सन्देह नहीं है कि राज्यों के पुर्गठन की समस्याओं में अनेक 
उदझनें होती हैं और इसलिए पुनर्गठन के किसी भी पहलू पर मतैक्य प्राप्त करना 
पल कठिन होता है। १४ अवनूबर, १९५५ के प्रस्ताव में कांग्रेस कार्यकारिणी 
ममिति ने समी से याचना की कि “आयोग की रियोर्ट पर सहयोगपूर्ण विचार होना 
चाहिए, साथ ही उत समी/ समस्याओं पर भी सहयोगपूर्ण विचार की याचना की गई 
जिन पर उक्त रिपोर्ट में विचार किया गया है।”! आचार जे० बी० कृपलानी ने कहा 
कि “बायोग ने रिपोर्ट तैयार करने में परिश्रम से कार्य किया हैं और कोई अन्य आयोग 
झसे अच्छा काम नहीं कर सकता था”! आयोग के छिए यह केसे सम्मव हो सकता था 
दि बह विभिन्न माया-माषी समुदायों की विभिन्न प्रकार की मायों और इच्छाओं को 
उन्तुप्ट कर सकता 
प्रायोग के प्रतिवेदन का क्रियास्वयत ([ [णाए/रावव्ा (07. 0 6 
0 फिटकु०६)--आयोग का अतिवेदद १९ अपतुूबर, १९५५ को 
मेदाशित हुआ था । चूकि इसने देश में व्यापक उत्तेजना उत्पन्न कर दी थी; अत. 
सरकार ने जनता को इस पर अपना मत व्यक्त करने का पूरा अवसर दिया। राज्यों 
है विधानमण्डलों तथा संसद के दोनों खदनों ने इस पर पुरी गहराई से विचार किया। 
+र ने राज्यों के पुनर्गठन को मू्ते रूप देने के छिए तीन अधिनियम पास किए; 
्ज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ (8९8 डिसप्पहु8॥58009 8०६, 7056) $ 
विहार और पश्चिमी बंगाल राज्य-क्षेत्र हस्तान्तरण अधिनियम, १९५६ (कांप्रवए 
गाव फछछ आशय प्ष्यापात्ाप०्० 30०६, 950) और सविधान (सातर्वा) 
गा अधिनियम, १९५६ [एफ४9+पाण (8272४ 5ैछलावाधव्या ) व, 
0] 


भारत का नया राजनतिक मानचित्र (8९ छत एगाएटव गए ः 
7040) --फछतः, भारत संघ में १४ राज्यों और ६ राज्यन्क्षेत्रों की' स्थापना की 
गई। राज्य तिम्नलिखित थे--- आन्ध प्रदेश, असम, विहार, वम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, 
दास, मैमूर, उड़ीसा, पंजाब, राजरथान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और' जम्मू और 
फैमीर। राज्य-क्षेत्र निम्नलिखित भे---दिल्‍्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, 
कैण्डमान और निकोबार द्वीप और छूवकादिव, मिनिकोय तथा अमितदिवि द्वीप। 

आरत का यह राजनीतिक मानचित्र १ मई, १९६० को फिर बदला जबकि 
पम्बई को महाराष्ट्र और गुजरात नामक दो राज्यों में विसक्त कर दिया गया। 


.. 476 कवाउतवव शपकालल, 0८0. 75, 7955. 9, 7. 
2, परफ& ईंपक्षकल, 000, 5, 955, 9 9. 


संघ तथा राज्य 3049 


जो राज्य को संविवान द्वारा सौप दी गई है तो तदर्थ सविवान का सशोधन अभीष्ट 
होगा, और तभी उक्त राज्य की शक्तिया केन्द्रीय ससद्‌ को दी जा सकती है। केवाडा 
में केद्धीय संसद्‌ को अधिकार है कि वह ऐसे प्रान्तीय था स्थानीय विषयों पर भी विधि 
बना सकेगी जिनका राष्ट्रीय महत्त्व है। किन्तु केद्रीय ससद्‌ को किसी ऐसे विपय 
पर प्रत्यक्षतः विधि बनाने का अधिकार नहीं है जो अपवजित या प्रान्तीय सूची में 
प्रगणित हैं। इसके विपरीत मारत मे ससद्‌ के एक ही सदन को निर्णय करना पडता 
है कि किती प्रान्तीय विषय का राष्ट्रीय महत्त्व है अथवा नहीं; और यदि राज्य 
समा आवश्यक वहुमत द्वारा तदथं प्रस्ताव पास कर देती है तो ससद्‌ को तुरन्त अधि- 
कार मिल्र जाता है कि वह राज्य सूची के किसी विषय पर राज्य-सभा द्वारा पारित 
सकत्प की सीमाओं तक विधि निमित कर सके। इसमे सन्देह नहीं है कि इस सम्बन्ध 
में ससद्‌ की शक्तिया अस्थायी है। फिर भी इससे यह बोध होता है कि भारत का 
सवियान एकात्मक प्रकृति का है। किसी अन्य सघात्मक सविवान ने ऐेसा उपबन्ध 
नही रखा है वयोकि यह व्यवस्था सघीय सिद्धान्तों से मेल नही खाती । 

सविवान ने संघ मे ही सारी शक्तियां विहित को है कि वह आपात कालो मे 
सर्वश्राही शक्तियों और अधिकारी का उपभोग करे। सविधान के अनुच्छेद २५० ने ससदु 
को अधिकार प्रदान किया हैं कि यदि आपात की उद्घोषणा अव त्तेन मे है तो राज्य सूची 
में के किन्हीं विषयों के बारे मे ससद्‌ को विधि वनाने की झक्ति होगी। यदि राप्ट्रपति 
का समाधान हो जाए कि युद्ध या वाह्य आक्रमण या आम्यन्तरिक अग्मान्ति का सकट 
सन्निकट है तो वह आपात-काल की उद्घोषणा कर सकेगा ।! आपात की उद्घोषणा 
के औचित्य का ससद्‌ ही निर्णय कर सकती है। न्‍्याथारृयों को यह अधिकार नहीं 
हैं कि वे आपात की उद्घोषणा के औचित्य का मिर्गय कर सके । और' जहा एक बार 
आपात की उद्घोषणा प्रवत्तन में आई, कि उसके प्रवत्तंन-काल में संविधान प्रभावतः 
एकात्मक हो जाता है और ऐसी स्थिति में ससद्‌ को पूरा-पूरा अधिकार रहता है कि 
वहू तीनो यूचियों के किसी भी विवय पर मनसाने ढग से विधि निर्माण करे। सघ की 
कार्यपालिका सत्ता, सघ की व्यवस्थापिका सत्ता के समकक्ष और अन्योन्याश्रित्त हैं, 
इसलिए आपात की उद्घोषणा के प्रवत्तत-काल मे सघ सरकार को अधिकार रहता 
है कि वहु राज्य सरकारों को आदेश दे सके कि वह राज्य अपनी कार्यथालिका शविति का 
किस रीति से प्रयोग करे ।* 

किसी राज्य में साविधानिक तन्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में भी संविधान 
ने आपात्तकालीन उद्घोषणा के ग्रवत्तेन का उपवन्ध किया है!? यदि किसी राज्य के 
राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर या अन्यया राष्ट्रपति का समाधान हो जाय कि 
ऐसी स्थिति पैदा हो गई हैं जिसमे कि उस राज्य का झासन इस संविधान के उपबन्धों 
के अनुसार नही चलाया जा सकता, अथवा यदि कोई राज्य सरकार संप्र के किसी 

१. अनुच्छेद ३५२ (१) (३) 

२. अनुच्छेद ३५३ (क) 

३. ग्रनुच्छेद ३५६ 
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संविधान ने अवश्चिष्ट दक्तिया सखद्‌ को दी हैं।* १९३५ के भारत वरकार 
अधिनियम मे ऐसा नही था। उक्त अधिनियम ने अवश्निप्ट भ्क्तियों को गवनेर-जनरल 
में विहित क्रिया था और उसको अधिकार था कि वह स्वेच्छया ऐसी' कोई शक्ति चाहे 
तो केन्दध/को दे सकता था. और चाहे राज्य या प्रान्त को भी दे सकृता था जो किसी भी 


एवं उनकी व्यवस्थापिका शक्ति पथास्थिति अन्‍्योन्याथ्रित् हैं। किन्तु उन विषयों के 
सम्बन्ध में जो समवत्ती सूची मे प्रगणित हैं, घारा अधिकार राज्यो को ही प्राप्त हैं, 
जहा तक कि सघ सरकार ने उक्त विपयो पर अपवर्जी अधिकार/स्षेत्र प्राप्त नही कर 
लिया है। संविधान मे सप सरकार को अधिकार प्रदान किया है कि वह राज्यो की 


न्विति में राज्यों के ऊपर वित्तीय मार न पडता हो। 
ययपरि संविधान ने राज्यो के विवानमण्डलो को उन विषयों पर विधि बनाने 

का अपवर्जी अधिकार प्रदान किया है जो राज्य सुची मे श्रगणित है; फिर भी सवि- 
धान के अनुच्छेद २४९ ९५३ उपवन्धित करते हैं कि राज्य सूची में प्रयणित किसी 
विषय पर भी संसद्‌ विज्ञेप अवस्थाओ में विधि निर्माण कर सकती है। सामान्यतः 
संतदू को अधिकार नही है कि वह राज्य सूची के किसी विपय पर विधि निर्मित कर 
भके। अनुच्छेद २४६ ने संसर्‌ को अधिकार दिया है कि यदि राज्य समा उपस्थित 
और मत देने वाले सदस्यों की' दो-तिहाई से अन्यून संख्या द्वारा हक शाम 6०१ 
घोषित कर दे कि राष्ट्रीय हित में यह आवश्यक और हितकर है कि संसद्‌ 208 
में प्रधणित किसी विषय के बारे में विधि वनाए--तो ससद्‌ राज्य सूची के किसी विप' 
पर विधि निर्माण कर सकृती ह्दै। 

हे अमेरिका के सविधान में झक्तियों का वितरण स्थायी और कठोर है और बी 
देश में शक्तियों के वितरण में विना सविधान को संझोधित किए कोई हक 
किया जा सकता है। आस्ट्रेलिया में भी यदि उन शक्तियों से कोई परिवतंत 


4. अनुच्छेद २४४ (२) 

२. पनुच्छेद २५४ का परतुक । 
हे. अनुच्छेद २५८ 

४. अनुच्छेद २४६ 
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प्रशासनिक सम्बन्ध 
(4 पंणायंंडणछए७ ०४४०8) 


संघ और राज्य के बीच सम्बन्ध तथा राज्यों के परस्पर सम्बन्ध (एेशे०- 
शंणाड 0#जलखा ऐगरांणा बाते $5६६0०3 छएपे 90७७७४ 58088 पंग्राक्' 80०) -+ 
सघात्मक शासन-व्यवस्था भें शासन-तन्त्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए और सघर्ष 
को मिटाने के लिए यह आवश्यक हैं कि दोनों ओर से सहयोग और परस्पर प्रीति 
हो। किन्तु प्रत्येक सघात्मक शासन मे कुछ न कुछ दृश्य अथवा अदृश्य शक्तिया इस 
प्रकार काम फरती ही रहती हैं जिनको यदि कानून द्वारा मर्यादा में न रखा जाय तो वे 
विवाद और विग्रह को प्रोत्साहन देती है और अन्ततोगत्वा राज्य के स्थायित्व को खतरे 
में डाछ॒ देती है। आपात्तकालीन अवस्थाओ का सामना करने के लिए भी कुछ न कुछ 
प्रबन्ध कर लेना चाहिए क्योंकि सघीय शासन-बव्यवस्था में ऐसी अवस्था का आ जाना 
स्वाभाविक हैं या शासन के दोनों प्रकार के अवबवो--संघ और राज्यों -- के स्वतन्त्र 
अधिकार-क्षेत्र में टक्कर होने के फलस्वरूप भी आपातकालीन अवस्था आ सकती हैं; 
और इस प्रकार की स्थिति का सामना करने के लिए पहले से ही तंथारी कर लेनी 
चाहिएं। सारे देश और राष्ट्र मे शान्ति, सुब्यवस्था, सुशासन और सुरक्षा बनाये 
रखने के लिए राष्ट्रीय या केन्द्रीय सरकार ही उत्तरदायी हैँ। इत सब कारणों से यह 
आवश्यक हो जाता है कि केन्द्र और राज्यो के प्रशासनिक क्षेत्रों मे समन्वय और 
सहयोग रहे और सत्य तो यह हैँ कि सघात्मक शासन-व्यवस्था की सफलता और शक्ति 
इसी वात पर अवलम्बित हुं कि संघ और राज्यों की सरकारों में अथवा राज्यों की 
सरकाशे में सम्बन्ध परस्पर सहयोग के आधार पर बने । 

किसी सधात्मक शासन-व्यवस्था वाले देश मे संघ और राज्यों के प्रशासनिक 
सम्बन्धों की निम्न दो शीपको के अन्तगंत परीक्षा की जा सकती हैं: (१) राज्यों 
के ऊपर संघीय नियन्त्रण की विधिया, और (२) राज्यों में परस्पर सौजन्य। 

राज्यों के ऊपर संघीष नियन्त्रण को विधियां (7००ारांवृप०ड ० एकांत 
(०४४४० ०ए०० ६१७ 96803) --आपात-कालो में सध का राज्यो के ऊपर सब प्रकार 
से पूर्ण नियन्त्रण रहता है और जैसा कि बताया जा चुका हैं, आप/तकालीन उद्घोपणा 
के प्रवर्तत-छाल में भारतीय सविवान झा स्वरूप एकात्मक शासन में बदल जाता है। 
सामान्य काछो में संघ, राज्यों के ऊपर विभिन्न विधियों और विभिन्न उपकरणों के 
माध्यम द्वारा नियन्त्रण स्थापित रखता है जो निम्नलिखित हैं: (१) राज्य सरकारों 
को निदेशों के हारा; (२) सधीय सरकार अथव. सघ के कुछ हत्य राज्यो को सौंप 
कर; (३) अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा; और (४) सहायक अनुदानों के 
द्वारा ह थ 
(१) राज्य सरकारों को निदेश (]07९०७०ा8 ४० पि० 55400 दर 
प्राण) --संयु क्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रीय सरफार द्वारा राज्यों की सरकारों को 
निरेश देना अप्रिय माना जाता हैं। किन्तु भारतीय सवियान के निर्माठाओं ने यह 


निदेश का | करने मे था को प्रभावी करने में हुई है ;: फ़ो मी 
पप्ट्रपति आदेश है हैं और उक्त राज्य के समस्त सिद क्रो सौंप 
पैकता है। ऐसी उद्षोपणा संसद के स्वीकृति का विषय है किन्तु से हैं की स्वीकृति 
के बाद उक्त उद्पोषणा छ ज ।. टे मावी रह 4 । हो, यदि छ. मास 
में पुन: ससद्‌ उक्त उदद कमा भव बल देह हे र बड़ सकती है। 

स्ज्य सूची की अननन्‍्यता (मजाक) पर ताकि: अनुच्छेद २ १२ 
ने भी सयदि, आरोपित की है, जिमने पेसर को अधि: किया है |; वह राज्य 
पृची के ४ गणित क्रित्ीः विषय पर वि निर्माण कर दे कही को 
अथवा अधिक राज्य के विधानमण्डस्र को यह वाछनीय अतीक हो और बे सकत्यों 
बार से श्रायंता कवि पैसर उनके दिए विधि जि; तद्‌ हरा इस 
कार प्ररित्त कि; अधिनियम ऐसे अन्य राज्य /गू है सकते 
है जो पैलरचात्‌ उत्ती पैसद्‌ से प्रथक करें थी के स्वेच्छया 
अग्रीकार करे जहा राज्य के विधानमण्डछ- की आना कर बा 
कै छिए विधि निर्माण करने कः अधिकार मिछ- जाक़ है पहां उन विपयो पर राज्य 
के विधानमण्डरू का अधिकार-क्षेक छिन जाता है। थी सी छिल्नते हैं कि दम 
सक्ति से: ही पत्रा चल; का है कि सविवान के. निर्माताओं पैषरीय सिद्धान्त पर विश्वेष 
2 मही दिया था अन्यथा पक्ति कमी ऋ दी मे / इससे यह फ्क्ा 
चलत। है कि राज्यों के वि. स्क्यं अपने अधिक/र- क्षेत्र के भी कितना 
अविश्वास और: सकोच करते हैं। इस जपवन्ध के भी. भारतीय सवि: एकात्मक 
स्वब्प है) प्रतिविम्बितत होता है |" 

भेषी के १४३ एच्छेद ने ससद पधिकार दिया है कि वह 


संघ थ्व ९ को अनन्य अधि 
विद्ेयों से सन्वि और फरार करने तथा विदेश से की. गई सल्धियों, फैररों और अम्रि- 
सेमयो की शक्ति के लि 'वश्यक विधिय/ पेना सकती & नुच्छे सब 
को अधिकार: अदान किया है कि नह किसी अन्य देश या देझो के. पथ की हुईं सी 
अभिसमयः जअथका किस अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भेस्था य। किसी 
अन्‍य निकाय के हि, किये यये किक विनिश्चय के परिषालन के लिए भारत के सम्वपा 
राज्य- लिए कोई विधि यान मे सक्षम है। इस श्रकार 
स। परिफ्लनाय ३ को पृरावुरा अधि- 
है कि पह चाहे तो कप के किसी विषय पर, चाहे को पज्यनूच्ी के किती विपय 
पर और चाहे तो प्रमवरत्ती सच्ची के किसी विषय पर विकि कन्म सकती है। सब्द 
्य-मूची मे प्रयणित डिली विषय पर भी अधिनियम गा सकती है यदि विदेश के 
साथ की गई किसी सन्धि था करार के परिप्रच्काथ ऐसी भावस्यकता आ पड ? और 
क्रिस में संसद्‌ झरा नियमित के धिः उैपछ इस कारण अवंक नही 
गहराई जा सकती: कि उक्त विधि के कुछ उपवन्धो मे ऐसे विषय अन्त्॑स्त है जिनका 

जाए से है। 


* अनुच्छेद ३४६ 
० बण्मां, 5.0. ., 479७ पा गर्व, ३०. 278, 
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भारत सरकार को अधिकार प्रदान किया है कि राज्य सरकारों को निदेश दे सकती 
है, जिसमे उपबन्धित किया गया है: “जहा इस सविधान के उपवन्धों में से किसी 
के अधीन सघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग मे दिए गए किन्ही निदेशों का अनुवर्तन 
करने में या उनको प्रभावी करने मे कोई राज्य असफल हुआ है, वहा राष्ट्रपति के लिए 
यह मानना विधिसगत होगा कि ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है जिसमे राज्य का शासन 
इस सविधान के उपबन्धों के अनुकूल नही चछाया जा सकता ।” 

: (ग) संघ कार्यपालिफा का यह देखना कर्त्तव्य हैं कि राज्य सरकारे सामरिक 
महत्त्व की सड़ को और अन्य संचार साधनों की उचित देखभाल और मरम्मत करती 
हैं अथवा नही । सामान्यतः: सचार-साधन (००श्रष्ण्रपं०४४ण३७) राज्य- सूची का 
विपय है ।ः अनुच्छेद २५७ (२) सघसरकार को अधिकार देता है कि वह किसी राज्य 
को ऐसे सचार साधनों के निर्माण करने और बनाए रखने के लिए निदेश दे 
सकती हैं जो मार्त सरकार को राष्ट्रीय या सैनिक महत्त्व की प्रतीत हो। इसका यह 
अथं है कि भारत सरकार स्वय भी ऐसे सचार साधनों का निर्माण और उनकी देख- 
माछ, मरम्मत आदि करेगी जिन्हे वह सैनिक, नौसेनिक अथवा वायुसैनिक आवश्यक- 
ताओ के लिए उचित समझें,” साथ ही सघ सरकार को अधिकार होगा कि वह ऐसे 
सचार साधनों के निर्माण या मरम्मत आदि के लिए राज्य सरकारों को भी निदेश दे 
सकती है जिन्हें वह राष्ट्रीय या सामरिक महत्त्व का समझती है। 

राज्यों को निदेश देने सम्बन्धी साविधानिक उपबन्ध ससदु की शक्तियों पर 
किसी प्रकार की मर्यादाएँ आरोपित नही करते; और ससद्‌ उक्त उपवन्धों के बाव- 
जूद क्िन्ही राजपथों था बडी सडकों (]भ8॥४७98) या नहरों या जलपथों अथवा 
नौकामम्य नदियों (४४(७"७४४५४४) को राष्ट्रीय राजपथ या राष्ट्रीय जलूपथ घोषित 
कर सकती है। उक्त उपबन्ध सघ सरकार की गक्तियों पर भी किसी प्रकार के 
प्रतिवन्‍्ध नही छगाते और वह किसी भी राजपथ या जलूपयथ को राष्ट्रीय राजपथ या 
राष्ट्रीय जल्पथ घोषित कर सकती है।* उक्त उपवन्ध संघ सरकार की इस शक्ति 
पर भी कोई मर्यादा नही छगाते कि वह नौ, स्थल और विमान बल की कर्मशाराएं 
निर्मित करे या उनकी मरम्मत करे और उक्त वलो के लिए संचार साधन निर्मित करे ५ 
(ध) सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य में की रेो की 
रक्षा के लिए किए जाने वाले उपायो के वारे में उस राज्य को निर्देश देने तक मी है।* 
रैले सघ सूची में प्रगणित विषय हैं* और रेलवे पुलिस सहित सामान्य पुलिस राज्य 
सूची का विपय हैं।? इस प्रकार सघ की कार्यपालिका सत्ता छिसी राज्य को रेलो 
++++5-+5 --+35+ ++-- 
* राज्य सूची न० २, पद १३ 
- सघ सूची नं ० १, पद ४ और अनुच्छेद २५७ (२) 
- संघ सूची न० १, पद २३, २४ 
'. संघ सूची न० १, पद ४ 
अनुच्छेद २५७ (३) 
- संघ सूची न० १, पद २२ 
* राज्य सूची नं ० २, पद ३ 
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प्रथा १९३५ के मारत सरकार अधिनियम से ग्रहण की है। इस समय सहविधान ने 
उपवन्धित किया है कि संघ राज्य-सरकारों को निम्नलिखित विपयों पर निदेश दे 
सकता है; 

(क) संसद्‌ द्वारा निमित विधियों तथा वर्तमान विधियों का पालन कराना 
सघ की कार्यपालिका शक्ति का कत्तंव्य है। संविधान का अनुच्छेद २५६ उपबन्धित 
करता हैं कि “प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार होगा जिसमे 
ससद्‌ द्वारा निर्मित विधियों का तथा किन्ही वर्तमान विधियों का, जो उस राज्य में 
लागू है, पालन सुनिश्चित रहे; तथा सघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी 
राज्य को ऐसे निदेश देने तक विस्तृत होगा जो कि भारत सरकार को उस प्रयोजन 
के लिए आवश्यक दिखाई दे।” इसलिए प्रत्येफ राज्य का यह वैधानिक कार्त्तव्य 
हैं कि वह संघीय विधियों की क्रियान्त्रति कराये और संघीय सरकार को अधिकार 
है कि वह राज्य सरकारों को निदेश दे सकती हैं ताकि वे सघीय विधियों की त्रिया- 
न्विति और उनके प्रवत्तन के सम्बन्ध में अपने कर्तव्यों का निर्बहन करें। यदि राज्य 
सरकार संघ सरकार के आदेशों का पालन नही करती तो राष्ट्रपति अनुच्छेद ३५६ 
के अन्तर्गत घोषणा कर सकता हैं कि राज्य मे साविधानिक व्यवस्था विफल्ल हो गई है, 
और वह ॒ राज्य शासन के सव कृत्यो को अथवा किसी एक कृत्य को अपने हाथ में ले 
सकता हैं। 

(ख) सधीय का्यंपालिका का यह देखना कर्तव्य हैं कि राज्य की कार्ये 

पालिका सत्ता का संघ की का्यंपालिका सत्ता से सघय ने होने पावे। अनुच्छेद २५७ 
(१) उपबन्धित करता हैं कि “प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार 
प्रयोग होना चाहिए जिससे सघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में अडचन था 
प्रतिकल प्रमाव न पड़े तथ। सघ की कायंपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य को ऐसे 
निदेश्ञ देने तक विस्तृत होगा जो भारत सरकार को उस श्रयोग के लिए आवश्यक दिखाई 
दे।” अनुच्छेद २५७ का उद्देश्य यह है कि सघ सरकार और राज्य सरकारो की कार्य- 
पालिका नीतियों मे विरोध न होने पावे। इस प्रकार राज्य सूची मे प्रगणित विषयों 
के क्षेत्र मे मारत सरकार को अधिकार होगा कि वह राज्य सरकारों को -ऐसे निदेश 
दे सके ताकि राज्यो की कार्यपालिका शक्ति ब्य प्रयोग किसी प्रकार सघ सरकार की 
कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग का विरोध न करने छग जाय; अर्थात्‌ उन विषयों के 
प्रशासन में जो सघ सूची और समवर्ती सूची में प्रगणित है, केन्द्रीय सरकार और राज्य 
सरकारो के बीच संघर्ष की नौबत नही आनी चाहिए। 

जब अन ज्छैद २५६ और २५७ को साथ-साथ लिया जाता है तो उनसे भारत 

सरकार की अक्तियाँ और उसका राज्यो के अधिकार-क्षेत्र में प्रवेश _असाधारणतया 
बढ जाते हैं। उक्त दोनो अनुच्छेद राज्यों की कार्यपालिका सत्ताओं पर निश्चित 
झूप से विवेयात्मक (०आ#४०) और नियेधात्मक (7६४०४४७) श्रतिबन्ध छगाते है 
और भारत स़रकार को विस्तृत अधिकार श्रदान करते हैं कि वह राज्यो- में किसी 
भी प्रकार के निर्वाध गति से प्रशासनिक कत्य कर सकती है। अनुच्छेद ३६५ नेमी 
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कहां तक विस्तृत होगा। डा० अम्बेदकर ने कहा था “प्रत्येक संघात्मकः झासन- 
व्यवस्था में दो श्रेणियों के राज्य होते है और इसलिए प्रत्येक संघ मे दो श्रेणियों के 
सेवक भी होते हैं। सभी सघों में अखिल सघीय सिविल सेवाएं और राज्य सेचाएं 
होती हैं। यद्यपि मारतीय संघ में भी दो श्रेणियों के राज्य (१४७ एणाछ) हैं और 
उनमे दो श्रेणियों के सेवक भी होगे, किन्तु एक महत्त्वपूर्ण अन्तर होगा। यह माना 
जाता हैं कि प्रत्येक देश की प्रशासन-व्यवस्था में कुछ पद ऐसे होते है जिनको उच्च 
प्रशासनिक स्तर की हैसियत से मुख्य महत्त्व के पद कह सकते हैं। इसमें कोई सन्देह 
नही हैं कि अच्छा या बुरा प्रशासन सिविल सेवकों की योग्यता पर निर्भर है और 

महत्त्व के पदों पर इन्ही सिविल सेवकों को नियुक्त किया जाता हैं। सविधान ने 
उपवन्धित किया हैं कि अखिल भारतीय सेवा की स्थापना होनी चाहिए जो अखिल 
भारतीय आधार एवं समान योग्यताओं के आधार पर समान वेतनक्रम के अनुसार 
हो और केवल अखिल मारतीय सेवक ही सारे सघ मे महत्त्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हो। 
किन्तु उक्त उपवन्ध ने राज्यो का अधिकार नही छीना है और राज्य भी अपनी सिध्रिल 
सेवाएं कायम कर सकते हैं) 

(४) सहायक अनुदान (07०0॥(08-7-470) ---सघीय वित्त-ब्यवस्था का 
सामान्य सिद्धान्त यह है कि वित्त के सम्बन्ध में सघ सरकार और राज्य सरकारे पर- 
स्पर स्वतन्त्र रहें और सबके पास अपने योग्य पर्याप्त वित्तीय साधन हों। किन्तु इस 
सिद्धान्त की इतनी कठोर क्रियान्विति कही भी पूर्णतया सम्मव नही हैं और प्रत्येक 
सघात्मक संवियान ऐसी व्यवस्था करता है कि करों से प्राप्त कुछ घनराशि सधीय 
सरकार और राज्य सरकारो के वीच बट जाया करें। किन्तु अवयवी' राज्यों की वित्तीय 
आवश्यकताएं इतनी बढ़ती जा रही हैं कि उक्त व्यवस्था से भी पूरा नही पड़ता, 
और इसलिए राज्यों को केद्धीय सरकार से सहायक अनुदान स्वीकार करने पड़ते हैं। 
संविधान के अनुच्छेद २७५ ने उपवन्धित किया है और ससद्‌ को अधिकार दिया 
हैं कि बह उन राज्यों के राजस्वो के सहायक अनुदान के रूप में ऐसी राशिया विधि 
द्वारा उपवन्धित करे और निर्घारित करे कि उन्हें कितने घन की आवश्यकता है 
और थह भी उपवन्धित किया गया हैँ कि सहायक अनुदानों के रूप में राज्यों को दी 
गई धनयाशियां भारत की सचित निधि (0०5०४०४०१ पएणात ०९ 7709) पर 
मारित होंगी। ससद को यह अधिकार तो हूँ ही कि वह कमी भी घन की आवश्यकता 
वाले किसी राज्य को सहायक अनुदान दे सकती हूँ ; इसके अतिरिक्त सविघान मे 
मी दो अवसरो पर राज्यो को केन्द्र द्वारा आथिक सहायता दिलवाने की व्यवस्था 
की है: (१) यदि कमी किसी राज्य ने मारत सरकार की पूर्व सहमति से ऐसी 
विकास योजनाओं की क्रियान्विति अपने हाथ में ली हो जिनका उद्देश्य अनुसूचित 
आदिय जातियो का कल्याण हो, अथवा जिनका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्रों के सामान्य 
अशासन का स्तर ऊचा करना हो, तो तदर्थ सहायक अनुदान सम्बन्धित राज्य को दिया 
जा सकता है किन्तु उक्त अनुदान भारत की सचित निधि पर मारित होगा। (२) 
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के संरक्षण के हेतु निदेश देने तक विस्तृत हैं. और इस प्रकार उक्त निदेश में मारत 
सरकार राज्य सरकारों को यह भी आज्ञा फर सकती है कि वे रेखो अथवा रेल-मार्यो 
की रक्षा तया रेल सम्पत्ति की रक्षा के हेतु पुलिस दरू नियुक्त करें और यदि आवश्यक 
हो वो अनुच्छेद २५७ (४) के उपवन्धों के अधीन ऐसे अतिरिक्त पुलिस-दल वियुक्त 
करें जिनके ऊपर खर्च होने वाली धनराशि मारत सरकार अदा करेगी । 

(२) संधीय हृत्यों का राज्य सरकारों को सपना [फेजेल्डुबांण ते शी 
ए४४०४७१) “अनुच्छेद २५८ उपवन्धित करता हैँ कि किसी राज्य की सरकार की 
सम्मति से राष्ट्रपति उस सरझार को या उसके पदाधिकारियों को ऐसे किसी विषय 
सम्बन्धी इंत्य, जित पर सथ की वर्यंपोलिका शक्ति का विस्तार हैं, शर्ती के साथ 
या बिना शर्तों के सौप सकता हैं। कोई सघीय विधि, जो किसी राज्य पर ऐसे विपय 
पर मी लागू होती हैं जिस पर राज्य के विधानमण्डर को अधिकार-क्षेत्र प्राम्त नहीं 
है, किसी राज्य को कुछ भी अधिकार प्रदान कर सकती हैं और उसको अयवा उसके 
अधिकारियों की तत्सम्बन्धी कुछ भी कृत्य सोप सकती हैं। इस प्रकार ससद्‌ का कोई 
अधिनियम कछिसो थज्य या उसके अधिकारियों के ऊपर संघ सूची अथवा समवर्त्ती 
सूची के छिसी वियय के सम्बन्ध में कुछ भी फत्तेव्य सौप समता हैँ अथवा कुछ भी अधि- 
कार प्रदान फर सकता हैं! ऐसी स्थिति में उन शक्तियों और कर्तव्यों के पालन के 
सम्बन्ध में होने वाले अतिरिक्त अशासनिक व्यय के लिए राज्य सरकार को प्रतिकर 
((०घाए०४०५४४०॥) प्राप्त होगा । 

यहां पर यह उल्लेख करना आवश्यक हैं कि अनुच्छेद ३५५ ते संघ सरकार 
पर यह कर्तव्य आरोपित किया है कि वह बाह्य आक्रमण और आस्तरिक गड़बड़ से 
राज्य सरकार की रक्षा करे ओर इस वात का ध्यान रखे कि प्रत्येक राज्य में शासन 
संविधान के अनुसार हो । 

(३) अखिल भारतोय सेवाएं (20-वग्रतां8 807४0०७) --सघीय संत 
व्यवस्था में दो प्रकार के शासन होते है, उसी प्रकार दो मिन्ष श्रेणियों के सावंजविक 
सेवक भी होते हैं; एक श्रेणी के सेवक राज्यों के छिए होते है. और दूसरी श्रेणी के 
सेवक सघीय सरकार के लिए; और वे दीनो श्रेणियों के सेवक अपनी-अपनी सरकारा 
की विधियों की कियान्विति फरवे हैं। भारतीय संविधान से भी उपवन्धित किया दूँ 
कि संघ सरकार और राज्य सरफारों के अल्य-अछ्य सार्वजनिक अधिकारी होगें 
और, वे अपने-अपते अधिकार-क्षेत्र मे कार्य फरेगे। किन्तु साथ ही संविधान हे यहाँ मी 
उपबन्धित किया है कि भारतीय अपग्मासत सेवा और भारतीय आरक्षी सेवा सघ और 
इाज्यों दोनों में समान रूप में फार्म करेगी। संविधान के अनुच्छेद ३१२ से संसद को 

अधिकार प्रदान किया है कि वह राष्ट्रहित मे विधि द्वारा सक और यज्यो के लिए 
अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन के लिए उपवन्ध कर सकती हैं। यह उपबन्ध भार: 
तीय संविधान की एक अनीसी विश्वेपता हैं। डा० बी० आर० अम्बेदकर ने अखिल 
आरतीय सेवाओं के सूजन की आवश्यकता पर प्रकाश डाल्य था और ब ०55 भी 
बताने का प्रयत्न किया था कि सब्र सरकार का नियल्वण राज्यों के प्रश्ासत के ऊपर 
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राज्य-स्ेत्र के किसी भाग में व्यवहार न्यायालयों (टजं। 00४०७) द्वारा दिए गए 
अन्तिम निर्णय या आदेश मारत राज्य-क्षेत्र के अन्दर कही भी विधि के अनुसार निष्पादन 
योग्य होंगे ॥! 

संविधान ने यह भी उपवन्धित किया है कि भारत राज्य-क्षेत्र में सत्र 
व्यापार, वाणिज्य और समागम स्वतन्त्र और अवाघ हैं|? फिन्तु अन्य स्वतन्त्रताओ 
के समान ही व्यापार, वाणिज्य, और समागम भी पूर्ण अवाध (०0४०४६७) नहीं 
हैं। ससद्‌ को अधिकार हैं कि वाणिज्य व्यापार और समागम पर ऐसे निबेन्ध छगा 
सकती है जिन्हें वह लोकहित में उचित समझे या जो लछोकहित मे अपेक्षित हो ।* किन्तु 
लोकहित को इतने व्यापक अर्यों में लिया जा सकता हैं कि इससे ससद्‌ को अत्यन्त 
विस्तृत शक्तियां प्राप्त हो गई है। यदि लोकहित में ससद्‌ चाहे तो अन्तर्राज्यिक 
वाणिज्य और व्यापार पर निव॑न्धन छगा सकती हैं। अनुच्छेद ३०३ ने ससद्‌ से भी 
और राज्यो के विधानमण्डलों से मी, ऐसी कोई विधि बनाने की शक्ति छीन ली है जिसका 
सम्बन्ध सप्तम अनुसूची की किस्ती सूची में प्रगणणित किसी वाणिज्य या व्यापार से 
हो, और जो एक राज्य को दसरे रज्य से अधिमान (]7०7९४९९) देती हो 
अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच में कोई विभेद करती हो। किन्तु वही 
अनुच्छेद संसद्‌ को अधिकार भी प्रदान करता हैं कि वह ऐसी विधि बना सकेगी जो 
एक राज्य को दूसरे राज्य पर कोई ऐसा अधिमान (.7र्थ०/७॥००) देती हो अथवा 
जो विभिन्न राज्यों में ऐसा कोई विभेद करती हो बशततें फि ऐसी विधि द्वारा यह घोषित' 
फिया गया हो फि मारत राज्य-क्षेत्र के किसी भाग में वस्तुओं की दुलंगता से उत्पन्न 
किसी स्थिति से निबटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यफ हूँ । यहा यह समझने 
की जरूरत हैँ कि अनुच्छेद ३०३ ने ससद्‌ को अधिझार प्रदान किया हूँ कि वह एक 
राज्य को दूसरे पर अधिमान दे सकती हैं या राज्यों मे विमेद भी फर सकती है बशर्ते 
कि भारत के फिसी भाग मे वस्तुओं की ऐसी दुलंमता उत्पन्न हो गई है और उससे 
निवटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यफ है; वही सविधाव मे बस्तुओ 
की दुलेमता के कारण राज्यों के विधानमण्डलो के सम्बम्ध में कोई अपवाद 
नहीं बतलमया है । सविधान ने राज्यों के विधानमण्डलो को किसी प्रकार का 
अधिमान देने था विमेद(क3०गंस्मा।&४०१) बरतने से पूरी तरह वजित 
कर दिया हैं। 

किस्तु राज्य विधानमण्डलो को अधिकार है कि वे विधि द्वारा अन्य राज्यों 
से आयात की गई वस्तुओ पर ऐसे कर आरोपित कर सकंगे बशर्ते कि उस राज्य मे 
निभित था उत्पादित बसी ही वस्तुओ पर बसे ही कर रूगते हो ॥* इसके अतिरिक्त 





१. अनुच्छेद २६१ (३) २. अनुच्छेद ३०१ 
३. अनुच्छेद ३०२ ४. अनुच्छेद ३०४ (क) । 


अपम राज्य को भी उक्त राज्य के अनुमुचित क्षेत्रों के विकास के लिए पेहायक अनुदान 
दिए जा सकते है। 
उद्ायक अनुदानों के डाच वित्तीय पेहायता के कारण कैन्द्र अ पष सरकार 
को सम्बन्धित राज्यों के नियन्त्रण और हस्तक्षेप के अवसर भिक्ध 
जाते हैं। पहायक अनु दान सेदेक उच्त॑ दिए जाते हैं और वे कार के विनियमों 
के अवीन होते हैं। सभी जान; हैं कि जा घन व्यय करता है अपनी इच्छा के अन- 
सार नीति निर्धारित करता 
राज्यों भें परस्पर सोजन्य दि; 3९-७६३६७ णगपंध>) “यद्यपि संघ के सभी 
अवथवी एकक अपने-अपने फ्रादे आदेश्चिक आ| पिक्ार:क्षेत् में पृर्ण स्वायत्तत्ा का उपभोग 
करते हैं फिर कोई एकक धृर्णतया अछग था किसी के बिना हए नहीं 
रह सका। ययह & कि क्षिय्री एकक की. स्वायत्तता के यही अं क्ि प्रत्वेक 
ण्‌ः सहयोग के उछ रिद्धान्तो का अनुसरण पेदुनुसार री 
संविधान कुछ ऐसे सीजन्य के भ रखते है ने आपसी सम्कपों 
निव॑हन मे तत्य ऐकक के छिए आवश्यक हैं। भारतीय स्विषान ने 
ससद को किया है कि पहे विधि द्वार किसी अन्तिरज्यीय नदी था 
नदी घाटी के के प्रयोग, वितरण या नियन्त्रण के बारे मे या फरियाद 
न्याय- के छिए उपवन्ध क्र सकती सेचद्‌ को भी अधिकार द्यि 


गया है कि वह विधि झारा उपबन्ध कर सकेंगी। के तो उच्चतम व्यवादय और 
से अन्य कोई न्यायालय किक) विवाद पा फरियाद के. कारे भरे क्षेत्रापिकार झा 


प्रयोग करेगा ।? संविधान ने अन्तरज्यीय परि (सत्य 9६86 (ण्पपाथ)१ की 
स्थापना का भी किया है। थदि किसी समय नह अतीत हो कि 
ऐसी अन्तर्राज्यीय परिषद्‌ की स्थापना से छोक्- हितों की हि; दि होगी; जिस पर-... 
(क) राज्यों के बीच विवाद उत्पन्न हो चुके हो उनकी जान करने और उन पर 
अरणा देने; (सर) अछ या सब राज्यो के, (पे और एक या अधिक ययज्यो 
के पारस्परिक ह्ति विषयो के अनुसन्धान और चर्चा अथवा (ग) ऐसे 

विपय पर सिफारिश और विश्वेषत: इस विषय के में नीति और 
कारंबाई के अधिकतर अच्छे नन्‍्वय के हेतु सिफारिश 


करने का आर हो तो राष्ट्र 
पति के लिए यह विधिसगत होगा कल पह आदेश्व द्वार ऐसी परिषद्‌ की स्थापना करे 
7) उस परिषद्‌ के दारा किये जाने वाले क्े्यो के स्वरूप की और उसके सघटत 
और प्रक्रिया को पारिमापित करे। १] 

अनुच्छेद २६१ के उपवन्धित किया है कण भारत ०५२७ पज्य-श्षेत्र में सबक, सब 
की और प्रत्येक राज्य को सावंजनिक  अमिलेखों और न्यायिक कारंवाइयों 
को पूरा विश्वास और पूरी मान्यता दी जाएगी। किन्तु पैसद्‌ विधि डरा चार्वजनिक 
फरियाओ, अमिरेसों और न्यायिक कारंवाइयों को. चिद्धि की रीति तया उनके अमाक 
अन्य, राज्यो मे स्वयं उपबन्धित करेगी। पह भी उपबन्धित डिया यद्षा है कि भारत 
जप कक अनुच्छेद २६२ * अनुच्छेद २६३ 
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दोनों अयने-अरने अधिकारुओ्षेत्रों में अपने-अपने निर्वारित कत्तेव्यों को पूरा करने में 
समर्थ हो सके। प्रत्येक सरकार (अर्थात्‌ सघ सरकार और राज्य सरकार) को पूरो 
स्वतन्त्रता हो कि वह उपक्रम करे और व्यापार या कार्य करे और इस प्रकार अपने 
द्रव्य साधनों के अनुसार उपक्रम और कार्य करते हुए स्वयं व्ययों के वहन करने में 
समर्थ हो। सक्षेप में कहा जा सकता हैं कि सघीय झासन-व्यवस्था में राजनीतिक 
सत्ता के समान ही वित्तीय अधिकार भी पूर्णत : विकेन्द्रीकृक ((७०७४४०७॥००१) होना 
चाहिए क्योकि “वित्तीय या आर्थिक स्वतन्धता भी सामान्य स्वतन्त्रता का ही एक 
भाग है। सघात्मक शासन-व्यवस्था में यदि राजनीतिक एकको अथवा राज्यो को 
आशिक स्वायत्तता नही हैं तो उनकी राजनीतिक स्वायत्तता झूठी हैँ। राष्ट्रीय सरकार 
और राज्यों की सरकारो के बीच उचित सम्बन्ध यही होगा कि उनके बीच समन्वय 
और नियन्त्रण दोनो का सामजस्य रहे। सघीय वित्त-ब्यवस्था की जटिल समस्या पर 
अपने विचार व्यक्त करते हुए प्रोफेसर अदारकर ने लिखा हैं-- उपक्रम और कार्य 
करने की. स्वतन्त्रता का विस्तार दोनों सःकारो अर्थात्‌ सघ सरकार और राज्य सर- 
कारो को भी रहना चाहिए। यह इसलिए आवश्यक हैं क्योकि किपी भी सरकार को 
अपने निर्दिष्ट कत्तेंव्यों के निवेहन में किसी प्रकार का सकोच न होने पावे और वे 
अपने-अपने क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक विकास के द्वारा अपनी न्याय आर्काक्षाओं 
की पूर्ति कर सके |! 
किन्तु किप्ती मी सघमे इस सिद्धान्त का कठोरतया पालन नही किया जाता। 
आजकल इस सिद्धान्त का इस प्रकार सुधार कर दिया गया हूँ कि इसके द्वारा सम्बन्धित 
राज्य अयवा देश की अपनी विशिष्ट आथिक और वित्तीय आवश्यफताएं पूरी हो 
सकती है। सघवाद के सिद्धान्त में हाल ही में कुछ नए विकास हुए है; उन विकासों 
के कारण भी यह मितान्त आवश्यक हो गया है कि उक्त सिद्धान्त के प्रयोग में कुछ 
सुधार अथवा परिवर्तत कर दिए जाए। इसलिए द्रव्य साधनों के वितरण का आधार 
जाय; प्रत्येक सघ में अछग-अकूग ढंग से होता हैं। सयुकत राज्य अमेरिका मे केन्द्रीय 
विधानमण्डल अथवा कांग्रेस को अधिकार है कि वह क्र लगा सकती हैं और करों 
को एकजित कर सकती हैं, साथ ही चुगी-कर, आयात-कर और उत्पादन-कर छूगा 
सकती हैं और उक्त करो को एकत्रित कर सकती है, काग्रेस को यह मी अधिकार है कि 
बह सयुकत राज्य के ऊपर के ऋणो को चुकाए, और देश के रक्षा साधनों तथा सामान्य 
ऋल्यएण के लिए. धन जुदाएं और यदि आवश्यकता पड़े तो सयुक्त राज्य अमेरिका की 
साख पर घन उधार ले ले । कत्राडा में संघीय संसद्‌ को अधिकार है कि वह किसी 
भी प्रकार या किप्ती भी प्रकार के कर द्वारा घन एकत्र कर सकती हैं और सावंजनिक 
साख पर घन उधार ले सकती हैं। आस्ट्रेलिया मे केन्द्र और राज्यों को समवर्त्ती 
शक्तिया प्राप्त है और वे दोनो ही कर लगा रुकते हैं; अपवाद केवल यह्‌ हूँ कि चुगीकर, 
आग्रम-शुल्क और उत्लादन-कर पर केवल केन्द्रीय सरकार को ही जपवर्जी अधिकार है। 
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सूची में वर्णित हैं मारत सरकार द्वार आरोपित किए जा सकते हैं फिन्तु राज्यों द्वारा 
सग्रहीत और विनियोजित किए जाते है । 

(२) दूसरी श्रेणी के वे शुल्क है जिनको सघ आरोपित भी करता है और 
संग्रह मी फरता हैं फिनतु जो राज्यों को सौपे गए हैं। वे निम्न हैं।! 

(क) कृपि-मूमि से अन्य सम्पत्ति के उत्तराधिकार-विपयक शुल्क; 

(ख) कृषि-मूमि से अन्य सम्पत्ति-विषयक सम्पत्ति शुल्क; 

(गे) रेल, समुद्र या वायू से वाहिंत वस्तुओं या यात्रियों पर सीमा कर; 

(घ) रेल-माडो और वस्तु-माडो पर कर; 

(ड) श्रेप्डिचत्वरो (४४००६ ७5०॥६॥४९४) और वायदा बाजारो के सौदों 
पर मुद्राक शुल्क से अन्य कर, 

(च) समाचारत्रों के श्रय-विक्रम तया उनमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर; 

(छ) अन्तर-राज्य वाणिज्य तथा व्यापार के प्रसंग में वस्तुओ के क्रय-विक्रया 
पर कर। 

उपयुक्त शुल्कों से जो शुद्ध आय होती हैं उसका कुछ अंश निश्चिततः केन्द्र- 
प्रशासित प्रदेशों को जाता हैं; और शो द्रव्य भाग ससद्‌ के निर्णय के अनुसार राज्यों 
में बाट दिया जाता है। 

(३) तीसरी श्रेणी के वे शुल्क है जो संघ द्वारा आरोपित और संग्रहीत किए 
जाते है किन्तु जो संघ और 'राज्यों के बीच वितरित कर दिये जाते है। इस श्रेणी में 
केवल आय-कर ही आता हैं। निगम-कर का बटवारा नहीं होता, उस पर केवल' सघ 
का अधिकार है। कृपि-आय-कर पर राज्य का भी नियन्त्रण हैं इसलिए वह निगम-कर 
की श्रेणी में नहीं आता। आय-कर से प्राप्त द्रव्य धन का कुछ अश केन्द्-प्रशासितः 
प्रदेशों को निश्चित: जाता हैं और उसका कुछ माग सघ के व्ययो और परिलब्धियों 
(पम्जंणा ००० प्म्ाणा।3) की ओर चला जाता हैं तथा शेप शुद्ध आय जो आय-कर 
से प्राप्त होकर वचती है, वह सघ और राज्यो मे और पुनः विभिन्न राज्यो में इस रीतिः 
से बाट दी जाती हैं जिस प्रकार कि वित्त आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के उप- 
रान्त राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करता हैं? 

भारत सघ के प्रयोजनो के लिए ससद्‌ यदि चाहे तो ऐसे शुल्कों या करो में 
अधिकारों द्वारा वृद्धि कर सकती है जो राज्यो को वाटे जाने वाले है।* किन्तु ससदूः 
बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के ऐसे फिसी कर या शुल्क में वृद्धि नही कर सकती जिन" 
करो का सम्बन्ध या प्रमाव राज्यों के हितों पर पड़ता हो! 

(४) चतुर्थ श्रेणी में वे कर आते है जो सध सूची में वर्णित औपधीय तंथा 
प्रसाधन सामग्री पर उत्पादन-शुल्क से इत्तर अन्य संघ-उत्पादन-शुल्क भारत सरकार 
द्वारा उद््‌गृह्दीत और सग्रहीत किए जाते हैं किन्तु वे शुल्क ससद्‌ की आज्ञा द्वारा ही वितरित 
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गये संविधान कक आखूप सिफ्रारिय १९४८ के 
नह पट लए पं कि १९३५ प्रकार 
पसीने मिल सीकष है का केद्े कद बीच वितरण किक 
ज्सी योजना को प्रकष नपों तक चालू और पा क्यों के 
की जाए और उक्त आयोग इस समस्या र पुनविचार करे। पेरनुचार: 
सविवान ने गणराज्य स्थापना के से वर्षों के भीतर और उस; बाद प्रति पक 
के बाद या उसझे भी एक ऐसे आयोग के नियुक्ति की च्यक्त्या को है 
जिसका चेयरमन होगा ॥२ पैदेस्थ झगे आयोग को सिफारिश 
होगी कि $ ज्यों के कैच 9. द्वारा आप्तद्धव्य पराधन क्िछ अकार विनाजित- 
किया राज्यों को जैदायक अनुदान किस सिद्धान्त के आधार 
पर दे |? इस प्र परकार के सावंजनिक राजस्के $ की समस्या 
को नए ढग हल करने का अयास फिय। है। यह उचीकी वि है तय 
पारी उमस्या पर ]: उनविचार हो उ्कज़ा * 
मी उससे पहले विचार किया जा सकता है। वित्त £६ अक्लृूब 
१९५१ को नियुक्त कैया गया थ३। के के के. पी० नियोगी- ये। 
१९५६ मे पन्‍्चानम के मे दिततीय वित्त आयोग बना ओर 
२ १९६ आयोग नियुक्तित हुईं जिसः 


*! है अधि- 
नियम १९३ 4 के अनुसार थे। राज्य पी के करो के पैम्बन्धित जार अन्य राज्यों हे. 
कोपो मे जाता & पथ उन करो के बने को छेता है जो तप में प्रषणित' 
है, क्ाथ परकार ऐसे करे से है जो कि; भी सूची मे प्रग- 

पित्त + सूची (००ाव्यदलवह 755) # करो का जिक्र है। राज्य 
जची में प्रशधित #; आप्त बन राज्यो के को में जात है, "ऐ सष मूच्ी 

छ घन का बेटकास परत: था अंग: के हित मे हो 
सकता है। सविधान करो की चार श्रेषिया निर्धारित कर आप्त' 
घन पुणतः था तेः के फैपो मे जाता है; 

(१) क्ष दारा ९ जाने वाले ह््न्ति डरा चग्रहीत और 
विनियोजित- किए जाने शुल्क के सम्बन्ध मे, पनादेजों के सम्कय 
मे, प्रतिज्ञा अर्थ॑-' / वचन-पक्रे के पेम्बन्ध मे, हनपत्रो (७ या) 

प्म्बन्ध 


अयय सकामण (पिव्म लत, ण 3478७) के. प्म्बन्ध में, 
कप-पत्रो (' ९७४४००७५), अतिपुरूप पत्नो ०59७), और रसीदों (7०००४७४७) 


पं ध् 
के सम्बन्ध मे्‌ एप औपकीय और औषधीय और अैसापकीय पामओ के पस्वन्ध मे हसे चुल्क को सयघ 
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देता रहेगा जद तक ससद्‌ उक्त करों के विपय में निवेधाज्ञा न करे। भारत सरकार 
के प्रयोग मे अथवा रेल-प्रशासन के प्रयोग मे आनेवाली बिजली के छिए कोई राज्य 
विना संसद्‌ को आज्ञा के कोई कर या फीस वसूल नहीं कर सकता। विना राष्ट्रपति 
की आज्ञा के कोई राज्य ऐसे प्राधिकारी' द्वारा नियन्त्रित या दी गईं पानी या बिजली 
की सुविधा पर करारोपण नही कर सकता जिसने उवत पानी था विजली की व्यवस्था 
अन्तर्राज्यिक नदियों या नदी घाटियों के दिकास था विनियमन के लिए की हो (! 

राज्य की सम्पत्ति ओर आय पर सघ सरकार कर नही लगा सकती। किन्तु 
उपयुक्त विमुक्ति राज्य की सरकार द्वारा था उसकी ओर से किए जाने वाले किसी 
प्रकार के व्यापार या कारोबार के बारे में उस समय तक प्रभावी नहीं होगी जब तक 
कि ससद्‌ विधि द्वारा घोषित न करे कि उपर्युक्त व्यापार या कारवार भी सम्बन्धित 
राज्य के सामान्य कत्तंव्यों का माग ही है ।* 

उधार लेने की शक्तियां (0०९१४ ० 80770०४7798 ) --सामान्यत' यह माना 
ही जाता हुं कि प्रत्येक सरकार को उधार लेने की शक्तिया होती हैं इसलिए सामान्यतः 
सविधान में उधार लेने की विधियों के वारे मे या उस सम्बन्ध में सीमा निश्चित करने 
की आवश्यकता नहीं होगी। फिस्तु भारतीय सविधान' ने इस सम्बन्ध में स्पष्ड उप- 
बन्य दिए है। सघ की कार्यथालिका शक्ति को अधिकार दिया गया है कि वह भारत 
की सचित निधि की प्रतिमूति पर ऐसी सीमाओं के मंतर जिन्हें ससद्‌ समय-समय 
पर नियत करे कर्ज या उघार ले सकती हूँ।* इस प्रकार सघ सरकार की उधार 
लेने विषयक शक्ति पर संसद्‌ के अधिनियम की शर्तों की सीमाए आरोपित फर दी 
गई हैं। केवल संघ पर ही नही, सविवान ने तो राज्यों की सरकारों की उधार लेने 
की शक्ति पर मी कुछ प्रतिवन्‍्ध लगाए है; जब कि स्वय राज्यों के विधानमण्डरू 
भी सम्बन्धित राज्यों पर कर्ज लेने के सम्बन्ध में मर्यादाएं आरोपित कर सकते है। 
कोई राज्य केवल भारत में ही उधार ले सकता हैं और वह॒ तब तक कोई नया ऋण 
बिना संघ सरकार की अनुमति के नही ले सकता जब तक कि उसने अपना ऐसा पुराना 
ऋण न चुका दिया हो जो उठछकी ओर सघ सरकार का वाजिव हो। सघ सरकार, 
ससद्‌ द्वारा आरोपित शर्तों के अनुसार राज्यों को ऋण दे सकती हैं और प्रत्यामूति 
दे सकती है किन्तु ऐसे ऋणों की सीमा उससे अधिक नही हो सकती जो ससदू ने निविचत 
कर दी' है।* 
वित्तीय श्रायातकालीन शक्तियां (काप्रश्यालंश क्रियालाइथारफ 2050३): 
--भारतीय सवियान के अनुच्छेद ३६० में वित्तीय आपातकालीन शक्तियों के सम्बन्ध 
में उपबन्ध हूँ। इन वित्तीय आपात शक्त्तियों का भारी महत्त्व हैं। वित्तीय आपात 
उद्घोषणा के प्रवर्तन-काल में राज्यो के पास कोई अन्य आय के स्रोत नही रह जाते; 
वे केवल उन्ही करो की आय पर गुजारा करते है जो राज्य सूची में प्रणणित है। इसका 








२- अनुच्छेद र&८ 


१- अनच्छेद २८८ रह 
४. अनुच्छेद २६३ 


३. अनुच्छेद २६२ 


2062 भारतीय पषराण्य का मापन 
क््कि जा सकते हैं । इस श्रेणी मे चणित ओपधीय और असाधन सग्री प्र हगने 
चाछे उत्पादन जुल्क पृर्णंतया राज्य को सके गए है जया पद (१) अमो-अमी 
वर्षित किक जा चुका है ३ 

दान (07506-9-५8) “संविफान ने पेंप की और राज्यों के 


सहायक प्रनु 
डिए तीन प्रकार के सहायक अनुदानों को व्यवस्था की है । अनुच्छेद २७३ के अनुसार 
असभ, विद्वार, डसा और पश्चिमी बेगाल को पटवन और पटसन मे बनी हुई बल्नुओ 


२ नियांत शुल्क के अत्येक बव के गुड आयम के किसी के सपने के स्थान में 
उक्त्र सज्यों पहायक अनदान के रूप मे नारत की ऐसी सामिया 
दी जाती $ सी कि बारा बिहित की जाए। परसन का से वनों 
'हैई वस्तुओं पर जब सरकार कोई निर्यात भुत्फ उद्दनह्ंतः <ढ/त करती रहेगी 
अयवा इस सवियान के ते दस बयां की समाप्ति पैक, या इन सेको में से यो 
भी पहले हो उसके होने तक इस्ध पर विहित राफ्िया भारत निधि प्र 
मारित बनी रहेंगी, औ र्न्यो को दी जाती रहे 
अनुच्छेद २७५ | ये द्वारा कत्तिपय दिये जाने बाहे अनुदान 
सम्बन्धी उपबन्ध प्‌ विधि दास उपवन्धित कर सकती है और ऐसे 
राज्यों को पैदायक अनुदानों के ७७ > ऐसी आदि दायता द्विल्य पेकती है लिन 
घन की आवश्यकता है। क्िन्चि निर्षारि कि किसी राज्य को दी 
वाली पनरा्ति पनराज्षि और ऐसी पनराप्ि 


जाने अनु कितनी हे ; 

विभिन्न राज्यो की आवश्यकताओं के अनुरूप मिन्क होती ६। इसके अतिरिक्त सब, 

का यह वंधानिक कर्तव्य है कि वह अनुनृचित आदिम जातियों के शेल्काणाय स्वीकृत 

विकास मोजनाओं की: घन से सहायता पैथा शत करे और जनुनृचित क्षेत्र के अथातन 

का स्तर उच्चतर बनाने के लि्शि भी उचित पनराश्िि क अनुदानों से पहायता क्रे। 

जनुशृचित जनजाति क्षेत्रों (वछछ७व) २7०4७) के विकसित करने के पहेस्य से सवि- 
की की है। 
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मण्डल क्र पारित ६ विधेयको: को राष्ट्रपति विकार के ल्ि्‌ रफक्षित करके रख हे | 

रत के हालेवा प्रसेक्षक का पन्मर पथ ३५ ह५ 
(००फक्णाए, यश्व्‌ 4घव(००- दया ० पका) जगारत क न्त्र 

यू पति करता है; त्त्या स्््यो के डेखाओं पे (4००४४) के 

सम्बन्ध ' विधि झा निवन्पक महालेक परीक्षक सक्तिया 

और ऐसे कर: _सीफ़ सकती 3 जिन्हें वह उचित समझे | पेफ़ ससद मे 


लेसाओ के पन्बन्च मे कोई न्यवत्या वि डरा नही के हैं तव तक: आरत का नियसक 
महालेखा परीक्षक शाप के अनुमोदन के राज्य के लेखाओ को ऐसे रूफ के रेखवाने 
गा जंती कह 
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उनको गवर्वर-जनरल ही किसी निश्चित.और सिद्ध आरोप के आधार पर अपदस्थ भी 
कर सकता है। यद्यपि कनाडा का लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर कनाडा की सघ सरकार के द्वारा नियुक्त 
किया जाता है और उसी सरकार को सत्ता द्वारा वह अपदस्थ किया जा सकता है, फिर भी 
वह कनाडा अ्धिराज्य का सेवक नही है और उसके ऊपर कनाडा के मन्त्रिमण्डल का सीधा 
नियन्त्रण नही है !! कनाडा मे जहा किसी लेफ्टिनेण्ट-गवर्नर की एक वार नियुक्ति हो 
गई, फिर वह भी आस्ट्रेलिया के किसी राज्य के गवनेर के समान स्थिति का उपभोग 
करने लगता है। वह सम्राट का प्रतिनिधि है, न कि सघ सरकार का अभिकर्त्ता | और 
हूं प्रान्त के शासन का सर्वेसर्वा होता है । “इसलिए कनाडा मे जिस प्रकार प्रान्तीय 
कार्यपालिका प्रधान की नियुक्ति होती है, वह सघीय सिद्धान्त के अ्रधिक विरुद्ध नही 
है ।!? 
राज्यपाल--संघ सरकार का प्रतिनिधि (्‌ (0एशपरक--0 88ू07॥ 0 (9 
एकंण। ध०एक्षम्राघ००५)--भारतीय सविधान ने राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के 
सम्बन्ध में कनाडा की पद्धति का अनुसरण किया है । किन्तु कनाडा के विपरीत किसी 
भारतीय राज्य का राज्यपाल श्रयने आपको संघ सरकार का अ्रभिकर्ता समझता है और 
चह प्राय. उप्ती प्रकार श्राचरण भी करता है। यह अभिसमय है कि किसी राज्य के लिए 
राज्यपाल नियुक्त करते समय सम्बन्धित राज्य के मुख्य मन्त्री से भी पूछ लिया जाता 
है। किस्तु इस अभिसमय से भी स्थिति मे कोई भ्रत्तर नही पडता। राज्यपाल यह कैसे भूल 
जायेगा कि वह सघ सरकार के सताधारी दल का नामाकित और नियुक्त व्यक्ति है और 
उसका सामान्य कार्यकाल पांच वये है और वह उस्त कालावधि मे राष्ट्रपति के 'प्रसाद- 
पर्यन्त' अपने पद से नही हटाया जा सकता; और राष्ट्रपति के 'प्रसाद-पर्यस्त' के माने हैँ 
कि वह संध की सरकार के प्रसाद-पर्यन्त अयने पद से हटाया नही जा सकता । इसलिए 
सधीय मन्त्रिमण्डल किसी राज्यपाल को उसके सामान्य कार्यकाल में भी केवल किसी 
राजनीतिक आधार पर हटा सकता है यद्यपि राज्यपाल को अपने पद से हटाने के लिए कोई 
कारण देने की भ्रावश्यकता नही है । यह कनाडा की प्रथा के प्रतिकूल है। कनाडा के किसी 
प्रान्त के लेक्टिनेण्ट-गवर्तर को गवर्नेर-जनरल किसी “निश्चित और सिद्ध श्रारोप! के 
आधार पर ही भ्रपदस्थ कर सकता है । सविधान ने राज्यपाल से अपेक्षा की है कि वह 
कुछ मामलो में स्वविवेक से विनिश्चय कर सकता है ।* यह गम्भीर खतरे की बात है 
क्योकि राज्यपाल, सघ सरकार का नियुक्त अधिकारी होने के कारण कुछ ऐसे कृत्य 
कर सकता है जो उसकी मन्त्रि्पा प्दद्‌ की रुचि के अनुकूल न हो; विशेषकर ऐसी 
स्थितियों में जहा केन्द्र औरर राज्य के हितो में सघपं हो, ऐसी सम्भावना बढ़ जाती है। 
अनुच्छेद ३५६ स्पप्टत: इग्रित करता है कि राज्यपाल केन्द्रीय शासन का भ्रश्कर्रा है 
पैयोकि राज्णयाल की रिपोर्ट पर ही तो झ्ट्रपति कसी रणज्य में शासन-तन्क् के विफल 
. ३स्‍वृपातेशगड रण आवरयाल द्वार 78. पिसत्संप्ला दलारगो, लात्पे 
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राज्य की कार्यपालिका 
(7फ्रष्ठ 57 8775 छडडएएएएफ) 


राज्य पाल को नियुवत (47एणं:रध्मा्य+॑ ० 60एथ7००)--राज्य के 
राज्यपाल को राष्ट्रपति अ्रपन हस्ताक्षर और मुद्रा-सहित अधिपत्न द्वारा नियुक्त करता 
है । राज्यपाल की पदावधि पाच वर्षा है और वह राष्ट्रपति के प्रसांद-पयन्त अपने पद 
पर बना रहता है। सविधान सभा ने जिस प्रान्तीय संविधान समिति की स्थापना की 
थी, उसने सिफारिश की थी कि राज्यपाल सर्वसाधारण द्वारा निर्वाचित हुआ करे । 
किन्तु प्रारूप समिति ()पधाह8 00फ्राफ6०७ ) ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नही 
किया और यह राय व्यक्त की कि “विधानमण्डल # जब राज्यपाल और मुख्य मन्त्री 
दोनों सर्वसराधारण द्वारा निर्वाचित व्यक्ति होगे तो इससे सघर्षों की सम्भावना हो सकती 
है ।”? प्रारूप समिति ने राज्यपालो की नियुक्ति का एक वैकल्पिक मार्ग सुझाया, 
कि “किसी राज्य का विधानमण्डल चार माम चुने जिनके सभी राज्य के निवासी होने 
की शर्त नही होगी, भ्रौर उन चार नामो मे से भारत का राष्ट्रपति किसी एक को राज्य 
के राज्यपाल के लिए नामाकित कर दे ॥”* किन्तु सविधान सभा ने उक्त दोनों 
प्रस्तावों को भ्रस्वीकृत कर दिया और यह निश्चय किया कि राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा 
नामाकित हो । 
इस भ्रकार राज्य का राज्यपाल, भारत सरकार का नियुक्त पुरुष होता है औ्नौर 
उसे भारत सरकार ही किसी भी समय भपदस्थ भी कर सकती है । यह प्रथा उस सघीय 
सिद्धान्त के विरुद्ध है जिसके अनुसार सयुक्त राज्य अमेरिका में आचरण होता है। सयुक्त 
राज्य अमेरिका मे किसी राज्य के गवनेर था राज्यपाल को उसी राज्य के लोग निर्वाचित 
करते हैं भ्रौर उसको केवल राज्य के विधानमण्डल द्वारा सफल महाभियोग के द्वारा ही 
अपदस्थ किया जा सकता है। आस्ट्रेलिया के किसी राज्य के गवर्नर की नियुक्ति इग्लैण्ड 
का सम्राट, ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर करता है ! किन्तु ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल, 
सश्नाद्‌ को राज्यपाल की नियुक्त के सम्वन्ध मे मन्तरणा देने से पूर्व सम्बन्धित राज्य के 
प्रधान मन्त्ी की राय जान छेता है। इस प्रकार आस्ट्रेलिया के किसी राज्य का गवर्नर 
ब्रिटिश सम्राट के प्रसाद-पर्यन्‍्त अपने पद पर बना रहता है और वह किसी भी प्रकार 
आस्ट्रेलिया के गवनेर-जनरल के प्रति उत्तरदायी नही है। इसके विपरीत कनाडा के प्रान्तो 
के लेफ्टिनेप्ट-गवनेरों को सपरिषद्‌ गवर्न॑ र-जनरल नियुक्त करता है; अर्थात्‌ गवर्नर-जनरल 
कनाड़ा के मल्त्रिमण्डल की मन्त्रणा पर लेफ्टिनेण्ट-गवर्नेरों की नियुक्ति करता है श्रौर 
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को इस वंविधान से ठीक पहले दिए जाते थे ।! राज्यपाल की पदावधि में उसकी उपलब्धिया 
और भत्ते घटाए नहो जा सकते (१ 


राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में दो अभिसमय भली प्रक।र स्थापित हो गए 
है । असम, यह कि राज्यपाल ऐसा व्यक्ति हो जो उस राज्य का रहने वाला न हो जहा 
उसकी नियुक्ति होने की सम्भावना है। द्वितीय, यह कि जिस राज्य में नियुक्ति ही रही 
हो उस राज्य को वह व्यक्ति स्वीकृत हो । इस विषय मे केन्द्रीय सरकार राज्य के मुख्य 
मन्त्री से परामर्श कर लेती है। प्रत्येक राज्यपाल तथा श्रत्येक व्यक्ति, जो राज्यपाल के 
कृत्यों का निवंहन करता है अपने पद ग्रहण करने से पू्ं, सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय 
के मुख्य न्याग्यधिपति के समक्ष निश्चित श्रौर विहित शब्दों में शपथ या प्रतिज्ञान करता 
है ॥ 

राज्यपाल अपने पद के निर्वहन मे जो कृत्य करता है अथवा अपने अ्रधिकारों 
और कत्तंव्यो के निवेहन में वह जो कृत्य करता है, उनके लिए वह किसी न्यायालय के 
प्रति उत्तरदायी नही है। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि में किसी 
न्यायालय में दण्ड विधि के अतुसाद कोई कार्रवाई नही की जा सकती भौर न ऐसी कोई 
कार्रवाई चालू ही रखी जा सकती है। उसकी पदावधि में उसे बन्दी या कारावासी करने 
के लिए किसी न्यायालय से कोई आदेशिका नही निकाली जा सकती । राज्यपाल के विरुद्ध 
अपने बैयक्तिक रूप में किए गए किसी कार्य के बारे में राज्यपाल के विरुद्ध ग्रतुतोप की 
मांग करने वाली कोई व्यवहार कारंवाइयां उसकी पदावधि में किसी न्यायालय में तब तक 
सस्थित नही की जा सकती जब तक कि कारंवाइयो के स्वरूप, उनके लिए बाद का कारण, 
ऐसी कार्रवाइयों के सस्यित करने वाले पक्षकार का न/म, वितरण तथा उससे मांग किए 
जाने वाले भ्रनुतोष का वर्णन करने वाली लिखित सूचना को राज्यपाल को दिए जाने के 
परश्चान्‌ दो मास का समय न वीत गया हो ६ 
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३. झनुच्छेद १५६ । शपथ या भ्रतिज्ञान का विहित स्वरूप यह है: “मैं 
अमुक “ईश्वर की शपथ छेता हू 

एप ड।भणजाए-ाकि मैं श्रद्धापूवंक... ( राज्य का नाम) के राज्यपाल का 
कार्यपालन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हू 
(प्रथवा राज्यपाल के कृत्यो का निर्वहन) करूँगा तथा भपनी पूरी योग्यता से सविधान 
और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूगया झौर मैं“ (राज्य का माम) 
की जनता की सेवा झौर कल्याण में निरत रहूगा।” 
४. अनुच्छेद ३६१ 
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हो जाने की घोषणा कर सकता है और फिर उक्त राज्य का शासन-संचालन अपने हार्थों 
में ले सकता है। 
वास्तविक व्यवहार (20४ 70४०४००)--संविधान सभा में यह स्पष्ट 
कर दिया ण्या था कि राज्यपाल केन्‍द्रीय सरकार का प्रभिकर्त्ता नहीं होगा । प्रारूप समिति 
की भी यही झ्राशा थी। श्री टी० टी० कृष्णम/चारी ने यह बात जोर देकर 'ही थी। 
लेकिन व्यवहार में यह नही हुआ है। केरल में राज्यपाल के प्रतिवेदन पर जिस्म प्रकार 
मन्त्रिमण्डल को अपदस्थ किया गया, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि राज्यपाल केंद्रीय 
सरकार का प्रतिनिधि मात्र है। 
कमांडर मानावती को बम्बई उच्च न्यायालय से दंड दिय/ था। #माडर नातावती 
ने उच्चतम न्यायालय में ग्रपील कर रखी यी । लेकिन, वम्बई के राज्यप+ल ने इस प्रपील 
का निपटारा होने तक उच्च न्याय।लय के दड को स्थगित कर दिया । इस सम्बन्ध में उसमें 
केनत्रीय सरकार से राय ले ली थी। यद्यपि इसे केद्रीय सरकार का निदेश नही कहा जा 
सकता, फिर भी यह उचित नही था | वम्बई उच्च न्यायालय ने इस पर खेद प्रकट किय+ 
था। 
राज्यपाल को नामाकित व्यक्ति रखने के पीछे वास्तविक विचार यह था कि 
राज्य का प्रधान ऐसा व्यक्ति हो जो अपनी स्थिति को साधारण स्तर से ऊंचा बनाए 
रुख सके और घिना हिसी राजनीतिक विच्दारों की अपेक्षा रखते हुए सन्तुलन स्थापिव 
कर सके । अवसर आने पर जो स्वयं ग्रयदी शक्ति के आधार पर केन्द्रीय सरकार तथा 
राज्य सरकार से विरोध भी प्रकट कर सके | अतएव राज्यपाल से ऐसी हो आशा की 
जाती है कि वह न तो राज्य मन्त्रिमण्डल के हाथो में कठपुतली हो भर न ही वह कैल्लीय 
मन्लिमण्डल का केवल एक उपकरण हो । 
राज्यपाल नियुक्‍त के लिए अहंताएं और उक्त पद के लिए झर्तें(९०४/- 
हक्ष003 07 4एएणंप्रणाथाई 88 (0ए९7०० क्ापे 0ण्रतांध्रणा३ ० धा० 0700) --+ 
कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का! पात्र न होगा जंब तक कि वह भारत 
का नागरिक न हो तथा पैतीस वर्ष को आय पूरी न कर चुका हो। राज्यपाल को 
न तो ससद का सदस्य होना चाहिए श्र न किसी राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन 
का सदस्य होना चाहिए । यदि संसद्‌ के किसी सदन का या राज्य के किसी विधादमण्डल 
का बह सदस्य है तो ऐसे किसी-सदस्य के राज्यपाल नियुक्त हो जाने पर यह समझा जाएगा 
(कि उसने राज्यपाल होने की तिथि से सम्बन्धित विधानमण्डल की सदस्यता त्याग दी है।* 
राज्यपाल लाभ के किसी भ्रन्य पद को धारण नही कर सकता | राज्यपाल को बिना किरामा 
दिए, अपने पदावासों के उपयोग का हके है तथा उसको उन उपलब्धियों, भत्तों और 
विशेषाधिकारो, जो ससद्‌ निर्मित विधि ढारा निर्धारित किए जाएं का हक है। जब तक 
संसद, विधि द्वारा झन्यथा निर्णय न करे, स विधान ने आदेश दिया है कि 3 2/22 
५,५०० र० मासिक वेतन तथा एसे भत्ते भी दिए जाए जैसे कि भारत के भृतपूर्व गवने 
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के पूर्वाषुमोदत से कुछ आदिमजाति क्षेत्रों का प्रशासन स्वविवेक से करेगा। 
किन्तु उक्त प्रशासन भी राज्यपाल राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में ही करेगा 
और वह भी स्वायत्तशासी जिलान्तर्गंत किसी आ्रादिमजातिः क्षेत्र की जिला 
परिषद्‌ को दिए जाने वाले ऐसे स्वामित्व के अश के बारे मे यदि कोई विवाद पैदा हो 
तो ही वह (राज्यपाल) स्व्रवित्रेक से राशि निर्धारित कर सकेगा और इस प्रकार वह 
एक बोर असम सरकार तया दूसरी ओर आदिमजाति क्षेत्र की जिला परिपद्‌ के बीच 
के विवाद को स्वविवेक से शान्त कर सकेगा ।* राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त स्वविवेक पर 
किसी प्रकार का आक्षेप नही किया जा सकता और उसके प्रयोग में उसका निर्णय भ्रन्तिम 
होता है। साथ ही सविधान के भ्रधीन राज्यपाल को ही यह अधिकार दिया गया है कि 
वहुइस वात का स्वय निश्चय करे कि किस मामले मे उसने स्वविवेक के अनुसार कार्रवाई 
करनी है।इस विषय में उसका निर्णय अन्तिम समझा जाएगा । 

इस सम्बन्ध मे भारत के राष्ट्रपति और भारत के किसी राज्य के राज्यपाल 
की स्थितियों मे भिन्‍मता है यद्यपि देखने मे यही श्र तीत होता है कि जिस प्रकार का ससदीय 
शासन केन्द्र में है उसी प्रकार का ससदीय शासन राज्यों मे भी है। एक झोर राष्ट्रपति 
के लिए यह आवश्यक है कि अयनी मन्वि-परिपद्‌ की मन्ज्णा के अनुसार ही ग्राचरण 
करे झौर सविधान ने राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार के हत्यो के निर्वेहन में स्वविवेक की 
छूट नही दी है; किन्तु इसके विपरीत संविधान ने राज्यपालो को अधिकार दें दिया है 
कि वे अपने स्वविधेकी कृत्यो के निर्वहन में स्वविवेक से काम ले सकते है; श्रौर इस प्रकार 
के निर्णयो के करने मे राज्यपालो को अपने मन्त्रियों से परामर्श लेना या उस परामर्श पर 
भ्राचरण करना आवश्यक नही समझा गया है! सविधान मे प्रयुक्त वाक्याश 'स्वविवेक 
से! १६३५ के भारत सरकार अ्रधिनियम की याद दिलाता है जिसमे यह वाक्याश प्रयुक्‍तत 
किया गया था। किन्तु १६३४ के भारत सरकार अधिनियम ने प्रान्तीय गवर्नर के स्वविवेकी 
अधिकार-क्षेत्र की स्पप्ट सीमाए निर्धारित कर दी थी किन्तु भारतीय सविधान ने ऐसा नही 
किया है। भारत सरकार अधिनियम, १६३५ के विपरीत भारतीय सविधान ने राज्यपाल 
में अधिकार विहिते किया है कि वह निर्णय कर सकता है कि किसी विषय को वह्‌ स्वविवेक 
से निर्गयय करे और उक्त वियय में स्वविवेक से दिया गया उसका निर्णय अन्तिम होगा । 
कई छेखको ने बताया है कि केवल अ्रसम के राज्यपाल को छोड़ कर और किसी राज्यपाल 
को स्वविवेक के अ्तुसार कार्य करने की छूट नहीं है; और ग्यसम के राज्ययाल की स्व- 
विवेकी स्वतन्त्रता भी अनुसूचित यें भ्रादिम-क्षेत्रों के प्रशासन से सम्बन्धित विषयों तक ही 
सीमित है और वह भी विशेष रूप से खनन-अ्रधिकार शुल्कों (णांग्रागड् 70५ बो(९७) 
के सम्बन्ध मे है। इसलिए श्री दुर्गादास बखु का कथन है: “इसलिए किसी सीमा 
तक सविधान के अनुच्छेद १६३ मे स्वविवेक से (मा मिड कछां5कटा0) वाक्यात्य 
के प्रयोग को नीति-विरुद्ध या नियम-विरुद्ध कहा जा सकता है ।* 

4. छडी अनुसूची, भनुच्छेद १८(३)  ३२- वही ६(२) 


३- झन च्छेद १६३(२) हि हे 
4. जाप (5 0), ॥). #(00मराशलाविएए णा कट एण््रतवपॉण ए पता9, 


फ. ४75. 
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राज्यपाल ५ साल के लिए पद ग्रहण करता है परन्तु यह पदावधि बढ़ाई भी जा 
सकती है। वह इस पदावधि के समाप्त होने से पहले भी त्याग-पत्ष दे सकता अथवा पद से 
हराया जा सकता है । एक ऐसा अभिसभमय वन गया है कि राज्यपाल का पद अ्चावक 
रिक्त हो जाने पर राज्य का मुब्य न्यायाधीश उसके स्वान पर काम करता है परस्ु थरी 
श्रीध्रकाश के मतानु सार यह अभिसमय हितकर नही है (श्री थोग्रकाश स्वय राज्यपाल के पद 
पर भ्रासीन रह चुके है) । प्रान्तीय संविधान समिति ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक 
राज्य में एक उप-राज्यपाल की भी नियुक्ति होनी चाहिए। किन्तु प्रारूप समिति ने इस 
प्रस्ताव को रह करते हुए कहा था : “हम उप-राज्यपालो को ग्रावश्यक नही समझते क्योकि 
राज्यपाल जब तक अपने पद पर है, उप-राण्यपाल के करने के लिए कोई काम ही नही 
होगा । केद्ध मे बात ही और है क्योकि उप-राष्ट्रपति पदेत राज्य सभा का सभापति 
मी है; किस्यु अधिकतर राज्यों में उच्च सदन या द्वितीय सदन नही होगा इसलिए ऐसे 
राज्यों में उप-राज्यपालों को वे कृत्म नही सौपे जा सकते जो केन्द्र में उप-राष्ट्रपति की सीपे 
गए है । संविधान के प्रारूप में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि या तो सम्बन्धित 
राज्य का विधानमण्डल या सघ का राष्ट्रपति द्राकस्मिक ग्रावश्यकता आने पर राज्यपाल 
के कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है।”? 

१६५६ के सविधान (सातवा) संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत अनुच्छेद ११३ 
में दो या इससे अधिक राज्यो के लिए एक ही राज्यपाल को नियुक्त करने के लिए भी 
व्यवस्था बनाई गई है। पर ऐसे राज्यों के विधान मण्डल तथा मन्लिपरिपद्‌ पृथर्‌-पृषक 
रहेंगी । परन्तु अमम और तागालैण्ड और कुछ समय के लिए पंजाब झोर हरियाणा को 
छोड़ कही एक से अधिक राज्यों वा एक राज्यपाल नही रहा है। अब नायालष्ड की विधाव 
सभा ने भी अपने राज्य के लिए पृथक राज्यवाल की नियुक्ति का प्रस्ताव पास कर दिया 
है। हरियाणा में पहले ही अलग राज्यपाल नियुक्त हो चुका है। 


राज्यपाल की शक्तियाँ 
(09९78 ०7 (26 60ए2क०7) 


- राज्यपाल की वैधानिक स्थिति (0णञरध्र्ण्य्य क्‍0अंधेण रण #0 


6त्स्टापाण)-+कैद के समान ही राज्यों की शासन-ब्यवस्था भी संसदीय प्रणाली 
की है। स्विधात ने उपबन्ध किया है कि “जिन बातों मे संविधान द्वारा या संविधान पु 
अधीम राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने इत्यों को स्वविवेक से कर, 
उन बालों को छोड़ कर राज्यपाल की झपने ढत्यों का निर्वहन करने में सहायता भौर 
मन्त्रणा देने के लिए मस्वि-्परिपद्‌ होगी ४”? सविधान ने राज्यपाल की स्वविवेकी 8320 
को परिभाषा नही को है; केवल एक स्थान पर संकेत मिलता है कि राज्यपाल, रा५ ५ 


.................----++त++++++ 
.. फिब ऐजडपीपरीणा ० हक, कए भनड, 


२. भनुच्छेद १३६(१) । 
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श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुस्शी के मतानुसार राज्यपाल साविधानिक औचित्य 
का प्रहरी है और राज्य को केन्द्र के साथ जोड़े रखने के लिए एक कडी है। जवाहरलाल 
नेहरू ने भी राज्यपाल की नियुक्ति पर वहस करते हुए इस वात पर जोर दिया है कि 
निर्वाचित राज्यपाल होने से यह कड़ी कमजोर हो जाएगी और प्रातीयता को बढावा 
ममिलेगा। डाक्टर अम्बेदकर ने राज्यपाल के कृत्यो और कत्तंव्यों के भेद को स्पष्ट करते हुए 
कहा है कि जहां अपने कृत्यो के वहन करने मे राज्यपाल स्वविवेक से काम नही ले सकता 
बल्कि अपने मन्त्रियो के परामश्श के अनुसार काम करता है, वहा अपने कर्तव्यों का पालन 
करने में उसे स्वविवेक से काम लेता होगा। उन्होने कहा है कि राज्य सरकारों को केन्द्रीय 
सरकार के ग्रधीन काम करना पड़ेगा और राज्यपाल को यह देखने के लिए कि राष्ट्रपति 
को भली-भांति जानकारी मिलती रहे कि उन नियमो का जिनके अनुसार राज्य सरकारे 
सविधान के अनुसार भौर केन्द्रीय सरकार के अ्रधीन काम करती हैं, पालन किया जा रहा 
है। भवु "छेद ३६५ के प्रधीन संघीय सरकार को राज्य सरकारो को हिदायने भेजने का 
अधिकार दिया गया है और यह देखना राज्यपाल का कत्तंव्य है कि उन हिदायतों पर 
अमल किया जाए। अ्रमल न होने पर राज्यपाल ही राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है। भोर 
इस आशय की रिपोर्ट झ्राने पर राष्ट्रपति के लिए यह वैध है कि उस राज्य में सविधान 
को निलम्बित कर दे और राज्य का शासन अपने हाथ में ले ले। उस हालत में राज्यपाल 
ही राष्ट्रपति के कर्ता (38०४४) के रूप में राज्य का शासन चलाता है। जून १, १६४६ 
को सविधान सभा मे डाक्टर अम्बेदकर ने कहा था कि राज्यपाल को कुछ स्वविवेकी 
शक्तिया प्रदान कर देने से उत्तरदायी शासन का ह्वास नही होता । पश्चिमी बंगाल के 
राज्यपाल श्री धरम वीर द्वारा सयुकत मोर्चा मन्वरिमण्डल को हटा कर श्री प्रफुल्ल चन्द्र घोष 
के नए मन्तरिमण्डल की नियुक्ति के विरुद्ध दी गई श्री एम०पी०शर्मा की अर्जी को खारिज 
करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी० सी० मित्र ने भी यही कहा 
था कि राज्यपाल को एक मन्ति-परियद्‌ को हटाने और नये मन्त्री नियुक्त करने के सम्बन्ध 
में सम्पूर्ण, अपवर्जी, भ्रमर्यादित और अपृच्छूय स्वविवेकी अधिकार प्राप्त हैं । 
राज्यपाल निम्न आ्राशयो से अपने स्वविवेकी अधिकारों का प्रयोग कर 
सकता है -- 
१. मुख्य मन्‍्त्री की नियुक्ति 3 
२. भन्त्रि-परिपद्‌ को हटाना । 
३. विधान सभा को भग करना । 
४. वैधानिक और प्रशासकीय मामलों के सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री से सूचता आप्त 
करना । 
५. किसी एक मन्‍्त्री द्वारा लिए गए निर्णय को मन्ति-्परिपद्‌ के विचाराधीन 
लाने के लिए मुख्य मन्त्री को आदेश देना । 
<. विधानमण्डल दारा पास किये गए किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए 
वापिस कर देना । 
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जिन विययों में राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने स्वविवेक 

में कार्य करे, उन बातों को छोड़ कर राज्यपाल को अपने कृत्यो का निर्वहन करने में 
महायता और मन्त्रणा देने के लिए एक मन्ति-परिपद्‌ होती है जिसे राज्यपाल स्वयं 

नियुक्त करता है और जिसका प्रधान मुख्य मन्‍्दी होता है ॥! यह विनिश्वय स्वयं 
राज्यपाल ही कर सकता है कि किस वियय पर उसे स्वविवेक से निर्णय करना चाहिए। 
राज्यपाल का स्वविवेक से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होता है ग्रौर उसके किमी 
निर्णय पर किसी स्यायालय में जाच-पड़ताल अथवा आपत्ति नहीं की जा सकती 
बया मन्त्रियों ने राज्ययाल को कोई मन्त्रणा दी, और यदि दी नो क्या दी, एस 
प्रश्न की किसी न्यायालय में जाच नहीं की जा सकती ।' राज्य की सरकार का 
काय॑ श्रधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए तथा विभिन्न मन्वियों में शासन के कार्य 
के बटवारे के लिए राज्यपाल ही नियम बनाता है ॥ मन्त्रीगण वंधानिकतः राज्ययाल 
के प्रमाद-पर्यन्त अपने पदों पर वने रहते है। यद्यपि व्यवहारत वे विधान सभा के प्रमाद- 
परन्त भ्रपने पदों पर बने रहते है । 

सविधान उपबन्धित करता है कि प्रत्येक राज्य के मुख्य मन्त्र का यह कर्तव्य 
होगा कि बह राज्य-कार्यों के शासन-सम्बन्धी मन्वि-परिषद के समस्त विनिम्घय तथा 
विधान के लिए सभी प्रस्थापनाएं राज्यपाल के पास पहुचाएं ।* मुख्य मन्‍्त्री का यह भी 
कत्तंव्य होगा कि वह राज्य-कार्यो के प्रशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिए प्रस्थायनाप्रों 
भम्बन्धी जिस जानकारी को राज्ययाल भगावे, उसे दे ९ साथ ही मुख्य मन्त्री का यहें भी 
कर्तव्य है कि वह किसी विषय को, जिस पर मन्त्री ने विनिश्चय कर दिया हो किल्‍्तु मन्त्रि- 
परिषद्‌ ने विचार नही किया हो, उसे राज्यपाल द्वारा अपेक्षा करने पर परिपद्‌ के सम्मुख 
विचाराय रखवाये 

पंजाब, भ्रान्प् और तैलंगाना राज्यों से जिन प्रादेशिक समितियों का निर्माण 
हुप्रा है; वे यदि अपने श्रधिकार-क्षेत्र के सम्बन्ध मे वृछ परामर्श राज्य हो सम्बन्धित 
सरकार को देगी तो सामान्यतः उनका परामर्श शासन को और राज्य के विधानमप्इल 
ऊ्ो स्वीकाय ह्षोया; किन्तु यदि इस सम्बन्ध में कोई विरोध होगा तो उक्त नियाद राज्यगाल 
हे निरंयाथं प्रेषित किया जाएगा और इस सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्येय प्रत्विम प्रौर 
बेध्य होगा । 

राज्य के उच्च स्यायालय के न्यायाधीशों को नियुतित राम्यगात नहीं कला 
डिन्नु संघ का राष्ट्रपति उक्त नियुक्तिया करते समय सम्बन्धित राज्य के राजयग्त 
डा परामम प्राप्त कर छेता है ४ राज्यपाल ही राज्य के महाधियका को दी त, 
क्लल्््)्_ल््-8्ै्ततू++ 

१. प्रनुच्देद १६३(१) 

ह- प्रनुच्छेद १६३३) 

४. प्रनुच्छेर १६७ (क) 

3. प्रनुच्छेद १६७ (ग) 


प्् 
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७. राज्य विधानमण्डल द्वारा पास किये जा चुके बिल को राष्ट्रपति की सहमति 
के लिए रक्षित रबना । 

८. कुछ मामलो मे अध्यादेश जारी करने से पहले राष्ट्रपति से हिदायते मागना। 

&. राज्य में सविधानिक मशीनरी के फेल हो जाने के सम्बन्ध में राष्ट्रपति को 
रिपोर्ट भेजना । 
१०. (केवल असम मे ) कुछ मामलो के सम्बन्ध में जिनका पहले वर्णन किया 
जा चुका है। 
उपयूक्‍त मर्यादाओं के अन्तर्गत राज्यपाल, राज्य का साविधानिक प्रधान या 
अध्यक्ष होता है; और राज्यवाल तथा उसकी प्रान्तीय या राज्य की मन्त्रि-परिपद्‌ के 
बीच ऐसे ही सम्बन्ध होते है जैसे कि राष्ट्रपति के सम्बन्ध संघीय मन्त्रि-परिपद्‌ के साथ 
है। फिर भी राज्यपाल की स्थिति सम्देहयुवत है । उसे दो स्वामियों की सेवा करनी 
है । एक तो राज्य के मन्त्नी हैं जो सवंसाधारण के प्रतिनिधि हैं और जिनकी मन्त्रणा 
मानना राज्यपाल के लिए आवश्यक है। राज्यपाल का दूसरा स्वामी राष्ट्रपति है 
जो सघ कार्यवालिका का प्रधान है। किसी संसदीय शासन-प्रणाली वाले देश मे वैधानिक 
प्रधान के कत्तंव्यों को प्रकृति ऐसी नही है जेसी कि भारत के राज्यपाल के कत्तंव्यो की 
है । किसी को भी ऐसी ग्राशा नही रखनी चाहिए कि वही व्यक्ति दृहरे और परस्पर- 
विरोधी कत्तंव्यों को करने वाला वन सकेगा। पंजाव के भूतवूव॑ राज्यपाल स्वर्गीय श्री न० 
वि० गाडगिल ने भी पजाव के राज्यपाल पद से त्याग-पत्न देते समय कुछ इसी प्रकार के 
विचार प्रकट किए थे। 

राज्यपाल की शक्तिवाँ (?०0४९०८४3 ० ४० 6०४०णा०)--राज्यपाल बी 
वैधानिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए हम उसकी शक्तियों को निम्न चार भागों में 
बाट सकते हैं. (१) कार्यपालिका शक्तिया; (२) विधायिनी शक्तिया; (३) वित्तीय 
शक्तिया; और (४) न्यायिक शक्तिया । 

(१) कार्पपालिका द्वाक्तिवाँ (75००७४४७ 720%०/४)--राज्य की कार्य- 
पालिका राज्यपाल में निहित है; तथा वह इसका प्रयोग इस सविधान के अनुसार या 
तो स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करता है !! किसी राज्य की 
सरकार की समस्त कार्यपालिका कारंवाई राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाती 
है ।* राज्यपाल के नाम से दिए और निष्पादित आदेशों और अन्य लिखतो का प्रमाणी- 
करण उसी रीति से किया जाएगा जो राज्यपाल द्वारा वनाए जाने वाले नियमो में उल्लिखित 
हो; तथा इस प्रकार के प्रमाणीकृत झ्रादेश या लिखत की मान्यता पर किसी न्यायालय 
मे आपत्ति इस झ्राधार पर न की जा सकेगी कि वह राज्यपाल द्वारा दिया या तिष्पादित 


आदेश या लिखत नही है ।* 
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के कार्यो या उसके पद के उपयोग के बारे में व्यवहार में भी एकरूपता नही है” 
इस स्थिति को ध्यान में रख कर भारत सरकार के गृहमन्त्री ने राज्यो के मुख्य 
मन्त्रियों को परामशं दिया कि वे राज्यपाल के पद के सम्बन्ध में एक से नियमों 
का पालन करें|? यह शायद ३० और ३१ अक्तूबर, १९५४ में हुई राज्यपालो 
नी काम्फेंस का एक फल था | इस कान्फ्रेस में भध्य प्रदेश के राज्यपाल ने राज्यपाल के 
कर्तव्यों गौर भ्रधिकारो के सम्बन्ध में एक नोट प्रस्तुत किया था । 
यह सिद्ध करने के पर्याप्त प्रमाण हैं कि मूल महत्त्व के विपयो के सम्बन्ध मे भी 
णक-सी व्यवस्था नही है । राज्यपाल मन्त्रिमण्डल की वैठको में भाग ले या नही, इस 
चारे में भी मतभेद है। श्री वी० पी० मेनन ने जो स्वय राज्यपाल रह चुके है, लिखा है, 
कि जव वे उडीसा के राज्यपाल थे, उड़ीसा के मुख्य मन्त्री प्रशासन के समस्त महत्त्वपूर्ण 
मामलों में उनसे राय लिया करते थे और मत्रिमडल की बैठकों का सभापतित्व तक करने 
के लिए उन्हें श्रामत्रित किया करते थे (* मध्य प्रदेश के राज्यपाल ने सम्वाददाताओं से 
कहा था कि उन्हें यह मालूम है कि कम-से-कम एक राज्य ऐसा है जिसमें राज्यपाल मन्त्रि- 
मण्डल की बैठकों में भाग छेता है।* ३०-३१ अक्तूबर, १६५८ को हुए राज्यपालों के 
सम्मेलन की प्रेस रिपोर्ट मे कहा गया था, यह तय हुआ कि सविधान राज्यपाल को मन्त्रि- 
परिपद्‌ का मार्ग-दर्शव करने के लिए पर्याप्त अधिकार देता है। यह राज्यपाल के ऊपर 
ही निर्भर है कि वह श्रपने प्रभाव को प्रकट करे। झ्राज के सम्मेलन मे उपस्थित कुछ 
व्यक्तियों को यह जान कर बहुत आश्चर्य हुआ कि विभिन्न मामलों पर मुख्य मन्त्रियो 
से सूचना प्राप्त करता और उनकी सरकारी फाइलों तक को मंगा लेना उनके वैधानिक 
अधिकार मे भ्राता है।* 
इस स्थिति का कारण यही है कि राज्यपाल अपने पद के दायित्वों को ठीक 
से नही समझते । भूतपूर्व राज्यपाल श्री वी० पी० मेनन ने इसका एक अन्य कारण बताया 
है। उन्होने कहा है, काग्रेसी लोग इस बात को मही भूल सके हैं कि ब्रिटिश शासन-काल 
में राज्यपालो के साथ उनके किस प्रकार संघ हुआ करते थे । राज्यपाल पर अझ्व भी 
अविश्वास किया जाता है और वह दिन प्रति-दिन की प्रशासनिक समस्याओ्रों से साधारण- 
तया अ्रपरिचित रहता है। 
कुछ राज्यपाल इस पद पर अपनी नियुक्ति से पहिले सक्रिय राजनीतिज्ञ रहे थे । 
यद्यपि वे श्रपने पद के उत्तरदायित्वो और सीमाओं से परिचित है? फिर भी जैसा 
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ओऔर चेतावनी देने का अधिकार ! वैजहाट के शब्दों में, “यदि सम्राट्‌ बुद्धिमान है, तो 
उसे इससे अधिक किसी चीज की आवश्यकता नहीं होगी।”! डा० अम्बेदकर ने भी 
भारतोय राज्यपाल के सम्बन्ध में इसी प्रकार की राय प्रकट की थी । उन्होने राज्यपाल 
के दो प्रकार के कतंव्यो की ओर सकेत किया था । राज्यपाल का एक कर्त्तव्य तो 
यह देखना है कि “क्या उसे मन्त्रि-्परियद्‌ से नाराज होना चाहिए और कव नाराज 
होना चाहिए ।” इसका ग्रभिप्राय यह है कि राज्यपाल को यह देखना चाहिए कि 
मन्त्रि-परिपद्‌ शासन का सचालन करती है। राज्यपाल का दूसरा कर्तव्य यह है कि वह 
मन्व्रि-यरियद्‌ को परामर्य दे, उसे चेतावनी दे, उसे विकल्प सुझाए श्रौर उससे सम्पूर्ण 
प्रशव पर पुतः विचार करने के लिए कहे ।१ 
श्री अल्लादि कृष्ण स्वामी ग्रय्यर* झौर श्री वी० जी० खेर' ने भी यही कल्पना 
की थी कि राज्ययाल वैधानिक प्रधान होगा । लेकिन, वास्तव में राज्यपाल का दृहरा 
व्यक्तित्व है श्रौर उसे दो प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। सविधान ने उसे स्वविवेकी 
प्राधिकार (0307०807०7४ ०ए४४०७४७) दिया है जिसके प्रयोग में वह अपने 
उत्तरदायी मन्तियो के निर्णयों की अ्रवहेलना कर सकता है ! स्वविवेक के अनुसार कार्य 
करने का पअ्रभिप्राय मनमाने ढ ग से कायं करना नही है। स्वविवेक का साधारण भ्रभिप्राय 
अपनी मर्जी के अनुसार कार्य करने की स्वतन्त्रता है। लेकिन, “सार्वजनिक प्रशासन 
में इसका ग्रभिप्राय कतियय परिस्थितियों में द्रसरो के नियन्त्रण से स्वतन्त्र होकर प्रपनी 
श्रन्तर्रात्मा के अनुसार कार्य करना है। स्वविवेक का अभिप्राय सही और गलत के वीच 
निर्णय करना है। इसलिए जिसके पास स्वविवेक से कार्य करने की शक्ति है, वह बुद्धि 
ग्रौर विधि के नियम से ग्धा रहता है।”* यद्ययि स्वविवेक का प्रयोग ईमानदारी से होना 
आवश्यक है, छेकिन ससदीय शासन-प्रणाली इस बात की ग्रनुमति नही देती कि राज्य का 
प्रधान स्वविवेक के अनुसार कार्य करे । उसके केवल परामर्शीम इृत्य हूँ। वह प्रपती राय 
जितने जोर के साथ चाहे उपस्थित कर सकता है। वह अपने मन्त्रियों की राव का विरोध 
कर सकता है लेकिन उसे अपने मन्ज्रियों की राय का अ्रतिक्रमण नहीं करना चाहिए । 
अन्तिम निर्णय मन्तियों का ही होना चाहिए । है 
स्वविवेकी शक्तियों श्रौर विशेष उत्तरदायित्वों को छोड़ कर राज्यपाल मे यह 
अपेक्षा को जाती है कि वह वैधानिक प्रमुख के रूप में ही ्राच रण करे लेकिन इस सम्बन्ध 
में भी काफी 'त्रम है । राज्यपालो को स्वयं भी अपनी स्थिति का ठीक ज्ञान नही है । 
डा० देशयाड़े ने लिखा है, कि “न तो राज्यपाल झौर न जनता के नेता ही यह टीऊ-ठीक 
समझते हू कि शासन-्यस्त्र में राज्ययाल की वास्तविक स्थिति क्‍या है। राज्यवाल 
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राज्य के राज्यपाल के वियय में यह बताया गया है कि बह अनुसूचित आदिम क्षेत्रों के 
प्रशासन के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के अभिकर्त्तर के रूप में स्वविवेक के अनुसार कार्य कर 
सकता है। किल्तु फिन विपयो पर राज्यवाल स्वविवेक से तिर्णय करेगा, यह निर्णय 
भी राज्यपाल ही स्वविवेक से ही करेगा और इस सम्बन्ध में राज्यपाल का निर्णय 
अ्रन्तिम होगा। 
मुख्य मन्त्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है तथा ग्रन्य मन्तियों की नियुकित; 
सज्यपाल मुदय मन्‍्दरी को सलाह के अनुसार करता है (! मन्त्रियो का कार्यकाल, राज्य - 
पाल की इच्ठा पर निर्भर है ।? किन्तु मन्त्रि-परिषद्‌ सामूहिक रूप से राज्य की विधान 
सभा के प्रति उत्तरदायी है। इसका अर्थ यह है कि जहा व्यक्तिगत मन्त्री राज्यपाल 
द्वारा अपदस्थ किया जा सकता है, समस्त मन्त्ि-परियद्‌ को केवल राज्य की विधान सभा 
ही भ्रपदस्थ कर सकती है । सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त के कारण राज्यपाल 
सामूहिक रूप से सारी मन्त्रि-परिपद्‌ को अपदस्थ नहीं कर सकता। इस सम्बन्ध में यह 
याद रखना चाहिए कि संविधान मे कही भी मन्त्रियो को व्यक्तिगत रूप से सविधान 
सभा के प्रति उत्तरदायी नही माना गया है। व्यक्तिगत जिम्मेद।री इस उपबन्ध में निहित 
है कि “मन्त्री लोग राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त ही भ्रपने पदों पर रह सकते हैं” और इस 
वाक्याश का संसदीय शासन-प्रणाली के व्यवहार के भ्ननुसार यह श्रर्थ है कि “मन्त्री लोग 
मुख्य भन्‍्त्री के प्रसाद-पर्यन्त ही अपने पदों पर रह सकते है।” यदि कभी कोई मन्‍्ती 
मन्त्रि-परिषद्‌ की नीति से सहमत नहीं है; या कोई मन्त्री कुछ ऐसा काम करता है 
जिससे मन्त्रिमण्डल का स्थापित्व या उसकी ईमानदारी खतरे में पड जाती है; तो वैधानिक 
सदृव्यवहार और कत्तंव्य-भावना का यही तकाजा है कि वह मन्त्री मुख्य मन्त्री से सकेत 
मिलते ही तुरन्त त्याग-पत्न दे दे । किन्तु यदि जिद्दी मन्त्री त्याग-पत्न देने को उद्यत नही है, 
तो यह मुख्य मन्त्नी का कर्तव्य है श्रीर अधिकार भी है कि वह राज्यपाल को उक्त मन्त्री 
के भ्रपदस्थ करने की सिफारिश करे । डा० अ्रम्वेदकर ने सविधान सभा में इस तथ्य 
पर प्रकाश डालते हुए कहा था : “मेरे विचार से सामूहिक उत्तरदायित्व दो सिद्धान्तों 
के पालन से प्रभावी हो जाएगा । प्रथम सिद्धान्त तो यह है कि मन्त्रिमण्डल में कोई मन्त्री 
बिना प्रधान मन्त्री की इच्छा जाने हुए न लिया जाय ! द्वितीय सिद्धान्त यह है कि जिस 
भन्त्री को प्रधान मन्त्री अपने सन्त्रिमण्डल से हटाना चाहे, वह मन्त्री किसी भी हालत मे 
मन्त्रिमण्डल में न रहने पावे । हम अपने शासन में सामूहिक उत्तरदायित्व का आदर्श 
तभी प्राप्त कर सर्कंगे जब मन्त्रिमण्डल के सभी सदस्य नियुक्ति और वियुक्ति के सम्बन्ध में 
प्रधान भन्त्ी के आश्रित होगे ! सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धान्त को क्रियान्वित करने का 
और कोई उपाय नही है।” 
उत्तरदायी शासन की प्रथम भझ्रावश्यकता सयुकत उत्तरदायित्व है। मन्त्रिमण्डल 
एक और अखड होता है | मन्त्रिमण्डल का निर्णय सब मन्त्रियों का निर्णय है। यदि कोई 
मन्त्री निर्णय से सतुष्ट न हो, तो उसे त्यागपत्न दे देना चाहिए । भारत में राज्यों मे इस 
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कि प्रधान मन्त्री ने ७ जुलाई, १६५६ को अपनी प्रेस कास्फ्रेंस में कहा था, कुछ नें 
“बुरे पूर्वोदाहरणो को” स्थापना की है । पंजाब के गवर्नर ने केरल को साम्यवादी 
सरकार के विरुद्ध चल रहे प्रत्यक्ष कारंवाही के प्रान्दोलन का तिरस्कार करते हुए कुछ 
विचार प्रकट किए थे ।२ 5] 

डा० अम्बेदकर ने कहा था कि राज्यपाल दल्ल का प्रतिनिधि नहीं है प्रत्युत्‌ 
वह राज्य में सम्पूर्ण जनता का प्रतिनिधि है ।* ञ्रत: उसे सक्रिय राजनीति से पृथक्‌ 
रहना चाहिए । वह एक निष्पक्ष निर्णायक को तरह है । उसे यह देखते रहना चाहिए 
कि राजनीति का खेल नियमानुसार खेज्ना जाए। उसे स्वयं एक खिलाड़ी नहीं वन जाना 
चाहिए । 

इस ग्रकार, साधारण परिस्थितियों में राज्यपाल के कत्तंव्य निम्नलिखित हैः 

१. राज्यपाल का पहला कार्य तो यह देखना है कि राज्य का प्रशासन प्रच्छी 
तरह चले । राज्यपाल प्रशासन प्रौर विधान के सम्बन्ध में कोई भी सूचना प्राप्त कर 
सकता है ॥४ 

२. उसे मन्त्रि-परिषद्‌ के समस्त तिर्णयों के सम्बन्ध में अपनी सहमति प्रदान 
करनी चाहिए। यदि किसी मामले पर किसी एक भन्त्री ने ही निर्णय किया हो श्रौर 
सम्पूर्ण मन्त्रि-परिषद्‌ ने उस पर विचार न किया हो, तो राज्यपाल उस मामले को 
सम्पूर्ण मन्त्रि-परिषद्‌ के विचाराथं उपस्थित करा सकता है। 

३, राज्यपाल अल्पसंख्यक वर्गों के हितो का संरक्षक है। यदि उनकी कोई 
शिकायत दूर नहीं की जाती, तो वह राज्य सरकार का ध्यान उसकी और झाकृष्ट कर 
सकता है । 

४, निर्देल नेतृत्व प्रदाव करके राष्ट्र-निर्माणकारी कार्यों में राज्यपाल विशेष 


योग दे सकता है। 


सन्त्रि-परिषद्‌ 
(0०प्जथं। ०6 >पप्रं६००४) 

मन्त्रि-परिषद्‌ (709 0००७०! ०4 3पंग्रंड४४७ )--संविधान में कहा गया है 
कि एक मन्त्ति-परियद्‌ होगी जिसका प्रधान मुख्य मन्त्री होगा । सविधान के अनुसार राज्य- 
पाल जिन कार्यों को स्वेच्छानुसार करेगा, उनको छोड़कर शेष कार्यों में मन्त्रि-परिषद्‌ 
राज्यपाल के कार्यों में सलाह शोर सहायता देगी ।* जैसा कि बताया भी जा चुका है, 
सविधान ने राज्यपाल की स्वविवेकी शक्तियों की परिभाषा नही की है; हा, केवल असम 
4%8 मक्बैडशंधक 4ींक25, पि०एछ ॥2०४म, उंधोए 8, 999. 
4फ%८ 48४७०, दैणाँशी& एथा5., वंणेए़ 7, 959. 
6णाडप्रणाकाक लाए ऐकश्ल्ड, शण, शत, फ. 86- 
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छ. मास की समाप्ति पर वह मन्त्री नही रह सकता ।? मन्त्रियो के वेतन तथा भत्ते ऐसे होते 
हैं जैसे समय-समय पर उस राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा निर्धारित करे १ क्या 
सन्त्रियों ने राज्यपाल को कोई मन्त्रणा दी और यदि दी तो क्या दी, इस प्रश्त की किसी 
न्यायालय मे जाच नही की जा सकती ।* इसलिए मन्त्रियो द्वारा दी गई मन्त्रणा के विषय 
में न्यायालयों में आ्रापत्ति नहीं की जा सकती । इस उपवन्ध से यह भी सुनिश्चित हो जाता 
है कि राज्यपाल और मन्त्रियों के वीच के सम्बन्ध गोपनीय है । 
सविधान में कही भी न तो सघ के बारे मे भर न राज्यो के वारे में ही मन्ति- 
मण्डल शब्द का प्रयोग हुआ है । सविधान ने केन्द्र और राज्यों के लिए मन्त्रि-्परिषदों 
की स्थापना की है। किस्तु केन्द्र अ्रथवा सध में सविधान के उपबन्धों के ग्रतिरिक्‍्त 
मन्त्रिमण्डल का विकास हो गया है। प्रधान मन्त्री, पं० नेहरू ने सघ शासन में श्रव तक 
जो मन्त्रि-्परिपदे निर्माण की, उनमे दो प्रकार के मन्त्री रखे जिनमें कुछ तो मन्ति- 
मण्डल के मन्त्री' थे और कुछ मन्तरिमण्डल की स्थिति के मन्त्री' थे। राज्यों की मन्बि- 
परिपदो में इस प्रकार का विभेद नहीं किया जाता, यद्यपि कुछ राज्यों की मन्त्रि परि> 
पदों में उप-मन्त्री और संसदीय सचिव भी हैं । किन्तु राज्यों भे केवल मन्त्री ही एक 
साभ समवेत होते है, विचार करते हैं और नीति निर्धारित करते है । राज्य-सरकार 
के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के वे अ्रध्यक्ष होते हैं और उनको यह देखना पडत्ताः है 
कि जो नीति सारी मन्त्रि-परिषद्‌ मे सामूहिक रूप से निर्णय की है, उसकी उचित ढंग 
से क्रियान्विति हो । ऐसा कभी भी नहीं होता कि मन्त्ी, उप-मन्तरी श्लौर संसदीय सचिव 
एक साथ मिल कर समवेत होते हो या एक साथ विचार करके नीति निर्धारित करते 
हों । नीति निर्माण करना केवल राज्य के मन्त्रियो का काम है और समझना चाहिए 
कि बे ही राज्यों की कैविनेट या मन्त्रिमण्डल का निर्माण करते हैं | उप-मन्त्रियों को 
भन्त्ियों की श्रपेक्षा कम वेतन मिलता है और वे शासन के किसी विभाग के स्वतन्त्र 
रूप से ग्रध्यक्ष नही होते । उपमन्त्री तो केवल उन मन्त्रियों की सहायता करते है जिनके 
मातहत वे काम करते है और विभागीय और ससदीय कर्त्तब्यों के निर्वहन में वे मन्त्री का 
हाथ बंदाते हैं। संसदीय सचिव न वो मन्त्र हैं भौर न उन्हें कोई भ्रधिकार हूँ । उनको 
ऐसे कार्य सौपे जाते है जिन्हें विभागीय अध्यक्ष या मन्त्र उनको सीपना चाहे। किन्तु 
यह झ्रावश्यक है कि मन्त्रि-परिपद्‌ के सभी मन्त्री राज-विधानमण्डल के सदस्थ हो, 
विधान सभा के वहुमत दल से सम्बन्धित हों ओर सामूहिक रूप से विधान सभा के 
प्रति उत्तरदायी हों । मन्ि-परिपद्‌ के मन्त्री तभी तक अपने पदों पर बने रह सकते है जब 
तक कि उन्हें विधान सभा का विश्वास प्राप्त रहे । 
सडय मन्त्री (700 07०४ जआयप्रं४/४)--किसी राज्य की मन्म्रि-परिपद्‌ 
का प्रधान मुख्य मन्त्री होता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। किन्तु प्रन्य सन्त्रियो 
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सिद्धान्त का दृढता से पालन नही होता । श्री के० एम० मुन्शी के घब्दों में, “मन्तिमण्श्ल 
की बैठक के बाद झ्रसहमत मन्द्री के विचारों का दे निक समाचार-पत्नों मे प्रकाशित होना 
कोई ग्रसाधारण बात नही है। केन्द्र को अपेक्षा राज्यों में मन्त्री-मन्ती तथा मन्त्री-मुख्य 
मन्‍्त्री मे परस्पर विवाद अधिक चलते हूँ । गुटवाजी और पड्यंत्र भी प्रायः देखने में 
आते हैं । लगभग सभी राज्यों में मुख्य मन्त्ती और सत्ताधारी राजनैतिक दल के नेता के 
परस्पर विरोध के कारण यह वैमनस्य और भी जोर पकड़ जाता है। जब मन्‍्त्री एक दूसरे 
को झुठलाते हैँ तो शासन के ढाचे मे दरारे पड़ जाती हैं। मग्त्रियों में झगड़े श्रौर साजिशे 
चलने लगे तो उत्तरदायी शासन का अन्त समझना चाहिए--यह शिक्षा भारतीयों ने कई 
वर्षो के कदु अनुभव से ग्रहण की है। 
मन्त्रियों की सख्या सदेव के लिए निश्चित नही है । मुख्य मन्त्री ही निर्णय 
करता है कि अपनी मन्त्रि-परिपद्‌ मे कितने मन्त्री रखे और वह समय की झ्रावश्यकताओं 
के ग्रनुसार मन्त्रियों की सख्या निर्धारित करता है। साविधानिक उपबन्ध तो केवल यह है 
कि विहार, मध्य प्रदेश और उडीसा में एक भन्त्री श्रादिम जातियों के कल्याण श्रथवा 
हिंतो को देखे श्रौर उसी को साथ-साथ अनुसूचित जातियो ग्रौर पिछड़े हुए वर्गो के कल्याण 
का भी कार्य-भार वहन करना होता है।* हि 
कभी-कभी सह शिकायत की जाती है कि राज्यों में मन्त्रि-परिषदें बहुत बडी 
होती हैं और इससे कोप पर ग्रनुचित दबाव पडता है। लेकिन, यह आलोचना १६६२ से 
पहले कुछ गलत थी क्योकि लोकहितकारी राज्य मे शासन के कार्य बहुत बढ़ गए हैं और 
अत्येक विभाग का एक राजनैतिक प्रधान होना आवश्यक है जो उसके सम्बन्ध में विधान- 
मण्डल के प्रति उत्तरदायी हो । १६६७ के श्राम चुनाव के पश्चात्‌ यह झ्ालोचना पूर्णतया 
सत्य हो गई है क्योंकि कुछेक राज्यों में मन्त्रियों की सख्या एक कल्याणकारी राज्य की 
आवश्यकताओं को सामने रखकर नही बल्कि सत्ता अपने हाथ मे रखने या हथियाने के लिए 
बढ़ाई गई हैं। हरियाणा जैसे छोटे से राज्य मे लगभग हरेक विधायक मन्त्री बनने का इच्छुक 
था प्रौर इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दल बदली इतनी असाधारण ग्रतिसे हुई कि वह 
हरियाणा के राजनैतिक जीवन का साधारण भ्रग बन गई । यहा तक कि एक समय पर 
८१ सदस्यों की विधान सभा में ३४ मन्त्री थे । है द 
किसी राज्य के मन्त्री के पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल उससे पद की शपथ 
और गोपनीयता शपथ छेता है जो भारतीय सविधान की तृतीय अनुसूची में बिहित 
अपनत्न के अनुसार होती है ।! यदि किसी राज्य के विधानमण्डल के दो सदन है तो यह 
आवश्यक होगा कि मन्ती उन दोनो सदनो में से किसी एक का सदस्य अवश्य हो । किन्तु 
यदि कोई मन्‍्त्री निरल्‍्तर छः मासो तक राज्य के विधानमण्डल का सदस्य नही रहता तो 
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किन हो जाता है। दल को अपना नेता चुनने मे पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए और फिर 
नेता को अपने शासन के निर्माण में पूरी स्वतन्त्रता होनी चाहिए ! यदि दल का मेता उच्च 
स्तरों से चुन कर भेजा जाएगा नो ऐसा नेता मन्त्रियो के आदर और श्रद्धा का पात्र त होगा। 
यह भी भावश्यक है कि मन्तिमण्डल के सदस्य मुध्य-मन्त्री के प्रति व्यक्तिगत रूप 
से निप्ठावान भी हो भ्रौर दलयत निष्ठावान भी हो । 
सन्त्री-परियद्‌ का पदच्युत होना (0ऋराएड७ 6/3एंड४9)--साधारण परि- 
स्थितियों में राज्याधिपति द्वारा मन्त्रि-परियद्‌ का पद-च्युत किया जाना संसदीय शासन का 
मान्य सिद्धान्त नही है। परन्तु यदि राज्यपाल को विश्वास हो जाए कि मन्दव्रि-्परिपद्‌ सत्ता 
अपने हाथ में रखने के लिए राजनैतिक जोड़-तोड़ कर रही है श्रथवा ऐसी कारंवाइया कर 
रही है जिनसे राज्य के हित या यप्ट्र की सुरक्षा या एकता को खतरा है तो बह अपने 
स्वविवेक से काम लेकर मन्त्रि-परिपद्‌ को पद-च्युत कर सकता है। डा० अम्वेदकर का कथन 
है कि जवकि मन्त्रि-परिपद्‌ राज्यपाल के प्रसाद-पर्यन्त पदासीन रहवी है वो यह देखना 
राज्यपाल का काम है कि उसे कब अपने प्रसाद का मन्त्रि-परिपद्‌ के विरुद्ध प्रयोग करना 
चाहिए । पश्चिमी बंगाल में श्री श्रजय मुखर्जी की मन्त्रि-परिपद्‌ के पद-च्युत किए जाने के 
विरोध मे अनुच्छेद २२६ के अधीन दी गई श्री एम० पी० शर्मा की प्र्जी खारिज करते हुए 
जस्टिस वी० सी० मित्र ने लिखा था कि अनुच्छेद १६४(२) के इस उपबन्ध से कि मन्त्रि- 
परिषद्‌ राज्य की विधान सभा के प्रति उत्तरदायी है राज्यपाल के श्रपने प्रसाद को वापस 
के लेने के अधिकार पर कोई प्रतिवन्‍्ध नही लगता । ११ नवम्बर, १९६७ को सघीय 


” सरकार के एक प्रवक्‍ता ने यह ठीक मत व्यक्त किया था कि यदि राज्यपाल देखे कि मन्त्ति- 


परिपद्‌ को विधान सभा के संदस्यो का वहुमत प्राप्त नही रह गया है तो बह स्वविवेक 
से काम लेकर मन्त्रि-परियद्‌ को पद से हटा सकता है और ऐसा करने मे यह प्रश्न ही नही 
उठता कि वह मन्त्रि-परिषद्‌ के परामर्ण पर अमल कर रहा है। उस भ्रवक्‍ता के मतानुसार 
राज्यपाल इस निर्णय का आधार उसे विधान सभा की कार्रवाई या किसी भी अन्य जरिये 
से मिली सूचना हो सकती है। सघीय गृह मन्‍्त्री ने भी कहा था कि राज्यपाल का स्वविवेक 
न्यायपालिका के कार्यक्षेत्र से वाहर है। 

राश्यपाल को मुख्य मस्त्री की नियुक्षि का अधिकार (0ए९:४००३ 0703 
40 4ए००7॥४ 09।४६ 0050४०)---उत्तरदायी शासन के स्पष्ट अभिसमयों के अनुसार 
राज्य का अधिपति वहुमत प्राप्त दल के माने हुए नेता को बुला कर उसे मन्त्रि-पश्पिद्‌ 
बनाने का निमम्त्रण देता है। यदि एक दल का बहुमत हो और उसका कोई नेता भो हो 
तो यह काम्र बड़ा सुगम होता है, परन्तु यदि किसी एक दछ का बहुमत व हो तो राज्यपाल 
को स्वविवेक से काम लेना पड़ता है । यदि प्रतिनिधि सदन में विरोधी वहुमत के कारण 
सरकार की हार हो जाए तो राज्य का अधिपति विरोधी दल के नेता को सरकार बनाने 
का निमन्त्रण देता है। यह भी एक माना हुआ झभिसमय है कि मुख्य मन्त्री उसी सदन 
का सदस्य हो जिसके प्रति सरकार उत्तरदायी है। १६६७ के झ्राम चुनाव के पश्चात्‌ कुछ 
राज्यों में एक वियम स्थिति उत्पन्न हो गई क्योकि चाहे काग्रेंस के सदस्यो की संख्या सव से 
अधिक थी, स्पप्ट बहुमत किसी भी दल को प्राप्त नही था । ऐसी परिस्थिति में कुछ लोगो 
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की नियुक्ति, राज्यपाल मुख्य मन्त्री की मन्त्रणा पर करता है। वास्तव में मुख्य मम्त्री 
ही मन्त्रि-परिपद्‌ के भ्रन्य मन्त्रियों का चयन करता है और राज्यपाल तो मुख्य मन्त्री 
के विनिश्चयो को स्वीकार करता है | इसलिए राज्यपाल के द्वारा मन्त्रियों की नियुक्ति 
केवल कहने भर की है । समस्त मन्त्रि-परिपद्‌ सामूहिक रूप से राज्य की विधान सभा 
के प्रति उत्तरदायी है; किन्तु व्यक्तिगत मन्त्रियों को राज्यपाल ग्रपदस्थ कर सकता है; 
यद्यपि अ्रपदस्थ कराने में भी जैसा कि बताया जा चुका है, मुख्य मन्त्री की वात ही मुख्य 
रूप से मानी जाती है । भारत के प्रधान मन्त्री की तरह से किसी राज्य का मुख्य मन्त्र भी 
सम्बन्धित राज्य के सविधान रूपी भवन की मुख्य शिला है और वही राज्य की मन्ति- 
परिपद्‌ का निर्माण करता है। वही अ्रपनी मन्त्रि-परिपद्‌ का निर्माण करता है श्रौर वही 
उसे बर्खास्त करा सकता है ओर जब वह चाहे श्रोर जिस प्रकार वह चाहे श्रपनी मन्त्रि- 
परिपद्‌ का पुनर्गटन कर सकता है। 
मुख्य मन्त्री की स्थिति और उसके कृत्यों की जो ऊपर सामान्य परीक्षा की गई है, 
उससे ऐसा लगता है मानो राज्यों की शासन-व्यवस्था उसी प्रकार की है जैसी कि इग्लैण्ड 
में प्रचलित है। यह सन्‍्तोष की वात है कि काफी हृद तक इग्लैण्ड के शासन-सचालन की 
प्रथाप्रों का भारत के केन्द्रीय शासन में भ्रनुसरण हो रहा है गौर इंग्लैण्ड के प्रधान मन्ती 
के समान ही भारत के प्रधान मन्त्री की भी स्थिति प्रग्रगण्य है श्रौर कोई श्रन्य मन्ती 
भारतीय प्रधान मन्त्ती को चुनौती नहीं दे सकता । किन्तु कुछ राज्यों के मुख्य मन्त्री, 
ऐसी सुखद स्थिति का उपभोग नही करते औऔर उनका वह रौव भ्रौर दबदबा नही है जो 
अन्य राज्यों के मुख्य मन्त्रियों का है ग्रथवा होना चाहिए । कई राज्यों के विधानमण्डलों 
में काग्रेस दल के बहुमत में और मन्त्रियों मे अनुशासन, स्थायित्व श्रौर एकरूपता का 
सर्वथा' अभाव रहा है। व्यक्तिगत मतभेद, दल के ग्रान्तरिक विरोध, पदो की लोलुपता, 
पक्षपात, यहा तक कि साम्प्रदायिकता और प्रान्तीयता या प्रारेशिकता का राज्यों 
के विधानमण्डलों मे इतना बोलवाला रहा है कि काग्रेस दल के मुख्य गुटों में भीषण 
कलह केवल काग्रेस के उच्च स्तरों द्वारा कठोर मध्यस्थता से ही बच सकी । कई वार 
क्ेन्द्रीय पालियामेण्टरी बोर्ड ने भी मध्यस्थता की और अपने निर्णय दिए और फलस्वरूप 
कई वार मन्त्ि-परिपदो के पुनर्गठन हुए और कई बार मुख्य मन्त्री भी बदले । काग्रेस दल 
के उच्च स्तरो के आदेशों पर ही श्री भीमसेन सच्चर को पंजाब के काग्रेस दल का नेता 
बनाया गया था । पुनः जब श्री भीमसेन सच्चर से त्याग-पत्र दिला कर श्री प्रताप सिंह करो 
को पंजाब का मुख्य मन्त्री वताया गया उस समय भी काग्रेस हाई कमान के आदेश पर ही 
यह समझौता हुआ था । किन्तु क्या ये तरीके ससदीय लोकतन्त्र मे होने चाहिएं ? कांग्रेस 
जिस प्रकार के श्रोछे व्यवहारों पर उतर थाई है; उनसे कुछ समय के लिए काग्रेस दल मे 
स्थायित्व और मन्तिण्डलो में परस्पर अ्रधीनता आ सकती है किन्तु इन ओछे व्यवहारों 
से प्राप्त एकता और परस्पर अधीनता थोड़े दिनों तक रह सकती है ! इस प्रकार प्राप्त 
एकता और परस्पर अधीनता से न तो मुख्य मन्त्री का प्रभाव रह सकता है श्र न सामूहिक 
उत्तरदायित्व की भावना वनी रह सकती है। सत्य यह है कि इससे गुटवन्दी को बढावा 
मिलता है और मन्त्रिमण्डल में फूट फैलती है जिससे मुख्य मन्ची को स्थिति संभालना 
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मन्त्री कुछ ऐसी कार्रवाई कर डाले या किप्तो ऐसी नीतते की घोषणा कर दे जो मन्विमण्डल 
के विनिश्चय के विरुद्ध हो या जिस पर मन्वरिमण्डल का विनिश्चय ही न हुआ हो । केवल 
ऐसी स्थिति में राज्यपाल का हस्तक्षेव श्रावश्यक होगा। राज्यपाल निष्पक्ष पंच की भाति 
भाचरण करे और निगाह रखे कि राजनीति का खेल नियमों के अनुसार खेला जा रहा है 
गौर उसे यह भी देखना है कि प्रत्येक खिलाडी खेल को ठोक प्रकार से खेलता है श्रथवा 
ही । राज्यपाल की इस शक्ति की व्याख्या करते हुए श्री के० एम० मुन्शी ने सविधान 
सभा में कहा था---“यदि राज्यपाल मन्त्रिमण्डल के ऊपर अपना प्रभाव रखे, तो इसमे 
भारी लाभ होगा, तथा इससे हानि की कोई सम्भावना नहीं है । जैसा कि मैने बताया 
था, इस समय सभी प्रान्तों मे केवल एक ही दल का बहुमत है, किन्तु ऐसा भी समय 
ग्रा सकता है जवकि प्रान्तों के विधावमण्डलों मे ग्रनेक दल होगे और जव मुख्य-मन्त्ती 
इस योग्य न हो सके कि झ्रापातकाल में विभिन्न दलों में सामझ्जस्य स्थापित करा सके, 
ऐसे समय में राज्यपाल की स्थिति अ्रत्यन्त लाभकर होगी और इसी दृष्टिकोण से मैं निवेदन 
कर रहा हूं कि जो शक्तिया राज्य के वैधानिक प्रधान को सौंपी जा रही हैं वे प्रजातन्त्र 
की सफल क्रियान्विति मे आवश्यक ही नही हैं श्रपितु इन शक्तियों से स्वय मन्वियो को लाभ 
होगा क्योकि तब मन्त्री लोग एक ऐसे व्यक्ति से गोपनीय और विश्वसनीय मन्द्रणा प्राप्त 
कर सकेंगे जो न केवल उनका (मन्तियों का) विश्वास-भाजन है वरन्‌ सभी दलों का समान 
रूप से विश्वास-पात् है!” 
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का मत है कि यदि पत्ताधारी दकत के बहुमत ने रहे तो राज्यपाल को विसेधी कल के नेता 


को मन्ध्रिमण्डल बनाने के लिए इैलाना चाहिए पर उसके असफल रहने सथवा असमयंता 
अकट करने पर यह जानने के लिए कि बहुमत किसके है, जारी रखना चाहिये। 
मुख्य मन्त्री के कर्तेच्य (0665 ० ९06६ ॥॥॥, 3००) >>संविधानः आरश 
देता है कि राज्य के भुख्य मन्ती का- 
2 राज्य-का्यों के असन-सम्बन्धी “फरिपद्‌ के पैमस्त विनिश्चय क््वा 
विधान के लिए अस्थापनाएं राज्यपाल को पहचाने 
(व) 'राज्य-कार्यों के प्रशासन विधान के बिए सत्थापनाओं 


+ ि कर मन्त्रिमण्डल का तिर्षयनही , 
हुआ है; या कोई मन्तरिमण्डलः के विनिश्चय के विरुद्ध आचरण करे । किन जब विधान- 
में किसी एक ही दल ' स्पष्ट बहुमत नही. है, भर यदि मन्ति-परिपद्‌ जिली-नुतती 
हो, भ्रयतर यदि मिली-जुली सरकार हो), उस स्थिति मे ऐसा होगा सम्भव है कि कोई 


। 
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गुजरात के लिए विधान परिपद्‌ की व्यवस्था नही की गई है। इस प्रकार १६ राज्यों में से 
४ राज्यों में विधान परियदें नही हैं। 
संविधान ने संसद्‌ को यह शक्ति दी है कि वह विधान परिषद्‌ को उस राज्य 
में जिसमें वह नहीं है, स्थापित कर सकती है श्रौर उसे उस राज्य में जिसमे वह है, समाप्त 
कर सकती है। किन्तु विधान परिपद्‌ का उत्सादन या सूजन संविधान का संशोधन नही 
समझा जायेगा ।? संसद्‌ विधि द्वारा किसी विधान परिषद्‌ वाले राज्य में विधान परियद्‌ 
के उत्सादन के लिए अ्रथवा वैसी परिपद्‌ से रहित राज्य मे उसके सृजन के लिए उपबन्ध 
कर सकती है यदि सम्बन्धित राज्य की विधान सभा ने इस उद्देश्य का संकल्प सभा की 
समस्त सदस्य सख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों की सख्या 
के दो-तिहाई से अन्यून वहुमत से पारित कर दिया हो ।* कहने का तात्पयं यह है कि यदि 
किसी राज्य की विधान सभा ने अपने राज्य मे विधान परिषद्‌ के सृजन (०७४४०) 
या उत्सादन (७0००) के लिए एक सकल्प, सभा की समस्त सदस्य संख्या 
के बहुमत से तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यो के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से' 
पास कर दिया हो तो संसद्‌ तदर्थ विधि पास करके आवश्यक कारवाई करेगी । 
विधान परिषद्‌ के सृजव या उत्सादन के लिए जिस प्रणाली को भ्रपताया गया 
है, वह प्रणाली १६३५ के भारत सरकार अधिनियम की तदर्थ प्रणाली के ही समान 
। डा० अम्बेदकर ने संविधान सभा मे राज्यों को विधान परिपदों के सृजन या 
उत्सादन के सम्बन्ध में अपनाई गई प्रणाली पर प्रकाश डालते हुए कहा था: 
“इस अनुच्छेद के उपबन्ध लगभग वही हैं जो १६३५ के भारत सरकार ग्रधिनियम 
कै श्रनुच्छेद ६० में विधान परिषद्‌ के सृजन के लिए और अनुच्छेद ३०८ में उसके 
उत्सादन के लिए दिये गए हैं । हमते विधान परिषद्‌ के सृजन या उत्सादन के सम्बन्ध 
में जो प्रणाली स्वीकृत की है उसके अ्रनुसार किसी राज्य का निम्न सदन सकल्‍प द्वारा 
: सिफारिश करेगा कि विधान परिषद्‌ सूजित हो या उत्सादित की जाए । इस प्रकार 
विधान परियद्‌ वाले राज्य में विधान परियद्‌ के उत्पादत के लिए और विधान परि- 
पद्‌ से रहित राज्य में विधान परिषद्‌ के सृजन के लिए जो परिवत्तंन होगे उनको 
जुगम बनाने के विचार से उपवन्धित किया गया है कि ससदू की तदर्थ विधि सविधान 
का संशोधन नही समझी जायेगी क्योकि सविधान का सशोधन जया टेढी खीर हैं।? 
विधान परियदों को उपयोगिता (068॥॥0ए ०६ (४७ ॥,८हांशब(ए० ९०प्गथा3) -- 
परान्तीय सविधान समिति ने द्वितीय सदनों को स्थायता के लिए जो प्रगाली श्रपनायी, 
उसके लिए उनके पास कुछ भी कारण या झ्राधार रहे हो, किन्तु यह ति.सदेह स्पष्ट 
है कि भारतीय संविधान के स्वयं निर्माता भी विधान परिपदों की उपयोगिता के 
सम्बन्ध में पर्णतया निश्चित नहीं थे। विधान परियदों के उत्लाइन को व्यवस्था 
2039.3+++ सेन ५-न+3क मनन» 
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राज्य का विधानमण्ड्ल (79० 8६ ० 2दहातरध्ावत) राज्य का विधान- 
भण्डल राज्यपात और स्थिति या दो सदनो के मच कर + 
में भाग (क) के राज्यों मे विहार, वम्बई, महा, पजाव, उत्तर संदेश और पश्चिमी क्यात 
.. भीर भाग (खत) के राज्यों में नूर मे दिसदनात्मक ; वि पधानमडत २; ज्यों के बुनमंठक 
के पश्चात निम्नलिद्चित १० शज्या के बसदनात्मक पथ हक 
विहार, वम्बई, मध्य स्‍देश, मद्ास, अभूर, पजाव, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल ओर जम्म 
पथा काश्मीर। बदपि १६५८ $ सेविधान ( ) सगोधन प्रधिनियम बारा मध्य 
है पी स्थापना को स्थ की है पर भ्रम तक न्ती 
ड्रग है । असम, करल, उड़ीसा, गायालेण्ड और हरियाणा में एक सदनात्मक 
हैं। १९६६ पी प गोर परिचसो बदल ने अस्ताव प्रात किए कि 
धन राज्यों के विधान परिषद्‌ समाप्त जाए । ससद मे पे श्राज्षय का कानून पास 
सर है पाल की विधान पर कर दिया है ॥) सम्बन्ध 
में ससद्‌ के आगामी सत्र मे बिल पेश हो 
दिसदनात्मक विधानमण्डल (6 ४ 7०४७,७॥७६ ग्घ०) “>संविधान सभा 
ने प्रान्तीय संविधान के निमणि के लिए स्थापना की की 
और यह उसी को सिफारिशों का फक यज्यो मे तक) दिसदनात्मक: विधान- 
गमितिन हि रा की गई पर कि की । 


समिति मे सिफारिश की थी कि किसी प्रात में द्वित्तेय सदन रखा जाय या नही, यह प्रश्न 
गम्बन्धित प्रान्त को स्विय निर्णय करना चाहिए। यदि कोई प्रात भहे निर्णय करे कि ज्वे 
द्विसदनात्मक विधानमण्डल- जना चाहिए तो ऐसे प्रात मे विधान परिषद्‌ की स्थापना 
कोई विधान ५रिपद्‌ रबना- थे चाहे तो उसको मजबूर 

की 


ही जानी. चाहिए। यदि कोई प्रान्त बू 
नही किया हज आान्तीय संविधान उन्त सिफारिश के फ़्ततस्वरुप 
थ किया यया थि संविधान सना में विभिन्न शत के जे अतिनिध्ि हैं उनको अलग- 
अलग अपने-अपने प्रात के लिए निर्यय चाहिए कि क्या वे. ग्पने शत में 
रखने के इच्छक अथवा नहीं । संदेश और उड़ीचा इन तीन 

आतो के प्रतिनिधियों ने सदन के. नि अन्य सभी बातो 
के प्रतिनिधियों ने द्वितीय के रखने पक्ष में निर्णय १६ के सज्य 
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और विधान परियदें अपनी ओर योग्य व्यक्त आ्राकपित नही कर सकी हैं। सत्तारूढ़ दन 
ने विधान परिपदों में अपने समर्थकों को नामाकित किया है। कुछ व्यक्तियों के मुख्य मन्त्र 
बनाने के लिये नामांकन किए गए हैं। कई ऐसे राज्य जिनमे ट्विसदनात्मक विधानमण्डल 
है यह अ्रनुभव करने लगे है कि राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमण्डलो का रखता निरी 
मू्खता है। वे यह भी अनुभव करते है कि यह महँगा प्रयोग है और राज्यों के स्वल्प द्रव्य- 
साधनों पर भारी भार है। वम्वई राज्य की विधान सभा ने ४ दिसम्बर, १६५३ को ३१ 
मतों के विरुद्ध १८२ मतों से विधान परिपद्‌ के उत्सादन-सम्बन्धी सकल्‍प को पास किया। 
यदि विधान परिपदें द्वितीय सदन की लोकतन्त्ात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति नही करती 
तो उनका जारी रखना भारी छलपूर्ण मजाक है। पजाव विधान परिपद्‌ के सचिव ने जो 
कि द्विसदनात्मक विधानमण्डल के प्रशंसक हैं, कहा है कि यदि विधान परिपद्‌ को इच्छित 
उद्देश्य की पूत्ति के लिए प्रयोग मे लाना है तो उसमें अनुभवी और सुविख्यात व्यवितियों को 
लाने के लिए सभी दलो को प्रयास करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति जिनको समाज में सम्मान 
प्राप्त हो, जो चरित्न बल रखते हो और राष्ट्र की सेवा करने योग्य हो । उनका मत है कि 
परिपद्‌ के कार्य के लिए उपयुक्त योजना वनाई जानी चाहिए जिससे प्रत्येक सदस्य सदन में 
पेश होने वाले प्रत्येक मामछे पर ध्यान दे। 
विधान परिषदों की रचना ((काफुण्ग्रांगा री 9 7,88३4धए७. 0०ए3- 
८]३)--सविधान ने तो केवल यही उपवन्धित किया है कि प्रत्येक राज्य की 
विधान सभा में अधिक-से-प्रधिक और कम-से-कम कितने सदस्य होने चाहिए । प्रारम्भ 
में सविधान ने उपबन्धित किया था कि किसी भी विधान परिपद्‌ मे चालीस से कम सदस्य 
न हों और उसके सदस्पों की ग्रधिक-से-प्रधिक सख्या उस राज्य की विधान सभा के 
सदस्यो की समस्त संख्या के २ ५९ से प्रधिक नही हो । राज्यों के पुनर्गठन के कारण सविधान 
में कुछ संशोधन करने के उद्देश्य से सातवें संविधान सशोधन श्रधिनियम में उपबन्धित 
किया है कि विधान परिपद्‌ के सदस्यों की समस्त सदस्य संख्या उस राज्य की विधान 
सभा के सदस्यों की समस्त सख्या की एक-तिहाई से अधिक परन्तु ४० से कम न होगी । 
वर्तमान उपबन्धों के अधीन, राज्य की विधान परिपद्‌ की रचना निम्न रीति से होगी' :- 
(क) यथाशक्‍्य एक-तिहाई सख्या उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला- 
मण्डलो तथा अन्य ऐसे स्थानीय प्र।धिकारियों के, जैसे कि ससद्‌ कानून द्वारा निर्धारित 
करे, सदस्यों से मिल कर बने निर्वाचकमण्डलो द्वारा निर्वाचित होगी । हु 
(ख) यथाशकक्‍य वारह॒वा भाग उस राज्य मे निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों 
से मिल कर बने हुए निर्वाचकमण्डलो द्वारा चुना जाएगा, जो भारत सज्य-क्षेत्र के किसी 
वद्यालय के कम-से-कम ३ वर्ष के स्नातक हैं; अथवा जो कम-से-कम ३ वर्ष न 
ऐसी शर्तों को पूरा करते है, जो ससद्‌ निभित किसी कानून के द्वारा या ग्रधीन वैसे किसी 
विश्वविद्यालय के स्नातक की उपाधियों या अहंताओ के वरावर ठहराई गई ही 93.५ 
(ग) यथाशक्‍य वारहवा भाग ऐसे व्यक्तियों से मिल कर वने निवर्चिकमण्दलो 
223-+%--+-+--+०० ० +--२०--अ ०० «->०»-न-++ 
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करके सविधान के निर्माताओं ने विधान परियदो को राज्य शासन-व्यवस्था में श्रत्यन्त 
हीन और अस्थायी (+०॥/४9४०) स्थिति प्रदान की। इस प्रकार विधान परिपदें न 
केवल द्वितीय सदन हैं वरन्‌ वे घटिया दर्जे की और श्रप्रधान भी है ! विधान परिपदों 
का धन विधेयकों के ऊपर कोई नियन्वण नही है । धन विधेयक केवल विधान सभा में 
पुर.स्थापित किया जा सकता है; और जव विधान सभा उसे पास कर चुके, तव वह 
विधान परिपद्‌ के पास उसकी सिफारिशों के लिए भेजा जाता है। विधान परिपद्‌ के 
लिए यह भ्रावश्यक है कि वह धन विधेयक के प्राप्त होने की तारीख के चौदह दिनों के 
अन्दर उक्त विधेयक को अपनी सिफारिशों सहित या विना सिफारिशों के भी विधान 
सभा को वापस भेज दे । किन्तु विधान परिपद्‌ की सिफारिश विधान सभा के लिए सर्वथा 
मान्य नहीं हैं। यदि विधान सभा, विधान परियद्‌ की सिफारिशों को श्रस्वीकृत करे 
अथवा यदि विधान परिपद्‌ चौदह दिनो के अन्दर कोई सिफारिश ही न करे; तो भी 
विधेयक राज्यपाल की श्रनुमति प्राप्त होने पर विधि का रूप धारण कर लेगा । विधान 
परिषद्‌ भ्रधिक-से-अधिक किसी धन विधेयक को चौदह दिन तक रोके रख सकती है। 
अ-वित्तीय विधेयको के सम्बन्ध में भी विधान परिपद्‌ के पास कोई प्रभावी शक्ततिया नहीं 
हैं । किसी श्र-वित्तीय विधेयक के पास होने मे विधान परिपद्‌ अधिक-से-अधिक चार मास 
की देर लगा सकती है। यदि राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनो मे किसी बात पर मतभेद 
हो जाए तो सविधान ने उक्त मतभेद को सुलझाने के लिए दोनो सदनों के सम्मिलित 
अधिवेशन की व्यवस्था नही की है। अन्त मे विधान सभा ही जो कुछ चाहती' है वही 
होता है। 
राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमण्डल के झनेक व्यक्ति प्रवल समर्थक है । उनके 
विचार से द्विसदनात्मक विधानमण्डल निप्फल सस्था नही है। वे लोकततन्त्र की दृष्टि से 
इसे आवश्यक मानते है क्योकि यह जल्दी से और विना पर्याप्त सोच-विचार के पास किए 
गए कानूनों के ऊपर भ्रकुश है। विभिन्न राज्यो में विधान परिपदों ने उपयोगी कार्य 
किया है। विधान परिपदों के संशोधनों को विधात सभाएं स्वीकार कर ही लेती हें । 

विधान परियपदों का वातावरण भी विधान सभाओ्रों की अपेक्षा अ्रधिक गम्भीर 
रहता है । उनके बाद-विवादों का स्तर भी अपेक्षाइत अधिक ऊचा रहता है । उच्च 
सदनों के सदस्य देश के वयोवृद्ध और अनुभवी राजनीतिज्न होते है। वित्तीय मामलों 
में भी विधान परिपदों का अशदान रहता है क्योकि वजट पर दोनों सदनो में विचार 
होता है । नियन्त्रक महालेखा परीक्षक (0०णएफ्गाक्त जावे ीपपाधग दलाल) 
का प्रतिवेदन भी दोनों सदनों के सम्मुख उपस्थित किया जाता है। लोक छेया समिति 
(एज 4०००एड 0०प्रगपं॥/००) में भी उच्च सदत का प्रतिनिधित्व य्ह्वा है । 

लेकिन आलोचकों का कहना है कि विधान परिपद्‌ में विभिन्‍न तत्त्वो का प्रति- 
निधित्व होता है तथा उसमे कुछ नामाकित सदस्य भी होते है। ऐसा वेमेल सदन दा 284 
ठीक-ठीक पुनविचारक सदन के रूप मे कार्य कर सकता है और न यह विधान सभाद्व 
जल्दवाजी में पास किये गये किसी विधान की उचित जाच-पड़ताल या परीक्षा कर आह 
है। सत्य यह है कि प्रत्येक राज्य के दोनों सदनों के लिए योग्य प्रतिनिधियों की कर्मी 
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मण्डल की किसी समिति में, जिसने, उसका नाम सदस्य के रूप में दिया हो, बोले तथा 
दूसरे प्रकार से कार्रवाइयो में भाग ले; किन्तु उसको मत देने का अधिकार न होगा ।! मन्त्री 
केवल उसी सदन में बोल सकता है जिसका वह सदस्य है। 
प्रत्येक राज्य की विधान परिषद्‌ अपथने दो सदस्यों को अपना सभापति और 

उपसभापति चुनती है। परिषद्‌ के सभापति या उपसभाषति के रूप मे पद धारण करने 
वाला सदस्य यदि परिषद्‌ का सदस्य नही रहता तो वह्‌ श्रपना पद भी रिक्त कर देता है।* 
परिपद्‌ के सभापति या उपसभाषति को, परियद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत 
से पारित संकल्प के द्वारा अपने पद से हठाया जा सकता है ।? परिषद्‌ की वैठक में सभी 
मश्न उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत से निर्णीत होते है किन्तु सभापति 
मतेदान नहीं कर सकता । थदि किसी प्रश्न पर बरावर-वरावर मत आवें, नो सभापति 

मतदान करता है श्रौर उसका मत निर्णायक होगा । 

विधान परिषद्‌ के विधायी कृत्य (6टांड40ए8 फा्ागाड ती 00 

(०प्पणा)---ग्र-वित्तीय विधेयक (4. णा। ठफेल धाथ्या 0०7०7 ा)) राज्य के 
विधानमण्डल के किसी भी सदन मे पुर.स्थापित किया जा सकता है ब्र्थात्‌ जिस राज्य 
में विधान परियद्‌ है, उसकी परिपद्‌ में भी श्र-वित्तीय विधेयक पुरःस्थापित किया 
जा सकता है | कोई अ्र-वित्तीय विधेयक उम समय तक ऐसे राज्य के विधानमण्डल 

द्वारा पारित नही किया जा सकता जिसमें विधान परियद्‌ भी है जब तक का 

दोनों सदनों ने उस विधेयक पर श्रयवी-प्रपनी स्वीकृति न दे दी हो । धन विधेयकों 
को छोड़ कर प्न्य प्रकार के विधेयको के सम्बन्ध में विधान परिषद्‌ के अधिकारों प्र 

जो सीमाए लगा दी गई है, उनका वर्णन श्रनुच्छेद १६७ में किया गया है। जो विधे- 
यके विधान सभा में पास हो गया है और विधान परिपद्‌ में विचार के लिए भेजा 

गया है उसमें सशोधन करने की शक्ति भी प्रायः विधान परिपद्‌ से छीन ली गई है। 

जेब ऐसा कोई विधेयक (क) विधान परिपद्‌ द्वारा अस्वीकार कर दिया 2200 है, अथवा 

(ख) परिषद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीख से, उससे विधेयक पारित हुए 
बिना, तीन मास से अधिक समय व्यतीत हो जाता है; अथवा (ग) ऐसे सगोधनों सहित 

पास किया जाता है, जिन्हे विधान सभा स्वीकार करती, दो विधान सभा उस विधेयक 

को अपने उसी अधिवेशन अथवा बाद के अधिवेश्नो में परिपद्‌ द्वारा मुज्ञाए गए सशोधना 

सहित अथवा उनके बिना फिर से पास कर सकती हे और उसे फिर से विधान परिषद्‌ 

में भेजती है। भ्रव यदि विधान परिषद्‌ (क) उक्त विधेयक को पुनः अ्रस्वीकार 80 

है। अथवा (ख) परिपद्‌ के समक्ष विधेयक रखे जाने की तारीब से, पं कि दे 

पारित हुए बिना एक मास से अधिक समय व्यतोत हो जाता है; झथवा ( मी करती 

द्वारा विधेयक ऐसे सशोधनो सहित पारित होता है जिन्हें वियान सभा स्वीकार नहीं करती, 





१. अनुच्छेद १७७ 
२. अनुच्छेद १८३ (क) 
३. अनुच्छेद १८३ (ग) 
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द्वारा निर्वाचित होगा, जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओों से अनिम्न स्तर की 
ऐसी शिक्षा-संस्थाओ में पढासे के काम में कम-से-कम ३ वर्ष से लगे हुए हैं, जैसी कि ससद्‌ 
निर्मित कानून द्वारा या अधीन निर्धारित की जाएं । 

(घ) तृतीयाश राज्य की विधान सभा के सदस्यों द्वाया ऐसे व्यक्तियों मे से 
निर्वाचित होगा, जो विधान सभा के सदस्य नहीं है। 

(ड) शेप सदस्य राज्यपाल द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से मनोनीत किये जाएगे 
जिन्हें, साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आन्दोलन और सामाजिक सेवा के विपयो के 
बारे में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है। | 

विधान परिपदों के लिए होने वाले सभी निर्वाचन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व 
की प्रणाली से एकल संक्रमणीय मत (आंधड७ ४'ाई॥०ए७09॥0 ४०४७) द्वारा होंगे। 

विधान परिषद्‌ का सदस्य निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति को--भारत' 
का नाग्ररिक होना चाहिए; उसकी आयू तीस वर्ष से कम नही होनी चाहिए; और उसे 
वे सब शर्तें पूरी करनी चाहिएं जिन्हे केन्द्रीय विधानमण्डल अर्थात्‌ संसद्‌ निर्धारित करे । 
यह भी उपवन्धित किया गया है कि यदि विधान परियद्‌ का कोई सदस्य, परिपद्‌ की सभाओं 
से ६० दिनो तक लगातार बिना आज्ञा लिये अनुपस्थित रहे तो परिपद्‌ उसके स्थान को 
रिक्‍त घोषित कर सकती है। 

विधान परिपद्‌ का संघटन (9हवशां&बवांग ण॑ 0० 7.6894ए०.. 00फ- 
७])--विधान परिषद्‌ एक स्थायी निकाय है जिसका विघटन नहीं हो सकता । उसके 
एक-तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष हट जाते हैं और इस प्रकार एक सदस्य का सामान्य 
कार्यकाल ६ वर्ष है। यह झ्रावश्यक है कि विधान सभा के सहित विधान परिपद्‌ वर्ष में 
कम-से-कम दो बार अधिवेशन के लिए आहूत हो और इसके पिछले सत्न की अस्तिम 
बैठक और अगले सतन्न की प्रथम बैठकों के वीच का समय छ. मास से अधिक नही होता 
चाहिए। राज्यपाल विधान परिपद्‌ को कुछ काल के लिए स्थगित कर सकता है। राज्यपाल 
यदि चाहे तो केवल विधान परियद्‌ को अलग से सम्बोधित कर सकता है या वह दोनों 
सदनों को साथ समवेत करके सम्बोधित कर सकता है और ऐसे अवसर पर इस प्रयोजन 
के लिए विधानमण्डल के सदस्यों को उपस्थित होने का आदेश दे सकता है। वह परिपद्‌ 
में उस समय लम्बित किसी विधेयक विपयक अथवा अन्य विपयक सन्देश भेज सकता 

है; और परिपद्‌ के लिए झ्रावश्यक होगा कि वह सदेश द्वारा भ्रपेक्षित विचारणीय विषय 
पर यथासुविधा शीघ्र विचार करे | प्रत्येक सत्न के श्रारम्भ में विधान सभा को, झथवा 
राज्य में विधान परिषद्‌ होने की अवस्था में साथ समवेत हुए दोनों सदनो को, राज्यपाल 
सम्बोधित करता है तथा बह आह्वान का कारण भी विधानमण्डल को बताता है । 
परियद्‌ के विनियामक नियमों से राज्यपाल के प्रभिभाषण में निदिष्ट विषयो की चर्चा 
के हेतु समय रखने के लिए तथा सदन के भन्य कार्य पर इस चर्चा को पूर्ववर्तिता देने रा लिए 
व्यवस्था को जाती है। राज्य के प्रत्येक मन्त्री और महाधिवक्‍ता को अधिकार है कि 
बह उस राज्य की विधान समा में अ्यवा राज्य में विधान परिषद्‌ होने को ग्रवस्‍्था 
में दोनों सदनों में बोले तथा दूसरे प्रकार से उतकी कार्रवाइयों में भाग छे, तथा विधान- 
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विधान सभा 
(70७ ॥,6टटंशरेब्ा7४० औै55९॥आ४०]५) 

विधान सभा की रचना (00४9०अंछ0) 0 ए० ॥/0हाजदध्रए० ००॥0]४)--- 
विधान सभा ही राज्य का लोकप्रिय सदन है और इसो सदन में वास्तविक शक्ति 
निवास करती है। विधान सभा ऐसे सदस्यों से मिल कर बनती है जो स्व-साधा- 
रण द्वारा प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित होते हैं; तथा वे उन प्रादेशिक निर्वाचन-स्षेत्रो 
से निर्वाचित होकर ग्राते हूँ जिनमे राज्य को विभाजित कर दिया जाता हूँ । निर्वाचन 
वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है अर्थात्‌ प्रत्येक नागरिक को जिसकी झ्रायु २१ 
वर्ष से कम नही है, और जो निवास-स्थान, पागलपतन, अपराध श्रोर म्रप्टाचार के कारण 
मतदान करने से बचित मही कर दिया गया है, मताधिकार प्राप्त है। किसी नागरिक को 
वंश, मूल जाति, धमं या लिंग के ग्राधार पर मताधिकार से वचित नहीं किया गया है । 
निर्वाचन आयोग के संचालन और निर्देशन में निर्वाचन नामावलिया प्रति वर्ष वैयार 

कराईजाती हैं श्र उनका संशोधन किया जाता है। 
संविधान का आदेश है कि किसी भी राज्य की विधान सभा णे ५०० ने अधिक 
और ६० से कम सदस्य नहीं होगे । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-स्षेत्र मे प्रतिनिधित्व का 
श्राधार प्रति ७५,००० व्यक्तियों पर एक सदस्य से ग्रधिक नही होना चाहिए । निवचित- 
क्षेत्रों को परिसीमित करने का सारा उत्तरदायित्व संसद्‌ के भ्रधिकार मे दे दिया गया दे 
और प्रत्येक जनगणना के वाद विभिन्‍न प्रादेशिक निवर्चिन-क्षेत्रो के प्रतिनिधित्व को ऐसी 
सत्ता इस रूप में संशोधित और धुन: क्रमवद्ध कर छेती है जैसा इन सम्बन्धो में ससद्‌ विधि 
द्वारा उपबन्धित करे । इन सामान्य उपबन्धों को छोड़ कर राज्यों फे विधानमण्दलों में 
अल्पसख्यक वर्गो के प्रतिनिधित्व के लिए कुछ विशेष उउवन्ध बनाए गये हैँ । अनुच्छेद 
३३२ में कहा गया है कि भ्रसम के झ्रादिम जाति क्षेत्रों को छोड कर राज्यों के विधान- 
मण्डलों में प्रनुमूचित जातियों घौर अ्रनुमूचित प्रादिम जातियों के लिए स्थान सुरक्षित 
रहेगे। साथ ही असम राज्य की विधान सना में स्वायतसासी जिलों के लिए भी उुछ 
स्थान सुरक्षित रख दिये गए हैं ।! ऐंगलो-टण्डियन जाति के लिए भी एक विशेष उपबन्ध 
बनाया गया है। यदि किसी राज्य के राज्यपाल का यह मत है कि उस राज्य की विधान 
सभा में ऐ ग्लो-इण्डियनः जाति का प्रतिनिधित्य उपयुक्त रूप में नहों हुप्ना है, तो बढ़ उस 
जाति के उपयुक्त व्यवित या ब्यत्लियों को विधान समा के लिए नामनिरदेशि' 
है । प्रारम्भ में प्नुमुच्तित जातियो, प्रनुनुब्रित प्रादिम जातियों तथा ऐश्डो-इस्टियन 
जातियों के लिए जो ये विश्येप उपवन्ध बनाए गए थे प्रवया जो स्थान सरक्षित रखे यह ये 
बे सविधान के प्रा रम्म होने के १० वर्ष बाद समाप्त हो जाने को थे झेकिन प्य उसतो प्रडध्ि 

१० वर्ष प्रौर बढा दी गई है। 
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तो बह पबध्चेयक राज्य वें वि! पास समझा 
जाएगा, जिस हुय [वात सभा ने उड़े दुबारा पास किया था, और उसमें केव बही 
शोधन होगे जिन सा ने स्वीकार किए है। इस प्रकार के विधात- 
मण्डलो के दीन दबधायिनी शर्वितेया बराबर नहीं दे यो केवल 
कसी विंधियर्क ने मेक सकती है भौर देर ही केवल चार महीने मे 
अधिक नहीं * 
द्विधान परिषद्‌ पके च्ित्तोप फुत्प (एफाशणेंफे एकाकीणो३ ० 0४७ 
ठल्पकीना २ विध्वेयकों के सम्वन हल विधान वरिपद्‌ के भ्रम: वे ही हू जे 
के उच्च संदर्स अर्थात राज्य के है। विंधा' श्पद्‌ विल्लेयक 0२ 
सही किया जा सका छ जब विधान जे कोई दपयक डर हल 
बह विधान परिपिद्‌ में उसकी पफारिशो लए भेजा जाता हैं मे ने 
के 3 (लो के भीवर याद व परिपिद्‌ स्वर्फारि हत सभा में 
बआपिस नहीं आरती, तो वह विंधेगक 4 गनो सदनों दवा पारित हुमी है। 
किन्तु दे दस समय में परियद [वध्ेयक की अपनी सिफारिश सभा 
प्ञ भेज देंती हैं तो उन फारियों को स्वीकार करने अस जे का अधिकी * 
क्िधान सो को हैं। मर्दि विधान पर्रिपद विधेयक की ॒कार कर देंती है तो भी वविध्ेय' 
कि हब में दोतों सदती दा ० प्ए्य्ति जप्येः छजस रूप में विधेयक 
स्त्ा ते पर्स ककया था । 
इस प्रकार ये स्पष्ट है कि धरे विधेयक हम्बन्ध में विधात 
नतो कोई शक्तिया दे भी विधेयक सर ही ही सकते हैं । 
चने ह्ेधयरोों के सम्बन्ध में तो कऋबल कैंठ [सफारिशे कर सकती 
और विंधोर्न सभा चीहें तो उन वि सिफारिशों को स्वीकीर चाहे ने करे.। 
दि परिषद्‌ में ्रस्तुत होने के चौदर्ह दिनो के कझ्ीतर भी परिपद्‌ किसी प्वेयक परे 
झपनी पसफासिशों नदी करली है: दो भी विधेः 
दोनों सदनों द्वारा उसी हय में माता जीती है जिस है जल उस विंधे को विंधर्ति 
सभा ने स्वीकार किया थीं) इसलिए द्ित्तीय प्षो से सर िधेयकों दिपय में 
आर्वित विधान सभा के पर्सि है 
द्वघान परिषद्‌ के प्रशास निक ऊद्स ( दक्रा।ए*ईश 0५४०४ ० (0 
ठ्प्णभीन द्-पर्सिपिद, वि चुरिपद |] 
ते स्वप्ट आदिश दिया हैं.कि मख्तित्य्िपद सारम्ि हु विधान सभा के भी 
है । फिर ज्ञी विधा परिषद्‌ की अधिकार हैं बह. प्रश्न और पूर्कक में क्के दे 
दृदववर्यों पर बाद-विंवारद कर सती डूर्जि सार्वजनिक अशासन से हो भर 
सार्वेजर्तिक महर्व क्कऐस प्रस्ताव भरी वाद" (विवाद ग्र्ः [रूविनिर्भ कर, संकर्त 
2 अल छसकी स्विर् दाज्य के ह्वे 
व्‌. अनुच्छेद वृध्द (१) 
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श्रापात की उद्घोषणा समाप्त हो चुकी है, तब यह श्रवधि किसी भी दशा में छः मास से 
अधिक के लिए नहीं बढ़ाई जा सकती । 

राज्य के विधानमज्डल के सत्र, सन्नावतान और विधटन (8688075, 
ण08बतनंणा भा।ं 0580प7007)--राज्य का राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल को 
ऐसे समय तथा स्थान पर, जैसा वह्‌ उचित समझे, अधिवेशन के लिए आहूत कर सकता 
है । किन्तु राज्य के विधानमण्डल को प्रति वर्ष कम से कम दो वार अ्रधिवेशन के 
लिए आहुृत किया जाना आवश्यक है तथा उसके एक सत्न की अन्तिम बैठक तथा 
आगामी सत्त की प्रथम बैठक के लिए नियुक्त तारीख के वीच छः मास से भझ्रधिक का 
श्रन्तर नही होना चाहिए । किन्तु राज्यपाल सदन का सत्नावसान कर सकता है और 
विधान सभा का उसकी पाच वर्प की सामान्य अ्रवधि से पूर्व भी विघटन कर 
सकता है।! 

राज्यपाल विधान सभा को अ्रथवा राज्य में विधान परिपद्‌ होने की अवस्था 
में उस राज्य के विधानमण्डल के किसी एक सदन को, भ्रथवा साथ समवेत दोनों सदनो 
को सम्बोधित कर सकता है ।* राज्यपाल राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन में उस 
समय लम्बित किसी विधेयक-विपयक अथवा अन्य-विपयक सन्देश उस राज्य के विधानमण्डल 
के सदन भ्रथवा सदनी को भेज सकता है तथा जिस सदन को कोई सन्देश इस प्रकार भेजा 
गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विपय पर यथासुविधा शीध्र 
विचार करता है।* 

* संविधान ने राज्यपाल के ऊपर कर्तंव्य-भार सौपा है कि प्रत्येक महानिर्वाचन 
((७7७/७। 77]००४०7) के वाद नये विधानमण्डल को तथा प्रत्येक सत्न के आरम्भ 
में सदन या सदतों को सम्बोधित करे तथा आहवान का कारण वतावे । विधानमण्डल 
के सदन या सदनों की प्रक्रिया के विनियामक नियमों मे राज्यपाल के अभिभाषण में 
निदिष्ट विपयो की चर्चा के हेतु समय रखने के लिए व्यवस्था की जातो है। राज्यपाल 
के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद श्रौर मतदान होता है, वह वास्तव में मन्त्रि-परिपद्‌ 
के समर्थन मे प्रति वर्ष विश्वास के प्रस्ताव का अवसर प्रदान करता है। 

राज्य के प्रत्येक मन्त्री को और राज्य के महाधिवरता को श्रधिकार है कि वह 
उस राज्य की विधान सभा में, म्रथवा राज्य में विधान परिषद्‌ होते की अवस्था में दोनो 
सदनो में बोले तथा दूसरे प्रकार उनकी कार्रव्वाइयो में भाग ले तथा विधानमण्डल की 
समितियों में भी भाग ले । किन्तु मन्‍्त्री मतदान केवल उसी सदन में कर सकता है जिसका 
बहू सदस्य है। 

जव तक राज्य का विधानमण्डल विधि द्वारा अन्यथा उपवन्ध न करे, राज्य 
के विधानमण्डल के किसी सदन की कार्रवाई के हेतु आवश्यक गरणपूत्ति (९घणाएग) 
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विधान सभा की सदस्यता के लिए बअहताएँ (0प्रशाविद्क्वाणा७ 0० 
>श्यरी)०ाां0 0६ ॥8 7.९8/8|800७ 455०००७|०)--किसी राज्य की विधान सभा 
का सदस्य निर्वाचित होने के लिए प्रायः वही अरहंताएं और शर्ते रखी गई है जो लोक सभा 
की सदस्यता के लिए रखी गई है। विधान सभा के लिए निर्वाचन में खड़े होने वाले 
प्रत्याशियों के लिए यह आवश्यक है कि वे भारत के नागरिक हों, उनकी आयु २४ वर्ष 
से कम न हो, भ्रौर वे उन सारी शर्तों को पूरा करते हो जिन्हें ससद्‌ निर्धारित करे । एक ही 
व्यक्ति, राज्य के विधानमण्डल के दोनों सदनो का एक साथ सदस्य नही रह सकता, 
यदि उस राज्य में विधान परिपद्‌ भी है। उसी प्रकार एक ही व्यवित, दो या दो से श्रधिक 
राज्यों के विधानमण्डलो का एक ही समय में सदस्य नहींहो सकता। और राज्य के 
विधानमण्डल के किसी सदन का सदस्य, यदि सदन की आज्ञा के बिना लगातार ६० 
दिनों तक उसकी बैठको से श्रनूपस्थित रहता है तो सदन उसका स्थान रिक्त घोषित कर 
देता है। 

संविधान की कतिपय ऐसी अ्रनहँताएं (१8५००॥॥९०५४०॥8) भी निर्धारित 
की है जिनके कारण कोई व्यक्ति राज्य की विधान सभा का सदस्य चुने जाने के लिए 
अह न हो । ये अहंताए निम्नलिखित है : (क) यदि वह भारत सरकार या किसी 
राज्य सरकार के भ्रधीन किसी ऐसे लाभ के पद पर हो, जिस पद को कानूम दएए राज्य 
के विधानमण्डल ने उन्मुक्ति नही दी है; (ख) यदि उसका दिमाग ठीक नही है तथा 
किसी मान्य न्यायालय ने उक्त घोषणा कर दी है; (ग) यदि वह दिवालिया है; (घ) 
यदि बह भारत का नागरिक नहीं है, भ्रथव! स्वेच्छापूर्वक किसी अन्य राज्य की नागरिकता 
उसने प्राप्त कर ली है, श्रथवा यदि उसकी राज्य भक्ति किसी अन्य विदेशी राज्य 
के प्रति है; (ड)) श्रथवा यदि वह राज्य के विधानमण्डल के किसी कानून के द्वारा विधान- 
मण्डल की सदस्यता के अधिकार से वचित कर दिया गया है। शर्ते न० (क) के सम्बन्ध 
भें यह स्पप्ट कर दिया गया है कि यदि कोई व्यक्ति भारत सरकार का अथवा किसी 

अ्रन्य राज्य का मन्त्री है तो उसका पद इस सम्बन्ध में या इस प्रयोजन के लिए लाभ का 
पद नही समझा जायेगा । यदि कभी यह प्रश्न उठे कि किसी राज्य के विधानमण्डल के 
किसी सदन के सदस्य पर इनमे से कोई शर्तं लागू होती है या नही तो इस सम्बन्ध में राज्य 
के राज्यपाल का विनिश्चय श्रन्तिम होगा । किन्तु अपना विनिश्चय देने से पूर्व राज्यपाल 
के लिए भ्रावश्यक होगा कि वह उक्त विपय मे निर्वाचन आयोग की सम्मति छे ले गौर 
राज्यपाल भ्रपना विनिश्चय, निर्वाचन आ्रायोय की सम्मति के आधार पर ही देगा! इस 
लिए राज्यपाल का विनिश्चय एक प्रकार से निर्वाचन भायोग का ही विनिश्चय प्रथवा 
सहमति होगी । ह 

विधान सभा को अवधि (7णशां०ा ०६ ० &हजे4वए४० 4७००या/9)- 
विधान सभा की अवधि पाच वर्ष है। तथापि उसका इस ग्रवधि की समाप्ति के पूर्व भी- 
विघटन किया जा सकता है। जब झ्रापात की उद्घोषणा प्रवत्तेन में है, सघीय संसद, विधान 
सभा की अवधि एक बार में एक से अनधिक वर्ष के लिए बढ़ा सकती है । कछेकिन जब 
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राज्य की विधान सभा के प्रध्यक्ष या उपाध्यक्ष की प्रायः वे ही शक्तिया और 
कत्तेब्य हैं जो लोक सभा के भ्रध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष की है। विधान सभा का अध्यक्ष 
एक स्वतन्त्र और निष्पक्ष अधिकारी है और उसको वे सारे अ्रधिकार प्राप्त हैं जिनके 
आधार पर वह सदन की कार्रवाई सुनिश्चित श्रौर व्यवस्थित ढग से चलाता है। उस्तको 
अधिकार है कि वह्‌ प्रश्न स्त्रीकृत करे, और सकल्‍्प तथा प्रस्ताव स्वीकार करे भर वही 
विधान सभा के विचाराधीन सारी और विभिन्‍न कारंवाई के लिए समय निश्चित करता 
है। सदन के नेता से परामर्श करके वह सदन की कारंवाई की सूची तैयार करता है ग्रौर 
यह निश्चय करता है कि निश्चित कार्रवाई किस क्रम से निपटायी जाय, और फिर 
चही प्रत्येक सदस्य के भाषण के लिए समय भी निर्धारित कर देता है। भ्रध्यक्ष सदन में 
शान्ति श्र गौरव-गरिमा बनाये रखता है और उसे अधिकार है कि यदि कोई सदस्य सदन 
के नियमों को तोड़ता है तो वह उस सदस्य को सदन से वाहर जाने का भ्रादेश दे सकता है; 
और यदि उक्त सदस्य का व्यवहार अत्यन्त ्रभद्र है और उसने अध्यक्ष के आदेशों की 
वार-बार अवहेलना की है, तो ऐसे सदस्य को ग्रध्यक्ष सारे अधिवेशन के लिए भी 
अदस्यता से निल/म्वत कर सकता है । यदि सदन में भोपण गडबडी उत्पन्न हो जाए तो 
अध्यक्ष संदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकता है या उसके सत्र को निलम्बित कर 
सकता है। अध्यक्ष हो कई नाम सभायति पद के लिए तथा विधेयको से सम्बन्धित प्रवर 
समितियों के सभापतियों तथा विधान सभा की अन्य समितियों के लिए भी सभापतियों 
का वाम निर्देशित करता है। सभा के नियमों का निर्वचन वही करता है और वही 
औषित्य प्रश्नों (9,763 ० ०7०९०) को तय करता है। सदन की कायं-प्रणाली उसी 
की इच्छानुसार निश्चित की जाती है। उसके समादेश (77788) अन्तिम (धरा) 
होते हैं। उनके दिरुद्ध रूदन से अपील नही की जा सकतो | 
सक्षेप मे, श्रध्यक्ष सदन के सदस्यो के श्रधिकारो का निष्पक्ष रक्षक है । लेकिन, 

इ्डेप््ट में कॉमन सभा के अध्यक्ष को जो सम्मान प्राप्त है, भारत में उसका नितान्त 
अभाव है । कॉमन सभा में यदि ग्रध्यक्ष अपने स्थान पर खडा होकर 'शान्ति, शान्ति! 

(0746४ ! 070०7 !!) कह देता है, तो सम्पूर्ण सदन मे निस्‍्तब्धता छा जाती है। भारत 
में कई बार ऐसा हुआ है कि अ्रध्यक्ष ने सदस्य का नाम लिया है और सदस्य ने क्षमा याचना 
करना अस्वीकार कर दिया है। या यदि ग्रध्यक्ष नें उससे सभा भवन छोड कर वाहर चले 
जाने के लिए कहा है, तो वह बाहर नही गया है। कई वार तो दुराग्रही सदस्य को सभा 
भवन से बाहर निकालने के लिए मार्शल की भी सेवाएं प्राप्त की गई हैं। ८ सितम्बर, 

१६५८ को उत्तर प्रदेश विधान सभा मे अध्यक्ष के आदेश पर मार्शल ने समाजवादी गुट 
के मेता को सशस्त्न सैनिको की सहायता से सभा भवन के वाहर निकाला था । २१ सितम्बर, 

१६५६ को पश्चिमी वगाल की विधान सभा मे काग्रेसी सदस्यो और विरोधी दल के सदस्यों 
के बीच न केवल गाली-गलौज ही हुआ, प्रत्युत्‌ जूतेवाजी भी हुई। दो सदस्यो के बीच ती 
लॉबो मे मुक्केवाजी होती रही थी ।! 
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को हो विधि बनाने का मधिकार है, किन्तु यदि समवर्त्ती सूची के किसी विषय पर संसद 
द्वारा विधि बन चुकी है तो राज्य का विधानमण्डल उसी विपय पर विधि नही बना 
सकता । इसके विपरोत यदि समयर्तों सूची के किसी विपय पर राज्य के विधानमण्डल ने 
कोई विधि बना रयी है तो भो समद्‌ किसी विषय पर विधि निर्मित कर सकती है; झौर 
राज्य की विधि जहां तक ससद्‌ की विधि के विरुद्ध होगी, वहा तक प्रभावहीन हो जाएगी । 
किन्तु ससद्‌ को विधि के विरोध होने को दशा में भी राज्य की विधि प्रभावयुक्त रहेगी 
यदि राज्य की विधि को राष्ट्रपति के विचाराथ रक्षित करके रख लिया गया हो और यदि 
राष्ट्रपति ने प्रपनी प्रनुमति प्रदान कर दी हो । 

सविधान ने राज्यो के विधानमण्डलो की शवितयों पर उनके अश्रपवर्जी अधिकार 
क्षेत्र में भो कतिपय प्रतिवन्ध प्रारोपित किए हैं, जो निम्न है . 

(१) राज्य के विधानमण्डल द्वारा बनायी गयी कुछ विधिया तब तक प्रभावी 
नहीं होगी जब तक कि ऐसी विधियों को राष्ट्रपति के विचार के लिए रक्षित किए 
जाने के पश्चात, उसकी प्रमुमति न मिल गई हो ।! उदाहरणार्थ, समवर्ती सूची के 
ऐसे विपयो के बारे में विधिया जो संसद्‌ द्वार पूर्व पारित विधियों के उपबन्धों के 
विरुद्ध हों; * पथवा ऐसी विधिया जो ऐसी वस्तुप्रो के क्रय श्ौर विक्रम पर करारोपित 
करती हो जिन्हें ससद्‌ ने राष्ट्र श्रोर समुदाय के जीवन के लिए श्रावश्यक घोषित कर 
दिया है ।॥२ 

(२) कतिपय विधेयक राज्यो के विधानमण्डलो में तभी पुर.स्थापित किए 
जा सकते हैँ जब तदर्थ राष्ट्रपति की पूर्व अ्रनुमति मिल जाए; उदाहरणार्थ ऐसे विधेयक 
जो राज्य के साथ या भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतन्त्रता पर प्रतिबन्ध 
भ्रारोपित करते हो ॥+ 

(३) संसद्‌ को राज्य सूची में प्रथणित किसी विषय पर भी विधि बनाने का 
प्रधिकार प्राप्त हो जाता है यदि राज्य सभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की 
दो-तिहाई से अ्न्यून संख्या द्वारा समथित सकल्प द्वारा घोषित किया है कि उक्त विषय 
पर ससद्‌ द्वारा विधि निर्माण करना राष्ट्रीय हिंत मे इष्टकर है।* किन्तु ऐसा संकल्प 
कुछ निश्चित भ्रवधि तक ही प्रवृत्त रह सकता है। 

(४) जब तक आपात की उद्धोपणा प्रवर्तन में रहती है, ससद्‌ को अ्रधिकार 
होगा कि वह राज्य सूची मे प्रगणित किसी भी विषय पर विधि बना सकती है। 

(५) किसी राज्य में साविधानिक तन्‍्त्र के विफल हो जाने की अवस्था में 
राष्ट्रपति उक्त राज्य के विधानमण्डल को निल्रम्वित कर सकता है तथा उस राज्य 

के विधानमण्डल की शक्तिया ससद्‌ में निहित कर सकता है।? 


घ 
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सभा को अ्रधिकार है कि प्रश्नों और पूरक प्रश्नों के द्वारा शासन से सार्वजनिक 
प्रशासन के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकती है। विधान सभा ऐसे संकल्प 
भी पारित कर सकती है जिनके हारा वह शासन से सार्वजनिक महत्त्व के किसी विपय पर 
कुछ करने की सिफारिश करे । यदि सभा को सरकार की नीति से सन्‍्तोष नही है, दो वह 
भ्रत्रिश्वास का प्रस्ताव पास करके सरकार को हटा सकती है। 

निर्वाचन सम्बन्धी कृत्य (060007७॥ ऊ'प्रा०४०ए७)--भारत गणराज्य के 
राष्ट्रपति को निर्वाचित करने के लिए राज्य की विधान सभा एक निर्वाचक मण्डल का 
रूप धारण कर छेती है। 


विधान प्रक्रिया 
(7.6हंडबरएंए० 27००2व०7७) 

विधान प्रक्रिया (0898 ४ए० 770००१४७)--राज्यों के विधानमण्डलो के 
लिए विधान प्रक्रिया सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नियम सविधान के अनुच्छेद १६९६ से लगा 
कर २०१ तक दिए गए हैं। कम महत्त्व' के और झशिक विस्तार के नियमों को राज्यों 
के विधानमण्डलो के ऊपर ही छोड़ दिया गया है कि वे स्वय निर्धारित करे | सविधान 
ने जो नियम राज्यों के विधानमण्डलों की विधान प्रक्रिया के लिए निर्धारित किये हूँ 
वे प्रायः वही है जो सविधान के अनुच्छेद १०७ से लगा कर अनुच्छेद १११ तक ससद्‌ 
की विधान प्रक्रिया के सम्बन्ध मे निर्धारित किए गए है । राज्यो के विधानमण्डल भी 
संसद की प्रक्रिया के नियमो का अनुसरण करते है । 

विधायी विधेयक (7.०88809४० 'आ७)--प्रचलित विधान प्रक्रिया के 
अनू सार धन विधेयक या वित्तीय विधेयक ()४०7८७ ०४ [08०7०७ 79]) को छोड़ 
कर श्रौर कोई विधेयक किसी ऐसे राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन में पुर.स्थापित 
डिया जा सकता है जिसमे विधात परिपद्‌ हो । कोई विधेयक, विधान परिपद्‌ बाले राज्य 
के विधानमण्डल के दोनो सदनो द्वारा तव तक पारित नही समझा जाएगा जब तक या 
तो बिना संशोधनों के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, जो दोनों सदवो द्वारा स्वीकृत 
कर लिए गए है दोनो सदनो द्वारा वह स्वीकृत न कर लिया गय/ हो ॥! किसी राज्य के 
विधान मण्डल मे लम्बित विधेयक उसके सदन या संदनो के सत्नावसान के कारण व्यपगत 
नहीं हो सकता ।१ किसी राज्य की विधान परिप द्‌ मे लम्बित विधेयक, जिसको विधान 
सभा ने पारित नहीं किया है, विधान सभा के विघटन पर व्यपगत नही होता ।? कोई 
विधेयक जो किसी राज्य की विधान सभा में लम्बित है, श्रथवा जो विधान सभा से 
पारित होकर विधान परिषद्‌ मे लम्बित है, वह विधान सभा के विघटन पर व्यपगत हो 
जाता है ॥ 
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किसी ऐसे राज्य के विधानमण्डल के किसी भी सदन में अ्धित्तीय विधेयक 
पुरस्थायित फिया जा सकता है जिसमें विधान परिषद्‌ हो। कोई विधेयक विधान- 
मण्डल के दोनों सदनों द्वारा पारित तभी माना जायेगा जब उस पर दोनों सदनों ने अनु- 
मति प्रदाव कर दी हो) हर हाचत में विधाद समा को ही बात मानी जाती है। विधान 
परिषद्‌ किसी भो वियय पर विधान सभा को मानते के लिए मजबूर नहीं कर सकती । 
विधान परिषद्‌ केक्‍्ल किधी भ्रवित्तीय विधेयक को प्रधिक-मे-प्रधिक चार मास की देर 
सगा सकती है। संक्षेप में राज्य की समस्त विधायिनी शक्षित विधान सभा में केद्धित 
है, हां जब विधानमण्डल सतत में नहीं होता उस समय राज्यपाल भी ग्रध्यादेश जारी कर 
सकता है । 
वित्तीय इत्य (40८ 7४०४४०७॥३ )---राज्य के वित्तों पर विधान समा 
का पूर्ण मियसत्रण रहता है। धन विधेयक केवल विधान समा में ही पुरःस्थापित किये 
जा सकते हैं और धन विधेयकों के सम्बन्ध में विधान सभा ही सब कुछ है] यदि 
प्रकेसो राज्य में विधान परियद्‌ भी है, वहा परिवद्‌ को घन विधेयक को अपनी सिफारिधों 
सहित या बिता सिफारिशों के प्राप्ति को तारीए से चौदह दिन के प्रत्दर वापस कर 
देवा जरूरी है। यदि परियद्‌ धन विधेयक को चौदह दिनों के अन्दर वापस नही करती; 
भा यदि उक्त विदेयक के सम्बन्ध में परिषद्‌ की सिफारिशें विधान सभा को मान्य नहीं 
हैं तो भी वह जिश्रेयक दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया हुआ मान लिया जाता 
है जिस रूप में उप विधान सभा ने स्वीकार किया था। वार्षिक वित विवरण या 
आप-ब्ययक राज्य के विधानमण्डल के एक सदन या यदि दो सदन हो तो दोनो सदनों 
के समक्ष रखा जाता है । राज्य की सचित निधि पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्रावकलनों 
को छोड कर अन्य सब व्यय-सम्बन्धी प्रस्तावों पर विधानमण्डल में मतदान नहीं हो 
सकता, मद्यपि उत पर विचार-विनिमय थौर चर्चा हो सकती है। तथा ऐसे सव प्रावकलतत 
विधान सभा के समक्ष अनुदाव मांग के रूप में रखे जाते है । झनुदानों सम्बन्धी मागो के 
सम्बन्ध में विधान सभा को ही चलती है झौर सभा किसी माग को स्वीकार या अस्वीफार 
कर सकती है या किसी माग की राशि में कमी कर सकती है। यद्यावि सभा को भी यह 
अधिकार नहीं है कि वह झनुदात की मांग की राशि में किसी प्रकार को वृद्धि कर सके । 
संबिधान ने यह भी उपवन्ध किया है कि किसी राज्य में कोई कर बिना विधान सभी 
की अनुपति के नहीं खयाया जा सकता । का 
प्रशासन के ऊपर नियन्त्रण (एणाफगें ०एक सैपैशपंकग वर्ण) राज 
मे संसदीय शासवन्प्रणाली का यह अतिवार्य परिणाम है कि विधान सभा का अशासतर 
के ऊपर पूरा नियस्त्रण हो । विधान समा के वहुमत-दल में से ही मन्तिन्यरियद्‌ का 
निर्माण किया जाता है और सामूहिक रूप से मन्त्रि-परिपद्‌ विधान सभा के प्रति उत्तर 
दायी होती है ! जब वक कोई व्यक्ति राज्य के विधानमण्डल के किसी सदन का कम 
न हो तब तक बह राज्य का मनी छ मास से अधिक लगातार नही रह सकता । मे 
के वेतन भौर भत्ते पर विवावमण्डल की स्वीकृति ावश्यक है ) 
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विधायी विधेयक के पारण के विभिन्न चरण ()शिल्या+ डिं08826४ वी पि० 
2988889 ०६ ७ ॥.७१ठ8]40/४० 8] )---धन विधेयको को छोड़ कर अन्य सार्वजनिक 
विधेयको को राज्य के विधानमण्डल मे या दोनों सदनों मे यदि उक्त राज्य में द्विसद- 
नात्मक विधानमण्डल है, तीन स्तर या वाचन पार करने पड़ते है, तथा उसके बाद 
बह विधेयक राज्यपाल के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है ! ज्योही किसी 
विधेयक का नोटिस दिया जाता है और उसकी पुरस्थापना की प्रार्थना प्रस्ताव के 
रूप में सदन मे प्रस्छुत को जाती है, प्रथम वाचन प्रारम्भ हो जाता है। मन्त्री के 
अतिरिक्त कोई प्रन्य सदस्य जो विधेयक को पुर.स्थापित करना चाहता है, सबसे 
पहले विधेयक का नोटिस देता है। ऐसे प्रयोजन के लिए दिये गए नोटिस का समय 
१५ दिन होता है, तथा ऐसे नोटिस के साथ विधेयक की छ: प्रतिया सलग्न करनी 
पड़ती है; झौर साथ ही उक्त विधेयक मे निहित सिद्धान्त और प्रयोजनों सम्बन्धी वक्तव्य 
भी साथ में नत्थी करना पड़ता है। यदि विधेयक के पुरःस्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव 
का विरोध किया जाता है, तो सदन का श्रध्यक्ष विधेयक के प्रस्तावक की उक्त विधेयक 
के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए सदन के समक्ष आहूत करता है और उसके बाद उसी 
भ्रकार पुर:स्थापना का विरोध करने वाले सदस्य को भी बोलने का अ्रवसर दिया जाता 
है और फिर उक्त विधेयक पर प्रश्न किए जाते है भर उत्तर दिए जाते है श्लोर तब मतदान 
होता है। यदि पुर स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो जाता है तो सदन का सचिव विधेयक 
के शीरपंक की जोर से पढ़ता है और तब यह मान लिया जाता है कि विधेयक पुरःस्थापित 
हो गया । इसके बाद विधेयक गजट में प्रकाशित कराया जाता है। अध्यक्ष को अधिकार 
है कि बह किसी ऐसे विधेयक को भी गजट में छपवाने की आज्ञा दे दे जिसकी पुर.स्थापना 
की अनुमति सदन ने नहीं दी है। इस स्थिति में विधेयक की पुर स्थापना की अनुमति लेना 
आवश्यक नही होता; और यदि इसके बाद विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है, तो उसको 
पुनः गजट में छतमवाना आवश्यक नही है । 


विधेयक की पुर.स्थापना के पश्चात्‌ या तो शीघ्र बाद या कुछ समय पश्चात्‌ 
जिस सदस्य के नाम से विधेयक पुर.स्थापित किया गया है, वह निम्नलिखित में से कोई 
एक प्रस्ताव सदन में रखता है--(१) विधेयक पर सभा या तो तुरन्त या किसी ग्रन्य 
(दिन जिसको तारीख तुरन्त निर्धारित कर दी जाए विचार करे; ग्रथवा (२) विधेयक 
प्रवर समिति में भेज दिया जाय; अथवा (३) विधेयक को दोनों सदनों की संयुक्त 
समिति के पास भेज दिया जाय (यदि राज्य मे विधान परिषद्‌ भी हो); अथवा (४) 
उक्त विधेयक पर जनमत सग्रह कराने के लिए उसे प्रकाशित कराया जाए। इसी स्तर 
पर विधेयक के सिद्धान्ती के ऊपर वाद-विवाद होता है भौर इसके सामान्य उपवन्धो 
को परीक्षा होनी है किन्तु विधेयक की सूक्ष्म परीक्षा नही होती । विधेयक के रूप के ऊपर 
कैवल इतने विस्तार के साथ विचार होता है कि उसके सिद्धान्तो का विश्लेंपण हो जाए। 
इस स्तर पर संशोधन उपस्थित नही किए जाते किन्तु यदि विधेयक प्रस्तावक ने यह 
श्रस्ताव रखा हो कि विधेयक पर विचार किया जाए तो विधेयक को श्रवर समिति के 


धान द्वे कह प्रकार दाबारा दर 
को रोकरा प्रेषित किए जाने के एच... (क) परिषद्‌ रा विधेयक भस्कीकार कर 
दिया जाता है, ग्रवका (प) परिषद्‌ के परमक्ष विधेयक रेखे जाने की तासेय 

रत हुए बिका एक मास के प्रधिक समय व्यतीत हो जाता है, प्रथवा (ग्र) 
परिषद्‌ इस विवेबक ऐशे सयोधनों सहित होता है जिन्हें विधान समा स्वीकार 


नही करती, तो विवेबक राज्य के विवानमण्डल- के दोनो सरनों झरत उस्र रूप मे परितत 
पमन्मा जाएगा जस- कि बह विवान सम्रद्यरा इैसरी कर प्रारित क़िया गया था 
युक्त प्रक्रिया के प्नुत्तार कोई विधेयक रज्य के पैधानमण्डक्त झा 
पारित हो च- ग बढ़े राज्यज्ञत लेके तिः लिए भेजा जाता. ॥ 
पयक पर" अनुमति देता है; या बा है प्रथवा वह विधेयक 
के राष्ट्रपति /राबं रक्षक कर छेता । परन्तु राज्यपात अनुमति के लिए 
अपने समक्ष किये ने के पश्चात्‌ जसत विधे को सदन था सदनो 
को ऐ के साथ ल। गैदा सकता केश खा सो कक के विधेयक परया 
उसके किन्हे न्ध्षों पर उनेवियार करे और इक प्रकार विकार के लिए तोटाए 
जाने अधाशोध्र विधेयक पर पुनविच्ार हैं । विधेयक सदन 
था सदनों बता सशोध्चन सहित रहित बन, भारित हो जाता है तथा राज्यपाल कै 
गमक्ष अनुमति के लिए रखा जाता है की राज्यपात पनुमति नही सेक 
पेकता |४ 
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को पास किया जाय । इस स्तर पर केवल कुछ शब्दो के हेर-फेर के अलावा और किसी 
प्रकार के संशोधनों का प्रस्ताव नहीं किया जा सकता, न कोई बाद-विवाद हो 
सकता है। जब सदन विधेयक को पास कर चुकता है तो उसे विधान परिषद्‌ को, यदि उस 
राज्य में विधान परिषद्‌ है, भेज दिया जाता है। विधान परिपद्‌ में वही सारी प्रक्रिया 
होतो है जो विधान सभा मे हुई थी । 
जब अन्तिम रूप से विधेयक सदन या सदनो द्वारा पारित हो चुकता है, उसके 
बाद उसको राज्यपाल के पास उसकी अनुमति के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल 
स्वयं भी अनुमति दे सकता है या उस विधेयक को राष्ट्रपति की अनुमति के लिए 
रक्षित करके रख सकता है । यदि राज्यपाल अथवा राष्ट्रपति उकप विधेयक पर स्वी- 
कृति दे देते है, तो वह गजट या राजपत्न में राज्य के विधानमण्डल द्वारा पारित अ्धि- 
नियम के रूप में प्रकाशित होता है। 
घन विधेयकों को पारित करने को प्रक्रिया (0006९त07७ पा ए९5००९० ० 
3०7०४ छा॥8)--धन विधेयको की पुर.स्थापना विधान सभा मे ही होना आवश्यक 
है । यदि किसी राज्य के विधानमण्डल मे विधान परिपद्‌ है, तो भी धन विधेयक विधान 
परिषद्‌ मे पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता । जब धन विधेयक विधान सभा पास 
कर चुकती है तो उस विधेयक को विधान परिपद्‌ की सिफारिशों के लिए उसके पास 
भेजा जाता है। विधान परिषद्‌ के लिए यह आवश्यक है कि वह विधेयक के प्राप्त होने 
के चौदह्‌ दिनो के भीतर ही उसे अपनी सिफारिशों सहित विधान सभा को वापस कर 
दे । विधान सभा को अधिकार है कि वह परिषद्‌ की सिफारिशों को स्वीकार करे या 
न करे । यदि विधान सभा, परिपद्‌ की विधेयक के सम्बन्ध में की गई किसी सिफारिश 
को नही मानती तो भी वह धन विधेयक दोनो सदनों द्वारा उसी रूप मे' पास किया सया 
माना जाता है जिस रूप में उसको प्रारम्भ में विधान सभा ने पारित किया था 
यदि विधान परिषद्‌ चोदह दिन की निश्चित अवधि मे विधेयक को न नो 
पारित करती है और न उसे अपनी सिफारिशो सहित वापस भेजती है; तो भी 
उक्त धन विधेयक चौदह दिन, के पश्चात्‌ राज्यपाल की अनुमति प्राप्त होने पर उसी 
रूप में अधिनियम का स्वरूप धारण कर लेता है जिस रूप में उसको प्रारम्भ में विधान 
सभा ने पास किया था ! 


वित्तीय विषयों में प्रक्रिया 
(सफ्राइणथणं 2:०००१ण०) 


वित्तीध बिवयों में प्रक्रिया (एभराध्य००) 27०००८४:४०)--यज्यो के विधान- 
मण्डलों मे वित्तोव विययों में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके पीछे वही सिद्धान्त 
काम करते है जो संसद्‌ को वित्तीय प्रक्रिया में कार्य करते हैं और वे सिद्धान्त प्रति- 
निधिक शासन-प्रणाली के और राज्य-वित्त-प्रबन्ध के सिद्धान्तों से सर्वथा मेल याते हैं । 
प्रथमतः, वित्त-विधेयकों की पुरःस्थापना केवल थासन कौ ओर से ही हो सकती है ।. 
समस्त व्यय राशिया झनुदान मागो के रूप में विधान सभा के सम्मुस रयी जातो हैं प्रोर- 


3708 भारतीय परायज्य का सासन 
विचाराय रख ४ सार चममत सा पका ३ ऊैसने का परत, 
किया जा सकता & 
अवर सत्र; ति फ्ले के दस से लेकर पद्नह तक पदत्य झेते हैं श्रीर ध्न्ही 
को समिति का गया जाता है जिन्हि सदस्य बनना स्वीकृत दी । 
वास्तव स्तावक पहः भे है) सदस्यों की भति का सदस्य बनते की इच्छा 
फ्ता लगा लेता है । यदि विवेयक के भ्वन्धित |; का ग्रध्यक् प्रात मन्त्ी- 
सामान्यत प्रध्यक्ष दस कही प्रकर समित्ति सभापति भी 
नि किया जाता । किन्तु यदि विसदनात्मक विधानमण्ड्स- और मन्ती दुसरे 
सदन का 77 ऐसी स्थिति मे का. अपने एक सदस्य को अपना 
नी है। सा भति विवेक: हक न मेष करी है उसके सदर उपवन्धों पर- 
विचार करनी गर' विधेयक "एक कर पर विचार है । यदि समिति 
चाहे को (0 के विषय के विशेषज्ञों की- पैछ सकती. है था ऐसे करेगे गवाही 
के सकती है जिनके हि पर उच्क शक के उपबन्धी पडता हो। समिति 
चाहे को विश कै; बला या के ह सा रिफोटे, विमतो के नहिकत 
भी, यदि कोई हे, अकाशित ३३ जाती है और पैदन के सद के प्रस पहुचाई 
है। इसके ३... पैमाषति उक्त रिफ्रोट का अतिवेदन: को सदमे 
के समक्ष पतिवेदत का रि रपोर्ट पस्तुत समय 'मिति का सभापति 
यदि चाहे को न्ध्त वक्तव्य भी है है पर उस पर बाद- 
विवाद नहीं होता है । प्रवर भति रस पे प्रतिवेदन त्त्या संशोधित विधेयक गजट 
में छपते है । 
जैव प्रवर स्रिक्ति की विधेषक् के 'म्पन्ध में रिफेट दन के समक्ष पहच जानी 
है, उच् समय विधेयक का प्स्तावक निम्नलिबित- में से कोई अस्ताव कर पेकता है... 
) जिस भेत्ि ने विधेयक $). सिफारिश के है; क्फार किया 
जाए; अथवा (२) बेयक को उनरूपापंग (2७. 3 णयागा808) के ल्रए (कि) 
बिना ४ या (ख) कटे विशिष्ट बा धन के 
मेही; के (ग) अ्वर समिति उछ निश्चित अदेशों के साय सैन्य उपबन्ध 
जोडने के लिए भे भाए। किन्तु इसके विपरीक्त कि विधेयक का सदस्य 
पह अस्ताव' करे कि. विश्ये विचार कर लिया जे, पी) कोई अन्य सदस्य 
भी अस्ताव ऊर सकता है और रेख सकता है कि यक 
किया जाए 
वक्त अस्ताव को स्तर कर हेक् है, वो विधेयक के ऊपर बार 
अत धारा वि भार किया जाता है। इस स्तर पर सल्योधन पे किये: 7 सेकते है और 
विशेयक पर विचार-विलि मय होता है शरीर उसकी जृक्ष्म गीपना. भी झेती है; 
ड् पयक के पेमबंकों अर में हे टक्कर है।ती है पहले 
को शोधनों पर म वन होता है और वाद संशोधित पर “प्रदान होता 
। इसके बाद रा नर अ्र। पहचता है न कि यह अस्ताव वा जाता है धेयकः 
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(छ) राज्य के लोक सेवा आयोग के प्रवन्ध के लिए आवश्यक खर्चे जिनके 
अन्तर्गत आयोग के सदस्यों या कर्मचाटीवृन्द को, या के वियय मे दिये जाने वाले कोई 
चेनन, भत्ते बोर निवृत्ति वेतत भी सम्मिलित हैं। (अनुच्छेद ३२२) । 

ऊपर जो व्यय राज्य की सचित निधि पर भारित बताये गये हैं, उन पर राज्यो 
के विधानसण्डलों में मतदान नहीं हो सकता है । छेकित विधानमण्डल में उबत व्ययों 
पर वाद-विवाद हो सकता है । धन्य व्यय विधान सभा के सामने अनुदास की माग के 
हुप में आना चाहिए । तद सभा उस मांग पर विचार करके या तो उस मांग को 
स्वीकार कर सकती है, भ्रयवा अस्वीकार कर सकती है अथवा कम कर सकती है किन्तु 
विधान सभा न तो अपनी भोर से नए अनुदानों का सुझाव दे सकती है झौर न किसी 
अनुदान सम्दत्धी साय की राशि को अपनी ओर से दढा सकती है। केवल राज्यपाल 
को स्रिफारिश पर ही प्रथवा मन्तिमण्डल के उत्तरदायित्व पर ही अनुदान सम्बन्धी कोई 
मांग की जा सकती है। 

वित्तीय वियेयकों के सम्बन्ध में विभिन्न स्तर (8088०8 70 फीिक्तल॑ंगे 

6छांशे4४07)-- वार्षिक वित्त-विबरण प्थवा आय-व्ययक के पास होने तक उसे 
प्राच क्तर पार करने पड़ते हैं। वाधिक वित्त-विवरण (४य०8०0) के जीवन का 
प्रथम स्तर बह होता है जब वित्त मन्त्री राज्य के विधानमण्डल के समक्ष वापिक झ्ाय- 
व्ययक प्रस्तुत करता है । ग्राय-व्ययक, विधानमण्डन को प्रस्तुत करते समय, वित्त मन्त्री 
आय-व्ययक की मोटी रूप-रेखा समझाते हुए एक छोटा-सा भाषण देता है। उसके कुछ 
दिनो बाद वापिक वित्त-विवरण था आय-ब्ययक में निहित प्रस्तावों पर सामान्य 
वाद-विदाद होता है श्रौर इस अवसर पर विधानमण्डल के सदस्य शासन की नीति 
की भालोचना करते हैं । इस वाद-विवाद के लिए प्राय, तीत या चार दिन निश्चित 
कर दिए जाते हैं श्रौर इसके साथ वित्तीय विधेयक के जीवन का द्वितीय स्तर समाप्त 
हो जाता है। त॒वीय स्वर में अवुदानों की मयगों पर मतदान होता है। प्रत्येक सन्ति- 
विभाग के भ्रध्यक्ष मन्त्री द्वारा अपने विभाग के लिए अ्रलग धतराशि भागी जातो है 
और इस अवसर पर प्रत्येक मन्तरि-विभाग की आलोचना होती है। कोई भी सदस्य 
उवेधाबीय अनुदान माय को अस्वीकृत या कम करने के लिए माय कर सकता है, किन्तु 
फकिसो सदस्य को यह अधिकार नहीं है कि वह नया प्रनुदान स्वीकृत कर सके या 
मादी हुई अनुदान की राशि को वढा सके। विभिन्‍न अनुदानी पर मतदान के लिए 
आय. बीस दिन व्यय किए जाते हैं । ग्रस्तिम दिन विधान सभा की बैठक स्थगित होने 
के ३ घष्टा पूर्व, उन सारी मायी पर एक साथ मतदान होता है जो उस समय त्तक निबट 
ने पाई हों। ऐसी मायों के सम्बन्ध में न तो वाद-विवाद हो सकता है झोर न उनमें घटा- 
बढ़ी हो सकती है । उन मांगों को तो विधान सभा या तो स्वीकार कर सकती है, या 
अस्वोकार ऊर सकती है। हे 
अगला स्तर तब भाता है जब वापिक विनियोग विधेयक को अधिनियमित 
किया जाता है। जब सभा अनुदातों सस्वस्धी स्वीकृतियां दे चुकती है, तब एक कक 
देश किया जाता है, जिसमें (क) सायें पूरी करने के लिए सचित निधि से धन वितियोग 
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उच्च न्यायालय (70० पांशा 0070)--उच्च न्यायालय राज्य का उच्चतम 
न्यायालय है और वह राज्य के न्यायिक उत्तरोत्तर क्रम मे शीर्ष-स्थानीय न्यायिक निकाय 
है । प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख का न्यायालय (4 000७४ ०£ ०९००) भी है, 
अतः ऐसे न्यायालय को अपने अवमान (0०४/००७४) के लिए दण्ड देने का अधिकार 
होता है। न्यायालय की दो विशेषताएं होती है; श्रर्थात्‌ ऐसे न्यायालय के अभिलेख 
आततिरिक्‍त साक्षिक-भ्र्पूर्ण (रण ९शंव०ताधध्मा> ४७०९) होते हैं भर यदि ऐसे किसी 
न्यायालय के किसी श्रभिलेख को किसी ग्रन्य न्यायालय मे अस्तुत किया जाता है तो उसको 
मान्यता प्रदान की जाती है और दूसरी विशेषता यह है कि अभिलेख न्यायालय अपने 
अवमान के लिए किसी को दण्डित कर सकता है । 
मूलतः: संविधान ने, भाग का और ख' के राज्यों के लिए एक-एक उच्च 
न्यायालय की व्यवस्था की थी | ससद्‌ को यह शक्ति भी दे दी गई थी कि वह भाग ग! 
के राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर दे या उसके किसी न्यायालय को उच्च 
न्यायालय की कुछ शक्तियां दे दे या पड़ोस के किसी भाग 'क'या भाग 'ख! के राज्यों 
के उच्च न्यायालयो के क्षेत्राधिकार को उस तक विस्तृत कर दे । इस व्यवस्था के अनुसार 
भारत मे कुल अट्ठारह उच्च न्यायालय थे और सात न्यायिक आयुक्‍तों के न्यायालय थे। 
ये भ्रदूदारह उच्च न्यायालय भाग क' और भाग 'ख' राज्यो में से प्रत्येक के लिए थे । 
ये सात न्यायिक श्रायुक्तों के न्यायालय कुगं और दिल्ली को छोड़ कर भाग 'ग' के राज्यों 
मे से प्रत्येक के लिए थे। राज्यों के पुन्गंठन के फलस्वरूप, राज्यों के उच्च न्यायालयों की 
संख्या कम हो गई है। हैदराबाद, मध्य भारत, पटियाला तथा पूर्वी पंजाब रियासती 
संघ भौर सौराप्ट्र के उच्च न्यायालय समाप्त कर दिए गए हैं और इसी प्रकार प्रजमेर, 
भोपाल, कच्छ तथा विन्ध्य प्रदेश के न्यायिक आयुक्‍तों के न्‍्यायालयो को भी समाप्त कर 
दिया गया है। श्रव पजाव और हरियाणा को छोड़कर (जिनका सम्मिलित हाईकोर्ट है) 
भत्येक राज्य के लिये ग्रलग हाईकोर्ट है। सघीय प्रदेशों मे केवल देहली में हाई कोर्ट है 
जिसके श्रधिकार-क्षेत्र के हिमाचल प्रदेश भी आता है । शेप प्रदेशों मे म्यायिक ग्रायुक्तों 
(य्परतांलं॥ 0०घ्रण्मांड्आं००९००७) की झदालते हैं । 
प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्‍्यायाधिपति तथा कुछ न्यायाधीन हंते 
हैं । उनकी नियुक्ति रप्ट्रपति द्वार होती है और उनकी भ्रधिकतम सख्या याप्ट्रपति 
समय-समय पर निर्धारित करता है । प्रारम्भ में संविधान के अनुच्छेद २१६ के 
परन्तुक (97०४78०) ने उपवन्धित किया था कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के लिए 
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सकता है. उम्र मांग या प्रस्ताव को सदन के कुल्ल सदस्यो की सख्या का बहुमत 
तथा उपस्थित और मत्तदान करने वाले सदस्यों की दो-तिहाई सख्या का समर्थन प्राप्त 
होना चाहिए । « पा 0 

प्रारम्म में सवियान ने उपवन्धित किया था! कि सविवान प्रारम्भ होने के बाद 
जो व्यक्ति उच्च न्‍्यायारूय के न्यायाधीश के पद पर रह चुका हैं, वह फिर भारत क्षेत्र 
के कियी' न्‍्यायालूव में अयवा अन्य क्िपी अधिकारी के सामने वकालत या कार्य नहीं कर 
सकते । किन्तु सविधान के नवम सशोधन ने उच्च न्यायालय के अवराण-प्राप्त स्थाया- 
धीजो के ऊपर अनुच्छेद २२० में वर्षित प्रतिबन्ध मे कुछ सशोधन कर दिया हैं। उक्त 
अनुच्छेद २२० के सशोधित स्वरूप ने उच्च न्यायालयों के अवकाश-प्राप्त न्यायाधीशों को 
आज्ञा दे दी हूँ कि वे उच्चतम न्यायालय में वकालत कर सकते हैं अथवा किसी ऐसे उच्च 
न्यायालय मे भी वकालत कर सकते है जिसके वे स्वय स्थायी न्यायाधीश न रह चुके हो। 
लेकिन विधि आयोग (59 0०णाणाब्अ0/) ने इस उपवन्ध की आलोचना की और 
इसे समाप्त करने की सिफारिश की है। 

न्यायाधीशों के बेतन इत्यादि (82077९8 ७६०. ० ४॥० 7०१४०७४) ---राज्यों के 
मुख्य न्यायाधीशों फा वेतन ४००० र० है तथा न्यायाश्ीशो छा वेतन ३५०० रु० है। 
उच्च न्यायालयो के न्यायाधीशो के वेतनों में कमी नहीं हो सकती और इस सम्बन्ध मे न 
तो संसद्‌ को और न राज्य के विधानमण्डल को कोई अधिकार प्राप्त है वित्तीय भापात 
की उद्घोषणा के प्रवत्तंन-काल में राष्ट्रपति को अधिकार हैँ कि वह न्यायाधीयों के भी 
वेतन आदि में कमी कर सकता हैं ।* न्यायाधीशों को ऐसे मत्तो, अनुपस्थिति-छुट्टी और 
निवृत्ति वेतन के बारे में ऐसे अधिकार होगे जैसे कि ससद्‌ निर्मित विधि के द्वारा निर्धारित 
किग्रे जाएँ। परन्तु किती न्यायाधीश के, म तो भत्ते और न उसकी अनुपस्थिति-छुट्टी 
था निवृत्ति-वेतन-विषयक उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात्‌ कोई अछाम- 
कारी परिवत्तंन किया जा सकता है।* उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि 
राज्य की सचित निधि पर भारित हैं अतः उन पर मतदान नही हो सकता। ऊिन्तु उनके 
निवृत्ति-वेतन (०7४०॥8 ०६०.) भारत की सचित निधि पर मारित व्यब है ।* 

न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानान्तरण (7एशाइवि ० 
गपरवैहुदड क्‍ी0या. 006 झाडईा. 00ण (० ब्यण॥67) --राप्ट्रपति भारत के मुख्य 
न्यायाधिपति से परामर्थ करके भारत राज्य-क्षेत्र मे के एक उच्च न्यायालय मे से दुसरे 
उच्च न्यायालय को किसी न्यायाधीश का स्थानान्तरण कर सकता हैं। सविवान के 
अनुच्छेद २२२ के उपबन्धों के अनु सार इस प्रकार स्थानान्तब्ति न्यायाधीशों को प्रतिकर 
के रूप में भत्तो का हक है। दिन्‍्तु ऐसा समझा जा रहा है कि उक्त उपवन्ध अनुचित 
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््ज्ण्य्ण दर 


देस कप तक 

राज्य ज्च्च न्यायातय 

पे-कस तरह पुका हो। पैविधान जे हेते- 

पकीलो को उच्च न्यायालय के "आयाधीश पद के लिए भह नही ना है ७ वकालता 

ने करते हो । ॥ कोई व्यक्ति, उच्चतम "यायात३ क+ न्यायाध्षीश ही 

पकता है, का कप के विचार के पेह व्यक्ति अखिद्ध विधिवेत्ता (कह 
रंपा458) हो । रैल अनुच्छेद २२४ # कहा गया था कि अवकाश: 


> बे न्यायालय वैटको मे उपस्थित हो सकते & 
मे सी है 
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है जिसमें वह स्थित हो लेकित अनुच्छेद २३० और २३१ के अनुसार ससद्‌ उसे अन्य 
किसी राज्य के छिए भी बढा सकती है। 
व्यवहार-विधि और दण्ड-विधि दोनों प्रकार की अपीलों के लिए उच्च न्यायालय 
राज्यों के सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय हैं। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार-क्षेत्र 
तो केवल नौव॑बिक मामलों (3तएआ70॥६७ ०४३०७), सप्रमाण मामलों (7:004० ०३३०४), 
चैवाहिफ विवादों (3ग्रण्गाणश ०६5०७), और न्यायालय-अवमान सम्बन्धी 
मामलों ((०राटगाफु 06 ०07६ ९५४९७) में ही प्राप्त है। किन्तु पहले की ही तरह 
अब भी कडफता, मद्रास और वम्वई के उच्च न्यायालवो को दोनो प्रकार का अर्थात्‌ 
अपीलोय और मौलिक अधिकार क्षेत्र प्राप्त हूँ। व्यवद्ार-विधि से सम्बन्धित मौलिक 
मामछो में उक्त न्‍्यायारूयों झा अधिझार-क्षेत्र ऐसे म।मलो तक सीमित हैं जिनमे विवाद- 
अस्त राशि २,००० र० से अधिक हैं। दण्ड-विधि से सम्बन्धित मौलिक मामछो में उनका 
सेत्राधिकार ऐसे मामलों तक हैं जो महाप्रान्त-दण्डाधिकारी से मेजे गए है। उनका 
अपीलोय अधिकारुक्षेत्र उन सारी व्यवहारविधि और दण्ड-विधि सम्बन्धी मुझ्न््मो की 
अपीलों तक जिस्तृत है जो निम्नतर न्यायालयों से आते है अथवा जो उन्ही के यहाँ प्रारम्भ 
हुए हो। कुछ तो ऐतिहासिक फारणो से और कुछ १९३५ के भारत सरकार अधिनियम 
के विशिष्ट उपवन्धो के फारण, भारत मे किसी उच्च न्यायालूय को राजस्व के सम्बन्ध 
में कोई मौलिक क्षेत्राधिकार प्राप्त नही था ।? किन्तु अनुच्छेद २२५ के परन्तुक ने अब 
इस निर्बन्धन को समाप्त कर दिया हद । 
उच्च न्यायारूय के क्षेत्राधिकार पर तेथा उन विधियों पर जिन पर उच्च 
“गायालय निर्णय देते है, संसद्‌ तथा राज्य के विधानमण्डल प्रभाव डाल सकते हैं। संसद्‌ 
का अपवर्जी अधिकार है कि वह न्यायालयों के क्षेत्राधिकार, शक्तियों और अधिकारों को 
प्रभावित करने वाले ऐसे विषयों पर विधियाँ पारित कर सकती है जिन पर उसको विधि 
बनाने का अधिकार है। ससद्‌ उन विपयो पर भी विधि निर्माण कर सकती है जो समवरत्तो 
सूची में प्रगणित हैं। उसी प्रकार राज्य के विधानमण्डल को भी अधिकार हैं कि बह 
राज्य सूची में प्रगणित उन सभी विपयो पर विधियों निर्मित करे जिनसे राज्य मे कार्य 
करने वाले न्यायालयों के अधिकार-क्षेत्र, शक्तियों और अधिकारो पर प्रभाव पड़ता हो। 
किन्तु समवर्त्ती सूची में प्रगणित विषयों पर वनी हुई ससद्‌ द्वारा पारित विधि, राज्य 
विधानमण्डल द्वारा पारित विधि को विरोध की द्या में प्रभावहीन कर देती है। 
कुछ लेखों को निकालने के लिए उच्च न्यायालयों की शक्ति ( छत ्णः ० 
सींडा 008 ६०0 इंडडघ७ 0०:४०॥४ ४४773) ---इस सविवान के प्रारम्भ होने के पूर्व 
१९५० तक केवल कलकत्ता, मद्रास और बम्बई के उच्च न्यायालयों को अधिकार था कि 
वे अपने मीसित क्षेत्राधिकार मे कुछ आदेश या लेख निकाल सके । किन्तु सविधान के अनु- 
छेद २२६ ने सभी उच्च न्यायालयों को अधिकार प्रदान किया है कि वे मौलिक अधि- 
कारो के पवत्तंन के लिए तया अन्य प्रयोजनों के छिए अपने अधिकार-क्षेत्-मम्बन्धी सारे 
सकल कं 9००२ ०८५२०५०००७७००कन+--+न>नकप न परम +++3 
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(५) न्यायाषीशे ३ ये राज्य ३) स। पर भ्ररित होते है 
उनकी पेश्ने भारत की सचित्त निधि पर भारित देती है | 
(६) उच्च न्यायालय के: परयासनिक 
होते है। 


पृत होता 


राज्य की न्यायपालिका वा 


कार्रवाइयो के विनियमन के हेतु साघारण नियम बना और निद्यल सकृता हैं तथा प्रपत्नों 
को विहित कर सकता है।? इस प्रकार संविधान ने उच्च न्यायालयों को अपने-अपने 
प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में ऐसे विशेष अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान फिए हैं, जिसके 
कारण वे सेनिक न्यायालयो के अतिरिक्त अन्य समी न्यायालयों और न्यायाधिफरणो से 
उच्चतर स्थिति का उपभोग करते है और उनफा अधीक्षण करते है ताकि राज्य के अन्य 
सभी अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरण ठीक ढय से विध्यनकल अपने कार्य करते 
चले। उच्च न्यायालयों को निम्नतर न्यायारूयो के ऊपर अधीक्षण सम्बन्धी जो अधिफार 
प्रदान किए गए है, वे न्यायिक भी है और प्रशासनिक भी । उच्च न्यायालयों के अवीक्षण 
सम्बन्धी अधिकारों पर सविधान ने कोई प्रतिवन्‍्ध आरोपित नही किए हैं। इस तथ्य पर 
न्यायमूर्ति श्री नसीर उल्ला वेग ने इलाहाबाद उच्च न्यायारूय मे जोधे बनाम राज्य के 
विवाद पर निर्णय देते समय स्पष्ट रूप से प्रकाश डाला था : “यदि मैं इस धारा पर विचार 
पूर्वक गौर करता हूँ, तो इसका यही निर्वेचन कर पाता हूँ कि उच्च न्यायालय का निम्न 
न्यायालयोंके ऊपर अधीक्षण केवल प्रशासनिक विपयो तक ही सीमित नही हैं। इस धारा 
में उच्च न्यायारूय के अधीक्षण सम्बन्धी अधिकारों पर कोई प्रतिवन्ध नहीं है; और 
सम्मवतः इस धारा का उद्देश्य ही यह हैँ कि उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिद्धार की 
प्रादेशिक सीमाओ मे ऐसे पूर्ण अधिकारों से सज्जित कर दिया जाय जिनके आधार पर 
वह अपने निम्नतर न्यायारूयो का अधीक्षण करता रहे और देखता रहे कि वे सब 
न्यायपर्वक न्‍्याय-दान' कर रहे हैं।” 

विशेष भामलों का उच्च न्यायालय को हस्तान्तरण (प्रफ्शा४णिः ० एलक्‍थी। 
00868 ६० प्राहु॥ 00५०५) --यदि उच्च न्यायारूय का समाघान हो जाय कि उसके 
अधीन न्यायालय मे रम्बित किसी मामछे मे इस सविधान के निवंचन का कोई सारवान 
विधि-श्न अन्तग्नंस्त हैं जिसका निर्धारित होना मामले को निबटाने के लिए आवश्यक 
है तो वह उस मामले को अपने पास मंगा सकता है, तथा उस समय या तो मामले को 
स्वयं निवटा सकता हैं; या उक्त विधि-प्रश्न का निर्धारण कर सकता है; तथा ऐसे 
प्रश्न पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस मामके को उसी न्यायालय को, निससे 
भागमला इस प्रकार मेंगा लिया गया है, लौटा सकता हैँ। इसके बाद निम्न न्‍्यायारृब 
उच्च न्यायालय के निर्णय का अनुसरण करते हुए उस मामले को निब्रटाने के लिए आगे 
कारंवाई करेगा ।१ इस प्रकार यह स्पष्ट है कि सविधान ने निम्न स्वायारूयों को सविधान 
के निवंचन का अधिकार नही दिया हैं, और ऐसा केवल इसीलिए छिया गया हैं ताकि 
साविधानिक मामछो के निर्णयो मे अधिक से अधिक एकरूपता बनी रहे। इस प्रकार 
निम्न न्यायालयों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे ऐसे किसी मामले पर उच्च न्यायालय 
की सम्मति प्राप्त कर छे जिसमे कोई सारवान विधि-प्रइन अन्तग्रंस्त ६ और जिसके निर्यय 
करने के छिए सविधान का निर्वेचन आवश्यक हैं और जो मामला विना सावियानिक 





१. अनुच्छेद २२७ 
२. अनुच्छेद २२८ 


4346 भारतीय गयराज्य का शासन 
राज्यसस्षेत्र मे डिसी व्यक्ति गा आधिकारी अति समुचित निदेश, आदेश का देख निकाढ- 
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दिया गया है, जिसमें मामूली मारपीट या अनधिकार प्रवेश या पश्युओं की चोरी आदि 
सम्मिलित हैं। ग्राम पंचायते सौ रुपयों तक का जुर्माना कर सकती है, किन्तु उन्हें 
कारावास का दण्ड देने फा अधिकार प्राप्त नही है। ग्राम पचायतों के निर्णयो के विरुद्ध 
अपील नही की जा सकृती॥ 
सन्न न्यायाधीश और जिलाघीश अपने-अपने अर्धीन दण्डाधिक्यरियों के न्‍्याया- 
लयो के कार्यों का अधीक्षण करते है और उनका अवीक्षण न्यायिक भी हू और प्रणासनिक 
भी। द्वितीय ओर तृतीय वर्गो के दण्डाधिकारियो के निर्णयो के विरुद्ध अपीले जिलाधीश 
यथा जिला दण्डाधिकारी के न्‍्यायारूय मे की जाती हैं किन्तु अन्य दण्डाधिकारियों के 
निर्णयों के विरुद्ध अपीलें सत्र न्यायालय में की जाती हैं। सत्र न्यायालूय के निर्णय के 
विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय (पराष्ठा। 000४४) में की जाती है। केवल दण्डादेयों 
को छोड़ कर जिनमें सन्त न्य/यालय ने एक मास से अनधिक के कारावास का दण्ड दिया 
हो; या ५० रुपये जुर्माता [अथवा २०० रुपये का जुर्माना यदि मामल्य, दण्डाधिकारी 
ने संक्षेपतः अन्वीक्षा (8ध्ण्ाणशाओ ''शंण) के द्वारा निर्णय किया हो किसी सत्र 
न्यायालय, जिलाधीश या प्रथम वर्ग के दण्डाधिकारी मे किया हो, सब दण्डादेशो के 
विदद्ध अपील की जा सकती है। अभिमुक्ति या अभिमोचन (»०५०४४७]) के विरुद्ध 
भी अपीर्े स्वीकार कर ली जाती' हैं किन्तु ऐसी अपीले प्रायः नही की जाती। दण्डा- 
मियोग के पीड़ित पक्ष को यह भी अधिकार हैं कि वह जिलाघीश, सत्र न्याथारूय या उच्च 
न्यायालय में अपने मामले पर पुनविचार कराने के लिए प्रार्थना करे। जिलाघीश और 
सब्र न्यायालय के अधिकार पुनविचार के मामलो मे अत्यन्त सीमित हैं। किन्तु वे यह 
सिफारिश कर सकते है. कि यदि अन्याय हुआ हैं तो उच्च न्यायालय उक्त मामले में 
हस्तक्षेप करे। 
दण्ड न्यायालयों के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने उच्चतर अधीक्षक 
न्यायालयों के द्वारा समय-समय पर उच्च न्यायालथ को यह सूचना देते रहे कि. उन्होने 
कितने मामलो को निबटाया। इन्ही आवेदनों या विवरणों से अवीक्षक न्यायालय 
टीका-टिप्पणी' तैयार करते हैं और उन ट॑'काओं या टिप्पणियो को वे निम्नतर न्यायाल्यो 
को वापस करते हैं और उन पर निम्नतर न्यायालयों से या तो स्पष्टीकरण माँगते हैं 
या निम्न न्यायालयों से अवेक्षा को जाती है कि वे उक्त टीफाओ और टिप्पणियों के 
अनुसार आचरण करे। अधीक्षक न्यायालय अपने निम्न या अधीन न्यायालयों से 
फाइले या अभिलेख भी मँगा सकते हैं और उनकी परीक्षा कर सकते हैं और यदि 
कार्यप्रणाली में कोई कमी देखते है या यदि वे देखते हैं कि आदेशों और विनियमो का 
उचित ढंग से पालन नही हो रहा है तो ऐसे मामलो को उच्च न्यायाछय के पास मेज देते 
है और वे सिफारिश कर सकते है कि उच्च न्यायालय या तो हस्तक्षेप करे या पुनविचार 
करे । 
व्यवहार-न्यायालय (0 0०पप८७)-सारे मआखतववपे में, केवल महाप्रान्तीय 
नगरों ( छिाश्डंतिशा०एए 05७09 ) को छोड कर, जिला व्यवहार-न्यायालय का अध्यक्ष 
जिला न्यायाघीश होता हैं जो जिला न्यायाधीश के अतिरिक्त सत्र न्यायाघीश्ष मी होता 
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निर्वंचन के निर्णय नहीं किया जा सकता हैं ! यदि पीड़ित पक्ष भी उच्च न्यायालय से 
श्रार्थना करे कि उप मामल्य निम्न न्‍्यायारूय से उठा कर स्वयं उच्च न्यायालव मिर्गव 
करे तो भी उच्च न्यायालय किसी ऐसे मामले को अपने पास मेगा सकता है। 


अधरिक या श्रधीन न्यायालय 
(5707० €००:४७) 


अधरिक या अधोन न्यायालयों को व्यवस्था (7॥9० 89909 ० 000४) -- 
उच्च न्यायालयों के अधीन या अधरिक न्यायालयों की वही शक्तियाँ और वही अधिकार 
है जो इस सविवान के प्रवर्तन में आने से पूर्व थे ।! निम्न था अथीन न्यायालयों के क्षेत्रा- 
घिछारो ओर शक्तियों का वर्णन विभिन्न केन्द्रीय और प्रान्तीय सविधियों मे मिछता है। 
किन्तु उच्च न्यायारूव के अवीन न्यायालयों का गठन एवं संगठन और उनका प्रादेशिक 
क्षेत्राधिकार पूरी तरह राज्य के अधिकार-क्षेत्र के विषय है।* तदनुसार, किसी राज्य 
के विघानमण्डल द्वारा पारित किप्ती अधिनियम के द्वारा आधुनिक अधीन या विम्न 
स्यायालयो के प्रादेशिक क्षेत्राधिकार में या न्धायालयों में (उच्चतम न्यायालय को 
छोड्कर) ली जाने वाली फीसो में परिवर्तत किय्रा जा सकता हैं तया ऐसी विधि के 
द्वारा वर्तमान न्यायारूय व्यवस्था में भी परिव्तंत किया जा सकता है। 
दण्ड-न्यायालय (0 ंग्रमागक 0०77६3) --प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले मे 
दण्ड-न्थायालथ भी हैं और व्यवहासर-न्यायारूय भी है। दण्ड न्यायालयों की कार्य-प्रणाली 
के सम्बन्ध में सारे भारत में एफहपता हैं क्योकि दण्ड-प्रक्रिवा-सहिता सारे भारत के 
न्यायालयों पर समान रूप से छाग्रू है। भ्रत्येक जिले की न्यायालय-व्यवस्था के उत्तरोत्तर 
क्रम में एक सत्र न्यायारय है जिसका अध्यक्ष सत्र न्यायाधीश होता हैं। किसी सत्र 
न्‍्यायारूय का न्यायाधीश या वो जू री (प्प७) के साथ था अमिनिर्धारकों (६६४०४७०:७) 
के साथ निर्णय करने बेंठता है; किन्तु अभिनिर्धारकों का तिर्णय न्यायालय को मानना 
आवश्यक नहीं है। सत्र न्यायालय का न्यायाधीश कुछ भी वेधिक निर्णय देने में तक्षम 
है, किस्तु थदि वह  मृत्यु-दण्ड देगा तो उसकी पुष्टि उच्च न्यायालय द्वारा होनी आवश्यक 
है। सत्र न्यायालयों के अधीन प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय श्रेणी के था वर्य के दण्डाधि- 
कारियों (70०8 803/०७) के न्यायालय होते हैं । प्रत्येक वर्ग के दण्डाधिकारी का 
क्षेत्राधिक्वार विशिष्ट प्रकार के अपराधों तक सीमित होता हैं; और प्रथम वर्ग का दण्डा- 
पघिक्ारी दो वर्षों स अनधिक कारावास अथवा एक हजार रूप तक के जुमनि की सजा 
दे सकता हं। द्वितीय वर्ग का दण्डाधिकारी छः मास तक का कारावास और दो सौ रपये 
तक के जुमने की सजा दे सकता हैं; तथा तृतीय व का दग्डाधिकारी एक मास तक 
की सजा या कारावास एवं पचास स्पये तक का जुर्माना कर सकता हे । कुछ राज्यों मं 
गाँव पंचायतों को मी ऐसे छोदे-मोटे दण्ड-विधि के मुकदमों के निर्यय का अधिकार दे 
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सम्बन्धित ऐसे मामलों के निर्गय करने का अधिकार है जिनमें चल सम्पत्ति अन्तर्ग्रस्त 
हो। पंचायतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। 

न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधदों और उनसे अन्य व्यक्तियों को भर्ती 
(479णंगयला। 06 एडपल चप्रपहुर३ जावे 6 एशफड०घड ठप धशा शिशांत 
अपर /०3) --सविधान ने न्यायिक पदो को दो श्रेणियों मे विभाजित किया है !? प्रथम 
या उच्चतर श्रेणी में जिला या मण्डल सत्र न्यायाधीश, नगर व्यवहार-न्यायालयों के 
न्यायाघीश, सहायक जिला या मण्डल सत्र न्यायाघीश, लूघुवाद न्यायालयों के मुख्य 
न्यायाबीश और मुख्य प्रेसीडंसी दण्डाधिकारी आते हैं। द्वितीय या निम्नतर श्रेणी में 
अन्य वे व्यवहार न्यायिफ पद (लंजं] |ए्ठालं०। 90४3) भाति है जो जिला या मण्डल 
न्यायाधीश के पद से निम्नतर है। उच्चतर या प्रथम श्रेणी के न्यायिक पदों पर नियुवित 
राज्य का राज्यपाल उस राज्य के सम्बन्ध मे क्षेत्राधिकार प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय 
से परामर्श करके करता है।* कोई व्यक्ति जो सघ की या राज्य की सेवा में पहले से ही 
नही लगा हुआ है, जिला या मण्डल न्यायाधीज्ञ होने के लिए केवल तभी पात्र हो सकता 
है जब कि वह सात से अन्यून वर्षों तक अधिवक्ता या वकील रह चुका हो तथा उसकी 
नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। 

निम्न श्रेणी के न्यायिक पदों पर अर्थात्‌ जिला न्यायाघीशो से अन्य व्यक्तियों 
की जिनमें नगर व्यवहार-न्यायालयों के न्‍्यायाधीक्ष, सहायक जिला था मण्डल सत्र 
न्यायाधीश, रूघुवाद न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और मुख्य प्रेसीडेंसी दण्डाधिकारी 
सम्मिलित है, राज्य की न्यायिक सेवा में नियुक्तियाँ, राज्यपाल द्वारा; राज्य छोक सेवा 
आयोग तथा उस राज्य के सम्बन्ध मे क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाछे उच्च न्यायालय से 
परामभ् के पश्चात्‌ की जातो है।* 

अधीन न्यायालयों पर निन्‍त्रण (00700 ०एक $िफेगवां॥88० ९०४:४)-- 
जिला या मण्डल न्यायालयों और उनसे निम्नतर न्यायालयों के ऊपर राज्य के उच्च 
न्यायालय का नियन्त्रण रहता हैं। अनुच्छेद २३५ उपवन्धित करता हैं कि जिला 
न्यायाधीद्य के पद से निचले किसी पद को धारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा 
के व्यक्तियों की पद स्थापना, पदोन्नति और उनको छुट्टी देने के सहित जिला न्याया- 
लूयों तथा उनके अधीन न्यायालयों का नियन्त्रण राज्य के उच्च न्यायालय में निहित 
है। इस प्रकार उच्च न्यायालय का नियन्त्रण अधीन न्यायालयों पर उनमे किसी निचले 
पद को घारण करने वाले राज्य की न्यायिक सेवा के व्यक्तियों की पद स्थापना, पदोन्नति, 
और उनको छुट्टी देने के सम्बन्ध मे है; छिल्तु यह नियस्त्रण जिला जज या मण्डल 
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है। जिला था मण्डल न्यायाधीश का न्यायालय किसी जिले मे मुख्य व्यवहार न्यायालय 
हें ऐत्ा है और यह न्यायिक एवं प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिकारों का उपभोग करता 
है। व्यवहा र-विधि सम्बन्धी मामलों में इस न्यायाद्य को मौछिक और पुनरावेदनमूलक 
दोनों प्रकार के अधिकार हैं और कुछ ऐसे विश्येपष अधितियमों जैसे उत्तराधिकार अधिनियम, 
अतिपालक तथा प्रतिपाल्य अधिनियम (७६० धपक्रवाया क्ात एएथ5 2०), प्रान्तीय 
शोधाक्षमता अधिनियम (धा० फऐेण्सोंप्रलंथ इ5ण-लावर 4०0) और विवाह विच्छेद 
अधिनियम में जिला या मण्डल व्यवहार न्यायालय को विस्तृत शक्तियाँ और अधिकार 
प्राप्त है। जिले या मण्डल के अवीन व्यवहार-न्यायालयों के ऊपर जिला व्यवहार-्यायालय 
को अधथीक्षण सम्बन्धी अधिक्रार भी प्राप्त है। 
जिले के व्यवहार-न्यायाल्यों के क्रम में जिला या मण्डल च्यवहा सन्यायाल्य 
के नीचे व्यवहार-्यायाघीशों का न्यायारूय होता है, जिसे प्येप्ठ अधरिक न्यामाधीश 
का न्यायालय भी कह सकते हैं। व्यवहार-न्यायाघीश या ज्येष्ठ अवरिक न्यायाधीश के 
न्यायालय में सव व्यवहा र-विधि-सम्बन्धी म/मले जा सकते है चाहे उन विवादों में अन्तर्नस्त 
राशि कितनी भी हो । उन राज्यों में जिन व्यवहार-न्यामाधीशों के न्यायालय है, उनकों 
अपीलीय क्षेत्राधिफार प्राप्त नहीं हैं जवक्ि ज्येप् अधरिक न्यायाधीशों के न्यायालयों 
को छोटे-छोटे मामछों में पुनरावेदनमूढ़क अधिकार मी प्राप्त हैं। व्यवहार न्यायाधीशों 
था ज्येप्ठ अपस्कि न्यायाधीशों के न्यायालयों के त्रीचे अधरिक न्यायाधीशों या मुसिफो 
के स्थायालय होते है। (विह।र, उडीसा, उत्तर प्रदेश और असम में मुसिफ ही पुकारा 
जाता है जिसको अत्य राज्यों में अवस्कि न्यायाधीश कहते है !) मुसिफो या अधरिक 
न्यायाधीशों में भी कोई प्रथम वर्ग यो श्रेणी का हो सकता है और कोई द्वितीय श्रेणी का 
हो सकता हैं; तदनुसार उनके अधिकारक्षेत्रों में मो अन्तर होता है। प्रथमतः, अधरिक 
व्यवहार-त्यायाल्यीं के निर्रायों के विरद्ध अपील जिला या मण्डल व्यवहय र-न्यायालय को 
जाती हैं यदि अन्ठप्नंस्त धनराशि पाँच हजार रुपये से अधिक नही है। थदि अन्तर्गत 
घनसशि पाँच हजार रुपयी से अधिक है, तो अर्प।छ सीधे उच्च न्याय्यत्ू4 में की जाती है। 
द्वितीयवः, अपील के अधिकार विभिन्न राज्यों मे' भिन्न है; किन्तु ऐसे किसी प्रसव पर 
द्वितीय अवील की आज्ञा मिल जाती हैं जिसमे सारवान विधि-प्रइन अन्त््रस्त हो। भयवा 
यदि मामले में अपनायी गई कार्यप्रणाली दोषपुर्ण रही हो; अथवा यदि प्रथम अपील का 
न्यायालय, मौलिक न्यायालय से तथ्यों के प्रइन पर सहमत न हो । 
कुछ बड़े नगरों में लूपुवाद न्यायार्य स्थापित कर दिये गए है ताकि ऐसे छोटे- 
भोटे मकदम शीघता से निबटाये जा से जिनमें अन्तप्रेस्त धनराशि राज्य सरकार हारा ! 
्‌ निर्धाश्ति, किसी राज्य में दो हजार रुपये से अनधिक है, किसी राज्य में एक हजार 
से अनधिक है और किसी राज्य में पाँच सो रुपये से अनधिक है। उपुवाद न्‍्यायाज्य 
सक्षेपतः अन्‍्वीक्षा की प्रक्रित के अनु्तार मामलों को निबटाते है और सामान्यतः छघुवाद * 
न्यायालयों के तिर्णयों के विरुद्ध अपील नही की जा सकती; यद्यपि यदि विधि के सम्बन्ध 
में कोई भारी मूल हुई हैं तो वह मूल या अशुद्धि पुतविचार मे सुधारी जा सकती है। 
कुछ राज्यों में ग्राम पंचायतों की स्थापना' हुई है जिन्हें छोटे व्यवहारविधि से 
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रखता हो। द्वितीयतः, वह न्यायाधीश या दण्डाधिकारी किसी ऐसी सत्ता के अधीन न हो 
जो प्राभियोजन या प्रतिरक्षा” से सम्बन्धित हो । इस समस्या के ये दोनो पहलू समान 
रूप से महत्त्वगु्ं हैं; और इन पहलुओ के अन्तगंत यदि हम अपनी आघनिक व्यवस्था को 
समझने का भ्रयास करेगे तो हमे स्पष्ट कमियां दिखाई देगी, क्योंकि हमारी न्‍्याय-व्यवस्था- 
में दण्डाघिकारी जो था तो किसी दण्डाभियोग की सुनवाई करता है था फिसी दण्डाभियोग 
में अपील की सुनवाई करता है, प्राय. स्वव या तो उप-विपय-अधिकारी होता है अथवा 
जिलाघीश या सर्वोच्च जिला दण्डाधिकारी होता हैं जिसका सम्बन्ध पुलिस और अमि- 
योजन अधिकारियों से होता है, और वह स्वयं उस मामले की जीत मे रुचि रखता हैं 
क्योकि कार्यपालिद्धा का उच्च अधिकारी होने के नाते वह्‌ जिले भे शान्ति और व्यवस्था 
बनाए रखने के लिए उत्तरदायी हूँ; और यदि कोई दण्डाधिकारी उस मामले की 
सुनवाई करता हैं तो वह्‌ स्वयं उप-विपय-अधिकारी (8.0.0.), जिलाघीश या आयुक्त 
(0०79णांडआंणा७०) और/अयथवा शासन के अन्य कार्यपालिका अधिकारियों का 
अथीन अधिकारी होता हैँ और्‌ चूकि उपर्युकत्त समी अधिकारी सम्राट्‌ के मुकदमों 
(07०४7 (७४९४) में सरकारी पक्ष की जीत चाहते है, इसलिए वह न तो निष्पक्ष हो सकृता 
है और न बाहरी प्रमावों से मुक्त ।” 

न्यायमृति श्री मेरेडिथ के विचारों का यह एक हरूम्बा उद्धरण है, किन्तु न्‍्याय- 
पालिका और कार्यपालिका सत्ताओं के पुथककरण के सिद्धान्त को न्यायमूर्ति मेरेडिथ 
के विचारों से पुष्टि मिलती हैं। यद्यपि राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तो में उक्त” 
सिद्धान्त को भारतीय स विधान ने स्वीकार कर लिया हैं फिर भी कुछ छोगो फा विचार 
हैं कि जब भारत स्व॒तन्त्र हो चुका हैं और भारत के सभी अवयवी राज्यों में उत्तरदायी 
सरकारे कार्य कर रही है तो फिर अब न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने 
की आवश्यकता ही क्या रह गई है। यह सत्य हूँ कि सविधान ने उच्चतम न्यायारूय और 
उच्च न्यायालयों की स्वतन्त्रता को स्वीकार किया हैँ फिर भी अवीन दण्डाधिफारी 
न्यायालयों की स्थिति उतनी अच्छी नही हैं जितनी कि होनी चाहिए। सत्ता के अनुचित 
केम्द्रीकरण से, समी वे अधिकारी जिनमे अत्यधिक सत्ता केन्द्रित हो जाती हैँ अवश्य ही 
बिगड़ जाते है, फिर चाहे देश स्वतस्त्र भी हो और लोकतस्‍न्‍्त्रात्मक भी हों अयवा पराधीन 
हो; यद्यपि इतना अवश्य मानना पडेया कि देश की पराघीनता की अवस्था में न्‍्याययाल्का 
और कार्यपालिका सत्ताओ को एक ही हाथो मे दे देने के दोप अधिक भयावह होगे। 
लाडड हीवर्ट ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक 'दि न्यू डेस्पॉटिज्म' (77० 7७४ 0९89०४४०) 
में लिखा हैं: “सावंजनिक अधिकारी स्वतन्त्र नही हैं।'"'यह सामान्य समझनवूझ की 
वात हैं कि किसी प्रशासनिक अधिकारी को उसी के विमाग से सम्बन्धित न्यायिक कृत्यः 
नही सौपे जाने चाहिएँ। दोनों प्रकार के कृत्य असगत और वेमेर हैं। ऐसी स्थिति मे 
किसी भी सार्वजनिक अधिहरी के रिए यह कठिन होगा कि वह निष्पक्ष माव से अपने 
न्यायिक कृत्य सम्पादित कर सके। यद्यपि सार्वजनिक अधिकारी अपना कार्य ईमानदारी 
से करेगा और यथाज्क्‍्य सही निर्णय करेगा, फिर भी किसी विभागीय विवाद पर निर्णय 
देते समय उसका विभागीय मस्तिष्क अवश्य ही उसके साथ ही रहेगा; और विभागीय 


देता 5 

; गहरे बह उन हो की 
2 पर बाहरी प्रभाव + पड यदि इस सामान्य श दान्त को स्वीकार 
कर किया जाता है तो उससे दो महत्त्वपूर्ण निष्कर्य निकलते है किसी सिपावीया 
जा दष्डाधिकारी किसी शकदमे का निर्णय करने बैठता ६; कह िलीअ़ार आतियोचन 
सेन तो उम्बद्द रहा हो और ने किसी पकार प्रभियोजन में अभ्िरचि 


(0:056०7 ४०४) 


अध्याय १२ 


संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ 
(8छ0ए7088 एज्ेएणछ४ प्रम्मछ्ठ एज्ञा0ज़ ४० पफ्तछ 8747788) 


शासन-संचालन विधि (प्ृ०४ ०. ७0एव्याशला॥ा ०9९०४६९३)--संघ 
सरकार और राज्य सरकार दोनों का शासन-प्रवन्ध सचिवालय के द्वारा ही होता है। 
केन्द्र और राज्यों के सचिवालयों को मन्त्रि-विमागों में इस प्रफार विभाजित किया जाता 
है कि प्रशासनिक सुविधानुसार झासनिक क्रिया-कलाप के विभिन्न विषय इस प्रकार 
विभाजित हो जाते हैं, जिससे प्रत्येक मन्त्रिविभाग या विभाग एक मन्‍्त्री के अधीना रहे। 
अधिकतर विभागों में कम-से-कम एक उपमन्धत्री भी होता हूँ, जो सन्त्रिपरिपद्‌ का भी 
सदस्य होता हैँ। क्षिन्तु उपमन्‍्त्री फिसी विभाग का अध्यक्ष नही होता । उसका काम 
यह हैँ कि वह अपने विभागीय अध्यक्ष मस्त्री को प्रशासनिक और संसदीय कृत्यों के निर्वहन 
में सहायता दे। एक उपमन्त्री की तुलना हम इग्लैंड के ससदीय सचिव अथवा छोटे मन्त्री 
से कर सकते है। 

शासन के विभिन्न प्रशासनिक विभागों के राजनीतिक अध्यक्षो के अतिरिक्त 
प्रत्येक विभाग में कुछ स्थायी अधिकारी होते है, और कुछ लिपिक वर्य (0)०/7००7 ४६4) 
डझ्ीता हूँ। प्रत्येक विभाग के शीर्ष पर एक स्थायी सचिव होता है जो या तो इण्डियन 
सिविल सबिस (!. 0. 8.) का या इण्डियन एडमिनिस्ट्रेटिव सविस (7. 4, 8.) 
का सदस्य होता हैं। उक्त पद का भारी उत्तरदायित्व और महत्त्व है। वास्तव में 
विभाग का स्थायी सचिव ही विभाग का सर्वेसर्वा हैं और यह उसी को देखना पड़ता, 
हैं कि विभाग निश्चित दिशा में सुचारु रूप से प्रगति करे। अधिकतर स्थायी सचिव 
अपने-अपने विभागों से इतने दिनो तक सम्बद्ध रहते है कि उन्हें अपने-अपने विभागों 
का पूर्ण ज्ञान हो जाता है और इस प्रकार वे मन्त्रियो की सेवा मे पूर्ण विशेषज्ञों के रूप 
मे कार्य करते है जो प्रशासन की कला में नौसिखिए अथवा अविशेषज्ञ ही होते है। इन 
स्थायी सचिवों के अधीन प्रत्येक विभाग में एक श्रति सचिव, एक अवर सचिव, एक 
सयुक्त सचिव भी, सहायक सचिवगण, अनेक अधीक्षक या सचालक और अन्य लिपिक 
चर्ग के सेवक होते है। प्रशासन के इन अ-राजनीतिक अभिकर्त्ताओं या कार्यकर्ताओं 
के उच्चतम तथा निम्ततम समी अधिकारियो को मिला कर सिविल सेवा निकाय की 
स्थापना होती हैं। उपयुक्त समी सिविछ सेवकगण अपने-अपने पदों पर स्थायी रूप 
से बने रहते है और सरकारों की अदला-बदली से उनके ऊपर कोई प्रभाव नही पच्ता। 
प्वविल्ल सेवक राजनीति से परे होते है; और यही इस पद की विशेषता है। लाड्ड बाल्फर 
ने इग्लैण्ड के सिविल सेवकों की स्थिति का सही चित्राकन किया हैं और वही चित्राकन 
चहुत अज्ञो मे भारतीय सिविल सेवको के ऊपर भी लागू होता हैं। छॉड वाल्फर ने 
फिखा था-- सिविल सेवकों का नीति पर कोई नियन्त्रण नही है; और वे नीति के लिए 
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मस्तिष्क और न्यायिक मस्तिष्क दो अछय प्रकार के मस्तिप्क होते हैं, ज॑सा कि उन सभी 
छोगों को अनुभव है जो ऐसे सार्वजनिक अधिकारियों के वारे में जानते हैं. जिन्हें विभागीय 
कृत्यों के साथ-साथ न्यायिक कत्यों का भी विवंहत करना पडता है। इसके अतिरिक्त 
अ्रत्येक अधिकारी का यह कर्तेव्य हैं कि वह अपने से बड़े अधिकारियों की आज्ञाओं का 
पालन करे, और यदि किसी विशिष्ट विपय पर कोई विश्विप्ट आदेश ने भी हो, तो भी 
उस अधिकारी का यह कत्तेव्य हो जाता है कि वह विभाग की लीति के अनुप्तार निर्णय 
करे। इस प्रकार प्रत्येक अधिकारी के ऊपर राजनीतिक प्रमाव पडने सम्मव हैं।” 

मारत सघ के कुछ राज्यों ने तो न्यायपालिका को कार्य्रालिका से अछय कर 
दिया हैं। पंजाब सहित कुछ राज्य इस सम्बन्ध में परीक्षण कर रहे है, और उत्होंने कुछ 
जिलो में न्यायिक दण्डाधिकारियों की नियुक्तियाँ की हैं। किन्तु यह समझ लेता उपादिय 
होगा कि केवल नाम बदल देने मात्र से और दण्डाधिकारियों को न्यायिक दण्शाधिकारी 
मात्र कह देने से न्‍्थायवालिफा और कार्यपालिका का सम्बन्ध विच्छेद नही हो जाता और 
ने सविधान के तत्सम्बन्धी उपवन्धों का पालन हो जाता है। न्यायपालिका फा कार्य- 
पालिका से पूर्ण सम्बन्ध-विच्छेद तमी माना जाएगा, जब कि राज्य के दण्डाधिकारियों 
की नियुक्तियाँ, पद-स्थापनाएँ, पदोन्नतियाँ जर अन्य तत्सम्बन्धी बाते राज्य के उच्च 
न्याथालयों के अधिकार में सौप दी जाएँ। तभी, ओर केवल तभी न्यायपालिका कार्य- 
पालिफा के प्रमाव से मुक्त होगी। श्री हैमिल्टन ने ठीक ही कहा था कि, “यह अत्यन्त 
मयावह स्थिति होगी थदि देश के न्यायाधीशों को कार्यपालिका के प्रभाव में रखा जाए; 
क्योकि इससे देश की न्यायपालिका अप्ट हो सकती हैं।” 
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के कृत्यों का विघानमण्डल में और सर्वेसाघारण में समर्थन कर सके। इसीलिए विभाग 
का कार्य इस प्रकार चलाना चाहिए और उसकी नीति इस प्रकार निर्धारित करनी 
चाहिए कि उसकी नीति और उसके कृत्य समर्थनीय हो और उनका न्यायपृवंक रक्षण 
किया जा सके। 
रु विभाग का दूसरा मुख्य कार्य है नीति-निर्धारण अथवा नीति-निर्माण। वास्तव 
में नीति-निर्धारिण का कार्य मन्त्रिमण्डल करता है। किन्तु उक्त नीति के निर्धारण के 
सम्बन्ध में सारी विस्तृत बातें ओर सारी बारीकियाँ, शासन के विभिन्न विभागो के उपर 
छोड दी जाती है। प्रायः ऐसा होता है कि विभाग स्वय शासन की नीति के दायरे में 
नीति की क्रियान्विति का निर्णय कर छेता है। इस प्रकार की नीति की क्रियान्विति 
सम्बन्धी प्रस्ताव स्वय विभाग के प्रशासनिक अनुभव के फल हो सकते है; था वे मस्त्री 
द्वारा दिए गए आदेशों के भी फल हो सकते हैं। चाहे उक्त अस्तावों का स्नप्टा स्वय विभाग 
हो या मन्तरी हो, किन्दु विभाग हो उक्त नोति की क्रियान्विति सम्बन्धी योजना को तैयार 
करता है; फिर मन्त्रिमण्डल की सामान्‍य नीति के अनुरूप उक्त योजना के विस्तृत 
विवरण तैयार करता है, और फिर उन विमागों की मी राय छी जाती है जिन पर उदत 
नीति का प्रभाव पड़ना सम्मव है। यदि उक्स नीति की योजना प्रबातित विधियों के 
ड्वारा क्रियाविन्त नही की जा सकती तो उक्त योजना पर विधेयक का ध्रारूप तैयार किया 
जाता हैं। जब विधेयक का प्रारूप मन्त्रिमण्डल द्वारा स्वीकृत कर छिया जाता है तो 
उसको विधेयक के रूप में तेयार किया जाता है और फिर विधानमण्डल मे प्रस्तुत किया 
जाता हूँ। यह सारी प्रत्निया ससद्‌ में और राज्य के त्रिघानमण्डलों मे प्रायः समान है। 
“जिस विभाग से सम्बन्धित विधेयक होगा, उसी विभाग के मन्‍्त्री को विधेयक की पुरुः 
स्थापना करनी पड़ती है; और यह उसी का उत्तरदायित्व है कि उस विधेयक को विधान- 
मण्डल मे पास करावे किन्तु सम्बन्धित विभाग के सिविल सेवक विधानमण्डल में सदव 
अन्‍्त्री की सहायता के लिए खडे रहते हैं और जब कभी भन्त्री को जिस जानकारी की 
आवश्यकता होती हैं, वे तुरन्त अपने अध्यक्ष की तन-मन से सेवा करके उसको सफल 
बनाते है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विधेयक चाहे मन्त्री की ओर से प्रेरित भी किया 
गया हो, फिर भी किसी विधेयक के सम्बन्ध में सारी प्रारम्मिक अथवा सज्जात्मफ 
कारंबाई विभाग को और विश्येपकर विभाग के स्थायी सचिव को ही करनी पद्षती है। 
श्री एटली ने लिखा है कि “जब कोई नया मन्‍्त्री अपने पद पर पहुंचता है तो उसे ऐसा 
अनुमव होगा कि (विभागीय) सिविल सेवक मन्‍्त्री की नीति के विरद्ध हर प्रकार की 
आवपत्तियाँ उपस्थित करता है; किन्तु श्ने-श्ने: मन्‍्त्री जान छेता है कि सिविल सेवक 
केवल विरोध के लिए विरोध नही करता, बल्कि यह उसका कर्तव्य है कि मन्‍नी उस 
सीति के अनुसरण के सम्बन्ध में सारी कठिनाइयाँ समझ के, जिस पर वह चलना 
चाहत है ।'7 
रा न 
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उत्तरदायी भी नही है। चकि वे किसी दल-विश्ञेप से सम्वन्द नही होते, इसीलिए दलीय 
झासन-व्यवस्था में उनकी स्थिति का भाटी महत्व हैं। यह केवल उच्चस्तरीय सिविल 
सेवकों के कारण ही सम्भव होता है जो प्रश्मासनिक उत्तरदायित्व के बदलने पर अर्थात्‌ 
एक दल के शासन से दूसरे दल द्वारा दासन ग्रहण करने पर अथवा एक मन्‍्त्री से दूसरे 
मल्त्री द्वारा विभाग सम्मालने पर प्रश्मासन में कोई मडवडी आने नही पाती । हो सकता है 
कि नये भन्त्री के आ जाने से निर्देशन और संचालन में परिवर्तन हो जाए किल्तु विभाग 
का कार्य अवाध गति से चलता रहता हैं।”? सक्षेप में कहा जा सकता है. कि सिविल 
सेवक ही शासन-तन्त्र को चालित रखते हैं और सत्तारूढ दल द्वारा निर्धारित नीति को 
क्रियान्वित करते है, जिसकी उद्घोषणा महानिर्वाचन में की जाती हैं और जिसको ससद्‌ 
स्वीकार कर चुकती हू । इस प्रकार सिविल सेवक ही आने और जाने वाले मन्त्रिमण्डलों 
के बीच कडी का काम करते हैं और उन्ही में संसदीय शासन-प्रणाल्ली के सारे: सिद्धान्त 
और सारे व्यवहार निवास करते हैं जबकि मन्त्रिमण्डल आते भी रहते हैं और उसी प्रकार 
जाते भी रहते हैं। दलूगत राजनीतिक प्रदनों पर वे पूर्ण तटस्थ बने रहते है; और सरकार 
चाहे किसी भी राजनीतिक दल की हो, वे प्रत्येक सरकार की समान निष्ठा से सेवा करते 
है। सभी सिविल सेवक सत्तारूढ़ दल के प्रति और उसके कार्यक्रम के प्रति उस दछ के 
कार्यकाल में स्थायी निष्ठा और भब्नि रखते हैं; और वे इस बात से प्रभावित नही होते 
कि उनके तिजी विचार सत्तारूढ दठ की नीति से मेल खाते हैं अथवा नही । छॉड एटली 
का कथन हैं कि “जब कोई नया मल्त्री अपना पद सम्मालता है तो उसे इस बात का पूरा 
विद्वास रहता है कि वह अपने अधीन कर्मचारी-वर्ग की निष्ठा और नेकनीयती पर पूर्ण 
विश्वास कर सकता है; और जिस समय अपना पद त्याग कर अलग होता हैं उत्त समय 
भी शायद ही कोई मन्‍्त्री यह पहिचान सके कि उन अधीन सिविल सेवकों के व्यक्तियत 
राजनीतिक विचार क्या थे जिनके साथ उसने इतने दिनों तक निकट सम्पर्क में कार्य 
किया था।”? 

विभागों के कार्य (मणा०धंगाड रण ४० 00927४70)--मोटे तौर पर 
विमागो के मुलख्यतया चार छंत्य हैं। श्रथमतः, विमाग अपने प्रशासन के छिए सर्व- 
साधारण के प्रति उत्तरदायी' हैं। अ्रशासन घून्यावस्था मे प्रवत्तित नहीं हो सकता। 
चूंकि विभाग ऐसी नीतियो को क्रियान्वित करता हैँ जिनको न केवल सर्वेक्षाधारण ने, 
अपितु स्वयविधानमण्डल ने मी स्वीकार कर लिया है, अत: वे नीतियां ऐसी होनी 
चाहिएँ जिन्हें आसानी से समझाया जा सके। इसका यह अर्थ हुआ कि विभाग या 
प्रशासन सर्वलाघारण के प्रति मी उत्तरदायी है ओर विधानमण्डल् के प्रति भी। चूकि 
बह उत्तरदायित्व उन छोगों के द्वारा निभाया जाना है जो स्वयं प्रशासन के लिए भी 
उत्तरदायी है; अतः विभाग के लिए यह आवश्यक ही जाता है कि वह बपने अध्यक्ष 
अथवा मस्त्री को वह सारी सूचना और सारी,जानकारी दे दें, जिसके द्वारा मन्‍्धी विभाग 

मे ाकालाण 0 पक कगियात बात हि रीपागी5० 
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सूचना और सारा अनु मव उंडछ दें और वे सारी आपत्तियाँ और फठिनाइयाँ अपने मन्‍्त्री 
की सेवा मे प्रस्तुत कर दें जो उस नीति पर चलने के मार्ग मे बाधक हो सकती है; और 
इस दिशा में सिविछ्त सेवक को न तो डरते की जरूरत है और न किसी नीति के प्रति 
पक्षपात करने की ही आवश्यकता हैं। उसे इसको भी चिन्ता करने की आवश्यकता 
नही है कि उसके द्वारा मुझाई गई वैकल्पिक नीति पर भन्‍्त्री सहमत होगा अथवा नहों। 
किन्तु मन्‍्त्री के समक्ष तय्य प्रस्तुत करने मे सिविछ सेवक को पूरी-पूरी सावधानी बस्तनी 
चाहिए ; क्योंकि इस दिशा मे तनिक भी असावधानी होने से सारे विभाग की प्रतिष्ठा 
पर आ बनती है। थुराने तय्यों के सम्बन्ध मे प्रतिवेदन प्रस्तुत करने मे मी सिविछ सेवक 
को अत्यन्त बुद्धितत्ता और निष्पक्षता के साथ कार्य करना चाहिए ।”? इग्लैड मे ऐसा 
उदाहरण शायद ही मिलेगा, जबकि सिविल सेवकों ने अपने विभागों के अध्यक्ष अथवा 
मन्त्ियो द्वारा निर्धारित नीति की क्रियान्विति में अडंगा लगाया हो। 

जानपद सेवा या सिदिल' सेवा का संग्ठन (0स्‍8०४ंघथका0ा रण 00 एीशो' 
$0770०) ---जानपद या सिविल सेवा के सगठन के सिद्धान्त अत्यन्त सरल और स्पष्ट 
है। उक्त मिद्धान्त तीन हँ--एकीकृत सेवा; प्रतिस्पर्दी परीक्षाओं के आधार पर सेवा 
में प्रवेश; और समस्त सेवाओं का नीति-निर्धारण से सम्बद्ध वौद्धिक वर्ग, एवं लिपिक वर्ग 
के कार्यो से सम्बद्ध लिपिक वर्ग मे वर्गीकरण, तथा दोनो वर्गों के सिविल सेवको की दो 
विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर भर्ती ! दोनो प्रद्धर के कत्तंब्यो के 
निर्वहन के लिए और उनमे उचित सामजस्य छाने के लिए यह आवश्यक हैं कि जानपद 
या सिविल्‍रू सेवकों को दो भागों या वर्मो मे वर्गीकृत फिया जाए। तभी उत्तरदायी और 
प्रतिचारी नीति की क्रियान्विति हो सकती है। लिपिक वर्ग ऐसे कृत्य करता है जो था नो 
सामान्य यान्त्रिक प्रकार के काय्ये होते है अथवा ऐसे कार होते है जिनमे सुनिश्चित विनियमों, 
निर्णयों और व्यवहारो की विशिष्ट मामलो मे क्रियान्विति करनी पडती हैं। दूसरे प्रकार 
के कर्तव्यों अर्थात्‌ नीति-निर्धारण से सम्बन्धित बौद्धिक इृत्यों में वे सब कृत्य आते है 
जिनका सम्बन्ध नीति-निर्घारण से होता हैं अथवा जिनका सम्बन्ध प्रचलित प्रथाओं या 
प्रचलित विनियमों या निर्देशों मे परिवत्तंन करने से या झासन-सचालन और शासन के 
संगठन में परिवत्तन करने से होता हैं। 

(१) समस्त जानपद या सिविल सेवा मे प्रशासनिक सेवा ब्गे ही सचालक 
वर्ग है। ब्रिटिश प्रशासनिक सेवकों के सम्बन्ध मे डॉ० फाइनर ने कहा हैं कि “वे ही 
भन्त्री द्वारा निर्धारित नीति के सम्बन्ध में सारी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी है अर्थात्‌ 
सविधियों के आधार पर विनियम तैयार करते है, फिर नीति की घोषणा वे ही करते. 
हैं और अन्तश: सर्वसराधारण तक उस नीति की ज्ियान्विति के लिए भी वे ही उत्तरदायी 
है।” इग्लेड की ही तरह भारत मे भी प्रद्मासनिक सेवक वर्ग ही विभागीय नीति का 
निर्वारण करते है; और वे ही विभिन्न विमागो को नियन्त्रित और सचाल्ति करते हैं 





4. 48 चृष्ठास्वे वा उत्याएंगहुछ एकक।ए०८ (०एशफण्पशाई, एए- 34-]75. 
2... फल, मे, ; पफ० प्रफकाए भाषे फ्ब्नां०्छ जे 30वक्‍िला  एचाफाथा, 
२. 707. 


328 भारतीय गराराज्य का शासत 


आधुनिक संविधियाँ, प्राय विधि के रूपरेखा-मात्र प्रस्तुत करती हैं। विधात- 
मण्डल, सामान्य शब्दों में विधि का निर्माण करते हैं; और विमायो को अधिकार दे देते है 
कि वे उक्त विधियों के सम्बन्ध में विस्तृत विनियम बतावे और इस प्रकार उक्त विधियों 
की क्रियान्विति बारें। इस प्रकार जो तियम और विनियम बनाये जाते है उनका वही 
महत्त्व हैं जो विधि का। विभाग सम्मवतः विवेयक की तैयारी के साथ-प्ताथ विनियम 
और उप-अधिनियम भी तेयार करता हूं और ज्योही विधेयक विधि का रूप धारण फर 
लेता हैं, विभाग उन विनियमों और उप-अधिनियमों को उस रूप में निकाल देहा है 
जिस रूप में कि विधि विभाग उतके प्रारूप तैयार करता हूँ। नियमों एवं विनियमों 
के प्रयोग के सम्बन्ध में अथवा फिसी विशिष्ट विषय पर उनको लाये करने के सम्बन्ध 
में कार्यपालिका प्राय: अर्द्धं-स्पायिक सत्ता का स्वरूप धारण कर छेती हैं। सार्वजनिक 
सेवाओ के प्रशासन में अनैक प्रकार के ऐसे अवसर आते हैं, जिनमे अनेफ लोगों के कल्याण 
से सम्बन्धित मामलों में विभागों अथवा फर्यंपालिका को न्यायिक अथवा अर्द्धनन्यायिक 
कृत्य करने पड़ते हैं। सत्य यह हैं फि कहाँ तो पहले राज्य केवल निपेधात्मक प्रकार: 
के कृत्य ही किया करता था; और अब राज्य कल्याणकारी कार्य करने रूम गया हैं; 
» इस कारण अब यह आवश्यक हो गया है कि विधानमण्डल दो प्रकार के कृत्य करते है | 
विधानमण्डलो ने प्रथमत', प्रशासन अधवा विभागों को विनियम और उप-अधितियम 
बनाने की आज्ञा प्रदात की हैं और द्वितीयतः, प्रशात्षन को अधिफार दे दिया हैँ कि वे 
किन्ही विशिष्ट हाऊ॒ती मे विरोध और विवादों में अधिनिणंय दे दे। इस प्रकार के 
अधिनिरणंय, वास्तव में न्‍्यापिक निर्णय नही होते क्योंकि वे वैधिक अधिकारों के सम्बन्ध 
में निर्यय नहीं होते। फिर भी उक्त अधिनिरयंय, अत्यन्त महत्त्वपूर्ण साधन उपस्थित 
करते है, जिसके द्वारा कार्यप्रालिका अपनी नीति निर्धारित करती हैं और संसद दवाए 
प्रदत्त शक्तियों के द्वारा राष्ट्र करा म्विष्य निर्माण करती हैं । 
अन्तशः; विभाग ही नीति की क्रियान्विति करता हैँ। जब निर्धारित हो चुकने 
के वाद नीति ससद्‌ के समक्ष अस्तुत की जाती है और जब ससद्‌ भी उक्त तिर्षारित वीति 
को स्वीकृत कर चुकती है, तो फिर विभाग के स्थायी सिविल सेवकों की बारी आती है 
और यह उनका पुनीत फर्चव्य है कि वे उस नीति को निष्ठापुर्वक क्रियाम्वित करें, चाहे 
उक्त नीति, उस नीति से विरुद्ध हो जिसे उन्होते पतत्द किया था। सर बारेन फिशर 
(87 छद्घाएट॥ सकल) ने उन घिद्धान्तों का सही-सही निरूपण किया है जिन पर 
इग्लैण्ड के सिविल सेवक चलते है। उन सिद्धान्तों का उद्धरण यहां देवा उपादेय होगा; 
फिशर महोदय लिखते हैं---नीति को निर्धारित करना मन्त्रियों का कार्य है; और जहा 
नीति निर्धारित हो गई, वहा यह सिविल सेवक का असदिग्ध कर्तव्य हो जाता है कि बह 
ब्राणयण से उक्त नीति को क्रियान्वित कराने का प्रयत्व करे; और चाहे उनते विवि 
सेवक उस नीति से सन्तुष्ट हो या न हो, उसे समान सदिच्छा के साथ ही उस नीति पद 
चलता चाहिए। यह सर्वेमान्य सिद्धान्त हैं और इसं पर कभी दो मत नहीं हों सफते। 
साथ ही सिंविल सेवकों का यह कर्तव्य मी हैं कि जिस समय नीति के सम्बन्ध मे निर्णय 
हो रहा हो, उस समय वे अपने विभागीय अध्यक्षों अथवा मच्वियों के समक्ष बह बारी 
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सेवाओं का वर्भोकरण (ए9डउ्ंगि्कप्नंत ० 86797003) “-संघात्मक शासन- 
व्यवस्था वाले देझों मे प्रायः केद्वीय या राष्ट्रीय सरकार तथा एकको अथवा राज्यों को 
सरकारें अछग-अछूग अपनी-अपनी सेवाएँ सगठित करती है जो दोनो प्रकार की सरकारों 
के क्षेत्राधिकार में आने वाले विपयों का प्रशासन करती है। भारत में भी दोनो प्रकार 
के सेवकों के वर्ग अलग-अछूग है, अर्थात्‌ केन्द्रीय या अखिल भारतीय सेवाएँ और राज्य 
की सेवाएँ केन्द्रीय अथवा अखिल भारतीय सेवक ऐसे विपयो का प्रदासन करते है जो 
राष्ट्रीय सूची के विपय है, जैसे विदेशी मामले, प्रतिरक्षा, आयकर, सीमाशुल्क, डाक 
और तार विभाग आदि; और उपर्युक्त विभागों के सेवक पूरी तरह संघीय सरकार 
के सेवक माने जाते है। और राज्यो के अधिकारु-्षेत्र मे निम्न प्रकार के विषय आते 
हैं, जैसे भूमि कर था भूमि राजस्व, कृषि, तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुचिकित्सा आदि; 
जिनका प्रशासन राज्यों की सेवाओं द्वारा किया जाता हैं और इनके अधिकारी वर्ग राज्यों 
की सरकारो के अधीन होते है। सेवाओ के इन दो वर्गों के अतिरिक्त स विधान ने एक 
अन्य अखिल भारतीय सेवा वर्ग की व्यवस्था की हैं जो एक प्रकार का सेवीवर्भ सगठन 
है। इस प्रकार का सेवीवर्ग संगठन और किसी सघात्मक शासन-व्यवस्था वाले देश में 
नही मिलेगा, केवल पाकिस्तान में अवश्य हैं। अखिल भारतीय सेवाएँ समान रूप से 
संघीय सरकार भरौर राज्य की सरकारों से संबद्ध रहती है ओर “इन अखिल भारतीय 
सेवको को किसी भी समय राज्यों की सेवाओ में भी गाया जा सकता है और संघ की 
सेवाओं में भी लगाया जा सकता है; तथापि उपर्युक्त अखिल भारतीय सेवक पुरी 
परह न तो संघ के अधीन है और न राज्यों के ।” सविधान मे भारत प्रशासन सेवा (4.42.5 ) 
और भारत आरक्षी सेवा ([.2.3.)को ससद्‌ द्वारा सजित सेवा समझा है ।? किन्तु यह भी 
उपवन्धित किया गया हैं कि अन्य सेवाओ को संसद्‌ यदि चाहे तो अखिल भारतीय सेवाएँ 
घोषित कर सकती है, वशर्तें कि राज्य सभा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों 
की दो-तिहाई से अन्यून संस्या द्वारा समथित संकल्प द्वारा घोषित कर दे कि राष्ट्र-हिति 
में ऐसा करना इष्टकर है ।१ डॉ० अम्बेदकर ने उन कारणो पर प्रकाश डालते हुए संविधान 
सभा में कहा था जिनके प्राधार पर अखिल भारतीय प्रशासन सेवाओं के उपबन्ध की 
आवश्यकता झा पड़ी थी। उन्होने कहा था--/किसी भी संघात्मक शासन-व्यवस्था वासे 
देश में दो प्रकार की शासन-व्यवस्थाएं रहती हैं ग्रौर फलस्वरूप प्रत्येक सघ में दो प्रकार 
की सेवाएँ भी आवश्यकतः होती ही है; जिनमें से एक ग्रखिल संघीय सिविल सेवा होती 
है भर दूसरी राज्य सिविल सेवा। भारतीय सघ भी अन्य मंघों के समान दुहरी गासन- 
नयवस्था वाला सघ है और इसीलिए इस देश मे दो प्रकार की सेवाएँ होगी; डिन्‍्नु एक 
'हित्त्वपूर्ण अन्तर होगा । ऐसा स्वीकार किया जाता है कि प्रत्येक देश की शासन-वब्यवस्या 
. अछ ऐसे महत्त्वपूर्ण पद अ्रवश्य होते दै जिनको उच्च प्रयासनिक स्वर की दृष्टि से 
अत्यधिक महत्त्व दिया जाता है क९००४०९००६४९४९%०६०९०३४*०%०० । इसमें कोई संदेह नही है हि 
प्रशासन की कुशलता इन्ही मामिक महत्त्व के सिविल सेवकों की कार्यक्रुमलता पर निर्भर 
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की क्रियान्विति आदि, आदि। इस प्रकार इन प्रशासकों को प्रशासन की प्रायः अत्येक 
शात्षा में प्रशासनिक अनुभव प्राप्त हो जाता है। सेवा की ऐसी व्यवस्था के दो निश्चित 
लाभ हैं। मैकॉले और जॉबट के अनुसार, वौद्धिक क्रिया-कलापों को सम्पन्न करने 
के लिए विश्विष्ट प्रशिक्षण प्राप्त करने की अपेक्षा यह अच्छी योग्यत्ता का आधार है, 
और जो प्रशासक इस प्रकार के प्रशिक्षण में सफलता प्राप्त कर छेगा, उसमे श्रेप्ठ 
चारित्रिक गुणो का विकास अवश्य द्वोगा। द्वितीयत., इस प्रकार के प्रशिक्षण-प्राप्त 
अशासकों का दृष्टिकोण उदार बनेगा। 


भारतीय प्रशासनिक सेवा (3,3.8 ) की भर्ती के लिए ऊँचे दरजे की लियित 
प्रतियोगी परीक्षा में बैठना आवश्यक है। लिखित प्रतियोगी परीक्षा मैं कुछ अनिवार्य 
प्रश्न-पक्ष होते हैं और कुछ वैकल्पिक प्रश्न-पत्र भी होते है, किन्तु वैकल्पिक प्रश्ल-पत्तों 
के विपय इस प्रकार रखे जाते हैं कि प्रत्येक परीक्षार्थी को कुछ ऐसे विप्य भी ग्रावश्यकतः 
इस प्रतियोगी परीक्षा के लिए तैयार करने पडते है, जिन्हें सम्भवत. उसमे विश्वविद्यालय 
में न पढ़ा हो। लिखित प्रतियोगी परीक्षा के उपरान्त कुछ प्रत्याशियों को व्यवितत्व की 
कठोर परीक्षा से भी गुजरना पड़ता है। किन्तु इष्टरव्यू के लिए किसी प्रत्याशी को 
तभी बुलाया जाता है, जवकि अ्रनिवार्य और घैकपिल्क पत्तों मे उसने कुछ निश्चित प्रतिशत 
प्रक प्राप्त कर लिये हों । व्येक्तित्व को परीक्षा के लिए भी कुछ निश्चित प्रक प्राप्त करना 
प्रावश्यक माना जाता है। यदि कोई प्रत्याशी लिखित परीक्षाओं में कितने भी प्रधिफ 
प्रंक प्राप्त कर छे; किन्तु यदि वह व्यक्तित्व की परीक्षा में ्रावश्यक ग्रक प्राप्त नहीं कर 
पाता, तो उसे प्रशासनिक सेवा के लिए नही लिया जा सकता। श्री एस» बी० वापत 
ने लिखा है कि “भर्ती की इस प्रणाली के अनुसार यह विश्चित है कि केवल ऐसे ही 
नवयुवक भारतीय प्रशासन सेवा मे प्रवेश करेगे जो न केवल उच्च बीद्धिक एवं पुस्तकीय 
जान से सज्जित होगे वल्कि जिनमें ऐसे उच्च चारित्रिक भौर वैयवितक गृण भी होगे- जैसे 
दृरूशिता, विचारों और पग्रभिव्यक्ति सम्बन्धी स्पप्टता, ईमानदारी, प्रात्मविश्वास, 
प्रात्मनिर्भरता, उदार दृष्टिकोण, नैतिक और सामाजिक मूल्यों का बोध प्रादि--विनका 
किसी लोकतन्त्वात्मक कल्याणकारी राज्य के उत्तरदायी प्र्यामनिक प्रधिकारियों में 
होता अतीव पग्रावश्यक है।”” 

आज प्रशासन को सबसे भ्रधिक नेतृत्व की आवश्यकता है, ऐसे नेतृत्व वी जो 
सम्पूर्ण टीम को उत्साहित कर सके । मौसिक परीक्षाग्रों में इस प्रकार के शूपो की जाच 
हो सकती है 

संघ था राज्य की सेवा करने वाले व्यक्ष्तियों को भर्तो तथा सेवा फो पर्तें 
पिल्क्प्रोग्राल्या छत 0एण्रक्‍ापं0ताड गण इिलएाल्‍ए जी सिलाजणघर,. जप वाह ॥० 
एग्राए्म 07 8 89(० )--१६३३-३४ के भारतीय सादिधानिक सुधारों क्यो परीक्षा 
करने वाली सयुक्‍त प्रवर समिति में लिखा हैं कि “किसी शासन-ब्यवस्था में उत्तरदायी 
७७-७८ ज> 


4. पाए फ्रांगगहु जी (0. परवाजा -(फापगात्रवनारि 6 फटा) ७-० 
फिपाका उएपयावों छा एप्छस्‍० 29ग्रांगरांपक्नाजा, -ैतूों-रंफ्ार, 495उ. 


दा (083 भारत्सीय अशासन स्रेवा (पक ख्वाब अैधधयाधांडध (०8 
०००००)... इस० वी० वापतत ने त्रिद्य है कि “भारतीय अशासनिक सेका का 
नियन्तण और मवन्‍्ध एक संयुक्त अर गहकारी काये है।'४ इस सैवा का संगठत इस 
धार पर क्रिया जाता है कि प्रत्येक पज्य के लिए कई-कई वर्यों के अखिल भारतीय 
अशासनिक सेवक (7.4.8.) रहे। इस सेवा के लिए केंद्रीय सरकार अतियोगी एवं 
मत्तिस्पद्धी परीक्षा के आधार पर योग्यत्तम व्यक्तियों का पयन करती है और ये 
परीक्षाएं संघीय चोक सेवा आयोग संगठित करता है। इन परीक्षाओं के आ्राधार पर 
. अ्रधिकारी चुने जाते है उन्हे विधिक्ष राज्यों के विशिन्न सैवगों (040०७) के लिए 
नियुक्त कर दिया जाता है। अत्येक' संवर्ग के लिए इतने अफसर या सेवक नियुक्त 

मे ताकि सेवकों को 


के अशासन का भी पूरे ज्ञान और अनुभव होता है । आर उसी प्रकार राज्यों के पक 
उच्च ऐसे बेन पर अनुभवी सेवक रहते है जिन्हे केन्द्रीय परकार की नीतियों भौर 
काम क्रम का बैरपूरा अनुभव होता है । 
भारतीय सैदा की एक अन्य विशेषता भी है। वह वहुद्देश्यीय 
सैका वर्ग है जिसमे पैभी प्रकार के प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। उनसे आशा की 
गाती है कि के समय-समय पर विश्रिन्न इत्यों और विभिन्न कर्तव्यों के पढें पर सग्राए 
जा सकते हैं। थआ पड़ने वर उन्हें शान्ति और व्यवस्था स्थापित करने के 
लिए लगाया जा सकता है; कभी उन्हें राजस्वों के करने के कार्य में तगाया 
जा सकता है; या ध्यापार, वाणिज्य अथवा ज्योय के विनियमन के लिए श्रयुक्त किया पा 
पैकता है; और यदि आवश्यकता आ पड़े नो उन्‍हें यज्य के ऐसे कल्यापक्रारों कतत॑व्यों 
में भी लगाया जा पैक है, जैसे स्रिल्ला, स्वास्थ्य, श्रम अथवा विकास योजनायों की 
कियान्वित्ि अथवा कृषि और गण५-२ न वर इनविमांष से सम्बन्धित विकास और विस्तार योजनामं 


3. चपप्च वपवकयड ०6 4929 वताबा सवियांपराडपदा का क्रयायं-. 
९।१ ख्वाब चणफ्रय शज्छा >वेध्याधां॥(ध०क, पथ्पे-एछा०, 53, # 439, 
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कारंवाई के खिलाफ कारण दिखाने का युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो। परल्तु 
यह खण्ड वहाँ लागू न होगा-- 

(क) जहाँ कोई व्यक्ति ऐसे झराचार के ग्राधार पर पदच्युत किया गया या 
नि या पंक्तिच्युत किया गया है जिसके लिए दण्ड-दोपारोप पर वह सिद्धदोप 
हुआ है; 

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या पद से हटाने या पक्तिच्युत 
करने की शक्ति रखने वाले किसी प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि किसी कारण 
से, जो उस प्राधिकारी द्वारा लेखबद्ध किया जाएगा, यह युक्तियुक्त रूप में व्यवहायें 
नही है कि उस व्यक्ति को कारण दिखाने का ग्रवसर दिया जाए; ग्रथवा 

सा (ग) जहाँ यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल का समाधान हो जाता है कि 
ज्य की सुरक्षा के हित में यह इष्टकर नही है कि उस व्यक्ति को ऐसा श्रवसर दिया 
जाए! 

यदि कोई प्रश्न पैदा होता है कि क्‍या उपयुक्त किसी सेवक को कारण दिखाने 
की अवसर देना युक्तियुक्त रूप में व्यवहा्य है या नही, तो ऐसे व्यक्षित को यथास्थिति 
'दच्युत करने या पद से हटाने श्रथवा उसे पक्ततिच्युत करने की शक्ति वाले प्राधिकारी 
का उस पर विनिश्चय अन्तिम होगा ।! ऐसे विनिश्चय के ऊपर कोई न्यायालय झ्रापत्ति 
नहीं कर सकता । 

जिन व्यक्तियों को भारत मन्त्र ने भारतीय सिविल सविस के लिए नियुक्त 
किया था, उन्हें वही सुविधाएँ मिलती रहेगी जो सविधान प्रारम्भ होने के पूर्व 
मिलती थी। 


लोक॑ सेवा आयोग 
(एएणा३॥० 867घ70० 0०ग्राफफं5०॥ ) 

संघ ओर राज्य के लिए लोक सेवा आयोग (?पणा० 80९०० एणाशा3- 
अंग 0 पा० एश्ांगा बाग व07 07० 8000/०)--सविधान ने संघ के लिए एक 
संघीय लोक सेवा श्रायोग की तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक राज्य लोक मेवा 
धायोग की व्यवस्था की है। किन्तु यदि दो या दो से अधिक राज्यों के विधानमण्डल 
सैंकत्पों द्वारा विनिश्चय करें कि उन यज्यों के समूह के लिए केवल एक ही लोक सेवा 
पायोग होगा, तो ससद्‌ उन राज्यो या राज्यो के समूह के लिए भ्रथवा उनकी झावश्यक- 
ताओों की पूर्ति के लिए संयुक्त आयोग का उपवन्ध कर सकेगी। यदि किसी राज्य का 
प्रज्यपाल संघ के लोक सेवा झायोग से ऐसा करने की प्रार्थना करे, तो राष्ट्रपति के 


/+++-+++७--- 
. अनुच्छेद ३११ 
2. अनुच्छेद ३११ (३) 
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लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना या निलम्बित किया जाना 
(पिध्यावा ब्ाव डिफडथाओंग ०१७ ल्तफ ० एफ 8करंत७ एग्राम्रांडडणा) 
“लोक सेवा आयोग का सभापति या अन्य कोई सदस्य अपने पद से केवल 
राष्ट्रपति द्वारा कदाचार के ग्राधार पर दिए गए उस आदेश पर ही हटाया जा 
सेकेता है, जो कि उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति द्वारा पृच्छा किए जाने पर उस न्यायालय 
दारा की गई जाँच पर उस न्यायालय द्वारा किए गए इस प्रतिवेदन के परचातू, कि 
यधास्थिति सभापति या ऐसे किसी सदस्य को, ऐसे किसी श्राधार पर हटा दिया जाए, 
दिया गया है !! आयोग के सभापति या प्रन्य किसी सदस्य को जिसके सम्बन्ध में उच्चतम 
'ायात्नय से पृच्छा की गई है, राष्ट्रपति, यदि वह संघ आयोग या सयुक्‍त ग्रायोग है, या 
, “यपाल यदि वह राज्य आयोग है, उसको पद से तव तक के लिए निलम्बित कर सकता 
हैं जब तक कि ऐसी पृच्छा की गई बात पर उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन के मिलने 
॥र राष्ट्रपति अपना श्रादेश ने दे किन्तु राष्ट्रपति अपने आदेश द्वार किसी लोक 
सैवा झायोग के सभापति या सदस्य को अ्रपने पद से हटा सकता है यदि किसी आयोग 
का सभापति या सदस्य: “*- 

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाता है; अथवा 

(जख) अपनी पदावधि में अपने पद के कर्तव्यों से बाहर कोई वैतनिक नौकरी 
करता है; श्रथवा 

(ग) राष्ट्रपति की राय में मानसिव या शारीरिक दौर्वेल्य के कारण अपने 
पद पर बने रहने के प्रयोग्य है।* 

यदि लोक सेवा आयोग का सभापति या प्रम्य कोई सदस्य भारत सरकार के 
या राज्य की सरकार द्वारा, या शोर से, की गई क्सी सविदा या करार में, निगमित 
पमवाय (7०००७००४४०० ००एफथाए) का सदस्य होने के अतिरिक्त अन्य किसी 
मगर से भी हित सम्बद्ध है या हो जाता है अथवा किनी प्रकार से उसके किसी छाम 
+ अथवा तदुलप्न किप्ती फायदे या उपलब्धि में भाग लेता है तो वह क॒शचार का अपराधी 
माना जाएगा ।४ 

3३५ के भारत सरकार अधिनियम में छोक़ सेवा आयोग के सदस्यों को 
अपने पदों से हटाने के सम्बन्ध में अथवा उन्हें मिलम्बित करने के सम्बन्ध में कोई 

नही था। इस सम्बन्ध में सारी बातें उन नियमों के आधार पर निर्गीत होती थी जिन्हें 

“बर्नरजनरछ या गवर्नर ययास्थिति केद्रीय लोक सेवा आयोग या प्रान्तीय छोक सेवा 
_ तय के लिए स्वविवेक के आधार पर विनियमित करता था।* सवियान का अनुच्छेद 
३१७ राष्ट्रपति को अधिकार प्रदान बारता है कि केवल वही किसी छोफ सेवा आयोग 
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..... ($) मारत-सरकार या कियी राज्य की सरकार के अधीन असैनिक हैसियत 
से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन दिए जाने के लिए 
क्रिप्री दावे पर तथा ऐसी दी जाने वाली राशि क्या हो; इस प्रश्न पर,--परामर् किया 
जाएगा, तथा इस प्रकार उनसे पृच्छा किए हुए किसी विपय पर तथा किसी अन्य विपय 
पर, जिस पर ययात्यिति राष्ट्रपति या राज्यपाल उनसे पृच्छा करे, परामर्थ देने का लोक 
सेवा भायोग का कत्तंब्य होगा। 
इस प्रकार यह स्पप्ट है कि सामान्यत छोा सेवा आयोग से उन सभी विषयो 
पर अवश्य परामर्श माँगा जायगा जितका सम्बन्ध असनिक पदों पर भर्ती या उस सम्बन्ध 
628 किये जाने वाले सिद्धान्तों से होगा; या जिनका सम्बन्ध अम्यथियों की 
दोप्नति, बदली आदि से होगा?; या जिनका सम्बन्ध अभ्यर्थियों की उपयुक्तता से होगा; 
था जिनका सम्बन्ध असेनिका सेवकों वर प्रमाव डालने वाली अनुझासनात्मक कारंबाइयों 
से होगा; था जिनका सम्बन्ध ऐसे दावों से होगा जो असैनिक सेवकों ने किन्ही विधि 
कार्रवाइयों में अपनी प्रतिरक्षा के ऊपर किए गए खर्चे के दावे के रूप में किया हो; या 
जिनका सम्बन्ध किसी अथीन असैनिक द्वैसियत से सेवा करते समय किसी व्यक्ति को 
हुई क्षति के बारे में निवृत्ति वेतन की राभि के निश्चय करने से हो ! किन्तु साथ ही 
सविधान ने राष्ट्रपति और राज्यपालो को अधिकार दिया है कि वे कुछ विषयो पर ऐसे 
विनियम बना सकेंगे और निर्धारित कर सकेगे कि रूतिपय विश्विप्ट परिस्थितियों मे 
लोक सेवा आयोगों से परामर्श छेता आवश्यक भी नही होगा । उदाहरणार्थ इस सम्बन्ध 
में लोक सेवा आयोग से परामझ् माँगना आवश्यक नही है कि पिछडे वर्गों, अनुसूचित 
जातियों और अनुसूचित आदिम जातियो के लिए कितने पद या स्थान सुरक्षित रखे जाएँ ।९ 
संविधान उपवन्धित करता है कि जिन विपयो पर वयास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल 
विनियम के द्वारा आदेश करे कि लोक सेवा आयोग का परामझश लेना आवश्यक नही है; 
वहा ऐसे सब विनियम उनके बनाए जाने के पश्चात्‌ यथासम्भव क्षीक्र यथास्थिति 
सम्बन्धित विधानमण्डल के समक्ष रख जाएँ. तथा ऐसे सव विनियम संसद्‌ या राज्य के 
विधान मण्डल की स्वीकृति के विपय होगे ॥९ 
ससद्‌ के अधिनियम के द्वारा सघ छोक सेवा आयोग के इत्यो का विस्तार हो 
सकता है; और उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का भी विस्तार राज्य के 
विधानमण्डल द्वारा पारित अधिनियम के आधार पर हो सकता है।* 
आयोगों के सदस्यों की स्वतन्त्रता के लिए गारण्टियां ((फप्रशाशा?०8 0 
80०00 वृच्रत०कुध्यातल्ा०० ता जैक ० 0०णणांध्अंग७) ---आयोगो के सदस्य 


अपने कर्तव्य पालन में स्वतस्त्रता का उपभोग कर सके, इसके लिए संविधान ने निम्न- 
छिखित गार्सण्टिया दी है :-- 
फ्फ्जजफजमु जन 
* अनुच्छेद ३२० 
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का परामर्श मानना राष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए नितान्त आवश्यक ही नहीं है । 
वास्तविक नियुक्तियां संघ में राष्ट्रपति के रा और राज्यों मे राज्यपाल के द्वारा की 
जाती हैं। किन्तु संविधान ने उपबन्धित किया है कि सघ आयोग प्रतिवर्ष राष्ट्रपति 
को सालमर के अपने कृत्यों का विवरण प्रस्तुत करे और प्रतिवेदन निवेदित करे । 
उपर्युक्त विवरण ग्रथवा प्रतिवेदन के प्राप्त होने पर राष्ट्रपति उक्त प्रतिवेदन की 
प्रतिलिपि केद्वीय विधानमण्डल के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है; और प्रतिवेदन 
के साथ एक ज्ञापन भी नत्थी कराता है जिसमें उन मामलों का पूरा विवरण रहता है 
जिन पर राष्ट्रपति ने संघीय लोक सेवा श्रायोग की सिफारिशों को स्वीकार नही किया; 
प्र पुनः उक्त सिफारिशों को स्वीकार न करने के कारणों पर भी प्रकाश डाला जाता 
है ।! उसी प्रकार राज्य आयोग का भी कत्तंव्य है कि राज्य के राज्यपाल के समक्ष 
श्रायोग द्वारा किए गए काम के बारे में प्रतिवर्ष प्रतिवेदन दे; तथा ऐसे प्रतिविदेन के 
मिलने पर राज्यपाल उन मामलों के वारे मे यदि कोई हो, जिनमे आयोग का पर्यमर्श 
स्वीकार नही किया गया हैं, ऐसी भ्रस्वीकृति के लिए कारणो को स्पष्ट करने वाले ज्ञापन 
के सहित उस प्रतिवेदन की प्रतिलिपि राज्य के विधानमण्डल के समक्ष रखवाएगा |”? 
इस प्रकार, यह स्पप्ट है भारतीय संविधान की भावना यही है कि संघ 
और राज्यों की व्यवस्थापिकाएँ शासन के निर्णयो की परीक्षा करे। वास्तव में सविधान 
ने नियुक्तियों के सम्बन्ध में श्रन्तिम शक्ति एक प्रकार से विधानमण्डलो को दी है। 
जैसा कि श्री एस० वी० वापत (89 8. 8. 8५9०6) ने लिखा है, “सविधान का 
उपयूक्त उपबन्ध निश्चित कर देता है कि नियुक्तियों के सम्बन्ध में लोक सेवा श्रायोग 
से परामर्श करना आवश्यक है श्रौर लोक सेवा आ्रायोग का परामर्श सामान्यत. मानता 
ही होगा; और शासन केवल कुछ ऐसे मामलों में झ्रायोग का परामर्श श्रस्थीकृत कर 
सकता है; जहाँ कोई गम्भीर सिद्धान्त ग्न्तत्नंस्त है और जहाँ शासन अपने निर्णय का 
ओचित्य विधानमण्डल के समक्ष सिद्ध करने की हिम्मत रखता हो //४ भारतीय सघ 
सरकार प्रतिवर्ष लगभग छः हजार मामलों पर सघ लोक सेवा आयोग का परामर्श 
माँगती है; और जिन मामलों पर सध सरकार ने आयोग की सिफारि शो को नही माना, 
चे प्रायः नगण्य हैं। नीचे की तालिका से यह तथ्य स्पष्ट हो जाएगा । 
वर्ष ऐसे कुल मामले जिन पर झ्रायोग की सिफारिश 
को स्वीकार नहीं किया गया। 
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अध्याय १३ 
राजनीतिक दल 
(70॥77004॥, ए&४7प४३8) 


राजनीतिक दल और लोकतंत्र (?०घ८व फ़ुशाधं४8 शत 700900/479 )-- 
लोकतन्त्र की सफल क्रियान्विति के लिए राजनीतिक दलों का होना अत्यन्त श्रावश्यक 
है, क्योकि बिना राजनीतिक दलों के लोकतन्त्न अधिनायकवाद का स्वरूप धारण कर 
छेता है। मैकआइवर ()४००४००) ने लिखा है, “विना राजनीतिक दलो के न तो 
सम्यक्‌ नीति निर्धारित की जा सकती है, न साविधानिक झ्राधार पर विधानमण्डलों के 
लिए निर्वाचनो की उचित व्यवस्था की जा सकती है, श्र न बिना राजनीतिक दलों 
के ऐसी भान्‍्य राजनीतिक संस्थाओं और निकायो की स्थापना की जा सकती है जिनके 
द्वारा दल सत्ता और अधिकार प्राप्त करते है।”! जो लोग राजनीतिक दलों के बढ़ते हुए 
प्रभाव भ्रौर उसकी स्थिति से चिढते है, वे वास्तव में लोकतन्त्र की क्रियान्विति से 
अनभिज्ञ हैं। लॉबेल (7,०७०) ने ठीक ही कहा था कि “किसी बडे देश मे सर्वसाधारण 
के शासन की कल्पना कोरी मनगढ़न्त कल्पना-मात्र है वयोकि जहाँ कही व्यापक भर विस्तृत 
मताधिकार, है, वहाँ दलो की उपस्थिति अनिवाये है और निस्सम्देह शासन का नियन्त्रण 
उस दल के हाथों में रहेगा जिसका बहुमत होगा ञ्र्थात्‌ जिसके पक्ष में सर्वत्ाधारण का 
. बहुमत होगा ।” दलीय संगठन के विना झ गड़े टण्टे बढ़ेगे श्रीर लोग या वर्ग अपने-अपने 
कप्टो के निवारणार्थ सीधे सरकार के पास पहुँचने का प्रयत्न करेगे । राजनीतिक दल 
केवल शासन को प्रभावित या उसका केवल समर्थन-मात्न नही करते । वास्तव में राजनीतिक 
दल केवल शासन का निर्माण करते है शऔर वे ही शासन चलाते हैं। राजनीतिक दलों का 
मुख्य का तो यह है कि वे निर्वाचको को प्रभावित करते है, फिर चुनाव जीतते है प्रौर 
फिर वे अपने चुनाव घोषणा-पत्न मे घोषित कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से 
शासन का निर्माण करते है । राजनीतिक दल एक सगठित इकाई है जिसकी प्रेरणा पर 
समान विचारधारा के लोग एक निश्चित कार्यक्रम पर चलते हैं प्रोर -सकी क्रियान्विति 
के लिए सम्मिलित प्रयास करते है। इस प्रकार राजनीतिक दल सर्वसाधारण के समक्ष 
एक निश्चित व्यवस्था और कार्यक्रम उपस्थित करके श्रौर नीति-सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण 
प्रश्यो पर सर्वसाघारण का अनुमोदन प्राप्त करके अव्यवस्था में व्यवस्था पोर 
क्रम का सचार करते है। राजनीतिक दल ही निर्वाचनों का सयोजन करते हैं, प्रौर ये 
निर्वाचनों में विजय लाभ करने का प्रयत्न करते है। निर्वाचन में कोई दल तभी विजयी 
हो सकता है जबकि उसके कार्यक्रम को सर्वमाधारण का समर्थन प्राप्त हो। निर्याचन 
जीतने के लिए निर्वाचको को प्रशिक्षित करना झावश्यक होता है भोर इस प्रगार 
जनमत को विशेष दिशा में प्रभावित करना झावश्यक है। प्रत्येक राजनीतिक दल मपने 
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ग्रष्ूत भोर पिछड़े वर्गों के लोग भी ये। ऐसे वेमेल (॥९४०:४०४०॥०००५) संगठन के 
लिए यह सम्भव नहीं था कि वह किसी निश्चित सामाजिक या ग्राथिक कार्यक्रम को 
प्रपने हाथों में लेता, क्योंकि ऐसा करने में भय था कि “कांग्रेस को दो मोचों भर्थात्‌ 
साश्नाज्यवाद के विरुद्ध और आन्तरिक या सामाजिक विद्रोह के विरुद्ध लड़ना पद्टता, 
प्रौर सम्भवतः कोई अ्रनुभवी सेनानी इस स्थिति के लिए तैयार न होता ।”/ उस समय 
(ता भ्रनुभव किया जाता था कि कांग्रेस का समर्थन ही देश-प्रेम था और कांग्रेस का विरोध 
ही देशद्रोह या विदेशियों की चापलूसी (६००१४४४० ) थी। १० जवाहरलान नेहरू 
ने ठीक कहा था कि भारत में केवल दो दल है, एक दल उन देशप्रेमियों का है जो देश के 
दीवाने हैं, जो देश की आजादी के दीवाने हैं श्रौर दूसरा दल उन लोगों का है जो ग्रिटिग 
प्राश्नाज्यवाद का समर्थन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब कांग्रेस एक राजनीतिक दल के 
हैप में काय॑ कर रही थी, उस समय भी “उसने देश की स्वतस्वता के ध्येय से मुय्य नहों 
मोड़ा और कांग्रेस ठीक ही दावा करती थी कि वहीं देश के सभी वर्गों ग्रौर सभी जातियों 
की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था थी।'* 
काँग्रेस के विपरीत ग्रखिल भारतीय मुस्लिम लीग एक साम्प्रदाथिक दल था 
प्रौर उसको राजनीतिक दल कहना उचित नहीं होगा। लौग की सदस्यता कयत मुसल- 
मानों तक ही सीमित थी भ्रौर १६०६ में इसकी स्थापना के पीछे दो मुद्य उद्ेग्प थ-- 
(१) भारतीय मुसलमानों मे ब्रिटिश शासन के प्रति वफादारी की भावना भरी जाए 
प्रौर यदि मुसलमानों के हृदय में त्रिटिय शासन के किसी कृत्य के विस्द्ध बिरोग भाव 
हो तो उसे शमन करना; झौर (२) सम्यक्‌ प्रपितु प्रधिक प्रतिनिधित्य प्राप्त करके 
मुसलमानों के राजनीतिक हितो का सरक्षण करना ।* ढिन्तु उन्ही दिनो पुछ ऐसे वागघ ६ 
उपस्थित हो गए जिनकी वजह से मुस्लिम लीग के दृष्टिफोण मे भारी परिवर्सत 2ो गया 
भौर १६१३ में लोग का संविधान इस प्रकार सशोधित किया गया कि सीग का प्राइस 
भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन की स्थापना बन गया झ्लौर भारत मो स्ववस्थता के 
पद की प्राप्ति के लिए राष्ट्रीय एकवा पर बल दिया गया। १६३६ का सखबऊ 
समझ्ौता वास्तव में राष्ट्रवादी मुसलमानों की विजय थी। मुस्लिम सोय ने पपने १६१६ 
के प्धिवेशन में भारत के लिए ग्रात्मनिर्णय की माग की प्रौर १६२० में तो सोग ने धन 
ह ग्रसहयोग भ्रान्दोल़त का समर्थन किया । इसके बाद १६३० में लीग में पृद पद गई 
जिसके फलस्वरूप उसी वर्ष उसके दो झलयर-प्रतग प्रधिवेगन (4॥4 
मिया मुहम्मद ८फ्री के सभापतित्व में लाहौर में हुए मोर दुसरा प्रधि। 
पार के सभापतित्व में कलकत्ता में हुम्ना । मिया घर्फ ने 
_पय सविधि भायोग के साथ सहयोग करे डिम्तु दूसरे 
.. 4 ॥ चक्र चत्प्मावं ली एजाफ $५-मछ ७६ चे४० 49:५५ 
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... 3. मुश्निम सोग मे में परि्वेत साने वाले मुस्द गाएरा हिस्तई से ध ढ़ 
पे: दर्को था सुर के प्रति यूरोधोय देशों या हृष्टियोस्ए, हुर्री पोर राग्स के राय 
प्रान्शेसन घोर १६१३ में बंगाल-विमाजन रहू डिया खान गन 
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समाचार-पक्नों, भाषण मंचो और अन्य प्रचार साधनों के द्वारा जनमत को प्रभावित करने 
का प्रयत्न करता है। 
इसलिए, लोकतन्त्न में राजनीतिक दलो की दो कारणों से प्रावश्यकता रहती 
है। प्रथत, राजनीतिक दल ही वे साधन प्रस्तुत करते हैं जिनके द्वारा सर्वस्ाधारण 
को अपने देश के शासक नियुक्त करने का झवसर हाथ ग्राता है। द्ितीयतः, राजनीतिक 
दल ही तांग्ररिकों को वैकल्पिक नीतियों ओर कार्यक्रमों में निहित बतरों से सावधान 
करते है। राजनीतिक दल अपने-अवने प्रोग्राम को सर्वसाधारण के समक्ष प्रस्तुत करते 
हैं ओर उस प्रोग्राम को क्रियान्वित करने वाले श्रपने प्रतिनिधियों का नाम निर्वाचक- 
गण के समक्ष उनकी पसन्द के लिए उपस्थित करते हैं । इस प्रकार तिर्वाचक-वृन्द स्वयं 
निर्णय करते है कि वे किस प्रकार की सरकार का निर्माण करे; सक्षेत्र पे, “राजनीतिक 
दल ही सर्वसाधारण की अध्यक्त और प्रस्पृष्ट इच्छायी वो मर्त स्वरूप प्रदात करते है।” 
लॉकल के शब्दों *, राजनीतिक दल विचारों के आदान-प्रदान करने वाले दलाल है। चे 
सारे राप्ट्र को समान दृष्टिकोण वाले समुदायों में वाँट देते है भ्रौर डॉ० फाइनर के शब्दों 
में प्रत्येक नागरिक के समक्ष सारे राष्ट्र का दृष्टिकोण प्रस्तुत करते है, जो राजनीतिक 
दलों के प्रयास के बिना सम्भव नहीं हो सकता । है 
भारत के राजनीतिक दलों का विकास (जा00ी थी क०ाप्रंध्व वएक/ं0 ० 
पगरका५ ) ->औरो० लॉस्‍्की (20० 7.49) के अनुसार, राजनीतिक दलों का मुख्य 
कार्म यह है कि वे राज्य के आधिक सविधान की रचना करते है। यदि इस आधार पर 
देखा जाए तो कहना पड़ेगा कि भारतीय स्वतन्त्रता से पहले भारत मे कोई ऐसा राजनीतिक 
दल नही था जिसने भारत के आर्थिक स्वरूप को प्रभावित करते का प्रयत्व किया हो अथवा 
भारत के आर्थिक सविधान के निर्माण करने का प्रयत्त किया हो । यद्यपि उस काल में 
भी तीन मुख्य महत्त्वपूर्ण राजनीतिक दल वर्तेमान थे, जिनके नाम मिम्नेलिखित थे--- 
(१) भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना १८८४ में हुई; (२) श्रणिल भारतीय 
मुस्लिम लोग, जिसको स्थापना १६०६ में हुईं, और (३) श्रखिल भारतीय हिन्दू महा- 
सभा, जिसकी स्थापना १६१६ में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (77480 रे 
#्र७)०) 00॥87९8५) में विभिन्न विचारधाराग्रों के लोग थे और इसका मुख्य उद्देश्य यह 
था कि किसी प्रकार भारत के विदेशी गुलामी से मुक्ति मि्ं। श्रो० अवस्थी के अनुस्ता< 
"कांग्रेस एक राजनीतिक दल नही था बल्कि वह तो सारे राष्ट्र की प्रतीक थी जिसने.देश की 
स्वतन्त्रता प्राप्त करने का वीडा उठा रखा था ।”? जहां तक कांग्रेस राष्ट्रीय श्रान्दोलन 
की अगुआ थी, इस रप्ट्रीय संगठन के लिए स्वाभाविकत:ः अनिवार्य था कि वह साद्वीय 
स्वतन्तता की प्राप्ति के हेतु सभी को झपने कार्यक्रस को ओर आकषित करती ।, इसलिए 
काँग्रेस के सदस्यों में और समर्थकों मे जमीदार थे, किसान थे, पूजीवादी भी थे और मजहुर 
भी ये, डॉक्टर भी थे भौर रईस भी मे, वेकर भी थे; और सभी व्यवस्थाओं, सभी व्यववायी, 
सभी जातियों, सभी धर्मो भर मतों के लोग थे; यहाँ तक कि कांग्रेस पर पर्याप्त हेल्प ञ 
जाया का किये 70 मे एकव्य इलेदाव०, खशानोमिणें 08/ 
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में पाकिस्तान की माँय की । १६४१ में लीग का अगला अधिवेशन मद्रास में हुप्रा, 
जिसमे लीग का सविधान इस प्रकार सशोधित हुआ कि लीग का ध्येय पाकिस्तान की 
प्राप्ति वन गया । भारी सख्या में मुसलमान लीग के झडे के नीचे आरा गये और १६४७ 
में भारत का विभाजन हुआ और पाकिस्तान का जस्म हुआ ! 

मुस्लिम लीग के विरोध मे हिन्दुओं के हितों की रक्षा के लिए हिन्दू महासभा का 
जन्म हुम्ना। प्रारम्भ में हिन्दू महासभा एक सास्क्ृतिक संस्था थी, किन्तु मुस्लिम लीग की 
साम्प्रदायिक नीति और घोर साम्प्रदायिक प्रोग्राम ने हिन्दू महासभा को भी राजनीतिक 
श्षेत्र में उतर झ्राने के लिए मजबूर कर दिया और अब हिन्दू महासभा ने लीग के जिरुद् 
कठोर रुख भ्रपनाया । हिन्दू महासभा का अ्रव यह उद्देश्य वन गया कि हिन्दुओं को प्राचीन 
गौखवपूर्ण रण-गाथाओं को सुना-सुना कर लोगो को पूर्ण स्व॒राज्य का सदेश सुनाया जाए 
और हिन्दू राष्ट्र का संस्थापन किया जाए। अहिसा की नीति, जो कांग्रेस का मार्ग-दर्शन 
कराती थी, महासभा द्वारा त्याग दी गयी । श्री सावरकर ने, जो १९३३ में हिन्दू महा- 
सभा के सभापति थे, घोषणा की कि “हिन्दू महासभा हिन्दू जाति, हिन्दू सस्क्ृति, हिल्दू 
सभ्यता और हिन्दू राष्ट्र के गौरव को बढ़ाना चाहती है श्र इस प्रकार हिन्दुओं को पूर्ण 
स्वतन्त्रता या स्वराज्य श्र्थात्‌ वैध साधनों द्वारा राजनीतिक स्वतन्त्रता दिलाना चाहती 


हा 
मुस्लिम लोग और हिन्दू महासभा के समान ही और भी कई साम्प्रदायिक दल थे 
जिनमें ग्रांग्ल-भारतीय, भारतीय ईसाई वर्ग, सिक्‍्ख वर्ग श्रौर दलित वर्ग प्रमुख थे। ये 
सब साम्प्रदायिक दल अपने-अपने वर्गों के हितों का सरक्षण चाहते थे, किन्तु इनमें से 
अथवा अन्य किसी वर्ग को सारे भारत के कल्याण की कोई चिन्ता नही थी । उपयुंवत्त सव 
साम्प्रदायिक दल प्त्यन्त ,विपाक्त वातावरण में उत्पल्त हुए थे और हर एक साम्प्र- 
दायिक दल का दृष्टिकोण और कायंक्रम प्रतिक्रियावादी था। इन सब दलो के कार्यक्रम 
के फलस्वरूप राष्ट्रवादी तत्त्वो के मार्ग मे बाधा खड़ी होती थी और सत्य यह है कि 
ब्रिटिश सरकार इन साम्प्रदायिक दलों को छिपे-छिपे और खुलकर भी प्रोत्साहन दे 
रही थी । ३ 
स्वतन्क्षत्ा-प्राप्ति के बाद जब भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई, तो 
राजनीति में धर्मनिरपेक्षता का उदय हुआ । भारतीय संविधान ने साम्प्रदायिक 
प्रतिनिधित्व और साम्प्रदायिक निर्वाचकमण्डलो को समाप्त करा दिया। संविधान ने 
पूर्ण वयस्क मताधिकार प्रदान किया, जिसके फलस्वरूप सभी २१ वर्ष की आयु वाले 
नागरिकों को बिना किसी प्रकार के प्रतिवन्ध के समान मताधिकार मिल गया। तदनुमार 
सभी राजनीतिक दलों ने राजनीतिक क्षेत्र मे पदापपंण किया। पुराने साम्प्रदायिक 
दल स्वय समाप्त हो गए, और कई नये राजनीतिक दल मैदान में झा गए, जिनमे अधिकाय 
दल साम्प्रदायिक आधार पर संगठित नही हुए थे । कई दल तो अखिल भारतीय - 


दल थे । है 
कुछ दलों का संगठन और राजनीतिक कार्यक्रम 


(07हू०ए३३४ंणा बण्ते 2]8४णिय्रा 6६ 80०7० ०६ ४6 ?5782९४) 
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (7॥0 वी खेबपंणाणं ए०्ण्ट्ा०डड) 


गा और लोग मे उन थानों मे मित्नी- 
में समझता नही ह्वोसका जिनमे काँग्रेस के स्पष्ट बहुमत 
बाद में काँग्रेस के मे उल बनाए गए । प्रिंसिपल भरी पुरुमुय निह्य- 
सिह के शब्दों मे, लीय को हे को हि भारत में मुसलमान मी सर्देव ही बिसेधी 
ही रहेगे और उन्हें कांग्रेस के बहुमत काले प्रान्तों में शासन-मृत्न सावन 
चायद कभी के विल्लेया पर पम्भवत, केद् में भी भामन-त्ता हैवियाने का 
मे लगेगा क्योकि उपयुक्त ये सान्तो और केन्द्र में वे (मृतलमाव) 
ही रहेगे ।प 
भाध चने रहे विसेध के फैनस्वस्प लीय मे कहा कि भारत में 
ग्रीर मुसलमान दो पृथर्‌ उभर इस दिशा में जिन्ना पाहेय एव अन्य मुसल- 
सात नेताओं ने भार सी आन्दोलन किया। जब 6३६ में कँग्रेस ने देया कि व्रिश्थि 
परकार ने भारत ताओं से बिना पछे पैंद् मे भारत को प्रपने 
तिया है तो काम्रेस के न्नरिमंडल ने इसके विद 


फिसी अ्कार के समझते 

मपरने ताहौर प्रधियेतत 

कफ फाजा< सिश्अंतेपर 3 0 / स्कि बलफऋततत्त्‌ 4६ 7॥0 _, 673 &६-.०५॥ पर 
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कै हैं। भारत स्वेतन्च्र हुआ किन्तु के साय-याथ राजनीतिक 
इख्य भी पं: चुका था। में त्रिटिया अधिकार का दायित्व का्रेस 
# कन्धों पर उस समय कांग्रेस के पर्बाप्ति विचार. अन्‍्वत हा और 
के वेक .. चर किया गया कि के." काँग्रेस का ऊँ रेप और ध्येय 
बंप हो बया तो फिर कांग्रेस को विधटित कर दिया जाए थत्रा नही गांधी जो 
कै भी यही था कि काँग्रेस को दिघटित कर दिया जाए प्र ऊैक्‍्स एक लोफ 
ग्रेवक वनी रहे काकि अपने अ्रपार परियम जे पालित और गप्ट्रीय एकवा 
की अतीक काँग्रेस दलदल ने बन जा, और फ़लस्कस्स गपित हपियाने धर 
पर्यन्त्र करने का अखाझ के जाए | किन्तु, प्रो अवस्थी के अब्दो काँग्रेस 
कै लोगो ने कांग्रेस को गढ़ होने दिया और निश्चित किये ऊक्ि भविष्य 
+ काँग्रेस राजनीतिक में भारत मे करेंगी ।!४ क्र 


रेत निर्यय केः साथ ही क्थ काँग्रेस का वियोजन (4:8४ /दू।4६०७) भो प्रारम्भ 
है। गया लोग, जो का्रेस के वाम पक्ष का निर्माण करने थे, कांग्रेस से हट. 


गनृत्व 
पक रक्त । 
बे भी अन्य दलो के समान ही राजनीतिक दल वन गई, तो यह ग्रावश्पक 
ही ग्रेस की नीति उसके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन हो । 
गुर अधिवे काँग्रेस ने राष्ट्र को विम्ने संदेश दिया आा--'महात्मा गांधी 
मैतृत्व में हित के द्वारा राजन, तिक “ते कर देने के पत्चान्‌ व शाप्रेय 
बेर प्रदत्त करेगी किदेश को सामाजिक और आधिक सितन्त्रता दियाई गाए ॥! 
(पडप में काँग्रेस का नया सविधान स्वीकृत डैंसा । “भव काँग्रेस का ध्येप पह था 
भभी भारतीयों के क्के मिले शरीर सानिष्णं शक वंधानिर 
जपायो से में सभी राज्यों ओर सभी वर्गों में प्रृर्ष सहयोय स्थापित हो प्रीर द्न्य 
पदेयोग का पभी लोगों घर कमी वर्गों में पृ , मोर समान 
तिक, आधिक गआऔ जिक अधिकार दीने चाहिए; प्रौर घरत में जल नसद 
शाप्ति सार में छान्ति और लैति-भावना के विए अल किस 
जाहिए। वर: विहीन और सोकतत्नात्मक समाज की स्थापना का उद्देन्य संमाजजाक्षे 
डैय के 30०ल4%४५६ चीबपल्य्व 5६ $०च०७-) के अस्वाय में प्रकट गण, विस 


सेग्रज | 
काँग्रेस ने पपने आ्ावडी मधिवेशन मे क्रास फरिया सा । इस पस्ताब में क्‍त्य कया ग्र्ि 
फ्रेम के उद्देश्य को साप्त करने के लिए पर भारतीर संविधान से उस्तराजका ८ 
#ातध्य शप सात्तवड ब्याज, पल कदाजत चैपत्ाज ८६ 28.00.4 


#िंदाल्त, पा," न्ल,, 3954, 8 3. 


राजनीतिक दल वाछा 


प्रवेतर पर भ्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने आधिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को 
अस्तृत करते हुए कहा था कि “भारत ससार के समक्ष औद्योगिक ऋन्ति लाने का एक 
नया उपाय ध्रस्तुत कर रहा है। यह उपाय अमेरिका या इग्लैण्ड या सोवियत रूस 
के उपायो से सर्वथा भिन्न हैं ।” श्री नेहरू ने श्रागे कहा--'हमने अन्तिम रूप से निश्चय 
कर लिया है कि हमारा लक्ष्य समाजवाद की स्थापना है और हम शीक्षातिशीघ्र 
शान्तिपरर्ण उपायों द्वारा अपने देश और समाज में समाजवादी व्यवस्था लाना 
चाहते है ।” 

जनवरी, १६५७ में इन्दौर में कांग्रेस ने अपने सविधान का सशोधन किया ग्रौर 
अपना लक्ष्य “शान्तिपूर्ण एवं वैध उपायो ढवारा समाजवादी सहकारी गणराज्य की 
स्थापना” घोषित किया । कांग्रेस के प्रध्यक्ष ने स्पप्ट किया कि समाजवादी ढंग के समाज 
भर समाजवाद में कोई अन्तर नही हैं । 

१६५७ के निर्वाचन घोषणा-पत्र (72)0०0०४ >४/०४६० ) मे काँग्रेस के उद्देश्य 
की फिर से घोषणा की गईं । उसमे कहा गया था, “भारत में क्रान्ति सामाजिक और 
आधिक ऋन्ति के होने पर ही पूरी हो सकती है। भारत में सामाजिक प्रौर प्राधिक ऋान्ति 
हो रही है, छेकिन, यह भारत की अ्रपनी विशिष्टता और पद्धति के अ्रनुसार ही शान्तिपूर्ण 
एवं सहयोगपूर्ण रीति से हो रही है ।” भारत का सहकारी गणराज्य अ्रवसरों की श्रौर 
राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों की समता पर आधारित होगा। 
निर्वाचन घोपरा-पश्न में कहा गया हैं कि सहकारी सिद्धान्त का जीवन के हर क्षेत्र 
में विकाप्न होना चाहिए | समाजवाद के सम्बन्ध में घोषणा-पत्न में कहा गया था कि 
समाजवाद का प्रभिप्राय केवल आर्थिक सम्वन्धों मे परिवर्तत करना ही नहीं है। इसका 
प्रभिप्राय सामाजिक ढाचे में, विचार और जीवन की रीतियो में परिवर्तत करना हूँ । 

परन्तु जनवरी १६५६ में हुए नागपुर भ्रधिवेशन का महत्त्व काँग्रेस इतिहास में 
सदा बना रहेगा । इसमें कांग्रेस ने देश के सामने एक नया झ्रौर गतिशील, सहकारी 
सिद्धान्त पर आधारित कृषि का कार्यक्रम रखा । भूमि सम्बन्धी संगठन के आदर्श 
(48780 0:847528079] 02६६2) के विपय से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव मे 

कहा गया था, “भविष्य में जमीदारी का झ्रादर्श इस प्रकार की सहकारी सम्मिलित कृषि 
होगा जिसमे सारी भूमि सम्मिलित खेती के लिए इकट्ठी की जाएगी और इपकों के 
पास अपनी सम्पत्ति का अधिकार बना रहेगा और वे कुल उपज में से अपनी भूमि के 
अनुपात से अपना भाग भी ग्रहण करेगे। इसके अतिरिक्त वे लोग भी, जिन्होंने भूमि पर 
वास्तव में काम किया है चाहे वे भूमि के स्वामी हो अथवा नहीं, सम्मित्रित खेत पर 
किये हुए अपने कार्य के अनुपात से उपज के भाग को प्राप्त करेगे । सम्मिलित क्रपि की 
स्थापना से पूर्व तीन साल के अन्दर सहकारी संस्थाग्रों (8०00०० 0०-णुटामाांप्टड) का 
पैगठन पूरा करना आवश्यक हो जाना चाहिए । ऐसा करना सम्मिलित कृपि को अर 
(हिला कदम होगा। वर्तमान में भौर भविप्य में खेती की जमीन की संधिकतम सीमा 
निर्धारित की जानी चाहिए और इस विपय में १६५६ की समाप्ति से पूवं सारे कानून बना 
लिए जाने चाहिएं। इसका अर्थ शझ्रामदनी की अधिकतम सीमा का निर्धारण करना नहीं 


१50 भारतीय यणगराज्य का शासन 


शज्यनीति के निदेशक तत्त्वों को कार्यान्वित करने के लिए योजता इस प्रकार होनी चाहिए 
जिससे कि समाजवादी ढग से समाज की स्थापना हो सके । इस समाज में उत्पादन के 
प्रमुख साधत समाज के नियन्त्रण में होंगे, उत्पादन का धीरे-धीरे तेजी से चिकास होगा 
और राष्ट्रीय धन का समतायुक्त वितरण होगा ) 

प्रो० श्रीमस्तारायण, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी रह चुके 
है, कहते है कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिए निम्न सात मौलिक आवश्यक- 
ताएँ है'-- 

(१) सभी को सेवान्योजत और काम का अधिकार । 

(२) सप्द्रीय धन भर सम्पत्ति का अधिकतम उत्पादन । इसके लिए देश का 
आधिक जीवन इस प्रकार संगठित किय्य जाय कि देश में उपभोक्ता वस्नुओ का 
अधिकाधिक उत्सादन हो और उसके फलस्वरूप सर्वसाधारण का जीवन-स्तर बेहतर बने । 
ग्रामोद्योगो और कुदीर उद्योगों को श्रोत्साहुन दिया जाए । इनसे सभी लोगों को पूरे काम 
के अ्रवसर प्राप्त होगे । इसलिए देश के भ्राधिक विकास में ग्रामोद्योगों का वही महत्त्व 
है जो उद्योगो का है । 

(३) देश को यथाशक्‍य झात्म-तिर्भर बनाया जाए । 

(४) देश से झआरथिक झौर सामाजिक न्याय हो । इसके लिए छुप्नाछूत का अन्त 
करना होगा, स्वियो की दशा को सुधारना होगा, शराब तथा वेश्यावृत्ति को समाप्त करता 
होगा, रईसों और गरीवों के बीच की खाईं को कम करना होगा ओर गाँवों और शहरी 
में श्राथिक असमानतादों को समाप्त करना होगा। 

(५) समाजवादी समाज की स्थायना के लिए केवल शान्तियूर्ण, अहिसक परौर 
लोकतन्त्वात्मक अथवा वैधानिक उपायों का ही सहारा लिया जाय । 

(६) ग्राम पचायतों भौर औद्योगिक सहकारी संस्थाझों की स्थापना की 
जाए और इस प्रकार आधिक भौर राजनीतिक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया जाए ! 

(७) समाज में जो वर्ग सबसे गरोब हे और सबसे भ्रधिक पिछड़े हुए है, उतकी 
आवश्यकताओं को सर्वोपरि प्राथमिकता दी जाए | 

उपयुक्त सात सिद्धान्त ही सर्वोदय का सार है और ये महात्मा गाँधी की 
विक्षाओं का भी सार है । झिन्‍्तु शो० श्रीमन्‍्नारयण ते लिखा है कि “सर्वोदिव 
शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं किया गया है कि इसके द्वारा हम एक उच्च प्रादर्य 
से कोई राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। किन्तु सत्य यही हैं कि गहात्ता 
गाँधी की शिक्षात्रों के अनुसार भारत निश्चित स्थ से सिडान्तों पर आचरण कर०ञें 
के लिए कृतसकल्प है ।”* इस प्रकार कांग्रेस किसी विशिष्ट सिद्धान्त या बाद (7) 
पर चलने के लिए वाध्य नही है । भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस के अ्रमृतसर प्रधिवेशव के 








7.. अएढ य्रफांएबगढ, +फएडेक एड... वीणा 4, 4955. 
2... उधंब, 
3. उधधंव,, 2००. 3, 956, फ़. 8. 
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विवेक को चुनोती दो गई थी कि यह या तो गौतम बुद्ध ग्रौर गाँधी के मां पर चले या 
प्रणुवम द्वारा विनाश का मार्ग स्वीकार करे। श्री नेहरू ने उक्त प्रस्ताव पर बोलते हुए 
दिपय समिति में कहा था “मनुष्य जाति को या तो गौतन बुद्ध और महात्मा गाँधी का 
मार्ग चुनना है या हाइड्रोजन वम द्वारा स्व-विनाश के पथ पर अग्रसर होना है । इन दो 
विउत्पों के ्रतिरिक्त भर कोई मार्ग ही नहीं है ।” 

१६६७ के ग्राम चुनाव के फलस्वरूप लोक सभा मे कांग्रेस का बहुमत काफी कम 
ही गया । बहुत-मी राज्य विधान सभायो में भी कांग्रेस श्वता बहुमत यो वैठी । राजस्थान 
में इसने १८४ में से ८६ स्थान प्राप्त किये श्रौर उत्तर प्रदेश में ४२५ में से १६६ स्थान ही 
प्रात्त कर पाईं। बंगाल, केरल, मद्रास और उड़ीसा में तो स्थिति और भी खराब 
रही। कैरल में इसे केवल € स्थान प्राप्त हुए, मद्रास में ५०, उडीसा में ५९ और पश्चिमी 
वगाल में १२७, इस प्रकार जनता के सम्मुय कांग्रेस की साख जाती रही है । 

प्रजा समाजवादी दल (7५० 70५9 8००४5 079) --प्रर्वकाल की. 
समाजवादी पार्टी और प्राचार्य कृपलानी द्वारा सस्थापित कृपक मजदूर प्रजा पार्टी के 
मित्र जाने के फलस्वरूप प्रजा समाजवादी दल का जन्म हुआ । पहले समाजवादी 
पार्टी काँग्रेस का बामपक्ष थी, किन्तु मार्य १६४८ में स्वतन्तता-प्राप्ति के शीध्र वाद 
नमाजवादी काँग्रेस से विलय हो गए और उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में 
भारतीय समाजवादी दल की स्थापना की | समाजवादी दल का कृतसकल्प था कि भारत 
में लोकतन्तात्मक समाजवादी समाज की स्थापना होनी चाहिए । समाजवादियों की 
मान्यता थी कि लोकतन्तन्नात्मक समाजवादी समाज में “हर एक व्यक्ति को श्रम करना 
पड़ेगा प्रौर सभी व्यक्ति स्त्रियों सहित समान होगे; उस समाज में सभी को उन्‍्तति और 
काम के समान अ्रवसर उपलब्ध होंगे और व्यक्तियों के वेतन में इतना भारी श्रन्तर 

नही होगा कि वर्ग-विभेदी को प्रभय मिले; उस समाज में सारी सम्पत्ति पर सारे समाज 
का झ्राधिपत्य होगा; तथा उस समाज में नियोजन के अनुसार विकास होगा; परिश्रम 
का पारिश्रमिक मिलेगा और किसी से जवर्दस्ती वेट बैगार नही ली जाएगी, संक्षेप में उस 
समाज में जीवन सुखी होगा ओर सुन्दर होगा ।! उपयुक्त लोकतन्‍्त्रात्मक समाजवादी 
समाज की स्थापना के लिए क्रान्ति को आवश्यक माना गया | समाजवादी दल लोक- 
पन्त्रात्मक समाजबाद में विश्वास करता हूँ और सर्वाधिकारवादी साम्यवाद में निहित 
खतरों से भी वेखबर नहीं है । इस प्रकार समाजवादी पार्टी ने अपने नीति सम्बन्धी 
चतव्य में कहा था-“हम लोकतन्त्रात्मक समाजवाद की स्थापना के लिए कान्ति का मार्ग 
प्रहण करेंगे। शासन-प्त्ता हथियाने के लिए वेधानिक उपाय ऐसे ही देश में _अमावी हो 
सकते हूँ जहां पूर्ण लोकतन्त्न के अ्रनुसार व्यवहार होते है; भौर जहाँ श्रमिक वर्ग, कृपक वर्ग 
और तिम्न मध्य वर्ग के लोगों के दिल और दिमाग वयस्क हो चुके हूँ श्रौर जहाँ 
सशक्त राजनीतिक दल हुँ । जिस देश में ऐसी अवस्थाझ का अ्रभाव है, वहाँ लोकवन्त्रा- 
त्मक समाजवाद की स्थापना के लिए वैधानिक उपाय प्रभावशून्य, श्रपर्याप्त और भयानक 


न 4. _दाक्कालाई थी फीगका एप्फांजिल्प. 97 पी० 8०4ंगरांज एव ती 
यपाक, 


हैं कि यदि संसार इच्छुक नही हू, 

पो यह अतीक आवश्यक है कि संसार के सभी देश पंचशीक स्ब्जित अिा9) के. 
ग्रनुसार + पतार के विकिनत पप्टरो के ककह एक 

है कि थरापस मे डक राष्ट्र दुसरे के अति सन्देह रेकता है । पचशील पर 
आचरण करने से अपसी अविश्वास ओर तनाव फेम होगा। इस काँग्रेत 


को सत्य और अहिया का उपहार दिया है । क्रेज के ग्रमृतस्तरः अधिवेशन में 
प्रस्ताव को नेहरू ने उचस्थाप्रित किया था । 


सम्बन्धी पहरू $ 
उक्त प्रस्ताव को बुद्ध का संदेश” कहकर पुकार गाया; उक्त प्रस्ताव में सद्यर के 
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महत्त्वपूर्ण अन्तर है । प्रजा समाजवादी दल (?.8,ए.) के नीति-सम्बन्धी वक्तव्य के 
अनुसार बड़े उद्योगों पर सारे समाज का स्वामित्व होगा। उद्योगों मे पाये जाने वाले 
एकाधिकार (7707०9»9) और मै॑नेजिग एजेन्सी सिस्टम (एा80४88 बह०ा०ए 
5956००३) को भी ग्नुकूल दृष्टि से नही देखा गया है और यह कहा ग्रया हैं कि दल 
इनको तोड़ने के लिए निश्चित कदम उठाएगा | इसके विपरीत, इस समय कांग्रेस 
वर्तमान उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए उद्यत नही है, और बह चाहती है कि द्वितीय 
पचवर्षोय योजना में प्राइवेट उद्योगो के लिए स्थान रहे और यही ट्वितीय और तृतीय 
पचवर्षोय योजनाओं का लक्ष्य हैं । 

विदेश नीति के सम्बन्ध में काँग्रेस और प्रजा समाजवादी दल (9,8.2,) में कोई 
मतभेद नही हैँ । दोनों दल यही चाहते है कि किसी शक्ति गुट में न मिला जाए; शान्ति का 
क्षेत्र बढ़ाया जाए; एक तृतीय गृद (शान्ति गुट) की स्थापना की जाए; श्रणुआयुधों 
के युद्ध पर रोक लगायी जाए, प्रत्येक देश के शस्त्नास्त्रों में कमी की जाए, जातीयता के 
भाव को निरुत्साहित किया जाए, साम्राज्यवाद और भ्रन्य शोपण की संस्थाओं का उन्मूलन 
किया जाए; पिछड़े आशिक वर्भो का विकाप किया जाए जिसके लिए विना राजनीतिक 
शर्तों के विदेशी सहायता मिलनी चाहिए और सभी देशों को पच्रशील में निहित सिद्धान्त 
स्वीकार्य हों । छेकिन बिल्कुल निकट के पड़ोसियों के सामाजिक लक्ष्य और प्रादर्श अच्छे 
नही है, इस पर प्रजा समाजवादी दल ने चिन्ता प्रकट की है । वर्तमान सरकार पर उसका 
यह भी आरोप है कि वह दल अन्‍्तर्सप्ट्रीयता की धुन में राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा 
कर देती हुँ । प्रजा समाजवादी दल पाकिस्तान के साथ प्रश्नों को शान्तिपूर्ण रीति से 
सुलझाना चाहता है लेकिन यदि वहाँ से शरणाथियों का आना जारी रहा, तो वह कठोर 
कार्यवाही करने से भी विमुख नही है । गोश्रा, तिब्बत और चीन के सम्बन्ध में सरकार 
की जो नीति रही है, प्रजा समाजवादी दल उससे असन्तुष्ट हैं । 

प्रजा समाजवादी दल चाहता है कि भारतीय संविधान पर पु्रविधार हो, ताकि 
नागरिक स्वतन्त्रताश्ों का विस्तार हो, राष्ट्रपत्ति की आ्रापातकालीन शक्तियाँ कम की जाएँ 
तथा राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने सम्बन्धी शक्तियाँ मर्यादित की जाएँ; साथ ही 
सम्पत्ति के अधिकारों सम्बन्धी साविधानिक उपवन्धो को इस प्रकार संशोधित किया 
जाए कि यथा आवश्यकता प्राइवेट सम्पत्ति को सावंजनिक उपभोग के लिए आसानी 
से अजित किया जां सके। 

१६६७ के थाम चुनाव के लिए इस दल के घोषणा-पत्र में बराबरी और सामाजिक 
न्याय पर बल दिया गया और इन्हें दल की नीति और कार्यक्रम का मूल आधार बताया 
गया । अधिकतम और न्यूबतम आय के बीच भ्रन्तर को घटा कर १०:१ के श्रनुपात पर ले 
आजा दल का ध्येय बताया गया । दल ने समानता के सिद्धान्त को श्रार्थिक क्षेत्र मे ही 

नही बल्कि सामाजिक क्षेत्र मे भी लागू करने का वचन दिया और कृषि तथा उद्योगों 
में स्वामित्व के विकेन्द्रीकरण पर जोर दिया । 

साम्यवादी दल (9१७ 0ए०ए७एणए/ंड४ 78709)--साम्यवादी दल लोक सभा झौर 
केरल में मुख्य विरोधी दल है। केरल मे अप्रैल, १६५७ से जुलाई १६५६ तक उसने 
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प्रणाली प्रचलित है, वहाँ शान्तियृर्ण उपायों द्वारा विना हिसक ऋन्ति का सहारा लिये 
पूजीवादी व्यवस्था को बदलकर समाजवादी व्यवस्था लाना सम्भव है । इस प्रकार लगभग 
लोकतन्त्ात्मक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया गया है, तथा अब मास के वर्गे- 
संघर्ष के सिद्धान्त और सर्वहारावर्गोय क्रान्ति को तिलाजलि दे दी गई है । भारतीय 
साम्यवादी दल की चतुर्थ काँग्रेस का अधिवेशन पालघाठ में हुआ था । उक्त काँग्रेस में 
जो राजनीतिक प्रस्ताव पास हुआ, उसके ऊपर प्रकाश डालते हुए साम्यवादी दल 
के जनरल सेक्रेटरी श्री अजय घोप ने वत्ताया कि भारतीय साम्यवादी भी सोवियत 
दल के नये और परिवत्तित विचारो से पूर्णतया सहमत है। साम्यवादी दल के संविधान 
में कहा गया है, “दल शान्तिपूर्ण उपायो से पूर्ण लोकतन्त् एवं समाजवाद की स्थायना 
करना चाहता है। विशाल श्लौर शक्तिशाली जन-आन्दोलन का निर्माण करके तथा उसके 
वल पर ससद्‌ में बहुमत प्राप्त करके श्रमिक जनता तथा उसके मित्र प्रतिक्रिया की 
शक्तियो को रोक सकते है और इस वात को निश्चित कर सकते है कि ससद्‌ मूल आथिक, 
सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए जनता की इच्छा का साधन वन 
जाए।” 
भारतीय साम्यवादी दल (027 ) की नयी नीति के अनुसार अरब साम्य- 
वादी नेहरू जी की विदेश नीति का समर्थन करते है यद्यवि दल ने तिथ्वत के सम्बन्ध में 
भारत सरकार की नीति की निन्‍दा की है और भारत पर चीन के श्राक्रमण का प्रतिकार 
नही किया है। धरेलू मामलो में भी भारतीय साम्यवादियो का रुख उतना कठोर नहीं 
है जितना कि पहले था। पालघाट कांग्रेस के भ्रवसर पर साम्यवादियो ने उन सम्भावनाओं 
पर विचार किया था जिनके ्राधार पर नेहरू सरका र का समर्थन किया जा सके । इपप्रकार 
पालघाट की चतुर्थ काग्रेस में सर्वेसम्मति से राजनीतिक प्रस्ताव का पास हो जाना यह्‌ 
इंगित करता है कि दल के वाम पक्ष और मध्य पक्ष की जीत है; फिर भी दल्लीय नीति में 
भारी परिवत्तंन अ्रवश्य दिखाई देता है । १९म ई, १६५६ को भारतीय साम्यवादी दल के 
जनरल सेक्रेटरी ने नई दिल्ली मे एक प्रेस कान्फेस में कहा था कि “द्वितीय प्रचवर्षीय 
योजना के जो लक्ष्य और उद्देश्य बताये गए है, और तत्सम्बन्धी जो प्रस्ताव सामने आए 
हैं, उन पर हमारा सरकार से मतैक्य है।” उन्होंने यह भी कहा कि “साम्यवादी दल 
किसी भी दल और कांग्रेस के साथ भी किसी ऐसी योजना को कार्यान्वित करने में सहयोग 
देने को तैयार है जिसका सम्बन्ध देश के आथिक विकास से हो श्रथवा जिसका सम्बन्ध 
सर्वताधारण के जीवन-स्तर को मुधारने से हो।” इन परिवर्तनों की पृष्ठभूमि में कहा 
जा सकता है कि भारतीय साम्यवादी दल (027.) ने भारत सरकार की विदेश नीति, 
गृह नीति, रक्षा मीति श्रयवा श्रायिक नीति भ्रादि सभी बातों में विरोध का अवना पुराना 
हुई छोड़ दिया है; और इस समय साम्यवादी (0ए.. ) सहयोग और समझदारी 
से काम करने को तेयार दिखाई देते हैं। श्रप्नेल, १६५८ में ग्रमृतसर मे साम्यवादी दल का 
जो असाधारण प्रधिवेशन हुआ. था उसमें वर्तमान राजनीतिक स्थिति” के मम्बन्ध में 





3.. 4%6 4फ्रं0द#० सैयाफवो9 एयर. 3957 20, 4956. 
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किया जाना था, मॉय की थी। यह भी कहा गया था कि स्वतस्त्र उद्योगों के लिए पर्याप्त 
अवसर का विधान होना चाहिए। १६५७ के श्राम चुनावो मे इस वात को निर्वाचन 
घोषणा-पत्न का नारा बनाने का भी सुझाव दिया था । कार्यकारिणी ने विर्वाचकों का ध्यान 
अपनी झोर आकपित करने के लिए केवल आशिक प्रश्नों को ही चुनाव प्रचार का प्राधार 
बनाने का निर्णय किया था। क्योंकि वह दूसरी पचवर्षीय योजना के द्वारा राज्यों के 
हाथों केन्द्रीभूत होने वाली भ्राथिक शक्ति के कारण अन्तर्व॑र्ती सर्वाधिकार प्रवृत्ति की ओर 
निर्वाचकों का ध्यान दिलाना चाहती थी। 

जनसघ के कार्यक्रम में मुख्य बाते निम्नलिखित हैं--(१) एकात्मक राज्य 
की माँग, लेकिन इसके साथ ही सत्ता का निम्नतम धरातलों तक विकेन्द्रीकरण हो; 
(२) विधान परिपदो का श्रस्त; (३) प्रशासन का इस प्रकार पुनर्गठत कि उसमें से 
अयोग्यता, भ्रष्टाचार और लाल फीताशाही समाप्त हो जाए ; (४) न्याय को सस्ता, 
द्र,त भौर सब के लिए सुलभ वनाना; (५) आर्थिक लोकतन्त्न की स्थापना जिसमे सबका 
विकास हो सके और किसी के शोषण की सभावना न रहे; (६) लघु उद्योगों को 
समस्त श्रौद्योगिक नियोजन का आधार बनाना; (७) बुनियादी और प्रतिरक्षा उद्योगों 
का राष्ट्रीयकरण; (८) खान, चाय, बागान, काफी, रवर और उन उद्योगो का भारतीय- 
करण जो इस समय मुख्यतः विदेशियों के हाथों में हैं; (६) उद्योगों के प्रबन्ध और 
लाभों में मजदूरों का समान रूप से भागीदार होना, (१०) सभी नागरिकों को 
निम्नतम जीवन-स्तर की गारटी देना, श्रधिक-से-अधिक मासिक आय २,००० रु० तथा 
कम-से-कम मासिक श्राय १०० रु० निश्चित करना, (११) विक्रय कर का अन्त; 
(१२) सभी तरुणों को सैनिक शिक्षा; (१३) विभाजन का अन्त करता झौर अखड 
भारत की स्थापना। अन्तर्राप्द्रीय क्षेत्र मं जजसघ किसी भी गुट के साथ न मिलने की 
नीति का समर्थन करता है। उसके मत से भारत को ऐसे किसी मामले में नहीं पड़ता 
चाहिए जिससे उसका सीधे सम्बन्ध न हो। 

इस दल ने १६६७ के झ्राम चुनाव में अपने घोष णा-पत्र में राष्ट्रीय एकता की 
भावना को मजबत करने और एकात्मक (0/४5279) शासन स्थापित करने पर जोर 
दिया। यह दल मिली-जुली अर्थ-व्यवस्था मे विश्वास रखता है और भ्रत्येक भारतीय के 
लिए एक न्यूनतम जीवन-स्तर की गारण्टी का समर्थक है। यह किसी भी भारतीय 
की मासिक प्राय २००० शुपए से अधिक नही रहने देना चाहता | विदेश नीति में यह 
दल परस्पर हितों को ध्यान मे रखकर सभी देशों के साथ सम्बन्ध रखने के हक में है 
परन्तु चीन और पाकिस्तान के साथ तव तक राजनीतिक सम्बन्ध नही चाहता जबतक वे 
भारत का इलाका न छोड जाएँ। जनसंघ का विश्वास है कि अन्ततः भारत झौर 
पाकिस्तान फिर एक हो जाएँगे। 

स्वतन्त्र पार्टी--स्वतन्त्र पार्टी के जन्म को अ्रव पाँच साल हो गए हैं। देश के 
राजनीतिक जीवन में इसका महत्त्वपूर्ण स्थान हो गया है क्योकि इसे केन्द्र और राज्य 
विधानमणग्डलों में ससदीय पद प्राव्त हो गया है। स्वतन्त्न पार्टी ने प्रारम्भ से ही राष्ट्र 


॒गात आाप्त हुए। उससे वेम्बई में ५ 
यदेश मे १७ स्थान प्राप्त किए। 

५. 3. ६2६ के आरम्भ में हिन्दू महासभा, राम राज्य परिषद प्रौर भारतीय जन- 

ग्रंथ के विचय की चेप्टा की गई की, पर पह सफल न हो. सकी। सच $ सचिक 

प्थग्या वि०८०६बु ने कहा था कि इन दो के से बने 5 के 

( आव वि दरवाजे ७... के विलय के बने हुए दत्त $ कारण 


भारत के समग्र लए दरवाजे पुल जाएंगे। 
अक्तूबर, १६५६ # धन से सब की कर्यकारिफी अजनीतिक और आविक 
प्रोत्साहन न देने के 


शवितियों 4 विकेद्रीकरण (6 हु छोटे ने 
शक्तियों के दर की जो कि छोटे और घरेलू ज्योगो को इन देने के कया 
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स्वृतन््न पार्टी लोकतन्त्र में अपना अडिय विश्वास प्रकट करती है। वह भारत 
में उसी संविधान के अनुसार शासन चाहती है, जैसा कि १९५० में बना था। वह विधि 
के शासन की पूरी तरह से रक्षा करेगी और लोगो को प्रतिवन्धहीन मूल ग्रधिकार प्रदान 
करेगी। वह धामिक स्वतन्त्रता, भ्नियन्त्रित पारिवारिक जीवन और सम्पत्ति, सामाजिक 
दृष्टि से वछनीय विनियमनों के ग्रधीन स्वतन्त्र, श्राथिक गतिविधि का भ्रधिकार अक्षण्ण 
रखेगी। योजना आयोग का कार्य केवल योजना निर्माण तक ही सीमित रहना चाहिए 
और उसे जनता के श्रति उत्तरदायी रहना चाहिए । इसको अधिकारयुक्त दल-नेतृत्व 
का साधन बने कर देश को जनता पर शासन करने की आज्ञा दी जानी चाहिए। 

इस भ्रकार, स्वतन्त्र पार्टी श्रा्थिक क्षेत्र मे व्यक्ति की स्वतन्त्रता को स्वीकार 
करती है। उसके मत से ग्राथिक क्षेत्र में सरकार का नियन्त्रण कम-से-कम रहना 
चाहिए। इससे लोगो के ऐच्छिक क्रिया-कलापो मे वृद्धि होगी, नायरिकों को अपनी 
प्रतिभा के विकास का समुचित अवसर प्राप्त होगा ग्रौर लोकतन्त्र का ग्राधार सबल 
होगा। श्री राजगोपालाचारी के शब्दों मे, “स्वतन्त्र पार्टी देश में धर्म का शासन स्थापित 
करने का प्रयास करेगी।” उतके विचार से सही कार्य करना, अन्तरात्मा के अनुसार 
कार्य करता हो धर्म है। 

श्री राजग्रोपालाचारी के श्रनुसार पार्टी ने विदेश नीति के सम्बन्ध में जानवून्न 
कर मौन रखा है। इस समय विदेश नीति के सम्बन्ध मे पार्टी का प्रत्येक सदस्य अपने: 
विचार रखने को स्वतन्त्र है। हाल ही मे श्री राजगोपालाचारी ने तटस्थता की नीति 
की बड़ी कड़ी श्रालोचना की है और उन्होने चीन के श्राक्रमण को हटाने के लिए भ्रमरीका 
और इंग्ल॑ण्ड के ऊपर निविवाद विश्वास करने के लिए कहा है। 

आगामी दो सामान्य निर्वाचन ही यह सिद्ध कर सकेगे कि स्वतन्त्र पार्टी कितने 
गहरे पानी मे है। लेकिन इस पार्टी की कठोर आलोचना की गई है और इसे 'प्रतिगामी 
अनुदार तथा पिछडा हुआ बताया गया है। कहा गया है कि यह पार्टी केवल “भूतकाल 
में विश्वास रखती है और इसका वर्तमान से कोई सम्बन्ध नही है ।”! श्री जवहरलाल नेहरू 
ने ७ जुलाई, १६५९ की अपनी प्रेस कान्फ्रेस मे कहा था कि स्वतन्त्र पार्टी स्वतन्त्र उद्यम 
की नीति का राजनीतिक रूप है । १२ अक्तूबर, १९५६ को विजयवाडा में भी 
श्री नेहरू ने फिर कहा था कि यदि सेवा सहकारी समितियों और सयुकत कृषि के सम्बन्ध 
में देश ने स्वतन्त्न पार्टी का अनुसरण किया, तो वह विनष्ट हो जाएगा। 


स्वतन्त्र पार्टी की नीति के तीन मुख्य सूत्र है । कृपि के क्षेत्र में पार्टी किसान को 
यह अधिकार देती है कि वह राज्य की ओर से बिना किसी वाधा का सामना किये जमीन 
पर अपना स्वामित्व रख सके और खेती कर सके । उद्योग के क्षेत्र में पार्टी यह चाहती 
है कि राज्य केवल ऐसे उद्यमो को अपने हाथ मे ले जि हे गैर-सरकारी लोग नही चला 
सकते। सरकारी और गैर-सरकारी व्यापारक्षेत्र मे पारस्परिक प्रतियोगिता का भाव नही 
होना चाहिए, प्रत्युत्‌ एक-दूसरे की पूर्ति का भाव होना चाहिए। अशत:, दल चाहता 
हा त_””_- ३ 


7.,. 'बण्ब्राबतेब श्ल्ताप, शिर्क एगलियालल, /पहफ: 7,959. 


डैव ही भ्रव्यवस्थित 6: आधिक की 
पड़ती है। ज्य-नियन्त्रित भारी ज्योगो श्र पज्य-क्षेत्र के विस्तार मे गेर-सरझारी 
अथम को सियित कर दिया है। भ्रष्यक्षर | नरन्तर का है और लोग परकार 
के हते जा रहे हृ। 


के ऊपर अधिकाधिक निर्भर 
१ मार्च, १६६०५ को पटना में वितन्त्र पर्ठी $ राष्ट्रीय पेम्मेशन में 4 
रे मा ०्प 


१. २१ मा; 
के० एम मुस्यो का मापय, हिल्‍्दुस्ताव टाइम्प, नई दिल्ती, २ ५ 46६ 
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नेहरू जी ने ऐसी लहर फूक दी है जिससे कांग्रेस सरकार मे ऐसी पंचवर्षीय योजनाम्रों 
का सूत्रपात किया है जिनका आदर्श है देश मे समाजवादी समाज की स्थापना करना । 
सत्य यह है कि नेहरू जी कॉग्रेस थे; और कांग्रेस ही नेहरू की वाणी थी। नेहरू जी का 
गतिशील व्यक्तित्व उनकी मृत्यु मई, १६६६ से पूर्व सारे देश की राजनीति पर छाया 
हुआ था, विरोधी दलो के सदस्य भी मुक्त कण्ठ से नेहरू जी की प्रशंसा करते थे ! भारतीय 
साम्यवादी दल की नीति में परिवर्तन और उसका नेहरू सरकार की विदेश नीति के 
प्रति समर्थन; और द्वितीय पंचवर्षीय योजना एवं अन्य कई प्रस्तावों और उद्देश्यों के प्रति 
सरकार और साम्यवादियों मे मतक्य--ये सब ऐसे तथ्य है जिन्होने कांग्रेस और साम्य- 
वादियों के बीच के विभेदों की दीवार को छाँट दिया है, और विशेष रूप से जब साम्यवादी 
यह कहने लगे हैं कि समाजवादी व्यवस्था शान्तिपूर्ण उपायो के द्वारा भी प्राप्त की जा 
सकती है और सामाजिक विकास के नियम सभी देशो में समान नही है, तो निश्चित रूप 
से यह सव नेहरू और कांग्रेस की महान्‌ सफलता का द्योतक है। प्रजा समाजवादी दल 
भ्रौर कांग्रेस का भेद अ्रभी स्पष्ट नही है। स्वतन्त्र पार्टी को देश के ससदीय जीवन में 
अभी स्थान प्राप्त करना है। 
इस प्रकार, विरोधी दल के द्वारा, शासन की गृह-नीति और विदेश नीति की 
सराहना, वास्तव में संसदीय लोकतन्त्र के लिए एक अनहोनी-सी चीज है। और कांग्रेस 
के प्रतिरिक्त किसी अन्य दल का न तो सर्वसाधारण पर इतना प्रभाव हैग्लौर न 
सर्वेसाधारण में इतना मान है। सत्तारूढ़ दल होने के कारण, काँग्रेस को अन्य दलों 
की अपेक्षा अधिक प्रचार सुविधाएँ हे श्रौर उसके श्राथिक खोत भी प्रन्य दलो की अपेक्षा 
अच्छे है। इन सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि कांग्रेस का सगठन सारे देश में 
जाल की तरह फैला हुआ है। और यह सगठन सुदृढ़ और सुव्यवस्थित है। काँग्रेस का 
सदेश और कांग्रेस सरकार की सफलताओं के भारत के कोने-कोने में डके पिट रहे है। 
इसलिए स्वाभाविक ही है कि इस समय कांग्रेस ही देश की राजनीति पर छाई हुई है। 
निश्चित है कि श्रभी कुछ वर्षो तक तो कांग्रेस की ही तूती बोलेगी । विरोधी दल भी 
ऐसा ही समझते है। 
संगठित विरोधी दल का अभाव (405थ0० ०६ छ्ीए:धए० 070०थ४०॥४-)-- 
भारतीय राजनीति में यह भी आश्चर्यजनक विशेषता है; भर सम्भवतः यह कांग्रेस की 
लोकप्रियता का आ्रावश्यक परिणाम है कि देश मे, कांग्रेस के विरोध में प्रभावी श्रौर संगठित 
विरोधी दलो का पूर्ण भ्रभाव है। विना शक्तियाली श्रौर सगठित विरोधी दल के लोक- 
तनन्‍्त्र अधिनायकवाद से श्रधिक भयावह वन सकता है। 
श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने गाँधीग्राम के नवे समारोह के समय कांग्रेस 
के श्रति “स्वस्थ और सुगठित विरोधी दल” की आवश्यकता पर ठीक ही बल दिया घा। 
उन्होंने कहा था कि “इस प्रकार के विरोधी दल के अभाव मे कांग्रेस सब प्रकार को 
महत्त्वाकाक्षाओं और स्वार्थों की पूर्ति का साधन वन गई हैं। जनसाधारप को इस 
बात की अच्छी जानकारी है कि पिछले कुछ वर्षो मे कांग्रेसियों के नैतिक स्तर में बहुत 
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पलीगढ़ कान्फ्रेंस में मुस्लिम नेताओं ने फिर पुरानी साम्प्रदायिक जह॒नियत का प्रदर्शन 
किया। २८ दिसम्बर, १६५५ को प्रधान मन्‍्ती श्री नेहरू ने कालीकट में एक सार्वजनिक 
तृभा में कहा--मुझे बताया गया है कि मालावार मे मुस्लिम लीग के वंशज ग्रभी मौजूद 
ह्‌ । यह भ्राश्चयं की वात है कि लीग जैसा बदनाम संगठन, जिसने भारत की श्राजादी 
के मार्ग, में रोड़े अटकाएं और भारतवासियों को अपार कष्ट दिए, पुनः मालाबार में 
अपना कप्ण मुख चमका रहा है! यह और भी अधिक आश्चर्य की वात है कि केरल 
में १६६० के निर्वाचनों में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के साथ समझौता किया । पजाब 
में भ्रकाली दल ने फ़िर अपना सर उठा लिया है। अ्रकाली मेता मास्टर तारासिह के 
अनुसार सिक्खों की दृष्टि मे धर्म और राजनीति अभिन्न है। इधर सिक्खों मे भी पंजाब 
में पंजाबी सूवे की माँग की थी क्योकि “पंजाबी सूबे के बनने से न तो किसी सम्प्रदाय 
को किसी प्रन्य सम्प्रदाय के अधीन रहना पड़ेगा श्रौर इससे भापा की समस्या भी 
हल हो जाएगी [//* 

/ भारत में न तो ससदीय लोकतनन्‍्त्र सफल होगा और न धर्मनिरपेक्ष झ्रादर्श प्राप्त 
किया जा सकेगा, यदि साम्प्रदायिक तत्त्वो को पूर्ण स्वतन्त्रता दे दी जाएगी और 
साम्प्रदायिक दल इसी प्रकार देश के राजनीतिक वातावरण को दूपित करते रहेगे और 
हिन्दू राष्ट्र! जैसे पुराने भर सिरफिरे विचारो का प्रचार करते रहेगे । साम्प्रदायिक 
दल झौचित्य का अतिक्रमण करते है और विचार-स्वातन्त््य का नाश करते हैं। ऐसे दल 
एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच द्वेपपूर्ण विभेद मानते है; भर वे भ्रसहिष्णु, 
प्राक्ात्मक' और उदृण्ड होते है, वे देश की एकता और स्थिरता का नाश करते है । 
यदि भारतीयों को उन्नतिशील और लोकतन्त्नात्मक राष्ट्र के रूप में समठित करना है 
तो हमे अपने साम्प्रदायिक विचारों पर पुनविचार करना ही होगा । हमारे राष्ट्र में सभी 
विश्वासों और सभी धर्मों के व्यक्ति निवास करते है और लोकतन्त्न मनुष्यों में भेद नहीं 
करता। सभी नागरिकों के समान अ्रधिकार हैं और समान विशेषाधिकार है। 

बहुदल पद्धति (7॥० ध्वज ०-?०४५ 872०0 )--चूकि भारत मे'कई 
साम्प्रदायिक दल है और सशक्त एव संगठित विरोधी दल का भ्रभाव है, इसलिए ग्रनेको 
राजनीतिक दलों की मानो वाढ़-सी आ गई है। केवल लोक सभा में ही अनेकों राज- 
नीतिक दल है। इसके झतिरिवत बहुत-से निर्देल सदस्य भी हैं। भारत एक विशाल 
देशहै, जिसमे विभिन्न लोग निवास करते है, जिनकी अलग भाषा हे और जिन्हे अपनी- 
अ्रपनी संस्कृतियों पर अ्रभिमान है! ऐसे देश मे इतने अधिक राजनीतिक दलो और 
समुदायों का उद्भव भविष्य के लिए कष्टकारी होगा क्योकि इससे लोगों में प्रान्तीय 
और क्षेत्रीय भावना का जोर होगा और पृथकतावादी हिंतो को प्रोत्साहन मिलेगा। 
ऐसी स्थिति मे राष्ट्रीय मतैक्य समाप्त हो जाएगा। इपके झतिरिक्त बहुसख्यक दलो 





4, 4%8 प्र५४७४४०, 2009 (थआए., 06००० 20, 4955, ए- 0. 
2, ११ फरवरी, १६५६ को अकाली कान्फेंस के अमृतसर अधिवेशन के भ्रवसर 
पर मास्टर तारासिह ने जो अध्यक्ष पद से भाषण दिया था, उसे देखिये । 


कहते रब यप्ट्र्का मुस्तिम 
लीय का गिल समाप्त, पमाष्त हो चुका थ फिर की नह धुनस्ज्जीबित- हो चुकी है गौर 
/“पटर्जी का नेहरू के काम जवाब” (7५५ 248६०६, अय्ा५ प्णाध; 
+ऊुया 42, 3५56, 2 6. 


अच्याय १४ 
क्षेत्रोय परियदे 
(20543, €ए०एज्ताऊ) 
केंब झर झ्ेत्रोप परियदें [20:०3 अायउं टउजओ ९ ०-सोडी+शब्य 


पुन्ंदन झधिनिदन 


(ए८४०७ इटच्चो: 












में विभाजित क्ियाया ओर के चिए एक छेदोप ररिप्श को योजना को 
था। ह्न्नि घंघ के प्रदेसों में तद्य अपमान. निझोदार, रक्षण्योज. शिलिरूरेए शोर 






प्रमिनिदिव ठापू वम्मिलित नहीं किये सये ये॥ निन्‍्त पांच 











(क) उत्तरी क्षेत्र जिसमें पंजाब, राउन्यान, उम्म 
तथा दिल्ली और हिमाचल प्रदेश होंगे। 


हे याच्द होरे 


(ख) मथ्य क्षेत्र जिसमें उत्तर प्रदेश झौर मध्य फ्रेम के यब्प होदे। 
(ग) पूर्वी क्षेत्र जिसमें विहार, परस्चिनों इंद्र. डोसा, घमन 





तया मसियुर एवं त्रिपुरा 

(घ) पश्चिमी क्षेत्र जिसमें केवल दम्बई और मंसुर क्षा राज्ः होरा। 

(७) दक्षियी क्षेत्र जिसने प्रांछ, सदन, कमर और केरस के राज्य होगे ! 
१ नई, १६६० को वम्बई का विभाजन हो जाते से मद परिद्मी भेज में गुशुयत, 
महाराप्ट्र और मैंमूर राज्य होगे। 

१६६० में वम्बई के विभावनर के फ़तस्वरूप झ पास्चमा 

महाराष्ट्र तथा मैसूर राज्य हैं। इसी प्रकार पंजाब के पुनर्यठन के पश्चात्‌ उत्तरीय भेर 

में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, जम्मू-कश्मीर तथा देहतों झौर दिझादत प्ररेग है 
संघीय प्रदेश शामिल हैं। 

क्षेत्रीय परिपर्दों के विचार का जन्म (फ थी प5 उतेत्ज णा 2जापे 
(०प्णथाउ)---जिन स्थितियों में कियो नए विचार का उन्‍्म होता है. उन्हों परि- 
स्थितियों के अनुसार उस विचार को पुष्टि मिलती है। राज्य पुनंठज धायोग ४ 
प्रस्तावों पर भाषावार प्रान्तों के प्रा्दोलनकारियों ने जिच काती भोर भरी जहनिया 
का प्रदर्शन किया उसी का परिणाम क्षेत्रीय परिषरों का जिचार था। रे दिसम्बर, 
१६५५ को राज्य पुनर्गठन झायोग के प्रतिडेदन पर छपना भाषण समाप्त करने से 
पूर्वे लोक सभा के मंच पर पं० जवाहरताल नेक मे उस समय सरन शो पराररें- 
चकित कर दिया जब उन्होंने कहा कि राज्यों के युनयं इन हे परस्यात्‌ समस्त देग रो 
चार या पांच क्षेत्रों में बांट दिया जाएगा; भौर एल्येड भेय के विए एक पेय 
परिपद्‌ होगी जो सभी लोगों को सदरारिया के भाधार पर सोचने घोर राव 
करने की प्रेरणा देगी । प्रधान मन्‍्चो ने इस सम्स्भ मे मारते जिचारों को भोरपा 
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प्रत्येक ऐसे राज्य के दो-दो ग्रन्य मन्त्री जिन्हें सम्बन्धित राज्य का राज्यपाल नाम 
निर्देशित करे; 

(३) यदि किसी क्षेत्र मे संघ का प्रदेश (ए/४०७ ६०८ए४६०८७) पड़ता है, 
वो ऐसे प्रत्येक प्रदेश के लिए एक-एक सदस्य होगा जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया 
जाएगा; 

(४) पूर्वी क्षेत्र के सम्बन्ध मे वह व्यक्ति भी लिया जाएगा, जो झ्ाजकल 
असम के राज्यपाल का अनुसूचित भ्रादिम जाति क्षेत्रों के लिए परामशंदाता 
(4ैवराइला 40 9 (0ए९शा०क छत 88-ब7 0 पप्रछश 37043 ) है। 

प्रत्येक क्षेत्र के लिए जिस क्षेत्रीय परिपद्‌ का निर्माण होगा, उसमे निम्न परामर्श 
दाता होंगे--- 

(क) एक व्यक्ति भारतीय योजना आ्रायोग (?ग्रांण8 0०फगांब्शंग ) 
द्वारा नामांकित किया जाएगा; 

(ख) सम्बन्धित क्षेत्र में जितने राज्य होगे, उनमे से सब राज्यों के चीफ 
सेक्रेटरी; और 

(ग) सम्बन्धित क्षेत्र में जितने राज्य होगे, उनमें सभी राज्यों के विकास 
कमिश्नर। 

परामर्शदाताओं का कत्तंव्य होगा कि वे क्षेत्रीय परिपदों को उनके कत्तेव्यों के 
सम्बन्ध में परामर्श दे और सहायता करे। यदि क्षेत्रीय परिषद्‌ मे किसी विपय पर 
विचार-विनिमय होगा तो उस परामशंदाता को क्षेत्रीय परिषद्‌ के विचार-विनिमय में 
भाग लेना होगा , यदि वह परामशंदाता उक्त परियद्‌ का सदस्य नाम-निर्देशित कर 
दिया जाता है। किन्तु परामशंदाता को परिषद्‌ की सभा में मतदान का झधिकार 
नहीं होगा, और न उसे किसी समिति में ही मतदान करने का प्रधिकार होगा । 

समितियां नियुवतत करने का अधिकार (/0%०७ 0 907०7॥ एण्रा्ा- 
६००४)-- क्षेत्रीय परिषद्‌ यदि चाहे तो समय-समय पर अपने सदस्यों प्रौर 
परामर्शदाताम्ो के योग से समितियों का निर्माण कर सकेगी श्रौर उन समि- 
तियों को ऐसे कृत्य करने को सौपे जा सकते है जेंसे कि सकल्‍प द्वारा विनिरिचित 
किए जाएँ । परियद्‌ यदि चाहे तो किसी समिति के साथ कार्य करने के 
लिए किसी संघ मन्त्री को या किसी ऐसे राज्य के मस्त्री को जो क्षेत्र में 
सम्मिलित हो, या संघ सरकार के किसी अधिकारी को या राज्य सरकार के किसी 
अधिकारी को जिस रूप में चाहे, लगा सकती है। क्षेत्रीय परिपद्‌ की किसी समिति 
से सम्बद्ध किसी व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह समिति की कारंवाई मे भाग के 
सकेगा, किन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होगा। परियद्‌ के उन परामर्धदानाप्रों 
को भी मत देने का अधिकार नही है, जो समितियों के सदस्य है। इस प्रकार नियुक्त 

की गईं समिति कारेवाई के सचालन के सम्बन्ध में कार्य-प्रणाली सम्बन्धी ऐसे नियमो या 
झाश्रय छेती है, जिन्हें शषेत्रीय परिपद्‌ समय-समय पर भारत सरकार वी स्वीकृति से 
निर्धारित करे। 
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रूप से प्रकट किया। उन्होने कहा--“राज्यो के पुनर्गठन के सम्बन्ध में जितना मेंने 
विचार किया है उतना ही मैं क्षेत्रीय परियदो के विचार की ओर श्राक्ृप्ट हुआ हूं, 
यद्यपि पहले, मैं देश को पाँच या छः क्षेत्रों में विभाजित करने के पक्ष में नहीं था।” 
किन्तु श्री नेहरू में यह भी स्वीकार किया कि सारे देश को पहले ही चार-पाँच क्षेत्रों 
में विभाजित कर देता चाहिए था। आगे चल कर प्रधान मन्ची ने कहा--“मैं चाहता 
हूँ कि सदन विचार करे कि क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना सम्भव है। मेरा मतलब 
यह है कि संसद्‌ राज्यों के पुनर्गठन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कुछ, भी करे, तो भी 
हम क्षेत्रीय परियदों की स्थापना कर सकते हैं। क्षेत्रीय परिषदों से मेरा मतलब' यह 
है कि तीन या चार-पॉच राज्यो का संगठन वमे और उनकी एक क्षेत्रीय परिपद्‌ हो 
प्रारम्भ में क्षेत्रीय परिषद्‌ परामर्शदाता निकाय हांगे। श्री नेहरू मे कहा-- फिर 
हमें देखना है कि इनका क्या विकास होगा। ग्राथिक समस्याओं और सीमा सम्बन्धी 
विवादों के समाधान के लिए केन्द्रीय सरकार भी इन परिपदों के कार्य में पूरा 
सहयोग देगी ।” 
श्री मेहरू ने यह योजना सदन की प्रतिक्रिया जानने के अ्रभिप्राय से प्रस्तुत की 
थी किल्तु सदव ने इस योजना का स्वागत किया। न केवल सत्तारूढ़ दल ने वल्कि 
विरोधी दल ने भी स्वीकृति प्रदान की । फलस्वरूप क्षेत्रीय परिपदों का विचार घर 
कर गया भर भारत सरकार ने एक संकल्प पारित किया जो १६ जनवरी, १९६५६ 
को प्रकाशित हुआ | उक्त संकल्प में राज्य पुनर्गठन झ्रायोग के प्रायः समस्त प्रस्ताव 
सम्मिलित थे। उक्त संकल्प में विनिश्वय किया गया कि “नये राज्यों के गठन के 
साथ भारत सरफार क्षेत्रीय परिपदे स्थापित करना चाहती है। उक्त परिपदे- राज्यों 
के सामान्य हितों की बातों का निर्णय करेंगी श्र उन झ्राथिक समस्याओं पर भी विचार 
करेंगी जो राज्यो के पुनर्गठन के कारण उठ खड़ी हुई हैं।” भारत सरकार के उक्त 
संकल्प में क्षेत्रीय परियदों के क्रिया-कलापों का विशद वर्णन है। राज्य पुनर्मठन 
अधिनियम भाग ३ ने पाँच क्षेत्रों और क्षेत्रीय परिपदों की रचना तथा उनके ऋइत्यों की 
व्यवस्था की है। 
अग्रेल २४, १६५७ को उत्तरी क्षेत्र का उद्घाटन हुआ । इस क्षेत्र का प्रधान 
कार्यालय नई दिल्‍ली बना । मई १६५७ में इलाहाबाद को. प्रधान कार्यालय बनाते हुए 
मध्य क्षेत्र की स्थापना हुईं। प्रप्रैल ३०, १६५७ को पूर्वी क्षेत्र बना शरीर कलकत्ता 
इसका प्रधान कार्यालय वता। सितम्बर २०,१६५७ को पश्चिमी क्षेत्र बना। जुलाई 
१६, १६५७ को दक्षिणी क्षेत्र स्थापित हुआ और इसका प्रधान कार्यालय मद्रास बनाया 
गया। ४ 
क्षेत्रीय परियदों की रचना. (0०एए०ंनंग री 0 0०ण्पाणथा)--प्रत्येक 
क्षेत्र के लिए जो परिषद्‌ बनेगी, उसमे निम्नलिखित सदस्य होंगे-- 
(१) राष्ट्रपति द्वारा नियक्त एक संघीय मन्त्री: 
(२) प्रत्येक क्षेत्र में जितने राज्य होगे, उनमे से प्रत्येक का मुख्य मन्त्री प्रौर 
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(क) राज्यो के पुनर्गठन या सीमा-विवादों या भाषा सम्बन्धी अल्पमतों या 
प्रल्पसंख्यको अ्रथवा अन्तर्राज्यीय परिवहन के सम्बन्ध में सभी विपय या प्रश्न; 
(ख) श्राथिक तियोजन से सम्बन्धित कोई प्रश्त। और 
(ग) सामाजिक नियोजन के क्षेत्र मे सभी लोगो और सभी  वर्गो के सामान्य 
हित के सभी प्रश्न | 
दो या दो से अ्रधिक क्षेत्रीय परिपदों की संयुक्त बैठकों की भी व्यवस्था की 
गई है। 
क्षेत्रीय योजना के मुख्य उद्देश्य (हरकत 00]8०४ए७४ ० 6. गाव 
800९४00 )---जिस समय भारतीय संविधान तैयार हो रहा था, कुछ राजनीतिक 
मेताझ्रों की राय थी कि भारत की शासन-व्यवस्था एकात्मक हो न कि संघात्मक । 
उन्होंने कहा था कि संघवाद के कारण फूट और कलह को प्रोत्साह मिलेगा, झाधिक 
नियोजन कठिन हो जाएगा और प्रशासनिक एकरूपता कठिन होगी । किन्तु संविधान 
के निर्माताओं ने एकात्मक सविधान के स्थान पर सघात्मक सविधान को श्रच्छा 
समझा क्योकि उनके विचार से सघवाद द्वारा ही विभिन्न सामाजिक श्रौर सास्कृतिक 
स्तरों के लोगो मे और देश में एकता स्थापित की जा सकेगी, और सत्ता का श्रत्यधिक 
कैन्द्री करण होने से वचा जाएगा। वे सत्ता के अत्यधिक केन्द्रीकरण को लोकतन्त्नात्मक 
भावना के विरुद्ध समझते थे! फिर भी थे सघवाद के विरोधियों के विचारों का 
महत्त्व भी समझते थे। इसलिए उन्होने सघात्मक शासन-व्यवस्था को तो रखा, किन्तु 
उक्त संघवाद के साथ-साथ अत्यधिक एकात्मक स्वरूप की संधात्मक शासन-ब्यवस्था 
का सूत्रपात किया । 
हाल ही में दो घटनाएँ ऐसी हुई है कि जिनके कारण लोगों ने पुन. एकात्मक 
शासन की माँग करना प्रारम्भ कर दिया है। एक घटना तो राज्य पुनर्गठन प्रायोग 
की रिपोर्ट पर भीपण वाद-विवाद और दगों का होना था । द्वितीयत:, ग्रव लोगो मे 
समझ आझाई है कि संघ के छोटे-छोटे अवयवी एकक राज्य, देश की विकास योजनाग्रो 
की क्रियान्विति में बाधा उपस्थित करते है। किन्तु भ्रव एकात्मक शासन-व्यवस्था 
स्थापित करने से भी भारत की कठिनाइया हल नहीं होगी। नेहरू जी ने तमद्‌ में 
मामिक शब्दों मे कहा था कि नि.सदेह भारत में एकता का नितान्त धभाव है प्लौर 
क्षेत्रीय परिषदों की योजना उस कमी को पूरा कर सकेगी। क्षेत्रीय परियदें पूर्णवया 
विचारशील और परामश्शंदाता निकाय होगी जो प्रत्येक क्षेत्र के राज्यों कक] प्राधिक 
सहयोग और प्रशासनिक समन्वय की संस्थाओं और प्रथाओं को प्रोत्साहन देंगी। क्षेत्रों 
में स्थित राज्यों की नई सीमाओं की कठोरता के कारण जो सीमा 00९95 गौर 
प्रशासनिक असुविधाएँ हो सकती हैं उनको निवटाने मे क्षेत्रीय परिषदों द्वारा पंदा 
किया हुआ विभिन्न राज्यों में परस्पर सहयोग और समन्वय मत्वधिक लाभदायक 
सिद्ध हो सकता है और अन्तशः उक्त परिपदे पुनर्गठित राज्यों के कारध उठी हुई 
भाषागत और प्रान्तीय - कृभावनाएँ और द्वंप-भावनाएँ जान्त केर स्ँगी झ्लौर लोगो 
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परिषद्‌ का कार्याढ्य्य और उसके सेवक (8/४ं छात॑ 0#00 ०6 ॥0 
(००४७१) --राष्ट्रपति द्वारा नामांकित संघ मन्त्री (एग्राणफ )ए४ंग्रांआ/), क्षेत्रीय 
परिषद्‌ का सभापति होगा। क्षेत्र में सम्मिलित राज्यों के मुख्य भन्त्नी बारी-वारी से 
परिपद्‌ के उप-सभापति होगे। अर्थात्‌ प्रत्येक राज्य का मुख्य मन्त्री वारी-बारी से एक- 
एक वर्ष के लिए एक वार में परिपद्‌ का उप-सभाषति होगा प्रत्येक क्षेत्नीय परिषद्‌ 
का श्रपता सचिवालय होगा जिसमे एक सेक्रेटरी या सचिव और एक संयुक्त सचिव 
तथा कुछ ग्रन्य अधिकारी होयें जिनकी संख्या परिषद्‌ का चेयरमैन निश्चित करेगा । 
क्षेत्र के अन्तग्रेस्त राज्यो के जो मुख्य सचिव क्षेत्रीय परिषद्‌ के सदस्य होगे, वे ही 
परिपद्‌ के सचिव होगे; किन्तु प्रत्येक मुख्य सचिव परिपद्‌ का सचिव बारी-बारी से 
एक वर्ष के लिए होगा। परिपद्‌ के संयुक्त सचिव पद के लिए उन ग्रधिकारियो में से 
कोई व्यवित परियद्‌ के चेयरमैन के द्वारा नियुक्त किया जाएगा जो परिपद्‌ मे प्रति- 
निधित्व प्राप्त किसी राज्य के सेवक न हो। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद्‌ का सचिवालय ऐसे 
स्थान पर स्थापित किया जाएगा जो क्षेत्र की सीमाग्रों में हो श्रौर जिसे परिपद्‌ 
स्वीकार कर ले । 

परिषद्‌ की बेठक (2९४४४ ० ॥० 0०0००॥)--प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद्‌ 
सभापति द्वारा आहूत होने पर बेठक में समवेत होगी। यदि परिषद्‌ स्वयं अन्यथा 
उपबन्धित' न करे, तो क्षेत्रीय परिपद्‌ क्षेत्र मे सम्मिलित राज्यों में से प्रत्येक राज्य में 
बारी-वारी से समेत हुआ करेगी । परिषद्‌ की बैठकों का सभापतित्व सभापति करेगा; 
श्ौर उसकी अनुपस्थिति में उप-सभाषति सभापति का झ्ासन ग्रहण करेगा। यदि 
सभापति और उप-सभापति दोनों अनुपस्थित हों, तो परिषद्‌ के उपस्थित सदस्यों में 
से उनके द्वारा निर्वाचित सदस्य सभापति का श्रासन ग्रहण करेगा। परिषद्‌ का सभापति 
कार्य-प्रणाली सम्बन्धी ऐसे नियमों के ग्राधार पर परिषद्‌ की कार्यवाहियों का संचालन 
करेगा जिन्हें समय-समय पर परिपद्‌ केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से निर्धारित करे । 


क्षेत्रीय परिषद्‌ की वँठकों में सभी प्रश्न उपस्थित श्रौर मतदान करने वाले 
सदस्यों के बहुमत से निर्णोत होगे । यदि किसी प्रश्न पर वरावर-वराबर मतदान हो 
तो सभापति का मत, और यदि सभापति अ्नपस्थित हो तो उसके स्थान पर स्थानापन्न 
सभापति का मत निर्णायक मत होगा । क्षेत्रीय परिषद्‌ की समस्त कार्रवाई भ्रीर सभी 
निर्णय संघ सरकार को और सम्बन्धित राज्य सरकारों को भी भेजना श्रावश्यक होगा । 


परिपद्‌ के कृत्य (7एरएटा०्पघड ० धी० 0०प्णण)--प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद्‌ 
(डगागे (०्प्णाली) पूर्णतः विचारशील तथा परामर्धदात्री निकाय होगा। परिषद्‌ 
मे ऐसे किसी भी प्रश्न पर विचार हो सकेगा, जिसमे क्षेत्र के एक या एक से अधिक राज्य 
की रुचि हो; अथवा जिस प्रश्न में संघ प्रौर एक या एफ से अधिक क्षेत्र मे सम्मिलित 
राज्य की रुचि हो। परिपद्‌ तत्मम्बन्धी परामर्श या मन्त्रणा, सम्बन्धित राज्य या 
राज्यों को दे सकती है। यह भी उपवन्धित किया गया है कि क्षेत्रीय परिषद्‌ विचार 
करने के उपरान्त मिम्तलिणित विपयों पर सिफारिश कर सकती है-- 
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इस वात पर निर्भर है कि वे आपस में किस प्रकार का सहयोग एवं समन्वय स्थापित 
कर सकती हैं !”” इस प्रकार क्षेत्रीय परियदों के निर्माण से राज्यों की कार्यकारी और 
विधायी सत्ता में कोई कमी नही आयेगी । 

राज्यों के पारस्परिक सहयोग के लिए किसी सामान्य आधारभूमि के निर्माण 
का प्रयोग सिफ़े भारत में ही नहीं किया गया है। अ्रमेरिका मे विधायी निर्देश ब्यूरो 
(०ट्टां४धए०. ॥२७७००॥०७ 87०७०), अन्तर्राज्य आयोग, सामयिक शासन 
समस्‍्याओ्रों के सम्बन्ध में सम्मेलन, राज्य कार्याध्यक्षो, प्रशासको, स्यायाधीशो और 
प्रादेशिक सघों के सम्मेलनो से राज्यों के वीच सहयोग और सहिष्णुता की वृद्धि 
होती है। 
” भारत मे कूपल॑ण्ड योजना मे क्षेन्नीय विचार का अंकुर निहित था। उसमे 
कतिपय राजनीतिक योजनाओं को झ्राथिक रूप दिया गया। स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ 
उत्तरी क्षेत्र ने इस दिशा में पहल की । पजाव, पेप्सू और हिमाचल प्रदेश के लिए 
राज्यों के पुनर्गठन के काफी पहले एक सयुकत परामश्ंदात्नी परिषद्‌ की स्थापना की 
गई थी। प्रादेशिक सहयोग का एक अन्य उदाहरण भाखडा नियन्वण बोर्ड (॥श८७ 
(०77० 80870) था जिसमे, पंजाव, पेप्यू, राजस्थान और हिमाचल का प्रति- 
निधित्व था। 

साम्राजिक और आ्राथिक हित किसी राज्य-विशेष से सम्बन्ध नही रखते । 
उनका सम्बन्ध प्रदेश से अथवा सम्पूर्ण राष्ट्र से है। सामाजिक श्रौर श्राथिक नीतियों 
में व्यापक सहयोग एवं समन्वय तभी स्थापित हो सकता है जबकि बड़े-बड़े नीति- 
विपयक प्रस्तावों पर क्षेत्रीय परिपदो में अ्रच्छी तरह विचार-विनिमय हो जाए। श्रव 
इस बात पर वराबर जोर दिया जा रहा है कि यदि राज्यवार के स्थान पर प्रदेशवार 
योजना बनाई जाए, तो भ्रधिक श्रेयस्कर है। 

तथापि सीमा-विवादों, भाषायी अ्रत्पसख्यकों शऔौर अन्तर्राज्य परिवहन की 
समस्याओं का क्षेत्रीय परिपदें कोई संतोपजनक समाधान नहीं निकाल सकी हैं। इस 
प्रकार के प्रश्नों को क्षेत्रीय परिषदो की अपेक्षा केन्द्रीय सरकार या तो सीधे भ्रथवा 
प्पनी विशेष एजेंसियों के द्वारा अधिक सुगमतापूर्वक हल कर सकती है। 
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के आपसी विरोध और उनकी पृथकतावादी भावनाएँ स्वयं शान्त होंगी. । क्षेत्रीय 
परिषदों के सम्बन्ध मे एं० पन्‍्त ने संसद में ठीक ही कहा था--निंदियों का बहाव 
उनके किनारे पर वसने वाले लोगों की भाषा के अ्रनसार नहीं प्रभावित होता। उसी 
प्रकार पहाड़ो और खानों की बनावट पर भी किसी भाषा की छाप नहीं है। इसलिए 
कम-से-कम आधिक विकास के लिए हः क्षेत्रीय परिपदों का झ्ासरा लेना ही होगा । 
इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय परिपदों से वह कदुता कम होगी जो राज्यों के पु्गंठत के 
फलस्वरूप कुछ स्थानों में पैदा हो गई प्रतीत होती है!” 

श्रग्रेल, १६५७ मे उत्तर क्षेत्रीय परिपद्‌ (पायी 200० 0०फ्राणी) का 
उद्घाटन करते समय पण्डित पन्त ने क्षेत्रीय योजना के निम्नलिखित मुख्य उद्देश्य 
निर्धारित किये थे -- 

(१) देश का भावात्मक एकीकरण करना; 

(२) राज्य भावना, प्रादेशिक भावना, भापावाद और पृथकताबादी भावना्रों 
को रोकना: 


(३) कुछ स्थितियों में पृथकत्व के वाद के परिणामों को दूर करवा जिससे 
कि पुनर्गठन, एकीकरण और झ्राथिक विकास की प्रक्तिया संयुक्त रूप से भागे बढ़ 
सके; 

(४) केन्द्र ग्रौर राज्यों को जो आधथिक और सामाजिक कार्यक्रमों को भ्धिका- 
धिक पूरा कर रहे है, ग्रापसत मे सहयोग और विचार-विविमय करने के झवसर देमा 
जिससे कि समाज के सामान्य हित की एक-सी नीतियों का विकास किया जा सके 
और समाजवादी समाज का आदर्श सिद्ध किया जा सके; 

(५) प्रमुख विकास-परियोजनाञ्रीं के सफल भर द्रुत क्रियान्चयत में एक 
दुसरे के साथ सहयोग करना; और 

(६) देश के विभिन्न क्षेत्रों में कुछ राजनीतिक संतुलन भ्राप्त करना । 

क्षेत्रीय परिययों की उपयोगिता (ए#॥7 ० #॥० ड0फणे 0०णघ०8)-- 
यद्यपि क्षेत्रीय परिपदों का सामान्य रूप से स्वागत किया गया है, फिर भी यह शंका 
व्यक्त की गई है कि यह एक आाद्शवादी प्रयोग है और क्षेत्रीय परिषदें या तो सहयोगी 

राज्यों को भपने भ्रन्दर खपा लेगी या वे शक्तिशाली होकर केन्द्र को कमजोर करेंगी। 
लेकिन, यह क्षेत्रीय परिषदों का ठीक मूल्यांकन नही है। क्षेत्रोय परिपदें विचार करते 
वाली सस्थाएँ है और उनका काये सामान्य हित के मामलों में केन्द्रीय सरकार तथा 
सहयोगी यज्य सरकारों को सलाह देना है । उनका उद्देश्य राज्य के बीच सहवाग 
का विस्तार करना है। केन्द्रीय गृह मन्त्री श्री गोविन्द वललभ पन्‍्तने 23564 
परियदो के उद्घाटन के समय इसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा था, मस परिषदें सलाह 
देने वाली संस्थाएँ हैँ। यदि उन्हें श्रपना उद्देश्य पुर करना है, निधके लिए उसहा 
स््यापता की गई है तो उनकी सिफारिशों पर सावधानी झौर ग्रादर के साथ मे 
करना होगा। इस परीक्षण की सफलता राज्य सरकारों के दृष्टिकोण पर निर्भर हैं, 
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